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भारतीय अर्थ-व्यवस्था को अद्ध -विकसित प्रकृति ट 75 


इन सब कारणों के परिणामस्वरूप स्वतन्न्रता-प्राप्ति में 2:9 प्र | 
के पर रे र अवधि में 2:9 प्रतिशत थी। य योजना का 
निम्न थी, ( देश Ti) प्रति-व्यक्ति आय बहुत ही अन्तिम वर्ष, यानी 965-66 22322 भारत- 
“न थी; (ख) आथिक विकास की दर बहुत ही कम, पाक युद्ध के कारण असामान्य वर्ष था । 


साधारणतया वाषिक एक प्रतिशत के लगभग थी, तथा में है 
(ग) देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन का अभाव था। - जा अ ei दि म व का साथः 
पंचवर्षीय योजनाओं में आथिक विकास , व्यक्ति आय में: वृद्धि बहुत हीः EA थी । बन 


(Economic Development in Five Year Plans योजना के र्‌ तृतीयं 

प्रारम्भ 

.. किन्तु, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में जनसंख्या में अमान 2 तकत को बाद जा हुई 

विकास के लिए आयोजित प्रयास का युग प्रारम्भ हुआ। जबकि 7950-5! से 7964-65 के बीच प्रति-व्यक्ति 

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश में द्रतगति से में 2*8 प्रतिशत औसत वाषिक वृद्धि हुई थी। इससे देना 

bs दप बयाच क्ये जा रहे ह देश के . ज पड़ता है कि तृतीय योजना की समाप्ति के बाद भी 

पृ गिक आधार पर सवक्षण किया जा देश स्वतः र ड 

र तथा इनके foal पर जोर दिया जा पहुँच पाया en अ ला स gi 
। संक्षेप में, पं योजनाओं ने देश के अथ पल [ 

त प्रकार से सहयोग प्रदान किया है 83 plan) ४] 969-74 नसा bs म 
पा) दि के अधिक एव स्यो 5 5 . में वाषिक 5-5 प्रति- 
हा जा 
. (2) उपलब्ध साध्ननों के उत्तम प्रयोग के द्वारा, तथा (५७६ एप coro SE 
(3) लोगों को आथिक विकास की आवश्यकताओं Mop, म Prod) मे। 7 

के सम्बन्ध में जागरूक बनाकर । करोड़ रुपये हू न वे पकर. [57374; मे 35,85] + 
` भम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में योजनाः री, भा था। इस अपार पर 

95I-52 से 965-66 के अन्तर्गत देश के शुद्ध राष्ट्रीय : द्धि Ms bli 7 3 पतिअक वब 

आय में कुल 6! प्रतिशत की वृद्धि हुई.। इस. अवधि में FE 2 000 पमी. अ se 

राष्ट्रीय आय (948-49 ई० के मूल्य-तल के आधार पर) किन्तु चतुर्थ योजना के इन: लक्ष्यों की पूति नहीं हो 

, 900 करोड़ रुपये से बढ़कर ]965-66 में 4,640 करोड़ सकी तथा योजना काल में ।960:6 के मल्य-तल के , 

. रुपये हो गयी । इस प्रकार इस अवधि में राष्ट्रीय आय में आधार पर राष्ट्रीयं आय में 3.3 प्रतिशत की वाषिक बुद्धि | 

प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत (Compound rate of growth) ही हुई । 969-70 में राष्ट्रीय निपज ` (\९६ \&४००३॥ 

की दर से वृद्धि हुई। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय 27००५०) में 6.5 प्रतिशत, 970-7 में 5.2 प्रतिशत 

(348-49 के मूल्य-तल पर) 95-52 में 250-3 रुपये तथा 97-72 में :8 प्रतिशत की वृद्धि हुईं, किन्तु 972- 

से बढ़कर 965-66 में 30]:4 रुपये हो गई । प्रथम योजना 73 मे se 5 अतिशत की कमी हुई। पुनः 973-74मे इसमे `` 

की अवधि में विकास की वाषिक दर 3:4 प्रतिशत, द्वितीय 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु चतुर्थ योजना काल में देश 

~ योजना की अवधि में 4 प्रतिशत तथा तृतीय योजना की : द में भी गत रन 25 प्रतिशत की दर. | 
।. प्रचलित मूल्य-तल पर देश की राष्ट्रीय-आय इक यम 74 मे कजस हक कह, 

95-52 में 9970 करोड़ रु० से बढ़कर 965-66 में... दौ? शायः 72 प्रतिशत वाषिक दर से दू हुई. | 

20590 करोड़ रुपये हो गयी । इसी प्रकार प्रचलित मूल्य पाँचवीं पंचवर्षोय योजना (श 7४९ 9९७7 शिक्षा) ` 

तल पर :प्रति-व्यक्ति आय 795-52 में 274-2 रुपये से. भी पहले, वाषिक 5.5 प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था, 

बढ़कर 965-66 में 423:9 रुपये हो गयी, जबकि !948- किन्तु पाँचवीं योजना के प्रथम वर्ष (97475) सें कुल |. 

49 के मूल्य-तल पर यह 307:4 रुपये ही हुईं। इन दोनों (रीय निपज में वृद्धि की दर बहुत ही कम लगभग 0.2... 

प्रकार के अंकों में. अन्तर इस-अवधि में मूल्य-तल में. "पिशत ही हो पायी। अतएव योजना की अन्तिम रूप-रेछा | 

अधिक वृद्धि का परिणाम है—Economic Survey of * वाषिक विकास की दर के समबत्ध मं 437 प्रतिशत ` 

India, 969-70. [ ` . - का ही लक्ष्य रखा गया। किन्तु योजना के इस लकय की _ 
5 तीय पता i प्रथम चार वर्षो में राष्ट्रीय आय में _ पति गही हो पायी तथा योजना आयोग के अनुसार . / 

20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु अंतिम वषं यानी 965-66 „ 3- तृतीय योजना के अन 965-66 से राष्ट्रीय. | 

में इसमें 5'7 प्रतिशत की कमी हुई | 966-67 में राष्ट्रीय आय !4660 करोड़ लत ला ६ Se) 

आय में केवल !:5' प्रतिशत, ।967-68 में 9 प्रतिशत, लक्ष्य 79,000' करोड़ रुपये का था। वास्तव से RE 

968-69 में 2.4 प्रतिशत तथा ।969-70 में 53 प्रतिशत . आदि के कारण ]965-66 असामाच्य वषं ' ५ 

की वृद्धि हुई। Economic Survey 970-7]; राष्ट्रीय आय बहुत कम हो गयी ३ उ 


५ 
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]6 । PERS भारतीय अर्थशास्त्र न । 
पाँचवीं योजना के चार वर्षो (974-78)-सें विकास वी... छटठी'पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) 
` .दर अनुमानतः 3.9 प्रतिशत ही“रही । (१978-83) के प्रारूप में 47.्रतिशत वार्षिक विकास की 


। di तोजित दर को 
960-6! के मूल्यतल के आधार पर राष्ट्रीय आय दरे की कल्पना के sl । विकास की आयोजि 
१960-6 में 085 करोड़ रुपये से बढ़कर 977-78 में 'इसमें पूवं की योजनाओं की अपेक्षा को कम रखा गया है।. 
` ` 23,400 करोइ रुपये हो गयी । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आयोग के अनुसार ऐसा दो बातों को ध्यान म ब 
~ आय 960-6 में 3056 रुपये से बढ़कर 977-78 में किया गया है | सर्वप्रथम तो छठी योजना में विनय 
` 375 ३० हो गयी, यानी इसमे लगभग 23 प्रतिशत की की जा 2 तैयार की गयी है जिससे समाज म॑ धन का 
वद्धि हुई जवकि केवल 96] से ।970 के बीच दस वर्षो वितरण निधंनों के पक्ष में अधिक हो तथा 20000 कृषि ५ 
, - ज्ञ जतसंख्या में. 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । तथा उद्योग दोनों के विकास के लक्ष्यों के निर्धारण में पूव 
Fe ई i की अपेक्षा यर्थायता पर अधिक जोर दिया गया है। 


, विशेष अध्ययन-सूची  .. ` `‹ 
l. United Nations - Measures for the Econoinic. Development of Under-developed 
> Le Countries. ' NTE े 
‘2, United Nations. World Economic survey, 975 - 


3. Agrawal and Singh ४ Approach to the Problems of Under-development 
4, Mahalnobis, P.C. : Talks on Planning 

5. First, Second, Third, Fourth & Fifth Five Year Plans of India 

6. Economic Survey I977-78 224 | 
7, Draft Five Year Plan (I978-83) 
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अध्याय :2 | 


प्राकृतिक साधन एवं आथिक विकास 


(Natural Resources & Economic Development) 


आशिक विकास में प्राकृतिक साधनों का. योगदान 
(Role of Natural Resources in Economic Deve- 
lopment) :—किंसी देश का माथिक विकास मुख्यतः 
वहाँ के प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करतां है प्रो० लीबिस 
(W. A. L९४5) के शब्दों में, “किसी देश के साधनों ` 
को मात्रा ही. उसके विकास को मात्रा एवं प्रकार की सीसा 
निर्धारित करती है।” (The extent of a country's 
resources is quite obviously a limit on the 
amount and type of development which it can 
५०५९7९०. )? प्राकृतिक साधनों की सामुहिक शक्ति ही 
देश तथा समाज के आथिक विकास की सीमा एवं प्रकृति 
निर्धारित करती है। यह शक्ति वह आधारशिला है जिस 
पर मनुष्य श्रम कर सम्पत्ति का सृजन करता है। उदाहर-` 
णार्थ, किसी देश की ज़लवायु) वर्षा तथा भूमि की बनावट के 
द्वारा कृषि की प्रकृति एवं उपज निश्चित होती हैं; .तट- 
रेखा, नदियाँ तथा पहाड़ वाणिज्य-व्यापार को प्रभावित 
करते हैं और वन-सम्पत्ति, खनिज-सम्पत्ति एवं शक्ति के 
. साधन उद्योग-धन्धों की गति" को निर्धारित करते हैं। 
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन तथा आथिक विकास 
में भूमिं तथा अन्य प्राकृतिक साधनों को अत्यधिक महत्त्व 
प्रदान किया था। आज भी लीविस तथा बॉमाल जसे. 
अर्थशाख्तियों के अनुसार प्राकृतिक साधन विकास के महत्त्वपूर्ण 
निर्धारक तत्व हूँ । किन्तु दूसरी ओर आर० एफ० हैरोड 
(8: F. Har००) ने अपने विकास-सम्बंधी मॉडल में भूमि 
को कोई महत्त्व ही नहीं प्रदान किया है क्योंकि इनके अनुसार 
विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के संदर्भ में प्राकृतिक साधनों 
का परिमाणात्मक महत्त्व बहुत अधिक नहीं है। किन्तु इन 


दोनों ही विचारधाराओं में अत्युक्ति की मात्रा अधिक पायी ' 
चातो है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण आधुनिक ' 


` युग में प्राकृतिक साधनों का आथिक विकास में प्राचीन 
पहत्त्व नहीं रह गया है, किंन्तु इसका तात्पयं यह नहीं है 
कि आथिक विकास की दृष्टि से प्राकृतिक साधनों का कोई 
महत्त्व ही नहीं रह गया है । अल्पकिसित देशों में तो आज 
सी पूँजी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण भूमि 
` दरारा इन साधनों काप्रतिस्थापन अधिक संभव नहीं होता । 


. I. W.A. Lewis: The Theory of Economic, 
Growth. p. 32. _ 
भा० अ०--१ 


इस प्रकार आज भी मानव के आथिक जीवन पर 
प्राकृतिक साधनों का वड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि सभ्यता के विकास एवं ज्ञान में 
अभिवृद्धि के.साथ-साथ मानव का प्रकृति के ऊपर स्वा- 
मित्व निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है, किन्तु इसकी भी एक 
निश्चित सीमा होती है जिसके बाद मानव को प्राकृतिक 
शक्तियों पर.ही आश्रित रहना पड़ता है। भारत के 
आथिक जीवन में भी प्राकृतिक साधनों की प्रधानता रही 
है, अतः भारत की आथिक स्थिति का अध्ययन हम इसके 
साकव साधनों के संक्षिप्त विवरण से ही प्रारम्भ 

करगे । Fre द 
' क्षेत्रफल तथा विस्तार” :-भारत का क्षेत्रफल 32, 


87, 782 वर्ग कि० मी० है। भारत में सम्पूर्ण विश्व के ' 


भूखण्ड का प्रायः 2:4 प्रतिशत भाग है । क्षेत्रफल की दृष्टि 
से भारत विश्व का सातवाँ देश है। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन के 
क्षेत्रफल का. प्रायः तेरह गुना तथा. जापान का आठ गुना हैं। 
किन्तु यह कनाडा के क्ष त्रफल का एक-तिहाई तथा रूस 
के क्ष ्रफल का केवल सातवाँ भाग है। वास्तव में, भारत 
एक विशाल भूखण्ड है जो भूमध्य रेखा के उत्तर ॐ 8° से 
लेकर 37° उत्तरी अक्षांश रेखा तक तथा 68° से लेकर 
-97 पूर्वी देशान्तर रेखाओं के वीच स्थित है? । उत्तर से 
दक्षिण तक इसकी लम्बाई प्रायः 324 कि० मी० तथा 
पूर्व से लेकर पश्चिम तक “इसकी चौड़ाई लगभग 2933 
कि० मी० हू ` | रो 
भारत केवल आकार. में ही बड़ा नहीं, वरन्‌ मानव 
जाति के प्रायः छठे अंश (]5.] प्रतिशत) का निवास-स्थान 


है । 97। ई० की जनगणना के अनुसार भारत की जन- . 


संख्या 54.8 करोड़ है। 


भौगोलिक एवं जलवायु-सस्बन्धी विशेषताएं भारतं ` 


. के विभिन्‍न भागों में भौगोलिक एवं जलवायु-सम्बन्धी बड़ी 
विभिन्‍नताएँ पायी जाती हैं। भारत का विस्तार इतना 


अधिक तथा प्राकृतिक बनावट इतनी विभिन्न है कि सम्पूण ` 


2. विभाजन के पूर्व भारतवर्ष का क्षेत्रफल 5,74,00 
. बरगंमील था । इसका प्रायः 77:2 प्रतिशत भाग भारत संघ 


को तथा 22.8 प्रतिशत भाग पाकिस्तान को मिला । 
भारत-।976, पुऽ L - 
3, India—]976 
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I8 क : भारतीय 


देश में एक प्रकार की जलवायु नहीं पायी जाती। यहाँ 

गगनचुस्वी पर्वेत-श्र णियाँ, विस्तृत समतल मैदान, सघन 

जंगल, पठार त॒या मरुभूमि-सभी प्रकार के क्षेत्र पाये 

` जाते हैं। साथ ही, विस्तृत सागर की जलराशि इसके 

दोनों सम्वे किनारों को स्पर्श करती है।' भोगोलिक स्थिति 

` तथा जलवायु में इस विभिन्नता का प्रभाव मानव के आथिक 

जीवन पर व्यापक रूप-से पड़ता हैं। डा० देरा एदे 

* (Dr. Vera Anse9) ने इसका विवरण निम्न प्रकार 

से किया है :--“भारतीय जलवायु की विभिन्नता के 

कारण पशु, वनभ्पति एवं क्रषि-पदायो में इतनी अधिक 

` -विभिन्नता पायी जाती है कि यहाँ बड़े-बड़े बालों वाली 

कश्मीर की पहाड़ी भेड़ों से लेकर राजस्थान के ऊट 

और बंगाल के चीते तथा असम के . हाथी तक मिलते हैं; 

उत्तर प्रदेश के गेह, फलों एवं देवदार के बगीचों से 
` ० लेकरसमुदी किनारे तथा निचले प्रदेशों के चावल एवं 
`. ` नारियल तक मिलते हैं तथा बंगाल, विहार एवं उड़ीसा 
में कोयला एवं लोहा से लेकर मॅसुर में सोना तथा पंजाब 
में नमक के पहाड़ तक पाये जाते हैं॥” साथ ही, भारत 
में कई परस्पर-विरोधी बातें भी मिलती हैं। एक ओर 
तो राजस्थान में प्रायः वर्षा नहीं के बराबर होती है तो 
दूसरी ओर असम के चेरापूजी नामक स्थान में वाधिक 
वर्षा 460 इंच होती है जो विश्व में प्राय: सबसे अधिक 
<) है। एक ओर हिमालय का अधिकतर भाय वषं भर वर 

. से ढेंका रहता है तो दूसरी ओर यहां संसार में अधिकतम 

_ तापक्रम वाले स्थात. भी पाये जाते हैं । इस प्रकार. हमारे 
में जलवायु एवं भौगोलिक ' विभिन्‍नताएँ बहुत 

अधिक पायो जाती हैं। ये भौगोलिक विभिन्नताएँ हमारे 

` आधिक जीवन को अधिक समृद्ध बनाती हैं -ठथा हमारे 
` सम्मुख विविध एवं समृद्ध आथिक जीवन के विकास की 
` असीम सम्भावनाएँ प्रस्तुत करती हैं । 
RR 75 भारत की मिट्टी ' 
...... मिट्टी का मानव के आथिक जीवन से अत्यंत घनिष्ठ 
' ` सम्वन्ध है। कृषि की सफुलता बहुतः अंशों मे मिट्टी की 
` गाङ्ृति पर ही निर्भर करती है,. अतः भारत जसे कृषि- 

` मधान देश के लिए मिट्टी का महत्त्व बहुत ही बढ़ जाता 

_ है। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पायी जाती है । 

: किन्तु, कृषिं के दृष्टिकोण से कृषि-आयोग ने यहाँ की 

50% HF ह को निम्नाकित चार वर्गों में विभाजित किया है--. 
 `(7) गंगा या अन्यः नदियों द्वारा लायी गयी भिट्री— 

_. यह मिट्टी नयी तथा उपजाऊ होती है। नदियाँ अपने. 
' प्रवाह के साथ 'इस प्रकार की मिट्टी को लाती हैं और 
दोनों किनारों पर जमा कर देती हैं। इस प्रकार 
मिट्टी गंगा के भदान, Gi पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तट, 
कावेरी तथा गोदावरी के डेल्टा एवं असम की 
ke पायी. गे है। गेह, चावल, जो, ईख 


Es pater 


> SE 


कके ए यह्‌ विशेष रूप से उपयुक्त भारतीय वनों का क्षेत्र एव विस्तार! (Area ‘and 


अर्थशास्त्र 


होती है। (2) लाल मिद्टी-इस प्रकार की मिट्टी मे 


लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग पीला. 
अथवा लाल होता है। यह मुख्यत! .तमिलनाडू, मैसूर, 


महाराष्ट्र के दक्षिण-पूर्व भाग तथा उड़ीसा में पायी 


जाती है। रासायनिक तत्त्वों के अभाव में यह कम . 


उपजाऊ होती है। ज्वार; बाजरा, मू गंफली तथा तिलहन 
की खेती केलिए यह विशेष रूप से उपयुक्त होती है । (3) 
काली सिद्टी--इस प्रकार की मिट्टी ज्वालामुखी पंत 


के लावा से बगी होती है; अतः यह अति प्राचीन होती | 
है। यह दक्षिण के पठार के दो लाख वर्गमील क्षेत्र में 


पायी जाती है। कपास तथा ज्वार की खेती के लिए यह्‌ 
.विशेष रूप से उपयुक्त होती है । (4) रेतीली मिट्टी-इस 


प्रकार की मिट्टी पहाड़ियों तथा पठारों में पायी जाती: 


है। मोटी तथा पथरीली होने के कारण यहू कमः 
उपजाऊ होती है। छोटानागपुर, उड़ीसा के पहाड़ी 
प्रदेश, असम एवं -भध्य प्रदेश में इस प्रकार -की मिट्टी 
विशेष.रूप से पायी जाती है। कृषि के लिए यह प्रायः 
उपयुक्त नहीं होती । र 
- भारत कौ वन-सम्पत्ति 

द (India’s Forest “Resources) i 

आथिक विकास में वचो का योगदान (R०९ ०£ 07९३६; 
in Economic Development) :—किसी देश के आथिक 
विकास में वनों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। आथिक. 
क्षेत्र में वनों से. किसी देश कीः कृषि, उद्योग, परिवहन 
तथा व्यापार आदि सभी लाभान्वित होते हैं।इंतना हीयही, 
इनका अभाव देश की जलायु तथा सुरक्षा पर भी पड़ता 
है। वनों: में कुछ उद्योग-धंधों के लिए कच्चे. पदार्थ मिलते 


हैं । इमारती तथा जलावन की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ` 


कृषि के क्षेत्र में तों वनों का और भी अधिक महत्त्वं है । 


भारत के बहुमूल्य प्राकृतिक साधनों में भी इसके . 

. विशाल वनों का प्रमुख स्थान है ।. - देश के भिन्न-भिन्न ` 
भागों में जलवायु, . वर्षा तथा प्राकृतिक वनाबट में : 
विभिन्नता के अनुसार विभिन्न 'प्रकार के वन पाये ` 


जाते हैँ। 80” से अधिक बर्षा वाले स्थानों में 
सबा .हरे-भरे बन, पाये. जाते हैं। . ताइ, बाँस, फन 
तथा रबर आदि इनके! मुख्य वक्ष हैं। : इस श्रोणी 
कै बन पश्चिम के समुद्री तट तथा 
निचली “ढाल्लों पर पाये जाते हैं। 40” से-80? तक वर्षा 
वाले स्थानों में मोसमौ अथवा पतझड़ वाले वन पाये जाते 
हैँ । साल तथा सागौन' इनके प्रमुख हम हैं। हि 
के वन दक्षिणी पठार तथा उत्तरः 


जाते हैं जिनमें बबूल के वृक्ष प्रमुख हैं। पूर्वी राजस्था 
दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के वन पस 
से पाये जाते हैं। : 


], India—I976 
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हिमालय. की पूर्वी 


द ज्व प्रकार ` 
द स भदशो में पाये जाते 
है । 40 से कम वर्धा वाले स्थानों में झाड़ियों के चन पाये . 
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आ्राकृतिक साधन एवं आथिक विकास 


Extent. of Forests) :—भारत के कुल 32.8 लाख 
वर्ग कि० मी० भौगोलिक क्षेत्रफल में से वनों का 

क्षेत्रफल 7.50 लाख वर्ग कि० मी० है जो देश के 

सम्पूण क्षेत्रफल का प्रायः 23 प्रतिशत भाग है। अधिकांश 

वत मुख्यतः हिमालय, विध्य प्रदेश तथा दक्षिण, के' पठार 

तक ही सीमित हैं। देश के शेष भाग में वनों का प्रतिशत 

प्रायः नगण्य है। देश के सबसे घने आवाद प्रदेश-गंगा- ` 
सिन्धु के पैदान में, जहाँ वनों की सबसे अधिक आवश्यकता: 

है, इनका प्रतिशत बहुत ही कम है । 


देश में वनों का प्रति व्यक्ति औसत 0.2 हेक्टर पड़ता 
` है। किन्तु वनों का यह क्षेत्रफल देश की भौगोलिक स्थिति 
तथा आवश्यकताओं की दृष्टि से निश्चय ही अपर्याप्त है। - 
विश्व के कुल वभ-प्रदेश का केवल 2 प्रतिशतं भाग भारत 
में है जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की, कुल जनसंख्या 
का प्रायः ।5.! प्रतिशत भाग है।, वनों का क्षेत्रफल देशं ` 
के कुल क्षत्र का फिनलँड में 46 प्रतिशत, रूस में 44 
प्रतिशत, कैनाडा में 33 प्रतिशत तथा संयुंक्त राज्य 
अमेरिका में 25 प्रतिशत भाग है। स्पष्ट है कि इन देशों 
की तुलना में यह अनुपात भारत में बहुत ही कम है। 
952 ई० की हमारी राष्ट्रीय वन-नीति सम्बन्धी 
प्रस्ताव के अनुसार देश के कम-से-कम ` एक-तिहाई भाग 
सें वनों का होना आवश्यक माना गया है जिसमें से 
पहाड़ी क्षेत्र में वनों का अनुपात - 60 प्रतिशत तथा ७ 
समतल मैदान में 20 प्रतिशत होना चाहिए । अतः 
भारत में पनों का वत्त मान प्रतिशत आदश अनुपात से 
बहुत ही कम है। इतना हीं नहीं, देश में वनों 'के वितरण , 
में भी घोर विषमत। पायी जाती है। Pe 


प्रति व्यक्तिं औसत -वनःक्षेत्न की दृष्टि से भी हमारी ` 
,स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा अधिक शोचनीय है। प्रति 

` व्यक्ति वनों. का क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में 44 एकड़ 

` तंथा रूस में 8.5 एकड़ है, जबकि भारत में केवल 0.5 

- एकड़ (02 हेक्टर ) ही है। इसमें भी अधिकांश वन 
केवल नाम-मात्र के ही वन हैं। साथ ही, यहां पर वनों . 
की प्रति एकड़ औसत वाषिक उपज 3 'घनफीट लकड़ी. 
है जबकि फरास में यह 56:8 घनफीट, जापान में 37 
घनफीट तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ।8 घनफीट है। 
इससे देश में प्रति-व्यक्ति उपलब्ध लकड़ी. की खपत | 

भी कम होती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 
राउण्ड बुड (२००० ५४०००) की प्रति-व्यक्ति औसत | 
खपत 58 घनफीट तथा इंगलैंड में लुगदीः ( ?७।? ) की 
प्रतिव्यक्ति खपत 78 घेनफीट है, जबकि भारत में . 
इनकी खपत क्रमशः केवल !4.एव॑ | !'6 घनफीट ही 
है। बनों से कुल राष्ट्रीय आय का कनाडा में 5 प्रतिशत 
भाग तथा संयुबत राज्य अमेरिका में 6 प्रतिशत भाग 
प्राप्त होता है, जबकि भारत में ]966-67 में वनों से 
` कल राष्ट्रीय आय का केवल !3 प्रतिशत भाग ही प्राप्त 
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हुआ था ।! , 
वनों की आथिक उपयोगिता 
(Economic Advantages of Forests) 

वन किसी देश की आशिक व्यवस्था को .प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष दोनों. ही रूंपों से लाभ पहुचाते हैं] भारत में 
भी यहाँ की वंन-सम्पत्ति देश के अःथिक विकास में प्रत्यक्ष 
ध परोक्ष दोनों ही रूप में अधिक सहायक होती 

। 


भारतीय वनों की अप्रत्यक्ष उपयोगिता ( Indirect 
advantages of Forests) अथदा लाभ निम्नांकित 
हैं-प्रथमत्त, वन जलवायु को अधिक सम वनाते हैं, 
वायु में नमी लाते हैं और इस प्रकार वर्षा होने में 
सहायक होते हैं | द्वितीयतः, बन प्रबल वाढ़ों को रोक कर 


जल के भ्रवाह को अधिक नियमित बनाते हैं और “इस 


प्रकार नदियों में जल के बहाव को निरन्तर वनाये रखते 
हुँ । तृतीयतः, वन वेगवती हवाओं एवं तूफान को रोकते 
हैं तथा समीपवर्ती क्षेत्रों को ठंडी एवं गमं हवाओं से 
बचाते हैं। चतुर्थतः, वन मिट्टी के'कटाव. को रोककर 
उवर भूमि को नष्ट होने से बचाते हैं; ये वनों की उर्वरा 
शक्ति को भी बढ़ाते हैं। पंचसतः, वन जंगली जानवरों 
को आश्रय प्रदान करते हैं तथा मवेशियों के चारागाह 
का कारये करते हैं। और अंततः, वन देश के प्राकृतिक 
सौंदयं तथा स्वास्थ्य की अभिवृद्धि में भी सहायक होते 
हैं। इस प्रकार वन भारतीय कृषि को विभिन्न प्रकार 
से लाभान्वितः करते हैं, अतः इन्हें ' भारतीय फुषि का 
सहचर' ` (Forests are handmaid. of Indian ( 


-Agriciltण7e.) कहा जाता है। 


वनों की प्रत्यक्ष उपयोगिता (Direct Advantages 
of Forests), :—वनों की प्रत्यक्ष उपयोगिता इनसे प्राप्त 
उपजों से सम्बन्धित है। भारतीय वनों से प्राप्त उपजों 
को मुख्यतः दो भागों में विभाजित च्या जाता है -- 

(क 9) प्राथमिक उपजे. ( ४0० - Forest 
Pr०4 ००५ )— इनमें वनों से प्राप्त विभिन्न अकार की 
लकड़ियाँ आती हैं। भारतीय वनों में प्रायः चार" हज़ार 
किस्म की लकड़ियाँ पायी जाती हैं जिनका प्रयोग इमारती 
एवं जलावन के लिए तथा उद्योग-धन्धों के” कच्चे पदार्थ 
के रूप में . किंया- जाता है। साल, सागौन, देवदार, | 
महोगनी, शीशम आदि इनको प्रमुख लकड्यां हैं॥ 969 : 
70 ई में भारतीय वनो से प्राय: 8:5 करोड़ रुपये मूल्य 
की 22'6 लाख घन मीटर लकड़ी प्राप्त हुई थी। 


(ख) गौण उंपजं (Minor Forest Products}— i 3 


गौण उपजों के अप्तगंत लकड़ी के अतिरिक्त वनों से प्राप्त | 
अन्य सभी प्रकार की उपजें आती हैं। भारत के वनों भें - 


से : l. The Eastern Economists Annual Num 
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बाँस तथा सबाई एवं भाभर की घासे पायी जाती हे जिनका . 
प्रयोग कागज बनाने में किया जाता है। वनों में दिया- 
सजाई बनाने की लकड़ी भी मिलती है। इनके अतिरिक्त 


वनों से बीरोजा, रज्जन, तारपीन तथा चंदन के तेल.आदि _ 


भी प्राप्त होते हैं। भारतीय वनों की-एक प्रमुख उपज 
लाह भी है जिसका उपयोग पॉलिश, वानिस तथा ग्रामोफोन 
के रिकार्ड आदि के निर्माण में किया जाता है । भारतीय 
चों से रेशम, गोंद, चमड़ा कमाने की सामग्री, रवर तथा 
तरह-तरह की जड़ी-बटियां भी प्राप्त होती हैं। भारतीय 
वनों से सरकार को भी प्रतिवर्ष लगभग .4-]5 करोड़ 
t रुपये की आय प्राप्त होती, है । वन-सम्बन्धी Hie उद्योगों में 
; देश के लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी मिलता है । 
ग ` इस प्रकार भारतीय वनों काः हमारे आथिक जीवन 
` ' में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनसे कृषि, वाणिज्य 
तथा उद्योग प्रायः सभी क्षेत्रों में सहायता मिलती है । 
भारतीय वनों से 970-7! में 08 करोड़ रुपये की 27 
लाख- घन मीटर लकड़ी तथा 34 करोड़ रुपये की अन्य 
सामग्रियां प्राप्त हुई थीं । 


भारत सरकार की वन-सम्बन्धी नीति 
(Forest Policy of the Goverment of India) 


नोति (Forest policy of the Government-in the 

५ Pre-independence Era )--ब्रिटिश शासनकाल [के 

. भ्रारम्भिक वर्षों में रेलों के निर्माण तथा बढ़ती हुई जन 
E’:.ः एवं पशुःसंख्या की आवश्यकताओं की पूति के लिए वनों 
का विनाश वड़ी तेजी के साथ हो रहा था। धीरे-धीरे 

ब्रिटिश सरकार चे वनों के आथिक महत्त्व को समझा 

ओर उनकी रक्षा का कार्यभार उठाया । 

855 ई० में लाड डलहोजी ने वनों को इस निर्मम विनाश 

_ से बचाने का प्रयत्न किया ।864-ई० में बनों के वैज्ञानिक 

प्रवन्ध' एवं प्रशासन के लिए 'इन्सपेक्टर जेनरल अफ 

फारेस्ट्स' (Inspector General of Fores(5) के अधीन 

एक “राजकीय वन-विभाग' का संगठन हुआ । तब से इस 

 , विभाग का निरन्तर विकास होता रहा है तथा' आजकल 

. - ` इसके नियन्त्रण में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्राय: 23 

' अतिशत भू-भाग है। 894 ई० में भारतीय वनों के 
` सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक वन-नीति की घोषणा की 
` जिसके अनुसार भारतीय वनों को निम्नांकित चार वर्गों 
. में विभाजित? किया गया-(क) वे वन जिनकी 'सुरक्षा 
' जलवायु एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से आवश्यक है; (ख) 
` वे वन जिनसे व्यापारिक कार्यों के लिए बहुमूल्य लकड़ियाँ 

` पराप्त होती हैं; (ग) छोटे-छोटे वन जिनमें साधारण प्रकार 


जार 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूवे सरकार की वन-सम्बन्धी 


सर्वप्रथम, : 


' (3) अवित वन (070७६६०० 


भारतीय अर्थशास्त्र 


की सकड़ियाँ मिलती हैं, तथा (घ) चरागाह एवं घास के * 
मदान जो केवल नाम-मात्र के लिए ही वन हैं। 
शासन-च्यवस्था की दृष्टि से वनों को एक-दूसरे ढंग 
से निम्नांकित% तीन वर्गो में विभाजित किया गथा है :-- 
]. सुरक्षित वन (R९९ः४९4 F7९५) :--इन वनों . 
में बहुमूल्य ' लकड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। जलवायु तथा ` 
प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी इनकी रक्षा आवश्यक है। अतः . 
सरकार इन वनों पर'कठोर नियन्त्रण रखती है। : इन 
वनों से लकड़ी काटना, इनमें पशुओं को च राना तथा प्रवेश 
करना निषिद्ध रहता है। 7969-70 ई० में इस भर णी: के . 
वनों का क्षेत्रफल 38! लाख हेक्टर था । 
2, रक्षित वन ( Protected Forests ) :-इस 
भकार के वनों में अच्छी लकड़ी उत्पन्न होती है। इनके 


` प्रयोग का अधिकार जनता को एक सीमा के अन्दर . ही 


दिया जाता है. ]969-70 ई० 
क्षेत्रफल 245 लाव हेक्टर था । 


, 3. अवगित वन ( Unclassed. Forests ) '*--- 


में इस श्रेणी के वनों का 


इनका आथिक महत्त्व प्रथम दोनों श्रेणी के वंनों से” कम 


रहता है। अतः, इन पर नाम-मात्र का ही सरकारी 
नियन्त्रण रहता है। इनमें पशु चराने तथा लकड़ी काटने | 
पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता । I969-70 ई० में इस 
श्र णी के वनों का क्षेत्रफल .25 लाख हेक्टर था। | 
इस प्रकार उक्तं वच-नीति का मुख्य उद्देश्य वनों का. 
'धरक्षण था और इस दिशा में यह नीति पर्याप्त मात्रा न : 
सफल भी रही। किन्तु इसमें सरकार ने. अपने कार्य को 
वनों के वर्गीकरण तक ही सीमित रखा! वनों के विकास 
एव विस्तार के प्रति सरकार परायः बिल्कुल. जागरूक नहीं 
थी । ` फिर भी... वन-सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहित : 
करने के लिए 906 ई में सरकार ने देहरादून में एक दनः 


'अनुसंधानशाला (Forest.R esearch Tstitote) की स्था- 


पना की। सन्‌ I925 ई० के भारतीय संविधान के अनुसा 
वन '्रान्तीय विषय’ हो गया । तब से प्रत्येक राज्य के 
वन-व्यवस्था अलग-अलग है। फिर भी, भारत सरकार 
दारा इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कायं किये जा रहे हैं। केनत 
में वन-सम्बन्धी विषयों पर परामश देने के लिए एक प्रधान . 
= ॐ 069-70 ई० में विभिन्‍न प्रकार के; वनों का - 
क्षेत्रफल निम्न प्रकार से था :- : gt र्‌ 
(!) इरक्षित वन (०४९7१५ ८7०७७) 
र 3807 लाख हेक्टर २ 
(2) रक्षित वन ( Protected तलाक) रे 
_244:5 लाख हेक्टर मी० 
Forests) « 
| !25'] लाख हेक्टर, ~~! लाख हेक्टर भी० . 
र कुल 7503 लाख हेक्टर मौठ | 
Source—INDIA. 4976. p. 29 
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प्राकृतिक सांधन एवं आधिक विकासे | 


वंन-निरीक्षक है। प्रबन्ध की सुविधा के लिए प्रस्येक राज्य 


` को विभिन्न वन-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 


'की शुरुआत की । तब से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में एक ' 
_ सप्ताह तक वन-महोत्सव समारोह मनाया जाता है तथा देश 


प्रत्येक क्षेत्र का प्रवन्ध एक 'वन-संरक्षक' ( 00ा5०- 
vator. of Forests) के अधीन रहता है। पुनः प्रत्येक 
वन-क्षेत्र को छोटे-छोटे विभागों में विभाजित किया जाता 
है जित्रका प्रबन्ध एक 'फॉरेस्ट रेंजसं' (Forest Rangers) 
के अधीन 'रहता है। 

स्वतन्तता-प्राप्ति के बाद वन-नीति. ( Forest 
Policy in the Post-Independence Period ) -:— 
स्वतन्त्॒ता-प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार का ध्यान 
वनों के संरक्षण एवं विकास की ओर विशेष रूपं से 


आाङृष्ट हुमा। इसी उद्देश्य से जुलाई, ]950 ई० में 


भारत सरकार के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य-मंत्नी श्री के० 
एम०_ मुन्शी ने बन-महोत्सब (४27 ०५६४६) अथवा 
अधिक वृक्ष ल्याओ'(Grow More Trees) आन्दोलन 


में लाखों वृक्ष लगाये जाते हैं। सन्‌ ]950 ई०-में ही वन- 
विकास सम्बन्धी विषयों पर परामर्श देने के लिए एक 
केन्द्रीय वन-सलाहकार समिति ( Central Forest 
Advisory Board) की स्थापना की गयी। पुनः,!2 मई, 
]952 ई० को भारत सरकार ने अपनी . नयी वन-नीति 


(Forest P0!ic9) की घोषणा को जिसमें यह सुझावः 


दिया गग्ना कि “देश की सम्पूर्ण भूमि के प्रायः एक-तिहाई 
भाग में वनों को बनाये रखना हमारा लक्ष्य होना 
चाहिए । हिमाचल प्रदेश, दक्षिण तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों 
में, जहाँ भूमि-क्षरण का भय अधिक हो, कुल भूमि के 
प्रायः 60 प्रतिशत भाग में वर्नो का रहना आवश्यक है 
तथा मैदान में जहाँ पर भूमि समतल हो, तथा भूमि- 
क्षरण का भय कम रहता हो, वन-भूमि का अनुपात 20 


: प्रतिशत होता चाहिए ।” « 2 दे 


किन्तु, उक्त नीति में निदिष्ट लक्ष्य तथा वनों के 
वत्त मान क्षेत्र में बहुत बड़ा अन्तर है। साथ ही, देश के 
अधिकांश वन हिमालय, विन्ध्य तथा दक्षिण के पठार तक 
ही सीमित हैं। सिन्धु-गंगा का समतल मैदान प्रायः वनों 
से+खाली पड़ा है। देश की'वत्त मान खाद्य-समस्या के फल- 


- स्वरूप हमारे समक्ष कृषि-विस्तार के उद्देश्य से भूमि की 


मांग भी बहुत अधिक बढ़ गयी है। ऐसी स्थिति में वनों 
के विस्तार की योजना तैयार करते समय हमें इस बांत 
का पता लगाना होगा कि हमारे देश में वंजर भूमि 
कितनी है और उसमें से कृषि के लिए कितनी भूमि का 


' उपयोग,किया जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 


देश की सम्पूर्ण वंजर भूमि के सर्वेक्षण का सुझाव दिया 
गया था जिससे इस सम्बन्ध में एंक संतुलित एवं पूरक 
पद्धति विकसित की जा सके। . र 2 कह 
* . इस वन-तीति में प्रत्येक प्रकार के वनों के विकास एवं 


संरक्षण पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इस वन-नीति के 
अनुसार वनों को नये सिरे से निभ्नांकित चार वर्गों में 
विभाजित किया गया है-(2) रक्षित वन (Protected 
Forests), (2) राष्ट्रीय बन (National Forests), 
(3) देहाती वन (।४९ F०7५), तथा (4) वृक्षः 
प्रदेश (Tre ।a०4) । द 
इस. नीति में वन्य-प्रदेशों में कृषि-भूमि के छिस्तार 


को रोकने पर भी अधिक जोर दिया गया है। साथ ही, 
उ विस्तार के लिए निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये 
गये हैं-- म 


` (क) एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार वनों के 

` .. क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य 

किया जाय। किसी प्रदेश से वनों को साफ करने 

के पुर्वं उतने ही क्षेत में नये वन ळूगाना 
आवश्यक है । . ' 

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में ईधन एवं चराग्राह की : 
सुविधा प्रदान करने के लिए सीमान्त तथाः कम 
उपजाऊ भूमि पर वृक्ष लगाये जायं। °= 

'(ग) दुगेम वनों के विकास के लिए उनमें आवागमन 

“. एवं संचार के साधनों का अत्यधिक विस्तार 
| किया जाय। 

(ब) वन-सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने 
के लिए वन अनुसंधानशाल! एवं उद्योगपतियों 
में निकटतम सुम्पकं स्थापित किया जायी _ 

इस प्रकार यह वन-नीति निश्चय ही सराहनीय है। 

इससे देश की वन-व्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ हो जायगी 


जिससे कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य सभी विशेष रूप से 
लाभान्वित होंगे । 
पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगेत बन 


“(Forests under Five Year Plans) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) 
में वनों के संरक्षण एवं विकास तथा आवागमन के साधनों 
के विस्तार पर पर्याप्त जोर दिया गया था। आयोग के ' 
अनुसार देश में वनों के क्षेत्र में वृद्धि का कार्यक्रम दीघे- 
कालीन, था अतएव अल्पकाल में वनों के क्षेत्र को बढ़ाने 
के लिए प्रथम पंचवर्षीय” योजना 
सुझाव दिये गये थे :--(!) मिट्टी के कटाव को रोकने 
के लिए वृक्षारोपण; (2) कृषि कीः सीमात्त भूमि पर 
वृक्ष लगाना; तथा (3) ई धन एवं चारे की पूत्ति-के लिए 
गाँवों में बाग लगाना । प्रथम योजताकाल में प्रायः 75 | 
हजार एकड़ भूमि में नये वन लगाने तथा वनों के पु्र्‌- | 
द्वारका कार्य किया गया। ।5 हजार एकड़ भूमि में दियासलाई ` 
की लकड़ी के वन लगाये गये । योजनाकाल में वनों में 


* 5000 कि० मी० से अधिक लम्बी सड़कें बनायी गयीं । | 


योजनाकास में प्रायः 2 करोइ एकड़ निजी वनों को 
सरकारी. नियन्त्रण में लाया गया । जंगली जानवरों की 
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सुरक्षा के लिए ।952 ई० में एक 'इण्डियन बोर्ड ऑफ 
वाइल्ड लाइफ (Indian Board for Wild Life) की 
- स्थापना को गयी । योजनाकाल में वन अनुसंधानशाला 
का सी विस्तार किया गयो । प्रथम योजनाकाल में वनों 
के विकास पर प्राय: 8:5 करोड़ रुपये व्यय कियो गया । 
डिसी इंचदर्षाय योजना, {Second Five Year 
P।87) में योजना आयोग के अनुसार .वन-सम्बन्धी काय- 
क्रमों के मिम्नांकित उद्देश्य थे: “Forest Policy las to 
be directed, on ihe one hand; to securing the 
long range development of forest resources 
and on the other hand to meeting the increa- 
sing demard for timber in ths immediate 
future.” द्वितीय योजना में इस सम्वन्ध में निम्नांकित 
कार्य क्रम अपनाये गये थे-(!) 'भूमि के कटाव तथा 
रेगिस्तान की वृद्धि को रोकपे,के लिए वृक्षारोपण, बंजर 
भूमि में वृक्ष लगाना तया नहरों एनं सड़कों के कियारे 
पर अधिकाधिक वक्ष लगाना; (2) हाल .में सरकारी 


नियन्त्रण में आय हुए वनों में सुधार; व्यापारिक महत्त्व - 


की लकड़ियों की किस्म तथा उत्पादन में व.द्धि करना । 
इस कायाक्रम के. अन्तर्गत .50 हजार एकड़ भूमि पर 


सागीन, ]3. हजार एकड़ भूमि पर बेत, नीलगोंद तथा 50 


की व्यवस्था थी, (3) वन-सँम्वन्धी अनुसन्धान एवं शिक्षा 

को प्रोत्साहित करना, (4) वनों में 7400 मील लम्बी 

सड़क बनाना अथवा . उनमें सुधार करना, (5) जंगली 

जानवरों की सुरक्षा; तया(6) वनों में काम करने वाले 

| . श्रमिकों में सहकारी समितियों की स्थापना । 

१2 - „ विभिन्न राज्यों की वन-विकास सम्बन्धी योजनाओं 

. में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से द्वितीय योजना- 

ह काल में वन आयोग (Forestry Commission) क्री 

नियुक्ति की गंथी। जंगली जानवरों की सुरक्षा के 

i उद्देश्य से 'योजनाकाल में देश के विभिन्न भागों में 8 

Re राष्ट्रीय पाके बनाये गये। साथ ही, दिल्ली में आधुनिक 

` तरोके की एक “पशु वाटिका” (20008ं०8] Park) भी 

` बनायी गरी । वनों की गौण उपजों, जैसे-वाँस, लाह 

® तथातेल देनेवाले वृक्ष, औषधिक जड़ी-वूटियाँ, घास 

` इत्यादि के उत्पादन एवं संचय के नये तरीके निकालने की 

व्यवस्था थी । द्वितीय योजनाकाल में प्रायः 40 . हजार 

एकड़ भूमि में दियासलाई की लकड़ी के पेड़ लगायो गयो । 

` इसके अतिरिक्त 78 हजार -वर्गमील वनों का सवक्षण तथा 

. सीमांकन किया गया। : > * 

५ _ इितीय धोजनाकाल में वन-विकास की सद 
करोड़ रुपये व्यय हुए। : 

 , , ० तृतीय पंचवर्षीय योजना में वन-विकास की प्रग ते 

(Progress of Forest Development in the Third 

Five Year न :_तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में 

भी बनों के विकास परं पर्याप्त जोर दिया गया था।- 


द 7 


/ 


में 2/:2 


हजार एकड़ भूमि में दियाईलाई की लकड़ी के पेड़ लगाने . 


भारतीय अर्थशास्तं 


योजनाकाल में उन काय क्रमों पर विशेष जोर दिया गयो ' 
जिनसे देश की दीघंकालीन आवश्यकताओं की पुत्ति में 
सहायता मिले तथा वनों से उत्पन्न विभिन्न पदार्थो का 
कुशल तरीके से उपयोग किया जा सके । योजनाकाल में 
वत्तों में आवागमन एवं संचार की. व्यवस्था पर विशेष 
जोर दिया गया था। . 96/-66 के बीच मे ईधन की 
लकड़ी की कमी को दूर करने के लिए गाँव के आस-पास 
की ]]9 हजार हेवटर परंती भूमि में शीघ्र तैयार होने- 
वाले वन लगाये गये । साथ ही, 476 हजार हेक्टर भूमि. ` 
में सागवान तथा अन्य औद्योगिक एवं व्यापारिक महत्त्व 
की लकड़ियाँ लगायी गयीं। इनके अतिरिक्त 249.हंजार | 
-हेक्टर भूमि में शीध्र तैयार होने वाली इमारती लकड़ियों 
के वक्ष लगाये गये । ` इस अवधि. में वनों में !:77 हजार 
कि० मी० लम्बी सड़क बनायी गयी । . वों से प्राप्त होने 
वाली गौण उपजों के उत्पादन को बढ़ाने पर भी योजमा- 
“काल में विशेष खूप से ध्यान दिया गया। इस अवघि में 
30 हजार वग किलोमीटर वनों का सर्वेक्षण .किया 
रया । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास पर 3] 
करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन था जव कि योजना- 
काल में वास्तविक व्यय 46 करोड़ रुपये.ही हुआ । इसी 
प्रका र 966-69 के वीच तीन एकवर्षीय योजनाओं (Three 
one ४९२7 ?[५॥8) के अन्तर्गत वनों के विकास पर 


4] करोड़ रुपये व्यय हुए । 
चतुर्थ पंच्रदर्षोप योजना ? में चन विकोस की 
` प्रगति (Progress of Forests in the Fourth 
Five Year PI27):— चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में वन- 
विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि तथा उद्योग दोनों की 
तत्कालीन तथा दीर्घकालीन. आवश्यकताओं को ध्यान 
। में रखा गया था। योजन।काल में औद्योगिक लकड़ी की 
मांग के ।968-69 ई० में 70 लाख घनमीटर से बढ़कर i 
]973-74 ई० में 70'लाख घनमीटर होने का अनमान 
था । इस अन्तर की पूत्ति के लिए चतुर्थ योजनाः काल में 
(:) 340 हजार हेक्टर भूमि में शीघ्र तैयार होने वाली 
लकड़ियों के चक्ष लगाने की व्यवस्था थी; (2) 300 हजार 
'हेक्टर'भूमि में आथिक दृष्टि से उपयोगी लकड़ियों के 
उपजाने पर जोर दिया गया था, दबा) 88 हजार 
हेवटर भूमि में. निम्न कोटि के वनों में सुधार की - 
व्यवस्था की गयी थी । किन्तु नयी लकड़ियों के तैयार होने 
में विलम्ब होगा, अतएव चतुर्थे योजना काल में वनों को 
काटकर औद्‌ योगिक लकड़ी की पृत्ति की बढाने पर जोर: 
` दिया गया था । फिर भी, आयोग का यह अनुमान है कि 
973-74 तक केवल ]35 लाख घन मीटर औदयोगिक 
लकड़ी की मांग की ही पूत्ति की जा सकी है । ई'धन की 
लकड़ी की पुत्ति को बढ़ाने के कार्य-क्रम के अन्तर्गत 75 
l: To Five Year Plan'--A Draft, I969. , 


[4 


‘+, 
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` हजार हेक्टर परती भूमि पर वृक्ष लगाने पर जोर दिया 


गया था.।- चतुर्थ योजना में 25! हजार हेक्टर भूमि में 
: शीघ्र तैयार होने वांशी लकड़ी तथा 289 हजार एकड़ में 
- आथिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लकड़ियों को 
लगाया गया । योजनाकःल में वनों में 8 हजार कि० 

मी० नयी सड़कों का निर्माण किया गया था। 
चतुर्थ योजना में: वन-सम्वन्धी विकास कॉर्गक्रम की 

मद में 94 करोड़ रु० व्यय हुआाथा ।  : 
` -.पाँचवीं पंचवर्षीय योजन! में चन (Forests in the 
Fifth Five Year Plan) :—पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 
'में भी वनों के विकास पर पर्याप्त मात्ना में जोर दिया 
` गया था। योजनाकाल में औदयोगिक लकड़ी के उत्पाद 
को ।973-74 में 94 लाख घन मीटर से बढ़ाकर ]978- 
79 में ]23 लाख घन मीटर करने का आयोजन था। 
अद योगिक लकड़ी के उत्प!दन में इतनी अधिक वृद्धि के 
लिए पाँचतीं योजना काल में 350 हजार हेक्टर भूमि में 
शीघ्र. तैयार होने वाली लकड़ियों के व.क्ष लगाने तथा 760 
हजार हेक्टर भूमि में ओद. योगिक दष्टि से उपयोगी 
'लकड़ियों के व. क्ष लगाने का आयोजन था । इसी प्रकार 
पाँचवीं योजनाकाल में वन-क्षेत्र में (5 हजार किलोमीटर 

:लम्बी सड़क बनाने का भी आयोजन था । . 
पाँचवीं योजता में वनों के विकास पर कुल 220.5 

करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । 
छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five. Year Plan) 
` में भी वनों के विकाश पर पर्याप्त जोर दिया गया है। 
वनों के विकास के लिए कुछ उपयोगी सुझाव- इस 
प्रकार भारत की आथिक व्यवस्था में वंचों का बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, किन्तु भारतीय वनों की वक्त सान 
स्थिति संतोषजनक नहीं है । अतएव, वनों के विकास की 
आदशें योजना में निम्तांकित बातों पर जोर देने को आव- 
ञ्यकता हे | . . 

` (2) सर्वप्रथम तो वनों के विकास के लिए एक दीघं 


कालीन योजना तैयार की जानी चाहिए । केन्द्रीय वन . 


आयोग द्वारा इस उददेश्य.से एक ऐसे संगठन की स्थापना 
की जानी चाहिए जिसमें अर्थशास्त्री, उद्योगपति एवं वन 
विशेषज्ञ हों और जो सड़क-विकास की ही तरह वन-विकास 
की भी एक दीर्घकालीन योजना तयार कर सके । 

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में परती भूमि पर शीघ्र तैयार 
होने लायक जलावन की लकड़ी के वन लगाने की प्रबलं 
आवश्यकता है।' 


(3) वनों से कांगज के निर्माण के लिए बाँस के 


अतिरिक्त अत्य , कच्चे पदार्थों की खेती को प्रोत्साहित 
किया जाना-चाहिए । इनके अन्तगंत .दियासलाई जैसे वन- 
उद्योगों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाना 
चाहिए Eo : ° FSS IR 


(4) वन लगाते के सम्बन्ध में प्रत्येक क्षेत्र की 


i भर के 
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, ५93 
विस्तृत जाँच-पड़ताल के बाद वनों का एक न्यूनतम प्रति- - 
शत निर्धारित करना चाहिए तथा वन-विभाग क इस 
न्यूनतम प्रतिशत तक पहु चने का प्रयास करता चाहिए । 


सारांश यह है कि वत्त मान वन-साधनों के आयोजित 
एवं ध्यवस्थित रूप में विदोहन एवं संरक्षण के साथ-साथ 
वतरोपण एवं वनों के विस्तार प्र पुरा-पुरा ध्यान देना 
चाहिएः। 
भारत की खनिज-सम्पत्ति 
(India's Mineral Resources) | 


आथिक विकास में खनिज-सम्पत्ति का योयदानः 
(Rote of Minerals jn Economic Development) 
आथिक विकास के वत्त मान युग में किसी भी देश का 
अद्योगिक विकास मुख्यतः खनिज-पदार्थो पर ही अवस- 
म्बित है। इनके अभाव में आधुनिक औद्योगिक व्यदस्था 


` की कल्पना भी नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए, 


लोहा एवं कोयला से इस्पात उद्योग का विकास होता है। 
जो ओद्योगिक विकास के लिए बिल्कुल आवस्यक है। 
वास्तव में, खनिज ही भाज के विशालकाय उद्योगों के 
प्राण हैँ । इस समय विश्व के प्रायः सभी राष्टू+एक सुनियो- 
जित योजना के अरर पर अपने देश को .अधिक सुखी एवं 
समृद्ध बनाने में संलग्न हैं अथा अपनी खनिज-सम्पत्ति की 
सहायता से अपने आधारभूत उद्योगों की उन्नति कर रहे. 
हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस अपनी* खनिज- ` 
सम्पत्ति के संमुचित-विकास के फलस्वरूप ही आज विश्व 
के अग्रगण्य राष्ट्र बन पाये हैं। भारत जसे विकासोन्मुख . 
आथिक व्यवस्था वाले देश के लिए तो 'खनिज-पदार्थों का 
अध्ययन. और भी :महत्त्वपुणं हो जाता है। 


भारत को खनिज-सम्पत्ति का सामास्य विवरण २(4 
General Survey of the Mineral Resources of 
Ind९) :-भारत में खनिज-पदार्थों का विस्तृत भंडार 
है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज-पदार्थ पाये जाते हैं। 
देश में आधारभूत उद्योग-धन्धों के विकास के लिए आवः 


- श्यक प्रायः सभी खनिज-पदार्थ-लोहा, कोयला, मँगनीज 


आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।- पूति की दृष्टि से. 
योजना आयोग ने हमारे खनिज-पदार्थो को निम्नलिखित 
तीन वर्गों में विभाजित किया है :- Po 
(7) प्रथम अणी में वे खनिज-पदार्थ हैं जो हमारी | 
-आवश्यकतायों के लिए हर हालत में पर्याप्त हैं, जैसे लोहा | 
अभ्रक, मँगेनीज, क्रोमाइर, कोयला, टिंटेनियम, थोरियस्‌,- 
बॉक्साइट. तथा मोताज इट। इनमें लोहा, मँगनीज तथा ` 


- अभ्रक का वतमान उत्पादन हमारी आवश्यकताओं | 
: बहुत अधिक है, अतः इनका निर्यात भो किया जाता 
Fl sa । 
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(2) दूसरी श्रेणी में वे खनिज-पदार्थ आते हैं जो 

, किंचित पर्याप्त मात्रा (F7]) 2१९५५० ऽए।9) में 

उपलब्ध हूं, यद्यपि इनमें से अनेक का उत्पादन आवश्य- 

कता से बहुत ही कम होता है। इस श्रेणी में क्रोमाइट, 

नमक, जिप्सम, सोना तथा चीनी मिट्टी विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । - % 

(3) तीछरी श्रेणी में वे खनिज-पदार्थ आते हैं जो 

देश को आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं तया जिनके 


लिए हमें मुख्य रूप से विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता 
है; जैसे-पेट्रोल, शीशा, गन्धक, टीन, ग्रोफाइट इत्यादि । 


भारतौय अर्थशास्त्रं . _ 
५ 


धातुओं के लिए हमें मुख्य रूप से विदेशों पर आश्रित 
रहना पड़े गा। किन्तु, देश के आथिक विकास के 'लिएं 
अन्य आवश्यक खनिज-पदार्थ हमारे देश . में ही पर्याप्त 
मात्रा में सुलभ हैं। उदाहरणार्थ, भारत को अभ्रक के 
उत्पादन में विश्व में प्रायः एकाधिकार प्राप्त है । यहाँ का 
लोहा अति उत्तम कोटि का होता है; मँगनीज, टीटेनियमं 
थोरियम, इल्मेंनाइट तथा मोनाजाइट के सम्बन्ध में भी 
हमारी गणना विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में की जाती है। इस 
प्रकार जैसा कि श्री चाल्स एच० बेहरी ( C॥7।९5 प्र, 
B९7) ने कहा है कि अपने कोयले एवं लोहे के भंडारतथा 
मानव शक्ति के साथ भारत की गंणनाविश्व के उच्नतशील 
देशों में की जा सकती है। 

पिछले कुछ वर्षों से देश में खनिज-उत्पादन की प्रवृत्ति 


- उपरोक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि पेट्रोलियम, 
| ताम्वा, शीशा तथा कुछ अन्य लोहहीन (२०7-९7०५) का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है :-- 
iy : 
` ठ खनिज -उत्पादन, (95 से ]976) 
हः, खनिज I95] 960 i966. ‘ITI I974 I976 
 कोयला(लाबटनमें)' - 249 526 680 6:9 833 0.0 
_. लोहा (लाख उन मे) 37 I66 268 337 348 430 
मँगतीज ईशाख टन में) * !3 I4.5 I7 7.8 `: 4.5 I7.0 
बॉक्साइट (हजार टन में) 68 337 750 II.9: ° I272 + , I436 
ताम्बा (हजार टन में) 375 . 438- 484 666 :]47 2363 
) . जिप्सम (हजार टन में) 207 997 ]294 073 . ]050 | 
. अवरख [हजार टन में) ड 29.2 22.9  ]8.4 34. 9.0 
` पेट्रोलियम (हजार टन में) | 4540 4647 * 790 749] 8700 
. खतिज-उत्पादन का निर्देशांक I00 49. 73 294 302 
खनिज-उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपये में)” 86.0 320 442.6 780.2 850.0 


भारत में प्राप्त होने ' वाले 

. विवरण इस प्रकार से है: ` 

® ३ लोहा (7०० 07९) :-विश्व के लोहा उत्पादक 
राष्ट्रों में- भारत का प्रमुख स्थान है। उत्तम प्रकार के 
लोहा भंडार वाले राष्ट्रों में ब्राजिल के 'बांद विश्व में 

` भारत का ही स्थानःहे। यहाँ की लौह धातु की कुछ 
किसमें तो संसार भर में सवंश्र ष्ठ समझी जाती हैं। इनमें 
` 60 से 70 प्रतिशत तृक्र शुद्ध लोहे का अंश वर्तमान रहता 
है। भारत में कच्चे लोहे का संभावितः भण्डार लगभग 
2I50 करोड़ टन है। देश.में अच्छी किस्म के लोहे का 

` भण्डार मुख्यतः विहार तथा उड़ीसा में केन्द्रित है।.बिहार 


कुछ प्रभुख खनिजों का 


207८ के ५5 ६०४ ee ६६२५७ SAPIENS ग्रे > 


, ` -मेंलोहे की खाने सिंहभूमि जिले के नोग्रामुडी, गुआ तथा ` 


- वन्दयांव में पायी ,जाती हैं। उड़ीसा की पहाड़ियों की 
उत्तरी ढानों पर क्योंझर, मयूरभंज तथा बोनाई में भी 


भात्रा में उपलब्ध हैं जिससे इस क्षेत्र में इस उद्योग 
की अपार सम्भावनांऐँ हूँ। इसके.बाद गोमा 


= * , 


= 


ini Ka nya 


का स्थान है। मध्य-प्रदेश में चन्दा एवं दुर्ग जिलों. में 
तथा तामिलनाडू के सलेम एवं त्रिचनापली में-भी लोहे के 
विशाल भंडार का पता चला है, किन्तु इनके समीप : 
कोयले के:अभाव के कारण इस क्षेत्र की खानों में अभी 
काय प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त . 
'आच््न के नेल्लोर, मैसूर के वाबबूदन की पहाड़ी, महाराष्ट्र 
के रत्नगिरि, उत्तर प्रदेश के कुमाय तथा बंगाल के रानी-' 
गंज में भी लोहे का विशाल भंडार निहित है। 969 
ई० में देश के सवसे अधिक लोहा गोआ (97 लाख टन), . 
में.उत्पन्न हुआ था । इसके बाद उड़ीसा (60 लाख .टन), 
(बिहार 53 लाख "ठन), मध्य प्रदेश (37 लाखटन) तथा 
मंसूर (28 लाख टन) का स्थान था । 
पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज लोहे के उत्पादन में 
पर्याप्त वृद्धि हो रही है। प्रथभ पंनय्ीय योजना में इसका 
उत्पादन 950-5 ई० में 32 लाख से बढ़कर ।955-56 
में 43:] लाख टन हो गया । द्वितीय पंचवर्षीय .योजना 
के अन्त तक 960-6! ई० में खनिज लोहे के उत्पादन को 
बढ़ाकर ।25 लाख टन करने'का आयोजन था, किन्तु 
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इसका . उत्पादन अनुमानतः ]]0 लाख टन ही हुआ । 
तृतीय पचवर्षीय योजना में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़-' 
कर 230 लाख टन ही हुआ । ]968-69 में खनिज लोहे 
`-का उत्पादन 260 लाख टन तया. !959-70 में 280 लाख 
टन था । चतुर्थं पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year 
शंका) के अन्तं में इसे बढ़ाकर ]973-74 ई० तक 54 
लाख टन करने का आयोजन था । इस उद्देश्य से भिन्न 
भिन्न. स्थानों में, विशेषतः सांवंजतिक क्षेत्र में नयी-नयी 
लोहे के खानों का विकास किया गया । किन्तु योजना के 
अन्त में खनिज लोहे का-उत्पादन अनुमानतः 370 लाख टन 
ही हो सका। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year 
Plan) में खनिज लोहे का उत्पादन ।977-78 में 430 
लाख टन हुमा तथा छठी योजना के अंत में इसके उत्पादन को. 
बढ़ाकर ]982-83 में 650 लाख टन करने का आयोजन है । 
अभी भी भारत अन्य देशों की तुलना में लोहे के 
उत्पादन में बहुत पीछे है । !968-69 ई० में भारत में 
केवल 260 लाख टन खनिज लोहे का उत्पादन हुआ था जवकि 
,उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में 895 लाख .टन तथा 
सोवियत रूस में 707 लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन 
` हुआ था'। विश्व के कुल उत्पादन का भारत 4°2 प्रतिशत 
भाग लोहा उत्पन्न करता है। अतः इस क्षेत्र में अभी 
बहुत अधिक प्रयत्नों की झाबश्यकता है। 
` निर्यात (£707)—भारत से लोहे का निर्यात मुख्यतः 
जापान को किया जाता है। खनिज लोहे के निर्यात को 
बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (\4£0- 


nal Mineral Development Corporation ) द्वारा ` 


किरीबुरु (£7७४7०) तथा बँलाडीला ( B48 ) में 
लोहे की नयी खानों का विकास किया जा रहा है। इधर 
कुछ वर्षो से इसके निर्यात में बहुत वृद्धि हो रही है। देश 
के कूल खनिज निर्यात के 5! प्रतिशत तथा कूल निर्यात का 
6:2 प्रतिशत कच्चे लोहे का होता है। ; 


2. भैगनीज ( \०४7९९ ) :--विश्व के मँगनीज- - 


उत्पादक राष्ट्रों में रूस एवं गोल्ड को१ट के वाद भारत का 
तृतीय स्थान है! यहाँ का मेंगनी ज अच्छी किस्म का होता 
है तथा इसमें 59 प्रतिशत तक शुद्ध भातु पायी जाती है। 
मैंगनीज का प्रयोग मुख्यतः इस्पात उद्योग में किया जाता 
` हे। किन्तु भारत.लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में अभी 
बहुत पीछे है । अतः अधिकांश मैंगनीज' यहाँ से कच्चे रूप 
में ही निर्यात कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए ।954 
- . ई० में मँगनीज का उत्पादन ।4:4 लाख टन. हुआ था 
जिसमें से 94 लाख टन का निर्यात किया यथा था ।।960- 
. 6][ ई० तक निर्यात की मात्रा को बढ़ाकर !5 लाख टन 
` करने का आयोजन था जो पूरा नहीं हो सका । यहाँ से 
मँगनीज का निर्यात मुख्यतः अमेरिका, कनाडा तथा जर्मनी 
आदि देशों को किया जाता है। मेंगनीज एक बहुमूल्य 
पदार्थ. है। अंतः इतनी अधिक मात्रा में इसका निर्यात 
देश के औद्योगिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा सबूत है। 
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भारत में मँगनीज मुख्यतः -मध्य -प्रदेश, तमिलनाड्‌, 
महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के 
छिन्दवारा, बालाघाट तया भण्डारा जिलीं में मँगनीज की 
प्रमुख खाने हैं.। यहाँ देश के सम्पूर्ण उत्पादन का प्रायः 60 
प्रतिशत भाग मँगनीज उत्पन्न किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त तमिलनाडु के विजगापट्टम तथा वेलारी जिलों 
में; मंसूर के सिमोगा एवं महाराष्ट्र के. नागपुर एवं पंच- 
महल में भी मँगनीज की खाने हैं । साथ ही, विहार के 
सिंहभूम तथा उड़ीसा के क्योंझर एवं बोनाई में भी थोड़ा- 
बहुत मँगनीज पाया जाता है । 

मँगनीज का उत्पादन ।95! ई० में ]3 लाख टच, 
966 ई० में ।7 लाख टन तथा 974 ई० में 4] लॉख 
'टन था। भारत में मँगनीज के भण्डार के सम्बन्ध में 
सही अनुमान लगाना, कठिन है । किन्तु कहा जाता है कि 
इसका अनुमानित भण्डार प्रायः 20 करोड़ टन है जिसमें से 
6 करोड़ टन केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात. 
राज्यों में है।! यह विश्व के कुल अनुमानित भंडार का 30 
प्रतिशत भाग है। ES 

3. अभूक (M2) :-अभ्रक आज के युग का एक 
महत्त्वपूर्णं खनिज-पदार्थं है । देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण 
से इसका बहुत बड़ा महंत्त्व है। विद्य्‌त्‌ का विकास मुख्यतः 
अभ्रक पर ही आधारित है । विश्व के अभ्रक-उत्पादक 
देशों में भारत का सर्वप्रथम स्थान हैं तथा विश्व के कुल 


उत्पादन का प्रायः 70 से 80 प्रतिशत भाग तक अभ्रक 


यहीं से प्राप्त होता है । अत: विश्व में अभ्रक-उत्पादन के 
क्षेत्र में भारत को प्रायः एकाधिकार प्राप्त है । | 
भारत में अभ्रक मुख्यतः बिहार की खाचों से ही प्राप्त 
होता है। बिहार का अध्रक-क्षेत्न गया, हजारीबाग तथा 
मु'गेर जिलों में. 60 से 80 :.मील लम्बी तथा ]2 से 76 
मील चौड़ी एक तलहटी के रूप में विस्तृत है! हजारी- 
बाग जिला इसका प्रमुख उत्पादक हैं । यहाँ को खानों से 
रूबी जाति का अभ्रक निकाला. जाता है. जिसको संसार 


'भर में मांग होती है। देश के कुल उत्पादन का प्रायः 


तीनऽचौथाई भाग अभ्रक बिहार उत्पन्न करता है। इनके 
अतिरिक्त राजस्थान फे अजमेर, मारवाड, किशनगढ़, उद- 
यपुर तथा जयपुर, आंध्र के नेल्लोर तथा गोदावरी एवं | 
तमिलनाड्‌ के सलेभ तथा नीलगिरि जिलों में भी अभ्रक 


की खानें हैं । ]960 ई० में अभ्रक का उत्पादन. 29 हजार 


4» 


टन, 966 ईश में 23 हजार टन तथा ।97 ई० में ।4.4 


हजार ट्त था । 


अतः इसका अधिकतर भाग विदेशों को निर्यात कर दिया 


जाता है। भारत से अभ्रक का मुख्यतः संयुक्त राज्य 


अमेरिका, पश्चिमी जमनी तथा ब्रिटेन को निर्यात किया 


जाता है। किन्तु वत्त मान समय में विदेशों सें अंशक की 
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' सांग कम हो जाने से इसका मूलम भी कम हो. गया है 
जिससे इस उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा 
है । यहाँ की खानों से अभ्रक निकालने में मशीनों का बहुत 

_ कम प्रयोग किया जाता है जिससे खर्च बहुत अधिक पड़ता 

, है। व्यवस्थित-खुदाई तथा उचित निरीक्षण के अभाध में 

` अभ्रक उद्योग में बूत 'अघिक अपव्यय होता है। अतः इस 

उद्योग के विकास. के लिए व्यवस्थित ढंग से खुदाई की 

बड़ी प्रबल आवश्यकता हेै। साथ ही, अभ्रक को.विभिन्न 

` श्रणियों में विभाजित करने को संतोषजनक पद्धति का 
अनुकरण भी अनिवायं है । 

4. बॉक्साइट (32५7।९)-बांक्साइट का उपयोग 

' मुख्यतः अयुमुनियम बनाने में किया जाता हैं। भारत में 
बॉक्साइट-का उत्पादन ]908 ई० से प्रारम्भ हुआ । यहाँ 

* के बॉक्साइट के भण्डार का अभी तक सही अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता है। फिर भी ऐसा अनुमान ` किया 
जाता है कि भारत में सभी प्रकार के बॉक्साइट का भंडार 
प्रायः 24 करोड़ टन है जिसमें उत्तम कोटि का बाँक्साइट 
आयः 72 करोड़ टन है। 

भारत में बॉक्साइट मुख्यतः मध्य प्रदेश, बिहार,उड़ीसा 
तमिलनाड्‌, महाराष्ट्र तथा- कश्मीर में पाया जाता है। 
मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार. 
के,.पलामु तंया राँची जिलों में भी बॉक्साइट का विस्तृत 
) भडार है। ]95! ई० में बॉक्साइट का उत्पादन 68 हजार 
. टन था जो बढ़कर ।969 में 287 हजार टन तथा 976 

६० में 44 लाख टन हो गया | अल्मुनियम उद्योग के 

i कर के साथ-साथ बॉक्साइट की मांग में वृद्धि हो. 

है ; 


......_.. 5. ताम्बा (C००7)--प्राचीन काल. .में भारत 
!... ताम्बे एवं प्रीतल.की बनी वस्तुओं के लिए विख्यात था, 
` किन्तु आजकल यहाँ ताम्बे का उत्पादन बहुतःकम होता 

है । ताम्वा'मुख्य रूप से बिहार के सिहभूमि जिले में.पाया 
जाता है । यहाँ का ताम्र अंचल 80 मौल लम्बी तथा 4 
सील चौड़ी एक तलहट्टी के रूप में विस्तृत है। सिहभमि 
 जिले.के घाटशिला के समीप मोसाबनी तथा धोबानी में 

_ताम्बे की प्रमुख खानें हैं। भारत के कुल उत्पादन का शतः 
. °  प्रतिशत-भाग ताम्बा इसी क्षेत्र की खानों से निकाला जाता 
' ` है घाटशीला के समीप ही मनुभंडार में ताम्वे एवं पीतल 
का अकेला कारखाना. 'इण्डियन कॉपर कॉरपोरेशन” स्थित 

हे ॥इसके अतिरिक्त आन्ध्र में नेल्लोर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, 
राजस्थान तथा सिंक्कम में भी ताम्वा पाया जाता है। 

6 ई० में 24 ri टन खनिज ताम्वा का उत्पादन 
था |- भारत में ताम्बे का अनुमानित भंडार 35 करोड़ 
हँ खक 0:8 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक शुद्ध धातु 


भारत में प्रतिवर्ष प्रायः 8 हजार टन तैयार ताम्बे का 
| ; जबकि 4965 ई० तक देश में ताम्बे की ' 


En 
ऊ> 


भारतीय अर्थशास्त्र 


` भी बहुत 


वाषिक मांग अनुमानतः ।50 हजार टन थी । अतएंव,-' 


यहाँ प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में ताम्बे का.आयात . _ 


* किया जाता है। ततीय. योजनाकाल में राजस्थान के 
खेतरी-दरीबो ` (६९६८-7७०) तथा ` सिक्किम के 
रगोपा क्षेत्र से ताम्बा निकालने की व्यवस्था की गयी 
थी । राजस्थान क्षेत्र से ताम्बा निकालने की योजना का 
व्यय 2.5 करोड़ रुपये तथा सिक्किम क्षेत्र का अनुमानित : 
व्यय 2.5 करोड़ रुपये था । 

6. फ्रोमाइट (Crom!) :—क्रोमाइट एक सामरिक ' 
महत्त्व का खनिज है । भारत में इसके भंडार के सम्बन्ध 

- भें विश्‍वसनीय आँकड़ों का अभाव है; किन्तु यह देश की 
आवश्यकताओं के लिए निश्चय ही पर्याप्त है। भारत में 
क्रोमाइट बिहार के सिंहभूम; कर्नाटक के मंसूर तथा 
इसन, महाराष्ट्र के रत्नगिरि तथा सामन्तवादी; तमिलनाड्‌ 
के सलेम; आन्भ्र के कृष्णा तथा उड़ीसा के क्योंझर जिलों 
में पाया जाता है। 976 ई० में क्रोमाइट का उत्पादन 

. 40] हजार टन था। भारत में अधिकांश क्रोमाइट कच्चे 
रूप में ही निर्यात किया जाता हैँ | 

तृतीय योजना काल भें बिहार के £ 
के'मंसुर तथा इसन जिले एवं उड़ीसा: न 
के विस्तृत सर्वेक्षण की व्यवस्था की गयी थी। 

7. जिप्सम (695५०) :--जिप्सम एक महत्त्वपूर्ण 
औद्योगिक खनिज है। आजकल इसका प्रयोग मुख्य रूप . - 
से अमोनिथम सल्फेट नामक कृत्रिम खाद तैयार करने में . 
किया जाता है । भारत में जिप्सम सबसे अधिक राजस्थान 
में पाया जाता है। इस राज्य के जोधपुर, बीकानेरःतथा 
जयसलमेर डिवीजन इसके भमुख क्षेत्र हैँ । कुल उत्पादन 
का प्रायः 80 प्रतिशत भाग जिप्सम इसी क्षेत्र से प्राप्त 

' होता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाड्‌ के त्रिचनापाल्ली, 
आन्श्र के नेल्लोर तथा उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़ब्नाल ` 
एवं देहरादून में भी थोड़ा-बहुत जिप्सम पाया जाता. है। 
देश में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप 
गत कुछ वर्षों से. जिप्सम के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही 
है। जिप्सम का उत्पादन 95! ई० में 207 हजार टन 
था जो बढ़कर [967 ६० में 997 हजार टन तंथा 
976 ई०में 7।! हजार टन हो गया ।- 

` पंचवर्षीय योजनाओं में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन 
में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के आयोजन के फलस्वरूप जिप्सम के 
उत्पादन' में भी बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। भारत में 
जिप्सम का अनुमानित' भंडार 09 करोड़ टच है जिसमें 
से !।4 करोड़ टन केवल राजस्थान में है; oer 

8. सोना (G0/4)--हमारे देश में बहुमूल्य धातुएँ 

बहुत कम पायी जाती हैं। भारत में सोने का उत्पादन 

कम होता है। यह्‌ विश्व के कुल उत्पादन काः ` 
केवल 2 प्रतिशत भाग सोना उत्पन्न करता है सोना भारत 
के विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत रूप से किन्तु कम परिमाण में 


म, कर्नाटक 
क्षेत्रों 
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पाया जाता है । देश|के कुल उत्पादन का प्रायः 98 प्रतिशत 
आग सोना केवल कर्नाटक में {कोलार' की खानों से 
निकाला जाता है। यहाँ पर. चँम्पियन तथा उडग़ाम 


नाम: की इसकी दो खाने हैं। दोनों खानों को काफी _ 


गहराई तक खोदा जा चुका है। अतः उत्पादन अब कम 
होते जा रहा है तथा उत्पादन व्यय बढ़ते .जा रहा है। 
इसके अतिरिक्त हैदराबाद के हट्टी क्षेत्र तथा तमिलनाडु . 
के अनन्तपुर एवं सलेम में भी सोने का पता चला है। 
भारत में I976 ई० में 467 लाख रुपये मूल्य का 332 
किलोग्राम सोने . का उत्पादन हुआ था । शुद्ध स्वर्ण के रूप 
हे देश में स्वर्ण का अनुमानित भंडार 45,369 किलोग्राम . 
I 


अन्य खनिज-पदार्थं -(0६6 n९72]8) इनके 
अतिरिक्त. हमारे देश में अन्य प्रकांर के खनिज-पदार्थ भी 
पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में: अणु-शक्ति के 
लिए आवश्यक प्राग्रः सभी खनिज-पदार्थं पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध हैं । इनमें यूरेनियम, थोरियम, .बेरिलियम, 

` लिथियम, जिरकोनियम तथा ग्रे फाइट का मुख्य स्थान है। 
यूरेनियम (74००) सम्बन्धी खनिज का भंडार 
भारत में पर्याप्त. मात्रा में वत्त मान है ।' हाल में ही, इसके 


+ दो नये क्षेत्रों का पता चला है-(!) बिहार के सिहभूमि जिले . 


में वा भ के समानान्तर 60 मील लम्बी: एक पट्टी 
$ खूप में, तथा-(2) मध्य राजस्थान में । ट्रावनकोर तथा 


तमिलनाड्‌ के समुद्री किनारों के वालू में मोनाजाइट मिला _ 


है जो यूरेनियम तथा थोरियम की प्राप्ति का मुख्य साधन 
है। इसमें 8 से :लेकर ]0 प्रतिशत तक्र: मोनाजाइट 
मिलता है। वेरिलियम धातु वेरिल नामक खनिज से प्राप्त 
होती है । उत्तरी विहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में. 
इसका विस्तृत भंडार है | बेरिलियम के उत्पादन में भारत 
, का विश्व में प्रमुख स्थान है। अणु-शक्ति के लिए आवश्यक 
` अन्य सभी खनिज-पदार्थ भी भारत में पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी विशेष जाँच- 
` पड़ताल नहीं की जा सकी है। | 
` ` देश के औद्योगीकरण के साथ-साथ खनिज-पदार्थों का 
उत्पादन भी बढ़ते जा रहा है। गत कुछ वर्षों में देश के 


समस्त-खनिज उत्पादन के मूल्य का अन्दाजा' निम्नांकित , 


` तालिका! से लगाया जा सकता है :- 
| खनिज-उत्पादन का मूल्य * 


| 
{लाख रुपये में) 

I93] - 23,90 
I94] 89,20 
I956 . 06,20 
I966 320]0 
- ]969 397,70 
J97l 442,67 
म . 780,28 


Ta. 


कूल नहीं कहा जा सकता । 
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कया भारत की खेनिज-सम्पत्ति देश के औद्योगिक 
`` विकास के लिए पर्याप्त है ? प 
. इस प्रकार भारत के खनिज पदार्थ देशकी ओद्योगिक 
आवश्यकताओं के लिए प्रायः हर हालत में पर्याप्त है। यहाँ 
आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक प्रायः सभी 
खनिज-पदार्थो का विशाल भंडार पाया जावा'है। भारत 
विश्व में अभ्रक का. सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ का ' 
कच्चा लोहा अति उत्तम कोटि का होता है, मँगनीज एवं 
क्रोमाइट के उत्पादन में भी भारत का विश्व में प्रमुख स्थान 
है तथा अणु-शक्ति के लिएं आवश्यक प्रायः सभी खनिज- 
पदार्थों की देश में प्रचुरता है।. किन्तु हमारे देश में * 
निकेल, टीन, जस्ता, गन्धक तथा पेट्रोलियम जैसे महत्त्वपुर्ण 
खनिज-पदार्थो का अभाव है जिससे ओद्योगिक विकास में 
निस्संदेह. कठिनाई उत्पन्न होगी। परन्तु इन पदार्थो के 
अभाव को निर्यात के द्वारा दुर किया जा सकता है। अतः 
खनिज-पदार्थों के अध्ययन से हम इस निष्क्रषं पर पहु चते 
हैं कि भारत की खनिज-सम्पत्ति देश के औद्योगीकरण के 
लिए हर हालत में पर्याप्त है। ओद्योगिक आयोग के 
अनुसार भी भारत की खनिज-सम्पत्ति" देश में आधारभूत 
उद्योगों के लिए, निकेल इत्यादि कुछ धातुओं को छोड़कर 
228 हैं। इस सम्वन्ध में योजना आयोग की भी यही : 
रा | 
' भारत सरकार की खनिज-नीति : 
(Mineral. Policy of the Government of India) 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व को खनिअ-तीति-देश के 
प्राकृतिक साधनों में खनिज-पदार्थों का विशेषः महत्त्व है। _ 
देश के औदयोगिक विकास के लिए इनका वड़ा ही महुत्त्व- 
पूणं स्थान है। - औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त इनका | 
महत्त्व इस दृष्टि . से भी अधिक है कि इनके उत्पादन तथा _ 
उपभोग के पश्चात्‌ इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त 
हो जाता है। बतः सरंकार द्वारा. इनके सम्बन्ध में एक 


. विशेष नीति को अपनाना अनिवार्य हो. जाता है.। भारत 


में खनिज-पदार्थों का विस्तृत भण्डार है, किन्तु देश के 
औद्योगीकरण के लिए इनका अभी बहुत ही कम उपयोग | 
किया जा सका है। साथ ही; देश के औद्योगीकरण तथा' . 
इनके उत्पादन में संतुलन .का अभाव है। अभी हाल तक 
हमारे देश में अभ्रक, सेंगनीज तथा क्रोमाइट जैसे महत्त्व- | 
पूर्ण खनिज-पदार्थो का उत्पादन केवल निर्यात के उद्देश्य. 
से ही होता था। यह राष्ट्रीय हित के लिए कदापि अनु- | 
इससे निकट भविष्य में इच | 
बहुमूल्य पदार्थों का. अभाव हो सकता है। “साथ ह देश 
में खनिज-पदार्थों के : उत्पादन का तरीका भी अवेज्ञानिक | 
है जिससे बहुत-से खनिज-पदार्थ खानों से निकालने की 
प्रक्रिया में यों ही नष्ठं हो जाते हैं। इससे खनिज-पदाथोँ 


काश 96 . | । 


2, First Five Year plan—p, 382, : 
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_28- | | भारतीय अथेशास्त् 


का भारी अपव्यय होता है। शान्ति अथवा युद्ध, दोनों 
परिस्थितियों में खनिज हमारे उद्योगों के आधार हैं, अतः 
इनकी समुचित व्यवस्था तथा उपभोग के लिए उचित 
नीति को अपनाना आवश्यक है जिससे इनका पर्याप्त संरक्षण 
तथा सुचारु रूप से उपयोग हो सके । 
स्वतनत्रता-प्राप्ति के पइचात्‌ भारत को खनिज-चीति-- 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार द्वारा देश के खनिज 
साधनों के विकास पर पर्याप्त मात्रा में जोर दिया जा रहा 
है। देश की ओद्योगिक नीति में भी खनिज-पदार्थों के 
विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। : इस सम्बन्ध में 
भारत सरकार की वत्त मान नीति को निम्नांकित तीन 
वर्गो में विभाजित किया जा सकता हँ- | 


(क) खत्रिज-पदार्थों का अन्वेषण तथा पैसाइश-- 
भारत के प्रायः सभी खनिज-पदार्थों के सम्बन्ध में विश्व- 


सनीय आंकड़ों का संवंधा अभाव है। खनिज-साधनों के . ` 


समुचित विकास के लिए इनके परिमाण तथा स्थिति का 
ठीक-ठीक पता लगाना अनिवायं है। इससे देश के औद्यो- 
गिक विकास में पर्याप्त सहायता मिलेगी । इस कार्य के 

.. लिए सरकार द्वारा देश में कई संस्थाओं .की स्थापना की 
गयी है जिनमें भारतीय खदान परिषद (]70॥ 7€- 

ev of Mines), -राष्ट्रीय घातु-शोधन प्रयोगशाला(५४४- 

' onal Metallurgical Lab0rat0ry) तथा ई'धन अनुः 


) ' सान संस्था (7776! R९९३:८॥ ॥रइधप्रा८) आदि विशेष 


रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त खनिज-पदार्थों 
-के संभावित क्षेत्रों की जाँच-पड़ताल के लिए भारत के भू-- 
` गर्भे सर्वक्षण-विभाग (७९०।०४।८३] Sएrey of India) 
` द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्यं किये जा रहे हैं। 7953 ई० में 
. भारत 'सरकार -द्वारा एक खनिज-परामशेदात समिति. 
‘(Mineral Advisory Board) की स्थापना की गयी 
` थी जो .खनिज-पदार्थों के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श 
(ख) ख़निज-पदार्थों का संरक्षण-स्वतन्त्ता-पराप्ति 
` के पूं महत्त्वपूणं खनिज-पदार्थो का उत्पादन अनियोजित 
ढंग से हो रहा था जिससे इन पदार्थों के अभाव की 


आशंका हो गयी थी। अतएव ऐसे खनिज-पदार्थों के संरक्षण 


केलिए, कोयले के 


- 4०६] बनाया गया । 
की सुरक्षित रखने का अधिकार सरकार ने सवयं ग्रहण 
- कर लिया rT 


लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे. हैं। उदाहरण * 
भण्डार को सुरक्षित. रखने के लिए ` 


 4952 ई० में एक कोयला खान (संरक्षण एवं सुरक्षा) 
 विघान [002 Mines (Conservation and Safety) 
इसके अनुसार कोयले के भण्डार 


{लिया है। साथ ही, उच्च कोटि के कोयला का . 
धारण कायो में उपयोग करने पर भी प्रतिवन्ध लगा 
; 


(प) खतिण-पदा्ो के निर्यात पर प्रतिव्ध-देश की 


खनिज-सम्पत्ति के समुचित उपयोग के लिए इनके आयात 
तथा निर्यात को भी नियन्त्रित करना आवश्यक है। भारत 


से प्रतिवर्ष अभ्रक, मँगनीज तथा क्रोमाइट अ 
मद्दत्वपुणं अनिज-पदाथोँ का वहुंत बड़ी मात्रा में.यों ही " 


निर्यात कर दिया जाता है। जो देश के आथिक हित: के 
लिए कदाचित उचित नहीं है। इन खनिज-पदार्थों के 
निर्यात को यथासम्भव निमित (5००) अथवा अद्ध- 
तिमित (S९mi-Finiऽ५०) वस्तुओं के रूप में निर्यात 
करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे देश के औद्योगिक 
"विकास में सहायता मिलने की आशा की जाती है। 


पंचवर्षीय योजनाओं में खनिजःविकास को नीति 
(Mineral Development Policy in Five 
Year Plans) 


खनिज हमारे: आथिक विकास के आधार हैं, अतएव 
पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास पर पर्याप्त मात्रा में 
जोर दिया जा रहा है। प्रणम पंचवर्षीय योजना में खनिज- 
विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित बातों की 
व्यवस्था थी-(क) प्रमुख खनिज-पदार्थों के भण्डार तथा 
उनकी किस्म का पता लगाने के लिए इनके सम्भावित 
क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण, (ख) महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों 
के उपयोग में मितव्ययिता से काम लेना, (ग) सरकारी 
क्षेत्र के कोयले की खानों का पुनर्स गठन, (घ) पेट्रोल के 
सम्भावित क्षेत्रों का भू-गर्भीय सर्वक्षण, तथा (च) अभ्रक, 


कोमाइट एंवं मँगनीज आदि खनिज-पदार्थो को कच्चे रूप्‌ . 


में निर्यात नहीं करके इन्हें यथासम्भव निर्मित अथवा अद्ध - 

निमित (Finished or Semi-Finished) रूप'में निर्यात 

करना चाहिए । २ 
` प्रथम. योजनाकाल में खनिज-पदार्थों के विकास की 


मद में 25 करोड़ व्यय रुपये का आयोजन थाः। योजना ` 


"काल में भारतीय खदान्‌ परिषद्‌, (770/87 57९३५ ०f 
Mines) तथा भू-गभं सवक्षण (Geological Survey 
o£ Ida) विभाग द्वारा खनिज-पदार्थों के भण्डारः के 
सम्बन्ध हे में खोज का कार्ये श्रांरम्भ किया गया। - इन ` 
संस्थाओं ने खमिज-पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने, वर्तेमान. 


खनिज साधनों का सदुपयोग करने, नये साधनों का - 
विकास करने, उत्पादन" के आधुनिक तरीकों का प्रयोग. 


करने तथा खनिज-सम्बन्धी " पेमाइश के लिए अनेक सिफा- 
रिशें कीं जिनके आधार पर द्वितीय योजना के अन्तगंत 
खनिज-विकास के लिए-कार्यक्रम तैयार किये गयो । , 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खनिज उद्योग की प्रगति 
“द्वितीय योजना में उद्योग-धन्धों को उच्च प्राथमिकता 
प्राप्त. होने के कारणं खनिज-सम्पत्ति के विकास पर भी 
पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया था। खनिज-पदार्थो के 
भन्वेषण तथा पैमाइश, विकास एवं उत्पादन-वृद्धि के लिए 
योजनाकाल में 73 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन थाः। 
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दवितीय योजना में देश के ख़निज-साधनों के सर्वेक्षण पर पुरा `` 


™* 


जोर दिया गया था। इस उददेइंय से भारतीय खदान-परिपद्‌ 
तथा भू-गर्भीय. सर्वक्षण विभाग के 6 करोड़ रुपये के व्यय 
से विस्तार का आयोजन था | साथ ही, कोयला, ताम्बा, 
मंगनीज, क्रोमाइट, जस्ता, रांगा तथा पेट्रोलियम इत्यादि 
के क्षेत्रों के विस्तारपूर्वक जाँच-पड़ताल की भी व्यवस्था 
थी। इनके अतिरिक्त अस्य खनिज-पदार्थो के सर्वेक्षण एवं 
पैमाइश की व्यवस्या भी द्वितीय योजना काल में की गयी 
थी। योजना काल में खनिज-पदार्थों की बढ़ती मांग को 
` पूरा करने के लिए इवके उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का 
आयोजन था । ड 
द्वितीय योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र (P0४ 
9९c07) में कई खनिज-पदार्थो के निष्कासन को कार्ये 
प्रारम्भ किय[ गया । राजकीय क्षेत्र में कोयला के निष्का- 
सन का कार्य National Development Corporation 
~ द्वारो किया जाता है। अप्रैल, ।956 ई० की औद्यो- 
गिक नीति के अनुसार और कई खनिज-पदार्थों-लोहा, 
मँगनीज, क्रोमाइट, जिप्सम, गन्धक, हीरा एवं सोना 
इत्याद्वि भी सार्वजनिक क्षेत्र की सूची में आ गये हैं जिससे 
- भविष्य में इन खनिजों का निष्कासन केवल सरकारी 
क्षेत्रों में ही हो सकता था। . नवम्बर, 958 ई० में 
कोयला तथा पेट्रोल के अतिरिक्त अन्य खनिजों के निष्कासन 
के लिए National Mineral Development Corpor- 
ation Ld. नामक ' एक निगम की स्थापना की गयी 
जिसका प्रधान कार्य कोयला तथा तेल के अतिरिक्त अन्य 
खनिज-पदार्थो का निष्कासन था । 
तुतीग पंचवर्षीग योजना में खंनिज-विकास की प्रगति 
(Development of Mineral Resources in the 
Third’ Five Year Plan)—तुतीय्‌ पंचवर्षीय योजना 
में खनिज-पदार्थों के उत्पादन एवं विकास में महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि की व्यवस्था थी । योजनाकाल में उद्योग-धन्धों पर 
- अत्यधिक जोर होने के कारण खनिज-पदारथों के उत्पादन 
सें भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि का -आयोजन थ्रा। योजना में 
खनिज-पदार्थो के लिए तयार काय क्रमों पर राजकीय-क्ष त्र 
सें 478 करोड़ रुपये व्यथ की व्यवस्था थी, किन्तु, सार्वज- 


निक क्षेत्र में इस मद में वास्तविक व्यय 525 करोड़ . 


` .रुपये था। तृतीय योजनाकाल में लोहे का उत्पादन 
]960-67 ई० में ।07 लाख टन से बढ़कर 965-66 ई० 
में 230 .लाख टन तथा कोयला का उत्पादन ]960-6 
ई० में 546 लाख टन से बढ़कर 965-66 ई० में 703 
लाख टतः हुआ। योजना में महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थ 
` क्के सम्भावित क्षेत्रों की विस्तृत रूप से जांच-पड़ताल की 
भी व्यवस्था थी। इस उद्देश्य से ।0 करोड़ रुपये व्यय 
से भूगभं सवक्षण ` विभाग .(Geological Survey of 
I04।१) -तथा 5करोड़ रुपये के व्यय से भारतीय खदान- 
परिषद, (Indian Bureau of Mines) के विस्तारीकरण 


` छा भी आयोजन था। 


लाख टन करने का आयोजन था । 


प्राकृतिक साधन एवं आथिक विकास" | 89 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खनिज उद्योग की प्रगति 
(Minerals in the Fourth Five Year Plan)—चर्‍ुर्थ 
योजना (।969-73) काल में खनिज-उत्पादन की मद में 
सावंजनिक - क्षेत्र में 739.4 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र 
में 00 करोड़ रुपये विनियोग की व्यवस्था थी । .योजना- 
काल में प्रमुख खनिज-पदार्थों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि का आयोजन था । इस प्रकार 973-74 ई० तक 
लोहा के उत्पादन को बढ़ाकर 5।4 लाख टन तथा कोयले 
के उत्पादन को बढ़ाकर 935 लाख टन करने की व्यवस्था 
थी 4 किन्तु योजना के इन लक्ष्यों की पुत्ति नहीं हुई 
तथा .।973-74 ई० में खनिज लोहे का उत्पादन बढ़कर 
370 लाख टन एवं कोयले का उत्पादन वढ़कर 790 लाख 


. टनःही हुआ। सरकार द्वारा खनिज उद्योग में लगी 


इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक 
Minera! Financial Corporation की. स्थापना भी 
की गयी है। ड 


पाँचदीं पंचवर्षोय योजना में खनिज (\i7९72[5 ¡7 फुट 


the Fifth Five Year Plan)— पंचवीं पंचवर्षीय 
योजना में भी खनिज-पदाथों के विकास पर पर्याप्त मात्रा 
में जोर दिया गया था। पाँचवीं योजना में खनिज 
विकास की मद में सरकारी क्षेत्र में 740 करोड़ २० 
व्यय का आयोजन है । योजना में खनिज लोहे के उत्पाद 
को ।973-74 ई० में 370 लोख टन से बढ़ाकर .078-79 
ई० में 580 लाख टन तथा कोयले के उत्पादन को 973- : 
74 ई० में 790 लाख टन से बढ़ाकर 978-79 में ]350 


छठी पंचवर्षीयं योजना (850 Five Year Plan) 
में भी खनिज विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा 
रही है । योजनाकालः में कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर 


982-83 में 7490 करोड़ तथा खनिज लोहे के उत्पादन 


को 650 लाख टन करने का आयोजन है । 
उप्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
बाद देश के औद्योगिक विकास पर पर्याप्त जोर 


दिया जा रहा है। देश की खनिज नीति का प्रधान | 


उद्देश्य देश के औद्योगीकरण. को आगे बढ़ाना है। वास्तव | 


में, इस उह्द श्य से खनिज-पदाथों की खोज के कार्यं में और 


अधिक तीव्रता लाने की आवश्यकता है जिससे देश महत्त्व- ` | 


पूर्ण खनिज-पदार्थों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बन सके । 
अ शक्ति के साधन 
(Sources of Power) 


शक्ति के साधनों का आथिक विकास में योगदान 


(Role of Power Resoures in Economic 
Development)—आज का युग “शक्ति का युग! है 
आधुनिक ओद्योगिक व्यवस्था मुख्यतः शक्ति के साधनों पर 
आधारित है। वास्तव में, शक्ति आथिक विकास का 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । जिस प्रकार मनुष्य के लिए 
भोजन तथा कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है उसी 
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. भारतीय 

, प्रकार कल-कांरखानों को प्रचालित करने के लिए शक्ति 
की आवश्यकता होती है । सामान्य तौर पर 

› यह्‌ अनुमान लगाया जात। है कि शक्ति में प्रत्येक 2 प्रति- 


शत वद्धि से ओद्योगिक उत्पादन में 3 प्रतिशत. की वृद्धि 
होती है। 


अविकिसित तया अद्धे-विकसित देशों में प्रतिःव्यक्ति 


बिजली की खपत बहुत ही कम होती है, किन्तु जैसे-जैसे 
अथिक विकास होते जाता है तथा प्रति-व्यक्ति आय 
बढ्ता जाती है, इसके साथ-ही-साथ प्रति-्यक्ति बिजली 
की खपत भी बढ़ती जाती है। वास्तव में प्रति व्यक्ति 
आय एवं प्रति-व्यक्ति विजली की खपत में प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है जो निम्नांकित तालिका में स्पष्ट है :-- 

देश ` प्रति व्यक्ति बिजली , `प्रति व्यक्ति 

' जनसंख्या की खपत ]9/0 ` आय. 

 . ` (करोड़में) (कि० ग्राम कोथले में) (डॉलर में) 


es) maid siti 


' * संयुक्त राज्य ,485 4,274 
मका 25: ` 
ब्रिटेन 5:5 - 5,464 I,993 
` जापान I3 3,839 ५ ,658 
भारत (976) 6 0 20l 88 


/ 3 स स्पष्ट हो. जाता है। साथ ही, 
) ` चकि कुल विद्यूत्‌ के प्रायः तीन-चोयाई भाग का प्रयोग 


इससे प्रति-व्यक्ति आय तथा प्रति-व्यक्ति बिजली कीः | 


अर्थशास्त्र 


उत्पादक कार्यों में किया जाता है; अतएव बिजली. का 
उत्पादन ही किसी देश के औद्योगीकरण का भी एक अच्छा 
मापदण्ड है । Se 

'किन्तु, इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रत्येक रण्ष्ट्र के 


लिए केवल शक्ति के साधनों की प्रचुरता ही अनिवार्यं - 


नहीं, प्रत्युत्‌ अपेक्षाकृत कम मूल्य प्रर उनकी सुलभता, 
अनुकूलता तथा उपयोगिता भी आवश्यक है । 

झक्ति के कई साधन हैं :--वायु, लकड़ी, कोयला, 
तेल, अल्कोहल, जल तथा अणृ-शक्ति (A07० ९०९६१) । 
इनमें से वायु तथा .लकड़ी का प्रयोग वर्तमान समय में प्राय; 
नहीं के बरावर ही होता है.। अल्कोहल का प्रयोग भी 
भारत में ओद्योगिक ई घन के रूप में बहुत कम होता 


है। साथ ही, अणु-शक्ति -का विकास तो हमारे यहाँ. . 


अभी अत्यन्य प्रारम्भिक स्थिति में ही है। अतः, भारत 
में शक्ति के तीन प्रमुख साधन हैं--(7) कौपला, (2) 
` पेट्रोल, तथा (3) जल । इनमें से पेट्रोल का हमारे देश में 


अभाव है। साथ ही, पेट्रोल तथा कोयला पृथ्वी के गर्भ 


से निकाले जाते हैं, अतः इनके समाप्त होने की आशंका 
बनी रहती है। किन्तु जल शक्ति का अक्षय ([०९९॥- 


३०5।७।९) साधन है, अतः औद्योगिक विकास के लिए. 


हमारी समस्त आशाओं का केन्द्र जल-विद्यत्‌ ही है।. 
निम्नांकित तालिका? से विद्यत्‌' उत्पन्न.करने के: इन 

विभिन्न साधनों के जेनरेटिंग प्लांट्स (Generating 

P।a7ऽ) की संस्थापित क्षमता का अन्दाजा लगता हैं । 


संस्थापित क्षमता (लौख कि० वा० में) 


हः I960-6I I965-66 ]970-7 973-74 
Fs उः gE RR / सह 94 ... 92 4]-4 63:8 69:5 
कोयला . ।56 - 227 . 343 56] 75-] 86-3 
तिः = I6 220 कि 30 42 - 40 4l 
 अपु-शक्ति TFs अक + + "42 ° 64 
MR MM i cE RY 322 
ee (४28 0 हु | ड [ 20 | IGLT ]477-] 66:3 
p कित ता द काः से सम्पूर्ण विश्व एवं हमारे देश क) कोयला 
सें कुल व्यापारिक शक्ति प्राप्त करने में इन विभिन्न (दर) 


' साधनों का महत्त्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है :-- 
... कुल व्यापारिक शक्ति का प्रतिशत 
oe स * भारत (967) सम्पूर्ण विश्व ([95]) 
' कोयला. 744 [ ST] 


ब विद्य त्‌ र I2.I पर :5:8~ 


` कुल 000 I00:0 
शक्ति प्राप्त करने के इन विभिन्न साधनों का : 
रस्तु # 


किया जाता.है :- 


anyaMaha Vidyalaya Collection. . 


कोयला शक्ति का एक प्रमुख साधन, है । ` आज्ञ. भी 


छः नितिं . गो « 
भारत में शक्तिं .की कुल आवश्यकताओं का प्राय: 75 * 


-श्रतिशत भाग कोयला द्वारा ही प्राप्त होता-है। कोयला- 
उत्पादन की द्‌ष्टि से भारत का विश्व में सातवाँ स्थान 


है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि देश में. कुल | 


मिलाकर 8095 करोड़ टन कोयले का भंडार है। इनका 
अधिकतर. भाग कोयला मुख्यतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 
'मध्यं प्रदेश, तथा आन्ध्र राज्यों में पाया जाता है। इनमें 
विहार तथा पश्चिमी बंगाल की खानों . का. प्रमुख स्थान 
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है। भारत के.कुल उत्पादन का प्रायः 70 प्रतिशत भाग 
` कोयला केवल बंगाल तथा बिहार की खानों से ही प्राप्त 
होता है।. इसके वाद मध्य प्रदेश का स्थान है जहाँ से 
देश के कुल उत्पादन का प्राय: !7 प्रतिशत भाग कोयला 
` उत्पन्न किया जाता है।. बिहार के झरिया, कर्णेपुरा, 
.बोकारो, रामगढ़, गिरीडीह, डालटेनगंज में तथा बंगाल 
के रानीगंज में कोयला पाया जाता है। उड़ीसा तथा 
आन्ध्र में भी कोयले की खाने हैं, किन्तु.इनका .उत्पादन 
बहुत' ही कम होता है। ' इनके अतिरिक्त असम की गारो 
पहाड़ियों एवं कामरूप जिले तथा राजस्थान के बीकानेर 
से भी कोयला निकाला जाता है, किन्तु इनका उत्पादन 
प्रायः नगण्य हुँ। तमिलनाडु के समुद्री किनारों पर 
दक्षिणी आर्काट जिले के निवेली नामक स्थान में भी 
लिगनाइट नामक कोयले (भूरा कोयला) के विस्तृत 
भण्डार-का पत्ता चला. है । इस क्षेत्र के लिए एक योजना 
कार्यान्वित की जा रही है जिसमें उत्पादन का कायं 
प्रारम्भ. हो गया है । इससे 967 ई० में प्रायः. 30 लाख 
टने लिगनाइट' उत्पन्न हुआ था। 
का उत्पादन :-भारत . में कोयले का 


उत्पादन ]93] ई० में 239 लाख टच था जो बढ़कर . 


]939-40 ० में 25! लाख टन हो गया। तब से कोयले 
: का उत्पादन निरन्तर बढ़ते जा रहा है। 950-5] ई० 
में कोयले का उस्पादंन 323 लाख टन था जो ।9:5-56 
ई० में 384 लाख टन, ]960-6! ई० में 557 लाख टंन,, 
]965-66 ई० में 677 लाख टन, ।968-69 ई० में . 695 
लाख टम,I973-74 में 790 तथा ॥977-78 में 032 लाख 
टन दो गया । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में ]982- 
83 में कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर ]490 लाख टन करने 
का आयोजन है। | , 
'पहले भारत में कोयला निष्कासन का कार्यं निजी 
तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता था। किन्तु 
97]- ई५ में: देश में कोकिग तथा ]972 ई० में तन- 
कोकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया 
जिससे आजकल कोयला निकालने का कार्य केवल 
सरकारी क्षेत्र में ही किया जाता है। इस कायं के लिए 
जनवरी, ]973 में. एक Coal Mines Authority की 
स्थापना की गयी । किन्तु कोयले का उत्पादन यातायात 
- . सम्बन्धी सेवाओं में विस्तार से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित 
` है, अतएव जबतक यातायात के साधनों का विस्तार नहीं 
होगा तब तक कोयला उद्योग के उत्पादन में संतोषजनक 
प्रगति संभव नहीं है ! 
किन्तु भारत 
संतोषजनक नहीं है। इसके कई कारण हैं । सर्वप्रथम तो, 
देश में कोयले का प्रादेशिक ` वितरण बड़ा ही विषम है। 
” देश का ,अधिकाश कोयला,' लगंभग 80 प्रतिशत भाग, 


दामोदर्‌, घाटी क्षेत्र (बिहार) एवं बंगाल की: ` 
डो से ही प्राप्त होता है। शेष भाग उड़ीसा, आन्ध्र. 


में शक्ति के लिए कौयले की स्थिति : 


. प्राकृतिक साधन एवं आथिक विकास ; | - 3 


तथा मध्य प्रदेश में मिलता है। इससे देश के अन्य भागों 
कोयला ले जाने का खर्च बहुत अधिक पड़ता हैं। अतः 
भारत में कोयला की “समस्या केवल उत्पादनं की ही 
नहीं,.वरन्‌ इसकी .ढुलाई की भी है। साथ ही, हमारे | 
देश के कोयले में राख एवं नमी की मात्रा अधिक होने 
के कारण इसमें गर्मो उत्पन्न करने की शक्ति भी बहुत 
कम पायी जाती है। खानों से कोयला निकालने का 
तरीका भी: बड़ा दोषपूर्ण है। भारत में खानों से कोयला 
निकालने में यन्त्रों का बहुत कमः प्रयोग किया जाता | 
है, फलस्वरूप कोयले का बहुत अपव्यय होता है । ]937 ' 
ई० में: भारतीय कोयला समिति ने इस सम्बन्ध में ठीक ही 
कहा था कि “भारत में कोयले का व्यवसाय एक ऐसी दोड़ 


. के समान है जिसमें लाभ को स्वेदा प्राथमिकता दी जाती. 


है तथा सुरक्षा उसके वाद द्वितीयं स्थान पर आती है !?3 


- . इतना ही नहीं, हमारे देश में कोयले का भंडार भी 


सीमित है । ` भारत में सभी प्रकार के कोयले का अनुमा- 
नित भण्डार प्रायः 8095 करोड़ टन है जिसे सुगमता- 
पूवंक खानों से निकाला जा सकता है।- विश्व के कुल 
सम्भावित कोयले के भण्डार का प्रायः 40 प्रतिशत भाग 
संयुक्त राज्य अमेरिका में, 3 प्रतिशत भाग रूस में 
8 प्रतिशत चीन, में तथा भारत में केवल ]. प्रतिशत 
भाग है। इससे देश में कोयले के भण्डार की कमी स्पष्ट | 
हो जाती है। विशेषज्ञों द्वारा भी इस सम्बन्ध में इमे | 
बार-बार चेतावनी मिलती रहती है । योजना. आयोग के 
अनुसार भी हमारे देश में अच्छी किस्म के कोयले का 
अभाव है। यह निश्चय ही हमारे लिए अत्यन्त चिन्ता | 
का विषय है.। अतः कोयले - के उपयोग में मितव्ययिता 
से काम लेना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्यासे भारत | 
सरकार द्वारा ]952 ई० में एक कोयला खान (संरक्षण 
तथा सुरक्षा) विधान पारित किया गया था । इसके अनुः 
सार कोयले के भण्डार को.सुरक्षित रखने कां. अधिकार 
सरकार ने स्वयं प्राप्त कर लिया है । खानों से कोयला | 
निकालने के. तरीकों में भी सुधार आवश्यक है जिससे | 
कोयले. की बर्बादी. को रोका जा सके । खराब किस्म के 
कोयले के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न 
स्थानों में कोयला धोने के कारखानों (९०३! ९९) + _ 
की भी स्थापना: की जा रही हैं । - । {7 

. उपरोक्त सभी दोषों के कारण हम भारत में शक्ति 

के लिए कोयले पर अधिक निर्भर नहीं रह सकते। : 

भारत ने 968 ई० 


संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादन का प्रतिशत 24.9.. 
तथा सोवियत संघ में 20:7 प्रतिशत था । कोयले की | 


प्ति व्यक्ति खपत भारत में प्रायः 0:07 टन है जबकि... 


l. India Pocket Book of. Economic Infor- 


- mation, I973-74, 


® CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


में विश्व के कुल उत्पादन का 
3:5 भाग कोयला उत्पन्त किया था जबकि उसीचषं | 
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अमेरिका में यहे 4.65 टन है। इससे इस सम्बन्ध में 
भारत के ओद्योगिक पिछड़ेपन का अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। ; 
. पंचवर्षीय योजनाओं में कोयला उद्योग का विकास 
(Development of Coal ‘Industry in the Five 
४९३ ?।275): पंचवर्षीय योजनाओं में कोयला उद्योगः 
के विकास -पर पर्याप्त मात्रा में जोर दिया जा रहा है। 
“प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five ear P]) में 
योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन .में यह मत प्रकट किया 

` था कि भारत में कोयले का भंडार देश की औद्योगिक 
आवश्यकताओं के लिए सामान्यतः पर्याप्त है, किन्तु 
यहाँ अच्छी किस्म के कोयले का अभाव है।. अतएव 
आयोग ने कोयले फे भण्डार को सुरक्षित रखने को 
सिफारिश की थी। योजना काल में कोयले के संरक्षण 
तथा. विकास के निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाये गये थे- 
(क) देश के कोयले के भण्डार का सकक्षथ तथा पैमाइश; 
(ख) विभिन्न उपयोगों के अधार पर कोयले का वेज्ञानिक 


वर्गीकरण; (ग) कोयला ढोने के लिए रेलवे के. अतिरिक्त ` 


अन्य सस्ते साधनों की व्यवस्था। प्रथम योजनाकाल में 


कोयले का उत्पादन ।950-5] ई० में 223 लाख टन से . 


बढ़कर ।955:56 ई० में 384 लाख टन हो गया । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year 
Plan) में लोहा-इस्पात उद्योग के विकास, थर्मल पावर 


` ` जेनरेटर तथा.रेलवे की आवश्पकताओं इत्यादि को ध्यान 


में रखते हुए खनिज-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोयला 
उद्योग के विकास फो प्रमुख स्थान दिया गया था। 
` अतएव द्वितीय योजना कालः में कोयले का उत्पादन 
955-56 ई० में 384 लाख टन से बढ़कर ]96'-6] 


में 557 लाख'टन हो गया। भारत सरकार की 7956: 


` ई० की ओद्योर्गिक नीति के अनुसार कोयला उद्योग में 
"चयी खानों की व्यवस्था का दायित्व भारत सरकार का 
हीहो गया है। अतएव, द्वितीय योजना काल में साव॑- 
` जनिक क्षेत्र में कोयले की नयी-नयौ खानों में कार्य प्रारम्भ 
किया गया ।' सार्वजनिक क्षेत्र की खानों की व्यवस्था के 
लिए “राष्ट्रीय कोग्रला विकास निगम” (808! C04! 
‘Dsvelopment Corporation) नामक एक निगम की 
स्थापना को गयी ! साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र. के लोहा- 


इस्पात के कारखानों को अच्छी किस्म का कोयला अदान 
` करने के लिए योजनाकाल में दो कोयला धुलने के कार- 
ः खानों (€02! .॥/45॥९7।९5) की स्थापना भी की गई । 


_ ब्रुतीय पंचवर्षोय योजना (Third Five Year Plan) 
में: भी लोहा-इस्पात, थर्मल पावर तथा रेलवे तीनों के: 


० विकास पर पर्याप्त जोर होने के परिणाम स्वरूप खनिज- . 
` « पदार्थों के अन्तर्गत कोयले के विकास को भ्रथम .स्थान 
“दिया गया. र था। तृतीय .योजना काल में कोयले के 


3 लाख टन वृद्धि का आयोजन था। 
इतनी अधिक वृद्धि के लिए कोयले 


0.Pani ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


की नथी खानों में कार्य . प्रारम्भ करने का आयोजन था । 
इस कार्य के लिए योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र में 


]03 करोड़ रुपये तंथा निजी क्षेत्र में 60 करोड़ रुपये ` 


व्यय की व्यवस्था थी, किन्तु तृतीय योजना के अन्त 
में. ]965-66 ई० में कोयले का उत्पादन 677 लाख टन 
Ubon oS धोया के तन 

तृतीय, योजनाकाल में निंवेली योजना के अन्तर्गत 
लिंगनाइट के उत्पादन को बढ़ाकर 48 लाख टन करने का 
आयोजन था जवकि इसका उत्पादन अनुमानतः 26 लाख 
टन हुआ । , 48 कल 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year, 


- P३०) में भी कोयले के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि का 


आयोजन था । योजनाकाल में कोयले के उत्पादन को 
*068-69 ई० में 695 लाख॑ टन से बढ़ाकर ।973-74 में 


, 935 लाख टन करने का आयोजन था। किन्तु इस लक्ष्य 


की पूर्ति नहीं हुई तथा ।973-74 में कोयले का उत्पादन 
790 लाख टन ही हुआ । इसी प्रकार लिगनाइट का उत्पां- 
दन चतुर्थं योजना के अन्त में 34 लाख टन हुआ । चतुर्थ 
योजनाकाल के दौरान देश में कोयले की सभी खानों का 
पूर्ण रूप से राष्ट्रीयक्षरण कर लिया गया जिससे कोयला 
निष्कासन का कार्य अब पूर्णतया राजकीय क्षेत्र के अन्त- 
गंत.आ गया । FS 

पाँचदीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) 
में भी कोयला उद्योग के विकास को उच्च प्राथमिकता 
प्राप्त -है। योजना काल में कोयले के उत्पादन को 973- 
74 में 790 लाख टन से बढ़ाकर 978-79 में ।350, लाख 
टन करने का आयोजन था । इसी प्रकार लिगनाइट के उत्पा- 
दन को ।973-74 में 34 लाख टन से बढ़ाकर 978-79 में 
60 लाख टन करते का आयोजन था । पाँचवीं योजनं में 
कोयला उद्योग के विकास प्र लगभग 550 करोड़ रुपये 
व्यय का आयोजन था । ]977-78 में कोयले का उत्पादन 
!032 लाख. टन हुआ । 

छठी योजना के अन्तः,यानी 982-83 में कोयले की कुलं 


आवश्यकता ।505 लाख टन लगायी गयी है। इसमें से ' 


योजना आयोग के अनुसार ]490 लाखरन देश की खानों से 
उत्पन्न किया जायगा। इसमें से आयोग के अनुसार सा्वं- 
जनिक क्षेत्र. के दो उपक्रमो के द्वारा ]440 लाख टन तथां 
टाटा एवं इंडियन' आयरन की खानों से 50 लाखं टन 


कोयला उत्पादन किया जायगा । शेष का विदेशों-से आयात 
करने-का आयोजन है। छठी योजना के अंत में कोयले के. 


उत्पादन को बढ़ाकर !982-83 में ]490 लाख ट ते 
का आयोजन है ।- , क 
पेट्रोलियम ' 


के यम (Petroleum) 

पट्रोधियम शक्ति का एक प्रमुख साध्नन हैं तथा विश्व 
की .कुल शक्ति की आवश्यकताओं का प्रायः एकःतिहाई 
भाग इसके द्वारा पूरा किया जाता है। किन्तु, भारतः में 


~ 
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पेट्रोलियम का अभी वहुत कम उत्पादन होता है । अभी 


तक ज्ञात स्रोतों के अनुसार देश में पेट्रोलियम का कुल 
प्रमाणित भंडार 440 लाख टन है, किन्तु देश में पेट्रोलियम 
का उत्पादन बहुत कम होता है । ।976 में विश्व में पेट्रो- 
लियम का कुल उत्पादन 2767 करोड़ मेट्रिक टन था 
जिसमें से भारत का उत्पादन केवल 87 लाख टन, यानी 
विश्व के कुल उत्पादन का प्रायः 0:3 प्रतिशत भाग ही था। 
देश में पट्रोलियंम की मांग में पिछले कुछ वर्षों में बहुत 
अधिक वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप हमें विदेशों से बहुत बड़ी 
मात्रां में प्रति वर्ष पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है। 
` 977-78 . में रुक्ष तेल (९7५५९ ०) का उत्पादन 08 
लाख टन के लगभग था. जो उस वर्ष की आवश्यकताओं को 
` ध्यान में रखते हुए व ढत ही कम कहा जा सकता है। देश की 
आवश्यकताओं की पूति के लिए अभी भी प्रायः 50 लाख 
टन रुक्ष; तेस का आयात करना पड़ेगा.। ]97( में रुक्ष तेल 
की कीमत प्रति बैरल .28 डॉलर थी जो बढ़कर ।973- 
74 में 262 प्रति बंरल हो गयी । इससे पेट्रोलियम के 
आयातं पर ।976-77 में ]42 करोड़ रुपये व्यय करना 
पड़ा था जिससे विदेशी विन्िमय-सम्बन्धी संकटं और भी 
घनीभूत हो गया है। अतएव इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए तीन दिशाओं में प्रयत्न आवश्यक हैं-- 
(क) देश में पेट्रोल के उत्पादन को बढ़ाया जाय, | 
(ख) पेट्रोल के अभिदृश्य उपभोग में कमी की जाय,तथा 
(ग) रुक्ष तेल के प्रतिस्थापक बिकसित किए जायं । 
तेल के नये-नये क्षेत्रों को खोज (Exploration of 
New Oil Regions) : देश के भिन्न-भिन्न भागों में 
पेट्रोल के सम्भावित भंडार के पता लगाने के कार्य. पर 
वत्त मान समय में बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है | 


एक अनुमान'के अनुसार भारत में पेट्रोलियम का सम्भा- ` 


वित क्षेत्र (0 36 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है जिसके. 
अन्तर्गत असमं, पश्न्रिमी बंगाल, पंजाब एवं हिमाचंलप्रदेश, 
जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, काम्दे,गंगा की घाटी, तमिलनाड, 
आंध्र प्रदेश एवं केरल के समुद्री' किनारे तथा अंडमन-निको- 
बार द्वीप संमूह आदि सम्मिलित हूँ। आजकल पेट्रोल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश में पेट्रोल के नये-तये क्षेत्रों 
का पता लगाने का कार्यक्रम चल रदा है । इन प्रयत्नों में 
पर्याप्तः सफलता भी मिली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
असम, जैसलमेलर तथा कांम्बे में पेट्रोल की खोज का कायं 
“किया गया जिसके फलस्वरूप असम के नहुरकटिया (!\६- 
Harkati4) तथा मोरन- (M0787) क्षेत्र में पेट्रोल का 
पता चला यहाँ की खानों से प्रति वर्ष प्रायः 25 


लाख टन पेट्रोल प्राप्त किया जायगा जो आगे चलकर न 
50 लाख टन तक हो जायगा। इस॑ प्रकार इन क्षेत्रों की- 


आव्यकता का 7 े्रोलिय a 
से ही प्राप्त हो ' वर्षों से म के उत्पादन तथा परिष्करण क्षमता में 


काः कार्यं आरम्भ. हो रही वृद्धि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाती है- °` 


घानों के विकास के पश्चात्‌ देश की कुल 

प्रायः 40%, भाग पेट्रोलियम देश की खान 

जायगा ।` इस क्षेत्र से. पेट्रोल निकालने 
` झा० अ०--3 uN 
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करने के लिए ।959 ई० में Oil India Private Limited 
नामक एक कम्पनी की स्थापना की गयी जिसने ।962 ई० 
से पेट्रोल निकालने का कार्य प्रारम्भ किया । गुजरात के 
तेल-क्षेत्र से भी-तेल निकालने का कार्य भी प्रारम्भ किया 
गया है। * हे 


पेट्रोल. की खोज का कार्य पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग (Oil and Natural Gas Commission) की 


देख-रेख में पंजाव के ज्वालामुखी क्षेत्र में, स्टॅण्ड बँक्युम ' | 


ऑयल कम्पनी की देख-रेख में पश्चिमी बंगाल के सम्भा- 
वित क्षेत्रों में तथा असम ऑयल कम्पनी की सहायता से 
असम के सम्भावित क्षेत्रों में किया जा रहां है! पंजाब; 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सम्भावित क्षेत्रों का भी कनाडा 
की ध्राद्योमिक सहायता से सवक्षण किया जा रहा है । इन 
"सभी कार्यों के लिए द्वितीय योजना काल में 26:,करोड़ 
रुपये तथा तृतीय योजनाकाल में ]47 करोड़ रुपये व्यय 
किये गये । वम्बई के पास समुद्र से भी तेल निकालने का 
कायं किया जा रहा है तथो इस कार्य में भी पर्याप्त सफ: ` 
लता प्राप्त हुई है।* पांचवीं योजना में इस कायं के लिए 
420 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । छठी योजना में 
ेट्रोलियम-क्षेत्र में कुल 2550 करोड़ रुपये का व्यय किया 
जायगा। . ' - 
पेट्रोलियम का परिष्करण (0! R7/7४)_-राजकीय 
क्षेत्र में तेल साफ करने के दो कारखाने असम के नूनमती 
(Nunmati) तथा बिहार के बरौनी (8090४) नामक 
स्थानों में स्थापित किये गये। _ बरौनी कारखाना सोवि- 
यत सरकार की सहायता से बनाया गया है । इंसी प्रकार 
गुजरात क्षेत्र के तेल को साफ करने के लिए राजकीय क्षेत्र 
मैं कोयली (!१०५थ।), जो बरौदा.के समीप है, में एक तेल: 
शोधक कारखाना स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 
कोचीन में एक तेल साफ करने का कारखाना बनाया गया 
है। तमिलताड में भी चतुर्थं योजना की अवधि में एक 
तेल शोधक कारखाना" स्थापित * किया है। ।973-74 
तक ढेश में पेट्रोलियम की परिष्करण क्षमता" बढ़कर 240 
;लाख टन हो गयी । यह बढ़कर पाँचवीं योजना के अन्त | 
, में 977-78 में 275 लाख उन हो ग्रथी।' पाँचवीं योजना | 
काल में 0 लाख टन क्षमता की बोगाई गांव शोधशाला | 
तथा 60 लाख टन क्षमता की मथुरा शोधशालां के अति- 
रिक्त कोयली शोधशाला के विस्तार का भी आयोजन 


था | छठी योजना काल में !982-83 तक देश में तेल के- ` ' | 


: परिष्करण की क्षमता के बढ़कर 375 लाख ट्त होने क्षी 
आशा है। RR 9 RP 
इन सब भ्रयत्तों के परिणामस्वरूप देश में पिछले कुछ | 
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34 भारतीय अर्थशास्त्र 


„ अशोधित पेट्रोलियम का उत्पादन (लाख टत में) 


वर्ष रुक्ष तेल परिष्कृत क्षमता: . 

I950-5I 3°7 45 
» 960:6 4°] : 58:0 
I970-7] 0] ]80:0 
I973-74 75:0 . 2250 
I977-78 I07:7 2750 
3750 


` ]982-83 (आयोजित) ]800 
किन्तु देश में पेट्रोल के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद 
` [977-78 तक भारत अपनी कुल आवश्यकता का केवल 
40 प्रतिशत भाग पेट्रोल ही उत्पन्न कर पाता था तंथा शेष 
का उसे विदेशों से आंयात करना पड़ता थी । पिछले कुछ 
` वर्षो से पेट्रोलियम के मूल्य, में वहुत अधिक वृद्धि के कारण 
पेट्रोलियम के आयात पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय' 
करनी पड़ती है। अतएव पेट्रोलियम के आयात को कम करने 
के लिए देश में पेट्रोलियम के नये-नये क्षेत्रों का पता लगाना 
' अति अवश्यक है। छठी योजना के अन्त तक ऐसी. आशा 
की जाती है कि देश में पेट्रोल का उत्पादन वढ़कर ]80 
लाख टन हो जायगा । यदि समुद्र में खुदाई के कायं : में 
आशा की जाती है। - 
` (ग) जळ-शक्ति . 
(Hydro-electricity) 
देश में सफलतापूर्वक औद्योगिक विकास के लिए सस्ती 
शक्ति की. उपलब्धि एक अनिवार्य शत्तं है । आधुनिक 
- "समय में क्रिसो देश में बिजली के उत्पादन को देखकर उस 
 'देश के आथिक विकास तथा जनता के जीवन-स्तर का 
अनुमान लगाया जा सक्क्षाहे। (The extent of the 
. . electric development in a country can be 
Es regarded as a positive index of the economic 
Prosperity and. standard of living of ‘the 
ट P९०।९.) शक्ति उत्पन्न करने का कायं कोयला, तेल 
तथा जल के द्वारा किया जा सकता है । {| 
. _ किन्तु; भारत में शक्ति के लिए कोयला तथा 
पेट्रोलियम की स्थिति संतोषजनक नहीं है। फिर भी, इसे 
` जलशक्ति का विशाल साधन उपलब्ध है। अनुमान लगाया 
जाता है कि विश्व में जल-शक्ति के वत्तमान साधन का 
भंडार कम-से-कम 50 करोड़ अश्व-शक्ति (प P.) है 
 _ जिसमे से बेल्जियम तथा कांगो थे 9 करोड़ अश्व-शक्ति, 
' ` ` संयुक्त राज्य अमेरिका में 38 करोड़ अश्व-शक्ति तथा 
` भारतमे27करोड़ अंश्व-शक्ति के साधन वर्तमान हैं। 7 इस 
... श्रकार देश में जल-शक्ति के साधनों की निस्सन्देह प्रचुरता 
 है। भारत में जल-शक्ति के वत्त मान साधनों का अभी 
. तक पूर्ण रूप से सर्वेक्षण भी नहीं किया जा सका. है, फिर”- 


सफलता मिल जायगी: तो इसमें बहुत अधिक वृद्धि की 


> nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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4! लाख कि० दा० जल-विद्यूत्‌ उत्पन्न करने की क्षमता 


वत्तमान है।* इसका क्षेत्रीयः वितरण निम्न प्रकार 


; ]. पश्चिमी घाट से पश्चिम की. 
ओर बहने वाली नदियों सें 43 लाख कि०वा० 
2. दक्षिणी भारत से पूर्व की - 
ओर बहने वाली नदियों से 86 ,, n 
3. मध्य भारत की नदियों से 43 ` ,, |] 
4. गंगा की तराई की नदियों से 48 ,, +# . 
5. ब्रह्मपुत्र, मनीपुर तथा I99S ,, श्र 
ताप्तिसेः'' 
6. सिरु नदी से 66 ,, 2 
कुल 4ll ,, 
भारत में जल-शाक्ति के विकास के कई लाभ हैं :-- 
सर्वप्रथम तो यहाँ शक्ति के अन्य साधन अपर्याप्त हैं, अतः 
देण के औद्योगीकरण के लिए हमें मुख्य रूप से जल-शक्ति 
पर ही आश्रित रहना पड़ेगा । साथ ही, जल-शक्ति का 
उत्पादन-व्यय भी बहुत ही कम पड़ता है । अनुमान लगाया 
जाता है कि जल-शविति उत्पन्न करने का खच कोयले की 
तुलना में प्रायः एक-चौथाई माग पड़ता है। साथ ही,जल- 
शक्ति को सुगमतापूर्वक तथा कम खचं .में ही दूर-दूर तक 
ले जाया जा सकता है। इससे विकेन्द्रित आथिक व्यवस्था 
के निर्माण में भी बहुत अधिक सहायता मिलती है। जल- 
, शक्ति सस्ती होने के कांरण उद्योग-धन्धों के अतिरिक्त 


कृषि, सिंचाई, यातायात तथा लघु उद्योगों के विकास में ' 


भी इसका उपयोग किया जा सकता, है । इसका एक लाभ 
यह भी है कि इसमें शक्ति-उत्पादन वस्तु का नाश 'नहीं 


होता, केवल इसमे निहित शक्ति का ही प्रयोग किया 
. जाता है। 


देश में “अभी कर्नाटक, केरल तथा जम्मू एवं 


कश्मीर में मुख्यतः जल-विद्य त्‌, बिहार, पश्चिमी बंगाल" 


तथा गुजरात में मुख्यतः थर्मल तथा शेष भागों में दोनों 
जल तथा थमल को प्रधानत्ता है । 
भारत'में जल-शक्ति का विकास 


(Development of Hydro-electricity in India) 


इस प्रकार भारत में जल-शविति के साधनों की 
प्रचुरता हु, किन्तु खेद है कि हमारे . देश में अभी तक 
इसका एक बहुत छोटा भाग ही प्रयुक्त किया जाता है। 
राष्ट्रीय नियोजन समिति. के अनुसार ।942 ई० में देश 
की सम्भावित जल-शब्रित के साधनों का केवल I49/, 
भाग ही विकसित .किया गया था जबकि यूरोप तथा 
अमेरिका के अधिकांश देशों में इसके 5 से 90% तक 
का विकास हो गया था | 
समय, यानी माच ।969 तक देश की कुल संभावित क्षमता 


भी यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में कम-से-कम का केवल सातवां भाग'ही प्रयोग किया जा सका था। 
ह ५ Oo + हल 


2. India-I976, 


चतुर्थ योजना प्रारम्भ होने के : 


प्राकृतिक साधन एवं आथिक विकास 


भारत में जल-विद्यत्‌ उत्पादन का 200 कि० वा० 
की संस्थापित क्षमता का पहला कारखाना 897-98 ई० में 
दाजिलिग में स्थापित कियः गया । इसके शीघ्र वाद ही ।899 
ई० में कलकत्ता में वाष्प से चलने वाला एक हजार कि०- 
वा० क्षमता: का एक विद्यत्‌-उत्पादन यन्त्र स्थापित किया 
गया । पुनः 902 ई० में मैमूर राज्य में कावेरी नदी पर 
शिवसमुद्रम्‌ में एक जल-शक्ति उत्पादन केन्द्र की स्थापना 
की गयी । इस केन्द्र से 59,200 कि० वा० बिजली उत्पन्न 
की जाती है । A 


महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट पहाड़ पर टाटा 
बन्धुओं के प्रयत्न से लोनावाला, आग्ध घाटी तथा 
निलामुला नामक तीच स्थानों में विजली उत्पादन के तीन 
: केन्द्र स्थापित किये गये । ग्रिड व्यवस्था द्वारा इन तीनों 
केन्द्रों को मिला दिया गया । इन केन्द्रों से 2,32,000 
कि० चा० विजली उत्पन्न की जाती है जिसका उपयोग 
बम्वई, थानः, कल्याण और पूना में रोशनी, उद्योग-धन्धे, 
रेलवे एवं ट्राम तथा अन्य कार्यो के लिए किया जाता है-। 
तमिऊनाडु में नीलगिरि पर्वत से निकलने वाली 
पाईकारा नदी पर बाँध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती 
हँ । इस केन्द्र की स्थापत्ता.का कायं ]932 ई० में प्रारम्भ 
हुआ था। तमिलनाडु में जल-विद्यू त्‌ उत्पादन का दूसरा 
केन्द्र कावेरी नदी पर मेटुर बाँध क नीचे है। यहाँ से 40 
हजार कि० वा० बिजली उत्पन्न की जाती है। इनके 
अतिरिक्त तिनेवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के झरनों से 
938 “ई में पापनाशम्‌' विद्य्‌त्‌-केन्द्र क्री स्थापना की 
. गयी । इसकी उत्पादन-क्षमता 2! हजार कि० वा० की 
है। इसी प्रकार  ।952 ई० में मैसूर राज्य में जोग झरने 
पर शेरावती नदी के जल को रोक कर महात्मा . गाँधी 
विद्यू तं-केन्द्र की स्थापना की गयी है । ; 
वी पंजाब में व्यास की -सहायक नदी के किनारे 
मण्डी में जल-विद्यत्‌ का एक विशाल कारखाना मण्डी 
जल-विद्युत्‌ केन्र हैं। यहाँ से शिमला, अम्बाला आदि 
स्थानों को बिजली प्रदान की जाती है। यहाँ 48 हजार 
- , “ कि० वा० बिजली उत्पन्न की जाती है। कश्मीर राज्य में 
श्रीनगर से 34 मील दूर बारामूला नामक स्थान में झेलम 
नदी के जल से बिजली उत्पन्न की जाती है । उत्तर प्रदेश 
में गंगा नहर से भोरा, सुमेरा, ड बहादुरबाद, पलड़ा, 
चितौड़ा, मुहम्मदपुर और साहेबाल में जल-शक्ति उत्पन्न 


की जाती है। ये सभी केन्द्र ग्रिड-व्यवस्था द्वारा सम्बन्धित - 


के अतिरिक्त शारदा नहर जल-विद्यत व्यवस्थां से 

दा 4 हजार कि० वा० बिजली उत्पन्न को जाती है। 

. इतके अतिरिक्त देश के अन्य .भागों में भी 'विद्यत्‌ 
उत्पादन के छोटे-बंड़े कारखाते हैं जिनसे बिजली उत्पन्नं 

की जाती हूं । उप्रोबेत विवरण से यह ज्ञात होता है कि 


` मारत. के स्‌ । 
असम में जल-विद्यू त उत्पन्त करने के केन्द्र: प्रायः नहीं 


कुछ राज्यों, जैंसे -उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा, 
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पायें जाते हैं ।.इन राज्यों में विजली-उत्पादन के लिए 
कोयले कां ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मारत 
में ग्राचों को अभी बहुत कम बिजली मिलती है । अधिकांश 
“बिजली का उपयोग नगरों में ही किया जाता है। 
पाँचवीं योजना के अंत तक भी देश के कुल 40 प्रतिशत 
गाँवों को ही बिजली प्राप्त हो पायी थी । 

जल-शक्ति के-विकास को नयी योजनाएं-भारत में 
जल-विद्यत्‌ के विकास की अपार सम्भावनाओं के बावजूद 
इसका अभी बहुत ही कम विकास हुआ है। अनुमान लगाया 
जाता है कि भारत की नदियों में प्रतिवर्ष प्रायः ।356 
लाख घनफीट- जल वहता है जिसमें से ।95.ई० तक 


. केवल 76 लाख घनफीट यानी प्रायः 5:6 प्रतिशत का सिंचाई 


एवं बिजली के लिए प्रयोग होता था । प्रथम योजना के 
अन्त तक विभिन्न कार्यक्रमों के फलवरूप इस जलराशि ' 
का अनुमानतः 0 प्रतिशत' भाग प्रयुक्त किया जाने लगा 
था " इस विशाल जल-राशि का यदि आ के 
उत्पादन में प्रंयोग किया जाय तो इससे दश के ओद्योगिक 
विकास में “पर्याप्त सहायता मिलेगी"। किन्तु भारत में 
जल-शक्ति के विकास के मार्ग में प्रधान कठिनाई यह है 
कि यंहाँ वर्षा मौसमी होने के कारण जल को रोक कर 
-रखने के लिए बाँध तथा जल्लाशयों का निर्माण करना . 
पड़ता है जिसमें बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। फिर 
भी; स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद सरकार द्वारा इस क्षेत्र के 
विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहें हैं। 
पंचवर्षीय योजना > में जळ-विद्य तू का विकास 
(Development of Power in Five Year Plans) 
` मार्च, ।95¦ में देश में विद्यत्‌ की स्थापित क्षमता 
23 लाख कि० वा० थी । पंचवर्षीय योजनाओं में विद्यत 
के विकास पर पर्याप्त मात्रा में जोर दिया जा रहा है। इससे 
इस सें पर्याप्त प्रगति भी हो रही है जो निम्नांकित विवरण 
से स्पष्ट है :-- मा ; : 
प्रथन पंचवर्षीय योजना में- शक्ति का दिकास :-- 
प्रथम पंचदर्षीय योजना ( First Five Year Plan ) में 
सिंचाई एवं बिजली के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता | 
प्राप्त थी । योजना काल में बिजली की योजनाओं पर कूल 
।53 करोड़ रुपये व्यय किया गया था। प्रथम योजनाकाल में 
देश में विद्युत्‌ की संस्थापित क्षमता I950-5! ई० में 23 | 
लाख कि० वा० से बढ़कर I955-56 ई० में 34 | 
लाख कि० वा० हो गयी । इसके फलस्वरूप प्रति-व्यक्ति | 
बिजली की औसत खपत ।950-5! ई० में 2| इकाई से 
. बढ़कर !955-56 ई० में 26 इकाई हो गयी । se 
द्वितीय. पंचवर्षोय योजना से विद्यात्‌ का विकास | 
(Deviopment of Power in the Second Five | 
Year Plan) :-द्वितोय पंचवर्षीय योजना में विद्यत के ' 
विकास पर 46$ करोड़ रुपये व्यय किये गये । योजना के अंत 
में विद्युत्‌ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दवितीय . 
योजना काल में बिजली की संस्थापित क्षमता को १७55-५७ 


= ° * 
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ई० मे 34 लाख कि० वा० से.बढ़ाकर 960-6] ई० में 
69 लाख कि० वा० करने का आयोजन था। योजना- 
काल में 44 नयी विद्यत योजनाओं पर कार्ये प्रारम्भ किया. 
गया । किन्तु, द्वितीय योजनाकाल में विदेशी विनिमय- 


सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण विद्यःत्‌-उत्पादन सम्बन्धी - 


लक्ष्य पूरा नहीँ हो सका तथा ।960-6 ई० में विद्यूत्‌ 
की संस्थापित क्षमता केवर्ल 57.लाख कि० वा० ही हुई। 
उद्योग-धन्धों के विकेन्द्रीकरण तथा' कृषि में विकास के लिए 
दवितीय योजनाकाल में छोटे-छोटे गाँवों तथा नगरों तक 
बिजली पहु चाने का विशेष आयोजन था । 


` तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत का विकास! . 


(Development of Electricity in the Third Five 
Year Plan ):— i - पंचवर्षीय योजना में भी विद्यूत्‌ 
के विकास पर पर्याप्त जोर्‌ दिया था। योजनाकाल में 
हे विद्यत्‌ की संस्थापित क्षमता को 960-6] ई० में 57 
॥ लाख किं वा० से बढ़ाकर .I965-66 ई० में ।27 
लाख कि० वा० करने का आयोजन था किन्तु योजना के 
अन्त में बिजली की संस्थापित क्षमता ]02 लाख कि० वा०' 
ही हो सकी | तृतीय योजना काल में सावंजनिक क्षेत्र में 
विद्यत्‌ के विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर कूल ।292 करोड़. 
रुपये व्यय दवा । योजना के अन्त तक 50 हजार गाँवों तथा 
शहरों को विजली प्रदान की गयी थी । , 
तीन एक-वर्षोय योजनाओं ( Three One-Year 
P।३०8 ) में विद्युत्‌ के विकास पर पर्याप्त जोर दिया 
गया था। इन योजनाओं में यानी !966-69 के बीच शक्ति 


तया विद्युत्‌ की संस्थापित क्षमता 965-66 में. 702 लाख. 


हो गयी । 
' . ` चतुय पंचवर्षीय योजना’ (Fourth Five Year 
. ` 2०) में विद्युत्‌ 'का विकास-चतुर्थं योजना में सावं- 
जनिक क्षेत्र में विदत्‌ के विकास पर 2443 करोड़ *रुपये 


व्ययः को व्यवस्था थी जथकि वास्तविक व्यय .2983 करोड़ - 


रुपये हुआ । इसमें से 7555 करोड़ रुपये: विद्यत्‌-उत्पन्न 


` करने, 806 करोड़ रुपये विद्यूत्‌ के वितरण (77787/58- , 
707), 568 करोड़ रुपये ग्रामों के विद्यतीकरण तथा 54 


 ' करोड़ रुपये जाँच-पड़ताल पर व्यय किये गये । योजनाकाल 
` . मेंवियत्‌ंकी संस्थापित क्षमता को अप्र॑ल, 7969 ई० में 


43 लाख कि० वा० से वढ़ाकर मार्च, 974 ई० में 22/ - 


. लाख कि० वा० करने का आयोजन था। इसमें से जल- 
विद्युत्‌ की उत्पादनःक्षमता के 94 लाख किलोवाट, ताप- 
_ बिद्यq (Thermal power) के ]27 लाख किलोवाट तथा 
_ अगु-शक्ति के /0"लाख किलोवाट होने की माशा थी । किन्तु 
चतुर्थं योजना के अन्त में बिजली की संस्था पित क्षमता बढ़कर 
J. India I970, 
urth Five Year. Plan (99-74) & : 


के विकास की मद 'में कूल ।222 करोड़ रुपये व्यय हुए : 


कि० वा० से बढ़कर माच, 969 में 43 लाख कि० वा० * 
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]84 लाख कि० वा० ही हो पायी । इस प्रकार चतुथं योजना 
में विदत्‌ की संस्थापित क्षमता में केवल 4! लाख कि० वा० 
की ही वृद्धि हो पायी । योजना के अन्त में माच, !974 में 
विदय ती प्रति व्यक्ति औसत खपत 97 इकाई हो गयी । 
चवी पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) 
में भी विद्यत के विकास पर बहुत अधिक जोर दिया 
गया था ॥ पांचवीं योजना की रूप-रेखा के अनुसार देश में 
विद्युत्‌ की संस्थापित क्षमता को बढ़ाकर ।978-79 तक 309 
लाख कि० वा० करने का आयोजन था। किन्तु 977-78 


में विद्युत्‌ की उत्पादन-क्षमता 260 लाख कि ० वा ०ही हो. 


पायी है। किन्तु संशोधित रूप के अनुसार योजनाकाल में 


विद्युत्‌ की मद में 706 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन ' 
था । योजना काल में 8! हजार अतिरिक्‍त गाँवों तथा. 


शहरों को में विद्यत्‌ प्रदान करने की व्यवस्था थी । 


छठी पंचवर्षीय योजना में इस मद में ।3,750 करोड़ 


झूपये व्यय का आयोजन है तथा. विदत्‌ की संस्थापित 
, क्षमता को बढ़ाकर ]982-83 में 426 लाख कि० वा० करने 
का आयोजन है। ` i 
. ` इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में विद्यू त्‌ के. विकास 
पर पर्याप्त मात्रा में जोर दिया जा रहा है। निस्नांकित 
' तालिका से पंचवर्षीय योजनाओं में शदिति के विकास का 
अन्दाजा लगता हँ ¬ ` ; 
वषं विद्युत्‌ की संस्थाप्रित प्रति-व्यक्ति बिजली का 


म (लाख किलो आसत उपभोग 

- वाट में) . (इकाई में) 
I950-5I 237 ` 2] 
]955-56 34 , 26 
]960-6I ला 38 | 
I96566 : . 02 6l 
]968-69 | ; ,43 78 
I973-74 I84 97 
I977-78 260 . 


982-83 (आयोजित) 426 न 


भारत में शक्ति के विकास की एक आलोचनात्मक 
पक्षा न ~ ; . 


सर्म 


Power in India), . 
पहले भी इस वात की चर्चा की जा चुकी है कि भारत 


संतोषजनक नहीं है,किन्तु यहाँ पर जल-शक्ति एवं अण्‌-शक्ति 
के साधनों की प्रचुरता है। हमारे देश में अनुमानतः 47] 
लाख किलोवाट जल-विद्युत्‌ उत्पन्न करने क्री क्षमता वत्तं- 
मान है। किन्तु खेद है कि हम अभी तक. “इसका एक 


` बहुत छोटा भाग ही उपयोग कर पाथेःहैं। भाच, 7978 
` में, सभी प्रकार से उत्पृन्र विदूयुत्‌ की कुल संस्थापित क्षमता 
260 लाख कि० वां० थी । इससे देश में बिजली के अभाव 


4, Eastern Economist : 26 uly ]977, 


डे 


(A Critical Review of the Development of ° 


में शक्ति के साधन के रूप में: पेट्रोल एवं कोयले की स्थिति . 


A आक पके 


PET थी - “RP 
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का अन्दाज लगता है | अन्य देशों की तुलना में हमारे 
यहाँ बिजली की भ्रति-व्यक्ति औसत खपत बहुत' ही कम 
है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 
विद्यू.त्‌ की प्रति व्यनित संस्थापित क्षमता और 
भोसत उपसोग 967 एं 970 में! 


देश प्रति व्यक्ति संस्थापित प्रति-व्यकित औसत 
क्षमता (किलोवाट में) वाषिक उपभोग 
(इकाई में) 

96। I970 96! I970 
स्वीडेन . I:30 I:9]: 5]00 7580 
अमरिका I07 ` I-75 4780 7998 
इंगलैंड ' ` 0:74 :20 2750 4462 
पश्चिमी 0:54 085. 2320 399१ 
जमनी 
जापान 0:27 0:66 405`` 3476 
भारत 0.04 - 0-03 ` 5] III 


“इस प्रकार भारत में जितनी निजली का एक वषं में उप- 
भोग किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका उतनी बिजली 
¦ एक हफ्ते में ही उत्पन्न कर लेता है | देश में प्रति-व्यक्ति, 
बिजली की औसत खपत कम होने के साथ-साथ भिन्न-भिन्न 
राज्यों क्री खपत भी में बहुत. अधिक असमानता पायी जाती 


है। इस प्रकार ।966-67 में दिल्ली में प्रति-व्यक्ति' 


बिजली की औसत खपत 277 इकाई, महाराष्ट्‌ में ।7 
` इकाई, करनाटक में 583 इकाई, पश्चिमी बंगाल में ।3 


इकाई, पंजाब में 09 इकाई, उत्तर प्रदेश में 45:5 इकाई : 


बिहार में 60.5 इकाई तथा उड़ीसा में 73 इकाई थी |? 
किन्तु,` सन्तोष का, विषय है कि पंचवर्षीय योजनाओं 
में सरकार द्वारा. जल-विद्युत के विकास पर पर्याप्त जोर 


दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से कई बहुउद्देशीय नदी-' 


घाटी योजनाओं पर कार्य चलं रहा है, परन्तु देश में नदी- 
“घाटी योजनाओं के कार्यान्वयन में कई कठिनाइओ हूँ 
सवंप्रथंम तो यहाँ पर इस कार्य के लिए आवश्यक 'यन्त्रों 


का अभाव है. जिनके लिए हमें मुख्य रूप से विदेशों पर, 


निर्भर करना पड़ता है। साथ ही, विशेषज्ञों का भी देश 
में अभाव है ।. विदेशों से प्राप्त सहायता द्वारा इन कठिना- 
इयों को दूर करने. का प्रयास किया जा रहा है। 


इस प्रकार हमारे देश में भी. पंचवर्षीय योजनाओं के. 


अन्तर्गत विद्युत-उत्पादन में वृद्धि हो रही है। नेशनल 
कोंसिल आफ एप्लायण इकॉनामिक रिसचं ( ॥\8(0n4] 


Council of. Applied Economic Research ) ने यहुः 


. अनुमान लगाया है कि ।950० में टन कोयले के रूप में 
` प्रति-व्यक्ति बिजली की खपत 070 से बढ़कर ।975 ई० 
I. United Nations Statistical Year Book— 
2, India.Pocket Book of Economic  Infor- 
‘mation, RR 


` प्राकृतिक साधन एवं आथिक ब्रिकास 


a 


37 


में 062 हो गयी, यानी 25 वर्षों में इसमें लगभग 6 


- गुनी वृद्धि हो गयी । इसी प्रकार 950-5! में विद्युत्‌ की 


कुल संस्थापित क्षमता 23 लाख, कि० वा० से बढ़कर माच, 


` ]978 में 226 लाख कि० वा० हो गयी यानी इसमें दस-गुनी 


वृद्धि हुई इसे एक का शक्ति-विस्फोट बतलाया गया है जिससे 
भविष्य में होनेवाले ओद्योगिक विकास का. आभास मिलता 
है। किन्तु, इतनी अधिक वृद्धि के वावजद,975 ई० में हमारे 


देश्‌ में प्रति-व्यंक्ति विजली की ओसत्र खपत संयुक्त राज्य ' 


अमेरिका के वत्त मान उपयोग का केवल पच्चासवाँ भागही 
होगी | [Considering that the fevel of consgump- 
tion as recently as ]950 was only‘ 0.0 ‘the 
(tons of coal-equivalent), the six-fold increase 
in 25 years amounts to an energy explosion 
unprecedented ‘in our history and is a measure 
of industrial and economic development that 


the future is expected to bring to India. Despite + 


this considerable increase. in consumption; 
the average per capita Jevel in I975 will only 
be about one fifteeh of the current per-capita 
consumption in U. § A.] इससे स्पष्ट है कि हमारे 


“देश में बिजली का उत्पादन अभी बहुत ही कम है। अतः 


विश्व के अन्य विकसित्त राष्ट्रों की बराबरी करने के लिए 
हमें विद्युत्‌ उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि करनी होगी । 
(ब) परमाण -शक्ति . 
(Atomic Energy) 5:8 
द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व में अणु-शक्ति के- 
विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ राष्ट्रों को इस . 
क्षेत्र में पर्याप्त सफलता भी मिली है। वास्तव में, अणु- 
शक्ति के ईत्पादन से विश्व को शक्ति का एक बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण साधन प्राप्त 


टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न की जा सकती है । ; 
इस प्रकार कोयले की अपेक्षा इसकायातायात-सम्बन्धी व्यय 


भी बहुत ही कम पड़ता हुँ । वत्तंमान समय में अणुः्शक्ति | 


केन्द्र बनाते का व्यय थमल. विद्यत्‌ केन्द्र की अपेक्षा ।5 से 
20 गुना अधिक पड़ता है, किन्तु 


नामक पदार्थों से उत्पन्त होती है । 


हुआ है। ऐसा अनुमान किया - 
जाता है. कि | ट्त .यूरे नियम (७7१००) से I0,000 ` 


अणु शक्ति केन्द्र का . 
_ निर्माणःव्यय भी क्रमशः कम हो रहा है तथा आशा की जाती ' | र 
: है कि अगले कुंछ वर्षों में यह शक्ति का सबसे सस्ता साध | 
हो जायाया । अणु-शक्तिः ल युरेनियम तथा थोरियम `` 


+ 


. हमारे देश में भी अण्‌ःशक्ति के विकास की अपार 


सम्भादनाएँ हैं । यहाँ पर यूरेनियम का कुल' अनुमानित . 
भंडार 2000 टन तथा थोरियम का. 5,00,000 रन है । 
तमिलनाड्‌ तथा केरल के समुद्री किनारे के बालू में थूरे- 
नियम (7३7००) तथा थोरियम (T०7५७) पर्याप्त 
माता में वत्त मात हैं। बिहार के रांची जिले से हाल सें 
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58 भारतीय अथंशासत्रं 


ही युरेनियम, थोरियम त॑था इल्मेनाइट (अणु-शक्ति के 
लिए - आवश्यक एक अन्य पदार्थ) के विस्तृत भडार का 
पता चला है। इस म्रकार यह कहा'जा सकता है कि 
भारत में अणु-शक्ति उत्पन्न करने के विशाल साधन 
उपलब्ध हूँ । ह 
भारत सरकार भी अणु-शक्ति के विकास के लिए बहुत 
अंधिक प्रयत्नशील है। देश की औद्योगिक नीति (In- 
- 005५४१४४| P०८) के अनुसार अणु-शकिति के विकास की 
जिम्मेवारी भारत सरकार की है । अतः इस कार्यक्रम के 
¬ लिए ]948 ई०. में भारत सरकार द्वारा एक 'अण-शक्ति 
` झ्ायोग' (Atomie Energy « ommissi0n) की नियुक्ति 
की गयी. तथा केन्द्र में 954 ई० मे एक पृथक्‌ अण-शक्ति 
विभाग की स्थांपना की गयी । 956 ई० में बम्बई केसमीप 
द्रोम्वे (77००३) नामक स्थान में भारत के पहले एटों- 
'मिक रिएक्टर (२९३००7) की स्थापना की गयी। यह 
- 'चिकित्सा एवं औद्योगिक अनुसन्धान के लिए आइसोटोप्स 
तैयार करता है। 


तृतीय पंघवर्षोय योजना में वम्वेई के समीप तारापुर 

में तथा राजस्थानःके राणा प्रताप सागर में दो अणु-शक्ति 
उत्पादन-केन्द्रों की स्थापना का आयोजन था । योजनाकाल 

- में इस मद में 5| करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी । 
इनमें से तारापुर केन्द्र 969 ई० में तथा राणा प्रताप- 


TOSS CNNSI 


योजना (Fourth Five Year Plan) में अणु-शक्ति के 
विकास पर 20 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था |? 

श योजनाकाल में तमिलनाडु के कालपकाम (£६2८६०) 

चमक स्थान में 400-मे० वा० क्षमता के एक अणु-शक्ति 

उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने का आयोजन था । साथ ही 

राणाप्रताप सागर केन्द्र की क्षमता को भी दुगुना करने का 

योजन था । चतुर्थ योजना के अन्त तक मणु-शकिति 
उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता के 2'4 लाख कि० 

- :वा० होने की आशा थी । पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 

¢ Fifth Five Year Plan) में राजस्थान में अणु-शक्ति 

केन्द्र की द्वितीय इकाई. जिसकी क्षमता 235 मेगावाट 
 कीथी को प्रारम्भ करने का आयोजन था। साथ ही, 
 कालपञ्राम केन्द्र के 235 मे० वा० क्षमता की दो इकाइयों 

' भें भी कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन था। पांचवीं योजना 

' की अवधि में उत्तर प्रदेश के- नरोरा नामक स्थान में एक 

. अणु-शक्ति उत्पादन केन्द्र स्थापित करने पर भी कायं 

प्रारम्भ करने की व्यवस्था था। 

किन्तु, फिर भी अणु-शक्ति के विकास की गति अगले 
° कुछ वर्षों तक निश्चय ही मन्द रहेगी। 7975 ई० तक 
हमारी कुल व्यापारिक शक्ति की आवश्यकताओं का केवल 


| Memorandum on the Fourth Five: 


सागर केन्द्र ]972 ई० में चालू हो गया । चतुर्थ पंचवर्षीय . 


2' 2% भाग ही अणु-शवित से प्राप्त हो शुका है। इससे 
स्पष्ट है कि अगले कुछ वर्षो तक हमारी शक्ति की कुल 
आवश्यकताओं का बहुत थोड़ा भाग - ही अणु-शक्ति द्वारा 
प्राप्त होता रहेगा । 
तदी-घाटी योजनाएँ 
(River Valley Projects) 

आजकल देश में अनेक नदी-घाटी योजनाओं पर भी 
कार्य चल रहा है। इनमें से कुछ योजनाएँ बहुउद्देशीय 
(Multi-purpose River Valley Projects) हैं, यानी 
इनका एक से अधिक: उद्देश्य है, जैसे-सिंचाई, ' बिजली, 


मिट्टी के कटाव का नियन्त्रण, वाढ-नियन्त्रण, यातायात `` 
तथा मछुलौ-पालनः इत्यादि । नीचे कुछ महत्त्वपुर्ण बहुउद्द्‌- ` 
` शीय नदी-घाटी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जा 


 भाखरा नांगल योजना .( Bhkhः& ६] ` 


P7०९०६)— यह भारत की सबसे बंड़ी नदी-घाटी योजना 
है तथा पंजाब में.सतलज नदी के जल से तैयार की गयी 
है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों की 
सम्मिलित योजना है ।. 948 ई० में ही इस योजना पर 
कार्य प्रारम्भ किया हुआ। इसके दो भाग हुँ-भाखरा 


_ योजना तथा नाँगल योजना । भाखरा योजना के अम्तर्गत 


सतलज नदी के आर-पार एक तंग पहाड़ी रास्ते पर भाखरा 
में 226 मीटर .ऊंचा एक बाँध बनाया गया है। बाँध के 


दोनों तरफ दो बिजली घर हैं । नांगल योजना के अन्त- ` 


गंत भाखरा से 8 मील नीचे नांगल नामक स्थान में एक 
29 मीटर ऊंचा बाँध तथा 64 कि० मी० लम्बा हाइडेल 
चैनल बनाया गया है। भाखरा बाँध की बायीं ओर एक 
तथा. हाइडेल चॅनल के दोनों ओर गंगुवाल एवं कोटला में 


दो विजली घर हैं। ये तीनों बिजली घर तैयार हो गये हूँ | 


तथा इनकी सम्मिलित संस्थापित क्षमता 6,04,00 कि० .वा० 
है। इसके अन्तर्गत लगभग ]04 कि० मी० लम्बी नहरें 
तथा 3360 कि० मी० से अधिक लम्बी इनकी उपशाखाएं 
हैं जिनसे पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की 46 लाख 
हेक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है।  ।976-77 
ई में इससे ।6 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई की सुविधा 
प्राप्त हुई थी । इस योजना का व्यय 75:! करोड़ रुपये 


हवं । इसके अतिरिक्त भाखरा के दायें तट पर एक दूसरा 
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प्राकृतिक साधन एवं आर्थिक विकास 


बिजली घर वनाया गया है जिसका अनुमानित व्यय 
59 7 करोड़ रुपये है तथा जिससे 6 लाख कि० वा० जलः 
विद्युत्‌ के उत्पादन की आशा है। पंजाब पुनंसंगठन 
योजना के अन्तर्गत अक्टूबर, !967 में एक -4K 
Management 80970 स्थापित किया गया जो आजकल 
इसकी व्यवस्था करता है। 


: 2. दामोदर घोटी योजना' ( Damodar Valley 
0९० ) :—इस बहुद्देशीय. .नदी घाटी योजना का 


` प्रधान उद्देश्य दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों को. 


वश में करना है जो. प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ के द्वारा बिहार 
के छोटांनागपुर तथा बंगाल के एक बहूत त॒ बड़े हिस्से को 
, क्षतिग्रस्त करती रही हैं। इस योजना का निर्माण 

अमेरिका की टीनेसी घाटी योजना ( 7. ७. 4. ) के 
आधार पर किया गया है। योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए 948 में दामोदर घाटी निगम ( Damodar 


Valley Corporation ) नामक एंक निगम की स्थापना . 


की गयी । 


दामोदर घाटी योजना विहार, पश्चिमी बंगाल तथा 
केन्द्रीय सरकार की सम्मिलित योजना है। इस योजना 
` के दो भाग हैं--प्रथण भाग, जिसका कार्य 948 में 
प्रारम्भ किया गया, में निम्नलिखित की व्यवस्था थी-(]) 
चार बड़े-बड़े वांध-तिलैया, कोनार, मैथन तथा पचेत: 
हिल एवं साथ में कोनार, के अतिरिक्त अन्य तीन स्थानों 
में कुल ।.04 लाख कि० वा० संस्थापित क्षमता के एक- 
एक जल-विद्युत्‌ उत्पादन केन्द्र की स्थापना; (2) बोकारो, 
' दुर्गापुर तथा चन्द्रपुरा में कुल 9:57. लाख कि० वा० 
क्षमता के तीम थर्मल पावर स्टेशन, (3) विस्तृत विद्युत्‌ 
की लाईन (Tranmis$i०० ]¡n९) तथा विद्यत्‌-उत्पादन 
के उप-केन्ट्र, (4) दुर्गापुर में एक सिंचाई बाँध तथा 550 
मील लम्बी नहर-व्यवस्था जिसमें 85 मील तृक जहाज 
` चलाये जा सकते हैं। प्रथम योजना काल में इस योजना का 
केवल प्रथम भाग ही पुरा होने को था जो पुरा हो गया. 
बराकर नदी पर ।200 फीट लम्बा.तथा 99 फीट 
ऊ चा तिलैया बाँध का ।953 में भूतपूर्वं प्रधान मन्त्री पं० 


नेहरू द्वारा उद्घाटन हुआ । इससे 40 हजार कि० वा० ' 


विद्य त्‌ उत्पादन की जा सकती है। कोनार नदी पर 
-90 फीट लम्बा कोनार बाँध भी मई,.954 में तैयार 
हुआ । इसके जलाशय का जल आजकल बोकारो. थर्मल 
पावर स्टेशन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता 
है। बोकारोका थमल पावर स्टेशन; “जो पूर्वे का 


सबसे बड़ा थर्मल स्टेशन है, ।953 ई० में तैयार हुआ ।, 


इसकी वर्तमान -क्षमतां ।,50,000 किं० वा० की है 
इसका विस्तार किया गया है जिससे इसकी संस्थापित 


. क्षमता में 75 हजार किं० वा० की और भ हुई है। 
` बराकर नदी पर मैथन बाँध का र उद्घाटन प्रधान 
मंत्री पं० नेहरू द्वारा !957 ६० में हुआ । वहाँ पर जमीन 
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के नीचे एक विद्युत-उत्पादन केन्द्र है जिसकी संस्थापित 
क्षमता 60 हजार कि० वा० की है। पंचेतहिल के बाँध 
का कार्य भी 959 ई० में पुरा हो गया। बाँध के समीप 
40 हजार कि० वा० संस्थापित क्षमता. कां एक विद्यूत्‌ 
उत्पादन केन्द्र भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 
सितम्बर, 959 ई० में हुआ । दुर्गापुर का सिंचाई बाँध 
जो 692 मीटर लम्बा तथा । :6 मीटर ऊँचा है, 955 
ई० में तैयार हा । नहर-व्यवस्था के अन्तगंत नदी के 
दोनों किनारों से दो नहर निकाली जा रही हैं। शाखाओं 
सहित नहर-व्यवस्था की कुल लम्बाई 550 मील होगी । 
इससें से बायें किनारे की नहर में 85 मील तक नाव या 
जहाज चलाये जा सकते हैं। यह कलकत्ता तथा रानी- 
गंज के कोयला-क्ष रों के बीच यातायात का एक अतिरिक्त 
साधन प्रदान करेगी । मुख्य नहर का कार्ये प्रायः पुरा हो 
गया हैं तंथा शाखाओं,पर अभी कारये चल रहा है। 5, 
0000 कि० बा० क्षमता का दुर्गापुर थर्मल पावर .स्टेशन 
भी कायं करने लगा है। चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन 
की संस्थापित क्षमता प्रारम्भ में, 2,70,000 कि० बा० . 
होगी तथा यहाँ से मुख्यतः रेल चलाने के लिए बिजली _ 
प्रदान की जायगी। इसका एक भाग I964 ई० में चालू 
किया गया। इस प्रकार दामोदर योजना के प्रथम भाग 
का कार्य प्रायः पूरा हो गया । इसका खचं 86 करोड़ रुपये 
आंका गया था तृतीय योजनाकाल में !25 लाख कि० वा० 
क्षमता के दो और केन्द्र इस योजना के अन्तरगत चन्द्रपुरा 


- तथा दुर्गापुर में स्थापित करने की व्यवस्था थी जिनसे 


इसकी कुल संस्थापित क्षमता 970 लाख कि० वा० हो 
जाने को थी । साथ ही, योजना के प्रथम भाग से I04 
लाख एकड़ भूमि में सिचाई-प्राप्ति की व्यबस्था है। योजना 
के द्वितीय भाग में बालपहारी (8४9॥०४०), बोकारो, 
मायर (4३7) एवं बर्मो (3९7००) में चांर बड़े-बड़े 
बाँध तथा साथ में जल-विद्यत्‌ . उत्पादन-केन्द्र स्थापित 
करने का आयोजन है। ` | व 
योजना के प्रथम भाग से बिहार .को बिजली की - 
सुविधा तथा बंगाल को अधिक सिंचाई की सुविधा प्राप्त | 


: हुई है। इसके द्वारा उत्पन्न बिजली का प्रयोग छोटा- 


नागपुर तथा दक्षिणी बिहार के ओद्योगिक फेन्द्रों में किया | 
जा रहा है। आजकल उत्तर बिहार को भी दामोदर घाटी ' 
त्तियम से बिजली प्रदान की जाती है। | n 


3. हीरा कुड योजना (Hirakud dam Project) —. 
उड़ीसा में सम्बलपुर से ।0 कि०मी० ऊपर महाचदीं के जल . 
से हीराकु'ड नामक स्थान में सिंचाई एवं बिजली उत्पादन 
करने के. लिए यह योजना कार्यास्वित की गयी है। | 
4800 मीटर लम्बा हीराकुड बाँध संसार का प्रायः सबसे 
लम्बा बाँध है। बाँध के निकट एक बिजली घर बनाया . 
गया है जिसकी संस्थापित आरंभिक क्षमता ।,23,000 कि० 
वा० की है। बिजली घर तैयार हो गया है तथा यहाँ 


° 
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रूरकेला, जोड़ा एवं राजगंजपुर आदि स्थानों को ˆ 3. नदी की, पूर्वी दिशा से एक नहर निकाली जा रही 
जी प्रदान की जाती है। इस योजना को दो चरणों ' है जिसंसे पूर्णिया तथा सहरसा जिले की डुल न 
में पुरा किया जा रहा है। प्रथम चरण का कार्य 68 हेक्टर भूमि में सिंचाई हो सकेगी । यह नहर a ग 
'करोड रुपये के व्यय से पूर्ण खूप से पुरा हो. गया है तथा अररिया तक होगी। इसकी चार शाखाए होंगी जो पु स 
इससे उड़ीसा के 553 लाख हेक्टर भूमि में स्थायी सिचाई सुपौल तथा अररिया से होकर गुजरेंगी । सिंचाई के र र 
की सुविधा प्राप्त हुई है। प्रथम चरण के सहायक के साथ इस नहर-व्यवस्था से 9:4 लाख हेक्टर बंजर भू र क्‌ 
रूप में 584 करोइ रुपये के व्यय से महानदी डेल्टा सिचाई कृषि-योग्यं बनाने की आशा. है। मुख्य नहर की खुदा का 
योजना का कार्य कार्यान्वित किया गया है जिससे 68 अधिकांश कार्ये पूरा हो गया है। 9 जुलाई, 964 ई० को 
लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होने की आशा है। इस नहर का उद्घाटन हुआ । 
. द्वितीण चरण में ]4.2 करोड़ रुपये व्यय को. अनुमान र हनुमाननगर भीमनगर. राज के निकट से पुराची 
हे। ट्वितीय चरण का कायं समाप्त हो गया है। इसमें धाराअ को खोदकर चालू: किया जायगा जिससे बाढ़” का 
> 72 हजार कि० वा० क्षमता का चिपिमा में एक बिजली जल छिट-पुट होकर बह सकता है।. 


क्षमताःमे.?5 हजार कि० वा० की वृद्धि की गयी है, अतः' _ द्वितीय चरण में निम्नांकित कार्यक्रमों की व्यवस्था हैं :-- 


कि० वा० हो गयी है। -से दो और नहर निकालने की स्वीकृति दी गयी-पश्चिमी ` 
` 4 कोशी योजना (£०४ 7०९०) :-यह विहार गहर तथा राजपुर नह्र। पश्चिमी नहर से दरभंगा जिले 
की प्रमुख नदी धाटी योजना है। इसके द्वारा विपद्वा- की 3:25 लाख हेक्टर तथा राजपुर नहर से सहरसा एव 
हिनी नदी कोशी के नियन्त्रण का प्रयत्न किया गया मुंगेर जिलों की ।:60 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में 
है । कोशी: नदी सदियों से अपनी भयंकर बाढ़ों द्वारा उत्तरी. सिचांई'की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार कोशी-नहंर- 
` बिहार को क्षतिग्रस्त करती आ रही है । अतः इसे 'उत्तरी व्यवस्था के पूरा होने पर कुल ।90 लाख मन अधिक अन्न 
) बिहार का शोक? (Sorrow of North Bir) कहा का उत्पादन होगा । पश्चिमी नहर से नेपाल. की 2,920 
` जाता है। यह इस क्षोत्र को प्रतिवर्ष अपने नाश के . हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी । - 
८ ताण्डव की लीला-भूमि वनाती रही है वाढू के समययह . (ख) पूर्वी नहर के सिरे परः एक जल-विद्युत्‌-केन्द्र 
. -कई धाराओं द्वारा अपने समस्त क्षेत्र को प्रवाहित करती है- स्थापित किया जायगा जिसकी संस्थापित क्षमता 20 हजार 
जिससे इस क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था भी छिन्न-छिन्न कि० वा० की होगी । इसकी आधी शक्ति नेपाल कों तथा 
हो जाती है। इसकी धारा में. बराबर परिवत्तन होते आधी विहार को प्रदान की जायगी । 


Eः 
ह, 
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. रहते हैं। गत 200 वर्षों में यह अपनी मुख्य धारा से 00 कोशी योजनाः का अनुमानित व्यय भ्रौयः ।0 करोड़ 


` कि० मी० अलग होकर बहने लगी है। इस प्रकारः उपरोक्त रुपये है। , इसके सम्पादन . में अभी तक पर्याप्त सफलता 


'विभिषिकांओं. के द्वारा कोशी. सदियों से उत्तरी बिहारं' मिली है! तटबन्धों का कार्य भी पुरा हो गया है। इसमें | 


` को क्षतिग्रस्त करती रही है। इस विपद्वाहिनी को जन-सहयोग ने प्रशंसनीय कार्य किया है। हनुमाननगर 

. नियन्त्रित करने के लिए !4 जनवरी, ।956 ई० से इस' बाँध का कार्य भी प्रायः पुरा हो गया हे । उ से ' 
« योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ हुमा । बथनाहा तक सामान ले जाने-के लिए नँरो गेज की रेलवे 
इस योजना के अन्तगंत निम्नांकित कार्य की व्यवस्था लाइन बैठायी गयी है।। नहर-की खुदाई का कारय भी 
: ५ हो गया है। पश्चिमी नहैर का काय पाँचवीं योजना में 


CG 
(.) नेपाल में हनुमाननगर से लगभग 4 मील ऊपर * पूरा होगा। ' इससे उत्तसै.बिहार को चतुदिक लाभ की ' 


आवश्यक जलमोड़ बाघों के साथ एक मील लम्बा बाँध का. आशा की जाती है। 


* 'तिर्माण किया किया गया है जो जून, ।962 ई० में पुरा हो 5. चम्बल योजना :--यह मध्यं प्रदेश तंथा राजस 
ba Sad “बाँध के पूर्व एवं पश्चिम दिशा. सरकारों की सम्मिलित पीता है। इस एह के अन्तगे 
. ` में प्रत्येक 8 मील लम्बे हूँ । यमुना की प्रमुख सहायक नदी चम्बल पर चौरसीगढ़ से 


 पृह्चिम में 70 सील लम्बा तथा पुवं में 60 .मील लम्बा का प्रांवधान है। योजना के प्रथम चरण में गाँधी 
तटबन्ध बनाये गये हैं । इनका कार्य भी प्रायः पुरा हो बाँध, गाँधी सागर विदय्‌त्‌म्गृह.द्रांस मिशन, कोटा.(K०।॥३) 
गया ह। इसके साथ ही पूर्वी जलमोड़-बांध के ऊपर बाँध तथा इसके. दोनों ओर नहरें बनाने का कार्यक्रम 
लम्बा एक जलसोड़-बाँध तटबन्ध भी बनाया सम्मिलित किया गया है। गाँधीसागर बाँध. जलाशय में 


घर बनाया गया है तथा हीराकुड के बिजली घर की उपरोक्त कार्यक्रमों. के अतिरिक्त .इस थोजना के ' 


अब इस योजना की कुल सस्थापित क्षमता 270,000 {क) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कोशी योजना ' 


सुन 
(2) दोनों ओर बाढ़ से सुरक्षा के लिए बाँध के नीचे कोटा तक की लगभग 80 कि० मी० की दूरी में 3 बाँध बनाने `` 


68:5 लाख एकड़ फीट पानी आ सकेगा तथा नहर प्रणाली: 
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प्राकृतिक साधन एवं आथिक विकास. 


से राजस्थान और मध्य . प्रदेश की 4:46 हेक्टर भूमि में 


सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी । गाँधी सागर शक्ति-गृह- 
विद्युत-उत्पादन कौ चार इकाइयों (Generating Sets) 
की संस्थापित क्षमता का अनुमान 80,000 वि लोबाट हैं । 
इनमें से तीन इकाइयों में. उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो 
गया है। गाँधी सागर बाँध तथा'तत्सम्बस्धित शवित-गृह 
भी पूरा हो गया है। कोटा बाँध तथा तत्सम्बन्धित 
„ चंहर -प्रणाली का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है 
तथा 20 नवम्वर,' ।960 ई० से इससे सिचाई के लिए 
पानी उपलब्ध होने लगा है । योजना के द्वितीय चरण मों 
चस्वल नदी पर कोटा शहर से 35 मील ऊपर चितौड़ 
जिले मों चूलिया जल-प्रपात के निकट राणाप्रतापं सागर 
बाँध तथा तत्सम्बन्धित शक्ति-गह के निर्माण का कार्ये- 
क्रम सम्मिलित है। इसके निर्माण का कार्य भी अब 
पूरा हो गया है। इस भाग के पूरा हो जाने पर !:2! 
लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा ।0,000 
किलोवाट विद्यूत्‌ का उत्पादन होगा! चम्बल योजना के 
प्रथम चरण' के कार्यक्रम की अनुमानित लागत 70 करोड़ 
₹० तथा द्वितीय चरण के कार्यक्रम का. अनुमानित व्यय 
]7 करोड़ 7० है। यह योजना पूरी हो. गयी है। 
6 करोड़ रुपये के व्यय से इसे योजना के तृतीय चरण का 
कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत जवाहर सागर 
बाँध तथा 33 हजार .कि० वा० क्षमता के तीन एवं 60 
हजार कि० वा० की क्षमता के एक विद्युत्‌-ग॒ह का निर्माण 
किया जा. रहा है। इस प्रकार इस योजना के पूरा होने पर 
इससे 5:66 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होगी तथा 3:86 
लाख कि० वा० विद्युत्‌ उत्पन्न होगी । fe 
6. गंडक योजना (G73 7०९०६) :-गंडक 
योजना. के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल का कारये [947 ई० में 
ही प्रारम्भ हुआ था । जाँच-पड़ताल के' बाद ।95: ई० में 
इसका स्वरूप तैयार किया गया, किन्तु बिहार सरकार ने 
पहले कोशी योजना को प्राथमिकता दी जिससे इसके कार्ये 
में कुछ देर हो गयी । पुनः इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार 
से बातचीत प्रारम्भ हुई और अन्ततः 4 दिसम्बर, ।958ई० 
को बाँध के सम्वन्ध में नेपाल सरकार से एक समझौतः 
.-हुआ तथा 4 मई, I964 ई० को इस बाँध a शिलान्यास 
हुआ । बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य इसमें सम्मिलित हैं 


तथा नेपाल को भी इससे विद्युत्‌ एवं. सिचाई की सुविधा 


` प्राप्त होने की आशा है। \ 
गंडक योजना के अन्तगंत निम्नरि£ि त कार्यक्रमों की 
a व्यवस्था है बस है] ह: ~ + $ 
!. त्रिवेणी, नहर के उद्गम स्थान से. ।000 फीट 
कचे भैसाल्बेटन (88/58।0!3०), जिसे अब बाल्मीकिः 
नगर कहा जाता है, में 75 मीटर लम्बी सड़क के साथः 
` साथ एक बाँध ' बनाया जायगा। बाँध का आधा भाग 
. आरत में तथा आघा भाग नेपाल में पड़ेगा । 


. जायगी जिससे नेपाल की ]6 हजार हुवटर 
“सिचाई होगी । 


4] 


2. बाँध के दोनों किनारे से नहर निकाली जायंगी ! 
पश्चिमी किनारे की सुस्य नहर-व्यव्र्था से. छपरा जि 
की प्रायः 5 लाख हेक्टर तथा उत्तर प्रदेशं के गोरखपुर 
एवं देवरिया जिले की 3 साख हेवटर भूमि की सिंचाई 
होगी । पश्चिमी किनारे . से भी एक और नहर निकाली 


3. पूर्वी किनारे की, नहर से विहार के मुजफ्फरपुर, 
चम्पारण तथा दरभंगा जिले की 6:73.लाख हेवटर भूमि 
तथा नेपाल की प्राय: 47 हजार हेव्टर भूमि की सिंचाई 


l xs , ; 

4. मुख्य प्रश्चिमी नहर पर एक जल-विद्य त्‌-केन्द्र 
स्थापित किया. जायगा जिसकी सांस्थापित क्षमता !5 हजार 
कि० वा० की होगी । यह विद्यूत्‌ केन्द्र नेप्राल सरकार 
को अनुदान के रूप में दिया जायया । 

यह योजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की 
सम्मिलित योजना है। इस योजना का अनुमानित व्यय 
70 करोड़ रुपये है।' इसकी अन्तिम सिंचाई. क्षमता ।5 
लाख हेक्टर भूमि की है जिसमें से ।2 लाख हुक्डर बिहार 
में, ः लाख हेक्टर उत्तर .प्रदेश में तथा 0:50 लाख 
हेबटर-भूमि नेपाल में होगी ।* 

7. रिहान्द बाँध योजना 


( Rihand Tam 


P०९) :-उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पीपरी ` ' 


नामक स्थान पर सोन:की सहायक रिहान्द नदी के आर- 
पार 300 फीट ऊ चा तथा 3,065 फीट लम्बा एक बाँध 
बनाया गया हैं जिसका उद्घाटन 7 जनवरी, ।963 ई० 
को किया गया । इस योजना पर 954 ई० से ही नियमित 


रूप से कार्यं चल रहा है। इस पर कुल 375 करोड़ रुपये | 


-व्यय हुए हैं जिसके लिए अमेरिका से भी सहायता प्राप्त 
“हुई थी। योजना के अन्तगंत 780 वर्गेमील का एक 
पन्तसागर नामक एशिया का सबसे बड़ा मनुष्यकृत जलाशय 
बनाया गया है जिसमें 76 लाख'एकड़ फीट जल एकल्ित 
हो सकता है। इस जलाशय के निर्माण से ।88 बगेंमील 


क्षेत्र में सिचाई हो सकेगी जिसमें से 85,000 एकड़ भूमि 5 
रिहान्द बांध 


उत्तर प्रदेश और शेष मध्य प्रदेश में है । 
योजना के अन्तगंत 2-5 लाख कि० वा० क्षमता का एक 
विद्य त्‌- केन्द्र स्यापित किया गया है। इस योजना द्वारा 


-उत्पादित बिजली हिन्दुस्तान अल्युमिनियम: कारपोरेशन ` 


लि० (Hindustan Alumunium Corporation Ltd. ) 


और सीमेंट एवं सोडा गैस कारखानों, वाराणसी के | 


भूमि की `. 


विद्युल्‌ इंजन की फैक्ट्री तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश | 


राज्यों में बाँध के समीपवती भागों में स्थित अन्य कारखा _ 

` को प्रदान की जाती है। मुगलसराय ओर कानपुर के.बीच | 
चलने वाली रेलों के लिए तथा उत्तर प्रदेक्ष ओर बिहार _ 
3. India-I976 


०, Planning Commission : Annual Plan. 
I966-67. . 2 
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' की व्यवस्था की गयी है। पाँच लाख एकड़ भूमि की 

सिंचाई करनेवाली बिहार की नहरों को इस योजना के 
जलाशय से पानी दिया जायगा । लगभग ]4 लाख एकड़ 
भूमि की सिंचाई करने वाले उत्तर प्रदेश के ट्यूब वेल्स 
- (गube-७९]।ऽ) को बिजली प्रदान करने के साथ-साथ 


इस योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 600 गाँवों और" 


. नगरों को भी बिजली प्रदान की जायगी । 


“पंतसागर' जलाशय से छोड़ा गया जल 20 मील नीचे 
। लाख किलोवाट की संस्थापित क्षमता वाले ओबरा 
(0072) नामक शक्ति-गृह के काम आता है। इस 
योजना के अन्तर्गत एक थर्मल पावर स्टेशन रूस की सहा- 
यता से बनाया जायगा जिसकी संस्थापित क्षमता 2:5 
लाख किलोवाट होगी। 


इसके अतिरिक्त भारत में और बहुत-सी नदी घाटी 
योजनाओं पर कार्य चल रहे हैं जिनसे विद्यूत्‌ ऐं 
सिंचाई की सुविधा प्राप्त की-जायगी। आंध्र एवं करनाटक 
राज्यों की सम्मिलित योजना के रूप में तु'गभद्रा योजना 


l. Govt.of India 
2, NCAER 
3. Govt. of India 
4. Planning. Commission 
5. Planning Corhmission 


‘: India I976: 


के ट्यूब वेल्स को भी इस बाँध द्वारा बिजली प्रदान करने. 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


पर भी कार्यं चल रहा है। इस योजना से ४8 हजार कि० 
वाऽ बिजली उत्पन्न होगी । महाराष्ट्र की योजना कोयना 
से 2:3 लाख किलो वा० विजली- उत्पन्न होगी । इस प्रकार 
देश के विभिन्न भागों में बहुत-सी नदी-घाटी योजनाओं 
- पर कायं चल रहा है जिनसे. पर्याप्त मात्रा में जल-विद्यतू 
उत्पन्न करने का आयोजन है। की 
निष्कर्ष :--भारत के प्राकृतिक साधनों के अध्ययन से 
यह स्पष्ट है.कि यहाँ पर प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। 
दूसरे शब्दों में, प्रकृति ने हमें अपने उपहार प्रदान करने में 
अति उदारता दिखलायी है । किन्तु दुःख है कि अभी तक हम 
इसका समुचित उपयोग नहीं कर पाये है जिससे हम अन्य 
देशों की अपेक्षा बहुत ही निधन हैं। इसलिए भारत को 


“निधंनों से बसा हुआ एव समृद्ध राष्ट्र' कहते हैं । कहा. 
भी जाता है कि “भारत घनी' है, किन्तु भारतीय निर्धन ' 


ैँ।” (India is rich, but Indians are poor.) किन्तु 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त- 
गत देश के आयोजित आथिक विकास का प्रयास किया जा 


रहा है। इन योजनाओं में प्राकृतिक साधनों के विकास की : 


गति को भी तीव्र बनाया जा रहा है 


विशेष अध्ययन-सूची | ५ 
: Search for Minerals in India (964). 
: Demand for Energy in India ]950 to ]975: 


: Third, Fourth and Fifth Five Year Plans of-India 
: Draft Five Year Plan (I978-83) 


न 
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अध्याय : 3 ; > 
भारतवर्ष की जनसंख्या 
(Population of India) 


“त्न के जन्म से मनुष्य को संब लोकों पर विजय प्राप्त होतीं है, पौल के जन्म से वह अमर हो जाता है एवं 
तत्पश्चात्‌ प्रपौत्न के. जन्म से उसको सूर्यं लोक मिलता है।” : मनुस्मृति । ; 


` “भारतवर्ष की जनसंख्या को 'नियन्त्रित करना राष्ट्रीय कल्याण एवं नियोजन की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। «. 


जनसंख्या एवं आथिक निकास (Population and 
Economic Growth):—किसी देश की आर्थिक समृद्धि 
प्रधानतया दो'बातों पर निर्भर करती है-प्रथमतः,प्र।ाकृतिक 
साधन, जिनमें मिट्टी, जलवायु, भौगोलिक स्थिति तथा 
खनिज एवं शक्ति के साधन आदि प्रमुख हैं एवं हितीयतः 
मानवकारक (H००३7 £4८०7) जिसमें सक्रिय जनसंख्या 


की राशि एवं गुण सम्मिलित हैं । किन्तु इन दोनों में मनष्य . 


की ही प्रधानता है क्योंकि साधनों का समुचित उपयोग 
देशवासियों की संख्या एवं स्वभाव पर ही आश्रित है। 
सभ्यता एवं . ज्ञान में. विकास के साथ-साथ प्रकृति पर 
मानव का स्वामित्व निरन्तर बढ़ते जा रहा है। वह 
अपनी इच्छा एवं आवश्यकतानुसार साधनों में अनुकूलता 


प्रदान करता है। अतः उत्पादन में, मानव सक्रिय सहयोग 


` प्रदान करता है। वास्तव में वह उत्पादन का साधन एवं 


ह) 


साध्य दोनों ही है। 
बाबजूद यदि किसी देश की जनसंख्या गण एवं मात्रा 
दोनों दृष्टि से हीन है तो वह देश आथिक विकास के 
दौरान निश्चय ही पीछे रह जायगा । इस प्रंकार किसी 
देश .का आथिक विकास वहाँ के निवासियों पर इतना 
अधिक निर्भर करता है कि उसके विभिन्न स्वरूपों की 


जाँच किए वगैर आथिक समस्याओं का अध्ययन प्रायः 


अधूरा ही रह जाता है। 
` भारत एक निर्धन देश है तथा इसकी निर्धनता आज 


. विश्व में सामान्य चर्चा का बिषय बन गयी यहाँ की 
प्रति व्यक्ति आय बहुत ही निम्नृ है तथा लोगों का जीवन- 


स्तर संसार के प्रायः सभी सुसभ्य. देशों से निम्न है। 
हमारी यह अत्यधिक निर्धेनता प्राकृतिक विपुलता के बीच 


बनी हुई है। इस प्रकार देश की आधिक स्थिति सुधारने 


I. “Countries that practice death control 
must also practice birth control Or prepare 
now for a time when their people will have to 
live standing up because there won't be room 


to sit down or lie down. 
> ~—Dr. Clement Market. 


प्राकृतिक साधनों की विपुलता के. 


RRS फकक-तपरमाकाकाक कक “५ पाना ० कथा पका अत भमरमकामक. 
तथा जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 


“भारतीय आथिक जीवन का गंभीर एवं वंज्ञानिक' अध्ययन 


अनिवार्य होता है। अतः आथिक विकास की किसी भी 
योजना में निम्नांकित प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक 
हो जाता है-देशवासियों की संख्या कितनी है ? पिछले. 
वर्षों में इस संख्या में किस गति से .वृद्धि हुई है तथा | 
इसका देश की आशिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव' पड़ा है ? 
देशवासियों की आजीविका के प्रमुख साधन क्या हैँ? 
यदि देश की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है तो जना- 
धिक्य की समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयत्न किये 
'जाने चाहिए आदि। जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा 
उठाने के लिए इन प्रश्‍नों पर समुचित ध्यान देना आवश्यक 
हो जाता है। 


जनसांख्या-सस्बन्धी संक्रमण का सिद्धान्त | 
(Theory of Demographic. Transition) 
जनसंख्या-सम्बन्धी संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार 


कोई अर्थ-व्यवस्था आथिक विकास के दौरान जत्म-दर एवं 


मृत्यु-दर की दृष्टि से चार पूंथक्‌-पृथक्‌ स्तरों ` से होकर 
गुजरती है 4 [ RE 


प्रथम स्तर स्थिरता की स्थिति है। इसमें जन्म-दर एवं 
मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक ऊंची होती है जिससे जनसंख्या | 
प्रायः स्थायी रहती है। वास्तव में, एक पिछड़ी हुई 
कृषि-प्रधान अरथे-व्यवस्था में जन्मदर तथा मृत्युदर दोनों 
ही अत्यधिक ऊँची होती हैं। मृत्यु-दर विधचता, प्रोष्टिक 
भोजन तथा स्वास्थ्य एबं चिकित्सा-सम्बत्धी अ ओं. | 
के अभाव आदि के कारण अधिक होती है। इसी प्रकार | 
पिछड़े हुए देशों की सामाजिक प्रथाएं तथा अन्धविश्वास 
के कारण जन्म-दर अधिक होती है। साथ ही, हृषिः 
प्रधान समाज में बड़ा परिवार अधिक लाभदायक होता 
है। कोल एवं हवर (€०।९ ४०१ H००४९९) का इस 
सम्बन्ध में निम्वांकितं कथन विशेष रूप से उल्लेखवीय हैः 
“Children contribute at an early age...and 


aro the traditional sources of security in the old 


* CC-0.Panimi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नह 


हे ॥ . 
Digitized by Arya. Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


44 


28० of parents. The prevalent higli death rates,. 


| especially in infants imply that such security 
can be attained only when many cbildren .are 

` ०m.” जन्म तथा मृत्यु-दर दोनों अधिक होने के. कारण 
इस स्तर में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की दर बहुत 
अधिक नहीं होती । 


स्तर है। जब किसी देश की. अथ-व्यवस्था विकास की 
जोर उन्मुख होती हैं तो मृत्यु-दर में बहुत कमी होने 


; लगती है, किन्तु अन्म-दर प्रायः ज्यों-की-त्यों रह जाती - 


' `! हे। प््याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन, चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी. सुविधाओं में वृद्धि आदि के कारण 
) मृत्यु-दर कम होने लगती है। किन्तु, जन्म-दर को प्रभावित 
 , करनेवाले कारणों जैसे सामाजिक एवं धामिक रीति-रिवाज 
आदि में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन: होने के कारण जन्म- 
दर में प्राय: कोई कमी नहीं होती । अतएव, द्वितीय 


` '€xpl०8¡०7) का स्तर भीं कहते हैं। 
FE ` ततीय स्तर में मृत्यु-दर में और भी कंमी होने लगंती 
| | , है। इसमे जम्म-दर में भी कमी होती है, किन्तु मृत्यु-दर 
में अधिक तीव्र गति.से कमी होती है जिससे इस स्तर में 
भी जनसंख्या में तीब्र गति से.वृद्धि होती है। किन्तु इस 
' स्तर तक आते-आते कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था धीरे-धीरे 
. ` ओद्योगिक -अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तित, होने लगती है 
` तथा जनसंख्या गाँवों से नगरों की ओर स्थानान्तरित 
होने लगती है। पारिवारिक सम्बन्धों का महत्त्व धीरे- 
'धीरे घटने लगता है। साथ ही, आथिक प्रगति से 
` प्राचीनः विश्वासों तथा रीतिःरिवाजों का महत्त्व घटने 
लगता है। ` 
_ चतुथं’ तथा अन्तिम स्तर में जन्म-दर 


दोनों के निम्न-स्तर पर स्थायी होने से जनसंख्या में. 
> ko की 


~ 


TRI 0-73 PIPED Norhey2)nne पी 22 4वआ के 2२८+ 
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गतिः भी बहुत ही मंद पड़ जाती है। इस स्तर 
उद्योग-धन्धों की प्रधानता बढ़ जाती है । इसमें उद्योग- 


3, ४४% ८ “«५८0)..२०८ ८४२25: 


शहरों की ओर होने लगता है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि तथा 
भौरतों के बाहर काम करने के परिणामस्वरूप लोग: 
परिवार के आकार में स्वेच्छापुवंक कमी करने लगते हैं। 
{ जन्म-दर में भी बहुत कमी आ जाती -है ।- इस 
सम्बन्ध में कोल एवं ई 7 का निम्नांक्रित कथन विशेष 
से उलेखनीय हैः- “One of the features of 
tomic development is typically increasing 
banization ‘and children are usnally more 
A, J. and Hoover E. M.—Popu- : 
‘Growth and Economic Development in 
ntries PP. पा... . 


तीय स्तर जनसंख्या में तीव्र गति से बुद्धि का 


स्तर में जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि बहुत अधिक होती , 
है। इसीलिए इसे जनसंख्या के विस्फोट ( ?०ाक्षांणा 


एवं मृत्यु-दर , 


' धन्धों के विकास के कारण जनसंख्या का प्रवाह याँवों से 


अन्तिम जनगणना ]97 
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भांरतीय अर्थशास्त्र 


of a burden and less of an asset in an urball 
setting than in a Ura.” बच्चों के सम्बन्ध में लोगों 
की आम धारणा "एक आनन्द, दो भीड़ तथा सीन 
अव्यवस्थनीय' (One Pleasure, two crowd .and 
three unmangeable) की हो जाती है। इस. प्रकार 
- चतुर्थ तथा अन्तिम स्तर में विकसित अर्थ-व्यवस्था में जन्म- 
दर एवं मृत्यु-दर में निम्न-स्तर पर एक नया संतुलन 
क कर लेती है जिससे जनसंख्या में बहुत कम. वृद्धि 
होती है । ; 
भारत में पिछले कुछ वर्षो से मृत्यु-दर .में धीरे-धीरे 
` कमी हो रही है, जैसा कि अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट 
हैं। 94! ई० के बाद मृत्यु-दर में निरन्तर रूप से कमी 
हो रही है, किन्तु जन्म-दर में इस प्रकार की कमी नहीं हो 
पाती । - सारांश यह है कि भारत अभी जनसंख्या सम्बन्धी 
संक्रमण के -द्वितीय स्तर से ही गुजर रहा है परिणामस्वरूप 
इसकी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। 
भारतीय जनसंख्या का आकार (Size of the Indian 
Population ) :—भारतं की जनसंख्या के सम्बन्ध में 
` सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं बात इसका ब्ड़ा.आंकार है। जन- 
संख्या की दृष्टि से.यह चीन के बाद विश्व का दूसरा 
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है + विश्व की 
सम्पूर्ण . जनसंख्या के प्राय:.छठा भाग लोग यहाँ निवास 
करते हैं।.. ।97! ई० की जनगणना? के अनुसार" भारत 
की कुल जनसंख्या 54 करोड़ 79 लाख यानी 54:8 करोड़ | 
है । इनमें से 28 करोड़ 40 लाख पुरुष तथा 26 करोड़ 40 
. जाख औरतें हैं, यानी हमारे देश मे भौरतों' की औसत 
संख्या प्रति एक हजार पुरुषों पर 930 है। 
भारत में उत्तरी मैदान देश का सबसे घना बाद 
प्रदेश है। इसका . प्रधान कारण इस भाग की उत्तम 
जलवायु तथा उपजाऊ भूमि. है। इसके बाद दक्षिणी पठार 
का स्थान है और सबसे कम जनसंख्या का घनत्व उत्तर के - 
पहाड़ी प्रदेशों में.है । 5 
_. भारतीय जनसंख्या में बृद्धि 
“(Growth of the Indian Population) , 
'_ भारत की जनसंख्या केवल विशाल ही नहीं, वरन 
_ उत्तरोत्तर विशांलतर होती जा रही है। देश की वत्तंमान 


; भारत एवं पाकिस्तान की. सम्मिलित जनसंख्याः ` 
रूस क! छोड़कर शेष यूरोप की जनसंख्या के लगभग 
:बरावर है तथा अफ्रिका, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी ` 
अमेरिका महाद्वीपों की सम्मिलित जनसंख्या के, लगभग 


- बरावर है। ग्रट ब्रिटेन की जनसख्या से यह 9 गुनी-तथा 


आस्ट्रेलिया की जनसंख्या से 65 गुनी अधिक है। 
2. भारत में. प्रति !0 वर्षों पर जनगणना होती है। 


° में हुई थी 
498 में होगी। दर थी शाकिन 


i) 


कक 


आथिक समस्याओं में यह निश्चय ही सर्वाधिक प्रमुख 
समस्या है। ऐसा अनुमान लगाया'जाता है कि प्रारम्भ 
में . दीर्घकाल तक भारत की .जनसंख्या लगभग स्थायी 
(Stati0n279) रही होगी । प्लेग, युद्ध, महामारी, अकाल 
आदि प्राकृतिक अवरोधकों की क्रियाशीलता के अतिंरिक्त 
जनसंख्या केः इस प्रकार स्थायी रहने का मुख्य कारण 
देश में दीघंकाल - तक 'शान्ति एवं सुरक्षा का सामान्य रूप 
से अभाव कहा-जाता है। देश में शान्ति एवं सुरक्षा ब्रिटिश 
शासन काल की एक अपूर्व देन है । अतः उम्नीसवीं सदी 
के मध्य तकं देश की जनसंख्या में प्रायः कोई विशेष वृद्धि 
नहीं हुई थी । 'फरूतः देश.में उस समय तक जनाधिकय की 
, समस्या नहीं उत्पन्न हुई थी । किन्तु इसके ब्रादं जनसंख्या में 


नियमित रूप से वृद्धि प्रारम्भ हुई जिएसे देश में कृषि-योग्य . 


भूमि का अभाव होने लगा । फलस्वरूप खाद्याग्त का अभाव 
तथा कृषि के समक्ष उपविभाजन एवं .अपखण्डन जँसी 
बुराइयाँ उत्पन्न हो गयीं । 


निम्नांकित तालिका 2 से.90] से 797! के बीच देश में 
जनसंख्या की वद्धि का अन्दाजा लगाया जा सकता है +-. 


] इस सम्बन्ध में ६।०९5।५ D5 ने अपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक “P०puation of. India and Pakis- 
६2०° में निम्नलिखित विवरण दिया है जो विशेष रोचक 
जान पड़ता हैः— 


, भारत की जनसंख्या का 300 8. ०. से लेकर !87 


ई० के बीच का अनुमान . ड्‌ 
_ „वषं जनसंख्या 

‘300 8. 0, 00 से 740' मिलियन 
I600A, D. MIOOR, SO 5 

I800,, ,/ '... ]20 का 
- ]834,, » I30. 

846 A. D. ]30 मिलियन . 

I855,, 22 l75 . 73 
867, %, 94 fi 
I87,, 32. ‘235 FY) 


क्षेत्र की. जनसंख्या कों ही बतलाते हैं। India I976: 


उ 
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भारतवर्ष की जवसंख्या 


45 
__ भारत की जनसंख्या में वृद्धि! (97077) ) 
जनगणना - जनसंख्या गत वर्षा में प्रतिवर्ष वृद्धि 
(लाख में) . वुद्धि (ऊ) (+) या 
_ ह्लास (--) ( 
लाख में) 
]90! 2383 (8० oe 
9]! . - 2520 + 37 + 58 
92 25I2: ... 8 =+ 0°4 
93 . 2788 न 276 + 30:4 
"94. 3I85 + 397 +]27 
I95I 3609 + 424 -:-+433 
I96] 4390 , + 78 .+2[“4 
- ]97] 5479 -+-089 + 24°8 
90 इ से गा ई 3096 + I300 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ।90! ई० 
]97! ई० के बीच 70 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 
कुल 3096 लाख की वृद्धि हुई । किंस्तु जनसंख्या की वृद्धि 
प्रत्येक देशाव्दी में एक समान रूप से नहीं हुई है । ।907-ई० 
से ]9]0 ई० के बीच भारत की जनसंख्या में. ]37 लाख, 
यानी 5:8 प्रतिशत की वृद्धि हुई; किन्तु [शा ई० . 
]920 ई० के वीच जनसंख्या में पुनः 8 लाख' यानी 0:4 


प्रतिशत. की कमी हुई; ।92] ई० से ]930 ई० के. बीच | 


जनसंख्या में 276 लाख यानी ।0:4 प्रतिशत की वृद्धि. हुई 
]93] ई० से ।940 ई० के बीच 397 लाख, यानी ।2:7 


प्रतिशत की वृद्धि हुई, 94| ई० से ]950 ई० के वीच ` 


जनसंख्या में 424 लाख, यानी ]373 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


` 95] ई० से ]960 ई० के बीच देशकी जनसंख्या में 
` प्रायः 78] लाख यानी 2] प्रतिशत की वृद्धि तथाः 


]96 एवं ]970 के बीच ।089 लाख की 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि तीन दस वर्षीय औसत की 


तुलना की जाये तो ]90! ई० से ]930 ई० के बीच 


प्रति दशक रही है। . 


[ . जनसंख्या की औसत वृद्धि की दर 4:2 प्रतिशत प्रति दशक 
तथा ।93! ई० सेः ।96] ई० के बीच औसत ।5'8 प्रतिह्नत 


वास्तव में, ।90 ई० से 970 का समय ऋतुओं के 
अनुकूल होने के कारण असाधारण समृद्धि का था। साथ "` 
ही, यह दशक प्लेग, मलेरिया आदि बिमार्‍ियों से भी . 


]. 95। ई० से 960 ई० के बीच भारत की जन- `; 
` संख्या में 7:8 करोड़ की वृद्धि हई जो इंगलेड की जनसंख्या 
` से प्रायः ! ई गुनी, कनाडा की जनसंख्या से 5 गुनी तथा « 


ब्राजिल की. जनसंख्या से 2 गुणी अधिक है। केवल ।94! 


` ई० से 950 ६० के बीच देश की जनसंख्या में £2 करोड़ 
2, प्रस्तुत आँकड़े केवल भारत संघ के अन्तगत के ` 


की वृद्धि हुई जो स्पेन, पुत्तंगाल तथा स्विट्जरलैँड की 
सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है। 
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मुक्त रहा । अतः इस अवधि में जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि 
`  हुई। किन्तु ।9.2 ई० से 920 ई० के बीच वाले दशक मे 
| पुनः जनसंख्या में भारी म । इसका प्रमुखःकारण 
प्लेग, हैजा तथा मलेरिया महामारियों का प्रकोप 
`या जिनसे लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इस 
. दशक में केवल इन्प्लुएंजा से ।20 लाख से लेकर 30 लाख 
तक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। साथ ही, अन्तिम तीन वर्षो 
में प्रथम महायुद्ध के साथ-साथ खराब ऋतुओं के कारण 
फसलों की कमी भी जनसंख्या में कमी के प्रमुख कारणों में 
से एक थी । : : 
» 92]ई० के बाद जनसंख्या में वृद्धि के कारण :-- 
किन्तु ।92! ई० के बाद हम देश की जंनसंख्या में उत्तरोत्तर 
वद्धि पा रहे हैं । इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं :— 
() सिंचाई को सुविधा में वृद्धि (Increase in faci- 
Jities for Irrigation) :—इसका सर्वभ्रथम कारण 
/ {92| ६० के बाद देश के विभिन्न भागों में सिंचाई की 
त. सुविधाओं में विस्तार है।- सिंध एवं पंजाब में इसी समय 
, , सिचाई-व्यवस्था का निर्माण हुआ जिससे वहाँ की अद्ध - 
' ` मरुभूमि वाले क्षेत्रों में भी.पर्याप्त मात्रा में उपज होने 
` लगी। इसी प्रकार उत्तर-प्रदेश, विहार तथा राजस्थान 


की सुविधा के कारण कृषि का कार्ये बहुत. ही निश्चित 
“हो गया जिससे अकाल की भीषणता में वहुते कमी हुई । 
\(॥) यातायात के साधनों का विकास (Development of 
the moans of TranP07t)—इस युग में यातायात के 
साधनों, विशेषतः रेल एवं सड़कों का भी पर्याप्त मात्रा में 
. विकासं .हुआ। सम्पूणं देश में रेल लाइनों तथा सड़कों 
` का एक जाल-सा विछ गग्रा ।- इससे अकाल की भीषणता 

में कमी आयी। (7) जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सस्मरन्धी 
सुविधाओं का विस्तार {Improvement in health and 
sanitation measures) :_ देश की जनसंख्या में ।92! 
| इई के बाद नियमित रूप से:वृद्धि का सर्वाधिक प्रधान 
' कारण देश में जन-स्वास्थ्य-एवं चिकित्सा-सम्बन्धी सुवि- 

'_ घां में विस्तार है। )930-3! ई० के बाद देश में 


आर जन्मःदर में भी साथ-ही-साथ कोई कमी नहीं होने के 
कारण जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने लगी । 
इसप्रकार ।92 ई० से भारत' की जनसंख्या में निय- 


० की जनगणना के विवरण में !92! ई० को 'महान विभा- 
च 2 (The Great Dide) कहा गया है; क्योंकि 
इसके पहले जनसंख्या न्युनाधिक रूप में घटती हुई-सी थी, 
इस वर्ष के बाद इसमें निरन्तर रूप से वृद्धि होती. 
पूर्वं तक जनसंख्या एवं अन्त के उत्पादनः 
किन्तु इसके पश्चात यह धीरे-धीरे समाप्त 


. जनसंख्या में प्रतिवर्ष 


के कुछ क्षेत्रों में भी सिंचाई की व्यवस्था हुई। सिंचाई: 


| ` इस सुविधाओं. का पर्याप्त भावा में विस्तार हुआ। इससे . 
0: मूर ` (त९at॥ 726) में धीरे-धीरे कमी . होने लगी . 


` मित रूप से वृद्धि का युग प्रारम्भ होता है । इसीलिए 95! | 


भारतीय अर्थ शास्त्र 


ई० से ।960 ई० के बीच देश की 
औसत रूप से 25 प्रतिशत की दर 
से बृद्धि हुई । द्वितीय पंचवर्षीय योज॑ना में योजना 
आयोग ने 95! ई० से 2960 ई० के बीच दस वर्षो में 
जनसंख्या में !2:5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया . 
था | इस आधार पर द्वितीय योजना के अन्त में यानी 
]960-6! ई० में जनसंख्या का अनुमान 40 करोड़ लगाया 
गया थां, किन्तु योजना आयोग का यह अनुमान सर्वथा 


होने लगा । !95| 


` गलत सिद्ध हुआ तथा ।96| ई०. में देश की जनसंख्या 
बढ़कर 43 9 करोड़ हो गयी । ।97! ई० की जनगणना के . ` 


अनुसार तो भारत की जनसंख्या में वाषिक 2:48 प्रतिशत 
की दर से वृद्धि हुई । क a 
इस तरह भांरत की जनसंख्या की वृद्धि के उपरोक्त 
सभी कारण बतलाये जाते हैं । किन्तु भारत में जनसंख्या 
.की वृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण देशवासियों की घोर 
निर्धनता तथा निम्न जीवन-स्तर है । “निर्धन लोगों को 
अधिक संतान होती हैं” यह एक सर्वविदित-तथ्य है जिसका 
ज्वलंत उदाहरण भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है | 
किन्तु इस काल में भी जनसंख्या की वृद्धि प्रत्येकः 
राज्य में एक समान रूप से नहीं हुई । ।96! से ।970 ई० 
के बीच आच्ध्र, विहार, हिमाचल प्रदेश, तंमिलनाडू, उत्तर 
प्रदेश तथा उड़ीसा में वृद्धि की दर 248 प्रतिशत से कम 
रही है तथा असम, गुजरात, केरल, .मध्य प्रदेश, महा- 
राष्ट्र, पंजाब, राजस्थान- एवं पश्चिमी बंगाल में 248 
प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। वृद्धि की दर सबसे 
अधिक केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों में 45:3, असम में 33:5 
"तथा नागालँड में 39:4 प्रतिशत र्दी, है । 
अन्य देशों को जनसंख्या सें वृद्धि (Growth of Po- 
pulation in, other .Countries) :—निम्नलिखित 
तालिका से विश्व के कतिपय दशों में पिछले दशक में 
जनसंख्या में हुई वृद्धि का अन्दाजा लगता है :-- 


देश , औसत वाषिक वृद्धि की वर (95!-60) 
आस्ट्रेलिया - 2-3 प्रतिशत" 
केनांडा 205 Mae 
संयुक्त राज्य ७7५ डे 
अमेरिका : 
जापान . L226 
` पश्चिमी जमंनी ॥ „ 
ब्रिटेन 0:4 ,, 


भारत (96-70) 25,, ४ 

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 95]-60 ई० के 
बीच जनसंख्या में वृद्धि की दर भारत (2:5 प्रतिशत) 
की अपेक्षा कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में अधिक थी । किन्तु 
ये सभी देश विकसित राष्ट्र.हैं। साथ ही, इनकी जनसंख्या 
बहुत ही कॅम हैं। उदाहरण के लिए, उक्त दर पर कैनाडा की 
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ज्र 


जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4.8 लाख की वृद्धि होती हैः जबकि 
भारत में वाषिक वृद्धि अब 725 लाख से भी अधिक. 
होती है।? i 22 , 
-भारत में जनसख्या का घनत्व 
(Density of Population in India) | 


प्रति वर्ग कि० मी० में निवास करनेवाले व्यक्तियों 
की औसत संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं । कोई 
देश प्रति वर्ग कि० मी० में कितनी जनसंख्या को आश्रय 
प्रदान .कर सकता है यह उस देश के प्राकृतिक साधनों 
अथवा आथिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है । ।97] 
ई० की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या' का 
औसत घनत्व ।78 व्यक्ति प्रति वर्गं कि०` मी० है जबकि 
96] ई० की जनगणना के अनुसार यह केवल ।42 व्यक्ति 
प्रतिवर्गं कि० मीटर था । जनसंख्या का यह औसत घनत्व 
प्रत्येक राज्य में एक समान .नहीं है। इस सम्बन्ध में हमें 
इतनी अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है कि 97! ई० 
` की जनगणना के अनुसार,जम्मू एवं कश्मीर में जनसंख्या का 
आसत घनत्व 42 च्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० से लेकर 
केरल में 549 तथा दिल्‍ली में 2738 तक है। पश्चिमी 
बंगाल में यह घनत्व 504, विहार में 324 तथा मध्यप्रदेश 
में केवल 94 है । {0 
5 हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ जन- 
संख्या के औसत घनत्व में भी वृद्धि होती जा रही है जो 
निम्नलिखित तालिका? से स्पष्ट है :-- 


ono 
वर्षं _92! 93! 494 95! 96] [था 


पल 8 90 I0 व7 Id 78. 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में }92! ई० 

के बाद जनसंख्या का घनत्व निरन्तर रूप से बढ़ता ही जा 
रहा है । जनसंख्या .में नियमित रूप से ल के परिणाम- 
स्वरूप देश की जनसंख्या के औसत घनत्व ५ भी वृद्धि हो 
रही है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि देश में आजीविका 
के अन्य साधन्नों के अभाव में कृषि पर जनसंख्या का बोझ 
निरन्तर बढ़ते जा रहा है, जोत छोटे-छोटे टुकड़ों में 
विभाजित होती जा रही हूँ तथा कृषि की उपज में भी 
निरन्तर कमी होती जा रहीहै।ये सब इस बात के 
.परिचायकं हैं कि देश में जनसंख्या का घनत्व सर्वोत्तम से 
, भी अधिक है । 
प. पिछे कुछ वषो में । कुछ वर्षों में विश्व कीं कुल जनसंख्या में भी. 

बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई है । ।96 ई में सम्पुर्ण विश्व 
की जनसंख्या अनुमानतः 3।3:5 करोड़ थी जो बढ़कर !976 
में 4045 करोड़ हो गयी । 


2, India—I976 


भारतवषं की जवसंख्या 


]966-76 ई० के बीच इसमें `` 
]-9 प्रतिशत की वाषिक. वृद्धि हुई । 385 


- GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection! = 


47 


किसी देश में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने 
वाले अनेक कारण हैं, जिनमें वहाँ की जलवायु, वर्षा, भुमि 
की उपजाऊ-शक्ति, प्राकृतिक साधन, सिंचाई की सुविधा, 
आथिक विकास का स्तर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व वर्षा, सिंचाई 
की सुविधा, जलवायु, मिट्टी की आकृति, आथिक विकास 
तथा शान्ति एवं सुरक्षा की सुविधा पर निर्भर करता है । 
इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या के घनत्व 
में विभिन्नता के अनेक कारण हैं । - किन्तु हमारे देश में 
जनसंख्या के घनत्व के सम्बन्ध में यह विभिन्नता बहुत हृद 
तक हम भास्तवासियों के घर नहीं छोड़ने की प्रवृत्ति 
तथा प्रवास-सम्बन्धी अन्य कठिनाइयों के कारण ही पायी 
जाती है । . ड 

भारत को जनसंख्या के घनत्व की विदेशों से तुलनाः-- 
अब हमें यह देखना है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व 
वास्तव में अधिक है या कम | विदेशों से तुलना के द्वारा 
यह अधिक स्पष्ट हो जाता है। विश्व के कतिपय प्रमुख 
देशों में जनसंख्या का घनत्वं इस प्रकार है: - 


“देश 968 ई० में जनसंख्या का ओसत 
रे ० घनत्व प्रति वर्ग कि० सी० 

६ - (Censity per sq. K, M.) 

जापान , 273 

पश्चिमी जमेनी ० 234 

युनाइटेड किगडम 227 

निदरलेंड 379 

भारत (977). I78 


उपरोक्त सभी देशों से भारत के घनत्व की तुलना ` 


"करने पर भय का कोई कारण नहीं जान पड़ता । इन 


देशों में जनसंख्या का घनत्व भारत से निश्चित ही अधिक : 
है, लेकिन उपरोक्त वर्ग के सभी - देश ओद्योगिक राष्ट्र 
होने फे कारण अधिक जनसंख्य। को सुगमतापूर्वंक आश्रय 


प्रदात कर सकते हैं । किन्तु भारत एक कृषि-प्रधान देश | 


है, -अतः इसकी तुलना विश्व के कृषिप्रधान राष्ट्रों के. 
घनत्व के साथं से ही करनी चाहिए। जब हम भारत के | 
घनत्व की तुलना विश्व के कृषिप्रधान देशों से करते हैं तो 

इस समस्या की भीषणता का अन्दाजा लगता है :_ 


देश ]968 में जनसंख्या का औसत घनत्व | 

प्रति वगं० कि० सो० ` से 
(Density per sq. K.M) | 
कनाडा TL) : 
संयुक्त राज्य अमेरिका (७. $. 8.) 2 ` 
रूस (एं. 5. $. R.) । कि 
भि्न (0. 4. २.) « 55322 538 
भारतं (97!) I78. `. 


उपरोक्त वर्ग के देशों के साथ तुलना करने परहय 


छू 


पद हक 


इस निष्कर्ष पंर पहु चते हैं कि भारत. में जनसंख्या का 


घनत्व इस वर्ग के सभी देशों से अधिक है | यह हमारे लिए . 


निश्चय ही चिन्ता का विषय हे। 2 
रः _ अतएव जनसंख्या के औसत घनत्व से क्रिसी देश झी 
' , आथिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई सामान्य निष्कर्ष 
2 निकालना सम्भव नहीं है। जनसंख्या के घनंत्व एवं आर्थिक 
2 स्थिति के सम्बन्ध को जानने के लिए हमें प्रत्येक देश की 
आथिक व्यवस्था का पृथक-पृथक रूप पे अध्ययन करना 
पड़ेगा । कोई देश सामान्यतया कितनी जनसंख्या को आश्रय 
अंदान कर सकता है यह उस देश के प्राकृतिक साधनों तथा 


औद्योगिक देश एक नितान्त इवि-प्रधान . देश की तुलना में 
अधिक व्यक्तियों को आश्रय प्रदान कर सकता है। भारत 
एक कृषिःभ्रधान राष्ट्र है. अतः इसका औसत घनत्व निश्चय 
ही बहुत अधिक है । साथ ही, जनसंख्या का घनत्व भी 
बढ़ते जा रहा है । इससे प्रति-व्यक्ति उपलब्ध .कृषि की 
जानेवाली भूमि की मात्रा घटती जा रही है। 

` निम्नांक्ित तालिका से भारत तथा कुछ अन्य देशों में 
उपलब्ध प्रति-व्धक्ति क्ृषि-योग्य भूमि के क्षेत्र का 
) - अन्दाजा लगता है :- 


हि 


eres mass 


fl 
ः भारत सम्मूणं. रूस के ' संयुक्त 
ue (95:) विश्व अतिरिक्त * राज्य . 
[oe । __शेष यूरोप अमेरिका 
$ ` जनसख्या त 36 240 39§ 5:] 
भूमि का क्षेत्रफल ! 
&ः (करोड़ एकड़ में) 8:3 325। 2]6 905 
.  `*प्रति-व्यक्ति क्षेत्र 2252 व अ 
. _. (तो में 
|  (Percapitaarea 
| . incents) , 
‹ समस्तभूमि 225 254' 307 264 
कृवि-भूमि का 58. 44 
`: जोतने-्रोने योग्य म 

Bl Om 97. I26 92302 


: उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य 
. अमेरिका तथा यूरोप की तुलना में एक औसत भारतीय 
. को कृषि के लिए बहुत ही कम भूमि उपलब्ध है। विश्व 
की कुल भूमि के केवल 94 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका 
सें 24 प्रतिशत तथा युरोपः में 30 प्रतिशत भूमि को ही 
पि-कार्य में प्रयुक्त किया जाता है जवकि भारत में कुल 
के प्रायः 44 “भाग को कृषि-कायं के लिए प्रयुक्त 
7 जाता है। इससे अमेरिका तथा ग्रूरोप में बहुत 
भूमि बंजर है जिसका प्रयोग चरागाहे वगैरह के 
° ह ; ता है। परन्तु भारत में इस प्रकार की भूमि _ 


थे 
EF 


आथिक विकास फे स्तर पर निर्भर करता है। एक - 


निरन्तर बनी रहती है। किन्तु 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


का सर्वथा अभाव है। अतएव निष्कर्ष के तौर पर यह 


अत्यधिक बोझ है । 


` जन्म-दर तथा मुत्यु-दर ` ` 
i (Birth Rate and Death Rate) 


किसी देश में जनसंख्या का आकार प्रधानतया जन्म- 
दर और मृत्यु-दर पर निर्भर करता है। (Growth of 
population is a function .of birth and deaths) 
यदि जन्म-दर की अपेक्षा मृत्यु-दर कम है तो जनसंख्या में 
वृद्धि होगी और मूत्यु-दर अधिक है तो जनसंख्या मे 
कमी होगी । जन्म-दरः तथा मृत्यु-दर के इस अन्तर को 
अत्ति-जीवन दर (9५7४।४३। 2९) कहा जाता. है। 
जतसंख्या .में वद्धि या कमी इसी के द्वारा मालूम की जा 


कहा जा, सकता है कि भारत की भूमि पर जनसंख्या का ` 


सकती है। 'प्रति-वषं एक हजार जनसंख्या पर होनेवाले , 


आसत जन्म तथा म.त्यु को क्रमशः जन्म-दर एवं मृत्यु-दर 
कहते हैं। भारत विश्व के सबसे अधिक जन्म-दर वाले 
देशों में से है। प्रगतिशील पश्चिमी राष्ट्रों में पिछले कुछ 
वर्षों से जन्मदर एवं मृत्यु-दर में घटने की प्रवृत्ति 
हमारे देश में अभी ये दरें 
इस प्रकार से कम नहीं हुई हैं। | न 
“गत तीस-चालीस वर्षों में विश्व के प्रमुख प्रगतिशील 
राष्ट्रों रों जन्म-दर तथा म.त्यु-दर दोनों में विशेष रूप से 


कमी हुई है। इन देशों में. शिक्षा के प्रचार तथा सन्तति- . 
., निरोध के कृत्रिम उपायों के प्रयोग द्वारा जन्म-दर में 


आश्चर्यजनक कमी हुई है। शिक्षा तथा जीवन-स्तर में 
वृद्धि के परिणामस्वरूप इन देशों ने छोटे परिवार के 


, आथिक महत्त्व को समझा है। अतएव, इन देशों में लोग. 


अपने परिवार के आकार को स्वेच्छा से सीमित करने का 
प्रयास करने लग गये हैं। इसी .प्रंकार. जन-स्वास्थ्य के 
साधनों में वृद्धि द्वारा म.त्यु-दर में विशेष रूप से कमी हुई 


है। यूरोपीय .्लेशों में रहन-सहन की अच्छी परिस्थितियों ` 


तथा म्‌_त्यु-निवारक कारणों पंर अधिकार रहने के कारण 


विशेष रूप से अविश्वसनीय हैं क्योंकि यहाँ इन आँकड़ों के 
.एकल्न करने 'की प्रणाली अत्यन्त दोषपूर्ण है, विशेषतः 
गाँवों में जहाँ इसके लिए निरक्षर तथा कम वेतन पानेवाले 
व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। इन बातों को ध्यान में 
रखते हुए डॉ० ज्ञानचन्द्र के Fr सार भारत में जन्म-दर 
प्रति हजार 48 तथा म्‌ त्यू-दर 33 है । देखिए Dr, Gyan- 
chand—lIndia's Teeming Millions—p. 78 


]97] ई० की जनगणना के अनुसार 96!-7. ई० के वीच _ 


भारत में औसत वाषिक जत्म-दर प्रति वर्ष 4।°! तथा 
मृत्यु-दर ]8:9 थी । a 


।. डॉ० ज्ञानचन्द्र के अनुसार भारत में जीवनांक . 
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भारत की जनसंख्या 


मृत्यु-दर निश्चित रूप. से. घट गयी है। ” परन्तु खेद की 


बात है कि भारत में जन्म और मृत्यु-दर इस प्रकार से . 
कम नहीं हुई है। No ; 
]92 ई० से ]97! ई० के बीच भारत में जन्म एवं 
मृत्यु-दरों का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा, 
सकता है :- Te 
दशाब्दी ,. जन्म-दर - शरत्यु-दर 
` (प्रति 000 (प्रति 000 
(व्यक्तियों पर व्यक्तियों पर) 
I92I-3I 46:4 36:3 
 [9आअ-वा 452 3L‘2 
' 94-5। | 39:9 274 
95-6 47 22.8 
I96I-7L 4] I8:9 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ]94! ई० तक भारत 
में जन्म तथा मृत्यु-दरें प्रायः स्थायी रही हैं | न इसके 
. बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार 
से मृत्यु-दर में तीब्र गति से'कमी हुई है। 
किन्तु भारतः 
उपरोक्त आँकड़ किसी भी प्रकार सही तथा विश्वसनीय 
नहीं कहे जा सकते । 95 ई० के. जनगणना-सम्बन्धी 
विवरण के अनुसार हमारे देश में कहीं भी जन्म-दर 
सम्बन्धी सरकारी आँकड़ वास्तविक ज॑न्म-दर का प्रतिनि- 
धित्व नहीं करते ।१ इसका मुख्य कारण अधिकांश जनता 
का अशिक्षित तथा रूढ़िवादी होना है। साथ ही, गाँवों 
का चौकीदार; जो साधारणतया इस सम्बन्ध में पंजीयंक 
का कार्य करता है, भी Bo लिए. बहुत हृद तक उत्तर- 
दायी है। इन सब दोषों के कारण वास्तविक जन्म तथा 
मृत्यु-दरों का T 
-है। ।94| ६० से I950 ई० के बीच सरकारी रजिस्टरों में 
.दजं जन्म एवं मृत्यु-संख्या के झाधार पर भारत म आसत. 
: „जन्म एवं मुत्यु-दरे क्रमशः. 722 तथा 9:4 थीं । इसके 
- -आधार पर यह कहा.जा सकता है कि !94! ई० से ]950 
ई० के बीच देश की जनसंख्या की वृद्धि केवल 78 प्रतिशत 
ही थी । किन्तु इस अवधि में. जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि 
इससे: निश्चय ही बहुत अधिक थी । अतः ।95] ई० की जन- 
गणना के विवरण में यह बतलाया गया था कि पिछली 
. दशाब्दी में वास्तविक जन्म-दर 40 तथा मुत्यु-दर 27 थी । 
.. 7 दवितीय मह्वायुद्ध काल के बाद यूरोपीय देशों में 
जन्म-दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण यह 
था कि युद्ध के बाद ब्याहू.की दर (\877/8६९ ए6) में 
प्रायः वद्धि हो जाती है जिससे जन्म-दर अधिक हो जाती है। 
. इसे केवल अस्थायी प्रवृत्ति मालन ही समझना 
चाहिए । धीरे-धीरे जन्मं-दर में कमी होने लगेगी । 

2 ‘Nowhere can the official figures be 
accepted as representative of the total number 
of births."—Census of India I95, pp. ]33-4: 
भा० अ०-4. ., हु 


में जन्म तथा मृत्यु-दर सम्बन्धी 


अन्दाजा लगाना बहुत ही कठिन हो जाता ` 


विश्व के अन्य राष्ट्रों की दा में ये दरें हमारे देश म 
निश्चय ही बहुत अधिक ड जो निम्नांकित तालिका से . 
स्पष्ट है: ` ` हे - 
प्रति एक हजार व्यक्तियों पर (]976 ई०)* 
५ जन्म-दर मुत्यु-दर ` अतिजीवन विशु-मृत्यु 


Hos ‘. दर द्र 

देशः ` (Birth (Death (Survival (Infant 
rate) rate) rate) mortality) 

- कनाडा I5:7 73 84. ]5:6°` 
संयुक्त राज्य 
अमेरिका ।50 657 .. 59 776 
जापान I86 65: [2- “3 
फ्रांस . I5:2 ]0°4 :4°8 55 
पश्चिमी जर्मनी 0। ॥77 ‘E6227 
इटली 57 ˆ 9-6 6°] 25°7 
ग्रेट ब्रिटन 2 JW L3 72 
भारत 35:2 ]5'9 i9:3 ]2°2 


उपरोक्त तालिका से स्पष्टं है कि भारत में जन्म-दर, | 
मृत्यु-दर, तथा शिशुःमृत्यु दर तीनों विश्व के प्रायः सभी 
आधुनिक विकसित राष्ट्रों से अधिक हुँ । 
. भारत में जन्म-दर अधिक होने के कारण 
(Causes of High Birth-rates in India) 
. भारत में जन्म-दर अधिक होने के-बहुत-सारे कारण 
हैं। जन्म-दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों 
को .मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है-- SE ५ ४ 
() वातावरण-सम्बन्धी कारण, जो प्राकृतिक 
बनावट तथा जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं, 
(2) आथिक कारण (६०००००० ©१५९5); तथा 
(3) धांमिक एवं सामाजिक कारण (Socio-Re- 
ligious Factors) | | : थी 
(!). बातावरण-सस्बन्धी कारणों के अन्तर्गत जरूवाश . 
एवं प्राकृतिक परिस्थितियां प्रधान हैं । वास्तव सें जत्स-वर 
पर जलवाय एवं प्राकृतिक. परिस्थितियों का व्यापक रूप 
से प्रभाव पड़ता है । ठंढी जलवायु की अपेक्षा गर्म जलवायु 
वाले .देशों में औरतें बहुत ही कम आयु में तारुण्य 
अवस्था. को प्राप्त कर लेती हैं। भारत के साथ तो यह 


बात सामान्य रूप से ला i होती है। हमारे देश में शादी : .. 


भी कम उम्र में ही होती हे। अतः जन्म-दर का अधिक | द ; 
होन! अति स्वाभाविक है। न 
(2) आथिक कारण (४०००७० ९६८५९४) :०- 


जन्म-दर को प्रभावित . करने वाले कारणों में आथिक | 


प्ररिग्थितियों की निश्चय ही. प्रधानता है।: आथिक, . 


3. United Nations Statistical Year Bock, 
0955. ` pe ve A 


{hh 


~ 
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50> - भारतीय अ 


कारणों अथवा परिस्थितियों में ! निम्नलिखित प्रधान 


क ) .निर्घनतता ( 7०४०7१ ) :-भारत एक 
निधन देश हैं निर्धनता के कारण भी यहाँ पर जन्म-दर' 
बहुत अधिक है। प्रायः यह कहा जाता हैं कि निर्धन 

व्यक्तियों को अधिक सन्तान होती है। जितना ही अधिक . 
कोई निर्धन व्यक्ति होगा, उसका परिवार भी उतना ही 

- बड़ा होता है। जीवन-स्तर में सुधार के साथ-साथ एक 
सीमा के पश्चात्‌ जन्म-दर में कमी होने लगती है। पश्चिम 

. के प्रगतिशील राष्ट्रों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है।` 
उदाहरण के लिए इड क्त 

` की तुलना में निग्रो 


| 
| 


|. 
पा 


mem 


निवासियों के परिवार बड़े होते हैं | ` 
भारत के अधिकांश व्यक्ति बहुत ही निर्धन , हैं । यहाँ का 
सामात्य जीवन-स्तर भी बहुत ही निम्न है। अतएव, यह 
` कहा जाता है कि“हमारी'विशाल जनसंख्या हमारी निर्धनता 
) ` का उतना बड़ा कारण नहीं है जितना. कि उसका 
/ परिणाम!” (Our Population is not so much the 
 . cause of our poverty as it is the result of it.) 
. , (ख) आथिक अवूरदक्षिता (:4 ‘Qf Economic 
Foresi2h!) :-भारत में लोग शादी करने. तथा 
सन्तानं उत्पन्न करने में दुरदशिता से कायं नहीं लेते । 
पश्चिमी देशों में इसके ठीक विपरीत लोग शादी तथा 
सन्तान उत्पन्न करने में विवेक से काम तेते. हैं। निर्धनता 
के साथ-साथ भारत में अशिक्षा का, विशेषतः स्त्रियों में, 
बिस्तृत साम्राज्य है। इन कारणों से शादी या सन्तान 
. उत्पन्त करने में औसत भारतीय विवेक (ए7०५९॥(।६] 
consfderati0n) से काम .नहीं लेते! - , 
` ` (य) निम्न जौवन-स्तरः {70% Standard of 
I;४।08) :- एक औसत भारतीय का . जीवन-स्तर 
' ` इतना निम्न है कि परिवार बढ़ जाने से उसे बहुत कम 
. आथिक चिन्ता होती है। कभी-कभी तो यह देखा जाता 
` है कि परिवार में वृद्धि के फलस्वरूप कमाने वालों की .संड्या' 
_ में वृद्धि होती है। अतः, निर्धन व्यक्तियों के लिए सन्तान 
` अतिरिक्त आय का एक साधन होती है । इस प्रकार 
' भारत में जन्म-दर अधिक होने का प्रमुख कारण लोगों 
की निर्धनता है । | : 
'धामिक एवं सामाजिक कारण (80थ०॑०-९०४- 
प :_जन्म-दर पर धामिक एवं सामा- 
स्थितियों का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव . पड़ता ,है | 


s 


राज्य अमेरिका के गोरे निवासियों _ 


थंशास्त्र ` - 
शादी को एक पवित्र संस्कारं तथा अधिक बच्चा का 
होना ईश्वरीय खुशी का द्योतक माना जाता है। 


. (ख) संयुक्त परिवारः की प्रथा (Joint Family 
System) :—भारत में जन्म-दर अधिक होने का एक 
प्रमुख कारण संयुक्त परिवार की प्रथा भी है। संयुक्‍त 
परिवार की प्रथा के कारण अधिक बड़े परिवार के ' 
लालन-पालन का दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं 
होता, अतः सन्तानोत्पति की प्रवृत्त में; किसी प्रकार 


की आथिक रुकावट नहीं आने पाती। 


` (ग) बाल-विवाह (0॥i।d Marriage) :~-जन्म-दर. 
- अधिक होने क्म. एक प्रधान कारण बाल-विवाह भी' है। . 
आज़ भी हमारे देश में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित 
है । हमारे देश में 50 प्रतिशतं लड़कियों की शादी 5 वर्ष 
से कम-आयु में ही हो जाती है तथा 30 वर्ष की आयु 
तक इनके अधिकांश बंच्चे हो जाते.हैं। बाल-विवाह 
की प्रथा को: रोकने के लिए सितम्बर, 929 ० में एक . 
विधान पारित .हुआ जिसे ।930 ई० में लागू किया गया। 
फिर भी. समाज पर इसका कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं 
पड़ा तथा ।95! ई० को जनगणना के अनुसार ।93 से 
950 ई० के बीच प्रायः 95 'लाख शादियां इस कानून 
विरुद्ध हुई -। बाल-विवाह हमारे समाज तथा देश के 


के 
लिए एक अभिशाप है। इससे जन्म-दर में अत्यधिक वृद्धि 
होती है। „` [ ५५ 
इंस प्रकार भारत में अत्यधिक जन्म-दर के उपरोक्त 
'सभी कारण हैं। किन्तु इन सभी कारणों में बाल-विवाह 
तथा शादी को सर्वजनीनता (Universality of Mar- 
- .-¡३९९) ही प्रमुख हैं । जनता की घोर निर्धनता भी निस्स-' 
न्देह अधिक जन्म-दर का एक प्रमुख कारण है; किन्तु. 
हमारे देश में आधिक कारणों से अधिक महत्त्वपूर्णं कारण 
सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ हैं। डा० ज्ञानचन्द 
के अनुसार “भारत में अत्यधिक जन्म-दर सामाजिक एवं 
धामिक परिस्थितियों का परिणाम है। अतएव जबतक 
हमारे सामाजिक एवं नैतिक वातावरण में आमुल परि- 
वर्तन कहीं होगा तब तक पश्चिमी देशों की तरह हमारे 
- देश में भी जन्म-दर में कमी की कोई आशा नहीं की 
जा सकती ।” , 2 i 


I, “The high birth rate in india isa 
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भारत को 
भारत में मृत्यु-दर 
(Death: Rate in India) * 


द भारत. में मृत्यु-दर भी अन्य देशों की तुलना में 
अधिक है। वास्तव में, अनियन्त्रित तथा ऊँची जन्म-दर 
प्रायः ऊँची मृत्यु-दर से सम्बन्धित होती है। . मृत्यु-दर 

* किसी देश की सामाजिक परिस्थितियों तथा आथिक 
विकास का मापदण्ड-है । जनसंख्या में समान वृद्धि अत्यधिक 

7 .जन्म-दर एवं अत्यधिक मृत्यु-दर अथवा साधारण. जन्म- 
दर एवं साधारण मृत्यु-दर के द्वारा भी हो सकती है। 
किन्तु अत्यधिक जन्म-दर ` एवं अत्यधिक मृत्यु-दर .द्वास 
किसी देश की जनसंख्या. में वृद्धि, उस देश के आथिक 
-पिछछड़रेपन तथा उसकी अद्ध-विकसित सभ्यता, का परिः 
चायक है। . इसके विपरीत, ,कम जन्म-दर तथा कम 

त्यु-दर समाज की आथिक समृद्धि एवं. स्वास्थ्य के 
क्षेत्र. में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग के सूचक हैं। 
जलवायु, जाति, पेशा आदि में विभिन्‍नता - के कारण 
विभिन्न देशों की मृत्यु-दर में भी विभिन्नता पायी 

: जाती है। मृत्यु-दर आथिक संकट के समय किसी समाज 
- की अवरोध-शक्ति (R९७६३००० ०७९7) का. सूचक 

. है। यदि मृत्यु-दर में प्रतिवर्ष' परिस्थितियों में परिवर्तन 
के कारण विभिन्नता पायी जाती हो तो इसका अर्थ यहः 
है कि समाज में प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध अवरोध शक्ति 
का अभाव है । जनसंख्या में भी कंमी या वृद्धि केवल जन्म- 
दर पर ही नहीं, वरन्‌ मृत्यु-दर पर भी निर्भर करती 
है । हमारे देश में मृत्यु-्दर के सम्वन्ध में भी विश्वसनीय 

` आँकड़ों का अभाव है.। ।97! की जनगणना के अनुसार, 
भारत के प्रत्येक .एक हजार व्यवितयों में से ।8:9 
व्यक्तियों की प्रति वर्ष मृत्यु होती थी॥'. इसके विपरीत 
इंगलैंड में मृत्यु-दर प्रति हजार ।'4 .तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका में केवल 9.2 है । इससे स्पष्ट है कि संसार के 
विकसित राष्ट्रों की तुलना में भारत में मृत्यु-दर बहुत 
अधिक है ) ू र 


भारत में मृस्यु-इर अधिक होने के कारण (C2८5 
* of high death-rate in India) :—भारत में मृत्यु-दर 
अधिक होने के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं :- 

(क). निर्घनता एवं निम्न जीदन-स्तर ` (९0४९7६) 
and the Low Standard of Living) :—भारत में 
ऊंची मृत्यु-दर अन्तोगोत्वा यहाँ के निवासियों की सामान्य 
गरीबी के कारण ही है.जो लोगों को मलेरिया, प्लेग तथा 

* हैजा जैसी बीमारियों से बचने में पूर्णतया असमर्थं बना 


|. योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 7968-69 


, में देश में जन्म-दर प्रतिं हजार 39 तथा' मृत्युदर ।4 थी, 
यानी वत्तमान समय में देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 


2:5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। 


० 


जनसंख्या 


5l 


। देती हैं। निधनता के कारण हमारे देश में अधिकांश 
व्यक्तियों की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं, जँसे-भोजन, 
वस्त्र, आवास आदि भी अपूर्णं रह जाती हैं। इससे उनका 
स्वास्थ्य निरन्तर खराब होते जाता है और वे अकारणं 


~ 


ˆ ही मृत्यु के शिकार बन जाते हैँ । 


(ख) जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं 
का अभाव (Lack of Public Health and Medical 
£४०॥४०४४) :--हमारे देश में जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा- 
सम्बन्धी. सुविधाओं का भी अभाव है। देश की विशालता 
एवं जनता की सामान्य निर्धेनता को ध्यान ' में रखते हुए 
जिस पैमाने पर अस्पतालों एवं डॉक्टरों की व्यवस्था होनी 
चाहिए उससे बहुत ही कम मात्रा में ये उपलब्ध हैँ।' 
चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में मृत्यु-दर का 
अधिक द्ोना अति स्वाभाविक है। : So 

(ग) संक्रामक रोग .(६?५९०८5) :-भारत में 

. ऊँची मृत्यु-दर का एक प्रधान कारण देश में तरह-तरह 
की संक्रामक बीमारियों-हँजा, प्लेग, चेचक, इन्पलूएंजा 
` इत्यादि की प्रधानता हैं। 
कारण प्रतिवर्ष देशः के लाखों व्यक्ति अकाल ही मृत्यु के 
शिकार हो जते हैं। जेन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी 


सुविधाओं में विस्तार के द्वारा अब इन बीमारियों का _' 


प्रकोप कम हो रहा है, फिर भी इन्हें अभी तक पूर्णतया 
निर्मल नहीं किया जा सका है। उदाहरण के लिए, 
957 में इन्फ्लूएंजा तथा ।963 में चेचक के प्रकोप से 
देश में लाखों व्यकिति मृत्यु के शिकार हो गये थे। 


इन संक्रामक बीमारियों के : 


लॉ 


(च) "जलवायु :--जलवायु का प्रभाव भी किसी देश - 


की मृत्यु-दर पर पड़ता है । ठंढी जलवायु की अपेक्षा गमं 


जलवायु में लोग कम जीने की आशा रखते हैं। भारत की 
जलवायु भी गमं है अतः ` यहाँ पर अन्य देशों की -अपेक्षा . 


मृत्यु-दर अधिक है | 


(च) जनता की अज्ञानता, अन्धविश्वास एबं अस्वा | 


` स्थ्यकर सामाजिक आदतों ([8n०ःan9०, superstitions 
and unhygienic social habits of the people) : 
« भारतवांसियों की अज्ञानता, अन्धविश्वास तथा इनकी कुछ : 


., अस्वास्थ्यकर सामाजि) आदतें भी देश में 


- पोषण के सम्बन्ध. में उचित ज्ञान का अभाव रहता है 


| ्‌ रर लहिका । 
` होने का प्रधान कारण हैं। हमारे देश में बच्चों के पालन- | 


5७०० ७ 


जिससे इनकी उचित रूप में सेवा नहीं हो पाती। इसी : ४ 
. प्रकार बहुत-सी बीमारियों को आज भी देशवासी किसी . 


देवी-देवता अथवा भगवान का प्रकोप समझते हैं। अतएव | 4 


~ इनकी उचिंत दवा-दारू की व्यवस्था नहीं करके लोग 


भी देश में मृस्यु-दर अधिक होती है। 


५, 


झाड्‌-फूक आदि का ही सहारा लेते हैं ।:इन सबके चलते ' 


(छ) अत्यधिक शिशु सूत्यु-दर (०९४० ¡धिरः 
mortality) :—भारत में मृत्यु-दर अधिक होने का एक 
प्रघात कारण अत्यधिक शिशु मृत्यु-्दर भी है। अत्यधिक 
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 (िशुमृत्यु-दर के कई कारण हैं जिनकी व्याख्या आगे की 
गयो है, फिन इतना स्पष्ट है कि इससे भी हमारे देश . में 
. मृत्यु-दर अधिक होती है र ब > 
(ज) प्रजनन अवस्था में औरतों की अत्यक्षिक सुसु: 
| भारत में मृत्यु-दर अधिक होने का एक प्रधान कारण 
ब प्रजनन अवस्था में औरतों की अत्यधिक मृत्यु भी है। 
` बाल-विवाह, पर्दो-प्रथा तथा प्रसव-सम्बन्धी ज्ञान एव 
: सुविधाओं के अभाव आदि के कारण देश में औरतों 
की अत्यधिक मृत्यु होती है जिससे मृत्यु-दर अधिक 
हू पी है। ः कर 
३ इनके अतिरिक्त, मृत्युदर पर जनता की अशिक्षा तथा 
_ देशवासियों की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता आदि का. भी 
प्रभाव पड़ता है। अतः भारत में अत्यधिक मृत्यु-दर जनता 
की घोर गरीबी, अति निम्न जीवन-स्तर, शिक्षा का अभाव, 
अधिक जनसंख्या का कृषि पर आश्रित होना तथा जन- 
) ' स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्वन्धी 
' के कारण भी पायी जाती है । 
भारत में मृत्यु-दर को दो प्रधान टिशेषताएँ हैं :-- 
_(]) अत्यधिक ऑिञु-मृत्यु-दर (Excessive Infant 
mortality) :-हमारे देश में शिशु-मृत्यु-दर संसार के प्रायः 
ˆ सभी सुसभ्य राष्ट्रों से अधिक है। {नम्नांकित तालिका से 


४6६7 ७५७ r 
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: अन्दाजा लगाया जा सकता है :-- 


का ु 

4 5 शिशु मृत्यु-दरं प्रति हजार 976 में 

। $ शः शिशु .मृत्यु-दर 

| fs 5 .इगलड 6°3 

ORR I2] 

F ` संयुक्त राज्य अमेरिका : I6:6 
OT TIE I5:6 

| जापान ]I°3 

5 2 इटली:  - 22:6 

. भारत (976) I22 


इस प्रकार उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पश्चिमी 
हि तुलना में भारत में शिशु मृत्यु-दर' भी बहुत 
 हैं। 95] ई० की जनगणना के विवरण! के 
प्रत्येक एक हजार में होनेवाली 27 मृत्युओं में से 


से.7 मृत्यु एक वर्ष से कम आयुवाले वच्चों की 

है। भारत. में इस अत्यधिक शिशु मृत्यु-दर का . 

_ प्रमुख कारण जनता को घोर गरीबी है जिससे अधिकांश 
अपने बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक ` 


कह , दम 'चाल-विवाह एवं प्रसव-सम्बन्धी समुचित 
यहाँ शिशु,मृत्यु-दर अधिक होती है। 
ples . 


- रही है। 


सुविधाओं के अभाव आदि 


. भारत तथा कुछ अन्य देशों में शिशु मृत्यु-दर का तुलनात्मक 


वर्ष से कम आयुवाले बच्चों की होती हैँ । पुनः ` 


दूध आदि की व्यवस्था करने में असमर्थ .. 


generation,” : 


= 


भारतीय अर्थशास्त्र 


2) प्रजनेन काल में औरतों को अत्यधिक मुत्यु :-- 
क मृत्यु-दर की दूसरी. प्रमुख विशेषता प्रजनन 
अवस्था में अधिकांश औरतों की मृत्यु है। इसका प्रमुख 


` कारण वालःविवाह है जो लड़कियों को अपरिपक्व अवस्था 


में ही माँ वनने के लिए बाध्य करता है । इसके अतिरिक्त 
पर्दा-प्रथा, अत्यधिक बच्चे पदा करना, प्रसव-सम्बन्ध्षी 
चिकित्सा तथा आवश्यक ज्ञान का अभाव, प्रसव के ` पहले 


“तथा बाद में काम से मुक्ति नहीं मिलना, लोगों में यह 


विश्वास कि पुरुषों की तुलना में औरतों का जीवन कम 
बहुमूल्य. है आदि कारणों से भी औरतों की 30383 मृत्यु 
होती है। इस प्रक्रार हमारे देशं में प्रजनन आयु में ही 
बहुत-सी औरतों की मृत्यु हो जाती है जिसके फलस्वरूप 
पुरुषों के अनुपात में औरतों- की संख्या निरन्तर घटती जा 


पुनरुत्पादन की वास्तविक दर 

(The Net Reproduction Rate) * 
जन्म-दर एवं मृत्यु-दर के अध्ययन से केवल भूत एवं . 
वर्तमान की प्रवृत्ति का निदंश-मात्र मिलता है। इससे 
भविष्य की जनसंख्या के सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त 
होता | भविष्य की जनसंख्या की-वास्तविक वृद्धि की दर 
जानने के लिए श्री आर० आर० -कुजिस्को (R. R. 
KUcZ975K5) ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार, पर पुनर 
त्पादन की वास्तविक दर के सिद्धान्त का प्रतिपादन .किया 
है.। वास्तव में, जनसंख्या की समस्या यह नहीं है कि 
जन्म-दर से मृत्युद्धर कम है अथवा अधिक; वरन्‌ यह है 
कि क्या उत्पत्ति-क्रम इस प्रकार है कि एक पीढ़ी के लोग 
अपने जीवनकाल में इतने बच्चे उत्पन्न कर सकेंगे, जो 
उनके रिक्त स्थानों की पुत्ति कर सकं ?* इसका अभिप्राय 
यह है कि क्या उत्पत्ति-दर इस प्रकार है कि प्रत्येक एकं 
हजार नवजात युवतियाँ अपने पुनरुत्पादन-काल में ऐसी 
एक हजार बालिकाओं को जन्म दे सकेगी जो सन्तानो- , 
त्पत्ति का कार्य कर सके । ` इससे स्पष्ट है कि यदि ।000 
माताएँ अपने पुनरुत्पादन काल. में 000 बालिकाएं उत्पन्न 
कर लें तो जनसुंख्या ठीक-ठीक बनी रहेगी तथा पुनरुत्पादन 

की वास्तविक दर ! होगी । इससे अधिक या कम होने पर 
जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि या कमी होगी । ` 
"किन्तु, भारत में ऐ” आँकड़ों का . अभाव है जिनके 


-आधार' पर वास्तविक पुनरुत्पादन की दर का सही-सही 


2. R.. R. Kuczynsky : ‘“‘The pertinent 
question 73 not: Js there an excess of births 
over deaths’ but rather are natality and 
mortality such that a generation which would. 
be permanently subjected to them, would 
during. its Jife time, that is, until it'had died 


_ out, produce sufficient children to replace that. 
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. भारत की जनसंख्या 


अन्दाजा लगाया जा सके। यहाँ इस प्रकार के आँकड़ों : 


का अभाव है. जिनसे यह पता लग सके कि भिन्न-भिन्न _ 


आयुवाले वर्गों में स्त्रियों को कितनी बालिकाएं उत्पन्न 
हुई । सन्‌ ]94। की जनगणना में इस प्रकारं के आँकड़े 
केवल कोचीन के लिए तथा ।95) ई० की जनगणना में 
केवल मध्य. प्रदेश के लिए एकत्र किये गये थे। कोचीन के 
` आँकड़ों को ।93! ई० की अविभाजित भारत की. नारी- 
संख्या की,जीवन-सारिंणी पर उपयोग करते हुए प्रो० डी० : 


_ डी० घोष ने भारत में वास्तविक पुनरुत्पादन की दर ।] 


बतलाया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति ने जनसंख्या- 
सम्बन्धी. अपने विवरण में भारत की वास्तविक पुनरुत्पादन- 
दर 454 बतलाया था जबकि.इंगलैँड ओर वेल्स में ' यह 
दर 08], संयुक्त राज्य अमेरिका में ]:40, फ्रांस में 0:9 
तथा आस्ट्रेलिया में 095 थी। इस प्रकार राष्ट्रीय 
नियोजन समिति के अनुमान के आधार परः जनसख्या में 
एक्‌ पीढ़ी में 45:4 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए जबकि 
प्रो० घोष के अनुसार एक पीढ़ी में केवल !! प्रतिशत को 
ही वृद्धि होनी चाहिए। अतः. रांष्ट्रीय नियोजन समिति के 
अनुमान वास्तव में प्रो० घोष को तुलना में वास्तविकता 
के अधिक समीप जान पड़ते हैं। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 
भारत की जनसंख्या में /92[ ई० से 950 के बीच के 30 
वर्षो में प्रायः ।2 प्रतिशत प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई । 
केवल गत दशक में ही देश की जनसंख्या में 248 प्रतिशत 
'की वृद्धि हुई थी । अतः एक पीढ़ी, याची 30-35 वर्षों के 
अन्दर जनसंख्या में केवल ।! प्रतिशत की वृद्धि का 
अनुमान निश्चय ही सही नहीं जान पड़ता। 
इस प्रकार वास्तविक पुनरुत्पादन-दर की जानकारी 
के अभाव में भारत में जनसंख्या की भावी वृद्धि के 
सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुमान लगाना कठिन है । फिर 
भी, 95! ई० की जनगणना के विवरण में 95! ई० से ` 
980 ई० तक जनसंख्या की वृद्धि का अनुमान : लगाया 
गया था। यह अनुमान दो विभिन्न मान्यताओं पर 
आधारित था--(क) ।95! से 980 ई०' के बीच तीन 
दशान्द्रियों में जनसंख्या की वृद्धि ।92! से 950 ई० के 
बीच वाली दशाब्दियों की औसत वृद्धि के अनुसार होगी । 
` (ख) तीनों दशाब्दियों में जनसंख्या की वृद्धि !94!-50 ई० 
के अनुसार होगी । ये विभिन्न मान्यताएं अनुमानित जन- 
संख्या की निचली तथा ऊपरी सीमा को निश्चित करती 
- हैंजो निम्न प्रकार सेहँ:¬ | 
' बष 


जनसंख्या को जनसंख्या की ऊपरी 
निचली सीमा - सीमा 
(करोड़ में) ' (करोड़ में) 
i96! ` 40-7 कप 
. ore ` 45°8 26 46:9 
. ]98/ EIST, 53:5 


उक्त अनमान के अनुसार अस्य बातों के स्थिर रहने 


. सिद्ध हुए । - 


. आय सामान्यतः कम होती हैं । 


पर भारत की जनसंख्या ]98! ई० तक 527 करोड़ से 
53:5. करोड़ के बीच हो जाती, किन्तु देश की जनसंख्या 
97] ई० में ही 54:8 करोड़ हो गयी । इससे स्पष्ट हैँ कि 
जनसंख्या-सम्बन्धी उक्त सारे अनुमान बिल्कुल गलत 


स्त्री-पुरुष का अनुपात 
(Sex Ratio) ; 


जनसंख्या के विभिन्न पहलुंओं में स्त्री एवं पुरुषों के . 


अनुपात (9९% 7४70) का अध्ययन भी विशेष महत्त्व 


` रखता है। इसके कई कारण हैं :--सर्वप्रथम तो स्त्री पुरुष 
फे अनुपात पर ही देश में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का | 


दृष्टिकोण (3७:74 4४६५५९) निर्भर करता है। साथ 
ही, औरतों .में पुरुषों की अपेक्षा कार्य करने की शारीरिक 
शक्ति भी कम होती है। अतएव. ये उत्पादनः्काये में. 
पुरुषों से कम ही सहयोग दे सकती हैं जिससे प्रति-व्यक्ति 
भारत पें पुरुषों की अपेक्षा औरतों की संख्या" कम 
है। I97] ई० की जनगणना के अनुसार भारत की कुल 
5+8 करोड़ जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या 28:4 करोड़ 
तथा औरतों की संख्या 26:4 थी, यानी प्रत्येक 000 
पुरुषों पर औरतों की औसत संख्या 9:0 थी । दूसरे शब्दों 
में, 97] ई० की जनगणना के अनुसार भारत में औरतों 
का प्रतिशत 48:3 तथा पुरुषों का प्रतिशत 5°7 है। 


` भित्न-भिन्त जनगणनाओं के अनुसार भारत में प्रति एक 


53 - 


दजा पुरुषों के अनुपात में औरतों की संख्या इस प्रकार 
थ > f HY अर 


दषं ` अति एक हजार पुरुष 
पर ओरतों को संख्या 
I92I - .... 955 
]9)] 950 
.94ा 945 . 
I95I 946 
I96I- LT 5552 5525 
छा . 93005 5 3 


भारत के अधिकांश राज्यों में पुरुषों की अपेक्षा औरतों 
की .संख्या कम है। केवल केरल तथाः दादरा एवं नागर 


 हवेलौ में पुरुषों की अपेक्षा ओरतों की संख्या अधिक है! 


99] ई० की जनगणना के अनुसार इन राज्यों में प्रति एक 


हजार पुरुष पर औरंतों की संख्या क्रमशः 06 तथा 007 - 
है । औरतों का अनुपात सबसे कम अंडसमन न्िकोबार (प्रति. | 


एक हजार पुरुष पर 664) तथा दिल्ली (प्रति एक हजार ' 


पुरुष पर 80!) में है । पश्चिमी बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, ` 


NAS ITS 


उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में प्रति हजार पुरुषों पर औरतों 
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की संख्या 900 से भी कम है । शहरों में गाँवों की अपेक्षा 

औरतों का अनुपात कम है। सम्पूर्ण देश के लिए प्रत्येक 

एक हजार पुरुषों पर गावों में औसत रूप से 952 औरतें 

तथा शहरों में 859 औरतें हैं। प्रत्येक एक हजार पुरुषों 

पर औरतों की संख्या कलकत्ता में 622, बम्बई में 569, 
मद्रास में 92। तथा हैदराबाद में 989 है। न ५ 

इस प्रकार ष की तुलना में त की संख्या 

हमारे देश में कम ई । यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों की स्थिति 

. ठीक इसके विपरीत है। प्रत्येक. एक हजार पुरुषों पर 


Pee 


rot 


222 


re 


कै 


- १95] ई० में इंगलैंड एव वेल्स में 07! थी । इंसी भ्रकार 
]930 ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक एक हजार 
पुरुषों पर औरतों की संख्या 985 थी । सम्पूर्ण विश्व में 
प्रति एक हजार पुरुषों एर औसत रूप से 992 औरतें हैं । 
_.. औरतों की संख्या में कमी के कारण-हमारे देश 
में पुरुषों के अनुपात में ओरतों की कमी के विभिन्न 
) , - कारण हैं। इस सम्बन्ध में सबसे प्रमुख कारण वाल- 


BRN rt 
Rt 


का ओरतों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है 
जितसे- इनकी मृत्यु-दर दर बढ़ जाती है.। हमारे देश की 
सामाजिक परम्परां के कारण भी लड़कियों की सामान्य 
' रूप से अवहेलना की जाती है। हमारे समाज में से 


2 | ` लड़की को आयःप्राप्ति का साधन माना जाता है, किन्तु - 
. आयु के अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण , आयु वर्ग (वषं में) 


स्पष्ट है किः कुल जनसंख्या में 
ही अधिक है तथा अधिक 
लोगों की संख्या बहुत-ही 
कम है। किसी देश की जनसंख्या का आयु के अनुसार 
वितरण एक पिरामिड के आकार. की तरह .होता है! 
` कम आयु वाला वर्ग जो जनंसंख्या का प्रायः सबसे बड़ा. 
भभ ३० होता है, i मिक का आधार है।- धीरे-धीरे 
ये आयु वाले वर्गों के साथ पिरामिड की चौड़ाई कम - 

जाती है और अन्त में यह एक विन्द्र पर समाप्त हो 
_ जाती jie एक निश्चित आयु के बाद कोई भी : 
क्ति जीवित 'न मिलेगा जिसकी गणना हो संके । 


3 


श्र 


औरतों की संख्या 950 ई० में इटली में. 053. तथा. 


« विवाह है जो लड़कियों को अपरिपक्व अवस्था में ही माँ , 
बनने के लिए बाध्य कर देता है । अंधिक बच्चों की संख्या. . 
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भारतीय अर्थशास्त्रों - 


= 
= 


लडकियों को परिवार का भार समझा जाता है । प्रसवं- 

सम्बन्धी सुविधाओं. का भी हमारे देश में अभाव.पाया 

जातां है। अत्यधिक काम करने तथा पर्दा-प्रथा के 

कारण औरतों का स्वास्थ्य निरन्तर खराब होते अ है। 

'प्रायः ऐसा देखा जाता है कि गर्भाधान की स्थिति में भी 

औरतें अन्तिम दिन या. अन्तिम. क्षण तक कार्यं करती' 
. रहती हैं। इसका इनके स्वास्थ्य पर बहुत बूरा प्रभाव 
- पड़ता है । . इससे औरतों -की मृत्यु अधिक होती है । सन्‌ 

]96! ई० की जनगणना के प्रतिवेदन में ऐसा कहा 

गया है किं लड़के और लड़कियों का असमान: अनुपात 

'कभी-कभी. इस बात का भी द्योतक माना गया है कि 

भारत में अब भी :केन्या की हत्या पूर्णतया बन्द नहीं हो : 
पायी है । सारांश यह है कि हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा 
औरतों का -जीवन बहुत अधिक कठोर है जिससे इनके 
अनुपात में कमी होती जा रह रही है। 


आय के अनुसार जनसंख्या का वितरण 
(Distribution of. Population by Age) 


किसी देश की जनसंख्या के अध्ययन में आयु के अनु- 
. सार जनसंख्या के वितरण का अध्ययन भी विशेष महत्त्व 
रखता है । ।97] ई० की जनगणना के अन्तर्गत भारत में 
विभिन्न आयु-समूहों के निम्नलिखित आँकड़े प्रस्तुत किये 
गये थे ! :-- 


£ 


कुल जनसंख्या का प्रतिंशत ' - 


।. शिशु एवं बच्चे , 0 से ।4 वषं तक . . 42:0 

A ` | (0) 35 से ]9 तक 8:7 ` 
“2 युवक एवं यूवतियाँ |. (8) 20 से 24 तक ` 79 
A : | bi) 25से 29 तक 7°4 
- 3. अधेड़ पुरुष एवं औरतें: .. | (7) 30 से 39 तक 2:6 
Me (;) 40सि 49 तक | 9:3 
4. वृद्ध पुरुष एवं औरतें | (7) 50:से 59 तक 6 

की Ss (7) तथा उसके ऊपर > 60 . 

कल . I00:0 


विभिन्न देशों में आयु-वर्गो में विभिन्नता. के कारण 
ER का आकार भी विभिन्न प्रकार का होता है। 
भारत में जन्म एवं मृत्यु-दर बहुत अधिक हैं जिससे यहाँ 
के ` आयु पिरामिड का आकार बहुत विस्तृत एवं चोटी 
बहुत नुकीली होती है। यहांँ।4 वषं से कम आयु वाले : 
लोगों” का प्रतिशत: 42:0 तथा 60 वर्ष से अधिक आयु 
वालों का प्रतिशत केवल 6:0 है। इससे जनसंख्या की दीर्ध- 
जीविता की कमी का.अन्दाजा लगता है । अगले पृष्ठ की « . 
तालिका के अन्तगंत भारत कें आयु पिरामिड के आधार 
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एवं चोटी की तुलना विश्व के बुद्ध प्रमुख राष्ट्रों के साथ की गयी हैः-- 
!' 228 I 


559 


कुल जनसंख्या का प्रतिशत ' 
` देश ` [5 वर्षं से कम आयु वासे लड़के-लड़कियाँ + 55 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति 
. भारत ,- 42:0 हा 
जमंनी 23:5 : ° I97 
इ'गलैँड 22:5 गन | 
फ्रांस 2I:3 24 . 
जापान : 35:4 IO | 


` उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक एक हजार 
जनसंख्या. में ।5 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की 
संख्या भारत में 420, इंगलैंड में 225 तथा फ्रांस में 23 
है। इसका अथं यह है कि इंगलैंड एवं फ्रांस में लड़के- 
लड़कियों को भारत की तुलना में प्रारम्भिक जीवन की 
-अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार प्रत्येक एक 
हजार जनसंख्या पर 55 वर्ष से अधिक आयुवाले 
व्यक्तियों कौ संख्या. भारत में केवल 8,'इंगलैँड में 2! 
तथां फ्रांस में 2/4 है। इससे यह निष्कर्ष . निकलता है 
कि एक औसत भारतीय एक औसत इंगलंड अथवा फ्रांस 


निवासी की तुलना में कम ही आयु तक जीवित रहने की ` 


आशा रखता है। 


जीवन को औसत आयु (746 प१ए९०३१०)) :--- 
किसी: भी.देश की' जनसंख्या के अध्ययन में जीवन की. , 


औसत आयु का अध्ययन भी विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण *है।. 
इसका कारण यह है कि जीवन की औसत आयु पर है! किसी 
देश की कार्यशील जनसंख्या (Working Population) 
की मात्ता निर्भर करती है। हमारे देश की जनसंख्या तो 


बहुत अधिक है. किन्तु यहाँ के निवासियों के जीवन की” 
औसत आयु बहुत ही कम है। ।97! ई० की जनगणना | 


_के-अनुसार भारत में पुरुषों के जीवन की आसत आयु 
47,0 वर्षं तथा औरतों की 45:6-वर्ष है। संयुक्त राज्य 


अमेरिका में पुरुषों को ऑसत आयु 67 वर्ष तथा औरतों , 


. की 75 वर्ष की तुलना में वास्तव में “ये बहुत ही कम हैं । 


इसका प्रमुख कारण भारतवासियों का निम्न जीवन-स्तर , 


है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश: व्यक्तियों को पौष्टिक 


भोजन; वस्त्र तथा आवास जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं 


की.पु्ति भी ` नहीं हो पाती । अतः इनकी आसत आयु. 


कम होती है। : किन्तु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-सस्बन्धी 
सुविधाओं के फलस्वरूप गत दो दशक के बीच भारत भें 
जीवन की औसत आयु में वृद्धि हुई है। इस प्रकार 


जीवन की प्रत्याशित आयु जो ।923 ई० वाले दशक में द्वीच दस वर्षों में नागरिक जनसंख्या के अनुपात में 34 _ 


केवल 27 वर्ष थी, ।94. ई० में 32 वर्ष हो गयी तथा 
` .]97! हैं० की जनगणना के अनुसार थेह 47 वर्ष हो गयी। 


गाँवों एवं'नगरों में जनसंख्या का वितरण 
‘ , ‘(Distribution of Population between - 
Villages and Towns) 
भारत गाँवों का देश है। प्रारम्भ से ही' भारत में . 
गाँवों की प्रधानता रही है। आजकल भी, जवकि पश्चिम 
के औद्योगिक राष्ट्रों में अधिकांश जनता नगरों-में निवास 


.करती है, भारत की कुल जनसंख्या के प्रायः 80.0 प्रतिः 


शत व्यक्ति गाँवों में ही निवास करते हैं। -97! ई० को | 
जनगणना के अनुसार भारत की प्राय 54:8 करोड़ जन- 
संख्या में से प्रायः 43:9 करोड़ व्यक्ति, यानी प्रायः 80 ' 
प्रतिशत लोग गाँवों में तथा ।।'9 करोड़ व्यक्ति, याचीः 
प्रायः 20.प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते.हैं। परन्तु 
नागरिक जनसंख्या का अनुपात देश में सर्वत्र एक समान 
नहीं है ।: पश्चिमी भारत में यह प्रतिशत 3.:3 तथा पुर्वी 


' भारत में !]] है। इसी प्रकार नागरिक जनसंख्या का 


प्रतिशत महाराष्ट्र में 282,से लेकर उड़ीसा में केवल 4 
तथा बिहार में 8.4 प्रतिशत है। . | 

गत कुछ वषो से देश के औद्योगीकरण के साथ-साथ 
नागरिक जनसंख्या के अनुपात में भी क्रमंशः वृद्धि हो रही 


है जो निम्नांकित तालिका? से स्पष्ट है | 
वर्ष. ग्रामीण जनसंख्या का `` नागरिक जनसंख्या 


प्रतिशत का प्रतिशत '. 
'I92I ० 98.8 bs 
I93] 88.0 ER VRIES. pr 
I54] ऽह . Mo ER 2 
I95) 827 "730 
I96I 82:0 I80:... 5B 
I97] 80:0 200 `. 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि I94.-50 ई० के २ | : 


l. India, i976. - न 
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प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि ।92।.ई० से ।940 ई० के 
बीचयाले दो दशकों में केवल 2:5 प्रतिशत. की ही वृद्धि 


हुई थी । किसी. देश की जनसंख्या के गाँवों एवं नगरो में. 


विभाजन से उस देश की आथिक प्रगति का भन्दाजा 
लगाया जा सकता है। भारत की द्नसख्या का गाँवों एवं 
नगरों में उपरोक्त वितरण संतोषजनक नहीं .कहा . जा 
` सकता। संतुलित आथिक व्यवस्था वाले देशों में ग्रामीण 
; एवं नागरिक जनसंख्या के प्रतिशत में प्रायः समानता 
fs पायी जाती है। ग्रामीण जनसख्या'. की अत्यंधिक 


7६६7“ * 


|  प्रघानता हमारे देश के औद्योगिक पिछड़ पन का परिचायक 
 . हे। पश्चिमी राष्ट्रों में नागरिक जनसंख्या का अनुपात 
| _ ही अधिक है जो निम्नलिखित तालिका? से स्पष्ट 
हू = ES a 
!ह बे नागरिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या 
` ` का प्रतिशत - का प्रतिशत 
. _इंगलैड (968) - 790 .: 20 ` 
मित्र (I969) 58:4 4I:6 
 _कैवाडा (956) 73.6 26:4 
संयुक्त - राज्य . 
अमेरिका (960) .. 70:0 30:0 
जापान (965) ` ˆ 68:0 » . 32.0 
` -फ्रांस (968) 70:0 300 
सोवियत रूस (969) 56.0 44:0 + 
“भारत (]97!) ` 20: 80:0 . 


 आरतमेंनागरिक जनसंख्या को कमी के कारण 
` यहाँ बड़े-बड़े नगरों का भी अभाव है। ।97!.की जनगणना 
` के अनुसार भारत में 79 बड़े-बड़े नगर (दस लाख या 
`. ' उससे अधिक जनसंख्या वाले); 2687 छोटे-छोटे नगर 
` तथा कस्बे एवं 5,73,72] गाँव हैत ` 
. _ साक्षरता को समस्या (Pr०blem of litergcy) :— 
. किसी देश की अनसंख्या के अध्ययन के सम्बन्ध में वहाँ 
की साक्षरता की समस्या का अध्ययन भी विशेष रूप से 
`  महत्त्वपुणं है । हमारे देश में शिक्षा का बड़ा ही अभाव 
_  है। यहाँ के अधिकांश व्यवित आज भी अशिक्षित हैं। 
` 'इगलँड तथा अमेरिका आदि देशों में. प्रायः सभी व्यक्ति 
शिक्षित होते हैं। किन्तु, भारत में साक्षरता की कमी: है। 
 , 95में साक्षरता का प्रतिशत केवल ।6'6 तथा ]96] 
में 24प्रतिशत था। इससे स्पष्ट है कि पछले दशकों. में 
साक्षरता के प्रतिशत में बृद्धि हुई हैः किन्तु फिर भी देश. 
' तीन-चौथाई से भी अधिक व्यक्ति अब भी अशिक्षित 
॥ गोरतों में तो यहाँ. शिक्षा का सोर मभाव है । 
7! ई०.की जनगणना के अनुसार भारत में 29:5 
` प्रतिशत लोग शिक्षित 5 395 प्रतिशत पुरुष तथा 
त॒ हैँ:। A 
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भारतीय अर्थशास्त्रे 


'जनसंश्या का व्यावसायिक वितरण 
(Occupational Distribution of Population) 


अभी तक हमने जनसंख्या का अध्ययन आकार, 
निवास-स्थान, आयु तथा लिंग आदि के आधार पर किया 
है, किन्तु इससे देश की भौतिक समृद्धि तथा आर्थिक प्रगति: 
का कोई अन्दाजा नहीं लगता । जनसख्या «के पेशेवर 
बिभाजन के अध्ययन से ही किसी देश की आधिक प्रगति 
का सही-सही अन्दाजा लगाया जा सकता है। जनगणना- 
सम्बन्धी आँकड़े ही-इसके अध्ययन के लिए प्रमुख साधन 
हैं। किन्तु हमारे देश में जनगणना के अंकों के आधार पर 
तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाता. है। इसका 
प्रमुख कारण प्रत्येक जनगणना के समय आँकड़ों के एकत्र 
करने की प्रणाली में विभिन्नता है जिससे दो जनगणना 
वाले वर्षों में समानता नहीं रह जाती । 


- कार्यशील जनसंख्या (Working Population) :— 
कार्यशील जनसंख्या के अन्तर्गत जो व्यक्ति वास्तव में 
काम पर लगे हैं, उनके अतिरिक्त प्रशिक्षण पाने वाले 
व्यक्तियों को भी रखा गया है अकार्यशील जनसंख्या के 
अन्तरगत बच्चे, ह , विद्यार्थी तथा बिना पारिश्रमिक घर 
के काम करने वालों को भी रखा गया है। 797! की 
जनगणना के अनुसार देश की कुल प्रायः 548 करोड़ 
जनसंख्या में से प्रायः 32:9 प्रतिशत व्यक्ति कार्य करने- 
वाले, यानी कार्यशील जनसंख्या (Working Popula- 
07) हैं । इनमें से पुरुषों की कुल संख्या के प्रायः ]:8 
प्रतिशत व्यक्ति कार्यशील हैं | विश्व के कुछ अन्य देशों से 
तुलना करने पर भारत में कार्यशील जनसंख्या के: सम्बन्ध 
में: स्थिति का अन्दाजा* लगता है :-- 


ब्रिभिन्न देशों में कार्थंशील जनसंख्या का प्रतिशत 
देश हष | 


पुरष औरतें कुल 
रूस (959) 558 493: * 522 
पश्चिमी जमंनी ([960)63-6 332 47:5 ` 
ब्रिटेन (95]) 66:6. 274 ` 46:2 
संयुक्त राज्य अमेरिका क 
- (I95]) 55:0 26 404. 
भारत (957) 525 `. I°8..' 329 ` 
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहाँ तर्क कार्यशील 
जनसख्या के प्रतिशत का प्रश्‍न है भारत की स्थिति प्रमुख 


पश्चिमी देशों से बहुत भिन्न है। साथ ही, प्रविष्य में. 


. जन्म-दर में प्रत्याशित कमी तथा औरतों कीःशिक्षां में . 


वृद्धि के परिणामस्वरूप कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में 
अधिक,वृद्धि की जाती हैँ। ठ 
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. ` ` कार्यशील जनसंख्या का पेशे के अनुसार वितरण 
(Distribution. of Working Population « by 
Industrial Categories) :—किसी देश की ज़नसंख्या 
का पेशेवर वितरण तथा उसके आधिक विकास में बड़ा ही 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । वास्तव में, आथिक विकास की प्रत्येक 
अवस्था का एक निश्चित पेशेवर ढाँचे से सम्बन्ध . होता 
है। प्रो० कोलिन, क्लाकं के अनुसार “प्रतिव्यकित औसत 
उच्च आयवाले देशों में कार्यशील जनसंख्या का एक बहुत 
बड़ा भाग तृतीयक उद्योगों में लगा रहता 'है जबकि निम्न 
औसत आय वाले देशों में कृषि की प्रधानता रहती है।” 

, (A bigh average level of real income per head 


कार्यशोल जनसंख्या का विभिन्‍न पेशों में प्रतिशत वितरण पर 


57 


is always associated with a high proportion 
of the working population engaged in tertiary 
sector; Jow real income per head, 07 the 
dther band, is always associated with a IOW 
‘proportion of the working population in 
tertiary ‘production: and a high percentage in 


primary production.) 


' भिन्नः भिन्न जनगणनाओं के अनुसार भारत की कुल 
कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न पेशो के अनुसार विभाजन 
निम्नांकित तालिका! से स्पष्ट होता है :-- 


उद्यम 90! `: ]93] -95I - 967 
!. कृषि 50:6  . 45] _ 50r0 52:8 
2. कृषि-श्रमिक I6:9 24:8 I9°7 7 
3. खान, वन तथा ् 
मछली इत्यादि . . 4-3 5.2 3:0 2-6 
4. गृह-उद्योग — -—. = 6:4 
5. मैन्यु्फक्चारिग उद्योग 0 0 8-9 90 4-2 
6. निर्माण कायं 0-8. I-o I°0 I-2 
7. व्यापार 6 , 56 5:3 4] 
8, यातायात एवं संवादवाहन '! go IS 2 I"6 
9, अन्य सेवाएं ` 8:5 8:4 I0:5 I0:4 ` 
ल OOO न 00:0%, 000% » 77 पक 7 ios 7 Io `. I00:0% I00:09 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ]96! ई० की 
जनगणना के अनुसार देश की कुल कार्यशील जनसंख्या 
का प्रायः 695 प्रतिशत भाग कृषि पर, 26 प्रतिशत भाग 
खान, मछली तथा जंगल आदि उद्योगों में, ]]'7 प्रतिशत 
ना उद्योगों तथा शेष ।6! भाग अन्य उद्योगों में 

| 


कार्यशील जनसंख्या के वितरण को तीन क्षेत्रों 
(three 9९९६०7५) के अनुसार भी देखा जा सकता है। 
ये तीन क्षेत्र हैं-प्राथमिक क्षेत्र (Primary =sector 
जिसमें ! से 3 तक, द्वितीयक क्षेत्र (9९०००07) 
9९८६०7) जिसमें 4. 5 और 6 एवं तृतीयक (7७087) 
क्षेत्र जिसमें 7, 8 एवं 9 श्रेणियों के पेशे आते हैं । निम्नां- 
कित तालिका से भारत में इन तीनों क्षेत्रों में कायंशील 
जनसंख्या का वितरण भी स्पष्ट हो जाता है म 


ः 


उ 


j94I TIS ©! _I26 I5:6 
95] 72°! I0°6 [73 

96]. 72] * II:8 . 6] 
97 727 ॥2 [6.7 


प्रारस्सिक.क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र ' तृतीयक क्षेत्र 


विभिन्न पेशों -में इसका विस्तारपूर्वक वितरण ` 
निम्नांकित तालिका से भौ स्पष्ट हो जाता है ' 
पेशे ` . औद्योगिक पेशों के अनुसार 


CP 


जनसंख्या का प्रतिशत 
Es i90I°, 995[. I97l 
(A) प्राथमिकक्षेत्र( ` 3 
+2+3) 78. 72I D4 
]. कृषक 50% 50:0 43°3 - 
2. कृषक-मजदूर 6'9  I97 263 
- 3. पशु-पालन, वत, 43 2:4 
- . मत्स्थतथाबगान ` | 
` (3) द्वितीयक क्षेत्र (त - .. ' ` 78 
6 sy6yD) - R6.i06. 70५0: 
4. खान एवं खनिज Fl. .0°6 06. 
5. घरेलू उद्योग — = 35- 
6. घरेलू उद्योगों के 3 
be त अत्य उद्योग । 99 39: 
7. निर्माण 0.8 ‘I0 2 
I: Fact Book on Manpower. | 
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` उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश में पिछले 


` प्रायः 20 वर्षों में कृषकों की संख्या में कमी हुई है, किन्तु 


कृषक मजदूरों की संख्या बढ़ी है । इसी प्रकार यातायात 
एवं संवहन में भी कुछ परिवतंन हुए हैं। किन्तु अन्य मदे 
प्रायः एक समान रही हैं। ' Mp घड 


आरत की जनसंख्या के पेशेवर विभाजन के अध्ययन 
से यह स्पष्ट है कि यहाँ कृषि पर आश्रित व्यक्तियों का 
्रतिशत बहुत अधिक तथा उद्योग, व्यापार एवं परिवहनः 


आदि में: लगे हुए ध्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ही कम हैं। 


यह कृषि पर अधिक तथा उद्योग-धन्धों पर कम निर्भरता 


हमारी असंतुलित आधिक .व्यवस्था का परिचायक है। 


विश्व के किसी भी सुसभ्य: एवं प्रगतिशील राष्ट्र. की 


. आधिक व्यवस्था में इस प्रकार का व्यावसायिक असंतुलन 
नहीं दीख पड़ता ।४ निम्नांकित तालिका में 95! ई० में 

` भारत, संयुक्तं राज्य अमेरिका तथा इंगलैंड में प्रत्येक 
` “एक हजार स्वावलम्बी व्यक्तियों का व्यवसाय के आधार 
. पर वर्गीकरण दिखलाया जाता है -- . : 


pl ‘Census of India. ॥9, . . 
2. U. N. Demographic Year Book ]963 


68. ` ` भारंतीय अथंशास्त् 
4८ े 5 नी नो  o् त्त 
देश ' ` `” ओद्योगिक पेशों के अनुसार व्यवसाय भारत: संयुक्त राज्य इ गल 
; ` `` जचसंख्या . का प्रतिशत Lf i अमेरिका 
se " चित्तण (क) कृषि पशु-पालन, Fr 
6 SR , ` वन, एवं, मत्स्य 
(ट) तुतीयक क्षेत्र (8+ + उद्योग 706 :I28 50 
9+0) I56 . I73 वहा | (ब) खनिज एवं निर्माण ।53 ` 456 हा 
8. वाणिज्य एवं. SE उद्योग तथा वाणिज्य « 
व्यवसाय . ` 60 53 56 (ग) अन्य उद्योग तथा ।4 476 395 
~ 9, यातायात एवं eT सेवाएं ' fe 
` संवहन II IS 2:4 कुल I000 .._4000 [00 
]0. अन्य सेवाएँ 8:5 I0:5 87. ऊपर. की तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक एक. हजार 
` लक ` ` स्वावलम्बी व्यक्तियों में से कृषि एवं तत्सम्बन्धी उद्योगों 
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'संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में ]28 तथा इंगलँड में 
` केवल 50-ही है। इससे, हमारी कृषि पर अत्यधिक निर्भ- 


रता स्पष्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप देश में संतुलित 
एवं स्थायी (9३०।९) आथिक व्यवस्था का निर्माण 
प्रायः असम्भव-सा हो जाता है.।? भारतीय कृषि वर्षा पर 


“निर्भर करती है और यहाँ पर वर्षा की प्रकृति बड़ी ही 


अनिश्चित है। अतः भारतीय कृषि पर अत्यधिक निर्भरता 
का अर्थं है प्रकृति. की अनिश्चितताओं पर आश्चित होना । 
यदि किसी वर्षं वर्षा नहीं हुई तो कृषि का कार्य सफलता- 
पूवंक सम्पन्न नहीं हो पाता जिससे देश में आथिक संकट - 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 880 ई० के दुभिक्ष आयोग 
ने इस निराशाजनक स्थिति का निदान बताते हुए ठीक 
ही कहा था'कि भारतवासियों की दर्दनाक निधनता "एव 
उनपर आनेवाली जोर्खिमों का मूस कारणं वह दुभग्यपूर्ण 


'प्ररिस्थिति है कि यहाँ कृषि ही अधिकांश जनता के जीवि- 


कोपार्जन . का . एक-मात्र साधन है। यह कथन हमारी 
आथिक व्यवस्था के साथ आज भी उसी प्रकार सामान्य 


, रूप. से लागू होता है। देश के आथिक विकास के लिए 


उद्योग-ध्रन्धों का विकास आवश्यक है, जिससे-कृषि पर 
से हमारी इतनी अधिक निर्भरता को कम किया जा सके । 


विशेष अध्ययन-सूची 


3. Fact Book on Manpower prepared by the Institute of Applied Manpower Rescirch, 


New Delhi. ; 
क्र 


रू 


~. 


. __. भारत सरकार के एक प्रकाशन ( India Pocket Book ‘of Economic: oe । ं 
मय EC प्रतिशत व्यक्त र 75 ©. Informaton ) के अंनुसार 
में. I96I ई में 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर लगे थे, जबकि उसी चष संयुक्त. राज्य अमेरिका भें केवल 7 ` 
आस्ट्र लिया, कनाडा तथा पश्चिमी 'जमंती .में ]7 प्रतिशत तथा फ्रांस में 7 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित 
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अध्याय : 4 
भारत के लिए जनसंस्या-सम्बन्धी नीति: =~ 
(Population Folicy for India) ° 


जनसंख्या-सम्यन्धी नीलि का अर्थ (Meaning of 
the Population Policy) :~—जनंसंख्या-सम्बन्धी नीति. 


का तात्पर्यं किसी देश की सरकार की उस मान्यता से है: 
जिसके अनुसार वह्‌, जनसंख्या की वृद्धि अथवा निरोध को . 


प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करती है। यह नीति सभी 
देशों के लिए एक समान नहीं हो सकती क्योंकि कुछ 


` देशों में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता रहती है. तथा 


उनका प्राविधिक स्तर भी पर्याप्त मात्रा में ऊंचा रहता 
है। अतएव कभी-कभी इन देशों में प्राकृतिक साधनों के 
समुचित विदोहन के लिए श्रम-शक्ति का. अभाव. जान 
पड़ने लगता -है, अतएव यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि को 
प्रोत्साहित करना आवश्यक हो जाता है। सोवियत संघ 


- तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों में बहुत-कुछ इसी प्रकार की 


स्थिति पायी जाती है । इसके विपरीत. भारत तथा चीन 
जैसे अल्प-विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता 
होते .हुए भी समुचित ओद्योगिक त्रिकास के अभाव में 
इन देशों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग बेकारी तथा 
अद्ध -वेकारी की स्थिति म पड़ा रहता है । इन देशों में तीब्र 
गति से बढ़ती: हुई जनसंख्या एक .भीषण समस्या के रूप 
में उपस्थित होती है। अतएव इन देशों में जनसंख्या- 
सम्बन्धी नीति का प्रधन उद्देश्य . तीब्र गति से बढ़ती हुई 
जनसंख्या का नियन्त्रणः होता है। किन्तु भारत सरकार 
की जनसंख्या-संम्बन्धी नीति के विभिन्नः पहलुओं के. 
अध्ययन .के पूवं देश में जनाधिकय की स्थिति के सम्बन्ध 
में विचार करना आवश्यक है । . 

क्या भारत में जनाधिक्य है? (5 India over-Po- 


P३९ ? `) :--जनसंख्या-सम्बन्धी विभिन्‍न आँकड़ों 


के अध्ययन के उपरान्त हमारे समक्ष .दो प्रश्न हैं । क्या 
भारत में जनाधिक्य है? क्या भारत की जनसंख्या आव- 
श्यकता से अंधिक है? और पुनः यह प्रश्‍न होता है कि 
यदि भारत में जनाधिक्य है,.यानी यहाँ की जनसंख्या आव- 
इयकता से अधिक है तो जनाधिक्य की इस स्थिति को दूर 
करने के लिए. हमें क्या करना चाहिए! किस प्रकार हम' 
अपनी जनसंख्या को एक सुसभ्य आथिक , जीवनःस्तर 
प्रदान कर सकते हैं? भारत में आज भी सर्वेत्न निर्धतता 


` का साम्राज्यः विस्तृत है। लोगों का जीवनस्तर बहुत ही 


निम्न है । अधिकांश जनता भूखी, नंगी तथा बेकार है। 
भारत की.इस भीषण गरीबी का प्रमुख कारण जनसख्या 


की अततियन्तित वृद्धि ही है। यदि हम सिसन जीवन 


स्तर से सन्तुष्ट हैं तो जनसंख्या.की समस्या हमारे लिए 
'कोई चिन्ता का विषय नहीं होगी । किन्तु ज़ब हम एक 
नये भारत- की कल्पना करते हैं, जिसमें दरिद्रता का: 
प्लाम्राज्य नहीं होकर स्वस्थ एवं सुसभ्य जीवन की सारी 


` सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो जनसंख्या के सम्बन्ध में एक 


सुनिश्चित योजना की आवश्यकता पड़ेगी । भारतीय 


.जनता को इसी दरिद्रता एवं भुखमरी के जीवन-स्तर से 


उठाकर, सुख एवं समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए 
जनसंख्या का नियन्त्रण बिल्कुल आवश्यक है । 


`. किन्तु जनाधिक्य की समस्या पर.विचार करने के 


पूर्व यह देखना आवश्यक है'कि जनाधिक्य का क्या अर्थ 
है?. इसके लिए हमें जनसंख्या! के मात्य सिद्धांतों की 
विवेचना "करनी: होगी । जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत 
माल्थस से प्रारम्भ होता है जिन्होंने ।798 ई० में जनसं- 
ख्या के सिद्धांत पर अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की । . 
माल्थस के अनुसार मनुष्य में प्रजनन-शक्ति अपार, मात्रा 
में पायी जाती है। अतः किसी देश की जनसंख्या में 
जीवन-निर्वाह के साधनों से अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति पायी 


-जाती है। यदि इस प्रजनन-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग 


किया जाय तो अपवादस्ंवरूप अति अनुकूल परिस्थितियों 
के. अतिरिक्त जीवन-निर्वाह के साधन जनसंख्या को वृद्धि 
के बहुत पीछे रह जायेंगे। यह प्रवृत्ति युद्ध, : अकाल, . 
महामारी आदि नैसगिक अवंरोधकों द्वारा मृत्युदर में 
वृद्धि के कारण नियन्त्रित होती है.। इनसे बचने के लिए 


. मनुष्य को स्वयं आत्मसंयम, ब्रह्मचर्यं, देर से विवाह आदि 


प्रतिबन्धक निरोधों को अपनाना चाहिए । अब यह देखना : ' 
है कि क्या माल्थस के, अनुसार भारत की जनसंख्या - | 


आवश्यकता से अधिक है? हमारे देश में इतनी बड़ी 


जनसंख्या के लिए  ज!वन-निर्वाह के साधनों का निश्चित ` 


रूप से अभावं है जो हमारे निम्न जीवन-स्तर से ही a 
स्पष्ट हो जाता है। साथ ही, हमारे देश में जवसंख्या की - 


वृद्धि प्रतिबन्धक निरोधों जैसे देर से व्याह, ब्रह्मलयं | 


पालन तथा संतति निरोधक उपायों के प्रयोग द्वारां चिय- 


, न्त्ित नहीं होती र आज यहाँ . विवाह की दर पश्चिमी | है 


देशों की तुलना में बहुत अधिक है। बाल .विंवाह के. | 
विरुद्ध कानून रहने पर भीं यह प्रथा देश में प्रचलितहै 


और ।93] से ।954 ई० के बीच 92 लाख विवाह इस ' _ 


मियम्‌.के विरुद्ध हमारे देश में हुए थे । पश्चिमी देशों में - 
प्रजनन शक्ति पूर्णतया प्रयोग भें नहीं आती क्योंकि इच 
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देशों में अविवाहित रहने तथा देर से शादी करने की 
प्रथा अधिक प्रचलित है। संतति-निरोध के साधनों का 

प्रयोग भी यहाँ प्रायः नगण्य ही है। इस प्रकार भारत में 

प्रतिबन्धक निरोधों का बहुत कम उपयोग किया जाता है। 
प्रतिबन्धक निराधों के अभाव में जनसंख्या के नियंत्रण 
| में हमारे यहाँ प्राकृतिक मवरोधक ही प्रबल रह्‌ हं । 
साल्थस के अनुसार जनसंख्या तथा जीवन-निर्वाह के 
साधनों में संतुलन स्थापित करने का मनुष्य स्वयं यदि प्रयत्न 
नहीं करता, तो अकाल, महामारी, हैजा, प्लेग आदि 
प्रकृति के कष्टकारक तरीके अपना काय प्रारम्भ करते हैं । 


आँकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि ]9 वीं शताब्दी 
के अकालों द्वारा कुल 324 लाख तथा 253 943 ई० 
के बंगाल के अकाल में 30-35 लाख व्यक्तियों की मत्युं 
\ | 
5 रहा है। ॥9(] से ।92] ई० के बीच ज्वर से 88 
लाख तथा प्लेग से 83 लाख व्यवित मर गये । केवल 
॥98-9 ६० के इ'फ्लूएन्जा से 84 लाख व्यक्तियों की 
मुत्यु हुई। ]938६० में मलेरिया से 5:8 लाख व्यक्ति 
मर गये। इसी.-अकार ]937 ई० में चेचक और हैजे से 
प्रति लाख क्रमशः 6 और 29. व्यक्ति मरें। अतः प्राक 
तिक भवरोधक ही हमारे देश की जनसंख्या को कम करने 
में अधिक क्रियाशील रहे हैं जिससे मृत्यु दर भी बहुत अधिक 
रही है। अधिकांश देशवासियों को पर्याप्तं मात्रा में तथा 
पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता जिससे उनकी काये करने 
की शक्ति ही कम हो जाती है और वे अकाल या किसी महा- 
मारी के शिकार बन बैठते हैं। इस प्रकार धोर निर्धनता 


पायी जाती है। अतः इस आधार पर. यह कहा. जा 

सकता है कि भारत में माल्थस के अनुसार जनाधिक्य.की 

» स्थिति निश्चित रूप से वत्तं मान है | र 

जनसंख्या का दूसरा तथा अधिक मान्य सिद्धान्त 
. कनन का आदशंतम जनसंख्या का सिद्धान्त (Optimum 
` Theory of Population) है। इसके अनुसार किसी 

दिये हुए समय, अर्थात्‌ ज्ञान एवं परिस्थितियों के समान 

रहने पर, किसी देश के लिए एक आदश्शतम जनसंख्या 
| . होती है जिससे देश के आथिक साधनों का उपयोग पूर्ण- 
। . झख्पेण सम्भव होता है और फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय 


` भी अधिकतम होती है। जब जनसंख्या इससे कम होती 

है, तो देश के आथिक साधनों का समुचित उपयोग 
नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय. कम 
 होजातीहै। यदि जनसंख्या इससे अधिक होती है तो 
देश के आथिक साधनों पर जनसंख्या की अनावश्यक भीड़ 
. हो 'जाती गन ' एवं उत्पादन हवास नियम क्रियाशील होने 
लगता हैं जिससे प्रति व्यक्ति आय भी घट जाती है। इस 
के अनुसार जनाधिक्य का अर्थ जनसंख्या का 
आकार से अधिक होना है। जनसंख्या में वृद्धि 


es 


भारत में ये सब विस्तृत रूप से पाये जाते हैं। उपलब्ध 


महामारियों का प्रकोप भी हमारे यहाँ कुछ कम ` च 
है के हे , में हमारे समक्ष विभिन्न (ष्टिकोण हैं। इस सम्बन्ध में 


के कारण शिशुओं एवं वयस्कों में मृत्यु-दरं बहुत अधिक 


भारतीय अर्थशास्त्र 


से देश की श्रमशक्ति में भी वृद्धि होती है जिसके परि- 
णामस्वरूप सामान्यतः कुल धन में वृद्धि होती है। किन्तु 


-इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि धन की यह्‌. 


वद्धि जनसंख्या :में वृद्धि की समानुपातिक है या नहीं 
जिससे प्रति-व्यक्ति आय कम-से-कम पूववत्‌ बनी रहे। 
यदि जनसंख्या की वृद्धि. इस गति से हो.कि इसके परि- 
णामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में कमी की सम्भावना हो तो 
इसे जनाधिक्य की प्रवृत्ति (Tendency to over-popu- . 
3।००) कहते हैं। इसी प्रकार यदि वत्तमान जनसख्या 
इतनी अधिक है कि; इसके. कम होने से प्रति-व्यक्ति आय 
में वद्धि की सम्भावना हो तो. इसे जनाधिक्य की दशां 
(State of over-populati0n) कहते हैं। इस प्रकार 
हमारे देश में आजकल जनाधिकय की प्रवृति तथा दशा 
दोनों ही वत्त मान हैं। 
दो महत्त्वपूर्ण सत :-भारत में जनाधिक्य के सम्बन्ध 
हम मुख्य रूप से दो प्रकार के परस्पर-विरोधी विचारों का 
` अध्ययन करेगे । जनसंख्या विशेषज्ञों में भी प्रायः दो 
प्रकार -की विचारधारा है। पहली विचारधारा उन 
विद्वानों की है जो जनसंख्या को भय की दृष्टि से देखते 
है। इनका कहना है कि विश्‍व की निरन्तर बढ़ती हुई 
` जनसंख्या के” लिए खाद्यान्नों का अभाव है एवं प्राकृतिक 
साधनों की कमी है, अतः जनसंख्या पर नियन्त्रण. आव- 
शयक है। उदांहरण के लिए विलियम वोग्ट (William 
४/०४) ने अपनी पुर॑तक "2०० 7० 57४/४०] में यह्‌ 
स्पष्ट किया है कि विश्व के सीमित प्राकृतिक साधनों को 
देखते हुए भारत की जनसंख्या अधिक है। प्रतिदिन 
अतिरिक्त 50 हजार पेट भरने के लिए बिना जोती हुई 
जमीन नहीं है । एक अन्य विद्वान ओसबॉर्न (050077) ने 
‘Our _Plumdered Picne!’ में इसी बात को स्वीकार 
किया है । भारतीय जनसंख्या-विशेषज्ञ डॉ० एस० 
चन्द्रशेखर ने ‘Hungry People and Empty Lond’ में 
. इसी मत का समर्थन किया है ! एक स्थान पर उन्होंने कहा 
-हैकि मानवीय समाज के सभी प्रारूपों (?4!०775) में 
मनुष्य ने प्रकृति के उपहारों का जम कर उपयोग किया है 
मर बदले में उसे कुछे भी नहीं दिया है-। अपनी निरन्तर . 
'लालसा की तृप्ति के लिए उसने पेड-पौधे एवं पशु तक को | 
नष्ट कर डाले और इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण का संतु- _ 
लन भंग कर दिया। सभी स्थानों में चारगाहों में अत्य- ` 
धिक चराइयाँ हो रही हैं, पानी की सतहें नीचे गिर रही : 
हैं, नदियाँ अत्यधिक.जल के वेग के कारण अपने मार्ग को 
बदल रही हैं। संक्षप में, प्रकृति ने अपना सन्तुलन खो 
डाला है। अतः. जनसंख्या की वृद्धि कम करके भूमि के 
बोझ वहन करने की शक्ति के अनुसार इसे सन्तुलित 
करना चाहिए । i 
जनसंख्या के सम्बन्ध में दसरा मत उन आशावादियों 


का हे ` (जिनमें माक्सवादी भी शामिल हैं) जो “सम्पन्नता ' 
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भारत के सिए जनसंख्या-सम्बन्धी नीति £ 6] ' 


के बीच गरीवी” (Poverty in the midst of plenty) 


` के सिद्धांत का समर्थेन करते हैं। इनके अनुसार समस्या 
जनाधिवेंयं की नहीं वरन्‌ कमं उत्पादन एवं दोषपूणं « 


वितरण की है। इस विचारधारा के .कुछ समर्थक तो 


`आथिक समस्याझओों-का मुख्य कारण पू जीवादी'ढाँचे को 


ही ठहराते हैं। इनका कहना. है कि समाज का आथिक 
ढाँचा बदलने से धनोत्पादनं एवं वितरण सुधर जायेंगे और 
कोई समस्या नहीं रहेगी । इन. आशावादियों में कोलिन 


` क्लाकं और डी कास्ट्रो (०८९ ०९ 570) के नाम 


विशेष खूप से उल्लेखनीय हैं । कौलिन : कलाक 


.(Colin Clark) ने अपनी पुस्तक “Population 


Growth and Land U5¢' में यह कहा है कि ''किसी 
भी राजनीतिक नेता को चाहे वह कितना ही शक्ति- 


शाली क्‍यों म' हो, “किसी भी अर्थशास्त्री को चाहे वह . 


कितना भी विद्वान यों न हो, बच्चों के जन्म में हस्तक्षोप 
करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, वरन्‌ 
इसके विपरीत उनके माता-पिंताओं को यह अधिकार, 
है कि घे प्रधान मन्त्रियों एवं अर्थशास्त्रियों से मांग करे 
कि वे. विश्व फा इस प्रकार से संगठन करे कि बच्चों को 
पर्याप्त छात्रा में खाने को मिल सके।” इनके अनुसार 
जनसंख्या की वृद्धि, ही लोगों को कृषि की:पुरातन एवं 
परम्परागत विधियों को छोड़कर आधुनिक अधिक 
उत्पादक विधियां अंपनाने के लिए ध्रोरित करती है। 
इस प्रकार कलाक. ने जनसंख्या की वृद्धि के लाभकारी 
प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसी प्रकार 
डी० कास्ट्रो. के शब्दों- में “विश्व में जीने का रास्ता 
माल्थस के नये अनुयायियों के नुस्खों में 'नहीं है जिसमें 
अतिरिक्त व्यक्तियों को मिटा दिया. जाता है. और न 
सन्तति-निग्रह भें है । वरत्‌ घरती पर प्रत्येक को उत्पादक 


बनाते के प्रयास में है। विश्व में अत्यधिक मनुष्य को' 
' उपस्थिति से भूख एबं कष्ट पैदा: नहीं होते हैं. वरन्‌ कस 
` उत्पादन एवं अधिक खाने. वालों के हीने से हं' एसा 


होता. है!” > 
इस प्रकार अत्यधिक आशावादी विचारधारा वाले यह्‌ 


सांनते हैं कि मनुष्य केवल पेट लेकर ही नहीं आता वरन्‌ '' 


साथ में दो हाथ भी लाता है। यदि समाज का संगठन उसे 
इन हाथों का सदुपयोग करने का पर्याप्त hs दे तो 
वह अतिरिक्त धनोत्पादन करके सामाजिक कल्याण में वृद्धि 


कर सकता है। 
'किन्तु हम यहाँ दोनों मतों के विवाद में न पड़कर- 
यही कहना चाहेंगे किदोनों में सत्यांश है। अकेला कोई. 


भी मत पूर्णतया सही नहीं है। इन दोनों में अन्तर किसी 
एक मत पर जोर देते की प्राथमिकता (?7।07t) of 
०००55) काही अन्तर है। जो जन्षख्या के “नियन्त्रण 


वितरण का विरोध करते हैं ? नहीं, लेकिन वे जनसंख्या 


के नियन्त्रण को प्राथमिकता: देते हैं। इस प्रकार, जो 
अधिक उत्पादन एवं उचित दितरण का समथ्थन करते हैं, 
कया वे जनसंख्या. की अनियन्त्रित वृद्धि चाहते हैं ? नहीं, 
लेकिन वे उत्पादन-पक्ष को प्राथमिकता देते हैं, अतः इत 
दोनों मतों में प्राथमिकता का ही अन्तर है। वास्तव में, 
विशेषतः भारतीयः परिस्थितियों में, ये दोनों काम साथ: 
साथ.चल सकते हैं और चलने भी चाहिए । इस सन्दभं में ' 
हमें, 'एक मनुष्य कम,और एक इकाई वस्तु अधिक'.की ' 
नीति का पालन करना होगा । र 
प्रथम मत: भारत वषं में जनाधिक्य 
(India is Over-populated) 
- अब भारत के संदर्भ में हमें इनं दोनों विचारों को 


देखना है । सवं प्रथम, तो भारत में जनाधिक्य है इस कथन 


की पुष्टि के लिए इसके समर्थक साघोरणतः निम्नलिखित - 
तकं प्रस्तुत करते हैं। 

(!) कृषि पर जनसंख्या को अत्यधिक निर्भरता (£2- ` 
cessive dependance of population on Agricul 
०7९) भारत की कृषि पर, जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय - 
है, जनसंख्या का बहुत अधिक भार है। इसके फलस्वरूप 
प्रति-क़्षिक परिवार को आथिक जोत से भी कम ही भूमि 
मिलती है। हमारे देश में आथिक जोत के सम्बन्ध में 
बहुत-से अध्ययन किये गये हैं जिनके आधार पर एक 
औसत परिवार के लिए !2 से ।5 एकड़ तक भूमि आशिक - 
जोत मानी जा सकती है। परन्तु प्रत्येक कृषक प्ररिवार 
को यदि इतनी भूमि दी जाय तो आधे से अधिक व्यक्ति 
भूमिहीन ही रह जायेंगे । इतना ही नहीं, हमारे देश सें प्रति 
व्यक्ति उपलब्ध कृषि-योग्य.भूमि की मात्रा में भी क्रमशः 
ह्लास होते जा रहा है। ।93! ई में प्रति-व्यवित प्राप्त 
कृषि-योग्य भूमि का ओसत 0:88 एकड़ से घटकर ।95] 


. ई० में 0-72 एकड़ हो गया । , इसी प्रकार ]9]! ई० से 


950 ई० के बीच 40 वर्षो में देश की जनसंख्या भ प्रायः 
5|-5-प्रतिशत की. वृद्धि हुई जबकि कृषि-योग्य भूमि के क्षेत्र | 
में वस्तुत: कोई वृद्धि नहीं हुई । इसी प्रकार |95 से 97! 
के बीच जनसख्या 36] करोड़ से बढ़कर 54:8 करोड़ हो 
गयी है यानी इसमें लगभग £0 प्रतिशत को वृद्धि र 
जबकि इस बीच कृषि के अन्तर्गत भूमि का क्षल ]95! में _ 
।290 लाख एकड़ से बढ़कर |97! ई० में केवल 380 | 
ही लाख एकड़ ही.हुआ, यानी इसमें केवल ।6 प्रतिशत को | 
बुद्धि हुई। परिणामस्वरूप प्रति-व्यवित उपलब्ध कुषि- 


™ 


योग्य भूमि का क्षेत्र 0:33 हेक्टर से घटकरू-026 हेक्टर | 


. हो गया। कृषि-योग्य भूमि के अनुपात में देश में जना- | 


धिक्य की माला का पता लगाने के विभिन्न प्रयास कयि | 
गये हैं । प्रत्येक-व्यक्ति 25 एकड़ कषि-योग्य भूमि एक 
व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कार्य-क्षमता को बनाये रखने के 


का समर्थन करते हैं, क्या वे अधिक उत्पादन एवं उचित 77 | TheFastern Economist, Annual Numbér 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


62 


लिए न्यूनतम मानी गयी है ।! पर इन बातों की कि भारत 

के अधिकांश भागों में दो फसलें उपजायी जाती है, तथा 
पश्चिम के ठण्डे देशों की तुलना में यहाँ खाद्यान्न की 

` आवश्यकता कम होती है, ध्यान में रखतें हुए यह कहा जा 
` . सकता है कि भारत में पाँच व्यक्तियों के. एक औसत परि- 
` बार के जिए पाँच एकड़ भूमि न्यूनतम ढंग से . .आवश्यक 
है। इस प्रकार प्रति-व्यक्ति एक एकड़ कृषिऱयोग्य भूमि 
निम्नलिखित तालिकां” से ।93 ई० में 


के आधार पर 
-जनाधिक्य को समस्या का अन्दा जा लगता है— 
कृषि-भूमि प्रति-व्यक्ति 
राज्य जनसंख्या का क्षेत्र कृषित भूमि 
(लाख में) (दस लाख का धन: जना- 
` एकड़मे) (एकड़ में) धिक्‍य 
बंगाल 50] 23 0:47 iE 2] 
हार एवं 
र 376 24 0:36 . -58 
उत्तर प्रदेश 484 36 O74 IL65 
मद्रास -467 34 I-74 35 
“ पंजाब 635.26 १-2 : ` 0°89 
मध्य प्रदेश 55 45 | ` L58 0:63: 
बम्बई 2I9 33 I6] . 0:62 
पिछले 40 वर्षों में इन राज्यों की जनसंख्या और भी 


तेजी के साथ बढ़ी है। साथ ही, देश-विभाजन 'के फल- 
स्वरूप कुषित भूमि की तुलना में भारत, को अधिक जन- 
संध्या मिली थी । अतएव इन तथ्यों से इस समस्या को 
गम्भीरता और भी स्पष्ट, हो जाती है। -: 
(2) चाद्यात्न का अभाव . (०४६९० ० 7000 
§ | | ` प्ंणऽ) :-देश की प्रायः 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर 
| _ ही आश्रित है, 
. ° केलिए पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं प्राप्त हो पाता । इनसे 
. देश में खाद्यान्न का अभाव उत्पन्न हो जाता है जिसे 
` दुर करने के निए प्रतितर्ष करोड़ों रुपये का अन्न विदेशों 
से आयात करना पड़ता हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
से ही जनक्ष्या में खाद्यान्न की अपेश्ना अधिक तेजी से 
` वृद्धि होने लगीं श्री पी० के० वत्तल के अनुसार !93- 
4 से I934-35 के बीच जनसंख्या में प्रायः प्रतिवर्ष औसत 
' रूप से [ प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई किन्तु खाद्यान्नों के 
' उत्पादन में केवल 0.65 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इसी 
प्रकार डॉ० -ज्ञानचन्द्र के अनुसार !90! ई० .से I934 
के बीच देश की जनसंख्या में 2 प्रतिशत -की वृद्धि 
हुई थी जबकि “कृषि की जानेवाली भूमिं के क्षेत्र 
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` एक पिछड़ा राष्ट्र हैं । 
के विकास पर अधिक जोर अवश्य दियां जा - 


फिर भी, औद्योयिक क्षेत्र में उत्पादन बृद्धि, 


फिर भी देश की कृषि से यहाँ के निवासियों. 


भारतीय मर्थशास्त RR - 


में केवल !] प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इन अनुमानों से [ 
यह स्पष्ट है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि. तथा खाद्य 
के उत्पादन में असंतुलन निरन्तर ब्रढृते ही जा रहा है। 


देश-विभाजन के-बांद. तो यहाँ खाद्यान्न का अभाव 
और भी बढ़ गया है। आज भी देश के अधिकांश व्यक्तियों 
को भर-पेट भोजन नहीं मिलता । हमारे देश में केवल 
अन्न की ही कमी नहीं वरन्‌ हमारे भोजन में पोषक 
तत्वों का भी अभाव .है। ,देश में प्रायः 95 प्रतिशत 
व्यक्तियों को संतुलित भोजन (54।87९९0 4९) नहीं 
मिलता । [940 में सर जॉन मेगा ने यह अनुसार लगाया 
था कि भारत में केवल 39 प्रतिशत व्यक्तियों को पोषक- 
तत्व युक्त भोजन; 4! प्रतिशत को कम पोषक-तत्व युक्त 
भोजन तथा 20 प्रतिशत को अत्यन्त कभ पोषक-तत्व 
युकेत भोजन' मिलता है। म 
में जनाधिक्य की स्थिति वत्त मान है। हाल में ही 
इंडेकर तथा रथ ने यह सिद्ध किया है कि देश के 40 
प्रतिशतं व्यक्तियों के भोजन में पर्याप्त मात्रा में केलरिज 
त्तहीं प्राप्त हो पाता । , 
(3) उद्योग-धन्भें फा अविकसित होगा (a० £ 
‘Jndustrial Development): भारत: औद्योगिक दुषिडि से 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में 
उद्योग-धन्धों 
रहा है, गन्तु 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण नहीं रही है । देश. में उं्योग-धन्धों का 
विकास इतनी- तीब्र' गति से नहीं हुआ हैं जिससे बढ़ती. 
हुई जनसंख्या. की आवश्यकताओं को पूत्ति हो सके देश 
` में उद्योग-पन्धों के पिछड़ेपन का अन्दाजा इसी बात से 
लगाया जाता है कि ।964-65 ई० में खनिज, लघु-उंद्योग 
तथा कारखानों से देश की कुल राष्ट्रीय आय का केवल 
]8 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हुआ था जबकि कृषि का 
हिस्सा 5.3 प्रतिगत भाग था। साथ हो, 


देश की सम्पूण कार्यशील जनसंख्या का एक बहुत ही 
छोटा भांग था । उद्योग-धन्धों के अविकसित होने के 


` कारण ही हमारे देश में कृषि पर जनसंख्या को निर्भरता ` 


, कारखानों' में. 
उस वर्ष नेवल 46:90 लाख व्यक्ति ही कार्यं करतें थे जो. 


इससे स्पष्ट है कि भारत - 


s+ 


बढ़ती जा रही .है, भूमि-हीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि 


हुई है तथा बेकारी में भीं बहुत अधिक वृद्धि हुई है । 
(4) प्रतिबधक मिरोधों का अभाव (Lack रण 


- Preventive Checks)—दश” में जनाधिक्य की स्थिति 


वत्तं मान हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यंहाँ पर 


'. जनसंख्या के नियंत्रण में प्रतिबंधक. निरोध काम में नहीं 
र प्रतिबन्धक निरोधों (Preventive che- 
०५) के अन्तर्गत देर से व्याह ऋरना+आत्मिसंयम तथा : 


लाये जाते हैं । 


संतति-निरोध के कृत्रिम साधनों (^ःificia] methods 


१£ ७7६॥-९०।7०]) का प्रयोग इत्यादि आते हूँ । भारत 
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भारत के लिए ज़र्नसंख्या-सस्बन्धी नीति 


- में इन सारे उपायों का. अभाव है । यहाँ पर शादी करना 


तथा बच्चा पदां करना प्रत्येक व्यक्ति अपना परम कत्तव्य 


समझता है | साथ ही, हमारे देश में आज भी- बाल-विवाह्‌ 


की प्रधानता है। इ गलँडं तथा अमेरिका में 30 वर्ष की 
अविवाहित औरतें क्रमशः 4 प्रतिशत और 23 प्रतिशत 
हैं, जवकि भारत में 5 वर्ष की प्रायः 75 प्रतिशत लड़- 
कियाँ विवाहित हैं ।. इससे यह स्पष्ट है कि हमारे देश में 
प्रजनन शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग होता है। साथ ही, 
हमारे देश में देशवासियों की अशिक्षा, निधनता तथा 


'घामिक एवं सामाजिक वातावरणः के कारण संतति-निरोध 


के कृत्रिम साधनों का भी बहुत कम प्रयोग होता है। ये 
सभी तथ्य इस बात के परिचायक हैं कि देश में जना- 
धिक्‍य की स्थिति वर्तमान है। : 

(5) नेस्र्गिक निरोधों की प्रधानता (Preponder- 
ance of Positive checks) --भारत में प्रतिबन्धक 
निरोधों का अभाव है, किन्तु यहाँ पर नैसर्गिक निरोधों 
की ही प्रधानता है। माल्थस के अनुसार बाढ़, अकाल, 


महा पारी इत्यादि नैसगिक निरोध जनाधिक्य की स्थिति के 


सूचक हैं। भारत में वतमान समय में भी इन प्राकृतिक 
आपत्तियों की प्रधानता है। प्रतिवर्ष देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में वाढ़ तथा सुखा से बहुत अंधिक क्षति होती हैः 
तथा हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती हैं। देश में हैजा, 
चेचक तथा इन्फ्लूएंजा आदि महामारियों काः प्रकोप यदा- 
कदा' पाया जाता है.जिनके परिणामस्वरूप हजारों व्य- 
वितयों की मृत्यु होती है। अतएव इस आधार पर भी 
यह कहा जा सकता है कि भारत में जनाधिक्य को स्थिति 
वत्तं मानं है। 

(5) निम्नः जीचन-स्तर (Low Standard of 
L.i9in£)—भारत' में निम्न जीवन-स्तर भी इस बात का 


परिचायक है कि देश में जनाधिकय की स्थिति वर्तमान है । | 


हमारे देश में 976 में प्रति-व्यक्ति औसत वाषिक आय 


_ ।40 डॉलर थी, जबकि उसी वषं संयुक्त राज्य अमेरिका 


के एक औसत निवासी की प्रति व्यक्ति औसत वाषिक 
आय 6670 डालर, कनाडा की 6।90 डॉलर :तथा 
जापान की 4070 डॉलर थी। इससे स्पष्ट है कि 


'एक औसत भारतवासी की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका: 


के निवासी की औसत आय 50 गुना से भी .अधिक हैं । 
इससे भारतवासियों के निम्न, जीवन-स्तर का अन्दाज़ां 
लगता है। हमारा यह निस्त जीवन-स्तर देश में जना- 


` धिक्थ की स्थिति का सबसे बड़ा परिचायक है। 


(7) बेंकारी की समस्या (P०७ ०६ unemp- 


` Joyment) -भारत में जनाधिकय की स्थिति का . 


सर्वाधिक प्रमुख सूचक देश में.बेकारी की भीषण समस्या 
है। देश में लाखों व्यक्ति काम चाहते हुए भी बेकार ३ । 


` पाँच पंचवर्षीय योजनाओं ओर तीन एक-वर्षीय योजनाओं: 
| ` के कार्यान्वयन के बावजूद बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रति 
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- की गम्भीरता का अन्दाजा लगता है। 


- ` द्वितीय विचार ¦ भारतवषं में जनाधिक्य नहीं 
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दिन बढ़ती ही जा रही है। देश में काम-दिलाऊ संस्थाओं 
(Empioyment Exchanges). द्वारा उपलब्ध आँकड़ों 
से यह पता चलता है कि बेकारी की समस्या. ' निरन्तर 
बढ़ती ही चली जा रही है। « योजना आयाग के अनुसार 
प्रथम पंभवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में 33 लाख 
व्यक्ति बेकार थे। द्वितीय योजना. के प्रारम्भ में यह 
बढ़कर 53 लाख तथा तृतीय योजनः के प्रारम्भ के 7]: 
लाख हो गयी! चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में यह -संख्य्रा' 
]20 लाख के लगभग हो गयी । इससे स्पष्ट है कि पंचवर्षीय 
योजनाओं में बहुत: अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार की 


सुविधा न॑हीं प्रदान की जा सकी तथा बेरोजगारों की - 


संख्या में और भी वृद्धि हुई। इससे वेकारी की समस्या 
र इसके अतिरिक्स 
बहुत बड़ी. संख्या में लोग अद्ध -बेरोजगारी की स्थिति में 
भी हैं। यह देश में जनाधिक्य की. स्थिति का प्रधान . 
सूचक है। Rg ह 


इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में जनाधिक्य की | 


स्थिति वर्तमान है। दूसरे शब्दों में, कृषि एवं मद्योगिक 
उत्पादन की क्षमता से जितनी जनसंख्या का निर्वाह हो 
सकता है. उससे अधिक मनुष्य यहाँ निवास करते हैं, यानी 
यहाँ जनाधिक्य की स्थिति वर्तमान है। श्री ए० एम० 


काॉरसोण्डसँ : ने भारत में जतसंख्या-सम्बन्धी ` विभिन्न 


तथ्यों को 'ध्यानं में रखतें हुए अपनी पुस्तक “'वल्डें 
पोपुलेशन”' में लिखा है कि यहाँ जीवन-निर्वाह के. साधनों 
पर जनसंख्या का अधिकतम भार है। 


की अत्यधिक निर्धनता का प्रमुख कारण जनसंख्या की 
अत्यधिक वृद्धि है। 
बढ़ती रही तो भविष्य में इसके कारण बहुत बड़ा संकट 
उपस्थित हो सकता है । डॉ० ज्ञानचन्द, डा० राधाकमरू 


+ 


: कुछ वषं पूवं सर ` 
जॉन मेगा नें भी इस बात की चेतावनी दी थी कि भारत - 


मुखर्जी तथा प्रो० पी० के० वतल आदि अथंशास्तियों के | 
अनुसार भी देश में निश्चय ही जनाधिक्य हैं। भारत के | 


श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने बढ़ती हुई जनसंख्या . के 


. भूतपूर्व. जनगणना आयुक्त (Cus Commissioner) _ 


यदि देश की जनसंख्या इसी गतिसे | 


दबाव के कारण 98]. ई० कोभभृत्यु वर्ष (0९ ९३7). ` 


कहा था क्योंकि: उस समय तक हमारी जनसख्या इतनी 


असमर्थं हो जायंगे। .ˆ | 
 .' (India is not Over-populated) _ 


-जनाधिक्य की समस्या नहीं है।. उदाहरण के लिए, ` 


93] ई०. के जनगनणा आयुक्त'डॉ० हटुन के अनुसार | 


“भारत की जनसंख्या द्वारा अभी तक देश के साधनों का * 
अतिक्रमण नहीं हुआ है। डा० पी० जे० थामस तथा. 


: अधिक हो .जायगी कि हम इसका. पालन-पोषण करने में 5 
इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि भारत । सें 7७ 
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शली डी० जे० क्वे के अनुसार भी भारत में जनसंख्या. की 
तुलना में प्रति-व्यक्ति आय में तीव्र गति से वृद्धि हो रही 
है। श्री कवे ने हमारा ध्यान देश में घटती हुई शिशु-मृत्यु 
की दर, सामान्यतया स्थायी या चटंती हुई अन्प-दर, 


` निश्चित रूप से घटती हुई मृत्यु-दर एवं जीवन की औसत. 
. आयु में वृद्धि की ओर-आकषित किया है और इस 


आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि 
देश में जनाधिकय की स्थिति में: धीरे-धीरे सुधार हो 
रहा है । प क 
भारत में जनाधिकय के विरुद्ध सामान्यतया. निम्न: 
लिखित तक प्रस्तुत किये जाते हैं जो वास्तव में यथाथ. 
नहीं जान पड़ते :-- . | 52 
() जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है (Co 
paratively less density of population) :>-जना- - 
धिक्य के विरुद्ध सर्वप्रथम तर्क यह दिया जाता है कि 
भारत में पाश्‍चात्य देशों की तुलना में जनसंख्या का 
घनत्व बेहुत ही कम है । ।93! ई० के जनगणना-आथुकत 
डा० हटून का कहना है कि यूरोप की तुलना में कृषि पर 
आश्रित जनसंख्या का घनत्व भारत में अधिक हो सकता 
है क्योंकि यहाँ कि भूमि अति उर्वर है। साथ ही,. गमं 
जलवायु के कारण यहाँ के निवासियों की आवश्यकताएं 
भी कम हैं । जनसंख्या के घनत्व की चर्चा करते समय 


[ ` हमने देखा था कि वास्तव में भारत की जनसंख्या का 


घनत्व इंगलैड, फ्रांस, वेलजियम तथा जापान आदि देशों 
' की तुलना में कम. है। किन्तु ये सभी देश ओद्योगिक देश 


 हैं। अतः, ये सामान्यतः अधिक व्यक्तियों.को आश्रय प्रंदान 


कर सकते हैं, भारत एक कृषि-प्रघान देश. है, अतएव 
इसके घनत्व की तुलना कृषिःप्रधान देशों के साथ ही -की 
जानी चाहिए । एक कृषि-प्रधान देश सामान्यतया कमः ही 
जनसंख्या को आश्चयं प्रदान कर सकता है। अतः पाश्चात्य 
ओद्योगिक देशों की तुलना में कम घनत्व के कारण यहां 


जनाधिक्यं का अभाव नहीं कहा' जा सकता । 
(2) प्रति-व्य क्ति औसत आय क्रमशः बढ़ रही है 
(Average per-capita income is increasing):— 
जनाधिवय के विरुद्ध दूसरा तक यह दिया जाता है कि 
भारत की प्रति-व्यक्ति औसत आय क्रमशः बढ़ रही है जो 


64 ` भारतीय अर्थशास्त्र 


आय में वृद्धि के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि यहाँ 

जनाधिक्य की स्थिति नहीं है । किन्तु,. इस सम्बन्ध में 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में “मुद्रा-प्रसार के कारण 
केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि हुई है, nie आय में 

इस अवधि में प्रायः कोई परिवंतंन नहीं हुआ हैं। वास्तव . 
में, देश की आशिक परिस्थितियों में कोई भी ऐसा स्पष्ट . 
एवं दृष्टिगोचर सुधार. नहीं हुआ है जिससे कि यह कहा जा 
सके कि हमारी आथिक समृद्धि में वृद्धि हुई है अतः इस , 
तर्क के आधार पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि भारत 
में जनाधिक्य की स्थिति: नहीं है। 

(3) जनसंख्या में वृद्धि को दर अधिक नहीं है (६४९ 
of Increase in Population is not much) :— 
जनाधिक्य के विरुद्ध तीसरा तकं यह दिया जाता है कि 
पश्चिमी देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या अपेक्षाकृत 
कम दर से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, ।588 ई० 
से ।930 ई० के बीच 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 
केवल 39 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी । जबकि उसी समय 
में इंगलैंड की जनसंख्या में 54 प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका की जनसंख्या में 86 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 
परन्तु केवल अल्प वृद्धि के आधार पर ही यह नहीं कहा . 
जा सकता कि भारत में.जनाघिकय नहीं है । इसके लिए - 
हमें कम-से-कम यह देखना होगा कि धनोत्पत्ति में कम-प्ते-कम : 

_ जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है या नहीं । पश्चिमः 
देशों में जनसंख्या की वृद्धि की गति निस्संदेंह अधिक रही 
है । किन्तु, उनका विकास .भी. इतनी_ तीव्रता के साथ 
हुआ है कि वास्तव में लोगों के जीवन-स्तंर में भी पर्याप्त 
वृद्धिं हुई हैं। भारत के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती 
है। साथ ही, भारत में जनसंख्या की वृद्धि को निय- 
न्त्रित करने में प्राकृतिक अवरोधकों की ही प्रधानता रही ` 
है । अतः जनाधिक्य के विरुद्ध यह तकं भी सबलं नहीं 
जान पड़ता । ब 

: (4) श्रम का अभाव ( Shortage of Labo- 
ए!) :--भारत में जनाधिक्य के विरुद्ध'एक तकं यह भी 
दिया. जाता है कि यहाँ श्रम का अभाव है । किन्तु. 
यह तक भी वास्तव में तथ्यहीन: जान पड़ता है क्योंकि 

„ भारत में श्रम ,के अभाव को कौन कहे, वास्तव में 
यहाँ बेकारी तथा ग्रद्ध-बेकारी बहुत ही अधिक है। कुछ 


जनाधिक्य की स्थिति में सम्भव नहीं है। इस कथन की विशेष अवसरों पर, जैसे फसल बोने तथा काटने के समय ' 


. पृष्ठि में समय-समय पर प्रति व्यक्ति औसत आय के सम्बन्ध 


में दिये गये अनुमानों को बतलाया जांता हैं। इस प्रकार 


` दादा भाई नोरोजी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति 
._ _ओसत आय ।877 ई० में अनुमानतः 20 रुपये प्रति वर्ष थी, 
. लाड कजंन के अनुसार 900 ई० में 33 रुपये, डा० राव 
` _ के अनुसार ]93! ई0 में 65 रुपये तथा राष्ट्रीय आय समिति 


श्रम का अभाव अवश्य महसूस होता है। परन्तु वषं के शेष 
भाग में श्रामिक अधिकांशतः बेकार ही रहते हैं । कृषि-- 
आयोग की राय में भी असम के अतिरिक्‍त अन्य किसी भी 
राज्य में श्रम का अभाव नहीं है । उद्योग-धंधों में देश के बहुत 
ही कम व्यक्तियों को रोजी मिल पाती है। यह जना- 
धिक्य की स्थिति का परिचायक है। देश में शिक्षित एवं « 
' विशेषज्ञ श्रमिकों का अभाव अवश्य है, किन्तु इसमे यह्‌. 
नहीं कहा जा सकता क्रि, भारत में श्रम का सामान्य - रूप्‌ 
में अभाव है। 
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भारत के लिए जनसंख्या-सम्बन्धी नीति . 


र. इस भ्रकार हम कह सकते हैं किं भारत में जनाधिक्य : 
कें विरुद्ध Se जाने वाले प्रायः सभी तक तथ्यहीन हैं। 
अतः यह्‌ निविवाद है.कि यत्तं मान परिस्थितियों में. यहाँ 
जनाधिक्य की स्थिति वत्त मांन है। ~ 
. निष्कर्षं (C0०।७७।००):—मारत में जनाधिक्य ` की 
स्थिति वत्त॑मान है:--भा रत में जनसंख्या-सम्बन्धी विभिन्न 
तथ्यों के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि 
भारत:में निश्चित रूप से जनाधिक्य की स्थिति वतमान है 
जो हमारे आथिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित 
करती है। अतः देश के सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक 
पुननिर्माण की किसी भी योजना में जनाधिक्य की. समस्या 
को महत्त्वपूर्ण स्थान देना अनिवार्य है। वास्तव में, देश 
के आथिक पुननिर्माण में हमारी वत्तं मान जनसंख्या बहुत 
बड़ी रुकावट सिद्ध हो रही है। अतः बत मान जनसंख्या 
में कमी अथवा कम-से-कम भविष्य की वृद्धि में रुकावट 
निश्चितं रूप से अनिवायं हैं । इससे हमारा ' तात्पर्यं यह 
नहीं कि हमारा उद्देश्य पश्चिमी देशों के कृत्रिम जीवन- 
स्तर की नकल करना है ।. सादगी का जीवन एक अच्छा 
आदर्श है तथा इसके विरुद्ध हम कुछ नहीं कह सकते। किन्तु 
भारत की सादगी कुछ और प्रकार की सादगी है। हमारे 
देश के अधिकांश निवासियों की स्थिति इतनी दारुण है 
कि वे अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की. पुत्ति > 


-म्ञेभी बहुधा असमर्थे रहते हैं। यहाँ के अधिकांश व्यङ्ग 


अद्ध -भूखे, अद्ध नंगे, बीमार, अशिक्षित तथा अकूशल हैं । 
कम्न-से-कम दो-तिहाई व्यक्तियों को पर्याप्त. सात्ना में 
झोजन नहीं मिल पाता । हमारे यहाँ प्रति-व्यक्ति उप- 
लब्ध खाद्यान्तःकी मात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के एंक- 
तिहाई भाग से भी कम है । अतः ऐसी स्थिति में “सादा 
जीवन द्था उच्च विचार” (Plain living and high. 
thinkin), जो प्रारम्भ से ही भारतीय सम्भता? का 
आधार रहा है, को भी जीवन का अन्तिम आँदर्श मानने 
पर हमें इस निष्कर्प पर पहुंचने के लिए. बाध्य 
होना पड़ता है कि वर्तमान परिम्थितियों में हमारी जन- 
* संख्या का आकार आवश्यक जनसंख्या के आकारःका कम- 

से-कम दुगुना है। 
: जन के निराकरण के उपाय 
(Measures to check over-population) 
इस प्रकार भारत में निश्चित रूप से जनाधिक्य है। ` 
> वास्तव में, जनसंब्या की दृष्टि से हम इतनी तीब्र गतिं 
से आगे बढ़ रहे हैं कि देश में प्रगति" एवं परिवर्तेनों के 
बावजूद हम आर्थिक दृष्टि से अगतिशील बने हुए (हैं। 

Demographically we are running 30 fist that 
economically, despite changss, and progress, 
we ard standing ३६), डॉ० जुलियन हक्सले (7७।[- 
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an मृ५४।९१) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि यदि - 


भारत अपनी जनसंख्या की ससस्या के समाधान में विफल 
रहा तो इससे एक बड़ी भारी राजनीतिक एवं सामाजिक 


“अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी तथा यदि सफल हुआ तो 


उसे एशिया का ही नेतृत्व प्राप्त नहीं होगा वरन्‌ सम्पूणं 
विश्व की आशा का केन्द्र बन जायगा । आथिक तथा 
सामाजिक दृष्टि से भारत के लिए मृत्यु-दर के नियंत्रण 
के साथ-साथ जन्म-दर में कमी भी. अनिवायं है । साथ- 
ही, देश को अपने मआाथिक-नियोजन में उन. साधनों को 
प्राथमिकता देना भी अनिवार्यं है जिनसे कि देश में पुनं: 
उत्पादन की दर को घटाया जा सके अन्यथा देश आथिक 
विकास फ़ी दोर में निश्चय ही पीछे पड़ जायगा । सारांश 
यह्‌ है कि जनाधिक्य की इस समस्या के समाधान के बगेर 
देशं के आथिक विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो 
सकती । : 
इस समस्या. के समाधान-के लिए सामान्यतः निम्न- 


_ रिखित सुझाव प्रस्तुत, किये जाते हैं :-- 


'(!) प्रवास या विदेशों में जाकर बसना, 

(2) आथिक विकास, 

(3) शिक्षा. का प्रचार, तथा 

(4) जनसंख्या पर नियन्त्रण । 

{) प्रवास (Emi९rat।५०) :—पश्चिमी देशों में 
प्रवास के द्वारा जनसंख्या के भार को कम करने में 
पर्याप्त सफलता मिली है। भारत में भी यहाँ के निवा- 
'सि्रों को विदेशों में बसंने के लिए प्रोत्साहित किया जाः 
सकत! है जिससे जनाधिक्य की स्थिति में सुधार की 
आशा की जा सकती है । डॉ० राधाकमज . मुखर्जी तथा 

चन्द्रशेखर ने संसार के वीरान स्थलों' में* भारतवासियों 
को ले ज/कर बसाने का , सुझाव दिया है; परन्तु अन्त- 
राष्ट्रीय प्रवास हमारे वश से बाहर की “बात है। साथ 


ही, हाल की धटन'ओं से इस श्रांत की पुष्टि होती है कि | 
विदेशों में बहुत ही बड़ी संख्या में दशवासियों को : 


बस'ने की कोई, सम्भावना. नहीं है । आजकल प्रायः 40 
लाख भारतीय विदेशों में रहते हैं जिनमें 75 प्रतिशत 
लोग लंका, मनाया तथां बर्मा में हैं । किन्तु इन देशों. 


में भा रतवःसियों क्री स्थिति सन्तोषजनक नहीं र। लंका, - 


मलाया तथा बर्मा में द्वितीय युद्ध के ln 4 तथाहबाद की 
घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवासियों को 


इन देशों में'बसाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा | 
सकता! ।' दक्षिणी अफ्रिका तथा 'आस्ट्रोलिया की इस | 


सम्बन्ध-की नीति ने तो इस बात को ओर भी स्पष्ट बत्ता' 
दिया है कि भारतवासियों को अपनी उन्नति के लिए 
स्वयं अपने देश पर ही निभेर रहना: पडेगा । इन : देशों 
में भारतकासियों के विरुद्ध कानून बनाये गये हैं जिससे 


इनका प्रवास सम्भव नहीं जान पड़ता | अतः हमारे देश 


में जवाधिक्य की समस्या का समाधान प्रवास के द्वारा 
` हीं किया जा सकता। ' . ` . ` 
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अन्दर राज्यों में अन्तप्रंदेशीयं के विकास द्वारा क़षि-उत्पादन में वृद्धि की जा सती है )& 
रे रा जतसं्या के वितरण को अधिक इमा र Re हवया अ 20039: 
ज भी असम--जैसे छितरे बसे नहों को जा क जे 

न ताक विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान अपखंडन तथा -ग्रामीण कज जसी. ies न ष 

ह । परन्तु, ऐसा करने पर भी देश के घने आवाद क्षेत्रों मौलिक समस्याओं i निराकरण. तई | बा ब 

की जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग ही स्थानान्तरित स कृषि के क्षेत्र में कोई आमूल  परिवत्तन की आशा . 

किया जा सकता है। साथ ही, घर तथा परिचित परि- नहीं की जा सकती । द 

स्थितियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम (Ho०me-5iCkn९5$), किन्तु केवल कृषि में विकास,द्वारा ही राष्ट्रीय आय 


रूढ़िवादिता तथा देशवासियों की असाहसी प्रकृति से इस में पर्याप्त वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती.। इसके लिए . . 


मा और भी स्पष्ट हो जाली है। इतना ही तीव्र गति से उद्योग-धन्धों के विकास की भी बड़ी आव- 

, राको में भाषा, विचार, रहन-सहन तथा . शयकता है, या यों कहा जा सकता है कि देश में संतुलित 
जलवायु में विभिन्नता के कारण भी लोगों को एक स्थान आथिक व्यवस्था के निर्माण के लिए कष एवं उद्योग-धंधों 
से दूसरे स्थान में ले जाने की आशा नहीं की.जा सकती। . का विकास अपेक्षित है। हमारे देश में उद्योग-धन्धों के 
साथ ही, देश-विभाजन- के फलस्वरूप विस्थापितों की : क्षेत्र में विकास की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं।. इसके लिए 
संख्या बढ़ गयी है जिनके पुनर्वास की समस्या हमारे आधारभूत एबं मूल उद्योगों के विकास पर अधिक जोर 
समक्ष है। अतः इन सारी कठिनाइयों के कारण अस्तर- देना होगा जिससे कि देश में ओद्योगिक विकास की नींव सुदृढ़ 
देशीय गमन हारा जनाधिक्य के भार को कम करने को की जा सके। साथ ही, उद्योग-धन्धों एवं खनिज-सम्बन्धी 


भी बहुत कम सम्भावना हैं! _ _ अनुसन्धान को गी भि ल श्रमिकों की 

आ E ic" Growth) :— स्थिति में सुधार की आवश्यकता पड़ गी । किन्तु इस सम्बन्ध 

प्रायः का कह बा हा हः र में जानने योग्य बात यह है. कि भारत जैसे विशाल देश 

i ) कृषि एवं उद्योग-धन्धों के. क्षायोजित विकास द्वारा राष्ट्रीय में, जहाँ पूंजी की अपेक्षा -श्रम ही प्रधानता है. केवल 


कर जनाधिकय की समस्याका निरा-* बृहत्‌ पैमाने के उद्योग-धन्धों के विकास के द्वारा ही जना- 
अल ET है। यह जनाधिक्य की समस्या थिक्य की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। अतः 
का एक अप्रत्यक्ष किन्तु शक्तिशाली उपचार है। इसमें कोई लघु एव कुटीय उद्योगों के विकास पर पर्याप्य जोर देना 
सन्देह नहीं की प्रारम्भ में आय की वृद्धि से जनसंख्या ‹ आवश्यक है। ; 
की वद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु इसके फलस्वरूप इस प्रकार देश में कृषि के पुनरुत्थान तथा ऑओद्योगी- 
' धीरे-धीरे जीवनस्तर ऊँचा होने लगता है और जीवन- , करण द्वारा: जनाधिक्य की समस्या का समाधान किया जा 
स्तर ऊ चा होने से जनसंख्या के स्वैच्छिक नियन्त्रण की इच्छा सकता है। किन्तु उत्पादन. में वृद्धि के साथ-साथ समाजः 
` एवं क्षमता बढ़ती जाती है । यूरोपीय देशों से ऐसा अनुभव में धन एवं आय के वितरण की विषमता को भी यथा- 
हुआ है कि जीवन-स्तर ॐ चा होने से कुछ .ऐसी भौतिकं सम्भव दूर करने का प्रयास करना होगा । उत्पादन के 
तथा मनोवैज्ञानिक शक्तियां स्वयं व्याप्त हो जाती हैं जो साथ-साथ वितरण पर भी पर्याप्त मात्रा. में ध्यान देना 
जनसंख्या में वृद्धि फी प्रवृत्ति को कम करने में सहायक .चाहिए नहीं तो देशवाशियों का एक बहुत बड़ा भाग बढ़े. 
'होती हैं। भारत में भी देशवासियों की आथिक स्थिति हुए उत्पादन के लाभ से प्राथ: वंचित रह जायगा । इस 
में सुधार हो जाने से वे सन्तानोत्पत्ति में दूरदशिता से काम प्रकार उत्पादन में वृद्धि एवं वितरण में: आवश्यक सुधार 
लेने लगेंगे । इस प्रकार, आथिक विकास जनाधिक्य फी ड्रोरा जनाधिक्य की समैस्या का निराकरण किया जा, 
समस्या का सबसे अधिक चित एवं शक सकता है । Bh 
| उपज्ञा जाता है। परन्तु इसके (लिए एक सुनाइचत « (3) शिक्षा का प्रचार (Spread of Education 
हिता क क प एवं उद्योग-धन्धों के विकास , (केसी देश की आथिक क्षमता को पूर्णतया विकसित 
की नीति अपनानी पड़ EY करने के लिए सामान्य तथा विशेषदोनों ही प्रकार की शिक्षाओं - 
. आरत में खाद्यान्न का अभाव बहुत अधिक है जिसे का बहुत अधिक महत्त्व है। भारत में इन दोनों प्रकार की ' 
i र करने के लिए कृषि के विकास पर पर्याप्त मात्ता में शिक्षाओं का अभाव है। फलस्वरूप यहाँ की अधिकांश 
जोर देना अनिवार्य है । कुषि-विकास के सम्बन्ध में हमारा जनता" अशिक्षित हैं। औरतों में तो शिक्षा का और भी 
` ल्क्य यह होना चाहिए करि उत्पादन में इस भ्रकार से वृद्धि अभाव है जिससे कोई भी आन्दोलन यहाँ लोकप्रिय नहीं 
` हो जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं सुग» बन सकता। अशिक्षित होने के कारण' लोगं परिवार 
_ म॒तापुवंक पुरी की जा सकें । सिंचाई, खाद एवं उत्तम नियोजन (Fm/]9 ?]8077९) तथा संतति-निग्रह (B/rt!:-' 
: बीजकी व्यवस्था, बंजर'भूमि के उद्धार तथा सहकारिता ८०7४०) के महत्त्व को चहीं समझ पाते। शिक्षा 
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भारत के लिए जनसंख्या-सम्बन्धी वीति ६5 


विकास द्वारा इस आन्दोलन को अधिक लोकप्रिय बनाया 
जा सकता है। आज पश्चिमी देशों में प्रत्येक दम्पति के 
. समक्ष बच्चा अथवा कार! (Whether a baby or 
4 47) का प्रश्‍न अति स्वाभाविक रूप से आता है जिसमें 
साधारणतः कार को ही प्राथमिकता मिलती है । इससे 
स्पष्ट है कि शिक्षा के क्रमिक विकास द्वारा सम्तानोत्पत्ति 
की भ्रवृत्ति कम हो जाती है तथा पारिवारिक नियोजन को 
बल मिलता है। नेशनल सँम्पुल सर्वे के .एक अध्ययन से 
स्पष्ट हुआ है कि इंटरमीडियट तथा अधिक पढ़ी औरतों 
को औसत रूप से 2:6 बच्चे, मैट्रिक तक पढ़ी औरतों की 
ओकषतन 4:2 बच्चे, मिडिल, तक पढ़ी 'औरतों को 
. 4-5 बच्चे तथा अशिक्षित औरतों की औसत 6 बच्चे होते 
हूँ । इससे जनसंख्या के नियन्त्रण में शिक्षा का महत्त्व 
` विल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अतः, देश में शिक्षा का प्रचार 
आवश्यक है । इसके लिए शिक्षा की साधारण योजनाओं 
के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी एक व्यापक योजना 
बनायी जानी चाहिए | इस दिशा में भारत' सरकार से 
बहुत-कुछ आशा को जाती है। 


परिवार नियोजन 
(Family Planning) 
जनाधिक्य की समस्या के समाधान के लिए . परिवार 
नियोजन एक महत्त्वपूर्ण उपचार है। परिवार नियोजन 
- (Family Planning) का अर्थ है स्वेच्छापू्वंक अपने परि- 
वार के आकार को सीमित बनाना । आजकल इस बात 
पर.जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने साधनों 


के अनुसरा ही अपने परिवार को सीमित रखता चाहिए, 


ताकि सकीस सन्तान को जीवन में उन्नति का पर्याप्त: 
अवसर उमिल के । यह तभी सम्भव हो सकता है जब लोगों 
में इस बात त॒ धारणा स्थान ग्रहण कर ले .कि उनका 
परिवार सीमिको रहे, अर्थात्‌ वे सभी अपने रहन-सहन के 
स्तर को ऊपर उ ठाने काः प्रयत्न करें तथा अपनी सन्तान 
के श्रति अपने उत्तरदायित्व को भली-भाँति समझें । अधिक 
. . सन्तान होने से परिवार. का समुचित विकास नहीं हो 
पाता तथा रहन-सहन का समान स्तर भी नीचा होते 

' जाता है। पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्रों में लोगों के बीच 
आज यह आम धारणा-काम कर रडी है जिसके फलस्वरूप 
` पिछले प्रायः 50-60 वर्षो में उन देशों में जन्म-दर में बहुत 
अधिक कमी हुई है। इन देशों में सन्तानोत्पत्तिमें प्रत्येक दम्पति 
के सामने “बच्चे अथवा कार' का प्रश्‍न रहता है । और 'कार' 
ही के पक्ष में अधिकांश निर्णय होते हैं । दूसरे शब्दों में, 
प्रिचार नियोजन का आशय है कि स्वेच्छ से सोच-समझ 
कर सन्तान हो, अद्वरदशितता अथवा चूक से नहीं। 
. {Child by choice; not by chance; by design not 
by accident, is themotto of Family Planning) 
किन्तु कभी-कभी परिवार नियोजन के उद्देश्य से साव- 


धानी एवं दूररदाशिता बहुत आगे तक बढ़ जाती है जिससे ` 
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कठिनाइयों की आशंका होने लगती है।? परन्तु भारत के 
सम्बन्ध में वह भय :निरथंक ही जान पड़ता है। इस 
प्रकार जनाधिकय की समस्या के समाधान के लिए परिवार ' 
नियोजन की बड़ी आवश्यकता है । हे 

पाश्चात्य देशों में परिवार-नियोजन पर पर्याप्त मात्रा 
में जोर दिया जाता है, किन्तु हमारे देश में किचित शिक्षित 
व्यक्तियों को छोड़कर, सामाजिक जीवन में परिवार- 
नियोजन को अभी उतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं मिल 
पाया है। भारत में धामिक एवं सामाजिक प्रथाओं के 
फलस्वरूप प्रत्येक हिन्दू विवाह करना तथा बच्चा पंदा 
करना अपना परम धमं समझता है । हिन्दू धर्म के अनुसार 
पुत्र के वगर मनुष्य का जीवन पुणं नहीं होता तथा मृत्यु 
के उपरांत उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलती । इतना 
ही नहीं, हमारे“देश में बाल-विवाह की प्रथा आज भी 
प्रचलित है जिससे अधिक सन्तान का होना स्वाभाविक 
है। इन सब कारणों से पर्वार-नियोजनं का हमारे देश : - 
में विशेष महत्त्व है ।- 

परिवार-नियोजन के विभिन्न साधन हैं। इनमें 
संयमित जीवन व्यतीत करना सबसे अच्छा उपाय है । 
हमारा देश प्रारम्भ से ही ब्रह्मचयं पालन के लिए विख्यात 


-रहा है। आज भी यदि आरम्भ से ही लोगों के चरित्र 


एवं व्यक्तित्व के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया 


. जाय तो गाहुस्थ्य जीवन में भी वे संयम का भली-भाँति 


पालन कर सकते हैं। फिर/भी, वत्त मान "परिस्थितियों में ' 
सरवंसाधारण के लिए संयमित जीवन व्यतीत करना सम्भव: 
नहीं जान पड़ता.। डाक्टरों की राय में भी दीघंकाल' तक 
संयम रखने से विवाहित दम्पति के शरीर और मस्तिष्क 
पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हैं। वास्तव में विवाहित 
दम्पति . को अधिक समय तक संयम से रहने का उपदेश 
देना भूख दूर करने के लिंए पेट काटने के उपाय के 
समान है। 3 

इसलिए परिवार के आकार को सीमित रखने के. 
लिए सन्तति-निग्रह (Birth 20700!) के कृत्रिम साधनों 
का प्रयोग एक उत्तम तरीका है । जन्म-दर को घटाने में 
सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का यूरोपीय देशों में _ 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत में भी आज इन उपायों 
के अधिकाधिक प्रयोग की बड़ी आवश्यकता है किन्तु 
सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपायों के विरुद्ध भारत में अनेक 


_ तकं प्रस्तुत किये जाते हैं । सर्वप्रथम, तो इन्हें अभ्राकतिक | | 
]. जेता कि फ्रांस में हुआ था । मार्शल पेता के अनु- 


सार ।940 में फ्रांस की हार का. प्रमुख कारण बच्चे का . 


-कम होना था-जिससे कि देश में सिपाहियों की कमी हा 
` गयी । आज भी फ्रांस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है । यह 


परिवार को बढ़ाने के लिए स्वयं सरकार द्वारा प्रयस्त 
किये जाते हैं । ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


68 


किन्तु, यदि संतति-निग्रह के 
कृत्रिम उपायों को अप्राकृतिक कहा जाता है. तो आधुनिक 
सुसभ्य जीवनं से सम्बन्धित कपड़ा, ओषधियाँ तथा 
फर्नीचर आदि भी निश्चय ही अप्राकृतिक हैं। इनके विरुद्ध 
दूसरा तके यह दिया जाता हैः कि इन साधनों के दुरुपयोग 
` से सामाजिक परम्परा नष्ट हो जायगी। धार्मिक दृष्टिकोण , 
से भी इनके विरुद्ध आपत्ति .उठाई जाती है। किम्ठु 
पारिवारिक नियोजन के लाभों पर ध्यान देने से संततिः 
` िग्नह के विरुद्ध उठायी जाने वाली सारी आपत्तियाँ 
तथ्यहीन हो जायेगी । देश में जनाधिक्य की समस्या 
इतनी जटिल होती. जा रही है कि इनके समाधान के 
' लिए संतति-निग्रह के उपायों को अपनाना अनिवायं है। 
` देश की जनसंख्या को विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित करना 
आवश्यक है जिसमें संतति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । न्‍ ः 
संतति-निग्रह के विरुद्ध उठायी जागेवाली आपत्तियाँ 
मुख्यतः ` इसके साधनों से ही संबंधित हैं। वास्तव में, 
संतति-निग्रह की इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार, की 
आपत्तिनहींउठायी जाती है। संतति-निग्रहंदोलन के विरुद्ध 
सबसे बड़ी आलोचना कैथोलिक चर्च वाले करते हैं । इन लोगों - 
का कहना है कि वच्चे व्याह के आवश्यक सामाजिक परिणाम. 
हैं। गाँधीजी के लेखों में भी इस भ्रकार की विचारधारा 
पायी जाती है। इन्होंने'परिवार के परिसीमन में आत्म- 
संयम पर ही. विशेष जोर दिया है तथा संतति-निग्रह के 
कृत्रिम साधनों की नैतिक दृष्टि से आलोचना की है। 
रितु मानव-सभ्यता का इतिहास प्रारम्भ से ही वैज्ञानिक 
उपायों द्वारा प्रकृति की विभीषिकाओं पर नियंत्रण रहा 
है। संतरति-निग्नह के कृत्रिम साधनों को इसी: तरह का 
साधन समझना चाहिए। :इनके समुचित -उपयोग से 
विवाहित दम्पति के स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है। 
. साथः ही, इनके उपयोग से भौतिक कल्याण में भी वृद्धि 
होती है, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होती है * 
तथा औरतों का सामाजिक महत्त्व भी बढ़ता F । ` किन्तु, . 
इस सम्बन्ध में ध्याम देने योग्य बात. यह है कि संतति- 
निग्रह व्यक्तिगत आकांक्षा पर आधारित है। अतएव इस 
सम्बंध में राष्ट्रीय, नीति का उद्देश्य अधिक-से-अधिक 
इंसके पक्ष में लोकमत तैयार करना ही हो सकता है 
' जिससे अपने परिवार की सीमा निर्धारित करने में प्रत्येक 
` दम्पति सामाजिक हित से ही अधिक प्रभावित हों सके । 


" करार किया जाता है। 


' गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है । ` भारत में 
I. “Tt is one thing when married people 
~ regulate the number of their progeny’ by moral. 

__ restraint and totally ‘another when they do 80 
् In one case 
the other, there 
MM K. Gandhi. 


` भारतीय अर्थशास्त्र 
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संतृति-निग्रह आंदोलन अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही 
है । देश के कुछ समाज-सुधारकों तथा चिकित्सा-शा स्त्रियं 
ने निस्संदेह इसके पक्ष में अपने विचार प्रकट किये हूँ । 
हरिपुरा कांग्रेस में अपने अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए " 
सुभाषचन्द्र बोस ने भी जन्म-दर में क्रमी की सिफारिश 
निश्चित रूप से की थी। किंतु अभी तक यह आंदोलन . 
हमारे देश की जनसंख्या के एक बहुत ही De भाग तक 
पहुंच पाया है। वास्तव में, हमारे देश में इस आंदोलन 
के प्रचार में. बहुत-सारी कठिनाइयां हैं । भारत-जसे विधन 
देश के निवासियों के लिए यह अधिक खर्चीला भी जान 
पड़ता है । सर्वेप्रथम तो ऐसा कहा जाता है कि निर्धन व्य- 


. क्तियों , के लिए बच्चे पैदा करना ओर पालना संतति- 


निग्रह के कृत्रिम साधनों की तुलना में अधिक सस्ता पड़ता 
अतः, इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए 
जनता में कृत्रिम साधनों के प्रचार की बड़ी आवश्यकता 
'है। साथ ही, हमारे देश के अधिकांश व्यक्तियों, विशे 
षतः औरतों के अशिक्षित होने के कारण भी इसके प्रचार 
में बड़ी कठिनाई होती है। अशिक्षित. होने के कारण 
हमारे अधिकांश देंशवासी रूढ़िवादी होते हैं । अतः, वे संतति- 
निग्रह के प्रति किसी भी प्रकार. की हमदर्दी नहीं दिखलाते । 
इस प्रकार देश की अधिकांश ग्रामीण जनता के पास तक . 
संतर्ति-निग्रह आंदोलन को पहुंचाने में अनेक कठिनाइयाँ 
जान पड़ती हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार की ओर 
से संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है। हर्षे का विषय: 
है कि पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग ने इस सम्बंध 


` में एक निश्चित कार्य-क्रम तैयार किया है. जिससे आदोलन 


के सफल होने में पर्याप्त सफलता-प्राप्त हुई है। देश के 


' निर्धन निवासियों के बीच “5f०-ए९८।०”? के तरीके के 


प्रचार द्वारा भी जन्म-दर को कमं किया ज़ा सकता है । 
कितु जन-साधारेण के, लिए यह तरीका भी बहुत सुगम 
नहीं जान पड़ता । । 

पंचवर्षीय योजनाएं एवं परिवार-नियोजन 

(Five Year Plans and Family Planing) 

पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन के कार्य- 
क्रम पर विशेष रूप से. जोर दिया जा रहा है। योजना . 
आयोग के अनुसार देश में बढ़ती हुई निर्धनता को कम 
करने के लिए जनसंख्या के नियंत्रण की बहुत बड़ी आव- 
श्यकता है। चतुर्थ योजना तैयार करते समय आयाग, 


. कतुः संततिःनिप्रह के प्रशन पर भारत में ही ` ने इस सम्बंध में एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाया- था3 


जिसका उद्देश्य चतुथं योजनाकालः में जनसंख्या में जो : 
2" प्रतिशत वर्ष की दर से वृद्धि हो रही थी उसे कम कर 
980-8] ई० तक 7 प्रतिशत प्रतिवषे करना; अभ्म-दर ` 
को ।968-69 में,39 प्रति हजार से घटाकर 980-8] तक ' ' 
26 प्रति हजार करना तथा मृत्यु-दर को. ।4 प्रति हजार 
से. घटाकर 9 प्रति हजार करना था। . ; 

प्रथम पंचदर्षीय योजना काले (First Five Year 
Plan ) . के सिए योशचा. आयोग ने परिवार 
i i 


€ 
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नियोजन का एंक विस्तृत” कार्य-क्रम तैयार किया था । 
आयोग के अनुसार परिवार नियोजन.के क्षेत्र में सफलता 
दो बातों पर निर्भर करती है--परिवार नियोजन के प्रति 
जनता में सहानुभूति उत्पन्न करना तथा इस सम्बन्ध में 
उचित Es एवं लाभप्रद उपायों को बतलाना.। योजना 
काल में इसके लिए बहुत से कार्य किये गये । मई, ]953 
ई० में , 'फेमली प्लानिंग रिसर्च एण्ड प्रोग्राम्सकमिटी' की 
स्थापना की गयी। पुनः मई, 954 ई० में एक फेमली 
प्लानिंग ग्रांट्‌्स कमीशन की नियुक्ति की गयी । प्रथम योजना, 
` में इसके लिए 65 लाख रुपये. व्यय का आयोजन था, 
किंतु वास्तविक व्यय केवल 8:5 लाख रुपये ही हुआ । 
योजना काल में राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचा- 
लित 205 'फेमली प्लानिंग क्लिनिवस' को सहायता दी 
गयी तथा ।47 नये परिवार. नियोजन केन्द्रों की स्थापना 
की गयी । ,. ` हे 
द्वितीय पंचवर्षोष योजना ( Second Five Year 
Plan ) - में भी योजना आयोग ने देश की जनसंख्या के 
नियंत्रण को राष्ट्रीय , कल्याण एवं राष्ट्रीय नियोजन की 
` दृष्टि से आवश्यक समझा । आयोग के अनुसार “राष्ट्रीय 
. नियोजन एंवं कल्याण दोनों ही दृष्टियों से जनसंख्या के 
आकार एवं गुण दोनों का नियन्त्रण आवश्ग्रक है।”” 
(The problem of regulation of population 
from the dual.standpoint of size and quality 
is of utmist importance १० national welfare 
and national planning. ) द्वितीय योजना काळ में 
परिवार नियोजन-सम्बन्धी, कार्यक्रम के निम्नलिखित 
प्रधान उद्देश्य `ये :--(।). परिवार नियोजन कें सम्बन्ध 
में जनता को शिक्षित बनाना; (2). परिवार नियोजन के 
सम्बंध में जनता को परामर्श तथा सहायता देने की 
विधाओं में विस्तार करना, (3) अधिकाधिक व्यक्तियों 
नी प्रशिक्षित बनाने के (लिए पर्याप्त माद्रा में परिवार 
नियोजन केन्द्रों की स्थापना, (4) जनसंख्या-सम्बन्धी 
विभिन्न तत्त्वों के सम्बन्ध के अनुसंधान करना, . तथा: (9) 
एक सुसंगठित केन्द्रीय संगठन की स्थापना करना । 
परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जनसंख्या सम्बन्धी 
समस्याओं के विंधिवत एवं निरन्तर अध्ययन के लिए 
956 ई० में एक स्वतन्त्र परिवार नियोजन मण्डल 


(Family Planing 80870) का निर्माण किया गया। ` 


द्वितीय योजना के अन्तं में फेमली प्लानिंग क्लिनिक की 


` संख्या बढ़कर शहरी क्षेत्रों में 827 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में: 
.379 हो गयी । ` द्वितीय योजना का इस सम्बंध में अनु- ' 


` मानित व्यय 6 करोड़ रुपये था । RO 
. तृतीय पंचवर्षोष योजना _ (Third Five Year 
P]87 ) में परिवार नियोजन पर पर्याप्त मात्रा में जोर 

. I: Review of the First Five year Plan, pp. 


230-82. , 
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दिया गया था। तृतीय योजना में यह विचार प्रकट किया ` 
गया था कि उचित समय के अन्दर जनसंख्या की वृद्धि में 
स्थायित्व के उद्देश्य का आयोजित विकास में विशेष महत्त्व 
होना चाहिए । ( The objective of stabilising the 
growth of population oyer a reasonable period 
must be at the centre of planned development.) 
उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यानं में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय 
योजना म॑ परिवार : नियोजन कार्य-क्रम की मद में 27 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि 'वास्तविक व्यय 
24:86 करोड़ रुपये हुआ। योजना काल में परिवार 
नियोजन कार्य-क्रम के अन्तग्रंत निम्नलिखितं ब.तों- पर 
विशेष जोर दिया गया था :--(क) परिवार नियोजन के 
लिए लोगों को शिक्षित बनाना; (ख) परिवार नियोजन 
सम्बंधी सेवाओं का विस्तार; (ग) इसमें पर्याप्त. व्यक्तियों 
को प्रशिक्षितः बनाना; (घ) जन्म-निरोधक वस्तुओं की 
पुत्ति, तथा (ङ) जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध 
में अनुसंधान करना । तृतीय .योजनाकाल में परिवार 
नियोजन केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर 8200 करने का . 
आयोजन था जबकि युरुजना के अन्त.में इन केन्द्रों की 
संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 3676 तथा शहरी मे ।38]. 
हो गयी । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 708 उपकेन्द्र 


कार्य करते थे। तृतीय योजनाकाल-में लगभग 80 लाख 


लूप (छ ८ 7 )) लगाग्ने तथा ।3:3 लाख .(Steri]isa- 
tion operations) किये गये । 

तीन एक-उर्षीय योजनाएं (Three One Year Plans) 
--तृतीय योजना के पश्चात्‌ भी इस कार्य-क्रम पर पूववत्‌ 
"जोर दिया जाता रहाः-है। ॥966-69 के बीच परिवार * 
नियोजन की मद में: 72:23 करोड़ रुपये व्ययःहुए तथा : 
माचे, ।969 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 4250 परिवार नियो- 
जन केन्द्र एव्रं ],752 उपकेन्द्र तथा शहरी क्षेत्रों में 2856 
परिवार नियोजन केंद्र हो गये । अप्रल, 7966 में कद्र में एक | 
पृथक परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गयी ' 
जिसका मुख्य कायं राज्यों के इस कार्य में समन्वय स्थापित 
करना है। No पक 
`. चतुर्थं पंचवर्षीय योजना (Fourth Fiye Year 
शा) में परिवार नियोजन पर विशेष रूप से जोर दिया ' 
गया था । चतुर्थं योजना काल में इस मद में 3]5 करोड़ 
रुपये का व्यय प्रस्तावित था जबकि अनुमानित व्यय 
2765 करोड़ो रुपये हुआ । योजना काल में परिवार नियो: 
जन कार्य-क्रम का उद्देश्य जन्म-दर को ।968:69 में 39 _ 
प्रति हजार से हटाकर 973-74 में 32 प्रति हजार करना: ` ` 
था कितु जन्म-दर वस्तुतः 55 ही हो पायी । परिवार नियो- 
.जन के महत्त्व को देखते हुए केंद्र में एक (९९7३ एश्ापोए ' 
Planning Council) की स्थापना की गयी । . केन्द्रीय 
स्वास्थ्यं मन्त्री इसके अध्यक्ष तथा राज्यों के स्वास्थ्य मन्ती 


..-इसके सदस्य हैं। योजना काल भें जनसंख्या. के नियलषण | 
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; मर्थशास्ते है है 
70 भारतीय अर्थशास्तें Fe | 
छ? { Re lation planning as well.) 
क्रमौ के साध पर within its scope POPU 3 
स म धष 0 ९ भ दाक ही श श मस 
अ जार्‌ हे कर या ४ है न्‍ 
टरो के अति- व्यस्त कर. 
- महिला डॉक्टरों की हर केक आ उ पर भी आशिक नियोजन के आंधार पर ao को 
र स (जसे कि ]973-74 तक 280 क का र , हवन स्तर 
काये के प्रधान ख्या में लि 
ह सा चर द्यि को ऊंचा बनाना है। किन्तु अ (80428 हे 
लिए जन सहयोग को भात त्ध में शिक्षित बनाने पर मान गति से हमारे भिक लिकार Vell 
गया था। जनता को इस RS . ` . कार्यान्वित करने में कठिनाई हो रह है व ना 
भी अध्षिकाधिक 3038 जो (Finh Five Year: ( Gyanchamd ) के शब्दों में : ह i सिर बी 
Pl ht ना नियोजन कार्यक्रम पर पर्याप्त जनसंख्या अ न Sy Ma एप 
कि [चवी बाधा सिद्ध हो र {AT 5 
मात्रा में जोर दिया गया अ 2 न कि most fundamental obstacle to 
योजना के प्रारम्भ में जन्मः करने का आयोजन था, the economic development of India.) अतएव यादि 
बा तल व आल हू जनसंख्या की वृद्धि भ गति को नियोजित नहीं किया 


कन्तु 2 हो सका है। व म 

लि पह मानव हार थी जायगा तो पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की जो सृष्टि 
मे रुपये व्यय का जायगा ते पचव ग 

उ ना Fe में कुल 380 की जा रही-है, वह निश्चय ही धीमी पड़ जायगी । इससे 


से नती सें ।30 जीवन-स्तर में अपेक्षित सुधारं भी नहीं हो सकता । दिस- 
ह ण न ह आलीय ल 
क .तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री डॉ० 
गये। किन्तु आपात्‌ काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम दा ग कि “जनसंख्या में Ln 
कहा था कि “जनसंख्या में असाधारण वृद्धि राष्ट्र 
का बड़ा ही दुष्पयोग हुआ जिससे यह्‌ बहुत ही pe . के समक्ष गम्भीर समस्या उत्पन्न कर रही है। यह देश- 


 'प्रियहोगया। अतएव जनता सरकार वासियों के जीवन-स्तर को निम्न बना रही है, बेकारी 
' ` सम्बंध में अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए एलान किया में बृद्धि कर रही है तथा देश के विकास के माग में बाधा: 


नियोजन को इच्छा के विश्द्ध नहीं. लादा म 
र ही इसका नामकरण परिवार कल्याण ` उत्पन्न न कर रही है र देश की ne ह ॒ 
(ol ` अप अयवा परोक्ष रुप से न्या की समस्या 

छठीं पंचवर्षीय योजना (990 7.४8 पर सह) “ पर ही आधारित है।” (The abnormal increase in 

में भी परिवार वियोजन कार्यक्रम को पहिब्ार कला में ` ०५ population is posing serious threat before 

कार्यत्रम (9 War P:0878m९) कै स्पे ‰ nation. If 7s lowering the standard of living, 

ला किया जाता है। छठी योजना में पाँच वर्षों में इस increasing conditions of . unemployment, ‘and 

. - कार्यक्रम में 765 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन ह न arresting the growth of the country. The health 

4 जनसं्या-सम्बन्धी उपयुक्त नीति of the nation, the ‘quality of individual, the 

| (Proper Population Policy) . . economic recovery of the country: are based 

. भारत की जनंसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर व्रिचार directly or indirectly onthe problem of pop- 

` झरने के पश्चात्‌ हमारे समक्ष. यह प्रन उठता है कि देश ।३!07:) योजना आयोग ने भी प्रायः इसी प्रकार का 

के लिए उपयुक्त जनसंख्या-सम्बन्धी नीति. क्था होनी विचार व्यक्त किया है: “भारत जैसी स्थिति वाल देश की : 

चाहिए । भारत जैसे विकासोन्मुख आथिक व्यवस्था वाले जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि की दर `. का आथिक विकास 

देश में जहाँ जनसंख्या बहुत तीआ -गति के साथ बढ़ रही एवं प्रति व्यक्ति जीवन-स्तर प्रर निश्‍चय ही विपरीत 

है, जतनसंख्या-सम्बन्धी उफ्युक्त नीति का बड़ा “ही महत्त्व प्रभाव पड़ेगा (Under the conditions prevailing 

' „ पूर्ण स्थान है। वास्तव में, आथिक नियोजन सामाजिक ina country like India, high rate of popula 

 ' नियोजन का ही एक अंग है और उपयुक्त जनसंख्या-सम्बन्धी tion growth is bound to affect adversely the 

गीति के अभाव में. आधिक * नियोजन सम्भव नहीं हो rate of economic advancement and living 

सकता। अतएव भारत के आथिक विकास की किसी भी ४2०५270 ए९7 ०३/३.) ` र 

पोजना में जनसंख्या सम्बन्धी नियोजन का महत्त्वपुर्ण - आज भारत की जनसंख्या हमारे आयोजन-निर्माता 

शन. है। ( comprehensive scheme ०£ के अनुमान से भी अधिक' तेजी से बढ़ रही है। द्वितीय 
lanning in India‘ must inclणde ‘योजना तैयार करते समय योजता आयोग ने यह अनुमान ' 


है] 
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भारत के लिए जनसंख्याँ-सम्बन्धी नीति 


लगाया था कि देश की जनसंख्या 960-6]` ई में {4। 
करोड़ के लगभग हो जायगी । किन्तु, ।96] ई० की 
जनगणाना के अनुसार देश की जनसंख्या 43:9 


. करोड़ हो गयी । पिछले दस वर्षों (96-7] ई०) में तो: 


देश की: जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 


वृद्धि हुई है। 97 ई में देश की जनसंख्या बढ़कार 54.8 . 


करोड़ हो गयी। 976 ई० के प्रारम्भ में यह. बढ़कर 
60 करोड़ हो गयीः। इसका तात्पय यह है कि वर्तमान 
समय में भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष प्राय !,25 
करोड़ से भी अधिक लोगों की वद्धि हो रही है। जन- 
संख्या में इस गति से वद्धि से आयोग के सभी अनुमान 
गलत "सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही, आथिक थिकास के 
सभी लाभ इस कारण समाप्त हो सकते हैं। इस प्रकार 
आथिक नियोजन की.सफलता वस्तुत. उपयुक्त . जनसंख्या- 
सम्बन्धी नीति पर ही निर्भर करती है। अनुमान 


. लगाया जाता है कि यदि देश की जनसंख्या को नियोजित : 
करने का सफल प्रयास नहीं किया जायगा तो अगली पंच-.' 


- वर्षीय योजना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुवि- 
.धाओं में विस्तार के परिणामस्वरूप देश की जनसंख्या 
में और तेजी के साथ वृद्धि होगी । अतएव उचित निय- 
न्त्रण के अभाव में हमारी जनसंख्या देश के लिए एक 
. विकट स्थिति उत्पन्न कर सकती हैः। इससे बेकारी की 
समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता । इस प्रकार देश 
में आथिक विकास की किसी भी योजना को सफल 
बनाने. के लिए. .जनसंख्या-सम्बन्धी उपयुक्त नीति 
की बहुत बड़ी आवश्यकता है । निष्कर्ष के तोर पर यह 
कहा जा सकता है कि देश के आथिक विकास की कुजी 
-शीध्र एवं प्रभावपूर्ण राष्ट्र-व्यापी जनसंख्या के नियन्त्रण 
सम्बन्धी कार्यक्रम में ही निहित है । 
जनसंख्या-सम्बन्धी नयी नीति 
(New Population Policy) . 
6 अप्रौल, 976 को भारत सरकार ने अपनी जन- 
. संख्या सम्बन्धी नीति की घोषणा की। इंस नीति के 
अनुसार जनसंख्या को सीमित रखने की आंवश्यकता 
आथिक एवं मानवीय दोनों ही दृष्टि से समझा गया । 


` आथिक इसलिए कि हद से ज्यादा जनसंख्या एक बोझ बन 
जा सकती है तथा मानवीय इसलिए की शक्ति से अधिक : 


लोगों का _ पालन-पोषण करके.. मनुष्य बनाना संभव नहीं 
है। ऐसा जीवन-स्सर को निम्न बनाकर तथा मृत्यु-दर 


को बढ़ाकर ही संभव हो सकता है और यह अमानवीय है । 


` आथिक विकास के पीछे मानवीय हित की धारणा और _ 


समता की योजना रखने पर ही जनसंख्या को सीमित 


बनाने की नीति नंतिक कहला सकती है और घोषित नीति . 


में इस प्रकार के नैतिकता के तत्त्व वतमान हैं । 

976 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नयी जनसंख्या- 
सम्वन्धी नीति में निम्नांकित दो बातों को प्रधानता दी 
गयी है । सर्वेप्रथम तो लड़के एवं लड़कियों की ' व्याह की 
उम्र को बढ़ाकर क्रमशः. 2] एवं 8 कर दिया गया है। 
साथ ही, लड़कियों की शिक्षा एवं योग्यता बढ़ाने तथा : 


समाज की निगाहों में उन्हें लड़के के बराबर महत्त्व दिलाने . 


पर जोर दिया गया' है ! द्वितीयलः परिवार-नियोजन को - 
सफल बनाने के उद्देश्य से नसबंदी को अनिवार्य बनाने. या 
नहीं बनाने की बात राज्य सरकारों के जिम्मे छोड़ दी गई 
है । इस नीति के अनुप्तार यदि कोई राज्य विधान सभा 
यह अनुभव करती है कि नसबंदी कों अनिवार्य बनाना 
जरूरी है.तथा इसका समय आ गया है। तो वह ऐसा » 
कर सकती है । किन्तु इस प्रकार की रोक तीन संतानों के 


"बाद और उस राज्य के निवासी:सभी जाति, घमं, मत एवं 
-सम्प्रदायों के भारतीयों पर बिना भेद-भाव के लगायी 
जानी चाहिए । केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में यह | 
राय है कि जनमत परिवार नियोजन + पहले से कठोर . 


उपाय अपनाने के लिए तयार तो हो चुका है किन्तु देश 
के अधिकतर भागों में प्रशासनिक एवं अस्पताली व्यवस्था 
राष्ट्रव्यापी अनिवार्य नसबंदी के परिणामों कों संभालने : 
के लिए अभी पर्याप्त नहीं है। अतएव “फिलहाल केन्द्र 


नसबंदी को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने को बात | 
` सोचता । कप उतर 
भारत सरकार की नयी जनसंख्या-सम्बन्धी नीति जन- 


संख्या को नियंत्रित करने की दिशा में निश्चय ही महत्त्व 
पूर्ण सिद्ध होगी ऐसी आशा की जाती है। 976 के प्रारम्भ 


में देश की जनसंख्या 60 करोड़ को पार कर चुकी थी : 
तथा वर्तमान समय में प्रतिमाह यहः 0 लाख की दर से | 


बढ़ रही है। इस हिसाब से इस शताब्दी के अन्त तक देश 


की जनसंख्या ।00 करोड़ पार कर जायगी | अतएव आथिक | 
विकास का लाभ देश की विशाल जनसंख्या तक पहुचाने | 
के लिए परिवार नियोजन पर अधिक जोर देने की प्रबल _ 
आवश्यकता है और ऐसी आशा को जाती हैकि वतमान नीति 
इस सम्बन्ध में निश्चय ही अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी |. 


rs विशेष मध्ययन-सूची 
l. Cole, A.J. and: Population Growth and Economic ° 


‘. Hoover, E. W.. 


3, Agrawal, S. N.: Population, 


Development in Low-Income Countries. 
2, Census of Indin, I97I, Paper no. I I972. : १ 
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= . अध्याय i 5 - . 
राष्टोय आय एवं आथिक विकास 


(National Income and Economic Development) 


राष्टीय आय कां अर्थ (Meaning of National 
Incom९):—-किसी भी देश की अथं व्यवस्था के. मध्ययन 
में उसकी राष्ट्रीय आय- के संबंध में जानकारी 
_`का आजकल बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान i है । यह 
अर्थे-व्यवस्था की गतिविधियों एवं नों को मापने 
का सर्वाधिक प्रचलित तरीका है | किसी देश की राष्ट्रीय 
आय किसी वर्ष-विशेष में उत्पन्न वस्टुओं तथा सेवाओं के - 
कुल योग के वरावर होती है । दूसरे शब्दों में+ राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था में उत्पन्न के विभिन्न साधन मिलकर 
जिन व॒स्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनके कुल 
योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है-। इसका कुछ, अश 
* उपभोग में तथा कुछ अंश पूंजी के रूप में पुनः उत्पादन 
के कार्य में लागायां जाता है। राष्ट्रीय आयः पदाथ एवं 
2 ` सेवाओं के मूल्य तथा पूंजीगत पदार्थ के लिंए दिये गये 
| मूल्यों के अधांर पूंजी की वृद्धि के योग में से वत्त मान 


पजीगत पदार्थों की घिसावट एवं उनके बदलने. के लिए 


पूजी एक तरह का कोष (Stock or Fund) है, तथा 
आय एक तरह का प्रवाह (£।०४) होती है। इस भ्रकार 

| राष्ट्रीय आय किसी एक वर्ष में उत्त्पन्न होने वाली वस्तुओं 

\ तथा सेवाओं के समूह को कहते हैं, किन्तु इसमें दुबारा 
गणना नहीं होनी चाहिए । उदाहरण के लिए, यदि किसी 


शिक्षक की वाषिक आय ।0000 २० है जिसमें. से वह 


अपने क्लक को ]200 र० प्रतिवर्ष देता है तो क्लकं की 


आय की गणना अलग से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी 


गर्णना पहले ही की जा चुकी है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय 


' जाती है | प्रो साइमन कुजेंटस ($im०n ६५2०९६5) के 
“अनुसार “राष्ट्रीय आय वस्तुओं की वह विशुद्ध उत्पत्ति है 
` जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादनःप्रणाली में 
` अन्तिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहु चती है अथवा देश की 
पूजीगत वस्तुओं के स्टाँक में विशुद्ध रूप में वृद्धि करती 
: है।? (National income is the output of com- 
 modities and services following . the year 
_ fromthe country’s productive system into the 


the country’s stock of capital 
आय की अन्य कई भ्रकार.से भी परि- 


अपेक्षित धव राशि को घटाने से प्राप्त होती है। वास्तव में . 


'- आय में विदेशों से प्राप्त होनेवाली विशुद्ध आय जोड़ी: 


§ of the ultimage consumers or into net 
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. भाषा दौ जाती है ।  उदाहरण;के लिए, भारत की १६४०५ 
nal income Commitee के अनुसार, . "राष्ट्रीय आय 
में एक दिये समय में उत्पन्न संभी वस्तुओं तथा सेवाओं 
की जाती है। किन्तु इसमें एक ही चीज की दुवारा 
गणना नहीं की जानी चाहिए ।” (4 national income 
estimate measures the volume of commodities 
and servics turned out during a given period, 
counted wihout duplication.) . 


राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व 
(Improtance of the study of National income) 


किसी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन कई कारणों 
से महत्वपूर्ण है। इससे देश की समग्र आथिक स्थिति का 
अन्दाजा लगता है। यही कारणं है कि आजकल सभी देशों 
द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार किये जाते हैं। 
भारत की राष्ट्रीय - आय समिति (National Income 
Committee) * का इस सम्बन्ध, में 'निम्नांकित कथन 


l. “The national income for any period con- 
sists of the money value of goods and services 
becoming available: for consumption during 
that period reckoned at current selling value, 
plus additions to capital reckoned at the prices 
actually paid-for the new capital good and ad-. 
ding the net acerection of or deducting tlie net 
drawing upon stocks, also reckoned at current 
prices, Services provided at non-profit making - 
basis by the state and local authorities are incl- 
uded on the basis of charges made.Where taxa - 
fion is levied on particular commodities and ser- 
vices, such-as the custom and excise duties 07 
commodities or the entertainment. tax, such tax 

‘ es are not included in the selling value.” Colin . 
Clark— - ‘National Income, pp, I—9 
2. पुनः इसी कमिटी; के” अनुसार :-“' ४2078] ` 
Income estimtes or accounts are measures Qf 
the total net product of a country's economy with. 
distribution amore significant operating sectors ॑ 
and the several economic functions all gauged on 


.. & consistent basis permitting quantitative mea- 


. 


लत 
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राष्ट्रीय आय एवं आथिक विकास 
विशेष रूप से उल्लेखनीय ‘है :—“‘National income : ‘| 


‘statistics provide a wide. view of the country’s 


entire.economy as well as of the-various groups . 


in the population who participate as producers 


and income receivers, and that if available over. 


i substantial period, . they reveal clearly the 
basic changes is the country’s economy in the 
past and suggest, if not fully reveal, thc trend 
for the future,” TPN 


वास्तव मैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन 
तिम्मलिखित कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है: 


[. सर्वप्रथम ' जो राष्ट्रीय आय के अध्ययन से ` 
यह ज्ञात होता .है कि देश के प्राकृतिक साधनों का कहाँ तक , 


उपयोग हो पाया है। साथ ही, इससे यह भी पता चलता 
है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य-व्यापार आदि का कितना 
, विकास हुआ है। इससे यह भी जान पड़ता है कि राष्ट्रीय 
आय कितनी उत्पन्न होती है और इसका विभाजन किस 
प्रकार से होता है। विशेष रूप से हमको यंहे ज्ञात होना 
. चाहिए कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का कितना भाग 
- उपभोग के काम में आता है और कितना बचाया जाता है 
और साथ ही तिनियोग की मात्रा बचत के बराबर है या 
नहीं । epi 22%, SN 
 2.सरकार को बजट बनाते और करारोपण के समय 
भी राष्ट्रीय आय का ज्ञान आवशयक होता ह । आजकल 
बजट का उद्देश्य देश को मुद्रा-स्फीति और बेरोजगारी से 
'बचाकर आथिक एवं सामाजिक उन्नति की ओर अग्रसर 
करना होता है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि मुद्रा-स्फीति से वचने के लिए 


कितनी बचत करनी होगी या कितना करारोपण करना: 


होगा तथा बेरोजगारी से बचने के लिए राज्य को कितना 
विनियोग करना होगा। जिन देशों में आथिक विकास के 
लिए आथिक नियोजन की नीति अपतायी जाती है उनमें 
राष्ट्रीय आय के अध्ययन का विशेष महत्व होता है। 
` अथिक विकास के लिए /राष्ट्रीय आय का उत्तरोत्तर 
* अधिक भाग -वचाकर विनियोग करना आवश्यक होता है 
और इसके लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति तथा कीमतें एवं 
मजदूरी सम्बन्धी नीतियाँ अपनानी पड़ती हूँ। ` 
-3. दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी सामात्य 
भार. के न्यायोचित' विभाजन, में भी राष्ट्रीय आय के 
. झाँकड़ों की सहायता ली जाती है। ग 
gurement.° These mesures tell us how much the 
. various sectors have produced, distributed and 
consumed, and they tell it for the economy asa 
. . Whole without duplication.” 
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राष्ट्रीय आथ एवं आथिक प्रगति 


(National Income and Economic Progress) “| 


साधारणतः. राष्ट्रीय आय या प्रति-च्यक्ति. आय 
(राष्ट्रीय माय -+ जनसंख्या) को देश की आथिक प्रगति 
का द्योतक माना जाता है। निःसन्देह यदि राष्ट्रीयं आय 
जनसंख्या की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ती है तो प्रति 
व्यक्ति की आय भी बढ़ जाती है और साधारणतः प्रति- 
व्यक्ति आय बढ़ने का अर्थे यह होता है कि देश में आर्थिक 
मता, उत्पादन तथा उपभोग की सम्भावनाओं में वृद्धि 
हो रही है। परन्तु निम्नांकित कारणों से प्रतिव्यक्ति आय 
सदा देश के सुख एवं समृद्धि को ठीक-ठीक प्रकट" नहीं 
करती ; कै. 
() मोद्रिक आयं बढ़ जाने से भी यदि मुद्रा की ऋय- 
शक्ति घट जाती है तके वास्तविक उपंभोग तथा संतुष्टि 
नहीं बढ़ती ।. "> 


(2) मौद्रिक मूल्य सदा वस्तुओं को' सामाजिक उपः 


` योगिता को प्रक ट ब्रहीं करता । प्रति-व्यवित मौद्रिक आय 


बढ़ने का ता(पर्ये यह है कि पहले की तुलना मे प्रति व्यवित 


उत्पादन का मूल्य अधिक है। परन्तु, इससे यह प्रकट नहीं . 


होता कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है। युद्ध 
के. दिनों में अस्त्र-शस्त्र के उत्पादन के बढ़ने के राष्ट्रीय आय 
एवं प्रति-व्यक्ति आय बढ़ जाती है, परन्तु इससे राष्ट्र का 
जीवन-स्तर नहीं बढ़ने पाता ।. इसी प्रकार शांति-काल में 
भी यदि शराब जसी नशीली वस्तुओं का उत्पांदन बढ़ 
जाता है तो इससे वास्तविक जीवन-स्तर नहीं बढ़ता । 


(3) राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से यह नहीं प्रकट होता : 
कि इसे प्राप्त करने के लिए नागरिकों को कितना परिः 


श्रम करना पड़ता है। आराम. (].९।5७7९) कम कर कठिन 


परिश्रम द्वारा - राष्ट्रीय आय बढ़ाई जा सकती है. परत्तु | 

इससे वास्तविक सुख का स्तर नहीं बेढ़ता । - ho 
(4) इसी प्रकार बगैर सोचे-समझे देश के प्रकृतिक _ . 

साधनों का उपयोग करके अल्प-काल में राष्ट्रीय आय - 


बढ़ायी जा सकती है। परन्तु, दीर्घकालीन दृष्टि से इसे 
अच्छा नहीं माना जा सकता है! क 


(5) राष्ट्रीय आय उत्पादन का मूल्य बंतलाती. he 


उपभोग की मात्रा को नहीं बतलाती । परन्तु,जीवन स्तर 


को उन्नत बनाने के लिए उपभोग में वृद्वि अनिवायं: है। ' | 
यदि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय बचाकर विनियोय में लगायी _ 
जाती है तो इससे भावी आय तो बढ़ती है, परन्तु वतंभान' ' 

: उपभोग एवं जीवनस्तर, नहीं बढ़ता । फिर “उपभोग के 


l. Fer Capita Income = Ro 
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74 i । 
सम्बंध.में जो आँकड़े एकत्र किये जाते हैं वे उपभोक्ता 


वस्तुओं और सेवाओं पर किये जाने वाले खचें को बतलाते ' 


हैं, उपभोक्ताओं द्वारा उनसे प्राप्त होने वाली' संतुष्टि क 
नहीं बतलाते । . 
(6) ओर, अन्ततः प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि से केवल 
यह भालूम होता है कि औसत आय बढ़ी है। परन्तु यदि 
ओसत आय बढ़ने के साथ-ही>साथ धन एवं आय के वितरण 


की विषमता भी बढ़ जाती है तो जन-साधारण का जीवन- . 


स्तर बढ़ने की जगह घट संकता है। अतएव राष्ट्रीय आय 
या प्रति-व्यक्ति आय को देखकर आथिक कल्याण के 
सम्बंध में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालने में बड़ी साद- 
घानी से कार्यं लेना चाहिए । 


` भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बंध में अनुमान 
_ (Estimates of India’s National Income) 


भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बंध में समय-समय पर 
विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न bee एन लगाये गये 
॥ इस सम्बन्ध में सवंप्रथम दादा भाई नोरोजी ने 7868 
`  ई० में देश की प्रति-व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपये 
लगाया था । 7899 ई० में विलियम डिगवी (William- 
D६) ने ब्रिटिश भारत की औसत प्रति-व्यक्ति. आय का 
अनुमान ]8 रुपये, लाडं कर्जन ने ।897-98 के लिए 30 
रुपये, शाह एवं खम्वाता ने ।92-22-में सम्पूणं भारत की 
प्रतिःव्यक्ति आय का अनुमान्‌ 74 रुपये तथा डॉ० बी० 
. के० आर० बी० राव ने 93-32 के लिए 62 रुपये अनुमान 
. लगाया'था। किन्तु इनमे से अधिकांश अनुमान वयक्तिक 
. प्रयासों के परिणाम होने के कारण, व्यावहारिक दृष्टि से 
` ~ बहुत ही कम महत्त्व के थे। साथ ही, इनमें कई गम्भीर 
नुडिया थीं। किम्तु इन सीमाओं के बावजूद, उपरोक्त 
व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में मागे प्रशस्त किया, अतृः उन्हें 

` इस कार्य के लिए उचित श्रेय देना अनिवायं है। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद अगस्त 7949 ई० में भारत 


*» सरकार ने राष्ट्रीय आय एवं तत्सम्बंधी विषयों पर: 


' विचार करने के उद्देश्य से प्रो० पी० सी० महालनोवीस 
की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति (\2£04] 
_ Income Comittee) की नियुक्ति की थी। राष्ट्रीय 
. आय समिति के अनुसार 7949-50 ई० में प्रति व्यक्ति 
आय 256 रुपये थी। इस समिति के अनुमान वास्त- 
विकता से अधिक समीप जान पड़ते हैं । समिति ने देश में 
_ राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी Ub को एकत्र करने की प्रणाली 
के दोषों पर विचार किया तथा इचमें आवश्यक सुधार 
लानेकीसिफारिशको।त ' र 
कि आज, आज भी हमारे देश में राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी 
री आँकड़ों पर ही आधारित है । केंद्र तथा 

प्राप्त सँकड़े ही इसके लिए प्रयोग 


भारतीय अर्थशास्त्र 


किये जाते हैं। किन्तु, इन आँकंड़ों की अनेक सीमाएँ हूँ ।.. 
कृषि एवं bp के अ!कड़े तो बिल्कुल अपूर्ण 
होते हैं। कृषिः का हमारे देश की ख व्यवस्थू में . 
महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी इंसके सम्बन्ध में न सही अकड़ 
उपलब्ध नहीं हैं । हमारे देश में इंन आँकड़ों को एकत्र: 
करने की प्रणाली आज भी पूर्णतया दोषपूर्ण है। कारखाना | 
संस्थानों के अन्तर्गत भी छोटे-छोटे कंरखानों* के सम्बन्ध ` 
में संतोषजनक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । क इन छोटे 
छोटे कारखानों का हमारी आथिक व्यवस्था में हा ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। सरकारी कार्यों एवं अन्य सेवाअं के 
सम्बन्ध में भी आथिक वर्गीकरण करना कठिन हो जाता 
है। इन सब कठिनाइयों के साथ-साथ राष्ट्रीय आय के 
अनुमान से सम्वन्धित एक महत्त्वपूर्ण कठिनाई देश की 
जनता की निरक्षरता एवं हिसाब नहीं. रखने की आदत 
' भी है। साथ ही हमारे देशं में आज भी वस्तु विनिमय 
प्रणाली विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पेमाने पर प्रचलित 
है। इससे भी इस क्षेत्र में कठिनाई उपस्थित हो जाती है । 
इस प्रकार देश में. राष्ट्रीय आय के आँकड़े एकत्र 
करने की प्रणाली बहुत ही .दोषपूर्ण है। राष्ट्रीय आय 
` समिति के अनुसार भी सरकारी गणनाओं में ]0 प्रतिशत 
तक अशुद्धि की सम्भावना रहती है। किन्तु, उपरोक्त 
तथ्यों के विवेचन से यह कहा जाता है कि सरकारी गण- 
नाओं में विशेषतः कृषि एवं छोटे-छोटे उद्योगों से सम्बंधित: 
अनुमानों में ।0 प्रतिशत से भी अधिकं अशुद्धि की {सम्भा- 
वना-पायी जाती है । सष्ट्रीय आय समिति ने आँकड़ 
एकत्र करने की प्रणाली में सुधार के लिए बहुत से. उपाय .. 
प्रस्तावित किया था जिन्हें सरकार आजकल अमल में लाने 
का प्रयास कर रही है। आँकड़ों के निरंतर एवं विधिवत्‌ 
संग्रह के लिए सरकार द्वारा 950 ई० में एक राष्ट्र न त्यादशे 
- सर्वेक्षण (\४६००॥] Samp।९ $५7४९) की स्थापना की 
गयी जिससे इस कार्य में बहुत अधिक सुविधा की आशा 
की जाएी है । हम कर 
वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय-सम्बंधी ऑआँकड़े 
दो प्रकार से प्रकाशित होते हैं के | co 
(क) परम्परागत तरीका (८0॥४९४0॥१]. 8७१७४) 
¬ इस पद्धति में राष्ट्रीय आय के आंकड़े !948-49 ई० के 
` मूल्य तथा. प्रचलित मूल्यों के आधार पर तैयार किये तथा , 
“प्रकाशित किये जाते हैं । Ee 
(ख) संशोधितं तरीका (]२०४/७९१ 9९7/९४) इस 
तरीके .से राष्ट्रीय आय .की गणना प्रचलित मूल्य 
(Current Prices) के सार्थःसाथ 960-6] के. मूल्य-्तल ` 
के आधार पर तयार की जाती है । पहले-पहल 0. 9. 0, : 
द्वारा ।967 में संशोधित आधार पर राष्ट्रीय आय का 
अनुमान लगाया गया था । इसके अन्तगंत सम्पूर्ण अर्थ 
व्यवस्था को निम्नांकित ।5 वर्गों में विभाजित किया गया . 
-(7) कृषि, (2) वव, (3) मत्स्य, (4) खनिज, (5). 
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बड़े पैमाने के निर्माण, (6) लघु प्रमाप निर्माण, (7 
निर्माण, (Construction) { (0) विद्यत्‌ .गंस `एवं i 
आपूर्ति, (9) यातायात एवं संवादवाइन, (0) व्यापार, 
(!]) बैंकिंग एवं बीमा, (2) मकान (२९७ ९७३६९ 
and ownership of dwellings) .(]3) सार्वजनिक 


प्रशासन एवं प्रतिरक्षा तथा (4) अन्य सेवाएँ। निर्माण 


न राष्ट्रीय आय एवं आशिक विकास ` 75 


के .अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में संशोधित तरीके में एक ही 
तरीका-आय-पद्धति को अपनाया गया । केवल निर्माण 
के अन्तर्गूतर, आय एवं वस्तुःप्रवाह (Expenditure and 
commodity flow method) को अपनाया गया है। 
वर्तमान समय में इसे प्रचलित मुल्य तथा 970-7] ई० 
के मूल्य-तल के आधार पर तैयार किया जाता है। 


_ विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं से प्रा त आय-(करोड़ रुपये में) 
(National Income by Industrial Origin) . 
इस प्रकार नि देश की राष्ट्रीय आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग का परिणाम है। भारत में विभिन्न 
औद्योगिक स्रोतं द्वारा भ्राप्त आयन का अन्दाजां निम्नलिखित तालिका! से लगाया जा सकता है-- - 


विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं से प्राप्त. आय (करोड़ रुपये में) प्रचलित मूल्य पर 


उद्योग I960-0l I965:66 970-7] . I975-76 ` 976-77 
]. कृषि * 6,570 9,533. 6,275 24,842 25,258 
2. वन-उद्योग [74 298 403 . 752 82] 
3. मत्स्य उद्योग _ 77 I24 238 | 498 54 
4. खनिज | 234 342 406 " 895 
कुल . 6,965 0,79 ` I7,258 . . 27,00I 27,55' 
5. कारखाना संस्थान (रजि०) ,9078 ` ,839 . 2,957 5,979. , 6,659 
6. लघु संस्थान (अरजि०) 785 ` ,225 ` ,759 3,576 - . 3,879 
7. निर्माण (Construction) ‘620 942 5,805 "9,420 3,970 
8. विद्युत्‌, गेस तथा जल आपूर्ति 66 ` ढवा 56 6I8 743 
. कुल | ` 2,544 4,550 . 6,927 | 3,60! 45,95] 
9. यातायात, संचय हा पक : 
एवं संचार 569 ,033 - ,594 . ` 2,95 3,357 
]0. व्यापार | * a शक 
तथा होटल इत्यादि 30 : 2,659 - 3,908 7,956 , 68,277 . 
कुल I,870 3,69 5,502 I0,907 :I2,628 . 
।!. बँकिग एवं वीमा I58.- 3४64. 636 ' l,775' tre TIDES 
]2. वास्तविक सम्पति तथा न र ; 
3. निवास-स्थान - ' 386 65 I,026 _ L438 . 64] | 
4. -सार्वंजनिक सेवाएँ . 538 ,099 l,635 | 3,230 . 3,480. 
5, अन्य सेवाएँ £ 905 © U5 I,T226 2,894 3,064 
: कुल. : ज LIT ole OS I0,I40 
_ कुल राष्ट्रीम आय 23,366 20786 3406. 608 ४४ _ 64,534 


' इस प्रकार उपरोक्त तालिका से देश की राष्ट्रीय आय. अगले - पृष्ठ की तालिका से राष्ट्रीय आय में विभिन्न ' 
मझ विभिन्न साधनों के सहयोग का अन्दाजा लगता है। साधनों के सहयोग तुलनात्मक तरीके से अन्दाजञा ` 
| लगाया जा सकता है :— 


- २८ | Tim न 
l. Report on Currency and Finance, 974-75 & Economic es April 7,\978, . 
2, Economic Survey I977-78 . | र हे े 
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6 भारतीय अ्थंशास्त्र र 
राष्ट्रीय आय में विभिन्‍न साधनों का हिस्सा: (प्रतिशत) , 
उद्योग I950-5I I960-6] I965-66 I970-7i I973-74 DS E3000 SBENETII0S:00 MSIL fe त ]974-75 
\. कृषि एवं तरंसम्बन्धी ® द 
जणा क 49-0 52:5 44°2 - 46°2 HE i 
` एवं लघु संस्थान 67 . 9:? 226 ` 223 226 , 23:8 
3. वाणिज्य एवं यातायात ।8:8 i4] I66 : 5:8 , 463 [64 
4. बेकिंग, बीमा इत्यादि 57 4:2 | 4-4 4:0 - 4°3 4 । 
5. सार्वजनिक प्रशासन : ८ ? 
प्रतिरक्षा एवं अन्य . I0-5 I2:2 . I2:6 45 4-8 
6. शुद्ध आंतरिक आय  00:2 I00:5 I000 I00"9 TO:,"9 00.6 
7. बाहर से प्राप्त शुद्ध. MGTIO TOSS 00 OP “09 —0°2 -- 05 —0°0 ~ —-0"9 —0-9 —0:6 
कुल राष्ट्रीय आय I000 000 ' 00:0 I00:0 00:8 I000 
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश की कुंल राष्ट्रीय देश. प्रति-व्यक्ति औसत-आय (976 ई० ` में) 
आय का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। - (यू० एस० डॉलर में) ` 
]960-6! में कृषि से देश की कुल आय का प्रायः 525 पश्चिमी ,जमेंनी : 6,260 
प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था, किन्तु 7965-66 तथा 967- ब्रिटेन 3,590. 
68 में खराब फसल के कारण कृषि से प्राप्त आय में. संयुक्त राज्य अमेरिका 6,670 
अत्यधिक कमी हो गयी । किन्तु पुनः ।967-68 में कृषि कनाडा 6, (90 
) ' से प्राप्त आय में वृद्धि, होने, लगी है। 974-75 में जापान 4,070 
मारत 40 ' 


' - कृषि से कुल राष्ट्रीय आय का - केवल 4:2 प्रतिशत भाग 
 होीप्राप्तहुआथा। Ee 

डा० राव ने ।93-32 ई० एवं 950-5] में देश की 

. - राष्ट्रीय आय की तुलनों की है । इनके अनुसार ,इन दोनों 

` वर्षों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में प्रायः.कोई परि- 
 वत्त॑ननहीं हुआ है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था 
.`_ दो दशान्दियों के बीच पूर्णतः स्थायी रही है। इसके विस्तृत 
विवेचन से स्पष्ट है कि इस संमय के वीच में. देश के 

- औद्योगिक एवं कृषि में विकास * लिए किये गये प्रयत्नों 

. से वास्तविक आय में प्रायः कोई वृद्धि नहीं हुई। ` 
विशव के अन्य देशों से तुना (Comparison with 
other countries of the W074) :- इस प्रकार 

! भारत की प्रतिव्यक्ति औसत आय विश्व के प्रायः सभी 
सुसभ्य' देशों से कम है। इससे हमारी निधनता का 

, अत्दांजा लगता है। भारत की निर्धनता आज विश्व 
विख्यात है । यहाँ सवत्र भुखमरी एवं दरिद्रता का विस्तृत 
साम्राज्य है । हमारी प्रतिःव्यक्ति औसत आय विश्व के 

आयः सभी सुसभ्य देशों से कम है जो निम्नांकित.तालिका * 
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इस प्रकार भारत की प्रति-व्यक्ति औसत आय : 
की. तुलना. में संयुक्त राज्य अमेरिका, भेट ब्रिटेन -तथा 
पश्चिमी अमनी की प्रति-व्यक्ति औसत'आय क्रमशः 50 
--गुना, :5 गुना तथा 34 गुना अधिक है। इससे हमारी 
राष्ट्रीय आय की अपर्याप्तता का अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। : ` जोय २७३१ 
. राष्ट्रीय आयं समिति 
(National Income Committee) 
अगस्त, 949 ई में राष्ट्रीय .आंय एवं तत्सम्बन्धित 
विषयों. पर . विचार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 
्रो० पी० सी० महालनोविस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय . 
आय समिति (National Income Committee) की 
नियुक्ति की थी। राब्ट्रीयं आय समिति ने देश की 
राष्ट्रीय आय का अनुमान. !948-49 एवं 950-57 ई० 
के लिए लगाया थां । समिति की पहली रिपोर्ट 95] में ` 
तथा अन्तिम रिपोर्ट 954 में प्रकाशित हुई । 
समिति के अनुसार ]948-49 ई० में भा ` कुल : 
राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ “रुपये तथा तिच बा 
आय 2469 रुपये थी.। इसे डॉलर के रूप में परिवर्तित 
“करने पर 58:7 डालर. के लगभग होता है। वत्त मानःसमय 
में भीः यह 88 डॉलर हहा लगभग हैं। ` इसकी तुलना 
यदि हम उस वषं: में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति- 


व्यक्ति आय 4573 डॉलर तथा कैनाडा की 3769 - डॉलर 


से करते हैं तो हमारी भीषण विधवता स्पष्ट हो जाती है। 


€C-0.Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
FS - 


.विचार निम्नांकित प्रकार के हैं :--- 


वाम कहा हब न पल 0 मय ३ थ्न: 
EY >न्ञक्गित BRE RRP So १98५9 =क्र . श ८2८ 
राष्ट्रीय आय एवं आथिक विकास ' EET 


. भारत में प्रतिःव्यक्ति आय के कम होने का प्रधान कारण 


SG cn ९” ( 


अधिकांश देशवासियों की घोर निर्धनता हैं । कमिटी के 
अनुसार देश की 'राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के हिस्से 
के अध्ययन से देश 'की असंतुलित अर्थव्यवस्था का 
अन्दाजा लगता है । 974-75 ई में राष्ट्रीय आय का 
भायः 4!2 प्रतिशत भाग केवल कृषि (पशु-पालन' सहित) 
से प्राप्त हुआ था; वाणिज्य, यातायात एवं संवादवाहन से 


. 46 4 प्रतिशत तथा ' निर्माण-उद्योगों तथा हस्तकला एवं 


खनिज से केवल 23:8. प्रतिशत आय प्राप्त हुई थी । इसके 
विपरीत इ'गलँँड में 96! ई० में उद्योग-धन्धों से कुल 
राष्ट्रीय आय का 45 प्रतिशत भांग तथा कृषि से केवल 


. %5 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था। इस: भारत की असं- 


तुलित आथिक व्यवस्था का अन्दाज़ा लगता है। राष्ट्रीय 
आय समिति की पहली रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 
राष्ट्रीय आय का प्रायः 50 प्रतिशत भाग खाद्यान्नों पर 
व्यय किया जाता है। राष्ट्रीय न्यादशं सवक्षण, 955 ई& 
‘(National Sample Survey, :55) के अनुसार 
ग्रामीण क्षेत्रों में कुल आय का. दो-तिहाई भाग खाद्यान्न 
तथा .एक-तिहाई- भाग वस्त्र आदि पर व्यय किया जाता 
है । इस प्रकार हमारे देश में भोजन एवं वस्त्र व्यय की दो 
प्रधान मदे हैं जिनपर राष्ट्रीय आय का अधिकतर' भाग 


व्यय किया . जाता। इससे पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त- . 
«गेत अत्यधिक मात्रा में घाटे की वित्त-व्यवस्था का परिणाम -. 
भी स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट है कि घाटे की ' वित्तथ्व्यवस्था . 


के परिणामस्वरूप जो अतिरिक्त आय का सूजन होगा 
उससे भोजन एवं वस्त्र की मांग बढ़ेगी । अतएव, भारत- 
जैसे देश में मुद्रा-स्फीलि के दबाव. को रोकने. के लिए 
खाद्यान्न एवं वस्त्र की पूत्ति का पर्याप्त मात्रा में लोचपूर्ण 


, होना अति आवश्यक है। . 


राष्ट्रीय आय समिति के मुख्य विचार :--भारत की 
राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय समिति के मुख्य, 
(7) समिति के अनुसार भारत की' राष्ट्रीय आय 
चालू कीमतों के आधार पर 948:49 ई में 8650 करोड़ 


'रुंये थी जो बढ़ाकर ]949-50 ई० में 9070 करोड़ रु० 

* तथा 950-5। ई० में 9530 करोड़ रु०' हो गयी । इस 

. रकार इन तीन वर्षो में राष्ट्रीय आय में 880 करोड़ र० 
या प्रायः 70:2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । परन्तु इस अवधि 
में कीमतों में भी वृद्धि -हो रही थी। समिति ने यह 


बतलाया कि 948-49 ई० की कीमतों के आधार पर 
राष्ट्रीय आय, जो 2948-49 ई० में 8650 करोड़ ₹० थी, 


950-5 ६० में केवल 8850 करोड़ रु० ही हो पायी थी 


यानी स्थायी मूल्य-तल पर राष्ट्रीय आय में केवल 
200 करोड़ रुपये की ही वृद्धि | 


: |, Final Reports of the National Income 


'950-5] ई में .भारत के बिंशुद्ध 


ही वृद्धि हुई। इस प्रकार तीन वर्षों में , 

राष्ट्रीय आय में वास्तविक बृद्धि केवल 9:3 प्रतिशत हुई। » 

. \ - (2) समिति के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय ' 
चालू कीमतों के अनुसार !948-49 ई० (में 246:9 रू० 


गसन रतः प्श ल्त 


थी. जो बढ़कर 7950-57 ई० में 2652 २० हो गयी, . 
यानी चालू कीमतों के आधार पर इच तीन वर्षों में 
प्रति-व्यक्ति आय में 7-4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई | परन्तु 
यदि स्थिर कीमतों के आधार पर हिसाब लगाया 'जाय 
तो ज्ञात' होता है कि इस अवधि में प्रत्तिःव्यक्ति आय 
लगभग एक समान रही । वास्तव में, यह ।949-50 ई० 
में 0:7 प्रतिशत बढ़ी, परन्तु 950-5] ई० में से 0:9 
प्रतिशत घट गयी । ४ २ 5 
(3) समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि 

2950-5] ई में हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 
5:3 प्रतिशत, खनिज उद्योगे, माल तँयार करने के 
कारखानों और छोटे उद्योगों का 76:] प्रतिशत; वाणिज्य 
परिवहन एवं संचार का 7:7 प्रतिशत और अन्य सेवाओं 
का '5: प्रतिशत था । इन आँकड़ों से भारत की अर्थ- 


" व्यवस्था का असंतुलन प्रकट होता है। यह भी स्पष्ट है कि 


इस असन्तुलन को दूर करने के लिए भारत में उद्योगों का 
विकास आवश्यक है । किन्तु सन्तोष का विषय है कि हमारी 
पंचवर्षीय.योजनाओं. में इस ओर प्रयत्न किया जा रहा है। | 
(4) समिति के. प्रतिवेदन से यहं स्पष्ट होता है. कि 
उत्पादन की 
कीमत 9550 करोड़ रु० थी जिसमें 6290 करोड़ रुपये का - 
उत्पादन कृषि एवं छोटे उद्योगों में हुआ और 7020 करोड़ - 
रुपये का उत्पादन बड़े उद्योगों से हुआ था। इन आँकड़ों 
से भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि तथा लघु उद्योगों की 
भ्रधानता स्पष्ट हो जाती है। इनके उत्पादन का मूल्य 
बड़े उद्योगों की अपेक्षा प्रायः 6 “गुना अधिक है। हमारी 
पंचवर्षीय योजनाओं में भी छोटे उद्योगों का महत्त्व स्वीकार 


'करके इनके विस्तार और पुन. संगठन की व्यवस्था भी की 


गयो थी'। , ९ E 
(5) राष्ट्रीय. आय समिति के अनुमान के अनुसार चालू . 
कीमतों के आधार पर 948-49 एव. ]952-53 के बीच. 
राष्ट्रीय आय में खेती तथा तत्सम्बन्धित उद्योगों का 
योगदान 49:7 प्रतिशत से बढ़ाकर 5।-3 प्रतिशत हो गया - 
जबकि खनिज तथा निर्माण उद्योगों का भाग 77-] 
प्रतिशत से .घटकर 6] प्रतिशत रह गया । परन्तु, यदिं 
स्थिर कीमतों के आधार पर हिसाब लगाया जाय तो | 
स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं प्रकंट होता है . | 
(6) समिति की रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि | 
करों से प्राप्त आय, विशषतः परोक्ष करों को आय सरकारी 


ब्यय ओर सार्वजनिक क्षेत्रों - में विनियोग यढ़ा है। थे _ 


बातें भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के बढ़ते हुए. 


. महत्त्व को स्पष्ट करती हैं। 


(7) राष्ट्रीय न समिति के प्रतिवेदन की 38दों | 
और 39वीं ` सारणियों से स्पष्ट होता है कि इस अवधि में 
भारत में विदेशी पूजी का आयात घट गया था । इसका 
कारण 'स्वतन्तता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध भे सर- 
कारी नीति की अत्तिश्‍्चितता एवं विदेशी पूजी का 


‘Committee, Feb, I954, PF. I Io pani Kanya.Maha ५०मकषिवरासषिकु/ाता भे बाहूर जाता है \ 
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` 78 भारतीय अर्थशास्त्र [ 
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५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृ l , ड 
(National Income in Five Year Plans) संख्या में भी लगभग 28 प्रतिशत से अधिक हुई । अतएव, 


के न Tt hoo प्रति-व्यक्ति आय में केवल 6 प्रतिशत की दी वृद्धि हुई । 
आय बहुत ही कम हैं। यही कारण है कि हमारा जीवन- - द्वितीय पंचवर्षीय मना पा आ EI 
* स्तर इतना निम्न है। अतः पंचवर्षीय योजनाओं के 7/8०) के पाँच वर्षो में अ स Ee 
अन्तरगत उत्पादन में चतुदिक वृद्धि द्वारा देश की राष्ट्रीय 49 ई० के मूल्य-तल पंर !950-5 र 8 Tt 
आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा.है। | 955-56 में 267:8 ३० से बढ़कर 960 रे ० र 
प्रथम एवं द्वितोय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय ' रुपये हो गयी । किन्तु ] oe l ई हुप ० 
आय (National Income in the First and Second भायार 7६ प्रति व्यक्ति. आय द्वि [य योजना 
Five ear P]275) :-प्रथम पंचवर्षीय योजना-तैयार करने 326 रुपयेथी। - ; , ह 
के समय योजना आयोग.ने इस सम्बन्ध में एक दीघंकालीन तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय (7४४०६! 
नीति अपनायी थी जिसके अनुसार राष्ट्रीय आय का com ¡7 the Third Five Plan)-—-तृतीय पंचवर्षीय 
CT ‘uel आ योजना में भी राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की वाषिक 
पताम ह आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों में. वृद्धि का आयोजन था । किन्तु तृतीयपंचवर्षीय योजना के इस 
आयोजित लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई जिससे यह अनु-. लक्ष्य की पूति नहीं हो सकी तथा 960-6! ई० के मूल्य-. 
अरे, शा पे लगा था कि स त ही उ तल के आधार पर तृतीय योजना च a उ 
रो जायेंगे । अतएवं, आयोग ने आगे चलक राष्ट्रीय आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु 965- 
Jon Ts inns अ 566 में इसमें 5:7 प्रतिशत की कमी हुई। योजनाकाल में 
अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है :- ७... oe शा तथा 962- ८ 
| ॥ में 63 ई० में केवल 2.] प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके पश्चात्त्‌ 
6 0 8 रे 25 इसकी गति में कुछ सुधार हुआ तथा राष्ट्रीय आय में 


ल. $ ड़ ` ” ° -963-64' ई० में 6.! प्रतिशत तथा 964-65 ई० में 8 
इकाई . < ० ॥ 2 
ls E , प्रतिशत की वृद्धि हुई । ` कन्तु, 7965-66 ई० में देश में . . 
राष्ट्रीय आय करोड़ ST ¬ ¬ ७ छ भयानक सुखा तथा पाकिस्तानी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय ९४. 
(4960:6! ६० २० में 0,240 2,.30 4,40 42:6 आय में 5.7 प्रतिशत की कमी हुई। इस प्रकार तृतीय (0 (2 
के मुल्य-तल पर) योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में प्रायः 2: प्रतिशत वाषिक टी 
अन्याः ॒ य में प्रायः 2:5 प्रतिशत वाषिक दी, #? 
(दस साख में) . 36 397 439 2:]5` की दर से वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य 5 प्रतिशत i भी अधिक) (८7 
प्रति व्यक्ति आयः ; . वाषिक वृद्धि'का था। और चूंकि, तृतीय योजनाकाल में ड ? 
{ (960-6 ई० रुपये में . 284 ` 306 326 6'0 जनसंख्या में भी प्रायः इसी. दर से वृद्धि हुई अतएव प्रति- » ए 
` के मृल्य-तल पर) Rs व्यक्ति आय (०7-०३३ ¡n९०९) :में इस अवघि में| ^ | ” 


योजनाः आयोग के अनुसार प्रथम योजनाकाल में प्रायः कोई व -66 ई० ः 
राष्ट्रीय आय में 8.4प्रतिशत, तथा प्रति व्य क्ति आयें प्रायः स र be) भम 2. 
7 प्रतिशत की वृद्धि हुई.। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल Ce टियानी CN [वबा जे 
में राष्ट्रीय आय में कुल 25 प्रतिशत की वद्धि का आयो- . ज 7960-6] ६० में । “तृतीय योजना के 
` जन था, किन्तु 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 20:4 प्रतिशत. वाद वाले वर्षों यानी तीन एक-वर्षीय योजनाओं में 966- 
की ही वृद्धि हुई।.इस प्रकार ।0 वर्षो में यानी 957-52 67 में राष्ट्रीय आय में - प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तुः 
से 960-6 ई० के बीच राष्ट्रीय आय में 42:6 प्रतिशत ।967-68 में राष्ट्रीय आय में 9 प्रतिशत' तथाः ।968-69 
' : तथा हा अ्रतिःव्यक्ति आय में !60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

ताह ष्ट है कि अथम एवं दवितीय न = तृतीय योजना के प्रारम्भ .से लेकर आठ वर्षों में . 
_ I. Government of India $ Economic S07 राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय में वद्धि का अन्दाजा : 

Ne I97475 .. . ”.. ' ` सिम्वांकित तालिका से लगाया जा सकता है :-- :- 


| 
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EF SF RES 
SB EEN CF ie i 
वष हम lo हड र ० ~ च 
22 2 I’ ‘? 
EN क डे. पट हई 
NO 
- 960-6] 3,267 I090 3057. 00.0 
- 96I-62 3,732 ‰03:5 3093 _0!:2 
962-63 ]3,994 053 ३3082 .00.8 
963-64 4,769 7(:3 38:3 ` 04.] 
]964-65 5,884 9°7 . 335-] !09.6 
965-66 5,08] 3:7 3]0 9 I0.7 
I966-67 I5,257 ` .5'0 . .308-2 00.8 
967-68 ` 6,66 I25:2 ३328:4 ]07.4 
I968-69 7,80 I29:5 33८4 08.5 
तृतीय योजचा में 
वाषिक वृद्धि की दर 2:6 03 5 
दी्घेकालौन विकास की प्रत्याश (7४० Long 


Term Perspective)—तृतीय योजना के निर्माण: के 
समय देश के 'आरथिक विकास के लिए एक दीर्घकालीन 


. उद्देश्य निश्चित क्रिया गया था जिसके अनुसार आगे आने- 


t 


वाले वर्षो में 6 प्रतिशत वाषिक विकास की आशा की 
गयी थी । किन्तु कई कारणों से तृतीय योजना तथा बाद 
के दो वर्ष (966-67 एवं 967-68) कठिनाइयों से परि- 


पूर्ण सिद्ध हुए जिससे आयोग के दीघंकालींन उद्देश्यों की, ` 


पूर्ति नहीं हो सकी । अतएव चतुर्थं योजनाकाल में 5:7 
प्रतिशत विकास की दर निश्चित की गयी जिसके अनुसार 


` ।973-74 में प्रत्याशित राष्ट्रीय आय तृतीयं योजना के - 


दीर्घकालीन लक्ष्य से कम ही होनेको थी । किन्तु चतुर्थ योजना 
में किये गये प्रयासों तथा आगे की योजनाओं में ऊँची दर 


से विनियोग के कारण पाँचवीं तथा आगे आनेवाली पंच- - 
`वर्षीय योजनाओं में विकास की दर में और अधिक वृद्धि. 


अनुसानतः 6 प्रतिशत वाषिक वृद्धि को आशा की गयी 
थी। इस आधार पर ।980-8 ई० में राष्ट्रीय आय 


राष्ट्रीय आय (960-6] ई० के 
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र्‌ राष्ट्रीय आय एवं आधिक विकास 

. राष्ट्रीय आय एव प्रति-व्यक्तिआय (960-6] के मुल्य-तलपर) (967-68 के मुल्य-तल पर) के 582 विलियन यानी ` 
° 
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968-69 : से दुगुना होने की आशा की गयी थी ।. किन्तु 


इस अवधि में चू कि जनसंख्या में भी एक-तिहाई के लगभग । 


वृद्धि का अनुमान था, अतएव 980-87 ई० में प्रति 
व्यक्ति आय 967-68 की तुलना में 53 प्रतिशत ही अधिक 


_ होने की आशा थी। दीघंकालीन विकास के इस परिवर्तित 


क्रम के अनुसार तृतीय योजनाकाल में निर्धारित 975-76 
के लक्ष्य की पूति 980-8] ई० में यानी तीन-चार वर्ष बांद 
में होने को थी। चतुर्थ योजना के अनुसार 7968-69 से 980- 
8] के बीच राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य निम्नांकित 
तालिका" से स्पष्ट हो जाता है-- ४5४ 


राष्ट्रीय आय जनसंख्या प्रति व्यक्ति 


वर्ष . 968-69 के मूल्य तल पर (लाख मे) . आय 
(00 करोड़ २० में) > (इ० में) 
I968-69 290.7 527 542 
973-74 383.।  _' 596 643 
I978-79 57.0 666 775 
980-8] . 582.2 - 690 854 
बिक ला एस पन्नल्‍लनक्‍ननफफनककतनक++ 
967-68 की तुलना में 
I980-8] रें वृद्धि का I3I _ 53 


सूचनांक 200.0 


किन्तु जैसा कि आगे के. विवरण से स्पष्ट है, इस 
दीर्घकालीन प्रत्याशा की भी पृति नहीं हो सकी । 

चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय (\2£07- 
al Income in the Fourth Five Year Plan)— 
चतुर्थे पंचवर्षीय योजना में भो राष्ट्रीय आय में महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि का आयोजन था। चतुर्थ योजना में विकास के 
विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ऐसी आशा की गयी 
थी कि योजनाकाल में वाषिक विकास की दर 5.5 होगी। 
योजना आयोग के अनुसार योजनाकाल में विभिन्न उद्योगों 
की शुद्ध उत्पत्ति की वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिकाद 
से लगाया जा सकता है- . - 


` !. तृतीय योजत्ना में अगले !5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किया गया था। = : 
प्रति-व्यक्ति आय SN ई०्के | 


वषं - ` मुल्य-तल पर) मूल्य-तल पर 
960-6] (द्वितीय योजना के अन्त में) 4,500 करोड़ रु० 330 ₹० 
965-66 (तृतीय योर्जना के अन्त में) . 9000 „ ,,* 385 ,, 
970-7] (चतुर्थ योजना के अन्त मे) 25,000 ,, ,, 450 ,, . 
975-76 (पंचम योजना के अन्त में) 33,000 ,, „ 
से 34,000 9 कक 533 ड 


2, Fourth Five Year Plan, I969-74 p. 432 
3, Fifth Five Year Plan Draft (I974-79) . 
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80 , | . ` भारतीय अर्थशास्त्र 


चतुर्थ योजना में शुद्ध उतेत्ति का अनुमान 
(:968-63 के मूल्य तल परं करोड़ ₹० में) 


मदे 7 968-69 ]973-74 

!. कृषि एवं तत्सम्बन्धी उद्योग. - ।4,864 ` 8,95] 
9, खनिज, निर्माण तया लघु संस्थान. 5,497 ' 8,058 
9, वाणिज्य, यातायात एवं संचार 4,4.4 6,।42 
4,295. 5,55 


4. अन्य 
` 5. विदेशों से प्राप्त आय (—)270(—)406 


कक. »+ नियत 


28,800 37,900 


चतुर्थ योजनाकाल में जनसंडंया में आसत प्रतिवर्ष 


आधार पर चतुर्थं योजनाकाल धार पर चतुय योजनाकाल में प्रति प्रति 

अनुमानतः 3 प्रतिशत की वाषिक वृद्धि का अनुमान: था। 
विकास के उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने. के लिए 
चतुथं योजनकाल में आन्तरिक वचत की दूर को 968- 
69 के 9 प्रतिशत से बढ़ाकार ।972-73 ई० में ।3°2 प्रति 
शत तथा विनिथोग की दर को १968-69 के ।3 प्रतिशत 
से बढ़ाकर 973-74 में ।4.5 प्रतिशत करने का आयोजन 
था। " 


द 2:5 प्रतिशत की दर से वद्धि की आशा थी । अतएव इस 
| व्यक्ति आय में 


चतुर्थ योजना के इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई 
है तया 969-70 में स्थिरः मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में 
5:7 प्रतिशत, 970-72 में 4.9 -प्रतिशत तथा 97-72 


ः में 0:9 अ्रतिशत की कमी ही हुई। ।973-74 ई० में 
|पुनः राष्ट्रीय आय में 3"! प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस 
प्रकार चतुर्थे योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 
33 प्रतिशत वाषिक की हीवृद्धि हुई। और चूँकि योजना की 
अवधि में.जनसंख्या में भी 2.5 प्रतिशत वाषिक वृद्धि हुई, 


२727 
yf ` वृढि हुई। | | 

'पाँचरों पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय (Nation- 

al Income in the‘Fifth Five Year Plan)— 

-प्रांचवीं पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा में राष्ट्रीय आय में 

` वार्षिक 5.5 प्रतिशत निर्धारित की गवी थी । (९. Fifth 


Plan envisage an averdge annual rate of growth 


7 of5.5 percent in gioss domestic product at, 


__ ६००7 ००४.) पांचवीं योजना के प्रधान उद्देश्य-निध्ं- 
` नता के निवारण के लिए विकास में इससे भी अधिक दर 


में .4 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु ।972-73 में राष्ट्रीय, 


अतएव भ्रति व्यक्ति आव में वस्तुत 0.5 प्रतिशत की हीः 


से वद्धि आवश्यक थी, किन्तु भुगतान संतुलन, कुल 
विनियोग की माता तथा विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता के सूजन 
तथा उपयोग के क्षेत्र की कठिनाइयाँ आदि को देखते हुए . 
यह संभव नहीं जान पड़ता «है ॥ ; 

किन्तु. आगे चलकर इसमें परिवर्तन किया गया तथा 
अंतिम रूप से वाषिक विकास की दर को पांचवीं योजनाकाल 
में 4.37 प्रतिशत रखा गया । किन्तु योजना के इस लक्ष्य 
की पूति नहीं हो पायी, तथा योजना आयोग के अनुसार 
पाँचवीं: योजना (2974-78) के चार वर्षों में विकास की 
दर अनुमानतः 3.9 प्रतिशत ही रहीं । , 

छठी पंचवर्षीय योजना ` (Sixth Five Year Plan) 
(978-83) के प्रारूप के अनुसार योजना काल में 4.7 
प्रतिशत वाषिक बिकास की दर निश्चित की गयी है । विकास की _ 
यह दर निश्चित रूप से कम है, किन्तु ऐसी आशा की जाती हैं 
कि योजना के अंतिम वर्ष तक आगामो योजना (।983-88) 


"काल में विकास की. उच्च दर हासिल करने की 'क्षमता 


प्राप्त हो जायगी । > 

निष्कषं :--इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं `का ` 
प्रधान. उद्देश्य देश की राष्ट्रीय आय .'में पर्याप्य वृद्धि 
करना है, किन्तु जनसंख्या में द्रुतगति से वृद्धि के फलस्व- 


` रूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्तिः आयं.में समान रूप 


से वृद्धि नहीं होती ॥ इससे यह कहा-जा सकता है कि 


` जिस अनुपात. में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उसी 


अनुपात में हमारी औसत समृद्धि में वृद्धि नहीं हो रही 
है। साथ ही, यह बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय कहाँ तक 
हमारी आथिक. समृद्धि की वृद्धि में सहायक होती है, यह 
राष्ट्रीय आय के समुचित वितरण पर ही निर्भर करता 
है।. राष्ट्रीय आय पर मूल्य-तल का भी प्रभाव पड़ता 
है। मूल्य-तल में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंय की 
वृद्धि से हमारी समृद्धि में आनुपातिक दर से वृद्धि नहीं हो 
सकती । इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में “बढ़ी हुई 
राष्ट्रीय आय से जनसाधारण तभी लाभान्वित हो सकता 


"है. जबकि मूल्य-तल में विशेष .वृद्धि नहीं हो तथा आय 


का वितरण अधिक समान: एवं न्यायपुणं तरीके से हो । 
अतः आज देश की आथिक समृद्धि के लिए उत्पादन में . 
वृद्धि के साथ-साथ निम्नलिखित बातों परं ध्यान देना 
आवश्यक है-(!) मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवृति को रोकना, " 
(2) जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण तथा (3) आर्यं का 


` अधिक उचित एवं न्यायपूणं तरीके से वितरण। 


विशेष अध्ययन-सूची 


‘ I. Final 
5 35 3 NC: 
dia, 976 ? : 


In क 
First, Second, third, Fourth & Fifth Five Year Plans of India: 
Five year Plan (I978-73).. . ——— 


Reprot of the National Income Committee, Feb. I954 
4९, V. Rao ; National Income of the British India, 936 
‘AER, Distribution of National Income by-States I969-7] 


f 


s+ 


ट CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. .. * PO _ 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'हितीय खण्ड 


७ 


‘The central objective of Planning in ‘India is .to raise the standard of 
living of the people and to open to them opportunity for a richer and more 
varied life. ः * —Planning Commission 


“Planning under a democratic system, may be defined as the technical ००- 
ordination by dis-interested experts of consumption, production, investment 

trade and income distribution, in accordance With social objectives set by 
: representative bodies of the nation. Such planning is not to be considered 
only from the point of view of economics and the raising of the standard of 
living, but must include cultural and spiritual values and the human side 
- of life" ४ -. —Nafional Planning Committee 


नियोजन एबं भारतीय अर्थे-व्यवस्थाः 


(Planning and the Indian Economy) र 
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द्र अध्याय ५. 6 आथिक नियोजन के मल सिद्धान्त 


(Fundamentals of Economic Planning) 


ॐ अध्याय : 7 भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष 


(Eighteen years of Pjanning in India) 


` % अध्याय : 8 चतुर्थं पंचवर्षीय योजना 


(Fourth Five Year Plan) 


ॐ अध्याय : 9 पंचम पंचवर्षीय योजना (974-79) 


(Fifth Five Year Plan) 


` ॐ अध्याय : 20 छठी पंचवर्षीय योजना 


(Sixth Five Year Plan I 978-83) 


(Finance for Economic Development) 


"ॐ -अध्याय ::2 सार्वजनिक क्षेत्र:एवं आर्थिक विकासं 


(Public Seetor & Economic Development) 


ॐ अध्याय 3 भारतीय निर्धनता एवं आयोजन प्रक्रिया 


(Indian Poverty-and the Planning Proce ) 


क अध्याय : 74 भारत में पूजी-निर्माण 
(Capital Formation ‘in India) . 
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_ अध्यायः 6 


आथिक नियोजन के मूल सिद्धान्त 


- (Fundamentals of Economic Planning) 


प्राइकथन-आथेक नियोजन मुख्यतः.बीसवीं शताब्दी 
क ही देन है।- यों तो साधारणतया नियोजन मानव 
जीवन का एक अंगर है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है 


. जिसमें सफलता प्राप्त करंने के लिए निश्चित माता में 


नियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। प्रारम्भ से ही 
मनुष्य की यह प्रकृति चली आ रही है; किन्तु मानव 
सभ्यता के विकास, विज्ञान .की प्रगति, जनसंख्या में वृद्धि 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं निर्भरता में वृद्धि के कारण 
आधुनिक समय में मानव जीवन वड़ा ही जटिल हों गया” 
है। आधथिक जीवन की यह जटिलता धीरे-धीरे इतनी 


बढ़ती जा रही है कि आजकल नियोजन के वगर इसका : 


सफल संचालन सम्भव ही नहीं रह गया है। अनियोजित 
क्रियाओं से लक्ष्य की पूर्ति बिल्कुल सम्भव नहीं है। प्रो० 
राँबिन्स, (२०७७/०४) ने इस सम्वन्ध में ठीक ही कहा है 
कि “सही शब्दों में, सम्पूर्ण आर्थिक जीवन में नियोजन 
को आवश्यकता होती है। योजनाः तैयार करना किसी 
उह्देशय से कायं करना या चुनाव है और चुनाव ही 
आथिक क्रियाओं का निचोड़ है। (४trictly ‘speaking 
all economic life involves planning. To plan is 
to act with a promise, a purpose,.to chose and 


choice is the essence of economic activities) ` 


दुसरी जगह प्रो० रांबिन्स ने योजनाकरण के सम्बन्ध में 
कहा : है कि 'आथिक नियोजन आज के युग की बधक क़ 
ओषधि है ।. कल्याणकारी राज्य के आद्रशों को प्राप्त 

का एक-मात्र साबन आथिक नियोजन ही है। ““(Ec०- 
nomic planning is a grand panacea of our age, 


- Economic planning is the only means of reali- | 
. sing the ideals of a welfare state.) 


इस प्रकार आज के युग में आथिक नियोजन आधु- 
निक आथिक जीवन कां एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। 


अब इसके महत्त्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं, रह गया . 


हैं, वास्तविक विवाद नियोजन की मात्रा के सम्बन्ध में 


ही है। लीविस (..९४।8) का भी इस सम्बन्ध में यह. 


कथन विशेष रूप" से महत्त्वपूर्ण है कि “नियोजन एब 


tie International Order, P. 3. 


थक जीवन में. व्यवस्था एवं. 
` ‹ अराज़कतः के बीच विवाद नहीं!” . (7!९ dispute, 
I. Robbins.: Economic Planning and 


between planning and laissez fairis nota dispute 
between order and anar¢hy in economic life.) 

इनके अनुसार सभी राजनीतिक विचारक इस मान्यता से 
प्रारम्भ करते हैं कि सामाजिक उद्देश्यों कीं पूति के -लिए 

उत्पादन तथा वितरण दोनों पर नियंत्रण अनिवार है। 

विवाद का विषय केवल यह है कि इनमें कितना नियंत्रण 

अदृष्टिगोचर, एवं कितना दृष्टिगोचर होना चाहिए । 
अदृष्टिगोचर नियंत्रण जिसे अबंध नीति के समर्थक मानते 

हैं, का श्रयोग वाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता | 
है तथा दृष्टिगोचर नियंत्रण, जिसे नियोजन के समर्थक 
मानते हैं, राज्य के द्वारा संगठित किया ज़ांता है। एक 
दूसरी जगह लीविस का कहना है कि “आज मुख्य बात- 
यह नहीं है कि.नियोज॑न हो अथवा नहीं, वरन यह है 
कि नियोजन का बया रूप होना चाहिए ।” (7 £८, 
the central issue in the discussion ०४ planning 
is not whether there shall be plannirg or not, © 
but what form shall it take.) द | 


, आधुनिक संमय में विशेषतः 929-52 ई० की भया- 
नक आथिक मन्दी के वाद से, योजनाकरण का महत्त्व 
राजनीतिक एवं आथिक: विचारों में इतना अधिक बढ़ गया 
है कि आज यह आथिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन ce 


गया है। वास्तव में, वर्तमान समय में आथिक नियोजन को | 
धारणा से सारा विश्व.इस प्रकार से प्रभावित हो गया : 
'है कि यह इस युग की सर्वोत्तम प्रणाली बन गयी है। यह | 
४ युद्धोत्तर काल का सबसे बड़ा नारा, यों कहा जाय कि 


निक युग का नैतिक धमं तथा सभी आंधुनिक बीमा- 


आ पड 
रियों के लिए रामवाण हो गया है। यह अनियन्त्रित | 


पजीवादी समाज की सारी बुराइयों की एक-मात्र दवा - 

है। यही कारण है कि रूस, चीन तथा अन्य स॒ म्यवादी | 
-देशों में ही नहीं, वरन्‌ इंगलैंड एवं अमेरिका जैसे पूजी: 

वादी देशों में भी विचार'एवं कार्यप्रणाली पर 

ततवपूर्ण. प्रभाव पड़ा है। । 

- आथिक नियोजन क्या है? ` 

; (What is Economic Planning?) 
अशास्त्र की ही तरह भिन्त-भिन्त जथेशास्तियों . | 
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ने नियोजन की भी विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। - 


कुछ ने नियोजन के उद्देश्य (0/९०४९) पर अधिक 
जोर दियर है तो कुछ ने उसकी प्रणाली (7९०४०१५९) 
, पर त॒था कुछ ने विनियोग ([४०४०९॥४). पर अधिक 


जोर दिया है तो कुछ ने अधिक लोगों की उन्नति तथा ` 


समाज के अधिकतम कल्याण पर। वास्तव में, योजना- 
करण का आशय देश के आथिक साधनों का एक निश्चित 
उद्देश्य से नियंत्रित तरीके से प्रयोग करना है। साधनों 

के अनियंत्रित प्रयोग से इनका समुचित उपयोग नहीं हो 
पाता । साथ ही, समाज के आथिक कल्याण में भी इससे 
कोई वृद्धि नहीं होती । अतएव, योजनाकाल के अन्तर्गत 

एक केन्द्रीय अधिकारी के निदेशानुसार इनका प्रयोग नियं- 
त्रित तरीके एवं निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 
दूसरे शब्दों में, “अर्थिक नियोजन किसी दिये हुए समय 

में किसी निश्चित उद्देश्य फो प्राप्ति के लिए आर्थिक 
शक्तियों का युक्तिपूर्ण नियन्त्रण है। यह सावधानीपूर्वक 

. सोच-समझकर किसी. निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति: का 
` तरीका है :*. (Economic planning is the rational 
control of the economic forces for the attain- 
ment of a wili-defined objective within a given 
interval of time. It is a carefully throughout, 

‘co-related, purposive policy.) 

मिन्न-भिन्न अर्थ शास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन की. 
विभिन प्रकार से परिभाषा दी है जिनमें निम्नलिखित 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- ` ; है 
` लिविस छार्विन (L९४5 L7४7). के अनुसार 
“योजतावद आर्थिक व्यवस्था संगठन, की एक ऐसी प्रणाली 

. हैं जिसमें सारे व्यक्ति तथा यन्त्रादि, उपक्र एवं उद्योग 


एक सम्पूर्ण व्यवस्था की समुचित इकाइयाँ माने जाते हैं. 


जिससे तमाम उपलब्ध साधनों का एक निडिचित अवधि 
के बत्तगंत किसो समुदाय फो आवश्यकताओं की अधिकतम 
संतुष्टि के छिए उपयोग किया जा सके।” ` (P।277९0 


.. economyisa seheme of economic organisation . 


in which individual and separate plants, indust- 
ries and enterprises are treated as co-ordinate 
_ Units of one single system for the purpose of 
utilising available resources to achieve the 
_ maximum satisfation of the peoples needs 
 - Withina given tine.) प्रो० लाविन ने जनता की 
` अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन की 
सभी इकाइयों को केन्द्रीय सत्ता के निर्देशनुसार चलाने 
. “प्र अधिक जोर दिया है। इनके अनुसार योजनाबद्ध 
`, आधिक व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य है प्रत्येक उत्पादक 
` इकाई की सम्पूर्ण प्रणाली. पर निर्भरता; उत्पादन तथा 
। उपभोग का संतुलन ओर किसी: एक ऐसी केन्द्रीय सत्ता की 
` उपस्थिति जो आधिक प्रणाली के उद्देश्यों को निर्धारित 
ज ht बर 


` 
ss 


° 


बौर साथ 
ष pi हठ दयो 


त 


थ ही, अलग-अलग तथा भिन्न-भिन्न तत्त्वों . 
निश्चित करे। ` 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


प्रो० लाविन की परिभाषा के अनुसार आथिक 
नियोजन के निम्नलिखित तीन प्रधान उदद श्य हैं- 


() देश कें सम्पूणं साधनों का अधिकतम उप- - 
योग्य करना, : 
. (2) उत्पत्ति एवं उपभोग के बीच संतुलन स्थापित 
करना, और 
(3) साधनों का प्रयोग व्यक्तियों की आवश्यकताओं 
` `, की.अधिकंतमं संतुष्टि केः लिएं करना । 


. इसी प्रकार डिकिन्सन (८६९०50) के. अनुसार 
“आर्थिक नियोजन का आशय है एक केन्द्रीय अधिकारी 
द्वारा सम्पुर्ण आर्थिक व्यवस्था की ऱृहत्‌ जाँच के बाद 
महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को करना--क्या और कितना 


उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन कैसे, कव,ओर कितना किया 


जाय, तथा किस बीच इसका वितरण होना चाहिए” 
(Economic planning is the making ‘of major 
economic decisions—what and how much 
is to be produced, hav& Ween and where 
is to be produced and to whom it isto 


"be allocated by the conscious decision of 


a. determinate authority on the basis of a 
comprehensive survey of the economic:system - 
88 ४ ४॥०।९.) 7 इस प्रकार डिकिन्सन ने सम्पूणं आथिक ` 
व्यवस्था, की विस्तृत जाँच के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण आथिक 
निणंयों पर जोर दिया है । 


डिकिन्सन की उपरोक्त परिभाषा में आयोजित अर्थ- 


` व्यवस्था की निम्नलिखित तीन प्रधान विशेषताओं पर... 


जोर दिया गया है-- 


. निर्ण: यों ® 
(।) आथिक निर्णयों की जानी-बूझी प्रकृति (0078- . 
 . cious nature of economic decisions), 
(2) नियन्त्रण की एकता "(८० ०१ contro), 
तथा 


(3) सम्पूणं ` आथिक निर्णयों को अर्थ-व्यवस्था की 
जाँच पर आधारित करना । के 


'इसी तरह विश्व बैक (International ‘Bank) के 


` अनुसारः “विकास कार्यक्रम का आशय सम्पूर्ण अथं व्यवस्था 


में उपलब्ध साधनों की एक सूची तैयार करना भौर तब 
इन साधनों पर ध्यान देते हुए यह निश्चय करना कि 


विकास की विभिन्न योजनाओं को किस कम में कार्यान्वित 
किया जाय । विकास का प्रधान अस्त्र बढ़ती. हुई ' दर से. 


पूंजी का निर्माण है।” (े॥& technique of develop- 


ment programmes consists in essence of making. : 


l.H.D: Dickenson ? Economics of Soci# 


= 


` आथिक नियोजन के मूल सिद्धान्त , 


an i nventory of the sum total of resources 
available to each economy, and then deciding 
the order in Which various development proj- 
ects should be undertaken within ‘the limits 
of the available resources... .the mai inst- 
rument,of all development is accelerated capi- 
tal formation.) इस अर्थे में योजनाकरण के अन्तर्गत 

निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाता है--(!) आथिक 
साधनों का सर्वेक्षण, () विकास के कार्यक्रम, की एक 
सूची तयार करना, तथा (:) पू'जी-निर्माण को प्रोत्साहित 
करना । किन्तु, इंस परिभाषा से वास्तव में आयोजन का. 
बोध नहीं होकर औद्योगीकरण का बोध. होता है। 


- . इसी प्रकार ओऔजभमती ऊटन (००४०४) ने आथिक 
नियोजन को निम्नलिखित परिभाषा दी है :“आथिक 
नियोजन एक ऐसी प्रणरली है जिनमें बाजार को स्वेच्छापूर्वक ' 
कार्य करने के लिए स्वतन्त्र न छोड़कर इस प्रकार संगठित 
किया जाता है कि वह एक आदे बन जाय ।” (Econ- 
omic planning is a system in which the mark- 
et mechanism is deliberately manipulated with 
the object of producing a pattern other than 
that which would have resulted from its spon- 
taneous act।४।६५.) इस परिभाषा में श्रीमती ऊटन ने 
बाजार के नियन्त्रण एवं कीमत के निर्धारण पर अधिक 
जोर दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आयोजित अथं- 
व्यवस्था में बाजार का नियन्त्रण एवं कीमत के निर्धारण 
का बहुत अधिक महत्त्व रहता है, क्योंकि इन दोनों बातों 
पर ही उत्पत्ति एवं वितरण का नियन्त्रण निर्भर करता 
है । परन्तु यह कहना कि नियोजन में केवल बाजार का 
नियन्त्रण एवं कीमत का निर्धारण होता है, वास्तव में 
तथ्यहीन है । श्रीमती ऊटन ने अपनी दूसरी पुस्तक में 
नियोजन की परिभाषा इस प्रकार से दी है; “नियोजन 
का अभिप्राय किसी राजकीय पदाधिकारी द्वारा आथिक 
प्राथसिकताओं के जाने-बूझे तथा सचेत निर्णय से है ।” 
(Planning may be defined as the conscious 
and deliberate choicé of economic priorities 
by some public authority.) 


-प्रजातन्त्रीय बनाम साम्यवादी नियोजन 
(Democratio Vs. Communistic Planning) ' 


आशिक नियोजन के दो मुख्य रूप हैं!:- . 

._ (क) प्रजातंत्रीय नियोजन (Democratic Planni- 
(ख) समाजवादी नियोजन (Commuएistic 07 
Socialistic Central Planning) I, 

(क) प्रजातन्त्रीय नियोजन (Democratic Plan- 
ni०६) :-साधारणतया लोगों की यह धारणा है कि 
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योजनाकरण की सफलता केवल समाजवादी अर्थ-व्यवस्था 
` के अन्तर्गत ही सम्भव है, वयोंकिं योजना के अन्तर्गत एक - 
निश्चित मात्रा में सरकारी नियन्त्रण अनिवार्यं समझा 


` जाता है और प्रजातन्त्र में जनता को अधिकाधिक स्वतंत्रता 


प्रदान की जाती. है । अतएव, कुछ लोग प्रजातन्त्रएवं आथिक 
नियोजन को सहयामी नहीं मानते, किन्तु यह उनका 
कोरा भ्रम है । वास्तव में, प्रजातन्त्रीय तरीके से भी 
आथिक नियोजन का कायं सफंलतापूर्वक सम्पन्न किया जा 
सकता है । हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ इसका ज्वलन्त 
उदाहरण हैं । प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में नियोजन का कार्य 
जनता को राय से किया.जाता है । जब आथिक नियोजन 
के उ््दं श्यों की पूति के लिए लोकतान्त्रिक तरीकों का 
प्रयोग किया जाता है, तो इसे प्रजातऱ्त्रीय नियोजन कह 
सकते हैं । दूसरे शब्दों में, इसमें नियोजन का कार्य पूर्ण 
या रूप से प्रजातन्त्रीय तरीके से होता है। इसमें लक्ष्यों का 
निर्धारण ऊपर से नहीं किया जाता, वरन्‌ जनता स्वयं विधान 


"सभा अथवा संसद्‌ के द्वारा योजनाकरण की आवश्यकता, . - 


इसके उद्देश्य तथा उत्पादन एवं विकास आदि का लक्ष्य 
निर्धारित करती है । अतएव, “प्रजांतन्त्रीय नियोजन सें 
योजना बनाने, उसको' कार्यान्वित करने तथा लक्ष्यों के 
निर्धारण करने का कार्य जनता के परामश से किया 
जाता है ।” (Democratic planning, refers to a 


' situation in which the people are associated 


‘both in the preparation and execution ofthe 
Plan.) इस प्रकार.की योजज्ञा में सरकार या योजना- 
अधिकारी द्वारा जनंता पर किसी भी प्रकार के बलात्कार 
(Coercion) का प्रयोग नहीं किया: जाता ! जनसाधारण 
सरकार एवं उसकी कमजोरियों अथवा त्र.टियों के सम्बन्ध 
में आलोचना कर सकता है । इससे व्यक्तियों की माथिक 
स्थिति में सुधार होता है, रोजगार के नये अवसर प्रदान 
किये जाते हैँ तथा उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि 
होती है । प्रजातन्त्रीय नियोजन.में जनता की भलाई एवं 


कल्याण पर विशेष खूप से जोर दिया जाता है। इसमें 


उत्पत्ति के साधनों पर सामान्यतः निजी स्वामित्व रहता है | 
किन्तु सरकारी क्षेत्र के अन्तगंत भी कुछ महत्त्वपुणे विकास | 
की योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। भारत में | 
आथिक नियोजन के कारं में निजी एंवं राजकीय क्षेत्र 
दोनों एक दूसरे के कन्धे-से-कन्धा मिलाकर देश के आथिक | 
विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भ्रजा- 
तन्त्रीय नियोजनं जनता द्वारा तथा जनता के लिए नियो- 
जन है। इसमें सरकार-भी जनतां के प्रतिनिधि के रूप में _ 
ही हाथ बटांती है। सरकार नियोजन की रूप-रेखा तैयार | 


* कर उसे जनता के बीच उनके विचारों को जानने के लिए: 


प्रसारित करती है। कर “ 
किन्तु, प्रजातन्त्रात्मक नियोजन की सफलता के 


` सम्बन्ध में साधारणतया लोग सन्देह व्यक्त करते हैं । 


इसके लिए यह तके दिया जाता है कि जनता सामान्य 


- रूप से अशिक्षित होती है । अधिकांश व्यक्तियों को 
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आथिक नियोजन की जटिल प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई 
- जानकारी नहीं होती । साथ ही, नियोजन के सफलं 
संचालन के लिए शीघ्र निणेय की भावश्यकता पड़ती है 
. मौर प्रेजातन्त्रात्मक अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत-सी 
बातों के सम्बन्ध में शीघ्र नि्णेग्र करनो असम्भव हो जाता है 
ओर सबसे बड़ी बात तो यह है कि नियोजन के काये में 
“त्याग की भावनाःनिहित रहती है जिसके लिए प्रजातंल़् 
के अन्तगेत लोग शीघ्र तैयार नहीं होते। अतएव, प्रजा 
तन्त्रात्मक नियोजन 

* होती है । i गे 
(ख) साम्यवादी नियोजन' (900/4]istic or Com- 
munistic or Central Planning)—सम्यवादी नियोजन 

'के अन्तर्गत नियोजन का कायं एक साम्यवादी अर्थ-व्यव- 
स्था की स्थापना के लिए किया जाता है। यह पृणंतः 


` ` केन्द्रित होती है।इस प्रकार के नियोजन में सरकार का: 


उत्पादन, उपभोग तथा वितरण सभी क्षेत्रों पर पूरा-पुरा 
` ` अधिकार रहता है । इसमें एक केन्द्रीय आयोजन 
अधिकारी (Central Planning Authority) होता है 
` जिसके जिम्मे योजना-सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यं तथा निर्णय 
रहते हैं । उत्पादन के साधनों का विभिन्त उपयोगो में 
वितरण इसी संस्था अथवा अधिकारी द्वारा किया जाता 
है । इसमें निजी क्षेत्र (7४३९ 9९८६०८) का प्रायः 
कोई अस्तित्व नहीं तहूता । साम्यवादी नियोजन को 
` „ पद्धतिको सर्वप्रथम रूस ने ही अपनाया था । वहाँ पर इस 
_` प्रकार की आथिक-व्यवस्था को अपनाया .गया जिसमें 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई स्थान नहीं है। आथिक 
जीवन के समी अंगों पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहता 

है । साम्यवादी रूस में जब यह प्रणाली अपनायी गयी तो 

_... वहाँ के व्यक्तिगत जीवन पर कड़े नियत्रण लगा दिये गये 
और व्यक्तिगत क्रियाओं पर सरकारी नियमों का एक जाल 

` सा बिछा दिया गया । निजी उपक्रम तथा बाजारःप्रणाली 

- को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया । संक्षेप में, रूस में 
आथिक विकास की वेदी पर जनता के सुख एवं समु द्ध 

की वलि चढ़ा दी गयी। अतः साभ्यवादौ . नियोजन की 
प्रणाली की. मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं- 
(2) देश के सम्पूर्ण साधनों पर सरकार का नियंत्रण 


रहता है तथा इनका प्रयोग सरकार द्वारा निर्धारित - 


प्राथमिकताओं के आधार पर ही किया जाता है । 
(2) इसप्रकार की व्यवस्था में निजी उपक्रम 
_ १४४८ S2०7) का कोई स्थान नहीं होता । : 
` ` (3) नियोजन का कार्य सरकार तथा केन्द्रीय योजना 
अधिकारी के प्रत्यक्ष निदेशन में किया जाता हुँ । : 
डिकिन्सन (0८६९०507) के अनुसार साम्यवादी 
नियोजन की प्रणाली प्रजातंत्रामक नियोजन की श्रणाली 
! श्रेष्ठ हैँ; क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों पर 
का पूर्ण अध्विकार हो जाता है और इनका प्रयोग 


एक हारा एक निश्चित योजना के आधार पर 


(Pri- 


भारतीय "अर्थशास्त्र 


की प्रगति निश्चित रूप से मन्द 


. भारत में नियोजन का यही रूप प्रचलित है। 


समाज के सभी सदस्य लाभान्वित नियोजन की:कौन-सी विधि 
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होते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि इस ड का आथिक 
नियोजन जिसके अन्तरगत विभिन्न स्तरों पर. सब प्रकार 
के निर्णय का अधिकार एक केन्द्रीय सत्ता को हुँ: और 
जिसके अन्तर्गत सदैव आथिक कल्याण के लिए प्रयत्न किया 
जाता हूँ, पूजीवादी प्रणाली से श्रेष्ठ हैं । किन्तु, 'साम्य- 
वादी नियोजन के क्षेत्र में भी कुछ प्रधान कठिनाइयाँ हैं । 
इनमें केन्द्रीय योजना अधिकारी अथवा सरकार, जो नियो- 
जन के कार्ये को कार्यान्वित करती हैं, का अत्यधिक बल- 
वान होना अनिवार्य हूँ । साथ ही, प्रत्येक निर्णय का उद्दे- 
श्य जनता का कल्याण होना चाहिए किसी व्यक्ति अथवा 
वर्ग का नहीं । फिर भी, विशेष प्रयतनों द्वारा इस प्रकार 
की योजना को सफल बनाया जा सकता है । सरकार को 
आशिक - नियोजन'. को इस प्रकार से कार्यान्वित करना 
' चाहिए जिससे जनता का अधिकतम कल्याण हो सके ।. 
सारांश यह है. कि संगठित प्रयासों द्वारा ही साम्यवादी 
नियोजन को अधिक सफलीभूत बनाया जा सकता हूँ। 
प्र० पीगू (807) का इस सम्बन्ध में यह कथनं बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण हुं: “The system of socialist Central 
Planning, if it could be effectively organised 
would ‘in many respect be preferable to. our 
existing system.” र 


` इस तरह इन दोनों प्रकार के नियोजन में अन्तर ' 
स्पष्ट है । प्रजातंत्रीय नियोजन जनता की स्वीकृति से होता 
हूँ । इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनता की भलाई एवं 
कल्याण क़ा विशेष महत्त्व'रहता है ॥ इसमें विकास एवं 
जन-कल्याण के बीच एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित 
किया. जाता हूँ । (In democratic planning, peop- 
les welfare and Well-being are also of great 
significance. Necessarily, compromise is made 
between growth and welfare ०४९t४९5.) सरकार 
इस प्रकारं की. योजना 'का निर्माण कर उसे जनमत जानने 
के लिए विस्तृत रूप से प्रचार करती हुँ । साथ ही, 
जनता के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास करती हूँ। ' 


. इससे स्पष्ट है कि प्रजातंत्रीय नियोजन जनता की सहमति 


पर आधारित हुँ । वस्तुतः भारत. में आथिक नियोजन 
अजातंत्रीय ढंग का हीं नियोजन है। यहाँ परं देश के 
आधिक विकास का कार्य दो क्षेत्रों में विभाजित होता 


' है-- सावंजनिक क्षेत्र (Public Sect07) तथा निजी क्षेत्र 


(Private $९०07) । देश. के आथिक विकास में ये दोनों 
क्षेत्र आपस में कधे-से-कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। अतएव 


` र्ध-विकसित देशों में नियोजन की विधि 
(Technique of Planning in Under-developed 
Countries) द 
अब देखना ' यह है कि अद्ध-विकसिंत देशों के लिए . 
उपयुक्त. होती है ? अद्ध 
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आधिक नियोजनं के मूल सिद्धान्तः 


` विकसितं देशों में आथिक नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य" 


केवल वर्तमान आय एवं उत्पादन-शक्ति में वृद्धि करना ही 
नहीं होना चाहिए, वरन्‌ भविष्य में द्रुतगति से आशिक 
विकास का प्रयास केरना भी होना चाहिए । आर्थिक नियोजन 
की धराम्भिक स्थिति में जब देश .की अर्थ-व्यवस्था को 
अद्ध -स्थिर (9९/-5६३४०६०) स्थिति से बाहर. निका- 


' लने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं तो इस स्थिति को आत्म- * 


स्फूति विकास (7३९ 00) का स्तर कहा णाता है। इस 
समय में विकास का कार्य बहुत तीव्र गति से होना चाहिए; 
क्योंकि इसी समय में आथिक विकास के लिए जो प्रयत्न 
किये जायगे उनसे भविष्य में विकास के लिए गति प्राप्त 
` होगी | अतएव अद्ध-विकसित देशों में आथिक नियोजन 


के क्रम में यही काल सबसे महत्त्वपूर्ण काल होता है और | 


अद्ध -स्थिर {९-०४०६०६) अवस्था से बाहर निकालने ` 
(79८७-07) की स्थितिः तक तीव्र गति से विकास-कार्यं 
पुरा करने के लिए नियोजन पूर्णङ्प से प्रभावपुर्ण होना 
“ चाहिए। वास्तव में, इस प्रकार के देशों की आशिक सम- 
स्याएँ इतनी गम्भीर एवं विंभिन्न प्रकार की होती हैं. कि 
छोटे-छोटे टुकड़ों में नियोजन का कार्य कभी:सफल.नहीं हो 

. सकता । अतएव, आवश्यकता इस वात की. है कि प्रार- 
म्भिक अवस्था में एक बड़ी मात्रा में पूँजी का विनियोग 
किया जाय जिसंसे यातायात एवं सवादवाहन, आधार-भूत 

` उद्योग एवं जल-शक्ति आदि जैसे प्रमुख उद्योगो का ब्रुत- 
गति से विकास किया जा सके.। इन कार्यक्रमों की 
समाप्ति के बाद ही ब्रू तयति से आर्थिक विकास का कार्ये 
प्रारम्भ हो सकता है। ` हे " 
निस्सन्देह इस प्रकार के विनियोग से शीघ्र लाभ प्राप्त 

नहीं होंगे । अतएव, सरकार को ही इन क्षेत्रों के विकास 
` के लिए आवश्यक पूजी का' प्रवन्ध करना होगा । इस- 
लिए अद्भ -विकसित देशों में विकास-सम्बन्धी नियोजन की 
सफलता का प्रयम रहस्य भारी एवं आधारभूत उद्योग के 
विकास, यातायात के साधनों की उन्नतिं, सिंचाई के साधनों 


` के विकास तथा विद्यत-शक्ति के अधिकाधिक उत्पादन में ` 


ही है। भारी उद्योगों के विकास से नये-नये विनियोगो 
को प्रोत्साहन मिलेगा और निरन्तर बढ़ता हुआ विनियोग 
इस बात का सूचक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था अद्ध -स्थिर 
अवस्था से बाहर निकल चुकी हैँ। साभ्न ही साथ, याता- 
यात के साधनों के विकास, सिंचाई तंथा विद्य त-शक्ति की 
` उत्पत्ति से ` देश के नथे-नये क्षेत्रों में विनियोग के लिए 


सुविधाएँ. उपलब्ध होती हैं और वस्तुओं का बाजार विस्तृत - 


होता है । इन' सुविधाओं के अधिकाधिक मात्रा में ' उप- 
लब्ध होने से देश में पूजी-निर्माण की गति तीव्र होती है 
और व्यक्तियों के कल्याण में. वृद्धि होती है। 
` इन सुविधाओं के अभाव में बहुधा भद्ध -स्थिर अवस्था से 
. बाहर तिकालने की स्थिति तक अत्यधिक समय लग जाता 

' हैं और इस प्रकार अधिक समय नष्ट होने से देश के 
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आथिक विकास में उतना ही अधिक समय लग जाता है। 

' इन सुविधाओं के विकास के लिएं सक्रिय सरकारी प्रयत्वों 
की आवश्यकता होती है, या यों कहना चाहिए कि सर- ' 
कारी प्रयत्नों के वगैर इस सुविधाओं का विकास सम्भव 
नहीं है; क्योंकि सामात्य रूप से आथिक विकास की उच्ची 


“ दर निम्नलिखित वातों पर निर्भर करती हैं :-- 


_() आशिक: विकास- एवं व्यक्तियों के आथिक | 
: कल्याण की प्राप्ति के लिए किये गये राजकीय : 

` वच्ययकीमात्रा, ; & 

(2) ` देश में पूं जी-निर्माण की दर;.ओर 

(3) सामाजिकं एवं राजनीतिक कारण जिनके अन्त-' 

गंत जनता का सहयोग, नियोजन के प्रति जनता 

की अभिरुचि एवं सामाजिक 'ढाँचे में उचित 

. परिवर्तन आदि आते हैं । 

; यदि आथिक विकास की गति में वृद्धि करनी है, तो 
यह आवश्यक है कि राजकीय व्यय. उचित कार्यक्रमों पर 
किया जाय, नये-नयेः विनियोग को प्रोत्साहित किया जाय, 
सामाजिक ढांचे में उचित परिवतंन किये जाएं और नियोजन _ . 
के कार्थ को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि' प्रारम्भिक अवस्था में राजकीय व्यय बहुत 
अधिक होगा, क्योंकि. मद्ध-विकसित देशों भें निजी क्षेत्र 
सामान्य रूप से लज्जाशील होता है और जोखिम वहन 


` करने के लिए शीघ्र तत्पर नहीं होता। . ल 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अविकसित 


अथवा अद्ध-विकसित देशों . में प्रजातंबीय आधार पर . ० 


आथिक नियोजन तभी सफल हो सकता है जबकि प्रार- 
म्भिक स्थिति में सरकार भारी एवं “आधारभूत उद्योग 
धन्धों, यातायात, सिंचाई एवं बिजली आदि के तीब्र | 
विकास पर पर्याप्त मात्रा में विनियोग करे। इस प्रकार 
के विनियोजन की रकम पर्याप्त'होनी चाहिए साथ ही, | 
सरकार को इस वात पर भी ध्यान देता पड़ेगा कि आथिक . | 
विकास के साथ-साथ सामाजिक तथा आथिक कल्याण 
में भी वृद्धि हो. रही -है । दूसरे शब्दों में, सर- . 
कार को आथिक विकास के साथ-साथ सामुदायिक विकासं | 
कार्यक्रमों को भी लागू करना चाहिए । हमारे देश में.भी 


' आथिक नियोजन की इसी : विधि का प्रयोग: किया जा 


रहा है । तृतीय - योजना के निम्नांकित कथन से यह . 


` बिल्कुल स्पष्ट हो. जाता है: “९ task: before an 


under-developed country is not merely to get 
better results Within the existing framework 
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_. अध्याय : 7 
भारत में योजनाकरण के.अठारह. वषं 
[Eighteen Years of Planning in India (I95:-52 to 968-69) ] 


भोरत में योजनाकरण के अधूरे प्रयत्न-सदियों की 
गुलामी ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को पंगु बना दिया है, 
, हमारे आथिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। यही 
कारण है कि प्रचुर साधनों के होते हुए भी आज देश 
निर्धनता से व्याप्त है तथा. एक औसत भारतीय की आय 
` विश्व के प्रायः सभी सुसभ्य देशों के निवासियों से कम है ।: 
ब्रिटिश शासनकाल में देश के आथिक विकास के लिए 


कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया 'था । फलस्वरूप, ` 


निर्धनता के निर्भम जाल से मुक्ति पाने के लाखों प्रयत्नो 
के बावजूद आज हम बहुत ही पिछड़े हैं। 


. इस निर्धनता को दूर कर बहुलता की स्थिति उत्पन्न : 


` करने के उद्देश्य से अंग्रजी शासनकाल से ही देश में 
योजनाकरण के मार्ग के अपनाने की बात विभिन्न 
व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा सोची जा रही हैं । सवं 
प्रथम श्री एम० विश्वेशवरेया ने ।934 ई० में प्लाण्ड 
इकॉनमी फॉर इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की 
जो भारत के आथिक विकास के सम्बन्ध में योजना 
की प्रथम रूप-रेखा थी । बाद में ।938 ई० में काँग्रे स द्वारा 
श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल 
प्लानिंग कमिटी (National Planning Committee) 
की नियुक्ति की गयी जिसने देश के आथिक विकास के 


` लिए योजना का एक मंसविदा ।948 में प्रकाशित किया । . 


इसके बाद देश के समक्ष एक-एक करके तीन विकास की 
योजनाएं रखी गयीं। स्ंप्रथम-भारत'के चुने हुए आठ 


व्यवसायियों ने देश के लिए 94] ई० में एक बम्बई . 


योजना (०2७३) ?]27) प्रस्तुत की जिसका उद्द श्य 
]5:वर्षो में प्रति-व्यक्ति. औसत आय को दुगुना करना था । 
इस योजना में ]5 वर्षों के अन्तर्गत कुल ।0000 करोड़ 
"२० व्यय की व्यवस्था थी तथा इसका मुख्य उह श्य 
क्षषि-उत्पादन में 30°/, तथा उद्योग धन्धों के. उत्पादंन 


में 500°|, वृद्धि करना था । किन्तु, इस योजना की बड़ी, 


कड़ी आलोचना हुईं | ठीक उसी समय श्री एम. एन: राय 
ते अपनी जन योजना (९९००७ ४ ?!«॥) प्रस्तुत की 
जिसमें ।0 वर्षों में कुल ।500 करोड़ रुपये व्यय का 


आयोजन था । साथ ही, उसमें उत्पादन एवं वितरण कके ' 


नियंत्रण पर पुरा-पूरा जोर दिया गया'था। किन्तु यह योजना 
` भी पूर्णतः आदशंवादी थी.। अतएव इसकी भी कट्‌ आलो- 


चवा. की गयी । तृतीय योजना गांधी योजना (७2०8. 


श॒श्वा) थी जो कि श्रीमत्तारायण द्वारा तैयार की गयी 
. थीः जिसमें ]0 वर्षों में प्रायः 3,500 करोड़ ₹० व्यय 
का आयोजत था। इस योजना में गांवों को स्वावलम्बी 
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बनाने के लिए कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास पर अधिक 
जोर दिया गया था । वास्तव में, विकेन्द्रीकरण तथा यथा- . 
सम्भव कम नियन्त्रण ही इस योजना के मूल-मन्द्र थे । 
इस प्रकार उपरोक्त सारी योजनाओं की बड़ी-कड़ी 
आलोचना हुई। वास्तव भें, ये सभी योजनाएँ अधिकांशतः 
आदरशंवादी थीं तथा इनमें व्यावहारिकता का अभाव था । 
साथ ही, इसमें आथिक जीवन के प्रत्येक पहलू के विकास 
की व्यवस्थां का भी अभाव था । साथ ही, ये योजनाएं गैर- 
सरकारी थीं । उक्तं सभी कारणों से इन योजनाओं .को 
व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका । > 
- स्वतन्त्तत्ता-प्राप्ति के वाद धीरे-घीरे यह बात स्पष्ट 
होने लगी कि एक व्यापक योजना द्वारा ही देश के संपूर्ण 
साधनों का समुचित रूप से उपयोग सम्भव हो सकता 
है। अतएव, ।950 ई० में भारत सरकार द्वारा एक 


. योजना आयोग (P।877in8 €0mmi$¡००) की नियुक्ति 


की गयी । जुलाई, ]95! ई० में योजना आयोग ने प्रथ म 

पंचवर्षीय योजना की एक 'रूप-रेखा सर्व-साधारण के 

विचारार्थं प्रकाशित की जिसे अन्तिम रूप से दिसम्बर, 

]952 ई० में संसद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अप्रैल, 

]95] से प्रथम योजना का कार्यं प्रारम्भ हुआ . तथा माच 
956 में समाप्त हुआ । रे 
]. प्रथम पंचवर्षीय योजना (957-56 

: (First Five Year Plan) , ‘® 

प्रथम पंचवर्षोय योजना के उद्देश्य (0१९८५९ 

of the First Five Yéar Pan) :—भारत की प्रथस 


पंचवर्षोय योजना के रिम्तलिखित प्रधान उद्देश्य थे - | 


(!) प्रथम योजना का सर्वप्रथम उद्देश्य द्वितीय चिइव- | 


युद्ध एवं देश-विभाजंन के फलस्वरूप उत्पन्त तास्कारिक | 


समस्याओं का समाधान था । विश्व-युद्ध तथा देश-विभा- 


जन के कारण देश की आथिक व्यवस्था में कई प्रकार के | 
असंतुलन उत्पन्न हो गये थे जिन्हें ठीक करना प्रथम योजना | 


का प्रधान उद्देश्य था । 

(2) प्रथम योजना का दूसरा प्रधान उद्देश्य देश 
आथिक व्यव्था को -इस प्रकार से सबल बनाना था जिससे. 
कि:भविष्य में ब्र्‌तनति से विकास सम्भव हो सके, यानी 


योजना का उद्देश्य भविष्य में विकास के लिए नींव को. _ 
सुदृढ़ बनाना था । भारत जसे अद्ध-विकसित आथिक _ 


व्यवस्था-वाले देश की एक प्रमुख विशेषता देश में विकास 
के आधारभूत साधनों जैसे सिचाई के साधन, बिजली, 


"यातायात तथा संवादवाहन के साधनों और इस्पात एवं 


~ 


कको : 


4 
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द ` भारतीय अ्थं-व्यवस्था | 28: 


में आथिक विकास के लिए मागे को प्रशस्त बनाने के लिए 
इनका विकास अनिवाये है। वास्तव में, ये भविष्य में 
आथिक विकास की नींव को सुदृढ़ बनाते हूँ । प्रथम योजना 
में इनके विकास पर पर्याप्तं जोर दिया गया था | 


श , (3) प्रथम योजना का तृतीय प्रधान उद्दंश्य 


उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा आर्थिक विषमता को यथा- 


सम्भव कमस करना था। (The First Plan aimed pri- 
marily at increased productivity and reduction 
in economic inequalities, ) - 
. (4) प्रथम योजना का उद्देश्य मुद्रा-स्फोति के दबाव 
को कम करना भौ था। 
- (5) प्रथम योजना का एक प्रमु उद्देश्य यातायात 


, के -साधनों ऊेंइस प्रकार को वृद्धि करना -था जिससे कि 
* खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थो के ढोने में अधिकाधिक. सुविधा 


_ हो, था। । 
) . (5) इस योजना में बड़े पेमाने पर सामाजिक 
सेवाओं को व्यवस्था पर डी जोर दिया गया था। 

(7) राज्यों में दक्ष प्रशासकीय मञ्ञीनरी की व्यवस्था 
भी इस योजना का एक प्रधान उद्देश्य था । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम योजना में कल्याणकारी , 


03025 ड पर आधारित एक मिश्रित आथिक-व्यवस्था के 
माण को आदशं के रूप में स्वीकार किया गया था। 

. आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजनाकाल के उद्द- 
शयो को: स्पष्ट करते हुए कहा था कि [९ शाप 


_ objective of Planning in India’is to raise the 


_ standard of living of the people and.to open 


._. fo them opportunity for a richer and more - * 


vgired life. Planning must, therefore, aim af 
utilsing more effectively, the resources, hum- 
‘an and material availasle to the community 50 


_ as to obtain for them a larger output of goods’ 


_ and services, and also at reducing inequality 

_of income, wealth and opportunity.” दुसरे शब्दों 

में आथिक नियोजन का प्रधान ज रश्य राष्ट्रीय कल्याण 
में वृद्धि था । आयोग के शब्दों 

र आथिक नियोजन का एक-मात्र लक्ष्य नहीं है । वास्तव में, 


LEE 
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मशीनों जैसे आधारभूत उद्योगों का अभाव. है। भविष्य... 


में, आथिक विकास . 


widely . 


प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय (708 ०६- 
lay of the-First Plan) :—भ्रथम पंचवर्षीय योजना के 


` अन्तर्गत पाँच वर्षों की अवधि में कुल 2378 करोड़ रुपये 


व्यय की व्यवस्था थी । किन्तु प्रथम योजना के पाँच वर्षों 
में केवल ]960 करोड़ रुपये, यानी कुल आयोजित व्यय 
का प्रायः 82:4 प्रतिशत भाग खचं ही किया जा संका । 
योजना के प्राय: सभी मदों में वास्तविक व्यय आयोजित 
व्यय से कम था जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


सदें आयोजित व्यय वास्तविक व्यय प्रतिशत 
(करोड़ रुपये में) (करोड़ रुपये में) वितरण 
, कृषि एवं सामुदायिक 354 29| IS 
विकास * 
2. सिचाई एवं बिजली 637. 570. 30 
3. उद्योग-धन्धे एवं ` 
खनिज ॥88 . ]]7. 5 
4. यातायात एवं संवहन 57 523. 26. 
5. समाज-सेवाएँ एवं विविध 628 459 ` 24 
- कुल 2378 960 I00 


` गयोजना-आयोग के शब्दों में विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम 
आरम्भ होने में देर तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए. 
आवश्यक प्रशासकीय संगठन की समुचितं व्यवस्था के 
अभाव में ही वास्तविक व्यय इस प्रकार से कम हुआ । 
योजनाकाल में कुल विनियोग का 94 प्रतिशत भाग घरेल 
' साधनों से तथा 6 प्रतिशत भाग विदेशी साधनों से उप- 
लब्ध हुआ था। - र ( 


प्रथम योजना के वित्तीय साधन (Financial Reso- 
urces of the First Five Year Plan) :--प्रथम 
योजनाकाल में व्यय की गयी कुल I960 करोड़ रुपये की 
रकम :विभिन्न साधनों द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त. हुई 


` प्रथम योजना के वित्तीय साधन ` 


साधन ` रकम' (करोड़ रुपये मे) .. कुल का 
प्रतिशत ` 
:]- कर तथा रेलवे से बचत 752 38 
2. बाजार से उपलब्ध ऋण / 205 0. 
3. लघु बचत. एवं असंचित ऋण 304 /० १6 :' 
4. अन्य प्‌ जीगत साधन 94 DR 
3. बाहर से प्राप्त सहायता 85, . ` 0 , 
6. घाटे, की वित्त-व्यवस्था '' 420. i 
`` कुल “960... [00 ' 
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उपरोक्त तालिका से प्रथम योजना में विभिन्न साधनों 
से प्राप्त वित्तीय सहयोग'का अन्दाजा लगता है। कर 
तथा रेलवे की बन्नत द्वारा पाँच वर्षों, में कुल 752 करोड़. 
रुपये की रकम प्राप्त हुई थी जो प्रथम योजना के कुल 
वास्तविक व्यय का प्रायः 38 प्रतिशत भाग थी। इसके 
बाद घाटे की वित्त-व्यवस्था (Defi! fn2Cin8) का 
स्थान था जिससे कुल 420 करोड़ रुपये, यानी वास्तविक 
व्यय का प्रायः 2! प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था । इसी 
प्रकार विदेशी सहायता' कां प्रतिशत प्रायः ।0 था। लघु 
बचत एवं असंचित ऋण से प्रथम योजनाकाल में 304 


` करोड़ रुपये, यानी कुल व्यय का प्रायः ।6 प्रतिशत भाग 


प्राप्त हुआ था। 


` प्रथंम योजना -के लक्ष्व एबं उनको पूर्ति 


» 


(Targets and Achievements of the First 
Five Year Plan) 


प्रथभ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास-सम्बन्धी 
विभिन्‍न लक्ष्यों के निर्धारण में निम्नलिखित बातों पर 
ध्यान दिय पा था-(क) कृषि के उत्पादन में वृद्धि 
तथा. ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था . का पुननिर्माण करना, (ख) 


आथिक स्थायित्व वर्नाए रखना, तथा (ग) आगे आनेवाली . 
` बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मार्ग तयार करना। 
योजना आयोग के' शब्दों में ही “The First Five Year’ 


plan ‘will inevitably be a period of prepara- 
tion and painful ‘gathering of resources to 
support a sustained advance.” 


वास्तव में, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में 
आयोजित . विकास क्षेत्न में. प्रथम सफल' प्रयास थी। 


` .योजना के बहुत-से लक्ष्य पुरे हुए-देश में कृषि तथा उद्योग- 
` घन्धों के उत्पादन में पर्याप्तं वृद्धि हुई और इस. प्रकार 


प्रथम योजना अपने उद्देश्यों की पूत्ति में बहुत हृद तक 
सफल रही जो निम्नांकित विवरण से स्पष्ट है-- 


!. राष्ट्रीय आय--प्रथम पंचवर्षीय योजना के पाँच वर्षों 


में राष्ट्रीयः आय में प्राय; ।8 प्रतिशतः की वृद्धि हुई।` 


क्ृषि.एवं तत्एम्बन्धी कार्यों के. युद्ध! उत्पादन में योजना- 


- काल में 47 प्रतिशुत; खनिज एवं लघु-उद्यगों के शुद्ध 


उत्पादन में 8:2 प्रतिशत; -वाणिज्य; यातायात एवं संवहन 
में 276 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 267 प्रतिशत कीः 
वृद्धि हु! 953-54 तथा 954-55 में कृषि के शुद्ध 
उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप 
राष्ट्रीय आय में भी अधिकतम वृद्धि हुई । योजनाः कालं में 
औसत प्रति-व्यक्ति आय में !! प्रतिशत तथा प्रति-व्यक्ति 
उपभोग स्तर में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।  खाद्यान्नों का 
प्रति वयस्क प्रतिदिन उपभोग ।950-5! ई० में 72:3 
भाँस से बढ़कर ।955-56 ई० में ।4:4 मस हो गया। 
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` भारत में यौजनाकरण कै बगरह वर्ष... - 9 ` 


कपड़ो का प्रति-व्यक्ति औसत वाषिक उपभोग 9:7 गज से 
बढ़कर 9:4 गज हो गया तथा चीनी का प्रति व्यक्ति 
उपभोग 0:57 औंस हो गया । इसी प्रकार अन्य औद्योगिक 
वस्तुओं के उपगोग में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । ' योजना- 
काल में विनियोग 'की दर में लगभग 2 प्रतिशत की 


वृद्धि हुई। योजना की अर्वा में देश की जनसंख्या 35:97 


करोड़ से बढ़कर लगभग 38:4 करोड़: हो गयी, फिर भी 
प्रति-व्यक्ति आय में प्रायः ! प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


2. कृषि.उत्पादन -के क्षेत्र सें :-ग्रंथम मोजना में 
कृषि के उत्पादन में वृद्धि पर महत्त्वपूर्ण जोर दिया गया 
था। योजनाकाल में अधिकांश कृषि-सम्वन्धी लक्ष्यों की 
पुत्ति भी हो गयी । खाद्यान्नों के उत्पादन में. 76 लाख टन 
वृद्धि का आयोजन था, जबकि वास्तविक वृद्धि ।20 लाख 
डन के लगभग .हुई। योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन 


` में 8 प्रतिशत, कपास के' उस्पादन में 45 प्रतिशत तथा 
` तिलहन के उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि 


हुई । योजना- 
काल में सभी फसलों के उत्पादन का सूचनांक ]950-5] 
में 96 (।9:9-50-00) से बढ़कर 955-56 में 7 
हो गया । सिंचाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा संह- 
क के क्षेत्र में भी प्रथम योजना में पर्याप्त उन्नति 
हु || + तु 


3. औद्योगिक उत्पादन में (In Industrial Produ- © 


०४००)-प्रथम योजनाकाल में उद्योय-धच्धों के उत्पादन * 


में वृद्धि का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था, फिर 
भी प्रथम योजनाकाल में कुल ओद्योगिक उत्पादन में 38 
प्रतिशत कीं वृद्धि हुई। इसमें से पूंजीगत मालों (९29!- 
३] 80009) के उत्पादन में 70 प्रतिशत, मध्यवर्ती . मालों 


के उत्पादन 34 प्रतिशत तथा उपभोक्ता वस्तुओं (८००- | 
. sumer 80009) के उत्पादन में 34 प्रतिशत की वृद्धि 


हुई । 


प्रथम योजना में विद्यू त'की संस्थापित क्षमता में भी | | 
पर्याप्त वृद्धि हुई । योजनाकाल में विद्युत्‌ को संस्थापित | 


क्षमता ।950-57 में 23 लाख कि० वा० से बढ़कर ।955- 


` 56 में 34 लाख कि०.वा० हो गयी, यानी पाँच वर्षों में 
` विद्युत की संस्थापित क्षमता में. ]! लाख कि० वा० की . 


वृद्धि हुई (लक्ष्य ]3 लाख कि० वा० का था)। ` 


4. सिचाई सम्बन्धी सुविधाओं में (० Ii९६t०१ - 


Facili।०७) :—योजनाकाल में सिचाई की सुविधाओं. | 
का भी पर्याप्त मात्रा में प्रसार हुआ--इसमें ।00 लाख ' . 
एकड़ में लघु सिचाई योजनाओं के माध्यम से तथा 60 | 
-लाख एकड़ *में वृहत सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से . 
“सिचाई की व्यवस्था की गयी थी । योजना को अवधि में. 


अनेक बहुद्देशीय नदी-घाटी परियोजनाओं जैसे कि भाखरा 
नांगल, दामोदर घारी तथा हीराकु ड योजना पर कार्य की 


गति बढ़ा दी गई, जबकि चम्बल, रिहण्ड, कोयल तथा | 


कोशी आदि कई नई बड़ी परियोजयाएं भी शुरू हुई । 


* 


कर था । सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र 


४ 
~ 
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5. परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में (7 ० f€।0 

of Transport & Communication)—रवहुन तथा 
- संचार के क्षेत्र में भी प्रथम योजना में पूर्ण रूप से संतोष- 
जनक प्रगति हुई। योजना की अवधि में 30 बड़ो नये पुल 


बनाए गए, राष्ट्रीय राज्य-मागों की 636 मील अविद्यमान 


कड्याँ (55४ ।८8) जोड़ी गई और वत्त' मान सड़कों 
में से 4000 मील में सुधार किया गया । 380 मील लम्बी 
' नई रेल जाइनें विदाई गई' ओर 430 मील लम्बी टूटी 
हुई लाइनों की मरम्मत की गई। योजना की अवधि में 
देश में रेल इंजनों का उत्पादन <7 से बढ़कर 79, गाड़ी 
के डिब्बों का उत्पादन 673 से बढ़कर 22! और माल 
डब्बों का उत्पादन 3707 से चढ़कर ]437 हो गया । 
प्रथम योजनाकाल में “सामुद्रिक जहाज के टन भार में 
भी पर्याप्त वद्धि हुई तथा देश में जहाजं का कुल टन भार 
3,90707 रजिस्टर्ड टन से वढ़कर ]955-56 तक 
000 रजिस्टर्ड टन हो गया । 


6. सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में (7 ० ९]0 

ए 5०८] 9९7४०९४) प्रथम योज़नाकाल के सामाजिक 

सेवाबों के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई । इस सम्बन्ध में 

सबसे महत्त्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि 2 . अक्टूबर, 

/952 को सामुदायिक विकास (C०७०) DeV९]0- 

pment) तथा 2 अक्टूबर, ।953 को राष्ट्रीय विकास 

सेवाएँ (National Extension 9९7४०९5) शुरू की 

गई । योजना के अन्त तक इन कार्यक्रमों का विस्तार 

40,000 गाँवों के 7-8 करोड़ निवासियों तक हो चुका 

में एक और उपलब्धि 

यह हुई कि भूमि के अधिकार-सम्बन्धी सुधारों का शुभारंभ 

` हुम और लगभग सभी राज्यों से मध्यस्थो को समाप्त 

` कर दिया गया। . शिक्षा तथा चिकित्सा आदि के क्षेत्र में 
भी पर्याप्त प्रगति हुई। . | 

7. कीमत स्तर में 

की अवधि +में 

वृद्धि: हुई । 

` कीमत स्तर 43 प्रतिशत गिर गया। परिणामस्वरूप 


क्र 


.._ जीवन-स्तर का सूचक अंक भी पर्याप्त मात्रा में घट गया । 


4,800, | 


भारतीय थ्थंशास्त् 


, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि “प्रथम पंच- 
वर्षीय ला में देश में कृषि तथा उद्योग दोनों ही के 
उत्पादन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसने अर्थ- 
व्यवस्था में अनेक संस्थात्मक परिवर्तन का भी सूत्रपात 


किया । 


, प्रथम योजना में निर्धारित आथिक स्वरूप (Econo- 
mic pattern envisaged in the First Five Year 
7।2०)~—प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश में एक मिश्रित 
आशिक व्यवस्था (77580 ९००००7}) की व्यवस्था थी । 
योजना" के कार्यक्रमं एवं लक्ष्य इसी मूलभूत उद्देश्य को 
ध्यान में रखकर तैयार किये गये थे। दूसरे शब्दों में, देश 
के आथिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र (ए०७ sector) 
तथा निजी क्षेत्र (?7।४६६९ 5९८०7) दोनों की सत्ता को ˆ 
स्वीकार किया था। देश की औद्योगिक व्यवस्था को तीन: 
क्षेत्रों में विभाजित किया गया था-(क) प्रथम श्रेणी के 
कुछ उद्योगों को केवल सावंजनिक क्षेत्र (P0० sector) 
के अन्तर्गत रखा गया था । (ख) द्वितीय, कुछ उद्योगों के 
क्षेत्र में सावंजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की व्यवस्था 
थी । (ग) तृतीय कुछ उद्योगों को केवल निजी क्षेत्र. (pri- 
४4९ ९८०7) के अन्तर्गत छोड़ दिया गया थारी! योजना- 

- काल में सावंजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के विकास 
को सरकार द्वारा उचित प्रश्रय प्रदान किया गया । 


प्रथमं योजना की आलोचनात्मक समीक्षा 
(An Appraisal of the First Five Year Plan) 


का मुख्य उद्देश्य ` 
वातावरण तैयार 
एवं कच्चे पदार्थों 
प्रयत्न किया गया 


* इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना 
द्रत गति से आथिक विकास के लिए 
करना था । योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न 
की कमी को दुर करने का विशेष तौर से 
था । अधिकांश मदों में प्रथम योजना के "निर्धारित लक्ष्यों 
की पूर्ति हो गयी, किन्तु 'फिर भी कई बातों को लेकर 

गम आलोचना की जाती है जिनमें निम्नांकित उल्लेख- 

य हैं :-- 2 [ 


(!) संक्रमणकालीन योजना (Transition Plan)— 
इन सव उपलब्धियों के बावजूद, यह कहा जा सकता. है 
कि प्रथम योजना केवल “संक्रमणकालीन योजना” थी । 
इसने किसी नये कार्यक्रम का प्रचलन नहीं किया ! वास्तव 
में, युद्धोत्तरकालीन कार्यत्रमों में एक प्रकार से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयास मात्र थी। योजना के लिए 
निर्धारित सभी लक्ष्य, वास्तव में बहुत ही साधारण थे अतः 

. हे पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं हुईं। सबसे बड़ी 
बात .,तो यह थी कि.योजना की अवधि में मौनसून की 


` सच्ची स्थिति ने खाद्यान्न की स्थिति को बहुत ही सुगम 


बचा : दिया । 
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भोतिक साधनों को पूण रीति से निर्धारित किये बगैर ही यह 
शीघ्रतापूर्वक तैयार की गयी थी । परिणामस्वरूप यह मूल 
रूप से एक वित्तीय योजना (F००8! ?।8०) थी। परन्तु 
वित्तीय-क्षेत्र. में भी योजना के सभी मदों में वास्तविक व्यय 


आयोजित व्यय से कम ही रहा तथा कुल आयोजित व्यय 


का केवल 82:3 प्रतिशत भाग ही व्यय किया जा सका | 
आयोग ने इन त्रुटियों की ओर ध्यान देते हुए कहा है कि 
योजना के विभिन्न कार्यक्रम देर से प्रारम्भ किये गये । 
साथ ही, उन्हें पूरा करने के लिए उचित प्रशासकीय 
संगठनात्मक प्रबन्ध का भी अभाव था। 


(3) अत्यधिक आझावादी दृष्टिकोण-प्रथम योजना 
की आलोचना इस बात को लेकर भी:की जाती है कि 
इसमें वित्त को जुटाने में अत्यन्त आशावादी दृष्टिकोण 
अपनाया “गया था और जनता से उसको शक्ति से भी 
अधिक प्राप्त करने की आशा की गयी थी । आलोचकों 
का कहना है कि योजना आयोग के अनुसार पाँच वर्षों 


` ` में केन्द्रीय सरकार के बजट, राज्य सरकारों के बजट तथा 
` . रेलवे से क्रमश: ]60 करोड़, 408 करोड़ एवं ।70 करोड़ 


सुदृढ़ होगी । बृहत्‌ एवं मध्यम उद्योगों के लिए जो थोड़ी 
रकम निश्चित भो की गयी थी उसका प्रायः आधा भाग 
भी व्यय नहीं किया जा सका । इससे संगठित उद्योगों 
के क्षेत्र में विकास बहुत ही कम हुआ तथा इस क्षेत्र के 
रोजगार की संभावनाओं में भी बहुत कम ही वृद्धि हुई । 


(6) बेकारी की समस्या को उपेक्षा (४४९० of 
the problem of Unemployment)—प्रथम पंचवर्षीय 


योजना में बेकारी की समस्या के समाधान का कोई प्रयास ` | 


रुपये अतिरिक्त आय प्राप्त होगी । किन्तु आलोचकों के - 


अनुसार भारतीय जनता का अधिकतर भाग पहले से ही 
अत्यन्त निर्धन है, अतः कर के रूप में इससे और अधिक 
आय प्राप्त करने की आशा करना उचित. नहीं जेचता । 
इसी प्रकार प्रथम योजना में यह आशा की गयी थीं कि 


_ अतिरिक्त आय का 20 प्रतिशत: भाग `पू जी-निर्माण के: 


कार्य में लगाया जायगा, किन्तु भारत की स्थिति को 
देखते हुए यह अनुमान भी अत्यंधिकं जान पड़ता है । इसी 
प्रकार ।967 ई० तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने 
का लक्ष्य भी असंभव ही सिद्ध हुआ । 


(4) विकास के लक्ष्यों को वर्ष के आधार पर 


[ विभाजित (०77०४ ७7९३4०७) नहीं किया गया था 


--प्रथम योजना का चतुथं दोष यह था कि इसमें विकास 
के लक्ष्यों. को वर्ष के आधार पर नहीं निश्चित किया गया 
था । किसी भी विकास की योजना के अन्तत प्रति वर्ष में 


`" कितना विकास होगा इसका एक ठोस लक्ष्य तैयार करना 


आवश्यक होता है। किन्तु प्रथम योजना में लक्ष्य केवल 
सम्पूणं योजना काल के लिए ही. निश्चित किये गये थे; 
इनका वाषिक वितरण निश्चित नहीं किया गया था। 


` ` वाषिक लक्ष्यों के अभाव में योजना की कमी को जानना 
` . तथा उसे दूर करना अत्यधिक कठिन हो जाता है । . 


. (5) उद्योग-घन्धों को अअहेलनम र (Neglect _ of 
¡१५०४६८।९5);प्रथम योजना काल में कृषि पर ही 
अधिक जोर दिया गया था, उद्योग-धन्धों के विकास की 
कोई. निश्चित व्यवस्था नहीं थी । कृषि को प्राथमिकता देने 
का प्रान कारण यह बतलाया गया था कि ।95] ई० के 
पूर्व से चली आनेवाली योजनाओं को पूरा करना अनिवार्य 
था । साथ ही, इससे ओद्योगिक विकास की जड़ भी 


नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 953 तक देश में 
रोजगार की स्थिति बहुत खराब हो गयी। अतएव, योजना 
आयोग को 309 करोड़ रुपये के व्यय से ग्यारह सूत्रीय 
रोजगार का कार्यक्रम (Eleven Point Employment 
Programme) तैयार करना पड़ा । इसके बावजूद योजना 
काल में केवल 45 लाख. व्यबितयों के लिए ही रोजगार . 
की सुविधा प्रदान की गयी जबकि कुल अम-शक्ति में 
योजना की अवघि में प्रायः 00 लाख की वृद्धि हुई। 

(7) नियंत्रण के तकनीक के प्रयोग का अभाव (\0 
use of the technique of controls) :—प्रथम 
योजना में सरकार ने नियन्त्रण तथा नियमन के उन 
तकनीकों कर भी प्रयोग नहीं किया जिनकी प्रथम योजना 


` काल में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी थी । . 


(8) योजना को रागू करने के लिए उचित संगठन | 
का अभाव :-अंततः यह कहग जा सकता है कि प्रयम 
योजना की सबसे बड़ी लुटी यह थी कि इसमें योजना को 
लागू करने के लिए संगठन का अभाव था । कुछ: 
उद्योग-धन्धों तथा नदी-घाटी योजनाओं को पुरा करने के 
लिए स्वतंत्र निगमों की स्थापना अवश्य की गयी थी 
परन्तु इन पर सरकार अपना पूर्ण नियन्त्रण नहीं स्थापित 
क सकी । परिणामस्वरूप बहुत-सा रुपया योंही बबदि 

गया। - : 


_ निष्कर्ष:--इस प्रकार कई. बातों को लेकर प्रथम 
योजना , की आलोचना की जाती है । किन्तु इन | 
आलोचनोओं के वाव्रजूद भी यह कहा णा सकता है कि | 
प्रथम योजना अपने उद्देश्यों की पूति में बहुत अधिक सफल' 
रही । वास्तव में, देश की अर्थे-व्यवस्था पर इसका बड़ा 
ही अच्छा प्रभाव पड़ा । प्रथम योजना ने वर्षों की मृतप्राय- | 
अर्थ-व्यवस्था में एक नयी जान फूक दी। (The First 
Five ‘Year Plan introduced a new dynamic . 
element in a long static and stagnant, 
$ituat।००.) इस योजना की सबसे बड़ी सफलता यह थी 
कि इसने देश में द्र.तगति से आथिक विकास के लिए एक 
सुगम वातावरण तयार किया जिससे भविष्य में बड़ी-बड़ी 
योजनाओं को आधारशिला रखी गयी । , 
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: ` 2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (।956-967) . 


{Second Five Year Pian) | 
.._ हिसोय योजन! के मुख्य उद्देश्य (Main objectives 
-of the Second Five Year Plan):—दितीय पंच- 
वर्षीय योजना का समय अप्रैल, 956-3 से लेकर माचं, 


96! तक्त था । योजना आयोग के अनुसार द्वितीय योजना 


को सुइ उद्देइय पाँच वर्षों को अवधि में देश की राष्ट्रीय 
आय सें कुळ 25 प्रतिशत को वृद्धि करना, अमिकों डी 
संख्या में दोनेवाली वृद्धि के किए रोजगार के साधनों को 
बढ़ाना तथा औद्योगीक रण-की गति. को तीव्र बनाना जिससे 
आगे को योजनाओं के. लिए अंधिक तीव्र तिरत की पृष्ठ- 
भूमि तैयार हो सके, था !(The main task before 
the Second Five Year Plan .is to secure an 
increase of abont 25 p.c. over the Five ‘Year, 
to enlarge employment opportunities at a 
rate sufficient to absorb the increase in Jabour 
force consequent on tHe increase in population 
and to take a major stride forward in the di- 
rection of iadustrialisation SO as to prepare the 


/ ground for more rapid advance in the plan 


periods to come.) *दृधरे शब्दों में, द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना हु मुख्य उद्देश्य विकास के उस क्रम को आगे 


' ` बढ़ाता था जिसे प्रथम ग्रोजना ने जन्म दिया था तथा 


जिसके द्वारा जनता के सुख एवं समृद्धि की नींव रखी गयी 


` 'शथी। द्वितीय योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत का 


पुननिर्माण करना था।* दूसरे शब्दों में, इसका उद्देश्य 
आद्योगिक प्रगति की आधारशिला रखना तथा दुर्बल एवं 
अल्प सुविधा-प्राप्त वर्गों के लिए अधिकतम संभव सीमा 
` तक सुविधाओं को उपलब्ध बनाना. ओर देश के सभी 
भागों का संतुलित विकास करना था । '[! 8७९० ३६ 


_ rebuilding’ rural Indi3, to lay the foundation . 


: of industrial progress and -to secure to the 


5 greatest extent possible opportunities for the. 
_ weaker sections of the society.) 


इपी व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर द्वितीय 


ही 


भारतीय अर्थ शास्त्र 


वाषिक वृद्धि का लक्ष्य था । इसके अनुसार देश की | 
राष्ट्रीय आय को !955-56 ई० में 20,800 करोड़ २० से 
बढ़ाकर ।960:6] ई० में ]3,480 करोड़ रुपये करने का 
` आयोजन था । इसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में 
लगभग 8% तथा प्रति-व्यक्ति औसत उपभोग-व्यय में 8. 


की वृद्धि का आयोजन था । ' . 


(2) उद्योग-बन्धों का तीव्र विकास (Rapid Indus- 
trialisation of. the country)—दितीय योजना मैं 
औद्योगीकरण पर, विशेषंतः आधारभूत एवं भारी उद्योग- 
धंधों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी । योअना- 
काल में उद्योग एवं खनिज के विकास परं कुल 890 
करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में व्यय करने -का आयोजन 
था । इसमें उद्योग एवं खनिज पर 690 करोड़ रुपये तथा 


` कुटीर एवं लघु-उद्योगों पर 200 करोड़ रुपये . व्यय का 


आयोजन था । आयोग ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट 'रूप से यह 

. घोषणा. की गयी थी कि "Investment. in‘ :basic . 
Industries creates “demand: for Consumers 
goods, but it. does not enlarge the supply of - 
consumers goods ib the short run nor does it 
directly absorb any large quantities of labour, A ॑ 
balanced pattern of industrialisation therefore, . 
requires a well-oganised effort to utilise Jabour 
for increasing the supply of much needed 
consumers goods in a manner: which: 
economises the use of capital.’ - 


. (3) अधिकाधिक रोजगार की व्यवस्था (०४६ ९५३- 
sion in employment .` opportunities)— द्वितीय 
योजना के अन्तर्गत रोजगार की अधिकाधिक व्यवस्था भी . 
की गयी थी जिससे बेकारी की समस्या कः कुछ हल किया 
जा सके ५. वास्तव में, रोजगार के सम्बन्ध में योजना 

al ग दल ालीन नीति .अपनायी थी जिसके 

र दश मं !966,67 ई० : तक पर्णं रोजगार ' 
व्यवस्था कायम करनी थी । § 5 शी ४ 


(4) आधिक्र A में कमी (Reduction in 

nomic Inequalit।९७)—दूसरे "शब्दों में, धन तथा : 
आय के वितरण ` की विषमञताओं.को कपर करना तथा 
आथिक शक्तियों का अधिक समान वितरण द्वितीय योजना 
का एक प्रधान उद्देश्य था । LE 


_ प्रचवर्षीय योजना के निम्नलिखित उद्व इय निश्चित किये 
: - गये थे. :-- | + 

._ (]) राष्ट्रीय आय में समुचित वृद्धि (२890- 
increase ‘in national income)—जवन-स्तर को 
ऊँचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में समुचित वृद्धि आव- 

शयक है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए द्र्‌तगति से 

आथिक विकास अतिवाम है | अतएव द्वितीय योजना में 

पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25°/., यानी 5 प्रतिशत 


: Second Five 


~ 
i! 
4 


द्वितीयं योजना का कुल ब्य 70३ (Outlay of the | 
Second Five Year Plan)-—दHीय योजना का आकार: 
. अथम योजना से बहुत अधिक बड़ा था । इसमें पाँच वर्षों 
में सरकारी क्षेत्र में 4,800 करोड़ व्यय का आयोजन: था - 
जिसका विभिन्न मदो में वितरण निम्न प्रकार से था... 
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(Targets of 
their Achievements) 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना अत्यधिक .महात्वाकांक्षी 
तथा साहसयुक्त (40०8 nd ०००) थी । अपने 
` लक्ष्यों के निर्धारण में यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी तथा कुल 
व्यय के सम्बन्ध में साहसिक कही जा सकती है। किन्तु 
प्रथम योजना के ठीक विपरीत द्वितीय योजना को प्रारम्भ 
से ही विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । इनमें मोनसूंन-की.अप्रत्याशित असफलता, स्वेज- 
संकट, बढ़ते हुए मूल्य-तल तथा विदेशी विनिमिय की 
कठिनाइयाँ आदि : उल्लेखनीय हैं। यही कारण है कि. 
द्वितीय योजना के विभिन्‍न लक्ष्यों की पूत्ति में एक प्रकार 
की विषमता पायी जाती है। फिर भी, कहा जा सकता 
है कि विभिन्‍न कठिनाइयों के बावजूद प्रथम योजना ने 
जिस उध्वंगामौ प्रवृत्ति का सूत्रपात किया .था, द्वितीय 


~ल उठ कते से की रकम ववष ले को भी सत है। 


the Second Five Year Plan and . 


के प्रमुख लक्ष्यों तया इनकी उपलब्धियों की निम्नांकित 
व्याख्या से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। : 
राष्ट्रीय - आय (॥t०n2! Income) :— द्वितीय 


पंचवर्षीय योजना में पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25 ` 


. भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष 95 
` व्यय (करोड़ रुपये में) _ व्यय की जानेवाली कुछ 4,800 करोड़ रुपये की रकम 
मदें 'प्रथम योजना काल . द्वितीय योजना में से 2,529 करोड़. रुपये केन्द्र द्वारा तथा 2,27] करोड़ 
व्ययं की कुल का - व्यय की कुल का रुपये राज्य सरकारों द्वारा व्यय_किया जाने को था । 
. रकम प्रतिशत रकम प्रतिशत द्वितीय योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित 
]. कृषि एवं सामु- a 4800 करोड़ रुपये की कुल. राशि में से 3800 करोड़ रुपये : 
दायिक् विकास 354 49 568 [8 पूजी विनियोग के रूप मे तथा 000 करोड़ रुपये चालू 
2. सिंचाई एवं बिजली 637 272 93 ]90 व्यय के रूप में व्यय का आयोजन: था | इसके अतिरिक्त 
3. उद्योग एवं खनिज ]88 7-9 890 ।8:5 द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षेत्र मे 2400 करोड़ रुपये 
4. यातायात एवं न FN विनियोग की व्यवस्था थी। 
सवहून 57 0 |, : 48:9 इस प्रकार, द्वितीय योजना काल में सावंजनिक क्षेत्र * 
5. सामाजिक सेवाएं 542 22:4 945 9:7 . में 4800 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था, किन्तु योजना 
6. विविध 86 36 99. ©2I' मं अन्तिम रूप से कुल 4600 करोड़ रुपये ही व्यय किया 
~ ““ जा सका। इसका विभिन्न मदों में वितरण निम्नांकित 
कुल 2,378 I00°0 “4,80 ` 00:0 तालिका से स्पष्ट है * हे 
व्यय (करोड़ रुपये में) : 
व्यय की रकम प्रतिशत वितरण 
५ कदे योजना की वास्तविक , योजना की: वास्तबिक 
व्यवस्था i व्यय व्यवस्था व्यय हे 
कृषि एवं सामुदायिक विकास 568 530 °8 II:0- 
सिंचाई एवं बिजली 9]3 865 I9-0 I9°0 
ग्रामीण एवं लघु उद्योग 200 I75 4-2 40... = 
` उद्योग एवं खनिज « 690 900 ]4°4 ` 20:0 
` यातायात एवं संवहन L,385 I300 28:9 I8:0 
सामाजिक सेवाएँ एवं ब्रिविध 7044 . 830 अप 28-0 i 
' कुल 4800 4600 - -00.0 ® I00:0 
` द्वितीय योजना के लक्ष्य तथा उनकी पूत्ति  योजनाकाल में भी वह जारी रही । अब द्वितीय योजना . 


प्रतिशत तथाः प्रति-व्यक्ति आय में ]8 प्रतिशत वृद्धि का | 


आयोजन था किन्तु द्वितीय योजना के इस लक्ष्य की पूति 
नहीं हो सकी तथा पाँचब्वर्षों में राष्ट्रीय आय में 20:4 
प्रतिशत तथा प्रति-व्यक्ति आय में केवल 8.0 प्रतिशत 


की ही वृद्धि हुई। वास्तव में, द्वितीय योजनाकाल में « | 


योजना आयोग ने जनसंख्या में वृद्धि का अनुमान ॥3, 
प्रतिशत प्रतिवर्ष लगाया था जबकि वास्तविक वृद्धि 2 
प्रतिशत प्रतिवर्ष से भी अधिक हुई. जिससे हुई जिससे 

योजना आयोग के सारे अनुमान ही गलत सिद्ध हो गये । 


इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की 0 : | 
वर्षो की अवधि, अर्थात्‌ ।95। से ।96 के बीच राष्ट्रीय . 


~ 
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आय में 42:6 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में केवल 
6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। द्वितीय योजना काल में कुल 
विनियोग राष्ट्रीय आय के 955-56 में 7-3 प्रतिशत से 
बढ़कर 960-6! में ।।°7 प्रतिशत हो गया। किन्तु 
आंतरिक बचत का प्रतिशत योजना काल में राष्ट्रीय आय 
के 7-5 से बढ़कर केवल 8:5 प्रतिशत ही हो सका। 
बचत तथा विनियोग के इस अंतर को न्रिदेशी 
सहायता, निर्यात अतिरेक (९४०7४ ऽ7।) तथा 
विदेशी विनिमय की संचित निधियों से ही पूरा किया 
* जा सका। योजनाकाल' में राष्ट्रीय आयं में वृद्धि के 
लक्ष्यः को नहीं प्राप्त करने का एक प्रधान कारण पू जी: 
निपज अनुपात (C4p/१2I-Outpणt R40) में आयोजित 


* स्तरसेकम वृद्धि है। द्वितीय योजना की अवधि.के लिए : 


पूजी-निपज अनुपात को 23 : मान लिया गया था 
जब कि-यह 3:86 ! ही हो सका,.यांनी पू जी-निपज अनु- 
पात में परिकल्पित स्तर तक वृद्धि नहीं हो सकी । . 


4 


कृषि-सस्बन्धी लक्ष्य तथा उनकी उपलब्धि (Targets of 


` योजनां में कृषि को प्रथम योजना की अपेक्षा कम महत्त्व 
दिया गया था । द्वितीय योजना काल में कृषि-सम्बन्धी 
लक्ष्यों के निर्धारण में निम्नांकित बातों-को प्रधानता दी गयी 


थी-(क) देशा की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ऊँचे स्तर . 


पर खाद्यान्न की व्यवस्था करना, (ख) वृद्धिशील औद्योगिक 
व्यवस्था के लिए पर्याप्त सात्ना में कच्चे पदार्थों की 
“व्यवस्था करना, (ग) कृषि-पदार्थ, की उपज में वद्धि के 
द्वारा निर्यातः को बढ़ाना, तथा (घ) योजनाकाल में अधिक 
अन्न उपजाकर संभावित मुद्रा-स्फी ति को रोकना । द्वितीय 


` योजता में कुछ कृषि-पदार्थों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि ` 


हुई । उदाहरण के लिए, खाद्यान्तों का उत्पादन 955-56 


में 658 लाख टन से बढ़कर 960-6 में 329 लाख टन. 


कपास का उत्पादन 40 लाख गाँठ से बढ़कर 53 लाख 
गाँठ तथा तिलहन का उत्पादन 56 लाख टन से बढ़कर 70 
लाख टन हुआ । किन्तु जूट का उत्पादन 955-56 में 42 
लाख गाँठ से घटकर 960-6! में 4] लाख गाँठ हो 


गया । योजना काल में सभी कृषि-फसलों के उत्पादन का. 
` सूचनांक (949-505=00) 955-56 में व से. 


` बढ़कर ]960-6 में ]35 हो गया । 


- _ द्वितीय थोजना काल में सिंचाई के क्षेत्र में भी पर्याप्त 


` वृद्धि हुई । योजना काल में सिंचाई के विभिन्‍न साधनों से 


कुल ।32 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की 
सुविधा प्राप्त हुई जिसमें से 69 लाख एकड़ भूमि में वृहत 

' सिचाई कार्यक्रमों तथा 63 लाख एकड़ भूमि में लघु सिंचाई 
कार्यक्रमों द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई । 


Industrie heir Achievements): तीयः 


Agriculture and their Achievements) :--द्वितीय . 


उद्योग घन्धों क लक्ष्य तथा उपलब्धि (7४९५ ` 


भारतीय गर्थशासत् 


योजना-काल में उद्योग-धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर 
दिय गया था तथा योजना काल में उद्योग-धन्धों के क्षेत्र 
में पर्याप्त प्रगति भी हुई थी । द्वितीय योजना काल में कच्चे 
लोहे तथा अल्मुतियम के उत्पादन में 50 प्रतिशत, इस्पात 
की पिंडों के उत्पादन में ।00 प्रतिशत, मशीनी ओजारों 
के उत्पादन में. 500 प्रतिशत, तथा. विद्युत की उत्पादन 
क्षमता में 68 प्रतिशन की वृद्धि. हुई । द्वितीय योजना काल 
में सावंजकि क्षेत्र में !0-]0 लाख टन सा के, इस्पात के 
तीन कारखानेरदुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला में स्थापित ` 
किए गए। साथ.ही, इस्पात के निजी क्षेत्र के दोनों 
कारखानों का भी विस्तार किया गया । द्वितीय योजना में 
इस्पात के उत्पादन को ]955-56 में ।3 लाख टन सें 
बढ़कर 960-6! में 43 लाख टन करने का आयोजन था, 
किन्तु योजना का यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका था 
तथा इस्पातं का वास्तविक उत्पादन्न 960-6! में केवल 
23 लाख टन ही हुआ। योजना काल में कृत्रिम खाद, 
कोयला तथा सामुद्रिक जहाज आदि के .उत्पादन में भी | 
पर्याप्त वृद्धि हुई । / 


, द्वितीय योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन के 
सूचक अंक में (950-5! =]00) 40 प्रतिशत वृद्धि 
हुई । द्वितीय योजनाकाल काल में उद्योग-धन्धे पर विशेष 
“रूप से जोर दिया गया था,' अतएव इसमें कई नयी. 


औद्योगिक वस्तुओं जैसे मशीनी औजार, भारी विद्यूत यंत्र... ` 


* तथा कृषि-सम्वन्धौ यन्त्र आदि का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। 
इनके अतिरिक्त अखवारी कागज, मोटर साईकिल स्कूटर, 
डी० डी० टी तथा अन्य औषधियाँ आदि का उत्पादन 
प्रारम्भ हुआ'। विद्यत-सम्बृन्धी वस्तुओं जैसे बिजली के. 
पंखे, रेडियो, रिफरिजेटर आदि जसे टिकाऊ उपभोक्ता 
वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ हुआ । योजनाकाल में उपभोक्ता 
उद्योगों को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया गया था। 


द्वितीय योजना काल में” कुटीर एवं लघु उद्योगों के 
विकास की. मद में सरकारी क्षेत्र में 775 करोड़ रुपये व्यय - 
किया गया। योजनाकाल में इस क्षेत्र के उत्पादन में भी 
पर्याप्त वृधिहुई।. - . | 


यातायात एवं संवादवाहन (nश०7t 2nd 


_ Communication) :—द्वितीय योजनाकाल में यातायात्र 


तथा संवादवाहन के विकास पर भी पर्याप्त जोर दिया 
गया था। योजनाकाल में रेलों के विकास को उच्च 


'भाथमिकता प्राप्य थी । वास्तव मे, ईस अवधि में भारतीय 


रेलों के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई। योजनाकाल में 
रेलों के माल ढोने की क्षमता ]955-56 में !:6 व'रोड़ . 
टन से बढ़कर 960:6] में 456 लाख टन हो गयी। 
विद्यातीकरण तथा डिजलाइजेंशन के क्षेत्र में भी पर्याप्त 


- प्रगति हुई । सामुद्रिक जहाजों के माल ढोनें की. क्षमता - 
` 955-56 में 48 लाख टन 6. 2. 7. से बढ़कर 7960-6! 


3 कप AA हैं 
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भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष 


में 86 लाख G7 हो गयी । योजनाकाल में पर्याप्त . 
मात्रा में नयी सड़कें भी बंनवायी गयीं । संड़कों के अन्तर्गत 
भी पक्की सड़कों की लम्बाई ।955-56 में 83 हजार 
कि० मी० से बढ़कर 960-6! में 236 हजार कि० 


` मीटर हो गयी । * 


सामाजिक सेद्षाओों के क्षेत्र में (In the 59709 
of Social Services) :--द्वितीय योजनाकाल में सामा- 
जिक सेवाओं के क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में.प्रगति हुई। 
इनके अतिरिक्त भूमि-सुधार कार्यक्रम पर्याप्त मात्रा में 
भागे बढ़ा । सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार 
कार्यक्रमों के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई । इसी तरह 
शिक्षा; परिवार नियोजन तथा चिकित्सा भादि सुविधाओं 


` में. भी प्रर्याप्त प्रगति हुई। 


द्वितीय योजता सें रोजगार (Employment in ° 
the Second Five Year Plan) :—fतीय योजना- _ 


काल में आयोग ने देश में बेरोजगारों को संख्या का, 
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'पहले कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही लागू किया जायेगा और: 
यदि इनके परिणाम अच्छे होंगे तो उनको सामान्य रूप 
से अपनाया जायेगा । |. ; 

कुछ भी हो, योजना के अन्त तक कृषि के अमिरिक्त . 


. अन्य क्षेत्रों में कुल 8! लाख व्यक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों 


में कृषि एवं भूमि-सुधार कार्यक्रमों के कारण 6 बाख 
अन्य व्यक्तियों को और रोजगार मिलने. की आशा थी । 
किन्तु अन्तिम रूप से द्वितीय योजना काल में कृषि के 
अतिरिक्त अन्य म॒दों में केवल 65 लाख व्यक्तियों के बिषू 
ही रोजंगार की व्यवस्था की जा सकी ` इसका तात्पर्ये यह 
है कि द्वितीय योजना के धन्त तक देश में 88 लाख ध्यक्ति 
बेरोजगार थे । | 3 के 
द्वितीय योजना के वित्तीय ,साधन 
‘(Financial Resources of the Second 
Five Year Plan) 
द्वितीय योजना प्रथम योजवा की तुलना सें बहुत बड़ी 
थी । इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4800 करोड़ रुपये 


अनुमाच निम्न प्रकार से लगाया था-- व्यय का आयोजन था, किन्तु पाँच वर्षों में योजना का. 
वह बा ग्रामीण कुल न वास्तविक व्ययः 4600 करोड़ रुपये ही हुमा । योजवा में 
. में क्षेत्रों में (लाख में) व्यय की गयी रकम' विभिन्‍न साधनों से निम्न प्रकार से. 
तये. रोजगार चाहनेवाले 38 625 00 . प्राप्त हुई :- ` 
पुराने बेरोजगार DS 58 द्वितीय योजनं! के वित्तीय साधन (करोड़ रुपये में) 
eT क प्राप्त रकम “प्रतिशत , .. 
कक कुल 63 9 53 साधन आयोग द्वारा वास्तविक आयोग ब।स्तविक 
इनमें से द्वितीय योजनाकाल में 80 लाख व्यक्तियों . | ` प्रस्तावित ` रकम द्वारा 
को रोजगार दिलाने का अनुमान था, यानी आयोग के - . प्रस्तावित 
अनुमान के अनुसार ही द्वितीय योजनां के अन्त में भी ।.' चालू आय 
पूणं रोजगार की स्थिति नहीं स्थापित की जा सकी थी। से बचते . 
योजना आयोग के शब्दों में ही “यह आशा करना अनुचित (955-56 के 
होगा कि दूसरी योजना के अन्त तक पूर्ण रोजगार की . «करों की दर * 
स्थिति कायम हो सकेगी । वास्तव में, इस उद्देश्य की प्र} 350 ‘=~50 73 2 
पुर्ति आयोजित प्रयरनों की एक लम्बी प्रक्रिया द्वारा ही की .2. अतिरिक्त करों 450 - 052 9:4 . 22:7 
जा सकती है जिसकी अवधि दूसरी योजना से भी अधिक द्वारा RN 
. लम्बी होगी ।” फिर भी, हमको रोजगारों की संख्या को 3. जनतासे ऋण 700 780 ' I46 7:4 
अधिकतम बनाने के लिए प्रयत्न करने ही होंगे । योजना 4. अल्प बचत 500 900 90:4 8:3 
“आयोग ने सितंबर; ।955 में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या 5. रेलवे से अनुदान ]50 . I50 3.] ' 3:3 
के अध्ययन करने के. लिए एक विशेषज्ञ अध्ययन दल की 6.. निर्वाह-निध्ि .. 52 कक 
नियुक्ति की थी। इस अध्ययन दल का मुख्य उद्देश्य एक -तथा अन्य ` द 
` . ऐसी.योजमा प्रस्तुत करना था जिससे [शक्षित'व्यक्तिंयों जमा खाते 250 230. $l 63 
में बेकारी की समस्या को सुछझाया जा सके । इस प्रप 7. विदेशों से प्राप्त tT 
का अनुमान था कि लगभग 5:5 लाख शिक्षित व्यक्ति . साधन . 800 090 67 ` 224 
उस सगय बेकार थे और दूसरी योजना के अन्त तक 8. घाटेकीवित्तः ' _ की 2 77 6) 
उनकी संख्या बढ़कर 20 लाख हो जाने की सम्भावना थी । व्यवस्था 200 948° 250 20.. 
- “इस्री योजना में लगभग ]4:5 लाख शिक्षित “व्यक्तियों 9. कमी, जो स्वः फल । 
, को रोजगार मिल जायेंगे और इसलिए केवल 5'5 लाख ' देश के साधनों से. =. 
"शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की समस्या "पुरी होगी 400 - 83 ` 
रह गयी धी । इस अध्ययन दल ने कई योजबाएं प्रस्तुत .. | ———- —- — 
: कुल . 4800 4600 I000 ३000 


. की जिनको योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार 
'भा० भण. 


/ ९ 
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. हितोष योजना को असफलूताएं-इस प्रकार द्वितीय 
योजना निस्संदेह पहली योजना कौ तुलना में पर्याप्त मात्रा 
भें बड़ी थी । साथ, ही यह कृषि तथा उद्योग-धन्धों के 
उत्पादन में वृद्धि करने में पर्याप्त मात्ना में सफल भी रही. 
किन्तु द्वितीय योजना कई क्षेत्रों में सफल नहीं हो सकी । 

उदाहरण के लिए, कृषि के क्षेत्र में जूट, कपास, तिलहच 

तथा गन्ता यादि सभी का उत्पादन लक्ष्य से बहुत ही कय 
रहा, सिचाई तथा बिजली का उत्पादन भी लक्ष्य से बहुत 
ही कम रहा । उद्योग-धन्धों के अन्तगंत लोहा तथा इस्पात 


कोयला, अल्मुवियम, सीमेंट तथा सूती-वस्त्र आदि सभी . 


का उत्पादन योजना के लक्ष्य से बहुतं ही कम रहा । इस 
प्रकार द्वितीय योजना के अन्त तक सम्पूर्ण ग्रामीण जच संख्या 
को सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्ये-' 


-क्रमों के अन्तर्गत लाने का आयोजन था, किन्तु यह काये: ` 


क्र भी पूरा नहीं हो सका । योजनाकाल में रोजगार की 


सुविधाओं में भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हो पायी। , 


योजना का लक्ष्य 700 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए 
रोजगार की सुविधा प्रदान कंरना था जबकि योजनाकाले 
. में केबल 60 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए ही रोज- 
धार की व्यवस्था की जा सकी । राष्ट्रीय आय में आयो- 


तीव्र गति से बढ़ने के कारण प्रतिच्यक्ति आय में तो बहुत 

' ही कम वृद्धि हुई। 
इन क्षेत्रों में द्वितीय योजना की असफलता के लिए 
बहुत सारे कारण बतलाये जाते हैं ! इनमें निम्नांकित 


विशेष रूप से उल्लेखनीय - हुँ--- 


. (क) ओद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा 

करने के लिए मौनसून 'की अनिश्चिता के कारण कृषि 

उत्पादन समरूप तथा सतत्‌ नहीं रह सका । पिछले वर्ष 

` की तुलना में ।957-58 में.खांद्ाचच का उत्पादन केवल 

0:9 प्रतिशत अधिक था, ।958-59 में 5 प्रतिशत अधिकं 

था किन्तु अगले वर्ष में यहं घटकर केवल एक प्रतिशत 

अधिक रह गया । कृषि-सम्बन्धी अन्य फप्तलों के उत्पादन 
» में भी दसी प्रकार बहुत कम वृद्धि हुई। 

a (ख) कच्चे माल की कमी और उपयुक्त विद्य त्‌ 

'_ तथा अन्य मशीनों की अपर्याप्तता के कारण भी बोद्ो- 


गिकं उत्पादन मुख्यतः कम रहा । दो वर्षों में, ]9:8:' 


Bn 59 में ओद्योगिक उत्पादन स्थिर भर्थात्‌ !एक समां 
` रहा। र 959-60 में इसमें 4:8 प्रतिशत तथा 960 
. 6! में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई! ` Fe 
 , (ग) खाद्यास्‍्न, आवश्यक कच्चे माल एवं भारी 
मशीनरी आदि के बड़े पैमाने पर आयात के कारण 


जित लक्ष्य से 5 ही कम बुद्धि हुई एवं जनसंख्या के ` 


भारतीय अर्थशास्त्र 


गस्भीर विदेशी विनमय संकट उत्पन्च हो गया था, ` 
जिसके कारण खाद तथा भारी रासायनिक उद्योग एवं ` 
शक्ति की परियोज॑नाओं को पूरा करने में देर लगी । 
(घ) उपभोक्ता वस्तुओं.के उत्पादन को बढ़ाने में 
कुटीर तथा ,लघु उद्योगों की असफलता, प्रशासकीय 
झक्षमता एवं परिवहन की असुविधाओं के कारण अर्थ- 
व्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव बहुत बढ़ गथा । भूल्य-तल 
पर सबसे बुरा प्रभाव तो ।200 करोड़ रुपये के घाटे की - 
वित्त-व्यबस्था (Df! 78708) का पड़ा । परिणाम- 
स्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थोक कीमतों का सामान्य 
सूचक लगभग 30 प्रतिशत वढ़ा;खाद्य वस्तुएं सामूहिक रूप 
में 23 प्रतिशत, औद्योगिक कच्चा माल 45 प्रतिशत और 
निर्मित वस्तुएँ 35 प्रतिशत से भी अधिक महुँगी हो यई। 
बढ़ती हुई कीमतों की इस प्रवृत्ति ने भारत को, विक्रय के 
लिए अच्छा! और क्रय के लिए निम्न कोटि का बाजार 
बना दिया । परिणामतः, भारतीय निर्यातों में सुधार का 
कोई चिल्ल पहीं प्रकट हुआँ। वे लगभग स्थिर रहे तथा 
योजचाकाल में इनमें. नाम-माल् की कमी ही हुई । 


- . द्वितीय योजना को समालोचना 
(A Critical Appraisal of the Second Plan) : 


द्वितीय योजना को प्रारम्भ से ही बहुत-सारी आलो- 
चनाओं का शिकार होना पड़ा । बाद की घटनाओं ने 
इनमें से कुछ आलोचनाओ को सत्य कर कुछ को मिथ्या 
भी सिद्ध कर दिया । वास्तव सें, द्वितीय योजना के विरुद्ध 


` न्तिम्वलिखित प्रबल आलोचनाएँ दी जाती हैं-- 


(4) द्वितीय योजना अत्यधिक सहत्वाकांक्षी. (0४९7-- 
३००8) थी-द्वितीयं योजना का मकार पहेली. 
योजना से बहुत बड़ा, प्रायः दुगुना था । अतएव यह बहुत 
महत्वाकांक्षी थी । इसमें विनियोग की दर के 4955.56, 
ई० में राष्ट्रीय आय के 7:3 प्रतिशत से बढ़कर !60-67 
'ई० में 0 6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान था; विनियोग 
की दर में योजनाकाल में वस्तुतः इससे भी अधिक वृद्धि 
हुई किन्तु आन्तरिक बचत. की दर में नाममात्र की ही 
वृद्धि हुई । अतएव श्री के० सी० नियोगी (£. 0. 
९०६१) के अनुसार, “द्वितीय योजना अव्यावहारिक 


तथा अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी .और इसका विशाल भवन ` 


झत्यन्त कमजोर नींव एर खड़ा था |” ` (The Second 


Plan was unrealistic and over-ambitious and 
.its massive super structure was raised on pre- ° 


carious foundations.) 


(2) द्वितीय योजना के निर्माताओं ने भी इसके . 
निर्माण में अत्यधिक भहत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाया . 


` था^ सर्वप्रथम तो ज्योंही योजना बनकर तैयार हुई त्योंही 


इसके लक्ष्यों को बढ़ा.दिया गया | अप्रं ल, 956 में योजचा . 


प्रारम्भ की गयी, किन्तु शीघ्र ही इसे विदेशी विविमय 
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भारत में योजनाकरण के अठारह वषं | 


सम्बन्धी संकटों का सापना करना पड़ा । इन प्रारम्मिक 
` कठिनाइयों के कारण ही अआजोचों ने इसे “महत्त्ताकांक्ञा 
` का संकट' (075i ०£ th ००६५३०००) कहना प्रारं 
केया । जून, 258 मेँ द्वितीय योजना को Rophasing 
. की गयी तथा इसे दो भागों में विभाजित कर दिया 
al । प्रथम भाग झो ००८० ०£ ६१७ ।३० कहा गया । 
इसमें कुल व्यय 4500 करोड़ रुपये रखा गया । दूधरे 


भाग का कुछ व्यय 300 करोड़ रुपये रखा गया । योजवा . 


के प्रथम भाग को किसी. भी तरह से पूरा करवा था, 
किन्तु द्वितीय भाग की पूर्ति को साधनों को उपलब्धि पर 
निर्भर बना दिया गया! किन्तु 5 वर्षो में योजना का 
वास्तविक व्यय 4600 क रोड़ रुपये हुआ | EC 

वास्तव में, द्वितीय योजना देश की आवश्यकताओं 
को देखते हुए तो उहुत/बड़ी नहीं कही जा स$ती. किन्तु 
साधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वाकांक्षी अवश्य थी । 


फिर भी,यह कहना.पड़तां है-कि भारत जैसे अविकत * 


देश के तीब्र माथिक वकास के लिए मामूली योजना से 
काम भी नहीं चल सकता । इसके लिए हमें विशाल 
विनियोग की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ओर इसके लिए 
` जनता को तैयार होना पड़ेगा । - 
(3) द्वितोय योजना में कृषि पर कम तथा उद्योग- 


« घन्धों पर अघि$ जोर विया गया था-द्वितीय. योजना . 


के विरुद्ध यह सावधिक प्रमुख आलोचनां है। द्वितीय 


योजना में औद्योगीकरण के आधार को सुदृढ़ बनाने पर. 


` . विशेष रूप से जोर दिया यया था। वास्तव में, रोजगार, 
उत्पादन, राष्ट्रीय आय आदि में बुद्धि के लिए ऐसा 
आवश्यक भो प्रतीत होता है । किन्तु, योजना में कृषि पर 
, अपेक्षाकृत कम जोर दिया गया था। वह द्वितीय योजना 
की सबसे बड़ी कमी थी । इसके परिणामस्वरूप जबकि 
प्रथम योजनाकाल में कृष्ि-उत्पादव में 22 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई थी, द्वितीय, योजनाकालं में इसमें केवल 20 
प्रतिशत की ही वृद्धि हुई किन्तु द्वितीय योजना में प्रथम 
(योजना की अपेक्षा कृषि एवं सामुदायिक विकास पर भी 
धिक व्यय किया गया था। फिर यह क्यों कहा जाता. 
है कि कृषि .की अवहेलना की गयी थी ? वास्तव में, 
योजना: आयोग ने प्रथम योजना की अपेक्षा द्वितीय योजना 
सें कृषि पर कम जोर दिया था जो योजना ,अयोग की 
सबसे बड़ी भूल थो। इसका कारण यह था कि आयोग 
ने प्रथम योजना हे कृषि-उत्पादन की वृद्धि पर अत्यधिक 
सन्तोष प्रकट किया था । इससे कुष्ति-विकास के प्रति 
द्विती प योजना की तत्परता (२०३०००४७) में थोड़ी कभी 


झा गयी। इस रूप में कृषि की उपेक्षा अवश्य की गयी फंही 


थी और इसीलिए तृतीय तथा चतुर्थ योजनाओं में इस 
सूल फो सुधारा गया है-तथा कृषि के उत्पादन में वृद्धि 
को अघिक महत्त्व दिया गया ।' ' ` - 
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भागामी पंच- 
वर्षीय यो बचाओ में भी हमको कृषि की पैदावार बढ़ा के 
लिए भारी, प्रयत्न करने होगे अव्यथा: देश में क्षौद्योगिक 


99 
विकास की गति भी धीमी हो जायदी। अभी तक 
भारतीय कृषि का आधार सुदृढ़ नहीं हो पाया है।_ 
(4) उप रोकता वस्तुओं. $ उत्पादन को बढ़ाने 

लिए फुटीर एवं लघु उद्योगों पर विशेष जोर दया गया 
था तया कारखाना उद्योगों को अवहेलना की गयी थी. 
योजना में एक तरफ आधारभूत उद्यागों के लिए भारी 
विनियोंग की व्यव्था थी एवं दूसरी तरफ कुटार उद्योगों 
की उन्नति के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी प्रयत्नों का भी 
आयोजन था । इसमें उपभोग के सामान बनानेवाले कार- 
खानों, जैस सूती-वस्तर तथा चीनी उद्योग आदि पर भ्रति- 
वन्ध लगाकर सम्बन्धित लघु उद्योगों फे विकास का प्रयत्न 
किया गया था । योजना की यह नीति केवल अल्पकालीन 
हो सकती है, लेकिन: दीर्घकालीन दृष्टिकोण से भो बड़े 


पूँमाच के उद्योगों को विकास का समान अवसर देवा 


चाहिए और उसकी व्यवस्था भो फी जानी चाहिए । 

(5) योजना सें घाटे की वित्त-व्यवस्था (0ीटां! 
Financing) पर अधिक जोर दिया गया था जिससे - 
मुद्रा-स्फोति होने को सदा मःशंफा बची रही-हितीय 
योजना में ।200 करोड़ रुपये की रकम के घाटे की बित्त 
व्यवस्था से देश में मुद्रा-प्रसार में बहुत अधिक बृद्धि हुई । 
इस सम्बन्ध में शुरू से ही योजना के वित्तीय पक्ष को कटू 
आलोचना होती रही ! साथ ही, योजन्ञाकाल में कर-वुद्धि _ 
से, विशेषतः परोक्ष करों में वृद्धि होने से निधंच उपभोक्ता 
वर्ग की ऊँचे मूल्य देने पड़े। देश में विशाल माता में बिकास 
व्यय में बृद्धि का आयोजन था, लेकिन उपभोक्ता बस्तुझ्ओं 
का उत्पादन इस अनुपात से नहीं बढ़ाने को व्यवस्था थी . 
क्योंकि अधिकांश व्यय आधारभूत उद्योगों पर किया जाने 


`को था । दूसरी योजना के आरम्भ से ही मुद्रा-स्फोति का 


दबाव प्रारम्भ हो गया ।. किन्तु वास्तव में, घाटे की बित्त : 
व्यवस्था के. जिस सीमा तक प्रतिकूल परिणाम की आशंका 
प्रकट को गई थी. उतनी भयानक स्थिति द्वितीय योजबा- 
काल में नहीं उत्पन्न हो सकी है । सबसे बड़ी बात तो बहू 
थी कि आथिक बिकास की प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ मुद्रा- 


. स्फोति मवश्य ही निहित रहंती है। इसे एक सीमा तक 


टाला भी नहीं जा सकता । | ० 
(6) सावेजनिक क्षेत्र के विकास पर अपेक्षाकृत अधिक 
जोर दिया गया था- प्रथम योजनां में सावेजानक एवं वी 


क्षेत्र का हिस्सा प्रायः 50; 50 था जवकि दूरी योजना ` 
में यह 60 : 40 हो गया। इसलिए कुछ लोगों ने बहू 


` आशंका प्रकट की थी कि निजी क्षेत्र को विकास का पूर्ण 


अवसर नहीं दिया गया था । लेकिन यह मशका सही बहाँ 

ग जा सकती । वास्तब में, बिजी क्षेत्र को धावेजतिक 
झेत्न के साथ कदम-में-कदम मिलाकर चलना चाहिए। 
साध ही, द्वितीय योजबा मे निजी क्षेत्र के विकास फे लिए 
बहुत-सी सुविधाएं प्रदान की गयी थों। ' _ fe 

. (7) विदेशों साधनों पर, अत्यधिक निर्भरप्ा-दूखूशै.. 
योजना में 800 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी ऋण एबं 
सहायता प्राप्त करने का आयोज था, लेक्चि यह्‌ असूसाच ` 
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बाद भे कम सिद्ध हुआ सौर इसके लगभग दुगने विदेशी 
साधनों की आवश्यकता प्रतीत हुईं । इतनी अधिक माता 

में विदेशी साधनों पर निर्भरता किसी भी राष्ट्र के लिए 
अच्छी नहीं है। किन्तु भारत जैसे किसी भी अविकसित 
देश को ओद्योगिक विकास के क्षेत्र में विदेशी सहायता की 
` . छावश्य ही आवश्यकता पड़ती है। फिर भी, यह कहा जा . 
सकता है कि इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से छानबीन के 
बाद ही विष्कर्ष पर आना चाहिए था । 


3. तृतीय पंचवर्षीय योजना (957-66) 
(Third Five Year, Plan) 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य {0७९०४९5 
of the Third Five Year Pian)—तुतीयः पंचवर्षीय 
योजनाः अंगले 5 वर्षों छे व्यापक विकासः की भावश्यक- 
ताओं को ध्याम में रखते हुए तयार को गई थी। इस. 
` योजना के निम्नलिखित प्रधान उद्देश्यं थे-- 

(क) अवले वर्षों में राष्ट्रीय आय सें वार्षिक 5 प्रति- 
शत से भी अधिक की वृद्धि करना और इस हिसाब से देश 
के विकास में विनियोग करना जिससे आगे भी राष्ट्रीय 

, द्याय में वृद्धि का यही क्रम जारी रहे।. (70 ५९००7९ 

. an increasein the National income of over 
Sp.c. per annum and at the same time, 
ensure a pattern of investment 80 as t0.sust- 
ain this rate‘of growtli during subsequent plan 
7९८००५.) दूसरे शब्दों में, तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल 
में राष्ट्रीय सराय में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का 
आयोजन था, यानी राष्ट्रीय आय को ।96-6! में 4, 

„ 500 करोइ रुपये से बढ़ाकर योजना फे अन्त'में 9,000 
करोड़ रुपये या इससे भी अधिक करने का आयोजन था।: 

_योअनाकाल में प्रति व्यक्ति आय में 77 प्रतिशत वृद्धि का 

` आयोजन था जिससे वह ।960-6 ई०. में 330 रुपये 
से बढ़कर ]965-66 ई० में 385 रुपये हो . जाने को थी । 

इसी प्रकार,-तृतीय योजना में उपभोग-स्तर मे 4 प्रतिशत 

. प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का आयोजन था। साय ही, 

, योजना के अन्त में वचत को राष्ट्रीयं आय के !4 प्रति- 

शत्‌ करने का लक्ष्य था । : 

' (ख) खाद्यान्नों की उपअ में भाश्मनिभरता प्राप्त 
`. करवा एवं कृषि की उपज में इतनी अधिक वृद्धि करना, 
जिससे कि उद्योगों की बढ़ती हुई जरूरतें भी पूरी हो 

` गोर निर्यात भी हो सके । {Achieve self-sufficiency 

: infoodgrains and increase agricultural produ- 

ction to meet the requirements of industry and 
६३९.) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल-कृषि उत्पादन में 
: 30 प्रतिशत तथां बांद्यान्नों के उत्पादन में 26 प्रतिशत वृद्धि 
>का ग्रायोजन था । इस लक्ष्य की प्राप्ति के. वाद देश के . 
र fd 'खादयान्तों ह में बात्मविर्भर हो जाने की आशा 
i हि 5 : | ~ 


भारतीय य्थंशास्त्र ` 
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(ग) इस्पात; बिजली, तेल, ई धच' आदि बुंवियादी 
उद्योगों. छो . बढ़ाना और मशीन बनाने के छारखाने 
स्थाति करना मिससे.।0 दषो. के . अन्दर अपने देश के : 
औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनें देश से' ही 
प्राप्त की जा सकें। आधारभूत एवं प्रधात उद्योगों के 
विकास पर तृतीय योजना में भी अधिक जोर दिया 


गया था । तृतीय. योजनाकाल में समस्त थोद्योयिक 


उंत्पादन में ]! प्रतिशत वाषिक वृद्धि का आयोजन था। 


: (घ) योजनाकाछ में देश की अम-झक्ति (2 P0९) ` 
का पूणे रूप सेउपयोग एवं रोजगार फे साधनों में पर्याप्त 
वृद्धि करना (Utilise t0 the fullest possible extent’ 
the man power ‘of the country) —तृतीय योजना . 
में सम्मिलित कार्थक्रमों के परिणामस्वरूप योजनाकाल में 
40 लाख (35 लाख कृषि में तथा 05 लाख गैर-कृषि- 
में) अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था का 
आयोजन था । 


(च) घन एवं झाय के वितरण की दिषमता को कम 
कर आथिक शक्तियों का अधिक भ्यायोचित वितरण 
करना । । ९६ Re 

` दीघेकालीन विकास की व्यवस्था- तृतीय पंचवर्षीय . 
योजना के निर्माण के क्रम में योजना अ'योग ने आगामी 
पन्द्रह वर्षो के लिए विकास: की सभी सम्भावनाओं .को 
ध्यान में रखकर एक दीर्घकालीन विकास का कार्य क्रम तैयार 
किया था । वास्तव में, देश के आथिक विकास फे लिए ' 
विकास की दीघंकालीन व्यवस्था अनिवार्य है जिससे. कि 

. अर्थे-व्यवस्या.का तेजी से दिकास हो सके तथा वह ब्र्‌त- 
गति से भात्मनिभरता तथा स्वतः प्रचालित विकास फी 
ओर अग्रसर हो सके । आयोग के शब्दों में, तृतीय तथां. 
बाद में आनेवाली 'योजचाओं के लिए विकास की जिस 
` कार्य-प्रणाली की कल्पना की जा रही है, उसके अनुसार . 
कृषि तथा उद्योगों की पारस्परिक निर्भरता, आथिक तथा 
सामाजिक विक्रास, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय. विकास और 
घरेलू एवं बाह्य साधन को संतुलित करने की पारस्परिक 
निर्भरता परःजोर देने की आवश्यकता है । इस नीति के 
अनुसार एवं वैयक्तिक एवं तकनीकी क्षमता के विकास 
तथा उत्पादकता के सामान्य स्तर को ऊंचा उठाने पर. 
पर्याप्त मात्रा में जोर देना असिवायं है । इसके साथ ही . 
जनसंख्या, रोजगार'तथा सामाजिक परिवस्नों पर भी 
जोर देने की आवश्यकता है |” ज 
- अतः इत व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर तृतीय 
तथा आगे आनेवाली योज नाक में आथिक विकास की गति 
को भौर भी तीव्र बनाने के लिए बचत तथा विनियोग में 
वृद्धि की व्यवस्था की गयी थी । द्वितीय, योजना के अन्त .. 
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'भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष 


, में राष्ट्रीय आय का ]! प्रतिशत भाग. विनियोग किया 
जाता न । इसे बढ़ाकर तृतीय, चतुर्थ तथा पांचवीं 
योजनाओं के अन्त तक क्रमशः 4-5, ]7-8 तथा 9-20 
प्रतिशत करने का आयोजन था । इस सम्बन्ध में आयोग 
ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी “For achiev- 
ing a cumulative rate of growth of over 5. 9.० 
per annum, it will be necessary to undertake 
net investment to the extent of more than I4 
percent of the national income as compared 
to the present Jevel of II°5. per ०४०.” इसके 
परिणामस्वरूप चतुथं तथा पाँचवीं योजनाओं के अन्त में 
शुद्ध विनियोग्र के क्रमशः, ।7,000 करोड़ रुपये तथा ` 
25,000 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमाच था । इसी 
प्रकार पाँचवीं योजना के अन्त तक आंतरिक बचत के 


राष्ट्रीय आय के 8:5 प्रतिशत से बढ़कर 8--9%तक ' 
होने जाने की अशा की गयी थी। इसी दीर्घकालीन / 


विकास को ध्यान में रखकर तृतीय योजना का कार्य प्रारम्भ 
किया गया था । 


तृतीय योजना फा कुल विवियोग एवं च्‌ (Total . 


Investment and Outlay of the Third Plon}—- 
उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तृतीय योजना 


iol. 


काल में कुंड 0.400 करोड़ रुपये विनियोग का आयोजन . 
था; जबकि, द्वितीय योजनाकाल में विदियोग 6750 
करोड़ रुपये तथ। प्रथम योजना में 5360 करोड़ रुपये 
विनियोग ही हुआ था। इसमें से सावंजनिक क्षेत्र में 3300 
करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में ।400 करोड़ रुपये 


` विनियोग की व्यवस्था थी । 


इस प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना का आकार प्रथम 


एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजवाओं की अपेक्षा .बहुत बड़ा था। 


सावंजविक क्षेत्र में तृतीय योजचाकाल मे' कुल 7500 
करोड़ रुपये व्यय को आयोजन था जबकि द्वितीय योजना- 
काल में वास्तविक व्यय 4600 करोड़ रुपये तथा प्रथम 
योजना काल में 960 करोड़ रुपये था । 


सरकारी क्षेत्र में व्यय किये जानेवाले कुल 7500 
करोड़ रुपये में. से 3600 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा एवं 3900 
करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाने को 
था। कित्तुः पाँच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में तृतीय 
याजना का वास्तविक व्यय 8577 करोड़ रुपये; याची 
आयोजित व्यय से. लगभग 077 करोड़ रुपये अधिक . ' 
व्यय हुआ.। इसका विभिन्न मदों में वितरण चिम्चांकित | 


तालिका से स्पष्ट है 


तृतीय योजना का व्यय (करोड़ रुपये में) 


मदे तृतीय योजना का 
प्रस्तावित व्यय 


।. कृषि एवं सामुदायिक विकासः  068. 


2. बृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई 650 
3. विद्युत्‌ ` . I0I2 
_ 4, ग्रामीण एवं ` लघु-उद्योग 264 
` 5, संगठित उद्योग एवं खनिज 9 


6. परिवहन एवं संचार 
-], सामाजिक सेवाएं एवं विविध ४300 
8. Inventories 200 


कु ` 7500 

` इस प्रकार-स्पष्ट है कि तृतीय ; 
तथा वास्तविक व्यय कस सिंचाई एवं लघु उद्योगं से 
प्रायः एक समान था जबकि परिवहन एवं संचार में 
वास्तविक व्यय बहुत अधिक तथा सामाजिक सेवाओं, 
संगठित उद्योगों एवं खविज तथा वियत्‌ में थोड़ा अधिक 

था। मुल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण ही तृतीय योजवा . 
के व्यय में इतनी अधिक वृद्धि हुई । ८ 

दिजी क्षेत्र में विनियोग--तृतीय 

क्षेत्र में कुल 4]00 करोड़ 


योजना का प्रस्तावित 


योजना में विजी ` 
रोड़ रुपये विवियोग की व्यवस्था 


तृतीय योजना का - 


कुल का 
वास्तविक व्यय प्रतिशत 

i089 ` -वुटय ` 
664 77 
252 I4'6 
°: 24] 2°8 
I726 20T 

2I]2 24:7 ६ 

]493 I7°4. 
8577 | I00°0 


थी । इसमें से कृषि के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये, ग्रामीण. 
एवं लघु उद्योगों में 275 करोड़ रुपये, उद्योग एवं खनिज ` 
में ।050 करोड़ रुपये तथा समाज सेवाएं एवं गृह-दिर्माण - 
के क्षेत्र में (075 करोड़ रुपये व्यय. को व्यवस्था.थी। | 


तृतीय योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ .. 


(Targets and Achievements of the ; 
‘° . Third Five Year Plan) | 
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तृतीय योजदा 3! साचे, !966 को सपाप्त हुई किन्तु . 
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योजना के अधिकांश लक्ष्यों की पूत्ति नहीं हो सकी। 
बोजना आयोग के अनुसार तृतीय योजना पर्याप्त प्रगति 
सही कर सको तथा इसकी उपलब्धियाँ पूर्वाशा से कम ही 

रहीं । सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यूनत।एं कृषि तथा उद्योगों. 
के क्षेत्र में रहीं । आयोग के अनुसार वित्तीय दृष्टि सेतो 
योजना के लक्ष्य पूरे हो गये परन्तु उत्पादन तथा क्षमता 
के सम्बन्ध में कई भौतिक लक्ष्य नहीं पूरे किये जा सके 

` जिसके लिए निम्नांकित कारण प्रधान थे--मौसम-सम्बन्धी 
प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रारम्भिक कार्यवाही करने में 
असफलता, कार्यक्रमों को अंतिम रूप प्रदाव करने में 


बिश्तंब, हमारी सीमाओं परे आक्रमण तथा द्वितीय योजना. 


की कुछ कमजोरियाँ आदि । 

ततीय योजना में कृषि-पदार्थों के उत्पादन में 96- 

र 62 ई० में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई. किन्तु 962 63 ई० 
= हैं 3 प्रतिशत की कमी हुई । पुनः ]963-64 ई० में 37 
प्रतिशत तथा !964-65 ई० में 70:5 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । किन्तु [965 66 के असामान्य वर्ष होने के कारण 
कृषि-पदाथों के उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई | इस वर्ष 
खाद्यन्नों के उत्पादन में 20 प्रतिशत को कमी हुई। 
बाद्याननों के उत्पादंन को बढ़ाकर 965-66 ई० तक 
000 लाख टन करने का आयोजन था जबकि' इतका 
उत्पादन !96 -66ई० में केवल 720 लाख टन ही हुआ? ' 
“ 'इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन में भी तृतीय योजना में 
मौत रूप से वाषिक !! प्रतिशत वुद्धि का आयोजन था, 

जबकि इसमें 96-62 ई० में 8:2 प्रतिशत, 962-63 

० में 96 प्रतिशत, 963-64 ई० में 9:2 प्रतिशत तथा 
; ` ]964-65 ई० में 8:8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु 
 . 965-66३० में ओद्योगिक उत्पादन में २:3 प्रतिशत की 
बुद्धि हुई । इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना के औद्योगिक 
उत्पादन के लक्ष्य भी पुर षहीं हो सके । परिणामस्वरूप 

` योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में भी अपेक्षित लक्ष्य से बहुत 
'ही कम वद्धि हुई | राष्ट्रीय आय में योजनाकाल के प्रथम 
चार वर्षो में ।960-6] ई० के मूल्य-तल के आधार पर 
20 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 965 66 ई में इसमें 


= 


` 5:6 प्रतिशत की कमी रे । इससे स्पष्ट है कि तृतीय. 


योजना के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी । तृतीय योजबा 
मेर्‌ ष्ट्रीय आय को बढ़ाकर ।965-66 ई० में 9,000 
करोड़ रुपये करने का आयोजन था जबकि यह लगभग 

. [5,630 करोड़ रुपये (!960-6! ई० के मूल्य-तल पर) 

, ही हुई। योजनाकाल में भ्रति-व्यक्ति आय में तो प्रायः 


` कोई वृद्धि नहीं ई । योजनाकाल में पूःनी-निपज अनुपात . 


 _(Capital-output 78४0) को 23: ! माना गया था, 
 _ किन्तु वास्तव में यह इससे बंहुत अधिक 3:53! ! रहा। 


_ इस प्रकार तृतीय योजवा की प्रगति संतोषजनक 
॥ तृतीय योजना की इस असंतोषजनक प्रगति 
रण कृषि तथा उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में “ 
बहुत ही कम वृद्धि है । चतुर्थं योजवा ` 
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भारतौय भर्थशारंतत 


के स्मति-पत्न में आयोग ने इसकी व्याख्या निम्च प्रकार 
सेकी है: “In actual fact, national income 
growth inthe first three years of the Third 
Plan has been less the I9p. c.—owing lar-, - 
gely to serious setbacks in agricultural pro- 
duction and delays _in realisation of output 
from some of.the investments-- as against an 
increase of about 30 9. ०. assumed forthe 
five, years 9८7००.” अब तुतीय योजना के विभन्‍न 
क्षेत्रों में इसके लक्ष्य तथा इनकी उपलब्धियों की सविस्तार 
व्याख्या की जायगी । 

' तृतीय योजवा सें कृषि (Agriculture in the 
Third P]2०)~तुतीय योजना में कृषि को प्रमुख स्थान 
दिया गया था । प्रथम योजनाकाल में कृषि-उत्पादन में 


` 27 प्रतिशत तथा द्वितीय योजनःकाल में 20 प्रतिशत की 


वृद्धि हुई, यानी आयोजन के प्रथम दशक में कृषि के 

. उत्पादन में वाषिक औसत 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। 
तृतीय योजनाकाल में खाद्यान्नों की उपज में 30 प्रतिशत . 
तथा अत्य सभी फसलों.की उपज में 30 प्रतिशत वृद्धि का - 
आयोजन था । इस प्रकार तृतीय योजना में कृषि की 
मद में वाषिक 6 प्रतिशत. यानी कुल 30 प्रतिशत वृद्धि 
का लक्ष्य था जबकि योजना-काल में कृषि-पदार्थो के . ` 
उत्पादन में वास्तविक वृद्धि केवल ]] प्रतिशत की ही 
हुई । तृतीय योजना काल में कृषि की कुछ प्रमूख फसलों 
के उत्पादन के लक्ष्य तथा योजना के अन्त में इनकी 
उपलब्धि.चिम्न प्रकार से थी-- 


जुतोस योजना से कृषि-पदार्थों के उत्पादन 
९. का लक्ष्य तथा उपलब्धि 


में 


= FE हि गे is 

ह SD ESEOEE 
Tw Eek है. 
खाद्यान्न (लांख टन में) 822 : I000 720 
तिलइन » » 70 I00 64 
गन्ना 7) 7] I]I :0; 20 
. (गुड़ के रूप में) ` 

, कपास (लाख गाँठ में) 53 70 58 
जूट „» » 4] 62° . 45 
चाय (लाख कि०ग्रा० में) 320. 409 373 


'इस प्रकार तृतीय योजना के कृषि-सम्बन्धी लक्ष्य पूरे 
नहीं हो सके । खाद्यान्वों के उत्पादन को बढ़ाकर 965- 
66 ई० में 000 लाख टव करने का आयोजन था, किम्तु 
96-62 ई० में इसका उत्पादन 8।0 लाख टन, 962- 


63 ई० में 784 लाख टन, ।963-64 ई० में 794 लाख 


I.‘Memorandum on the Fourth Five” 
Year Plan; p. —3 . 
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भारत में योजवाकरण के. अठारह वषं , I03. 


दन, 964-65 ई० में 889 लाख टन तथा ।965-66 ई० 
में केवलं 70 लाख टन ही हुआ । स्पष्ट है कि 965-66 
में खाद्याच्नों का उत्पादन 960-6] से भी कम रहा । 
इसी प्रकार कपास के उत्पादनं को बढ़ाकर 70, लाख 


गाँठ तथा जट के उत्पादन को बढ़ा कर 62 लाख गाँठ 


करने का आयोजन था जबकि !955-66 ई० में इनका 
उत्पादन क्रमशः 48 साख गांठ ही हुआ । 965-66 में 
कृषि-उत्पादन का तीव्र पतन अशभूतपुर्व . था जिसने कृषिः 
शाक के सूचकों को पुवः 959-60 के स्तर पर ला 
द्या । 


तृतीय योजनाकाल में कृषि, सामुदायिक विकास एवं 
सिंचाई पर कुल ।7।8 करोड़ रुपये, यानी योजना के कुल 
व्यय के 23 प्रतिशत भाग व्यय का ही आयोजन था 


जबकि इस मद में वास्तविक व्यय प्रायः 753 करोइ ' 


रुपये हुआ । इसमें से' कृषि एवं सामुदायिक विकास पर 
]089 करोड़ रुपये तथा बड़ी एवं मध्यम सिंचाई की 
योजनाओं पर 664 करोड़ रुपये व्यय किया गया । योजना 
के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कृषि-प्रशासन 


` के उचित; संगठन पर ध्यान देवा आवश्यक समझा गया 


था । वस्तुतः, भारतीय कृषि में विकास के लिए व्यय में 
बुद्धि की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितना कि 
एक उचित कृषि-सम्वन्धी प्रशासन की जो इन कार्यक्रमों 
को सुचारु रूप से लागू छर सके; किन्तु योजनाकाल में 
खाद्यान्तों के उत्पादन में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो 
पायी । 


तृतीय योजनाकाल में सिंचाई-प्राप्त भूमि के क्षेतत में 
200 लाख एकड़ की वृद्धि की व्यवस्था थी जवकि वास्त- 
विक उपलब्धि प्रायः ।38 लाख एकड़ की ही हुई । इसी 
प्रकार नत्रजनक खाद का उपयोग, जो सन्‌ 960-6! ई० 
सें करीब 3 लाख 60.हजार टव था, को बढ़ाकर ।965- 


. 66६० में ।0 लाख टन करने का आयोजन था; जबंकि 


इसका उपयोग ।965-66 ई० में 6 लाख-टन' हुमा । इसी 


` प्रकार अक्टूबर, 963 ई० तक देश की सम्पूर्ण ग्रामीण 


जन-संख्या को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
लाने का बायोजन था जो प्राय; पूरा हो गयां। सहकारी 


संगठच पर भी पर्याप्त जोर दिया गया था और खेती के . 
. लिए संहकारी समितियों द्वारा अधिक नण दिलवाने की 


व्यवस्था थी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में ओद्योगिक विकास 
(Industrial Development in the Third Five year 
P8०) :-द्र.तगति से आधिक विकास के लिए देश का 
ओद्योगिक विकास एक अनिवायें शर्ते है। प्रथम योजा 
काल में उद्योग-धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर नहीं 
दिया गया था। किन्तु, द्वितीय योजना काल में उद्योग- 
धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया यया था | तृतीय 
योजदा काल में भी उद्योप-धन्धों के उत्पाद में घहत्त्व 


पुणे वृद्धि का लक्ष्य था, किन्तु योजना काल में ओद्योगिक 

क्षेत्र में उत्पादन मुख्यतः हतोत्साहित करनेवाला ही रहा! : 
तृतीय योजना में सावेजनिक क्षेत्र में संगठित उद्योग 

एवं खनिज की मर्द में ]520 करोड़ रुपये व्यय का अ!यो- 


- जन था जो योजना के कुल व्ययः का प्रायः -20 प्रतिशत 


भाग था। किन्तु योजवाकाल में इस मद में कुल !926 
करोड़ रुपये ही व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त लघु एवं 
कुटीर उद्योगों पर 264 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन 
था: जबंकि योजवा का कुल व्यय इस मद में 240 करोड़ 
रुपये हुमा । 35 के 

तृतीय योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में औसत ' 
वाषिक ।! प्रतिशत वृद्धि का आयोजन - था, किन्तु इस 
लक्ष्य की भी पृत्ति वहीं हो सकी तथा ओद्योगिक उत्पादन ' 
में 967-62 में 8-2 प्रतिशत, 962-63 में 9:6 प्रतिशत, 
963-64 में 9:2 प्रतिशत तया 964-65 में 8:8 प्रतिशत ' 
की वृद्धि हुई जबकि ।965-66 ई० में केवल 53 प्रतिशत 
की ही वृद्धि हुई। कुल मिलाकर ओद्योगिक उत्पादन ' 
में योजनाकाल' में 7-9 प्रतिशत की वाषिक वृद्धि हुई । ` 
किन्तु सामान्य औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा आधारभूत 
उद्योगों के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई।. उदाहरण के 
लिए; विद्य्‌त-य्क्न के उत्पादन में 7] प्रतिशत, गैर- ' 
विद्य त्‌-यन्त्नों में 82 प्रतिशत, धातुओं के उत्पादन में 57 
प्रतिशत, पेट्रोलियम की वस्तुओं के उत्पादन में 48 प्रति: - 
शत तथा रासायनिक उद्योगों के उत्पादन में 38 प्रतिशल : 
की वृद्धि हुई। इसके विपरीत चीनी तथा चस्त्न-उद्योगों 
के उत्पादव में वृद्धि केवल .।3 प्रतिशत ही थी. : 

तृतीय योजनाकाल में भारी तया अघारसूत उद्योगों 
के विकास पर पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया था जिससे 


-सविष्य सें अर्थ-च्यचस्या स्वतः. प्रचालित आथिक विकास 


की ओर उन्घुख हो सके । योजना में कुछ प्रमु उद्योगों के 
उत्पादन के लक्ष्य तथा इनकी उपलब्धि इस प्रकार है :-- 
< वाषिक उत्पादच 


BE के कर तीर [ह 

हि. GY ७ ES | 
E डे EE YQ ( 

उद्योग i I .णिलिए 
०. क 5 &w EE 
. कोयला लाखट्नः 555. 90 ` 703 

2. खनिज लोहा ,, II0 300 230 | 

3. तैयार इस्पात ;, . 24 ._ 69 45 
4, मह्मुनियम हजार टन 8:2 80 ` 52 


5. सीमेंट लाख टत 80 ।32 ॥08 | 
6..कागज एवं हजार टत 350 700 ` 5558 
गत्ता\' ` | - क 
7. सल्फयूरिक इजार टच 368 500 662 
एसिड | SE - 
8. कॉस्टिक सोडा हजार टन 0] ` 34 28' 
9. चीची लाखट्न 35 35 355 
.]0. सुती-वस्त्र करोड़ मीटर 654 


~ 
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चीन तथा पाकिस्ताच के याक्रमण से उस्पन्व संकट 
„ की स्थिति के परिणामस्वेरूप औद्योगिक कार्यक्रमों की 
प्राथमिकता भे थोड़ा-सा परिवतंन भी किया गया तथा 
इस्पात, आधारभूत हल्की घातु (०४४० ।४' 7९३]ऽ); 
खतिज तेल एवं यन्त्र-नर्माण उद्योगों पर अधिऋ जोर 
दिया जाने लगा । इससे ओद्योगिक विकास में सहायता 
मिलने के साथ-साथ यातायात सथा शक्ति आदि के विकास 
में भी पर्याप्त, सहायता मिलने की आशा की जाती थी। 
ग्रामीण एबं लघु उद्योग :-हस्त-कर्घा ओर घरेलू 
उद्योग के जरिये कपड़े के उत्पादन -को ।960-6] ई० के 


20]:3 करोड़ मीटर से बढ़ाकर 7965:66 ई० में 350. 


करोड़ मीटर करने का आयोजन था जबकि ।965-66 
` ई० में इसका उत्पादन 3।4 करोड़ मीटर हुमा ।: 
दूधरी योजना में 66 औद्योगिक संस्थान बनाये गये थे । 
तीसरी योजना में इस प्रकार के 300 भोर संस्थान बनाने 
'की व्यवस्था थी, जबकि 965-66 ई० तक वास्तव में 
334 संस्थान ही ओर बनाये गये । चतुर्थ योंजवा में भी 

इस मद में विशेष जोर दिया गया । 


बिजली :-द्वितीय योजना के अन्त में बिजली की 
संस्थापित क्षमत्ता 7 लाख किलोवाट हो.गयी। इसे 
बढ़ाकर तीसरी योजना: के अन्त तक ।27 लाख किलोवाट 
करने का आयोजन था। किन्तु तृतीय योजना के इस 
लक्ष्य की भी पत्ति नहीं हो सकी तथा 7965-66 ई० में 
ह की स्थापित क्षमता लगभग !02 लाख कि० वा० 
| 
` रोजगार :--तृतीय पंचवर्षोय योजना में रोजगार के 
ब्ाधनों में भी पर्याप्त वृद्धि का आयोजन था। किन्तु 
. " योजवा के इस लक्ष्य की भो पूत्ति नहीं हो सकी। योजवा 
के प्रारम्भ में 80 लाख बेरोजगारों की विद्यमानता का 
अनुसात था । साथ ही, ऐसा अनुमान था कि ,योजना- 
.. काल में चये काम चाहनेवालों की संख्या में वृद्धि होगी 
, जिसधे वेरोजगार व्यक्तियों की. संख्या बढ़कर 2:5 करोड़ 
हो जायगी । किन्तु तृतीय योजना में कृषि के अतिरिक्त 
_ अन्य क्षेत्रों में 705 लाख तथा कृषि में 35 लाख व्यक्तियों 
के लिए अतिरिक्त रोजगार के साधनों की ही व्यवस्था 
की जा सकी। अतएव इस प्रकार तृतीय योजना के इस 

, “लक्ष्य की भी पृत्ति नहीं होक्षकी । 


यातायात एवं संवादवाहुन (Transport and Co- 


_ _ mmuvicएat०ए) :-यातायात एबं संवादवाहन के क्षेत्र ' 


; _ में श्री तृतीय योजना में 7485 करोड़ रुपये, थाची कुल 
ब्यय के प्रायः 20 प्रतिशत भाग के व्यय का आयोजन था। 
' किन्तु आगे चलकर इसमें वृद्धि की गयी तथा योजचाकाल 


'एवं संवादवाहन के क्षेत्र में भी तृतीय योजना में 
आयोजन था। रेलों की माल ढोने की क्षमता 
६० में 540 लाख टन से बढ़ाकर ]965-' 


'मद में प्रायः 272 करोड़ रुपये व्यय किया गया। | 
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भारतीय पर्यशास्त ` 2 


66 ई० में 24:0 लाख टन करने, योनी इसमें 60 अति- 
शत वृद्धि का आयोजन था जबकि योजना के अन्त में 
इनकी माल ढोने की अनुमानित क्षमता ५0'3 लाख टच 


: ही हुईं। योजनाकाल में 200 लाख मील लम्बी नथी रेल 


लाइन बनाने का आयोजन था। जहाजरानी . के सम्बध 
में भी योजना का लक्ष्य प्रायः 2 लाख टन (6. R: 7.) 
के नये जहाजों को काम में लाना था। बाद में इसमें 
वृद्धि की गयी जिसके परिणामस्वरूप देश में कुल जहाजों 
का टन भार 960-6। ई० में 8:6 लाज GR से बढ़- 
कर 7965-66. में ।5:4 लाख'GR7 हो गया। . 


शिक्षा तया समाज छेवाओं के क्षेत्र में (In the 
field of Education and Social Services) ० 
शिक्षा के क्षेत्र में भी तृतीय योजनाकाल में पर्याप्त प्रगति 
हुई । योजनाकाल में तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर विशेष 
रूप से जोर दिया गया था । तकनीकी क्षेत्र के लिए 
निर्धारित वाषिक प्रवेश का लक्ष्य ]963-64 में ही पूरा हो 
गया । इसी-घ्रकार जन-स्वास्थ्य, परिवार नियोजन की 
सुविधाओं तथा पिछड़ वर्गों एवं आदिवासियों के कल्याण 
में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । , जन-स्वास्थ्य के क्षेतत में सर्वा- 
धिक महत्त्व उपलब्धि मलेरिया-उन्मूलन तथा झौसत 


` जीवन की प्रत्याशा (७ ९९९६००५) के बढ़कर 50 


वर्ष हो जाना था योजनाकाल में परिवार नियोजन के 
क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। ग्रामीण क्षेत्र में. 
परिवार नियोजच केन्द्रों की संख्या !।00 से बढ़कर 3676 ` 
तथा शहरी क्षेद्व 549 से बढ़कर. 738] हो गयी। 
किन्तु फिर भी. योजचाकाल भैं चीन तथा पाकिस्तानी 
आक्रमण के कारण बहुत सामाजिक धेवाओं के क्षेत में 
कटोती करनी पड़ी। : [ : 


` सूल्य-स्तर के क्षेत्र में (In the Field of Pricer 
९४९!) :-तृतीय योजवा की सर्वाधिक प्रमुख विफलता 
मूल्य-स्तर में वृद्धि को रोकने के क्षेत्र में थी । मूल्य-स्तर 
में वृद्धि की प्रवृत्ति ब्रास्तव में द्वितीय योजना. के अन्तिम 
-वषं से ही धारम्भ हुई। 962 में चीनी तथा 965 में .. 
पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्व संकर की स्थिति में इसे. ' 
ओर अधिक बल मिला तथा मूल्य-स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति 
तिरंत्र बनी रही । 960-6! की तुलवा में 965-66 में 
थोक मूत्यों के सूचक अंक में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
इस अवधि में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि 48:4 प्रतिशत, 
औद्योगिक कच्चे मालों में 32:6 प्रतिशत, निमित बरंतओं 
में 26" प्रतिशत तथा माध्यमिक वस्तुओं में 27-। प्रति- 


शत हुई मूल्य-स्तर में यह अप्रत्याशित वृद्धि कई भौतिक . हि 


लक्ष्यों की पूर्ति के लिए . विप्रेरक _(0/8/nC९7४।४०) सिद्ध ` 

हुई। वास्तव में, मूल्य-तल में इस अप्रत्याशित वृद्धि केलिए ' 
कई कारण उत्तरदायी: थे. जिनमें घाटे की वित्त-व्यवस्था 
(deficit ‘financin£) पर अत्यप्चिक जोर तथा कृषि के 


.उत्पादव में कसी आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। - 


_‘CC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collgctian. 
YTD a ERE 7 i ८ 


Digitized,by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत में योजवाकरण के धठारहु वर्ष 


- भुगतान संतुलन के सस्वन्घ(n 088० of Balance 
of Payments) में तृतीय योजना का समय प्रारम्भ से 


` ही कठिनाइयों का समय . रहा । योजनाकाल में चिर्यात 


की अपेक्षा. आयात की मात्रा बहुत अधिक रही ; उदाहरण 
के लिए, 965-66 में आयात ।335'3 करोड़ रुपये तथा - 
निर्यात केवल 78:8 करोड़ रुपये था, यानी योजना के 
अन्तिम वर्ष में देश का भुगतान' संतुलन 553:6 करोड़ 
रुपये से इसके विपक्ष में था । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधव {Finan 


cial Resources of the Third Five Yeat Plan)— * 


तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र में व्यय किये जानेवाले 
कुल 7500 करोड़ रुपये की रकम को तिम्चलिखित प्रकार ` 
से प्राप्त करने की व्यवस्था थी तथा कुल वास्तविक व्यय 
8577 करोड़ की रकम मिम्व प्रकार से ध्राप्त हुई | 


तृतीय योजना के वितीय साधन (करोइ रुपये से) - 


साधन प्रस्तावित वास्तविक 
! . वतमान ` करों के SSDI —4]9 
आधार प॒र राजस्व 
से बचत 
2. वर्तमान आधार I00 ; 62. 
पर रेलों से * 
| प्राप्त धन 
. 3. वर्तभाव आधार पर 
सावेजनिक क्षेत्र के अन्य . } 
उद्योगों से प्राप्त घत 450 373 
4. सारवंजनिक ऋण 800 823 
5. अल्प बचत... + | 
{Small Savings) 600 565 ' 
6. भविष्य-चिधि मादि, ` - 
से मिलने 
` वाला धच 540 608 
7, अनिवायं जमा एवं 
. वार्षिकी 03 ` 7 
' 8, अतिरिक्त कर 70 2892 
9, विदेशी सहायता जिसकी बजट से | 
_ व्यवस्था की गयी. थी", 2200 2423 
70. घाटे की वित्त-व्यवस्या : हे 
" (Deficit Financing) _55 _II33 
* : 7500 8577. 


ल यो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


405 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना में घाटे 
की वित्त-च्यवस्था को .बहुत भधिक महत्त्व दिया गया। 


` इससे पांच वर्षों में. केवल 550 करोड़ रुपये को रकम 


प्राप्त करने की व्यवस्था थी जवकि वास्तव ' में !33 
करोड़ रुपये की रकम, याची आयोजित रकम से प्रायः 
दुगुवी रकम प्राप्त हुई। इसी प्रकार विदेशी सहायता भी 
आयोजित रकम से बहुत अधिक 2423 करोड़ रुपये यानी 


योजचा के कुल ब्यय का प्रायः 30 प्रतिशत भाग थी। | 
` अतिरिक्त करों से लगभग 35 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ | . 


तृतीय पंचवर्षीय योजना की कुछ आधारभूत 
. “कमजोरियाँ . 


(Some Basic Defects of the Third 
[a Five Year Plan) | 
` तृतीय पंचवर्षीय योजवा के विभिन्न पहलुओं के 


. अध्ययन से स्पष्ट है कि-इसमें कई आधारभूत तुटियाँ 
थीं । इसका सबसे बड़ा दोष तो यह था कि इसमें कई 


चीतियों की दृढ़तापू्वंक घोषणा तो की गई थी किन्तु 


. उन्हें; कार्यान्वित करने में समान दुढ़ता का अभाव था। 


वास्तव में, इस योजना की अधिकांश नीतियों को कार्यो- 
न्वित करने में आत्म-बल का अभाव था । मूल्य-सम्बन्धी 


नीति, रोजयार-सम्बन्धी नीति तथा भूमिःसुघ्रार की योज= 


वाक्षों के साथ यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लागू 


. है। जतः हमलोग यहाँ पर तृतीय योजता की चिम्वांकित | 


आधारभूत कमजोरियों की चर्चा करेंगे १-- 
() कृषि-विकास सम्बन्धी उचित पीति का अभाव 


‘(Lack of a proper policy of Agricultural 


Development) *~पहलौ दो योजचाद्यों की तरह 


तृतीय योजना का भी सबसे बड़ा दोष कृषि के विकास - 


के लिए एक समुचित चीति का अभाव था। वास्तव में, | 


` कृषि-सम्बन्धी -नियोजच के दो सहायक स्तर हैं-प्रथमः 


स्तर जवसंख्या.के उपभोग की आवश्यकताओं तथा उद्योग- 
धन्धों के लिए कच्चे माल की आवश्यकताओं को ध्यान में 


रखते हुए विभिन्व फसलों के उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य... 
का-निर्धारण तथा इस लक्ष्य की पूति के लिए इच व्यय . 


विश्चित करवा होता है। द्वितीय स्तर में लक्ष्यों को . 


` प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यान्वित करने के लिए प्रशासदिक 


व्यवस्था में Al उचित सुधार करवा होता है। इस द्वितीय 
स्तरमें 


लिए प्रशासनिक व्यवस्था को 
होता है । अन्य दो योजनाओं की एरह तृतीय योजना 


विभिन्‍च उत्पादव-सम्बन्धी इकाइयों के दारा | 
` सम्पादित किये: जानेवाले लक्ष्यों को उचित ख्पसे ' ` 
निर्धारित करदा होता है ।. राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूति के | 
क्रियाशील बवाना भावश्यक 
का 


Tt ः 
प्रधाव दोष. भी कृषि-संबंधी चीति के विर्धारण में इस | 


द्वितीय स्तर पर उचित घ्यात का अभाव था। वास्तवः 
भे, इस योजया के कृषि-संबंघी कार्यकसों की सबसे बड़ी 


चुटि यह थी फि इससे कुषि-सस्दत्पी प्रशासदिक व्यवस्था 


३258 (ES 
= 
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,06 .सारतीय 


में आवश्यक परिवतेन लाये बगैर $षि की भद. में बहुत 
बड़ी-चड़ी रकमों के व्यय का आयोजन था । इसलिए कृषि 
पर इतना जोर होने के बावजूद तृतीय योजवा के कृषि- 
सम्बन्धी लक्ष्यों को पर्ति दहीं हो सकी.। : 
(2) निर्यात पर उचित जोर का अभाव (Lc ०£ 
adequate emphasis on €xP07} :—भआाथिक विकास 
की दीर्घकालीन योजमा को कार्याच्वित करने में निर्यात 
क्रा बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु भारत में प्रथम 
तीनों पंचवर्षीय योजनाओं फे अन्तगंत इस आधारभूत 
तथ्य की अवहेलना की गयी थी। यही कारण है कि 
आथिक वियोजन के प्रथम दस वर्षों में विश्व के कुल 
व्यापार में भारत का हिस्सा ।950-5 ई० में.2' 
प्रतिशत से घटकर ।96-62 ई० में 7:2 प्रतिशत हो 
गया । तृतीय योजना में निर्यात-प्रोत्साहच की आवश्यकता 
को महसुस तो अवश्य किया गया था जो तृतीय योंजना - 
के निम्न वयान से स्पष्ट है : “In view of the fore- 
ign exchange there has to be a clear priority 
in its allotment in fayoured industries produ- 
cing for export or providing a substantial - 
५ surplus 00 ९४२०६.” किन्तु इस प्रकार की अंभि- 
व्यक्ति को कायंरूप देने के लिए प्रायः कोई भी प्रयास 
नहीं किया गया था वास्तव में, तृतीय योजना में 
निर्यात-प्रोत्छाइन के उचित कार्यक्रमों का अभाव था । 

(3) संवादवाहच एवं यातायात के साधनों के विकास 
का अभाव :-तृतीय योजना में औद्योगिक विकास : 
के भूप यातायात एवं संवादवाहन के- साधनों पर 

भी जोर नहीं दिया गया था जिससे योजनाकाल. में- 
धीरे-धीरे कठिवाइयाँ उत्पतन. होने लगीं । वास्तव में, 
` जबकि संवादवाइन तथा यातायात के क्षेत्र में.प्रथम . 
योजचा के कुज व्यय. का 24:5 प्रतिशत तथा द्वितीय 
' योजना का 28:9 प्रतिशत भाग व्यय किया गया था, 
'तृतीय योजना में इस मद में केवल ।9'8 प्रतिशत भाग 
व्यय की ही व्यवस्था थी | यह तृतीय योजना की घहुत 
- बड़ी कमी थी। | 7 
(4) मूल्य-नीलि के स्पष्टीकरण की आवश्यकता :-- 
` तृतीय योजना में उचित मूल्य-नीति की आवश्यकता पर 
तो र दिया गया था, लेकिन उसका यथेष्ट रूप से स्पष्टी- 
करण वहीं किया गया था.। वास्तव में, आथिक विकास 
' के लिए मल्य में स्थिरता की बहुत अधिक आवश्यकता" 
' है। खाद्यांस्तों एवं आवश्यक उपभोक्ता पेदाथों के मूल्य 
में स्थिरता अधिक आवश्यक . है। किन्तु तृतीय योजनाः 
` काल में युल्य-स्तर में स्थिरता तो नहीं ही लायी जा सकी, 
. उल्टे इसमें मूल्य-तल में बहुत अधिक वृद्धि हुई.जिसका कि : 
' योजवा के क्रायंक्रयों पर बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ा । 


इस भकार, संक्षेप में तृतीयः योजवा कई दोषों से 
परियृर्ण थी । वस्तुतः यह बर्थ-ब्यवस्थाः के. विभिन्‍व पह- 
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अर्थं शास्त्र 


लुओं पर एक | असम्बद्ध निबन्ध की तरह थी । परिणास- 
स्वरूप योजना के बहुत सारे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य पुरे नहीं 
हो सके तथा योजना पूर्णेश से.सफल नहीं हो सकी। 


. सच पूछा जाय तो तृतीय योजना की इस आथिक 


असफलता से योजनाकरण की वतमान प्रणाली पर से 
लोगों का विश्वास ही समाप्त होने लगा । योजना के अंतिम 
वर्ष में उत्पन्न खाद्य-संकट तथा मूल्य-तल में अत्यधिक 
बृद्धि से तो जनता का मानों धेयं ही समाप्त हो गया । 
“अब प्रश्न यह है कि कया तृतीय योजवा ने अपने 
स्वावलम्बी तथा आत्मोत्पादक अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को 
पुरा किया ? इस सम्बन्ध में निर्णय आंतरिक बचत-भाय 
अनुपात के आधार पर किया जा सकता है । आयोग का. 
यह अनुमाव था कि तृतीय योजना में आंतरिक बचत ' 
बढ़कर :5-प्रतिशत हो जायगी । 95-52 में आंतरिक 
बचत राष्ट्रीय. आय का 5:3 प्रतिशत भाग थी जो बढ़कर 
960-6 में श्राय? 8 प्रतिशत तथा ।965-66 में 06 
प्रतिशत हो गयीं । योजना के अन्त में विनियोग की दर 
राष्ट्रीय आय के  धरतिश्षत से बढ़कर ।3 प्रतिशत हो 
गयी । इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि तृतीय 


` योजचा.के अन्त तक भारतीय अर्थ-व्ययस्था आत्मस्फू्ति 


(74६९ ०४) छी अवस्था तक पहुँच .चुकी थी जहाँ से 
आगे की योजनाओं में यह स्वतः वृद्धि (9]£-५52in-' 
ing 2towth) की भाशा कर सकती है। 


` 4 वाषिक योजनाएँ (:966:69) 
(Annual Plans : 966-69) 


शञाक्कथव :-ततीय्र पंचवर्षीय योजवा झा कार्य 
साचे, 966 ई० में समाप्त हो गया तथा. थप्नौल, ]966 
ई० से चतुर्थं .योजना का समय प्रारम्भ होने को था । 
किन्तु कई कारणों से इस समय तक चतुर्थं योजना तैयार 
नहीं की जा सकी थी । सर्वप्रथम चतुर्थ योजना के सम्बन्ध | 
में एक'स्मृति-पत्र (Memorandum on the Fourth . 
~Five Year -PIan) प्रहतुत किया गया। आगे चलकर 
अगस्त, ]966 ई० में इसकी एक रूप-रेखा (Draft 00(- 
ine) भी तैयार की गयी जिसेसंसद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया 
गया । किन्तु जैसा कि हम पहले देख चुके हैं तृतीय योजना 
को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । इनमें 
]962 एवं 965 ई० के चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमण 
एवं 965-66 में सुखा के कारण कृषि+पदार्थो के उत्पादन 
में भयानक कमी उल्लेखनीय हैं। 7966-67 ई० में तो 
देश के एक बहुंत.बड़े भाग में शकाल की स्थिति उत्पन्व 


` हो गयी थी। अतएव इनके परिणामस्वरूप योजनाकरण 


के कार्य में एक प्रकार की शिथिलताग्उत्पन्त हो गयी तथा 


चतुर्थं योजवा का कायं अप्रैल, 969६० से पहले नही ` 


प्रारम्भ हो सका । इसी बीच ।966-67, :67-68 एवं 
I968-69 में तीच वाषिक योजनाएँ कार्यास्वित की ययीं। 
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भारत में योजवांकरण के अठारह वर्ष > . 70': 


.. चा्िक-योजनाओं का कुछ व्यय (7० outlay 
of Annual ९७03) :--इस प्रकार 966-67, !967-68 
तथा 7968-69 में तीन एक-वर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की 
गयीं । इनमें से ।966-67 में वास्तविक व्यय 265 करोड़ 


“रुपये, 967-68 में. 2085 करोड़ रुपये तथा 7968-69 
में 2379 करोड़ रुपये हआ । - एक-वर्षीय योजनाथं के 
अन्तर्गत कुल व्यय के विभिन्‍न मदों में वितरण का, अंन्दाजा 


_चिम्वांकित तालिका से लगाया जा सकता हैं :— 


एक-वर्षीय योजनाओं सें कुछ ब्यय का वितरण (करोड़ रुपये घें) 7 


०. हु 


मद 


. कृषि एवं सामुदायिक विकास 
« वृहत्‌ एवं मध्यम सिचाई 


विद्यत . 

. ग्रामीण एवं लघ्‌ उद्योग 

. संगठित उद्योग एवं खनिज 

. यातायांत एवं शंवादवाहन 
सामाजिक सेवाएँ एवं विविध 


QPP 


Ce] 


न MRS 


? 765 


कुल 


इस प्रकार तीनों एक-बर्षीय योजनाओं का कुल व्यय 
6626 करोड़ रुपये था जो चतुर्थ योजना, जिसमें पाँच 


` बर्षों में 5,06 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था, का 


42 प्रतिणत भाग था । किन्तु इस बात को ध्यान में रखते 
हुए कि.अर्थ-व्यवस्था 966-69 के बीच सुस्ती का अनुभव 


` कर रही थो, तीन वर्षों में 6626 करोड़ रुपये का व्यय 


कोई कम वहीं कहा जा सकता । 


“ 966-67 में अ्थे-व्यवस्था की प्रगति - (P0९88 
of the Economy. during the year 966-67) :— 
966-67 का वर्ष लगातार सूखा का दूसरा वर्ष था । इस 
वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 760 लाख टन था जो 


- 965-65 से थोड़ा अधिक होते हुए भी 964-65 की 


तुलना में बहुत ही कम था । परिणामस्वरूप इस अवघि 
में बड़े पैमाने पर खाद्यान्तों 'कां आयात करना पड़ा ।' 
कृषि के उत्पादन में ह्लास का औद्योगिक उत्पादन, 
विशेषतः उत उद्योगों के जो कृषि-पदार्थों पर" निभंर 
करते थे, पर भो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा | 966-67 में 
औद्योगिक उत्पादन में केवल 03 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
जबकि 964-65 में वृद्धि की दर ? प्रतिशत तथा 
]965-66 में 3:9 प्रतिशत थी । विद्यूत्‌ उत्पादन की 


क्षमता में ।2 लाख कि० वा० की वृद्धि हुई । बंचत-आय 


'अनुपांत, जो 965-66 में ।03 प्रतिशत था, 966-67 में. 


घटकर 92 प्रतिशत हो गया । यातायात के साधनों पर 
भी इसका बड़ा दी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 

` 0967-68 तथा ]968-69 में आथिक प्रगति (8८0- 
मे during 967-68 & 968-69) :-- 


a तन 35७5: जा पता परर 7 
l. Economic Survey—I72-73- 


है] 


]966-67 में ]967-68 में 968-69 में 966-69 में 


वास्तविक . वास्तविक वास्तविक कुल 
_ «व्यय व्यय व्यय व्यय 
334 38 - 459 
I49 44 375 8 
392 4]3 ]209 

43 44 4] ]28 
576 47] 526 4523 
424 394 40l 2]9 
295 322 36!: ` 978 


2085 : 2376 6626 


“झाथिक पुनरुत्थान का क्रम ।967-68 में प्रारम्भ हुआ 


तथा ¡968-69 में भी जारी रहा । घिछले वर्ष की तुलना 
में राष्ट्रीय आय में |967-68 में 89 प्रतिशत तथा 
]968-69 में !8 प्रतिशत की वृद्धि हुईँ। पुनरुत्यान का. 
जो क्रम 967-68 में प्रारम्भ हुआ उसका 968-69 में भी 


- संतोषजनक परिणाम. प्राप्त हुआ तथा मूल्य-तल एव 


भुगतान संतुलन की स्थिति में आशाजयक सुधार हुथा । 


इस अवधि में कृषि के" उत्पादन में भौ आशातीत 
प्रगति हुई । 2965-66 तथा `966-67 में देश के अधि- 
कतर भाग में दुभिक्षकी स्थिति उत्पन्न होने के कारण 
कृषि के क्षेत्र में सये तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रयोग 


प्रारम्भ हुआ तथा इसके परिणाम भी अत्यन्त संतोष- 
जनक हुए। ववीन तकचीक के प्रयोग से कृषि-उत्पादव 
में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्त हो गयी जिसे कृषि 
ऋॉन्ति या हरी क्रान्ति {७7९९० ९०४०।५६।००) कहते हैं । 
967-68 में खाद्यान्तों का उत्पादव 950 लाख टन तथा 
]968-69 में 960 लाख टच हुआ जो पिछले सभी वर्षो 
से अधिक था. खाद्यान्तों के उत्पादव में इस अत्यधिक 
वृद्धि के परिणामस्वरूप इसके मूल्य में भी बहुत सघिक | 
कमी हुई। 968-69 के खाद्यात्वों के मुल्य सूचकांक सें 

9:5 प्रतिशत की कमी हुई । UE 


इस अवघि में निर्यात भें भी बहुत वृद्धि हुई । 967- 
68 में विर्यात में 3:4 प्रतिशत तथा !938-69 में 3°5 
प्रतिशत की वृधि हुई। साथ ही, आयात में इस अवधि 
में कमी हुई। झायात' में कमी के लिए मुख्यतः खाद्यान्वो | 
के उत्पादन में बड़े पैमाने पर बृद्धि ही उत्तरदायी थी | _ 
. -चिम्वांकित तालिका से तीतों एक-वर्षीय योजनाओं 


f _ 
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क्षी वा में मथ -व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों 


५ 


\ *]965-66 
, राष्ट्रीय आय (स्थिर कीमतों पर) --56 
2. कृषि-उत्पादन ४ —IT-] 
3. खाद्याच्नों का उत्पादव _‘—l9:L 
, 4. ओद्योगिक उत्पादन +5-l 
. 5. थोक कोमतें +76 
6. आयात +44 
7. निर्यातं —2°3 


में प्रगति का अन्दाजा लगाया जा सकता है- 


पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवत्तंच 


966-67 - ]967-68  968-69 
+ 0:9 + 8:9 > र न :7 
—0°3 ` +223 “8 
--3°i 5 - +280 `. नाप ` 

—_0°3 ३9-05: * _ +63 

--6:-9 . ‘FiI6 | | 

. 4-3 -—-3:4 fF —7°3 

8:9 3:4 43:5 | 


उपरोक्त तालिका से तीनों एक-वर्षीय योजनाओं में देश की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में: प्रगति का 


अन्दाजा लगता है.। 
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अध्याय : 8 


चतुर्थं पंचवर्षीय योजना काल में आथिक .विकास 


(Economic Progress under the Fourth Five Year Plan I969-74) . 


आयोजित विकास के दो स्वर (Two phases of 
Planned Development)—चतुर्थं योजना के सम्बन्ध 
में विसता hs विवरण प्रारम्भ करने के पूर्व यह कहना 
युक्तिसंगत होगा कि देश के आयोजित आथिक प्रयत्नों को 


चिम्नांकित दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है-- 


प्रथम स्तर ।95-52 से 96-62 का है। इस अवधि 
में सतत्‌ विकास के लिए प्रयत्न' किये गये। इन प्रयत्नों 
के परिणामस्वरूप देश में विलियोग कुल राष्ट्रीय आय 
के 76 प्रतिशत से बढ़कर ।22 प्रतिशत तथा 


` आन्तरिक बचत राष्ट्रीय आय फे 5:3 प्रतिशत से बढ़कर - 


9:6 प्रतिशत हो गयो । इस अवघि में राष्ट्रीय आय लें 
4:3 प्रतिशत भ्रति वषं की दर से वृद्धि हुई तथा प्रति 
व्यक्ति आय में कुल !7:6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस 


` अवधि के अन्तिम वर्षों में भारत में ओद्योगिक क्रांति 


शुरुआत हुई तथा सर्वत्न एक प्रकार का. आशावाद वतत- 


मान था । थे + 


दूसरा स्तर 962 ई० के अन्त में चीनी आक्रमण के. 
साथ प्रारम्भ होता है । चीनी आक्रमण ने हमारे विकास . 


के क्रम को निस्कल ठप्प कर दिया । आगे चलकर !965 


६० में पाकिस्तानी आक्रमण ने तो विकास की गति को. 
बिल्कुल पीछे की भोर मोड़ दिया। 7965-66 तथा 


' ]966-67 में देश के एक-बहुत बड़े भाग में भयानक सूखा 


. तथा अकाल की स्थिति ने आथिक विकास की गति को 


मौर भी अवरुद्ध कर दिया। परिणामस्वरूप तृतीय 
योजना तथा बाद के तीव वर्षों के ?।2०' ॥०।।५३५5 की 
अवधि ने आयोजितःविकास के लिए उपयुक्त वातावरण 
को ही समाप्त कर दिया । इस इतर की विशेषता को 
कुछ झाँकड़ों से स्पष्ट किया जा सकता है। तृतीयः 
योजना की पाँच वर्षों की अवधि में कुल राष्ट्रीय अःय में 
केवल 47 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में ! प्रतिशत 
से भी कमं वृद्धि हुई । दूसरी ओर 964-65 से 966-67 
के बीच मूल्य-तल में 46°! प्रतिशत की बृद्धि हुई । इसमें 


. से-964-65 में मुल्य तल ।0'9 प्रतिशत, 965-66 में 
5:9 प्रतिशत तथा 966-67 में 6'3 प्रतिशत की 'बृद्धि. 
हुई थी। परिणामस्वरूप, इस अवधि में वास्तविक मयः 


में वृद्धि के बजाय कमो ही हुई। . 
बतुं योजना के निर्माण का संक्षिप्त इतिहास 


. (A Brief History of thie Formulation of the 


CC-0.Banini kanya. Maha Vidyalaya Collection. 


Fourth Five Year PI27)— अगस्त, 966 में -चतुर्थ 
योजना की एक रूप-रेखा तैयार की गयी, किन्तु भयंकर 
सूखा तथा मुद्रा-रिफति के दबाव के कारण सरकार ने इस 
रूप-रेखा को कार्य-रूप देने का निश्चय छोड़ दिया तथा 


.इसकी जगह वाषिक योजनाओं को कार्यान्वित किया 


जाने लगा ]9.6:67 से ।968 69 के बीच वीच वर्षों की 
अवधि जिसे 0४0 H०।।३95 की अवधि कहा जाता है 


में तीन एक-वर्षीय योजनाएं (0०९ ४०३7 ?]878) कार्यार 


न्वित की गयीं । इन योजनाओं के -निर्माण में योजना 
आयोग एक ही बात पर ध्यान देता था वो यह था कि 
योजनं! का आकार इतना .ही बड़ा होना चाहिए जितना 
कि हक कठिनाई के आंतरिक साधनों से प्राप्त किया 
जासके। , 


तृतीय पंचवर्षीय योजना से आरम्भ होनेवाले अगले 
5 वर्षों में भारत में योजनाकरण का प्रधान उद्देश्य देश में . 
स्वत: प्रचलित आथिक विकास.के लिए माय तयार करना, . 
अधिक रोजगार की व्यवस्था करना, तथा देश में आथिक 
एवं सामाजिक विषमताओं को यथासम्भव कम करना माना 
गया था ! तृतीय पंचवर्षीय योजना को इन उद्देश्यों की ` 
पूत्ति के दीघेंकालीन गहन कार्यक्रम का प्रथम स्तर समझा 
गया था तथा उसके आकार एवं नीति का त्रिरूपण इसी 
आधार पर किया गया था । किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना 
के प्रारम्भ से ही विभिन्‍न कारंणों से इन क्षेत्रों में संतोष- 
जनक प्रगति नहीं हो सकी तथा देश को मौलिक समः' 
स्याएं-भूख, निर्घनता एवं वेरोजगारी . इत्यादि प्रायः 
उसी प्रकार रह गयी । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण 
इसी संदर्भ में किया गया था । अतएव इसमें इस सम- 


` स्याओं के समाधान के लिए बहुत बड़े प्रयत्नों की आवः 


इयफता पर जोर दिया गया था। योजना आयोगका | 
इस सम्बन्ध में निम्न कथन विशेष रूप से स्पष्ड है :- 
‘The Fourth Plan, must ensure that inspite 
of unanticipated difficulties in the immediate _ 
past, the move towards & better ‘life for the 
common people maintains its momentum प 
तृतीय योजनाकाल में मूल्य-तल में भी बहुत अधिक Ss ० 
हुईं । इस प्रकार तृतीय योजना की इस असफलता से देश | 


` सें आथिक नियोजन. के सम्बन्ध में एक विराशाजतक ै 


I. Memorandum on the Fourth Five 
Year Plan p. |. | 
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II0 भारतीय भर्थंशास्त 


स्थिति में चतुर्थं भे बहुत अधिक क्षमता वेकार पड़ी थी.। चतुर्थ योजना 
क bls र सार इसके लिए सावंजनिक नियोजन कार्य-क्रम 


योजना का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है । वास्तव में, चतुथे के अनु 
पंचवर्रोप बना की डा समस्या मूल्प-तल सें वृद्ध के की शिशिलता ही मुष्यछ्प से उत्तरदायी थी । इस 
बगैर विकास के ऋम को आगे बढ़ने को थी, जो योजना प्रकार चतुर्थ योजना में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वी- 
आयोग के निम्न बग्नान से स्पष्ट है: “7९ ८7००३] कार किया गया था कि “Problems of low in- 
~ problem for the Fourth Plan is thus of come, unemployment and ‘under-employment 
accelerating the ‘tempo of development With- remain sizeable." 

out accelerating inflationary trends in the, 

economy. ‘This obivously entails higher SR Si है 8 
savings and investments and clear priority चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उह छ्य 


not only for Plan as against non-plan expen" 6 रे ; 
diture, but also for essential as. against non~ - (Objectives of the Fourth Five Year Plan) 


essential private expenditure. अतः . चतुर्थ - इसी व्यापक संदर्भ में चौथी योजना म विकास के 
. ` थोजवा को तृतीय योजना के निम्नांकित ज्रार प्रधान कायेक्रम तैयार करने का प्रयास किया गया था । इसमें 
|; उद्देश्यों को पूरा करना समझा गया था दो मुख्य उद्देश्यों को सामने रखा गया आ-(क) 


(7) स्वतः प्रचालित बर्थ-व्यवस्था की अ सस्त यायित के साथ-साथ विकास (G70 भध 
: (2) प्रादेशिक संतुलन स्थापित - अ "जिससे ४३७६9), तथा (ख) आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक 
विकास का लाभ सभी क्षेत्रों को सैमाद रूप प्राप्ति (Progressive achievement of self-reli- 


से प्राप्त हो सके; ee ३०९९) । इन्हीं दो व्यापक उरृश्यों को ध्यान में रखकर 
(3) सा के साथ-साथ विकांस . (070४// चतुर्थ योजना भी तँ़ार की गयी थी। इन व्यापक 
जात $875); तथा ॑ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चतुर्थ योजना में सिम्तांकित 


(4) र अ गे च्यूनतर जीवन-स्तर उद्देश्यों को अपनाया गया था :-- 

te योजना / अरोप (Planning Commission) के 
. शब्दों में, “हमलोगों की हा के विकास सें रत का se हे अतित हो पाक नु 
` योजना निर्णावक्त महत्व को है। इसे पहले की तीन पंच- पक 82000 5 0, Fer eo 
किम मतों तय तीन वाधिक योजना को निष्पत्तियों _ ३०१०२३ 000००) -चतूर्थ -योजनो में राष्ट्रीय बय 
को सुदृढ बनाकर र्थे-व्यवस्था फो आगे बढ़ाना एवं इनको |? अतिशत्त वॉधिक बुद्धि का आयोजन था" इसके 
जुटियों को यथासम्भव दूर करना है तथा पंचम योजना शिंए शेषि हे उत्पादन में पाच वर्षों में 3! प्रतिशत तथा 
', # अस्त तक देश में स्वतः प्रचालित अर्थव्यवस्था के योग धों के उत्पादन में पाँच. वर्षो मे 40 से 50 प्रति- 
` निर्माण के लिए आधारं तैयार करना है।” (7० शत वृद्धि का आयोजन था । इस प्रकार इश सम्बन्ध में 
चतुर्थं याजना का प्रधान उद्देश्य आशिक विकास की 


Fourth Five Year Plan represents a crucial ~ 
stage in the development of our - economy. Jt गति को भौर तीत्र बनाना था (The plan aims at 22 
accelerating the current tempo of economic. 


has to consolidate and carry forward the achi- . .. . : Se 
evements' of the three earlier plans, make up SUSY 80 न 220 020 0006 गा0 9० 
‘for their shortfalls as far as practicable and gone i IED ie a of SE Oe 
| prepire the ground for a self-reliant economy 86 0778 क Maifran: PIOUS ID 
_ tobe attained by the end of the Fifth Plan) ivi slander tio Psoplci) 
. चतुथं योजना के पूर्वं र वर्षो में ou विकास वस्तुतः रुक 
 सागयाथा। उत्पादन में बहुत. - 
थी Us पल dl reliance) :--कषि तथा ओद्योगिक उत्पादय के क्षेत्र मे. ` 
` या 966-67 में भोद्ोगिक उत्पादन में केवल !.7 प्रतिशत. गोल भत्म-स्वावलम्बन की प्राप्ति के लिए ऐसे कायं 
वृधि हुई थी तथा 967-68 में तो केवल 0:3 प्रति- गों को उच्च प्राशमिकता ध्रदान करना जिससे निर्यात में 
की हौ वृद्धि हुई थी। उदयोग-धतयों के. क्षेत्र में इस वृद्धि हो तशा आयात हतोत्साहित हो । योजना काल में 
्त कम वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिकांश उद्योगों रा में अतिबषं 7 प्रतिशत की वृद्ध का लक्ष्य रखा गया ` 


2. मात्म-स्वावलम्बन की प्राप्ति (To achieve Self- 


on 
2-6 _; 


um on the | Fourti Five _ 2, ‘Fourth Five Yoar Plan 969-74, 
MS lr PMID, Poe os 
i es RU लत 22402 00200 000, 


ee PE FP Sl as ih 34० न 


os 
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चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (969-74) ॥ ॥। 


था । साथ ही खाथान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि का" 
आयोजन था जिससे ।97! ई० के बाद श 480 के बन्त- 


.गंत अमेरिका के.खाद्य!च्न तथा कच्चे पदार्थों के. आयात 


की आवश्यकता नहीं रह जाय । 


3. अथिर स्थायित्व (To. bring about economic. 
stability) :—अथिक् विकास की गति को तीब्र बनाने 
के लिए आथिक स्थायित्व एक अनिवार्यं शतं. है। इसके 
लिए सवंप्रथम मूल्य-तल का स्थायित्व आवशयक है और 
मूल्य-तल के स्थायित्वं को प्रोत्साहित करने के लिए 
स्फीति जनक तत्त्वों को रोकना तथा बाटे की वित्त-व्यव- 
स्था को समाप्त करन! होगा । खाद्यान्तों के उत्पादन में 
कमी तथा विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता से 
अस्थायित्व उत्ःन्त होने की आशंका रहती है। अतः इन्हें 
दूर करना भी आवश्यक बतलाया गया'था। ' 


4. आय को विषमता सें कमी (Reduction of- 
Income disparities) :—चतुर्थं पंचवर्षीय योजना 
“का एक प्रधान उद्देश्य आय की विषमता में कमी करना 
तथा सामाजिक न्याय एवं समावता की प्राप्ति. (Acie- 
ving sociel justice and €qu8]।(५) था । किन्तु केवल 
वित्तीय-उपायों द्वारा ही याय की विषमता को समाप्त 
नहीं किया जा सकता, भतएय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
में इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए अर्थं-व्यवस्था के विकास 
की गति को बढ़ाने, व्यवसाय तया उत्पादन के साधनों 
के स्वामित्व. के अधिक विकेन्द्रीकरण, कमजोर इकाइयों 


' की उत्पादकता को बढ़ाने तथा सामान्‍य मनुष्य, विशेषतः 


समाज के कप सुविधा-प्राप्त व्यक्तियों के लिए रोजगार 
केः अधिक अवसर प्रदान करने पर जोर दिया'गया था । 
(The Fourth Plan intends to attain this social 
objective through more rapid growth of the 
economy, greater diffusion of enterprise and 
of the ownership of means of production, 
increasing productivity. of the _ weaker units 
and widening opportunities of productive 
work and employment to the common man 
and particularly the Jess privileged ‘section of 
“{९,४०८।९५.} इस नद्देशय की पुति के लिए एकाधिकार 
अधिनियम तथा औद्योगिक लाइसेसिग नीति के अन्तर्गत 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की व्यवस्था थी। बैंकों के राष्ट्रीयः 


करण तथा राजकीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा उचित नीति ` 


के अनुकरण से इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सहायता प्राप्त 
हो सकती है। योजना में समाज के कमजोर वर्गे की 
' आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने की व्यवस्था थी। 


5; क्षेत्रीय विषसता. की समाप्ति (Correcting the 
Regional Imbalances) +--चतुर्थे - पंचवर्षीय. योजना 
में क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने की. जवाबदेही राज्य 
सरकारों पर रखी गयी थी। प्रत्येक राज्य सरकार इस 


उद्देश्य से अविऋसित क्षेत्रों के विकास के लिए सहकारी 
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तगेंत उद्योग-धन्धों की 
स्थापना की योजना तैयार करगी जिसके लिए भारत 


` सरकार उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रबाच करेंगी । 


इसके लिए राज्यों के बींच.वित्तीय सहायता के वितरण 
की प्रणाली में भी परिवत्तंन लाने का प्रयास किया गया । 
इसके अनुसार केन्द्रीय सहायता का 60 प्रतिशत भाग 
राज्यों के वीच उनकी जवसंख्पा के आधार पर देने की 
व्यवस्था थी । ५ य 


6. आय की विषमता में कमी (Increase in 
Eniployment opportunities) :--चदुर्थे - पंचवर्षीय 
योजना का एक प्रधान उद्देश्य सम्पूर्ण श्रम-शक्ति को 
रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों 
में रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था करना या। 
ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य से लघू-सिचाई, भूमि-संरक्षण 
तथा विशेष क्षेत्रों के विकास जैसी श्रम-प्रधान योजनाओं 
(Labour-inteusive schemes) को प्राथमिकता प्रदान 
करने की व्यवस्था थी । शहरी क्षेत्रों में इस उद्देश्य से ` 
उद्योग-धन्धों के विकास को प्र।थमिकता देने. की व्यवस्था 


= 


` शी और कृषि तथा उद्योग॑-धन्धों के क्षेत्र में अधिक उत्पादच | 


के कारण तृतीयक. क्षेत्र में भी रोजगार में वृद्धि की आशा 
की गयी थी । किन्तु चतुर्थ योजवा में रोजगार में परिमा- 
णात्मक वृद्धि की कोई चर्चा नहीं की गयी थी। , 


7. महत्वपूर्ण आथिक संस्थानों का पुरस गठन (२९- 
organisation of Economic institutions) — , 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भूमि-सुध्रार के क्षेत्र में अधिक 
प्रयतिशील-कार्थक्रमों पर जोर दिया गया था | साथ ही, 
.इन कार्यक्रमों को अधिक सक्रियता के सांथ कार्यान्वित 
करने पर भी जोर दिया गया था। योजनाकाल में सह- 
कारी कृषि-व्यवस्था के प्रचार को भी समुचित प्रोत्साहन 
प्रदान करने की व्यवस्था थो ।-साथ ही, सहकारिता के 
प्रचार पर भी जोर देने की व्यवस्था थी। ; 

8. परिवार नियोजर ! Family. Planning) < 
जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि को रोझने तथा जीवन-स्तर | 
में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर देश भर में परिवार 
नियोजन के कार्यों को फार्यास्वित करने की सुविधा प्रदान 
करना चतुर्थ योजना का एक प्रदान उद्देश्य था । 

]. “Co-operative organisation should 
embrace all actlvities from production, through 
credit, sale, supply, processing and storage 
to consumér stores and act a§ am integrated 
system so that they can fully discharge their 

social and economic responsibilities of atten. 
ment of the needs of the weaker among their 
members.’ i 3 | 
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9. सरकारी क्षेत्र का अधिकाधिक कार्यभार « 


(Greater Role of the Public Sector) :— 
चतुर्थं योजचा में सरकारी क्षेत्र के कार्यभार के 
सम्बन्ध में बहुत ही कम चर्चा. को गयी थी। ` योजना 


में इस बात का उल्लेख था कि “यह मूल प्रध्याशा 
कि व॒द्धिशील सरकारी क्षेत्र कुछ समय के पश्चात्‌ निरंतर 


. विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध करायेया 


पूर्ण रूप में प्राप्त वहीं हो पाया । अतएव इव उद्योगों के 
साधन को स्थिति उन्नत च होने के कारण चतुर्थं योजवा 
में औद्योगिक- क्रिपाकलापों के केवल सीमित मात्रा में 
विस्तार की व्यवस्था की गयी थी।” वास्तव में, चतुर्थ 
- योजना सें इस, सम्बन्ध में मुख्यतः राजकीय क्षेत्र की 


कुशलता एवं लाभदायकता को बढ़ाने पर ही जोर दिया . 


.गया था । 
इन्हीं आधारभूत उद्देश्यों को .ध्याव में रखकर 


, ; चतुर्थं पंचवर्षीय योजवा तैयार की गयी थी । 


चतुर्थ योज़चा .में सावंजनिक चेत्र में कुल व्ययः (करोड़ रुपये में) 


भारतीय .अर्थ शास्त्र 


चतुर्थं पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय 


(Total Outlay of the Fourth Five Year Plan) 
चतुर्थं पंचवर्षीय योजना (969-74) में निजी तथा 


सावंजनिक, क्षेत्रों में कुल 24,882 करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन था | इसमें से सावंजनिक क्षत्र में पाँच वर्षो में 
“ 75,902-करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में 8980 करोड़ 
रुपये का व्यय प्रस्तावि तथा सारवंजनिक क्षेत्र में व्यय 
की जानेवाली कुल ।5,902 करोड़ रुपये की रकम में से 
3655 करोड़ रुपये. विनियोग तथा 2,247 करोड रुपये 
प्रचलित, व्यय (Current 07४४४) था । . इसी .प्रकार 
सांवंजनिक क्षेत्र में व्यय किये जानेवाले कुल 5902 
करोड़ झपये में से केन्द्र की योजचाओं पर 8090 करोड़ 
रुपये, केन्द्र द्वारा प्रारम्भ योजनाओं पर 78। करोड 
रुपये, ;केन्द्र-प्रशासित प्रदेशों की योजनाओं पर 425 
करोड़ रुपये तथा राज्यों की योजनाओं पर 6606 
करोड़ रुपये व्यय किया जाने को था। व्ययं की जाने 
बाली कुल ।5,902 करोड़ रुपये की रकम का विभिन्न 
मदों में वितरण सिम्नांकित तालिका से स्पष्ट है 


Ce ७३3» ७. ००७० प5 तक, 
चतुर्थे योजता को मौलिक परिव्यय | चतुर्थे योजना का प्रत्याशित व्यय 


सदे 
De वास्तविक व्यय ] प्रतिशत कुल व्यय | प्रतिशत 
 ।, कृषि,सामुदाधिरुविकासतथा |... |... ई ज 
सह्वाक्रारिता 2,728 2 i) “2320 ` 20 
` 2. ` थिचाई एवं बाढ :नियन्त्रण I,087 6:8 ` [,354 ` 8:6 
. 3. बिजली 2,448 ` I5°4 2,932 | I8:6 
` 4. लघ उंद्योग द र 293 I°8 2,243 Iः5 
5. संगठित उद्योग एवं खनिज ` 3,338 ` 2I:0 ` 2,864 I8:2. 
6. यातायात एवं संवादवाहन 3,237 20:4. 3,080 I9:5 
7, समाज सेवाएं एवं विविध DOTTIE 7९4 2,985 I8:9 
कुल ` ` 5,902 I00°0 ` 5,779 I00:0 ` 


इसमें से सावंजनिक क्षेक्न में ।4,398 करोड़ तथा निजी 
क्षत्र मे ।0,000 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित था । : 


किन्तु चतुर्थ योजना में अंतिम रूप से 24,882 करोड़ | 


रुपये का व्यय ही स्वीकार हुआ । किन्तु चतृर्थ योजना 
मं सावंजानिक क्षेत्र में अन्तिम रूप से ]5,779 .करीड़ 


रुपये व्यय हुआ जिसका विभिन्न मदों में वितरण « : 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। 


2, indierI975, 
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“चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (i969-74) कक /0 ८ 


` वार्षिक आधार पंर चतुर्थ योजना का कुल व्यय. 
. निम्न प्रकार से था `. 


वर्ष ` व्यय करोड़ र - प्रतिशत: 
-969-70 = 2;2]0 . ]3.6 
ग्रपथा 2,524 | 5.6 
]97-72 . 37300 .: 2I9:3 
972-73 . 3,973 . 24:5 
973-74 4,364 ‘27.0 
| 6207 ..... 005 


De 


00380. ars ERS BAN 
इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र (7४३४० ५९९०7) में 
8980 करोड़ रुपये 'का विनियोग प्रस्तावित - था जिसका 
विभिन्न मदों'में वितरण निम्न प्रकार.से था--क्रृषि एवं 


संबंधितं उद्योग 600 करोड़ २०, विद्युत्‌ 75 करोड़ २०, : 
- लघु उद्योग 560 करोड़ २०, संगठित उद्योग एवं खनिज 


2000 करोड़ रु०, यातायात एवं संवादवाइन 920 करोइ 
be समाज सेवा एवं विविध मद में 3825 करोड़ 
श्पयेः। 

चतुर्थ योजना में प्राथमिकता का क्रम (500०० of: 
Priorities in the Fourth Plan) :—चतुर्थं पंचवर्षीय 
योजना में सावंजनिक क्षेत्र में व्यय की जानेवाली कुल 
रकम के विभिन्न मदों में वितरण से यह स्पष्ट है कि इस' 
योजनां में कृषि, वियत्‌ तथा उद्योग-धन्धों पर तृतीय योजना 
की अपेक्षा अधिक, यातायात एवं संवादवाहन तथा कुटीर 
उद्योग पर अपेक्षाकृत कम तथा समाज सेवाओं पर लगभग 
बराबर जोर दिया गया था। कृषि एवं सिचाई पर तृतीय 
योजंनाकाल में कुलव्यय का 20°4 प्रतिशत भाग खर्च हुआ था 


. जबकि चतुर्थ योजना में इस मद में प्राय; 24 प्रतिशत भाग _ 
“व्यय हुआ । «इसी प्रकार शक्ति पर तृतीय योजना में 4 
. प्रतिशत तथा चतुर्थं योजना में इस मद में 77:8 प्रतिशत 


व्यय हुआ। उद्योग एवं ख़निज की मद में भी तृतीय 
योजना में 20 प्रतिशत व्यय किया गया था जबकि चतुर्थ 
योजना में !8.4 प्रतिशत ही खचे हो सका । Ro 
एवं विविध पर दोनों पंचवर्षीय योजनाओं पर कुल व्यय 
लगभग एक. समान था ।' कितु यायायात एवं संवादवाहुन 


पर कुल व्यय तृतीय योजना काल में 24°6 प्रतिशत था. 


जबकि चतुथे योजना में यहं घटकर ।8'3 हो गया। इसी 
प्रकार कुटीर एवं लघु. उद्योगों में तृतीय योजना. के कुल 
व्यय का 2'8 प्रतिशत भागं खर्च हुआ जबकि चतुर्थं योजना 
में इस भद में केत्रल ।:8 प्रतिशत व्ययं का आयोजन था । 
अतएव जहाँ तक व्यय की जानेवाली. रकम का सम्बन्ध है 
चतुर्थे योजना का आकार बड़ा होने के कारण तृतीय 


' योजना की तुलना. में इसमें प्रायः प्रत्येक मद में बहुत 


अधिक रकम व्यय हुई। i 


I. Draft Fifth Five Year Plan (974-79) 
भा० अ०---$ ४ Br cea 


F हू 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विधि 
(Strategy of the Fourth Five Year Plan) 


' तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में. अपेक्षित 


: प्रगति नहीं हो सकी जिससे योजनाक्राल में भीषण खाद्य- 


संकट को स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। 'अतएव चतुर्थ पंच- 
वर्षीय योजना में सिंचाई एवं कृषि के विकास पर पर्याप्त 
मात्रा में जोर दिया गया था तथा इस मद में व्यय की रकम 
को उद्योग-धन्धों के समकक्ष करने का प्रयास किया गया 
था । चतुर्थं योजना.के अनुसार-सार्वेजनिक क्षेत्र में योजना 
काल में संगठित उद्योगों एवं खनिज पर 3838 करोड़. 
रुपये तथा कृषिं एवं सिंचाई पर 395 करोड़ रुपये व्यय . 
का आयोजन था । इससे स्पष्ट है. कि चतुर्थ पंचवर्षीय - 


- योजना में कृषि पर' बहुत अधिक जोर दिया गया था। 


वास्तव में, पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव से 
यह स्पष्ट हो गया था कि कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति अपूर्णे 
एवं अपर्याप्त रही मतएव वर्तमान परिस्थितियों को देखते - 
हुए यह्‌ अनिवाय भी जान पड़ता था । इसके लिए कृषि के | 
यन्त्रीक्रण की आवश्यकता पर जोर दिया गया था । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि भारत में, जहाँ. का कृषक समाज अभी 
भी प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त है, कृषि के यन्त्रीकरण के मार्गे 
में बहुत अधिक _कठिनाइयाँ होंगी,” कितु परिस्थिति ऐसी 
है कि इस क्षेत्र में शुरुआत करनी है। इसलिए चतुर्थ 
योजना में खाद, टरं कटर, कीड़े, मकोड़ों को मारने की दवाओं 
आदिं के.उत्पादन को बढ़ाने पर पर्याप्त माता में जोर. दिया. 
गया था। - 


देश की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने के. लिए आव-- ड 


„ श्यक उपभोक्ता पदार्थो के मूल्य में स्थायित्व भी अनिवायें | र 


है और भारत में कुल घरेलू आवश्यकता का लगभग तीन: : | 
चौथाई भाग कृषि-पदाथोँ द्वारा निर्मित वस्तुओं का हौः 
होता है। इन पदार्थों की. माँग में योजनाकाल में 45 | 
प्रतिशत प्रति वर्ष बृद्धि की आशा थी । अतएव इस बात | 
को ध्यात में रखकर चतुर्थ योजना में कृषि-पदाथाँ के 
उत्पादन में इससे कुछ "अधिक, यानी लग्ग 5 प्रतिशत | 
प्रति वर्षं वृद्धि का आयोजन या । fn 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की | 
प्रस्तावित नीति को गहन-क्षेत्र-सम्बन्धी नीति ([n९०/४९ _ 
area Approach) कहा जा. सकता है। इसके अन्तः . 


गंत देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कृषि-कार्य में पहन... 
` प्रयत्नो की ` व्यवस्था थी। पाकिस्तान्‌ द्वारा भारतंपर 
965 में आक्रमण तथा अमेरिका द्वारा ?. 7. 480 के | 
`अन्तगेत गेहूँ देने में आभाकानी करने के परिणामस्वरूप | 


कृषि के विकास पर अधिक जोर अति आवश्यक था । - 
इस सम्बन्ध में चतुर्थे योजना का प्रधान उद्देश्य 97] से 
2. 7 480 के अन्तगेत कृषि-पदार्थो के आंयांत को बिलः 


-कुल समाप्त करता था । संतोष का विषय है कि योजता 
. का यह उद्देश्य पूरा हो गया तथा १92 इ० से 
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खाद्यात के आयात को बिलकुल समाप्त कर दिया गया। 
कितु 972-73 में खाद्यान्नों की उपज कम होने के कारण 
पुनः इनके आयात की आवश्यकता पड़ी । 


ग्किन्तु चतुर्थे योजना में कृषि पर अधिक जोर देने का - 


तात्पर्यं यह नहीं था कि औद्योगीकरण की गति को धीमा 

बनाने का प्रयास किया गया था.। वास्तवं में, भारत जैसे 
विकासोस्मुख अथं-व्यवस्था वाले देश में. कृषि तथा. उद्योग 

४ दोनों में साथ-साथ विकास की भी प्रबल आवश्यकता 
। है। साथ ही, तीब्र गति से औद्योगीकरण के लिए कृषि के 
उत्पादन, खाद्यान्न एवं कच्चे माल में तीब्र गति से वृद्धि 
अनिवार्यं है और कृषि के उत्पादन में बृद्धि के लिए 

रासायनिक खाद, कीड़ेमकोड़ों को मारने को दवा तथा 
कृषि-सम्बन्धी यन्त्रों के उत्पादन से. 

. .' का तीव्र विकास अतिवायं है। सारांश यह्‌ है कि तीव्र 
ह गति से आथिक विकास के लिए कृषि एवं उद्योग दोनों 

` का संतुलित विकास अनिवायं है। इसीलिए चतुर्थे पंच- 

वर्षा योजना में कृषि के साथ-साथ उद्योग-धन्धों के 
बिक्रास पर भी पर्याप्त जोर दिया गया था और सुरक्षा- 


- मदें ` इकाई I968-69 
fps ; में उत्पादन ` 
कृषि-क्षेत्र 
खाद्यान्न लाख टन ` 980 
“कपास लाख गाँठ 60 
f जूट , लाख गाँठ 62 
गन्ना लाख टन 20 ` 
उर्वरक (उपभोग) $ 
() नाइट्रोजन लाख टन 0 । 
। (४) फॉसफोरस लाख टन 3:9 
॥7) पोटाश लाख टन I:6.. 
- सिचाइ-क्षमता (कुल) लाख हेक्टर I69 - 
विद्युत स्थापित क्षमता लाख कि० बा० . 43 
तैयार इस्पात लाख टम 47 
. खनिज लोहा लाख टन 287 
` ` अल्युमिनियम हजार टन 25°3 
` तांम्बा | हजार टन 9-4 
३,०० अस्ता, =) `; हजार टन 26:3 
___ . कोयला . लाखटत ° 695 
54] ही 
-2]0 
3l 


भारतीय अरथंशासंतैं 


से सम्बन्धित उद्योगों, 


सम्बन्धी प्रयतनों में वृद्धि के साथ-साथ कृषि एवे उद्योग: 


6, 


दोनों पर. समाने रूप सै, अधिक जोर देने के कारण 
चतुर्थं पंचर्षीय योजना के आकार को बड़ा. रखा 
गया था। आयोग ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि 
“Therefore, in the Fourth Five Year Plan, 
simultaneously with the adoption. of the in- 
tensive area approach in agriculture, the in- 
dustrial programmes are to be reoriented in 
such a way that the production of essential 
inputs like fertilizers, insecticides and farm 
equipments is substantially augmented.” , 


चतुर्थे पंचवर्षीय थोजना के लक्ष्य एवं उनकी पूत्ति 
‘(Physical Targets of the Fourth Five Year 
Plan & their Achievements) 


च्य पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का निर्धारण 
योजना के विभिन्न Fl को ध्यान में रखते हुए किया. 
गया था। निम्नांकित . तालिका से योजना के कुछ प्रमुख . 
लक्ष्यों का अन्दाजा लगता है र 

3973274 ` ` निष्पादनं 


चौथी योजना 
` के लक्ष्य में उत्पादन . सूंच॑नांके 
I290 JT AR? 
80 | 65 - 25 
74 Se SG शन्यं 
I50  36. 53.3 
320 20°0 400 
4'0 60 ` 22-7 
90 4. 33:7 
233 : 2]-4 70:3 
230 I89 50 
8%0 54°4 2] 
54 357 36:5 
220:0 I90:0 68°3 
3I:0 8°0 40.0 
70°0 28°0 4-0 
934 790 400 
. 2500. i62 , 3I:6 
900 : 350 20:0 
50 43 I0:0 
2I5 77°4 


260. 


< 
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चेतुर्थ पंचवर्षीय याजना (969-74) 


सूती-वस्त्र मशीनरी ” करोड़ रुपये I3°8 


सीमेंट मशीनरी , करोड़ रुपये 8-2 

` चीनी मशीनरी ” करोड़ रुपये il8  . 
सुती कपड़ा 
कारखाना क्षेत्र करोड़ मीटर 429-7 
चीनी (लाख.टन में) _ 36 
सीमेंट (लाख ठन में) 22 


ii5 ° 
450 . 350. 67:9 
I9-0 50 : शून्य 
2I°0 : १6.0 > 45-0 
500. [/ 4200 -, शून्य . ; 
47 43 67 
I80 ._ _]60 66 


स्रोत : चौथी पंचवर्षीय योजना - (969-74) और पाँचवाँ पंचवर्षोय योधना (7974-79) (प्रारूप) 


राष्ट्रीय" आय (९।०॥] -Inc०m९) :--चतुर्थ 
योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के आधार पर यह .आशा 
की. गयी थी कि योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में 5:5 
प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि होगी । 968-69 
ई० के मूल्य-तल के आधार पर राष्ट्रीय आय के ।968- 
69 में 28,800 करोड़ रुपये से बढ़कर 973-74 
में 37,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। आयोग 


.के अनुसार योजनाकाल में जनसंख्या में 2:5 प्रति- 


शत की वार्षिक वृद्धि कें आधार पर प्रतिव्यक्ति आय में 
3 प्रतिशत वाषिक वृद्धि .का अनुमान था। 
प्रतिव्यक्ति आय ।968-69 में ` 546 रुपये से बढ़कर 
973-74 में 636 रुपये ' होने की आशा थी। राष्ट्रीय 
आय में योजनाकाल में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान निम्न 
प्रकार से होने को था :-- 
` ` शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति का अनुमान 968-69 तथा 
973-74 में (।968-69 के मूल्यःतल पर करोड़ रुपये में) 
मदे : I968-69 973-74 
4,864 8,550 
5,497 * 8,058 
4,44. 6,I42 
ii 4,025 5,I50 


खनिज, निर्माण एवं लघु उद्योग ` 
बाणिज्य, यातायात एवं सुंचार 


PN 


शुद्ध उत्पत्ति 28,800 37,900 
राष्ट्रीय उत्पत्ति तथां आय भें वृद्धि के इस सकय की 
प्राप्ति के लिए आग्तरिक बचत की दर को ]968-69 में 


` 9 प्रतिशत से बढ़ाकर ]973-74 भें 3:6 प्रतिशत तथा 


विनियोग की दर को. ।।3 प्रतिशत से बढ़ाकर !4'5 


` प्रतिशत करने का आयोजन था। खाद्यान्नों के आमात को 


इस प्रकार . 


970-7] तक बिल्कुल समाप्त करने का आयोजन था । | 
साथ ही, गैर-खाद्य पदार्थों के आयात की वृद्धि को 5. 
प्रतिशत प्रतिवषं तक सीमित करने की व्यवस्था थी तथा 
निर्यात में 7 प्रतिशत वाषिक वृद्धि का आयोजन था । 
इससे विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयों के धीरे-धीरे 
दूर होने की आशा की गयी थी। Ee र 
. राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित चतुर्थ योजना के प्रमुख ` 
तथ्यों को निम्नांकित तालिका से स्पष्ट! किया जा सकता 
सदें इकाई' 
राष्ट्रीय आय (।968-69 के . 


I969-68 . 973-74 


मूल्य-तल पर, करोड़ ₹० में): 28,800 37,900 
जनसंख्या (अक्टूबर । को 

करोड़ में) ८ * 5527 59-7 
प्रतिःव्यक्ति आय (रुपये सें) 546 636. 
आंतरिक बचत राष्ट्रीय आय ५ आम 

के प्रतिशत में ; 9 I3:2 

शुद्ध विनियोग राष्ट्रीय आय के .. 

प्रतिशत में 4°3 कक. `: 
प्रति-व्यक्ति निजी उपभोग 49-4 559 : 


किन्तु, चतुर्थ योजना के राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी लक्ष्य _ 
पुरे नहीं हो सके तथा 960-6] के मूल्य-तल के आधार . 
पर राष्ट्रीय आय के 969-70 में 6:4 प्रतिशत, 7970- | 
॥] में. 5. प्रतिशत एवं 97.-72 में.!8 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई किल्तु.972-73 में इसमें ।:2 प्रतिशत की कमी हुई। | 
पुतः 973-74 में इसमें 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।९ 
निम्तांकित तालिका से चतुथं योजता के कुछ प्रधान सूचक 
स्पष्ट हो जाते हैं--- , 

]. Economic Surey; \975-6, 
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iI6 भारतीय अ्थंशासंत् 
चोथो योजना को प्रगति के कुछ चुने हुए सूचकं ` क 
re CCC DIT IL . _I972-73 .\ _I973-74 
(पिछले वर्ष पर प्रतिशत परिवत्तन) 

र pass ताज Is | He 

_ राष्ट्रीय आय, 960-6! की कीमतों पर 64 अऊ्य I-8 
' प्रति व्यक्ति आय, 960-6 की कीमतों पर . 43° 92. ` 0:4 --3:6 2-8 
कुषि-उत्पादत ` 7:8 89 0:5 —9°I II:0 
खाद्याज्न-उत्पादत 58 9:8. . --30 —9:5 0 
औद्योगिक उत्पादन. * 74... 3:0 3:3 - 5-3 —2°5 
थोक कीमतें : hs . 37. 55 , 40 9:9 शन 
निर्यात 4°] 8-6 4:8 2]-9 20% 
आयात क —I70 3:3 II:6 —I:5 33-7 

| रेलों द्वारा ढोया गया माल 25 -:07 , 4-6. 2-5 2-5 


. ` . चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि 
_ (Agriculture in the Fourth Five Year Plan) 


) ' चतुथं पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष रूप से. 
जोर दिया गया था। वास्तव में, कृषि-पदार्थों, विशेषतः 
खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि आत्म-निर्भरता तथा मूल्य- 


स्थायित्व दोनों ही हो की पूर्ति के लिए अति आवश्यक 
` थी । योजना आयोग के अनुसार अर्थ-व्यवस्था में कृषि की 


अ 


` कार्यक्रमों की असफलता को ध्यान में रखते हुए चतुथं 
; ` पचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
 _ग्रयीथी। (In view of the critical importance 
 Cofagriculture and the recent experience of 
shortfall, agricultural programmes as well as 
‘the production and supply of various inputs 
:. {of agriculture will be given the highest prio- 
 rilyinthe fourth plan.) देश के आथिक' विकास. 
. , को स्थायित्व प्रदानं करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के 
५ मूल्य में स्थायित्त आवश्यक है। और, चाकि भारत में 
कुल घरेलु व्यय का 60 प्रतिशत तथा वस्तुओं के उपभोंग 
का 85 प्रतिशत भाग क्ृषि-पदार्थों तथा इन्हीं पर आधा- 
निमित पदार्थों का है, अत; मूल्य-तल में स्थिरता की 
स्थिति से आय में आयोजित वृद्धि. मुख्यतः कृषि के उत्पा- 
डि पर ही आधारित है। National Sample 
अनुसार भारत में खाद्य-पदार्थों की माँग की लोच 


निर्णायक स्थिति तथा तृतीये योजना में कृषि-सम्बन्धी . 


क ;वृद्धिका ' में. 5:92 


लक्ष्य विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित 


 'था। क्निन्तु आयोग के अनुसार इस सम्बन्ध मे दो बातों 


पर सदा ध्यान देने की आवश्यकता थी । प्रथमतः, (क) 
मौसम की -अनियमितता 'के कारण फसलों के उत्पादन में 
परिवर्तेन, तथा (ख) दाल, तेलहन एवं रेशेदार फसलों के 
, उत्पादन का आवश्यकता से कम होना । इनमें से पहले 
के लिए सरकारं द्वारा पर्याप्त मात्ना' में बफर 
(Bufier $००६) रख कर खांद्यान्नों के मूल्य को स्थायी 
बनाने के लिए उचित हस्तक्षेप आवश्यक है तथा दूसरे के 
लिए उत्पादन-क्षेत्र अथवा कृत्रिम पदार्थों के उत्पादन के 
` द्वारा समायोजन को आव्रश्यक बतलाया. गया । 
चतुथं ` योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र में क्षि, 
सामुदायिक विकास, सहकारिता तथा सिन्नाई की मद में 
कुल 38]4 करोड़” रुपये व्यय का आयोजन था जबकि» 
कुल वास्तविक व्यय 3978 करोड़ रुपये हुआ था जो 


. योजनाःके कुल व्येय का प्रायः 24:3 प्रतिशत भाग था । 


तृतीयं योजनाकाल में इस मद में ब्यय ।753 करोड़ रुपये. 
था । अतः तृतीयः योज़ना की अपेक्षा कृषि'एवं सिचाई पर 
चतुर्थं योजना में लगभग दुगनी से भी अधिक रक्रम व्यय 
हुई । कृषि के क्षेत्र "मे चतुथ' योजना के दो प्रमुख उद्देश्य 

। प्रथम, अगले <दस वर्षों में 5 प्रतिशत कृषि-उत्पादन में ` 
निरन्तरः वृद्धि कें लिए वातावरण. तैयार करना ओर ` 
द्वितीयतः, ग्रामीण जनसंख्या के अधिकाधिक भाग को. 
विकास क्ले कार्यक्रमः में भाग 'लेने: के लिए प्रोत्साहित 
करता । अतएव, योजना'में क्षषि-सम्बन्धी, कार्यक्रमों का 
प्रधान उद्दे श्य दो प्रकार के उपायों से कृषि की उत्पादकता 
में वृद्धि तथा असन्तुलन की समाप्ति: के द्वारा कृषि-उत्पा- - 
दन में वृद्धि करना थ्रा। Sr 


से वृद्धि की आशा थी । इसमें से खाद्यान्नों के उत्पादन 
में ' .्रतिशत. तथा गैर-खाद्यान्नों के उत्पादन में 


पा] 
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` ` ` चतुर्थ योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति से कृषि- ` . 
- उत्पादन में वाषिक 5:59 प्रतिशत (C००८१) की दर 
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5.0l प्रतिशत .की वृद्धि, का अनुमान था ह चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में कृषि की विभिन्न टा उत्पा- 


॒ TF कृषि-पदारथों के 
` _ कृषि-पदार्थ I960-62 
।. खाद्यान्न (लाख टन में) iT *- 820 
2, 'गम्नां (गुड) ; ` „. 5 ४०55 ००)]2 
503.0 तेलहन 53 ,. # > ASTOR 
` , 4. कपास (लाख गाँठ में) 53 
5; बुटे (,,, :: ) ५ 4 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चतुथं योजना के 


अधिकांश कृषि-सम्बन््री लक्ष्यों को पूर्ति नहीं हो सकी। _ 


कपास तथा जूट जैसी रेशेदार फसलों का उत्पादन तों 
लक्ष्य से बहुत ही कम रहा । 


भुमि-घुधार (०4 ९0708) :-आरम्भ से. ही 


: योजना आयोग द्वारा भूमि-सुधार को ss अत्यधिक महत्त्व दिया 
: जा रहा है। आयोग के अनुसार भूमि-सुधार सम्बन्धी काये 


कऋमों का प्रधान उद्देश्य 'भूमि उसके जोतने वालें की हो' 
(Land to tbe tillers of the 50!) है, किन्तु पिछले. 
।8 वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हो पायी थी। 


आयोग : ने चतुर्थं योजना में भी इस वात पर जोर दिया _ 
. था-कि उपज में वृद्धि के लिए भूमि-सुंधार बिल्कुल अनि- 


वाये है । इस उद्द श्य से जोतनेवालों को भूमि की सुरक्षा 
प्रदान : करने ( $९०7।६५ ० - ९५7९8 ) के लिए. कई 
राज्यों में नियम बनायें गये हैं। जिन राज्यों में इस 


सम्बन्ध में अबतक नियम नहीं बनाये गये थे,' उनमें भी ' 
नियम बनाने पर चतुर्थ 'योजनाकाल. में जोर देने की 


व्यवस्था थी । योजनाकाल में भूमि के अधिकारों के सम्बन्धं 


में अधिकार का लेखा (९००६०५ ०£ 788) तैयार कराने 


तथा सर्वे -सेटलमेंट की व्यवस्था थी जिसके लिए राज्य 
की योजनाओं में 07 करोड़ रुपये 'व्यय का आयोजन 
था। - भमिः की अधिकतम सीमा-निर्धारण के कार्यक्रमों 
को भी परा करने के संम्बन्ध में सुझाव दिये गये थे । 
बेकार भूमि के उद्धार पर भी जोर दिया गया था। इस 
कारये के लिए योजना में 45 करोड़ रुपये. व्यय की 
व्यवस्था. थी । चतुर्थे योजना में 94 लाख हेक्टर भूमि कौ 


॒ k 
चकबन्दी का आयोजन था । इस कारये के लिए 284 


करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था ne 
योजना में सिचाई . (782६०, _ (08 
Fourth Five Year Plan) :—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 


में कृषि के क्षेत्र में गहन कार्यक्रमों को प्रधानता: दी. 


मे योजना में सिंचाई के सम्बन्ध में पुतविचार 
र जोर दिया गया था। देश की. नदियों में कुल 


' मिलाकर ।78 मिलियन हेक्टर-मीढंर जंल बहता है जिसमें 


{, 


दन लक्ष्य से कम ही रहा जो निम्तांकित तालिका से 
स्पष्टहै- 


उत्पादन का लक्ष्य 
I968-69 ` I973-74 [93-74 ' ` 
. - - (लक्ष्य) (उत्पादन) 
- 980 . I290 हिः I47 
I20 , I50 . . _ 36 
85 व On 94 
60 Ee 65 . 
Go 74५ व 56 


से केवल 56 मिलियन हेक्टर मीटंर जल् का प्रयोग सिंचाई 
के लिए किया जा सकता है। इसमें से.95! ई० तक 
केवल 9.5 मिलियन हेक्टर-मीटर अथवा कुल प्रयोग किये ' 
जाने योग्य जल का 77 प्रतिशत भाग प्रयुक्त किया जाता. 
था | यह तृतीय योजना के अन्त में बढ़कर ।8.5 मिलियन 
हेक्टर-मीटर अथवा कुल प्रयोग किये जाने योग्य जल काः 
प्रायः 33 प्रतिशत भाग हो गया। 966-69 के बीच 2 ` | 
मिलियन हेक्टर मीटर अतिरिक्त जल का इस कार्य के लिए 
प्रयोग किय जाने लगा था। चतुर्थं योजना में 5 मिलि- 
'यन हेक्टर-मीटर और जल को सिंचाई- के लिए प्रयोग | 
करने का आयोजन था जिससे कुल 25.5 मिलियन हेक्टर- | 
मीटर यॉनी कुल प्रयोग किये” जाने योग्य जल का !6 
प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाने लगेगा । | 
तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सिचाई की क्षमता में” 
बहुत अधिक वृद्धि हुई, किन्तु इसका पूर्ण रूप से उपयोग 
नहीं किया जा सका । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सिचाई 
के क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता. के सृजन तथा उपथोग के 
बीच. अन्तर को कम करने का प्रयास किया गया था ॥ 
दूसरे शब्दों में, इस: योजना में सिंचाई के क्षेत्र में . 
"अबतक जो काये किये गये थे उन्हें सुदृढ़ बनाने का 
प्रयास किया गया. था। चतुथं योजनाकाल में, सिंचाई 
की मद में 965 करोड़ रुपये तथा बाढ़-तियंत्रण प्र ।29 | 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । चतुर्थ योजना में कुल | 


50 लाख हेक्टरी भूमि की सिंचाई को अतिरिक्त समता 
,का सुजन किया जाने को था जिसमें से 32 लाख हेच्टर | 
का वास्तव में प्रयोग किया जाने को था । RR 


चतुर्थ ` पंचवर्षीय ` योजना. सें विद्युत उत्पादन 


(Development,of Power in the Fourth Plan) :— ; 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विद्यत के विकास पर भी 
पर्याप्त जोर दिया गया था। तृतीय योजना . के अन्त में . 
विद्युत कौ संस्थापित क्षमता ।965-66 ई० सें ९2 लाख 


CC-0.Panini Karlya Maha Vidyalaya.Collection. 
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iis. ॒ भारतीय अर्थशास्त्र ` 


किलोवाट. थी जो बढ़कर ।968-69 ई० में अनुमानतः 
43 लाख किलोवाट हो गयी । चतुर्थ योजना के अन्त में 
इसे बढ़ाकर"973-74 ई० तक 232 लाख किलोवाट 
करने का आयोजन था । किम्तु योजना के अंत में संस्था- 
. पित क्षमता बढ़कर ।89 लाख किलोवाट ही हुई। निम्वां- 
क्रित तालिका से 960:6! से ।973-74 के बीच देश 
में विद्यत की उत्म।दन-क्षमता में वृद्धि का अन्दाजा 
लगता है. :--- 
विद्युत-उत्पादन का विकास 


वर्ष . संस्थापित क्षमता ` प्रतिव्यक्ति ५ 

(लाख कि० वा० में) उपयोग इकाई में 
960-6 56:5 38:0 | 
I965-66 04 - :6I:0 
I968-69 . I43:0 77-3 . 
973-74+ I89:0 ०८ 5 


चतुर्थ योजनाकाल में विद्यत के विकास की मद में 
कुल. 2983 करोड़ रुपये व्यय का जबकि इस मद में 
2448 करोड़ रुपये व्यय का आ था। 
है चतुर्थ योजना में उद्योग 
) . “(Industries in the Fourth Five Year Plan} 
` तृतीय योजना से प्रारम्भ होनेवाले आठ वर्षों में 
` झौद्योगिक विकास वड़ा ही अनिश्चित ढुंग से हुआ । तृतीय. 


` योजता के प्रथम चार वर्षों में औद्योगिक निवेश तथा: 


विकास के लिए परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल थीं, अतः 

विकास पर्याप्त मात्रा में हुमा । इसके बाद आनेवाले तीन 

वर्षों की अवधि के अर्थ-व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं होने 

के कारण औद्योगिक विकाम्र की दर में भी कमी हुई--पहले 

धीरे-धीरे तथा बाद में तीव्र गति से । औद्योगिक उत्पादन 

' ` में यह कमी ।965 ई० में पाकिस्तानी आक्रमण तथा इसके 
बाद.के दो वर्षों में लगातार सूखे का परिणाम थी । इसका 

. देश के सामान्यः विकास की दर पर बड़ा ही। प्रतिकूलं. 
 भ्रझ्ाव पड़ा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं 
खनिज को भी महत्वपृणं स्थान दिया गया था। चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में ओद्योगिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम 
कां सवंप्रथम उद्देश्य देश के ओद्योगिक ढांचे के असंतुलंन. 
को दूर करना तथाः ऐसी परिस्थितियों का.सुजन .करना 
 पथाःजिनमें उद्योगों की वंत्ंमान क्षमता का पूर्ण रूप से 
प्रयोग किया जा सके। साथ ही, भुगतान. संतुलन पर 
अत्यधिक अ दिये न vd 
क्मता मे यथासम्भव वृद्धि के लिए प यों का 
निमोण भी अनिवार्यं है। इनके साथ ही, देश में बेरोज- 

bh 'की समस्या के समाधान के लिए उद्योगों के कषेत्रं में . 
के अधिकाधिक अवसरों का निर्माण भी आवश्यक 
सभी बातों को ध्यान में रखते'हुए चतुर्थे योजना 
` विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार किये गये. 


आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की है। आत्मनिर्भरता प्राप्त 
करने के लिए कृषि से सम्बन्धित उद्योगों का तीव्र गति 
विकास आवश्यक है । अतः इस 'उद्देश्य से धातु, पेट्रोलियम 
तथा रसायन उद्योगों के विकास पर पर्याप्त मात्ता में जोर 
देना आवश्यक है। इन उंद्योगों में और अधिक विनियोग 
के साथ ही इनको वत्त॑मान क्षमता का. पूर्ण रूप से उपयोग 
अनिवाय है । TE 
द्वितीयतः, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों में उद्योग-धन्धों का 5९7500 भी आवश्यक 
है । वास्तव में, देश के भिन्न-भिन्न गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार 


प्रदान करने के लिए उद्चोगःधन्धों का .disperऽi0n , 


आवश्यक है। इस प्रकार की नीति संतुलित विकास तथा 
तात्कालिक - दृष्टिकोण से -भी सम्पूर्ण ` समाज .के “लिए 


लाभदायक सिद्ध होगी । ४१४ 
` वृ्तीयतः; प्‌ जी-प्रधान उद्योगों में श्रमिकों में तकनीकी 


बेरोजगारी की सम्भावनाओं को दूर करना भी अनिवार्य 


है। ऐसा इसलिए आवश्यक हो जाता है कि देश की वत्तं- 
मान परिस्थितियों में अन्य मदों में रोजगार प्रदान करना 
बड़ा ही कठिन हो गया है । किन्तु इसका तात्पर्ये. यह नहीं 


है कि औथोगिक विकास में आधुनिक तकनीक का प्रयोग ` 


नही किया जायगा । इसका तात्पयं केवल यही है कि इस 
प्रकार का कोई भी कदम: उठाने में पर्याप्त मात्रा में साव- 
धानी से काम लेना अनिवार्य है । - 


चतुर्थतः, योजनाकाल में भी देश का औद्योगिक 


विकास 956 ई० की औद्योगिक नीति के ढाँचे में ही . 


होगा । इस नीति में सावंजनिक, निजी तथा सहकारी 
क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में सोच- 
ब्समझ्कर नीति का अनुकरण किया गया है। सावंजनिक 
क्षेत्र के अन्तर्गत केषल उन्हीं उद्योगों को रखा गया है जो 


देश के औद्योगिक ढाँचे. की कमी को पूरा करने के लिए - 
द्यावश्यक हैं । ऐसा क्षेत्र, जिसमें निजी अथवा सहकारी. 


क्षेत्र के: अन्तर्गत उचित विकास की आशां की जाती है, 
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तगंत नहीं रखा गया है। साथ ही 
सरकार ने औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को 


ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना में एक नयी औद्योगिक 


लाइसँसिंग नीति की घोषणा की । । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में संगठित उद्योग एवं खत्तिज 
के विकास पर कुल 3338 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन . 


था जबकि इस मद में वास्तविक व्यय 2700 करोड़ रुपये 
हूआ। इसके अतिरिक्त इस मद में निजी तथा सहकारी 


क्षेत्र में योजनाकाल में, 2250 करोड़ रुपये विनियोग का . 


आयोजन था । ` 


योजनाकाल में सावंजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार- 
कुल 2700 करोड़” 
रुपये व्यय. में से लोहा एवं इस्पात उद्योग पर 867 करोड़" 


हारा उद्योग-धन्धों के मद में 


च्पये, उवंरक तथा कीड़े-मकोड़े 'मारने की दवाओं के 
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में प्रायः कोई भी वृद्धि नहीं हुई ।* 
' कुटीर एवं लघु उद्योगों (८०३४० ३०१ 574] 
_ Scale [ndऽ(।९३) के विकास पर भी चतुर्थं योजनाकाल . 
` में पर्याप्त मात्ा में जोर दियां गया था। इस मद में योजना- 
; काल में सार्वजानेक क्षेत्र में 293 .करोड़ रुपये व्यय का 
` आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय 255 करोड़. रुपये 
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' उद्योग पर 378 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम उद्योगों पर 307 


करोड़ रुपये तथा. कोयला उद्योग पर 84 करोड़ रुपये 


` व्यय हुए । 
उद्योग ` . . 960-6] 
५, में उत्पादन 
तयारः इस्पात (लाख टन) 23:9 
अल्युमिनियम (हजार टन) I8:3 
-नेत्रजनक खाद (”) "0:0 
फासफेरिक खाद (””) 53°0 
सल्फ्यूरिक एसिड (हजार टन): ` 368:0 
` झखबारी कागज (,, „,) 23:0 
कोयला (लाख टन). ` ` 556-7 ` 
`` खनिज लोहा (”) II0:0 
द्यशोधित पेट्रोल (”) 4] 


'चतु्थं पंचवर्षीय योजनाकाल में ` सार्वजनिक क्षेत्र में 


"उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना का कार्ये भी 


पहले-पहल करने की व्यवस्था थी ।.इस उद्देश्य से योजना- 
काल में 3) करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । खनिज- 
पदार्थों के अन्तगंत लोहा, कोयला तथा तांबे के उत्पादन 
को बढ़ाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया था । 


चतुर्थ योजना में औद्योगिक उत्पादन में 8 से i0 


प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का आयोजन था। इसमें से 969- 


70 में औद्योगिक उत्पादन में 68 प्रतिशत, ।970-7! में 


. 3:7 प्रतिशत, 97-7! में 4:5 प्रतिशत तथा ]972-73 


में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु ।973-74 में इस मद 


हुआ था। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में इस मद में 560 


& करोड़ रुपये विनियोग की आशा थी ।- विकेग्द्रित क्षेत्र में 

सभी प्रकार के कपड़े के उत्पादन को '968-69 ई० में . 
. 340 करोड़ मीटर से बढ़ाकर 973-74 में 425 करोड़ 
५ मीटर करने की व्यवस्था थी । हु Fo? 


- चतुर्थं योजना में यातायात एवं संवा दवाहन' 


(Transport and Communication in. the... 


. Fourth, Plan). 


i आधिक विकास की किसी भी योजना में यातायात 
एवं संवादवाहनु पर अधिकाधिक माता में जोरे देना . 


], Draft Fifth Five Year Plan (१974-79) 


नीचे की तालिका? से चतुर्थ योजनाकाल में कुछ प्रमुख 
उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य तथा इनकी उपलब्धि स्पष्ट 
हो जाती है :-- 0922 पर, ; 


I968-69 973-74 . _I973-74 
में उत्पादन में लक्ष्य में उत्पादन 
47-0 8:0 48:9 , 
I25:0 2200 ___I47°9 
शा. 2500-0 058:0 
2I00 900-0 3I9-0 
I068-0 25000 °` 3430 
60-0 50.0 48:7 
: “6650 | 935°0 790-0 
26I0  5I4:0 357-0 
60:6 85:0 720 


अनिवार्य हो जाता है। चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में भी “ 
यातायात एवं संवादवाहन के विकास पर पर्याप्त माता में ' 
जोर दिया गया था । योजनाकाल में इस मद में सार्वजनिक 
क्षेत्र में कुल 3245 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन 
था जबकि इस मद ,में वास्तविक व्यय 2983 करोड़ 
रुपये हुआ । SR 


' चतुर्थे योजनाकाल में रेलबे कें विकास पर पर्याप्त 
जोर दिया गया था ।. रेलों के भार ढोने की -क्षमता 
I968-69 में 20:3 करोड़ टन थी जिसे बढ़ाकर ।973- 


` 74 में 24-0 करोड़ टन करने की आशा की गयी थी किन्तु 
` यह 2।:5: करोड़ टन ही हो पायी । रेलों के विकास पर 
' योजनाकाल में ।050 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन 


था। इसके अतिरिक्त “रेलवे अपकषं कोष में से 525 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। योजनाकाल में रेलों - 
` द्वारा 259 ई'जन, !- लाख से अधिक माल डब्बे तथा 
648 यात्री डब्बे खरीदने का आयोजन था । - डिजल से 
.]968-69 में 9-200 किलोमीटर गाड़ियाँ चलती थीं, 
इन्हें बढ़ाकर 973-74 तक 22 हजार किलोमीटर करने 
का आयोजन था ।. इसी प्रकार !968-69 तक 2900 
किलोमीटर का विद्य्‌ तीकरण किया गया था । इसे बढ़ाकर | 
` 973-74 तक 4600 किलोमीटर करने का आयोजन 
था । योजनाकाल में बाधा त एवं मुख्य उद्योगों की 


_ पूर्ति के लिए कुछ नयी लाइनों का भी निर्माण किया 


जाने को था । | 

: ` द्ोजनाकाल में सड़कों के विकासं के मद में 876. 
करोड़ -रुपग्रे, जहाजरानी के विकास पर ।3 करोड 
झुपये तथा नागरिक उड्डयन के विकांस पर 203 करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन था । Ce 226 
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ˆ इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ळहे कि चतुर्थ 


पंचवर्षीय योजना में यातायातं एवं संवादवाहन के विकास 
पर पर्याप्त जोर दिया गया है। . 


, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाएँ (Education and 


Social Services) :--चतुर्थ - पंचवर्षीय ` योजना में. 


सामाजिक सेवाओं की मद में 2600 करोड़ रुपये व्यय 
का, आयोजन था जबकि इस मद में वास्तविक व्यय 

. 2864 करोड़ रुपये हुआ था। इसका विभिन्न मदों में 
वितरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


झ्या , 853:0 करोड़ रुपये 
. वैज्ञानिक अनुसंधान . I40°0 ,,. ` „ 

. स्वास्थ्य ’ 4340 ,, hs 
परिवार नियोजन 35:0 23 ) 
गृहे-निर्माण तथा नागरिक एवं 25I0 ,, .. » 
प्रादेशिक विकास ; * 
पिछड़े वर्गों का कल्याण I93°0 ; `, 
नागरिक विकास. 5290 ,, ' „, 
विविध ~ 49:0 कक 

[ 2864 करोड़ रुपये 


रे पिछले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। 


पहले !से पाँचवे' वर्ग के” विद्यार्थियों की संख्या 7960- 
6] में 3:5 करोड़ से बढ़कर 968-69 में 5:5 करोड़, 
छठे से आठवें वर्ग .में 70 लाख से बढ़कर 20 लाख, 
' नवें से बारहवें वर्ग में 30 लाख से बढ़कर 68 लाख तथा 
. विश्वविद्यालय स्तर में 7-4 लाख से चढ़कर 6:9 लाख 
हो गयी। चतुर्थ योजनाकाल में शिक्षा के अन्तगंत 6 से 
! वर्ष के बीच के 850 प्रतिशत बच्चों को स्कल भेजने 


. का लक्ष्य था।- इस योजना में शिक्ष! के मद में 822-6 


करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जिसमें 26:6 प्रतिशत . 


प्राथमिक, 20:8 प्रतिशत माध्यमिक, ।45 प्रतिशत 
विश्वविद्यालय तथा 209 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा पर 

` व्यय का आयोजन था'। चतुर्थ योजना के अंत में पहले 
- से पाँचवें वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 637 लाख 
छे से. आठवें कगे की 750 लाख, 
की 85 लाख तथा विश्वविद्यालय स्तर में .30 लाख 
हो गयी। योजनाकाल में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन 
पर भी विशेष जोर दिया ग्या था। i, 
«चतुर्थ योजना में रोजगार ployment in 
FR Five Year sr से 96 
-ई० के बीच श्रम-शक्ति में 270 लाख की वृद्धि हुई। इस 
बवधि में गर-कृषि क्षेत्र के रोजगार में 720 लाख तथा 
द में 50 लाख की वृद्धि हुई। इस प्रकार 


I 2६ 


¦ सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े नहीं दिये गये थे।' 


व्यय (करोड़ रुपये में) 


'` सुविधाओं 
“को. जाती 


तवें से बारहवें वर्ग ` रिजर्व 


गा के मतत में बेरोजगारों कौ स्या बडु": 
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` मानतः 40 लाख थी। : तृतीय योजना में श्रम-शक्ति में 


240 लाख की : वृद्धि हुई जबकि केवल :.45 लाख 
व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सका था । अतएव, 
इस अनुमान के आधार पर चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में . 
90 से ।00 लाख व्यक्तिं बेरोजगार थे। इनमें तीन- 
चौथाई भाग ग्रामीण थे। चतुर्थ योजना में रोजगार 


` अतएव, चतुर्थ योजना. में श्रम-प्रधान उपायों जैसे-- 
सड़क, लघु सिचाइ, भूमि-संरक्षण, सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण, 
-सहकारिता तथा लघु उद्योगों पर विशेष जोर दिया. गया 
था । इसके अतिरिरिक्तं श्रम-प्रधान उपायों को कार्यान्वित 
करने के लिए चतुर्थ योजना. में औसत रूप से प्रतिवर्ष 
290 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता . प्रदान 
करने की व्यवस्था थी। . क्ृषि-सम्बन्धी . कार्यक्रमों.पर 


. अधिक जोर देने के कारण कृषि-कषे में भी रोजगार की 


के पर्याप्त मात्रा में विकसित होने की आशा 
वी। र 


` चतुर्थं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधन ` . 


(Financing of the Fourth Five Year Plan) 


„ _.. चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में सावंजनिक तथा निजी . 
'क्षेत्र में.सम्मि्ित रूप से 24,882 करोड़ रुपये के व्यय ` 
का आयोजन था.। ` इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में 5,902 
करोड़ रुपये व्ययू तथा निजी क्षेत्र में 8, 980 करोड़ 
विनियोग का आयोजन था । इस प्रकार सावंजनिक क्षेत्र . 
में कुल 5,902 करोड़ रुपये प्रस्तावित व्यय को :विभिन्न 
साधनों से निम्न प्रकार से प्राप्त करने का आयोजन 
था -:__. - मे ° 


चतुर्थ योजना के वित्तीय सांघन (करोड़ रुपये. में) 


साधन. चतुर्थ योजना के वित्तीय साधन 


RR ` ` (प्रस्तावित) -« (वास्ते्रिक) 
योजना के पूर्वे प्रचलित . -: A 


करों के आधार प्र बचत  -673:0 - 306-0 . 
पर नम प्रचलित दर पर :- ... ` .३ 
- 9 चक संस्थाओं :की बचत 2029:0 , -' 7735-0 : 
ते देक से. लाभ _ 202:0 296°0 
जनता से ऋण ,. 45.0 2735:0 - 
लघु बत्रते.  . ` 7690 `. 62:0 
- विविध पृ'जीगत प्राप्तियाँ ` 635:0 , ` 3240 
` नये कर तथा सार्वजनिक ` 42800 - 
संस्थाओं के लाभ ` . 3I98-0 Nr 
बाह्य ऋण . ` ° 26]4:0 - 20870 
घाटे. की वित्त-व्यवस्था :850:0.... .. 2060-0 _ 
३. « ` कुल:5,902-0.. , 6,60'0 
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चतुर्थं पंचवर्षीय योजना (969-74) | 


“चतुर्थ योजना की वित्तीय” व्यवस्थां की सनिस्तारः 
व्याख्या आगे चलकर एक पृथक्‌ अध्याय में की गयी है । 


चतुर्थं योजना की आलोचनात्मक समीक्षा * 
. (A Critical Evaluation of the Fourth Five 
: Year Plan) . 
इंस प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का. कार्ये अप्रैल, 


. 969 ई० से प्रारम्भ हुआ तथा मार्च, 974,ई० में - 


' समाप्त हुआ । चतुर्थं योजना की प्रगति किसी भी प्रकार 
से संतोषजनक नहीं कही जा सकती । इसके उद्देश्य पूरे 
` नहीं हो सके । अतएव इस योजना. की कई बातों को लेकर 


. आलोचना भी की जाती है। इनमें निम्नांकित आलोच- 


ˆ नाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 


(!) चतुथं योजना रोजगार-प्रधान नहीं थी (7॥ 
Fourth Plan was not employment-oriented):— 


सवंप्रथम तो 2 कहा जाता है कि .चतुर्थ योजना में ` . 
रोजगार के साधनों की . अधिकाधिक ष्यवस्था का अभाव : 


“ था। भारत-जैसे अद्ध “विकसित देश में, जिसकी जनसंख्या 
में प्रतिवर्ष 2:5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है, योजना 
करण का प्रधान उद्देश्य बढ़ती हुई श्रम-शक्ति के ज़िए रोज- 
` गार के साधनों की अधिकाधिक व्यवस्था होनी चाहिए। 


. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि . चतुर्थ योजना प्रारम्भ : 


होने के समय देश में प्रायः ।60 लाख व्यक्ति बेरोजगार 
थे। साथ ही, योजनाकाल में 230 लाख नये आगन्तुको 


: केलिए भी रोजगार की व्यवस्था करनी थी, यानी पूर्ण _ 
“ रोजगार की व्यवस्था के लिए 390 लाख व्यक्तियों को 


रोजगार प्रदान करना होगा। _ षया योजना में इतना 


_ अधिङ्ग व्यक्तियों के लिए रोजगार कीः व्यवस्था की जा.. 
सकेगी ? इ दुनी तीन पंचवर्षीय योजनाओं की तरह 
जनाः 


न थे योजना में भी इस उद्देश्य की पुत्ति के लिए प्रभाव- 
पूर्ण उपायों का अभाब था। योजना में कितने व्यक्तियों 
. को रोजगार प्रदान किया जायगा, इसकी भी - कोई चर्चा 
नहीं थी । इससे स्पष्टं है कि योजना आयोग बेरोजगारी 


` की समस्या की अवहेलना कर एक महत्त्वपूर्ण " सामाजिक . 
, तथा आथिक समस्या से विमुख रहा है । भारत जैसे: ' 


अल्प-विकसित देश में अल्प-रोजग़ार की.. समस्यां भी 
गंभीर है। किन्तु. चतुर्थ योजना में इसकी भी कोई 
चर्चा नहीं थी । यह भी इस योजता को एक प्रधान कमी 
थी । आलोचकों का यह भय निराधार नहीं सिद्ध हुआ तथा 
, चतुर्थ योजवा'के अंत में बेरोजगारी की भयावह स्थिति 
* उत्पन्न हो गयी । 


(2) प्रादेशिक विषमता (९४०० tana) * 


. तथा आय एवं सम्पत्ति के वितरण की विषमता (700०४- 
" jities in the distribution of income and wealth) 


को दुर करने झा भी कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया 


या :-भारत में पिछले प्रायः 23-24 वर्षों के आयोजित : 


हर्ट, 


. जान पड़ती है । 


"पिछले पाँच वर्षो में इनकी आय से. 


42] 


अयत्लों के बावजूद देश के विभिन्न क्षेत्रों के आथिक विकास 


में व्याप्त विषमता को दूर नहीं किया जा सका है । 
परिणामस्वरूप, देश के , कुछ भाग के लोगों का जीवन- 
स्तर सामान्य-स्तर से बहुत ही निम्न है। इसी प्रकार 


- आय तथा सम्पत्ति के मितरण-में भी घोर विषमता व्याप्त 


है।. देश के प्रत्येक औसत निवासी तक योजनाकरण के 
लाभ को पहुँचाने के लिए इन दोनों प्रकार की विषमताओं 
को दूर करना अनिवार्य है। किन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय 
योजना में भी इस सम्बन्ध में निश्चित एवं प्रभावपूर्ण 
उपायों. का अभाव था । इससे प्रत्येक व्यक्ति को. एक 
न्यूनतम आय (7६02! minimUm) प्रदान. करने के 


. उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पायी । 


(3) निर्यात-सम्बन्धी नीति अवास्तविक थी (Expo! 
policy was unrealistic) :—चतुर्थं पंचवर्षीय योजना 
में निर्यात के सम्बन्ध में 7 प्रतिशत वाषिक वृद्धि. का 
आयोजन था । निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि पिछले प्रःयः 
।7-8 वर्षों के अनुभव को देखते हुए अत्यधिक कठिन ' 

]968.69 में निर्यात में 3 प्रतिशत की ` 
वृद्धि अवश्य हुई थी, किन्तु यह अवमूल्यन तथा ओद्योगिक . 


'सुस्ती के बाद एक प्रकार से ` समुत्थान का परिणाम थीं । 


निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि के लिए निर्यात-सम्बन्धी 
उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, निर्यात की वस्तुओं में 
गुणात्मक सुधार आदि आवश्यक हैं जिनके लिए योजना 
में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गयी थी । / 


(4) राजकीय उपक्रसों से अत्यधिक आय को आझा 
(Too much expectation from’ public enter- 
978९४) :_चतुर्थं योजना कई अवास्तविक तथ्यों पर 
आधारित थी । इसी प्रकार का एक तथ्य राजकीय स 
क्रमों में विनियोग की गयी पूजी से !5 प्रतिशत वाषिक . 
प्रतिफल की आशा थी जो निश्चय ही बहुत अधिक थी । ० 

तुलना करने पर यह. 
अधिक स्पष्ट हो जाता है :-- oo RE 


5 केन्य सरकार के उपक्तमों को प्रत्याशित तथा | 
` बास्तविक आय. (करोड़ ₹० में) | 


वषं . प्रत्याशित आय | | 
'964:65 - 62:54 : 27-49. 
965-66 . 4445 * 22:99 
I966-67 * 3:37 . —II:93 . 
I967-68 9-29 --42:58 ` 
इससे स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में राजकीय उपक्रमो 


से प्रस्तावित आय पिछले कुछ वर्षों में इनकी तिष्पत्तियों 


« को देखते हुए अत्यधिक जान पड़ती है। वास्तविकता भी 
। चतुर्थं योजनाकाल में !968-69 की दर पर. ` 


यही थी 
राजकीय उपक्रमो से 2029 करोड़ रुपये प्राप्त होने को 


पु छ ` : 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वास्तविक आय | 


+ 22 ; Digitized by ^7/2 927करिती्षअ्ेशास््षः and eGangotri _ 


` आशा थी जबकि वास्तव में ।।35 करोड़. रुपये की रकम onthe Distribution of Income ahd Levels . 

' हीप्राप्तहोसकी। ' ` of Living” A रूप से San § 
5 “सजी ४ योजना की लोचनाएँ दोनों अध्ययनों का षं यह है कि देश में नियोजन 

; जाती है कम ज की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आथिक विकास का लाभ 


र : समाज के अत्यंतं धनी वर्ग के द्वारा ही हड़प लिया गया 
SN ए सरकारे र ‘Us धिक हे। दूसरे शब्दों में, नियोजन की प्रचलित प्रणाली आय 
नुदयः म ही, करते थे। ऐसी स्थिति में चतुथे योजना एवं धन के वितरण की विषमता को कम करने में बिल्कुल 
सफल नहीं ही हो सकी। किन्तु यह भी कहा जा सकता गस रही है। भासत स न वेथ का 
क के लिए निरोजित तरीकों “Even after 0 years of 9 anning and despite 

है कि देश के आथिक विकास है।' ऐसी स्थिति में - ‘fairly heavy dose of taxation on the upper 

` को अपनाना . ही एक-मात्र कर देने कौ. अपेक्षा आगे “0०768, there isa considsrable measure of . 

| योजनाकरण को बिल्कुल Be घात पडता है। (A concentration in urban areas, This would 

८ Me od better than a deadly also hold good for rural. income, as in their 


* pause.) cases, even the burden of taxation is not 

१ Re ee heavy on the highér ranges of income.” महा- 
` राष्ट्रीय आय का वितरण (Distribution of कि 

१. 5). त्या अविकसित देशों की , ता व समिति के आय के इस अत्यधिक संकेसाण के 


४ 3220 कारणों रूप से उत्त 
` तरह भारत में आयोजित विकास का एक प्रधान उद्देश्य लिए दो कारणों को . मुख्य रदायी बतलाया 


देश की वितरण | था । सर्वेप्रथम तो बेरोजगारी एवं अद्ध -बेरोजगारी के 
gp आ र ः का विदा कारण समाज के: एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों की आय 
) ण मे I95I-60) राष्ट्रीय आय में 40 प्रतिशत - बहुत ही निम्न है। द्वितीयतः, बड़े पैमाने पर कर-वंचना 
` ` तथा प्रति-व्यक्ति आय में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि - न) डी अ अतिक ` 
`, ` दुसरे दशक (96-70) में राष्ट्रीय आय में प्रायः 35 079 be हह बाती ह र 
' `: प्रतिशत तया प्रेति-व्यक्ति आयं में ! प्रतिशत की वृद्धि. इससे स्पष्ट है कि -आयोबन के प्रमुख उद्देश्य धन 
० @ई। ऐसी स्थिति में यह पता लगाना आवश्यक है कि एवं आय 5 वितरण की विषमता के निवारण के लिए 
 ङइसबढ़ीहुई राष्ट्रीय. आय का समाज के विभिन्न वर्गों अन्य उपायों के साथ-साथ. देश, में रोजगार के साधनों में 
| 'क्रेबीच किसप्रकार से वितरण हुआ है। इस सम्बन्ध में वृद्धि अति आवश्यक है। देशवासियों के लिए बड़े पैमाने 


००६७८ 


 _ ,  जात्कारी प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न प्रयत्न किये गये पर रोजगार की व्यवस्था के द्वारा ही निर्धन लोगों की 
न --हैं। इनमें ‘National Council of Applied £c0- आय में a की जा सकती है। साथ ही, 'देश की कर- 
7७० ०६९०६०१ तथा भारत सरकार द्वारा प्रो० प्रणाली में आवश्यक संशोधन द्वारा कर-वंचना को रोकने 
 महालनविस की अध्यक्षता में नियुक्त “९००४०० ˆ के प्रयास भी आवश्यक है । 


2, 


~ Co 
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 I. Final Reportof-the National'Income Committee, Feb. ]954 
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3. N.CA.ER. _: Distributlonof National Income by States 960-6]. 
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... को समाप्त करना था। 
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"अध्या: 0 


पाँचवीं पंचवर्षीय थोजना (974-79) 
‘(Fifth Five ‘Year Plan) . 


` प्रावक्षयषण :-3] मार्च, ।974 को चौथी पंचवर्षीय 
योजना का कार्ये समाप्त हुआ तथा अप्रैल, !974 से पांचवीं 
पंचवर्षीय. योजना (974-79) से प्रारम्भ हुई । 30 मई, 
972 को योजना आयोग ने एक प्रलेख पाँचवीं योजना का 
'द्वाशंनिक आधार' राष्ट्रीय 22080 0 के. समक्ष प्रस्तुत 
. किया था जिसमें पाँचवीं योजना के निर्माण क्रे. लिए मा्गेदर्शी 
सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये ये। आगे चलकर एक नया प्रलेख 
.“Approacli to the Fifth Plan! तैयार किया गया जिसे 
संसद्‌ ने स्वीकार कर लिया 7 इस प्रलेख में पाँचवीं योजना की 
एक संक्षिप्त रूप-रेखा तैयार करने का प्रयास किया गया था 
आर पुनः “72-73 के मूल्य-तल के आधार पर इसमें संशोधन 
किया गया तथा पाँचवों पंचवर्षीय योजना (!974-79) का 
प्रारूप प्रस्तुत किया गया। पाँचवीं योजना से सम्बन्धित सभी 
" प्रसेखों में इस बात का उल्लेख है कि भारत जैसे विकासोन्मुख 
देश में निर्धनता का निवारण तथा आर्थिक आत्मनिभेरता की 
प्राप्ति (The removal of Poverty and the attain- 
ment 6f Economic self-sufficiency) दो महत्त्वपूर्ण 
' उद्देश्य हैं जिन्हे. पाँचवी योजनां में पूरा करना हू। इन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास की उच्च दर, भाव.का 
अधिक समान वितरण तथा आंतरिक बचत की दर में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि अति आवश्यक हैं । (९००४8 ०£ ०४९१) 


¢ 


and ‘attainment of self-reliance are the ‘two 


major objectives thatthe country his set. Out :. 


to accomplish in the Fifth Plan, As nece- 
gsary corolaries, they require higher growth, 
betfer distribution of incomes & a very signi- 


“इसके साथ-ही-साथ प्रजातांतिक राजनीतिक व्यवस्था को 
सुदृढ़ बनाना, अक्तियों के संकेन्द्रण को “रोकना, आय एवं 
सम्पत्ति. के वितरण, की विषमता को कम करना 
तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास आदि की 
भी प्रवल आवश्यकता. है। पाँच्रबी योजना इन्हीं व्यापक 
उददश्यों के संदर्भ से तैयारं की गयी हैं। _ सितम्बर, I976 
में पांचबीं योजना अंतिम रूप से प्रकाशित की गयी । 

».. पाँचवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य... 
(Basic " Objectives of the Fifth Five Year Plan) 


``. पाँचवीं पंचवर्षीय. योजना के ` निम्नांकित ` प्रधान 


के Me "छा अन्त (Remo४alof Poverty) 


पाँचवी योजना काःसर्वाधिक प्रधान उद्देश्य. नि्धेनता 


. 
se 


वास्तव. में भारत जैसे अद्धं-विकसित देशं ` के लिए 
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ficant step up in the rate of domestic savings.) " 


सकती” इसके लिए तो ६ परी, वसक कप 


निर्धनता-तिवारण ` का उद्देश्य 


7 पा कक कं 3००४७ ७ ७७ गो 
“ln, I9700, 005, Do 


लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कारण स्पष्ट है। यदि 
निर्धनता का निवारण शान्तिपूर्ण तथा प्रजातांत्रिक तरीके नहीं 
हो सकता तो सम्पूर्ण देश में विनाशकारी प्रवृत्तियों के अधिक 
बलवती होने की समानता अधिक हो जाती है। ([ ९ 
country does not move faster inp removing 
poverty through an evolutionary, consultative 
and democratic process, a destructive .trend 
might set into engulf ‘the’ whole 78507) 
पिछले प्रायः -22-23 वर्षों के नियोजन के परिणामस्वरूप 
देश में औसत प्रति-व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। 
इसके परिणामस्वरूप जीवेन स्तर में सर्वत्र सुधार हुआ । 
फिर भी देश की जनसंख्या का एक बहुते बड़ा भाग आज 
भी निर्धनता के निमंम जाल में उलझा हुआ है। आयोग 
ने अनुमान लगाया था किं 22 करोड़ से भीं अधिक लोग 
उपभोग के न्यूनतम स्तर (Minimum standard of : 
consumpti0n) से नीचे थे । ऐसा अनुमान लगाया जाता ' 
है कि वर्तमान मूल्य-तल के आधार पर न्यूनतम उपभोग 
स्तर के लिए 40 : रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति व्यय 
की आवश्यकता है। अतएव, निर्धेनता-निवारणः का. 
तात्पये यह है कि देशवासिग्रों को कम-से-कम इतनी आय 
अवश्य होनी चाहिए जिससे कि वे अपनी न्यूनतम उफभोग 
की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। 
इंस प्रकार निर्धतता को समाप्ति (R९००४३। ० 
Poverty) के ह psi आ में अत्यधिक | 
महत्त्व दिया गया है। नरधेनता को समाप्त करने क 
के प्रश्‍न पर योजना के लिए प्रस्तुत अलग-अलग प्रलेडो | 
में अन्तर था। : “जद Ne 
. उदाहरणतः सुब्रह्मण्यम निधनता के तीन सुझ्य | 
कारण बतलाये गये हैं :--(१) खुली बेरोजगारी (0pn 
unemploymeit), (i) अल्पररोजगार (Uden ` 
employment), और (7४) कृषि तथा सेवाः क्षें ` र मे 
उत्पादकों की बहुत भारी संख्या का तिम्न-साधन सस्ब 
आधार (Low resource base ofa very large num 
ber of producers in agriculture and service se र 
०:७): इसीलिए पहले दार्शनिक र ले म्बन्धी 
प्रलेख में यह स्पष्ट कद्दा यया था कि “घोर 'निर्धेनता की | 
परिसमाप्तिं अर्थव्यवस्था की पिकास गा, न्वत 
वृद्धि. मातत. के परिणाम के ख्पः में प्राप्त नहीँ की ' 


और व्यापक चरम निर्धनतां की 
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सीधा प्रहार करना होगा ।”* (For this purpose, 
the strategy suggested-was to launch a.direct 
attack on the problem of unemployment; 
under-employment and massive Jow-end 


poverty.) 


किन्तु, दसरी ओर श्री डी० पी० धर के.दारशनिक - 


आधार के प्रलेख में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 
गया था। "निर्धनता :के युगल कारण हैं--(क) 
' अल्प विकास और (ख) विषमता । अतएव एक ही दिशा 
भें प्रयत्त करने से इस समस्या पर निकट भविष्य में 
` काबू नहीं पाया जा सकता। "व्यापक निधनता पर सफल 
प्रहार करने के लिए विकास और - असमानता दोनों में 
कमी अनिवार्य हैं। निर्धेनता को दुर करने की'विकास-विधि 
के दो मुख्य तत्त्व हैं--अन्तर्देशीय उत्पादन (D०९0 

' P०५०४) की बढ़ती हुई दर. और जनसंख्या' की घटती 
-हुई वृद्धि दर । 79 (The twin causes of poverty are 
under-development anc inequality. The problem 

- cannot be overcome Within the forseeable 


_ ‘and reduction in inequlity are both in- 
‘dispansable to a Successful attack on mass 
poverty. The strategy for elimination of pov- 
erty thus rested on {wd major factors—a rising 
rate of growth of domestic ‘product coupled 


with a declining rate of growth of popula-. 


५००.) नीति-सम्बन्धी इस सिद्धान्त को तय करने. के 
पईचात्‌ प्रलेख में यह विचार किया गया था कि क्या कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि-दर स्वीकार 


` की जाय जैसा कि चौथी .योजना के परिप्रेक्ष्य में कल्पित 


` ` किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 
' भारत में आयोजन के पहले दशक (अर्थात्‌ 95-60) में 
3:8 प्रतिशत भौसत वाषिक विकासदर प्राप्त की गयी 


future.by efforts in one direction only. Growth. 


आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के अन्तगृंत निम्नांकित 
को रखा है : !4 वर्ष तक के बच्चों तथा बच्चियों के लिए 
अनिवार्य शिक्षा की.व्यवस्था (Elementary education 


for children up to. the 886 0f I4), परिबार _ 


नियोजन तथा बच्चों के लिए पौष्टिक. आहार से युक्त 


जनस्वांस्थ्य की न्यूनतम सुविधाएं (Minimum ए५b]i0 


health. facilities ~ integratod ‘ with family 


planning and nutrition for children), भूमिहीन ' 


श्रमिकों के लिए आवास (House-site for landless 
I2b००7९78), ग्रामीण क्षेत्रों में विद्य.तीकरण तथा बड़े-बड़े 
शहरों की गंदी वस्तियों में सफाई;(Slum improve- 
ment in Jarger (0978) । पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 
इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाने को था। पाँचवीं 
योजना में इन न्यूनतम आवश्यकताओं से सम्बन्धित कार्य- 


क्रमों पर अनुमानतः 300 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था | 


की गयी थी । 


संक्षेप में, इसके अन्तर्गत निम्नलिखित. कार्यक्रम - 


सम्मिलित किये गये हैं :--- 


()) 4 वर्ष को आयु तक के सभी बच्चे-बच्चियों | 


को प्राथमिक शिक्षा :--भारत सरकार 4 वर्ष की आयु 
'तक के सभी बच्चों को जनवरी, 960 ई० तक निःशुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा देने के सांविधानिक निर्देश को पूरा 
करने में असमर्थं रही है। चौथी योजना के अन्त तक 6 
से 7! आथु-वगं में 84 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में प्रवेश 
प्राप्त कर सकेंगे और ।7-4 आयु वर्ग केः सभी बच्चों 


का 40 प्रतिशत । पाँचवीं योजना में यह प्रस्ताव रखा गया 


था कि ।979 तक 6-! आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए 

स्कूलों, में व्यवस्था की जायगी परन्तु, ।! से ।4 आयु वर्गो 

में 50 प्रतिशत को सीमा पार करना सम्भव नहीं होगा.। 
(४) सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाएँ :---आज 


हमारे देश में प्रत्येक ऐसे प्रखंड जिसकी जनसंख्या 80,000 . 
से 7,00,000, है, में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य-केन्द्र , 


है और 8 से ।0 उप-केरद्र हैं). इसको न्यूनतम स्तर 
मानते हुए इस कार्यक्रम की कमजोरियाँ दूर करनी होगी, 


अर्थात्‌ इन केन्द्रों में कर्मचारियों, आवश्यक, उपकरणों . 


एवं ओषधियों और भवन-निर्माण आदि की उचित व्यव- 


. स्था करना होगी । पांचवीं योजना के लिए यही वास्तविक 


लक्ष्य रखा गया था । ५ ५ 
साथ ही, परिवार नियोजन कार्यक्रम को जारी रखना 
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होगा । किन्तु, इसे स्वास्थ्य एवं पोषण-सम्बन्धी सुविधाओं 
का विकास-प्रोग्राम के साथ समन्वित करना जरूरी है। 
प्रोटीन की कमी की समस्याओं का समाधान करने. के. 
लिए पांचवीं योजना में गर्भवती माताओं और छोटे-छोटे 
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"बच्चों केलिए पोषण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था 


करनी होगी ।' 


* 3. Draft Fifth‘ Five ‘Year Plgn (94-79) | 
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. loyed, the under-employed and the very thinly , 
- employed is a vast: resource for development. ` 


| . इस श्रेणी के कार्यक्रमों के अन्तरगत 
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पांचवीं पंचवर्षीय योजना (!974-79) 


(४४) पीने का पानी :--5,67,000 ग्रामों में से ।,50, 
000 ग्राम ऐसे हैं जिसमें पीने के लिए पानी की कमी है । 
परन्तु 22352. बहुत से ग्रामों में हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के 
इलाकों में पीने के पानी का संभरण अपर्याप्त है। पाँचवीं 
योजना में इसं मद पर 550 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे 
जबकि चौथी योजना में इस मद पर इसका एक-तिहाई 
भाग ही खर्चे किया गया था । - F 

(१५) भूमिहीन असिकों. के लिए मकानों को जगहे 
उपलब्ध कराने का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जायगा । 


(५) सड़कें एवं बिजली :--योजना आयोग के प्रलेख 


'में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे सभी ग्रामों के लिए, 


जिनकी न्यूनतम जनसंख्या ,500 से अधिक है, पांचवीं 
थोजना के अन्त तक सभी मौसमों में काम आतनेवाली 
सड़कों की व्यवस्था करनी: होगी । इसी प्रकार पाँचवीं 
योजना के अन्त तक सभी राज्यों में बिजली का इतना 
अधिक विस्तार करना होगा कि प्रत्येक राज्य की कम-से-कम 
30-40 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को बिजली की सुविधा 
प्रदान की जा सके । , 
(शं) गन्दी बस्तियों की 
(Slum clearance and environmental improve- 
ment) :--ऐसे सभी नगरों के लिए जिनकी ज॑नसंख्या 


' 5 लाख से अधिक है, गन्दी बस्तियों की सफाई का 


मास्टर-प्लान (5९7 ।०) तैयार करना होगा । 
पाँचवीं योजना के आधारंभूत' न्यूनतम आवश्यकताओं 

के अंतर्गत उपरोक्त सभी कार्यक्रम सम्मिलित हैं. 

` (3) रोजगार की अंधिकाधिक व्यवस्था :--पाँववीं 


, पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या के समाधांन 
पर भी जोर दिया गया था। 


देश में ।95] से ।960 के 
बीच जनसंख्या: का जो विस्फोट (P०एu।lation ९xए।0- 
$०7) हुआ उसके परिणामस्वरूप अब&श्रम-शक्ति में एक 
प्रकार से विस्फोट (Labour force explosion) क 
अनुभव किया जा. रहा है। अतएव, योजना-निर्माताओं के 
समक्ष आज प्रधान समस्या श्रम-शक्ति के इस विस्फोट, 
जो विकास तथा स्थायित्त्र के लिए एक प्रकार से चुनौती 
है, विकास के कार्य के लिए प्रयुक्त करना है। आयोग के 
शब्दों में, “'Explosiori of productive employment 
opportunities is crucial to accelerated growth 
and inequality. .Idle man-power, the unemp- | 


If utilised, it could gjve a powerful ‘stimulus 
to growth.’ Ro is 

` इस उद्देश्य से रोजगारःप्रधान कार्यों (Employment- 
intensive heads of development) पर 


'योजना में व्यय की रकम को बढ़ा दिया जाने कोथा। 


° 


[त लघु सिचाई, भूमि- 


£ 


सफाई एबं परिवेश उन्नति Fe 


}25 


संरक्षण, दुग्ध आपूर्ति उद्योग आदि आते हैं। इन रोजगार 
प्रधान कार्यो पर चतुर्थ योजना की तुलना में पाँचवीं योजना 
में दुगुनी रकम व्यय करने की व्यवस्था थी। - इसके साथ 
ही पाँचवीं योजना में बेकार लोगों को स्वयं रोजगार में 


स्थापित करने (9।६-९०।०9९०!) की व्यवस्था पर भी 


जोर था ।! 

- ` (4): आर्थिक स्वावलम्बन ( Economic . self- 
r९]ianc€ ) :—-पाँचबीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी 
सहायता से पूर्ण स्वावलम्बन के उद्देश्य की प्राप्ति को 
प्राथमिकता दी गयी थी । एक निश्चित समय के अन्दर 
विदेशी सहायता पर “निर्भरता को समाप्त. करने पर सर्वे- 
प्रथम तृतीय पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। 
चतुर्थं योजना में भी इस .क्षे्र में बहुत-कुछ प्रगति हुई है। 
पाँचवीं योजना में पहले इस सम्बन्ध में उह श्य योजना के 


अन्त, यानी ` 978:79 तक विदेशी सहायता की रकम ` ` | 
को बिल्कुल शून्य करने का. रखा जा रहा था जो आयोग 


के निम्नांकित कथनत ' से बिल्कुल स्पष्ट ` है; . Jt is 


suggested ‘that, to start with the exercises,’ 
the Fifth Plan may proceed on the basis of 


cunderstanding that the ‘implications brought 


out in the. exercise Will be reviewed once‘: 


again before the Fifth Plan and final operative 


decisions ०7०. taken.” किन्तु ` पाँचवीं योजना के ' 


प्रारूप में इस बात की चर्च्ना की गयी है कि ।972-73 


“तथा बाद में खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता तथा 
इस्पात, उवं रक, ज एवं अखबारी कागज के मूल्य में - 
वृद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए अब यह संभव नहीं है ' 


कि ।978-79 तक विदेशी सहायता को शुच्य के स्तर पर 
लाया जाय। फिर भी आयोग के अनुसार शुद्ध विदेशी 
सहायता (९७८ £07०४॥ ३0) कुल 'विनियोग का 3:! 


प्रतिशत तथा कुल राजकीय क्षेत्र के विनियोग का 4:6 


प्रतिशत होगी जबकि चतुथं योजना में इनका प्रतिशत 
क्रमशः 8:2 तथा .।3:6' प्रतिशत था। योजना आयोग 
के शब्दों में; “It is thus visualised ‘that by 
I985-86, we would be ina position to meet 
the maximum amount of foreign exchange 


requirements ‘including debt 
2 ' 


320. ।973. आयोग के 'अनुसार, “गhe Fifth Plan 


“envisages a substantial opportunity .for wage, 


, employment in the non-agricultural sectors, 
Expanded, 


services sectors." 
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. i 4 भारतीय अर्थशास्त्र 
charges from our own resources, thusobvia: 6: कुल आन्तरिक उत्पादन (Gross Domestic 
ting the need of any large scale flow.conc- ' Produce) में 5.5 प्रतिशत की वाषिक वृद्धिः किन्तु वाद- | | 
९५$।००३। ७0.” उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए में यह दर 437 प्रतिशत ही वाषिक कर दी गयी जबकि ह 
पाँचवीं योजना में पाँच वर्षों में पहले कुल 3000 करोड़ योजना के प्रथम चार वर्षों में वाधिक उत्पत्ति में 39 
` रुपये विदेशी सहायता का अनुमान था । इसमें से 600 प्रतिशत की दर से ही वृद्धि हुई । 
, करोड़ रुपये ब्याज वगैरह चुकाने में. लग जायगा तथा. 400 ” ' 7. सामाजिक कल्याण (50०2! ४०।१7९) के कार्यो 
करोड़ रुपये भी अन्य समायोजनों में लग जाने को था। के विस्तार पर अधिकाधिक जोर, र. 
अतएव विकास-सम्बन्धी कार्यों के लिए शुद्ध ।000 करोड़ 8, कृषि, प्रमुख. एवं आधारभूत उद्योगों तथा जन- _ | 
 झुपथे की विदेशी सहायता ही रह जायगी। किन्तु पांचवीं साधारण :. की उपभोग को वस्तुओं के. उत्पादन करने 
योजना में अंतिम खूप से 4,834. करोड रुपये विदेशी वाले उद्योगों पर जोर; तथा 
सहायता की व्यवस्था की गयी थी। - ` 9. अनावश्यक उपभोग पर कठोर नियन्त्रण । | 
5. आशिक विषमता का निवारण :--इनके अतिरिक्त पाँचवीं योजना का कुल व्यय 
पाँचबीं योजना में आथिक विषमता के निवारण (R९०५०- ‘(Total Gutlay of the Fifth Plan) | 
tion in Ecortomic inequalities) पर भी जोर दिया पाँचवी योजना के. प्रारप के अनुसार पाँच वर्षों का | 
गया था । देश में अभी तक विकास के!सम्वन्ध में जो कार्य .अवधि में कुल 53, 4।] करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था “| 


क्रिये गये हैं उनसे समाज के दलित : वर्गों को नाम-मात्न का तय की गयी थी । इसमें से सार्गजनिक क्षेत्र में कुलः 
ही लाभ हो पाया था । अतएव विकास-सम्बन्धी योजना में 37,250 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में ' । करोड़ । 
ऐसे उपायों को भी सम्मिलित करने पर जोर दिया गया रुपये व्यय की व्यवस्था थी ।.किस्तु पांचवीं योजनामें अन्तिम .. | 
था जिनसे समाज में धन एवं आय को पुनवितरण हो सके तौर पर सावंजनिक क्षेत्र में पाँच वर्षो में 39,303 करोड़ 

( A growth-oriented strategy must have 0४९१ रुपये का व्यय निश्चित किया गया। इसमें से योजना .' | 
in it a series of Tedistributive measures) के. प्रथम तीन वर्षो में ।9,396 करोड़ रुपये व्यय हुआ तथा 


इनके अतिरिक्त पांचवीं योजना में निम्नांकित उद्देश्यों अन्तिम दो वर्षॉमें /9,907 करोड़ रुपये का व्यय रखा गया। 


SEEE प्रारूप , ` व्यय का कुल व्यय 


की भी प्रधातता थी-- इसका विभिन्‍न मदों में वितरण निम्तांकित तालिका से 
ः ४ RR Se 
पाँचवों योजना का कुल व्यय करोड़ रुपये में! 
Fast विकास की मरे पाँचवीं योजना | !974-77 में | 977:79 में | पाँचवीं योजना 


आयोजित व्यय 


SF. SOS CSP ICSE VICE SPE SOE # 


]. कृषि एवं तत्सम्बन्धी 4935-0 2I30:2 2573-4 6643-6 

- 2. सिचाई एवं बाढु-नियंत्रण .' 2680-0 I65I:5 788:7 . 3440:2 

3. विद्यत . .6790:0 353-0 |. 3780-9 ` "7293-9 

` 4. उद्योग एवं खनिज | 9029-0 52054 . 4996-2 . 0200:6 

5. यातायात एवं संवहन . ' |" 75:0 3552-7 33287 . .688-4 

गा [शकाः «५०० I726:0 587-8 6965 284:3 

7. सामाजिक एवं सामुदायिक |. A 
3 , सेवाएं 5075-0 2322:4 2444-4 47668 

8: पहाड़ी एवं आदिम क्षेत्र ॒ * ` 500:0. 77°5 262:3 450°0 

9. जिसका अभी विनिधान'नह | | a § 
` ` प्राप्त. हुआ है _  —— 260-4 66.3 ९ . 3267 
ल ` 372500 / 79005 | छ66 (६ काह5ड 


TRS" OS NIRS ......-७२ काश 


Fifth Five Year Plan. (I974-79), 9. 7.5, कुल व्यय में 6 करोड़ रुपये की रकम सम्मिलित 
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ढ़ 0.7 ini Kanya Maha Vidyalaya Collection: . ' $ { 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पांचवीं पंचवर्षीय योजना (।974-79)  i2 


इस प्रकार पाँचबीं योजना में चौथी योजना की 


अपेक्षा बहुत ' अधिक, प्रायः दुगुनी से भी अधिक रकम के 


विनियोग का आयोजन था । व्यय के विभिन्न मदों में प्रकार थी :-- 


वितरण से स्पष्ट है -कि चौथी तथा. पांचवीं योजना में कुल 
व्यय का विभिन्न मदों में वितरण लगभग एक ही समान 
था । इसमे-कोई मौलिक अन्तर नहीं था । 
पाँचवीं योजना के कुल व्यय को देखने ने स्पष्ट है 
कि -]974-77 के तीन. वर्षों में कुल व्यय {9400:9 
करोड़ रुपये था जबकि 7977-79 के दो वर्षों में 
9886 करोड़ रुपये व्यय की “व्यवस्था थी । स्पष्ट है कि 


शेष दो वर्ष में प्रायः 5 प्रतिशत व्यय पूरा ' 


' करना था । 


पाँचवीं ` योजना में ० विकास को दर (Gro0wth 


Rate in the Fifth Plan) :--पाँचवीं योजना के प्रारुप 
में कुल उत्पादन में प्रतिवर्ष 5:5 प्रतिशत की दर से वृद्धि 
को आयोजन निश्चित किया था।: निर्धेनता के शीघ्र 


निवारण के लिए, उत्पांदन में इससे अधिक वृद्धि उचित होती _ 


किन्तु पांचवीं योजनाकाल में भुगतान-संतुलन की स्थिति, 


कुल विनियोग की मात्रा आदि को देखते हुए इससे अधिक 


वद्धि सम्भव नहीं जान -पड़ती है। दूसरी ओर, इससे कम 
विकास की दर मानने पर अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों, 
विशेषतः आधारभूत एवं भारी उद्योगों के क्षेत्र में विकास 
की दर को बहुत अधिक मंद करने की आवश्यकता 
पड़ती । अतएव योजना के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए 


विकास की वार्षिक दर 5:5 प्रतिशत ही निश्चितः 


` पाँचषीं योजना 


की गयी थी । इसमें से विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास की 
वाषिक दर अलग-अलग निश्चित की गयी थी जो इस 


भसत वाषिक उत्पादन में वृद्धि की 


क्षेत्र: - 
03. दर में 
कृषि | _ ` 3-94 प्रतिशत 
:खनिज (5258 se 
` निर्माणकारी उद्योग _. . ` 6:92 „ ° 
.विद्यंत , be I0-2 ,, 
याताषात 479 ,, 
सेवाएँ ; 488 ,,. 
” बिकास की कुल दर * 437 ,, 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँचवीं योजना . 
में कृषि में विकास की वाषिक दर 3.94 प्रतिशत है 
जबकि खनिज उद्योग में यह !2:58 प्रतिशत तथा निर्माण- 
कारी 'उद्योगों में 692 प्रतिशत है के इसी प्रकार विद्युत 
के क्षेत्र में यह 0.2! प्रतिशत वाषिक है। र 

किन्तु पाँचवीं योजना के अंतिम रूप के अनुसार | 
974-75 में कुल आंतरिक उत्पादन में 0:2 प्रतिशत 
तथा 975-76 में 6' प्रतिशत की वृद्धि हुई और 
976-79 के बीच इसमें वाषिक 52 प्रतिशत वुद्धि का 
आयोजन कियो गया ॥ इस ध्रकार पाँचवीं योजना के पाँच `; 
वर्षों में औसत 4:37 वाषिक विकास की व्यवस्था को गयी । | 

पांचवी योजना के , चार वर्षों (974-78) में . | 
विकास की. दर वाषिक 3:9 प्रतिशत ही रही । - भ 


के कुछ प्रधान लक्ष्य 


(Main Targets of the Fifth Plan) 


पाँचवीं ` योजना में कृषिं तथा उद्योग-घंघे दोनों के. बिकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था। योजना के कुछ ` ' 


प्रमुख लक्ष्य निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाते हैं :-- 


- ६०-४३ इकाई 973-74 में 
ज द उत्पादन 
खाद्यान्न ' लाखटठनमें 047 
कोयला गे ir क 
खनिज म हे र 
त 8 6 कल TE 
सीमेंट काले वर 46 
नत्रजनक खाद हजार टन में. .. 058 

- फौसफेटिक खाद 3 3I9 
'कागः ` हजार ठन में 2 


कागज अखबारी 
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योजना के अंतिम वष 


978-79 में... 7977-78 में उत्पादन 
उत्पादन का लक्ष्य > 
Toso Ne 20 - 
I240 032 : 
560 - . - 4५३0 
a I42 07० 
54 ५ 520 
208 . . १92 
2900 | 2060 
770 660 
80 . 58 


A Five year Pion (974-79), P02 & अंग Five Year Plan Dratt (98-89)... 


६] 


88, 


है ` : ' 


इससे अधिक दर से वृद्धि केवल अच्छे मोन न- 
वर्ष में ही होती हैः।) वास्तव में, इससे अधिक FE 


'पी० मेधोरा (?. ?. ९५०7६) , 
अनुसार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कम-से-कम 
तशत वाषिक वृद्धि का: आयोजन अनिवार्य है। 
कृषि में विकास की वार्षिक दर 6 प्रतिशत, 
धन्धों में 70 से 72 प्रतिशत तथा तृतीय क्षेत्र में 
` वाषिक वृद्धि का आयोजन किया जाना, 
पाँववी योजना'के चार वर्षों में औसत 
39 प्रतिशत ही रही । ` का 

स्तर में विषमता को कम करने के 
(Preferred variants to reduce 
nsump!i0n) :--विकास ` 
निर्भरता ता (econon ic self— 


= 


Digtizad by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. भारतीय अर्थशास्त्र 
पाँचवीं योजना की आलोचनात्मक समीक्षा 
(A ‘Critical Appraisal of the Fifth Five Year Plan) a कप 


चना की जाती है। -इस संबंध में आयोग के समक्ष दो 
विकल्प थे; . प्रथम इस मान्यता पर आधारित है कि 


विभिन्न आय वर्गो में उपभोग का वितरण 968-69 के 
स्तर पर ही.रहेगा और दूसरा, इस मान्यता पर आधारित 


है कि निम्न आय वाले वर्गो के उपभोग में पर्याप्त मात्रा ` 


` में परिवत्त होगा । आयोग के अनुसार, “7९7९ ¡8.६ 
positive co-relation. between reduced inequa— 
Jity and self-reliance. ‘Two variants ‘of the 
: Fifth plan model have deen worked out. Both 
provide fora 5.5 P. C. overall rate of gro- 
wth, but, one assumes. unchavged inequality 
and the other reduced inequality. The second 


varant shows an improvement in the balance :. 


of payment. Now that self-sufficiency has been 


. achieved in foodgrains the consumption patt- 


ren of the lower. income _stirta hasa much 
lower. import coptent than the middle and 


upper income * starta. And redistribution, 
therefore, in favour .of the poor is bound to: 
have a favourable impact on the Balance of 


payment.’ 


झायोग के अनुसार पाचनी योजना की अवधि में. 


पाँच वर्षों में 3000 करोड़ रुपये बिदेशी सहायता का 
अनुमान था इसमें से ।600 करोड़ रुपये ब्याज आदि के 


. "चुकता करने में तथा 400 करोड़ रुपये पूंजीगत वस्तुओं . . 
के आयात. में मान लिया गया था। योजनाकाल में इस ,. 
अकार !000 करोड़ रुपये शुद्ध विदेशी सह्दायता का अनुमान . ` 


था । अव आयोगं के अनुसार मध्यम तथा उच्च आय वर्ग 


' के व्यक्तियों, के उपभोग में कटौती के द्वारा आयात में 


पर्याप्त मात्रा में कटौती की जा सकती है । किन्तु आयोग 
'ने इस वात की चर्चा नहीं की है कि उच्च आय वर्गों के 


उपभोग की किन-किन वस्तुओं में कटौती करनी है | केवल | 
यह बतलाया गया है कि द्वितीय बिकल्प-अपनाने से पाँचवी . 


योजना स भवध्रि में समाज: के - 30 : प्रतिशत घनी 
ब्य का उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में 84.42 रुपये से 


घटकर 80:30 रुपये तथा शहरी . क्षेत्रों में 773:2 रुपये से ` 

._ भालोचकों के अनुसार देशं'`. 
के उच्च आय न्राले !0 प्रतिशत व्यक्तियों के उपभोग ` - 
स्तर में कटौती से ही पर्याप्त माता में सुधार हो सकता है। * | 


- घटकर 708.3 हो जायगा । 


हु 


, Phiroz P, Medhore ६ _Pregréss हे 
Tortoise Pace : Economic and Political, Week: 


Annual Number, Feb. I973... 
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इ ; ` पाँचवी पंचवर्षीय योजना : i 29 


इससे अधिक लोगों की: आय में कटौती के प्रथत्न 
" सामाजिक न्याय की दृष्ट में यर्थोचित नहीं है। दंदेकर 
(Dandekar and ९६॥) ने अपनी पुस्तक 


केवल उच्च आय वाले 5 प्रतिशत ग्रामीण तथा नागरिक 
धनी व्यक्तियों के उपभोग व्यय' में 5 प्रतिंशत की फरौती 
तथा इससे नीचे वाले 5 प्रतिशत व्यक्तियों के उपभोग 
'व्यय में 7:5 प्रतिशत कमी से सार्वजनिक कार्यों के लिए 


` : 800 से 7000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्राप्त किया जा 


सकता है । प्रो० परान्जपे (ध. ८. Paranjape) 
के अनुसार तो उच्च आय - वाले 2 प्रतिशत व्यक्तियों 
का उपभोग स्तर ही इतना अधिक ऊँचा है कि इसमें. 
कटौती के परिणाम महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। अत- 
एव उच्च आय वाले 30 प्रतिशत. व्यक्तियों के उपभोग 


` , स्तर में कटौती का. निर्णय बहुत कुछ राजनीतिक जान 
पड़ता है.।* “ ह 


.. . (77) अपर्याप्त सास्थानिक परिचन (Inadequate . 
Structural Changes) :—पाँचवी योजना के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित 


"करने के लिए सामाजिक आथिक ढाँचे में उचित परिवर्तन 
` .'की प्रबल, आवश्यकता है, किन्तु योजना-निर्माताओं ने 


संभवतः इस बात पर ध्यान नहीं दिया हैं। खाद्यान्नों के 


: थोक व्यापारं का सरकारी नियंत्रण (T.k९-०४eप of 


wholesale Foodgrains Trade) एक ऐसा उपाय है 
जिसका स्वागत हम सभी को करना चाहिए; क्योंकि इसकी 


` कीमतों को. स्थिर करने में पर्याप्त सफलता की.आशा 


की. जा सकती है! किन्तु, खेद की वात है कि सरकार ने 
इस प्रगतिशील उपाय को कुछ व्यापारियों के दचाव में 
आकर समाप्त कर दिया'। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों 
में बैंकों - का विस्तार, बॅक-साख का विकेन्द्रीकरण-एक * 
ऐसी उचित ..दिशा में कदम है जिनसे छोटे किसानों, 
कारीगरी एवं छोटे उद्यमकर्तोओं को पंजी साधन प्राप्त! 
हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, भू-जोतों की अपेक्षाकृत 


नीची अधिकतम सीमा, निर्धारित करने का विधान भी : 


एक, प्रगतिशील उपाय है जिसके द्वारा स्वामित्व का 
और अधिक प्रसार किया जायगा । जबकि ये उपाय , 


` निश्चितः दिशाओं में प्रगति की ओर. संकेत करते हैं। गह 
» विचित्र ब्रात है कि उद्योग ओर व्यापार के स्वामित्व का 


ढाँचा आयोजकों की दृष्टि से ओझल हो गया । यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उद्योग. तथा व्यापार के क्षेत्रों में भी इसी: 
आधार पर संरचनात्मक परिवर्तेत किए जायें .ताकि 


विकास को : मन्द करने वाले ऋणात्मक तत्त्वों के . 


प्रभाव को दूर किया जा सृके। इस प्रकार संरचनात्मक 
'परिवतन के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित. होने चाहिए :-- 


. 


. 
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(क) बड़े-बड़े व्यापारिक एवं एक्राधिहारी घरानों 
(Business ‘and Monopoly A०uऽ९ऽ) को तोड़ना 
चाहिए और इनके अधीन: की फर्म यां तो सरकारी क्षेत्र 
के अधीन ले आनी चाहिए या मिश्ित क्षेत्र (0०४४ ' 
9९07) के अधीन | सिश्चित क्षेत्र की योजता इस प्रकार 
बनानी चाहिए कि गैर-सरकारी एकाधिकारी पूँजी के 
-रोधी एवं क्षतिकारी प्रभावों .(/n॥bifi४९ nd Ie. 
torious influence ). को. सीमित किया ,जा सक्रे] ' 


राष्ट्रीय पूंजी द्वारा विदेशी तकनॉलॉजी का अन्तलेयन हौ - ` | 


(Absorption of Foreign Technology) ताकि वह 
लागत की दृष्टि से स्पद्धी वन सके, तीब्र आथिक विकास 
के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय 
उपाय है। विदेशी पूंजी अपने साथ विदेशी संस्कृति 
लाती है जिसका कई प्रकार से राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव - 
पड़ता है। उदाहरणाथं, इससे मजदूरी और वेतन के ऐसे . 


"ढांचे : को प्रोत्साहन मिलता. है जिससे सर्जोत्क्रष्ड वर्गो 
(Elite Classes) को लाभ होता है.। _ इससे प्रदर्शन ' 


प्रभाव (Demonstration Effect) भी उत्पन्न होता है 


` जो विनियोग को विलासपूर्ण 'उपभोग के लिए अपनिर्देशनः 


करता है। एच० के० परांजपे ऐसी नीति का समर्थन 
करते हुए स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि “विदेशी पूजी 
और बड़े घरानों पर विश्वास करके-कुछ समय के लिए 
औद्योगिक प्रगति का श्रम कार्यम किया जा सकता है, 
परन्तु इससे सतत्‌ आथिक, प्रगति की मुल आवश्यकताओं 
की पुष्टि नहीं हो सकती जिससे कि आथिक असमानंताओं 
में कमी के. साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके “जब तक 


, विदेशी पूंजी और बड़े व्यापारियों की अर्थव्यवस्था 


पर जकड़ तोड़ी नहीं जाती तब तक सर्वोत्क्कष्ट वर्गों के 


` उपभोग को कम करना सम्भव नहीं होगा ।' (F०५६ ६ डः 


on foriegn capital and, larger -honses Thay 
create an. illusion of industrial progress for 


a while; but it will not meet the basic refi- ` 


irements of sustained. economic progress with र 
reduction, in inequalities and attainment of 
self-reliance, Unless the stronghold ‘of foreign 5 


Capital and big business On - the economic 


system is. broken, it will not be possible to 
curtail the consumption of the elites) I 
`. (ख) सरकार को वेतन और मजदूरी का एक ऐसा | 
ढाँचा कायम करना चाहिए जो विदेशों: में प्रचलित 
वेतनमान के अनुकूल न हो, बल्कि जो भारतीय संदर्भ 
के समाज में वर्तमान: भारी और . कार्यात्मक -आय. 
(Disfunctional Incomes). और उपभोगसतर के 


` अन्तरों को कम करे। इस प्रकार के राष्ट्रीय मजदूरी -. | 


भर 


hi 
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330. . ` भारतीय अ्थशास्त . se 
| ड़ र | छः ट 2 & : 5d मे जीवादी 
 . ° ढाँचे. (४४०७४ Wage Structure) के विकास से र के अत है Rt लतव 
हे हाल अ जः ल निर्धनता को दूर करने और आय त॒था उपभोग-स्तर क 
No 20 जनक ली रिवर्तन जिसके चालू करने असमानताओं को कम करने . के उद श्य -से संरचनात्मक 
क (ग) एक महत्त्वपूर्ण पारव्तन जस १ परिवतेनों को अनिवाये वनां दिया है जिससे-कि. भारत 


ठ „अन्तवंर्ती तकनॉलॉजी Intermediate ° में ; ` तरीके का रे ४ समाज स्थापित 
- क्य को अपनाना है। यह एक गरी मा TR 

-न्यून 2 ते र पीछे 
ह जर पूजीआचुर देश न तकतोतांजी बड़े पहले अनि बहा अ i 
[5 पाति पर अपना i इसलिए यह ह परिणाम 'है। . पाँचवीं योजना निःसंदेह . इस ओर एक 
ह रा उपायों की खोज की जाय ताकि भयास हैं दे हमें यह नहीं भूलना चाहिंए कि पिछली 
> नीक का प्रतिस्थापन किया'जा सके। इस चार योजनाओं की तरह जब तक इस योजना के काय- 


* प्रकार के संरचनात्मक पत्ते उत्तश्यों की पति में हो 

` पृञजी के चंगुल त्तव तक हम अंपने उह श्य की पूर्ति में सफल .नह. 

र हुनी गु ड र on .संकते तथा देश समाजवाद की ओर आगे नहीं बढ़ सकता । 

` वास्तविक आधिक विकास (जिसमें राज्य अग्र-माग अदा ' . `. | .. क 2 
करे) को सुदृढ़ बना सकता हैं। '  . - ° | Ee 
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अध्याय : 40 


छठी पंचवर्षोय योजना (978:83) 


(Sixth Five Year Plan : 978-83) 


` . भ्राक्कथन :-जनता सरकार त्ने पाँचवीं योजना. को 
इसकी- अवधि से एक वपं पूवे, यानीं. चार वर्षो (।974: 
78) में ही समाप्त कर अप्रल, ।978 से आयोजिते 
विकास के एक नये कयंक्रम, अनवरत योजन! (Rolling 
श॒क्ा). लागू करने की घोषणा की। इस अनवरत 


` योजनां के प्रथम चरण के रूप में अप्रल, ।978 से पाँच 


वषो ( ।978-83 ) के लिए छठी, पंचवर्षीय. योजना 
(Sixth Five, Year Plan) प्रारम्भ की गयी । 


अनवरत योजना का अर्थ (Meaning of Rolling 
Pan) :-किन्तु, अनवरत योजमा का आशय क्या है 
अनवरत योजना एंक लम्बे समय की अवधि को ध्यान में 
रखकर तैयार. की जाती है। 


, प्रक्रिया एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। . पहले स्थिर 
"` . नियोजतर प्रणाली के अन्तगंत पंचवर्षीय योजनाएं . पाँच 


वर्षों की अवधि को ध्यान में रखकर तँयार की जाती थीं 
तथा इन योजनाओं की उपलब्धियों तथा विफलताओं के 
सम्बन्ध में पाँच. वर्ष समाप्त होने पर ही विचार: किया 


'जाता था। किन्तु; अनवरत योजना एक लम्बे समय 


(संभवतः 0 से लेकर 25 वर्षों-तक के लिए) को ध्यान 
में रखकर तैयार की जायगी तथा इसके मन्तगंत विकास- 
सम्बन्धी लक्ष्यों की समीक्षा प्रतिवर्ष क्री वास्तविक उपल- 


` ब्धियों एवं विकासं के लिए उपलः संसाधनों के परि- 


प्रक्ष्य में की जायगी । “उदाहरण के लिए, ' अगले . वर्ष 


यानी .।979-80 ;के लिए वाधिक- योजना तैयार करते 
समय. ।978-79 में विभिन्न: क्षेत्रों में हुई प्रगति का 
मुल्यांकन ` किया जायगा । साथ ही, 979-80 के लिए 


उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखा जायगा। यदि किसी 


` . क्षेत्र विशेषं में कम प्रगति. हुई हो, तो -!982-83 के लक्ष्य 


वास्तव में, नियोजन की , 


को ध्यान में रखकर उसमें अगले वर्षों के लिए अतिरिक्त 
प्रय कर जोर दिया जायझा । अतएव अनवरत योजना 
का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक वषं की उपलब्धियों को 
ध्यान में रखकर योजना में निरंतर; आवश्यक परिवतंन 
किये जायेगे । 

इस प्रकार अनवरत योजना स्थिर नियोजन की 
तरह एक ही वार में पाँच वर्षां के लिए विकास _की एक 
नीति निश्चित कर देने पर जोर नहीं देती, वरन्‌ इसके 


“ वदले देश की आथिक आवश्यक्शीओं के. अनुरूप बदलते 
हुए दृष्टिकोणों के अनुसार क्रमिक एवं अचंवरत विकास : 


की नीति पर जोर देती है। ५४ . 7 


छठी पंचवर्षीय योजना के उदेश्य 
(Objectives of-the Sixth Five Year Plan) + 
भारत में प्रारम्भ से ही आथिक नियोजन का प्रधान 
उद्देश्य देशवासियों की व्यापक निर्धनता, भीषण बेरोज- 
गारी तथा धन एवं आय के वितरण की विषमता को 
समाप्त करना रद्वा हैं । 


पिछले प्रायः 27 वर्षों के आयो- _ 


जन्त की अवधि में कृषि, उद्योग, यातायात -तथा. समाज ` ' 


सेवाओं के क्षेत्र-में-महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, किन्तु आयो- 


(जन के इन लाभों से. देश कीं विशाल जनसंख्या मुख्य , 
रूप से वंचित ही. रह गयी है। जीवत की आसत आयु _ 
_निसंदेह 32 वंर्षों सें बढ़कर.आजकल 52 के'लगभग पहुच | 
“ गयी है, प्राथमिक विद्यालयों में विद्याथियों का प्रतिशत | 
32 प्रतिशत से बढ़कर 69 प्रतिशत हो गया है, किन्तु ' 
देश में अभी भी 20 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। बेरोज- 
वास्तव में, आयो- ` 


गारी की समस्या न्रिकराल ही है। 
जित. प्रयास के अधिकांश लाभ अभी जनसख्या तक 


नहीं पहुंचः पाया है। दूसरे शब्दों में देश में 27-28 
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वर्षों के नियोजन से अपेक्षित सफलतां नहीं प्राप्त हो 
सक्री ।. इसके कई .कारण हैं जिनमें निम्नांकित' विशेष 
रूप से उल्लेखनीय जान . पड़ते हैं-(). प्रायः सभी 
योजनाओं में बचत एवं विनियोग की अत्यधिक ऊँची दर 
के परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में विकास की ऊँची दर 
'नर्धारित की गयी थी। किन्तु ये दर वास्तविक तथ्यों 


पर आधारित नंहीं थीं जिससे अथ-व्यवस्था के हरेक क्षेत्र * 


Es में विकास की प्रत्याशा, एव वास्तविक निष्पत्तियों में 


बहुत अधिक-अन्तर रहने लगा | (7) द्वितयत विभिन्न वर्षों 
में उच्चावचन व्यवस्था की जा रही है। योजना के उपरोक्त प्राथमिक , 
#; तथा बाह्म घटनाओं के प्रभाव के कारण समायोजन की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नांकित उद्दे श्यों पर जोर 
इनके फलस्वरूप तृतीय, चतुर्थे दिया गयां है: 


योजनाओं की अवधि में कृषि की उपज 


: कोई व्यवस्था नहीं थी.। 
एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में अपेक्षित सफलता नहीं. 
प्राप्त हो सको । 

छठी पंचवर्षीय योजना भी इन्हीं व्यापक उद श्यों को 
घ्यात में रखकर तैयार की गयी. है। इसमें अगले 0 वर्षो 
में निस्तांकित उद्देइयों की पूर्ति का उल्लेख किया गया है: 


= 


}. देश से बेरोजगारी तथा काफी सीमा तक अद्ध-" 


बेरोजगारी को समाप्त करना । (९ m0: 
val of unemployment & under-employ- 
ment); 


च 2, निर्धनता के स्तर से भी: नीचे" जीवन व्यतीत 


करनेवाले लोगों के जीवन-स्तर में पर्याप्त मात्ना | 


में सुधार (87 appreciable, rise in the 
standard of living of the poorest section 


- - of the population) 


; $ 3. सिम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए राज्य द्वारा 
_ Minimum 7९८05 ) की पूर्ति की ध्यवस्था 


* करना (Provision-by the state of some 
‘ oftlebasicneeds of the people in these 


dais 


 आंधारभूंत न्यूनतम आवश्यकताओं ( 88४० - 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


प्रारम्भिक एवं वयस्क 


` विस्तार, ग्रामीण सड़कों में सुधार, भूमिहीनों 
के लिए गाँवों में आवास तथा शहरों की गंदी 
बस्तियों ( Urban slum ) के लिए न्यूनतम 
सेवाओं (मiim५m 9९:४।९5) की व्यवस्था 
: करना! ° 
छठी योजना के ये आधारभूत उद्द श्य हैं। अगले ।0 
इन उद्देश्यों को मुख्य रूप से पूरा करने की 


4, पिछले वर्षों की तुलना में अर्थ-व्यवस्था के लिए 
उच्च विकास "की दर (higher. tate of 
87०७४) प्राप्त -करना । (To achieve a 


higher rate of growth of the economy. , 


than in the‘past) 


5. धन एवं भाय के वितरण की.वतंमान विषमताओं . 
में अधिकाधिक मांद्ना में कमी लाना (Signifi- _ 
cant reduction in the present dispari-. ° 


ties of income & wealth); तथा 
6; आत्म-निर्भरता (9९।£-7७।३०००) की दिशा में 
५ देश को सतत्‌ आगे बंढाना । (78७778 {९ 


2 country's continued. proper towards | | 


self-reliance.) > 
` उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छठी योजना में 
निम्तांकित चार क्षेत्रों पर मुख्य रूप से जोर देने की 
व्यवस्था है 2 अल 

(2 ) कृषि (Agriculture), 


(४ ) कुटीर एवं ; लघु उद्योग, ( 0०४३४९ ३0 


रॉ 


Small Scale Industries) 


(¡;) समन्वित “ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय | 
न्तियोजन (Area Planning for Integrated. 


Rural Development), तथा , 


शिक्षा की अधिकाधिक 
` . व्यवस्था, स्वास्थ्य-सम्बन्धो सुविधाओं का | 


9 
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छठी पंचवर्षीय योजना (!978-83) 


(7४) आधारभूतः न्यूनतम आवश्यकताओं की व्य- 
वस्था (Provision for. basic Minimum 
26605) । 

: छैठी पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय | 
(Total Outlay of the Sixth Five Year Plan) - 
.छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार पाँच 
` वर्षों '(978-83) में निजी तथाः सावंजनिक क्षेत्र में कुल 
6,240 करोड़ पये की विशाल राशि. के व्यय का 


आयोजन है। इसमें से 69,380 करोड़ रुपये सावंजनिक 
का _ पाँचवीं योजना | 
मद ' (974-79) का 
Sf gr LU FTI न पा (0 व 
. कृषि एवं तत्सम्बन्धी व्यय | 4,302 , 
2. सिंचाई एवं बाढ-नियन्त्रण ., द 4,226 
3. उद्योग एवं खनिज. 7:62 
` 4..शक्ति, विज्ञान एवं तकनीक __I02I9 
5. यातायात एवं संवहन “. *6,97 
6. सामाजिक सेवाएं . 6224 | 
5 कुलब्यय . -. ०४ 22322 5 re 000 2005 COO REL व्यय . | 39 EC जा जला तर बह पाप ह | 


उपरोक्त तालिका को देखने से स्पएट है कि पाँचवीं 


_ योजना की तरह छठी योजना में भी कृषि एवं सिंचाई को - 


उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, तथा उद्योग एवं खेतिज को. 


अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया गया है.। किन्तु शक्ति, विज्ञान 


` एवं तकनीक को अधिक महत्त्व दिया .गया है इसी प्रकार 
-` यातायात. .एवं संवहन तथा समाज सेवाओं को अपेक्षाकृत 
: कम महत्त्व दिया: गया - है । | 
कृषि एवं ग्रामीण विकास को अधिक महत्त्व (67९९7 . 
Emphasis on Agriculture and Rural Develop- 


I. Draft Five Year Plan ‘(978-83) 
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क्षेत्र (९7000 ९०६०7) में तथा शेष 46,860 करोड़ रुपये: 


निजी क्षेत्न,में व्यय.का आयोजन है । इस प्रकार सार्वजनिक 


` क्षेत्र -में किया जानेवाला व्यय कुल व्यय का प्रायः 60 


प्रतिशत भाग-है तथा शेष 40 प्रतिशत निजी क्षेत्र में व्यय . 
, .का आयोजन है। Ft 


निम्नांकित तालिका? से सावंजनिक क्षेत्र में व्यय, की 
जानेवाली कुल 69,380 करोड़ रुपये का विभिन्न मदों में" 
'वितरण स्पष्ट हो जाता है: 


(करोड़ रपये में) 
, छठी योजना- ड 
प, | (७7६७) माल | - झ 
_ | केअंनुसार व्यय, | 
II’0. - 8,600. `: ` I2:4 
0°7 5,650 I3:9 `. 
8५7 0,350 ~ I49 
262 , 20,800 "300 
776 | ञI0,625 Eo 
I5:8 9355 ` 43-5 
I 2 _& 380 ॥.. छः 


ह 
ment) :—छठी पंचवर्षीय योजना की एक प्रधान विशेः ` ` 


षता' कृषि एवं ग्रामीण उद्योग को अधिक महत्त्व है। ` 


योजना की अवघि में लघु एवं सीमांत कषकों तथा भूमिर्‌ ` 


हीन मजदूरों विशेषतः हरिजन एवं आदिवासियों की 
स्थिति में सुधार पर अधिक ध्यान दिया जायगा । कृषि 
की उपजों' को बढ़ाने में सिंचित क्षेत्र के विस्तार प्र 
अधिक जोर दिया जायगा । साथ ही, फसलों के अंतगत 
के कुल क्षेत्र में वृद्धि पर अधिक जोर दिया जायगा ) 
इसके साथ ही अच्छे बीज, उत्तम खाद, साख एवं 
विपणन की उचित व्यवस्था तथा भूमि-सुधार के कार्यक्रमों 
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आयोजन है। इसी प्रकार गन्ने के उत्पादन. को. 570 
लाख टन से 'बढ़ाकर 880 लाख ठन तथा कपास के 


उत्पादन को 64 लाख गाठ से बढ़ाकर 8! लाख.गाठ करने 
_ का आयोजन है । अ ए 


. ` ` कोभो छठी योजना में अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया गया 
. _ हे। योजनाकाल में दलहन तथा तिलहन की खेती के 
£ विस्तार पर अधिक जोर दिया जायगा । i 


कूषिं-पदाथो के उत्पादने में बद्धि पर भी छठी योजना 

सें विशेष रूप. से जोर देने की व्यवस्था है। खाद्यान्नों के ' 
उत्पादन को ।977-78 में. !2]0 लाख टन से बढ़ाकर 

:` ।982-83 में ]405 से445 लाख टन के बीच करने का. में व्यय का अन्दाजा लगतां है7 ' : 3 


निम्नांकित तालिका से -छठी पंचवर्षीय योजना में > 
ग्रामीण विकास. के विभिन्न कार्यक्रमों पर सार्वजनिक क्षेत्र 


ड ee ' ` ग्रामीण विकास पर सार्वेजनिक कषत में प्रस्तावित व्यय  . LOR CT { 
ST (करोड़ रुपये में) | 
क्षेत्र ' _ ` पाँचवीं: योजना में व्यय ५... छडी योजना में व्यय ' : 
कप (94-79)... .. ~. (988) ` । 
5६ कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यक्रम ` 4644 ५ अप 0577 3 RRS | | 
2. सिंचाई एवं बाढु-नियन्त्रण.. |; .- -. 3434 Meee 4925 So | 
3. खाद एवं कीटवाशक ओषधियाँ -. . crs 0 8 ० S068 2, 
५ ग्रामीण क्षेत्रों क लिए बिजली . . | [५6,६७३ ३2० 3557 25 
क 5. ग्रामीण सङ्के ` Eo 50. 800" |] 
- -: 6. ग्रामीण जलःआपू्ति ` `... ME i 65. * आओ 
7. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन 05555 Ne 3482. | 
: ` 3. पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत का FR 5 800: 
` . ` 9 ग्रामीण शिक्षा :' 846 `, क . ]400 
; 70. परंम्परागत कुटीर एवं ग्रामीण उद्योयूः 330. ' `. Fp .I000 
7.-्रामीणआवास ` ` :. MS अर के +%:555:7800 ५ 
[2: अन्य कार्यक्रम ; | 00 "`. 5 20 किक: 483 ० 
८22 आओ कुल कक व जी 475]: 57 खत आज 529,025 
: . सावंजनिक क्षेत्र में योजना का कुल व्यय 39,322. 69,380 
` = ग्रामीण व्यय कुल व्यय के प्रतिशत में 376 Cs SE 


[ समन्विते. प्रामीण विकास (77९४३९५. R०7३ समर्वित योज़ना तैयार की, जायगी । » इसके लिए अखंड | 
Development) :—छठी योजना में कृषि के विकास- 'स्तर पर व्यापक कार्यक्रम तयार कर इन्हें राज्य-स्तर ,के 
 दुखबन्धी कार्यक्रमों को कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के कारत्रमों के साथ समन्वित करने का प्रयास किया जायगा | ह 

३ की योजता के साथ समन्वित कर एक व्यापक. एवं देश में अभी कुलं लगभग 5!00 प्रखंड है। इनमें से प्रायः, . 
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3000 प्रखंड $ 7D 4, 0.7 4 ? तथा 0 4 7 जते 
किसी-न-किसी विषेश कार्यक्रम से सम्वन्धित हैं। शेष में 


से दो हंजार्‌ को एक निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर 
समन्वित विकास कार्यक्रम तथा ऐसे ग्रामीण विकास के 


` ` कार्यक्रम जिनका उद्देश्य पुणं रोजगार की व्यवस्था करना ` 


है, के लिये चुने जाने का आयोजन हैः। ` इनके अतिरिक्त 
योजना की ' अवधि में प्रत्येक वर्ष 300 और प्रखंड चने 
जायेंगे। और इस प्रकार जो ]600 प्रखंड शेष बच जायेंगे 
उन्हें अगली पंचवर्षीय योजना में इस कायं कें लिए चना 
जायगा । 

[सिचाई एवं बाढ़-नियंत्रण (Irrigation and Flood 
८०४7०) :—छुडीं योजना के. कृषि-सम्बन्धी लक्ष्यों को 


: पूरा करने में सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार पर अधिक जोर 
दिया गया है। योजना काल में-70 लाख हेक्टर . 


अतिरिक्त भूमि कें लिए सिंचाई की .क्षमता के: सुजनं का 


` आयोजन है। (पांचवीं योजना के चार वर्षों में 86. लाख . 


हेक्टर. भूमि में सिंचाई की-क्षमता का सृजन हुआ था ।) 


ˆ इसमें 90 लाख हेक्टर भूमि में लघु सिंचाई तथा 80 लाख . 


हेक्टर में बृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं से पूरा 


करने का आयोजन है। इसी प्रकार वाढ़-नियंत्रण पर भी . 
- ` पर्याप्त मात्रा में ज़ोर दिया जा रहा हैं। छेठी योजना में 

सिचाई एवं बाढ़-नियन्त्रण पर व्यय निम्नांकितं तालिका `' 
से स्पष्ट हो जाता है :— ` 


सिंचाई एवं बाढ-नियंत्रण पर व्यय (करोड़ २० में) 


मदें पंचम योजना छठी योजना 

... (94-79) (978-83) 

= ।. मध्यम एवं वृहत सिचाई 3,089 7,250 
` 2. लघु सिंचाई ` 792 + 725 
3. बाढ़-निरयंत्रण «००5३7 73868 NEG 
कुल | . 4,226 ` 9,650 


. हि रब 


और अधिक जोर देने की व्यवस्था है। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि छठी योजना में सिचाई 


एवं “बाढ़-नियन्त्रण पर 9,650 करोड़ रुपये व्यय का 


-, आयीजन है जो पाँचवीं योजना के दुगुने से भी अधिक है। ` 


विजली (६०९8) : इसी प्रकार छठी “पंचवर्षीय 
योजना में बिजली के विकास.पर भी पर्याप्त मात्रा में जोर 


दिया जा रहा है। योजनां काल में पाँच वर्षों में 78,500 “ 


भेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन का आयोजन है 
जिससे योजना के अन्त में देश में कुल मिलाकर 44,500 
मेगावाट विद्युत्‌ उत्पन्न करने की क्षमता हो जाय। कुल 
8,500 मेगावाट में से 73000 मेगवाट, थर्मल," 4550 , 
मेगावाट जल-विद्यत्‌. तथा 925 मेगावट अणु-शक्ति के 


` द्वारा उत्पन्न करने का आयोजन हैं-। 


विद्यत्‌ के विकासं फर छठी योजना में पाँच वर्षों में - 


5,750 करोड़ : रुपये ध्यय का आयोजनं हैं। (पाँचवीं 
योजना में इस मद में 7,0]6 करोड़ रुप्ये व्यय हुंआ 
था ।) योजना काल में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यतीकरण पर 
इस अवधि में 
एक लाख अतिरिक्त गाँवों को: विद्यत प्रदान करने का 
आयोजन है । . इस प्रकार छठी योजना में विद्यूत्‌ के 
विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है । . ः 
पेट्रोलियम :-पेट्रोलियम निष्कासन तथा परिष्करण 
के कारये.पर भीं अधिक जोर देने की व्यवस्था है । योजनां 
काल में इस मद में पाँच वर्षो में 2550 कंरोड़ रुपये तथा 


` कोयला उद्योग के विकास पर ।850 करोड रुपये व्यय का 


आयोजन है। इसके फलस्वरूप पट्रोल-कीं उत्पादनःक्षमंत्ध 
के बढ़कर ।982-83 तक 25 लाख टन प्रति वषं हो जाने 
का. अंनुसान है.! - किन्तुं. इसके बाद भी भारत पेट्रोल के 
सम्बन्ध में आत्म-निभेर नहीं हो पायगा। : 


छठी पंचवर्षीय योजना में उद्योग 


(Industries in the Sixth Five Year Plan) | के 
छठी पंचवर्षीय योजना में उद्योग-घन्धघों के विकास . 


पर भी पर्याप्त जोर दिया गया है। योजना में उद्योग 
धन्धों के विकास का उह श्य देश में अधिकाधिक रोजगार 


की व्यवस्था करना, निर्धेनता का निवारण एवं आधारभूत 
‘8 ज 
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` न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को सम्भव बनाना है। इन 


'उद्देश्यो की पूर्ति के लिए ग्रामीण,एवं सधु उद्योग-धच्धों . 


के क्षेत्र में अधिकाधिक विनियोग को व्यवस्था है। वड़ 
` पैमाने के उद्योग-धन्धे, जिनमें पूंजी एवं नियोजन का 
. अनुपात बहुत ही कम है, छठी योजना में अपक्षाक्षत 
" ` कम महत्त्व दिया गया है। छठी योजना में उद्योग-धनधों 


के क्षेत्र में. निम्नांकित. विधि ([१५7ia] strategy): ' 


अपनाने पर जोर दिया गया है 
(क) वत्तं मान क्षमता कः पूर्ण उपयोग; f 
(ख) ऐसे तकनीक को अपनाना जिसमें पू जी-निपज 
का अनुपात निम्न है (70 employ techno- 
logies which have a low Capitak-out- 
os put Ratio); . 
| (ग) कोकिंग कोयले -तथा इसी प्रकार के . अन्य 
- `. ` खनिज, जितक्गी.पू्ति हमारे यहाँ कम है, का 
„` संरक्षण; 
(घ) विदेशी विनिमय कोष का सदुपयोग 


(च) निजी कम्पनी क्षेत्र में आथिक शबितयों के 


: _ (Transport and Communication under tlie 


संकेन्द्रण को रोकना, तथा री 
(च्छ) उत्पादन-व्यय में कटौती करना । - 


उपरोबत बातों को ध्यान में रखकर छठी: पंचवर्षीय : 


योजता में उद्योगःधन्धों के विकास-सम्बन्धी लक्ष्य निर्धा- 

रित किये गये हैं। ` 
५5६7९७) :-देश में रोजगार के साधनों को बढ़ाने के 
उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर, उद्योग-धन्धों के विकास 
को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। इन उद्योगों को विकास 


के लिए: प्रायः सभी . सुविधाएं प्रदान की जायगी । 
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (र7०४7३९१ R74] ' 


_. Development Programme) के अन्तर्गत इन उद्योगों 
के विकास को बहुत अधिक महुत्त्व.दिया गया. है । प्रत्येक 
जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र (District Industries 


ग्रामीण-एवं रूघु उद्योग (४826: & Sma]! : In- . 


भारतीय अथास्त्रं 5. 


ग्रामीण .एवं लंघु उद्योग के “विकास की मद में छठी 


योजना में !470-करोइ़ रुपये व्यय का आयोज॑न है जबकि 
पाँचवीं योजना में इस मद में 388 करोड़ रुपये व्यय .की ` 


व्यवस्था थी । इस प्रकार छठी योजना मं इस मद म तीन 
गुनी रकम के व्यय का आयोजन है । 


बड़े पैमाने के उद्योग-धंधों के विकास पर छठी योजना में 
8940 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है जबकि पाँचवीं 


मोजना में इस मंद में 6852 करोड़ रुपय व्यय की . 
. व्यवस्था थी । छठी योजना की अवघि में इस्पात उद्योग 


के विकास पर 249! करोड़ ₹०,..खाद एव उवरक पर 


]649 करोड़ रुपये, भारी इंजीनियरिंग पर .597, करोड़, 


रुपये तथा पेदो-रसायन पर 48]. करोड़ रुपये व्यय का 


आयोजन है । खनिज-पदार्थो के अन्तर्गेत्‌ लोहा की मद में 
. 528 करोड़ रुपये तथा कोयला पर ।8£0 करोड़ रुपय 
व्ययः की व्यवस्था है.। बड़े पैमाने के उद्योगों पर व्यय की . 


जानेवाली. कुल रकम में से 5600 करोड़ रुपये पूर्वं. से 
चली आनेवाली योजनाओं पर तंथा 3340 करोड़ रुपये 
नयी योजनाओं पर व्यय किया जायगा । 


छठी योजना में यातयात एवं संवादवाहन 


Sixth Plan) 


छठी पंचवर्षीय .योजना में रोजगार .तथा ग्रामीण 
विकास पर अधिक जोर होने के कारण यातायात-सम्बन्धी 


` नीति का प्रधान उद्देश्य कूषि-पदार्थो तथा आदानों के _ 
आवागमन की सुविधां प्रदान करना, . ग्रामीण क्षेत्रों में . 


सड़कों का विकास तथा सड़क यांतायात-सम्बन्धी सेवाओं 
को सुदृढ़ बनाना है। किन्तु इसके साथ-ही-साथ यातायात 


व्यवस्था को विकासशील अर्थःव्यवस्था की आवश्यकताओं . - 
के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। . योजना- : 


काल में यातायात केछुविभिन्न साधनों के विकास की गति 


को निर्धारित करने में इनकी वत्त॑मान क्षमतां का :पूर्ण. . 
उपयोग, माल तथा यात्रियों (Goods and Passenger’ 
traffic) की मात्रा में संभावित वृद्धि तथा बड़े-बंड़े नगरों. 
में औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं में अभिवृद्धि पर . 


पु-पूरा जोर दिया गया है। ४ 
छठी योजना में यातायात एवं संवादवाहन' के विकास 


की मद में ।0,625 करोड़ रुपये व्यय कां आयोजन है जबकि _ ' 
पाँचवीं योजना में इस मद में 697 करोड़ रुपये व्यय का 
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ध्येवस्था थी । छठी योजना में रेलवे-के विकास पर 3350 
करोड़ रुपये तथा सड़कों के विकास पर 2।83 करोड़ 
रुपय व्यय की व्यवस्था है। इसी प्रकार संवादवाहन के 


विकास पर 2095 करोड़ रुपये, नागरिक उडड्यन पर 700. - 


करोड़ रुपये तथा जहाजरानी पर 637 करोड़ रुपये व्यय 
का आयोजन है। 


* छठी योजना में सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था 


(Social.Services and the Sixty Five Year Plan) 
सामाजिक सेवाओं के अन्तगर्त छठी पंचवर्षीय योजना 


में निरक्षता-निवारण,: प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा 


शिक्षा को रोजगार-मूलक बनाने पर अधिक जोर देने की 
व्यवस्था ` है।॥ योज॑नाकाल में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम पर 
अधिक जोर दिया जायगा ! इस्‌ कार्यक्रम के अंतगत !5 से 
35 वर्षं की आयु वाले लोगों को शिक्षित बनाने पर अधिक 


. जोर दिया जायगा । इनकी संख्या योजना के प्रारभ में 0 
करोड़ करोड़ थी. जिनमें से योजना के अंत में प्रायः 6'5 


करोड़ लोगों को शिक्षित बनाने का आयोजन है। , 
इसी प्रकार योजना के अंत तक प्राथमिके शिक्षा के 


अन्तगतं '6 से ]4 वर्ष के बच्चों में से 90 प्रतिशत को 
. लाना है जबकि योजना के प्रारंभ में इनका प्रतिशत केवल 


5. -लघु बचत 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार पर भी पर्याप्त 
मात्रा में जोर देने. की व्यवस्था है। इंस-सम्बन्ध में हरेक 
000 जनसंख्या पंर एक स्वास्थ्य कर्मचारी (Community. 
Health ०7६९7) एवं एक प्रशिक्षित दाई प्रदान करने 
का आयोजन है । योजना :काल में 38000 उपस्वास्थ्य 


` केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस संबंध में अंतिम उद्देश्य 
` 988 तक प्रति 5000 ग्रामीणः जनसंख्या पर -एक उप- 


स्वास्थ्य केस्ट्र स्थापित करना है । परिवार कल्याण 


` (Family %elf३ः९) पर भी योजनाकाल में अधिक जोर 


देने की व्यवस्था है । छठी योजना में समाज-सेवा की” मद 
में पाँच वर्षो में 9,355 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था .है 
जब कि पाँचवीं`योजना. में इस मद में 6224 करोड़ र० व्यय 


का आयोजन था । ५ 


छठी योजना के लिए वित्तीय साधन 
(Financial Resources for the Sixth Plan) 
छठी योजना में सरकारी क्षेत्र में व्यय की जानेवाली 
कुल „69,380 करोड़ रुपये की रकम को विभिन्न मदों से 


- 69 ही था। I ५५ निम्नांकित प्रकार से' प्राप्त करने का आयोजन है :-- « 
छठीयोजना के वित्तीय साधन... .-.. .. | 
(करोड़ रुपये में 977-78 के मूल्य-तल पर): Ph, 
` साधन रकम 
'[, 977-78 के करों की दर पर केन्द्रे एवं राज्य 5) | = a 
. सरकारों के- राजस्व खाते से बचत ० I2,889 
` 2. 977-78 के किरामे एवं भाड़ों की दरों पर-, ४ 25 
सरकारी अ्रतिष्ठानों का अंशदान -' `, . 0,296 
3. अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना 3,000:. 
4. सरकार द्वारा बाजारों से लिया गया ऋण 5,986 
हर 3,i50 
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` 6. राज्य भविष्य निधि. ८ 
` 7. वित्तीय संस्थाओं से शुद्ध सावधि ऋणं. 
8. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ 
9, विदेशी सहायता ' | 
0: विदेशी मुद्रा जमा में से प्रयोग 
योग 
!l. अपूरित अन्तर (बाटे की 'वित्त-ब्यवस्था) 


. 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है. कि, छठी योजना में 
बिभिन्न साधनों से 67,54 करोड़ रुपये प्रास्त करने का 
आयोजन है। फिर भी, 2,226 करोड़ रुपये का अपूरित 
अन्तर ` (ए-८०४९९ .४३7) रह्‌ जाता है जिसे घाटे की 


) ` अर्थेच्यवस्था (2९६ 787८/7९) के द्वारा पूरा किया 


जा सकता .है। छठी योजना की एक प्रधान विशेषतो 


इसमें विदेशी सहायता पर कम निर्भरता है। इस योजना: : 


_ अवधि में विदेशी सहायता की कुल राशि 5,954 करोड़ 
* रुपये है जो कुल व्यय का केवल 8:5 प्रतिशत भाग है। 


5 र इंसके पुवं की योजनाओं में धाटे की -वित्त-व्यवस्था पर 


पुरा-पुरा जोर दिया जातां था। 

« अब इन विभिन्न साधनों का निम्न विवरण प्रस्तुत 
- किया जा रहा है ie 
` ` प्रचलित आय से बचत (Balance From Cuirent 
Revenue) :—I977-78 में प्रचलित करों की दरों-पंर पाँच 


he 


` चष (I978-83) में. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को 83,976" 


{ करोड़ रुपये प्राप्त होने की भाशा है। 


' 5,954 


' ,80 
SEIS 


` 2,226 


इस प्रकार प्राप्त कुल ` !,02,350 करोड़ रुपये की रकम 
में से 8946] करोड़ रुपये गर-योजना सम्बन्धी व्यय 
( non-plan expenditure ) निकालने के बाद विकास 
कार्यो'के लिए शेष -2,889 करोड़ .रुपये की रकम बच 
जाती है। 


राजकीय उपत्रमों से प्राप्त रकम (C०nribएt०० ` ` 
of Public Enterprises) :—वतेभान मूल्य-नीति के ` 


आधार परं राजकीय उप्रक्रमों से पाँच ` दषो में 0,296 
करोड़ रुपये प्राप्त होने की :आशा है। इसका विस्तृत 
विवरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है- 


राजकीय उपक्रमों की बचत - ` :' - ˆ 


(977-78 के मुल्य-तल प्र करोड़ रुपये में) " 

उपक्रम ' ` केन्द्र राज्यः कुलं.' 
]. रेलवे. '. I,23] . ,23] - 
2,' डाक एवं तार I,765° ,765. 
3. राज्य. विद्यू तू बोर्ड 2,0I8 -2;08 


| _ Ee fs ~ 


idyalaya Collection. .. ; $ 
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; छठी पंचवंषींय योजना (978:85) , es कर 39 

, सड़क यातायात निंगमः ५. 372 ` ` 372 योजनाःकाल में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, इनके उपक्रमो 
क अन्य oo 4,885. 25 4,900 तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा पाँच वर्षों में बाजार ऋण के 
श C7880 “29,45. I0296 - झप में 5,96 करोड़ रुपये प्राप्त करंने का आयोजन है। 


नाप ¬ --- . दूसरे शब्दों. में, छठी योजना की अवधि में. वाषिक 3200 . 
i = करोड़ रुपये बाजार ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था हैं 


Resource . Mobilisation ).:—पाँच्रवी योजना “की रुपये की रकम प्राप्त हुई थी । 


अवधि 'में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा राजकीय . a 
उपक्रमों ने अतिरिक्त रकम प्राप्त करने के लिए बहुत इसी. प्रकार लघु बचतं (5०8]] 92४/०६8) के रूप में 

` अधिक प्रयास: किया जिसके फलस्वरूप पाँच :वर्षो'974- पाँच वर्षों में 3/50 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने का' . 
79 में इस मद में ]3,407 करोड़ रुपये प्राप्त होने को - आयोजन है.। ` -इतनी अधिक रकम प्राप्त करने के लिए 
आशा है। -छठी.योजना की अवश्नि में केद्रीय एवं राज्य , ' लघु बचत पर अधिक जोर देने को आवश्यकता है। 
सरकारों तथा इनके उपक्रमों के द्वारा - पाँच वर्षों - में बाह्य सहायता: (ए१९००३। 45४०००९) :--छुठी 
।3,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त रकम प्राप्त करने का आयोः योजनाकाल में वाह्य सहायता के रूप.में.5 954 करोड " 
जन है। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा इसके उपतक्रमों का रूपये की शुद्ध रकम प्राप्त करने का आयोजन है। 

. हिस्सा 9,000 करोड़ रुपये. तथा राज्य संरकारों तथा इनके . 978-83 के बीच पांच वर्षों में 7.94 करोड़ रुपये विदेशी 
उपक्रमो द्वारा 4000 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त होने साधन प्राप्त होने का अनुमानु है।. इसमें से 7280 करोड़ 
की आशा है। इस उद्देश्य से. छठी योजना काल में वस्तु _ रुपये “विदेशी विनिमय कोष (Foreign Exchange: 
करं (Commodity 'Taxt००) पर अधिक जोर दिया R९४९) से प्राप्त किया जायगा तथा शेष 5954 करोड़ 


-जायगा । प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य कर-वंचना ` रुपये की शुद्ध रकम पराप्तं करने क्रा आयोजन है । 

(tax avoidaiice arid evasion) को. रोकना है ।, इसी 

` प्रकार योजना काल में खाद्यान्न तया उरक आदि के क्षेत्र #पूरित अन्तर (7०0४९7९१ ४३) :-इन सबके 
में आथिक सहायता को. घटाने पर भी'पूरा जोर दिया १९ भी 2226 करोड़ रुपये का अपूरित अन्तर रह जाता | 


' जायया! साथ ही, राजकीयु उपक्रमों की मूल्यःसम्बन्धी है.। यह रकम या तो उपरोक्त मदों में बृद्धि के, द्वारा वा 
नीति में भी इस प्रकार सें संशोधन . किया जायगा जिससे घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा प्राप्त की जायगी । (i$ 


` कि ये अतिरिक्त साधन जुटाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान, 8? , नो! 88५8 ६० 098 ९०४९८ शशः 09 ढक 


सकं । “ resources becoming available at levels higher < रा 
कर ` % 


than assumed.or by deficit.) 


~ 


करों के द्वारा अतिरिक्त साधत जुटानेःके सम्बन्ध Re छठी पंचवर्षीय योजना के लब - 


प्रधांन उद्देश्य करों से प्राप्त आय तथा उल राष्ट्रीय आय _ (Targets of the Sixth Five Year Plan) 
` के अनुपात को ।977-78 Ls ह हः बा छठी पंचवर्षीय योजना अनवरतं योजना की पहली. 
s जन हं । 
` ]982-83 में 23 प्रतिशत करने-का भ ` - कड़ी के रूप सें अपनायी गयी है। . इसमें विकास के अग्रो: - 
` बाजार से ऋण (Matket Borrowings) --छठी .किंत लक्ष्य निर्धारित किये गये हैँ :-- 
@! 
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विकास को दर (७7०४६ 72९) :--छठी पंचवर्षीय 


योजना में; 4:7 प्रतिशत वाषिक विकास की दर प्राप्त: 


` करने का आयोजन है (पाँचवीं योजना. में विकास की दर 


के 3.77 प्रतिशत वाषिक होने की आशा है।) साथ ही, यह. 


«आशा की जाती है कि इस योजना के अन्त तक अर्थ-व्यवस्था 
में 5:5 प्रतिशत वाषिक विकास दर प्राप्त करने की क्षमता 
का सूजन हो जायगा। 


योजनाकाल में विभिन्न क्षेत्रों के लिए वोषिक विकास. 


"की दरें निस्त प्रकार से निश्चित की गयी हैं 
क्षेत्र ` वाधिक विकास दर (प्रतिशत में) 
ee... . 3:98 
« 2. खनिज एवं उद्योग 6:92 
` 3. विद्युत्‌ , ` I0:80 „ 
4. निर्माण I0°55 
5, परिवहन _ 6°24 
/ € सेवाएं ~ 60] . 


' ! उठी योजना के प्रारूप के अनुसार प्रति-व्यक्ति उपभोग 
` के स्तर में 978-83 की अवधि में 22! प्रतिशंत तथा 


छठी योजना में कुछ प्रमुख कृषि-पदार्थों के उत्पादन-लक्ष्य को निम्नलिखित तालिका में दिखलाया, गया है 


फसलें 


a 


4. खाद्यान्न (लांख टन में) 


।977-78 में उत्पादन 


oon 


भारतीय अथशास्त 


7983-88 की अवधि में 3:28 प्रतिशत की .दर से वृद्धि. 
होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय बचत. की. दर ।977-78 में 


9:8 प्रतिशत से बढ़कर योजना के अन्त यात्ती 982-83 
में १3:4 प्रतिशत हो जायगी । 


कृषि एवं ग्रामीण . विकास (^7/culture ` and 


Rural Development) : छुठी . योजना में कृषि: एवं . [ 


ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता भ्राप्त है । योजना- 
काल मैं छोटे, सीमांत किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों : की 
स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेगे । 
कृषि एवं ग्रामीण विकास पर छठी योजना -में सम्मिलित 


रूप से 30,000 करोड़ रुपये जो कुल व्यय का प्राय: 43: 


प्रतिशत भाग है, के व्यय का आयोजन है। योजना का 
प्रधान -उद्देश्य. ।0 वर्षों में भूमि-सुधार के कार्य को पुरा 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया. गया है। साथ. ही, कृषि 


के उत्पादन, में वृद्धि के लिए सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि, 


कृषि-साख की उपलब्धि, उत्तमः बीज तंथा खाद का प्रयोग 
आदि पर पुरा-पूरा जोर. देने का आयोजन है। |. 


“ 982-83 सें उत्पादन-लक्ष्य 


> I2I0:0 405 से 445 
2. गन्ना (लाख टन में) 5690 0 
` 3. कपास (लाख गाँठ. मे) . 640 - द ` 50 गे 92:50 | 
3 ह 4. तेलहन (लाख टन्‌ मे) " « 92:0 | {oe I200 से 5:00 
RTS TNR RR > £ bs? MiSs Sus 2 MC FES RY ; a 


` इस प्रकार छठी योजना के अन्त तक खाद्यान्नों का 
उत्पादन ।2|0. लाख टन से बढ़कर ]405:लाख से ]445 
लाख टन, गन्ने का उत्पादन 569 लाख टन से बढ़कर 


बढ़कर 8:50 लाख गाँठ तया. .तेलहून "का उत्पादन 92 
लांखः टन से ।2 बढ़कर लाख टन हो जाने की आशा 


~ 


« FF 
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छठी पंचवर्षीय योजना (/978-83) के [47 


सिचाई (Irrigation छठी योजना में सिंचाई .की 


'सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया 
'है। योजनाकाल में सिंचाई एवं बाढ़-नियन्त्रण पर 
` 9650 करोड़ रुपये व्यय करने का आयोंजेन है जो "कुल 


व्यय ` का प्राय: ]4 प्रतिशत भाग है। ` पाँचवीं योजना के 
चार वर्षों में 86 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि; में. सिंचाई 
की सुविधा प्रदान की गयी । छठी योजना के अन्त अक 


[70 लाख हृक्टर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के «योग्य 


बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमे वृहंत्‌ एवं मध्यम 
सिंचाई-योजनाओं द्वारा 80 लाख हेक्टर तथा लघु सिंचाई 


. योजनाओं दवारा 90 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई, 
की सुविधा प्रदान करने का आयोजन है। 


: शक्ति (0४९7) : छठी योजना के पाँच वर्षों में 
8500 भेग़ावाट अतिरिक्त विद्युत्‌-उत्पादन की क्षमता के 
निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ताप-विद्यत्‌ का 
योगदान ]3;000 मेगावाट, जल-विद्यत्‌ कां योगदान 


:4550 मेगावाट तथा अणु-शक्ति का योगदान 925 मेगा- ; 
वाट होगा ।. .इससे योजना के अन्तं तक देश में विद्यत्‌-- 


उत्पादन का कुल संस्थापित क्षमता के बढ़कर 44,500 


मेगावाट हो जाने की आशा है। 


योजनाक्राल में ग्रामीण, विद्यतीकरण (एव ९।९८£- ` 
7१०३४००) परं अतिरिक्त जोरौ दियां.जायगा । योजना 
के पाँच वर्षों गें ] लाख गाँवों को बिजली प्रदान की \ | 
जायगी ।. 

उद्योग (70057) : छठी योजना में उद्योग एवं 
खनिज पर :।0,350 करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन 
है । यह योजना कुल व्यय का ]5 प्रतिशत भाग है। इसमें 
से 8940 करोड़ रुपये मृत्‌ एवं भध्यम उद्योगों (88० ` 


- and medium Industries) तथा शेष ग्रामीण एवं लघु 


उद्योगों (Village and Smalf Induऽt¡63) पर खर्च 
किये जायंगे। ` 


छठी योजना में कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन .का लक्ष्य. निम्नलिखित तालिका? में दिखलाया गया हैं 


, इस्पात (Mild 5९९!) (लाख ठत में) 
2. कोयला (लाख टन में)... ~ ` 


3. कच्चा पेट्रोलियम (लाख टन में) . 


oe FR |e 977-78 में 982-83 सें 
ER पट उत्पादन ` उत्पादन-लक्ष्य 
77355 - * LIS0s 
555 032 0 0] 4900 

- 5 कै " ट 

"04 - I80:0 :. 

4200 . - 4600 


4. वस्त्र मिल-क्षेत्र (करोड़ मीटर में) 
विकेच्धित क्षेतत (४ » `») 


ह hme 5, नत्रजन. खाद (हजार टतः में) - 


त I हु 
], Draft Five-Year Plan ( 78-83) - 


+ 540:0 760 
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उद्योग 


6. फास्फेट खाद (हजार टन में) 
7. कागज एवं दफ्ती (हजार टन में) 


. 8. सीमेंट (लाख टन में) 


` 9, अल्युमित्रियम (हजार टन में) 


प 


70, व्यापारिक गाड़ियाँ (हजार में) 


ग्रामीण एवं लघु उद्योग (Village ‘and Small 
) I50०5(7९5); लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में रोज- 
^ गार के अधिक अवसरों के संजन के लिए ग्रामीण एवं 


` ग्यीहै। पाँचवीं योजना में आमीण एवं लघु उद्योगों पर 
 , 388 करोड़ “रुपये व्यय का आयोजन. था, जिसे 


` वढ़ाकर “छठी योजना में 40 करोड़ रुपये किया जा: 


° रहा है। 


' ` सामाजिक सेवाएं (5०८/१] ऽer४iceऽ) 
योजना . में, सामाजिक सेवाओं पर 9355 करोड़ रुपये 
° व्यय: किये जायेगे जो कुल व्यय का. ।3.5 प्रतिशत 


- = भारतीय अर्थशास्त्र ` 


भाग है।- सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में तिरक्षरता- .. 


पक गङ्ग न 

977-78 में 982-83 में" 

उत्पादन उत्पादन-कक्ष् 

5 6600 | ड MS 25:0 : 
9000 - ' I250°0 
I920 `. |. 290 से 3000: 
300 
800 ° EO 
400... | ` 65१ 


प्रदान की गयी है। , इसके लिए योजना काल में रोज: | 
गार के अवसरों में अधिकाधिक बुद्धि करने का आयो- “ 


4 . जनं है। योजगा के 5 वर्षों में 490 लाख' रोजगार 
` लघु उद्योग को बहुत ही -उच्च प्राथमिकता प्रदान की . 


के अवसर, जुटाने का तथा ।0' वर्षों में बेरोजगारी 


' की समस्या के पूर्ण समाधान का लक्ष्य रखा गया है।- 


योर्जना के प्रोरूप में रोजगार के सम्बन्ध में निम्नां- | 
कितं कार्यक्रमों को अपनाने पर जोर देने की व्यव- 


स्थाहै 


(क) रोजगार प्रधात्र क्षेत्रीय योजुना (Employ- 
ment , intensive sectoral planning)’ 


अपनायी ` जायगी । - 


(ख). रोजगार के - स्तर को बढ़ाने तथा उसके 
विस्तार. के लिए तकनीकी प्रगति को. अधिक . 
व्यापक बनाना |. -:. < 


(ग): पूर्ण रोजगार की भ्राप्ति' के लिए क्षेत्रीय 
नियोजन को प्रोत्साहित करना । . 
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* ` .छठी पंचवर्षीय योजना (978-89) | : 43 


_ साथ ही, योजना काल में रोजगार..के अवसरों 
में विस्तार के लिए -आधारभत एवं सामाजिक सेवाओं 
जसे : सड़क-निर्माण, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, ग्रामीण 


स्कूल .एवं सामुदायिक. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर 


जोर देने की, व्यवस्था है। साथ ही, निधन .लोगों 
के उपयोग में आनेवाली वस्तुओं कें उत्पादन में वद्धि 


' का भी आयोजन है | 


- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs 
Programme) : छठी योजना के प्रारूप में . न्यूनतम 


` आवश्यकता कार्यक्रम की मद -में 480 करोड़ रुपये 


व्यय का आयोजन है जंबकि पाँचवीं योजनां में इस मद' 


' में केवल (00 करोड़ रुपये व्यय किया .जाने को था। 
` इस योजना में मूल आवश्यकताओं की सूची में सम्मिः 


` गन्दी बस्तियों के पर्यावरण का सुंधार, अल्पपोषितों के . 


समसे सुधार की आशा की जाती हैः। . 


. लित पूर्वगामी मदों--पेय जल की आपूर्ति, बेघर वाले. 
'लोगों-को . वास-स्थान की भूमि प्रदान करना, निर्धन 
'ग्रामीण बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य - 


सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण विद्यःतीकरण का. विस्तार, 


लिए . पौष्टिक आहार की व्यवस्था के साथ-साथ वयस्क 
शिक्षा (44५६ ९५०३६।००) को भी सम्मिलित किया 


गया है। 


इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निश्चय - 
` ही अत्यंत आकर्षक जान पड़ते हैं तथा, इनके सफल" 
संपादन के बाद देश की आथिक स्थिति -में निश्चितः 


ना 


छंदी. योजना की .आलोच्रनात्मक समीक्षा 
(A Critical Appraisal of the Sixth Plan) 


` छठी पंचवर्षीय योजना का.अभी प्राप ही हमारे 

समक्ष आया है. ! योजना अंतिम रूप से अभी तैयार 
“नहीं -की गयी है । -फिर भी," इसकी कई आलोचनाएं 
“दी जातीं हैं ज़िनमें.निम्वांकित उल्लेखनीय, हँ : 


(!) योजना के अधिकांश लक्ष्य ' अवास्तविक तथा : 


अधिकांश लक्ष्य देखने में अत्यन्त आकर्षक लगते हैं, . 
किन्तु,इनकी व्यावहारिकता पर अर्थशास्त्रियों .ने आशंका 


` अव्यावहारिक ` प्रतीत. होते हैं: : छठी योजना -के | 


व्यक्त की है।, उदाहरण के लिए, छठी योजना के  . 


पाँच वर्षों में .5* करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार 
के साधनों की व्यवस्था करना तथा ।0 वर्षो में वेरो- 
जगारी को समस्या का पुणं खूप से समाधान करना 
असंभव-सा प्रतीत होता है। .भारत'में प्रारभ से ही ' 
आथिक नियोजन के अन्तर्गत वेरोजगारी की समस्या 


के _ समाधान पर जोर दिया.जाता रहा है, किन्तु बेरोज- .' 
गारों की संख्या -में दिन-प्रसिदिन वृद्धि होती ही जा . | 


रही है। प्रत्येक योजना की समाप्ति के बाद वेरोजगार 


` व्यक्तं की संख्या पहले की अपेक्षा अधिक ही हो जाती 
. है। इस प्रकार -की वात कुछ अन्य लक्ष्यों के साथ 


भी कही जा सकती है। 


bility of Deficit Financing) : छठी योजना में: 


. (2) घाटे की वित्त-व्यवस्था को संभावना (085 ` 


अन्य योजनाओं की तरह घाटे .की वित्त व्यवस्था को | ह 


स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं: की गयी है। इसमें बचत | 


की दर में इतनी अधिक वृद्धि की आशा की गयी है 
` कि इसके घाटे. की कोई. संभावना नहीं, रह जाती | 
है। फिर भी, इसमें. 2/226 करोड़ रुपये की रकम ' 


अपुरित घाटे (uricovered 890) के रूप में दिखलायी . 
गयी है। - अन्य उपायों के अभाव में इस रकम को 


भी अंततः घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा ही पुरा करने 
| के लिए विवश होना पड़ेगा । 


(3) निजी क्षेत्र की अवहेलना (Neglect -of 


"` private 86००7) : कुछ आलोचकों के अनुसार छठी 


योजना के विशालं ,लक्ष्यों की पूर्ति ने निजी क्षेत्र के 


उद्योगों को कोई महत्त्व नहीं दिया है। किन्तु हम- . 


` औद्योगिक विकास की किंसी भी योजना में निजी क्षेत्र. 
के महत्व को बिल्कुल अस्वीकार नहीँ कर सकते। | 
अतः इस क्षेत्र से भी विशाल निर्माण के कार्य में 


= 
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गुर की तरीके एवं तत्परता के साथ . | 
इस का छठी पंचवर्षीय योजना के विरुद्ध बहुत. भामूणे परिवर्तत की आशा की जा सकती है। | 
री आलोचनाएँ दी ज़ाती हैं। किन्तु, यदि. छठी” अर का 
ह _ ` ` विशेष अध्ययन-सूची अर 2 कं 3 , 
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अध्याय : ।2 - 
-सावजनिक क्षेत्र एवं आथिक विकासं . 
' (Public Sector & Economic Development) 


सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्यमुमिका (R०९ ०६ te 
Public $७१०) :--आजकल विशव के लगभग सभी 
देशों में सावंजनिक क्षेत्र एक महत्त्वपूर्णं भूमिका अदा कर 
रहा है'। समाजवादी: देशों में तो निजी क्षेत्र का कोई 
अस्तित्व ही नहीं होता तथा सार्वजनिक क्षेत्र ही सम्पूर्ण 
साधनों का स्वामी होता है । पूजीवादी देशों में भी 
जहाँ उत्पादन-साधन के अधिकांश भाग पर निजी क्षेत्र 
का नियंत्रण होता है, वर्त्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र 
महत्त्वपूर्ण बनते जा रहा है। अल्पविकसित देशों के विकास 
के संदर्भ में तो सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व और भी 
बढ़ गया है। इन देशों में सावंजनिक क्षेत्र के महत्त्व के 
निम्नांकित प्रधान कारण हैं :-- . . 

(¡) विकास का नवीन मागे (^ ० क (0- 
Growin) :~सामान्य तौर पर सभी. देश दो मागे पर 
चलकर ही विकास तक पहुँच सके हैं. एक के अन्तर्गत 
उपभोक्ता वस्तु-उद्योग अगुआ रहे हैं और पूं जी का संचय 
बाद में हुआ है, जैसा कि. ब्रिटेन । द्वितीय तरीके के 
अन्तर्गत पूंजीगत चोः पहले विकसित हुए हैं और 
उपभोक्ता वम्तु-उद्योग वाद में जैसा ' कि सोवियत रूस । 


इनमें से प्रथम मार्ग मन्द गति वाला है, अतएव आज 'के 


अल्पविकसित देशों 'के लिए यह उपयुक्त नहीं' है ब्रथोंकि 
8 बीं तथा 9 वीं शताब्दी में ब्रिटेन की तरह इन 
देशों के प्रास विस्तृत बाजार नहीं है और न यहाँ 
उपभोक्ता वस्तु:उद्योगों के लिए आत्तरिक बाजार ही 
पर्याप्त हैं; ऐसी स्थिति में दूसरा मार्ग ही निस्सन्देह्‌ 
ऐसां है. जिसके अनुसार वर्तमान काल में उपभोक्ता 
वस्तुओं की - उपलब्धि तो कम होती है, लेकिन पू जी- 


संचय की प्रक्रिया यदि ऋन्तिक सींमा को एक बार पार - 


कर लेती है, सो फिर सभी प्रकार की,वस्तुओं के उत्पादन 
में तेजी से वृद्धि होने लगती है। किन्तु यह दूसरो मार्ग 


“ ऐसा है जिसमे निजी उद्योगपतियों की कोई अभिरुचि नहीं 


होती। कारण स्पष्ट है। इन उद्योगों के लिए विशाल 
परिमाण में पूंजी चाहिए, पूरा होने के Pa लम्बा समय 
चाहिए और लाभ देना आरम्भ होने में इससे भी लम्बा 


` समय लगता है । अतएव इन उद्योगों की स्थापना 


का कार्य स्वयं सरकार को ही करना पड़ता है। दूसरे 


शब्दों में, विकास का तया मागे केवल सरकारी मभिकरण 


रा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे सावेजनिक 
क्षेत आली अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी है । 


'म्रा० अ० --0 
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(४) आधारभुत संरचना को व्यवस्था (Infra- 
structure Development ) :—अल्प-विकसित देशों के 
तीब्र गति से'औद्योगीकरण के लिए और निजी क्षेत्र द्वारा 
उद्योगों की स्थापना तथा संचालन करते के लिए देश 
में आधारिक संरचना-सम्बन्धी सुविधाओं की (पर्याप्त 
मात्रा. में व्यवस्था भी आवश्यक है। विकसित देशों 
में सड़क, रेलवे, .बन्दरगाह, बिजली तथा. जल-प्रणाली 
आदि सुविधाएँ सभी उद्यमियों के लिए पहले से ही 
मौजूद होती हैं। किन्तु अल्पविकसित देशों के साथ यह - 
बात लागू नहीं होती। अब ये उद्योग भी ऐसे होते हैं 
जिवकी व्यवस्था निजी क्षेत्र के बस की बात नहीं । 
कारण यह है कि इनकी व्यवस्थ, के लिए बहुत अधिक 
मात्रा में पूँजी की व्यवस्था करनी होती है, इनका 
उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता, अतएव इनकी | 
व्यवस्था सरकार: द्वारा ही करनी होती है। अधिकांश 
विकसित देशों में भी आधारिक संरचना-सम्बन्धी अधि- 
कांश सुविधाएँ सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती 
हैं । इन सुविधाओं: के यथोचित विकास के लिए यह 
जरूरी है कि इन 'उद्योगों का आयोजन राष्ट्रीय या 
प्रादेशिक स्तर पर. किया जाय और साथ ही यह भी कि 
आरम्भिक क्षमता अत्यधिक विशाल हो जिससे कि भविष्य 
में बढ़ने वाली माँग को सुगमता से पुरा किया जा सके। 

(प!) संसाधनों की व्यवस्थ :--पूंजीगत वस्तुः 
उद्योगों की स्थापना तथा आधारित संरचना-सम्बन्धी 
सुविधाएँ प्रदान करने के 'लिए बहुत 


बाहर होते हैं _ इन उद्यमियों के पास पर्याप्त पूंजी, का 
अभाव होता है और अल्पविकसित देशों में पं जी-बाजार 
भी इतना . संगठित नहीं होता कि जनता द्वारा की गई 
बचतों का - संग्रह किया जा सके। अतएव केवल सरकार 
ही इसके लिए पर्याप्तं .साधन. जमा करं सकती है। | 
जनता से ऋण लेने तथा करों के द्वारा अनिवार्य बचत 
के साथ-साथ सरकार एक सीमा तक घाटे की वित्त- | 
व्यवस्था. का सहारा भी ले सकती है। घरेलू साधनों के 


अलावा यह बाहर से संसाधनों को प्राप्य: भी कर सकती 


है। अतएव सरकार ही इन कार्यों के लिए आवश्यक 
मात्रा में वित्त या अन्य संसाधन प्राप्त कर सकती है। | 
अतः, विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को स्थापना 
सरकारी क्षेत्र में करता आवश्यक हो जाता है। 


[ र बड़े परिमाणमें . 
« साधनों की जरूरत होती है । ये साधन निजो क्षेत्र के 
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(¡४) अर्थ-व्यतस्था का नियस्त्रथः-इतना ही नहीं, .' 


अल्प-विकसित देशों में अर्थ-व्य्रवस्या को विकास के नवीने 
प॒थ पर अग्रसर कराने के लिए और विकास के लिए आव- 


_ श्यक संसाधन जुटाने के निमित्त, यह अति आवश्यक 'हो ` 


जाता है कि अर्थ-व्यवस्था पर सरकार का प्रभावशाली 
नियन्त्रण हो । मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों एवं लाइ: 
सेन्स-प्रणाली के द्वारा भी वाजार का विनिमयन किया जा 
सकता है । लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। अधिक्रांश 
उद्योगों और. लगभग सभी मूल उद्योगों का स्वामित्व ही 
एक-मात्न साधन है जिससे सरकार अर्थ-व्यवस्था पर 
प्रभावपुणं नियंत्रण स्थापित कर सकती है। यदि सरकार 
उत्पादन के अधिकांश साधनों और अनिवार्य उपभोक्ता 
वस्तु-उद्योगों का स्वामित्व अपने हाथ में ले ले, तो वह 

` अर्थ-व्यवस्था की, प्रक्रिया को अनेक-रूपों में प्रभावित कर 
सकती है। उदाहरण के. लिए, अपने महत्त्वपूर्ण उत्पादनों 
जैसे क्रि इस्पात, सीमेन्ट, बिजली इत्यादि की कीमतों 

` का निर्धारण करके समस्त अर्थ-व्यवस्था के लागत-आकलनों 
को प्रभावित किया जा सकता है। साथ ही, सरकारी क्षेत्र 
निजी क्षेत्र के साथ. बड़ी मात्रा में वस्तुओं तथा सेवाओं 
का कऋरयःविक्रय करके उनका अपेक्षिक दिशा में वितरण कर 


सकता है। इस प्रकार यह एक प्रधान उपाय है जिसके. 


द्वारा सरकार अर्थ-व्यवस्था पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रख 
सकती है । कु 
इस प्रकार स्पष्ट है कि विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं 
में सरकारी क्षेत्र को एक व्यापक और महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा करनी पड़ती है। यही कारण है कि अधिकांश अर्द्ध- 
विकसित देशों में सरकारी क्षेत्र ` का महत्त्व उत्तरोत्तर . 
बढ़ते जा रहा है। . “ 
' भारत मेंसावंजनिक क्षेत्र का विकास | 
‘(The Evolution of Public Sector-in India ) 
 7947 में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पुर्वं देश में 'सार्वजनिक 
क्षेत्र नामक कोई चीज वास्तव में बिल्कुल ही नहीं थी । 


उस समय के उल्लेखनीय सार्थजनिक उपक्रमों में डाक-तार, * - 


पोर्ट ट्रस्ट, युद्ध सामग्री के कारखाने, कुछ रेलें.तथा नभकं 


i एव कुन बनाने $ कारखाने ही थे; किन्तुं स्वतंत्नता-प्राप्ति 
` के वाद देश के तीब्र गति से औद्योगीकरण के लिए सरकार. 


ने स्वयं बड़ पैमाने पर उद्योग-धन्धों की स्थापना का कार्य 
आरम्भ किया । 948 ई० की औद्योगिक नीति में देश के 


__उद्योग-धंधों को चार क्षेत्र में विभाजित किया तथा प्रथम 
क्षेत्र के अन्तरगत 6 प्रमुख उद्योगों के भविष्य में विकास - 
` को सावंजनिक क्षेत्र पर पुरा छोड़ दिया , गथा । आगे - 
` चलकर 956 में भारत ;सरकार ने अपनी दुसरी 


्द्योगिः ४ 


“औद्योगिक नीति' की घोषणा की जिसमें उद्योग-धंधों को 


नये सिरे से तीन वर्गों में विभाजित किया गया । इसमें से 


ख 
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भारतीय अर्थेशास्तै 


प्रथम श्रेणी के 77 उद्योगों के विकास के लि रॉजकौय 
क्षेत्र को उत्तरदायी ठहराया गया । दूसरे शब्दों में, 956 
की औद्योगिक नीति के अंतत सार्वजनिक क्षेत्र का 


अत्यधिक विस्तार किया गया | इससे देश.में सार्वजनिक " 


क्षेत्र का अत्यधिक विस्तः र हुआ तथा आजकल देश में विनि- 
माण उदूयमों ( Manufacturing ), खनन उद्योग; 
विद्युत्‌ का.उत्पादनं तथा वितरण, परिवहन, बैंकिंग, वित्त, 
बीमा आदि सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम या संस्थाएँ 
पायी जाती हैं । ; है 
.. 3 मार्च, 977 को देश में केन्द्रीय छरकार के 44 
उपक्रम थे जिनमें कुल ।097 करोड़ रुपये की पूंजी का' 
विनियोग हुआ था.। इनमें से 32 उपक्रमों में वस्तुओं 
तथा सेवाओं का उत्पादन हो रहा थः तथा शेष अभी 
निर्माणाधीन थे । इनके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों 
के अधीन भी कई राजकीय उपक्रम थे जो विभिन्न क्षेत्रों में 
उत्पादन का कार्य कर रहे थे । केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों 
में विनियोग की गयी कुल पू जी का प्रायः 24 प्रतिशत भाग 
इस्पात उद्योग में तथा एक-तिहाई भाग खनिज, पेट्रोलियम 
एवं अन्य भारी उद्योगों में लगा था । कुल विनियोग का 
प्रायः `83:4 प्रतिशत भाग निर्माण उद्योग तथा केवल 
6:6: प्रतिशत भाग सेत्रा-सम्बन्धी उद्योग में लगा था । 

देश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से लेकर अव तक 
सार्वजनिक उपक्रमों के विकास का अन्दाजा निम्नांकित 
तालिका से लगता है :- . 


केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की संस्था तथा 
_ त्रिनियोग भें वृद्धिः 


इकाइयों की संख्या कुल विनियोग 


0° es RE अं ८ अर इज _(करोड़ रुपये रुपये) 
प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय 5 “29. ` 
टिंतीय. योजना के प्रारम्भ के समय 2! : 8I 
तृतीय योजना के प्रारम्भ के समय 48 953 
मार्च 3, 966 को : 74 2,425 
माचे 3, 969 को 85 3,902 
मार्च 3, 97] को 97 4,682 
मार्च 3।, 972 को 0I 5,052 
भाचं-3, 973 को 3 5,57I 
नाचे 3], 974 को {224; .' 6,237 
माच 3], 975 को, ' . I29 7,26 
माचे 3।, 977 को - [44 ,097 


__ किन्तुथे आकडे केन्र सरकार के अतिमाम ह किन्तु ये आड़े, केन्द्र सरकार के अविभागौय उद्यमो. 
(Non-departmental. undertakings) तक ही सीमित ; 


/ यानी इनमें केखर सरकार के विभागी उद्यम जैसे - 


रेलवे और राजकीय सरकारों के विकासात्मक उपक्रम, ' . . 


_ 2. Statistical Outline ot India, 7978. भारत में सार्वजनिक उपक्रमो के सम्बन्ध में सविस्तार विवरण . 
-घंबे खंड के अन्तगंत ऐक पृथक्‌ अध्याय में किया गया है। . :. . i 


< . 
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सार्वजनिक क्षेत्र एवं आथिक विकास 


तार विभागं और भारत सरकार के अन्य विभागीय उद्यम 
शामिल नहीं हैं । उदाहरणार्थं इनमें रेलवे एवं- डाक और 
तार जिनमें 97-72 में 4,000 करोड़ रुपये का विनियोग 
हो चुका था, शामित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य 
-सरकारों द्वारा अपने उपक्रमो में.3,885 करोड़ रुपये का 
विनियोग फरिया गया हू । राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी इनमें 
शामिल नहीं किया यया है । इस प्रकार केन्द्र सरकार के 
44 अविभागीय उपक्रमों की शुद्ध वरेसम्पत्ति माचं 977 
के अन्त तक. ।,097 करोड़ रुपये थी । 


केन्द्र सरक!र के अविभागीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक | 


उपक्रमों को सामान्यतः निम्नांझित 4 वर्गो .में विभाजित 
किया जा सकता है :-{) निर्माण की अवस्था में (५९ 


| (77) प्रोन्नत एवं विकासोन्मुख फर्म (Prornotional and 
| Developmental Firms); तथा ' (र) वित्तीय संस्थान 
| -.. [थागादंशे Institutions} । | 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक 
| क्षेत्र का कार्यभाग 
It (Role of the Public Sector in 
: the Indian Economy) 

वत्तेमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र देश की अर्थ- 
व्यवस्था में वड़ी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका Bd रहा है। 
देश की राष्ट्रीय आय में सरकारी उपृक्रमों के योगदान में 


८ काज" चठ क च्यः "य ` 


| 


, दौरान सरकारी .क्षेत्र के कुल पूजी-निर्माण (6085 


दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र का. भाग बढ़कर 5]2 
प्रतिशत भागः हो गया। पुनः तीसरी योजता.के दौरान 


. भाग कम होकर पुनः +75 प्रतिशत हो गया। वाषिक 
योजनाओं { 966-67 से !968-69 ) की अवधि में यह 


construction}, (7) चालू फर्म (Running Concerns), 


-विवरण से स्पष्ट हैं :-- 


भारत-में कुर पू जी-निर्माण ( करोड़ रुपये / 


अवधि क्री औसत सरकारी क्षेत्र | सरकारी 
[ | क्षे 
7952-53 से १955-56 | 394 . {| 567 
956-57 से. 960-6 | ` 848 809 
_ ]967-62 से 7965-66 | 8233 |. था 
` I966-67 से 968-69 6447 8835 
969-70 से 97-72 4744 726I. 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पहली योजना के | 


Capital Formation) में भाग 4! प्रतिशत था, परन्तु „ 
( अर्थात्‌ 96-62 से 965-66 में ) सरकारी क्षेत्र का 


घटकर 42°2 प्रतिशत तथा ]969-70 एवं ]970-7] में ` ग०॥३।) उद्यमो की बिक्री की साता ।34 


सरकारी क्षेत्र का कुल पूजी-निर्माण में भाग और भी कम 
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निरंतर वृद्धि हो रही है। 950-57 में देश की शुद्ध 

राष्ट्रीय आय में सरकारी उद्योगों का भाग 28 प्रतिशत 
था जो बढ़कर !960-6 में 4:0 प्रतिशत तथा !968-69 . 
में 6:7 प्रतिशत हो गया,। इससे स्पष्ट है कि देश की 
-राष्ट्रीय आय में सरकारी उद्योगों के भाग में निरन्तरः 


'वृद्धि हो रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि गर-सरकारी 


क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्न के उपक्रमों का योगदान 
कम है, फिर भी इनके भाग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्र-जंसे कृषि तथा लघु 
उद्योग में सरकारी क्षेत्र. का. अनुपात लगभर्ग शून्य है, 
किन्तु कुछ क्षेत्र जैसे नागरिक उड्डयन, बीमा, प्रतिरक्षा- 
उत्पादन में सरकारी क्षेत्र ही शत-प्रतिशत है। वर्तमान , 
समय में भारत सरकार को नीति राष्ट्रीय तथा सामरिक- 
महत्त्व के उद्योगों को धीरे-धीरे सरकारी स्वामित्व के 
अन्तगंत लाने की है। Fr ह 

वास्तव में, भांरतीय अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र " 
कई प्रकार से महत्त्वपूर्ण कार्य करता है जो निम्नांकित 


!, पूंजी-निर्माण में -राजकीय क्षेत्र का योगदान 
(Role of Public Sector in Capital formation) :-- 
सरकारी क्षेत्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान पू जी- 
निर्माण के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में. इसका बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है जों निम्नांकित तालिका से बिल्कुल स्पष्ट 
हो जाता है: -- , | 


` कुस पंजी | सकल ए जी-निर्माण में प्रतिशत भाग 
| निर्माण | सरकारी क्षेत्र | गैर-सरकारी क्षेत्र 
"I - 96. ` 4I:0 59:0 . 
657 5I2 48:8 
: 7350 47°S _-52°S 
` 5282 42९2 . 57°8 | 
20 5 39-3 60:5 


Fi. | 
स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र का पूजी-निर्माण के क्षेत में _ 


महत्त्वपूर्ण भांग है । i 
2. सरकारी क्षेत्र के बिक्री की मात्रा (\0lU7० ०९ : 


(Public Enterprises) की बिक्री की मात्रा चनके द्वारा 
अथ-व्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह के रूप में . 
योगदान का प्रधान सूचक है। ।969-70 और 79723 | 
के बीच, केन्द्रीय सरकार के अविभागीय (१२००-0९९प- 
करोइ रुपये 
से बढ़कर लगभग 5262 करोड़ रुपये हो गई, अर्थात्‌ इसमें 


Sales of the ‘Public Sector) :- सरकारी उद्यमो | 


होकर 39-5 प्रतिशत रह गयाः। किन्तु इसके बावजूद यदह लगभग 40 गुना वृद्धि हुई। इस - प्रकार औसत दाधिक. | 
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५4४ ड ` 'आरतीय अर्थेशास्तै 


वृद्धि 300 प्रतिशत हुई जो गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों 
को बिक्री की वृद्धि-दर से लगभग दस गुनी अधिक है। 
अतः इससे भारत में सरकारी क्षेत्र के गर्‍्यात्मक विस्तार 
का अनुमान लगता है। 7 
3. 'सरकारी क्षेत्र हारा आधारित संरचना का विक।स 
(Infrastructure Development by the Public Sec- 
०7): —भारत-जसे विकासशील अर्थव्यवस्था का औद्योगी- 
करण अधं: संरचना या सामाजिक ऊपरि-पूं जी ($००।१] 
- ४०९०१३) जैसे परिवहन, संचार, संचालन-शक्ति, आदि 
मूलं तथा आधारभूत उद्योगों के विकास पर निर्भर करता 
है। जब तक सामाजिक उपरि-पूँजी की स्थापना नहीं 
की जायगी, अन्य उद्योगों का तेजी से विकास क नहीं. 
है। परन्तु मूल एवं पुंजीगत-वस्तु उद्योगों के विकास 
और अधः संरचना. की स्थापना के लिए भारी परिमाण 
` में प्राप्ति की दर कम होती है और साथ ही परिपाक 
अवधि (G९ऽ।३!।०॥ P०८०१) लम्बी होती है। अतः ये. 
उद्योग गर-सरकारी क्षेत्रं के लिए आकर्षक नहीं वन सकते । 
_ प्ररिणामतः इनका विकास सरकार द्वारा ही करना पड़ता 
है। गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी इन उद्योगों के विकास के 
लिए सरकारी विनियोग का स्वागत किया है वृयोंकि इससे 
इन्हें भी अप्रत्यक्षतः लाभ होता है। ` . 
` वस्तुतः वर्तमान समय में सरकारी उद्योगों की मूल 
` प्रेरणा का कारण अधः संरचना की स्थापना ही है और 
' इस कार्य में ये वहुत हृद तक सफल :भी हुए हैं । 


4. सारत में सुदृढ़. औद्योगिक आधार की स्थापना 
के लिए (Securing Strong Industrial base in 
India ) सरकारी उद्यमों के विरुद्ध बहुत-सी आलो- 
चनाओं के बावजूद इस बात में सन्देह नहीं कि 954-76 
के काल में हुए ब्रुत गति से औद्योगीकरण का श्रेय मुख्यतः 

' सरकारी क्षेत्र को ही है। सरकार की औद्योगिक नीति 
सम्बन्धी प्रस्तावों में कुछ उद्योग-जंसे अणु-शक्ति, अस्त्र- 


` शस्त्र एवं विस्फोटास्त्र, वायुयान आदि राष्ट्रीय सुरक्षा के. 


हित में सरकार के लिए रिंजवे कर दिये गये हैं। इसी 
प्रकार सरकार ने आधारभूत उद्योगों. अर्थात्‌ कोयला, 
लोदा एवं इस्पात, वाग्रुयान. पोत-निर्माण आदि के विकास 
की भी.जिम्मेवारी ली । शेष उद्योगों को गंर-सरकारी क्षेत्र 
के लिए छोड़ दिया गया है। परन्तु चार योजनाओं के 
. अनुभव से स्पष्टतः जाहिर होता है कि गैरःसरकारी क्षेत्र 
' में कुछ अन्तनिहित कठिचाइयाँ हैं और यह तीव्र औद्योगिक 
` विकासं के लिए उचित चहीं है। साथ ही, योजना आयोग 
ले सह भी अनुभव किया है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों' 
' का विकास भारतीय अर्थ-व्यवस्था को स्वंयस्फूत्ति बंनाने 
. _ के लिए भी आवश्यक है। इसी कारण तो सरकार को 
मूल एवं सामरिक उद्योगों, पूंजीगत उद्योगों ओर कुछ 
प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों के लिए एक व्यापक कार्यक्रमः 


5; कुल राष्ट्रीय उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान ३-० 
देश के कुल उत्पादन में राजकीय क्षेत्र के योगदान में भी 
निरन्तर वृद्धि हो रही है। !970-7] से :976-77 के 
बीच प्रायः 7 वर्षों में राजकीय क्षेत्र का उत्पादन 5029 
करोड रुपये से बढ़कर ।2,222 करोड़ रुपये थानी दुगने 
से भो अधिक हो गया । पिछले कुछ वर्षो में राष्ट्रीय आय 


में सार्वंजत्तिक क्षेत्र का हिस्सा भी निरन्तर बढ़ रहा है। : 


950-54 में राष्ट्रीय आय में राजकीय क्षेत्र का हिस्सा 
2°8 प्रतिशत था. जो बढ़कर ।960-6! में 4 प्रतिशत तथा 
972-73 में 8:5 प्रतिशत हो गया । द : 

6. ' निर्यात-प्रोत्साहन ( Export Promotion ) :— 
कुछ प्रमुख सरकारी उपक्रमो ने भारत के -निर्यात को 
प्रोन्नत करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण 
के लिए, राजकीय व्यापार निगम और खनिज एवं धातु 
व्यापार निगम ( Minerals and Metals Trading 
Corporation ) ने विशवे के सभी भागों में निर्यात- 


` प्रोत्साहन का सराहनीय कार्य किया है.। हमारे निर्यात. 


में कच्ची धातुओं को द्वितीय स्थान दिलाने का कारण 
इन्हीं संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शक प्रयास हैं । इन व्यापारिक 
संस्थाओं के माध्यम. से ।972-73 में 30 करोड रुपये 
के सामान का निर्माण किया गया था। भारतीय हस्तशिल्प 
की वस्तुओं, हल्की. इंजीनिर्यारिग वस्तुओं और निर्यात की 
कई मदो को बढ़ाने में भी काफी सफलता प्राप्त हुई है । 
हिन्दुस्तान स्टील लि०, भारत इलैक्ट्रोनिकस लि०, < हिन्दु- 
स्तान मशीन टूल्ज लि०, कुछ ऐसे सरकारी उद्यम हूँ जो 
अपने उत्पादन का अधिकाधिक भाग निर्यात कर विदेशी 
मुद्रा अजित करते हैं । 
972-73 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के कुल निर्यात 
का मूल्य 74 करोड़ रुपये था। CN 
. -निर्यात के अतिरिक्त अन्य उपायों से सरकारी उद्यमों 
द्वारा विदेशी मुद्रा-प्राप्ति की राशि, जो ।965-66 में 35 
करोड़ रुपये थी, बढ़कर ।972-73 में ।25 करोड़. रुपये 
हो गयी। इसमें सन्देह नहीं कि निर्यात-प्रोत्साहन और 
विदेशी मुद्रा-प्राप्ति के क्षेत्र में और भी अधिक सफलता 
प्राप्त की जा सकती थी; किन्तु इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि हाल ही के वर्षो में सरकारी उद्यमो 
का निर्यात-निष्पादन ( Export Performance.) बड़ा 
ही सराहनीय रहा है। कि | 


7. आयात-प्रतिस्थापन ( Import Substitution ) * 


एवं विदेशी मुद्रा को बचत ( Foreign Exchange 
Saving.) :—सरकारी क्षेत्र”में कुछ विशेष उपक्रमों - के 
चालू करने का खास उददश्यु,यह था कि कुछ आयात कीं 
जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन किया जाय 
जिससे कि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके । उदाहरणार्थ, 


' हिन्दुस्तान एण्टीबॉयटिक्स लि० एवं इंडियन ड्रग्ज और , 
फा्मस्युटिकल्ज लि० के औषधनिर्माण क्षेत्र में प्रंवेश के 


हे 
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सावेजनिक क्षेत्र एवं आथिक विकास 


कारण बहुत-सीं विदेशी फर्मो का एकाधिकारी शिकंजा 


समाप्त हो गया और साथ हो, विदेशी मुद्रा की वचत हुई - 


, है। इसी 'प्रकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इण्डि- 
यन' ऑयल कार्पोरेशन कुछ ऐसे सरकारी उपक्रम हैं जो 
देश की आत्म-निर्भरता बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप.से प्रयास 


करते हैं और हमारी विदेशी आयात: पर निर्भरता को . 


भी कम करते हैं। , 
.. - 7. श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को रक्षा :- 


कामगारों के हितों का बचाव करने: और उपभोक्ताओं का | 


शोषण रोकने के निमित भी भारत सरकार ने अनेक उद्योगों 
को अपने हाथ में ले लिया है। उदाहरण के लिए, कुछ 
अव्यवस्थित कारख़ानों को सरकार द्वारा अपने अंधिकार 
में ले लिया गया है जिससे कि उनको व्यवस्थित किया 
जा सके और ऐसे अव्यवस्थित कारखानों के बन्द होने के 
फलस्वरूप सम्भावित वेरोजगारी को रोका जा सके | 
इसी प्रकार चौदह बड़े-बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भो 
इस उद्देश्य से किया गया है कि उद्योगपतियों को एका- 
धिकारी. शक्तियों के हथियाने और उन व्यापारियों को 
समाज-विरोधी कार्यो से रोका जा सके, जो कि बैंक से 
धन लेकर अनिवार्य त्रस्तुओं की जमाखोरी करते हैं। इसी 
तरह असंख्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए 
बीमा कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया है। 
भारत में एक बड़ी कमजोरी यह है कि निजी क्षेत्र 
में औद्योगिक उद्यमियों की संख्या कम है, लेकिन व्यापा- 
रियों और महाजनों की संख्या अधिक है। इन उद्यमियों 
से'यह आशा नहीं की जा सकती कि वे बैंकों और बीमा- 
राशियों को औद्योगिक विकास के कार्य में प्रयोग करेगे । 
इसलिए सरकार द्वारा इनके राष्ट्रीयकरण से इन, इकाइथों 
का पुनरुत्थान हुआ है और ओद्योगिक विकास को तीव्र 
गति प्रदान करने में सहायता मिली है । यद्यपि इनके राष्ट्रीय- 
. करण का तात्कालिक कारण कामगारों एवं उपभोक्ताओं 
- के हितों की रक्षा करना था, किन्तु बड़ी मात्रा में. रोजगा र- 
अवसरों का सृजन सार्वजनिक क्षेत्र का एक अन्य महत्त्त- 
पूर्ण पहलू है। इस क्षेत्र के केवल गेर-विभागीय औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों में 3 मार्च, ।976 को -।505 हजार लोगों 
को रोजगार मिला था तथा इन लोगों को मुजदूरी ओर 
वेतन के रूप में ।352 करोड़ रुपये से अधिक धर्न- 
राशि दी. गई थी । इस प्रकार सार्वजनिक प्रतिष्ठान में एक 
व्यक्ति की औसत वाषिक कमाई. 6,500 रुपये के 
लगभग है । | 
निष्कर्ष के रूप में यह. कहा, जा सक्ता है कि 


रे भारतीय अर्थ-व्यवस्था' में सरकारी क्षेत्र के कार्य-सम्पो दन 


. के उपरोक्त - विवेचन से हक दो बातें स्पष्ट होती हैं। 
एक तो ` यह. है. कि म की दृष्टि से सरकारी 
क्षेत्र ने अभी अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण प्रगति.हासिल की 
te किम न 
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है, किन्तु गुणात्मक दृष्टि से यह भारतीय अर्थे-व्यवस्था के 
लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन गया है। द्वितीयतंः, इसकी 
संवृद्धि-दर इतनी तेज रही है कि आगामी कुछ ही वर्षो में 
यह निश्चय ही, प्ररिमाणात्मक दृष्टि से भी अपना : 
महत्त्वपूर्ण स्थान. वना लेगा । 


सावंजतिक उपक्रमों की प्रधान समस्याएं 
( Main Problems of Public Eritergrises ) . 
. इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछले . कुछ वर्षों में सावे- 


-जनिक क्षेत्र ने निस्सन्देह बहुत बड़ी प्रगति की है तथा इस 


क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में काफी बड़ा योगदान 
किया है। किन्तु इसके साथ ही, यह भी स्वीकार किया 
जाता चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र अनेक कठिन समस्याओं 
से घिरा हुआ है। ये समस्याएँ इसकी प्रगति को और 
इसकी सुगम कार्यप्रणाली को अवरुद्ध कर रही हैं। और 
इन्हीं बुराइयों के कारण अनेक लोगों द्वारा इसकी कटू 
आलोचना की जा रही है। संक्षेप में, भारत में सार्वजनिक , 
उपक्रमों की निम्नांकित प्रधान समस्याएं हैं : - ह 


नियन्त्रण और स्वायत्तता ( Control and Auto: 
00 ) :- सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को जिन सम- 


: सयाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 


समस्या इन प्रतिष्ठानं को स्वायत्तता देने और सरकारी 
अधिकारियों द्वारा इनका नियन्त्रण करने की आवश्यकता 
के वीच किस प्रकार एक स्वस्थ संतुलन स्थापित किया जा 
सकता है। ये प्रतिष्ठान अपनी समस्त पूजी सरकार से प्राप्त 
करते हैं, जो कर दाताओं का धन होता है। अतः इन 


उद्यमो के स्वामी के रूप में जनता का यह कानूनी तथा 


सांविधानिक अधिकार है कि वह उ्तःपर संसद्‌ के माध्यम 
से नियन्त्रण रखे । किन्तु दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि 
इन प्रतिष्ठानों को अपने दिन-प्रति-दिन कार्य-संचालन भें 
स्वतन्त्रता दी जाय जिससे कि थे प्रभावशाली ओर लाभप्रद ' 
रूप से कार्यं कर सकें। अब इन दोनों का कितना-कितना ` 


-. अंश हो, इसका .निणेय करना वास्तव में बड़ा ही कठिन 
. है । सरकारी ब्रतिष्ठानों के. सरकारी नियन्त्रण में उन कार- 


खानों का उत्तरदायित्व भी शामिल है। इसका आशय 


. यह है कि इस उद्य का अपने कार्थ के लिए संसद के प्रति 


उत्तरदायी होना चाहिए । इसके लिए तीत मूलभूत उद श्य 


हैं जो पूरे होने चाहिए :--() सरकार, संसद तथा या र 


को इस बात. से संतुष्ट ` करना कि सरकारी उद्यमों का - 
संचालन कुशलता से और लाभप्रद ढंग से हो रहा है; 
(।) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना; और (#।) यह 
सुनिश्चित करना किश्नमिक सम्बन्ध तथा कार्मिक 
पर्याप्त रूपं से ठीक चल रहे हैं तथा जिससे.हइताले तथा 
तालेबर्दियाँ न हो रही है। नियन्त्रण का आशय यह है 
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-450 . ` भारतीय अर्थशास्त्र: : ` | <ठ के 


'कि संसद को सरकारी प्रतिष्ठानों के काये पर विचार करने 
के बाद यह वैधानिक अधिकार होना चाहिए कि वहु प्रति 
ष्ठान की नीतियों और कार्येनसंचालनमें आवश्यक परिवर्तेन 
करने के लिए आदेश जारी कर सके | उत्तरदायित्व और 
नियन्त्रण, इन दोनों का क्षेद्र किसी उद्यम के निम्नांकित 
सात्त कार्योत्पादन, वितरण, विकास, लेखा तथा. वित्त, 
कानूनी तथा साविवालीय, कामिक और औद्योगिक सम्बन्ध 
विषयक सामान्य नीतियों तथा सिद्धान्तों की रचना करने 
तथा उनको कार्यान्वित करने तक सीमित होता है।. 


दुसरी ओर किसी उपक्रम के लिए स्वतन्त्रता 
( Aut0n0m) ) कः आशय है उत्त उपक्रमः के दिन-भ्रति- 
दिन के कार्यसंचालन के प्रबन्ध में स्वतन्त्रता दाइ 
के लिए, उत्पादन साधनों को किराये पर लेने, "च्चे मालो 
को खरीदने, उत्पांदन-साधनों का संगठन तथा प्रबन्ध, 
तिमित माल को बेचने आदि जैसे कार्यों में स्वतन्त्रता । 
उनको अपने प्रबन्ध में पूणं स्वतन्त्रतां होनी च्ञाहिए। 


किन्तु, यह स्वतन्त्रता वरंतुतः सीमित होती है और इसका . 


प्रयोग संसद द्वारा निर्धारित सामान्य नीतियों तथा 
सिद्धान्तो के अंदर रहकर ही किया जाना चाहिए । 


= _ नियन्त्रण एवं स्वायत्तता के दूसरे उद्देश्य को पूरा 


करने के सम्बन्ध में पिछले कुछ समय तक स्थिति संदिग्ध *. 
` रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उपक्रमों के काये- 


संचालन की कुशलता में सदैव रुकावटें बनी रहीं: 

अब तक होता यह रहा है किः प्रश्नों, नोटिसों और इन 

उपक्रमों के विवरण का अध्ययन करके संसद इनके विषय 

में जानकारी प्राप्त कर लेती थी; और मंत्रालय भी 

इन गर-विभागीय उद्यमों को ऐसा. समझता था कि मानों 

` वे विभागीय उद्यम ही हों। किन्तु मई ।964 से लोक 

, ` लेखा समिति ( Public Accounts Committee ) तथा 

` लोक प्राककलन: समिति ( Public Fstimates.Comini- 

०९) की तरह ही सरकारी उद्यमों के लिए एक प्रकार की 

- संप्तदीय समिति की स्थापना से इस स्थिति में पर्याप्त मात्रा 

में सुधार हुआ है। इस समिति के पास ऐसे अधिकार हैं 

जिनसे कि वह किरी भी संरकारी उद्यम की स्वायत्तता तथा 

कुशलैता `को दृष्टि से यह जाँच-पड़ताल .कर सकती है 

षा उसके कार्यकलापों का संचालन और प्रबन्धन 

_ ठोस व्यावसायिक सिद्धान्तों तथा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक 
` प्रथाओं के अनुसार क्रिया जा रहा है अथवा नहीं। अब 
इन दोनों उदर श्यों की पति के लिए इस संस्थ!गत व्यवस्था 
._ “के साथ-साथ निम्नांकित तीन .कार्यं करना आवश्यक है-- 
तो यह कि: इन क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या की जानी 
चाहिए जहाँ तक-कि संसद द्वारा नियन्त्रण किया जा सकता 
जहाँ उसका प्रम्माव-क्षेत्र समाप्त होता हैत़था उस 
लिए स्वतन्त्रतां का क्षेत्र आरम्भ होता है। 

एसी स्वस्थ Fak परम्परा डाली जाये कि लोक ' 


सदस्य अपने सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन | 


न करें तथा इस प्रकार का प्रयास करें कि . नियन्त्रण का 
मूल उद्देश्य, यानी किसी उद्यम के कुशल संचालन को 
सुनिश्चित करने -का उदू श्य ही नष्ट न हो जायं ! इसके 
साथ-साथ यह भी जरूरी है कि re .को चाहिए कि 
वे भी संसद द्वारा निर्धारित "तथा सिद्धान्तों,का 
उल्लंघन न करें। तृतीयः, किसी उद्यम के शीर्षस्थ 
प्रबन्धकों की भी नीति निर्धारणं तथा लक्ष्य-निर्धारण तथा 
प्रक्रिया में शुरू से आखिर तक शामिल किया जाना 
. चाहिए । इससे स्वायत्तता एवं नियन्त्रण के दो शहे श्यों के 
. बीच व्यर्थं का टकराव रोका जा सकता है। 
2. लाभकारिता तथा कुशलता (Profitability and 


Eficienc) : - सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समक्ष दूसरी” :. 


' प्रधान समस्या उनमें किये गये विनियोग की लाभ प्रदान 
करने की क्षमता तथा उनकी कार्यकुशलता से सम्बद्ध है। 
वास्तव में, इन उपक्रमों को सारा धन सरकार से रियायती 
दर पर मिलता. है । इसी प्रकार भूमि, भदन-निर्माण 
सामग्री इत्यादि भी निजी क्षेत्र. की तुलना में उनको बिना 
किसी भी रुकावट एवं रियायती दरों पर मिल जाती हैं। 
फिर भी स्थिति यह है कि इन उद्यंमों में हानि हो रही है 
या बहुत ही कम लाभ कमाया जा रहा है जिससे उनकी 
कुशलता केः सम्बन्ध में शंकाएँ उत्पन्न होती हैं।. 


कुशलता की एक महत्त्वपूर्ण कसौटी समझी जाती है। 


यहाँ तक कि रूस में 'भी सोवियत आयोजनकर्त्ता यह | 


मानते हैं कि लाभ आथिक कुशलता का सर्वोत्तम प्रतीक 
है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी बातें भी हैं जिनके 
आधार पर सरकारी उद्यमों की परख की जा सकती है, 
जैसे कि वे कीमतें जिन पर उनकी वस्तुएँ बिकती हैं, 


जिन, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनकी किस्म ` 


तथा मात्रा, कामगारों के लिए संचालित योजनाएँ इत्यादि 
` किन्तु यह निविवाद है कि कुशलता को सिद्ध करना है, 
तो लाभ दिखाना अत्यन्त जरूरी है। 5 


'इस दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के भारतीय उपक्रमों ने'कोई . 


विशेष प्रगति नहीं की है। किन्तु इसलिए भी उत्तकी जो 


इतनी आलोचना की गई है, वह भी उचित नहीं है। इस . 
विषय में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए हमें सबसे. 
: पहले कुछ सम्बद्ध तथ्यों पर दृष्टिपात कर लेना चाहिए ॥। ` - 
मार्च 3, 973:को देश के ।3 सरकारी उपक्रमों 


में से सात निर्माणाधीन थे। इस वर्ष इन उपक्रमो ने कुल 
243 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था जिसमें से 62 
करोड़ रुपये ब्टाज तथा 63 करोड़ रुपये कर देने के बाद 


शुद्ध लाभ केवंल 78 करोड़ रुपये: रह गया जो इनमें . 


, विनियोजित कुल 557 करोड़ रुपये की राशि को देखते 
हुए अत्यन्त अपर्याप्त जान पड़ता है। ; 


._ सरकारी उपक्रमो को निम्न लाभदेयता के कारणः- _ 
/ इसके पुर्वे 977-72 में इन्हें 29 करोड़ का शुद्ध घाटा _ 


ME ha Vidyalaya Collection. 
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सार्वेजनिक क्षेत्र एवं आथिक विकास - 


हुआ था । किन्तु इस'घाटा तथा कम लाभ के लिए केवल 
इन उद्यमों की अकुशलता को ही जिम्मेवार नहीं ठहराया 
जा सकता । वास्तव में, इसके लिए अन्य कई कारण भी 
जिम्मेवार हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैः-() 
इनकी प्रारम्भिक लागतें ऊंची थीं। सरकारी क्षेत्र के 
उद्योगों की स्थापना करते समय आरम्भ में भारत के 
पास. उच्च स्तर की आवश्यक क्षमता नहीं थी। * इसके 
परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लाग्रत बहुत अधिक 
पड़ गई थी । (7) इनमें से अनेक उद्योग पू जी-प्रधान हैं । 
निर्दिष्ट धनराशि का एक बड़ा भाग इस्पात, इंजीनियरी, 
रसायन, उर्वरक तथा पेट्रोलियम उद्योगों में लगाया गया 
था। इन उद्योगों का परिपक्वन काल लम्बा होता है, 
इसलिए इनको पूरा करने तथा लाभ कमाने में अधिक 
समय लगता है। (77!) कुछ उद्योगों में भविष्य के लिए 
विशाल उत्पादन क्षमता की व्यवस्था रखी गई है। इसका 
अर्थ यह होता है कि आरम्भ में भारी. लागत लगानी 
पड़ेगी, हालाँकि पँणे क्षमता. तभी उपलब्ध हो सकेगो 
जवकि उनमें वाद में और धन राशि का निवेश किया 
जायगा । किन्तु आरम्भ में लाभों क्र आकलन करने में 
लागत शामिल हो जाती है, यद्यपि कि अधिकांश निवेश 
उद्यमों के भावी विस्तार के लिए किया जाता है। (४) 
बस्तियों के निर्माण, रखरखाव तथा प्रशासने पर किया 


गया भारी खर्च भी एक सामाजिक खच के रूप में: 


आरम्भिक लागत की भाँति इन परियोजनाओं पर खर्च 
करना पड़ा है । इसके साथ श्रमिकों के लिए शिक्षा, 
कल्याण आदि पर किया गया खर्च भी आरम्भिक लागत, 
को बढ़ा देता है । (४) कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 
सम्बन्ध में उनकी वस्तुओं की कीमतों को कम रखने की 
नीति अपनाई जाती है क्योंकि ये उद्यम अन्य सरकारी 
उद्यमों के लिए विनिर्माण सामग्री का उत्पादन करते हैं । 
सामान्यतः इस नीति को लाभों का आकलन करते समय 
“ध्यान में रखा जाना चाहिए । .जब तक ऐसा नहीं किया. 
जाता, ब्रब तक इन उद्यमों की लोभदेय क्षमता पर प्रति- 


कूल प्रभाव ही पड़ेगा । (४). सरकारी उपक्रमों में श्रम . 


अनुशासनहीनता भी इनकी दोषपूर्ण प्रगति के लिए 
उत्तरदायी है। : 


इस प्रकार उपरोक्त सारे कारणों का सरकारी क्षेत्र 
`~ के उद्योगों की लाभ कमाने की क्षमता पर प्रति नल प्रभाव 


` . पड़ता है। इसलिए इनके कार्य-सम्पादन में त्ुटियों के लिए 
केवल उनकी अकुशलता को ही जिम्मेवार नहीं ठहराया 
जा सकता । लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि अकुशलता 
मौजूद है ही इसके लिए मुख्य कारण ये. हैं-शीर्षस्थ 
अधिकारियों क! गलत चयन, प्रबन्क्ष-काये को नौकरशाही 
में ढालना, वित्तीय कार्य प्रणाली की विलम्बित लेखा 
` परीक्षा औरं कुशलता की लेखा-परीक्षा का अभाव । इन 


॥57 


तुटियों के साथ-साथ मजदूर-संों द्वारा उत्पन्न अव्यव- 
स्थाएं उत्पादनःप्रक्रिया में विलम्व, साधनों क्री कर्वादी, 
गलत कायो तथा प्रक्रियाओं की समय से पहले रोक-थाम 
का अभाव आदि के कारण भी इच उपक्रमों में अकु- 
शलता को प्रश्रय मिला है। 2 
. सरकारी उपक्रमों के दोष. - 
” ( Shortcomings of the Public Sector ) 

किन्तु . राजकीय उपक्रमों में सभी चीजें उत्तम 
तरीके से चल रही हों, यह कहना अनुचित ही होगा । अभी 
भी, इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली" में सुधार की बहुत 


अधिक गु'जाइश है। इस संबंध में मुख्य बाते जो हमारा 


ध्यान भाकित करती हैं निम्नांकित हैं, :--- 
!. अधिकाँश परियोजनाओं की पूति में बहुत अधिक 


तमय का लगना तथा परिणासस्वरूप लागत का बढ़ जाना . 


( Delay in completion and increase in costs 


. of constructi0n ) :—राजकीय उपक्रमों की कार्यवाही 
के संबंध में विभिन्न प्रतिवेदनों में इस वात की ओर: 


ध्यान आकर्षित किया गया. है कि अधिकांश परियोजनाओं 


को पुरा होने में अनुमान की अपेक्षा बहुत अधिक समय 


लगा है। इस बीच मूल्य में स के कारण इनकी 


` लागत में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 
द्रॉम्वे फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के पुरा होने में 3 वषं की जगह 


6 से 7 वर्षो का समय लगा तथा मूल लागत 27 करोड़ | 


रुपये आँकी गयी थी जबकि वास्तविक खर्च 40 करोड़ 
रुपये हो गया । इस विलम्ब के अनेक प्रतिकूल परिणाम 
हुए, यथा-लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई, इनसे प्रस्तावित 
लाभ समय पर नहीं प्राप्त हो. सका इत्यादि । ` 

2. अत्यधिक पंजीयन (Over-capitalisation):- 
राजकीय उपक्रमों पर अत्यधिक पूंजीयन का भी आरोप 
लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में अधिकांश . उपक्रमो में 
आदा-प्रदा.अनुपात (Inएणt-०७६१० R४० ) प्रतिकूल 


है । भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त विभिन्न | 


अध्ययन दलों ने वहुत से उपक्रमों में; जैसे-हेवी इंजीनि- 


-यरिग कॉरपोरेशन, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक, . ट्रॉम्बे ' 


फरटिलाइजर आदि में अत्यधिक पूजीयन की ओर संकेत 
किया है। अध्ययन दल के अनुसार अत्यधिक पूजीयच 
के मुख्य कारण हैं दोषपूर्ण आयोजन, विनिर्माण के 
दौरान विलम्ब एवं अनावश्यक व्यय को कम नहीं 


करना, अतिरिक्त मशीनी क्षमता, अति उदार ढंग से | 


मकान आदि सुविधाओं को उपलब्ध बनाना इत्यादि। 
(The causes leading to over-capitalisation are 


inadequate Planning delays and avoidable | 
.expenditure ‘during ‘construction, surplus ' 
» machine capacity, foreign aid resulting in the 


F 


compulsory purchase of imported equipments 
0 Report of the Study Team on Public Undertakings (i967) P. 200. So 
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~ 


on a non-competitive basis, bad location of. 
projects and the provision of housing and 
+ other amenities on & more liberal scale ) 


` 3, कीमत नोति (?।०० 7००५) : - अधिकांश 
राजकीय उपक्रमो में विवेकपूर्ण कीमत नीति का अभाव पाया 
जाता है| वस्तुतः, इन उपक्रमों में घोषित सूल्य-चीति का 
अभाव पाया जाता है। इनकी नीति विभिन्न सरकारी 
विभागों से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों पर आधारित 
है। इस सम्वन्ध में यह कहा जाता है कि राजकीय 
उपक्रमों को लाभ कमाने की चिता नहीं कर समाज- 
कह्याण के व्यापक उद्देश्य से ही कार्यं करना चाहिए। 
किन्तु अब धीरे-धीरे यह बात अनुभव की जाने लगी है 
“भक लाभदायकता को वस्तुतः समाजवादी ढंग के समाज के 
उद्देश्यों का विरोधी नहीं माना जाना चाहिए । किन्तु 
सभी राजकीय उपक्रमों के लिए कोई एक मूल्य नीति भी 
निश्चित नहीं की जा सकती । कारण स्पष्ट है। कुछ 
उपक्रम तो केवल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 
बनाये जाते हैं, कुछ उत्पादन इकाइयाँ अन्य के आधार के 
रूप में कार्य करती हैं तथा इनका उद्दे श्य आथिक विकास 
को गति प्रदान करना होता है। अतएव इन उपक्रमों के 


लिए अधिक लाभ कमाने की नीति. उचित नहीं ठहराई. 


जा सकती ।. किन्तु फिर भी राजकीय उपक्रमों का एक 
ऐसा वर्ग हैं जिससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। 
वास्तवः में, सरकार के लिए यह अनिवार्य भी हो जाता 

' है क्रि वह राजकीय उपक्रमों को इस प्रकार से विभिन्न 
वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक वर्ग के लिए उचित कीमत 
नीति के निर्धारण पर बल दे। : 


4. अत्यधिक ऊपरी व्यय ( Large Overhead 
९९५०७ ):-अधिकांश राजकीय उपक्रमों में ऊपरी-व्यय; 
जँसे-नगर-निर्माण तथा सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था 

` के सम्बन्ध में बहुत अधिक अपव्यय पाया जाता है । हिन्दु- 


स्तान स्टील्स लिमिटेडःजँसे बड़े-बड़े उपक्रमों में तो उपरी-. 


व्यय बहुत ही अधिक था। इन उद्योगों से कम लाभ-प्राप्ति 
का यह एक प्रधान कारण है। किन्तु सरकार आजकल 
इस ओर अत्यधिक जागरूक है - तथा वर्तमान समय में 
सामाजिक उपरी व्यय जैसे शिक्षा, गृहनिर्माण आदि. पर 
अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। यू 
5, आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का उपयोग 

( Use of manpower resources. in excess of 
_ actual requirements ) :-अधिकांश, राजकीय उपक्रमों 
में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों क्रा प्रयोग किया गया 

`  है। साथ ही, श्रमिक उचित खूप में प्रशिक्षित भी नहीं रहते 
* हँ। एकः ओर तो वेतन तथा मजदूरी कम होने. एवं दूसरी 
ओर उचित प्रोत्साहन के अभाव में बहुत से कमंचारी 
` राजकीय उपक्रमों को छोड़कर निजी उपक्रमों में जा रहे 


व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण . पर भी अधिक जोर 
देने का सुझाव दिया जाता है। ट 
6, उत्पादन का लक्ष्य सुनिहिचित नहीं होता (Precise 
targets af production are not fixed ) :— 
अधिकांश राजकीय उपक्रमों के उत्पादन के सम्बन्ध 
में कोई निश्चित. लक्ष्य नहीं होते। फलस्वरूप .इनकी 
उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग भी नहीं हो पाता। 
वास्तव में, जव तक कोई राजकीय उपक्रम उत्पादन का 
एक निश्चित लक्ष्य तैयार कर उसे पूरा करने का हर 
संभव प्रयास नहीं करता तब तक वहे योग्य एवं सफली- 
भूत नहीं हो सकता । 7: 
' सरकारी उद्योगों में सुधार के उपाय 
( Measures for Improvement 
र . in Public ‘Enterprises ) 
इस प्रकार राजकीय -उपक्रमों में कई दोष हैं किन्तु 
"उचित उपायों द्वारा इनमें से अंधिकांश "दोषों, कोः दूर 
किया जा सकता है। जैसा कि हम देखं चुके हैं सरकारी 
उद्यमों में घाटे का अधिकांश. भाग इस्पात और इंजी- 
निर्यारिग उद्यमों में है।- इन उद्योगों को अपनी लाभदाय- 
कता बढ़ाने के लिए दो मुख्य उपायों का प्रयोग. करना 


चाहिए :-(क) अपनी उत्पादन"क्षमता का अधिक उत्तम . 


उपयोग, और (ख) अपनी प्रबन्धकीय एवं कार्यान्वयन 
क्षमता को बढ़ाना । इन उद्योगों में घाटे का एक महत्त्व- 


५ पूर्ण कारण इनकी वर्तमान क्षमता (0३4०/६) का अल्प . 
प्रयोग है जिसके परिणामस्वरूप लागत बढ़ती है और 


घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस दोष को दूर 
. करने के लिए उत्पादन में विविधता ( Diversification 
of Production) लानी होगी, निर्यात को प्रोत्साहन 
देना होगा और अन्य राजकीय उपक्रमों के साथ समन्वय 


कायम करना होगा । उनमें से अधिकांश उपक्रमों की | 
वर्तमान क्षमता का पूण प्रयोग करने में तो कई वर्ष लगेंगे 


और तब तक क्षमता के अल्प प्रयोग (07९7-०६5 
tion ० capac) के कारण सरकारी उद्यमों की लाभ- 
'दायकता प्रभावित होती रहेगी । , 


राजकीय :उपक्रमों की प्रवन्धकीय और श्रम-सम्बन्धी 


` समस्थाओं को दूर करने के लिए' भारत सरकार ने 


पिछले कुछ वर्षो में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :--. 


(क) सरकारी उद्यमों को पर्याप्त मात्रा में अधिकार “ 
सौंप दिये. जाएँ ताकि वे अधिक स्वायत्तता (4०६०79) ` 


के साथ कार्ये कर सकें; 
(ख) सरकारी उद्यमों के सिए उचित प्रबन्धीय 


योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जाय * 
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|| 
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(घ)' सरकारी उद्यमों की कार्य प्रगति की समय- 
समय पर जाँच करने के लिए प्रभावी. मशीत्री कायम 
की जाय ताकि विभिन्न सरकारी उद्यमो की समस्याओं- 
सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जाएं और इन्हें दूर करने के 
लिए आवश्यक उपाय किये. जाएं । 


आज सभी यह वात स्वीकार करते हैं कि सरकार 


को. राजकीय उद्यमों के दिनःप्रतिदिन के कायं” संचालन . 


में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु दूसरी ओर 
जैसा कि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार को राज- 
कीय उद्यमो को कुशल एवं मितव्ययी ढंग से चलाने. का 
दायित्व भी अपने ऊपर लेना चाहिए और इस वात का 
विशेष रूप से ध्थान रखना चाहिए कि लागत में वृद्धि 
के प्रभाव को दूर करने के लिए कुशलता को बढ़ाया 
जाय न कि इसे उपभोक्ताओं पर टाल दिया जाय। 
(The Government must accept a large: measure 
of responsibility for the efficient and economic 


` performance of public enterprises and in parti- 


cular that increase in costs should whenever be 
possible absorbed by greater efficiency rather 
than be passed on to the consumers.) अतः कीमत 
में वृद्धि का औचित्य जनता को पता लगना चाहिए और 


तभी ये उद्यम राजकोष (६१०९१०९) में अपना उचित . 


योगदान कर. सकेंगे । इस दिशा में उचित कदम उठाये जा 
- रहे हैं जिससे आशा की जाती है कि निकट भविष्य में 


परिस्थितियों में उपयुक्त सुधार होगा । 


संयुक्त क्षेत्र 
( Joint Sector ) 
पिछले कुछ समय से देश मरें संयुक्त क्षेत्र बड़ा ही 
लोकप्रिय होते जा रहा है। सवंप्रथम औद्योगिक लाई. 


` सेसिग नीति समिति (Industrial Licensing Policy 


Enquiry Committee) ar (The Subimal Dutta 


: Committee 969) नें ।956 की औद्योगिक नीति के. 
` -आधार पर देश में संयुक्त क्षेत्र की स्थापना का सुझाव : 


प्रस्तुत किया । दत्त समिति ने सर्वप्रथम इस आशय -का 
एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि महत्त्वपूर्ण निजी क्षेत्र के 
उपत्रमोंष्को सं brs क्षेत्र में परिवत्तित, कर दिया .जाय। 
° इसके लिए राजकीय क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये 


गये ऋणों को हिस्सा पूँजी के खूप में परिवर्तित किया : 


जा सकता है। इसके बाद देश में संयुक्त क्षेत्र की चर्चा 
बहुत बड़े पैमाने/पर की जाने लगी । 
संयुक्त क्षेत्र का अर्थ ( Meaningrof Joint Sec- 
६०7) :-किन्तु संयुक्त क्षेत्र कहते किसे हैं ? साधारण भाथा 
में संयुक्त क्षेत्र का तात्पय निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र 
के बीच एक प्रकार की साझेदारी है। किन्तु इससे इसकी 


धारणा पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाती । भारत के सुवि-. 


इयात उद्योगपति श्री जे० ,आर० डी० टाटा के अनुसार 


* -विनियोग अत्यधिक मात्रा में हुआ । 


“संयुक्त क्षेत्र निजी क्षेत्र एवं सरकार के बीच एक प्रकार 
की साझेदारी है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कम-से- 
कम 26 प्रतिशत होनी च।हिए तथा जिसकी रोज-ब-रोज 
की व्यवस्था निजी कषेत्रं के सहयोगी के जिम्मे होगी।” 
(A Joint sector enterprise is intended to be a 
form. of partnership between the private . sector 
and the Government in which. Government 
participation of the capital will ‘be not less 
than 26 percent, the day to-dry management 
will normally be in the hends of the private 
sector partner and contiol and surervision will 
be excercised by a board of directors on which 
Government js adequatly represented. ) दत्त 
समित्ति के प्रतिवेदन में संयुक्त क्षेत्र का प्रयोग तीन अर्थं में 
'किथा गया - था-प्रथम्रतः, .बड़े-वड़े उद्योगपतियों की 
संस्थाएं जिन्होंने राजकीय क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से 
बड़े पैमाने पर उधार लिया है। इन ऋणों को हिस्सा: 
पूंजी में बदलकर इन्हें संयुक्त क्षेत्र में. परिवत्तित किया जा 
सकता हैं द्वितोयत:, संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत उन उपक्रमो 
को शी रखा जा सकता है जिनमें राजकीय तथा निजी 
तृतीयतः, द्वितीय 
तथा तृतीय श्रेणी के अन्तगेत की वे संस्थाएं. जिनका 
आकार तकनीकी कारणों से बहुत बड़ा है, को संयुक्त क्षेत्र 
के अन्तर्गत रखा जा सकता है i इससे स्पष्ट है कि: दत्त 
समिति का विवरण मुख्यतः राजकीय क्षेत्र के पक्ष में था 


इसके विपरीत टाटा के प्रतिवेदन में भी दो प्रकार के 
संयुक्त क्षेत्र की चर्चा की गयी है:-(क) बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ जिनमें 5 करोड़ रुपये से अधिक को पूंजी लगी 


-है में केन्द्रीय सरकार तथा निजी कम्पनियों के बीच हिस्सा 


हो सकता है; तथा (ख) पाँच करोड़ रुपये से कम वाली 


` योजनाओं में राज्य सरकारों तथा निजी कम्पनियों के 


वीच हिस्सा हो सकता है-। 


. उपरोक्त विवरण के आधार परें चार प्रकार के 
संयुक्त क्षेत्र की कल्पना की जा सकती है- ' 


(क) वत्तमानं निजी उपक्रमों को राजकीय क्षेत्र की 
र वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण को 
हिस्सा पूँजी में बदलकर संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत 
- लाया जा सकता है। (Existing private 
enterprises may be brought एा0तिक the 
joint sector by public financial insti- 
tutions converting their loans into | 
equity); 
(ख) भारत सरकार नयी कम्पनियों की स्थापना 
कर सकती है जिनमें सरकार तथा निजी क्षेत्र 
- का हिस्सा रह सकता है। - 
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(ग) वर्तमान राजकीय क्षेत्र की कम्पनियों कीं 
हिस्सा पूंजी का एक क्षेत्र निजी उद्योगपतियों 
के हाथ वेचकर इन्हें संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित 
` . . किया जा सकता है। 


(च) राज्य सरकारें या राज्य औद्योगिक विकास 


« निगम निजी उद्योगपतियों की साझेदारी में.' 


. उद्योगों की स्थापना कर, सकती हैं। 

संयुक्त क्षेत्र के विकास-का उद्देश्य :-अब प्रश्‍न यह 

है कि संयुक्त क्षेत्र के विकास का के उद्देश्य होना 

चाहिए? वास्तवः में, इसं प्रकार की संस्थाअ य स्थापना. 

के विभिन्न उद्देश्य वतलाये जा संकते हैं जिनमें निम्नांकित 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं { 


(क) उद्योगों का सामाजिक नियन्त्रण ( 50/8] . 


- control over induऽt०ऽ) :-दत्त समिति नेः सयुक्त क्षेत्र 
-की स्थापना में निम्नांकित बातों को ध्यान में रखा था- 

(!)' सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े 

पैमाने पर वित्त प्रदान करने के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने 


पतियों के हाथ, औद्योगिक शक्ति के केन्ट्रीयकरण की 
संभावना वढ़ जाती है। क 
(2) बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों के विल्कुल राष्ट्रीय- 
` करण के. लिए अभी समय -उपयुक्त नहीं है। अतएव 
ऐसी परिस्थितियों में राज्य के लिए 3 एवं € वरग ' की 
औद्योगिक संस्थाओं में राजकीय सहगामिता ही एक 
मात्र रास्ता नजर आता हवै । 

(स) निर्जो एवं सा्रजनिक दोनों ही क्षेत्रों की 
विफलता ९ Failure of both Private & Public 
5९८६०7५) :--भारत में जिस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की 

' कल्पना की गयी थी उसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों 


ही क्षेत्रों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान, प्रदान किया गया . 


था । निजी क्षेत्र को इसलिए महत्त्व दिया गया था कि 


को एकत्र करने में सहायता मिलेगी । किन्तु 950-5 
के वांद इस क्षेत्र की कार्यवाही निश्चय ही तिराशाजनक 


_ = x ; हु विशेष $ : - | 
RR l. Ramanadhan : The Structure of Public Eaterprises in ‘India, | | 
, ड 2. cE The Working of Public Sector, Part T + 


" 4. Indial976. :. 


Se भारतीय अर्थेशास्त 


_ © Development) :-प्रिछ्ले कुछ दषो से देश के आथिक 


` पर उद्योगों का. विकास हो रहा है जिससे बड़े बड़े उद्योग- . 


- क्षेत्र' के ढ्वारा। राज्य के साम्नःजिक' एवं आधिक उद्देश्यों की 


_ : को प्राप्त किया जा सकता है।' {Joint sector could 
 -इससे उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा निजीसाधनों : है। ( ः 


3... Commerce Year Book of एच] 
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रही है। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को भी कुछ क्षेत्रों 
में विकास का एकमात्र अधिकार प्राप्त था, किन्तु इससे 
उद्देश्यों की भी पूत्ति नहीं हो सकी । इसीलिए इनमें से 
किसी भी एक को प्रश्नय नहीं देकर दोनों के संयुक्त रूप . । 
को प्रश्नय देने का आयोजन है। | 

(ग) . याथिक विकाए की गति को तीज्न बनाने के 
लिए (Accelerating the ‘tempo of Economic 


~ 


विकास में निजी विनियोग पर्याप्त मात्रा में आगे नहीं _ 
आ रहा है। अतएव सार्वजनिक सहयोग प्रदान कर संयुक्त 
क्षेत्र इस सम्वन्ध में महत्त्वपुणं कार्य कर सकता है। 
सरकारी -नीति -कुछ खास कारणों से बड़े औद्योगिक 
परिवारों को विस्तार का अवसर नहीं प्रदान कर रही | 
है । किन्तु ये औद्योगिक परिवार संयुक्त क्षेत्र में बड़ी' रुचि हः | 
ले रहे हैं । इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र को. औद्योगिक अवरोध 
समाप्त करने के साधन के खूप में प्रयोग. किया जा - :| 
सकता है । 390: - | 
इस प्रकार दत्त समिति ने एकाधिकार आधिक. । 
प्रक्रिया का केन्द्रीयकरण तथा व्यावसायिक कुप्रयांसों. को | 
“रोकने के लिए संयुक्त क्षेत्र की स्थापना का सुझाव दिया ! 
था। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र फे. हारा राज्य के | 
सामाजिक, आशिक - उद्देश्यों की पृत्ति में भी सहायता 
-मिज़ सकती है । इन उद्देश्यों के अन्तरगत उचित मुल्य- 
नीति, उद्योगों छा विभिन्न राज्यों के वीच वितरण, 
निर्यात प्रोत्साहन तथा उद्योग-धन्धों के षेद में अनुसंधान 
` आदि को प्रोत्साहन इत्याति उल्लेखनीय हैं । 
इस प्रकार उपरोक्त बिवरण-से स्पष्ट है कि संयुक्त 


GT टला FS 


पूत्ति में सहायता की आशा की जा सकती .है। _ वास्तव 
में, संयुक्त क्षेत्र के हार उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण येः 
(वगर उद्योगों के सामाजिक नियन्त्रणं के एक प्रमुंख उद्देश्य 


bs viewed asa tool for social: control over 
industries Without resort to outright nationali- 
sation.) प्र कस 


ic Enterprises हर 5 
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अध्याय : 85 | 


भारतीय निर्धनता एवं आयोजन प्रक्रिया 


( Indian Poverty and the Planning Process). 


निर्धेनता की घारणा (The Concept of Poverty):— 
निर्धेनता का तात्पर्यं उस सामाजिक प्रक्रिया: से है जिसमें 


समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आव- " 
श्यकताओं को भी पुरा नहीं कर पाता; दूसरे शब्दों में, " 


जब समाज का एक बहुत वड़ा भाग न्यूनतम जीवन-स्तंर 
से वंचित रहता है और केवल निर्वाहु-स्तर ( $७55: 
{९००९ -९४९। ) पर गुजारा करता है, तो यह क्रहा 
जाता है कि समाज में व्यापक निर्धेनता. ( Mss Pove- 
79 ) वत्तेमान है। एशिया तथा अफ्रिका के अविकसित 
देशों में व्यापक निर्धनता पायी जाती है। किन्तु निर्धनता 


को`'समाजवादी ढाँचे के विकास के अन्तर्गत किसी भी ' 


प्रकार से उचित नहीं करार किया जा सकता । (The 
‘existence of poverty is ‘incompatible with the 


vision of an advanced, prosperous, democratic, * 


egalitarian and just society implicd in the 
concept of socialist pattern of development, 


. सभी सैमाजों में निर्धनता .की परिभाषा देने के 
विभिन्न प्रयास किये गये हैं परन्तु इन सभी का आधार 
ध्यूनतम या अच्छे जीवन-स्तर की कल्पना है! अतएव 
विभिन्‍न देशों में निर्धेनता की धारणा अलग-अलग होती 
है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धनत की 


धारणा भारत से बिल्कुल ही भिन्न होगी क्योंकि अमेरिका . 


'पें आम नागरिक भारत'की अपेक्षा अधिक ऊँचे जीवेन- 
स्तर का अभ्यस्त है। निर्धनता की विभिन्न. परिभाषाओं 
में- इसे औसत जीवन-स्तर के निकट लाने का प्रयत्न 
किया गया है। भर्थशास्त्री" सामान्यतः दो प्रकार के 
जीवनःस्तर की चर्चा करते हैं :-परम स्तर ( 3050७ 
Siandard of Living) तथा सापेक्ष जीवन-स्तर 
(Relative standard of Ling ) । परम स्तर में 
अन्न, दाल, दूध आदि की एक :न्यूनतम मात्रा निश्चित 
की जाती है और इन वस्तुओं के मूल्य के आधार पर 
` प्रति-व्यक्ति उपभोग ' व्यय ( P्०r०pita consume: 
expend¡tu7९ ) निश्चित किया. जाता 'है तथा इसे 
निर्धनता की सीमा ( ९ ०£ ?०४०/५ ) माना जाता 


हैं। अब देशं में जिन लोगों की आय का स्तर (अथवा , 


है, उन्हें निर्धनता की 


' व्यय का स्तर ) इससे नीचे रहता 
व्यय शा स्व क दूसरी ओर, सापेक्षः 


रेखा के नीचे माना जाता है। 


जीवन-स्तर की माप के लिए 
` बीच आय के:वितरण का अनुमान लगाया जाता है और 


eee ७० ७-+_>>_._._-मनमममम, 


देश के विभिन्न वर्गों के ` 


STEN M. Dandekar and Rath : ‘Poverty in India, 974. . 


तब उच्च आयवाले 5 से 0 प्रतिशत व्यक्तियों की आय 
की तुलना निम्न आय वाले 5 से 0 प्रतिशत व्यक्तियों 
कीः आय से करके निर्धनता के सापेक्ष स्तर का पता 
लगाया जाता है । किन्तु इस तरीके की प्रधान त्रुटि यह 
हैं कि इसमें आय के वितरण में समाज के विभिन्न चों 
की सापेक्ष स्थिति का पता लगता है । झमुद्ध देशों में भी 
निर्धेनता के कुछ क्षेत्र वत्तंमान हैं, किन्तु आज के अल्प- 
विकसित देशों में व्यापक निर्धनता की विद्यमानता बंडी 
ही त्रिन्ता की वात हो जाती है।, समाजः के एक-आध 
प्रतिशत उच्च आय वाले लोगों की तुलना में एक बहुत 
बड़े भाय के आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित रह्‌ जाने 
से निर्धेनता की धारणा और भी प्रखर हो जाती है! 
उदाइरणार्थ, आरत में निर्धेनता की सामान्यतः स्वीकृत 


परिभाषा उचित जीवनस्तर. , ९९०४००४७७ ९४९] ०६ - 


living) की अपेक्षा न्यूनतम - जीवन-स्तर (Minimum 
lve! ० ४/०४) पर बल देती है; यह धारणा इस 
तथ्य पर आधारित हैं कि आने वाले कई दशकों -तक 
बुनियादी आवश्यकताओं की न्यूनतम - मात्रा उपलब्ध 


करःना भी संभवं नहीं, अतएवं विकास के ` इस स्तर पर | 


उचित या उच्च. जीवन:स्तर की बात करना केबल कपोल | 


कल्पना है। 9 
सारत में नि्धंनता-पम्बन्धी अध्ययन 
(Studies of Poverty in India) . 


“भारत में भी बहुत-से अर्थशा रित्यं एवं संस्थाओं ने 
परम निर्धनता के निर्धारण का प्रयास क्रिया है। किन्तु 
इन सभी अध्ययनों का आधार 2,250 कैलरी के वराबर 


जाया को रखा ग्रया है। चूँकि ग्रामों के लोग स्वयं 
` खाद्यान्तों के उत्पादक होते हैं, इसलिए शहरी. क्षेत्रों की 

तुलना में 'ग्रामीण लोगों का प्रति व्यक्ति खाच्च-व्यय में ' 
अन्तर रहुन-सहन' की लागत में अन्तर होने के बावजूद ' 


कम होता है। श्री बी० एस० मिन्हास ही एकन्मात्न ऐसे 
अर्थशास्त्री है जिन्होंने 967-68 के बीच ग्र!मों में निधेनों 
के प्रतिशत में कमी की ओर संकेत (किया है। इसके 


विपरीत पी० डी० ओझा और पी० के० बर्धन ने ग्रामीण- | 


निर्धनों (२०7०। 9008) के अनुपात में निरंतर वृद्धि का 
संकेत दिया है। उनके विचार में, परिवत्तंन फी यह दिशा 


~ 


देश में बढ़ती द पि (Pauperisati0n) की सूचक | 


है। डांडेकर 


श्र CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. है 


रथ ( Dandekar and Rath )* ने - 
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960-6! और ।967-68 के दौरान ग्रामीण तथा नगरीय 
दोनों निर्धेन वर्गों में स्थिर अनुपात बताया मा है। किन्तु 
इनके अनुमाने में इस बीच ग्रामीण निर्धेनों की संख्या 
।3:5 करोड़ से बढ़कर ।6:6 करोड़ ओर नगरीय निर्धेनों 
की संख्या 4-2 करोड़ से बढ़कर, 49 करोड़ हो गयी । 
एक दूसरे विद्वान डा कौस्टा (08 C052) ने अपने 
अनुमान में निर्धेनता के तीन स्तर की चर्चा की हैः 
अति दीन, दीन और निर्धन। इनके अनुमान के अनुसार 


रे . भारतीय निर्धनेता के तीन स्तरं (।963-64) 
` राज्य .अतिदीन दीन ` निर्धन 
जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या , ' प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत 
(लाख में) . (लाख में) ` (लाख में) 
[. आन्ध्रप्रदेश 59... ESS 00 66 2 58 4:8 
2. असम 2 i°5 5..; 3:0 - iI 90 
3. बिहार . 65 3-3 lI5 23°4 74 35°4. 
4, गुजरात _ 24 iI°0 39 ` [755 ‘69 3:2 
5. जम्मू एवं कश्मीर i SR 3 7:6: 6 -5-4 
6. केरल 37 8९8 . 54 30:4 . 80 44°4 
7. मध्य प्रदेश 54 5°7 87 25:3 I28 37-l 
8. महाराष्ट्र - .. .52 I2°3 97. : 228 I52 35°9 
` 9, कर्नाटक 42 I6:8 74 29:4 : lI0 44 0 
70. उड़ीसा _ 33 I8-0 52 28:0 76 408 
7. पंजाव एवं हरियाणा 9 88 DET I4°5 48 22 ] 
2. राजस्थान « . _ 29 3:2 48 | ` 22°3 74 34-2 
3. तमिलनाडु : 44. 4274 `° 73 20°8 44 34:9 
4. उत्तरं प्रदेश 33 . I7:0 208 . 26°8 304 39 ] 
5. पश्चिमी बंगाल 22 59 49 3:2 86 22:9 
]6, केन्द्रीय प्रदेश ' 4 Ann SRB Sl 2 Bis I6: [8 
` सम्पूणं भारत ` हा I3:2 ` 7044 224 | I6I8 246 


» विभिन्न अर्थशारित्रयों द्वारा इन अनुमानों के तैयार 
करने की विधि में मतभेद होने के कारण उनके अनुमानों 
में भी अन्तर हो सकते हैं । परन्तु दो बातों पर आमतौर 
प॒र सहमति है: प्रथम, आयोजन काल में निर्धनता स्तर के 
नीचे रहमेवाली जनसंख्या का प्रतिशत कम नहीं हुआ हैं 
चाहे डांडेकर और रथ जेसे कुछ अर्थशास्त्री - यह मानते हैं 


` क्रि यह बढ़ा नहीं है । द्वितीयतः, इस काल के दौरान निर्धन ' 


लोगों की कुल संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। किसी 

` भी उचित अनुमान के अधार पर यह कहा. जा सकता है 

 , किनिर्धेनोंकोः संख्या 20 करोड़ से अधिक ही है-।5करोड़ 
ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 5 करोड़ शहरी क्षेत्रों में । 

` इसी प्रकार बी० एस० मिन्हास (8. 5. Minhas) 

ग्रामीण क्षत्र में निर्धनों की संख्या के सम्बन्ध में अनुमान 

का प्रयत्न किया है । इनके अनुसार 240 २० प्रति 

_वाषिक उपभोग व्यय (?०:-८३¡2 ann०१] 


\ 


963-64 में 62 करोड़ -व्यक्ति अति दीन ( ९४९७ 


Destitut0n) का जीवन व्यतीत करते थे,।0:4 करो ड़ दीन . | 


(Destituti०n) और ।6.2 करोड़ व्यक्ति निर्धेनता का जीवन 
व्यतीत करते थे । दूसरे शब्दों में, अति दीनता का जीवन 


व्यतीत करनेवाले लोगों कां अनुपात .3:2 प्रतिशत, दीन ` , 


लोगों का 22 प्रतिशत और निर्धनता में रहनेवालों का 
34.9 प्रतिशत था। निम्नांकित तालिका” से इनके अनुसार 
निर्धनता के विभिन्न स्तरों का अन्दाजा लगता है :— 


में 50'6 प्रतिशत लोग निर्धनता की सीमा के नीचे ये । 
इनके अनुसार ।956-57 से 967-68 के बीच ग्रामीण 


कषेत्रं में निर्धेनता की सीमा से नीचे के लोगों के अनुपात , | 


-में कभी हुईं है। वास्तव में, यह प्रतिशत ।956-57 में 65 


जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- _ 


ग्रामीण भारत में निर्धनता की सीमा के नीचे के 
व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशत 


` वर्ष -240/-वार्िक प्रति-व्यक्ति उपभोग व्यय से संख्या 


नीचे वाले लोगों का प्रतिशत (करोड़ में) 


956-57 65.0 ., 2l-5 
`960-6] . ` 59-4 0 
4963-64. .- 57.8 ® 22:l 
964-65; .. -5:6 

. 50-6, ` 2I:0 


. Se 
s ~ 


a . 
HEE IAB ERAS Rh, SA EDSN Bee 


प्रतिशत से घटकर 967-68 में 50:6 प्रतिशत हो गया है. 


०2। | क्‍ 
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` भारतीय निधंनता एवं आयोजन प्रक्रिया 


__ अॅथशास्त्री किसी एक.या दूसरे अनुमान के सही, होने 
पर एक अनन्त विवाद कर सकते हैं, परन्तु बास्तविकता 
यह है कि “किसी भी उचित सानदण्ड से आँकने से यह 
“पता चलता है कि ग्रामीण-भारत में निर्धनता का भयानकं 
स्तर है। यह ठीक-ठीक अनुमान लगाना कि कया यह कुल 
` ग्रामीण-जनसंख्या का 2/5: वाँ भाग है या आधा भाग है, 
एक सिद्धान्तवादी विषय है। आज इससे कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण और. व्यावहारिक आवश्यकता इस: वात की 
है कि गरीवी के लाभ के लिए और विशेषकर 
ग्रामीण निर्धेनों के लिए जो संख्या में तो कहीं अधिक हैं 
परन्तु शहरी निर्धनों की भाँति साफ दिखाई नहीं पड़ते, 
ठोस उपाय ढूँढ़ने की नीति. पर ध्यान केन्द्रित किया 
जाय ।?? (Judged by any reasonable’ standard, 
the extent of the abject .poverty in rural 
* ‘india is alarmingly massive. ‘The precise 
estimate of whether it is two-fifth or one half of 
rural population who are beset with crushing 
poverty today, isa terrible academic matter. 
A far mors important and practical need 
today is to focus policy analysis Cn concrete 
measures for the benefit of ths poor, particul- 
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960-6] के झूल्य-तल पर प्रति-व्यक्ति निजी उपभोग-व्यय' 
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arly the rural poor, who are more numerous 


‘but fail to catch as much attention as the 


urban poor’) का 


प्रति व्यक्ति निजी उपभोग-व्यय की प्रवृत्ति 


* ‘(Trend of Per-Capita Private Consumption 


Expend iture) 


प्रति व्यक्ति आय को किसी समाज के जीवन-स्तर 
का सूचक अवश्य माना जाता है, किन्तु लोगों के जीवन 
एवं आर्थिक कल्याण का इससे अधिक प्रत्यक्ष सूचनांक प्रति - 
व्यक्ति,निजी' उपभोग व्यय हैं । निस्नांकित तालिका 
से स्पष्ट है कि ।960-6! और 7968-69 के वीच प्रति 
व्यक्ति आय तो 4*] प्रतिशत बढ़ी किन्तु प्रति व्यक्ति उप- 
भोग-व्यय 48 प्रतिशत बढ़ा। प्रति व्यक्ति उपभोगः 
व्यय में वाषिक वृद्धि नगण्य है। स्पष्ट है कि विक्रास- 
दर की इस- मन्दगति -द्वारा जनता की निर्धनता 
दूर नहीं हो सकती | सवसे बड़ी बात तो यह है कि उपभोग 
व्यय में इस थोड़ी-सी वृद्धि का अधिकतर भाग ग्रामीण 
एवं नगरीय उपभोक्ताओं के उच्चतर, मध्यम एबं समृद्ध 
उपभोक्ताओं के बीच बेट जाता है ।' 


a a, 
‘= 


| प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति उपभोग 
वर्ष नया * के. 

| रुपये सूचकांक रुपये | सूचकांक 
जया | 3067 _ | 000 | 2763 | 000 
I96I-62 ` | . 3I0°7 I02°3 | 2766 ¦ I00°I 
 I962-63 ° 3088 ` | I00°7 2774 | 200°3 
963-64 39:2 I04°] | 278:4 : | - 00°8 
964.65 333-6 I08:8 : 279°3 NE I0:0 
I965-66 | 307-7 I00:2, 279-2. . I02-0- 
4966-67 |  302:4 98°6 277:2 8] ` I0L°0 
I967-68 | ` 327-3 I04°8 .287:0 | | I03-9 
968-69 " . प]9-4 I04-] "2896 04:8 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 960-6! से 
- ]968-69 के बीच 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में प्रायः 4*7 
प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में 4'8 प्रतिशत की 


| वृद्धि हुई जिसे प्रायः नगण्य ही कहा जा सकता है। इस | 


वद्धि के अन्तरगत भी समाज के सभी वर्गं-समूह उच्चतम वगे, 


I: 8. 9, Minhas: 


>~ 
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मध्यम वर्ग तथा निर्धन वर्ग सभी वर्ग के लोग सम्मिलित | 


हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जौय तो प्रति. च्यक्ति उपभोग- ` त 


व्यय में यह वृद्धि समाज के उच्च वर्ग के उपभोग व्यय भे 2 
वृद्धि से ही सम्बन्धित है || _ 


Rural Poverty, Land Distribution and Development, Indian Economie 
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. > e निधं निवारण 
पंचवर्षीय योजनाएं एवं निर्धनता- 
'. सम्बन्धी कार्यक्रम 

(Five year’Plans & Anti-poverty Programme) 
. पंचवर्षीय योजनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है 
कि 'जनसाधारण के ' जीवन-स्तर को “उठाना -प्रारंभ से 
ही भारत में योजनाकरण का एक प्रधान उह शप रहा है। 
इसो उद्देश्य को ध्यान में रखकर द्वितीय योजना का ऐसे 
७. वातावरण के निर्माण की चर्चा की गयी थी जिस छोटे 
लोगों (Tho‘small m०) की स्थिति में सुधार लावा. 
जा सके । इसी प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रोजगार 
तथा शिक्षा के माध्यम से जनसाधारण तथा निधेन वर्ग के 
लोगों की स्थिति को सुधारने पर जोर. दिग्रा गया था। 
चतुर्थ योजना में निदेश के तौर पर इस fl पर स्पष्ट 
रूप से जोर दिया गया था: कि. योजना-सम्वंग्धी कार्यक्रमों 
का कार्यात्वयन इस प्रकार से आयोजित किया जाना 
` चाहिए कि समाज का सबसे निर्बलं वर्ग इससे अधिकाधिकः 
मात्ना में लाभान्वित हो सके । योजना आयोग ने भी इसे 
स्वीकार किया है जो आयोग के निम्न बयान'से स्पष्ट है: 
“In the implemention of the Programmes, the 
weakest are looked after first and the benefits 
of development aro made to flow by planned 
investment in the under developed regions 
and among the more backward -sections of 

the community.??! न 


` परन्तु विभिस्त योजनाओं में दर्बेल वर्ग के लिए व्यक्त 


इन सभी पबित्र भावनाओं के बावजूद देश. में निर्धन 

` . व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती-गयी । पाँचवीं 

; योजना ने 972-73 के मूल्य तल के आधार पर प्रति- 
व्यक्ति प्रति माह 40.6 रुपये के उपभोग स्तर को न्यूनतम 
मानते हुए देश में निर्धनों की संख्या का अनुमान 22 
करोड़ लगाया था। वस्तुतः हमारे लिए इससे -बढ़क र और 
दर्दनाक बात क्या हो सकती है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
25-26 वर्षो के बाद भी देश में 22 करीड़ या कुल जन- 
संख्या का प्राय: 40 प्रतिशत भाग 40 रुपये प्रति-व्यक्ति 
| प्रति माह उपभोग-व्यय से भी कम व्यय पर अपना जीवन 
' बसर करता है। 40 रुपये प्रति माह में तो. भोजन. भी 

' ` म्रुदिकल से मिल पाता है, वस्त्र एवं आवास की वात तो 
` दूरकीहै। किन्तु अब प्रशन यह है कि भारतीय योजनाएं, 
 निर्धतता को कोन कहे, अति दीनता की स्थिति को भी. 
 क्योंदूरनहीं क्र पाईं? इसका प्रधान कारण हमारे 
 आयोनशों की यह धारणा है कि विकास विधि द्वारा 
ष्ट्रीय आम में पर्षास्त वृद्धि होगी एवं इस के साथ ही घ्रगतिं- 


i. Fourth Five 


भारतीय अ्थंशास्त्र 


शील करों तथा बढ़ते हुए राजकीय व्यय के. परिणामस्व रूपै 
निर्धनों फे जीवन-स्तर में सुधार होगा । किन्तु उत्पादन के 
तसीके में परिवत्त॑न नहीं करने के कारण विकास का पूरा- 
पूरा-लाभ उत्पादन के संसाधनों के स्वामियों द्वारा ही 


हड़प लिंया गया । परिणामस्वरूप देश में निर्धन व्यक्तियों ` 


की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती ही गयी तथा. वत्तंमान 
समय में देश के प्रायः 40 प्रतिशत से भी अधिक लोग 


अतिदीनता की स्थिति में पड़े हुए हैं। पाँचवीं योजना के : 


निर्माण के समय निर्धनतां की समस्या पर 'नये दृष्टिकोण 
से विचार किया जाने लंगा जो आयोग के निम्नांकित 


बयान से स्पष्ट हो . जाता है: “Unemployment, ' 


under-employment and low-resource base of 9 
multitude of producers, particulary in agricul- 
turs are the principal cause of poverty... 
The elimination of abject poverty will, not be 
attained ‘as a corollary to‘.a certain, accele- 
. ration in the rate of growth ‘of, the economy 
alone. In the Fifth Plan, it will be neccessary 
to launch a direct attack on: the problems of 


unemployment, .under-employment and massive . 


low end povert9.?”* . किन्तु आगे चलकर पाँचवीं 
' योजना की'जो ख्पःरेखा (Draft Fifth Five year 
P!27) तैयार की गयी उसमें निर्धनता केकेवल दो कारणों 
' अल्पेविकास ( ८॥९ः-५९४९।०॥७३० ) एवं आथिक 
विषमता ([०९१५०]६) के निवारण की ही चर्चा की 
गयी । अतः योजना आयोग के अनुसार निर्धनता को समाप्त 
करने का कार्यक्रम दो बातों पर आधारित होगा : राष्ट्रीय 
« उत्पादन की दर में वृद्धि एवं साथ-ही-साथ जनसंख्या की 
बृद्धि की दर में कमी । इससे स्पष्ट है कि. अधिकाधिक मात्रा 
में रोजगार के. अवसरों के सृजन के कार्यक्रम पर पुनः बहुत 
ही कम जोर दिया गया है । परिणामस्वरूप यदि विकास 


के इसी कार्यक्रम को अपनाया गया तो निश्चित है कि . 


^ निर्धेनत। का निवारण पाँचवीं योजना के अन्त तक भी नहीं. 
हो सकता । 'ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस वात की है 


कि निर्धेनता निवारण के मार्ग की सामाजिक बाधाओं - 


को पहले समझ लिया जाय। संक्षेप में, ये बाधाएं : निम्नां 
कित हैं :--(क)अधिकांश निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास 
करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनके दौ. वर्ग हैं--छोटे- 
छोटे किसान एवं भुमिहीन मजदूर । (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 


निर्धन वर्ग की प्रधान समस्या खुली बेरोजगारी नहीं वरन .. | 
अंल्प-रोजगारी तथा तिम्न-उत्पादित रोजगारी ([.०% . 


Productivity employment) है।. (ग) शहरी क्षेत्रों में, 
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निर्धनता की समस्या ग्रामीण निर्धतता का ही परिणाम 
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(an overflow of Rural 


?०४९६५) है। शहरों के 


. अधिकांश निर्धन व्यक्ति'या तो अपना कार्य. करते हैं या 


असंगठित क्षेत्र या सेवा-स्षत्र में बहुत ही कम मजदूरी पर 
कार्य करते हैं।, . 


निर्धनतः-निवारण-सम्बन्धी कार्यक्रम 
(Poverty Eradication Programme) 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्धन व्यक्तियों की 
अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही पायी जाती है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धवत्ता निवारण-सभ्वन्धी कार्यक्रम की 
दो आधारभूत ` आवश्यकताएं हैं :-स्ंप्रथम तो कृषि 
` सम्भन्धों. में परिवर्तन जिससे कि भूमि का स्वामित्व जन- 
संख्या के एक बड़े भाग फे बीच वित रिते . किया जा सके 
देश की भूमि-व्यवस्था ऐसी होनी. चाहिए जो काश्तकारी 
` वर्गों को उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर सके । 
किन्तु पांचवीं पंचवर्षीयःयो अवा में निर्धेनता निवारण संबंधी 
कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बातों पर कोई जोर नहीं दिया 
गया है। वास्सव में, निर्धेन किसारों की घोर निर्धनता के 
चंगुल से युक्त करने के निए छोटे-छोटे किसानों को 
अपेक्षाकृत ऊँचा, संवराधन आधार प्रदान करना तथा ङ्त 
ऋण एवं शेष्ठतम ` आदातों- (८६७) द्वारा' और सुदृढ़ 
करना अनिवार्य है । । 


द्वितीयत:, निधेनता-निवारण का कोई भो कार्यक्रम 
घोर स्फीतिक एवं बढ़ती हुई कीमतीं में जकूड़ी हुई अर्थ- 


व्यवस्था में सफलीभूत नहीं हो सकता मुद्रा-स्फीति से . 


धन एवं आय के वितरण की विषमता और बढ़ती है, यह 
निर्धेन वो की वास्तविक आथ को और कम कर उनकी 
निर्धनता को बढ़ाती है। अतएव निर्धेगता निकरण 
कार्यक्रम का एक प्रधान उद्देश्य समाज के उच्च वर्गों 
. जमींदारों, साहुकारों, वड़ें-बड़े व्यापारियों तथा पूजी- 
पतियों की अतिरिक्त आय को समाप्त करना चाहिए और 
चूं कि इनकी अधिकांश आय छुपायी गयी मुद्रा (39० 
m००९५) के रूप'में होती है, अतएव ऐसे _उपायों को 
. काम भे लाना चाहिए जिससे छुराथी गी. मुद्रा को 


. समाप्त किया जा सके जिसमे कि ऐसे संसाधनों का बिलासः - 


पूर्ण उपभोग में अपनिदेशन नहीं हो । 


इस प्रकार उपरोक्त दोनों -उपायों के द्वारा देश में 
निर्धेनता का निवारण किया जा सकता है । किन्तु इसके 
लिए बड़े पमाने पर संरचनात्मक परिजनों की आवश्यकता 
है और ये परिवर्तन तभी किये जः सकते हैं जबकि राष्ट्रीय 
नेतृत्व का राजनीतिक मनोबल पर्याप्त मात्रा में ऊचा 


हो | पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पहले-पहल निर्धनता-, 


निवारण को” योजनाकरण के आधारभूत [उद्देश्य के रूप 


क __, 


उ 


\ र i 


० आरतोय निर्धभता एवं आयोजन प्रक्रिया 
° ५ 
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में स्वीकार करइसेहुरकरने के लिए प्रयासं पर जोर दिया 
गया था । निर्धेनता-निवारण केलिए रोजगार.के अवसरों 
में वृद्धि पर बहुत अधिक जोर दिया गया था जो वास्तव . 
में बहुत कुछ ठीक है। योजना आयोग ने -भी इस तथ्य 


"को स्वीकार किया था जो योजना सम्बन्धी प्रलेखं के 


निम्नांकित वयान से स्पष्ट है: “रोजगार प्रदान करना 
सर्वाधिक विश्वसनीय -उपाय है जिसके द्वारा निर्धनता के 
स्तर से नीचे रहनेवाले लाखों व्यक्तियों के जीवन-स्तर को : 
ऊँचा उठाया जा सकता है। आय के वितरण के पारस्प- 
रिक तरीकों से इस क्षेत्र में बहुत कम सफलता मिलने की 
आशा है।?” (Employment is the surest way io 
enable the vast numbs: living bslow ths pov- 
erty level to rise above it: Conventional fiscal 
measures for redistribution of income can not, 
by themselves, mike a significant impact on 


the problem. \ 


परन्तु आगे चलकर सरकार तथा योजना आयोग ने 
अपनी इस नीति में परिवत्तंन कर दिया है जो पाँचवीं 
योजना की ख्प-रेखा के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है 
“अधिक रोजगार:उपलब्धर कराना योजना का एक महत्त्व 
पूर्ण लक्ष्य है। प्रन्तु इस बात पर ध्यान रखना 
चाहिए कि रोजगार उपलब्ध करांना अपने आप में लक्ष्य 
नहीं बंन जाता ।” (Providing for greater emp- 
loyment is a very important consideration for 
the plan. But sufficient care should be taken . 
to 5७७ that gmploymsnt. provision does not 
become an end in ७९१.) इस सम्बन्ध में ध्यान 
देने योग्य वात यह है. कि ' विनियोग की एक निश्चित 
मात्रा को इस प्रकार से वाँटा ज! सकता है कि विनियोग- . 
ढांचे -में ्म-प्रधान परियोजनाओं (Labour Intensive 
?:0]०९१७; की. ओर अधिक झुकाव हो परन्तु इसके लिए 
अर्थ-व्यवस्था को अधिक पंरिमाजित तकनालाजी : (5०7॥- ` 
isticated Technolog) की .अपेक्षा अन्तरबर्ती तकनां- ` 
लॉजी ( Intermediate Techn०।०९५ ) का प्रयोग 
करना चाहिए । उद्योगों के सुव्यवस्थीकरण (R2tion- 
4]i58।०० ) के आवरण में विवेकशून्य यन्त्लीकरण (00- 
sotiminate Mechanisati0n) को बढाव! देने और 
'कृषि-क्षेत् में हरी क्रांति. के नाम पर भशीनीकरण करने से 


विनियोग्‌ की तुलना में रोजगार की कम मात्रा कायम 
` होगी! योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार कर 


लिया है किन्तु इस सम्बन्ध में नीति. स्पष्ट रूप से निर्धा- - 
रित नहीं की गयी है। वास्तव में, निम्नलिखित तरीकों केः 
हारा रोजगार बढ़ाकर निर्धना दूर की जा सकती है :-- 


\ 4 
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।. 20-2 एकड़ की अधिकतम सीमा (Ceiling) 
निश्चित करने के पश्चात्‌ प्राप्त अतिरिक्त भूमि का छोटे 
तथा सीमान्त किसानों के बीच वितरण । 

2. ब्रटाईदारों एबं अस्थायी रैयतों को भू-स्वामित्व 
की मुरक्षा प्रदान करना । ( Provision of security 
of tenure to share croppers & tempoary 
venents.) अ 

3, 56:3 लाख परिवारों को अकृषि-योग्य तथा परती 
भमियों और कृषि-योग्य बंजर भूमियों पर रोजगार उप- 
लब्ध कराने का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए । 

'क्कन्त्‌ भ-वितरण और. वस्ती-निर्माण कार्यक्रमों को 
अपने आप मे ग्राम-निर्धनता की समस्या कें निवारण के 
लिए पर्याप्त नहीं समझा जा सकता । वास्तव में ग्रामीण 
क्षेत्रों में श्रम-प्रधान तकनीक द्वारा उद्योगीकरण के साथ- 
साथ यदि भूमि का समान वितरण ( Egalitarian 
Distribouion) हो जाए, तो ग्राम-निर्धेनता की समस्या 
में सुधार हो सकता है । OR 


. 4. छोटे किसानों के विकास के लिए सीमान्त किसानों - 


और कृषि मजदूरों को एजेन्सियाँ, ( Marginal Far: 
mers and Agricultural Labourers Agencies, 
Small Farmers Development Agencies), प्राम 
रोजगार के लिए महाभियान ( Crash scheme for 
Rural Employment) और सूखाग्रस्त क्षेत्र प्रोग्राम 
( Draught prone Areas programme ) आदि जैसे 
विशेष कार्यक्रमों को विकास के स्थायी कार्यक्रम बना 
देना चाहिए । "९ 

इन कार्यक्रमों का क्षेत्र अभी सीमित है। उदाहरणार्थ 
ग्राम-रोजगार का महाभियान अभी प्रयोग की अवस्था में 
है। इसके द्वारा देश भर में किसी एक वर्ष में ७5 लाख 
श्रम-वर्ष (\27 ४०7७) कार्य उपलब्ध होगा । परन्तु गरीबी 


हटाओ कार्यक्रम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 


0) से 50 लाख श्रम-वर्षों को नौकरियों की जरूरत 
होगी इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस कार्ये- 
` क्रमों को स्थायी बनाया जए और योजना में इसके लिए 


भारतीय अ्थंशास्ते 


अधिक साधनों की व्यवस्था की जाय। इसी प्रकार ईसं. 
क्षेत्र में कई अभ्य समस्याएँ भी हैं। ३. 

. 5. दसं हजार जनसंख्या वाले शहर को विकास केर 
(Growth Cenires) के रूप में स्थानीय श्रम और उप- 
लब्ध कच्चे माळ केप्रयोग से विकास करना चाहिए । इसके 
लिए, जिला-स्तर पर विस्तारपूर्वक लिश योजनाएं 
बनायी जानी चाहिए। इन विकास केर में भूमिहीन 
श्रमिकों या अन्य अकृषि-अमिकों को . रोजगार उपलब्ध 
कराया जा सकता है और इस प्रकार इन्हें अपने जीवन 
के ढंग को बंदलने की भी आवश्यकता नहीं । 


6, इन नए विकास-केन्द्रों में दुर्धशालाओं और पशु- । 


पालन, मुर्गी पालन, . मछली पकड़ने, वच तथा उद्योगों 


आदि में विनियोग किया जा सकता है। 


7. लघु सिचाई की सुविधाओं में विस्तार के द्वारा 
शुक भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। 

8. ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में निम्न आय- 
चाले वर्गों को निवास की सुविधा प्रदान कर स्वयं नियो- 
जन (५९।१-०॥?।0९॥) की सुविधाओं में विस्तार 
करना चाहिए। ,._., ; 

इस प्रकार निर्धनता के निवारण की: कई योजनाएँहैँ । 
किन्तु निर्धनता-त्तिवारण की बहुत-सी योजनाएं कार्यान्वयन 
के दौरान विकृत रूप धारण कर लेती हैं फलस्वरूप या 


` तो उन्हें छोड़ दिया जाता है या इनके बारे में ढुलमुल 


नीति अपनायी जाती है । अतः यह अनिवार्य है कि ग्राम- 
विकास सम्बन्धी कार्यक्रम. पंचायतों के अधीन रख कर 
इसके लिए विशेष विकास-परिपदें स्थापित करती चाहिए 
जिनमें बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व छोटे तथा सीमान्त किसानों, 


* कारीगरों यथा भूमिहीन श्रमिकों को देना चाहिए.। जव 
तक विकास-परिषदों के ढाँचे में आमूल परिवतंन नहीं, 


क्रिया जाता तव तक गरीबों के हितों के लिए बनायी 
गयो नीतियों का पालन सम्भव नहीं है। वास्तव में, इन 
योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जन विकास परिषद्‌ 
(People's Development Councils) की स्थापना ही 


श्रेयष्कर होगी । छठी पंचवर्षीय योजना में भी निर्धनता-, 


निवारण संबंधी का येक्रम को विशेष महत्त्व दिया ज़ा रहा है । 


विशेष अध्ययन-सूचीं 
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अध्याब : 4 
आर्थिक विकास के लिए वित्त 


(Finance for Economic Development) . . 


प्राइकयन :--अद्धं -विकंसित देशो में आज आथिक 
विकास की” एक लहर-सी चल पड़ी है। आज इस वग 
के. प्राय: सभी राष्ट्र आयोजित तरीक से द्रूतगात से 
अपने आथिक. विकास के कायें मे सलग्न हूँ । इन देशों में 
प्रति-व्यक्ति आय एवं रहून-सहून काः स्तर अत्यन्त निम्न 


रहता हैं । थे सांदयो से निधनता के निर्मम जाल में फंसे . 


हुए है । . इनक समक्ष भाज एक ही. साथ कई सामाजिक 
एव आर्थिक समस्याएं हु --नर्धनता, बराजगारी, ऋण- 
' ग्रस्तता, अशक्षा इत्याद । आयाजित तरीक सही इन 
सारी समस्थाआ का समाधान {कया जा सकत। है । इन 
दशो म॒ आयक [वकास का प्रधान उद्द श्य जावच-सपर, 


आय का स्तर एब उत्पादन क स्तर का ऊंचा उठाना हू। . 
किन्तु, एस दश ,जा शताब्द्या स॒ विदशा पर [नभर रहे - 


हा; जहा वसाचर्क एब जंदूबा।गक उन्नात अपना निस्त 
सामा . पर हु, जहां ६ज। का नमाण, उपभाग-स्तर 
तथा राष्ट्राय आय बहुत द [नम्न हा, जहां क निषासी 
“अपनी सामाजिक मयु खलाआ को तोड़कर स्वतस्तन होना 
नहा चाहत हा, वकारा, निधनता एवं मशक्षा जहाँ के 


राष्ट्राय जीवन को प्रधान विशेषताएं हों, उनका आथिक - 


विकास करना काइ सरल काय नहीं हें । सबसे बड़ी वात 
ता यह हू [% इन दशो का ब्रूतगांत से अपना वास 
करन हु; बया[के योद य॒ अपन विकास: में और अधिक 
समय लगायग तो पांश्चम क विकसित देशों, की तुलना 
में और अधिक पिछड़ जायंगे। साथ ही, इन देशों की 


जनसंख्या अत तेजी के साथ बढ़ती है | इससे भी आथिक , 


` बिकास का जो भी कार्य आरम्भ-किया जाय उसे शीघ्र 
' पुरा कर लेना इनके लिए .अनियायं हो जाता है । 

किन्तु, आधिक विकास के लिए बड़े पेमाने पर 

धन को आवश्यकता होती है । यातायात एवं संवादवाहून 

/ के साधनों के विकास, बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना, 

वृ पि की उन्नति के लिए सिंचाई एवं जल-शक्ति के विकास 

के लिए: नदियों भें नये-तयें बाँध बनाना, सामाजिक 


्षा० अ०---१! ै हि ‘ys 


जीवन के विकास के लिए सामुदायिक विकास, शिक्षां - 


एवं स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं को उपलब्ध बनाने के 
लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन चाहिए । यह भी सत्य है 
कि आथिक विकास विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर करता है। 


वित्त इनमें से" केवल एक तत्त्व है। प्रो० । एलीस (2058) = 


का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है: “आर्थर विकास फिसी देश फे राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, जनांकिकीय एवं आथिक तत्त्वां के 


शुभ सम्मिश्नण पर निर्भर 'करता है ।" (९८००० ` 
development depends upon auspicious combi- . 
nation of political, social, cultural, demogra: 


phic and economic factors.) किन्तु, फिर भी 
आथिक विकास में वित्त अथवा पूंजी का योगदान 
अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । 


आथिक विकास-सम्बरघी वित्तःप्राप्ति के साधन 
(Sources of Finance for Economic Development) 


आथिक _ विक्ास-सम्बन्धी कार्यक्रम को सफल बनाने 
के लिए बड़े पेमाने पर वित्त अथवा. पूजी की आवश्यकता 


पड़ती है। कोई भी अविकसित अथवा अड़-विकसित _ 
देश मोटे 'वौर पर निम्नांकित साधनों से आवस्यक वित्त . . 


अथवा प्‌ जी' शाप्त कर सकता है :-- 
(अ) आंतरिक साधम (2९! R९50०7९8);. 
* तथा 
(ब) बाह्य साधन (६४९7०॥। R.९४०८:९६8) । 


(अ) - आंतरिक साधन (ote Resourees) -- 
विकास-सम्बरधी कार्यक्रमों सफल बनाने के लिए 


` अविकसित अथवा अद्ध-विकसित देशों को मुख्यतः . 
आन्तरिक साधनों से य प्राप्त करती पड़ती है। किन्तु - 


इन देशों में पूजी का ठ के कारण पूजी 
की कमी रहती है । साथ ही, इनमें पुरानी जमा की हुई 
जो पूंजी होती.है वह केवल थोड़े से व्यक्तियों के पास 
हो जमा रहती है जो उसे अपने: पास से अलग करना 
नहीं चाहते । « - 


\ 
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आर्थिक -चिकास .के लिए आन्तरिक साधमों के 
अन्तरगत. पु जो निस्नाकित दो तरीकों से प्राप्त की जा 
` सक्तोहे 
9 () साधनों को अनुत्पादक उपयोगों से उत्पादक 


डपयोगों सें स्थानातरित्त कर (Diverting resources 


५ from unproductive to productive employ- 

' men) :--इम जानते हैं कि अधिकसिंत अथवा अड - 

बिकसित देशों में आर्थिक साधनों का उचित उपयोग 

` नहीं होता । इन देशों में साधनों का एक बहुत बड़ा भाग 

5 .._ आा तो बेकार पड़ा रहता है अथवा अनुत्पादकः कार्यों के 
` ` पयोग में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, इव देशों 
में नावस्मकता से बहुत अधिक व्यक्ति कृषि-कार्यं में लगे 
रहते हैं. । समाज में बहुत-से व्यक्ति, जैसे--साधु-फकीर, 


इन देशों में बेकार पड़ी रहती है, नदियों का बहुत-सा जल 
बेकार बह णाता है, खनिज साधनों का. उचित उपयोग 
नहीं होता इत्यादि। इसी प्रकार इन देशों में बहुत-सी 
(जी ऐसे उद्योगों में लगी रहती हे जिनके उपयोग से 
नागरिकों कौ मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का ह्लास 
ताहे! ऐसी वस्तुओं का छत्पादन बन्द कर अधिक 
उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकता 
. ` है जिससे इनकी पूजी की प्रारम्भिक आवश्यकता में बड़ी 
कमी होगो। दूसरे शब्दों में, यदि ये साधन उत्पादक 
. उपबोगों कोःओर स्थानान्तरित कर दिये जायें तो इससे 

` देश के आथिक विकास को बहुत अधिक लाभ पहुँचेगा, 
_ जेसे- कृषि में लगी अतिरिक्त जनसंख्या को कृषि से हटाकर 
सिचाई, ज़न-विद्युत्‌, उद्योगे तथा सड़क-निर्माण जैसी 

. अधिक उत्पादक योजनाओं में लगाया जा सकता है,' खाली 
` तथा वेकार पड़ी भूमि को उपयोग में लगाया जा सकता 


` (द) चालू आय के प्रवाह को उपभोग से. हटाकर 
निर्माण की मोर लगाना - (Diverting the flow 


भिखमंगे इत्यादि बेकार पड़े रहते हैं। बहुत-सी भूमि. भी - 


. में सरकार का हाथ प्रमुख हो सकता है। बधत का इसमें श्र 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। किसी देश्‌-कथवा समाज में (!) 


` सकंती है। वास्तव में, सरकार पजी-संचय में वृद्धि के ४ 


अवधि सष आय को अपने “बत्त मान उपभोग अथवा 
तत्कालीन आवेश्यफताओों कौ पूर्ति पर खर्च न किया 
` जाय, वरन्‌ इसके एक भाग को भविष्य में और अधिक 
. उत्पादन के लिए बचाया जाय जिससे फि यन्त्र अथवा 
मशीन इत्यादि खरीदे जायें तो इसे हम बचत कहू | 
सकते. हैं । दुसरे शब्दों में, यदि सम्पूर्ण वत्त मान धन को ' 
चत्त मान की आवश्यकताओं की पूृर्ति-पर ही बचें नहीं 
करके उसमें से कुछ बचा लिया जाय जिससे कि भविष्य 
में इसका प्रयोग अधिक. धन के उत्पादन में किया जा. 
सके, तो इससे.आघिक .विकास के लिए देश से ही पूजी 
प्राप्त हो सकेगी । किन्तु, अविकसित अथवा भद्ध -विकंसित 
देशो में निर्धनता का एक विषैला कुचक्र (४८०७5 ०7०७) 
चलते रहता है जो इस प्रकार है--आय कम होने से बचत 
कम होती है, बचत कम होने से पूजी का निर्माण कम 
होता है, परिणामस्वरूप उत्पादन-शक्ति कम होती है और 
उत्पादन-शफ्ति कम होने से पुनः आय कम हो जाती हवै।. | 
- यह्व कुचक्र तिरन्तर इसी प्रकार से चलते रहता है। 
दूसरी ओर, एक दुसरा कुचक्र भी आरम्भ हो जाता है-- 
निम्न आय के कारण व्यक्तियों की कऋय-शक्ति कम होती 
है, क्य-शक्ति कम होने से वस्तुओं की मांग कम होने 
लगती है,, जिससे विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता, * 
मशीनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन | 
कम होता है .और परिणामस्वरूप आय और. निम्न होती 
जाती है। ' सारांश यह हे कि पजी-निर्माण की' मन्द 
गति द्वी सारी मुसीबतों की जड़ है । इस कुचक्र को तोड़ने - 


. 
_ «” 

t a 

SINS SIPICENISI IIIS 


= 


-> NS RDN ISAS Ia 


RN 


०५४55 


व्यक्ति या तो स्वय अपनी इच्छा से. बचा सकते हैं, या |, । 
(2) सरकार इस कार्य के लिए लोगों को विवश कर | 


लिए मुख्यतः दो. प्रकार सेः सहायता-दे सकती है--(क) है 
लोगों को बचत के लिए प्रेरित कर, तथा (ख) बचत के | 
लिए बाध्य कर । ४ 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो तक. अधिकांश | 


~ 


देशों में व्यक्ति स्वर्यं अपनी इच्छा से बचाया करते ये... 


` तथा अपनी बचत पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में लगाया 
[ करते थे। 


इससे ब्रिटेन तथा अमेरिका आहि विकसित 


डा 


'पर्ण तरीकं से केर सकता है । 
` उद्योगो. को .ल।भदायक बनान क लए उन्ह धरक्षण अदान 
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देशों में मशोनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिला, व्यापार - 


का विस्तार हुआ तथा. आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का 
विकास हुआ । किन्तु प्रति-व्यक्तिं आय की न्यूनतां के 
कारण अविकसित तथा अद्व-विक्रसित देशों में इस प्रकार 
की बचत की सम्भावना बहुत ही कम होती है । अतएव 
आथिक विकास के लिए इन देशों में” इस सम्बन्ध में 
सरकार को ही महत्त्वपूर्ण कायं करना .पड़ता है। सरकार 
निम्नांकित तरीके से इससे सहयोग प्रदान कर सकती 
है: " 

(क) बचत के लिए प्रोरित करना (Inducomen 
(० 54५४) :--सरकार व्यक्तियों को बचत के लिए प्रेरणा 
दे सकती है। इसे दो प्रकर से सम्पन्न किया जा सकता 
है: (।) निजी ऽच्यागों में वबि।नओोग करने के लिए प्रेरणा 
देकर (inducement (0 investin priVats enter- 
एंए8०७) :—सरकारवांभन्न उपायो द्वारा लोगो को जी 
उदयोगों में व।नयोग करने कं लिए घ्रारत कर सकती है 
जबकि इस प्रकार कं उद्योग अत्याधरक सुराक्षत एव लाभ- 
दायक हों। (2) साथ हा, दिनयोग॑ के लिए पयाप्त 
मात्राम संस्थाएं उपलब्ध बनाकर भो ऐसा ।कया जा, 


सकता, हे । 


कर सरकतो हूँ, तकचाका १२मश द सकता हं, वे।।णज्यक 
सूचनाएं द सकती हू "अथवा थाने के उस भाभ का करां 

छूट द सकता है [जस उद्याभ-घन्धा म पुर्तांबॉनियाजित 
[कथा जाता है। भारते भभा नत्तमाच समय भ॑ सरकार 
द्वारा इनमें स बहुत. सारा सुंवधा७५ भ्रदान की जाती -हँ-- 


जैसे; सरकार आवश्यक उद्थागां को संरक्षण प्रदान. करती : 


है, उन्हें तकनीकी परामश देती है तथा पुतेविनियोाजत 
लाभ को:विभिन्न भ्रकार कं करो से छूट दे सकती है | 


इसी प्रंकार सरकार देश में विनियोग के लिएं नयी- 
नयी संस्थाओं की स्थापना-भी कर सकती है । पिछड़े देशों 


' में इस प्रकार की संस्थ ओं का सामान्य रूप से अभाव 


पाया जाता है। अतएव सरकार इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण _ 
कार्य कर सकती - है--जैसे, बैंकों की स्थापना कर सकती' 


है, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण- कर सकती है, या अन्य 


< प्रकार की वितियोग-सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना कर 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


आथिक विकास के लिए वित्त 


“स्थापना को गयी है। 


सरकार इन दोना कायो का प्रभाव: _ 
र उदाहरण के लिए निजी : 


में पर्या त सावधानी से काम लेना पड़ता है । 


पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकती हैँ। इसके कई | 
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सक्ती है। उदाहरण के लिए, हमलोगों के देश में सरकार 
द्वारा विनिधोग की सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न : 
प्रकार की सस्थाएं स्थापित की जा रही-हैँ; जैसे, बैंकों 
में जनता के जमा को सुरंक्षित बनाने के लिए 0००5! 
Insurance Corporation की स्थापना की गयी है तथा 
छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के 'लिए एni£ 
‘Trust ०६ India नामक एक संस्था की स्थापना की 
गयी है । इसी प्रकार जीवन बीमा एवं ।4 प्रमुख व्याव~ © 
सायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है । बँकिग 
की सुविधा मे विस्तार के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की. 


जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहित करे के लिए 


- अविकासत दशा म सरकार छाटी-छाटी बचत की विभिन्‍न 


याजनाओ (७०४७७ ५४,०४३ ७७०९०५३) को प्रोत्साहित- 
करक भा पृ जा-नतमाण का गात का ताम्र बना सकता है। | 
छोट।-छाटा बचत की योजनाओ के भन्तगेत इमलोगों के देश - 

में सरकार द्वारा आकषंक सूद की दरों पर विभिन्न प्रकार. 

को अतिभूत॒यां अथवा-सांटाफिकेट जारी किये गये हैं। 
समय-सभय पर इनामी बाड्स भी जारी किये जाते: हैं, 

देशवासियों स वकास कार्यों के लिए स्वण प्राप्त करने के + 
उद्दृश्य स स्वण-पन्न जारी किये गय हुँ। सरंकार इन पत्तों > ५ 
के द्वारा पयांप्त मात्ता मं प्रांत चष बनत प्राप्त करती ह. 
किन्छु छाटा-छाटी बचत की योजनाएं तभी सफल हौ | 2 
सकती ह जबांक लोगों को यहु. विश्वासं हो कि ऋण की 
अदायगी क- समय दश भ. मुद्रास्फीति के दबाव में कोई | 
वुद्ध नही होगी । वास्तव में, अधिकांश अविकसित देशों , 
मे मुद्रा-स्फाति की आशंका बनो : रहतो है जिससे बचत 


देतात्साहत हा जाती है । अतः, सरकार को इस सम्बन्ध 


(ख) अनिवार्यं बचत (Compulsory Savings): 
किन्तु सरकार द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए 
विभिन्न प्रकार की, प्ररणाओं के बावजूद ऐच्छिक बचत 


कारण हो संकेते हैं-जैसे, देशवासियों की आय इतनी 
कम हो सकती है कि वे बचत करने में समर्थे नहीं हों, कह 
अथवा उनके पास क्रम-शक्तिं बहुत ही कम हो जिससे नयी क 
तयीः योजनाओं में विनियोजतं के लिए उचित माज़ा से | § 


६ Se 
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64 
प्रोत्साहन नहीं मिलें। साथ ही, अधिकांश लोग अपनी 
बचत को नकद मुद्रा छे रूप में नहीं रखकर जमीन में 

` माड कर अथवा सोना, चाँदी या जमीन आदि खरीदने 
में व्यय करना चाहते हैं, देश में सुव्यवस्थित मुद्रा वाजार 
का अभाव है, इत्यादि। और, सबसे बड़ी बात तो यह्‌ 

है कि आधिक प्रगति के साथ-साथ सामान्य मूत्य-तल में 


बुद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपनी आय .. 


. को उपभोग पर खर्च करना चाहते हैं तथा अपना जीवन- 
स्तर विकसित देशों की तरह ऊँचा करना चाहते. हैं । ऐसी 
स्थिति में सरकार देशवासियों को बचत करने के लिए 
 _ ` बाध्यभीकरसकतीहै। `. Lo 
| सरकार तिम्तांकित तरीकों से अनिवार्यं 
` बचत प्राप्त कर सकती है :-- ` 
. '( अनिवार्यं बचत की व्यवस्था के द्वारा :--सरकार 
लोगों को कानून के द्वारा उनकी आय का एकु निश्चित 
प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से बचाने तथा उसे इच्छित 
कार्यों में लगाने के लिए बाध्य भी कर सकती है। उदाहरण 
` - के लिए, 963-64 ई० के बजट में सरकार हारा एक 
अनिवार्य बचत योजना (Compulsory. Deposit Sch: 
हे ... ९०९) लागू की गयी जिसके अनुसार प्रायः सभी व्यक्तियों 
` ८ को उनकी आय का एक निश्चित भाग सरकार के पास 
? ` अनिवायं बचत के रूप में जमा करना पड़ता. था । . दूसरे 


जमा योजना (4770/६9: ०९०5६ ऽ०॥०९) प्रारम्भ 


वाषिकः आय वाले व्यक्तियों को उनकी आय का एक 

' ` तिश्चित प्रतिशत भाग अनिवार्यं रूप से जमा करना पड़ता 
' या। ।975 ई० से भी माय-कर चुकाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अनिवार्य बचत की एक योजना लागू कीं गयी है। 
किन्तु इस प्रकार के प्रमत्न की भी एक निश्चित सीमा होती 
जिसके बाद उसका जनता द्वारा स्वागत नहीं किया 


+, 


Taxation) :—करारोपण के 
को बचत करते के 'िए बाध्य . किया 


भारतीय अर्थशास्त्रं 


 _ ` वर्ष इस योजना को समाप्त कर एक नयी योजनाःवाषिकी ` 


` की गथी , जिसके अनुसार केवल .5,000 रुपये से अधिक. ` 


: ब्रकार के घारे चाहे आय खाते (९०४०००० ^९००॥!) सें. 


लगाकर ले) अतः इस शकार को नीति को अपनाने फा तात 


se 


अथवा पुराने करों की दरों में वृद्धि कर उपभोग मैं 
आनेवाले कुछ साधनों को जनता के हाथ से लेकर स्वयं 
निर्माण के कार्य में प्रयोग कर सकती है। करारोपण से 
प्राप्त आय को सरकार स्थायी पूंजीगत साधनों पर लगा 
सकती है। किन्तु करारोपण द्वारा अनिवार्य बचत क्री 
विधि भी-सरल नहीं होती । वास्तव में, करारोपण की 
भी एक निश्चित सीमा होती है जिसका उल्लंघन करना 


देश के लिए हानिकारक सिद्ध होता है साथ ही, करारोपण 
का व्यक्तियों के बचाने की इच्छा पर बुरा प्रभाव. नहीं / 
पडना चाहिए और देश'में धन तथा आय के वितरण की 
विषमताओं में भी वृद्धि होनो चाहिए । बहुत अधिक करा- 
करारोपण से व्यक्तियों को अपनी आवश्यक वस्तुओं के उपभोग 
को भी कम करना पड़ता है जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है। सारांश यहु है कि करारोपण की नीति 
ऐसी होनी चाहिए कि सरकार को अधिक-से-अधिक धन 
प्राप्त हो और साथ-ही-साथ बचतें भी हतोत्साहित न हों । 
उपभोग तथा उत्पादन कम न हो और धन के वितरण 
की विषमता नहीं बढ़े करारोपण की किसी भी योजना 
में इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 


. (77) घाटे को वित्त-व्यवस्था के द्वारा अनिवाये 
बचत (Compulsory Savings through Deficit 
Financing) :— अनिवार्यं बचत .का एक अन्य महत्त्वपूर्ण | 
तरीकां घाटे की वित्त-व्यवस्था है । जब आन्तरिक ऋण | 
एवं करांरोपण से पर्याप्त माता में धन एकत्र न हो पाये तो 
अद्धं-विकसित देशों की सरकारों को घाटे की वित्त-व्यवस्या 
द्वारा इस कमी को पूरा करना चाहिए । . घाटे की वित्तः 
व्यवस्था यदि उचित सीमाओं कें अन्तर्गत रहे तो आथिक | 
विकास के लिएं वित्त प्राप्त करने का यह सबसे उपयुक्त 
साधन है,। किन्तु घाटे की वित्त-व्यवस्था का अभिप्राय | 
क्या. हैं? ५३ ` ` ब "जब 
भारतीय योजना . आयोग (Indian ?]8॥7 78 
Commission) के अनुसार 'घाटे फ्री चित्त-व्यवस्था 
वाक्यांश बजट .के घाटों के द्वारा कुल राष्ट्रीय ष्यय सें | 
घुद्धि करने के. लिए उपयोग में लाया जाता है। इस 
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- यही होता है कि सरकार फरों, सरकारो उच्यस्तों के सामों, 
जनता से पराप्त फर्जों, जमा तथा निधियों और अभ्य फुट- 


करतो हे। सरकार अपने घाटों को पृत्ति या तो अपने 
संचित शेषों (&०००7४४/६० Balances) को काम में 
स्राफर या बेंफों से उधार लेकर करतो है। (सरकार 
` मुख्यतः देश के केन्द्रीय बैंक से उधार लेकर द्रव्य का 
निर्माण किया करती है।”) [The Term ‘Deficit 


tion to gross national expenditure through 

budget deficits, whether the deficits are of 
revenue or of capital account. The essence of 
such a policy’ lies, therefore, in. Government 


spending in excess of the revenue it receives 


in the shape of taxes, earnings of state en. 
terprises, loans.from the public deposits and 
` funds and other miscellaneous sources, The 
| . Government may cover the deficit either by 
running down its accumulated balances or 
by borrowing from the ‘banking system: (mai- 
nly from the Central Bank of the country 
and thus ‘creating mone.) ] इस प्रकार स्पष्ट है 
कि घाटे की वितत-व्यवस्था की स्थिति उस समय उत्पंन्न 
होती है, जबकि सरकार को कर, ऋण तथा दूसरे साधनों 
से जितनी आय प्राप्त होती है, उससे अधिक़ माद्ना 
में वह व्यय करना चाहती है । .इसके अन्तर्गत सरकार 
ऋषण-पत्र ($००००४४४) जारी फर उन्हें केन्द्रीय बैंक कों 
दे देती है तथा वंह इन ऋण-पत्रों के आधार पर 
और अधिक मात्रा में पत्त-मुद्रा जारी कर देता है। - सर- 
करार को इस प्रकार से जो मुद्रा प्राप्त होती है, षह उसे 
पूंजीगत माल के खरीदने के काम में लाती है। 
किन्तु, आवश्यकता से अधिक घाटे की वित्त-व्यंव्रस्था 
|| ददेश के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इससे सदा मुद्रा- 
॥ स्फीति (०॥4४।००) फे उत्पन्न होने की आशंका बनी 
रहती.है। किन्तु घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रा-स्फीति 
| उत्पन्न होगी अथवा नहीं, यह कई बातों. पर निर्भर करता 
| है। जैसे, यदि सरकार इस प्रकार से सुजन की गयी नयी 
| मुद्रा को उत्पादक कार्यो पर व्यय करती है जिससे. उत्पादन 
| बढ़ता है और बढ़ी हुई आय में से लोग बचाते हैं तो मुद्रा- 
| स्फीति की आशंका नहीं रहती । इससे भी मूल्य में वृद्धि 
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अवश्य होती है, किन्तु मूल्य में भ्त्येक युद्धि को बुरा नहीं | 
कहा जा सकता और न मूल्य में प्रत्येक प्रकार की वृद्धि _ 
ुदर-स्फीति की ही सूचक होती है । केवल वहीं मूल्यःवृद्ध 


` स्फीतिक होती है जो मूल्यों में निरंतर वृद्धि का एक कम 


स्थापित कर देती है। साथ ही, घाटे की वित्त-व्यवस्था 
के साथ-साथ करारोपंण और उधार की उपयुक्त नीतियाँ 


, भी अपनानी चाहिए जिससे कि मूल्य-वुद्धि पर पर्याप्त : | 
नियंत्रण, रखा जाय तथा मुद्रा-स्फीति विरोधी अन्य उपायों > | 


. मरा. जनता के हाथ से अतिरिक्त कऋग्र-शक्ति बाजार भें | 
पहुँचने के पूर्व ही ले ली जाय । | 

(घ) बाह्य साधष (Fzterngl Resources) :-- 
जब आन्तरिक साधन विकास कार्यक्रम के लिए पर्याप्त 
नहीं होते तो सरकार को विदेशों से सहायता लेनी पड़ती | 
है । साधारणतया,,अविकसित-तथा अद्ध-विकसित देशों में - 
आन्तरिक साधन विकास की योजनाओं को कार्यान्वित | 
करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध होते हैं । साथ ही, इन्हें पूजौ 
के अतिरिक्त मशीनों एवं यन्द्रों, तकनीकी परामर्श तथा 
अनुसन्धान एवं खोज केलिए सामग्री की भी ,आादश्यकता 
पड़ती है जिसके लिए इन्हें विदेशों पर ही मुख्य रूप से 
आशित रहना पड़ता है। देश में वस्तुओं के निर्यात के 
द्वारा प्राप्त विदेशी विनिमय से आवश्यक साधनों को. 
प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु अधिकांश अविकसिंठ 
देशों में विदेशी विनिमय-सम्बन्धी सांधनों का बभाव 
रहता है जिससे इन्हें पूंजीगत मालों तथा तकनौकी 
सहायता के लिए विदेशों से ऋण अथवा अनुदान कौ 4; 
आवश्यकता पड़ती हैं। इस प्रकार अविकसित देशों _ 
को आथिक 'तथा तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता क्षी | 


"क्रावश्वकता पड़ती है। ` 


` क्षोई भी अविकसित देश तिम्नाकित तरोकों छे बाझ 
साधन प्राप्त कर सकता है :-- Ro 9 


` 2. विदेशी नागरिकों से ऋण के.हवारा (5०7:0//०8 | 


from citizens of foreign countries) :--अविकसित 


- अथवा अद्ध-विक्सित देश विदेशी नागरिकों अथवा बिदेशी | 
निजी कम्पनियों से ऋण ले सकते हैं। , पिछले चर्षों में ` 
अविकसित दैशों के विकास में इस तरह के ऋणों ने अत्य | 


घिक सहयोग प्रदान किया है। जैसे--भारत में रेलों तथा 
सिचाई की योजनाओं का निर्माण मुख्यतः इसी प्रकारै की 
पूंजी द्वारा हुआाथा। ` > क 
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2. विदेशी सरकारों से ऋण (Borrowing from 
Governments of foreign contre) अविकसित 
देश विदेशी सरकारों से भी ऋण ले सकते हैं। डितीय 
विश्व-पुद्ध के पश्चात्‌ विश्व के विकसित राष्ट्रों ने अविक- 
सित देशों को आमक विकास के लिए कई तरह से. ऋण 


"प्रदान करना प्रारम्भ किया है; उदाहरण के लिए, अमेरिका ' 


तथा सोंवियत संघ ने तकनीकी सहयोग (7००॥॥।९३] ००- 
“operat।००) और दूसरे झार्येक्रमों के अन्तर्गत भारत को 
बड़ी-बड़ी धनराशियाँ उधार दी हैँ। . 
3. बिदेशी सरकारों से प्रत्यक्ष सहायता (Direc! 
assistance from foreign Governmcnts) :—-विशव 
के विकसित राष्ट्र कम विकसित तथा अविकसित देशों. को 
ऋण के अतिरिक्त प्रत्यक्ष आथिक सहायता भी प्रदान कर 
रहे हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने प्रेसिडे्ट टू.भैन के ` 
प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम (Point .four Prcgramme) के 
अन्तर्गत और ब्रिटेन, कैनाड! एवं आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों 
ने कोलम्बो योजना ( €०।07 ?!«॥ } के अन्तर्गत 
विभिन्न देशों को प्रत्यक्ष रूप से आथिक सहायंता दी थी । 

. इसी प्रकार रूस दरा भी बहुत-से अंविकसित राष्ट्रों को. 
प्रत्यक्ष सहायता दी जा रही है। किन्तु, इस प्रकार की 
सहायता में राजनीतिक स्वाथों के संलग्न हो जाने का भय 

: रहता है Mies ८ - 

4. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण (Borrowing 
from International Agencies; :---अविक सित राष्ट्रों 
को आथिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य 
पे द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद कुछ इंस प्रकार की :विशिष्ट .. 
संस्थाओं की स्थापना की. गई है जो इन देशों को 
पर्याप्त मात्रा में ऋण एवं सहायता प्रदान कर रही 
हैं। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकास बैंक (I0- 
ternational Bank for Reconstruction and Dev- * 
elopment) एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International 

Monetary Fund) के नाम विशेष रूप. से उल्लेखनीय 

हैं।' इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य आथिक .दृष्टि से 

र पिछड़े. देशों .को आथिक विकास के लिए. ऋण प्रदान 
` इ करना है। इन्होंने विशव के अनेक देशों को सिचाई, रेल, 
` दिद्युत्‌ के विकास, बाढ-नियन्त्रण इत्यादि अनेक कार्येक्रमों 

` केलिए ऋण प्रदान किया है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बैँक ` 

भी आखिरकार एक बैक ही है तथा इसकी भी ऋण देने 

` .की क्षमता सीमित ही है। अतएव कम विकसित देशों 
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की सहायता! के लिए एक और अस्तर्राष्ट्रीय । संस्था 
“आर्थिक विकास, के लिए संयुक्त र।“ट्रसं रीय "वशिष्ट 
निधि” (The United Nations .Special ‘Fund for 
Economic Development) की स्थापना की गयी है । 


इनके अतिरिक्त और भी कई इसी शकार की संस्थाएँ यह , 


कार्य. करती हैं । | 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आज के युंग' में विदेशी 
ऋग एबं विदेशी आथिक सहायता द्वारा विकसित राष्ट्र 
आथिक दृष्टि से पिछड़े देशों के आथिक विकास की 


योजनाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहें हैं। वास्तव में, ' 


इस प्रकार से अविकसित अथवा अड्ध -विकसित देशों 


को पर्याप्त मात्ना में धन, विनिमय, पूंजीगत माल और 
. तकनीकी सहायता प्राप्त हो जाती है । 


किन्तु, बाह्य साधनों को प्राप्त करने की जी कुछ 
प्रमुख सीमाएँ हैं जिनमें निम्नलिखित उल्से्ययीय हैं :-- 


() विदेशी ऋण एवं विदेशी सहायता के सम्बन्ध में सदा, * 
निश्चितता नहीं रहती कि ये उचित संमय पर यथेष्ट मात्रा 

में मिल सकेंगे । (7) ऐसी सहायता के साथ बहुधा राज- | 
नीतिक अथवा आथिक शर्तें जुड़ी रहती हैं। . इसमें कोई “ 
संदेह नहीं कि: अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ, ऐसी बात-. 


नहीं पायी जाती है, किन्तु :फिर भी विदेशी राजनीतिक 
स्वार्थो'का विदेशी सहायता में बन्धन हो सकता है। 


साधारणतया यह देखा जाता है- कि ऋण देनेवाले देश 


ऋणी देशों पर, जिनकी वह सहायता करता है, प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप से अपना राजनीतिक और आथिक 
प्रभाव डालने का प्रयास कर संकता हूँ। : 


इस प्रकार अविकसित देशों में साधनों के अभाव -को 
दूर करने में विदेशी पूंजी से अधिक सहायता मिलती है। 
इसके द्वारा देशी पूजी के निर्माण को प्रोत्साहन देने में 
भी सहायतां भिल सकती है। किन्तु जैसा कि संयुक्त 


राष्ट्र-संघ द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के दल ने कहा है. 


"आथिक विकास > क्षेत्र में विदेशों वित्त केवल गोण 


. स्थान ही प्रांप्त कर सकता है ।“( ४॥6 role of foreign 
finance in development can only ४७७ ‘of 8 ; 
: sibordinate character.) विदेशी और देशी वित्त एक : 
दूसरे के पूरक हैं, किन्तु “जब ठक कि उपयोग एवं बचत 
करने की 'क्रियाओं, धन-संघय करने वाली संस्थाओं औरं | 
: कानूनी ढाँचे एवं उधार देने और विनियोग कार्य को . 


७ 


दिशो सहायता से केवल अल्पकालीन लाभ हो प्राप्त हो 


सकता है। वास्तव में, रहन-सहन के ऊँचे स्तरों के लिए 
एक स्थायी आधार का निर्माण देश के आन्तरिक प्रय्त्नों से ' 
ही किया ज़ा सकता है।” (Unless the habits of 


| - ` = 


जी के निर्माण के अनुकूल नहीं बनाया जात्य तवतक | 


ना ] 
?ऑविक!विंकीसि के लिए विस"! Chennai and eGangotri I67 अं 


2] प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार विदेशी 


legal framework for accumulation, lending 
and investing can be adopted to the building 


| 

| , हे 

। consumption and saving the institution and 
j 

| 

| and maintenance of capital, foreign aid can 


bring only transitory benefits, 


created within the society.) 


चाहिए ! ; 
भारत में. विकास-सम्बरधी वित्त-व्यंवस्था 
(Financing of Economic Development 

in India) 


हुई हैं तथा छठी योजना का कायं चल रहा है। अब 
देश की इन विभिन्न योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के 
सम्बन्ध में निम्नांकित ' विवरण प्रस्तुत किया . जा 
| रहा है :-- | | , 
प्रथम योजना की वित्तीय व्यवस्था 
(Financing of the First Five Year Plan) 
'प्रथम पंचवर्षीय योजना में ल रुपये व्यय्‌. 
का आयोजन था, किन्तु पाँच वर्षों में वास्तविक व्यय 


¦ 960 करोड़ रुपये ही हुआ । _ यह रकम विभिन्न साधनों 


। से निम्न प्रकार से प्राप्त की गई थी -- 
| प्रथम योजना के वित्तीय साधन 


| 

| 

` साधन एकस. कुलका 
| ST ; (करोड़ उपये में) प्रतिशत 
| |. कर तथा रेलवे से बचत 752 38 

| 2. बाजार से उपलब्ध ऋण . 206 . 70 . 
। 3. लघु बचत एवं असंचित ऋण 304 . 6 

4, अन्य प्‌जीगत साधन 90... , 5 
(5. 

| 


९ 


| ~ 

फर तथा रेलवे की वचत द्वारा.कुल' 752 करोड़ रुपये की 
रकम्‌. प्राप्तः हर । योजनाकाल में घाटे की वित्त-व्यवस्था 
| 420. करोड़ रुपये, यानी कुल व्यय का 


A permanent 
basis for higher living standards must be 


सारांश यह है कि _ विदेशी सहायता को केवल मशीन 
में तेल की तरह काम में लांना चाहिए, मुख्य शक्ति की 
तरह नहीं । आथिक विकास को संचालित करने he लिए 
मुख्य,शक्ति कां काम आन्तरिक साधनों से ही लिया जाना 


भारत में अव तक पांचवीं पंचवर्षीय योजनाएँ समाप्त 


[क 


बाहर से प्राप्त सहायता !88 ` 0. 
। 6, घाटे की वित्त-व्यवस्था 420 ; I 
[Se omen ro आ तत 


एज सष्ट है कि प्रथम योजनाकाल में पाँच वर्षों में. इससे स्पष्ट है कि प्रथम योजनाकाल में पाँच वर्षो में. 


{ I. Buchanan sid Ellis : Approaches to 
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सहायता का प्रतिशत प्रायः ।0 था। लघु-बचत एवं 
असंचित ऋण से पाँच वर्षों में 306 करोड़ रुपये प्राप्त 
हुआ था। 


से प्राप्त बचतों द्वारा ही अधिक “रकम, योजना के कुल 
व्यय का अयः 2! प्रतिशत भाग प्राप्त हुई थी । ; 


` ` द्वितीय योजना के वित्तीय साधनः 
(Financial Resources of the Second Five 
Year Plan) .. £ 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में “पाँच. वर्षो में 4800 
करोड़ रुपये व्यण का आयोजन.था जवकि पाँच वर्षो में 


वास्तविक व्यय 4600 करोड़ रुपये ही हुआ । . यह रकम 
विभिन्न साधनों से निम्न प्रकार से प्राप्त हुई थी न 


द्वितीय योज ना के वित्तीय साधन 


साधन व्यय को रशम कुलं का 


(करोड़ रपये में) प्रतिशत 


].. चालू आय से बचत (:953- 


56 ई के करों की दर पर) -50 - I-2 
2. अतिरिक्त करों के द्वारा . 052 24 
3. जनता से ऋण - 780 _I73 
4. अल्प बचत + 40053; 8-3 . 
5. रेलवे से अनुदान I50 ..3:3 
6. निर्वाह निधि तथा अन्य जमाखाते 230 6:4 
7. विदेशों सेः प्राप्त साधन I090 . 22:7 
8. घाटे की वित्त व्यवस्था 948 20:8 
कुल 4600 00:0 -- 


. इससे स्पष्ट है कि द्वितीय योजनाकाल में अतिरिक्त ' 
करों के हारा ।052 करोड़ २०, यानी कुल व्यय का 22:4 
प्रतिशत भाग प्राप्तः हुआ था। इससे स्पष्ट है कि नये 
करों .के द्वारा द्वितीय ` योजनाकाल में बहुत अधिक रकम | 
प्राप्त हुई थी । इसके बाद विदेशी सद्वदायता का स्यात _ | 
था जिससे पाँच वर्षों में 7090 करोड़ रुपये की रकम _ 
प्राप्त हुई थी । यह योजना. के कुल व्यय का प्रायः 2209. 
प्रतिशत भाग था । इसी प्रकार घाटे की वित्त-व्यवस्था 
से 948 करोड़. रुपये, यानी कुल व्यय का . 20 प्रतिशत 
भाग प्राप्त हुआ था । द्वितीय योजना में घाटे की वित्तः 
व्यवस्था द्वारा - बहुत अधिक रकम प्राप्त हुई थी जिससे - 
मूल्य-तल में बहुत अधिक वृद्धि हुई । ह 


Economic Development, 9, 20!. , 


~ 


स्पष्ट है कि प्रथम योजना में कर तथा रेलवे - , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय अथशास्त 


से ही आपातकालीन स्थिति को देखते हुए इसके व्यय भें 
बहुत अधिक वृद्धि करनी प्ड़ी। परिणापस्वरूप तृतीय 
योजना में वास्तविक व्यय पाँच वर्षों में 8577 करोड़ 
रुपये हुआ। इस रकम को विशिन्न साधनों से निम्च 
प्रकार सें प्राप्त किया गया था. : 


68 

तृतीय योजना के वित्तीय साधन” 

" ( Financial Resources of the ‘Third Five 
Year Plan } 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में पाँच वर्षों में 7500 करोड़ 


रुपये व्यय का आयोजन था। किन्तु योजना के प्रारम्भ 


-तृतीय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधन 


SRN Se नि न ा5 
साधन 
oO —— 
]. वर्त्तमान करों के आधार पर बचत 550 
2. चत्त॑मान आधार पर रेलों से प्राप्त धन 00 
3, सार्वजनिक क्षेक्न के उद्योगों से प्राप्त धन 450 
4. जनता से ऋण 800 
5. अल्प-बचतें 600 
6. विविध पू जीगत प्राप्तियाँ > 540 - 
7, विदेशी सहायता “ 2200 
8. घाटे की वित्तःव्यवस्था * 50 
9, अतिरिक्त कर 7]0 
कुह 7500 


SS nnn 
. इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना में विदेशी सहायता 

पे 2200 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आयोजन था जो 
कुल ब्यय का प्रायः 30 प्रतिशत भाग था जबकि वास्तविक 
उपलब्धि 2423 करोड़ रुपये थी। विदेशी सहायता से 
इतनी अधिक रकम प्राप्त करना. देश की अथे-व्यवस्था के 
लिए उचित नहीं जान पड़ता । अतिरिक्त करों के द्वारा 
70 करोड़ रुपये यानी कुल व्यय का प्रायः 23 प्रतिशत 

. भाग प्राप्त करने का आयोजन था जबकि इस मद में कुल 
. 2892 करोड रुपये की रकम जो कुल व्यय का लगभग 
एकःतिहाई भाग थी, प्राप्त हुई। किन्तु तृतीय योजना 
की, अवधि में लगाये गये करों का बहुत बड़ा भाग 
वेतन तथा भत्ते आदि के रूप में ही व्यय हो गया ओर 
योजना के कार्यक्रमों की पृत्ति के- अतिरिक्त करों का 
हिस्सा उतना नहीं हो सका जितना कि इससे आशा की 
बाती थी । इसी प्रकार घाटे की वित्त व्यवस्था {Deficit 
financing) द्वारा 550 करोड़ छपये प्राप्त करने का 
ल्ायोजन था, किन्तु योजनाकाल में इससे लमभग' दुगुनी 
रकम, यानी 33 करोड़ रुपये इस साधन से प्राप्त कौ 
गयी । इससे स्पष्ट है कि.घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा 


५ वाधिक योजनाओं का वित्तःप्रबन्धन | 
ह | “(Financing of tho Annual Plans) न : | 
 . 966 पे मार्च 7969 के बीच तीन एक-वर्षीय 966-67, 967-68 - तथा 968-69 का चित्त-प्रबत्व 

योजनाएँ कार्यान्वित की गयीं । वाधिक योजनाओं, यानी . निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :-- 5 


~ 
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हृत अधिक रकम प्राप्त हुई । : वास्तव में, तृ अधिक रकम प्राप्त हुई । - वास्तव में, तृतीय योजना | 


में इसीलिए मूल्य-तल में बहुत अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति 
उत्पन्न हुई थी। 


विविध प्रजीगत प्राप्तियों ()\M।४०९।।८॥€०७३ | 


capital r<ceiP(9) के अन्तर्गत योजनाकाल में 725 | 


करोड़ रुपये की रकम अनिवार्यं जमा तथा वाषिकी जमा | 
से ।7 करोड़ रुपये, इस्पात समीकरण कोष (४०९ | 
Equalization Fund) से 34 करोड़ रुपये तथा शेष | 
मदों से 238 करोड़ रुपये की रकम सम्मिलित हैँ । : | 

इस प्रकार तृतीय. योजना का वित्त-प्रबन्धन अत्यन्त | 
संतोषजनक रहा । अतिरिक्त कर, ऐच्छिक कर | 
तथा अनिवायं बचतें, भविष्य निधि-कोष तथा सावंजनिर्क | 
ऋणों को बढ़ाने के प्रयास पूर्णरूपेण सफलीभूत हुए। | 
किन्तु घाटे की -वित्तःव्यवस्था (Df Finn) से | 
दुगुने से भी अधिक रकम प्राप्त हुई जिससे स्फीतिजनक | 
प्रवृत्तियों को बहुत अधिक बल मिला। वास्तव में। 


आपातकालीन परिस्थितियों के कारण योजना के आयोजित. 
व्यय में बहुत अधिक वृद्धि करनी पड़ी जिससे अधिक भाग 
में घाटे की वित्त-व्यवस्था की रकम को अपनाना पड़ा। / | 


के 5 


न 
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(करोड़ रुपये में) | 
आयोजित ` काया | ०.9 ५... वाएतविक 
कुल का प्रतिशत कुल का प्रतिशत 
73 --49 - 49 
I°3 62 , , 0] 
6-0 373 .4'4 
I0:6 823 9:6 
82 565 66 
7.2 725 8:4 ¦ 
29.3 2423 28-2 ' 
7:3 II33- 3:2 | 
22:8 2832 33-8 | 
I0007 8577 `. ]000 | 


ड ; Digitized by न उग्माश्चिक दिरा किक्षिए वित्त, ००00०॥ टी 
वाषिक योजनाओं का ५ तात जनाओं काः विततअवतन (26002) [nun MR RRR वित्त-प्रवन्धन॒(] 966-69) निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है: -- 3 
भरे ४ अवे 55 5 मल अतुमात den RR कमल न ४ वास्तविक रकम 


न ते न de 3()3 
|. ।965-66 की दरों पर चालू राजस्व शष से वचत 866 a 


» 2.` 965-66 की दरों पर सार्वजनिक उद्योगों के अधिशेष 587 ४. 409 
3. अतिरिक्त कराधान S20 I060 . __ 9I0 
4. जनता से ऋण त्रा । 79 
5. अल्प बचत TPS Nl ° 355 
6; वार्षिकी जमा, इनामी वाण्ड, राज्य भविष्य निधि . * ४ 

कोष तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ 420 . 952 
7, विदेशी सहायता 2435 2426 
8. घाटे की वित्त-व्यवस्था 335 682 

i कुल 0665 जलह 


966-67 तंथा ।957-68 के दो वषं अर्थ-व्यवस्था 


' के लिए बहुत अधिक दवाव के वषं रहे । 965-66 से 


लगातार दो वर्षों में फसलों के खराब होने, औद्योगिक 
उत्पादन फी मन्द' गति तथा कीमत-स्तर में अत्यधिक 
बुद्धि का साधनों को जमा करने पर बड़ा ही बुरा प्रभाव 
पड़ा। चालू राजस्व शेष में वहुत अधिक कमी हुई। 
महंगाई में वृढि,-सामग्रियों की बढ़ती हुई कीमतें तथा रेलवे 
यातायात में अपेक्षित दर से कम ही विकास होने के कारण 
रेलों का घाटा मूल अनुमान से 48 करोड़ रुपये 
अधिक रहा । ५ 

अतिरिक्त करों से भी मूल अनुमान की तुलना में 
]50 करोड़ रुपये कम रकम प्राप्त हुई किन्तु जनता से 
ऋण के द्वारा ]48 करोड़ रुपये की, अतिरिक्त रकम प्राप्त 
हुई। अल्प बचत के अनुमान से .36 करोड़ रुपये कम 
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रकम प्राप्त हुई। किन्तु विविंघ पूंजीगत प्राप्तियों-के . 


अनुमान से 532 करोड़ रुपये की अधिक रकम प्राप्त हुई।- 
दूसरी ओर, घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा तीन वर्षो में 
दुगुनी रकम प्राप्त हुई, यानी 347 करोड़ रुपये की अधिक 
रकम प्राप्त हुई । इस सम्बन्ध में सर्वाधिक आश्‍्ययं कौ 


बात यह है कि 966-67 की योजना में घाटे की वित्त-” 


ब्यवस्था का बिल्कुल अभावं थां तथा ।967-68 में केवल " 


.28 करोड़ रुपये को राशि की व्यवस्था थी । परन्तु इन 
- दोनों वर्षो में वास्तविक घाटे की मात्वा !89 करोड़ रुपये 


तथा 220 करोड़ रुपये हुई। 

कुल मिलाकर 6665 करोड़ रुपये की रकम को तीन 
वर्षो में प्राप्त करने' का. आयोजन था, किन्तु वास्तव 
में 6756 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई, यानी आयोजित 
रंकम से 9! करोड़ रुपये अधिक हुई । 


चतुर्थे पंचवर्षीय योजना की वित्तीय-व्यवस्था 

(Financing of the Fourth Five Year Plan) 
. ` चतुथं योजना में साबंजनिफ-क्षेत्र में कुल 5,902 करोड़ रुपये को रकम निम्नांकित प्रकार के प्राष्त 
करो रुपये व्यय. का आयोजन स । किन्तु योजना में कीगयौथी: 7 : > 


वास्तविक व्यय !6,60 करोड़ रुपये था। यह !6,60 


चतुर्थ योजना के वित्तीय साधन (करोड़ सय में) 


जद 


RST SIO SE सर SE लक 
]. ]968-69 की कराधान दरों पर चालू राजस्व शेष 
2, ” ` में प्रचलित दरों पर रेलवे से. बचत 
3:  ” ्यन्य साबैजनिक .संस्थाओं की बचत 

` 4. रजवे बँक से'लाभ ' ' 

` 5 जनता से ऋण ` 
6. अल्प बचतें 
4. शुद्ध विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ 
8. विदेशी संहायता ; , 
9. अतिरिक्त कर तथा अन्य साधच . 

0. घाटे का वित्त-प्रबन्धत . ` 


) Se | 
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अब इनकाए निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- - की 
है (३ ४ RN ग - 
॒ ], चालू राजस्व शेष (Ba!ance from Current Borr0Wi785) :—-जीवन वीमा निगम, कर्मच 


के प्रचलितं करों के आधार. 


Revenue) :—I968-69. 
पर चतुर्थ थोजनाकाल भें ।673 करोड़ रुपये प्राप्त होने 
का अनुमान था । इसमें से केन्द्रीय सरकार से 625 
करोड़ रुपये तैथा राज्य सरकारों से 48 करोड़ रुपये 
प्राप्त होने की आशा धी ।, यह अनुमान कई प्रकार 
, को मान्यताओं पर आधारित था, जैसे --खाद्यान्न पर कोई 
' आधिक सहायता नहीं प्रदान की जायगी तथा कर्मचारियों 
के वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी । साथ ही, इस यात का 
भी प्र्यत्त किया गयां था कि गेर-योजना सम्बन्धी व्ययो 
में वृद्धि को रोका जायगा। किन्तु ये सारी प्रत्याशाएँ 
En हीं सिद्ध हुई तथा इस मद में विशुद्ध प्राप्ति 236 
करोड़ रुपये की हुई । इसमें केन्द्रीय सरकार से ।7] करोड़ 
` की प्रोष्ति हुई जवकि राज्यों के बजट की प्राप्तियाँ ऋणा- 
त्मक ( -347) करोड़ रुपये थी । 


2 रेसबे तथा वन्य सरफारी उपझसों से दा 
(Surplus From Railways and other State enter- 
' Priऽ€ऽ) :--इसी प्रकार 968-69 में प्रचलित दरों पर 
रेलों से 265 करोंड़ रुपये तथा डाक एवं तार से ?25 
करोड़ रुपये वचत की आशा की जाती थी । इसके अति- 
रिक्त के'द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों से ।04 करोड़ 
` रपये प्रःप्पि की आशा थी । इसी प्रकार राज्य सरकार के 

प॒क्रमों से 495 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी । इंसमें 
क 482 करोड़ रुपये राज्य विद्यत परिषद्‌ तथा !4 करोड़ 
रुपये राज्य सड़क परिवहत तथा अचय राज्य सरकारों के 
्रक्मों को देने थे। इस मद में विशुद्ध प्राप्तियां 35 
ड़ इभये ही हुई। इसमें रेलों से -- 265 करोड़ रुपये 
घाटा भी सम्मिलित है। 


3. रिजवं बेंक से लाभ (Retained Profit from 


i 


रिञवे बेक अपने प्रतिभुत लाभों- से 202 करोड़ 
इसमें से 37 करोड़ रुपये की राशि उस क्षेत्र से 
आशा थी जो राज्य सरकारों को सरकारी 


4. शुद्ध बाजार उधार ग्रहण (Net Market 


भविष्य-निधि कोषों तथा बैंकों एवं अन्य संस्थात्मक विनि- 


योजकों के इन तीन वर्गों का हर त गति से दिस्तार होने पर, 


“केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को जनता से ऋण के रूप में 
45 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आंशा थी । किन्तु 
प्राप्तियाँ 2/35 करोड़ रुपये हुई जिसमें से केन्द्र का 
हिस्सा 567 करो रुपये तथा राज्यों का 568 करोड़ 
रुपये हुआ । इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम, 
औद्योगिक विकास बँक जैप्ती वित्तीय संस्थाओं हारा 250 
करोड़ रुपये के -उधार-ग्रहण का आयोजन था जबकि 
वास्तव में .77 करोड़ रुपये इस मद से प्राप्त हुआ और" 
'फूड कारप्ोरेशय आफ इण्डिया” द्वारा ]55 करोड़ रुपये 
के उधार-ग्रहण की भी भाशा थी किन्तु इस मद में कोई 
रककम प्राप्त नहीं हुई । 


' 5. अल्प बचतें (578 98४०85) :--चतुर्घ योजना 
काल में अल्प बचतों से 767 करोड़ रुपये की उपलब्धि 
का अनुमान था जिसमें घरेलू संग्रह तथा कर्मचारियों के 
अविष्य-निधि कोष इत्यादि शामिल थे। इस मद में 
वास्तविक प्राप्ति 62 करोड़ २० थी। वार्षिकी जमा 
योजना (Annuity deposit scheme) समाप्त करने के 
परिणामस्वरूप प्रति-भुगतान (7०६५०००) . की राशि के 
खूप म ऋणात्मक 04 करोड़ ₹० अनुमानित की गई थी 
जबकि वास्तविक रकम 98 करोड़ रुपये थी । इसी प्रकार 


राज्य भविष्य -निधि कोष के अम्तगंत शुद्ध-संग्रह (net . 


०९९९६००) की राशिः 660 करोड़ रुपये: अनुमानितः की 
गई थी जबकि वास्तविक रकम 874 करोड़ रुपये थी। 


6. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ : (35०९/६7९० 
Capital -Receipts} :--केन्द्र को विविध पूंजीगत 
प्राप्तियों, से 685 करोड़ रुपये डे शुद्ध अन्तर्वाह्‌ .की. आशा 


थी । इसमें से राज्यों के लिए 405 करोड़ रुपये को शुद्ध 


बहिर्वाह (००४४०) अनुमानित किया? गया था । किन्तु .- 
योजना अवघि में इस मंद में शुद्ध प्राप्ति के रूप में 7455: 
करोड़ रुपये हुए । 


7. वित्तीय संस्थानों द्वारा :उधार प्रह (Borro- 
Wings by: Financial Institutions) ~साकट उधार- 


. ग्रहण के अतिरिक्त, राज्य सरकारे /जल-पृत्ति तथा गृह्‌- - 
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निर्माण स्कीमों के लिए जीवन बीमा निगम {८।0) से 
700 करोड़ रुपये उधार लेगी। यहु. भी आशा की गयी - 

, थी कि राज्य उद्योगों के लिए जीवन -वींमा निगम (LIC) 


से 42 करोड़, रुपये का ऋण लेगी। राजकीय उपक्रम 
258 करोड़ रुपये सीधे वाजार से भी यर'उधार सेने 


” वालें का इस मद में वास्तविक उपलब्धि 433 करोड़ रुपये 


हुई जिसमें .।!? का हिस्सा ।] करोड़ रुपये, राजकीय 
उपक्रमों द्वारा बाजार से 476 करोड़ रुपये तथा राजकीय 


` उपकमों द्वारा 0 से 246 करोड़ रुपये का. ऋण 


सम्मिलित है। 
8. बिदेशी सहायता (External Assistance) :— 
विदेशी सहायता के अनुरूप शुद्ध बभट प्राप्तियाँ 26!4 


` करोड़ रुपये अनुमानिश की.गई थी । वास्तव में, चतुर्थ 
योजना के “लिए विदेशी सहायता की सकल राशि का.. 
3,830 रुपये का अनुमान लगाया. यया था जिसमें. से 
` विदेणी ऋणों के प्रति-भुगतान के रूप में ।26 करोड़ 
रुपये घटा दिये जाने पर 26]4 करोड़ “रुपये शेष आता 


था।. इसक्के विपरीद सहायता की मात्रा 2087 करोड़ 
रुपये थी । 

9. चारे का. व्रित्त-प्रबन्धन (Deficit Financing) : — 
योजना की अवधि के दौरान घाटे के वित्त प्रबन्धन की 
मात्रा 850 करोड़ रुपये परिकल्पित की गई थी। किन्तु 
प्रारम्भ से ही योजना बनाने वालों का. कहना था कि घाटे 
के वित्त॑-प्रबन्धन की वास्तविक राशि इससे भी अधिक 
होगी। वास्तव में, चतुथं योजना में घाटे की वित्त-व्यबस्था 


के द्वारा कुल 2060 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई थी। . 


चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में ही 806 करोड़ घाटे 


` की वित्त-व्यवस्था तथ] अंतिम दो वर्षों में !254 करोड़ 


रुपये प्राप्त हुए । , हु 


।.- अतिरिक्त : साधन जुडाना (44००३ 


Resource . Mobilisatj07) :— योजना केलिए 3,।98 


.. करोड रुपये के बराबर अतिरिक्तं: साधन जुटाने की 
भावः इसमें से 200 करोड़. 


रुपये केन्द्र तथा. ।098 करोड़ रुपये राज्य सरकारें जुटाने - 


आवश्यकता का - अनुमात्त था। 


को थीं। 2।00: करोड़ रुपये की राशि केन्द्र के अतिरिक्त 
कराधान में से राज्यों को ,नकाल देने: के बाद है | 
पाँच वर्षों में कुल अतिरिक्त साधन: के खूप में 4280 


- वित्त-प्रबन्धन द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को सीधे साभ | { 
पहुँचाने के लिए, ग्राम्य क्षेत्रों में ग्राम्य ऋण-पत्र (एप्प , 


के विशिष्ट उपभोग को रोकने, निर्यात-योग्य अतिरेक के | ; 


‘ 7: 
करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई.। इसमें से केन्द्रीय सरकार 
का हिस्सा 3222 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों का !058 
करो रुपये था।. अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय 
निम्नांकित थे :--सार्वेजनिक उपक्रमों की दक्षता 
तथा लॉभ्रदायकता से संचालन; अल्प बचतों के लिए 
अधिक प्रभावशाली संगठित अयत्न; कृषि आय तथा शहरी - 
सम्पत्ति पर अतिरिक्तः कराधान । कक 
« चुने हुए क्षेत्र में सुझाए गए कुछ विशिष्ट उपाय 

निम्तांकित थे : -- ्‌ 

(क) राज्य बिजली उपक्रगों में लगी हुई पूजी के 
प्रतिफलों को बढ़ाकर ।! प्रतिशत पर ले जाना और 
बिजली प्रशुल्कों (४77) का आगे ऐसे ढंग से वर्गीकरण 
कि ध्री उपभोक्ताओं को अधिक दर से भुगतान करना - 
पड़े। . 

(ब) सिंचाई की दरें कृषकों: को सिचित फसलों से | 
प्राप्त होने वाले शुद्ध अतिरिक्त लाभ के 25 से 40 प्रतिशत 
तक निश्चित की - जायें और जहाँ इस शुद्ध लाभ का हिंसा , 
लगाना संभव नहीं हो, वहाँ ये ६रें सिचित फसलों से प्राप्त | 


. कुल लाभ का 5 से !2:/ तृक हों । 


(ग) सार्वजनिक उपयोगिता-सम्बन्धौ 'उपक्रमों को 
छोड़कर, शेष सार्वजनिक औधोगिक “तथा कॉमशियल् | 
उप्क्रमों में लगी पूँजी पर प्रतिफलों की दर बढ़ाकर 502 
पर लाई जाय । र [ 

:(घ) कृषि-उद्योगों एवं ग्राम विद्यू तन (९7७ electri-. 
fca९।०7), सिंचाई तथा पीते के पानी की योजनाओं करे ` | 


९५९०६7९७) जारी किये जाये । . ङ 
` (च) संमाज के सम्पन्न वर्ग (६११९ ९९१००४) 


प्रजनन तथा उत्पादक ' साधनों के अधिरु' न्यायसंगत 
विभाजन के लिए दस्तु करांधाब बढ़ाया जाय । हु क्षेत्रों `- | 
में यह उत्पादकों के आधिक्य के परिसमापन (mopping 
५?) में सहायक हो सकता है और इस प्रकार, राजस्व में... 


` बुद्धि हो सकती है । विक्री-कर कौ दरों में ्न्तरराज्य ' ` 


(Inter ५३६०) एकरूपता लाकर और विशिष्ट रूप सेउच | 


\ ® 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 : 3 


I72 Digitized भारतीय बश्मेशास्त्र 2007 Chennai and eGangotri 


"राज्यों में. जहाँ वे कम हैं, बिक्री-करों की दरें वढ़ाक 
राजम्व में वृद्धि की आ सकती है। 


(छ) आय तथा धन॑ पर कराधान. के द्वारा राज्य कई * 


वरह से अधिक राजस्व प्राप्त कर सकता है”:--(/) 
कराधान फे उद्देश्य से कर-योग्य धाय तथा घन फिर से 
निर्धारित किए जायें, (7) आय तथा परिंसम्पत्ति को 
इपहार में दिये. जाने से रोका जाय और संपदा-शुल्क 


(७१६० १५) के लिए आजीवन संघथन पूर्ण रूप से 


विर्धारित किये जायें, (॥) पूंजी लाभों प्र अधिक 


कठोरता से कर लगाए जायें, और (४): मध्यम-आय वग _ 


के लिए करों की दरें बढ़ा दी जायं। - 


(ज) हाल के वर्षों में शहरी भूमि के मूल्य में वृद्धि 
के परिणामस्वरूप अनुपाजित आय (unearned income) 
' त्तथा धन में जो वृद्धि हुई है इन पर कर लगाये जायें 
ताकि गन्दी बस्तिमों को हटाने, जल-आपृत्ति, जलोत्सारण 
(0७०३४९), निम्न आय के, लिए भवन-निर्माभ तथा 
. परिवहन - की सुविधाओं के लिए कोषों की व्यवस्था . की 
. छा सके। 
इस प्रकार चतुर्थ योजना सें उपरोक्त उपायों से साधन 
संग्रह की व्यवस्था की गयी थी । वास्तव में, उपरोक्त उपायों 
+ को अपना कर चौथी तथा आने वाली -योजानाओं में 
| “विकास के लिए वित्त सुगमतापूवंक प्राप्त किया जा 
\ सकता है। किन्तुं इसके बाबजद जैसा कि ।970 ई० 
५ विश्व बैंक के दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा था, 
९ “द्रारतीच धर्थ-ध्यवस्था के दोर्धकालीन विकास के मागं 
२ को सबसे बड़ी बाधा साधनों को एकत्र करने की कठिनाई 
एं है। सार्वजनिक विनियोजन के प्रत्येक क्षेत्र में वित्तीय 
₹ उपलव्बि बहुत ही .अनिश्‍्चित रहती है तथा मि्धंन, 
साधनों-> सन्द वृद्धि तथां मन्द वृद्धि> निर्धन साधनों छे 
चिषेले कुचक्र को तोड़ना आज फो प्रमुख समस्या है।” 


(India $ resources handicap persists as one 


basis. There is the pervasive uncerta- 
 8bont financial availability all along 
line of public investment and social 

ov t with no ‘clear way out of the 


vicious circle of- pinched Tesources > slow 
growth and slow growth pinched resources.) 

वित्तीय छाँया और नीति-सम्बष्धी कुछ शुझाव :-- 
चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र के वित्तीय ढाँचे कौ 
समीक्षा से हमारी आथिक नीतियों पर कड़ी दृष्टि डालने 
की जरूरत है। चौथी योजना. की वित्तीय व्यवस्था 
को देखने से स्पष्ट है कि . कुल वित्तीय आवश्यकताओं का 


74.3 प्रतिशत वास्तविक आन्तरिक साधनों से उपलब्ध - 


कराया गगरा; ।2'9 प्रतिशत विदेशी सहायता से और 
2:8 प्रतिशत घाटे कें वित्त प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध किया 
गया। दूसरे शब्दों में, कुल वित्तीय भावश्यकता का 
लगभग तीन-चोथाई भाग ही वास्तविक आम्तरिक साधनों 
से प्राप्त हुआ। इसके फलस्वछप जनता को कराधान 
के बढ़ते हुए दबाव से .बचाने के लिए और उसकी 
ऋक्रय-शक्ति के ह्लास को. रोकने कें लिए कीमतों को स्थिर 
रखना होगा। दुर्भाग्यवश चौथौ[य्रोजना की अवधि में कीमतों 
में तीव्र गति से वृद्धि हुई तथा कीमतों. की बुद्धि के कारण 
योजना के ससी अनुमान बदलने पंड्ते हैं और उतने ही 
भोतिक.. लक्ष्य प्राप्त. करने के लिए . अधिक 
साधन जुटाने पड़ते हैं या योजना का आकार छोटा करना 


'पड़ता है। इस प्रकार की. दोनों परिस्थितियाँ अवांछनीय ' 
हैं, क्योंकि कीमतों की .बृद्धि से मजदूरी-कीमत फे . 


दुष्टकृन्तल (28९-7०९ 89797) का निकास होता है 
और योजना का आकार छोटा करने से विकास कौ गति 
मन्द हो जाती हे। परिणामस्वरूप मौद्रिक, एवं राजकोषीय 
नीतियों को ऐसे समन्वित छप में कार्यान्वित .करना 
होगा ताकि पाँचवीं योजना के दौरान कीमत स्थायित्व 
कै उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। जब तक यह प्राप्त 
न किया जायगा “स्थिरता के साथ विकास' का उद्देश्य 
प्राप्त नहीं हो सकता और मजबूर होकर या तो अतिरिक्त 
कराधान या. अधिकाधिक मात्रा में घाटे के वित्त-प्रबन्धन 
का सहारा लेना पड़ता हे। 
पाँचवीं योजना की क्सीयःव्धदस्था 

(Financial Resources of the Fifth Five Year 

हट .+ ° Plan) 

पाँचंवी योजना कै प्रारूप में ।972-73 के मूल्य-तल कै 


. भाधार पर वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाया गंथा 
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आथक विकास के लिए बित्त  , 


था। 972-73 की कीमतों पर पाचवी योजना में 53,47! 
करोड़ रुपये के व्यय फा अनुमान था जिसमें से 5,850 
करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में चाल विकासात्मक परिव्यय 
(Current development outlay on plan account) 
है। शेष 45,।30 करोड़ रुपये विनियोग के रूप में होने 
का था। पांचवीं योजना के अन्तर्गत साधनों का अनुमान 
निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित था :--- 


(!) पाँचवीं योजना के दौरान अर्थ-व्यवस्था में. 
वास्तविक रूप में 5:5 प्रतिशत वाषिक समृद्धि प्राप्त होगी 
और खनन तथा विनिर्माण क्षेत्न में 8 से 9 प्रतिशत वाषिक 
दर से विकास होगा । 

६2) योजना के वित्तीय प्रबन्ध में स्फीतिकारी 


- प्रवृत्ति को दूर.करने के लिए घाटे के वित्त-भ्रबन्धन 


(Deficit-Financing) को इतना कम, रखा जायगा 
कि जनता के पास मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अर्थ-व्यवस्था की 
आवश्यकताओं से अधिक न हो.सके । .. 

(3) इसी प्रकार आत्म-निमरता के उद्देश्य की प्राप्ति 

के लिए शुद्ध रियायती सहायता (Net Concessiona] 
8) विकास के लिए कुल विनियोग प्रयास का 
बहुत ही थोड़ा अंश होगा। इस उद्देश्य के लिए यहु 
"कल्पना की गई कि पाँचवीं योजना के .दौरान निर्यात 
76 प्रतिशंत वाषिक दर से श्रढ़ेगे और इसके. अतिरिक्त 
आयात-प्रतिस्थापन (mp० ५७५६।०६।००) के उपाय 
भी किये जायेंगे । 


(4) पाँचवीं योजना के पहले दो वर्षो में पर्याप्त मात्रा 


में कोमतःस्थिरता प्राप्त कर लीः जायगी । 

पाँचवीं योजना के. वित्तीय साधनों का अनुमान. 
निम्नांकित तालिका में प्रस्तुत किया गया हे। इसमें 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि योजना के प्रारूप में 37,250 
करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी जो बढ़कर संशोधित 
योजना में 39,303 करोड़ रुपये कर दी गयी। इसमें से 
32.5 करोड़ रुपये आंतरिक स्रोतों से, ।354 करोड़ 
रुपये घाटे की वित्त-व्यवस्था से, तथा 5,834 करोड़ रुपये 
बाह्यं साधनों से प्राप्त करने का आयोजन था । अतं 
पाँचवीं योजना में विदेशी सहायता पर थोड़ी-सी ही निर्भरता 
रहेगी । योजनाकाल के दौरान सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था 
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को चार खंडों में विभाजित किया गया है:- (क) राणः 

कीय क्षेत्र, (ख) निजी क्षेत्र, (ग) वित्तीम संस्थाएं, तथा 

(घं) सम्पूर्णं विश्व । 

पाँचवीं योजनाः के प्रस्तावित वित्तीय” साधन 
(972-73 की कीमतों पर करोड़ रुपये में) 


(करोड़ रुपये में) 


साधन पाँचबीं योजना के प्रारूप संशोधित 
क. आंतरिफ बचत के ज्रोत 33,807 ३2,।43 
. 973-74 में प्रचलित करों £ 
- की दर पर शेष 7,348 4,90I 
2. 973;74 की दर पर - a 
सार्वजनिक उपत्रमों की बचत 5,988 849 
3. बाजार से ऋण 7,232 . 5,879 
4. लघु बचत ` I,850 2;022 
5. राज्य-निर्वाह निधि . - ,280 ,987 
` 6. वित्तीय संस्थानों से घार 895 628 
7. बैंकों से साख । 275: = 
` 8. विविध पू जीगत .प्राप्तिया ,089 556. 
9, अतिरिक्त कराधान 6,850 4,693' 
]0. विदेशी विनिमय कोष - 
के आधार पर उक्षार | 600 
ख. बाह्य सहायता 2,443 5,834 
ग. घाटे का नित्तःप्रन्नन्धन ,_ I,000 I,354 
कुल 3,250 39 


“नाचा उया्च 
आन्तरिक रूप में जुटाये जानेवाले 94:5 प्रतिशत 
"साधनों में से 382 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र से प्राप्त. 


होगा, 49.2 प्रतिशत पारिवारिक क्षेत्र से, 7:8 प्रतिशत 


'निगम क्षेत्र (०77०7६० 9९०६०7) से और केवल 03 | 


प्रतिशत सहकारी क्षेत्र से प्राप्त होगा । इसका अर्थ यह 
हुआ कि पारिवारिक क्षेत्र (०५७००4 Sector) 
अब भी अर्थव्यवस्था भें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र | 
है और इसके बाद ही सरकारी क्षेत्र का स्थान है। | 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि गेरःसरकारी अवित्तीय 
निगम क्षेत्र (Private Non-financial 9९०००) कुल ` | 
साधनों का केवल 7:3 प्रतिशत उपलब्ध कराता है। + 
चौथी योजना के दौरान 2,060 करोड़ रुपये के घारे. 
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की वित्त-व्मवस्था का प्रबन्ध किया गया था । . पांचवीं 
योजना के प्रारूप में घाटे की वित्त व्यवस्था केवल ।000 
करोड़ रुपये की रखी गयी थी। किन्तु संशोधित योजना 
में इसकी रकम बढ़ाकर !354 करोड़ रुपये कर दी - गयी 
है। दूसरी ओर, जहाँ कि पहले प्रारूप में 2243 करोड़ 

' रुपये की बिदेशी सहायता की व्यवस्था की गयी थी; वहाँ 
.पाँचवीं योजना के.संशोधित रूप में 5,834 करोड़ रुपये 
की राशि शुद्ध विदेशी सहायता के लिए तय की गयी । 
योजना प्रलेख में यह कल्पना की गयी थी कि पाँचवीं 


` योजना के पहले दो वर्षो में बहुत हद तक कीमत-स्थिरता ; 


प्राप्त कर ली जायगी और इस प्रकार पाँचवीं योजना में 
स्फीतिकारी वित्त-प्रबन्धन {inflationary Financing) 
की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । किन्तु इस प्रकार के 
: विचारों को वास्तविकता प्रदान करने के लिए कठोर 
राजकोषीय अनुशासन (६।5९। D8C।०९} की आव- 
शयकता होगी । | 

-. सरकारो क्षेत्र को बचत--सरकारी क्षेत्र की कुल 
बचत चार बातों पर आधारित है: (7): कराधान की 
973-74 की दरों पर “केन्द्रीय एवं राज्यीय सरकारों की 
' बचत, {!!) योजना के दौरान अतिरिक्त कराधान, 
। () कन्द्रोय तथा राज्य सरकारों के अवित्तीयः विभागों 
| तथा उपक्रमों की बचत, और (४) वित्तीय सस्थानों 
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 कीबचत। 
.  केत््रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जुटाए जाने वाले 
'साधनों में प्रचलित करों से 4,90! करोड़ रुपये केन्द्र 
tf » एवं राज्य सरकारों के बजट अतिरेक (3४९४४7 
' ७/५४; से प्राप्त होने की आशा थी । इस प्रकार 
` ]987 करोड़ ' रुपये, राज्य-निर्वाह निधि से तथा 849 
करोड़ रुपये राजकीयं उपक्रमों से अचत के रूप में प्राप्त 
करने की व्यवस्था थी ।. इसके अतिरिक्त, ]4,693. करोड़ 
अतिरिक्त कराधान से प्राप्त होंगे जिक्षमें केन्द्र का 
8,494 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों का. 
करोड़ सये होगा! ... “# [ 
का (एक और महत्त्वपूर्ण स्रोत केन्द्रीय एव 
की बचत है जिससे प्रारुप में 5,988 
होने J व्यवस्था थी। इसमें विभिन्न 
इसे अका SRN 649 करोड़ 


८ 


ह रुपये, बन्दरगाह. न्यास . 


भांरतौय अर्थशास्त्र 


76 करोड़ रुपये, अन्य केन्द्रीय उद्यम 2,704 करोड़ , 


रुपये, सड़क ` परिवहन 245 करोड़ रुपये। इसके 


अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र की-बंचतों द्वारा ।5,540 करोड़ . 


रुपये प्राप्त दोगे । इन श्रचतों में सरकारी उच्चमों का 
बाजार से उधार, छोटी बचतें, 'ूर्वोपायी कोष, जीवन 


` बीमा निगम, रिजव बँक और अन्य. वित्तीय संस्थानों से . 


सावधि ऋण तथा जम्मा और विविध पूजी प्राप्तियाँ 
(Miscellaneous Capital Receipts) सम्मिलित हैं। 

गर-सरकारी क्षेत्र की बचतें: गैर-सरकारी क्षेत्र 
की वचतों के - भी तीन अंग हैं: '-(!) अवित्तीय-निगम 
क्षेत्र (Non-financial Corporate 980४०) की बचत; 
(४) सहकारी गैर-साख क्षेत्र की बचत. और (i!) 
पारिवारिक क्षेत्र की बचत। निगम क्षेत्र द्वारा 4.39 
करोड़ रुपये की वचत होगी । इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र 
की !69 करोड़ रुपये की 'बचत होगी । पारिवारिक क्षेत्र 
की बचत के दो मग हैं: (क) वित्तीय. परिऽम्पत्तिं' 
(Financial Assets) और भौतिक परिसम्पत्ति'(2hy- 
$c] .A55९5) । वित्तीय परिसम्पत्ति से 20,225 करोड़ 
रुपये प्राप्त होने की प्रत्याशा है। इसमें से व्यावसायिक 
बैंकों से ५,98] करोड़ रुपये, सहकारी साख समितियों 
से 996 करोड़ रुपये और अन्य वित्तीय संस्थानों से 30] 


करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इनके अतिरिक्त, करेन्सी के ` 


रूप में 950 करोड़ रुपये की बचत: होगी । इसमें जीवन; 


` बीमा निगम से, 2,:07 करोड़, रुपये और पूर्वोगायी 
कोष से 4,।65 करोड़ रुपये प्राप्त होने वाली सांस्थानिक - 


बचत ( Institutionalised $8४६ ) प्राप्त होगी । 
छोटी वचतों द्वारा !,।।3 करोड़ रुपये के योगदान की 
संभावना है और विविध जमा जिसमें गैर-सरकारी 


स्पनियों; व्यावसायिक इकाइयों तथा सहकारी समितियों के ... 


हिस्से तथा ऋण-पत्न शामिल हैं, ],242 करोड़ रुपये प्रप्त 
होने की आशा है। वित्तीय संचयन (F०८2 


. Accumulation ) के अतिरिक्त ' गैर-सरंकारी क्षेत्र 


द्वारा परिसम्पत्‌ (P५5८३ 4४७९5) के ख्प में 0,26 


- करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यदि इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र 


हास लिए गये उधार (4,724 करोड़ रुपये) को निकाल. 


दिया जाय, तो शुद्ध भौतिक परिसंम्पत्ति संचयन 5,392 ` 


करोड़ रुपये होगा । वित्तीय एवं भौतिक संचयन को 


- मिलाकर पारिवारिक क्षेत्र का भाग. 25,747 करोड़ . 
. रपये हो जायगा । यदि इसमें से.निंगम क्षेत्र की बचत 


( 4,39 करोड़ रुपये ) और सहकारी क्षेत्र की.बचत 


C2 करोड़ दपये). जमा कर दी जाय,' तो गैर-सरकारी . 
` ` कषेत्त की कुल बंचत 30,055 करोड़ रुपये होगी | : -.. 
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आथिक विकाश के लिए वित्त i * न i75 


` पाचवी योजना - के वित्तीय अनुमान के आधार पर 
यह अत्याशा की जा सकती है कि. कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
si रूप में बचतं-दर जो ]973-74 में 72-2 
१ बेढुकर' ।978-79 में '।5: 
बाना 0 9 में '।5:7 प्रतिशत हो 
पाँचवीं योजना के संसाधनों की आलोचनात्मफ 
समीक्षा (A critical Appraisal of the estimated 
Financial Resources of the Fifth Five Year 
Pan) :-~उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पाँचवीं योजना 
'में पहले-पहल सांहसपूर्ण वित्तीय ढाँचे के निर्माण का. प्रयास : 
किया गंया है जिसमें 95-4 प्रतिशत साधन. वास्तविक 
आन्तरिक बचत से प्राप्त होने की आशा है। यह निश्‍चय 
ही एक कठिन कार्य है और इसके. लिए ` बड़े. कठोर 
बित्तीय अनुशासन ( Financial Discipline ) को 


- आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही, इसके लिए केन्द्र तथा राज्यों 
. में भी भारी मात्रा में सहयोग की आवश्यकता होगी 
« जिससे कि कीमत-स्थिरता कायम हो सके और मजदूरी 
` में बार-बार वृद्धि की स्वीकृति न देनी पड़े । अनुभव यह 


बतंलाता है कि कीमत-वृद्धि से योजना की लागत 


' .भी बढ़ जाती हैँ और इससे साधन गतिमान करने की 


समस्या और भी: जटिल बन जाती है। इन सभी 
समस्याओं के प्रति आयोजक सजग हैं। इन कठिनाइयों 
का अन्दाजा 'लगाते ब पाँचवीं योजना में यह कहा 


गया है कि "इसमें निहित बचत-प्रमास अत्यधिक 


महत्त्वपुणं हैं। साथ हो, ये देश की क्षमता के बाहर 


. नहीं हैं। इसमें कल्पित सरकारी बचत फी मात्रा के लिए 


न केवल .बहुत अधिक 'राजकोषीय अनुशासनं (८३) 
Discipline)’ की आउश्यकता है वरन्‌ इसके लिए योजना 
के आरम्भ में हो संसःधन को गतिमान करने के लिए भारी 
प्रयास करना होगा। कर-आधार (22-9६5९) क्रा 
विस्तार करने तथा करों की चोरी आदि को बन्द करने 
के उपाय शीकघ्रता से लागू करने होंगे। भूतकाल में 
साधन गतिमांन करने के लिए किए गए मुख्य प्रयास 
प्रायः गेर-व्रिकास व्यय (Non-development Outlays) 
में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अधिकतर निष्फल बन 
जाते थे। इससे पांचवीं योजना में बचना होगा। 
अनावश्यक निजी एवं सरकारी उपभोग पर करोड़ों 
प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत है । इसमें आत्मतुष्टि रखने के 


` कारण एक, गम्भीर स्फीतिकारी परिस्थिति ([f8Hi0n- 
ary Situatl०n) उत्पन्न हो सकती है । 


-ये सब वास्तव में प्रशंसनीय विचार हैं ।' कित्तु इन्हे 
योजना-सम्बच्धी प्रलेखों में बारंबार दोहराया गया है 
जिससे, अब इतमें लोगों का न नहीं रहा; . क्योंकि 
पिछली योजनाओं में i - साधनों के मौलिक अनुमानों. 
और संशोधित | में बहुत: अधिक अन्तर व्यक्त 
[ के लिए, ` च्रौथी योजना के. दौरान केन्द्र 


प्राप्त करने तथा सरकारी उपक्रमों से अतिरेक प्राप्त करने 
में. गम्भीर विफलता हुईं । दूसरी ओर; तीसरी योजना 


में इस क्षति को दूर करने के लिए अतिरिक्त कराधान 


(Additional Taxation) और घाटे के वित्त प्रबन्धन 


, (Deficit financing) को अधिक माता का प्रयोग 


करना पड़ा ` - 

पाँचवीं योजना में संसाधनों के अनुमान की एक और 
महत्त्वपूर्ण कमी अतिरिक्त साधन. गतिमान करने के 
निश्चित अनुमान. का होना है। इनमें रखे गए मुख्य 
उपाय हुँ :---/) सरकारी प्रक्रमों से ऊंची प्रत्याय दर 
(Rate of Return), (7) बिजली तथा वाणिज्यिक 
सिचाई की दरों में वृद्ध, (४) किराये तथा भाड़े में वृद्धि 


` और समृद्ध वर्गों का साहाय्य समाप्त करना, (४) शहरी 


सम्पत्ति (जिसमें शहरीकरण के लिए भूमि का समाजीकरण 


. भी शामिल हुँ) पर प्रत्यक्ष करों की ऊँची दरें, 


(५) उत्पादन शुल्क .की विभेदक प्रणाली, (४४) कृषि 
पर प्रत्यक्ष कर लगाकर कर-आधार '(737-७४४९} का 
विस्तार करना, आंदि। इन सभी उपायों द्वारा 5,850 
करोड़ रुपये प्राप्त करने की आशा'.की गई है किंन्तु 
पाँचवों योजना में इनमें से प्रत्येक मद द्वारा प्रत्याशित 
आय के विषय में कोई चर्चा नहीं है । 
में संदिग्धता रह ही जाती है । ; ८ 

इन्हीं कारणों से प्रोफेसर बी० एस० मिन्हासं ने 
पाँचवीं योजना को अव्यवहायं (^॥ -Infeasible Piaa) 
बतलाया था । 


इससे इस सम्बन्ध - 


उनका विश्लेषण संसाधन गतिमान करने | 


के प्रयास पर ही आधारित था।. पाँचबीं योजना के . 


पहले प्रलेख में कुल उपलब्ध संसाधनों की मात्रा 5765. 


में 53,4]] करोड़ उपये की आवश्यकता का अनुमान - 
लगाया गया--37;250 ` करोड़ रुपये सरकारी क्षोन्न' में 
और 6,:6। करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र में। इससे 


, यह ज्ञात होता है कि !972-73 की कीमतों और 973- . 
. 74 की कराधान-दरों के आधार पर पहले अनुमान की | 
अपेक्षा 2,246 करोड़ रपये के अतिरिक्त साधन 'प्राप्त 


करने होंगे। यह्‌ पूर्णतया गलत है क्योंकि यह कल्पना 
कि कीमतों की वृद्धि के साथ विनिमरोज्य संसाधनों 


` करोड़ रुपये आँक्रो गई थी जबकि आगे योजना के प्राइप . 


4, A 


(Investible Resources) में आनुपातिक वृद्धि होती है, _ी 


बिल्कुल आधारहीन है तथा वास्तविक स्थिति-ठीक इसके | 
कौमते बढ़ती जाती हैं, . 
अन्तर्देशीय विनियोज्य संसाधन कम हो जाते हैं और यह 


बिपरीत है अर्थात्‌ जंसे-जेसे 


बात भारत में आयोजन के अनुभव से प्रमाणित भी हुई | 


है। डा० मिन्हास के अनुसार, “वित्तीय साधनों के अद्यतन 
अनुमान में 2,993 करोड़ रुपये की राशि या तो भिन्ने 


कल्पनाओं पर आधारित या केवल आकड़ों के हेरफेर 
के द्वारा प्राप्त की गई है। ` योजना के प्रारूप में अब _ 


यह कल्पना को गई है कि पूर्वोक्त अनुमान की तुलना सें 


अब ,008 करोड़, रुपये को अधिक विदेशी सहायता 
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प्राप्त हो सकेगी । इसी प्रकार विदेशों से प्राप्त होनेवाले 
बाथिख्मिक ऋणों की माला भी 200 करोड़ रुपये बढ़ा 


झोयईहे।” जहो पर कि योजना प्रलेख में 60।5 करोड़ , 


छपबे के अतिरिक्त साधन गतिमान करने :की कल्पना की 
गई थी, वहाँ अब योजना के प्रारूप में नई कल्पनाओं के 
आधार पर यह राशि 0,590 करोड़ रुपये आँकी गई है 
पहले अनुमान से भी पर्याप्त माढा में अधिक । 
दूसरे शब्दों में, नय अनुसान में ,453 करोड़ रुपये के अति- 


रिक्त साधन मान्यताओं और नए करों द्वारा संसाधन प्राप्त 


. करने का परिणाम है।” इसी प्रकार, .आंयोजकों ने बड़ी 
सरलता से यह कल्पना की भी है कि पारिवारिक क्षेत्र की 

. चचत 24,096 करोड़ रुपये से बढ़कर 25,579 करोड़ ' 
रुपये हो जायगी अर्थात्‌ इसमें ।,50 करोड़ रुपये की 
बृद्धि होगी । सारांश यह है कि पाँचवीं योजना की वित्तीय 


व्यवस्था कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जिससे _ 


इस सम्बन्ध में संदेह का वातावरण दूर नहीं हो पाता । 
छठी योजना की वित्तोय-व्यवस्था 
(Financing of the Sixth Five Year Plan) 
*छठी योजना में 4:7 प्रतिशत वाषिक विकास की दर के 
आधार पर पांच बषां में सार्वजनिक क्षेत्र में 69,380 करोड़ 
रुपये व्यय की व्यवस्था है। इतने बड़े आकार की योजना 
के लिए संसाधन प्राप्त करने के उद्देशय से बड़े पैमाने पर 
प्रयत्नो की आवश्यकप्ता पड़ेगी |. किन्तु देश की आथिक 
एबं वित्तीय स्थिति को"देखने से यह पता चलता है कि इतने 
अधिक मात्रा में साधनों को ` एकत्र करना कोई बहुत बड़ा 
काये नहीं है । देश में बचत की दर !१4 प्रतिशत तक 
पहुँच गयी है। पिछले कुछ वर्षो में बैक के जमा विशेषतः 
- स्थायी जमा में तीव्र गत से वृद्धि हो रही है। . देश के 
पास विदेशी विनिमय का भी विशाल भंडार एकत्र हो गया 
. है। ऐसी स्थिति में मुल समस्या संभावित बचत को सावं- 
` जनिक क्षेत्र के विनियोग के लिए उत्प्रेरित करने की हैक्ष 
छठी योजना में सावंजनिक तथा निजी दोनों क्षेन्नों में 


` कूल 7,26,240 करोड़. रुपये व्यय का आयोजन है।. यह- 
. रकम विभिन्‍न स्रोतों से निम्न प्रकार से प्राप्त होगी-- 


.__]. सार्वजनिक क्षेत्र की बचत 


छठी योजना (978-83) की वित्तीय व्यवस्था 
977-78 के मूल्य-स्तर पर 
मर्दे ` रकम (करोड़ रुपये में) 
27,444 
,973 
* 9,074 
62,364 
I,00,855 
3,955 


2, वित्तीय संस्थाओं की बचत 


भारतीय अर्थशास्त्र 
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योजना में पाँच वर्षो में , सार्वजनिक क्षेत्र में 

59.380 बरोड़ रुपये व्यय की व्यबस्था है। इसका तात्पर्य 

५ है कि निजी क्षेत्र के लिए योजनाकाल में 46,860 

करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी । सार्वजनिक क्षेत्र में 

व्यय की जाने वाली रकम को निम्नांकित तरीके से 
का आयोजन है 

ब सार्वजनिक क्षेत्न की वित्तीय व्यवस्था 

977-78 के मूल्य-स्तर 

भें रकम पर (करोड़ रुपये में) 

], 'I977-78 की प्रचलित दरों * 


पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों की बचत 72,859 
2. ]977-73 की दर पर राजकीयं 
` उपक्रमों की रचत. ` 0,296 
3. अतिरिक्त साधन जुटाना 3,000 
4. सरकार तथा राजकीय उगत्रमों द्वारा 
` बाजार में ऋण - 5 5 I58I6 
5. वित्तीय संस्थाओं से ऋण I,296 
6. लघु बचत | 3,50 
7. राज्य-निर्वाहं निधि ` 2,953 
8. विभिन्न पूँजीगत प्राप्तया 450 
: 9. विदेशी सहायता (शुद्ध) ` 5,954 . 
0. विदेशी विनिमय कोष से ४ 
, उपयोग ,80 
क क्षता काम 
।. अंतर जिसको व्यवस्था 
` नहीं है। : 2,226 
।2. कुल रकंम - 69,380 


छठी योजना की वित्तीय व्यवस्था, को देखने से स्पष्ट है 
कि इसमें 2226 करोड़ रुपये का. अंतर रह जाता है जिसकी 
कोई व्यवंस्था'नहीं की जाःसकी है। यहं-राशि यदि अति- 
*रिक्त साधनों के द्वारा पूरित नहीं होगी तो: उसे घाटे की 
-वित्तःव्यवस्था (Deficit Financin९) से ही पूरा करना 
पड़ेगा ऐसा जान पड़ता है। यदि इश रकम के लिए. घाटे 
की वित्त-व्यवस्था का सहारा लिया जायेगा तो मूल्य-तल 
में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा । 


| विशेष अध्ययन-सूचो 
I, Govt. of India : First Five Year Plan. 


vd 4 :: Second Five Year Plan. 

Ft 2 : Third Five Year Plan. 

4, ?! i : Fourth Five Year Plan. 
SS » ©. FifthFive Year Plan. 
6,” ». ; Draft Sixth Five Year Plan.. 


_ (978-83) 
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रतीय खण्ड 


“The secret of rapid agricultural progress in under-developed countries is to be found 3 
much more in agricultural extension, in fertilisers, in new seeds, in pesticides and in water [ 
supplies than in altering the size of the farm, in introducing machinery, of in getting rid of 
middlemen in-the marketing process.’?" —W. 4..Lewis 


\ | 


. भारंतीय कृषि एवं क्ृषि-सम्बन्धी समस्याएँ 
( Indian Agriculture and Agricultotal Problems ॥ 
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० इस खण्ड में ० 
 , अध्याय ।4 : भारतीय कृषि : समस्या तथा विकास । 5 E 
Fo (Indian Agriculture Problems and Developmen ) [ 

अध्याय ।5 : सरकार की कृषि-सम्बऱ्धी नीति एवं नियोजन , 
PE (Government's Agricultural policy & Planning) 
अध्याय ।6: भारत की खाद्य-समस्या , 

Ro (India’s Food Problem) 
- अध्याय ।7 : सिंचाई के साधन 
(Sources of Irrigation) 
` अध्याय ।8: उपविभाजन एवं अपखंडन तथा सहकारी कृषि | 
5 (Subdivision & Fragmentation & Co-operative Farming 
दर रे है 5 3 
कै अध्याय 9 : भूमि-व्यवस्था एवं सुधार 
द (Land Tenure & Reforms) 


. ध्याय 20: किसान तथा उसके उपकरण 
(The Agriculturist & his Equipments) ° 
अध्याय 2] : कृषि-वित्त 
 . (Agricultural Finance) 
अध्याय 22 : भारत में सहकारिता आन्दोलन 
(Co-operative Movement in India) 
अध्याय 23 : सामुदायिक विकास योजना | 
( Community Develoment Project) 


र (Agricultural Marketing) 
_ अध्याय 25 खेतिहर मजदूर 
हे (Agriculutral Labour) 
अध्याय 26: हरी क्रांति 
 . (The Green Revolution) 
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` भारतीय कृषि : समस्या तथा विकासं 


* ( Problems & Development of Indian Agriculture ) 


भारत की आधिक व्यवस्था में ` कृषि का महत्त्व 
(Importance of Agriculture in the Indian 
Ec0n0m} :—अन्ड अल्प-विकसित देशों की तरह भारत 


भी एक कृषि-प्रधान देश है। पिछले प्रायः 30 वर्षो से ` 


देश के ओद्योगीकरण के सतत्‌ प्रयास के वावजूद कृषि आज 


' भी भारतीय अर्थ-व्यवस्था का आधार है। यहाँ की प्रायः 


70 प्रतिशत जनसंख्या कृष्रि पर ही आश्रित है। कृषि पर 
आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 872 ई० में 65 था जो 
बढ़कर बीसवों शताव्दी के प्रारम्भ में 70 प्रतिशत हो गया 
और इस समथ तक यह्‌ ज्यों-का-त्यों बना. है ।. ब्रिटेन, 
अमेरिका, कनाडा तथा न्यूजीलैंड आदि देशों में कृषि पर ` 
आश्रित व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत के ठीक विपरीत इन 
देशों में कृषि पर आश्रित जनसंख्या में निरन्तर कमी की 
प्रवृत्ति है । निस्वाँकित तथ्य देश की अर्थ-व्यवस्था सें कृषि 
के प्रहुल्त को स्वष्ड करते हैं-- 
!. राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान 
( Large Share of agriculture in National 
‘Income) :—भारवीय कृषि देश की राष्ट्रीय आय का भी 
एक प्रधान स्रोत है । यहाँ की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक 
प्रमुख भाग कषे से ही प्राप्त होता है निम्वांकित तालिका 


राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 


राष्ट्रीय केवल कृषि से कृषि की 
आय . प्राप्त आय ` आय, 
वर्ष (960-6! क्रे मूल्य-तल पर) कुल राष्ट्रीय 
[ आय के प्रति- 
(करोड़ रुपये में) शत के खूप में 
: 950-5 9,530 4,890 .5]:3 
I960-6 3,365 =:6,580 49°] ° 
` -965:66 5,234 6,748 ` 45:5 
I968-69 I7,357. 'TyISS 42°0 
97I-72 I9,20] 7,776 | 4°I0 
I973-74 . ।9,90 7,883 40°0 


]975-76 ई० ` के अनुमान के अनुसार देश की 
कुल राष्ट्रीय आय का प्रायः 43 प्रतिशत भाग कृषि से 
ही प्राप्त हुआ था जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 
ब्रिटेल में, कुल राष्ट्रीय आय का केवल 3 तथा कैचाडा में 
5 प्रतिशत एवं आस्ट्रेलिया में 7:6 प्रतिशत भाग कृषि ही 
से प्राप्त होता है। वास्तव में, जो देश जितना ही अधिक 
विकसित होगा, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान उतना उतना 


` ही कम होता है कम होता है। (Te more developed & country 
is, the smaller is the share of agriculture in its 
nafional output and income.) 


2. देशवासियों के भोजन को पूर्ति का प्रधान. 


` साधन :-इतना ही नहीं, भारतीय कृषि से देश की विशाल 


जनसंख्या को. भोजन भी प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह , 
नहीं कि खाद्यान्त-उत्पादन की अपेक्षा जनसंख्या में 
अत्यधिक वृद्धि के चलते द्वितीय विश्व युद्ध के वाद 
खाद्यान्नों का आयात करना पड़ रहा है, किन्तु फिर भी ' 
देश में खाद्यान्न की कुल उपलब्धि में आयात का हिस्सा 
बहुत ही थोड़ा रहता है। 

3. कुछ उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ की पुत्ति का 
साधन :-साथ ही, कृषि से देश के बहुत-से उद्योग-धच्धों 
के -लिए कच्चे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जिनमें सूती-वस्त्र, - 
जूट चीनी, वनस्पति तथा बगान-उद्योग इत्यादि के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

4. विदेशी व्यापार में महत्त्वपूर्ण स्थान (Importance 
of Agriculture in Foreign Trade ) :--विदेशी 
व्यापार की दृष्टि से भी भारतीय कृषि का स्थान अत्यंत 

, ही महत्त्वपूर्ण है ` भारत से निर्यात किये जाने वाले पदार्थों 
में भी कृषि-पदार्थो, जसे चाय, कहवा, तिलहन तथा 
तम्बाकू आदि की प्रधानता है । भारतं से. निर्यात की जाने- 
“वाली वस्तुओं . में 250 . प्रतिशत कृषि-पदार्थों तथा !0 
प्रतिशत कृषि पर आधारित उद्योगों का हिस्सा है। 
इस प्रकार यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का भी प्रधान एक 
साधन है ! मोटे तौर पर देश के निर्याते के कुल मूल्य का | 
35 से 40 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि 
से ही प्राप्त होता है। :3 2६ 


5. सरकारी आय का महत्त्वपुर्ण साधघत:->देश में | 
केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को भी कृषि से 

विभिन्‍न रूप में प्रति वर्ष पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती 
है। उदाहरण के लिए, केवल मालगुजारी से राज्य सरकारों 
को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है } 
इसी प्रकार कृषि आय कर से भी प्रति वर्ष ।5 करोड़ 
रुपये की आय होती है। इसी प्रकार सरकारी आय का 
एक बड़ा भाग कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्र में व्यय भी 
होता है । `, ४ : 

भारत में यातायात के साधनों को आय भी कृषि पर' 
ही आधारित है। देश के आन्तरिक व्यापार में कृषि की 
ही प्रधातता है । इन कारणों से देश के आयोजित आथिक 
विकास में भी कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः, 
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आथिक नियोजन की सफलता कृपि-उत्पादन में आशातीत 
वृद्धि पर ही आधारित है । इस प्रकार भारत की आथिक 
व्यवस्था में कृषि का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है! 
वस्तुतः, भारतीय कृषि की समृद्धि पर ही देश की आथिक 
समृद्धि भी आधारित है। _ 


भारत की आशिक व्यवस्था में कृषि का महत्त्व 
ब्रिटिश शासंन काल के एक गवर्नर जेनरल लाड मेयो 
(M3४०) द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिये गये निम्न बथान 
से लगाया जा सकता है, “आनेवाली अनेक पीढ़ियों तक 
घन एवं सम्यत. के विकास की दृष्टि से भारत की प्रयति 


प्रत्यक्ष रूप से उसकी. कृषि की प्रगति पर ही निर्भर 


करेगी । - संसार सें सम्भवतः कोई भी ऐस देश नहीं है 


जिसका कृषि मे इतना प्रत्यक्ष, सीधा एवं घनिष्ट स्वांथ 


निहित है। मारत सरकार केवल सरकार ही नहीं वरन 
एक मु-रवामी भी है । (For generations to come, 
the progress of wealth and civilization in 
India must be dependent on her progress in 
agriculturs. There is perhaps no country .in 
the world in which the state has so immedi- 
afe and direct interest in agriculture. The- 


Government of India is not only a Govern- . 


ment, but also the chief landlord.) 


किन्तु भारत के आथिक जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण 

स्थान होते हुए भी भारतोय कृषि आज अत्यन्त पिछड़ी 
हुई स्थिति में है.। भृ।रतीय कृषि: की प्रति एकड़ उपज 
' विश्व, के अन्य सभी देशों से कम है । इससे देश में प्रति- 
वर्षृ-वहुत बड़ी मंत्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ता 


था, । उदाहरण के लिए, ।95 ई० में 47:3 लाख टन, . 


957 ६० में 35:8 लाख टन, 959 ई० में 37'! लाख 


टन तथा 960. ई० में प्राय. 45 लाख टन खाद्यान्त का” 


विदेशों से आयात करना पड़ा था। ।975-76 ई० 


में 7343 करोड़ रुपये मूल्य के अन्न का विदेशों से : 


आयात किया गया था। डा० क्लाउस्टन ने इस सम्बन्ध 
में ठीक ही कहा है कि “भारत में पिछड़ी.हुई जातियाँ 
तो हैं ही, पिथड़े हुए व्यवसाय भी हैं और दुर्भाग्यवश 
कृषि उनमें से. एक है।”? (In India, we have our 
depressced classes, We too have-our depressed 
‘industries and ` agrigulture unfortunately is 
one of them.) भारतीय कृषि की इस कम. उपज अथवा 


« पिछड़े होने के कई कारण हैं किन्तु इसका प्रमुख कारण 
. गत ।00 वर्षों में भारतीय कृषि का इंगलैंड की ह 
i ताओं के अनुरूप विकसित होना ही है। + 


973.- में देश के एक बहुत 
खाद्यान्न के आयात 


गया था । 


बड़े भाग में भयानक 
का निर्णय किया था । 973 


भारतीय अर्थशास्त्रे 


कृषि का बिकास देश के आथिक विकांस के लिए 
अनिवायं ( Agricultural Development essenital 
for Economic Growth of the Country ) :— 


“ झारतीय कृषि का महत्त्व इस वात से भी स्पष्ट हो जाता है 
कि इका विकास देश के आर्थिक विकास के लिए विल्कुल ` 


अनिवार्य है। घ्रो० रंगनर नस्क ने आथिक विकास के 
संदर्भे. में इस बात का सुझाव दिभरा था कि कृषि से 
अतिरिक्त जनसंख्या को हटाकर ' उद्योग-धन्धों में लगाया 
जाना चाहिए । -किम्तु भारत में. प्रो० नस्क के सुझाव से 
इस सम्बन्ध में कई कारणों से घोर आशंका व्यक्त की 
जाती है । स्ंप्रथप्न तो औद्योगीकरण के लिए कृषि से मज- 


हूरों को हटाकर उद्योग-धन्धों में लगाना ही पर्याप्त नहीं _ 


होगा । वास्तव में, औद्योगीकरण के लिए देशवासियों में 
एक विशेष प्रकार. की ह की आवश्यकता होती है 
जिसका: अभी भारत में अभाव है । हितीषतः, तीब्र गति 


से औद्योगीकरण के लिए बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या को 


खिलाने के लिए भी खाद्यान्नों की पृत्ति में बहुत अधिक 
वृद्धि करनी होगी । इसी प्रकार उद्योग-धन्धो की बढ़ती 
हुई आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए. आवश्यक कच्चे 
पदार्थों के उत्पादन में. भी बहुत अधिक वृद्धि करनी 
होगी । तृतीयत्रः, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश 
में नये-नये उद्योग-धन्धों के अन्तर्गत रोजगार प्रदान करन! 
संभव नहीं है। वास्तव में, उदच्चोग-धन्धों में रोजगार 
प्रदान करने की शक्ति की भी एक सीमा होती है। 


` अतएव देश की विशाल जनसंख्या के लिए कृषि अथवा 


ग्रामीण उद्योगों में ही अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था 
करनी होगी * ` 


उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत जैसे देश : 


के आथिक विकास की' किसी भी योजना में कृषि के 
विकास पर पर्याप्तः मात्रा में ध्यान देना अनिवार्य है। 
भारत के योजना निर्माताओं को द्वितीय एवं तृतीय 
योजनाओं र से यह चेतावनी प्राप्त हो गयी थी कि कृषि 
के क्षेत्र में विकास की शिथिलता से सम्पूर्ण योजनाकरण 
की प्रक्रिया को ही धक्का लग सकता है । न्‍ 
कृषि की उत्पादकता में वृद्धि (7०४५७ ¡7 ९7०५ - 


tural Producti) :--कवपि के उत्पादन में बृद्धि के. , 
एकड़ उपज (०! , 


लिए इसकी उत्पादकता, यानी प्रति 


१०९ 9०५) में वृद्धि अनिवार्यं वै. । प्रथम पंचवर्षीय 


योजना काल में इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रयास किये गये । - 


वाद की. योजनाओं में भी गहन कृषि-विकास के कार्यक्रमों 


पर अधिक जोर देने के कारण कृषि की उत्पादकता में | | 


'निश्चित रूप से वृद्धि हुई है जो अगले पृष्ठ की तालिका 
से स्पष्ट हैँ :-- 


i 4. भारत सरकार ने 7972-73 से खाद्यान्नों के आयात को विल्कुल समाप्त करने का निर्णय किया था। के 
बा पड़ने के कारण पुनः सरकार ने 7973-74,में 49 .. a, 
ई० में 463 करोड़ रुपये मूल्य के 49 लाख टन खाद्यान्न 
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भारतीय कृषि : समस्या तथा विकास 8] 


BTS के 3 3. 3 लआ 
a 


कृषि की उत्पादकता का सुचनांक ( 7959-60 से 96-62 तक का औसत =- ]00 )ः 


। न्नों 

| sO खाद्यान्नों की उत्पादकता ` गैर-खाद्यान्नों की सभी-कृपि-वस्तुओं की उत्पादकता 
| ; का सूचनांक . उत्पादकता का सूचनांक का सूचनांक 

| 955-56 .9I.4 93.4 9.9 ` 

| 960-6 02.8 042 . 7 I03.3 

| I965-66 84.6 96.2 92.2 

| 972-73 [3.] ' 06.5 0.7 

I973-73 26.7 44.7 II6.0 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले प्रायः 20 में खाद्य-फसलों में ही अधिक हुई है। इसका प्रधान कारण 

| वर्षो में कृषि की उत्पावकता में प्रायः 24 प्रतिशत की वृद्धि खाद्यान्नों की. कमी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय 
| हुई है। उत्पादकता में वृद्धि गैर-खाद्य-फसलों की तुलना ` योजनाओं में इनके उतपादन में वृद्ध पर अधिक जोर है। 
| भारत में भूमि का उपयोग 
तु ( Land Utilization in India ) 
| भारत Eh कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3263 लाख भाग भूमि के लिए ही आँकड़े उपलब्ध थे । !97-72 ई० 
| हैक्टर है। इसमें से 7977-72 ६० में केवल 3056 'लाख' में भारत संघ की कुल भूमि के उपयोग के सम्बन्ध मे 
| ' हेक्टर भूमि, अर्थात्‌ कुल क्षेत्रफल के प्रायः 94 प्रतिशत निम्नलिखित आँकड़े उपलब्ध थे :-- 
भारत संघ की भूमि का उपयोग” ( लाक्ष हेक्टर में ) 7972-72 ई० में 

CNN ER «>>... 


न, 


| वर्गीकरण “ So , ` क्षेत्र कुल सूचित क्षेत्र 
| MEISE MRRP डक 0 02 0 & का प्रतिशत 
।. कुल भौगोलिक क्षेत्र 3 3280 i 
` 2. कुल सूचित क्षेत्रफल (70०७] Area Reporting) 3056 « 00 
3..वन (Forest) Ei 657 2l 
- 4. कृषि के लिए अप्राप्य भूमि (Not available for Cultivation) 458 I5 - 
5. बंजर भूमि (Fellow land) | र 2I3. 65 § 
6. बंजर के अतिरिक्त अन्य अङ्गष्य-भूमि 334 I0:5 
(Other upcultivated land excluding fallow) 
7. वास्तविक व या गया क्षेत्र (0० -Area Sown) “er 394 46 
8. एक से अधिक बार वोया गया क्षेत्र (Area Sown more than once) । 246 8 
9. कुल वोया सया क्षेत्र. (70॥] ००९ 4९१) 640 54 


के द्वारा कृषि के अन्तरगत लाया जा सकता है। योजना. 
आयोग का मत है फि भारत में «जबकि जनसंख्या में ' 


/भारत में भूमि के उपयोग-सम्बन्धी आंकड़ों के 
अध्ययन से यह-र्५ष्ट है कि यहाँ कुल सूचित क्षेत्र के प्रायः 
46 प्रतिशतं भाग 'भूमि में ही खेती की जाती है। वास्त- 
बिक बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर 
वृद्धि हो र्‌ही है। ।950-5] ई० में यह 87 लाख, 


हेकटर था जबकि ।968-69 ई० में 38 लाख हेक्टर तथा अन्य उपायों के द्वारा भूमि की उत्पादकता में पर्याप्त | 


797-72 में ।394 लाख हेक्टर हो गया । अतएव यहाँ 
कृषि-योग्य भूमि का ओतत (97] ई० की जनगणना के 
अनुसार) प्रायः 0:70 एकड़ ही पड़ता है। कुल सूचित 


भूमि का प्रायः 6°5 प्रतिशत भाग बंजर है। बंजर के ` 


अतिरिक्त अन्य अक्ृष्य भूमि का क्षेत्र 334- लाख हेव्टर 


है। इस प्रकार की भूमि.का अधिकांश भाग भूमिऽउद्धार 


ii Statistical Outline of India-l976. 
2. India=I976. 


मात्रा में वृद्धि की जा सकती हैःतथापि यह आवश्यक है ' 
कि इस बात का पता लगाया जाय कि बंजर भूमि में से 


, कितनी भूमि हमें कृषि के लिए उपलब्ध हो सकती है। ` | 


बढ़ती हुई जनसंख्या का एक प्रभाव यह भी पड़ेगा किं जो 


= 


भूमि इस समय कृषि के अन्तगंतहै उसका कुछ क्षेत्र मकानों ` 
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'के निर्माण में चला जाय। सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों « | 


र 


]82 


आदि यातायात के साधनों के विकास होने पर भी भूमि 


का कुछ भाग इसमें चलाया जायगा ।. तेजी से होने वाले 


नागारिकीकरण (7७77४०) तथा बड़े-बड़े शहरों 
के आकार में वृद्धि होने के फलस्वरूप भूमि की और 
आवश्यकता पड़ेगी । सिचाई के वृहत्‌ बाँध भी कुछ 
उबेर भूमि को अपने अन्तगंत जल-प्लावित कर देंगे । 
साथ ही, औद्योगिक कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के 
लिए भी पर्याप्त भूमि चाहिये। कु 
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश, में भूमि- 
मानव अनुपात (Land man 0४४०) में निरन्तर कमी 
हो रही है। निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट है:- . 
भारत में प्रतिःव्यक्ति उपलब्धं भूमि का क्षेत्र 


वर्ष प्रति-व्यक्ति उपलब्ध 
` कृपि-योग्य . भूमि का क्षेत्र 

90I :03 एकड़ 

I92l ; II , 

_ 95] | 0:84 „ 

96 द 0°79 5] 

97] 0°70 ». 


भारत में कृषियोग्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि की संभावना 
(Scope for Increasing the Area under 
` Cultivation. in India) 


भारत की वत्तंमान खाद्य-समस्य के समाधान का 
' एक प्रधान उपाय कृषि-योग्य भुमि के क्षेत्र में वृद्धि है। 
किसी देश की कृषि-योग्य भूमि में दो प्रकार से वृद्धि की 
जा सकती है-(क) विस्तृत कृषि (Extensive cultiva- 
£¡००)-जब कृषि के क्षेत्र में अधिकाधिक वृद्धि कर 
कृषि के क्षेत्र का विस्तार्‌ किया जाता है तो इसे विस्तृत 
कृषि कहते हैं । (ख) गहन कृषि ( Intensive cnltivar 
£।००)-जब एक निश्चित भूमि के टुकड़े पर ही अधिक 
` पूँजी,इश्रम तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता 
है तो से गहन कृषिः कहते हैं।: अब भारत में इन दोनों 
उपायों द्वारा कृषि के क्षेत्र में वृद्धि की सम्भावनाओं पर 
विचार किया जायगा । ot 


जहाँ तक विस्तृत कृषि का प्रश्‍न है, इसके लिए देश 
में कृषि योग्य भूमि केक्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता 
पड़ेगी । 972-72 ई० में देश में बंजर-भूमि का क्षेत्र 
2]3 लाख हेक्टर तथा बंजर के अतिरिक्त नन्य अक्ृष्य 


- भूमि का क्षेत्र 334 लाख हेक्टर था। इसके अतिरिक्त 


' चों के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र 657 लाख हेक्टर तथा 


Re 
We 
(४४. ४ 


' कुष के लिए अप्राप्य भूमि का क्षेत्र 458 लाख हेक्‍टर था। 


इसमें.से वनों के अन्तर्गत भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाना 
सम्भव नहीं है, बयोंकि देश में जंगलों का आज भी अमाव 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


है । 952 ई० की सरकारी वन-नीति के अनुसार देश के 
कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम-सेःकम एक-तिहाई भाग में 


'`चनों का होना अनिवार्य है। इसी प्रभार क के लिए 
अप्राप्य भूमि को भी कृषि के अन्तर्गत नहीं लाया जा | 


सकता क्योंकि इस प्रकार 3 भूमि पहाड़, नदी, झील 
तथा मरुभूमि आदि के रूप में है अथवा मकान, सड़क 
इत्यादि के रूप में हैं । अतएव कृषि के क्षेत्र में वृद्धि की 


सारी आशाओं का केन्द्र बजर तथा अन्य अङ्ष्य भूमि ही ' 


वि 


है। इस प्रकार की भूमि को विभिन्न उपायों द्वारा कृषि 
के अन्तर्गत लाया जा सकता है। किन्तु द बंजर झुभि के 
उद्धार में भी बहुत अधिक कठिताइयथाँ हैं। सर्वप्रथम तो 
यह कार्य बहुत अधिक खर्चीला पड़ता हैं। इएके लिए 


` भारी-भारी द्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, ड्वितीयतः, 


बंजर भूमि वाले क्षेत्रों की जलवायु भी अस्वार्थ्यकर होती 
है तथा इसमें आवागमन के साधनों का पूर्णतया अभाव 
रहता है। अतः इसमें सुधार के साथ-साथ जीवन की अन्य 
सुविधाओं की व्यवस्था भी अनिवार्य है । तृतीयतः, सम्पूर्ण 
बंजर भूमि को कृषि के लिए सुधारा नहीं जा सकता। 
इसका कारण स्पष्ट है । इस क्षेत्र की भूमि पर और भी 
कई प्रकार की माँगें हैं। और कुछ भूमि को परती छोड़ना 
भी आवश्यक है और कुछ की . भौतिक संरचण इस प्रकार 
की है कि इसे अच्छी खेती के योग्य नहीं वनाया जा 


सकता । फिर भी कुछ झूमि ऐसी अवश्य है जिसे सिचाई 


तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के द्वारा कृपि-योग्य 
बनाया जा सकता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों हारा 
पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के विकास फे 
य किये जा रहे हैं तथा- इनमें कुछ, सफलता भी प्राप्त 
हुई ह्‌ । 


किन्तु, यद्यपि देश में विस्तृत कपि की संभावनाएं 


मौजूद हैं, फिर भी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते | 


हुए यह कहना पड़ता है कि इससे दीर्घकाल में स्थिति में 
कोई आशाजनक सुधार नहीं हो सकता । अतएव दीषं- 


काल में हमें इसके लिए गहन कृपि पर ही" निर्भर रहना 


पड़ेगा । भारत में गहन कृषि की बहुत अधिक संभावनाएं 


हैं। यहाँ अभी प्रति-एकड़ उपज अन्य देशों की. अपेक्षा . 


बहुत ही कम है। अतएव अच्छे बीज, अच्छी. एव पर्याप्त 


मांत्रा में खाद, नये-नये औजारों तथा अन्य उन्नत तरीकों | 


को अपनाङर हम इसमें वृद्धि ला सकते हैं। इस स न 
में जापान तथा मिस का उदाहरण हमारे लिए र 


शिक्षाप्रद है। भारत में प्रतिःव्यक्ति उपलब्ध कृषि-्योग्य « | 


भूमि का क्षेत्र 0:75 एकड़ है जबकि जापान में यह केवल 


` 0°]7 एकड़, ब्रिटेन में 0:42 एकड़, पश्चिमी जर्मनी में, 
0:48 एकड़, चीन में 0:56 एकड़, संयुक्त राज्य अमेरिका में, _ 
2°68 एकड़, रूस में 2:59 एकड़ तथा कनाडा में 5075. | 


|. All india Rural Credit Survey, Vol, I p, 2 ४ है | 
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एकड़ है । किन्तु गहन कृषि को अपनाने के कारण इन 
देशों में प्रति-एकड़ उपज बहुत .अधिक होती है। भारत में 
भी इन उपायों को अपनाने से कृषि के उत्पादन में महत्त्व- 
पूर्ण वृद्धि की जा सकती है । ह 

इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है 
कि “भारतीय कृषि का भविष्य गहन कृषि पर ही निर्भर 
करता है न कि विस्तृत कृषि पर।” ( ७ णिए७ ० 
the Indian .Agriculture lies in intensification 
rather than in extension of the cultivated Area.) 
किन्तु' इसके लिए. पूंजी की आवश्यकता होगी और अभी 
हमारे देश में किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी कां 
अभाव है । अतएव पर्याप्त मात्रा में पूंजी की व्यवस्था 
कर हम . गहन कृषि के द्वारा भारतीय कृषि का विकास 
कर सकते हैं । 

भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं 
(Main Problems of the Indian Agriculture) 

भारत एक कृषिनप्रधान देश है। किन्तु, कृषि-प्रधान 
देश होते हुए भी आज यहाँ कृषि की स्थिति अत्यन्त 
दयनीय है जिसके परिणामस्वरूप हमें विदेशों से लाये गये 
अन्न पर निर्भर करना पड़ता है। , विश्व के कुछ प्रमुख 
देशों में खाद्यान्न के 'कुल उत्पादन तथा प्रति-व्यक्ति 
उपलब्धि को देखने से इस सम्बन्ध में भारत की वास्तविक 
स्थिति स्पष्ट हो जाती है :-- 


देशः जनसंख्या 967 .में प्रतिव्यक्ति 

. (करोड़ में) खाद्यान्तों रू प्रतिदिन 
_ 967 में ` कुल उत्पादन ग्राम में 

सं०रा० : (लाख टन'में) उपलब्धि 
अमेरिका I9.9 2526 3478 
सोऽ संघ 23.6 I43 ` I640 
फ्रांस 5.0 3I8 742 
` जापान I0.0 2]0 375 
चीन 79.7 -843 | 634 
भारत ` 57. : 960 5I5 


इसी प्रकार प्रति हेक्टर उत्पादन भी भारत सें विक-, 


सित देशों को तुलना में बहुत ही कम है: 
t. Third-Five year Plan p..I48. 


औसत उपज : अन्तर्राष्ट्रीय तुलना, 974 
( किलोग्राम प्रतिहेक्टर )* 


फसल/देश उपज फसल देश उपज 
चावल (घान) ` कपास 
चीनः 3270 सं० रा० अमेरिका 500 
जापान 5840 सोविग्यत संघ 940. 
सं० रा०'अमेरिका 4980 मित्र | 760 
भारत - 640 भारत I60 
गेहूं ¢ सू गफली 
आस्ट्रेलिया 270 ब्राजील I370 
फ्रांस ` 4590 चीन I240 
सं० रा० अमेरिका ।840 सं० रा० अमेरिका 2790 
भारत 760 भारत 2 760 


इस प्रकार चाहे हम प्रति श्रमिक उत्पादिता की दृष्टि 
से देखें या प्रति हेक्टर उपज की दृष्टि से, भारतीय कृषि 
बहुत ही पिछड़ी नजर आती है। इस पिछड़ेपन के कारण 
आज देश को विभिन्‍न क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ रहा है। वस्तुतः देश में अन्नसंकट यहाँ 
की गरीबी, वेरोजगारी एवं विकास की धीमी गति के साथ 
गहरे तोर पर जुड़ा हुआ है । इस बात को ध्यान में रखते 
हुए भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों की जानकारी 
आवश्यक है 'ताकि उस आधार पर 'कृषि-विकाई के लिए 
आवश्यक उपाय ज्ञात किये जा सके । 


वास्तव में, भारतीय कृषि के समक्ष आज अनेक 
समस्याएं हैं। इन समस्याओं को निम्नलिखित तीन वर्गों 
के अन्तर्गत रखा जा सकता है :- pe 

(7) कृषि को परिस्थितियों तथा तोरकों सें विभिन्‍न- 


ताएँ (Differences in Agricultural conditions and | 


practic९$) :—सर्वेप्रथम तो भारत संघ के भिन्न-भिन्न 
भागों में कृषि की परिस्थितियों तथा तरीकों में घोर 
विभिन्‍नता पायी जाती है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में 
मिट्टी की बनावट, जलवायु तथा फसलों के तरीकों में 
विभिन्नता पायी जाती है। भारतीय कृषि में इस प्रकार 
की विभिन्नता प्रारम्भ से ही पायी जाती है। इससे कृषिः 
विकास कीं कोई भी योजना तुयार करने में कठिनाई होती | 
है। ब्रिटिश शासनंकाल में इस समस्या के समाधान के 
लिए देश की कृषि में सामंजस्य उत्पन्न करने का कोई भी 
प्रयत्न नहीं किया गया था + , किन्तु स्वतस्तता प्राप्ति के 


बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रयत्त 


क्रिये जा रहे हैं । , | 
(2) प्रति श्रमिक निस्न उत्पादिता .( L०0७ शे०- 
ductivity per Iab0ur6r ) :—भारत में विश्व के अस्य 


2, production Year Book 968, Food and Agricultural Org. U. N. O. 


3. Statistical Outline of India 978. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


i] 
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देशों की तुलना में प्रति श्रमिक उत्पादिता का स्तर भी बहुत 
ही निम्न है। उदाहरण के लिए. डॉ०.बालजित सिंह के एक 
अनुमान फे अनुसार कृषि-क्षत्र में प्रति श्रमिक उत्पादिता 
भारत में कुल -05 डालर है जबकि यह नावे में 973 
` डालर, इंगलँड में 2057 डालर, जापान में 2265 डालर, 
अमेरिका में 2405 डालर तथा प० जमनी में लगभग 
3495 डालर है। भारतीय श्रमिक जिन परिस्थितियों 
; तथा जिन ओजारों के साथ काये करते हैं उनमें अत्यधिक 
विभिन्नता के कारण इस तुलना से किसी निश्चित निष्कर्ष 
पर पहुँचूना कठिन है। "फिर भी इससे भारतीय कृषि के 
पिछड़ेपन का अन्दाजा अवश्य लगता है। 


. (3) प्रति हेक्टर कम उपज ( 70७ ९0 ` धः 
hecaré ) :—भारतीय कृषि की तीसरी प्रमुख समस्या 


अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ प्रति-हेक्टर निम्न. उत्पादन : ` 
` तथा फसलों की उपज का कम होना है। (C००7६ . . 


Indian agriculture with that in other countries, 
we find that Productivity per hectare and crop 
yields are distinc] 0% ) भारत में प्रति हेक्टर गेहूँ 


~ 


के एक-चौधाई के बराबर एवं चावल का-उत्पादन .इटली 
के लगभग एक-चौथाई.भाग के वराबर है। मकई का 
उत्पादन 'स्विट्जरलेंड' तथा न्यूजीलैंड के एक-तिहाई भाग 
के बरावर है। गन्ने का उत्पादन क्यूबा के एक-तिहाई से 
कम, जावरा के एक-चौथाई के बराबर तथा हवाई का 
सातवां भाग है। कपास का उत्पादन मिस्र के एक-तिहाई 
भाग से भी कम है। पिर्छले पृष्ठ की तालिका से यह 


अधिक स्पष्ट हो जाता है । 


भारतीय कृषि के पिछड़े होने अथवा 
. कम उपज के कारण 
(Causes of the Backwardness or Low 
Yield of Indian Agriculture). 


. भारतीय कृषि के पिछड़े होने अथवा प्रति-एकड़ कम 

' उपज के.कारणों को मोटे तौर पर निम्नाँकित दो वगो में 

विभाजित किया जा सकता है- (क) तकनीकी “कारण, 

` ` तथा (ख) संस्थागत कारण । तकनीकी कारणों के अन्तर्गत 

. उत्तम बीज, अच्छी खाद, आधुनिक औजारों का अभाव 

. आदि आते हैं जबकि संस्थागत कारणों के अन्तर्गत जोतों. 

* का छोटा आकार, दोषपूर्ण भूमि-व्यवस्था आदि आते हैं । 
. इन दोरोंमें से निम्नांकित उल्लेखनीय हैं: - 


(क), भूमि पर लगातार कृषि करने से इसकी उर्बरता 
ˆ कमहोगई भूमि की उर्वरता में बृद्धि के लिए यहाँ 
` „सान कृतिम खाद का बहुत कम प्रयोग करते. हैं । 
उपज का कम होना अति.स्वाभाविक है। 


का उत्पादन मिल्न के एक-तिहाई तथा हालैंड एवं, डेनमाक' 


- रहा है। 


(ख) भारतीय कृषि मौसमी हवाओं पर आश्रित है। | 


किन्तु य हाँ मौसमी हवाओं को प्रकृति बहुत ही अनिश्चित 
i साथ हीं. गही सिंचाई के समुचित साधनों का भी 
अभाव है। अभी तक देश की कुल कृषि की जाने वाली 
भूमि के प्रायः 2% भाग में ही सिंचाई की सुविधा 
उपलब्ध हो पायी. है । इस प्रकार: सिचाई के साधनों के 
'अभाव में कृषि. की प्रकृति अनिश्चित हो जाती है। 
नोवेल्स .(/॥०७९।५) ने इस सम्वन्ध में ठीक ही कहा है 
कि 'भारत में मौनसून न आये तो कृषि-उद्योग में ताले- 


बन्दी हो जाय।' (If monsoon ‘fails, there is a° 
lockout in agricultural industry.) 


(ग) भारतीय किसान वषं में अत एक ही 
फसल उत्पन्न करता है । साथ ही, यहाँ फसलों के हेर“ 
फेर की विस्तृत पद्धति (R०३६।०॥ ०£ ०७०78) का प्रयोग 
भी नहीं किया जाता है। 


(च) उत्तम पशु एवं: अच्छे बीज तथा आधुनिक 
ओजारों का अभाव आदि. भी -भारतीय कृषि की कॅम 
उपज के लिए .बहुत हद तक उत्तरदायी हैं । 


(च) जोतों का अत्यधिक उपविभाजन ($पंतांए- _ 


$००) एवं अपखंडन । Fr९m९7(2६००) भी भा रतीय 
कृषि की कम उपज कां'एक प्रधान कारण है। भारत में 
असत जोत का. आकार लगभग 7:5 एकड़ है जबकि 
संयुक्त राज्य अमेरिका में यह !45 एकड़, डनमाक में 80 


` एकड़, इंगलैंड में 62 एकड़ तंथा जमनी में 2] एकड़ है। 


इससे भारत में जोतों के उपविभाजव का अन्दाज लगता 


है! किसान के लिए छोटी-छोटी एवं बिखरी हुई जोतों. 
का अर्थ है कम उपज, वर्वादी एवं ऋण का अधिक बोझ । : 


‘(Undersized and scattered ‘holdings mean ‘low 


' productivity, waste and debt.) ' 3 


` (छ) Sa ऋण-ग्रस्तता एवं महाजनों की शोषण- 
नीति भी भारतीय कृषि की कम उपज के कारणों में एक 
प्रधान कारण है। भारतीय किसान ऋण के अतिशय बोझ 
'से दवे रहते हैं। : इनकी आय का अधिकांश भाग. व्याज 


आदि के भुगतान: में ही समाप्त हो जाता है । इस प्रकार ` 


आथिक व वित्तीय कठिनाइयों के कारण किस॑ न भूमि- 
सुधार सें अपना. समय एवं शक्ति नहीं लगा सकते हैं। 


(ज) भारत में भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक _ 


भार है। देश की कुल जससंख्या के प्रायः 70 प्रतिशत 


व्यक्ति कृषि पर ही आश्रित हैं । इतना ही नहीं, कृषि प्र, 


आश्वित जनसंख्या का बोझ दिन-प्रति-दिन.बंढ़ृते ही जा 
दाद देश, की जनसंख्या में प्रायः | करोड़ से भी 
अधिक की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हो रही हे जिसमें से 


अधिकांश का सम्बन्ध कृषि से ही रहता है। प्रो० जॉन.ई० ` 


रसेल ( 70h ह. २०७९] ) ने यह अनुमान लगाया है 


कि प्रति सौ एकड़ भूमि पर पोलैड में 3!.व्यक्ति;. रूमा- 


i alaya Collection. 
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भारतीय कृषि : समस्या तथा विकास - 85 


निया में 30 व्यक्ति, बुलगेरिया में 33 व्यक्ति तथा ब्रिटेन में 


केवल 6 व्यक्ति काम करते हैं जबकि भारत में प्रायः !48 
व्यक्ति काम करते हैं । इससे भारत में भूमि पर जनसंख्या 


का अत्यधिक दवाव ( Excessive Pressure of popu- . 


iation on and ) स्पष्ट हो जाता है। . 


(झ) उचित विक्रय-व्यवस्था एवं गोदाम आदि की 
a का अभाव भी भारतीय कृषि के पिछड़े होने 
के कारणों में एक प्रधान कारण है। भारतीय किसान की 


` उपजों के वर्गीकरण की भी सुविधा नहीं है, प्रामाणिक 
` माप एवं वजन” का अभाव है तथा किसानं एवं उनकी 


उपज के उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों की एक बहुत बड़ी 
लड़ी पायी जाती है.जो अपनी अनावश्यक सेवाओं के लिए 
किसानों के लाभ का एक बड़ा भाग स्वयं रख लेते हैं । 
(ङ) भूमि की समुचित व्यवस्था का अभाव भी 
भारतीय कृषि के पिछड़ होने के कारणों में एक प्रधान 
कारण है। भारतीय ग्रामों में अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था 


तथा किसानों की आथिक दासता पायी जाती है जो भारतीय 


कृषि की कम उपज अथवा पिछड़े होने के! क!रणों में 
अधान है । 


सुधार के उपाय ' | 
' ( Remedisl Measuies ) : . | 


` भारतीय कुंषि एवं किसानों के. समक्ष उक्त सारी 
समस्याएं हैं जिनके समाधान पर ही कृषि का विकास 
निर्भर करता है। . स्पष्ट है कि भारतीय कृषि की सबसे 
बड़ी समस्या पूजी के अभाव की समस्या है। पूंजी के 
अभाव की समस्या का समाधान किसानों के मध्य सहका- 
रिता के प्रचार द्वारा दूर किया जा सकता है। . परन्तु 
भारतीय ङ्कषि में विकास वस्तुतः न संस्थागत एवं 
यांत्रिक परिवत्तंनों तथा ऐसे उपायों पर निर्भेर करता है 
जिनसे कृषि को मौनसूतत की अनिश्‍्चितताओं से मुक्त किया 
जा सके ।. इन उपायों का वर्णन निम्नांकित शीषंकों के 
अन्तरगत किया जा सकता है ¬ . 
(¡) नयी तकनीको व्यवस्था :-देश क़ी कृषि के 
विकास के लिए एक आवश्यक उपाय कृषि के सम्बन्ध. में 
नथी तकनीक की जानकारी प्राप्त करने' एवं उसे'किसानों 


रों के सहारे साधारणतया हमारे किसान खेती 
करते हैं, उनमें तथा आधुनिक तौर-तरीकों के बीच भारी 
अन्तर है। देश में निम्न ससा Ro सह ए 
चपुणं कां अतः नयी .तकनीके' के अपनाने 4 
महत्त्वपूर्ण कारण है। अ el मेज हगे 
विकसित देशों से बहुत-कुछ सीख सकते हैं । लेकिन यहां 


'पर ध्यान देने योग्य बात यह है. कि केवल नकल करने से 
` काम नहीं चल सकेगा हमें इषि के सम्बन्ध में आधुनिक 


ढंग की ऐसी तकनीक अपनाने -की आवश्यकता है जो 


` प्रदर्शन. किया जा सके। 


तक क व्यवस्था से सम्बन्धित है। जिन परम्प- , 
. रागत 


हमारी विशेष परिस्थितियों जैसे कि जोतों 'के आकार, 
मौसम, भूमि एवं' मिट्टी, श्रमिकों की संख्या, पूंजी की 
मात्रा. आदि के लिए उपयुक्त हो । 


लेकिन केवल नवीन तकनीक का पता लगाना ही 
पर्याप्त न होगा । आवश्यकंता इस बात की भी है, और 
निस्सन्देह यह अधिक महत्त्वपूर्ण है कि नयी तकनीक की. 
जानकारी को देश के लाखों-करोड़ों किसानों तक पहुंचाया 


जाए, तभी नयी तकनीक से व्यावहारिक लाभ उठाना 


सम्भव हो सकेगा । इस उद्देश्य से अलग-अलग क्षेत्रों में 


गाँवों के निकट प्रदशंनर-फामे खोलने की आवश्यकता है, - 


ताकि वहाँ नयी तकनीक के सम्बन्ध में आवश्यक प्रयोग 
करके उसके परिणामों का किसानों के वीच भली प्रकार 
अच्छे परिणामों को देखकर 
अधिकाधिक संख्या 'में किसान उस नवीन तकनीक को 
अपनाने के लिए प्रयास करेगे और इस प्रकार देश में कृषि 
के विकास का कार्य आगे बढ़ा सकेगा। 


. इतना ही.नहीं, इस कार्यक्रम की, सफलता के लिए 
एक आवश्यक कदम कुशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से 
सम्बन्धित है । विस्तार-सेवा के अन्तरगत ऐसे कार्यकर्ता 


. नियुक्त किए जाने चाहिए जो भली प्रकार प्रशिक्षित हों 


और जिनका गाँव एवं खेतों से पर्याप्त लगाव हो । यह भी 
आवश्यक है कि.उनपर तरह-तरह के काम का बोझ बहुत 
अधिक न हो और साथ ही उनके लिए यथोचित वेतन 
और तरक्की आदि की व्यवस्था ठीक हो । बेहतर तो यह 
होगा कि उनके वेतन का एक भाग, कमीशन की तरह, 


“गाँव में नये तकनीक की विस्तार-दर के साथ जोड़े दिया 
जाए। दूसरे शब्दों में जिस तेजी से किसी गाँव या क्षेत्र . 


में नवीन तकनीक को अपनाया जाए, उसी के अनुसार 
वहाँ के कार्यकर्त्ता'को अधिक पारिश्रमिक दिये जाने की 
व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा होने पर विस्तार-कार्य- 
कर्त्ताओं को लगन के साथ अधिक कार्य करने के लिए 


- प्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा मिलेगी। 


इस सम्बन्ध में उत्तम यह होगा कि में 
विस्तार-कार्यक्रम को एक साथ सब स्थानों पर लप केः 
बजाय कुछ चुने क्षेत्रों में ही, जहाँ कि परिस्थितियां इसके 
लिए अधिक अनुकूल हों,.चलाया जाए.। इससे सीमित 
साधनों का भरपूर एवं प्रभावपूणं उपयोग सम्भव हो 
सकेगा और इस उपयोग- के फल भी ठोस एवं स्थायी 
होगे । इस सन्दर्भ में शिक्षा-प्रशिक्षण का योगदान बहुत 
महत्त्व रखता है। यदि किसान पढ़े-लिखे हैं, तो वे नवीन 


. तकनीक को कम समय में एवं आसानी से सीख एवं समझ . 
सकेगे। इसलिए यह आवश्यक है कि गाँवों में शिक्षा एवं ` 
` प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रसार किया जाय और इस 


रिक्षा-प्रशिक्षण में कृषि के पक्ष को अधिक महत्त्व दिया 


जाना चाहिए। ` द 
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(४) निदेश के लिए तत्परता--किसानों को यदि 
यह विश्वास दिलाया भी जा सके कि नयी तकनीक के 
ः द्वारा उत्पादन कौ मात्रा में भारी वृद्धि लाना सम्भव है, तो 

भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किवे नये 

तकनीक को अवश्य अपनायेगे ही। सामान्य तौर से वे नये 

तकनीक के अपनाने में रुपया लगाने के लिए तभी तयार 

` होंगे, जबकि उन्हें इससे लाभ मिलने की आशा होगी । 

लाभ मिल सकने का यह प्रश्न मूल रूप से इन तीन बातों के 

साथ जुड़ा हुआ है-(क) उचित भू-व्यत्रस्था, (ख) 

फसल के लिए बाजार एवं, (ग) कीमत। अत कृषि-विकास के 
"लिए इन बातों की उचित व्यवस्था पर और विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता हैं। 


(क) भूमि-सुधार--यदि भूमि - की .व्यवस्था ठीक 
नहीं है, जैसा कि यदि किसान अपनी भूमि पर नहीं बल्कि 
जमींदारों से किराए पर ली गयी जमीन पर.खेती करते 
हैं, तथा उन्हें बहुत अधिक लग!न देनी पड़ती है अथवा उन्हें 
सदा” बेदखली का भय .रहता है, तो सामान्य तौर से 
किसान कृषि-विकास कार्यक्रम में रुपया लगाने के लिए 
तैयार नहीं होंगे कारण स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में कृषि- 
विकास का अधिकांश लाभ किसानों को न मिलकर 
जमींदारों को ही मिलेगा । इस प्रकार की परिस्थिति में 
जवकि उन्नति के लिए प्रयास तो कोई करे और उसका 
लाभ किसी अन्य को मिले, किसानों के लिए कृषिःविकास 
में दिलचस्पी लेना अथवा निवेश के लिए तत्पर रहना कठिन 
ही नहीं वरन्‌ असम्भव-सा हो जाता है । अतः कृषि-कषत्र में 
प्रगति के लिए भूमिःसुधार द्वारा वतमान भूमि-व्यवस्था के 
दोषों को दूरःकरना आवश्यक है। भुमि-सुधार में हम 

- जमींदारी उन्मूलन, राज्य तथा किसानों के वीच प्रत्यक्ष 
सम्वन्ध की स्थापना, आर्थिक आकार के जोतों. का निर्माण 
विखरी जोतों की चकबन्दी, सुरक्षित काश्तकारी, उचित 
लगान की व्यवस्था, जोत की उच्चतम सीमा निर्धारण 

-आदि कार्यक्रम सम्मिलित करते हैं । 


(ख) कृमि-वाजार को सुविधा-भूमि-सुधार की ही 
` ` तरह विपणन की सुविधाएँ भी किसानों को कृषि-विकास 
के लिए अभिप्रेरित करने. की दृष्टि से विशेष महत्त्व 
' रखती हैं। यदि वाजार में माल की बिक्री से प्राप्त होने 
वाली रकम के सम्बन्ध में किसान. निश्चित नहीं हैं, तो 
खेती में अतिरिक्त निवेश के लिए किसानों में तत्परता कम 
` होगी ही फसल की बिक्री से किसानों को कितनी रकम प्राप्त 


` हो सकेगी, यह बहुत-कुछ बाजार-और विपणन की 


सुविधाओं पर निर्भर करेगा | अतः कृषि-विकास के लिए 
इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। सुविधाजनक स्थानों . 


 ' पर बाजार उपलब्ध होने चाहिए, ताकि उत्पादन में होने 


कि पा ` कस्वों एवं शहरों के बीच तालमेल बैठ 
र नियमित बाजारों की स्थापना करनी होगी । बाजार 


SN s 
Fx LS 


सिए परिवहन-सुविधाओं को बढ़ाना होगा : 


- भारतीय अथंशास्त्र 


में ्रय-विक्रय संबंधी बातों को इस प्रकार से नियंत्रित करना 
होगा जिससे कि धोखेबाजी, शोषण आदि को बढ़ावा नहीं 
मिल सके । इस संदर्भ में सहकारी विपणन व्यवस्था विशेष 


रूप से सहायक हो सकती है । इसके माध्यम से विपणन- . 
कैत्र में आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त होंगी और अपने माल के : 


“लिए सदस्य-किसानों को अच्छी कीमत भी मिल सकेगी । 
लाभ का अधिक भाग जो पहुले बीच के लोगों को चला 


जाता था, वह अंब सहकारी विपणन में किसानों को ही 


मिलने लगेगा । 


.„. (ग) कीमत-स्थिरता की व्यवस्था-किंतु कृषि-विपंणन ` 


सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ कीमत- 
स्थिरता की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना 
चाहिए। अस्थिर कीमतें निवेश क्रियाओं के लिए घातक 
सिद्ध होती है । यदि किसानों को पहले से यह जानकारी 
नहीं है कि.उनको अपने माल के लिए कितनी कीमत मिल 
सकेगी, तो सामान्य तोर से वे अपनी बचत या दूसरों से 


ऋण लेकर।उत्पादन-वृद्धि में रुपया लगाने के लिए तयार + 


नहीं होंगे । अतः हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे 
कि कृषि-पदार्थो की कीमतों में समुचित स्थिरता बनी 
रहे। ठीक किस्म के गोदामों के निर्माण, सहकारी कय- 


विक्रय, कराधान-भीति आंदि से इस दिशा में पर्याप्त ' | 


सहायता मिल सकती है। 


(घ) ऋणग्रस्तता को दूर करना-कृषि-विकास के लिए 
किसानों स अभिप्रेरित करने.'के रास्ते में एक बड़ी 
कठिनाई.उनतकी ऋणग्रस्तता सिद्ध होती है। अधिकांश भार- 


` तीय किसानों पर ऋण का भारी बोझ लदा हुआ है प्रायः यह 


ऋणग्रस्तता पीढ़ी-दरःपीढ़ी चलती रहती है। इसके 
परिणामस्वरूप किसानों की बढ़ी हुई आय कु एक बड़ा 
भाग ऋण एवं व्याज के भुगतान के रूप में महाजनों के 


पास पहुँच जाता. है और ऋणी किसान अपेक्षाकृत बहुत . 


कम लाभ उठा पाते हैं । ऐसी स्थिति में किसान भला किस 
प्रकार विकास की दिशा में उत्साहपूर्वकः प्रयत्नशील हो 


सकते हैं। अतः उपयुक्त उपायों के सहारे ऋणग्रस्तता को | 


कम व दूर करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए और 
यदि आवश्यक हो, तो इस उद्देश्य की पूति के लिए कानून 
का सहारा लिया जा सकता है ।. 


० रब 
"` (7) इषि-आगतों एवं वित्त की आपूर्ति की. व्यवस्था- 
. “अन्य उद्योगों की तरह कृषि में भी अनेक प्रकार के साज” 
सामान अथवा आगतों (;7ए५६5) की आवश्यकता पड़ती है | 
जैसे खाद, उत्तम बीज, पानी, एवं उपकरण आदि। इषि | 


विकास के लिए हमें इन साधनों की मात्रा और गुण तथा को 


होगी. 


कि उन्नत किस्म के पा खाद, कृषि-उपकरणों 


,सिचाई के साधन आदि पर्याप्त मात्ता में ठीक समयं पर | 
“उपलब्ध हो सकं । यह व्यवस्था जितनी ही दी स रे 
* एक सीमा तक उत्पादन एवं उत्पादित वस्तुओं में वृद्धि ् 
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की ला ध्यान देना होगा । हमें ऐसी व्यवस्था करनी | 
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लाना उतना ही अधिक सम्भव हो सकेगा । सच तो यह है 
कि इस स की व्यवस्था के वगैर कृषिःविकास की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस आवश्यक कार्य-क्रम 
के सिलसिले में दो-एक बातों का विशेष ध्यान रखना 
होगा । एक तो विभिन्न साधनों की पूर्ति में वृद्धि लाते 
समय उनके वीच तालमेल बचाए रखना आवश्यक है 
अन्यथा हम कृषि-विकास के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकेंगे। 
. #उदाहरैण के लिए, अधिकांश उरक ऐसे हैं जिनके लिए 
पानी की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है । अतः 
यदि अतिरिक्त पानी की व्यवस्था के वगैर इनको प्रयोग में 
लाया जायगा, तो यही नहीं कि उत्पादिता में वृद्धि न हो 
सकेयी बल्कि सम्भवतः उत्पादिता में कमी ही होगी। 
अतः ऐसे उरवरकों के सफलतापुर्वक प्रयोग के लिए हमें 
पानी की अतिरिक्त मात्रा की व्यवस्था करनी होगी ताकि 
दोनों के बीब उचित तालमेल बना रहे। द्वितीयत:, सिंचाई 
जसे वर्तमःम सीमित साधनों से अधिकतम लाभ उठाने के 
लिए चुने हुए क्षेत्रों में ही, जहाँ पर कि परिस्थितियाँ 
अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल दिखाई पड़ती हैं, उनका केन्द्रित 
उपयोग लाभकारी जान पड़ता है। थोड़ी-थोड़ी मात्ना में. 
साधनों के चारों ओर छितरा देने से उनके प्रयोग से पुरा 
लाभ प्राप्त न हो सकेगा । 


(४) वित्त-सम्बन्धी सुविधाओं को व्यवस्था-उन्नत 
: किस्म के बीज, खाद, कृषि-उपकरण आदि से किसान तभो 
प्रभावपुर्ण ढंग से लाभ उठा सकते हैं जबकि उनकी प्राप्ति 
के लिए देश में वित्त-सम्ब्रन्धी सुविधाओं की कुशल व्यवस्था 
हो | गरीबी के कारण हमारे किसान अपनी आय में से 
कोई विशेष बचत नहीं कर पाते और महाजनों से जो 
ऋण प्राप्त होता है, वह अपर्याप्त ही नहीं बल्कि उसमें 
शोषण के अंश'भी मौजूद होते हैं। इस संदर्भ में गाँवों में 
आधुनिक बैंकों, प्रादेशिक गैंकों और सहकारी ऋण समि- 


तियों को स्थापना सहायता प्राप्त की जा सकती है। देश 


के भिन्न-भिन्न भागों में ग्रामीण बैंकों (२८३ Banks) 
की स्थापना से बहुत अधिक सहायता की आशा की 
जाती ०0 - He 
किन्तु ये संस्थाएं भी ऋण देते समय प्रायः वित्तीय 
जमानत सांगती हैं। इस कारण छोटे-छोटे किसानों-को, 
जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक जरूरत होती है, इन संस्थाओं से 
उधार पाने में बड़ी कठिनाई होती है। साधारणतया, 
` बड़े-बड़े भू-स्वामी एवं महाजन लोग ही, जिनमें ऋण- 
` ` पात्रता अधिक होती है, इनसे ऋण सेने में सफ़ल हो पाते 
` हँ। इस प्रकार ऋण भ्राप्त करके वे अपनी ओर सें छोटे छोटे 
किसानों को उधार देते हैं और उनसे परम्परानुसार बहुत 
अधिक ब्याज वसूलते हैं। यही नहीं वरत्‌ गर-क्रषि कार्यो 
के लिए भी आसानी से उधार दे दिया जाता है। 


पाते । इन त्रटियों को दूर करने के लिए, विशेष परिस्थि- 
तियों के अनुसार आवश्यक उपाय अपनाये जाने चाहिए । 


अन्त में, निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता 
है कि भारत जैसे अद्ध-विकसित देश में कृषि की उन्नति 
के लिए संस्थागत परिवतेनों की व्यवस्था आवश्यक है, 
किन्तु इसके साथ-ही-साथ कृषि पर लगे लोगों को एक 
बड़ी संख्या के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था भी 
करनी होगी । विकास मुख्य रूप से अच्छो खाद, उत्तम 
वीज, कीड़े-मकोड़ों को मारने की दवा .तथा सिंचाई की 
सुविधा आदि पर निर्भर करती है। प्रो लिवित्त (८९४75). 
का इस सम्वन्ध में यह कथन. विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है—“The secret of rapid agricultural progress 
in the under developed countries, is to be 
found much more in agricultural extension, 
in fertilisers,in new seeds, in pesticides and 


.in water supplies than in altering the size of 
- the farm, introducing machinery, or in getting 


rid of middlemen in marketing operations. 
वास्तव में, भारतीय कृषि में स्थायी सुधार के लिए एक 
सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता है । , इसके वगर कृषि 
तथा .किसानों की स्थिति में सुधार प्रायः असंभव है । 


भारतीय कृषि की मुख्य उपजें 
(Important Indian Crops ) 


. भारतीय कृषि की उपजे दो प्रकार की होती हैं-- 
(4) खाद्य-फसलें ( £००१ C7०५ ) +--इनके अन्तर्गत 
चावल, गेहूँ,चना, जो तथा अन्य .दालें प्रमुख हैं; तथा 
(2) अखाद्य फसलें (\००-{००५ 07095)-इनमें रघर तथा 
तम्बाकू आदि उल्लेखनीय हैं । भारतीय कृषि में प्रारम्भ से 
ही खाद्य-फसलों की प्रधानता रही है। 940 ई० में कुल 
कृषि की जाने वाली भूमि के प्रायः 80 प्रतिशत भाग में 
खाद्य-फसलों की तथा केवल 20 प्रतिशत भाग में अख्जाद्य 
फसलों की खेती होती थी। 960-6] में भारत के कुल 3466 


` लाख एकड़ भूमि में खेती हुई थी, जिसमें से 2796 लाख - 


एकड़, यानी प्रायः 80 प्रतिशत भाग में खाद्य फसलों तथा | 


640 लाख एकड़ यानी प्रायः 20 प्रतिशत भाग में अखाद्य | 


फसलों की सेती हुई थी । इस प्रकार आज भी खाद्य 
एवं अखाद्य फसलों का अनुपात प्रायः यही है। ' 


कृषि-फप्नलों के क्षेत्र में वंद्धि ( Increase in the 
area under different ४००४):-950-5] से 967-68 
के बीच कुल कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्र में 28 
*प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसमें से गेर-खांच् फसलों में 39 


फलस्वरूप छृषि-ऋण कार्यक्रम के उद्देश्य पूरे नहीं हो प्रतिशत तथा खाद्य-फसलों के क्षेत्र में 26 प्रतिशत की ' 


i. W. A. Lewis: Theory of Economic Growthr P. I34, _ 
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वृद्धि हुईं। निम्नांकित तालिका से विभिन्‍न फसलों के 
क्षेत्र में ।950-5। से ।967-68 के बीच हुई वृद्धि का 

` अन्दाजा लगता है :— 
बिभिन्न फसलों के क्षेत्र में परिवत्तेन ।950-5! = ।00 


फसलें I950-5] 960-6  967-68 
चावल I00 II0 i]9 

गेहूँ 00» [32 53 . 
ज्वार I00 48 20 . 
दाल ` I00 28 I24 
तेलहन 00 ' 27 43 

० कपास I00 30 38 ` 
गन्ना . I00 4] lI9 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले प्रायः 
8-79 वर्षो में गेहूं के क्षेत्र में; $3 प्रतिशत, तेलहन के 


क्षेत्र में 43 प्रतिशत तथा कपास के क्षेत्र में 38 प्रतिशत 
, की वृद्धि हुई । । हू 
. खाद्य-फसल' 
{ ' (Food Crops) 


भारतीय कृषि में खाद्य-फसलों की ही प्रधानता है। 
` . ये. विभिन्त प्रकार की खाद्य-फसलें देश की विशाल 
, जनसंख्या के भोजन का प्रधान साधन हैं । ।960-6] ई० 
में खाद्यान्तों का कुल उत्पादनः820 लाख टन था । किन्तु 
_ तृतीय योजना के अन्त में खाद्यान्नों का उत्पादन घटकर ' 
965-66 ई० में 720 लाख टन हो गया जो पुन: बढ़कर 
 ।968-69 में 980 लाख टन हो गया । चतुर्थं योजना 
४ के अन्त में यानी 973.74 ई० में इसे 290 लाख टन 
करने का आयोजन था किन्तु इसका उत्पादन !40 लाख | 
टन. ही हुआ । पाँचवीं योजना के अन्त में ।977-78 में 
इनका उत्पादन 2।0 लाख टन हुआ । छी योजना के 
- अन्त में इसके उत्पादन को बढ़ाकर 982-83 में 448 
लाख टन करने का आयोजन है । ; 
भारत को खाद्य- फसलों में निम्नलिखित प्रधान हैं :-- 
चावल (२०९) :—च'वल-भारत की प्रमुख खाद्य- 
. फसल है तथा देश के अधिकांश लोगीं के भोजन का एक' 
प्रधान अंग है । विश्व के चावल-उत्पादक देशों में भारत 
' ` का द्वितीय स्थान है। वर्मा के भारत से अलग होने के 
पुर्वं भारत सम्पूर्ण विश्व का प्रायः-40 प्रतिशत भाग चावल 
„ , उत्पन्न करता था। साथ ही, यह विशव में चावल का 
सबसे बड़ा निर्यातक देश मी था। किन्तु आजकल, विशेषतः 
देश-विभाजन के पश्चात्‌ तो हमें स्वय बर्मा, श्याम आदि 
से बहुत अधिक मात्रा में चावल का आयात करना 
है। चावल की खेती मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, 
६ पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, 


भारतीय अर्थंशास्त् 


अन्दाजा लगता है :-- न 
चावल का क्षेत्र एवं उपज ५ 

वर्ष क्षेत्रफल उत्पादन प्रतिः हेक्टर 

(लाख हेक्टर में) (लाख टन भें) उत्पादन 

(कि० ग्राम). 
950-5 308 205 668 
I960-6 34] 346 I03 
965-66 355 / 306 862 
970-7l 375 424 [23. 5: 
]972-73 ५ 366 392. I070 - 
973-74 380. 437 {5I 
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- असम तथा मध्य प्रदेश में होती है। अधिकांश राज्यों. में 
जून-जुलाई में इसकी फसल बो दी जाती है तथा दिसम्बर 
. तक तयार हो जाती है। भारत में सम्पूर्ण कृषि की जाने 
वाली भूमि के प्रायः 22 से 24 प्रतिशत भाग में चावल 
की खेती होती है। निम्नांकित तालिका से गत कुछ 


वर्षों में देश में चांवल की सेती के क्षेत्र तथा उत्पादन का : 


इस प्रकार 973-74 ई० में भारत में प्रायः 380 लाख 


हेक्टर भूमि में चावल की खेती हुई थी तथा ।977-78 में 490 


लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था । उपरोक्त तालिका 
-से स्पष्ड है क्रि 950-5 से 973 74 के बीच चावल की 


खेती का क्षेत्र 308:लाख हेक्टर से बढ़कर “380 लाख . 


हेक्टर हो गया, यानी इसमें लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई जबकि इसके उत्पादन में प्रायः 40 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई यानी यह 206 लाख टन से बढ़कर 437 लाख टन हो 
गया । इस अवधि. में चावल की प्रति हेतटर औसत उपज 
668 कि० ग्रामे से बढ़कर 973-74 में 5! किलोग्राम 
हो गयी । किन्तु, भारत चावल के दृष्टिकोण से आत्मनिभर 


` राष्ट्र नहीं है । इसका प्रमुख क रण यहाँ पर चावल की 


प्रति एकड़ उपज का कम होना है । 


गेह ( ए/॥०४६ ) :-भारत की खाद्य-फसलों में 
चावल के बाद गेहूँ का ही प्रधान स्थान है। कुल कृषि की 


. जाने वाली भूमि के लगभग 9 प्रतिशत भाग में इसकी 
खेती:होती है । गेहूँ की खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब ` 
हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तथा . 
बिहार. में होती है। कुल उत्प'दन का तीन-चौथाई भाग 


केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा 


राजस्थान आंदि राज्यों में होता है। प्रथम महायुद्ध के , 


पुर्वे विश्व के गेहूँ-उत्पादक देशों में भारत का प्रमुख स्थान 
था। उस समय यहाँ से गेहूँ का निर्यातः भी होता था । 


` किन्तु, आजकल तो भारत को प्रत्येक वर्ष विदेशों से गेहूँ ` 


का बड़े पैमाने. पर आयात करना प्रड़ता है । देश-विभाज़न 


- India Agriculture in Brief 974, pp, 28:29. . . 
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भारतीय क्षि : समस्या तथा विकासं 


के फलस्वरूप गेहूँ उत्पन्न करने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्र 


` पाकिस्तान में चले गये जिससे भारत में गेह का अभाव 


और भी बढ़ गया । निम्नलिखित तालिका! से गत कुल 
वर्षों में गेहूं के क्षेत्र तथा उत्पादन का अन्दाजा लगता है :-- 


गेहूँ. का उत्पादन एवं क्षेत्र 


क्षेत्रफल उपज प्रति हेक्टर 
,वषं ` (लाख हेक्टर में) (लाख टन सें) औसत उपज 
; Bt * , (कि० ग्राम सें] 
I950-5I 97 68 663 « 
I960-6 29 II0 685 
I965-66 26 204 627 
970-7. 82 ` 238 I307 
973-74 86 2I8 * [[72 
976-77 209 29] 394 


इस'प्रकार !976-77 ई० में कुल 209 लाख हेक्टर 


भूमि में गेहे की खेती हुई थी तथा इसका उत्पादन 29 . 


लाख टन था । उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 950- 
5] से 976-77 के .बीच गेहूँ के क्षेत्र में ।00 प्रतिशत 


की वृद्धि हुई जबकि इसके उत्पादन में लगभग 350% . 


तथा प्रति हेक्टर ओसत उत्पादन में 90% की वृद्धि, हुई । 


गहुँ की खेती के क्षेत्र में प्रथम योजना में औसत खूप से 


0%, द्वितीय योजना में 20%, तृतीय योजना में 6% 
तथा तृतीय योजना के याद के तीन वर्षों में 9% की वृद्धि 
हुई । इसी अवधि में इसके कुछ उत्पादन में औसत क्रमशः 
2]%, ]4% तथा 40% की वृद्धि हुई । 

978-79 के लिए भारत सरकार ने गेहँ की सरकारी 


` खरीद का' मूल्य ।2-50 रुपये प्रतिं क्विटल निश्चित ˆ 


किया है तथा ।982-83 में इसके उत्पादन का लक्ष्य 370 
लाख टन रखा गया है। ' 


- ज्वार-वाजरा ( Mlltऽ ) :-यह भारत में निर्धन 


, मनुष्यों का प्रधान भोजन है। भारत के कम वर्षा वाले 
. क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता के वर्गर ही इसकी खेती होती 
` है। ज्वार की खेती मुख्यतः आन्ध्ः प्रदेश, पंजाब, गुजरात, 


महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में होती है। .।973-74 में 


ज्वार की खेती कुल ।69 लाख हेक्टर भूमि में हुई थी . 


तथा कुल उपज 90 लाख टन थी। सम्पूणं उपज का दो- 
तिहाई भाग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, .मध्य प्रदेश 
तथा आंध्र में होता था । बाजरे की खेती गुजरात, महा- 


- राष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र, तमिलनाडु तथा पंजाब में 


विस्तृत रूप से होती है। कुल उपज का प्रायः दो-तिहाई 


* भाग बाजरा गुजरात, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश तथा पंजाब 


आदि राज्यों में होती है। 973-74`ई० में इसकी खेती 


36 लाख . हेक्टर भूमि में हुई थी तथा कुल. उपज .70 : 
लांख टन थी । ज्वार-बाजरा दोनों में से किसी का कोई. 


J. Price Policy for which 4978, 
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विशेष निर्यात नहीं होता । उपज के स्थानीय प्रदेश में ही 
इनकी खपत मुख्य रूप से होती है। 

इनके अतिरिक्त, खाद्यान्नों में जौ ( 8४7०7 ) एवं 


` मकई (७26) का प्रमुख स्थान है। 973-74 ई० में 


जौ की खेती 56 लाख हेक्टर भूंमि में हुई थी तथा कुल 

उपज 23 लाख टन थी । इसी प्रकार 973-74 ई में. 
मकई की खेती प्रायः 60 लाख हेक्टर भूमि में हुई थी तथा 

कुल उपज 56 लाख टन थी। ' 


चना (G7२) :--चना भारत की एक प्रमुख दाल 
है तथा इसकी उपज मुख्यतः उत्तर प्रदेश, विहार, पंजाब 
एवं मध्य प्रदेश' में होती है । निम्नांकित तालिका से गत 
कुछ वर्षों में चने की खेती एवं इसकी उपज का अन्दाजा 
लगाया जा सकता है: ` 


वर्ष . क्षेत्रफल (लाख हेक्टर सें) उपज (लाख टन में) 


I950-5 75.7 35.5 
960-6I 92.8 63.2 
I965-66 79.9 | 44.4 
970-7] ` . 78. 52.5 
973-74 _ 77.0 40. 


` अम्य दालें ( कः ?०।३०७ )-:-दालों की लेती 
सम्पूर्ण भारत में होती है और ये भारतवासियों के भोजन 


. का मुख्य अंग है। इनमें चना, अरहर, मूंग, मसूर तथा ` 


उड़द विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार दाले भारतीय 
कृषि की मुख्य उपजों में हैं। भारत में चना, के अतिरिक्त 
अन्य दालों की खेती 973-74 ई० में 57 लाख हेक्टर. 
भूमि में हुई थी, तथा इनका उत्पादन 57 लाख टन था । 


- ये मुख्यतः रब्बी की फसल हैं तथा इनकी खेती विशेषतः 


अन्य फसलों के साथ मिश्चित तौर पर की जाती है। देश 
के सभी भागोंमें प्रायः किसी-न-किसी प्रकार को दल 
की, खती अवश्य ही होती है। 2 


अखादय-फसल 
; (Non-Food Crops ) 


भारत की ङृषि-व्यवस्था में अखायय-फसलों का भी . ' 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । किसानों के लिए. ये फसले नकदी . 
‘(Cash Cr0p3) यो व्यावसायिक फसलों (007 एथलंश 
०००४) या कार्यं करती हैं। साथः ही, इनका प्रयोग देश ` 
के कुछ प्रमुख उद्योग-धन्धों-के कच्चे पदार्थ के रूप में भी 


किया जाता है। अखाद्य फसलों में से कुछ का निर्यात न 


भी किया जाता है। इस प्रकार देश की आथिक व्यवस्था 
में इनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। | कुल कृषि की. 
जानेवाली भूमि के प्रायः 20 प्रतिशत भाग में अखाद्य या 


. व्यावसायिक फसलों की खेती होती है। 


र 
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भारत की अखाद्य फसलों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :- 


।. गन्ना (9५४27 ०३००) :-भारत गन्ने का उद्गम 
स्थान है । आज भी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गन्ने के 
उत्पादन में विश्‍व में भारत का .प्रथम स्थान है। भारत 
भें गन्ने की खेती सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, 
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भारतीय अथेशास्त 


प्रतिशत भाग पाकिस्तान में चला गया । साथ ही, लम्बे 
' रेशेबाली कपास उत्पन्त करने का अधिकांश क्षेत्र भी 
पाकिस्तान को ही मिल गया । पंचवर्षीय योजनाओं में 
कपास के उत्पादन में वृद्धि पर पूरा-पूरा जोरं दिया जा 


रहा है किन्तु इसमें अभी बहुत कम सफलता प्राप्त हुई है 


तमिलनाडु, गुजरात तथा पंजाब में होती है। भारत में जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट र 
ड मेंग का क्षेत्रफल तथा उत्पादन "रे ट हे 
Ue ह र होता है :-- ; खय दीर मे सारत र भृति हषर 
हेक्टर' (लाख हेक्टर में). (लाखे गाँठ से) उपज 
a 5 उत्पादन ` प्रति हेक्टर (कि० ग्राम) 
र I950-5T.. . 58:8 290 88:00 
५ : . (वुड्कख्य सें) (कि परां से) ` |) ८] वह 52°0 ` '-25.0 
I950-5] [74 70:0 3342 965.66 79:4 460 04°0 
96-62 ; 242 7[4.0._ , 463 -वकग्रएणा. य6न 450  206:0 
965-66 27:8 _ 28:0 4502 973-74 76-0. 630 38:0 
970-7! , 26°6 30:0 . 4963 SE । 
I973-74 27९0 -40:0 5I59 पाँचवीं योजनाकाल में. कपास के उत्पादन को 


' आरत में गन्ने की प्रति-एकड़ औसत उपज बहुत ही 

) निम्न है। ।920 ई० की भारतीय चीनी समिति के 

अनुसार चीनी की. मात्रा के दृष्टिकोण से भारत की अपेक्षा 

क्युबा में प्रति-एकड़ गन्ने की. उपज तिगुनी, जावा की छः 

गुनी तथा हवाई की सात-गुनी है। इतंना.ही नहीं, -देश 

के भिन्न-भिन्न भागों में भी इसकी उपज में विभिन्नता 

पायी जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं में गन्ने की उपज 

' में बृद्धि पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। चतुर्थ पंच- 

वर्षीय योजना में गन्ने की उपज को ]968-69 ई० में 

420 लाख टन से बढ़ाकर 973-74 ई० में 50 लाख 

* टन करने का आयोजन था जवकि इसका, उत्पादन ।40 

लाख टन हुआ था। छठी योजना में इसे बढ़ाकर 788 
साख टन का आयोजन है । : 


2. कपास ( ०४४०० ) :-कपास भारत की एक 
प्रमुख रेशेवाली फसल है। भारत में कपास-उत्पादन के 
भमुख क्षेत्र गुजरात,, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 

. हैदराबाद, मैसूर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश हैं। कपास- 
ˆ । उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान 
हैं; किन्तु भारत में कपास की प्रति एकड़ उपज बहुत ही 
कम होती है। वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज 
' 60 से 90 पांड तथा [विचाई वाले क्षेत्रों में 80 से 200 
` पाड तक होती है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका 
` कपास क भ्रति-एकड औसत उपज 267 पोंड तथा 
र मिश्र में J ड होती है। साथ ही, भारत में मुख्यतः 
छोटो शेवाली कपास ही उत्पन्न की जाती है । विभाजन 
भारत कपास का मुख्य रूप से निर्यातक देश था । 
विभाजन के पश्चात्‌ यह कपांस, विशेषतः लम्बी 
कपास का आयातक वच गया है। अविभाजित 
खेती वाली कुल भूमि का प्रायः 40 


Ce 


बढ़ाकर 978-79 ई० में 90 लाख: गाँठ करने का : 


आयोजन था जबकि इसका उत्पादन 64 लाख गाँठ ही 


\ 


हुआ। ड छठी योजनः ( Sixth Five Year Plan ) के 


अन्त में इसे बढ़ाकर ।982-83. में 92:5 लाख टन' 
करने का आयोजन है। ; 


जूट (५९) :-कपास के बाद भारत की रेशेवाली 
फसलों में जूट का ही स्थान हैं। भारत में जूट की खेती 
के प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी ' बंगाल, असम, विहार तथा 
उड़ीसा हैं। सम्पूर्ण उत्पादन का आधा से अधिक भाग 

. जूट केवल पश्चिमी बंगाल में ही उत्पन्न होता है। 
विभाजन के पूर्वं भारत को जूट के. उत्पादन का विश्व में 
प्रायः एकाधिकार प्राप्त था, किन्तु विभाजन के पश्चातू 
जूट-उत्पादन का 8 प्रतिशत भाग पाकिस्तान को मिला 
- तथा. केवल ।9 प्रतिशत भाग भारत में रहा । इससे 
भारत में जूट की कमी हो गयी । किन्तु पंचवर्षीय 

, योजनाओं में जूट के उत्पादन में वृद्धि पर पूरा-पूरा जोर, 
दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जूट के क्षेत्र 


[| 


उत्पादन तथा प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि कां अन्दाजा 


निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


s+ 


वषं ` . क्षेत्रफल र उत्पादन . प्रति हेक्टर 
- (लाख हेक्टर में) (लाख गाँठ से) उपज 
32 कि० ग्राम सें . 
950-5I - 57 ` 35° I043 
960-6! 653 4I3  283, 
965-66 8:0 44:8 062 
. 970-7] 7°0 - 49९0 I786 
973-74 . ` 8:0 620 : ` 
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भारतीय कृषि $ समस्या तथा विकास 


ईसी प्रकार पांचवीं योजनाकाल में जट के उत्पादन 
को बढ़ाकर `978-79 ई० में 77 लाख गाँठ करने का 
आयोजन था .जवकि इसका उत्पादन 977-78 में 68 
लाख गाँठ ही हुआ। छठी योजना में इसे वढ़ाकर ।982-83 


तक 86 लाख गाँठ करने का आयोजन है। भारत सरकार.' 


ने जूट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा मूल्य समर्थन 
के उद्देश्य से राजकीय क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की पंजी से 
एक भारतीय जूट निगम ( 7०७ ०7०३६०० ) की 


स्थापना की है । 

4. चाय (7९2)-:-विश्व के चाय-उत्पादक देशों 
में चीन के वाद भारत का द्वितीय स्थान है। यहाँ चाय 
की खेती का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। चाय की खेती 
मुख्यतः पहाड़ी ढालों पर होती है। यहाँ चाय की खेती 
मुख्यतः यूरोपीय व्यापारिक फर्मो द्वारा कीः जाती है 
जिन्ह्णलेने इस उद्योग में वहुत अधिक पूंजी का विनियोग 
किया है। भारत में चाय की खेती. मुख्यतः असभ, 
बगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा ट्रावनकोर की 
पहाड़ी ढालों पर होती है । सम्पूर्ण उत्पादन का लगभग 
50 प्रतिशत भाग असम तथा 25 प्रतिशत भाग चाय 
बंगाल में उत्पन्न होती है। 973-74 ई० में कुल 36] 
हजार हेक्टर भूमि में इसकी -खेती हुई थी तथा उत्पादन 
472 हजार टन थाः। भारत प्रतिवर्ष अपनी कुल उपज 


का प्रायः 75 प्रतिशत भाग चाय इंगलैंड, संयुक्त राज्य | 


अमेरिका तथा फ्रांस आदि देशों को भेजता है। . यह 


विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है! इससे 
पर्याप्त मात्ना में विदेशी मुद्रा भी आप्त होती है। 


` ` द्वितीय योजना में चाय का उत्पादन 7955-56 ई० 
के 285 हजार टन से बढ़कर ।960-6] ई० में 32! 
हजार टन हो गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में 
.यानी ।965-66 ई० में यह बढ़कर 335 हजार टन तथा 
7968-69 में 48 हजार ठन हो. गया। इसे बढ़ाकर 
चतुर्थ योजना. के अन्त में 450 हजार टन करने का 
आयोजन था । 
चाय के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद श्य.से 
ए Tea Trading Corporation of Ind की स्थापना 
की गयी है । चाय निगम ने ।977-78 में कुल ।2 करोड़ 
. रुपये की चाय का विक्रय किया था जिसमें 8:5 करोड़ 
रुपये की चाय का निर्यात किया गया था । 


i9I 

3 कहवा (C००७) :-कहवा की खेती भारत में 
गत कुछ वर्षो से ही हो रही है। कहवा के वग़ान अधिकतर 
2000 फीट से लेकरः 4000 फीट तक की ऊचाई पर 
उच्च तापक्रम तथा साधारण वर्षावाले स्थानों? में पाये 
जाते हैं। भारत में मंसूर, तमिलनाड, - तथा ट्रावनकोर 
कोचीन में कहवा की खेती मुख्य रूप से होती है। कुल 
उत्पादन का लगभग 57 प्रतिशत भाग कहवा मसुर में 
उत्पन्न किया जाता है। 7972-73 ई० में इसकी खेती 
46 हजार हेक्टर भूमि में हुई थी तथा उत्पादन 92 
हजार टन था । भारत से'अधिकांश कहवे का निर्यात 
किया जाता था । 


6. तम्बाकू (70७६०००):-विश्व के तम्बाकू-उत्पादक 
देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद भारत 
का तृतीय स्थान है। भारत में तम्वाक्‌ की सेती के दो 
प्रमुख क्षेत्र हैं- उत्तरीमपूर्वी क्षेत्र जिसके अन्तर्गत बिहार, 
उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के राज्य हैं और दक्षिणी, | 
क्षेत्र जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मैसूर 
प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ।973-74 ई० में तम्बाक की 
खेती 447 हेक्टर भूमि में हुई थी तथा कुल उत्पादन 
44! हजार टन था । 


आजकल तम्बाकू के निर्यात को वढ़ोंने के लिए भी 


सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। चतुर्थं योजना में 


तम्बाकू के उत्पादन को 7968-69 में 380 इज्ार टन 


से बढ़ाकर 973-74 में 480 हजार टन करने का 


आयोजन था । 


भारत में फसलों का ढाँचा (902-72) 

(Crop Pattern in India. 90I-972) 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्वं फसलों का ढाँचा (0०७ 
Pattern before the Independence )—भारतीय 
कृषि में वत्त॑मान शताब्दी में हुई प्रगति के अध्ययन फे 
लिए विभिन्नं प्रकार की फसलों के वितरण के सम्बन्ध 
में. जानकारी अनिंवार्ये है। स्वतन्तता-प्राप्ति के पूवः 
जनसंख्या तथा विभिन्न प्रकार की फसलों के क्षेत्र में 
हुए परिवत्तंनों का अन्दाजा -निम्नांकित तालिका से 
लगता है :— 
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भारतीय अर्थशस्तं 


अविभाजित भारत की जबसंख्या एवं फसलों के क्षेत्र में परिवत्तंन! - 


-कुल बोयी गयी भूमि के क्षेत्र का निर्देशांक 


वर्ष जनसंख्या का हु i के के 
* निर्देशांक खाद्य-फसल गेर-खाद्य फसले कुल फसलें. 
90-905 | I000 200°0 ]00:0 I00:0 . 
` 92-925 I08°0 ` I08:! 08-2 I08:9 
` 932-935 I20°5 II°3 I32°5 ]4-8 _ 
]37:9. II3:8 4:3 I8:4 


94-945 
 उपरोक्ततालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान शताब्दी 
.के प्रथम 45 वर्षों में देश की जनसंख्या में लगभग 38 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि, कुल बोये गये क्षेत्र में 
केवल !8 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इसे काल में 


खाद्य-पदार्थो के क्षेत्र में वृद्धि बहुत ही कम, प्रायः ।38. 


' प्रतिशत की थी, किन्तु गेर-खाद्य . फसलों के क्षेत्र में 
4:6 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।. इस काल में खाद्य-फसलों 


में सबसे अधिक वृद्धि गेहूँ के क्षेत्र में प्रायः 34:6' 


प्रतिशत तथा सबसे कम बृद्धि ज्वार में प्रायः .]0'8 

प्रतिशत हुई। व्यावसाथिक फसलों के अन्तर्गत .सबसे 
' अधिक वृद्धि गन्ना में प्रायः 59'3 प्रतिशत तथा - सबसे 
. कम वृद्धि रेशों गाली फसलों के . अन्तरगत: प्रायः 23:9 
. ` भ्रतिशत की हुई। ` र 


` कुल बोया गया क्षेत्र 900-07 ई० में 2772 . लाख. 


- एकड़ से बढ़कर ]944-45 ई. में 3283 लाख. एकड़ 

` `हो गया । इस काल में खाद्य-फसजों का अनुपात 3-3 
. प्रतिशत से घट' गया तथा. व्यावसायिक फसलों का 
अनुपात इतनी ही मात्रा में बढ़ गया। | कक 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के' बाद' फसलों का ढाँचा 

( Crop-pattern after ‘the Independence ) :— 


स्वतन्तता-भाप्ति के बाद भारत में क्षि के-क्षेत्न में कई - 


कारगों से महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। इनमें अधिक अन्न 
ड 'उपजाओ आन्दोलन (Grow More Food Campaign) 
. तथा पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि-्पदाथोँ के 


ies.in’ Indian Agricultural थे | 
i IED Agric al Econom 4 
jure in Brief .I974, p, 28-29 = by J.P. Chatterjee 


950-5 से 7972-73 के बीच फसलों के ढांचे में परिवत्तंन* 


वषं कुल बोये गये क्षेत्र का निर्देशांक 

खाद्य-फसले गैर खाद्य-फसलें कुल फसलें | 
I950-5I 00°0 I000 00:0 
955-56 ॥3-4 922 ` 24'6 
960-6] . 200 27-0 I2I-I 
967-68 ` 26:0 * 390 28"0 
972-73 2°0 34°0 I23-0 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 950-5] से' 


960-6] ई० के बीच कुल फसलों के क्षेत्र में 2! 
प्रतिशत की, वृद्धि हुई जवकि इस अवधि में देश की 
जनसंख्या में प्रायः 2]:5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । पहले 
के ही तरह खाद्य-फसलों के क्षेत्र में इस काल में केवल 
20 प्रतिशत तथा. व्यावसायिक फसलों के क्षेत्र में 27 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। - खाद्य-फसलों में सबसे अधिक 


वृद्धि गेहूँ में प्रायः 39 प्रतिशत तथा व्यावसायिक फसलों ' 


'मे.सबसे अधिक वृद्धि रेशेवाली फसलों : में, प्रायः 35:4 


प्रतिशत की हुई । पुनः 960-67 से 972-73 के बीच 
केवल नाम-मात्र की यानी 2 .. | 


उल प फसलों के क्षेत्र में 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि खाद्य-फसलों * के क्षेत्र में 
व तथा चा फसलों में 7 प्रतिशत की 

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से देश में डर द्य-फसलों. 
के सापेक्षिक महत्त्व इसका अमृपात 
इस शताब्दी के प्रारम्भ में 83 प्रतिशत से घट .कंर 


र्डः 
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सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि कई तत्त्वों 
से प्रभावित होता है । अब इनका पृथक्‌-पृथक्‌ निम्नं विवरण 
प्रस्तुत किया जा रहा हैः ` ` 


प्राकृतिक एवं तकनीकी कारण तथा फसलों का ढाँचा 


(Physical and Technical Factors and Cropping ° 


Pat९n) :--किसी भी क्षेत्र में फसलों का ढाँचा मुख्यतः 


भराक्ृतिक तत्त्वों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक तत्वों में 
` मिट्टी की बनावट, जलवायु तथा वर्षा उल्लेखनीय हैँ । शुष्क 


क्षेत्र में जहाँ वर्षा की सम्भावता बहुत ही कम है वहाँ किसान 
ज्वार-बाजरा जैसी-फसलों पर मुख्य रूप से आश्रित रहते 
हैं क्योंकि ये फसलें बहुत' ही कम जल से भी उपजायी जा 
सकती हैं। दूसरी ओर जहाँ पर पानी के जमाव (६९7 
]08।१४) की संभावना बहुत अधिक है वहाँ पर चावल 
की खेती की जाती है क्योंकि चावल अधिक दिनों तक 
पानी में खड़ा रह सकता है। मध्यप्रदेश में जो नयी भूमि 
कृषि के अंतगंत लायी जाती है उसमें पहले ज्वार-बाजरा 
की खेती होती हैं और बाद में धान की खेती की जाने. 
लगती है । , 


मिट्टी तथा जलवायु के साथ-साथ फसलों का ढाँचा 
सिंचाई की सुविधाओं पर भी निर्भर करता है। जहाँ पर 
सिंचाई की निश्चित सुविधा उपलब्ध रहती है वहाँ पर 
वर्षं में दो या तीन फसलें भी सुविधापूर्वंक उगायी जा 
सकती हैं। इतना ही नहीं सिंचाई की सुविधा से फसलों 
का तमाम ढाँचा ही बदल जाता है-कोई अच्छी फसल 
ज॑से-चावल, गेहूँ, गन्ना आदि की खेती की जाने लगती है। 
वास्तव में, देश के निचले भागों में तम्बाकू तथा गन्ने की 
खेती की प्रधानता का मुख्य कारण सिंचाई की सुविधाओं 
में विस्तार ही है। यदि सिंचाई के साथ-ही-साथ उत्तम 
बीज, अच्छी एवं उपयुक्त खाद, इषि के सुधरे हुए औजार 
आदि. उपलब्ध हों तो फसलों के ठाँचे में लिखित रूप सेः 
परिवर्तन होगा । स 
: तत्त्व एवं फसलों का ढाँचा (Economic 
Se Pattcrn) :—किंसी देश में - 
फसलों के ढाँचे को निर्धारित करने में आथिक प्रयोजनों का 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। भूत में भारत में इस 


सम्बन्ध में चाहे जो भी स्थिति हो, वत्तं मान में यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय किसान आथिक 
तत्त्वों से बहुत अधिक प्रभावित होता है। पिछले कुछ वर्षों 
में पंजाब तथा हरियाणा में फसलों के ढाँचे में जो ५रिवतँन 


हैं, वे इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। फसलों के 


ढाँचे को प्रभावित करने वाले आथिक तत्वों में निम्नांकित ' से यह स्पष्ट है कि हाल के वषो में छोटे-छोटे किसान ही 


उल्लेखनीय हैं := 
भा? ब०-]9 
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मूल्य एवं आय को अधिकाधिक बनाना (Price ४०० 
Income Maximigati0n) :—मूल्य-तल तथा फसलों 
के ढाँचे में सम्वन्ध स्थापित करने के सिए कई अध्ययन 
हुए हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि मूल्य-तुल में परिवतंन . 
तथा फसलों के ढाँचे को निश्चित रूप से प्रभावित करते 
हैं। इन्हीं अध्ययनों में एक अध्ययन खाद्य एवं ष मंत्रा- 
लय का है जिसके अनुसार मूल्य-तल में परिवतंन फसलों - 


- के क्षेत्र को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं । अध्ययन के 


अनुसार, “It seems that prices Jifluence the 
acreage under the crops in two ways. One is 
that the variation in the inter-crop’ price 
parities Jed to shifts in acreage as between ° 
different crops. Another is that the mainten- 
ance of a stable level of prices for a crop 
provides a better incentive to the producer to 
increase the out put than whet a very high Jevel . 
of prices does. If there is no uncertainty of 
this level being maintained over a number of 


९३75. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि सरकार 
द्वारा चावल तथा गेहूं को कम मूल्य पर प्राप्तः करने के फल- 
स्वरूप बहुत-से क्षेत्रों में किसानों ने इनकी जगह पर गंत्नो 
तथा अन्य अखाद्य फसंलों की खेती प्रारम्भ कर दिया । 


' इसी प्रकार किसान अपनी फसलों के चुनाव में लाभ 


“ को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से भी प्रभावित होते हैं। 


वास्तव में, किसान उन्हीं फसलों का चुनाव करते हैं जिनसे 
उन्हें अधिकाधिक मावा में लाभ प्राप्त 'होता है। किन्तु, 
इस सम्बन्ध में डॉ० राधाकृष्ण जैसे कुछ विद्वानों का यह 
अभिमत है कि फसलों के ढाँचे को प्रभावित करने वाले 
तत्त्वों में प्रति एकड़ सापेक्षिक उत्पादकता ही अधिक' 
महत्त्वपूर्ण है । . DE 

जोत का आकार (F277 826) :-फसलों के ढांचे 
का जोतों के आकार से भी निश्चित सम्बन्ध है । उदाहरण 
के लिए छोटे-छोटे किसान अपनी आवश्यकता की पूत्ति के 
लिए खाद्य-सामग्रियों के उत्पादन पर ही अधिक जोर देते 
हैं। इसके बाद ही वे नकद फसलों की ओर आकषित . 
होते हैं । इस. प्रकार छोटे-छोटे किसान अपनी जोत का 
एक बहुत ही छोटा भाग नकद फसल में लगाते हैं । किन्तु, 
हाल के कुछ अध्ययनों ने इस तथ्य को मिथ्या सिद्ध कर 
दिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक अध्ययन 
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, गन्ने की खेती पर अधिक जोर देते हैं। वास्तव में, आथिक 
' ज्िकास की गति जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैमे-वंसे छोटे- 
` जरे किसान नकद फसल की ओर अधिक उन्मुख होंगे, ऐसी 


आशा -को जाती है । 


जोखिम फे विरुद्ध बीमा (Insurance against. 


_Rऽ\) :-भारतीय किंसान-फसलों के मारा पड़ने के भय 
से भी विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती का कार्य करता 
है। यही कारण है कि आज भी देश के अधिकांश भागों 
में ज्वार की खेती की जाती है क्योंकि शुष्क जलवायु में 
बहुत कम या बगैर वर्षा के भी इनकी खेती का कार्य किया 


` जा सकता हैं। 


आदानों.को उपलब्धि (^४/।2bility of Inputs) 

फसलों का ढाँचा बीज, खाद, जल, संचय तथा विक्रय. की 
सुविधा, यातायात की सुविधा जैसे आदानों पर भी 
श्रित है। ९०४४२ ने यह अनुमान लगाया है कि 
यदि पंजाब में अति रिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो 
तो वहाँ पर अभी भी फसलों के ढांचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
 होसकता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में बादाम को कृषि 
) ` . इसलिए' की जाती है कि इसके वीज सुगमतापूर्वक मि 
ˆ ` जाते हैं तथा कपास की तुलना में इसकी फसल बहुत शीघ्र 
ह तयार हो जाती है। 


भू-ध्यवध्या (76००7९) :--अंततः आशिक तत्वों में 

भूमि को व्यवस्था भी फसलों के ढाँचे को प्रभावित करती 

है। जहाँ पर फसलों के विभाजन (Crop sharing 

' 595९) का प्रचलन है, वहाँ पर फसलों के चुनाव में 
` जमोंदारों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। - 


राजकीय नीति एवं फसलों का ढाँचा (07९77०९7! 
. Policy & Crop Pattern) :--राज्य भौ विभिन्न उपायों 


उदाहरण के लिए, सरकार किसी, खांस फसल की खेती के 


महत्वपूर्ण परिवर्तत किया जा सकता है। 
ए, 000 Crop Acts, या Land Use 


' के द्वारा फसलों के ढाँचे को प्रभावित कर सकता है।. 


भारतीय अर्थशास्त्र 


धिक जोर देकर भी सरकार इनकी खेती को प्रोत्साहित 


कर सकती है । - कहीं-कहीं पर यह देखा जाता है कि 
किसान लगातार सूखा पड़ने पर जानवरों तथा कीड़े-मकोड़े 
के भय से अच्छी तथा अधिक लाभदायक फसलों की खेती 


नहीं कर पाते । ऐसी स्थिति में सिंचाई की व्यवस्था तथा | 


कीडे-मकोड़े मारने की दवाओं के प्रचार द्वारा उन्हें अधिक 
लाभदायक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कियां जा 
सकता है। इसी प्रकार सड़क तथा यातायात के अन्य 


साधनों की व्यवस्था के द्वारा एवं बाजार-व्यवस्था में सुधार _ 


के द्वार! भी सरकार किसानों को फलों के ढाँचे में सुधार 
के लिए प्रोत्साहित केर सकती है। 

निष्कर्ष :-इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा 
सकता है कि फसलों का ढाँचा प्राकृतिक, आथिक, तकनीकी, 


` सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक तत्त्वों से प्रभावित 


होता है। प्राकृतिक तत्त्वों के अन्तर्गत मिट्टी, जलवायु, 
वर्षा आदि उल्लेखनीय हैं । 
अन्तर्गत मचाई की प्रकृति, फसलों की हेर-फर आदि 
प्रमुख हैं। किन्तु किसी भी देश में फसलों का ढाँचा 
मुख्यतः आथिक तत्वों द्वारा ही प्रभावित होता है। 
इसमें कृषि-पदाथों की कीमतें, जोतों का आधार, जोखिम 
के विरुद्ध बीमा, पूंजी, बीज, खाद आदि की उपलब्धि 
तथा भूमि की व्यवस्था आदि उल्लेखनीय हैं ॥ सरकार 


भी फसलों के ढाँचे “को प्रभावित कर सकती है। * 


उदाहरण के लिए, किसी. खास फसल की खेती को 


प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर्ज आदि प्रदान: 
करने की व्यवस्था कर सकती है अथवा कुछ अन्य प्रकार . 


के आथिक प्रलोभन भी दे सकती है। 


ईसः प्रकार फसलों के ढाँचे को विभिन्न तत्त्व 


प्रभावित .करते हैं। इनमें. परिवत्तन भी कियाजा | 
सकता है। अतएव ऐसा सोचना कि फसलों का ढाँचा _ 
दिया हुआ है तथा इसमें कोई परिवतेन नहीं किया जाता. | 
उचित नहीं जान पड़ता। भारत में भाथिक प्र रणों ' 


के द्वारा फलों के ढांचे में आवश्यकतानुसार परिवर्तन: 
किया जा सकता है। 
इस सम्बन्ध में \CAहर ने कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव 


दिये हैं जिन पर.अमल करने से फसलों के ढाँचे में महत्त्वपूर्ण 
` सुधार किया जा सकता,है। इनमें से कुछ महत्व 
सुधार अग्नांकित हैं :-- ` ४ बट 
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तकनीकी कारणों के | 
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(क) विधान द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों काः 


क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है।- बहुत सारे देशों 
विशेषतः संयुक्त राज्यं अमेरिका तथा संयुक्त अरब गण- 
राज्य भ इस प्रकार के प्रयास से बहुत अधिक सफलता 
प्राप्त हुई. है । * 

(ख) प्रत्येक जिले के लिए जिला कृषि नियोजन 
पदाधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं जो विभिन्न तथ्यों 
जेसे-मूल्य, उपज तथा मौसम की स्थिति आदि को 
ध्यान में रखकर प्रत्येक जिले के लिये फसलों .का क्षेत्र 
निश्चित कर सकते हैं। साथ ही, इनका प्रयास कृषि से 
सम्बन्धित विभिन्न विभागों-जैसे सिचाई, लघु सिंचाई, 


सहकारिता तथा कृषि-विपणन आदि के मध्य सम्बन्ध 
स्थापित करना भी होना चाहिए । 

(ग) सरकार को कृषि क्षेत्ों में सड़कों के विकास 
तथा विपणन एवं जोतों की चकबन्दी को अत्यधिक 
महत्त्व प्रदान करना चाहिए। | 

(घ) सरकार द्वारा मध्यप्रदेश जसे राज्यों, जहाँ पर 
जोतों का आकार अपेक्षाकृत बहुत बड़ा है,,के लिए 
Agricultural Mechavisation Corporation की 
स्थापना कर सकती है जो जरूरतमन्द किसानों को .यंत्न 
वगरह सहायता के तौर पर दे सकते हैं। * 
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[ अध्याय : I6 र २ पक 
सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति एवं नियोजन 


प्रावकथन : प्रारम्भ से ही राष्ट्र की नीतियों में 


कुषि-नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। वास्तव में, ` 


किसी देश की आथिक व्यवस्था में इषि का कई कारणों 

से अत्यन्त ` महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है, अतएव दीर्घेकाल 
' तक कोई भी राष्ट्र इसकी अवहेलना नहीं कर सकता । 

भारत की अर्थव्यवस्था में तो कृषि का और भी अधिक 

महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रथभ महायुद्ध के पूवे तक ब्रिटेन 
उद्योग, व्यापार आंदि में विशिष्टता प्राप्त कर अपने खाद्यान्न 
. तथा कच्चे माल की पृत्ति के लिए दूसरे देशों पर आशित 
) रहता था, किन्तु प्रथम एवं द्वितीय महायुद्धं ने यह स्पष्ट कर. 
दिया कि किसी भी अर्थव्यवस्था को सुस्थिर बनाने के लिए 
` कृषि के विकास पर जोर देना अनिवार्य है। अतएव देश के 
 झाथिक विकास की किसी भी योजना में सरकार द्वारा 
कृषि के विकास के लिए एक सुस्पष्ट नीति-के अनुकरण 

` की प्रंबल आवश्यकता है। 


' जहौ तक भारत का प्रश्न है, यह अति प्राचीन 


i काल से ही एक कृषि-प्रधान देश रहा है। अतएव इसकी ' 
` अथ-व्यवरथा में कृषि को प्रारम्भ से ही विशिष्ट स्थान - 


प्राप्त Se है। कित्सु ब्रिटिश सरकार भारतीय कृषि के 
प्रति र थी । सरकार की इस उपेक्षा का भारतीय 
' कृषि पर बहुत हीं बुरा प्रभाव पड़ा। यह सत्य है कि 
टिश शासन ने देश में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना 
किन्तु इसकी अभिव्यक्तिः जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि 
हुई जिससे शीघ्र ही भूख, महामारी, अकाल 
सियन अवरोधक प्रबल हो गये | इससे अर्थ- 


। उपेक्षापूर्णं नीति के परिणामस्वरूप 
के बीच जमींदारों, आ हों एवं 

मध्यस्थो (१५९७९०) - की एक 
एवं असहाय कृषकों का 


( Government's Agricultural Policy and Planning ) 


- समृद्धि विश्व-बाजार पर आश्चित रहने लगी । इसीलिए 


-के. साथ जुआ थी तो वर्तमान में यह विश्व-बाजार में 


लाड मेयो भारतीय कुषि के विकास के प्रति बहुत ही 
जागरूक थे।' अतएव ।869 ई० में एक कृषि-सूचता 


परिणामस्वरूप, व्यावसायिक फसलों की अधिक माता में 
इती की जाने लगी, गाँवों तथा किसानों की आत्मनिर्भरता 
समाप्त हो गयी एवं भारत विश्व के मूल्य-तल के दायरे 
में आ गया। (Specialised production of com- 
mercial crops has greatly ‘increased, self- 
suffciency has declined and India has been 
brought within the orbit of the .world prices.) 
दूसरे शब्दों में, अब भोरतीय कृषि तथा किसानों की 


ce NS SOT iia 


कहा गया है कि “यदि झूतकाल में भारतीय कृषि मानसून 


प्रचलित मूल्यों के साथ जुआ हो गयी है |? वास्तवं में, 
भारतवासियों की निधनता एवं भारतीय. कृषि के पिछड़े 
होने के विभिन्न कारणों में यह भी एक प्रधान कारण हे। 


भारतीय कृषिऽनीति का उद्विकास 
(Evolution of the Indian Agricultural Policy) 


भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए, जहाँ के प्रायः 
70 प्रतिशत लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं तथा जहाँ 
की राष्ट्रीय आय का प्रायः आधा भाय कृषि से ही प्राप्त 
होता है, एक सुस्पष्ट कृषि-नीति का महत्त्व बिल्कुल स्पष्ट 
है। किन्तु ब्रिटिश सरकार बहुत दिनों तक भारतीय 
कृषि के प्रति उदासीन थी । फिर भी, गत शताब्दी के 
छ दशक से सरकार परिवरद्धित रूप में सामान्य कुषि-नीति | 
की ओर झुकने लगी तथा कुषि-विकास के लिए प्रयास | 
किये जाने लगे। ब्रिटिश सरकार :की नीति में इस 
परिवर्तन के पीछे इसका निजी स्वार्थं ही निहितं था। | 
उस समय में अमरीकी गृह-युद्ध के कारण ब्रिटेन के सूती- 
वस्त्र के कारबानों को कपास की आवश्यकता की पूर्ति 
नहीं हो पाती थी जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत कों ' 
पत्ति का साधन बनाया । राजस्व में वृद्धि ' के उद्देश्य से 
भी सरकार कृषि को प्रोत्साहित' करना चाहती थी। 


` 


केच््र (Agricultural Bureau of Informati 


जी शयी रषा. पूसरे वर्ष ही आते, राजसा 
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सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति एवं नियोजनं 


पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि 
(Agriculture in the Five Year Plans) 
भारत की आथिक व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। अतएव देश के आथिक विकास की किसी भी 
योजना में कृषि को महत्त्व देना अत्यन्त अनिवार्य हो 
जाता है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि को 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान दिथा जा रहा है। 


प्रयम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रगति 
ग (Progress of Agriculture in the First Five 
Year Plan) 


- प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थो के 
अभाव की पृष्ठभूमि मे तयार की गयी थी, अतः इसमें 
कृषि को उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी। योजनाकाम में 
कृषि-सम्बन्धी कार्य-क्रमों पर कुल 24| करोड़ रुपये व्यय 
का आयोजन था । इसके अतिरिक्त योजना में भूमि-सुधार 
एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर भी पूरा-पूरा जोर 
दिया गया था। प्रथम योजना में सिंचाई के विस्तार पर 
कुल 384 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जो योजना 
के कुल व्यय का प्रायः 6:3 प्रतिशत भाग था। प्रथम 
योजनाकाल में कई बहुद्देशीय नदी घाटी योजनाओं 
(Multi-purpose River Va'ley Projects) पर भी 
कार्य प्रारम्भ किया गया ।- 


योजनाकाल में वृहत्‌ एवं मध्यम सिचाई की 
` योजनाओं द्वारा कुल 63 लाब एकड़ अतिरिक्त भूमि में 


सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई जबकि योजना का लक्ष्य - 


85 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को इन कार्यक्रमों द्वारा 
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सिचाई के अन्तरगत लाना था। अतः वृहंत्‌ एवं मध्यम 


. सिचाई के क्षेत्र में योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । लघु 


सिचाई कार्यक्रमों द्वारा प्रथम योजनाकाल में कुल 00 
लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई. की सुविधा प्राप्त 
हुई । योजना काल में खाद तथा उर्वरक (०८९78 
an M07९5) कें उपयोग में 'भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । 
अमोनियम सल्फेट की कुल खपत (950-5] ई० में 
2,75,000 टन से बढ़कर 955-56 ई० में 6 लाख टन हो 
गयी । इसी प्रकार फासफोरस खादों की खपत 42 हजार " 
टन से बढ़कर योजना के अन्तिम वर्ष में /8 हजार टन 


` हो गयी। उत्तम बीज के प्रयोग में भी इसी. प्रकार 


महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । योजनाकाल में केन्द्रीय ट्रक्टर संघ 
(Central Tractor Organisation) द्वारा कुल 78 
लाख एकड़ भूमि का उद्धार किया गया। वहुत-से 
राज्यों के भी अपने ट्रंक्टर-संघ हो गये जिनके द्वारा | 
प्रायः 28 लाख भूमि का उद्धार किया गया । -भूमि- 
सुधार के लिए सरकार द्वारा किसानों को ऋण एवं 
' अनुदान भी दिये गये जिनके आधार पर कुल 50 लाख 
एकड़ भूमि का उद्धार हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
जापानी तरीके. से धान की खेती पर भी जोर दिया गयां 
तथा 955-56 ई० तक कुल प्रायः 20 लाख एकड़ भूमि 
पर ईस तरीके से धान की खेती हुई। इन, सब प्रयत्नो 
के फलस्वरूप प्रथम योजनाकाल में कुषिःपदार्थो के 


उत्पादन में ।8 प्रतिशत तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में : 


प्रायः ।20 लाख टन की वृद्धि हुई। प्रथम योज़नाकाल _ 
में विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि का अन्दाजा ' 
निम्नांकित तालिका? से लगाया जा सकता हैं :-- 


= ॐ, 


` फसलें I950-5L प्रथम योजना में OI कक mimi 0 __ -I955-56 चास्तविक 

4 | में उत्पादन , वृद्धि का लक्ष्य में उत्पादन वृद्धि 
.........-.-_ नानी न न न ती , 
. खाद्यास्व (लाख टन में) . 569 ट 76 र 
` तिलहुन ( » ०) 92 र i 
गत्ता (लाख टन गुड़) 57 70 ) गा 
« कपास (लाख गाँठ) 29 I3°0 ट ST 
जट. (५ 50) 33 2 कक . 42 90 
क 
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इसका अध्ययन समग्र रूप से किया'जाना चाहिए ।” 
(The problem of improving Indian agriculture 
‘is really the problem of improving Indian 
village life and that it must be studied as.a 


*\०।९.) आयोग ने कृषि-अनुसंधान पर विशेष रूप से “ 


बल दिया। आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 
Imperial Council of Agricultural Research की 
स्थापना हुई। आयोग ने जोतों के उपविभाजन एवं 
अपखंडन, सिंचाई, पशु-धन के विकास, कृषि-विपणन, 
सहकारिता एवं ग्रामीण शिक्षा आदि के सम्बन्ध में भी 
सुझाव प्रस्तुत किया । साथ ही, इसने यह बात भी स्पष्ट 
कर दी कि कृषि-सम्बन्धी सुधारों को प्रभावपूरण तरीके से 
लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का ही है। 
महान आर्थिक मन्दी एवं भारतीय कृषि-नीति 
(Indian Agricultural Policy during the great 
Economic Depression) :—कृषि-प्रधान देश होने के 
कारण ]929 ई० की महान्‌ आथिक मन्दी का भारत पर 
अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ा । कृषि-पदाथों के मूल्य में कमी 
के कारण किसानों की आय में बहुत अधिक कमी हो गयी 
जिसका किसानों की आथिक स्थिति पर बड़ा ही बुरा 
प्रभाव पड़ा । इस मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए 


भारत; सरकार कोई प्रयत्न नहीं कर रही थी, वरन्‌ अपनी _ 


परम्परागत अबंघ नीति (.६55९2 F47९ ) का अनुकरण 
. करती थी। 

]937 ई० में प्रान्तीय स्वराज्य (P7०४० 
Autonomy) की प्राप्ति के बाद अधिकांश प्रान्तों में 
कांग्रेसी मर्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ तथा काँग्रेसी 
सरकारों ने सवंप्रयम कृषि में अभिरुचि लेना प्रारम्भ 
किया । किन्तु इनके पास कृषि-सम्बन्धी कोई निश्चित 
योजना नहीं थी । अतएव कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की 
अभिरुचि के बावजूद कृषि में कोई स्थायी सुधार नहीं हो 
पाया । इनका कायं मुख्यतः रेयती सुधार (7६०३7९) 


` ` ९0708) एवं ग्रामीण ऋण की मात्रा में कमी तक ही 


सीमित रहा। द्वितीय महायुद्ध के दौरान खाद्यान्नों का 
आयात बिल्कुल बन्द हो गया जिससे देश को, खाच-संकट 

` की भीषण स्थिति का सामना कंरना पड़ा। 942-43 
. ` ई० के बंगाल के अकाल ने भारतीय कृषि की कमजोरियों 
कीओर सर्वप्रथम भारत सरकार का ध्यान आङृष्ट 
.. किया > र ४ 


भारतीय अर्थ शारं 


खाद्याग्न की समस्या पर विचार करने के लिए 
]943 ई०(में भारत सरकार द्वारा एक खाद्यान्न नीति 
समिति की नियुक्ति की गयी । इसी समिति के सुझावों 
-क्े आधार पर खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए 


943 ई० में सरकार द्वारा 'अधिक अन्न उपजाओ 


आन्दोलन! ( G० more Food Campaign ) का 
श्रीगणेश हुआ । इस आन्दोलन के अन्तर्गत खाय्ान्नों के 
उत्पादन में वृद्धि के लिए बहुत-से प्रयास किये गये । किन्तु 
सरकार के निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद यह आन्दोलन 
आंशिक रूप से ही सफल हो सका। दूसरे शब्दों में, 
खाद्यान्न .की कमी को पूरा करने में 'अधिक अग्न 
उपजाओ आन्दोलन' प्रायः विफल ही रहा । द्वितीय युद्ध 
काल में खाद्यान्न के अभाव के कारण खाद्यान्न के मूल्य एवं 
बितरण पर सरकार द्वारा नियन्त्रण लगाया गया । 799 
ई० में देश-विभाजन ने खाद्यान्न-समस्या की जटिलता को 
ओर भी उम्र वना दिया। भारत संघ को अविभाजित 
भारत की कुल जनसंख्या का 82 प्रतिशत भाग मिला, 
किन्तु चावल एवं गेटे उत्पन करने वाले कुल क्षेत्र का 
केवल क्रमशः 68 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत भाग ही 
प्राप्त हो सका ।' 
च 

राष्ट्रीय सरकार को क्ृषि-सम्बन्धी नीति :-- 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद राष्ट्रीय सरकार ने खाद्यान्न के 


क्षेत्र में आत्ममिभंरता (9९।£-७£०९०९४) प्राप्त करने : 


के लिए कृषि-सम्बन्धी एक विस्तृत कार्यक्रम अपनाया है। 
इसके अन्तगंत खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त 


करने के उद्देश्य से खाद्ान्नों के उत्पादन में. वृद्धि पर. 


पुरा पुरा जोर दिया जा रहा है जिससे इनके आयात को 
बन्द किया जा सके। साथ ही, राष्ट्रीय सरकार की 
$षि-सम्बन्धी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य कृपास, जट, 
यन्ना तथा तिलहन जैसी व्यावसायिक फसलों. के उत्पादन 
में वृद्धि भी है। विभाजन के फलस्वरूप भारत जूट एवं 
कपास जेसी आ फसलों का आयातक बन गया । 
अतएव इन फसलों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता भी रा 

सरकार की कृषि-सस्वन्धी नीति का प्रधान उद्देश्य जा 
है। उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा देश में 


विस्तृत कषि-सम्बन्धी नियोजन का कार्यान्वयन किया जा रहा ` 
` है जिसका श्रीगणेश प्रथम पंचवर्षीय योजना से होता है। 


4 . २ हर] 
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सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति एवं नियोजनं 


पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि 
(Agriculture in the Five Year Plans) 
भारत की आथिक व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। अतएव देश के आथिक विकास की किसी भी 
योजना में कृषि को महत्त्व देना अत्यन्त अनिवार्य 'हो 
जाता है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि को 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है।. | 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रगति 
` (Progress of Agriculture in the First Five 
Year Plan) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थो के 
अभाव को पृष्ठभूमि म तँयार क गयी थी, अतः इसमें 
कृषि को उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी। योजनाकान में 
कृषि-सम्बन्धी कार्य-क्रमों पर कुल 24। करोड़ रुपये व्यय 
का आयोजन था । इसके अतिरिक्त योजना में भूमि-सुधार 
एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर भी पुरा-पूरा जोर 
दिया गया था। प्रथम योजना में सिचाई के विस्तार पर 
कुल 384 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जो योजना 
के कुल व्यय का प्रायः ]6:3 प्रतिशत भाग था। प्रथम 
योजनाकाल में कई बहुद्देशीय नदी घाटी योजनाओं 
(Multi-purpose River Va'ley Projects) पर भी 


कार्य प्रारम्भ किया गया । 


योजनाकाल में वृहत्‌ एवं मध्यम सिचाई की 
योजनाओं द्वारा कुल 63 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में 


सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई जबकि 'योजना का लक्ष्य . 


85 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को इन कार्यक्रमों द्वारा 
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सिंचाई के अन्तर्गत लाना. था ॥ अतः वृहृत्‌ एवं मध्यम 


. सिचाई के क्षेत्र में योजना के लक्ष्य पुरे नहीं हो सके । लघु 


सिचाई कार्यक्रमों द्वारा प्रथम योजनाकाल में कुल 700 
लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई. की सुविधा प्राप्त 
हुई । योजना काल में खाद तथा उर्वरक (F०/[Z€rs 
and M77९5) कें उपयोग में 'भी महत्त्वपुणं वृद्धि हुई । 
अमोनियम सह्फेट की कुल खपत ।950-5] ई० 
2,735,000 रन से बढ़कर ।955-56 ई० में 6 लाख टन हो 
गयी । इसी प्रकार फासफोरस खादों की खपत 42 हजार ' 
टन से बढ़कर योजना के अन्तिम वर्ष में /8 हजार टन 
हो गयी । उत्तम बीज के प्रयोग में भी इसी प्रकार 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । योजनाकाल में केन्द्रीय ट्रक्टर संघ 
(Central Tractor Organisation) द्वारा कुल [7 
लाख एकड़ भूमि का उद्धार किया गया। वहुत-से 
राज्यों के भी अपने ट्रक्टर-संघ हो गये जिनके द्वारा 
प्रायः 28 लाख भूमि का उद्धार किया गया । -सुमिः | 
सुधार के लिए सरकार द्वारा किसानों को ऋण एवं 


अनुदान भी दिये गये जिनके आधार पर कुल 50 लाख 


एकड़ भूमि का उद्धार हुआ | प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
जापानी तरीके. से धान की खेती पर भी जोर दिया गया 
तथा ।955-56 ई० तक कुल प्रायः-20 लाख एकड़ भूमि 
पर इंस तरीके से धान की खेती हुई। इन. सब प्रयत्तों 
के फलस्वरूप प्रथम योजनाकाल में कृषिन्पदार्थों के 
उत्पादन में 8 प्रतिशत तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में 
प्रायः 720 लाख टन की वृद्धि हुई । प्रथम योजनाकाल 
में विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि का अन्दाजा _ 
तिम्नांकित तालिका” से लगाया जा सकता है :--- 


वास्तविक 


फसलें I950-5L प्रथम योजना में 955-56 
- में उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य में उत्पादन वृद्धि 
` खाद्यान्व (लाख टन में) . 549 76 669 ]20°0 
` तिलहन ( NT) ) 52 ` 4°0 : 57 5°0 
“गन्ना (लाख टन गुझइ) 57 7-0 6] 4°0 
« कपास (लाख गाँठ) 29 3:0 40 II:0 
जूट ( 7) 7 ) 33 2I:0 द : 42 90 
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पिछले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम 
-योजना-काल में खाद्यान्नों के उत्पादन में लक्ष्य से भी 
अधिक वृद्धि हुई । कपास तथा तिलहन के उत्पादन में भी 
लक्ष्य पूरे हो गये, 'किन्तु गन्ना तथा जूट का उत्पादन 
- लक्ष्य से कम हुआ | 


वास्तव में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के 
आंयोजित विकास का सरवेप्रथमं प्रयास किया गया था। 
किन्तु योजना तैयार करने के समय देश में कृषि-साख की 
कोई वस्तुतः योजना तैयार नहीं थी जिसके फलस्वरूप 
योजना काल में भूमि-सम्बन्धी नीति एवं ग्रामीण साख 
कार्यक्रम में सामंजस्य नहीं स्थापित किया जा सका। 
यह प्रथम योजना के कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रधान 
दोष था। साथ ही, प्रथम योजना तैयार करने में 
सहकारी कृषि पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया 
था । आयोग ने सहकारी कृषि आन्दोलन को सफलीभूत 
बनाने के लिए सहकारी ग्राम-व्यवस्था (ट0-०९7३!४९ 
village Management) * को कृषि एवं ग्रामीण 
संगठन के क्षेत्र में अन्तिम आदर्श के रूप में अपनाया था । 
किन्तु, योजनाकाल में सहकारी कृषि-आन्दोलन को 
बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई। ` इसका प्रधान कारण 
` सरकार के समक्ष भूमि-सुधार की एक विस्तृत योजना 
का अभाव था। साथ ही, योजनाकाल में उपविभाजन 
एवं अपखण्डन की बुराइयों को दूर करने का भी कोई 
ˆ सक्रिय प्रयास नहीं किया गया। कृषि की आसत 
इकाई ज्यों-की-त्यों छोटी ही रह गयी । इस प्रकार प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्तों के उत्पादन में पर्याप्त 


बृद्धि अवश्य हुई, किन्तु योजनाकाल में भारतीय कृषि, 


' में कोई संस्थागत परिवत्तन नहीं लाया जा सका जो 
4 कृषि के स्थायी विकास के लिए अति अनिवार्य है। 


` द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रगति 
(Progress of Agriculture in the Second Five 
Year Plan) 


` द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की अपेक्षा 


` उद्योगीकरण को उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी। यह 


। द्वितीय योजना की सबसे बड़ी कमी थी। वास्तव में, 
कृषिप्रधान देशों के आथिक विकास की किसी भी 


L fhe ‘Third Plan ; Mid-term Appraisal. 


योजना में कृषि की उपेक्षा नहीं की जा सकती । योजना- 
काल में कृषि-विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों पर 34 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जो योजना के कुल 
व्यय का केवल 7! प्रतिशत 
में इस मद में 24] करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था 
जो कुल व्यय का ।0'2' प्रतिशत भाग था।) इस 
प्रकार द्वितीय योजना में यद्यपि प्रथम योजना की अपेक्षा 
क्षि को कम महत्त्व प्रदात किया गया था, फिर भी , 
कुल व्यय द्वितीय योजना में सापेक्षिक रूप से अधिक था। 
द्वितीय योजना .के अन्तगंत कृषि-सम्बन्धी नियोजन के 
निम्नलिखित प्रधान उद्देश्य थे :-(क) भूमि के उपयोग 
का नियोजन, (ख) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों 
का निर्धारण, (ग) विकास कार्यक्रम एवं सरकारी सहायता । । 
आयोग के अनुसार प्रत्येक जिला तथा प्रमुख क्षेत्र के लिए 
एक पृथक कृषि-सम्बन्धी नीति होनी चाहिए जिसको 
पत्ति के लिए किसान को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से 
तयार करना होगा | 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-पदार्थों के उत्पादन 
सें वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका ' से लगतां है: 


द्वितीय योजना में कृषि-पदार्थों का उत्पादन 


'फसलें I95556 96(-6] 
में उत्पादन 
खाद्यान्न (लाख टन में): 669 820 
तिलहन ( , „ ) 57 70 
गन्ना (लाख टन गुड़ में) 6 I]2 
कपास (लाख टन गाँठ में) ' 40 * 53 [ 
जूट ( » » ) 42 4] 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि : योजना में 


' खाद्यान्न एवं गन्ने के अतिरिक्त भर किसी भी कृषि- 


पदार्थे के उत्पादन का लक्ष्य (संशोधित) पूरा नहीं 
हीं हो सका ।. 
वास्तव में, द्वितीय योजना में इस प्रकार के लक्ष्यों के 


निर्धारण में आयोग ने अतिशयोक्ति से क 
ट रये रि 
था। साथ ही, योजना में इस प्रकार के लक्ष्यों र 


'प्राप्ति के लिए एक सुनिश्चित कायं 
अभाव था । Lf Uo 
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सेरकार की कृषि-सम्बन्धौ नौति एवं नियौजनं 


द्वितीय योजना काल में सिंचाईभ्राप्त क्षेत्र में भी 
पर्याप्त वृद्धि का आयोजनं था। 955-56 ई० में कूल 
562 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त थी, 
इसे बढ़ाकर ।960-6! ई० में 850 लाख एकड़ करने 
`. का आयोजन था । किन्तु द्वितीय योजना के अन्त में 
अनुमानतः 700 लाख एकड़ भूमि में ही सिंचाई की 
सुविधा प्राप्त हो सकी | इस प्रकार इस क्षेत्र में भी 
द्वितीय योजना के लक्ष्यों की पत्ति महीं हो सकी । 


इस प्रकार द्वितीय योजना से कृषि के क्षेत्र में हमारी 
स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हो सका। वास्तव 
में, द्वितीय योजना के क्ृषिससम्बन्धी कार्यक्रमों में 
सामंजस्य का अभाव था । किन्तु इस योजनाकाल नें 
भारत सरकार ने कृषि-विकास के महत्त्व को समझा 
ओर इस उद्देश्य से कृषि में संस्थागत परिवत्तंनों. का 
प्रयास किया जानें लगा । योजनाकाल में सरकार ने 
कृषि के पुनसं'गठत के उद्देश्य से एक नयी कृषि-सम्बन्धी 
नीति अपनायी जिसमें -ग्रामीण व्यवस्था : का 
संगठन संयुक्त सहकारी कृषि (Joint. Co-operative 
Farminह ) के आधार पर करने की व्यवस्था थी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रगति 
(Progress of Agriculture in the Third ._ 


Five Year Plan) 

; तृतीय पंचवर्षीय योजता में कृषि-विकाक्ष को 

पर्याप्त महत्त्व दिया गया था। . योजना आयोग ने 
इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि “तृतीय 
योजना को सफलता सुख्यतः कृषि के क्षेत्र में उसकी 
सफलता पर ही निर्भर करती है ।” (^ ग्राएणा ]8६९ः 
task in agriculture remains to be accomplis- 
hed during the Third Plan. More than any 
other sector, the succes of the Third Plan 
will turn on the fulfilment of its agricultural 
27६९४.) आयोग के अनुसार “तृतीय योजना ने इस 
बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था शि कृषि के 
उत्पादन में कमी आर्थिक विकास के मागं में सबसे बड़ी 
` बाधा है जिसे किसी भी तरह से दूर करना अनिवार्य 
है 7! (Ina scheme -of development during 
‘the Third plan, the first priority nece- 


SRS यम 
I. Fourth Five Year Plan, I969-74. 
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,ssarily ° belongs to agriculture. Experience 


in the frst two plans especially in -the 
second, has shown that the rate of growth 
in agricultural production is one of the main 
limiting factor in the progress of the Indian 
economy. Agricultural production Has there- 
fore, to ‘be increased to_ the largest extent 
feasible and adequate resources have to be 
provided under the Third . Plan for increas 
ing agricultural production.) 


तृतीय योजना. काल में इषि, . लघु सिंचाई एवं 
सामुद्ययिक विकास कार्यक्रमों पर ।089 करोड़ रुपये 
व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त वहत एवं मध्यम 
सिंचाई की योजनाओं पर तृतीय योजना काल में 650 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि कुल व्यय 
663» करोड़ रुपये हुआ । इस प्रकार कृषि की मद में 
कुल !752:7 करोइ रुपये का व्यय हुआ जो योजना के कुल 
व्यय का प्रायः 22 प्रतिशत भाग था। तृतीय योजना 
में कृषि के विकास के लिए सिचाई, भूमि-संरक्षण, शुष्क 
कृषि तथा भूमि-उद्धार (Irrigation, Soil-Conserva- 
tion, Dry Farming and Land reclamation), 
खाद एवं उवंरकों का प्रयोग तथा अच्छे हल एवं सुधरे 
हुए ओजारों के.प्रयोग में वृद्धि आदि . पर भी विशेष 
से जोर दिया गया था। 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य फसलों के उत्पादन 
के लक्ष्य तथा इनकी उपलब्धि निम्नांकित तालिका? से 
स्पष्ट है: -- 

तृतीय योजना में कृषि-पदार्थो का उत्पादन _ 


¬ फसे 960.67 ई० 7965-66० I965-66 
: में उत्पादन में उत्पादन में उत्पादन 


का लक्ष्य 
खाद्यान्न (लाख टन म) 820 . 000 -द्वाद्धान्न (लाख वन मे) 820 060 20 
तिलहन ( 22 2). ` 70 I20 64.0 
गन्ता, ( गुड़ | |) I] I20 I20 
कपास ( 39 7) गाँठ) 53 70 48 
जूट ( NE) 4] 62 र 45 
स (हजार टन) 307 325 29] 
चाय ( ५, ` 390 408 373 
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पिछले पृष्ठ की तालिका. से तृतीय योजना के कृषि- 
उत्णादन-सम्बर्‍्धी लक्ष्य तथा इनकी उपलब्धि स्पष्ट हो जाती 
हैं। योजना के उक्त लक्ष्यों की पूति के वाद खाद्यान्नों की 
स्थिति में पर्याप्त मात्रा में सुधार की आशा की गयी थी । 
अन्य फसलों के उत्पादन के लक्ष्य भी इसी प्रकार से संतोप- 
प्रद थे। कृषि-पदार्थो के उत्पादन में योजनाकाल के इस 
आयोजित लक्ष्य की पूत्ति के लिए निम्नांकित का्ेक्रमों 
प्र विशेष रूप से जोर दिया जाने:को था :--(क) 
सिचाई, (ख) भूमि-संरक्षण एवं भूमि-उद्धार, (य) उर्वरक 
और खाद का अधिकाधिक प्रयोग, तथा (घ) सुधरे हुए 
हल एवं अत्य. उपकरणों का प्रयोग इत्यादि। किन्तु 
तृतीय योजना के कृषि-सम्बन्ध्री लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । 
964-65 ई० में कृषि के उत्पादन, विशेषतः खाद्यान्नों के 
उत्पादन में. बहुत अधिक वृद्धि हुई, किन्तु -965-66 ई० में 
सूखा पड़ जाने के कारण कृवि के उत्पादन में 


अत्यधिक कमी हुई, टास्तव में 965-66 ई० में. 


खाद्यान्नों के उत्पादन में ,20 प्रतिशत की कमी हुई। 
जूट, कपास आदि व्यावसायिक फसलों के साथ भी प्रायः 
यही बात थी । 


 योजनाकाल में सिंचाई-प्राप्त भूमि के क्षेत्र में भी 
पर्याप्त मात्रा में वृद्धि का आयोजन था। देश में कुल सिचित 
' भूमि का क्षेत्र 960-6} में 279 लाख हे+टर से बढ़कर 
965-66 ई० में 350 लाख हेक्टर हो जाने की आशा 
थी, किन्तु योजना के इस लक्ष्य की भी पृत्ति नहीं हुई। 
965-66 में कुल सिचित भूमि का क्षेत्र 322 
लाख हेक्टर ही हो सका । इसी प्रकार 963 ई० तर्क 
देश की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को सामुदायिक बिकास 
एवं राष्ट्रीय विस्तार-सेवा. कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का 
' आयोजन था जो प्रायः पूर्ण हो गया । 

तृतीय योजना में गहन जिला कृषि-कार्यक्रम 
"(Intensive Agricultaral District Programme) 
अथवा पंक्रेज प्रोग्राम तथा गहन « कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 
_(( Intensive. Agricultural Area Programme ) 

नामक नये कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये । 
इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में तृतीय योजना की प्रगति 
` संतोषजनक नहीं हुई। यह निश्चय ही खेद “की बात 


4, J Indian Agricu Indian Agriculture ‘in Brief, I97]. 


सम्बन्धी कार्यक्रमों को अव्यावहारिकता तथा इन्हें 
कार्यान्वित . करने में उदारता का अभाव आदि प्रमुख हैं। 
इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि तृतीय 
योजना के कृषि-उत्पादन-सम्वःधी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । 
यह तृतीय योजना .की एक बहुत बड़ी कमी सिद्ध हुई। 
इसके परिणामस्वरूप देश में खाद्याननों के मूल्य में अत्यधिक 
वृद्धि हुई जो सरकार तथा योजना-अधिकारियों के लिए एक 
चनौती सिद्ध होने लगी जिसके संतोषजनक समाधान पर 
ही देश में आयोजित विकास की सफलता निर्भर 
करती है। केन्द्र में इस उद्देश्य से एक कृषि-उत्पादन 
परिषद्‌ ( Agricultural Production Board) 
की स्थापना की गथी । परिषद्‌ कृषि में सुधार तथा 
उत्पादन में वृद्धि के तरीकों पर विचार करेगी एवं 
राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में उचित परामर्श देगी । 
किन्तु राज्य सरकारे परिषद्‌ की सिफारिशों को मानने के 
लिए वाध्य नहीं की जा सकती, 
वार्षिक योजनाओं (!966-69) में कृषि की प्रगति 
(Progress of Agriculture During the 
Annual Plans) I 
965-66 ई० का सूखा ।966-67 ई० तक चला । 
अतः, कृषि-उत्पादन क्री दृष्टि से 966-67 ई० का वर्ष 
भी असामान्य वर्ष ही रहा । किन्तु इसके बाद कृषि के 
उत्पादन. में आश्चर्यजनक गति से सुधार हुआ। 
967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन 956 लाख टन था 
जो 7964-65 से भी अधिक था। 968-69 ई० में 
कृषि-पदार्थो के उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि हुई । 
तीन एक-वर्षीय योजनाओं में कृषि पर कुल व्यय 
624 करोड़ रुपये हुआ जो तीनों योजनाओं के कुल व्यय 
का प्रायः 24 प्रतिशत भाग था ।. इन तीन योजनाओं के 


अन्तरगत महत्त्वपूर्ण कृषि-पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि का - 


अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है :-- 
वाषिक योजनाओं में कृषि की उपज? 


फसलें 965-66 ]967-68 ]968-69. 


खाद्य-फसले (लाख टन मे) 720 950 940 


-तिलहन (लाख टन में) - 64 83 68 . 


गन्ना (गुड़) (लाख टन मे) 720 700 I2 
8 

कपास (लाब गांठ में), 48 55 5 

जूट ` (लाख गाठ में) 45 63 29. 
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सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति एवं नियोजन 


इस प्रकार ।950-5 से 968-69 के त्रीच कृषि के 
उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। प्रथम योजनाकाल में 
95-52 से 955-56 ई० के बीच कृषि-पदार्थो के 
उत्पादन में 22.! प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका वाषिक 
औसत 4.2 प्रतिशत था । द्वितीय योजनाकालः में 
(I956-57 से ।960 6]) में कृषि-१दार्थों के उत्पादन 
में 22.7 प्रतिशत, यानी वाषिक ५:3 प्रतिशत की वृद्धि 


हुई। किन्तु तृतीय योजनाकाल में यह प्रवृत्ति मन्द पड़ गयी : 


तथा कृषि-पदार्थो के उत्पादन में 7.4 प्रतिशत, यानी 
वाषिक ].! प्रतिशत की कमी हुई। खाद्यान्न, जिनकी 
कृषि पदार्थों के अन्तर्गत प्रधानता है, के उत्पादन में प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में 27.4 प्रतिशत, यानी वाषिक 5.3 प्रति- 
शत तथा द्वितीय योजना में 8:9 प्रतिशत, यानी वाषिक 
प्रायः 4.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। किन्तु तृतीय 
योजनाकाल में इनमें ।। 5 प्रतिशत, यानी वाषिक । 9 प्रति- 
शत की दर से कमी ही हुई। 95-52 से ।965-66 के बीच 
कृषि-पदार्थो के उत्पादन में 38.8 प्रतिशत तथा. खाद्यान्नों 
के उत्पादन में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई । दूसरे शब्दों 
में, इन 5 वर्षों में कुल कृषि-पदार्थों के उत्पादन में 
वाषिक 2.5 प्रतिशत तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में 2:3 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


कृषि के क्षेत्र में ।968-69 के वाद खाद्यान्नों के उत्परदन 
में हुई वृद्धि को कृवि-क्रांति या हरित क्रांति (Green Re- 
४०।५६००) की संज्ञा दी जाती है। खाद्यान्नों के उत्पादन 
में वृद्धि के परिणामस्वरूप ।972 ई० से खाद्यान्न के 
आयात को वन्द कर दिया गया था । किन्तु यह हरित 
क्रांति (G७९ २९४०।५६।००) भी खाद्य-समस्या - का 
संतोषजनक हल निकालने में सम्भवतः सफन्न नहीं हो 
सकी क्योंकि पिछले ।5 .वर्षो में कृषि-पदार्थों के 
उत्पादन में वाषिक वृद्धि 2:5 प्रतिशत की हुई जो देश की 
जनसंख्या में वृद्धि के ही बरावर है। अतएव जीवन-स्तर 
में सुधार के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में और अधिक 
वृद्धि अनिवार है । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रगति 
(Progress of Agriculture in the 
‘Fourth Five Year Plan) 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी कृषि के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया. था। योजनाकाल में. कृषि, 


- म इस मद 
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सामुदायिक विकास एवं सहकारिता की मद में 2728 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। (तृतीय योजना' 
कुल व्यय 7094 करोड़ रुपये था । ) _- 
इसके अतिरिक्त वृहत्‌ एवं मध्यम सिचाई की योजनाओं 
पर योजनाक्राल में 965 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित 
था। (तृतीय योजना “में इस पर कुल व्यय 583 
करोड़ रुपये था। ) किन्तु चतुर्थं योजनाकाल 
में कृषि एवं सिंचाई की मद में कुल मिलाकर 3466 
करोड़ रुपये व्यय हुआ था जो योजना के कुल व्यय को प्रायः 


20.7 भाग प्रतिशत था! इस प्रकार चतुर्थ योजनाकाल में 


कृषि को उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी।..वास्तव में, ऐसा - 
आवश्यक भी था क्योंकि तृतीय योजना में सूखा एवं 
खराव मौसम के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में 
कोई वृद्धि नहीं हुई जिससे देश में अकाल की स्थिति 
उत्पन्न हो गयी थी जिसे दूर करने के लिए विदेशों से 
अरबों रुपये के अन्न का आयात करना पड़ा । 


खाद्यान्न: तथा अन्य कृषि-पदार्थो के अभाव की स्थिति 
को दूर करने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गहन 
कृषि-कार्यक्रम (Intensive Agricultural Progra 
mm) पर अधिक जोर दिया गया था। साथ ही, उचित 
मूल्य-नीति पर भी पर्याप्त जोर दिया गया था। इस 
उद्देश से .965 ई० में एक .Agricultural Prices 
Commission की नियुक्ति की गयी जिसका प्रमुख 
कार्य कृषि-पदार्थों के मूल्य के सम्बन्ध में सरकार को 
समय-समय पर परामर्श देना है। योजना में सुधरे हुए 
बीज के वितरण पर भी अधिक जोर दिया गया। 
राष्ट्रीय बीज निगम ( National Seeds Corpo- 
7400 ) द्वारा भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्ये 
किये जाने की आशा थी । इसके अतिरिक्त योजनाकाल 
में साख की व्यवस्था, भूमि-सुधार, सिचाई आदि पर भी 
पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया था। - 


“चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में महत्त्वपूर्ण कृषि-पदायों 
के उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य तथा इसको उपलब्धि 
अग्रांकित तालिका से स्पष्ठ है :- 


~ 
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चतुथे योजना में कृषि-पदार्थो का उत्पादन 
पदार्थ आधार-वर्ष 968-69 ई० 973-74 में 


में उत्पादन. उत्पादन 
खाद्यान्न (लाख टन में) 940 II40 
गन्ना (गुड़ ,, „ ) I28 36 
तिलहून ( , » ) 68 94 
कपास ( लाख गाँठ) . 5! 65 
जूट (५ 3.) 62 56 
तम्बाक्‌ ( हजार टन में) 36] 370 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के 
उत्पादन को बढ़ाकर 290 लाख टन करने का आयोजन 
था। 950-5 ई० में खाद्यान्न का वास्तविक उत्पादन 
549 लांब टन था जो बढ़ कर 7960-6! ई० में 
प्रायः 820 लाख टन तथा ।968-69 में 940 लाख टन 


हो गया, यानी 78 वर्षों में इनमें 440 लाख टन की वृद्धि ` 


हुई । अतएव केवल 5 वर्षों में 330 लाख टन की वृद्धि 


को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रयत्नों की ` 


आवश्यकता थी । इसलिए चतुर्थ योजना के लक्ष्यों की पत्ति 
नही हो सकी तथा योजना के अन्त में खाद्यान्नों का 
उत्पादन ]।40 लाख टन ही हुआ । 


चतुर्थ पंचवर्षौय योजना में 40 लाख हेक्टर अतिरिक्त 
भूमि में वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं तथा. 32 
लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में लघु सिंचाई की योजनाओं 
द्वारा सिंचाई की व्यवस्था थी । योजना के अन्त तक 
32 लाख टन नत्रजनक खाद तथा ।4 लाख टन फॉस्फेरिक 
` खाद के प्रयोग का आयोजन था। 
पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में कृषि कीं प्रगति _ 
“(Agriculture in the Fifth Five Year Plan) 
` > पाचवी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया था। पाँचवीं योजना में कृषि पर 
सार्वजनिक क्षेत्र में 4644 करोड़ रुपये व्यय को 
क ` आयोजन था जो योजना के कुल व्यय का !].8 प्रतिशत 
णान Five Year Plan, I974-79. ° 


५ "२ के: 


भाग था। इसके अतिरिक्त सिंचाई की मद में 3434 
करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी जो योजना के कुल व्यय 


. का 8.3 प्रतिशत भाग था। योजना के प्रथम'तीन वर्षों 


( 7974:77 ) में कृषि की मद में व्यय. 2]30 करोड़ रुपये 
हुआ था तथा अन्तिम दो वर्षों (977-79) में 253 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। कृषि के क्षेत्र में 
इतने अधिक व्यय से पाँचयीं योजनाकाल में. कृषि के 
उत्पादन में वाधिक 3.9 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया 
था। चौथी योजना में इसकी तुलना : में 5.6 प्रतिशत 
वाषिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इसी प्रकार 
व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
का आयोजन था ।. निम्नांकित तालिका! से यह 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है :-- 
पाँचवीं योजना में फसलों के उत्पादन का लक्ष्य 


I973-74 में 978-79 में 

फसलें उत्पादन उत्पादन का , 

अंतिम लक्ष्य 

]. खाद्यान्न (लाख टन में) ]740-0 329:0 
2. गन्ना. (लाख टन) 408:0. I735.0 
3, कपास (लागा 63.0 ` 90.0 
4. जूट ( i) 77.0 77.0 
5. तिलहन (लाख टन) 89.0 . I26.0 


पाँचवीं योजना के कृषि-उत्पादन के ` लक्ष्य के 


निर्धारण का प्रधान उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था .. 


जो योजना के निम्नांकित बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाता है : “It is envisaged that the fulfilment of 
these targets Will make , the ‘country not only 
self-sufficient in respect of foodgrains, but also 
leave a cushion for building a buffer stock. 
The dimensions of growth ini commercial 
crops envisaged in the Plan are such as to 
take care of export requirement in addition 


to meeting indigeneous needs by way of. 
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` सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति एवं नियोजन 


. industrial raw materials’? 


योजनाकाल में कृषि के विकास के कुल 3.9 
प्रतिशत लक्ष्य में से ।0 प्रतिशत कृषि के क्षेत्र में 
वृद्धि के द्वारा तथा 2.9 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि के. 
द्वारा प्राप्त करने का आयोजन था । इससे स्पष्ट है 
कि पाँचवीं योजना में उत्पादन में वृद्धि पर" अधिक जोर 
दिया गया था। उत्पादकता में वृद्धि के अन्तर्गत पाँचवीं 
योजना में निम्नांकित बातों का आयोजन था: सवंप्रथम तो 
उच्च फसल वाले अनाज (778 yielding Variety of 
०४7९३४) के अन्तर्गत के क्षेत्र को ]973-74 में 250 लाख 
हेक्टर से बढ़ाकर ]978-79 में 400 लाख हेक्टर करने का 
आयोजन था । इसी प्रकार खाद एवं उवंरक फे उपयोग को 
]973-74 में तीस. लाख टन-सें बढ़ाकर 978-79 में 80 
. लाख टन करने का आयोजन था। इसके अतिरिक्त पांचवीं 
योजना में सिंचाई के अन्तगंत के क्षेत्र में 72.लाख हेवटर 
की वृद्धि करने की व्यवस्था थी-इसमें 52 लाख हेक्टर 
वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं तथा 60 लाख 
हेक्टर लघु सिंचाई की योजनाओं ' के द्वारा सिचित 
करने का आयोजन था। द्वितीयतः, पाँचवीं योजना में कृषि 
के उत्पादन में वृद्धि के लिए चतुर्थ योजनाकाल मं गे]! 
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Farmers Development Agency, Marginal Far- 
mers and Agricultural Labourers Programme 
एवं Drought Prone Areas Programme लिए 
अपनाये गये शुष्क कृषि तकनीक को अपनाने पर भी जोर 
देने की व्यवस्था थी । 

किन्तु पाँचवी पंचवर्षीय योजना को 977-78 में ही 
यानी इसकी अवधि के एक वं पूर्व ही समाप्त कर दिया 
गया । कृषि का योजना काल में अपेक्षित गति से विकास 
नहीं हो सका ' 7974-75 तथा 975-76 कृषि की दृष्टि 
से उत्तमं वर्ष थे, किन्तु ।976-77 में उपज में थोड़ी कमी 
ही हुई। कृषि की उपज में इस ह्लास के लिए दो कारण 
मुख्य रूप से उत्तरदायी थे-स्ंप्रथम तो 976-77 वर्ष 
में खरीफ का मौसम अत्यंतं प्रतिकूल या जिससे बाद्यान्नों 
के क्षेत्र में 32 प्रतिशत का ह्रास हो गया । हितीयतः, 
उत्तरप्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब जंसे कुछ : राज्यों में 
सिचाई की व्यवस्था के विचार के फलस्वरूप भी किंसानों 
का झुकाव नकद फसलों की ओर बढ़ गया जिससे खाद्य- 
फसलों के क्षेत्र तथा उपज में कमी हो गयी । 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में महत्त्वपूर्णं कृषि-पदार्थो की उपज में वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका 


से लगता है- 
फसलें 973-74 में उत्पादन 
!. खाद्य-फसले' (लाख टन में) II40:0 
2. गन्ना (लाख टन) | I360 
3. कपास (लाख गाँठ) 63:0 
व ६5) ` 52:0. 
5. तिलहन (लाख टन ). 89.0 


. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँचवीं योजना में 
प्रायः सभी कृषि-दार्थां का उत्पादन लक्ष्य से बहुत ही 
कम रहा । खाद्यान्न के उत्पादन में तो चार वर्षों में 
प्रायः केवल 7 प्रतिशत, कपास के उत्पादन में 2 प्रतिशत 
तथा तिलहत के उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 


]977-78 में उत्पादन 


]978-79 में लक्ष्य 
329:0 . 32I0:0 
7350 क्‍569 
90:0 64:3 
77:0 67:6 
I26°0 . 92.0 


जूट का उत्पादन भी लक्ष्य से बहुत ही कम रहा । 

_ छठी पंचवर्षीय योजना (978-83) में कृषि 
(Agriculture in Sixth Five Year Plan) 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को इसकी अवधि के एक 

वर्ष-पूरवे, यानी साचे, 978 में ही समाप्त कर दिया गया 


I Be 
I. Report of the National Labour Commission, p. I4, 
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तथा अप्रैल, ।978 में छठी पंचवर्षीय योजना का कायें 
प्रारम्भ हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं 
ग्रामीण विकास को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
छठी योजना काल में कृषि तथा सम्बन्धित कार्यों में 
5,800 करोइ रुपये एवं सिचाई तथा बाढ़-नियन्त्रण की 
सद में 9,650 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। इस 
प्रकार पाँचवीं योजना की अपेक्षा इस मद में दुगुनी: से 
भी-अधिक रकम व्यय की व्यवस्था है | महत्त्वपूर्ण फसलों 
के उत्पादन में पर्याप्त भात्रा में वृद्धि की व्यवस्था 
- हे जो नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट है। छठी 
योजना के काल में कृषि के क्षेत्र में वांषिक 3.98 प्रतिशत 
बृद्धि का आयोजन है । 


छठी योजना में छोटे एवं सीमांत किसानों तथा 
भूमि-हीन मजदूरों, विशेषतः हरिजनों पर विशेष रूप 
से अधिक ध्यान देने का आयोजन है।. योजनाकाल में 
फसलों के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से सिंचाई के अन्त- 
गंत भूमि के क्षेत्र तथा कुल कृषि की जानेवाली भूमि के 
क्षेत्र में विस्तार के साथ-साथ गहन कृषि के लिए कृत्रिम 


`, भारतीय अर्थशास्त्र ` 


खाद एवं कीटनाशक औषधियों के प्रयोग पर विशेष 
जोर देने की व्यवस्था है। सारांश यह है कि छठी योजना 
काल में कृषि-सम्बनधी नीति का प्रधान उद्देश्य सिचाई 
सम्बन्धी क्षेत्र का यथाशीघ्र विस्तार, एवं ऐसी कृषि- 
प्रणाली तथा फसल-पद्धति का विकास है जो भूमि एवं. 
जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके | साथ ही, 
वर्षा. पर आधारित क्षेत्रों में जल-संरक्षण पर भी जोर 
दिया जायगा । योजना काल में गाँवों की आधारभूत व्यव- 
स्था में अधिक एवं व्यापक विनियोग की व्यवस्था की जा 
रही है । इसके अंतर्गत सिंचाई और बीज एवं उर्वरकों की 
आपूर्ति के साथ-साथ ऋण, भंडारण तथा विपणन के 
विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। 


इतना ही नहीं, छठी योजना में भूमि पुनवितरण 


कार्यक्रमों तथा चकबंदी कार्यक्रम को भी तेजी से . कार्या- 
सवित किया जायगा । साथ ही, कृषि के लिए यांत्रिकी- 
करण की वृद्धि को विनियमित करने का प्रयास किया 
जायगा । 


छठी योजना में महत्त्वपूर्ण फसलों के उत्पादन-सम्बन्धी लक्ष्य का अन्दाजा निम्नांकित. तालिका से स्पष्ट हो 


जाता है: , 
जा ` 7977-78 में उत्पादन 982.83 भें लक्ष्य 
खाद्यान्न I2I0 | 405 से I445 लाख टन्‌ 
गन्ना. 4 I569 ` [880 लाख टन 
जूट - उ 68 ` 82 लाख से 92 लाख गाँठ 
कपास ` -64 
तिलहन : 92 है ] 2लाख टने 


छठी योजना में सिंचाई के साधनों के विस्तार पर ` 


भी पर्याप्त जोर है। पाँचवीं योजना के चार वर्षों में 


86 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई की सुविधाओं का सूजन . 
_ क्या गया था। 
भूमि में सिंचाई की .सुविधाओं के विस्तार का आयोजन 
याजनाओं द्वारा तृथा 80 लाख हेक्टर भूमि में बड़ी एवं से 


छठी योजना में ]70 लाख हेक्टर 


इसमें से 90 लाख हेक्टर भूमि में लघु सिंचाई 


मध्यम आकार की योजनाओं द्वारा सिचाई 
सिंचाई की 
सृजन का आयोजन है। 2 मम 


छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि 
को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। योजनाकाल में इस मद में 


था। विभिन्न मदों में 
स्पष्ट है-- 
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छठी योजना. में कृषिं पर व्यय (करोड़ रुपये में) 


मदें 974-79 में - 978-83 में 
व्यय का आयोजन व्यय का आयोजन 
. कृषि अनुसंधान एव प्रशिक्षण 20 MNT 425 - 
2. कृषि-उत्पादत | 575 II25 
3. -भूमि-सुधार I63( Pg 350 
4. भूमि-स रक्षण 22] : 450 
5. खाद्य-सँचय ]23 I50 
6. पशु-पालन एवं दुरधंशाला 438 न . 825 
7. मत्स्य-पालन ; 50 400 . 
8.. वन 206 450 
9. कृषि-वित्त संस्थानों में विनियोग 520 * न I000 
]0. सामुदायिक विकास ` I27 I50,. 
]]. सहकारिता 376 eR 475 
!2. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 537 I550 
3. Command Area Development | 206 450 
- 4. पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र का विकास 450 800 


इसी प्रकार सिंचाई एवं -बाढ़-नियंत्रण पर छठी 
योजना की अवधि में 9650 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्ता- 
वित है। इसमें से 7250 करोड़ रुपये वृहत्‌ एवं मध्यम 
सिंचाई, 725 करोड़ रुपये लघु सिंचाई तथा 675 करोड़ 
रुपये बाढ़-नियंत्रण पर व्यय का आयोजन है। पाँचवीं 
योजना में इस मद में कुल प्रस्तावित 4226 करोड़ रुपये 
व्यय की तुलना में यह एक निश्चय ही बहुत अधिक है। 


इस प्रकार छठी पंचवर्षीय. यांजना में कृषि-विकास 


को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है । 7977:78 में देश में कुल 
. ।739°2 लाख हेक्टर भूमि में कृषि का कार्य हुआ था । 
इसमें ।423.2 लाख हेक्टरशुद्ध बोयी गयी भूमि (९! 


a९ 50४7) था तथा 3।6 लाख हेक्टर भूमि में एक | 


सें अधिक बार (8९8 sown more than once) खेती 
का कार्य हुआ था । इसी प्रकार छठी योजना की अवधि 


में 770. लाख हेक्‍टर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का : 


सृजत है जिसमे ।50 लाख हेक्टर का वास्तव में प्रयोग 


4302 : 8600 

किया जायया । इस प्रकार सिंचाई प्राप्त क्षेत्र 977:78 
में 484 लाख हेक्टर से बढ़कर ।982-83 में 634 लाख 
हेक्टर हो जाने की आशा है। इस प्रकार कुल सिंचाई 
प्राप्त क्षेत्र (07088 ३९६ 77४३९०) में 0978-79 से 
982-83 के बीच वार्षिक 5.54 प्रतिशत की दर से वृद्धि 
होगी जबकि !96!-62 से ।973-74 के बीच इसमें औसत 
वार्षिक बुद्धि 3-8 प्रतिशत थी । इससे यह स्पष्ट है कि 
छठी योजना में षि के क्षेत्र में प्रस्तावित लक्ष्यों की 
प्राप्ति बहुत कुछ सिंचाई-सम्बंधी लक्ष्यों की पुत्ति पर ही 
निर्भर करती है । इसके बाद ही छठी योजना की अवधि 
में कृषि के अच्तगंत के क्षेत्र में वृद्धि पर भी. जोर दिया 
जायगा । ४ ! 


समन्वित ग्रामीण-विकास का कार्यक्रम (7८४८१ 
Rural Development) :—इस प्रकार छटी पंचवर्षीय 
योजना में कृषि पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। 
` कृषि-विकास सृम्बन्धी इन कार्यक्रमों को कुटीर एव्‌ 
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' द्रामीण उद्योगो के साथ समन्वित कर समन्वित ग्रामीण 20 प्रतिशत है उन्हें प्रथम प्राथमिकता के अन्तर्गत चुना 


विकास की एक व्यापक योजना तैयार की गयी है। /जायगा। शेष प्रखंडों को अगली पंचवर्षीय योजना | 


(The agricultural programmes and thc plans 
for Cottage & Village inudstries development 
will be integrated into a comprehensive 
programmes of integrated Rural development.) 
इस उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम. 
कार्यान्वित किये जायेगे तथा इन्हें राज्यर-स्तर की योजना. 
से समन्वित किया जायगा । देश में अभी कुल 500 
प्रखंड हैं जिनमें से प्रायः 3000 प्रखंड में SFDA, 
DPAP एवं CAD जैसे कोई-न-कोई कार्यक्रम अवश्य 
ही प्रचलित हैं । इनमें से दो हजार प्रखंड को समन्वित 
ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर चुना 
जायगा तथा इनमें पूर्ण रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था 
की जायगी । ऐसे प्रखंड जिनमे हृरिजनों की जनसंख्या 


(983-88) के अंत तक इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाने 
का आयोजन है । 


छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण साख एवं सह- 
कारिता के विकास को भी उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। 
इस योजना में कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों, ग्रामीण विद्यती- 
करण तथा ग्रामीण: उद्योगों के विकास के लिए अधिका- 
धिक साख प्रदान करने का आयोजन है, किन्तु इसका 
उद्देश्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास. करनेवाले 
निर्धन वर्गों को लाभान्वित करना है। ।॥ 


पंचवर्षीय योजनाओं के कृषि-पदार्थो में उत्पादन में 
बुद्धि निम्नांकित तालिका से भारत में पंचवर्षीय 
योजनाओं की अवधि में कृषि-पदार्थों के उत्पादन में हुई 
वृद्धि का अन्दाजा लगता है :-- 


वर्ष " खाद्यान्न गन्ना तिलहुन कपास -. जूट 
(लाखःटन में) (लाख टन गुड़ में) (लाख टन में) (लाल गाँठ में) (लाख गाँठ में) 
I950-5I 549 69 SD 2S 29 . 35 
955-56 669 | 73 57 | 40 45 
I960-6I 820 II2 70 , 50 4] 
` [965-66 , 720 l2] 63: . 48 45 
I966-67 - 750 95 64 ; 50 ` 55 
I967-68 050 . II0 64 53 54 
968-69 940 28 68 5] 62 
I973-74 I40 . - 36 89 63 | 52 
I977-78 [20 I59 90% po दः 
982-83 (आयोजित) 405 से 7445 88 5 82 से 92 86 


'इस प्रकार कृषि-पदार्थों के उत्पादन में योजनाकाल 

में महत्त्वपूणं वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन 950- 
35] में 549 लाख टन से बढ़कर ।977-78 में 720 लाख 
टन 'हो गया, किन्तु इस बीच देश की जनसंख्या भी 
35;! करोड़ से बढ़कर लगभग 60 करोड़ हो गयी। 
` योजनाकाल में खाद के उत्पादन तथा प्रयोग में भी महत्त्व-. 
पूर्ण वृद्धि हुई । 7950-5! में नत्नजन खाद का प्रयोग 56 


raft Five Yoar Plan, 978-83. 


हजार टन से बढ़कर ]974-75 में .6 लाख टन तथा 
फॉस्फेट का उपयोग 7 हजार टन से बढ़कर 968-69 
में 3.5 लाख टन हो गया। 


राजकीय क्षेत्र में ।957-52 से 977-78 तक कृषि ` 


के विकास पर कुल व्यय तथा छठी योजना में व्यय की 
व्यवस्था अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है- 
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पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के क्षेत्र में व्यय (करोड़ रुपये से) ८ 


मदें प्रथम . द्वितीय तृतीय 966-67 चतुर्थं पाँचब्रीं योजना छठी योजना 

i योजना ' योजना योजना 968-69 योजना (आयोजन) 
कृषि-सम्बन्धी ४ | १ यश 

कार्यक्रम 2I 323 . “805 9I2 ` 3466.0 4644 _ 9525 

सामुदायिक 7 

. विकास 79 ` :226 289. . 98 3 

सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण, 34 429 "665 446 . 3434 7925 

` कुलः 604 978 एड. 456 3466°0 8078 I7450 


उपसंहार :--भारत की आथिक व्यवस्था में कूंषि 
का- बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, देश की 
आथिक प्रगति बहुत हद तक कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त 
उन्नति पर ही आधारित है। किन्तु भारतीय कृषि में 
आवश्यक सुधार लाने के लिए इसमें संस्थागत परिवतेनों 
की आवश्यकता है। कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए 
गाँवों के वर्तमान सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन- लाना 
होगा । भूमि के वितरण में व्याप्त विषमता को दूर करना 
` होगा, जोतों की चकबन्दी करनी होगी। इसके लिए 
संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता होगी । क्रिन्तु प्रथम, द्वितीय 
एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र में बहुत ही कम 
प्रगति हुई है। प्रथम योजना में तो इस सम्बन्ध में शुरुआत 
ही हुई थी। द्वितीय योजना में इस प्रकार के परिवर्तन की 
आवश्यकता को महसूस किया गया था, किन्तु योजना के 
कार्यक्रमों में समन्वय का अंभाव था जिससे इस क्षेत्र में 
` पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी । तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में इस क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पायी । परन्तु 
संतोष का-विषय है कि अब सरकार ने इनके महत्त्व को 
स्वीकार किया है तथा हमारी नयी कृषि-सम्बन्धी नीति 
' में संयुक्त सहकारी कृषि की स्थापना पर अधिक जोर दिया 
जा रहा है। साथ ही, गाँवों के. संगठन में आमूल: परिवतंन 
लाने का प्रयास, किया जा रहा है। 


J. Planning Commission 
2. ड 2 


92 92 


शा ., 3’ 


9० ०० ~ me ७००७ oe 


4. 

5, 99 39 

6. 2 ? 

7, 2 » : -Fifth Five year 

8. 2 Draft Five year Plan 
ञ्‌।९ अ०-<]4 
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देशवासियों के जीवनःस्तर को ऊँचा उठाकर तथा 
पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था के लिए भारतीय कूषि 
के उत्पादन में तीब्र गति से वृद्धि अनिवार्ये है । इस सम्बन्ध 
में. हरित क्रान्ति (976८7 R९४०।५६।००) के परिणाम 


` अत्यन्त उत्साहवद्ध क सिद्ध हुए हैं जिससे यह आशा की जाने 


लगी था कि ।972 के बाद खाद्यान्नों के आयात की कोई 


` आवश्यकता ही. नहीं रह जायगी । अतएव जैसा कि प्रो० 


दंतवाला (M. . 27७22) ने कहा है: “he 
Green Revolution has given breathing time Its 


- greates contribution is that it may, help to 


relieve the tension caused by chronic food | 
shortages and bring back the economists and 
planpers-to the more abiding task of the. | 


' Indian Plannin” किन्तु 973 ई० में देश के एक 


विशाल भाग में सूखा पड़ने .के कारण खाद्यान्न के आयात 
की आवश्यकता पड़ गयी । 

इससे स्पष्ट है कि हरित क्रान्ति का खूप स्थायी नहीं है, 
अतः हमारे भयत्नों में इससे किसी प्रकार की शिथिलता , 
,का परिणाम बड़ा. ही घातक सिद्ध हो सकता है तथा हरित 
क्रार्ति लाल क्रान्ति में परिवर्तित हो सकती हू । ई 


विशेष अध्ययन-सूची 
First Five Year Plan. 
‘Second Five Year Plan. . . 
Third Five Year Plan. हु 
The Third Plan : Mid-Term Appraisal. 
Fourth Five Year-Plan (I969-74.) 
Draft Fifth Five Year Plan ( 94-79) . - 


Plan ० न“ < 
(978-83) 
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अध्याय : I5 


- `. भारत की खाद्य समस्या 
(Food Problem of India) | 
आथिक विकास में खाद्यान्नों की पूर्ति का भहत्त्व भारत को खाद्य-समस्या की प्रकृति (४०7७ ० 06 


जनसंख्या का एक वहुत बड़ा भाग भूखमरी के स्तर पर 

| मे i स्थापना 
रहता हैं, अतेः इनकी आय में सुद्धि से खाद्यान्न की मांग ऐसी EN 
पर पहले और अधिक माता में प्रभाव पड़ता है। ` पर भी अवश्य होनी 


को भी क्रम किया जा'सकता है या यदि इनका आधिक्य उल्लेखनीय हैः" Without ७ fi ia 
' हैं तो अतिरिक्त मात्रा का निर्यात किया जा सकता है गौर Zope for De i व 5 
इस प्रकार विदेशी विनिमय की वचत अथवा प्राप्ति हो : 8००ial justice and securing ` democrac लो 
सकती है जिसे विकास के अन्य कार्यो में लगाया जा सकता become almost impossible of attainment वा 
हैं । भारत के सम्बन्ध में यह.वात विशेष रूप से लागू होती में देश की खाद्य-समस्या एक या दो वर्षों की साहा 
है । यहाँ विदेशों से प्रतिवर्ष अरबों रुपये. के खाद्यान्न का होकर एक: दीर्घकालीन समस्या हो गयी है। प्रो० न 
आयात करना पड़ता है। अत: खाद्यान्नों की पूत्ति बढ़ाने से ' (2०६७६]8) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित न विशेष 
« जो विदेशी मुद्रा वचेगी उसे विकास के अन्य कार्यों में खच॑ रूप से सही जान पड़ता है :—“Itis my (तल 
लक किया जां सकता है । । view that what we have to cure is not a crisis 


_  !. ओ० दंतवाला (27४४६2) के ये शब्द इस सम्बन्ध में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं "What wo have to Cure 
not a rials but a chronic malady and the remedies for it are of 4 routine rather. than of a 


i. | | 3. 
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भारत की खाद्य-समस्या 


रे 
but a chronic malady and the remedies for 
it are of a routine rather than of a spectacular 
. nature,””! इस प्रकार देश की खाद्य-समस्या का 
समाधान देशवासियों की आथिक, सामाजिक तथा राज- 
नीतिक प्रगति का प्रथम सोपान है। 
>भारत की खाद्य-समस्या के विभिन्न पहळू 
(Different Aspects of India’s Food Problem) 


भारत में खाद्यान्न के अभाव की समस्या प्रथम महा- ` 


युद्ध के समय से ही चली आ रही है। किन्तु !942-43 
ई० में बंगाल के भीषण अकाल ने सर्वप्रथम इस समय की 
जटिलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किण । और, 
आजक़ल तो यह देश की सर्वाधिक प्रमुख समस्या हो गयी 
है जिसके समाधान पर ही देश का आथिक एवं राजनीतिक. 
स्थायित्व निर्भर करता है । 

भारत की खाद्य-समस्या के विभिन्‍न पहलू हैं जिनमें 
निम्नलिखित चार प्रधान हैं :-- ' | 

(क) खाद्य-समस्या का परिमाणात्मक पहलू (०4०: 


tative aspect .of the Food Problem) यानी खाद्यान्न, 
को आज्ञा में कपी :-भारत की खाद्य-समस्या का परि- 


माणात्मक पहलू ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में, 
परिमाणात्मक दृष्टि से हमारी खाद्य-समस्या अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है।. उन्नीसवीं शताव्दी के अन्त तक भारत में 
* खाद्यान्न का उत्पादन इसकी मांग की तुलना में अधिक 


था । किन्तु बीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ से, विशेषतः प्रथम ' 


महायुद्ध के .समथ से देश को जनसंख्या में खाद्यान्न की 
अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होने लगी, जिससे खाद्यान्न 
की माँग एवं पुत्ति में असंतुलन उत्पन्न होने लगा । खाद्यान्न 
के इस अभाव को दूर करने के लिए-समय-समय पर 
 खाद्यान्नों का आयात करता पड़ता था । ।937 ई० में 
वर्मा के भारत से पृथक्‌ होने के कारण चावल उत्पन्न 


करने का एक प्रमुख क्षेत्र भारत से अज़ग हो गया । इसी _ 
प्रकार, 947 में देश-विभाजन के परिणामस्वरूप खाद्यान्त - 


' के अभाव में और भी वृद्धि हो गयी ।, 


भारत में खाद्यान्न झी मात्रा में कमी (E४९nt of 
‘the Food Shortage) :—देश में खाद्य-सम्बन्धी आँकड़ों 


को तयार करने की दोषपूर्ण प्रणाली के कारण खाद्यान्न - 


की कमी का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है। 939- 
40 ई के पहले डॉ० राधा कमल मुखर्जी के अनुसार 


देश में प्रायः ।2 प्रतिशत जनसंख्या के लिए खाद्यान्न. का . 


अभाव था। योजना आयोग के अनुसार प्रति व्यक्ति 
भोजन की मात्रा ।3.7 मंस रखने पर 95-52 .ई० में 
हमारे भोजन की कमी ।9.4 लाख टन थी, जो इस गति 
से जनसंख्या में वृद्धि होने पर ।956 ई० तक बढ़कर 70 
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लाख टन तक हो जाती । लेकिन ग्रेगरी समिति के अनुसार 
संतुलित भोजन के अभाव में प्रति-व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 
कम-से-कम 6 औंस अन्न आवश्यक है। साथ ही 97ई० 
की जनगणना के अनुसार देश की जनसख्या में प्रतिवर्ष प्रायः 
2.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। इस प्रकार योजना 


' आयोग के अनुमान भी वस्तुतः कम ही हैं । यही कारण है 
. कि वत्त मान समय में भारत को बड़े पंमाने पर खाद्यान्नों 


का आयात करंना पड़ता है । 966 ई० में 04 लाख टन 
खाद्यान्न का विदेशों से आयात करना पड़ा था।, 

कुछ वर्ष पूवं फोर्ड फाउण्डेशन (£०4 F०४००३६।०7) के 
विशेषज्ञों के एक दल ने तृतीय योजना के अन्त में देश के 
खाद्यान्न की कुछ आवश्यकता का अनुमान !700 लाख टन 
लगायर था । यह अनुमान इस आधार पर लगाया था कि 
966 ई० तक देश की जनसंख्या 48 करोड़ हो जायगी 


, तथा प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन ।४ ऑंस अन्न के उपभोग की 


आवश्यकता पड़ेगी । किन्तु :तृतीय योजना के अन्त में: 
खाद्यान्न का कुल उत्पादन 720-लाख टन ही हुआ। इस 


: प्रकार तृतीय योजना के अन्त में खाद्यान्तों की कुल आन्त- 


रिक पूर्ति एवं मांग में अनुमानतः 380 लाख टन का अंतर 

था । विशेषज्ञों के अनुसार इस अभाव को दूर करने के 

लिए अगले सात वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में वाषिक 

8.2 प्रतिद्त की वृद्धि करनी होगी जबकि ।952-53 ई० 

से 7964-65 ई० के बीच इसके उत्पादन में औसत वाषिक 
वृद्धि 2.3 प्रतिशत ही थी । किन्तु ।968-69 से खाद्यान्नों के 
उत्पादन में वृद्धि प्रारम्भ हुई । ।970-7! में खाद्यान्नों का 

उत्पादन 078 लाख टन था जो पिछले सभी वर्षों से 

अधिक था । परिणामस्वरूप ।972-73 ई० में खाद्यान्न का- 
आयात बिल्कुल बन्द हो गया, किन्तु पुनः ]973 ई० में 
देश के एक बहुत वड़े भाग में सुखा पड़ने के कारण 7973- 
74 में सरकार ने 45 लाख - टन खाद्यान्नों के आयात 

किया । - ब 


.. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी खाद्य-पदार्थों 
का उत्पादन बढ़कर 40 लाख उन हो गया तथा पाँचवीं 
योजना के अंत में ।977-78 में 2।0 लाख टन हो गया । 
छठी योजना के अन्त में इसे बढ़ाकर ]405 लाख टन से 
445 लाख टन करने को व्यवस्था है। ' 


(ख) गुणात्मक पहलू यानी भोजन सें पोषक तत्वों 


"का अभाव (Deficiency. of nutritions in our food). 


:—भारत की खाद्य-समस्या का एक महत्त्वपूर्ण पहल 
हमारे भोजन में पोषक-तत्त्वों का अभाव है। .हमारे यहाँ - | 
केवल अन्न की ही कमी नहीं है, वरन्‌ हमारे भोजन में” 

पोषक-तत्त्वों का भी अभाव है। ।940-ई में सर जाच 
भेगा (आए ]0७० \९६३७) ने यह अनुमान लगाया था कि 
“भारत में केवल 39 प्रतिशत व्यक्तियों को पोषक तत्त्व- 
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युक्त भोजन, 4 प्रतिशत को कंस पोषक तस्व युक्त भोजन 
तथा 20 प्रतिशत को अत्यधिक कम पोषक तत्त्व-युक्त भोजन 


Fe 
'% 


का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में 95 
i प्रतिशत व्यक्तियों को संतुलित भोजन नहीं मिलता। 
` डॉक्टर आकरायड (49/7090) के अनुसार देश के एक- 
तिहाई व्यक्तियों को कम पौष्टिक पदार्थ-युक्त भोजन मिलता 
 @हे। हालमेंहीडंडेकर तथा रथ ने यह अनुमान लगाया 
दे कि 40 प्रतिशत व्यक्तियों के भोजन में केलरीज की बहुत 


अधिक कमी रहती है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार - 


पोष्टिक भोजन के लिए.एक ओसत भारतीय के भोजन में 
'कमःसेःक्रम 3000 हजार कल रिज (0]07९5) की आवश्य- 
कता पड़ती है, किन्तु उसे आजकल प्रतिदिन केवल ।890 
' . कलरीज ही प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक 
असत निवासी के भोजन में प्रतिदिन मिलने वाले 3300 

` 'केलरीज की तुलना में हम भारतवांसियों के भोजन. में 
पोषक-तत्त्वों का अभाव स्पष्ट हो जाता है। भारत में आज 

` केवल, अत्न की ही कमी नहीं है वरन्‌ भोजन के लिए 

' झावश्यक प्रायः सभी वस्तुओं की कमी है। देश के प्रत्येक 
) ` व्यक्ति के संतुलित आहार की व्यवस्था करने के लिए हमें 
ू दालों के उत्पादन में 28.5%; तरकारियों में 65.3%, फलों 
_-के उत्पादन में आ 

` घौरमे 700%, तथा 

करनी ह्ोगी। ६ 
' (ग) प्रशासनिर्क पहलू, यानी खाद्यान्न के वितरण- 
_ व्यवस्था-सस्बन्धी समस्याएं :--हमारे देश में खाद्य-वितंरण 
की व्यवस्था भी अत्यन्त ही दोषपूणं है। यह दोष: कई 
बातों से स्पष्ट हो जाता है। भारत में बहुत से व्यापारी 
जे बड़े-बड़े किसान अपन्ती आवश्यकता से अधिक अन्न 
चिप्राक़र (h०arपगणश) रखते हैं। खाद-वितरण व्यवस्था 
सम्बन्धी कर्मचारी भी कुशलतापूर्वक तथा: ईमानदारी के 


के उत्पादन में 53.]% की वृद्धि 


तथा बेईमानी के कारण सरंकार के बहुत नाला फे जसे 
“अन्न Fi इसूली' (Procurement of foodgrains) , मुल्य, 
(Pricscontrol) खाद्याननों के मुक्त गमनागमन 
8778) आदि सफल नहीं हो पाते हैं। यही कारण 
तथा अमेरिका जेसे देशों में अन्न. के | 
नियन्त्रण से जनता की सुविधाएँ बढ़ जाती हैं, : 
नागरिकों के लिए एक बोझ-सा ; 
कहा जा सकता कि “भारत में, 


Sd sl 


मिलता है ।” जहाँ तक संतुलित भोजन (84870०60 06) _ 


में 54.9%, तेलहन में 72.3%, . 


साथ अपना कायं नहीं करते । इनकी इस अः रक . 


(Restriction on free movement of ` 


उत्पादव की ही नहीं, वरन्‌ , 


निगम ने प्रायः संभी महत्त्वपूर्ण राज्यों में अपने कार्यालय 
स्थापित कर लिया:है।, . क 
(घ) लाद्य-तमस्या का आथिक पहलू :-भारत 
प्रस्तुत खाद्य-समस्या के विकराल रूप धारण करने का एक 
प्रमुख. कारण देश की जनता में क्रप-शक्ति का सामान्य रूप 
से अभाव भी है । डॉं० एकराइड ने द्वितीय युद्ध के पूर्वं यह 
अनुमान ' लगाया था कि भारत में प्रति वयस्क संतुलित 
"भोजन के लिए प्रतिमाह पाँच रुपये तथा संतुलित भोजन 
. केलिए ढाई-तीन रुपये व्यय करना पड़ता था। इसी' 
अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज के 
मूल्य-स्तर पर प्रति-च्यक्ति संतुलित भोजन के लिए 30-35 
रुपये तथा असंतुलित भोजन के लिए 20-25 रुपये खचं 


करना होगा । किन्तु वतमान स्थितिं में हमारे देश के अधि- _ . 


कांश व्यक्तियों के लिए यह प्रायः असम्भव ही जान पड़ता 
है। 5 व्यक्ति वाले एक औसत भारतीय परिवार की औसत 
-वाषिक आय 444.4 रुपये है जिसका लगभग 84% . भाग 
खाद्यान्नों पर व्यय किया जाता है। इस प्रकार भारत की 
वतमान खाद्य-समस्या का एक प्रधान कारण सामान्य 
' जनता में क्रय-शक्ति का अभाव है। 


भारत में खाद्यान्नों की कमी के कारण 
+ (Causes of Food shortage in India) 


भारत में खाद्यान्न को कमी, यानी खाद्य-समस्या के . 


बहुत-से कारण बतलाये जाते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 


(2) जनसंख्या की अत्यधिक बुद्धि :--भारत. में 
"खाद्यान्न की कपी का सबसे प्रमुख कारण देश की जनसंख्या 
में अत्यधिक वृद्धि है । 880 के अक्राल आयोग (Famine 
Commission) के अनुसार उस समय भारत में प्रतिवर्ष 
द आ चान का आधिक्य था लेकिन तब से 
सख्या में खाद्यान्त के उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी: 

से वदध होने लगी जिससे धीरे-धीरे खाद्यान्न का अभाव 
'बढ़ता जा रहा है। 90! ई० से ।950 ६० के बीच देश 
की जनसंख्या में 5!.5 प्रतिशत की बे हुई । केवलः 95] 
६० से 960 के बीच जनसंख्या में 27.5 प्रतिशत तथा 
96] से ]970 के बीच-भ्राय25 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
र खाद्यान्न के उत्पादन में इससे बहुत ही कम वद्धि 


। अतएव जिस FT पात में देश की जनसंख्या में वद्धि . 


हे रही है, उस अनुपात 


खाद्यान्न के उत्पादन. ग 


नहीं हो पाती जिनसे खाद्यान्न का. अभाव 'दिन-प्रतिदिन के | ४ 


बढ़ता ही जा रहा है। . 


(2) देश-विभाजन :--947 ई० में देश-विभाजन के , 


फलस्वरूप भी खाद्यान्न की मात्रा में बहुत: अधिक कमी हो 


गयी । भारत संघ को अविभाजित.भारत.की कुल जनसंख्या. . | 
का प्रायः'१2 प्रतिशत भाग मिला, किन्तु चावल एवं गेहं ' | 
be + Fe i Ke हर 
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भारत की खाद्य-समस्या 


उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों कः क्रमशः 68 .तथा .65 प्रतिशतं 
भाग. ही प्राप्त हो सका । इस प्रकार:विभाजन के फलस्वरूप 
देश में ख़राद्यान्न की कमी 750 लाख टन और बढ़ गयी । 
(3) उत्पत्ति एवं उपभोग की प्रवृत्ति में परिवत्तंन:- 
डा० राधा कमल शुखर्जी ने अपनी पुस्तक "Food Plan- 
ning for Four Hundred Miliions” में खाद्यान्न की 
कमी का एक प्रधान कारण देश में उत्पत्ति एवं उपभोग की 
भ्वृत्ति में परिवर्तन बतलाता है | डाँ० मुखर्जी .के अनुसार 
देश में कुछ वर्षों से गेहूँ तथा चावल जैसे पौष्टिक . पदार्थों 
के बजाय निम्न कोटि की फसलों के उत्पादन: को बढ़ाने 
की प्रवृत्ति बढ़ रही है। किन्तु उपभोग की स्थिति ठीक 
त है । अधिकांश . लोग निम्न कोटि के अनाजों 
की अपेक्षा गेहूं एंवं चावल के उपभोग पर ही अधिक जोर 
देते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति एवं उपभोग की प्रवृत्ति में 
एक प्रकार के विरोधाभास के कारण भी चावल एवं गेहूँ 
का अभाव पाया जाता है। किन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने 
से यह स्पष्ट होता है कि खाद्य-समस्या का यह कोई 
महत्त्वपूर्णं कारण नहीं है क्योंकि देश में प्राय: सभौ प्रक्रार 
के अनाजों को कमी है ।' 


ˆ (4) प्रति एकड़ कम उत्पादन :-भारत में खाद्यान्न 
की कमी का एक प्रधान कारण कृषि-पदार्थो की प्रति-एकड़ 
उपज का कम होना है। भारत में कृषि की जानेवाली 
कुल भूमि के प्रायः 80 प्रतिशत भाग में खाद्य-फसलों की ' 


खेती. होती है फिर भी खाद्य-फसलों के प्रति-एकड़ कम _ 


उत्पादन के कारण देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का 
उत्पादन नहीं होता जिससे देश में. खाद्य-संकट की स्थिति 
बनी रहती है। RS पर 


(5) बाढ़ तया सुखा जेसी प्राकृतिक आपत्तियां :-- 
भारत में खाद्यान्न के अभाव'का एक प्रमुख कारण मौसम 
की प्रतिकूलत्रा भी है । भारतीय कृषि आज भी मुख्य रूपं 
से मोनसून पर, ही आश्रित है और मोनसून की प्रकृति 
बड़ी अनिश्चित है। किसी वर्ष घोर वृष्टिः के ss 
` बाढ़ झा जाती है तो किसी वषं वर्षा के अभाव में पश 


पड़ जाता है जिससे फसलों की अत्यधिक क्षति होती है। , 


947 ई० से 973 ई० तक प्राय:'प्रति,वर्ष देश के किसी- 
न-किसी भाग'में बाढ़ अथवा सूखा का ,प्रकोप अवश्य ही 
होता रहा हैं जिससे उपज कम होती है तथा देश में 


. खाद्यान्न की-कमी बनी रहती है। | 


- `. (6) योज॑ना काल में आय बढ़ने से खादातन्त को 
- भाँग में वृडि +-भारतःमें 95-52 ई० से आथिक 
विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का ठक प्रारम्भ 
`` हुआ। अब तक तीन पंचवर्षीय योजनाएँ :पूरी हो गयीं 
` तथा चौथी योजना भी समाप्त-प्राय है। इन योजनाओं 


` में विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने 


पर विवियोग किया गया है ।:- इससे लोगों की आय में 
- ; Nm 22 ४ 


` किन्तु बीसंवीं सदी के प्रारम्भ से A दयान्त 
"की तुलना. में अधिक तेजी से बढ़ने लगी। ।9]4 ई० में 
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बहुत अधिक वृद्धि हुई। भारत जैसे आवकसित देश म 
लोगों की आय में वृद्धि से खाद्यान्नों. की मांग बढ़ती हैँ । 
खाद्यान्तों के मांग की औसत आय की .लोच | 
(income elasticity of demand for food-grains) 


:0°4 से 0:5 के बीच रहती है जव कि सबसे निर्घन वगं। 


सीमांत आय की. लोच 0.7 से 0:8 के बीच रहती है के 
अतएव आधिक विकास के प्रारम्भिक वर्षों में खाद्यान्नों 
की मांग में बहुत अधिक . वृद्धि होती है जिसकी , पूति के 
लिए खांद्यान्नों के उत्पादन. में बहुत अधिक वृद्धि करनी 
पड़ती है | : २ - 

` (7) एक प्रभावपु्ण खाद्यननीति का असाव :--भारतः 


' में खाद्यान्न की कमी का एक प्रधान कारण एक सफल 


राष्ट्रीय खाद्य नीतिः का अभाव भी बतलाया जाता है। 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा खाद्यान्त की : 
समस्या के समाधान के लिए समय-समय पर विभिन्न 
प्रकार के प्रयत्न किये गये, किन्तु इन सारे प्रयत्नों में 
मुख्यतः विफलतांः ही हाथ लगी । 973 ई० में सरकार 
ने गेहे तथा चावल. केः थोक व्यापार को अपने हाथ में 
लेने का निर्णय किया . तथा गेहे की. सरकारी खरीद का 
कार्य “प्रारम्भ कर दिया गया। 'खादयान्नों के थोक , 
व्यापार का सरकारीकरण सिद्धान्ततः ठीक है. किन्तु पर्याप्त 
प्रशासनिक ' व्यवस्था के अभाव भें इससे एक . प्रकार की 
अव्यवस्था-सी उत्पन्न हो गयी है। , ः 

किन्तु, उक्त: सारे कारणों के साथ-साथ भारत की | 
वर्तमान खांद्य-समस्याः का प्रमुख कारण पंचवर्षीय 
योजनाओं में अधिक विनियोग को नीति के फलस्वरूप ४ 
मांग में वृद्धि तथा उत्पादकों एवं व्यापारियों में संचय के 
प्रवृत्तिः का आधिक्य है। ` श्य 

'खाद्यान्न एवं जनसंख्या 
(Food and Population) | oR 

किसी देश की जनसंख्या एवं oh गन्न के उत्पादन, _ 
में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब तक देश में खादयान्तों | 
का उत्पादन जसंख्या के अनुकूल न होगा तबतक खादयात्त 
संकट की कोई सम्भावना नहीं. होगी। _ न ु, जहाँ 
जनसंख्या में खाद्यान्त की अपेक्षा बहुत तेजी से ` 
वृद्धि हुई वहाँ दोनों में असंतुलन हो जायगा। भारत में | । = 
खाद्यान्न की कमी का एक प्रमुख कारण देश कीः 52 कर न. ; 
संख्या में. अत्यधिक वृद्धि है । गत शताब्दी तक देशः र 
अन्न के उत्पादन तथा जनसंख्या में प्रायः संतुलन था |. 


मुल्य जाँचःसमिति (Prices ‘Enquiry Committee) 
के विवरण में श्री० के० एल० दत्त ने यह बतलाया था: 
कि ।894 से ।9।2 ई० के बीच जनसंख्या में वृद्धि की. 


बपेक्षा कृषि की जानेवाली भूमि के क्षेत्र में कम ही वृद्धि. 
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१4 . 5 १० भारतीय अ्थंशास्तै 


। कृषि-आयोग ` (Agricultural Commission) 
के सर जॉन रसेल ने भी इसी आशय का विचार व्यक्त 
किया था । इनके अनुसार बीसवीं शताब्दी के प्रथम 25 
वर्षों में देश की जनसंख्या में 760 लाख की वृद्धि हुई, 
किन्तु कृषि को जानेवाली भूमि के क्षेत्र में केवल 40 
लाख एकइ की ही वृद्धि हुई। श्री पी० के० वत्तल ने 
सी खाद्यान्न के अभाव के सम्बन्ध में प्राय: इसी प्रकार 

का अनुमान लगाया है।. इनके अनुसार ]9]?-4 ई० 
से ।934-35 ६० के बीच जनसंख्या में प्रायः प्रतिवर्ष । 
प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, किम्तु खाद्यान्नों के उत्पादन 
में केवल 0:65 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । इससे यह 

. अनुमान लगाया जाता है कि देश की जनसंख्या तथा 
खाद्यान्न के उत्पादन में असंतुलन बढ़ता ही जा रहा 

है । डा० ज्ञानचन्द के अनुसार ।900 ई० से ]924 ई० 
के बीच जनसंख्या में 2! प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि 
कृषि की जानेवाली भूमि के क्षेत्र में इस बीच केवल ]! 

. प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। ! 


उक्त सभी अनुमानों में कुछ अन्तर अवश्य है, किन्तु 


इन सभी का आशय प्रायः एक ही है । अतः यह बात 
निश्चित रूप से सत्य है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि 
तथा खाद्य-उत्पादन में असंतुलन बढ़ते जा रहा हैं। 


793! ई० के बाद तो यह असंतुलन और भी उग्र हो गया: 


है `। ]93] ई० से 7940 ई० के वीच जनसंख्या में 
2:7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु इसी बीच कृषि की 
जाने वाली भूमि के क्षेत्र में केवल !5. प्रतिशत की ही 
वृद्धि हुई । इसी प्रकार ।94] ई० से ]950 ई० के 
बीच जनसंख्या में !3:2 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु इस 
अवधि में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग ज्यॉ-का-त्यों रह 
गया। योजना आयोग की,राय में भी हमारी खाद्य- 


« समस्या का मुख्य कारण ज॑नसंख्या की अत्यधिक वृद्धि ही 


हैं। बायोग़ के शब्दों में हमारी खाद्य-समस्या का प्रमुख 
' कारण खाद्यान्न की मांग तथा पूति का तत्कालीन असं- 
तुलन नहीं, बरन्‌ देश में खाद्यान्न की तुलना में, जनसंख्या 
की निरन्तर अत्यधिक वृद्धि है। ” 95! ई० की जन- 
गणना के.न्रिवरण के अनुसार ।96! ई० तक हमारी जन- 
संख्या बढ़कर 43 करोइ, ।97! तक 46 करोड़ तथा 
98] ई० तक 52-करोड़ हो जाने को थी । इसके फल- 


स्वरूप उपभोग के वर्तमान स्तर पर खाद्यान्न के उत्पादन 


को 95! ई० में 540 -लाख टन से बढ़ाकर 96! ई० 


` में 850 लाख टन, 97] ई० ne लाख टन तथा 
98 ३० में 7080 लाख रन करने की आवश्यकता होगी, 


यानी खाद्यान्न के उत्पादन में क्रमश : 2 प्रतिशत, 37 


इस गति से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की आशा की 
जा सकती है? यदि नहीं तो इसे किस प्रकार से पूरा किया 
जा सकता है? ,अतः जव तक 


वद्धि को रोकने का प्रयास नहीं, किया जायया तब तक 


हमारी खाद्य-समस्या का कोई स्थायी समाधान सम्भवः 


नहीं है। 
सरकार की खाद्य-नीति 

. (Food Policy of the Government) 
स्वतस्त्ता-प्राप्ति के पूवं की खाद्य-नीति (7000 


Policy before the Independence) ।--द्वितीय महायुद्ध , 


तथा बंगाल के भीषण अकाल के फलस्वरूप देश की खा क 
समस्या की ओर सबंप्रथम सरकार का: ध्यान आकाषत 
हुआ तथा इस स्थिति को सुंधारने के लिए भारत सर- 


कार ने दिसम्बर, ।942 ई० में एक खाद्य-विभाग . 


(Food Department). की स्थापना की । पुनः जुलाई, 
 ।943 ई० में भारत सरकार द्वारा एक खाद्यान्न-नीति 
समिति (Food Grain Policy Comniitiee) की 
नियुक्ति की गयी जिसने इस सम्बन्ध में कई महत्त्वपूणं 
सुझाव दिये । खाद्यान्न नीति समिति के सुझावों के आधार: 
पर ही देश में ।943 ई० से 'अधिक भन्न उपजाभो आ्दो- 
लन' (Grow More Food Campaign) का श्रीगणेश 
हुआ । इस आन्दोल के अन्तगंत खाद्यान्नों के उत्पादन 
को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम ,अपनाये गये 
` (क) कृषि-योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि--बंजर 
तथा बेकार भूमि के पुनरुद्धार (Reclamation of waste 


[क08) के द्वारा कृषि-योग्य भूमि के विस्तार का 'एक - 


विस्तृत -कार्यक्रम तैयार किया जाय | साथ ही, खाद्यान्नों 
के उत्पादन में बृद्धि के लिए वषं में एक से अधिक फसल 
उपजाने तथा अखाद्य फसलों के स्थान पर खाद्य-फसलों 
की खेती को-वढ़ाने का. प्रयत्न , किया गया । (ख) सिंचाई 


की सुविधाओं में विस्तार-कुएँ, तालाब तथा नल-कूपों '. 


के द्वारा'सिंचाई के साधनों में वद्धि का कार्यक्रम अपनाया 


गया। “अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तगंत: 


सिंचाई की लघु एवं मध्यम दर्जे की योजनाओं पर ही 
विशेष ध्यान दिया गया । (ग) खाद के उपयोग में वद्धि 
अधिक अन्त उपजाओ' आन्दोलन के अन्तगंत भी खाद्य 
के प्रयोग पर विशेष ज़ोर दिया गया । इसके अन्तर्गत 
रासायनिक खादों के वितरण की भी विशेष व्यवस्था का 
. गयी । (घ) उत्तम बीज की व्यवस्था-किसानों को उत्तम 


बीज प्रदान करने की व्यवस्था भी इस आन्दोलन के . 


अन्तयंत की गयी । * 


भारत में जनसंख्या की : 


अधिक अन्न उपजाओ' आच्दोलन के अन्तर्गत 
विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने का सारा भार 
राज्य सरकारों को सौंप दिया, गया लेकिन इन पर व्यय : 
की ज़ानेवाली रकम का आधा भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा - 
प्राप्त होता था । किन्त “अधिक अन्न उपजामओ' आन्दोलन: 


` - प्रतिशत तथा 54 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। 

परन्तु ये अनुमान मिथ्या सिद्ध हो गये तथा देश की. जन- 

संख्या !96 ई० में 4] करोड़ के ' बजाय 43:9 करोड़ 
तथाः 
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भारत की खाद्य-समस्या - 


कें अन्तर्गत खाद्य-समस्या के समाधान के.लिए किये जाने 
बाले विभिन्न प्रयत्नों से कोई निश्चित लाभ नहीं हुआ | 
किन्तु देश में खाद्यान्त की समस्या के समाधान में 'अधिक 
अन्न उपजाओ' आन्दोलन मुख्यतः विफल ही रहा तथा 
इसका इच्छित परिणाम नहीं हासिल हो सका। 
में, इस क से देश में राष्ट्र-व्यापी उत्साह का संचार 
नहीं हों सका । परिणामस्वरूप यह आन्दोलन ग्रामीण- 
जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक व्यापक 
आन्दोलन का रूप नहीं ले सका । Ls 

।943 ई० के बंगाल के .अकाल के बाद सरकार 
द्वारा खाद्यान्नों के 'राशनिंग एवं नियन्त्रण (Rationing 
and Control). की-नीति को अपनाया गया । इसके 


-अन्तर्गंत सरकार.द्वारा खाद्यान्नों के .मूल्य- एवं वितरण 
पर नियन्त्रण, गाँवों से अन्न की अनिवार्य वसूली आदि ' 


की नीति अपनायी गयी । इस कार्यक्रमों के. अन्तगंत 


- अगस्त, 947 में .45 करोड़ जनसंख्या को राशनिग 


की सुविधा उपलब्ध थी । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश की खाद्य-नीति 
(Food Policy after the Independence) 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार द्वारा 
समस्या के समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया जाने 
लगा । -947 ई० में भारत “की राष्ट्रीयं सरकार ने 
महात्मा गाँधी के सुझावों के आधार पर खाद्यान्न पर से 
वियन्त्रण हटा लिया । किन्तु, इसका परिणाम बहुत ही 
बुरा सिद्ध हुआ, अतएव शीघ्र ही पुनः नियन्त्रण की नीति 
अपनानी पड़ी। देश की खाद्य-स्थिति पर विचार करने 
के लिए भारत सरकार द्वारा ]947 ई० में दुसरी खाद्यान्न 
नीति समिति (Food Grain ‘Policy. Committee) 
की नियुक्ति को गयी । “अधिक अन्न' उपजाओ” आन्दोलन 
के सम्बन्ध में इस समिति का कहना था कि इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जिन उपायों द्वारा खाद्यान्न समस्या को 


` हूल करने का प्रयत्न किया जा रहा था, वे उत्तम थे, 


लेकिन उन्हें कार्यान्वित करने की पद्धति संतोषजनक 
नहीं थी ।' खाद्यान्न नीति समिति ने इस सम्बन्ध भें 
बहुत-से सुझाव दिये जिनमें निम्नलिखित प्रसुख हैं :-- 
५) खाद्यान्नों के आयात पर _ सरकार का एकाधिपत्य 

'चाहिए। भारत सरकार को केन्द्र में-।0 लाख 
टन. चावल तथा ः को एक सुरक्षित कोष में रखना 
चाहिए। ¦ (ख) -योग्य बेकार भूमि के पुनरुद्धार के 
लिए समिति ने यह सुझाव दिया कि एकः केन्द्रीय भूमि 
उद्धार परिषद्‌ (Central Land Reclamation Orga- 


nisati0n) की स्थापना की जाय.जिसकी पुजी 50 करोड़ 


₹० की. होगी जो सरकार द्वारा प्रदान की जायगी । (ग) .. 


राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति 


घें संतुलच स्थापित क्रने के लिए समिति ने केन्द्र तथा 


वास्तव | 


| 
¢ तक 
$ 


§ 


23. 


राज्यों में विशेष परिषदे बनाने. का सुझाव दिया । (घ) 
समिति ने खाद्यान्न-उत्पादन की एक पंचवर्षीय योजना 
को कार्यान्वित करने का भी अनुरोध किया। 


' पंचवर्षीय खाद्य-योजना (/947-48 ई० से 95:-52 ` 
ई० तक) :-इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 
]947 ई० से खाद्यान्न की एक विस्तृत पंचवर्षीय योजना 
कार्यान्वित की गयी ॥ इस योजना के अनुसार सरकार 


' ने यह घोषित किया कि 3! माचे, 952 ई० तक भारतः 


खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिभंर.हो जायगा तया इसके 
बाद अन्न के आयात की कोई आवश्यकता नहीं रह 
जायगी । `इस योजना के. अन्तर्गत प्राच वर्षों में खाद्यान्न 
के वाषिक उत्पादन में लगभग 30 लाऊ टन की वृद्धि 
का आयोजन था। इसके लिए. कुएँ, तालाब, 
तथा 'नलकूप बेठाने की व्यवस्था की गयी और उत्तम | 
बीज एवं खादों के वितरण की भी व्यवस्था की गयी । 
साथ ही, 62 .लाखू एकड़ बंजर भूमि को कृमि-योग्य 
बनाने का एक कार्यक्रम अपनाया गया। इस योजना 
का ' कुल 'व्यय 288 करोड़ रुपये रखा गया । लेकिन, : 
950-5] ई० में खराब मोसम के कारण इस योजना के 
सारे अनुमान विफल हो गये तथा इसके इच्छित परिणाम 
नहीं हासिल हो सके। इस प्रकार प्राकृतिक सहयोग के 


` अभाव तथा त्रुटियों: के कारण पंचवर्षीय खाद्य-योजजा के . 


उद्देश्य पुरे नहीं हो सके । 


. मूल्य-नियन्त्रण तथा राशनिंग (P7९ ००77० 2०० ` 
Rati0nin) :—अन्न के अभाव एबं मूल्य में अत्यधिक 
वृद्धि के कारण सरकार द्वारा ]943 ई० में खाद्याच्न के . 


“मूल्य पर नियन्त्रण तथा राशनिंग की व्यवस्था की गयी । 


पहले अधिक जनसंख्या वाले नगरों में ही यह व्यवस्था ' 
की गयी थी । सरकार द्वारा अन्न का एक्क अधिकतम 
मुल्य निश्चित कर दिया जाता था। लेकिन इन सब | 
अयत्नो के फलस्वरूप अन्न छुपाने की प्रवृत्ति बढ़ गयी | 
जिससे उपभोक्ताओं को बाध्य होकर चोर-बाजारी की 
शरण लेनी पड़ी तथा अधिक मूल्य देकर अन्न खरीदना 
पड़ा।- अतः, ।947 ` ई० में” महात्मा गाँधी के सुझावों 
के अनुसार अन्न पर नियन्त्रण हटा लिया गया, लेकिन 
इसके फलस्वरूप अन्न के मुल्य में लगभग 50 प्रतिशत 
की वृद्धि हो गयी। अतः ।948 ई० में पुनः मुल्य-' 


` नियन्त्रण की नीति अपनायी गयी। परन्तु 956. 


में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने के -कारण खांद्य-संकट 
की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ जिससे 
नियन्त्रण धीरे-धीरे कम किया जाने लगा तथा 954 ई० 
तक प्रायः सभी स्थानों में खाद्यान्न पर से नियन्त्रण हटा 
लिया गया । किन्तु पुनः ।966 ई० में खाद्यात्त के अभाव 
के कारण देश के एक बड़े भाग में राशनिग तथा सूल्यः | 
नियन्त्रण की व्यवस्था की गयी । Mo 


` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"+ 
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27 आओ भारतीय अर्थशास्ते 


` खाद्यान्नों का आयात (707४ ० £00087६08) :- राजकीय व्यवस्था, तथा (च) कठिनाई के सभय 'के लिए 
दवद्यात्नों के अभाव को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष भारत बफर स्टॉक का निर्माण । . 


सरकार को अन्त का आयात करना पड़ता है। ' भारत / 
सरकार प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बास्ट्ू- , 
लिया, अजन्टाइना एंवं रूस से गेहू तथा बर्मा, श्याम 


आदि देशों से चावल का आयात करती है। इसके लिए 
आथिक विकास की अन्य योजनाओं को स्थगित कर 
करोड़ों रुपये विदेशी विनिमय के रूप में खर्चे करने पड़ते 
ह। बंगाल अकाल आयोग के अनुसार ।94]-42 ई० के 
पूर्वे के पाँच वर्षो में अन्न का झौसत वाषिक आयात ।0 
लाख. टन था । आयात की यह मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती 
ही-ययी। 949 ई०'मे 37 लाख टन, !95! ई० में 47 


लाख टन तथा ।952 ई० में 38.6 लाख टन खाद्यान्न का ` 


आयात करना पड़ा | इसके बाद ।953-54 ई० में अच्छी 
उपज के कारण आयांत की माता में बहुत कमी हो गयी । 
-किन्तु पुनः द्वितीय योजना .के आरम्भ में 'खाद्य-समस्या ने 


` सम्भीर रूप धारण कर लिया जिससे 959 ई० में 8 
लाख टन तथा 960 ई० में प्रायः 45 लाख टन खाद्यान्न | 


का आयात करना पड़ा । तृतीय योजना काल में खाद्यान्व 
के उत्पादन में कमी से इसके आयात में और अधिक वृद्धि 


हो गयी । 7963 ई० में कुल 45.6 लाख टन, ]964 ई० में” 


62.7 लाख टन, ]965 ई० में 74:6 लाख टन.तथा 
966 ई० में ।04 लार टन खाद्यान्न का आयात करना 
पड़ा था । इतना ही नहीं, आयात किये हुए खाद्यान्न का 
मुल्य प्रायः अधिक होता है। इस दर से बेचने पर देश 
के मूल्य-स्तर में और वृद्धि चू की सम्भावना हो जाती 
है। अतः सरकार इस अन्न को कम ही मूल्य पर वेचती 
`. हे। ऐसा करने में सरकार को प्रतिवर्ष बहुत अधिक 
मात्रा में व्यय करना पड़ता हैं। 


. किन्तु हरी त्राति (Green Re४०।६।००) के परि- 

` णामस्वरूप 967-68, ]968-69 तथा 969-70 में 
खाद्यान्नों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम- 

स्वरूप भारत सरकार ने 972-73 ई० में खाद्यान्न. के 
आयात को बॅन्द कर दिया । किन्तु ।973 गें देश के एक 
बड़े भाय में सुखा पड़ने के कारण सरकार को पुनः 
खाद्यान्न का आयात करने के लिए विवश होना पड़ा । | 


]966 ई० में पुन: भारतं सरकार ने एक Foodgrains 

_ _ policy Committee की नियुक्ति की जिसने देश की. 
_ खाद्य-समस्या पर विचार किया। समिति के अनुसार 
 खाद्यान्तों के भायात पर निर्भरता देश के लिए उचित 
नहीं करार की जा सकती, अतः इसने एक ४६08] 
०० 87086 के निर्माण तथा इसे लागू करने पर जोर 
इस प्रकार के बजट में निम्नांकित बार्ता पर जोर. 
य थी--(क) खाद्यान्न की पुर्ति को बनाये 
[खाद्यान्न की 

गमचागमन पर र , (ग) वितरण की 


, (ख) खाद्यान्न के . 
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भारत सरकार को वर्तमान खाद्य-तीति :--भारत 
सरकार की वर्तमान खाद्य-तीति में निम्नांकित बातें 
उल्लेखनीय हैं :-- ४ 
` (]) खाद्य-क्षेत्रों (००० 2००९5) का निर्माण; 
(2) “बफर स्टॉक” का निर्माण; : . 
' ` (3) भारतीय खाद्यान्न निगम (Food Corpora- 
tion of India) की स्थापना; { 
. (4) अनाज के उत्पादन-मूल्य एवं उपभोक्ता-मूंल्य 
को निर्धारित करना; 


(5) उचित मूल्यों पर माल बेचने की दूकानें 


. खालना; , . - 


(6) रिजवं वेक द्वारा खाद्यान्नों.के संग्रह एव सट्टा 


रोकने. के लिए साख-नियन्त्रण; :तथा 
(7) खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन 
कृषि जिला कार्यक्रम एवं सहकारी संयुक्त कृषि 
- कार्यक्रम आदि । 
(!) खाद्य-क्षेत्रों का निर्माण (7००१ 20788) .:-- 


खाद्याननों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए सर- 


कार द्वारा गेहूँ एवं चावल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों के लिए देश 


में कई क्षेत्र बनाये गये हैं। इन क्षेत्रों की संख्या में कभी 


कंमी .कर दी जाती-है तो कभी वृद्धि। उदाहरण के लिए 
964 ई० में सम्पूर्ण देश को 8 खाद्य-क्षेत्रों में विभाजित 
कर दिया गया था। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गेह का 
आना-जानां भारत सरकार की अनुमति के बगेर नहीं 
किया जा सकता है। एक क्षेत्र के अन्तर्गत घाटे एव 


, आधिक्य के प्रदेश दोनों होते हैं। जैसे चावल के लिए पूर्वी 


क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल घाटे का प्रदेश है और उड़ीसा: 


चावल के लिए आधिक्य का प्रदेश है। एक क्षेत्र के .. 
. विविध भागों में भी उस विशेष अनाज का आन-जाना स्व- .. 
तन्त्रः रहता है, लेकिन गल्ले की अन्तक्षंत्रीय गतिशीलता _ 


(interzonal movement of f00dra78) पर प्रतिवन्ध 


रहता है। इस प्रकार गेह एवं चावल के क्षेत्र बनाकर... 
सरकार ने शल्ले के मूल्य पर नियन्त्रण स्थापित करने का. 


प्रयत्न किया है। इन उद्देश्यों से एक-राज्यीय क्षेत्र 


(Single-state 20९) की नीति अपनोयी गयी है।' 
खाद्यान्नों के क्षेत्रों को निर्धारित करने से अभाव के क्षेत्र . 
में अनाज के. बहुत ऊंचे मूल्य एवं आधिक्य के क्षेत्र 'में 


“नीचे मूल्य पाये जाते हैं। 


परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय खाद्यान्न-चीति को कार्यान्वित. 


करने में कठिचाई हो रही. है। इसके -प्ररिणांसस्वरूप सर- ' , 


~, 


- विभिन्न अ्थंशास्त्तियों ने खाधान्नों की क्षेत्रीय नीति - 
को समाप्त करने का जोरदार शब्दों में समर्थन किया। ' 
इसकी .संबसे बड़ी आलोचना. येह है कि खाद्य-क्षेत्रों के : 


STIRS SAIN 
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कार ने 970 ई० में गेहूँ के क्षेत्र को समाप्त करने की: 


घोषणा की । । 


(2) बफर स्टॉक का निर्माण करना (Creation of 
Buffer Stock) :-न्वफर स्टॉक (Buffeः $०८६) का 
निर्माण सरकार की खाद्य-नीति का ब महंत्त्वपूर्ण अंग 
है। बफर स्टॉक का अभिप्राय यह है कि सरकार हर 
समय अपने पास खाद्यान्नों का कुछ कोष बनाये रखना 
चांहती है जो खाद्यान्नों के अभाव अथवा बढ़ती हुई 
कीमतों के समय प्रयुक्त किया जा सकता.है। बफर स्टॉक 
: का निर्माण सरकार के द्वारा आग्तरिक'खरीद तथा वसूली 
से एवं विदेशों से अनाज का आयात करके किया जाता 


है। इस संम्वम्ध में सरकार'का उद्देश्य एक ऐसी मूल्य- ` 


नीति को अपलाना है जिसमें उत्पादकों एवं -उपभोक्ताओं 
दोनों के हितों का. उचित तरीके से समन्वय किया जां सके । 
उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को कुषि-उपज 
के न्युनतम मूल्य निर्धारित करने पड़ते हैं और उपभोक्ताओं 
के हितों की रक्षा के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने 
. पड़ते हैं। इन. न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्यों के आधार 


पर बफर स्टॉक की क्रियाएं संचालित की जाती हैं। यदि. 
बाजार में अनाज की कीमत निर्धारित की गयी न्यूनतम . 


कीमतों से नीचे आने लगती है तो सरकार निर्धारित भाव 
पर अनाज खरीदने लगती है। इससे बफर स्टॉक में 
अनाज की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब सरकार 
यह देखती है कि कुछ क्षेत्रों में अनाज की कमी है और 
भाव तेजी से बढ़ रहे हैं तो वह बफर स्टॉक में.से अनाज 
बेचने लगती है जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों .पर 
. अनाज मिल पाता हैं। 5 


भारत सरकार ने ]973-74 तक 70 लाख टन 
खाद्यान्न के बफर स्टॉक के निर्माण का निर्णय किया जाने 
को था, किन्तु ।97] के अन्त में ही बफर स्टॉक में 79 
लाख टन ज॒मां हो गया। , MS 


(3) भारतीय 'खाद्य-निगम -( Food Corporation 
of In42) :—खांद्याभ्नों के राजकीय व्यापार के लिए 


संसद्‌ के एके.अधिनियम द्वारा ! जनवरी, ]965. को £0०५ . 
: . Corporation of India नामक एक संस्था की स्थापना 


की गयी। इसकी पूजी 00 करोड़ रुपये है जो सरकार 


द्वारा प्रदात की गयी है। खादूय-निगम अनाज की खरीद, में 
संग्रह, परिवहन, लाने-ले जानें, वितरण-बिक्री का कार्ये * 


करेगा । वह अनाज में व्यापार के . क्षेत्र में प्रमुख स्थान 


प्राप्त करना चाहता है। यह निर्धारित भावों पर अनाज . 
की खरीद करेगा और अनाज का pe स्टॉक बनायेगा । : 
. निगम ने अबतक प्रायः सभी ` राज्यों में अपने कार्यालय ` . 


स्थापित कर लिये हैं। !970-7! में निगम ने लगभग ]4]3 
करोड़ रुपये के अन्न: का कऋरय-विक्रय किया था । :निगस 
कें पास 78 लाख टन संचय के लिए, गोदाम उपलब्ध हैं। 
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खाद्य-समस्या 


(4) खाद्यान्न के न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्यों 
का निर्धारण :--वफर स्टॉक नीति को लागू करने के 
लिए गेहूं, चावल एवं ज्वार ज॑से प्रमुख अन्नों के न्यूनतम - 


मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। यदि कृषक को अपनी . 


उचित कीमत नहीं मिल पाती है तो वह दूसरी फसलों 
को बोने लगता है। इसलिए उसे न्यूनतम कीमत की 


' गारण्टी मिलनी ही चाहिए जिससे वह फसलों में अनुचित 


परिवतन न करे। . 


इस उद्देश्य से सरकार ने एक 47८५/१072! , 


Prices Commission की नियुक्ति की है जो कषि-पदार्थों 
के मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देता है। _ 
(5) उचित मूल्यों. की इकान (Fair price Shops) :- 
देश के विभिन्न भागों में उचित मूल्यों की दुकाने खोली 
गयी हैं जिनके द्वारा अनाज का वितरण किया जाता हू । 
इन दूकानों पर सरकारी गल्ले . की व्यवस्था रहती हैं। 
गरीब वर्ग फे लोगों को इनसे विशेष लाभ हुआ -हैं। 
97! ई० के अन्त में ।'2! लाख उचित मूल्यों की 
दूकाने थीं । ह 
(6) रिजबं बैंक ने साख-नियन्त्रण के गुणात्मक उपायों 
(Selective measures of credit contro!) को अपना 
कर समय-समय पर विभिन्न कृषि-पदार्था के आधार 


पर,मिलनेवाली साख की मात्रा को नियन्त्रित करने की . | 


चेष्टा की है। इससे अनाज के संग्रह करने पर रोक लगती _ 


है और साथ ही अनावश्यक सट्टेबाजी भी रकती है! .१ह 


एवं चावल के आधार पर नियन्त्रित साख प्रदान 
के लिए समय-समय पर रिजवे बँक अन्य बेंकों को 
हिंदायते भी देता है। Ee 


(7) खादयान्तों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरः . 
कार द्वारा गहन जिला कृषि विकास कार्यक्रम ([70६०- _ 
sive Agricultural District Programme) को 


अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत चुने हुए जिलों में कृषि- 


: बिकास के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। साथ ही, सरकार 


हारा सहकारी संयुक्तःकृषि (Co-operative joint Far. 
ming) की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा 
है । इसके अतिरिक्त भूमि-व्यवस्था में भी इसी प्रकार 
के सुधार किये जा रहे हैं जिससे खादयात्नों के उत्पादन 
वृद्धि हो। र ० कप 
खाद्य समस्या के समाधान के लिए सुझाव 

(Some Suggestions for Solving the Food’ 

. Problem) RI 


उपरोक्त अनुभवों के आधार पर देश की खाद्य- 
समस्या के निराकरण के लिए विभिन्न सुझाव दिये जा 


सकते हैं । अध्ययन की सुविधा के लिए इत सुझावों को . 


निस्नांकित तीन वर्गों सें विभाजित किया जा सकता है: 
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2I8 भारतीग्र अर्थशास्त्र 
( : 


(क) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि (९4७07९5 

० to Increase food Production); | 

.° (ख) वितरण में सुधार (Changes in the system 
of Distribution); तथा 


(ग) खाद्यान्नों के मूल्य का स्थायित्व (5४2४॥- 
sation of Foodgrain prices) |. 


(क) खाद्यात्ों के उत्पादन में वृद्धि (रncपea5० in 

_ Production of Foodgrains) :--खाद्य-समस्या के 

* समाधान के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि अनिवार्य 

है और खाय्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नांकिंत 
तरीकों को अपनाना अनिवाये है : 


(!) वैज्ञानिक -तरीकों के प्रयोग छे द्वारा कृषि 
की उपज में वृद्धि :-भारतीय कृषि की प्रति एकड़ उपज 
में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग द्वारा वृद्धि को जा सकती 
है। श्री वन्स: के अनुसार भारतीय कृषि की उपज में 
सामान्यतः 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती 
है; 20 प्रतिशत उचित खाद के प्रयोग द्वारा, 5 प्रतिशत 
उत्तम बीजों के प्रयोग द्वारा तथा 5 प्रतिशत कीड़े-मकोड़े 
से फसलों. की रक्षा के द्वारा । चावल एवं गेहं की उपज 
में तो यह सम्भावना क्रमशः 50 तथा ।00 प्रतिशत तक 

. की है। जापानी पद्धति से धान तथा मेक्सिको पद्धति 
से गेह*को खेती द्वारा भी प्रति एकड़ उपज: में संतोष- 
जनक वृद्धि हुई है जिससे यह 'सम्भावना सत्य ही जान 
पड़ती है । | 88-३९ 

$. (2) भमि-व्यवस्था में सुधार :--भारत की 
वत्त मान भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि-कार्य .में लगे हुए 
अधिकांश व्यक्ति भूमिहीन मजदूर हैं जिनमें कृषि में 
` सुधार के लिए उत्साह का अभाव पाया जाता है। साथ 
ही, हमारे यहाँ जोते इतनी छोटी-छोटी टुकड़ों में 
विभाजित हैं कि उनमें सफलतापूर्वक कृषि-कार्य भी सम्पन्न 
नहीं हो सकता । सहकारी कृषि-व्यवस्था के द्वारा इनके 
आकार में वृद्धि आवश्यक है जिससे' वैज्ञानिक ढंग पर 
` कृषिःकार्यं सम्भव हो सके । 

(3) कृषि-क्षेत्र का विस्तार :-देश में खाद्यान्नों 

के उत्पादन में वृद्धि का एक तरीका कृषि की. ज़ानेवाली 

' भूमि के क्षेत्र में विस्तार भी है। लिए बंजर तथा 
` वेकार भूमि के पुनरुद्धार द्वारा इन्हें . कृषि-योग्य बनाने का 
 भ्रयत्न करना चाहिए । भूमि के उपयोग-सम्बन्धी उपलब्ध 
` आँकड़ों के अनुसार देश में 600 लाख एकड़ कृषि-योग्य. 


भूमि वेकार है जिसका उद्धार कर . कृषि-योग्य बनाया जा 
सकता है । ऐसी भूमि के आबाद होने से देश की खादूय- 
समस्या का बहुत कुछ समाधान किया जा सकता है। 


परन्तु पुनरुद्धार के साथ-साथ इनमें कृषि के लिए अन्य : ` 


सविधाओं जैसे सिचाई, खाद, वीज तथा यातायांत वगैरह 
की भी व्यवस्था करनी होगी । 

(4) संस्थागत परिबतंन (Institutional Chan- 
६९5) :-खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि आवश्यक संस्थागत 
परिवतंनों के द्वारा भी की जाती है। इनमें भूमि-सुधार 


- अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान 


भूमि-प्रणाली इस प्रकार की है कि इससे खाद्यान्न के 
उत्पादन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिलता । 
संस्थागत परिवतंनों के द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है। यद्यपि कुछ ` विचारकों 
जैसे प्रो० ल्मीबिश (८.०४5) ने कूषि-उत्पादन में वृद्धि के 
सिलसिले में भूमि-सृधार के महत्त्व को अस्वीकार किया है 


तथापि यह कहा जा सकता है कि भूमि की चकवन्दी तथा _ 


जोतों की अधिकतम सीमां के निर्धारण से इस क्षेत्र मे 
अत्यधिक सहायता मिलेगी ।१ 


(ख ) खाद्यान्न-वितरण की व्यवस्था में सुधार 
(Changes in the distribution of foodgrains) :— 
खाद्य-समेस्या के समाधान के लिए खाद्यान्नों के वितरण. 
की व्यवस्था में सुधार भी अनिवार्यं है। ` पिछले कुछ वर्षों 
से सरकार ने इस सम्बन्ध में विभिन्न उपायों को अपनाया 
है। किन्तु इन उपायों की सफलता' खाद्य-प्रशासन की 
कुशलता पर निर्भर करती है । वास्तव में, खाद्य-समस्या के 
निराकरण के लिए देश की खाद्य-प्रशासन . व्यवस्था के दोषों 
को दूर करना भी आवश्यक है। भारत में खाद्य-समस्या की 
जटिलंता का एक प्रमुख कारण खाद्यःप्रशासन के 
कर्मचारियों की अकुशलता तथा बेईमानी एवं दोषयुक्त 
खांद्य-व्यवस्था है। अतः इसमें सुधार लाना अनिवायं है । 
जब तक देश की खाद्य-व्यवस्था में आवश्यक सुधार नहीं 
लाथा जायगा तब तक खाद्यान्न के उत्पादन की कोई भी 
योजना सफल, नहीं हो सकती । इनके साथ ही. खाद्य- 
प्रशासन का उद्देश्य प्रचार एवं पुरस्कार द्वारा किसानों 
को अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रोत्साहित करना होना 
चाहिए अप्रैल, ।973° में भारत सरकार ने गेहे के थोक 
व्यापार को अपने हाथ मेले लिया था। 


uw 


र TL Bums: Tech Technical Possibilities of Agricultural Development in India. 


क 


2, The secret of rapid agricultural in th 06: ies ¡ 
Ss ‘48 progress'in the under-developed countries is to be 
ह र more in agricultural extension or in fertilizers, in new seeds, in pesticides and.in . 
र ध 6s rather than in altering the size of the farm, introducing machinery or in getting 
Tmicrlemen in the marketing process,” Theory of Economic Growth, W. A, Lewis 0. 36. 


a 253५ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Callection. 


है] 


* निर्धारण के 


- successful" without Grow Less 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ® 


भारतं की खाद्यं-समस्या 


(ग) खाद्याज्ञों के मूल्य का स्थायि ()\९57०5 


to . stabilize foodgrain prices) --वत्त मान. समय . 


में किसानों को अधिक अन्म उपजाने “ लिए प्रोत्साहन देने 
के उद्देश्य से सरकार प्रतिवषं कें प्रारम्भ में ही महत्त्वपुर्ण 


खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम मूल्य घोषित करती है। यदि' 


बाजार में किसी अन्न की .कीमत ' इस प्रकार के घोषित 


` मूल्य से नीचे आ जाय तो सरकार उक्त मूल्य में इसे 


खरीदने के लिए तैयार रहती है। सरकार की. खाद्यान्न 
नीति का प्रधान उद्देश्य खादूयान्नों के मुल्य का स्थायित्व 
है । इस उद्देश्य से सरकार द्वारा विदेशों में आवण्यकता- 
नुसार खाद्यान्न का आयात भी किया जाता है एवं उचित 
मूल्य की दूकानों (Fir 070०6 S०0?) द्वारा खाद्यान्नों 
के वितरण की व्यवस्था भी की जाती है, इत्यादि । भारत 
सरकार ने गेह तथा चावल के थोक व्यापार को अपने 
हाथ में'ले लिया है जिसके अनुसार इन फसलों की कीमत 
प्रारम्भ में ही निश्चित की जाती है जिस पर खादूणान्न 
निगम अतिरिक्त धनाज खरीदता है। सरकार ने मूल्य- 
लिए एक "Agricultural 
Commission” की नियुक्ति भी की है जो सरकार से मूल्य 
के सम्बन्ध में सिफारिश करता है । 


(चच) अन्य उपज (Other measures) :-उपरोक्त 


उपांयों के साथ-साथ खादय-समस्या के समाधान के लिए 


निम्नांकित उपाय भी अपनाये जा सकते हैं :-- 

(।) जनसंख्या का नियोजन' (P०५]2ti0n 
Plaunin) :--भारत की खाद्य-समस्या के समाधान के 
लिए जनसंख्या का नियन्त्रण अति आवश्यक है । 20 वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ से ही हमारे देश की जनसंख्या तथा 
खादयाग्न के उत्पादन में असंतुलन' बढ़ते जा रहा है। इस 


~ 


देश की जनसंख्या में प्रायः प्रतिवर्ष ! करोड़ से भी अधिक 


` की वृद्धि होती है जिससे खाद्य-समस्या का कोई स्थायी 


हल कभी न मिल सकता ।“कस बच्चे का उत्पादन करो” 
आन्दोलन के बगैर इस स्थिति में किसी प्रकार से सी 


अधिक अन्न उपंजाओ आन्दोलन सफळ नहीं हो सकता ।,. 


(Grow More Food Campaign cannot be 
: Children 


Campaign.) अतः जनसंख्या के नियोजन को किसी भी 


. खादूय-योजता का एक आवश्यक अंग समझना चाहिए । ` 
. इसके लिए देश में परिवार नियोजन का अधिकाधिक प्रचार 


अनिवाय है । 
. (2) गाय, भेस तथा मुर्गी आदि की संख्या सें नु द्धि :- 
हमारे भोजन में जो पोषक तत्वों का अभाव है, उसे. गाय, 


` भस तथा मुर्गी आदि को अधिक संख्या में पाल कर भी 


दूर किया.जा सकता है। ऐसा करने से दृध, घी तथा 


अण्डे के उत्पादन में. वृद्धि होगी । साथ ही, देश के" 333 
.. जः तसल्या के नियोजन के बिभिन्न तरीकों का विस्तारपूर्वक विवेचन 'जनसंख्या-सम्बन्धी नीति' वाले अध्याय ` 


में किया गया है। 


Prices | 


2I9 


नागरिकों को अधिक मात्ना में द, घी तथा अण्डों के 
प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 


` (3) भोजन कौ वत्त॑मान आदतों में परिवत्त नः- 
उपरोक्त सभी उपायों के साथ-साथ भोजन की वत्त मान 
आदतों में परिवर्तन भी आवश्यक हैँ। -अभी तक हमारे 
देश के भोज्य-पदार्थो$में अन्त की ही प्रधानता रही है। 
लेकिन, अन्न की प्रधाना को साग-सब्जी के अधिक प्रयोग 
द्वारा कम करना, चाहिए । योजना आयोग ने भी: इसी 
आशय का सुझाव' दिया है। इस सम्वन्ध में आयोग ने 
चावल के बदले गेहूँ के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया _ 
है। भारत के भोज्य-पदार्थों में चावल का प्रमुख स्थान 
है । किन्तु चावल का सम्पूणं उत्पादन हमारी आवश्यकः 
तामं से प्राय:2 या तीन प्रतिशत कम होता है। इससे 
चावल के आयात करने का व्यय भी अस्नों की अपेक्षा 
अधिक पड़ता है । अतः चावल के वदले गेहूँ के उपयोग 
में वृद्धि की प्रबल आवश्यकता है। इसके साथ ही भोजन: 
में फल, साग-सब्जी, मछली आदि के अधिकाधिक प्रयोग 
द्वारा अन्तर की मात्रा को कम किया जा सकता है। . . 


इस प्रकार भारत की खाद्य-समस्या के समाधान के 
लिए उपरोक्त सारे उपायों को काम में लाने की प्रबल 
आवश्यकता है। इनके द्वारा हम देश की इस जटिल 
समस्या का समाधान कर सकते हैं। § 


पंचवर्षीय योजनाएँ एवं खाद्य-नीति 
(Food Policy under Five Year Plans) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में खांद्य-नोति ( 8000 
Policy in the First Five Year Plan) :—प्थम 
पंचदर्षीय योजना खाद्यान्न के अभाव की दुभ में 
तैयार की गयी थी; अतः योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन 
को बढ़ाने पर पूरा-पुरा जोर दिया गया था। योजना 
आयोग ने इस सम्बन्ध में “सभी के किए भोजन” (F000 
£०7 A!) को अपनी नीति का मुख्य आधार माना था। 
प्रथमं योजना के अन्तर्गत खाद्य-नीति में निम्नलिखित 
बातों पर विशेष जोर दिया गया था :-- 


(क) खाद्यान्नों फे उत्पादन में 'पर्याप्त वृद्धि: 
योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन भें कुल 76 लाख टन : 
वृद्धि का आयोजन था। .949-50 ई० में हमारे यहाँ 
खाद्यान्न का कुल उत्पादन 540 लाख टव था जिसको 
बढ़ाकर ।955-56 ई० तक 6।6 लाख टन, याची 
खाद्यान्नों के उत्पादन में ।4 प्रतिशत वृद्धि का आयोजन 
था । कित्तु/ प्रथम योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन 
सें लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई जो विम्नांकित तालिका 
से स्पष्ट हे -: 
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980 | ` भारतीय अथंशास्त् 
वं ` जुल उत्पादन वृद्धि या कमी दवितीय योजना में खाद्यन्तों का' उत्पादन 
94950 540 लाखठढन ..._ वतन“ वषं उत्पादन वृद्धि या कमी 
I95I-52 59 ” 28 लाख रन ]955-56 (क्षमता) 650 लाख टन 5 
_ 952-53 . 583 ” ? +43 ?”? ” 956-57 687 ,, , +37 लाख डन 
»953-54 687 ,, „ RAT I95TSBS , 625,,,, ' 525» 
I95455 676 » » wy HL6 » ? 2958-59 T5555, -+-05 ,, 
I935-56 669 ,, ४ +I29 , » 2959-60 :-.7I8, ,, 68 +» 
९ 960-6 . 820 ,, » +I70 ,, 


ह के वितरण की उचित ब्यवस्था :--देश non as 
की २ राह में किसी खाद्यऱयोजना की द्वितीय योजना में खाद्याज्नों के मूत्य में वृधि: 
सफलता बहुत कुछ खाद्य-वितरण की समुचित व्यवस्थां प्रथम योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में आशाजनक 


पर निर्भर करती है। अतः मूल्य-नियन्त्रण, अन्न-प्राप्ति, - वृद्धि हुई थी जिसके फलस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या ' 
तथा राशनिग की व्यवस्था, के सम्बन्ध में सरकार को को खिलाने की समस्या भी प्राय: हल हो गई। अतः: 


जागरूक रहना होगा। खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता लाने द्वितीय योजना के प्रारम्भ में संत्र एक प्रकार का आशा- 


' ` केलिए सरकार को समय-समय पर इनका अधिकतम वाद वत्तंमान था ।. !956-57 ई० में उत्पादन भी 687 


तया न्यूनतम मूल्य-निर्धारित करना होगा । नियन्त्रण की लाख टन हो गया। 'किन्तु 957-58 ई० में खाद्यान्न 


_ इसी नीति की सफलता इसकी स्पष्टता, कर्मचारियों की का उत्पादन घटकर 625 लाख टन ही हुआ! अतएव , 
कुशलता तथा जनता के सहयोग पर आधित है। 957 ई० के प्रारम्भ से ही विभिन्न राज्यों से खाद्चान्नों ” 


, के अभाव के सम्वन्ध में शिकायतें आने लगी ) अप्रैल-मई 

(स) खाद्यान्न के आयात को यथासम्भव कम करनाः- तक तो सारा देश मानों 'खादूय-संकट से परिपूर्ण हो 

खाद्यात्नों के आयात में सरकार को प्रतिवर्ष अरबों ' गया । खाद्यान्नों कें मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई तथा 

रुपये का विदेशी विनियम खर्च करना पड़ता है जिससे खाद्यान्नों के मूल्य का निदेंशांक. (952-53 = 00) जो 

देश के आथिक विकास की अन्य योजनाएँ स्थागित करनी 272“ में 76 था बढ़कर 957-58 में 0 तथा 
पड़ती हैं। अतः योजना आयोग ने खाद्यान्नों के आयांत '. A | to 

` को ययासम्भव कम करने की नीति को अपनाने पर भारत सरकार नेःखादयान्नों के मूल्य में इस अतिशय वृद्धि 

जोर दिया था । ८: : या ता 204 के लिए I9 जून, 957 ई० को 

CN अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक खाद्यान्न जाँच- 

हि इस प्रकार प्रथम योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन समिति (Foodgrains - Enquiry Pr 

मिव लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई जिससे नियुक्ति की। समिति ने ।9 नवम्बर, 957 ई० को 

- rs आयात में हेत कमी हुई परिणामस्वरूप अपना प्रतिबेदन सरकार. के सम्मुख रखा जिसमें, विगत कुछ 

ना के अन्त में खाद्य-समस्या की तरह कोई चीज नहीं वर्षों की बादूय-स्थिति : तथा खादूयान्नों के उत्पादन, 


जान पड़ती थी । . ह वितरण एवं . मुल्य-निर्धारण के संबंध में सरकारी नीति 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाच-नीति (7000 की व्याख्या की गंयी.थी। खाद्यान्न जांच समिति के 
i thet Sond Five Yon शिक्षण ee अनुसार खाद्यान्नों के मुल्य में यह अतिशय वृद्धि द्वितीय 


योजना के प्रारम्भ “में निजी एवं. सार्वजनिक क्षेत्र में 


' द्वितीय योजना में कृषि पर अपेक्षाकृत कम जोर दिया अत्यधिक विनियोग तथा आवश्यकता से अधिक घारे की 


. गया था। आरम्भ में द्वितीय योजनाकाल में !00 वित्त-व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही हुई. थी। द्वितीय 


. लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उपजाने का लक्ष्य रखा गया योजनाकाल में खादय-पदार्थों के मूल्य. में अत्यधिक वृद्धि 


 या। किन्तु: आगे चलकर योजना के कृषि-सम्बन्धी लक्ष्यों के फलस्वरूप सामान्य जनतां. के लिए खाद्य-संकट की 


` में संशोधन किया गया जिसके अनुसार खाद्यान्नों के स्थिति उत्पन्न हो गयी । 


` अतिरिक्त. उत्पादन को 755 लाख टन कर दिया गया, ` समिति ने खाद्यान्नों के मूल्य में अतिशय वद्धि को 
तीय योजताकाल में खाचानों के उत्पादन में , रोकने के लिए दो स्थायी केन्य संस्थानों के संगठत' की - 


A | 


ty 


i “सिफारिश की :-(!)मल्य-स्विरीकरण प्रमंण्डल- (7 
प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था। द्वितीय ५४५; १६०॥ उल ला पामा जो क 
a पूण रूप से पुरा हो गया जो , स्थिरता प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगा 
र है क SE (2) खाद्यान्न स्थिति नियामक संगठन (Foodgrains 
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भारत की खाद्य-समस्या 


Stabilization Organisati0n)—यह मूल्य-स्थिरीकरण 
मण्डल की नीति और निर्देशन के अनुसार खांद्यान्नों के 
: 'क्रय-विक्रय, की व्यवस्था का नियमनं करेगा । साथ हीं, 

खाद्यान्न के त्रितरण तथा गल्ले के व्यापार षर सामाजिक 

नियन्त्रण (Social control on. Food Trade) का 
सुझाव समिति द्वारा दिया गया । किन्तु. अल्पकालीन 
सुझावों के तौर पर समिति ने गल्ले के वितरण तथा 
व्यापार में फेयर प्राइस शॉप एवं सरकारी समितियों को 
प्रधानता देने की सिफारिश की ।. समितिं ने अभावग्रस्त 
, क्षेत्रों (9०87०६ ३7९३5) की प्रमुख समस्या के समाधान 
के लिए इनकी आथिक व्यवस्था को संतुलित बनाने के 
उद्देश्य से ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास द्वारा रोज- 


की । साथ ही, इन क्षेद्री में कृषि की उपज में वृद्धि के 
लिए बाढ-नियन्त्रण एवं सिंचाई की योजनाओं के कार्या- 
न्वयन पर भी जोर दिया । इस प्रकार खाद्यान्न जांच 
समिति द्वारा बहुत-से महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे जिनमें 


से कुछ सरकार द्वारा स्वीकृत भी कर लिये . गये । “किन्तु: 
"अशोक मेहता समिति ने देश में खाद्यान्न, के उत्पादन मं. 
वृद्धि के लिए कोई ठोस सुझाव नहीं प्रस्तुत किया जो , 


उस समय फे खाद्य॑-संकट की स्थिति को दूर करने. के 
लिए नितान्त आवश्यक था ।. | 

` तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं खाद्यननीति (F००५ 
Policy in the Third Five Year Plan) :—तृतीय 
योजना के अन्त तक ]965-66 ई० में देश को जनसंख्या 
के 48 करोड़ होने का अनुमानं था । इतनी अधिक जन- 
संख्या के लिए कम-से-कम 25 प्रतिशत खाद्यान्न के अभाव 
का अनुमानः लगाया गया था । इस कमी की पूर्ति के लिए 
तृतीय योजना में कृषि के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का 
आयोजन था । योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन को 
. ]960-6! ई० में 820 लाख. टन से बढ़ाकर ]965-66 ई० 


तक 000 लाख ठन करने. का आयोजन 'था ! इसके - 


परिणामस्वरूप प्रति-व्यक्ति उपलव्ध खाद्यान्न क्री मात्रा के 
96-62 ई० में 76 मंस से बढ़कर !965-66 ई० में 
।75 अस होने की आशा थी । 


तृतीय योजनाकाल में खाद्यान्तों के उत्पादन में वृद्धि. 


के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रयास किये गये । 
कृषि-पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के 


लिए केन्द्र में केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में. 


: एक कृषि-उत्पादन॑ परिषद्‌ (AgricuItural Produ- 
ction Board) की स्थापना की गयी । / जनवरी,!965ई० 
को खाद्य-निगम (Food Corporation of. India) की 
स्थापना की गयी जो सद्यान्नों के क्रय-विक्रय, संचय तथा 

« वितरण की व्यवस्था करता हैं । इसके अतिरिक्त जनवरी, 
!965 ई० में एक कृषि सूल्य-परिषद्‌ (887007/एथ 


Prices Commission) की. नियुक्ति की गयी जो सरकार 
को मूल्य-सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में परामर्श देती है। 
साथ ही, सरकार द्वारा किसानों से अन्न आदि वसूलते 
का कार्यक्रम भी अपनाया गया । किन्तु, इन सव प्रयत्नो के 
बावजूद खाद्य-समस्या का कोई' स्थायी समाधान नहीं हो 
सका | वास्तव में, खाद्यान्नों के उत्पादन में. पर्याप्त वृद्धि 
के लिए कृषि में संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता हैं 


जिस पर अभी उचित ध्यान नहीं दिया जा सका है। यह , 


हमारे देश में कृषि-सम्बन्धी नियोजन की सबसे बड़ी 
ल्नुटि है। 
तृतीय पंचवर्षीय योजना का खाद्यान्न-सम्वन्धी लक्ष्यः 


वषं उत्पादन | वृद्धि या कमी 
96I-62 820 लाखटन रः 

I962-63 802 „, .—।8 लाख टन 
963-64 806 ,, --4 ,. 
964-65 890 ,, +#70 ,, 
965-66 720 . ,, —I00 ,, 


`` ` इस प्रकार ]965-66 ई० में देश के अधिकतर भाग 


में खाद्यान्नों का बड़े पैमाने पर अभाव हो गया तथा'देश 
के कुछ भाग में अकाल की स्थिति -उत्पन्न हो गयी । 
इससे मूल्य में अतिशय र हुई । सरकार के लाख प्रयत्नों 
के बावजूद खाद्य-पदार्थो के मूल्य में वृद्धिं रुक नहीं सकी 
तथा खाद्यान्नों के मुल्य-तल का सूचचांक (952-53 -- 
00) माच, 964 ई० में 4] से बढ़कर जनवरी, £56 


, ई० में 708 हो गया । अतः. बढ़ते हुए. मूल्यों को रोकने 
के लिए खाद्यान्नों के वितरण पर नियन्त्रण -को ,बढाना 


आवश्यक हो गया । मई, 960 ई०में 255 लाख व्यक्तियों 
को "राशनिग की व्यूवस्था उपलब्ध थी तथा 840 लाख 
व्यक्ति उचित मुल्य की दुकानों से लाभान्वित हो रहे थे। 


` तीन एक-वर्षीय योजनाओं में स्मय-नोति (F००० : 


policy in the ‘Three Annual Plans) :—तृत्तीय 
पंचवर्षीय योजना के बाद तीन एकवर्षीय योज॑नाएं(477८॥] 
Plans ) कार्यान्वित की गयीं। इतन्तमें 966-67 ई० 
का वर्ष भी खाद्यान्न के उत्पादन के लिए असामान्य 
वर्ष सिद्ध हुआ तथा खाद्यान्न “का उत्पादन 742-3 
लाख टन ही हुआ । इसके बाद 967-68 तथा 
968-69 ई में के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि 
जे । 4967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन 956 लाखटच' 
हो गया जो.पिछले सभी वर्षों से अधिक था । इसी प्रकार 
968-69 ६० में खाद्यान्न का उत्पादन 98! लाख टन हो 
गया । वास्तव, ।965-66 तथा ।966-67 ६० के अकाल 
तथा सूखे की स्थिति ने किसान तथा सरकार की सनोवृत्तियों 


I. Govt: of India; Economic Survey, 968-69, 
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गारं की सम्भावंनाओं में वृद्धि पर जोर देने की-सिफारिश . ह हो पका जो (तरनी 
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में महत्त्वपूर्ण परिवतंन का समावेश किया । इसने देश म 
कृषि-ऋंति, जिसे हरित-क्रांति (Green R९४०।५६।००) की ` 
' संज्ञा दी जाती है, का सूत्रपात. हुआ। इस सम्बन्ध में ` 
कुषि-मूल्य आयोग के अव्यक्ष डा०. अशोक मित्र का 
निम्तांकित कथन” विशेष रूप से महत्त्वपुणे जान पड़ता 
ह—‘‘Foodgrains Production in I967-68 has 
been excellent. Optimism has accordingly 
filled the air fostering a widespread 
impression that the agricultural revolution is 
more than three-quarters accomplished. 
Much of this optimism is owing to the 
increase in the wheat output over last yea 
by almost 54 percent.” 


चतुर्थे पंचवर्षीय योजनां में खाद्यनोति (£००० 
Policy in the Fourth Fiye Year Plan) :—चतुथ 


पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के .उत्पादनों को बढ़ाकर - 


]973-74 ई० में !2]0 लाख टन,करने का आयोजन था; 
वास्तविक उत्पादत 40 लाख टन ही हुआ । 
योजना काल में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन के वृद्धि 

के लिए सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार, खाद्य तथा 
उवंरक एवं सुधरे हुए. 'वीजों का अधिकाधिक मात्ता में 


उपयोग, कीड़े-मकोड़ें मारने की दवाओं के उत्पादन ७ 


तथा नये-नये यन्त्रो के प्रयोग पर विशेष जोर देने की 
व्यवस्था थी । साथ ही, विक्रय-च्यवस्था में सुधार पर भी 
जोर दिया गया था । a 
. पाँचौं पंचवर्षोय योजना में खाद्यासड-नीति (००५ 
' ; Policy in the Fifth Five Year Plan) :--पाँचवीं 


पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन को !973-74 में ` 


]40 लाख टन से बड़ाकर ]978-79 में 400 लाख टन करने, 

का आयोजन था जबकि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 977- 

78 में 2।0 लाख टन दुगा । योजनाकाल में भात्म-निभंरता 
` “के उद्देश्य की प्राप्ति को -ध्यान में रखते हुए खा्यान्नों के 
आयात को विल्कुल समाप्त करने पर जोर दिया गया 
था । योजनाकाल में ाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए 
सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार, खाद तथा उर्वरकों एवं 
सुधरे हुए बीज के उपयोग-आदि पर भी पर्याप्त मात्रा में 

- जोर दिया गया था। res 


__ _ छठी पंचवर्वोय योजना (Sixth Five Year Plan) 
म भी खाद्यान्नों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयो- 
जन है। योजना काल में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाकर, 
. 982-83में 4405 लाख टच से ]445 लाख टन के वीच | 


की व्यवस्था हैं । इस भ्रकार पंचवर्षीय 
ii अन्तर्गत: खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त 
गात्रा में वद्धि हो रही है । किन्तु देश की जनसंख्या में भी 
तीव्र गति से वद्धि के कारण खाद्य समस्या का अभी स्थायी 
रूप से समाधान नहीं निकल पाया है। निम्नांकितः 
तालिका से यह स्पष्ट है+- ै 


वषं . जनसंख्या ख़ाद्यान्तों का उत्पादन 
(ऊरोड़ में) . (लाख टन में) 
` 950-5 36]: 549 
- 955-56 3927 ' ‘5 ‘692 
]950-67 45°9 820 
]965-66 49:5 720 
966-67 FSO 750 
967-68 5]-4 #950 
97.-72 548. _ ` II20 
973:75 580 . I047 
I977-78- 62:0. " 20 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि ।949-50 से 


977-78 के प्रायः 28 वर्षो में खाद्यान्नों के उत्पादन में 
प्रायः 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जनसंख्या में 
लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार 
"(State Trading in Food-Grains) 


क्रिन्तु सरकार के विभिन्न प्रयतनं के . बावजूद 
खाद्यान्नों के मूल्य में सदा परिवर्सीन होते रहते हैं । इसके 
'लिए-~ मध्यस्थ के रूप में व्यापारीगण बहुत अंश तक 


उत्तरदायी हैं जो अधिकतम लाभ कमाने के उददश्य से. : 


बाजार में खाद्यान्नों की पूत्ति को मनमात्ते ढंग से नियंत्रित 
करुते का प्रयास करते हैं। खाद्यान्न जाँच-समिति ने इस 
 श्मस्या पर विचार किया तथा इस बात की सिफारिश की 
थी कि मूल्य-स्थिरीकरण प्रमण्डल धीरे-धीरे खाद्यान्नों कें 
थोक व्यापार के एक बड़े भाग को अपने नियन्त्रण में लाये। 


किन्तुं समिति का इसे सम्बन्ध में अन्तिम उद्देश्य खाद्यान्नों 


के थोक व्यापार का;समाजीकरण था। वास्तंव में, 


' भारत जैसे विकासोग्मुखे आथिक व्यवस्था वाले देश के 
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भारत की खाद्य-समस्या 


hn 
उद्देश्य से .सरकार द्वारा खाद्यान्नों का थोक मूल्य 
तय किया जाने लगा जिस. पर प्रारम्भ में लाइसेंस प्राप्त 
` थोक व्यापारियों से इनकी खारीद की व्यवस्था की 
गयी । सरकार इन व्यापारियों से इनका सम्पूर्ण या एक 
हिस्सा ले सकती है और शेष ये, खुदरा की व्यवस्था की 
इन व्यापारियों को नियन्त्रित मूल्य पर वेच सकते 
हैं। खांद्यान्नों के राजकीय . व्यापार के अन्तिम 
चरण में सम्पूर्णं अतिरिक्त उपज को सेवा सहकारिता 
(Service co-operatives) के द्वारा प्राप्त करने तथा 


वितरण का कार्य खुद्रा व्यापारियों अथवा अपभोक्ता . 


समितियों द्वारा करने का आयोजन था। साथ ही, राजकीय 
व्यापार की व्यवस्था के लिए राज्यों में निगमों की भी 
स्थापना की जाने को थी। खाद्ान्नों के राजकीय व्यापार 
की नीति के अन्तर्गत । जनवरी, ।969 ई० को भारत 
सरकार ने एक Food Corporation of India की 
स्थापना की । इस निगम ने अवतक प्रायः सभी राज्यों 


में अपने कार्यालय स्थापित कर लिया है तथा खाद्यान्न के . 


क्रय एवं, वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। 


खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण 
(Nationalisation of Wholesale Trade 
in Food grains) 
इस प्रकार खाद्यान्नों के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण 
के सम्बन्ध में पहले-पहल ।957 ई० में अशोक मेहता 
समिति ने सिफारिश की थी । समिति के अनुसार जब तक 
खाद्यान्नों के थोक व्यापार का समाजीकरण नहीं होगा तब 


तक खाद्यान्नों के मूल्य में स्थायित्व नहीं लायां जा सकता, - 


अतएव हमारी नीति खाद्यान्नों के थोक व्यापार के धीरे- 
धीरे सामाजीकरण की होनी चाहिए। (Until there is 
social control over the wholesale trade, we 
shall not be in a position to bring about stabili- 
zation of foodgrain prices. Our policy should, 
therefore, be that of progressive and planned 
socialization ‘of the wholesale trade in .food- 
८०9.) किन्तु उस समयः सरकार ' ने समिति को इन 
सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया तथा केवल खाद्योन्नों के 
राजकीय व्यापार के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में ही निर्णय 
किया गया। आगे चलकर खाद्यान्नों के. व्यापार के 


राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में दिसम्बर 969 में काँग्रेस - 


दल के बम्बई अधिवेशन में. एक प्रस्ताव पारित किया झा, 


किन्तु सरकार ने इस पर भी तत्काल. अभल नहीं किया । - 


पुनः दिसम्बर, !972 में काँग्रेस दल ने अपने कलकत्ता 
अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया 
जिसमें सरकार से गेह तथा चावल के थोक व्यापारं को 


अगले मौसम से अपने हाथ में लेने की सिफारिश की: 


गयी । दिसम्बर, ।972 में राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक 
सम्मेलन में इस पर विचार किया गया जिसमें यह निर्णय 
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किया गया. कि 973 के रबी मौसम, से गेहे तथा खरीफ 
मौसम से-चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लिया 
जाय। तदनुसार, अप्रैल, ]973 से गेह के थोक व्यापार 
का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया । 

"किन्तु गेहं के व्यापार को सरकारी हाथों में लेने से 
गेहू-उत्पादक राज्यों में एक प्रकार की अनियमितता 
उत्पन्न हो गयी तथा रवी की 300 लाख टन की उत्साह- 
जनक उपज के बावजूद व्यापार बिल्कुल ठप्प पड़ गया। 
परिणास्वरूप गेह की कीमत बहुत बढ़ गयी । ' सरकारी 
वसूली करने वाले अधिकरण पर्याप्त मात्ना में गेहं प्राप्त 
नहीं कर सके । सरकार ने विदेशों से.आयात के द्वारा इस 
कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया, किन्तु इसमें भी 
पर्याप्त सफलता नहीं “मिल पायी अतएव सरकार को 
वाध्य होकर गेह के थोक व्यापार को भुन: निजी व्यापा- 
रियों के हाथ में देना पड़ा । 

" नयो खाद्य-नीति (New Food Policy, 974) :—. 
अप्रैल, 974 में गेह के थोक व्यापार के सरकारीकरण 
के वाद सरकार ने अपनी खाद्य नीति की घोषणा की 
जिसकी मिम्नांकित प्रधान विशेषताएं हैं :- 

(क) येह की वसूली कीमत 705 रुपये प्रति क्वि० 
तथा उचित मूल्य की टूकानों पर इसे जारी करने की 
कीमत ।25 रु० प्रति क्वि०. निश्चित की. गयी । 

(ख) मूल्य-समर्थंन . की नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों 

` की वसूली केवृल खाद्य-निगम तथा राज्य सरकारें कर - 
सकती हैं । 

(ग) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा 
उत्तर प्रदेश के आधिक्य उत्पादन वाले राज्यों के बाजारों 
में' निजी व्यापारियों को प्रवेश करने का अवसर दिया 
गया। 

(च) खाद्य निगम तथा राज्य खाद्य विभाग लाइसेंस 
प्राप्त व्यापारियों से उनके द्वारा क्रय किये गये गेह का 
50 प्रतिशत भाग खरीदेंगे । . ट 

- (छ). एक-राज्य वाला खाद्य-क्षेत्र ज्यों-का-त्यों बना 
रहेगा । i ० 

. (ज) निजी व्यापारी गेह को-50 रुपये प्रति क्वि० 
की अधिकतम कीमत तक बेच सकते हैं। . 

इस नयी खाद्य-नीति की सर्वत्र आलोचना की गयी। 
वामपंथियों ने इसे व्यापारियों के समक्ष घटना टेकना 
बतलाया तो दक्षिण पंथियों ने पूर्ण अनियन्चण, तथा 
बाजार को मुक्त नहीं छोड़ने की सरकारी नीति की 
आलोचना की है।. वास्तव में, सरकार की नयी खाद्य- 

` नीति से न तो छोटे-छोटे उत्पादकों को लाभ होगा न 
इजा को ही। वास्तव में, इससे बड़े-बड़े व्यापारियों 
के मुनाफा में बहुत अधिक वृद्धि होगी तथा इससे समाज 
में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा । 
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खाद्यालनों के 'थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के पक्ष 
में बहुत सारे तके प्रस्तुत किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में 
सवंप्रथम तो यह कहा जाता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य 
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की नियमित 


रूप से पूत्ति करना है । द्वितीयतः,'इसका उद्देश्य खाद्यान्न 
के मूल्य को उचित स्तर पर स्थायी बनाना है । निर्धारित 


सूल्य-तल ऐसा होगा जिसमें उत्पादन व्यय पूरा होने के, 


साथ-साथ किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित 
माता में प्रोत्साहन भी प्राप्त हो। तृत्तीयतः, खाद्यान्नों के 


थोक व्यापार केःसामाजीकरण का उद्देश्य माँग एवं पत्ति , 


सें मौसमी एवं अस्थायी परिवतंनों के फलस्वरूप खाद्यान्तों 


" के मूल्प-तल में होनेवाले अत्यधिक उच्चावचनों को भी ` 


रोकना है । चतुर्थतः, इसका उद्देश्यं थोक व्यापारियों 
तथा मध्यस्थो की असामाजिक कार्यवाहियों को रोकना 
है। ये उत्पादक तया उपभोक्ता दोनो वर्गो का शोंषण 
कर खाद्यान्म के व्यापार से सदा अनुचित लाभ प्राप्त 
करने की आशा करते हूं । (The Government wants 
‘to put an end to the anti-social activities of 
hoarders and profiteers.) i 
इस प्रकार उपरोक्त सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख- 
कर खाद्यान्नों के थोक व्यापार को सरकारी हाथों .में 
लिया गया । ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट 
होगा कि ये उद्देश्य वास्तव में प्रशंसनीय हैं। वास्तव में, 
कँचाडा तथा जापान अंसे विक्पित देशों में भी खाद्यान्नों 
' का थोक व्यापार सरकार के हाथों में है। ' ' 


]. Govt. of India 


2. M.L. Dintwala 
3: N.C.A.ER. 
4. Planning Commission -- 


5. Third Five Year Plan-pp. 302, 320-2I, 
-6. Fourth Five Year Plan ( 969-74 ) : 
7. Fifth Five Year Plan ( I974-79 ) 

8. Draft Five Year Plan ( I978-83 ) , 


` भारंतीय अशास्त्र 


विशेष अध्ययन-सूची 


किन्तु सरकार के इस कायं की कई बातों को लेकर 


आलोचना भी की जाने लगी है। आलोचकों में व्यापारीगण. 


तथा राजनीतिज्ञ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके 
अनुसार सरकार का यह कदम एकाधिकारी "संस्थाओं के 
विरुद्ध नहीं है क्योंकि खाद्यान्नों. का थोक .व्यापार एक- 


आध एकाधिकांरियों के हाथ में नहीं है। साथ ही, थोक 


व्यापारी तथा मध्यस्थ उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का 


अनुचित शोषण नहीं करते तथा मूल्य में भी परिवर्तन . 


हजारों .बाजारों में काम करने वाले लाखों की संख्या में 
थोक तथा मध्यस्थ.ब्यापारी केवल नहीं कर सकते। साथ ही, 
आलोचकों का कहना है कि देश के 3500 गल्ला बाजारों 
तथा लगभग 5 लाख व्यक्ति जो इनके विरुद्ध कायं करते हैं, 


के वदले सरकार. एक ऐसी व्यवस्था अपना रही है जिसकी. 


सफलता बहुत ही संदिग्ध है। (The Government is 
displacing an enlightened, experienced and 
competent agency for foodgrain distribution 


with one of doubtful. integrity and compete- 


०९.) सरकारी यंत्र को इस सम्बन्ध में अनुभव नहीं. है 
तथा राजकीय क्षेत्र की अकुशलता एवं इसमें व्याप्त 
व्यभिचार पहले से ही चर्चा के विषय हैं। इतना ही 
नहीं, खाद्यान्न .वसूलने का व्यय .भी थोक व्यापारियों 


द्वाराः वसूल किये गये लाभों की तुलना में बहुत अधिक ' 


पड़ने की आशा है 


~ 


Report of the Foodgrains Enquiry 
Committee ( 959) °“. 

India’s Food Problem (Pamphlet) 
स and Economic Growth 

:: Second Five Year Plan pp. 256-69 
$ 259-632, 72-73. अ ५ 
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- अध्याय : I8 
सिचाई के साधन 


(Sources of Irrigation) 


भारत में सिंचाई का महत्त्व (00708 0. 


Irrigation in India) :—भारत एक कृषि-प्रधान देश 
है। कृषि की उन्नति के लिए जल की समुचित व्यवस्था 
. नितांत आवश्यक है। पानी ही धरती का जीवन हैं। 
अच्छी भूमि, सबल पशु तथा उत्तम बीज, खाद एवं 
.. बौजारों के रहने पर भी जल के अभाव में कृषिका कार्यं 
अनिश्चित ही रह जाता है। श्री धन्स के मतानुसार 
सिंचाई की समुक्तित व्यवस्था द्वारा भारतीय कृषि की 
उपज में 50 से ।00 प्रतिशत तक की वृद्धि को जा सकती 
है । वर्षो पूर्वं भारत में सिंचाई के महत्त्व के सम्बन्ध में 
सर चाल्से ट्रंचलियन (Sir Charles Trevelyan) ने 
कहा था “भारत में सिचाई ही सब कुछ है, ज़ल भूमि से 
अधिक मूल्यवान है क्योंकि जब जल भूमि में दिया जाता 
है तो यह उसकी उपजाऊ-शक्ति में कम-से-कस 6 गुनी 
वृद्धि करता है। इतना ही नहीं, यह ऐसी बहुत. अधिक 
भूमि को उत्पादक बना देता है जो जल के बगर कुछ सी 
नहीं उत्पन्न कर सकती थो। ' (irrigation is every- 
` thing in India, Water is more ‘valuable than 
land because when water is applied to land, 
‘it increases its productivity atleast six. times 
and, generally a great deal ‘more, and it 
renders great extent of land productive: which 
otherwise would-produce nothing.) इससे भारत 
- में सिचाई का महत्त्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। 

वास्तव में, शरत जैसे कंषि-प्रधान देश में सिंचाई 

के महत्त्व के निम्नलिखित प्रधान कारण. हैं :-- 


. ]. वर्षा की अपर्याप्तता-भारत में प्रतिवर्ष औसत | 


45" वर्षा होती है, परं देश के भिन्न-भिन्न भागों में इसका 
. बितरण एक समान नहीं है जिससे सिंचाई के कृत्रिम 
` साधनों के बगैर कृषि कार्य प्रायः असंभव हो जाता है। 
अतः कम वर्षा वाले स्थाळों के लिए सिंचाई की व्यवस्था 
नितान्त अनिवाये हो जाती है। 
2, वर्षा की अनिरिचितता तथा अनियमितता :-- 
, भारत में वर्षा मौनसून से होती है । मोनसून को प्रकृति 
अत्यन्त अनिश्चित है । किसी वर्ष वर्षा बहुत अधिक होती 
` हे तो किसी वर्ष सूखा भी पड़ जाता है। वर्षा की अनि- 
श्चितता से कृषि को मुक्त कराने के लिए भी सिचाई कें 
कृत्रिम साधनों की व्यवस्था आवश्यक है। :, 
3. अधिक जल. चाहनेवालो फसलों के लिए :-- 


, कुछ फसले ऐसी होती हैं जिन्हें नियमित रूप से अधिक 


भा० अ०--$ 


जल की आवश्यकता पड़ती है; जैसे-चावल, गन्ना आदि। _ 
अतः इन फसलों की खेती के लिए भी अधिक्रांश क्षेत्रों में 
कृत्रिम सिचाई के साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। 
* 4. गहन क्षि एवं हरित क्रान्ति में सिंचाई का 
केन्द्रीय स्थान :-भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की 
खाद्यान्न-सम्वन्धी आवश्यकताओं की Es के लिए गहुन 
खेती आवश्यक है और गहन कृषि के लिए सिंचाई, उत्तम 
खाद, बीज एवं ओजारों आदि की आवश्यकता पडती है। 
इनमें सिचाई का स्थान ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। हरित 
क्रांति को संभव बनाने के लिए भी सिंचाई का बहुत . 
अधिक महत्त्व है। 

5. वषं में एक से अधिक फसल उपजाने के लिए :-- 
देश को जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस 
बढ़ती. हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए ग़हन कुवि, 
यानी वर्ष दो या तीन फसलों की आवश्यकता होती है। . 
इसके लिए भी सिचाई के, कृत्रिम साधनों की आवश्यकता 
पड़ती है । , ५ > 

6. .उपज की किस्म में सुधार के लिए--सिंचाई 
से उपज की मात्रा के बढ़ने के साथ-साथ किस्म में भी 
सुधार होता है जिससे किसानों की आय बढ़ती है और 
उनका रहन-सहन का स्तर ठीक होता है। 


7. नयी भूमि पर कृषि संभव-भारत में कुछ 
कृषि-योग्य बेकार भूमि है। सिंचाई कें साधनों का विस्तार 
करके यह अतिरिक्त भूमि कृषि के अन्तर्गत लायी जा 
सकती है। ऐसी भूमि को सिंचाई के बगेर खेती के लिए 
कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के” . 
लिए, राजस्थान में राजस्थान नहर के बन जाने से नयी 
भूमि परः पहली बार कृषि प्रारम्भ की गयी। इस . 
प्रकार सिंचाई के विस्तार से विस्तृत खेती (०००४९ 
cultivation) भी संभव है। ERR lo 

8. सरकारी आय में व॒द्धि-सिंचाई की. व्यवस्था 
में वृद्धि से सरकार की आय में प्रत्यक्ष एंवं परोक्ष दोनों ही 
तरह से वृद्धि से होती है। प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई कर के < 
अतिरिक्त परोक्ष रूप में अधिक उत्पत्ति होने से रेलों की 
आय तथा अन्य करों से प्राप्त आय बढ़ती है जिससे 
सरकारी खजाने में अधिक धन आता है। : 

9. यातायात को सुविधा-बड़ी-बड़ी नहरों से 
सिचाई के साथ-साथ यातायात की सुविधा भी बढ़ती है। 
इस प्रकार रेलों से केवल यायायात ही नहीं हों पाता है, जब 
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226 र भारतीय अर्थशास्त्र 


कि नहरों से सिचाई एवं यातायात दोनों संभव बच 
पाते हैं। : ` ` 


इस प्रकार भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सिंचाई का 
बेड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान हैः। किन्तु कंभी-कभी नहरों की 
"सिचाई से प्रायः हानियाँ भी हो जाती हैं। - अव्यवस्थित 
सिचाई से तो कई बार अत्यधिक क्षति होती है। इनमें 
निम्नांकित उल्लेखनीय हूँ-(क) भू की ऊपरी सतह 
पर नमक जमा हो जाता है जिससे रेह वाली 
(alkaline 80]5) की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 
बहुत-सी भूमि ख़ेती के योग्य नहीं रह जाती । .(ख) मले- 
रिया एवं अन्य रोग उत्पन्न होने लगते हैं। (ग) बाढ़ का 
भय बढ़ जाता है। किन्तु सिंचाई की ये हानियाँ पानी के 
« उचित बहाव की व्यवस्था * (707 074/2४९) तथा 
पक्की नहरों के निर्माण द्वारा कम की जा सकती है । 


' भारत में सिचाई की संभावनाएँ - 
(Irrigation Potentialities in India) 
 . «देश में 
. क्षेत्र 750 लाख हेक्टर है जिसमें से चतुर्थ योजना के 
अंत तक 420 लाख हेक्टर में खेती होने लगी थी। चतुर्थ 
योजना” के अन्त तक कुल कृषि की जाने वाली भूमि 
( gross cropped area ) 670 'लाख हेक्टर थी। 
वत्तं मान अनुमान के आधार पर योजनो आयोग के अनु- 
सार ऊपर तथा नीचे प्राप्त जल (9०7८९- ६70 


ground Water) करे द्वारा कुल 070 लाख Me 
'में सिंचाई को सुन्निधा प्रदानः की जा सकती है। से 


ऊपर के जल के ९7) के द्वारा 720 लाख 


हेक्टर तथा नीचे कें जल (४7०० ४९7) के द्वारा 350 
हेक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधा की णा सकेगी। 


प्रकार कुल सिंचाई. की संभावित क्षमता 

` I070 लाख हेक्टर है जिसमें से प्रथम योजना के पवे, 

` यानी 4954 में 226 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई की या 
उपलब्ध थी । यह बढ़ कर 7968-69 में 360 लाख 


कुल कृषि की जाने वाली भूमि का 


` हो गयी तथा चौथी योजना के अन्त तक, यानी 973-74 


में इसके बढ़. कर 43] लाख हेक्टर होने की आशा. है। 
इसमें से !96 लाख हेक्टर भूमि में बृहत्‌ एवं मध्यम 
सिंचाई कार्यक्रयों, 75 लाख हेक्टर में लघु सिंचाई कार्य- 
क्रमों तथा ।60 लाख हेक्टर में नीचे के जल ( 
७४४०7) के द्वारा सिंचाई की सुविधा मिलने की आशा है। 


सारत- में सिंचाई-प्राप्त क्षेत्र , ( Area under 
Irri8ati00) :—इस प्रकार प्रथम योजना प्रारम्भ. होने 
के समय 950-5 ई० में देश की कुल 226 लाख हेक्टर 
भूमि में सिंचाई होती थी। इसमें से 97 लाख हेक्टर भूमि 
में वृहत्‌ तथा मध्यम एवं 64 लाख हेक्टर भूमि में लघु 
सिचाई के साधनों.से. तथा 65 लाख हेक्टर 'में नीचे के 


जल-से सिंचाई होती थी.। प्रथम योजनाकाल मे. सिंचाई . 


की सुविधाओं में वृद्धि के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किये 
गये जिनके फलस्वरूप सिंचाई-प्राप्त क्षेत्र में 20 लाख 
हेक्टर की वृद्धि हुई। द्वितीय योजनाकाल में विभिन्न साधनों 


. दारा कुल 53 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की 


दुतिया आप्त हुई। इस प्रकार प्रथम दो पंचवर्षीय 


योजनाओं के फलस्वरूप कुल सिंचाई-प्राप्त भूमि का क्षेत्र ` 


950-5] ई० के 226 लाख हेक्टर से ब्रढ़कर 960-6] 
ई० में लगभग 299 लाख हेक्टर हो गंयी । तृतीय योजना 
तथा तीन एक-वर्षीय योजनाओं में सिचित भमि के क्षेत्र 
में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि का आयोजन था । सिंचाई-प्राप्त 
क्षेत्र वास्तव मे !968-69 में 360 लाख हेक्टर हो गया । 
.चतु्थ पंचवर्षोय योजना - (Fourth Five Year Plan) 


सं कुल सिचित क्षेत्र को 968-69 ई० में 350 लाख : 


हेक्टर से बढ़ाकर 973-74 ई० में 434 लाख हेक्टर 
करने का आयोजन था. जब कि 973-74 में 
भूमि का वास्तविक क्षेत्र 43! लाख हेक्टर हुआ । इसमें 
से 96 लाख वृहत्‌ एवं मध्यम कार्य-क्रमों द्वारा 75 लाख 
हेक्टर में लंघु' सिंचाई कार्यों एवं. 60 लाख हेक्टर में 
भूमि के नीचे के जल से सिंचाई होती .थी । 


` निस्नांकित तालिका? . से 950-5] 'से 975-76 के 
बीच सिचाई के क्षेत्र में वृद्धि का अन्दाजा लगता है :- 


पंचवर्षीय योजनाओं में सिचाई के क्षेत्र में वृद्धि (लाख हेक्टर) : Jes 


ground 


कुल सिचित. 


i र Ee अंतिम 0298 I950-5I I968-69 20720. I975-76 | 
न भ्म 50. ` 9... Me 
।. `` ` लष्‌ `` ` 750 64 70 75 50 | 
सिम अल 50 432 I20 ., _I60 I72 | 
me CM © . 60%... EI उब दा रह 
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` सिचाई के साधन _ 


. इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के 
क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। वास्तव में, 7950-5! से 
975-76 के बीच के प्रायः 25-26 वर्षों में देश में सिंचाई- 
प्राप्त क्षेत्र 226 लाख हेक्टर से.बढ़कर 476 लाख हुकटर 
हो गया यानी इसमें प्रायः ।70 प्रतिशत की वृद्धि हुई 


भारत में सिचाई के मुख्य, साधन 
(tain Sources of Irrigation in India) 


. भारत में सिंचाई के तीन मुख्य साधन हैं :--(!). 
कुएँ, (2) तालाब, और (3) नहरें। इनके अतिरिक्त 
आहर, खाई, चौर आदि के द्वारा भी सिंचाई का कायं 
होता है। 973-74ई० में विभिन्न साधनों द्वारा कुल 
प्रायः 325' लाख हेक्टर भूमि,'यानी कुल कृषि की जाने- 
वाली भुमि के प्रायः 23 प्रतिशत भाग में सिचाई .की 


` सुविधा प्राप्त थी। यह क्षेत्र सिंचाई के विभिन्न साधनों 
' सें निम्न प्रकार से बेटा हुआ. था :-- 


973-74 में. 9 

सिंचाई-प्राप्त क्षेत्र कुल सिंचित भूमि 

(लाख हेक्टर में) का प्रतिशत 
नहर 3].0 40:0 
तालाब 39.0 ]2:0 
कुएं . 33.0 40.8. 
अन्य साधन 230 - ; 7.2 

कुल 326.0 00.0 ` 

अब सिंचाई के इन विभिन्न साधनों का निम्न 

विवरण प्रस्तुत किया जांता है :-- a 


:- ` (]) कुएं (\४०॥।४) :-दुएँ भारत में सिचाई के 


सबसे महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीनतम साधन हैं। आज 
भारत के अधिकतर भागों में कुओं से ही सिंचाई होती 


` है। उत्तर प्रदेश, पंजाव, बिहार, बंगाल तथा तमिलनाडु 


किसान कुएँ बनवाकर. सिंचाई के लिए प्रायः स्वतन्त हो 
जाते हैं। अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत तो 


7, Shtistical Statistical Outline of India, 978° . ( 
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„होती है। 


सरकार . कुएँ बनाने के-लिए किसानों को सहायता के रूप . 
'में आधा व्यय एनं आवश्यक सामग्री भी प्रदान करती है।. 
किन्तु योजना आयोग ने कुओं के: निर्माणं में आथिक 
सहायता .को धीरे-धीरे. कम करने का सुझाव दिया है । 


` क्ुओं के निर्माण में सहकारिता के आधार पर भी कार्य 


किया जा सकता है।' देश में लगभग 25 लाख कुएं हैं 
जिनमें से लगभग आधा उत्तर प्रदेश में स्थित . हैं। एक. 
कुआँ से आसत खूप में 0 से ।5 एकड़ भूमि की सिंचाई 


नल-कूप ( 7०0०-७९! ) :--आजकल देश में नल- 
कपों का प्रचार भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। नल-कूपों से 
विद्युत्‌ के द्वारा सिंचाई का कायं होता है। एक नल-कूप 
60 से लेकर 400 फीट की गहराई तक जातु] है। इससे 
एक घण्टे में 3300 गैलन जल निकलता है । एक नल-कप 
से लगभग 200 एकड़ भूमि में सिंचाई का कार्य होता 
है। किन्तु नल-कूपों.से सिंचाई में उचित प्रगतिं नहीं हो ` 
पायी है क्योंकि नलकूप बहुत अधिक महंगे होते हैं। देश 
में सबसे. अधिक नलकूप. उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद 
बिहार, पंजाब तथा महाराष्ट्र में नलकूप हैं। नल-कूपों 
को अधिक प्रभावपुणे बनाने के लिए यहाँ यह सुझाव के ` 
रूप में कहा जा सकता है कि इनक प्रयोग करनेवालों के 
बीच सहकारिता की स्थापना की जाय। - 


(2) तालाब (787६5) :-त्तालाबों . दवारा सिंचाई 
की प्रथा भारत में अति प्राचीन काल से ही चली आ रही 
है। दक्षिणी भारत के पहाड़ी प्रदेशों में नहर तथा कुए . - 

` खुदवाने में कठिनाई होती है, अतः तालाब द्वारा सिंचाई 
की पद्धति विशेष रूप से इसी भाग में पायी जाती है। यें 
“तालाब कहीं-कहीं पर बड़ी-बड़ी झीलों के आकार से 


' लेकर गाँव की छोटी-छोटी तलैया तक के आकार के 


होते हैं । मध्य प्रदेश, आंध्र तथा कर्नाटक राज्यों में बड़े- 
बड़े बाँध बनाकर झीले तैयार की गयी हैं जिनसे सिंचाई 
का कार्य होता है । केवल आंध्र एने तमिलनाड्‌ राज्य में . 
लगभग. 65,000 तालाब हैं जिनसे कोई ।5 लाख हेक्टर | 
भूमिः में सिंचाई होती हैं। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र, 
बिहार तथा उड़ीसा में तालाब पाये जाते हैं.3973-4 
ई० में इनसे कुल 39-लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई होती | 


` “थीं जो कुछ सिंचाई-प्राप्त भूमि का प्रायः 2 प्रतिशत ` 
. भाग. था। इन तालाबों में वर्षा का जल एकत्र किया 


जाता है और वं के शेष भाग में इनसे सिंचाई का कार्ये 
किया. जाता है। तालाब प्रायः सभी जगह राज्य की ` 
सम्पत्ति होते हैं। इनक बनवाने में अपेक्षाङंत कम व्यय . 
होता है। लेकिन आजकल अधिकांश तालाब पुराचे होने 
` के कारण अत्यधिक अनुपयोगी हो गये हैं जिसके फलस्वरूप 
इन्हें लगातार साफ कराने की आवश्यकता पड़ती है। ' 
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(3) नहरें (९३०25) :-भारत में नहरें सिंचाई 
का संवेप्रमुख साधन हैं। यहाँ अकाल के प्रकोप को. दूर 
करने के लिए प्राचीन समय में भिन्न-भिन्न राजाओं द्वारा 
नहरें बचत्राई गयी थीं। 
कारण नहरों-के निर्माण पर विशेष “जोर दिया गया था। 

I973-74 ई० में सभी प्रकार की नहरों. द्वारा !33 लाख 
हेक्टर भूमि में सिंचाई होती थी, जो कुल- सिंचित भूमि 
` का प्रोथः 40 प्रतिशत भाग था। हमारे देश में अधिक- 
` तर नहर उत्तर के मंदान में ही पायी जाती हैं क्योंकि 
इस भाग को मिट्टी दोमट होने के कारण इस क्षेत्र में 
सुगमतापुर्वेक नहरे निकाली जा सकती हैं। साथ-ही- 
साथ, इस भाग 
जिससे नहरें बनवाने का ख भी सुगमतापुवंक निकल 

जाता है। ° 


` नहरे प्रायः तीन प्रकार की होती हैँ-(7) स्थायी 

` . नहर (?०7०००।8] ०5) :-स्थायी नहर बर्फोली 
नदियों से निकाली जाती हैं जिनमें जल का बहाव निरन्तर 
बना रहता है। नदियों का वहाव बाँध (58778४९) बना- 
कर -रोक लिया जाता है एवं जल का' रुख बदल दिया 
जाता है। इन नहरों से सालों भर जल मिलने का 
विशवास रहता है। 


नहुरे (Inundation Can2]5)—इन नहुरों से केवल 
वर्षा के दिनों में ही जल मिलता है । नदी के किनारों को 
काटकर ये नेहरें निकाली जाती हैँ । इस प्रकार की ' नहरें 


मुख्यतः प्राचीन सिन्ध एवं पजाव में पायी जाती थीं । ` 


` किन्तु विभाजन के पश्चात्‌ ऐसी नहुरेअधिकांशतः पाकिस्तान 
में चली गयीं । (3) बाँध की नहर (Storage canals):— 
घाटियों को बाँधकर वर्षा का जल जमा किया जाता है 
तथा सुखा के दिनों में इसे नहरों द्वारा सिंचाई के लिए 
प्रयोग किया जाता है। बाँध की नहरें भी इसी प्रकार से 
निकाली जाती हैं। इस प्रकार की नहरें मुख्यतः मध्य 
` प्रदेश तथा दक्षिणी भारत में पायी जाती हैं। 


(4) सिचाई के “अन्य साधन ( Other sources 

. र्ण Irigati0n) "इन प्रमुख साधनों के अतिरिक्त अन्य 

' साधनों से भी सिंचाई का कार्य होता है। इनमें आहुर, 
 _ रहट, नवी-तालों के छोटे-छोटे.वाँध, चौर के बाँध बिजली 

- केपम्यों द्वारा सिंचाई विशेष तीर से उल्लेखनीय हूँ । छोटे- 

. छोटे नदी-नालों पर बाँध बनाकर तथा बिजली के. पम्पों 
` .. दरारा इनका जल निकाल कर सिंचाई का कार्य होता है । 
छ म योजना में इस प्रकार के पम्मों की व्यवस्था पर 
अधिक जोर दिया गया था । 7970-77 ई० में सिंचाई के 
अन्य साथनों द्वारा प्रायः 24 लाख हेक्टर भूमि, यानी 
oe भूमि के प्रायः 7.5 प्रतिशत भाग में 


भारतीय अर्थशास्त्र ' 


ब्रिटिश शासन काल में इसी - 


की मिट्टी अधिक उपजाऊ भी होती है . 


पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में - 
आयः इसी प्रकार की नहरें पायी जाती हैं। (2) बरसाती 


भारत सरकार की सिंचाई-सम्बन्धी नीति 
(Irrigation Policy of the Govt. of India) 


‘tion Policy of the British Government ) :-- 
भारत में अति प्राचीन काल से ही राज्य हारा सिंचाई की 
व्यवस्था होती आ रही है। अकाल के प्रकोप को दुर 
करने के लिए हिन्द्र तथा मुगल राजाओं द्वारा नहर एवं 
'तालाव बनाये जाते थे | इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को 
सिंचाई के बहुत से साधन, जैसे उत्तर भारत' की कुछ 
बरसाती नहुरे तथा तमिलनाडु के तालाब आदि अपने पूर्वा- 
धिकारियों से ही प्राप्त हुए थे। प्रारम्भ में ब्रिटिश 
सरकार द्वारा इन साधनों की उपेक्षा की गयी जिसके 
फलस्वरूप इनमें बहुत: से नष्ट'हो गये। ।90] ई० में 
लाड कर्जन द्वारा एक सिंचाई आयोग (I7४३ti0n 
Commission) की नियुक्ति की गयी जिसने अकाल के 
निवारण के लिए रक्षात्मक उपायों की सिफारिश की । 
सिंचाई आयोग ने भारत में सिंचाई के साधनों के विकास 
के लिए एक, निश्चित योजना तैयार की तथा उसे कार्या- 

` न्वित करने के लिए सरकार से. अनुरोध किया। सिंचाई 


- भदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में उसी समय 
से नहरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । 99 ई० के सांवि- 
धानिक सुधार के अनुसार सिंचाई एक प्रांतीय विषय बन 

'गयी जिसके फलस्वरूप सिंचाई के साधनों की पुरी जिम्मे- 
'वारी भरांतीय सरकारों की हो गयी । 927 ई० के बाद 
सिंचाई के साधनों का ब्रृतयति से विकास प्रारम्भ हुआ 


तया 50 करोड़ रुपये की लागत: से सिंचाई की कई . 
महत्त्वपुर्णं योजनाएँ कार्यान्वित की गयीं जिनसे प्रायः . ` 


220 लाब एकड़ भूमि 'में सिंचाई की सुविधा प्राप्त” हुई। 


ता ई० के कृषि-आयोग ने सिंचाई एवं कृषि विभागों: 


में घनिष्ठतर सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश. की। 
आयोग की सिफारिशों के आधार पर 937 ईर में 


केन्द्रीय सिंचाई सूचना आयोग (Central Bureau ‘of , 


Irrigati07) की स्थापना की गयी । अप्रैल, 945 ई० में 
भारत सरकार ने केन्द्रीय जल, सिंचाई, बिजली एवं 


नौकाचलून आयोग (Central Water, Power, Irig- " 
ation and Navigation Commission) की नियुक्ति ` 


की । इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में सिंचाई के साधनों 
का विकास अवश्य हुआ, किन्तु सरकार ने सुरक्षात्मक 
दिया। 22208 त से 

उत्पादक कार्यो से शीघ्र प'जी एवं ब्याज की 
वापसी हो जातीः है, अतः ज द्वारा इन्हीं योजनाओं 
को प्राथमिकता दी जाती थी.। संक्षेप में, यह कहा जा 
सकता है कि “ब्रिटिश सरकार की सिचाई नीति एक ऐसी 

हारा. अनियोजित एवं असमन्वित विकास को 
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„ ब्रिटिश सरकार की 'सिंचाई-सम्बन्धी नौति (777।९६- ` 


आयोग की “सिफारिशों के आधार पर ही पंजाब, मध्य « 


उत्पादक कार्यों पर ही, अधिकं ध्यान . 
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` गाथा है जो एक ऐसे देश के लिए सिंचाई की सुविधाएँ 


प्रदान करने को सम्भावनाओं को महसूस करने में विफल 
रही जहाँ पर जरू भूमि से अधिक महत्त्वपुणं है ।” 
(The story of irrigational schemes in India 


under the British is a story of planless unco- 
: ordinated efforts by a Government which 
" failed to realise the potentialities of offering 


irrigation facilities to a country where water 
have been said to be more valuable than 
land.) 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद को सिचाई नीति (Irrigation 
Policy of the, Government after the Indepen- 
५९००८)—देश-विभाजन के बाद हमारे समक्ष सबसे बड़ी 
समस्या खाद्यान्न एवं कुछ आवश्यक कच्चे पदार्थों के अभाव 
की समस्या थी । इस समस्या के समाधान के लिए सरकार 
कृषि-विकास' पर विशेष रूप से जोर दे रही है और कृषि- 
विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिचाई के साधनों के विकास 


-. को प्राथमिकता दी जाती है.। सिंचाई के साधनों के विस्तार - 


. -के लिए सरकार द्वारा अनेक नदी-घाटी योजनाएँ (R४९7 


Valley Projects) कार्यान्वित की जा रही हैं । इन योज-. 
चाओं का व्यय केन्द्रीय तथा रांज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित 
रूप से वहन किया जाता है । इन वृहत्‌ सिचाई योजनाओं 
के अतिरिक्त सरकारों द्वारा कुछ मध्यम आकार .की 


` योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही हैं। द्वितीय योजना 


के अन्तर्गत मध्यम: आकार की योजनाओं को ही प्रधानता 
दी गयी थी । इसका कारण यह था कि इन योजनाओं से 
वृहत्‌ योजनाओं की अपेक्षा शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। 


. साथ ही, इनसे प्राप्त लाभ में एक प्रकार की निरंतरता 


भी वनी रहती है। 


इसके अतिरिक्त “अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के 
अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं (Minor Irrigation) 
की ही प्रधानता थी । इस कार्यक्रम के अच्तगंत सरकार 
किसानों को लघु सिंचाई कार्यों की व्यवस्था के लिए 
प्रोत्साहित करती थी; जैसे-कुएँ बनवाने के लिए ऋण 
अथवा अनुदानं प्रदान करती है, नल-कूप ' लगाये जाते हैं, 
नये-नये तालाबों का निर्माण किया जाता है अथवा प्राचीन 


` तालाब्रों का जीर्णोद्धार ` किया जाता है । इनेके अतिरिक्त 
सरकार द्वारा किसानों को रियायती मूल्य पर. रहट तथा : 


पम्प वरह का भी वितरण किया जाता है। 


. इस प्रकार सरकार द्वारा सिंचाई के साधनों के विकास 
के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा इन. 


गम्भीरता को देखते हुए कहना पड़ता है कि इस क्षेत्र में और 
अधिक तत्परता की आवश्यकता है। वास्तव में, आजकल 
सरकार द्वारा सिचाई के विकास के लिए किये गये प्रयत्नों 


में निम्नलिखित कठिनाइयाँ भी हैं-(7) वित्त के अभाव- 

सवंप्रथम कठिनाई तो वित्त के अभाव की है। सरकार 
आंजकल देश के क्राथिक विकास के लिए बहुत ही प्रयत्नशील : 
है । किन्तु, देश में आवश्यक वित्त एवं विदेशी विनिमय का 
अभाव है । इस कमी को दूर करने के लिए सरकार विदेशों 


-तथा विश्व वैक से ऋण ले रही है। (2) आवश्यक यन्त्रो 


एवं सामग्री का अभाव :--दूसरी कठिनाई आवश्यक यन्त्रो | 
एवं सामग्रियों के अभाव-सम्बन्धी कठिनाई .है। हमारे देश 
में सिचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने 
के लिए आवश्यक यन्त्रों एवं सामग्री का भी अभाव है। 
इस अभाव को दूर करने के लिए विदेशों से इनका आयात 
किया जाता है। किन्तु, विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कठिनाई 
के फलस्वरूप इनका आयात पर्याप्त. मात्रा में नहीं किया 
जा सकता । (3) आवश्यक विशेषज्ञों का अभाव :--भारत 
में सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए | 
आवश्यक विशेषज्ञों का भी मभाव है। इस अभाव को दूर 
करने के लिए सरकार द्वारा- प्रशिक्षण के लिए बहुत-से 
भारतीय विदेशों में भेजे जा रहे हैं। (4) किसानों में 
अनुत्तरदायित्व की भावना :-भारतीय किसान सिंचाई के 
क्षेत्र में अपने दायित्व पर भी ध्यान नहीं देते । वे नहर तथा 
नल-कूपों के जल को सरकारी जल समझ कर उसे योंही 
बर्बाद करते हैं जबकि दूसरे किसानों के खेत जल के बगेर. 
सूखते रहते हैं। उपरोक्त कठिनाइयों के कारण -भारत में 
सिचाई के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है । 


वत्तं मान सरकार को सिंचाई-सम्बन्घी चीति के दोष 
(Defects of the Irrigation Policy of the present 
Government) :--वत्त मान सरबयर की सिचाई नीति 
वास्तव में प्रशंसनीय है । फिर भी इस नीति में निम्नलिखित 


` दोष हैं जिनका निराकरण सिंचाई के विकास के लिए अति 


आवश्यक है-(क) सर्वप्रथम दोष तो. यह है कि सरकार 
दवारा वृहत्‌ सिचाई की योजनाओं पर ही अधिक जोर दिया ` 
जा रहा है। लघु सिचाई योजनाओं पर पूरा जोर नहीं ` 
दिया जाता.है। किन्तु हम'जानते हैं कि दोनों प्रकार के 

कार्यक्रमों के अपने-अपने अलग-अलग लाभ हैं। अतः सिंचाई- 

सम्बन्धी ' नीति में दोनों के बीच यथासम्भव संतुलन: 

स्थापित करने काः प्रयत्न अनिवार्यं हो जाता है। साथ ही, . 
वृहत योजनाओं के तैयार होने में बहुत अधिक उमया के 
है, इसमें पूँजी की भी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है 
तथा इनके लिए यन्त्र एवं सामग्रियों को प्राप्त करते के 
लिए हमें विदेशों पर .मुख्य रूप से आश्रित रहना पड़ता है । 


* a eb के साथ ऐसी. बात नहीं पायी जाती दे ॥ 
प्रयत्नों में सफलता भी मिली है। किन्तु समस्या की , इन्ही 


सब बातों को ध्यान में रखकर द्वितीय योजना 
मध्यम आकार की योजनाओं को ही प्रदान दी गयी थी । 
(ख) सरकार की सिचाई-सम्बन्धी नोति का दूसरा दोष यह . 


है कि सरकार्‌ ने सिचाई को दर को बहुत अधिक रखा 
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जिससे किसान साधारणतः सिंचाई के साधनों का पुरा-पुरा . 
प्रयोग नहीं कर पाते । नल-कूपों के साथ . यह बात मुख्य 
रूप से पाई जाती है। सिंचाई की दर के निर्धारण में जनता 
को आथिक स्थिति तथा पिचाई से प्राप्त लाभों को ध्यान 
में रखना आवश्यक है | (ग) 'अधिक अन्न उपजाओ 
आन्दोळन' के अन्तगंत व्यय की जाने वाली कुल रकम का 
अधिकतर भाग यों ही बेकार हो जाता था। इसके लिए 


देश में समुचित प्रशासनिक संगठन की आवश्यकता है। ` 


अतः, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए देश में 
` समुचित प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है । 


लघु सिचाई कार्य 
(Minor Irrigation Works) ’ 
` बृहत्‌ सिचाई योजना के साथ-साथ देश में लघु सिंचाई की 
भी अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की.जा रही हैं। आजकल 
हमारे देश में संघु सिंचाई कार्यों पर सरकार द्वारा विशेष 
रूप से जोर दिया जा रहा है । ।968-69 ई० में कुल. 360 
लाख हेक्टर सिचित क्षेत्र में से लघु सिंचाई कार्यों के द्वारा 
` कुल प्रायः 90 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधा 
प्राप्त थौ । यह कुल सिचित भूमि का प्रायः 53 प्रतिशत 
भाग था । सघु सिचाई कायों के अंतगत. कुएं, नल-कप, 
. तालाब या छोटी-छोटी नदियों के बाँध आदि सम्मिलित हैं। 


देश की सिचाई-व्यवस्था में लघु, एवं “वृहत्‌ दोनों ही 


अकार के कार्यों का अलग-अलग महत्त्व है। वास्तव में, - 


सिंचाई के इन दोनों कार्यक्रमों को एक-दूसरे का पुरक 
समझना चाहिए तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऐसी योजना की 
व्यवस्था होनी चाहिए जो उस क्षेत्र-विशेष के लिए' अति 
उपयुक्त हो । 2 कि 
पंचवर्षोय योजनाओं में लघु सिचाई कार्य (Minor 
Irrigation Works in Five Year Plans) ' :--प्रथम 
पंचवर्षीय योजना (ऽ -¡४९ ४०३८. P8०) में लघु 
सिंचाई कार्यों द्वारा कुल 7 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में 
सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। 'अधिक अन्त्र उपजाओ 
` आन्दोलन' के अन्तर्गत इन्हीं योजनाओं को प्रधानता दी 
» गयी थी। इनमें कुओं के मरम्मत एवं निर्माण, नल-कपों 
तथा तालाबों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाता था । 
प्रथम योजना काल में 4422 नल-कूप लगाये गये थे जिनसे 
कोई 8 लाख Se मूमि.में सिंचाई की सुविधा 
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` द्वितीय -पंचवर्षोय योजना (9००००५ 7४० ४० 


था) में लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर 250 करोड़ रुपये व्यय 


का आयोजन था। द्वितीय योजना के अन्त में 960-6! में - 


लघु सिंचाई के साधनों के द्वारा कुल [48 लाख हेक्टर भूमि, 
में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी । 


तृतीय पंचवर्षोय योजना (Third. Five Year Plan) 
के अन्त में 965-66 ई० में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के द्वारा 
कुल ।70 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई को सुविधा प्राप्त 
हुई | इस मद में योजना काल में 270 करोड़ रुपये व्यय 
हुए।। 2० है कक 
'तीनों वाषिक योजनाओं (4774] ए]875) में लघु 
सिंचाई कार्यक्रमों पर 966-69 के बीच 3।4 करोड़ रुपये 
व्यय किया गया । 968-69 में लघ्‌ सिंचाई के साधनों 
द्वारा कुल 90 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई होती थी । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) 
में इस. मद में 59 करोड़ रुपये का व्यथ प्रस्तावितः था । 
इससे .योजना काल में 32 लाख . हेक्टर अतिरिक्त भूमि में 
सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने का अनुमान था । 


` ` प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कार्यों की प्रगति 


: (Progress of Irrigation in. the First Five Year 
Pan) :-अ्रथम /ोजना में सिंचाई .के विकास को उच्च ' 


प्राथमिकता प्रदान्‌ की गयी थी | योजना काल में वृहत्‌ एवं 


` भूमि में लघु-सिचाई की योजनाओं द्वारा सिंचाई का 
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, मध्यम सिंचाई तथा ब्रिजली की कुल 772 योजनाएं तयार 


की गयी थीं जिनमें से योजनाकाल में 53 पर कार्य प्रारम्भ 
किया गया । इन योजनाओं में 6 बहुद्दे शीय योजनाएं .थीं। 
इन योजनाओं से 7955-56 ई० तंक 85 लाख एकड़ 
अतिरिक्त भूमि की सिंचाई का लक्ष्य था, किंन्तु इस लक्ष्य 
की पूर्ति नहीं हो पायी । योजनाक्राल में वृहत्‌ एवं मध्यम 
सिचाई की योजनाओं से ।3 लाख हेक्टर तथा लघु सिचाई 
की योजनां से 7 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिचाई की 
सुविधा प्राप्त ह्‌ । इस प्रकार कुल सिचित भूमि का क्षेत्र 
950-5] ई० में 206 लाख हेक्टर से बढ़कर ]955-56 ई० 
में 226 लाख हेक्टर हो गया । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिचाई कार्यों की प्रगति 


(Progress of Irrigation in the Second Five Year 


- Pan) :-—द्वितीय योजना काल में सिंचाई के साधनों के 


विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था । योजनाकाल में 
प्रायः .72 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई का 
आयोजन था । इसमें से 26 लाख हेक्टर भूमि में वृहत्‌ एवं 
मध्यम सिंचाई की योजनाओं द्वारा तथा 36 लाख हेक्टर 


आयोजन था । योजनाकाल में बृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई.को 
योजनाओं पर कूल 370 करोड़ रुपये व्यय हुआ । द्वितीय 


'योजनाकाल में सिचाई-कार्य के अन्तर्गत ]59 नयी योजनाएं 


सम्मिलित की गयी. थीं । इनमें से अधिकांश मध्यम श्रेणी. 
की योजनाएं थीं। योजनाकाल में सिचित भूमि का क्षेत्रफल 


` 955-56 ६० में 226 लाख हेक्टर से बढ़कर्‌'960-62 
.ई० में 279 लाख हेक्टर हो गया । इस प्रकार द्वितीय योजवा - 


के सिंचाई-सम्बन्धी लक्ष्य पुरे नहीं हो सके । प्रथम एवं 
द्वितीय योजचाकाल में दस वर्षों में सिंचाई-प्राप्त क्षेत्र 950- 
5। ई० में 206 लाख हेक्टर से वढ़कर' ।960-6] ई० में 
279 लाख हेक्टर हो गया । Sl 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fitth Five Year Plan) - 


_५-पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में सिचाई एवं बाढ-नियंत्नण को 
. मद में कुल 3440 करोड़ रुपये'व्यय का आयोजन या । इसके . 
. अतिरिक्त लघु सिंचाई के विकास मद में 742 करोड़-र० व्यय . 


का आयोजन था। पांचवीं योजना काल में कूल ।37 
लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिचाई की सुविधा प्रदान 
करने का आयोजन था । इसमें दुहत एवं मध्यम सिचाई. 
द्वारा 58 लाख हेक्टर तथा लघु सिंचाई हारा 73 लाख 


सिचाई-प्राप्त क्षेत्र (लाच हेक्‍टर में) 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कांयों की प्रगति 
(Progress of Irrigation in the Third Five Year 
P27) :--तृतीय पंचवर्षीय / योजनाकाल में वृहत्‌ एवं 
मध्यम सिंचाई के कार्यों पर 583 करोड़ रुपये तथा बाढ़- 
नियंत्रण पर 8].5 करोड़ रुपये व्यय किया गयां ।, साथ 
ही, योजनाकाल में लघु-सिंचाई कार्यक्रम पर 270 करोड़ 
रुपये व्यय हुआं । योजनाकाल में वृहत्‌, मध्यम एवं लघुः 
सिचाई कार्यक्रमों द्वारा कुल 43 लाख हेक्टर अतिरिक्त 
भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। इस प्रकार देश 
में कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 960-6! ई० में 279 
लाख हेक्टर से बढ़कर. तृतीय योजना के अन्त में, यानी 
]965-66 ई० तक 322 लाख हेक्टर हो गया। योजना 
काल में वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं द्वारा 
प्रायः 2! लाख हेक्टर तथा लघु सिंचाई की योजनाओं | 
द्वारा लगभग 32 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई 
के अन्तर्गत लाया गया! ' . :. 

. तीन वाषिक योजनाओं (Tree An] Plans) ° 

में सिंचाई की मद में 4।4 करोड़ रुपये तथा वाढ-नियंत्रण 


: पर 43 करोड़ रुपये व्यय किया गया । इस अवधि (।966- 


67) में बृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं से कूल 
।8 लाख हेक्टर तथा लघु सिंचाई के कार्यक्रमों के द्वारा 
कूल 20 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की 
सुविधा प्राप्त हुई। ` ` 
गे, पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year 
Pa) सिचाई की मद में ।70 करोड़ रुपये का व्यय. 
हुआ ।  योजना-काल में वृहत्‌ सिंचाई कार्यों के द्वारा 26 
लाख हेक्टर तथा लघु: सिचाई कार्यों द्वारा 45 लाख ' 
हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई । 
निम्नलिखित तालिका से पंचवर्षीय योजनाओं में 
सिचाई के क्षेत्र की प्रगति का अन्दाजा लगता है :_ '_ 


79374 .. - 


Se 960-b! I965-66 ` I968-69 
बृहत्‌ एवं मध्यम ॥अ 52 I70 HI LS 
लघु सिंचाई _ 48 l70 I90 ... 235. 
कुल 279 322. .' 360 43] 


'हेक्टर, अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने का 


आयोजन था। ` 


किन्तु याँचवों योजना के Bs वषो (974-78) में 
बुहत्‌. एवं मध्यम सिंचाई के कार्यक्रमों की मद में वास्त- 


. चिक व्यय 2460 करोड़ रुपये हुआ तथा 43 लाख हेक्टर 


भूमि में सिचाई md धा प्राप्त हुई। इनके अतिरिक्त 
लघु सिंचाई के पर सरकार द्वारा चार वर्षों में 
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62] करोड़ रुपये व्यय हुआ तथा 43 लाख हेक्टर - 


अतिरिक्त भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त हुई । 


छठी पंचवर्षीय योजना में [सिंचाई (77४2४०० ॥7 
the Sixth Five Year Plan) :—-]978-83 (छठी पंच- 
वर्षीय योजना) में भी सिंचाई के साधनों के विस्तार पर 


पर्याप्त मात्रा में जोर दिया जा रहा है। वास्तव में कृषि . 


के उत्पादन में वृद्धि के लिए सिचाई के साधनों का 
विस्तार बिलकूल अनिवार्यं है। छठी योजता के प्रारम्भ 
से यानी 978-79 से .सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण 
एक नये आधार पर किया जा रहा है जिसके अंतगत 
(क) 2000 हेक्टर तक सिंचाई वाले कार्य ल्घु कार्य 


(Minor Schemes); (ख) 2000 हेक्टर से.।0 हजार". 
* हेक्टर तक की क्षमता वाले कार्य मध्यम कायं (९0777 - , 
Schemes) तथा (ग) 0 हजार हेक्टर से अधिक क्षमता - 


वाले काये वृहत्‌ कायं (० 9८९०९३) कहे जायेंगे । 
छदी योजना की अवघि में .सिंचाई के कार्यों के विस्तार 


पर कूल 9650 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है । इसमें" 


से 7250 करोड़ रुपये वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाइ के कायों 
"पर, 745 करोड़ रुपये लघु सिंचाई के कार्यों पर तथा 
675 करोड़ रुपये बाढ़-नियत्रण पर व्यय किया जायगा । 
छठी योजना में ।70 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि की 
सिंचाई का आयोजन है। इसमे से 80 लांख हेक्टर वृहत्‌ 
` योजनाओं के द्वारा तथा 90 लाख. लघु सिंचाई कार्यों के 
अंततः लाने का- आयोजन है । 


सिंचाई एवं कृषि का स्थायित्व (Irrigation and. 


Agricultural Stability), :--अब हमें यह देखना ह, 


कि सिचाई के साधनों में विस्तार का कृषि के स्थायित्व 
पर कया भ्रभाव पड़ा है ? उपरोक्त -विवरण से यह स्पष्ट 
है कि देश में सिंचाई के क्षेत्र में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही 
है । आयोजन की अवधि में ]957-52 से 7976-77 के 
वीच 4600 करोड़ रुपये सिंचाई के कार्यक्रमों पर व्यय 

` किया गया। कल सिचित भूमि का क्षेत्र 7950-5] ई० 
में 206 लांब हेक्टर, यानी कुल कृषि की जानेवाली भमि 
का केवल ]8 प्रतिशत भाग था। यह बढ़कर 960-6| 


A, 


- औरंगावाद तालुका 


ई०. में 279 लाख हेक्टर, यानी कुल कृषि की जानेवाली 
भूमि का प्रायः 79 प्रतिशत भाग , तथा ।973-74 में. बढ़- 
कर्‌ 43] लाख हेक्टर, यानीं कुल सिंचित भूमि का 23 
प्रतिशत भाग हो गया । 
कही जा सकती.। इससे यह कहा जा सकता है कि अब 
भी देश पूणं रूप'से कृषि के लिए मानसून पर ही आश्रित 
है। किन्तु फिर. भी सिंचाई के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों 


, में प्रगति अवश्य हुई है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष देश 
के किसी-न-किसी भाग में बाढ़ तथा सुखा के बावजूद ` 


खाद्यान्न की कुल उपज ' पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर बढ़ 


, रही है। इससे स्पष्ट है कि सिंचाई के साधनों में. विस्तार 


से कृषि के स्थायित्व में वृद्धि हुई है । 
इस सम्बन्धःमें एकं और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 


_ सिचाई के क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध में भी सहकारितां 
का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सहकारिता के आधार. 


पर सिंचाई के विस्तार का प्रयास कुछ क्षेत्रों में. किया भी 
गया है। उदाहरण के. लिए, आस्ध प्रदेश में मुसी सिंचाई 
योजना को सहकारिता के आधार पर पूरा करने का 
प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के 
ग में कओं के “निर्माण के लिए 
सहकारी समितियों का निर्माण हुआ है। इसी आधार 


: पर अन्य राज्यों में भी सहकारी: समितियों का निर्माण 


किया जा सकता है। अतएव सिंचाई के क्षेत्र में, भी सह- 
कारिता का महत्त्व कम नहीं है,। + सिचाई के साधनों के 
विस्तार से कृषि के क्षेत्र में स्थायित्व की मात्रा - निश्चित 
रूप से बढ़ेगी ।* 


सिंचाई आयोग (Irrigation Commission) :— 


` भारत सरकार ने अप्र॑ल, ।966 ई० में श्री अजीत प्रसाद 
आयोग की नियुक्ति: 


जन की अध्यक्षता में एक सिंचाई 

की थी । सिंचाई आयोग का प्रतिवेदन अब इस क्षेत्र में 

सिंचाई की योजना तैयार करने में सहायता प्राप्त करेगा 

क आशा र i 2238. आयोग के प्रतिवेदन 
धार पर ॥ कार्यों का 

वर्गीकरण. किया गया है । 2 20 30 
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अध्याय : 9 


` _ जोतों का आकार तथा सहकारी कृषि 
(Size, of Holdings and Co-operative Farming) 


प्राककथन :-भारतीय कृषि की पिछड़ी हुई स्थिति 
और. किसानों की निर्धनता के जो अनेक कारण हैं उनमें 
से जोतों का उपविभाजन एवं अपखण्डन भी एक- प्रमुख 
कारण है। निर्माण उद्योगों की तरह कृषि में भी 


. उत्पादन का एक आदर्श अनुमाप होता है जो उत्पादक . 
. के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम होता है। : एक सीमा के वाद 


इसमें कंमी आने से उत्पादन का खर्चे बढ़ने लगता है 
बर धीरे-धीरे आथिक जोत समाप्त होने लगती है। 


कहा भी जाता है कि. भारत छोटी-छोटी जोतों का देश है । 


उप-विभाजन एवं अपखण्डन की समस्या पर विचार 
करने से इसके दोष स्पष्ट हो जाते हैं। इसके परिणाम- 
स्वरूप कृषि-योग्य भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित 
हो जाती है जिससे कृषि-कार्य कठिन और अधिक 
खर्चीला हो जाता है। साथ ही, इसके फलस्वरूप 
भारतीय कृषि-व्यवस्था की अन्य आधारभूत दुबंलताएँ 
भी उभर भाती हैं। , डॉ० मन्न के शब्दों में “यह साहस 
को समाप्त करता है, भ्रम की बरबादी करता है, खंतों 
की चौहदी अथवा भेड़ में बहुत-सी.भूमि को बकार वना 


देता है, गहरी खेती को असम्भव बनाता है तथा अधिक ' 
घनाढ्य व्यक्तियों को अच्छी कृषि-सम्पत्ति के खरीददार: 


होने में बाधक सिद्ध होता है, इत्यादि ।”' ([£ d€tr०ys 
enterprise, results in the enormous wastage of 
Jabour, leads to a very large loss of land 
owing to boundries and makes it impossible 
to cultivate as intensively as would otherwise 
७९ 7०७५।७।९) इससे कृषि-व्यवस्था में शिथिलता 
आ जाती है। इस प्रकार जोतों का उपविभाजन एवं 
अपखंडन भारतीय कृषि की एक आधारभूत समस्या , है 


» जिसके समाधान द्वारा ही कृषि में स्थायी सुधार लाया 


जा सकता है। वास्तव में, छोटी एवं अनाथिक जोते ही. 


कृषि-विकास के मागं की अनेर्क कठिनाइयों की जड़ हूं। ' 


(Small. and uneconomic holdings are at tbe 
root of many of the difficulties in the way ० 
agricultural development.) . ; 


› आथिक या अनुकूलतम जोत 
(Economic or Optimum Holding) 


हमारे देश में आथिक जोतों के निर्माण पर आजकल | 
बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है; किन्तु आथिक 'जोत - थे 
कहते किसे हैं ? इसकी अनेक परिभाषाएं दी गयी हैं । उदाह- 


रण के लिए, डाक्टर मन्न के अनुसार आर्थिक जोत उस जोत 


-_ 


को कहते हैं जिससे एक औसत परिवार का संतोषजनक 
तरीके.से निर्वाह हो सके । (Economic holding is that 
which will provide for an average family at 
the minimum standard of ‘life considered 
5at5f0079.)` कीटिंगके अनुसार आशिक जोत उस 
जोत को कहा जाता है जिससे कृषि-कार्यों का आवश्यक 
व्यय निकाल देने के वाद किसान अपने परिवार के निर्वाह 
के लिए पर्याप्त मात्रा में उप्पादन कर सके । दूसरे शब्दों में 
“आर्थिक जोत उस जोत को कहते. हैं जिसपर कृषि से एक 
परियार का भरण-पोगण किसी बाह्य सहायता के वगेर 
उचित तरीके से हो सके ।' ( An economic holding " 
consists of that area of land, the cultivation 
of which enables a family of farmers to enjoy 
a reasonable standard of living without .the 
help from’ outside sources. ) 
वास्तव में, भारत में आथिक जोत के आकार कें 
सम्बन्ध में कोई .निश्चित कथन सम्भव नहीं है। विभिन्न 
प्रदेशों की आथिक जोत एक समान नहीं हो सकती । जो 
क्षेत्र एक प्रदेश के लिए आथिक जोत समझा जाता है वह 
दूसरे प्रदेश के लिए आथिक नहीं भी हो सकता है । कीटिग 
महोदय के अनुसार सूरत जिले में एक माली 3 एकड़ से ही 
अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है जबकि दक्षिण 
के शुष्क भागों में खराब मिट्टी वाली 30 एकड़ भूमि भी 
एक परिवार के लिंए अपर्याप्त ही सिद्ध होगी । इस प्रकार 
आथिक जोत एक सापेक्षिक शब्द` हैं तथा विभिन्न ` 
परिस्थितियों द्वारा: निर्धारित होती है जिसमें कृषि की 
प्रणाली, भूमि,-की उवेरा-शक्ति, फसलों का स्वभाव, 


` सहकारिता का विकास तथा यातायात एवं संवादवाहन की 


सुविधाएँ आदि उल्लेखनीय हैं यदि खेती का तरीका प्राचीन 
हैं तो कम भूमि ओर यदि आधुनिक है तो अधिक भूमि 
आथिक जोत के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार, सहकारी . 


` कुषि के लिए आथिक जोत का क्षेत्रफल बड़ा होना अनि-. 


वाये है । फसलों के स्वभाव पर भी आथिक जोत का 
आकार निर्भर करता है। अधिक उवंरःभूमि में आथिक 
ड का आाकार छोटा तथा कम॑ उवंर-भूमि में बड़ा 

TI-. र र 
काँग्रेस कृषि-सुघार समिति ने कृषि-जोत फे आकार | 
को निर्धारित करने के लिए तोन सानदण्ड प्रस्तावित किये 


_(!) जोवन-स्तर :-यानी जोतों का आकार इतना 
होना चाहिए जिससे कि एक कषक परिवार को यथोचित 
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जीवन-स्तर बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपज 
प्राप्त हो सके । | 


(2) रोजयार :-यानी, जोत का आकार इतना होनी 
9 चाहिए कि इससे एक सामान्य परिवार तथा बलों की एक 
` जोड़ो को पूरे समय के लिए. काम उपल्ध हो सके । 


` (3) तकनीकी सुविधाएँ :-यावी, आधिक जोत के 
निर्धारण में प्रत्येक क्षेत्र की कृषिःप्रणाली तथा तकनिकी 
व्यवस्था को भी ध्यांन में रखना चाहिए । 


अतः आधिक जोत का निर्धारण एक विवादग्रस्त विषय - 
है। फिर भी, उक्त.वातों को ध्यान में रखते हुए. हम 
कह सकते हैं कि “आथिक जोत वह जोत है जिस॑.परं 
~ एक औसत परिवार के श्रम और पूँजी का आदर्श तरीके 
से अधिकतम उपयोग सम्भव हो तथा परिवार के सदस्यों 
'का भरण-पोषणे भी संतोषजनक न्यूनतम जीवन-स्तर. के - 
अनुकूल हो सके ।” Lat 
उपविभाजन एवं अयखण्डन -का अर्थ (३०/78 
) of Subdivision and Fragmentation) :--जोतों 
का उपविभाजन एवं अपखण्डन दोनों दो पृथक्‌ चीजें हैं। 
उपविभाजन का अर्थ परिवार के विभाजन अथवा अन्य 
कारणों से एक जोत के कई व्यक्तियों के बीच विभाजित 
होने से है । ` हमारे देश में यह एक परिपांटी-सी हो 
गयी है कि' भू-स्वामी की मृत्यु के बाद उसकी जोत 
. उसके सभी उत्तराधिकारियों में वरावर-वरावर बट 
जाती हे । उपविभाजन की प्रक्रिया हमारे देश में एक 
लम्बे, समय से ही चली आ रही है ओर आज तक इसका - 
क्रमः`जारी है। अनेक पीढ़ियों से चली आनेवाली ' 
` _ उपविभाजन की प्रकिया के बड़ी-बड़ी जोतों को कितने ही 
` चोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर डाला है। 


oo साइन ( Fragmentation ) का. अर्भ एक ही 
' अपक्ति की कुल जोत. के अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में 
. विभाजित होना है जो एक ही स्थान में न होकर यत्र- 
र बिबरे रहते हैं, यानी एक. दूसरे से संथा पृथक्‌ 
` होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रत्येक उत्तरा- 
` धित्ारी भूमि की उपजाऊ शक्ति एवं स्थिति में विभि- 
7 सता की दृष्टि से प्रत्येक प्रकार .की. भूमि में अपना 
हिस्स लेना चाहता है जिससे जोतों का अपखण्डन बढ़ते ही. 


| 


: -अन्तर्गत कृषि की जानेवाली भूमि 
किये ' 
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' जा रहा है। (Fragmentation is due to the subdi~ 


vision of property aniong several joint owners 
each of whom Wants a share.in each quality 
of ancestral ]2n.) अतः अपखण्डन, यानी जोतों का 
अनेक पक य -पृथक्‌ टुकड़ों में बंटवारा वस्तुतः उपविभाजन 
का ही परिणाम है। किन्तु जहाँ उपविभाजन: का 


` सम्बन्ध जोतों के क्षेत्रफल से है वहाँ ,अपखण्डन का : 


सम्बन्ध क्षेत्रफल एवं उसकी स्थिति दोनों से है। 
भारत में जोतों के आकार का ढाँचा ' 
. (Size of Pattern of Holdings in India) 
भारत में जोतों का आकार बहुत ही छोटा एवं 


:अनाधिक है। उपविभाजन एवं अपखण्डन :की प्रक्रिया 


सदियों से चली आ रही है जिससे जोतों का आकार 
निरन्तर छोटा होते जा रहा है। अखिल भारतीय कृषि- 
श्रम जाँच समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह बतलाया 
"था कि भारत में अधिकांश जोते 2 एकड़ 'या इससे भी 
क हैं। _निस्नांकित.तालिकाः से विश्व के अन्य' 
देशों की अपेक्षा भारत में औसत जोतों के आंकार का 
अन्दाजा ज़गता है: : ` Ri द 


`` * विश्व के कुछ प्रमुख देशो में जोतों का. 


औसत अकार 
ˆ देश आकार, देश आकार 
इंगलैड 40:6 हेक्टर चावे ' ।7:7 हेकंटर. 
न्यूजीलैंड ५३।:6 हेक्टर जापान 78. ;, 
संयुक्त राज्य , 


अमेरिका ।22:5 हेक्टर भारत (2967-62).2.6 ,, 
इनसे भारत में जोतों के उपविभाजन का अन्दाजा 


लगता है । विश्व खाद्य-संगठव - के विश्व कृषि-गणना की 
योजना के अन्तरगत नेशनल सँम्पुल सव (\. 8. 9.) की 
ै7वीं गणवा में (सितम्बर 296! से जुलाई 7962 के बीच 
कार्यशील जोते ( 0९7००१] 20] ) तथा इनके 
| [ के सम्बन्ध में आँकड़े 
एकत्र गये थे। इस सवक्षण के अनुसार देश में 
5076 लाख कार्यशील जोते थीं जिनमें कुल 3296 लाख 
एकड़ भूमि में खेती की जाती थी । इस प्रकार कार्यशील ' 
जोत का 
पड़ता' है । 


पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र, * 
तथा, मसुर में जोतों का आकार क्रमशः 73:8 एकड़, गा 
दुः 6 पकड़, 5:9 एकड़ तथा 72:> एकड़ था जबकि : 

रल में यह |8 एकड़, बिहार में 4:8 एकड़, 


ओसत आकार सम्पूर्ण भारत के लिए 6:5 एकड़ . 


: 
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उंड़ीसा में 5:! एकड़, पश्चिमी बंगाल में 4! एकड़ तथा 
तमिलनाडु में 4.6 एकड़ ही था । 
` ` 960-67 के नेशनल'सँम्पुल सर्वे (\. 5. 5.) द्वारा 


आयोजित , जोतों के सर्वेक्षण के अनुसार 7:25 करोड़ , 


परिवारों के पास कुल कृषि-भूमि का क्षेत्रफल 32:9 
करोड़ एकड़ था, याची प्रति परिवार औसत क्षेत्र 4.55 


* एकड़ था । जोतों के स्वामित्व के आनुसार विचार करने 
पर (Ownership holding) 960-6] में - 64 करोड़ 
परिवारों के' पास कुल लगभग 379 करोड़ एकड़ स्वयं ` 


की भूमि थी, यानी जोत का औसत आकार 498 एकड़ 
था । : 


भारत में जोतों के उपविभाजन की सीमा का अन्दाणा 


'लिम्नांकित तालिका? से भी लगाया जा सकता है :- 


भारत में जोतों का वितरण आकार के अनुसार 
जोतों की कुल का क्षेत्र .कुल का 


संख्या प्रतिशत लाख र प्रतिशत , 


लाख में हेक्टर में 


' जोतों का क्षेत्र .. 


एक हेक्टरसेकम 3367 506 450 १0 


. ] से 2 हेक्टर तक ` ]34'3 .।9। 930 2:0 


2 से 4 हेक्टर तक 06°8 5'5 3000: 8°5 


4 से 5 हेक्टर तक 268 38 90 74 ` 
. 5से [0 हेक्टर तक 525. 74 3630 22:4 


0 से 50 हेक्टर तक ' 2770. 4.0 44I:0 273 
50 हेक्टर से अधिक 96 OIl. 600 37 
उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट: है कि भारत में कुल 
जोतों का प्रायः 50 प्रतिशत भाग एक हेक्टर, अथवा इससे 
भी कम का है.। देश की कुल कृषित भूमि का 2 प्रतिशत 


भाग 2 हेक्टर से कम है। दूसरी ओर 47 प्रतिशत जोते . 
जो '।0 हेक्टर से वड़ी हैं, के अन्तर्गत 26 प्रतिशत भाग -: 


भमि का क्षेत्र है । इससे देश में भूमि के वितरण की विष- 


) 


'" मता स्पष्ट. हो जाती है। देश के अधिकांश किसानों के 
पास कुल भूमि का एक बहुत ही छोटा भाग है जबकि थोड़े .. 


से किसानों के पास कुल भूमि का एक. बहुत बड़ा क्षेत्र है । 
कृषि की निचली.सीढ़ी पर सर्वाधिक भीड़ है। 


अपखंडन की. सीमा. ( Extent of Fragmenta- 


` ४०7)--भारत. में केवल जोतों का आकार ही छोटा नहीं; 
बरन्‌ एक ही किसान की जोत विभिन्न टुकड़ों में विभा- 
जित है जो गाँव के एक स्थान में नहीं होकर भिन्न-भिन्न 


भागों में बिखरी होती हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ उपः 
विभाजन के साथ-साथ अपखंडत की समस्या भी वत्त मान 
। वास्तव में,. भपखण्डन की समस्या उपविभाजन के 


` साथ-ही-साथ उत्पन्न होती है । कृषि-उत्पादन की किसी 
Ss . 


भी योजना को कार्यान्वित करने में अपखंडन सबसे बड़ी 
वाधा है। . राष्ट्रीय सैम्पुल सवे के !7 वें दौर में !960- 
6! में एकत्र सूचना कें अनुसार देश में जोतों का. अप- 
खंडन इस प्रकार से था-25 से 5 एकड़ तक की जोते. 
कुल जोतों का 22:6 प्रतिशत थीं । ` इनमे 4706 करोड़ 


, एकंड़ भूमि सम्मिलित थी । इसमें प्रति जोत ,6 टुकड़े में 


विभाजित थे तथा प्रत्येक टुकड़ा आधा एकड़ से थोड़ा: 
अधिक था । इसी प्रकारे 5:0 से 7-49 एकड़ की जोतों. 
का अनुपात ।28 :प्रतिशत था, जिसमें 387 करोड़ 
एकड़ भूमि थी । इसमें औसत ख्प में 6:8 टुकड़े थे तथा 


. प्रत्येक में 087 एकड़ भूमि थी। बड़ी जोतों में भी 


इसी. प्रकार बहुत अधिक टुकड़े थे । . राज्यों के अनुसार | 


'स्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश, 


बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा में टुकड़े भी अधिक 
हैं और उनका औसत आकार भी बहुत छोटा है । 960- 
6! में अपखंडन की यही स्थिति थी | अब, 977 में जब 
कि 8 वर्ष व्यतीत. हो चके हैं, स्थिति निश्चय ही और 


, अधिक खराब हो गयी होगी ।:अपखंडन के दोषों की चर्चा 
. करते हुए प्रो० बी० एम० मिन्हास (8. M. Minhas) 


का कहना है कि “प्रत्येक जोत कई टुकड़े में तो विभक्त 
है ही, लेकिन ये टुकड़े इतने अस्त-व्यस्त ढंग से पड़े हैं कि * 
-जहाँ सिंचाई सुलभ है वहाँ 'भी: इसका सर्वोत्तम उपयोग 
नहीं हो पाता और जहां पर कृषि वर्षा पर आश्रित है वहाँ 
मिट्टी और नमी के उत्तम संरक्षण की दशाएँ बिगड़ जाती 
हैं। इन्हीं कारणों से भूमि एवं जल-निकास का भावी 
नियोजन एवं पानी का निकास एवं नयी रक्षा के कार्य 
भी 'बिगंड जाते हैं ।” 

जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन के कारण 
(Causes ‘of Sub-division and Fragmentation of | 

: !. Holdings) 
भारत में जोतों के उपविभाजच तथा अपखण्डन के 

बहुत से कारण बतलाये जाते हैं जिनमें निम्नलिखित 
प्रमुखः जे ‘= * ३ 
. (7) जनसंख्या को - अत्यधिक वृद्धि ( £०९5४९ ` 
Growth of ?९००7॥४४००) :—जनसंख्या के उत्तरोत्तर ' 
वृद्धि के कारण जोतों का उपविभाजन बढ़ता जा रहा हैँ। 
जब तक देश में पर्याप्त कृषि-योग्य भूमि उपलब्ध थी, तब 
तक परिवार के अतिरिक्त सदस्यों का प्रबन्ध भूमि .के . 
विभाजन किये बगैर ही सम्भव था| लेकिन आज भारत 
में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से 
कृषि-योग्य भूमि नहीं बढ़ती । पिछले दस वर्षों में भारत | 


,की जनसंख्या में प्रायः 25. प्रतिशत की वृद्धि हुई है, | 


लेकिन भूमि की माता तो प्रायः निश्चित ही न । साथ 
ही, भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। ऐसी स्थिति 


' में भूमि के ऊपर्‌ जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जां 


I. Sourde—National Sample Survey, I7th Round, . - 
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रहा है जिसके फलस्वरूप जोतों का उपविभाजन एवं 
` अपखंडन भी बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में, उप- 
विभाजन एवं अपखंडन का प्रधान कारण देश में जनसंख्या 
„की अत्यधिक वृद्धि तथा इसके अनुरूप उद्योग-धन्धों के 
विकास का आभव रहा है । जनसंख्या की वृद्धि के कारण 
'जोतों का आकार निरन्तर छोटा होते जा रहा है। 


(४) उत्तराधिकार तथा पेतुक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून 
(Law. of Inheritance) :—भारत में उत्तराधिकार के 
नियम भी उपविभाजन तथा अपखंडन के लिए बहुत हद 
तक उत्तरदायी हैं। यहाँ हिन्दू परिवार में प्रत्येक पुत्त का 
पिता के जीवनकाल में ही परिवार की सम्पत्ति पर 
समान अधिकार हो जाता है। हिन्दू कोड में परिवतंत के ' 
अनुसार अब तो पिता की सम्पत्ति में पत्र के साथ-साथ 
'पुत्तियों को भी हिस्सा मिलता है । विभाजन के समय 

प्रत्येक उत्तराधिकारी हर प्रकार की भूमि का एक-एक 
अंश चाहता है जिससे उपविभाजन के साथ-साथ अपखंडन 
भी बढ़ता जाता है। इंगलैंड में लॉ ऑफ प्रीमोजीने +र के 
अनुसार भू-सम्पत्ति में'केवल वड़े लड़के को ही हिस्सा 
मिलता है, पर इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में 


"नहीं है। 


Cottage Industries ) :—भारत अठारहवीं तथा 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अपने गृह्‌-उद्योगों के लिए 
विख्यात था, लेकिन ईंगलेंड की औद्योगिक क्रान्ति के फल- 
स्वरूप मशीनों द्वारा वनी हुई वस्तुओं की स्पर्धा से इन 
. उद्योगों का ह्लास हो गया जिससे कारीगरों के समक्ष 
क्षि के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं रह गया । 
' कूषि ह्वी देश की चढ़ती हुई जनसंख्या के जीविकोपाजन 
. का एक मात्नःसाधन रह गयी। इसके फलस्वरूप भूमि पर 

` माञ्चितों की संख्यां में वृद्वि हो गयी और कृषि तथा उद्योग 
के बीच संतुलन प्रायः समाप्त हो गया । 


_ (४) किसानों की ऋृणग्रस्तता (Rural Indebted- 
7९5): किसान वीज, भौजार एवं मवेशी.आदि खरीदने 
तथा शादी, श्राद्ध के लिए बहुधा अपनी भूमि को ' बन्धक 
. रखकर महाजनों से कजं लेते हैं। लेकिन कर्ज को निर्धा- 
' रित समय पर अदा नहीं करने के कारण इन्हें वाध्य 
- होकर अपनी भूमि का एक हिस्सा - महाजनों . के. हाथ 
' बचना पड़ता है। इससे भी भूमि के उपविभाजन में 
SEE अतः किसानों की ऋणग्रस्तता भी 
जोतों के उपविभाजन तथा अपखंडन 
२ (४) सयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का 
५ तवादा / आवना 
nily syste 


(7) गृह उद्योग-धन्धों का ह्वास (Decline -of: 
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की प्रथा प्रचलित थी जिससे कृषि-कार्ये 
सम्मिलित रूप में होता था । इससे जोतों का उपविभाजन 
बहुत कम होता था | लेकिन आज व्यक्तिवादी भावना के 
विकास के फलस्वरूप लोग पृथक्‌-पृथक्‌ रहा अधिक पसन्द ` 
करते हैं। इससे जोतों का उपविभाजन निरंतर बढ़ते ही 
जा रहा है। इस प्रकार संयुक्त परिवार की प्रथा के 
विनाश तथा व्पवितवादी भावना के प्रसार के फलस्वरूप 
भी उपविभाजन: तथा अपंखंडन अधिकाधिक होने लगा है [ . 
वास्तव में, व्यक्तिगत. दृष्टिकोण से यह पंरिवतँन उप- 
विभाजन एवं अपखंडन का सर्वाधिक, प्रमुख कारण है। 


(४६) भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम (700 much 
attachment to Janded property) :—साधारणतः 
भारतीय भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम दिखलाते हूँ । भारत 
में भूमि को, प्रतिष्ठा, सम्मान'एवं सम्पन्नता का साधन 
समझा जाता हू। “उत्तम कृषि मध्यम वाण” की कहावत 
आज भी किसानों के वीच प्रचलित है । अतः प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी पैतृक भू-सम्पत्ति से चिपका रहता है तथा 
यथाशक्ति उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देता । इस 
प्रकार परिवार के आकार में वृद्धि के साथ-साथ उप- 
बिभाजन तथा अपखंडन की समस्यां और भी उग्र होती 
जाती है, पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्रोप्त भू- . 
* सम्पत्ति : के प्रति किसान की इस अनुरक्ति ने कृषि के 
वंज्ञानिक संगठन के समस्त प्रयत्नों की सफलता को कम 
कर दिया है। र ; 

इस . प्रकार कहा जाता है कि “जनसंख्या की ` अत्य- 
धिक वृद्धि, इसके अनुरूप उद्योग-धन्धों का विस्तार न 
होना, संयुक्त. पारिवारिक ब्यवस्था का ह्लास, व्यवित- 
वादिता का विकास आदि एवं इनको पुष्ट करने.के लिए 
उत्तराधिकार एवं पैतृक सम्पति-सम्बन्धौ,कानून भारत में 
जोतों के उपचिभाजन तथा अपखण्डन के लिए मुख्य रूप 
से उत्तरदायी हैं ।” ; 


उप-विभाजन एवं अपखंडन के दुष्परिणाम 
(Evils of Subdivision and Fragmentation) 


' जोतों के उपविभजन एवं अपखण्डन का कृषि तथा' 
किसानों की आथिक स्थिति पर बड़ा ही दुरा प्रभाव पड़ा 


सयुक्त परिवार 


नहीं घूम पाते। देश के कुल भागों में ऐसे भी खेत पाये . 
जाते हैं जिनका आकार छोटा होने क कारण वे कृषि के 
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जोतों का आकारं तथा सहकारी क्षि RDI 


उदाहरण के लिए,पंजाब के दूलीरकलां (7]६३।27) 
नामक गाँव में 424 ऐसे खेत थे जिनका क्षेत्रफल 006 
एकड़ था। इस प्रकार उपविभाजन के फलस्वरूप कृषि-का यं 
अलाभकर एवं अधिक खर्चील। हो जाता है, क्योंकि स्थायी 
व्यय ( F५९५ ८०७ )औसतन जधिक पड़ने लगता है। 
इससे सोधनों का समुचित उपयोग भी नहीं: हो पाता। 

(7) वैज्ञानिक कृषि तथा भूमि-सुधार सें कठिनाई 
(Hampers improved agricultural practices) :— 
जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन. से किसान न तो 


आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग कर पाता है और न अन्य प्रकार के 


सुधारों को.ही लागू फर सकता है, अतः उत्पादन कम होने 
लगता है। वैज्ञानिक कृषि भी छोटी-छोटी जोतों में बिल्कुल 
असम्भव हो.जाती है। रूस तथा अमेरिका में बड़ी-बड़ी 
जोतों के फलस्वरूप ही आधुनिक औजारों का अधिकाधिक 
प्रयोग सम्भव हो पाया है । ; 


(i) ` कृषि-योग्य भूमि का हास (Wastage of. 
agricultural land ):—जोतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में 
विभाजित होने के कारण बहुत-सी भूमि यों ही आर तथा 
मेड आदि के रूप में बेकार चली जाती है। अनुमानत्रः यह 
कहा जाता है कि देश की कृषि-योग्य भूमि का लगभग 3 
प्रतिशतं भाग मेंड़ों ने घेर रखा है। इसके फलस्वरूप बीज 
एवं खाद आदि की भी बर्बादी होती है। 


(7४) समय तथा शक्ति का व्यथं अपव्यय (४४४४० 
of Time and ४7०8५) :—जोतों के , उपविभाजन एवं 
अपखण्डन के कारण एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में आने-जाने, 
हल-बैल ले जाने, ` रखवाली करने आदि में भी बहुत-सा 
समय यों ही वेकार नष्ट हो जाता है। छोटी-छोटी जोतों. 
के फलस्वरूप के समय के साथ-साथ'किंसानों की शक्ति का 
भी व्यथं अपव्यय होता है । 


(ए) अधिक सुकदसंबाजी (L९25 to Litigation) 


_ :-जोतों के छोटे-छोटे टुकड़े में विभाजित होने से,किसानों 


बीच मेंड़, रास्ता तथा, चौहही आदि के लिए 


` प्रायः झगड़े हुआ करते हैं जिससे गाँवों में मुकदमेबाली 


को अनावश्यक प्रोत्साहन मिलता है । गाँवों में पारस्परिक 


वैमनस्य बहुधा भूमि के कारण ही होता है जिससे मुकद- ` 
'मेबाजी को अनुचित प्रय मिलता हूँ। 


(४) सिंचाई की असुविधा -:--उपविभाजन तथा 
अपखण्डन,के फलस्वरूप खेतों की सिचाई में बहुत अधिक 
कठिनाई होती है। साथ ही, सचाई के लिए व्यय भी 
अधिक करना पड़ता है। किसान के खेत यत्र-तत्र विखरे 
होते हैं जिससे वह प्रत्येक स्थान में सिंचाई की व्यवस्था 
भी नहीं कर पाता । 

सारांश यह है कि उपविभाजन एवं 'अपखण्डन के 
फलस्वरूप किसान के समय, शक्ति एवं साधनों का व्यर्थ 
अपव्यय होता है तथा. कृषि-कार्य अलाभकर हो जाता है। 

-इसके फलस्वरूप अतिवृष्टि -तथा . अनावृष्टि आदि का 
सामना करने के लिए किसानों के पास आवश्यक शक्ति 
भी नहीं रह जाती । आर एवं मेंड़ में बहुत-सी कृषि- - 
योग्य भूमि यों ही बेकार चली जाती है तथा इससे 
मुकदमेबाजी को भी अनावश्यक प्रश्नय मिलता है। अप- 
खंडन के कारण कृषि में स्थायी सुधार के कार्य जैसे 
कुओं की खुदाई आदि भी असम्भव हो जाते हैं । 

. डा० राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक “०7३। 
Economy of India’ में जोतों के उपविभाजन 
और अपखंडन के दोषों की व्याख्या इस प्रकारः से की 
है--“भारत के अधिकतर भागों में कृषि की अनुत्पादकता के 
लिए किसानों की अज्ञानता, लापरवाही अथवा काम करने 
की अनिच्छा आदि की अपेक्षा जोतों के उपविभाजन ` तथा 
अपखंडन अधिक उत्तरदायी हैं। इस प्रकार की जोतों में 
किसानों को अधिकांश समय में बेकार रहना पड़ता है । इस 
प्रकार ` किसानों को पर्याप्त मात्न में काम भी नहीं मिलता 
जिससे वह वर्ष के अधिकांश समय में बेकार रहता है। 
इस प्रकार किसानों की ऋणग्रस्तता जोतों के उपविभाजन 
का कारण तथा परिणाम दोनों ही है और कभी-कभी ' 
उदासीनता तथा ऋणग्रस्तता साथ-साथ आती है !? , 

उपविसाजन एवं अपरूण्डन के तथाकथित लाभ :-- 
किन्तु, उपविभाजन तथा अपखंडन के कुछ आथिक एवं 
सामाजिक लाभ भी बतलाये जाते हैं। इनके फलस्वरूप . 
गाँव के हर भाग में किसान की कुछ-न कुछ-भूमि अवश्य ' 
ही रहती है और ऋतु विपयंय से रक्षा के हेतु किसानों : 
को भूमि का गाँव के हर भाग में होना अनिवायं भी हो 
जाता है। गाँव के अनेक भागों में विभिन्न प्रकार की . 
भूमिं पर दो या दो से अधिक फसलें अलग-अलग पदा की 
जाती हैं जिससे वर्षा का अभाव तया उनका अनियमित 


l. ‘In many tracts, the inefficicy of agriculture is due more to the small size and 
scattered nature of the holdings than to ignorance or want of. alertness on the part of 
the peasants. Such holdings do not afford sufficient work to the cultivator and leave 
him: almost unemployed during most part of the year. Agricultural indebtedness is 'at once 
the cause and effect of excessive division of the holding and very often enforced idleness 
and indebtedness go ‘together’.—Dr. R. K. Mukherjee: Rural kconomy of India, Nol. ६, 
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नष्ट भौ कर देता है तो 
पैदा हो जाती है। भारतीय ' 
की विस्तृत पद्धति जो इसे 
"पश्चिमी कृषि से अलग करती है, प्रधानतया विखरी हुई 

जोतों के फलस्वरूप ही सम्भव हुई है। साथ ही, जोतों के 
इस उपविभाजन से गांव की अधिकांश जनता के. पास 
भूमि हो जाती है। भूमि के इस व्यापक वितरण के 

फलस्वरूप भूमिहीन वर्ग की वृद्धि रुकती है जिससे समाज 
में आथिक एवं सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। : 


` बितरण अगर एक फसल को 
दूसरे खेतों में अनुकूल फसल 
कृषि में फसलों के हेर-फेर 


लेकिन, इन लाभों के कारण हम जोतों . के उप- 
विभाजन तथा अपखंडन को उचित नहीं आ सकते । 
ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम इस पर आते हैं. 
कि इनसे सम्भावित लाभ की ' अपेक्षा हानि ही बहुत 
अधिक हे । फलस्वरूप, इनका निराकरण अनिवार्य हो 
जाता है। | , [ 20 
¬ उपविभाजन एवं अपखंडल के दोषों को दूर 
करने के उपाय 
(Remedial Measures) 


. जोतों का उपविभाजन एवं अपखण्डन भारतीय कृषि 
के लिए सचमुच ही एक अभिशाप है, अतः कृषि में 
स्थायी सुधार के लिए इनका निराकरण नितांत आवश्यक 
है । उपविभाजन एवं अपखंडन के दोषों को दूर करने के 
लिए सामान्यतः दो प्रकार के सुझाव दिये जाते हैं: 


() आथिक जोतों `का निर्माण (Creation ‘of 
- Economic holdings ) :—वरतेमान - परिस्थितयों . में 
भूमि व्यवस्था में सुधार की. आहत मिक अग्वश्यकता है । 
सुधार, के इन विभिन्न कार्यक्रमों में उपविभाजन तथा 


 अपखंडन की समस्या का निराकरण तथा आर्थिक जोतों . 


का नाण अद प्रमुख है । आर्थिक जोतों का निर्माण निम्न- 
` लिखित तरीकों से किया 'जाता है-(क)' जोतों की 
' चकबन्दी के द्वारा, (ख) सम्पूर्ण भूमि का समाजीकरण 
कर लिया जाय और तव उसमें सामुहिक कृषि के आधार 
“पर खेती की जाय | रूस में प्रायः इसी प्रकार की कृषि- 
` व्यवस्था पायी जाती है, (ग) किसानों की जोतों को एक 
सें मिलाकर सहकारी कृषि अथवा संयुक्त कृषि-व्यवस्थो के 
आधार धर'खेती का कार्य किया जाय । 
(2) आशिक जोतों को बनायें रखना (Preservation 
economic holdings)—जंब उपरोक्त तरीकों में 
[ किसी एक के द्वारा आथिक जोत का निर्माण हो जाता 
उसे पुनः उपविभाजन से बचाये रखने के लिए. 
प्रयत्नों. को आवश्यकता होगी -- (क) 
के नियम में परिवत्तंन लाकर' 


भारतीय अर्थशास्त्र 


ज्येष्ठाधिकार (Law of Primogeniture) 
के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे कि 
भू-सम्पत्ति का अधिकार पिता के बाद केवल बड़ लड़के 
को ही मिले । किन्तु ऐसा करने के लिए परिवार के अभ्य 
सदस्यों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था करनी होगी । 
(ख) एक सीमा के बाद जोतों फे उपविभाजन को कानून 
द्वारा रोक देना चाहिए । मिस्र में इस प्रकार . की व्यवथा 
है कि जोतों का विभिन्न सदस्यों के बीच उपविभाजव 
होना आवश्यक है, किन्तु कृषि का कार्य किसी एक ही 
व्यक्ति के द्वारा सभी सदस्यों के बदले में किया जाता है। 
ग) बिखरी हुई जोतों की चकबन्दी के द्वारा । मारत 
के विभिन्न राज्यों में आजकल चकबन्दी के प्रयत्न किये 
जा रहे हैं तथा इन प्रयत्नों में कुछ सफलता भी मिल रही 
है। (घ) सहकारी अथवा संयुक्त कृषि के द्वारा .। अन्य 
' देशों में इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था को विशेष सफलता 
पराप्तः हुई है । किन्तु इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात 
: यह है कि आथिक जोत के निर्माण एवं पुनः विभाजित 


इ'गलँड के ज्ये 


` - होने से वचाये रखने के कार्ये में .बहुत-सी कठिनाइंयाँ हैं। 


_ अतएव, ईस कार्ये के लिए जोतों की चकबन्दी एवं 


` ` सहकारी.कूषि की स्थापना ही अधिक उपयुक्त जान 
- पड़ती है। < * 


अब उपविभाजन तथा अपखण्डन के-दोषों को दूर 
_ करने के इन विभिन्न उपायों का निम्नलिखित विवरण 


प्रस्तुत किया जा रहा है: | 


जोतों की-चकबन्दी. .. 
(Consolidation of Holdings) . 
अपखण्डन के दोषों को दूर करनें का एक सामान्य 
उपचार जोतों की चकबन्दी (Consolidation. of 
holdings) बताया जाता: है। - कृषि आयोग (.९०४६ा 
Gommission on Agriculture) के अनुसार उप- 
विभाजन एवं अपखण्डन की बुराइयों को दूर करने का 
केवल एक ही उपाय नजर आता है--वह . है 'जोतों की 
चकबन्दी ।' चकबन्दी का अथं है “विभिन्न बिखरे हुए 
टुकड़ों को एक चक या एक. स्थान में परिणत करना, यानी - 
` अलाभ कर जोतों फो लाभकर जोतों में परिणत करना ।”” 
(By consolidation, we mean ‘the bringing 
together in one compact block all‘ plots of. 
land of a farmer which are scattered all over 
-the ४९९०. ) इसके द्वारा किसान की सम्पूर्ण जोत एक 


' स्थान या एक चक में कर दी जायगी .। इस प्रकार 


चकबन्दी के द्वारा किसान को कई बिखरे हुए टुकड़ों के. 
स्थान पर एक'ही जगह में सारी भूमि प्राप्त हो जाती 
है । चकवन्दी के. दो तरीके हैं-(|) किसानों में परस्पर 


स्वेच्छापूर्वंक सहयोग की भावना के आधार पर, तथा ' ., 


(2) कानून द्वारा चकबन्दी को अनिवायं बनाकर। सहयोग 
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के द्वारा चकबन्दी का कायं शीश्ञतापूर्वेक नहीं हो पाता । 
किसान चकबन्दी के लाभों को समझ नहीं . पाते जिससे वे 
न-तो अपनी भूमि छोड़ने को तैयार होते हैं. और न थोड़ा- 


बहुत आवश्यकं व्यय करने को ही तँयार होते हैं। कहीं-. 

कहीं पर तो जमींदार या.महाजन भी चकबन्दी के कार्य : 

में रुकोवट पैदा करते हैं। अतः कानून के द्वारा चकबन्दी ' 
. को अनिवार्य बनाना.ही उत्तम तरीका होता है । किसान 


को अपनी पैतृक भू-सम्पत्ति के प्रति मौलिक मोह रहता 


. है जिससे वह उसे बदलना नहीं चाहता ।: चकबन्दी के 


रास्ते की `ये जो बाधाएं हैं उन्हें शिक्षा के प्रचार तथा 
उचित पथ-प्रदशंन के द्वारा दूर किया जा सकतां है । 


भिन्त-भिन्न राज्यों में चकबन्दी के प्रयत्न :-भारत 
में सर्वप्रथम ।920-2] ई० सें पंजाब में. श्री कोलवटं की 
निगरानी में सहकारी समितियाँ बनाकर प्रचार और 
प्रेरणा के आधार पर चकबन्दी का कार्य _ प्रारम्भ किया 
गया जिसमें पर्याप्त सफलता: मिली । इस कार्यं को अधिक 
सफल बनाने के लिए नवम्बर, ]936 ई० में एक चकबन्दी 
अधिनियम (Consolidation of Holdings Act) 
बनाया गया जिसने चंकवन्दी की गति को और भी तीन्न 
वना दिया। , इस अधिनियम: के अनुसार अल्पसंख्यक 


' व्यक्तियों के विरोध के बावजूद . चकबन्दी को- अनिवार्य 


बनाया गया । उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा 


. .' चकवम्दीं के अतिरिक्त चकबन्दी को अनिवार्य बनाने के. 
लिए ।938 ई० में एक चकबन्दी अधिनियम बनाया गया। ' 
इस अधिनियम के अनुसार गाँव के कम-से-कम आधे? 


स्थायी भू-स्वामी जिनके पास गाँव की कम-से-कम दो- 


तिहाई भाग भूलि है, अगर भूमि की चकबन्दी के लिए- 


तत्पर हों तो शेष आधे भू-स्वामियों . को ऐसा करने के 


लिए बाध्य होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी सहकारी - 
. समितियों द्वारा चकबन्दी का कार्य किया जाता है । 


]949-50 ई० के अन्त .में उत्तर प्रदेश में 428 सहकारी 


. चकबन्दी समितियाँ.थीं जिनके द्वारा लगभग दो लाख 


एकड़ भूमि को चकबन्दी की गयी थी। इस राज्य में एक 
नया चकबन्दी अधिन्तियम,.]953 ई० में पारित हुआं. जो 


. । अप्रैल, ]954 ई० से लागू है। इनके अतिरिक्त बम्बई, 
दिल्ली, पेप्सु, जम्मू तथा कश्मीर, बिहार, उड़ीसा आदि : 


राज्यों में भी चकबन्दी अधिनियम बनायें गये हैं। द 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भी प्रत्येक 
राज्य में भूमि को चकबन्दी को प्रोत्साहन देने का सुझाव 


` दिया गया था । योजनां आयोग ने इस बात की सिफारिश 


की थी कि सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा! 
क्षेत्रों भें चकबन्दी को कृषि-विकास कार्यक्रम के अन्तगंत॑ 


प्रधानता दी जानी चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 


I, Fourth Plan : p. I88. 
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` लाख हेक्टर भूमि 


विभिन्न राज्यों में चकबन्दी-सम्वन्धी कानून बनाये गये। 
"राज्यों की योजनाओं के अनुसार द्वितीय योजना में कुल ' 
45 करोड़ रुपये के व्यय से ।45 लाख हेक्टर भमि की 
चकबन्दी का आयोजन था । किन्तु द्वितीय योजना के 
अन्त, यानी मार्च, ।96! ई० तक क्रेवल ।20:5 लाख ' 
हेच्टर भूमि में ही चकबन्दी का कार्य पूरा हो सका था। 
इसमें ते पंजाब में60 लाख हेक्टर, मध्य प्रदेश में ।5:6 
लाख हेक्टर, उत्तर प्रदेश में 2 लाख हेक्टर तथा महा- ' 
राष्ट्र में 6 लाख हेक्टर भूमि की चकबन्दी हुई थी | 


तृतीय योजनाकाल में कुल 773 लाख हेक्टर भूमि की 
चकबन्दी का आयोजन था जबकि योजनाकाल़ में !20 
लाख हेकंटर भूमि में चकबन्दी का कारे पुरा हुआ । इस | 
समय तक जितनी भूमि की. चकबन्दी हुई थी उसमें से 
अधिकांश भूमि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान 
तथा महाराष्ट्र राज्यों में थी । अन्य राज्यों में चकबन्दी 
की प्रगति संतोषजनक नहीं है । इस मद में तृतीय योजना- 
काल में ]9 करोड़ रुपये व्यय किये गये । तीन एक-वर्षीय 
योजनाओं (07९-४९३7 ?]७॥) में भी कुल चकबन्दी पर 
जोर दिया गया तथा ]968-69 के अन्तं देश में कुल 295:7 
कौ चकबन्दी हो गयी थी । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year 
Plan) में 94.2 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में चकबन्दी 
का आयोजन था। इसके लिए योजनाकाल में कुल व्यय 
28:4 करोड़ रुपये रखा:गया था । चतुर्थ योजना के लक्ष्यों 
की पूत्ति के बाद 973-74 तक देश में कुल मिलाकर 390 ' 
लाख हेक्टर भूमि की चकबन्दी करने का आयोजन था । 
इसमें से ।972 तक.326 लाख हेक्टर भूमि की चकबन्दी 


' की गयी थी। हे कक का 
` पाँचवों -पंचवर्षीय योजना (Fiflh Five Year 
' ए[07)-में भूमि .की :चकबन्दी पर पुरा-पूरा जोर द्या | 


गया था। 
छठो पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) 
हे भी जोतों की चकबंदी का विशेष रूप से आयोजन - 
|| he - : थे ० - 
| ग अधिकांश राज्यों में चकबन्दी की प्रगति 


संतोषजनक नहीं है ।, पंजाब एवं हरियाणों में यह कारय .. 


पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इस क्षेत्र में अच्छी 


. प्रगति हुई हैं तथा महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश मेंभी | 
अच्छी शुरुआत हुई है। जब समय आ गया है जबकि > ” 


चकबन्दी को अनिवाथं बनाया जाय; क्योंकि जबतक 


'उपविभाजन एवं अपखण्डन को दूर नहीं किया जायगा तब 


तक भारतीय कृषि में स्थायी सुधार लाना सम्भव नहीं है। 
लेकिन राज्यों को इस प्रयत्न में विशेष सावधानी क 
लेना चाहिए । साथ ही, इसके प्रचार का पुरा-पूरा प्रयंत्न 
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होना चाहिए तथा चकबन्दी की योजना का प्रारम्भिक 
* व्यय राज्यों को ही वहन करना चाहिए । किन्तु, चकवन्दी 
इस समस्या का एक स्थायी उपचार नहीं है। जबतक 
हमारे देश में उपविभाजन के कारण वत्त मान रहेंगे: तब 
` तक जातों के उपविभाजन की समस्या ज्यों-की-त्यों बनी 
| । पंजाब एवं हरियाणा कें -चकबन्दी-सम्बन्धी अधि- 
नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि न्यूनतम 
क्षेत्र के बाद जोतों का उपविभाजन नहीं किया जा क्ता 
इस ततम क्षेत्र को 'आंदर्श जोत' कहा जाता है जिसे 
प्रत्येक जिले के लिए उसकी परिस्थितियों को ध्यान में 
A निश्चित किया जाता है। | 


2. सामूहिक कृषि , Collective. Farming) :— 
जोतों का उएविभाजन तथा अपखण्डन के दोषों को दूर 


करने का एक उपराय देश की सम्पूर्ण भूमि का राष्ट्रीयकरण ` 


“भी है। राष्ट्रीयकरण के बाद सभी भूमि को बड़े-बड़े 
टुकड़ों में बाँट कर उसमें सामूहिक ढंग से कृषि की 
जायगी । इस प्रकार भूमि पर से व्यक्तिगत स्वामित्व का 
अन्त हो जायगा और -उस पर समाज का स्वामित्व 
स्थापित हो जायगा । रूस तथा चींन में इसके हारा कृषि 
की उपज: में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। किन्तु, यह व्य- 
वस्था निश्चय ही क्रांतिकारी होगी और इसे अपनाने के 
लिए देश के सामाजिक एवं आथिक संगठन में आमूल 


परिवर्तन लाना होगा जो अभी शायद सम्भव नहीं हैं। 


अतः यह कहां जा सकता है कि यह प्रथा आज की परिः 
स्थितियों के लिए सेबा अनुपयुक्त है। , 


3. सहकारी कृषि (Co-operative Farming) :-- : 


' सहकारी कृषि-व्यवस्था की स्थापना द्वारा भी हम उप- 
विभाजन तथा अपखण्डन के दोषों को दूर कर सकते. हैं । 
इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व को रखते हुए भी बड़े 
पैमाने पर खेती की जा सकती है | इस पद्धति में कृषि का 
कार्य सहकारी समितियों द्वारा होगा । इस व्यवस्था के 


` द्वारा कृषि में आधुनिक वंज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग 'किया ` 


जा सकता है। हमारे देश के कुछ भागों में इस प्रकार 
की. व्यवस्था कायम करने का प्रयास भी किया गया है। 
वास्तव में, वह व्यवस्था भारत के लिए सबसे अधिक उप- 
' युक्त है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारी 
 कृषि-्यवस्था को भारतीय कृषि-व्यवस्था का अन्तिम 
' उद्देश्य माना गया है। , 
| 4. संयुक्त ग्राम-व्यवस्था (Joint Village Mana- 
_ ६९७०९०) :-उपविभाजन तथा अपखण्डनः की समस्या 
को सुलझाने के लिए श्री तारलोक सिंह ने एक नया सुझाव 
दिया है । इनका प्रस्ताव है कि गांव की सम्पूर्ण भूमि संयुक्त 
कृषि के लिए ले ली जाय। गाँव वाले इस 
भूमि को मिलाकर स्वयं कृषि की व्यवस्था 
का. वितरण भी उन्हीं के ' हाथ, में ' 
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प्रकार. भूमिं के समस्त अधिकार तथा 
ha लि के माव्य एवं चिरस्थायी नियम पूर्ववत्‌ 
एवं सुरक्षित रहेंगे। यह योजना जनतन्त्तातमक है तथा ˆ 
इसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से पारिव्तन किया जा सकता 
हे । लेकिन इसकी सफलता इनके प्रयोग के बाद ही कही 
* जा सकती है। र 
5, उत्तराधिकार तेथा पैतृक सम्पत्ति के कानून में 
परिवर्तन :-भमि के उपविभाजंन को रोकने के लिए 
पैतृक सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार के नियम में इस प्रकार 
से परिवर्तन लाना आवश्यक है जिससे कि भू-सम्पत्ति का 
अधिकार पिता के पश्चात्‌ सबसे बड़े लड़के ही मिले। 
लेकिन आज. की स्थिति में अधिकांश लोगों को यह परि- 
वरतेन मान्य नहीं होगा साथ ही, दूसरे उत्तराधिकारियों : 
के लिए रोजगार की व्यवस्था भी करनी होगी। देश में 
उद्योग-धन्धों के अभाव में इस परिवर्तन के कारण बेकारी 
की समस्या बढ़ती ही जायगी | इससे समाज में भूमिहीन 
वर्ग की संख्या म भी वृद्धि होगी । किंन्तु, फिर भी यह - 
व्यवस्था की जा सकती है:कि एक -न्यूनतम क्षेत्र से कम 
जोतों का विभाजन नहीं हो सकता एवं इस प्रकार परिवार 
के सदस्यों को उस पर संयुक्त रूप से कृषि करने के लिए: 
बाध्य किया जा सकता है। ; * 
` 6, भूमि की आर्थिक इकाई को निश्चित करना. :--- 
कानून द्वारा. यह निश्चित कर दिया जाय कि भूमि का 
उपविभाजन केवल आथिक जोतों में ही हो सकता है। 
कृषि-व्यवस्था में स्थायी सुधार लाने के लिए यह आवश्यक _ 
जान पड़ता है । योजना आयोग ने भी सभी राज्यों द्वारा 
आथिक जोत निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है । सरकार 
द्वारा आथिक जोत की सीमा निर्धारित कर दी जाय और 
किसी भी व्यक्ति को आथिक जोत से छोटे टुकड़ों में जोतों 
को विभाजित करने का अधिकार नहीं दिया जाय । अधि- 
ठ व में इस प्रकार के अधिनियम. तैयार किये | 
गये हैं । - 
इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा जोतों के उपविभा- 
जन तथा अपखण्डन .को रोका जा सकता है, किन्तु 
भारतीय कृषि के इस मौलिक दोष को दूर करने का सबसे | 
अच्छा तरीका सहकारी कृषि है। सहकारी कृषि..की '' 
विशेषताओं के अध्ययन के पूर्व कृषि-व्यवस्था के विभिन्न 
रूपों की जानकारी आवश्यक है। R 


कृषि-व्यवस्था के विभिन्न रूप - ` 
(Different Forms of Cultivation) 
न संसार में आजकल कृषि-व्यवस्था के अनेक रूप पायें 
जाते हैं, जिनमें तिम्नलिखित प्रमुख हैं :--. 
[. व्यक्तिगत कृषि-व्यवस्था (Individual Farming);, 
2. प जीवादी कृषि-व्यवस्था (Capjtalistic Farming); 
3, राजकीय कृषि-व्यवस्था (9९ Farm¡n४); - 


IN Se SSS SS न NSIS SS 


a i 


- भा० अ०--6 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


जोतों का आकार तथा सहकारी कृर्षि | . - 24] 


4. सामूहिक - कृषि-व्यवस्था ( Collective Far- 


ming), तथा 
5. सहकारी कृषि-व्यवस्था (Co-operative Far- 
ming).| * 


(!) व्यक्तिगत कृषि-व्यवस्था (ndividual’ Far- 


`` .min):इस व्यवस्था में किसान अपनी जमीन या किराये 


की जमीन पर अपने साधनों से कृषि का कार्य करता है। 


. भारत में इस प्रकार की क्ृषि-व्यवस्था ही अधिकतर 


प्रचलित है । इसमें किसान बिना किसी वाह्य हस्तक्षेप के 
स्वतन्त्रतापुर्वंक कार्य करता है। इसका सबसे बड़ा गुण 


यह है कि इससे कृषक के व्यक्तित्व का विकास होता है: 


तथा उसमें प्रेरणा, उत्साह, साहस, जिम्मेवारी एवं कठिन 
परिश्रम आदि गुणों का विकास होता है। इसमें किसान 


` का शोषण नहीं होता । लेकिन यह व्यवस्था बहुत ही 


दोषपू्णं है, क्योंकि साधारणतः एक व्यक्ति के साधन 


. सीमित होते हैं जिससे इस व्यवस्था में किसान को पर्याप्त 


सफलता नहीं: मिल पाती । साथ ही, इस व्यवस्था में कृषि 
के आधुनिक तरीकों का प्रयोग भी नहीं हो सकता तथा 
बड़े पैमाने की कृषि का लाभ नहीं उठाया जा सकता 
है। भूमि के विभाजन का अधिकार होने से इसका 
उपविभाजन एवं अपखण्डन' होने लगता है। इससे जोतें 
गैर अथक हो जाती हैं जिनका कृषि तथा किसान, दोनों 


` पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 


-'(2) पूंजीबादी कृषिःब्यवस्था (87/३8६० 


Firming) :—इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था इंगलैंड तथा 
अमेरिका में अधिक प्रचलित' है। भारत में भी चाय, 
कहवा तथा रबर के बगानों में इसी प्रकार की कृषि- 
व्यवस्था पांयी जाती है। दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती 


- में भी बड़े-बड़े फार्म पाये जाते हैं । इस अवस्था में भूमि 


पर व्यक्तियों, सिण्डीकेटों अथवा सम्मिलित पूजी की 
कम्पनियों का अधिकार रहता है तथा वे ही इसके 
प्रबन्धकर्ता भी होते. हैं। इनमें -उत्पादन के आधुनिक 
तरीकों-उत्तम बीज, अच्छी. खाद तथा बड़े-बड़े. यन्तों 


का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तरगत : 


पूजीपति भूमि पर वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने परं कृषि- 


. कार्यं करते हैं। अतः. इस प्रकार, की कृषि में अधिक 
- उत्पादन तथा भूमि का सदुपयोग सम्भव होता है । लेकिन, 


भारत की वत्त मान स्थिति में इस प्रकार की कृषि-व्यचस्था 


- हितकर नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि इस व्यवस्था में भूमि पर 
थोड़े ही व्यक्तियों का अधिकार हों-जायगा तथा देश में 
"भूमिहीन वर्ग की संख्या में वृद्धि हो जायगी । . साथ ही, 
यन्त्रों के अधिकाधिक उपयोग से बेकारी के बढ़ने का. भय 


बना रहेगा । अतः आज की स्थिति में भारत के लिए यह 
व्यवस्था उपयुक्त नहीं होगी। . : 


(3) राजकीय क्षषि-व्यवस्था (Sate farming):— 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत - रांज्य का अधिकार फाम पर 
रहता है तथा कृषि की व्यवस्था वेतनभोगी कर्मचारियों के 
द्वारा की जाती है। ' अतः"इस व्यवस्था में कृषि की 


~ सफलता मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों की योग्यता परः 


निर्भर करती है। प्रारम्भ में. रूस में इस प्रकार के फार्म 
स्थापित किये गये थे, लेकिन कर्मचारियों की अथोग्यता 


“तथा मजदूरों में उत्साह के अभाव के कारण इन्हें वहां 


पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । भारत में भी कुछ 
स्थानों में राजकीय फार्म हैं जहाँ कृषि-सम्बन्धी अनुसंधान 
का कायं होता है। जहाँ नयी भूमि कृषियोग्य बनायी 


'गयी है वहाँ भी कुछ स्थानों में राजकीय फार्म स्थापित 


किये गये हैं । इन फार्मों में आधुनिक तरीके से कृषि-कार्य 
किया जाता है। किन्तु भारत: में भी इस शकार की कृषि- _ 
व्यवस्था के सफल होने की बहुत कम आशा है। साथ ही, . 
राजकीय फार्मों में सरकारी कर्मचारियों, के अतिरिक्त. 
ओर सभी लोग़ मजदूर की ही गिनती में रहते हैं। अतः 
राजकीय कृषि-व्यवस्था - हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं 
कही जा सकती । 


(4) सामूहिक कृषि-व्यवस्था . (Collective farming - 


-सामृहिक कुषि-व्यवस्था में भूमि पर व्यक्तिगत या निजी | 


स्वामित्व नहीं रहता वरन्‌ भूमि, पंजी तथां .पशु-सभी 


* पर समाज का अधिकार रहता है। राज्य द्वारा समस्त 


भूमि का समाजीकरण हो जाता है. गाँव की सभी जोतों 
को एक में मिला दिया. जाता है तथा आधुनिक तरीकों से 
खेती की जाती है। रूस तथा फिलिस्तीन (९८६7९) 
में यह व्यवस्था अधिक प्रचलित है, तथा उन देशों में इसे “ 
पर्याप्त सफलता भी मिली. है । इसमें खेती एक निर्वाचित 
समिति या काँरपोरेशन की देख-देख में होती है । यह ' - 
समिति हरेक आवश्यक कार्यों का प्रबन्ध भी करती है। 


किन्तु; भारत के लिए वत्तं मान स्थिति में सामूहिक : 
कृषि-व्यवस्था भी उपयुक्त नहीं जान पड़ती है। इस प्रकार _ 
की कृषि-व्यवस्था का सबरे बड़ा दोष यह है कि इसमें 


किसान की व्यक्तिगत; स्वतन्त्रता का पूर्णं लोप हो जाता है | 


और वे समाज-रूपी विशाल यंत्र के निष्प्राण पुज की तरह 
हो जाते हैं। अतएव, यह एक क्रांतिकारी प्रणाली: है 
त॑था इसके लिए देश की सांमाजिक व्यवस्था में आमूल 
परिवर्तेन लाने होंगे । देश में कृषक अपनी भूमिं से अपना 


अधिकार नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज | 


वाद में ऐसी कृषि-व्यवस्था की प्रधानता होची चाहिए 
जिसमें किसानों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बनी रहे अतः 
भारत की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा 
सकता है कि सामूहिक कृषि यहाँ सम्भव'नहीं हे। | 
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` विभाजित किया जाता है। 
आ अपनी भूज पर व्यक्तिगत स्वामित्व को रखते हुए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सहका री-कृषि-व्यवस्था 
(Co-operative Farming) 


सहकारी कृषि-व्यवस्था सामूहिक तथा व्यक्तिगत - 


कृषि के बीच का समझौता है । डॉ० ओटो शिलर 


. (Otto Schi[९r) के अनुसार “सहकारी कृषि कृषि- 


व्यवस्था का वह रूप है जिसमें भूमि का प्रयोग संयुक्त 
रूप में किया जाता है।' (Co-operative Farming is 
understood .as a form of farm management in 
which the land is used jointly.) इसी प्रकार 
959 ई० में.निजलिगप्पा समिति ने अपने प्रतिवेदन में 
सहकारी कृषि की परिभाषा इस प्रकार से दी थी, “सह- 
. कारी कृषि-समिति कृषकों का ऐच्छिक संगठन है जिसमें 
मानव-शक्ति एवं भूमि जसे साधन. एकत्र किये जाते हैं 


जिससे उनका अच्छा प्रयोग हो सके। इसमें अधिकांश 
` ¬ सदस्य कृषि में भाग लेते हैं जिससे उत्पादन, रोजगार 


तथा आय बढ़ती है । इस प्रकार की व्यवस्था में किसान 
आपस में मिलकर खेती करते हैं। इसमें व्यक्ति का 
` अपनी भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारे. बना रहता है, 
लेकिन खेती संयुक्त रूप से की जाती है।” प्रजातांत्रिक 
` तरीके की सहकारी कूषिःव्यवस्था की निम्नलिखित प्रधान 
विशेषताएं हैं-- 


(क) सभी सदस्यों की भूमि को मित्राकर एक इकाई 


` . का रूप दिया जाता है। 


(ख) प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमि पर पुरा-पूरा 
अधिकार रहता है। दूसरे शब्दों में, इसमें व्यक्तिगत 
स्वामित्व (०४००7४!¡7) का अन्त नहीं होता। ˆ 


(ग) खेती का प्रबन्ध संयुक्त रूप से किया. जाता है। 


(घ) सदस्यों को उनके कार्य के बदलें में पारिभमिक 
दिया जाता है। 


(च) पारिश्रमिक देने के बाद कुल लाभांश में से 
सुरक्षित कोष का अंश निकाल कर शेष सदस्यों के बीच 


सहकारी कृषि-व्यवस्था के. द्वारा छोटे-छोटे किसान 


बड़े पेमाने की कृषि के लांभों. को प्राप्त कर सकते हैं। 
साथ ही, इसके द्वारा खेती, पूजी और श्रम के सभी 


साधनों को एकंत् कर उनका समुचित उपयोग किया जा 
-सकता है । महात्मा गाँधी का इस सम्वन्ध में यह कहना 


था कि “सहकारी कृषि के वगेर किसान कृषि के लाभ का. 


के 'पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर सकंते ।” ( 7 firmly 
._ believe that we shall not derive the full bene- 


fits of agriculture until we take to co-opera-: 


भारतीय अर्थशास्त्र 


सहकारी कूषि-व्यवस्था सामान्यतः. निम्नलिखित चार 


` प्रकार की होती है: 


(क) सहकारी संय॒क्त!कुषि-व्यवस्था (C0-०९t४९ 
joint Farming) :—इस प्रकार की समितियाँ सदस्यों 
की छोटी-छोटी जोतों को मिलाकर एक इकाई में परिणत 
करती हैं । लेकिन प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर 
व्यक्तिगत अधिकार ज्यों-का-त्यों बना रहता है। ये 
समितियां स्वयं अपने फामों में खेती की. व्यवस्था करती 
हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े पैमाने ' पर 
कृषि के प्राय: सभी लाभ प्राप्त होते हैं। यह व्यक्तिगत 
स्वामित्व और सामूहिक कृषि की प्रणाली है। ` 


(ख) उच्चतर सहकारी कृषि-व्यवस्था (Co-opera- 


tive Barter Farming) :--इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था ` 


के अन्तगतं किसान. अपनी खेती का प्रबन्ध स्वयं करते हैं। 


` समिति केवल इन्हें खेती के तरीकों में सुधार के :उद्देश्य . 


से अच्छे बीज, अच्छी. खाद, आधुनिक औजार तथा 
सिंचाई आदि की व्यवस्या करती है। साथ ही, सदस्यों के 
उत्पादित मालों को एकत्र कर उनके विक्रय की व्यवस्था 
भी ये समितियां स्वयं करती हैं। इस प्रथा को सेवा- 


है।- i 
(ग) सहकारो :काइतकारी कृषि-व्यवस्था (C0-0pe- 
rative Tenant Farming ) :—इस व्यवस्था के 
अन्तर्गेत भूमि को कई टुकड़ों में विभाजित किया जाता है 
और प्रत्येक टुकड़ा एक किसान को. दे दिया जाता है। 
प्रत्येक किसान समिति द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार 
खेती करता है। ये समितियाँ उन्हीं स्थानों के लिए अधिक 
` उपयुक्त होती हैं जहाँ नयी भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया 
हो । इस प्रणाली में कृषि की योजना तो सामू हिक. रूप 
से बनती: है, किन्तु उसका कार्यान्वयन व्यक्तिगत. रूप से 
होता है । द - के 
(घ) सहकारी सामूहिक कृषि-व्यवस्था (C0-0pera- 
tive Collectiye Farming ) :—इस व्यवस्था में 


सामूहिक स्वामित्व और सामूहिक कार्य-संचालन दोनों 


का समावेश रहता है। इनके अन्तर्गत समिति स्वथं 


मि 
, का भालिक होती है तथा कृषि की व्यवस्था करती है ! 
सदस्यों को उनकी मजदूरी दी जाती है तथा' उसी -अनुपात. 


में लाभांश का भी. वितरण किया जाता है । प्रत्येक 
सदस्य को समिति से सम्बन्ध विच्छेद करने की, स्वतन्त्रता 
रहती है तथा उनकी पूंजी भी वापस की जा सकती है। 


इस प्रकार की समितियों का निर्माण अभी तक हमारे देश - 


में नहीं हो Sd है। ४ 
सहकारी कृषि-व्यवस्था- हमारे देश की वर्तमान 
परिस्थितियों के लिए अति उपयुक्त है। इनके हारा उप- 


4 रे Ns CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सहकारिता ($९४०९ ९०-०९-३६४९) 'भी कहा जाता ` 


es - ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


जोतों का आकार तथा सहकारी कृषि 


विभाजन एवं अपखण्डन की सारी बुराइयों को दुर कर 
देश की कृषि-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार पर संगठित किया 
जा सकता है। देश की भूमि, श्रम एवं पूजी को एकत्र 
कर उनका समुचित विकास किया जा सकता है। इससे 
छोटे-छोटे किसान भी वृहत्‌ पैमाने की कृषि के लाभों को 
प्राप्त कर सकते हैं । . 

भारत में सहकारी कृषि के बहुत-से उद्दे श्य हैं। हमारे 
भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में 
सहकारी कृषि-व्यवस्था के निम्नलिखित प्रधान लाभ. हैं-- 
]. सहकारिता के आधार पर . कृषि के उत्पादन में 

वृद्धि होगी; व 

2. ग्रामीण जनता की गरीवी दूर होगी, ग्रामवासियों 

में इससे एक नया जीवन एवं एक नयी आशा का संचार 


होगा; 

- ` 3. सहकारी कृषि से एक वर्ग-हीन समाज (0980655 
~. 50८९9) की रचना में सुविधा होगी; , 

: 4. खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार ' (State trading 
_in Fo0drains) को बल मिलेगा एंवं जोतों की अधिक- 
-तम सीमा के निर्धारण में भी सहायता मिलेगी; तथा 

` 5. इससे उपविभाजन एवं अपखण्डन की वुराइयाँ भी 

दूर होंगी एवं वैज्ञानिक कृषि के लिए मागं को. प्रशस्त 
बनाया जा सकता है। 


भारत में सहकारी कृषि की प्रगति - 

(Progress of the Co-operative Farming in 

ह India) 
भारत में सहकारी कृषि-व्यवस्था को अपनाने के 
लिए सरकार द्वारा पुरा प्रयास किया जा रहा है। पंच- 
वर्षीय योजनाओं रें भूमि-सुधार का अन्तिम उद्देश्य सह- 
कारी ग्राम-व्यवस्था की स्थापना माना गया है। इस 
उद्देश्य से योजनाकाल में विशेष रूप से प्रचार भी किया 
जा रहा हैं। देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी कृषि- 
व्यवस्था की स्थापना का. प्रयास भी किया जा रहा है.। 
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में बहुत अधिक सह- 


कारी फ़ार्मे स्थापित किये गये हैं। बिहार में सहकारी 


गन्ना समितियाँ कई वर्षो से यह कार्य कर रही हैं। सर- 
कार द्वारा भी इन समितियों की स्थापना के लिए बहुत 
अधिक सहायता दी जा रही है। जून, 970 ई० के अन्त 
तक देश में. कुल 889 सहकारी कृषि समितियां थीं 


जिनकी सदस्य-संख्या 2:4! लाख थी तथा जिनके द्वारा 


कुल 4:75 लाख हेक्टर भूमि में खेती की जाती थी। 
ais 


~ 


. 243. 


- प्रथम अखिल भारतीय सहकारी काँग्रेस ने फरवरी, 
]952 ई० में यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि राज्य एवं 
सहकारिता आन्दोलन द्वारा सहकारी कृषि के संगठन का 
यथासंभव प्रयास करना चाहिए। योजना आयोग भी 
सहकारी कृषि को यथासम्भव विकसित करने के पक्ष में 
था। इन उद्देश्यों से योजना आयोग द्वारा प्रथम पंचवर्षीय ` 
योजनाकाल में निम्नलिखित'सुझाव दिये गये थे :-- . 

]. . प्रत्येक सहकारी कृषि-फार्म के लिए परिस्थितियों , 
के अनुसार न्यूनतम भूमि की मात्रा निर्धारित करनी: 
चाहिए । Bs SR 
2. सरकार द्वारा वित्त तथा तकनिकी सहायता. प्रदान 
करेने में सहकारीः कृषि-समितियों को प्राथमिकता प्रदान 
करनी चाहिए । . र 

3. नयी भूमि पर कृषि-व्यवस्था करते समय सहकारी 
कृषि-समितियों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 
साथ ही, बंजर-भूमि को. कृषि-योग्य बनाने के लिए भी 
उचित सहायता देनी चाहिए । 

_ 4. यदि किसी गाँव के अधिकांश किसान जिनके 
पास कुलं कृभि-योग्य भूमि का कम-से-कम आधा भाग हो, - 
सहकारी कृषि-फामे स्थापित करना चाहें तो उन्हें ऐसी 
कानूनी सुविधा होनी चाहिये जिससे कि सम्पूर्ण गाँव के 
लिए. सहकारी कृषि-व्यवस्था की स्थापना की जा सके । 


. जुलाई, ]965 ई० में भारत सरकार ने चीन की 
सहकारी कूषि-व्यवस्था के अध्ययन के लिए श्री एस० के० 
पाटिल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि-मंडल को 


. चीन भेजा था। मण्डल के सुझाव -देश में सहकारी कृषि 


व्यवस्था के निर्माण के लिए निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। | 
चीन में आथिक विकास के लिए योजना तैयार करने में ` 
सामान्यतः. रूस का ही ` अनुकरण किया गया है, किन्तु : 
कृषि के क्षेत्र में रूस की तरह सामुहिक कृषि को नहीं ... 

अपना कर चीन में सहकारी कृषि-व्यवस्था पर ' अधिक 


जोर दिया गया है।. फिर भी, चीन में पदक हिक कृषि) . 


की भावना का पूर्णतः अभाव नहीं हैः क्योंकि अन्ततः 
सहकारी कृषि-समितियां वहाँ भी सामूहिक कृषि-व्यवस्था 
में ही परिणत कर दी जायेगी । चीन में सहकारी कृषि 
की स्थापना में व्रहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का महत्त्वपूर्ण 
सहयोग रहा है। प्रारम्भ में चीन में केवल ।9 उत्पादक 
सहकारी समितियों द्वारा सहकारिता आंदोलन का कायं 
प्रारम्भ हुआ ।'किन्तु मई, 956 ई० तक सम्पूर्ण चीन में 
एक करोड़ से भी अधिक सहकारी कृषि-समितियाँ संगठित - 
की जा चुकी थीं जिनके संदस्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रायः 9 
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` प्रतिशत परिवार थे। हमारे देश में राजनीतिक दल इस 
आंदोलन की प्रगति में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते 


हैं। चीन की ही तरह हमारे देश में भी सहकारी -कृषि- ` 


व्यवस्था से कृषि की उपंज में पर्याप्त वृद्धि की जा 
- सकती है। 


नागपुर प्रस्ताव एवं भूमि-सुधार की नयी खूप-रेखा :-- 
जनवरी, -959 ई० में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में 
काँग्रे स दल ने संयुक्त सहकारी .कृषि (Joint Co-opera- 
tive Farming) को कृषि-सुधार के अन्तिम लक्ष्य के रूप 
में स्वीकार किया । भारतीय संसद्‌ ने भी मार्च, !959 
४ ६० में एक प्रस्ताव द्वारा नागपुर प्रस्ताव को स्वीकृति 
प्रदान की । संसद्‌ ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार 


किया कि आगामी तीन वर्षों में संयुक्त सहकारी कृषि के | 


प्रथम चरण के रूप में सेवा सहकारिता (9९४०९ 
Co-operatives) की स्थापंना पर जोर दिया जाय। 
किन्तु सेवा सहकारिता से हमारा तात्पयं क्या है.? सेवा 
.सहकारिता किसानों के! उस संगठन को कहते हैं जो 
किसानों के लिए बीज, अच्छी खाद तथा कृषि-सम्वन्धी 
“ओजारों की व्यवस्था 'करेगी। किन्तु इस प्रकार की 
समितियों की स्थापना में निस्सन्देहं कठिनाई होगी ] 
सेवा सहकारिता के संगठन के लिए पर्याप्त मात्रा में 
सुयोग्य व्यक्तियों को प्राप्त करने में भी कधिनाई होगी । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कठिनाइयों को दूर किया 

. जा सकता है; किन्तु इसमें बहुत अधिक सावधानी की 
आवश्यकता होगी। साथ ही, इसमें समय भी बहुत 
अधिक लगेगा । = ST 


भारतीय काँग्रेस का उद्देश्य सहकारी कृषि के 

अन्तर्गत कृषि के सम्पण अंगों को लाना हैं। इस प्रस्ताव 

* में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 966 के अन्त 
तक प्रत्येक राज्य में जोतों की सीमा-निर्धारण का कार्य 
पूरा हो जाना चाहिए और इस प्रकार सीमा-निर्धारण के 

' फलस्वरूप जो अतिरिक्त भूमि वचेगी- उसकी व्यवस्था 
पंचायत के जिम्मे रहेगी और उस पर भूमिहीन व्यक्तियों 
की सहकारी समितियों द्वारा कृषि की जायगी । इस प्रस्ताव 
` ` के अनुसार किसानों की भूमि को एक जगह एकत्र करके 


सहकारिता के अन्तर्गत लाया जायगा। भूमि पर उसका 


व्यक्तिगत स्वामित्व ज्यों-का-त्यों बना रहेगा तथा इसके 


किसान को उसकी भूमि के आधार पर दिया जायगा तथा 


शेष उपज का वितरण उनके द्वारा किये गये श्रम के 


आधार पर किया जायगा | इससे बहुत अधिक लाभ की 
र ps जाती है। सहकारी क्‌ रिः से उपज में वृद्धि, 
हशी जिससे बाजार में आनेवली अतिरिक्त उपज 


Marketable Surplus) की मात्रा बढ़ेगी। ` इससे 
आ को बल मिलेगा तथा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति 
होगी। इस प्रकार जो अतिरिक्त. पूंजी का निर्माण होगा 
उनसे गाँव के. विकास की योजनाएं कार्यास्वित की जा 


सकती हैं । 


- जून, ।959 में भारत सरकार ने सहकारी कृषि- 


- व्यवस्था के विस्तार के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम तैयार , 
* करने के लिए एक समिति -नियुक्त की थी जिसने अपना ' , 


सुझाव फरवरी, ।960 में दिया.। समिति ने सहकारी 
कृषि-ञ्यवस्थाः की स्थापना के पूर्वं sa जाने वाली प्रारम्भिक 
कारंवाइयों के सम्बन्ध में रूप से सुझाव दिया 


है। साथ ही, सुझाव के खूप में कहा गया था कि अगले ' 


चार वर्षों में प्रत्येक मिले 'के' एक-एक खण्ड में सहकारी 
कृषि-व्यवस्था की स्थापना की जाय । 


डॉ० ओटो शिलर फे सुझाव-सहकारी कृषि के सम्बन्ध 
"में डॉ० ओटो शिलर ( 0६० 9०॥॥।९ ) के सुझावों. 
की: व्याख्या . यहाँ अनिवार्य है । इन्होंने छोटी- 
.छोटी जोतों के आधार पर व्यक्तिगत कृषि ([70ए- 
dual farming: with small -holdings) का सुझान्न 


दियां है जिसमें नियोजन, विनियोग एवं विक्रय. आदि.- 
सहकारिता के आधार पर किये जायेंगे । इस प्रकार की 
व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें छोटी-: 


छोटी जोतों को एकत्र किये वगैर ही बड़े पैमाने की कृषि 
के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। इसमें कृषि का कार्य 


` छोटी-छोटी जोतों में व्यक्तिगत आधार पर किया | 


जायगा । अतएव .व्यक्तिगत स्वामित्व एवं: प्रयोजन 
(Inidati/e ) ज्यों-का-त्यों बना. रहेगा, किन्तु कूषिं- 
कार्यं के लिए आवश्यक सभी सेवाओं का आयोजन सह- 
कारिता के आधार पर किया जाय्गा । 
का यह भ्रष्ताव भारत: की वत्त मान परिस्थितियों के लिए 
अंधिक उपयुक्त जान»पड़ता है। शिक्षा एवं सामूहिक 
भावना के .अभाव में हमारे देश के कृषक. सहकारी 
संयुक्ता कृषि-व्यवस्था को अपनाने में संकोच कर रहे हैं । 


अतः, अभी इसी प्रकार की व्यवस्था को' अपनाया जा 


सकता हैं और भागे जब देश में समुचित मनोवैज्ञानिक 


एवं सामाजिक वातावरण तैयार हो जायगा तब डाँ० . 


कम ` शिलर के प्रस्ताव में. कुछ संशोधन ल हे 
» लिए किसानों को 527९ (०06086७ दिये जायेगे! की द रि नाकार 


`. भूमि पर सहकारी समितियों द्वारा संयुक्त रूप से वैशानिक 
' ढगसेक्‌षिकी जायगी। उपज का एक हिस्सा प्रत्येक 


, जोतों पर कृषि-कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है 


ओर इस प्रकार धीरे-धीरे सहकारी संयुक्त कृषि के 


अन्तिम आदर्शं को प्राप्त किया जा सकता है-। 


तृतीय पंचवय योजना ( 7/74 ४९ ४८९7 ` 
Plan) में देश के 38 जिलों गह प जिले के न 


एक: सामुदायिक विकास प्रखण्ड में सहकारी कृषि का 
एक प्रयोग . केन्र (Pilot Project) स्थाथित करने का 
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जौतों कां आकार तथा सहकारी कृषि fo 


आयोजन था,। प्रत्येक केन्द्र में ]0 सहकारी कृषि 
समितियाँ होंगी । इस प्रकार तृतीय योजनाकाल में कुल 
3।80 सहकारी समितियों की स्थापना की व्यवस्था थी । 
इसके अतिरिक्त देश के अन्य, भागों में .और 4 हजार 
सहकारी कृषि समितियों की स्थापना की व्यवस्था थी । 
` इन समितियों की स्थापना में सरकार द्वारा विभिन्न 
प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने पर जोर दिया गया था । 
इन समितियों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए 
एक National Co-operative Farming Advisory 
2090 की ` स्थापना भी की गयी । जनवरी, ]968 में 
इस परिषद्‌ ने यह प्रस्ताव किया कि (क) इरेक समिति 
को पुनर्वास कार्यक्रम पर ही जोर देना चाहिए; (ख) 
प्रत्येक समिति में भूमि प्राप्त करने का एक निश्चित कार्य- / 
कम होना चाहिए, तथा (ग) उन्हीं समितियों को आथिक 
सहायता देनी चाहिए जो सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों : 
का अनुकरण कर सकें। राज्य सरकारों द्वारा भी राज्य- 
स्तर. पर इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित की गयी हैं! 
इस प्रकार तृतीय योजनाकाल में SEs कृषि को . 
अधिक लोकप्रिय बनाने के बहुत-सारे प्रयास किये गये । 


७ 


जून ]970 तक देश में 889 सहकारी कृषि. 
समितियाँ थीं, जिनके अन्तर्गत लगभग 475 लाख 
हेक्टर भूमि थी। इससे स्पष्ट है कि देश में कुल कृषि 
की जाने वाली भूमि के केवल 0.4 प्रतिशत भाग में ही 
अभी तक सहकारी कृषि समितियों'का निर्माण हो सका 
है । चतुर्थ पंचचर्षोंय योजना (Fourth. Five Year 
P]27) में सहकारी कृषि के विकास पर I8 करोड़ रुपये 
` व्यय का आयोजन था । न 


सहकारी कृषि-व्यवस्था ना आलोचनास्मंक . 
समीक्षा _ 
(A, Critical Appraisal of Co-operative . 
Farming in India) | 
` भारत में दो प्रकार की सहकारी कृषि समितियों की 
स्थापना का प्रयास किया गया है सहकारिता 
‘(Service Co-0peratiVes) ठथा सहकारी संयुक्त कृषि 
समितियां (Co-operative Joint Farming Societi- 
९5) । सेवा सहकारी समितियों का उदे शंय खाद, बीज आदि 
किसानों के लिए उपलब्ध बनाना तथा, इतकी उपज के 
` विक्रय की व्यवस्था करना है। दूसरी ओर सहकारी संयुक्त 
कृषि के अन्तरगत सदस्यों की सम्पूर्ण भूमि को मिलाकर 
एक इकाई ' का रूप दिया जाता है तथा «बड़े पैमाने 
पर 'कुषि कार्यं किया. जाता है । :भारत र सेवा 
सहकारी समितियों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई 
आपत्ति नहीं उठायी जाती है, किन्तु जहाँ तक सहकारी _ 


~ 


` पड़ता है । 
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संयुक्त कृषि-व्यवस्था का प्रश्न है, इसके विरुद्ध अथंशास्त्रियों _ 


तथा राजनीतिज्ञों द्वारा विभिन्‍न प्रकार की आलोचनाएँ 
की जाती हैं। वास्तव में, भारत में इस प्रकार की 
सहकारी कृषि-व्यवस्था की स्थापना में बहुत-सी कठिनाइयाँ 
हैं । सबंप्रथम यहाँ” गाँवों में आज भी व्यक्तिगत 
भावना. की प्रधानता है। अतः किसान शीघ्र इस प्रकार 
के सामूहिक कार्य के लिए तत्पर नहीं होते। साथ ही 
इससे अभ्रजातांल्िक (47।-१९०००7६४०) शक्तियों को 
बल मिलेगा । 
एम० मुन्शी तथा राजाजी जैसे विद्वानों ने सहकारी कृषि 
व्यवस्था के विरुद्ध आशंका प्रकट की है । . काँग्रे स दल के 
ह व्यक्तियों ने भी सहकारी कृषि के विरुद्ध आवाज 
उठा 


इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था से व्यक्ति, जोत तथा परिवार 


तीनों की स्वतन्त्रता (Freedom of man, freedom of . 


the farm and family) समाप्त हो जायगी। 
किन्तु हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पं नेहरू 
इनकी आलोचना से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार यह 
सोचना कि सहकारी कृषि आगे चलकर सामुहिक कृषि 
के रूप में परिणत हो जायगी, बिल्कुल तथ्यहीन जान 


इन्हीं कारणों से सरवं्री मसानी, के० : 


इन लोगों क्रे अनुसार इससे भारतीय ` 
परम्परा समाप्त हो नायगी। राजाजी की राय में ' 


साथ ही, सहकारी कृषिं को रूस आदि देशों . 


की कृषि की बुराइयों के आधार पर नहीं देखना चाहिए;: | 


क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था उन देशों से सर्वथा 
भिन्न है। सरकारने सहकारी कृषि की उपलब्धियों 


' तथा कठिनाइयों की जाँच के लिए प्रो डी० आर० 


गँडगिल की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की 


_ थी. जिसने अक्टूबर, 965 में अपना प्रतिवेदन सरकार ' 
के सम्मुख . प्रस्तुत किया । समिति के - अनुसार कुछ : 


क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर कृषि के संगठन. को 


_ पर्याप्त सफलता मिली है, किन्तु अधिकांश . क्षेत्रों में ये | 


मुख्यतः असफल. ही रही है। इनका प्रधान कारण | 
सरकारी सहायता. का अभाव कहा जा सकता. है। | 


` आथिक दृष्टि से समितियों को स्वावलस्बी बनाने के लिए | 
समिति के अनुसार उन्हें .लघु उद्योग स्थापित करने के ` 


` लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समिति के अनुसार 
कृषि की समस्या के समाधान. के लिए कोई सुगम रास्ता 
नहीं है, अतः ऋण-व्यवरंथा तथा पुनसं गठन . के' बावजुद 


` शीघ्र परिणामों की आशा नहीं की जानी चाहिए । 


अन्त,में यह कहा जा सकता है सहकारी कृषि के 
अपने लाभ.अवश्य हैं, किन्तु अद्ध -विकसित एवं प्रजातांल्षिक 
व्यवस्था वाले देशों में इस प्रकार की 
को कारये रूप 'भें परिणत करने में निस्संदेह कठिनाई 
होगी। ` इस प्रकार की 
करने के लिए सुयोग्य 


ला 
| 


कृषि-व्यवस्था * 


कृषि-व्यवस्था को संचालित . 


नेतृत्व की आवश्यकता होगी -- - 


है] 
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जिसका हमारे गाँवों में अभी अभाव है। साथ ही, 
हमारे देश में किसानों में व्यक्तिवादी भावना इतनी कट- 
कूट कर भरी है कि वे शीघ्र इस प्रकार के सामूहिक कार्य 
'के लिए शीक्ष तैयार नहीं होंगे । सुयोग्य नेतृत्व एवं सामू- 
हिक भावना के अभाव में सहकोरी क्षि का कोई .भी 
प्रयत्न देश में सफल नहीं हो सकता । अतएव, सहकारी 
संयुक्त कृषि-प्रणाली को अपनाने के लिए देशवासियों के 
बीच समुचित सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण 
"तैयार करना होगा। शिक्षा एवं सामाजिक भावना के 

प्रचार द्वारा इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा 


` सकता है, किन्तु इसमें भी समय लगेगा । .अतः देश में .. 
सहकारी कृषिःप्रणाली की योजना को कार्यान्वित करने में - 


धेयंपुर्वेक काम लेने को आवश्यकता है। 

किन्तु देश में सहकारी कृषि की प्रगति संतोषजनक 
नहीं कहीं जा सकती। वास्तव में, भारत जैसे देश में 
शिक्षा एवं सामुहिक भावना के अभाव में इस प्रकार की 
कृषि व्यवस्था को अपनाने के लिए किसान शीष तैयार 


]. Baljit Singh 

2. Khusro and Agrawal 
3. 0. Myrdal 

4. National Sample Survey, Report No. 7 


भारतीय अर्थशास्त्र 


नहीं होते। अतः सरकार अब - अपनी इस नौति में 
परिवर्तन कर रही है तथा ऐसा जान पड़ रहा है कि 
सहकारी कृषि के उद्देश्य का धीरे-धीरे परित्याग किया 
जा रहा है। साथ ही, जैसा कि प्रो० मिर्डाल (G. 
M$rda!) ने कहा' है “भारत में सहकारी कृषि-व्यवस्था 
से कृषि. के क्षेत्र में किसी प्रकार के क्रान्तिकारी परिवतंन 
की आशा नहीं की जा सकती ।” इसके अनुसार ''C0- 
operative farming in the Indian sense is far 
less radical than it seems on the surface. 
Indeed, its major weakness is that it prod- 
uces Virtually no change in the statusquo. 
Traditional status and ‘distinctions between 


-land-owners and landless labourers and share 


croppers are maintained and under the cover 
of respectability provided by the label ‘co- 


operation may ‘even become .more deeply 
entrenched.” २ 


® 
विशेष अध्य यन-सुची 
: Next step in Village India. 
: Problems of Co-operative Farming in India, 
: Asian Drama. 


5, Congress Agrarian Reforms Committee Report (i949). 


6. Third, Fourth and Fifth Five Year Plans. 
7. Draft Five Year Plan (I978-83). - . 


भ “It is not en । aia 
that the remedy for the ills of co-operation is more co-operation, CR 
emerge only when the Jong standing changes in status and आए 0 अककक 


५. tion can mend them.” 


repaired, It is futile 40 hope 


Power that divide the agricul- 
that experiments with co-opera- 
‘—Asian Drama p. 354 
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' अध्याय : 20 


भूमि-व्यवस्था एवं सुधार . 


a (Land Tenures and Reform) 


परिचय :--भारतं-जैसे कुषि-प्रधान देश में उचित 
भूमि-व्यवस्था ` का वड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। भूमिः 
व्यवस्था के अध्ययन से भूमि के प्रति. किसानों की 
बैधानिक स्थिति का अन्दाजा लगता है.। किसान जिस 
भूमि को जोतता है उसके प्रति उसका क्या अधिकार है? 
इसका अध्ययन भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत ही. किया जाता 
है । दूसरे शब्दों में, “भूमि-व्यवस्था का तात्पर्यं भूमि के 
स्वामी तथा उसके जोतने वाले का भूमि के प्रति 


अधिकार एवं दायित्व तथा मालगुजारी देने के सम्बन्ध में - 


राज्य से सम्बन्धों को व्याख्या से है।” (nd एशाए- 
res 787 be defined as the system of rights and 
responsibilities ‘of the owners and the cultiva- 
tors of land vis-a-vis the state regarding the 
'_ payment of revenue.) अर्थात्‌ भूमि-व्यवस्था से हमारा 


अभिप्राय उन शर्तों से है जिन पर भूमि का स्वामित्व एवं . 


उसे जोतने का, अधिकार निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, 
भूमि-व्यवस्था का अर्थ उस प्रथा से है जिसके अन्तरगत 
किसी व्यक्ति की भूमि पर उनके अधिकार एवं दायित्व 
का विचार होता है। 
भूमि-व्यवस्था का अध्ययन कई कारणों से अत्याधिक 
महत्त्वपूर्ण है। सवंप्रथम तो राज्य के दृष्टिकोण से इस 
. बात का पता लगांना आवश्यक है कि भूमि का 
वास्तविक मालिक कौन है? भूमि-व्यवस्था के अध्ययन 
से ही इसका पता लगता है। साथ ही, भूमि-व्यवस्था का 


भूमि ` की उपज पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।: 


किसान जिस भूमि को जोतता है यदि' वह उसका स्वयं 
_ मालिक होता है तो वह बहुत ही मनन लगाकर' कायं 
करता है जिससे उपज अधिक होती हैं । भूमि-व्यवस्था के 
अध्ययन से देश के सामाजिक संगठन, यानी देश में किस 
प्रकार की व्यवस्था-सामन्तवादी, प्‌ जीवादी या साम्य- 
बादी व्यवस्थां है, इसका भी अन्दाजा लगता है। इसः 
प्रकार भूमि-व्यवस्था का देश की सामाजिक एवं. राज- 
नीतिक व्यवस्था से भी घनिष्ठ रूप में सम्बन्ध है। कृषि 
. के विकास तथा किसानों के हितसाधन के लिए देश में 
समुचित भूमि-व्यवस्था का होना अति अनिवार्य है। 
वास्तव में, किसी भी देश के लिए सर्वाधिक उत्तम भूमि- 
“व्यवस्था. वही है जिसमें उत्पादन भी अधिकतम हो और 
साथ-ही-साथ किसान भी सन्तुष्ट हों.। “यदि किसी देश 


में भमि-व्यवस्था कृषि.के उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों - 


की आथिक स्थिति में सुधार में बाधक हो तो इसमें सुधार 


(Land Reforms) अनिवार्यं है । अधिकांश अविकसित 
तथा अद्ध-विकसित देशों में स्थिति इसी प्रकार की है, 
भतः इनमें भूमिसुधार की प्रवल आवश्यकता होती है। - 
विकासशील अथं-व्पवस्या के लिए भूमि-सुघार का 
महत्व (Importance of Land Reforms fora 
Developing Economy):—भरत-जैँसे आथिक दृष्टि 
सेऽअद्ध-विकसित देश के लिए तो भूमि-सुधार का 


` सामाजिक प्रिवर्तन एवं आथिक विकास से अत्यधिक 


घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसा कि स्पष्ट है, अविकसित तथा 
अद्धं-विकसित देशों के आर्थिक विकास का आधार कृषि 
का विकास है। कृषि से खाद्यान्न तथा उद्योग-धन्धे के 
लिए महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं ओर इनके 
उत्पादन में वृद्धि से ओद्योगिक विकास की नींव सुदृढ़ 
होती है। साथ ही, कृषि के उत्पादन में वृद्धि से जो 
आधिक्य (977५5) प्राप्त. होता है उसे ओद्योगिक 
विकास के कार्य में प्रयोग किया `जा सकता है। कृषि- 
उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः दो तत्वों पर निर्भर करती है 
तकनीकी तथा संस्थागत । तकनीकी तत्वों के अन्तरगत . 
अच्छे बीज, अच्छी खाद आदि तथा संस्थागत सुधारों के 
अन्तगंत कृषि के हित में भूमि-स्वामित्व का पुनवितरण, 
` रैयती कानूनों में सुधार, मध्यस्थ वेका उच्मूलन व, 
कृषि-पुनगेठन .आदि . आते .हैं । भुमि-सुधार इसी 
- प्रकार के संस्थापक सुधारों का प्रतीक है । 
इतना ही नहीं, भूमि-सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य 
सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी है। आजकल आथिक 
विकास का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विषमता का ' 
निवारण भी हो गया है। देश में भूमि का वितरण बड़ा 


ही विषम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक असमानता | 


बहुत अधिक पायी जाती है। इससे ग्रामीण जनता में . 


” असन्तोष की भावना व्याप्त रहती है जो आथिक विकास 


के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रही है। अतएव आथिक 


विकास के Bus पूमि के वितरण की विषमता को दूर | 
करना है और भूमि-सुधार से ही यह 
संभव है। 


` अत्य' तत्त्वों के अतिरिक्त आथिक विकास hous 

भी निर करता है और अविकसित तथा अद्ध-विकसित . 

देशों में भूमि-सुधार के द्वारा कृषि के उत्पादन में जो. 

वि र है उससे अतिरिक्त पू जी-निर्साण को प्रोत्साहन 
भलता हे। रे > 
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9 इस प्रकार आथिक विकास के लिए भूमि-सुधार का 
` ` बढ़"ही . महत्त्वपूर्णं स्थान है । कृषि का उत्पादन 
_ अधिकतम तभी होता है जबकि भूमि की व्यवस्था इसके 
लिए रूल हो। यदि भूमि-व्यवस्था से कृषक वर्ग का 
शोषण होता है तो इससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने की 

` प्रेरणा नहीं मिलती । अतः भूमि-सुधार का अभिप्रायः 
कषि-विकास के मागं की सारी बाधाओं को दूंर करना 
. होना चाहिए जिससे कृषि का बिकास निरन्तर जारी 
रहें | आथिक दृष्टि से विकसित देशों में प्रगतिशील 
भूमि-व्यवस्था पायी जाती है जिससे किसानों को उत्पत्ति 

` बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। र 


किसान का भूमि से सम्बन्ध :--किसाव का भूमि से 

| सम्बन्ध निम्तक्तिखित तीन प्रकार का हो सकता है :- 

 . _ (क) भूमि का स्वामित्व राज्य के हाथ में हो और* 

] किसान राज्य रैयत के रूप में -राज्य को एक निश्चित 

._ लगान चुकाता हो इंस.प्रकार' की व्यवस्था को ‘State 
Landlordism की प्रथा कहते हैं। समाजवादी राष्ट्रो 
में सांधारणतः यही व्यवस्था पायी जाती है। 


(ख) भूमि का स्वामित्व स्वयं किसानों के हाथ में ` 


* स्वयं अपनी भूमि को है तो इस प्रथा को कृषक' 

स्वामित्व (Peas Pr0एः।९!078॥/7) की प्रथा कहते 
 _हैं। कुछ व्यक्तियों के अनुसार भूमि-व्यवस्था की यही 
-» पद्धति सर्वश्ष्ठ समझी जाती है । ]935 ई० में भारतीये 


. ₹रदताहो।भूमिपर स्वामित्व तभी पूर्णं समझा जाताः 
°“ हैजव किसानों को अपनी को वेचने अथवा 
' हस्तांतरित.करने का पसरा अ हो। जव किसान 


' राष्ट्रीय काँग्रेस (Indian National Congress .) ने 
अपने प्रस्ताव में इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया 
Life BNE 
3 (ग) भूमि का स्वामित्व जमीदारों के हाथ में रहता 
है ओर्‌ किसान इनके रयत के रूप - में कार्य करते हैं । 
.._ किसानों का रंयती अधिकार जमींदारों के .साथ के. 
समझौते पर निर्भर करता है । किसान दखली कास्तकार 
~ (Occupancy tenant) हो सकता है। ऐसी स्थिति में 
` जब तकृ वह लगान चुकाते जाता है तब तक उसकी भूमि 
` से उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता । किसान 7०5० 
. 3६ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जमींदार 
` रयतों को अपनी मर्जी के अनुसार बेदखल कर सकता है 
अथवा इसके लगान में वृद्धि कर सकता है। 
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इस प्रकार भमि व्यवस्था के :विभिन्न रूप हो सकं 
थे। किन्तु, सर्वोत्तम भूमि-व्यवस्था वही है जिसमें राज्य 
एवं किसानों के बीच किसी भी प्रकार के बिचवंये नहों । 


भारत में.वत्त मान भूमि-व्यवस्था 
के विभिन्न रूप 
(Different Systems of Land 
“Tenures Prevailing in India) 


भारत में भूमि-व्यवस्था के विभिन्न रूप पाये जाते 


` हैं-हजारों असामियोंवाली अत्यधिक वृहत भू-सम्पदा से 


लेकर एक एकड़ से कम॑तक का भू-स्वामित्व । (7९ 
system of land tenures in Jndia. exhibits 


"almost every conceivable variation from big ° 


estates containing thousands to minute holbing 
of land uiider ‘an ४००७ $¡z¢.) फिर भी, इसे कुछ 
निश्चित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वर्तमान 
समय में हमारे देश में भू-व्यवस्था 'निम्निखित तीन 
रूप में पाये जाते हैं :-- i दे 
.0) जमोंदारी व्यवस्था (2277027 5९४६९०) या 
स्थायी प्रबन्ध (Pm 9४९०) :--स्थायी 
प्रवन्ध बिहार, पश्चिमी .बंगाल तथा उत्तर प्रदेश एवं 


आन्ध्र के कुछ हिस्सों में पाया जाता था। इस व्यवस्था - 


के अन्तर्गत भूमि पर जमींदारों का पूरा-पूरा अधिकार 


होता था ज़ो प्रतिवर्षं सरकार कोः एक निश्चित रकम ' 
- लगान के रूप में देते थे । किन्तु स्वतन्त्रताःप्राप्ति के बाद , 


इस प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। 


(2) महालवारी व्यवस्था ({Mahalwsri System) =— 
शस व्यवस्था में भूमि की बन्दोबस्ती सम्पूर्ण गाँव या 
महाज के साथ सम्मिलत रूप में.की जाती है। गाँव के 
सभी किसान इसमें: हिस्सेदार की तरह होते हैं। भूमि-कर 


अदा करने के लिए संयुक्त रूप से सारा महाल उत्तरदायी . . 
होता है। यह व्यवस्था उत्तर. प्रदेश तथा मध्य अंदेश के 


अधिकत्तर भागों में पायी जाती है। 


(3) रयतवारी व्यवस्था (2०:४० ५5१९7) ;, _ 
इस व्यवस्था में भूमि का प्रबन्ध रयतों के साथ व्यक्तिगत 


-रूप में किया जाता है। प्रत्येक Pi वाला स्वामी होता है 


तथा जब तक वह सरक।र को FE नियत 


` मालगुजारी चुकाते जाता है तब तक उसे भूमि से 
method of improving village ‘life 
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भूमि-व्यवस्था एवं सुधार. 


बेदखल नहीं किया जा सकता । यह प्रथा तमिलनाडु, - 


गुजरात तथा मध्य प्रदेश में प्रचलित है । 

937-38 ई० में भारत -में कुलं खेती की जानेवाली 
भूमि के 25 प्रतिशत भाग में स्थायी जमींदारी-व्यवस्था, 
39 प्रतिशत भाग में अस्थायी जमींदारी अथवा महाल- 


वारी व्यवस्था और 36 प्रतिशत भाग में रैयतवारी- 


व्यवस्था पायी जाती थी। समय के साथ-साथ इन तीनों 
प्रथाओं में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि यदि 
लाड कार्नवालिस तथा सर टॉमस मुनरो जो क्रमशः 


जमींदारी तथा रयतवारी प्रथा के संस्थापक थे, इन ` 


प्रथाओं:को देखते तो शायद ही इन्हें पहचान .पाते। 
धीरे-धीरे इन प्रथाओं की -विशेषताएँ एक-दूसरे से 
मिलती-जुलती गयीं तथा, तीनों प्रणालियों का झुकाव 
' जमींदारी प्रथा की ओर होता गया । किन्तु अब प्रायः 


सभी.राष्ट्रों से जमींदारी प्रथा समाप्त -हो गयी है तथा - 


किसानों का सरकार के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है। गदा 
` जमींदारी उन्मूलन 

(Abolition of the Zamindari System) 

अंग्रेजों ने स्वहित से प्रेरित होकर भारत के कुछ 
भागों में जमींदारों . के साथ भूमि की व्यवस्था की थी । 
किन्तु, धीरे-धीरे यह प्रथा दोषपूर्ण सिद्ध होने लगी तथां 
इसके विरुद्ध आवाज उठायी जाने लगी । जवाहरलाल 
नेहरू ने..अपनी आत्मकथा ( Aut०७।०६३॥क ) में 


, जमींदारों की तुलना गाड़ी -के पाँचवें पहिये से, जो 


अनावश्यक होती है, की है ? अतएव स्वतंत्रता:प्राप्ति के 
बाद इस प्रथा को समाप्त करना आवश्यक समझा गयां । 


जमंदारी .प्रथा के दोष (0७6०४ ०f the: 


Zamindari System) :—जमींदारी व्यवस्था जिस युग 
और, परिस्थिति .में अपनोयी गयी -थी उसके लिए वह 
सवंथा उपयुक्त समझी गयी थी । लेकिन घाद में इस 
व्यवस्था में अनेक दोष स्पष्ट होने लगे जिनमें. निम्न- 
लिखित प्रमुखं हैं :-- < । 
 () सरकारी आय में कमी :--जमींदारों की 
मालगुजारी सदा के-लिए निश्चित कर दी गयी थी। 
लेकिन मूल्य में वृद्धि, भूमि की उन्तंति तथा विकास एवं 
जनधख्या में वृद्धि आदि के फलस्वरूप जमींदारों . ने 
किसानों की मालगुजारी को बढ़ा दिया। लगान की इस 
वृद्धि से सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । फ्लाउड 
कमीशन (77070 Co०mm$$¡००) ने इस सम्बन्ध में यह 
अनुमान लगाया था कि स्थायी प्रबन्ध के कारण सरकार 
की प्रतिवर्ष 2 से 7 करोड़ रुपये की क्षति होती थी । 
साथ. ही, इससे समाज में आथिक विषमता भी.बढ़ती है। 


(2) जमींदारों' का कार्य केबल मालगुजारी पे 


तक ही सीमित था :--कृषि तथा किसानों की | । 
सुधार से इनका प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं था । 


` जमींदारों को दौलत भी बढ़ने लगी। 
“लिए ।895 ई० में बंगाल रेनेन्सी ऐक्ट द्वारा किसानों को. 
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(3) मध्यस्थ. वर्ग का अभ्युदय :--जमींदारी प्रथा के 
कारण सरकार तथा किसानों के वीच सीधा सम्पर्क नहीं 
रहा जिससे' सरकार कृषि तथा. किसानों से बिल्कुल 
उदासीन हो गयी। सरकार को किसानों के विषय में: 
विशेष जानकारी नहीं -होने के काण दोनों के बीच 
अज्ञानता की एक बड़ी दीवार खड़ी हो: गयी । बाढ़, 
अकाल तथा -अन्य प्रकार के संकट में भी किसानों को 
मालगुजारी से छट नहीं मिल पाती थी। जमादार 
किसानों .से तरह-तरह के बेगार वसूल करते थे । वेगार 
की प्रथा इतनी अधिक हो गयी थी कि इसके भार से 
गरीव. किसानों की कमर ही झुकती गयी । इस प्रकार 
जमींदारी: प्रथा के फलस्वरूप किसाचों का आंथिक' शोषण 
बढ़ गया । oe | 


(4) अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था को बुराइयाँ :-- 
अधिकतर जमींदार गाँव छोड़कर: शहंरीं में “रहने लगे 
जिससे अनुपस्थित जमीदारी-व्यवस्था '(4४५९०९९ 
Landlordism) का चलन हो गया। इसके फलस्वरूप , 
किसानों एवं जमींदारों के बीच भी एक भू-उपस्वत्वधारी 


` वर्ग का निर्माण हो गया । कृषि एवं कृषकों के. प्रति इस 


वर्ग की कोई सहानुभूति नहीं थी जिससे कषि:विकास की 


प्रोरणा नष्टप्राय-सी हो गयी । 


(5). किसानों के साथ अन्याय #-जमींदारों के साथ - | 


स्थायी प्रबन्ध भूमि की प॑माइश किये बगेर ही हुआ था । 
मालगुजारी की रकम भूमि का सर्वेक्षण किये बगेर 
भूमिगत अधिकारों एवं लेखों को देखे वगेर तथा विभिन्‍न 
प्रकार को भिट्टियों की उत्पादन क्षमता पर विचार किये 
वगैर ही निश्चित की गयी थी |. अधिकार तथा 


दखल-सम्बन्धी आवश्यक कागजात भी नहीं तयार किये | 


गये थे । फलस्वरूप किसानों के अधिकारों को निश्चित 
रूप नहीं -_ दिया जा .सका था , इस व्यवस्था के 


लगान बढ़ाना प्रारम्भ किया । किसान परिशम करके 


» फलस्वरूप रेयतों पर -दो प्रकार के अत्याय हुए । एक | 

“तो इनसे भू-स्वामित्व का अधिकार छीन लिया गया ओर 

` द्वितीयतः उन्हें पूर्णरूप से केवल जमींदारों की दया पर . | 
ही छोड़ दिया गया जिन्होंने इन पर नाना प्रकार से 


खेतों की उपज बढ़ाते थे, किंन्तु उसका वास्तविक लाभ | 


जमींदारों को ही मिलता था । परिणाम यह -हुआ कि 
जिस अनुपात में किसान गरीब होने लगे उसी अनुपात में 
इसे रोकने के 


उनके अधिकारों की 


भी दिये 


रों की सुरक्षा के लिए डु कानूनी अधिकारः 
दिये गये, किन्तु इनसे किसान 


की स्थिति में कोई 


: इस प्रकार जमींदारी प्रथा के फलस्वरूप सरकार की 
आय में क्षति हुई, भूमि की'उवेरा शक्ति सें ह्लास हुआ, 


* मौलिक सुधार नहीं हो पाया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जमींदार दिन-प्रतिदिन धनी होते गये, मध्यस्थो की 
, संख्या बढ़ती गयी, आय के वितरण में अधिक र विषमता 
हुई तया किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और 
कषि पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। फ्लाउइ कमीशन 
. (Floud Commission) के अनुसार स्थायी प्रबन्ध सेः 
किसानो के सभी अधिकार छिन गये, मालगुजारी 
बेलोचदार हो गयी, कर-निर्धारण में असमानता आ गयी 


तथा सरकार को कृषि के सम्बन्ध में उचित ज्ञान नहीं .. 


रहा । वास्तव में, यह प्रथा एक लोहे का शिकजा 
बन गयी जिससे सभी सम्बन्धित वर्गों का साहस 
तथा कार्यारम्भ की शक्ति विनष्ट हो गयी। सरकार 
भी धीरे-धीरे इन दोषों से अवगत होने लगी जिसका 
अन्दाजा भारत सरकार द्वारा 7902 ई० में भूमि- 
सम्बन्धी आय की नीति पर तैयार किये गये स्मुति-पत्न 
के निम्त बयानों से लगता है “स्थायी बन्दोबस्ती भूमि- 


« व्यवस्था की एक ऐसी प्रथा है जिसका अनुमोदन'किसी _ 


भी सभ्य देश के आधार पर नहीं किया जा सकता. । 
भारत में जो भी प्रयोग किये गये हैं उनमें एक भी प्रयोग 

ऐसा नहीं है जिसके आधार पर इस प्रथा को न्यायसंगत 

सिद्ध किया जा सके। इस प्रथा ने अन्याय के 
साथ-साथ किसानों को जमोंदारों की मर्जी पर छोड़ रखा 

है जिन्होंने किसानों पर तरह-तरह- के :अत्याचार किये 

हैं। अतः, जमींदारों से किसानों की रक्षा के लिए ऐसे 

: कड़-कड़े कानून बनाने पड़े. 

` मस्थायी बन्दोबस्ती वाले क्षेत्रों में कभी नहीं पड़ी है।'” 


भारत में जमोंदारो उन्मूलन के प्रयत्न :--जूमींदारी- 

व्यवस्था के उपरोक्त दोषों के फलस्वरूप आधुनिक युग 

के लिए यह बिल्कुल अनुपयुक्त सिद्ध हो गयी थी । अतः इसे 

. समाप्त करना अनिवार्यतसा हो गया । इस सम्बन्ध में 
धीरे-धीरे प्रयास भी किये जाने लगे । . ट 


सर्वथप्रथम बंगाल सरकार ने 938 ई० में'सर फ्लाउड 

की अध्यक्षता में स्थायी प्रबन्ध पर विचार करने के 

` लिए एक बंगाल लँड रेवेन्यू कमीशन (5९६१! 7.० 
Revenue Commission) की नियुक्ति की फ्लाउड 
 , कमीशन ने वहुमत द्वारा ज़मींदारी-उन्मुलन के पक्ष में 
अपनी राय दी । कमीशन के अनुसार वतंमान 
परिस्थितियों में स्थायी प्रबन्ध असामयिक हो गया था। 
अतः, यह आधुनिक समय के. लिए न्याय-संगरत तथा 
उपयुक्त नहीं रह गया था । इसमें बहुत-से दोष मा 
` यये थे। भूमि के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप होने: वाले 
लाभ से सरकार पूर्णतया वंचित रह गयी,. किसान 
था राज्य के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहने के कारण 
Ee किसानों की आथिक तथा सामाजिक स्थिति दिन-प्रति- 
[ खराब होने लगी, इत्यादि । . इन दोषों के फल- 
किसानों का उत्साह समाप्त हो गया जिससे 


हैं जिनकी आवश्यकता . 


एकदम, रुक-सा गया । इस प्रकार 


आधिक, सामाजिक तथा. राजनीतिक, प्रत्येक दृष्टिकोण 
से, जमींदारी-व्यवस्था ` असामयिक तथा हानिकारक 


सिद्ध हुई। अतः आयोग ने बहुमत से जमींदारी व्यवस्था 
को समाप्त करने. की सिफारिश की। .]945 ई० में 
बंगाल दुभिक्ष जांच आयोग (The Bengal Famine 
Enquiry Commission) ने भी अपना विचार इसी 


प्रकार से व्यक्त किया था कि. जब तक देश की भमि-. 


व्यवस्था में मौलिक सुधार नहीं किया जाता एवं 
जमींदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता तब तक 
कृषि कें विकास तथा अकाल से स्थायी सुरक्षा 
सम्भव नहीं है । नेशनल प्लानिंग समिति ने भी जमींदारी 
उन्मूलन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपने प्रति- 


वेदन में बतलाया था कि सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति पर: 


जनता का सामूहिक रूप से अधिकार होना चाहिए । 
अतः राज्य -तथा किसानों के बीच किसी सी प्रकार के 
मध्यस्थ, जेसे-जमींदार, तालुकेदार तथा मालगुजारी 
आदि को स्वीकार करना युक्ति-संगत नहीं होगा। इस 
समिति ने स्पष्ट शब्दों में जमींदारी व्यवस्था को आथिक 
दृष्टिकोण से हानिकारक, असामयिक तथा अन्यायपुणं 
बतलाया । अतः 
जमींदारी व्यवस्था ऐतिहासिक दृष्टि से किसानों को 
जालसाजी और कपट के पाश में उलझाने वाली रही है, 
"आधिक दृष्टिकोण से यह व्यवस्था पातकी तथा 
राजनीतिक दृष्टि से मध्यकालीन की प्रतीक जान पड़ती 


गया 
„ स्वतंत्नता-प्राप्ति के बाद. इस प्रथा को समाप्त करने 


की शुरुआत हुई तथा अबतक सभी राज्यों में जमौंदारी ` 


अथवा जागीरदारी व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत देश की 
अल प्राय: 40 प्रतिशत से भी. अधिक भूमि थी; के 
उन्मूलन का काय समाप्त हो गया है इससे करीब दो 
करोड़ किसानों का राज्य से 
हुआ हैं तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में 
सुधार हुआ है । मध्यस्थों के. उन्मूलन का कार्य 
इनको मुआवजा देकर कियाया है। सम्पूर्णं देश के 


मध्यस्थो के लिए प्रायः 570 करोड़ ईं० की रकम 


मुआवजे के रूप में चुकानी पड़ेगी जिसमें अभी तक : 


` 320 करोड़ रुपये का भुगंतान नकद तथा ऋण-पत्र के रूप 


में किया जा चुका है । 
« ., बिहार में जमींदारी उन्मुलन ` 
। (Zamindari Abolition in Bihar)’ 
भारत में जमींदारी उन्मूलन का सर्वप्रथम प्रयत्न 


बिहार में ही प्रारम्भ हुआ । 946 ई० में कांग्रेसी 
मन्तिमण्डल संगठित होने पर यह बात सर्वप्रथम सरकार 


के समक्ष आयी तथा 7947 ई० में सरकार ने 'बिहार' _ 
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भूमि-व्यवस्था एवं सुधार 25I 


स्टेट ऐक्जिविंशन ऑफ जमींदारी बिल नामक एक 
विधेयक व्यवस्थापिका सभा के समक्ष रखा जिसका 
उद्देश्य राज्य तथा किसानों के बीच पड़नेवाले सभी 
मध्यस्थो को समाप्त करना या। इसका नाम आगे 
चलकर विहार जमींदारी उन्मूलन विधेयक (Bilar 
Abolition of Zamindari Bill) दिया गया । 
]948 ई० में यह विधेयक विहार व्यवस्थापिका को 


-दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत किये जाने पर भारत के 


गवनंर जनरल के यहाँ स्वीकृति के लिए भेजा गया। 
किन्तु भारत सरकार ने कुछ आवश्यक संशोधन के 
लिए इसे लौटा दिया । ।949 ई० में पुनः कुछ संशोधन 
के बाद यह विधेयक गवर्नर जनरल की स्वीकृति पाकर 
विधान बन गथा । किन्तु इसकी वंधानिकता पर कुछ 
जमींदारों ने: आपत्ति की और न्यायालय ने कानून में 
भूमि-सुघार की आवश्यक व्यवस्था नहीं होने के कारण 
इसे रह कर दिया। अतः इसकी जगह पर पुनः 950 
ई० में “बिहार भूमि-सुधार अधिनियम, (Bihar Land 
Reforms Act) बनाया गया। इसकी वेधानिकता 
पर भी आपत्ति की गयी, परन्तु भारतीय संविधान के 
3) वें अनुच्छेद के संशोधन ने सारी कठिनाइयाँ दूर कर 


दीं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को - 


पुर्णतः वंध ठहराया । 

बिहार में जमींदारी उन्मूलन का कार्य इसी कानून 
के आधार पर किया गया है। उन्मूलन कार्यक्रम के 
प्रथम चरण में सुविधा के लिए 50,000 रुपये कुल 
वाषिक आय से अधिक की जमीदारियों को लेने का 
कारय प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार की जमींदारियों की 
संख्या !55 थी । ।953->4 ई० तक दस हजार से 50 


हजार के बीच की .सारी जमींदारियों को ले लिया: 
` गया । गया, हजारीबाग,. मु गेरं, दरभंगा, 


पुणिया, 
पलामू, सहरसा और चम्पारण जिलों की सभी 
जमींदारियां 26 जनवरी, ।955 ई० में लेली गयीं 
तथा शेष 9 जिलों में भी जमींदारी उन्मूलन का कार्य 
] जनवरी, ।956 ई० को समाप्त हो गया । इस. प्रकार 


लगभग ।50 वर्षो के बाद बिहार में जमींदारी प्रथा. 


समाप्त हुई | `. . 
बिहार भूमि-सुधार कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य 


एवं किसानों के बीच पड़नेवाले सभी बिचवेयों . को: 


समाप्त .कर, किसान, जो भूमि को जोतते हैं, को भूमि 
का वास्तविक मालिक बनाना है। इससे किसान तथा 
सरकार के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया जो 
कृषि में स्थायी सुधार के लिए परम आवश्यक है । इस 
नियम के अनुसार जमींदारी के साथ-साथ उनसे 
सम्बन्धित पेड़, घाट, खान एवं खनिज, जंगल, हाट- 
बाजार, मछलीगाह तथा कचहरी आदि पर भी सरकार 


"]. India, I959. 


,का अधिकार हो गया। इससे राज्य सरकार की आय 


में वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से इनका 


समुचित उपयोग भी हो सकेगा। बिहार भूमि-सुधार 


कानून के अनुसार जमींदारों को लेने के लिए मुआवजा 
देना पड़ा है। जमींदारों की कुल आमदनी .में से कुछ 
खास-खास खचा को काटकर जो शुद्ध आमदनी (net 
income) थी उसके 3'से 20 ग्रुना तक मुआवजा दिया 
गया है | । लाख रुपये से अधिक शुद्ध आय वाली 


जमींदारियों के लिए 3 गुना तथा 500 रुपये से कम_ 


शुद्ध आयवाली जमींदारियों के लिए 20 गुना मुआवजा 


दिया गया है। मुआवजे की कूल रकम एक:ही साथ) 


नगद रुपयों में न देकर सरकारी ऋण-पत्नों (G0४. 
80709) के रूप में दी गयी जिसकी अदायगी 40 वर्षों 


, में किस्त के अनुसार होगी । बिहार में कूल जमींदारियों ' 


के लिए प्राय: ।60 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में देने 
पड़े ।! जमींदारी उन्मूलन योजना से राज्य सरकार को 
कोई विशेष आर्थिक कठिनाई नहीं हुई । वास्तव में, 
जमींदारी-उन्मूलन के फलस्वरूप जो अतिरिक्त वाषिक 
आय हुई है उसी से मुआवजे को रकम तथा सूद के भी 
चुकता हो जाने की आशा है । फिर भी, उन्मूलन कार्य- 
क्रम के प्रारम्भिक वषो में सरकार को' आथिक 
कठिनाइयाँ कुछ अवश्य बढ़ गयी हैं । 


उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन | 
(Abolition of. Zamindari in.U.P.) 


उत्तर प्रदेश में. भी जमींदारी उन्मूलन का काये : 


समाप्त होः गयां है। ।0 जनवरी, 95। ई० को उत्तर 
प्रदेश की सरकार -ने एक जमींदारी-उन्मूलन अधिनियम 


पारित: किया जिसके अनुसार जमींदारों को उनकी सीर ' 


या खुदकाश्त, बगीचे, निजी कुएं एवं तालाबों को 
छोड़कर 'शेषं -सभी भूमि के स्वामित्व से पृथक्‌ कर दिया 
गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 
सरकार ने भी जमींदारों को उनकी सम्पत्ति की आठगुनी 
क्षति-पूति देने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 


छोटे-छोटे ज॑मींदारों को क्षति-पू्ति के अतिरिक्त उनकी | 


तक पुनर्स्थापन सहायता देने की व्यवस्था की गयी 
क्षति-पूति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जमींदारी 
उन्मूलन कोष (Zamindari Abolition Fund) की 


वास्तविक सम्पत्ति के मूल्य के लगभग 2 से 20 i 
| 


स्थापना की है । उत्तर प्रदेश में क्षतिपूर्ति के रूप में | 
जमार्दारों को दी जानेवाली कूल अनुमानित रकभ | 


]98.34 करोड़ स है.। 


"इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब | 


निम्नलिखित 4 प्रकार के कृषक होंगे-()) भूमि-घर := 


हर एक कृषक अपनी भूमि का (0 गुना लगान देने के _ | 
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' पश्चात्‌ अपनी भूमि का मालिक बन सकता है। उसे. रूप में लाभान्वित हुए हैं। वे जमींदारों के शोषण से सदा 


“ अपनी भूमि के उपयोग करने, बेचने, रेहन रखने, दान में के लिएं मुक्त हो गये। जमींदारी उन्मूलनः के फलस्वरूप 


| 
Ff 


2 = 


2023 के लिए 50% की कमी की दर दी जाती 2 [भव हुआ 
सीरदार--सीरदार वे कृषक हं जिन्हें नमी रो भूमि का वितरण संभव हुआ है |? . 


नहीं था इस नये अन्तरगत उनको ' 
ट था इस नये अधिनियम के अन्तर्गत उनको 'अधिवासी -उसक्ा एक बहुत वड़ा भाग जमींदार अपने व्यक्तिगत हित 


५ 


थे और जिनका-उस ३ र 
और जिनका उस भूमि पर कोई स्थायी स्वामित्व `- इतना ही नहीं, किसान पहले जो लगान चुकाते थे, हू 


वर्ग में रखा गया है। बाद में, एक संशोधन के अनुसार के लिए रख लिया करते थे । इससे जनसाधारण को कोई 


अधिवासी वर्ग प्रा असाः 
को समाप्त कर दिया गया तथा मी लाभ नहीं होता था । किन्तु, अब सरकारं इस रकम को 


“वर्ग के कृषकों कों यह अधिकार दिया गया कि यदि “कल्याण के कार्यों में ही व्यय करेर्ग मींदार 
हव f वे जनः में 
. “जमींदारी उन्मूलन अधिनियम” के लागू होने के 5 वषं किसान से aad की हा करते थे | 


. है गुना _ 2 
$] 


` अधिकार दे दिया जायगा । इस अधिनियम के अन्तर्गत की मालगुजारी कम करने.की व्यवस्था भी की गयी है 
. 


व्यक्तिगत धधि की न्यूनतम सीमा 64 ६ 
का नि एकड़ तथा अतः जमींदारी उन्मूलन से. में 
बा 80 एकड़ तक निर्धारित कर दी समाज से एक शोषक तवा नि वर्ण कै 


ह । है : 
: द , आधिक विषमता बहुत कछ अशों में 
oo जमींदारी उन्मूलन के आधिक एवं . की उपज में वृद्धि के Mi मिला है द तथा कृषि 
SR सामाजिक परिणाम लेकिन, जमींदारी-उन्मूलन के फलस्वरूप प्रा 
. “Sonomic and Social effects of (० ` सरकार की आधिक कठिनाइयाँ और भी बह 7 मे 
Zamindari Abolition) _ - `अमीदारी उन्मूलन कानून के अनुसार जमीदारों क , 


. जमींदारी के.बदले में 604 करोड़ रुपये मुआवजा तथा 


ब्रिद शासन काल में देश के प्रायं: प्रत्ये 
किन = = «मायः मत्य भाग में. पुनर्वास सहायता ‘(Compensation and Rehabilit 


[तया के आथिक जीवन पर सदियों से शोष' रों 
ता है कि स: रद बातो है हो शत 
7 3 अप: 5 
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ज POeRRETETTाोतlETIrET 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय संविधान के कारण ही. | 


ऐसा करना पेड़ रहा है, किन्तु: संविधान में इस आशयं के 
संशोधन द्वारा यह कठिनाई दुर की जा सकती थी । क्षति- 


.पूर्ति से भूमि-सुधार का उद्दे श्य तो पूरा अवश्य हो जाता है, 


किन्तु समाज में आथिक विषमता ज्यों-की-त्यों बनी रह 
जाती है। दूसरी ओर मुआवजा नहीं देने से सरकार को 
कोई आथिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ती तथा इस रकम 


` को विकास केः अभ्य कार्यों में लगाया जा सकता था। इस 


प्रकार विभिन्न राज्यों के जमींदारी-उम्मूसन कानूनों का 
यह एक बहुत बड़ा दोष है। + Rr 


जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ भूमि की पैमाइश 
तथा “भू-धारियों के अधिकारों का लेखा पुनः तैयार करना 
होगा । उत्तर प्रदेश के स्थायी बन्दोवस्ती वाले क्षेत्रों में 
यह कठिनाई उतनी प्रबल नहीं है क्योंकि इन राज्यों में 
शासन-सम्बन्धी व्यवस्था तथा व्यक्तिगत आधारों का लेखा 
मौजूद है । किन्तु स्थायी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में शासन- 
व्यवस्था तथा अधिका र-सम्बन्धी}कागजात का प्रायः अभाव . 
है । फिर भी, यंह कंठिनाई कोई बहुत बड़ी नहीं हैं. ओर 
कुछ ही समय में इसे दूर किया जा सकता है। ` 


_  भूमि-इसकी समस्या एवं नीति 
(Land-—Its Problems and Policy.) 
भूमि-व्यवस्था का कृषि की कार्य-क्षमता एवं भूमि के 
उत्पादन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । अतएव आथिक 
विकास की किसी" भी योजना में भूमि-व्यवस्था का बड़ा 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारत-जँसे कृषि-प्रधान देश की 


आथिक जीवन में तो भूमि का. ओर भी महत्त्वपूर्ण स्थान ` 


है। किन्तु यहाँ की भूमि-व्यवस्था . बड़ी ही दोषपूर्ण है.। 
अतएव देश के आथिक विकास एवं कृषि की उन्नति के 
लिए उचित भूमि-सम्बन्धी नीति का अनुकरण आवश्यक 
हो जाता है। ` ' वास्तव में, कृषि की विभिन्न समस्याओं 
के समाधान के लिए . सम्पूर्ण भूमि-व्यवस्था में आमूल 
परिवतंन अनिवार्य है। 948. ई० में एक क्षषि-सुधार 


` समिति ( Agrarian .Reforms Committee ) की 


(4) सुधार की योज़ना व्यावहारिक होनी चाहिए । 

इन .सिद्धान्तों को कार्य-ख्प में परिणत करने के लिए 
कुछ परिवत्त'नों की आवयकता होगी; जँसे-जमींदारी- ' 
उन्मूलन, कानून द्वारा रैयतों की स्थिति में सुधार, जोतों 
की इकाई का निर्धारणे, जोतों की चकबन्दी तथा कृषि के | 
क्षेत्र में यथासम्भव यन्त्रों का प्रयोग । उक्त सिद्धान्तों के 
आधार पर .देश की कृषि-नीति को आधारित होना. 
चाहिए । इस प्रकार की नीति के निम्नलिखित: दो 
उद्देश्य होंगे :--(!) आर्थिक दृष्टिकोण से इसको उद श्य 
अधिकतम कुषि-उत्पादन होना चाहिए। (2) सामाजिक .. 
दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य धन एवं आय के वितरण की 
विषमता को दूर करना, शोषण को समाप्त करना, रंयतों * 


` एवं मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा तथा ग्रामीण जन- _ 


संख्या के विभिन्न वर्गो को विकास का अवसर प्रदान होता 
चाहिए । 73५ हर, 

, स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद काश्तकारों, उपकाश्तकारों 
तथा भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिये सर- 
कार द्वारा एक अविश भ मि-सम्बन्धी नीति अपनायी 
नयी है। पंचवर्षीय-यो | में इसी नीति के आघार 
पर मिल का एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया 
गया है। , 


«सर्वप्रथम तो प्रयम पंचवर्षीय योजना (First Five 
Year PI27) में इस *बात को स्वीकार किया गया कि 
राष्ट्रीय विकास में भूमि के स्वामित्व का प्रश्‍न सर्वाधिक « 
महत्त्वपूर्ण है। इसका देश के आथिक एवं सामाजिक संग- ` 
ठन पर महत्त्वपूण प्रंभाव पड़ा है। साथः द्वी, भूमि के स्वा- 
मित्व का कृषि की. उपंज से भी बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्धः 
है। अतः प्रथम योजना. में देश की वत्त मान भूमि-स्यवस्था 
'में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर दिया 


गया था! :_— 


.. (!) राज्य तथा किसानों के बीच के सभी प्रकार के : 
मध्यस्थो को समाप्त करना (Abolition of Intermed 
iaries); 


नियुक्ति की गयी थी। समिति ने भूमि-सुधार के सम्बन्ध . काननों में भर 
में कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिन्हें; « (2) काश्तकारी कानूनों में सुधार ( र MR 
योजना आयोग ने स्वीकार कर. लिया है। ये सिद्धान्त £०75) जिसके अन्तर्गत लगान में कमी को जा सके; रंयतों _ 


निम्नलिखित हैं :-- | के अधिकारों को अधिकाधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके; _ | 
) rn दो चाहिए जो कृषि के . (3) जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित की जाय: | 

. ` (2) भूमि-व्यवस्था शोषणमुक्त होनी चाहिए; .. ` fa (4) खिस मजदूरों की ba बुर किया जाय ० 
(3) उत्पादन की कुशलता अधिकतम होनी, चाहिए; (5) सहकारिता के आधार पर कूषि के संगठन को | 
चा `: `. प्रौत्साहित किया जाय। लक ० 


], India 959--9. 262. 
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इस क्षेत्र में अन्तिम उद्देश्य सहकारी ग्राम-व्यवस्था 

_ (Co-operative Village management) की स्थापना 
होना चाहिए । र 

. अधिकांश राज्यों में मध्यस्थों को समाप्त करने का 

„ प्रयास योजना के पूर्वं से ही आरम्भ हो गया था तथा 


` प्रथम योजनाकाल में प्रायः सभी राज्यों से मध्यस्थों को 


समाप्त कर दिया गया । देश की कुल प्रायः 40 प्रतिशत 
भाग भूमि मध्यस्थों के अधीन थी जो अब राज्य के प्रत्यक्ष 
अधिकार में आ गयो है । प्रथम योजनाकाल में रेयतों के 
अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जोतों की. अधिक 

` सीमा के निर्धारण का भी प्रयत्न किया गया था। कुछ 
राज्यों में व्यक्तिगत कृषि के लिए वापस ली जाने वाली 
भूमि (Resumption of Jand for personal cultiva- 
Le / की भी सीमा निश्चित की गयी थी । अधिकांश 

_ राज्यों सें.इस आधार पर लगान कम करने के प्रयास भी 
. किये गये। इस प्रकार प्रथम योजनाकाल में जोतों की चक- 
बन्दी तथा सहकारी: कृषि व्यवस्था पर भी जोर दिया गया 
अस मजदूरों के पुनर्वास की योजनाएं भी कार्यान्वित 

|| = 


किन्तु वास्तव में, प्रथम योजनाकाल में मध्यस्थों के 
उन्मूलन के अतिरिक्त भूमि-सुधार के अन्य क्षेत्रों में प्रगति 
संतोषजनक नहीं कही जा सकती । , . ? 
. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five . Year 
?।27) में भूमि-सुधार कार्यक्रम को विशेष महत्त्व दिया 
गया था। द्वितीय योजना के अन्तर्गत भूमि सुधार के 
दो प्रमुख उद्देश्य थे--(क) कृषि-उत्पादन की वृद्धि में वर्ते- 
मान व्यवस्था के फलस्वरूप उपस्थित बाधाओं को दूर करना 

' तया (ख) उच्च स्तर की कुशले उत्पादकता वाली कृषि- 


` व्यवस्था के शीघ्रातिशी क्र निर्माण के लिए परिस्थितियां ` 


: तैयार करना | इन उद्देश्यों की पुर्ति के लिए द्वितीय 
योजना के अन्तर्गत हप र के कार्यक्रम के अन्तगंत निम्न- 
लिखित बातों पर जोर दिया गया था :-(६ ) काश्तकारी 
` व्यवस्था में सुधार; (2) जोतों की अधिकतम सीमा निर्धा- 
` रित करना; तथा (3) कृषि का पुनस गठन जिसमें जोतों: 
की चकबन्दी तथा सहकारी कृषि-व्यवस्था के विकास पर 
'पुरा-पुरा जोर दिया गया। इस क्षेत्र में योजना का अन्तिम 
 उद्दश्य सहकारी ग्राम व्यवस्था का निर्माण बतलाया' गया 
था । 7963ई० में केन्द्रीय गृह-मंत्री की अध्यक्षता में एक 
उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया गया था जिसकां 
` उद्देश्य 'विभिन्न राज्यों में भू मि-सुधार के कार्यक्रमों को 
तेजी से कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करना था। 
रे बा पंचवर्षीय योजना (Third Five. Year 


Er fod of - Review of the‘First Five Year 
2, Draft Fifti Five Yeai Plan, p. 42. 


0) में भूमिसुधार. का प्रधान उद्देश्य दुसरी योजना बास्तविक  जोतने वाले के. बीच पड़ने . बस 
Plan, pp. 38—20. द 


भारतीय अथंशास्त्र 


में निर्धारित नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना था। 
योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि भूमि-सुधार- 
सम्बन्धी क्रार्यक्रमों को यथाशीध्र पूरा करना चाहिए 
जिससे देर होने के कारण अनिश्चितता का भय नहीं आने 
पाये। ˆ ३ ; 
चतुर्थं पंचवर्षोय योजना (Fourth Five Year 
P27) में भी भूमि-सुधार को कृषि विकास की योजना का 
एक आवश्यक अंग माना गया था । योजनाकाल में जोतों 
की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने, जोतों की चक- 
बन्दी तथा सहकारी कृषि आदि कार्यक्रमों में तीव्रता लाने 
पर्‌ पर्याप्त जोर दिया गया था। योजनाकाल में भूमि के 
ल का अभिलेख तैयार करने की व्यवस्था भी. की 
ग । 
पाँचवों पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) 
में भी भूमि-सुधार कार्यक्रमों को केन्द्रीय स्थान दिया गया 


था। 2 


छठी पंचवर्षीय योजनाः (30 Five Year Plan) 
में भी भूमि-सुधार को अत्यधिक महत्वपूर्णं स्थान दिया 
गया है । योजनाकाल में भूमि-सुधार तथा चकबंदी की 
मद में पाँच वर्षों में 350 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन 
, है जब कि पाँचवीं योजनाकाल में इस मद में कुल 63 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। , 
देश में भूमि-सुधारों सम्बन्धी कार्यक्रमों का वर्णन 
निम्नांकित शीषंक के अन्तर्गत किया जायया :- | 
` (]) मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति ;--इसमें जमीदारों, 
जागीरदारों तथा अन्य प्रकार के मध्यस्थो की समाप्ति 


- आता है ।. ° 


र (2) काइतकारी सुधार: :--इसके अन्तर्गत (क) लगान 

मे रम करना, (ख) र॑यतों के अधिकारों की हर (ग) 

जुका के लिए भूमि की पुनर्भ्राप्ति, तथा (घ) रंयतों 
भूमि पर दखली अधिकार दिलवाना । 

(3) जोतों के स्वामित्व की सीमा का निर्घारण। 
इसके अन्तर्गत, (क) वर्तमान की जोतों पर, तंथा (ख) 
भविष्य की जोतों पर सीमा-निर्धारण आता है। 

(4) कृषि का पुनर्स गठन--इसके अन्तर्गत (क) चक- 
बन्दी, (ख) सहकारी कृषि, (ग) सहकारी ग्राम-व्यवस्था, 


- तथा (घ) भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में.सुधार आते हैं । ` 


अव इनमें से प्रत्येक की प्रगति का निम्न विवरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है :-” ९ 02 
मध्यस्थ बरगे की समाप्ति | 
(Abolition of Intermediaries) 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सरकार तथा भमि के 


सभी, 
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भूम-च्यवस्था एवं सुधार 


मध्यस्थों को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया जाने 
ल तथा अब. तक देश के प्रायः सभी राज्यों में जमीं- 
. दारों, जागीरदारों तथा अत्य सभी प्रकार के मध्यस्थों के 
उन्मूलन का कार्य समाप्त हो गया है। इसके परिणामस्व- 
रूप देश के लगभग दो करोड़ किसानों का सरकार के 
साथ प्रत्यक्ष सम्वन्ध स्थापित हो 'गया है।. साथ ही, 
मध्यस्थों की समाप्ति के परिणामस्वरूप बहुत अधिक 
मात्रा में निजी स्वामित्व के अन्तगंत के वनों की भूमि, 
चरागाह वाली भूमि तथा कृषिःयोग्य बेकार भूमि सरकार 
के अधिकार में आ गयी है। जमींदारों तथा अन्य मध्यस्थो 
- को मुआवजे के रूप में कुल 670 करोड़ रुपये देना पड़ 
रहा है जिसमें से अबतक 320 करोड़ रुपये दिया जा 
चुका है । 


काइतकारी सुधार 
(Tenancy Reforms) 


देश के भिन्न-भिन्न भागों में जो विभिन्‍न तरीकों से 
भूमि की व्यवस्था की गयी थी, उसका सबसे बड़ा दोष यह 
था कि सरकार ने केबल लगान की वसूली तथा इसके” 
परिणाम पर ही अधिकतर ध्यान दिया था। किसान 
तथा रैयतों के हितों की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की 


गयी थी । इनके फलस्वरूप जमींदारी व्यवस्था में जमींदार 


किसानों पर मनमाने ढंग से कर लगाने तथा इन्हें अकारण ` 


ही .भूमि से वेदखल करने लगे। लगान के अतिरिक्त 
किसानों से नाना (रकार की सलामी आदि भी वसूल किये 
जाते थे जो कभी-कभी लगान से भी बढ़ जाते थे । रेयत- 
` वारी व्यवस्था में भी इस प्रकार के वहुत-से दोष आने लगे। 
राज्य के कमंचारी रैयत पर मनमाने ढंग से अत्याचार 
करते थे.। साथ. ही, इस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि 

किराये पर देने की प्रथा प्रचलित हो गयी जिससे इस 
व्यवस्था में और भी दोष आ गये। इन क्षेत्रों: में भी 
बड़े पैमाने पर भूमि दूसरों को जोतने के लिए दी जाने 
लगी । इस प्रकार काश्तकारी प्रथा की शुरुआत हो गयी। 
देश, में तीन प्रकार के काएंतकार पाये जाने लगे। 


(7) दखली काइतकार (Occupancy or Perma- 
nent ।९०३7ऽ):-—भूमि पर इनका स्थायी हक होता है । 
इन्हें पट्टे की स्थिरता तथा सुरक्षा प्राप्त होती है। ` 


(ए) इच्छाधीन काइतकार (:[०nan5 ४ ‘Will or 
Temporary Tenants.) :—इनकी स्थिति य 
निबंल होती है । इन्हें जमींदार अपने इच्छानुसार 
कर सकते है।. ` Oe 


उपक्षाइतकार (9५७-7९६5) +-ये बिल्कुल 

की मर्जी पर निर्भर करते हैं। लगान में 
छोटी-छोटी बातों पर बेदखली, बेगार 
से इनका शोषण किया जाता है। 


(I) 
भूमिधरों 
बार-बार वृद्धि, 
तथा अन्य तरह 


-255 


इस प्रकार जमींदारी क्षेत्रों के साथ-साथ रैयतवारी क्षेत्रों 
में भी किसानों को नाना प्रकार की कठिनाइयों से, मुक्त 
कराने के लिए काश्तकारी कानून की आवश्यकता जान 
पड़ने लगी । भिन्न-भिन्न राज्यों मं सुधार लाने के लिए 
समय-समय पर विभिन्न नियम भी बनायें गये। किन्तु" 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद काश्तकारी कानूनों में सुधार 
की गति” में कुछ तीब्रता आयी । काश्तकारी व्यवस्था में 
-सुधार के लिए पंचवर्षीय योजनाओं 'में तीन निर्देश 
दिये .गये थे-(क) स्वंप्रथम तो लगान भूमि की कुल 


` उपज के पाँचवें भाग से लेकर चौथे भाग के अन्दर (Rent 


should not exceed ह to ¥ of the gross pro- 
००८९) होनी'चाहिए। (ख) कुछ खास परिस्थितियों के 
अतिरिक्त काश्तकारों से भूमि पुनः प्राप्त नहीं की .जा 
सकती, तथा (ग, जहाँ भूमि की पुनः प्राप्ति नहीं हो 
सकती वहाँ रैयतों को दखली अधिकार होना चाहिए। 


इस आधार पर अधिकांश राज्यों में काश्तकारी 
व्यवस्था में सुधार के लिए कानून पारित किये गये हैं। 
भिन्न-भिन्न राज्यों में पारित किये गये काश्तकारी 
कानूनों से रैयतों को जो लाभ हुए हैं इनमें निम्न- 
लिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- (क) रेयतों की 
मनमानी वेदखली (९९००९०४) वन्द हो गयी है- तथा 
काश्तकारों को अपनी भूमि पर दखली अधिकार (००००- 


, pancy 7६४) मिल गया है । . (ख) लगान में मनमानी 


“बुद्धि रक गयी है। साथ ही, बकाया लगान की वसूली 
के लिए ब्याज की दरं घटाकर सभी. राज्यों में 6 प्रतिशत _ 
कर दी गयी है । बकाया लगान के लिए अधिक भूमि 
नीलाम के विरुद्ध भी कानून बनाये गये हैं । जमींदारी, 
रैयतों से जो नजरात्रा या सलामी लेते थे, उसे भी बन्द _ 
कर दिया है। (ग) रैयतों से बेगार लेने की प्रथा भी 
समाप्त हो गया । (घ) रैयतों को अपनी दखली भूमि 
ss हस्तान्तरित करने का अधिकार भी द्या | 
गया है | पु 5 र 


लेकिन, इन काश्तकारी कानूनों से रेयतों को वास्त- 
विक लाभ कमः मा । अज्ञानता तथा गरीबी के कारण 
रयत इन कानूनों से पूरा-पूरा- लाभ नहीं उठा सके। 
फलस्वरूप आज भी बहुत-से किसान, जो बटाईदार 
आदि के रूप में कृषि कार्ये करते हैं, भूमि के अधिकार से 
वंचित रह जाते हैं |. भूमि-व्यवस्था में आमूल परिवतंन : 
की आवश्यकता है ।-काँग्रेस द्वारा नियुक्त कुषिःसुधार | 
संमिति (Agrarian Reforms Committee) ने इस 
सम्बन्ध में यह नारा बुलन्द किया :कि “भूमि उसके ` 
जोतनेवाले की होनी चाहिए” (Land must belong 
to the actual tillers of the ४०). योजना आयोग ' 
ने भी भूमि-सुधार के विषय में अपना सुझाव देते हुए .. 

. कहा है कि कृषि-उत्पादन सें वृद्धि के लिए रैयतों को 
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दे 


पर दखली अधिकार देना तथा भूमि `के विषस 


se को समाप्त करना अनिवायं है। आज इसी उद्देश्य - 


धर सते भिन्व-भिन्नः राज्यों में भूमि-सुधार सम्बन्धी नये-नये 
`. कदम उठाये जाते हैं । 


मध्येस्थों की समाप्ति के बाद अब भूमि-सुधार के 
क्षेत्र में राज्य द्वारा काइतकारी व्यवस्था में सुधार के 
._ अधिकाधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं। योजना आयोग 


ने काइतकारो व्यवस्था में सुधार के अन्तगंत निम्नलिखित 
विषयों पर जोर दिया है :- - | 


क) लगान में कमी (R९५ए०tion of. R€n!), . 
ख) रेयतों के अधिकारों की सुरक्षा (Securiy of 
tenures), 


(न) काश्तकारी के लिए भूमि की पुनर्भ्राष्ति (२९३७८ 
mption of land for personal culti- 
४2००) पर रोक, तथा : 


' के स्वामित्व का अधिकार (Ownership for 
tonants) । ee 


अधिकांश राज्यों में काश्तकारी कानूनों में इन 
हा को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार जो 
हे किये जा रहे हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएँ 


« 
Cis 


क) लगान में कमी करना ( २९०८६१० . of 
_ Rent) :--आज से लगभग 70-72 बषं पूर्वं अधिकांश 
राज्यों में बेदखली रयत (Non-occupancy tenants 


तथा बटाईदार (३7९ ८:०९7४) से उपज का आधा 
अथवा इससे भी अधिक भाग लगान के रूप में ले लिया ' 


(ब). रंयतों को उनके द्वारा जोती जानेवाली भूमि : 
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P26. , भारतीय अर्थशास्त्र 


“नगद मुद्रा के रूप में चुकाने की व्यवस्था की जानी 


चाहिए । 


जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का बोझ बहुत अधिक 


है तथा. रेयतों को सामाजिक एवं आथिक स्थिति कमजोर : 


है, वहाँ उनके लिए कानून का संरक्षण प्राप्त करना 
बड़ा ही कठिन हो जाता है।. साथ ही, यहाँ पर कानूनी 
` प्रक्रिया बहुत ही महेँगी है जिसमें रैयतों के लिए न्याय 
आप्त करना सम्भव नहीं है। (When there is pre- 
ssure on land‘ and the social and economic 


, position of tenants in the village is weak, it 


becomes difficult for them to seek the pro: 
tection of law. Moreover, resort to. legal 
processes is costly and generally. beyond the 
means of tendnts. Thus, in many ways, des- 
pite the legislation, the scales are weighed in 
favour of the continuance -of existing terms 
and conditions.) ` 


इस - प्रकार भिन्न-भिन्न राज्यों में लगान*के कम 


* करने . के प्रयास किये गये हैं तथा इसमें. सफलता मिली 


'है। किन्तु योजना आयोग-के अनुसार इससे छोटे-मोटे 
किसान बहुत ही कम लाभान्वित हुए हैं bos 


(ख) रैयतों के अधिकारों की सुरक्षा (Security 
of Tenures ) :--कृषि की उपज में वृद्धि के लिए 
रंयतों के अधिकारों की सुरक्षा अनिवायं है। अब प्रायः 
सभी राज्यों में रैयतों के अधिकारों की सु ; 
नियम बनाये जा चुके हैं । रैयतों के अधिकारों की सुरक्षा 

सम्बन्ध में तैयार किये गये नियमों की. तीन प्रमुख 
विशेषताएँ हैं-सवंप्रथम, रौयतों की बेदखली गैरकानूनी . 


(Fair Rate) 33; प्रतिशत 


राज्यों है। कठिनां 


स 2 तक होनी चाहिए। योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में 
योजना आयोग की राय में लगान की इस आशय की सिफारिश की है | कृषिः 
र र की विभिन्नता अनुचित है, अतएव इसमें लिए - ल झि 


E 
अधिनियम. को लागू करने के लिए 
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चुकाने की व्यवस्था नहीं होकर छट दी जा 


महिलाओं, विधवा लगों. 


[लों एवं मानसिक अथवा शारीरिक 
पीड़ित व्यक्तियों. को ऽभि की पुनर्प्राप्ति की ' 
सकती है। अन्य व्यक्तियों को भी एक सीमा _ 
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भूमि-व्यवस्था एवं सुधार 


के अंदर भूमि की पुनर््राप्ति कां अधिकार दिया जा सकता. 


है। आयोग ने इस सीमा के सम्वन्ध में मिम्नलिखित 
सिफारिश की है-(!) जब किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम 
जोत (Basic holdin) से कम भूमि हो तौ वह अपनी 
सम्पूर्ण भूमि व्यक्तिगत कृषि के लिए ले सकता है। (2) 
यदि किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम जोत (45० )0]- 
dn) से अधिक, किन्तु पारिवारिक जोत (Family 
h0Idn8) ' से कम भूमि हो तो वह अपने काश्तकार से 
अपनी आधी भूमि व्यक्तिगत कृषि के लिए ले सकता है, 
किन्तु इस प्रकार से ली जानेवाली भूमि न्यूनतम जोत से 
किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए । 

. अधिकांश राअ्यों में इस सम्वन्ध में कानून बनाये जा 
चुके हैं | किन्तु कुछ राज्यों में कानून के निर्माण की 


` अवधि (Pendency of IegisIati0n) में बड़े पैमाने पर 


. रैयतों की बेदखली की जाने लगी । अतएव इस प्रकार कीं 
वेदखली को रोकना आवश्यक हो गया है । द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना - में इस -सभ्वन्ध में आयोग द्वारा 
निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे--(7) पिछले कुछ वर्षों 
में हुई वेदबलियों की पुनः जाँव की जाय और जहाँ उचित 
हो वहाँ रैयतों को पुनः अधिकार दिलाने की व्यवस्था की 
जाय, (7) भूमि अधिकार के स्वेच्छिक त्याग (Vount- 
ary $urren५९7) को हतोत्साहित करने के लिए वेदख- 
.; लीकरण के पंजीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए, 


तथा (ॐ) भूमि के मालिक को भूमि की पुर्ध्राप्ति की 


सीमा के अन्तर्गत ही भूमि लेने का अधिकार होना 
चाहिए । अधिकांश राज्यों ने आयोग के सुझावों को अपने 
राज्यों के अधिनियमों में स्थान दिया है। : 

(घ) रेयतों को भूमि पर दखली का अधिकार 
(Right of ownership for tenants) :—भारत' में 
भूमि-सुधार का प्रधान उद्देश्य भूमि उसके जोतनेवाले की 
दो (Land to the tillers of thé 50) होनी चाहिए। 
इस उदेश्य की पूर्ति के लिए प्रथम योजना में इस बात 
की व्यवस्था की गयी थी कि पुनर्म्राप्ति न होने योग्य भूमि 
का स्वामित्व रंयतों को दे देना चाहिए । इसके लिए भूमि 
के मालिक को मुआवजा दिया जायगा। प्रथम 
योजनाकाल में कुछ राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था की 
गयी थी, 'किन्तु योजनाकाल में इस क्षेत्र में संतोषजनक 
प्रगत्ति नहीं हो सकी । अतएव द्वितीय योजनाकाल में इस 
प्रकार की व्यवस्था की गयी थी कि रंयतों को भूमि के 


.स्वामित्व दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए । मुआवजा. 


की रकम उचित किश्तों में दिलाने की व्यवस्था होनी 
चाहिए । ; 
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. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी ` 
बंगाल तथा जम्मू एवं कश्मीर में जोतों के स्वामित्व की 
अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है तथा इस सीमा से « 
अधिक भूमिं पर उसके जोतने वाले रंयतों का अपने-आप 
अधिकार हो जाने की व्यवस्था है । बिहार में र॑यतों को 
20 वर्षो के बाद भूमि का स्वामित्व खरीदने का अधिकार 
दिया गया है। 


जोतों के स्वामित्व का सीमा-निर्धारण 
(Fixation of Ceilings on Agricultural 
Holdings) 

भारत में भूमि-सुधार का एक प्रधान उद्देश्य एक 
निश्चित सीमा से अधिक भूमि को भूमि के मालिक से 
लेकर उसे भूमि की भूख मिटाने के लिए छोटे-छोटे अथवा 
भूमि-हीन व्यक्तियों को प्रदान करना. है। प्रो गडगिल 
(0 R. G५]) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है : “सभी साधनों में भूमि एक 
ऐसा साधन है जिसकी मात्रा सर्वाधिक सीमित हे तथा 
इसके स्वामित्व के दावेदार बहुत अधिक हैं। अतएव 
कोई महत्त्वपूर्ण कारण नहीं होने पर किसी एक व्यक्ति को 
बहुत बड़े भूमि क्षेत्र पर अधिकार बनाए रखने देना 
अन्यायपूर्ण होगा । साथ ही, देश की सामाजिक तथा 
राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भी भूमि का 
पुनवितरण अमिवायं है।” (Among all resources 
the supply of land is most limited, and the 
claimants for its possession are extremely 
numerous. It is therefore, obviously unjust to . 
allow the exploitation of any Jarge surface of 
land by a single individual unless - other 
overwhelming reasons make this ° highly’ 
desirable. Moreover in the context of the 
current socio-political] climate, .redistribution 
of ‘land Would rather appear to be 
imperative.) - 

_ प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सिद्धान्त को स्वीकार 
किया गया शा कि कोई ब्यक्ति अधिक-से-अधिक कितनी 
भूमि का मालिक हो सकता है, इसकी एक निश्चित सीमा 
निर्धारितः कंर दी जानी चाहिए। योजना आयोग ने यह 
सुझाव दिया था कि प्रत्येके राज्य अपनी वत्तंमान' 
परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम जोत की सीमा 
निर्धारित कर दें । अधिकतम जोत के निर्धारण में सुगमता 


]: योजना आयोग के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार अपने राज्य के लिए ' 
न्यूनतम एवं पारिवारिक जोत की सीमा निश्चित करेगे । किन्तु एक पारिवारिक जोत साधारणतया तीन न्यूनतम्‌ 


जोत के बराबर होती चाहिए । 


2, Report of the Committee of the Panel on Land Reforms, p. 99, 


भा० बनना ` 
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के उद्देश्य से प्रथम योजनाकाल मं प्राय. सभी राज्यों में 
भूमि की गणना की गयी थी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना हू 
में योजना आयोग ने इस आशय की सिफारिश की थी कि 


योजनाकाल में प्रत्येक राज्य में अधिकतम जोत की. सीमा , 


का निर्धारण कर उसका शी घ्रतापूर्वक कार्यान्वयन होना 
चाहिए । अधिकतम सीमा-निर्धारण के प्रायः दो 
उद्देशय हैं : 
() सर्वप्रथम, भविष्य में नयी भूमि लेने की .सीमा' 
का निर्धारण (Ceiling on future 
acquisition of land), तथा 


(2) द्वितीयतः, वत्तं मान भूमि की सीमा का निर्धारण 
(Ceiling on existing holding) । 


अब तक प्रायः सभी. राज्यों में कोई व्यक्ति या परिवार 


अधिक-से-अधिक कितनी भूमि रख सकता हैं या भविष्य 
में ले सकता है इस सम्बन्ध में एक सीमा तय कर दी गयी 


लिए लगभग !075 लाख हेक्टर भूमि अतिरिक्त घोषित 
की गयी है। इसमें से 53 लाख हेक्टर भूमि का भूमिहीन 
मजदूरों तथा छोटे-छोटे किसानों के बीच अबतक वितरण 
किया जा चुका है। 
भूमि कौ हदवन्दी से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नों. को 
सितम्बर, 970 ई० में एक Central Land Reforms 
Commi(।€९ के जिम्मे सुपुदं किया गया। समिति ने 
विभिन्‍न राज्यों से इस सम्बन्ध में आँकड़ों को. एकत्रित 
किया तथा सभी वातों पर विचार करते हुए कुछ राज्यों 
के अधिनियमों में समानता लाने के लिए अगस्त, ]97] 
ई० में कुछ सामात्य सिंद्धान्तों का प्रतिपादन किया जो 
विभिन्न राज्यों के लिए इस सम्बन्ध में कानून बनाने के 
निर्देशं का कार्य करेंगे । इस प्रतिवेदन पर अप्रैल, 972 
में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन. में विचार किया गया तथा 
अंतिम रूप से. निम्नांकित निर्देश निश्चित किये 
गये :-- 


fe SE 


। इन अधिनियमों को कुछ राज्यों में पूणण रूप से लागू :. (क) सीमा का निर्धारण एक परिवार (Faunily) के 
दे हया गया है तो ल ये लागू होने की स्थिति में लिए किया जाना : चाहिए। परिवार क अन्तर्गत 
. हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में विभिन्नता पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे सम्मिलित होंगे । 
पायी जाती है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


' क्षि जोतों की अधिकतम सोमा 
राज्य जोतों की अधिकतम सीमा 
- i (हेक्टर में): 
]. आार्‍्ध्र प्रदेश 4.05 से 2].85 हेक्टर 
2. असम 6.75 हेक्टर 
3. बिहार 6.07 से 8.2 हेक्टर 


4. गुजरात 4:05 से 2:85 हेक्टर 
5. हरियाणा 7.72 से 2.95 हुक्टर ` 
6. जम्मू तथा कश्मीर 36.8 से 7.77 हेक्टर 
7. केरल 4.86 से 6.]7 हेक्टर 
५8. मध्य प्रदेश 4.05 से, 2!.85 हेक्टर 
9. तमिलनाडु 4.86 से 24.20 :हेक्‍्टर 
20. महाराष्ट्र 7.25 से 2.85 हुक्टर 
]]. कर्नाटक 4.86 से 2/.85 हेबटर 
2- उड़ीसा 4.05 से 78.2] हेक्टर . 
]3. पंजाब 7.00 से 27.80 हृक्टर 
4. राजस्थान 7.25 से 27.85 हुक्टर 
5. उत्तर प्रदेश 7.25 से 78.2! हेक्टर 
6. प० बंगाल 5.00 से 7:00 हृक्टरः 


` ¦ कई राज्यों में सीमा-निर्धारण का कार्ये प्रायः पूर्ण हो 
. गया है तथा कुछ में अभी चर है तथा कछ में अभी चल ही रहा है। सम्पूर्ण देश के.. 


], Second Five Year Plan, pp. 96-97, 
iQ India, I9i5 & Draft Fifth Pla:, - 


(ख) जब परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक 
हो, तो 5 से अधिक प्रति अतिरिक्त सदस्य के लिए अधिक 
भूमि की व्यवस्था की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार से 


प्राप्ति भूमि अधिकतम जोत के दुगुने से अधिक नहीं हो 


सकती । 


र '(ग) निश्चित रूप से सिंचित तथा वर्ष में दो फसल 
वाली भूमि के लिए अधिकतम सीमा !0 से ।8 एकड़ 
के बीच निश्चित की जा सकती है। भूमि की उपजाऊ 


शक्ति, सिंचाई की सुविधा तथा फसलो की प्रकृति के . 
_ अनुसार अधिकतमं सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, 
असिचित भूमि के लिए -भी अधिकतम सीमा प्रति 


परिवार 54 एकड़ होनी चाहिए ।. 

(घ) राज्यों के वत्त मान अधिनियमों में यंत्रीकृत 
कृषि, सुव्यवस्थित फार्म इत्यादि के सम्बन्ध में जो छट 
की व्यवस्था की गयी है उसे समाप्त कर देना चाहिए । 


- ` (च) चाय, कहवा तथा रबर के बगानों के सम्बन्ध में : 
जो छूट को व्यवस्था वत्तं मान अधिनिमों में है उस प्रश्‍न" 


पर सम्बद्ध मन्त्तालयों , तथा राज्य सरकारों द्वारा 


सम्मिलित रूप से विचार करना चाहिए। तब इस तरह ` 


अत्य छरों पर मुख्य मंत्रियों द्वारा विचार कर इस 
सम्बन्ध- में एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण होना 
चाहिए । , 
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` भूमि-व्यवस्था एवं सुधार 


972 ई० में काँग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में इस 
` सम्बन्ध में निम्नांकित बातों कौ स्पष्ट रूप से चर्चा की 
ग्रयी—“Land Reforms hold the key to greater 
efficiency in agricultural production and the 
evolution of a more egalitarian social order 
in rural areas. A ceiling for a family of five 
members may be fixed within the range of 
I0 to I8 acres of perennial irrigated land, or 
irrigated land :- capable of growing two 
crops.” है 
किन्तु जोतों के स्वामित्व की सीमा-निर्धारण के कार्य 
की प्रयति सन्तोषजनक नहीं रही है यद्यपि इस सम्बन्ध 
में नियम सभी राज्यों में बनाये जा चुके हैं तथापि अब 
तक केवल कुछ ही राज्यों में इसे पूर्णरूप से लागू किया 
जा सका है। योजना आयोग के अनुसार 20 लाख हेक्टर 
भूमि अतिरिक्त (9५८१।५४) घोषित की गयी है जिसमें 
अव तक केवल 25 प्रतिशत-भाग भूमि का ही वितरण 
किया जा. सका है । इसमें भी दःठिनाई से एक-तिहाई भाग 
भूमि भूमिहीन हरिजनों तथा आदिवासियों को प्राप्त हो 
पायी है । 

बिहार में जोतों के स्त्रामित्व का सीमा-निर्धारण 
(Fixation of Ceilings on Land Holdings in 


Bihar) :—बिहार में अधिकतम जोत की सीमा निश्चित . 


करने के उद्देश्य से बिहार कृषि-भूमि. (हदबन्दी एवं 
व्यवस्था) विधेयक ।955 ई० में तयार किया गथा था, 
किन्तु यह विधेयक चन्द कारणों से उस समय स्थगित 
कर दिया गया! पुनः इस आशय का एक नयां विधेयक 
960 ई में प्रस्तुत किया गया जो !96! ई० में पारित 
हुआ । इस अधिनियम में पुनः 972 तथा 973 ई० में 
संशोधन किये गये | संशोधित अधिनियम के अनुसार एक 
परिवार, जिसमें अधिक-से-अधिक पाँच व्यक्ति, यानी पति 


एवं पत्नी तथा तीन नाबालिग बच्चे होंगे के लिए 9. 


सितम्बर, 970 से भमि की निम्नांकित 


_ 


अधिकतम सीमा 
निश्चित की गयी है- 


नलकूप से सिचित भूमि के लिए ।5 एकड़ । इसे 
प्रथम श्रेणी की अमि कहा जाता है। प्रथम 


श्रोणी की भूमि वह भूमि है जिसमें कम-से-कम. 
: दो. फसले उपजायी जा सके। ' 


(2) द्वितीय अणी में निजी नलकूपों द्वारा सिंचित. 
. भूमि आती है जिनके लिए भूमि की अधिकतम . 


सीमा ।8 एकड़ निश्चित की गयी है। . 
(77) तृतीय श्रोणी की भूमि जिसमें केवल एक मौसम 
: में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। इस 
` श्रेणी की भूमि की अधिकतम सीमा 25 एकड़ 
निश्चित की गयी है। . 


' छोड़कर कोई भी किसान अपनी 
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(४) उपरोक्त प्रथम, . द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में 
नहीं आनेवाली भूमि या वह भूमि जो बाग-वगीचे 
आदि के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसको चतुर्थ 
श्रेणी में रखा गया तथा इस श्रोणी की भूमि के 
लिए 30 एकड़ की सीमा निश्चित की गयी है। 

(४) दियारा की भूमि के लिए 37.5 एकड़; तथा 

(५) छठी श्रोणी-के अन्तर्गत पहाड़ी, वलुआही एवं 
अन्य प्रकार.की भूमि जिसमें धान, रवी अथवा 
किसी नकदी फसल की खेती नहीं होंती है, को 
रखा गया है तथा इसके लिए अधिकतम सीमा 
45 एकड़ निश्चित की गयी हूँ ।' ; 


जिन किसान परिवारों के पास इससे अधिक भूमि 
होगी, उसे सरकार ले लेगी । साथ ही; कानून में इस बात 
की भी स्पष्ट रूप से व्याख्या की गयी है कि जिसके पास 
उपरोक्त हदबन्दी के अनुसार पूरी भूमि होगी, उसे 
विरासत के रूप में और भमि नहीं मिल सकती । इसके : 
साथ ही नये कानून के अनुसार चंद वर्ग के लोगों को 
भूमि बटाई पर नहीं 
दे सकता हैं । 


. अव इस प्रकार के कानून की व्यावहारिक उपयोगिता . 
के सम्बन्ध. में विचार करना अनिवार्य है । सामाजिक न्याय 
की दृष्टि से भूमि की हदबन्दी उचित अवश्य है, किन्तु 
इसकी व्यावहारिक उपयोगिता पर सन्देह प्रकट किया जा 
सकता है। विहार में इस हदबन्दी कानून. से कुल प्रायः 
दो-ढाई लाख एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त नहीं की जा 
सकती । इतनी भूमि राज्य के 77 लाख भूमि-हीन 
परिवारों के लिए निश्चय ही अपर्याप्त है।, इसको यदि 
राज्य के प्रायः ।7 लाख भूमिहीन परिवारों में वितरित 
किया जाय तो प्रति परिवार को । एकड़ से भी कम भूमि 
प्राप्त होगी । क्या इससे भूमिहीन व्यक्तियों की समस्या 
का समाधान किया जा सकता है ? कया इससे समाजवादी 
ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायता - 


; गी 
() सरकार द्वारा तिमित तथा नियंत्रित नहर.एवं - मिलेगी ! 


` इस प्रकार स्पष्ट है कि यह कानून योजना आयोग के 
विशुद्ध सिद्धांतवादी विचारकों की मस्तिष्क की उपज है। 
इसको व्यावहारिक उपयोगिता बहुत ही कम है। इस 
प्रकार के प्रयास से समाजवादी ढाँचे की सामाजिक 
व्यवस्था का निर्माण तो दूर की बात है, इससे आम 
जनता के जीवन-स्तर में निश्‍चित खूप से कमी होगी । 
भूमि की हृदवन्दी से विशेषतः मध्यम वर्गं के किसानों 
की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जायेगी । साथ ही, इससे भूमि- 
हीन व्यक्तियों को भी कोई विशेष लाभ नहीं हो पायया । 
प्रति परिवार को यदि एक एकड़ भूमि भी दे दी जाय तो 
क्या वे इतनी भूमि के आधार पर सफल कूषि कर सकते 
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हैं ? ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की जानक्रारी रखने वालों से 
यह बात छपी नहीं है कि छोटे-छोटे किसानों को कृषि काय 


` में इतनी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 


इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने सहकारी खेती की स्थापना 
को सिफारिश की है। किन्तु, अबतक जहाँ भी इस देश में 
सहकारी-कृषि की स्थापना का प्रयास किया गया है उसमें 
बहुत ही कम सफलता मिल पायी है । इससे यह जान पड़ता 


है कि अफसरशाही के वल पर .साम्यवादी प्रकार की ` 


सामूहिक कृषि-व्यवस्था भले ही सम्भव हो जाय, 
सहकारी कृषि की स्थापना के क्षेत्र में भी बहुत-सी 
कठिनाइयाँ होंगी । 


इतना ही नहीं, 


बटाई पर भूमि देने के सम्बन्ध में 
इस कानून में जो निषेध लगाया गया है, 


उसका परिणाम 


कया होगा, इसका भी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता ! 


है । . वत्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार के कानून की 
व्यवस्था का परिपालन होना असम्भव ही जान पड़ता है। 
इससे स्पष्ट है कि नया अधिनियम योजना आयोग द्वारा 
घोषित उद्देश्यों की पूति नहीं कर सकता। संभवतः 


इसलिए राज्य सरकार इस योजना को का<श्वित करने , 


, में विलम्ब कर रही है। किन्तु, अब राज्य सरकार दूढ़ 
संकल्प है तथा आशा है कि शीघ्र ही. इस अधिनियम को 
पूर्णतया लागू किया जायगा । 


कृषि का पुनसँ गठन (२९-०६३० tion ०f Agri- 
८५7९) :--कषि के पुनर्गठन के अन्तर्गत निम्नांकित 
कार्यकरो की प्रधानता है. :-- 


(क) जोतों को चकबन्दी 
(Consolidation of Holdings) 
भारत में केवल जोतों का आकार ही छोटा नहीं है, 
वरन्‌ ये भिन्न-भिन्न स्थानों में छोटे-छोटे टुकड़ों में विखरी 
भी होती हैं। अतएव भारतीय कृषि में स्थायी सुधार 
लाने के लिए जोतों की चकबन्दी अति आवश्यक है । यही 
कारण है कि विभिन्न राज्यों में चकबन्दी के सम्बन्ध में 
राज्य सरकारें बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। प्रथम योजना 


' के अन्तरगत भी योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में चकवन्दी 


, के कार्यक्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर 


दिया था। हमारे देश में चकबन्दी का कार्य राज्य के 


` विभिन्न भागों में एक पीढ़ी से ही होता आ रहा है, किन्तु 


अभी तक इसमें बहुत ही कम सफलता मिली है । प्रथम 
योजना के अन्त तंक इस सम्बन्ध में अधिकांश राज्यों के 
अपने-अपने कानून बन गये थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


_ में योजना आयोग ने इसे शी घ्रताशी' कार्यान्वित करने 
.... पर न दिया था। ' आयोग ने राष्ट्रीय विस्तार और 
उ Me विकास खण्डों में चकबन्दी के काय पर 


जोर देने की सिफारिश की थी ।' किन्तु द्वितीय 


भारतीय अर्थशास्त्र 


योजनाकाल में चकबन्दी के क्षेत्र में अधिकांश राज्यों में 


बहुत ही कम प्रगति हुई । तृतीय योजना में कुल ।20 लाख 


हेक्टर भूमि में चकबन्दी . हुई, यानी ।965-66 तक कुल 
240 लाख हेवटर भूमि में चकबन्दी की गयी। 
चतुर्थं योजना में प्रायः 94 लाख हेवटर अतिरिक्त 
भूमि पें चकवन्दी का आयोजन था । ।972 ई० तक देश 
से कुल आठ लाख हेक्टर भूमि की चकबन्दी की गयी थी। 


पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश में चकबस्दी का कायं . 


प्रायः पूरा हो गया है, तथा महाराष्ट्र के ख क्षेत्र में 
अच्छी प्रगति हुई है। शेष राज्यों में इस क्षेत्र में बहुत 
ही कम प्रगति हो पायी है । 


(ख) भूमि के प्रबन्ध में सुघार-भूमि के प्रबन्ध में 
सुधार के अन्तर्गंत'वंजर भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाना, 
अच्छे-अच्छे बीजों, उत्तम खाद तथा कीटनाशक दवाओं का: 
प्रयोग आदि आते हैं। प्रथम योजना काल में भूमि के 


कुशल उपयोग पर जोर दिया गया था । द्वितीय योजनो, 


में भी इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया था कि 
सवंप्रथम भूमि का कुशल प्रबन्ध व प्रयोग क्षेत्रों 


में होना चाहिए जहाँ इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ ` 


विद्यमान हैं । 


(ग) सहकारी खेती (Co-operative Farming):— 
` भूमि के विभिन्न टुकड़ों को एक में मिलाकर संयुवत , खेती 


करना भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । अतएव, ` 


देश में सहकारी-कृषि को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित 
किया जा रहा है। सरकार ने ऐच्छिक सहकारी खेती 
को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, लगान व आय 
कर में. रियायत' आदि दी है। एक राष्ट्रीय कृषि- 


` सलाहकार बोडं बना दिया गया है । तृतीय योजनाकाल में 


38 मागंदर्शी परियोजनाओं में से. प्रत्येक में ।0 सहकारी 


, कृषि-समितियाँ स्थापित करने की योजना बनायी गयी 


थीं। इन्हें चुने हुए सामुदायिक विकास-खण्डों में स्थापित 
करने का लक्ष्य था । 

` कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में “उत्तम कृषि- 
सहकारी समितियाँ' अथवा 'सहकारी सेवा समितियाँ' 
चालू करने पर जोर दिया जिससे किसानों को खाद, बीज 
एवं औजार खरीद व बिक्री आदि में मदद मिलेगी । 
इनमें भूमि को मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी । इसलिए 
इनको “सहकारी सेवा-समितिया (८०-0ए9०:४४४७ 
$४०० ऽ०८।९{।९5) कहा गया है । नागपुर अधिवेशन में 
एक प्रस्ताव में प्रथम तीन वर्षो तक अर्थात्‌ सन्‌ ।96! के 
अन्त तक ऐसी समितियाँ स्थापित करने पर जोर दिया 
गया था। साथ में, यह कहा गया था कि उसके बाद 
सहकारी संयुक्त खेती का प्रचार किया जायगा, जिसमें 
किसान भूमि के टुकड़े को मिलाकर खेती करेगे । नागपुर 


प्रस्ताव में सहकारी खेती को पहली बार सम्पूर्ण कृषिगत 
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भूमि-व्यवस्था एवं सुधार 


क्षेत्र के लिए वांछनीय संगठन घोषित किया गया। इसे 
वस्तुतः देश में समस्त खेती की पद्धति के रूप में अपनाने 
की वात कही गयी । प्रस्ताव में सहकारी संयुक्त खेती के 
क्षेत्र को सीमित करने का कोई सुझाव नहीं रखा गया। 
यही कारण है कि नागपुर प्रस्ताव से काफी विवाद छिड़ 
गया । 


` 30. जून, 7973 को देश में 9732 सहकारी कृषि- 
समितियाँ थीं जिनकी सदस्य-संख्या 2:68 लाख, और भूमि 
की मात्रा 488] लाख हेक्टर थी ।? 


देश में सहकारी कृषि के विकास को प्रोत्साहित करने 
के लिए राष्ट्रीय सहकारी कृषि परामशंदातू परिषद्‌ 
स्थापित किया गया है और इसो के ढंग पर राज्यों में 
सहकारी परिषद्‌ बनाये गये हैं । किन्तु, देश में सहकारी 
कृषि को प्रगति बहुत ही मन्द है। जो सहकारी 
समितियाँ वनायी गयी हैं उनमें से भी अधिकांश नाम मान्न 
के लिए ही सहकारी समितियाँ हैं तथा केवल सररारी 
योजनाओं से लाभ उठाने के लिए ही स्थापित की गयी हैं। 
डॉ० के०.एन० राज (प. \. २4) का इस सम्बन्ध में 
निम्नांकित कथन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है: “(0- 
operatives in general have now become largely 
a means forthe well-to-do to appropriate to 
themseives all the facilities provided by the 
development programmes at subsidised rates, 
and this has brought into disrepute 8 form of 
organisation which in 8 . more favourable 
political setting, could have played a very 
useful role. 


(घ) भूमिहीन मजदूरों को बसान! (Settlement 
of landless. |ab०५7९7) :-—पंचवर्षीय योजनाओं में 
भूमिहीन मजढ्रों को नयी भूमि पर बसाने के कार्यक्रम को 
` भी अपनाया गया है । द्वितीय योजना में इनके लाभ के 
-लिए कुटीर उद्योग, स्थापित करने का सुझाव दिया गया 
था । साथ ही, नयी भूमि, भूदान की भूमि एवं अतिरिक्त 
भूमि पर इनको सहकारी ढंग पर बसाने के कार्यक्रम को 
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प्राथमिकता देने की व्यवस्थ! थी। fr 
नागपुर का भूमि-सुधार प्रस्ताव (Nagpur 
Resolution on Land Reforms) :--ह्ितीय योजना 
में प्रसारित क्षि-सम्बन्धी नीति का प्रधान दोष यह था कि 
यह छिट-फुट (?९८९००६]) तरीके से तयार की गयी थी 


तथा इसमें ग्रामीण जोवन के विकास' के लिए समुचित” 


सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस दल ने शीक्ष 


ही इस कमी को महसूस किया । वास्तव में, भारत-जसे . 


अडिकसित देश में जो उद्योगीकरण की ओर उन्मुख हो, 
l. India, I975, 9. 99. | 


है 
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एक सुनिश्चित कृषि-नीति की बहुत प्रबल आवश्यकता है । 
अतएव जनवरी, 959 ई० में काँग्रेस के नागषुर वाषिक | 
अधिवेशन में देश की कृषि-नीति के सम्बन्ध में,एक प्रस्ताव 
पारित हुआ । 

इस प्रस्ताव की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएं हैं-- 

() गाँवों का संगठन ग्राम पंचायत एवं सहकारी समि- 
तियों के आधार पर होगा । इन दोनों संस्थानों को अपने 
कार्यो के सम्पादन के लिए पुरा-पुरा अधिकार होना 


, चाहिए । गाँव के सभी स्थायी: निवासी इन समितियों 


के सेदस्य होंगे। कई गाँवों की सहकारी समितियाँ 
मिलकर एक संघ का निर्माण करंगी । इन समितियों का 
प्रधान उद्देश्य कृषि एवं गाँवों के आथिक विकास के लिए 
चतुदिक प्रयास करना होगा। ये समितियाँ गाँवों को साख 
एवं सुधरे हुए मौजार प्रदान करेंगी, खेती के तरीकों में 
सुधार एवं उपज के विक्रय की व्यवस्था करेंगी । 


(2) भविष्य में कृषि का संगठन सहकारी (0०- 
operative Joint Farming) के आधार पर होगा । 


` इस प्रकार की व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व किसानों 


के हाथ में रहेगा तथा इन्हें उनकी भूमि के अनुपात में 
उपज में से हिस्सा मिलेगा । 

(3) सहकारी संथुक्त-क़्षि समितियों की स्थापना के 
पूर्व प्रयम चरण के रूप में सम्पूणं देश में सेवा सहकारी 
समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। सहकारी-सेवा 
समितियों की स्थापना का कायं तीन वर्षो के अन्तरगत 
पुरा हो जाना चाहिए। | 


(4) सभी राज्यों से वत्तमान तथा भविष्य में ली 


जानेवाली जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित (2०० _ 


of ceilings on existing and future holdings) 
कर दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में कानून तथा 


मध्यस्थो के उन्मुलन का कायं 959 ई०-के अन्त तक पुरा 


हो जाना चाहिए । 

“ (5) सेती प्रारम्भ होने के पूवं ही प्रत्येक फसल का 
एक न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देना चाहिए और " 
आवश्यकता पड़ने पर उस मुल्य पर सरकार को उस 
फसल को खरीदने के लिए तँयार रहना चाहिए। 

(6) खाद्यान्तों के थोक व्यापार को राजकीय 
व्यापार (9a 7३५०४) के अन्तरगत लाना 
चाहिए । 

(7) कृषि-योग्य बेकार भूमि को यथाशोघ सेती के | 
अन्तगंत लात्तेःका प्रयास होना चाहिए । ; 

भारत सरकार की वर्तमान कृषि-नीति इसी प्रस्ताव 
पर आधारित है। सरकार की यह्‌ कृषि-नीति निश्चय ही 
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सराहनीय है। किन्तु निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा 
ठी कि इस प्रकार की नीति के निम्नलिखित तीन 
प्रमुख आधार होने चाहिए :-सर्वप्रथम तो कृषि-नीति 
का उद्देश्य किसानों की आथिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
स्थिति में सुधार होना चाहिए । दूसरा, यह कि क्ृषि- 
नीति का प्रधान उद्देश्य गाँवों के संगठन को इस प्रकार से 
प्रगतिशील बचाना होना चाहिए, जिससे कि खाद्यान्न तथा 
कच्चे पदार्थों की अतिरिक्त उपज पर्याप्त माळ्ना में बाजार 
` के लिए उपलब्ध हो सके । साथ ही, कृषि-नीति में गाँवों के 
जनतांन्रिक संगठन तथा इसमें निहित स्वतंत्रता की भावना 
. को बनाये रखने पर जोर देना चाहिए । इन तीनों उह श्यों 
की प्राप्ति के लिए सहकारी कृषि का संगठन ही एकमात्र 
उपाय नजर आता है। Ee 


भूमि-सुधार क्वार्यों की प्रगति 
(Progress of Land Reform Measures in India) 
भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भमिःसुधार कार्य- 
क्रम बड़े ही उत्साह के साथ प्रारम्भ किये गयें.इस सम्बन्ध 
में ` पहले पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई। उदाहरण के 
लिए, विभिन्न राज्यों से जमींदारों तथा अन्य मध्यस्थों का 
उन्मूलन इस क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी कदम रहा है। 
किन्तु, इसे भूमि-सुधार का अन्तिम उद्देश्य नहीं कहा: जा 
. सकता | वास्तव में, यह इस क्षेत्र में पहला ही कंदम था । 
अभी भूमि-शुधार के क्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े कार्यों को करना 
है; जैत्े-जोतों की चकवन्दी, जोतों की सीमा का निर्धा- 
रण तथा काश्तकारी सुधार इत्यादि। इस सम्बन्ध में भी 
विभिन्न राज्यों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु राज्य 
अब इस दिशा में अत्यधिक शियिलतापूर्वक .कार्य कर रहे 
हैं । प्रो० बालजंःत मिह का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन 
वड़ा ही महत्त्वपूर्ण है : “Not only have the recent 
land reforms not touched the jssue of Jand 
distribution but they have also failed in pre- 
venting sub-Jetting and Tackrenting. Quite 
many of them who till the soil have no Jand 
rights where as many of those who do not 
‘cultivate still own and ‘possess Jand.”_ वास्तव 
में, भारतीय कृषि की सफलता के लिए भूमि-सुधार की 
. गति को ओर तीव्र वनाचा अनिवार्य है । इस सम्बन्ध में 
हमारा नारा 'भूमि उसके जोतने वाले की हो” (nd 
‘of the tillers of the s0[.) होना चाहिए । इसी व्या- 
पक संदर्भ में सरकार तथा योजना अधिकारी. को कार्य 
. करना चाहिए, तभी कृषि एवं किसानों कौ. स्थिति में सुधार 
 किया'जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भूमि-सुधार 


` कें सम्बन्ध में प्रकाशित एक विज्ञप्ति में यह कहा गया है 
क्वि भारत में भूमि-सुधार के लिए बनाये गये कानून सख्या- 


. त्मक दृष्टि से सबसे अधिक है। इनसे अधिक नियम विश्व 
के अन्य किसी भी देश में नहीं बनाये गये हैं। ये कानून देश के 
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लाखों-करोड़ों किसानों परं प्रभाव डालते हैं तथा भूमि के 
विशाल क्षेत्र को अपने दायरे में लाते हैं। किन्तु, वास्तव 
में, इनमें से अधिकांश कानून लागू नहीं किये जा सके हैं। 
अतएव इनसे वास्तविक लाभ वहुत ही कम प्राप्त हो पाया 
है । प्रो० गुन्नार मिडल ने भी अपनी :पुस्तक “An 


. Dram में कहा है कि भूमि-सम्बन्धी कानूनों के पास 


हो जाने से काश्तकारों में वेदखली की एक लहर-सी दौड़ 
गयी है और तथाकथित खुदकाइ्तं के लिए भूमि का:पुन- 
ग्रहण किया जाने लगा है। खदकाश्त के लिये ली गयी 
भूमि पर बटाईदार अथवा कृषि मजदूरों द्वारा कृषिं का 
कार्य किया जातः है। इसी प्रकार जोतों की सीमा-निर्धा- 
रण से बचने के लिए भूमि का बड़े पैमाने पर अवेधानिक 
अंतरण (£९ 2०568) किये गये जिससे कि 
अतिरिक्त भूमि प्रायः नगण्य मात्रा में ही मिल पायी है । 


प्रो०` दन्तवाला का भी इस सम्बन्ध में यह कथन 
विशेष रूप से उपयुक्त जान पड़ता है कि भूमि सुधार के 
लिये उठाये गये अब तक के कदस निश्चय ही संतोषजनक 
हैं, किन्तु इन्हें उचित रूप में लागू करने के अभाव 
में इनका परिणाम संतोषजनक नहीं हो पाया है।” (By 
and large, Jand.reforms in India enacted so 
far and those contemplated in the near future 
are in the right direction, and yet due to 
lack of implementation the actual results are 
far from'satisfactory.) | 


इस प्रकार भारत में भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों के 
अपेक्षित परिणाम नहीं हो सके जिसके परिणामस्वरूप भूमि 
का वास्तविक जोतने वाला (2००३! tillers of the 


50) अपने-आपको निधन, असहाय तथा शोषित ही. 


समझ रहा हैं। डेनियल थोनंर (07९! 'h07॥९प) 
के अनुसार भी भूमि-सुधार अपने प्रमुखः एवं उद्घोषितं 
उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सका है जिससे देश 
में भूमि की समस्या आज भी आधारभूत , गहन तथा 
गंभीर बनी हुई है। वास्तव में देश में, भूमि-सुधार कार्ये- 
क्रमों के कार्यान्वयन की गति आवश्यकता से अधिक मंद 
रही है जिससे जमींदारों, जागीरदारों तथा अन्य प्रभावित 
दलों ने इन अधिनियमों को उल्लंघन करने के तरीकों 
को सुगमतापूर्वक ढू ढ़ निकाला । .नेशनल सँम्पुल सवे के 
विभिन्न विवरणों के अध्ययन के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध में 


महालनोविस कमिटी ने यह निष्कर्ष, निकाला था कि “7 - 
general, cur finding is that both ownership , 


and operational holdings are very highly con- 
centrated, Also there was no appreciable 
reduction in inequality between 953-54 and 
959-60, inspite of the fact that a good deal 
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भूमि-व्यवस्था एवं सुधारं: 


of land reform measures had been enacted 
during this Period.’ 7 
'जोतों की अधिकतम सीमा-निर्धारण का कार्य भी 
अव तक. पुरा नहीं हो पाया है। सीमा-निर्धारण” 
सम्बन्धी नियमों के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब हो 
रहा है । साथ ही, इस सम्बन्ध में जो अधिनियम पारित 
किये. गये हैं वे अत्यधिक दोषपूणं हैं। इन अधिमियमों ' 
में सीमा से अधिक भूमि के हतांतरण प्र, प्रतिवंध के 
सम्बन्ध में जो अधिनियम वनाये गये हैं उनमें बहत अधिक: 
कमी रह गई है। योजना आयोग के अनुसार भी अधिक- 
तम सीमा-निर्धारण का मुख्य उद्देश्य यानी आयोजित 
तरीके से अतिरिक्त भूमि का भूसिहीनों के बीच वितरण 
बिल्कुल पूरा नहीं हो सका है। (The main object 
‘of ceiling which is to re-distribute land to 
the Jandless at ‘a reasonable price and on a 
planned basis has thus been largely defeated.) 
इसी प्रकार रैयतों को कानी संरक्षण प्रदान (L९६३ 
Protection to Tenants) करने के उद्देश्य की भी 
पूर्ति नहीं हो सकी है। भूमि-सुधार कानूनों के अन्तर्गत रैयतों 
भूमि परं रेयती अधिकार दिलाता, उचित लगान तथा 
भूस्वामित्व की शर्तों को निर्धारित करना आदि की व्यवस्थ 
है। किन्तु इन उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो सकी है 
तथा आज भी लगान कानून द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत 
ऊचे हैं। प्रो० मिडल के अनुसार, “In ६३७ absence 
of limits on rents, all rules about security of 
tenures can be nullified and the landlord 
can simply. raise the rents beyond the tenants 
capacity to pay and they legally evict him ‘for 
non-payment.” वास्तव में, भू सम्बन्धी कानूनों. ने 
अनेक राज्यों में काश्तकारी प्रथा को कुछ प्रचलित विधियों 
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को समाप्त कर दिया है, किन्तु इनके स्थान पर ग्रभी अनौ- 
पचारिक वटाईदारी की प्रथा को लागू किया है. जिसमें 
भूमिहीन किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था 
एवं राजनीतिक शक्तियों के संतुलन के कारण भूमिहीन 
किसानों के लिए कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त 
करना संभव नहीं रह गया है।. ; 

अंततः, यह कहा जा सकता है कि हमने भूमि-सुधार 
जैसे क्रान्तिकारी कार्यक्रम को प्रजातांत्रिक तथा शान्तिपूणं 
तरीके से पूरा करने का संकल्प किया है। यही कारण है 
कि सदियों के शोषण के बावजूद जमीन्दारों तथा अन्य 
मध्यस्थो को मुआवजे के रूपं में बड़ी-बड़ी रकमें चुकायी 
गयी हैं । इससे सरकार की आथिक कठिनाइयाँ बहुत बढ़ 
जाती हैं। इतना ही नहीं, सरकार पहले भूसि-सुधार के 
किसी खास कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपना इरादा घोषित 
करती है और तब अत्यधिक विलम्ब के बाद इस सम्बन्ध 
में अधिनियम तैयार किये जाते हैं। इसी बीच निहित 
स्वार्थवाला वर्ग होशियार हो जाता है तथा उस कानून से 
वचने का यथासंभव प्रयास करने लगता है। गाँवों में बड़े-बड़े 
किसानों, जमीन्दारों तथा महाजनों की आथिक एवं सामा- 
जिक स्थिति में कोई कमी नहीं आयी है जिससे वर्षो का 
शोषित तथा कर्जे के बोझ से दबा हुआ रैयत भूमि-सुघार 
सम्बन्ध कानूनों को समझता ही नहीं अथवा समझने पर भी 
अपनी निर्धनता के कारण अपने न्यायपूर्ण एवं उचित 
“अधिकार की माँग करने में भी असमर्थ होता है और इस 
प्रकारं भूमि-सुधार के लाभों से वंचित रह जाता है। 
इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों में भूमिसुधार सम्बन्धी 
अधिनियम में बहुत सारी खामियाँ होती हैं और इन्हें अपंग 
करने वाले विधेयक तो इन्हें बिल्कुल अशक्त एवं अरथंहीन 
बना देते हैं । 
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अध्याये : 2। 


किसान तथा उसके उपकरण 
(The Agriculturist and his Equipments) 


ध्राककथन :-कृषि की उन्नति किसानों की आथिक 

एवं वैधानिक स्थिति के साथ-साथ उनके उपकरणों पर भी 
निर्भर करती है। किसान की भूमि किस प्रकार की है, 
उसकी जोतों का याकार कया है, वह किस प्रकार के 
मवेशी एवं औजारों का प्रयोग करता है, इत्यादि का भी 
कृषि की सफलता से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भूमि के _प्रति 
किसानों की वेधानिक स्थिति, जोतों का आकार तथा 
सिचाई के विभिन्‍न साधन मादि का विवरण पिछले कुछ 
अध्यायों में किया जा चुका है। अतएव अब इस अध्याय 
में हम किसानों एवं उसके उपकरणों का अध्ययन करेगे। 


किसान (7९ 47८५।६7।५६) :-सर्वप्रथम हम 
किसान, यानी हल के पीछे के वास्तविक व्यक्ति (Man 
behind the PI0०९ै) की स्थिति का अध्ययन करेगे। 
भारतीय किसान के सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार 
के विचार व्यक्त किये गये हैं। उदाहरण के लिए, डॉ० 
वोयेलकर (\/०९६९7) ने कृषि-सम्बन्धी अपने विवरण में 


भारतीय किसान की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। कृषि | 


आयोग ने इस वात को स्वीकार किया है कि जिन 
परिस्थितियों में भारतीय किसान कार्य करता है उनमें 
कृषि में सुधार के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव देना आसान 
नहीं है । इन विचारों से स्पष्ट है कि.भारतीय कृषि के 
पिछड़े होने के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ ही वहुत हृद 
तक उत्तरदायी हैं, इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। 
किन्तु इन विचारों के विपरीत कालवटं (4४९7४) का यह 
कथन कि किसी देश को समृद्धि उसके प्राकृतिक साधनों 
पर ही नहीं, वरन्‌ उसके निवासियों की शक्ति एवं साहस 
पर निर्भर करती है, इस वात की ओर संकेत करता है कि 
भारतीय किसान इसलिए निर्धन हैं कि इनमें ये सारे गुण 
नहीं पाये जाते हैं। अतएव इन विभिन्‍न विचारों .से इस 
सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहु चना कुछ कठिन 
हो जाता है। : 


किन्तु वास्तविकता यह है कि ज़हाँ परिस्थितियाँ 
अनुकूल होती हैं, भारतीय किसान सफलतापूर्वक कार्य कर 
जहाँ वर्षा: कम होती है या भूमि की 
व्यवस्था दोषपूर्ण है, वहाँ किसानों की स्थिति अत्यन्त चिनता- 


' जनक हो जाती है। इंगलैंड, जापान तथा'अमेरिका भादि 
` देशों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भार 


तीय किसान निम्न अवश्य ' हैं, किन्तु इसके लिए यहाँ की 


ge 


सामाजिक, आथिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं भौगो- 
लिक परिस्थितियाँ ही बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। भारतीय 
किसान बहुधा बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता 
है जिससे वह .यदि जीवित .भी रहता है तो काम करने में 
असमर्थ हो जाता है। 
. इतना ही नहीं, ।97। ई० की जनगणना के अनुसार 
कूल केवल 29 प्रतिशत भारतीय ही शिक्षित हैं। शेष लोग 
अशिक्षा के घोर अन्धकार में फंसे हुए हैं । देश की वत्तंमान 
`शिक्षा प्रणाली भी दोपपृणं है। इस प्रणाली में व्यावहारि- 
कता का अभाव है। कृपि-विद्यालयों में भी जहाँ कृषि- 
सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है व्यावहारिकता का अभाव पाया 
जाता है। किसानों की यह निर्धनता, ' अशिक्षा एवं दुबं- 
लता भारतीय कृषि के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी 
बाधा सिद्ध हो रही है। 
किन्तु इन .सब अवगुणों के बावजूद उचित उपायों 
द्वारा भारतीय किसानों को शिक्षित, सृयोग्य, परिश्रमी 
एवं उत्साही बनाया जा सकता है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
बाद भारतीय किसानों को जागरूक बनाने के लिए 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण कार्य 
किये जा रहे हैं। इससे भारतीय किसान के जीवन में 
चतुदिक विकास की आशा की जाती है। 


भारत की मिट्टी 
(soil) . 


मिट्टी का भी हमारे आर्थिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। भास्त-जेसे कृषि-प्रधान देश के लिए तो मिट्टी का 
अच्छा या बुरा होना बहुत अधिक महत्त्व रखता है। 
वास्तव में, कषि की सफलता बहुत अंशों में मिट्टी पर ही 
निर्भर करती है । भारत में अनेक ,्रकार की मिट्टियाँ पायी 
जाती हैं, लेकिन कृषि के दृष्टिकोण से शाही कृषि आयोग 
[ मिट्टी को निम्नलिखिन 4 वर्षो में विभाजित 

7 है:— 


` ()ग्रंगब्ार मिट्टी (4॥]०४/३] 90/]) :--नदियाँ ` 


अपने प्रवाह के साथ इस प्रकार की मिट्टी लाती हैं और 
.दोनों किनारों पर जमा कर.देती हैं। इस प्रकार की मिट्टी 
भारत में गंगा के मदान, पूवं तथा पश्चिम समुद्री तट, 
कुष्णा-कावेरी तथा गोदावरी के डेलटा एवं असम की सर्मा 


घाटी में पायी जाती है। यह मिट्टी नयी तथा बहुत .ही 
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किसान तथा उसके उपकरणं 


उंपजाऊं होती है। साधारणतः इसकी गहराई 000 
फीट तक होती है, परन्तु कहीं-कहीं पर 3000 फीट की 
गहराई तक भी यह मिट्टी पोयी जाती है.। गेह, चावल, 
ईख, जौ, चना आदि की खेती के लिए यह विशेष रूप'से 
. उपयुक्त होती है । 

(2) छाल मिट्टी (२९५ 90!) :-इस प्रकार की 
मिट्टी में लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग 
लाल या पीला होता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु, मैसूर, 
महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग तथा उड़ीसा के प्रायः 8 लाख 
वर्गमील क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी उर्वरा-शक्ति तथा 
गहराई सर्वत्र एक समान है। रासायनिक तत्त्वों के अभाव 
` में प्रायः यह कम उपजाऊ होती है। यह ज्वार, मू गफली 
तथा- तिलहन की खेती के लिए विशेष उपयुक्त 
होती है। ५ : 


(3) काली मिट्टी (880८ $07) :-यह्‌ मिट्टी दक्षिणी _ 


पठार के प्रायः दो लाख वर्गमील क्षेत्र में पायी जाती है। 
इसमें आन्ध्र का कुछ भाग, महाराष्ट्र का अधिकतर भाग, 
पश्चिमी हैदराबाद, मध्य प्रदेश का पश्चिमी: भाग तथा 
बरार आदि सम्मिलित हैं। यह ज्वःलामुखी प्वंतों के 
लावा से बनी हुई है, अतः यह अति प्राचीन मिट्टी है । 
जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ यह अधिक उपजाऊ होती 
है । कपास तथा उवार की कृषि के लिए यह विशेष रूप 
` से उपयुक्त होती है। इसे कपास की मिट्टी (ट०t०n 
$0) भी कहते हैं । 

(4) रेतीली मिट्टी (L९7९ $०]):— इस प्रकार 
की मिट्टी पहाड़ियों तथा पठारों प्र पायी जाती है । 
छोटानागपृर, उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश, असम तथा मध्य 
प्रदेश के पूर्वी भाग में यह मिट्टी पाथी जाती है। मोटी 


तथा पथरीली होने के कारण यह बहुत कम उपजाऊ होती _ 


. है। यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, फिर भी सिचाई 
के द्वारा कहीं-कहीं पर इसमें कृषि-क़ाये किया जाता है। 


मिट्टी-सम्बन्धी समस्याएं 

` कृषि-प्रान देशों के लिए मिट्टी की उर्वरा-शक्ति को 
बनाये रखना अत्यंत आवश्यक है । भारत के समक्ष आज- 
कल मिट्टी-सम्बन्धी दो प्रमुख समस्याएं हैँ-(!) भूमि-क्षरण 
(Soil Erosion), तथा (2) भूमि की उर्वराशक्ति का 

` निरन्तर ह्वास। 
भूमि-क्षरण को समस्था ( Problem ०f Soil- 
: ९९050) -कृषि-प्रधान देशों के लिए भूमि की उवंरा- 
शक्ति को बनाये रखना एक प्रमुख समस्या है। भूमि की 
उवंरा-शक्ति उसकी ऊपरी सतह में ही कुछ इचों की 
गहराई तंक पायी जाती है। पृथ्वी की इस ऊपरी सतह 
में पोषक तत्त्व, शक्तिशाली रसःयन तथा अन्य प्राकृतिक 
उपादान सन्निहित रहते हैं जिनके नष्ट होने से उत्पादन में 


कमी होने लगती है । इस पृथ्वी पर कितनी ही विरोधी 
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शक्तियाँ सदा कार्य करती रही हैं जिनके फलस्वरूप भूपि ५४ 
की ऊपरी सतह कटकर वह जाती है तथा इसकी उर्वरता 


, कम होने लगती है। हवा, पानी तथा अन्य प्रकृति विरोधी 


शक्तियों से पृथ्वी को होने वाली इंस क्षति को ही भूमि- 
क्षरण कहते हैँ । इस प्रकार भूमि-क्षरण के दो प्रमुख कारण 
हैं :-(2) आक्ृतिक शक्तियाँ जिनमें हवा और पांनी की 
i सम्मिलित हैं, तथा मानवीय शक्तियाँ, जो प्राकृतिक 
शक्तियों के लिए मार्ग तैयार करती हैं । प्राकृतिक शक्तियों 
के अन्तरगत हवा एव पानी दो महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं 
जिनके फलस्वरूप भूमि-क्षरण होता है। मुसलाधार 
वृष्टि से पृथ्वी की ऊपरी सतह की मिट्टी कटकर बह जाती 
है । बाढ़ के फलस्वरूप भूमि-क्षरण बहुत अधिक होता है। 
पूमि-क्षरण का प्रमुख कारण हवा भी है। सूखे क्षेत्रों में 
नरीब्रगति से बहनेवाली हवा पृथ्वी के मूल तत्त्व को उड़ा | 
ले जाती है। 

प्राकृतिक शक्तियों के साथ-साथ' मानवीय शक्तियाँ भी 
भूमि-क्षरण के लिए बहुत हृद तक उत्तरदायी हैं। मानवीय 
शक्तियों सें निम्नलिखित प्रसुख हैं :-- 


(2)..वनों का विनाश-वन भूमि-क्षरण रोकते हैं। 
वनों के `वक्षों एवं झाड़ियों की जड़ों पृथ्वी में बहुत नीचे 
तक रहती हैं जिनसे मुसलाधार वृष्टि के फलस्वरूप पृथ्वी 
की ऊपरी सतह बहने नहीं पाती । किन्तु ई धन तथा कृषि 
कार्य के लिए भूमि की अधिकाधिक आवश्यकताओं के 
फलस्वरूप मनुष्य ने वनों का बिना सोचे-समझे विनाश 
प्रारम्भ कर दिया जिससे भूमि-क्षरण अधिक होने लगा है। 
,(2) पशुओं द्वारा भूमि की अत्यधिक चराई-भूमि की 
अत्यधिक चराई का भी इसकी उपजाऊ शक्ति पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता है। पशु. मुख्यंतः भेड़ एवं बकरियाँ 
घास को इस प्रकार से चरते हैं कि पुन: उसका पनपना 
असम्भव हो जाता है। . इससे भूमि-क्षरण की प्राकृतिक 
शक्तियों को अत्यधिक बल मिलता है । . (3) जताई का 
दोषपूर्ण ततीक्ना--भा रत में, भूमि की जुताई के दोषपूर्ण 
तरीके का प्रभाव भी भूमि-क्षरण पर पड़ती है। इससे 
भूमि-क्षरण के कार्यं को अत्यधिक बल मिलता है । 


भूमिःक्षरण का नियन्त्रण ( Control of 80ा- 
Erosion) :—भूमि की उवंरा-शवित की रक्षा (Ferधility 
Conser४ati0०) के लिए भूमि-क्षरण का नियन्त्रण 
अनिवायं है। इसके लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण आवश्यक 
है। वृक्षों की सब्या बढ़ने से भूमि-क्षरण कम हो जायगा । 
साथ. ही, जिस क्षेत्र में भूमि-क्षरण का भय अधिक हो वहाँ 
पशुओं को चराई पर भी नियंत्रण अनिवार्य है। वनों 
का संरक्षण मिट्टी के कटाव. को रोकने के उद्देश्य से 
आवश्यक है। * 
के इस उद्देश्य से ।952 ई० में एक केन्द्रीय भूमि-संरक्षण 
बोडं (Central Soil Conservation Board) स्थापित 
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किया गया है। प्रथम योजनाकाल में इस कार्य के लिए ]8 
करोड़ रुपये व्यय किये गये जिससे प्रायः 7 एकड़ 
भूमि लाभान्वित हुई। द्वितीय योजनाकाल में इस कार्य- 


ऋमः पर ]8 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिससे 80 लाख . 


एकड़ भूमि लाभान्वित हुई । द्वितीय योजना में इस कार्ये 
को अधिक प्रभावएूणं बनाने के लिए योजना आयोग ने 
प्रत्येक राज्य में भूमि-संरक्षण अधिनियम बनाने की 
सिफारिश की थी । इस प्रकार के अधिनियम महाराष्ट्र, 
गुजरात एवं उत्तर प्रदेश में बन भी चुके हैं। तृतीय 
पंचवर्षीय योचनाकाल में 62 करोड़ रुपये के व्यय से !।0 


लाख हेक्टर भूमि के संरक्षण का आयोजन था। किन्तु . 


योजनाकाल में इस कार्यक्रम से केवल 98 लाख हेक्टर 
- भूमि ही लाभान्वित हुई तथा इसका वास्तविक व्यय 77 
करोड़ रुपये हुआ । 


वाषिक योजनाओं.(966-69) में इस मद में 88 

करोड़ रुपये व्यय हुआ । . ` 
. चतुर्थं पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year 

PIa7) के अंतर्गत भूमि-संरक्षण की मद में !2] क्रोड 
रुपये व्यय का आयोजन था जिससे कुल 56 लाख हेक्टर 
भूमि के लाभान्वित होने की आशा थी । 

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year 
P8०) में भूमि संरक्षण की मद में ।2! करोड़ रुपये 
तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 206 करोड़ रुपये व्यय 
का आयोजन था । 


छठी पंश्रवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) 
में भी भूमि-संरक्षण कार्यक्रम पर 450 करोड़ रुपये तथा 
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Command Area Develop- 
ment) पर भी 450 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। 
भूमि की उर्वरा-शक्ति का निरंतर ह्रास :-एक ही 
भूमि पर लगातार कृषि करते रहने के कारण उसकी 
उवं रा-शक्ति घटती है जिससे उपज में निरन्तर ह्लास होता 
है। भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्लास को रोकने के लिए 
खाद का प्रयोग अनिवार्य है। इंस सम्बन्ध में किसानों. 
में कम्पोस्ट बनाने के तरीकों का प्रचार करना चाहिए। 
साथ ही, रासायनिक खादों के प्रयोग को भी प्रोत्साहित 
करना चाहिए । 


भारत का पशु-धन | 
(Cattle Wealth of India) ° ' 
. ` भारत की इपि-व्यवस्था में यहाँ के पशु-धन का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। ङृषिःप्रधान देश होने के कारण 
भरत का पशु-धन भारत की भाथिक व्यवस्था का एक 
आवश्यक अंग है। हिहै! यह स्वेत्न खेतों की जुताई पशुओं 
 l. India. I973 . 


द्वारा ही होती है। इनके द्वारा ही पानी खींचने एवं 
देवनी का काम भी होता है तथा भारतीय ग्रामों में 
यातायात के साधन के रूप में भी पशुओं का ही प्रयोग 
किया जाता है। पशु-धन से ही गोवर तथा हड्डी-जैसी 
बहुमूल्य खाद जिनका खेतों में प्रयोग किया जाता है, 
प्राप्त होती है। साथ ही, भारत-जॅसे शाकाहारी देश में 
जहाँ दूध ही ऐसा साधन है, जो लोगों के भोजन को 
स्वास्थ्यप्रद्र ,बनाता है, पशु-धन से ही प्राप्त होता है। 
“इस प्रकार कृषि के आवश्यक साधन के रूप में पशु-धन 
का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है। श्री डालिग के अनुसार, 


रह जायें, गोदाम तथा खलिद्दान खाली पड़े रह जायें 


और खान-पान का स्वाद भी अधूरा रह जाय क्‍योंकि 


भारत-जैसे शाकाहारी देश में दूध, घी आदि नहीं मिलने 


` से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है ।” 


पशुओं की संख्या :--भारत में विश्व के कुल प्रायः 
9% गाय तथा बैल, ]8 प्रतिशत बकरे-घकरियाँ एवं 50 


प्रतिशत भँसें पायी जाती हैं। निम्नलिखित तालिका से . 


]956, ]96] एवं ]966 ई० की पशु-गणनाओं (Lve- 
$०९६ ८६०४५) के अनुसार देश में पशुओं की संख्या का 
अन्दाजा लगता है :-- 


सारत में पशुओं की संख्या (लाख में) 


पशु 956. 96] J]966: 
गाय एवं बैल : 3587 755 I76] 
भैस 449 5I2 529 
- भड़ 392 402 420 
बकरे और बकरियाँ 554 609 . 646 
अन्य ` है 8. 83 86 83 


कुल पशुओं की संख्या 3065 3364 3439 


Ummm) ras os 


इस प्रकर भारत में पशुओं की संख्या विश्व के प्रायः - 


सभी देशों से अधिक है। 7. ^. 0. के एक नर्व 

प्रकाशन के अनुसार विश्व में पशुओं की i 
7,38 लाख है जिनमें से प्रायः 3400 लाख पशु भारत 
में ही हैं। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 
हमारे यहाँ प्रति 00 एकड़ बोयी गयी भूमि के लिए 700 


` गाय-भैंस हैं जबकि हॉलैंड में इनकी संख्या प्रति एक सौ 


एकड़ पर 38 तथा मिस्र में केवल 25 है। इतना 
भी ।950-57 ई० में भारत के पशु-घन MD 


करोड़ रुपये की शुद्ध आय हुई थी जो 
का केवल 6 प्रतिशत भाग ड थी जो कुल कृषि की आय 
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देश. में पाये जाने वाले पशुओं की संख्या सबसे अधिक : 


उत्तर प्रदेश में है । इस राज्य में देश के कुल पशुओं के 
भायः 75.5 प्रतिशत भाग पशु हुँ । इसके वाद तामिलनाइ 
का स्थान है जहाँ इनका प्रतिशत 7'! है। इसके बाद 
करमशः मध्यप्रदेश, विहार तथा राजस्थान का स्थान है। 

परन्तु प्रति वर्गमील में रहने वाले पशुओं की संख्या की 
दृष्टि से पश्चिमी बंगाल में इनका घनत्व-सबसे अधिक है । 

वहाँ इनकी आवादी का प्रति वर्गेमील औसत घनत्व 288 हूँ । 

कश्मीर में इनकी आबादी का औसत घनत्व केवल 25 है 

जो सभी राज्यों से कम है। भारत में पशुओं की औसत 

आत्रादी का घनत्व ]]5 है । हमारे देश में प्रति सौ व्य- 

क्तियों के पीछे पशुओं की संख्या 44 है, जबकि आस्ट्रे- 

लिया में प्रति एक सौ व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या 

99, झ्र्जेन्टाइना में 24] तथं। न्यूजीलैंड में 268 है । 


भारत में पशु-धन की समस्याएं _ 
(Problems of Cattle Wealth in India) 


हमारे देश में पशुओं की स्थिति बड़ी ही असन्तोष- 
जनक है। ये विल्कुल अशकत तथा कमजोर हैं । देखने में 
ये केवल हड्डियों के ढाँचे-मात्र जान.पड़ते हैं । कमजोरी के 
फलस्वरूप ये क्ृषि-कार्य में यथोचित सहयोग नहीं प्रदान 
कर पाते । यहाँ बैलों की एक जोड़ी से औसतन 9 करोड़ 
एकड़ भूमि जोती जाती है, जबकि मिस्र में यह औसत 
प्रायः 33 एकड़ है। दूध देने वाली गाय तथः भैसों की भी 
यही स्थिति है। इनसे बहुत कम मात्ना में दूध प्राप्त होता 
है। वास्तव में, हमारे देश में पशु आवश्यकता से बहुत 


अधिक है जिससे इनकी उपयोगिता निरंतर घटती ` 


जाती है । 


देश की पशु-संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पशुओं की 
शारीरिक क्षमता और शक्ति भी घटती जाती है। हमारे 


यहाँ दूध देनेवाली गायों तथा भंसों से भी बहुत कम 
उत्पादन होता है । फलस्वरूप देश में प्रतिव्यक्ति उपलब्ध: 


दूध की मात्रा बहुत ही कम है | यहाँ ।954 ई० में प्रति 


व्यक्ति औसतन केवल 65 आँस दूध मिलता था। (संतु- 


लित भोजन के लिए प्रति-व्यक्ति ।5 औस दूध आवश्यक 
दि आस्ट्रेलिया में 44.7 औंस, कनाडा में 568 

, डेनमाकं में 40:3 औंस, इंगलेंड में 407 औंस, तथा 
संयुक्त राज्य अमेरिका में 35:6 औंस दूध मिलता है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में प्रत्येक गाय तथा 
भैस अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम दूध देती है। इस 
प्रकार भारत में औसत रूप से प्रति गाय प्रतिवर्ष 4]3 पौंड 
तथा प्रति भैस ।।"] पौंड दूध' देती है, जबकि इन दोनों 
का औसत आस्ट्रेलिया में 48:2 पौंड, अमेरिका में 32।8 
पौंड तथा न्यूजीलैंड में 5660 पौंड है। 


हमारे देश में पशुओं. की . इस असंतोषजनक स्थिति 
के निम्नांकित प्रमुख कारण हैं :--- 

(!) भारत में पश्ञुओं को संख्यां विइव के प्राय: सभी 
देशों से-अधिक है-इनमें वहुत-से आथिक दृष्टि से वेकार: 
हैं । पशु उपयोगिता जाँच . समिति (Cattle Utilisation 
Comn(tee) के अनुसार भारत में प्रायः ।9 प्रतिशत 
पशु अनुत्पादक हूँ: जिनका ,कृषि-काये में उपयोग नहीं 
हो संकता। डा० बन्स ने वेलों की संख्या के सम्बन्ध में 
भी यह अनुमान लगाया था कि उत्तर प्रदेश एवं.बिहार में 
40 लाख बेल आवश्यकता से अधिक हैं। उनके: अनुसार 
बलों की कुशलता में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा 
सकती है। इतना ही, नहीं इनकी संख्या में वृद्धि भी हो 
रही है। 3 

(2) चारे का अभाव (Lack of Fodder) :— 
सारत में पशु-धन की सबसे वड़ी विशेषता यह है कि वह 
संख्या. में संसार के सभी देशों से आगे तथा क्षमता में सभी 
से पीछे है। यहाँ पशुओं की संख्या आवश्यकता से अधिक 
है पर इनके लिए पर्याप्त चारे का अभाव है। सूखे चारे. 
की उपलब्ध मात्रा का देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
भारत को एक-तिहाई पशु-संख्या आवश्यकता से अधिक है। 
हरे चारे का तो देश में और भी अभाव है । फलस्वरूप 
पशुओं को भर पेट भोजन भी नहीं मिलता । मार्च से जून ' 
के बीच तो इनकी स्थिति और भी बुरी हो जाती है। 
वर्षा प्रारम्भ होते ही हरी घास अंकुरित ' होने लगती है 
और ये खूब खाना प्रारम्भ कर. देते हैं जिससे ये तरह-तरह 
की बीमारियों के शिकार बन जाते है। यूरोप में पशुओं 
के लिए चारे की खेती की जाती है, किन्तु हमारे देश में 


, इंस प्रकार की वात नहीं पायी जाती है । जनसंख्या की 


वृद्धि तथा खाद्यान्न के अभाव में चारागाह वाली भूमि 
भी खेती के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है । फलस्वरूप 

जहाँ चारे का नितान्त अभाव है जिससे देश का पशु-धन 

निरन्तर कमजोर होते जा रहा है एवं पशुओं के दूध देने 
की शवित भी घटती जा रही है। 

(3) भारत में पशुओं की नस्ल खराब है :-हमारे 
देश में पशुओं की नस्ल बहुत ही'खराब है। यहाँ प्रजनन 
के लिए चुने हुए पशुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। 
अच्छी नस्ल के साँढ़ो के प्रभाव में यह समस्या ओर भी 
विकराल-होती जा रही है। इससे इनकी कार्य-क्षमता घट 


' रही है तथा ये कृषि में आंवश्यक सहयोग नहीं प्रदान कर 


पाते । 

(4) पशुओं के रोगों के फलस्वरूप भी इनको उपयो- . 
गिता कम होती हे-भारत के पशु यदा-कदा तरह-तरह 
को बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। समय-समय पर 
उन्हें मुख तथा परों की बीमारियों के अतिरिक्त रिडरपेस्ट 


(Rinderpest) जैसी अन्य महामारियों. का भी शिकार 


l. First Five Year Plan, 9. 73. 
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होना पड़ता है.। इससे इतकी जीवन-शवित क्षीण होने लगती 
है तथा कार्य-क्षमता भी घटने लगती है। भारत में पशुओं 
के रहने का स्थान भी वहुधा अस्वास्थ्कर तथा पीने का 
पानी गन्दा होता है। साथ ही, देश में पशु-चिकित्सा की 
भी अभी समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है। 
पशु-घत की समस्या का समाधान 
देश के पशु-घन को आथिक दृष्टि से अधिक उपयोगी 
बनाने को लिए निम्नलिखित प्रयत्न आवदयक हैं :-- 
- ()) उत्तम चारे क्री व्यवस्था:--पशु-धन को अधिक 
उपयोगी बनाने के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था अनिवाय॑ 
है। प्राचीन समय में प्रत्येक गाँव में चारागाह होते थे जहाँ 
जानवर अपना पेट भरते थे। £ न्तु आजकल हमारे देश 
में चारागाह वाली भूमि की मात्रा का निरन्तर ह्लास होते 
जा रहा है। अतः इसके लिए अनुपयोगी तथा अयोग्य 
जानवरों की मात्रा को घटाना आवश्यक है परन्तु यह 
प्रस्ताव भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जान पड़ता है और 
शायद किसान इसे मानने के लिए तत्पर भी नहीं होंगे । 
इस प्रकार चारे के उत्पादन को बढ़ाकर ही इस समस्या 
का वास्तविक रूप में समाधान किया जा सकता है । इसके 
लिए बरसीन; गिनी, सूडान आदि घासों की खेती को 
प्रोत्साहित करना होगा । गाँव की परती भूमि तथा जिस 
भूमि में वर्ष में केवल एक ही फसल उगायी जाती हैं, 
उसमें भी फसल काटने के बाद घास उगायी जा सकती 
है । साथ ही, चारे को खिलाने तथा संग्रह करने की 
प्रणाली में सुधार लाना होगा जिससे इसके प्रयोग में मित- 
व्ययिता से काम लिया जा सके । 
(2) नतस्ल-सुधारने की व्यवस्था :-पशुओं को 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए इनकी नस्ल में सुधार भी 
अवश्यक है। यह भली-भांति सिद्ध हो चका है कि, पशुओं 
के डील-डौल, हल खींचने की शक्ति, दूध उत्पादन की 
मात्रा आदि पराम्परागत तौर पर एक पीढ़ी से द्सरी पीढ़ी 
“में समान रूप से पाये जाते हैं। अतः प्रजनन-व्यवस्था में 
, गायको अपेक्षा साँढ़ का ही अधिक महत्त्व है। कहा भी 
जाता है कि साँढ़ अकेले आधे पशु-समुह के वरावर होता 
है। (Bull is balf the ॥€7d) बुरी नस्ल के कारण 
` ` बच्छड़े भी नाटे ओर कमजोर होते हैं। भतः पशुओं की 
नस्ल सुधारने के लिंए अच्छी किस्म के साँढ़ों की व्यवस्था 
करनी चाहिए । नस्ल-सुधार के कार्य के अन्तर्गत घटियाँ 
किस्म के साँढ़ों को अयोग्य बना देना चाहिए तथा गाँवों 
fe में अच्छी नस्ल के सांढ़ों की व्यवस्था की जानी चाहिए । 
 कृषिआयोग ने यह अनुमान लगाया था कि इसके तिए 
i देश भर में इस प्रकार के 0 लाख साँड़ों की आवश्यकता 
(होगी ह पंजाब के हिसार फार्म में इस सम्बन्ध में अत्यन्त 
. उपयोगी कार्य किये जा रहें हैं। इन फामों से अच्छे-अच्छे 
साँढ़ पैदा कर गाँवों में वितरित किये, जा रहे हैं। कुछ 
स्थानों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (87002 


Ei 
Lt 
: 


भारतीय अर्थशस्त्र 


Insemination -Centres) स्थापित किये गये हैं । इन 
प्रयोगों के द्वारा इस क्षेत्र में निश्चय ही महत्त्वपूण सुधार 
हुए हैं। फिर भी, अभी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता 
है। 
(3) पशु-चिकित्सा की उच्चित व्यवस्था बीमारी से 
पशुओं को मृ होने पर किनानों को बहुत बड़ी भाथिक 
क्षति होती है । साथ ही, उत्तम चारा तथा नस्ल-सुधार 
की व्यवस्था की सफलता भी बहुत कुछ उत्तम पशु-चिकित्सा 
की सुविधा पर निर्भर करती है। अतः पशु-चिकित्सा 
की समुचित व्यवस्था पशु-धन के विकास के लिए नितान्त. 
आवश्यक है । आजकल इस क्षेत्र. में भारतीय पशु-चिकित्सा 
संस्थान (Indian Veterinary Research Institute) * 
द्वारा महत्वपूर्ण खोजें की जा रही हैं। राज्य का चिकित्सां 
बिभाग भी इस क्षेत्र में महत्त्वपूण कायं कर रहा है। 
चिकित्सा की समस्यां के समाधान के.लिए गाँवों में जा- 
- जाकर प्रचार करने की व्यवस्था पर जोर.दिया जा रहा 
है। किन्तु इस प्रकार के चिमित्सालयों की संख्या अभी 
देश में बहुत कम है । अतः गाँवों में पशु-चिकित्सा के लिए 
अस्पतालो की स्थापना आवश्यक है। देश में अभी पशु- 
चिकित्सा सम्वन्धी सुविधा का अभाव है; अतः इनकी संख्या 
में वृद्धि नितान्त आवश्यक है । साथ ही, किसान रूढ़ि - 
वादिता के कारण बीमारी से पशुओं की चिकित्सा के लिए 
शीधतापुर्वंक तत्पर नहीं होते। अतः इस क्षेत्र में विशेष 
प्रचार की आवश्यकता है । संतोष का विषय है कि सरकार 
द्वारा इस क्षेत्र में महत्त्वपूणं कार्यं किये जा रहे है।. 


पशु-धन के विकास के लिये किये गए 
सरकारी प्रयत्न 
इस प्रकार भारत में पशु-धन के समक्ष आज अनेक 
समस्याएं हैं। इनकी नस्ल खराब होती जा रही है। साथ 
ही, इन्हें भर पेट भोजन भी नहीं मिलता . जिससे इनकी 
उत्पादन-शक्ति क्षीण होती जा रही है। भारतीय संविधान 


के अनुच्छेद 48 में यह्‌ निदेश दिया गया है कि राज्य कुष cl 


और पशुपालन को आधुनिक तथा-बंज्ञानिक प्रणालियों 
से संगठित करने का प्रयास, करेगा तथा विशेषतः गायों 
और वछड़ों एवं अन्य द्धारू ढ़ोरों की नस्ल के परीक्षण 
और सुधार के लिए अग्रसर होगा। अतः सरकार द्वारा 
8 वर्षों से देश के पशु-धन/के विकास के लिए 
मह प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार सवंप्रथम पशुओं 
की नस्ल सुधारने के कार्य पर अधिक जोर दे रही है । 
इसके लिए सरकार द्वारा प्रमुख ग्राम-केन्र योजना (Key 
Village Scheme) का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा 
रहा है । प्रथम योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कुल 574 
ग्राम-केन्दों की स्थापना को गयी । प्रत्येक प्रमुख ग्राम- 
केन्र 3-4 गाँवों के वीच होता है जिसमें 3 वर्ष से अधिक 
उम्र की लगभग 500 गाये तथा 3 या 4 अच्छी नस्ल के 
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साँढ़ होते हैं। प्रत्येक केन्द्र से सभी घूमने वाले अतिरिक्त 
साँढ़ों को हटा दिया जाता है या उन्हे अयोग्य बना दिया 
जातां है। प्रत्येक प्रमुख ग्राम-केन्द्र में पशुओं की संख्या 
नस्ल, दुग्धोत्पादन आदि का विस्तृत लेखा-जोखा रखता 
जाता है और उनके भोजन तथा चिकित्सा की भी उचित 
व्यवस्था की जाती है। इन केन्द्रों के अतिरिक्त प्रथम 
योजनाकाल में ]46 कृत्तिम गर्भाधान केन्द्रों तथा 26 
गोसदनों की भी स्थापना की गयी थीं । इन केन्द्रों की 
स्थापना इस ढंग की' से जा रही है कि प्रत्येक चार प्रमुख 


` ग्राम-केन्द्र पर एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पड़े । द्वितीय 


पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के ]258 प्रमुख केन्द्र, 
54 मुख्य ग्राम-विस्तार केन्द्र (Key Village exten- 
sion Centres) तथा 245 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की 
स्थापना का आयोजन था । 


सरकार द्वारा पशु-धन के सम्वन्ध' में किये गये 
कार्यों के अन्तर्गत गोसदनों की स्थापना का भी महत्त्व- 
पूर्ण स्थान हे । इन गोसदनों में अनुपयोगी पंशुओं को 
रखने की व्यवस्था की जाती है। इनमें रहने वाले मर्द 


पशुओं को अयोग्य बना दिया जाता है। प्रथम योजना 


की अवधि में 47 लाख रुपये के व्यय से ]60 गोसदान 
स्थापित करने की व्यवस्था थी जिनमें निबंल तथा 
अनुपयोगी पशुओं को रखने का आयोजन था, किन्तु 
योजनाकाल में केवल 25 गोसदनों की स्थापना ही की 
गयी । गोसदनों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है 
जहाँ पर चारागाह वगरह की उचित सुविधा हो | इन 
योसदनों में आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी प्रशुओं के लिए 


चारा मिलने में कुछ सुगमता होंगी । द्वितीय योजना में” 


3000 पशुओं के लिए कूल 60 गोसदनों की स्थापना का 
आयोजन था, किन्तु योजना काल में केवल'34 गोसदनों 


की ही स्थापना की गयी । तृतीय पंचवर्षीय योजना में 23 . 


ओर गोसदनों की स्थापना का आयोजन था । सरकार 
ने पशु-धन के विकास के लिए एक केन्द्रीय गोसम्वद्धन 
समिति की स्थापना की है जो देश में पशु-धन के विकास 


के लिए महत्त्वपूर्ण कायं कर रही है। 


चारे के अभाव को दूर करने के लिए.भी सरकार 
द्वारा महत्त्वपूर्ण कायं किये जा रहे हैं। इसके लिए 
नेपियर, गिनी, सुडान आदि घासो की उत्पादन को यथा- 
संभव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचवर्षीय 
योजनाओं में ००९7 887८ की स्थापना भी की जा 

है जिससे इस समस्या के समाधान की आशा की 
जाती है। चारे को बिलाने तथा क्राटने की प्रणाली में 
भी आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं। तृतीय योजना 


_ काल में गाँवों के बारे में प्रदर्शन के लिए क्षेत्र स्थापित 


करने की व्यवस्था थी । 


/ Srv 
पशु-सम्बन्धी चिकित्सा के विकास पर भी सरकार 
द्वारा जार दिया जा रहा है! इसके लिए पशु-अस्पतालों की 
संख्या वढ़ाई जा रही है। प्रथम योजना काल में पशु- 
अस्पतालों की संख्या 2000 से वढ़कर 2650 हो गयी । 
चतुर्थं योजना के अन्त में 973-74 ई० में सभी प्रकार के 
7495 पशु अस्पताल तथा औषधालय हो गये थे। 
इनके अतिरिवत 778 गतिशील चिकित्सालय (००९ 
veterinary units) भी थे। इनके साथ ही प्रत्येक 
राज्य में राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष पशुप्रदर्शनी का 
भी आयोजन किया जाता है तथा प्रदर्शन में लाये गये अच्छे 
पशुओं के लिए सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किये 
जाते हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा पशु-धन के विकास 
के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं । 
पंचवर्षीय योजनाओं में पशु-घन का विकास 
(Development of Cattle Wealth in 
. Five Year Plans) 


पंचवर्षीय योजनाओं में पशु-धन के विकास के लिए 
बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में पशु-घन का विकास? :-- 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में पशु-धन के विकास के लिए 
सरकार द्वारा बहुत-से प्रयत्न किये गये । प्रथम योजना- 
काल में पशु-धन के विकास पर कूल 8 करोड़ रुपये व्यय 
हुए । पशु-धन के लिए योजना काल में मुख्य ग्राम-केनदरो 
की स्थापना के विकास पर पूरा-पूरा जोर दिया गया था । 
योजना काल में ]46'मुख्य ग्राम प्रखंड (०५ ४३९९ 
७।०८६) जिनमें गर्भाधान की सुविधा थी, स्थापित किये 
गय । इन ग्राम-केन्द्रों में अच्छी नस्ल के साँढ़ दिये जाते हैं 
तथा सभी पुराने साँढ़ों को हदा दिया जात है या निःशक्त 
बना दिया जाता है। प्रथम योजना काल में अनुपयोगी 
पशुओं को रखने के लिए 25 गोसदनों की स्थापना की 
गयी । सांथ ही, प्रथम योजना काल में 650 पशु-अस्पताल 
खोले गये, इनमें से:!3 गतिशील चिकित्सालय भी 
सम्मिलित थे। योजना काल में पशुःचिकित्सकों की 
संख्या को बढ़ाने पर भी पुरा-पूरा ध्यान दिया गया। 
प्रथम योजना काल में रिडरपस्ट को दूर करने पर 
भी विशेष जोर दिया गया था । भारत में प्रायः 60 प्रति- - 
शत पशुओं की मृत्यु इसी बीमारी से होती है। ६ 

द्वितीय पंचवर्षोय योजना में पशु-धन का विकास *- - 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पशु-धन के विकास पर पर्याप्त 
जोर दिया गया था। द्वितीय योजना में कूल 34 गोसदनों . 
की स्थापना की गयी तथा 246 गोशालाओ को विकास के | 
लिए चुना गया । द्वितीय योजना काल में ।96 नये 
ग्राम प्रखण्ड ( £९ ४३९९ 80०७ ) स्थापित किये. 
तथा प्रथम योजमाकाल में स्थापित केन्द्रों का विस्तर 


l. Review of the Firt Five Year Plan, pp. I27., l3], , 
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किया गया । द्वितीय योजना के अन्त तक कुल 2000 मुख्य 
ग्राम इकाइयों (£९४ \।।।2९९ ५७) तथा 670 कुत्निम 
गर्भाधान केन्द्र (A१०३! inseminatian centres) 
योजनाकाल में 22 हजार अच्छी 
नस्ल के प्रजनक पशु, 9,50,000 अच्छे वेल तथा लगभग 
१0 लाख अच्छी नस्ल की गायों के उत्पादन की व्यत्रस्था 
थो । द्वितीय योजना के अन्तर्गत पशु-धन के विकास कें 
लिए चारे की समस्या पर भी ध्यान दिया गया था । 
योजनाकाल में दूध की पूर्ति को बढ़ाने के लिए अधिक 
दूध देनेवाली गायों तथा भेंसों की संख्या में वृद्धि की 
व्यवस्था थी । 
देश भर में हितीय योजना के अन्त तक सभी प्रकार 
के 4000 पशु अस्पताल अथवा औषधालय हो गये थे। पशु 


| द्वितीय योजनाकाल में 900 पशु-चिकित्सालयों की स्था- 
पना की गयी । द्वितीय पंचवर्षीय - योजनाकाल में पशु-धन 
के विकास पर कुल 2 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में पशु-घन का विकास :-- 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में पशु धन के विकास की मद में 
43.6 करोड़ रुपये व्यय हुआ । तृतीय योजनाकाल में पशु- 
अस्पतालों की संख्या को बढ़ाकर 8000 करने का आयोजन 
“था जिससे प्रत्येक विकास प्रखण्ड में कम से कम एक पशु- 
अस्पताल हो जाने की आशा थी । तृतीय योजना में 23 
और योसदनों की स्थापना की तथा !68 गोशालाओं के 
विकास का आयोजन था | तृतीय योजनाकाल में 9] मुख्य 
प्रखण्ड (£० \/;९९ 80८८४) स्थापित किये गये थे। 
इसके अतिरिक्त योजना काल में ]9 गहन पशु-विकास 
कार्यक्रम (Intensive Cattle Development Projects) 
स्थापित किये गये । योजनाकाल में दो Fodder Banks 
भी स्थापित किये गये । पशुओं की नस्ल-सुधार पर भी 
तृतीय काल में पर्याप्तःध्यान दिया गया था । इन प्रयस्नों के 
परिणामस्वरूप देश में दूध का उत्पादन बढ़कर 965-66 


iE में 2 करोड़ टन हो गया । 


तीनों वाषिक योजनाओं (।969-69) में पशु-पालन 
क र आपृत्ति की मद में 59.7 करोड़ रुफ्ये व्यय 
|| f 


(चिकित्सा की अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए' 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पशु-धन का विकास :_- 
चतुर्थे योजना में पशु धन के बिकास तथा दुग्ध आपूर्ति 
(Animal husbandary & Dairying and Milk 
80909) कार्यक्रम पर 233 करोड़ रुपये व्यय करने का 
आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय ]54 करोड़ रुपये 
हुआ । योजनाक्राल में 33 गहन पशु विकास कार्यक्रम 
(Intensive Cattle Development Pro]ects) स्था- 
पित किये गये। इनके अतिरिक्त 93 मुख्य ग्राम केन्द्रों (£९५ 
४2९ B।००६5) स्थापित किये जाने को थे। चारा की 
समस्या के समाधान के लिए योजनाकाल में 5 चारा बैंक 
(Fodder Bas) स्थापित करने की व्यवस्था थी। 
योजना के अन्त, यानी !973-74 तक दूध की आपूर्त्ति 
]968-69 में 2]2 ल।ख टन से बढ़कर 252 लाख: टन' हो 
गयी । चतुर्थ योजना के अन्त में पशु अस्पतालों तथा 
चिकित्सालयों की संख्या ।968-69 में 7044 से बढ़कर 
973-74 में 7495 हो गयी । 


पाँचवीं योजना में पशु-धन का विकास (D९४०l0p- 


ment of Cattle Wealth & Dairy Farming in 


the Fifth PIa7) :—पांचबीं पंचवर्षीय योजना में पशु 
धन तथा दुग्ध आपत्ति के विकास के मद में 438 करोड़ 


, रुपये व्यय का आयोजन था । पांचवीं योजना काल में 5! 


और गहन पशु-विकास कार्यक्रम केन्द्रों, 92 मुख्य ग्राम 
प्रखण्डों (£९५ ५॥88० B०४) 80 ग्रामीण दुर्ध 
आपूर्ति केन्द्रों तथा 2700 पशु-अस्पतालों तथां चि कित्सा- 
लयो तथा 284 चल चिकित्सालयों की स्थापना की 
व्यवस्था थी । ior 


छठी पंचवर्षीय योजना (Sixfh Fiv3 Year Plan) 
में भी पशु-धन के विकास पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान देने 
की व्यवस्था है। योजनाकाल में इस मद में 825 करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन है। योजनाकाल में दुग्ध आपूत्ति 
को बढ़ाने पर विशेष रूप जोर दिया गया है। ]973-74 ' 
में देश में दूध का उत्पादन 232 लाख टन था जो बढ़कर 


, 977-78 तक 275 लाख टन हो गया तथा 982-83 


तक इसे बढ़ाकर 355 लाख टन करने का आयोजन है । 


विशेष अध्ययन-सुची 


I. Wadia and Merchant 
2. Planing. Comriission 


4. 7 


* Draft Fifth Fivp Year Plan, p. 27, 


: Our Economic Problem, Chap: IX. 

: The First Five Year Plan. 

00% ४ The Third Five Year Plan, Ch. XIV. 
र  : The Fourth & Fifth Five Year Plans. 
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अध्याय : 22 


कृषि-वित्त ` 
(Agricultural Finance) 


आधुनिक कृषि-व्यवस्था में वित्त का अहत्य :-- 
आधुनिकः युग में वित्त का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थाभ है । 
वित्त के बगेर इतने बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों .का 
विकास असम्भव है और अन्य, उद्योगों की तरह वित्त 


अथवा साख कृषि का भी एक आवश्यक तत्त्व है। भारतीय _ 


गाँवों में प्रचलित. एक कहावत के अनुसार “वही गाँव 


बसने योग्य है जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर कर्ज देने के : 


लिए महाजन हों, दवा-दारु के लिए बंदच हों, पूजा-पाठ 


के लिए पंडित हों तथा एक ऐसे जल का साधन हो जो - 


कभी सूखता नहीं हो।” इससे भारंत के आथिक जीवन में 
साख का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
(Rural Credit Su7५९/) के विवरण में भी यह कहा 
गया है कि “साख कृषक की उसी प्रकार से सहायता 
करता है ज॑से फाँसी पर लटके हुए व्यदित कों जल्लाद 
को रस्सी ।” (Credit supports the farmer as the 
hangman's rope supports the hanged.) 
किन्तु भारत में कृषि-साख का प्रायः कोई संस्थागत 
रूप नहीं है। इसका कारण यह है कि किसान वहुधा गाँवों 
में निवासः करते हैं जहाँ संगठित साख की कोई. व्यवस्था 
नहीं पाथी जाती है। भारत में कृपि-साख की इसी 
विशेषता की व्याख्या करते हुए ध्रो० मिल्टन ने ठीक ही 
कहा था कि 'यहाँ गाँवों में बहुत-से बँकर हैं किन्तु बैक 


. एक भी नहीं ।' (People have many bankers byt 


70 ४३०.) किन्तु भारतीय कृषि-व्यवस्था में साख के 
अत्यधिक महत्त्व का सर्वप्रमुख कारण किसानों की निर्धनता 


. के निर्मम जाल में उलझा होना है। कृषि से इन्हें इतनी 


आय नहीं होती कि ये अपना खर्च चला सके । साथ ही, 
हमारे गाँवों में आय के अन्य साधनों का भी अभाव है। 
फलस्वरूप कृषि तथा अन्य आवश्यक खचं के लिए किसानों 
को वाध्य होकर महाजनों से कर्ज सेना पड़ता है। ये 
महाजन ()\००९५ ९५९7७) लेन-देन के सिलसिले में 
तरह-तरह के अत्याचार करते हैं जिससे: कर्ज: का बोझ 
सदा बढ़ता ही जाता है। एक बार महाजनों के चंगुल में 
फेस जाने पर भारतीय किसान के लिए इनसे छटकारा 
पाचा प्रायः असम्भव हो जाता है। इस प्रकार भारंतीय 
कृषि के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण ऋण का अति- 


. शय बोझ है जेसा कि श्री वोल्फा ने कहा है, 'देश महा- 


जनों के चंगुल में है।: ऋण के बन्धन हो कृषि को जकड़े 
हुए हैं । (The country is in the ‘grips of maha- 
jans. 26 is the bonds of debts that shackle 


Indian a8rC0/07९ ) ऋण की मात्रा निरन्तर बढ़ती ` 


ही जाती है तथा किसान उससे जीवनपर्यन्त छुटकारा 
नहीं पाता [इसीलिए कहा जाता है कि ' भारतीय फिसान 


ऋण में जन्म लेता है, ऋण ही में पलता है तया ऋण को | 
विरासत के रूप में छोड़कर मर जाता है।” (The 
Indian peasant is born in debt, lives in debt, 
dies in debt and bequeaths debt.) ; 
भारतीय क्रिसान की साख के लिए आवश्यकता 
(Need for Credit) " 

भारतीय किसानों को विभिन्न अवधियों तथा विभिन्न 
उद्देश्यों से साख की आवशयकता होती है। सर्वप्रथम तो 
उद्देश्य के अनुसार भारयीय किसान को अल्पकालीन, मध्य- 
कालीन तथा दीर्घकालीन तीन प्रकार के साख की आवश्य- 
कता पड़ती है । र , 

. (!) अल्पकालीन साख (]5 महीने से कम की अवधि 
के लिए) :-किसाज़ को क्ृषि-कार्य में बीज, मजदूरी 
तथा भोजन आदि की व्यवस्था के लिए अल्पकालीन साख 
की आवश्यकता पड़ती है। इस अल्पकालीन साख को वह्‌ 
फसल तैयार होने पर चुका देता है। इस प्रकार के साख 
के लेने एवं भुगतान करने में 9 से ]5 महीने तक के 
समय का अन्तर होता है,. किन्तु यह बहुधा !2 महीने तक - 
के लिए ही लिया जाता है। इस प्रकार की सभी साख 
की मात्रा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथां एक ही क्षेत्र के विभिन्न 
वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं। इसे मौसमी साख भी 
कहा जाता है। केन्द्रीय बेंकिंग जाँच समितिं ने यह अनुः 
मान लगाया था कि क्रिसानों की अल्पकालीन साख की 
वाषिक आवश्यकता कम-से-कम 3 से 4 अरब रुपये तक 
है । किन्तु डा० यलजीत सिंह के अनुसार इसकी न्यूनतम 
सीमा 6 अरब रुपये है। अखिल भारंतीय ग्रामीण साख 
सर्वक्षण-समिति (965) ने 969 से 933-74 ई० के 
सिए अल्पकालीन साख का अनुमान लगभग 200 करोड़ 
रुपये लगाया है। _ 

(2) मध्यकालीन साख (5 महीने से लेकर 5 वर्ष 
की अवधि के लिए)--किसानों को महंगे कृषि के ओजारों 
एवं पशु आदि के खरीदने के लिए अथवा उत्पादन-सम्बन्धी 
अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मध्यकालीन 
साख की आवश्यक्ता होती है। इस प्रकार के कर्ज की 
अवधि 5 महीने से लेकर 5 वषं तक की होती है । मध्यः 
कालीन साख की मात्रा में भी प्रादेशिक विभिन्नता पायौ 
जोती है । i 

` (3) दीघंकालीन साख (5 वर्षों की अवधि के लिए) | 
किसानों को कुएं, तालाव, बाँध आदि बनवाने तथा भूमि 
में स्थायी सुधार, जैसे---जल निकासी, भूमि की घेराबन्दी 
एवं भूमि के पुनरुद्धार आदि के लिए दीोघंकालीन साख 
की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कजे के भगतान 


.की अवधि 5 वर्षों से अधिक होती है। केद्रीय बेकिंग 
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- जाँच-समिति के अनुसार इस प्रकार के कर्ज की वाषिक 
आवश्यकता कम-से-कम 5 अरब रुपये की है। 
अखिल भारतीय. ग्रामीण साख .सर्वेक्षण समिति 
. (]9.9) ते चतुथं योजना काल में 500 करोइ रुपये 


WSN ES OP, 


f मध्यकालीन तथा ।500 करोड़ रुपये दीर्घकालीन साख 


की आवश्यकता का अनुमान लगाया था । 
` किसान प्रायः दो प्रकार के कार्यो अथवा उद्ट इयों -- 
उत्पादक तया अनुत्पादक (!०१७०!।४९ १५ 'unpro- 
- ०००६।४९) के लिए कजं लेता है। उत्पादक कर्ज कृषि- 
सम्बन्धी कार्यों; जैसे बीज, खाद, बेल आदि कार्यों के लिए 
लिये जाते हैं तथा अनुत्पादक कर्ज बहुधा उपभोग अथवा 


है। इससे स्पष्ट है कि किसानों को उत्पादक कार्यों के 
साथ-साथ उपभोग के. लिए भी कजं की आवश्यकता पड़ती 
है। उपभोग के लिए लिये जानेवाले कर्ज की मात्रा को 
कम किया जा सकता है, किन्तु इम्हें विल्कुल समाप्त नहीं 
किया जा सकता । इसके अतिरित्रत गॅर-उत्पादक सम्वन्धी 
कायाँ जैसे-शादी, श्राद्ध आदि के उद्देश्य से भी किसान 
, कजे लेता है। 

ग्रामीण साख सर्वेक्षण (R५7६! C7९ $५7४०) के 
प्रतिवेदन के अनुसार 950-5! ई० में विभिन्न उद्देश्यों के 
ष लिये जाने वाला ऋण का प्रतिशत निम्न प्रकार! 

थाः 


ऋण लेने. के. उद्द श्य कुल ऋण का प्रतिशत 

१5] कृषि-का्य में पूं जीगत व्यय, 27:8 
4 कषि-काये में चालू व्यय 93 
| गर-कृषि व्यवसाय-सम्वन्धी व्यय . ` 6:6 

5 पारिवारिक व्यय (Family Expenditure) 50:2 
` ` अन्य प्रकार के व्यय | 
कुल 700:0: 


2 
hs 
f 
; 
i 
tH 


` उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में 
कृषि-साख का एक बहुत बड़ा भाग गैर-कूषि सम्बन्धी 
कार्यों के लिए ही लिया जाता है। कुल ऋण का प्रायः 
56:8 प्रतिशत भाग गैर-कुषि कार्यो अथवा अनुत्पादक 
कार्यो (Unpro०ducti९ Pu7ए०5९5) के लिए तथा केवल 
` 432 प्रतिशत भाग कृषि-कायो अथवा उत्पादक कार्यों 
_ (Productive purposes) के लिए लिया जाता है। 
` इससे देश की कषि-साख व्यवस्था का स्वरूप ही वदल 
जाता है।. 


ER र 2. All India Rural Credit Survey, p.. 867. 


शादी-ब्याह या श्रोद्ध आदि कायाँ के लिए लिया जाता. 


भारतीय अर्थशास्त्र 


कृषि-बित्त प्राप्तिं के साधन 
(Sources of Agricultural Finance) 


भारतीय किसान बहुधा निम्नलिखित साधनों से साख ' 
प्राप्त करता है-- 
(!) गाँव का महाजन या देशी साहूकार; 
(2) जमींदार; 
(3) व्यावसायिक बँक; 
(4) सहकारी समितियाँ; 
(5) भूमि-बन्ध॒क बँक (Land Mortgage Banks); 
तथा 
(6) सरकार। , है 
निम्नांकित तालिका से किसानों की साख-सम्बन्धी 
आवश्यकता की पूर्ति में इन विभिन्न साधनों के सहयोग 
का अन्दाजा लगता है: ., do 
साख-प्राप्ति के साधन ।950-5! में कुल ।967-62 मं कुल 
साख का प्रतिशत” साख का प्रतित” 


]. सरकार 33 .2:6 

2. सहकारी समितियाँ 3°] 5:5 

3. सम्बन्धी I42 8.8 . « 

4. जमींदार I:5 06 

5. कृषक-साहुकार 249 36:0 

6. पेशेवर साहुकार 44:8 ` I3:2 

7, व्यापारी वर्ग 5:5 8-8 

8. व्यावसायिक बँके 09 06 

9. अन्य साधनः I°8 3°9 
कुल 00:0 I00°0 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण (950-5]) के अनुसार भार- 
तीय किसान सभी प्रकार के कार्यों तथा सभी साधनों से 
प्रतिवर्ष अनुमानतः 750 करोड़ रुपये ऋण लेता है! 
महाजन तथा साहुकार से वह अंपनी कुल आवश्यकता 
का प्रायः 70 प्रतिशत भाग कर्ज लेता है । इससे स्पष्ट 
है कि भारत में कृषि-साख की समस्या की प्रमुख विशेषता 
इन महाजन तथा साहुकारों की प्रधानता है जो किसानों 
की निरन्तर गरीवी, को ही अपनी जीविका का प्रधानः 
साधन मानते हैं। 
ऋण-प्राप्ति के इन स्रोतों पर अब संझ्लेप में प्रथक- . 
पृथक्‌ रूप से विचार किया .जायगा। | 


 _, All India Rural Credit Survey Report, 9. 247. 


' 3. Reserve Bank of India Bulletin Sept. 965 चतुर्थ योजना की रूपरेखा में योजन 
I | ४ में के ९ । T आयोग ने यह 
_ - ` अनुमान क भान लगाया था कि वत्त मान समय में कुल्‌ साख का प्राय; 30 प्रतिशत भाग सांस्थानिक साधनों से प्राप्त. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्यकालिक ऋणों का प्रबन्ध. है। 


` दिया जांता है। 
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:. !. सरकार-सरकार की ओर से कृषि तथा किसानों 
को वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों तरह 
से प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सहायता सह- 
कारी साख समितियों फे माध्यम से. दी जाती है। इन 


. समितियों को शुरू में अपने पाँव पर खड! करने के लिए 


सरकार इनके शेयर खरीदती है जिन्हें वादं में रिज 
बैंक अपनी दीर्घकालिक कार्यकारी . निधि स्कीम के 
अन्तर्गत ले लेता है। इसी, प्रकार सरकार .सहकारी _ 
समितियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के. लिए व्यवस्था 
करती है और कमजोर समितियों को समय-समय पर 
सहायता देती है। इस प्रकार सरकार अप्रत्यक्ष रूप 
से किसानों की सहायतां करती है। 

सरकार प्रत्यक्ष रूप से भी किसानों को. ऋण"देती 
है जिसे 'तकावी ऋण” कहते हैं । ऋण की यह सुविधा 
बहुत पुराने समय .से ही दरी जा रही :। तकावी 


ऋण की व्यवस्था दीघेकाल के लिए भी: है और अल्प-. 


काल के लिए भी । ` - 

. ]883 के . भूमि-सुधार ऋण अधिनियम के अन्तर्गत 
दीघंकालिक ऋण की . व्यवस्था है। यह ऋण भूमि में 
सुंधार करने, सिंचाई तथा बाढ़ और भू<रक्षण से बचाव 
सम्बन्धी प्रबन्ध करने के लिए दिया जाता है । साधारण- 
तया यह ऋण भूमि की जमानत पर 25 वषं या इससे भी 
अधिक समय के लिए दिया जाता है और इंस पर 6%, 
से 0% तक ब्याज वशूल किया जाता है। ।884 के. 
कृषि ऋण अधिनियम के. अन्तगंत अल्पकालिक और 


बीज, पृशु, औजार खरीदने तथा बाढ़ से गिरे मकानों के. 
बनाने के लिए दिया जाता है। 


सरकार द्वारा प्रदत्त यह ऋण सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम और राज्यों के राजस्व एवं कृषि-विभाग द्वार 
अब तंकावी ऋण सहकारी -समितिथों 
द्वारा उपलब्ध कराये जाने लगे हैं। कम व्याज, वापसी 


5 की उदार शत्तों आदि की दृष्टि से ये ऋण उत्तम सिद्ध 
_ होते हैं लेकिन विभिन्न कारणों.से बहुत किसानों, विशेष 


रूप से छोटे किसानों को इनसे अधिक लाभ नहीं मिल 
सका हे। एक तो वितरण केलिए तकावी ऋण की: 


'रकंम बहुत थोड़ी रही है। दूसरे, सन्तोषजनक जमा- 


नत न दे सकने के फारण छोटे-छोटे किसान इस प्रकार ` 
के ऋण पाने में बहुधा असमर्थ सिद्ध होते हैं। तृतीयतः 
ऋण मिलने में. अनावश्यक विलम्ब आदि के कारण 

भी किसान इन ऋणों के लिए प्रयास नहीं करते। : 


` . 2. सहकारी समितियाँ-देश में दो प्रकार की सह- 


कारी समितियाँ किसानों को ऋण देने,का कार्य करती 
हैं। एक तो प्राथमिक . कृषि-ऋण समितियाँ जो अल्प- 
कालिकं एवं मध्यकालिक ऋण देती हैं और दूसरे, भूमि 


ञक् 


यह ऋण खाद, « 


बन्धक "बैक या. भूमि-विकास बैक जो लम्वी अवधि के 
लिए ऋण देते हूँ । 
सख्या 970-77 में ]62 हजार तथा इनके सदस्यों की 
संख्या 325.5' लाख थी, जौ . फुल कृषि-जनसंख्या का 
लगभग 43% थी। उस वर्ष इनके द्वारा दी गयी 
अल्प एवं मध्यकालिक ऋण की "राशि 5644 करोड़ 
रुपये के. लगभग थी। देश में' 970-7] में भमि- 
विकास बेकों' की संख्या 855 'थी .और इंनके द्वारा 
दिया. गया दीर्घकालिक ऋण उस वर्ष 74 करोड़ रुपये 
के लगभग था। Re 


संस्थागत ऋण की दृष्टि से सहकारी समितियों द्वारा . 

ऋण प्रदान करना एक ठीक रास्ता है । लेकिन दुर्भाग्य से : 
- सन्तोषजनक सीमा तक सहकारी समितियाँ इस क्षेत्र में 
सफल नहीं हो सकी हैं। किन्तु पिछले कुछ वर्षो से इनकी | 


कार्यवाही में बहुग अधिक वृद्धि हुई है। ।95-52 


में -कुल ऋण में सहकारी ऋण समितियों का : 
भाग 3°] प्रतिशत था जो बढ़कर . 967-62 में. 5-5 , 


प्रतिशत और 969-70 में 33 प्रतिशत के लगभग द्दो 


` गया। फिर भी, आवश्यकता के हिसाबं से-एवं महाजनों 


की तुलना में यह योगदान बहुत कम है। परिणामस्व- 
रूप अभी भी किसान ऋंण प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी 


` सीमा तक महाजनों पर ही निर्भर हैं। | 


` इसी प्रकार सहकारी भूमि विकास बैंकों (.० 
Mortgage Banks) क रिकार्ड .भी सन्तोषजनक 
रहा है। इनकी संख्या कम है और इने-गिन स्थानों 


प्राथमिक कृषि साख समितियों की - 


पर ही ये मुख्य रूप से केन्द्रित हैं। लगभग 65% भूमि- | 


विकास बँक `तमिलनाड्, कर्नाटक एवं . आच्ध्र प्रदेश में 


स्थित हैं। इनके पास संसाधनों का प्रायः अभाव रहता . 


हैं ओर इनकी कार्य-प्रणाली में भी अनेक दोष पाये जाते 
हैं। ऋण को स्वीकृति'में प्रायः काफी देर लगती है 
और सामान्य तौर पर सम्पन्न किसानों की आवश्यकः 


ताओं की ओर अधिक ध्यान विया जाता है। चूँकि ` 


ये बॅक भूमि की जमानत: पर उधार देते हैं, इसलिए 
साधारणतया बड़े-बड़े - भूमिधर ही इन बको से लाभ 


उठा पाते हैं। सम्पन्न' किसानों के लिए ऐसा इसलिए 


भी सम्भवः रहता है कि इन्हें इन बेकों के . सम्बन्ध में 


“अधिक जानकारी रहती है और बँक के कर्मचारियों के. 


साथ प्रायः इसका निकट का सम्बन्ध होता है.। 
इस प्रकार कृषि-ऋण की उपलब्धि में सहकारी साख 


समितियों और भूमि विकास बेकों का. अभी तक अधिक 


योगदान नहीं रहा है। यही नहीं कि इनका योगदान 
अपर्याप्त रंहा है, वल्कि इनकी सुविधाओं का लाभ 


अधिकतर बड़े किसान ही उठाते हैं। छोठे किसान, : न 


जिनकी ऋण की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत अधिक होती 
हैं, नी सहकारी ऋण की सुविधा से कोई विशेष लाभ 
नहीं उठा सके हैं। - न. 
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3. व्यावसायिक बेक: (Commercial Bank) :— 
इन बैंकों का कृषि-वित्त के क्षेत्र में योगदात प्रारम्भ 
`स ही बहुत कम रहा है। . कुल कृषि-ऋण में इन बैंकों 

का योगदान ।950-5] में 0:9 प्रतिशत, 96!-62 में 0.6 
प्रतिशत. और ।969:70 में-5:3 प्रतिशत था । अभी 
तक ये बैंक अधिकतर शहरी लोगों की आवश्यकताए, 
पूरी करते रहे हैं। किसान और खेती की ओर ये 
बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं ॥ इसके अनेक ला 
हैं-अनिश्चित खेती कृषि-क्षेत्र में छोटी-छोटी रकमों 
“ का लेन-देन, खेती के सम्बन्ध में पूरा एवं ठीक ढंग 
के हिसाब का न' रखा जाना, किसानों के पास अच्छी 
जमानत का अभाव, ऋण की वापंसी की गारनटी का 
नहना आदि। : क 
किन्तु ]969में ।4 बड़े-बड़े व्यवसायिक बँकों के 
` राष्ट्रोयक़रण के बाद इषि के लिए. ऋण देने में इन्‌ 
बैंकों का योगदान बढ़ने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 
इन बैंकों की शाखाएँ खोलने तग्रा किसानों को अधिक 


मात्रा में ऋण देने के सिलसिले में देशः में तेजी से. 


` कार्यं चल रहा है। इस दिशा में. देश ने प्रगति भी 
की हैं । उदाहरण के. लिए ]969 और ।972 के 


तीन वर्षो में सावंजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों की _ 


4848 शाखाएं खुलीं, जिनमें से कोई 60 प्रतिशत शाखाएं 
. . ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयीं। इसी प्रकार इन .वेकों 
द्वारा कृषि के लिए मिली ऋण की रकम ।969 में 
760 करोड़ रुपये थी, `जो बढ़कर'!972 में 380 करोड़ 
रुपये के स्तूर पर पहुंच चुकी थी । अतः कृषि 
वित्त का यह खोत अव धीरे-धीरे महत्त्वपूर्ण बनने 
लंगा है। ८ 
प्रादेशिक ग्रामीण वेंक :_(Regional Rural Ba- 
. 720:-2 अक्टूबर, 975 से देश के चुने हुए जिलों. में 
“प्रादेशिक ग्रामीण बँकों की स्थापना की गयी । आजकल - 
इनकी संख्या 45 हो गयी है। थे छोटे-छोटे किसानों 
. तथा कारीगरों को कर्ज प्रदान करते हैं। ` 


4. महाजन (४०7८० ।९०५०८5) :-किसानों को ` 


` ऋण प्रदान करने के निजी स्रोतों में सवसे महत्त्वपूर्ण स्यान 
. महाजनों का है। संस्थागत.स्रोतों की दृष्टि से भी इनका 
" स्थान बहुत ऊचा ठहरता है। ये महाजन दो प्रकार 

'के होते हैं। पहले प्रकार के महाजन कुछ बड़े-बड़े 
किसान होते हैं जो कृषि के अतिरिक्त महाजनी का कार्य 
` . करते : हैं । दूसरे प्रकार के महाजन पेशेवर महा- 

जन (Professional Money-lenders) होते हूँ । 
_क्रिसानों को दिये गए कुल ऋण में इनका भाग ।96!- 
62 में 49°2 प्रतिशत था। इनके इस भाग में 


` इधर कुछ कमी हुई है। -फिर भी इनका स्थान काफी - 


महत्त्वपूर्णं: बता हुआ है। कृषकों की ऋण-सम्बन्धी 


.कायों में लग॑ जाता है। 
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भारतीय अर्थेशास्त् 


पूरी की जाती. हैं । Fo 
इनकी इस प्रधानता का मुख्य कारण यह है. कि 
गाँवों में ऋण देने वाली वैकल्पिक संस्थाओं या एजें- 
सियों का अभाव है। सहकारी साख समितियाँ . और 
आधुनिक वक जैसी संस्काएँ सस्ता ऋण देने का कायं 
भली प्रकार कर सकती हैं । किन्तु अभी हाल तक 
सरकार की उपेक्षा की नीति, किसानों को अज्ञानता, - 
खेती का अर्निश्चित होना, किसानों के पास अच्छी ` 
जमानत का अभाव आदि बातों ने भी महाजनों के 
स्थान को महत्त्वपूर्ण बनाये रखा है और फिर इनंकी' | 
अपनी कुछ विशेषताएँ हैं. जिनके फलस्वरूप ये अन्य 


आवश्यकताएं काफी. बड़ी .सीमा तक महाजनों ढ्वारा 


. एजेन्सियों को तुलनाः में अधिक. अनुकूल :स्थिति में 


` होते हैं और ऋण लेने वालों को भी कुछ विशेष 
सुविधाएँ मिलती हैं। उदाहरण के लिए, - ये गाँवों 
के ही रहनेवाले होते हैं और ऋण लेने वालों के - 
निकट सम्पर्क में होने के कारण इन्हें स्थानीय स्थिति 
और- लोगों के विषय में हर प्रकार की पूरी जानकारी 
होती है। इनके कार्य करने के ढंग में पर्याप्त मात्रा 
में लोच होती है. जिससे ` परिस्थितयों के अनुसार ये 
अपने को बदलते रहते हैं। इनके नियम सरल एवं 
परिवत्तनशील होते हैं और इनके काम का कोई 
निश्चितं समय नहीं होता । लोग जब चाहे इंनके 
पास आ-जा सकते है। ये किसी. विशेष प्रकार की 
जमानत पर जोर नहीं देते 'ओर प्रायः हर बात के 
ह उधार देने को. तैयारं रहते हैं। इन अनेक 
बातों के कारण कृषि-वित्त के क्षेत्र में महाजनों का स्थान 
महत्त्वपूर्ण बना रहा है, और काफी बड़ी सीमा तक 

अभी भी वना हुआ-है |. ine 

लेकिन इनके कार्य और व्यवहार में अनेक |गम्भीर 

दोष पाये जाते हैं । ' ये ऋण के उद्देश्य की ओर कोई" 
ध्यान नहीं देते और बिना किसी - विशेष णाँच-पड़ताल 


' के सुगमता से ऋण दे देते हैं। इंससे एक तो किसान ' 


आवश्यकता से अधिक उधार लेने में सफल हो जाते हैं 
और दूसरे उधार का बहुत बड़ा-भाग उपभोग-सम्बन्धी 
i ऋण-ग्रस्तता के बढ़ाने में 
इनका विशेष हाथ रहा है। इसके अतिरिक्तं महाजन ' 
अपेक्षाकृत बहुत अधिक व्याज: लेते हैं। सामान्यतः | 
ब्याज की दर ।5% से 50% तक होती है, और कभी- 
कभी तो इससे भी अधिक होती हैं। अधिक व्याज वसूलने 
के साथ-साथ किसानों को अज्ञानता का लाभ उठाकर 
प्रायः ऋण के हिसाव-किताब में भी गड़बड़ी की जाती 
है.। प्राय: उधार की शते ऐसी होती है कि ऋणी किसान 
को अपनी उपज सस्ते दामों में महाजनों के हाथ वेचनी 
पड़ती - हैं और उनसे उपभोग व उत्पादन के लिए. 
आवश्यक वस्तुएं खरीदते समंय उसे ऊँची. कीमत 


° 


sen 7 


-सिफारिश की थी। 
'में यह बतलाया था कि सहकारी समितियों तथा भूमि 


| ~ - = i 
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चुकानी होती है। कई अन्य ढंग से भी महाजन किसानों महत्त्वपूर्ण है। अतः इन्हें प्राथमिकता प्रदान करना 


की गरीबी और लाचारी का अनुचित लाभ उठाने का नितान्त आवश्यक है। - किन्तु देश के विभिन्‍न भागों में 


प्रयास करते हूँ। ह 
कृषि-साख का पुनर्स गठन 


572 (Re-organisation of Agricultural Credit) 


इस प्रकार भारतीय कृषि के लिए साख कं अत्य- 
धिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, किन्तु कृषि-साखं की वत्तंमान 
व्यवस्था दोषों से परिपूर्ण है; अतएव इसका पुनस गठन 
अनिवाय है । ` ग्रामीण साख-सर्वक्षण (4]! India .Rura] 


_ Credit 877९५) के अनुसार ग्रामीण: साथ , का प्रधान 


उद्देश्य कृषि की उपग में वृद्धि होना चाहिए। इसे 
किसानों की दीर्घ, मध्यम तथा. अल्पकालीन सभी. प्रकार 
की आवश्यकताओं की पूति करनी चा।हए। (०7३ 
credit must be directed principally. towards 
improved production, it must meet ‘long, 
medium ‘as well. as short tem needs. Jt 


. Must be. supervised, it must be available to 


all who are creditworthy and at a moderate 


.raté of interest obviously," in. the village 


itself no form of credit organisation will 
bé suitable except the co-operative society. 


- Co-operation has failed, but co-operation 


must succ९९d.) ग्रामीण साख सवक्षण के इस ` बयान 
से भारतीय ग्रामीण साख के 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। 


“सरकार आज. कृषि-साख के पुनसँ गठन के लिए 


बहुत अधिक प्रयत्नशील है। इसः उद्देश्य से समय-समय 


पर बहुत-सी समितियों की नियुक्ति की गयी जिन्होंने . 
- इस सम्बृभ्ध में कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । उदाहरण 


के लिए, गाडगिल समिति ने इस समस्या के समाधान 

लिए प्रत्येक राज्य में एक कृषि-साख निगम (47/- 
cultural Credit - Corporation) की स्थापना की 
कृषि-मुधार समिति ने इस सम्बन्ध 


वन्धक बँकों द्वारा अल्पं एवं दीघंकालीन कर्ज की व्य- 


वस्या की ज़ानी चाहिए। इसी उद्देश्य« से कृषि साख 
सुसगठित करने पंर भी जोर:दिया जा 


समितियों को 
रहां है। 

. भारत में कृषि-साख के पुनस गठन के उद्देश्य से 
950 ई० में “ग्रामीण बेकिंग जाँच समिति” (पा 
Banking Enquiry Committee) ने कई महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिये थे जिनमें निम्नलिखित विशेष*महत्त्वं के हैं:-- 

(क) समिति के अनुसार ग्रामीण ऋण को कम. 


"करना निस्सन्देहः आवश्यक है,. परन्तु. वर्तमान परि- 


स्थितियों में कृषि-साखं संस्थःओं का निर्माण ही अधिक 
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पुनसँ.गठन का उद्देश्यः . 


कृषि-साखः की समस्या का: स्वरूप एक समान नहीं है, 


अतः भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋण देनेवाली ` 


संस्थाओं में .भी विभिन्नता पायी जाती है। फिर भी, 
इनका संगठन'यथासंभव सहकारिता के आधार पर ही 
` होना चाहिए । ह 
(ख) समिति 


ने ` व्यावसायिक बैंकों को ग्रामीण | 


क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहन करने . 


` की सिफारिश की थी | ऐसा करने से वे ग्रामीण जनता 
तक पहुंच सकते हैं। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक को 
सस्ती दर परं इन्हें सहायता. देने की व्यवस्था की जानी 
चाहिए । po 
(ग) समिति के अनुसार -ग्रामीण साख प्रदान 
करने के क्षेत्र में सहकारी समितियों को ही अधिकाधिक 
प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। कु 
`- (घ) किसानों को-दीर्घ-कालीन साख प्रदान करने 
के उद्देश्य से समिति केःअनुसार ऐसे क्षेत्रों में' जहाँ इनका 
“अभाव है, इनकी संख्या में वृद्धि नितांन्त आवश्यक है। | 
इस प्रकार ग्रामीण बेंकिग समिति ने कृषि-साख्धके 
पुनस गठन के लिए बहुत-से महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत 
किया था । 29०६ 3 र 
. रिंजवं बेंके एवं ग्रामीण-साख का पुनसँ गठन 
(Reserve -Bank and the Re-organisatior of 
Rural Credit) } 


रिजर्व बैंक प्रारम्भ से ही कृषि-साख के पुनस गठन 
प्र जोर देता रहा है। इस उद्देश्य से रिजवं बँके के अन्त- 


Department) की स्थापना की गयी है जिसके प्रधान 
कार्य इस प्रकार से हैं :-(7) कृषिः्साख-सम्बन्धी विभिन्न 
- प्रश्नों की जाँच के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था; (2) सह- 
.- कारी साख एवं सहकारी समितियों के प्रबन्ध में केन्द्रीय 
` एंवं राज्य सरकारों को परामश देना; (3) कृषि-पदा्षों के 
उत्पादन एवं अन्य कृषि-सम्बन्धी क्रियाओं के लिए 
प्रान्तीय सहकारी बँकों के माध्यम से कंज प्रदान करना । 
रिजवं बंक ने प्रथम दो पंचवर्षीध्र योजनाओं में नियमन, 
नियन्त्रण एवं सहायता [रा सहकारिता आन्दोलन के 
` विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है। सहकारी 
बैंकों को रिजवं बैक द्वारा दिया गया ऋण 955-56 ई० 
में 4 करोड़ रुपये से बढ़कर [96-62 ई० में 07 करोड़ 


"रुपये हो गया । 


गंत एके पृथक्‌ कृषिं विभाग (4४०।६८7३] 7९0६ | 


ग्रामीण-साख सर्वेक्षण समितिं ( एऐपाश 00६0६ - 


Survey Commi!tee:) -ग्रामीण-साख की समुचित ` 


व्यवस्था के लिए रिजवे बैंक ने ।95! ई० में श्री वी० . 


{ डी० गोरवाला 
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की. अध्यक्षता में एक ग्रामीण साख 


276 -- 


सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति क्री जिसकी, सिफारिशे 
सन्‌ 954 ६० के सितम्बर माह में प्रकाशित हुई । 
समिति ने इस सम्बन्ध में चहुत-से महत्त्वपृूण सुझाव 
सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किये थे। देश में ग्रामीण साख 
की समुचित व्यवस्था करते के लिए सहकारी समितियों. 
`को महत्त्वपूर्ण बतलाया गया।' साथ ही, समिति ने 
सहकारी साख एवं विक्रय समितियों के समायोजन पर 
भी जोर दिया था। कृषि-साख के पुनस गठन के लिए 


आधारित हैं :-- ` . 2 2 
« ` (!) कृषि-साख संगठन के प्रत्येक स्तर-पर सहकारी 
सहयोग आवश्यक है; . : 
(2) साख तथा अन्य ग्रामीण आथिक क्रियाओं में 
पुणं समन्वय हो; तथा 
` (3) ग्रामीण जनता की, आवश्यकताओं . के -प्रति- 
` जागरूक, प्रशिक्षित एवं कुशल. कार्यकर्ताओं द्वारा इन 


योजनाओं कं प्रशासन हो । 


इनके अतिरिक्त समिति ने मिम्नांकित संस्थाओं की 
स्थापना के लिए सरकार से सिफारिश की थी :-रिजनें 
` - बैंक के अन्तरगत :- ` 


दीर्घकालीन साख प्रदान करने के लिए--(क) राष्ट्रीय 


कृषि-साख. (दीर्घकालीन). कोष [700४ /५870०7- 


tural Credit (Long Term Operation) Fund]. ` 


2 स्थापित किया जाय. जिसकी प्रारम्भिक पूजी 5 करोड़ 
: रुपये होगी तथा जिसमें प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये और रखे 
{ . जायें; तथा 7 अ2 
, (ख) राष्ट्रीय कृषि-साख सुस्थिरीकरण कोष [९४॥0- 
- nal Agricultural Credit (stabilization) Fund] 
` . जिसमें प्रतिवर्ष । करोड़ रुपया रखा जाय।' 


कृषि एवं खाद्य मन्त्रालय (Ministry of Food 
and Agriculure ) के' अधीन राष्ट्रीय कृपि-साख 


४७% + 
ai i 


hs «० 


re Credit Relief and Guarantee) Fund]. जिसमें 
» करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रखा जाय। Fs 
ये तीनों कोष नयी कृषि-साख « व्यवस्था के आधार 
ह स्तम्भ का कायं करेगे। साथ ही, ये संकटकाल में सहायता 
एवं सहयोग द्वारा ग्रामीण साख-व्यवस्था_को स्थायित्व ` 
प्रदान करेंगे । ` ० * 
स्टेट बॅंक ऑफ इण्डिया 
` 4/2) :-ग्रामीण क्षेत्रों में साख की समुचित व्यवस्था 
. के लिए समिति ने इम्पीरियल बँक ऑफ इण्डिथा' तथा 
अत्य ।2 बँकों को मिलाकर एक स्टेट बँक की स्थापना 
का सुझाव दिया था, जिसकी: स्थापना ] जुलाई, 955 
को हुई । इसके तत्वावधान में समिति ने एक एकी- _ 


3 


समिति की सिफारिशे निम्नांकित तीन सिद्धान्तों पर 


. (सहायता एवं गारण्टी) कोष (tional Agricultu- | 


(State Bank of 


कपल CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


च 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


करण एवं विकास कोष की स्थापना का सुझाव दिथां 
था। SRR 
प्रत्येक राज्य सरकार के .अधीन- 
(क) राज्य कृषि-साख . (सहायता और गारण्टी) 
कोष, तथा ३ 
. (ख). राज्य सहकारिता विकास कोष.। 
प्रत्येक राज्य सहकारी बेंक. तथा केन्द्रीय सहकारी 
बँक के अधीन SS 
कृषि-साख (सुस्थिरीकरण) कोष । 
ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन 


` में कृपि-साख के क्षेत्र में रिजवं बैंक, स्टेटश्बैक, राज्य 


सरकारों, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं का 
` क्या भांग होना चाहिए, आदि के सम्बन्ध में विस्तारपूवंक 
प्रकाश डाला है तथा-आवश्यकतानुसार सुझाव भी प्रस्तुत 
किया है। समिति की अधिकांश सिफारिशों को सरकार 


ने स्वीकार कर लिया तथा इस कार्य के लिए विभिन्न 


संस्थाओं की स्थापना भी की जा'चुकी है। 
_ पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि-साख 
(Agricultural Credit in Five Year Plans) 


का पंचवर्षीय योजना में सरकार तथा सहकारी 
संस्थाओं द्वारा 2955-56 ई० तक ]26 करोड़ रुपये 


के इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी तथा केवल 43 करोड़ 
रुपये की कृषि-साख ही प्रदान की जा सकी । इसमें से 
30 करोड़ रुपये अल्पकालीन, ।0 करोड़ रुपये मध्यकालीन 


तथाः 3 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिया 


गया था। 


सवित द्वितीय पंचवर्षोय योजनः में सरकार तथाः सहकारी 
` समितियों द्वारा कुल 2]5 करोड़ रुपये कृषि-साख प्रदान 
की गयी जिसमें अल्पकालौन एवं मध्यकालीन साख की 


मात्म 203 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन साख की मात्रा | 


केवल ]2 करोड़ रुपये थी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में . सरकार. तंथा सहकारी _ 


समितियों द्वारा कुल 675 करोड़ रुपये कषि-सा 
र फषि-साख के रूप 
में देने की व्यवस्था थी जबकि 
रुपय प्रदान किये गये। 
साख की. मात्रा 450 करोड़ रुपये तथा. अल्पकालीन 
सा ड न्‌ 
की मात्रा !5करोड़स्पयेथी। ` 55 


ड इसी भ्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (F07४ ह{४९ 
ear र P27) के अन्तिम वर्ष में सरकार तथा सहकारी 
समितियों द्वारा कुल 450 करोड़ रुपये. 


करने क्रा आयोजन था। इसमें से 750 रुपये अल्प एवं 


मध्यकालीन साख तथा 700 करोड़ रुपथे दीर्घेकालीनःसाख . 


की मात्रा थी । _ 


कषि-साख प्रदान करने का आयोजन था, किन्तु योजना ` 


सिम में. 565 करोड़. . 
इसमें से दीघं एवं मध्यकालीन * 


कषि-साख प्रदानः 
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` पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दी गयी कृषि साख' की मात्रा का अन्दाजा निम्नलिखिंत- तालिका से स्पष्ट है :-- 


हक पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि-साख (करोड़ रुपये में) 
साख की प्रकृति 


7७७७-7४ #० ४ ० TAR SST SRR न कि किकिकलक कली सकल शक शमी की कश कम न ककशिककओई$ 


` किया गया था। . न 


“ पर सावंजनिक क्षेत्र में विनियोग निरंतर बढ़. रहा है 


प्रथम योजेना. द्वितीय ग्रोजा तृतीय योजना. चतुर्थ योजना पाँचर्वी योजना 
न्‍ (अन्तिम बर्ष) (अन्तिम वष) (अन्तिम वष) (अन्तिम वर्ष) (प्रस्तावित) - ` 
अल्पकालीन एवं I 
मध्यकालीन साख. 40 203 450: ° 750 : ]625 
दोर्घेकालीन साख : 3 ST 5 700 -.... 500 
कुल 43 J 2I5 . 565 I450 .325. 


` इससे पुष्ट है कि चतुर्थ योजना के अन्त में सहकारी 
संस्थाओं द्वारा देश को ग्रामीण साख की कुल 


: आवश्यकताओं का एक'वहुत वड़ा भाग पूरा किया जाने . 


लगा था जवि 7957-52 ई० में इनके दवारा कुल साख 
की आवश्यकताओं का केवल 3। प्रतिशत भाग. ही पुरा 


र] 
= 


न्‍ कृषि. पुनवित्त निगम 
(Agricultural Re-Finance Corporation) 
भारत की पंचवषीय योजनाओं में कृषि एवं सिंचाई 


न्तु जबतक साथ-ही-साथ निजी विनियोग में भी वृद्धि 
नहीं होगी तवतक सार्वजनिक विनियोग द्वारा उत्पन्न 


. परिस्थितियों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता । 


भारत में' अबतक भूमि-बन्धक बँक ही किसानों को: 
दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते रहे हैं लेकिन उनके साधनों 
की कमी से इस क्षेत्र में बहुत अधिक सहायता नहीं मिल 
पाती है। साथ ही, इस प्रकार के बैंक मुख्यतः पुराने कों 
को. चुकाने तथा. भूमि खरीदने या इसमें सुधार के लिए ही. 


कर्ज प्रदान करते हूँ । अतएव बदलती हुई परिस्थितियों में | 


बड़े पैमाने पर. क्षि की व्यवस्था आवश्यंक प्रतीत हुई । 
इसलिए भारत में किसानों को दीघंकालीन वित्त : प्रदान 
करने के उद्देश्य से भारतं सरकार . द्वारा | जुलाई, 
]963 ई० को क्षि पूनवित्त-निगम नामकं एक निगम का 
निर्माण हुआ । ` इसकी अधिकतम पू जी में 25 करोड़ रुपये 
की है जो ।0,000 रुपये के 25 हजार हिस्सो में विभाभित 


` ह । इसमे प्रारम्भ में केवल पाँच करोड़ रूपये .के . 5000 


हिस्से जारी .किथे गये थे जिनमें से 2500 हिस्से रिजवं बँक, 
द्वारा, ।500 हिस्से केन्द्रीय सहकारी बँकों तथा केन्द्रीय 
भूमि-बन्धक वैकों द्वारा एवं शेप डीवन बीमा निएमों, 
अनुसूचित बँकों.तया अन्य बीमा एवं तिनियोग संस्थाओं, 


: द्वारा! खरीदे गये हैं । निगम की व्यवस्था 9 सदस्यों के 


एकं संचालक मण्डल के द्वारा की जाती है जिस 3 अध्यक्ष 


= रिजवं बैक के कृषि-सा्ःबिभाग के डिपुटी गवर्नर है। . 
- ` निगम भूमि-वन्धकः बेक जैसी किसानों को दीर्घकालीन 


साख प्रदोन करनेवाली. संस्थाओं के केन्द्रीय बैक की तरेह्‌ 


कार्य करता है। यह इस प्रकार की संस्थाओं को 
सुविधाजनक दरों पर ऋण - प्रदान करता है। यह उन्हीं ` 
बड़े-बड़े कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता. जिन्हे केन्द्रीय 
भ्रमि-वन्धक बँक अथवा सहकारी बैंक अपने “साधनों से 
पूरा .नहीँ कर सकते, जैसे भूमि का पुनरुद्धार, वगानों 


_ ` तथा विशेष प्रकार की फसलों को खेती के लिए, ट्यूबवेल, 


पस्पिग सेट क्रय करने के लिए तथा पृशु-धन एवं 
दुरघशाला .आदि का विकास ।' यह इन संस्थाओं को ऋण * 
भी प्रदान कर सकता है अथवा इनके ऋण-पत्र आदि 


` खरीदता है । यह रिजव बैंक के सहयोग में कार्य . 


करता हू । , 
उद्देश्य एवं ` कार्य प्रणाली-कृषि पुनवित्त निगम का 

प्रमुख कार्ये कृषि के विकास से सम्बन्धित बड़े कार्यक्रमों ˆ 
के लिए पुनवित्त की सुविधा प्रदान करना है क्योंकि भूमि- 


' बन्धक वैक अथवा राज्य सहकारी बैक वित्त की मात्रा 


अथवा. अदायगी की शर्तों के कारण इन कार्यक्रमों में 
पूंजी - नहीं लगा सकते हैं । निगम को कार्य सू द 
(Compact), आथिक दृष्टि से लाभप्रद एवं गहन रूप 
देखभाल के . लायक होने वाली. योजनाओं परः विचार 
करना .है । यह निम्न कार्यों के लिए, सहायता | 
देता है- ` ङ Se SE 
. = (क) भूमि. को कृषि-योग्य बनाने (7९०।६६६००) - 
एवं तैयार करने. के लिए वित्त प्रदान करना जिससे 
सिचाई की सुविधाओं का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा | 
सके। ".' - 

(ख) विशेष प्रकार की फसलों जैसे सुपारी ` 
(arecanut),' नारियल, काजू, इलांयची, फलों के बाग, 


'अंगूर के उद्यान आदि के विकास के लिए वित्तीय सुविधा 


देना। ` हि 
(ग) . यन्त्रीकृत खेती के लिए विकास, ट्यूब-वेल एवं 
पम्प सेट आदि द्वारा बिजली का प्रयोग करना । निगम. 
मान्यता-प्राप्त संस्थाओं (९|।६।७।९ nऽtt०६।००७) के 
द्वारा विदेशों से खरीदे जाने वाले पंजी गत मालों के > 
ल में स्थगित भुगतान पर गारण्टी देने का काये भी ' - 
Sp Nr ब 


< « 
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... (च) पशु-पालन, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य पालन तथा 
मुर्गीपालन के लिए भी सहायता दे सकता है। 

' - इस अधिनियम के अन्तर्गत निगम से निम्नांकित 
संस्थाओं की सुविधाएं मिल सकेगी जिससे इषि, 
पशुपालन, दुरध-व्यनसाय, मछली .उद्योग व्‌ मुर्गी-पालन 

` के विकास के लिए _मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख 


की सुविधा बढ़ जायगी : (क) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बॅक, . 


. (ख) राज्य सहकारी बैक, (ग) अनुसूचित बैक, और (घ). 

. सहकारी समितियाँ। उपरोक्त संस्थाओं को यह निगम 
पूनवित्त के खूप में ऋण एवं.„ अग्रिम (।02॥5 44 

हट : एवं ऋण-पत्नों का भुगतान अंधिक्‌-से-अधिक 25 वर्षों की 
` `. अवघि में करना होगा। इनके मलधन व व्याज पर 


जमानत (३५९५५१० ८०।।६*०7३] ७९००7) के होते पर 

निगम इस शत्त को टाल भी सकता है। निगम रिजर्व 

वैंक के निकट सहयोग में काम करेगा । इसका प्रधान 
' कार्यालय वम्वई में होगा। यह आवश्यक्ता पड़ने पर अन्य 

स्यानों पर अपनी शाखाएँ भी खोल सकेगा । . 

निगम को 72 महीने से- अधिक. की अवधि के लिँए 

- जमां (०९०४5) स्वीकार करने का अधिकार दिया गया 
है । इसे बांण्ड या ऋणपत्र वेचने का भी अधिकार प्राप्त 
है। निगम अपनी प्रदत्तः पूजी एवं रिजव कोष के -20 
' ` गुने तक की राशि उधार ले सकेगा । निगम की 
 _ ` कार्यशील पूजी में वृद्धि करने के लिए यह व्यवस्था की 
गगरी है कि ररुजवं बैक अपने शेयरों के लाभांश 'को. [5 
वर्ष तक विना ब्याज के विशेष जमा के रूप में निगम के 
पास रखेगा । i 
Es मार्च, !974 तक निगन ने 7]6'8 करोड़ स्पये के 
242 विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों को स्वीकार किया था।- 

इनमें से लघु "सिचाई के विकास के लिए 622 करोड़ 
रुपये, भूमि-सुधार के लिए 87 करोड़ रुपये तथा अल्प 


` कार्यक्रमों के लिए [03 करोड़ रुपये की रकम स्वीकार की _ 


 गयौथी। , 
4 कृषि-वित्त निगम्र.लिमिटेड (Agricujtural Fina- 
nce Corporation Ltd) :--कषि-वित्त निगम ज़िमिटेड 
"नामक एक निगम अप्र ल, 963 में स्थापित किया गया। 
“इसकी अधिकूतम पुजी ]00 करोड़ रुपये और की [जी 
5 करोइ रुपये है । इसका रजिस्ट्रेशन स'वंजनिक. 
लिमिटेड कम्पनी के रूप में किया गया है। यह व्यावसायिक 
 _ चकों को कृपि-साख बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। 
` राज्य सरकारों या सदस्य वँकों से प्राप्त क्ृषि-कार्यत्रमों 


जाँच व मूल्यांकन किया जाता है। फिर ऋण के पुनभु'गतान 
आधार पर वितरित किये जाते हैं.। इस प्रकार कम्पनी 
कार्य कृषि-साख को प्रोत्साहित.करना है जिसमें 


~ 


` ३१४६००९) देगा तथा इनके ऋण-पत्न खरीदेगा। ऋण - 


` सरकार की गारण्टी आवश्यक होगी लेकिन साथ में पर्याप्त ` 


ड जल कम्पनी द्वारा निमित्त कार्यक्रमों की तकभीकी - 


इसकी भूमिका सराहनीय रही है। यह ऋणों के उचितं 
उपयोग की भी देखभाल करता है। निगम प्रत्यक्ष रूप 
से वित्तीय ब्यवस्था केवल उन कृंषि-क्रायों के लिए करेगा 
जो तकनीकी दृष्टि से ऊंची श्रेणी में आते हों यह नयी 
दिशा एवं साख के नये प्रतिमान (2४९7०) स्थापित 
करेगा। ' श ० अ 2 - 


कृषि-वित्त निगम लिमिटेड ने राज्य बिजली' :वोर्डो, 
केरल बगान निगम्‌ लिमिटेड आदि को भी ऋण प्रदान 
किये हैं । इसने सदस्य बैंकों को पिछड़े हुए - प्रदेशों में 
जाने के लिएं प्रेरित, किया है । निगम की सहायता से 
पम्प-सेटों की खरीद हुई है। अच्छी किस्म के ` पम्प-सेटों 
का प्रचार बढ़ रहा है। निगम ने. इनकी अच्छी, किस्म, 
उचित मूल्य एवं बिक्री के वाद की सेवाओं .पर समुचित 
ध्यान दिया है। ‘ea 


निगम ने विभिन्न साख प्रदान करने वांली संस्थाओं 
में समन्वय स्थापित.कर एक समन्वयात्मक एजेन्सी का 
कार्य किया है.। पक ५ 

इसकी अधिकांश परिदत्त 'पूंजी राज्य विद्यत बोडों 
में लगी हुई है। अतः भविष्य में स्वीकृत ऋणों की 
सम्पुणं राशि सदस्य 
जायगी । ४५७६ 


` ]4 राष्ट्रीयकृृत बैंक इस निगम की 86 प्रतिशत शेयर 
पूजी में हिस्सेदार हैं। बँकों: के राष्ट्रीयकरण के बाद इस ˆ 
भी उभर कर सामने . 


- निगम का सार्वजनिक स्वरूप और 
आथा है। 


उपरोक्त विवरण से. स्पष्ट है कि कृषि-साख के क्षेत्र में 
विकास एजेन्सी की भूमिका निभाने की दृष्टि से कृषि- - 
“वित्त निगम लिमिटेड का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । कृषि-' 


विकास की नयी नीति के लाग्‌ हो जाने से बड़े-बड़े कृषकों 
` के द्वारा पम्प-सेट आदि.की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन 
परिस्थितियों में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा कृषि-सा ख:को 
बढ़ावा देने के कार्य में इस निगेष ने पर्याप्त सहायता 
पहु चाई है। आशा है, भविष्य में इसका कार्य) और भी 
प्रगति करेगा । बेकिंग आयोग (Banking Commission) 
ने अपने प्रतिवेदन में कृषि-पुनवित्त निगम एवं कृषि-वित्त 
निगम को परस्पर मिला देने का सुझाव दिया है | - 


निष्कर्ष :-भारत गाँवों का देश है। कृषि यहाँ का 


मुख्य व्यवसाथ .है। कृषि-प्रधान देश होने के कारण भमि. 


एक बहुमूल्य सम्पत्ति है । ऐसी स्थिति में एक 
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य इसे अधिकतम उत्पादन के - 
लिए प्रयोग करना होना चाहिए जिससे जनसाधारण के 
जीवन-स्तर में सुधार हो सके। इससे भारतीय. याँवों का 
विकास होगा तथा देश की आथिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ 


होगी | इस उद्देश्य की पूत्ति में कूषि-साख के साधनों का - 


अ . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बैंकों के हारा ही..प्रदान की 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotti 


~ 


क्ुष-बित्तं ` So 229 ` ` 


बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है हर्ष .का विषय है कि. ऋण के आधार पर सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के ग्रामीण ऋण 


सरकार कृषि-साख की व्यवस्था को एक संगठित आधार 
प्रदाने करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील .है । 


रिजवं बैक द्वारा वड़े पैमाने पर साख-पर्वेक्षण के लिए पुनः" 


निकट भविष्य में एक समिति की निश्ुक्षित की आशा की 
जाती है। इस वीच कृषि-साख के संगठन के लिए 
निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं :-- . 

(!) किसानों को दीर्घकालीन कर्ज प्रदान करने के 
लिए प्रत्येक राज्य . में एक राज्य कृषि-साख 
निगम : (State Agricultural 
Corporation) की स्थापना की जाय । 

(2) सहकारी साख समितियों तथा भूमि-बन्धक बैंकों 
को पुनः संगठित किया जाय । 

(3) सरकार द्वारा दिये जानेवाले ऋणों को, अधिक 
सुलभ बनाया जाय। 

(4) प्रचार के द्वारा किसानों को अनुत्पादक कार्यों के 

“लिए कर्ज लेने की प्रवृत्ति को कम किया जाय 

« तथा उन्हें साख के उचित उपयोग की शिक्षा भी 

दी जाय । ५४ 
. उपरोक्त उपायों द्वारा ग्रामीण कर्जे का उचित 
प्रवन्ध हो सकता है। 5 


ग्रामीण 'ऋणग्रस्तता.की समस्याः 
(Problem of Rural Indcbtedness). 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि एवं 
किसानों . के समक्ष आज जितनी भी समस्याएं हैं उनमें 
ग्रामीण ऋणग्रस्ता एक प्रमुख समस्या है । 


` ग्रामीण ऋण की मात्रा का अनुम्रान (Magnitude of 
Rural: Debts)—भारतीय ग्रामीण ऋणग्रस्ततां के 
सम्बन्ध में समय-समय-पर विभिन्न अनुमान लगाये गये 


हैँ । ग्रामीण ऋण का अनुमान लगाने का सर्वप्रथम - 


प्रयासं Deccan Riots Commission ने }875 ई०- में 
किया था ।' इस आयोग के अंनुसार देश के प्रायः 


` एक-तिहाई किसानःऋणग्रस्त थे तथा प्रति किसान ऋण , 


का औसत 37! रुपये थां । ]880 ई० में द्िक्ष आयोग 
(Famine Commission) ने सम्पूर्ण देश से प्रमाण 
जमा करने के पश्चात्‌ यहुं निष्कंषं निकाला था कि भारत 


` में कृषक वर्ग के लगभग एक-तिहाई व्यक्ति कर्ज में डबे 


हुए हैं. और कम-से-कम इतने ही लोग और हैं जो ऋण- 


ग्रस्त तो हैं पर ऐसे नहीं कि पुनः अपनी: स्थिति नहीं . 


सुधार सकते । ।895 ई में निकोहसन (॥\।८०।४०॥) 
ने मद्रास के ग्रामीण ऋण की. माला का अनुमान 45 


` करोड़ रुपये लगाया था | इसी आधार पर ।9।] ई० में 
मैकलंगन ()\/८।३४६०) ने सम्पूर्ण श्रिटिश भारत के. ` 
` ग्रामीण कर्ज का अनुमान 300 करोड़ रुपये लगाया था । 

` ]925 ६० में श्री एम० एल० डालिग ने पंजाब के ग्रामीण 


07९4 . दरार्‌--36 5 करोड़ रुपये; बिहार तथा उड़ीसा--75' . 


लगाया था | - ४ 


का अनुमांन ,600 करोड़ रुपये लगाया था । 7929 ई० में 


केन्द्रीय वैकिंग जाँच समिति ने आंतीय बँकिग जाँच ... 


समितियों द्वारा एकत्र आँकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण 


भारत के ग्रामीण ऋण को 900 करोड़ रुपयेबतलाया था। _ 
. विभिन्न प्रान्तीय विंग जाँच समितियों ने भिन्न-भिन्न 
. प्रान्तों के लिए ग्रामीण ऋण-सम्बन्धी निम्नलिखित व्योरा 


दिया था-वम्वई एवं सिन्ध 8] करोड़ रुपये, मद्रास--!450 


` करोड़ रुपये, बंगाल-।00 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश--।23 


करोड़ रुपये, पंजाब-35 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश तथा 


करोड़ रुपये, असम-- 22 'करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय प्रदेश. 
--8 करोड़ रुपये । ये आँकड़े अधिक व्यापक अवश्य हैं 
लेकिन इनकी सत्यता के सम्बन्ध में अनुमान लगाना 


- कठिन है। :।935 में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के 


अनुसार भारत का ग्रामीण कर्ज 200 करोड़ रुपये था । 
इसी प्रकार 2937 ई० में रिजवं वक के .कृषि-साखे 
विभाग ने ग्रामीण ऋण का अनुमान ।:00 करोड़ रुपये 


किन्तु ।939-40 ई० के बाद द्वितीय महायुद्ध काल 
में कृषि-पदार्थों -के मूल्य में ब्रहुत अधिक वृद्धि हुई 
जिसके फलस्वरूप किसानों की आय में भी वृद्धि हुई । 
आय में वद्धि का प्रभाव ऋणग्रस्तता पर क्या पड़ा यह 
कहना विश्‍वसनीय आँकड़ों के अभाव में कठिन है। 


' लेकिन जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के 


कारण किसान इस बढ़ी हुई आय का प्रयोग ऋण-भूगतान 


-के लिए विशेष रूप में नहीं कर सके । ।945 ई० के बंगाल 


अकाल आयोग के अनुसार छोटे-छोटे: किसानों को इस 
मुल्य-वृद्धि से कोई विशेष भौतिक लाभ नहीं हुआ | 


. लेकिन रिजवं बैक ने ]942 ई० में यह बतलाया कि 


ऋणी किसानों ने या तो अपनी बढ़ी हुई आय से या अपनी 
भूमि के एक भाग को बेचकर अपने अधिकांश पुराने « 
कणों का भुगतान -कर दिया था। जो भी हो, इतना 
अवश्य है कि मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव ऋणग्रस्तता पर ब 
व्यापक रूप में नहीं पड़ा । इस सम्बन्ध में ।950ई० में. 
ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने यह बतलाया कि '“मूल्य- 
वृद्धि से देश के केवल मुट्ठी भर जमींदारों को ही लाभ 
हुआ । गाँवों की- विशाल बहुसंख्या को तो इससे - बिल्कुल 
ही कोई लाभ नहीं हआ ।” - 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण (4! ` [4६ Rr] 
८7९०६ ५7४९) के प्रतिवेदन में 795]-52 ई० सें 
ग्रामीण. ऋणग्रस्तता की समस्या के सम्बन्ध में कुछ 
हत्वपूंण तथ्य दिये गये हैं । सर्वेक्षण के अनुसार देश के 
कुल 63.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऋणग्रस्त थे। यद्यपि 


“ऋण की मादा में प्रत्येक जिले में बहुत बड़ी विषमता प्रायी ` 


जाती थी, फिर भी प्रतिं परिवार औसत ऋण की साच्ना - 


. 283 रुपये थी । छोटे-छोटे किसानों पर ऋण की माता 
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कम तथा बड़े-बड़े. किसानों पर अधिक .थी। ऋण की 
अवधि में भी अन्तर था। कुल ऋण का 82.4 प्रततशत भाग 
9 साल तथा इससे कम के लिए था। इसी प्रकार कुल ऋण 
> का 7.3 प्रतिशत भाग 3 से 5 वर्ष तक के लिए, 5.3 
प्रतिशत 5 से ]0 वषं के लिए, 3-9 प्रतिशत भाग ]0 वर्ष से 

` अधिक के लिए तथा केवल |. प्रतिशत ऋण के सम्बन्ध में 
कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी थी । इससे स्पष्ट हैं कि 
कुल ऋण का लगभग 4|$ भाग तीन वर्ष अथवा इससे 

कम के लिए थां। द : 

भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय किसानों को 


निर्धनता एवं कृषि की अविकसित स्थिति के. कारण 
भारतीय कृषक अपने पेशे की आकस्मिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के. लिए भी कुछ नहीं बचा पाता जिससे उसे कर्ज 
लेना पड़ता है । ट 
ग्रामीण ऋणग्रस्तता के का"ण॑ - 
(Causes of Rural Indebtedness) 
` मारतोम.प्रामीण ऋणग्रस्तता के निम्नलिखित प्रमुख 
कारण हैं :-- से . 

(!) भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक बो- भारत 
में अधिकांश व्यित कृषि पर ही आश्रित हैं । जनसंख्या 
दे ˆ की निरन्तर वृद्धि तया उद्योग-धन्धे के अमाव के फलस्वरूप 
का कृषि पर जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ़ता ही जा रहा 
«<  हे। अतः किसानों की औसत आय घटती जाती है ।चू कि 
; अपनी आय से :किसानों का काम नहीं चलता, अतः विवश 
होकर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है । कर्ज के साथ-साथ 
इनको निर्धनता और भी बढ़ती. जाती है जिससे ये कर्ज 


दही 


हर चुकाने में बहुधा असमर्थ सिद्ध होते हैं । ` 

हू , (2) जोतों का अत्यधिक उपविभाजन एवं अपलण्डन 

ड (Excessive Subdivision and Fragmentation of . 
, ` H०६ऽ)-जनसंख्या की वृद्धि ` तथा पैतृक सम्पत्ति 


8;! 


सम्बन्धी नियमों के कारण किसानों की जोतों का उप- 

विभाजन निरन्तर बढ़ंता हीं जा रहा है। इससे किसानों 

की जोत एक आथिक इकाई नहीं. रह जाती जिससे कृषि- 
पूंजी ओर श्रम की बड़ी बर्वादी होती है तथा उपज भी 

पर्याप्त नहीं होती । मतः किसानों को कर्ज लेने के लिए 

. . बाध्य होना पड़ता हैं । ` i 

 _ (3). कुटीर उद्योगों का पतन तथा सहाप्रक उद्योग- 

* घत्धों का अभाव--भारतीय किसानों को कृषि-कार्ये में 

` वपं भर कार्य नहीं मिलता ।'वपं के कुल तीन-चार महीनों 


गर उन्हें कोई पूरक धन्धा रहता तो इनकी आय में वृद्धि 
` होती । लेकिन ब्रिटिश शासन-काल में देश के कुटी र उद्योगों 
फलस्वरूप पुरक आय-का ` कोई साधन नहीं 
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दीष ` एवं अनवरत (९7००) निर्धनृता एवं कृषि की ` 
अविकसित स्थिति के परिणामस्वरूप ही पायी जाती है ।* 


के अतिरिक्त वे प्रायः बेकार ही रहते हैं। इस समय में. * 


- मुकदमेवाजी भी ग्रामीण ऋणग्रंस्तता का 


भारतीय अर्थशास्त्र ` ` 


“रह गया । अतः किसानों को बाध्य होकर ऋण लेना पड़ता 


है। श्री एम० एल० डालिग (५. L., Darling). ने इस 
सम्बन्ध में ठीक ही. कहा.है “बिना ऋण लिए कुछ एकड़ 
अमि पर किसी परिवार का पालन-पोषण करने के लिए 


दद्ध, परिश्रम तबा मितव्ययिता की आवश्यकता होती है 


जो प्रायः अमं देशों में. नहीं पायी जाती 

(4) किसान तथा उसके पशु-धन की अस्वस्थता 
` भारतीय किसान सर्वदा तरह-तरह की बीमारियों का 
शिकार बना रहता है। कृषि के मौसम में. विशेषकर 
मलेरिया आदि रोग उसे काम करने से असमर्थ वना देते 


हैं । इन रोगों के कारण किसानों की कार्यक्षमता कम ` | 


हो जाती है। साथ ही दवा-दारू आदि के लिए भी उन्हें 
कज लेना पड़ता है। पशुओं .की असवसथता भी इसके 
लिए कम उत्तरदायी नहीं है। किसान के मवेशी पर्याप्त 
चारे के अभावं में केवल खाल और हड्डी के थेले मात्र . ही 
रह जाते हैं | अधिकांश तो मवेशी रोग आदि फे फल- 


` स्वरूप मर भी जाते हैं। किसानों को अन्य साधनों के 


अभाव में इन्हें खरीदने कें लिए ऋण लेना पड़ता है। 
इस प्रकार ग्रामीण ऋणग्ररतता का यह भी एक प्रमुख 
कारण है। SF 


` (5) फसलों की अनिदिचतता (Insecurity of har- 
४९७) :--भा रतीय कृषि मौनसून के साथ जुएबाजी की 
तरह है | इससे फसलों का होना अनिश्चित रहता है । 
ऐसा अनुमान लगायो जाता है कि पंचवर्षीय कृषि-चक़् में 
एक अच्छा, एक बुरा और तीन साधारण वषं होते हैं । 
जिस वर्ष फसल नष्ट हो जाती है उस वर्ष किसानों को 
कजं लेना पड़ता है । केवल अच्छे वर्ष में ही वह अपने 


को ऋण-मुक्त रख सकता है । इस प्रकार ऋण की मात्रा | 


को बढ़ाने में फसलों की -अनिश्चितता का भी बड़ा 
हाय है। द ; 
. (6) सामाजिक एबं धामिक रीति-रिघाज़ :-यद्यपि , 
एकं मसत भारतीय किसान साधारणतया. मितव्ययिता. 
एवं संयम का जीवन व्यतीत करता है, फिर भी सामाजिक 


` एवं धामिक रीति-रिवाजों में अट्ट श्रद्धा रखने के कारण 


वह विशेष अवसरों पर दिल खोल, कर खर्च करता है 
जिससे ऋणग्रस्तता की ` मात्रा बढ़ती जाती है । लेकिन 
इन खचों को उसके ऋण का मूल कारण समझना उचित 
नहीं जान पड़ता । प्रायः यह देखा जाता है कि शादी 
तथा श्राद्ध की तुलनां में भोजन एवं अन्य आवश्यक 
वस्तुओं- ज॑से-वीज, 02800 खाद तथा ओजार .आदि के 
लिए किये जाने वालें ऋण ही किसानों के ऋण को बढ़ाने .- 
में अधिक सहायक होते हैं। फिर भी, इस प्रकार के अप- | 


.व्यय का प्रभाव ग्रामीग ऋणग्रस्तता पर कम नहीं पड़ता । 


(7) भुकदभेबांजीः से अत्यधिक प्रेम-अत्यधिक 


[| | एक प्रमुख कारण 
in India, । 939-46, p. 49. 23 
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है। भारतीय किसांन मुकदंमेवाजी से विशेष प्रेम रखते हैं। 
- 'इसलिए मुकदमेबाजी को भांरतवासियों का राष्ट्रीय खेल: 
कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी । हमारे देश की न्याय. 


-पद्धतिःएवं भूमि की प्रथा भी इसे बढ़ाने के 'लिए बहुत हंद 
तक उत्तरदायी है। . मुकदमेवाजी में अधिक खर्च कें लिए 


किसानों को ऋण लेना पड़ता है। लेकिन इसे ग्रामीण . 


ऋण का एक छोटा कारण ही समझना चाहिए । 


(8) कृषि का आत्मपूर्ण पेशा नहीं होना :-भारतीय 
किसान कृषि को जीवन-यापन का एक ढंग-मात्र (४०४४ 
० €) समझता है। वह उपे व्यापार या लाभकारी 


- "पेशा (P०f३७।९. ०००००४०॥) समझ कर कार्य नहीं. 


करता र भारतीय “सान निराशावादी होता है और कृषि 
कार्य में उसका अन्तिम उद्देश्य लाभ का उपजन करना 
नहीं होता । "अतः वह अत्यधिक परिश्रम.नहीं करता, 


जिससे. कृषि-कार्य आत्मपू्णं पेशा नहीं रह पाता है । फलस्व- 


रूप किसानों को वाध्य होकर कर्ज लेना पड़ता है । 


(9) पैतृक ऋण :-प्रामीण ऋणग्रस्तता' का एक 


प्रमुख कारण पैतृक ऋण भी है जो उचित प्रतिवन्ध के . 


अभाव में बाप. से बेटे को हस्तांतरित होता रंहा है। 
भारतीय किसान पर पैतृक ऋण. का असह्य बोझ है। 
इसीलिए कहा जाता है कि ' एक औसत भारतीय किसान 
ऋण में जन्म लेता है; ऋण में ही प्लता है और ऋण 
का वोझ बिरासत के छप में अपने उत्तराधिक़ारियों पर 
छोड़कर मरू जाता है।” अज्ञानता के फलस्वरूप .किसान 
पतृक ऋण का सम्मान करता है तथा उसे चुकाना अपना 
नेतिक-एवं पवित्र कत्तं व्य समझता.है। -वह इस सम्बन्ध 
में यह नहीं जानता कि उत्तराधिकारियों को तमी ऋण 
चुकाना ` पइता है जब वह मृतक व्यक्तियों की सम्पत्ति 
प्राप्त करता हो। इस हालत में भी उसकी देनदारी प्राप्त 
सम्पत्ति के मूल्य तक ही सीमित रहती है। इस प्रकार 


अज्ञानता तथा परम्परा के कारण ऋण का बोझ पीढ़ी-दर . 


पीढ़ी बढ़ते जाता है। भोरतीय ग्रामीण ऋण का अधि- 
कतर भाग पैतृक ऋण ही है। 


(0) महाजन तथा अत्यधिक व्याज :-ग्रामौण ऋण 
का एक प्रमुख कारण महाजनों की शोषण की नीति भी 
है। महाजन ऋणी किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार 


` करते हैं तथा ऋण .की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। इनके. 


कार्यों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध भी नहीं रहता। महा- 


“जनों की. नीति इस प्रकार की होती है कि एक बार इनके 
` चंगुल में फेस जाने पर किसानों के लिए छुटकारा पाना 
प्रायः असम्भव-सा हो जाता है। ये बहुत अधिक व्याज . 


भी लेते हैं। कभी-कभी ये किसानों से:चक्रवृद्धि दर सेः 
ब्याज वसूल करते हैं! डालिज् ने महाजनों द्वारा किसानों 


के इस शोषण का वर्णन करते हए कहा है कि “किसान: 
"अपने लाभ से उसी प्रकार से वंत्नित कर. दिये जाते हैं 


\ 


. जिस प्रकार भेंड़ अपने ऊन से वंचित कर दिये जाते हैं ।” 


(The raiyat was as easily shorn of his gains 88 
the sheep of iis fleece:) इस प्रकांर अत्यधिक सुद 
को दर तथा -महाजनों की शोषक नीति का भी ऋण के ` 
वोझ वढ़ने में कम हाथ नहीं है। - पक 


() छूगान को दोषपूर्ण नीति :--भारतीय किसानों : 
को वहुधा अधिक लगान देना पड़ता है। साथ ही, जयान 
वसूल करने का तरीका भी कंठिन है। अकाल पड़ने, ' 
फसल के मर जाने या कम हीने के बावजूद लगान. की 
मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती । अतः लगान 
के अत्यधिक होने तथा इसके वसुलने की कठोरता. ग्रामीण ' 

` कजे का.एक प्रमुख कारण है। किसान कर्ज लेकरं लगान 
चुकाता है. और इस प्रकार कर्ज का बोझ निरन्तर बढ़ते 
जाता है। ज़मींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ मालगुजारी 
वसूलने की रीति में कुछ परिवर्तन की आशां की जाती - 
थी । किम्तु-समय ने इन सारी आशाओं को मिथ्या सिद्ध 
कर दिया है। 


ऋणग्रस्तता के परिणाम 
: (Effects of Rural Indebteness) 


» ° 


` ऋणग्रस्तेता का प्रभाव केवल किसानों के आर्थिक 
जीवन पर -ही नहीं, वरन्‌ सामाजिक तथा नतिक जीवन 
पर भी पड़ता है। उत्पादक उद्देश्यों से लिया गया कंज | 
'किसानों की समृद्धि को बढ़ाता है, लेकिन अनुपादक 


` उद्देश्यों से: लिया गया कर्ज किसानों के लिए अभिशाप 


“सिद्ध हो जाता है। इसका बोझ निरन्तर बढ़ते जाता है। 
भांरत के कुल ग्रामीण ऋण का प्राय: .56:7 प्रतिशत भागः ` 
पारिवारिक व्यय तथा अन्य गर-कृषि सम्बन्धी कायो के - - 
लिए ही लिया जाता है। अतः इससे किसानों की उत्पादन. 
क्षमता तथा आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता ।' 
दूसरे शब्दों में, ` इससे किसानों के ऋण चुकाने. को क्षमता 


- में वृद्धि नहीं होती, : वरन्‌ उके शोषण की सम्भावना 
-बढ़ जाती है जिससे. उनकी कार्य-क्षमता घट जाती है। 


इस प्रकार भारत. में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के निम्नलिखित _ 
प्रधान परिणाम हूँ :_ * 


-(]) -आथिक परिणाम :-कर्ज ` केःवोझ से निरन्तर 


दबे रहने के कारण'किसान अच्छी तरह से खेती नहीं कर ' | 


पाता.। उसके पास पर्याप्त साधनों का अभाव रहता है 
जिससे उपज कम होती हे ओर फलस्वरूप आय भी कम 
होती है। फसल तैयार होते ही महाजन धावा बोलने ' 
लगते हैं। इस प्रकार जब किसान सोचता है कि 
अतिरिक्त परिश्रम का फल उसे न मिलकर उसके 
महाजन को मिलता है तो कृषि-कार्ये के प्रति उसकी | 
अभिरुचि समाप्त हो जाती है। साथ - ही, कर्ज नहीं चुकाने . 
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के कारण बंधक रखी गयी भूमि महाजनों के हाथ चली 
जाती है जिससे भूमिहीन वर्ग की संख्या में बृद्धि होती है। 
इन भमिहीत मजदूरों को दास॒त्व का जीवन व्यतीत करने 
के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसं प्रकार ऋणग्रस्तता के 
परिणामस्वरूप बहुत-से किसान अपनी आथिक स्वतन्त्रता 
को खो देते हैं.तथा महाजन उनका तरह-तरह से आथिक 
शोषण करते हैँ । > 


(2) सामाजिक परिणाम :--ऋणग्रस्तता' का प्रभावे 
किसानों के सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। ऋण के 


_ परिणामस्वरूप महाजन तथा ऋणी के वीच आपसी संघर्ष ` ` 


बढ़ते जाता है। किसानों की भूमि महाजनों.के हांथ में 
चली जाने के कारण भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ती 
है जिनके पास जीवन-यापन का कोई दूसरा साधन" नहीं रह 


असन्तोष भी बढ़ता है। - रे 
. * (3) नेतिक परिणाम :--ऋण लेने से किसानों की 


दासत्व का जीवन व्यतीत करना पड़ता है । इससे ग्रामीण 

जनता का सर्वा गीण पतन. होने लगता है। ` यह प्रथा 
- किसानों को .केवल उदासीन ही नहीं बनाती, वरन्‌ झूठ 

एवं फरेब की ओर भी ले जाती है जिससे इनको नैतिकता 
' काह्वांसहोने'लग्रताहै। = न्ह 


* ` ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने के 
हि ` सरकारी प्रयत्न : 
(Government Measures for tackling the - 
. “Problem of Rural Indebtedness) 


द इस प्रकार ग्रामीण ऋणग्रस्तता का भारतीय कृषि एवं 
किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अतएव कृषि में 
स्थायी विकास के लिए इस समस्या का समाधान अति 

_ आवश्यक है। ग्रामीण-ऋणग्रस्तता को समस्या के समाधानः 
के लिए दो प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता है :- - 
(क) उत्पादन-शक्ति में बृद्धि कर किसानों की आशिक 
° स्थिति को सुदृढ़ बनाना, तथा 
. (ख) साख-सम्वन्धी सुविधाएँ प्रदान. करना। ` 
` (क) उत्पादन-शक्तिमें वृद्धि के द्वारा आथिक स्थिति 
को सुदु बनाना :-उत्पादन में वृद्धि कर किसानों 
. के आथिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है जिससे 
उन्हें कर्ज लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । 
= इस उदश्य से कृषि में स्थायी सुधार के लिए अन्य .उपायों 
को अमल में लाना होगा-। साथ ही, इस उद्देश्य से ग्रामीण 
में कक उद्योग-धन्धों का विकास भी अनिवायं है 
 ग्रामवासियों की आय में वृद्धि होगी। इस 
ग्ांमीगः ऋणग्रस्तता की समस्यां का वास्तविक ' 
नहीं, ' वरन्‌ किसानों 


`  जाता। इस प्रकार ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप सामाजिक. 


` .माथिक स्वतन्त्रता भी .समाप्त हो जाती है और उन्हें 


बेदखली 
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की आय में वृद्धि द्वारा हो किया जा सकता है। किन्तु 


-अभी-तक सरकार द्वारा. किये गये प्रयत्न मुख्यतः साख- ` 
“सम्बन्धी सुविधाओं तक ही सीमित रहे हैं। १58 


(ख) साख-सम्बन्धी सुव्रिधाओं की व्यवस्था :--ऋण- 
ग्रस्ता की ओर सरकार का ध्यान सर्वप्रश्नम गत शताब्दी 


` के अन्तिम वर्षों में आकृषित हुआ और इस समस्या का 


सुलझाने के लिए -सरकारी प्रयास किये जाने लगें। इस 


सम्बन्ध में किये गये संरकारी' प्रयत्नों को निम्न प्रकार . 


से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :-- 
()) पुराने-ऋणों को कम करने के प्रयत्न, 

(४) नये ऋणों पर निमन्त्रण, तथा 

(मं!) नये ऋणों की व्यवस्था । 


. ()) पुराने ऋणों को कम करने. का प्रयत्न :- यह: 
. ` सरवंविदित है कि जबतक किसानों को पुराने ऋण के 


बोझ से मुक्त नहीं. किया जायगा, तवतक कृषि के विकास 
की कोई भी योजना सफल. नहीं : हो. सकती । किसानों 
की आय तो पहले से ही अपर्याप्त है, फिर भी अगर 
..पुराने कर्ज के बोझ को कम नहीं किया जाय, तो उन पर 
अतिरिक्त भुगतान का बोझ भी बढ़ता ही जायगा । 
फलस्वरूप. इनका जीवन-स्तर निम्न होते जायगा और 
कृषि-विकास के लिए .उनकी प्रेरणा भी समाप्त हो 
जायगी । देश में नयी कृषि-सांख व्यवस्था के निर्माण के 
के लिए पुराने कर्ज का निवटारा भी अनिवार है, जैसा कि 
गाडगिल _ने बतलाया कि जबतक अतीत के“कर्ज के भार 


- . स्वल्प. तथा वाधाजनकं प्रभावों को निमूःल .नहीं कर . 


दिया जायगा तब तक नवीन कृषि-साख व्यवस्था को. 
निर्मित तथा कार्यान्वित करना सवंथा असम्भव होगा । 


. भिन्न-भिन्न राज्यों में: पुराने कर्ज की स्थगित या 
कम करने. के. सिए कानून बनाये गये हैं। जहाँ कर्जदार की 
सम्पत्ति उनके कर्ज को अदा करने के लिए.पर्याप्त नहीं. 
है, वहाँ कर्जदार को दिवालिया स्वीकार करने की. व्यवस्था 
भी कुछ राज्यों में . की गयी है। भिन्न-भिन्न राज्यों में 


पुराने कर्जों.को स्थगित या कम्‌ करने .के लिए निम्नांकित 


प्रयत्न किये गये हैं-- . . 


(!) ऋणों. के भुगतान को स्थगित करने को 
व्यवस्था : -929 ई७ की विश्वव्यापी आथिक मन्दी के 
फलस्करू! किसानों पर कर्ज का वास्तविक भार निरन्तर 
बढ़ने-लगा जिससे वे मूलधन तथा व्याजःचकाने में असमथ 
हो गये । अतः किसानों को मन्दी से बचाने के लिए भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में कर्ज के 


स्थगित करने ' की व्यवस्था की गयी । इस. प्रकार के 


“कानून उत्तर प्रदेश में 92 ई० में एवं मध्य प्रदेश तथा 
. बम्बई में [934 ई० में बनाये. गये थे। इन. कानूनों का 


अभिप्राय-कर्जदार पर डिग्री के इजराय तथा उनकी 


भुगतान की कार्यवाही को - 


रोकना है । इस प्रकार कानूनद्वारा इनं राज्यों , 
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में कर्जों के भुगतान कौ अस्थायी तौर से स्थगित करने 
की व्यवस्था की गयी है। . ° 
ऋण समझौता विधान ( Debt Conciliation 
Act) :-केन्ट्रीय बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिशों के 
आधार पर महाजन तथा कर्जदार दोनों के पारस्परिक 
समझौते के ,अनुसार कर्ज को कम करने की व्यवस्था की 
गयी है । ।929 ई० तथा वाद की भयानक आथिक मन्दी 
के समय किसान कर्जों के भुगतान में प्रायः असमर्थ: होने 
लगे जिसके फलस्वरूप यह व्यवस्था करनी पड़ी । इस 
प्रकार का कानून सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 733 ई० की 
फरवरी माह में पारितः हुआ जिसके अनुसार कर्ज को कम 


करने के लिए ऋण-समझौता बोड का प्रयोग किया जाने . 


लगा । इसके बाद !934 ई० में 'पंजाव कर्ज मुक्त अधिनियम 
(Punjab Relief of Indebtedness Act), ]935 ई० में 


. “बंगाल कृषक ऋण अधिनियम” (Bengal Agriculturist 


Debt Act), ]935ई° में. असम में 'कर्ज-समझौता 
अधिनियंम' (060६ Concitiation 8०), तथा _]936 
ई० में मद्रास में कर्ज समझौता अधिनियम” (drs 
Debt Conciliation Act) बनाकर-कजे के समझौता 
की व्यवस्था की गयी । _ यद्यपि विभिन्‍न प्रान्तों के कर्ज- 
समझौता विधानों की विस्तारपूर्ण कार्यवाही में कुछ अंतर 
है, फिर भी साधारणतः इनमें बहुत कुछ समानता पायी 
जाती है। इनमें 3 से 9-सदश्यों का एक समझौता बोर्ड 
बनाने कीं व्यवस्था है जिसका अध्यक्ष एंक सरकारी पदा- 
धिकारी होता है। इनमें कजंदार तथा क्रजंदाता -दोनों 
के प्रतिनिधि रहते हैं। क्जंदाता या महांजन अपने कर्ज के 


समझौता के लिए बोड से आवेद्रन कर सकता है। बोर्ड के . 
"समक्ष दोनों पक्ष अपन।-अपना मामला पेश करते हैं । तब 


कर्जदार की आथिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए. ऋण 


कप 


या 20 वषो की किस्त कर दी जाती है। 


' की मात्रा कम की जाती है तथा ऋण वसूली के लिए ]5 


ऋण के भुगतान का उचित प्रबन्ध करना ही ऋण 


_ संमझौता विधानों का मुख्य उद्देश्य है। अतः इस विधान - 


को सफल बनाने के साथ-साथ भुगतान का उचित ढंग 
निकालना भी आवश्यक है। यह कार्य भूमि-बन्धक बैंकों. 
द्वारा अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस 
प्रकार .इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समझौतां विधानों 
एवं भूमि-बन्धक बेक में समन्वयं स्थापित करना अनिवार्य 


- हो जाता है। 


. ऋण को अनिवार्य रूप से कम सा समाप्तः ` 
` करने की उ्यवस्था :--क्रज॑ समझौता विधानों को कार्या- 


न्वयनः करने में धीरे-धीरे स्वेच्छा के सिद्धांत के स्थात पर 
अनिवार्य बनाने की प्रवृत्ति प्रारम्भ है। स्वेच्छापूर्वंक कजे 


` समझौता में शीघ्रता. नहीं हो पाती थी। अनः इसे 


सुचारु रूप से कार्यात्वित करने के लिए मद्रास, उत्तर 


प्रदेश; मध्य प्रदेश तथा वम्बई में कानूत द्वारा कर्ज को. 
अनिवाय रूप से कम कंरने की व्यवस्था की गयी । इस 
उद्द शग् से मद्रास में ।938 ई० में मद्रास कृषक कर्जे मुक्ति 


अधिनियम (Madras Agriculturist Debt Relief” © 
: 40४), ]935 में मध्य. प्रदेश तथा बरार ऋणग्रस्तता मुक्ति 


अधिनियम (C P. and Berar Relief of JIndebfed- 
7९७५ ^£), I933 ई० में वम्बई में कृषक कर्जदार मुक्त 
अधिनियम (Bombay Agricultural Debtors Relief 
^) तथा ।934 ई० में'उत्रर प्रदेश कृषके कर्ज मुक्ति “ 


. अंधिनियम (UL. P. Agricultural Debt Redemp- 


tion Act) आदि बनाये गये । 


इन अधिनियमों के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे :-- 
` . (अ) आगामी वर्षो के लिए व्याज की दरको : 
निश्चित करना, Ee 
(व) व्याज की बकाया रकम को कम करना, 
(स) बकाया ऋणों की रकम-को इस प्रकार से कम 
करना कि महाजन द्वारा वसूल की गयी कुल रकम मूल- 


* धन के दुर्गुने से अधिक न होने पाये । ' 


मद्रास के विधान के अनुसांर ! अक्टूबर, ]937 तक . 
जमा हुए कजे के ब्याज से ऋणियों को मुक्त कर दिया « 
गया तथा आगे के लिए 6 प्रतिशत वाषिक अधिकतम 


- व्याज की दर निश्चित कर दी गयी! साथ ही यह 
` व्यवस्था भी की गयी कि भविष्य में कर्ज की-रकम मूल- 


धन के दुगुने से अधिक नहीं होः सकती | मध्य प्रदेश तथा _ 
बरार के अधिनियमों के:अनूसार कजे समझोता परिषदों' 
के स्थान पर कर्ज मुक्ति अदालतों (Db Relief Courts) 
की व्यवस्था की गयी.। इन अदालतों के द्वारा ऋणों के 
मूलधन के सम्बन्ध में भूमि के मूल्य में अनुमानित कमी 
के आंधार पर किंस्तः द्वारा चुकाने की सुविधा प्रदान करने 
की व्यवस्था. की गयी है । उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा > 
कानूनी अदालतों को यह अधिकार दिया गया कि वे - 
बकाया मूलधन को अदायगी में इतनी रकम दिला दें जो 
मूलंधन की रकम के दुगने से अधिक नहीं हो । बम्बई के - 
अधिनियम के अनुसार कर्ज तसफीहा बोडों के द्वारां 


` किसानों. के कर्ज को आंशिक रूप में कम करने तथा उन्हें 
' छोटी-छोटी किस्तों में अदा करने की सुविधा. दी गयीं है ।_ 
- मंसूर तथा ट्रावनकोर में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की - 


गयी है। 

(2) नये ऋणों पर नियन्त्रण :-ग्रामीण कर्ज की 
समस्या को .सुलझाने का दूसरा उपाय नये कर्ज पर 
नियंत्रण है। किसानों के दीच इस प्रकार का वातावरण 
तयार किया जाय जिससे कि साधारणतया उन्हें उत्पादक 
कार्यो के लिए कर्ज लेने का प्रोत्साहन भिले। इनके लिए 
किसानों में अनुरपादक कार्यों के लिए कर्ज लेते की विरोधी 
विचारधारा का प्रचारे किया गया । यह कार्ये प्रचार तथा 
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94, «५ 
शिक्षा के प्रसार द्वारा ही सम्भव है । इससे किसान. अपना 
' उत्तरदायित्व समझेंगे तथा दूरदाशता से काम लेंगे । ग्राम- -' 

पंचायतों द्वारा इस कार्य में बहुत अधिक सहायता मिल 

ह \ बे 

RS लेकिन अगर प्रचार लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ तो 
साख की सुविधा को सीमित बनाकर इस दिशा में सफलता - 
प्राप्त की जा सकती है.। आजकल भूमि के मूल्य में अत्य- : 
धिक वृद्धि के फलस्वरूप किसानों के कर्ज लेने की शक्ति 
` भी बहुत अधिक बढ़ गरयी-है.। अतः भूमि के हस्तांतरण 
के अधिकारों को सीमित बनाकर भी कर्जा लेने को शक्ति 
को कम किया जा सकतः है। साथ ही, महाजनों के लेन- 
देन के कार्यं को भी नियमित बनाना इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए अनिवायं हो जाता है। महाजनों को निय- 
मित रूप से हिसाब रखने, एक निश्चित दर से अधिक 


ब्याज नहीं लेने तथा रुपया कर्ज देने के लिए लाइसेंस लेने 


` के लिए बाध्य किया जा सकता है । इस प्रकार के विधान 
बहुतन्से राज्यों में पाये जते हैं । इन्हें यदि उच्नित रूप से 

` कार्यान्वित किया जाय तो पर्याप्त सफलता .मिल' सकेगी 
और ऋणग्रस्तता की मात्रा भी कम हो जाग्रगी। 


भुमि के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध :-भूमि . के 
भुक्त हस्तान्तरण के कारण फिनूल खर्च किसान भूमि की 
जमानत के आधार. पर मनमाना कर्ज लेते हैं। इससे ऋण 


के लेन-देन को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है जिससे" 


हि किसानों की भूमि धीरे-धीरे महाजमों के हाथ जाने लगंती 
है । अतः ऋण की मात्रा में कमी लाने के लिए भूमि के 
ˆ हस्तान्तरण परः प्रतिबन्ध ` लगाना आवश्यक है। इस 
सम्बन्ध में सर्वप्रथम पंजाब में भमि-हस्तान्तरण अधि- 
“नियम (Punjab Land \len३:।०॥ 4०६) बनाया 

गया । इसके अनुसार किसान की भूमि खेती न करनेवाला 

कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता तथा 20 वर्षों से अधिक 
: रेहन के रूप में नहीं रख' सकता | इस कानून की बहुत - 
अधिक आलोचना हुई। समय-समय पर इसमें आवश्यक 
संशोधनं भी. किये गये। लेकिन भारत में जनतन्त्र के 

` निर्माण के बाद इसे संविधान के विपरीत समझ कर राष्ट्र- 

¦ पति ने इसका खंडन कर दिया। भूमि के हस्तान्तरण पर 
प्रतिबन्ध के साथ-साथ किसानों के .औजारों, मवेशी तथा 

मकान के भी कुर्क और. नीलाम एवं किसानों की 
गिरफ्तारी पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा किस्तों 

`. में ऋणों के भुगतान करने की व्यवस्था की गयी हैं। 

महाजनो पर प्रतिबन्ध :-किसान: आज भी कर्ज का 

` - अधिकंतर भाग महाजनो से ही प्राप्त करता है।. वास्तव 
में, भारतीय गाँवों में आज भी 'अहूरदाशिता एवं अपव्यय 
मरुभूमि में महाजन ही पू जी-संचय को एकमात्रः हरी- 
I’ (The money lender is the only 
thrift in a desert of improvidence 
६३०९९.) किन्तु महाजन ऋणी किसानों 
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` का तरह-तरह से शोषण करते हैं। अतएव ऋणग्रस्तता के 


रोझ तथा महाजन के अत्याचारों को कम कर॑ने के लिए 
भिन्न-भिन्न राज्यों में महाजनों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध 
लगाये गये हैं :-- - | द 
(क) . मंहाजतों की रजिस्ट्री तथा लाइसेंस :--ऋण के 
लेन-देन का व्यवसाय आरम्भ करने के पूर्व महाजनों को 
रजिस्ट्री कराकर लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया 


है। इस कायं में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने पर इनका. . 


` लाइसेंस रेह. कर दिया जाता है। बिहार, बंगाल, मध्य- ` , 


प्रदेश, मह। राष्ट्र, गजरात, उत्तर. प्रदेश तथा पंजाब में. इस 
प्रकार की व्यवस्था पायी जाती है। . ४ 


(ख) नियमित रूप से हिसाब रखना :--कानून द्वारा 


महाजनों को लेन-देन का हिसाब नियमित रूप से रखना - 


तथा समय-समय पर अपने कजंदारों को कर्ज का व्योरा 


की रकम के लिए महाजनों को.रसीद-भी देनी पड़ती हैं। 
पर किसानों की अशिक्षा तंया अज्ञानता के कारण यहु 


° देना अनिवार्यं बना दिया गया है। साथ ही, ऋण-वसुली - 


कानन व्यावहारिक रूप में बहुत अधिक लाभदायक नहीं , . 


हो पात्रा है। . \, RR 
(ग) ब्याज की दर पर नियन्त्रण :—कर्ज के लिए ब्याज 
` की अधिकतम दर निश्चित कर दी गयी है। असुरक्षित कर्ज 
(Unsecured L087) केः लिए ब्याज: की देर अधिक तथा 
सुरक्षित कर्ज (9९२४7९५ ८०३7) के लिए कम तयं की गयी 
है । उदाहरण के लिए बिहार में असुरक्षित कर्ज पर वार्षिक 
-व्याज की अधिकतम दर पर ।2 प्रतिशत तथा सुरक्षित 
. कर्ज पर 9 प्रतिशत तय की गयी है। विहारं तथा असम 
में चक्रवृद्धि ब्याज लेना भी गेर-कानूनी घोषित किया गया 


~ 


है । साथ ही, प्रायः सभी राज्यों में.ऐसी व्यवस्था की गयी. _ 


. है कि व्याज की सम्पूणं रकम मूलधन से अधिक: नहीं हो 
सकती। लेकिन ब्याज दर-सम्बन्धी नियम-को प्रयोग में 
लाना कठिन जःन पड़ता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर 
अधिक ब्याज देकर भी कर्ज लेने को तैयार हों 
I. इ 


(च) विविध : -इनक्रे अतिरिक्त किसानों को महाः 
'जनों के अन्य प्रकार के शोषण से बचाने की भी व्यवस्था 
की गयी है। महाजन किसान के औजार, मवेशी तथा 
मकान को कुक नहीं करा सकते। साथ ही, एक न्यूनतम 
मात्रा से कम.भूमि को नीलाम भी नहीं कराया जा सकता 
है । इसी प्रकार किसानों की गिरफ्तारी पर भी .प्रतिबन्ध “ 
लगाया.गया है। ., 


070) नये कर्ज की व्यवस्था :--इन सब प्रश्नों के 
द्वारा तो ऋणग्रस्तता की मात्रा कम हो जायगी लेकिन' 
इसके साथ-साथ किसानों के लिए नथे कर्ज ' की व्यवस्था 
भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से किसानों तथा कारीगरों . 
को अतिरिक्त साख प्रदान करने: के अस्य साधनों कों अधिक 
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„ -कृषि-वित्त i 


प्रोत्साहन देना चोहिर्‌। कर्ज प्राप्ति के भिन्न-भिन्न साधमों: 


के अध्ययन में हम देख चुके हैं किं सहकारी समितियां 
इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सहायक हो सकती हैं, किन्तु 
भारत. में सहकारिता आन्दोलन का. विकास अभी बहुत ही 
कम हो पाया है। साथ ही, भारत में ऋणग्रस्तता की 
मात्रा इतनी अधिक है कि इसके लिए हम केवल सहका- 
रिता-पर ही निर्भर नहीं रह सकते । अतः सरकार द्वारा 
किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन 


_ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक मात्रा में साख 


प्रदान करना कठिन हो जाता है !पर्याप्त साख की 
व्यवस्था होने पर ही "किसानों की आथिक स्थिति में 


सुधार तथा कृषि-विकास सम्भव हो सकता है। अभी तक" 
ह विशेष अध्ययन सूची क 
- ; All India Rural Credit Survey, Vol. व. 


L.R.B.]. 

2.» 7 र ° 
3. J. P. Bhattacharjee : : 
4, Rural Credit Follow up Surveys. 


सरकार द्वारा दिया जाने वाला कर्ज भी लोकप्रिय नहीं हो 
पाया है। अतः इन्हें लोकप्रिय वनाना भी सरकार का 
Me होना च्राहिए:। इस उद्देश्य से प्रादेशिक ग्रामीण 
बैंकों से भी अत्यधिक सहायतां की आशा की जाती है। 
 ]975 ई में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने एक 20-सूत्री 
कार्यक्रम की घोषणा की जिसके अन्तर्गत एक निश्चित _ 
मात्रा से कम भूमि वाले किसानों से कर्ज की अदायगी - 


` तथा डिग्री के लागू करने को कुछ समय क लिए स्थगित ` 


करने की व्यवस्था थी । बिहार सरकार द्वारा इस कार्यक्रम 
के अन्तरगत हरिजनों तथा आदिवासियों के साथ 2 हेक्टर 
भूमिवाले किसानों से ऋणं की अदायगी को स्थगितं करने 
की व्यवस्था की गग्मी थी । 


Report on Currency and Finance. 


Studies in Indian Agricultural Economics: Ch. II 


5. Report of.the Committee on Co-operative Credit, Chapters I, VI & XVI. 
- 6, Planning Commission : .First to Sixth Five Year Plans. 
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भारत में सहकारिता आन्दोलन 


(Co-operative Movement in India) , CE 


सहकारिता का अर्थ एवं महत्त्व (९2०४ & 

. Importance of.: Co-operation). :--सहकारिता 
आथिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के उस संगठन का नामः 
है जो स्वेच्छा से आथिक हितों की पूर्ति के लिए बनाया 
जाता है । इससे पारस्परिक सहायता, त्याग, आरमनिर्भरता 
एवं मितव्ययिता आदि गुणों का विकास होता है। मैक- 


. लगन समिति के अनुसार संक्षेप में “सहकारिता का ` 


. ` सिद्धांत यह है कि एक अकेला एवं शक्तिहीन व्यक्ति दूसरों 
) के सहयोग एवं नेतिक विकास तथा पारस्परिक सहायता 
से अंपनी साम्यं के अनुपार उन सूत्र भोतिक लाभों को 

प्राप्त कर सकता है जो धनी व शक्तिशाली व्यक्तियों : को 

मिले हुए होते हैं भर इस प्रकार वह अपने सहज गुणों 

का पूर्ण रूप से बिकास कर सकता है।” व्यक्तियों के 
सहयोग से इनकी भौतिक समृद्धि में वृद्धि होती है एवं 
संगठित कार्य से आत्मनिभंरत्ा बढ़ती है तथा इन प्रभावों 

की पारस्परिक क्रिया से यह आशा की जाती है कि एक 

, ऊचे एवं अधिक समृद्ध जीषनःस्तर की प्राप्ति होगी, जिसे 
“उन्नत व्यवसाय, उन्नत कृषि च उन्नत जीवन! (Better 
business, ' better farming and Better living) 

कहा गया है। सुप्रसिद्ध विद्वान चाल्से जीड के अनुसार 


“सहकारिता में स्वयं की सहायता' (५९-५९१) और . 
“त्येक सब के लिए' (९३०॥ £07 3]!) नामक दो उद्देश्य, 


अपनाये जाते हैं। “स्वथं की सहायता (5०४९७) का 
आशय यह्‌ है कि अपने ही साधनों से स्वयं की आवश्यकता. 


की पूर्ति करने में गवं प्राप्त करना अर्थात्‌ अपना व्यापारी, 


` बँकर, महाजन ओर मालिक स्वंथं ही बनना । इस प्रकार 
प्रत्येक सब के लिए (£4० 07 4!) का तात्पर्ये है कि 

` केवल स्वयं के लिए ही स्वतन्त्रता व मुक्ति पाने की 
इच्छया नहीं रखना, वरन दूसरों के लिए एवं दुपरों के 


वास्तव में, सहकारिता का अपना एक निश्चित 
` जीवन-दर्शन. होता है । सहकारिता का जीवन-दशंन पू जी- 
वादी एवं समाजवादी दोनों ही:व्यवस्थाओं से उत्तम माना 
गया है। इसमें व्यक्तिगत लाभ की भावना कॉ. स्थान 


` योग की प्रधानता होती है और व्यक्ति स्वयं अपने संगठन 
` एवं मेल द्वारा आथिक क्रियाओं का संचालन करने लगते 

हैं। इससे नोकरशाही का खतरा समाप्त हो.जाता है जो 
में उत्पन्नः हों जाता है। इस 


जरिए भी स्वतन्त्रता व मुक्ति पाने की इच्छा रखना ।” : 


सार्वजनिक सेवा ले लेती है। प्रतियोगिता की जगह सह- . 


प्रकार सहकारिता एक व्यापक विचारधारा है जो आधु- 
निक युग कीः समस्याओं को हल करने के रामवाण का 


कायं: करती है । इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करते | 


हुए आथिक समृद्धि एवं सावंजनिक कल्याण के लक्ष्य प्राप्त 
-किये जा सकते हैँ । ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट 
होगा कि सहकारिता, लोकतांत्रिक समाजवाद एवं आथिक 
नियोजन तीनों में परस्परः गहरा सम्बन्ध रहता 'है। 
समाजंवाद में आथिक क्रियाओं का लोकतन्त्रीकरण (५०- 
mocratisation of economic activities) ` किया 


जाता है लेकिन आथिक क्रियाओं का लोकतन्त्रीकरण इन. 


क्रियाओं के सहकारीकरंण से ही सम्भव हो पाता है। इस 
. प्रकार समाजवाद की प्राप्ति के लिए भी सच्ची सहकारिता 
की भावना का विकास आवश्यक है । 


भारत में सहकारिता आन्दोलत का विकास (Gro- © 


wth of the Co-operative Movement in India)- 
उच्तीसवीं. शताब्दी के अन्तिम तथा बीसवीं शताब्दी के 


: प्रारम्भ में भारतीय किसानों की ऋणग्नस्तता ने विकराल : 


रूप धारण कर लिया था ऋणग्रस्तता से किसानों तथा 
“ अमजीवियों को मुक्त करने के लिये भारत में सहकारिता 
आन्दोलन का विकास हुआ । जमनी के छोटे-छोटे: ग्राम 
बैंकों की. सफलता ने भारतीय समाज-सुधारकों का ध्यान 


इस ओर आाकषित किया । इसी बीच ]90] ई० के अकाल : 
आयोग (Faminc: Commission) ने बड़े जोरदार शब्दों. : ` 


में सहकारी समितियों के संगठन का समर्थन किया । अत- 
एव 904 ई० में एक सहकारिता साख-समिति विधान 
(Co-operative . Credit Societies: Act, I904) 
पारित हुआ। इसके अनुसार गाँव या नगर में कोई भा 


दस व्यक्ति मिलकर सहकारी -स।ख-समितियों की स्थापना , , 


कर सकते थे। किन्तु यह विधान केवल साख-समितियों 
की स्वीकृति देता था.। इसमें गैर-साख समितियों की 


स्थापना की कोई व्यवस्था नहीं थी । अतएव ]972 ई० में 


एक दुसरा विधान बनाया गया। इसके अनुसार गैर-सा 
सहकारी समितियों की स्थापना की जाने लगी.। अब के 
विक्रय, उत्पादन, वीमा, गृह-निर्माण आदि कार्यों के लिए 
'भी सहकारी समितियों की स्थापना की जानेःलगी । साथ 
ही, ग्राम तथा नगर-समितियों के वर्गीकरण में. असीमित 


“दायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया । देख- 
निरीक्षण तथा पूजी की op 
जिला संघ (District Unions); केन्द्रीय सहकारी बेक | 
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° भारत में सहकारिता आन्दोलन 


आदि की भी व्यवस्था'की गयी । इसी बीच सहकारितां 


-आन्दोलन की प्रगति की जाँच के लिए ।94 ई० में 


सरकार ने श्री मंकलगन' की अध्यक्षता में एक समिति की 
नियुक्ति की जिसकी विज्ञप्ति 9।5 ई०'में प्रकाशित हुई । 
9]9 ई के राजनीतिक सुधारों के अनुसार "सहकारिता 
प्रान्तीय सरकारों का हस्तांतरित विषय (P०४००! 
Transferred Sub]९०६) बन गयी. तथा इसके ' संचालन 
का भार अव प्रान्तीय सरकारों के हाथ में आ गया । इससे 
सहकारिता आन्दोलन की तीक़ गति प्राप्त हुई ! 


929 ई० की महान्‌ आर्थिक मन्दी से इस आन्दोलन 
को बहुत बड़ा धक्का लगा । अतएव समितियों की संख्या 
में वृद्धि की अपेक्षा उनके पुनानर्माण पर ही अधिक जोर. 


. दिया जाने लगा । !935 ई० में रिजवं बॅक ऑफ इण्डिया 
~ (Reserve Bank of India) की स्थापना हुई। इसके 
-अन्तर्गत एंक पृथक्‌ कृपिःसाख विभाग (487०७]६५८३। 


Credit Department) कां निर्माण किया गया जिसका 


“कार्य कृषि के विकास के लिए आथिक सहयता प्रदान 


करना था । इसकी सहायता से रिजवं बेंक ने सहकारिता 
आन्दोलन भें सुधार लाने के प्रश्‍न कां अध्ययन किया और 
साथ ही उसके पुननिर्माण के लिए महत्त्वंपूर्ण सुझाव भी 


प्रस्तुत किया । द्वितीय युद्ध काल में नियन्त्रित वस्तुओं को , 


प्राप्त करने में भी अनेक कठिनाइयाँ होने लगीं जिससे 
जनता ने उपभोक्ता भण्डारों (C०॥ऽ५॥९7'$ 500763) का 
आश्रय जेना प्रारम्भ किया । इस प्रकार उपभोक्ता भडारों 
की संख्या में वृद्धि होने लगी । सरकार ने भी इन्हें प्रोत्सा 
हित करने के लिए नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण इनके हाथ 
में साँप दिया । उपभोक्ता भण्डारों के साथ-साथ उत्पादक 
समितियों की संख्या तथा आकार में भी बहुत वृद्धि हुई | 
इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन को द्वितीय' महायुद्ध: से 
बहुत अंधिक प्रोत्साहन प्राप्तः हुआः। दे 
भारत में सहकारिता आन्दोलन की वत्त मानः 
; स्थिति .. .` 
(Present Position of the Co-operative 
Movement in India) 


. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌: सहकारिता आन्दोलन 
का विकास पूर्ववत्‌ जारी रहा। इस अवधि में सहकारिता 
के कार्य-क्षेत्र में बहुत अधिक बृद्धि हुई। साख समितियों 


` "` की अपेक्षा गैर-साख समितियों के निर्माण पर विशेष ध्यान 


दिया जानें.लग़ा ' इसके परिणेमस्वहप तरह-तरह की 


` समितियों का निर्माण प्रोरम्भ हुआ जिनमें सहकारी गृह- 


निर्माण समितियाँ, सहकारी कृषि समितियाँ तथा लिफ्ट 
"इरिगेशन. समितियां आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


: साथही बहुधन्धी सहकारी समितियों (\M५।६।-purp0se 


. Co-operative Soci९!९ऽ) की प्रधानता भी बढ़ने लगी. 


इनका उद्देश्य किसानों को कज देने के अतिरिक्त बीज 


— 
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खाद आदि की व्यवस्था करना है। आजकल सहकारिता 


` आन्दोलनः का उद्देश्य किसानों के जीवन की सारी. 


आवश्यकग्रताओं की पूर्ति में सहायक होना समझा: जाता 
है। इसी दृष्टिकोण से वहुधंधी - समितियों के विकास 
पंर जोर दिया जाता है। लेकिन, सहकारिता आन्दोलन 
के विकास के इस स्तर पर भी साख-समितियों की ही 
प्रधानता है। ]95]-52 ई० में देश की सम्पूणं सहकारी 
समितियों. का.687 प्रतिशत्‌ भाग 'कृषि-साख तथा गर- 


[ 


कृषि-साख समितियों का.हीं था। __ 


पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के विकास को प्रधान 
स्थान दिया गया है। वास्तव में किसानों की आर्थिक, स्थिति 


में सुधार .लाने के लिए सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्सा- ' 
,हन देना आवश्यक हो गया है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 


चाद सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में सब से- 
महत्त्वपूर्ण घटना रिजवं बँक द्वारा ]95! ई० में ग्रामीण 
साख-सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति है । समिति ने अपना 
प्रतिवेदन दिसम्बर, ]954 ई० में प्रस्तुत किया । इस सर्वे- | 
क्षण के अनुसार 50 वर्षो के प्रयत्नों के बावजूद कृषकों: की 
साख-सम्वन्धी कुल आवश्यकता का केवल 3 प्रतिशत भाग 
ही सहकारी समितियों द्वारा पूरा किया जा सकता था । 
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अतः सहकारिता आन्दोलन को अधिक प्रगतिशील बनाने . 


- के उद्देश्य से समिति द्वारा बहुत से सुंझाव दिये गये तथा 


विभिन्न संस्थाओं के निर्माण की भी सिफारिश कौ गयी। 


समिति ने ग्रामीण साख-व्यवस्था के समुन्नित ` संगठन के , 


लिए निम्तांकित सुझाव दिया ' था :--(क) सहकारी : 
संस्थाओं के-विभिन्न स्तरों पर राज्यभार गिता : (च 
एवं अन्य आथिक क्रियाओं में पूणं समच्बय,. (ग) किसानों 
को विक्रय की सुविधा प्रदान करने के: उद्देश्य से गोदामों 

की स्थापना, तथा (घ) सभी कर्मचारियों के समुचित : 
प्रशिक्षण की व्यवस्था । समिति ने इम्पिरियल बॅक तथा | 


अन्य ]2 बैंकों . को मिलाकर स्टेट बँक स्थापित करने 


इग शिफारिश की । ! जुलाई; ]955 ई० को इस बॅक की. 


संगठन के लिए: विशेष महत्त्व के हैं। 


`` स्थापना की गयी। इस प्रकार समिति के सुझाव सहकारिता | 


` . जून, ]959 ई० में नागपुर काँग्रेस अधिवेशन एवं .. 
` सरकार की नयी क्ृषि-सम्ब॑न्धी नीति की' घोषणा के 


समय से तो सहकारितां आन्दोलन का महत्त्वन्ओर्‌ भी बढ़ 
गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी सहकारिता आन्दो- 
लन. को प्रमुख स्थान प्राप्त था। वास्तव में, सहकारिता 
हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का. आधार स्तम्भ थी । (€०- 
operatives had become the Keystone. of the 


main structure of our Third Five Year Plan.) © 


इस प्रकार भारत में सहकारिता आच्दोलन के प्रायः 
75 वर्षं समाप्त हो चुके हैं । इस अवघि से इस आन्दोलन 


` सें विशेष प्रयति हुई है जो अगले पुष्ठ की तालिका से स्पष्ट है- 


° [ 


~ 


= 
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वर्ष समितियों की संख्या सदस्यों की संख्या कार्यशील पुजी 
(हजार में) (लाख में) (करोड़ र० में) 
-]906-0 bos L9 I.6 0.7 
I93k-35 I05.7 43:32, . - 94.6 
I95I-52 I85.6 I37,9 306.3: 
I955-56 240.4 I76.2 [ `. 479.0 
` ]960-6 , 3320 350.0 .. I3I2.] 
I965-66 342.3 . - 500.9 ` :2792.9 
I969-70° - 37.0 -. 588.] « 554.4 
« 9-72 324.0. 64. . .. __ 7965.5 


एक औसत प्ररिवार की संख्या पाँच मानने प्र यह 
कहा जा. सकता है कि जून, ।972 ई० में लगभग 33 


करोड़ या सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रायः 62 प्रतिशत भाग ` 
सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत लाया जा चुका था ।? 


भारत में सहकारिता आन्दोलन का ढाँचा 
(Structure of the Co-operative Move- . 


- ment in India) 
` » भारत में सहकारी समितियों का संगठन रेफाइजन 
(Raiffeslen) तथा सुल्ज डेलिज (9०प॥।2९ Delitsch) 


» 


समितियों के आधार पर .हुआ' है। सर्वप्रथम भारतः में 
कारी समितियों का संगठन रेफाइजन समितियों के 
आधार पर प्रारम्भ हुआ था, किन्तु बाद में इन दोनों प्रकार 


.की समितियों की विशेषताओं को अपनायां गया । भारत की 


सहकारिता संस्थाओं में तीन .प्रकार.की समितियों: की 
प्रधानतां, है-ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक समितियाँ हैं 
जिंला अथवा तालुक में केन्द्रीय सहकारी बँक (९४६४३ 


_ Co-operative Bank) हैं तथा राज्य' स्तर पर राज्य 


सहकारी बैक हैं । 


भारत में सहकारी समितियों का.संगठन निम्नलिखित तालिका से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है :-- 


ह दि |. । 
. कृषि-साखः 


सहकारिता अ aS 
| 5 स बे ; | 
प्रारम्भिक है गा र 
- कृषिंगर-साख ˆ गैर-कृषि-साख र 
* गैर-कृषि . . . हक 
गैर-साख " हे | 
संघ . केन्द्रीय बँक . राज्य बैंक 


प्रधानता है । 


इस प्रकार सहकारी समितियां विभिन प्रकार की होती हैं । किन्तु किसानों के दृष्टिकोण पे इनमें कृषि-साब 


व - CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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960 ई० में सभी प्रकार को सहकारी समितियों की संख्या निम्वरिखित प्रकार से थीं :- ` 
. सहकारी समितियाँ (960-6!) ; 


हरण [या (हार म) | स | सष वर्गीकरण 
= |; |: | ब समितियाँ- : 2]2 
कृषि-साख ` 
शेर-कृषिसाख ` I2 
अन्य ` :. 0 
गैर-साख-समितियाँ ०४० 

विक्रय . 3 

अन्य ; 

SE, HEE ESS 332 
अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है- 


प्रारम्भिक - कृषि-साख' समितियां (Pःimary 
Agricultural - Credit Societies) :—प्रारम्भिक 
फृषि-साख समितियां कृषि-कायाँ के लिए साख की व्यवस्था 
करती हैं। ` देश की सहकारी संस्थाओं में कृषि-साख 
समितियों का आज भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जून, 


20280 


| (हजार में) | (ला में | सदस्यता | कार्यशील प | ० जी ऋण दी गयी रकम 
| कना (हजार ) (लाख में) | (लाख रु० में) (लाख रु० में) . ., 


_ I3040 
20 60570 . 270 
20 ' 4760 330 


I7Q . 27390 
50 I5020 - 


3060 
37983. 


23480 
I3I2]0 ` | 


350 | 


]972 ई० में कुल 224 हजार सहकारी समितियों में से 
]58 सहकारी कृषि-साख समितियाँ थीं जो कुल समितियों 
का प्रायः 45 प्रतिशत भाग था । उसी वर्ष इन समितियों 
के सदस्यों :की संख्या 344 लाख तथा इनकी कार्यशील 
पूंजी ।237 करोड़ रुपये. थी । 


निम्नलिखित तालिका से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ योजनाओं में प्रारम्भिक कृषि-साख सहकारी समि 


तियों की प्रगति का अन्दाजा लगता है :-- | 


इस प्रकार की समितियों की निम्नलिखित प्रमुख विशेष- 
ताएँ .हैं :--कृषि-साख समितियों के, सदस्यों की 
संख्या कम-से-कम दस होती है। साधारणतः, इस प्रकार 
की समितियां प्रत्येक 'गाँव में रहती हैं । अतः इनके सदस्य 
वे ही हो सकते हैं जो एक ही गाँव में रहते हों जिससे कि 


एक दूसरे की आर्थिक स्थिति से पुणं परिचित रहें । इनका. 


दायित्व अपरिमित होता हैः। इससे समिति की साख. बढ़ 
जाती है और कम ही सूद पर रुपया उधार मिल जाता 


है। इन समितियों .का का य-क्षेत्र विस्तृत नहीं होता।. 


साधारणतया एक गाँव में एक ही समिति रहती है। इन 


` समितियों का प्रबन्ध तथा संचालन पूर्ण रूप से प्रजातन्तीय 


तथा अवैतनिक होता है। -संदस्थ!ं की वार्षिक वैठक में 
एक संचालन-मण्डल का चनाव होत है जिसके जिम्मे 


. समिति की दैनिक कार्यवाही रहती है 


भा० अ०-—]9 


सदस्यों की संख्या 


प्रारस्भिक इषि-साल समितियों की विशेषताएं !- 


हिस्सा प जी 


कार समितियों की संख्या . `` प्रदत्त ऋण 

(लाख में) लाख में (करोड़ रुपये से) (करोड़ से) 

I950-5] - I:05 4 ` 7.6] "22:9 
I960-6! 222 I70 . ` 57°75 , 

I97-72 ७58 : 343 `. 237९0, * -685°6 

, J973-74 : I20 400 + - 750-0 


प्रारम्भिक कृषि-साख समितियों की कार्यशील पूजी 
सदस्यों के प्रवेश शुल्क (०००५४ १९९) से, हिस्सों की बिक्री 


से, रक्षित कोष (2९३९४० ००१) की रकम से तथा | र 


सदस्यों एवं -अन्य व्यक्तियों द्वांरा जमा की हुई रकम से 
ग्राप्त होती है। लेकिन इनके अतिरिक्त ये समितियाँ 


केन्द्रीय तथा प्रान्तीय संहकारी बैंकों एवं सरकार से कडा _ 


भी लेती हैं। सदस्यों को साधारणतः उत्पादक कार्यों 


(Productive Purp0$€8) के लिए ही कज द्ये जातेहे। ‘5 | 


किन्तु कभी-कभी पुराने ऋणों से मुक्त कराने तथा उत्पादक 


कार्यों (ए८००००६१९ 7०0865) के लिए भी कर्ज दयि 
जाते हैं। उत्पादक कार्यों के लिए दिये गये कर्ण के सूद | 


की दर भी महाजनों की तुलना में बहुत कम होती है। 


साथ ही; कर्ज देने के लिए इनकी व्यक्तिगत जमानत ही : 2 
` पर्याप्त होती है। कर्ज की वसूली किस्तों में होती 


है जो. 


साधारणतया फसल कटने के बाद का समय होता है, 
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क्योंकि फसल तैयार होने पर किसान सुगमतापूर्वंक अपनी कमी है । 963-64 ई में औसत रूप से प्रत्येक समिति 
रकम चुका सकते हैं। लेकिन किसान कर्ज चुकाने में की प्रत्येक सदस्य औसत हिस्सा पुजी केवल 37 रु० तथा 


तत्परता नहीं दिखलाते। अतएव समितियों की बहुत-सी प्रति समिति औसत कार्यशील पूंजी 7,526 ₹० थी।£ 


पूंजी जकड़ जाती है सौर उनके कार्यक्रम में बाधा पड़ने 
लगती है। ; 
साधारणतया समिति का कुल लाभ एक रक्षित-कोष 


(Reserve Fund) में जमा कर दिया जाता है। लेकिन 
जिन समितियों के हिस्से होते हैं, उन हिस्सों पर लाभ का 


कुछ प्रतिशत विभाजित भी कर दिया जाता है।. समितियों 
के आय-व्यय को जाँच तथा देख-भाल के लिए सरकार 


पूंजी की अपर्याप्तता के कारण कृषकों को विवश होकर 
महाजनों से कजं लेना पड़ता है। यही. कारण है कि आज 
भी हमारे गाँव में महाजनों का प्रभुत्व कम नहीं हो पाया 


.है। (3) इनकी सूद की दर भी अधिक होती है । 957- 


58 में सूद की दर उत्तरप्रदेश में 8:4 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 
में 20 प्रतिशत तथा बंगाल में 8 प्रतिशत थी? जो निश्चय 
ही बहुत अधिक है। इनके अतिरिक्त समितियों के संचा- 
लन, निरीक्षण तथा हिसाब आदि में भी अनेक दोष पाये 


दारा ऑडिट एवं इन्सपेबरसे की नियुक्ति होती है । साथ जाते हैं जिनके फलस्वरूप ये. सफलतापूर्वक काये करने में 


ही, देख-भाल के लिए सहकारी - संघ 


००8) भी होते हैं, जो इन समि हनी की उचित रूप 
से हिसाब रखने, उनकी जाँच. करने तथा रुपया वसूल 


करने में सहायता प्रदान करते हैं। 


असमर्थ सिद्ध होती हैं । 
प्रारम्भिक गेर-कृषि-साख समितियां (Primary Non 


- Agricultural. Credit Societies) :--गैर-क्ृषि-साख ` 


समितियाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगे हुए लोगों 


भारत में परारम्भ,से ही कृषि-साख समितियों पर ` को साख प्रदानत कर उनकी सहायता करती हैं। ये.अधि- 


` अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। . लेकिन आज भी इन 
समितियों का वितरण प्रत्येक राज्यं में एक समान नहीं 
है। ]94-42 ई० में कुल ],7,000 कृषि-साख 
समितियों में से 54.69 समितियाँ या. सम्पूण - का प्रायः 
,-मद्रास तथा 
उत्तर प्रदेश में थीं। सहकारिता नियोजव समिति (C०- 
operative Planning Committee) ने ]945 ईन में 
इस बात की सिफारिश की थी कि !0 वर्षो के अन्दर देश 
के,50 प्रतिशत ग्रामों तथा 30 प्रतिशत ग्रामीण जनता 
के बीच प्रारम्भिक समितियाँ अपने कार्य का विस्तार कर 
ले ।! किन्तु जून, ।968 ई० तक कुल ग्रामीण .जनसंख्या 
का प्रायः 55 प्रतिशत भाग इन समितियों के अन्तगंत' 


46 प्रतिशत भाग केवल तीन राज्यों 


- 


लाया गया था । 


कृषि-साख समितियों को असफलता के कारण (८६प- 
ses of the failure of Agricultural Credit Socie- 
ties in India) :—भारत में कृषि-साख समितियों की 


असफलता के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं eS ]).इन | 


समितियों द्वारा अपने सदस्यों को दिया गया अधिकांश 


बूल नहीं हो पाता है। रिजवं बैक द्वारा एकत - आँकडों 
` के अनुसार 962-63 ई० में इन. समितियों के बकाया 


' कर्ज को रकम 77:]8 करोड़ रुपये थी । इसका कारंण यह 


. हैं कि किसान कर्ज का अधिकतर भाग अनुत्पादक कार्यों 
* मेंलगादेतेहें जिससे कर्ज की अदायगी समय पर नहीं हो 
Rs अ 2) कृषि-साख समितियों के पास सदस्यों की साख 


आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त पूजी की : 


ह र l. Review of the Co-oprative MoyementP.8. 


कांशतः-चगरों में स्थापित की जाती हैं जहाँ शिल्पी तथा 
श्रमिक इनके सदस्य होते हैं। ये समितियां शुल्ज डेलीज 
(Schulze-Delitsch) सिद्धांत के आधार पर स्थापित की 
जाती हैं तथा इनका दायित्व सीमित होता है। जिस प्रकार 
कृषि-साख समितियों का उद्देश्य किसानों को साख प्रदान 


कर महाजनों के चंगुल से बचाना होता है, उसी प्रकार. 


इच समितियों का उद्देश्य शिल्पी तथा श्रमिकों को सस्ती 


दर पर साख अदान कर-उन्हें महाजनों व लाइ एरों के ' 


चंगुल ` से बचाना होता है। जून, 963 ई० के अन्त में 
इस प्रकार की समितियों की संख्या ।2,850, इनके सदस्यों 
की संख्या 55:03 लाख तथा इनकी कार्यशील पूजी ]85:4 
"करोड़ रुपये थी । ]962-63 ई० में इन समितियों ने 


` I66:2] करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिया था ।, अन्य राज्यों ७ 


की अपेक्षा महाराष्ट्र तथा गुजरात में इनका अधिक विकास 
हुआ है। इन समितियों को नगर साख-समितियाँ (7७६० 
Credit Societies) भी. कहा जाता है। . 


सकती ` हुँ-(क) नगर बँक (७7७६० 527), तथा (ख) 
अन्य नगर-साख समितियां। नगर बैक साधारण बैक के 
प्रायः प्रत्येक कायं करते हैं । लेकिन अन्य नगर समितियाँ 


. केवल सदस्यों के जमा लेने से उन्हें साख प्रदान करने का 
ही कायं करती हैं । ]957-58 ६० में नगर बैंकों की संख्या 


82, इनके सदस्यों की Si ॥-]8 लाख तथा इनकी कायं- 
शील पूजी: 56:96 करोड़ रुपये थी । नगर साख समितियाँ 


कारखानों में काम करने ताले मजदूरों तथा अन्य. कर्मचा- 
2. India I967, Pr, 245 -- ह 


3. Review of + the Co-operative Movement 
in India, ’P, I6.° 
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भारत में सहकारिता. आन्दोलन ; 29I 


रियों द्वारा संगठित की जाती हैं। इनमें सहकारी संचय 


(Co-operative Thrift Societies) तथा शिल्पी समि- 


_तियों का प्रमुख स्थान है । सहकारिता नियोजन समिति 


(Co-operative Planning Committee) ने देश में गैर 
कृषि-साख समितियों के विकास के लिए सिफारिश की 
थी । देश के ओद्योगिक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो 
रही है जिससे नगर साख-समितियों का भविष्य आशा- 


. जनक जान पड़ता है। 


प्रारम्भिक कृषि-गैर-साख समितियाँ 

(Primary Agricultural Non-Credit Societies) 

गंर-साख-कृषि.समितियाँ के मुख्य कार्य किसानों की 
उपजों के विक्रय की व्यवस्था करना; भूमि की चकबन्दी 
का प्रयत्न करना, सहकारी कृषि का प्रचार करना, अच्छी 
खेती की व्यवस्था करना, गुह-निर्माण करना तथा स्वास्थ्य 
और समाज सेवा द्वारा किसानों को उन्नतशील बनाना है। 
दूसरे शब्दों में, कृषि-साख के अतिरिक्त ग्रामीण-जीवन के 


ई० में कृषि गैर-साख समितियों की संख्या 3।,905 थी, 
इनके सदस्यों की संख्या 27:6 लाख थी । इस प्रकार इन 
समितियों का इतना महत्त्व होते हुए. भी इनका विकास 
अभी बहुत ही कम हुआ है । इसके अनेक कारण हैं-- 
उदाहरण के लिए ।9]2 ई० के अधिनियम के पूर्व इस: 
प्रकार की समितियाँ स्थापित नहीं की जाती थी, इसके 
लिए योग्य एवं शिक्षित कर्मचारियों का अभाव है, आदि। 
किन्तु द्वितीय महायुद्ध के वाद इनका विकास बहुत अधिक 
हुआ है। युद्ध के समय सरकार नियंत्रित वस्तुओं के वित- 
रण में सहकारी समितियों को प्रधानता देती थी । अतः 
उस समय इस प्रकार की बहुत-सी समितियाँ कपड़ा, चीनी 
तथा तेल आदि आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 
स्थापित .की गयीं । “अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन ने 


भी इन समितियों को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया । - 


भिन्न-भिन्न राज्यों में सहकारी कृषि तंथा अतिरिक्त भूमि 


« को कृषि योग्य बनाने की व्यवस्था एवं खाद, बीज तथा ' 
खेती के औजारों के वितरण. के लिए बहुत-सी समितियों 
का निर्माण हुआ है। किन्तु पुन: इन समितियों की संख्या : 


कम होने लगी है । इसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 
बहुघंधी समितियों का प्रचलन है । ` 

_ कृषि-गेर-साखं समितियों में सहकारी विक्रय समितियाँ 
(Co-operative Marketing: Societies), उत्तम कृषि 


"समितियों (Better Farmin S0c¡eti€8), सहकररी कृषि 
`. समितियां '(Co-operative Farming Societies), 
फसल रक्षा समितियां (0700 P०९०० 0०९९), 


सिंचाई समितियां (रrri४2ti०n $००९६), भूमि-सुधार 
समितियाँ (Land Improvement S0ciet।९8), उत्तमः 


- जीवन एबं ग्राम-सुधार सम्रितिय (Better Living and, 


]. India I959. 


Village Uplift Societies) आदि विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। र 

इनमें सहकारी विक्रय समितियों का सबसे महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । ये समितियाँ किसानों की उपज के विक्रय की 
व्यवस्था करती हैं । महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 
तथा बिहार में.इस प्रकार की समितियाँ पायी जाती हैं। 
महाराष्ट्र में कपास बेचने वाली समितियों की प्रधानता . 
है । तमिलनाडु में धान, मशाला एवं ईख तथा उत्तर 
प्रदेश एवं विहार में ईख समितियां. पायी जाती हैं । ये 
समितियाँ किसानों से उनकी उपज लेकर उन्हें उचित मूल्य 
पर.वित्नय की व्यवस्था करती हूँ | बिहार में ]963-64 ई० : 
के अन्त तक गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों (८७76 
Growers Co-operative Societies) की संख्या ।967 
थी । उसी समय सहकारी गन्ना-संघों की संख्या 70 तथा 
इनके सदस्यों की संख्या 4,70,779 थी । ]954-55.ई० 
में इन समितियों एवं संघों ने 23] लाख रुपये का गन्ना 


“ मिलों को प्रदान किया था जिससे उन्हें 75 लाख रुपये . 


कमीशन के रूप में . प्राप्त हए-थे । आजकल विक्रय 
समितियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है । । 


प्रारम्भिक गैर-कृषि-गेर-साखं समितियाँ  (ऐपंए- 

ary Non-Agricultural Non-credit Societies) :— 
ये समितियां शिल्पियों तथां श्रमिकों को साख के अतिरिक्त 
अन्य आथिक कार्यों में सहायता प्रदान करने के उद्द श्य से 
स्थापित की जाती हैं । 955-56 ई० में इनकी संख्या 
27,635 थी जो र्ण ग समितियों का !2 प्रतिशत भाग 
था तथा इनके सदस्यों की संख्या 33.2 लाख थी । इस समय 
ये समितियाँ विविध प्रकार की होती हैं जिनमें उपभोक्ता 
सहकारी समितियां (Consumers’” Co-operatives), 
औद्योगिक ` समितियां (Industrial Co-operatives) 
-तथा सहकारी गृह-समितियाँ (Co-operative Housing 

$0c९t।०5) आदि प्रमुख हैँ । द: 
केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं 
(Central Co-operative Societies) 

प्रारम्भिक समितियों पर विचार कर लेने के बाद अब 

हम केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं पर विचार करेंगे । इन 
-समितियों का कार्य प्रारम्भिक समितियों का संगठन तथा 
उन्हें आथिक सहायता प्रदान करना है । इस समय इनके 
तीन रूप पाये जाते हैं--(!) संघ (०४४००), (2) केन्द्रीय 
सहकारी बँक (Central Co-operative Bank), तथा 


„ (3)राज्य सहकारी बँक (State Co-operative Bank) | 


() संघं (0४४०४) :—संघ तीन प्रकार के होते हैं:-- 

(क) संरक्षित (6७३7३०९९०९) संघ :--इस प्रकार 
के संघ महाराष्ट्र में हैं। ये संघ सदस्य समितियों को: 
केन्द्रीय बैंक द्वारा दिये जानेवाले कजे का संरक्षण 
“(Guarantee) प्रदान करते हैं। 
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(ख) निरीक्षक संघ :-इस प्रकार के संघ महाराष्ट्र 
एवं तमिलनाडु में हं। ` § 
(ग ह एरा (3477६) संघ :--इस प्रकार 
संघ हें (कं प्रकार के संघ का निर्माण किसी 
* निश्चित क्षेत्र में विभिन्‍न समितियों के सम्मिलन से होता 
है। संघ प्रारम्भिक समितियों की देख-रेख का काय करते 
हैं। कभी-कभी ये प्रारम्भिक समितियाँ एवं केन्द्रीय 
सहकारी बैंकों के वीच सहयोग का कार्य भी करते हैं। 
राज्य सहकारी बेक (tte Co-operative Bank), 
राज्य सहकारी बॅक उच्चतम वैक (800०5 Bank) 
होते हैं जो प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सहकारी बँक के समा- 
शोधन गुह (0697४ प०५७९) के रूप में कार्य करते 
हैं । इस प्रकार ये केन्द्रीय बैंकों के जरिये प्रारम्भिक 


समितियों के कार्यों की प्रगति को प्रभावित करते हैं, अतः .. 


देश -के सहकारिता आन्दोलन का विकास बहुत कुछ इन 

बँकों पर ही निभंर करता है। इसलिए सर्वप्रथम मंकलगन 

` समिति ने ।95 ई० में इस प्रकार के उच्चतम वेंकों के 
५ निर्माण पर जोर दिया था । Re 

]97I-72 ६० में इस प्रकार के बँकों की संख्या 26 

थी तथा इनके सदस्यों की संख्या ।9,।33 थी । इनकी 

कार्यशील पूँजी 457 करोड़ रुपये थी तथा उस वर्ग इन्होंने 

732 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किये थे । सभी 

` राज्यों में इन बैंकों के विधान एक समान नहीं हैं । पंजाब 

तथा बंगाल में केवल सहकारी संस्थाएं ही इसका सदस्य 

. बन सकती हैं; लेकिन अन्य राज्यों में अन्य व्यक्ति भी 

इनके सदस्य बन जाते हैं। किन्तु ऐसी हालत में बँक के 

अन्तनियमः को इस प्रकार बनाया जाता है कि सहकारी 

संस्थाओं का कोई अहित न हो। 

केन्द्रीय सहकारी बॅक तथा सहकारी समितियों को 

साख देने के अतिरिक्त इन बकों ने अन्य सहकारिता- 

. सम्बन्धी कार्यवाहियों को भी अपनाया है । ये विभिन्‍न, 

-सहकारी संस्थाओं को श्र खलाबद्ध करते हैं। साथ ही ये 


चीनी, कपड़ा, तथा खाद्यान्नों के. वितरण का भी कायं ' 


. करते हैं.। बिहार राज्य सहकारी बँक तो खली, खाद, 
नमक, बीज एवं पुस्तक आदि का भी विक्रय करता है। 
` इस प्रकार सहकारी बेक विभिन्न प्रकार के कार्य करते 


28 3 हें ; “ 
> 5 केन्द्रीय सहकारो, बेंक (Central Co-operative 
. Ban) :-इसी प्रकार देश में केन्द्रीय सहकारी बँक 


भारतीय अर्थशास्त्र ॥ 
ह प्रदान करते हैं। सहकारी साख समितियाँ किसानों को 


केवल अल्पकालीन तथा मध्यकालीन कर्ज प्रदान करती है। 
किन्तु समय-समय पर इन्हें दीर्घकालीन साख की भी . 
आवश्यकता: पड़ती है । दीघंकालीन साख से वह अपने 
पुराने ऋणों को चुका सकता है, भूंमि में स्थायी सुधार 
कर सकता है तथा कृषि-कार्य के लिए आवश्यक यन्त्र 
आदि खरीद सकता है।। वास्तव में, ME बैंक 
“किसानों, को उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों दी प्रकार 
के कार्यों के लिए कर्ज देते हैं । 97-72 में इस प्रकार के 
केन्द्रीय भूमि-बंधक-बैंकों (Central Land Develop- * 
ment Bank8) की संख्या 9 तथा प्रारम्भिक बैंकों की 
संख्या 868 थी तशा उस व इन्होंने ।77:8 करोड़ रुपये 
ऋण के रूप में प्रदान किया था। 


‘operative S०cet९8) :—बहुधन्धी सहकारी समितियां ` 
` उन समितियों को कहते हैं जो केवल किसी एक कार्य को 
न करके अनेक कार्यों को करती हैं । इनका उद्देश्य अपने 
सदस्यों को केवल साख प्रदानः करना ही नहीं होता, 
वरन्‌ अनेकं प्रकार से उनकी सहायता करना भी 
होता - है। इसका उद्देश्य किसानों के आथिक जीवन का 
सर्वागीण विकास (Co-operative should ‘embrace 
all aspects of ecoriomic life of the village) 
'करना है रिजर्व बॅँक के अनुसार सहकारिता 
किसानों के लिए तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती. है जब 
वह उनके जीवन में हर ओर. से सहायता दे। इसी बातं' 
क लेकर रिजवं बैक ने बहुधन्धी. सहकारी समितियों का 
जोरदार समर्थन किया है। “रॉयल कमीशन गन एग्री- 
कलचर' ने तो एक-धन्धी समितियों की ही सिफारिश की 
थी, . लेकिन पिछले कुछ समय से जनमत बहुधन्धी 
समितियों की स्थापना. के पक्ष में है। योजना आयोग का 
भी यह कहना है कि भारत के आथिक ढाँचे में बहुधन्धी 
समितियों का विशेष महत्त्वपूर्ण ध्यान है . ` 


- चभ इस प्रकार बहुघन्धी समितियों का भारतीय किसानों 
के आथिक जीवन में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। ` 
आजकल किसान आवश्यता पड़ने पर साख समितियों से 
कर्ज तो लेता है, पर कजे देने के बाद समिति से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं रह जाता । जुबः कर्ज चुकाने का समय आता है, 
तो वह समिति से दूर भागने का प्रयत्न करता है। लेकिन, - 
बहुधन्धी समितियों. के सदस्यों का इनके साथ स्थायी ' 
सम्बन्ध हो जाता है, क्योंकि समिति उनके जीवन के हरेक 


पहलू में -सहायक होती है | साख-विभाग कजं देता है,' `| 


विक्रय विभाग उसकी उपज की विक्री में सहायता देता है, 
उपभोक्ता विभाग उसे उपभोग की वस्तुएँ देता है , उत्तम 
कृषि-विभाग उसकी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं; जैसे 
खाद, उत्तम बीज, नये-नये वैज्ञानिक औजार आदि की पूपि ` : 
करता है, भूमि की चकबन्दी. की व्यवस्था. की जाती है, . 


~ CC-0.Pahini Kanya Maha Vidyalaya Colléction. 
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सहायक उद्योग-धन्धों के विकास तथां गाँव के स्वास्थ्य 


. ' एवं सफाई इत्यादि पर ध्यान दिया जाता हैं। इस प्रकार 
बहुधन्धी समितियाँ गाँव की सभी मुख्य समस्याओं को हल 


कर गाँव के सार्वजनिक कार्योष्के केन्द्र के में कार्य 
करती. हूँ । Sir 


. अतः आजकल बहुधन्धी समितियों की स्थापना पर 


बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। साथ ही, बहुत-सी 
समितियों को बहुधन्धी समितियों के रूप में" म जा 


रहा है। ]957-58 ई में बहुधन्धी समितियों की संख्या . 


प्रायः 75 हजार, इनके सदस्यों . की संख्या” 43 
लाख तथा इनकी कार्यशील पूंजी 356१] 
करोड़ रुपये थी । अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर 
प्रदेश . में सबसे अधिक बहुधन्धौ ' समितियां हैं । 
]957-58 - ई० में देश में कुल 75 हजार बहुधन्धी 
समितियों में से 42 622 समितियाँ केवल उत्तर प्रदेश में 
थीं । बहुधन्धी समितियों के विकास के लिए इस राज्य में 


. एक योजना बनायी गयी थी जिससे इनकी संख्या में इतनी - 


वृद्धि हुई है । वहाँ रजिस्ट्रेशन में एंकघन्धी समितियों .की 
अपेक्षा बहुधन्धी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है। 
बिहार में बहुधन्धी समितियों. की संख्या I95]-52 के 
अन्त में 5890; इनके सदस्यों की संख्या 24] लाख तथा 


. इनकी कार्यशील पूंजी 52.23 लाख रुपये थी । उसी वषं 


इच समितियों द्वारा ।8367 लाख रुपये के सामान की 
बिक्री की गयी थी । 

बहुधन्धी समितियों की सफलता का भ्रमुख कारण 
युद्धकाल में वस्तुओं का अभाव तथा वितरण प॑र नियंत्रण 
था। सरकार नियन्त्रित वस्तुओं के “वितरण में इन्हीं 
समितियों को प्रधानता देती थी । अतः नियन्त्रण के समय 


में इन समितियों की.बिक्री बहुत अधिक बढ़ गयी थी। ` 


किन्तु नियन्त्रण समाप्त हो जाने के बाद पुनः इनकी आय 


में. कमी होने लगी है जिसे बंढ़ाने के लिए इन्हें अपने कार्यों . 


को अधिक विस्तृत करना होगा । 


` भारतं में-सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का - 


सूल्यांकत ` . 

(Reviews of the Progress of Co-operative 
-_ Movement in India) 

भारत. में सहकारिता आन्दोलन के प्रायः 75 वर्ष 


बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस आन्दोलन से देश को 
अघिर्काश जनता को कोई लाभ हीं पहुँच सका है।. 


97-72 ई० में कूलं 324 हजार समितियाँ थीं, जिनके 
सदस्यों की संख्या 6]4 लाख तथा कार्यशील- पी प्रायः 


` 7965 करोड़ रु० थी। एक मसत परिवार को . सख्या 


5 रखने पर भी यह कहा जा सकता है कि सहकारिता 


'आन्दोलन के अन्तरगत जून ।972.६० तक केवल 35 करोड़ 
गा कुल.जनसंख्या के केवलं प्रायः 62 प्रतिशत व्यक्ति -ही 


लाये -गये ये। :972-72 ई० में ।:59 लांख प्रारम्भिक , 
कृषि-साख संभितियाँ थीं जिनके सदस्यों की संख्या 450 
लाख थी तथा कूल दिया गया कर्ज 607 करोड़ रुपये था। 
ये समितियाँ प्रायः 90 प्रतिशत गाँवों में पायी जाती थीं . 
तथा इनके अन्तरगत कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रायः 45 
प्रतिशत भाग लाया यया,था । चतुर्थ योजना के अत्त तक ' 
]00 प्रतिशत याँवों तथा 75 प्रतिशत ग्रामीण जनता को 
इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का आयोजन था। 


फिर भी सहकारिता आन्दोलन से किसानों को बहुत- 
से लाभ हुए हैं। इनकी ऋणग्रस्तता कम हुई है। साथ 


, ही, इससे नैतिक लाभ भी प्राप्त हुए हैं । वे ही व्यक्ति इन 


समितियों के सदस्य बन सकते हैं जो जुमारी, गरीब, मुक- 
दमेबाज तथा झगड़ालू आदि नहीं हैं और अपनी ईमानदारी 


. के लिए प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार सहकारिता के प्रभाव से 
' इन दृष्कर्मों को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तथा लोग | 


स्वावलम्बन, सहयोग, एकता एवं मितव्ययिता आदि गुणों . . 
को अपना रहे हैं। इससे सदस्यों को चारित्तिक एवं नेतिक . ' 
विकास भी हो रहा है। ४ 5 


` आस्त में सहकारिता आन्दोलन की त्रुटियाँ 


- _ _(Shortcomings of the Co-operative Move- _ 


ment in India) 
` इस समय भारत में सहकारिता आन्दोलन में अनेक 
त्रुटियाँ पायी जाती हैं। इचकी प्रयति में बहुत-सारी बाधाएं 
हैं जिनके फलस्वरूप इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता ।' 


` सहकारिता आन्दोलन के विकास के सम्बन्ध में: सुझाव ' 


देने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विभिन्व समि- 
तियाँ नियुक्त की गयी थीं जिन्होंने इस आन्दोलन सें 
निम्नलिखित त्रुटियाँ अनुभव की हैं:-. - > 
(¡) साख एवं विक्रय में संयोजन का अभाव (Lack 
of .Co-ordination between credit and marke-' 
५०8) +-ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों 
के अनुसार भारत में सहकारिता आन्दोलन के विफल होने 
का प्रधान कारण साख एवं विक्रय-व्यवस्था में संयोजन 


का अभाव है। सहकारिता आन्दोलन को अधिक प्रभावपूर्ण हि 


बनाने के लिए.सांख एवं विक्रय के अन्तगंत आनेवाली सारी - 


* क्रियाओं में संयोजन अनिवार्यं है, किन्तु भारतीय ग्रामो में ` | 


)इस प्रकार की'बात नहीं पायी जाती है। वास्तव भें, 
भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास अव्यवस्थित ढंग 


से 'हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्‍न क्रियाओं में. .. 


संयोजन का अभाव पाया जाता है। 


` ` (2) सदस्यों का सहकारिता के सिद्धांत से पूर्णरूप से 
अवगत न होना (Lack of wider understanding 
‘of the principles of .Co-operation) :—सहकारी 


. समितियों के अधिकांश सदस्य अशिक्षित एवं सहकारिता 


के सिद्धांतों से बिल्कुल अवभिज्ञ रहते हैं। उन्हें सहकारिता 
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के सिद्धांतों का पूरा-पूरा ज्ञान भी नहीं रहता है जिससे वे पायी जाती हैं। समितियों के संचालकों का उचित रूप से . 
समितियों के कार्यवाही में बहुधा भाग नहीं लेते। वे चुनाव नहीं होता । ये लोग कर्ज देने में विवेक से काम 
समितियों को केवल महाजन एवं सांहुकार की ही तरह . नहीं लेते | इससे कर्ज के भुगतान में बहुत अधिक कठिना- 


- साख-व्यवस्था का ही एक रूप मानते हैं। अत: अधिकांश इया होती हैं। कृषि आयोग के शब्दों में; “समिति के 


इस्य इनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते। कभी-कभी आपसी सदस्य शक्ति होने पर भी समय पर कर्ज का भुगतान नहीं 


, झगड़ों के कारण समिति के टूट जाने की आशंका भी करते, सहकारिता के सिद्धांत तथा ग्रामीण कर्ज की 


` बनी रहती है। ` . आवश्यक बातों का उन्हें ज्ञान भी नहीं होता, पदाधिकारी, 
(3)ऋण सलते में विलम्ब का होना (0०७9 ० तथा इनमें सहकारिता की भा का य म रहता 
-obtaining 0278) :--सहकारी समितियों से किसानों है। नियम भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्ये- 
को कर्ज मिलने में प्रायः देर हो जाती है। ऐसा कहा दाही नहीं की जाती ।” अत: सहकारी समितियों की 
जाता है कि कर्ज के लिए आवेदन पत्र देने के कई महीने व्यवस्था सुचारु रूप से नही बी होती || + 

- बाद कजे प्राप्त होता है। इस विलम्ब के कारण आथिक - द्‌ र 
सहायता प्रायः वेकार हो जाती है । फलस्वरूप किसानों को . " (7) सरकारी नियन्त्रण का आधिक्य :-भारत में 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए महाजनों की शरण सहकारिता आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
लेनी पड़ती है। इस प्रकार सहकारिता का मुख्य उद शय इसके विकास में सरकार का बहुत बड़ा हांथ रहा है। 
पूरा नहीं हो पाता और इसके विरुद्ध असन्तोष की भावना मे जनता समितियों की कार्यवाही में बहुत कम रुचि लेती 
फैलने लगती है। ; ` है। बहुत से लोग तो इन समितियों को सरकारी संस्थाएं 
र भी समझते हैं। इस प्रकार की भावना ,सहकोरिता के 
(4) गेर-साख समितियों को ओर कम ध्यान दिया . सिद्धांत के प्रतिकूल है। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों में 
जाता है (Neglect of Non-Credit S0ciete5) :— समाज सेवा का अभाव पाया जाता है। अतएव संमितियों 
सहकारी समितियों के संगठन में गैर-साख समितियों की की कार्यवाही में सहकारी हस्तक्षेप | नहीं ' होना चाहिए, ` 

_ ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है । हमारे देश में साब तभी ये सफलतापुर्वक अपने उद्देश्यों को प्राप्त क्र 
आता हो हत्य है। सा हाता का सकती हैं। ॒ ; 

श जीवन के केवल एक अंश पाया है। ]95 ` गों के | हुत-सी 

-52 में कल सहकारी समितियाँ में से केवल 3] प्रतिशत नट्या nl ll SNES 

समितियाँ ही गैर-साख समितियां थीं । लेकिन किसान * क्षेत्र 


` महाराष्ट्र में 9 प्रतिशत और बंगाल में 8 प्रतिशत. है। पंचवर्षीय योजनाएँ एबं सहकारिता आन्दौलन 


F) 


राज्य. सहकारी बैंकों के केन्द्रीय बँक कजं लेते हैं तथा ये ' (Co-operation under Five Year Plans) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन 


क | कजे प्राप्त कर लेता है। साथ ही, उनके लेत-देन का कार्य विशेष ग व, में सहकारिता के विकास की. 
हक ह रहता हैं जिससे समाज में इनकी मर्यादा कायम ह 


है बी ह :सुयोभ्यः कार्यकर्ताओं के _फे प्रचार की विशेष व्यवस्था की गयी थी। प्रथम योजना 
on व मे ला अनेकं लुटियां  ' 7. R९९४ व छत † L Review, of the First Five Year Plan. 
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कै पाँच वर्षों में देश में सहकारी संमितियों की संख्या, 


,80,000 से बढ़कर प्रायः 2,40,000, इनके सदस्यों की 
संख्या ।372 लाख से बढ़कर ।76'2 लाख तथा इनकी 


` कार्यशील पूंजी 376,करोड़ रुपये से बढ़कर 469 करोड़ 


रुपये हो गयी । प्रथम योजना के अन्त में ],98,679 कृषि 
समितियाँ थीं जिनमें से ],59,93! अथवा प्रायः 8 


` प्रतिशत साख - समितियाँ थीं । इसी प्रकारः 37,743 


गैर-कृषि समितियां थीं जिनमें से 73 प्रतिशत गर-साख 


` समितियाँ थीं । प्रथम योजना में इस बात की व्यवस्था 


की गयी थी कि सहकारी समितियाँ तथा सरकार द्वारा 
कृषि को दिया जानेवाला कजं ।955-56 ई० तक ]35 
करोड़ रुपये हो जाना चाहिए था, किन्तु इस क्षेत्र में लक्ष्य 
की पूर्ति नहीं हो सकी तथा सहकारी समितियों द्वारा दिया 
जानेवाला कजे प्रथम योजना के अन्त तक केवल 43 


“करोड़ रुपये ही हो सका । योजनाकाल में औद्योगिक ` 


सहकारी समितियों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 


. था। इस प्रकार प्रथम योजना के अन्तर्गत सहकारिता के 


विकास को उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी । योजनाकाल में 
सहकारिता के विकास पर कुल 7 करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन था । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन 
की प्रगति (Progress of the Co-operative Mover 
ment in the Second Five Year. Plan) :— 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी सहकारिता आन्दोलन के 


चतुदिक विकास पर जोर दिया गया था। योजना के ' 


अन्तगंत भारतीय. ग्रामीण जीवन के चतुदिक विकास के 
लिए सहकारिता का संगठन आवश्यक - बतलाया गया 
था। - इस उद्देश्य से. निम्न बातों' पर जोर दिया 


गया था--(!) सवंप्रथम तो सहकारी समितियों का. 
सम्बन्ध गाँव' के विभिन्न कार्यों से होना चाहिए । इतके. 


क्षेत्र को केवल ग्रामीण, साख 'तक ही सीमित रखना 
उचित नहीं होगा । (2) गाँव के प्रत्येक परिवार का एक 


- व्यक्ति किसी सहकारी समिति का सदस्य अवश्य रह । 


इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य करने से सह- 
कारिता के विकास में निस्संदेह सुविधा होगी । योजना- 


काल में इस मद में 47' करोड़ रुपये व्यय का आयोजन ` 


था। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के 
आधार पर योजना कालः में सहकारिता के विकास के 


लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तेयार किया गया था । याजना 


के अन्तयंत ।960-6] ई० तक सहकारी समितियों द्वारा 


कृषि को प्रदान किये जानेवाले अल्पकालीच साख का ` ` 


लक्ष्य ।50 करोड़ रुपये, मध्यकालीन साख का 50 करोड़ 
रूपये तथा दीर्घकालीन साख का लक्ष्य 25 करोड़ रुपये 
रखा गया था । योजनाकाल में !0,400 बड़े आकार | 
की समितियाँ, 800 प्रारम्भिक विक्रय-समितियाँ 
35 सहकारिता के आधार पर चीची के कारखाने, 48 
सहकारी रूई जीव के कारखाने तथ !]8 अन्य प्रकार 
की सहकारी समितियों के संगठन का आयोजन था । - 
योजना में केन्द्रीय-तथा राज्य गोदाम निग्रमों द्वारा 350 
गोदांम, विक्रय-समितियों . के लिए ।500 गोदाम तथा ' 
बड़े आकार की प्राथमिक कृषि-साख समितियों के लिए 4 
हजार गोदाम वनाने की व्यवस्था थी। ; 


` ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार ]95!-52 
ई० में कृषकों के कुल ऋण की आवश्यकताओं का 3-]. 
प्रतिशत सहकारी समितियों. द्वारा पुरा किया जाता था 


` जबकि ।962-62 ई० में सहकारी समितियों तथा भूमि- . 
`बन्धक बैंकों द्वारा किसानों की कुल आवश्यकता का 


25°8 प्रतिशत भाग पुरा किया जाने लगा । 


तृतीय पंचवर्षोय योजना में सहकारिता (00- 
operation in the‘ Third Five Year. Plan) :— 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता+ के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया था । जुलाई, 959 ई० में श्री 
जी० एज़० .मेहृता की अध्यक्षता. में कृषि-साख के विस्तार . 


के अध्ययन के लिए एक समिति की चियुक्ति की गयी “ थी 


जिसने मई, 7960 ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया . 
था । समिति के प्रतिवेदन पर जून, ।960 ई० में विभिन्न 
राज्यों के सहकारिता मन्त्रियों की एक बठक में विचार 
किया गया । इस आधार पर भारत सरकार ने राज्यों की' _ 
सहकारिता सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध'में नये निदेश दिये 
जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 


(!) ग्रामीण समितियों के संगठन में कभ-से-कमं गाँवों 
को रखना चाहिए जिससे सहकारिता की मूलभूत | 
विशेषताएं; जैसे-घनिष्ठ सम्पर्क, पारस्परिक सहयोग आदि 
की पु्ति-की जा सके। 


: (7) राज्य इस प्रकार की प्रारम्भिक समितियों को 
हिस्सा पूजी में प्रारम्भ में 5 से 8 वर्षों तक सम्मिलित 
हो सकता है। इन समितियों के उचित विकास के बाद 
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राज्य धीरे-धीरे इनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेदः कर 
सकता है । + 8४ 


(ii) राज्य प्रत्येक समिति द्वारा दिये गये अतिरिक्त 
ऋण के 3 प्रतिशत तथा सहकारी बँक के ऋण के 50 प्रति- 


शत्‌ तक अनुदान के रूप में दे सकता-है।' 
ह कर द्वितीय योजना 
की उपलब्धियाँ : ` 
_ (960-6) :. 
« प्रारम्भिक साख समितियों की 
- संख्या (लाख में, . 2. 
सदस्यों की संख्या (करोड़ में) . पा | 
गाँव का प्रतिशत 75 
` कृषि पर आश्रित जतसंख्या जो: 
इसके अन्तर्गत लायी गयी (प्रतिशत) 30, 


सहकारिता के माध्यम. से दिये | 
जाने वाले ऋण 
अल्प एवं मध्यकालीन (करोड़ २० में). 203 
दीर्घकालीन RSE TRS 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन 
के क्षेत्र में निम्नांकित प्रगति हुई: योजना के अन्त में 
कुल गाँवों के प्रायः 90 प्रतिशत भाग में सहकारी साख 
समितियों की स्थापना की जा चुकी थी जबकि जून, 
96! ई० तक इसका प्रतिशत केवल 75 था । इनकी 
सदस्य-संख्या 770 लाख से बढ़कर 270 लाख हो गयी. 
थी तथा 45 प्रतिशत - ग्रामीण जनसंख्या में सहकारी 
समितियों की स्थापना हो चुकी थी जबकि जून, 96] 
तक इसका प्रतिशत केवल 30 था । तृतीय योजना में 
सहकारिता के विकास पर अनुमानतः 75:6 करोड़ रुपये 
व्यय किये गये। साथ ही, योजना के अन्त में इनके 
. द्वारा 346 करोड़ रुपये अल्प एवं मध्यकालीन ऋण के 
` रूप में तथा 65 करोड़ रुपये दीघंकालीन ऋण के रूप 
- में दिया गया था। इनको तीन-चोथाई भोग केवल 6 
` राज्यों-महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, 
` सांघ प्रदेश तथा पंजाब में दिया गया था । शेष राज्यों 
. - में सहकारिता की प्रगति अभी संतोषजनक .नहीं हो 
पायी थी। ~ 
तीन 


32 32. ; 


वाषिक योजनाओं (777०० - Annएa 
' अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन के विकास 
करोड़ रुपये .व्यय किये गये । 968-69 
त प्रासीण कृषक परिवारों को सहकारिता 
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उपरोक्त निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ (National Development Council) ने इस * 
सम्बन्ध में यह लक्ष्य रखा था कि तृतीय योजना के अन्त 
तक, यानी ।965-66 ई० तक सभी गाँवों को तथा कुल . 
कृषक, परिवार के प्रायः 60 प्रतिशत भाग को” सहकारिता 
आन्दोलन के अन्तर्गत लाया जायं ] 


तृतीय योजना चतुर्थ योजना 
की. उपलब्धियाँ की उपलब्धियाँ 
*(965-66) ' (973-74) 
.97 .20 ` 
2.7 ` 4.2 
90 I00 
45 60 ` 
५ 346 750 
-765 700 


के अन्तरगत लाया गया था तथा ४स वर्ष !20 करोड़ रुपये 
दीर्घकालीन एवं 490 करोड़ः रुपये अल्पकालीन ऋण 
सहकारिता - के माध्यम से प्रदान किया गया था । 968: 
_ 69 में सहकारी उत्पादन इकाइयों की संख्या बढ़कर 600 
हो गयी-। सहकारिता के माध्यम से 200- करोड़ रुपये की 
खाद का वितरण किया गया था ।. इसी प्रकार ग्रामीण 


` क्षेत्रों में इनके माध्यम से 275 करोड़ रुपये तथा शहरी 


क्षेत्रों में 270 करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुओं का 

वितरण हुआ था । 

चतुथं योजना में सहकारिता (Co-operation in 
the Fourth Five Year P|27) +_—चतुर्थं पंचवर्षीय ` 


क्र 


योजना में सहकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई । 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजनां के अन्त तक प्रारम्भिक कृषि-साख ` 
समितियों की संख्या बढ़कर ].5 लाख हों गयी ` जिससे 
इसके अम्तर्गत 60 प्रतिशत कृषक परिवारों तथा देश के 
प्रायः 90 प्रतिशत गाँवों को इस व्यवस्था के. अंतगत थी । 
चतुर्थे योजना के अन्त, यानी ]973-74 तक दीर्घकालीन ` 
ऋण के रूप में 900 करोड़ रुपये तथा अल्प एवं मध्यकालीन 
ऋण के रूप में 900 करोड़ रूपये का वितरण किया गया.। 
साथ ही, 973-74 तके सहकारी समितियों के द्वारा 00 
करोड़ रुपये के कृषि-पदार्थों का विक्रय किया गया ।- 
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... चतुर्थे पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन के 
विकास पर 258 करोड़ रुपये व्यय किया गया । योजना- 
काल में विक्रय समितियों के लिए 7400 गोदाम, 20 हजार 
ग्रामीण गोदाम तथा 32 सहकारिता के आधार पर चीनी 
कारखानों. की स्थापना की व्यवस्था थी। इस क्षेत्र में भी 
पर्याप्त प्रगति हुई । 


पाँचवीं योजना में सहकारिता (Co-operation in ° 


the Fifth Five Year Plan) :-पाँचवीं पंचवर्षीय 
योजना में भी:सहकारिता के विकास पर पर्याप्त मात्रा 


' में जोर दिया गया था। योजना काल में सहकारिता. 
आन्दोलन के विकास पर 376 करोड़ रुपये व्यय का ' 


आयोजन था । .पाँचवीं योजना काल में सहकारिता के 
माध्यम से अल्पकालीन ऋण के रूप में ।300 करोड़ रुपये 


तथा मध्यकालीन ऋण के रूप में 325 करोड़ २० देने का. 
आयोजन था । इसी प्रकार भूमि विकास बँकों (nd 
‘Development Banks) के द्वारा दीर्घकालीन ऋण के 
रूप में 500 करोड़ रुपये देने का आयोजन था। ।977- 
'78 तक अल्पकालीन साख का स्तर ]650 करोड़ रुपये, 238 
'करोड़ रुपये तथा मध्यकालीन साख दीर्घकालीवं साख 4]0 


करोड़ रुपये का हो गया था । इसी प्रकार योजवा के अन्त 


तक सहकारी समितियों द्वारा ]900 करोड़ रुपये के . 


कृषि-पदार्थों के विक्रय का आयोजनं था । सहकारी गोदाम 


l. Reserve Bank of India - 
2. Govt. of India 


3. Reserve Bank of India 
4, Planning Commission . $ 


5. Planning Commission 


, . I Draft FRR Five Year Plan. pp. 76 to. 82. 


_ 


विशेष अध्ययन-सूची 
: Review of the Co-operative Moyement in 


की क्षमता को 973-74 में 33 लाख टन से बढ़ाकर , 
पाँचवीं योजना के अन्त में 68 लाख टत-करने का आयो- 
जन था। पाँचवीं योजना में संहकारी साख नीति का 
प्रधान ,उद्दे श्य छोटे-छोटे किसानों तथा बटाइदारों तक 


आवश्यक साख को पहुँचाचा"रखा गया। 


छठी पंचवर्षोय-योजना' (Sixth Five Year Plan) 
में सहकारिता आन्दोलन के विकास पर 475 करोड़ रुपये 
व्यय का. आयोजन है। योजवाकाल में किसानों को इनके 
निकट के स्थान से ही अल्प, मध्यम तथा. दीघंकालीन-कर्ज 
प्रदान करने की व्यवस्था का प्रयासं किया जायगा । इस . 
उद्देश्य से बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों को 
ग्रामीण ढाँचे में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । इस प्रकार 
की इकाइयों की स्थापना विकसित क्षेत्रों में कृषक सेवा 


' समितियों (F4९7 $०7४।०० 9०५९४९5) तथा अविकः - 


सित क्षेत्रों में AMPS यानी (Large Sized Multipur- 
90४७ ५०८९९5) के रूप में किया जायगा । व्यावसायिक 
बँकों की ग्रामों में स्थित शाखाएं या ग्रामीण बॅक इस 
क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कायं करेंगे। छठी योजना की अवधि 
में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का आयो- 
जन है। इसके साधन के रूप में उपभोक्ता सहकारी 
समितियों को महत्त्व प्रदान करने का आयोजन है। 


India 
: Report of the Committee on Coroperative 


Cः७dt (960) ` ` 


: All India Rural Credit Survey Report I. _ 


First, Second, Third, Fourth & Fifth Five . 


year Plans. 
: Draft Five Year Plan (I978-83). 
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अध्याय : 24 
सामुदायिक विकास योजना . 


(Community Development Project) 


` प्राककथन--भारत गांवों का देश है। ' महात्मा गाँधी 
के शब्दों में भारत की आत्मा इसके गाँवों में निवास करती 
हैँ । 97। ई० की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 
80 प्रतिशतः व्यक्ति यहाँ के प्रायः 6 लाख गाँवों में निवास 
करते हैं । चिरकालं से भारत के समस्त राष्ट्रीय जीवन की 


. इकाई इसके ग्रामों में ही केन्द्रीभूत रही है। किन्तु आज. 


भारतीय ग्रामों की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय है। वे 
अपना भूतपूर्व महत्त्व खो वेठे हैं । अंग्रेजों ने इनकी समृद्धि 
का अपहरण कर सात समुद्र पार अपने महलों में घी के 
दिये जलाये एवं गाँवों के शिक्षित तथा उर्वर मस्तिष्कों ने 
इनसे घृणा कर इनका. परित्याग करः दिया । फलस्वरूप 
हमारे गाँव आज शोषितो, अशिक्षितों, दरिव्रों तथा 
परित्यक्तां के श्मशान बन गये हैं। , मानव-जीवन से 
सम्बद्ध समस्त दोष इनमें केन्द्रीभूत हो गये हैं। .समाज के 
शिक्षित, विद्वान, कुशल तथा साहसी ब्यक्ति गाँवों में रहने 
में आज अपने आप को असमं पाते हैं। अत: यदि गाँनों 
को हम राष्ट्र की व्यवस्था में सहयोगी इकाई के रूप में 
परिणत करना चाहते हैं तो हमारा कत्तव्य है कि इनके 
सभी दोषों का परिष्कार कर उन्हें ऐसा विकसित एवं 


. मनोरंजक स्थल बना दे कि वे पुनः हमारी सामाजिक एवं: 


आथिक व्यवस्था के केन्द्र बन जाए । ' ऐसा 'किथे बर्गर॑ 
देश का आथिक तथा सामाजिक विकास संभव नहीं है। 
इस प्रकार भारत के आर्थिक विकास के लिए यहाँ 

` के प्रायः 6 लाख'ग्रामों के-आर्थिक तथा सामाजिक जीवन 
` में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना अनिवार्य है। हमारे ग्रांम 
के प्रत्येक अंग विक्त हो चुके हैं; अतः सुधार के लिए हमें. 


इनके सर्वागीण विकास, यानी इनके सभी अंगों के विकास. 


का एक ही साथ प्रयत्न करना होगा । स्फट प्रयत्नों से 
इनका विकास सम्भव नहीं । अतः हमें एक ही साथ ग्रामों 
का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुननिर्माण करना 
है । 


'की व्यवस्था, शिक्षा, सफाई.तुथा चिकित्सा का प्रवन्ध, 


ापस के विद्वेष, संघर्ष तथा मुकदमेबाजी का अन्त, - 


` बेकारी, ऋणग्रस्तता. तथाः पशु-धन की समस्या का 
समाधाच, यातायात एवं संवादवाहन के साधनों क्रा विकास, 


7. ० 


आवश्यकता है। , 
ग्राम-सुधार के प्रयास :-अंग्रेजी शासन- 


गया। ग्रामीण वातावरण के 


इसके लिए कृषि की उन्नति, मनोरंजन के साधनों . 


ग्रामीण जनता में नवीन ब्राज्ञा का संचार आदि अनेक 


प्रति सरकार का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही प्रायः विद्व षपूर्ण - 
था। किन्तु हमारे देश के राजनीतिज्ञों तथा समाज- 
सुधारको ने ग्रामीण पुननिर्माण में ही राष्ट्रोद्धार का स्वप्त 
देखा था। महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय संग्राम के साथ-साथ 
ग्रामीण विकास को भी अपना परम कत्तव्य समझा तथा.' 
ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए उनके नेतृत्व में अखिल : 
भारतीय चर्खा संघ एवं अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संध 
ने ग्रामीण भारत में एक नयी जान फू कं दी । इसी प्रकार 
रवीन्द्रनाथ टेगोर ने भी इस 'दिशा में अत्यन्तं: महत्त्वपूर्ण 
कायं किया। | - 
935 ई० के सांविधानिक संशोधन के -पश्चात्‌ 

सरकार का भी ध्यान धीरे-धीरे इस ओर आकर्षित होने 
लगा और केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों को इस कार्य के लिए 

] करोड़ रुपया अक दान के खूप में दिया। सन्‌ ।937 ई० 

में विभिन्‍न प्रान्तों में काँग्रेसी सरकारों की स्थापचा के 
बाद ग्राम-सुधार का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ। 
प्रायः प्रत्येक प्रान्त में ग्राम-सुधार के लिए एक पृथक्‌ 
विभाग की स्थापना की गयी और ग्रामीण जीवन के सवं- 
तोमुखी विकास की योजनाएँ कार्याम्वित की जाने लगीं। ' 
किन्तु इन ध्रयत्नों की सबसे बड़ी लू.टि यह थी कि सरकार ' 


` के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि अपने विभागीय उद्देश्यों . 


को लेकर पंथक्‌-पृथक्‌ रूप से ग्रामीणों के पॉस पहुंचते 
थे - जिससे बेचारा ग्रामीण कत मक ह हो जाता था 
ओर इनके सारे प्रयत्न प्रभावहीन हो जाते थे। वास्तव 
में ग्रामीण जीवन पृथक्‌-7थक्‌ इकाइयों में विभाजित नहीं 


-है, प्रत्युत एक अविच्छिन्न सम्पूर्ण इकाई है। अतः ग्रामीणः | 


विकास के कार्यो, का भी परस्पर सम्बद्ध होना अनिवायं | 

है, यानी HE लिए एक सम्मिलित प्रयास आवशयक है। 

इन प्रयत्नों की दूसरी त्रुटि यह थी कि इनसे ग्रामीण जनता . 

में कोई उत्साह का संचार नहीं होता था क्योंकि ग्रामीण , . 

विकास की प्रेरणा ऊपर से आती थी । अतः ग्रामीण प्रायः ` - 

इनका स्वागत नहीं करते थे। - ग्रामीण विकास के लिए . 

ग्रामवासियों में उत्साह का संचार आवश्यक है, अन्यथा 

इ विश की कोई भी योजना सफल नहीं | 
स॒ | . 3 


सामदायिक विकास योजना. 
“(Community Development Project) 


इस प्रकार देश में आयोजित विकास की सफलता ॐ 
लिए ग्रामवासियों को उसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित करना 


~  _ . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 


रनपत 


4433-०5 ENNIS 


bb SERS 


I PY 


` विकास के उपरोक्त अनुभवों के आधार पर योजना आयोग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ 


सामुदायिक बिकास योजना .. 5५299 


अनिवायं. है । Grow More Food Enquiry Comm- . 
` ¡६० के निम्न विवरण से यह अधिक स्पष्ट होता है: “४० 
plan has any chance of success unless the million 
: of small farmers in the country accept its objec- 
tives, share in the making, regard it as their 
own and are prepared to make the sacrifices 
necessary for implementing it.” अतएव ग्रामीण 


ने ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना 


` नामंक एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया । संयुक्त राष्ट्र- 


संघ (Ud \3£078) के एक विवरण के अनुसार 
“सामुदायिक विकास का तात्पर्यं उस प्रक्रिया से है जिसके 
द्वारा जनता के प्रयत्नों को सरकारी अधिकारियों द्वारा 


` समाज के आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों 


में सुधार के प्रयत्नों के साथ-साथ समन्वित किया जाता है 
तथा इस प्रकार इन्हें राष्ट्र के जीवन के अंग के रूप में बना 


` दिया जाता है जिससे राष्ट्रीय विकास में ये अपना पूरा- 


पूरा सहयोग प्रदान कर सकं 7” (The term Commu- ` 
nity Development has come to-connote the 
process by which efforts of the people’ them- 
selves are united with those of govermental . 
authorities to improve the economic. social 
and cultural conditions of communities, to 
integerate these communities into -the life of 
the nation and to enable them to contribute 
fully to the national progress. ” इसे 2 अक्टूबर, 952 
ई० से प्रारम्भ किया गया । इस कार्यक्रम के अनुसार सम्पूर्ण 


` देश को अनेक योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया । प्रत्येक 


योजना क्षेत्र में प्रायः 300 ग्राम होते हैं जिनका क्षेत्र लगभग 


_ 500 वगंमील तथा जनसंख्या प्रायः 2 लाख होती है एवं कृषि . 


योग्य भूमि का क्षेत्रफल ।3 लाख एकड़ होता है । पुनः 
प्रत्येक योजना क्षेत्र को तीन विकास 'खण्डों (D९४९।०7- 
ment 80०८) में विभाजित करने की व्यवस्था. है। 
प्रत्येक विकास खंड में प्रायः एक सौ ग्राम होते हैं जिनकी 
जनसंख्या 50 से 70 हजार होती है । प्रत्येक खंड को पांच- 
पाँच ग्रामों 'के समूहों में विभाजित किया गया है और 
प्रत्येक ग्राम समूह 'एक :ग्राम-स्तर कमचारी (४72४९, 
Level Worker) का काय क्षेत्र रहता -है । अप्रैल, ।958 


, ई० तक यह कार्यक्रम तीन स्तरों में कार्यान्वित होता था। 


'किन्तु संशोधित तरीके . के अनुसारः पाँच वर्षों के विस्तृत 
कार्यक्रम के बाद यह पुनः पाँच वर्षों के लिए चलता है। 
पर व्यय की रकम कम ' कर दी जाती है। प्रथम स्तर 
प्रारम्भ होने के पूर्व ! वर्ष का एक पूर्व विकास स्तर का 
कार्य (९-९९० ए!१४९) भी चलता है । 


आता: 


.._ शष्ट्रीय' विस्तार, सेवा (National Extepsion 
5९7४८८5) :--सामुदा यिक. विकास कार्यक्रम प्रारम्भ होने 
से लोगों में व्यापक उत्साह का संचार होने लगा तथा ऐसे 
कार्यक्रम प्रारम्भ करने की माँग चारों ओर से होने लगी । 
किन्तु साधनों तथा प्रशिक्षित कमचारी मण्डल के 
अभाव में एक ही साथ सर्वत्र ऐसे केन्द्र प्रारम्भ करना 


` सम्भव नहीं था । अतः, एक दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार 


सेवा (National Extension Services), जो अपेक्षाकृत 
कम विस्तृत था, प्रारम्भ करने की योजना तेयार की ययी । ' 
इसे 2 अक्टूबर, ।953 ई० से प्रारम्भ किया: गया । साथ 
ही, यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय-विस्तार सेवा- 


'खण्डों में से ही. कुछ क्षेत्र प्रति वर्ष सामुदायिक विकास 


कार्यक्रम के लिए चुने जायेंगे । प्रत्येक खण्ड में ! वषं तक 


"कार्यं करने के पश्चात्‌ 3 वषं तक वह सामुदायिक विकास 


कार्यक्रम का कोटि में आ जाग्रगा और 3 वर्षं के व्यापक 
कार्य क्रम के बाद पुन: राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कोटि में 
चला जायगा । इस प्रकार राष्ट्रीय विस्तार-सेवा का खूप 
स्थायी होगा । - 


सामुदायिक विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीयं विस्तार- 
सेवा का एक-सात्र उद्देश्य गाँवों में केवल पर्याप्त भोजन, 
वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था 
करना ही नहीं है । ये बाते तो ग्रामीण जीवंन के विकास 
के लिए आवश्यक हैं ही, किन्तु सबसे बड़ी बात ग्रामीण 
जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है । इनमें उच्चतम 
जीवन-मान की आकांक्षा पैदा करनी है तथा उनमें जीवन 
के प्रति एक नवीन आशा एवं नये तौर-तरीकों का. संचार 
करना है। यह हमारी सब बड़ी समस्या है। योजना आयोग 
के अनुसार राष्ट्रीय. विस्तार सेवाएँ तथाशसामुदायिक संस्थाएं 
लोकतांत्रिक योजना की जान हैं। इनके माध्यम से ही 
पंचवर्षीय योजनाओं को भांरत की करोड़ों ग्रामीण जनता 
तक पहुंचाया जा सकता है। ये ही वे साधन हैं जिनके द्वारा 
स्थानीय तौर से, आपस में मिल-जुलकर सहयोग के आधार 
पर कार्य करते हुए ग्रामीण जनता एवं ग्रामों की सामाजिक 
व्यवस्था में आमूल परिवंतँन लाया जा सकता है। _ 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम के महत्त्व का अन्दाजा 
निम्नलिखित कथन से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है: 
“प्रत्येक सामुदायिक खण्ड केन्द्रीय प्रयत्न का क्षेत्र है जिसमें 
सरकार के सभी विकास-सम्बन््री अभिकरण स्थानीय | 
संस्थाओं, जैसे पंचायत एवं सरकारी समितियों के साथ 
मिलकर कार्य करेगे । इनमें जो काये किये जाते हैं उन्हें ' 
ग्रामीण जीवन के सर्वा गीण विकास का असिन्त अंग समझा 
जाता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है किं कृषि के 


“ विकास की गति को तेज कर ये योजनाएँ सबल आशिक 


]. United Nations : Community Development and Economic Development, p. \. 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


:300 हि 
आधार की सृष्टि करना चाहती. हैं।। इस “आन्दोलन का 

.._ उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक विकास के मन्त्र, को पहुंचाना 
है ओर ऐसी स्थिति की सृष्टि करना है जिसमें सम्पूर्ण समाज 

` अघधिक-से-अधिक प्रयत्न कर सके, स्थानीय -अ्म-शक्ति: एवं 
अन्य साधनों का प्रा-पूरा उपयोग करे और पारस्परिक 
कल्याण ओर उत्तरदायित्व के आधार पर प्रगति करे | 
इस प्रकार समाज में सामाजिक एकता की प्राप्ति होगी |” 


, विकास कार्यक्रम 
(Development Projects) 


भारत में सामुदायिक विकास योजताओं का प्रारम्भ | 


३2 अक्टूबर, ।952 ई० से हुआ जबकि देश भर में 
` 55 विकास क्षेत्रों में विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
गया । सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्यं ग्रामीण 
जीवच का सवंतोमुखी विकास है, अतः इन कार्यक्रमों के 
` अन्तत यथासम्भव ग्रामीण जीवन के सभी ` पहलुओं को 
स्पर्श करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें कृषि एवं 
तत्सम्बन्धी कार्य-यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, 
धन्धों का विकास, आवास (००४/०९), प्रशिक्षण (Tra- 
0/१६) तथा सामाजिक कल्याण के सम्बन्ध में मिकास के 
कायं किये जाते हैं । टू 
. अब इन विभिन्न कार्यक्रमों का निम्नांकित विवरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- . A 
(.) कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यक्रम 
and Related matters) :—यह कार्यक्रम प्रथम 
योजनाकाल में तैयार किया गया था, अतः इसके अन्तर्गत 
कृषि तथा अधिक अन्न उपज़ाने पर विशेष ध्यान दिया 
गया था। कृषि को अधिक महत्त्व देने का कारण यह भी 
था कि भारत के ग्रामीण जीवन में कृषि की प्रधानता है। 
इसके अन्तत निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन है-- 
नयी एवं परती भूमि को कृषि-योग्य बनाना, उत्तम बीज 
एवं खाद की व्येवस्था करना, कृषि के उत्तम तरीकों का 
प्रचार, फल एवं तरकारी के उत्पादन में वृद्धि, कृषि बाजार. 
_.. एवं साख की समुचित व्यवस्था, पशु प्रजनन एवं चिकित्सा 
` की सुविधा, भ्रुमिं के कटाव को रोकना, सहकारिता का 
. विकास तथा कम्पोस्ट खाद का प्रयोग आदि। कृषि के 
: क्षेत्र में सिचाई की भी समुचित व्यवस्था की जायगी । 


. प्रत्येके गाँव में ग्रथासम्भव एक बहुधन्धी सहकारी समिति 


एक व्यक्ति अवश्य होगा । . 
(2) यातायात :_इस -कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों 
के व्रिकास पर जोर दिया ,गया 


“श्रम द्वारा ही किया जायगा । ` 


पुरक उद्योग- ' 


(Agriculture. . 


` की स्थापना. की जायगी जिसका सदस्य प्रत्येक परिवार का , 


भारतीय अर्थशास्त्र 


(3) शिक्षा :-इस os अन्तर्गत शिक्षा की 
सम्‌चित व्यवस्था को भी अनिवार्य समझा गया है। अतः 


इसके अन्तगंत सामाजिक, प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा `` 
` के प्रचार की व्यवस्था की गयी है। वयस्कों की शिक्षा के 


लिए वाचनालयों को भी स्थापना की जाती है। स्त्री- 
शिक्षा के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जाता है। साथ 
ही, प्रत्येक योजना-क्षेत्र में कारीगरों के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था के "लिए. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का 
आयोजन है.।` : 


स्वास्थ्य संगठन का. उद श्य गाँवों में अधिकाधिक स्वच्छता 
तथा पीने के लिए उत्तम पेय जल एवं मातृ-सेवा की 
व्यवस्थाः करना तथा स्वच्छं रहन-सहन{एवं अच्छे भोजन 


के विषय में शिक्षा देना है। प्रत्येक. योजना-क्षेत्न में एक . 


प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्र, एक-अस्पताल तथा एक Lhe 
शील चिकित्सालय की व्यवस्था है। संक्रामक रोगों को 


रोकने का व्यवस्था की जाती है। तीनों पंचवर्षीय योज- , 


चाओं में स्वास्थ्य एवं ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की मद में 
सामुदाप्रिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4377 लाख 
रुपये व्यय किया था । 


` -(5) ग्रामीण उद्योग-धन्षों का विकास :-इस कारयं- 
कम के अन्तर्गत गाँवों में पूरक उद्योग-धर्धों के विकास 
का यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है जिससे गाँवों के 
बेकार तथा अद्ध-वेकार लोगों को काम मिल.सके। इससे 
किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि होगी । 


(6) भवव-निर्माण :--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों ` 


में आवास की समस्या के समाधान का भी प्रयतन किया 
जा रहा है। गांवों में उत्तम प्रकारं के भवन-निर्माण के 
विषय में प्रदर्शनी तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती है 
तथा घने बसे 

निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके . अन्त- 
' गंत गाँवों में पाको तथा मैदानों की भी व्यवस्थत की जा 


रही है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तगं प्रथम - 
इस मद में कुल 2292 लाख ' 


तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में 
रुपये व्यय किया गया । * 


(7) सामाजिक कल्याण 


सामाजिक कल्याण .के लिए खेल-कूद, मेले एवं प्रदर्शन 


तथा सामूहिक मनोरंजन की व्यवस्थां पर भी जोर दिगा . 


'गया है। इस प्रकार इस कार्येकमों के द्वारा ग्रामीण-जीवन 
को हर प्रकार से धुखी एवं सम्पन्न बनाने की व्यवस्था 
की जाती है। इसके साथ ही लोगों में एकता तथा आत्म- 


ग्राम- . निर्भरता की भावना को प्रबल बनाने पर भी जोर दिया 
` जाता है। Dos Ro 
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` (4) स्वास्थ्य :--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जन- 
स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।" 


हुए गाँवों में लोगों.को नये- स्थानों में भवन- 


:-इस कार्यक्रम के अन्तरगत - 
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सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार-सेवा 


. कार्यक्रमों की प्रगति 
. सामुदायिक विकास कायंक्रम को प्रारम्भ किये प्रायः 
26 वर्ष समाप्त हो चुका है । इस अवधि में. इस कांयेक्रम 
की प्रगति का अन्दाजा निम्नांक्रित. तालिका से लगाया जा 
सकता है :-- RE 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति 


I068 300 4893 
इसके अन्तगंत आये गाँवों की ' 
संख्या (हजार में) 50 370 . 567 
इसके अन्तगंत लायी हुई 


जनसं श्या (लाख में) 780 2000 ` 4046 


आजकल प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखण्ड दो सक्रिय - 


स्तरों सेप्होकर गुजरता है : प्रथम स्तर पांच वर्ष का तथा 
द्वितीय स्तर भी पाँच वषं का होता है। इस्‌ प्रकार 'दस 


. वर्षों के बाद प्रखंड ?०४-४४४2० पा में प्रवेश करता है। चौथी 


योजना के प्रारम्भ में देश में कुल 5265 प्रखंड थे किन्तु 
बाद में अधिकांश राज्यों में इस सम्बन्ध में कुछ समायो- 
जंन हुआ जिससे मार्च, 973 में प्रखंडों की. संख्या घट 
कर 503 हो ययी । मार्च, 973 में इनमें से ।99 प्रखंड 
प्रथम स्तर में, 47 प्रखण्ड द्वितीय स्तर में, तथा 2354 
प्रखंड द्वितीय स्तर के बाद की स्थिति (20४: ५३६९ 7) 
में थे। dE) 

` प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) 


` कके अन्तर्गत कुल ग्रामीण जनसंख्या के एक-चौथाई भाग 
को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का आयोजन था । - 
` योजना-काल: में यह कार्यक्रम कुल ।068 खण्डों में आरम्भ ` 


हुआ । इसके. अन्तर्गृत ।50 हजार गाँव थे जिनकी जन- 
-संख्या 7.8 करोड़ थी । इस प्रकार प्रथम योजना का लक्ष्य 
प्रायः पूर्ण. रूप से पूरा हो गया । ; + 

` द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year 


P27) में भी इन कार्यक्रमों को विशेष महत्त्व दिया गया ' 


था । द्वितीय योजना के अन्त तक, इस कार्यक्रम के अन्तत 
सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को लाने का आयोजन था :। 
किन्तु. वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं हो 
सका । फिर भी, द्वितीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत 300 खण्ड आ गये जिनमें लगभग 3.7 लाख 


` गाँव तथा 20 करोड़ लोग सम्मिलित थे । इनमें से 880 
खण्ड पाँच. वर्ष पुरा करके अपने द्वितीय सोपान में पहुच ' 
. “गये ये । इसके अतिरिक्त योजना के अन्त में 500 विकास- 


खण्डों में पूवे विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ, हो गया था । 
संशोधित कार्यक्रम फे अनुसार अक्टूबर, ।963 ६० तक 


सम्पण ग्रामीण जमसंख्या को इस, कार्यक्रम के अन्तर्गत. 
सम्पुर्ण ग्रामीण ` „ ` प्रतिविधियों एवं लोक संगठनों के सहयोग की भी च्यवस्या 


लाने का आयोजन था । 


]955-56 ]950-6 अप्रंल, ।97 


तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five Year 
P87) में सामुदायिक विकास तथा पंचायत कार्यक्रम पर 
32.9 करोड़ रुपये व्यये का आयोजन था जबकि वांस्त- 
विक व्यय सामुदायिक विकास योजनाओं पर 2768 . 
करोड़ रुपये तथा पंचायत राज्य पर ]'7 करोइ रुपये 
हुआ । इस प्रकार अपँल, ।97] ई०-तक देशः के कुल प्रायः 
4893 खण्डो में कार्यं -प्रारम्भ हो गया था । इसके अन्तरत 


.. 5-67 लाख गाँव थे जिनकी जनसंख्या 40:46 करोड़ थी । 


इस प्रकार देश के सम्पूणं क्षेत्र में इस कार्यक्रम का विस्तार - 


हो गया है। 


इसी प्रकार तीन एक-वर्षोय योजनाओं (Thre 076 ' . 
४०३7 P28) में सामुदायिक विकास तथा पंचायत कार्यः : 
क्रम पेर 99:4 करोड़ रुपये व्यय किया गया । . | £ 


- चतुर्थं पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year 
P87) में सामुदायिक विकास तथा पंचायत काग्रेक्रम को 
मद में .5.5 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । चतुर्थ 
योजना प्रारम्भ होने कें समय तक देश के सभी गाँवों को' 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के. अन्तर्गत लाया जा 
चुका था ।* \ 


: पांचवीं पंचवर्षोय योजना (Fifth Five Year Plan) 
में-सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज्य कार्यक्रम 
की मद में :।27 करोड़ रुपये व्ययः का आयोजच था । 

` छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) 
में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज्य के विकास 
की मद में 50:करोड़ रुपये व्यय का.आयोजच है। ' 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रथम तोन पंचवर्षोय 
ग्रोजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा-खण्डों की मद में कुल 50! करोड़ रुपये व्यय 
किया गया । इसी प्रकार 967-68 से ।973-74 तक इस 
मद में 772 करोड़ रुपये व्ययः किया गया । [ 


इस कार्येक्रेम का वित्तीय दायित्व केन्र तथा राज्य. . 


राज्य सरकार दोनों पर है। अनावत्त क (70०-7०Cएपri"६) 


व्यय का 75 अतिशते' भाग केन्द्र पर तथा 25 प्रतिशत 


राज्य सरकारों पर रहता है। आवत्तंक (7०००८८१६) | 


व्यय का भार दोनों पर बराबर-बराबर रहता है। साथ : 
ही, इनमें जनता भी श्रम, भूमि तथा रुपये आदि के रूप 
सें कुछ सहयोग प्रदात करती है। , ' Se 
` जन-सहयोग :-राष्ट्रीय विस्तार-सेवा एवं सामुदायिक 
`विकांस कार्यक्रम वस्तुतः जनता के कार्यक्रम हैँ; अंदः 
इनकी सफलता जनता के सहयोग पर. ही आखषित है। 
इसलिए इनके काय-सम्पादन में स्थानीय लोगों, उनके ' 


~ 
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` है। ग्राम स्तर पर ग्राम-पंचायत एवं सहकारी समित्तियाँ, 
खण्ड स्तर' पर खण्ड-परामंशेदातृ समितियां एवं जिला- 
स्तर पर जिला विकास समितियाँ, जन सहयोग प्राप्त 
“करने में सहायक होंगी । इस प्रकार इन कार्यक्रमों की 
सफलता मुख्यतः जन-सहेयोग पर ही आधारित है। 3] मार्च, 


0 HTD AAS pra 
: 


]968 ई० तक इन का्येक्रमों में जन-सहयोग से विभिन्न . 


रूप में ।58.4 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई थी जबकि 
सरकार द्वारा उस समय तक कुल 560 करोड़ रुपये खर्च 
किये गये थे.। इस प्रकार जन-सहयोग से प्राप्त कुल रकम 
सरकारी खचे का प्रायः 29 प्रतिशत भाग थी। 2 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचंना- 
` त्मक समीक्षा ; 
. (A Critical Appraisal of the Community 
Development, Programme) 
सामुदायिक, विकास कार्यक्रम आज से प्रायः 26 वर्ष 
पुवं आरम्भ किया गया था | अपने जीवनकाल के इन 26 


किन्तु इस कार्यक्रम की प्रगति विल्कुल संतोषजनक नहीं 
कही जा सकती । सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्य- 
वाहियों के मूल्यांकन के लिए योजना आयोग ने एक पृथक्‌ 
संस्था की स्थापना की है जिसे ?r0grammes ॥4]०a- 
tion Organisation कहते हैं | Programmes Evalu- 
. “ation Organisation के द्वारा समय-समय पर प्रकाशित 
` "विवरण से इस कार्यक्रम में निम्नलिखित 'तुटियाँ स्पष्ट 
ह वातीह... = 


(क) कृषि के क्षेत्र में. असफलता (Agricultural 
Extension effort has been inadequate) :--इन, 


| ग्रामीण उद्योगों : एवं सहकारिता के क्षेत्र से 
ह -आमीण -एवं कुटीर उद्योगों के. 


वषो में इन कार्यक्रमों ने अच्छी प्रगति हासिल की है। ` 


. पूर्वक देख, सकें । आथिक विकास 
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विकास तथा सहकारिता के प्रसार के क्षेत्र में भी प्रगति 
प्रायः असंतोषजनक रही है । 


(ग) बहुधन्धी सहकारी समितियों तथा ग्राम यंचायतों 


की असंतोषजनक प्रगति-सामुदायिक विकास कार्यक्रम : 
के अन्तर्गत बहुधन्धी सहकारी समितियों तथा ग्राम-पंचा-' 


यतों के निर्माण पर भी विशेष रूप से जोर दिया जाता है, 

किन्तु इनकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं रही है । ग्राम- 

पंचायतों को ही बहुत सारे सामुदायिक विकास-सम्बन्धी 
“कार्यक्रमों का सम्पादन करना होता है। किन्तु, अभी देश 

में ग्राम पंचायतों का इस ढंग से विकास नहीं हो पाया है 
' जिससे कि ये अपने इस दायित्व को वहन कर सके । 


(घ) स्वावळम्बन की भावना का अभाव :-सामुदा- 
थिक विकास कार्यक्रम के द्वारा लोगों में अभी तक स्वाव- 
लम्बन की भावना का विकास नहीं हो पाया है ।«इन क्षेत्रों 
में भी ग्रामीण जनता अपने विकास के लिए सरकार पर 
ही मुख्य रूप से आशित रही है। यह इन कार्यकमों की 
सबसे बड़ी असफलता है। FR 


(च) निर्धन व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कम लाअ 


(Distribution of benifits of the Programmes 


in.favour of the priviledged classes) + :—सामुदा- ` 


यिकः विकास तथा ' राष्ट्रीय विस्तार .सेवा-कार्यक्रमों से 
आप्त लाभ का भी गाँवों में समान रूप में वितरण नहीं 
हो पाया है। गाँवों में जिन लोगों के पास पहले से अधिक 


. भूमि है, वे ही इससे अधिक लप्रभन्वित हुए हैं। 


(छ) आथिक विकास की अपेक्षा कल्याण-सम्बन्धी 
कार्यक्रमों पर अधिक जोर, दिया गया (More empha- 
“asis on welfare activities than on Economic 


Development) है । इन कार्यकमों में वस्तुतः अस्पताल, . 
विद्यालय, गलियों तथा नालियों के निर्माण में अधिक . 


जोर दिया जाता है क्योंकि योजना अधिकारी इसके द्वारा" 
आगंतुकों को अपने कार्यक्रमों की उपलब्धियों को सुगमता- 
सम्बन्धी वास्तविक 
कार्यों- जैसे ग्रामीण कषत्ों में रोजगार में वृद्धि, इषि के 
उत्पादनं में वृद्धि आदि की वास्तव में अवहेलना की 
जातीहै। ... ` ; 


(ज) पूचोवांदी कृषि के विकास को प्रोत्साहन (Com 


munity Development Programme encouraged . 
the growth of capitalistic agrieulture) :—सामुदा- . ˆ 
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सिक विकास कार्यक्रमों की शुरुयात भूमि-सुधार 
कार्यक्रमों से पहले ही हुई थी। अतएव सरकार द्वारा 
इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जानेवाली सहायता से बड़ों- 


, बकं किसान ही अधिक लाभान्वित हुए । इससे वास्तव 


में भूमि-सुधार के प्रतिरोध को बल मिला । इस सम्बन्ध 
में .ध्रो०-मिर्डाल (\५०74]) का निम्नुंकित कथन 'विशेष . 
खूप' से उल्लेखनीय है; "Although Indian leaders 
profess to want to see ‘agriculture ‘assume a 
more socialist pattern, their own Community 
Development programme has the effect of 
making’ agricultural practices more capita- 
listic,™ , 


इस ,प्रकार इन कार्यक्रमों में बहुत-सारी ल्र.टियाँ हैं । 


' इन ल्न.टियों से यह स्पष्ट है कि इन कार्यकमों के सम्पादन 


में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत सरकांर के 
निमंत्रण पर U. N. Technical Assistance Admi- 
nistrati0n की एक समिति ने भांरत में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों .की प्रगति का मूल्यांकन किया था । 
समिति ने' इनमें सुधार के लिए बहुत-से सुझाव. प्रस्तुत 
किये । इस समिति के सुझाव इन कार्यक्रमों के पुसं गठन 
के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं । 


किन्तु, इन त्ूटियों के बावजूद इन कार्यक्रमों ने देश 
के/करोड़ों ग्रामवासियों में एक नवीन आशा का संचार 
किया है, एक नयी भावना की सुष्टि की है। फिर भी, इच 
कार्यक्रमों की प्रगति बहुत ही धीमी रही है। इन: कार्य- 
क्रमों. ने ग्रामवासियों में उस व्यापक उत्साह. का संचार 
चहीं किया जो किसी भी योजना के तीब्र गति से सम्पादच 
के लिए महत्त्वपूर्ण है। आज भी अधिकांश व्यक्ति इन 
कार्यक्रमों के प्रति उदासीन हैं । .ग्रामीण जनता की इस 
उदासीनतः एवं अकमंण्यता ने इच कार्यक्रमों की प्रगति 
के मार्ग में रकावट उत्पन्न कर दिया है। साथ ही, भ्रशि-. 
क्षित कर्मचारियों एवं धन के अभाव के कारण भी इनकी 
प्रगति धीमी पड़ जाती है। देश में ग्राम पंचायत का 
संगठन भी बहुत ही दोषपुर है। एक तो अधिकांश क्षेत्रों 
में अभी पंचायतों की स्थापना ही नहीं हुई है और जहाँ 
इनकी स्थापना हुई भी है वहाँ आपसी द्रेष आदि के 
कारण इनका काये सुचारु ख्प से नहीं चल पाता है। 


]. Mydral ; Asian Drama, P. 345. 


बलवंत' रायः मेहता समिति के सुझाब :-योजना आ- 
योग ने !955 ई० में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता 
में एक अध्ययन दलः की नियुक्ति की थी जिसने इन 
कार्यक्रमों के संचालंन में सुधार लाने के लिए बहुत-से 
सुझाव प्रस्तुत किये थे।. इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-- ' 


(/) प्रजातन्त्रात्मक विकेद्रीकरण .(D९0cः tc 
decentralization) :—समिति ने विकास-सम्बन्धी कार्यों 
के सम्पादन के लिए प्रजातन्त्रात्म्क विकेन्द्रीकरण के 
झाधार पर एक संगठन की स्थापना का सुझाव दिया था। _ 
समिति के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड, जिसकी जनसंख्या 
] लाख से अधिक नहीं होची चाहिए, के लिए ग्राम- 
पंचायतों द्वारा अप्रत्यक्षं चुनाव पर आधारित एक पंचायत 
समिति का निर्माण होना चाहिए। इसी आधार पर 
सम्पूर्ण जिलें में विकास-सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन ; के 
लिए एक जिला पंचायत परिषद्‌ होनी चाहिए। समिति 
का यह्‌ सुझाव वास्तव में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं 
क्ान्तिकारी है। हमारे राज्य में सामुदायिक विकास 

कार्यक्रमों के सम्पादन की प्रणाली को .इसी आधार पर . 
संगठित किया जा रहा है। किन्तु पंचायत समिति तथा 
जिला परिषद्‌ आपसी द्वेष एवं .गुटबन्दी का अखाड़ा बन 
जायेगे। अतएव यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
केवल प्रजातन्त्रात्मक विकेन्प्रीकरण से ही समस्याओं का - 

समाधान नहीं हो सकता । इसके लिए जनता में बड़ 
पेमाने पर नैतिक परिवत्तंन लाने की आवश्यकता 
होगी । 


(2) बहुषन्धी सहकारी समितियों को स्थापना- 


. समिति के अनुसार प्रत्येक पांच या छः गाँवों को 


सिलाकर एक बहुधन्धो सहकारी समिति (१४० ४०ए००४० 
Co-operative Society) की स्थापना की जानी चाहिए 
जो पंचायत के साथ मिलकर कार्ये करेगी । समिति की 


राय में सहकारिता का. उद्दे श्य केवल किसानों को कस सूद | 


पर पुजी प्रदान करना ही नहीं होचा चाहिए, वरन्‌ इसका 


` उद्देश्य सामुदायिक विकास के माध्यम के रूप में कायं 


करना होना चाहिए । 


बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के आधार पर 
958 ई० से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का 


` भ्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण किया गया जिसके अनुसार _ 


54 CC-0.Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गाँवों के विकास की जिम्मेदारी तीन निर्वाचित संस्थाओं 
के जिम्मे सुपुदं कर दी गयी है: () गाव-स्तर पर 
ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित ग्राम-पंचायत, (7) खंड-स्तर 
पर प्रत्येक खंड में एक पंचायत समिति जिसके सदस्य उस 
' खंड के प्रत्येक पंचायत के निर्वाचित प्रधान होगे, तथा (!) 
- जिला-स्तर पर जिला-परि प सदस्य प्रत्येक प्रखण्ड 
समिति के निर्वाचित प्रधान होगे । 
कहते हैं। अधिकांश राज्यों ने इस नयी व्यवस्था को 
अपना लिया है। पंचायत राज्य कौ स्थापना से गाँवों के 
विकास में बहुत अधिक सहायता मिलने की आशा की 
. जाती है। ह 
सम्पूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम (२४॥०७ ४!28€ 
Development एा०ट्टा४॥76) '-पाँचवीं पंचवर्षीय 


इसे पंचायत राज्य, 


योजना काल में गाँवों के विकास की संभावनाओं के पुराः 


पूरा विकास के लिए कृषि आयोग (१९४००! Comrni- 


‘ssion on 8870००४४४०) की सिफारिशों के आधार 
पर एक नया कार्यक्रम (Whole Village Develop- 
ment 


कार्यक्रम के अन्तगेत निम्नांकित बातों पर ध्यान देने' की 


. व्यवस्था है; (क) जोतों की चकबन्दी, (ख) सम्पूर्ण भूमि के. 


विकासं की योजना तैयार करना, (ग) सिंचाई-सम्बन्धी 
सुविधाओं की अधिकाधिक व्यवस्था, तथा (घ) सिंचाई, 
क्की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण ग्राम के लिए 
फसल की योजना तैयार करना । ,प्रारम्भ में यह कार्यक्रम 
' चार राज्यों के 38 चुने हुए गाँवों-बिहार (23), उड़ीसा 


. (6), तमिलनाङू, (4), तथा उत्तरप्रदेश (5) में लागू होया । | 


`` विशेष अध्ययन-सची 


2. Govt. of India 
3. G. Mydral: . 


l, Planning Commission : Second;Third, Fourth and Fitfh Five 
PF : India I977. 
. : Asian Drama, 


Year Plans, 


=O — 


Programme) अपनाया गया है । इस. 
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अध्याय : 25 
कृषिऽबाजार ४ | 
(Agricultural Marketing) ४ - 


प्राक्कथन :--किसानों की आर्थिक समृद्धि कृषि-उपज 

की समुचित विक्रय-व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। 
किन्तु दुर्भाग्पवश अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने 
. में भारतीय किसान बहुधा असमर्थ सिद्ध होते हैं।। हमारे 
देश में किसान तथा उनकी उपज के अन्तिम उपभोक्ताओं 
के वीच विचवँयों की लम्बी लड़ी लगी हुई है जो इनके 


लाभ का एफ बड़ा भाग अपनी अनावश्यक सेवाओं के लिए.. 


ले लेते हैं। कृषि आयोग के अनुसार, “किसानों के हितों 


को आथिक परिस्थितियों के मुकत प्रवाह में विना किसी : 


सहारे छोड़ दिया जाता है जिससे उन्हें काफी क्षति उठानी 
पड़ती है। इसका कारण यह है कि उपज के वितरणकर््ता, 
जो अधिकाघि 7 संगठित होते जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं 
के अनुपात में वह एक छोटी-स्ी इकाई है।” प्राचीन 
काल में जव भारतीय किसान स्वयं अपने जीवन-निर्वाह के 
लिए कृषि करते थे तब उन्हें बाजार की आवश्यकता नहीं 
पड़ती थी । लेकिन आजकल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में 
'कृषि के वाणिज्यीकरण' (Commereialisation of 
Agriculture) तथा व्यापक प्रतियोगिता के फलस्वरूप 
कृषि-बाजार का.स्थान महत्त्वपूर्ण हो गया है । अपनी. 
आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो कुछ भी अतिरिक्त उपज 
बचती है उसे किसान लगान चुकाने, महाजन को ऋण देने 
तथा अन्य .आवश्यक कार्यो के लिए वेच देता है। कृषि 
एवं किसानों के आथिक जीवतत में कृषि-बाजार का महत्त्व 
- अथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के निम्न 


बयान से अधिक स्पष्ट हो जाता है-—'““The purchase 


of the agriculturist's requirements and the sale 


of his produce are key activities in the business: 


of farming and’ their importance is likely to 
be even more crucial in a socially. regulated 
economy. But due to his inability to secure a 
fair deal at these two stiges the average 
agriculturist is denied the full fruits of his 
industry.” 

` वतेमान विक्रय-व्यदस्था-आजकल हमारे देश में 
कृषि-ग्ाजार -की निम्नलिखित. व्यवस्था पायी जाती 
हैः द 
(!) गाँवों में बिक्री :-भारतीय किसान अपनी 
अतिरिक्त उपज का अधिकांश भाग गाँवों में ही वेचता है; 


गाँवों में बिक्री की जानेवाली उपज के सम्बन्ध में विभिन्श 
अनुमान लगाये गये हैं जो इस प्रकार हैं! : पंजाब के 


, गाँवों में ही 90 प्रतिशत ह 35 प्रतिशत कपास तथा 75 


प्रतिशत भाग तिलहुन बेच दिया जाता है । उत्तर प्रदेश 
में 80 प्रतिशत गेहुँ, 40 प्रतिशत कपास और 75 प्रतिशत 
तिलहन तथा बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में 85 प्रतिशत ` 
तिलहनः एवं 90 प्रतिशत जूट गाँवों में ही वेच दिया जाता 
है। जहाँ क्रिसानों पर ऋण का बोझ अधिक होता है 
वहाँ उन्हें अपनी उपज का अधिकांश भाग गाँवों में बेचने 
के लिए ही वाध्य होना पड़ता #) किसान जब अपनी 
उपज वाजार में ले जाकर गांवों, में ही वेचता. है तो उसे 
बहुत ही कम मूल्य मिल पाता है। | 


(2) वजार और मंडियाँ :-किसानों की अतिरिक्त 
उपज बाजार में भी बिक्री के लिए आती है। खाद्यान्नों 
की अपेक्षा व्यावसायिक फसलों का अधिक भाग बाजार 
एवं मंडियों में बिक्री के लिए आता है। मण्डियाँ प्रायः 
दो प्रकार की होती हैं :-संगठित तथा असंगठित । भा रत 
में बहुत कम बाजार एवं मण्डियाँ अभी संगठित हैं, . 
अधिकांश असंगठित एवं पुराने ढंग की ही मण्डियाँ पांयी - 
जाती हैं। इनमें आढ़तियों तथा व्यापारियों की संख्या ' 
अधिक रहती है । इस प्रकार असंगठित मण्डियों में किसानों 
को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता । 


क्षषि-बाजार की प्रधान समस्याएं 
(Main Problems of Agricultural Marketing in 
x India) 
भारत में कृषि-उपज की वत्तेमान विक्रय-व्यवस्थ 


` के समक्ष निम्नलिखित प्रधान समस्याएं हैं :-- 


` () उपज के लिए कम -सूल्यउपज का अधिकांश 
भाग गांवों में ही कम मूल्य पर बेच दिया जाता है। इससे 


: किसानों क्रो उनको उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो 


पातां । ऐसा बहुत कारणों से होता है। गाँवों में. मध्यस्थो | 
की प्रधानता रहती है जो गांव-गाँव में घूमकर किसान 
की अतिरिक्त उपज का क्य करते हैं। साथ ही, ग्रामीण - 
किसान बहुधा कर्ण के बोझ से लदा रहता है जिससे बाध्य : 
होकर उसे अपनी रकम साहुकार-सह-व्यापारी के हाथ ~ 
कम ही मूल्य पर ही बेचनी पड़ती है । : 9 


l. Hussain : Marketing of Agricultural Produce in Northern India, p. 95. 
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. (2) यातायात एवं संवादवाहन के साधनों . का 

- अभाव :--भारत में यातायात तथा संवादवाहन के साधनों 
का अभाव है। यहाँ प्रति ।00 वगे मील में कूल 28 मील 
रेल लाइनें हैं जबकि इगलैंड के प्रति एक सो वर्गमील में. 
29.7 मील तथां संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8 मील रेख 
लाइनें हैं। सड़कों का तो 
है । यहाँ प्रति सौ वर्गमील में केवल 23:08 मील ही सड़क 
है जबकि ब्रिटेन में 207 मील, जापान में 399 मीलः तथा 
अमेरिका में ।0] मील सड़कें ,प्रति एक सो वर्गमील में 

हैं ञ 

(3) बर्गोकरण तथा नमूने को सुविधा का अभाव 
Lack of grading and sampling) :--भा रत में 
-कषि-उपजों के वर्गीकरण तथा नमूने की सुविधा का अभाव 
पाया जाता है। सन्‌ ]937 ई० में कुषि-उपजों के वर्गीक- 


रण तथा विक्रय-सम्बन्धी कानून [^87/८५।६०7३] ?70५-. 


ce (Grading and Sampling) Act ] के फलस्वरूप 
वर्गीकरण की दिशा में कुछ खास कार्ये हुए हैं। इसके 
अनुसार सरकारी क्तमंचारियों के निरीक्षण में ख़ास-खास 
वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता तथा उस पर “आग मार्क 
(Agar) का लेबुल लगाकर बाजार में वेचने के लिए 
` भेज दिया जाता हैं। किन्तु इस प्रकार की सुविधा 
७अघधिकांशतः निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के साथ 
ही पायी जाती है। ० 
(4) दोषपूणं किस्म (/0८6०४४७ १५५) :-- 
भारतीय कृषि को उपजे संसार के अग्य वाजारों में अधिक 
मात्रा में वहीं बिकती क्योंकि इनकी किस्म वहुधा अच्छी 
नहीं होती है। इसके अनेक कारण हैं, ज॑ से उत्तम वीज का 
अभाव, पौधों के रोगों तथा कीड़े-मकोड़ से फसलों. की 
बर्वादी, फसल काटने का प्राच्रीन एवं अवंज्ञांनिक तरीका, 


गोदाम में वस्तुओं के संचय की सुविधा का अभाव, संतोष-. 


जनक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण का अभाव इत्यादि । 
(5) अत्यधिक बिचवँयों का रहना (2४९ 
number of middlemen) :—हुमारे देश में किसान 
तथा उनकी उपज के अन्तिम उपभोक्ताओं के बीच बिचवंयों 
की एक लम्बी लड़ी के रूप में व्यापारियों -एवं दलालों का 
एक द बड़ा समूह पाया जाता है। उदाहरण के लिए 
ब्यापारी, कच्चा आढ़तिया, दलाल, प्रवका आढ़ृतिया, थोक 
व्यापारी एबं खुदरा व्यापारी इत्यादि। इनमें से प्रत्येक 
' अपनी-अपनी सेवाओं के लिए कुछ लेते हैं जिससे इन 
- वस्तुओं के मूल्य में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती 
' है। सांथ ही, किसानों को .भी उचित मूल्य नंहीं 
मिल पाता । 


. ` (6) गोदाम तथा संचय-गृहों की सुविधा का अभाव 


 ऽ-भारत में कृषि-उपज के संचय के लिए गाँवों में गोदामों 
की भी व्यवस्था नहीं है। संचय की सुविधा के अभाव में 

2 त मूमि के नीचे अथवा मिट्टी के वत्त'नों मे 
की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। 


हमारे देश में गोरं भी अभाव `. 
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पानी पड़ने से इनके सड़ते का भी भय रहता है। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि वर्तमान व्यवस्था में गाँवों में 
जो अन्न संचय की व्यवस्था उपलब्ध है इसमें ।0 से 20 
प्रतिशत तक अन्न चूहे अथवा चीटियों द्वारा खा लिया ' 
जाता है। ४ 


(?) बाजार में घोखेबाजी .का अधिक होना :-- 
नेशनल प्लानिंग कमिटी की ग्रामीण बिक्री एवं वित्त- 
सम्बन्धी उपसमिति के अनुसार कृषि-बाजार में प्रायः 
निम्नलिखित प्रकार कीः घोखेबाजियाँ प्रचलित हैं-- 


(की दोषपुणं वजन तथा तौल (Defective Weights 
2nd ९३7९5) :-हमारे देश: में विभिन्न प्रकार के 
वजन तथा तौल प्रचलित हैं। आढ़ृतिया तथा व्यापारी 
तौल एवं वजन के द्वारा किसानों को सदा ठगने का प्रयास 
करते हैं । ई 


(ख) मण्डी'तथा बाजार के शुल्क :-कृषि-बाजार में 
किसानों से अनेक प्रकार के कर अथवा शुल्क भी वसूल 
किये जाते हैं | आढ़तिया किसान की उपज से अनेक प्रकार 
की कटौती जैसे-पल्लेदारी, तौलाई, धमंदा आदि लेते. हैं । 
उपज का एक अंश तो लोग नमूने के रूप में ही उठा लेते 
हैं। इस प्रकार, किसानों को अपनी उपज का प्राय: 4 या 
5 प्रतिशत भाग इन्हीं को देना पड़ता है जिससे इन्हें 
अत्यधिक हा नि होती है । 


(ग) बांजार में बहुत-से दलाल पाये जाते हुँ जो 
बहुधा आढ़तियों का ही पक्ष लेते हैं। इससे किसान नाहक 


` धोखेबाजी में फसते हैं । 


(घ) कृषि-वाजार में गुप्त रीति से वस्तुओं का मूल्य 
निश्चित किया जाता है । इससे किसान मूल्य के सम्बन्ध में 
प्रायः अनभिज्ञ रहता है। इस प्रकार कृषि-बाजार में उक्त 
धोखेवाजियाँ प्रचलित हैं । 


(च) नमूने के रूप में बाजार में अत्यधिक माता में 
सामान उठा लेने का रिवाज-सा हो गया है। , 
(छ) झगड़ा हो जाने की स्थिति में किसान के लिए 
श हितों की रक्षा की सुविधाओं का अभाव पाया जाता 
| 


न्‍ (8) विज्ञापन का अभाव :--भारतीय कृषि-बाजार 
में विज्ञापन की व्यवस्था का पूर्णतया अभाव है जिससे 
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल 
पाता | 


बत्त मान विक्रय-व्यवस्था की समस्याओं का उपचार 


न इस प्रकार कृषि-वाजार की वत्त मान व्यवस्था विभिन्‍न 
दोषों. से परिपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप कृषि तथा 
किसानों को बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ती है। अतः 
कृषि में स्थायी सुधार लाने के लिए विक्रय-व्यवस्था में 


` राज्यों में ही पाये जाते हैं। 
मण्डियाँ नहीं हैं। फिर भी, कुछ राज्यों में इनक़ी स्था- 


`! करोड़ रुपये का माल बेचा था| 
` इन्होंने इससे प्राय: दुगना का कार्य किया था। सहकारी 
विक्य्‌-व्यवस्था के सम्बन्ध में ग्रामीण साख सूर्वेक्षण 


SRI ISO FR IEE nn mit i ETRE RS 
« 
. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुषि-बाजार BS 307 


` सुधार लाना आवश्यक है| निम्नलिखित. उपायाँ.द्वारा इस 


व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है :-- ५ 
(7). नियमित बाजारों (२९६०।४९५ \7६८।ऽ) की 


` स्थापना :--वत्त मान विक्रय प्रणाली के दोषों को दूर करने 


के लिए सवंप्रथम तो नियमित बाजारों एवं मण्डियों की 
स्थापना आवश्यंक है । . भारत में नियमित .बाजारों. की 
स्थापना सर्वप्रथम ]97 ई० के वरार कपास एवं अन्न 
बाजार अधिनियम के अनुसार बरार में हुई थी । नियमित 
वाजारों में एक समिति रहती है जो बाजार में सम्पूर्ण 
कार्यों एवं शुल्कों को निश्चित करती है, प्रामाणिक वजन 
एवं तौल की व्यवस्था करती है तथा कटौतियों पर कड़ी 
दृष्टि रखती है। किन्तु देशं में ऐसे बाजारों का प्रचार 
बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। वास्तव में, इसके पीछे व्यापारियों 
का स्वार्थं, किसानों की. अज्ञानता तथा सरकार की उदासी- 
नता छुपी हुई है। खाद्यान्न जाँच समिति के अनुसार 
इस प्रकार के वाजार केवल आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, 
गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तथा पंजाब आदि 
अन्व राज्यों में नियमित 


पना की जा रही है। समिति ने सम्पूर्ण देश में ऐसे बाजारों 
की स्थापना की सिफारिश वड़े जोरदार शब्दों में की थी । 


950-5] ई० में नियमित बाजारों की कुल संख्या देश 
में 265 थी । प्रथम योजना के अन्त में यह वढ़कर 450 
तथा. द्वितीय योजना के अन्त में, यानी 960-6] ई० में 
725 हो.गयी। अभी देश में कुल प्रायः 3000 से.भी 
अधिक बाजार हैं। चतुर्थ योजना के अन्त तक देश के इन 


` सम्पूर्ण बाजारों को नियमित बाजार के अन्तर्गत लाने का 


आयोजन था । किन्तु दिसम्बर ।974 तक निययित बाजारों 
की संख्या बढ़कर 306 हो गयी । 


(2) सहकारी विक्रय व्यवस्था (Co-operative 
Marketin) :—कुषि-वाजार सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों 
को सहकारी विक्रय-व्यवस्था (Co-operative Mar- 
keting) द्वारा भी दूर किया जा सकता है। सहकारी 
विक्रय समितियां किसानों की उपज को एकत्र करती हैं, 

उन्हें गोदामों में ले जाती हैं, किसानों को पूजी, खाद तथा 
उत्तम बीज आदि प्रदान: करती हैं, उनके माल का बीमा 
करती हैं, तथा उनकी उपजों के वर्गीकरण एवं विक्रय 
की व्यवस्था करती हैं। 7953-54 में भारत में, ]43 
सहकारी विक्रय संघ तथा फेडरेशन - (९०-०९४९ 
Marketing unions and Federations) थे जिनकी 
कार्यशील पूंजी 5 करोड़ रुपये थी तथा जिनके सदस्य 
46'2 लाख व्यक्ति एवं 44,000 समितियाँ थीं । उस वर्ष 
इन संघों ने कुल ।]:2 करोड़ रुपये का माल खरीदा तथा 
एजेन्ट के खूप में. 


« निर्माण भी आवश्यक है। 


(Rural Credit ` S7४९) के प्रतिवेदन में बहुत-से 
सुझाव दिये गये थे जिनके आधार पर सरकार द्वारा 

सहकारी विक्रय व्यवस्था के विकास पर पर्याप्त जोर 
दिया जा रहा है। समिति के सुझावों के आधार पर ही 
एक National Co-operative Development and 
Warehousing B027d की स्थापना की गयी है । “यह 
परिषद्‌ सहकारिता के विभिन्न पहलुओं के विकास के साथ- 
साय गोदामों तथा संचय गृहों का निर्माण भी करती है। 


(3) वजन तथा तौल का प्रमाणीकरण (६३०१- ` 
ardization of weights and measures) :—ङ्षि- 


बाजार की समुचित व्यवस्था के'लिए वजन तथा तौल 


का ग्रामीणीकरण भी आवशयक है। भारत सरकार ने हाल 
में. ही तोल तथा वजन की मेट्रिक पद्धति को अपनाया 
है । देश के विभिन्न भागों में यह पद्धति अक्टूबर, 7954 
ई० से लागू की गयी है। इससे इस क्षेत्र में बहुत अधिक 
सुधार की आशा की जाती है। 


(4) उपज का दूर्गीकरण :--कषि उपज के वर्गीकरण 
के लिए सरकार द्वारा ]937 ई० में कृषि उत्पादन 
(बर्गीकरण तथा विक्त) अधिनियम [487८ण/एणश 
Produce (grading and marketing) Act] बनाया 
गया । इनके अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा 
उपज का वर्गीकरण किया जाता है तथा अच्छी किस्म 
की वस्तुओं पर आगमाक (AGMAR) की छाप दी 
जाती है, किन्तु यह व्यवस्था अभी कुछ ही वस्तुओं के 
साथ, विशेषतः निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के साथ 
ही पायी जाती है। : 


(5) गोदाम तया संचय-गहों का निर्माण :-कृषि- 
उपज के संचय के लिए गोदामों तथा संचय गृहों का. 
ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 
ने एक अखिल भारतीय गोदाम (47 India Ware- 
housing . Corporation) तथा इसके आधार पर 
प्रत्येक राज्य में एक-एक राज्य गोदाम निगम स्थापित करने ' 
का सुझाव दिया था। सन्तोष का विषय यह है कि भारत . 
सरकार द्वारा केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना की गयी 
है ।. इसके अतिरिक्त बिहार, महाराष्ट्र, मसुर, राजस्थान 
तमिलनाड्‌, पश्चिमी बंगाल तया उड़ीसा सात राज्यों 
में: राज्य गोदाम निगम भी स्थापित किये गये हैं। इन 
तिग्रमों द्वारा देश के विभिन्न भागों में गोदामों की 
संथापना की जा रही है। तृताय योजना के अन्त तक देश 


में गोदामों की क्षमता को 25 ज्ाख टन से बढ़ाकर 50 


लाख टन करने का आयाजन था जिसमें 35 लाख टच 
की क्षमता सहकारी गोदामों की होने को थी । चतुथं योजना | 
में दस लाख टन अतिरिक्त क्षमता के गोदाम बनाने का 
आयोजन था । 


: (6) मूल्य की स्थिरता ($३७६४ ०६ एपे००७ :-.. 
कृषि में स्थायी सुधार लाने तथा किसानों को स्थिक 
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समृद्धि में वृद्धि के लिए कृषि पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक 

उतार-चढ़ाव को रोकना,आवश्यक है। मूल्य की स्थिरता 
(5३५) से किसानों को अधिकं अत्न उपजाने के 
लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 
बहुत-सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं। किसी खास कृषि- 
पदार्थे के मूल्य में एक निश्चित मात्रा से अधिक कमी होने 
पर सरकार उस वस्तु का स्वयं क्रय करने लगती" है। 
इससे मल्य में अधिक गिरावट का भय नहीं रहता । इस 
उद्देश्य को पूति के लिए आयात-निर्यात' सम्बन्धी नीति 
सें भी आवश्यक परिवत्त न अनिवार्य हो जाता है । खाद्यान्न 


जांच समिति ने खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता लाने के. 


उद्देश्य से एक मूल्य-स्थिरीकरण प्रमण्डल (?7।८९ ।3- 
bilization 80४70) की स्थापना की सिफारिश की थी । 
इसकी सहायता के लिए एक केन्द्रीय खाद्यान्न सलाहकार 
समिति , (Central ‘Eood-Advisory Council) तथा 
मूल्य-सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करने के लिए एक विशेष 
प्रकार की सेवा Price Intelligence $€7४।०० की 
स्थापना की भी सिफारिश की गयी थी । इनको स्थापना 
से मूल्य के स्थिरीकरण में निस्सन्देह बहुत अधिक 
सहायता मिलेगी। खाद्य-पदार्थो के मूल्य में स्थिरता 
लाने के लिए भारत सरकार ने खाद्यान्नों के थोक व्यापार 
_को राजकीय नियन्त्रण के. अन्तरगत ($ate Trading 
in Foodgrains) लाने का निश्चय किया है। इसके 
` अन्तर्गत सर्वप्रथम चावल तथा गेहे के थोक व्यापार को 
राजकीय नियन्त्रण के अन्तगंत लाया गया है। कृषि- 
पदार्थों के मूल्यों में स्थायित्व के लिए जनवरी, ]965 
में भारत सरकार द्वारा एक Agricultural Price 
Commissi07 की नियुक्ति की गयी जो सरकार को 
. मुल्य-नीतिं के सम्बन्ध में परामशं. देता है। : 


पंचवर्षीय योजनाओं में इषि-बाजार 
` ‘(Agricultural Marketing in Five Year Plans) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) 

में कृषि-आजार की समुचित व्यवस्था के विकास पर पर्याप्त 
जोर दिया गया था । योजनाकाल में कृषि-बाजारों को 
नियमित बाजार के अन्तगंत लाने की व्यवस्था की गयी 
'थी। किन्तु योजना के अन्त तक केवल सात राज्यों में 
ही इस सम्बन्ध में अधिनियेम लागू किया जा सका। 
योजना प्रारम्भ होने के पूर्व 950-57 ई०. में देश में कुल. 
` 265 नियमित मंड़ियां थीं, 2955-50- ई० तक इनकी 


` . संख्या-बढ़कर 450 हो गयी । योजना के अन्तगंत निर्यात 


की जानेवाली वस्तुओं के वर्गीकरण की व्यवस्था का भी 
' आयोजन था । प्रथम योजनाकाल में 952ई० में सरकारः 
द्वारा अग्रिम अनुबंध (नियन्त्रण) अधिनियम | Forward 
tracts (Regulation) Act] पारित किया गया 
तथा ]95] ह ई० में एक अग्रिम बांजार आयोग (07४870 
Commission) की नियुक्ति की गयी। इस 


भारतीय अर्थशास्त्र 


आयोग के फलस्वरूप वाजार में वस्तुओं के कृत्रिम अभाव 
तथा उनकी “कीमत में अत्यधिक चढ़ाव-उतांर में कमी 
की आशा की जाती है। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year 
?।2) :-ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति .के प्रस्तावों के 
आधार पर केन्द्र में मार्च, ।957 ई० में एक अखिल 
भारतीय गोदाम निगम (All India Warehousing 
Corporation) का संगठन हुआ । इसी आधार पर अधि- 
कांश राज्यों में एक-एक. राज्य गोदाम निगम.की भी स्था- 
पता की गयी । केन्द्रीय गोदाम निगम की अधिकतम पू जी 
20 करोड़ रुपये है जो 0000 रुपये क्रे 2 लाख हिस्सों में 
विभाजित है। प्रारम्भ में इसमें. से ।0 करोड़ रुपये के 
हिस्से जारी किये गये थे जिनमें -से.4 करोड़ रुपये के 
हिस्से राष्ट्रीय सहकारिता विकास एवं गोदाम परिषद्‌ 
द्वारा, शेष स्टेट बैंक, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों तथा 
वीमा एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये । 
योजनाकाल में केन्द्रीय गोदाग निगम एवं राज्य गोदाम : 
निगमों द्वारा विभिन्न राज्यों में कुल 670 गोदामः बनाये 
गये । साथ ही, सहकारी विक्र॑य-व्यवस्था के विस्तार पर 
- भी जोर दिया गया था। किन्तु, फिर भी सहकारी विक्रय 
समितियां द्वितीय योजना के अन्त तक कुल अतिरिक्त 
उपज का केवल !0 प्रतिशत भाग ही बेच सकी थीं, शेष: 
90 प्रतिशत भाग के विक्रय. के लिए अन्य तरीकों पर 
ही रहना पड़ता था। द्वितीय योजना के अन्तर्गत नियमित 
बाजारों की संख्या ९55-56 ई० में 450 से बढ़कर 
]960-6] ई० में 725 हो गयी । उपज के वर्गीकरण 
तथा नमूना बनने की सुविधाओं के विस्तार पर द्वितीय 
योजनाकाल में पर्याप्त जोर दिया गया था। द्वितीय 
योजनाकाल में ।800 प्राथमिक सहकारी विक्रय समितियों 
की स्थापना की गयी थी | साथ ही, योज़नाकाल में एक 
National Co-operative Marketing Federation. 
की भी स्थापना की गयी ।.. 


तृतीय पंचवर्षोब योजना (Third Five Year Plan) 
के अन्तर्गत देश के प्राय: सभी बाजारों को नियमित बाजार 
के अन्तर्गत जाने का आयोजन था, किन्तु योजना के अन्त 
तक ।600 वाजारों को ही इनके अन्तर्गत लाया जा सका । 
तृतीय पंचवर्षीय. योजना में गोदामों (\/27९।०७९३) के 
निर्माण पर 23 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जवकि . 
वास्तविक व्यय इस मद में 27:4 करोड़ रुपये ' हुआ ।- 
योजना में बाजारू क्षेत्रों में 660 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में | 
9000 गोदाम बनाने की व्यवस्था थी । सहकारी विक्रय- 
व्यवस्था के प्रचार पर'भी योजनाकाल: में विशेष जोर _ 
दिया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 
द्वितीय योजनाकाल में.सहकारी विक्रय समितियों ने 200 . 
करोड़ रुपये के कृषि-पदार्थों का विक्रय किया था । तृतीय. 
योजना के अन्त में सहुकारी विक्रय समितियों द्वारा 400 


; : i न 
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करोड़ रुपये के कृषि-पदाथों के विक्रय का आयोजन था । -सका था । योजना काल मैं'गोदामों तथा संचय-गृहों के 


विक्रय समितियों की स्थापना के लिए तृतीय योजनाकाल 
में सरकार द्वारा केन्द्रीय सहकारिता विक्रासः कोष 


: (Central Co-operative Development Fund) को 


6 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था थी । 

तीन. वाषिक योजनाओं (4००८३! P।2१5) में भी 
कृषि-चाजार की सुविधाओं के विस्तार पर पर्याप्त जोर 
दिया गया था। इन योजनाओं में 966-69 के वीच इस 
मद में ।5'0 करोड़ रुपये का व्यय किया गया । माच, 
968 तक 7855 बाजारों को नियमित बाजारों के अन्ततगं 
लाया गया था। 968-69 तक कुल 573 करोड़ रुपये 
के कृषि-पदार्थों का सहकारी: समितियों द्वारा विक्रय किया 
गया था। | : 

चतुथं पंचभर्षोय योजना (Fourth Five Year 
Plan) में भी कृषि-बाजार व्यवस्था के विक!स पर पर्याप्त 
जोर देने का आयोजन था ! मार्च, :968 तह देश कें 
कुल 855 बाजारों को नियमित वाजारों के अन्तर्गत लाया 
गया था | शेष अभी लगभग ।500 बाजार थे जिन्हें 
चतुर्थं योजना के अन्त तक नियमित बाजार के अन्तर्गत 
लाने का आयोजन था | किन्तु द्विसम्वर, ।974 तक कुल 
3076 बाजारों को नियमित बाजार के अन्तर्गत लाया जा 


विशेषः अध्ययन-सूची 
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निर्माण पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने को था । इस 
उद्दे श्य से योजना-क्राल में 2 करोड़ रुपये केन्द्रीय गोदाम 
निगम द्वारा तथा 6 करोड़ रुपये राज्य गोदामों द्वारा व्यय 
किये जाने का आयोजन था । योजनाकाल में 20 लाख 
टन अतिरिक्त संचय क्षमता के निर्माण का आयोजन था । 
चतुर्थं योजना में बाजार में संचय-गृहों के निर्माण की मद 
में 40 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । चतुर्थं योजना 
के अन्तः में, ।973-74 में सहकारी समितियों द्वारा कुल 
प्रायः 00 करोड़ रुपये के कृषि-पदाथों का विक्रय किया 


. गया था। 


पॉचवीं पंचवर्षीय योजना, (Fifth Five Year 
P।३८) में भी `कृषि-वाजार. व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने 
पर पर्याप्त माल्ना में जोर देने की व्यवस्था थी । योजना 


- काल में इस मद में 344 करोड़ रुपये व्यय की व्पवस्था 


थी । इसके अतिरिक्त गोदाम तथा संचय गृहों की मद में 
।04 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी । साथ ही, पाँचवीं 
योजना के अन्त तकः सभी बाजारों को नियमित बाजार के 
अन्तर्गत लाने का आयोजन था। योजना के अन्त तक, यानी 
'978-79 में सहकारी समितियों के माध्यम से 900 
करोड़ रुपये के कृषि-पदारथों के विक्रय का आयोजन था । 
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संसस्या कां महत्त्व :-पुरातन विद्वान्‌ क्वेसने (९५९ 
8789) ने एक बार कहा था, 'निर्धन किसान, निर्धेन 
राजा तथा निर्धन देश! (Poor peasant, poor king 
and P००: ००५०79) सभी देशों के सम्बन्ध में यह बात 
भले ही सत्य न हो, किन्तु भारत के सम्बन्ध में आज भी 
यह निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनता 

कृषि पर आश्रित है, फिर भी हम अपनी आवश्यकता-' 
नुसार अन्त नहीं उत्पन्न कर पाते। भारत रन कृषि- 

` प्रधान देश है अत: इसकी आर्थिक व्यवस्था में खेतिहर मज- 

` < दूरों का विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान है। खेतिहर मजदूरों 
से उन ग्रामीण मजदूरों का बोध हाता है जो कृषि-कार्य 

भें मजदूरी पर लगे हुए हों। किसानों के मजदूरों के . रूप 

में भी खेतिहर मजदूर शब्द की परिभाषा दी जाती है। 
, “ किन्तु इस रूप में छोटे-छोटे किसान, रेयत तथा कारीगर 
- ° भी कुछ समय के लिए मजदूरी कर लेते हैं। अतः खेतिहर 
` मजदूर वे तथा अन्य ग्रामीण मजदुर वर्गों में निश्चित 
रूप से अन्तर करना कठिन हो जाता है। कृषि-श्रम-जांच 
समिति (Agricultural Labour Enquiry Commi- 
६००) ने खेतिहर मजदूरों की श्र णी में कृषि-कार्य में लगे 
हुए उन सभी लोगों को रखा था जो वर्ष में. जितने दिन 
काम करते हैं उसका आधा या आधा से अधिक भाग 
मजदूरी पर करते हों । इस परिभाषा के आधार पर 
उक्त समिति ने यह अनुमान लगाया था कि भारत में कुल 
ग्रामीण परिवार के प्रायः आधा भूमिहीन मजदूरों का 

परिवार है। 
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आज से कुछ वषं पुवं तक भारत की आथिक व्यवस्था 

मे मजूर र शब्द का अथं सदा संगठित उद्योग में काम 
` करनेवाले मजदूरों से ही समझा जाता था । भारत सरेकार 

भी ओद्योगिक मजदूरों की समस्याओं पर विशेष : ध्यान 
` देती थी तथा खेतिहर मजदूरों की समस्याओं की प्रायः 
उपेक्षा की जाती थी। इसके फलस्वरूप देश मे खेतिहर 
मजदूरों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गयी । यह 
निश्चय ही बहुत बड़ी कमी थी । कृषि-सुधार समिति 
rian Reforms Commitee) के अनुसार 
विकास को किसी सी योजना में खेतिहर मजदूरों 
पर समुचित ध्यान नहीं देना, देश को 
एक दर्दनाक समस्या को उपेक्षा करना 
‘out the problem of agricul- 
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` अध्याय : 2 
खेतिहर मजदूर 
(Agricultural Labour) 


as has been done so far, is to leave unattended 
a weeping wound in the agrarian system of 
०५7 ८००7५.) किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय सरकार खेतिहर मजदूरों की स्थिति को सुधारने 
में विशेष रूप से प्रयत्नशील रही हैं। 
खेतिहर मजदूरों की स्थिति की जाँच के लिए भारत 
सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की थी जिसने ।950-' 
5] ६० से 800 गाँवों में !! हजार खेतिहर मजदूर परि- 
वाःरों की जाँच की । इस जाँच का विवरण ।954-55 
ई० में प्रकाशित हुआ । पुनः प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किये - 
गये प्रयत्नों के अध्ययन के लिए 955-56 ई० में खेतिहर 
मजदूरों की स्थिति की दूसरी जाँच की गयी । इस वार 
3600 गाँव के कुल .28560 खेतिहर मजदूर परिवारों 
की जाँच की गयी । इसका विवरण ।960 ई० में प्रकाशित 
हुआ । ह 
खेतिहर मजदूरों के .भेद :-खेतिहर मजदूरों को 
मुख्यतः तीन वर्गो में विभरजित किया जा सकता है :-- 
() खेतों में काम करनेवाले मजदूर, जसे-हलवाहे, खेत 
काटने वाले आदि । इन्हें पूर्णतः खेतिहर मजदूर कहा 
जा संकता है । (2) कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यं करने 
वाले-गाड़ीवान, कुंभं खोदने. वाले आदि । इन्हें अद्ध 
कुशल (9९।-६।।।९०) मजदूर कहा जा सकता है । (3) 
वे मजदूर जो कृषि के अतिरिक्त अन्य सहायक उद्योगों में 


` लगे हुए हैं, ज॑से-बढ़ई, लोहार आदि । इन्हें ग्रामीण कलाकार 


भी कहा जा सकता है। काम करने की.दशाओं के अनुसार 
खेतिहर मजदूरों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है-(!) आकस्मिक मजदूर (८४४0४ 
|2t००४९7,), तथा (2) आसंजित मजदूर (^३८॥९ 
।2०५7९78) । आकस्मिक मजदूर वे मजदूर हैं जो यदा- 
कदा विभिन्न मालिकों के साथ कायं करते हैं, तथा - आसं- 
जित मजदूर वे हैं जो किसी खास किसान के साथ स्थायी 
रूप से कोई कार्य करते हैं। कृषि-प्राम जाँच समिति के 
अनुसार 7950-5! ई० में आकस्मिक एवं आसं जित मजदूरों 
का श :0 : 90 था जबकि !956-57 ई० में देश के | 
कुल खेतिहर मजदूरों के 77 प्रतिशत आकस्मिक तथा 27 _' 
प्रतिशत आसंजित मजदूर थे। स्पष्ट है कि पिछले कुछ - 
वर्षो में आसंजित मजदूरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि दर 
है । खेतिहर मजदूरों में से कुछ के पास बिल्कुल भू 


of agrarian reforms, नहीं होती । इन्हें भुमिहीन मजदूर (727५९४४ ।8b०- ‰ | 
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` . खेतिहर मजदूर 


68) कहां जाता है। कृषि-श्॑मं जाँच समिति के अनुसार 
भारत के कुल ग्रामीण परिवार का 30.4 प्रतिशत भाग 
खेतिहर मजदूरों का था जिनमें ।52 प्रतिशत के पास 
भूमि थी तथा ।5 2 प्रतिशत बिल्कुल भूमिहीन मजदूर थे। 


खेतिहर मजदूरों को संख्यां :-भारत में खेतिहर 


मजदूरों की संख्या का अनुमान समय-समय पर लगाया 
गया. है । नेशनल प्लानिंग कमिटी के विवरण में प्रो० रंगा 
ने भारत के खेतिहर मजदूरों की संख्या 0 करोड़ बतलायी 
थी । यह तत्कालीन जनसंख्या के अनुसार देश को सम्पूणं 
जनसंख्या का 25 अतिशत भाग था। ।95! ई० की जच- 
गणना के अनुसार भारत की कुल 2490 लाख कृषिकार 
आबादी में से खेतिहर मजदूरों की संख्या 490 लाख, यानी 
प्रायः 20 प्रतिशतं भाग थी ।- दूसरे शब्दों में, कहा जा 
सकता है कि देश की कुल आवादी के प्रायः ]3 प्रतिशत 
भाग खेतिहर मजदूर थे ।? फिम्तु यह प्रतिशत निश्चय ही 
बहुत कंम जान पड़ता है। ८ 

किन्तु खेतिहर मज़दूरों के सम्बन्ध में विश्वसनीय 
आँकुड़े कृषि-श्रम जाँच समिति के विवरण के प्रकाशित 
होने पर ही उपलब्ध हुए हैं। उक्त समिति के अनुस।र 
950-5] ई० में भारत की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के 
प्रायः 30:4 प्रतिशत भाग खेतिहर मजदूरों का था | समिति 
ने ।95] ई० की जनगणना के आधार पर यह निश्चित 


किया था कि भारत में कुल 58 करोड़ ग्रामीण परिवार" 


हैं जिनमें ]-8 करोड़ परिवार खेतिहर मजदूरों का है। 
किन्तु 356-56 ई० में हुई जाँच के विवरण के अनुसार 
भारत में खेतिहर मजदूर परिवारों की संख्या ।:63 करोड़ 
ही थी । खेतिहर मजदूर परिवारों की संख्या में इस कमी 
का प्रधान कारण खेतिहर मजदूरों के पेशे में परिवर्तेन 
हो सकता है। A 


]956-57 ई० की कृषि-श्रम जाँच समिति के अनुः 


सार खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या 3:3 करोड़ थी जिनमें 
।-8. करोड़ पुरुष, ।'2 करोड़ औरतें तथा 0:3 लाख बच्चे. 
थे । इनमें 57 प्रतिशत भूमि-हीन मजदूर थे जबकि !950- 


5! ई० की जाँच कै बेंगुंसार मजदूरों की संख्या 50 
प्रतिशत थी । 


भारत में खेतिहर मजदूरों की समस्याएं 


हमारे देश में खेतिहर मजदूरों -के समक्ष अनेक ` 


कठिनाइयाँ हैं । खेतिहर मजदूरों को बहुत ही कम मजदूरी 
मिलती है। अतएव बड़ी ही दयनीय स्थिति में ये अपना 
जीवन गुजारते हैं। कृषि-श्रम जाँच समिति के द्वारा 
संकलित आँकड़ों के अनुसार ]950 ई० में बिहार के मदं 
खेतिहर मजदूरों की ओसत देनिक 2p री ] रुपया ]9 
पैसे से लेकर | रुपया 3! पैसे तक तथा ओरतों की दैनिक 
मजदूरी 69 पैसे से लेकर | रु० तक थी । साथ ही, इन्हें 


है 


मजदूरी चुकाने का कोई प्रामाणिक तरीका ही नहीं है। | 


इन्हें मजदूरी _या तो नकद रुपये में या अन्न के रूप में या 


- दोनों के रूप में दी जाती है। कम मजदूरी मिलने के 


फलस्वरूप इनकी औसत आय भी बहुत ही कम होती है । 
कृषि-श्रम जाँच समितिं के अनुसार ]950-5! ई० में प्रति 
खेतिहर मजदूर परिवार की औसत वाषिक आय 447 रुपये 
थी । ।956-57 ई० की जाँच के विवरण के अनुसार एक 
औसत कृषक-मजदूर परिवार की वाषिक आय-437 रुपये 


“थी । इस आय का 6:85 प्रतिशत भाग वे अपनी भूमि से; 


63:04 कृषि-श्रम से 7:04 प्रतिशत गैर-कृषि-भ्रम से तथा 
]3-2 प्रतिशत अन्य तरीके से प्राप्त करते थे । 
जाँच समिति के अनुसार एक औसत खेतिहर मजदूर 
परिवार में 44 व्यक्ति रहते हैं; अतएव प्रति व्यक्ति ऑसत 
वाषिक आय 95:3 रुपये हुई।, इससे स्पष्ट है कि इनको 
आये बहुत ही कम है। आय कम होने से इसका जीवतः 
स्तर भी निन्न है।- !956-57 ई० . को जाँच के बयार ; 
एक खेतिहर मजदूर परिवार अपनी आय का 7733 प्रति 


* भाग भोजन, .67 प्रतिशत भाग वस्त्र तथा जूता पर 79 


प्रतिशत भाग ईधन तथा 8:7 प्रतिशत अन्य आवश्यक मदों 
में व्यय करता था। निम्नांकित तालिका से खेतिहर तथा 


औद्योगिक मजदूरों की प्रति-व्यक्ति औसत आयःका तुलना _ 


त्मक ढंग से अन्दाजा लगाया जा सकता[है :- 


]. Wadia and Merchant—Our Economic Problems, P. 365. 
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34 
खेतिहर मजदूरों के कार्यं करने का समय भी. 
निश्चित नहीं रहता है। उन्हें खेतों में बहुधा प्रात: काल 
से लेकर 8-9 बजे संध्या समय तक कार्य करना पड़ता 
है। खेती के विशेष अवसरों जैसे--कटनी, रोपती आदि 
पर तो इन्हें और भी अधिक समय.तंक कार्ये करना पड़ता 
है । फिर भी इनकी मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती। 
खेतिहर मजदूरों को स्वेदा काम नहीं मिलता। 


वर्ष के अधिकांश भागों में ये बेकार ही रहते हैं। द्वितीय . 


कृषि-श्रम जाँच समिति के अनुसारं ।956-57 ई० में 


भारत के आकस्मिक वयस्क मदं खेतिहर मजदूरों (८598! . 


४00६ ।७ \ऋ#०7‰९१8) को वर्षं में औसतन 97 दिन 
तक कार्यं मिला था । समिति ने यह अनुमान लगाया 
था.कि ये वषं में प्रायः ।68 दिन तक पूर्णतः बेकार थे 
या अपना काम (8९।[-९०।०५९५) करते थे। समिति 
के अनुसार प्रायः 6 प्रतिशत व्यक्तियों को साल भर 
तक कोई कार्य नहीं मिलता था। इस प्रकार भारत में 

. खेतिहर मजदूरों के समक्ष वेकारी तथा अद्ध-बेक़ारी की 
बड़ी ही भीषण समस्या है। ` 2 
खेतिहर मजदूरों पर कर्ण का बोझ भी बढ़ते 

जा रहा है। पर्याप्त मजदूरी तथा लगातार कार्य न मिलने 
के कारण इन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति 
- के लिए भी कर्ज का संहारा लेना पड़ता है जिससे ये 
महाजनो के चंगुल में फंस जाते हैं और एक बार इनके चंगुल 
है में फंस जाने पर पुनः निकलना इनके लिए कठिन हो 


जाता है। खेतिहर मजदूर मधिकांशत: “अपनी व्यक्तिगत . 


स्वतन्तता को गिरवी . रखकर ही कर्ज नेते हैं । कृषि 
श्रम जाँच संमिति के अनुसार ।955-56 ई० से 
.64 प्रतिशत खेतिहर कर्ज के बोझ से ग्रसित थे तथा 
आसत कर्ज की मात्रा प्रति परिवार ।38 रुपये थीं । इस 
प्रकार जाँच के अनुसार ।956-57 ई० में खेतिहर मजदूरों 


पर कुल ]43 करोड़ रुपये के लगभग कर्ज था जबकि - 


` ` 950-5] ईर में कर्ज की अनुमानित रकम केवल 80 करोड़ 

रुपये ही थी। किन्तु, उक्त समिति के इस अनुमान से 
हर खेतिहर. मजदूरों की वास्तविक स्थिति का अन्दाजा नहीं 
लगता क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि शायद ही कोई 

ऐसा खेतिहर मजदूर परिवार होगा जो कर्ज के वोझ से 

मुक्त हो । ड 

न इस प्रकार भारत में खेतिहर मजदूरों के समक्ष आज 
अनेक समस्याएं हैं । इन पर मूल्य वृद्धि का भी बहुत बुरा, 
प्रभाव-पड़ता है। मूल्य के अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ने 

के कारण इनकी आथिक कठिनाइयाँ और भी उम्र हो गयी 

._- हैं | इनके बीच संगठन का अभाव है | इनकी कोई संगठित 

संस्था नहीं है जो इनके लिए घुविधाए दिलाने का प्रयत्न 
कर सके । इन्हे आवास की भी उंचित सुविधा नहीं प्रांप्त : 

'हे। रहने के लिए उचित स्थान के अभाव में इन्हे बड़ी 

ठित परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता 


भारतीय अर्थशास्त्र 


से इन्हें बचांते के लिए सामाजिक सुरक्षा ($००।९] $९०५- . 
79) की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी हैँ। बहुत- 
से राज्यों में तो इनकी स्थिति दासों के समान है । इस 
प्रकार अद्धे-वेकारी तथा सामाजिक कठिनाइयों से ग्रस्त | 
खेतिहर मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या निस्सन्देह हमारी 
कृषि-व्यवस्था के अस्थायित्व तथा गम्भीर शक्ति-हीनता क्रा _ 
सूचक है। इस वर्ग की कठिनाइयों को दूर किये वगैर 
भारतं की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की नींव सुदृढ़ नहीं हो 
सकती । द 
खेतिहर मजदूरों की हीनावस्था के.कारण 
भारत में वषी से खेतिहर मजदूरों की स्थिति दयनीय 
है। ब्रिटिश शासन काल में इनकी स्थिति को सुधारने के 
प्रायः कोई प्रयत्न नहीं किया गया । फलतः इनकी कठि- 
नाइयाँ और भी उग्र होती गयीं। भारतीय खेतिहर मज- 
दूरों की हीचावस्था के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं :_ , 
` (]) जनसंख्या की अत्यधिक बुद्धि के परिणामस्वरूप 
कूषि-भूमि का निरंतर उपविभाज़न (Sub-division of 
land due to excessive growth of population) :=— 
भारत की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके 
फलस्वरूप किसानों की भू-सम्पत्ति का उपचिभाजन बढ़ता 
ही जा रहा है तथा जोते छोटी होती जा रही हैं। जोतों . 
का आकार छोटा होने के कारण कृषि-कार्य- अलाभकरःहो 
जाता है। फलस्वरूप किसानों का निर्वाह केवल अपनी 
भूमि से ही नहीं हो पाता और वे कम ही मजदूरी पर. 
कार्य करने के लिए विवश' होते हैं। . इस प्रकार देश की" 
बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इसके फलस्वरूप भू-सम्पत्ति फे 
निरन्तर उपविभाजन के कारण खेतिहर मजदूरों को 
निर्धनता तथा विवशता बढ़ती.जा रही है। 

(2) कुटीर उद्योग-घन्घों का ह्लास (D९०line of 
Cottage Jndustries) :—भारत में ब्रिटिश शासन 
काल के प्रारम्भ से ही अनेक कारणों से कुटीर उद्योगों का. 
विनाश होने लगा जिससे देश में सहायक उद्योग-धस्धों का 
सर्वथा अभाव हो गया । कुटीर उद्योगों के विनाश से बहुंत- 
से कारीगर बेकार हो ग्रये तथा उन्हें बाध्य होकर कृषि 


का कार्य करना पड़ा। इससे खेतिहर मजदूरों की संख्या . 


में वृद्धि हो गयी ओर इन्हें कम मजदूरी पर ही कायं 
करने के लिए विवश कफ सा [ee 

(3) कजे का बोस (Burden of indebtedness) : 
हमारे देश के खेतिहर. मजदूरों की आय इतनी कम है 
कि उन्हें अपनी न्यूनतम “आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए 
भी कर्ज लेना पड़ता द । इसके अतिरिक्त विवाह एवं श्राद्ध 
आदि विशेष अवसरों पर भी वे कर्ज लेते हैं। मजदूरी कम 
होने के कारण ये कर्ज चुकाने में बहुधा असमर्थं रहते हैं 
तथा लाचार होकर इन्हें अपनी प बेचनी पड़ती है । 
कभी-कभी तो कर्ज लेने के लिए इन्हें अपनी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता तक को भी गिरवी रखना पड़ा है जिससे ये - 
महाजनों के दास की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार कर्ज के 
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बोझ से खेतिहर मजदूरों की आथिक विवशता बढ़ती जा 
रही है।. ` 


` (4) निरन्तर कायं का नहीं मिना (9९ऽ०n। 
Character of Employment) :—भरत में खेतिहर 
मजदूरों को कम मजदूरी पर भी निरन्तर कार्य नहीं 
मिलता । ये बहुधा वर्ष के अधिकतर भागं में वेकार ही 
रहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये वर्ष में 4-5 


` महीनों तक बेकार ही रह जाते हैं। किसी-किसी भाग में 


तो ये 6 महीनों तक वेकार रह जाते हैं.। द्वितीय कृषि श्रम 
जाँच समिति के अनुसार ।956-57 ई० में खेतिहर मज- 
दूरों को वर्ष में औसतन ]97 दिनों तक कार्ये मिलता है 
तथा 40 दिनों तक ये अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार 
समिति के अनुसार 956-57 ई० में ये ।28 दिन तक 
बेकार थे। आसित मजदूरों को वपं में औसत 326 दिन 
ही काम मिलता है। इनके लिए बेकारी का यह्‌ समय 
बड़ा ही दुःखंद हो जाता है और फलस्वरूप भोजन, वस्त्र 
आदि के लिए भी कजं लेना पड़ता है। अतः निरन्तर काम 


`न मिलने के कारण भी आथिक स्थिति खराब होती जा 
रही है। $ 


(5) सजदूरी चुकाने को दोपपूर्ण पद्धति (Defective 
system of Wage Paymens) :—हमारे देश में 
खेतिहर मजदूरों को मजदूरी चुकाने की पद्धति भी दोषपूर्ण 
है। कहीं तो मजदूरी नकद रुपयों में चुकायी जाती है, 
कहीं अन्न के रूप में और कहीं दोनो के रूप में । परन्तु 
आजकल मजदूरी प्रायः द्रव्य के रूप में ही दी जाती है। 
इससे मजदूरों को वास्तव में क्षति होती है; क्योंकि व€तुओं 
के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप मजदूरी में उस अनुपात में 
वद्धि नहीं हुई हैं। अतः इन्हें कम वास्तविक मजदूरी ही 


मिलती है। इस.प्रकार मजदूरी चुकाने की विभिन्नता. 
पूर्ण एवं दोष युक्त पद्धति के कारण भी मजदूरों की स्थिति . 


दयनीय होती जा रही है । 

(6) दोषपुणं रेयती कातून तथा अनुपस्थित जमों- 
दारी व्यबस्था (Defective Tenancy ‘Legislation 
and absentee Londlordism) :--ह मारे देश के वत्तंमान 
रैयती कानून भी खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि के 
लिए बहुत हद तक उत्तरदायी हैँ। ये मजदूर दूसरों की 


मि पर कार्य करते और केवल अपनी मजदूरी के भागी , 
स ते हैं। जमीन का मालिक बहुधा खेती से बहुत दूर . 
रहता है, फिर भी वह सम्पूर्णं उपज का हकदार होता है। ` 
अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था के कारण भीं इनकी . 


आथिक विवशता र वृद्धि हुई है । बड़े-बड़े जमींदार गाँवों 


में न रहकर नगरों में रहना अधिक पसन्द करते हैं। इनकी : 


अनुपस्थिति में जमींदारी की व्यवस्था इनके 'कर्मचारियों 


. द्वारा ही की जाती है जो किसानों पर-तरह-तरह्‌ के अत्या- 


चार करते हैं। बहुतःसे किसान इस प्रकार भूमि से 
बेदखल कर दिये जाते हैं और उन्हें बाध्य होकर खेतिहर 


' मजदूरों की श्रेणी में आना पड़ता है। 


(7) हेतिहर मजदूरों में संगठन का अभाव (ए-॥C/ ` 


of Organisation among the Agricultural Labo- 
७7९75) :--हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के वीच अभी. 
संगठन का पूर्णतया अभाव पाया जाता है । विभिन्न राज: 
नीतिक दलों के प्रयास के फलस्वरूप देश के औद्योगिक 
मजदूर दिन-प्रति-दिन संगठित होते जा रहे हैं जिससे 
उनकी स्थिति में सुधार होता जा रहा है, किन्तु खेतिहर 
मजदूरों में अभी संगठन का. अभाव है जिससे. इनकी 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए इनके द्वारा संगठित 
प्रयत्न नहीं किया जाता । वास्तव में, दूर-दूर तक विरे 
गाँवों की बिखरी बस्तियों में निर्धन जीवन व्यतीत करने 
वाले खेतिहर मजदूरों के वीच संगठन की प्रवृत्ति का 
अभांव अति स्वाभाविक है। इस प्रकार.संगठन के अभाव 
के कारण भी इनकी आर्थिक विवशता*अधिक हो गयी है। 


(8) खेतिहर मजदूरों के प्रति सरकार और समाज 
की उदासीनता (indifferent attitude of the Govt. 


and Society towards Agricultural Labour- 


८८४) :-हृमारे देश में खेतिहर मजदूरों के प्रति सरकार 
तथा समाज प्रारम्भ से ही उदासीन रहे हैं। ब्रिटिश 
शासनकाल में तो इनकी स्थिति में सुधार लाने कें लिए 
कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिससे इनकी ऑथक 


_ विवशता बहुत बढ़ गयी थी। इसमें कोई संदेह ` नहीं कि 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद इस. ओर सरकार का ध्यान _ 


विशेष रूप से आकर्षित हुआ है, फिर भी इस दिशा में. 
अभी कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हो पाया है। 
इस प्रकार जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि तथा जोतों के 
उप-विभाजन, कुटी र उद्योग के ह्लास, अत्यधिक कर्जे का बोझ, 
निरंतर कार्य का नहीं मिलना, मजदूरी चुकाने की दोषपूर्ण 


पद्धति, अनुपस्थित जमींदारी ब्यवस्था, संगठन का अभाव | 


तथा समाज एवं सरकार की उदासीनता आदि कारणों से 
खेतिहर मजदूरों की आथिक विवशता बढ़ती ही जा रही 
है । इनका जीवन घोर निराशा में-व्यतीत होता है । भूखे- 
नंगे पैदा होकर तथा आश्रयहीन मर जाने. तक ही 
इनके जीवन का सारा इतिहास सीमित है। अतः इनकी 


स्थिति. में सुधार लाने के लिए बहुत अधिक प्रयतनं की _ 


आवश्यकता है । ; 
खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के 
प्रयत्न 
(Attempts to improve the Condition of . 
Agricultural Labourers) | 


आज से/कुछ वषं पूर्वे खेतिहर मजदूरों की समस्याओं ¬ ` 


पर सरकार एवं समाज द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया 


जाता था, परन्तु आजकल केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 


Nie 


द्वारा इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करके तथा 
इनकी समस्याओं का समाधान का प्रयत्त किया जा रहा 
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है। इनकी स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयत्न 
आवश्यक हैं .:- 
(2) च्यूनतम मजइूरो को दर निश्‍चित तय करना 
(Fixation of Minimum Wages) :—हमारे देश में 
खेतिहर मजदूरों की मजदूरी सबसे .कम है । अतएव, इन्हें 
उचित मजदूरी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए । इसके 


भारतीय अर्थशास्त्र 


मजदूर पाये जाते हैं जिनक्री स्थिति दासों से अच्छी नहीं 
है। इन के मालिक इन्हें व्यावहारिक रूप से मोल लेते 
हैं । बम्बई में कोली, मद्रास में पुलेपान, उड़ीसा में चाकर, 
मध्य प्रदेश में सरकार तथा विहार में कामों इसी: प्रकार 
के होते हैं। बहुत राज्यों में तो आज भी वेगार की प्रथा 
प्रचलित है। इन सवको समाप्त कर खेतिहर मजदूरों को 


जमींदारों के शोषण से वचाना आवश्यक है। ऐसा नहीं 
होने से हमारा ग्रामीण समाज कभी सुखमय नहीं हो सकता | 
गाँवों में वेगार की प्रथा को भी समाप्त कर देना चाहिए। 
इंन सभी कार्यों के लिए खेतिहर मजदूरों के बीच संगठन 
कायम करना अनिवायं है जिससे देश की विशाल जनराशि 
को अद्धं-मानव के स्तर से ऊपर उठाया जा सके। इस 
सम्बन्ध में ]976-77 में कुछ ठोस कार्य किये गये थे। 


(4) कुटीर उद्योग-धन्धे का विकास :-हमारे देश में 
खेतिहर मजदूरों को वषं में प्रायः 4-5 महीने तक बेकार ही ' 
रहना पड़ता है। इस बेकारी के समय में अगर इनके लिए 
पुरक धन्धों की व्यवस्था होती तो वेकारी का समय अच्छे ढंग 
से व्यतीत होती तथा इनकी आय में.भी कुछ वृद्धि होती । 
इस प्रकार कुटीर उद्योगों की व्यवस्था से खेतिहर मजदूरों . 


। लिए विधान द्वारा इनकी न्यूनतम मजदूरी की दर को 
| निश्चित करने का प्रयास किया गया है। न्यूनतम मजदूरी 
वह मजदूरी है जिससे कम किसी को भी मजदूरी नहीं 

« मिलनी चाहिए। 948'ई० में भारत सरकार ने एक 

यूनतम मजदूरी विधान (Minimum Wages Act) 
न्‍्पारित किया जिसके आधार पर राज्य सरकारों को तीन 
वर्षों की अवधि में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 
निश्चित करनी थी । किन्तु, इस अवधि के अन्तरगत प्रत्येक 
राज्यों में यह कार्य सम्पन्न नहीं किया जा. सका । अतः 
]95] ई० में इस अवधि को वढ़ाकर 955 ई० तक कर 

दिया गया । आन्ध्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर 

प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, केरंल, 

उड़ीसा, अजमेर, कुर्ग, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ एवं 


कुछ भागों में न्यूनतम मजदूरी की.दर तय कर दी गयी है 
तथा कुछ राज्यों में ऐसा किया भी जा रहा है। किन्तु 
खेतिहर मजदूरों में संगठन के अभाव से इसका प्रभाव 
प्रायः नगण्य ही रहा है। बहुत-से मजदूर तथा क्रिसान तो 
इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं जान पाये हैं। मतः 
न्यूनतम मजदूरी को मान्य बनाने के लिए इस क्षेत्र में 


सरकार को अधिक तत्पर होना चाहिए अन्यंथा इससे कोई . 


लाभ की आशा नहीं की जा सकती । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में इस बात की सिफारिश की गयौ थी कि अभ्य 
क्षेत्रों में भी न्यूनतम मजदूरी शीघ्र ही निश्चित कर दी 
जाय । : 
. . (2) कायं के घण्टे को निविचन करना :-अन्य सभी 
: उद्योगों के मजदूरों की तरह खेतिहर मजदूरों के कायं 
करने का समय भी निश्चित होना चाहिए । हमारे देश में 
खेतिहर मजदूरों से बहुत अधिक समय तक कार्य लिया 
जाता है और उन्हें उचित अवकाश भी नहीं मिलता । 
अतः इसे विधान के द्वारा निश्चित करना चाहिए। इस. 
` सम्बन्ध में भुमि-सुधार समिति (Agrarian Reforms 
. ' Comne०) का प्रस्ताव था कि एक दिन मनुष्य के 
' लिए 2 घण्टे तथा औरतों के लिए 70 घण्टे का होना 
' चाहिए ओर 8 घण्टे से अधिक काम के लिए अतिरिक्त 
मजदूरी दी जानी चाहिए । कार्य के समय-सम्तन्धी विधान 
को कार्यान्वित करने में कठिनाइयाँ अवश्य होंगी, किन्तु 


5 . असम्भव जानकर छोड़ देना भी उचित नहीं होगा । 


(3) खेतिहर मजदूरों के दासत्व को दूर करना :-- 
भारतीय संविधान के अनुसार दास रखना एक 
अपराध है, फिर भी देश में ऐसे भी खेतिहर 


न्निपुरा में सबंत्र तथा असम, गुजरात एवं महाराष्ट्र के 


की आथिक विवशता को बहुत भंश तक कम किया जा 
सकता है । a 
, (5) शिक्षा तया स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुधार :-हमारे 
देश में खेतिहर, मजदूरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की 
जानी चाहिए । शिक्षा के अभाव में ये तथा इनके लड़के 
अपने अधिकारों से पूर्णतया अनभिज्ञ रह जाते हैं। इनके 
लिए साधारण शिक्षा से अधिक महत्त्व विशेष. शिक्षा का 
है जिससे वे सुगमतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके । 
शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य में सुधार की उचित व्यवस्था 
भी होनी चाहिए । 
(6) शाबास की समुचित व्यवस्था :--खेतिहर मजदूरों 
को रहने के लिए उचित वासस्थान भी उपलब्ध नहीं हैं; ये 
प्रायः गन्दी झोपड़ियों के गन्दे वातावरण में रहते हैं। 


` झोपड़ी के नीचे की भूमि भी बहुधा .इनकी अपनी 


नहीं होती. । अतः, इनकी आथिक स्थिति में सुधार 

लाने के लिए यहः आवश्यक है कि इनके लिए उचित 
वास-स्थान की सुविधा प्रदाने की जाय। वास- स्थान 
की भूमि पर इनका अधिकार होना चाहिए। इस 
सम्बन्ध में “बिहार सुविधा-प्राप्त व्यक्ति वास-स्थान काश्त- 
कारी विधान ।958 ई०? विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

इस विधान के द्वारा. ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को उनके. 
वास-स्थान की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के 

विधान अन्य राज्यों में भी होने चाहिए । डः 


` (7) ऋण के बोझ को कम करना, :-हमारे देश में 
खेतिहर मजदूर कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। अतः इनकी 
आथिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि 


-इनके कर्ज के बोझ को समाप्त किया जाय। इसके लिए 
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विधान द्वारां पुराने ऋणों को समाप्त कर देना चाहिए 
तथा भविष्य में उचित दर पर कर्ज प्रदान करने के लिए 
इनके वीच सहकारी साख समितियों की स्थापना करनी 
चाहिंए। पंचवर्षीप योजना में भी इस- प्रकार के सुझाव 
दिये गये हैं । 


. (8) इनके. बीच संगठन कायम करना :-खेतिहर 
मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक ' 
है कि इनका एक देश-व्यापी संगठन बनाया जाय । कृषि- 
सुधार समिति ने इनके बीच एक देशव्यापी सगठन' की 


स्थापना की सिफारिश की थी। संगठन के द्वारा इनकी 


अधिकांश कठिनाइयों को दूर करने का सम्यक्‌ प्रयास 
सम्भव है। इसके द्वारा देश के इस बड़े जन-समूह को अड - 
मानव के इस स्तर से ऊपर उठाया जा सकता है जिसमें 
वह कुछ स्थानों पर इतना नीचे गिर गया है कि गोवर 
से चुने हुए अन्त के दाने खाकर अपना जीवन व्यत्तीत 
करता है अतः इनकी स्थिति में सुधार के उद्देश्य से औद्यो- 
गिक मजदूरों की तरह कृषि-मजदूरों के बीच भी एक देश- 
व्यापी संगठन अनिवार्य है । - 

(9) भूभि-हीन सजदूरों के लिए भूमि को व्यवस्था :- 
भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या का उचित समाधान 
इन्हें भूमि देकर ही किया जा. सकता है । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि देश में कृषि-योग्य भूमि. का अभाव है, अतः 
प्रत्येक भूमि-हीन परिवार के लिए भूमि की व्यवस्था करना 
कठिन होगा । फिर भी, सरकार द्वारा जिस बंजर भूमि 
को कृषि-योग्य बनाया जाता है, या अधिकतम सीमा- 
निर्धारण के पश्चात्‌ जो भूमि सरकार के पास आती है 
उसकी व्यवस्था में भूमि-हीन-कृषक मजदूरों को प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए। किन्तू, इन्हें भूमि इसी शतं पर दी जानी 
चाहिए कि ये उसमें सहकारिता (Co-operative Farm 
९) के आधार पर खेती का कार्य करे। इससे इनकी 
स्थितिमें पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है। भारत सरकार 
द्वारा हाल में ही परती भूमि के उद्धार के सम्बन्ध में सुझाव 
देने लिए एक समिति नियुक्ति की गयी थीं ।.समिति ने ।2 
राज्यों में ]0.8 करोड़ रुपये के व्यय से ।0:8*लाख एकड़ 
भूमि के उद्धार की सिफारिश की थी । * 


उपरोक्त सभी उपायों द्वारा भारत के खेतिहर मजदूरों 
की आशिक विवशत। को कम किया जा सकता है। 


पंचवर्षीय योजनाओं में खेतिहर मजदूर 
(Agricultural Labourers in Five Year Plans) 

योजना आयोग ने खेतिहर मजदूरों की स्थिति एवं 
समस्याओं पर विशेष प्रकाश डालां है तथा इनकी स्थिति 
'में सुधार के लिए पंबवर्षीय योजनाओं में बहुत-से सुझाव 
प्रस्तुत किये हैं । आयोग के अनुसार खेतिहर मजदूर ग्रामीण 


' व्यवस्था के एक प्रमुख अंग हैं, अतः इनकी उन्नति एवं 


समृद्धि पर ही समस्त ग्रामीण व्यवस्था की उन्नति एवं 


समृद्धि आश्रित है। इस प्रकार खेतिहर मजदूरों को स्थिति 


. में सुधार को पंचवर्षीय योजना का एक प्रधान उद्देश्य माना 


गया है । योजना आयोग के निम्नांकित वयान से यहु स्पष्ट 

है : ‘It is one of the primary objects of the 

Five Year Plans to ensure fuller opportuni, 
ties for work and a better living to all sections 

of the rural community and, in particular, to 

assist agricultural labourers and in the back: 

ward classes to. come up to the level of the 

rest. Their problems uodoubtedly constitute a 
challenge and the obligation. rests upon the 

community as a whole: to’ find satisfactory 

solutions for them. | 


प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) 
में खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य के 
बहुतःसे सुझाव दिये गये थें जिनमें निम्नलिखित विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं :--(!) अपेक्षाकृत कम मजदूरी वाले 
क्षेत्रों में बड़े-बड़े फामों तथा गहन कृषि के लिए चुने गये 
इलाकों में न्यूनतम' मजदूरी विधान को यथाशीघ्र लागू 
करने का प्रयत्न आवश्यक है । देश के अन्य भागों में भी 
राज्य सरकार द्वारा इस नियम को कार्यान्वित करने की 
व्यवस्था की जानी चाहिए । (2) कृषि-योग्य बनायी गयी 
बंजर भूमि की व्यवस्थां में भूमि-हीन मजदूरों को यथा- 
सम्भव प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इस प्रकार की 
भूमि परःवे सहकारी समितियों का निर्माण कर कृषि का . 
कार्य करेंगी । (3) प्रथम योजना में. खेतिहर मजदूरों को 
वास-स्थान की भूमि प्रदान करने पर भी जोर दिया गया 
था । आयोग के अनुसार खेतिहर मजदूर अपनी झोपड़ी 
की नीचे वाली भूमि. के भी मालिक नहीं होते जिससे * 
इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है । ऐसी स्थिति ' 
में ऐसे भूमि-हीन किसानों को जिन्हें अपने, मकान वाला 
भूमि पर अस्थायी अधिकार प्राप्त हो उस परं मौरूसी 
अधिकार दिये जायं । 

प्रथम योजनाकाल में भूमि-हीन मजदूरों के पुनर्वास 
के लिए 2 करोड़ रुपये व्यय का एक कार्यक्रम तयार किया 
गया था जिसे आगे घटाकर केवल ].5 करोड़ रुपये ही 
रखा - गया, किन्तु योजनाकाल में इस मद में । करोड़ से 


भी कम रकम खचं हुई । 


ह्ितीयं पंचवर्षोय योजना (Second Five Year 
९६॥) में भी खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के 
प्रयत्न' किये गये थे । योजना में इस बात पर विशेष रूप 
से जोर दिया गया था कि जिन क्षेत्रों में- अभी तक 
न्यूनतम मजदूरी नहीं निश्चित की जा सको है, उन क्षेत्रों 
में इसे यथाशीघ्र निश्चित करने की आवश्यकता है । साथ 
ही, बंजर भूमि “उद्धार एवं जोतों की अधिकतम सीमा- 
निर्धारण के फलस्वरूप'जो अतिरिक्त भूमि बच जाती .है 
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उसको व्यवस्था भूमि-हीन मजदूरों के साथ सहकारी कृषि 
के आधार पर यथासम्भव की जानी चाहिए। योजना के 
अन्तर्गत इनकी स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण उद्योगों | 
के विकास का भी आयोजन किया गया था । जाथ ही, 
'मजदरों के वास-स्थान की भूमि; श्रम सहयोग समितियों 
की स्थापना तथा भूमि-हीन मजदूरों के पुनर्वास पर भी 
योजना में विशेष जोर दिया गया था। योजनाकाअ में ! 
लाख एकड़ भूमि पर ।0,000 भूमि-हीच मजदूर परिवारों 
. को वसाने के लिए 5 करोड़ रुपये व्यय की. व्यवस्था की 
गयी थी । इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना में पिछड़े वर्गों 
के उद्धार के लिए प्रायः 90 करोइ रुपये व्यय किये गये। 
तृतीय पंचवर्षोय योजना (7/4 ¡४९ ४९३ Pan) 
का दीय पंचवर्षीय योजना में खेतिहर मजदूरों की 
थति को सुधारने पर पर्याप्त जोर दिया गया था। योजना- 


` काल में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बहुत अधिक रकम ` 


व्यय की व्यवस्था थी । तृतीय योजना में इन कार्यक्रमों के 
माध्यम से ही खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार पर 
जोर दिया गया था । योजनाकाल में राज्यों की योजनाओं 
के अनुसार खेतिहर मजदूरों को वसाने के लिए 4 करोड़ 
'रुपये तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 करोड़ रुपये व्यय की 
व्यवस्था थी । तृतीय योजनाकाल. में 50 लाख एकड़ भूमि 
पर 7 लाख खेतिहर मजदूर परिवारों को बताने की 
व्यवस्था थी । साथ ही, योजनाकाल में खेतिहर मजदूरों 
की अद्ध-वेरोजगारी की स्थिति को दूर करेने के लिए गाँव में 
- विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाये गये थे जिसके परिणाम- 
स्वरूप योजना के अन्त में प्रायः 25 लाख खेतिहर मजदूरों 


मात्रा में प्रयत्न किये जा रहे हैं। 


भ्षारतीय अर्थंशाशल 


को ।00 दिन की अतिरिक्तं मजदूरी प्राप्त होने की ` 
आशा थी । ; 


चतुर्थं पंत्रवर्षीय योजना (Fourth Five Year 
ए।३7) में छोटे-छोटे किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की 
समस्याओं पर विशेष रूप से जोर दिया गया था । इनकी 
स्थिति में सुधार के लिए दो प्रकार के कार्य करने कीं 
व्यवस्था थी :-सर्वप्रथम तो चतुर्थं योजना काल में 
कृषि के विकास के लिए वहुत-से सामान्य कार्यक्रम 
अपनाये जाने को थे जिससे सम्पूर्ण कृषक समाज के 
साथ-साथ छोटे-छोटे किसानों को भी लाभ होने की' - 
आशा थी । देश के चुने हुए जिलों में छोटे-छोटे किसानों 
तथा खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष 
रूप से प्रयत्न किये जाने को थे। इस योजनाकाल में कुछ 
चुने हुए जिलों में Small Farmers Development 
A९7० नामक एक विशेष संस्था स्थापित करने का 
प्रयास किया जाने को था । इस मद में चतुर्थ योजनाकाल 
में !।5 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । 


- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) 
में भी इस मद में विशेष जोर देने का आयोजन था। पाँचवीं 
पंचवर्षीय योजनाकाल में खेतिहर मजदूरों को वास-स्थान 
के लिए भूमि दिलाने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यय- 
व्यवस्था थी । 


छठी पंचवर्षीप योजना ( Sixth Five-Year Plan) 
में भी कृषि-मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त . 


विशेष अध्ययन-सूची 
J. Dr. V.K.R.YV. Rao: Agricultural Labour in India. 
2. Reports of the Agricultural Labotir Enquiry. Committees. 
3. First, Second, Third, Fourth’ & Fifth Five Year Plans of India. 


हट 4. The Indian Labour Year Book. 
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~ बे बी 


अध्याय : 27 


` हरी-क्रान्ति 


+ (The Green Revolution) { { & 


प्रावकथन- भारत में तीव्र गति से वढ़ती हुई जन- 
संख्या के लिए खाद्यान्न एवं विस्तारशील उद्योग-धन्धों के 
लिए कच्चे पदार्थ की पूर्ति को बढ़ाने के लिए कृषि के 
सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही एक प्रगतिशील-नीति की 
आवश्यकता रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत 
कृषि-उत्पादन में वृद्ध क्रे लिए आयोग द्वारा संस्थागत तथा 
तकनीकी परिवर्तन पर जोर दिया गया था । संस्थागत परि- 
वर्तनों में देश की भूमि-व्यवस्या में विभिन्न प्रकार के सुधा र- 
जैसे जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारों को भू-स्वामित्व 
का अधिकार दिलवाना, लगान नियंत्रित करना तथा जोतों 
की अंधिकतम सीमा निर्धारित करना आदि आते हैं। इन 
भूमि-सुधारों का प्रधान उद्देश्य किसानों में उत्पादन की 
प्रेरणा को बढ़ाना तथा सामाजिक न्याय की अधिकाधिक . 
ब्यवस्था करना है। दूसरी ओर, इषि के क्षेत्र में तकनीकी 
सुधारों के अन्तरगत कृषि-सम्वस्धी औजारों तथा खाद, 
सुधरे हुए वीज आदि की अधिकाधिक मात्रा. में व्यवस्था. 
करना आदि । इसके साथ ही, उचित मूल्य नीति एवं साख, 
बिक्री, संचय एवं परिवहन आदि की सुविधाओं के विस्तार 
पर भी जोर दिया जा रहा है । द्वितीय योजना तक आयोग 
ने कृषि के क्षेत्र में इन विभिन्‍न उपायों द्वारा कृषिं के 
उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न जारी रखा । इन विभिन्न ` 


प्रकार के प्रयत्नो के परिणामंस्वरूप कृषि. के उतपादन में. 


वुद्धि अवश्य हुईं, किन्तु एक सुनिश्चित कृषि-सम्बन्धी नीति 
के अभाव में ये कृषि के क्षेत्र में कान्तिकारी परिवतेन 
(agricultural break throug!) की स्थिति नहीं उत्पणन 
की जा सकी । वास्तव में, कृषि-क्रान्ति के लिए एक सुनि- 


इन्नत कृषि-सम्बन्धी नीति की सबसे प्रबल आवश्यकता है। 


भारतीय कृषि विकास की नयी नौति (\6४ 5(78/8- 
gy in Indian agriculture) :—]96]-62 में तृतीय, 
योजना के प्रारम्भ के साथ देश में एक नयी इषि-नीति का 
सूत्रपात हुआ जिसने कृषि के उत्पादन में अंभूतपूव वृद्धः 
को संभव बनाया । पहले-पहल !960-6! में गहन जिला . 
विकास कार्यक्रम (Intensive Agricultural District 
Programme) या पैकेज प्रोग्राम देश के चुने हुए सात 
जिलों में, जिनमें विकास के लिए सभी साधन मौजूद थे, 
लागू किया गया। इन चुने हुए जिलों में कृषि की सुधरी 
हुईं विधियाँ तथा विभिन्न कृषिगत साधन जैसे उत्तम खाद, 
सुधरे हुए बीज, औजार, {चाई आदि एक साथ प्रयुक्त किये 


गये । इसके परिणामस्वरूप, इसमें उत्पादन में आश्चर्यजनक 
यति से वृद्धि हुई । इस कार्यक्रम की सफलता से प्रभावित . 


होकर एक अन्य अपेक्षाकृत कम विस्तृत कार्यक्रम [६९०5५९ ` 
Agricultural Area Development Programme ° 


लागू किया गया जिसमें विशिष्ट फसलों की खेती पर 


विशेष रूप में ध्यान दिया गया। इसी तरह गेहूं, धान ' - 


तथा अन्य प्रमुख उपजों के लिए नये-नये सुधरे हुए बीजों 


-का भी ईजाद हुआ | उदाहरण के 'ल्रिए, गेहू में मेक्सिकन 


छोटी किसमें ।963-64 से तथा धान की 7. \. 7. किस्म 
]965 से प्रयुक्त की जाने लगी। इनके प्रयोग से कृषि के 
उत्पादन में आवश्यंजनक गति से वृद्धि हुई। परिणाम- 
स्वरूप, भारतीय कृषि जो सदियों से निष्क्रिय अवस्था 


-सें पड़ी थी, अब विकास की ओर उन्मुख हुई है। नये- 


नये एवं सुधरे हुए खेती के तरीके, अधिक उपज देनेवाले 
बीजों, उत्तम खाद तथा गहन कृषि कार्येक्रमों से कृषि के 
क्षेत्र में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न हो गयी जिसे हसै 
क्रान्ति (Gren Re४०।५४०) की संज्ञा दी जाती है। - 
तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत 
ही कम हुआ जिससे देश के एक बहुत बड़ भाग में भीषण | 
खाद्य-संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी । अतएव खाद्य- 
समस्या के स्थायी समाधान के लिए ।966-67 में कृषि 
विकासं की एक नयी नीति (New Strategy of Agricul- 
tural Development) की शुरुआत हुई । इस नयी नीति 
के अन्तर्गत निग्नॉकित पंच-सुत्री विकास रार्यकम को 
अपनाया गया- . . SES 
. () सवंप्रथम, ऊंची उपज देनेवाले बीजों का उत्पा- 
दन बढ़ाया जाय तथा इनके वितरण की प्रणाली 
को अधिक संगठित किया जाय । | 
-' (2) द्वितीयतः, कृषिःसाख एवं अत्य साधनों की पूति _ 
` ` में सुधार किया जाय। क 
(3) तृतीयतः, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी 
. किसानों तक पहु चायी जाय। bo 
(4) चतुर्थंतः, अधिक उपज से उत्पन्न समस्या-कटाई, -_ 
` _ संग्रह्‌, विक्रय आदि के समाधान का प्रयत्न । 
` (£) अन्ततः, छोटे-छोटे किसानों को कृषि-यंत्र प्रदान ` 
करनेवाली संस्थाओं को अधिक सुदु बनाया 
जाय। . ˆ > RRR 


960-6 से ।973-74 ई० के बीच खाद्यान्‍्नों क 
उत्पादन में वाषिक 272 प्रतिशत (७00५७) compound 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8॥8 भारतीय अर्थशास्त्र 


72०) की दर से वृद्धि हुई । किन्तुः गहुँ के उत्पोदन में यह 


घृद्धि वाषिक 8:85 प्रतिशत की दर से हुई । 


नई कृषि-विकास विधि की उपलब्धियाँ 


पिछले कुछ वर्षों के उत्पादन-सम्बन्धी आँकड़ों से पता 
खलता है कि गेहे का उत्पादन जो ।964-65 में 23 लाख 
टन था, 97-72 में बढ़कर 265 लाख टन हो गया अर्थात्‌ 
इसमें ।5:4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 975-76 में तो यह्‌ 
283 लाख टन हो गया। उत्पादन में इस वृद्धि का कुछ 
भाग तो क्षेत्रफन के विस्तार के कारण हुआ: परन्तु इस 
चीच प्रति हेक्टर उपज भी 93 किलोग्राम से बढ़कर 
2,382 किलोग्राम हो गरें अर्थात्‌ इंसमें 42 प्रतिशत वृद्धि 
हुई । इसी प्रकार ।964-65 और ।970-7! के दौरान 
झकई की प्रति हेक्टर उपज में 25 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
फित्तु जवार और वाजरा को प्रति हेवटर उपज में वृद्धि 


महत्त्वहीन रही । ]969-70 और ।970-77 में तो मक्का, 
ज्वार और बाजरा की प्रति हेक्टर उपज में गिरावट ही 
आई । पर वर्तमान स्थिति का सबसे असंतोषजनक पहलू यह 
है कि चावल की कुल उपज, जो 960-6! में 340 लाख टन 
थी, 965 66 में कम होकर 305 लाख टन रह गयी। 973- 
74 के दौरान चावल के उत्पादन का 440 लाख टन तथा 
]975-76 में 495 लाख टन तक पहुँच जाना इस बात का 
संकेत है कि हरित क्रान्ति कां प्रभाव भारंत की प्रधान 
फसल पर भी थोड़ा व्यक्त हुआ है। 973-74 में. प्रति 
एकड़ उपज भी बढ़कर ।]5 किलोग्राम हो गयी है। अतः 
इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि जहाँ कृषि विकास- 


. स्थिति का प्रभाव गेहूँ की फसल में व्यक्त.हुआ वहाँ भारत 


की सबसे बड़ी तथा महत्त्वपूणं फसल अर्थात्‌ चावल पर 
इसका कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ । 


मुख्य फसलों के प्रति हेक्टर उत्पादन की प्रवृत्ति : प्रति हेक्टर उपज (किलोग्राम में) 


चावल ! ज्वार ` 
I960-6] 0I3 _ , 533 
I964-65 i073 ` ` 503 
I970-7I I34 * 470 
I97I-72 II45 १46] 
I973-74 II5] 544 
]974-75 i06I ` -. 645 


अधीन. क्षेत्रफल, जो 7966-67 में 8:9 लाख हेक्टर था 
बढ़कर 97.-72 में ।80 लाख हेक्टर हो गया। इसके 
अतिरिक्त चई किसमें जिनक पकने में अपेक्षाकृत थोड़ा समय 
लगता है, को अधिक महत्त्व,दिया जाने लगा और बहुत-से 
[सिचाई के अधीन क्षेत्रों में एक फसल उगाने की अपेक्षा दो- 
दो फसले बोई जाने लगी। पंजाव, हरियाणा, दिल्‍ली, राज- 
स्थान और पश्चिम उत्तरप्रदेश में नए मंविसकन किस्म के 


बीजों 7 Nn सोनारा 64 कल्याण और पी० 


बी०-।8 के लिए अभूतपूर्वं उत्साह पाया गया । परन्तु 
चावल क सम्बन्ध में बीजों की किस्मों अर्थात्‌ टी० एन-], 


, आई० मार०--8, टेनिन-3 और ए० डी० टी०-27 के 
सम्बन्ध में प्रयोगशालाओं में तो सफलता प्राप्त हुई किन्तु 
. खेती में इन्हें स्पष्टतया श्रेष्ठ प्रमाणित नहीं किया जा. 
सका है। चावश के क्षेत्रों में किसानों ने, जो कुल कृषि-परि- 
'वारों का बड़ा भाग है, नई किस्म.के वीजों को उत्साह क: 
साथ ग्रहण नहीं किया । जहाँ पारस्परिक किस्म के वीजों . 


रा केवल 4 से 5 टन उत्पादन प्रति हेक्‍टर सम्भव है, 


' चहँ नई ओर उन्नत किस्मों के-बीजों द्वारा 8 से 70 टंन 


अ 


उत्पादन किया जा सकता 'है। 


Ho 
p ' ३३२ 
६ £ हा 


र 


नई विकास-विधि के परिणामस्वरूप, उन्नत बीजों के 


बाजरा मक्का गह 
286 926 85] 
- 380 * I009 93 
60 . . I27 I299 
455 .. 892 I382 
540 365 कट 
287 966 382 


अधिक उपजाऊ बीजों के अधीन क्षेत्रफल और इसका 
खाद्योत्पादन की वृद्धि में योगदान :--अगले पृष्ठ की तालिका 
में अधिक उपजाऊ बीजों के अधीन क्षेत्रफल दिया गया है। 
तालिका से स्पष्ट है कि गेहूं को छोड़ अन्य फसलों में प्राप्ति 
` लक्ष्य से कम ही रही है । जाहिर है'कि या तो लक्ष्यरनिर्धा- 
रित करते समथ व्यवहायंता को दृष्टि में नहीं रखा णाता 
या आवश्यक प्रसार सेवा (£०750० ७९7४।८९) या ` 
आदान-संचरण (० 3।९8) पर्याप्त मात्रा में - 
उपलब्ध नहीं कराया जाता था, या ये दोनों लक्ष्य और 
वास्तविक प्रास्त में अन्तर के लिए जिम्मेदार हैं । सरकारी 
संस्थाओं के कार्य-भाग का विवेचन करते हुए पी०_एन० 
राधाकृष्णन लिखते हैं, “मद्रास ही एकमात्र उदाहरण है 
जहाँ राजकीय योजना को सफलतापुर्वक कार्यान्वित किया 
गया । दूसरे राज्यों में जो भी सफलता प्राप्त हुई हे उसका - 
थ्य सरकारी मशीनरी की अंपेक्षा किसानों के अपने 
उपक्रम और उत्साह को दिया जाता है। पंजाब में 
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि चू'कि किसान 
काफी शिक्षित हुँ 'इसलिए उन्हें अधिक उपजाऊ किस्म के 
बीजों को स्वीकार करवाने के लिए विशेष प्रयतन नहीं... 
कृरना पड़ा |” 
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.हरी क्रान्ति 


3]9 


. अधिक उफ्जाऊ किस्म के बीजों के अधीन क्षेत्रफल लाख हेक्टरों में ` 


फसल I968-69 
चावल 96 
गेहूँ ट 48 
मकई 4 
ज्वार 7. 
०. ८ बाजरो 75 77S RRR RR बाजरा 57) £ 
- कुल 92 : रः 


उबरकों (F67६:72075) फा प्रयोग :-नई कृषि-विकास 
विधि में प्रत्येक फसल के लिए उर्वरकों की विशेष मात्रा 
के प्रयोग की सिफारिश की गई हैं। परिणामतः यह अनि- 
वारये हो जाता है कि उव रकों के उत्पादन को बढ़ने का प्रयास 
किया जाए। किन्तु उवंरकों की नई उत्पादक इकाइयों 
को स्थापित करने में समय लगेगा । इस ब्रीच में उर्वरकों 
के आयात की मात्रा बढ़ानी अनिवार्य है। इस अवधि में 
.खाद एंवं उर्वरकों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ट है कि ]964-65 और 97-72 के दौरान 
नत्रजनक उर्वरक का उपभोग (अन्तर्देशीय एवं आयातित) 
340 प्रतिशत बढ़ा, फासफोरस उर्वरक का 377 प्रतिशत 
आर पोटास उरवंरक का 428 प्रतिशत बढ़ा । 950-5] 


की तुलना में तो उर्व रक के प्रयोग में वत्त मान वृद्धि अत्यंत | 


` आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ।960-6 और ।97-72 के 
दौरान प्रति हेक्टर उपयोग उवंरक ।.9 किलोग्राम से बढ़कर 
6'] किलोग्राम हो गया। निम्नांकित तालिका से यह 
स्पष्ट है :-- 


चौथी योजना का लक्ष्य 973-74 में प्राप्ति 
I0I 95 
77 । 08' 
I2 - 6 
32 JI 
28 30 
250 250 


* छोटी सिंचाई की योजनाएं (Minor Irrigation 
Schemes) :—]965-66 और 966-67 के सुखे के 
कारण बिहार और :पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पैदा 
हुई, उसके कारण छोटी सिंचाई,को कृषि-आयोजन में उच्च 
प्राथमिकता प्रदान करनी पड़ी ओर परिणामतः छोटी 
[सिचाई के विकास को नई कृपि-विकास विधि के अनिवार्य 
अंग के रूप में स्वीकार करना पड़ा। यह वात काफी 
संतोषजनक है कि पिछले तीन वर्षों (अर्थात्‌ ]966-67 से 
]968-69) के दौरान ।00 लाख एकड़ भूमि में अतिरिक्त 
कृषि-सामथ्यं कायम किया गया । नई विकास-विधि की 
सफलता बहुत हृद तक कृषि-सुविधाओं के विस्तार पर 
निर्भर करेंगी । अतः सबसे-पहले नई विकास-विघि में उन 
क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जायगा जिसमें निश्चित 
सिचाई अथवा वर्षा.उपलब्ध है। किन्तु कृषि-क्रांति समग्र 
भारत में तब तक व्यापक रूप धारण नहीं कर सकती, जब 
तक कि सिंचाई की पूविधाओं का विकास नहीं हो जाए । . 


उर्वेरकों का उपयोग : हजार मेट्रिक टन 


नत्रजनक फासफोरस पोटाझ कुल प्रति हेक्टर उपयोग किलोग्राम में 

I950-5 56 पर 6 69 0.5 

I960-6I 2]2 53 24 289 I.9 
I964-65 - 434 48 70 652 ° 4.2 _ 
4965-66 575 ]32 78 785 5.l 

]970-7] ]479 54] 236 ` 2256 I3.7 
I97]-72 I798 558 300 2656 6:7 
]973-74 I830 550 360 2840 ——— 
I976-77 2460 630 320 340 ——— 


इस हरी क्रान्ति के लिए बहुत-से कारण उत्तरदायी 
 हैं। परन्तु इनमें सर्वाधिक गौर वपूर्ण स्थान कृषि-अनु- 
सन्धान परिषद्‌ (jndian Council of Agricultural 
R€९३7८॥) तथा लुधियाना (पंजाब) एवं प्तनगर 
(उत्तर प्रदेश) के क्ृषि-विश्वविद्यालयों को है। ध्यानपूर्वक 


देखने से स्पष्ट होगा कि यह हरी क्रान्ति मुख्यतः अधिक 
उपज देनेवाले बीजों का ही परिणाम थी जिन्हें पता 
लगाने में इन संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है। 
संक्षेप सें, इस हरी कान्ति के लिए निम्नित कारण 
मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं- 
(।) भारी उपजदायी बीजों का उपयोग (08४ 0६ 
Wonder 8०८०१७)--कृषि के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवतेन 
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। नये एवं आश्चर्यजनक बीजों की देन है । इन बीजों 


के परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण खाद्यान्तों के प्रति एकड़ _ 


उत्पादन में अत्याधिक वृद्धि हुई है। इनमें घान के - 

ताईच'ग, आई० आर०--8 एवं गेहूं के कल्याण सोना 
तथा सोनालिका आदि उल्लेखनीय हैं। 968-69 में . 

लगभग 92 लाख हेक्टर, 970-7 में ।40 लाख हुक्टर तथा 

973-74 में 258 लाख हेक्टर भूमि में उन्नत बीजों का 

प्रयोग किया गया था तथा ।976-77 तक 330 लाख हेक्टर 

भूमि को इन बीजों के अन्तगंत लाने का आयोजन था । इस 

प्रकार चतुंथ योजना के अन्त में उन्नत बीजों के अन्तर्गत 250 

लाख हेक्ट्रर भूमि आ गग्रीथी ।२ इन उन्नत किस्म के बीजों 

४ की उपज देशी किस्म की तुलना में बहुत अधिक होठों 
- है । गेहूं के क्षेत्र में उपज में इससे वहुत अधिक वृद्धि हुई 
"हे । इस कार्य के लिए विभिन्‍न राज्यों में बीज निगम 
स्थापित किये गये हैं जिनसे बीजों के उत्पादन, प्रमाणीकरण 
और. वितरण में- सुविधा हो सके । विभिन्न राज्यों में 
बीजों के लिए बहुगुणन फर्म स्थापित किये गये हैं। एक 


की भी स्थापना को गयी है जिससे इस. कायं में बहुत 
अधिक सहायता मिल रही है। 
(2) उबेरकों के प्रयोग पर अधिक जोर (E०455 
. on utilisation of Fertilizers) :--कृषषि की उपज में 
वृद्धि लाने में. उर्व रकों का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। 
है 22225. नयी क्षि-नी ति-सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक फसल 
| के लिए उवंरक की मात्रा निश्चित की गयी है। परिमाण- 
4 स्वरूप इसके उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 
7 सम्पूर्ण भारत में फासफेरिक उर्वरकों का प्रयोग जो ।950- 
` 5! में 7 हजार मेट्रिक टन था, द्वितीय योजना के अन्तिम 
~ वषं 7960-6] में ब॒ढ़करं 53 हजार मेंट्रिकि टन तथा 
ह 976-77 में 650 हजार मेट्रिक टन हो गया । इसी प्रकार 
0 नतजनक उर्वरक का प्रयोग 950-5 में 56 हजार मेट्रिक 
छ; टन से बढ़कर 973-74 में. ।830 हजार मेट्रिक तथा 
&  ]976-77. में 24.6 लाख टन हो गया तथा पोटास 
EE के किस्म के रासायनिक उवंरक़् का उपयोग जो 4950-5] 
३.० में लगभग 6 हजार मेट्रिक टन था बढ़कर I976-77 में 
` ` 360 हजार टन हो गया । १ 
` उबेरकों के वितरकों भर उर्वरक खरीदने के लिए 
किसानों को क्रमशः लघु अवघि के ऋण गोर तकावी 
उ दी जोती है। पांचवीं योजना के तीसरे वषं (976-77) 


4 
|... में खाद तया उबरकों के प्रयोग को बढ़ाकर 248 लाख 
 , मेट्रिक टन नत्रजनक, 67 लाख मेट्रिक टन फासफेट 
: आर्‌ 34 लाख मेट्रिक टन पोटाश का आयोजन थ।। 
इस गति से ।980-8] में उर्वरकों की माँग बढ़कर ]50 
. साख टन होने का अनुमान है। 


ss I 


राष्ट्रीय बीज निग्रम (tional Seeds Corporation): 


|. The Fourth Plan : Mid-term Appraisal, Dec. I967. 


‘The Fifth Five Year Plan (I974-79), I976, P: 5, 


भारतीय अर्थशास्त्र 


(3) आधुनिक उपकरण एवं संयंत्र (M०५९१ एपूपं- ` 
pments and. Machinarics) :—ङषि-उत्पादन को 
बढ़ाने में तथा प्रति-हेक्टर उत्पादनं लांगत को कम . करने 
में आधुनिक कृषि-यन्त्रों, जैसे--ट्रैक्टर, बुलडोजर, ट्यूब 
चेल्स, डीजल ई जन, शक्ति-चालित पम्प आदि का योग- 
दान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में, कपि के' आधुनिक 
यन्त्रों के उपयोग से कृषि के उत्पादन में वहुत अधिक 
वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में इनके प्रयोग में बहुत 
अधिक वृद्धि हुई है । चतुर्थं योजना में 250 चुने गये 

जिलों में से प्रत्येक में जिला-स्तर पर एक कृषि-ओजार 
केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था जहाँ उच्नत कृषि औजारों के 
उत्पादन, सविसिंग, मरम्मत एवं प्रचार का कार्यं किया 
जाने को था चतुर्थ योजना के अन्त में कम-से-कम 20 प्रति- 
शत कृषकों को उन्नत कृषि-उपकरण एवं संयंत्र प्रदान 
करने का आयोजन था। कृषि के यंत्रीकरण (\M९०n- 
isation of Agriculture) से वषं. में दो-तीन फसलों 
की खेती सम्भव हुई है। | 


(4) कौटनाशक औषधियों का उपयोग (Ue 
of pesctcld९ऽ) :--भारत .में पिछले कुछ वर्षों में 
 कीटाणुनाशक एवं विभिन्‍न पौधे के रोगों के नियन्त्रण की 
दिशा में भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद्‌ ने महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है। नयी कृषि नीति में सरकार कीटानणुनाशक' 
औषधियों और पौंधों की रक्षा के लिए उपकरण तैयार 
करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। देश के पौधा 
संरक्षण निदेशालय के अन्तर्गत 77 केन्द्रीय पौधा संरक्षण 
केन्द्रों द्वारा फसलों के कीड़ों व रोग आदिं के नियन्त्रण 
करने के लिए प्राविधिक परामश दिया जाता है। राज्य 
के कृषि-विभागों द्वारा कीटनाशक औषधि और पौधा 
संरक्षण यन्त्र दिये जाते हैं। सन्‌ ]968-69 में पौधा- 
संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तरगत 5 करोइ 46 लाख हेक्टर 
भूमि को लाभ पहुंचा तथा चतुर्थं योजना का इस 
"सम्बन्ध में लक्ष्य 8 करोड़ हेक्टर का था। 


(5) सिचाई को सुविधाओं में वृद्धि (Extcns- 
ion of Irrigation) :—हूरी क्रान्ति के लिए उत्तरदायी 
तत्वों में सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार का सर्वाधिक 
महुत्वपूण स्थान रहा हे। पानी ही धरती का जीवन है। 
अतएव, सिचाई की सुविधाओं में विस्तार पर पंचवर्षीय - 
योजनाओं में पुरा-पुरा जोर दिया जा रहा है। नयी कषि- 
विधि का प्रचार भी पहले उन्ही क्षेत्रों में किया गया . 
जहाँ निश्चित सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। ]965-66 . 
स [966-67 के सूखे के कारण पूर्वी उत्तर-प्रदेश और 
हार में जो' स्थिति उत्पन्न ई रक कारण कृषि- 
कार्यक्रमों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं को उच्च प्राथ- 


= 
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मिकता प्रदान करनी 'पड़ी और अब इस प्रकार बहुद शीय 


- नदी घाटी योजनाओं. तथा बड़ी-बड़ी नह॒रों के निर्माण .के' 


साथ-साथ खघु-सिचाई कार्यक्रमों (Minor Irrigation 


Schemes) पर भी पूरा-पूरा जोर दिया जा रहा है। !' 


चतुर्थं योजना-काल में बड़ी एवं मध्यमं सिंचाई की योज- 
नाओं द्वारा कुल 57 लाख हेक्टर तथा लघु सिंचाई की 
योजनाओं द्वारा 32 लाख. हेक्टर अतिरिक्त भूमि को 
सिचाई के अन्तरगत लाने का आयोजन था । ' | 

(6) सूल्य-सम्बन्धी प्रोत्साहन (Price Jncen-: 
६।४७७) १--कृषि तथा किसानों की उन्नति के लिएं कृषि- 
षदार्थो का उचित मूल्य मिलना भी आन्नश्यक है। सरकार 
इस सम्बन्ध में भी अत्यधिक जागरूक है। किसानों के हितों 
की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सभी प्रमुख 


' फसलों की एक : न्यूनतम कीमत (Support ' price) 


घोषित की जाती है जिस पर सरकार किसानों से उनकी . 
फसल को खरीदने के लिए तत्पर रहती है। इससे 
किसानों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिल जाता है। 


(7) साख की सुविधाओं में विस्तार (Impro- 
ved credit facilities)—कृषि-साखः की सुविधाओं ' 
पर भी वर्तमान समय में बहुत अधिक जोर दिया जा 
रहा है । इस सम्बन्ध में रिजवं वंके, स्टेट बॅंक तथा ।4 
अन्य. राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंक एवं अन्य साख. 
संस्थाओं से महत्त्वपूर्ण सहायता मिल रही है। परिणाम- 


. स्वरूप, इन विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि तथा किसानों 


को दिये जानेवाले ऋण की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई 
है। इससे भी कृषि-क्रांति को बहुत अधिक बल' 
मिला है । ne 


(8) भूमिसुधार (Land Reforms). :-स्व- 
तन्त्रता-प्राप्ति के बाद भूमि-सुधार के उद्देश्य, से बहुत 
सारे कदम उठाये गये हैं । 
के जमींदारों तथा मध्यस्थो का उन्मूलन, (ख) कास्तकारी 
सुधार (Tenancy Reforms), (ग) जोतों की -अधि- 


. कतम सीमा का निर्धारण, तथा (घ) जोतों की चकबन्दी 


(Consolidation ‘of H०]di०६ऽ) आदि उल्लेखनीय हैं। 


इनमें (क) विभिन्न प्रकार ' 


[ भूमि-सुधार के इन सब उपायों का भी कृषि तथा -किसानों 


की स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा.है। इससे भी - ` 
उपज की वृद्धि में बहुतं अधिक सहायता प्राप्त हुई है । 


(9) वषं में दो या दो .से अधिक फसलों कौ 


खेती :---नये-नये .तथा शीघ्र तैयार होने वाले बीजों : . 


के कारण देश के अधिकांश भागों में वर्ष में अब दो या ` 
दो से अधिक फसलों की खेती सम्भव हो गयी है। 


. सिंचाई वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की फसलों का उगाना 


तो मरै भी आसान हो गया है। 968-69 में 60 लाख 


` हेक्टर से भी अधिक भूमि में एक से अधिक फसलों की ., 
खेती हुई थी। इससे उपज में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि 


हुई है। 


. (।0) गहन-कृषि जिला . विकास कार्यक्रम (7{०n- 
sive District Programme) :-फार्ड “फाउण्डेशन 


.दल की सिफारिशों के आंधार पर भारत सरकार ने देश 


के कुछ चुने हुए तथा . निश्‍चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में * 
गहन .जिला कृषि-विकास कार्यक्रम या पैकेज प्रोग्राम 
लागू किया। इस कार्यक्रम के.. अन्तरगत इन जिलों में 
कृषि-विकास के गहन तरीकों को . अपनाया जाता है 
ह इन योजना क्षेत्रों की उपज में पर्याप्त वृद्धि 
हई है। , ६ 


हरी क्रान्ति या गेहे क्रान्ति? (Green Revo-- , 
lution or.Wheat Revolution) ? :—इस प्रकार हरी . 
क्रान्ति कृषि के क्षेत्र में कई प्रकार के सुधारों के कारण 
ही सम्भव हो पायी है। इनमें से कुछ सुधार तो प्रथमः 
पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही अपनाये गये हैं; किन्तु 
965-66 में खाद्य-संकट की -स्थिति गम्भीर होने के 
बाद इस प्र जोर अधिकःबढ़ गया | इसके परिणाम- 
स्वरूपं कृषि के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण रूप में वृद्धि - 
प्रारम्भ: हुई ) किन्तु वास्तव में खाद्यान्नों के उत्पादन के 
अन्तर्गत सभी फसलों के उत्पादन में समान॑ रूप .से. वृद्धि 
नहीं इई है। निम्नांकित तालिका से 950-5] से 976- 


77 के बीच प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन का अन्दाजा 


खाद्यात्नों कां उत्पादन 950-5] से 976-77 (लाख मेट्रिक टन में) 


फसल वषं चावल गेह ज्वार बाजरा' 
I950-5] * 22। , 68 - 62 2h 
: ]955-56 - १87: 89 67 34 
I960-6I 36 I0:' .98 33 
964-65 . `: 390 I23 98: `. 44 
965-66 - ..307 04 75 37 
968-69 398 I86 - : 98. 36 
- I973-74 440 48 9 75. 
976-77 450 275 I 60 
भा० झ्‌०--2। र ४ प ] ५ 


लगता है : _ 55 

अन्य अन्न _ चना एवं दालें कुल खाद्यान्त 
79 - 92  - 549 
‘IOI Ss ITA 690. 
I06: . I27 - 820 
0 “°. 24 890 
I00 . 97 न 720 
LICE OA * 940 

. II2 00 5 I046 
30. 9% 00 
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पिछले प्‌ 5 की तालिका से स्पष्ट है कि खाद्य-पदार्थों के ' 
अन्तगेत अधिक वृद्धि गेहूँ की उपज में ही हुई। 
वास्तव में, गेह को उपज ।950-5! में 68. लाख मेट्रिक 
टन से बढ़कर ।976-77 .में 275 लाख सेट्रिकं टन हो 
गयी, यानी 25-26 वर्षों में इसमें लगभग पाँचः गुनी वृद्धि 
हो गयी, जबकि चावल की उपज ]950-5! में 22। लाख 
मेट्रिक टन से बढ़ कर ।976-77 में 450 लाख मेट्रिक टन, 
यानी दुगुनी ही हो सकी । पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के 
अंतिम विवरण के अनुसार ।96[-62 से ]973-74 के बीच 
ग ` के उत्पादन में वाषिक 8:85 प्रतिशत. की दर से वृद्धि 
हुई जवकि चावल. के उत्पादन में 2:08 प्रतिशत वाधिक की 
° ही वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि कृषि-छान्ति में गेहूँ का 


ही अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। . गेहे की उपज को - 


बढ़ाने में मेक्सिको से प्राप्त नये प्रकार के ह है, 
सोनारा 64 तथा लर्मा 64 4 उल्लेखनीय हैं, से बहुत 
, अधिक सहायता प्राप्त हुई है। इन नये बीजों ने ही 
` वस्तुतः भारत में गेहू' क्रान्ति और इसी के माध्यम से 
* कृषि क्रांति का-सूत्रपात किया हैत चावल इस दोड़ में 
निश्चय ही पीछे पड़ गया है। 
, कि “India’s wheat and Tice programmes 
have been like two powerful jet planes at 
the airport. 


जिनमें 


, तोः इसे हरी. क्रान्ति अथवा कृषि-क्रान्ति नहीं कहकर 
गेह क्रान्ति 
पुकारते हैं । ८ 


क्या हरी क्रांति स्थायी है ? . 
(78 the Green Revolution Permanent ?) ' : 


, इस प्रकारः]967-68 ई० से देश में कृषि के क्षेत्र: में 

` अत्यंत आंशाजनक प्रगति का एक कम प्रारम्भ हुआ जिसे हरी 
. ऋति की संज्ञा दी जाती है। इसने किसानों में एक नयी 
` आशा का संचार किया है। इस हरी क्रांति के परिणाम* 
* स्वरूप उत्तम तथा सुधरे हुए एवं अधिक पैदावार . वाले 
. बीजों का उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों को साख-प्राप्ति 
* की अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैँ, फसल संग्रह एवं 
कृषि-ठपज के विक्रय की व्यवस्था में सुधार हो इहा है तथा 

कृषि के क्षेत्र में नये तकनीक कां प्रयोग किया जा रहा है। - 

इन सबके सम्मिलित परिणामस्वरूप कृषि के उत्पादन में.. 
` . आशाजनक वृद्धि हुई है । किन्तु; हरी क्रांति का. यह क्रम 

` स्थायी नहीं कहा जा सकता | इसके निम्नांकिति कारण' 


a a (.) ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इषि के,क्षेत्र में यह नयी क्रांति केबल. गेह, मुकई, . 

शार तथा बाजरा जैसी फसलों तक ही सीमित है; धान- 

अदुत्वपर्ण फसल अभी तक भुख्यतः अप्रभावित 


तः 


भारतीय अर्थशास्त्र 


इसलिए कहा जाता है, 


Wheat ‘rolled down the. runway. 
first and js now. a0” इसीलिए कुछः लोग' 


(Wheat Revolution) के नाम से. ही 


ही रहीं है। साथ ही, दालों तथा जूट, कपास, तम्बाकू. एवं - 
तिलहुन जैसी व्यावसायिक फसलों में भी इससे बहुत कम 
सुधार हुआ है। परिणामस्वरूप इनकी उपज पिछले दस 
वपाँ में लगभग स्थायी ही रही है। अतएव' जवतक कृषि- 
क्रान्ति का प्रसार सभी फसलों तक नहीं होगा, तबतक हरी . 
ऋंति को स्थायी सहीं कहा जा सकता । 


(2) दितीयतः, इसे क्रांति के परिणामस्वरूप, खादयान्तों 

के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वह मुख्यतः पंजाब, हरि- 

` याना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र, महाराष्ट्र एवं 

तमिलनाडु के कुछ भागों तक सीमित है। इस प्रकार देश 

का एक बहुत बंड़ा भाग इस आन्दोलन सें अभी तक लाभा- 

न्वित नहीं हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि.हरी क्रांति 

से देश के पूर्व विकसित क्षेत्र ही और अधिक. विकसित 

' हुए हैं जिससे क्षेत्रीय विषमता बड़ी है। अतएव, जबतक' , 

अन्य राज्यों में भी यह आन्दोलन नहीं पहुंचता तवतक 
- कृषि क्रांति कों स्थायी नहीं कहा जा सकता । 


(3) तुंतीयतः, हरी क्रांति से देश के कुछ मुठूठी * भर 

बड़े-बड़े किसान ही लाभान्वित हो पाये हैं। कारण यह 

' है कि सरकारी मशीनरी-सहकारी बैंक, विकास प्रखण्ड 

आदि तथा वैंकों एवं वीमा संस्थाओं सेः निर्धन या छोटे- 

. छोटे किसानों के लिए किसी प्रकार के लाभ की आशा 

करना उचित नहीं है। अतएव, इससे पहले यह कहा जा 

सकता है कि हरी क्रांति से देश में “पुजीवादी कृषि को 
परीत्साहुच्न मिला है । 


| अतः जवतक छोटे-छोटे किसानों को आवश्यक कृषि- 
साधन जेसे-सिचाई की व्यवस्था, रासायनिक खाद,. 


` कोटनाशक , दवाइयाँ, अधिक उपज देनेवाले बीज, साख ` 


की छुविधाएँ आदि शीघ पर्याप्त और सस्ती दर पर : उप- - 
लब्ध नहीं कराये जाते तबतक कुषि-क्रांति देश के लाखों 


- भूमिहीन किसानों के लिए अर्थहीन ही: रहेगी । 


` . इस प्रकार कृषि-विकास का यह नया कार्यक्रम अभी 
तक स्थायी हरी क्रांति लाने में सफल नहीं हुआ है जिसकी 
हमें आशा .थी.। वस्तुतः अधिक पैदावार वाले कार्यक्रमं - 
उतने सफल नहीं हो सक्रे जितनी कि प्रत्याशा थी; क्योंकि 
(अ) सभी आदानों (।77॥5) की एक सांथ प्राप्ति नहीं 
हो सकी है; (ब) अच्छे गुण वाले बीजों की पूतिं में विलम्ब 
हुआ है; (स) किंसानों में खेती के आधुनिक तरीकों के प्रति . 
अज्ञानता रही हैं, और (द) मानवीय कारण जिसके अन्त- . . 
गंत दिये गये फाम्‌ ले के अनुसार प्रगति नहीं हो सकती । 

हरी कान्ति को स्थायी रूप कंसे दिया जाय ? “किन्तु 


अब प्रशन यह है कि हरी क्रान्ति को किंस प्रकार सफल 

.वन्ताया जाय ? वास्तव में, हरी कांत की सफलता उपयुक्त 
सरकारी कृषि-नीति पर ही निर्भर करती है और सरकार ' 
की कृषि-सम्बन्धी नीति के प्रभावपूण कार्यास्वयन के द्वारा 
ही इसे स्थायी रुप प्रदान किया जा सकता है। संक्षेप में 
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हरी कान्ति. | ॥ 2 


इसे स्थायी रूप देने के लिए निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये 
न “दिये जा सकते हैं-- * «८ है . 


` (]) कषि-उत्पादन से सम्बन्धित सरकारी विभागों-- 
पंचायतों, सहकारी समितियों एवं इसी प्रकार की अन्य 


- संस्थाओं में समुचित समन्वय कृषि-नीति की सफ़लता के 
` लिए अति आवश्यक है । 


(i) अधिक उपज वाले बीजों की खेती-कें लिए'उवं- 
रक एवं अच्छी सिंचाई-व्यवस्था का होना सबसे अधिक 
महत्त्व रखता है । अतएव, उवेरकों के वितरण की यथोचित 
व्यवस्था तथा इनके प्रयोग के सम्बन्ध में कृषकों को -समु- 


चित प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देना. आवश्यक है । 


इनके. साथ ही सिंचाई की व्यवस्था का समुचित विस्तार 
भी होना चाहिए। . : 
(7) भारत की मिट्टी में बहुत अधिक विषमती पायी 


. जाती है। इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सम्पूर्ण देश की 


मिट्टी का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए और उपयुक्त क्षेत्र के 


. लिए उपयुक्त बीजों के विकास को प्रोत्साहित. करना 
र चाहिए।. - he - 


(४) कृषकों के लिए फसल वीमा (Crop insura- 
7०6) की योजना शीघ्रता एवं व्यापकता के साथ लागू की 


5 जानी चाहिए । | 27०० बे! 


` (९) उचित ब्याज की दर पर पर्याप्त मात्रा में -तथा 


उचित समय . पर कृषि-साख की व्यवस्था की जानी . 


चाहिए। ` . * 
(शं) खाद्यान्नों के मूल्यों कों ए उचित सीमा तक 


वढ्ने देना चाहिए, क्योंकि इससे जो अतिरिक्तं आय होगी ` 


वह आगे चलकर अधिक उत्पादन के लिए. प्रयुक्तः हो . 


. सकती है। : 
(शा) फसलों को कीड़ों-मकोड़ों से बचाने के लिए 


प्रभावशाली. कदम उठाये जाने चाहिए । 
(शा) भूमि-सुधार कार्यक्रमों को शीघ्रता के साथ लागू 


. किया जाना चाहिए तथा इनमें जो लरुटिंयां हैं उन्हें भी दूर 


करने :का प्रयत्न होना चाहिए | इस सम्बन्ध में अवतक 

प्राप्त अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए । 
` (७) चावल तथा जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्याव- 
साथिक फसलों के .लिए भी उत्तम बीजों का ईजाद अनि- 
वायं है। इनके वगर कृषि के क्षेत्र में प्रगति अधूरी ही 
रह जायगी.। i कि ५ 
इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा कुषि-क्रांति को स्थायी 


रूप दिया जा सकता है । :कुछ लोग तो - इसेः कषि-क्रांति . 


“मानने को तैयार ही नहीं हैं: इनके अनुसार तत तो यह हरी 
"है और न क्रांति ही है।ः किन्तु इस प्रकार की आलो- - 


चनां वास्तव में तथ्ययुक्त नहीं है। कृषि के क्षेत्र में ये 
नये परिवतंन वास्तविक हैं तथा इनका देश के आथिक 
विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।, इनकी सबसे बड़ी. 
विशेषता यह है कि इससे किसानों में एक नयी जागृति 
आयी है, एक नयी आशा का संचार हुआ है। साथ ही, 
किसानों ने पहले-पहल इस बात को समझा हैं किं कृषि 
केवल जीवन-यापन का ही एक साधन नहीं है, वरन्‌ एक 
व्यवसाय- है । (For the first time in the history 
of Indian Agriculture; the farmer has realised 


, that farming is & business and not merely_a 


way of life to ‘whic he must resign for 
himself): "op US 4 


" `. विशेषअध्ययन-सूची  .  - ~ 
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अध्याय : 28 3 


भारतीय कृषि का यंत्रीकरण 


(Mechanisation of Indian Agrieuliure) 


प्राक्कथन :-अन्य उद्योग-धन्धों की तरह कृषि-कां 
के सम्पादन के लिए भी विभिन्न प्रकार के उपकरणों की 


` आवश्यकता पड़ती है। किन्तु भारतीय किसान -द्वारा 


प्रयुक्त उपकरण अत्यन्त प्राचीन तथा रूढ़िवादी तरीके के 
' होते हँ । आज भी, यहाँ पर कृषि-कार्य में मनुष्य तथा. 
- पशु-शक्ति की ही प्रधानता हैं जबकि पश्चिमी देशों तथा 
` सोवियत संघ के किसान अत्यन्त उन्नत प्रकार के यंत्रों 
का उपयोग करते हैं । कृषि के यंत्रीकरण के परिणाम्‌> 
स्वरूप इन देशों में कृषि के क्षेत्र में इतने अधिक क्रांतिकारी 
परिवतंन हुए हैं जिनकी तुलना ।8वीं तथा ।9वीं शताब्दी 
की ओद्योगिक क्रांति से की जा सकती है। कृषि के क्षेत्र 


में बड़े पेमाने पर. यन्त्रों के प्रयोग के परिणामस्वरूप - 


उत्पादन को लागत में कमी हुई है। दूसरे शब्दों में, 
इससे कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है जिससे इन देशों 
के किसानों की समृद्धि में भी बहुत अधिक त्रद्धि हुई, है। 
यन्त्रीकरण के परिणामस्वरूप इन देशों में वीरान भूमि 


. को लहलहाते हुए उपवन के रूप में परिणत , किया गथा 


हैं। इससे सामान्यतः, इस विशवास को वल मिलता है 
किः प्रयतिशील' कृषि कें लिए कुंषि का यन्त्रीकरण 
. अत्यंत आवश्यक है । 


यंत्रीकरण का तात्पर्यं (Meaning of Mecha 


nisati0n) :—कृषि के यन्त्रीकरण का तात्पर्यं कृषि के . 


क्षेत्र में यथासंभव .पशु तथा मानव-शक्ति के बदले यन्त्रों 


का प्रयोग है । उदाहरण के लिए, जानवरों द्वारा- लकड़ी 


के ' हल से खेत जोतने का, काय आज़ ट्रक्टर द्वारा संपन्नं - 


_ \ किया जाता है। संयुक्त ड्रिल (Combined ०7) एक 
ही साथ बीज क्री बोआई तथा खाद देने का कार्य करता 


है । इसी प्रकार फसल काटने तथा देवनी का कार्य 


५ Combined harvester and thrasher के द्वारा किया 


जाता है। इस प्रकार कृषि के यन्त्रीकरण का तात्पर्ये खेती 


` की सभी क्रियाओं-खेती की जुताई से लेकर फसल की 
. ० बिक्री तक के लिए, मशीनों का प्रयोग है। (Mecha- 


‘nisation of agriculture means employment of 


_ machineries in one way or the other in almost 


all farming , operations, ranging from the 


I, “Mecbhanisation of agriculture and farming. process connotes application ,of i 


० or by ‘humap Igbour,'” 


TT 


breaking of the soil to the marketing and sale . 


‘of the prodiice of the firm.) दूसरे शब्दों में, कृषि 


के क्षेत्र में यन्त्रीकरेण का. आशय क्ृषि-सम्बन्धी कार्यों, 
जिन्हें बैलों, घोड़ों एवं अन्य पशुओं अथवा मानवीय श्रम 
द्वारा किया जाता है, में यांत्रिक शक्ति के प्रयोग से है। 


कृषि का यन्त्रींकरण दो “प्रकार का हो सकता है-- 


(क) पूर्ण यन्त्रीकरण (Complete Mechanisation), 


तथा (ख) आंशिक यन्त्रीकरण (Partial mechanisation), 
पूर्ण यन्त्रीकरण के अन्तर्गत कृषि के सारे कार्य मशीनों के . 


` द्वारा ही सम्पन्न किए जाते हैं, किन्तु आंशिक यन्त्रीकरण 


के अन्तर्गत कुषि के केवल एक भाग के सम्पादन में ही 
यन्त्रों का प्रयोग किया जातां है। संयुक्त राज्य अमेरिका, 
कनाडा तथा ब्रिटेन आदि देशों में श्रम की कमी के कारण 
कृषि का पूरा-पूरा यन्त्रीकरण हो गया है। सोवियत संघ . 
ने भी भूमि की उवंरा-शक्ति के अधिकतम शोषण तथा 
उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनी'कृषि का पूर्ण यन््रीकरण 


कर लिया. है.! 


कृषि के यन्त्रीकरण के पक्ष में तकं (Arnm€n5 
in favour of Mechanisation of Agriculture) :— 
भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर अभी - 
तक अथंशा स्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों में - एकमत नहीं हो 
पाया है। एक ओर तो कुछ लोग कृषि के यन्ल्रीकरण के 


पक्ष के समर्थक हैँ जिनके अनुसार भारतीय कृषि में विकास 


के लिए कृषि के प्राचीन औजारों तथा आदिकांलीन ढंगों 
का तिरस्कार अनिवार्यं है । इन लोगों के अनुसार विज्ञान ` 
के इस युग में प्राचीन तरीकों .के 'उपकरण सर्वथा अनुचित 
हैं तथा कृषि के पिछड़े होने के प्रधान कारण हैं। दूसरी 
ओर, कृषि के यन्त्रीकरण के प्रबल विरोधी हैं जो भारत . 
की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में यःत्नों 
के भ्रयोग को विल्कुल अनुचितं करार करते हैं। इनके 
अनुसार पश्चिमी देशों तथा सोवियत संघ की अपेक्षा. 
भारत की सामाजिक तथा आथिक स्थिति बिल्कुल भिन्‍न 
है। ग्रतः कृषि क क्षेत्र-में हमें इन देशों की तरह यन्त्री- ` 
करण को प्रधानता नहीं देनी त्रांहिए । - ५5६ 


wer’ to : work on land usually performed by bullocks, horses and other drought 
77. P. Bhattacharjee : Mechnisation of Agriculture in Indie, . 
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` फिर भी, कृषि के यंत्रीकरण के पक्ष में -बंहुत-सारे 


` तकं. दिये जा सकते हैं जिनसे निम्नांकित उल्लेखनीय है- 


(।) बड़े पेमाने की कृषि की मितव्ययिताएं (Ec७०- 
mies of Large scale Producti0०) ६--क्वषि के यन्क्नी- 
करण का मुख्य आधार मशीनों के प्रयोग से सम्भव होनेवाली 
बड़े पैमाने की मितव्ययिताएँ हैं । मशीनें तेजी से तथा 
सही कार्य करती हुँ । मानव स्वयं तो बहुत ही थोड़ा 


उत्पादन कर सकता है; परन्तु यन्त्रों की सहायता से वह 


बहुत चधिक उत्पादन कर सकता.हे। उदाहरण के लिए, 
जितनी भूमि पर एक हल तथा एक जोड़ी बँलों के द्वारा 
0 दिन में जुताई का कार्य किया जा सकता है उतनी 
भूमि को जुताई एक ट्रक्टर एक दिन में .ही कर 


_ सकता है।. 


. ` (2) उत्पादन-व्यय में कमो :--कृषि के क्षेत्र में यन््ों 
के प्रयोग से उत्प्रादन-व्यय में भी कमी होती है। ऐसा 
अनुमान लगाया जाता है कि 40 अश्व शक्ति के एक 


ट्रक्टर से सेती का कार्य करने का व्यय प्रति एकड़ ।00 


रुपये है जबकि 40 अश्व शक्ति के बरावर बँलों के प्रयोग 
करने पर कृषि कार्य का प्रति एकड़ व्यय 60 रुपये. हैं । 
इस प्रकार यांत्रिक कृषि का उत्पादन व्यय भी कम 
होता है। _ ` 

. (3) बड़े पमाने पर कृषि सम्भव :-मशीनों के प्रयोग 
से बड़ पमाने-पर कृषि सम्भव होती है । वास्तव में; 
मशीनें बड़े पैमाने की कृषि के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 


मशीनों से बड़े-बड़े खेत जोते जा सकते हैं, भारी मात्रा 
में फसलें काटी जाती हैं, उपज को मण्डी तक पहुंचाया . 


जा सकता है। मशीनों के अभाव में इन: सारे कार्यों के 


- , सम्पादन में बहुत अधिक असुविधा होती है। 


(4) पशु-सम्बन्धी व्यय में बचत :--कृषि 'यन्त्नों के 
प्रयोग,से क्ृषि-कार्य में पशुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती 


` या बहुत कम पड़ती हैं । उदाहरण के लिए, यन्त्रों से 


खेतों की जुताई होती है, सिचाई के लिए पानी निकालने 


'का काये किया जाता है, यातायात कां कार्य किया जाता 


है, आदि । अतः इन सब कार्यों के लिए पशुओं की कोई. 
आवश्यकता नेही पडती जिससे इन्हें रखने के खच में बचत 


„ होती है। .. ड 


- (5) व्यापारिक कृषि सम्भव :--क्षि के यन्त्रीकरेण 
का एक लाभ यह भी है कि इसंसे व्यापारिक फसलों 


. (Commercial crops),की.बड़े पैमाने. पर कृषि सम्भव: 


होती है। साथ ही, खाद्य-फसलों को भी बड़े पैमाने पर 


. कृषि सम्भव होती . है जिससे कृषि का मूल उद्देश्य ही 


बदल जाता है| अब किसान केवल जीवन-निर्बाह के लिए 
ही कृषि नहीं करता वरनं अपनी अतिरिक्त उपज को 


“वाज़ार में बेचने के उद्देश्य. से भी कृषि-कार्य प्रारम्भ 


करता है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` भारतीय कंषि का यंत्रौक्‌रणं . _ ईड. 


(6) सामाजिक-सुधार !-कृषिःके यन्त्रीकरण से 
किसानों के सामाजिक जीवत मेंईभी सुधार होने लगता है। 
यन्द्रीकरणं के परिणामस्वरूप किसान भारी तथा नीरस 
कारों के बोझ से मुक्त हो जाता है , उसकी आथिक स्थिति | 
में सुधार होता है उसका जीवन-स्तंर भी ऊंचा होने ` 
लगता है । इससे समाजिक जीवन की कुरीतियों को द्र 
करने में भी सहायता मिलती है। . 


(7) खास-खास कार्य :-जैसे बंजर भूमि को तोड़ 


करे कृषि-योग्य बनाने; सड़कों, नालियों तथा नहरों आदि 


के निर्माण में भी मशीनों का प्रयोग आवश्यक होता.है। . 
इनके अतिरिक्त मशीतों के प्रयोग के अन्य कई लाभ 
भी वतलाये जते हैं जैसे यन्त्रीकरण से देश में ट्रक्टर, 


„ पम्प आदि के निर्माण तथा मरम्मत एवं इनके लिए छोटे- 


छोटे पुजों के निर्माण के लिए सहायक धन्धों को विकास 
भी होता है । इनमें यन्त्रीकरण के परिणामस्वरूप जिन 
लोगों का रोजगार छिन जाता है उन्हें रोजगार मिलता 
है। इस भ्रकार कृषि के. यन्त्रीकरण से बेरोजगारी बढ़ने 
की कोई सम्भावना नहीं रहती । कृषि के यन्त्रीकरणे से 
ग्रामीण क्षेत्रों में संवादवाहन की सुविधाएँ बढ़ती हैं 
जिनसे अतिरिक्त उपजों को शी घ्रता से बाजार तक पहुं- 
चाया जा सकता है। इस प्रकार, यन्त्रीकरण से आधुनिक: 


- तरीकों की कृषि सम्भवं होती हैं। इससे प्रति व्यक्ति तथा 


प्रति एकड़ उपज दोनों. में वृद्धि होती है, उत्पादन की 
लागत घटती है तथा उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं । 
` .यस्त्रीकरण के विपक्ष मे तक 
".. (Objections to Mechanisation of . 
३ Agriculture) _ द 
` किन्तु भारत में कृषि के यन्त्रीक्रण के विरुद्ध भी. - 
बहुत सारे तकं प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें निम्नांकित ` 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ क 
.(|) जोतों का छोटा तथा बिखरा होना (00785 
too small and scattered) :—स्वंप्रथम तो यह कहा 


जाता है कि भारत में जोतों का आकार बहुत ही छोटा. 


है। छोटी-छोटी जोतों भी ऐक स्थान में नहीं होकर गाँव - 


'के कई भागों में बिखरी होती हैं। अतः जहाँ सोवियत | 


संघ में जोतों. का औसत आकार 600 एकड़, संयुक्त राज्य 


अमेरिका भें ।45 एकड़ तथा कैनाडा में 244 एकड़ है 


वहाँ भारत में :केवल 7-5 एकड़ ही है। इतना . ही 
नहीं, भारत में छोटी तथा बिखरी जोतों के कारण कृषि 


- के क्षेत्न में . यन्तो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 


वास्तव में, भारी ट्रक्टर के लिए कम-से-कम ।00 एकड़ 


. तथा हल्के ट्रक्टर के लिए 50 एकड़ के फाम की 


आवश्यकता पड़ती है। अतएव भारतीय जोतों के छोटा | 
तथा बिखरा. हुआ होने के कारण यहाँ पर यभ्त्रीकरण की 


" सम्भावना बहुत ही कस हे । 


` e || 
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326 , . भारतीय 
(2) बेरोजगारी की आशंका (Danger of Unem- 
` ।oym९n) :-दवितीयतः; भारतीय कृषि के यन्त्लीकरण से 
` बहुत सारे श्रमिकों के वेरोजगार होने की आशंका रहती 
. है । एक-एक मशीन कई मजदूरों के बराबर कार्य करती 
, हैं, अतएव यन्त्रीकरण से लाखों की संख्या- में खेतिहर मज- 
दूर बेकार हो जायेंगे और इतनी बड़ी.संख्यो में खेतिहर 
मजदूरों को कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों (non-agri- 


cultural occUP2६।०78) में रोजगार प्रदान भे 
कठिनाई होगी । भारत में कृषि के यन्त्रीकरण के विरुद्ध 
- उठायी जानेवाली यह सबसे गम्भीर आपत्ति है । अमेरिका, 


रूस तथा कनाडा में वास्तविक समस्या श्रम की कमी है 


® 


सम्भव नहीं है । 


. (5) बड़े पैमाने पर विनियोग (38 7१९४४०९०१), 
क्षि के यन्त्रों'को खरीदने के लिए अधिक मात्रा में 


RT तीवा ee पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—: 


साधारण ट्रौक्टर की कीमत आजकल हमारे देशः में 40,000 


` __ ` 50,000 रुपये तक है.। एक औसत भारतीय किसान के लिए .. 
` इतना अधिक विनियोग सम्भव नहीं है। अतएव केवल 50' 
एकड़ या अधिक जोतवाले किसान ही' टरं क्टर आदि खरीद ' 


सकते हैं तथा इससे जागेत में मितव्ययिता का लाभ -उठा 
सकते हैं.। . do 2 ट 
(4): उत्पादकता में वृद्धि नहीं (No Increase. in 
Producti) :— कुछ अर्थंशास्त्रियों के अनुसार मंशीनों 
से उत्पादकता में भी वृद्धि नहीं होती । इनं लोगों के बू 
सार कृषि के यन्त्रीकरण से केवल प्रति-अ्रमिकन उत्पाद 
. वृद्धि होती है, प्रति एकड़ उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। 
इस प्रकार मशीनों की अ ष्ठता केवल परिमाणात्मक, हैं, 
` गुणात्मक नहीं। „ Se 
(5) अतिरिक्त पशुओं को व्यवस्था में कठिनाई :-- 
` कृषिके यन्त्रीकरण से बहुत अधिक संख्या में पशु वेकार. 
: हो जायंगें। इंन अतिरिक्त पशुओं की व्यवस्था में भी कठि- 
नाई होगी। वास्तव में -एक-ब-एक इनकी संख्या को घटाना 
 . -भीसम्भवनहींहै। ` ४५ : 
 \ `: (6) अशिक्षा एवं अज्ञानता (Literacy and Jgno- 
78708) :-भारतीय कृषकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता. 
सी यन्त्रीकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करती 
' भारतीय कृषक अज्ञानता के कारंण यन्त्रो की क्रियां- 
शीलता के सम्बन्ध में सुगमतांपुर्वक जानकारी नहीं प्राप्त 


धन तेल, डिजल आदि की कमी (9०- 
भारत म अभी भी पेट्रोल तथा 


किन्तु भारत में कृषि के क्षेत्र में श्रमिकों का प्राचायं.है। 
साथ ही, यहाँ पर इन देशों की अपेक्षा श्रम बहुत ही सस्ता 
है । अतएव यन्त्रीकरण के विरोधियों के अनुसार भारतीय 
कृषि में अमेरिका तथा रूस-की कृषि क्री तरह यन्त्रीकरण 


`. जापान की तरह एक विशेष प्रकार 
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डिजेल आदि का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में यदि टू क 
- टर तथा अन्य.यन्तों का प्रयोग बढ़ाया जाय तो पेट्रोल 
तथा डिजल आदि की माँग बढ़ जायगी और .इनका बड़े 
पैमाने पर आयात करना पड़ेगा । साथ ही, पेट्रोल तथा 
' डिजल के अत्यधिक महेंगा होने के कारण साधारण किसानों ` 
के लिए खरीदना बहुत कठिन हो जाता है। 


(8) मरम्मत की असुविधा (८६०६ 0 Repairing 
Faci६९७) `: भारत भें ग्राज भी कृषि के अधिकांश . 
यन्त्रों का विदेशों से आयात करनां पड़ता है। इनकी कीमत 

“ बहुत अधिक होती है। साथी, इनके लिए अतिरिक्त 
पाजी को प्राप्त.करने में भी द्ृहुत अधिक कठिनाई होती ' 
है । मरम्मत की सुविधा अपर्याप्त होने के. कारण, थोड़ी 
बहुत खराबी में पूरा यन्त्र ही बेकार हो जाता-है । इन `- 
कठिनाइयों से अधिकांश यन्त्रों का पुरा-पूरा उपयोग नहीं 

. हो' पाता है । उदाहरण के सिए, ]958 के जमन शिष्ट- 


`. मंडल के अनुसार जर्मनी के 30,000 में से अधिकांश, ट्रौव- 


टर अतिरिक्त.पुज़ों के अभाव में देकार पड़े हुए थे । 


इस प्रकार भारत में यन्त्रीकरण के विरुद्ध बहुत सारी 
आपत्तियाँ उठायी जाती हैं । इन आपत्तियों को ` भोटे तौर 


kK 


(क) तकनीकी कठिनाइयाँ-जैसे छोटी-छोटी , तथा 
बिखरी हुई जोते । .. 


(ख) आधिक कठिनाइयाँ-जैसे किसानों की निर्धेनैता 
` . तथा पूंजी की कमी इत्यादि । 


यन्त्रीकरण-सम्बन्धी विवाद का मूल्यांकन :-इस 
प्रकार भारत में कृषि के यन्त्रीकरण.के विरुद्ध बहुत सारे: 
तकं प्रस्तुत किये जाते हैं। किन्तु इनमें से अधिकांश तकं 
` तथ्यहीन जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, छोटी तथा 
बिखरी. हुई जोते यन्त्रीकरण के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी 
ब्राधा नहीं:उपस्थित कर, सकतीं क्योंकि भविष्य में सरकार - 
की कृषि-नीति का झाधार सहकारी संयुक्तं कृषि. (००- 
operative . joint .farming) की है जिसके अन्तगंत 
जोतों का आकार स्वयं बड़ा हो जायगा । साथ ही, भिन्न 
भिन्न राज्यों में जोतों की चकबन्दी के लिए .भी प्रयास 
-किये जा रहे हैं जिससे बिखरी हुई जोतें एक चक्र में स्वतः 
` हो जायगी । साथ ही, छोटी-छोटी जोतों के लिए भी . 
के औजारों का निर्माण . 
किया जा सकता है। 28 76 . 
इसी प्रकार यह तकं कि क्ृषि-के यन्त्रीकरण से बेरो ` 
जयारी को प्रश्रय मिलता है, भी बिल्कुल तथ्यहीन है । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्पकाल में कृषि के यन्त्रीकरण: 
से वेरोजगारी बढ़ेगी, किन्तु इसका अर्थ.यह नहीं कि इसका 
“समाधान नहीं हो सकता । कृषि के यन्त्रीकरण से देश से. 
यन्त्रों के निर्माण-सम्बन्धी उद्योगों का विकास होगा । इसमे ` 
बहुत अधिक व्यक्तियीं को रोजगार प्राप्त होगा । इतना 
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. भारतीय कृषि का यंत्नौकरणं ` 


हो नहीं, यंत्रीकरण से बहुत॑ अधिकृ कोयले, लोहे, इस्पात 
तंथा परिवहन. आदि की माग मी बढ़ जायगी जिससे 


रोजगार के बहुत अधिक अवसर प्राप्त होंगे । और, सबसे: 
बड़ी बात तो यह है कि यंत्रीकरण पूर्ण नहीं होने के कारण 


वेरोजगारी में बहुतः अधिक वृद्धि की आशा.नहीं की जा 
सकती है। ` : ; पु 


`. -इसो तरह यह आपत्ति कि यंत्रीकरण के लिए विदेशों 
से अधिक मात्रा में मशीनों तथा पेट्रोल बदि का आयात 
करुना पड़ेगा, भी सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि इन 
यंत्रों के निर्माण के लिए देश में.भी उद्योग-धन्धों का 
विकास किया जा रहा है। साथ ही, यंत्रोकरण से कृपि- 
पदार्थों की उपज-. बढ़ेगी जिससे इनके आयात की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जायगी और इस प्रकार जो . विदेशी 


मुद्रा की बचत होगी प्रसका प्रयोगइन मशीनों के आयात के : - 


में किया जा सकता है। इसी प्रकार देश के पेट्रोल के 


उत्पादन में भी ऋमश: वृद्धि -हो रही है जिससे इस सम्बन्ध 


में भी विशेष कठिनाई की आशा नहीं है १ 


इसी. प्रकार यह कंहना कि कृषि के क्षेत्र में यंत्रों के ` 


प्रयोग से श्रति-एकड़ उत्पादन में वृद्धि महीं होती है, भी 


बिल्कुल तथ्यहीन है ।. वास्तव में, रूस, अमेरिका, कवाडा. . 
“आदि देशों में बड़े पेमाने पर मशीनों के प्रयोग से उत्पा- 


दन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अतः भारत में इनके 
प्रयोग ले उत्पादकर्ता में वृद्धि नहीं होगी इसका- कोई 
कारण-नहीं. जान पड़तो । * 


` ` तिष्कषे :--इस प्रकार पंत्रीकरण के पक्ष तथा 
विपक्ष के तकों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि यंत्रीकरण 


. एक अच्छी नीति है क्योंकि इससे कृषि की- उत्पादकता. 
में वृद्धि होती है। साथ ही, भारी-भारी कार्यों के संपा- 
दन में भीं सुंगमंता होती है, वेकार तथा बंजर भूमि को 


कृषि योग्य बनाया जा सकता है तथा वषं में एक से 
“ अधिक फसलों की खेती की.जा सकती है। अतः भारत 
में कृषि का बढ़ता हुआ यंत्रीकरण भयुक्तिसंगत नहीं है। 
वास्तव में, मशीनों. के प्रयोग का उद्देश्य हमारे देश में 
श्रम का प्रतिस्थापन नहीं, वरन्‌ उसकी सहायता करना 
होना चाहिए किन्तु भारत में यंत्रीकरण की नीति एक ही 


बार बहुत बड़े पैमाने पर नहीं अपनानी चाहिए, वरन्‌ इसे ' 


काफी समय में फँलाकर अपनाना ' चाहिए। इस बीच 
अतिरिक्त श्रमिकों को गैर कृषि पेशों (००-४7९०]tuःa] 
००९५३४078) में प्रयुक्त `रहूना चाहिए । 


कृषि के यंत्री करण के आधिक परिणाम 


(Economic Consequences of the Mechanisation . 


of Agriculture) " 


"इछ ` 


के तकनीक तथां संगठन पर इसका: महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ेगा और इस प्रकार -संम्पूणं देश. को अर्थ-श्यवस्था 
इससे प्रमांवित. होगी । संक्षेप में, भारत. में यंत्नीकरणं | 
के 'निग्नांकित आथिक परिणामों -को मणा की जा 
सकती है: ` 3, - 
. () लागह-पंरचना में अन्तर (Changes in 
the cost structure)—यंत्नों ` के प्रयोग से कृषि-कार्य 
- की लागत-संरचना में परिवत्तन होता है। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि ।5 -अश्व॒ शक्ति के एक ट्रक्टर से एक 
एकड़ -भूमि - जोतने का खचं दो रुपंये आता है जबकि हल 
एवं वँलों की सहायता से इसका व्यय 4 से 5 रुपये पड़ता 
है। इसी प्रकार लुधियाना विश्वविद्यालय के एक अध्ययन 
के अनुसार वेलों की जगह. मशीनों के प्रयोग .से बीज 
डालने ` के खर्च में 3! प्रतिशत तथा बुआई में 49. प्रतिशत 
की बचत होती. है ।' P०७९7 7३5९7 से तो.व्यय में 
` 57 प्रतिशत की कमी होती है । 5 : हि 
(४) इषि आय में बडि (Rise in farm In- 
००९)- यांत्रिक शक्ति तथा श्रम बचाने के उपायों के 
प्रयोग से कृषि के साधनों का समुचित उपयोग सम्भव 
होता है । इससे किसानों को आय बढ़ती है । उदाहरण के _ 
जिएं, लुधियाना विश्वविद्यालय के उपरोक्त अध्ययन के 
अनुसार .दे क्टर के प्रयोग.से कृषि की आय में: ।03:4 
प्रतिशत को वृधि हुईदै। ' 
(iii) सूल्य स्थिरीकरण ( Price-stability)— कृषि 


-- के यंत्रीकरण से उपज में वृद्धि होगी तथा उपज बढ़ने से» 


मूल्य के स्थिरीकरण में सहायता प्राप्त होगी । 
, “(९) ग्रामीण बेरोजगारी में बृद्धि (02888 ` 
"in Rural: unemployment) —यंत्रीकरण से ग्रामीण 
क्षेत्रों में वेरोजगारी में वुद्धि होगी ।" इस सम्बन्ध में तार- . 
लोक सिंह का यह अनुमोन है कि यंत्रीकरण से ग्रामीण” 
जनसंषंया का 28 प्रतिशत भांग बेकार हो जायगा । ६नके 


.. अतिरिक्त अद्ध -बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि होगी! 


रिन्तु गैर-क्ृषि क्षेत् के विस्तार के' द्वारा ही ग्रामीण 
-'बेरोजगारों को रोजी प्रदान की जा सकती है । द 
. (९) आर्थिक. संरचना में परिवसन (Changes 
in the ‘economic strएcture )--यंत्रीकरण से कृषि 
का स्वरूप ही बदल जायगा--जीवन-चिर्वाह की जगह 
कृषिं का ` कार्य व्यावसायिक आधार पर' (4 ऽ 
from subsistence farming to commetcial far- : 
०९) किया जाने.लगेग!। ` इसके दो परिणाम होंगे-- 


` सर्वप्रथम तों कृषि का स्वरूप घरेलू से बदलकर प्‌ जीवाद़ी - 


हो सकता है, तथा द्वितीयतः ऋषि के क्षेत्र में कोयकुशलता 
में वृद्धि कर कृषि तथा उद्योग इन दोवों क्षेत्रों में संतुलन . 
स्थापित करने में सहायता होगी । 


(शं) सामाजिक संरचना में परिवत्तत (छाभाए६३ - ` , 


. - उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत में यंत्री- 
अ ह . in ‘the Social - Structure) - यंद्वीकरण से सासा- 


करण फे. लिए आज भी व्यापक केत उपलब्ध है। क्षि 
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जिक संरचना भें भी महुतत्वपूणे परिवर्तत किया जा लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान देने की आवश्यक हौगी« 
» सकता है। यंत्रीकरण से: भारी-भारी कार्यों के सम्पादन (!) जइरतमन्द किसानों को रियायती दर पर 
में सुविष्टो होगो तथा श्रमिकों. का कायं सुविधाजनक : यन्त्रों के क्रय के लिए साख की सुविधा प्रदान 
हो जायगा । सथ ही, उन्हें अधिक न भी oi 3 की जानी चाहिए। र 
ए किल ण होत लाह. दे (2) फिन को भ वर ने 
ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार, यातायात एवं विद्यतीकरण : “हे हर बाजी चाहिये। कि 
आदि क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण परिवत्त न होंगे। (3) ब स sa स र 
४ : : मरम्मत की सुविधा कारखांनों त 
के इस प्रकार यत्रीकरण से सामान्य तथा विशिष्ट ` बर्केशौप की व्यवस्था होनी चाहिये। . . 
दोनों प्रकार के लाभों को देखते हुए सारांश के तौर पर (4) किसानों के बीच ट्रैक्टर एवं अन्य यन्तों के 
यह कहा जा सकता है कि भारत में कृषि के यन्त्रीकरण . , प्रचार के लिए समय-समय पर प्रदर्शनियों 
का कार्य ए%.श्र खलाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसके का आयोजन .किया जाना चाहिये । 
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Res ment operation 
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भारतीय उद्योगों का सामान्य सर्वेक्षण 


(A General Survey of the Iodian Ingustries) 


- औद्योगीकरण एवं आथिक विकास (The Role of 
Economic Develop- 
men) :—अह्प-विकसित देशों के झाथिक त्रिकास में 


`. उद्योग-धन्धों के विकास का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
` वास्तव में, आज के आशिक दृष्टि से: विरुसित राष्ट्र 


औद्योगिक विकास के . परिणामस्वरूप ही इतना अधिक 
विकसित हो. पाये हैँ “विश्‍व के विभिन्न देशों में प्रति- 
व्यक्ति काय में व्याप्त विषमता को औद्योगिक विकास के 


. स्तर में विषमता के द्वारा विल्कुल स्पष्ट किया जा सकता 


है । विश्व में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि "अत्यधिक 


प्रति-उप्रक्ति आय वाले देम उद्योग-प्रधान- देश हैं जच्कि 
, भारत, पाकिस्तान तथा मिस्र जैसे निम्न प्रति व्यक्ति अय 


वाले देश कृषि-प्रधान देश हैं । विश्व में वे *जुएला, कुवेत् 
आदि कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अपने तेल जैन खतिज- 
पदार्थ के अधिकाधिक उपयोग के द्वारा तथा डेनमाक ` एवं 


न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों मे अपनी -कृषि तथा कृषि- . 


सम्बन्धी उद्योगों के: विक्रा के दर! अपनी आय को 
बढ़!ने में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है, “किन्तु इन्हें 
बिल्कुल अपवादरवरूप ही समझना होगा । वास्तव में, इन 


देशों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दिशेष रूप से योग्यता. 


प्राप्त है। निम्नांकित तालिका से कुछ प्रमूख देशों की 


प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय का विभिन्‍न स्रोतों 


के अनुसार वितरण स्पष्ट हो ज.ता है: - 
प्रति-व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय: में विभिन्‍न | 
स्रोतों का योगदान ० अर 
देश : प्रति-व्यक्ति आय कुलः राष्ट्रीय आय में विभिन्‍न 
` ` ` ज्रोतों का योगदान प्रतिशत में 


* “(यू० एस० क्ुषि उद्योग. निर्माण सेवाएँ 
डॉलर सें) Lo 
संयुक्तः राज्य - 3578 3 32 "5 60 
अमेरिका 22 ठ 
कनाडा ` 2247 6, 32 6 ४6 
` फ्रांस i927 27 CSB 7 5548 
आस्ट्रेलिया 807 ]] 35: 8 46 
ब्रिटेन... ]45] 3 39 7'. Oo] 
जापान [23 -32 29 7 32 
मिस . I56 २४ 23 `4 45 
पाकिस्तान iol 47 ID) dr] 
. भारत -' “ 73-..52 ।5 -4 ` `29 
७559 


` उन्नीसवीं शताब्दी में प्राथमिक उपज में विदेशी 
व्यापार का क्षेत्र, बहुत व्यापक था। अतएब उत्त समग्र 


व्यापार द्वारा विकास (G०४ thr०५र॥ "tr३५९) की ` 
प्रणाली विकसित हुई जिसमें ओद्योगीकरण को अन्तर्राष्ट्रीय | 


व्यापार से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित कर दिया ग्रया। 
किन्तु वर्तमान समय में अत्यन्त विकसित देशों में भी यहुः 
धारणा कार्य कर रही है कि “औद्योगीकरण द्वारा विकास 


ही उनके आथिक विकास का एक-मात्र उपाय है।” अतः , 


एवं अब आथि$ विकास- के लिए राष्ट्रों को अन्तराष्ट्रीय 
व्यापार पर नहीं निर्भर कर अपनी अर्थ-व्यवस्था में ही. 
विभिन्‍न गतिशोल तत्त्वों को अधिक स्फूतिदायक बनाना 
पड़ता है । ; हे 
. - इतना ही नहीं, आज अधिकांश अल्प-विकसित 


` देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि में 


उत्फात्त ह्लास निव क्रियाशील होने लगता है जिससे कि 
इन देशों में निर्धनता कर कुचक्र और भी प्रबलं होते जा 
रहा है। अतएव आथिक विकास या निर्धनता के कुचक्र 


को तोड़ने के लिए एक अनित्राये शत्त यह है कि या तो . 


इन देशों में उत्पादकता में सर्वागीण रूप से वृद्धि की 
जाय या श्रमन्शक्ति को कम उत्पादकता वाले देशों से 
अधिक उत्पादकता वाले देशों में व्यवसायान्तण (5६ 
of ०cc०९३६।००) किया जाय। . | 


` “भारतीय उद्योगों का सामान्य सर्वेक्षण - ` 


अतोत काल में भारतीय उद्योग (774३० _ 74०७(- ` 


ries in the Past) ; अतीतः काल में. भारत अपने 


है । औद्योपिक आयोग ने अपने वृत्तान्त-में यह बतलाया 
है कि “उस समय .जबकि आधुनिक सभ्यता का जसम 


स्थान पश्चिम यूरोप, जंगलों :कबीलों का निवास-स्थान _ ड 


र, भारत अपने शासकों की. सम्पत्ति तथा अपने कारीगरों 


के कला-कोशल के लिए अ्रसिड था|: (8६6 & tims, when | | 


the west of Europe, the. birthplace of the 


‘ modern industrial system was inhabited by 


uncivilised iribes, India was famous for the 


wealth of ber rulers and for the-artistic skill of | 5 द 
her crafts men.) बनियर (B८7) तथा टेवतियण 


! Teyernier), जो मुगल शासनकाल में भारत आये थे, के 


- उद्योग-धन्धों के लिए विएपात था । इसफा इतिहास साक्षी | 


वृत्तान्त से यह पता चलता है कि भारत में उस समय 


- सूती एवं रेशमी वस्तो के अतिरिक्त सोना, चाँदी तथा 


- 


N 
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लकड़ी आदि के धन्घे पूण रूप से. विकसित स्थिति में थे। 

ढाके की विश्वविख्यात मलमल इतनी सुन्दर "एव 

बारीक था कि सैनच्ैस्टर के एक उद्योगपति ने उसे 

द वस्तु की छाया (90800फ of a Commodity) कहा 
था जो मनुष्य 

. सकोड़ों का कायं (Work of fairies or insects 
rather than of men) था। 


ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी (28४ India 
Comए279). जितकी स्थापना 600, ई० में हुई थी, 
भारतीय सूती-तस्दर की वस्तुओं को इंगलैंड तथा यूरोप के 

. अन्य देशों.में ले जात्री थी । किन्तु इससे इंगलैंड के ऊनी 
` तथा रेशमी वस्त्र-उद्योग को बहुत बड़ धक्का . लगा । 
फंलस्वरूप, 700 ई० तथा ।720 ई में ब्रिटिश पालिया- 

मेंट ने दो विधान पारित किये जिनके अनुसार इंगलँड में 

भारतीय रंगीन कॅलिको तथा छींट का उपयोग पूर्णतः गैर- 
कानूनी घोषित कर दिया गया । : 

' . . ` इसी बीच 760 ई० एवं ।820 ई० के बीच इंगलैंड 
पु में महात्‌ आथिक परिवतंन हो रहे थे जिसे औद्योगिक 
४ क्रान्ति (Industrial Rev0luti००) कीःसंज्ञा दी जाती 

है। विज्ञान के क्षत्र में नित्य नये-नये आविष्कार हो: .रहे 

थे कोयले के द्वारा लोहा गलाने की पद्धति, हरग्रीब्स की 


स्पिनिग जेनी, आंकंराइट की स्पिनिग मशीन तथा जेम्स” 


वॉट द्वारा वाष्प प्रचालित ई जन आदि | वाद में भारतीय 

पूजी बहुत बड़ी मात्ता में इंकलैंड जाने लगी जिसने .इन 
आविष्कारों को मूर्त रूप देने में अकथनीय सहयोग प्रदान 

किया । ब्रक्स आदम (£००६ A५३०) के शब्दों में, ' 
“अत्यधिक मात्रा . में भारतोय पुजी. के पदार्पण तथा 

इसके फलस्वरूप साख की अभिवृद्धि के पुवं इस प्रकार की 

शक्ति का इंगलंड में प्रायः अमाव था ओर यदि जेम्स. 

. वॉट 40.वर्ष पुवे हुआ होता तो वह तथा उसके आविष्कार 
निश्चय हो समाप्त हो गये होते ।''(Before the influx 

of the Indian treasure and the expansion of 

_ | Credit which followed, no force sufficient for 
this existed and had Watt lived forty years 
ago, he and his invention must have 
_Perished to8eiher.) फलस्वरूप, इंगलैंड 'में बड़े-बड़े 
' - कारखाने स्थापित किये जाने लगे जिनमें उत्पादन का 
- कार्य बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा एवं 
; बिस्तृत श्रम-विभाजन के आधार पर किया .जाता था। 
ब्रिटिश सरकार एवं कम्पनी का उद्देश्य भारत को इंगलैंड 

_ के कारखानों की. आवश्यकता के लिए कच्चे माल के 
अ तथा इनकी बनी हुई वस्तुओं के बाजार के रूप 
: [बिकसित करना था।। कम्पनी तथा ब्रिटिश सरकार, की 
दस पे क्न कारण उत्तीसवीं शताब्दी तक, भारत .मुख्य 

प से कच्चे पदार्थों का उत्पादक देश हो गया। 


डर 


का नहीं वरन्‌ अप्सराझों० अथवा कीइे- ` 
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भारतीय अर्थशास्त्रे 


` ` सारत फी प्राचीनः ओद्योगिक व्यवस्था के विनाश ` 
के कारण (Causes of‘ the .decline of the old 
Indian Jndustrial Structure) :—इस . प्रकार 
अंग्रेजों के भारत आगमन के समय भारतीय उद्योग अत्यन्त 
विकसित स्थिति में थे ये स्थानीय आवश्यकताओं की 
पति के लिए मास उथन्त करके साथ-साथ निर्यात के लिए 
भो प्रचुर मात्रा में माल उत्पन्न करते थे । किन्तु . कम्पनी: 


की स्वार्थी औद्योगिक नीति के कारण उद्योगों क्रा विनाश _- 


होने लगा । सारत की इस प्राचीन ओद्योगिक व्यवस्था 

के विनाश के बहुत-से कारण थे जिनमें निम्नलिखित 
बिशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं :-- र द 

(3) प्राचीन राज-दरवारों को अंत :--ईस्ट इन्डिया 

- कम्पनी भारत में.पहले व्यापारिक उद्देश्य-से आयी थी । 
किन्तु धीरे-धीरे इसके उद्देश्य में परिवत्तन होने लगा 

और कंम्पनी एक राजनीतिक संत्ता.यन गयी। भारत में. 


. अंग्रेजी शासन की स्थापना के फलस्वरूप सभी राजाओं 


तथा नवाबों का अंत हो ग्रया।.ये प्रांचीन राजे तथा 
नवाब कुटोरे उद्योगों की वस्तुओं की मांग के प्रधौन . 
साधन थे, अतः इनके समाप्त होने से उद्योग-धन्धों को 
' बहुत.गहुर। धक्का लगा। ये राजे तथा नवाब अपने 


. दरबार में अच्छे-अच्छे कारीगरों को अच्छी रकम देकर 


रखते थे जिससे देश की कला को प्रोत्साहन मिलता था । 
अब देशी राजे एवं नवाबों को समाप्ति से देश के प्राचीन 
उद्योगों की मांग का एक प्रधान साधन. ही समाप्त हो 
गया । ; ; , 


० (2) नये सासन्तबादो वर्ग का उदय एवं. पाश्चात्य 
सभ्यता को नकल :--देश में अंग्रजी शासन की. स्थापना 
के बाद सभी लोगों की रुंचि में भी परिवतन होने लगा न 
शिक्षित तथा धनी बगे यूरोपीय रीति-रिवाज एवं; रुचिय 
कां अनुकरण करने लगा। फलतः एक तपग्रे सामस्तवादी 
वर्ग का उदय हुआ ।*इस ब्रगे के लोग भारतीय वस्तुओं 
को घृणा कीं दृष्ट से देखने लगे तथा यूरोपीय वस्तुओं को. . 
अपनाने में ही अपनी प्रतिष्ठा समझते .थे। अतएव इस 
बगे ने यूरोपीय फंशन को अपनापा । ये अंग्रेजों की. नकल 
में हो अपना गौरव सम्रशते थे । (7९ ६१०४०० ` ०f 
European fashion was considered to be the 
hallmark of enlightenment) इसका प्रभाव भी. 
देश के उद्योग-प्रन्धों पर .बहुत ब्रा पड़ा । इस के फलस्वरूप 
विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी:। ये वस्तुएँ «प्राय: 
सस्ती होती थीं, अतः इस देश -के कुटीर _उद्योग-धन्धों ` 
को बहुत गर्ह्‌ आधात पहुंच । ह 

(3) विदेशो वस्तुओं की प्रतियोगिता :--अठारहवीं 
तथा उन्नीपवीं शताब्दी में इंगलैंड में ओद्योगिक क्रान्ति 
(Industrial’Re४०I५।००) हुई जिससे उत्पादन बड़े. , 
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: र पर यन्त्रों के प्रयोग द्वारा किया जाने लगा। 
` मशीनों की बनी हुई वस्तुएं बहुधा सस्ती. द्रोती थीं । किन्तु 
भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं. इनकी अपेक्षा महंगी पड़ती 
थीं। अतः भारतीय उच्योग-धन्धों के लिए उनकी 
प्रतियोगिता करना बहुत कठिन हो गया । देश' में रेलवे 
` यातायात के अन्य साधनों के विकास ने विदेशी सस्ती 
वस्तुओं को देश के कोने-कोने तक पहुँचा दिया जिससे 
` भारतीय उद्योगों के लिए इनकी प्रतियोगित। करना प्रायः 
असम्भव-सा हो गया । परिणाम यह हुआ कि जो कुटीर 
उद्योग इस नयी स्थिति से अपने.को समायोजित नहीं कर 
सके, उनका अन्त हो गया तथा कुछ उद्योग, अपना. 
अस्तित्व किसी प्रकार बनाये रख सके । _* 


(4) ईस्ट इण्डिया फव्पनी तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट 
को घातक ओद्योगिक नीति :--भारतींय कुटीर उद्योप- 
धन्धों के हास का एक प्रमुख कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
तथा ब्रिटिश पालियामेंट की घातक नीति थी । प्रारम्भ : 


` मे कम्पनी का प्रधान उद्देश्य भारतीय,उद्योगों की बनी . 


हुई वस्तुओं को इंगलैंड तथा युरोप के बाजारों में वेचने 
के लिए ले जाना था। अतएव प्रारम्भ में कम्पनी इन 
उद्योगों वो प्रोत्साहन देती थी । किन्तु. बाद में ब्रिटेन के 
स्वार्थी हितों ने कम्पनी को अपनी नीति में परिवर्तेन के 
लिए विवश किया। अव कम्पनी का प्रधान उद्देश्य 
भारत को इंगलैंड के कारखानों के लिए कच्चे माल का 
उत्पादक तथा इनको बनी हुई वस्तुओं के बाजार के रूप . 
में विकसित. करना था । कम्पनी ने अपगी इस नीति. का 
बड़ी दृढ़ता के साथ अनुकरण किया जिससे शीघ्र 
हीं सम्पूणं देश इंगलैंड की बनी वस्तुओं से आच्छादित हो 
गया । ब्रिटिश पालियामेंट ने भी इस महान कायं में अपना 
योगदान दिया । भारतीय कपड़ों के आयात से इंगलैँड के 
वस्त्र उद्योग फी रक्षा के लिए पालियामेंट ने ।700 तथा 
]720 ई० में दो विधान पारित क्रिये. जिनके अनुसार 
इंगलैंड में. रंगीन. भारतीथ: कैलिको तथा छींट का प्रयोग. 
गंर-कानूनी घ।वित कर दिया गया । सादे कॅलिक्को तथा 
मलमल के आयात पर भी अत्यधिक मात्रां में आयात कर 
लगा दिये गये । इसके बिपरीत ब्रिटेन के बने हुए स्‌'धनों 
का भारत में वगर आयात कर के मामूली आयात कर 
पर ही आयात किया जाता.थ!। इस प्रकार कम्पनी तथा 
ब्रिटिश पालियामेंट की घातक नीति भी बहुत कुछ" भारत 
की प्राचीन ओद्योगिक परम्परा के. विनाश के लिए: 


` उत्तरदायी थी । इस नीति के परिणामस्वरूप भारत ब्रिटेन 


का एक कृषि-उपनिवेश (2 colonial agricultural 
९०३९९) बन गया । इस प्रकार भारत, जो पहले 
प्रधानतः निर्यातक देश था, 9 वीं शताब्दी .के. प्रारम्भ से 
ही एक आयातक देश बन गया । देश को अ'थिक व्यवस्था 
में इस . परिवर्तेन ने कृषि एवं उद्योग के बीच के संतुलन 
.को भंग कर दिया । माकसं (4875) का इस सम्बन्ध में . 
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यह क्रथन .बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है - "Apart from 
inundating the very mother country: of cotton 
with cottons, the British imports into India 
uprooted over the whole surface of Hindustan . 
-the union. between agricultural and manufac- 
turing industry.’ 


- (5) यातायात, एवं संवादव।हन के साधनों का 
विकास :--यातायात के क्षेत्र में.क्रान्ति का भी भारतीय 
उद्योगों. पर प्रतिकल प्रभाव पड़ा । वाष्प-शक्ति के 
अनुसंधान से तीव्र गति से चलने-वाले यातायात के साधनों 
का विकास हुआ जिससे सम्पूणं विशव एक छोटे नगर के 
समान हो गया। इसके साथ-ही-साथ स्वेज नहर के 


, निर्माण के' परिणामस्वरूप ब्रिटेन की सस्ती. वस्तुएँ भारत ` 


में सुगंमतापूर्वेक तथाः थोड़े ही समग में आने लगीं । भारत - 
में लाडं डलहौजी के समय में रेलों तथा सड़कों की प्रगति 
बड़ो तेजी से हुईं रेलों के विकास ने भारतीय उद्योगों के 
लिए द्विधारी तलवार की तरह कार्य किया । एक ओर तो 
इन्होंने देश के कोने-कोने में यूरोपीय वस्तुओं के वितरण 
को सुगम बनाया तो दूसरी ओर देश के कच्चे माल के. 
निर्ग्रात को प्रोत्साहित किया । रेलों की भाड़े की दरें भी 
इसी प्रकार' रखी गयी थीं जिसमे भारत से कच्चा माल 
भेजने तथा भारत में तैयार माल मंगाने वालों को 
प्रोत्पाहन मिले । इस प्रकार रेल तथा सड़कों के विकास 
एवं स्वे नहर के निर्माण ने इंगलेंड के कारखानों की 
बनी हुई. वस्तुओं को देश के कोने-कोने-तेक पहुंचा कर _ 
वचा के विनाश की प्रक्रिया को और भी तीव्र बना 
या | | 5 . = धर 


` (6) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों के 
छरयाचार :-- भारतीय उद्योगों के विनाश का एक प्रधान” 


` कारण कम्पनी के कर्मचारियों की अत्याचारपूणं. नीति भी- 


थी । कम्पनी के कर्मचारी तथा गोमास्ता अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग कर कारीगरों पर तरह-तरह के अत्याचार करते 
थे। ये कारीग्रों को बहुत कम मूल्य देकर कम्पनी के 
लिए काम करने को बाध्य करते थे । जो कारीगर कम्पनी 
के लिए काम करने को तयार नहीं होते थे, कम्पनो के 


- गोमास्ता उनके दाहिने .हाथ का अंगुठा काटः लेते थे। 


कम्पनी के कमंचास्यों के इस अत्याचार से तंग आकर 


'बहुत-से कारीगर अपना पेशा छोड़ने लगे। 


इनके अतिरिक्त भारत के प्राचीन उद्योगों के फ्तन के 
शौर सी कई कारण थे । भारतीय उद्योगों का पतन इतनी ' 
शीप्रतापू्वेक हुआ कि भारतीय कारीगर अपने को इन नई 
परिस्थितियों से समायोजित नहीं कर सके, फलतः उन्हें 
विवश होकर” अपना , पेशां छोड़ना पड़ा ओर इस प्रकार 
भारत की प्राचीन ओदझोगिक परम्परा ही नष्ट हो गयी। 
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334 RS भारतीथ्र अर्थशास्त्र 


'झारत में आधुनिक उद्योगों का विकास 
(Development of Modern Industries in. India) - 
. देश में 9 वीं शताइदी के उत्तराद्ध में आधुनिक तरीके. 

की नये-नये उद्योग-धन्धों की स्थापना प्रारम्भ हुई । )850 
इ० से \855` ६५ के बीच प्रथम सूती-वस्त्र. एवं `जूट के 
क्रारखाने-स्थाित किये गये । इसी समग्र कोयला उद्योग 


एवं रेलों का निर्माण भी प्रारम्भ हुआ तथा. सर्वप्रथम - 


१853 ई० में बम्बई से लेकर थाना तक 20. मील लम्बी 
` पहली रेल लाइन का निर्माण हुआ | ]865 ई० तक. देश 
में ]3 सूती-वस्त्र की मिलें तथा 2 हजार मील लम्बी रेल 
लाइनें थीं। इस प्रकार बीसवीं सदी के आरम्भ तक भारत 
में आधुनिक उद्योग-धन्ध्रों का विकास प्रारम्भ हो गया 
था। ]908.ई० में विहार के `विहझुम जिलेंके साकची 
नामक स्थात में 'टाटा लोहे और .इस्पात के कारखाने! की 
` स्थापना हुई जिसमें ]9]3 ई0० में सर्वप्रथम इस्पात का 
उत्पादन हुआ । चाय तथा कहवा के बगानो की: संख्या 
भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी । 905 ई० के 
स्वदेशी आन्दोलन ने देश के ओद्ोगिक विकास को बहुत. 
- अधिक प्रोत्साहन प्रदाते किया । स्वदेशो आन्दोलन. ने 
आरतीय जनता के हृदय में एक नयी जागृति उतपन्न कर 
दी जिससे देशी वस्तुओं के प्रयोग पर अधिक. जोर दिया 
जाने लगा । ।9 वीं शताब्दी के उत्तराद्धे से आधुनिक 
उद्योगों के विकास में बहुत-से तत्त्वों ने योगदान द्विया 
जिनमें निम्नलिखित प्रधान श --(क) ईस्ट इण्डिया, कम्पनी 
के शासन का अमत, (ख) रेलवे सड़क एवं यातायात ,तथ। 
` संतर'दवाहन के अन्य साधनों का विकास, (ग) नगरों का 
विकास, (घ) मशीन एवं यन्त्रादि के आयात की छूट, (ङ) 
मध्यम वर्ग का उदय, (च) राजनीतिक चेतना कावकाव, 
(छ) भारतीय हस्तःशिलप का ह्लास, (ज) अमेरिकी गह- 
युद, (क्ष) जापान की तीव्र ओद्योगिक प्रगति, एवं (ट) 
देश में एक खास वर्ग के व्यक्तियों का अभ्युदय इत्यादि । 


परन्तु इन सबके बावजूद ।900 तक भारत पूर्णरूप' . 


से खाद्यान्न एवं. कच्चे पदार्थों का 'निर्यातक- तथा निर्मित, 


` चस्तुओं का आयातक . देश बना रहा। यहाँ से" चावल, 
`. - गेहूँ, कपास, तिलहन तथा चाय भादि वस्तुओं झा विदेशों 


में निर्यात किया जाता था और ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं 


का मुख्य रूप से आयात किया जाता था। 


प्रथम महायुद्ध एवं बाद की ओद्योगिक प्रगति: (D6४- 


_‘elopment of Industries during the First World 


War and. Afr) :- प्रथम महायुद्ध (94-5). ने 
भारत को ओद्योगिक विकास का एक सुनहला अवसर 


होः गया, साथ ही मित्र-राष्ट्रों के.भी युद्ध में लीन होने के - 
Gadgit —Industrial Evolution of India, ` 


Rr 


प्रदान किया । युद्ध-काल में शतु-राष्ट्रों से तो आयात बन्द ' 


फलस्दरूप इंनफा आयात बहुत कम हो गया। मित्न-राष्ट्रो 
की सैनिक आवश्यकताओं में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। 
फलस्वरूप, देशी वस्तुओं की माँग में आशातीत वृद्धि हुई । 
युद्ध-फाल में जूट एवं सूती-वस्त्र उद्योगों को बहुत ही 
लाभ हुआ, किन्तु इसे विकास एवं पुनरावृत्ति के .लिए 


नहीं रखकर इन उद्योगों ने सम्पूर्ण, लाभ अपने हिस्सेदारों 


के चीच विभाजित कर दिया। देश में इस्पात. का उत्पादन 
भी युद्ध-काज़ में बहुत बढ़ गया युद्ध की विभीषिकाओं 
ने लोगों की .आँख खोल दीं और सभी इस बात का 
अनुभव करने लगे कि जीवन की परमावशयक वस्तुओं के 


: लिए बाह्य साधनों पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं 


था । साथ ही, सेनिक महत्त्व के कारण भी. देश के 
औद्योगिक ब्रिमास की आवश्यकता प्रबल जान पड़ने लगी -। 
सभी प्रांतों में यड्धकाल में उद्योग विभागः की स्थापना की. 
गयो एवं भारतीय पूजीपतियों को ग्रुद्ध सामग्रियों . के 
उत्पादन में पूंजी लगाने फे लिए प्रोत्साहित किया 
जाने लगा । 

.” देश के औद्योगिक सर्वेक्षण के लिए 96 ई० में 
भारत सरेक्ार ने एक औद्योगिक . आयोग (77009 
Commission) की नियुक्ति की | आयोग का उद्देश्य 
इसः बात की जाँच करना था कि: भारतीय पूँजी का 
किस प्रकार उद्योग एवं वाणिज्य में लाभपूर्ण तरीके से . 
प्रयोग" किथा जा सकता है तथा इस कार्य में सरकार 
कितना सहयोग प्रदानं कर सकती है । आयोग ने 7978 ई० 
में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया'जिसमें इष बात पर 
जोर॑ दियां गया कि देण में आत्म-निर्भरता की स्थिति 
उत्पन्न करने के लिए उद्योग-धन्धों के विकास में सरकार 
को सक्रिय सहयोग प्रदान करना अनिवायं है। इसके लिये . 
सरकार के पास समूचित प्रशासकीय यन्त्र एवं वैज्ञानिक . 
तथा प्राविधिक विषयों प्रर परामर्श देने के लिए विशेषज्ञों 
की आवश्यकत! पर जोर दिया गया। आयोग की 
सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्रान्तों में. प्रान्तीय उद्योग ' 
परिषदं (Provincial Board of Industries) की 
स्थाप्र्ता-की गयी । : 


. 


युद्ध सरम/प्त होने के कुछ समय वाद तक देश में विशेष . 
रूप से ओद्योगिक क्रियाशीलता दिखायी पड़ी ।..युद्धःकाल 
में भारतीय उद्योगों ने बहुत अधिक मुनाफा कमाया .था । 
प्रमुख सूती-वस्त्र के कारखानों ने तो ।:0 प्रतिशत तक 


' मुनाफे का वितरण किग्रा था। इस. अत्यधिक लाभ से 


प्रभावित हो युद्धोत्तर काल में कम्पनियों का निर्माण बड़ी . 
तीव्रता से प्रारम्भ हुआ । 98-9 ई० में देश ` में कुल. 

27]3 . रजिस्टर्ड कम्पनियाँ थीं. जिनकी परिदत्त . पंजी 
06 करोड़ रुपग्रे थी । 792-22 ई५ में कम्पनियों की _ 


संख्या बढ़कर" 478] तथा इनकी, परिंदत्त पजी . 223 . 


करोड़ रुपये . हो गयी]! परन्तु यह ओद्योगिक, अभिवृद्धि 
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'भारतौय उद्योगों का सामान्य सर्वेक्षण 


' बहुत ही अल्पकालीन थौ तथा 920 ई० से व्यावसायिक 


मंदो की दींघंकालीन अवधि प्रारम्भ हुई जिसके फलस्वरूप 
भारतीय उद्योगों को वहुत-सारी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । इस व्यावसायिक मन्दी के कारण थे 


ms 


युद्धकाल की बचत प्रायः समाप्त हो गयी शी । 7920-2] ` 


ई० में रुपये की विनिमय दर में कमी थने सेः आयात 
करने वालों को बहुत क्षति हुई । मजदुर-संघों की स्थापना 


के फलस्वरूप मजदूर अपने अधिकारों से पूर्णहपेण परिचित | 
हो गये थे जिससे मजंदूरी तथा भ्य सुविधाओं में ` इच्छा- . 


नुसार वृद्धि नहीं होने के कारण हुड़तालों की संख्या बढ़ 
गयी । व्यावसयिक मन्दी का सबसे प्रमुख कारण क्ृषि- 
पदार्थों के .मूल्य में ह्लास था जिसके फलस्वरूप' किसानों. 
की ऋय-शक्ति बहुत कम हो गयी थी ।- : 

` महान्‌ आथिकः मन्दी के बाद .पुनः ]936 ई०.`में 
उद्योगों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ. तथा कोयले के 
अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होने 
लगी । 929-30 ई० की तुलना में चीनी उत्पादन ]936- 


.37 ई० में तिगुना हो गया । इसी प्रकार की वृद्धि कपड़ा, 


जूट, लोहा एवं इस्पात तथा कागज आद्वि उद्योगों .में भी 


हुई । इस उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख कारण चीनी, 


कपड़ा, लोहा आदि उद्योग को संरक्षण तथा सस्ते यन्तों 


` के आयात से मिला हुंआ प्रोत्साहन था । साथ ही, कांग्रेस - 


के ने व में आयोजन स्वदेशी आन्दोलन से भी इन 
उद्योगों को बहुत बल मिला.। परन्तु ।937-38 ई० के 
उत्तराद्ध में अचानक व्यावसायिक मन्दी की प्रवृत्ति .पुनः 
दिखाई पड़ने लगी । ]933 ई० के बांद - कृवि-पदार्थों के 


; मूल्यों ,में व॒ डि होने लगी थी जिससे उद्योगों की वस्तुओं 
`को मांग भी. बढ़ने. लगी थी।- फलस्वरूप :औद्योगिक 
. उत्पादन से भी पर्याप्त वृद्धि हुई। -किम्तु ' पुनः अक्टूबर 


937 ई० से मूल्य में कमी प्रारम्भ हो गयी । प्राथमिक 


` वरतुओं तथा शेयर के मूल्य शीघ्रतापुवंक 2880 लगे। इस. . 
. प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पूर्व देश के उद्योगों में, सर्वेत 


एक प्रकाइ*की निराशा व्याप्त थी। परन्तु स्थिति अभी 
उतनी चिन्ताजनक नहीं हो पायी थी कि इत बीच . ।939 


ई० में द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने से पुंनः व्यावसायिक.. 


अभिवृद्धि की दीर्घकालीन अवधि प्रारम्म हो गयी ।. 


विवेचनात्मक संरक्षण की नीति (०licy - of Dis: 
criminating Protection) :— प्रथम मह्दायुङ काल में 


` > भारतीय उद्योगों को जो प्रोत्साहन मिला था वह निश्चय 


ही. अस्थायी था । मृतएव युद्ध.के उपरान्त वह धीरे-धीरे 
समाप्त होने लगा । अतः संरक्षण के -मभाव में पुनः 
'झारतीय उद्योगों “को विदेशी प्रतियोगिता का धवका 


लगा। इन परिस्थितियों. में सरकारी पप्रेशुल्क नीति में 
परिवर्तन की माँग देश, भर में जोर पकड़ने लगी, . किन्तु 
जन-साधारण . की प्रबल इच्छा के. 'बावजूद शौद्योगिक 


+ ड = 


335 


"आयोग के विचाराधीन विषयों में भूक नीति को नहीं 


रखा गया था | परन्तु जब मांटेग्यू-चेम्तफो्ड रिपोर्ट में .. 
इस बात परं जोर दिया गया कि भारतीयों को अपनी. 
प्रशुल्क़ नी ति-निधईरण की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए 
तब देश के संरक्षणवादियों को इससे पर्याप्त बल मिला । 
फलस्वरूप, संरक्षण की .मांग जोर पकड़ने लगी, अतः 
]92] ई० में एक फिस्कल आयोग (Fiscal Commis: 
$07) की नियुक्ति की गयी जिसने बहुमत से भारत के 
लिए विवेचनात्मक संरक्षण (Discriminating Protec; - 
807) के सम्बन्ध. में सिफारिश की । 923 ई० में भारत 


` सरकार ने विवे नात्मक संरक्षण की नीति को स्वीकार 


कर लिया तथा इसके कार्यान्वयन का भार एक प्रशुल्क 
संडल (727i 30274) को सौंपा गया। इस नीति के . 
अन्तगं विभिन्न -उद्योगों जैपे--लोहा एवं इस्पात 
उद्योग, कागज, सूती,-वस्त्न एवं .द्रिया्लाई उद्योग आंदि 
को संरक्षण प्रदान किया गया । इस नीति के अन्तर्गत " 
परमानुगहित कंडिका (Most: Favoured Nations 
९।३७९) भी सम्मिलित थो, फिर भी इसके फलस्वरूप 
कुछ उद्योगों ने इस अवधि में आशाजनक प्रगति की । 

इस. प्रकार उंद्योग-धन्धों के प्रति सरकारी उदा- 
सीनता की नीतिं धीरे धीरे समाप्त हो रही थी .तथा 
सरकार ने अब राज्य-निर्वाधता के सिद्धोरत का परित्याग 
“कर उद्योग-धन्धों के विकास के लिए सक्रिय रूप से. . 
सहयोग प्रदान करना प्रःरम्म कर 'दियां था। ]939 ई० ` 
में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के साथ सरकारी सहयोग 
की नीति का महत्त्व और भी वढ़ गया । परन्तु इस काल 
की एक प्रमुख विशेषता साम्राज्य-अधिमान (।777९8! | 
Preference को नीति का अनुसरण है जो ]932 ई० 
के ओटावा समझौते के अनुसार देश की इच्छा अहे के विरुद्ध 
भी भारत पर लादं दी गयी थो । इस नीति के अनुसार 
भारत को इंगलैंड तथा साम्राज्य के अस्य देशो की 


वस्तुओं को दूसरे देशों की अपेक्षा रियायत्त देने के लिए | ) 


बाद होना पड़ा। इससे भारतीय उद्योगों को बहुत | 


हानि हुई ` ० 2 
. , किन्तु” आर्थिक मन्दी तथा अन्य कठिनाइयों के - 
बावजूद दोनों महापुद्धों के बीच वाले समय में देशके . 


- उद्योग-घन्धों की प्रगति ` सतोषजनक रही † “किन्तु इस 


समय तक भारत के औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी. 


` बिशेषता देश में आधारभूत उद्योगों का अभाव था। | 


द्वितीय मह्ोयुद्ध के पूर्वे तक देश में केवल उपभोक्ता वस्तुओं - 
के उत्पादन पर ही जोर दिया जाता थो। मशीनों तथा 

पूंजीगत वस्तुओं के लिए उस समय तक भी हमें पूणेरूप. | 
से विदेशों पर ही 'आश्षित रहना पड्ता.था । 


` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


t 
ै। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


936 


द्वितीयं युड़-काल्‌ में भारत का ओद्योगिक विकास 
(Industrial Devélopment during the Second 
- » World War) . 


939 ६० में दवितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने से `, 


आरत को औद्योगिक विकास का एक सुनहला अवसर 
“मला । सरकार द्वारा भी इस समय में ओद्योगिक विकास. 
के बहुत मारे प्रयास किये जाने लगे) ।949 ई० में 
सरकार ने एक वैज्ञानिक'एबं औद्योगिक अनुसंघान-परिषद्‌ 


` (Scientific and Industrial Research 8090) की ! 
स्थापाना की । कुशल श्रमिकों एवं विशेषज्ञों के अभाव 


. को दूर करने लिए" सरकार द्वारा इनके प्रशिक्षण की 
व्यवस्था की गयी । युंदकाल भारत को पूर्वी एशियाई 
तथ्य सुदूर-पूर्व के युद्ध स्थलों मे सामान भेजने के लिए 
बेर समझा जाने लगा इससे भारत: का पैनिकं महत्त्व 
स्पष्ट ही जाता है। युद्ध के प्रथम दो वर्षो में मित्र राष्ट्रों 
से 60 करोड़ रुपये के सामान की माँग हुई। सरकार 
द्वारा भी युद्ध के प्रथम दो वषो में क्रमशः 56- तथा 76 
करोड़ रुपये के सामान का आइडर दिया गया । 


इस प्रकार द्वितीय युद्ध काल में भारतीय उद्योग-' 


घन्धों को विकास का अच्छा अवसर मिला । कच्चे लोहे 


ˆ एवं इस्पात के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई युद्ध की 


सामाग्रियों एवं छोटे-छोटे अस्त्रों के कारखानों के विस्तार 
के लिए 94{ ६० में 4.करोइ रुपये के व्यय से एक कार्य- 
क्रम कार्यान्वित किया गया । मशीन:टूल, लाठे, फरनन्सेज 
तथा ड्रिलिंग मशीन के उत्पादन: के लिए 54 कम्पनियों को 
. लाइसस.दिया गया । '94! ६० से देश में भारी रासाय- 


 . निक उद्योग का विकास भी प्रारम्भ हुआ जिससे देश ' में. 
, सल्फ्यूरिक एसिड, सिनथेटिक अमोनिया, कास्टिक सोडा - 


तथा ब्ज्ञीचग पाउडर आदि 'का निर्माण प्रारम्भ हुआ। 
]94] ई० में हिन्दस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी, बंगलोर ने 
आयात किये गये पुज से पहला जहाज तैयार किया । अन्य 
उद्योगों में भी इसी प्रकार का विस्तार 'हुआ। अनुमान 
लगाया जाता है कि युद्ध से सम्बन्धित प्रायः 29 हजार 
वस्तुओं का देश में उत्पादन: होने लगा। बढ शा में 


भारतीय अर्थेशाम्त 


` आशातीत वृद्धि से लगता है । 937-38 ई० में यहाँ से ` 


48:6 करोड़ रुपये की निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया 
गया था जो ।940-4! ई०-में बढ़कर 8:2 , करोड़ रुपये 
हो गया। . 
युद्ध काल में सरकार द्वारा अनेक विशेषज्ञ ` समितियों 
कथा प्रविधिक मिशनों न्‍की नियुक्ति ने भी देश के औद्योगिक 
विकास को प्रोत्साहित किया । ]940 ई० में नई दिएली 
में पूर्वी समूह सम्मेलन (Easterd Group Conference), 
का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन का मुखय ` उद्देश्य - 
पचे में मित्र-राष्ट्रों को यथासम्भव युद्ध को आवश्यकताओं" 
के लिए आत्म-निर्भर बनाना था । सारत में “पर्वो-समूह 
परिषद? (Eastern Group Confcren€e) की स्थापना 
हुई ) अप्रेल, 942 ईऽ में 'ग्रेडी मिशन” हिन्दुस्तान 
झाया जिसने देश की औद्योगिक सम्भावनाओं को ध्यान 
में रखते हुए बहुत-ऐ नये-नये उद्योगों की स्थापना. का 
प्रस्ताव रखा । भिशन ने देश के ' ' औद्योगिक विकास के 
लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया । किन्तु, भारतीय 
उद्योगपति तथा जनतो इस मिशन से लाभान्वित नहीं हो 


` सके | इस प्रकार युद्धकाल में भी सरकार द्वारा देश के 


औद्योगिक विकास की उपेक्षा की गयी । ब्रिटिश सर कार 
-उद्योग-धस्धों के विकास में भारत की तुलना में कनाडा 
तथा आस्ट्रेलिया को ही प्राथमिकता देती थी। दो वर्षों. 
में ही आस्ट्रोलिया ने सरकारी .सद्वायता से इस्पात, हवाई 
जहाज एव वायरलेस आदि का निर्माण प्रारम्भ केर दिया । 
युद्धकाल में आवश्यकता सामग्रियों के - उत्पादन के लिए 
कनाडा में 7 सरकारी निगम संगठित: किये गये.। 7940 , 
ई० में व्यवस्थापिका सभा में श्री सन्तानम ने कहा था कि 
भारतीय उद्योगपतियों ने सरकार से हवाई जहाज निर्माण , 
का कारखाना प्रारम्भ करने की सिफारिश की थी, पर 
'सरकार की उदासीनता के. फलस्वरूप इसमें बहुत. अधिक 
ब्रिलम्ब हु्ा । इसी प्रकार भारत में मोटर उद्योग | प्रारंभ 
करने की माँग की गयी थी, किन्तु सरकार द्वाराः इस 
प्रस्ताव की भी स्वीकृति नहीं मिल प्रायी। | 
द्वितीय युद्धछाल में भारतोग उद्योगों की प्रगति का 

अन्दाजा निम्नांकित! तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


भारतीय उद्योगों में विक्रास का आभ!स निर्यात में हुई = . .937 -- ]00 न 
बर्ष सुती-वस्त॒ जूट इस्पात .«चीनीं सीमेंट कागज रासोयनिक” .: सामान्य 
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भारतीय उद्योगों का सामान्य संवक्षण 


युद्धकाल - में मजदूरों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि 
हुई। कारखानों. में प्रतिदिन कःय करनेवाले मजदूरों 


» की औसत संख्या में 939 एवं ]942 ई० के वीच प्रायः 


3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संयुक्तं पूजी की कम्पनियों 
की परिदत्त. पूजी ।939-40 में 290 करोड़ रुपये से 
बढ़कर 945-46 ई० में 524:करोइ रु० हो गयी ।। 


युंद्ध काल में वत्तंमान उद्योगों ने अ7नी सम्पूणं उत्पादन ` 
क्षमता के अनुसार कार्ये करना प्रारम्भ किया। | 


यद्यपि युद्धकाल में. नये-नये उद्योगों की स्थापना के 
लिए समुचित वातावरण नहीं थ', फिर भी बहुतु-से नये 
उद्योग, जिनमें फेरो-ऐलोआज (7०7० ^।।०५5), अल्मुऽ 
नियम, डिजल ई जन, पम्प, साईकिल, सोडा ऐस कास्टिक 
सोडा, सुपरफॉल्फेट तथा मशीन दुल्स आदि विशेष रूप से 


उल्लेखनीय हैं, प्रारम्भ किये गये। किन्तु देश में कच्चे 


पदार्थों की भ्रचुरता, श्रम के बाहुल्य तथा व्यापक माँग 
को ध्यान में रखते हुए इस प्रगति को सं तोषजनक . नहीं 
कहां जा सकता । . ६3६ 


युद्धोत्तरकाल में औद्योगिक विकास 


- (Industrial Development in the. Post-War 


Period) IR 
945 ई० में. द्वितीय महायुद्ध समाध्त हुआ । 
द्वितीय महायुद्ध फे वाद का समय भारतीय सबा | के 


: लिए कठिनाइयों झा समय था । युद्ध काल में निरन्तर 


« 


` त्तमांप्त होने के पूवं ही. उत्पादन 


` बहुत अधिक 


कार्ये करते रहने के फलस्वंरूप अधिकांश कारखानों की 
मशीनें जीणं एवं वेकार हो गयी थीं। अतः. इनके प्रति 
स्थापना की समस्या बड़ी उग्र हो गयी । युढ़काल में बहुत- 
से उद्योगों की स्थापना उद्‌योग-सम्बन्धी स्थायी तथ्यों को 
घ्यान में रखे वगैर ही की गयी थी । अतः युद्ध के बाद 


: इनकी कठिनाइयाँ ओर भी बढ़ गयीं। युद्ध के दोरान में 
मुद्रा की पति बढ़ जाने से मुद्रा-स्फीति का दबाव निरन्तर ` 
: -बढ़ता जाः रहा था। इन सब कारणों के अतिरिक्त. 

2: ९ 22002 में राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक उत्कांति 


एवं काले बाजार की बुराइय्रां, विदेशों से आव- 
श्यक सामान मिलने की कठिनाई तथा बिदेशी प्रतियोगिता 


. आदि के कारण भी भारतीय उद्योगों को कठिनाइयों का 


सामना करना पड़ा ।  बहुत-से श के क्षेत्र में युद्ध 

की प्रवृत्ति दिखायी 
पड़ने लगी.। युद्धोत्तर काल में तो इनके उत्पादन में. 
“ह्लास .हुआ। अतएव युदोत्तर काल में 
संभावित मन्दी को रोकने के लिएं युद्धोत्तर कांलीन विकास 


. की अनेक योजनाएँ तैयार, की गयीं । किन्तु वास्तव में 
` मन्दी की सम्भावना 


के मिथ्या सिद्ध होने से मुद्रा-स्फीति 
की प्रवृत्ति को .और भी बलं मिल गया । युद्धकाल मे 


भा९ म°-३2. | 


.337 


उब्योगों के लाभ से भारतीय . उद्योपतियों ने विदेशी 
कम्पनियों से उनके उद्यं गों को बहुत अधिक मूल्य देकर 
खरीदना प्रारम्भ किया । इसके . फलस्वरूप, मुद्रा-श्फीति 
का बबाव निरन्तर बढ़ने लगा। इसी बीच ।947 ई० 
में लियाकत अली बजठं.ने भारतीय उद्योगों.की कठिनाइयों 
को और भी उग्र बना दिया. ` 


युद्ध समाप्त होनें के .कुछ ही समय बाद भारतीय 


- उद्योगों कोः मन्दी का सामना करना पड़ा। इसके कई 
"कारण थे--कण्चे पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित नाड हुई, 


विदेशों से आवश्यक यन्तरों के मिलने में भी कठिनाइथाँ _ 


होने लगीं तषा हइ़तालों के फलस्वरूप ओद्योगिक सम्बन्ध "` | 


दिन-प्रतिदिन खराब होने लगे । ।947 ई० के देश विभा- 


. जन तथा साम्प्रदायिक उथल-पुथल से भी उद्योगों की 


स्थिति चिम्ताजनक हो गयी । देश में राष्ट्रीय सरकार की . 
स्थापना से स्थिति में आशाजनक सुधार नहीं हो सका। . 


'लोग निजी -उद्योगों के. भविष्य के सम्बन्ध में. अ'शंकित हो 
. : गये । राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से ओद्योगिक क्षेत्र में 


एक अंजीब अनिश्चितता व्याप्त हों गयी। राष्ट्रीयकरण 


की आशंका, नये-नये कर, नियन्त्रण की अनिश्चित नीति 


एवं विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ. आदि के : फलस्वरूप 
उद्योग,-धन्धों को विशेष कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं । देश ' 
विभाजन ने कुछ समय उद्योगों के समक्ष, जिनमें जट एवं ` 
.सूती-वस्त्न उद्योग प्रमुख थे; कच्चे पदार्थों के अम्राव की : 
एक नयी मस्या उत्पम्त कर दी । ।949 ई० में भारतीय . 
मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात को प्रोत्साहन अवश्य मिला, . ` - 
क्त आयात और भी महंगे हो गये | प्राकिस्तान ने 
अपनी मुद्रां कां अवमूल्यन नहीं किया जिससे ज एवं सूती 
वस्त्र उद्योग की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गयीं | ` ` 


फिर भी, ]946-5! ई० के बीच उद्योगों का विकास 
पूववत्‌ जारी रहा । इस काल में अनेक नये-नये कारखानों 
की स्थापना हुई । ]946 सेः 95! ई० के 'बीच प्रायः पांच ` 
वर्षो में नये कारखानों पर देश में कुल 290 करोड़ रुपये . 


` का विनियोग किया गया । इसके अतिरिक्त वत्तं मान कार- _ 


खाती के यन्तो के प्रतिस्थापन आदि के लिए ।25 करोइ : 
रुपये के यन्तों का विदेशों से आयात किया गया । इन 
पाँच वर्षों में इंजीनियरिंग तथा रसायन के क्षेत में भो 
-नये-नये उद्योगों का विकास हुआ । इनमें मोटर उद्योग 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है| इस उद्योग में 
कुल ।0 करोड़ रुपये विनियोगः किये गये तथा पाँच फमों 
. की स्यांपना की ययी । पाँच करोड़ रुपये विनियोग से 


सूत्री-वस्त् के लिए यन्त्र तयार करने के एक उद्योग की 


` स्थापना हुई । रेडियो का विकास भी उत्साह- ' र 


जनक रहा । 947 ई० में देश में रेडियो तैयार करने के , 


I Wadia and Merctant ; Our Eronomig Problems, ९. 43, . 
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केदल दो कारखाने थे । इनकी संख्या बढ़कर ]950 ई० 
` में |! हो गयो जो 45000 सेट प्रति वषं,तैयार करते थे । 
बिजली के पंखों के उत्पादन में भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर 
बन गया । इसके अतिरिक्तं स्टेनलेस स्टील, ब्लेड, घड़ी, 


बाल-तरीर्यारग, [रंग आदि के तिर्माण में भी बहुत प्रगति - 


हुई । रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में सोडा ऐस, कास्टिक 
सोडा आदि का उत्पादन प्रारम्भ किया गया । 


' ` देश-विभाजन एवं भारतीय. उद्योग 
(The Partition and’ the Indian Industries) © 


]5 अगस्त, 947 ई० को भारत स्वतन्त्र हुआ । बिन्तु 

` स्वतस्त्रता-प्राप्ति के साथ-साथ -देश हिन्दुस्तान एवं 

` पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया । देश-विभा- 

जन का भारतीय उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव एड़ा। 
इनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे :-- . - 


„() देश-विभाजन के परिणामस्वरूप अतिभाजित 


भारत के कुछ आद्योदिक संस्थानों के 9] प्रतिशत और : 


' ` ओद्योगिक श्रमिकों कें 93 प्रतिशत भाग भारत: में रहे 


जेबकि उसे अविभाजित भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल ' 


77.2 प्रतिशत- भाग एवं कुल जनसंख्या का :80.8 प्रतिशत 
भाग ही प्राप्त हुआ था । इस प्रकार विभाजन के परि- 
` णामृस्वरूप भारत पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक उद्योगी- 


कृत राष्ट्र हो गया । लोहा और इस्पात, कागज तथा जट. 


- जेसे कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों का तो पाकिस्तानी क्षेत्र में 
बिल्कुल अस्तित्व ही चहीं रहा । 


” (2) अविभांजित भारत के अधिकांश: खनिज-पदाथं 
सी भारत में ही पंड़ं गये. कोयला, लोहा, भँगनीज, अब- 
रख आदि खनिज अधिकांशतः भारत में ही पड़ गये. जबकि 
जिप्सम एवं संधो नमक जसे कुछ खनिज पाकिस्तान में 
पड़ गये । किन्तु, पाकिस्तान के क्षेत्र के खनिज-पदार्थो के 
, उत्पादन का कुल मूल्य (६०६३] ४३।५९) अविभाजित 
- . भारत के खनिज पदार्या के कुल मूल्य का केवल 3 प्रतिशत 
भाग ही था। इसी प्रकार बिजली की प्रस्थापित क्षमता 
(installed capacity) के,दुष्टिकोण से भी भारत की 
` -स्थिति पाकिस्तान को अपेक्षा अधिक अच्छी थी । . | 


' ` (3) प्रबन्धक एवं साहसी (Managerial and 

‘entrepreneuria]) वर्गों के दष्टिकोण से भारत को 
. अधिक लाभ हुआ । विभाजव के परिणामस्वरूप भारत से 
जो मुसलमान पाकिस्तान में गये वे अधिकांशतः ग्रामीण 


र . शिल्पकार एवं श्रमिक थे, जबकि "पाकिस्तान से. भारत 


re आनेवाले हिन्दुओं "में अधिकांशत: .प्रबन्धक एवं साहसी 


ह 


' } दोदृयीगिक नीति कं विसतरर्वक ब्रिवेचल अगले अधयाय में किया गया है । 


भारतीय अर्थशास्त्र ` 


` (4) किन्तु विभाजन के परिणामस्वरूप जूट एवं 
कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग 
पाकिस्तान में चला गया जिससे देश में इन प्रमुख राष्ट्रीय 
उद्योगों के लिये,कच्चे पदार्थो का अभाव होने लगा। 
अविभाजित भारत के कुलः जूट उत्पादन का ,त्राय: 8] 
प्रतिशत भाग पाकिस्तान को तथा केवल !9 प्रतिशत 
भाग हिन्दुस्तान को मिला जबकि जूट के प्रायः सभी कार- 


` खाने भारत में ही रह गये । इसी प्रकार क्रपास के कुल 


उत्पादन का प्राय; 40 प्रतिशत भाग पाकिस्तान को तथा 
केवल 60 प्रतिशत भाग हिन्दुस्तान को मिला जबकि अवि- 
भोजित भारत की कुल 394 सूती वस्त्र की .मिलों में से 
.382 मिल हिन्दुस्ताव में ही रह गयीं ॥। साथ ही, लम्बी 
रेशेवालीः कपास के अधिक उत्पादन-क्षेत्र पाकिस्तान में. 
चले गये | इस प्रकार विभाजन के कारण. भारत के इन 
दोनों प्रमूख उद्योगों को बठिबाइयों का सामना करना 
पड़ा | Meo ३2, 

(5) विभाजन के कारण भारत को अपने अद्योगों के 
लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी हाथ से निकल गया । ' 


इस प्रकार विभाजन ने 'देश के औद्योगीकरण को 
विभिन्न प्रकार हे प्रभावित किया । इनके अतिरिक्त विभा- | 
जन का प्रभाव यातायात एवं बन्दरगाह सम्बन्धी सुविं- 
घाओं पर भी पड़ा । साथ ही, देश-विभाजन के परिणाम- 
स्वरूप बड़े पमाने पर साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हुए जिनसे 
' बहुल समय तक देश में'एक प्रकार की अनिश्चितता का 
वातावरण बना रहा जिससे पू जी-निर्माण के कार्यं में कुछ 
' बाधा उत्पन्न हुई।. ` I 


_ ]948 ई० की ओद्योगिक नीति! ।- स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद 6 अप्रेल, ।948.६०- को भारत सरकार ने ; अपनी 
ओद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें इस बात पर जोर 
दिया गया कि देश के.औद्योगीकर॒ण में -सरकांर के सक्रिय 
सहयोग की आवश्यकता है । उक्त नीति के अनुसार उद्योग- 
धन्धो को जार वर्गों में विभाजित किया गया। पहले बगे ` 
के अन्तर्गत अश्त्-शस्त्त का निर्माण, अणुःशक्ति का विकास 
तथा रेलवे उद्योग थे जिनपर.. राज्य का पूर्ण. स्वामित्व 
रहेगा। दूसरी श्रेणी में लोहा एवं. इस्पात, कोयला; वायु- 
यान एवं जलयारों का निर्माण .आदि. थे जिनके: भावी 
विकास के लिए राज्य पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगा ।:'किम्तुं 
सरकार इन उद्योगों के विकास में आवश्यकतानुसार;निजी 
उद्योगपतियों से भी सहयोग की माँग कर सक्ती है। तीसरे 
एबं चौथे वर्ग के अन्तगेत शेष सभी: उद्योगों “को , रखा : 

गया जिन्हें. निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया । यद्यपि इन ` , 
वर्गों में भी राज्य का अधिकार है.कि वह जत्रहित की. 
` दृष्टि से किसी भी उद्योग का स्वामित्व अपने हान में ले 
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` सकता है या यदि किसी उद्योग की प्रगति असस्तांषजनक 
. रही हो उसका नियन्त्रण कर सकता है । इस प्रकार 948 
ई० की ओद्योगिक नोति का मुख्य उद्देश्य देश में एक 
मिञ्चित अर्थव्यवस्था (४९ EcQ॥0०9) की स्थापना 
था । इस उदृश्य से . उक्त नीति के -अनुसार. भारतीय 
उद्योगों की सार्वजनिक तथा निजी दो प्रमुख क्षेत्रों (?०७-, 
lic and Private Sect0r$) में विभाजित कर" दिया 
. गया.।' 


(Industries (Development and Regulation) 
-^०] :-उपरोक्त औद्योगिक नीति को. सुचार रूप से 
कार्यान्वित करने के. लिए 95! ई० में एक उद्योग (विकास 
- एवं नियमन) अधिनियम बनाया गया जिसे 8 मई, 952 
ई०. से लागू किया" गया ।. यह नियम 37 प्रकार के 
. उद्योगों .पर लागू हे*। इसके: थनुस'र सभी अनु- 
सूचित उद्योगों में कोई भी नया कारखाना. या ओद्योगिक 
संस्थान खोलने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक 
होती .है । यदि कोई उद्योग राज्य के आदेशों एवं नियमों 
' का पालन न करे अथवा किसी 'उद्योग का उत्पादन 
अकारण ही कम हो जाय,. किस्म खराब हो जाय या 
` मूल्य में वृद्धि हो जाय तो राज्यं उचित जाँज-पड़ताल के बाद 
(उसकी बरपवस्था अपने हाथ में ले सकता है। अनुसूचित 
उद्योगों के विकास एव नियमन-सम्बन्धी [षदनों 


उद्योगों का प्रकार ` रोजगार-प्राप्त ` 
व्यक्तियों की संख्या 


]. घरेलू उद्योग 70 से कम व्यक्ति 


2. लघु उद्योग ]0 से 49 व्यक्ति 

3, मध्यम उद्योगः 50 से 499 व्यक्ति 

4, बड़ पेमाने के उद्योग 500 से. अधिक 
कुल 


भारतीय उद्योग-धन्धों का यह एक-तरफा विकास 
पुख्यतः सदियों के विदेशी शासन का ही परिणाम था,। 
बास्तव'में, ब्रिटिश शासन काल में विदेशी फर्म तथा: 

, उद्योग पिरामिड की तोक की तरह संख्या में बहुत ही 
'कम थे जबकि पिरामिड के आधारः पर देश कौ विभिन्न 

` छोटी-छोटी व्यावसायिक इकाइयां थीं । इस सम्बन्ध में 
ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि 956 ई० में देश 

- में कुल . व्यावसायिक इकाइयों को संख्या 52 लाख थी 
जिनमें से 50 लाख में प्रत्येक में 5 अथवा इससे भी कम. 

मजदूर कार्य करते थे । - 
2. निम्न पूंजी को मात्रा (Low-capital inten- 
- अ!) :-स्वतम्तरता-भाप्ति के समय भारतीय ओद्योगिक 
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पर सरकार को परामश देने के लिए एक केस्ट्रीय  सलाह- 
कार परिषद्‌ बनायी गयी जिसमें ` विभिन्न वर्गों के प्रति- 
निधि सदस्य के रूप में हैं। साथ ही, विभिन्‍न उद्योगों के 
लिए अलग-अलग विकास परिषदों की स्थापना की गयी । 
ये परिषदे विभिन्न उद्योगों के उत्पादन-सम्बन्धी' लक्ष्य ' के 
निर्धारण की सिफारिश सरकार से कर सकी है। : 


योजनाकरण के पूर्वे देश का औद्योगिक ढाँचा 


(Industrial Pattern on the eve of Planning): | 
अप्रैल, 95 ई० से प्रथम. पंचवर्षीय योजना का 
कायं प्रारम्भः हुआ । प्रथम योजना की शुरूआत के पूर्व 
भारत की ओद्योगिक संरचना, की, निम्नांकिति प्रधान 
विशेषताएँ थीं :-- ‘ur MSE TE 
- (]) उद्योगों का 'एक-तरफा ढाँचा: (Lop-sided 
pattern of indutries) १-59: 6 ई० तक भारत का 
ओद्योगिक ढांचा एक तरफा था । इसमें बड़े पैमाने के 
उद्योगों का महत्त्व संख्या की दृष्टि से कम था. । विनि- 
माण (manufacturing). उद्योगों, में ।956 ई० में कुल 
50 लाख व्यक्ति कायं करते थे जिनमें से. कारखाना. 
उद्योगों में केवल 39 लाख व्यक्ति कायं करते थे, . शेष 
]! लाख. व्यक्ति घरेलू उद्योगों तथा छोटे-छोटे कार्यों में 
लगे हुए.थे। ओद्यों["क इकाइयों. के. अनुसार रोजगार 
का वितरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :-- 


_ 


उत्पादन -इकाइयों 


मसत प्रतिदिन लगे ' 
` व्यक्तियों की संख्या कीं संख्या . 
' (लाख में) | (हजार में): 
rll `" 530 . 
3 2 6 
00 ` 8 
l7 l 
- 50 . .. .5200 ५ 
ढांचे की दूसरी प्रधान विशेषता उद्योगःधन्धों में पूंजी 


की मात्रा की क्रमी थी । इसके लिए मुख्यतः दो कारण 
उत्तरदायी थे-स्वेप्रथत तो मजदूरी तथा पारिअमिक के 
निम्न स्तर के कारण पूँजी की अपेक्षा मजदूरों को अधिक 
संख्या में लगाना ही -अधिक - लाभदायक ' सिद्ध होता है।' 
द्वितीयतः, प्रति-व्यक्ति आय की न्यूनता के कारण देश सें: 
“ओद्योगिक वस्तुओं की खपत कम होती है जिससे उद्योग- 
श्वन्धों में पू'जी-प्रधान उपायों की जगह खमःप्रधान उपायों 
, शी ही प्रधानता दी जाती है। निम्नांकित तालिका - से . 
` आरत तथा संथक्त राज्य अमेरिका में प्रयक्त प्रति-व्यक्ति ` 
. विनियोग पूजी का अस्दाजा विभिन्न उद्योगों के लिए | 
लगता है¬ , ea ० 
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340. : ` - - -  आरतीयअर्थशास्त्र . ! 


कुछ उद्योगों से प्रयुवत ` प्रति-व्यक्ति पूजी को मात्रा 
. उदयोग ।950 के मूल्ये पर हजार डॉलर में 
{ संयुक्त राज्यअमेरिका भारत. 


।. अहक्रोहल I60 . 6°] 
2. बेकरी SN) DST 
3. सूती-वस्त्र तथा धागा - 8.7 ].8 
` 4. लोहा तथा इस्पात . «- 32.]- 09] 
5. चीनी. .26°8 ` 2:6 
6. कागज तथा कागज की : to 
वस्तुएं 02 - 06 


3. बिनिर्माण उद्योगों में उपभोक्ता उद्योगों को 


प्रघानता (Preponderance of consumer's goods 


induऽtr९ऽ) ।—प्रथम योजना प्रारम्भ होने के समय 
देश की ओद्योगिक संरचना में उपभोक्ता , वस्तुओं के 


उत्पादन करने वाले उद्योगों की प्रधानता थी । प जीगत' 


उद्योगों का महत्त्व अपेक्षाकृत बहुत ही कम था । ]953 ई० 


में भारत में उपभोक्ता तथा उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों 
का अनुपात 62:38 था। वास्तव में, देश में उपभोक्तों. 
वस्तुओं. की पत्ति इनकी आंतरिक मांग की तुलना में 
अधिक थी जबकि प जीगत वस्तुओं की आंतरिक मांग 
इनकी पत्ति की अपेक्षा बहुत अधिक. थी जिससे इन 
बस्तुओं के लिए हमें मुख्य रूप से विदेशों पर ही आश्रित 


"रहना पड़ता था | भारतीय अर्थ-व्यवस्था के तीब्र विकास 
, तथा विकास को “स्वयं संचालित बनाने के लिए प्‌ जीगत 


वस्तुओं, के उद्योगों का विकास अनिवार्थ है.। इस प्रकार 
नियोजन कें पूर्व देश की भौद्योगिक व्यवस्था में.एक 
प्रकारं का. असँतुलत पाया जांता था । 


इस प्रकार आयोजनकाल के प्रारम्भ में भारतीय' 


औद्योगिक व्यवस्था की निम्नॉकित प्रमुख विशेषताएं 


थीं :--() उद्योगों का एक-तरफा ढाँचा; (7) पूजी की 
निम्न मात्रा, तथा (7\-विनिर्माण. उद्योगों में उपंभोक्ता 
वस्तुओं के उद्योगों की प्रधानता । 


र विशेष अध्ययन-सुची 
l, Gadgil CR, . Industrial Evolution of india, 
2. Mehta, M.M. Structure of the Indian industries 
3. Planning Commission ° t Programmes of Industrial Development (I956-6}: 
4. . 


 } 32 
5. Planning Commission 


Programmes of Industrial Development (96]-66) 
: First, Second, Third .and Fourth Five Year Plans, 
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औद्योगीकरण का ढाँचा - 
(The Pattern of Industrialization) 
° किसो देश के आथिक, विकास में औद्योगीकरण का 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है।'-किन्तु औद्योगिक 
विकास एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम होता है जिसमें तीन 
अवस्थाएँ स्पष्ट देखने को मिलती हैं ' इसमें प्रथमःअवस्था 


` - का सम्बन्ध प्राथमिक वस्तुओं से माल तैयार करना होता है 


जैसे अनाज को पीसना, तेल निकालना, 'चमड़ा रंगना, सूंत 
कातना,'टिम्बर तैयार करना और घ तु अपस्क (/७४०)- 


में कच्चे माल के रूप मं परिवर्तेन कर उगभोग की वस्तुएँ 
तैयार करने की प्रधानता हाती है जैसे धातु-सम्बन्धी 
वस्तुएँ, कपड़ा, फर्नीचर ओर कागज आदि तैयार करना । 
तृतीय अथस्था में उन मशोनों तथा पु जोगत यन्त्रों का 
निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष रूप में किसी आवश्यकता की 
"संतुष्टि वरन्‌ भविष्य की उत्प।दन क्रिय! को सुविधाजनक 
'बनाती है। हॉफमैन (00३7) के अनुसार, “औद्योगी- 
करणु की प्रथम अवस्थ। में उपभोग वस्तु-उद्योग का महत्त्व 
प्रधान. होता है और उनका शुद्ध अत्पादन पूजीगत वस्तु 


उद्योगों के उत्पादन. से पाँच गुना होता है। द्वितीय: 
- अवस्था में यह अनुपात 2.5 : ] हो.जाता है और तृतीय 


अवस्था में यह केवल । : ] रह: जाता है।' , 
विभिन्‍न देशों में ओद्योगिक विकास की प्रक्रिया में 


- 'भी ` विभिन्नता. रही है.। उदाहरण के लिए, ओद्योगिक 
“विकास के रूसी ढांचे में सीधे ही प्रथम 'अवस्था से द्वितीय 


अवस्था में प्रवेश. किया गया परन्तु ब्रिटिश ढाँचे 
में धीरे-धीरे विकास: किया गयां। इसी प्रकार के 
अल्पविकसित .देश अपनी-अपनी आथिक परिस्थितियों 


. के अनुसार औद्योगीकरण के विभिन्त ढाँचे विकसित कर - 
सकते हैं। परन्तु ३ के तौर पर.कहा जा सकता है 
* कि अल्पविकसित 


में. औद्योगीकरण के ढाँचे फे निर्माण 
में पूंजी के सापेक्षिक अभाव को सबसे अधिक महत्त्व देना. 
चाहिए। च्‌कि` श्रम सापेक्षिक दृष्टि से प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध होता है.ओर.पूज़ी न्यून रहती है, इसलिए श्रम- 


® प्रधान उपभो ग-वस्तु-उद्योगों (Labour intensive: con- : 
* summer 20045 indएऽtri९ऽ) का. विकास उचित . प्रतीत 
. होतां है। किन्तु इस विचारधारा की मूल घारणा अनुचित 


'है । वास्तविक समस्या न्यून साधन (पूजी) को बचाने की 


.. चहदी वरन्‌ इस साधन की पूर्ति को बढ़ाने की है। अतः 


अध्याय: 30. - 
पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास 


द (Industrial Development in Five: Year Plans) 


¡० 07९5) को पिषलाना आदि आते हैं। द्वितीय अवस्था. 
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औद्योगीकरण -को ठीक ढंग: से एक गत्यात्मक प्रक्रिया - 
(Dynamic Proce58) के रूप में कल्पित करना चाहिए, 
जिसमें बाह्य मितव्ययिताओं (External economics) 
ओर तकनीकी कोशल का विकास हो । इस कारण पू जीगत 
उद्योगों के क्षेत्र के विकास की आवश्यकता होती है ताकि ' 
बाह्य मितव्ययिताएं विकसित हो सक ओर पूंजी को पूर्ति 
को बराया जा सके | चूँकि अधिकांश अल्पविकसित-देश 
स्वयं इन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करते, अतएव उनकी 


`. पति को केवल आयात द्वारा ही बढ़ाया जा सकता ,है। 
£#न्तु यह भी यह इस बात पर निर्भर करंतां है कि प्राथ 


वस्तुओं तथा मित वस्तुओं के निर्यात को किस सीमा तक 
बढ़ाया जा सकता है। चू कि प्रायामक वस्तुओं के उत्पादन 
को विकासमान अर्थव्यवस्था की निर्यात आवश्यकताओं के 
अनुरूप बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए प्रा।बमिक वस्तुओं 
के- निर्यात को .पू.जी-आयांत के लिए विदेशी मुद्रा. प्राप्त  * 
करने क्रा विशवनीय स्रोत नहीं समझा जा सकता । ; 


-अतएव अल्प विकसित देशों से प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात 
बढ़ाने की अपेक्षा निर्यात प्रोग्तत करने वाले विनिर्माण- 
उद्योगों (Manufacturing indu७7।९5) का विकास भी 
किया जा सकता है । सरन्त्‌ इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई . 


` यह है कि इस प्रकार की वस्तुओं (जैसे सूती-वस्द्ध) में 


ह्‌ 

विकसित औद्योगिक देशों को बहुत भारी तुलनात्मक लाभ 
(Comparative _adn4९९) प्राप्त रहता है। किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं कि निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों का ' 
विकास न किया जाय बल्कि इसका केवल इतना ही अर्थ है 
कि निर्यात .के लिए कुछ उद्योगों में विशिष्टीकरण को 
ओद्योगिक व्यवस्था के विकास का प्रतिस्थापक नहीं समझा 
जा सकता । अतएव यदि निर्याते-उद्योगों के विकास द्वारा , 
पर्याप्त मात्रो में विदेशी'मुद्रा (Foreign exchange). 
प्राप्त नहीं. की जा सकती, तो आयात-प्रतिस्थापन उपभोग 
वस्तु-उद्योगों - (Import ‘substituting consumer 
go0ds induऽtie३) द्वारा विदेशी मुद्रा को पूंजीगत 
वस्तुओं के आयात के लिए बचाया जा सक्ता है। अब 
बायात-प्रतिस्थापन (Import ५७७६।७४।००) दो प्रकार 
का होता है :--(क) भायातित वस्तुओं के लिए देश में उत्पस्त | 
वस्तुओं का प्रतिस्थापन, और (ख) पजीगत वस्तु आयात 
के लिए उपभोग वस्तु आयात का प्रतिस्थापन । यदि कोई 


देश निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा को पर्याप्त साला सें. 
बचा नहीं सुकता, तो भी वह उपभोग-वस्तुओं के. 
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! आयात को कर्म करके पूंजीगत वस्तुओं के आयात को 
; बढ़ा सकता है। परन्तु भारत में कुल उपभोग 'की तूलना 
. में आयातित वस्तुओं का उपभोग बहुत ही थोड़ा है, परि- 
` णामत: इसे और कम करना सम्भव नहीं जान पड़ता । 
अतएव यहाँ पर प्रथम प्रकार के आयात-प्रतिस्थापन का 
ही बहुत अधिक महत्त्व है ।; इसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों का 
| शिकास करना है जो आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करे 
और इस प्रकार विदेशी मुद्रा के बचाने में सहायता द 


जा सके। के आयात-प्रतिस्थापक उद्योग देशं की 
आथिक आत्मनिर्भरता को सबल बनाते हैं, इसलिए इन्हें 


बढ़ाना अधिक उचित समझा जाता है। इसके विरुद्ध, 
निर्यात बढ़ाने वाले उद्योग देश को विदेशी बाजारों की परि- 


तेक इन उद्योगों पर निर्भर नहों किया जा सकता। 
इस प्रकार स्पष्टे है कि ओद्योगिक “विकास : पूं जी- 
निर्माण (Cpa! {०८०2६।००) की दर पेर निर्भर करता 


जा सकती. है या राष्ट्रीय उत्पादन में ति द्वारा । अब पूं जी- 
गत बैस्सुओं का आयात निर्यात की वृद्धि पर निर्भर करता 


« सोमित है, इसलिए या तो निर्यात बढ़ाने. वाले” विनिर्माण 
उद्योगों को विकास किया जा सकता है या आयात-प्रति- 
"स्थापन उद्योगों का विक्रास किपा जा सकता है ताकि 
. पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवश्यंक विदेशी मुद्रा 
ही, ` उपलब्ध हो सके । इसके अतिरिक्त आयात की वत्तेमान 
- _ मात्रा की सीमा में, उपभोंग वच्तुओं की अपेक्षा पू बीगत 
वस्तुओं का मायात - किया जा सकता है। अतः तिर्यात 
बढ़ाने (वाले उद्योग, विकल्प उद्योग नहीं, .वरन्‌ पूरक . 
उद्योग हैं। इन तीनों प्रकार कें उद्योगों का विकास औद्यो- 
- गीकरण की सबसे प्रभावपूर्ण युक्ति कही जा सकती है । इन 
. तीनों का सापेक्ष महत्त्व तो प्रत्येक देश की आधिक परि- - 
श्थितियों ओर उसमें वर्तमान ओद्योगीकरण की अवस्था 
पर निर्भर है किन्तु प्रत्येक देश के लिए मार्गदर्शक विद्धान्त 
तो एक ही है--भर्थात्‌ देश के न्युन साधनों का प्रयोग उन 
उद्योगों के विकासः के लिए किया जाय जो भविष्य में 
पूजीगत' वस्तुओं को पूर्ति को बढ़ाने में सहायक हों। <. 
| । प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धंधे ( nd5trics 
; in the’ First Five Year Plan) 3 —-सुनियोजित. ढंग 
` . सेदेशकेमआथिक विकास केलिए 950:ई० में भारत" 
सरकार द्वारा प्रधान मन्त्री श्री. जवाहरलाल नेहंरू की 
` 5४ ./ ष्यक्षता में एक' योजना आयोग (Planning) 


se 


~ inv 


' जिससे अधिक मात्रा में पूजीगत वस्तुओं का आयात किया . 


स्थितियों पर अधिक निर्भर बना देते हैं । अतएव दीघंकाल 


, है। पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति या तो आयात द्वारा वढ़ायी ` 


- हे । चकि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की सम्भावना: 
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(Commissi0n) की नियुक्ति की गयौ आयोग ने देश 
के लिए एक पंचवर्षीय योजन! तैयार की जो अप्रैल, 


..957 ई० से मार्च, ।956 ई० तक के लिए थी । प्रथम 


पंचवर्षीय 'योजनाकाल में उ के विकास पर 
जोर नहीं दिया ग्या था । इस योजना: में कृषि, सिचाई . 


' विंद्युत तथा संचार जेसी मूल सेवाओं के विकास पर . 


पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया जिससे, कि भविष्यं में « 
देश के औद्योगीकरण . में पर्याप्त सुबिधा .प्राप्त होने के 
साथ ही योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि 
निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं। . 
वास्तव में, इनके बीच किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं, 
है । अतः सार्वजनिक क्षेत्र में केवल उन्हीं उद्योगों का 
विकास किया जाय जो निजी क्षेत्न की सामर्थ्यं के बाहर 
हों ।! योजना में दोनों क्ष्रों के विकास तथा उत्पादने 
के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ लक्ष्य निश्चित किये गये थे । 
प्रथम योजना. में, सरकारी क्षन्न में संगठित उद्योग- . 
धन्धों के विकास की मद में ]39 करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन था जो योजना के कुल व्यय का 5 8 प्रतिशत 
"भाग था । निजी क्षेत्र. में इस मद में योजनाकाल में 233 . . 
करोड़ रुपये की पूजी विनियोग का अनुमान था जिसका 
प्रायः 26 प्रतिशत भाग घातु शोधन उद्योग में, 20 प्रतिशत 
भाग पेट्रोल साफ करने के कारखानों में तथा ]6 प्रतिशत . 
भाग सोसायतिक उद्योगों में विनियोग की. व्यवस्था थी।. 
इसके अतिरिक्त योजनाकाल में यन्त्नों के प्रतिस्थापन तथा. 
आधुनिकीकरण पर ।50 करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन था । . द : 
. प्रथम :योजनाकाल में सार्वजनिक तथा निजी षतं 
में कुल 293 करोड़ रुपये उद्योग-धन्धों की मद में विनियोग 
किया गया. जिसमें से गैर-सरकारी क्षेत्र का विनियोग. : 
233 करोड़ रुपये थाश. इस प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र का 
विनियोग आयोजित रकम के बराबर हुआ,' किन्तु 
सरकारी 'क्षेत्र में आयोजित. रकम से ब्रहुत ही कम. 
विनियोग हो सका । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार". 
प्रथम योजनाकाल में औद्योगिक ` उत्पादन की प्रगति 
संतोषजनक रही । प्रथम योजनाकाल में औद्योगिक 
उत्पादन में 38 प्रतिशत. की वृद्धि हुई जिसमें. विभिन्न वपं 
के उद्योगों का .हिस्सा निम्न प्रकार से. था. :—प्‌'जीगत 
मालों (०३६६ 80008) के उत्पादंन,में 70 प्रतिशत, 
मध्यवती मालों. (interm९०॥९ 80008),  विंशेषतः ` 
औद्योगिक पदार्थों -के, उत्पादन में ` 34 प्रतिशत तथा 
उपभोक्ता वस्तुओं (८००४५॥९7'ऽ ४0008) के उत्वाद्रन ˆ 
में 3+ प्रतिशत की वृद्धि हुई । ASS Ls 


“TS “eThe distinction between the public and private sectors relates more to the mode’ of-: है 
Er ब oPeJation than क ultimate objective, It is .best for the public sector to ‘develop ‘industries / 
‘for which private enterprise was ‘unable to put up. the resources required and run the risk.’ 

iyed leaving the rest, of the filed {ree for private enterPrise,”. ~" . . rind 
2 Review of the First Five Year Plan—P,I82. 5 4 


` उत्पादन-सामर्थ्यं का विस्तार; तथा 
() महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगों जँसे सूती-वस्त्र, जूट' 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना में. औद्योगिक विकास 


i (Progress of Industrialisation in the Second 


Five Year Plan) 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास को ` 
अधिक महत्त्व दिया गया.था । योजनाकाल में उद्योग-धंधों . 


के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में निम्नांकित प्राथमिकता 
निश्चित की गयी थी- , , - :' 
(3) लोहा एवं इस्पात, भारी रसायन, भारी ई डीनिय- 
रिग तथां मशीन-निर्माण संम्बन्धी उद्योगों को प्राथमिकता; 

` (॥) अन्य विकासमूलक वस्तुओं-जेसे सीमेंट, अल्मु- 
नियंम, अनिवार्यं ` भौषधियाँ, रासायनिक खाद आदि के 


तथा चीनी उद्योगों का आधुनिकीकरण । 

द्वितीय योजना काल? में संगठित उद्योग-धन्धों की मद 
में सावंजनिक क्षेत्र में कुल 870 करोड़ रुपये को विनियोग 
किया गया ।. इसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी योजनाकाल 
में कुल 875 करोड़ रुपये विनियोग हुआ जबकि योजनाकाल 
में इस मद में केवल 685 करोड़ रुपये विनियोग की व्यवस्था 
थी । इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल में उद्योग-धन्धों के क्षेत्र 


. में आयोजित रकम सें भी अधिक विनियोग हुआ । किन्तु 
-इस अधिक विनियोग का प्रधान कारण मूल्य-तल में :वृद्धि 
के कारण अधिकांश कार्यक्रमों के व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि _ 
: था। द्वितीय योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र में 
-. भारी एवं आधारभूत उद्योगों: के विकास .पर 


अधिक जोर दिया गया था । योजनाकाल: में सावं- 
जनिक क्षेत्र में लोहा. .एवं इस्पात के तीन नये 
कारखाने स्थापित किये गये । प्रारम्भ में इनकी सम्मिलित 


उत्पादन क्षमता 30 लाख टन इस्पात को थी। साथः ही, 
।75 करोड़ रुपये के व्ययः से टाटा आयरन एण्ड स्टील. 


कम्पनी तंथा इण्डियन आयरन' एण्ड स्टील कम्पनी का भी 


विस्तार किया गया ।  योजत्ताकाल में हिगदुस्तान जलयान , 


के कारखाने तया चितरंजन रेसवे-ई जन के कारखाने. का 
भी विस्तार .-किया गया । 


सरकारी क्षेत्र में द्वितीय: 


< 

व्यवस्था थी र । निम्नांकृत तालिका? से. द्वितीय. 
योजनाकाल में कुछ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन का 
अन्दाजा लगता .है-- 9 '& 


. उद्योग 3955-56 7960-6 छ० में: 
हक में उत्पादन उत्पादन 
त॑यार इस्पात (लाख टन में) ॥3 "24 
तत्रजनक खाद (हजार टन में) . 80 Il2.0 
फॉसफोरिक खाद ( , „, ) 72 53.0 
अल्मुनियम (bs bro) aA I8.2 | 
अखवारी कागज ( ,, ,, ) 4-2 is 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश क्षेत्रों में 
योजनाकाल में वास्तविक उत्पादन .लक्ष्य से बहुत ही कम 
था। योजना कालं में इस्पात का उत्पादन दोनों-सावेजनिक 
तथा निजी क्षेत्र में लक्ष्य से वहुत ही कम था। इसी प्रकार 
खाद, अल्मुनियम; अखवारी कामज तथा सीमेंट के क्षेत्र में . 
भी उत्पादन लक्ष्य से बहुत ही कम रहा । किन्तु, कुछ क्षेत्रों _ : 
जैसे चीनी, इलेक्ट्रीक मोटर, पंखे, रेडियो आदि के क्षेत्र 
में उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक हुआ. 

प्रथम. एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दस वर्षों में | 
औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक ]950-57 ई० में 00 
से बढ़कर ।960-6] ई० में 94 हो गया।१ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सथ एवं कुटीर उद्योगों 
के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। : योजनाकाल में 
इस मद में सार्वेजत्तिक क्षेत्र में कुल ]30 करोड़ रुपये तथा 
निजी क्षेत्र में ।75 करोड़ रुपये विनियोग.हुंआ। 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में. ओद्योगिक 
 . विकास की प्रगति . 
(Progress of Industrial Development in the 
§ Third Five Year Plan) 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसमा न्धं के विकास 
पर पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया था । योजना काल में 
संगठित उद्योग एवं खनिज के विकास पर सार्वजनिक . 
क्षेत्र में कुल 808 करोइ रुपये व्यय का आयोजन था... 


.किन्तु इस मद में वास्तविक व्यय !726 'करोड़ रुपये 


हुआ। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में उद्योग-धंन्धों के 


` विकास प्रर 050 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ | इस | 
प्रकार तृतीय-योजनाकाल में उद्योग-धन्धों के विकास दोनों, ' 


निजी एवं सार्वेजतिक क्षेत्रों में कुल मिलाकर 2776 


. करोड़ रुपये ब्यय हुआ। योजनाकाल में भारी उद्योगों 


के विकास पंर पूराःपूरा जोर दिया गया था जिससे 
द की -आर्थिउ व्यवस्था भविष्य में स्वतः प्रचालित हो 
सके! 50 ८३७ ` _ 


i अ त््5प्रा /5८5पा 7 5: का उप र्ूजफ़ उाउशहइद्  ेए 


3. Third Five Year Plan, 0. 454. . 


> 
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के लक्ष्य तथा ।965-66 ई० में इतका उत्पादन निम्नां 


तृतीय योजनाकाल में कुछ प्रमुख उद्योगों से विकांस - तालिका से 


' 
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भारतीय अथंशार॑तं ` ` 


बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है :— 


» 


वाषिक उत्पादन | iat 
= 950-5 960-6| तृती य. योजना .I965-66 : 
35 50 WN ` के लक्ष्य हे 
ु - उत्पादन उत्पादन क उत्पादन ` 
।. तैयार इस्पात (लाख टन में) 9.8 - 24 - ‘69 45 :- 
2. अल्मुनियम (हजार टन में) 3.7 ~ I8.2 8] ; 
$. सीमेंट (लाख टन में) 27 80 ]32 lo 
4. ५ कागज एवं दफ्ती (हजार टन में) ll4 350 7II: 558 
5. सत्फ्यूर्रिक एसिड (हजार टन में) . 96 368° ' 524 662 
6. चीनी (लाख टन में) I.2. 39.8 53.0 35.0 
7. सूती-वस्त्र मिल का (करोड़ मीटर में) 50:20 . 40 530 440 
'“8. कोयला (लाख टन मे) . . 393 "557 970 SGT] 
. खनिज लोहा (लाख टन में) 32 -I00° 300 . . 245 


` इस प्रकार तृत्रीय योजना में उद्योग-धन्धों के विकास पर 
पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया था। बाद में .962ई० के 


, “के कारण देश के ओद्योगिक उत्पादन में वृद्धि पर और अधिक 
जोर देने की आवश्यकता पड़ी। तृतीय, योजना के औद्योगिक 
विकास का. लक्ष्य उत्पादक वस्तु उद्योगों जैसे इस्पात, यन्त्र- 
, निर्माण आदि के सम्बन्ध में देश को आत्म-निर्भर बनाना 


) सके । उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र 
! को सुपुर्द किया गया था । योजनाकाल में कुल मिलाकर 


औद्योगिक उत्पादन में 70 प्रतिशत्त वृद्धि का लक्ष्य रखा . 
47 गया था । किन्तु योजना में औद्योगिक विकास- की प्रगति - 


बहुत ही धीमी रही। तृतीय योजनाकान में औद्योगिक 

' उत्पादन में 960-6] ई० में 8:2 प्रतिशत, 962-63 ई० 
में 96 प्रतिशत, ।963 64 ई० में 9.2 प्रतिशत, 964- 
65 ई० में 8.3 प्रतिशत तथा ।965-66 ई० में 4.3 प्रति- 

- -शत की वृद्धि (हुई जंबकि' योजना के अनुसार इसमें 7। 
प्रतिशत श्रतिक्ष औसत वद्धि का. आयोजन था? 
किन्तु आधारभूत उद्योगों के क्षेत्र में वृद्धि अधिक. थी। 


उद्योगों के उत्पादन में 7! प्रतिशत, गैर विद्युच यन्त्ों में 
82 प्रतिशत तथा घातुंओं के उत्पादन में 57 प्रतिशत की 
' वृद्धि हुई, जबुकि चीनी तथा वस्त्र-उद्योग्रों में वृद्धि क्रमशः 


 / 3 तथा 20 प्रतिशत थी।  : i 


' ` ओऔद्योगिक उत्पादन में इस कमी का प्रधान कारणं 
` 962 में चीनी तथा 965 ई० में पाकिस्तानी आक्रमण 


कारण उत्पन्न अव्यवस्था तथा योजना के अन्तिम वषं 
भयानक सूखे की स्थिति थीं।: इन दोनों कारणों से 


१69. Recs न C 


चीनी आक्रमण तथा ।965 ई० के पाकिस्तानी आक्रमण . 


था जिससे विदेशी सहायता . की .मांत्रा में कमी की जा. 


"उदाहरण के लिए, 96-65 ई० के बीच विद्युत यन्त्र : 


`-बहुते-से उद्योगों को कच्चे पदार्थों के अभाव की कठिनाई 
का सामना केरना पड़ा 'अतः औद्योगिक उत्पादन में - 
कमी बिल्कुल स्वाभाविक थी। DF 
` फिर भो; प्रथम तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में भौद्यो- ° 
गिक़ उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई ।. औद्योगिक उत्पादन | 
का सूचनांक ]956 ई० में ।00 के आधार पर ।95] ई० ` 
में 74 से बढ़कर ]960 ई० में ]30.2 तथा 966 ई० में . 
]92 हो गयो, यानी इसमें ह्विंतीय एवं तृतीय योजना के 
0 वर्षों में 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।? किन्तु. वषं. के 


आधार परः इसका औसत !! प्रतिशत से कम ही होता है। .' : 


` वाषिक योजनाओं (]966-69) (Annual. plans) 
में उद्योग तथा खनिज की मद में 966-69 में ]675-' 
“करोड़ रुपय व्यय किया गया । इस अवधि में उद्योग- 
घन्धों के उत्पादन में बहुत ही कम वृद्धि हुई । 2966-67 
में औद्योगिक उत्पादन में 0.2 प्रतिशत तथा 967-68 ई० 
में केवल 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार इम. 
. अवधि में उद्योग-धनधों के क्षेत्र में एक प्रकार को. . सुस्ती 
(९०९५४००) आ, गयी थी जिससे बहुत-से उद्योगों ' के 
उत्पादन में. बहुत. ही कम वृद्धि हुंई। वस्र, घात्विक तथा. 
यन्त्र उद्योग में यहं कमी सर्वाधिक थी। किन्तु ]968 69 - 
में औद्योगिक उत्पादन में पुन: 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुंई। 
न रही यी। अर्थ-व्यंवस्था समुत्थान की ओर अग्रसर हो 
रही .थी । * 


¬ » चतुर्थ पंचवर्षौय योजना([70070 Fie Year Plan) 


में उद्योग-धन्धों के - विकास प्रर पर्याप्त मात्रा में जोर. 
: दिया गया था.। योज़नाकाल में.सावजेनिक क्षेत्र में उद्योगों 
में लगभग 3298 करोड़ रुपये विनियोग का आयोजन था। 
सार्वजनिक क्षेत्र की-कुल रकम में से 250 करोड़ रुपये . 


TL Four Five Year Plan, I969-74—A Draft outline, 


CR है! CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | र कर 


5 


A Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पंचवर्षीय ग्रोजनाओं 


` वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी. क्षेत्र - को स्थानांतरित करने 


` की व्यवस्था थी। इसफ़े अतिरिक्त “निजी तथा सहकारी 


क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये विनियोग की व्यवस्था थी । 


साथ ही, ग्रामीण उद्योग-धन्धों की मंद में राजकीय क्षेत्र में 
24! करोड़ तथा , निजी क्षेत्र में. 560 करोड़ रुपये व्यय का _ 


t 


में औद्योगिक विकास 345. 
आयोजन था। AE 

... निम्नांकित तालिका? से चतुर्थ योजना में कृष प्रमुख 
औद्योगिक पदार्थो के उत्पादन का लंक्ष्य तथा इनकी' | 
उपलब्धि स्पष्ट हो जाती है ¬ ४ 


` . चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक प्रगति ` 


उद्योग 


> जोक : में उत्पादन - 
], तैयार इंस्पाते (लाख टन) " 24 
“2, आल्मुनियम (हजांर टन) I8.3 
3. सल्फ्युरिक एसिड -(,, ,,) 369 
4. नत्रजनक खाद (,, ,„) `` I04 ` - 
5. कागज तथा दफ्ती (,, ,,) ` 350 
6. सीमेंट. (लाख टन) . 80 
7. चीनी (,, ») 30.3 

! 8. कच्चा लोहा (,, ,,) . II0 

. 9. कोयला (;, ,.) . 557 
0. सूती वस्त्र मिल का 
(करोड़ मीटर में) 465 


_ चतुर्थं योजनाकाल में पाँच वर्षों में औद्योगिक उत्पा- 
`> दन में 9 प्रतिशत वाषिक वृद्धि का आयोजन था । योजना- 
: 'काल में इस्पात की पिडों के उत्पादन में 30.5 प्रतिशत, 

अल्मुनियम के उत्पादन में 70 प्रतिशत, सल्फ्युरिक एसिड 
के उत्पादन में 240 प्रतिशत, सूती-वस्त्र के उत्पादन में 20 
प्रतिशत, खनिज लोहा के, उत्पादन में 05 प्रतिशत ' तथा 
कोयले के उत्पादन में 24 प्रतिशत यू का आयोजन था । 
किन्तु चतुर्थ, योजना के इन लक्ष्यों कौ पूति नहीं हो सकी 
तथा चतुर्थं योजनाकाल में औदयोगिक उत्पादन में औसत 
रूप से वाधिक 5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । ]969-70 में 
औद्योगिक . उत्पादन में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु 
970-/ में यह दर घट कर 3.7 प्रतिशत; 972-72 में 

. 4.5 प्रतिशत तथा ।972-73 में 5.4 प्रतिशत हो गयी । 
योजना के अन्तिम वषं या ।973-74 में तो औंद्योगिक 
उत्पादन्‌ में केवल नाम-माल़् की ही वृद्धि हुई। चतुर्थ 
योज॑ना में औद्योगिक उत्पादन में आयोजित लक्ष्य से. कम 
वुद्धि के . लिए कई कारण उत्तरदायी थे। ' जैसे 
` “इस्पात - तथा खाद जैसे आधारभूत उद्योषों के 
क्षेत्र में उच्चित नियोजन तथा डिजाइन-सम्बन्धी त्रटियाँ, 
अत्यधिक हड़ताल तथा तालेबन्दियों .आदि के कारण 
उत्पादन इनकी क्षमता से बहुत ही कम रहां। योजनाकाल 
में निवेश की कमी के. कारण पूंजीगत वस्तुओं की मांग 
` * में बहुत कमी हुई जिससे पूंजीगत उद्योगों में उंत्पादव. 
` बहुत ही कम रहा। इसी प्रकार चीनी, सूती-वस्त्र तथा 


———— अ अ _ 
. Jl: Fifth Five Year Plan ([974-]979.) . 


(jndustrial Development in the Fourth Five Year Plan). 
_ 960-6! ई०.: ]965-66 ई० 


I968-69' ]973-74 ई ` ° I973-74 में 


में उत्पादन .में उत्पादन में उत्पादनं का लक्ष्य ` . उत्पादन. 


45 47. 8I . 49.8 
62.] .= 25 220 * ]47.9: 
662 038 2500 343 
232 ` `. 54] 2500 I058 
558 ` ° 647 ` 850. 776 
I08 22 .' 80 . 46:7 
35.0 356 -. 47° 39.5 
245 28 . 5]4 357 
677 695. .935 790 
440 459.7 5l0 4080 


जूट' उद्योगों में इंनके कच्चे पदार्थों के उत्पादन में कमी के ` 
-कारण उत्पादन बहुत: ही कम रहा और इसके लिए 
सर्वाधिक गु कारण शक्ति. का "अभाव था । चोथी. 
योजना में ओद्योगिक-विकास के क्षेत्र में - निजी क्षेत्र से 
अपेक्षाकृत. कम सहयोग की व्यवस्था थी । इसके लिए 
मुख्यतः. सावंजनिक क्षेत्र पर ही निर्भर करने की व्यवस्था 
` थी, किन्तु योजना में कई कारणों, विशेषतः अफसरशाही, 


योजनाओं को अन्तिम छूंप देने में विलम्ब आदि के _ >. 


परिणामस्वरूप राजकीय क्षेत्र में अपेक्षित गति से प्रगति 
नहीं हो पायी । सरकार ने भी इनकी सीमाओं को महसूस _ 
करते हुए संयुक्त क्षेत्र: (076 $९००7) कीः धारणा को 
प्रोत्साहन प्रदान ` करना प्रारम्भ किया अन्तगंत 

` बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा .बिदेशी कम्पनियों को कुछ चने - 
हुए क्षेत्रों में सावंजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग करने कोः 

आमंत्रित किया जाय | . किन्तु इसके परिणाम अभीं .तक . 
उत्साहुवद्ध क नहीं सिद्ध हो पाये हैं। 


पाँचवीं योजना में उच्चोगःध्षन्चे | 
(Industries inthe Fifth Five Year Plan) 


'पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आत्मःनिभरता तथा | 


` सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास के व्यापक उद्देश्यों 
को ध्यान में रखकर ओद्योगिक विकास के भी लक्ष्य, ` 
निर्धारित किये गये ये । संप में,' उग“ के से में 
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विकाप. के लक्ष्य-निर्धारण में पाँचवीं योजना में निम्नांकित 
बातों पर जोर देने की व्यवस्था थी :-- . 

(क) आधारभूत उद्योगों का तीव्रगति से विकास :-- 
इसके अन्तरगत इस्पात, खाद, खनिज तेल तथा यन्त- 
fi निर्माण आदि उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गयी थी । 
(ख) निर्यात की संभावनाओं ' वाले. उद्योगों का 

विकास । ; Satis 
(ग) -चस्त्र, खाने वाले तेल, वनस्पति, चीनी, दवाइयों 
तथा साइकिल ज॑से सामान्य उपभोग की वस्तुओं के 


उत्पादन पर अधिक जोर । 


PION ee 


apt * 


प्रतिबन्ध; तथा 
(च) ओद्योगिक 
पर्याप्त जोर । 


उत्पादन तथा छठी योजना में इनके उत्पादन के लक्ष्य का 


I960-6I ]968-69 
3% : 
A ` में उत्पादन में उत्पादन 
हू कोयला सो (लाख टन) 555.0 695 ° 
, खनिज लोहा (, , ) 7]0°0 28] 
`- तयांर इस्पात (,, ,, ) ` 24.0 - 47 
' सीमेंट . (,, , ) .-80.0 I22 
चीनी, * (,,»). 30.0. 35.6 
` सूती-वस्त्र (करोड़ मीटर) 464.0 .460 
| अल्युमिनियम (हजार टन) 83:3 I25 ' 
RS कागण एवं दफ्ती ( , . ) 350.0 647 
Ft सल्पयुरिक एसिड (,, ,,) 36.0 : 038 


किन्तु पाँचवीं योजना के प्रथम दो वर्षो में औद्योगिक 
उत्पादन में लक्ष्य से बहुत ही कम वृद्धि हुई। ]974-75 
* में औद्योगिक उत्पादन में 2.6 #तिशत तथा 975-76 .में 


योजना जाल oe सीमेंट नरो के; 
उत्पादनं मे मच द्र हुई, किन्तु उपंभोक्ता उद्यीगों 
` के उत्पादन में ण रूप में कमी हुई। 
* छठी पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धन्धे 
' (Industries in the Sixth Five Year Plan) | 
. छठी योजना के पूर्व औद्योगिक विकास ।956 की 
` ओद्योगिक नीति को आधार, मानकर: कार्यात्वित किया 
' जाता.या। आयोजित विकास के प्रथम दस वर्षों (95-60) 
ल औद्योगिक उत्पादन में भसत ` वाषिक 
अतिशत तथा अगले चार वर्षों में 9 प्रतिशत की वाषिक 


(घ).अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उपादन पर . 


दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर . 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं में देश में उद्योग-धन्धों की प्रगति पर्याप्त मात्रा में 


6, प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु 976:77 में इसमें ` 
404 अतिशत तथा 4977-/8 में 5 से 6 प्रतिशत वृद्धि हुईं। .- 


भारतीय अथशास्त्े 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में: संगठित उद्योग-धन्धों 
' के विकास: पर. कुल .6,660 करोड़ रुपये व्यय की . 
व्यवस्था थी। इसमें से सावंजत्निक क्षेत्र में 9,660 करोड़ 
रुपये तथा निजी एवं सहकारी क्षेत्र में 7,000 करोड़ 
रुपये व्यय की व्यवस्था थी । इस .प्रकार पाँचवीं योजना में 
उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में राजकीय तथा. निजी क्षेत्र के व्यय 
का अनुपाय 62:38 था । की 
इसके अतिरिक्त पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कुटीर 
एवं लघ्‌ उद्योग-धन्धों' की मद में सार्वजनिक क्षेत्र में . 
50. करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में 660: करोड़ रुपये, ' 
व्यय की व्यवस्था थी । IRR 
पाँचवीं योज़ना में औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में 
` 8.! प्रतिशत वाषिक वृद्धि की आशा श्री । इस योजना 
में कुछ प्रमुख.उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य नीचे की . 
तालिका से स्पष्ट है। ` 5 


“. निम्नांकित तालिका. से चतुर्थ तथा पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ प्रमुख खनिज तथा उद्योगों का 
अन्दाजा लगता है: ` . 


..973-74 ]977-78 982-83 
ड में उत्पादन 
`. में उत्पादन, में उत्पादन का लक्ष्य 

: 790 032:0 .. . 5]490.0 : 

357 430°0 6500. - 
-49 77.0 8.0 
]47 ]92.0 300.0 
395. . 52.02 .' 62.0 
408 . 555. 420.0 460.0 
48, I80.0 300.0 
TTC 900.0 , ` ग250.0 
343' , ]900 29]0,0 
हुई है । 


वृद्धि हुई। किन्तु इसके बाद के वर्षों में औद्योगिक विकास 
में अनियमितं रूप पै वृद्धि हुई । 965-66 में ओद्यों गिक _ 


` उपादन में 5:3 प्रतिशत की वृद्धि है। अगले दो वषो में 


औदयोगिक उत्पादन प्रायः स्थायी रहा किन्तु ।969-70. में 
. इसमें 7-4 प्रतिशत की वृद्धि'हुई। इसके बाद में पाँच वर्षो 
में औद्योगिक उत्पादन में 4 प्रतिशतं के बीच वाषिक. 


वृद्धि हुई । 976-77 में ` इसमें 70' प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । र क Uo 
इस प्रकार !965 से"975 के दस वषं में औसत रूप से ` 


4 प्रतिशत की वाषिकःवृद्धि हुई जबकि !975-76 से 977- 


. 5 के बीच 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


“औद्योगिक उत्पादन में अनियमित. रूप से द्विके. 
कई कारण हैं। इनके विनियोग की दर में परिवर्तन सर्वाधिक 
भधान कारण है। अन्य कारणों में कुछ प्रमुख उद्योगों 


' 
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जैसे _ म ; | पु { n में 

जसे सीमेंट, कागंजं तथा खाद की क्षमता: में कमी, बिजली; 
यातायात के साधन,:ई'जंन तथा अन्य आवश्यक आयातित 
मालों का. अभाव, - बद्योगिक सम्बंन्ध-में गतिरोध तथा 


` - दोषपुणं व्यवस्था आदि उल्लेखेनीय है। 


किन्तु. इसके ' बावजूद देश में आयोजित विकास की 
अवधि में पर्याप्त : मात्रा में . ओद्योगिक उन्नति हुई 


तथा:आज भारतःविश्व के प्रमुख ओद्योगिक राष्ट्रों में. 
» प्रमुख है। बहुत सारे उद्योगों की वस्तुओं का तो निर्यात 


किया जाने लगा है जिनमें इंजीनियरिंग उद्योग उल्लेखनीय ० 
है। इस सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय बात सार्वजनिक 
विशेषत; केन्द्रीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। माचे !977 
में केन्द्रीय क्षेत्र में कुल विनियोग ,097 करोड़” रुपये हो 
गया । फलस्वरूप संगठित उद्योगों तथा खनिज के कुल 
उत्पादन में इसका हिस्सा ]960-6] में ४ प्रतिशत से बढ़केर 
975-76 में: 30 प्रतिशत हो गया। . ; 
.छठी योजना में औद्योगिक उत्पादन में वाषिक 7 
प्रतिशतःवृद्धि का आयोजन है। छठी योजना के पाँच वर्षो 
में औद्योगिक विकास की मद में -3,340 करोड़ रुपये. 
व्यय का आयोजन है। इसमें से -।2,464 करोड़ रुपये . 
केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 876 करोड़ रपये राज्य क्षेत्र में व्यय 
का आयोजन है। उद्यो प-धन्धों पर व्यय की जाने वाली कुल 
रकम में से इस्पांत उद्योग पर 2!9] करोड़ रुपये, कोयला ' 
पर ]850 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम पर 2550 करोड़ रुपये 
तथा खादर पर ।649 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। 
इस प्रकार इन कार्यक्रमों पर अत्यधिक रकम के व्यय 
के आयोजन से छठी योजनाकाल में .उद्योग-धच्धों के 
क्षेत्र में प्राथमिकता का अन्दाज़ा लगता है। योजनाकाल 
में कोयले के उत्पादन को ]977-78 में ।032 लाख टन से 
बढ़ाकर ]982-83 में ]490 लोख टन, खनिज लोहे को ।977- 
78 में 430 लाक्ष टन से बढ़ाकर ।982-83 में 650 लाख 
टन, इस्पात की पिडों के उत्पादन को 97 लाख टन से 
बढ़ाकर ।50 लाख टन तथा सीमेंट के उत्पादन को ]92 लाख 
टन से बढ़ाकंर 300 लाख टन करने का आयोजन है । पिछले 


` पृष्ठ की तालिका, से छठी योजना में उद्योग-धन्धों के 
_ बिकास के लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हूँ । 


योजनाकाल में भारतीय उद्योगों की 


¢ 
पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक 
"विकासं : एक पुनरावलोकन 
(Industrial Development. During the Plan 
‘. Period—A Resume) - 


. अब पंचवर्षीय योजनाओं के प्रायः 27-28 वर्षो में | 
हुई. औद्योगिक प्रंगति का पुनरांवलोकभ आवश्यक है। 
इससे इन «कार्यक्रमों की लुटियों का भी अन्दाजा लग 
जायगा । संक्षेप. 'में,: पंचवर्षीय योजनाओं में देश के” 
औदूयोगिंक विकास: की निम्नांकित विशेषताएँ रही हैं :-' 
` सवंप्रथम तो ।957 से ।974 के वीचः ओद्योगिक . 
उत्पादन के सूंचनांक्र में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
दूसरे शब्दों में, ।95! से 74 के बीच औद्योगिक उत्पादन, 
में 6 प्रतिशत की वाषिक वृद्धि हुई। देश के ओद्योगिक 
इतिहास में 25 वर्षो में इतनी वृद्धि कभी भी नहीं हुई थी। : 


` प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बहुत ही ' 


कम ध्यय किया गया था, फिर भी वत्तंमान सामथ्यं के 
पूरा-पूरा उपयोग के द्वारा प्रथम योजना काल में औद्योगिक 
उत्पादन:में 4] प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके वाद औद्योगिक: 
उत्पादन में वृद्धि नयी क्षमता के सृजन के कारण ही हुई। 
इस अवधि में ।965-66 तथा ।966-67 में सुस्ती के कारण 
उत्पादन की गति धीमी रही । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 
के दौरान भी औद्योगिक उत्पादन में संतोषप्रद ढंग से वृद्धि 
नहीं हुई। स ४ 
द्वितीयतः, योजनाकाल के दौरान देश में उद्योगों की 
संरचना में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ | इस अवधि में 
देश की औद्योगिक संरचना में पूजीगल उद्योगों के अनुपात 
में वृद्धि तथा उपभोक्ता उद्योगों के अनुपात में कमी स्पष्ट 
रूप से देखने को मिलती है। 950-57 से 965-66 के 
बीच यन्त्-निर्माण वाले उद्योगों का अनुपात 8 प्रतिशत से 
बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया जबकि उपंभोक्ता उद्योगों का - 
अनुपात 68 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत हो गया । - 
निम्नांकित तालिका से योजनाकार में देश को ओद्योगिकः 
संरचना में परिवर्तन, और अंघिक स्पष्ट हो जाता है :— 


औद्योगिक संरचना में परिवत्त न 


- ]960-6! के मूल्य पर ३ 
उद्योग के कुल आय (करोड़ रु० में) - प्रतिशत 

न्‍ ToT I sos I Bese I isos | 8 

]. उपभोक्ता उद्योग 960.7 487.6 67.9 34.0 ६ 
2. मध्यवर्ती माल... 89.5 620.2 . ` 23.3 43.3 ` 

3. यंत्रवाले उद्योग " 30.9 35.9 8.0 - 22.0 

बल्य 5 0 po I0.3 [OS 0.7 

ल 2 ० कि . 384.2 
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348 s . | 
 , तृतीयतः इस अवधि में कई नये उद्योगों, रासायनिक खाद, 
रैलवे इंजन, इंजीनिर्यारग उद्योग तथा विभिन्न प्रकार के 
' यैन्त्न-निर्माण वाले उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ, 
` ` किन्तु सूती-वस्त्र, जूट, चीनी तथा कागज जैसे पंरम्परागत 
._ ` तैथा उपभोक्ता उद्योगों में विकास की गति निश्चित रूप से 
i भष्दे रही । , ; 
 .. ` चतुर्थंतः, इस अवधि में. औद्योगिक क्षेत्र में बड़े 
लैगा । आधुनिकीकरण के. परिणामस्वरूप 'तकनींकी 
; EN का माप पूजी-गहनता (€! int०n5।t/) 


हस भें इस सम्बन्ध में उपलब्ध आँकड़े सही एवं 
विश्व नहीं. होने के कारण बहुत अधिक उपयोगी 


5! में I477 इकाई से बढ़कर ]966-67 में 494] इकाई 
हो गया ज़िससे इस अवधि .में तकनीकी परिवत्तन का 
अन्दाजा लगता है। . ' 

, ' पंचमतः, .योजनाकाल में देश में तकनीकी ज़ोगों का 
एक ऐसा. प्रशिक्षित बग (Cadre of technical 


l. G. Myrdal . 
2. G. Rooen : 
है 2५7 ४४३; Planning Commission 
f 4. Planning Commission 
5. Planning Commission 
i, Ce 
| 
Es । 
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वैमाने पर आधुनिक तकनीक का 'भी प्रयोग किया जाने 
(न के द्वारा भी जाना .जा सकता है। किन्तु" 


नहीं है। फिर भी, प्रति श्रमिक बिजली का उपयोग.।950-. 


` अन्दाजा लगता है | 
विशेष अध्ययन-सूची 
: Asian Drama, Vol. पा, - 
: Industrial Change in India. 
: ‘Fifth Five Year Plan. ३: * 


भारतीय अर्थशास्त्र त~ 


fe 
manp0९ः) . तैयार हो गयां है जो'देश के सभौ: प्रमुंख 
उद्योगों-इस्पात संयन्त्रों, इंजीनियरिंग उद्योगों, , बिजली 
घरों, तेलशोधन कारखानों आदि की सकुशल देखभाल कर 


"सकता है.। देश में इस प्रकार. के प्रशिक्षित वर्गे का पहले 


अभाव पाया जाता था किन्तु आजकल देश के तकनीकी 
संस्थानों से 6 लाख डिप्लोमाधारी प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण 
करते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े कारखानों में भी प्रशिक्षण 
प्रदांन करने की व्यवस्था है तथा योग्य .व्यक्तियों [को 
विदेशों में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। ' इस. 
प्रकार .योजनांकालं में, प्रशिक्षित वर्ग के निर्माण. के 
परिणामस्वरूप विदेशी तकनीशियनों पर हमारी निर्भरता 
में बहुत अधिक कमी हो गयी है। र, 


अन्तत :, योजनाकाल में देश में भारी तथा आधार- 
भूत उंद्योगों के,क्षेत्र में राजकीय क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर 
प्रवेश किया है। आयोजन के प्रथम 28 वर्षों -में राजेकीय 
क्षेत्र के उद्योगों में केवल केन्द्रीय सरकार ने [0,500 करोड़ 


` रुपये का ` विनियोग किया है। .इस' प्रकार इससे ` अथं- ` 


व्यवस्था के औद्योगीकरण में सरकार के योगदांन का 


५ First, Second, Third and Fourth Five Year Plan, : 
: ‘Fifth & Sixth Five Year Plans, 


nes rrr 
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_ अध्याय : 3 
भारत का औद्योगिक पिछड़ापन 


:-' (Industrial Backwardness of India). . ‘> 


भारत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र :-- 
हमारे देश. में आधुनिक उद्योगों का : प्रारम्भ आज से लग- 
भग एक शताव्दी से कुछ वषं पहले .हुआ था किन्तु हम 


' उद्योगे-धन्धों के क्षेत्र में विश्व के अन्य विकसितं देशों की - 
` तुलना में बहुत -ही पिछड़े हैं। हमारा यह पिछड़ापन , 
औद्योगिक साधनों की प्रचुरता के बावजूद है। भारत में 


ओद्योगिक विकास के लिए आवश्यक - प्रायः सभी खनिज- 
पदार्थो तथा कच्चे मालों की प्रचुरता है। विश्व के कतिपय 


` प्रमुख देशों की तुलना में मारत में मुख्य ओझोगिक साधनों 


की प्रति-व्यक्ति उपलब्धि, का अन्दाजा निम्नांकित तालिका 
से.लगता है . - ; 
` प्रति व्यक्ति उपलब्ध औद्योगिक साधन सम्भावितः 


देश कोयले का कंच्चे लोहे का जल-शक्ति , 
° ` भण्डार भण्डार (टन में) ( कि०- 

टन. में) `” वाट में) ` 

संयुक्त-राज्य अमेरिका ।0,245 4].0. ` 0.65 ` 
ब्रिटन ` 3,396 , 73.4: 0.02 
भारत . I75 54.2 0.09 
जापान ; . 233 MRS SOFT 0.025 ` 
बर्मा ' 3 0.] 0.] 

- इंडोनिशिया 30. 0. 0.03 
पाकिस्तानः “i 2: 0.7 0.2 


'इस प्रकार भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका तथां, 
` सोवियत संघ की अपेक्षा ग्रोद्योगिक साधनों.का अभाव 


अवश्य है, किन्तु अधिकांश देशों की अपेक्षा यहाँ पर इनकी 
प्रचुरता ही है। अतएव स्पष्ट है .कि औद्योगिक साधनों 


कीं प्रचुरता के बावजूद भारत ओद्योगिक दृष्टि से एक. 


पिछड़ा राष्ट्र है। विश्व के प्रमुख देशों की तुलना.में सभी 
प्रमुख औद्योगिक पदार्थों का उत्पादन यंहाँ पर बहुत ही कम 
है। यह हमारे देश के लिए निश्चय हौ चिन्ता की.बात है। 
` नीचे दी गयी तालिका से विश्व के कुछ प्रमुख देशों में 


968 में कुल उत्पादन ? . 


महत्त्वपूर्ण औद्योगिक ' पदार्थों के उत्पादन का अन्दाज 
लगता हैः। Ee | 
भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण 
(Causes of the Industrial BackWars 
; dness ‘of India). ° ३४) 
इस प्रकार भारत ओद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा _ 
राष्ट्र है। भारत के इस ओद्योगिक पिछडेपन के निम्न- 
लिखित प्रधान कारण हैं :-- 
` (]) ओद्योगिक पूंजी का अभाव (Lack of Indus» 
trial Capit2]) : आधुनिक युय में औद्योगिक विकासं 
के. लिए:बहुत बड़ें पैमाने पर पूजी की आवश्यकता पड़ती 


-है। किन्तु भारत में प्रारम्भ से ही पूंजी का अभाव रहा 


है। साथ ही, भारतीय पूजी लज्ञाशील (9) भी रही - 
हैं। देश में प्रति-व्य क्ति अय अत्यन्त कम होने से यहाँ पर 
बचाने की शक्ति बहुत ही कम है। जिन लोगों. के पास प्‌ जी 
है वे भी इसे उद्योग-धन्धों.में नहीं लगाक़र अन्य अधिक . 
लाभपूर्ण कार्यों में लगाना या संचय करना ही अधिक उचित 
समझते हैं। _ दरअसल सें अधिकांश पूंजी सट्ट बाजी या 
व्यापार में ही लगायी जाती है अथवा जमीन के नीचे 
गाड़कर रखी जाती है। अतः, उद्योगों को आवश्यक 
माता में पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती | re 
:(2) निपुण एवं दक्षभ्रस्ि कों का अभाव (३०k ०६ 
skilled and technical Workers) : भारत में 
साधारण श्रम का तो बाहुल्य है, लेकिन: निपुण एबं दक्ष 


` श्रमिकों की प्रारम्भ से ही कमी रही है। , प्रशिक्षण की 


समुचित सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर्याप्त मात्रा में 
कुशल श्रमिक नहीं मिल पाते।' भारतीय श्रमिकों का 


. गाँवों से सम्बन्ध स्थायी तौर पर बना रहता' हैं जिसंसे 


अभी तक देश में कुशल एवं स्थायी श्रमिक वर्ग का प्रादुः 
भाव नहीं हो पाया है। इससे भी औद्योगिक विकास में 
बाघा पहुंचती है । EI Saint 


"जवसंख्या इस्पात. की ढोके . `. अल्मुनियमस : कोयला . सीमेंट 
र (करोड़ में). (लाख टन में)... (लाख टन में) (लाख ट्य में) (लाख टन में) | 
सं० रा० अमेरिका 9. [270 32.69 5300: 7 TIO 
सोवियत संघ 23.6 II30: I0.64 4560 `, 90 
ब्रिटिन 5.5 - ` 270 43 I930 200 | 
पश्चिमी जर्मनी. : . 5.7!  '. 40 =. - 2.79 I240 ` 350 ` 
` .' जापान 0.0 ` * 690, । । ६ | ` 520 ' 470 
ट 79.7 I20)  « L.00 4630 I20 
भारत  - 5.  _. 65 96 T50 220 


Il. ‘United Nations ‘Economic ‘Development and Planning Industrielisation "-- 
: mic Bulletins of Asia and Far-East. Dec. 958, p. 50, Table-3. 


(/ 


Econo: , ° 


2; Statistical Abstract I969, U. 9, A I969 & Commodity Year Book 969, 
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(3) योग्य व्यवस्थापकों का अभाव (I.4CK 0f com- 
petent industrial organisers) :--भारत में सदा से 
ही कुशल प्रबन्धकों की कमी रही है। प्रारम्भ में भारत 
« में उद्योग-धन्धों की स्थापना में प्रवंध अभिकर्ता प्रणाली 
. ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, किन्तु धीरे-धीरे इसके 
.दोपों ने जनता में उद्योग-धन्धों के प्रति एक प्रकार का 
छा विश्वास उत्पन्न कर दिया। अतएव आगे चलकर यह 
प्रणाली अकुशल एवं निन्दनीय प्रमाणित हुई तथा इसने 


देश के औद्योगिक विकास के मागं में वाधाएं उपस्थित , 


क्रःदी। : ६ 


(4) प्रतिकूल सामाजिक वातावरण ( 4५४7७९ 


‘social atmosphere) :—मारत में औद्योगिक विकास, 
क्रे लिए समुचित वातावरण का भी अभाव पाया “जाता 


है। सदियों के विदेशी शासन ने हमारे समाज को अकमं ण्य . 


बना दिया .था । इसने भारतवासियों को भाग्यवादी एवं 
निराशावादी: वना दिया. जिससे ये अपनी आथिक स्थिति 
में सुधार के प्रति पूर्णतया उदासीन हो गये। जाति-प्रंथा 
) एव संयुक्त-परिवार प्रणाली ने - श्रमः की. गतिशीलता में 
बाधाएं डाली, संयुक्त परिवार प्रणाली ने प्रेरणा एवं 
साहस को समाप्त कर दिया और उद्यमकर्त्ताओं को आगे 


आने से रोका। इसका पूजी-संचय पर. भी भ्रतिकूल . 


प्रभाव पड़ा । उत्तराधिकार के नियम ने पूनी के विघटन 


का द्वार खोल दिया । . इस प्रकार भारत के पिछड़े हुए. 


सामाजिक:वातावरण ने ओद्योगिक विकास में भी बाधा 
उत्पन्न की। ` . RT 

5 (5) शक्ति के साधनों के विकास को कमी :--उद्योग- 
धन्धों को चलाने के लिए शक्तिं के साधनों की पर्याप्त 
मात्रा में आवश्यकता होती है। किन्तु-भारत में शक्ति 
के साधनों का अभी बहुत कम विकास हो पाया है। यहाँ 
शक्ति के तीन प्रधान साधन हैं--कोयला, जल एवं पेट्रोल। 
' पेट्रोलियम का यहाँ बहुत अधिक अभाव है ) कोयले की 
भी देश में कमी है । जल-विद्युत के साधनों का भी पर्याप्त 


माता में विकास नहीं हो पाया है।: इससे .बऔद्योगिक . 


«विकास में कठिनाई उत्पन्न होती है। भारत के ओद्यो- 
गिक पिछड़ेपन-का यह भी एक प्रधान कारण है। ` 
„ (6) यातायात के साधनों: का अभाव :--औद्योगिक 
` दिकास केः लिएं यातायात एवं संवादवाहन के साधनों का 
. विकास भी अनिवाय है; किन्तु भारत के. सभी भागों में 
` यातायात एवं संवादवाहुन के साधनों का पर्याप्त मात्रा में 
विकास नहीं हीने से उद्योग-धन्धों के विकास में रुकावट 
“उत्पन्न हुई है। यद्यपि अंग्रेजों ने बहुत पहले देश में रेलों 
का विकास प्रारम्भ किया था, फिर भी रेलों की व्यवस्था 
इस प्रकार से की गयी: थी कि ये भारतीय उद्योगों की 
प्रगति में सहयोग प्रदान नहीं करती थीं। 
डे ग ' विदेज्ञो शासन (Alien Government)":— 
-गदये 


2 धक 


के खोद्योगिक “पिछड़ेपन का एक प्रधान कारण - 
` 5 ग पिशी शासन है। भारत में ब्रिटिश सरकार : | 


भारतीय अर्थशास्त्र. 


` की नौति प्रारम्भ से. ही कुछ ऐसी रही कि. यहाँ के घरेलू 
“उद्योग-धन्धे तो लुप्त हुएं हीं, साथ-ही-साथ आधुनिक 


उद्योग-धन्धे भी पनप नहीं सके । प्रारम्भ से ही विदेशी 
सरकार का उद्देश्य भारत के निर्माणकारी उद्योगों कों 
नष्ट करना, इसे कच्चा माल निर्यात करने वाला एक कृषि- 
प्रधान उपनिवेश: (^९7।८।६७7३] ८०।००}). बनाना तथा 
अपनी तँयार वस्तुओं के खरीदने वाला एक स्वतंत्र बाजार 
के रूप्‌ में विकसित करना था। शायद इसीलिए कहा जाता 
है कि आधुनिक इंगलैंड भारत को: लूट केर बनाया गया 
है।' इस प्रकार ब्रिटिंश सरकार की दोषपूर्ण नीति सम्भ- 
वतः देश के. ओदयोगिक़ पिछड़ेपन.के महानंतंम कारणों. 
से एक है। , 

(8) कुछ प्रमु उद्योगों के लिए कच्चे माल का 
अभाव :-भारत में कुछ प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे. 


, पद्मर्थों का अभाव भी है। इनमें जूट, कपास आदि किशेष .. _ 


- ख्प.से उल्लेखनीय हूँ। . कपास में भी लम्बी रेशेवाली 
कपास का विशेष रूप से अभाव है। यद्यपि पंचवर्षीय ; 
. योजनाओं के अन्तगंत कच्चे पदार्थों के - अभाव कों दुर ' 
करने का प्रयास किया जा रंहा है, फिर भी इसमें बहुत.. ` 
कंम सफलता मिल पायी है। : 
` _ (9)-आधुनिकीकरण के कार्य-कमों की घीभी प्रपति-- 
भारत में नये कारखाने स्थापित करने की समस्या के साथ- 
साथ कुछ. प्रमुख उद्योग-जेसे सूती वस्त्र-उद्योग, जूट- 
उद्योग, चीनी उद्योग आदि.के आधुनिकीकरण की भी प्रबल 
आवश्यकता है। औद्योगीकक रण की धीमी प्रगति के कारण 
इनका उत्पादन बहुत कम होता है। साथ ही, आंधुनिकी- 
करण के सिंए बहुत अधिक साधनों कां' उपयोग करना ` 
पड़ता है जिससे औद्योगिक विकास के लिए साधन भी : 
कम रह जाते है -, £ EG 
(0) -भोगोछिक तत्त्वों का विपक्ष में होना-भारत.; 

के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति 
भी बहुत हृद तक उत्तरदायी है। यहाँ की जलवायु उष्ण 
है जिससे लोग अधिक परिश्रमी नहीं होते। यहाँ का 


` समुद्री किनारा भी कटा-छेटा नहीं है जिससे यहाँ अच्छे- 


अच्छे बन्दरगाहों की कमी है। इसी प्रकार देश के विशाल' 


आकार, भाषा, जाति, रहन-सहन आदि की विभिन्नता ने. | 


भी ओद्योगिक विकास के माग में बाधाएँ उत्पन्न की हैं। - 
ओद्योगिक पिंछड़ेपंन को दूर करने के उपाय 
ह . (Remedial Measures) ..: 
इस प्रकार भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के उप- 
रोक्त सारे कारण हैं। किन्तु इसका तात्पय॑ यह नहीं कि- 
देश का ओद्योगिक विकास ही नहीं किया. जा सकता । 
द्रुतगति से औद्योगीकरण ही देश के आथिक. विकास क्री 
कुजी है। वास्तव में, दरतगति से भौद्योगिक विकास के 
लिए निम्नलिखित प्रयतनों को काम, में लाने को आव- 
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भारत का ओद्योगिक पिछड़ापन ... र 35] 


_ (|) प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग :--औद्यो- 
गिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का विकास अनि- 


- वां है। अक्ृति ने भारत को प्राकृतिक साधन प्रदान करने 


में अति उदारतापूदेक काम लिया है। यहाँ प्राकृतिक 


` साधंनों का विशाल भंडार भरा पड़ा है। इनके समुचित 
* उपथोग के द्वारा हम देश का औद्योगिक विकास कर सकते 


हैं। जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से देश में शक्ति का 
विकास हुआ है उसी प्रकार हमारी विशाल खनिज और 
वनसम्पत्ति के समुचित विकास द्वारा यथेष्ट मात्ना में देश 
का, औद्योगिक विंकास भी किया जा सकता हैं। 


(2) श्रमिकों को कार्य-क्षमता में बुद्धि--उद्योग-धन्धों 


के विकास में श्रमिकों का”भी महत्त्वपूर्ण योगदान. रहता 
है।. -अतएव श्रमिकों के रहन-सहन में सुधार के साथ- 


साथ इनकी उत्पादकता. बढ़ाने “का प्रयत्न किया जाना . 


चाहिए । श्रम को प्रबन्ध में साझेदार बनाना चाहिए 
ताकि वह उत्पादन बढ़ाने में पूर्ण रुचि ले सके । साथ ही, 


, ओद्योगिक सम्बन्धो में सुधार. पर जोर:देना चाहिए ।.. 
दूसरी ओर श्रमिक-संघों ` को अपने-अपने सदस्यों की 


कुशलता बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए । , 
(3) प्‌'जी-निर्माण में वृद्धि :--औद्यो गिक-विकास के 


साथ-साथ निजी एवं सावंजनिक दोनों क्षेत्रों में पूंजी की 


मांग बढ़ेगी । अतः पूँजी-निर्माण में वृद्धि के उपायों को 


काम में लाना चाहिए। बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए। . 
इधर कुछ वर्षों से सरकार ने पूजी की पूत्ति को.' बढ़ाने . 
के लिए कई प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ स्थापित की हैं । 


इस क्षेत्र:में बहुत अधिक सुधार की आशा भी की: जाती 
है। व्यावसायिक बेंकों के राष्ट्रीयकरण से भी इनमें 
सहायता की आशा है। | 
. (4) सरकारी कषेत्रं में उद्योगों का विकास :-भारत के 
भावी ओद्योगिक ढांचे में. सावंज़निक क्षेत्र का भी महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। अतः सरकारी उद्योगों में कार्यकुशलता 
का स्तर सुधारा जाना चाहिए। इनकी सफलता पर ही 
भारत का औद्योगिक भविष्य निर्भर करेगा । 
(5) विदेशी पूजी को प्रोत्साहन :--औदयोगिक 
विकास की प्रारम्भिक स्थिति में किसी भी देश के लिए 


विदेशी पूंजी बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है, किन्तु 
अभी हमारे देश में निजी विदेशी पू जी बहुत कम मात्रा 


* में भा रही है। इसे आकपित करने के लिए भारत में | 


अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की जानी चाहिए। साथ 
ही, विदेशी पूजी : का अधिकतम उपयोग किया जाना . 
चाहिए । जन, 966 ई० में रुपये.के अवमूल्यन के वाद 


विदेशी पू जी के अधिक मात्रा में भारत आने की आशा 
थी, किन्तु ऐसा वास्तव में नहीं हो सका । ; 


(6) निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण में परिवत्तंन की आव- , 


` इयकता :--वत्त मान _ आथिक व्यवस्था के अन्तंगंत देश 
के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का स्थान अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण है । किन्तु पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र ने 
सरकारी -नीति ,आदि की बहुत अधिक निन्दा. की और 
साथ ही सावंजनिक क्षेत्र को नीचा दिखलाने का भी प्रयास 
किया गया है । यह निश्चय ही खेद का विषय है । लेकिन | 
भविष्य में निजी क्षेत्र को भी सार्वजनिक हित को सर्वोपरि 
मानकर चलाना चाहिए। सरकार को भी निजी क्षेत्र 


को समुचित प्रोतसाहन प्रदान करना चाहिए । वास्तव में, 
: दोनों क्षेत्रों को एक-दूसरे के साथ मिलजुल कर एक-दूसरे | 


फे पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसी से भारत का 


ओद्यीगीकरण हो सकेगा । 


(7) औद्योगिक नियोजन (Industrial Planning) 
एक अद्ध -विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले देश के लिए 
औदयोगिक नियोजन का बहुत अधिक महत्त्व है। भारत 
में भी औद्योगीकरण की एक दीर्घकालीन योजना सरकार ' 
द्वारा तैयार की जानी चाहिए, किन्तु केवल औद्योगिक ' 
नियोजन से ही स्थिति में सुधार की आशा नहीं की जा 
सकती । नियोजन को कार्यान्वित करने में सरकार को _ 
तत्परता के साथ,्वायं करना चाहिए। ओद्योगिक चियोजन _ 
के कार्यान्वयन में निम्नलिखित तीन बातों पर विशेष रूप | 


से जोर देना चाहिए-(क)-आथिक व्यवस्था के.विभिन्न _ 


अंगों कां संतुलित विकास, (ख) उद्योग-ध्धों के विकास 


`को प्राथमिकता, तथा (ग) ओद्योगीकरण की आवश्यक 
सीमा का निर्धारण । 
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... (8) कृषि का विकास :-ओद्योगिक विकास के लिए 


. कृषि का_विकास भी अनिवायं है। कुछ लोग कृषि को - 
` उद्योग-धन्धों का प्रतिद्रन्द्री समझते. हैं, किन्तु वास्तव में 
` कृषि-उद्योगों का प्रतिद्वल्द्दी नहीं वरन्‌ पूरक है । कृषि से 


प्रमुख उद्योग-धन्धों को कच्चे पदार्थ, जेसे- गन्ना, 


जूट, कपासं, तिल्हन, तम्बाकू इत्यादि प्राप्त होते. हैँ । 
साथ ही, कृषि के विकास से किसानों की. क्य-शक्ति में 


मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार देश के औद्योगीकरण ` 


के लिए कृषि का विकास भी नितांत अनिवायें है। 


उपरोक्त सुझावों को काम, में लाकर ही भारत 
तेजी से अपना औदयोगीकरण कर सकेगां | संतोष का . 
बिषय है कि पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र में बहुत .. 


* अधिक कार्य किये जा रहे हैं तथा इसमें पर्याप्त सफलता . 


भी मिल रही है। इस, प्रकार अब देश धीरे-धीरें औद्योगिक 


भी बुद्धि होती है।जिससे उद्योग-धन्धों की वस्तुओं की प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है. 
विशेष-अध्ययन-सूची ई 
l, Kuchchal, S. C. : The Industrial Economy of India. ७ 


2. Mehta, M. M. 


: Structure of the Indian Industries, 


न] 
्वखिीतआिनना... 


क्ताः 


ला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय १32 


i 


“कुटीर एवं लघु उद्योग-घन्ये 
= " ‘(Cottage and Small Scale Indiistries) | 


कुटीर एवं लघु उद्योगों को परिभाषाः (7०० ` 
] . 50 तक के द्वारा चलाये जाते हैं तथा जो श्रमिकों के घर 


of Cottage and Small Scale Industries) :— 
उद्योप-घन्धों को प्रायः निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित 
किया जाता है: 


(7) अध्वि मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योग 
अथश्रा बड़े पमाने के उद्योग-धन्धे (८३7४९ ०३९ 
industries); 

(2) कम मात्रा में उत्पादनं करने वाले उद्योग अथवा * 
लघु पैमाने के उद्योग-धन्धे (०१।।-5०६।९ ¡nऽ(।९8); 
तथा ह 

(3) कुटीर उद्योग-धन्धे (C०३४९ ndपऽ६४९8) । 

कुदीर एवं लघु उद्योगों पर विचार करने के पूव इनमें 
पारस्परिक सम्बंध तथा अन्तर पर विचार करना अनिवायें 
है। कुटीर उद्योग-धन्घे वे घन्घे हैं जिनका संगठन एक स्वतंत्र 
कारीगर अपनी पूँजी एवं अम से साधारण ओजारों - को 
सहायता के द्वारा करता हैं।” इस प्रकार के उद्योगों में 


पूंजी की अपेक्षा श्रम की ही प्रधानता रहती 'है। 
कारीगंर अपने तथा अपने परिवारवालों के श्रम से 


= 


जो मुश्यतः भाडे के मजदूरों, साधारणतया ।0 से लेकर 


में नहीं चलाये जाते हूँ । इनमें वे सबं औद्योगिक इकाइयाँ. , 
(0०४४७) सम्मिलित की जाती हैं. जिनमें 7-5 लाख रुपये 
से कम की पूंजी लगी होती है। इसके अनुसार कुटीर उद्योग 
कृषि से सम्बन्धित होते हैं तथा केवल शहरी क्षेत्रों में ही 
इनमें पूरे समय तक कार्य मिलता है, जबकि ल 
में कारीगरों को बहुधा पूरे समय तक कार्यं मिलता हैं 
तथा .इस प्रकार के उद्योग शहरी एवं अद्ध-शहरी क्षेत्रों 
में पाये जाते हैं ।? 4 


एक दूसरे प्रकार से भी लघु एवं कुटीर उद्योगों में 


' अन्तर बतलाया जाता हैं। इस प्रकार जवकि कुटीर 


उद्योग अधिकतर कारीगरों के घरों तथा उनके परिवार 
वालों के श्रम द्वारा साधारण औजारों की सहांयता से, जो 
बिना शक्ति या कम्‌ शक्ति द्वारा प्रचालित होते हैं, चलाये 
जाते हैं, लघु पैमाने के उद्योगों में शक्ति द्वारा. प्रचालित: 
आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। लघु उद्योगों ' 
में अम तथा यन्त्रों दोनों की प्रधानता. रहती है। «इनमें - 


-अधिक-से-अधिक 50 व्यक्ति कार्यं क्रते हैं जबकि कुटीर 


साधारण औजारों के प्रयोग द्वारा अपना कारये करता है. - 


कहीं-कहीं तो इनमें शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, 
किन्तु. अधिकांशतः छोटे पैमाने पर्‌। स्विट्जरलेंड तथा 
जापान में कुटीर उद्योग मुख्यतः शक्ति के द्वारा ही चलाये. 
जाते हैं। भारत में भी बिजली के. प्रचार के बाद कुटीर 


उद्योगों के अधिकाधिक विकास की साशा की जाती है। 


` 949-50 ६० के फिस्कल कमीशन ( Fiscal 
Commission) के'मनुसार “कुटीर उद्योग-धग्धे वे धच्धे 
हैं जो अंशतः परिवार के सदस्यों की ही सहायता द्वारा 


“आंशिक अथवा पूर्णकालिक कार्य के रूप में किये जाते 


हैं” ।' आयोग के अनुसार लघुःभ्रमाप. उद्योग वे उद्योग हैं. 


उद्योगों में अधिक-से-अधिक-8-70 व्यक्ति, जो साधारणतः 
एक ही परिवार के सदस्य होते हैं कार्य करते हैं। लघु- 
उद्योगों. की परिभाषा में हाल में ही भारत सरकार द्वारा 
एक संशोधन किया गया है। इसके अनुसार 75 लाख 
रु० से कम पूजीवाली सभी ओद्योगिक संस्थानों को, * 
चाहे उनमें श्रमिकों की संख्या कितनी भी कम क्यों न हो, 
लघु उद्योगों की अणी में रखा गैया है। ० 
“किन्तु, इतना अन्तर होने पर भी इन दोनों प्रकार के - 


« उद्योगों की प्रकृति साधारणत्तः-एक ही समान है और जैसा 


कि योजना आयोग ने कहा है “फुटीर एवं रूघ उद्योग- 
घन्धों में अन्तर प्रकट करने के लिए कोई निश्चित एवं - 
सर्वेमान्य रेखा नहीं है । ` ' is. 


. “A Cottage industry has been defined as one which is carried on wholly or prima: 
rily with the help of members of, the family either as a whole or as a part time occupation. ५ 


A small scale industry, on the other hand, is one which is operated mainly with hired 


labour 


f usually with 70 to I5 hands and is not carried On in the cottage of the worker, It i 
. includes all units or establishments having a capital investment of less than Rs. 7:5 lakhs. ' 


2, “Cottage industries are associated with agriculture and provide wholetime occupa= 
tion only in urban areas; Small scale industries generally provide wholetime occupation to 


भा० भा०--23. 
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कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास का इतिहास 
(History of the Development of Cottage & 
Smal! Scale Industrieऽ) प्राचीन काल में भारत 
अपने उद्योग-धन्धों के लिए प्रख्यात्‌ था। ईसा से सदियों 
पूर्व भारतीय ब्रस्त्र उद्योग अपनी कला-कोशल ड के . सिए 
सुदूर मिस्र, यूनान और वेवीलोन आदि देशों में विख्यात 
था। ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व के मित्र में मसाला 
लगाकर रखे हुए शव आज भो अच्छे प्रकार की भारतीय 
भलमल में लपेटे हुए मिलते हैं। हमारे कुटीर उद्योग- 
धन्धों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक आयोग न अपने 
बत्तान्त में लिखा है कि --“उस समय जबकि आधुनिक 

` औद्योगिक सम्यता के जस्म-स्यान , पदिचिमी यूरोप में 
असस्य लोग निवास करते ये, भारत अपने शासकों की 


सम्पत्ति तथा कारोगरों की कलापूर्ण चातुरी के लिए ” 


विख्यात था” (Ata time, when the western 
Europe, the birthplace of the.morden indu- 
strial system, Was inhabited by: uncivilised 
people, India was famous for the wealth of 


her rulers and for the high artistic skill of her _ 
craftsmen.) एडवर्ड थाटंन ने भी अपना विचार इसी . 


प्रकार से प्रकट किया है-“जब मिस्र के पिरामीड नील 


नदी की घाटी की ओर नीचे झाँक रहे थे; जब इटली एवं. 


यूनान जो पश्चिमी सभ्यता के जन्म-स्थान हैं, जंगली 


कबीलों के निवास-स्थान थे, भारत .धन्य-धान्य तथा वभव, 


का उ उ स्थान था ।”” विदेशी व्यापारियों एवं भ्रमण- 
कारियों ने भी हमारे प्राचीन कुटीर उद्योगों की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। यहाँ की बनी हुई वस्तुओं की विदेशों 
में बहुत अधिक मांग होती थी। इसमें ढाके के -केलिको 
तथा मलमल, बनारस के रेशमी वस्त्र तथा कश्मीर के 
ऊनी शाल आदि प्रमुख थे , 


देश में अंगेजी` शासन की स्थापना के बाद 
धीरे-धीरे इन उद्योगों का हास प्रारम्भ हुआ तथा आज़ 
ये सारी बातें केवल स्मृति-स्वरूप ही रह गयी हैं। ब्रिटिश 
सरकार ने इस प्रकार की स्वार्थपुणं नीति का अनुकरण 


` क्रिया जिससे कि भारतीय कुटीर-उद्योगों का ह्लास होने 


लया तथा इनकी प्राचीन ऑद्योगिक ख्याति समाप्त हो 
गयी ।. आज भी कुटीर-उद्योग किसी-न-किसीः, रूप में 


` 'वत्त॑मान हैं तथा देश की वत्त मान आथिक व्यवस्था में 


इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। | 
' इस प्रकार.उन्नीसवीं शताब्दी के अद्ध -पृवंकाल तक 


भारत के उद्योग-धन्धे अति विकसित स्थिति में थे तथा _ 


यहाँ की बनी हुई वस्तुएं सम्पूर्ण विश्व में. भेजी जाती थीं, 


किन्तु अंगेजों के भारत आगमन के पश्चात्‌ भारतीय 


भारतीय अर्थशास्त्र 


कुटीर-उद्योगों के भाग्य ने पलटा खाया और उन्नीसवीं 
शताब्दी के. उत्तराद्ध में इनकी अवनति प्रारम्भ हो गयी । 


भारतीय कुटीर तथा लघु इ की इस अवनति . 
के कई कारण थे जिनमें प्राचीन राजाओं तथा नवावों का ` 


, अन्त, मशीनों की प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार की नीति 


संरक्षण का अभाव, भारतीय उद्र्योग-धन्धों के प्रति ब्रिटिश 
सरकार की उदासीनता आदि के फलस्वरूप भारत के 
कुटीर 'उद्योग-धन्धों. का ह्लास प्रारम्भ हो ` गया । 

उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में देश में यातायात एवं रेल- 
व्यवस्था विकास ने ह्लास की इस प्रतिक्रिया में और 
शीघ्रता ला दी । फलतः, भारत मुख्य रूप.से एक कृषि- ` 
प्रधान देश बन गया। यहाँ से कच्चे पदार्थं तथा खाद्‌- 
यान्न इंगलैंड में निर्यात. किये जाने लगे तथा इंगलँँड की 
बनी हुई वस्तुएँ भारत में आंयात की जानें लगीं । 


भारतवषं में कुटीर एबं लघु उद्योगों के बगे 
रहने के कारण 
(Causes of the Survival of the Cottage 
and Small Scale Industries in India) 


किन्तु, Ss आश्चर्यं की बात यह है कि.इतनी विषम' 
परिस्थितियों के बावजूद भारत की प्राचीन ` औद्योगिक 
परम्परा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं,हो पायी है तथा गाँवों के 
पिछड़े वातावरण में भारत की हस्तकला किसी-न-किसी 
अकार से जीवित रही है। वास्तव में, केवल हमारे देश 
में ही नहीं वरन्‌ विश्व के आधुनिक औद्योगिक राष्ट्रों में 
भी. कुटीर एवं लघु-उद्योग पूर्णरूपेण समाप्त नहीं हो 
पाये ह. आधुनिक ओद्योगिक प्रगति, सामान्यतः वृहत्‌ 
पमाने के. उद्योगों की प्रधानता से सम्बद्ध है,'किन्तु 
आधुनिक बौद्योगिक संरचना में कुटीर एवं लघु उद्योग- 
घधों का सर्वथा लोप नहीं हो पाया है। जो देश आधुनिक 
औद्योगिक व्यवस्था के अग्रगण्य माने जाते हैं उनमें भी 
छोटे उद्योगों का एक निश्चित एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
उदाहरण के लिए, फ्रांस में 99 प्रतिशत से भी अधिक 
व्यवसायों में से प्रत्येक में ।00 से कम व्यक्ति लगे हुए. 


- हैं। जमनी में भी सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रायः [2'0 


प्रतिशत भाग अपनी आजीविका इसी प्रकार की दस्रः 
कारियों से चलाता है। जापान की कुल औद्योगिक 


. जनसंख्या के प्रायः 53 प्रतिशत तथा स्विट्जरलैंड में 33 


प्रतिशत लोग अपनी आजीविका ऐसे ही व्यवसायों से 
चलाते हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक देश में कुटीर उद्योग 
जीवित हैं, आगे चढ़ रहे हैं तथा समाज में अत्यथिक 
महत्त्वपूर्ण कायं कर रहे हत ` ; 


` . इसका कारणं यह है कि वृहत्‌ “उद्योगों की तुलना 


History of the British Empire in India, p.3. : .. ° 
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' ` के महत्त्व के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं :-- 


(!) अधिकाधिक रोजगार की व्यवस्था (Providing 
. more employment) :--भारत में बेकारी की समस्या 
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में इनके कुछ अपने विशेष लाभ होते हैं। 
विद्युत्‌ के बढ़ते हुए उपयोग ने उत्पादन की इकाइयों के 
छोटी होने की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। इससे उद्योग 
की. बाह्य तथा आन्तरिक मितव्ययिताएँ भी ज्यों-की-त्यों- 
बनी रहती हैं। साथ ही, बड़े पैमाने के उद्योगों के 
फलस्वरूप केन्ट्रीयकरंण की बुराइयों ने भी उद्योगों के 
विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। इससे 
भी उद्योगों के. सामान्यतः छोटी होने की प्रवृत्ति पायी 
जाती है। वर्तमान सदी के प्रारम्भ से प्रत्येक देश में 
सहकारिता आन्दोलन के विकास ने भी लघु एवं कुटीर 


` उद्योगों में एक नयी जान ला दी है। साथ ही, प्रत्येक 


समाज में कुछ ऐसी .कलात्मंक वस्तुएँ होती हैं जिनका 
उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रायः सम्भव .नहीं। कुछ ऐसी 
भी वस्तुएं हैं जिनकी मांग स्थानीय एवं अल्प तथा बहुत 
सीमित होती है। अतः इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं 
किया जा सकता । 


का महत्त्व कम नहीं हो पाया है। 


` भारत की आथिक व्यवस्था में कुटीर एवं 
लघ उद्योग-धन्धों का महत्त्व 


(Importance of Cottage and. Small Scale 


Industries in the Indian Economy) 


भारत की आथिक व्यवस्था में वत्तं मान परिस्थितियों : 


के अन्तगंत,' कुटीर एवं लघुं उद्योगों का कई कारणों से 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः देश के ओद्योगीकरण की 
किसी भी .योजना में कुटीर उद्योगों को समुचित स्थान 
देना अति अनिवार्य हो जाता'है। - देश की ग्रामीण अर्थ- 
व्यवस्था के निर्माण में तो इनका बहुत ही महत्त्वपूणं. स्थान 
है। योजना आयोग ( Planning Commission ) 


. के अनुसार “ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने का प्रसुख . 
. उद्दोइ्य रोजगार के अवसरों में वुद्धि करना, आय एवं 


रहन-सहन के. स्तर .को ऊँचा उठाना तथा एक अधिक 
संतुरित. एवं समन्विय अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना है ।” 


: (The primary object of developing small ind- 


_ustries in. rural areas is to extend work opp: 
ortunities, raise income and standard of 
living and .to bring about a more balanced 


» and integrated rural economy.) 


भारत की आथिक व्यवस्था में कुटीर एवं लषु-उद्योगो 


: 


दिनप्रतिदिन उग्र होती जा रही है। देश की जनसंख्या 
J. India I975, P. 248, [ 


दब 


सर्वप्रथम तो : 


इन्हीं संब कारणों से आज के इस - 
विशालकाय भौद्योगिक युग में भी कुटीर एवं लघु उद्योगों . 


का एक बहुत बड़ा भाग रोजगार के साधनों से पुर्णत 
अथवा आंशिक रूप से वंचित है । बेकारी किसी भी. देश 
के लिए बड़ी ही विशद्‌ समस्या है। लाड वेवरीज के 
शब्दों में “वेकारी का सबसे बड़ा-दोष भौतिक नहीं वरन 
नैतिक है। इससे केवल अभाव ही नहीं, वरन्‌ घृणा तथा 
दवष भी उत्पन्न होता है।”. भारत की वत्त मान 
परिस्थितियों में बेकारी की समस्या राजनीतिक कठिनाइयों. 
का भी कारण. बन सकती हैं। देश में .बड़ें पंमाने के 
उद्योग-धन्धों .के विकास द्वारा बेकारी की समस्यां का 
समाधान नहीं किया जा सकता। साथ ही, संगठित 
उद्योगों के विकास ~से ओद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों का 
केन्द्रीयकरण होगा जिससे ओद्योगिक एवं श्रम-सम्बन्धी 
अनेक समस्याएं उत्पत्न होंगी तथा सामाजिक -सुरक्षां एवं 
सामाजिक बीमा पर बदु अधिक खरें करना पड़ेगा । 
इसके विपरीत कुटीर उद्योगों से शीघ्र तथा बड़े पेमाने 
पर रोजगार की व्यवस्था की'जा सकती है। देश के 
कुटीर-उद्योगों में अनुमानतः 2 करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं। 
केवल हस्तकरघा उद्योग में 50 लाख, अर्थात्‌ सभी संगठित 
उद्योगों (बृहत्‌ प्रमाप उद्योगों, खनिज तथा बगान उद्योगों 
को सम्मिलित: करते हुए) के बराबर व्यक्ति लगे हर हैं।! 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिकतम उत्पादन के लिए 
बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास आवश्यक है, परन्तु 
इनके विकास की गति कितनी भी तीव्र क्‍यों न हो, इनसे 
भारत के विशाल जनसमूह को रोजगार नहीं दिया जा 
सकता । अतः देश में बेकारी की स्थितिं को दूर करने-में , 

कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धों का विशेष महत्त्व है। व 


(2) कुटीर उद्योगों के विकास में कम पूजी की 


` आवश्यकता पड़ती है :-कुटीर उद्योगों में मूल्यवान _ 


मशीनों एवं बड़ी-बड़ी इमारतों को आवश्यकता ` नहीं 
पड़ती । ह र उद्योग-धन्धे. पू जी-प्रधान (€श०४४- 
intensi९) नहीं होकर श्रम-प्रधान (Labour-intensive) 
होते हैं। अतः इनके लिए बड़े. पैमाने के उद्योगों की 
तुलना में बहुत कम पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। 
भारत एक निर्धन देश हैं। इसके पास पूंजी का अभाव 


है जिससे वृहत प्रमाप उद्योगों की स्थापना में कठिनाइयों 


का सामना करना पड़ता है। साथ ही, कुटीर:उद्योगों मं 
अधिक तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
इस प्रकार वंत्त मान परिस्थितियों में ब्रुनगति से औद्योगिक | 
विकास के लिंए कुटीर उद्योग-धन्धों का अत्यधिक 
महत्त्व है। . 2 लक 
(3) कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा पर से '.. 
जनसंख्या के अधिक, बोझ को कम किया जा आ है: 
भारत एक कृषिप्रधान देश है। यहाँ की प्रायः 70 
प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही आशित है, किन्तु कृषिः 


5 हर] 


जे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ‘sama Foundation Ghennai and eGarigotri 


~ 


` 356 


कायं में किसानों को निरन्तर कार्य नहीं मिलता । वे व्ष 
के प्रायः 4-5 महीने तक वेकार ही रहते हैं। इससे किसानों 
की बेकारी का समय कट जायगा तथा उनकी आय में 
' बुद्धि होगी। इस प्रकार देश में कुटीर उद्योगों के विकास 


द्वारा कृषि पर्‌ से जनसंख्या की अत्यधिक निर्भेरता को , 
"आशा की जा सकती है। 


कम किया.जा सकता है। : 


- (4) आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्री-करण :--पू जीवादी 
आथिक व्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रधानता 
रहती है जिससे आथिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होता 
हैं। बड़े पेमाने के उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय आय का एक 

- बहुत बड़ा भाग कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है जिसके 
` फलस्वरूप आय के वितरण में विषमता बढ़ती है। किन्तु 
कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन देने से यह असमानता बहुत 
हद.तक दुर की जा सकती है। इस प्रकार, कुटीर - एवं 
लघु-उद्योग समाज में धन तथा आय के वितरण' का मागें 
प्रशस्त करते हैं । साथ ही, बड़े-बड़े उद्योगों का कुछ ट्री 


से ओद्योगिक विकास सम्भव नहीं होता तथा केन्द्रीकरण 
को बहुत सारी कुराइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं । कुटीर एवं 
उ देश के. कोने-कोने में बिखरे होते हैं। अतः 

केन्द्रीयकरण की बुराइयाँ उत्पन्न नहीं होतीं। ; 


. (5) युद्ध से सुरक्षा औद्योगिक केन्द्रीकरण का 


, सबसे बड़ा दोष यह.है कि यदि-किसी एक स्थान पर सैनिक 
` - आक्रमण हो जाय तो उस स्थान के समस्त उद्योग नष्ट हो 


हां जाएंगे । ` अतः आधुनिक युग “में सुरक्षा के लिए भी. 


उद्योग-घन्धों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है । विकेद्रीकरण 
के इस कार्य में कुटीर॑-उद्योगों द्वारा ही सबसे अधिक सहा- 
` यत्ता मिल सकती है। इस प्रकारः कुटीर एवं लघु-उद्ग्रोगों 
प्रधानता रहने पर लड़ाई के समय भी देश की आथिक 
व्यवस्था सुरक्षित रहती हैं। gs 


. (6) पूंजी एवं कुशलता की गतिशीलता में वृद्धि :-- 

कुटीर एवं लघु-उद्यगों के विकास से देश में पूँजी एवं कुश- 

लता की गतिशीलता में वृद्धि होती है, अन्यथा भारत जैसे 

विशाल जनसंख्या वाले देश में बहुत-सी पूजी तथा कुश- 

' ` लता योंही बेकार रह जाती हैं। इस प्रकार कुटीर एवं 

`° लघु-उद्योगों की स्थापना मे देश की पूंजी तथा कुशलता 
` कापु ख्य में उपयोग सम्भव हो सकेगा । 


० ० । 2 7) श्रम एवं पू जी-में उत्तम सम्बन्ध--वत्त मान 


नसन अशान्ति का प्रमुख कारण वृड़े-वड़े.आधुनिक . 


Se उ हैं जिनमें इजारों-हजार की संख्या में मजदूर कायं 
क उ हैं। इनमें मजदुंरों एवं पु'जीपत्तियों के बीच सीधा 
सम्पक नहीं रह जाता । फलस्वरूप हड़ताल तथा तालेबन्दी 

संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जां रही: हैः। ` कुटीर -एवं 


. चगरों में केन्द्रीयकरण होता है जिससे देश का समांन रूप” 


ं के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती हैं। इनमें - 


. -CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. " 


~ 


भारतीय अर्थशास्त्र | 


श्रम एवं पूंजी में अधिक अन्तर नहीं रह जाता । प्रत्येक 
सेवायुक्त ही सेव्रायोजक होता है अतः “स्वामी एवं नौकर' 
की भावना समाप्त हो जाती हुँ । साथ ही, आथिक उथल- 
पुथल भी कम हो जाते हैं। इस प्रकार कुटीर एवं लघु- 
उद्योगों की स्थापना से देश में औद्योगिक शान्ति की 


(8) कुटीर उद्योग-धन्धों का नंतिक तथा सामाजिक 
दुष्टिकोण से भो अधिक महत्त्व है :--बड़े: पैमाने के 
उद्योगों में आधुनिक मशीनों द्वारा कार्य करनेवाले श्रमिकों 
की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है, वे प्रायः 
यन्त्रवत्‌ हो जाते हैं, काम करने में उन्हें आनन्द तथा 
गोरव कां अनुभव नहीं होता। किन्तु कुटीर-उद्योगों में 
काम करनेवाले श्रमिक बहुधा अपने उद्योगों के स्वयं 
मालिक होते हैं जिससे वे आत्मगौरव का अनुभव. करते 
हैं। साथ ही, इस प्रकार फे उद्योगों में किसी प्रकार के 
शोषण का भय नहीं रहता । इस प्रकार कुटीर-उदोगों के 
विकास द्वारा एक शोषणं-रहित समाज की रचना की जा 
सकती है जिसमें भानव-जीवन का बहुमुखी विकास सम्भव 
हो सकता है। , $ , 


इससे स्पष्ट है कि देश की आथिक-व्यवस्था. में कुटीर 
उद्योग-धन्धों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। - 956ई० की 
औओद्योगिक-नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में ठीक ही कहा गया. 
है कि “कुटीर एवं लधु उद्योग बड़े पैमाने पर एवं 
तात्कालिक रोजगार उत्पन्न करते हैं, राष्ट्रीय आय के 
अधिक न्यायोचित वितरृण को संभव बनाते हैं, तथा प्‌जी 
एव योग्यता-सम्बन्धी साधनों के अधिक प्रभवपणं विदोइन 
में सहायक होते हैं। यदि देश भर में ओद्योगिक उत्पादन 
के छोटे-छोटे केन्द्र स्थापित कर दिये जाये तो अनियोजित 


' नागरिकीर्करण को समस्या का भी बहुत हद तक समाधान 


हो सकता है।” (They provide. immediate Jarge . 
scale employment, they : offer ‘a method of 
ensuring a more equitable distribution of the 


.national income and facilitate eflective mobili- 


sation ‘of Tesources of capital and skill 
which otherwise remain unutilised: . Some of 
the problems that unplanned urbanisation 
tends to create will be avoided by: the. 


. establishment of small centres of industrial 


production था | over the-country.) अतः भारत 
के आथिक विकास की किसी भी योजना र इनका एक 
विशिष्ट स्थान होगा । . हमारा देश अभी आधिक बिकास 
के प्रथम सोपान परे है। देश के समक्ष पूंजी एवं तकनीकी 


जान का अभाव विशेष रूप से है। ऐसी परिस्थिति में देश, 


योगीकरण में पश्चिमी राष्ट्रों का अनुकरण करना 


के 
हमारे लिए उचित नहीं है।  निस्संदेह भारत में बड़े ' .. 


~ 


:nique of Production) :--ज्लुटीर एवं 
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कुटीर एवं लघु उद्योग-धंन्धे 
„ पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है 


जिसकां उपयोग अवश्य होना चाहिए, किन्तु इसके लिए 
हमें देश की विचित्र परिस्थितियों से आँख बन्द कर लेना 
भी खतरे से खाली नहीं होगा । ; 
कुटीरःएव' लघु उद्योगों की समस्याएं 
(Problems of Cottagé and Small Scale ° 
- ‘ Industries) 
इस प्रकार भारत.की आथिक व्यवस्था में कुटीर एवं 


-. लघु उद्योग-धन्धों का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है फिर भी 


इनके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनके फलस्वरूप इनकी 
स्थिति बहुत ही दयनीय है कुटीर एवं जघ्‌-उद्योगों की 
निम्नांकिंत प्रमुख कठिनाइयाँ अथवा समस्याएं हैं :-- , 


(॥) कच्च पदार्थ-सम्बन्घी कठिनाई (Problem of 
Raw materials) :—कच्चे पदार्थ के सम्बन्ध में कुटीर 
एवं लघु-उद्योगों . को प्रायः उन वस्तुओं की आवश्यकता 
होती है जिनका उत्पादन बड़े पैमाने के उदोगों में किया 
जाता है। उदारहण के लिए, सूती हस्त-करघा उद्योग 
मिल के सूत पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता .है। द्वितीय 
महायुद्धं के समय में हस्त-करघा उद्योग को सूत की 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार 


कुटीर एवं लघु-उद्योगों को कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में 


नहीं मिलता है या कठिनाई से मिलता है। साथ ही, छोटे 
पैमाने-पर खरीद होने तथा दलालों के कारण इन्हें बहुधा 
अधिक मूल्य भी चुकाना पड़ता है। इस कठिनाई को 
औद्योगिक सहकारी समितियो की स्थापना के द्वारा दूर 
किया जा सकता है। अधिकाँश राज्यों में औद्योगिक 


` - सहकारिता के विकास पर भी जोर दिया जा रहा हैं, किन्तु 


समस्या की गम्भीरता को: देखते हुए यह कहा -जा सकता 


` हैं कि इस क्षेत्र में बौर अधिक तत्परता की आवश्यकतां है। 


(2) उत्पादन को प्रविधि-सम्बन्धी कठिनाई (१६८ 


ल्याव द में 
बहुधा उत्पादन के प्राचीन एवं परम्परागत तरीकों का ही 


» ` प्रयोग किया जाता है। ये तरीके बहुत प्राचीन हो चुके 
. ` हैं जिससे इनकी उपयोगिता प्रायः समाप्त हो चुकी है। 


कारीगर अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं जिससे इन्हें अपने 
व्यवसाय के सम्बन्ध में उंचित ज्ञान नहीं रहता है.। 'इन 
कारणों से. उत्पादन अच्छी किस्म का नहीं हो पाता । 
उत्पादन. की प्रविधि में सुधार लाने तथा कारीगरों .की 
शिक्षा की व्यवस्था के लिए देश में संस्थाओं का अभाव 


. है। कुछ संस्थाएं निस्संदेह इस में प्रशंसनीय कार्थं कर 
` रही हैं, जिनमें अखिल भारतीय बुनकर संघ, अधिल 


भारतीय हस्त-करघा परिषद्‌ तथा अखिल भारतीय खादी 
एवं ग्रामोद्योग परिषद्‌ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। . 
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प्रथम योजनाकाल में इस उद्देश्य से बहुत-से कार्य किये गये ' 


थे । प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रशिक्षण-सम्बन्धी 
संस्थाओं की स्थापना की गयी थी । फोडं फाउण्डेशन. 
द्वारा नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन दल, ने 955 ई० में 
अपने प्रतिवेदन में लघु एवं कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में 
चार शिल्पकला ज्ञान-सम्बन्धी केन्द्रीय संस्थानों की स्था 


पवा की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा बम्बई, कल- ` 


कत्ता, दिल्‍ली . तथा मद्रास में इस प्रकार की-चार प्रादे- 
शिक संस्थाएं स्थापित की गयी .हैं। इनके अतिरिक्त 


` उद्योग विस्तार सेवा के तत्वावधान मों ]6 लघु-उद्योग 


सेवा संस्थानों की भी स्थापना की गयी है । 
कुटीर एवं लधु-उद्योगों की उत्पादन की विधि में 


प्रेरणा दी जाय। स्थान-स्थान पर ऐसे केन्द्र स्थापित किये 
जायें, जहाँ नये-नये आधुनिक यऱ॑त्नों का प्रदर्शन किया जाय 
तथा इनके प्रयोग के सम्बन्ध में शिक्षा.दी जाय । सरकार 


` द्वारा कारीगरों को ऐसे यन्त्र किस्त पर दिये जायें जिससे 
` चे सुगमतापूर्वंक आधुनिक यन्त्रों को अपना सके | सहकारी 


समितियों को भी' ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन किया जा 
सकता है। सांथ ही, कारीगरों को व्याववायिक शिक्षा 
देने के उद्देश्य से संथान-स्थान पर प्रशिक्षण केन्द्रों की 
स्थापना की जानी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के 
अन्तरगत स्थापित विभिन्न परिषदे एवं संस्थाएं इस ओर 
विशेष ध्यान दे रही हैं । ।955 ई० में सरकार द्वारा: एकं 
राष्ट्रीय .लघु-उद्योग निगम (National Small Indust- 
ries Corporation) की -स्थापना' की. गयी जो लघु- 
उद्योगों को अन्यः सहायता प्रदान करने के अंति रिक्त: हायर 


परचेज (7९ ८7०३५९) पर यन्त्र आदि प्रदान ' करती ` 


है। अवतक निगम द्वारा इस कार्ये के अन्तर्गत 45.8 करोड़ 
रुपये. की मशीनें -लघु-उद्योगों को हायर-परचेज पर 
प्रदान की: गयी हैं ।?. | लक 


. (3) वित्त-सम्बन्धी कठिनाई (Lack of Finaace) := ; 


वित्त-सम्बन्धी कठिनाई कुटीर एवं लघु-उद्योगों की एक 


प्रमुख कठिनाई है।. कारीगर' बहुधा निर्धन होते हैं जिससे | ह 


इनके पास आवश्यक मात्रा में पु जी नहीं रहती । `पूजी 


के अभाव में इन्हें अनेक प्रकार को कठिनाइयों का _ 
` सामना करना पड़ता है। इन्हें मशीन एवं. आवश्यक भौजार ' 
खरीदने के लिए दीघंकालीन पूँजी तथा :कच्चा माल | 
खरीदने एवं पारिध्रमिकःआदि चुकाने के लिए अल्पकालीन 


पंजी की आवश्यकता पड़ती है किन्तु आवश्यकः पूजी के 


‘ 


'सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि नवीन विंधियों | 
"को लोकप्रिय बनाकर कारीगरों को उन्हें अपनाने की - 


अभाव मों इन चीजों को खरीदने में ये बहुधा असमर्थ होते . 


हैं। निधन होने के कारण इन्हें कर्ज लेना पड़ता है । साथ 


£ 
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जिससे इनके परिश्रम का उचित फल भी नहीं मिल 
पाता। पूजी के अभाव में कारीगर 'कभी-कभी महाजन 
के यहाँ ही एक निश्चित वेतन पर काम करने लगते हैँ। 
इस प्रकार भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के 
माग में पूंजी की कठिनाई आज सबसे प्रमुख कठिनाई है। 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुटीर एवं लघु- 
उद्योगों के बीच औद्योगिक सहकारिता का. संगठन आव- 


श्यक है। सहकारी समितियों द्वारा इन्हें उचित समय: 


तथा कम सूद की दर पर पुंजी प्राप्त हो सकेगी । इस 
सम्बन्ध में केन्द्रीय बेकिंग जाँच-समिति ने भी सुझाव दिया 
था कि कारोगंरों को अपनी सहकारी समितियां स्थापित 
करनी चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन दल ने यह सिफा- 


रिश की थी कि-(क) सहकारी बैंकों को इन उद्योगों - 


को वित्तीय सहायता प्रदान करने की ओर अधिक ध्यान 
देना चाहिए, (ख) व्यावसायिक बैंकों को भी इस दिशा में 
अधिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए; 
(ग) प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त-निगम की” स्थापना 
की जानी चाहिए जो ललु उद्योगों को वित्तीय सुहायता 
प्रदान करे तथा (घ) वास्तविक सम्पत्ति की प्रतिभूति पर 
कर्ज देने की प्रथा को प्रोत्साहित करना चाहिए। | 
आजकल सरकार द्वारा कुटीरं एवं लघु-उद्योगों को 
वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया “जा 
रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकारे भी इस ओर अधिक 
- 'घ्यान दे रही हैं। ।960-67 ई० में भारत सरकार -ने 
द के विकास के लिए राज्य सरकारों को 77 
करोड़ रुपया ऋण एवं अनुदान के रूप में प्रदान किया था। 
देश के प्राय" सभी राज्यों में राज्य वित्तीय निगम स्थापित 


किये गये हैं जो लघु-उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान | 


करते हैं । जुलाई, ]960 ई० से रिजवं बैंक ने वित्तीय. 
सस्थाकों को लघु-उद्योगों को ऋण प्रदान करने केलिए 
एक Guarantee Organisation की स्थापना की है 
जिसने प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर, ।970 ई० के अन्त तक 
75 करोड़ रुपये की गारऱ्टी प्रदान -की।२ दिसम्बर 
. [970 तक व्यावसायिक बँकों ने लघु ओद्योगिक 


! इकाइयों को कुल 856 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान _किया 


था। इस प्रकार आजकल कुटीर एवं त्रघु-उद्योगों को 
वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न 
. किये जा रहे हैं; किन्तु इस कठिनाई को दूर करने के लिए 
कारीगरों के मध्य ओद्योगिक सहकारिता (77005778] 
Co-0perati९) की स्थापना पर अधिक ध्यान: देना 


5 ` लाभदायक होगा । प्रत्येक राज्य में औद्योगिक सहकारिता 


सुंगठन को निस्सदेहं प्रोत्साहित किया जा रहा है, किन्तु . 
. इनके विकास की गति इतनी मन्द है कि इससे अभी तक . 


. बहुत ही,कम-लाभ हो पाया है। : . ` ` 


indieI97i-72, 9. 389. | 


इन्हें अपना माल भी कम ही मूल्य पर बेचना पड़ता है 


` उद्योग के विकास के 
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(4) विक्रयःव्यवस्था-सम्बन्धी कठिनाइयाँ (P0९ 
of Marketing) :--कुटीर उद्योगों द्वारा ता वस्तुओं 
की विक्रय-ध्यवस्था भी दोषपूर्ण है । देश में इनकी व स 
के विक्रय के लिए संगटित बाजारों, का अभाव है। सं 
बाजार के अभाव में करीगरों को विक्रय के लिए स्वयं 
इनके समय एवं शक्ति की हानि होती है तथा उचित मूलय 
भी नहीं मिल पाता । बाजारों में तरह-तरह के विचवेये 
तथा दलाल भी पाये जाते हैं जो अपनी अनावश्यक सेवाओं 
के लिए कारीगरों के लाभ का एक हिस्सा कमीशन के रूप 
में र ल करते हैं । साथ ही, बाजार में इन उद्योगों कीः 
वस्तुओं को कठिन प्रतियोगित का भी सामना करचा 


. पड़ता है। विक्रय-वयवस्था में सुधार लाने के लिए 


सहकारी विक्रय.समितियों का संगठन अनिवार्य है। ये 
समितियाँ इनकी वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचने की. 
व्यवस्था करेगी। किन्तु इस समय सबसे बड़ी कठिचाई 
इनकी वस्तुओं की मांग का अभाव है; अतः मांग बढ़ाने के 
तरीकों पर जोर देना अनिवायं है। इस उद्देश्य से सवं 
प्रथम तो इनकी वस्तुओं की किस्म में र लाना चाहिए 
तथा नमूना बनाने की पद्धति पर जोर देना चाहिए । इन 
उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाकर भी इनकी 
माँग में वुद्धि की जा सकती है.। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 
कनाडा, अमेरिका तथा मध्य-पुर्वी देशों में प्रचार द्वारा . 
इनके द्वारा इनके उपयोगः को बढ़ाने का बहुत बड़ा क्षेत्र 
है। 'अस्तर्राष्ट्रीय आयोजन मंडल ने इस उद्द श्य से उत्तरी 
अमेरिका तथा यूरोप में एक-एक 'निर्यात-विकास कार्या 
लय” खोलने की सिफारिश की थी। कुटीर एवं ललु 
उद्योगों को वस्तुओं के .नमूना एवं वर्गीकरण द्वारा भी 
इनकी निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 


(5) कर-सम्बन्धी कठिनाइयां (Problém of Taxati- 


.००) :-केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वार। कुटीर एवं लघु 


उद्योगों पर तंरह-तरह के कर भी लगाये जाते हैं। वास्तव 


` में, ये उद्योग इन करों के बोझ को वहन करने में असमर्थ हैं, 


इससे बड़े उद्योगों की वस्तुओं से प्रतियोगिता करने में इनकी . 
शक्ति भी घट जाती है । अतः ल उद्योगों की वस्तुओं को 
विक्रय-कर, उत्पादन-कर, निर्यात-कर आदि करों से मुक्त _ 
कर देना चाहिए जिससे बड़े उद्योगों की वस्तुओं का ये 
सुगमतापू्वक प्रतियोगिताः कर सुकं । आजकल सरकार 
ने लघु एवं कुटीर उद्योगों की वस्तुओं पर कम कर लगाते. 
की नीति को अपनाया है। इतचा ही नहीं, कुछ >अनुरुप 
बड़े प॑माने के उद्योगों पर सरकार द्वारा एक विशेष कर 
भी लगाया जाता है जिससे कुटीर अथवा लघ-उद्योगों को 
सहायता दी जाती है। उदाहरणार्थ सरकार ने हस्त-करघा - 
fi स के लिए सूती कारखानों के कपड़े पर. 
तीन पैसे प्रति गज की दर से एक विशेष प्रकार का कर 


` लगाया है। 


~ 
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(6) बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता की कठि- 
नाइयां (Competition with large scale industries) :- 
कुटीर एवं लघु उद्योगों के समक्ष उपरोक्त सारी कठिनाइयों 
के अतिरिक्त मिल की बनी हुईं वस्तुओं को . प्रतियोगिता- 
सम्बन्धी कठिनाई भी एक प्रमुख कठिनाई है। मिल की 
बनी हुई "वस्तुएँ कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की अपेक्षा 
सस्ती होती हैं; अतः लोग मिल की बनी वस्तुओं को ही 
खरीदना 'चाहंते हैं । इस प्रतियोगिता से इन उद्योगों की 
रक्षा के लिए आवश्यक होगा कि दोनों प्रकार के उद्योगों 
के उत्पादन-क्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिये जायें तथ बड़े पेमाने 


'के उद्योगों के उत्पादन की मात्ना सीमित कर दो जाय। 


इससे प्रतियोगिता का भय समाप्त हो जायगा । आजकल 
भारत सरकार ने इस उद्देश्य से उत्पादन के सामान्य 


` कार्यक्रम (Common Production programme) की 


नीति को अपनाया है जिसके अनुसार उत्पादन-क्षेत्रों का 


- विभाजन और वर्गीकरण करके उनको सुरक्षित बनाने का 


प्रयत्न किया जा रहा है। 

संगठन का अभाव (Lack of Organisation) :— 
कारीगरों के बीच उचित संगठन के अभाव में भी इन्हें 
तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण भी कारीगर बहुधा संग- 
ठन के महत्त्व को नहीं समझते हैं। अतः इतके बीच संगठन 
को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को श्रमिक-संघों की 
स्थापना पर जोर देना चाहिए तथा .इनके संगठनों को 
आथिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए । 


इस प्रकार कुटीर एवं लघु उद्योगों के समक्ष आज अनेक 
कठिनाइयां हैं जिनका समाधान इतके न के लिए 
अनिवार्य है । इन उद्योगों की समस्याओं तथा इनके उप- 
चारों के अध्ययन से दो बातें स्पष्ट होती हैं--सर्वश्रथम तो 
कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकारी प्रयत्न 


' . आवश्यक हैं। गत कुछ वर्षों से, विशेषतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति 


के बाद से सरकार निस्सन्देदव इस क्षेत्र में अधिक तत्परता 
'से कार्यं कर रही है।” किन्तु इन उद्योगों की वत्तंमान 
स्थिति इतनी अधिक चिन्ता-जनक है कि सरकारी सहायता 
कें वगैर इनका विकास सम्भव नहीं जाच पड़ता । अतः 
सरकार को इस क्षेत्र में और अधिक तत्परता से कार्य 
करने की आवश्यकता है:। दूसरी महत्त्व बात यह्‌ है 
कि इन उद्योगों की कठिनाइयों के निवारण में ओद्योगिक 
सहकारिता (०५५६4! Co-operaties) से बहुत 
अधिक सहायता मिल सकती है । इस भ्रकारको समितियां 
› उनके लिए पूंजी, औज़ार कच्चे पदाथ आदि -की व्यवस्था 
करेंगी तथा इनके द्वारा उत्पादित मालों के विक्रय: की 
जिम्मेदारी भी लें सकती हैं । इंस प्रकार इंग उद्योगों के 
लिए औद्योगिक सहकारिता का संगठन अनिवायं है। 


459 पर 


कुटीर एवं रघु उद्योगों के विकास के 
` “लिए सरकारी प्रयत्न 


(Government Measures for. the Development 
of Cottage and Small Scale Industries) 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व किये गये सरकारी प्रयत्न 
(Government measures inthe pre-independen- 
०० 0895) :--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश सरकार 
द्वारा देश के कुटीर एवं लघु-उद्योगों के लिए प्रायः कोई कार्य . 
नहीं किया गया था। प्रारम्भ में ईस्ट: इण्डिया कम्पनी ने 
इन उद्योगों को कुछ प्रोत्साहन अवश्य दिया,:किन्तु.वादमें . 
ग्रेट ब्रिटन के उद्योगपतियों के दबाब में आकर उसने ऐसी - . 
नीति. का अनुकरण किया जिसका परिणाम भारतीय 
उद्योगों के लिए बड़ा ही घातक ` सिद्ध हुआ । घीरेःधीरे 
ब्रिटिश उद्योग के बने माल भारतीय बाजार में छा गये 
तथा घरेलू वस्तुओं की माँग समाप्त हो गयी। बाद में 
झी सरकार इन उद्योगों के विकास के प्रति उदासीन रहने 
लगी । अतः ये अवनति की दशा में ही पड़े रहे।' 930 
ई० के बाद देश के विभिन्न प्रान्तों में. कुटीर उद्योग-धन्धों 
को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य किये गये 
तथा ।9-5 ई० में इनके निरीक्षण के लिए प्रत्येक प्रान्तों 
में एक उद्योग विभाग की स्थापना भी की गयी, किन्तु इन 
विभागों ने. जितनी तत्परता से काम करना चाहिएःथा, 
नहीं किया । अतः इनसे पर्याप्त माद्ना में लाभ प्राप्त नहीं 


` हो सका । ]937 ई० में अधिकांश प्रान्तों में काँग्रेसी 


मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई जिन्होंने इन उद्योगों के . 
विकास की ओर विशेष ध्यान दिया । किन्तु काँग्रेसी 
सरकारें बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकी, अतः सरकारी 
सहायता का यह क्रम स्थायी रूप नहीं ले सका 


स्वतस्त्रता-प्राप्तिः के बाद किये गये प्रयत्न 
(Government Measures after the 
Independence) 


` किन्तु संतोष का विषय है कि स्वतन्त्रता-्राप्ति के 
उपरान्त सरकार द्वारा इ प कुटीर उदोगों के विकास 
के लिए सराहनीय प्रयत्न किये जा रहे!हैं । सर्वप्रथम तो 
948 ई० के ओद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में कुटीर 
उद्योगों के महत्त्व पर पुरा जोर दिया गया थाँ। इस- 
नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सरकार कुटीर 
एवं लघु उद्योगों के विकास फे लिए आवश्यक प्रोत्साहन . 
प्रदान करेगी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तोः 
ग्रामीण ग स पर पर्याप्त जोर होने के कारण कुटीर एवं 
ग्रामीण उद्योगों्के विकास पर भी पूरा-पूरा जोर दिया 
गया था । योजना आयोग के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं « 
तथा वृहत्‌ प्रमाप उदयोगों में नियुक्तियों की संख्या सीमित 
होने के कारण रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से देश में 
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360 , ` भारतीय 
कुटीर एवं सघु-उद्योगों के विकास की बड़ी आवश्यकता 
है। द्वितीय योजनाकाल में भी कुटीर एवं लंघु-उद्योगों के 
विकास पर पर्याप्त जोर दिया: गया था। 96'ई० 
की ओदोगिक नोति-सम्बन्धी प्रस्ताव में र देश - की 
ओद्योगिक व्यवस्था में कुटौर एवं लघु-उद्योगों के महत्त्व 
को स्वीकार किया गया था। 970 ई० में सरकार द्वारा. 
घोषित नयी ओद्योगिक लाइसेंस नीति में भी कुटीर एवं 

सघु-उद्योगों के महत्त्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार. किया 

गया है । दिसम्बर, 977 में घोषित सरकारी औद्योगिक 


नीति में तो इन उद्योगों के विकास को ओर भी महत्त्व 


दिया गया है | 

सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ कुटीर एवं 
` लघु-उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा कई आव- 
इपक मंडल एवं संस्थानों की स्थापना की गई जिनमें निम्न- 

लिखित प्रधान हैं :-- , 
` (]) कुटीर उद्योग प्रमण्डल (Cottage JIndustics 
Board), 948; ® 
(2) केन्द्रीय सिल्क्र परिषद्‌ (0०00७ $k B07), 

9: 35 ~ 


(3) अखिल भारतीय हस्त-कला प्रमण्डल (^! 7074 
Handicrafts Board), ]952;. ; 
(4) अखिल भारतीय इस्त-करघा प्रमण्डल (4! 
India Handloom Board), I952; | 
` (5) अखिल भारतीय खांदी तथा ग्रामोद्योग आयोग 
(All ‘India Khadi and Village Industries Co- 
mmission), 955; `. : 
` (6). लघु उद्योग प्रमण्डल (ऽ]] cle Ind- 
: ustries Bad), I955; तथा . 
(7) नारियल जटा परिषद्‌ (0/7 504) । 


इन्हें सरकार. द्वारा आवश्यकतानुसार बहुत-से अधि- 
कार तथा. सुचारु खूप से कार्य करने: केलिए आवश्यक 
` ` धन-राशि भी दी गयी है। इनमें से प्रत्येक के ;पृथक्‌- 
पृथक कायं हुँ! Sr 


- सरकार द्वारा लघु एवं कुंटीर-उद्योगों के विकास के - 


लिए ओर भी बहुत-से महत्त्वपूर्ण का किये जा रहे हैं । 
 @इत उद्योगों के सहायतार्थ अनुरूप बड़े-पैमांने के उद्योगों 
' पर कर लगाने, उत्पादन-क्षेत्र के निग्रह करने तथा 

* आशिक सहायता द्वारा इन्हें अल्पकालीन सुरक्षा प्रदान 

' „ करने के सिद्धांत को भी सरकार ने स्वीकार किया है। 
` ` इसके. फलस्वरूप मिल द्वारा बुने हुए कपड़े पर 3 पेसे 
प्रति गज. का एक कर सगाथा जाता है जिससे प्रायः 
 6करोड़ रुपये की वाषिक आय होती(छ।. इस रकम से 
` हस्ताकरंघा उद्योग को सहायता प्रदान की जाती है। 
. उत्पादने-क्षेत्र के . निग्रह के अन्तर्गतः सूती-वस्त्र के 
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अथशास्त्त 


कारखानों को उंनके पूर्व उत्पादन के केवल 60 प्रतिशतं 
धोती एवं साड़ियाँ उत्पन्न करने की अनुगति दी गयी । 
सरकार ने अपनी भंडार खरीद-नीति (Stores Purchase 
P0००५) में भी आवश्यक संशोधन किया है जिसके 


अनुसारं ख़रीद के समय कुटीर. एवं लघु-उद्योगों की. 


वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस खरीद नीति 
के अन्तरगत ।962-63 ई० में केवल केन्द्रीय सरकार! ने 
कुटीर एवं लघु-उद्योगों से 30:2 करोड़ रुपये की वस्तुएँ 
खरीद की थीं.। लघु उद्योगों के विकास के लिए सामु- 
दाग्रिक विकास योजना के अन्तगंत कुछ चुने हुए सामु- 
दायिकं विकोस तथा राष्ट्रीय विस्तार. खुण्डों में औद्योगिक 
पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गयी हैं। इन उद्योगों 


को पूंजी एवं कच्चे माल के क्रय तथा विक्रय-सम्बन्धी : -. 
सुविधाएँ प्रदान करने के लिए इनके बीच ओद्योगिक. 


सहकारिता के संगठन पर भी जोर दिया जा रहा है। 


अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन . मण्डल (7४९72४००३] - , 


Planning Team) :--959 ई० में भारत - सरकार ने 


फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से लघु-उद्योगों की ` 


उत्पादन-सम्बन्धी समस्याओं तथा उनके रोजगार प्रदान 
करने की सामर्थ्ये के अध्ययन केः लिए विदेशी विशेषज्ञों 
के एक. दल को आमन्त्रित किया था । इस अन्तर्राष्ट्रीय 
आयोजन-मंण्डल ने देश के लघु-उद्योगों, का सर्वेक्षण 
` क्विया।- इस मण्डल का प्रतिवेदन 954 ई० में प्रकाशित 
हुआ जिसमें इस वात पर जोर दिया गया था कि लघु- 
उद्योगों की तुटियों का एक प्रमुख कारण लुटिपूण 
जत्पादन ओर प्रबन्ध है। मण्डल के अनुसार इन उद्योगों 
के विकास की शिथिलता का मुख्य कारण निजी क्षेत्र में 
“आवश्यक प्रेरणा का अभाव है। ` साथ ही, सरकारी. 


_ सहायता एवं सरकारी “खरीद पर अत्यधिक. निर्भरता, 


उत्पादन तथा विपणन के प्राचीन (09 ५६१९) तरीके, 
साख की समुचित सुविधा तथा व्यवस्थित सुधार का 
अभाव आदि भी इनके लिए कम उत्तरदायी नहीं हैं। मण्डल 
के अनुसार इन उद्योगों की. अवूनति का. मुख्य कारण: 
उत्पादन एवं प्रबन्ध. के सम्वन्ध में उचित तरीकों का 
अभाव तथा उत्पादन .के सुधरे हुए तरीकों को नहीं 
अपनाना है। मण्डल के अनुसार, ''ुक्तिकरण एवं 
अभिनवीकरण 'को प्रक्रिया ॒ | 
नहीं -है, वरन्‌, इसका तात्पर्य भारतीय लघ-उद्योगों में 
गतिहोनता तथा. प्रतिगामिता. को प्रश्न देना. 
(‘To prevent rationalization and’ to, a the 
process of modernization is not only illogical, 
-but it will force stagnation and retrogression 
of Indian sinall industries.) आयोजन मण्डल की 
“राय में स्थायी औद्योगिक विकास के लिए निजी प्रेरणा 
एवं पूजी को अत्यधिक प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। 


को रोकना केवल तर्कहीन ही - 


गा । / 


Corporation) की स्थापना की जाय। 
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कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धे ४ 36] 


अन्तर्राष्ट्रीय आधोजन मण्डल ने भारत में लघ- 


उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारे सझाव दिये ये 
'जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से प्रमुख हैं :-- 


() देश के विभिन्‍न भागों में चार बहुद्देशीय 


- प्राद्योगिक संस्थान (Multipurpose Institutes of 


Techn0]08)) को स्थापना की जाय । ये संस्थाएं छोटे- 
छोटे उद्योगों को व्यावसायिक प्रबन्ध, वित्त तथा विक्रय- 


` «सम्बन्धी सलाह प्रदान करेंगी । 


` (2) नमूना-सम्बन्धी एक राष्ट्रीय विद्यालय (^ 
national tchool of 0४४27) की स्थापना की जाय। 
इस संस्था में कुटीर तथा लघु-उद्योगों के लिए नये-नयें 


नमूने तथा डिजाइन आदि के सम्बन्ध. में शिक्षा प्रदान . ` 


की जायगी । 


(3) लघु-उद्योगों की वस्तुओं की समुचित विक्रय- 
व्यवस्था के लिए एक विक्रय सेवा जिंगम (A Marketing 
Service Corporation) की स्थापना की जाय जो लघु- 
उद्योगों की वस्तुओं की विक्रय-व्यवस्था करेगी । 2० 


(4) एक लघु-उद्योग निगम (Small Industries 
साथ ही, 
उत्पादन, प्रशिक्षण एवं प्राविधिक विकास के लिए 
प्रदर्शनार्थ छोटे-छोटे केन्द्रों की स्थापना भी की जाय । 


(5) दो निर्यात-विकास कार्यालये. « (Export 
Promotion Offices) स्थापित किये जाये जिनमें से 
एक उत्तरी अमेरिका में तथा दूसरा यूरोप में हो । 


सरकार ने उक्त सिफारिशों में से चार-बहुद्देश्यीय | 


प्राद्योगिक संस्थान, एक विक्रय सेवा निगम, एक लघु 
उद्योग-निगम तथा निर्यात विकास कार्यालय-सम्बन्धरी 
सिफारिशों को स्वीकार कर लिया. है। उक्त सभी 
संस्थाओं की स्थापना भी की जा चुकी है। ' 


पंचवर्षीय योजनाओं में कुटोर एवं लघु उद्योग-धंधे . 
(Cottage and Small Scale Industries in 
Five Year Plans) 


` प्रथन्त पंचवर्षीय. योजना में फुटीर एवं लघु-उद्योगों ` 


की प्रगति (Development of Cottage and Small 
scale industries in the First Five year.Plin) 
पंचवर्षीय. योजनाओं में. कुटीर एवं लघु उद्योगों के 
विकास परं पर्याप्त मात्रा में जोर दिया जा रहा है। प्रथम 


` - पंचवर्षीय योजत्ा` कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के 
कषतर में निस्सन्देह ही प्रथम" सक्रिय प्रयास थी। प्रथम 
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` खोले गये | ` 


Wi 


योजनाकाल में इन उद्योगों के विकास के लिए कई 
अखिल भारतीय एवं राजकीय संस्थानों की स्थापना. की 
गयी । इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कुटीर .एवं :. 
लघु उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती. है | 
प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में केन्द्रीय सरकार ने कुटीर 


उद्योगों के विकास के लिए इन प्रमण्डलों के माध्यम से - 


33:9 करोड़ रुपये व्यय किया था। इसके अतिरिक्त 
प्रथम योजनाकाल .मे राज्य सरकार द्वारा इच उद्योगों क 
विकास के लिए ।0:] करोड़ रुपये व्यय किया गया था । 
साथ ,ही, “सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ` ग्रामीण 
दस्तकारी तथा उद्योग की मद में .]:8 करोड़ रुपये व्यय 
क्ियागया > : 


प्रथम योजनाकाल में हस्त-करघा उद्योग को विशेष 
प्रोत्साहन प्रदान किया गया जिससे इसका उत्पादन 
]950-5] में 7,420 लाख गज से बढ़कर 955-56 ई० 
में ।4,7]0 लाख गज़ हो गया। खादी के उत्पादन एवं: . 
अचार में भी विशेष प्रगति हुई। योजनाकाल में खादी | 


उत्पादन का वाषिक मूल्य 950-5] ई० में ]-3 करोड़ 


रुपये से बढ़कर 955-56 ई० में 4:5 करोड़ रुपये के लगभग 
हो गया | योजनाकाल में खादी तथा ग्रामोद्योग प्रमण्डल 
नें बहुत-से ग्रामोद्योगों को तरह-तरह की सहायता प्रदान ' 
की । लघु उद्योगों के विकास के लिए फरवरी, 955 ई० 
में एक राष्ट्रीय लघु उद्योगः निगम की स्थापना की . 


गयी । प्रथम योजना के अन्त तक निगम ने लघु उद्योगों « | 


को-8 लाख: रुपये के यंत्र हायर परचेज के आधार पर 
प्रदान किया था । निगम का मुख्य कार्य लघु उद्योगों के 
वाणिज्यिक ,तथा विपणन-सम्बन्धी विकास को प्रोत्साहन 
प्रदान करना है। योजनाकाल में चार' प्रादेशिक लघु- 
उद्योग-सेवा-संस्थान (Smal! Industries Service 
Institणcऽ) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 


योजनाकाल' में सरकार ने अपनी भंडार खरीद नीति- 
(Stores Purchase ‘ P0]ic) में भी आवश्यक सुधार 
किया. जिसके अनुसार सरकारी खरीद के समय कुटीरः 
एवं लघु. उद्योगों की वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान को 


जाने लगी । इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने जबकि . 


]952-53. ई० में .इन उद्योगों से केवल 66 लाख रुपये | 
का सामान खरीदा था, 7962-63 ई० “में यह रंकम 
बढ़कर. .लगभग 30 करोड़ रुपये हो गयी । साथ ही, 
योजनाकाल में इन उद्योगों के विकास के लिए उत्पादन 
के सामान्य कार्यक्रम (Common Production 
Programmes) की नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार - 
कुटीर एवं लघु उद्योगों के सहायतार्थ इनके अनुरूप बडे 


~ 
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पैमाने के उद्योगों पर कर लैगाने एवं उत्पादन-क्षेत्र के रि 
करने फा प्रयत्न किया जाता है । - लघु एवं कुटीर उद्योग 
को. अल्पकालीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहकारिता 
के संगठन पर. भी पर्याप्त मात्रा में जोर दिया जा रहा 
है । सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय 
: विस्तार-सेवा खण्डों में भी इन उद्योगों के लिए सरकार 
द्वारा अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं । - 


लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के 
लिए योजनाकाल में प्रायः सभी राज्यों में एंक-एक राज्य 
वित्तीय निगम की स्थापना की गयी। स्टेट बैंक तथा 
इसके सहायक बैंकों द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान 
करने की व्यवस्था की गयी है । 


ग्रामीण एवं लघु उद्योग समिति या कर्वे समिति, 
I955 (Village and‘ Small Industries Commi- 
ttee, or Karve Committee, ]955) : 
योजना तैयार करने के पूर्वं कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों 
की समस्याओं पर विचार. करने तथा इनके विकास के 
लिए एक कार्यक्रम अस्तुत>करने के उद्देश्य से योजना 
आयोग ने !955 ई० में प्रो० डी० जी० कर्वे की अध्यक्षता 
में एक कमिटी जिसे . ग्रामीण -एवं लघ॒-उद्योग (द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना) समिति” कहते हैं, की नियुक्ति की । 
समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित 
उद्देश्यों को अंपने समक्ष रखा था : (क) द्वितीय योजना- 
काल «में प्राद्योगिक बेकारी (Technological unem- 
ployment), विशेषतः परम्परागत ग्रामोद्योगों में होने 
वाली बेकारी को, रोकने का यथासम्भव प्रयास करना, 
(ख) द्वितीय योजनाकाल में विभिन्न लघु एवं ग्रामोद्योगों 
. द्वारा अधिक-से-अधिक रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था 
. करना, तथा (ग) विकेन्द्रित ढाँचे. पर तीब्र गति से प्रगति- 
शील भाथिक विकास के निर्माण के लिए आधार तैयार 
करना । 


समिति के अनुसार भारत में ग्रामीण" एवं लघु 
उद्योगों की बहुत दिनों से उपेक्षा होती आ रही है। 


` अतएव कर्वे समिति ने लघु एवं ग्रामोद्योगों के विकास के : 


जिनमें. निम्नलिखित विशेष महत्त्व के हैं :-- 
: (]) राज्य सरकारों को चाहिए कि सहकारी समिः 


लिए बहुत-से सुझाव योजना आयोग के सम्मुख रखा 


' ` तियों को अधिकाधिक मात्रा में वित्त ' प्रदान करने की 


व्यवस्था करें जिससे ये ग्रामीण एवं लघु-उद्योगों की 
अधिक-से-अधिक सहायता कर सके । कमिटी के अनुसार 
जवं बक तथा स्टेट बैंक भी इन उद्योगों को अन्यान्य 

जप से सहायता प्रदान करते हैं। कमिटी ने: इस' आशय 


की भी सिफारिश की थी कि जब तक इन उद्योगों के 


सहायतार्थ संस्थागत रूप में 


हा 


द्वितीय . 


भारतीय अर्थशास्त्र 


जाय, तबतक अखिल भारतीय श्रमण्डलों, राज्य विभागों 
तथा राज्य वित्त निगमों को इन्हें आवश्यक सहायता प्रदान 


करती रहनी चाहिए । ८ 


(2) ग्रामीण: एवं लघु उद्योगों को विस्तार का अवसर 
प्रदानः करने के लिए कामटी ने 'यह सुझाव दिया था 
कि अनुरूप बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन क्री अधिक- 
तम सीमा निश्चित कर दी जाय.जिससे अधिक होनेवाली 
मांग की पूति लघु-उद्योगों की वस्तुओं से ही कौ" जानी 
चाहिए । 


(3) सहकारिता के आधार पर संगठित लघु एवं 
ग्रामोद्योगों की वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा 
निश्चित कर लेना चाहिए | इस मूल्य से कम मूल्य पर 

, बेचने में जो' घाटा हो उसे राज्य द्वारा पुरा करना 
चाहिए । / 

(4) समिति ने यह सुझाव दिया कि बड़े उद्योगों ' 
पर एक विशेष प्रकार का उत्पादन शुल्क लगाया जाय 
जिससे प्राप्त आय लघु एवं कुटीर उद्योगों . के सहायतार्थ 
व्यय की जाय। इस प्रकार के शुल्कों के निम्नलिखित 
“तीन उद्देश्य होने चाहिए : (क) छोटे पैमाने के उद्योगों 
के पुनरुत्थान के लिए धन एकत्र करना, (ख) मूल्य-वुद्धि 
के फलस्वरूप बड़े उद्योगों को प्राप्त अधिक लाभ को 
लेना तथा (ग) छोटी मात्रा में उत्पादन करने वालों के 
हित में मूल्य म अन्तर करना । 


(5) समिति ने केन्द्र में ग्रामीण एवं लघु-उद्योगों के 
i एक पृथक्‌ मन्त्रालय की स्थापना कां सुझाव ' 
याथा ।' $ 


उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर कवे समिति ने 
द्वितीय ' योजनाकाल में कुटीर एवं लघू उद्योगों के 
विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया तथा 
` योजनाकाल में ' इस -मद में 60 करोड़' रुपये* व्यय की 
` -सिफोरिश की, किन्तु योजना आयोग ने; द्वितीय. योजता- 
काल में कृटीर एवं लघु-उद्योगों के लिए केबल 200 करोड़ 

, रुपये व्यय का आयोजन किया था-। द्वितीय योजनाकाल 
. में इस मद में वास्तविक-व्यय ]80 करोड़ रुपये ही हुआ"! | 


द्वितीय पंचवर्षोय योजना में कुटीर एवं लघु 
| उद्योगों को प्रगति ः 
: (Progress of Cottage and Small Scale Indus- 
tries in the Second Five Year Plan) 
` द्ितीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योगों 
के विकास पर पर्याप्त' जोर दिया गया था | 30 अप्रैल, 
956 ई० को भारत सरकार ने अपनी नयी औद्योगिक 


ऋण की व्यवस्था न हो नीति की घोषणा की जिसमें इस बात पर जोर दिया. . 
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गया कि भारत सरकार कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास 
के लिए उचित प्रोत्साहन प्रदान करेगी। साथ ही, 
योजनाकाल में अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए 
भी -कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास पर अधिक जोर 
देना अनिवार्य बतलाया गया । उपरोक्त बातों को ध्यान 
में रखते हुए द्वितीय. योजनाकाल में कुटीर एवं लघु-उद्योगों 
को संरक्षण प्रदान करने के निम्नलिखित तीन तरीके 
अपनाये गये : 


() बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन की मात्ता पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया और उससे अधिक होनेवाली 
माँग की .पूति .लघु तथा फुटीर उद्योगों से की जाने लगी । 
इस प्रकार की सिफारिश कें. समिति द्वारा ही को 
गयी थी । _ 


(2) बड़े पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं पर विशेष 
उत्पादन कर लगाये गए तथा इन करों से प्राप्त आय से 
ग्रामीण एवं लघु-उद्योगों को सहायता देने की व्यवस्था 
की गयी । 


(3) द्वितीय योजनाकाल में कुटीर एवं लघु-उद्योगों 
के विकास के लिए सरकार ने इन्हें प्रत्यक्ष आथिक सहा- 
यता भी प्रदान की । लघु-उद्योगों को विभिन्न प्रकार 
की सहायता प्रदान करने के. लिए औद्योगिक संस्थानों 
(Industrial Estates) की स्थापना का कार्यक्रम अप- 


` नाया गया। योजनाकाल में:।'6 करोड़ के व्यय से इस ` 


प्रकार के 60 औद्योगिक संस्थान स्थापित किये गये। 


साथ ही, द्वितीय यौजनाकाल, में अतिरिक्त ऋय-शक्ति का . 


सृजन होगा उसके लिए अधिक मात्रा में आवश्यक उप- 


. भोक्ता वस्तुओं की माँग की पूति कुटीर एवं लघु-उद्योगों को 


बढ़ाकर ही करने की व्यवस्था थी. । 


द्वितीय योजनाकाल में कुटीर एवं लघु-उद्योगों कं 
विकास पर 200 करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन 


` था, किन्तु योजनाकाल में इस मद में वास्तविक व्यय 


]80 करोड़ रुपये ही हुआ जिसका विभिन्न मदों में वित- 
रण पृष्ठ 365 कीं तालिकां से स्पष्ट है । 


इसके अतिरिक्त विस्थापितों के पुनर्वास कार्यक्रम के 
अन्तर्गत ।! करोड़ रुपये कुटीर एवं लघु-उद्योगों तथा 


` औद्योगिक कर्ज के. लिए और 7 करोड़ रुपये प्रशिक्षण के 
` लिए खर्च की व्यवस्था थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 


में भी द्वितीय योजनाकाल में अम्बर चर्खे के प्रचार पर 
पूरा-पूरा जोर दिया- गया था। कवे समिति ने देश 


में अम्बर चखें के प्रचार पर पुरा जोर दिया था । भारत . 


सरकार द्वारा मार्च, ।9:6 ई० में नियुक्त अम्बर चर्खा 
कमिटी ने भी इस-आशय का सुभाव दिया. था कि देश में 
सूत कातने के लिए अम्बर चखें के प्रयोग को प्रोत्साहित 
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किया जाय । अम्वर चर्ख के प्रचार द्वारा हस्त-कर्घा उद्योग 
की मिलों पर.सूत के लिए निर्भरता कम हो जाथगी। 
साथ ही, इससे वहुत-से लोगों को-रोजी भी मिलेगी । 
फलतः सरकार ने ]956-57 ई० में 4 करोड़ रुपये ऋण 
एवं अनुदान से 75 हजार अम्बर घर्खा के वितरणका : 
एक कार्यक्रम स्वीकृत किया । जून 96! ई०'तक देश में | 
कुल प्रायः 38 लाख अम्बर चर्ख वितारित किये | तृतीय 
योजनाकाल में 3 लाख अतिरिक्त अम्बर चर्खे के वितरण 
तथा 2:5 लाख पुराने अम्बर चखं को अधिक प्रभावपू्ण 
तरीके से काम में लाते की व्यवस्था थी । 


कुटीर एवं लघु उद्योगों के सहायतां 955 ई० में ` 
एक राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम (४४०7४ Sa] 
Industries Corporation) क्री स्थापना की गयी । यहद 
लघु-उद्योगों को विभिन्न. प्रकार से सहायता प्रदान करता 
है । ।96 र ई० तक निगमं ने सरकार से 8 करोड़ रुपये के 
लघु-उद्योगों की वस्तुओं का आडंर प्राप्त किया था । यह 
निगम लघु-उद्योगों को किस्त पर यन्त्र भी प्रदान करता 


. है । इंस कार्यक्रम के अन्तर्गत निगम ने ।962-63 ई० के 


प्रथम माह में ।06 करोड़ रुपये की मशीनें किस्त पर : 
दी थीं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर में चार 
सहायक निगम भी स्थापित किये गये हैं। 


तृतोय पंचवर्षोय योजना में कुटीर एवं लघ-उद्योग- 
घन्धों की प्रति... 


(Progress of Cottage and Small Scale Indust. 
ries in the Third Five Year Plan) 
प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर एवं. 


: लघु-उद्योगों के विकास पर पर्याप्त मात्रा में जोर दिया 


गया था । इन उद्योगों ने रोजगार बढ़ाने, उपभोक्ता 
` के उत्पादन में' वृद्धि करने तथा आय के वितरण को अधिक | 
त्यायोचित “बनाने में यथोचित सहयोग प्रदान किया। 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन बातों का और भी महत्त्व-. 
पूर्ण स्थान था । अतएव तृतीय.पंचबर्षीय योजना में भी | 
कुटीर एवं लघु-उद्योगों के: विकास पर पूरा-पुरा जोर 
दिया गया था । इन उद्योगों के द्वारा रोजगार की अधि- 
काधिक मात्रा में व्यवस्था होगी. तंथा उपभोक्ता वस्तुओं. 
के उत्पादन में भी वृद्धि होगी । ` 
योजना आंयोग के अनुसारः तीय योजनाकाल सें 
ग्रामीण एवं लघु-उद्योग सम्बन्धी कायेक्रम के निम्नलिखित , 
प्रधान उद्देश्य थे: ५ 22 20 ८ 
() इन उद्योगों में लगे हुए कारीगरों की उत्पादत ' 
"क्षमता में वृद्धि करना और ह अधिक कार्यकुशल बनाने, 
यांत्रिक परामशं देने एवं अच्छेअच्छे ओजार तथा ऋण 
आदि की सहायता देकर उत्पादन. व्यय को कमःकरना, 


` 364 


(3) ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे-छोटे शहरों में इन 
उद्योगों को प्रोत्साहित करना; - 7 
(४7) मािक सहायता, , विक्रय में छूट तथा आश्रय 
प्राप्त-बाजार (9९१९९ 87९६5) में धीरे-धीरे कमी 
लाना; [ 
(४) बड़े पैमाने के उद्योगों के सहायक के रूप में 
लघु-उद्योगों क्रो विकसित करना; तथा , 
(९) कारीगरों के मध्य सहकारी समितयों -का 
संगठन १ 
.  त्तोति एवं उपाय (Policy rand Measure) :— 
` ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के ` लिए तृतीय 
पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे प्रयास किये .गये जिनमें 
निम्नलिखितं विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं :--योजनाकाल 
में कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए विशेष सुविधा प्रदान 
करने की व्यवस्था थी । वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने 
के लिए योजनाकाल में लघु he एवं कुटीर उद्योगों को ऋण 


) . देने की सुविधाओं में और अधिक विस्तारः किया गया । 


तृतीय योजनाकाल- में गांवों एवं छोटे-छोटे शहरों में ` 


विशेषतः भविकसित क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु-उद्योगों के 
विकास को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का .आयोजन 


था। योजनाकाल में इन उद्योगों को दी जानेवाली 


सरकारी सहायता, विक्रय कर में. छूट आदि. में क्रमशः 
कमी करने पर भी जोर दिया गया था। तृतीय योजना 
काल में कारीगरों के मध्य औद्योगिक सहकारी समितियों 

Industrial Co-operative Societies) की स्थापना 
पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया था | ; 


तृतीय योजनाकाल में ग्रामीण तथा लघु-उद्योगों के 


- विकास पर कुल 264 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन -था 


जबकि वास्तविक व्यय 2407 करोड़ रुपये. हुआ । इसका 
विभिन्त मदों में वितरण अगले पृष्ठ की तांलिका से स्पष्ट 
है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास: कार्यक्रम, 
विस्थापित लोगों. के पुनर्वास-तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण 


.- ` आदि कार्यक्रम के अच्तृगंत भी ग्रामीण-उद्योगों कें लिए अति- 


किया गया या। 
, ब्रिकास के कार्यक्रम (Programmes for Devolop- 


® 


' रिक्त रकम उपलब्ध होने की आशा थी ।. साथ ही, तृतीय 


योजनाकाल में कुटीर'एवं लघु उद्योगों प्र निजी क्षेत्र (?7- ` 


a९ 5०८६०7) में लगभग: 275 करोड़ रुपये विनियोग 


m०) :-तुतीय योजनाकाल में कुटीर एवं लघु उद्योगों 


_ के विकास पर पर्योप्त जोर दिया गया,था । इसके परिणाम- 
` स्वरूप विकेन्द्रित क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 960-6] में 
207 करोड़: मीटर से बढ़कर 965-66 ई० में 305 करोड़. 


मीटर हो गया । ।965-66 ई० में ।2 करोड़ रुपये के हस्त- 
I, Fourth Five Year Plan, . , 
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करघा के कपड़ों का विदेशों में निर्यात भी किया. गया था। 
966-67 ६० में 73 करोड़ रुपयें की. हस्तकला (॥70!- 
८३४) की वस्तुओं का उत्पादन हुआ.था तथा 968:69 
६० में 76:5. करोड़ रुपये को हस्तकला की वस्तुओं का 
निर्यात किया गया था । 

_ ]960-6] ई० तक 66 ओद्यो'गक संस्थान (।०५५t- 


. गां! ९४६०१९७) स्थापित किये गये थे। तृतीय योजनाकाल 


में 300 और औद्योगिक संस्थान स्थापित करने का -आयो- 
जन, था। मार्च ]969 ई० तकं देश में कुल 346 औद्यो- 
गिक संस्थान हो गये ।' ू 
लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चुने 
हुए छोटे-छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इनके 
को प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दिया गया था। तृतीय 
योजनाकाल में खादी ग्रामोद्योग आयोग (&॥६० 870 
Village Industries Commission) दरा इस प्रकार 
के.3 हजार चुने हुए क्षेत्र, यानी ग्राम इकाइयों की स्थापना 
की व्यवस्था थी । इसके अतिरिक्त साख, विपणन आदि 
की सुविधाओं में भी योजनाकाल में विस्तार किया गया ` 
था । सरकार ने 962-63 में 30:2 करोड़ रुपये के लघु 
उद्योगों की बनी वस्तुओं का क्रय किया था। राष्ट्रीय 
लघु-उद्योग निगम द्वारा भी उद्योगों को किस्त पर विभिन्न 
प्रकार के यन्त्र आदि दिये जा रहे हैं। तृतीय योजनोंकाल 
में नारियल:जटा उद्योग तथा रेशम उद्योग के विकांस पर 
विशेष जोर दिया गया था |. 


` तृतीय योजनाकाल में कुटीर एवं लघु-उद्योगों के क्षेत्र 
में किये गये प्रयत्नों- के फलस्वरूप कुल प्रायः 80 लाख 
अतिरिक्त व्यक्तियों को आंशिक रूप से (7६ ४7०) तथा. - 
0 लाख व्यक्तियों को पूर्णं रूप से (॥०।९ ६।००) रोज- ` 
गार प्राप्ते होने की आशा थी। | 

.. तीन वाषिक योजनाओं (^००८६] ?।.n)--966- 
69 के अन्तगंत कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास.की मद . 
में कुल 32 करोड़ रुपये व्यय किया गया था । इस अवधि , 


. में इनके उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि. हुई । 


चतुर्थं पंचवंषीयः योजना में लघु एवं कुटीर .उद्योग- 
 _ . „ धन्यों को प्रगति 
(Progress. of Cottage and Small Scale Indust- 
ries in the Fourth Five Year Plan) ' | 
चतुर्थ योजना में भी कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास - 
पर पर्याप्त मात्रा में जोर: दिया गया था। योजनाकाल में 


कुछ प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों कों . ग्रथांसम्भव विकेन्द्रित . 
करने का प्रयास किया जाने को था। इस उद्देश्य से कुछ 
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कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धे  . | : 365. 


उद्योगों के सम्पूणं अथवा एक महत्त्वपूर्णं भाग को कुटीर ' विकास पर सावंजिक क्षेत्र में 293 करोड़ रुपये व्यय का 


एवं लघु-उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिया गया । 
चतुर्थ योजनाकाल में कुंटीर एवं लघु उद्योगों के 


आयोजन था । किन्तु वास्तविक व्यय लगभग 250 करोड़ 
रुपये हुआ ।. विभित्न मदों में इसका वितरण निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ट है :-- . - ER 


पचवर्षीय योजनाश्नों में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर व्यय (करोड़ रुपये) ग 


सद ` द्वितीय तृतीय 
, . योजना योजना 
का व्यय॑ फ्ला व्यय 
- |. हस्त-क़्रघा एवं - * 
शक्ति द्वारा प्रचालित करधा 3|7 26 9 


2. खादी, अम्बर खादी एवं ग्रामोद्योग 824 . 89:3 


3. रेशम के कीड़े पालने का उद्योग 3°] 4:4 
` 4. नारियल जटा उद्योग 2-0 I-84 | 
5. हस्त-शिल्प (Handicrafts) 4-8 53 
. 6. लघु उद्योग ` 444 _ 86- 
` 7. औद्योगिक संस्थान  I6 22. 


8. ग्रामीण उद्योग-सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम ` 3:8 
अन्य ° र sos . suas 
कुल ।800 . 2407 

इनके अतिरिबंत इस मद में निजी क्षेत्र में 500 करोड़ 


रुपये विनियोग की आशा थी । 'साथ ही, योजनाकाल में. . ' 


सामुदायिक. विकास कार्यक्रम, विस्थापित लोगों के. पुनर्वास” 
तथा विशेष क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी... इस 
मद में कुछ रकम व्यय. की जाने को थी । 


चतुर्थं योजनाकाल में कुटीर एवं लघु उद्योगों को बड़े 
पैमाने पर वित्तीय संहायंता प्रदान करने का आयोजन था। _ 
उत्पादन के तकनीक में सुधार पर भी पर्याप्त जोर देने की 
व्यवस्था थी । इसी प्रकार कच्चे-पदार्थों की पूर्ति, नये यंत्र 
आदि पर जोर दिया: गया था। ओद्योगिक सहकारी 
समितियों के. निर्माण पर भी पर्याप्त मात्रा में जोर दिया 
गया । योजनाकाल में विकेन्द्रित क्षेत्र के कपड़े के उत्पादन 
को 7960-6] में 360 करोड़ मीटर से बढ़ाकर 973-74 
में 425 करोड़ मीटर करने का आयोज़न'था। कितु योजना 
के अन्त में इसका उत्पादन 365 करोड़ मीटर ही हुमा । 
साथ ही, !7 करोड़ रुपये के मूल्य के वस्त्र का निर्यात भी 
हुआ । चतुर्थे योजनाकाल में नये औद्योगिक संस्थानों की 
स्थापना नहीं कर वत्तंमान संस्थानों को ही अधिक सुदृढ़ 
बनाने पर जोर दिया गया । > 


चतुर्थ योजनाक्राल में विनियोग की उपरोक्त रकम 
के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया था कि. इन 
कार्यों से पर्याप्त व्यक्तियों को अधिक समय के लिए अथवा 
आंशिक .रूप से तथा. कुछ व्यक्तियों को पूर्ण काल के लिए 
रोजगार मिलेगा । . | 
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2966-69 चतुर्थं योजना पाँचवीं योजना छठी योजना 


में व्यय. में व्यय सें व्यय में आयोजन 
। (7974-79) . | 
86 . 32:5 82] 286-0 
554  027. I26:4 290:0 
3:8 8:4 ]9-2 70:0 
L2S OMS 556 I70 
45 6:2 I4:9 | 57-0 
394... 703 I2I:9 545:0 
76 ॥57 I76 - 45:0 
66 I0: द 
0:7 बन है 
I32:] 25):00- 387.7 I4]0:0 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना सें कुटीर एवं 
लघु उद्योग-धन्धे 
(Cottage. and Small Scale Industries in the 
Fifth Five Year Plan) . 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजनम में कुटीर एवं लघु उद्योग- 
धन्धों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। योजना में 
यह कहा गयां था कि देश में आज भी बहुत बड़ी संख्या में 
लोग हुस्तकर्घा एवं खादी आदि परम्परागत उद्योगों पर . 
आशित हैं तथा ये निधनता की सीमा से नीचे रह रहे हैं। . 
"अतएव योजनाकाल.मे इन उद्योगों के विंकास का प्रधान 
उद्देश्य रोजगार के अवसरों तथा इनकी कुशलता में वद्धि _ 
के द्वारा इनकी स्थिति में सुधार साता था । (4 ऽignifi- 
cantly large number of‘person already depen- 
dent upon traditional industries like hand_ 
loom, sericulture, coin, Khadi and village ind- 
ustrieg are living below the poverty line... 
THerefore, ths principal objectives of the pro- ° 


' gramme for development of different small + 


industries in the Fifth plan are to facilitate 
the attainment of some of thé major tasks for 
the removal of poverty and inequality in cons- . 
umption standards of these persons through 
creation of large scale employment and addi- 


ड 
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tional productive. employment and improve- 

ment of their skills so =as to improve their 

level of earning.) 

. . इस उद्देश्य से पाँचवीं योजना में सावंजनिक क्षेत्र में 
'्धु एवं ग्राम उद्योगों के विकास के लिए 6]0 करोइ 

रूपये व्यय का आयोजन था लेकिन वास्तविक 'च्यय चार 


मदे 
]. सूती-वस्त्र (हस्त-कर्घा, शक्ति-कर्घा तथा खादी) 
, करोड़ मीटर में: 
2, कच्चा रेशम (लाख किलो ग्राम) 
3. रेशमी वस्त्र निर्यात (करोड़ रुपये में) 
4. खान एवं ग्रामोद्योग ब 
5. हस्त-शिल्प एवं लघु उद्योग. 
निष्कर्ष :--इस प्रकार कुटीर एवं लघु उद्योगों को 
- सरकांर द्वारा बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। . 
इनमें तकनीकी एवं आथिक परामश की सुविधा, प्रशिक्षण 
` की सुविधा, आवश्यक कच्चे पदार्थों की पूति की समस्या तथा 


. निर्यात-विकास सम्बन्धी सुविधाएँ आदि उल्लेखनीय हैं 


भारतीय.कर्थशास्त् ; 
वर्षों (974-78) में प्रायः 3877 करोड़ रुपये हो हुआ ।' 


इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी इस मद भें पर्याप्त 
रकम. के व्यय की आशा है। पाँचवीं योजना में ग्रामीण 
तथा लघु उद्योगों के कुछ लक्ष्य निम्नांकित तालिका से 
स्पष्ट हैं :--- 


पांचवीं एवं छठी योजना में ग्रामीण एवं लघु-उद्योगों के लक्ष्य. 


. _973-74 977-8 982-83 
. में उत्पादन में उत्पादन (आयोजित) 
365:0 5200 760-0 
370 35:4 62:5 
I2:5 .27°0 5]:0 
उ 270-0 256I:0 
- I25:0 , 6700 26700 


। 
इससे इन -उद्योगों को बहुत अधिक विकास हुआ तथा 
आजकल कुल औद्योगिक उत्पादन का, 38 प्रतिशत भाग 
लघु उद्योगों से ही प्राप्त होता है.। . - 


छठी पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धे 
(Cottage & Small Scale Industries in the Sixth Five Year Plan) 


रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना 
में कुटीर एवं लघु उद्योगों को अत्यन्त महत्त्वपूर्णे स्थान 
प्राप्त है । योजनाकाल में इन उद्योगों के विकास के 
लिए विविध प्रयत्नों की व्यवस्था है। इस उद्देश्य से सर्व 
` प्रथम तो इन क्षेत्रों के उद्योगों कें लिए औद्योगिक उत्पादन 
के कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित (7९७९४३४।००) कर दिया 
जायगा । इस सम्बन्ध में सबसे अधिक " जोर हस्तकर्षा 
पर दिया गया है। इस उद्योग को सबल बनाने के लिए 
मिल उद्योग के विकास को विशेष रूप से सीमित करने पर 
जोर है । दिसम्बर, !977 की औद्योगिक नीति में कुटीर 
एवं लघु उद्योगों को विशेष रूप से महत्तव दिया गया है। 
छठी योजना में देश के प्रत्येक जिला में एक 7)8- 


Ld trict Industries Centre की स्थापना की जायगी जहाँ 
` परकुटीरउदयोगों के विकास के लिए सभी आवश्यक 
' सहायता. जसे--तकनीकीः एवं विपणन सहायता, साख, 


हो सकती है। 
2 ः 


बे पदार्थ इत्यादि सुगमतापूर्वक उपलब्ध 


4 


इनं उद्योगों कीबस्तुओं को विभिन्न प्रकार के करों से 
भी छूट देने की व्यवस्था है। छठी पंचवर्षीय योजना की 
रूप-रेखा के अनुसार योजनाकाल में (978-83). में इन - 
उद्योगों के विकास के लिए ।470 करोड़ . रुपये व्यय का 
आयोजन है जिसका विभिन्‍न मदों - में वितरण पिछले -' 
पृष्ठ की तालिकां सें स्पष्ट है । पाँचवीं .योजना में इस 
मद में वास्तविक व्यय चार वर्षो में 388 करोड़ रुपये ही . 
'था। दूसरे शब्दों में, पाँचवीं योजना की तुलना में. छठी , 
योजना में प्रायः चार गुनी अधिक रकम के व्यय का आयो- 
जन है । इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को सहांयता प्रदात 
करने के लिए राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं को विषम 
रूप से संबल बनाने का प्रयत्न किया -जा रहा है। इन 
उद्योगों के वस्तुओं की विपणन व्यवस्था' के लिए सहकारी. 
समितियों को आयोजित महत्त्व देने का आयोजन है | इसी 
प्रकार योजना काल में महत्त्वपूर्ण मदों में उत्पादन के लक्ष्य 
- का अन्दाजा भी 'म्नांकितर तालिका से स्पष्ट हो जाता हैः 
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| ` कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धे 8 ०220 22307 
। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य 
| Se गत न ट ग्रमलह8 में I982-83 में 
| सदे . .इकाई उत्पादन | उत्पादन 
ET - हस्त कर्षा उद्योग करोड़ मीटर 2300 370-0 
2... शक्ति कर्षा Ra 290°0 390°0 
3. खादी एवं ग्रामोद्योग . करोड़ रुपये में .. 2700 256]-0 
4. लघु उद्योग एवं औद्योगिक संस्थान 5 ; 6700:0 26,700:0 
3. हस्तकला Re ड ° 5500 . 00:0 
6. रेशम के धागे का उद्योग लाख किलो ग्राम 35:0 ` , 62:5" 
* इस प्रकार छठी योजना में कुटीर एवं लघु उद्योगों, के विकास को विशेष महत्त्व दिया गया है। द 


पक । विशेष अध्ययंन-सूची 
l. Kuchchal, S. C. : The Industrial Economy of India 
Dhar,P. N : Small Scale Industries 
First, Second, Third, Fourth & Fifth. Year Plans of India. . 
. Report of the Village and Small Scale Industries Committee. 
Report of the International Perspective Planning Team. 
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'अध्याय : 33 | 
भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-घन्धे . 


_ (Some Important Organised Industries of India) 


श्राक्कथन भारत भओद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा 


अब सारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योगों का निम्न 


.. देश है। यहाँ संगठित उद्योगों का विकास वास्तव में प्रथम विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


के बाद से ही प्रारम्भ हुआ है। ।975-76 ई० के 
जे रतन उद्योगों हा [त of Industries) 
के अनुसार ।975 के अंत “में भारत में कुल .7,705 
कारखाने थे जिनमें शक्ति वाले कारखानों में ।0 से 
अधिक व्यक्ति तथा बगेर . शक्तिवाले कारखानों में 20 से . 
अधिक व्यक्ति कार्ये करते थे। इनमें 4,029 करोड़ 
रुपये का स्थायी विनियोग हुआ था तथा प्रायः 64 लाख 
व्यक्तियों को रोजी मिली थी। इन्होंने ।5!7. करोड़ 
२० मजदूरी तथा तनख्वाह के रूप में वितरित किया था । 
- उस वर्ष इन कारखानों द्वारा कूल “29,867 करोड़ रुपये 
की वस्तुओं (९१-१३८० 77०९) का निर्माण हुआ था 
तथा इन्होंने राष्ट्रीय आय में कुल 6,387 करोड़ रुपये का 
योगदान किया था। इन कारखानों में से जिन 9] कारः 
खानों में 5 हजार या इससे अधिक लोग कार्य करते थे, का 
कूल पूजी+में 43 प्रतिशत भाग हिस्सा था तंथा निर्माण के 
कूल मूल्य का ।7 प्रतिशत भाग इन कारखानों क था। . 
कल विनियोग की गयी पूंजी का ई. भाग सार्वजनिक 
क्षेत्र Fe उद्योगों में लगा था जबकि इनका उत्पादन केवल 
- 263 प्रतिशत भाग था जब कि निजी क्षेत्र के “उद्योगों, 
जिनसे केवल 40 प्रतिशत पुंजी लगी'.थी,. द्वारा 73:7- 
प्रतिशत भाग वस्तुओं का उत्पादन हुआ या। ` उस वर्ष 

इनमें 852! करोड़ रुपये की कच्ची सामग्री आदि (०७४) 

का प्रयोग हुआ था । - 

. देश के प्रमुख संगठित उद्योगों में सूती-वस्त्न उद्योग, 
जूट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, 
सीमेंट उद्योग तथा रासायनिक उद्योगों के नाम विशेष 
. रुप से उल्लेबंनीय हैं।” पाँच प्रमुख उद्योगों -रसायन, 

आधारभूतः धातु, सूती-वस्त्र, बिंजलीः तथा खाद्य-पदार्थ 

मिलकर कूनं उत्पादन का प्रायः आधा भाग उत्पन्न करते 
हैं। आयोजन की अवधि सूती-वस्त्न का संगठित 


« उद्योगों में प्रथम स्थान था, किन्तु अब सूती-वस्त उद्योग 


..... का इस दृष्टि.से स्थान अब रसायन-तथा आधारभूत धातु 


के बाद तीसरा हो गया। देश के .विभिन्‍न राज्यों में 


. महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर 


` प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, तथा कर्नाटक 
सबसे अधिक ओद्योगिक राज्य हैं। 


!. लोहा एवं इस्पात-उद्योग 
, (Iron and Steel Industry): 
प्रावकंथन :-लोहा एवं इस्पात-उद्योग एक आधारभूत 
उद्योग (48० In५४79) ह । अतः किसी देश के आथिक 
विकास में इस उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में. 
अति प्राचीन काल से ही लोहे एवं इस्पात का निर्माण होते ˆ 
चला आ रहा है । भारत के इस प्राचीन धन्धे ने विश्व में 
उस समय बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी । किन्तु कालान्तर 
से हमारा यह प्राचीन उद्योग आधुनिक प्रगति के समक्ष 
नहीं ठहर सका । फलस्वरूप आज हम इस उद्योग के क्षेत्र 


में अत्यन्त पिछड़े हैं तथा 976 ई० में भारत विश्व के . ee 
हल इस्पात के उत्पादन का केवल ।:2 प्रतिशत भाग इस्पात 


ही. उत्पन्न करता था। अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस आदि 
देशों की तुलना में हमारे देश में इस्पात का उत्पादन प्राय: 
नगण्य है। इस्पात की प्रतिःव्यवित खपत, जो आज के 
युग में लोगों के क रहन-सहन के स्तंर का द्योतक 
और राष्ट्र के औद्योगिक. विकास का मापदण्ड है, 976 
ई० में भारत में केवल 4 कि० ग्राम था, जबकि जापान, 
न अमेरिका तथा रूस में इसकी -प्र॑ति व्यक्ति 
मसते 


की प्रति-व्यक्ति खपत हासिल करने के लिए हमें देश की 
वतमान जनसंख्या के आधार पर ।0 करोड़ टन इस्पात की 
प्रतिवर्ष आवश्यकता पड़ेगी जबकि हमारा वत्त मान 
उत्पादन 50 लाख टन के लगभग ही है। ,' - . 
` लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास (Develop- . 
ment of the Iron and Steel Industry) :— : 
सारत के आधुनिक नोहा" एवं इस्पात-उद्योग का 
वास्तंविक इतिहास 7907 ई० से प्रारम्भ होता है जबकि - 
बिहार के सिहभूमि जिले के .साकची नामक स्थान में 
स्वर्गीय जमशेदजी नौसेरवानजी टांटा * द्वारा “टाटा 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी" की स्थापनां हुईः। ।9] ई० 
कच्चा लोहा तथा 9]3:ई०-: 
तब से. इस कारखाने का 
है और आंज « यह केवल 


« भारत का सबसे बड़ा लोहे तथा इस्पात का कारखाना  . 


= 
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खपत क्रमश. 69! कि० ग्राम, 680 कि० ग्राम तथा... 
546 कि० ग्राम थी । सोवियत रूस के बराबर भी इस्पात: - `` 


~ 
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` भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-धनधे ` 


है.। टाटा आयरन. एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO) की 
सफलता ने भारत में लोहा उद्योग के. विस्तार का द्वार 
खोल दिया । इसकी सफलता से प्रभावित हो 978 ई० 
मे आसनसोल के, समीप हीरापुर में . 'इण्डियन ` आयरन 


एण्ड स्टील कम्पनी' की स्थापना हुई जो दक्षिणी भारत. 
में लोहे एवं न का अभी तक एकमात्र कारखाना है। ` 
]937 ई में बनंपुर के समीप “स्टील कार्पोरेशन ऑफ 


वंगाल'.की स्थ।पना हुईं जिसे ।939 ई० में ' 'इंडियन 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' (800) में मिला दिया गया । 

।94 ई० में प्रथम महायुद्ध (First World 
7) छिड़ जाने के कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग को 
विकास का बड़ा अच्छा मौका मिला । युद्ध के कारण 
लोहे एवं इस्पात का आयात घट गया । दूसरी ओर देश 
में सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्पात की 
मांग में वृद्धि के फलस्वरूप टाटा .का इस्पात कारखाना 
96 ई० ,तक अपनी पुरी क्षमता भर काम करने लगा । 


. युद्धकाल में टिस्को (7I9C0) ने मेसोपोटामिया, 


फिलिस्तीन, पूर्वी अफ्रिका.एवं अन्य युद्धस्थलों में सैनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी मात्रा में रेल 
की लाइनें एवं सलीपर प्रदान किया । 'युद्धकाल में इसके 
उत्पादनं में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई | कच्चे लोहे का उत्पादन, 
जो ।900 ई० में 35. हजार टन था, ।9]4 ई० .में 
।92 हजार टन तथा ।9।6 ई० में 222 हजार टन हो 
गया। 29]6 ई० में इस्पात का. उत्पादन 99 हजार 
टन था । 


लोहा एवं इस्पात उद्योग को संरक्षण - (?70९07 ` 
to’ the Iron and. Steel Industry): युद्ध केः 


उप्रान्त अन्य उद्योगों की तरह लोहा:एवं इस्पात-उद्योग 
को भी कठिनः परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिससे 
923 ई० में इससे .सरकार से संरक्षण की मांग की.। 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रशुल्क मण्डल (शा 
80270) "से इस उद्योग की स्थिति की जाँच की तथा 
सरकार से इस उद्योग को संरक्षण, प्रदान करने की 
सिफारिश की । सरकार ने प्रशुल्क'मण्डल की सिफारिशों. 


'के आधार पर ।924 ई० में एक इस्पात-उद्योग संरक्षण 


विधेयक पारित किया जिसके अनुसार इस्पात से तैयार 
कुछ वस्तुओं पर आयात कर में वृद्धि को गयी । सांथ ही, 
भारत में निर्मित भारी इस्पात की बनी रेलें, फिशप्लेटों 


- एवं रेल के डब्बों पर आथिक सहायता (80770) प्रदान 


« की गयो। 


924 से ]925 ई० के बीच इस प्रकार 
आथिक सहायता के रूप में कुल 242. लाख -रुपये दिये 
गये । उस संरक्षण की अवधि 927 ई० में समाप्त . होने 


' को थी, अतः ।926 ई० से पुनः प्रशुर्क-मण्डल द्वारा इस 
उद्योग की स्थिति की जांच डी गयी जिसने कुछ दिशाओं' 'युद्धक 
में सात वर्षों के लिए संरक्षण प्रदान करने की सिफारिश ' 
की । इन सिफारिशों के. आधार पर ।927 ई० में एक 
- भा? अ०--24 ; ° 


Nt 
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नया इस्पात॑-उद्योग संरक्षण विधेयक स्वीकृत हुआ जिसके 
अनुसार सात वर्षो के लिए उद्योग को पुनः सरक्षण 
प्रदान किया गया । ।927 ई० के संरक्षण अधिनियम के 
द्वारा. लगाये गये करों की कार्यावधि 3। अक्टबर, 
933 ई० तक थी इसी बीच ।933 ई में प्रशुल्क 
मण्डल के द्वारा पुनः इस उद्योग की स्थिति की जाँच की 
गयी । मण्डल की सिफारिशों कें आधार पर पुन 
934 ई० में एक नया इस्पात-उद्योग संरक्षण अधिनियम 


'. पारित हुआ जिसे ] नवम्बर, 934 ई० से सात वर्षों के 
इसे संरक्षण की अदधि समाप्त, 


होने के पूर्वं ही 939 ई० में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया । 


` अतः संरक्षण की अवधि को वढ़ाकर ।947 ई० तक कर 


दिया गया। उक्त अब्धि के समाप्त होने पर प्रशुल्क- 


मण्डल द्वारा पुनः इस उद्योग: की स्थिति की जाँच की. 


गयी । मण्डल के अनुसार देश में. इस्पात की पूर्ति की 
तुलना में माँग अधिक थी और कभी-कभी तो आयात 
किये गये इस्पात का मूल्य भारतीय इस्पात के मूल्य से 
अधिक होते थे। अत्तः मण्डल ने संरक्षण हटा लेने की 
सिफारिश की और ! अप्रेल, !947 ई० .से 


` इस्पात उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया गया । 


लोहा एवं ` 


इस प्रकार देश के इस्पात-उद्योग को प्रायः 23 वर्षों . 


तक संरक्षण मिलत! रहा । संरक्षण की यह नीति पूर्णतया 


निर्दोष एवं त्रुटिहीन:नहीं कही जा सकती । वास्तव में, ' 


इंगलैंड के प्रति अनुचित पक्षपात करने से संरक्षण द्वारा 
उद्योग को ' उतना लाभ नहीं. हो सका जितना कि इससे 
लाभ होना चाहिए था । फिर भी; संरक्षण के फलस्वरूप 
इस ` उद्योग ने महत्त्वपूर्ण उन्नति की तथा इस्तात के 
-उत्पादन में भो पर्याप्त वृद्धि हुईं “इस्पात का उत्पादन 


जो ।96 ई० में. 99 हजार टन था, †।92! ई० में ।26 - 


ई० में 848 हजार टन हों गया । -- 

द्वितीय महायुद्ध एवं बाद की प्रगति :(Pr०ress ० 
Steel Industry during and after the Second 
World War): द्वितीय महायुद्ध ने इस उद्योग की 
उन्नति एवं -विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया ।. 


युद्ध काल में विदेशों से इस्पात का आयात बन्द हो गया । | 
5 साथ; ही, रेल कम्पनियों तथा सैनिक आवश्यकताओं की 


. हुजार ,टन्‌, ।929 ई० में 400 हजार टन त॒था 940 _ 


पूर्ति के लिए भी इस्पात की माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई। | 


युद्धकाल में कई प्रकार की. चयी-नयी वस्तुओं का उत्पादन 


भी प्रारम्भ हुआ । ]940 ई० में .एक ह्वील टायर तथा 


` एक्सेल की ` मशीत्त लगायी गयी; ।945 ई० में टाटा | 
लोकोमोटिव एवं इंजीनियरिंग कम्पनी ने देश में ही रेल 
के इंजन तथा बायलर आदि बनाना प्रारम्भ किया। | 


[ल में यह उद्योग अपनी माँग को पुरा करने सें 
प्रायः असमर्थ रहा जिससे लोहा एवं इस्पात के मुल्य में 


वृद्धि होने लगी । मतः बाध्य होकर सरकार को ।944 ई ` ` 
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में इसके उत्पादन एवं वितरण पर नियन्त्रण लगाना 
पड़ा । लोहे एवं इस्पात के उत्पादन में 943 ई० तक 
तीव्र गति से वृद्धि हुई, किन्तु इसके बाद वृद्धि की गति 
मन्द पड़ गयी। अतः यह कहा जा सकता है कि यदि 
संरक्षण ने इस उद्योग में शक्ति का संचार किया तो 
द्वितीय महायुद्ध ने इसे विकास की गतिशीलता प्रदान 
. की। किन्तु युद्ध को समाप्ति के बाद अनेक कारणों से 
इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 4 इम 
संकटमय स्थिति के कारणों में से .कुछ तो तत्कालीन 
` परिस्थितियों से सम्बद्ध ये तथा कुछ उद्योग की आंतरिक 
दशाओं से। बाह्य कारणों में से मुद्रारफीति का अत्यधिक 
- दबाव, युद्धकालीन` सामरिक आवश्यकता-सम्वन्धी माँग 
- का समाप्त होना, देश-विभाजन तथा सरकार की 
असनन्‍्तोषजनक आथिक नीति प्रमुख आदि हैं। उद्योग की 
आंतरिक कठिनाइयों में मशीनों का पुराना एवं जर्जर 
होना, पूँजी का अभाव, कच्चे माल की कठिनाई, श्रम 
की उत्पादन-क्षमता में ह्रास तथा वेतन में वृद्धि आदि 

. विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


किन्तु, 948 ई० के बाद पुनः उत्पादन में वृद्धि होने 


लगी और तब से यह प्रवृत्ति बराबर बनी रही है जो . 


निम्नांकित तालिका' से स्पष्ट है :-- 
: उत्पादन (लाख दन में) 


. इस्पात की पिण्डं तैयार इस्पात 
(Steel Ingots) (Finished 


हि Steel) 

I950-5] . .I5.0 I0.0 
960-6l 34.0 24.0 
. 965-66 65.0 45.0 
973.74 . 63.2 48.9 
977-78 ' ` 97.0 77.0 
952-83] (आयोजित) 50.0 II8.0 

लोहा तथा इस्पात उद्योग को वर्तमान स्थिति 

(Present Position of the Iron and Stee] * 

Jndustry) | 


इस प्रकार लोहा तथा इस्पात उद्योग भारत का एक " 


प्रधान उद्योग है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस 


उद्योग” के विकास. के बहुत सारे. प्रयास किये जा रहे हैं 


जिससे इसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है 

इस समय देश में लोहा एवं इस्पात के निम्नलिखित 
. . प्रमुख उत्पादक हैं-- डिक 
(!) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (Tata ‘ Iron 


Ee : i न ड ल्द Steel Company)—यह देश में लोहा एव इस्पात 


Er 


.व्यय से स्थापित, किया गया है। 


"गया है । 


Ll. Indies 976 and Statistical Outline of India, I978, 
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का सबसे बड़ा कारखाना है। टांटा कम्पनी को अपनी : 
लोहा, कोयला, चूना-पत्यरं तथा मैंगनीज आदि की खाने 
भी हैं । ]974-75 में इस कारखाने की वाषिक उत्पादन- 
क्षमता 20 लाख टन इस्पात पिण्डों की थी । !60 करोड़ 
रुपये के अनुमानित व्यय से इसके विस्तारीकरण का एक . 
कार्यक्रम चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया, 


` गया जिससे इसकी उत्पादन-क्षमता अव 30 लाख टन 


इस्पात पिंडों की हो गयी है । 

. (2) इसरा कारखाना इण्डियन ग्रायरन एण्ड स्टील 
कम्पनी (Indian Iron and Steel Company) है जो 
.]9]8 ई० में स्थापित की गयी” थी । इसके कारखाने 
हीरापुर एवं कुल्टी में हैं | ।974-75 में इसकी उत्पादन- 
क्षमता ।0 लाख टन इस्पात पिडों की थी । लगातार 
पिछले कई वर्षो से उत्पादन-क्षमता से बहुत कम उत्पादन 


, होने कें कारण ।972 ई० में भारत सरकार ने इसकी 


व्यवस्था को. अपने हाथों में ले लिया । अब सरकार ने 
इसका सरकारीकरण कर लिया है। इस प्रकार यह भी 
अब सरकारी क्षेत्र में आ-गया है। :> 

ड इनके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र (?८७।।० 8९००४) 
में लोहा एवं इस्पात के निम्नलिखित चार कारखाने 
स्थापित किये गये हैं-- न 
` (3) रूरकेला (R०८६९।६)-सार्वजनिक क्षेत्र में . 
पहला कारखाना उड़ीसा के रूरकेला नामक स्थान में 
जमनी की क्रुप डीमाग (£7७ ९०2४६) नामक 
कम्पनी के सहयोग से 7 करोड़ रुपये के अनुमानित 
यह ब्राह्मणी 
नदी पर स्थित है। इस कारखाने में इस्पात की चादरें 
तैयार की ' जाती हैं जिनका प्रयोग जलपोत एवं रेल 
के डिब्बों के निर्माण में किया जाता है। ।974-75 में 


हक उत्पादन-क्षमता ।8 लाख टन इस्पात की पिडों की 
: 


_ (4) भिलाई--हुसरा कारखाना रूस. के सरकार के 
सहयोग से मध्य प्रदेश के भिलाई (878) नामक स्थान 
में ।3] करोड़ रुपये के अनुभानिन व्यय से स्थापित किया 


. गया है। इस कारखाने को इस्पात के-उत्पादन के लिए : 


प्रायः सभी प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं; ।974-75 में 
इसकी उत्पादन-क्षमता 25 लाख टन इस्पात की पिंडों की 
थीं । पाँचवीं योजना में इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता 
को बढ़ाकर 40 लाख टन इस्पात की पिडें करने का कार्य- - 

कम कार्यान्वित किया गया जो छठी योजना में पूरा होगा 
(5) दुर्गापुरतीस -रा कारखाना पश्चिमी बंगाल के | 
दुर्गापुर नामक स्थान में. 38 करोड़ रुपये के अनुमानित. , 
व्यय से एक ब्रिटिश क के सहयोग से स्थापित किया 
I973-74 ई० में इसमें 7.2 लाख टन इस्पात 


CC-0.Panini Kanye Maha Vidyalaya Collection. = 


~ Bigitized by:Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे का 


की पिण्डों का उत्पादन हुआ था। इस कारखाने का भी 
विस्तारीकरण किया गया है जिसके अनुसार 974-75 में 
इसकी क्षमता बढ़कर 6 लाख इस्पात की पिंडों की 
हो गंयी । 


राजकीय क्षेत्र के इन तीन कारखानों की व्यवस्था 


हिन्दुस्तान स्टील लि० (Hindustan Steel Limited) 


नामक एक कम्पनी के द्वारा की जाती है जिसकी अधिकृत 
पूंजी (३५०१५९१ ०४७४(७)) 600 करोड़ रुपये है जो 


- पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। अब 


यह्‌ St] Authority of India Limited (SAIL 
की एक सहायक संस्था हो गयी है । सेल का प्रधान कार्य 
निजी तथा सावंजनिक दोनों क्षेत्रों के विकास की समन्वित 
करना है। 
सहायक कार्यों जैसे कच्चे पदार्थ--कोयला, मँगनीज तथा 
खनिज लोहा के विकास का भी कायं. करता है। | 


(6) बोकारो इस्पात--सारवेजनिक क्षेत्र में चौथा 


लोहे एवं इस्पात का कारखाना बिहार के बोकारो . में. 


स्थापित किया गया है जिसकी संस्थापिङ्न उत्पादन-क्षमता 
40 लाख टन स्टील इनगोट की है। रूस की सरकार के 
सहयोग से यह कारखाना स्थापित किया गया है। इसे दो 
स्तरों में कार्यान्वित किया जा रहा है-प्रथम स्तर का 
कार्य चतुर्थं योजना काल में पूरा गया जिसकी उत्पादन- 
क्षमता ।7 लाख टन इस्पात की पिण्डें तथा 88. लाख 
टन फाउण्डी के लिए कच्चा लोहा की थी.। ।974-75 तक 
इस मद में अनुमानित व्यय ।037 करोड़ रुपये था । पांचवीं 
योजना में द्वितीय चरण का कार्ये कार्यान्वित किया गया.! 


. इसको -व्यवस्था 50870 9९९] 7.१. नामक एक 


सरकारी कम्पनी द्वारा, की जाती है जिसकी अधिकृत पूःजी 
500 करोड़ रुपये है। यह कम्पनी भी $4. की एक 
सहायक संस्था के खूप में कायें करती है। . 
इसके अतिरिक्त मैसूर के भद्रावती नामक स्थान में 
Mysore Iron and Steel Works-है जिसकी उत्पादन- 
क्षमता 85 हजार टन तैयार इस्पात की है। . 
इस्पात के नये कारखाने (\€छ Steel Plants)— 


इनके अतिरिक्त चतुथं योजनाकाल, (Fourth Five Year 
P27) में दक्षिणी भारत में इस्पात के तीन नये कारखातों 


- की. स्थापना पर कारे प्रारम्भ किया जाने को था। सार्व- 


जनिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले इन तीन इस्पात 
के कारखानों में पहला आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम 
(Visakhapatnam) तथा दुसरा करनाटक के विजयनगर 
नामक स्थान में स्थापित किये जायेंगे और इनमें नमं 
इस्पात का उत्पादन होगा जबकि तीसरा कारखाना 


तमिलनाड के" सलेम (92/९) में होगा तथा यह विशेष 
- प्रकार के: इस्पात का उत्पादन करेगा। विशाखापत्तनम 


सेल इस्पात के उत्पादन से सम्बन्धित अन्य - 


तथा विजयनगर के कारखानों की क्षमता 30 लाख टने 
नमे इस्पात तथा सलेम कारखाने की ]9:5 लाख टन 
विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पांदन की होगी । इसके 
लिए Salem ९९] [.4. नामक एक कम्पनी की स्थापना 
की गयी है जो $4] के सहायक के रूप में कार्य करती 
है। सलेम के कारखाने के प्रथम स्तर में छठी योजना के 
प्रारंभ तथा अन्य दो कारखाना में छठी योजना के अंत 
में निर्माण-कार्ये प्रारम्भ होने की आशा है । 

वर्तेमान समय में कुल इस्पात-उत्पादन में राजकीय 
क्षेत्र के कारखानों का हिस्सा 77.प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र . 
का 23 प्रतिशत भाग है । निजी क्षेत्र में अव केवल एक ही 
कारखाना टिस्को है जो कुल उत्पादन का प्रायः 23 प्रतिशत 
भाग इस्पात उत्पादन करता है। हक 

सेल (Steel Authority of India Ltd. SAIL):- 
राजकीय तथा निजी क्षेत्र के इस्पात के कारखानों के 
समन्वित विकास के लिए ।973 ई० में भारत सरकार ने 
स्टील ऑथरिटी 'ऑफ इण्डिया लि० नामक एक संस्था की 


` स्थापना की जिसे सेल भी कहते हैं। अब सेल के जिम्मे - 


राजकीय क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों तथा उनंसे 
सम्बन्धित उद्योगों जैसे कोकिग कोल, खनिज़-लोहा, खनिज 
मँगनीज तथा निजी क्षेत्र के कारखानों में भारत सरकार के 
हिस्से हैं । सेल निजी क्षेत्र के कारखानों में राजकीय क्षेत्र की 
वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी काये करता है। 

अब्‌ हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा बोकारो स्टील लि० सेल 
की सहायक संस्थां (७0879) के रूप में कार्य करते हैं । 

इस प्रकार जून, 974 में एक पृथक्‌ संस्था SAI, 
Internatonal Limited की स्थापना की गयी जिसंका 
प्रधान कार्य लोहा. तथा इस्पात के सामानों के निर्यात को 
प्रोत्साहित करना है । 


इस्पात उद्योग को वत्त मान समस्याएं. 
(Present Problems of the Steel Industry). . 
लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए भारत 
में प्रायः सभी प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। देश की 
खानों में पर्याप्त मात्र में'अच्छे प्रकार के लोहे का भंडार 
है। लोहे की खानों के समीप ही कोयला, मैंगनी, चना 
पत्थर तथा डोलामाइट आदि आवश्यक पदार्थ प्रचुर मात्रा 
में पायें जाते हैं । साथ .ही, देश में लोहें एवं इस्पात का 
विस्तृत बाजार भी है जिसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही 
है। फिर भी इस उद्योग की प्रयति में बहुत-सी समस्याएं. 
हैँ: जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखंनीय हे ' 
(7) मूल्य-सम्बन्धी कठिनाई--भारत में इस्पात का 
उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, अतः विदेशों से 
-इसका आयात करना पड़ता है। अब देश में उत्पन्न इस्पात 
का मूल्य आयात किएगये इस्पात की तुलना में कम होता है। 


l. Programmes for Industrial Development I95i-56, Planning Commission, pp. I4-6, 
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अतः दोनों प्रकार के इस्पात के मूल्यों को बरावर करने 
के लिए सरकार इस्पात के मूल्यों पर नियन्त्रण रखती थी 
तथा इस्पात का एक ९९०० P८० तय करती थी. 
इसी मूल्य पर देश में इस्पात का विक्रय किया जाता था। 

« किन्तु जिस मूल्य पर उपभोक्ता इस्पात खरीदते थे.बह्‌ 
मूल्य 7९९०४।0॥ मूल्य से अधिक होता था । इन दोनों के 
अन्तर को एक Steel Equalisation Fund में ड रखा ` 
जाता था जिसका उपयोग इस्पात के उत्पादकों .कों 
उनके विकांस्‌ एवं आधुनिकीकरण में सहायता देने में किया 
जाता था । सरकार की इस नीति के फलस्वरूप देश में 

इस्पात का मूल्य 954 ई० से निरन्तर बढ़ते. जा रहा 
था। वर्त्तमान समय में तो इस्पात क्री कीमत में . बहुत 
अधिक वृद्धि हो गयी है। 
(2) सेटालाजिकल . कोयले का अभाव (4०४ ०! 
‘Metallurgical C02])—भारत में मेटालाजिकेल कोयले 
का अभाव है । इस्पांत के कारखानों में मुख्यतः मेटालाजिक 
कोयले का हीं उपयोग किया जाता है जिसकी हमारे देश 
में भारी कमी है । यह इस उद्योग के विकास में एक बहुत « 
बड़ी कठिनाई है । अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश 
में मेटालाजिकल कोयले का जो भंडार है, वह देश के 
लोहे के कुल भंडार के केवल एफ भाग को ही गला 
सकता है। वर्त्तमान संमय में इस प्रकार. के कोयले का 
कुल उत्पादन प्रायः ।00 सेः ।।0 लाख टन है जबकि 
इस्पात के वर्तमान कारखानों की वार्षिक खपत लगभग 
50 लाख टन है। शेष कोयला यों ही वर्बाद हो जाता है। 
अतएव हमें शीघ्रातिशी घर इस प्रकार के कोयले के संरक्षण की 
व्यवस्था करनी चाहिए। किन्तु धुले हुए कोयले के प्रबार 
करने एवं अन्य साधनों से लोहा गलाने की पद्धति के 
फलस्वरूप यह कठिनाई कोई बहुत बड़ी नहीं जान पड़ती । । 


(3) विशेषज्ञों एवं आवश्यक यन्त्रों का प्रभाव (Lack 
of Technical Personal and Machinery)—लहा | 
एवं इस्पात उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञों की 

- आवश्यकता पड़ती है जिसका हमारे देश में अभाव है। 
साथ ही, इस उद्योग के लिए आवश्यक यन्त्रों का भी देश 
में बहुतः बड़ा अभाव है । अतः इसके लिए हमें विदेशों पर 
आश्रित रहना पड़ता है। . विदेशी-विनिमय * सम्बन्धी 
वर्तमान कठिनाइयों .के फलस्वरूप यह समस्या ओर भी 
जटिल हो गयी है। - ८ 

` (©) पूंजी की कमी (Lack ०f (४7६8) - लोहा 

` एवं इस्पात उद्योग एक भारी ` उद्योग है, अतएव इसके 
लिए बहुत बड़ी माता में पूंजी को आवश्यकंता पड़ती है। ` 

किन्तु भारत में पूंजी का अभाव है। प्राचीन कारखानों 

की ओद्योगिक कुशलता को बनाये रखने के लिए 


` इनका Ee य अभिनवीकर'ण (74£०458!0) आवश्यक है।. 


. अभिनवीकरण आ कार्यक्रम के अन्तगेत भी नयी-नयी मशीनों 
का प्रयोग अनिवार है जिसके लिए पूली की आवश्यकता 


° 
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होगी । लोहा एवं इस्पात उद्योग के समक्ष यह एक प्रधान , 
कठिनाई है। ` किन्तु आजकल नये कारखानों की स्थापना 
केवल सावंजनिक क्षेत्र में ही हो रही है। साथ ही, निजी 
क्षेत्र के कारखानों को भी सरकार द्वारा विस्तार के लिए 

आवश्यक कर्ज आदि प्रदान किया जा रहा है । 


(5) पूर्ण संस्यापित क्षमता का उपयोग नहीं होता 
(Steel Industry is operating below the installed 
capacity)—-]969-70 में इस्पात के कुल .कारखानों की 
उत्पादन क्षमता का केवल 67 प्रतिशत तथा 977-78 में 
73 प्रतिशत भांग का ही प्रयोग होता था। टाठा के 
कारखाने को छोड़कर, जो अपनी. कुल संस्थापित क्षमता 
का 96 प्रतिशत भाग. प्रयोगे करता है,, इस्पात के सभी 
उत्पादकों में पूर्ण क्षमता के बराबर उत्पादन नहीं क्रिया 
"जाता। दुर्गापुर के कारखानों में तो पूर्ण क्षमता के केवल 
35 प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया जाता है । अतएव 
इस्पात के नथे कारखानों. कीं स्थापना के पूव पुराने 
कारखानों की क्षमता के पुणं उपयोग की ही व्यवस्था की 
जानी चाहिए। 


. इनके अतिरिक्त मजदूरों, की अधिकता तथा.अम एवं 
पूंजी का असन्तोषजनक सम्बन्ध आदि भी इस उद्योग की 
कुछ प्रधान कठिनाइयाँ हैं । भविष्य में देश के औद्योगिक 
विकासं के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास 
अनिवार्य है । अतः इस उद्योग की प्रमुखं कठिनाइयों को 

दूर करना परमावश्यक हूँ.। 


. पंचवर्षीय योजनाग्रं में लोहा' एवं इस्पात उद्योग 
(Iron and Steel Industry in Five Year Plans) 
स्वतन्त्रताःप्राप्ति के वाद ]948 ई० में भारत सरकार 


' ने अपनी प्रथम औधोगिक नीति की घोषणा की जिसके 


अनुसार, लोहा एवं इस्पात. उद्योग के विकास में सरकार 
का महत्त्वपूर्ण दायित्व है। ।956 ई० की औद्योगिक नीति. 
में भी इस बात पर जोर दियां गया था कि इस उद्योग 


- के विकास की जिम्मेवारी भविष्य में भारत सरकार की 


ही होगी। आधारभूत उद्योग होने के कारण भारत की 
पंचवर्षीय योजनाओं में. लोहा स इस्पात उद्योग के 
विकास पर पर्याप्त मात्रा झे जोर दिया जा रहा है । 


प्रथम पंचवर्षोय योजना में लोहा एवं ' इस्पात उद्योग 


- की प्रगति (Progress of Iron and Steel Industry 


in the First Five Year Plan) प्रथम योजनाकाल 
में देश में तैयार इस्पात (F/४॥९१ ४९९] } की ` वाषिक 
अस्थापित -उत्पादन क्षमता 950-5] ३० में 0-5 लाख 
टन से बढ़कर 955-56. ई में 3 लाख टन हो गयी 

तथा इस्पात का उत्पादन ।950-5] ६% में 9:7. लाख टन ' 
से बढ़कर 955-56 इ० में 2:7 लाख टन हो ग्या । 
कस प्रकार प्रथम योजनाकाल - में. इस्पात उद्योग .की 


प्र 
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भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-घन्धे "373 


संस्थापित क्षमता में !8 प्रतिशत तथा उत्पादन में 305 


प्रतिशत की वृद्धि हुई। (5 जून, 7955 ई० को केन्द्र में 
एक पृथक्‌ लोहा एवं इस्पात मंत्रालय की स्थापना को 


` गयी। 


' द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग को प्रयति : 


" (Progress of.Steel Industry in the Second Five 


Year Plan) :--द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सार्व- 
जनिक क्षेत्र के अन्तर्गत दस-दस लाख टन इस्पात की पिडों 
की उत्पादनं-क्षमता के तीन: कारखाने राउरकेला, भिलाई 
तथा दुर्गापुर में स्थापित किये गये।. राउरकेला तथा - 
भिलाई के कारखानों को लौह-धातु प्रदान करने के उद्देश्य 
से तालदीह (720॥) तथा ढलाई राझरा (0॥0 9 R]!- 
78) क्षेत्र की खानों का तथा.दुर्गापुर के लिए गुआ क्षेत्र 
की खानों का विकास किया गया । .. इन कारखानों को 
कोयला प्रदान करने के उद्देश्य से दुर्गापुर एवं बोकारो में 
दो कोयला धुलने के कारखाने (८०३। ४०७९7९) भी 
स्थापित किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों 


` के सम्मिलित उत्पादन का लक्ष्य ।960-6].ई० में 30 लाख 


टन इस्पात था जबकि इनका वास्तविक उत्पादन 6 लाख 
टन ही हुआ । 

निजी क्षेत्र में भी योजनाकाल में टाटा आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी - तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
दोनों का विस्तारीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप इनकी 
सम्मिलित उत्पादन-क्षमता \ 3:5 लाख टन इस्पात से 
बढ़कर योजना के अन्त में 23 लाख टन (टाटा की .उत्पा- 
दन क्षमता ]5 लाख. टन .तथा इण्डियन आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी की 8 लाख टन) इस्पात हो गयी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग 
की प्रगति (Progress of Iron and Steel Industry 


in the Third Five Year Plan)-—तुतीय पंचवर्षीय 


योजनाकाल में तैयार इस्पांत के' उत्पादन को 960-6] 
इ०- में 24 लोख टन से बढ़ाकर ।965-66 ई० में 68 


लाख टन करने का आयोजन था। इसका अधिकतर भाग ' 


सरकारी क्षेत्र के कारक्षानों से प्राप्त करने का आयोजन: 
था। योजनाकाल में सरकारी क्षेत्र में बिहार के वोकारो 


नामक स्थात में लोहा. एवं इस्पात का: चौथा कारखाना 


स्थापित करने की व्यवस्था थी, किन्तु इस कारखाने में 
चौयी योजना की अवधि में ही उत्पादन प्रारम्भ . हुआ । 
योजनाकाल में भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर: के कार- 
खानों की उत्पादन-क्षमता में भी विस्तार का आयोजन . 
था। साथ ही, टाटा कम्पनी तथा इण्डियन आयरन'एण्ड 


` स्टील कम्पनी. क्री उत्पादन-क्षमता में सी विस्तार :किया 
गया । किन्तुं योजनाकाल सें सरकारी क्षेत्र के तीनों कार- 


i. Review of the First Five Year Plan; 0. 


. खानों के.विस्तार में विलम्ब हो गया। साथ ही, बोकारो 
के कारखाने की स्थापना में भी देर हुई जिससे तृतीय योजना 
का लक्ष्य पुरा नहीं हो-सका तथा तैयार इस्पात का अनु- 
मानित उत्पादन 955-66 ई०-में कंवल 45 लाख टन 
ही हुआ। ` ह ः 

तीनों वाषिक योजनाओं (47८६ /[॥5) में भी 
लोहा तथा इस्पात उद्योग (के . उत्पादन को बढ़ाने पर 
पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 
।968-69 ई० में तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़कर 47 


` लाख टन हो गया । _ 


चतुय पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग को प्रगति 


7 (Progress of Jron and Steel Industry in the 


Fourth Five Year Plan) :--चतुर्थ योजना में तैयार 
इस्पात के उत्पादन को ।968-69 ई० में 47 लाख टन - से 
बढ़ाकर ]973-74 ई० में 8] लाख टन.करने का आयोजन 
था । इतने बड़े पेमाने पर इस्पात के लक्ष्य की पुति के 
लिए वत्तं मान कारखानों की उत्पादनःक्षमता में वृद्धि की 
व्यवस्था थी । चौथी योजना में बोकारो कारखाने के 
प्रथम स्तर ।7 लाख. टन इस्पात के उत्पादन को पुरा 
करने का आयोजन था। चतुर्थ योजनाकाल में इस्पात के 
कारखानों के विस्तार के लिए 034 करोड़ रुपये का व्यय 
प्रस्तावित था । इसमें से 680 करोड़ रुपया बोकारो के 


कारखाने पर व्यय करने की व्यवस्था थी । साथ ही, इस्पात... | 


के अन्य कारखानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनकी 
कुशलता में वुद्धि का आयोजन था । गैर-सरकारी क्षेत्र 
के कारखानों के विस्तार पर भी योजनाकाल में जोर 
दिया जाने को थां। योजना के अन्तिम वर्ष में 70 लाख 
टन तैयार इस्पात तथा 5 लाख टन लोहा के निर्यात का 
आयोजन था। किन्तु चतुर्थ योजना के अन्त में इस्पात का 
उत्पादन ।973-74 में केवल 49 लाख टन ही हुआ । - 


चतुर्थे योजनाकाल में इस्पात के तीन नये` कारखाने 
दक्षिणी भारत में स्थापित करने की व्यवस्था थी । किन्तु 
इस सम्बन्ध में योजनाकाल में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। 
` पांचवीं योजना में लोहा तया इस्पात ` उद्योग को 
प्रगति (Progress of Iron and Steel {ndustry i | 
the Fifth Five Year Plan) :—पाँचवीं योजना में - 
लोहा तथां इस्पात उद्योग के विकास पर !622 करोड़ , 
रुपये व्यय का आयोजन था-। योजना के अन्त में ।978- 
79 तक 94 लाख टन तैयार इस्पात की माँग का अनुमान 
था । अतएव पाँचवीं योजना' के कार्यक्रम इसी बात को 
ध्यान में रखकर तैयार किये गये थे। पाचवी योजनाः 
काल में भिलाई के कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर 40 
लाख टन तथा बोकारो की क्षमता को 47-5 लाख उन 


I98, 
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74a: ह ४ . भारतीय अर्थशास्त्र 


विकास पर 249! करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है जिसके 
विजयनगर के कारखानों की स्थापना में भी महत्त्वपूर्णे फलस्वरूप इस्पात की पिंडों का उत्पादन ।977-78 में 97, 


में टिस्क्रो के विस्तार लाख टन से बढ़कर 982-83 में 50 लाख टन हो जाने | 
बयान गा रस शत में महत्त्वपूर्ण प्रगति _ को है। योजनाकाल में इस्पात के कारखानों की क्षमता 
नहीं हो पायी । में पर्याप्त वृद्धि का आयोजन है । 
छूटी पंचवर्षीय योजना (9i%t: Fie Year निम्नांकित तालिका से पंचवर्षीय योजना में लोहा 
ए।६०)' ,में भी इस्पात उद्योग को -विक्रास की उच्च एवं इस्पात उद्योग की प्रगति का अन्दाजा लगता है-- 


प्राथमिकता प्राप्त है । योजनाकाल में इस्पात उद्योग के. 


ee Io Io 


4568.69 
960-6]. I965-66 _`968.69. ]973-74 )977-7 


करते की व्यवस्था थी ।. साथ ही, विशाखापत्तनम तथा 


982-83 (लक्ष्य) 


PSSM MS SSF EM 7-६४ 
70 बऽ 47-0 49 77:0 * I80 
इस्पात की. पे Pep 5 65 650 63:2 970 I50-0 

. ल्ियति.;--।976-77 में भारत से 238 करोड़ रुपये 2. सूती-वस्त्र उद्योग 
मूल्य का 240 लाख टन कच्चा लोहा तथा 283 करोड़ ( Cotton Industry ) SO 
रुपये मूतय के टन इस्पात का निर्यात हुआ था। स्पष्ट. देश के संगठित उद्योगों में सूती-वस्त्र उद्योग का स्थान 
है कि पंचवर्षीय योजनाओं 'में इस्पात के उत्पादन में '975-76 में उत्पादन के मूल्यं की दृष्टि से तृतीय है, , 
पर्याप्त मात्ना में वृद्धि हो रही है। : यद्यपि यह -देश का सबसे बड़ा नियोजक है । 7974 ई 


) र निष्कर्ष :-इस प्रकार इस्पात उद्योग देश का आधार- में भारत में कुल 69! सूती-वस्त्र के कारखाने (403 केवल 
भूत उद्योग है तथा द्रुतगति से ओऔद्योगीकरण इस्पात बुनाई वाले तथा शेष 288 मिले-जुले) थे जिनमें कुल प्रायः 
उद्योग के विकास पर ही निर्भर करता है। पिछले प्रायः . 400 करोड़ रुपये से अधिक की पुंजी लगी हुई थी तथा 
50 वर्षो में इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में लगभग ]0 लाख मजदूर कार्य करते थे। इन कारखानों 
प्रगति हुई है, फिर भी यह प्रगति विश्व के प्रमुख देशों में ।88:6 लाख तकुए तथा 208 लाख करघे थे । 974. 
` की तुलना में “बहुत ही कम है जो निम्नांकित तालिका? , में सूत का उत्पादन 00 करोड़ कि० ग्रा० तथा सूती-वस्त् 


से स्पष्ट है :-- ` का 408 करोड़ मीटर था । उस कर्ष विकेन्द्रित क्षेत्र का 
इस्पात के उत्पादन में. वृद्धि (लाख टन में) उत्पादन 336 करोड़ मीटर था। पिछले कुछ वर्षों से सह- 
देश 950 में- 974मे बुद्धि कारी क्षेत में भी सूती-वस्त्रः के कारखानों की संख्या बढ़ती 
उत्पादन उत्पादन  , -ा रही है। इस प्रकार वुचानन के शब्दों में, "सारत का 
भारत . I6 `. 55 39 दो ब डन i अतीत का गौरव, वत्तंमान और - 
जापान 53 I7! .778 सविष्य का संदेश, किन्तु सदेव आशा की वस्तु रही है।” 
सोवियत संघ 298 4]6 III8 भारत में ग्राधुनिक सूती-चस्त्र जना 
पश्चिमी जर्मनी ]55 520 375 आधुनिक भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग का आरम्भ ।854 ई० 
ब्रिटेन पर. 782 224 . 42 में हुआ जब एक पारसी उद्योगपति श्री कावस जी डाबर 
संयुक्त राज्य अमेरिका 968  320 352 ` ने वम्बई में “बॉम्बे स्पिनिग कम्पनी' नामक एक कारखाना 
कुल विश्व 2000 - 7I00 500 “स्थापित किया । प्रारम्भ में इस उद्योग की प्रगति बहुत 


तालिका से स्पष्ट है कि भारत में इस्पात के उत्पादन ही शिथिल थी तथा [86 ई० तक देश में सूती-वस्त्र के 

, में पिछले पच्चीस वर्षों का 3ॐ गुनी वृद्धि हुई है जबकि वारह कारखाने थे। ।879ई० में देश में कल 56 सूत्ती- 

* जापान के उत्पादन में इसी अवधि में 22 गुनी वृद्धि हुई वस्त्र की मिलें हो गयीं जिनमें 93 हजार करघे तथा 
है। इस शताब्दी के अन्त तक, यानी 2000 ई० तक देश 45 लाख तकुए काम करते थे। इन सिलों में उस वर्ष 

में इस्पात के उत्पादन .को' बढ़ाकर 750 लाख टन करने 43 हजार मजदूर कार्ये करते थे । ` परन्तु ब्रिटिश शासत 

का आयोजन है द इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद इस . काल के प्रारम्भ में सरकार की “नीति इस उद्योग को 

. शताब्दी के अन्तः में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत के आथिक सहायता प्रदान करने के बजाय हतोत्साहित करने 

- बढ़कर 94 कि० ग्राम० होने की आशा है। की ही थी। लंकाशायर के सूती-वस्त्न उद्योग की रक्षा के 


I ifth Re 

 L Fifth Five Year Plan, I974-79. 2, Eastern ‘Economist : Ann : 

हे ू :.Annual N. 77, ° 
_ 3. As Buchanan observes, ‘For India cotton manufacture is do र and 
dresent tribulation, but always a hope.” 82 202" ! glory, p | 
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कपड़ों का आयात प्रायः समाप्त हो गया। 


, प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ा । 
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लिए भारत में इंगलैंड से आयात किये जानेवाले कपड़े 
एवं सूत पर से आयात कर हटा दिया गया। इतना ही 
नहीं, सरकार ने देश में निमित कपड़े पर 3 प्रतिशत का 
एक उत्पादनं कर भी लगा दिया। इससे सूती-वस्त्र उद्योग 
को बहुत आघात पहुंचा । 


- बीसवीं सदी के प्रारम्भ में देश में स्वदेशी आन्दोलन. 


” प्रारम्भ हुआ एवं लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार 


करना शुरू किया । इस आन्दोलन ने देश के सूती-वस्त् 
उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहित .किया तथा ।93-4 
ई० में देश में कुल 264 सूती-वस्त्र के कारखाने हो गये 
जिनमें . 786 ,करोड़ रुपये ' की पूंजी लगी हुई थी तथा 
प्रायः 26 लाख श्रमिक कायं करते थे। इन कारखानों में 
करघों तथा तकुओं को संख्या क्रमशः 99.7 हजार तथा 
66.2 लाख थी । :भारत का सूती-वस्त्र उद्योग अपने 
प्रारम्भिक काल में विशेष रूप से बम्बई में ही केन्द्रित 
था। आज भी सूती-वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में इसका स्थान 
अद्वितीय है । ट 

प्रथम महायुद्ध एंबं बाद को प्रगति :---अन्य उद्योगों 
की तरह सूती-वस्त्र उद्योग को भी प्रथम विश्वयुद्ध ने बहुत 
अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया ।' युद्ध के कारण विदेशी 
साथ ही, देश 
में सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कपड़े की माँग 
में भी पर्यात वृद्धि हुई युद्धजनित कारणों के फलस्वरूप 


9।7 ई० में इस उंद्योग के लिए व्यापक एवं स्मरणीय . 


अभिवृद्धि का काल प्रारम्भ हुआ तथा युद्ध समाप्त हो 
जाने के बाद भी ।922-23 ई० तक देश में इसका अबाधे- 
गति से विकास होता रहा।' फलस्वरूप जहाँ 899- 
900 ई० में कपड़ों की कुल आवश्यकता का केवल 9; 


भाग भारतीय सूती-वस्त्न के कारखानों द्वारा पूरा किया ` 


जाता था, वहाँ ।92-22 ई० में इनके द्वारा कुल आव- 
इंयकृता का प्रायः 42 प्रतिशत भाग पूरा किया जाने लगा। 
इस काल में सूती-वस्त्र उद्योग को विशेष, मुनाफा भी 
आ। किन्तु यह अभिवृद्धि बहुत समय तक नहीं ठहर 
सकी और ।922-23 ई० से इस उद्योग के लिए अवसाद 
एवं संकट का'दीर्घेकाल प्रारम्भ हुआ। बम्बई में इसका 
ट भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग 
अभी इसी अवसाद का सामना कर ही रहा था कि इसी 
बीच ।929 ई० की भयानक आथिक मन्दी ने इसकी 
कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया। , E 
eee 


सूती-बस्त्र उद्योग को संरक्षण :--भारतीय सुती- | 
वस्त्र उद्योग को इन कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए 
संरक्षण की मांग की जाने लगी । ।923 ई० में भारत 
सरकार ने विवेचनात्मक संरक्षण (Discriminating 
Protection) की नीति को स्वीकार किया तथा .927 ई० 
से सूती-वस्त्न उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया । 


939, में द्वितीय युद्ध के प्रारम्भ होने-के समय ' 
तक संरक्षण चलता रहा। द्वितीय युद्धकाल में संरक्षण की 
अवधि को बढ़ा दिया गया । ' युद्ध-समाप्ति के बाद पुन 


946 ई० में प्रशुल्क मंडल द्वारा सूती-वस्त़् उद्योग की 


स्थिति की जाँच की गयी । .इस समय प्रमण्डल ने इस 
बात की सिफारिश की कि सूती-वस्त्र उद्योग को पुनः , 
सरक्षण नहीं दिया जाय। प्रशुल्क-मण्डल की सिफारिशों _ 
के आधार पर {947 ई० में सूती-वस्त्रं उद्योग से संरक्षण - 
हटा लिया गया। इस प्रकार भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग 
को कुल मिलाकर प्रायः 20 वर्षों तक संरक्षण मिला । 
संरक्षणं से भारतीम सूती-वस्त्र उद्योग को ब्रहुत अधिक 
प्रोत्साहन मिला तथा इसके फलस्वरूप इस उद्योग की 


. विशेष प्रगति हुई जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :-- : 


926 939 प्रतिशत वृद्धि 
कारखानों की संख्या 334 389 I6:5 . 
तकुओं की संख्या . ड 
(लाख में) 87. I006 _54 
* करघों की संख्या 
(लाख में) - I6 2.0 254 
मजदूरों की संख्या ` हक 
(लाख में) - 3:7" 43 I5:2 


दवितीय महायुद्ध में सूतो-चस्त्र उद्योग (C०६०० Mil] 
Industry in the Second World War) :—द्ितीय 
विश्व-युद्ध ने भारत के उद्योग को सुधार का 
एक सुनहुला अवसर प्रदात किया । युद्धकाल में जापान 
एवं इंगलैंड से कपड़े का आयात प्रायः समाप्त हो गया । 

94] ई० में जापान के युद्ध में प्रवेश करने के बाद . 
भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग का पूर्वं में :प्रायः एकछत्र 
साम्राज्य हो गया । सरकार एवं पूर्वी दल द्वारा कपड़े 
की मांग में बहुत वृद्धि हुई तथा आस्ट्रेलिया, मलाया, 
पश्चिमी एवं दक्षिणी अफ्रिका ओर अच्य एशियाई देशों में 
कपड़े का निर्यात किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप 


!. प्रथम महायुद्ध काल में सूती-वस्त्न को विकास का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर से उद्योग ने लाभ 
भी उठाया जिसका अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा सर्ता है :-- 
देश में सृती-वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति के विभिन्म साधन 


वर्ष ` सूती-वस्त के कारखानों द्वारा. . हस्त करघे द्वारा आयात द्वारा 
899-900 92“ 64/6 2 
92I-]922 42% 26 32% 


के 09 
2, Report of the: Fiscal Commission—-I949-50e 
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देश में कपड़े का अभान हो गया एवं मूल्य-तल में भी 
अधिक वृद्धि हुई । 943 ई० में मूल्य अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गया और देश में सर्वंत्न वस्त्र संकट व्याप्त हो 
गया। इसे दूर करने के लिए सरकार को नियन्त्रण की 
नीति अपनानी पड़ी। मूल्य-वृद्धि को रोकने तथा उत्पादन 
में वृद्धि के लिए 943 ई० में केन्द्र में एक “उद्योग एवं 
सिविल सप्लाइज विभाग' की स्थापना की,गयी और जून, 
१943 ई० में 'टेक्सटाइल क्लाथ एण्ड याने आईर' लागू 


किया गया।' सरकार के सहयोग से कारखानों में जनता . 


के सिए एक सस्ते वस्त्र (स्टेण्डड क्लाथ) का निर्माण 

` प्रारम्भ किया गया, किन्तु शीघ्र ही इंस योजना को छोड़ 
देना पड़ा |: मूल्य में अप्रत्याशित .वृद्धि तथा उत्पादन 
बढ़ाने के विभिन्न प्रयत्नों को काम में लाने के फलस्वरूप 

` कपड़े के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई और 943-44 ई० 
में कपड़े का उत्पादन 487 करोड़ गज तथा सूत का उत्पा- 
दन 68 करोड़ पौण्ड हुआ, जो पिछले सभी वर्षो से 


अधिक था । किन्तु कपड़े की मांग भी निरन्तर बढ़ती ; 


जा रही थी । अतः कपड़े के अभाव को दूर करने के लिए 
]944 ई० में कपड़ा तथा 945 ई० में सूत के वितरण पर 
2 _ निय्नन्त्रण लगाया यया.। कई कारणों से इस नियन्त्रण 
को जनवंरी, !948 ई० में हटा दिया गया, किन्तु इसके 
फलस्वरूप मूल्य में और अधिक वृद्धि हुई। अतएव पुनः 
जुलाई, 948 ई० में कपड़े के उत्पादन एवं वितरण दोनों 
को नियन्त्रण के अन्तर्गत लाना पड़ा। ।952 ई० में 
कपड़े के उत्पांदन में पुनः पर्याप्त बृद्धि हुई जिससे अप्रैल, 
952 ई० में फाइन तथा सुपरफाइन कपड़े पर पूर्ण ल्प से 


तथा साधारण कपड़े के 80 प्रतिशत पर से नियन्द्रण हटा . 


„८ दिया गया। ।953 ई०-में नियन्त्रण की.नीति में और 
ढिलाई की गयी। LT न्‍ 

- देश-विभाजन का सूती-चस्त्र उद्योग पर प्रभाव (एी- 

ects of Partition on thie Cotton Mill Industry) : 


देश-विभाजन का सूती-वस्त्र-उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव . 


 पड़ा। विभाजन के फलस्वरूप 80-90 करोड़ गज कपड़े 


* का बाजार, जो इसके पूर्व देशी बाजार का ही एक मंग: 


था, भारत के हाथ से निकल गया। साथ हो, कपास 
उत्पन्न करने वाले क्षेत्र का अधिकतर भाग (लगभग 40 


प्रतिशत भाग) पाकिस्तान में चला गया जबकि सती-वस्त्र. . 


> के कुल ' प्रायः 394 कारंखानों में से 380 कारखाने भारत 
में ही रह गये। अतः भारतीय कारखानों को कपास की 
कमी का सामना करना पड़ा | इसके फलस्वरूप, जबकि 

_ अविभाजित भारत कपास का निर्यातक था, विभाजन फे 
* पश्चात्‌ भारत मुख्य रूप से कपास का आयातक देश बन 


| द गया । देश में लम्बी रेशेवाली कपांस का मुख्य तौर से 
- अभाव हो-गया। 


इस प्रकार विभाजन.के बाद देश के 
वस्त उद्योग के समक्ष कपास, विशेषतः लम्बी रेशे- 


DOS 


"राष्ट्र राज्यों में ही केन्द्रित हैं 
कारखाने बम्बई एवं अहमदाबाद दो नगरों में ही मुख्यतः: ' 


वाली कपास प्राप्त करने की समस्या बहुत ही गम्भीर हो 


गयी । प्रारम्भ में पाकिस्तान के साथ राजनीतिक मन- 


मुटाव के कारण भी कपास प्राप्त करने में बहुत अधिक : 


कठिनाई होने लगी । सितम्बर, ।949-ई० में भारतीय 
रुपये'के अवमुल्यन (पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन 


,।955 ई० में किया) ने इस कठिनाई को ओर भी उम्र ' 


वना दिया । इस समस्या फे समाधान के लिए पाकिस्तान 
से कई व्यापारिक समझौते भी किये गये; किन्तु दुर्भाग्यवश 


वे सफल नहीं हो सके । किन्तु आजकल' पंचवर्षीय योज- 


नाओं में सरकार द्वारा. देश में कपास के उत्पादनं को बढ़ाने 
पर पुरा जोर दिया जा रहा है तथा इसमें :कुछ सफलता 
भी मिली है। साथ ही, इस समस्या के तत्कालीन समा- 
घान के लिए मित्र आदि देशों से कपास का आयात भी 
किया जाता है। 


'सूती-चस्त्र उद्योग की बत्त भान स्थितिं 


(Present Position of the Cotton‘Mill Industry) 


भारत के सूती-वस्त्र उद्योग का देश के संगठित - 


उद्योगों में सर्वप्रथम स्थान है।. ।974 ई० में कुल .69] 
सूती-वस्त्र के: कारखाने थे जिनमें 400 करोड़ रुपये से . भी 


~ अधिक की पूंजी लगी थी तथा प्रायः ।0 लाख मजदूर 


कार्ये करते थे। इन कारखानों में 89 लाख तकुए तथा 
208 लाख करधे थे। देश के सूती-वस्त्र के कारखानों 


' द्वारा ।977-78 ई० में कुल 420 करोड़ मीटर कपड़े तथा 


96 करोड़ कि० ग्राम सूत का उत्पादन हुआ था । इस 


' अकार सूती-वस्त्र उद्योग के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो 


रही है। निम्नांकित तालिका! से गत कुछ वर्षों में इनके 
उत्पादन का अन्दाजा' लगता है +-- 


चर्ष सूत (करोड़ किलो) सूती-चस्त्र 
RS (करोड़ मोटर) 
I950-5t 63:4 ` ..340 I 
I955-56 , ' 744 466°5 . 
i960-6 :  80- 464-6 
]965-66 4907 00. .440-] ` 
968-69 : ` 95:9 .459-7 
973-74 ]00:0 ` 408.0 
I977-78 960 ' `. 42:0 - 
५982-83 (लक्ष्य) 22-0 . i 460-0 


उद्योग का बिभिन्न राज्यों के बीच वितरण :--- | 
भारतीय सूती-वस्ळ उद्योग का विभिन्न. राज्यों के बीच : 


त बड़ा ही विषम एवं विचित्र है। कई कारणों से 
: आध से अधिक कारखाने केवल गुजरात एवं महा- 
। इन राज्यों में भी अधिकांश 


० 
= £ 
| = 
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भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-धर्धं i 377 


- केन्द्रित हैं। इसके बाद तमिलानाडु का स्थान है। इन 


राज्यों में सूती-वस्त्र के 98 कारखाने हैं । इनके अतिरिक्त 
पश्चिभी बंगाल में 50, उत्तर प्रदेश में 2], पंजाब एवं 
दिल्‍ली तथा करनाटक में ।7, केरल में 20, आन्ध्र में 2 


.. कारखाने तथा विहार में दो कारखाने हैं। इस प्रकारः 


अब सूती-वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र-गुजरात राज्य का ; 
एकाधिकार धीरे-धीरे समाप्तं हो रहा है तथा इसके कार- 
खाने अन्ध राज्यों में भी स्थापित किये जा रहे थी । 
आयात एवं निर्यात :--प्रथम महायुद्ध क पूर्व भारत 
मुख्य रूप से कपड़े का आयातके था तथा प्रतिवर्ष ब्रिटेन 


` एवं जापान से वहुत -बड़ी मात्रा में कपड़े का आयात 


करता था । किन्तु प्रथम युद्ध के बाद धीरे-धीरे ब्रिटेन के 
आयात में कमी आने लगी और जापान ने उसके स्थान को 
हेण करना आरम्भ किया । द्वितीय युद्धकाल में ब्रिटेन 
एवं जापान दोनों देशों से आयात प्रायः समाप्त हो गया । 
किन्तु युद्ध समाप्त होने फे वाद पुनः आयात में वृद्धि होने 
लगी ओर ।945 ई० में देश में ! करोड़ गज कपड़े का 
आयात हुआ था । तब से प्रतिवर्ष भारत में सूती-वस्त् 
का आयात ।0 करोड़ मीटर के लगभग होता आ. रहा है । 
इस प्रकार आजकल सूती-वस्त्र का आयात प्रायः नयण्य है । 
दूसरी ओर द्वितीय युंद्ध ने भारत के कपड़े फे निर्यात 
को प्रोत्साहित किया । ।938-39 ई० में यहाँ से कुल' 
।7-7 करोड़ गज कपड़े का निर्यात हुआ था जो बढ़कर 
942 ई० में ।06'¦ करोड़ गज हो गया । येहाँ-से कपड़े 
का निर्यात आस्ट्रेलिया, मलाया, पश्चिमी: एबं दक्षिणी 
अभफिका तथा अन्य एशियाई राष्ट्रों को किया जाता था।' 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भी सूती-वुस्त्र के निर्यात में वृद्धि 


` के. प्रयत्न कियें जा रहे हुँ । ।976-77 में 200 करोड़ ₹०` 


मूल्य का 35 करोड़ मीटर सूती-वस्त्र का निर्यात हुआ था । 

पाँचवीं योजना के अन्त में, यानी 978-79 ई० में 
सूती-वस्त्र के निर्यात का वाषिक लक्ष्य 35 करोड़ मीटर 
रखा गया था । इस उद्देश्य से सूती-वस्त्न के कारखानों के 


-आधुनिकीकरण पर पर्याप्त मात्रा में जोर देने की 


व्यंवस्था थी । छठी योजना में भी निर्यात-संवद्धन की 


* नीति को बढ़ाना आवश्यक है। 


भारतीय सूती-चस्त्र उद्योग की प्रधान समस्याएं 
(Main Problems of the jndian - ' 
Cotton Mill Industry) = 
हमारे देश में सूती वस्त्र-उद्योग का भविष्य निश्चय ही 
आशाजनक है। देश की जनसंख्या द्रुतगति से. बढ़ रही 


' हे साथ ही, देश में योजनाकरण के द्वारा लोगों के 


जीवत-स्तर को ऊँचा उठाने का. च भी किया जा. रहा 
है । इंत प्रय॑त्नों के फलस्वरूप भविष्य में कपड़े की माँग में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि की आशा की जाती है। किन्तु इस 


उद्योग के समक्ष आज अनेक कठिनाइयाँ हैं । सूती-वस्त्र- 
उद्योग को भविष्य में एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के 
लिए इन समस्याओं का समाधान नितान्त आवश्यक है। 
वास्तव में, सूती-बस्त्र उद्योग के समक्ष आज निम्नांकित - 
प्रमुख समस्याएं हैं :-- ः 


(!) कच्चे साल यानी कपास. का अन्नाव (LC o£ 
Raw material-Coit0n) :—कपास के सम्बन्ध में आज 
भी हमारा देश स्वावलम्बी नहीं हो पाया है। 947ई० में . 
देश-विभाजन के फलस्वरूप भारत में कपास का, विशेषतः . 
लम्बी रेशेवली कपास का अभाव हो भ्रया। इस संबंध 
में सर्वाधिक दुःख की वात यह है कि चिश्व को कुल 
कंपास की. सेती के क्षेत्र का 26 प्रतिशत भाग भारत मे है 
किन्तु इसका. उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का केवल 
]0 प्रतिशत भाग है । सूती-वस्त्र उद्योग को सुदुढ़ आधार 
श्रदान करने के .लिए कपास को. दृष्टि से स्वावलम्बन . 
अनिवाय है । इसी उद्देश्य से पंचवर्षीय. योजनाओं में कपास 
के उत्पादन में वृद्धि पर विशेष जोर दिया जा रहा है । 
]950-5 ई० मे भारत के कपास के उत्पादन में केवल 29 
लाख गाँठ तथा जो प्रथम .योजना के अन्त में, ।955-56 ई० 
में बढ़कर 40 लाख गाँठ, 960-6! ई० में 53 लाख गाँठ 


' तथा 965-66 में 48 लाख गाँठ ही हुआ । 968-69 में 


यह 60 लाख गाँठ तथा ।973-74 में 65 लाख गाँठ इआ । 
पाँचवीं योज़ना के अन्त में इसे बढ़ाकर  ।978-79 तक 80 
लाख गाँठ करने का आयोजन था । 


(2) -यन्तरों एवं मशीनों के अभिनवीफरण की समस्या 
(Problem. of modernisation of ‘plants and 
machinery) :-द्वितीय युद्धकाल में सूंती-वस्तर के कारखोनों 
में दो-दो अथवा तीन-तीन पालियों तक काम हुआ जिससे 
अधिकांश मशीनें प्रायः जीणं एवं वेकार हो “गयीं, अत- 
एव इनका प्रतिस्थापन अनिवायं है।' किंन्तु इसके लिए 


: पर्याप्त साधन नहीं है । साथ ही, विदेशी प्रतियोगिताका | 


(4 


भ्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने के लिए आधुनिक यंत्रों का 
प्रयोग भी अनिवार्यं है। रूस, चीन तथा ब्रिटेन कौ. 
मिलों में क्रमशः 72'3, 47 तथा 39 प्रतिशत कर्धे स्वंचांलित 
. (automatic |00m08) हुँ जबकि भारत में इस प्रकार के 
करों की संख्या केवल 6'6 प्रतिशत ही है । पुरानी 
मशीनों के अभिनवीकरण के मागे में दो प्रधान कठिनाइयाँ 


` हँ-—सबंप्रथम कठिनाई तो इन मशीनों की उपलब्धि 
_ तथा द्वितीयतः इनके लिए पूंजी की व्यवस्था करना है| . 


“ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि सूती-वस्त्न के यंत्रों के- 
.अभिनवीकरण में कम-से-कम 800 करोड़ रुपये व्यय करना : 
पड़ेगा । उद्योगपति स्वयं इतनी माता में पूंजी की व्यवस्था 
नहीं कर सकते । अतः इस कार्ये के लिए सरकारी सहाग्रता | 
अनिवायं है । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (NIDc) 


]. एक मशीतत द्वारा साधारणतः 30 वष्षं तक काम किया जा सकता है । 


~ 


CC-0.Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 


` "करना होगा। 
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378 भारत 
सूती-वस्त्न उद्योग को इस कारये में सहायता दे रहा है । 
किन्तु, इस :समस्या के समाधान के लिए देश में इस प्रकार 
को मशीनों के निर्माण क्री भी व्यवस्था की जानी चाहिए 
अभी तक इस क्षेत्र में बहुत ही कम काम हुआ है । सरकार 
द्वारा स्थापित National Textile Corporation जिसके 
जिम्मे प्रायः ।00 कारखानों की व्यवस्था है, से भी इस क्षेत्र 
सें अत्यधिक सहायता की आशा की जाती है। : पाँचवीं 
योजना में निगम को इस कार्य के लिए 55 करोड़ रुपये 
` ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी थी । 
3 संगत ` पुनसं गठन (2२4४००258६0) : 
दर द ह के कारखानों का . संगठन 
. वेज्ञानिकःतरीके से नहीं हुआ है । अधिकांश कारखानों का 
आकार इतना-छोटा है कि इनमें उत्पादन प्रायः अलाभकर 
होता है । श्रमिकों की कार्यक्षमता भी बहुत ही कम है । 
संगठन-सभ्बन्धी इन दोषों को दूर करने के लिए .इस 
उद्योग का युरक्तिसंगत पुनस गठन आवश्यक है। युक्तिसंगत 
पुनसँ ठगन (2९६:।००१॥४६४।००) का अर्थ यह है कि कार- 
खानों का संगठन इस प्रकार से हो-एवं उत्पादनः इस तरीके 
* से किया जाय कि कच्चे पंदाथं एवं श्रम का कम-से-कम 
अपव्यय हो । इसके अन्तर्गत श्रमिकों को शिक्षित बनाया 
जायगा, कच्चे माल तथा तैयार की गयी वस्तुओं का प्रमाणी- 
करण होगा, काम करने के तरीकों में "आवश्यक सुधार 
होगा तथा यातायात एवं विक्रय की व्यवस्था को अधिक 


सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी । .किन्तु. भारत में, 


Fis a त पुनसं गठन॑ को इस आधार पर भी विरोध 
जाता है कि इससे बेरोजगारी बढ़ती है। सवी 
वस्त्र उद्योग के युक्तिसंगत पुनस ठन॑ का हस्त-करघा 
पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अतः यह सुझाव दिया 
जा सकता है कि भारत-जैसे देश में ज़हाँ जन-शक्ति की 
' अत्यधिक प्रचुरता है, वेरोजगारी के अप्रत्याशित भय को 
दर करने के लिए युक्तिसंगत पुनस गठन को - धीरे-धीरे 
अपनाना चाहिए । 

(4) चोथी समस्या मांग में परिवर्तन के अनुसार 
उत्पादन में समायोजन की- है (Adjustment of the 
pattern of production to the change in the 
consumer's preferences) :--बत्त मान समय में 
विभिन्‍न प्रकार के मानव-निर्मित सूत से तैयार भिश्चित 
प्रकार के कपड़ों (९० £40705) की मांग दिन-प्रति-दिन 
बढ़ती जा रही है । अतः भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग को 
इस परिबंतित माँग की पूर्ति के लिए अपने को समायोजित 
इसके लिए मानव निर्मित सूतों के साथ- 
साथ मिश्चितं तौर पर चस्त्र के निर्माण को प्राथमिकता 

Ue 


pT... | 
Me (5) विश्व बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता की 


` समस्या (Problem of increasing competition in 


१००6 maः६९) ;--भारत सरकार ने देशी बाजार 
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का एक बहुत बड़ा भाग हस्त-करघा उद्योग के लिए 
सुरक्षित कर, दिया है, अतएव सूती-वस्त्र उद्योग की सफ- 
लता बहुत कुछ निर्यात पर ही निर्भर करती है। पंचवर्षीय 
योजनाओं में इस पर अत्यधिक जोरं दिया जा रहा 
तथा पाँचवीं योजना के अन्त में 978-79 में ]33 
करोड़ मीटर सूती-वस्त्र के निर्यात का आयोजन था । 
सरकार इस उद्देश्य से सूत्री-वस्त्र के. निर्यात को बहुत अधिक 
प्रोत्साहित कर रही है । किन्तु पिछले कुछ वर्षों से विश्व 
बाजार में भारतीय सूती-वस्त्न उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता 
का सामना करना पड़ रहा है । ब्राजिल, मेक्सिको, मिस्र 
तथा अर्जन्टाइना आदि कपास-उत्पादक देशों में सूती वस्त्र- 
उद्योग की स्थापना के प्रयत्न किये जा रहे हैं । जापान पुनः 
इस क्षेत्र में अत्यधिक तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है . 
और 954-55 ई० के बाद विश्व के सुती-वस्त्र निर्यातक , 
राष्ट्रो में पुनः इसका स्थान प्रथम हो गया है। देश के 
अन्दर भी जापानी प्रतियोगिता का भय है। 


(6) ` हस्त-करघा एवं मिल-उद्योग के समन्वय की 
समस्या (Problem of Co-ordination ‘between 
Handloom and Mill Indust7) :-भारत कें कुल सूती- 
वस्त्र के उत्पादन का आजकल प्रायः 50 प्रतिशत भाग विके- 
द्वित क्षेत्र, विशेषतः हस्त-करघा उद्योग द्वारा उत्पन्न किया 
जाता है। हस्त-करघा उद्योग मे पुर्ण या आंशिक रूप से 
कोई 50 लाख व्यक्तियों को रोजी प्राप्त होती है। अतः 
मिल उद्योग के विकास की किसी भी योजना में हस्त- 
करघा के साथ समन्वय पर पूराःपूरा जोर देना चाहिए । 
श्रायः ऐसा कहा जाता है कि सूती-वस्त्र उद्योग का विकास 
इस प्रकार से होना चाहिए कि मिल एवं हस्त-करघा की 
बनी वस्तुओं:में कोई प्रतियोगिता न रहे । इस उद्देश्य 
से. भारत सरकारं ने उत्पादन के सामान्य कार्यक्रम (Co: 
mmon Production Programme) की नीति को 
अपनाया है जिसके अनुसार उत्पादन-क्षेत्र का विभाजन 
कर उन्हें सुरक्षित बनाने. का प्रयास किया जाता है। किन्तु 
हस्त-करघा-उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 
मिल के क्षेत्र को अनावश्यक रूप से सीमित करना बुद्धिमानी 
कां so नहीं'होगा । 'कानूनगो तथा कर्वे समितियों की 
सफारिशों के आधारं पर सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं 
में. मिल उद्योग के शेत्पादन को 500 करोड़ मीटर तक ही 
सीमित रखने का निश्चय किया है तथा इसके अतिरिक्त 
कपड की माँग की पूति को विकेन्द्रित क्षेत्र से पूरा करने 


` पर जोर दिया है। पांचवीं योजना में भी ]978-79 में 


कल ]000 करोड़ मीटर कपड़े में से 520 कोरड मीटर 
मिलों से तथा 5 मीटर विकेन्द्रित क्षेत्न के उत्पन्न . करने 
की व्यवस्था थी। किन्तु, इस प्रकार विकेन्द्रित क्षेत्र को 


अनावश्यक महत्त्व दिया जा रहा है। देश की आथिक ` - 
में. हस्त-करघा उद्योग का निस्सन्देह बिशिष्ट ` 


व्यवस्था 
स्मा है, अतः इसको प्रोत्साहन देना अनिवाय है । परन्तु 
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भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-धे Rh OD) 


` ग्रह्‌ प्रोत्साहन मिल उद्योग की उत्पादन-शक्ति को स्थायी 


बनाकर नहीं होना चाहिए । अतः उद्योग के दोनों पहलुओं 
में. सामंजस्य स्थापित करना चाहिए जिससे उद्योग के 
विकास में .कोई कठिनाई नहीं हो सके और वह गतिशील 
बना रहे । : 


(7) सरकारी नियन्त्रण का आधिकय एवं कर का 
अधिक बोझ (Excessive Government control and 
burden of taxati0०) :—सूती-वस्त्न उद्योग की एक. 
प्रमुख समस्या अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण एवं कर के 
अधिक बोझ से उत्पन्न होती है। सरकार सूती कपड़े पर 
उत्पादन शुल्क (०४०५७ ५५४) में निरन्तर वृद्धि करते 
जा रही है जिससे इसके मूल्य में अनावश्यक रूप से वृद्धि 


. हो रही है। सरकार द्वारा संमय-समय पर आय में 
` वृद्धि के उद्देश्य से कपड़े पर उत्पादन शुल्क की दर में . 
भी वृद्धि की जा रही है। इससे उद्योग को कठिनाइयाँ 


निश्चय ही बढ़ जाती हैं। .वास्तव में सूती वस्त्र उद्योग 
के स्वस्थ विकास के लिए कर के बोझ को उचित स्तर पर 
रखना अनिवायें है। इससे इस उद्योग के विकास में 


` कोई कठिनाई नहीं होगी । 80055: 


(8) मकुशल तथा अलामप्रद मिलें (Inefficient 
and uneconomic Mills) :--भारत में सूती-वस्त्र के 
का रखानों की संख्या बहुत अधिक है। इनमें से अधिकांश 
कारब्षानों का आकार बहुत छोटा होने के कारण उत्पादन 
व्यय बहुत अधिक पड़ता है। साथ ही, कुछ कारखाने 
अकुशल भी हैं। अतएव ऐसी भिलों को या तो बन्द कर 
देना चाहिए या उनमें सुधार तथा विकास के द्वारा इन्हें 
लाभप्रद तथा आथिक आधार प्रदान करना चाहिए । संतोष 
का विषय है कि इस क्षेत्र में कुछ कार्ये प्रारम्भ हुआ है। 


National Textile . Corporation को बन्द तथा 


अयोग्य मिलों का दायित्व सौंपा गया है ।' 


` पंचवर्षीय योजनाओं में सुती-वस्त्र उद्योग . 
(Cotton Mill Industry in -Five Year Plans) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year 


. ?॥॥7) में कपड़े एवं सूंत के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण 


वृद्धि का आयोजन. था। ।950-5] र में सूत का 
उत्पादन 53:4 करोड़ किं० ग्राम तथा कपड़े का उत्पादन 
340 करोड़ मीटर था । योजना के अन्त में. मू बढ़कर 
955-56 ई० में 74°4 कि० ग्राम सूत तथा 4665 करोड़ 
मीटर कपड़ा हो गया। इस प्रकार योजनाकाल में सूत 
के उत्पादन, में 38:5 प्रतिशत तथा कपड़े के उत्पादन में 


` 37:3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 23: 
- द्वितोय पंचवर्षीय योजना (9०८०70. एए० ४०7 ` 


P]2०) केः अन्त तक 960-6] ई० में प्रति-व्यक्ति औसत 


I. Fourth Plan (L969-74), p. 300. 


खपत ।7 मीटर के आधार पर यह अनुमान लगाया गया 
था कि आंतरिक खपत के लिए कुल 734 करोड़ मीटर 
कपड़े की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त योजना में 
95 करोड़ मीटर कपड़ा विदेशों में निर्यात करने का लक्ष्य 
था। इस प्रकार ।960-6] ई० तक -प्रायः 825 करोड़ 
मीटर कपड़े की आवश्यकता का अनुमान था जिसकी 
पूर्ति उत्पादन की तीवों इका इयों-मिल, हस्त-करधा तथा. 
शक्ति द्वारा प्रचालित करघां द्वारा करनी थी। इसमें से 
द्वितीय योजना के अन्त में मिल के कपड़े का उत्पादन - 
465 करोड़ मीटर तया सूत का उत्पादन 80 करोड़ कि० 
ग्रा हुआ। इस प्रकार द्वितीय योजना में भी महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि हुई । - 


` तृतीय पंचवर्षीय योजना (72/८4 £४० ४०7 P87) ` 
काल में सूती-वस्त्र के उत्पादन को ।965-66 ई० में 


,550 करोड मीटर करने का आयोजन -था। अनुमान 


लगाया गया था कि 965-66 ई० में आंतरिक उपयोग के 
लिए 805 करोड़ मीटर तथा निर्यात के लिए 80 करोड 
मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, यात्ती 965-66 ई० 
में कुल 885 करोड़ मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी । 
‘इसमे से - मिल उद्योग का हिस्सा 550 करोड़ मीटर तथा 
विकेन्द्रित क्षेत्र का 335 करोड़ मीटंर निश्चित किया गया 
था। किन्तु, योजता का यह यक्ष्य पूरा नहीं हो सका 
तथा ।965-66 ईऽ में सूती वस्त्र का उत्पादन 440 करोड 
मीटर तथा सूत का उत्पादन 90'8 करोड़ कि० ग्राम ही 
हुआ । कै ; 


चतुर्थं पंचवर्षीप योजना (Fourth Five Year 
Pla)“ के अन्त में, यानी ।973-74 ई० तक मिन के 
सूती-वस्त्र के उत्पादन को बढ़ाकर 5।0 करोड़ मीटर तथा 
सूत के उत्पादन को !।5 करोड़ कि० अम करने का 
आय्रोजन था । किन्तु 4973-74 में सूत का उत्पादन 00 
करोड़ कि० ग्राम तथा कपड़े का उत्पादन 420 करोड 
मीटर ही हुआ। चतुथं योजंनाकाल में पुनस्यापन तथा 
आधुनिकीकरण पर 32:5 करोड़ रुपये तथा विस्तारीकरण 
पर {34 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी । } 

4 क 


पाचवी पंचवर्षोष योजना (Fifth Five Year Plan) 
में भी ।978-79-तक सूत के उत्पादन को बढ़ा कर ।।5 
करोड़ कि० ग्राम तथा सूती-वस्त्रं के उत्पादन को बढ़ाकर 
480 करोड़ मीटर का आयोजन था। यह--लक्ष्य 
पूरा नहीं हो सका तथा 977-78 में सूत का 
'उत्पादन 96 करोड़े कि० ग्राम तथा कपड़े. का उत्पादन 
केवल 420 करोड़ मीटर हुआ। जोशी कमिटी ने इस . 
उद्योग की प्रमुख समस्याओं की भोर सरकार का ध्यान 
आंकषित किया था. और इनके समाधान के लिएं समुचित 


~ . 
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380 ड भारतीय 'अथशास्त्र 


उपाय भी बतलाये, थे । किन्तु, इन सिफारिशों के बावजूद 
सरकार कपड़े के उत्पादन-शुल्क में वृद्धि ही करती -है । 
उत्पादन-शुस्क में इस वृद्धि से मुख्यः फाइन तथा सुपर- 
फाइन कपड ही प्रभावित हुए हुँ । किन्तु इस उद्योग के 
संकट स्पष्टतः यह बतलाते हैं फ्रि यंदि सरकार अपनी 
कर-नीति को कठोर बनायगी तो इस उद्योग में उत्पादन 


ह्लास नियम (Law of Diminishing Returns) 


अवश्य ही लागू होने लगेगा । 


छठी पंचवर्षीय योजना (9%, Fi४७ Year Plan) 
में भी सूती-वस्त्न उद्योग के विकास पर! पर्याप्त मात्रा में 


TO  ञ फकफहजा ऊकूऋझाउकंता 5567 5छूका छा उफ  उछछ + ----___. 2356] [9668 9656 7 968-69 T 2975770 [397778 | ऋछछः ग्रततह [58 83 ¬ ` 
reno ° ँ—\््o्—3— ् s\््— Ss 


i95] . ],74-75 
2. कारखानों की कुल संख्या 378 . 69] 

. 2. तकृओं की संख्या (लाख में) 7।0 788:6 : - 
3. कर्षों की संख्या (लाख में) 2 (2074S 
4. सूत का उत्पादन 


& 
` (करोड़ किलोग्राम में) . 59]. ` ]03-] 
>. सूती-वस्त्र करोड़ मीटर 
(मिल का उत्पादन) , 3727 40853 
(विकेन्द्रित क्षेत्र) I0I-3. 383-2 


* 6. कपास की खपत (लाख गाँठ में) 385 70.0 


इस प्रकार विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इस उद्योग 
` की वर्तमान प्रकृति निरंतर विस्तार की लोर है । ..976- 


77 में 603 करोड़ रुपये के सूती वस्त्र के तिर्यात हुआ ` 
' . था। अतएव हमारा विचार है कि यदि वैज्ञानिक कर- - 


नीति (Scientific Pattern of Fiscal Measures), 


. उदार आधुनिकोकरण की नीति एवं यथार्थवादी निर्यात . 
. विकास की नीति अपनायी जाय तो यह उद्योग निश्चय . 


ही और अधिक विकांस की ओर उन्मुखं होगा । छठी 
 गयोजना में हस्त-कर्घा के विस्तार पर अधिक जोर देने का 
= 'तात्पय मिल उद्योग के विकास को कू'ठिंद करना है। 
. सूती-वस्त उद्योग का कम-से-कम निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य 

से वार किया जाना चाहिए। यह देश का एक 
र उद्योग है i इसे विकास का अवसर अवश्य ' ही 


की है 


वृद्धि का आयोजन है। योजना काल में सूत के उत्पादन 
को बढ़ाकर 982-83 में ।22 करोड़ कि० ग्राम तथा 
सूती-वस्त्र के उत्पादन को बढ़ाकर 460 करोड़ मीटर करने 
का आयोजन है। छठी योजना का इस सम्बन्ध में लक्ष्य 
-जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति में हस्त-करघा 
क्षेत्र - को प्रधानता देना है। इस उद्योग के मिलों तथा 
शक्ति के कौं की वर्तमान क्षमत! में छठी योजना में 
वृद्धि का कोई आयोजन नहीं है। “+ 

पंचवर्षीय योजनाओं में सूतो-वस्त्र उद्योग को प्रगति 
का अन्दाजा निम्तांकित तालिका से लगाया जा सकता है :--. 


| | टाय | की लय के ET (आयोजित) 
सुत (करोड़ कि० ग्रा) | 534 | 74:4 | 80-]|: -90-7 | 959 - 00:0 | 96:0 |: ॥220 
कपड़ा (करोड़ मीटर में)! 340 । 466:5 | 464-9 | 447°] | 459-7 कपड़ा (करोड़ मीर मे) 340 | 4665 | 4649 | 447. । 4597 | 408:0 | 420.0 | 460-0 
पिछले प्रायः 24-25 वर्षों में सूती-वस्त्र उद्योग की 3. जूट उद्योग 


(Jute Industry) 


| भारत की ओद्योगिक व्यवस्था' में जूट-उद्योग का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक 


भमुख साधन है। जूट. की वस्तुओं के निर्यात, से 976-77 ' 


० में 200 करोड़ रुपये विदेशी विनिमय के रूप में प्राप्त 
हैआ था। यह देश के कुल निर्यात का प्रायः 4 प्रतिशत 
भाग हे थाः। 7974 में कुल 74 जूट के कारखाने थे 
जिनमें लगभग 300 करोड़ रुपये की पू जी लगी हुई थी। 

`इन कारखानों में 43,000 कर्षे थे जिनमें से 45 प्रतिशत 
हैसियन तथा 55 प्रतिशत बोरा तैयार करते थे। इस 


उद्योग में 205 लाख नलर कार्य करते थे। 977-78 ` 


ई० में जूट की वस्तुओं का उत्पादन 7:8 लाख टन था । 
इस उद्योग. की. वाषिक: उत्पादन. क्षमता 4 लाख टन 


उद्योग का प्रारम्भिक इतिहास (Early History of 


Dsvelopment भारत में जूट कातने की ` पहली ` 


मिल ।855 ई० में बंगाल के श्रीरामपुर के समीप रिशरा 


भयम भहायुद्ध ने बन्य उद्योगों की. तरह जूट-उद्योग ` 
_कगे भी अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया | शव नो में 


बालू -के थैलों एवं त्रिपाल आदि की मांग में वद्धि के ` 
शरण निर्यात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । विदेशों बा ः 
जरह भगाने की असुविधा ने नये कारखानों की सम्भा: 
वसा कम कर दी। साथ ही, युद्ध ने कच्चे जूट के निर्यात 
सम्भावना को समाप्त कर उनके मूल्य, को बढ़ने से 


रे“ || _ €CGC-0:PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


रोक | दिया । 
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भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे 


युद्धकाल में मित्न-राष्ट्रों की.सेना के लिए 
भारतीय मिलों ने ।39 करोड़ पोंड जूट के कपड़े तथा 5 
लाख पोंड सुतली तैयार किया । “बढ़ी हुईं माँग को पूरा 
करने के, सिए जूट के कारखानों मे अपनी पुरी क्षमता के 


` 


अनुसार कार्यं किया । . . 


इसी वीच युद्ध के बाद जूट-उद्योग को बहुत कारणों 
से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । युद्ध-सम्बन्धी माँग 
समाप्त हो जाने से जूट की वस्तुओं की माँग बहुत कम हों ` 
गयी । इसी बीच ।929 ई० की भयानक आथिक मन्दी ने 
जूट-उद्योग को बहुत अधिक प्रभावित किया । आथिक 


मन्दी के कारण जूट की वस्तुओं का निर्यात बहुत .घट 


.गया जिससे इस उद्योग को भीषण कठिनाइयों का सामना 


करना पड़ा । उदाहरण के. लिए 928-29 ई० में जहाँ 
भारत से 57 करोड़ रुपये की. जूट की वस्तुओं का निर्यात 
हुआ था, वहाँ ।933-34 में केवल ।:4 करोड़ रुपये की 
जूट की वस्तुभों का निर्यात हो सकाः। मन्दी के कारण 
जूट के कारखानों में प्रति सप्ताह काम के घण्टों को'घटा 


. दिया गया तथा कुछ करघों को वन्द भी कर दिया 
. गया ! 


936 ई० में जूट के उत्पादन में वृद्धि करने तथा ' 
खेती-सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक 
भारतीय केन्द्रीय जूट समिति (Indian Central Jute 
Committee) की स्थापना हुई जो इस उद्योग के चतु 
दिक विकास का प्रयत्न करती है । फिर भी, स्थिति में 
अभी संतोषजनक सुधार नहीं हुआ था किन्तु ।939 में 


` द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण स्थिति में 


“ अपने-आप सुधार हो गया और मिलों के उत्पादन तथा 


ond World War 


मुनाफे दोनों -में आशातीत वृद्धि हुई । HA 

द्वितीय महाणुद्ध एवं युद्धोत्तरकालीन ` समस्याएं (9९८-. 
and the Post-war ‘Prob- 
lems) :---939 ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के 
साथ-साथ सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूट की 
वस्तुओं की माँग अत्यधिक बढ़ गयी जिससे जट ओर जूट 


` -' की वस्तुओं के मूल्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। 


अतंएव काम करने के घण्टों पर जो रोक लगायी गयी थी 


उसे पूर्णतया हटा दिया गया और मिशों ने 60 घण्टे : प्रति 


सप्ताह काम करना प्रारम्भ कर दिया । साथ ही, भारत 
सरकार ने एक : विशेष अध्यादेश हारा कारखाना अधि- 


"फलतः, उत्पादन एवं निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई । 


939-40 ई में जूट की वस्तुओं का उत्पादन !28 लाख 


. टन तथा निर्यात ।! लाख टन था । 
किन्तु, युद्ध काल में जहाँ मूल्य में वृद्धि से उद्योग को | 


लाभ हुआ वहाँ इसके समक्ष कई नयी समस्याएं भी आ 
गयी । इनमें निर्यात कीः समस्या सर्वोपरि थी । युद्धकाल में 
शदु-राष्ट्रों को होनेवाला निर्यात तो , प्रायः समाप्त हो 
ही गया, साथ ही, समुद्री यातायात की जोखिम के कारण 
मित्र-राष्ट्रों को होनेवाला निर्यात भी बहुत घट गया। 
इसका प्रभाव जूट की मिलों पर बहुत बुरा पड़ा । साथ 


ही, बहुत-से 'देशों ने जूट की स्थानापन्न वस्तु निकालने . 


का प्रयत्त भी प्रारम्भ कर दिया तथा कुछ देशों को इसमें 
सफलता भी मिली । इससे जूट उद्योग को बहुत क्षति की. 
आशंका होने लगी । किन्तु, भारतीय जूट-संघ के प्रयत्नों 
एवं सुदूर पूर्व के युद्ध-स्थलों से जूट की वस्तुओं की माँग 
के परिणामस्वरूप भारत का जूट-उद्योग इन कठिनाइयों से ` 
बच गया । सितम्बर, 940 ई० में संघ की सदस्प-मिलों 
ने प्रति माह में एक सप्ताह काम बन्द करने तथा 45 घंटे 
प्रति सप्ताह काम करने का निश्चय किया । किन्तु, इस 
बीच युद्ध क्रे लिए बोरों के भारी आर प्राप्त होने के 
फलस्वरूप मिलों ने प्रति सप्ताह. 60 घण्टे काम "करना 
प्रारम्भ कर दिया । पुनः मई, ]942 ई० में चन्द कठि- 


' नाइयों के कारण मिलों ने 54 घण्टे प्रति सप्ताह काम 


करने तथा ।0 प्रतिशत करघों को बन्द करने का निश्चय 
किया । किन्तु, माचे, 943 ई० में अमेरिका से हैसियन 


कपड़े का एक बहुत बड़ा आडेर मिलने के कारण मिलों 


ने 60 घण्टे प्रति सप्ताह कार्य करना प्रारम्भ कर , दिया; 


इस प्रकार द्वितीय युद्ध का समय जूट उद्योग के लिए - 


आशा एवं आशंका का समय रहा। युद्धकाल में 26 मिलें सर- 
कार द्वारा सैनिक भण्डार एवं सामग्री तैयार करने के 
लिए ले ली गयी थीं। इस भांति जूट-उद्योग क्रिती मुंद्धः 
काल में अपनी प्रस्थापित क्षमता के प्रायः 25 प्रतिशत 
भाग से वंचित रहा; फिर भी, युद्ध-सम्बन्धी सारी आव- 
श्यकताओं की पूर्ति करने में यह पूर्णतया समर्थ था। - 
वास्तव में, जूट-उद्योग की प्रमूख समस्या उत्पादन-क्षमता 
की अतिडिक्तता है जिससे इसे यदा-कदा उत्पादन को 
सीमित करने की नीति अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
* विगत दोनों महायुद्धों के बीच जूठ-उद्योग की प्रगति 


नियम, की कुछ ' धाराओं को भी स्थगित कर दिया।. का अन्दाजा निम्न तालिका! से स्पष्ट है: , 

वर्ष हि कारखानों अधिक्षत पूजी करघों की संख्या तकुओं की संख्य 

dd को संख्पा ' (करोड़ में) ` (हजार में): (हजार में) : 
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जूट-उद्योग पर देश-चिसाजन का प्रसाव (88085 

of Partition on the Jute Industry)—अगस्त, 

947 ई० में देश-विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप अवि- 

 . भाजित भारत के कच्चा जूट उत्पन्न करने वाले कुल क्षेत्र 
का केवल 2! प्रतिशत भाग तथा कच्चे जूट की कुल उपज 

का केवल 20 प्रतिशत भाग भारत को मिला जबकि जूट 

` की प्रायः सभी मिलें भारत संघ में ही रह गयीं । विभा- 

जन के पश्चात भारत में केवल ।7 लाख गाँठ जूट का 


उत्पादन हुआ था जबकि पाकिस्तान में कच्चे जूट का , 


उत्पादन प्रायः 68 लाख गाँठ था | अतएव देश की मिलों 


को कच्चे जूट के लिए पाकिस्तान पर आश्रित होना. 


'पड़ा। राजनीतिक मनमुटाव . के कारण दोनों देशों.का 
` व्यापारिक सम्बन्ध ठीक नहीं था जिससे भारत को जूट 
मिलने में कठिनाई होने लगी । 


सितम्बर, 949 ई० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन 
(Devaluati००) के कारण .पाकिस्तानी .जूट का मूल्य 
(पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन 955 ई० में 
किया) भारतीय मुद्रा के रूप में 44 प्रतिशत से बढ़ं गया। 
साथ ही, भारतीय जूट के निर्यात की वस्तुओं, का मूल्य 
डॉलर क्षेत्र .में प्रायः 30 प्रतिशत घट गयाः। अतः जूट 
उद्योग के समक्ष एक नयी एवं कठिन स्थिति उत्पन्न हो 
गयी । इस समस्या के संमाधान के लिए भारत ,जूट के 
उत्पादन को. बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा। 
वास्तव में, भारतीय जूट मिलों की पाकिस्तानी जटः पर 
निर्भरता समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि देश 
में कच्चे जूट के उत्पादन को बढ़ायां जाय। भारत 
सरकार द्वारा इस उद्देश्य की पूति के लिए बहुत अधिक 
प्रयत्न किये जा रहे हैं । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में 
- जूट की खेती के क्षेत्र एवं उपज दोनों-में वृद्धि हो 


रही है । ; 


निर्यात (६५०7४) :-- भारत जूट की निमित 

* वस्तुओं का महत्त्वपुर्ण निर्यातक देश है । द्वितीय -महायुद्ध 

के पुवं कुल भारतीय निर्यात का 6 प्रतिशत भाग जूट 

की वस्तुओं का हो था, द्वितीय युद्ध के बाद यह बढ़कर 

27:9 प्रतिशत तथा विभाजन के बाद बढ़कर 35:3 प्रति- 

` शत हो गया । किन्तु, इसके बाद इसका प्रतिशत” घटने 
लगा । ` 95-52 में यह घटकर प्रायः 20 प्रतिशत हो 

गया । 976-77 में 200 करीड़ रुपये मूल्य की i की 
वस्तुओं का निर्यात किया गया था जो कुल का 

` केवल 4 प्रतिशत भागथा। : 


सर जुटको वस्तुओं का पहले मुख्यतः संयुक्त राज्य 
अमेरिका को निर्यात किया जाता था किन्तु वत्तेमान 
समय में कई कारणों से वहाँ पर भारतीय जूट की वस्तुओं 
भांग घट रही है। किन्तु, पुर्वी यूरोप के देशों तथा 


Ei 


जूट की बी 
` महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है। 
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सोवियत संघ में जूट की वस्तुओं की मांग में वृद्धि का 
पर्याप्त क्षेत्र है। . भारत सरकार भी जूट- के निर्यात को. 
बढ़ाने पर पर्याप्त जोर दे रही है तथा इस उद्देश्य से जूट 
की कई किस्मों पर से निर्यात कर में पर्याप्त मांत्ना में 
छूट दी गयी है । 


जूट उद्योग की प्रमुख समस्याएं 

(Main Problems of the Jute Industry) , | 

इस प्रकार भारतीय जूट'उद्योग का भविष्य अत्यन्तः 
उज्ज्वल है। जूट उद्योग .देश के लिए विदेशी हे मुद्रा. 
अजित करने का एक प्रमुख साधन है तथा भविष्य में भी 
रहेगा । किन्तु, वर्तमान समय में भारतीय जूट-उद्योग के . 
समक्ष कई समस्याएं हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख 
समस्याएंहैँ- 

(क). कच्चे जूट का अभाव (Shortage of Riw 


. ०९) :~-देश-विभाजन के बाद भारतीय जूट-उद्योग के 


समक्ष सर्वाधिक प्रमुख समस्या कच्चे माल के अभाव की 
संमस्या है । देश-विभाजन के फलस्वरूप जूट उत्पन्न 
करने का प्रायः 80 प्रतिशत भाग पाकिस्तान में. चला ' 


.गया। इस अभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 


देश में जूट के उत्पादन को बढ़ाने पर पुरा-पूरा जोर दिया 
जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय, योजना में कच्चे जट का 


' उत्पादन 950-5] ई० में प्रायः 33 लाख गाँठ से बढ़कर 


955-56 ई० में 42 लाख गाँठ तंथा द्वितीय योजना के अन्त 


'में 960-6! ई० में 4! लाख गाँठ हुआ। तृतीय 
पंचवर्षोय योजना के अन्त में जूट का उत्पादन बढ़कर .. 


965-66 ई० में प्रायः 45 लाख गाँठ {तथा ।968-69 में 
62 लाख गाँठ हो गया । किंन्तु चतुथं योजना के अंत में 
]973-74 ई० में जूट का उत्पादन 56 लाख गाँठ ही हुआ। . 
पांचवीं योजना काल में इसका उत्पादन ]977-78 में 67. 
लाख गाँठ हुआ जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के अंत . 


. में.इसे बढ़ाकर :।982-83 में 85 लाख गाँठ करने का 


आयोजनं है। _ कच्चे जूट के उत्पादन में वृद्धि के साथः . 
साथ इसके मूल्य को एक.न्यूनतम स्तर पर बनाये रखने. 


, का प्रयास भी आवश्यक है। इससे कच्चे जूट के उत्पादकों , 
' को उनकी फसंल का उचित मूल्य मिलेगा और वे अधिक 


उत्पादन का प्रयत्न करेंगे । साथ ही, जूट की किस्म पर : 
भी समुचित ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार रासायनिक 
खादों. के अधिकाधिक प्रयोग, जूट की खेती के क्षेत्र में 
वृद्धि, वंजर भूमिं के उद्धार, धान एवं जूट की सम्मिलित ` 
खेती तथा पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य :राज्यों में 
विस्तार द्वारा कच्चे जूट के उत्पादन में 


. . (ष) यंत्रों एवं उपकरणों के .आधुनिकोकरण को , 


स्तुओं . संभस्था (Modernisation of Plants and Equip- 


men) :जुट उद्योगों के अभ्निकांश यन्तन अत्यन्त पुराने 
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: हो गये हैं । अतः इनका जीर्णोद्धार अनिवाय॑ है । भारतीय 


जूट-उद्योग की समृद्धि मुख्यतया विदेशी बाजार पर हो 
आधारित है। .विश्‍व क बाजार में अपने एकाधिकार की 
स्थिति को बनाये रखने के लिए इस उद्योग का आधु- 
निकीकरण आवश्यक है ।. आधुनिकीकरण के फलस्वरूप: 
जूट की वस्तुओं के उत्पादन की लागत में कमी की आणा 


-को जाती है जिससे विदेशी बाजार में भारतीय जूट 


उद्योग दुसरे देशों की प्रतियोगिता. का ,सफलतापूवंक 


सामना कर सकेगा ।- जूट-उद्योग के आधुनिकीकरण के, 


लिए सरकार विशेष रूप से सचेष्ट है'। जूट की मिलों को 
यन्त्र आदि के आयात की विशेष सुविधा दी जा रही है। 
साथ ही, देश में भी जूट की मशीनों के निर्माण की 
व्यवस्था की जा रही है। इस काये 'के लिए राष्ट्रीय 
औद्योगिक विकास निगम (९00) द्वारा. मिलों को 


`. ऋण देने की व्यवस्था भी की जा रही है। तृतीय योजना- 


काल में इस उद्योग के यन्त्रों एवं उपकरणों के आधु- 


- निंकीकरण के लिए ।2 करोड़ रुपये और विनियोग की 


आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था । ' जूट-उद्योग 
में आधुनिकीकरण की-प्रगति बहुत ही संतोषजनक है। 
जूट-उद्योग में लगे 532 लाख: करों में से 4:3 लाख 
का आधुनिकीकरण किया जा चुका है। ' | 


(ग) व्यवसाय में सट्ट बाजी की अधिकता की समस्या 
(Problem of excessive speculation in indus. 
(५)--तीसरी समस्या जूट-उद्योग में अत्यधिक सद्टे- 
बांजी का प्रचलन है। जव कच्चे जूट द्वारा उत्पन्न 
वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है तो सट वाजी के : कारण 
ये वस्तुएं ओर भी सस्ती हो जाती हैं। इसके विपरीत 
जब इनके मूल्य में वृद्धि होने लगती हैं तो सट्टेबाजी के 
कारण इनका मूल्य और भी अधिक बढ़ जोता है । इसका 
निर्यात व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। निर्यात 
प्रोत्साहन समिति ने भी सरकार का. ध्यान इस समस्या 
की ओर आकषित किया था । इस तरह की? सट्टेबाजी 
उद्योग के हितों के लिए निश्चय ही हानिकारक है । 
अतः सरकार को इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । 


(च) अत्यधिक मूल्य एवं स्थानापन्न वस्तुओं को 
समस्‍या (Problem of high price and the emer- 
gence of. substitutes) —-इस ` उद्योग .के समक्ष 


* चौथी प्रमुख समस्या ऊचे मूल्यं एवं विदेशों में जूट की 
स्थानापन्न वस्तुओं की प्रतियोगिता. की आशंका है।- 


द्वितीय युद्ध के बाद जूट की वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर 
वुद्धि होती जा रही' है जिससे विदेशों में वस्तुएं महँगी 
प्रती हैं। भतः बहुत-से राष्ट्र जूट की सस्ती स्थानापर्‍्त 
वस्तुओं का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं वेस्ट 
इण्डिज, फिलिपाइन्स तथा ब्राजिल आदि देशों में अन्य 
पौधों के रेशों से जूट की तरह अन्य वस्तुओं के निर्माण 
का प्रयत्न जारी है। विगत-महायुद्ध के समय से संयुक्त- 


राज्य अमेरिका ने जूट' की जगह कागज के बोरों का 
उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। यह इस उद्योग की 
आधारभूत समस्या हैं तथा इसका सम्वन्ध इसके भविष्य 
से है| जूट मिल-संघ के अध्यक्ष.ने फरवरी, ।959 ई० 
` में अपने भाषण में यह बतलाया था कि जिस प्रकार कच्चे 
साल की कमी के कारण जूट उद्योग की स्थिति अत्यन्त. 
गम्भीर हो गयी है, उसी प्रकार की गम्भीर स्थिति 
अत्यधिक मूल्य के कारण जूट की जगह पर अन्य वस्तुओं 
के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा उत्पन्न होने की आशंका सदा 
बनी रहती है । इस समस्या कासमाधान जूट की वस्तुओं 
के मूल्य में कमी है । 7960 ई० के प्रारम्भ से ही जूट की 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि.को रोकने का प्रयास किया जा 
रहा. है। वास्तव में, जब तक भारतीय जूट की वस्तुएं 
कम मूल्य पर विदेशियों को प्राप्त होती रहेंगी तब तक 
इस प्रकार के भय की सम्भावना नहीं है । अतः, इस वात 
का सदा प्रयत्न होना चाहिए कि वस्तुओं का भूल्य॑ कम 
रहे। साथ ही, इनकी. किस्म में भी सुधार होता रहे।: 
निकट. भविष्य में पाकिस्तान के बढ़ते हुए जूट-उद्योग से 
भी प्रतियोगिता का भय है जिसके लिए भी इस उद्योग 
को सदा तैयार रहना अनिवार्य है। ` . 


(ङ) “किस्म में सुधार तथा जूट के नये उपयोगों को 
खोज की समस्या (Problem of. improvement in 
quality and search of new uses for Jute prod- . 
५०७) : भारतीय जूट उद्योग की एक प्रधान समस्या 
जूट की किस्म का खराब' होना है। जूट-उद्योग को 
प्रगति के लिए यह अनिवार्य है कि इस उद्योग की वस्तुओं 
की किस्म: में सुधार नाया जाय। साथ ही, जूट की 
वस्तुओं के नये-नये उपयोगों की खोज भी अनिवायं है। 
इस सम्बन्ध में जूट-एसोसिएशन द्वारा बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में कुछ प्रगति भी हुई 
है, किन्तु अभी और प्रयत्तों की आवश्यकता है । 


` इनके अतिरिक्त जुटःउद्योग में उत्पादन-क्षमता की 
अधिकता (9प7।५ऽ Pr०d०t।४९ C३2०४) एबं निम्न 
उत्पादन-क्षमता (८० ०५८४४५) इत्यादि समस्याएं 
भी वर्तमान हैं ।. इस उद्योग के विकास के लिए इन 
कठिनाइयों को दूर करना भी अनिवाये है । 


जूट जाँच समिति के सुझाव (R९c०००€ndati0nऽ ` 
of the Jute Enquiry Cormission) :--भारत 
सरकार ने ।953 ई० में जुट उद्योग एवं कच्चे चू के 
उत्पादन के सम्बन्ध में व्यापक जाँच के लिए श्री के० 
आर० पी० आयंगर की अध्यक्षता: में एक समिति नियुक्त 
की जिसने मई, ।954 ई० में अप्रना प्रतिवेदन प्रस्तुत 


किया । समिति की सिफारिशों सें निम्नलिखित प्रधान है; . 


(!) जूट की मिंलों का आधुनिकीकरण किया छूय (\04- 


ernising and re-equipping the Jute industry) 
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(2) जूट-उद्योग में बेकार उत्पादन-क्षमता (Unused 
installed caP25/() मौजूद है, इसलिए “नयी मिलें 


स्थापितःकरने की आवशयकता नहीं है। अतएव इसकी , 


वत्तेमान उत्पादन-शक्ति का ही पुरा-पूरा प्रयोग करना 
वांछनीय होगा । (3) कच्चे जूट के उत्पादन में भारत को 
निरपेक्ष आस्मनिरभरता (Ab50!ute self-sufficiency) 
प्राप्त करने के वजाय सापेक्ष आत्मनिभेरता (R९lative 
self-50!।८।९००$) प्राप्त करने की कोशिश करनी 
चाहिए । सापेक्ष आत्मनिर्भरता का.अभिप्राय यह है कि 
भारत कुछ कच्चा जूट (जो यहाँ उत्पन्त नहीं हो सकता 
है) पाकिस्तान से मॅंगायेगा और ब का उत्पादन देश में 
ही करने का प्रयत्न करेगा । देश में उत्तम किस्म की जूट 
को पैदावार भी बढ़ायी जानी चाहिंए। (4) भारत को कच्चे 
जुट का निर्यात किसी भी स्थितिमें नहीं करना चाहिए। 
(5) जूट को विस्तृत खेती के स्थान पर गहनखेती को. हो 
) - प्रोत्साहित किया जाय । (6) जूट उद्योग ` के लिए ` एक 
विकास समिति (Development ०००००) बनाया. जाय । 
(7) कच्चे जूट का एक न्युनतम मुल्य निर्धारित किया जाय 
और क्षत्रीय वितरणःप्रणाली प्रारम्भ किया. जाय । 
भारत सरकार ने दिसम्ब्र, ।954 ई० में जूट-जाँच 
समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया जिसके 
अनुसार भारत में जूट की नयी.मिलें स्थापितः नहीं की 
जायेगी, कच्चे जूट की किस्म सुधारी जायगी. और 
उत्पादन बढ़ाने के लिए जूट की गहन-खेती पर भी जोर 
दिया जायगा! आशा है, भविष्य में कच्चे जूट का 
उत्पादन इससे और बढ़ सकेगा । ` 


पंचवर्षोय योजनाश्रों में जट उद्योग 
(Jute Industry in Five Year Plans) 
पंचवर्षीय योजनाओं में कच्चे जूट के उत्पादन को 
` बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें पर्याप्त सफलता 


भी प्राप्त हुई हुँ । पंचवर्षीय योजनाओं से जूट की वस्तुओं . 


के उत्पादन में वृद्धि भो हो रही है जो निम्नांकित तालिका 
से स्पष्ट है :-- ३ 
सूट की वस्तुओं का उत्पादन 


. वष उत्पादनं (हजार उन में) 

. ]948-49 II05 
I950-3]. » 837 : 

. 955-56 07. 
I960-6] 097 
I965-66 399. 

 .968-69 ` 089 . 

. 973-74. ]074 

_वुष्प्राय8 . ,. I80 

(आयोजित लक्ष्य) 400 : 


98283 
965-66 ई० में जूट' उद्योग का उत्पादन ।399' 


' क्रमशः घटने लगा । 


ने" विदेशों 
नो पिछले सभी वर्षों तथा तृतीय योज़ना के. - दृष्टि से 


` भारतीय अथ शास्त्र 


लक्ष्य से भी अधिक था। चतुर्थ योजना के अन्त में 973- 
74 तक इसे बढ़ाकर 400 हजार टन करने का आयोजन 


था किन्तु योजनां के-अन्त में उत्पादन. ।220 हजार' टन ` . 


'हीहुआा। . 

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Fivs Year 
ए]8॥) के अन्त में यह 4977-78 में ।80 हजार टन था । 
. छदो पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plans) 
के अन्त में ।982-83 में इसे बढ़ाकर ।400 हजार टन 


' करने का आयोजन है। 
भारत सरकार ने ।97! में 5 करोड़ रुपये की हिस्सा ` 


पूंजी से सरकारी क्षेत्र में एक जूट निगम (३०९ Corpo- 
ration of India) स्थापित किया है जो जूट फी बनी 
वस्तुओं के आयात, निर्यात तथा कच्चे जूट के. मुल्य को 
स्थायी. बनाने का प्रयत्न करतां है। जूंट निगम वस्तुतः 
Buffer Stock ‘Aen०); जूट परिषद तथा जूट विपणन 
संस्था के रूप में कार्य करेगा । 


(4) चीनी उद्योग 
: . (Sugar Industry). 


चीनी उद्योग का प्रारम्भिक इतिहास : भारत के संग- . 


-ठित उद्योगों में चीनी उद्योग का स्थान प्रमुख-है। भारत 
गन्ने की खेती का आदि स्थान है। . प्राचीन काल में यहाँ 
से गर्‍ने की बनी हुई वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता 
थां। 6वीं शताब्दी के मध्य तक इंगलैंड में उपयोग की 
जाने वाली कुल चीनी का प्रायः एक-चौथाई भाग भारतः 


इस उद्योग को कुछ प्रोत्साहन अवश्य मिला, पर वह 
बिल्कुल ही अस्थायी था। युद्ध के.बाद पुनः इस '.उच्चोग 
को विदेशों की सस्ती चीनं की प्रतियोगिता का सामना 


` करना पड़ा। -99 ई० में सरकार द्वारा नियुक्त 'चीनी ' 


समिति के विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय 
देश में , गन्ने “की पैदावार बढ़ रही थी जिसके फलस्वरूप: 
गन्ने एवं गुड़ की कीमत घट रही थी। सप्तिति ने गन्ना 
व्यवसाय को इस मन्दी के भय से मुंबत करने के लिए: देश 
में आधुनिक ढंग के चीनी के कारखाने स्थापित करने की 
सम्भावनाओं की जाँच की सिफारिश की थीत. : 


` से ही प्राप्त होता था । किन्तु इसके बाद आस्ट्रिया, जमनी - 

. तथा जावा आदि देशों की सरकारी सहायता द्वारा तैयार 
की जानेवाली चीनी: की प्रतियोगिता के फलस्वरूप इस + 

' उद्योग को बहुत धक्का पहुँचा | .. प्रथम महायुद्ध-क्राल में 


चीनी "उद्योग को संरक्षण (Protection to Sug- . 


.ar Indust) :_ प्रथम्‌ महायुद्ध के पश्चात विश्व में 
चीनी के. उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई जिससे इसका मूल्य 
.भत्रः भारतीय बाजार: में विदेशी 
चीनी सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाती थी । भारत सरकारं 


दृष्ट से एक कर लग्राया था, फिर भी विदेशी चीनी का 


“५ ’ < .s र F 
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से आनेवाली चीनी के आयात-पर आय की ` | 
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भारत के कुछ प्रमुख, संगठित उद्योग-धन्ध्रे ` eg : 


मूल्य भारतीय चीनी और खाँड से कम ही पड़ता था। 
अतः गन्ना उत्पादक प्रान्तों से इस उद्योग को संरक्षण 
प्रदान करने की माँग की जाने लगी | - इसके फलस्वरूप 
सरकार ने इस उद्योग की स्थिति की जाँच के लिए 929 
ई० में एक प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति की जिसकी सिफा- 


'रिशों के आधार पर इस उद्योग को ]932 ई० में तात 
वर्षो के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण के. 


क चीनी. उद्योग को विकास का अच्छा अवसर 
Ti 


भारतीय चीनी उद्योग के विकास का इतिहास वस्तुतः 
93] ई० से ही प्रारम्भ होता है. जब इसे सरकार द्वारा 
संरक्षण प्राप्त हुआ। संरक्षण के फलस्वरूप इस उद्योग 
का तीब्रता से विकास आरम्भ हुआ। 937-32 ई० में 
भारत में चीनी के केवल 32 कारखाने थे जिनका उत्पादन 
केवल ।'6 लाख टन था । कारखानों.की संख्या बढ़कर 
938-39 में ।32 तथा. उत्पादन 5:7 लाख टन हो गया । 
इसके फलस्वरूप - चीनी के आयात में बहुत अधिक कमी 
हुई । 93] ई० के पूर्व भारत औसत -रूप से प्रतिवर्ष ।0 
लाख टन चीनी का आयात करता था । 
मात्रा 938-39 ई० में घटकर केवल. 22 हजार टनं रह 
गयी । इस प्रकार भारत जो अपनी कुल आवश्यकता के 
लिए पहले विदेशी चीनी पर. आधित था, संरक्षण के 
फलस्वरूप कुछ ही वर्षों में चीनी का विशव में सबसे बड़ा 
उत्पादक देश हो गया । 


इस प्रकार देश फे. संरक्षण-प्राप्त उद्योगों में चीनी 
उद्योग का स्थान अद्वितीय है । चीनी उद्योग को संरक्षण 
प्रदान करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम ।93! ई० में 
सात वर्षो के लिए विदेशी चीनी के आयात पर 7 २० 25 
पैसे प्रति हंडरवेट' के हिसाब. से एक आयात कर लगाया । 
आगे चलकर आय की दृष्टि से अक्टूबर, 93] ई० में 
सभी आयात करों पर 25% का एक अतिरिक्त शुल्क 
(Sur०॥३:९) लगाया गया जिसके फलस्वरूप चीनी पर 
आयात कर वस्तुतः 9 रु० 6 पैसे प्रति हंडरवेट हो प्रया । 
धीरे-धीरे संरक्षण के लाभ स्पष्ट होने लगे और ।944 ई० 
तक चीनी का आयात बहुत घट गग्रा । आयात धट जाने पर 
सरकारी आय में कमी' होने लगी जिसे पुरा करने के लिए 
"934 ई० में देश में चीनी के उत्पादन पर । २० 25 पेसे 
प्रति हंडरवेट का एक उत्पाद कर (६१०० D9) लगाया 
गया, जिसे ।937 ई० में बढ़कर 2 रु० प्रति हंडरवेट कर 


`. दिया गया । संरक्षण से चीनी उद्योग बहुत ही. लाभात्वित 


हुआ तथा “चीनी के बढ़े हुए उत्पादन एवं मूल्य से मिल- 
मालिकों ने बड़ा लाभ कमाया । फिन्तु इस लाभ से गन्ता 
उत्पादक प्रायः वंचित रह गये। अतः यन्ते के मूल्य को 
निर्धारित करने के.उद्दे श्य से सरकार ने [937 ई० में एक 
कातून बनाया । उस संमय से उत्पादन की लागत, मिलों 


झा० अ०--2५ 


आयात की यह - 


के लाभ तथा अन्य सारी बातों को ध्यान में रखकर प्रति 


वर्ष सरकार द्वारा गर्ने का एक मूल्य तय कियां जाता है । 


“937 ˆ ई० ` में चीनी उद्योग की स्थिति की जाँच के लिए 


एक प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति की गयी | प्रशुल्क मंडल ने. 
इस उद्योग की प्रगति पर बहुत अधिक प्रसन्नता प्रकट की 
तथा सरकार से इस बात की सिफारिश की कि चीनी के 
आयात पर 7 रु० 25 पैसे प्रति हुंडरवेट के हिसाब से .. 
आयात कर लगाया जाय । साथ ही, 2 रु० हंडरवेट. के - 


- उत्पादन कर को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय । अतः 


मण्डल द्वारा कुल मिलाकर 9 २० 25 पैसे प्रति हंडरवेट 
संरक्षण कर लगाने की, सिफारिश की गया। साथ ही, 
प्रशुल्क प्रमण्डल ने इस बात पर भी जोर दिया क्रि देश में 
चीनी के उत्पादन पर उत्पाद कर केवल चीनी उद्योग के 
लिए ही. नहीं, बल्कि गन्ने के उत्पादकों के हित के भी 
विरुद्ध था । अतः, मंडल ने इसे हटा लेने की सिफारिश 
की। मण्डल ने शीरा तथा अन्य गौण पदार्थों के समुचित 
उपयोग पर भी जोर दिया । किन्तु सरकार के निर्णय में 
विलम्ब के कारण ।939 ई० तक पुराने कर ही चलते रहे। 


939 ई० में सरकारने चीनी उद्योग को दो वर्षो 
के लिए और संरक्षण प्रदान किया जिसके अनुसार चीनी 
के आयात पर 8 २०75 पैसे प्रति हुंडरवेट के हिसाब से 
आयात कर लगाया गया जो भंडल द्वारा प्रस्तावित कर 
(9.२० 25 पैसे प्रति हंडरवेट) से 50 पैसे प्रति हुंडरवेट कम 
था। किन्तु उत्पाद कर को सरकार ने नहीं हराया । 
युद्धकाल में. संरक्षण जारी रखने के सामान्य अधिनियम 
(Protection Duties Continuance Act) के आधार 
पर चीनी उद्योग को भी संरक्षण मिलता रहा। 947 ई. 
में प्रशुल्क मण्डल ने इस उद्योग की स्थिति की पुनः जाँच 
की। मण्डल की सिफारिशों के आधार पर संरक्षण की. 
अवधि दो वर्षों के लिए और बढ़ा दी गयी । ]94 
में प्रशुल्क मण्डल ने पुनः इस उद्योग की स्थिति की जाँच 
की और दो वर्षों के लिए संरक्षण की अवधि आर बढ़ाने 
की सिफारिश की । किन्तु, मण्डल की सिफारिशों के 


' विरुद्ध विधान सभा' द्वारा केवल एक वर्ष के लिए ही. 


संरक्षण प्रदान किया गया | 950 ई में प्रशुल्क मण्डल ने 

इस उद्योग की स्थिति की विस्तारपूर्वक जाँच के पश्चात्‌ . 
सरकार से चीनी उद्योग पर से संरक्षण हटा लेने की | 
सिफारिश की। सरकार ने मण्डल की सिफारिशों के आधार 
पर ]950 ई० में चीनी उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया । : | 
इस प्रकार चीनी उद्योग को कुल मिलाकर्‌ लगातार प्रायः 
]9 वर्षों तक संरक्षण मिला। ५ 


संरक्षण से भारतीय चीनी उद्योग को बहुत ही लाभ 
हुआ और कुछ ही वर्षों में भारत, जो संरक्षण के पूव 
चीनी के लिए विदेशों पर आश्चित था, संरक्षण के फल- 
स्वरूप विशव में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र हो 
ग्या । अतः, भारतीय चीनी उद्योग को "संरक्षण का शिशु'. 
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(The Indian Sugar Industry is the child of . 
Protect।००) कहा जाता है। : 

निम्नांकित तालिका से संरक्षण के बाद देश में चीनी ” 
उद्योग के विकास का अन्दाजा लगता है: 


दषे चोनों के कारखानों चीनी का उत्पादन 
को संख्या (हजार टन में) 
93-32 7 , 33  ]90 
]938-39 22 . 642 
]945-46 ]38 923 
I950-5F I93 34 . 
955-56 43 ]890 
I960-6] 74 .342] 
` 965-66 200 354| 
I968:69 205° 3558 
i973-74 229 3860 
I977-78 © ‘~ 5200 . 
982-83 (लक्ष्य) `` ` . . 6200 


किन्तु संरक्षण की नीत्ञि की कई कारणों से आलोचना 
भी की जाती है। सवंप्रथम . तो 'चीनी के .आन्तरिक 
उत्पादन पर लगाये गये कर से इस उद्योग को बहुत क्षति 
पहुँची । मई, ।937 ई० में विश्व के 2] प्रमुख चीनी 
उत्पादक-राष्ट्रों के बीच एक समझौता हुआ जिममें भारत 
भी सम्मिलित था ॥ इस समझौते के अनुसार 5 वर्षों 
तक भारत बर्मा के अतिरिक्त अन्यः किसी भी देश में 
सु के जरिये चीनी का निर्यात नहीं कर सकता था। 
दूसरी ओर अन्य सभी देशों को भारत के बाजार 
में चीनी बेचने की 
ऐसे समय में हाती गयी थी जब देश का चीनी उद्योग 
अपनी आंतरिक आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन कर 
. सकता था। अतः इस समझौते का भारंतीय चीनी उद्योग 
:` पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। प्रो० अंदारकर ने इस 
नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि इस अन्तरराष्ट्रीय 
समझौते से भारतीय उद्योगों के विकास के प्रति तत्कालीन 
भारत सरकार की वास्तविक अभिरुचि का अन्दाजा 

लगता है। _ $ 5 
नियन्त्रण :-प्रारम्भ से ही चीनी उद्योग पर सरकार 
का थोड़ा-बहुत नियन्त्रण रहा है। सन्‌ 934 ई० के “सुगर 
केन ऐक्ट' द्वारा प्रान्तीय सरकारों. को गन्ने का न्यूनतम 
s मूल्य तय करने का अधिकार दिया गया था । ]937 ई० में 
Fe नी के अधिक उत्पादन के फलस्वरूप चीनी बाजार में 
` म॒न्दी आ जाने के कारण अन्तरिक प्रतियोगिता के भय से 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार की 90 चीनी मिलों ने उत्पादन, 
मल्य तथा गन्ने की उपलब्धि आदि तय करने के लिए 
एक भारतीय चीनी सिण्डिकेट (Indian Sugar Syndi- 
` ९३०४) की स्थापना को । इन दोनों भ्रान्तों की सरकारों 
इस र सिण्डिकेट विहार मान्यता प्रदान की गयी तथा 
भदेश एवं बिहार- की मिलों को चीनी के विक्रय 


द्वारा इंस सिण्डिकेट को 


दे दी गयी । इस प्रकार की नीति | 
-पर से अन्तिम रूप से नियन्त्रण हटा दिया गया.। 


` व्यवस्था में चीनी 
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' भारतीय अर्थशास्त्र 


एवं गन्ने की खरीद के लिए सिण्डिरेट के माध्यम से काम ` 
करने के लिए बाध्यृ किया गयां।.. - 
द्वितीय महायुद्ध एवं बाद के समय में चीनी के उत्पादन 
एवं वितरण पर सरकार का नियन्त्रण रहा। भारते 
सरकार द्वारा 'सुगर कन्ट्रोल आडंर' (942) के अन्तर्गत 
चीनी क्री थोक एवं खुदरा कीमत तय,कर दी गयी तथा 
वितरण की व्यवस्था की गयी:। . ।943-44 ई० के वाद 
देश में चीनी का उत्पादन घट गया जिससे द्वितीय महायुद्ध 
के अन्तिम वर्षो में चीनी का अभाव-सा जान पड़ने लगा । 
अधिक उत्पादन के उद्देश्य से चीनी मिलों को प्रोत्साहन : 
'प्रदान करने के लिए ।947 ई० में चीनी पर से नियन्त्रण 
हटा लिया गया । किन्तु इसका प्रभाव आशाजनक नहीं 
हुआ तथा मूल्य में बृद्धि होने लगी । सरकार मूल्य में इस 
वृद्धि के लिए उद्योगपतियों को दोष देती थी और उद्योग- 
पति इसके लिए गन्ने के अधिक. मूल्य, मजदूरों की 
अशान्तप्रिय नीति, उत्पाद कर एवं सरकार के अनुचित 
अंकुश को दोष देते थे। फलस्वरूप, सरकार ने ॥949 . 
ई० में पुत्तः नियन्त्रण की नीति को अपनाया तथा ।950 - 
ई० में भारतीय चीनी सिण्डिकेट को तोड़ दिया । पुनः 


` 950 ई० में चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के 


उद्देश्य से सरकार ने आंशिक रूप में नियन्त्रण हटाने की 
घोषणा की । साथ ही, गुड़ तथा खांडसारी के मूल्य भी 
निश्चित कर दिये गये जिससे चीनी उद्योग को कोई हानि 
नहो। ।950-5 ई० में. उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल. . 
अच्छी होने के कारण चीनी का उत्पादन बहुत अंधिक 
हुआ। अतः 95-52 ई० में नियन्त्रण की नीति को 
और भी उदार बनाया गया तथा .952-53 ई० से. चीनी - 
किन्तु 
पुनः 962-63 में चीनी का उत्पादन कम होने के कारण 
मूल्य वृद्धि होने लगी । अतएव अप्रौल, ।963 ई० से पुनः 
चीनी के मूल्य तथा वितरण पर नियन्त्रण लगाया गया। | 
किन्तु ।969 ई० में इसे आंशिक रूप से अनियन्त्रित कर : 


. दिया गया जिसके अनुसार आजकल 40 प्रतिशत चीनी 


मुक्त बाजार में वेची जाती है |] 
` चीनो उद्योग की वत्त मान स्थिति 


- (Present Position of the Sugar Mill Industry) 


Pb मे बी र ग a मा, 
९8) में चोनी उद्योग में 
अत पर कक कप का स्थान द्वितीय है । इस 

लगभग 25 लाख श्रमिक कार्यं करते हैं। इसके अतिरिक्त 
गञ्ला-उत्पादक तथा वितरक के रूप में बहुत सारे व्यक्तियों . 
को इस उद्योग से डी मिली है। इससे देश की आथिक 
उद्योग का महत्त्व स्पष्ट हो . जाता. है.। ` 
विश्व के चीनी. एवं गन्ना उत्पादक राष्ट्रों में भारत का | 
सवथम स्थान है। भारत में गन्ने द्वारा तीन प्रकार से | 
चीनी तैयार की जाती है--(क) आधुनिक ढंग की बड़ी _ 


पूंजी का विनियोग हुआ है तथा, ' / 


| 
| 
| 
| 
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बड़ी मिलों द्वारा, ((ख) स्वदेशी चीनी या खांडसारी चीनी, 
तथा. (ग) गुड़ । ` मिल की चीनी अधिक साफ होती हैं। 
खांडसारी चीनी गुड़ से तैयार की जाती है जो भूरे रंग 
की होती है और गुड़ गाँवों में किसानों द्वारा तैयार किया 
जाता है। हमारे देश में कुल गन्ने का अनुमानतः 60 
प्रतिशत भाग गुड़ बनाने में ही प्रयोग किया जाता है |? 
“इसका प्रमुख कारण चीनी की अपेक्षा गुड़ का अधिक 


सस्ता होना है जिससे आज भी हमारी ग्रामीण जनसंख्या . भी 


का , बहुत वड़ा भाग , मुख्यतः गुड़ का ही उपयोग 
करता है । 


बड़ा ही अनिश्‍चित रहता हे। इससे चीनी की उपलब्धि 

« में-भी अनिश्चितता पायी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में 
चीनी के उत्पादन, आंतरिक उपयोग तथा निर्यात - का 
अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है--- 


चीनी का उत्पादन, उपभोग तया निर्यात लाख टन में 


वर्ष उत्पादन आंतरिक उपभोग निर्यात 
960-6I 30.3 20.52 2.52 
965-66 35.55 27.9745 5 3.98 
966-67 2].60 26.26 I.85 
968-69 35:59 26.05 . 0.84 
]969-70 42.60 32.64 2.2] 
I970-7] 37.40 40.25 ` 3.90 
973-74 ३39.49 35.2 4.39 
975-76 43.00 ` 36.00 8.70 


चीनी के उत्पादन को अनियमित प्रवृत्ति (87४४० 
(7670) का प्रधान कारण इसका कृषि-उद्योग पर, आधारित 
होना है जिसकी प्रवृत्ति बहुत. ही अनिश्‍चित होती है। 


द्वितीयतः इसका उत्पादन बहुत हदतक गन्ने की कीमत पर ` 


निर्भर करता है जो इस उद्योग का एक प्रधान कच्चा माल 
है। . गन्ने की कीमत एक ओर `प्रतियोगी फसलों की 
कोमत .तथा दूसरी ओर-सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के 
मूल्यों पर निर्भर करती है। इस प्रकारःभारत विश्व में 
चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। - किन्तु हमारे देश 
में चीनी की .प्रति-व्यक्ति औसत. खपत अन्य देशों की 


.. ` तुलना में बहुत ही कमं है। ।966 ई० में चीनी की प्रति- 


व्यक्ति वाषिक खपत ग्रेट ब्रिटेन में 35 ग्राम, संयुक्त राज्य 

« अमेरिका में ]33 ग्राम तथा आस्ट्रेलिया में ।44 ग्राम थी 
जबकि भारत में यह केवल 50 ग्राम थी ।: 

चीनी उद्योग का विभिन्न राज्यों के बीच वितरण :-- 

प्रारम्भ में भारत का चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार 


. ' तथा अच्य उत्तरी राज्यों में ही केन्द्रित था । ।937-38 ई० 


में देश के कुल चीनी उत्पादन का प्रायः 85 प्रतिशत इन्हीं 


चीनी का उत्पादन गन्ना पर आधारित होने के कारण 


दो राज्यों से प्राप्त हुआ था। चीनी उद्योग के इस _ 


केन्द्रीयक्रणं के बहुत-से कारण थे जैसे उत्तर प्रदेश 
तथा बिहार में गन्ने की खेती अधिक होती है। साथ ही; 
इस भाग में चीनी की मिलों को सुगमतापूर्वक कोयला 


: भी प्राप्त हो जाता है। . भारत कां यह भाग घना आबाद 


भीहे जिससे चीनी ' की मिलों के .लिए श्रमिक भी 
सुगमतापुवक प्राप्त हो जाते हैं तथा चीनी के लिए बाजार 
मिल जाता'है। उक्त सभी कारणों से यह उद्योग 


मुख्यतः उत्तर प्रदेश तथा विहार में ही केन्द्रित रहा है। 
।960-6! तक देश के कुल उत्पादन का प्रायः 60 प्रतिशत , 


भाग इन राज्यों से प्राप्त होता था। किन्तु, पिछले .कुछ 
वर्षों से इस उद्योग के दक्षिण में, विशेषतः गुजरात, 
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र तथा कर्नाटक ' आदि राज्यों 
में विकसित होने की प्रवृति पायी जाती है। परिणामस्वरूप 
974-75 में चीनी उत्पादन में विभिन्न राज्यों का हिस्सा 
इस प्रकार हो गया था--उत्तर प्रदेश 298 प्रतिशत, 
बिहार 4:4 प्रतिशत, महाराष्ट्र 3:6 प्रतिशत, आन्ध्र 


प्रदेश 8:3 प्रतिशत, कर्नाटक 7-3 प्रतिशत तथा तमिलनाडु 


में 8-6 प्रतिशत । इस प्रकार स्पष्ट है कि दक्षिणी राज्यों में 
पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग का अधिक विकास हुआ 
है जिससे कुल .उत्पादन का अब दो-तिहाई,भाग गन्ना 
उत्पन्न करने लगे हैं । वास्तव में, दक्षिणी भारत की भमि 
गन्ने की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। इस भाग में 
गन्ने की प्रति-एकड़ औसत उपज भी अधिक है तथा गन्ने 
में रस का अनुपात उत्तरी भाग की अपेक्षा ! से 2 प्रतिशत 
अंधिक रहता है। अतः, दक्षिणी भारत में गन्ने के 


कारखाने को अधिक प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध हूँ । साथ ` 
ही, इस भाग के कारखाने 'अपने गौण पदाथों का भी. 


अच्छे ढंग से उपयोग कर लेते हैं । 
चीनो उद्योग की वर्तमान समस्याएं 

(Present Problems of Sugar Industry) 

भारतीय चोनी उद्योग के समक्ष आज निम्नलिखित. 
प्रमुख समस्याएं हैं : 

(!) गन्ने को प्रति-एकड़ उपज का कम होना (L८0छ 
per acre yield of suga rcane) :--भारत विश्व में 
गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किन्तु देश में गन्ने 
की प्रति-एकड़ औसत उपज विश्व के प्रायः सभी देशों से 
कम है तथा निरन्तर कम होती जा रही है। ।967-62 
ई० में गन्ने की प्रति-एकड उपज हमारे देश में ।8:| टन 
थी। इसकी ला में क्यूबा में प्रति-एकड़ उपज 56 टन 


तथा हवाई में 80 टन थी। साथ ही, भारत के सभी | 
राज्यों में गन्ने की उपज एक समान नहीं होती । उत्तर + 


'प्रदेश एवं बिहार में, जहाँ देश के कूल उत्पादन का प्रायः 


~ == 


दो-तिहाई से भी अधिक भाग में गन्ता उपजाया जाता -है, 


I. Wadia & Merchant—_“Our Economic Problem" 9. 463. 
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- की कृषि को प्रोत्साहित करना अनिवायें. है। 
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गन्ने को प्रति एकड़ उपज ।960-6] ई० क्रमशः 2.0 
तथा ।।.2 टन थी, तमिलनाडु (आन्ध्र सहित). महाराष्ट्र 
तथा आर्ध में क्रमशः 58.2;, 3..0 तथा 2।.7 टन थी। 
अतः तमिलनाड्‌, आन्ध्र तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य में 
गन्ते की खेती के विस्तार को प्रोत्साहित करना 


` अनिवायें है । 


(2) गन्ने से प्रपेक्षाइतं कम चीनी का मिलना (L655 
sugar from cane) :--भारत में केवल गन्ने की. प्रति- 
एकड़ उपज ही कम नहीं है; वरन्‌ यहाँ उत्तम प्रकार के 
गन्नें की खेती भी नहीं होती जिससे गन्ने से उपलब्ध चीनी 

`` का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। हमारे देश में चीनी 
की कीमत अधिक होने का एक यह्‌ भी प्रमुख कारण है। 


गन्ने से प्राप्त चीनी का प्रतिशत आस्ट्रलिया में ।4.33, . 


क्यूबा में ।2-25, मारिशस में ।3.8 तथा जावा में ।].49 
- है जबकि भारत में यह केवल 9.5 प्रतिशत ही है। गन्ने 


से अपेक्षाकृत कम चीनी प्राप्त होने का प्रमुख कारण . 


हमारे देश में गन्ने की किस्म का खराब होना है। साथ 
ही, मिलों में गन्ना पहुँचने में देर होती है जिससे गन्ने का 
अधिकांश रस रास्ते में ही सूख जाता है और फलतः 
चीनी का अनुपात भी घट जाता है। अतः गन्ने से उपलब्ध 
चीनी के प्रतिशत को बढ़ाने के लिंए उत्तम कोटि के गन्ने 
साथ ही, 
मिलों तक गन्ना .पहुँचाने में होनेवाली देर को भी 
यथासम्भव कम करने का प्रयत्न करना काहिए। '. 


(3) गन्ने का अप्नाव ( Shortage of cane 
57779 ) :--भारत में पिछले कुछ वर्षों से चीनी के 
कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल पाता। 
उत्तरी भारत के कारखानों को बहुत ही कम गन्ना मिल 
रहा है। इसका प्रधान कारण इस भाग में चीनी के 
कारखानों का बहुत समीप में स्थित होना है, साथ ही 
इस भाग में किसान कारखानों को. सुविधानुसार गन्ने की 
पुति को नियमित बनाने का प्रयास नहीं करते, इससे 
चीनी के कारखानों को उनकी सुविधानुसार पर्याप्त माता 


। किन्तु ]962-63 ई० में पुनः गन्ने की उपज में 
कमी हो गयी । साथ ही, गुड़ एवं खाँडसारी की 
कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप चीनी के कारखानों की 


 क्रठिताइयाँ ओर बढ़ गयीं । ' इससे चीनी के उत्पादन में '. 


पिछले कुछ वषाँ से निरन्तर कमी हो रही है। . ' 


' (4) गोण-पदार्थों के समुचित-उपयोग की ध्यवस्था 
का प्रभाव (Lack of proper utilization of by- . 
कक कम) ४7 भारत में चीनी झि कारखानों के गौण- 


का भी समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता 


कारण इसकी उपज में पर्याप्त मात्ना में वद्धि , 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


है। इस उद्योग का सबसे महत्त्वपूर्ण गोण-पदा्थ, छोआ 
(Mo]a5९8) है जिसका प्रयोग अल्कोहल तैयार करने में 
किया जाता है। अल्कोहल के उत्पादन द्वारा देश में पेट्रोल 
की कमी को दूर किया. जा सकता है। आजकल देश कौ. 


चीनी मिलों में प्रति-वर्ष 300 से 400 हजार टन छोया ब 
` निकलता है जिसमें से .अधिकाश बेकार हो जाता है। . 


इससे 20 से 25 मिलियन गैलन अल्कोहल तैयार किया 
जा सकता हैं। अनुमान लगाया जाता है कि अल्कोहल 
तैयार करने का खर्च 25 पैसे से 37 पैसे प्रति गैलन तक 
पड़ता है। (62 पैसे गेलन के हिसाब से उत्पादन कर 
जोड़ने पर भी पेट्रोल को तुलना में यह सस्ता भी होता 
है ।) चीनी के मूल्य में कमी लाने का यह प्रमुख तरीका है । 
ग्रेडी मिशन ने भी इसकी चर्चा की थी, किन्तु हमारे देश 
में इस ओर भी कम ध्यान दिया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में पावर अल्कोहल के उत्पादन को ।950-5 ई० 
में 50 लाख गैलन से बढ़ाकर ]955-56 में ]80 लाख 
गैलन करने का आयोजन था; किन्तु प्रथम योजना के अंत 
तक वास्तविक उत्पादन केवल ।00 लाख गैलन ही हुआ । 


पुनः द्वितीय योजना के अन्त तक पावर अल्क्रोहल का | 


लक्ष्य 960-6! ई० में ]70 लाख गैलन ही था। इसी 
प्रकार गन्ने के छिलके से कागज, कार्ड बोर्ड आदि तैयार 
किये जा सकते हैं। यदि इस उद्योग के. गौण-पदार्थो का 
समुचित रूप से उपयोग किया जाय तो चीनी के कार- 


खानों की आय - बढ़ेगी तथा चीनी की कीमत में भी. 


कमी होगी । 
(5) श्राधुनिकोकरण, को समस्या (P7०७९ ० 


~ 


Modernisation) :—अधिकांश चीनी के कारखानों का - 


. आकार अलाभकर है। इससे उत्पादन व्यय अधिक होता 


है और फलस्वरूप मूल्य भी बढ़ जाता है। अतः उत्पादन 
व्यय कम करने के लिए इस उद्योग का आधुनिकीकरण 
आवश्यक है। इसके लिए अनुकूलतम आकार के छोटे 
कारखानों का बढ़ना अनिवार्य है। .साथ ही, कारखाने में 


अच्छे, यन्त्रों एवं उत्पादन के आधुनिक तरीकों के प्रयोग .. 


का प्रयत्न करना चाहिए; भारतीय चीनी उद्योग में आधु- 


निक यन्तों के प्रयोग की बड़ी आवश्यकता है। चीनी . 


उद्योग के विकास परिषद्‌ ने यह अनुमान लगाया था कि 


.वत्तेमान कारखानों. के आधुनिकीकरण का व्यय लगभग 
60 करोड़ होया । अधिकांश कारखाने पूंजी के अभाव में 


आधुनिकीकरण' की 'स्थिति में नहीं हैं, अतएव अन्य 
उद्योगों की तरह राष्ट्रीय . औद्योगिक विकास निगम 
(NDC) को. चीनी के कारखानों को भी. आथिक सहा- 
यता प्रदान करनी चाहिए । 20 22730: 277 3530 
पंचवर्षीय योजनाओं में चीनी उद्योग 
.. (Sugar Industry in Five Year Plans) 
योजना आयोग के अनुसार 950-52 ई० में चीनी के 


7? 
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भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-धनधै 


कारखानों की उत्पादन-क्षमता 4:4 लाख टन थी । प्रथम 
पंचवर्षोय , योजना (First Five ‘Year Plan) के प्रार- 
म्स में इसमें किसी प्रकार के विस्तार का आयोजन नहीं 
था तथा चीनी के उत्पादन का लक्ष्य ।8 लाख टन रखा 
गया i । योजनाकाल में सरकार द्वारा नये-नये कार- 
खानों की स्थापना तथा वत्त मान कारखानों के विस्तार 
की अनुमति भी दी गयी थी |. प्रथम योजना. के अन्त में 
955-56 ई० में चीनी का उत्पादन बढ़कर ।8:6. लाख 


टन हो गया, यानि उत्पादन में लक्ष्य से भी अधिक 


वृद्धि हुई । 


.. द्वितीय पंचवषीय योजना (Second Five: Year. 
?।37) में चीनी उद्योग के विकास पर पर्याप्त जोर दिया 


गया था । योजनाकाल में चीनी के उत्पादन को वढ़ाकर 
22:5 लाख टन करने का आयोजन-था । किन्तु योजना के 
अन्त में यानी ]960-6] ई० में चीनी का उत्पादन लगभग 


30 लाख टन हुआ । इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल में भी - 


चीनी का उत्पादन लक्ष्य से बहुत अधिक हुआ । 

तृतीय पंचवषीय योजना (Third Five Year 
Plan) के अन्तर्गत चीनी के उत्पादन को बढ़ाकर. 965- 
66 ई० तक 35 लाख टन करने क्रा आयोजन था । सगथ 
ही, गन्ने के उत्पादन को बढ़ाकर ।965-66 ई० तक 0 
करोड़ टन करने का आयोजन था। तृतीय योजनाकाल में 
चीनी उद्योग के विकास पर ।00 करोड़ रुपये विनियोग 
की व्यवस्था थी । तृतीय योजना के अन्त में ।965-66 ई० 
में चीनी का उत्पादन 36 लाख टन हुआ। योजनाकाल 
में सहकारिता के आधार पर 54 चीनी के कारखानों की 
स्थापना को अनुमति दी गयी । किन्तु 962-63 ई० में चीनी 


` का उत्पादन घटकर 23 लाख टन हो गया था जिससे 963 


ई०. के.प्रारम्भ में ही देश में चीनी संकट उत्पन्न हो गया; 
परन्तु यह संकट निश्चय ही अस्थायी था । 4 अगस्त, 963 
ई० को भारत सरकार द्वारा श्री एस० आर० सेन की 
अध्यक्षता में .एक चीनी आयोग (Sugar Commission) 
की नियुक्ति की जिसने चीनी उद्योग के सम्बन्ध में बहु- 
मूल्य सुझाव प्रस्तुत किया । 


तीनों बाधिक योजनाओं (^7०५६] 0७78) . के अंत 
में 968-69 में चीनी का उत्पादन घटकर 29 लाख टन 
हो गया । वास्तव में, इन्र वाषिक योजनाओं की अवधि में 
गर्ने की कम उपज के कारण चीनी के उत्पांदन में अत्य- 


धिक कमी हुई । * ; ४ 


चतुर्थं पंचचबीय योजना: (Fourth Five Yea 
P27) में चीती के उत्पादन'को: बढ़ाकर ]973-74 ई० 
तक 47 लाख टन करने का आयोजन था.। इसमें से अनु- 


मानतः 75 लाख टन निर्यात के लिए उपलब्ध होने: को 


आशा थी । किन्तु 973-74 में चीनी का उत्पादन 39:5 
लाख टन हुआ । योजनाकाल में सहकारिता के आधार 
पर चीनी के कारखानों की क्षमता के. विस्तार पर अधिक 


~ 


, पडता था। 


389 


a दिया गया तथा कई कारखाने स्थापितं भी किये 
गये। . 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year 
९७7) में चीनी के उत्पादन को बढ़ाकर 7978-79 में 
54 लाख टन करने का आयोजन था । 7977-78 में चीनी 
का उत्पादन 52 लख टन था। | 

छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year 
P27) में चीनी के उत्पादन को बढ़ाकर ' 982-83 में 
62 लाख टन करने का आयोजन है । इसमें से 5 लाख टन 
निर्यात के लिए रखने की व्यवस्था है । पिछले कुछ समय 
से गाए 8०४7 £47०7९ की स्थापना को विशेष महत्त्व 
दिया जा रद्वा है। `. म 

चीनी उद्योग की समस्याओं के अध्ययन के लिए 
भारत्‌- सरकार. ने एक Sugar Industry Enquiry 
Commission की नियुक्ति की थी जिसने अपने प्रतिवेदन 
में निम्नांकित बातों पर जोर दिया :-एक १807! 
Sugar Authority का सुजन किया जाय जिसका प्रधान 
उद्देश्य आंतरिक उपभोग तथा निर्यात के लिए चीनी की : 
आवश्यकता का पता लगाना तथा इसे विभिन्न प्रकार से 
उत्पन्न करने एवं विक्रय की व्यवस्था करना होगा। देश 
में उत्पन्न सभी चीनी पर \4 का अंधिकार होगा जो 
इसे विभिन्‍न प्रकार से बेचने का प्रयत्न करेगा । ` योजना 
के अनुसार प्रत्येक वर्ष सरकार क्षि-मुल्य-निगम के परा- 
मर्श से गन्ने की कीमत निश्चित कर देगी । उसमें \SA 
विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकनानुसार परिवत्तंन कर सकता 
हैं। -किन्तु राष्ट्रीयकरण की सिफारिश को लेकर बहुत 
अधिक वाद-विवाद चल रही है। _ ' ` 


चीनो का निर्यात (£07 ० ०४३7) :--पिछले 
कुछ वर्षों से चीनी के नियति में- बहुत अधिक वृद्धि 
हु 975-76 में तो कुल ।2 लाख टन चीनी का 

त हुआ था जिससे 475 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा 
प्राप्त हुई थी । यहु देश के कुल निर्यात का 4 प्रतिशत 
भाग था । छठी योजना के अंत में ]982-83 में 5 _ 
लाख टन चीनी के निर्यात का आयोजन है । 
5. सीमेंट उद्योग 
(Cement Industry) 

सीमेंट उद्योग हमारे देश का एक आधारभूत उद्योगं 
है। सीमेंट इमारती. सामानों में अद्वितीय है, अतः इसकी . 
मांग बहुत अधिक होती है | आधुनिक ढंग से सीमेंट तैयार | 
करने का पहला कारखाना मद्रास में ।9।4 ई० में प्रारंभ . 
किया गया था, किन्तु भारतीय सीमेंट उद्योग का वास्तव- 
विक इतिहास प्रथम महायुद्ध के साथ प्रारम्भ होता हे। 
प्रथम' महायुद्ध के पू तक भारत को अपची कुल आवश्य- 
कता की पूति के लिए विदेशों से सीमेंट का आयात करना 
।9।4 इ० में हमारे देश भें ],30,000 रन : 


. सीमेंट का आयात किया गया था। किन्तु धीरे-धीरे इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उद्योग के विकास के साथ-साथ सीमेंट का आयात भी कम 
होने लगा तथा आजकल भारत सीमेंट के क्षेत्र में प्रायः 
आ।त्म-निर्भर हो गया है। निम्नलिखित तालिका” से 
भारत में प्रारम्भ से आज तक सीमेंट उद्योग की प्रगति 
का अन्दाजा लगता है : ) 
उत्पादन 


् उत्पादन वषं ङ 
(लाख टन में). (लाख टन में) 
i9l4 0-0 I965-66  08.0 
I940 5.8 ]968-69 . 36.0 
I947 4.7 I973-74 46.7 
_ I95I-52 27.0 ` I977-78 92.0 
I955-56 46.7 - ]982-83(लक्षय) 300.0 
` 960-6] 79.0 § 


प्रथम महायुद्ध एवं बाद के समय में इस उद्योग को 


: विकास का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप 
इस उद्योग में आशाजनक उन्नति हुई है । 94 ई० में 
उत्पादन केवल !0 हजार टन था जो बढ़कर ।9]8 ई० 
में 85 हजार टन हो गया । किंन्तु, 934-35 ई० में इस 
उद्योग में कुछ मन्दी के चिह्न दिखाई पड़ने लगे। इसका 
प्रमुख कारण अत्यप्रिक उत्पादन तथा आन्तरिक एवं 


विदेशी प्रतियोगिता का दबाव था | मन्दी से मुक्ति पाने . 


र Indian Cement Manufacturers’ . Associa- 
£००) बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्ति को नियमित 
बनाना तथा मूल्य को निश्चित करना था। इस कार्ये में, 
संघ को पर्याप्त सफलता भी मिली तथा इनकी आपसी 
प्रतियोगिता समाप्त हो गयी। 
विक्रय-सम्बन्धी कोटा को , निश्चित करने के लिए 


के हि से सीमेंट: के कारखानों ने एक “भारतीय सीमेंट 


930 ई में एक सीमेंट मारकेटिंग कम्पनी की स्थापना : 


हुई । सीमेंट उद्योग के इतिहास में दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम 
936 ई० में उठाया गया जब ।0 बड़े-बड़े मिलों ने 
मिलकर 'एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि०' (7086 
Associated Cement Co, Ld.) नाम की एक कम्पनी 

: वनायी। इस एकीकरण से उद्योग को बहुत लाभ हुआ । 
किन्तु, 936-37 ई० की तेजी में सीमेंट की बहुत-सी 
तयीः मिलें प्रारम्भ की गयीं जिनमें डालमिया कम्पनी का 
ताम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 2938 ई० में सीमेंट, 
.की कुछ मिलों ने 'डालमिया समुह” का निर्माण किया। 
इससे पुनः इस उद्योग में आन्तरिक प्रतियोगिता बढ़ 
` गयी । किन्तु ।940 ई० में ए० सी० सी० तथा डालमिया- 


समूह में आपसी समझोता हो गया जिससे इस उद्योग में ' 


आन्तरिक प्रतियोगिता का भय समाप्त हो गया। 
` द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने से इस उद्योग को बहुत 


 . अधिक लाभ हुआा। थुद्काल में आयात बन्द हो गया | 


dndiap I976.and Sixth Five. Year Plan, 


datio य 
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तथासैनिक आवश्यकताओं के लिए सीमेंट को: मांग मैं 
बहुत अधिक वृधि हुईं। फलस्वरूप. नये-नये कारखानों की 
भी स्थापना होने लगी। ।942 ई० में भारत सरकार ने . 
सीमेंट पर नियन्त्रण लगाया तथा सम्पूर्णं भारत के लिए . 


. सीमेंट का मूल्य निश्चित कर दिया । देश फे कूल उत्पादन 


का 90 प्रतिशत भाग सीमेंट. युद्ध की आवश्यकताओं के 
लिए ले लिया जाता था तथा केवल ।0 प्रतिशत भाग ही 
नागरिक कार्यों के लिए उपलब्ध था । तब से सीमेंट पर . 
से सरकार का नियन्त्रण किसी-न-किसी रूप में ब्रराबर 
बना रहा है + 4 
देश-विभाजन के पूर्वं 947 ई० में भारत में कुल 
24 सीमेंट के कारखाने थे जिनकी वाषिक उत्पादन- 
क्षमता 2,30,000 टन .थी । इनमें से ।9 कारखाने जिनकी 
बाधिक उत्पादन क्षमता 2,30,000 टन थी, भारत में रह 
गये तथा शेष पाकिस्तान में चले गये । इसके वाद सीमेंट 
के और भी नये कारखाने स्थापित क्रिये गये । 96]- 
62 ई० में देश में सीमेंट के कुल 35 कारखाने थे । सीमेंट 
के कारखाने असम, पश्चिम बंगाल तथा कश्मीर के अति- 
रिक्त प्राय: अन्य सभी राज्यों में पाये जाते. हैं। अधिकांश 
ना ^. 0. ©. तथा डालमिया-साहूः जेन समूह 
\ 
. आजकल देश में सीमेंट के 54 कारखाने हैं। इनमें 
से 9 राजकीय क्षेत्र में हैं। केन्द्र द्वारा स्थापित सीमेंट 
निगम (Cement Corporation of India) केन्द्रीय 
क्षेत्र का एक-मात्र सरकारी उपक्रम है। पिछले कुछ वर्षों 
से सज्य सरकारों द्वारा भी सीमेंट के कई. कारखाने 
स्थापित किये गये हैं ।-भारत में सीमेंट की माँग आज भी 
इसकी पूर्ति से अधिक है। अतएव इस उद्योग के विस्तार - 
का बहुत बड़ा क्षेत्र है। किन्तु प्रधान समस्या सीमेंट 
उद्योग के लिए आवश्यक यन्तो को,प्राप्त करना है।. 
आजकल देश में सीमेंट के यन्त्र-निर्माण करने वाले कार- 
खाने भी स्थापित किये जा रहे हैं । 


पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उद्योग . 
. (Cement Industry in Five Year Plans) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना, (¡५ ४० ४०३7 Pan) 
में सीमेंट उद्योग के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 
थां | योजनाकाल में सीमेंट का उत्पादन 950-57 ई० में 
27 लाख टन से बढ़कर 955-56 ई० में 467 लाख टन . 
हो गया। . | के 


द्वितीय पंचवर्षोय योजना (Second Five Year - 
?]8०) में सीमेंट उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्राप्त . 
थी । योजना के अन्तर्गत सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाकर 
]960-6! ई० तक 30 लाख टन करने; यानी प्रायः: 
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भारत के कुछ प्रमुंख संगठित उद्यौग-धन्धे 


. 783 प्रतिशत .वृद्धि का आयोजन था । किन्तु ।960-6]. 
ई० में सीमेंट का उत्पादन 79:0 लाख टन ही हुआ। 


-तृतीय पंचवर्षीयं योजना (Third Five Year 
?।2०) के अन्तगेत सीमेंट के उत्पादन,को ।960-6! ई० 
` में 790 लाख टन से बढ़कर ]965-66 ई० में 32 लाख 
टन करने का आयोजन था, किन्तु तृतीय योजना का यह 
लक्ष्य पुरा नहीं हो सका तथा तृतीय योजना के अन्त में 
सीमेंट का उत्पादन ।08 लाख टन ही हुआ ।. योजनाकाल 


में सीमेंट के नये कारखानों की स्थापना के लिए सरकारी . 


क्षेत्र में एक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (Cement 
Corporation of India) की स्थापना की गयी। इस 
निगम ने अब तक देश के विभिन्न भागों में तीन कार- 
खानों की स्थापना की है। 
वाषिक योजनाओं (4०७१]. P27) के अन्त में, 
यानी ।968-69 में सीमेंट का उत्पादन ]36 लाख 
टनथा। ` 
, चतुर्थ पंचवर्षोय योजना (Fourth Five ‘Year 
P2०) में सीमेन्ट के उत्पादन को ।968-69 ई० में ।36 
लाख टन से वढ़ाकर 973-74 ई० तक ।80 लाख टन 
करने का आयोजन था किन्तु उत्पादन !467 लाख टंन 
ही हुआ । योजनाकाल में सावंजनिक क्षेत्र में भी सीमेन्ट 
के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। इस 
' उद्देश्य से सीमेन्ट निगम के अतिरिक्त राज्य “सरकारों को 
भी सीमेस्ट की कारखांनों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित 
किया गया । ] Fe 
पाँचवों पंचवर्षोष योजना (Fifth. Five Year 
ए!था) के अन्त में ।978:79 में सीमेन्ट के उत्पादन को 
बढ़ाकर 208 लाख टन करने का आयोजन था । पाँचवीं 
योजना काल में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा 6 नये 
कारखाने स्यांपित किये जाने को थे । राज्यों द्वारा भी 
सीमेंट के नये कारखाने स्थापित करने पर जोर देने की 
व्यवस्था थी । ]977-78 में सीमेंट का उत्पादन ।92 लाख 
टन हो गया"। ड उ 
छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five. Year Plan) 
-« में सीमेंट के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन 


ड्> 
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है। 982-83 तक इसके उत्पादन को बढ़ाकर 300 लाख 
टन करने का आयोजन है। 977-78 में सीमेंट का उत्पादन 
92 लाख टन हो गया। ह 


पिछले कुछ वर्षो से देश में सीमेंट की मांग में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है । फिर भी, !966 में भारत में सीमेंट का 
प्रति व्यक्ति औसत उपयोग 22 कि० ग्रा० था जबकि 
स्विटूजरलैण्ड में 75 कि० ग्रा०, जापान में 365 कि० 
ग्राम, संयुक्त-राज्य अमेरिका में 342 कि० ग्राम तथा ब्रिटेन 
में 305 किलोग्राम था । * 


6. इंजीनिर्यारग उद्योग: 
(Engineering Industries) , 

इंजीनियरिंग उद्योग के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के 
लिए यन्त्र एवं अन्य उपकरण, बिजली के सामान, रेल 
तथा मोटर गाड़ियों के इंजन इत्यादि. आते हैं। द्वितीय 
महयुद्ध के पूवं तक हमारे देश में इन उद्योगों का अभाव 
था । किन्तु युद्ध के दौरान सरकार द्वारा इंजीनियरिंग 
उद्योग के लिए छिट-पुट प्रयत्न प्रारम्भ किये गये। 
947 ई० से तो इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार 
विशेष रूप ' से प्रयत्नशील है तथा अबतक भारत 
इंजीनियरिंग की कई वस्तुओं के उत्पादन में प्रायः आत्म- 
निर्भर हो गया है। . वास्तव . में, द्रुतगति से आथिक 
विकास के लिए इंजीनियरिंग उद्योग का विकास अनिवायें 
है क्योंकि इस उद्योग के द्वारा विभिन्न उद्योगों के लिए ' 
यन्त्र इत्यादि तैयार किये जाते हैं । 9 


पंचवर्षीय योजनाओं के अ्रन्तगेत इंजीनियरिंग उद्योग 
के. विकांस पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। द्वितीय 
पंचवर्षीय ress Five Year ‘Plan) में 
इसके विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किये ` गये । | 
तृतीय . पंचचर्षीय योजना तथा चतुर्थं योजनाकाल में भी ' 
इंजीनियरिंग उद्योग के विकासं के लिए बहुत अधिक प्रयत्न | 
किये गये । a । ! 

पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्योग की” प्रगति का 


“अन्दाजा: निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है-- 


; इंजीनियरिंग उद्योग को प्रगति * « अ 
उद्योग i960-6 . I965-66 968-69 973-74 [97778 ]982-83 | 
औद्योगिक यन्त्र 2 5 _ (लख्य) 
क) सूती-वस्त्र उद्योग के RR 
° जरा (करोड़ रु) 0:4 -2I6 . , ]3°8 45:8 ]30:0 I90:0 
(ख) सीमेंट, „छ 60 54:9 8:2 8 I8:0 34-0 
(ग) कागजं i i) 5-२] 2°7 52 3:5 30°0 
(घ) मशीन टूल्स ,, 7-0 29:4 25:0 67:3 I000 ६४600 
गा 3:6. 50 । :263 400 SR. 500. 


, बिजली का पंखा (लाख) '0:6 


का 
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इस प्रकार पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 
इंजीनिर्यारग उद्योग में विशेष प्रगति हुई है। चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year P]20) में भी 
इंजीनिर्यारग उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गयी थी। 
योजनाकाल में इस उद्योग पर निजी कोत्र में 79:7 करोड़ 
रुपये विनयोग का आग्रोजन था । `. 
पाँचवीं पंचबर्षोय योजना (Fifth Five Year Plan) 
में भी इस उद्योग के विकासको उच्च प्राथमिकता प्राप्त 
थी । छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) 
में तो इस पर और अधिक जोर देने की व्यवस्था है ।' 


7. कागज उद्योग 
(Paper Industry) 


विकास : हाथ से कागज बनाने का घन्धा भारत में 

`` ' सदियों पूवं से होता आ रहा है। किन्तु आधुनिक ढंग से 
कागज बनाने का पहला* कारखाना भारत में स्वेप्रथम 
]870 ई० में कलकत्ता के निकट हुगली नदी पर स्थित 
बाली नामक स्थान में स्थापित किया गय।। इसके .बाद 

. लखनऊ में अपर इण्डिया पेपर मिल' (899), बंगाल में 
` 'टीटागढ़ पेपर मिल? (/882), , पुना में 'दकक़्न पेपर. मिल' 
(.887) तथा अन्य कारखाने स्थापित किये गये । इंस 
प्रकार ।920 ई० तक देश में कागज बनाने के कुल 7 
कारखाने स्थापित हो गये थे जिनमें प्रतिवर्ष ]9 हजार टन 
कागज वनता था । किन्तु प्रारम्भ में भारतीय कागज 

` उद्योग को सस्ते कागज की प्रतियोगिता का सामना करना 


पड़ा । फिर भी, 924 ई० तक देश में कांगज के कुल 9 : 


कारखाने हो गये जिनमें 33,000 टन कागज का उत्पादन 

होता था । इस उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से राहत 

`. दिलाने के लिए ।925 ई० में सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान 
` किया गया। ]925 ई० के कागज उद्योग संरक्षण 

` अधिनियम . के अनुसार विदेशी कागज के आयात पर 9 
आना भ्रति पाड की दर से सात वर्षों के लिए एक आयात 

कर लगाया गया । 932 ई० में पुनः इस कर की अवधि 


Digitized by Arya ० F घ अर्थकारी nnai and eGangotri 
SR यबर्थे 5 


सातं वर्षों के लिए और बढ़ा दो गयी। 939'ई० में 
इन करों में कुछ कमी कर दी गयी । द्वितीय युद्धकाल में 
भी कागज उद्योग को संरक्षण मिलता रहा । 947 ई० 
में फिर से संरक्षण कीं अवधि बढ़ाने को आवश्यकता नहीं 
समझ कर इस उद्योग से संरक्षण हटा लिया गया । 
संरक्षण के फलस्वरूप भारतीय कागज उद्योग का बहुत 
आशाजनक 'विकास हुआ । 


द्वितीय महायुद्ध के दौरान कागज के कारखानों की 
संख्या बढ़कर ।5 हो गयी तथा ।944 ई० में इसका 
उत्पादन 2,30,884 टन हो गया । तब सें देश में कागज 
उद्योग की उत्तरोत्तर प्रगति. होती जा रहीं है। ।950-5] : 
में कागज का उत्पादन ।।6 हजार टन, !960-6! सें 
350 हजार टन तथा ।965-66 में 558 हजार टन हो 


गया । ।975-76 में कागज एवं दफ्ती गन्ना का उत्पादन `- 


829 हजार टन था। 


भारत में कागज उद्योग के लिए आवश्यक : प्रायः 
सभी कच्चे पदार्थ पर्याप्त मात में उपलब्ध हैं। यहाँ के 
वनों में सबाई -एवं भाभर घास तथा बाँस आदि पर्याप्त 
मात्रा में पाये जाते हुँ। भारत में आजकल प्रायः सभी 
प्रकार के कागज तथा दफ्तियाँ तैयार की जाती हैं । किन्तु, 
अखबारी कागज के क्षेत्र में हमारा देश अभी बहुत हो ` 
पिछड़ा है। भारत में अखबारी कागज (ा०७७ःin!) 
का पहला कारखाना नेपानगर मध्यप्रदेश जनवरी, 955 
ई० में स्थापित किया गया । ।974-75 ई० में इसका 
उत्पादन 55 हजार टन था । पाँचवीं योजना में अखबारी 
कागज के 'उत्पादन को बढ़ाकर ।978-79 ई० तक 80 
हजार टन'करने का आयोजन है । . 


पंचवर्षीय योजनाओं में कागज उद्योग (० 
e Industry in Five Year Plans): पंचवर्षीय: 
योजनाओं में कांगज उद्योग के विकास पर पर्याप्त जोर 
दिया जा रहा है जिसका अन्दाजा निम्नांकित तालिका से 
"लगता है: a 


i पंचवर्षीय योजना में कागज एवं दफ्तो का उत्पादत्त (हजार टन में) . . ३ 
किस्म I950-5 -960-62 I965-66 973-74 .977-78. 982-83 
s आयोजित) . 
वाषिक उत्पादन क्षमता ' .37 4I8 567 _ 925 ॥37 °` (६ I650 
कागज एवं दफ्ती 32 350 558 776 900 I250 
अखबारीं क(पज न 23 _ 303 48°] 58 ' I20 
४ इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना (8 77०... , तृतीय पंचवर्षोय योजना (Third Five Year 
४८87 87) के अन्त में कागज एवं'दफ्ती का उत्पादन 2।8०) में कागज एवं दफ्ती के उत्पादन को बढ़ाकर 
. 955556 ई० में I90 हजार टन हो गया है। द्वितीय 2965-66 में 700 हजार टन तथा अखबारी कागज के 
, पंचवर्षीय योजना (9९०००५ F४९० ४००7 ?]०) में भी उत्पादन को 320 हजार टन करने का आयोजन था । 


इसके उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । ]960-62 तक 
कागज एवं दफ्ती का उत्पादन 350 हजार टन तथा अख- 
 बारो,कागज का उत्पादन 23 हजार टन हो गया। . 
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os योजना का यह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका तथा 965- 
66 मं कागज एवं दफ्ती का उत्पादन 558 हजार टन तथा 
अखवारी कागज का उत्पादन केवल. 20 हजार टन हुआ. 
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भारत के कुछ प्रमुख संगठित उद्योग-घन्धे 


।968-69 में कागंज का उत्पादन 647 हजार टन था। 


चतुर्थं पंचवर्षोष, योजना (Fourth Five Year 
P27) में ।968-69 में कागज एवं दफ्ती के: उत्पादन को 
647 हजार टन तथा अखबारी कागज के उत्पादन फो 30 
हजार टन से बढ़ांकर 973-74 ई० में क्रमशः .850 हजार 
टन तथा 
था । किन्तु योजना के इन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई तथा 
इनका उत्पादन क्रमशः 830 हजार टनः तथा 43 हजार 
टन ही हुआ । योजनाकाल मे. ]970 में एक Hindustan 
Paper Corporation Ltd. का निर्माण किया गया। 


निगमः ने तीन कागज तथा एक अखबारी कागज के . 


कारखाने को स्थापना का कार्यक्रम तैयार किया है | 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year 
P20) में कागज उद्योग के विकास पर पूरा-पूरा जोर 
दिया गया था। योजना के अन्त में ।978-79 में कागज 
के उत्पादन को वढ़ाकर ।050 हजार टन तथा अखबारी 
कागज के उत्पादन को बढ़ाकर 80 हजार टन करने का 
आयोजन था जबकि 977-78 में कागज का उत्पादन 
990 हजार टन तथा अखबारी कागज का 58 हजार टन 
हुआ । 


छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) 
में कागज एवं दफ्ती के उत्पादन को बढ़ाकर ।` 82-83 


रासायनिक पदार्थों का उत्पादन (हजार टन में) 


950-5! 960-6। ]965-66 


नत्रजनक खाद 9, 0 232 
फॉसंफेरिक खाद 9 ABB SID 
सल्फ्यूरिक एसिड 0! 368 ` ` ` 662 
सोडा एस l5 -I52 33] 
कास्टिक. सोडा I2 I0 2I8 


।50' हजार टन करने का आयोजन - 


‘393 


ञं 7250 हजार टन तथा अखवारी कागज के उत्पादन को 
20 हजार टन करने का आयोजन: है । 


8 भारी रसायन उद्योग 
: (Heavy Chemical Industries) 


'भारी-रसायन ' के अन्तर्गत वे रसायन आते हैं जो 
विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में कच्चे 
पदार्थं की तरह प्रयोग किये जाते हैं।. इनके 'अन्तर्गत 
सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, सोडा एस तथा इसी 
प्रकार की अन्य वस्तुएँ आती हैं। रासायनिक पदार्थो की 
आवश्यकता कागज, कपडा, चीनी, चमडा एवं ओषधियों 
के निर्माण में पग-पग पर पडती है । हमारे देश में रसायन 
उद्योग कां बहुत कम विकास हुआ है | द्वितीय महायुद्ध के 
पूर्व रासाय्रनिक उद्योगों के .अन्तर्गेत केवल सुल्फ्यूरिक- 
एसिड तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य पदार्थों का ही महत्त्व ` 
था । किन्तु आजकल इस उद्योग का विकास उत्तरोत्तर 
होरहाहै। | 

पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास पर पर्याप्त 
मात्रा में जोर दिया जा रहा है। निम्नांकित तालिका 
से गत कुछ वर्षो में “महत्त्वपूर्णे रास[यनिक-पदार्थों के 
उत्पादन का अन्दाजा लगता है-- ; 


~ 


982-83 


I968-69  I973-74 _I977-78 
` (आयोजित) 
54] 2058 2060 .4]00 . 
20 -. 3]9 660 II25 
I038 343 I900 - 290 ` 
495 580 570 , 800 
. 304 420 530 800 


इनमें नत्रजनक खाद (Nifro४९n०५ऽ £०7६।।।५९९) के विकास निजी क्षेत्र के अन्तर्गत ही हुआ है। 


: अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के रासायनिक उद्योगों का 


विशेष भध्ययन.सूची 


I. Mehta, M. M. 
2. Roshen,.G 
- 3. Planning Commission 


; Structure of the Indian Industries. 
: Industrial Changes in India. 
: First, Second, ‘Third, Fourth and Fifth Five 


_ Year Plans. | 
4.. A ' . programmes of Industrial Development (I956-6I) 
5... हट ; : Programmes of Industrial Development (I96I-66) 

6. Govt. of India -- $ India 976. 

7.. ‘Planning Commission ॥ Draft Five Year Plan. (I978-83) 
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. अध्याय : 34 


सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाएं - 
_ (State-Owned Industrial Undertakings) र 


प्राककथन :---भारत को. वर्तमान औद्योगिक नीति के 
अनुसार कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों के विकास का पूरा- 
पूरा दायित्व भारत सरकार ही पर है। (776 state 
will progressively assume predominant and 
direct responsibility for setting up new indu- 
strial undertakings and for developing trans- 
port facilities.) 956 ई० की औद्योगिक नीति (30 
अप्रेल, 7956)- के अनुसार 'अं’ श्रेणी के उद्योगों 
के विकास का पुणं दायित्व भारत सरकार पर .है तथा 
व श्रेणी के उद्योगों को भी धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र के 
अन्तर्गत लाने का आयोजन है। उक्त नीति के आधार 
पर सरकार द्वारा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में विभिन्न 
प्रकार के नये-नये उद्योगों की स्थापना को गयी है। इनमें 
से अधिकांश उद्योग राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। साथ ही, 
इनको स्थापना निजी क्षेत्र के सामर्थ्यं से परे है। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि देश के आथिक जीवन में 
राजकीय उपक्रमो "का महत्त्व निरंतर बढ़ते जा रहा है। 
. सावेजनिक क्षेत्र के विस्तार का उद्देश्य देश के आथिक 
विकास की गति को तीब्र बनाना है । किन्तु यह तो केवल 
महत्वपुर्ण सामाजिक तक ही-है। वास्तव में, वतमान 
समय में राज्य का .एक प्रधान कार्य निजी व्यक्तियों के 
हाथ में धन एवं आय के अत्यधिक केन्प्रीयकरण की 
* भ्रवृत्ति को रोकना है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार के द्वारा 
हम अपने निम्नांकित प्रमुख राष्ट्रीय उदद श्यो को पूर्ति कर 
सकते हैं : निर्धनता को दूर करना, आत्म-निर्भरता कीः 
प्राप्ति, आय की विषमताओं में कमी, क्षेत्रीय असमानताओं 
का निवारण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा कृषि एवं 
उद्योग-धन्धों का त्वरित विकास | ' A 
` राजकीय उपक्रमों के संगठन का स्वरूप ˆ . 
संगठन की दृष्टि से देश के राजकीय उपक्रमों को 
मुख्यतया निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है :-- CN 
(3) विभागीय ढंग पर संगठन (Departmental 
Or8anis2ti0n) : इसमें वे उपक्रम आते हैं जिनकी 


व्यवस्था सरकार के विभागों द्वारा की जाती है ।. 


(Undertakings managed by: administrative, 
‘departménts of the Got.) । उदाहरण के लिए 


' . चित्तरंजन का रेलवे इन्जन का कारखाना तथा इण्टेगरल कोच 


फैक्टरी इत्यादि ।. किन्तु, हमारे देश में इस तरीके का 
सीमित रूप में ही प्रयोग हुआ है। 

(४) निजी सीमित दाएित्व वालो कम्पनियों के आधार 
पर (Private Limited Companies) :—इनमें वे उप- 
क्रम आते हूँ जिनकी व्यवस्था संयुक्त पू जी कम्पनी के आधार 
पर निमित निजी सीमित दायित्व वाली कंपनियों के द्वारा भी 
की जाती है,. जिनमें सरकार या तो इनकी सम्पूर्ण हिस्सा 
पूंजी अथवा आधे से अधिक भाग स्वथं प्रदान करती है। 
(Undertakings managed by' companies in 
which the Government holds either the entire 
or the major part of the capital.) उदाहरण के 
लिए हिन्दुस्तान एन्टिबॉयटिक्स लिमिटेड, नहान फाउण्डी 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड इत्यादि । 

(४४४) सार्वजनिक निगम (Public Corporations) 
इनमें ऐसे उपक्रम आते हैं जिनकी व्यवस्था वैधानिक 
मण्डलों (Undertakings managed by statutory 
corPorati08) के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए, 
दामोदर भैली कॉरपोरेशन, एयर इण्डिया कॉरपोरेशन 
तथा जीवन बीमा निगम इत्यादि | 

इस प्रकार राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था के तीन 
तरीके हमारे देश में प्रचलित हैं। किन्तु इनमें से औद्यो- 


' 'गिक संस्थानों के लिए सरकारी विभागों द्वारा व्यवस्था 


उपयुक्त नहीं होती क्योंकि इनमें एक 'ओर तो सरकारी 
हस्तक्षेप अधिक होता है तथा निर्णय लेने में . अधिक देर 
होती है तो दूसरी ओर इनकी कुशलता भी बहुत कम 
होती है। इसलिए श्री ए० डी० गोरवाला! ने अपने 
“Report on the Efficient conduct ..of State 
Enterprises” में यह विचार व्यक्त किया है फि ''विभा- 
गीय व्यवस्था एक सामान्य नियम नहीं होकर केवल 
अपवाद होनी चाहिए ।” . (Departmental manage- 
ment must be rare exception and not the 
general rule.) : 


निजी सीमित कम्पनी द्वारा राजकीय उद्योग की 


व्यवस्था के अन्तरगत तो सभी हिस्से या आधे से अधिक 


हिस्से सरकार अपने पास रखती है। इस प्रकार की : 
कस्पतियाँ अन्य कम्पनियों की तरह कार्य करती हैँ । अन्तर 
केवल इतना ही होताः है कि इनके. संचालक-मण्डलों में 


` सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। इनकी कार्यविधि 
A.D. JOA D.Gorwala $ Report on the Efficient conduct of State Enterprises, p. ]3, 
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. करोड़ रुपये तथा चतुर्थे 
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सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाएं 


अपेक्षाकृत सरल होती है एवं निर्णय में भी कोई देर नहीं 


होती। किन्तु इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि ये संसद्‌ के / 
नियन्त्रण में नहीं होंती । भारत में राजकीय उपक्रप्तों की ' 


व्यवस्था में इस तरीके की कम्पनियों की प्रधानता है। 
राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था में वैधानिक निगमों 
का विशेष महत्व है। वैधानिक निगम अद्ध- 
स्वतन्त्र संस्था होते हैं जो संसद्‌ के विशेष अधि- 
नियमों के द्वारा स्थापित किये :जाते हैं। इनमें 
सरंकारी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है 
तथा इनके कर्मचारी, हिप्ताब-किताब एवं वित्तीय साधन 
सभी अपने होते हुं । इसलिए प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट (?7९5/- 
dent Ro0९४९।६) के अनुसार “इनं निगमों के पास 
सरकार जैसी शक्ति .तया निजी उपक्रम जेसो लोच एवं 
प्ररणा होती है” (---Clothed with the power of 
Government but possessed of the flexibilities 
and initiative of private enterprises) श्री 


' गोरवाला के अनुसार भी “राजकीय उद्योग को व्यवस्था 


के सम्बन्ध में उन क्षेत्रों में जो बिल्कुल व्यावसायिक प्रकृति 
के होते हैं संयुक्त पूंजी कम्पनो तथा जहाँ सरकार 
जैसे कार्यो की आवश्यकतर होतो है, वहाँ पर सावेंजनिक 
निगपों को प्रधानता होनी चाहिए।'' (The company type 
of organisation is preferred where the nature 
of the work is substantially commercial, the 
public corporation is to be preferred where the - 
undertaking is discharging what is in effect an 


: extention of the functions of the Government 


e. 8. irrigation or hydro-electric projects.) 
आरत में सरकारी क्षेत्र का बिकास (7/९ ८४0]५- 
tion of Public Sector in India) : प्रथम योजना के 
प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों (रेलवे को छोड़कर), 
में कुल लगभगः29 करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोग 
हुआ था जो तृतीय योजना के अन्त में बढ़कर 245 


]974 को 6,237 .करोड़ रुपये हो गया। 96-77 के 
अन्त में केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में ।44 कम्पनियाँ , 
(Industrial and Commercial’ Undertakings of 
the Central 60५४.) थीं, जिनमें से ।32 कार्यं कर रही . 
थीं तथा !2 अभी निर्माणाधीन थीं। इन कम्पनियों 
में कूल ।],097 करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोग हुआ 
था । इनमें से बोकारो स्टील में ।34/ करोड़ रुपये तथा | 
हिन्दुस्तान स्टील लि० में ]290 करोड़ रुपये की पू जी लगी 
थी जो संरकारी उपक्रमों में कुल विनियोग का 23 प्रतिशत 
भाग था। केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में [276-77 में, 
कल ]575 लाख मजदूर कार्य करते थे। 972-73 में 
इन संस्थाओं में काये करने वाले श्रमिकों की संख्या 92 
]. Ibid 9. 8]. : 
; 2. Administrative Refoims Commission 


° 


योजना के अन्त में 3! माचे, * . 


_ नामरूप (असम) 
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लाख थी । इस प्रकार 973-74 में केन्द्रीय सरकार 
की व्यवसाथिक तथा ओद्योगिक संस्थाओं की संख्या _ 
में 4 प्रतिशत .की वुद्धि हुई। 976-77 में कार्य 
कर रही कुल संस्थाओं ने कुल ।054 करोड़ दपये का 
लाभ अंजित किया या। इन संस्थाओं ने 976-77 में . 
कुल 2248 करोड़ रुपये का विनिमय अजित किया था। 
इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों के उपक्रमं में भी तृतीय 
योज॑ना के अन्त में लगभग 2000 करोड़ रुपये विनियोग 
किया गया था।* ५ ८ $ 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में सरकारी क्षेत्र में स्थापित 
प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावप्तायिक संस्थाओं में बिनियोग 
को दृष्टि से दस प्रमुख संस्थाएं निम्नांकित हैं -- 

I976-77 में विनियोग की दृष्टि से !0 प्रमुख संस्याएँ। 


उपक्रम का नाम ; विनियोग को रकम कूल का 
(करोड़ ₹० में) प्रतिशत 
।: बोकारो स्टीलस लि० 34। 7“ I2| 
2. हिन्दुस्तान स्टीहस लि० I209 I0: 
3. भारत उर्वरक निगम ' - 2]0. I0°0 
4. भारी जहाजरानी निगम 503 4-5 
5. फुड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. 429 3:9 
6. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस _ 42] 3°8 
7. केन्द्रीय कोयला-क्षेत्र निगम 403 3:6 
8. भारी इंजीनियरिंग निगम 307 2-8 
9, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि० 297 # 
]0. भारत कोकिंग कोल लि० 244 2:2 
इन दस उपक्रमो का कुल विनियोग 6264 56:5 
सभी राजकीय उपक्रमों का विनियोग ` 097 00°0. 
अब इनमें से कुछ प्रमुख द्योगिक एवं व्यावसायिक 
संस्थाप्रों कां निम्न विवरण प्रस्तुत किया ज़ा रहा है :. . 
भारतीय उर्वरक निगम 


(Fertilizer Corporation of India) 

देश सें उर्वरक की बढ़ती हुई माँग की पूत्ति के लिए. 
खाद के जो विभिन्‍न कारखाने स्थापित किये गये हैं उनकी 
व्यवस्था के लिए भारतीय उर्वरक निगम (7६/2९7 ' 
Corporation of 942) नामक 'एक संस्था स्थापित 
की गयी जिसके जिम्मे 3। माचे, ।972 को 6 कारखानों- ... 
सिन्द्री (बिहार), नांगल (पंजाब), ट्रॉम्बे (महाराष्ट्र); 
में उत्पादन का कार्ये हो रहा. था तथा 
ग्यारह कारखाने-बरौनी, तालचर आदि. अभी निर्माणा- | 
धीन ये। ]976-77 ई० में भारतीय उरवेरक निगम का 
कुल विनियोग ।।।0 करोड़ रुपये था तथा उस वर्ष इसमें 
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कूल 28,205 श्रमिक कार्य कर रहे थे। 973-74 में इस 
निगम में 24 लाख रुपये की हानि हुई थी । 


निगम के अन्तगेत निम्नांकित कारखाचे उल्लेखनीय हैं: 


. () सिस्द्री का खाद कारखाना (आता Fertilizer 
Factory) :—-सिन्द्री का खाद कारखाना भारत सरकार 
के ओद्योगिक साहस का प्रथम उदाहरण है। FF I95] ई० 
के पूवे भारत को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से कृत्रिम 
खाद का-आयात करना पड़ता था| द्वितीय युद्ध के दौरान 
जब देश में खाद्यान्न का अभाव एक विकट समस्या का रूप 

धारण करने लगा तब देण में कृत्रिम खाद के उत्पादन की 
आवश्यकता, महसूस की जाने लगी। इस' उद्देश्य से 

4946-47 ई० में बिहार में दामोदर नदी.पर बसे सिन्द्री 

नामक ग्राम में खाद का एक कारखाना स्थापित करने का 

कार्ये प्रारम्भ हुआ। इस कारखाने में खाद के उत्पादन 
का कार्य 3 अक्टूबर, 95! ई० से प्रारम्भ हुआ । इसको 
स्थापित करने में कुल प्रायः 28 करोड़ रुपये व्यय हुआ। 
इसको व्यवस्था फरटिलाईजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 
लिमिटेड नामक एक कम्पनी द्वारा की जाती है। 'इसकीं 
वाषिक उत्पांदन-क्षमता 3,30,000 टन अमोनियम सल्फेट 
तैयार करने की है। 5 करोड़ रुपये के व्यय से सि्द्री के 
विस्तारीकरण ' की ` एक योजना कार्यान्वित की गयी है 


जिसके अन्तर्गत इसमें एक कोक वोभेन प्लांट स्थापित ` 


किया गया है जिससे कि इसके उत्पादन में 60. प्रतिशत 
वृद्धि की आशा की जाती है। इसके विस्तारीकरण .का 
कार्य प॒रा हो गया है। इससे प्रतिदिन 70 टन यूरिया 
तथा 400 टन सल्फेट नाइट्रेट की खाद गौण-पदार्थ के 
रूप में उत्पन्न की जायगी । ।970:7] ई० में सिन्द्री के 
खाद कारखाने में 25 लाख टन अमोनियम, सल्फंट, 
43,000 रन यूरिया तथाः 42,000 टन नमक की खाद का 
उत्पादन हुआ था । पिछले वर्ष की अपेक्षा इसका उत्पादन 
प्रत्येक क्षेत्र में कम था । ; 
"खाद के 'ग्रन्य कारखाने (Other Fertilizer 
Factories) : रासायनिक खाद उद्योग का विकास 
वस्तुतः द्वितीय महायुद्ध के वाद प्रारम्भ हुआ तथा पिछले 
, -आयः दस वर्षो में खाद उद्योग ने आशातीत प्रगति कर ली 
हे। विनियोग की दृष्टि से यह इस्पात उद्योग: के बाद 
द्वितीय बन गया है । देश में खाद की बढ़ती हुई मांग को 


पुरा करने के लिए सरकार द्वारा सावंजनिक क्षेत्र में. खाद' 


के कई नए कारखानों की स्थापना की गयी है। * इनमें 
निम्नांकित उल्लेखनीय हु ` 
Fe गल में 30 करोड़ रुपए के व्यय से एक कारखाना 
स्थापित किया गया है जिसमें फरवरी, ।96] ई० से 


` उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो गया। इसकी उत्पांदन- 
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क्षमता ]:2 लाख टन्त कैल्सियम नाइट्रोट सल्फेट की है। 
]970-7] ई०-में 222 लाख टन `केल्सियम अमोनियम 
“नाइट्रेंट का उत्पादन हुआ था । 
नवम्बर, ।965 ई० में ट्रोम्बे का खाद-कारखाना 
'चालू किया गया । इसमें 2 करोड़ रुपये . व्यय हुआ है 
तथा यहाँ प्रतिवर्ष 90 हजार टन नाइट्रोजन एवं 45,000 
टन फॉस्फेट की खाद का उत्पादन होगा । 2970-7] ई० 
में इंसमें 64,000 मिश्चित खाद का उत्पादन हुआ था । 
. फरवरी, 968 ई० में गोरखपुर में खाद के एक ` 
कारखाने में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हुआ। इसमें 80 
हजार टन यूरिया का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। ।972- 
73 ई में इसमें: ।-5 लाख टन यूरिया का उत्पादन 
हुआ थां। es 
अगस्त, ।968 में नामरूप में खाद के कारखाने में 
उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया । इसकी वाषिक 
क्षमता 55,000 टन यूरिया तथा । लाख टन अमोनियम 
सल्फेट के: उत्पादन की है। ।970-7] ई० में इसमें 3] 
हजार टन युरिया तथा 6] हजार टन अमोनियम सल्फेट 
का उत्पादन हुआ था। , 
रूरकेला इस्पात-कारखाने के सहायक के खूप में 
रूरकेला में खाद उत्पादन के लिएएक कारखाने को दिस- 
स्वर, 962 ई० में चालू किया गया। इसकी वाषिक 
क्षमता 59 लाख टन कलसियम अमोनियम नाइट्रेट 
उत्पन्न करने की है । 970-7] ई० में इसमें 97 हजार 
-टन केलसियम अमोनियम नाईट्रेट का उत्पादन हुआ था। “* 
इनके अतिरिक्त मार्च, 966 में निवेली के कारखाने में 
' भी खाद-उंत्पादन का कार्य प्रारम्भ हुमा। यह निवेली 
लिंगनाइट कॉरपोरेशन की सहायक संस्था के रूप में कायं 
करता है। इसकी वार्षिक क्षमता 70 हजार टन नाइट्रोजन 
उत्पन्न करने की है। 970-77 ई० में इसमें 69 हजार. | 
- टव यूरिया का उत्पादन हुआ था । 
दिसम्बर, 7966 ई० में मद्रास में एक खाद के 
कारखाने की . स्थापना के लिए Madras Fertilizer 
ए. की स्थापना की गयी । इसके द्वारा -6 लाख टन 
मिश्रित खाद तथा 2! लाख टन युरिया का उत्पांदन 
हंगा । ` इसके अतिरिक्त फर्टीलाइजर कारपोरेशन द्वारा 
दुर्गापुर तथा बरौनी में ।.52 लाख टन नाइट्रोजन की . 
ह उत्पादन-क्षमताःके दो कारखानों की स्थापना की 
I % 


'_ जनवरी, 796!,६० में सावेजनिक क्षेत्र में खाद के 
कारखानों को व्यवस्था के लिए 200 करोड़ रुपये की 
भधिङ्ृत पूजी से ९7७९7 ` Corporation of’ India 
£4. नामक एक कम्पनी की स्थापना की गयी । इस 


N_. 


कम्पनी - के अन्तर्गत आजकल 6 कारखानों में उत्पादन का 
काये होतां है-विहार के सिन्द्री, पंजाब के नांगल, 
महाराष्ट्र 'के ट्रोम्बे, उत्तर: प्रदेश के गोरखपुर, पश्चिम 
बंगाल के दुर्गापुर तथा आंसाम के नामरूप में। इनके 
अतिरिक्तं ग्यारह कारखाने बनाये जा रहे हैं । 
` भारतीय उवंरक निगम को चार भागों में विभाजित 
कर दिया-गया है। भारतीय उर्वरक निगम के अंतर्गत 
सिन्द्री, गोरखपुर, तालचर, कोरबा तथा प्रदीप के कारखाने 
हैं । राष्ट्रीय निगम (१2६008! F०४६।।।2९78) के अंतर्गत 
माटिंग, पानीपत तथा नांगल के कारखाने हैं। भारत 
उर्वरक के अंतर्गत बरौनी, नामरूप, हलदिंया तथा 
दुर्गापुर के कारखानों हैं तथा पश्चिमी उर्वरक निगम 
' (West’ cost Fertilizer Corporation) के अंतर्गत 
ट्रोम्बे के कारखाने हूँ । 

(2) चितरंजन का रेलवे ईजन का कारखाना 
(Chitaranjan Locomotive Works) :—देश में रेलवे 
ई'जन तैयार करने के लिए. सरकारी क्षेत्र में पश्चिमी 
बंगाल के चितरंजन नामक स्थान में एक कारखाना 
स्थापित किया -गया है। कारखाने की व्यवस्था भारत 
सरकार के रेलवे मन्त्रालय के द्वारा की जाती है। प्रारम्भ में 
इसकी वाधिक उत्पादन-क्षमता 20 ईजन तथा 60 
वायलर तैयार करने की थी। किन्तु, बाद में इसका 
विस्तार किया गया जिसके फलस्वरूप आजकल यह 
कारखाना 200 से अधिक . G., ॥. 7., ॥- ?. और 
छ. ए. प्रकार के ई जन प्रतिवर्ष तैयार करता है। ।967 
से इसमें बिजली से .भी ई जन उत्पन्न करने का कायं 
प्रारम्भ हुआ | 950 ई० में जबकि उत्पादन प्रारम्भ हुआ 
से लेकर मार्च, ]972 तक इसने 25! वाष्प ई जन तयार 
किये थे। इसके बाद इस प्रकार के ई जन का ' उत्पादन 
बन्द हो गया। मार्च, ।974 तक इस कारखाने ने 49 


विद्यूत ई जन उत्पन्न किया था । इसके विस्तारीकरण को : 


: योजना के अन्तर्गत एक हेवी स्टील 'फाउण्ड़ी (768५ 
* S९९] ह०७०५६५) की स्थापना करने की व्यवस्था है 
` जिससे भारतीय रेलों की हेवी की सम्पूर्ण 

आवश्यकता की पूर्ति आन्तरिक साधनों से ही होः सकेगी । 
ई'जन का कारंखाना, वाराणसी (7965०. 
Locomotive Works, Varanasi) : इसके अतिरिक्त 
डिजेल ई जन के निर्माण के लिए वाराणसी में !50 डिजेल 
` तथा बिजली ई जन की क्षमता के एक डिजेल लोकोमोटिव 
वकस की स्थापना की गयी है। इसमें - आयात किय्ने गये 
सामानों से जून, 964 ई० से डिजेल ई जन का निर्माण 
किया. जाने लगा । इस 'कारखाने द्वारा मार्च, ।974 तक 
697 डिजेल ई जन तैयार किये गये थे । ` 

. ` इन्टेगरल कोच फैक्ट्री (7688 Coach Factory) :- 

` यह कारखाना रेल के डिब्बों के निर्माण के लिए पेरास्बूर 

में स्थापित किया गया है। इसमें उत्पादन का कार्य 


अक्टूबर, ।955 ६० से प्रारम्भ हुआ था । प्रारम्भ से लेकर ` 
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माचे ]974 ई० तक इसमें अनुमानतः 0,224 सवारी 
डब्बों का निर्माण हुआ था । यह चोड़ी तथा मीटर गेज 
दोनों प्रकार के डिब्बों का उत्पादन करता है। 

(3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड (Hindustan Shipyard) :- 
भारत में जहाज बनाने के लिए 94 ई० में -बिजगापटंम 
में 'सिधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी द्वारा एक कारखाना 
स्थापित किया गया। मार्च, 952 में यह कारखाना 
भारत सरकार द्वारा ले लिया गया । 7 इसकी व्यवस्था 
“हिन्दुस्तान शिपयाडं सिमिटेड' द्वारा की जाती है जिसकी _ 
सम्पूर्ण पूंजी अब भारत सरकार द्वारा प्रदान की. गयी 
इस कारखाने की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 80 
हजार टन भार के 6 जहाजों का निर्माण किया जा रहा 
है। यह शिपयाडं 4 आधुनिक तरीके के डिजेल-प्रोपेल्ड 
(Diesel Propelled) जहाजों का प्रतिवर्ष निर्माण कर 
सकता है। तृतीय योजना में भी इसका विस्तार किया ` 
गया । इस कारखाने के द्वारा पहला जहाज माचे, 948 
सें पानी में उतारा गया तथा मार्च" 974 तक इस 
कारखाने द्वारा 6! जहाजों का निर्माण हुआ था। 


> एक दूसरा शिपयाडं कोचीन में बनाया जा रहा है 
जिस पर 74 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है। इसकी 
प्रारम्भिक वाषिक उत्पादन-क्षमता 85,000. G. R. 7. 
के जहाज के निर्माण तथा ।00,000 0. र. 7. के 
जहाजों की मरम्मत को है।' फरवरी, ]965 ई० में | 
जापान के एक फर्म से इसके निर्माण के लिए अनुबन्ध 
किया गया । FER 

(4) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (Hindustan Aircraft) :- 
भारत में हवाई जहाज निर्माण करने के लिए एक कारखाना. 


¦ सेठ बालचन्द द्वारा ]940 ई० में बंगलोर में स्थापित 


किया गया था। युद्धकाल में इस कारखोचे में केवल 
मरम्मत का कार्य होता था । बाद में भारत सरकार ने” 
इसके अधिकांश हिस्सों को खरीद लिया। मार्च, 957 
ई० में हिन्दुस्तान एयरक्रापट लि० की पूजी 3:8 करोड़ 
रुपये थी जिसमें सरकार ने 3:2 करोड़ रुपये के हिस्से लिये 
थे । - इसमें आई० ए० एफ० के जहाजों की मरम्मत के 
साथ-साथ 'सुपरसोतिक एवं भेमपायर जेट नामक हवाई - 
जहाजों के निर्माण का कार्ये भी प्रोरम्भ किया गया है। | 
यह एच० टी० 2 (प्त. 7. 2) नामक ट्रेनर हवाई जहाज 
का निर्माण भी करता है। हाल ही में यहाँ जेट फायटर | 
के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस कारखाने | 
में भारतीय रेलों के डिब्बे तथा राज्य एवं निजी यातायात | 
संस्थानों के लिए बसों कां ढाँचा भी तैयार किया. 
जाता है। HN tn 
]964 ई० में 8 !2 तथा अन्य प्रकार के सामरिक 
हवाई जहाजों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये को 
अधिकृतं पूंजी द्वारा सारत सरकार ने Hind७७t३n 
Aeronautics Ld. नामक एक कस्पती की स्थापता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की । इसमें हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट बंगलोर तथा . A€0- 
nautics India Ltd. दोनों को भी शामिल कर लिया गया 
है। कम्पनी ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट तथा कानपुर में जहाज 
निर्माण के भण्डार की व्यवस्था को भी अंपने हाथ में ले 
लिया है। इसी प्रकार मिग के निर्माण के लिए नासिक, कोर- 
पट तथा हैदराबाद में कारखानों का निर्माण किया गया है। 


(5) डी० डी० दी० फंक्टरी (D.D.T..Factory) :- 
भारत सरकार ने UNICEF तथा HO की सहायता से" 
` दिल्ली में एक डी० डी० टो० का कारखाना प्रारम्भ किया 
है। कारखाने की व्यवस्था हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड 
प्रा० लिमिटेड द्वारा की जाती है जिसकी अधिकृत पूजी 
]:3 करोड़ रुपये है। इस कारखाने में अप्रैल, '955 
इ० से उत्पादन का कायं प्रारम्भ हुआ तथा ।973-74, ई० 
में इसमें 2!]2 टन टेकनिकल डी० डी० टी० तैयार हुआ। 
` डी० डी० टी० का दूसरा कारखाना द्वितीय योजना 

में केरल के अलवये (^।५४29) नामक स्थान में 79 लाख 
रुपये के व्यय से. स्थापित किया गया जिसने अप्रैल, 958 
से काम करना प्रारम्भ कर दिया। इसको उत्पादन-क्षमता 


400 टन डी० डी० टी० उत्पादन करने की'है। 973- - 


74 ई० में इसका उत्पादन ।33! टन था। इन:दोनों 
कारखानों का विस्तारीकरण किया जा रहा है। 
(6) पा एण्टिवॉयटिक्स (Hindustan Anti- 
` ७०६०) :--देश में पेनसिलिन की बढ़ती हुई मांग को 
पुरा करने. के लिए पुना के समीप पिम्परी नामक स्थान 
में भारत सरकार ने ए/गा८एछए तथा HO की सहा- 
. यता से एक पेनसिलिन का कारखाना स्थापित किया है । 
इसकी व्यवस्था हिन्दुस्तान एण्टिबॉयटिक्स ,लि० जिसकी 
अधिकृत पूंजी 4 करोड़ रुपये है, के द्वारा कीं जाती है। 
973-74 में इसमें 755 लाख मेगा यूनिट पेनसिलिन तथा 
93972 कि० स्टेप्रों माईसिन तैयार' किया गया:था। 
इसमें बाईसिलिन (3८/0) के उत्पादन का भी प्रयास 
किया जा रहा है। कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता का 
20 प्रतिशत भाग बाईसिलिन के उत्पादन में लगाने का 
आयोजन है। इस उद्देश्य से इनकी क्षमता में वृद्धि की 
गयी है जिसके फलस्वरूप" इसकी उत्पादन-क्षमता 800 
लाख मेगायूनिट हो गयी है। ` FY 
पिम्परी में ही 2.75 करोड़ रुपये के व्यय से स्ट्रेप्टो- 


माइसिन उत्पन्न करने का एक कारखाना स्थापित: 


किया गया है जिसमें फरवरी, 963 ई० में उत्पादन का 
कार्य प्रारम्भःहो गया ! इनकी उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने 


के लिए इसका विस्तारीकरण किया गया है जिससे अब 


` यह्‌ 80-90 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन कर रहा है। इसमें 
 I973-74 ई० में 53972 कि० ग्रा० स्ट्रेप्टोमाइसिन तैयार 
'किया गया.था।. EE ह 
है अ में विभिन्न प्रकार के एण्टिबॉयटिक्स के 
के लिए Indian Drugs and Pharmaceuti- 


. भारतीय अर्थंशारत्र 


c.।५ 0. की स्थापना की गयी । इसके अन्तर्गत तीन 
इकाइयाँ कार्य कर रही हैं--(क) रिषिकेस का एण्टि- 
बायटिक्स कारखाना, (ख) सिनथेटिक ड्रग प्रोडक्ट्स, हैदरा- 
बाद, तथा (ग) सर्जिकल इन्स्टूमेंट्स प्लांट, मद्रास। | 

` (7) हिःदुस्तान केबुल्स (Hindustan Cables) :-_ 
डांक-तार विभाग के टेलीफोन केबुल्स की मांग की पूर्ति 
के उद्देश्य से पश्चिमी बंगाल. के रूपनारायणपुर में हिन्दु- 
स्तान कंबुल्स के कारखाने की स्थापना की गयी है। इस 
कारखाने में उत्पादन का कार्ये ।954ई० में प्रारम्भ हुआ । 
इसको प्रारम्भिक उत्पादन-क्षमता 4१0 मील केवुल्स तैयार 
करने को थी । इस कारखाने का विस्तार किया जा रहा 
है जिससे इसकी उत्पादन-क्षमता के ।000 मील केबल्स 


` प्रतिवर्ष हो जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 960 


ई० से इसमें 300 मील एक्सीयल केबुल्स का उत्पादन भी 
होने लगा है। '।969-70 ई०.में इसमें लगभग 5-5 लाख 
घन कि० मी० सूखे केबुल 2,00! ट्यूब कि० मी० कोए- 
क्सियल तथा - 24,695 घनः कि० मी० प्लास्टिक लम्बे 
केबुल तारों का निर्माण हुआ था । _ 

” (8) हिन्दुस्तान -मशीन टूल्स (Hindustan Mach- 
ine 7005) : बंगलोर के समीप स्थित इस कारखाने 
ने भारत में, सर्वप्रथम लाठे का उत्पादन मई, 956. ई० में 
प्रारम्भ किया' तथा आजकल यहाँ 26 लाठे का प्रतिमाह 
निर्माण किया जाता है। कारखाने में दूसरे प्रकार के 
यन्त्रों, जैसे--प्रिटिंग मशीन, रेडियल ड्रिल्स तथा मिलिग 
मशीन आदि के उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। * 
966-67 ई० में इसमें 668 मशीनें तैयार की गयी 
थीं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एक दूसरे कारखाने में 
पंजाब के पिजोर नामक स्थान में अक्टूबर, 963 ई० में 
उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया। 966-67 ई० 


` तक इसमें ।62 करोड़ रुपये के मूल्य के यंत्रों का उत्पादन 


हुआ था। इसके दो और कारखातों की स्थापना की गयी 
है। एक केरल के कलमासरी में तथा दूसरा हैदराबाद के 
सनतनगर में i इनमें कलमासरी के कारखाने में अक्ट्बर, 
964 ई० में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हुआ तथा 966- 
67 में इसने 2:7 करोड़ रु० मूल्य के 673 यंत्रों का उत्पादन 
किया । इसी प्रकार. सनतनगर में ]965 के अन्त में . 
उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हुआ तथा ।966-67 ई० में. 
इसमें 89 लाख रुपये. मूल्य के 37 मशीनों का उत्पादन 
इआ । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में घड़ी के कारखाने का 
उत्पादन ]962 ई 'में प्रारम्भ हुआ तथा इसकी वाषिक 
उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष 24 लाख घड़ी तैयार करने की 
है। चौथी पंचवर्षीय योजना में चेकोस्लाविया के सहयोग 
से दो और मशीन टूल्स के कारखाने स्थापित करने का 
आब था। ४ I 2580 
(©) नहान फाउण्डी ( Naha” F००7) ) : 

अक्टूबर, ]952 ० में नहान फाउण्ड्री लि० ह 7 
प्रदेश का उद्घाटन हुआ था। जनवरी, 953 ई० में 
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` सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाएं 


सरकार ने इनकी व्यवस्था नहान फाउण्ड्री कम्पनी के नाम 
से हस्तांतरित कर दिया । सितम्बर,:]964 ई० में इनकी 
व्यवस्था हिमाचल प्रदेश सरकार'को सौंप दी गयी । इस 
कारखाने में कृषि-सम्बन्धी औजार, जैसे--गन्ना पेरने की 
मशीन आदि का निर्माण होता है। किन्तु निजी क्षेत्र की 
प्रतियोगिता के कारण गन्ना की मशीनों का उत्पादन 
]952-53. ई० से कम कर दिया गया तथा अन्य पदार्थो 
का उत्पादन किया जाने लगा है। यहः रेलों के लिए 
स्लिपर तथा टेलींग्राफ विभाग-के लिए भी सामान तैयार 
. करता है। ।96]-62 ई० में यहाँ 2832 टन सामग्री -का 
उत्पादन हुआ था, जबकि ]959-60 ई० में इसका उत्पादन 
3067 टन था । fo 
(0) बिजली फे' भारी यन्त्र (Heavy Electrical 
Equipments) : बिजली के यन्त्र बनाने के लिए !956 
ई० में हेवो ऐलेक्ट्रिकल लि० नामक एक कम्पनी की. 
स्थापना हुई। यह कारखाना द्रिटिश कम्पनी के सहयोग 
से भोपाल में स्थापित किया गया है। इसमें उत्पादन का 
कार्ये ' जुलाई, 960 ई० से प्रारम्भ'किया गया । ।965- 
66 में 0:]9 करोड़ रुपये के सामान का उत्पादन हुमा 
,था। इसमें पावर ट्रांसफॉरमर, स्विचगीयर तथा रेलव के 
विद्युतीकरण के लिए आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन 
होता है । 
इस प्रकार का एक और बिजली के यन्त्र का कारखाना 
हरद्वार के समीप रानीपुर में स्थापित किया जा रहा है। 
इसी, प्रकार हैदराबाद के समीप रामचन्द्रपुरम्‌ में एक 
कारखाना स्थापित करने का आयोजन है। इस प्रकार का 
दूसरा कारखाना लिचुनापल्ली में स्थापित किया जा रहा 
है । इन दोनों कारखानों तथा हरद्वार के कारखाने .की 
व्यवस्था के लिए ।964 ई० में Bharat Heavy Electri- 
८७8 ए. नामक एक नयी कम्पनी की स्थापना की 
गयी । इस प्रकार के और भी कारखानों की स्थापना 
राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास, निगम (National Industrial 
Development Corporation) द्वारा . की जायगी । 
इनके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में और भी बहुत-से 
कारखाने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारां स्थापित किये 
गये हैं । भारी औद्योगिक यन्त्र (968९9 Industrial 
machin) बनाने का कारखाना “रूस .की सरकार 
' के सहयोग से रांची के समीप हटिया में भी स्थापित किया 
गया है । इसकी वाषिक .उत्पादन,क्षमता ।0' हजार टन 
के यन्त्रों के निर्माण की है। | 


oe शञ रञ्््ॉाॉःॉणाार) | दब > 
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(]7) हिन्दुस्तान इस्पात लि० (Hindustan Steels 
0.) : द्वितीय पंचवषिय योजनाकाल में सरकारी क्षेत्र 
में लोहा एवं इस्पात. के तीन कारखाने स्थापित किये 
गये । इन तीनों 'कारखानों की व्यवस्था ''हिन्बुस्तान स्टील 
(प्रा०) लि०”, जिसकी अधिकृत पू जी 600 करोड़ रुपये 
हैं, द्वारा की जाती है। हर 

3! मार्च, 974 को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का 
कुल विनियोग ।009 करोड़ रुपये था जो केन्द्रीय सरकार 


'के उपक्रमों में कुल विनियोग का प्रायः ।5 प्रतिशत भाग : 


था । 973-74 में हिन्दुस्तान स्टील के कारखानों का कुल 
उत्पादन 685 करोड़ रुपये का था । इसी प्रकार बिहार के 
बोकारो नामक स्थान में रूस की सरकार के सहयोग से * 
लोहा एवं इस्पात का एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में 
स्थापित किया गया है जिसमें उत्पादन का कार्ये प्रारम्भ 
हो यया। इसकी व्यवस्था 5087० ` ऽ(९९।5 (शॉां- 
४३९) 0. नामक एक कम्पनी के द्वारा की जाती है। 
3 माच, ।974 को इसका कुल विनियोग 905 करोड़ 
रुपये था । सरकारी क्षेत्र में इस्पात तथा इससे सम्वस्थित 
वस्तुओं के उत्पादन को नियत्नित करने के लिए $A, 
(STEEL - AUTHORITY OF INDIA LID) 
नामक एक धारक कम्पनी की स्थापना की गयी है । 

इसके अतिरिक्त देश में राजकीय क्षेत्र में और भी कई 
औद्योगिक संस्थानों. की स्थापना की गयी है। उदा- 
हरण के लिए, पेट्रोल साफ करने के दो कारखानों को 
राजकीय क्षेत्र में स्थापना की गयी है जिनकी व्यवस्था के 
लिए Indiah Refineries Ltd. नामक एक कम्पनी की 
स्थापना की गयी है । अब यह [० 0] COrpora- 
४०४ का एक अंग है। सरकार द्वारा पेट्रोल निकालने 
तथा साफ करने के लिए बिदेशी कम्पनियों तथा सरकारों 
के साथ मिल-जुलकर भी कम्पनियों का निर्माण किया 
गया है जिनमें 0!.74/8 १4. (इसमें भारत सरकार 
एवं Burn2 0] C0727) के बराबर-बराबर हिस्से 
हैं) मद्रास रिफाइन्रीज लिमिटेड (जिसमें भारत सरकार, 
नेशनल ईरानियन कंपनी तथा पैन अमेरिकन इंटरनेशनल 
कम्पनी लिमिटेड सम्मिलित है) आदि उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से राजकीय उपक्रमों की . 
संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है निम्नांकित तालिका? से 
पंचवर्षीय योजनाओं में राजकीय उपत्रमों की प्रगति का 
अन्दाजा लगता है : ` ह 
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` स्पष्ट है कि. 3 मार्च, 977 को केन्द्रीय सरकार के 
सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या ।44 थी । इनमें से 25 
उपक्रम वस्तुओं के..उत्पादन, विक्रय एवं सेवाएं प्रदान 
करते थे तथा शेष 9 निर्माणाधीन थे । इनमें पूजी निवेश 
की मात्रा 95! में 29 करोड़ रुपये से बढ़केर ।96! में 
953 करोड़ रुपये, ।969 में 3902 करोड़ रुपये तथा 3! 
माचे, 977 को 7097 करोड़ रुपये हो गया । . 
इन सार्वजनिक उपक्रमों ने 973-74 में कुल 6,779 
करोड़ रुपये के सामानों की विक्री की थी। इनमें पेट्रो- 


- लिथम उद्योग का हिस्सा 582 करोड़ रुपये तथा इस्पात 


का 722 करोड़ रुपये था । इसी प्रकार व्यापार तथा विप- 
णन सेवाओं से 3772 करोड़ रुपये की राशि विक्रय से 
प्राप्त हुई थी । 973-74 में इन उपक्रमों ने 75 करोड़ 
रुपये का निर्यात किया था तथा 973-74 में इनके 'शुद्ध ” 
लाभ की मात्रा 272:5 करोड़ रुपये थी ।. ।973-74 में 
ट्री इन उद्योगों में कोई ]3-4 लाख लोगों को रोजगार 
आप्त हुआ था, जिन्हें ब्रेतन तथा मजदूरी के रूप में 786:4 
करोड़ रुपये की रकम दी गयी थी । 
छठी पंचवर्षीय योजचा (Sith Five Year Plan) 
की अवघि में सरकारी संस्थाओं में 978-83. के बीच 
पाँच वर्षों में कुल 0,206 करोड़ रुपये लाभ (G7०55 
surplus at existing 726) भी आशा है। इसमें ` 
से केन्द्रीय सरकार के उंपक्रमों से 7,.88 करोड़ रुपये तथा 


' राज्य सरकार के उपक्रमों रो 2,425 करोड़ रुपये : प्राप्त 


t 


' होने की आशा है । 


के 


_ राजकीय उपक्रमों की मुख्य समस्याएँ 


_ (Main Problems of Public Undertakings) 


इस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद राजकीय उप- 


` क्रमों की संख्या तथा क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती जा रही “ 


चतुथं पंचवर्षीय योजना में तो उपभोक्ता उद्योगों के | 


A 
` क्षेत्र में भी राजकीय संस्थानों की स्थापना का आयोजन 


I '* राजकीय उद्योगों के समक्ष कुछ समस्याएं ' 
समस्या इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की . 


Pos 
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केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का विकास 
लिः कुल विनियोग राजकीय उपक्रमो श्चमिकों की संख्या 
Rr ~ है (करोड़ रु० में) की संख्या (हजार में) 
प्रथम योजना के प्रारम्भ में (3-3-]95):. 29 2 
द्वितीय योजना के प्रारंभ में (3-3-956) 8/ 2] ह 
तृतीय योजना के प्रारम्भ में (3-3-96]) 953 48 5 
तृतीय योजना के अन्त में (3।-3-966) 2,45 JARS 47] 

: वाषिक योजनाओं के अन्त में (3-3-969) ` 3,902 85 Sede 7:54 508 
चतुर्थ योजना के अन्त में (3-3-974) 6,237 (2222 ः ]344 
3-3-75 को ।$ 7,26] I29 ge I408 

` 3-7-7 को ! I,097 44 I575 


है । यह दो दृष्टि से आवश्यक हैं। सर्वप्रंथम तो राष्ट्रीय 
उद्योग होने के नाते जनता की आँखें इनके कार्य-कलापों 
पर लगी रहती हैं, अतः इसके लिए यह आवश्यक हो 
जाता है कि ये अपनी कायेकुशलता को बढ़ायें, लागत कम 
करें तंथा उत्तम किस्म का माल बना सकें । द्विंतीयतः, 
निजी क्षेत्र की तुलना में इसका कार्य अधिक. अच्छा होना 
चाहिए, वरना निजी उद्योगपतियों को सरकारी क्षेत्र के निदा 


' का मोका मिल जायगा । अतः सावेजनिक क्षेत्र को औद्यो- 


गिक सम्वन्ध, अ्रम-कल्याण-काये में प्रबन्ध, श्रमिकों को 
हिस्सा, उत्पादन की- किस्म व लागत आदि में एक आदर्श 
उपस्थित करना चाहिए जिससे निजी क्षेत्र वाले भी इसका 
अनुसरण कर सके । र 


` I975-76 के उद्योग-धन्धों के सर्वेक्षण के अनुसार 
]975 के अन्त में देश में कुल7!,705 कारखाने थे जिनमें 
4,029 करोड़ रुपये की स्थायी पूंजी का विनियोग हुआ 
था। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कुल पुजी 


_ का लगभग 60 प्रतिशत भाग विवियोग किया . गया: था . 
जबकि इनका उत्पादन कुल उद्योगों के उत्पादन का केवल 
26:3 प्रतिशत भागही था। दूसरी ओर निजी क्षेत्र जिसमें . 


कुल स्थायी पूंजी का केवल 40 प्रतिशत भाग था कुल 
उत्पादन का 737 प्रतिशत , भाग उत्पन्न करता था। 


' स्पष्ट है कि राजकीय क्षेत्र के कारखाने निजी क्षेत्र की, 
अपेक्षा अधिक पू'जी-गहन थे । ` (7९ Public sector 


units are more‘ capital-intensive as indica- 
ted by value of fixed-capital per employee, 
capital output value and capital .value 
80000.) इनमें पूजी निपज अनुपात I3 था जो कि 
निजी क्षेत्र की अपेक्षा 6 गुणा अधिक था । 


, राजकीय क्षेत्र के उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़ाने 


तथा उत्पादन-स्तर में सुधार लाने के ; 
धान रोल सकते है लिए निम्नांकित 


`` () संसद्‌ का नियन्त्रण :- राजकीय क्षेत्र में उद्योग .. 
चाहे निगम के रूप में संगठित हों या कम्पनी अथवा सर- . 
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सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाएं 


कारी विभाग के अन्तर्गत हों; संसद्‌ के नियन्त्रण में होता 
चाहिए | इनको संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए । 
लेकिन संसद्‌ को भी इनके दैनिक कार्यों व साधारण सौदों 
(ordinary transactions) में हस्तक्षेप नहीं करनां 


चाहिए । ऐसे कार्यों में उद्योगों को पर्याप्त आन्तरिक स्व- | 


तन्त्रता दी जानी चाहिए । सरकार को महत्त्वपूर्ण बातों 
में ही हस्तक्षेप करना चाहिए। संसद्‌ में उद्योगों की 
वाषिक रिपोर्ट व खातों पर बहस होनी चाहिये। | 

> (2) संचालक-मण्डल का ' चुनाव : सा 
उद्योगों का ध्रबन्ध एक संचालक-मण्डल द्वारा किया जाना 
चाहिए जिसमें उस उद्योग-विशेष का ज्ञान रखने वाले 

. व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाय । ` ऐसा करने से इनकी 

. कायं-कुशलता बढ़ सकेगी। निजी क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों 
` को भी संचालक-मंडल में लिया जाना चाहिए । 

- ˆ (3) कार्य-कुशलताः की जाँच (हfficiency of 

44) :—सावंजनिक उद्योगों में प्रतिवषं कार्यकुशलता 

की जाँच की जानी चाहिए । ऐसा करने से इनकी त्रुटियों 


सार्वजनिक. 


~ 
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पर ध्यान दिया जा सकेगा और भविष्य में अधिकारी: _ 


अधिक सावधानी से कार्य कर सकंगे । 


` (4) अन्य कमंचारियों की नियुक्ति में सावधानी :-- 
अन्य कमंचारियों की नियुक्ति में भी पर्याप्त सावधानी से 
कामः लेना चाहिए । : सरकारी विभाग फे प्रशासकों . को 


` उद्योगों की व्यवस्था -का अनुभव नहीं होता है, इसलिए , 
` विशेषज्ञ कर्मचारियों को औद्योगिक प्रवन्ध-सेवा ([7408-- 


trial Management. Ser४ice) के. अन्तर्गते चुनना 
चाहिए और बाद में उनके आ की व्यवस्था भीं की , 
जानी चाहिए। ऐसा करने से ही सार्वजनिक श्रेणी के 
उद्योगों को उच्च श्रेणी के कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे | 

(5) एक इकाई कम्पनियों की प्रधानता (5९: 
Unit: Campanies) :—राजकीय क्षेत्र के उद्योगो के 
संगठन के लिए यथासंभव एक-इकाई से सम्बन्धित कम्प 
नियों का निर्माण करना चाहिए | इससे विभिन्न संस्थाओं 
की कुशलता, उत्पादन व्यय आदि के सम्बन्ध में स्पष्टः 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है।' : 


. बिशेष झध्ययन-सूची 


I]. Govt. of India 
2. Planning Commission 


, 
N 
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: Programmes of Industrial Development (964-66). _ 
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अध्याय : 35 
'भारत सरकार की-औद्योगिक नीति: 


(Industrial Policy of the Govt. of India) 


ओऔद्योगिक विकास में सरकार का महत्त्व (7:० R0।९ 
of the State inthe Industrial Development).:— ' 
प्रारम्भ में राज्य का कार्य केवल बाहरी आक्रमण से देश 


रखना ही समझा जातां था। उस'समय लोगों की “आम 
घारणा थी कि मनुष्य निजी स्वार्थ की भावना से प्रेरित 
होकर कोई भी कायं स्वयं उत्तम तरीके से करता है। 

.. पुरातन अथंशास्त्रियों ने भी इस “मुक्त व्यापारवादी अर्थ- 
नीति” (Laissez Faire of Free ‘Trade Policy) को 

# हो मान्यता प्रदान की। इन लोगों के अनुसार - सरकार 
के हस्तक्षेप से. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण होता है। 

' , किन्तु मानव सभ्यता में विकास के साथ-साथ राज्य के 
कार्यों में भी तप द्वि होती गयी । राजनीतिक 
कार्यो के साथ-साथ धीरे-धीरे राज्य का आशिक क्षेत्र में 
भी हस्तक्षेप बढ़ने लगा और आजकल तो हंमारे समक्ष 
विश्व में एक ओर पुंजीवाद तथा दुसरी ओर साम्यवाद के 
होतक आथिक ढाँचे वर्तमान हैं। आथिक व्यवस्था 
के ये दोनों परस्परविरोधी स्वरूप इस समय भी विशव में 
जीते-जागते पाये जाते हैं। एक ओर रूस एवं चीन में 
साम्यवाद का साम्राज्य है तो दूसरी ओर संयुक्त-राज्य 
अमेरिका में पूंजीवाद का आधिपत्य । विशव के अन्य राष्ट्रों 
में भी इन्हीं दोनों प्रकार की आथिक व्यवस्थाओं का स्वरू 
पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा सम्मिलित रूप से देखने को मिलता है। 
भारत में आज हमारा उद्देश्य पुजीवादी आर्थिक व्यवस्था 
की जगह जनतंत्रात्म् समाजबाद (D6०८ःatic $०८i- 


alism) का निर्माण करना है। सरकार इस आदर्श की - 


प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील है। . इस उद्देश्य 
' की पूर्ति के र उद्योग-धन्धों क्रे क्षेत्र में राज्य का 
* दायित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 


` स्वतंत्रता-्राप्ति के पुर्व भारत सरकार की ओद्योगिक 
नीति (Industrial Policy of the Goy. of India 


_ in the Pre-independence Period) :--औद्योगिक , 
_ नीति एक बहुत ही व्यापक धारणा है तथा इसके अन्तरगत ` 


' उन सभी तरीकों, विधानों, नीतियों तंथा सिद्धान्तों का 
समावेश रहता ई जो किसी देश की ओद्योगिक समस्याओं 
“नियंत्रित करते हैं तथा उसके औद्योगीकरण के स्वरूप 
करते हैं। इसमें वित्तीय एवं मोद्रिक नीतियों, 
अम-नीति तथा वाह्य-सहायता के साथ-साथ 
निजी सरकार की नीति का भी समावेश 


की सुरक्षा तथा देश के अन्दर व्यवस्था एवं शान्ति कायम . 
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रहता है। ब्रिटिश शासनकाल में देश के औद्योगिक विकास 
के लिए एक सुनिश्चित नीति का प्रारम्भ से ही अभाव 


' था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल के प्रारम्भ में 


कम्पनी भारत के उन उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करती 
थी जिन पर उनका निर्यात व्यापार आधारित था। किन्तु, 
इंगलैँड के उद्योगपतियों द्वारा कम्पनी की इस नीति कें 
विरोध किये जाने पर इस नीति में आमूल परिवतेन लाया 
गया तथा भारत को इंगलँड के कारखानों के कच्चे माल 
की पूर्ति का एक साधन समझा जाने लगा । जब भारत 
का शासन कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में 
आया तो भी हमारे देश के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति 
में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ । इंगलैंड में उस समय 
स्वतस्तन व्यापार (85९2 F27९) का युग था । भारत 
को भी बाध्य होकर इसी नौति का अनुकरण करना पड़ा । 

स्वतंत्र व्यापार की नीति का भारतीय उद्योगों पर 
बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा ` . - 


प्रथम महायुद्ध के समय इस नीति में थोड़ा परिवर्तन 
हुआ। युद्ध की आवश्यकतांओं की पूर्ति के लिए देश' में 
कुछ व्रिशेष प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना 
आवश्यक.समझा गया । अतः औद्योगिक क्षेत्र में राजकीय 
प्रोत्साहन की नीति का श्रीगणेश हुआ ।' 96 ई० में 
भारत सरकार ने देश की औद्योगिक सम्भावनाओं की 
जाँच के लिए एक ओद्योगिक आयोग ([7008(74] 
Commission) की नियुक्ति की। आयोग ने देश के 
ओद्योगिक विकास के लिए सरकारी प्रोत्साहन की भी 
सिफारिश की, किन्तु आयोग. कीः सिफारिशों पर सरकार. 
ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया । परिणामस्वरूप युद्ध समाप्त 


होने पर युद्धकाल में प्रारम्भ किये उद्योगों को विदेशी 


प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा जिससे उनकी स्थिति 
बड़ी ही चिन्ताजनक हो गयी । 9]9 ई० के संवैधानिक 
सुधार के अनुसार उद्योग एक प्रान्तीय विषय बन गया 
तथा प्रान्तीय सरकारों को औद्योगिक विकास के .लिए 
सहायता देने: का अधिकार दिया गया। कुछ प्रान्तीय 
सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कायं भी किये गये । 
उदाहरण के लिए, मद्रासु सरकार ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय 


कारये किया, किन्तु भारत सरकार एवं सेक्रेटरी आँफ स्टेट्स ` 


के प्रोत्साहन के अभाव में राज्य 
आगे नहीं बढ़ सकी। | का 22: है 


द्वितीय युद्धकाल (:93945) में भी युद्ध की सामग्रियों 


2५० की नर अर 
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भारत सरकार को ओद्योगिक नीति 


. के निर्माण के .लिए सरकार द्वारा प्रयत्न प्रारम्भ किये 
गये । युद्धकाल में ईस्टर्न प कांफ्रेंस, ग्रेडी मिशन तथा 
अन्य कई समितियाँ उद्योगों के विकास के लिए नियुक्त की 
गयीं । किन्तु. इनका उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास 

, नहीं था। युद्ध ने देश के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन 
अवश्य प्रदान किया, किन्तु सरकार द्वारा कोई भी ऐसा 
. भ्रयत्त नहीं किया गया जिससे युद्धकालीन विकास 
को स्थायी रूप दिया जा सके। युद्धकाल में ही, देश के 
आथिक विकास के लिए युद्धोत्तरकालीन आथिक पुननि- 
माण की योजनाओं की चर्चा हो रही थी। इस उद्देश्य 

. से ]943 ई० में भारत सरकार ने बहुती-सी औद्योगिक 
समितियों की नियुक्तिं भी की तथा केन्द्र में एक योजना 
एवं विकास विभाग का निर्माण किया। युद्ध समाप्ति 
(7945 ई०) के बाद सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 
कुछ प्रयत्न भी आरम्भ किया, किन्तु इन सब प्रयत्नों से 
कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की औद्योगिक नोति ([74५।- 
rial Policy after‘ the Independence) :—इस 
प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में भारत के औद्योगिक विकास 
के लिए कोई सुदृढ़ एवं सुनिश्चित ओद्योगिक नीति नहीं 
अपनायी गयी । फलस्वरूप भारत औद्योगिक दृष्टि से 
एक पिछड़ा राष्ट्र बन गया । भारत के” इस ओद्योगिक 
पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारणः उद्योग-धन्धों के. प्रति सर- 
, कार की उदासीनता थी । किन्तु स्वतस्त्रता-प्राप्ति के बाद 
राष्ट्रीय सरकार देश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत 
ही प्रयत्नशील है । 


:948 ई की झोद्योगिक नीति 
(Industrial Policy of 948) 


` स्वतन्त्रता-प्राप्ति के एक वषं से कम ही संमय में 6 
अप्रैल, ]948 ई० को भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग 
मन्त्री, स्वर्गीय डा० शयामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय 
संसद्‌ के सम्मुख सरकार की औद्योगिक नीति-सम्बन्धी 
प्रस्ताव को रखा। 948 ई० की ओद्योगिक नीति'को 
निम्नलिखित प्रपुख विशेषताएं हैं :-- 


(0) उ्योग-घन्धों का चार बो सें विभाजन (D।४/- 
sion of industries into four broad categories) :-> 
]948 ई० की ओद्योगिक नीति के अनुसार देश के 
उद्योग-धन्धों को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित 
किया गया :-_ - | a 

(क) प्रथम वर्ग में अस्त-शस्त्त का निर्माण, अणु-शक्ति 
का उत्पादन एवं नियन्त्रण तथा रेलवे यातायात, जैसे 

के उद्योग (Defence and strategic industr- 
७8) थे, जिन पर सरकार का पूर्ण एकाध्चिकार (Exclus- 
“ ive monopoly .of 990०) हांगा । ` . - 35 


् ~= = 
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..() द्वितीय वर्ग में कोयला, लोहा एवं इस्पात, वायु- 
यान एवं जलयान फे यन्त्र का निर्माण, टेलीफोन, तार 
और वेतार आदि का निर्माण जैसे प्रमुख एवं. आधारभूत 
उद्योग (895० 2०५ ६९) in०३४१।९७) थे जो सरकारी 
नियन्त्रण के क्षेत्र (Government. controlled 5908) ५ 
में रहेंगे। इनके भावी विकास के लिए सरकार स्वयं 
जिम्मेवार होगी ) किन्तु इस वर्गे के उद्योगों के विकास' के 
लिए सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों से भी आवश्य- 
कतानुसार सहयोग की मांग कर सकती है। इश क्षोत्र- 
के वर्तमान उत्पादकों को ।0 वर्षों तक स्वतन्त्रतापुर्वेक 
कार्य करने दिया जायगा और इसके बाद इनकी स्थिति 
का निरीक्षण किया जायगा । किन्तु इस वर्ग के सरकारी | 
उद्योगों का प्रबन्ध सार्वजनिक निग्रमों (?०७]।० Co०rp०- | 
72t]078) द्वारा किया जायगा । 


(ग) तीसरी शणो में बीस अन्य प्रमुख उद्योग- 
धन्धे रखे गये जो निजी व्यवस्था के अन्तरगत रहेगे,परन्तु 
जिन पर सरकार का सामान्य नियमन एवं नियन्त्रण 
(Controlled and regulated ‘by the State) ° 
रहेगा । स इस वर्ग के प्रमुख उद्योग नमक, मोटर, ट्रक्टर; 
इलेक्ट्रकिल इंजीनियरिंग, भारी रसायंन, खाद, ओषधियाँ; 
-रसायन-सम्बन्धी उद्योग, पावर अल्कोहल, -रबर्‌ का 
निर्माण, सूती एवं ऊनी वस्त्र-उद्योग, सीमेंट, चीनी, 
कागज और जल यातायात, खनिज व्यवसाय तथा सुरक्षा 
सम्बन्धी व्यवसाय आदि हैं । इस श्रेणी के उद्योग राष्ट्रीय 
महत्त्व के हैं । 

घ) चतुर्थं वर्ग' में शेष सभी उद्योग थे जो पूर्णतः 
बो व्यवस्थित किये जायंगे। किन्तु इन 
उद्योगों पर भी सरकार का सामान्य रूप से नियन्त्रण 
(General control of the State) रहेगा । . _ 

. () कुटीर एवं उद्योग-घन्धों का महत्त्व 
Ce a (4 (आए and Small Scale * 
induऽtपi९ऽ)-—-इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत देश की _ 


` आथिक व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी 


महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। अतः सरकार द्वारा इन 
उद्योगों के विकास के प्रयत्न को आवश्यक बतलाया यया । 
किन्तु कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास बड़े उद्योगों के 
प्रतियोगी के रूप में नहीं, वरन्‌ इनके पुरक के रूप में 
करने पर जोर दिया.गया था। इस उद्ृश्य से केन्द्रीय 
सरकार द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों तथा वृहत प्रमाप 
उद्योगों में समन्वय स्थापित करने का प्रय किया 
जायेगा । साथ ही, इन उद्योगों के विकास में सहकारिता 
का अधिकाधिक सहारा लेने का निश्चय किया. गया तथां 
इस उद्देश्य से औद्योगिक सहकारी समितियों के निर्माण 
को प्रोत्साहित करने पर जोर देने को व्यवस्था की गयी । 


(४) कुटीर एवं लघु उद्योगो का. महत्त्व . 
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(Importance of the Cottage and Small Scale 
ind०७४।९३) इस ओद्योगिक नीति के अन्तत देश की 
आथिक व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था । अतः सरकार द्वारा इन 
उद्योगों के विकास के प्रयत्न को आवश्यक बतलाया गया। 
किन्तु कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास बड़े उद्योगों के 
प्रतियोगी के रूप में नहीं, वरन्‌ इनके एरक के छप में 
करने पर जोर दिया गया था। इस उद्देश्य से केन्द्रीय 
सरकार द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों तथा वृहत प्रमाप 


उद्योगों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया. 


जायगा । साथ ही, इन उद्योगों के विकास-में सहकारिता 

का अधिकाधिक सहारा लेने का निश्चय किया गया तथा 
` इस उद्देश्य से औद्योगिक सहकारी समितियों के निर्माण 

को प्रोत्साहित करने पर जोर देने की व्यवस्था को गयी । 


(iii) उत्तम ओद्योगिक सम्बन्ध (5०:१९ Indus- 
trial Relations) ओद्योगिक नीति में इस. बात पर 


भी जोर दिया गया था कि अधिकतम ओद्योगिक उत्पादन . 


के लिए उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध अनिवायं है। अतः 
सरकार द्वारा श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर भी जोर 
दिया जायगा । - सरकार इस' वात पर भी ध्यान, देगी 

: कि श्रमिकों को लाभ का एक हिस्सा दिया जाय तथा 

_ उन्हें व्यवसाय में भाग लेने का अधिकाधिक मौका प्रदान 
किया जाय। श्रमिकों के हितार्थ आवास की समुचित 
व्यवस्था के लिए भी सरकार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 
सहायता करेगी । 


- (7) बिदेशी पणी का उपयोग (Use of Foreign 
Capita!) :--विदेशी पूजी के सम्बन्ध में उक्त नीति में 
यह कहा गया था कि भारत विदेशी पूंजी तथा विदेशी 
साहस का.उपयोय करने के लिए सहं प्रस्तुत है । ` किन्तु 

 ]948 ई० की औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में यह 
स्पष्ट कर दिया गेया कि विदेशी कम्पनियों को भारतीय 
विशेषज्ञ प्रशिक्षित करने पड़ेंगे । साथ ही, विदेशी पूजी. 
का नियन्त्रण भारतीय हाथों में ही रहेगा । (A 2 7॥।९, 
the major interest in ownership and effective 
control should. always be in Indian hands, 
but power Will be taken to deal with excep- 
 fional cases in a manner calculated to.serve 
. the national interest. In all cases however 
the training of suitablé Jndfan personnel for 
the purpose of eventually replacing foreign 
experts will be insisted, Upon.) इनका राष्ट्रीय- 
` करण होने पर उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जायगा । 


i Fe ड (९) कर-नीति ( Taxation ° Policy ) :—-उक्त 
क घोषणा में देश की कर-प्रणाली के सम्बन्ध में भी यह 
की गयी कि देश की “कर-श्रणाली ऐसी होगी ' 
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जिसके द्वारा बचत एवं विनियोग को भी प्रोत्साहन 
मिलेगा । साथ ही, कर-प्रणाली.इस प्रकार की होगी जिससे 
समाज में धन एवं आय के वितरण की विषमता को भी 
कम किया जा सके । ; 


(छ) प्रशुल्क-नीति ( aif P0४. )--.प्रशुल्क- - 
नीति के सम्बन्ध में इस नीति . में यह आश्वासन दिया 
गया था कि देश की.प्रशुल्क-नीति अनुचित विदेशी प्रति- 
योगिता को रोकेगी तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ 
डाले वगैर देश के आथिक साधनों के समुचित उपयोग 
करने में सहायक होगी । (गariff Policy will ७७ : 
designed to prevent. unfair foreign competi- 
tion and promote the . utilisation of India’s 
iesources. Without__ imposing unjustifiable ° 
burdens on the consumers.) 


7948 ई० की ओद्योगिक नीति का मूल्यांकन 
(An Appraisal of the I948 Industrial Policy) 


. भारत सरकार की 948 ई० की औद्योगिक नीति 
का मुख्य उद्देश्य देश में एक मिश्रित आथिक व्यवस्था - 
(Mixed Economy) का निर्माण था। :इस नीति में 
ऐसी व्यवस्था के निर्माण का आयोजन था जिसमें सावं- 
जनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्र साथ-साथ मिल-जुल कंर 
काम करेंगे। कुछ उद्योग-धन्धों पर केवल राज्य का 
अधिकार र शो कुछ उद्योग-धन्धों में राज्य तथा निजी . 
उपत्रमिथों दोनों का हाथ रहेगा तथा कुछ उद्योग-धस्धे ' 
केवल निजी कषंत्रों के लिए ही छोड़ दिये गये । इस भ्रंकार | 
उक्त नीति ने उद्योग-धस्धों को तीन क्षेत्रों में रखा-- ., 
(क) राज्य-अधिकृत क्षेत्र, : (ख) .राज्य-नियस्त्रित क्षेत्र, 
तथा (ग) निजी क्षेत़्। वास्तव में, इस प्रकार का क्षेतत: 


- विभाजनं उस समय की परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम - 


था। कारण यह है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त 
सरकार के पास पर्याप्त माल्ना में साधन नहीं थे जिससे 

बड़े पैमाने पर उद्योगों का ,राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं था। ' 
हमारे देश में सरकार के पास पूजी, कुशल कर्मचारी एवं 
अनुभवी संचालकों की बड़ी कमी थी । ऐसी स्थिति में 


-सरकार के लिए मध्य मार्ग का अवलम्बन ही लाभप्रद 


था, अर्थात्‌ आवश्यक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया 


जाय तथा अन्य उद्योगों पर 
Do र्‌ MR केवल सामान्य 
फिर भी, 7948 ई० की औद्योगिक नीति. की कई - 
वातों को लेकर आलोचना की जाती है। सर्वप्रथम तो :` 
यह नीति ऐसे समय में प्रस्तुत की गयी थी जबकि देश के 
समक्ष आथिक विकास की एक समुचित योजना का : 
अभाव था । यह ऐसे स में घोषित की गयी थी जबकि : 
देश में उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण की भावना अति _ 
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भारतं सरकार की ओद्योगिक नीति 


प्रबल थी । अतएव इस नीति में आधारभुत उद्योगों के. 3६००।५४ 7९५प।९4 ⁄ igoifi i ट 
. अधा quired for any significant increase 
राष्ट्रीयकरण की अनावश्यक धमकी वर्तमान थी। दूसरे ` 


वर्ग के उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में उक्त नीति में इस 
-बातकी घोषणा की गयी थी कि ।0 वर्षों के वाद सरकार 
द्वारा इस क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति का निरीक्षण किया 
जायगा । इस धमकी से निजी क्षेत्र में . राष्ट्रीयकरण . की 
“आशंका व्याप्त हो गयी जिसका उद्योग-धन्धों. पर बहुत. 
ही बुरा प्रभाव पड़ा। पूजीपति उद्योग-धन्धों से उदासीन 
हो गये तथा इन्होंने पूजी का विनियोग वन्द कर दिया । 
इसके फलस्वरूप निजी कैत में पूंजी का निर्माण 
(Capital formati0n) कम हो गया तथा आधारभूत 
एवं मुख्य उद्योगों के क्षेत्रों में यन्त्रों एवं उपकरणों के 
विस्तारीकरण एवं पुनर्स्थापन में भारी रुकावट उत्पन्न 


हो गयी। (This threat of nationalisation ‘after ` 


ten. years unnerved the private enterpreneurs, 
retarded capital formation:in the private 
sector and postponed expansion and replace- 
ment of plants and equipments in the sphere 
. of basic and ‘heavy : industries.) .अतः इस 
औद्योगिक नीति की घोषणा के दो वषं बाद - सरकार को 
यह स्पष्ट रूप से कहने के लिए बाध्य होना पड़ा कि 
]0 वर्षो के उपरान्त भी आधारभूत एवं मुख्य उद्योगों 
. की सभी इकाइयों का राष्ट्रीयकरण सरकार के लिए 
` शायद सम्भव नहीं होगा । उक्त नीति का यह सबसे बड़ा 
दोष था। वास्तव में, औद्योगिक नीति की घोषणा के 
- संमय सरकार के समक्ष देश के आथिक विकास की कोई 
. निश्चित खूप-रेखा नहीं थी । ।948 ई० की. औद्योगिक 
नीति का दूसरा प्रमुख दोष नीति एवं विकास की प्रक्रिया 
में समायोजन का अभाव था । जिस समय इस भद्योंगिक 
नीति की-घोषणा की गयी थी. उस समय सरकार के 
सम्मुख देश के -ओद्योगिक विकास की . कोई निश्चित 
योजना नहीं थी-। अतएव इससे ओद्योगिक विकास की 
निश्चित योजनां . की, शुरुआत में कोई सहायता नहीं 
मिल सकी । Sen 


` डा० वी० के० आर० वी० राव ने इस नीति के 
सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “यह नीति न तो उद्योगों 


के कप्तान को सन्तुष्ट कर सकी, न - इसके विनियोजकों, 


औद्योगिक श्रमिकों एवं आम जनता को ही। वास्तव में, 
उत्पादन में किसी भी प्रकार की महत्त्वपूर्ण वृद्धि कें लिए 
जिस उत्साह एवं प्रगतिंशीलता की आवश्यकता थी, उसे 
प्रदान करने में यह पूर्णतया असफल रही।' (7९ 
policy satisfied neither the captains of 
industries, nor investors, nor the industrial 
workers, nor the general public....(It) failed 
to provide the dynamism and the positive 


` ` „प्रथम पंचवर्षीय योजना, पृ० 245 


_ को प्रशस्त बनाया । 


` प्रथम सूची में प्रकाशित 27 उद्योगों पर यह अधिनिय 
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in production.) 


फिर भी, उक्त नीति का सबसे बड़ा गुण यह था कि 
इसने देश में मिश्रित आथिक व्यवंस्था-एक ऐसी आथिक 


.च्यवस्था जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही ,वर्गों के 


उद्योगों के पृथक-पृथक क्षेत्र होंगे--के निर्माण के लिए मार्ग 
इसी मिश्रित आथिक व्यवस्था को * 
आधार मानकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तरत 
ओद्योगिक विकास के कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे । 


ओद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, !95! ` | 


[industries {Development & Regulation) : 
Act, I95]] es 
_.. उक्त ओद्योगिक नीति पर अमल करने तथा निजी 
क्षे के नियन्त्रित विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने 
।95। ई० में एक औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिः 
नियम-तैयार किया जो मई ।952 ई० में लाग किया गया 
मलाग़ू ` 
होता है। मई, ।953 ई० में इस अधिनियम में संशोधन 
क्रिया गया जिसके अनुसार इसे 45 उद्योगों पर लागू किया 
गया । इस अधिनिमय़ के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्त्व के प्रायः 


सभी उद्योग आते हैं.। इस अधिनियम के अनुसार निजी . 


क्षेत्र के उद्योगों के नियमन एवं नियंत्रण के लिए सरकार. 
को बहुत ही व्यापक अधिकार दिये गये हैँ । इसकी निम्नः 
लिखित प्रमुख विशेषताएं! हैं :-- , 

` (क) अनुसूचित उद्योगों में सभी उद्योगों की वर्तमान 
इफाइयों को एक निश्चित समय के अन्दर रजिस्ट्री करानी 
होगी । साथ ही, भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त किये 


बगैर अनुसूचित उद्योगों के क्षेत्र में कोई भी नया कारखाना | 


नहीं स्थापित किया जा सकता ओर न वर्तमान कारखानों 
का विस्तार ही हो सकता है । : 

. (सर) यदि सरकार यह समझती है कि किसी अनुसूचित 
उद्योग के उत्पादन की नीति एवं क्रिया में कोई ऐसी कमी 
आ गयी है जिसका औतित्यं नहीं किया जा सकता तथा 


किसी उद्योग की वस्तुओं के मूल्य में अनुचित वृद्धि हो ' 


रही है तो वह उस उद्योग की स्थिति की जाँच का आदेश 


दे सकती है । यदि कोइ उद्योग जाँच के बाद दिये गये | 


आदेशों” का पालन नहीं करता. तो सरकार उनका प्रबन्ध 


` अपने हाथ में ले सकती है । NRE 


(ग) अनुसूचित उद्योगों के विकास एवं नियमन- 
सम्बन्धी मामलों पर सरकार को उचित परामश देने के 
लिए एक 'केन्द्रीय सलाहकार परिषद (९९7४78! 
Advisory Council) की स्थापना की गयी जिसमें मिल- 
मालिकों, कमचारी, उपभोक्ताओं तथा दूसरे" वर्ग के 
प्रतिनिधि शामिल हैं । 2 के 
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' . (च) अधिनियम में इस बात पर जोर दिया. गया था 
कि प्रत्येक प्रमुख वर्ग के उद्योगों के लिए एक विकास 
परिषद्‌ (Development Cou०५।]) की a की 
जाय जिसमें उद्योग-पतियों, श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं के 
प्रतिनिधियों के साथ-साथ उद्योग विशेष से सम्बन्ध रखने 

वाले कुछ विशेषज्ञ भी होंगे-। ये विकास-परिषदे पंचवर्षीय 
योजनाओं” में निजी क्षेत्र के लक्ष्यों के सम्बन्ध में सिफारिश 
करेंगी । साथ ही, वस्तुओं की किस्म में. सुधार एवं उद्योग 
की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि, लघु उद्योगों के साथ समन्वय 

`तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान में भी ये सिफारिश 

' करेंगी । वृहृत-उद्योगों के लिए इस प्रकार की परिषदों की 
स्थापना भी की गयी है ।. 


सोसो गिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम. का देश 
के औद्योगीकरण पर प्रभाव :--5 मई, ।952 ई० से यह 


अधिनियम लागू है। इस अधिनियम के अनुसार अब तक . 


उद्योग-धन्धों के सम्वन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए 
एक केन्द्रीय सलाहकार-परिषद्‌ (Ca! Advisory 
C०५०५), एक लाइसँसिंग समिति तथा बहुत-सी विकास- 
परिषदों को स्थापना हुई है। इन विभिन्न प्रकार की 
संस्थाओं ने देश के औद्योगीकरण को निस्सन्देह प्रोत्साहित 


किया है। केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ ने कुछ प्रमुख उद्योग- 


घत्घों के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर बहुमूल्य 
सुझाव भी प्रदान किये हैं विकास-परिषदों का कायें भी 
सुचारु रूप से चल रहा है तथा इन्होंने उत्पादन एवं 
व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। 
इन परिषदों की बैठक समय-समय पर होती है जिनमें 
प्रत्येक : उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया 
जाता है । 5 


इस प्रकार इस अधिनियम का देश के ओऔद्योगीकरण 
पर बड़ा ही गुणकारी प्रभाव पड़ा है। भारत-जैसे अद्ध- 
विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले देश में उद्योगों के विकास के 
लिए एक निश्चित योजना की बड़ी आवश्यकता है । औद्यो- 


श गिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम राज्य को ऐसे अधि- . 


कार प्रदान करता है जिससे देश संतुलित औद्योगिक विकास 
की ओर अग्रसित हो सके । लाइसँसिग प्रथा के कारण 
“उद्योगपति अब अपनी इच्छानुसार कोई संस्थानः हीं 
स्थापित कर सकते । किन्तु इस अधिनियम के विपक्ष में 


भी बहुत-सी बात कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है, 


कि इस अधिनियम के कारण निजी क्षेत्र पर सरकार का 
- नियन्त्रण बहुत बढ़ गया है जिससे पूजी की प्राप्ति में 
कठिनाई होती हें। किन्तु, देश के आयोजित आथिक 


र , विकासं के लिए थोड़ी-बहुत मात्रा में सरकारी. नियन्त्रण 


अनिवार्यं होता है। .कुछ आलोचकों का कहना है कि 
ह समिति के अन्तर्मेत भी बहुत-से दोष आ गये हैं, 
बुराइयों को दूर करने के लिए सुझाव दिया जा 
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` भारतीय अर्थेशास्त्त 


सकता है कि केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ द्वारा समय- 
समय पर इन उद्योगों की स्थिति की जाँच की जानी 
चाहिए। इस समितिं की जगह पर कुछ लोग ब्रिटेन के 


` बोर्ड ऑफ ट्रेड' के आधार पर उद्योगों के नियन्त्रण के लिए 


एक Board of Control for Industries क बनाने की 
राय भी देते हैं। इस प्रकार के बोर्ड बनाने से निजी क्षेत्र 
को निस्संदेश बहुत अधिक लाभ की आशा की जाती.है। 


भारत सरकार को !9:6 ई० की श्रोद्योगिक नोति 
(Industrial Policy of I956) 


मौद्योगिक नीति में परिवत्त न की आवश्यकता :--भारत 
सरकार ने 6 अप्रेल, ]948 ई० को अपनी प्रथम औद्यो- 
गिक नीति की घोषणा की थी । ]956 ई० तक औद्योगिक 
नीति के प्रायः 8 वर्ष समाप्त 'हो .चुके थे। इन आठ 
वर्षों में भारत की रांजनीतिक एवं आथिक व्यवस्था में 
तिम्नांकित महत्त्वपूणं परिवर्तन हुए थे जिनके फलस्वरूप 
ओद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी :-- 


(!) सवंप्रथम तो 26 जनवरी, 950 को भारत . 


का नया संविधान लागू हुआ जिसमें कुछ मौलिक 
अधिकारों की गारण्टी प्रदान की गयी तथा राज्य के 
नीति-निर्देशक तत्त्वों (Directive Principles of State 
P0]c5) का उल्लेख किया गया था.। 


(2) देश में आथिक नियोजन का कार्य संगठित ढंग 
से आरम्भ किया गया एवं 3 मार्च, ।956 ६० को प्रथम 
पंचवर्षीय योजना का कार्य समाप्त हुआ तथा ! अप्रैल, 
2956 ई० से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य प्रारम्भ 
हुआ । 


(3) साथ ही, दिसम्बर 7954 ई० में भारतीय संसद 


ते देश में 'समाजव्ादी ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था' ' 


(Socialist Pattern of S0ciet)) का निर्माण अपनी 


सामाति तथा आशिक नीति के आदर्श के रूप में स्वीकार 
T || ” ड 


(4) और अन्ततः, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग- 


` धन्धों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी। 
इन परिवर्तैनों के फलस्वरूप देश के लिए तयी | 


औद्योगिक नीति की घोषणा अनिबार्य हो गयी । साथ ही, - 


इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो गया कि 
देश में आथिक विकास की गति को तीव्रतर बनाया जाय 
तथा भारी एवं यन्त्न-उत्पादक उद्योगों का विकास' किया 
जाय, सरकारी क्षेत्र का विस्तार -किया जाय तथा बड़े एवं 
चृद्धिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण किया जाय । ये 
अधिकांश व्यक्तियों के लिए लाभप्रद तरीके से रोजगार के 
अब बढ़ाने एवं रहन-सहन के स्तर तथा कार्य की 
दुशाक्षों में सुधार के लिए सुदृढ़ आथिक आधार प्रदान 
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हे , ` भारते सरकार की औद्योगिक नीति 


करेंगे। साथ ही, आय तथा धन के वितरण में व्याप्त 
विषमता को कम करना, पुजीपतियों के एकाधिकार को 
इमाय तथा विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ही व्यक्तियों 
के हाथों में आथिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकना आदि 
अति आवश्यक था। अतः राज्य नयी औद्योगिक संस्थाओं 
की स्थापना तथा यातायात की अधिकाधिक सुविधाएँ 
प्रदान करने में “धीरे-धीरे अधिक भाग लेगा। इनके 
अतिरिक्त, राज्य अधिकाधिक मात्रा में व्यापार भी. अपने 
हाथ में ले लेने का प्रयत्न करेगा। किन्तु इन सबके साथ ही 
देश की विकासोन्मुख आथिक व्यवस्था में निजी क्षेत्र' को 
भी विकास तथा विस्तार का पर्याप्त अवसर प्रदान किया 
जायगा । 'समाजवादी ढांचे की सामाजिक व्यव्स्था' के 
आादशं की प्राप्ति एवं द्रुत गति से देश के आथिक विकास 
के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सभी आधारभूत 
एवं सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योगों तथा जनहित-सम्बन्धी सेवाएँ 
सरकारी क्षेत्र के अधीन रहें। अन्य प्रकार के आवश्यक 
उद्योगों को भी, जिनके लिए निजी क्षेत्र के पास आवश्यक 
साधन मौजूद नहीं हैं, सरकारी क्षेत्र में रखा जाना 
चाहिए.। इस प्रकार राज्य को भधिकाधिक माता में, 
उद्योगों के भावी विकास का दायित्व अपने ऊपर लेना 


पड़ेगा । फिर भी, वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी क्षेत्र ' 


को निश्चित करना आवश्यक हो जाता है | अतः राज्य के 
दायित्व को ६५ान में रखते हुए सरक्रार ने 20 अप्रैल, 
956 ई०” को {अपनी नयी औद्योगिक नीति की घोषणा 
की । यह नीति नये संविधान के सिद्धान्तों, समाजवादी 
व्यवस्था के उद्देश्यों तथा गत कुछ वर्षों में प्राप्त अनुभवों 
पर आधारित है । i 
 956ई० की औद्योगिक नीति की निम्नलिखित 
प्रसुख विशेषताएं हैं : ° 

- उद्योग-घन्धों का तीन वर्गों में विभाजन (Division 
of Industries into three broad categories) :— 
तयी औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योग-धन्धों को 
निम्नलिखित तीन वर्गो में विभाजित किया गया है !--- 


() प्रथम. श्रेणी में वे उद्योग हैं भविष्य में जिनके 


विकास का पुरा-पूरा दायित्व सरकार पर है। (487९5 ` 


whose future development will be the exclu- 
sive responsibility -of the State.) इस श्रेणी के 


अन्तर्गत ।7 उद्योग हैं जिनमें अस्त्र-शस्त्र (47705 79 . 


ammUnं।०78) (का निर्माण, परमाणु-शक्ति (^t०mic 
`€॥९:६१) का विकास, लोहा एवं इस्पात; भारी यन्त्र, 
कोयला, खनिज तेल, वायुयान का निर्माण, वायु एवं रेलवे 
यातायात, जलयान निर्माण, टेलिफोन निर्माण, जल-विदय,त ` 
` का वितरण आदि सम्मिलित हैं। इस बग के उद्योगों में 
सभी नये कारखाने सरकारी क्षैत्र में ही प्रारम्भ किये जायेंगे। 
किन्तु, इसका अथे यह नहीं कि निजी क्षेत्र न वर्तेमान 
इकाइयों के विकास पर अथवा नये कारखान की स्थापना 
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में निजी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त करने पर किसी तरह की 
रुकावट होगी । हाँ, अस्त्र-शस्त्र, अणु-शक्ति के विकास तथा « 
रेलवे एवं हवाई यातायात पर केवल केन्द्रीय सरकार का 
ही एकाधिकार होगा। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर 
राज्य या तो अधिकांश पूजी प्रदान कर अथवा उद्योग- 
धन्धों. के संचालन एवं नीति पर नियन्त्रण रखकर निजी 
क्षेत्र से सहयोग प्राप्त करेगा । < 


इस प्रकार नयी नीति के प्रथम वर्ग के अन्तर्गत 948 
ई० की औद्योगिक नीति के प्रथम एवं द्वितीय दो वर्गों को 
मिलाकर एक कर दिया गया । ऐसा वास्तव में उचित भी 
जान पड़ता है क्योंकि द्वितीय तथा आगे आनेवाली पंच- 
वर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगीकरण में राज्य का 
दायित्व बढ़ता ही जायगा । किंन्तु, 948 ई० की नीति 
की तुलना में नयी ओद्योगिक नीति में इस वर्ग के वर्तमान 
निजी उत्पादकों को भी स्वतन्त्नतापूर्वंक कार्य करने का 
अवसर प्राप्त होगा । 

. (2) द्वितोय ्ञेणी के अन्तर्गत !2 उद्योग-धन्धे रखे 
गये हैं जिन्हें धीरे-धीरे सरकार के स्वामित्व में लाया 
जायगा । (Industries which will be progressively 
State-0n९.) भविष्य में. इन उद्योगों के द्रुत विकास 
के .लिए सरकार इस क्षेत्र में अधिक नये कारखानों की. 
स्थापना करेगी ।, इस ne के अन्तर्गत अल्मुनियम, फेरो 
एलोयाज, एन्टी-बॉयटिक, खाद, कृत्रिम रबर, रासायनिक 
पल्प तथा सड़क एवं समुद्री यातायात विशेष रूप से 
'उल्लेखनीय हैं । इस श्रेणी के उद्योगों में सावंजनिक तथां 

निजी क्षेत्र में सहयोग पर पूरा-पूरा जोर दिया गया है। 

राज्य स्वयं इस क्षेत्र में अधिक-से-अधिक कारखानों की - 
स्थापना का प्रयास करेगा । किन्तु, साथ ही, निजी क्षेत्र 
को भी विकास का पूरा क अवसर प्रदान किया जायगा । 
इस प्रकार द्वितीय श्र णी के उद्योगों के विकास में मिधित 
आथिक व्यवस्थां पर जोर दिया गया । इस क्षेत्र के बहुत- 

से उद्योग -विकासोन्मुख आधिक व्यवस्था के अन्तर्गत 
आधारभूत महत्त्व के हूँ, अतः निजी क्षेत्र की अनुपस्थिति 
में नये कारखानों की स्थापना का दायित्व ग्रहण करता - 
सरकार द्वारा अति आवश्यक है । : 


(4) शेष सभी उद्योग (^| the remaining 
Industries) को तीसरी श्रेणी में रखा गया है जिनका 
विकास सामान्यतः निजी क्षेत्र के प्रयत्नों के हारा किया 
जायगा । (Industries whose future development : 
will be left to the initiative and enterprise of 
the private. ७९०६०7.) इस नीति कीं तीसरी श्रेणी को 
तुलना 948 ई० की औद्योगिक नीति की चौथी सणी को '_ 
साथ की जा सकती है। नयी ओद्योगिक नीति में इस बात 
पर जोर दिया गया है कि सरकार इन उद्योगों के - 
सहायतार्थे, यातायात, शक्ति के साधन एवं अस्य सेवाओं 
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का विकास करेगी तथा इन्हें वित्तीय सहायता. प्रदान 
करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करेगी। 
किन्तु निजी क्षेत्र से भी यह आशा की जाती है कि वह 
पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित कार्यक्रमों ` के अंनुसार 
कार्य करने का प्रयास करेगा तथा औद्योगिक (विकास एवं 
नियमन) अधिनियम के उपबन्ध्रों को मानने के लिए तैयार 
होगा । इस क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में भी उक्त नीति 
में यह घोषणा की गयी है कि सरकार जनहित एवं 
पंचवर्षीय योजनाओं के सफल संपादन के लिए आवश्यकता- 
नुमार तीसरी श्रेणी में भी नये कारखाने स्थापित कर 
सकती है । र क 


इस प्रकार ।956 ई० की औद्योगिक नीति में उद्योग- 


घन्धों को नये सिरे से उक्त तीन श्रेणियों में विभाजित. 


किया गया है। इस विभाजन से यह स्पष्ट है कि देश के 
ओद्योगिक विकास में राज्य का दायित्व बढ़ता जा रहा 
है। साथ ही, इस नीति के अनुसार निजी क्षेत्र को भी 
यथासम्भव विकास का अवसर दिया गया 
निजा क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाओं को राज्य की सामा- 
जिक एवं आधिके नीति के सामान्य ढाँचे के अनुसार ही 


कार्यं करना होगा । साथ ही, उन पर औद्योगिक (विकास . 


एवं नियमन) अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित सत्नियमों 
- का नियन्त्रण होगा। पर सरकार भी उन्हें सहायता देने 
के लिए सदा तत्पर रहेगी । जब किसी उद्योग में निजी 


तथा सरकारी दोनों प्रकार को संस्थाएँ वतमान .होगी तो - 
- सरकार यहु प्रयत्न करेगी कि दोनों के साथ यथासम्भव 


समानता का बर्ताव किया जाय । 


(3). उद्योगों का विभिन्‍न श्रेणियों में विभाजन पूर्ण 
नहीं है (Industrial categories are not Jike 
watertight compartment) :--परंन्तु उद्योगों के इस 


प्रकार क “पृथक तीन श्रेणियों में विभाजन का आशय. 


यह नहीं है कि ये एक-हुसरे से बिल्कुल अलग होंगे। 
विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त निर्धारित विभाजन में 


. परिवतंन भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 


कुछ उद्योग दो या दो से अधिक श्रेणियों में रखे जा सकते 
हैँ । सरकार जनहित एवं योजनाकरण की. आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखते हुए तीसरी श्रेणी में भी नये-तये 
कारखानों की स्थापना कर सकती है। इसी प्रकार विशेष 


परिस्थितियों में पुजीपतियों को प्रथम श्रेणी के उद्योगों में : 
“भाग.लेने की. अनुमति दी जा सकती है । 7956 की नीति 


की यह एके प्रधान विशेषता है । 


._ ,(॥) निजी क्षेत्र के साथ उचित बर्ताव (प 270 


non-discriminatory treatment with the private 


` ` . ३९००7) :--956 ई० की यौद्योगिक.नीति में इस वात 
| पर भी योर दियां गया है कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ 


व व्यवहार रखेगी जिससे इनके स्वस्थ विकास को 


हैँ + किन्तु, ` 


. उद्योगों में समन्वय स्थापित 
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प्रोत्साहन मिले। इस उद्देश्य से. आनेवाली पंचवर्षीय. 


योजनाओं में यातायात, शक्ति तथा अन्य सेवाओं के विकास ` . 


एवं उचित वित्तीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्र के विकास 
को प्रोत्साहित किया जायगा। इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान 
करने के लिए राज्य वित्तीय संस्थाओं की स्थापना में भी 
सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही, सहकारिता के आधार पर 


निर्मित औद्योगिक संगठनों को विशेष रूप से प्रोत्साहित: - 


किया जायगा । : उचित हालतों में राज्य निजी क्षेत्र को. 
आवश्यक वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा, किन्तु यदि इस- 
प्रकार की वित्तीय सहायता की मात्रा. अधिक है तो राज्य 
की सहायता सम्बन्धित संस्थाओं की हिस्सा पू जी में भाग 
के रूप में ही होगी । किन्तु निजी क्षेत्र को राज्य द्वारा 
निर्धारित सामाजिकः एवं आथिक नीति के अनुरूप अपने 
को समन्वित करना 'होगा। यदि एक ही उद्योग में 
सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की संस्थाएं हैं, तो 
राज्य की नीति दोनों को उचित सहायता प्रदान करने 
की होगी। - 


(४) बृहत्‌ तथा कुटीर एवं. लघु - उद्योग-धन्धों के 


scale industries) : —956 ई० की औद्योगिक नीति- 


सम्बन्धी प्रस्ताव में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास 


पर भी जोर दिया गया है। उक्त नीति के अनुसार देश 
की आथिक व्यवस्था में इन उद्योगों का कई कारणों से 
महत्त्वपूर्ण स्थान है।. इन उद्योगों द्वारा शीघ्र एवं बड़े 
पैमाने पर रोजगार प्रदान किया जा सकता है, राष्ट्रीय 


` आये के वितरण को अधिक समान बनाया जा सकता है 


तथा पूंजी एवं निपुणता का प्रभावपू्ण तरीके से उपयोग 
किया जा सकता है। साथ ही; इन उद्योगों के विकास 
के द्वारा केन्द्रीयकरण की बुराइयाँ भी दूर की जा सकती 
हैं। अतः, औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताब. में इस बात 
पर जोर दिया गया है कि सरकार यथासम्भव लघ उद्योग 
की प्रतियोगिता की शक्ति में वृद्धि का प्रयत्न करेगी । 


विकास का समन्वय (Co-ordination of the develop- ' 
ment of small scale industries with large 


साथ ही, राज्य द्वारा लघु उद्योगों एवं बृहत्‌ पेमाने कें ` 


जायगा । 
उद्योगों की .उत्पार्दन-शक्ति को सीमित करेगी तथा इन्हे 
वित्तीय सहायता प्रदान करेगी । वास्तव में, कुटीर एवं 
लघु उद्योगों के सम्बन्ध में इस प्रकार की नीति का आधार 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जिसमे इस बात पर जोर 


“दिया गया था-कि देश के आथिक विकास के लिए कुटीर 


उद्योग-धन्धों का ब्रिकास भी -अति आवश्यक है क्योंकि 


करने का प्रयास किया: 
इनके विकास के लिए सरकार बड़े पैमाने के . 


इनके द्वारा अधिकाधिक मात्रा में उपभोक्ता'वस्तुएँ उत्पादन" 


की जा सकती हैं तथा रोजगार का सृजन किया जा. 


सकता है। 


छः 


(४) विभिन क्षेत्र का संतुलित औद्योगिक विकास | 
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(Balanced industrial development of. differ९7६ ~ राज्य की आय की वृद्धि में सहायक होंगे तथा नये. क्षेत्रों 
762075) :--देश के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में विकास के लिए धन एकत्र करेंगी । किन्तु इन संस्थाओं 
के स्तर में व्याप्त अन्तर (D४7९ ¡7 n५७७६८।३| ` को हाती भी हो सकती है। अतः राजकीय ओद्योगिक 
development of different regi0n5) को कम करने संस्थाओं की प्रगति का अन्दाजा सम्पूर्ण तथ्यों के आधार 
प्र ग लाक na प्रस्ताव में जोर दिया पर ही लगाना चाहिए। | 5ST 
गया है। देश के कुछ क्षेत्रों में उद्योग-धनधों का सवंथा रे ८ 
अभाव है। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में वेकारी की समस्या 956 ई० की.शौद्योगिक नीति का मूल्यांकन 


'बहुत गम्भीर है। औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में (An Appraisal of the Industrial * 
इस बात पर जोर दिया गया है कि औद्योगिक दृष्टि से. .. | Policy of ]956) 
पिछड़ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए शक्ति, जल भारत सरकार की .]956 ई० की औद्योगिक नीति 


तथा यातायात-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जायंगी। देश के आथिक विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 
इससे देश के संतुलित आथिक विकास में सहायता मिलेगी। देश की पंचवर्षीय योजनाओं में आयोजित सा विकास ` 

DT SS र के लिए इस नीति का-बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

(४) सावेजनिक क्षेत्र के उद्योगों का प्रबन्ध (4०8- भारत जैसे अद्ध-विकसित आथिक व्यवस्था वाले देश प 
gement -of Public sector Enterprises) :—I956- द्रतगति से. आथिक विकास की किसी भी योजना की 
ई० की भद्योगिक नीति में इस बात की भी. व्याख्पा की सफलता के लिए उद्योगःधन्धों के क्षेत्र में सरकार का 
गयी है. कि औद्योगिक विकास के कार्य को पूरा करने में अधिकाधिक दायित्व ग्रहण करना अनिवायं हो जाता है। 
देश के तकनीकी एवं प्रवन्ध के साधनों पर बहुत अधिक ट्रतगति से विकास के लिए विनियोग की मात्रा में निरंतर 
जोर पड़ेगा ।, अतः, सरकारी सेवाओं में एक टेकनिकल ह 


वनेजिरियल कै वृद्धि आवश्यक ` है, क्योंकि इससे पूजी के निर्माण में 
ˆ एण्ड मैनेजिरियल कैडर की स्थापना की जायगी ।- _ सह्दायता मिलती रै । प्रजातांत्िक ना ह 
- (शा) श्ौद्योगिक शांति (Industrial peace) :— ऐसा करने के लिए मिश्रित आथिक व्यवस्था (Mixed 


उक्त नीति के अनुसार औद्योगिक प्रगति के लिए औद्यो- ९००॥००) जिसमे सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों 
गिक शान्ति भी आवश्यक है। एक समाजवादी जनतन्त ऋ सहयोग भ्राप्त हो, 'ही मरज है। अतः 
में भ्रम भी विकास कार्यक्रम में साझेदार की तरह है, अतः 256 ई० फे औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताब में एक- . 
विकास के कार्थ में उसे अधिक संक्रिय सहयोग प्रदान करना ऐसी मिश्रित अथवा नियन्त्रित आथिक व्यवस्था के निर्माण 
आवश्यक होता है। देश में श्रमः की कार्यक्षमता को फा आयोजन था जिसमें देश क आथिक विकास के लिए , 
` बढ़ाने के लिए श्रमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि निताम्त सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्र हाथ-में-हाथ मिलाकर 
आवश्यक है। इसके लिए इनके काये करने की स्थिति क कर जिससे कि विकास की योजनाएं सफल हो |. 
में सुधार भी आवश्यक है। ओद्योगिक नीति-सम्बन्धी सर । इस दृष्टिकोण से उक्त औद्योगिक नीति प्रशंसनीय 
प्रस्ताव में इस बात. की चर्चा की गयी है कि मजदूरों हैं। उक्त नीति की सर्वाधिक भमुख विशेषता सरकार 
तथा तकनिशियनों को उद्योगःधन्धों के प्रबन्ध में यथा- की औद्योगिक नीति .एवं पंचवर्षीय योजनाओं के ओद्योगिक 
सम्भव भाग लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। रांज- कार्ेक्रमों के बीच Ni स्थापित be 
कीय क्षेत्र के उद्योगों को इस दिंशा में पृथ-प्रदर्शंक का -किन्तु निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने उक्त नीति की _ 
कार्ये करना चाहिए । कटु आलोचना ५ है। इनका कहना है कि 956ई० | 
४ 2 कक की औद्योगिक मीति के. अनुप्तार राजकीय उपक्रम 'के 
._ स्वतन्त्नता-प्राप्ति के बाद राज्य उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र को अनुवित रूप से विस्तृत तथा निजी क्षेत्र को - 
में अधिकाधिक भाग ले रहा है। ऐसी स्थिति में यह बड़ा संकुचित बना दिया गया है। आलोचकों के. अनुसार 
महत्त्वपूर्ण हो जातां है. कि इसकी क्रियाओं का संचालन योग्य व्यवस्थापकों, तकनीकी जानकारी तया आवश्यक | 
उचित रूप से हो। औद्योगिक नीति में इस बात पर पूंजी आदि के अभाव में राज्य के लिए इतने बड़े पेमाने . 
भी जोर दिया गया है कि इन - राजकीय संस्थाओं द्वारा ~ पर उद्योग-धंधों अ व्यवस्था लाभदायक नहीं सिद्ध हो 
शीघ्र निर्णय तथा'दायित्व ग्रहण करने की भावना इसकी सकती है। कों के अनुसार जब सरकारी क्षेत्र भें 


` ` प्रगति के लिए नितान्त आवश्यक है।" इस उद्देश्य की . प्रगति संतोषभ्रद नहीं हो रही है तो इतने उद्योगों को 


पुति के लिए अधिकारों का यथासम्भव विकेन्द्रीकरण होना सरकार के अधीन छोड़ना कहाँ तक न्यायपूर्ण होगा। 


हिए तथा व्यवस्था व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर उदाहरण कें लिए, विश्व बैक के तत्कालीन, अध्यक्ष श्री 
® दनी चाहिए ।  रोज-रोज के कार्यों में इन्हें अधिकः ब्लैक के अनुकार इस नीति को उचित रूप में कार्यान्वित 


` . प्ले-अधिक स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। देशं में राजकीय करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय तथा प्रशासनिक 


औद्योगिक संस्थाओं से ऐसी आशा की जाती है कि ये साधनों पर अनावश्यक रूप से भार पड़ेगा जिसके योग्य 


~ 
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यह क्षेत्र अभी शायद नहीं हो पाया है । (776 7०४० 
` ifrigidly appliel, could only result in impo- 


sing- heavy additional burdens on already 
overstrained financial and administrative 
' resources of the public sector and restricting 
the rate of development in these vitally im- 
portant feld5.) साथ ही, निंजी क्षेत्र को भी इसमें 
अपनी सार्थकता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता।। 


इस नीति के निर्माता भी शायद स्वयं इस कठिनाई से - 


अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि इस नीति में यह चर्चा है 
कि उद्योगों के इस प्रकार _पृ॒थक्‌-पृथक्‌ श्रेणियों में 
विभाजन "का आशय कि नहीं है कि पडत से 
; पृथ \ € division of industries, 
Mo os does not imply that 
they are being placed in watertight. compart- 
ments. In appropriate cases, privtely owned 
units may. be permitted to produca an item 
falling Within schedule A for meeting their 
own requirements or as by-products.) किन्तु 
जहाँ सावेजनिक क्षत्र असफल हो जायगा वहाँ निजी 
क्षेत्र क्या आगे आ सकता है? इस प्रकार आलोचकों 
के अनुसार इस नीति के फलस्वरूप प्रथम श्रेणी: 
` लिए उचित वातावरण का अभाव है। . . - 


द्वितीयः, आलोचकों के अनुसार इस नीति से सरकार 

की तियंत्रण-शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जायगी । इनके 

. अनुसार इस नीति में राष्ट्रीयकरण की धमकी भी . परोक्ष 
रूप से वत्तेमान है जिससे निजी क्षेत्र को विकास के कार्य 
में कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी तथा पूंजी के निर्माण में भी 
शिथिलता आ जायगी । इस नीति ने उद्योगपतियों 
तथा व्यापारियों को एक प्रकार से असमंजस में डालं 


. रखा है। साथ ही, इससे आथिक शक्षितयों का. केन्द्रीय- - 


करण राजनीतिज्ञों के हाथ में हो जाता हैं जो देश के 
आथिक विकास के लिए निश्चय ही उचित नहीं है। 
इससे देश का ओद्योगिक विकास वास्तव में रुक-सा.जाता 
है। इस प्रकार उक्त नीति की घोषणा से निजी क्षेत्र 
के उद्योगों में निजी क्षेत्र के आतंकित-सा हो गया है। 


परन्तु, इस नीति की अधिकांशं आलोचनाएँ: तथ्यहीन 


हैं। वास्तव में, इसमें राष्ट्रीयकरण की कोई भी धमकी 
नहीं दी गयी है, उलटे इसमें निजी क्षोत्न के समुचित विकास. 


के लिए उपाय बतलाये गये हैं तथा पर्याप्त अवसर भी 
प्रदान क्रिया गया है। इसे प्रकार उक्त नीति पर लगाये 


गये बहुत-से आरोप केवल आलोचना की दृष्टि से ही 


' लगाये गये हैं। वास्तव में, येदि हम अपने देश का व्रु.त- 
` गति से आथिक विकास चाहते हैं, जनता के जीवनस्तर 


को ऊँचा उठाना चाहते हैं तथा देश में सही रूप से समाज- 
अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो अत्य- 


. 
हर 


` पुनविचार करना आवश्यक 
चतुर्थ तथा पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में आवश्यक उपभोक्ता ` 


भारतीय अथशास्त्र 


धिक मात्रा में सरकारी नियंत्रण एवं हस्तक्षो प ` आवशयक 
हो जाता है। अतः, निजी क्षेत्र को अपने-आप इन 
परिस्थितियों से समन्वय स्थापित. करने का प्रयत्न करना 


चाहिए। इस नीति में निजी क्षेत्र के विकास के लिए 


समुचित सहायता की भी व्यवस्था है। हाँ, इतना 
अवश्य है कि सरकारी यंत्र अभी झङुशल एवं अपूर्णं है । 
किन्तु सरकार इस ओर जागरुक है तथा इन दोषों को 
दूर करने का प्रयत्न भी कर रही है। | 


.. औद्योगिक नीति में संशोधन की आत्रश्यकता 


(Need for Review of the Industrial Policy) 


अब प्रश्‍न यह है कि क्या वत्तंमान औद्योगिक नीति में 
संशोधन की आवश्यकता है? वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों 
में हुई आथिक एवं राजनीतिक: घटनाओं के परिणामस्व- 
रूप औद्योगिक नीति पर पुनः विचार करना आवश्यक 
जान पड़ता है। .पिछछले वर्षों में चीनी एवं पाकिस्तानी 
आक्रमण के परिणामस्वरूप उत्पन्न संकट की परिस्थितियों 
में आनेवाले कुछ वर्षों में औद्योगिक कार्यक्रमों का 
प्रधान उद्देश्य . सुरक्षा एवं विकास (0608 470 
development) दोनों की आवश्यकताओं को पुरा करना 
बन गया है। प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं पर आधारित 
विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यन्त्रों तथा उपकरणों के 
निर्माण के लिए मशीनों के निर्माण की क्षमता में वृद्धि 
आवश्यक है। इस उद्देश्य से मशीन-निर्माण करनेवाले 
कारखानों की अधिकाधिक संख्या में स्थापना अनिवार्य 
है। इससे देश की आथिक व्यवस्था स्वतः प्रचलित हो 
सकेगी । साथ ` ही,» इस संकटकालीन स्थिति में निर्थात- 
सम्बन्धी उद्योगों के अधिकाधिक विस्तार की भी आवश्य- 
कता है। इससे निर्यात में वुद्ध होने के साथ-साथ आयात 


में कमी होगी और इस प्रकार विदेशी विनिमय की 
बचत होगी । ; 


अतएव, इस संदर्भ में देश की औद्योगिक नीति पर 
जान पड़ता है। साथ हां, 


वस्तुओं के उत्पादन पर भी जोर दिया गया है। इन वस्तुओं 
की पूर्ति को बढ़ाने के लिए राज्य स्वयं ह उद्योगों के 
क्षेत्र, में प्रवेश करना चाहता है; अतः कुछ आवश्यक उप- 
भोक्ता उद्योगों की स्थापना सावंजनिक क्षेत्र में करने की 
बात भी सोची जा रही है। अभी इस सम्बन्ध में कुछ 
निश्चित -रूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह सत्य 
है कि सार्वजनिकक्ष त्र में उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना 
का निजी क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
वास्तव में, सरकार का उद्देश्य मूल्य-तल में अत्यधिक 


~ 


वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की 
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भारत सरकार की औद्योगिक नीति 


पूर्ति को वढ़ांना है। साथ ही, सरकार ने सावंजनिक क्षेत्र 
के उद्योगों की मूल्य-नीति के सम्बन्ध में भी पुनविचार 


किया है। चतुर्थ योजना के स्मृति-पत्नः में इस . बात की - 
चर्चा की गयी थी कि सावंजतिनक उद्योगों की मूल्य नीति _ 


इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि इनमें लगायी गयी 
पूंजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त हो सके! (०६३! 5 
a scarce resource’ ard the prices of public 
enterprises must be so set so as to provide 
an adequate return on the capital employed in 
them. A return of I2 p. c. on the invested 


capital would be an appropriate criterion for. 


- determining the price policy for most public 


undertakings.) 


इन सब कारणों से देश की औद्योगिक नीति पर पुन- 
विचार करना आवश्यक, जान पड़ता हैः। . तृतीय योजना 
में ओद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की 
गयी थी, किन्तु अधिकांश क्षेत्रों में योजना के ओद्योगिक 
लक्ष्य पूरे. नहीं हो सके जिससे. तृतीय योजनाकाल में हम 
आथिक विकास के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ नहीं सके। 6 जून, 


._]966 ई० से भारतीय रुपये के अवमूल्यन का भी उद्योग- 


\ 


धन्धों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । चतुर्थं पंचवर्षीय योजना 
में भी उद्योग-धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 
था। ऐसी स्थिति में ओद्योगिक नीति पर नये सिरे से 
विचार करने की प्रवल आवश्यकता है । योजना आयोग के 
भूतपूवं सदस्य श्री तारलोक सिंह ने भी इसी प्रकार का 
विचार व्यक्त किया था। किन्तु चतुर्थे योजना (969-74) 


' में इस बात को स्पष्ट किया गया था कि इसमें उद्योग- 


धन्धों का विक्रास ।956 ई० की औद्योगिक नीति के 
आधार पर ही होगा । निजी तथा सावंजनिक दोनों क्षेत्र 
956 ई० की औद्योगिक नीति' के अनुसार ही कार्ये 
करेंगे । पाँचवीं योजना (974-79) में सी इसी वात की 
व्यवस्था थी। ` 


किन्तु द्रुतगति से आधिक विकास के लिए देश की 
औद्योगिक नीति में अब संशोधन. अनिवार्य है । इन संशो- 
धनों का सम्बन्ध सामाच्यतः निम्नलिखित बातों से होना 
चाहिए :-- , 

(!) कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए -कृषि- 
सम्बन्धी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि पर जोर अनि- 


. .बाये है । 


(2) मुल्य-तल में स्थायित्व की दृष्टि से आवश्यक 
उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करनीं होगी । 

(3) इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त 
माल्ना में वृद्धि करनी होगी। ' | र ५; 

4) सभी प्रमुख उद्योगों में लागत व्ययको केम 
करने द एक वृहत्‌ योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए । 


आ र Y 
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- विदेशी 
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: (5) विदेशी सहायता के प्रयोग के पूर्व इसकी पूर्णरूप 
से जाँच पड़ताल कर लेनी चाहिए। ' , 
(6) उद्योगों के प्रशासन, विशेषतः राजकीय क्षेत्र के 
उद्योगों के प्रशासन को .अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 
दिसम्बर, ।977 में जनता सरकार ने “अपनी नयी 
ओद्योगिक नीति की घोषणा की जिसका वर्णन इसी 
अध्याय के अन्त में किया गया है। | 
नयी लाईसँसिग नीति 
(New-Licensing Policy) 
भारत सरकार को औद्योगिक नीति का एक प्रधान 
उद्देश्य निजी एकाधिकारों के अभ्युदय तथा थोड़े-से व्य- 
क्तियों के हाथ आथिक शक्तियों के संकेन्द्रण को रोकना 
है ।. इस समस्या का-अध्ययन आय के वितरण तथा जीवन 
स्तर-सस्बन्धी मंहालनोविस समिति [Mahalnobis 
Committee on Distribution of Income and 
level of Living (I960)], ऐकाधिकार जाँच आयोग 
[Monopolies Enquiry Commission (964)] तथा 
औद्योगिक लाइसेसिग जाँच समिति [Industrical Licen- 
sing Policy Enquiry Committee. (965)] द्वारा 
विचार किया गया था । इन सब अध्ययनों के आधार पर 
969 में एक Monopolies and Restrictive Trade 
Practices Act पारित किया गया तथा !970में एक. 
Monopolies and Restrictive Trade Practices 
Commission की नियुक्ति की गयी। ।973 में इसमें 
पुनः संशोधन किया गया। इन सब भ्रतिवेदनों को 
'ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ।970 में अपी 
नयी लाईसेसिग नीति की घोषणा की। ओद्योगिक . 
विकास की गति को तीव्रतर बनाने तथा प्रशासनिक कुश- 
लता में वृद्धि करने केःलिए लाईसेसिंग नीति में परिवर्तन 


की आवश्यकता बहुत पहले से ही प्रतीत हो रही थी । इस ` | 


लाईसँसिग .नीति का उद्देश्य दुलेभ साधनों के उचित 
आवंटन, सौमित विदेशी विनिमय के साधनों का समुचित | 
उपयोग तथा -विभिन्न क्षंत्रों के विकास को ध्यान में रखते 
हुए उद्योग-धन्धों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। 
अतः इतत व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाः 

` आयोग ने देश के लिए चतुर्थ योजना की खूप-रेखा में एक 
उचित लाईसेसिग नीति को ख्प-रेखा प्रस्तुत की थी। 
प्रशासन सुधार आयोग (Administrative Reforms ° 
Coiamissi0n) ने. भी लाईसेमिग नीति में संशोधन की 
आवश्यकता पर जीर दिया था ।. इस आयोग ने ओद्यो- 
गिक क्षेत्र में एक “सुक्त क्षेत्र (7०४ ४7६७) को स्थापना _ 
का सुझाव दिया.था। इसके अनुसार ऐसे उद्योग जिनमें ' 

विनिमय तथा राजकीय वित्तीय संस्थानों से सहा- 

यता की कोई आवश्यकता नहीं हो, उन्हें प्रारम्भ करने के 


Plan, p. 2k 


है] 


ai? 


. लिए किप्ती प्रकार के लाईसेंस की आवश्यकता नहीं ` होनी 


चाहिए। > > है ; 
इसी प्रकार सरकार द्वारा नियुक्त 74074 
Licensing Policy Inquiry Commitee ने भी अपने 
प्रतिवेदन में देश के औद्योगिक बिकास में लाईसंसिग नीति 
के महत्त्व को आवश्यक बतलाते हुए मध्यम दर्ज के उद्योगों 
के लिए लाईसेसिग को सुगम. बनाने का सुझाव प्रस्तुत 
किया था। किन्तु समिति के अनुसार बड़े-बड़े उद्योग- 
पतियों तैथा विदेशी संस्थाओं को इस क्षेत्र में. बिल्कुल 
लाईसेंस नहीं प्रदान करना चाहिए। 

इन सब प्रतिवेदनों तथा सुझावों को ध्यान में रखते 

हुए भारत सरकार ने. [970 तथा !973 में अपनी नयी 
ओद्योगिक लाईसँसिंग नीति की घोषणा की। इस नीति 
को निम्नांकित प्रधान विशेषताएं हैं :-- 
` (]) सर्वप्रथम तो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की एक 
सूची (|5६ ०६ ९०7० ¡१५३४४।९5) होगी जिसमें आधारभूत 
(basic, critical and strategic) उद्योगों को सम्मीलित 
) किय जायगा । इस वर्ग के उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री 
आदि प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जायगी । 

(2) इन प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के अतिरिक्त 
शेष ऐसे उद्योगों को जिनमें 5 करोड़ रुपये से अधिक 
रकम सम्मिलित होगी, को ‘heavy investment 
8९०07! कहा जायगा । . इनंमें 956 ई० की औद्योगिक 

` नीति में वोणत राजकीय. क्षेत्र के अतिरिक्त शेष सभी 
उद्योगों में बड़े-बड़े उद्योगपति तथा विदेशी कम्पनियाँ भीः 
भाग ले सकती हैं। 85 

(3) ! करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये: के विनियोग 
का एक मध्यम क्षेत्र (०।५।९ 9९०६०7) होगा जिसमें बड़ी- 
बड़ी औद्योगिक कम्पनियों तथा विदेशियों के अतिरिक्त 

अन्य लोगों को भी विदेशी विनिमय की स्थिति 


` को ध्यान में रखते हुए सुगमता.से लाईसेंस दिया जायगा। 


(4)7. करोड़ रुपये के विनियोग तक के नये संस्थानों 
अथवा पुराने: संस्थानों के विस्तार के लिए कोई लाईसेंस 
की आवश्यकता नहीं होगी । - किन्तु इस प्रकार को छूट 
केवल उन्हीं उद्योगों को दी जायगी जो बड़ी ओद्योगिक 
कम्पनियों तथा विदेशियों से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन्हें यन्त्र 
आदि के आयात के लिए 20 लाख रुपये या कुल विनियोग 


` के 0 प्रतिशत से अधिक के विदेशी विनिप्रय की आव- 


Riise) 


शयकता नहीं पड़ती है तथा जो एकाधिकार अधिनियम 
के अन्तर्गत क्षमताशील उद्योग-(dominant underta- 


ड ०8 नहीं हैं). ४ क्र 


 . (5) लघु उद्योगों के क्षेत्र को सुरक्षित रखने की वर्त- 


मान नीति जारी रहेगी। कृषि-सम्बन्धी उद्योगों (8870- 
को प्रारम्भ करने में भी सहकारिता क्षेत्र 
बिकता [थमिकता प्रदान को जायगी । 


कब्ज 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


- (6) संयुक्त क्षत्न (Jn 86००) को. स्थापना के 
लिए हरेक प्रस्ताव पर सरकार की सामाजिक एवं आथिक 
नीति को ध्यान में रखकर विचार किया जायगा । 


इस. प्रकार भारत सरकार की नयी औद्योगिक लाई- 
सेसिग नीति से देश के औद्योगिक विकास में' अत्यधिक 
तीव्रता आने की आशा की जाती है। 4970 ई० में 


औद्योगिक लाईसेंसिग नीति में परिवर्तन के साथ-साथ - 


भारत सरकार ने राजकीय वित्तीय: संस्थाओं (9६१० 
Financial Institoti0n$) द्वारा दीं जानेवाली वित्तीय 
सहायता.एवं सार्वजनिक क्षेत के विकास-सम्बर्धी नीति 
(policy regarding the growth of the public 
56007) में भी कुछ परिवतेन किया है। वास्तव में, 
वर्तमान परिस्थितियों में एक नयी एवं व्यापक  औद्योगि 

नीति की घोषणा की प्रबल आवश्यकता है । 


975 की श्रौद्योगिक नीति :---25 अक्टूबर, 975 
को सरकार ने औद्योगिक लाईसेस. नीति में पुनः 


- कुछ परिव्तंनों की घोषणा की। इसके अनुसार सर- 


कार ने 2] उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दे 
दी । इसके अतिरिक्त 30 अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योगों में विदेशी 
फर्मो एवं एकाधिकारी घरानों (Monopoly Houses) 
को लाइसेंस-प्राप्त क्षमता के ऊपर असीमित विस्तार करते _ 
की इजाजत दे दी गयी । लाइसेंस नीति में उदारता भारी- 
विनियोग उद्योगों के लिए भी उपलब्ध होगी । इस रियायत 
का लाभ उठाने के लिए एकाधिफारी घंरानों और विदेशी: 
फर्मों को या तो मतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करना होगा 
या सरकार के निर्देशानुसार इसे बेचना होगा । यह सुविधा 
उन ओद्योगिक इकाइयों को भी उपलब्ध होगी जो एका- 


'धिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार 'व्यवहार अधिनियम 


और विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के अधीन हूँ। 


5 नवम्बर, ।975 को सरकार ने एंकाधिकारी घरानों 
तथा विदेशी फमोँ द्वारा स्थापित अनधिङृत क्षमता (U- 
authorised capacity) को कानूनी बनाने की विधि भी 
प्रस्तुत की। ५ 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक लाइसेंस 
प्रणाली अब अर्थहीन हो गई.हे। ]972 में 65 औद्योगिक 


, घरानों की अनधिकृत क्षमता को कानूनी घोषित कर दिया 


गया । ।973 में विशाखन. ([)।४९:७f०4६।07) की आड़ 
में 00 Ss क्षमता विस्तार की इजाजत दे दी गयी । 
975 में पहले 25 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता को सामान्य 


` विस्तार के अधीन कानूनी घोषित किया गया, बाद में 25 


प्रतिशत और अतिरिक्त 'क्षमता को स्वतः लाइसेंस-प्राप्ति 
के अंतर्गत (५०7१४० ॥0७॥8॥8) कानूनी मान लियां । 
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भारत सरकार की औद्योगिक नीतिः 483 * 


3977 की ौद्योगिक नीति 
(industrial Policy of I977) 


, 23 दिसम्बर, ।977 को जनता सरकार के उद्योग 
मंत्री श्री जाज़ं फरनान्डिस ने भारत सरकार की नयी 
औद्योगिक नीति की घोषणा की । ` इस नीति के अंतगत 
ग्रामीण तथा छोटे-छोटे शहरों में स्थित कुटीर एवं लघु 
उद्योगों को अधिक महत्त्व दिया गया है। इसका मूल 
उद्देश्य यह है कि जो वस्तुएँ कुटीर एवं लघ्‌ उद्योगों द्वारा 
तयार की जा सकती हैं उनको उसी क्षेत्र में रखा जाय। 
नथी औद्योगिक नीति में लघु-उद्योग क्षेत्र के अन्तरगत 500 
से भी अधिक वस्तुओं को सुरक्षित रखा गया है। इन 


सुरक्षित वस्तुओं को सूची में भी समय-समय पर परिवत्तंन - 


होते रहेगा । इस लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत भी एक 

छोटे क्षत्र (४07 ५९००7) को पृथक्‌ किया गया,है जिसके 

अंतर्गत ग्रामीण तथा छोटे-छोटे शहरों में स्थित उन छोटे- 

छोटे उद्योगों को रखा गया है जिनमें एक लाख रुपये के 

यंत्रादि लगाये गये हैं। कुटीर तथा घरेलू: उद्योगों तथा 
खादी एवं ग्रामोद्योगों को विशेष महत्व दिया जायगा । 

बुनाई के क्षेत्र में मिल तथा शक्ति द्वारा चालित कर्षे की. 
क्षमता में विस्तार की अनुमति नहीं दी-जायगी: जब कि 
हस्तकर्घा क्षेत्र को विस॑तार के लिए हरेक प्रकार की सुविधा 
दी जायगी । 


नयी औद्योगिक नीति में कुटीर एवं घरेलू उद्योगों की 


स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाने” 


पर भी विचार किया जायगा । इसी नीति में यह स्पष्ट 
शब्दों में उल्लेख. किया गया है कि अब तक इस क्षेत्र में 
किये गये प्रयत्नों से लघु एवं ग्रामीण उद्योगपतियों को कोई 
भी प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है । (77678 ॥a$ ७९९ 4 
tendency to proliferate schemes, agencies and’ 
organisations which have tended more to 
confuse the average small & rural enterpreneur 
than to. encourage & help him.) अतएव, नयी 
औद्योगिक नीति-सम्बच्धी प्रस्ताव में विकास बिन्दु की बड़े- 
बड़े" औद्योगिक केन्द्रों तथा' राज्यों की राजधानियों से 
हटाकर जिला मुख्यालयों में ले जाने का आयोजन है । इन 
मुख्यालयों में जिला उद्योग केन्द्र (District ' Industries 
C९77९) स्थापित किये जायेंगे जहाँ पर एक स्थान पर 
लघ्‌'एवं ग्रामीण उद्योगों के लिएं आवश्यक ' सभी प्रकार 
की सेवाएँ तथा सहायता प्रदान: की जायगी । ओद्योगिक 


. विकास बैंक तथा उद्योगों कों वित्त प्रदान करने वाली अन्य 


{स्थाएं इस कार्य के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना 
करेंगी. तथा लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए 
अपने कोष का एक निश्चित प्रतिशत भाग पृथक्‌ कर 
देंगी। नयी औद्योगिक नीति में बड़े. पैमाने के उद्योगों 


` क्रा विकास.लोगों की आधारभूत न्युनतम आवश्यकताओं 


* 


की पूति सम्बन्धी कार्यक्रम को ध्यान में रखकर किया 


जायगा । अतएव बड़े पेमाने के उद्योगों छा क्षेत्र निस्नांकित - 
होगा: 5% `` = = 


(क) आधारभुत उद्योग :--जैसे इस्पात, नन-फेरर्स 
धातु, सीमेंट तथा तेल:साफ करने वाले कारखाने; 
`. (ख) आधांरभूत एवं लघु उद्योगों की यंत्र-सम्वन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के. लिए पूंजीगत वस्तुओं के 
उद्योगों (Capital goods industries); 


(ग). उच्च तकनीक बाले उच्चोग (!।8॥ (०००००४४ 
industr९ऽ) जैसे--रासायनिक खाद जिनमें बड़े पेमाने 
पर उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है, तथा 


(च) ऐंप्ते अन्य सभी उद्योग जो सुरक्षित लिस्ट से 
बाहर हैं तथा जिनको विक्रास अर्थव्यवस्था के विकास के 
लिए आवश्यक है | - 


किन्तु औद्योगिक नीति में इस वात पर .जोर दिया 
गया है कि बड़े पेमाने के उद्योगों का नियंत्रण देश के 
सामाजिक-आथिक उद्देश्यों की प्ति को ध्यान में रखकर 
किया जायगा । अब तक निजी क्षेत्र के इन उद्योगों के 
विकास के लिए भौ कोष मुख्यतः राजकीय क्षेत्र के बैंकों 
तथा. वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होता रहा है, अतएव अब” 
इस बात पर जोर दिया जायगा कि यें अपने विस्तार के 
लिए अपने आंतरिक साधनों पर ही निर्भर करं। साथ ही, 
सरकार का यह स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी इकाई या 
व्यावसायिक संस्थान बाजार में एकाधिकार का स्थान नहीं 
` ग्रहण करे। इसे रोकने के लिए तत्परता के साथ कायं | 
किया जायगा । BS 


इस संदर्भ में राजकीय क्षेत्र को महत्त्व और बढ़ जाता . 
है। अब राजकीय क्षेत्र आधारभूत एवं भारी उद्योगों को. 
वस्तुओं का ही" उत्पादन नहीं कर उपभोक्ताओं के लिए 
आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति को स्थायी बनाने के लिए भी 
उत्पादन करेगा । (Not only will public sector 
produce important and strategic goods of a 
basic nature, but it will- also be used as a 
stabilising for maintaining essential supplies to 
the consumer.) साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र सहायक 
उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा तथा कुटीरः 
एवं लघु उद्योगों.की आवश्यक सहायता प्रदान कर देश में 
उद्योगों-धंधों के विकेस्द्रित विकास को प्रोत्साहित करेगा । 


किन्तु इस नीति की कई बातों को लेकर आलोचना | 
भी.की जा सकती है। उदाहरण के लिए, रोजगार प्रदान 
करने तथा प्रादेशिक विषमता को दूरू करने के लिए लघु 
एवं ग्रामीण उद्योगों को अधिक महत्त्व देना उचित अवश्य 
है, किन्तु बड़े पेमाने के उद्योगों के विकास को संकुचित 
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4l4 ` - भारतीय अर्थशास्त्र 


` कर लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास को प्रश्नय देने से - लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकता । इससे देश में ओद्योगिक 


पिछड़े हुए तकनीक को प्रश्रय मिलेगा जो देश के हित में विकास की गति निश्चय ही मंद पड़ जायगी। 
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अध्याय-: 36 
. "भारत की उद्योग-संरक्षण नीति 
‘(India’s Fiscal Policy) . 


ओद्योगिक विकास फे लिए संरक्षण को आवश्यकता 
(Need for a sound Fiscal Policy for Industriali- 
5307) :--किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ 
संरक्षण नीति का महत्त्वपूर्ण स्थांन है . औद्योगिक विकास 


. की प्रारम्भिक अवस्था में उद्योग-धन्धों को संरक्षण प्रदान 


करना प्रायः सभी देशों में अनिवार्य हो जाता है। जमनी, 
संयुक्तराज्य. अमेरिका तथा.जापान आदि देशों ने संरक्षण 
के बल पर हो द्रुतगति से अपना औद्योगिक विकास किया _ 
है। संरक्षण फे पंक्ष में बहुधा बहुत-से तक्र दिये जाते हैं। 


. भारत के साथ इनमें से कुछ तकं सामान्य रूप से लागू भी 
होते हैं। संरक्षण के समर्थन का सबसे प्रबल आधार शिशु- 


उद्योग-सम्बन्धी तकं है। कहा भी जाता है कि उद्योग- 
धन्धों को उनकी प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी प्रतियोगिता 
से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। 


भारतं में अभी औद्योगिक विकास प्रारम्भिक अवस्था में : 


ही है। अतः समुचित संरक्षण के अभाव में उद्योग-धन्धों 
के विकास: में कठिनाई का होना अति स्वाभाविक है। 
संरक्षण के पक्ष में प्राकृतिक साधन-सम्बन्धी तकं भी यदा- 
कदा प्रस्तुत किया जाता है। भारत में प्राकृतिक साधनों 
की प्रचुरता है और यदि उन्हें उचित समय तक पर्याप्त 
माता में संरक्षण प्राप्त हो तो देश के इन प्राकृतिक साधनों 
का संमुचित विकास किया जा सकता है। इससे देश की 
आथिक समृद्धि में वृद्धि होगी तथा जन-साधारण के जीवन 
स्तर में भी सुधार होगा। भारत में संरक्षण को इस 
आधार पर भी उचित ठहराया जाता है कि कुछ विशेष 
महत्त्व के उद्योगों में देण के हित में आत्मनिर्भरता प्राप्त 
उदाहरण के लिए, सुरक्षा- 
सम्बन्धी उद्योग तथा आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन कें 
हित में आत्म-निर्भरता की प्रबल आवश्यकता है । अतः 
इन उद्योगों .को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। 
उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि भारतजे-से_ 
अद्ध -विकसित आथिक व्यवस्था वाले देश में . उद्योग-घन्धों 


` के विकास के लिए एक यथोचित संरक्षण-नीति की प्रबल ` 
* आवश्यकता है । 


सारत सें प्राशहिकक स्वतन्त्रता (Fiscal Autonomy) 
का प्रारम्भ :-- ब्रिटिश शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों सें 


भारत में सामान्यतः स्वतन्त्न व्यापार की नीति का अनुसरण की स्वीकृति से: निर्धारित प्रशुल्क नीति में कुछ विशेष | 


किया जाता .था॥ देश में आयात-निर्यात कर अवश्य लगाये | 


जाते थे, किन्तु इनका मुख्य उद्देश्य उद्योग-धन्धोों का 
संरक्षण नहीं होकर राजस्व की वृद्धि-मात्र ही होता था। 
प्रो .बी० पी० अदारकर ने बड़ स्पष्ट शब्दों में इनकी ' 


व्याख्या निम्न प्रकार से की है : '।923 ई० तक भारत ' 


की प्रशुल्क नोति (F।४०३। ?0]।८9) मुख्य रूप से स्वतन्त्र 
व्यापार को प्रोत्साहित करनेवाली रही थी और आयात- 
निर्यात करों के निर्धारण में जनता को समृद्धि पर नहीं 
वरन्‌ सरकार को राजस्व-सम्बन्धी आवश्यकतायों के 


आधार पर ही विचार किया जाता था ॥” प्रथम महा- - 


युद्ध के समय सरकार ने बहुत-सी .वस्तुओं पर आयात कर 
लगाया तथा इनकी दरों में वृद्धि भी क्री गयी। इससे 


- संयोगवश कुछ उद्योगों को संरक्षण भी प्राप्त हुआ। : 


किन्तु, यह संरक्षण बिल्कुल आकस्मिक था तथा इसका 
उद्देश्य उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना नहीं, वरन्‌ 
सरकार की आय में: अभिवृद्धि करना था । ॒ 
प्रथम विश्व-युद्ध ने भारत के औद्योगिक विकास की 
संभावनाओं की ओर सर्वप्रथम सरकार का ध्यान आकर्षित 
किया । युद्धकाल में देश में कई नये-नये उद्योगों का 
विकास हुआ तथा कुछ पुराने उद्योगों ने ,अच्छी प्रगति 
हासिल कर ली । इससे भारतवासियों में देश के ओऔद्योगी- 


. करण की भावना धीरे-धीरे जागृत होने लगी । 79]6 में 


भारत सरकार द्वारा नियुक्त ओद्योगिक आयोग ने देश 
की औद्योगिक संभावनाओं की जाँच के पश्चात्‌ देश के 
द्रुतगति से औद्योगीकरण की सिफारिश की । इस समय 
माटेग्यू . चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गग्री जिसके 
अनुसार भारतवासियों को स्वशासन की स्वतन्त्रता प्राप्त 
हुई। इसी सम्बन्ध में ब्रिटिश संसद्‌ क दोनों सदनों की 


प्रबरसर्मिति (Joint Select Committee of both | 


Houses of Parliament) ने ।9]9 ई० में भारत के | 


- लिए प्राशुल्किक स्वतन्त्रता (0930४ ३५००००१) की 


सिफारिश की । समिति की इस सिफारिश के आधार पर 
ब्रिटिश संसद्‌ ने ।92! ई० में भारत के लिए प्रा 
स्वतन्त्रता का प्रस्ताव (Fiscal Autonomy Conyen-, 
४07) स्वीकृत किया । इस प्रस्ताव के अनुसार यह निश्चित 
किया गया कि भारत सरकार हारा अपने विधानमण्डल 


l, 8, P. Adarkar, The Indian Fiscal Policy, 7. 42, 
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परिस्थितियों को छोड़कर, भारत संचिव किसी भी प्रकार 
का हस्तक्षेप नहीं करेंगे । किट 
92] ई० के संरक्षण झ्रायोग एवं विवेचनात्मक 
ड ` संरक्षण की नीति < ee 
(Fiscal Commission of I92] and the Policy 
of Discriminating Protection) 


अतएष, ।92 ई० में भारत सरकार ने उद्योग- 

घन्धों को संरक्षण तथा साम्राज्यीय अधिमान (]mP९72! 
Preference) सिद्धांतों पर विचार करने के लिए सर 
इब्राहीम रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में एक उद्योग संरक्षण 
आयोग (F5८३! C0m/5$0) की नियुक्ति फो जिसने 
]923 ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 

. जाँच के पश्चात्‌ यह बतलाया कि यद्यपि भारत एक कृषि- 
' प्रधान देश: है, फिर भी यहाँ औद्योगिक विकास की 
- असीम संभावनाएं हैं। आयोग की राय में उद्योग-धंधों 
के समुचित विकास द्वारा भूमि पर बढ़ती हुई जनसंख्या 
के बोझ को कम किया जा सकता है तथा देश की आथिक 
समृद्धि में भी वृद्धि की जां सकती-है। औद्योगिक 

_ विकास द्वारा देश की आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 


Se 


स्थिति में सुधार किया' जा सकता है तथा इससे देश- - 
वासियों के चरित्र को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। किन्तु, 


देश के औद्योगिक विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है, 
अतः आयोग ने बहुमतः से भारत में विवेचनात्मक 
संरक्षण (Discriminating Protecti0n) के सम्बन्ध में 
अपनी सिफारिश दीं । 
विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के अनुसार केवल. 
उन्हीं उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जायया जो आयोग 
` द्वारा निर्धारित निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा 
करते हों :-- ; 
` (]).संरक्षण उसी उद्योग को प्रदान किया जायगा 
जिसके लिए देश में प्राय: सभी प्राकृतिक सुविधाएँ; जैसे 
पर्याप्त मात्रा में कच्चे पदार्थ, सस्ती शक्ति, पर्याप्त मात्रा 
में श्रमिकों को पुत्ति तथा विस्तृत आंतरिक बाजार ग्रादि 
उपलब्ध हों। (The Industry to be protected 
should possess natural advantages such as 
abundant supply of raw materials, cheap 
_ power, sufficient supply of Jabour and a large 
home market.) जिन उद्योगों कों सापेक्षिक ढंग से ये 
सुविधाएं पर्ग्राप्त मात्रा में उपलब्ध नः होंगी वे विश्‍व के 
- विकसित देशों के उद्योगों की प्रतियोगिता में समान स्तर 


प्र खड़ा नहीं हो .सकते जिनके फलस्वरूप वह. देश तथा. 


. समाज पर भार बन जायगा; 


(Bot of dissent) दी । 


भारतीय अर्थशास्त्र 


आयोग ने . 


(2) उद्योग ऐसी स्थिति में हो कि संरक्षण के. बगैर . 


उसका विकास बिल्कुल संभव नहीं हो भ्रयवा संरक्षण के 


बगैर देश के हित में वांछनीय ढंग से विकसित नहीं हो 
सकता हो (he industry must be one which, 
without. the ‘help of protective tariff would 
not be able to develop at all or would not 


` develop rapidly enough to serve the interests 


of the country); तथा. A 

(3) उसी उद्योग को संरक्षण देना चाहिए जो' अन्त 
में संरक्षण फे बगैर ही विश्व-बाजार में प्रतियोगिता का 
सामना कर सके । (he industry be able to face 
foreign competition eventually .without tariff 
455३००९.) आयोग के अनुसार संरक्षण का तात्पर्ये ऐसे 
उद्योगों को अस्थायी रूप से संरक्षण देने से है जो कुछ 
समय बाद स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति 
रखते हो। .` - 

इस प्रकार विवेचनात्मक संरक्षणं की नीति के ये 
तीन प्रधान सूत्र (४।९ 07०५३) थे। इन सूत्रों के. 
अतिरिक्त. आयोग ने संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ 
अन्य आवश्यक बातों पर भी प्रकाश डाला। आयोगकी 
राय में उस प्रकार: के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने 
में प्राथमिकता दी जानी चाहिए--() जिनके उत्पादन . 
व्यय में भविष्य में कमी होने की सम्भावना हो; (7!) साथ - 
ही, जो कुछ समय में ही देश की समस्त आवश्यकताओं : 
को पुरा करने की क्षमता रखते हो; (i) विदेशी वस्तुओं . 
के राशिपातन : (५०) अथवा आथिक सहायता - 
प्राप्त वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए भी उद्योगों 
को संरक्षण प्रदान फरने की आवशयकता को स्वीकार 
किया गया । (४) आयोग के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 
एवं सैनिक महत्त्व के उद्योगों तथा आधारभूत उद्योग- 
घन्धों को संरक्षण प्रदान करने में प्राथमिकता .दी जानी 
चाहिए । म 2 


... विवेचनात्मक संरक्षण-नोति के परिणाम 
(Working of the Policy of Discriminating | 


Protection) 


आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर. 
लिया तथा विधान-मण्डल के ।923 ई० के एक प्रस्ताव के 
अनुसार एक प्रशुल्क-सण्डल (747 80870) की नियुक्तिं 
की "गयी । विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के अन्तरगत 
देश के बहुत-से उद्योगों को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान 
किया गया जिनमें लोहा एवं इस्पात-उद्योंग, चीनी 


, उद्योग, कागज उद्योग आदि के नाम विशेष रूप से 


. आयोग के कुछ सदस्य सभी उद्योगों को संरक्षण देने के पक्ष में थे, अतः उन्होंने अपनी विमति टिप्पणी ड 
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कु | भारत की उद्योग-संरक्षण नीति 
उल्लेखनीय हैं। इन उद्योगों पर विवेचनात्मक संरक्षण 


का प्रभाव निश्चय ही. दंतोषजनक रहा“जेसा कि कुछ 
प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में निम्न विवरण से स्पष्ट है— 


(]) लोहा और इस्पात उद्योग :---]923 इ में 
जव सरकार ने विवेचनात्मक संरक्षण की .नीति को 
स्वीकार किया तो सर्वप्रथम लोहा तथा इस्पात उद्योग 
ने संरक्षण की माँग की । प्रथम महायुद्ध के बाद इस 


. उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा 


था। 7924 ई० में प्रशुल्क मण्डल ने इस उद्योग की 
स्थिति की जाँच के बाद संरक्षण कीसिफारिश की । यह 
उद्योग संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित प्रायः सभी शर्तों 
को पुरा करता था । साथ ही, यहं आधारभूत उद्योग भी 
था । अतः प्रशुल्क-मण्डल की सिफारिशों के आधार पर 
इस उद्योग को ]924 ई० में संरक्षण प्रदान किया गया'। 
संरक्षण की यह अवधि 927 ई० में समाप्त होने वाली 
थी, अतः 926 ई० में प्रशुल्क-मण्डल ने जाँच के पश्चात्‌ 
इस उद्योग को पुनः सात वर्षो के लिए और संरक्षण की 
सिफारिश की । ।927 ई० में प्रशुल्क-मण्डल द्वारा पुनः 
इस उद्योग की स्थिति की जाँच की गयी तथा 934 ई० 


' से इसे सात वर्षों के लिए और संरक्षण दिया गया । 


किन्तु, इसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व ही द्वितीय युद्ध 
छिइ गया, अतः संरक्षण की अवधि को बढ़ाकर 3!. मार्च, 
9]7 ई० तक कर दिया गया । संरक्षण से.इस उद्योग 


' को बहुत लाभ हुआ तथा ]932-33 ई० तक यह उद्योग 


देश को कुल मांग का प्रायः 72 प्रतिशत भाग पूरा करने 
लगा । इस्पात का. उत्पादन 923 ई० में ],3।,000 टन 
से बढ़कर ।940 ई० में ।0,70,000 टन हो गया । अतः 
939 ई० से ही संरक्षण अनावश्यक जान पड़ने लगा 
किन्तु औपचारिक रूप से इसे ।947 ई० मे ही हटाया 
गया । : 


(2) सूतो वस्त्न-उद्योग--प्रथम युद्धकाल में सूती 


'वस्त्र-उद्योग ने बहुत लाभ कमाया था ।:किन्तु युद्ध के 


बाद उद्योग को भीषण अवसाद का सामना करना पड़ा। 
अतः इस उद्योग की स्थिति की जाँच के लिए ।926 ई० 
में एक प्रशुल्क-मण्डल की नियुक्ति की गयी जिसने 
927 ई में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।' किन्तु 
भारत सरकार ने: इसकी सभी सिफारशों को स्वीकार 


नहीं किया तथा ।927 ई० में केवल सूत के आयात पर 


]7 आना प्रतिपौंड या -मूल्यानुसार $ प्रतिशत जो भी 


अधिक हो, का एक संरक्षणात्मक कर 3 वर्षो के लिए 
. लगायो गया। 


किन्तु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं 
हुआ। अतः ।929 ई० में सूती वस्त्न-उद्योग (संरक्षण) 
अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश कपड़ों के आयात पर 


]2 प्रतिशत तथा अन्य देशों के कपड़े के आयात पर | 
]. Sugar Industry is the child's Protection, | 
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20 प्रतिशत का एक कर लगाया गया। इस कर की 
अवधि मार्च 933 ई० तक थी। किन्तु इसी बीच 


जापानी. प्रतियोगिता बढ़ने लगी जिसे रोकने के लिए 


: ।932 ई० में जापानी कपड़े के मायात पर 50 प्रतिशत 


तथा ।933 ई० में 75 प्रतिशत का एक आयात कर 
लगाया गया, परं अन्त में दोनों देशों के बीच 934 ई० 
में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार कर को दरों में 
परिवर्तन किया गया । 939 ई० में इसी प्रकार का 


समझौता भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ जिसके _ 


अनुसार आयातं कर की दरों में परिवर्तन किया गया । 
युद्ध-समाप्ति के बाद 947 ई० में प्रशुल्क मण्डल द्वारा 
सूती वस्त्र-उद्योग की स्थिति की पुनः जाँच की गयी और 
मण्डल की सिफारिशों के आधार पर ]947 ई० में सूती 
वस्त्र-उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया गया । इस प्रकार 
सूती वस्त्र उद्योग को कुल मिलाकर प्रायः 20 वर्षों के 
लिए संरक्षण मिला । ‘Noa 


(3) चीनी उद्योगं :--भारतीय चीनी उद्योग का 
बिकास मुख्यतः संरक्षण के फलस्वरूप ही हुआ। यही 
कारण है कि इंस उद्योग को “संरक्षण का शिशु” कहा 
जाता है। सर्वप्रथम इस उद्योग को ]93! ई० में संर- 
क्षण प्राप्त हुआ जब सात वर्षों के लिए 7 रु० 50 पैसे 

/ प्रति हंडरवेट का एंक आयात कर विदेशी चीनी के आयात 
पर लगाया गया। 934 ई० में पुनः इस उद्योग की 
जाँच के लिए एक प्रंशुल्क-मण्डल की नियुक्ति की गयी 
जिसकी सिफारिशों के अनुसार 939 ई० से सरकार ने 
चीनी उद्योग को दो वर्षो के लिए और संरक्षण प्रदानः 
किया तथा विदेशी चीनी के आयात पर लगाये गये कर - 
को बढ़ाकर 8 ₹० 75 पैसे प्रति हुंडरवेट कर दिया । युद्ध- 
काल में अन्य उद्योगों की तरह इसे भी संरक्षण मिलता 
रहा। . युद्ध के.बाद 947 ई० में इस उद्योग की स्थिति 
की जाँच की गयी तथा 2 वर्षों के लिए संरक्षण की अवधि, 
और बढ़ा दी गयी ।” ।949 ई० में पुनः प्रशुल्क-प्रमण्डल 
ने 2 वर्षों के लिए संरक्षण की अवधि बढ़ाने की सिफारिश . 
की, किन्तु ! वर्ष के लिए ही और संरक्षण प्रदान किया 
गया तथा ।950 ई० “में इस उद्योग पर से संरक्षण हटा 
लिया गया । संरक्षण के फलस्वरूप, इस उद्योग ने विशेष . 
प्रगति कर ली । 93-32 ई० में भारत में कुल 32 चीनी 
के कारखाने थे जिनका उत्पादन केवल ।20 हजार टन 
था । 950-5] ई० में चीनी के कारखानों की संख्या बढ़- 
कर 39 तथा उत्पादन 00 हजार टन हो गया । इस _ 
प्रकार भारत, जो संरक्षण के पूवं चीनी के लिए विदेशों 
पर आश्रित था, संरक्षण से कुछ ही समय के बाद विश्‍व में _ 

' चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया। <« 
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(4) भारी रासायनिक उद्योग (Heary Chemi- 
cal Indणऽधri९ऽ) :--भारी रासायनिक उद्योगों के 
अन्तर्गेत सह्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लो रिकं एसिड, नाइट्रिक 
एसिड आदि आते हैं। इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान 
करने के प्रश्‍न पर 929 ई० में एक प्रशुल्क-मंडल ने 
विचार किया तथा मंडल की सिफारिशों के आधार पर 
93] इ० में भारी रासायनिक उद्योग संरक्षण अधि- 
नियम पारित किया गया जिसके अनुसार मेगनेशियम 

. क्लोराइड को.3 मार्च, 939 ई० तक तथा अन्य रसायनों 
को 3] माच, !933 ई० तक के लिए संरक्षण देने को बात 
तय हुई। भारी रासायनिक उद्योग, एक नवीन उद्योग 
था। इसका विकास देश में प्रथम महायुद्ध के बाद से ही 
प्रारम्भ हुआ । संरक्षण के फलस्वरूप इस उद्योग का 
विकास भी संतोषजनक ढंग से हुआ तथा द्वितीय महायुद्ध- 

काल तक इसने पर्याप्त उच्तति कर ली । 
(5) कागज उद्योग :--कागज उद्योग को सर्वेप्रथम 

925 ई० में सात वर्षो के लिए संरक्षण मिला जबकि. 
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कुछ प्रकार के कागज के आयात पर 6 पैसे प्रति पोंड का 
संरक्षण कर लगाया गया। पुनः कागज उद्योग संरक्षण 


. अधिनियम ।932 ई० के अनुसार संरक्षण की अवधि को 


बढ़ाकर 3] माच, ।939.-ई० तक कर दिया गया । साथ. 
ही, बाँस की लुगदी के आयात पर 49 २० प्रति टन का 
आयात-कर लगाया गया ।. ।937-38 ई० में प्रशुल्क- 
मंडल ने इस उद्योग का संरक्षण जारी रखने का सुझाव 
दिया जिसके अनुसार मार्च, 947 ई०, तक इस उद्योग 
को संरक्षण मिलता रहा । संरक्षण से इस उद्योग का भी 
समुचित रूप में विकास हुआ । । ।923 ई० में कागज की ' 
केवल 6 मिलें थीं जिसका उत्पादन 26,284 टन था । 
संरक्षण के फलस्वरूप इस उद्योग की अच्छी प्रगति हुई : 
तथा 939 ई० में कुल ।6 कागज की मिलें हो गयीं 
जिनका उत्पांदन ।,03,95 टन हो गया । . । 

इस प्रकार विवेचनात्मक संरक्षण से देश के उद्योगों 
को निश्चय ही बहुत. अधिक लाभ हुआ जो निम्नांकित 
तालिका से' स्पष्ट है: 


न 


` संरक्षण-प्राप्त उद्योगों को प्रगति 
So वस्तुएँ I922 I939 प्रतिशत वृद्धि 
इस्पात को वस्तुएं (हजार टन.में) I3 क 042 NR 635 
सूती वस्त्र (हजार लाख गज में). 77]3  4II6 240 .' 
दियासलाई (हजार लाखग्रोस) « I6 ROR 22... 37-5 
कागज (हजार टन में) 24 FSG 276 
चीनी i १ (दारुन) ६24. 5 `; 934 24 935 3879 


_ उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विवेचनात्मक -संर- 
क्षण की नीति के फलस्वरूप देश को बहुत अधिक लाभ 


हुआ। कुछ उद्योगों ने तो इतनी शीध्रतापूर्वक प्रगति की 


जिससे कि संरक्षण शीघ्र हटा लिया गया । 
संरक्षण का प्रभाव कुछ सहायक उद्योगों पर भी 

` अच्छा पड़ा । संरक्षित उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान 
करनेवाले उद्योगों को भी इस नीति से परोक्ष रूप में लाभ 

हुआ । इस प्रकार देश में कपास एवं गन्ने की खेती, दिया- 
सलाई एवं कागज के काम आने वाली लकड़ियों का उद्योग 


- तथा खनिज उद्योग,. जेसे--लोहा, कोयला आदि -उद्योगों 
' ने भी पर्याप्त प्रगति कर ली । गन्ने एवं कपास की खेती 
' के क्षेत्र एवं उपज में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इसी प्रकार . 


ऐसे छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों ने, जो कपड़ा, कागज, चीनी 


` तथा 'लोहा' एवं इस्पात उद्योगों पर आश्रित थे, फिर भी 
पर्याप्त उन्चति कर ली । संरक्षण के फलस्वरूप देश में 


औद्योगिक मजदूरों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । 
साघारणतया यह अनुमान लगाया.जाता है कि 923 ई० 


` ` से ।947 के वीच कारखातों में काम करनेवाले. मजदूरों 
की संख्या में प्रायः 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस प्रकार 


यह तालिका 949-50 ई० के फिस्कल कमीशन की रिपोट पर आधारित है। 
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विवेचनात्मक संरक्षण का देश के कुछ उद्योग-धंधों पर 
निश्चय ही अच्छा प्रभाव पड़ा । ` 


_ ` विवेचनात्मक संरक्षण को नीति की 
समालोचना ` | 
(Criticisms of the Policy of Discrimina- 
. ting Protection) 
. `-किन्तु, यद्यपि विवेचनात्मक संरक्षण की नीतिसे ' 
कुछ उद्योगों को लाभ हुआ तथापि इस नीति को भारत॑- 


'ज॑से अविकसित देश के लिए न्यायसंगत नहीं कहा जा 


सकता । वास्तव में, इस नीति के विरुद्ध बहुंत-सारी 
आलोचनाएँ दी जाती हैं जिनमें निम्नांकित हाह म कक 


(D) संरक्षण के लिए निर्धारित शंत्तों की अस्पष्टता. 
विवेचनात्मक सरक्षण के विरुद्ध सबसे बंड़ी आलोचना: 
आयोग द्वारा संरक्षण के लिए निर्धारितं 'तीन मूल .शत्तों: 
से सम्बन्धित हैं । संरक्षण की ये शत्ते बिल्कुल अस्पष्ट तथा 
अव्यावहारिक थीं । उदाहरण के लिए, पहली शर्त यह 
थी कि केवल उन्हीं उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया. जाय 
जिन्हें सभी प्राकृतिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 


८ 
“= . 
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हों, किन्तु यह हास्यास्पद जान पड़ता है। जब किसी 
उद्योग को पर्याप्त मात्रा में सभी प्राकृतिक सुविधाएँ 


. उपलब्ध होंगी तो उसके विकास के लिए सम्भवतः संरक्षण 


की आवश्यकत ही नहीं पड़ेगी । दूसरी शत्त, यानी किसी 
उद्योग a विना 

लिए उद्योग के समक्ष कुछ ऐसी असुविधा होनी चाहिए 
जिसे. संरक्षण के वगैर दूर नहीं किया जा सकता हो | 
किन्तु, प्रथम शत्तं पुरी होने के वाद किसी विशेष असुविधा 
की सम्भावना ही नहीं रंह जाती, अतः ये शत्ते परस्पर- 
विरोधी जान पड़ती हैं। ` इस प्रकार इन शत्तों को व्याव- 
हारिक रूप में लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है । * 


(2) इस नीति में नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान 
करने की व्यवस्था नहीं को गयो थी :---विवेचनात्मक 


संरक्षण की नीति का एक भावश्यक दोष यह भी था कि 


इसमें केवल वत्तंमान उद्योग ही संरक्षण की माँग कर 
सकते थे। वास्तव में, संरक्षण नीति का प्रधान उद्देश्य 
सम्भावित उद्योग-धन्धों के विकास कों भी प्रोत्साहन प्रदान 
करना होना चाहिए । इस प्रकार, नये उद्योगों को छोड़ 
देने से भारत में विवेचनात्मक संरक्षण की नीति का कार्य- 
क्षेत्र बहुत ही संकुचित हो गया । | 

(3) अस्थायी प्रशुल्क-मण्डल की व्यवस्था :--आयोग 
ने उद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य से जाँच करने के 
लिए अस्थायी तौर पर एक प्रशुल्क-मण्डल की नियुक्ति का 
सुझाव दिया था। अतः प्रत्येक उद्योग की जाँच के लिए 
अस्थायी तौर से अलग-अलग प्रशुल्क-मण्डलों की नियुक्ति 
करनो पड़ी ।. इससे विभिन्न प्रशुल्क-मण्डल इस सम्बन्ध 


में कोई भी दीघेकालीन नीति नहीं अपना सके |. 


, (4) संरक्षण-नीति को कार्यान्वित करने में सरकार ने 


. उदारता से काम नहीं लिया :--विवेचनात्मक संरक्षण 
- ` की नीति के विरुद्ध आम'तौर से यह भी कहा जाता है 
“कि सरकार तथा प्रशुल्क अधिकारी इस संरक्षण की 


नीति को कार्यान्वित करने में उदारता से काम नहीं लेते 


` .थे। संरक्षण की शर्तों का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया 


जाता था जिनसे कुछ ऐसे उद्योगों को, जो 'संरक्षण पाने 
योग्य थे, संरक्षण नहीं दिया गया । संरक्षण प्रदान करने 
में अधिकारीगण भी बहुधां विलम्ब करते थे जिससे उचित 


` _ समय पर संरक्षण नहीं मिल पाता था । 


° निष्कर्ष :--इस प्रकार जैसा कि प्रो० अंदारंकर 
(A787) ने कहा है “विवेचनात्मक संरक्षण की इस 


संरक्षण के न हो, लागू होने के 


भारत की उद्योग-संरक्षण नीति । - 4I9 


नौति ने उद्योगों को निरुत्साहित सहायता द्वारा, जो अरुचिं 
"एवं अवहेलनापुणं तरीकों से दी जाती थी, देश के उद्योगों 
को उनके भाग्य पर छोड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी झो 
प्रकार से उनकी रक्षा नहीं की ।” (! 25 vouchsafed 
nothing better than a prefunctory assistance, 
indifferently and . grudgingly rendered to 
“industries whose subsequent developrnent has 
been left to take its own course.) विशव के 
किसी भी भारत-जेसे असंतुलित आशिक व्यवस्था वाले 
देश में जहाँ कृषि की प्रधानता.तथा औद्योगिक विकास की 
अपार सम्भावनाएं हैं, इस तरह अनिच्छापुणं ढंग से संरक्षण 
` प्रदान करने का उदाहरण नहीं मिलता ।: साथ ही, 
विवेचनात्मक संरक्षण की नीति से केवल उपभोक्ता उद्योगों 
को ही लाभ हुआं था, पूंजीगत उद्योगों को इससे कोई 
लाभ नहीं हुआ । इस प्रकार की नीति का सर्वाधिक 
प्रमुख दोष -यह था कि इसने देश में संतुलित मौद्यो- 
गिक .विकास को प्रोत्साहित करने में कोई ` सहायता. नहीं 
भ्रदान की.। अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद. इस नीति को 
समाप्त कर संरक्षण की एक साधारण, सीधी एवं लोचदार 
नीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाने ' 


“ लगा। 


.. _ युद्धोत्तर-काल में संरक्षण की नीति 
(Fiscal Policy in the Post-war Period) 
939 ई इ में जब द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तो 
देश से जिन उद्योगों को संरक्षण प्राप्त था, युद्धकाल में 
भी उन्हें उसी प्रकार संरक्षण मिलता रहा । युद्धकाल में 
अन्य उद्योगों के संरक्षण का प्रश्‍न नहीं उठा, क्योंकि. 
विदेशों से आयात केम होने के कारण प्रतियोगिता की 
कोई भी समस्या नहीं थी । किन्तु, युद्ध समाप्त होने के. 
बाद संरक्षण का प्रश्‍न पुनः उपस्थित हुआ। युद्धकाल | 
'में अनेक नये उद्योगों की स्थापना की गयी । -इन्हें संरक्षण 
प्रदान करने के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए नवम्बर, : 
945 ई० में दो वर्षों के लिए प्रशुल्क-मण्डल की नियुक्ति 
की गयी तथा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की सिफा- 
` रिश करने में प्रशुलक-मण्डल' के सहायतार्थे निम्नलिखित 
शत्ते निर्धारित करः दी गयीं 3 ' ` 


.(!) उद्योग दृढ़ व्यावसायिक आधार पर संगठित 
अथवा संचालित होता हो, < 


(2) (७) उद्योग को उपलब्ध प्राकृतिक एवं आधिक 


l. “Never in the history of any country protection was’ granted in such a half-hearted, 
. halting and reluctant manner as ip India, a country ailing from all the ills of an unbalanced 


economy, predominantly on agriculture and possessing immense potentialities for industrig- 


Jisaticn."— Wadia aid Merchant, Our Economic Problem, P. 523, 
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सुविधाओं तथा इसके उत्पादन को देखते हुए यह संभव . 


जान पड़ता हो कि उचित समय के अन्दर वह पर्याप्त 
विकास कर लेगा जिससे उसे पुनः संरक्षण की आवश्यकता 
नहीं रह जायगी; तथा * 


` (ख) उद्योग ऐसा हो जिसे संरक्षण अथवा भारथिक 
सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय हित में वांछित हो तथा 
इस प्रकार की .सहांयता का जनता पर बहुत अधिक भार 
नहीं पड़ता हो। 


उपरोक्त शर्तों के आधार पर इस अस्थायी प्रशुल्क- 
मण्डल को संरक्षण प्रदान करने के लिए सिफारिश करने 
का अधिकारः दिया गया। इस प्रकार .]945 ई० में 
सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों विवेचनात्मक संरक्षण की 
नीति से पर्णंतया भिन्न थीं। इस नीति में सर्वप्रथम 
“राष्ट्रीय -हित' को स्थान दिया गया था। राष्ट्रीय हित 
का केवल देश की रक्षा से. ही नहीं, वरन्‌ देश के आथिक 
कल्याण से भी था। उक्त नीति के तीन प्रमुखं उद्द श्य 
थे :--(।) देश के प्राकृतिक एवं आथिक साधनों के 
अधिकतम ` उपयोग द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि 
` (2) सुरक्षा के लिए देश को अधिक झू हु बनाना, तथा 
(3) उच्च एवं स्थायी स्तर पर रोजगार 


उद्योगों की जाँच के.मामले आये जिनमें से मण्डल ने 
,32 को अपनी सिफारिशों के साथ सरकार के समक्ष प्रस्तुत 
किया । इनमें से 28 युद्धकालीन उद्योग ये तथा 4- (सूती- 
बस्त्र, लोहा. एवं इस्पात, चीनी तथा कागज उद्योग) युद्ध 
के पूर्व के थे। ` मण्डल ने युद्धकालीन उद्योगों एवं चीनी 
उद्योग को संरक्षण प्रदान करने तथा सूती “वस्त्र, लोहा 
तथा इस्पात एवं कागज पर से सरक्षण हटा लेने की 
' सिफारिश की । ह 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्रशुहक नीति (Fs८१] 
Policy after Independence) :-_स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के बाद अप्रेल, ]948 ई० में राष्ट्रीय -सरकार ने अपनी 
ओद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें इस बात का 
जिक्र किया गया था कि सरकार की प्रशुल्क नीति का उद्देश्य 
उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का अनुचित बोझ दिये 


` बगेर अनुचित विदेशी प्रतियोगिता को समाप्त करना तथा 
देश के साधनों के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहन : प्रदान ` 


करना होगा । (The tariff policy of the Govern- 
ment will be designed to prevent unfair 


_ foreign competition and to promote the 


utilisation ‘of India’s resources Without 
imposing unjustifiable burdens .on the con- 


._ ४0०९78.) अगस्त, ]948 ई० में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा. 
' भ्रशुल्क मण्डल के कार्यों का विस्तार किया , गया |. इस 


प्रस्ताव के अनुसार मण्डल को और भी निम्नलिखित काये 


व्यवस्था करना।: 
]947 ई० तक अस्थायी प्रशुल्क-मण्डल के समक्ष . 40 


सौंपे गये --(!) देश में उत्पादन की जानेवाली वस्तुओं के 
उत्पादन व्यय की जाँच करना तथा उनके मूल्य को 
निश्चित करना; (2) राशिपातन (८०४) के विरुद्ध 
भारतीय उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार को. सुझाव 
देना; (3) विभिन्न प्रकार के संरक्षण के प्रभावों का 
अध्ययन करना; तथा (4) संरक्षित उद्योगों की प्रगति पर 
सदा दृष्टि करा । नवम्बर, ]948 ई० में एक दूसरे 
प्रस्ताव के द्वारा प्रमुख आधारभूत उद्योगों को संरक्षण 
प्रदान करने में युद्धजनित उद्योगों . की तरह ही सुविधा 
प्रदान करने की व्यवस्था की गयी । 


949-50 ई० का उद्योग संरक्षण योग 
(Fiscal Comission of 949-50) 


948 ई० में राष्ट्रीय सरकार ने अपनी औद्योगिक 
नीति की घोषणा की । उक्त नीति के अन्तर्गत सरकार 
पर जो जिम्मेवारियां आयीं उन्हें पूरा करने के लिए 
28 अप्रेल, 949 ई० के एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार 
त्ते श्री बी० टी० कुष्णमाचारी की अध्यक्षता में दूसरे 


उद्योग संरक्षण आयोग (Second Fiscal Commiss- ° 


¡0०,) की नियुक्ति की जिसका मुख्य कार्य 922 ई० से 


अबतक की भारत सरकार की संरक्षण-नीति की जाँच | 
. करना तथा भविष्य की संरक्षण नीति एवं इसे कार्यान्वित 


करने के लिए उपयुक्त मशीनरी के सम्बन्ध में सिफारिश 
करना था । आयोग ने 950 में अपना .प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया । द्वितीय संरक्षण आयोग नने संरक्षण के लिए सबंथा 
नवीन सिद्धान्तों को अपनाया । (The Second Fiscal 
Commission of I949-50 approached their task 
from a new angle of vision and laid down 
new principles of protection.) 


कृष्णमाचारी आयोग ने संरक्षण की समस्या पर अधिक 


"संतुलित एवं विस्तृत दृष्टिकोण से विचार किया तथा इस 
बात पर जोर दिया कि संरक्षण को केवल व्यावसायिक . 

: नीति का विकल्प मात्र नहीं मान कर राष्ट्र के आथिक 
विकास के. उद्देश्य की पूत्ति का साधन-मांत्र समझना. 


चाहिए । चूंकि संरक्षण की नीति देश के आथिक विकास 
की योजना का एक अंग है, अतः इस प्रश्‍न पर पृथक्‌ रूप 
से विचार नहीं किया जा सकता । उद्योगों .को संरक्षण 
प्रदान करने. को नीति का सम्बन्ध देश के आर्थिक. विकास 
के कार्यक्रम से होना चाहिए अन्यथा इससे देश में असंतुलिए 


' आथिक विकास को अनुचित प्रोत्साहन मिलेगा । किन्तु, 


इस प्रकार की व्यापक नीति के निर्धारण में कुछ समय 
लगेगा । अतः आयोग ने संरक्षण की एक सामान्य नीतिं 
की सिफारिश की । ; * 


ष्णमाचारी आयोग ने प्रथम आयोग द्वारा निर्धारित 
शत्तों की कटू आलोचना की तथा यह -सुझाव दिया कि 


| 


जल CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + 


one eS SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत की उद्योग-संरक्षण नौति 5 242] 


संरक्षण प्रदान करने में राष्ट्रीय हित को प्रधानता दी 
जानी चाहिए |. 


इस आधार. पर आयोग ने प्रशुल्क-मण्डल के अनुकरण 


के. लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित 
किया र 


() भ्राद्योग के मतानुसार यदि किसी उद्योग के लिए 
अम, बाजार, शक्ति तथा यातायात के साधन आदि 
सुविधाएँ उपलब्ध हों तो केवल कच्चा माल नहीं होने के 
कारण उसे संरक्षण की सुविधा प्रदान करने में किसी 
प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए । र 


(7) किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान करते समये 
उससे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उद्योग सम्पूर्ण 
माँग को पूरा कर सकता है । 


(५) किसी उद्योग को उपलब्ध बाजार की 
सुविधाओं पर विचार करते समय देश एवं विदेश में स्थित 
'वत्तंमान एवं संभावित निर्यात-बाजार पर भी विचार 
करना चाहिए । 


(४) उन उद्योगों को जो किसी संरक्षित. उद्योगों की 
वस्तुओं को कच्चे पदार्थः के रूप में उपयोग करते हैं क्षति- 
पूरक-संरक्षण (Compensatory protection) देना 


चाहिए । 


(४) नये उद्योगों को भी उसी प्रकार संरक्षण की 
सुविधा देनी चाहिए जो पहले से स्थापित उद्योगों को दी 


“जाती हैं । उन नये उद्योगों को जिनका भविष्य उज्ज्वल 


है तथा जिनकी स्थापना में बहुत अधिक पू जी एवं कुशल 
श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है संरक्षण की आवश्यकता 


. ओर भी अधिक है। 


कृष्णमाचारी आयोग ने एक विकास कोष की 
सिफारिश की जिसमें संरक्षणात्मक करों से प्राप्त आय 
के एक. अंश को रखा जायगा । ' इस कोष से उपयुक्त 
उद्योगों को आथिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।. 


यद्यपि कृष्णमाचारी आयोग की नियुक्ति के समय 
देश में आयोजित विकास का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था, 
फिर भी आयोग" ने अपनी सिफारिशें इस प्रकार से दीं 
जिससे आयोजित विकास का कार्य सुचारु रूप से कार्यान्वित 
किया जा सके । आयोग ने आयोजित क्षेत्र के उद्योगों को 


` निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किंया-- 


(!) प्रतिरक्षा एवं युद्ध-सम्बन्धी उद्योग (Defence 
and other strategic industries) :- इस वर्गे 


'उद्योगों को हर हालत में संरक्षण देने की सिफारिश की 


गयी, चाहे इसका खच कितना भी अधिक क्यों न हो । 
` (2) ाधारभूत एवं प्रहु उद्योग (843० 84 
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Key industries) :—इस वर्गं के उद्योगों को दिये 

जानेवाले संरक्षण का प्रकार, उसकी मात्रा एवं शत्तों को 

निर्धारित करने का पपूरा-पूरा अधिकार प्रशुल्क-मण्डँल 

(Tariff Commission) के हाथों में होगा । इसमें मण्डल 

आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन की सिफारिश 
_ भी कर सकता है] 


_ ` (3) “श्रन्थ उद्योग' (0067 १५७८/०5) : तीसरी 
श्रेणी के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित दो शत्तों को 
निश्चित किया :--(क) उद्योग .को उपलब्ध आथिक 
. सुविधाओं और उसकी वास्तविक अथवा सम्भावित लागत 
को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित हो कि उचित अवधि 
में उद्योग अपना पूरा-पूरा विकास कर लेगा जिससे बिना 


संरक्षण एवं सहायता के उसका काम सफलतापूर्वक चल ' ` 
. सके अथवा इस श्रेणी के उद्योगों को 


गही संरक्षण प्रदान 
करना चाहिए अथवा नहीं इसका निर्णय प्रशल्क आयोग 
(Tariff Commission) ही करेगा और (ख) उद्योग 
ऐसा हो जिसे संरक्षण प्रदान करना राष्ट्रीय हित में . 
वांछित हो तथा जनता पर इस प्रकार के कर के अधिक 
भार पड़ने की सम्भावना न हो । 


_ आयोजित क्षेत्र के बाहर वाले उद्योगों पर तीसरी 
श्रेणी के “अन्य उद्योगों” परः लागू होनेवाली . शर्तें ही 
लागू होंगी । 


प्रशुलक आयोग (Tariff Commis$i0) : आयोग 
ने प्रशुलक आयोग (787iff.C0mmnis$i0n) नाम की एक 
स्थायी संस्था की स्थापना की सिफारिश की जिसमें अध्यक्ष 
सहित अधिक-से-अधिक पाँच सदस्य होगे । सदस्यों की 
नियुक्ति उनके गुणों के आधार पर होनी चाहिए, न कि: 
किसी अन्य विशेषता के आधार पर । सदस्यों को उनकी 
नियुक्ति के पूर्व किसी निजी कम्पनी से सम्बन्ध रहने पर 
उसे व्यक्त कंरना चाहिए तथा आयोग की सदस्यता छोड़ने 
के तीन वर्ष बाद तक इन्हें किसी ओद्योगिक संस्था में 
शासन-सम्बन्धी पद भारत सरकार की अनुमति के बगेर 
नहीं स्वीकार करना चाहिए । 


आयोग की सिफारिशों के आधार पर 952 ई० के . ' 


प्रशुल्क आयोग 'अधिनियम (Tariff Commission Act) | 
के अनुसार एक प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की गयी । 
इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षों के लिए 
की गयी, किन्जु वे पुनः नियुक्त किये जा सकते हैं। इसके 
तीन सदस्य हैँ । इस आयोग को पहले के प्रशुस्क-मण्डलों 
की अपेक्षा अधिक व्यापक अधिकार दिये गये हैं। प्रशुल्क 
आयोग (7३7i! €००7४४४०४) के कुछ प्रमुख कायें इस 
प्रकार से है-(!) प्रशुल्क आयोग संरक्षण के उद्देश्य से. 
पूवे स्थापितं उद्योगों के साथ-साथ उन उद्योगों के सम्बन्ध 


. में भी जांच तथा सिफारिश कर सकता है जिनमें उत्पादन 


प्रारम्भ नहीं हुआ है, किन्तु संरक्षण प्रदात करने पर 


हद ~ 


अनिवार्य भी है। 
सम्बन्ध में भी आयोग द्वारा निश्चित रूप से सिफारिश की 
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उस्पादन प्रारम्भ कियां जा सकता है । (2) आयोग किसी 
भी वस्तु के मुल्य से सम्वन्धित किसी भी प्रश्‍न का विचार 
कर सकंता है एवं सुझाव दे सकता है, चाहे वह वस्तु 
संरक्षित हो अथवा नहीं । (3) आयोग प्रत्येक उद्योग की 
आवश्यकता तथां परिस्थितियों के अनुसार संरक्षण की 
अवधि निश्चित करने में स्वतन्त्र है। (4) आयोग संरक्षण 


प्रदान करने के लिए उद्योग की स्थिति की जाँच करेगा - 


तंथा समय-समय पर इसकी रिपोर्ट सरकार को देगा। 
यह संरक्षण करों में कमी या वृद्धि की भी सिफारिश कर 


सकता है, राशिपातन (4८००8) के सम्बन्ध में विचार . 


कर सकता है तथा यदि कोई उद्योग संरक्षण से लाभ उठा 
रहा हो तो उसके संरक्षण को'कम या समाप्त करने की 
सिफारिश भी कर सकता है। 


भारतीय अर्थशास्त्र 


नयो संरक्षण-नीति को कार्यशीलतां 
(Working of the New Fiscal Policy) 
नयी संरक्षण नीति को कार्यान्वित करने के लिए 


]952 ई० में एक प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की गयी . 


जिसे बहुत ही विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। आयोग ने 
बहुत-से नये प्रार्थी उद्योगों की स्थिति की जाँच की तथा 
कुछ पुराने उद्योगों को अवधि बढ़ाने के सम्बन्धं में. भी 


जाँच के पश्चात्‌ सिफारिश की है । नये उद्योगों के अन्तर्गत . 


मोटर उद्योग, कास्टिक सोडा, ,ब्लीचिग पाउडर, डाईस्टफ, 
बॉल विर्यारंग उद्योग आते हैं। 953-54 ई० से 


लेकर 956-57 ई० तक प्रशुल्क आयोग. के कार्यों का ` 


अन्दाजा निम्नांकिद तालिका से लगाया जा सकता है :-. 


उद - संरक्षण की अवधि नये रूप से संरक्षण . ; सूल्य-सम्बन्धी 
बढ़ाने की जाँच प्रदान करने को जांच | जाँच 
2953-54 ए ee TTC Vo. 
` 954-55 ` पए ) 2 
955-56 7 3 9 
I956-57 ded 2 4 
इस प्रकार प्रशुल्क आयोग देश के उद्योग-धन्धों के दोष.था। संरक्षण प्रदान करने की शर्तों को भी अधिक 


विकास के लिए प्रशंसनीय कार्यं कर रहा है। किन्तु 
आयोग के सदस्यों की संख्या भी कम है और इसे कार्य बहुत 
अधिक करना पड़ता है। अतः सुझाव के तौर पर यह कहा 


जा सकता है कि सदस्यों की संख्या. में उद्योग-संरक्षण ` 


आयोग की सिफारिशों के अनुसार वृद्धि की जानी चाहिए। 
द्वितीय संरक्षण झयोग को सिफारिशों का | 

(An Appraisal of the Recommendations ‘of 

the Second Fiscal Commission) 

द्वितीय उद्योग-संरक्षण आयोग की सिफारिशें बहुत 

- ही व्यापक हैं। सरकार ने आयोग की सारी सिफारिश 

. मान लीं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए 2] 

जनवरी, !952 ई० को एक स्थायी प्रशुल्क आयोग की 

, स्थापना की गयी । आयोग ने संरक्षण को आथिक विकास 

की सामान्य योजना का एक अंग माना है, अतः संरक्षणं 

की संमस्या को पृथक. रूप. से नहीं देखा जा सकता । 

ययोग की सिफारिशों मे प्रतिरक्षा-सम्बन्ध्री एवं आधारभूत 

उद्योगों को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है । ` वास्तव में, ये 

* उद्योग देश की सुरक्षा एवं आथिक विकास के लिए 

अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं, अतः इन्हें विशेष सुविधाएँ . देना 

नवीन उद्योगों को संरक्षण, देने के 


की गयी है। नये उद्योगों के लिए इस प्रकार की सुविधा 
का अभाव विवेचनात्मक संरक्षण की नीति का सबसे बड़ा 


व्यापक कर दिया गया ,है जिससे प्रशुलक आयोग को 


अपना निर्णय देने में सुगमता हो | विवेचनात्मक संरक्षण . 
' का सबसे बड़ा दोष यह था कि संरक्षण प्रदान करने के 


लिए निर्धारित शर्तों का भी बहुंत संकीणं अर्थ . लिया 
जाता था। संरक्षित उद्योगों के विकास एवं उन्नति के 


' सम्बन्ध में नियमित रूप से. जाँच की भी व्यवस्था की 


गयी है। , संरक्षित उद्योगों पर निश्चित रूप से . उत्तर- 
दायित्व भी रखा गया जिससे आथिक विकास में अत्यधिक 
सहायता मिलने की आशा की जाती है। 


` किन्तु, आयोग द्वारा 'अन्य उद्योगों” के सम्बन्ध में 
निर्धारित शर्तें बहुंत-कुछ ।927 ई० के 'तीन मूल सिद्धांतों 
के अनुरूप ही जान पड़ती हैं । “उद्योगों को प्राप्त आथिक 
सुविधाएँ की शत्ते 92! ई० के आयोग द्वारा निर्धारित 
शत्ते की ही तरह हैं। इसी प्रकार उद्योग से यह आशा 
की जाती है कि वह उचित समय में पर्याप्त उन्नति कर 
लेगा . तथा उचित समय के बाद इस योग्य हो जायगा 
कि संरक्षण के बगैर भी चल सके, क्रमश: 92 
ई० की दूसरी तथा तीसरी शर्तों से मिलती-जुलती है। 


इन.सब शर्तों के साथ भी बहुत अंशों में अस्पष्टता . वत्तं . 
` मान है जिससे प्रशुल्क आयोग के लिए इस सम्बन्ध में एक 


निश्चित निर्णय पर पहुंचना कठिन हो जाता है। अतः | 


गह हा जा सकता है कि प्रमुख तथा आधारभूत उद्योगों 


. CC-0.Panini Kanya Mahia Vidyalaya Collection. 


तरह अन्य उद्योगों' को भी संरक्षण प्रदान करने या. 
न करने का अधिकार प्रशुलक आयोग के हाथ -में छोड़ * 
: देना इन अनिश्चित शत्तों की अपेक्षा अधिक, होता । - इस . 
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भारत की उद्योग-संरक्षण नीति : . .` 423 


प्रकार द्वितीयं संरक्षण आयोग द्वारा संरक्षण के लिए 
निर्धारित नवीन दशाएँ विवेचनात्मक संरक्षण की दशाओं 
की पुनरावृत्ति मात्र हैं। अतः इनके फलस्वरूप देश की 
प्राशुल्किक नीति में कोई आमल परिवर्तन नहीं हो 
पाया है। ea 
प्रशुल्क-नोति में संशोधन की आवश्यकता .(\९९० 
for a change in the Fiscal Policy ‘of’ the 
(०००४५) :--इस प्रकार द्वितीय संरक्षण आंयोग की 
सिफारिशों. की बहुत-सारी आलोचनाएं दी जाती हैं | किन्तुं, 
इनके बावजूद यह कहा जा सकता है कि आयोग की 
सिफारिशें आज से प्राय: 23 वर्ष पहले दी गयी थीं। इस 


2720० विकास के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रिवतंन 
` हुए हूं। चार पंचवर्षीय योजनाओं के. परिणामस्वरूप देश 


में बहुत-से नये-नये उद्योगों की स्थापना हुई है। सावे- 
जनिक क्षेत्र का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ है। सर- 
कार ' ने समाजवादी ढांचे की सामाजिक व्यवस्था को 
अपनी आशिक एवं सामाजिक नीति के अन्तिम आदश के 
रूप में स्वीकार किया है । इस प्रकार पिछले लगभग 
26-27 वर्षों की आंतरिक एवं बाहरी घटनाओं ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि भारत की संरक्षण नीति में ऐसे 
संशोधनों की आवश्यकता है जिससे द्रुतगति से इसका 
औद्योगिक विकास हो सके । और, हाल में चीनी एवं 
पाकिस्तानी आक्रमणों'से उत्पन्न संकट कीं स्थिति ने तो 
तीब्र गति से औद्योगीकरण की आवश्यकता को ओर भी 
प्रबल बना दिया है। वास्तव में, सब उद्योगों को चाहे 
संरक्षण देना वांछनीय भले ही न हो, किन्तु महत्त्वपूर्ण 
उद्योगों को आवश्यक सरकारी सहायता एवं सहयोग 


. अवश्य ही मिलना चाहिए । 


गत कुछ वर्षों के विदेशी विनिमय संकट ने एक सुव्य- 
वस्थित विदेशी व्यापार नीति अपनाने को प्रेरित किया 


है। भविष्य में सुरक्षा एवं औद्योगिक विकास (Df- 
nce and ‘industrial development) क आवश्य- 
कताओं.के लिए भारत को अधिक-से-अधिक विदेशी मुद्रा 
अजित करने का'भरसक प्रयास करना चाहिए। इसके 
लिए एक ओर तो निर्यात उद्योगों. के विकास का प्रयास 
करना होगा और दूसरी ओर अनावश्यक आयात बन्द 


` करने होंगे एवं साथ में आवश्यक आयातों के लिए भी देश 


में प्रतिस्थापन-योग्य पदार्थ: निकालने होंगे। इस प्रकार 
योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था में हमारी समस्त विदेशी व्यापार 


` नीति इस प्रकार निर्मित करनी होगी ताकि योजना सफल 


हो सके । अतः हमारा ध्यान अब प्रशुल्क नीति से हटकर 
उपयुक्तं विदेशी व्यापार-नीति'पर लगा है जो अति आव- 
श्यक है। शायद यही कारण है कि द्वितीय एवं तृतीय पंच- 
वर्षीय योजनाओं में संरक्षण के सम्बन्ध में कोई भी चर्चा 
नहीं की गयी थी । इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास 
के लिए प्रशुल्क के अतिरिक्त अन्य साधन काम में लाने 
होंगे किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि. अब प्रशुल्क 
आयोगा या अधिकारी की कोई आवशयकता ही नहीं है, 
वरन्‌ यह सुझाव है कि प्रशुहक उद्थोय-घन्धों को उन्नति 
का केवल एक साधन है, एक-मोत्र साधन नहीं । इसलिए 
उचित विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति, सरकारी क्षेत्र में 


. उद्योगों की स्थापना एवं योजना के लक्ष्यों की पूति आज 


अधिक अवश्य समझे जाते हैँ। अतः प्रशुल्क नीति का 
स्थान धीरे-धीरे गोण होते जा रहा है;' क्योंकि यह 
नकारातमक नीति है जिससे आयात किये गये माल की 
लागत बढ़ जाती है। वास्तव में, रचनात्मक उपायों को | 
अपनाकर देशी उद्योगों की लागत कम करने से संरक्षण . 
के उद्देश्यों की सिद्धि हो सकती है तथा देश का औद्योगिक 
विकास भी हो सकता है।, * ; 


I. 8, ?. Adarkar t Indian Fiscal Policy. 


2, A. L. Dey 


: Policy of Protection in India. A To 


3. Report of the Fiscal Commission, I92I-22. 
4, Report of the Fiscal Commission, .I949-50, ~ 


कक अकसर यमन न न. 
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अध्यायः - #.. 
औद्योगिक वित्त एवं प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली 


(Industrial Finance and the 


प्राक्कथन :--द्र तगति से ओद्योगिक विकास के लिए 
पर्याप्त माना में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी 
ही आधुनिक व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाओं का 
जीवन है । पूंजी के बगेर कोई भी उद्योग अथवा व्यापार 
नहीं चल सकता। उद्योग-धन्धों को स्थापित करके. 
इन्हें चलाने एवं समय-समय पर विस्तार करने के लिए 
, पूजी की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक ` औद्योगिक 
संस्थाओं को साधारणतया दो प्रकार की पूजी को आव- 
श्यकता पड़ती है-- हे 
` (]) स्यायो या अचल पूंजी (7580 Capit!) :-- 
सर्वप्रथम स्थायी सम्पत्ति; जैसे--मकान, भूमि, यन्त्र 
आदि क्रय करने तथा व्यवसाय के विस्तारीकरण के लिए 
स्थायी अथवा अचल पुजी की आवश्यकता पड़ती है । 


. 


(2) चूल या कार्यशील पुजी (Working Capital) :- 

दूसरे अस्थायी. सम्पति; जैसे कच्चा माल खरीदने, 

' विज्ञापन तथा विक्रय-सम्बन्धी खर्चो एवं अन्य दैनिक 
कायाँ के लिए पूजी की आवश्यकता पड़ती है जिसे चल 


या कार्यशील पूंजी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की पुंजी - 


की आवश्यकता को क्रमशः दीर्घकालीन साख (07 
period (07०00) तथा अल्पकालीन साख (88076 
period Credit) भी कहा जाता है। किसी उद्योग. 
` , को कितनी स्थायी एवं कितनी कार्यशील पूजी की आव- 
श्यकता - पड़ती है, यह उस उद्योग के आकार तथा स्वरूप 
, पर निर्भर करता है। न हे 
स्थायी पुजी (F५०१ Cpta]) की प्राप्ति के 
साधन :--भारत में अधिकांश कम्पनियां अपनी स्थायी 
पूंजी जनता में अपने (क) अंश-पत्रों (5३7०5), एवं (ख) 
_ऋण-पत्रों (९७०००7०६) को बेचकर प्राप्त करती हैं । 


(क) मंश-पत्र (97९5) :--सभी उद्योग जिसका ˆ 


संचालन मिश्चित पुजी की कम्पनियों (Joint Stock 
Companies) के द्वारा होता है अपनी स्थायी पूँजी का 
एक बहुत बड़ा भाग अंश-पत्रों के निर्गमन के द्वारा ही 
प्राप्त करते हुं । कोई भी कम्पनी कार्य प्रारम्भ करने के 
पूव अंश-पत्रों कां निर्गमन करती है । प्रत्येक अंश-पत्न के 
 खरीददार कम्पनी का एक भागीदार होता है। वह 
कम्पनी के लाभ का हकदार होता है। अंश साधारणतया 
दो प्रकार के होपे हैं-साधारणु अंश (074०279 $7९५७) 


oe 
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Managing Agency System) 


तथा पूर्वाधिकारी अंश (P7०f९९००० 97४४) । मुनाफे | 
के वितरण में पूर्वाधिकारी अंशवालों को प्राथमिकता दी 
जाती है। इसके बाद साधारण अंशवालों का स्थान 
आता है । 

(ख) ऋण-पत्र (९७९००7०७) :--स्थायी पूजी 
प्राप्त करने के लिए कम्पनियाँ समय-समय पर ऋण-पद्न, | 
भी जारी करती हैं। ऋण-पत्नों का खरीददार कम्पनी 
का ऋणदाता होता है। इन ऋण-पत्नों पर एक निर्धारित 
दर से ब्याज,भी दिया जाता है। ऋण-पत् के खरीददार 
को कम्पनी के अंशधारी की तरह कम्पनी की व्यवस्था 
“में मत देने का अधिकार नहीं होता, किन्तु कम्पनी के भंग . 
होने पर कम्पनी की सम्पत्ति पर पहले ऋण-पत्र वालों 
का ही अधिकार होता है। पश्चिमी देशों में ऋण-पत्र 
दीर्घकालीन साख प्राप्त करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन 
है, किन्तु भारत में इसकां अभी बहुत अधिक प्रचलन नहीं 
हुआ है । F , 

फश्चिमी देशों की तरह भारत में ऋण-पत्नों के लोक- 
प्रिय नहीं होने के निम्नांकित प्रधान कारण हैं : 

द (!) सर्वप्रथम तो अभ्य देशों की तरह भारत में ऋणः 

र : फे लिए कोई स्वतन्त्र बाजार नहीं है। 934 ई० 

के पूवं ls बैंक को भी ऋण-पत्न को जमानत के » 
रूप में स्वीकारः करने क्रा अधिकार नहीं था । इसके 
अतिरिक्त भारत के विनियोजक अपनी पूजी उद्योग- 
धन्धे में लगाने के लिए तैयार नहीं होते थे। साथ ही, 
भारतीय ऋण-पत्त अधिके ऊंचे अधिमान के होते हैं; 
अतः उन्हें साधारण विनियोजक खरीद भी नहीं सकते । 
ऋण-पत्नों के हस्तान्तरण के समेय:टिकट वगैरह के खूप. 
में अधिक रकम चुकानी पड़ती है जिससे लोग उन्हें 
खरीदना पसन्द नहीं करते । इन कारणों से. भारत में .. 
ऋण-पत्र केवल एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ही खरीदते हैं। 

: (2) भारत में ऋण-पत्नों की लोकप्रियता में भारतीय- 
बेक भी बहुधा वाधक सिद्ध होते हैं। जो कम्पनी ऋण- 
पत्र का निर्गेमन करती है 'उसकी साख बैंकों की दृष्टि में ` 
घट जाती है। साथ ही, भारतीय बैंक इन कम्पनियों के ` 
अंश-पत्ों की जमानत पर बहुधा कर्ज नहीं देते । 

(3) छोटी-छोटी संस्थाएँ ऋण-पत्नों का निर्गमन नहीं. 
कर सकती हैं; क्योंकि इतके ऋण-पत्नों की जनता में मांग 
ही कम होती । अतः ऋण-पत्नों के आधार पर केवल 
बड़ी-बड़ी संस्थाएं ही ऋण प्राप्त कर सकती हैं । 


= 


\ ह.. 
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(4) सरकार द्वारा भी बहुत प्रकार की प्रतिभूतियाँ 


जारी की जाती हैं। ये भारतीय बाजार में ऋण-पत्नों 


के प्रतियोगी की तरह कार्य करती हैं ।, इन सभी कारणों 
से भारत में ऋण-पत्नों का निगमन अभी उतना लोकप्रिय 
नहीं हों पाया है । 


अतः हमारे देश में स्थायी पुजी प्राप्त करने में ऋण- 
पत्नों का महत्त्व अपेक्षाकृत कम रहता है जो निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ट है :— 


सद [आ की ई लित बम्बई की मिश्रित 
पू'जी कम्पनियाँ | पंजी. कम्पनियाँ 
अंशों से प्राप्त प जी 
(करोड रपये में) 76.36 | . 52.83 
-ऋण-पत्नों से प्राप्त हर FE 
पुंजी (करोड़ | 8.65 : | I7:5I 
रुपये में) _ | 


: इस प्रकार हमारे देश को औद्योगिक संस्थाएं अपनी 
स्थायी पूँजी का अधिकांश भाग अंश-पत्नों के द्वारा ही 
प्राप्त करती हैं । केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के अनुसार 
प्रत्येक ।00 इकाई पूजी में से 75 प्रतिशत प्‌ जी साधारण 
अंशों द्वारा, 6 प्रतिशत पूर्वाधिकारी अंशों द्वारा तथा 
केवल 9 प्रतिशत ऋण-पत्रों द्वारा प्राप्त की जाती थी। 
प्रो? वसु के अनुसार आज भी इस अनुपात में वस्तुतः 
कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है। इसके विपरीत, ब्रिटिश 
उद्योगों में 47 प्रतिशत पूंजी साधारण अंशों द्वारा, 33 
प्रतिशत पूर्वाधिकारी अंशों द्वारा तथा 20 प्रतिशत ऋण- 
पत्रों द्वारा प्राप्त की जाती है। रिजवें बैंक ऑफ इण्डिया 
के अनुसार निजी क्षेत्र में 848 ई० से. ।956 ई० के बीच 


` 68 करोड़ रुपये की नयी पूंजी का निर्गमन हुआ था - 
जिसमें से 67.7 ` करोड़ रुपये साधारण अंशों द्वारा तथा . 


40.4 करोड़ रुपये ऋण-पत्नों द्वारा प्राप्त हुआ था।? 
वाडिया ओर मचेण्ट: के अनुसार भारत में आजकल ऋण 
पत्र बहुआ कम्पनी के लिए ही नहीं, वरन्‌ प्रबन्ध अभि- 
कर्ताओं (M2९४ A९75) की आवश्यकताओं की 


'पृत्ति के लिए भी जारी किये जाते हैं। इस प्रकार 966 


ई० में डालमिया सीमेंट कम्पनी लि० ने अपने प्रबन्ध 
अभिकर्ता, डालमिया जैन एण्ड कम्पनी लि० के विनियोग 
के लिए पूँजी प्रदान करने के उद्देश्य से ऋण-पत्रों का 
निर्गमन किया । इस प्रकार के. अनेक उदाहरण हमारे 


- समक्ष हैं। ऋण-पत्नों की लोकप्रियता में इससे भी बाधा 


उत्पन्न होती है। SR 


a ध ६८ सी . 


2, Industrial Finance in India—I953, 9. 7. 


3, Reserve Bank of India Bulletin, August I955, 9. 76!. 


इस प्रकार -भारत में ऋण-पत्रों के निर्गमन में सबसे 
प्रमुख कठिनाई बैंकों का व्यवहार है। भारतीय बैंक 
ऋण-पत्र निर्गमित करने वाली कम्पनियों को साख प्रदान 
करने में बहुधा आनाकानी भी करते हैं। बँक के इस 
व्यवहार में परिवतंन लाकर ऋण-पत्नों को, जो विदेशों में 


. उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी प्राप्त करने का एक महत्त्व- . 


पूर्ण साधन है, भारत में भी अधिक लोकप्रिय बंनाया जा 
सकता है । ५ 


कार्यशील पूजी 
(Working Capital) 
भारत के विभिन्न भागों में औद्योगिक संस्थाएं. 
विभिन्‍न प्रकार से अपनी कार्यशोल पूजी प्राप्त करती हैं। 


` किन्तु, हमारे देश में कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के 


साधारणतः निम्नलिखित चार प्रधान साधन हैं :-- 


(.) जनता से जमा :--जनता से जमा स्वीकार 
करने की प्रथा अहमदाबाद तथा बम्बई की सूती मिलों 
की एक अनोखी विशेषता है। देश में अन्यत्र इसका 
प्रचलन नहीं है। इस क्षेत्र में जनता द्वारा कम्पनियों में 
अमा रखने की प्रणाली का प्रचलन प्रारम्भ में लोगों, का - 
बैंकों के प्रति अविश्वास के फलस्वरूप ही शुरू हुआ । 
इससे लोग अपनी रकम को ऐसे व्यक्तियों के पास रखने . 
लगे जिन्हें वे अच्छी तरह से जानते थे तथा जहाँ किसी 
असुविधा के बगेर वे अपनी रकम प्राप्त कर सकते थे । 
केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार बम्बई की , सूती- 
वस्त्र .मिलों ने अपनी कुल पूजी का.]! प्रतिशत भाग 
तथा अहमदाबाद की मित्रों ने 39 प्रतिशत भाग जनता से - 
जमा के रूप में प्राप्त किया था । इस प्रकार अहमदाबाद 
तथा बम्बई की सूती-वस्त्र मिलों के लिए कार्य-शील पुजी 
प्राप्त करने का यह एक प्रधान साधन है| यह साधन 
अन्य साधनों को अपेक्षा अधिक सस्ता भी पड़ता है। 
किन्तु, पिछले 20 वर्षो से जनता के जमा का महत्व घीरे- 
'घीरे घट रहा है। इसका प्रमुख कारण जनता में बैंकिग- 
सम्बन्धी आदतों कां अधिकाधिक प्रचार है। ' 


(2) निजी जमा, (९7४8० ९709) : निजी - 


जमा को प्रथा की भी हमारे देश में प्रचलन बढ़ते जा . 
रहा है। भारत के प्रायः सभी नये उद्योगों 'के उद्योग- 
पतियों, उनके मित्रों तथा प्रबन्ध-अभिकर्ताओं से कार्य- 
शील पूजी का. एक बड़ा भाग प्राप्त किया जाता है।इस. 
प्रकार के कर्ज बंक-दर से बहुधा आधा प्रतिशत अधिक पर - 
दिये जाते हैं । अहमदाबाद एवं ब्रम्बई की बहुत-सी सूती 


], Quoted by Wadia and Merchant : Our Economic Problem, ९, 622, 


है . 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सिलों को'इस प्रकार के जमा द्वारा वन्द होने ,से 'बचाया 
गया था। अचानक माँग का भी कोई र नहीं उठता । 
` _ बहुते-से नये उद्योगों के प्रारहिभक काल में, जब उन्हें 
पूंजी मिलने का कोई अन्य साधन नहीं होता, तब. इस' 
साधन से पूंजी मिलती है। पुरानी औद्योगिक संस्थाओं 
को भी कठिनाई के समय इस प्रकार ली गई रकम से 
बहुत अधिक सहायता मिलती है । 


(3) देशो महाजन तथा साहुकार :--आज से कुछ 
वर्षे पूर्वे देश के आथिक जीवन में देशी महाजन एवं 
साहूकारों का महत्त्वपूर्ण स्पान था । आज भी यद्यपि बड़ी- 
बड़ी औद्योगिक संस्थाएं इनसे उधार नहीं लेतीं फिर भी 
छोटी-छोटी एवं मध्यम वर्ग की औद्योगिक संस्थाएं अपनी 
'कार्यशील पूंजी का एक वड़ा भाग इनसे प्राप्त करती हूं। 

` देशी महाजन व्यक्तिगत जमानत पर कजं देते हैं जिसके 
लिए ये बहुधा अधिक' सूद लेते हैं; सर्राफ कमिटी ने कार्य- 
शील पूँजी को प्राप्ति के इस साधन को अधिक ` नियमित 
बनाने के लिए इस बात की सिफारिश की थी कि इनके 


- बिलों को भी रिजवं बैंक द्वारा मान्यता प्रदान की जानी `, 


चाहिए, किन्तु' महाजन उधार द्वेने के कार्यों के साथ- 
साथ बहुधां अन्य प्रकार के कारोबार भी करते हैं। अतः 
इन्हें संगठित खूप देने में कठिनाई होगी। आजकल इन 
ह तथा साहूकारों का महत्व धीरे-धीरे घट 
रहाहै। ` ` | 


(4) बेंकों से ऋण :--ओऔद्योगिक संस्थाएँ अपनी कार्य- 
शील पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग बैंकों से भी प्राप्त 
करती हैं। भारतीय बैंकिग-व्यवस्था के अन्तर्गत रिजवं 
बँक, स्टेट बैक, ज्वायंट स्टॉक बैंक तथा विनिमय वैके प्रमुख 
हैं। इनमें रिजर्व वैंक तथा स्टेट बैंक उद्योगों को 
6 महीने से अधिक के लिए कर्ज नहीं दे सकते। 
साथ ही, वे अचल सम्पत्ति की जमानत पर भी कजं 
नहीं देते। विनिमय बैंकों का ओद्योगिक वित्त से प्रायः 


कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतः भारत में औद्योगिक वित्त 


प्रदान करने के प्रमुख साधन ज्वायन्ट स्टॉक वैक, यानी 
व्यावसायिक वेक ही हैं। अवायन्ट स्टॉक बैंक भी व्यावसायिक 
बैंक होने के नाते दीर्घकाल फे लिए ऋण नहीं देते । 
ये उद्योगों को बहुधा किसी निश्चित जमानत. के आधार 
पर ही कजं देते हूँ। . किन्तु, इस प्रकार का कर्ज बहुत 
अधिक खर्चीला होता है; क्योंकि व्यावसायिक बैक बेंक-दर 
से बहुघ्चा प्रतिशत अधिक सूद की दर पर कजं देते हैं। 
साथ ही, इस प्रकार का कजे अल्पकाल के लिए मिलता 


: है। अतः इसे सदा नया.(००९४) कराना पड़ता है; फिर 


` भी, गत कुछ वर्षो से वैंकों द्वारा प्राप्त कर्ज में वृद्धि हो 
' रही है। अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय उद्योगों को दी 
गयी ऋण की रकम दिसम्बर, 953 ई० में 67 करोड़ 
ये से बढ़कर दिसम्बर, 956 ई० में 306 करोड़ रुपये 
प्रमुख चकों के राष्ट्रीयकरण के वाद अब तो ये. 


भारतीय अर्थशास्त्र 


लघु उद्योगों कोः ऋण प्रदान करने जगे हैं। फिर भी, 
फिस्कल कमीशन के शब्दों में, “देश की बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वार। प्रदान की 
गयी साख-सम्बन्धी सुविधाएँ निश्चय ही अपर्याप्त हैँ ।” 


(5) सरकार तथां सरकारी संस्थाओं से ऋण :...-.. 


` वत्तंमान समयं में औद्योगिक वित्त प्रदान करने का एक 


प्रधान साधन भांरत:सरकार, राज्य सरकारें तथा सरकारी 
वित्तीय संस्थाएं; जैसे--ओद्योगिक वित्त निगम (7008! 
rial Finance Corporation), राज्य वित्तीय निगम 
‘(State Financial Corporations), औद्योगिक वैक 
(Iodustrial Ban), यूनिट दूस्ट (Unit T7५७६), जीवन 
वीमा निगम (Life Insurance Corporation). आदि 
उल्लेखनीय हैं।. वर्तमान समय में ये संस्थाएं औद्योगिक 
वित्त की कुल आवश्यकता का एक महत्त्वपुर्ण भाग पुरा 
करती हैं । ; 


औद्योगिक वित्त-व्यवस्था. में सुधार के सुझाव 


भारत में औद्योगिक वित्त के साधनों के सर्वेक्षण से 
हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यहाँ उद्योगों को या तो 


, पर्याप्त मात्ना में वित्तीय सहायता. नहीं मिलती है या यदि 


मिलती भी है तो इसके लिए उन्हें बहुधा अधिक मूल्य 


ˆ चुकाना पड़ता :है । व्यावसायिक बैंक उद्योगों को केवल 


अल्पकालीन साख ही प्रदान करते हैं। पश्चिमी देशों की 
तरह दीघकालीन साख-प्राप्ति के साधनों का हमारे देश में 
अभी अभाव है। यहां उद्योग-धन्धों को दीर्घकालीन साख 
प्रदान च्ल के लिए केवल एक ही ओद्योगिक. बैंक है 
पश्चिमी | की तरह यहाँ संगठित पूजी बाजार भी नहीं 
पाया जाता हैं । हाल में ही, सरकार द्वारा औद्योगिक 
वित्त की व्यवस्था के लिए कुछ विशिष्ट संस्थाओं, जैसे--- . 
विभिन्‍न प्रकार के वित्त निग्रमों एवं एक औद्योगिक विकास 
बँक की स्थापनां अवश्य हुई. है, क्रिन्तु इनसे देश के उद्योग- 
धन्धों को अभी पर्याप्त. मात्रा में लाभ नहीं हो सका है । 
साथ ही, ऐसा भी कहा जा सकता है कि देश में पु'जी की 
पत्ति बहुत कम है। वास्तविकता तो यह्‌ है कि भारत में 
पूजी के विनियोग के सम्बन्ध में बिश्वस्त तथा विशेषज्ञ 
सलाह देनेवाली संस्थाओं का अभाव है जिससे एक औसत 
भारतीय इस कार्यं में अपने आपको प्रायः. असमर्थ ,पाता ' 
है। आये दिन. अनेकं कम्पनियों की असफलता सुनकर 
उनकी असमर्थंताः और भी बढ़ जाती है। सारांश यह है 
कि समुचित प्रयत्नों द्वारा देश की ग्ौद्योगिक वित्त-व्यवस्था . 


में आवश्यक सुधार लाग्या जा सकता है । * 


देश की श्ोद्योगिक वित्त-ध्यवस्था में सुधार के लिए _. 


' सामान्यतः निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :— 


` “-(]) व्यावसायिक बेंकों को उद्योग-घब्धों ,को ऋण 
प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए :-- 
सवेग्रथम, तो देश के. बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों को उद्योग . 
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धन्धों के प्रति अधिक उदार नीति का अनुसरण करना 
वाहिए। ये कम्पनियों के अंशों का अभिगोपन (५०५९८- 


` ४7९) कर सकते हैं तथा उसी आधार पर इन्हें दीर्घ- 


कालीन ऋण भी प्रदान कर सकते हैं; व्यावसायिक बैंक 
वत्तमान कम्पनियों के अभिन्नवीकरण तथा नयी कम्पनियों 
की स्थापना में भी सहायता. प्रदान कर सकता है। 
राष्ट्रीयकरण के वाद व्यावसायिक बैंकों से _ इस क्षेत्र में 
बहुत अधिक सहायता की आशा की जाती'है। 

(2) विनियोगी संत्यान्नों की स्थापना (Establish- 
ment of Investment Trusts) :--छोटे-छोटे एवं 
बिखरे हुए विनियोजकों को सलाह देने के लिए. विनिय्रोगी 
संस्थाओं (n४९stment 77५७५) फी स्थापना की -जानी 
चाहिए। इस प्रकार की संस्थाओं को कम्पनियों के हिस्से 


, रखना चाहिए जिन्हें ये छोटे-छोटे विनियोजकों के हाथ 


.चेच सकती हैं। , इस प्रकार छोटे-छोटे विनियोजकों से 


: पूजी प्राप्त की जा सकती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया 


से इस क्षेत्र में बहुत. अधिक सहायता की आशा की 
जाती है । 

(3) भौद्योगिक . बेंकों को स्थापना :--पश्चिम के 
औद्योगिक राष्ट्रों की तरह यहाँ भी ओद्योगिक बैंकों 
(Industrial B25) की स्थापना को प्रोत्साहित करना 
चाहिए । ये औद्योगिक बैंक उद्योगों को .दीघेकालीन 
साख प्रदान कर सकते हैं। अप्रैल, 964 ई० में इस प्रकार 
का एक औद्योगिक विकास वैंक. (Industrial' Develo- 
pment Bank of India) भारत सरकार द्वारा स्थापित 
किया गया । भतः इसकी स्थापना से औद्योगिक वित्त के 
क्षेत्र में एक बड़े अभाव की पूर्ति की आशा की जाती है।, 
औद्योभिक वित्त निगम (Industrial Finance Cor- 


`. P००), राज्य वित्त निगम (State Financial Cor- , 


०7३००) तथा इसी: प्रकार की अन्य संस्थाओं को 


. स्थापना से भी. इस क्षेत्र में बहुत अधिक सहायता प्राप्त 
. हुई है। 


` प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली 
(Managing Agency System) - 
उत्पत्तिः एवं विकास :--प्रवन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली 


भारतीय ओद्योगिक व्यवस्था क्री एक अपूर्व विशेषता है। . 
यह प्रथा विश्व में अपने ढुंग की तिराली है। कोई सी 


व्यक्ति, फर्स अथवा कम्पनी जिसे कम्पनी के साथ किये गये 
समझौते के अनुसार कम्पनी के कार्यो कोः व्यवस्था का 
अधिकार प्राप्त है, प्रबन्ध अभिकर्ता (\208878 ^९- 
०५) कहलाता है । (Managing agents aro indivi- 


fuals and group of individuals who, Pposstssing 
strong financial resources, carry out the prejj: 
minary ‘Work of investigation precedent to 
the starting of new concerns, promote joint 
stock companies, act as their financiears and 
generally manage their business). ये कम्पनी के 
संचालकों के नियंत्रण एवं निदेशों.के अनुसार अथवा किसी 
समझौते के अनुसार ही कारयं-करते हैं। इनके हाथ में 
कम्पनी की सम्पुर्ण व्यवस्था रहती है, फलतः ये कम्पनी 
पर अपना पुरा नियंत्रण रखते, हैं। इन पर संचालकों का 
नियन्त्रण केवल समरझोते की शर्तों के अनुसार हीं रहता 


„है! संचालकगण इन्हें समझोते की सीमा के अन्तर्गत ही 


निर्देश जारी कर सकते हुँ। समझौते के अभाव में इनका . 
सम्बन्धं तत्सम्बन्धी कानून के द्वारा निर्धारित होता है। 
भारत के औद्योगिक विकास में प्रबन्ध-अभिकत्ताओं . 
का प्रारम्भ से ही महत्त्वपूर्ण 'स्थान रहा है। भारतीय 
प्रशुल्क-मण्डल के अनुसार देश में केवल सरकारी क्षेत्र के 
संगठित बड़े उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के साहस से ही पनप पाये हैं । वास्तव 
में, प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली का उदय भारत के. ओऔद्यो- 
गिक विकास के साथ-हो-साथ हुआ । हमारे देश में मद्यो: 
गिक विकास के लिए' आवश्यक प्रायः सभी प्राकृतिक 


` साधन मौजूद थे, किन्तु पुजी एवं साहस के अभाव में नये 


उद्योगों की स्थापना में कठिनाई होती थी। प्रबन्धः 
अभिकत्ता किसी फर्म की स्थापना में आवश्यक सभी | 
प्रारम्भिक कारंवाइयों को करते थे-ये फर्म की स्थापना 


की योजना तैयार करते थे, उसकी रजिस्ट्री करते थे, उसके : . 


हिस्से बेचते थे, आवश्यक 2884 प्रदान करते थे और जब 
फर्म चलने लगती तो अपनी अध्षिकांश पूंजी उससे निकाल- 
कर प्रवन्ध तक ही अपने कायं को सीमित .रखते थे । भारत 
के ओद्योगिक विकास के प्रारम्भ में एक ऐसे वर्ग की प्रबल 
आवश्यकता थी । अतः धीरे-धीरे प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का 


` : महत्व बढ़ने लगा । भारतीय बैक भी कम्पनियों को दीघं- 


कालीन कर्ज नहीं प्रदान करते थे । अल्पकालीन साख के. 
लिए भी ये बहुधा प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं द्वारा ऋण की गारण्टी 
चाहते थे । अच्छी आथिक स्थितिवाली कम्पनियाँ भी बैकों 
से तबतक ऋण नहीं प्राप्त कर सकतीं जबतक उनके प्रबन्धः : 
अभिकर्ता उनके ऋणों की गारण्टी नहीं प्रदान करें। देश के | 
औद्योगिक संगठन में श्रवन्ध-अभिंकर्तताओं के महत्त्वपूर्ण 
स्थान का यह भी एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार देश. 


` की, परिस्थितियों ने प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं को महत्त्वपूर्ण 


बनाने में अकथत्तीय सहयोग प्रदात किया है ।* 


I. Reserve Bank of India Bulletin—May, 956, 9. 53. | 
2. “Thus history, geography and economics all combined (० create and develop'a system 
which in some of its distinctiv& features still retains ‘its unique character’ Company Law } 


Committee, 952, pp. 82-83. \ 
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. प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं की फर्ग अधिकांशतः साझेदारी 
अथवा निजी सीमित . दायित्व की कम्पनियाँ (?i४2€ 
Limited Companies) के रूप में पायी जाती हैं। इन 
फर्मो का निर्माण अधिक पैसेवाले कुंशल व्यापारियों द्वारा 
किया जाता है। इनका उद्देश्य अपने अनुभव एवं ज्ञान के 
बल पर, स्वयं अपने या उधार ली गयी पू जी द्वारा उद्योग- 

घन्धों की स्थापना एवं उनका प्रबन्ध करता है।. भारत में 
औद्योगिक विकास के प्रारम्भ में दो वर्गों के व्यक्तियों ने 
उद्योगों की स्थापना का कार्ये प्रारम्भ किया। एक वर्ग तो 
अंग्रेज व्यापारियों एवं साहसियों का था जो अपनी अथवा 
अपने देश की पूजी से भारत में उद्योग-धन्धों की स्थापना 
करना चाहता था तथा दूसरा वर्ग बम्बई, अहमदाबाद एवं 
अन्य केन्द्रों के सृती-वस्त्र के व्यापारियों का था । अतः 
आज के प्रबन्ध अभिकर्ता-गृहों में से कुछ संस्थाएं भारतीय 
एवं कुछ यूरोपीय हैं । WE किले 


भारत में प्रबन्ध-अभिकत्ता प्रणाली की उत्पत्ति देश में 
संगठित पूजी बाजार के अभाव'के कारण ही हुई। हमारे 


ही, देश में उद्योग-धन्धों की स्थापनी को प्रोत्साहित करने 
के'लिए औद्योगिक बैंकों का भी अभाव था। औद्योगीकरण 
के प्रारम्भिक काल में, जबकि देश में उद्योग प्रारम्भ करने 
के लिए साहस तथा पूजी दोनों ही का अभाव था, प्रबन्ध- 
अभिकर्ता प्रणाली ने इन दोनों अभाव को पुरां किया.। 
इसी से इस प्रथा की उन्नत्ति हुई। वास्तव में, प्रबन्ध- 
अभिकर्ता व्यवसाय आरम्भ -करते, उनमें पूजी लगाते 


Ee भ्रबन्ध-ञभिकत्ताग्रों द्वारा व्यवस्थित कम्पनियों की संख्या 


यहाँ लोग व्यवसाय में पूंजी लगाना नहीं चाहते ये । साथ ` 


भारतीय . अर्थशास्त्र 


हैँ, उनका प्रबन्ध करते हैं तथा अन्य पूंजी प्रदान करने ` 
वालों का उस व्यवसाय 3 विश्वास उत्पन्न करते हैं। 
देश की सँकड़ों कम्पनियों की स्थापना इन प्रबन्ध अभि- 
कत्ताओं के द्वारा ही की गयी थी। आज के सुसंगठित तथा 
सुदृढ़ साधनवाले सूती-वस्त्र तथा इस्पात उद्योग, चाय एवं 
कहवा के बगान आदि को वत्तंमान स्थिति तक पहुँचाने में 
पुराने प्रबन्ध-अभिकर्त्तांओं ने अकथनीय सहयोग . प्रदान 
किया है । 


देश में प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली के विस्तार कां सही 
अन्दाजा लगाना कठिन है। एक साधन के अनुसार भारत 
में कम्पनियों की कुल संख्या प्रायः 28,500 से भी अधिक 
है. जिनमें प्रारम्भिक काल के मूल्य-स्तर के आधार पर 
प्रायः 000 या ।700 करोड़ रुपये की पूंजी के विनियोग 
का अनुमान किया जाता है। भारत की कुल कम्पनियों के 
उत्पादन में सहायक परि-सम्पित्ति का प्रायः 89 प्रतिशत 
भाग उन कम्पनियों को परि-सम्पत्ति है जो प्रबन्ध-अभि- ` 
कर्ताओं के प्रबन्ध में है। अनुमान लगाया जाता है कि. 
अप्रैल, ।966 ई में देश में 590 फर्म अथवा कम्पनियाँ 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के रूप में कार्य करती थीं। इनमें से 


“ 293 साझेदारी, 70 पब्लिक: लिमिटेड कम्पनियाँ तथा 227 


निजी कम्पनियों के रूप में कार्य करती थीं । 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली की कार्यवाही के साम्बन्ध में 


: हाल में ही एक अध्ययन किया गया है जिसके आधार पर 


इनके द्वारा व्यवस्थित कम्पनियों का अन्दाजा निम्नांकित 
तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


, . | शा मनन 954.5. 962-63 
| पकाय | मि | इच | गि जी | कुल 
| i पल ५ | * 9,26 | 39,442 | 28,56 5370 9,28 |. 2588 
ह पल 5 50 व | 409 964 | 5,055 | ,267 न | 223 | . 340. - 
| 3. (2) हो के 2 में | 449 | = | उ Eo i] 226 | 2 he 


_ प्रबन्ध-पभिकर्त्ताओं के कार्य 

 ((Functionsof Managing Agents) 

>प्रबश्ध-प्रलिकर्ताशों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं: 
Se ः - र < 


का 
5५ 
mS 


(.) कम्पनियों का. उपक्रमी होना (2700000० ०! 


Companies): करिसी भी नई कम्पनी अथवा फर्म 
.` की स्थापना के पुवं प्रबन्ध-अभिकर्त्ता: उसके पश्च-प्रदर्शक एवं 
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` प्रवर्तक (pioneers and Promo(e7ऽ) के इप में कार्य 


करते हैं । नयी कम्पनी अथवा फर्म की स्थापना के पूर्व 
कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही करनी होती है। इंगलैंड तथा 
अमेरिका में ऐसी बहुत-सी संस्थाएँ हैं. जो इन प्रारम्भिक 
कार्यों को करती है जिन्हें कम्पनी-प्रवर्तक कहा जाता है, 
किन्तु भारत में इस प्रकार के कम्पनी-प्रवत्तंकः (Com- 
pany Promoter) नहीं पाये जाते हैं। अतः प्रबन्ध- 
अभिकर्ता ही इन कार्यों को सम्पन्न करते हैं। ये किसी. 


. उद्योग को आरम्भ करने के पूर्व उसके लिए उचित स्थान 


दू ढ़ते हैं, हिस्से जारी करते हैं तथा इन हिस्सों को बेचने 


- का कार्य करते हैं । इस प्रकार देश के बहुत-से उद्योगों का 


विकास इन्हीं के साहस एवं उत्साह के फलस्वरूप हुआ 
है । ।930 ई० तक प्रायः सभी उद्योगों की स्थापना इन्हीं 
के साहस के परिणामस्वरूप हुई थी । 94]-50 ई० के 
वित्त आयोग (Finance Commission) के अनुसार 
सूती-वस्त्र, जूट, लोहा तथा सीमेंट आदि उद्योगों की 


स्थापना का श्रेय इन्हीं फर्मो को हे। गत कुछ वर्षों से - 


इस संस्था में थोड़ी शिथिलता-सी आ गयी है तथा ये अब 
नये उद्योगों की स्थापना में बहुत कम सहयोग प्रदान 
करते हैं । इसका मुख्य कारण भारत सरकार की. वर्तमान 


ओद्योगिक नीति तथा: कम्पनी विधान में संशोधन है 


जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण निजी क्षेत्र में ही कुछ शिथिलता- 
सी आ गयी है। ECR 898 


(2) कम्पनी को पूजी द्वारा श्राथिक सहायता प्रदान. 


करना (Financing of Companies) : . प्रबन्ध- 


अभिकर्ता प्रणाली का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य कम्पनी के 


लिए आवश्यक वित्त प्रदान करना है। ' ये नये उद्योगों 'के 
लिए केवल स्थायी पूजी की ही व्यवस्था नहीँ करपे वरन्‌ 
कारखानों के पुनस गठन, आधुनिकोकरण एवं प्रयास के 
लिए दीघंकालीन पूंजी तथा अन्य कार्यों के लिए अल्प- 


कालीन पूँजी भी प्रदान करते हैं । इनकी ख्याति तथाः 
गारंटी पर बैंकों से भी कजं प्राप्त करने में सुविधा होती ` 
` हे। वे अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को भी प्रेरणा द्वारा 


कम्पनी के हिस्से खरीदने में पूजी ee के लिए 
प्रोत्साहित करते हैं । बम्बई एवं अहमदाबाद में जनता से. 


प्राप्त जमा घन का श्रेय भी प्रबस्ध-अभिकर्ताओं की _ 


ख्याति को ही है.। बम्बई की सूती-वस््र किलों के. कुल 


. ऋण का -एक समय 75 प्रतिशत भाग तक प्रबन्ध-अभि- 


कर्त्ताओं ने प्रदान किया था । 


` "किन्तु, इन सब के बावजूद प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली ` 


द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रथा के कुछ दोष 
भी हैं | सर्वप्रथम, दोष तो यह है कि इस प्रथा के-फल- 
स्वरूप भारतीय. उद्योग में वित्त की प्रधानता हो जाती 
हैं । डा०, लॉकनाथन के शब्दों में, “वित्त उद्योगों का 
सेवक नहीं रहकर मालिक बन गया है ।” (7०87०९; 


instead of beifig the servant of industry, has. 
become its master ) वित्त की प्रधानता के फलस्वरूप 
उद्योगों का संचालन अयोग्य व्यक्तियों के हाय -में चला 
जाता हैं जिससे अधिकांश कम्पनियाँ सुफुलतापूर्वक कार्य 
नहीं कर पातीं । इस सम्बन्ध में दूसरा दोष यह है कि . 


' एंक ही प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के हाथ व त कम्पनियों 


की व्यवस्था -रहती है जिससे खराव आथिक स्थितिवाली 
कम्पनी का प्रभाव अच्छी आथिक स्थितिवाली कम्पनी पर 
भी पड़ता है। कभी-कभी. प्रवन्ध-अभिकर्त्ता.. की _ खराब 
आथिक स्थिति का प्रभाव भी उनके अधीन की कम्पनियों 
पर पड़ता है। - १५ 


(3) कम्पनी को व्यवस्था (Management of. 
Companies)—-प्रबन्ध-अभिकर््ताओं का कार्य कम्पनी 


,के संगठन. तक ही सीमित नहीं रहता । ये कम्पनी की , 


व्यवस्था अथवा संचालन में भी ,हाथ बेंटाते हैं। हमारे 
देश की अधिकांश कम्पनियों का संचालन प्रबन्ध-अभिः 
कत्ताओं द्वारा ही होता हे। एक-एक प्रबन्ध-अभिकर्त्ता . 
विभिन्न प्रकार की कई कम्पनियों का संचालन करते हैं। 
ये अपने अधिकार को स्थायी वनाने के लिए कम्पनियों के 
अधिकांश हिस्से अपने जिम्मे रखने का प्रयत्न करते. हैं । 


प्रबन्ध-अभिकर्त्ता अपने विशेष ज्ञान एवं' व्यावसायिक | 
अनुभव द्वारा कम्पनी को बहुत तरह से लाभान्वित करते 
हैं। ये अपने अधीन की कम्पनियों: अथवा फर्मो द्वारां 
उत्पादित मालों के क्रय-विक्रय की भी व्यवस्था करते हैं, 
आयात-निर्यात का कार्य करते हैं तथा बड़े पैमाने पर 
विज्ञापन का भी कार्य करते हैं। इस प्रकार इनके फल- 
स्परूप कम्पनियों तथा फर्मों को बड़े पेमाने पर क्रथ-विक्रय: - 
के. लाभ प्राप्त होते हैं साथ ही, एक से अधिक कम्पनियों 
की व्यवस्था से सम्बन्धित होने के कारण ये ऐसे विशेषज्ञों 


- की नियुक्ति करते हैं जो सभी कम्पनियों के कार्यों की देख- 


भाल करते हैं । इस प्रकार भारत में कम्पनियों के 
व्यवस्थापन एवं प्रबन्ध-कार्यं की सफलता का सम्पूणं श्रेय 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं को है । ; 
अतएव, “प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं को संक्षेप में उद्योगों 
का प्रवत्तंक, आथिक सहायता करनेवाला एवं व्यवस्थापक 
कहा जा सकता है।' (Ihe Managing agent are, | 
in short, promoters, financiers, managers and 
agents all rolled in one) ' ! 


प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली के दोष. 
(Defects of the‘ Managing Agency System) 


भारत के औद्योगिक विकास में प्रबन्ध-अभिक्ता 


प्रणाली ने निस्सन्देह महत्त्वपुर्ण सहयोग प्रदान किया है, 
परन्तु, इधर कुछ वर्षों से इस प्रथा में कुछ दोष जा गये 
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हैं। नेशनल प्लानिंग कमिटी की ओद्योगिक वित्त-व्यवस्था- 
“ सम्बन्धी उपसमिति के अनुसार आज यह प्रणाली बिल्कुल 
“प्राचीन एवं बेकार हो गयी है । किन्तु, इस प्रथा पर इस 
इद तक दोषारोपण करना अच्यायपूर्ण एवं अनुचित 
. होगा। फिर भी, इस प्रणाली में बहुत-सारे दोष. आ गये 
हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से प्रमुख हैं :-- 


(0) आशिक प्रभुत्व (Concentration of Econo- 
mic P0४९7) :--प्रबन्ध-अभिकर्तता प्रणाली के फलस्वरूप 
' ` उद्योगों में ओद्योगिक प्रतिफल की अपेक्षा आधिक 
प्रभुत्व की प्रधानता हो र ब बहु ६ 
(जीपति ही हुआ क नके पास व्यवस्थापन- 
यी बता का अभाव रहता है। ये उद्योगों को 
आथिक संकट में केवल आथिक सहायता प्रदान कर उनमें 
पुनर्जीवत्त का संचार करते हैं, किन्तु कम्पनी की वास्तविक 
प्रगति के लिए कुछ नहीं करं सकते । इसके फलस्वरूप 
कम्पनी की व्यवस्था में अनेक दोष आ जाते हैं। इसका 
कम्पनी की व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। 
यदि किसी समय कम्पनी आथिक संकट में-फंस जाती 
मर इनके पास भी पर्याप्त घन -नहों होता तो ऐसी संकट- 
पूर्ण स्थिति में प्रबन्ध-अभिकर्त्ता अपनी कम्पनी की व्यत्रस्था 
दूसरे भ्रबन्ध-अभिकर्ताओं को सौंप कर स्वयं इससे पृथक्‌ 
हो जाते हैं। ऐसा करने में कम्पनी के हिस्सेदारों के हितों 
का जरा भी ख्याल नहीं रखते । 


(2) व्यवस्थापन का एकल्रीकरण (Concentration 


०१ ०००८०।) :--प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का दूसरा 
प्रधान दोष यह है कि एक ही अभिकर्त्ता के अधीन बहुत- 
से उद्योग-धंधों की व्यवस्था रहती है। इस प्रथा के 


प्रारम्भं से ही व्यवस्थापन के एकत्रीकरण की. प्रवृत्तिः 
इसके फलस्वरूप इनका कार्ये-क्षेत्न ` 


स्पष्ट होने लगी है। फ 
बहुत व्यापक तथा वित्तीय पेमाना बहुत बड़ा हो जाता 
है। बिहार एवं उड़ीसा बैंकिंग जाँच समिति के अनुसार 


` कलकत्ते की एक फर्म एण्ड्यू यूल एण्ड क॑० (4९% 


४०९ & 00.) 54 कम्पनियों का प्रबन्ध करती थी। 
श्री वसुवदा- के अनुसार ब्रिटिश प्रबन्ध अभिकर्त्ता फमों में 
सबसे अधिक मँकडोल एण्ड कम्पनी द्वारा 60:कम्पनियों 
- तथा सबसे कम बी० ए० इलियास एण्ड कम्पनी द्वारा 


_ प्रबन्ध अभिकर्ताओं में बिड़ला ब्रदसे द्वारा सबसे अधिक, 
' प्रायः ]28 तथा सबसे कम सूरजमल तागरमल द्वारा 
]] कम्पनियों की व्यवस्था की जाती है। : किंन्तु, अब 


. अभिकर्ता अधिक-से-अधिक दस फर्मों की ही 


ओं में से अधिकांश केः जिम्मे एक दो या .दो 
व्यवस्था है I व्यावसायिक योग्यता :एवं 
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केवल ।0 कम्पनियों की व्यवस्था की जाती थी । भारतीय | 


भारतीय कम्पनी अधिनियम में संशोधन के अनुसार एक - 


कर सकता है। अतः 590 वत्त मानः प्रबन्ध 


भारतीय अर्थशास्त्र . 


सार्वजनिक हित के उद्देश्य से व्यवस्थापन के इस एकत्नी- 
करण से बहुत लाभ की आशा की जा सकती है। ` 
उदाहरणार्थ, चूंकि एक ही अभिकर्ता. फर्म ,द्वारा कई . 
धन्धों की ओर से माल, यन्त्र एवं अन्य वस्तुओं की खरीद 
बिक्री की जाती है तथा एक ही कार्यालय से इन सबका ' 
प्रबन्ध होता है, अतः इससे अनेक' आन्तरिक एवं बाह. 
मितव्ययिताएं (internal. and external economies) 
प्राप्त होती हैं। साथ ही, इनसे विभिन्न कम्पनियों में - 
वित्तीय सहयोग सम्भव होता है; क्योंकि एक: कम्पनी को . 
अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ने पर दूसरी कम्पनी से 
मिल जाता है। 


किन्तु, अधिकांश प्रबन्ध-अभिकर्ता फर्म की व्यवस्था 
अयोग्य अथवा अनैतिक व्यक्तियों द्वारा को जाती. है जिससे 
इस प्रथां में नियंत्रण-सम्बन्धी अनेक बुराइयाँ आ गयी हुं । 
ऐसी स्थिति में व्यवस्थापन के एकत्रीकरण से ' व्यवस्थापन-. 


` सम्बन्धी अनेक दोष आ जाते हैं । 
Re 


(3) अन्तर-बिनियोग (Interlocking of funds) :- 
प्रबन्ध-अभिकर्ता अपने' नियस्त्रण के. अन्तर्गत की कम्पनियों 
की आधिक्य राशि दूसरी कम्पनियों को ऋण के रूप में 
देते हैं । ` इस प्रकार व्यवस्थापन के एकत्रीकरण से अंतर- 
विनियोग की प्रथा का प्रचलंत हो गया है । बम्बई तथा 
अहमदाबाद की सूती. मिलों में यह प्रथा विशेष रूप से 
पायी जाती है ।. एक कम्पनी के विस्तारीकरण के लिए . 
प्राप्त धन बहुधा दूसरी कम्पनी को पुनर्जीवित करने में .. 
लगाया जाता है । इस प्रकार अच्छी ओआथिक स्थितिवाली 
कम्पनी का धन बुरी आथिक स्थिति वाली कम्पनियों में 
लगाया जाता है जिंसका अच्छी कम्पनी की स्थिति पर 
विपरीत प्र्नाव पड़ता है | अन्तर-विनियोग का समाज पर 
भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप निंबेल 
कम्पनियाँ भी जीवित 'रहती हैं जो समाज एवं देश के लिए 


निश्चय ही हानिकारक है। विनियोगी वर्ग पर भी इसका 


बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ।930 ई० में सोराक स्पिनिग 
एण्ड विभिग' कं० के तलपट में इसके प्रबन्ध अभिकर्ता ` 
मफतलाल चन्दुलाल एण्ड कम्पनी के नाम ।6,!7,000 
रुपये ऋण के रूप में दिखाया गया था। इस प्रकार के 
बहुत-से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ` 


(4) प्राथिक शोषण (Economic ` exploita- 
४०7) :-प्रबंध अधिकर्त्ता अपनी व्यवस्था के अन्तगंत | 
की कम्पनियों का विभिन्‍न रूप से शोषण भी करतेः हैं। 
ये अपने ' पारिश्रमिक के रूप में कम्पनी के लाभ का एक 
बहुत बड़ा भाग अपने पास रख लेते हैं। ये कम्पनी से 
विभिन्न रूप में पारिश्रमिक लेते हैँशजिनमें निम्नलिखित 
प्रमुख हैं--व्यक्तिगत भत्ता, उत्पादन पर कमीशन, कच्चे 
माल पर कमीशन तथा कार्यालय का कार्य चलाने के लिए ' 
भी उन्हें कुछ धन-दिया जाता'है।''!956 ई० के कम्पनी 


३ है २; _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विधानं के पूर्व प्रबन्ध-अभिकर्त्ता कम्पनियों से उनके ` माल 
की बिक्री के आंधार पर: अपना पारिश्रमिक लेते ये । 
कम्पनियों के लिए यह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं था , 
प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं की आय कम्पनी की सम्पूर्ण आय के 
प्रतिशत अनुपात में 946 ई० में !2 प्रतिशत तथा 952 
ई० में 4 प्रतिशत थी । इससे स्पष्ट है क्रि कम्पनियों 
बह का एक बहुत वड़ा अंश प्रवन्ध-अभिकर्त्ता स्वयं ले 
#6 : 


(5) प्रबन्ध-श्रभिकर्ता प्रणाली धीरे-धीरे वंशानुगत 


(hered¡३79) हो गयी जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य ' 


व्यक्ति भी प्रबन्ध-अभिकर्त्ता होने लगे । अतएव, अयोग्य 
व्यक्तियों के अभिकर्ता होने के कारण इस सम्बन्ध में 
कठिनाई बहुत' बढ़ने लगी । इस प्रकार प्रब्नन्ध-अभिकर्त्ता 


प्रणाली से व्यापार के संचालन में शिथिलता आ: 


जाती है। े 
(6) अनुचित परिकल्पना को प्रोत्साहन :--इस 


प्रणाली के फलस्वरूप अंशों में बहुत अधिक मात्ा में परि-' 


कल्पना (Large Scale 89९०7४४००) होने लगी है 
ये विभिन्न प्रकार के अंशों के मूल्य में अपनी इच्छानुसार 
परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं जिससे. विनियोक्ताओं 
को बहुत ही हानि होती है। ह 


० (7). संचालकगण भी इनके हाथ को कठपुतली बन 
गये :--कम्पनी की दैनिक कार्यवाही के लिए संचालक 


. ही जिम्मेदार होते हैं, किन्तु. धीरे-धीरे ये संचालकगण 


प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के हाथ की कठपुतली की तरह होते 
हैं, अतः इन्हीं के इशारे पर सारा कार्य करते हैं । _ 
प्रबन्ध-ञ्भिकर्ता प्रणाली का भविष्य ' 
(Future of the Managing Agency System) 
इस प्रकारः उपरोक्त सभी दोषों के विवरण से स्पष्ट 
है कि प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली वत्तंमान परिस्थितियों में 
सर्वथा. उपयोगी नहीं रह. गयी है। प्रारम्भ-में इस प्रथा ने 


देश के उद्योगीकरण में निस्सन्देह बहुत ही महत्त्वपूर्णं ` 


सहयोग प्रदान किया - था, किन्तु आज विभिन्न दोषों के 
फलस्वरूप यह सर्वथा अनुपयोगी हो गयी है; तब कया इस 
प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए ? इस सम्बन्ध में हमारे 
उदाहरण के लिए, प्रो० 
के० टी० शाह्‌ के अनुसार, “यह. प्रथा बिलकुल बेकार हो 
शयी है, अतः इसे यथाशीघ्र समाप्त करना अनिवाय है। ' 


' ‘(The system is rotten root and branch, leaf 


and ‘bark and blossom and must be abolished 
at the very first opportunity.) किन्तु 949-50 ई० 
का फिस्कल कमीशन इस प्रथा को समाप्त करने के बजाय 
इसमें सुधार लाने के पक्ष में था। कम्पनी विधान . समिति 
की भी यही रायं थी । समिति के अनुसार देश को विभिन्‍न, 


परिस्थितियों ' को ध्यान में रखते हुए वर्त्तमान आथिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवस्धे-अभिकर्त्त प्रणाली पर निर्भर / 
करना आवश्यक जान पड़ता है । समिति की राय में इस 
प्रथा में निस्सन्देह बहुत.से दोष आ गये हैं, फिर भी सुधार 
द्वारा (इससे निजी क्षेत्र में महत्त्वपुर्ण सहयोग प्राप्त किया 
जा सकता है। फलतः समिति ने इसके अवगुणों को दूर 
करने के लिए कम्पनी अधिनियम की प्रवन्ध अभिकर्त्ता- 
सम्बन्धी धाराओं में आवश्यक संशोधन के लिए भी सुझाव 
दिया था । योजना आयोग भी कम्पनी विधान समिति-की 
राय से सहमत है। कम्पनी विधान समिति ने प्रबन्धः 
अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की शर्तें, उनके पारिश्रमिक 
तथा उनके उधार लेन-देन सम्बन्धी अनुवन्ध एवं कम्पनी 
की खरीद-बिक्री के आधार के सम्बन्ध में संशोधन की 
सिफारिश की थी ।. समिति की सिफरिशों के. आधार, पर 
भारतीय कम्पनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया 
'गया है जिसमें प्रवन्ध अधिकर्त्ताओं पर तरह-तरह के 
नियंत्रण की व्यवस्था भी की गयी है। 


उक्त तथ्यों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्षं पर पहुंचते 
हैं कि प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली अब वत्तंमान परि- 
स्थितियों में लाभदायक नहीं रह गयी है। अतः. देश के 
ओद्योगिक विकास के:हित में इसे समाप्त कर देना ही 
अधिकं उपयुक्त होगा। प्रबन्ध अभिकर्ता निजी क्षेत्र के. 
औद्योगिक गुहों को वित्तीय सहायता अवश्य प्रदान करते 
` हैं, किन्तु देश क्रे औद्योगिक हित में यह आवश्यक है कि 
निजी क्षेत्र को वित्तीय सहांयता प्रदान करने के लिए 
अधिक उचित एवं संगठित व्यवस्था के विकास को 
प्रोत्साहित किया जाय। इसके लिए देश में .ओद्योगिकः 
बैंकों के संगठन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है । साथ 
ही, उद्योगों के सहायतार्थं विभिन्न संस्थाओं एवं निगमों की 
स्थापना , के फलस्वरूप अब इस प्रकारं की शोषक प्रथा 
बिल्कुल अनावश्यक तथा अनुपयोगी हो गंयी है, अतः इसे 
समाप्त करना ही अधिक उचित जान पड़ता है। | 


]956 ई० के पुर्वं ्रबन्ध-अभिकर्ता अ्रणालो सें सुधार 


(Reforms in the Managing Agency System 


prior to 956 Company Act) :-उपरोक्त कारणों से . 


देश में धीरे-धीरे प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के. विरुद्ध प्रति- ' 


क्रिया होने लगी जिसंके फलस्वरूप भारतीय कम्पनी ' 


'विधान में ।936 ई० में संशोधन किया गया तथा प्रबन्ध- 


' अभिकर्त्ताओं पर निम्नलिखित प्रतिबर्‍धः लगाये गये :-- 


(!) किसी भी प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति 20 वर्षों से 
अधिक के सिए नहीं.की जा सकती है। 
अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति भी: इस विधान के प्रारम्भ होने से 
20 वर्षों के बाद समाप्त समझी'जायगो । (2) इसके अनु- 
सार प्रबन्ध-अभिकर्ताओं का वेतन भी लाभ के एक: 
निश्चित प्रतिशत के रूप में निश्चित कर दिया राया तथा. 


पुराने ` प्रबन्ध- - 


जिस वर्ष लाभ नहीं होता, उस-चषे इन्हें एक न्यूनतम 
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रकम कार्यालय फे भी भत्ते के रूप में देने की व्यवस्था की 
गयी है । ` (3) ऋण के लेन-देन के सम्बन्ध में भी कुछ 
प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इस संशोधन के अनुसार . किसी 
एक कम्पनी के कोष का एक ही प्रवन्ध अभिकर्ता के अंत- 

¦ शत की किसी दूसरी कम्पनी के विकास में उपयोग नहीं 
किया जा सकता । (4) कोई भी प्रबब्ध्-अभिकर्तता कम्पनी 

के संचालक-मण्डल के एक-तिहाई से अधिक संचालकों को 
मनोनीत नहीं कर सकता। (5) कम्पनी प्रविवरण में 


प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के साथ किये गये समझौते की शत्तों को . 


. दिखलाना भी अनिवार्य बनाया गया । 


इसके अतिरिक्त और भी बहुत-से संशोधन किये गये, 
किन्तु ये संशोधन ब्रिटिश शासनकाल में उचित खूप से 
लांगू नहीं किये गये | अतएव, इस स्थिति में 'कोई संतोष- 
जनक सुधार नहीं हुम । अतः, स्वतन्द्रता-प्राप्ति के बाद 
अब्ट्बर, ।950 ई० .में एक कम्पनी विधान समिति 
(Company Law Commitee) की नियुक्ति कीं गयी । 
समिति ने इस सम्बन्ध में.बहुत-से महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये 
जिनके आधार पर संसद्‌ में एक भारतीय .कम्पनी विधेयक 
प्रस्तुत किया गया जो संसद्‌ द्वारा पारित होने पर । अप्रेल, 
]956 ई० से लागू किया गया। § 


प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली के सम्बन्ध में इस अधि- 
नियम में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है  . 

() इसके द्वारा एक विशेष वर्ग के उद्योग तथा 
व्यापार के अन्तर्गत की सभी कम्पनियों की व्यवस्था में 


25 अगस्त, .।960 ई० के बाद प्रबन्ध-अभिकर्त्ता को - 


नियुक्ति अथवा पुननियुक्ति की स्वीकृति सर्वेश्रथम कम्पनी 

की सर्वेसाधारण बँठक द्वारा तथा तत्पश्चात्‌ केन्द्रीय 
सरकार द्वारा करानी होगी। - 

 (॥) किसी प्रबन्ध-अभिकर्त्ता की नियुक्ति एक बार में 

. [5 वर्षों से अधिक के लिए नहीं की जा सकती । 


 ]960 ६० के बाद कोई भी प्रबन्ध-अभिकर्त्ता एक साथ 

।0 कम्पनियों से अधिक का प्रबन्ध नहीं कर सकता है । 

' -इपक्ने अतिरिक्त दिवात्षिया होने अथवा कम-से-कम 6 माह 

' का कारावास ER पर प्रबन्ध-अभिकर्त्ता को स्वतः 
गा ।- । | 


(8) साथ ही, इस अधिनियम के अनुसार 5 अगस्त, 


भारतीय अथंशास्त्र 


(0९) वेतन के सम्बन्ध में इस बात की व्यवस्था ` की 
गयी है. कि प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं को सामान्यतः कम्पनी 
के वार्षिक वास्तविक लाभ (^००५4] ९ 070) के, ` 
0 प्रतिशत से अधिक वेतन के रूप में नहीं दिया जा 
सकता है। इससे अधिक वेतन देने के लिए कम्पनी को 
एक -विशिष्ट प्रस्ताव -द्वारा अनुमति प्रदान करनी होगी | 


तथा इस आधार पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति भी प्राप्त 


करनी होगी । प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के अधिकार पर भी इस 
नियम द्वारा बहुत-से प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । 


(४) प्रबन्ध-अभिकर्त्ता ऐसी व्यावसायिक इकाइयों में, 
जिनमे केवल पाँच तक संचालक हैं, एक संचालक की 
नियुक्ति तथा पाँच से अधिक संचालकवाली कम्पनियों . में 
दो संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही, प्रबन्ध 
अभिकर्ता अपने अधिकारों का प्रयोग समझौते की शत्तों के 
अनुसार संचालक-मण्डल (80274 ०f Directors) के 
निरीक्षण एवं निर्देश में-हीं कर सकते हैं। 


(श) इस नियम द्वारा प्रबन्ध-अभिकर्तता पर और भी 
बहुत-से प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, जेसे-एक ही भ्रबन्ध- 
अभिकर्त्ता के प्रबंध में एक से अधिक कम्पनियों के बीच 
अन्तर-विनियोग, कम्पनी द्वारा उसी वर्ग की अन्य कम्पनियों 
के अंशों को खरीदना तथा . प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के अन्तर्गत 
की कम्पनियों द्वारा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को कर्ज देने आदि 
पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। इन सब नियमों के 
उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था भी की 
गयी है। है - 


(श) इस अधिनियम के अनुसार किसी कम्पनी की 
साधारण सभा के एक. साधारण प्रस्ताव द्वारा प्रबन्ध- 
अभिकर्त्ताओं को धोखा अथवा. विश्‍वासघात करने, 
कत्तंव्यच्युत तथा कुप्रबन्ध के लिए उनके पद से हटाया 
जा सकता है। 


भारतीय कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, !960 ओर 
प्रबंध-प्भिकर्ता-प्रणालो (Indian Companies Amend-' 
‘ment Act, .I960 and the Managing Agency . 
System) :—-956 ६० के कम्पनी विधान -की बहुत 
अधिक आलोचना की जाने लगी । अतएव, सरकार ने इस 
विधान के संशोधन के सम्बन्ध में राय देने के लिए एक 
समिति की नियुक्ति की जिसके प्रतिवेदन के आधार पर 
कम्पनी विधान में पुनः संशोधन हुआ जो दिसम्बर, !960 
ई० से लागू है। इस संशोधन के द्वारा प्रबन्ध-अभिक 
प्रणाली में चले आने वाले बहुत-से दोषों को दूर करने का 
प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम, तो प्रबन्ध-अभिकर्ता 
किसी कम्पनी के कोष का पुनविनियोग नहीं कर सकते। 
'प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के पारितोषिक के. सम्बन्ध में भी इसमें 
कई संशोधन "किये गये हैं। साथ ही, इस संशोधन के 
अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म किसी कम्पनी: का 
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औद्योगिक वित्त एवं प्रबंध-अभिकर्ता प्रणाली ` । 433. 


५ प्रबन्ध-अभिकर्त्ता तभी हो सकता है जबकि उसके नाम 


सार्वजनिक कम्पनी के !0 प्रतिशत तथा निजी कम्पनी के 
5 प्रतिशत हिस्से हों । 


प्रबन्ध-अभिकर्ता जाँच समिति (Managing 
Agency Inquiry Committee, 966) :—किन्तु इन 
सब के बावजूद इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका । 
अतएव, भारत सरकार ,ने डॉ० आइ० जे० पटेल की 
अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसका प्रधान 
उद्देश्य प्रवन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली को समाप्त करने की 


'वांछनीयता पर विचार करना था। . समिति ने चीनी, 


सूती-वस्त्र, सीमेंट, कागज तथा जूट उद्योगों में प्रबन्ध- 
अभिकर्ता प्रणाली की कार्यवाही का अध्ययन किया तथा 
इन उद्योगों से इस प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश 


की | किन्तु इस प्रथा को समाप्त करने में समिति ने धीरे-. 


धीरे तथा सावधात्तीपूर्वेक कार्ये करने का सुझाव दिया। 


भारत सरकार ने पटेल समिति की सिफारिशों को स्वीकार 
कर लिया तथा इन उद्योगों में 2 अप्रैल, 967 ई० से नये 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति को बिल्कुल -बन्द कर 
दिया तथा अप्रैल, ]970 से इन उद्योगों से प्रबन्ध-अभिकर्त्ता 
प्रणाली को समाप्त करने की घोषणां की । किन्तु ]968 
ई० के "भारतीय कम्पनीजं विधान में संशोधन के अनुसार 
! अप्रलं, ।97 ई० से देश के 'सभी उद्योगों से. प्रबन्ध- 
अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त करने की व्यवस्था की गयी । 
साथ ही, सेक्रेटरी तथा ट्रेजरर के द्वारा कम्पनियों की 
व्यवस्था को भी उसी दिन से समाप्त कर दिया गया 4 


किन्तु, इस संशोधन का परिणाम यही हुआ कि पहले 
के जो मॅनेजिंग एजेण्ट थे -वही अब इन कम्पनियों के 
मैनेजिग डायरेक्टर तथा कुछ हालतों से मैनेजिंग 
कन्सलटेन्ट्स (\3४ ००५६३०) आदि हो गये 
तथा तनख्वाह आदि के रूप में बड़ी-बड़ी रकमें लेते हैं । 


विशेष झध्ययन-सूची 


L R.R. Nigam 
2, N.C.A.E.R. 
र Prospects. 
.3. DASS, 


» Managing Agencies in India. ; 
$ ‘The Managing Agency Systeim—A Review of its Working and 


: Industrial Enterprises in India, 


4, Report ofthe Managing Agency Inquiry Committee, 966. 


क आनाओ चनन5 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
\ 


कर £ 


अध्याय : 38 | 
औद्योगिक वित्त निगमं एवं अन्य वित्तीय संस्थाएँ 


: | (Industrial Finance Corporation and .other Financial Institutions) 


परिचय :--द्र तगति से औद्योगिक विकास के लिए 


पर्याप्त मात्वा में स्थायी एवं चल पूंजी की आवश्यकता 


पड़ती है। छोटे अथवा बड़े, सभी उद्योगों को इन दोनों 


प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है । अन्य देशों की ' 


तरह हमारे देश में भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों को अपनी 
औद्योगिक योजनाएँ कार्यान्वित करने के लिए सुविधापूर्वक 
पूजी प्राप्त हो जाती है । आवश्यकता पड़ने पर ये बैंकों 
से कर्ज ले लेतें हैं, अपने मित्रों को वित्तियोग करने के 
~ लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा इनके अंधीन की कॅम्पनियों 
के ऋण-पत्त भी सुगमतापूर्वक बिक जाते हैं। वित्त-प्राप्ति, 
के क्षेत्र में वास्तविक कठिनाई का सामना उन व्यापारियों 
को करना पड़ता है जो इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नये होते 
हैं । इनके पास उचित योजनाएं तों रहती हैं, किन्तु उन्हें 
. कार्यान्वित करने के लिए पूंजी का अभावः रहता है। इस 
प्रकार के व्यापारियों की वित्तीय सहायता की सर्वाधिक 
सांवश्यकता- होती है । 


जमनी जैसे पश्चिमी देशों में औद्योगिक बॅंक (I70- 
trial B20) इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करते 
हैं । किन्तु, भारत में औद्योगिक बैंकों का अभाव है। 
यहाँ पश्चिमी देशों की तरह विनियोगी संस्थाएं ([४९- 
stment 77089) तथा निर्गम गृह (Iss Houऽ९) 
भी नहीं पाये जाते हैं। साथ ही, व्यावसायिक .बैंक केवल 
अल्पकाल के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं। अतः हमारे 
देश में दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने के साधनों का बिलकूल 


` “अभाव है जिसके लिए एक विशेष प्रकार की संस्था की : 


स्थापना की आवश्यकता बहुत ' दिनों से महसूस होती 
रही है || "५ हे र ? 


किन्तु, स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ ओद्योगिक विकास 
के लिए संस्थागत वित्त प्रबन्धन की आवश्यकता महसूस 
` की जाने लगी । संस्थागत ओद्योगिक वित्त की आवश्यकता 
पर प्रकाश डालते हुए ओद्योगिक वित्त निगम ज़ाँच- 
' समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा था कि “उद्योगों 
की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
बिशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना भारत में इसलिए 
' आवश्यक है कि एक ओर तो यहाँ पर पर्याप्त:र्प से 
विकसित पूजी बाजार का अभाव है तो दूसरी ओर 
_ व्यावसायिक बैंक ओद्योगिक वित्त प्रदान करने में बहुधा. 
| i (०६ असमर्थे सिद्ध होते हैँ ! ४ द 


श्रौद्योगिक वित्त निगस 

(Industrial Finance Corporation) 

इस अभाव को दूर करने के लिए औद्योगिक आयोग ने 
औद्योगिक बैंक की ही तरह एक विशेष प्रकार की संस्था 
के निर्माण का सुझाव दिया था। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच 
समिति ने भी इस कार्यं के लिए देश में एक ओद्योगिक 
वित्त निगमः की स्थापना का: सुझाव दिया था, किन्तु. 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व इस प्रकार के निगम की स्थापना 
नहीं की जा सकी थी । अन्ततः, संसद्‌ द्वारा स्वीकृत एक : 
अधिनियम के आधार .पर ] जुलाई, 948 ई० को भारत 
सरकार द्वारा झौद्योगिक वित्त-निगस (700४४79 
Finance. Corporation) की स्थापना की गयी:। निगम 


, एक बद्ध -स्वतन्त्त (९०।-2१०॥०००७४) संस्था है जिसके 


अंशधारी भारत सरकार, रिजव बैकं तथा कुछ विशेष 
प्रकार को संस्थाएं हैं । औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 


के द्वारा सरकार ने .इस क्षेत्र की एक. बहुत बड़ी 


कमी को दूर किया है। औद्योगिक . वित्त निगम एवं 
अन्य वित्त तथा विकास निगम देश के औद्योगिक विकास 
में बहुत अधिक सहायक हो रहे हैं तथा आयोजित आथिक 
23 के लिए देश में पू,जी-निर्माण को प्रोत्साहित कर 
रह ह। ८ 

ओद्योगिक वित्त निगम का संगठन (07४7980 , 
of the ]. £. ८.)--भऔौद्योगिक वित्त-निगम की अधिकृत 
पूंजी (Authorised C४२!) 0 करोड़ रुपये है जो 
पाँच-पाँच हजार रुपये के 20 हजार पूर्ण परिदत्त अंशों ' 
(fully paidup 52768) में विभाजित है। इसमें से. 
अबतक 8:35 करोड़ रुपये के 76,700 हिस्से जारी' किये 
गये हैं जो पूर्णझप सें क्रय कर लिये गये हैं। इसके 
हिस्सेदार भारत सरकार, रिजवं बैंक ऑफ .इण्डिया, ` 
अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियाँ, विनियोगी, ट्रस्ट एवं 
सहकारी बैक आदि हैं। निगम के हिस्सों को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा उनके मूलधन तथा 22 प्रतिशत लाभांश 
की. गारंटी मिली हुई हे। : : 


निगम का प्रबन्ध !2.व्यक्तियों के एक संचालक 
मण्डल द्वारा होता है। इनमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा 
तीन तथा -इ्जर्वं बैंक द्वारा दो संचालक .मनोतीत किये 
जाते हैं । इनके अतिरिक्त दो संचालकों का अनुसूचित 
बैंकों, दो का सहकारी बैंकों तथा दो का बीमा कम्पनियों | 
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एव अन्य, हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचन होता - है।. प्रबन्ध- 
संचालक को नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। 
इनमें से पांच संचालकों की एक प्रबन्ध अथवा शासकीय 
समिति होती है जिसमें प्रबन्ध-संचालक के अतिरिक्त 


` मनोनीत संचालकों द्वारा निर्वाचित दो तथा निर्वाचित 


संचालकों द्वारा निर्वाचित दो संचालक रहते हैं । 
श्ौद्योगिक वित्त निगम के कायं 
(Functions of the LF, C ) 
ओद्योगिक. वित्त . निगम के निम्नलिखित प्रमुख 
(0) निगम भारत कीं किसी भी ऐसी. पब्लिक 


'लिमिटेड कम्पनी अथवा सहकारी संस्था को,.जो निर्माण, . 
.खत्तिज . या विद्युत्‌ आदि उद्योगों में लगी हो,.25 बाँ 


की अवधि तक के लिए ऋण प्रदान कर सकता हुँ तथा 
उनके .ऋण-पद्नों (५९७०८६०१९७) को खरीद सकता है.। 
ओद्योगिक वित्त निगम के विधान में ।960 ई० के 
संशोधन के अनुसार अव निगम औद्योगिक संस्थाओं की 
हिस्सा पूजी में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है। 

(2). औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लिये जानेवाले ऐसे 
ऋण अथवा जारी किये गये ऋण-पत्नों की-गारण्टी प्रदान 
करना जो 25 वर्षों के भीतर ही वांपस की जानेवाली हों । 

(3) ओद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी किये गये स्टॉक, 
शेयर, बॉण्ड तथा ऋण-पत्नों का' अभिगोपन (८०५९7w7i- 
६०९), यानी. .उनके भुगतान का उत्तरदायित्व लेना। 
किन्तु यह आवश्यक है किःइस प्रकार के स्टॉक, शेयर, 
ऋण-पत्र आदि सात वर्षों के भीतर ही बिक जायें। 


ऋण लेनेवाली. संस्थाओं फे संचालक-मण्डल में निगम « Finance. Corporaicn) अधो गिल सलाम 


वित्तीय सहायता :प्रदान करने के लिए निगम को साधनों. र 


अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर सकता है तथा ऋण.की 
शर्तों को भंग करनेवाली संस्थाओं को अपने नियन्त्रण के 
अन्तर्गत भी जे सकता है। 

. इस प्रकार निगम का प्रमुख उद्देश्य बड़े उद्योग को, 
जिन्हें पूजी वाजार में कर्ज नहीं मिलता, i दीर्घे एवं 
मध्यकालीन कर्ज प्रदान करना है। निगम - निजी 
क्षेत्र के उद्योगों को ही ऋण देता .है। निजी क्षेत्र में भी. 
केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं 
को, जो वस्तुओं के निर्माण, खनिज अथवा बिजली के 


. उत्पादन में लगे हों, ऋण देता है । ' यह प्राइवेट लिमिटेड 


कम्पनी तथा साझेदारी संस्थाओं को ऋण प्रदान नहीं 
करता । निगम राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों की आवश्यक- 
ताओं पर विशेष ध्यान देता है। इस प्रकार निगम का 
सहायता प्रदान करना है, किन्तु ऐसा करने में यह 
व्यावसायिक बैंकों से प्रतियोगिता नहीं करना चाहता । 
वास्तव में, नियम का प्रमुख उई्श्य आधिक क्षेत्र में 
व्यावसायिक बैंकों को सहायता देना है जिससे देश में पू जी 


कार्य उंद्योगों को दीर्घे एवं मध्यकालीन आथिक - 


की समस्या के समाधान में ये दोनों समुचित सहयोग- 
प्रदान कर सकें। . ५ 

निगम किसी एक कम्पनी को अपनी परिदत्त पूजी 
के दस प्रतिशत या 50 लाख रुपये जो भी कम हो, से 
अधिक ऋण नहीं प्रदान करता । किन्तु, ]953 ई० 'के 


, एक संशोधन ' के-अनुसार,अब इस रकम को बढ़ाकर एक 


करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी अब निगम: किसी 
एक कम्पनी को एक करोड़ रुपये तक का भी कजे दे 
सकता है, किन्तु इस प्रकार के कजे की भारत सरकार 
द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। 


अपने उद्देशयों की एत्ति के लिए निगम अन्य आवश्यक 
कार्यों को भी सम्पन्न करता है। SE 
इस प्रकार निगम उद्योगों की सहायता के लिए 

विभिन्न. प्रकार के कार्य करता है। इससे देश के औद्यो- 
गिक विकास में निश्चय ही बहुत अधिक सहायता की 
आशा की जाती है। ऋण अथवा सहायता के लिए प्राप्त 
सभी आवेदन-पत्रों पर विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जाती है। 
ऋण देने , के पूर्व निगम द्वारा. उद्योगों के राष्ट्रीय महत्त्व,. 
व्यवस्थापकों की योग्यता, कच्चे माल तथा विशेषज्ञों की ० 
व्यवस्था, योजन की व्यावहारिकता तथा कुल व्यय; 
उत्पादन क्री, किस्म एवं जमानत आदि पर विशेष रूप से 
ध्यान दिया जाता है, किन्तु इनकी. जानकारी भी आवश्यक 

है कि निगम द्वारा दी जानेवाली सहायता का उपयुक्त 
ढंग से उपयोग होता है अथवा नहीं। साथ ही, निगम 
किसी कम्पनी अथवा फर्म की आथिक स्थिति में सुधारः 
लाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दे सकती है । ; 


निगम फे साधन (Resources of the Industrial 


की आवश्यकता पड़ती है जिसे वह .निम्न प्रकार से प्राप्त 
करता है :-- | 
(क) शेयर. पूंजी ($27० ८४.४४) :--सर्व प्रथम 
तो निगम की अधिकृत पूंजी 70 करोड़ रुपये है जो 5000 
रुपये प्रति शेयर की दर से 20,000 पूणं प्रदत्त हिस्सों में 
विभाजित है। अबतक्र निगम ने 835 करोड़ रुपये 
!6,700 हिस्से- जारी किये हैं । * 


(ख) जमा (0९705) निगम जनता का जमाभी ' 


स्वीकार कर सकता है, किन्तु इस प्रकार के जमा की 


` रकम ।0 करोड़ रुपये से अधिक घहीं हो सकती तथा . 
इसका भुगतान पांच वर्षों के बाद ही किया जा सकता है। | र: 


(ग) बन्धक एवं ऋण-पत्च (Bonds and Deben- 


०८९) इसके अतिरिक्त निगम को बाजार में अपने 


बॉण्ड तथा ea 200 का भी BS प्राप्त है, 
किन्तु इनका मूल्य निगम को परिदत्त पूंजी तथा सुरक्षित 
कोष के पाँच गुना से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


~ 4 


Digitized by Arya Samaj Foundttion Chennai and eGangotri 


436 


निगम की कल परिदत्त पंजी जब ।0 करोड़ रुपये हो 


जायगी ओर सुरक्षित कोष में !0 करोइ रुपये संग्रह हो 
जायेगे तो अपने पूर्ण विकसित रूप में यह बाजार में बौण्ड 


अथवा ऋण-पत्र बेचकर 00 करोड़ रुपये तक प्राप्त कर 
सकती है। इस प्रकार जनता का जमा, परिदत्त पूजी, 


सुरक्षित कोष तथा बौण्ड एवं ऋण-पत्र सभी मिलाकर ` 


निगम के पास कूल ।30 करोड़ रुपये तक जमा हो जा 
सकता है। मार्च, !966 ई० तक निगम ने कुल 4 करोड़ 
रुपये का ऋण-पत्न जारी किया था तथा सरकार से जून, 
967 तक 67-5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था । 


इस प्रकारे निगम विभिन्न साधनों से पू जी प्राप्त कर 
सकता है| किन्तु देश के उद्योगों की आवश्यकता को 
ध्यान में रखते हुए निगम के साधन के वत्तंमान स्रोतों को 
पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । इससे निगम अपने कार्यों 
का सफलतापूर्वक सम्पादन नहीं कर सकता । अतः इसे 


S 


और अधिक साधनों की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से. 


]953 ६० के एक संशोधन के अनुसार निगम को ।8 माह 
के लिए रिजवं धेक से 3 झरोड़ रुपये तक ऋण ` लेने का 
अधिकार दिया गया । साथ हो, पुननिर्माण अथवा विकास 
° के कार्यो के लिए निगम को विश्व बेंक से भी कर्ज लेने 
का अधिकार दिया गया है। .]957. ई० के एक दूसरे 
संशोधन के अनुसार निगम को ओर भी बहुत-से अधिकार 
दिये गये हैं जिससे वह अपने साधनों में वृद्धि करं 
सकता है। . 2 

. निगम के कार्यो का ब्योरा :---अबतक त्तिगम की 


स्थापना के प्रायः 30 वर्ष समाप्त हों चुके हैं जिस बीच ` 


निगम ने बहुत-से महत्त्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया है । 
निगम द्वारा बहुत-सी ओद्योगिक संस्थाओं को दीघंकालीन 
कर्ज प्रदान किया गया है । जून, 977 ई० के अन्त तक 

« निगम” द्वारा कुल 547 क़रोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति 
दी गयी थी जिसमें से 459 करोड़ रुपये ऋण का वितरण 


किया गया था । इसमें से अधिकांश ऋण नयी संस्थाओं को. 


दिया गया है -जिन्होंने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद. कायं 
प्रारम्भ .किया था। ।957 ई० के संशोधन के अनुसार 
राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएं केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार 
या किसी बैंक की गारण्टी देकर निगम से ऋण ले सकती 


'. है। जून 975 में समाप्त होनेवाले वर्ष में 9 करोइ 


रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गयी थी तथा 56 करोड़ 
' रुपये ऋण दिया गया था । 


' निगमं के कार्यों का मूल्यांकन 


 (AnAppriisalofthe Working of the 


fr Corporation) शः 
"3 के इस प्रकार निगम ओद्योगिक वित्त प्रदान : करने के 
सेतर सें महत्त्वपुण कार्य करता है, किन्तु कई-एक बातों को 
CL Eeonomic Times, Joly, I978. 


23० VNR 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


लेकर निगम के कायों को झालोचना भी की गयी है ज्षिसमें 
निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 


` (]) सर्वप्रथम आलोचना यह है कि निगस' का कार्य 
रूढ़िंवादी ढंग से चलाया जाता है जिससे इच्छित लाभ 
नहीं प्राप्त हो पाता। निगम ने अबतक आथिक सहायता 
की मांग करनेवाले अधिकांश आवेदन-पत्नों को अस्वीकृत ' 
कर दिया है। साथ ही, आवेदन-पत्नों पर विचार. करने में 
निगम द्वारा अनावश्यक रूप से देर भी की जाती है जिससे ' . 
उद्योगों को उचित समय पर सहायता नहीं मिल प्राती। ' 
948 ई० से ]962 ई० के बीच ।5 वर्षो में प्रायः. 222 
करोड़. रुपये ऋण की माँग के लिए. 822 आवेदन-पत्र दिये ' 
गये थे जिनमें से केवल ।30:27 करोड़ रुपये की माँगवाले 
427 आवेदन-पत्ों को ही स्वीकृत किया गया । निगम के 
अधिकारियों के अनुसार आवेदन-पत्नों की इस अत्यधिक 
अस्वीकृति का मुख्य कारण आवेदन-पत्नों के साथ उचित 
योजना का अभाव बतलाया जाता है। निगम के विरुद्ध 
यह भी कहा जा सकता है. कि निगम ने आवेदन-पत्नों की . 
स्वीकृति में पक्षपात दिखलाया है। इस .पक्षपात के 
आरोप की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा निगम के 
कार्यों की जाँच के लिए एक समिति की नियुक्ति को गयी 
थी जिसने निगभ के इसके विरुद्ध लगाये गये पक्षपात के 


- अभियोग से मुक्त कर दिया है । 


(2) नियम के विरुद्ध दूसरी आलोचना यह दी जाती 
है कि यह ऋण के लिए ब्याज अधिक लेता है। आजकल 
निगम द्वारा प्रायः 9 प्रतिशत वाषिक व्याज लिया जाता 
है । इसमें से निर्धारित समय पर ऋण चुकानेवालों को ड 
प्रतिशत की छूट दी जाती है। निगम मुख्यतः दी्घंकालीन 
ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालीन ऋण के .लिए ब्याज 


-की यह-दर निश्चय ही अधिक है। ` अतः अधिकांश | 


कम्पनियाँ निगम से ऋण लेना नहीं चाइतीं हैं । निगम के 
ऋण को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए ब्याज की दर 


` में कमी आवश्यक है। _ 


` (3) निगम द्वारा अभी तक बहुत कम रकम ऋण के 
रूप में दी गयी है। जून ]977 ई० के अन्त तक निगम 
ने कुल 547 करोड़ रुपये ऋण की स्वीकृति -दी थी जिसमें 
से 459 करोड़ रुपये यानी कुल स्वीकृत ऋण का केवल 82 
प्रतिशत भाग ही दिया गया.था । इससे स्पष्ट है कि अभी 
तंक निगम ने वास्तव में बहुत ही कम रकम ऋण के रूप 
में दिया है। इस सम्बन्ध में निगम के अधिकारियों का 
कहना है कि इसका कारण समुचित आवेदन-पत्नों का 
अभाव है, किन्तु यह तथ्यहीन जान पड़ता है; क्योंकि निगम 
के. पास आनेव्राले अधिकांश आवेदन-पत्नों को अस्वीकृत « 
कर दिया जाता है। साथ ही, उपयुक्त आवेदन-पत्नों' के 
अभाव की 'जिम्मेवारी भी निगम के अधिकारियों पर ही 
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है | इनके असहयोग तथा विलम्ब की नीति के फलस्वरूप 
आवेदन-पत्नों का अभाव बना रहता है । 


(4) निगम के विरुद्धे एक आलोचना यह भी दी 
जाती “है कि निगम अभी तक बहुत कम कम्पनियों के 


` अंशों एवं ऋणों-पत्रों का अभिगोपन ' (Under-writing) 


किया है । जून, ।967 ई० तक निगम ने केवल 22 करोड़ 


` रुपये के अभिगोपन की स्वीकृति प्रदान की थी। यह 


निश्चय हीः ` बहुत कम है ।. इससे स्पष्ट है कि निगम ने 
अबतक अपने कार्य को मुख्यतः कम्पनी को ऋण प्रदान 
करने तक ही सीमित रखा है। इस सम्बन्ध में निगम के 


` तत्कालीन अध्यक्ष श्री लाला श्रौ रामं ने निगम की एक 


सामान्य . बेठक में बतलाया था कि "औद्योगिक वित्त निगम 
का उद्देश्य पूंजी बाजार कै पूरक के रूप में कार्य करना 


है न कि पूंजी बाजार को बिल्कुल हटाकर स्वयं उसका : 


स्थान ले लेना है ।' किन्तु, अध्यक्ष का यह अभिमत निगम 
के उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करता । वास्तव में, अधिकारियों 
द्वारा निगम के उद्देश्यों के सम्बन्ध में उचित दृष्टिकोण. 


. नहीं अपनाया जाता है । यद देश मे विकसित पूंजी बाजार 


होता तो इस प्रकार के निगम की स्थापना' की कोई आव- 
श्यकता ही नहीं रह जाती । 


(5) निगम के विरुद्ध कुछ आलोचकों का कहना है 


कि निगम द्वारा पूर्वं विकसित राज्य को ही अधिकांश ऋण 


दिये गये हैं। उदाहरणार्थ जून; ।966 ई० तक निगम 
द्वारा दिये गये कुल ऋण का 45 प्रतिशत भाग केवल 
महाराष्ट्र, मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल जेसे ओद्योगिक 
राज्यों को ही दिया गया था । इसी प्रकार उद्योगों के 
चुनाव में भी यही बात पायी जाती हैं । अधिकांश ऋण 


` उन्हीं उद्योगों के अन्तरगत को कम्पनियों को दिये जाते हैं, 
जो पहले से ही विकसित स्थिति में हैं। वास्तव में, निगम 


को ऋण प्रदान करने में पिछड़े राज्यों तथा अविकसित 
उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। . 
(6) निगम द्वारा केवल पब्लिक लिमिटेड ३ कम्पनियों 
एवं सहकारी संस्थाओं को ही ऋण दिये जाते हैं। अतः 
प्राइवेट कम्पनियाँ तथा साझेदारी को संस्थाएँ -इस लाभ 
से सर्वथा वंचित रह जाती हैं। यह भी उचित नहीं 
जान पड़ता ।' ` । ; 
(7) निगम के अधीन एक 'याँत्िक-जाँच-सह-आधिक 


- अनुसंधान विभाग्र' (‘Technical Investigation-cum 
. Economic Research Department) की बड़ी आव- 


श्यकता है। इसके अभाव में आवेदन-पत्नों की समुचित 
जाँच में निगम की कठिनाइयों का सामना करता पड़ता 


‘ 


है । अतः, निगम के तत्वावधान में एक आथिक अनुसंधान _ 


विभाग की स्थापना अति आवश्यक है। 
। कृपलानी कमिटी की सिफारिशें :--इस प्रकार 


औद्योगिक वित्त निगम के विरुद्ध अनेक आलोचैनाएं दी . 


जाती हैं जिनमें से अधिकांश उपयुक्त जान पड़ती हैं। ' 
निगम के प्रथम चार वर्षों की कार्यवाही से लोगों में घोर - 
निराशा व्याप्त हो गयी थी तथा संसद्‌ में निगम के विरुद्ध 
पक्षपात एवं विभेद का आरोप” लगाया गया। फलतः 
भारत सरकार ने निगम के कार्यों की विस्तृत जाँच के लिए 
श्रीमती सुचेता कृपलानी की अध्यक्षता में एक समिति की 
नियुक्ति की जिसने अपना प्रतिवेदन 7 मई, 953 ई० को 
प्रस्तुत किया । समिति ने निगम को उसके विरुद्ध लगाये 
ये पक्षपात के अभियोग से मुक्त कर दियां । किन्तु निगम - 
की कार्यवाही में आवश्यक सुधार के लिए समिति ने बहुत- 


- से सुझाव भ्रस्तुत किये जिनमे निम्नलिखित विशेष रूप से ` 
महत्त्वपूर्ण हैं :-- os 


(!) अवेतनिकृ अध्यक्ष की जगह पर निगम के लिएं 
स्थायी वेतनिक अध्यक्ष (Wholetime Paid-Chair- 
man) की नियुक्ति की जानी चाहिए; 

(2) संचालक-मंडल के सदस्यों में एक अर्थशास्त्री 
(Economist), एक व्यवस्थापन विशेषज्ञ (M2n28e- 
ment Expert) तथा एक चाटंडं एकाउन्टेण्ट (C३7९7 
Accountant) का होना आवश्यक है; i 


(3) निगम के प्रत्येक शाखा-कार्यालयं में एक श्रेत्नीय 


.सलाहकार परिषद्‌ ( 2९४।००६। P7९] ) का होना. 


मावश्यक है; - 


` ` (4) यदि निगम के किसी संचालक का सम्बन्ध किसी 
ऐसी संस्था से है जिसने ऋण के लिए आवेदन किया हो 
तो इस प्रकार को संस्था को ऋण देने के लिए संचालक- 
मंडल की बैठक में, जिसमें वोट'देनेवाले कमृ-से-कंम दो- 
तिहाई सदस्य उपस्थित हों, सवंसम्मतिं से स्वीकृति 
आवश्यक है; द 


(5) ऋण की स्वीकृति में -अनावश्यक विलम्ब को ' 
यथासम्भव कम करने का प्रयास करना चाहिए; 


* (6) अगले तीन वर्षों के लिए एक फर्म के 50 लाख - 
रुपये, से अधिक ऋटणवाले सभी आवेदन-पत्रों को केन्द्रीय 
मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए भेज देना चाहिए; तथा | 


(7) निगम को प्रतिवर्ष अपनी वाषिक कार्यवाही का 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना चाहिए एवं संचालक मण्डल 
की बैठक 'दिल्‍्ली .के साथ-साथ बम्बई, कलकत्ता तथा 
मद्रास-जैसे प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों में भी होनी चाहिए । 


सरकार द्वारा समिति की अधिकांश सिफारिश स्वीकार 
कर ली गयी हैं। 6 अगस्त, ।955 ३६० को एक स्थायी 
वैतनिक अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी ।. सरकार ते निगम 
को इसके संचालक मण्डल की बेठक कलकत्ता, बम्बई तथा 
मद्रास में भी करने तथा अपनी कार्यवाही के सम्बन्ध में 
एक विस्तृत वाषिक विवरण प्रकाशित करने का, निर्देश 
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* दिया। साथ ही, निगम को इस बात का भी निर्देश दिया ” 
. गया कि ऋण की स्वीकृति देते समय 50/ की न्यूनतम 
` “सीमा का ध्यान रखना चाहिए तथा कर्ज लेनेवाली कम्पनी 


की आय की क्षमता का दिशेष रूप से अनुमान लगा लेना 
चाहिए । साथ ही, किसी एक कम्पनी अथवा आवेदक 
_को-20 लाख रुपये के अधिक कर्ज की स्वीकृति देने के पूर्व 
केन्द्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक बना दी गयी. है। 
इस प्रकार संमिति के सुझावों के आधार पर निगम के कार्यों 
में आवश्यक सुंधार लाने का प्रयत्न किया गया है। इससे 


आशा की जाती है कि निगम देश के ओद्योगिक विकास्‌ में . 
.° विशेष रूप से सहायक हो सकेगा । oS 


राज्य वित्तीय निगम, 
(State Financial Corporation) : 


भारतीय ओद्योगिक वित्त तिगम का कार्ये-क्षेत्र सीमित 
है । यह केवल बड़े पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गतः की 
पब्लिक लि० कम्पनियों तथा निर्माण कार्य में लगी 
सहकारी संस्थाओं को ही कर्जे प्रदान करता है । अतः, 
भध्यम एवं लघु उद्योगों को वित्तीय सहायंता प्रदान करने 
के उद्देश्य से सितम्बर, ।95] ई० में एक “राज्य वित्तीय 
निगम अधिनियम” (he State Financial Corpora- 
tions Ac) पारित हुआ। इस अधिनियम. के अनुसार 


विभिन्न राज्यों में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना की _ 


जाने लगी। ` इस समय देश में ।8 राज्य वित्तीय निगम: 
हैं। मार्च, ।974 को इनकी परिदत्त पूँजी 263 करोड़ 
रुपये थी । राज्य वित्तीय निग्रमों का संगठन भी मुख्यतः 
औद्योगिक वित्त निगम के आधार पर ही किया गया है। 
फिर भी, इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं ।-सर्वप्रथम तो 
ओद्योगिक वित्त निगम केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों 
. तंथा निर्माण कार्ये में लगी सहकारी संस्थाओं को सहायता 
देता है; किन्तु राज्य वित्तीय निगम प्राइवेट लिमिटेड 
कम्पनियों, ' साझेदारों तथा व्यक्तिगत उपक्रमों को भी 


` सहायता प्रंदान कर सकते हैं। दूसरा अन्तर यह है कि 


जबकि ओद्योगिक वित्त निगम के: हिस्से : केवल केन्द्रीय 
सरकार, रिजवं बँक, बीमा कम्पनियाँ, अनुसूचित बैंकों - 
तथा इसी प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाएं खरीद .सकती 
हैं, राज्य वित्तीय निगम के हिस्से व्यक्ति-विशेष भी उनकी 
कुल पूंजी के 25 प्रतिशत तक खरीद सकते हैं । तीसरा- 
अन्तर यह है कि औद्योगिक वित्त निगम 25 वर्षों के लिंए 


कर्ज की गारंटी दे सकता है, किन्तु राज्य वित्तीय निगम । 


20 वर्षो के लिए ही गारंट्री दे सकता है। . 
. 95।ई० के अधिनियम के अनुसार किसी राज्य 


`. वित्तीय निगम की अधिकृत पूजी कम-से-कम 50 लोख 


रुपये तथा अधिक-पे-अधिक .5 करोड़ रुपये हो सकती. है। 


क “महाराष्ट्र, . उत्तरं प्रदेश. तथा आंध्र राज्यों के अतिरिक्त 
' ब्त सभी राज्यों के वित्त (नियमों की अधिकृत ` पूजी 


£] 


2 करोड़ रुपये तथा परिदत्त पूंजी । करोड़ रुपये है। उत्तर 
प्रदेश में अधिकृत पूंजी 3 करोड़ रुपये तया आन्ध्र एवं . 
महाराष्ट्र में 4 करोड़ रुपये है। इसकी ,पू जी के सम्बन्ध में 
राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। औद्योगिक वित्त 
निगम की तरह राज्य वित्तीय निगम भी बाँड तथा ऋण- 
पत्तों की बिंक्री द्वारा साधनं जमा कर. सकते हैं| किन्तु 
इस प्रकार जमा की गयी रकम. इसकी परिदत्त पूजी एवं 
सुरक्षित कोष-के पांच गुने से अधिक नहीं हो सकती | 
प्रत्येक निगम का संचालन ।9 सदस्यों के एक संचालक- 
मण्डल द्वारा होता है जिनमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत : 


. 3, रिजवें वैक द्वारा ], औद्योगिक. वित्त-निगम द्वारा ], 


' राज्ये सरकार द्वारा मनोनीत प्रबन्ध संचालक तथा अन्य 
मंशधारियों के अलग-अलग 4 सदस्य रहते हैं। राज्य 
वित्तीय निगम अधिनियम के अनुसार.ये निगम औद्योगिक ' 
संस्थाओं को 20 वर्षों की अवधि तक चुकाये जानेबाले. 
ऋण अथवा अग्निम दे सकते हैं। साथ ही, उद्योग-धन्धों 
द्वारा लिए जानेवाले ऐसे ऋणों की गारंटी कर सकते हूँ 
जो 2 वर्षो के अन्दर ही वापस होनेचाली हों। इसके 
अतिरिक्त ये निगम किसी कम्पनी के हिस्से अथवा ऋण- 
पत्नों के भुगतान का दायित्व इस शत्त पर ले सकते हैं कि . 
सात वर्षों के अन्दर ही इनको बिक्री हो जाय | ।956 ई० 
के, एक संशोधन के अनुसार इन निगमों को केन्द्रीय सरकार. 
राज्य सरकार तथा ओद्योगिक वित्त-निगम के एजेन्ट के 
रूप में कार्यं करने का भी अधिकार मिला है। साथ ही, . 

: इस संशोधन के द्वारा दो अथवा तीन राज्यों के लिए 
सम्मिलित रूप से भी एक निगम की स्थापना की जा ' 
सकती है । ।962 ई० के राज्य वित्तीय निगम.अधिनियमः | 
में एक संशोधन के. अनुसार इन निगमों' को औद्योगिक 
संस्थाओं द्वारा. अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों 
-से लिए जानेवाले ऋणों की गारंटी प्रदान करने का अधि- 
कार प्रदान किया गया है। साथ ही, इत संशोधन द्वारा 
राज्य वित्तीय. निगमों को किसी एक औद्योगिक संस्था. फो 

. दिये गये कर्ज की मात्रा I0 लाख से बढ़ाकर 20 लाख. 
रुपये कर दी गयी ।" re 


५ इन नियभों ने अब तक उद्योग-घन्धों को पर्याप्त, 
माता में कर्ज एवं अग्निम के रूप में वित्तीय सहायतां प्रदान 
की है.। केवल आन्ध्र एवं महाराष्ट्र के निग्मों'ने अब तक 
क्रमशः ।7 लाख एवं 3:75 लाख रुप्रये का ऋण-पत्र 
खरीदा है। साथ ही, इन तिगमों ने अबतक न. तो औद्यो- | 
गिक संस्थाओं द्वारा ' जारी किये गये! हिस्सों के भुगतान | 
का दायित्व ग्रहण किया है, न इनके द्वारा लिये जानेवालें 
कर्जों की गारंटी ही दी है। माच, 977ई० तक 8 राज्य 
वित्तीय निगमों द्वारा कूल 928 करोड़ रुपये ऋण की 
स्वीकृति दी गयी थी तथा 620 करोड़ रुपये ऋण का 
„ प्रयोग किया जा चुका था।,- केवल ]976-77. में इत 
चिगमों त ।68-3 करोड़, रुपये ऋण की स्वीकृति दी. थी ४ 


ढ़ 


7 . 
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गया था। 


. _राज्य-वित्तीय नियमों की कार्यवाही का मूल्यांकन : 
यहाँ पर राज्य वित्तीय निगमों फे कार्यों पर ध्यान देना 
अनिवार्य है । लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों को बहुधा 
तीन प्रकार की पूं जी की आवश्यकता होती है : (]) प्रारं- 
भिक विनियोग क लिए पुँजी, (2) विस्तारीकरण तथा 


` विकास -की योजनाओं के लिए कर्ज तथा (3) दैनिक 


कार्यवाही के लिए कार्यशील पूँजी । अधिकांश राज्य 
वित्तीय निग्रमों ने अभी तक . मुख्यतः विस्तारीकरण के 
लिए ही कर्ज प्रदान किया है तथा थोड़ी-वहुत कार्यशील 


पूजी भी दी है, किन्तु प्रारम्भिक पूजी विल्कूल नहीं दी. 


गयी है। परन्तु मध्यम एवं लघु उद्योगों को विस्तारी- 
करण के लिए कर्ज के अतिरिक्त कार्यशील पूजी की भी 


. आवश्यकता पड़ती है। -इस प्रकार की अधिकांश संस्याओं 


के समक्ष कार्यशील पूजी के अभाव की समस्या ही बहुत 


उम्र है जिससे इनका देनिक कार्य ही रुक जाता है। इस 


प्रकार की संस्थाओं को बैंकों द्वारा भी बहुत ही कम पूजी 
मिलता है क्योंकि इनकी वस्तुएं बहुधा बैंकों द्वारा जमानत 
के रूप में स्वीकृत नहीं की जाती है। अतः राज्य वित्तीय 
निग्रमों द्वारा इन्हें कार्यशील पूजी की भी व्यवस्था की 


.जानी चाहिए अन्यथा अधिकांश उद्योगों को इससे कोई 
_ विशेष लाभ नहीं होता । 


इस सम्बन्ध में दूसरी ध्यान देने योग्य बात: यह है 
कि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा' मध्यम .आकार की 


` संस्थाओं को ही अधिकांशतः सहायता दी जाती: है .। लघु 


उद्योग इस लाभ से बहुधा वंचितं रह जाते हैं। इसका 
मुख्य कारण यह है कि लघु पैमाने की औद्योगिक 
संस्थाओं को कजं देने में जोखिम अधिक रखती है। साथ 
ही, इस प्रकार की संस्थाएँ. न तो अंकेक्षण की मान्य पद्धति 
(accepted auditing and accounting methods) 


” का ही अनुकरण करती हैं और न इनके पास जमानत के ' 
. लिए आवश्यक . मात्रा में स्थायी सम्पत्ति ही होती है। 


'किन्तु यदि लघु उद्योगों को पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धा- 


. रित लक्ष्यों की पूर्ति के योग्य बनाना है तो राज्य वित्तीय 
निगमों द्वारा इन्हें अधिक्राधिक मात्रा में कर्ज देना आव-. 


एयक है। इस उद्देश्य से राज्य वित्तीय निगमों को. अपनी 
नीति में आवश्यक संशोधन करना चाहिए तथा थोड़ी 
बहुत-जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना. चाहिए ] 


राज्य वित्तीय निगम से कर्ज लेने में खर्च बहुत अधिक 


` पड़ता है । अधिकांश राज्यों में वाधिक ब्याज की दर 6 


प्रतिशत है। उप्के अतिरिक्तं उधार लेने जाल स्याम 

गे रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प कर आदि कें रूप में भी कुछ 
व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार राज्य वित्तीय निगम से 
कर्ज लेने का कुल व्यय लंगभग 9 से ।0 प्रतिशत तक 
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. ७०:जिसमें से ।05 करोड़ रुपये ऋण का वितरण किया 


पढ़ता है जो लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए साधारण- 
तया महँगा होता हैं। इसका कारण यह है कि निगम 
द्वारा इसके अंशधारियों को 33 प्रतिशत लाभ की गारंटी 


` रहती है. जिससे ये अधिक ब्याज लेने के लिए बाध्य हो 


जाते हैं । 


कुछ राज्यों में तो वित्तीय निगमों द्वारा प्रदत्त ऋण 
की मात्रा बहुत ही कम है। मार्च 977 तक सबसे 
अधिक महाराष्ट्र वित्त निगम ने ।59 करोड़ रुपये, गुजरात 
ने ]I6 करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 92 करोड़ रु० तथा 
उत्तर प्रदेश ने 55 करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत 
किया था । विहार राज्य निगम्न ने केवल 48 करोड़ रुपये 
के ऋण की स्वीकृति प्रदान की थी । - 


इस सम्बन्ध में सुझाव के तौर.पर यह कहा जा सकता | 
है कि राज्य वित्तीय निगम से लिए जाने वाले कर्जों पर 
स्टाम्प कर तथा रजिस्ट्रेशन फीस की छुट दी जानी 
चाहिए । इससे इनका कर्ज कुछ सस्ता पड़ेगा | इस प्रकार 


- की छूट आजकल: पंजाब, असम एवं राजस्थान में दी - 


जाती है । 


झोद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 
({ndustrial Credit and Investment 
. Corporation) 


954 ई०. में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा विशव बैंक 
द्वारा आयोजित एक प्रतिनिधि मण्डल भारत आया जिसने 
भारत सरकार सेः इंगलैंड के 'इण्डस्ट्ियिल एण्ड. कमसियल 
कॉरपोरेशन' की तरह एक निगम वनाने का सुझावं 
दिया। इस प्रतिनिधि मण्डल के सुझावों के भाधार पर 5 
जनवरी, 955 ई० को “इण्डस्ट्रियल ऋ डिद एण्ड इत्व्रेस्ट- 


` सेंट कॉरपोरेशन' नामक एक प्राइवेट लि० कम्पनी की स्था- 


पना .की गयी । इस निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ 


` रुपये तथा परिदत्त पूजी 5 करोड़ रुपये-है। इसके हिस्से- 


दार भारतीय बैंफ, बीमा कम्पत्तियाँ तथा उद्योगपतियों 


के अतिरिक्त अमेरिका तथा ब्रिटेन के.भी कुछ व्यक्ति एवं 


संस्थाएं 'हैं। इस.प्रकार निगम के हिस्सेदार दूर-दूर तक 


- विस्तृत हुँ । प्रारम्भिक पूःजी के अतिरिक्त निगम को यू० 


एस० टेकनिकल काॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन से 7:5 
करोड़ रुपये की राशि जमा के खूप में मिली है जिसपर 
इसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। साथ ही, इसे विश्व 
बैंक से 9:5 करोड़ रुपये का एक कर्ज तथा संयुक्त राज्य _ 
विकासं ऋण-कोष (७. $. Development Loans 


Fund) से 2:38 करोड़ रुपये ऋण के रूप में मिले हैँ' | 


जिसकी गारण्टी भारत सरकार द्वारा दी गयी है। इस 
प्रकार प्रारम्भ में. ही निगम को पर्याप्त रकम कार्यशील 
पू'जी के रूप में मिल गयी है । निगम अपनी परिदत्त पूंजी 
एवं जमा की रकम तीन गुना तक उधार भी ले सकता 
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है। निगम का प्रवन्ध एक संचालक मण्डल द्वारा होता है 

जिसमें ।। सदस्य तथा एक जेनरल मैनेजर होते हैं। इन 

संचालकों में 7 भारतीय, 2. ब्रिटिश, ! अमेरिकी तथा 
] वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं। 
माचे, ।97।- ई० के अन्त में निगम का कुल साधन !94 

-करोड़ रुपये था। इसमें से 7! करोड़ रुपये देशी मुद्रा के 
रूप में तथा 23 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा मेंथा। 


इस निगेम का प्रमुख कायं निजी क्षेत्र के औद्योगिक 
उपक्रमों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में 
सहायता प्रदान करना है। "निगम नये उद्योगों की 
स्थापना में भी सहायता करता है. तथा इन्हें इक्यूटी 
कैपिटल (70०० 3P2]) प्रदान करता है। (be 


Corporation aims to stimulate the promotion , 


of new industries, expansion and modernisa- 
tion of existing one, to encourage the. inflow 
and participation of foreign capital in Indian 


~ private enterprises . and to furnish technical’ 


and ‘mana९ः।१] ३0.) यह इस निगम का प्रमुख एवं 
नया कार्य होगा जो ओद्योगिक वित्त ,निगम द्वारा नहीं 
किया जाता -है। निगम व्यक्तिगत क्षेत्र के औद्योगिक 
उपत्रमों में देशी एवं विदेशी व्यक्तिगत पूजी के विनियोग 
को प्रोत्साहन प्रदान करेगा । यह नयी कम्पनियों के अंशों 
एवं प्रतिभूतियों का अभिगोपन करेगा तथा प्रबन्ध-सुम्बन्धी 
यांत्रिक एवं प्रशासकीय सलाह भी“ देगा। . ओद्योगिक 
'वित्त एवं ऋण निगम ने अब तक कितनी ही कम्पनियों 
को सलाह तथा आथिक सहायता प्रदान की है। इस 

` प्रकार यह महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है। इसका कार्यक्षेत्र भी 
- बहुत अधिक विस्तृत है। किन्तु निगम एक पूर्णतः ऋण 
` देनेवाली संस्था ही नहीं है. जिसका सम्बन्ध केवल उस 
प्रतिभूति से है जो बदले में इसे दी जा रही हो, वरन 
इसने कई ऐसे कार्यों को भी सम्पन्न किया है जिन्हें इस 
प्रकार की अन्य संस्थाओं ने भारत में कभी नहीं किया 
है । इसने अंशों'के अभिगोपन (००९7॥7६।०8) का कारये 


' किया है तथा चयी कम्पनियों की पूजी में भी भाग लिया 


है। मार्च 978 तक इस निगम ने 782 करोड़ रुपये 
की वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी थी 
जिसमें से 57! करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका था] 
कुलः स्वीकृत ऋण का 37 प्रतिशत महाराष्ट्र, 23 प्रतिशत 
गुजरात तथा 0 प्रतिशत तमिलनाडु को दिया गया । 


/ 
_ रष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
(National Small Scale Industries Corporation) 
लघु उद्योगों को विपणन एवं यन्त्र-सम्बन्धी सुविधाएँ 


$ _ प्रदात करने के, उद्देश्य से फरवरी, .]954 ई० में एक _ 
«राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गयी। इस 


निगम द्वारा ऐसे लघु उपक्रमों को सहायता प्रदान की 
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विनियोग हुआ. हो तथा शक्ति .हारा प्रचारित उद्योगों में 


-अधिक-से-अधिक 50 एवं बिना शक्ति द्वारा प्रचालित 


उद्योगों में ]00 व्यक्ति काये करते.हों। ' निगम एक 


जाती है जिनमें 5 लाख रुपये से कम की पूंजी का ? 


प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जिसकी अधिकृत पूजी ` 


]0 लाख रुपये की है। इसकी सम्पूर्णे पूजी भारत : 


सरकार द्वारा प्रदान की गयी हे। भारत सरकार इस 
निगम की कार्यशील पूंजी में वृद्धि के लिए . आवश्यकंता- 
नुसार अधिक पूंजी भी प्रदान करेगी । यह निगुम.लघु 
उद्योग प्रमंडल (Small Scale Industries Board) 
के निकटतम सम्पर्क में कार्य कर रहा है। 
उद्योगों को 'हायर-परचेज' के आधार पर .यन्त्र इत्यादि 


यह लघु ` 


प्रदान करता है । 'हायर-परचेज' की शर्तें इस प्रकार हैँ- 


साधारण प्रकार के यन्त्रों के लिए प्रारम्भ में मूल्य का 
20 प्रतिशत तथा विशेष प्रकार के यन्त्रों टे लिए मूल्य का 
33; प्रतिशंत देना पड़ता है । 
निश्चित की गयी है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भविष्य 
में लघु उद्योगों की वस्तुओं के: विक्रय को व्यवस्था 
करेगा। इस निगम के चार संहायक निगम--बम्बई, 
मद्रांस, कलकत्ता तुथा नयी दिल्ली. में स्थापित' किये गये 
हैं। विपणन एवं 'हायरपरचेज' सम्बन्धी सुविधाओं के 
अतिरिक्त यह निगम इन उद्योगों के लिए आवशयक 
कच्चे पदार्थों की भी व्यवस्था करता है । 
प्रारम्भ से लेकर अबतक लगभग 7600 लघु उपक्रमों की 
स्थापना में योगदान दिया है। 


यूनिट दूस्ट श्रॉफ इण्डिया . 
(Unit Trust of India) ; 
यूनिट ट्रस्ट एक मध्यस्थ वित्तीय संस्था है जिसका 


, उद्देश्य .छोट-छोटे विनियोजकों की अतिरिक्त रकम को 


जमा करना ओर उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में 
विनियोग करुना है। इस प्रकार के विनियोग से प्राप्त 
आय को खर्च काट देने के बाद यूनिट खरीदने वालों के 
बीच लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाता है। 
भारत में यूनिट-टूस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना Ui 
Trust of Jndia Act, ]963 के अनुसार की गयी है 


सूद की दर 5 प्रतिशत . 


इस निगम ने 


तथा ! जुलाई, ।964 ई० से इसने कार्य करना प्रारम्भ ` 


कियाः। इसकी प्रारम्भिक पूँजी 5 करोड़ रुपये की है : 


जिसमें से 23 करोड़ रुपये रिजव बैंक द्वारा, 75 लाख 
€पये जीवन बीमा निगम द्वारा, 75 लाख रुपये स्टेट बैंक 


तथा इसकी सहायक संस्थाओं झरा एवं७] करोड़ रुपया: 
` अन्य अनुसूचित बैंकों ` तथां अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 


प्रदान किया गया है। 
. इसके प्रत्येक यूनिट की कीमत ।0 रुपये है जो समयः 


समय पर ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्ये पर जनता को बेचे . 


जाते हैं । कोई एक व्यक्ति कितना यूनिट खरीद सकता दै 


| «४ 
है. 


F 


> 


` होता है। 


' 


5 गिक वितत नरम भ्य वसीय सैस्थीए 90४ है 


इसकी फोई निश्चित सीमा नहीं है । इसकी व्यवस्था एक . 
बोर्ड ऑफ द्रस्टीज के अधीन है जिसके चेयरमैन एवं चार 
सदस्यों की नियुक्ति रिजवं बैंक द्वारा, एक सदस्य जीवन 
बीमा निगम द्वारा, एक स्टेट बैंक द्वारा नामजद किये जाते 
ह तथा शष सदस्य-संस्थाओं द्वारा दो सदस्यों का निर्वाचनः 


. भारत में इस प्रकार के एक बैंक की स्थापना दो 
कारणों से आवश्यक हो गयी थी। प्रथमतः देश की बढ़ती हुई 
ओद्योगिक आवश्यकताओं की पत्ति के लिए वृहत्‌ साधनं 
वाली एक सस्था की आवश्यकता थी मोर ।इतीयतः 


# औद्योगिक विक्रास के लिए वित्त प्रदान करने वाली 


i 4 


विभिन्नः संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिएं 
भी एक: शीपंथ संस्था (89७५ Institution) की 
आवश्यकता थी । 


इस प्रकार यूनिट ट्रस्ट देश के मध्यम एवं निम्न 
भायवाले वर्गे के लोगों की अतिरिक्त आय के विनियोग 
का, एक अच्छा वित अदान करता है। साथ ही, यह 
छोटी-छोटी वचतों को जमा कर देश के आयोजित आथिक 
विकास में इन्हें प्रभावधूर्ण तरीके से प्रयोग भी करेगा । 
माचे, 974 ई० तक 46 करोड़ रुपये के यूनिट का शुद्ध- 
विक्रयः (0९७६ 52९) हुआ था ।? ट्रस्ट अपनी पूंजी . का 
विनियोग भी करता है। निगम द्वारा 972-73 में 8.5 
प्रतिशत ब्याज दिया गया था । जून,-]97] ई० तक उसने 
।05 करोड़ रुपये का विनियोग किया था । वर्तमान समय 
में यह 8 प्रतिशत का लाभ दे रहा है.।' 


भारत का आोञोगिक विकास बेंक 
. (Industrial Development Bank of India) 


30 अप्रैल, 964 ई० को संसद्‌ ने एक विधेयक 
स्वीकृत किया जिसके अनुसार । जुलाई, ।964 ई० को 
एक औद्योगिक विकास बँक की स्थापना की गयी जो 
उद्योगों को दीघं एवं मध्यकोलीन साख प्रदान करता है। 
जापान, पश्चिमी जर्मनी, कैनाडा आदि देशों में औद्योगिक 
विकास बँके का पर्याप्त माद्वा में विकास हुआ है तथा 
इन देशों मे संस्थागत: वित्त ध्रबन्ध के क्षेत्र में इन्होंने 
अत्यधिक महुतत्वपुणं कार्यं किया हूँ। ओद्योगिक 
विकास बँक की . स्थापना भी एक ऐसी मुख्य 
संस्था के रूप में की गयी है जो उद्योगों को साख प्रदान 


` , करने वाली अन्य संस्थाओं की नादिर में सय 
रेगा। - साथ ही, यह क संस्थाः म 
स व mE ल वाली संस्थाओं के अभाव को देखते हुए बैंक का काये. 


स्थापना, व्यवस्थापन, तथा विस्तार (Pः०20!०n, 


' management and pn के. लिए भी ऋण 


प्रदान कर सकता है।' ओद्योगिक विकास बैंक की 
a ब 


Indie, I975. 


« 
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अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है जिसे बढ़ाकर वाद में 
।00 करोड़ रुपये तक किया जा सकता है तथा निर्गमित 


. पूजी अब 30: करोड़ रुपये है। बँक की सम्पूणं पूँजी 


रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदान की गयी है जो 
इसकी «व्यवस्था के लिए भी पूणं रूप से उत्तरदायी है। 


` रिजवं बँक का संचालक:मंडल इस बँक का भी संचालक 


मंडल है। इसे सरकार द्वारा ।0 करोड़ रुपये का 30 वर्षों 
के लिए व्याजमुक्त ऋण दिया गया है। ओद्योगिक 
विकास बँक़ के साधनों में आगे चलकर वृद्धि की भी 
व्यवस्था है। यह केन्द्रीय सरकार से कजे प्राप्त कर सकता 
है, बोंड तथा ऋण-पत्र वेच सकता है, रिजवं बैँक के 
राष्ट्रीय औद्योगिक साख कोष [Nationa Industrial 
Credit (Long term operation) Fund] से ऋण 
ले सकता है तथा एक वर्ष से अधिक के लिए जनता से 
जमा भी प्राप्त कर सकता है। ।976-77 में रिजवं 
बैक ने औद्योगिक विकास बैंक को ।50 करोड़ रुपये के 


. ऋण को स्वीकृति दी थी । अबतक रिजवं बैंक ने इस 


प्रकार से विकास बैंक को 526 करोड़ रुपये ऋण प्रदान किया 
है । सितम्बर, ।963 ई० मे (Refinance Corporation . 
for Industries) को भी ओद्योगिक बैंक में मिला 
दिया गया ।, : 


ओद्योगिक विकास बेंक के कार्य (Fonction of 
Industrial Developoment Bank) :--औद्योगिक 
विकास बैंक दंश में संस्थागत ओद्योगिक वित्त प्रदात 
करने की शीर्षस्थ संस्था है, अतएव इसका कार्य-क्षेत्र बहुत 
ही व्यापक है। बेंक निम्नांकित प्रधान कार्यों का संपादन 
करता है-- 


(क) . ऋण प्रदान करमा : ओद्योगिक विकास बैंक 
का “प्रधान कार्यं सभी प्रकार की भौद्योगिक संस्थाओं 
को ऋण प्रदान करना है। राजकीय तथा चिजी दोनों 
ही क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाएं बँक से कर्ज ले संकती 


. हैं। औद्योगिक विकास: बैंक ओद्योगिक संस्थाओं को 


प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के माध्यमः से 
भी कजं प्रदान कर सकता है । | 
() प्रत्यक्ष रूप में (Direct ^55iऽan८९) भी 
ऑद्योगिक विकास बैक औद्योगिक संस्थाओं को ऋण 
प्रदान 'कर सकता है । यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों कें हिस्से 
एवं ऋण-पत्नों (Shares, bonds and debentureऽ) का 
क्रय कर सकता है । इतना ही नहीं यह ओद्योगिक प्रतिष्ठानों 
द्वारा पुजी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों का अभिगोपन 
under Writing) भी कर सकता है । भारतमें अभिगोपन 


विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाता है। बैंक द्वारा ओद्योगिक 
प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋण एवं अग्निम को बैंक की इच्छा 
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पर इनके अंशों के रूप में भी परिर्बात्तत किया जा सकता 


है। इतना ही नहीं, .बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा . 


जारी किये गये व्यावसायिक पत्रों को स्वीकृत बट्टा अथवा 
पुनः बट्टा भी कर सकता है.। ४ 


(६) परोक्ष सहायता (707९० 83अंशैधा००) :-- 
औद्योगिक विकास बैक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परोक्ष 


रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण सहयोग 


प्रदान करता है। ऐसा बैंक मुख्यतः पुनवित्त (९९३०००) 
की सुविधा के द्वारा ही कर सकता है। सर्वप्रथम तो 
यह,ओद्योगिक वित्त तिगभ, राज्य वित्तीय निगम तथा 
इसी प्रकार से अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उसे 25 ब्षों 
तक दिये जाने वाले ऋण का पुनवित्त कर सकता है। 
द्वितोयतः, विकास बैंक व्यावसाथिक तथा सहकारी बैकों 


` द्वारा ओद्योगिक उपक्रमों को लेकर 30 वर्षों तक 


दिये जाने वाले ऋणों के लिए भी पुनवित्त की सुविधा 
प्रदान करता है तृतीयतः, यह व्यावसायिक बैंकों तथा 
अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यात के लिए दिये जाने 
वाले मध्यकालीन ऋणों के लिए भी पुमरवित्त की सुविधा 
प्रदान करता है। - > ठ 


(ख) प्रवर्तन तया तकनीक आदि को सहायता :-- 
औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठानं के प्रवत्तंन 
(Prom०t।०7) के कार्य में भी सहायता प्रदान करता है। 

' इस उद्देश्य से यह निवेश तथा विपणन-सम्बन्धी -जाँच- 
पड़ताल के अतिरिक्त तकनीकी जाँच में भी सहायता 


प्रदान करता है। इतना 'ही नहीं यह ओद्योगिक उपत्रमों- 


को तकनीकी एवं प्रशासनिक सेवाएं भी उपलब्ध 
करतः है । हु 


इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्य 
वैधानिक वित्तीय निगमों की तरह औद्योगिक विकास बेक 
द्वारा स्वीकार्य प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध 
नहीं है। इस सम्बन्ध में वैंक अपनी स्वेच्छा सें 
कार्यं कर सकता है। 


झौद्योगिक विकास. बेंक फो कार्थ-प्रणाली (९ 
operations of the 7. D. 8. .) :—इस प्रकार औद्यो- 
शिक विकास बँक भद्योगिक उपक्रमों को ऋण प्रदान 
करता. हैं, उनके ऋणों.की गारंटी प्रदान करता है, इनके 


द्वारा निर्गमितु अंशों एवं ऋण-पत्रों का अभिगोपन करता 


` ` हे, तथा पुनवित्त की सुविधा प्रदान करतां है। वास्तव 
` में, औद्योगिक विकास बैंक ने 954 से अपना कायं प्रारंभ 
' किया तथा जून, ।977 ई० तक बैंक ने 2448 करोड़ रुपये 


क्री प्रभावपूर्ण सहायता की स्वीकृति दी जिसमें से 622 


` _ करोड़र्पय वास्तव में, वितरित किये गये थे। इसमें से 


उद्योगों को प्रत्यक्ष सहायता के ख्प,में 348 करोड़ ' रुपये, 


सबसे अधिक खाद उद्योग को ।7-3 प्रतिशत, यन्त्र 
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उद्योग को ।5 9 प्रतिशत तथा वस्त्र उद्योग को ।3 प्रति- ` 


शंत दिया गया था । ।976-77 में इस बैंक ने 728 करोड़ 


रुपये के ऋण की स्वीकृति दी थी। ' 


` इस प्रकार औद्योगिक विकास बैँक रिजवे' बैक ऑफ ' 


इंण्डिया की सहायक संस्था के रूप में कार्यं करता है। 
969 ई० में बैंक ने देश के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष रूपं 
से आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक कार्यक्रम 
चलाया है। पाथ (ही, लघु ध्रमाप उद्योगों को भी 
विशेष रियायती दर पर बैंक द्वारा सहायता प्रदान की 


जाती है! किंन्तु इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में अभी - 


सन्देह प्रकट किया जाता है। आलोचकों के अनुसार देश 


में विभिन्त प्रकार को विशेषज्ञ वित्तीय संस्थाओं के रहते - 


हुए इस प्रकार की किसी पृथक्‌ संस्था-की आवश्यकता 
नहीं थी वरन्‌ इन्हीं संस्थाओं को ` अधिक सुदृढ़ बनाना 
अध्षिक उत्तम होता । फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
देश में औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं. को देखते हुए 


औद्योगिक विकास वैंक की "आवश्यकता पर किसी भी | 


प्रकार का. सन्देह नहीं प्रकट किया जा सर्कता है । 


ओऔद्योगिक विकास बेंक फे. ढाँचे में परिवर्तेन . 


(Restructuring of I. D. B. ..) :--अपने जीवन की 
अल्प अवघि में ही औद्योगिक विकास बैक ने दीघ तंथा 
मध्यम-कालीन ऋण प्रदात के क्षेत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
कायं किया । .`किन्तु फिर षी कुछ आलोचकों ने 


इसकी यह 'कहुकर आलोचना प्रारम्भ किया कि ' 


बैंक ने विकास बैंक के कार्यों का प्रभावपूर्ण तरीके 


से संपादन नहीं किया तथा यह औद्योगिक. विकास की | 


“शुरुआत करने में भी सफल.नहीं रहा । सरकार भी इन 


आलोचनाओं से तटस्थ नहीं रह सकी । अतएव दिसम्बर 


973 में एक विधेयक “Public Financial Institutions . 


(Laws) Amendment Bil!” संसद के समक्ष . प्रस्तुत 
किया गया जिसमें विकास बैंक .को रिजवं बैंक से पृथक्‌ 
करने की व्यवस्था की गयी ।.. इस विधेयक की बहुतः 


अधिक आलोचना हुई, फिर भी !975 में विधेयक पारित : 


हो गया। इसके अनुसार . औद्योगिक विकांस बैंक को 


«रिजर्व बैंक से पृथक कर फरवरी ]976 में एक स्वशासी ' । 


निगम बना दिया गया । इस प्रकार औद्योगिक विकास 


४अब एक स्वशासी निगम के रूप में काम करने लगा है । 


]977 की औद्योगिक नीति के अंतगंत औद्योगिक विकास 


छू 


बॅंक को लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को उनकी आवश्यकता- ` 


नुसार वित्त प्रदान करने का दायित्व सांपा गया है। 


र निष्कर्ष :--इस प्रकार स्वत्न्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत 
में उद्योग-धन्धों को वित्तीय तथा अन्म प्रकार की सुविधाएं 
प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय निगमों 
एवं औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी हैः। ये 
निगम तथा बैँक देश के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण 
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. मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 


Digitized ०मद्योमिक'थितिःमिःभए३' अन्धः बिसी थी 443. | 


सहयोग प्रदान कर रहे हैं इसमें कोई सन्देह नहीं । इन को ऋण, एरी दा प्रारम्भिक पूजी के लह पिछले . 


विभिन्‍न वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्र की संस्थाओं कुछ ब्ों में दी गयी रकम का अन्दांजा लगता है 


वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता (कुल करोड़ रुपये में)! | 


संस्थाएं '' , ; 2968-69 '. ` . 97-72 I972-73 I974-75 
औद्योगिक विकास बैंक , 48:6 _ ]40-4 924 I67-4 
औद्योगिक वित्त निगम 22-7 28:7 FATS IT 
औद्योगिक साख एवं विनियोग निग : 370: 55 5 53076 5 GOS 45.4 . 
राज्य ब्रित्तीय निगम : ]9:6 64%] . ' ~ ' 78:7 : 80-4 
राज्य. औद्योगिक विकास निगम. 447 23.6 3355 26-7 
यूनिट दूस्ट : A 4 JI0: Te I5:0 - 0:2 7-6 
जीवन. वीक्षा नियम SVMS 23:I. . - 78:0 55:8 . 
कुछे . I603 3346 ' 3298 . 4203 
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` उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्‍न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग-धन्धों को दिये जाने वाली "साख की 


ह « विद्योष अध्यथन-सूचीः 
]. Govt: of India... " : India, 976 bi 
2, Reserve Bank - : Report on Currency and Finance. 


3. Reserve Bank:of Jndia Bulletins. 


\———— 


+) t 


] 


, Reserve Bank of India : Report on Currency’ and Finance, ः RET 
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~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र य : 39 ; | _ 5 
बिदेशी पूजी एवं आथिक विकास RE 


(Foreign Capital and Economic Develop.nent) 


सारत के आयोजित आर्थिक विकास में विदेशी पु जी 
का महत्त्व (The role of Foreign capital in the 
planned Economic Development of India): 
भारत-जँसे अद्ध विकसित देश के आथिक विकास में 
विदेशो पूंजी का बड़ा ही महत्वपूर्णं स्थान है। ब्रिटिश 


शासन-काल में विदेशी पूंजी ने भारत के खनिज-उद्योग, ` 


जूट, रेलवे तथां नहर आदि के विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग 
प्रदान किया था । किन्तुं, उस समय विदेशी पूजी का देश 
के आशिक पुनरुत्थान तथा सन्तुलित ओद्योगिक विकास के 
लिए कभी: भी प्रयोग नहीं किया गया .था। इसके परि-. 
णामस्वरूप देश का औद्योगीकरण असंतुलित ढंग से हुआ 
जिसका देश की आथिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभावः 
पड़ा । अतएव स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्वं लोग विदेशी पू'जी 

« का भारत आना ठीक नहीं समझते थे। इसका प्रमुख 
कारण. राजनैतिक था क्योंकि विदेशी पुजी अधिकांशतः 
देश की प्रगति में बाधक सिद्ध होती थी । : 


किन्तु, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस समस्या ` कां 

रूप ही बदल गया है। आज हमारे देश की पंचवर्षीय 
योजनाओं में बड़ी-बड़ी रकमों के विनियोग का -आयोजन 
है जिन्हें देश के आंतरिक साधनों से प्राप्त करना प्रायः 
असम्भव है । मतः आज देश के ओद्योगिक विकास के 

« लिए विदेशी प्रजी की आवश्यकता एवं महत्त्व में वृद्धि हो 
गयी है । प्रायः ऐसा कहा जाता है कि अद्ध -विकसित देशों 
का आथिक विकास पूंजीगत साधनों के अभाव.तथा पुजी- 
निर्माण की कमी के फलस्वरूप अवरंद्ध-सा हो जाता है। 


अद्ध-विकसित आथिक व्यवस्था वाले देशों में जनसंख्या . 


एवं प्राकृतिक साधनों की तुलना में पुजी का अभाव 


. रहता है। भारत के साथ तो यह बातं विशेष रूप से पायी. 
. जाती है । हमारे देश की जनसंख्या विशाल है तथा यहां 


प्राकृतिक साधनों की भरमार है, 'किन्तु इसके समुचित 
उपयोग के लिए पूंजीगत साधनों एवं पूजी दोनों का 
अभाव है । योजना भायोग् (Planning Commission) 
के अनुसार, “भारत के विकास की योजनाएँ आन्तरिक 
साधनों से उपलब्ध वित्त की तुलना में बड़ी हैं । फलस्वरूप 


i 


fimujant to domestic saying. 


हमारे भधक प्रयत्नों के बावजूद साधनों का . कुछ अभाव 
रह ही जायगा जिसके लिए हमें विदेशों पर आश्रित रहना 
पड़ेगा ।”(अतः योजना आयोग के अनुसार वर्तमान स्थिति 
में द्रुतगति से औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूजी. 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।! इससे देश के आथिक विकास 
में विदेशी पुजी का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । भारत- 
जैसे अद्ध विकसित आथिक व्यवस्था वाले देश में विदेशी 
पूजी केवल आर्थिक विकास की गति .को ही प्रभावित 
नहीं करती, वरन्‌ इससे देश में बचत एवं विनियोग को 
भी प्रोत्साहन मिलता है ।? इस प्रकार आथिक विकास में 
विदेशी पूजी महत्त्वपृणं सढ्योग प्रदान कर सकती है। 
संसार क प्रायः अधिकांश देशों को अपने आथिक विकास 
के प्रारम्भिक काल में विदेशी पूंजी की सहायता लेनी 
पड़ी है | विदेशी पूंजी से विकास.को गति में तीब्रता . के 
साथ-साथ भांतरिक बचत को भी प्रोत्साहन मिलता है । 


` इसकी सहायता से देश की बचत-का आथिक साधनों के 


विकास में उपयोग किया जा सकता है । अतः विदेशी 
पुंजी की सहायता के बगेर देश में सन्तोषजनक आथिक * 
प्रगति नहीं हो सकती। तृतीय एवं चतुर्थं पंचवर्षीय 
योजनाओं में विनियोग की राशि के. अधिक होने तथा 
औद्योगीकरण पर अत्यधिक जोर देने के फलस्वरून हमें 
पहले की अपेक्षा विदेशी पूजी पर अधिक निर्भर - करना 

पड़ रहा है। * 


. भारत में विदेशी पु जी की मात्रा 
- (Amount of Foreign Capital in India) 
भारत में कुल कितनी विदेशी पुंजी का विनियोग 
हुआ है, इसका सही-सही अनुमान लगाना कठिन है। 
{ब्रटिश -शासन-काल में विदेशों .पुंजी भारत में. इतने 
विभिन्न ख्पों में आती थी कि इसे आँकने का कोई भी -. 


` प्रयत्न केवल अनुमान मात्र-ही रह जाता.था। फिर भी 


इस सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न -अनुमान' लगाए 
गए हैं। उदाहरण के लिए, ]9]! ई० में सर जाजं पैस 
(Sir George Pais) ने यह अनुमान लगाया था कि - 


DE HO न्‍नननना-+. रद कप । * 5 हे ५ ९ s = हू ५ 
../ ], (गा ४९०प्रागा३ rapid industrial development under present conditions, foreigh capital 
hasan important part to play.” STR : 
_ 2. ¥External finance is necessary not only'-to increase the ‘rate of development, but to 
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विदेशी पुँजी एवं आधिक विकास 7 


ब्रिटेन के कुल विदेशी विनियोग का प्रायः ।! प्रतिशत 


'भाग भारत में विनियोगे किय गया था। ।9]4 में 


भारत में विदेशी पूंजी का अनुमान 398 करोड़ पौंड तथा 
]932-33 ई० में 83 करोड़ पौंड लगाया यया था । ब्रिटिश 
एशोसियटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने ]933 ई० में भारत 
विदेशी पूंजी का अनुमान ।00 करोड़ पौंड लगाया था 
जिसका विवरण इस प्रकार से था :-- 
` . (करोड़ पौंड में) 
सरकार का स्टिंग कर्ज - 37: 
भारत में कार्य करने वाली कंम्पनियाँ जिनकी 
रजिस्ट्री विदेशों में. हुई है . ' 50:0 
भारत में रजिस्टर्ड, विदेशी कम्पनियाँ तथा अन्य lI 
कुल I00°0 
किन्तु श्री फिण्डले शिराज (Findlay Sbirras) 
ने. इन सभी अनुमानों को गलत बतलाया है। इनके 
अनुसार 929-30 ई० में भारत में कुल 50 करोड़ पौंड 
की ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी । 929-30 ई० के बाद 
और अधिक मात्रा में ब्रिटिश पूंजी भारत आयी जिससे 
इस मात्रा में अब तक अवश्य ही बहुत अधिक वृद्धि हो 
गयी होगी । 


 रिजवं बैंक ने भारत में विनियोग ,की गयी विदेशी ' 
- पूंजी का सर्वेक्षण कर ]948 ई० में “भारत के विदेशी 
« दायित्व एवं सम्पत्ति की गणना'- (Census ०f Indias 


Foreign Liabilities ‘and 89803) नामक एक 
पुस्तिका? प्रकाशित की । इस रिपोर्ट के अनुसार' 30 जून, 
948 ई० को भारत में कुल 3204 करोड़ रुपये की 
विदेशी पू'जी लगी हुई थो जिनमें सरे 230 करोड़ रुपये 
अथवा 72 प्रतिशत भाग केवल इंगलैंड से प्राप्त हुआ । 


- . इसके अतिरिक्त अमेरिका ने केंवूल 30 करोड़ रुपये ही लगाया 


था। इसी प्रकार श्री एम० शाह के अनुसार विभाजन 
के समय भारत में 430 करोड़ रुपये की विदेशी पुंजी 
कारखानों, बगानों तथा.व्यापार में लगी हुई थी जिसमें 


. भारत संघ में 299 करोड़ रुपये की पूंजी रही। .960 
ई०) के अन्त में विदेशी विनियोग (£07९82 0५४॥683 


tment) की रकम 630.5 करोड़ रुपये 
उची गयो था । इसमें-से 52:4 करोड़ रुपये पेट्रोलियम 


` उद्योग में, 2894 करोड़ रुपये निर्माण उद्योगः में, 995 


.उपये बगान उद्योग में तथा शेष पूजी अन्य उद्योगों 
Ce रिजवं बैंक के हीं एक अध्ययन के अनुसारमार्च 


965 तक भारत में निजी क्षेत्र में कुल विदेशी विनियोग 
935-8 करोड़ रुपये था जिसमें 6।3:9 करोड़ , रुपये प्रत्यक्ष 
तथा 322'5 करोड़ रुपये पोटेफोलियो विनियोग था। | ' 


वास्तव में, देश में प्रयुक्त कुल विदेशी पुजी का सही- 
सही अनुमान लगाना कुछ कठिन हो गया है । इसका कारण 
यह है कि अधिकांश विदेशी कम्पनियों ने भारतवासियों 
को हिस्सेदार के रूप में भी रख लिया" है। इनमें ` सेनः 
रेले, टाटा आई०.सी० आई०, बिरला नाफिल्ड आदिं 


` उल्लेखनीय हैं । टीटागढ़ पेपर भिस्‍्स में भी इसी तरह 


प्रायः 80 प्रतिशत भारतीय हिस्सेदार हो गये हैं। कुछ 
विदेशी कम्पनियों ने अपने संचालक मण्डल में भारतीय 
संचालकों को भी नियुक्त किया है। इससे विदेशी पूँजी 
के सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुमान लगाना बहुत कठिन- 
सा हो गया है। फिर भी, अभी भारत में कुल विनियोग 
की गयी पूजी का एक बड़ा भाग विदेशी पंजी के रूप में 
ही है। डा० ज्ञानचन्द के अनुसार “देश के प्रायः 769 
प्रमुख वतमान फर्मों में से लगभग 55 प्रतिशत फर्म . 
विदेशी व्यवस्था एवं नियन्त्रण के अन्तर्गत हैं। इनमें 
ब्रिटिश पूजी एवं व्यवस्था की प्रधानता है जिसके नियन्त्रण 
में प करो का 30 प्रतिशत भाग, कोयले का 
24 भाग, इंजीनियरिंग का 48 प्रतिशत भाग, 
जुट का 80 प्रतिशत भांग ओर रसायन तथा चीनी उद्योग 
का प्रायः 47 प्रतिशत भाग है ।'१ 

अगले पृष्ठ की तालिका से ]950-5] से ।974-75 . 
के बीच भारत में प्रयुक्त विदेशी सहायता का देशानुसार . 
विवरण स्पष्ठ होता है। Lies 

950-5] से 974-75 के बीच प्राप्त विदेशी ` 
सहायता के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विदेशी सहायता 
में अमरीका का अंशदान सबसे अधिक है। भारत को मिली 
कुल विदेशी सहायता में अमेरिका का भाग 4! प्रतिशत 
था। इस अवधि:में भारत को अमरीका से.कुल 5,300 - 
'करोड़ रुपये विदेशी सहायता प्राप्त हुई । विदेशी 
सहायता प्रदान करने वालों के क्रम में दूसरा स्थान पुननि- . 
माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैक ([n€rn208] 
Bank of Reconstruction and T)evelopmert या 
I. 8. R. 0.) ओर आत्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (I7!९ः- 
national Development Association य LD. 
4.) जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं को प्राप्त हुँ। इन 
संस्थाओं ने लगभग ।6-2 प्रतिशत सहायता प्रदान 
की । इसके पश्चात्‌ इंगलेंड, जमंनी और रूस का स्थान 


- 7 7 उक्त सर्वेक्षण के अनुसा उक्त सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कूल विदेशी व्यावसायिक विनियोग 30 जून, ।948 ० को 320-42 _ 


“करोड़ ख्पये था जिसमें ब्रिटेन का विनियोग 230 करोड़ रुपये यानी कूल विनियोग का प्राय: 7] प्रतिशत भाग था। 


Quarterly, 947, ‘pp. 326-333. ' 


' . Census of India’s Foreign Liabilities and Assets : Reserve Bank of India—P. 84 ह 
2, Dr. Gyanchadd—“Industrialisation of India and Commonwealth Countries’ 


—Indis 


® 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


4. 


है जापान ने 4-6 प्रतिशत के करीब विदेशी सहायता प्रदान की है । 


5 


विदेशी सहायता--देशानुसार उपयोग (/950-5! से 974-75) 
— 


अब प्रश्‍न यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश में 
विदेशी पूंजी का उपयोग लाभदायक है अथवा नहीं ? 
7 भारत में विदेशी: पूंजी के प्रयोग के पक्ष में बहुत-से तकं 
दिये जाते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप .से महत्त्व- 

पूर्ण हैँ :=- ` 
(क) भारत में आथिक विकास के लिए प्राकृतिक 
साधनों की भरमार है। यहाँ पर सभी आवश्यक 
प्राकृतिक पदार्थों की प्रचुरता है, किन्तु ` पूंजी के अभाव 
` . में इनका समुचित विकास नहीं हो पाया है । इस प्रकार 
i बिदेशी पुजी के उपयोग द्वारा .हम विशाल एवं विविध 
प्राकृतिक संपत्ति का विकास कर अपना जीवन समृद्ध बना 

` कते हैं । 


(ख) विदेशी पूँजी के उपयोग से उत्पादन की नवीन : 


पद्धति की जानकारी भी प्राप्त हो. सकती है। हमारे 
देश में उत्पादन के आधुनिक तरीकों का अभी बहुत कम 
विकास हुआ हू । ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी के साथ 

जो तकनीकी जानकारी (०hnica] Kn०७९।१६९) देश 
को प्राप्त होती हे, वह भी एक बहुत बड़ा लाभ हं। 


शामिल हैं। 


मर युगोस्लाविया शामिल हूं. । 


कया विदेशी पूजी का देश में प्रयोगं किया जाय ?:- 


पो० एल० 
: “ ऋण अनुदान 480/855 कुल प्रतिशत 
(>> me प्रतिशत / 
- ¶. कन्सौरटियम सदस्यः 8537 ` 686 , 2637 ‘ II860 897 
॥. रूस तथा-पूर्वी यूरोप? के देश .023 8 22 I03] 78 
ता, अन्य 220 II2 " .. 332 2:5 
कूल ` 9780 - 806 2637 * : 3223 200:0 
के 5 (40) , (6॥) ` (99) (00.0) 
स र क 2566 87 2637 5300 40°8 
ब्रिटेन i II35 I2 ~ I047 8:7 
प० जमनी । 976 34 I00 7°6 
सोवियत रूस 844 8 852 64 
जापान - 634 L 635 4:8. 
 आई० बी० आरं० डी० : 670 5 670 $°] ' 
आई० डी० ए० I470 I70 | 


(ग) विदेशी पू'जी के अभाव में देशी पू जी भी प्रभाव- 
पुणं नहीं हो पाती । उदाहरणं के लिए, जब कोई 

उद्योगपति देश में कोई कारखाना स्थापित करना चाहता 
है जिसके 'लिए कुछ विदेशी यन्त्र आदि . आवश्यक होते 
हैं तो ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी अथवा सहायता. नहीं 
थिलने पर सम्पूर्ण कायं ही ठप्प पड़ जायेंगे । 


(घ) विदेशी पूँजीपति उद्योग-धन्धों की स्थापना 
के: लिए आवश्यक प्रायः सभी प्रारम्भिक कार्यवाहियों को 
करते हैं तथा प्रारम्भिक जोखिम भी उठाते हैं। बाद 
में, इनके हारा दिखाये. गये मार्ग पर देश के उद्योगपति 
भी चल सकते हैं। त्रिदेशी'पूजी के उपयोग का एक 
यह भी लाभ है। 

(च) विदेशी पूंजी के उपयोग से देश.में आंतरिक बचत 
एवं विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है जिससे भविष्य में 
और अधिक आधिक विकास, के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 

(छ). रेल, बन्दरगाह, सिंचाई की योजनाओं तथा 
विद्युत. उत्पादन-केन्द्रों आदि आथिक विकास के उपादानों _' 
कीं स्थापना में विदेशी पूजी के अनुभव से लाभ उठाने. के ` 
लिए भीः विदेशी पू'जी का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। .. 


` !. कन्सोरटियम सदस्यों (07507८० ९०७९75) में, आस्ट्रियो,. बैल्जियम, कनाडा, डेनमाकं, फ्रांस, .. 
` पृ०` जर्मनी, इटली, जापान, 'नीदरलेण्ड्स, स्वीडेन, ब्रिटेन, अमेरिका, आई० बी० आर०. डी० और आई० डी० ए० 


2. यू० 'एस० एस०, आर» एवं पूर्वी यूरोप - के. देशों में बृल्गे रिया, चैकोस्लोवाकिया हंगरी, पोलैंड, यू० एस० | 
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जो इस प्रकार से हैं :-- 


(क) विदेशी पूजी का सबसे बड़ा दोष राजनीतिक है।. 
जो देश विदेशी पूंजी का अधिक उपयोग: करता है, वह' 
` धीरे-धीरे राजनीतिक क्षेत्र में पराधीन वन जाता है . प्रायः 
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किन्तु विदेशी पूजी के उपयोग के कतिपय दोष भी हैं 


^ 


यह कहा जाता है कि शासनसत्ता व्यापार का अनुगमन 
करती है। (£8 f०ll0w th९ 7५९.) . मधम" एशिया 


` के. अधिकांश देश इसके उदाहरण हैं। देश के अन्तर्गत 


सुरक्षा एवं आधारभूत उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाने 
से कभी-कभी देश को सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। 


(ख) विदेशी पूंजी के अधिक प्रयोग करने से स्वतन्त्र 
आथिक नीति को अपनाने में भी कठिनाई होती है। भारत 


`ने समाजवादी समाज की स्थापना को अपने आदशं के 


रूप में स्वीकार किया है। हमारी विदेशी नीति भी 


: सक्रिप तटस्थता के आधार पर आधारित है। ऐसी , 


स्थिति. में अमेरिका, इंगलँड तथा पश्चिमी जमंती आदि 
देशों से सहायता लेने पर विकास के क्रम को बदलने की 


' आवश्यकता पड़ सकती है । 


` (ग) विदेशी पूजी के उपयोग का एक अन्य दोष यह्‌ 


' है कि इससे वहुत-सा साधन व्याज' एवं लाभ के रूप में 


प्रतिवर्ष विदेशों मे चला जाता है॥ इससे देश को कोई 


लाभ "नहीं होता । साथ-ही-साथ, निर्धनता में भी वृद्धि : 


होती है। 


(ब) विदेशी लोग बहुधा देशवासियों को अपने निय- 
-न्त्रित उद्योगों में अच्छे-अच्छ पदों पर॑ नहीं रखते हैं। ये 


व्यावसायिक रहस्य को भी गुप्त रखने की कशिश करते 
हैं। इंससे देशवासियों को उचित लाभ नहीं होता । 


(च) अत्यधिक मात्रा में विदेशी यन्त्र आदि के प्रयोग 


से. विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ती है। -साथ ही, 


बिदेशी यन्त्र आदि उसी देश कॉ आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर निमित किये जाते हूँ; अतः उनसे. भारत-जेसे 


. ` - अविकसित देश, में विदेशी पूंजी के प्रयोग से अधिक” 


सहायता नहीं मिलती । \ 


'इस प्रकार विदेशी पू'जी-के उपयोग के उपरोक्त सारे 
दोष हैं। ढिन्‍तु यहाँ यंह, कहना अनुचित होगा कि 


भारत में. विदेशी पूंजी के उपयोग -में कोई आपत्ति . 


है, वास्तव में आपत्ति विदेशी नियन्त्रण के सम्बन्ध में है। 


अतः विदेशी पूजी.का देश के विकास के लिए इस शर्त - 


पर स्वागत किया जा सकता है: कि इसका नियन्त्रण हर 
हालत में भारतीयों के हाथ में ही रहे। वतमान समय 
में भारत सरकार की भी विदेशी पूजी के सम्बन्ध में यही 
नीति है। ~ § 


: ` विदेशी पूंजी एवं आथिक विकास ' र ` 447 


विदेशो पु जी के सम्बन्ध में सरकारी नीति . . 

(Government's Policy towards ‘Foreign 
Capital) 

भारत में गत शताब्दी के मध्य में रेलों तथा नहरों 

के निर्माण में बहुत अधिक विदेशी पूजी लगायी गयी। 

उन दिनों देश में पूंजी का अभाव था जिससे ओधोगिक 

विकास के मागें में: बहुधा वाधा पहुंचती थी, अतएव 

ब्रिटिश पूजी ने .देश में उद्योग-धन्धों की स्थापना में 


` प्रवर्तक तथा पथप्रदशंक का कार्य किया। भारत में 


प्राकृतिक साधन एवं श्रमिकों की भरमार थी तथा तैयार 


'वस्तुओं के ज़िए विस्तृत बाजार भी था । इस मौके से 


ब्रिटिश व्यवसायियों ने लाभ उठाकर भारत में ब्रिटिश 
पूंजी की ..सहायता से कोयला एवं “चाय तथा कहवा 
बयानों को प्रारम्भ किया। इस प्रकार गत शताब्दी में 
अधिकांश उद्योगों का विकास विदेश: i की सहायता 

से ही हुआ था। किन्तु वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में - 
विदेशी पूंजी का विरोध कई कारणों से किया जाने लगा । 
विदेशी उद्योगों में भारत-वासियों को रोजी नहीं मिलती 
थी जिससे भारतवासी ओद्योगिक ज्ञान से वंचित रह , 
जाते थे।' भारत की तत्कालीन विदेशी सरकार भी 
विदेशी कम्पनियों को तरह-तरह से प्रोत्साहन प्रदान करती 


थी जिससे भारतवासियों को'भांरी लति उठानी पड़ी | 


` ]923 ई० के फिस्कल कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में ` 
इस बात ,कां जिक्र किया था कि भारतवासी विदेशी 
पूंजी को अनियस्तित तरीके से भारत आने देने के पक्ष . 
में नहीं थे। फिर भी आयोग ने विदेशी पूजी की 
सहायता से देश के औद्योगिक विकास के पक्ष में अपनी 
सिफारिश दी थी। किन्तु आयोग के अल्प-संख्यकों ने | 
अपनी विमति टिप्पणी (०००० ४००१) में विदेशी ` 
पूंजी के लिए निम्नलिखित तीन शत्तों का सुझाव दिया '. 
था--(क) विदेशी पूजीवाली कम्पनियों की | 
भारत में ही की जाय तथा इनकी पूजी भारतीय मुद्रा में 
हो; (ख) इस प्रकार की कम्पनी के संचालक मण्डल में 
भारतीय व्यक्तियों को एक उचित अनुपात में रुखना - 
चाहिए, तथा (ग) इन कम्पनियों द्वारा भारतवासियों ' 


- के प्रशिक्षण की समुचितं व्यवस्था की जानी चाहिए। | 


7925 ई में विदेशी पूजी समिति ने भी इनमें अधिकांश | 
सुझाव को स्वीकार करते हुए यह सुझाव दिया थाकि | 
भारत में विदेशी पूजी को प्रोत्साहन देता चाहिए। परन्तु ` 
समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि जब सरकार 
किसी विदेशी व्यापारी को विशेष रियायत दे तो इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि उस रियायत से मुख्यतः 
भारत को ही लाभ पहुंचे। साथ ही, इन 

द्वारा भारतवासियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था भी ९ 
की.जांनी चाहिए । किन्तु भारत सरकार ने समिति की 
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इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया और विदेशी पू जी 
तटकर संरक्षण की सम्पूर्ण सुविधाओं तथा सरकार द्वारा 
दी गयी अन्य रियायतों का लाभ उठाती रही । ]93?ई० 
के संविधान में इस बात की व्यवस्था की गयी कि किसी 
को ब्रिटेन निवासी ब्रिटिश भारत में सम्पत्ति के अधिकारी 
होने तथा किसी प्रकार के व्यवसाय अथवा व्यापार करगे 
पर्‌ कोई रुकावट नहीं होगी । 


नेशनल प्लानिंग कमिटी ने भी ओद्योगिक .वित्त- 
, सम्बन्धो अपने प्रतिबेदन में भारत में विदेशी पूजी के 
उपयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित शत्तों की सिफारिश की 
थी-(!) भारत में विदेशी पूंजी का विनियोगं सरकार 
की अनुमति के बगैर नहीं किया जाय; (2) विदेशी पू जी 
का उपयोग ऊपर की शर्तों के अतिरिक्त किसी भी आधार- 
भूत उद्योग; खनिज तथा अन्य प्रकार की प्राकृतिक सम्पत्ति 
सम्बन्धी 'उद्योगों में नहीं किया जाय; (3) किसी भी. 
उपक्रम में विदेशी पूजी .का उपयोग सरकार द्वारा 
निर्धारित शर्तों पर ही किया जाना चाहिए; तथा (4) 


उद्योगों में लगायी गयी वतमान पूंजी शीघ्रातिशीक्र 


प्लानिंग कमिटी ने विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में उपरोक्त 
सभी सुझाव दिये थे । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद विदेशों 
पु जी-सस्बन्धी नीति 
(Policy towards Foreign Capita 
since Independence) 


स्वतन्त्ता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने 
/ ]948 ई० में अपनी औद्योगिक नीति सम्बन्धी घोषणा में. 
विदेशी पूजी के महत्त्व को स्वीकार किया, किन्तु यह 


बात भी स्पष्ट कर दी गयी कि भारतीय उद्योग में इस . 


प्रकार की पूजी के उपयोग पर सावधानीपूर्वक नियन्त्रण 


रखा जायगा | साथ ही, यथासम्भव इसका नियन्त्रण एवं- 


स्वामित्व भारतीयों के हाथ में ही रहेगा । इसका ध्यान 

भी रखा जायगा कि विदेशी पूंजी के उपयोग से विदेशी 
प्रतियोगिता को अनावश्यक प्रश्रय नहीं मिल रहा है तथा 
इसका प्रयोग देश के प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए 

ही किया जा रहा है | 949-50 ई० के 'फिस्कल कमीशन 

` ने भी देश में विदेशी पू'जी के महत्त्व क्रो स्वीकार किया । 
. किन्तु आयोग ने यह बतलाया कि इसं प्रकार की पूजी 
का उपयोग केवल राजकीय क्षेत्र की उन योजनाओं में 


आधारभूत उद्योगों, खनिज एवं प्राकृतिक सम्पत्ति सम्बन्धी . 


सरकार द्वारा ले लेनी चाहिए। इस प्रकार नेशनल: 


भारतीय अ्थंशास्त्र 


विदेशी पंजी को आवश्यक बतलाते हुए इस बात की 
सिफारिश की कि इस सम्बन्ध में सरकार को इस (प्रकार 
की नीति का अनुकरण करना चाहिए जिससे.कि भारत 


में विदेशी पूजी के उपयोग के लिए समुचित वातावरण | 


तैयार हो सके । 


भारत में विदेशी पूजी के सम्बन्ध में सरकार की 
नीति 5 अप्रैल, ।949 ई० को प्रधान मंत्री द्वारा संविधान 
सभा में दिये गये भाषण से अधिक स्पष्ट. हो जाती है। 
प्रधान मंत्री ने विदेशी पूंजी के महत्त्व पर जोर देते हुए 


कहा कि हमारे यहाँ अतीत में जिस प्रकार विदेशी. पूंजी `. 


को राष्ट्र के विकास में लाया गया है, उसी के परिणाम- 
स्वरूप आज इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि राष्ट्र 
के हित में विदेशी जी के कार्य-क्षे्र एवं उसके उपयोग 
पर नियन्त्रण रखा जाय। किन्तु आज स्थिति पूर्णतः 
भिन्त है। अतः आज विदेशी पूजी पर . नियन्त्रण का 
उद्दे्थ यह होना चाहिए. कि इसका उपयोग भारत के 
अधिकतम लाभ के लिए किया जा रंहा हो। हमारा~ 
राष्ट्रीय `बचत इतनी अधिक नहीं हैं कि इससे विकास की 
नयी योजनाओं का सम्पादन किया जा. सके । अतः विकास 


की योजनाओं के “कार्यान्वयन में 'विदेशी पूजी की 


आवश्यकता पड़ती है। भारत की वत्त मान परिस्थितियों * 
-में विदेशी पूंजी का महत्त्व इस कारण से भी अधिक है 
कि इसके साथ ही विदेशों से हम मशीनें, यन्त्र तथा 


` तकनीकी जानकारी जिनका भारत में अभी अभाव है, 
- प्राप्त कर सकते हैं । ४०३ 


,इस प्रकार विदेशी पुंज के सम्बन्ध में झरत 
सरकार को नीति ।949 ई० में संविधान सभा के समक्ष 
प्रधान सन्त्री के निम्न बयान -से अधिक स्पष्ट हो 
जाती है: : 5.4 


(!) भारतीय उद्योगों की तरह ` विदेशी उद्योगों 
को भी भारत सरकार की औद्योगिक नीति 
का अनुकरण करना होगा, - 5% 


(2) सरकार विदेशी उद्योगों पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध 
नहीं लगाना'चाहती है जो अन्य समान भारतीय 
उद्योगों पर लागू न हों, 

` (3) विदेशी पूजी वाली कम्पनियाँ भी उन्हीं :नियमों. 
के अनुसार "लाभ कमाने के लिए स्वतन्त्र होंगी 
जो यहाँ की कम्पनियों पर लागू हैं, _ 


inflow of all such foreign capital as desires to come to India,” 
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पूजी एवं भाथिक विकास a | ‘~ 


(5) यदि किसी विदेशी कम्पनी को सरकार अपने 
अधिकार में लेगी तो उसे. उचित मुआवजा 

दिया जायगा । र 
प्रधान मंत्री ने,यह बतलाया कि साधारणतः विदेशी 
उपन्रमों का ` नियन्त्रण.'भी भारतीयों के हाथ में ही होना 
चाहिए, किन्तु एक निश्चित समय के लिए विदेशी 


` नियंत्रण में भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी, 


बशर्ते कि वह राष्ट्रीय हित के विपरीत न हो । इसी प्रकार 


“ यदि उपयुक्त भारतीय उपलब्धः नहीं हों तो किसी विदेशी . 


की नियुक्ति में भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी । 
इस प्रकार उपरोक्त .शत्तों को ध्यान में रखते हुए सरकार 
विदेशी पूंजी का देश के आथिक विकास में सहयोग 
प्रदान करने के लिए सदा स्वागत करेगी । 
ment would’ gladly welcome their contribu- 
tions in a constructive and co-operative role 
in development of India’s economy.) , 

द्वितीय योजनाकाल में उत्पन्न विदेशी विनिमय 
सम्बन्धी संकट की स्थिति में भारत-सरकार की विदेशी 
पू'जी-सम्बनंधी नीति में पुनः कुछ आवश्यक संशोधन किया 
गया । - 4 जुलाई, 957 ई० को भारतीय संसद्‌ में : पुनः 


ˆ , प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि “हमलोग भूतकाल में 
सदा विदेशी पूंजी का स्वागत:करते रहे हैं और वर्तमान: 


में भी स्वागत करेंगे।”. (We ‘have always wel- 
comed foreign capital in the past and we 


._ shall welcome it in the future.) Mr 


इस प्रकार भारत सरकार की वर्तमान नीति: विदेशी 
पूंजी को प्रोत्साहन प्रदान करनेवाली रही है। योजना 
आयोग ने भी भारत सरकार की नीति को स्वीकार करते 


` हुए इस बात पर जोर दिया है कि विदेशी पूंजी का देश 
के आथिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वतन्त्रता- . 
- प्राप्ति के बाद प्रारम्भ में देश में ब्रिटिश विनियोग कुछ 


कम हो गया था, किन्तु प्रधान मंत्री के इस आश्वासन के 


` बाद पुन: इसमें पुरानी गति आ गयी । आज संयुक्त राज्य 


अमेरिका, कत्ताडो तथां रूस आदि देशों का विनियोग भी 
भारत :में बढ़ रहा है। साथ ही, सरकार द्वारा विदेशी 
पूंजी को. विभिन्‍त प्रकार से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा 
है । सरकार आजकल विदेशी फमों, संस्थाओं तथा सरकार 
से साझेदार्‍ियाँ भी स्थापित कर रही' हैं--उदाहरण के 


लिए एक ब्रिटिश फर्म एवं एक जर्मेन फर्म के द्वारा लोहे 


एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किये गये हैं। अप्रैल, 


956 ई० में एक जापानी फर्म के साथ"मल्टिपुल युनिट ' 


इलेक्ट्रिकल कोचेज ( Multiple Unit Electrical 
C००९8) के निर्माण के लिए समझौते की स्वीकृति दी 


` ,गयी। रूस की सरकार के सहयोग से देश में एक इस्पात 


.l, Economic Survey—I97i-72, Govt. of India, 
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का कारखाना स्थापित किया गया है। इस प्रकार विदेशी 
एवं भारतीय व्यापारियों के मेल-जोल से संयुक्त उद्योगों 
का निर्माण-किया जा रहा. है जिससे विदेशों से इक्विटी 
कैपिटल (९१०/६५ €22]) भी मिलती है। इस दिशा 
में शुरुआत हो चुकी है; जैसे मोटरकार के निर्माण के लिए 
विरला नफील्ड, बसों एवं ट्रकों. के निर्माण के लिए टाटा 
बंज तथा साइकिल बनाने. के लिए सेन-रैले का साझा 
आदिं। ६722८“ 2256 
`` पंचवर्षोय योजनाएं एवं विदेशी 
. ~ पुजी की आवश्यकता 
( Five Year Plans and the need of Foreign 
PRR ८ Capital ) | 

पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी 
सहायता की आवश्यकता पड़ती है । . उदाहरण के लिए, 
प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five ४९47 P]2n) में 
भारत को 38°75 करोड़ रुपये: की विदेशी सहायता : 
प्राप्त हुई थी जिसमें से 293 करोड़ रुपये की राशि प्रथम 
योजनाकाल में प्रयुक्त हुई.  : i 

इसी प्रकार दवितीय पंचवर्षीय योजनाकाल' (9९००70 ` 
Five Year Plan) में 5 वर्षों में 800 करोइ रुपये ' 
विदेशी साधनों से प्राप्त करने का-आयोजन था | किन्तु; 


- द्वितीय योजना के प्रथम 2 वर्षों में ही विदेशी विनिमय 


संकट (Foreign Exchange Cri is) की स्थिति उत्पन्त 
हो गयी. तथा रिजवें बैंक के विदेशी बिनिमय कोष में तीव्र . 
गति से कमी होने लगी । इससे द्वितीयं योजना के इस 
सम्बन्ध में सम्पूर्ण अनुमान ही अस्त-व्यस्त हो गये । किन्तु, 
विश्व बँक तथा अन्य देशों की सहायता से स्थिति में घीरे- : 
धीरे सुधार हुआ । - द्वितीय योजना के अन्त तक 253! .. 
करोड़ रुपये 'की विदेशी सहायता उपलब्ध हुई थी जिसमें 
से ।430:2 करोड़ रुपये की .राशि प्रयुक्त हुई) ; 
तृतीय पंचवर्षीय योजना ( Third Five Year’ 
P]7) में भी विदेशी पूंजी के प्रयोग पर जोर दिया गया 
था; तृतीय योजनाकाल में कुल 2935:9 करोड़ रुपये की - 
विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी; इसमें से लगभग 2200 
करोड़ रुपये की राशि प्रयुक्त की गयी थी । इसी प्रकार 
966-67 में ।547 करोड़ रुपये, ./967-68 में 7]9 करोड, 
रुपये, 968-69 में 947 करोड़ रुपये तथा 7969-70 में 
634 करोड़ रुपये. की विद बहाणा प्राप्त हुई थी । 
इसमें से 966-67 में 3] करोड़ रुपये, !967-68 में ` ` 
7766 करोड़ रुपये, 968-69 में 90 करोड़ रुपये तथा ` : 
]969-70 में 856 करोड़ रुपये का प्रयोग किया गया था।:. 
छं योजना (7०0७ Five ४९३7 P।३7) में पाच | 
वर्षों में 26]4 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का अनु ` 


_ 
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- को 376] करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत | 
* अतिरिक्त गैर-सरकारी संस्थाएं; जैसे--फोर्ड फाउण्डेशन, 
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मान लगाया गया था.। इसमें से 380 करोड़ रुपये ?-7 
480 के अःतर्गेत तथा 2234 करोड़ रुपये अन्य सहायता 
के रूप में प्राप्त होने की आशा थी। किन्तु योजना में 


अंतिम रूप से 2426 करोड़ २० की रकम प्राप्त हुई ।' 


पंचवर्षीय योजनाओं में राजकीय क्षेत्र में विदेशी. 
पूंजी की मात्रा का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से 
लगाया जा सकता है :”- 


एंचवषीय योजनाओं में विदेशी सहायता (करोड़ रुपये में) 
_ योजना राजकीय क्षेत्र -राज़कोय कषेत्रं में कुल व्यय का 
में कुल व्यय विदेशो सहायता: प्रतिशत 


प्रथम योजना 7960 88 9:6 
द्वितीय योजना 4,672 - ,049 22°5 
तृतीय योजना 8,577 . 2,423 28:2 
एक-वर्षीय 

योजनाएं 

(966.69) - 6,766. 2,426 32:8 
चतुर्थं योजना 

(969.74) 6,48] 2,523 2:9 
पाँचवीं योजना 
(7974-79) 39,303 5,834. I5:0.. 


पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत 
सरकार विदेशी. सरकारों एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं 
से कर्जे ले रही है। सरकारी स्तर पर अमेरिका, 

` रूस, चेकोस्लोवाकिया तथा जापान से भारत को कर्ज के 
रूप में विदेशी साधन प्राप्त हुए हैँ । कोलम्बो प्लान तथा 
अमेरिका क्रे प्वांइट फोर प्रोग्राम, ?८ 480 तथा 665 के 
अन्तर्गत भी सरकार को सहायता मिलती हैं। विश्व बैंक 
तथा इसकी सहायक संस्था के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त 
निगम (International Finance Corporation) से भी 


` भारत को सार्वजनिक तथा निजी दोनों - क्षेत्रों में पर्याप्त 


सहायता मिल रही है। जून, 976 ई० तक विश्व बैंक 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ जेसी संस्थाओं से देश 
हुआ था । इनके 


अमेरिका का आयात-निर्यात बैंक (Export-import 
B27) आदि से भी ऋण मिल रहा है। | 


पाँचवों पंचवर्षीय योजना (974-79) का आकार 


श बहुत बड़ा होने के कारण इसमें और अधिक माला में विदेशी 
` साधनों की आवश्यकता का अनुमान था। किन्तु यदि हम 


पाचवी पंचवर्षीयश्योजना की सफलता के लिए , विदेशी 
पूंजी पर्याप्त मात्रा में चाहते हैं तो हमें इसके लिए देश में. 


विश्वास एवं सुरक्षा का समुचित वातावरण तैयार. करना 


< !. चतुर्थ योजना में विदेशी ऋणों के लौटाने में लगी रकम को छोड़ दिया 
कुल 4000 करोड़ रुपये विदेशी पूजी की आवश्यकता होगी ।" 0 के 


बाय को 
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भारतीय अर्थशास्त्र 


होगा । साथ ही, हमें इस सम्बन्ध में अपनी नीति को ' 
आर भी 'अधिक उदार बनाना होगा |. न इस सम्बन्ध में 
अमेरिका के राजदूत श्री बंकर के सुझावों का यहाँ उल्लेख 
आवश्यक ,जान पड़ता' है। इन्होंने विदेशो पूंजी को 
आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ देने का 
सुझाव दिया था :-- 4 


4 (क) विदेशी उद्योगों को एकाएक राष्ट्रीयकरण के भय 


से मुक्त करना, 
(ख) करों में विशेष छूट; तथा 
(ग) दुह्रे कर (Double Taxation) से सुरक्षा । 


` इस प्रकार की सुविधाओं के फलस्वरूप देश-में विदेशी 
पूजी को मात्रा में निश्चय ही वृधि होगी । अधिक मात्रा 


में विदेशी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत - 


सरकार ने अपनी मुद्रा का 6 जून, ।966 ई० को अवमूल्यन 


- किग्रा । अवमृल्यन से अधिक मात्रा में विदेशी पूजी के 
आकर्षित होने की आशा थी, किन्तु ऐसा नहीं हो पाया। ` 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan). 
में पहले विदेशी सहायता को कम-से-कम रखने को प्रयास 
किया गया था। योजना के प्रारूप में राजकीय क्षेत्र में 


कुल 2443 करोड़ रुपये विदेशी सहायता का अनुमान किया | 


गया था। किन्तु तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा खाद्य 


एवं खाद्य-पदार्थो के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम- - 


स्वरूप विदेशी सहायता की बड़े पैमाने पर आवश्यकता 
पड़ी । पाँचवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में विदेशी 
सहायता के; रूप में 3434 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ तथा 
अंतिम दो वर्षों में 2400.करोड़ रुपये की. सहायता का 


` अनुमान था.। 'इस प्रकार पाँचवीं योजना में राजकीय क्षेत्र: 


में कुल 5834 करोड़ रुपये प्राप्त होने. की आशा है पर 
योजना के कुल व्यय का प्रायः ]5 प्रतिशत भाग। | 


भारत में पूंजी का निर्माण 
(Capital Formation in. India) 


पूजी-निर्माण का तात्प यह है कि कोई देश अपनी 
समस्त चालू उत्पादन-क्षमता को अपने वर्तमान उपभोग 


की आवश्यकताओं में ही नहीं लगाकर इसका एक अंश ' 


पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में लगाता है ।. इससे देश की 
उत्पादन-क्षमता बढ़ती है जिससे भविष्य में अधिक. वस्तुओं. 


का उत्पादन होता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक प्रतिवेदन. _ 


के अनुसार, “पू'जी-निर्माण किसी देश की वर्तमान उत्पत्ति 
एवं आयात का वह भाग है जो गणना की अवधि . में प 


तो उपभोग में लगाग्ना जाता है न निर्यात ही किया. जाता | 
यदि उन्हें भी सिव 


- 
०, 


|| 


io 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विदेशी पूजी एवं आथिक विकास 


है, वरन्‌ पूं जीगंत वस्तुओं के कोष में वृद्धि के लिए प्रयोग 
“- किया जाता है ।” (Capital formation is that part 


of a country’s current output and imports. 
which is neither consumed nor exported dur- 


ing the accounting period but set aside ‘as 


additions to its stock of capital good.) 


भारत को प्रमुख आथिक समस्या जनता की निघंनता 
तथा निम्न जीवन-स्तर है ।. जीवन-स्तर में सुधार के लिए 
कृषि एवं उद्योग दोनों के उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है 
ओर उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में 
पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार देश के 


` आथिक विकास की गति पूंजी के निर्माण पर ही निर्भरः 


करती है। द्रुतगति से आथिक विकास के लिए तो हमें 
अत्यधिक मात्रा में पू जी की आवश्यकता पड़ेगी । -इससे 


. देश में पूंजी .के निर्माण की समस्या अति महत्त्वपूर्ण हो 


जाती है। अभी कुछ ही वषं पूर्व तक हमारे पूंजी बाजार 
(capital market) में पू जी का अभाव था। कहा जाता 
था कि` भारतोय पूंजी विकास के कार्यक्रम में उचित 
सहयोग नहीं प्रदान कर रही है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व 
देश की राष्ट्रीय आय अनुमानतः 2,000 करोड़ रुपये यानी 
कुल राष्ट्रीय आय के प्रायः 6 प्रतिशत भाग का विनियोग 
होता था । ]948-49 ई० में देश की राष्ट्रीय पूंजी 8000 
से 9000 करोड़ रुपये के बीच हो गयी थी जिस पर 6 
प्रतिशत की दर से कम-से-कम 480 करोड़ रुपये विनियोग 
होना चाहिए था, किन्तु जानकार सूत्रों के अनुसार 
विनियोग की रकम 350 से 450 करोड़ रुपये कें बीच में 
ही थी । योजना आयोग के अनुसार 950-5] ई० में 
राष्ट्रीय आय 9,।।0 करोड़ रुपये थी जिसमें से 450 करोड़ 
रुपये, यानी प्रायः 5 प्रतिशत का ही विनियोग हुआ था । 
प्रथम योजना के अन्त में 955-56 ई० में राष्ट्रीय आय 
बढ़कर ।0,800 करोड़ रुपये हो गयी तथा विनियोग 790 
करोड़ रुपये; यानी प्रायः 79 प्रतिशत हो गया। द्वितीय 
योजना के अन्त तक ।960-6] ई० के मूल्य-तल के आधार 
पर राष्ट्रीय आय बढ़कर अनुमानतः 4,500 करोड़ रुपये 


` हो गयी। तृतीय योजना के अन्त तक इसी मूल्यः पर 


राष्ट्रीय आय बढ़कर ]9,000 करोड़ रुपये होने -का ' अनु- 
अ जबकि यह ]5,039 करोड़ रुपये ही हुई । चतुर्थ 
योजना के अनुसार !967-68 ई० में बचत की दर 8 


प्रतिशत थी। यह बढ़कर. 973-74 ई० तक !2:6. 
` प्रतिशत हो गयी । कुल आंतरिक बचत (670557207९8६० ` 
` ५३४/०8) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना भें पर्याप्त माता में वृद्धि 


रही है । ।974-75 में आंतरिक बचत ।75 प्रतिशत से 
न i में ।9:5 प्रतिशत हो गयी ।' 


पंचवर्षीय योजनाओं में आंतरिफ़ ' बचत, विनियोग. 
I. Economic Survey, !976-7. 
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एवं विदेशी पूँजी का अन्दाजा निम्नाँकित तालिका? दे 
लगाया जा सकता है ` ˆ 7 


झांतरिक बचत, विदेशी पूजी एवं कुल पूंजी-निर्माण ” ` 
| राष्ट्रीय आय के प्रतिशत सें * 
वर्ष शुद्ध आंतरिक. विदेशी पूजी कुल पूंजी 
` बचत का आगमन: निर्माण 
950-5] 5:7% oI ° 5:8 
I955-56- ` 9:7 -0°6 I0:3 
-960-6] 9:3 37 . ॥24: 
I965-66 II:2. 2-6 . I38 
968-69 9:9 I:3 II-2 
I973-74 72:2 0:8 I3:0 
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इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में विनियोग एवं. 
आंतरिक.ब्रचत में धीरे-धीरे वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 
स्पष्ट है कि आंतरिक बचत में वुद्धि के साथ-साथ विदेशी _ 
पूजी के विनियोग को भी इतोत्साहित किया जा रहा है 
जिससे कि अर्थ-व्यवस्था.स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो 
सके । किन्तु विदेशी पूंजी की आवशयकता में अपेक्षित 


` कमी नहीं हो रही है? 


किन्तु, नया विनियोग की इस दर से हमारा द्रूतगति. | 
से आथिक विकास सम्भव है ? इंगलैंड तथा अमेरिका जैसे 
देशों में प्रति-व्यक्ति आय को.20-25 वर्षों में दुगुना करने 
के लिए राष्ट्रीय आय के !2 से 5 प्रतिशत के शुद्ध विनियोग 
(net investment) कीःआवश्यकता होती है। किन्तु 
'भारत-जैसे देश में जहाँ. जनसंख्या में प्रतिशत 2:5 प्रतिशत 
की दर-से वृद्धि होती है, केवल प्रति-व्यक्ति' आय को 
समान बनाये रखने के लिए (maintaining Per-capita 
‘income constant) राष्ट्रीय आय के 6 से 7 प्रतिशत 
के विनियोग की आवश्यकता पड़ेगी । इससे यह स्पष्ट >> 
है कि. हमारे देश में विनियोग की वर्तमान दर निश्‍चय 
ही अति असन्तोषजनक है । : ' | 

किसी भी देश में फर्ी का . निर्माण एक बड़ी प्रक्रिया . 
है जिसमें निम्नलिखित तीन स्तर स्पष्ट रूप से देखने को 
मिलता है:  : 


(!) बचत का होना, जो बचाने की इच्छा एवं योग्यता क 


. ` पर निर्भर करता हैः ES 
(2) बचत को जमा कर “उचित दिशा में लगाना 
जिससे उसे विनियोग करने योग्य बनाया जा | 
सके । यह बेंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास 
पर ही निर्भर करता है, तथा 
. (3) पूंजीगत माल (८५०४४) 80005) की, उपलब्धि ` 
जो साहसोद्यम पर निर्भर करता है। . 


2 ‘The Economic Times, June 28, I969 & Economic Survey, I976-77, 


3. Af I968-69 Prisce, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


< 


ड़ 
प् 


*< ` mud 


452 


है] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत में पुंजी-निर्माण के क्षेत्र में कुछ प्रधान कठि- 
नाइयाँ हैँ \ सर्वप्रथम कठिनाई तो बचत को छुपाकर रखने 
(॥०7¡०९) की प्रथा के फलस्वरूप है। हमारे देश में 
यह प्रथा आज भी प्रचलित है। बचत का कुछ भाग 
निर्यात भी कर दिया जाता है जिससे देश की आवश्यक- 
ताओं की पुत्ति के लिए उपलब्ध नहीं होता। पूंजी के 
निर्माण पर.कर का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कर की 
माद्वा अधिक होने से विनियोग कम होता है। उदाहरण 
के लिए, ।947-48 ई० के लियाकत अली के बजट का देश 
में पूजी-निर्माण पर बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। 
समाज में धन:एवं आय के वितरण का भी पूंजी के निर्माण 
पर प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण इस प्रकार 
का हो कि इसका अधिकांश भाग मध्यमः एवं निम्न आय- 
वाले वर्गों के व्यक्तियों को प्राप्त हो तो इससे पूं जी-निर्माण 
भें कमी आ जाती है। इसी 'प्रकार एक विकसित बैंकिंग 
व्यवस्था का अभाव भी पूजी:तिर्माण के मागे में बाधा 


-पहुंचाता है।. | : 


भारत में 
है । एक विकासोन्मुख आथिक व्यवस्था वाले देश में 
राष्ट्रीय आय का कंम-से-कम 5 से 20 प्रतिशत भाग तक 
विनियोग के लिए.बचाना आवश्यक है। किन्तुं भारत में 
बचत इससे बहुत ही कम होती है। यहाँ पू जी-निर्माण की 
दर में कमी के बहुत-से कारण हैं। किन्तु-देश में उत्पादन 


क्षमता की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।. 


प्रति-व्यक्ति उत्पादन कम होने के कारण बचत एवं विनि- 
“योग का क्रम, होना स्वाभाविक ही है। भारत में सवेत 
निर्धनता का निर्मम जाल फैला हुआ है। देश की. अधि-. 
कांश जनता को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन भी नहीं 


मिल पाता । ऐसी परिस्थिति में अद्ध -भूखी एवं अद्ध -नंगी ` 


जनता से अधिक बचत की आशा करना केवल दुराशा मात्र 


ही होगी। कुछ लोग, जैसे 949-50 ई० का फिस्कल | 
| विशेष ग्रध्ययन-सुची | र 

: India’s Foreign Liabilities: and: Assets Survey .Report 

(2962).. . ८ ः 

* Report ‘of the Committee .on: utilization 
‘Assistance, ]964. 

: Foreign Aid and India’s Economic Growth. 
Development without Aid. I 
First, Second, Third, Fourth & Fifth Five rear Plans. 
Draft, Five Year Plan (I978-83). . | i 


l. Reserve Bank of India 
2, Govt. of India 

3, Dr.‘V. K. R. V. Rao 
4, NCAER ' 


. §. Planing Commission ॥ 
6. Planning Commission 


पूष्जी-निर्माण की दर निश्चय. ही बहूत कम 


भारतीय अर्थशास्त्र 


` कमीशन, पूंजी के निर्माण की कमी का कारण उद्योगों के 


राष्ट्रीयकरण का भय बतलाते हैं । परन्तु वास्तव में बात... 


` ऐसी नहीं है। देश में बैंकिंग व्यवस्था के समुचितं विकास 


का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। 


किन्तु, देश की पंचवर्षीय योजनाओं के सफल सम्पादन 
के लिए पू जी-निर्माण की दर में वृद्धि अनिवाये है। देश 
के उपभोग-स्तर को नियन्त्रित कर पूंजी के निर्माण में 
वृद्धि की. जा सकती.है। किन्तु हमारे देश में उप्रभोग-स्तर 
इतना निम्न है कि वर्तमान परिस्थितियों में इसमें किसी 
प्रकार की कमी का प्रभाव उत्तम नहीं होगा। अतः हमारे 
सामने केवल एक ही उपाय नजर आता है--वह है उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण । देश के 'उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण 
से इनका लाभ जनहित के उद्देश्य से आर्थिक विकास के 
कार्यो में लगाया जा सकता है और इस प्रकार पूंजी के - 
निर्माण में वृद्धि की जा सकती है। अतः, सुझाव के तौर - 
पर यह कहा जा सका है कि यथाशीघ्र देश के प्रमुख उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण किया जाय जिससे कि इनकी व्यवस्था 
जनहित के उद्देश्य सें की जा सके तथा इनके लाभ, को 
«विकास के कार्यो में लगाया जा सके। इस सम्बन्ध में 
सरकार द्वारा जीवन बीमा, 4 प्रमुख व्यावसायिक वेंकों' 
तथा सामान्यं बीमा उद्योग आदि का राण्ट्रीयकरण निश्चय 


: ही एक प्रशंसनीय कदम रहा है। किन्तु इसके लिए सरकारी 


क्षेत्र के उद्योगों की व्यवस्था में सुधार करने. की आव- 
` इयकता होगी । देश में पू जी-निर्माण को प्रोत्साहित करने 
के लिए बैंकिंग एवं विनियोग व्यवस्था के विकास. को 
प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है । 4 प्रमुख व्यावसायिक 
बॅंकों के राष्ट्रीयकरण से इस सम्बन्ध -में बहुत अधिक 
सहायता की आशा को. जाती है। साथ ही, छोटी-छोटी 
बचतों को एकत्र करने पर भी पूरा जोर देना चाहिए ।. 
इस सम्बन्ध में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया जेसी. संस्थाएं भी 
विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रही हैं । 


of. External - 


| इस उ 
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- अध्याय : 40. - 


औद्योगिक श्रम ' 
(Industria! Labour) 


भारत में झौझोगिक श्रम का. बढ़ता हुआ महत्त्व 
(Growing Importance of Industrial Labour in 
India) : -= भारत में औद्योगिक श्रम के एक पृथक्‌ वर्ग 
का अभ्युदय गत. शताब्दी के मध्य से आरम्भ होता है । 
अठारहुवीं शताव्दी के अन्त तक वँशानुगत परम्परा के 
आधार पर आधारित कुटीर उद्योग-धन्धों ने अनेक प्रकार 
की कलापूणं एवं सुन्दर वस्तुएं तैयार कर देश के विदेशी 
व्यापार को समुन्नत किया था। _ किन्तु, कुटीर उद्योग- 
घन्धों के विनाश के फलस्वरूप: कारीगरों को बाध्य होकर 
भूमि पर आश्रित होना पड़ा। इस प्रकार बहुत दिनों तक 
` कृषि ही देश के विशाल जन-समुदाय की जीविका का एकः 
मात्र साधन थी । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में सरकार 
द्वारा अकाल को दूर,करने के लिए बड़े पैमाने पर नहरों 
एवं सड़कों का निर्माण प्रारम्भ "किया गया । इसी सम्य 
देश में रेलवे का निर्माण बड़ी तेजी के साथ प्रारम्भ हुआ । 
इन निर्माण-कायों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कार्य 
मिलने लगा, अतः धीरे-धीरे जनसंख्या का प्रवाह गाँवों से 
शहरों की ओर होने लगा । थोड़े ही समय के बाद देश में 
खनिज उद्योग का विकास प्रारम्भ हुआ तथा धीरे-धीरे 
बगान एवं कारखाना उद्योगों का महत्त्व भी बढ़ने लगा.। 
संगठित उद्योगों में देश क्रे विभिन्न भागों से मजदूर 
आकर कार्य करने लगे तथा इस प्रकार देश में. औद्यो- 
गिक मजदूरों के एक पृथक्‌ वर्गे का अभ्युदय हुआ । बहुत 
दिनों तक इनकी संख्या-बहुत ही कम रही; भतः देश के 


सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में इस वरे का कोई महत्त्व ` 


नहीँथा।. ॐ 
'निम्नांकित तालिंका' से भारत में ओद्योगिक श्रमिकों 
'की संख्या का अन्दाजा लगता है--- 


.. और अधिक हुई है। किन्तु, 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि !900 ई० से कार- 
खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में निरंतर 
वृद्धि हो रही है ।.950 ई० के वाद इनकी संख्या सें वृद्धि 
फिर भी देश में कुल कार्यशील, 


“जनसंख्या का ` केवल प्रतिशत भाग औद्योगिक मजदूरों ` 


का है। यह प्रतिशत कम अवश्य है किन्तु राष्ट्रीय आय 
में ओद्योगिक श्रमिकों का योगदान अधिक होने के कारण 
इसका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। 

विभिन्‍न पेशों में लगे श्रमिकों की संख्या :--उपयुक्त 
तालिका से स्पष्ट है कि भारत में गत कुछ वर्षों से औद्यो- 
गिक श्रसिकों की संख्या में वृद्धि हो रही हैं। ` इस वृद्धि 


का भमुख कारण स्वतन्त्ता-प्राप्ति के बाद देशं का ब्रुत- 
गति: से ओद्योगिक . विकास है। देश के विभिन्न उद्योगों ` 
में काम करने वाले मजदूरों की, संख्या का अन्दाजा 
निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाता है? : ५: ' 
उद्योग ।968 में ओसत प्रतिदिन 
काम करने वाले मजदूरों 
aes . की संख्या (लाख में) 
।. निर्माण-उद्योग «  . . 444 ` | 
2. खनिज उद्योग . 6] 
3. बगान, - वन तथा मत्स्य ` -Ii:0 
4. भवन-निर्माण 9-0 
5. विद्युत, गैस एवं अन्य 3:9 
6. वाणिज्य एवं व्यापार 53 
7. यातायात, संग्रह एवं संवहन 224 
8. सेवाएँ - SE 6-2 
- कुल 63 | 


` उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत के संगठित 


EN ` संख्या (लाख में) * 

I900 5 $ उद्योगों में. काम करने वाले श्रमिकों में सबसे अधिक कार- 
I920. . 40. खानों में ही कार्य करते हैं। 968 ई० में सभी राज्यों को 
I940 220: ~ ' मिलाकर कारखानों में कुल 4440 हजार मजदूर औसत 
I950 १ 30:0 “प्रतिदिन-काम करते थे । इसी प्रकार बगानों में 968 ईश _ 
I960 ~ 38:0 में प्रतिदिन औसत ।! लाख मूर र यातायात तथा संव- _ 

` I969 | : .48:0 हन में 22'4 लाख जिनमें से रेलवे भें ।3.5 लाख सजदूर, - =" 
I972 533 खोनों में [968 ई० में 6।0 हजार मजदूर तथा प्रमुख - 
क The Indian Labour Year Book and India Pocket Book of Bconomie-Information, 
2; Report of the National Labour Commission, P. 27. Ms 
, ट 
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बन्दरगाहों में 68 हजार मजदूर प्रतिदिन औसत रूप में 
काम करते थे | ।968 ई० में कारखानों में काम करनेवाले 
मजदूरों-में सबसे अधिक महाराष्ट्र (938 हजार), इचा 
प्रदेश (384) तथा पश्चिमी बंगाल (850 हजार) में ओर 
सबसे कम उड़ीसा में (75 हजार) मजदूर काम करते थे। 
968 ६० में बिहार राज्य में 258 हजार मजदूर आसत 
रूप में प्रतिदिन कारखानों में काम करते थे । 


कारखातों में काम करनेवाले मजदूरों में से सबसे 
अधिक मजदूर सूती:वस्त्न उद्योग में लगे हुए हूं। सूती- 
बस्त्न उद्योग में ]965 ई० में औसतन प्रतिदि न 86 लाख 
७ मजदूर काम करते थे। इसी प्रकार खानों में काम करने 


बाले मजदूर में सबसे अधिक मजदूर कोयले की खानों में 
काम करते थे। ।969 ई० में कोयले की खानों में 64 


. लाख मजदूर कार्ये करते थे. द ; 


« - ]965 ६० में बगानों में प्रतिदिन औसत रूप से ।।'6 
लाख मजदूर काम करते थे। ।9] ई० में बगानों में 
काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 70 हजार ।92] ई० 

` में प्रायः ]0 लाख थी । इस प्रकार बगानों में काम करने- 


वाले श्रमिकों की संख्या में भी धीरे-धीरे वृद्धि हो रही ' 


है। बगान उद्योगों में चाय, कहवा तथा रबर उद्योग 
प्रमुख हैँ जिनमें 965 में क्रमशः 807 हजार तथा 236 
हजार तथा 22 हजार मजदूर प्रतिदिन कार्यं करते थे। 
चाय के बगानों में काम करनेवाले अधिकांश मजदूर 
बगानों में ही बस गये हैं जबकि कहवा बयानों में काम 

' करनेवाले मजदूर अधिकांशतः गाँवों से आते-जांते हैं । 
रबर के बगानों में भी काम करनेवाले प्रायः आधे” मजदूर 
बाहर से कार्ये करने आते हूँ। ' 


औरत झर बच्चे” :--95] ई० में कारखानों में 
,काम करनेवाले कुल वयस्क श्रमिकों में क्रमशः ]4 प्रति- 
शत ओरतें थीं । ।949 ई० में बगानों में काम करनेवाले 
वयस्क मजदूरों में 47:2 प्रतिशत औरतें थीं । गत कुछ 
: वर्षो से खानों तथा कारखानों,' दोनों में काम करने वाली 
- औरतों की संख्या में-धीरे-धीरे कमी हो रही है। सती- 
वस्त्र उद्योग में यह कमी सर्वाधिक है। खानों में औरतें 
आजकल निचली सतह में काम नहीं करतीं 
952 ई० में कारखानों. में कुल 6,!59 बच्चे कार्य 
ये अधिकांशतः रसायन एवं रासानिक पदार्थो 
के उत्पादन वाले उद्योगों, अधात्विकं खनिज तथा तम्बाकू 
उद्योग में काम करते थे। कारखानों में काम करने वाले 


बच्चों के प्रतिशत में भी धीरे-धीरे कमी हो रही है। . 


. ]892ई० में इनका अनुपात कुल श्रमिकों का प्रायः. 3:9 
. प्रतिशत था जो 952 ई में घटकर केवल 0:25 प्रतिशत 
र E रह विवरण मुख्यतः “Recent Developments 
27. 4-5 पर आधारित है! 


भारतीय अर्थशास्त 


रह गया । किन्तु, बगानों में आज भी अधिक संख्या में 
बच्चों का. उपयोग किया जाता है। असम में चाय के . 
बगीचों में ।950-5] ई० में 73,776 अथवा 'कुल श्रमिकों 
के प्रायः !4:3 प्रतिशत बच्चों की संख्या थी । इससे स्पष्ट 
है कि बच्चों का आज भी बगानों में अधिक उपयोग किया 
जाता है। _ f 
झौद्योगिक श्रम को पुत्ति 
(Supply of Industrial Labour) 

पश्चिमी देशों में उद्योगों में कार्यं करने वाले श्रमिकों 
का एक स्थायी वर्ग होता है जिसका कृषि आदि से क 
-सम्बन्ध् नहीं रहता । उन देशों में अधिकांश मजदूरों का 
पालन-पोषण कारखानों के वातावरण में ही होता है। 
कारखानों के वातावरण में इनका यह पगउन-पोषण उनकी 
ओद्योगिक श्रेष्ठता के लिए बहुत हृद तक उत्तरदायी है। 
किन्तु, भारत .में इंस प्रकार के एक स्थायी औद्योगिक 
श्रमिक वर्ग का बहुत दिनों तक अभाव रहा है। आज भी 
भारतीय उद्योगों में काम करनेवाले अधिकांश मजदूर 
गाँवों से ही आते हैं। ओऔद्योगिक केन्द्रों में काम करने 
वाले अधिकांश श्रमिक वास्तव में ग्रामीण ही होते हूँ 
जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा गाँवों में ही होती है तथा 
जिनकी आस्था ग्रामीण रीति-रिवाजों में रहती है । इससे 
गाँव के जीवन में ही उन्हें अधिक प्रेम रहता है तथा शहरों 
के अनोखे वातावरण एवं परिस्थितियों से इनका जी ऊब- 
सा जाता है। ` अत: यथाशीघ्र अवसर मिलने पर ये गाँवों 
'को लौट जाने का प्रयत्न करते हैं। इनमें से अधिकांश 
मजदूरों का कृषि से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सम्बन्ध 
रहता है। उदाहरणार्थ, वे अधिकांशतः या तो संयुक्त कृषक 
परिबार के सदस्य होते हैं. या उनका कोई अपना सगा- 
सम्बन्धी घर परः कृषि-कार्यं करता. है। इस प्रकार आज 
भी भारत में पश्चिमी देशों की तरह औद्योगिक. श्रमिकों 
का एक स्थायी वर्ग नहीं हो पाया है । 


भारत में कृषि पर आश्रित जनसंख्या की बहुलता, 
जिनमें बहुतों को कृषि में 6 महीने भी कार्ये नहीं मिलता, 
को देखकर प्रायः इस प्रक्रार की.बात सोची जा. सकती है. 
कि भारत में औद्योगिक श्रमिकों की कभी कमी नहीं रही 
होगी । किन्तु बहुत समय-तक भारतीय उद्योग के समक्ष 


श्रमिकों के अभाव की समस्या रही हैं जो विशेष अवसरों `. 


पर जैसे 896 ई० के प्लेग तंथा 98 ई० के इन्फ्लुएंजा 
के समथ बहुत गम्भीर रूप धारंण कर लेती थी। किन्तु 
इसके उ जनसंख्या की तीब्र गतिं से वृद्धि के फलस्वरूप 
आज श्रमिकों के अभाव की कोई आशा नहीं की जा 
सकती ।, साथ ही, आवागमन के साधनों के विस्तार के . 


[in certain aspects of Indian Economy’ Part II, 
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औद्योगिक शमं 


फंलस्वरूप भी उद्योग-धन्धों में श्रमिकों का कभी अभाव 
` नहीं होता। फिर भी, आजकल हमारे देश में विशेषज्ञ 
श्रमिकों का अभावं है जिसके फलस्वरूप उद्योगों को-कभी- 
` कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। * 


' भरती का तरीका (Methods of Recruitment)— 
औद्योगिक मजदूरों की भरती के तरीकों का प्रभाव मजदूरों 
की कार्ये-क्षमता तथा कल्याण पर भी पड़ता है। भारत 
के कारखानों में मजदूरों की भरती का ढंग कुछ भिन्न 
होता है ।. मिल के व्यवस्थापक सीधे आवश्यक श्रम की 
भरती नहीं करते । अधिकांश भरती कुछ मध्यस्थों के माध्यम 
से ही होती है जिन्हें सरदार, जमादार, मिस्त्री या जोवर 
कहा जाता है। ये लोग प्रायः पुराने मजदूर होते हैं जो 
कारखानों की परिस्थितियों से पुर्णतः परिचित रहते हैं । 
यूरोपियन फर्मो में तो भरती की यह प्रथा आज भी पायी. 
जाती है क्योंकि मालिकों को मजदूरों के सम्वन्ध में उचित 
ज्ञान नहीं रहता । अतः इन कारखानों के मालिक एवं 
मजदूरों क्ेबीच ये मध्यस्थ एक आवश्यक कड़ी के रूप में 
कार्य करते हैं। पुराने मजदूरों पर भी इनका प्रभाव 
इतना अधिक रहता है कि काम छूटने के भय से ये इन 
मध्यस्थो को सदा कुछ-न-कुछ देने के लिए बाध्य होते हैं। 
इससे मजदूरों की स्वाधीनता घट जाती है तथा उनकी 
आय का एक भाग इन मध्यस्थों के पास चला. जाता है | 
- औरत' श्रमिकों फी भरती में भी इसा प्रकार की बात 
` पायी जाती है। 


भरती की दूसरी प्रथा ठेकेदारों के जरिये मजदूरों की 
भरती है। मिल-मालिक इस कार्ये के लिए कुछ ठेकेदार 

. नियुक्त कर देते हैं जिससे उनकी जवाबदेही समाप्त हो 
जाती है । कारखाने की ओर से इन ठेकेदारों को कमीशन 
दिया जाता है । रेलवे तथा कोयले की खानों में भरती 


की यही पद्धति आज भी प्रचलित है। कारखानों में उन्हीं 


' . ठेकेदारों की भरती स्वीकार की जाती है जिनको दरें 
सबसे कम होती हैं । ` किन्तु इस प्रकारं की भरती से 
मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती । यह पद्धति 
इसलिए भी दोषपुणं है कि मालिक इसमें श्रम-कल्याण- 
सम्बन्धी सुविधाओं को जिम्मेदारी से बच जाते. हैं. यह 
इसका सबसे बड़ा दोष है। साथ ही, इसमें मजदूरों का 


रे _ अत्यधिक शोषण भी होता है । 


` ` भारतीय कारखानों में मजदूरों की भरती का एक 
जरिया अंम अधिकारियों के द्वारा भरती भी है। बहुत-से 


कारखानों में अम-अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जितके” 


` जरिये मजदूरों की भरती होती है। भरती का यह तरीका 
प्रथमं दो तरीकों से अवश्य ही अच्छा है। किन्तु प्रायः 
यह देखा जाता है कि ये श्म-अधिकारी भी केवल नाम- 
: मात्रा का ही कार्य करते तथा भरती का कार्य वास्तव में 

-सरदारों द्वारा ही किया जाता है। इनके अतिरिक्त भरती 
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के अन्य तरीके भी प्रचलित हैं " कानपुर में उत्तर भारत 
नियोक्ता संघ ने इस कार्य के लिए एक श्रम नियोजनालय 
स्थापित'किया है। . बहुत-से जूट कारखानों में भी श्रम- 
नियोजनालय ( E०ए।०५७९ B५7९३५ ) की स्थापना 
की गयी है जिनका प्रमुख कार्य श्रमिकों की भरती करना 


` होता है। ` इस प्रकार -मजदूरों की भरती के बहुत-से 


विचित्र तरीके हमारे देश में प्रचलितं हैँ । 


काम-दिलाऊ संस्थाएं (Employment Exchan- 2 
868) ` :—किन्तु द्वितीय महांयुद्ध के बाद भरती के तरीकों 


-में आमुल परिवर्तन हुंआ | देश में सरकार द्वारा काम- 


दिलाऊ संस्थाओं ( Emyloyment Exchanए९5 ) की ... 
स्थापना की गयी है जो सभी प्रकार के लोगों को काम 
दिलाने का कार्य करती हैं। कारखानों में मजदूरों की 
भरती का कायेंभी इन संस्थाओं के जरिये ही किया 
जाता है। .इन संस्थाओं ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य 
प्रारम्भ किया है । अभी हाल में ही सरकार ने शिवाराम 

कमिटी के सुझावों के आधार पर काम-दिलाऊ दफ्तरों के 

पुनस गठन की वात निश्चित की है जिससे इन्हें अधिक 
उपयोगी बनाया जा सकता है । शिवाराम, कमिटी ने इस . 
सम्बन्ध में बहुत-से महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। सर्वेप्रथम 
तो” काम-दिलाऊ संस्थाओं को राष्ट्रीय नियोजनालय सेवा 
(National Employment Ser४ce) के नाम से स्थायी . 
रूप देने की सिफारिश की गयी। साथ हीं, सरकारी 
दफ्तरों में मजदूरों की भरती इन्हीं संस्थाओं के द्वारा को 
जानी चाहिए । सरकारी सहायता मिलने वाले कारखानों 
या दपैतरों में भी इन्हीं के.द्वारा भरती की जानी चाहिए। 
समिति ने यह सुझाव दिया है फि सभी वेकार व्यक्तियों 
की एक सूची रखी 'जाय जिसे कारखानों या अन्यं 
नियोक्ताओं के पास भेजा जाय । इसी प्रकार बेकार लोगों | 
को भी इस बात की सूचता दी जाय कि किस दफ्तर सें 
जगह रिक्त है । . कमिटी के सुझावों के आधारों पर काम 
करने से काम-दिलाऊ संस्थाओं को वास्तव में बहुत ही 
उपयोगी बनाया जा सकता है। . किंन्तु इस सम्बन्ध में 
हमारा अन्तिम उद्देश्य पश्चिमी देशों की तरह देश में _ 
एक स्थायी ओद्योगिक श्रमिक वर्ग की स्थापना होना चाहिए। 
वास्तव में, ब्र.तगति से औद्योगीकरण के . लिए यह नितांत - 
आवश्यक है ।. ` ४८ 


भारत में काम-दिलाऊ संस्थाओं की स्थापना ।945 
ई में प्रारम्भ हुई। ]973 ई० में देश में कुल 465 
काम-दिलाऊ सस्थाएं (Employment Exchanges) 
थीं तथा इनमें रजिस्टर्ड व्यक्तियों की संख्पा 6\45 हजार 
थी। नवम्बर, 956 ई० से काम-दिलाऊ संस्थाओं का 
नियन्त्रण राज्य सरकारों के अधीन आ गया है तथा केन्द्रोय 
सरकार फा कार्यं इस सम्बन्ध में केवल तीति-निधारण 
तक ही सीमित रह गया हे। 
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456 ` 
भारतीय अभिकों को कार्य-क्षमता 
(Efficiency of Indian Labourers). ~ 


प्रायः यह कहा जाता है कि भारतीय श्रमिक अन्य 
देशों के श्रमिकों की तुलना में अकुशल होते हैं । भारतीय 
श्रमिकों की यहं अकुशलता एक सर्वेविदित तथ्य की तरह है। 
इस प्रकार श्रम-आयोग के सम्मुख श्री एच० पी० मोदी 
ने .अपने बयान में यह बतलाया था कि “जापान का एक 
सजूर 6 कर्घों को चलाता है और उसकी कार्ये-क्षमता 95 
प्रतिशत होती है, चीन का एंक मजदूर केवल 4 कंघों को 
चलाता है और उसकी. कार्य-क्षमता 80 प्रतिशत होती है, . 
“किन्तु एक भारतीय.मंजदुर केवल 2 कर्घो को चलाता है 
. मर उसकी कार्य-क्षमता 80 प्रतिशत ही होती है।' इसी 
' प्रकार औद्योगिक आयोग के समक्ष एक बयान में यह 
बतलाया गया था कि यूरोप का एक मजदूर भारतीय मजदूर 
की अपेक्षा चौगुना कारये करता है। सूती-वस्त्र उद्योग की . 
स्थिति की जाँच करने के लिए जो टैरिफ वोडं नियुक्त 
किया गया था, उसने ।926-27 ई० में अपने प्रतिवेदन में 
कहा था “कि जापान में एक औसत मजदूर 240 तक्रुओं 
. परु, इंगलैंड में 570 से लेकर 600 तकओं पर तथा अमेरिका 
में 20 तक्‌ओं पर काम करता है किन्तु भारत में एक 
. मजदूर औसत रूप से 80 तकुओं पर ही कार्ये करता हैं। 
उपरोक्त विवरण से भारतीय श्रमिकों की अकुशलता और 
भी स्पष्ट हो जाती है। 2 


किन्तु डॉ० गिलबटं स्लेटर (Gilbert Slater) के 


अनुसार इत विवरणों में भारतीय श्रमिकों की अकुशंलता' : 


अधिक बढ़ा-चढ़ा' कर प्रदर्शित की गयी है। - भारत एवं 
लंकाशायर में एक कर्षे कों चलाने में लगाये गये श्रमिकों 
की संख्या से परिस्थितिका यथार्थे मूल्यांकन नहीं होता । 


भारत में अधिक श्रमिकों को लगाने का एक. कारण इनकी - 


कम मजदुरी भी है । लंकाशायर तथा अन्य पश्चिमी देशों 


में मजदूरी की दर अधिक .होने के कारण मजदूरों की . 


` संख्या में मितव्ययिता से काम लेना पड़ता है। इन सब 
बयानों के विपरीत सर थामस हॉलैंड ने भारतीय .श्रमिकों 
की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इनके 

अनुसार भारतीय श्रमिक देश के किसी भी उद्योग में. 
सफलतापुर्वक कार्य कर सकता है । द्वितीय-महायुद्धकाल में 

आये हुए ग्रेडी शिष्टमण्डल के अनुसार, “65 सेंट प्रतिदिन 


. पाने वाले भारतीय श्रमिक अन्धेरे वातावरण में अच्छी _ 
मशीन का उत्पादन कर रहे थे। बम्बई के.फायरस्टोन के 


कारखानों में भारतीय श्रमिक डेट्रीयोट स्थित फायरस्टोन 


न ` के कारखोनों में काम करने वाले श्रमिकों के बराबर कायं 


“करते थे । टाटा लोहे एवं इस्पात के कारखातों में प्रति- 


. “व्यक्ति हा उत्पादनक्षमता पिट्सबर्ग के कारखानों.से कम 


है।” इससे स्पष्टं है कि यूरोप तथा अमेरिका के 


अभिक की तुलना में भारतीय श्रमिक अकुशल नहीं हैं.। 


भारतीय अर्थशास्त्र 


भारतीय मिलों में कम उत्पादन का दायित्व केवल 
भारतीय श्रमिकों का ही नहीं है, इसके लिए देश का 
बातावरण: तथा प्रबन्ध की अकुशलता भी आंशिक रूप से 


` उत्तरदायी हैँ । भारतीय श्रमिक दा अशिक्षित होते ह । 
. इन्हें गन्दे वातांतरण में अद्यतन मशीनों द्वारा कायें करना 


पड़ता है तथा इनकी मजदूरी कम होती है, आदि 
अनेक कारणों से भी भारतीय श्रमिकों द्वारा उत्पादन कम. . 
होता है। 


` भारत में भम-सन्नियस 
- (Labour Legislation in India) 


: भारत में धम-सन्तिंयम इंगलँड तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका. जैसे-भद्योगिक देशों की तरह महत्त्वपूर्ण नहीं. हैं। 
कारण यह है कि यहाँ पश्चिमी देशों की तुलना में यन्त्रो 
का प्रचार बहुत धीरे-धीरे तथा बाद में हुआ । अतः, यहाँ . 
औद्योगिक श्रम के एक पृथक्‌ वरे का उदय भी बहुत बाद - 
में हुम । किन्तु, देश के औद्योगीकरण के साथ-साथ इन 
नियमों का महत्त्व भी. धीरे-धीरे बढ़ रहा है तथा आशा 
की जाती है.कि अगले कुछ वर्षो में पंचवर्षीय योजनाओं 
के सफल सम्पादन के फंसस्वरूप श्रम-सन्तियमों का महत्त्व 
और भी बढ़ जायगा । 


सारत में भ्रम-सन्निय् के इतिहास को निम्नलिखित 
चार कालों में विभाजित किया जा सकता है :-- 
], 788। ई०, जब देश में पहला श्रम-सन्नियम पारित ` 
हुमा, से लेकर ।92] ई० तक जब अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम-संघ का प्रभाव स्पष्ट होने लगा; 
2. 922 ई० से ।934 ई० तक; ` 
3. 935 ई० से 947 तक; तथाः - 
4.-स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद । हू 
प्रथम काल के श्रम-सन्तियम की विशेषता यह थी कि 
ये न किसी विशेष उद्योग के सम्बन्ध में ही बनायें 
जाते थे; जैसे बगान, कारखाना, खान इत्यादि । कारण यह 


.था कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास देश के 


विभिन्न भागों में तथा विभिन्न समय में हुआ था । द्वितीय : 

काल यानी ..922-34 ई०` में केन्द्रीय सरकार द्वारा ।922 _ 
ई० में कारखाना अधिनियम तथा 7926 ई० में औद्योगिक. 
संघर्षं अधिनियमः (Trade Disputes Act) पा रित हुए । 
इनके अतिरिक्त इस अवधि में प्रान्तीय~सरकारों ढारा भी -' 
बहुत-से अधिनियम बनाये गये ` जिनमें .बम्बई एवं अन्यं 
राज्यों के मातृत्व लाभ अधिनियम. (४९४०/५ ९०९- 
fit 306) विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हुँ ।  935 ई० से; ` 


` ।947 ई० के बीच भी देश में अनेक श्रम-सन्तियम बनायें 


गये । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद तो सरकार द्वारा भद्यो- | 
ग्रिक्त मजदूरों की समस्या को. विशेष रूप से महत्त्व दिया | 
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औद्योगिक भेम 


जा रहा है तथा इनके समाधान के लिए सरकार बहुत 
। इस उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र 
अधिनियम बनाये गये हैं. 


कारखाना अधिनियम 
(Factories Act)’ 

म देश के श्रम-सन्तियमों में कारखाना अधिनियमों कां 
रष महत्त्व है। सन्‌ ।850 ई० के बाद बम्बई का सूती- 
वस्त्र उद्योग बड़ी तेजी के साथ विकास कर रहा था जिसे 
देखकर लंकाशायर के. व्यवसायियों को ईर्ष्या होने लगी । 
इसी ईर्ष्या से उन्होने भारतीय मजदूरों के लिए श्रमिक. 
किया। इस आन्दोलन का दिखावटी उद्देश्य तो श्रमिकों 
का कल्याण था, किन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य भारतीय ` 
उद्योगपतियों के मागे में बाधाएँ उत्पन्न करना था। इसके 
फलस्वरूप  88! ई० (में पहली बार श्रमिकों 
के हित में एक कारखाना. अधिनियम बनाया गया । 
किन्तु चू कि यह अधिनियम श्रमिकों की सारी समस्याओं 
का समाधान नहीं कर पाया; अतएव 89], ।92], 922 
-तथा. ।934 में और कारखाना अधिनियम बनाये गये । 


948 ई० का कारखाना भ्रधिनियम 
(Factories Act, ]948) 

... किन्तु इन अधिनियमों में कई लुटियाँ थीं । अतः. 948 
में श्री रीगे. की अध्यक्षता में एक श्रम-जाँच-समिति की 
नियुक्ति की गयी जिसने पहले के सभी कारखाना अधि- 
नियमों की कटु आलोचना की ।-समिति के अनुसार बड़े-` 
बड़े स्थायी कारखानों में तो इन नियमों का पालन अवश्य 
होता था, किन्तु छोटे-छोटे एवं मोसमी कारबानों में 
इनका पालन नहीं किया जाता था । निर्धारित समय से 
अधिक' काम करने वाले मजदूरों को विधान द्वारा निश्चित 
दर से मजदूरी नहीं दी जाती थी | ` -साथ ही, कम आयु 
वाले बच्चों से भी काम लिया जाताःथा । इन सब त्रुटियों 
को दूर करने के लिए ।948 ई० में एक अधिक व्यापक 
कारखाना अधिनियम पारित हुआ जिसे ! अप्रैल, !948 
ई० से लागू किया गया है।. 


948 ई० का कारखाना अधिनियम दस या दस से 
अधिक व्यक्तियों द्वारा परिचालित शक्ति का प्रयोग करने 
: बाले तथा बीस या बीस से अधिक व्यक्तियों द्वारा. 
परिचालित परन्तु शक्ति. का प्रयोग नहीं करने वालें सभी 
कारखानों पर लागू होता है इसके अतिरिक्त राज्य 
संरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस अधि- - 
नियम की धाराओं को किसी भी ie व्यावसायिक नथा _ 
_ औद्योगिक संस्थानों पर भी लागू कर सकती हैं। इस अधि- 
” नियम के अन्तर्गत मौसमी तथा स्थायी कारखानों का 
विभेद समाप्त कर दिया गया है । 


~ 


` की दूंनी होगी । 


. बच्चों से कारखानों में काम नहीं लिया जा सकता । 
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इस अधिनियम के अनुसार कारखानों की स्थापना 
अथवा इनके विस्तार के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति 
आवश्यक बनायी गयी है ।  कारखानों के लिए रजिस्ट्री ` 
कराना तथा लाइसेंस प्राप्त करना भी आवश्यक बना दिया. 
गया है।. वयस्क श्रमिकों के लिए कार्य की अधिकतम 
अवधि प्रति सप्ताह 48 घण्टे तथा प्रतिदिने 9 घण्टे निश्चित 
कर दी गयी है। लगातार 5 घण्टे तक काम करने पर 


` घण्टे का विश्राम आवश्यक वनाया'गया। निर्धारित 


समय से अधिक काम करने से मजदूरी साधारण मजदूरी 
वेतन-सहित वाषिक छुट्टियाँ वयस्कों के 
लिए वषे में ]0 दिनों के बजाय 20 दिन काम के बाद 
एक दिन तथा अल्प-वयस्वकों के लिए ]5 दिनों के बाद 
एक दिन तय कर दी गयी। «भरत एवं मल्प-वयस्क 
मजदूरों से कारखानों में 6 बजे सुबह से 7 बजे संध्या तक . 
ही काम लिया जा सकता है। 4 वर्ष से कम आयु वाले 
[4 
वर्ष से ]3 वर्ष तक की आयु वाले अल्प-वयस्कों के काम 
की अवृधि प्रतिदिन 5 घण्दे निश्चित की गयी। साथ ही, 
इनसे काम लेने के पहले इन्हें शारीरिक समर्थता का 


` “प्रमाण देता भी आवश्यक बनाया गया ।. 


।948 ई० के कारखाना अधिनियम के अन्तत 
मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर भी पर्याप्त जोर दिया 
गया। हवा, रोशनी एवं तापमान के नियन्त्रण के अति-. 
रिक्त पीने के लिए स्वच्छ जल, शोचालय तथा स्नाना- 
गारों को भी व्यवस्था की गयी |. अप्रैल 949 ई० के 
बाद स्थापित होने बाले सभी :कारखानों में प्रति-श्रमिक 
500 घनफीट स्थान का रहना आवश्यक माना गया । 
मशीनों को चलाने, वन्द करने, उठाने तथा साफ करने में 
मजदूरों के शारीरिक बचाव की. भी व्यवस्था की गयी 
है । 250 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में एक कँटीत 
की व्यवस्था भी आवश्यक है। साथ ही,-300 से अधिक _ 
शृमिक वाले सभी कारखानों में सरकारी सहायता से एक र 
श्रमःकल्याण पदाधिकारी (Labour Welfare Officer). 
की नियुक्ति भी अनिवार्यं कर दी गयी है। इस प्रकार, 
]948 ई० के अधिनियम में अमिकों की सुरक्षा के लिए र 
विस्तृत व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम को पाल | 
कराने के लिए पर्याप्त माता में निरीक्षकों की नियुक्ति की _ 
व्यवस्था भी की गयी है। RN 


सान-सम्बन्धी अधिनियस ` 
खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी समय _ | 


समय पर पृथक्‌ अधिनियम बनाये गये हैँ । सर्वप्रथम ।93!। ` | 


० में इस सम्बन्ध में एक अधिनियम पारित हुआ जिसमें : 
केवल सुधार तथा निरीक्षण की व्यवस्था की गयी थी। 
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` इस अधिनियम में काम करने की अवधि तथा सुविधाओं ` 


के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं थी । 


अन्तरराष्ट्रीय भ्रम-सम्मेलन की सिफारिशों तथा देश 

के खान-उद्योगों में बढ़ती हुई श्रमिकों की संख्या को 
` दृष्टि में. रखते हुए सन्‌ ।923 ई० में एक संशोधित खान 
अधिनियम पारित किया गया । इस अधिनियम के अनुसार 
जमीन के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों के लिएं काम 
की अधिकतम अवधि 60 घण्टे प्रति सप्ताह निश्चित र की 
गयी । एक सप्ताह में 6 दिम से अधिक काय नहीं होंगे । 


किन्तु, ]923 ई० के अधिनियम में बहुंत-सी . तुटियाँ रहे - 


गयी थीं। अतएव इन्हें दूर करने के लिए ।929 ई० में 

` एक दसरा अधिनियम पारित किया ग्या जिसके अनुसार, 
औरतों को खानों के अन्दर काम करने से मना कर दिया 
गया । केवल बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश के कोयले 
की खानों में यह नियम लागू नहीं किया गया.था। 
अन्ततः । जुलाई, ।929 ई० से. खानों के अन्दर काम 
करने से पूर्णतः निषेध कर दिया गया । 


इस अधिनियम में ।935 ई० में पूर्णतः संशोधन किया : 


गया जिसके अनुसार निम्तलिखित व्यवस्था की गयी-- 
(क) खानों का कोई भी श्रमिक एंक सप्ताह में 6 दिन से 
अधिक काम नहीं करेगा, (ख) खान के ऊपर काम करने 


वाला कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह में 54 घण्टे तथा एक - 


दिन में ]0 घण्टे से अधिक फाम नहीं करेगा, कार्ये का 


समायोजन इस प्रकार से किया जायगा कि विशाम काल, 


को लेकर इसका काम किसी भी दिन ]2 घण्टे से अधिक 
.. नहीं होगा, (ग) खानों के अन्दर कांम करने बाले मजदूर 
प्रतिदिन 9 घण्टे से अधिक कार्य नहीं करेगे, (च) ।5. वर्ष 
से कम आयु वार 
* कर दी गयी.। इस अधिनियम में पुनः ।936, 937, 940 
` एवं 946 ई० में संशोधन किया. गया । र 


]952 ई० का खान अधिनिथम :--उक्त खान-संबंधी 


सन्नियमों को एकत्र करने के लिए ]952 ई० में एक व्यापक - 


खान अधिनियम तैयार किया गया जो पहले के सभी 


_ ` अधिनियमों से विस्तृत है । यह ! जुलाई, ।952 से लागू 


किग्रा गया । इस'अधिनिग्रम के अनुसार खानों के बाहर 
काम करने वाले वयस्कों के लिए 9 घण्टे प्रतिदिन तथा 
54 घण्टे प्रति सृप्ताह एवं खानों के भीतर काम करने वाले 


वयस्क श्रमिकों के लिए 8 घण्टे प्रतिदिन तथा 48 घण्टे. 


` प्रति सप्ताह निश्चित किया गया । 


| समय के . लिए साधारण दर से दुग॒नी- तथा ऊपर 
' करते वाले श्रमिकों को द्योढ़ा वेतन दिया जायगा । 
वषं से कम आयु के बच्चों तथा औरतों को खानों के 
दर कास करने पर पूणे प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 


भारतीय अर्थेशासंत् 


“बाद लौटने का अधिकारी था। 
वाले बच्चों को खानों में काम की मनाही ` 


के - बा के अन्दर काम करने वाले श्रमिकों को अपिः 


5 चषं से कम आयु वाले बच्चे रा के ऊपर तथा नीचे 
कार्य नहीं कर सकते। बच्चों के काम की अवधि प्रतिः 
दिन 4 घण्टे निश्चित की गयी । मासिक वेतन के आधार 
प्रर काम करने बालों के लिए वर्ष में ।8 दिन तथा 
साप्ताहिक वेतन पाने वालों के लिए 7 दिन स्तनिक 
छुट्टी की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में खानों में 
काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य एव सुरक्षा. की 
व्यवस्था भी की गयी । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार 
के एक विशेष आदेश के अनुसार ।948 ई० के कारखाना 
अधिनियम की. सुरक्षा एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी धाराएं हर 
खानों में लागू-की गयीं । 


बगान उद्योग अधिनियम 


. चाय वगानों. को समस्या अपनी तरह को अनोखी 
है। इन बगानों में मजदूर अधिकांशतृः बाहर से. कम 
करने आते हैं। अतः ।932 ई० में इनके सम्बन्ध में एक 
अधिनियम बनाया गया । यह अधिनियम श्रम आयोग की 
सिफारिशों पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य नियुक्ति 
पर नियर्त्रण रखना था । इस अधिनियम के अनुसार 
प्रान्तीय सरकारों: को सहायता प्राप्त प्रवासियों के ऊपर 
नियन्त्रण. रखने का अधिकार मिला। इस उद्देश्य से 
प्रवासी मजदूर नियन्त्रण-कर्त्ता की नियुक्ति की व्यवस्था 
की गयी'। इस अधिनियम -के अनुसार ।6 वर्ष से कम 
आयु वाले बच्चे केवल अपने सम्ब्रन्धियों अथवा अपने 
माता-पिता के साथ ही असम जा सकते थे । इंसी प्रकार 
विवाहित स्त्रियां केवल अपने पति के साथ ही असम जा 
सकती थीं। प्रत्येक प्रवासी श्रमिक असम से तीन वर्ष 
अमिक एवं उनके 
कुटुम्बियों को प्रत्येक तीन वर्ष के अन्त में आने-जाने का 
खचे सेवायोजकों से लेने का अधिकार था । तीन साल के 
अन्दर प्रवासी श्रमिक. केवल स्वास्थ्य खराब होने, काम 


_नहीं मिलने, मजदूरी रोक ली जाने अथवा किसी अन्य 


पर्याप्त कारण से ही लौट सकते थे । 


: ]95] ई०.का बगान भ्रम अधिनियम :--।95! ई० 
में बगानों में काम करनेवाले श्रमिकों के सम्बन्ध में एक 
बगान श्रम-अधिनियम बनाया गया.) यह अधिनियम चाय, 
रबर, कहवा, सिनकोना आदि के उन सभी बगान उद्योगों 
पर लागू होता है जिनमें कम-से-कम 30 व्यक्ति काम कर 
रहे हों ओर 25 एकड़ अथवा अधिक भूमि पर खेती की 
जा रही हो। इसके अनुसार वयस्क श्रमिकों के लिए काम 
के चण्टों की अधिकतम सीमा 54 तथा बच्चों के लिंए- 
40 घण्टे निश्चित की गयी | बयानों में: ।2 वर्ष से कम 
आयुवाले बच्चों की नियुक्ति नहीं की जा सकती सार्थ 
ही, इसके अनुसार भौरतों एवं बच्चों के 7 बजे संध्या से 
6 बजे सुबह तक काम करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। 
इस अधिनियम के अन्तर्गेत अमिकों के लिए ओषधि, 
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औद्योगिक भरम 


शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं जैसे--पीने के लिए स्वच्छ जल, 
कैटीन, वाल-गृह, छुट्टियाँ तथा आराम आदि की भी 
व्यवस्था की गयी । 


यातायात के लिए क्षम-प्रधिनियम--यातायात के 
साधनों के अन्तगेत सबसे अधिक मजदूर रेलवे में काम 
करते हैं रेलवे के सभी. कारखाने ।922 ई० के कारखाना 
अधिनियम के अन्तरगत आते हैं । इन कारखानों में काम 
करनेवाले श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य रेलवे श्रमिकों के 


लिए ]930 ई० में भारतीय रेल अधिनियम बनाया 


गया। इसके अनुसार. रेलवे कर्मचारी, जिसका काम 
लगातार न हो, एक सप्ताह में 84 घण्टे तथा जिसका 


" काम लगातार हो, एक सप्ताह में 60 घण्टे से अधिक कार्य 


नहीं करेगा । साश्र ही, प्रति सप्ताह 24 घण्टे का विश्राम 
आवश्यक वनाया गया |: ।95] ई० में रेलवे श्रमिक (काम 


के घण्टे) अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार आजकल , 


श्रमिकों के काम के घण्टे आदि नियन्त्रित होते हुँ ।' 


बन्दरगाहों पर कार्य करनेवाले श्रमिकों के लिए 
948 ई० में डॉक वरकस (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेंट) 
ऐक्ट बनाया गया जिसमें इनकी मजदूरी, प्रशिक्षण, 


. स्वास्थ्य एवं कल्याण आदि .की :व्यवस्था की गयी है 


iP 


इसके अनुसार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों को डाकों में 
काम करनेवाले मजदूरों की सुविधाओं एवं रोजगार के 
लिए आवश्यक अधिनियम बनाने का अधिकार मिला है। 
मोटर वेहिकल्स अधिनियम (५०० (०४०७४ 4०४), 
939 ई० द्वारा मोटर चालकों के वेतन नियुक्ति की आयु, 
काम के घण्टे आदि निश्चित किये जाते हुँ। 


- दूकान एंवं वाणिज्यिक संस्थान अधितियंम (9075 
and. Commercial Establishments यह 
अधिनियम सर्वप्रथम बम्बई में ।939 ई० में ओर तत्प- 
शचात्‌ अन्य राज्यों में बनाया गया। इस अधिनियम के 
अनुसार दूकानों एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थानों में काम के 
घण्टों को निश्चित करने की व्यवस्था भी की गयी है। 


वयस्कों के लिए “काम फे घण्टे 8 से ।0 तथा बच्चों के. 
लिए 5 से 7 निश्चित किया गया है। वयस्कों को 4, 
से 6 घण्टा लगातार काम करने पर ठे से ! घण्टा तथा . 


बच्चों को 2 से 3 घण्टे के बाद 3 
की व्यवस्था है । ` - - 


, मजदूरी-सम्बन्धी अधिनियस :--]936 ई० का मजः 
दूरी भुगतान अधिनियम (?8७76०. ०६९४९8 4०!) 
कारखाना, रेलों, कोयले की खानों तथा असम एवं मद्रास 
के बगानों में काम करने वाले श्रमिकों पर लागु होता है । 
इस अधिनियम के. अन्तरगत 200 रुपये या इससे कम 
मांसिक वेतन पातेवाले श्रमिक ही आते हूँ अधिनियम के 
अनुसार" मजदूरी चुकाने की अधिकतम अवधि ! माह्‌ 


से] घण्टे तक विश्राम 


[ 439 
निश्चित की गयी है। मजदूरी नकद मुद्रा के रूप में द्र 
जानी चाहिए। जिन'कारखानों में. मजदूरों की संख्या एक | 


हंजार से कम है वहाँ मजदूरी अगले माह की 7 तारीख 
तक तथा जहाँ मजदूरों की संख्या हजार से अधिक हे वहाँ ˆ 


` 0 ता० तक अवश्य दे दी जानी चाहिए जुमानि के रूप 


में मजदूरों की आय में किसी भी 
से अधिक नहीं काठा जा सकता 
प्राप्त रकम को 
जायगा । 


माह में 2 पेसे प्रति रुपये 
। साथ ही, जुमनि से 
भरम-कल्याण “के कार्यों पर व्यय किया 


=  प्यूनतस मजदूरी ग्रधिनियम, 948 
f (Minimum Wages Act, I948) 


स्युनतम मजदूरी का प्रश्न (7॥९ ०९३०० ० 
28०5) : विश्व के प्रायः सभी देशों में आज इस बात 
को स्वीकार कर लिया गया है कि समाज में जीवन का: 
एक न्यूनतम स्तर सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। 
मजदूर और उसके परिवार का स्वास्थ्य तथा कार्यक्षमता 
“एवं भात्म-प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए सभी उद्योगों में 
मजदूरों. को एक न्यूनतम रकम चुकानी चाहिए। इस 
सिद्धान्त के पीछे यह भावना कार्य करती है कि श्रम केवल. 
बाजार में खरीदी ओर वेची जाने वाली . वस्तु ही नहीं है, * 
वरन्‌ यह उत्पादन का एक-मात मानवीय साधन है और. 
उसको मिलनेवाले प्रतिफल पर ही उसकी कार्य-क्षमता के. 
साथ-साथ मानव सभ्यता का अस्तित्व भी निर्भर करता 
है। अतः, यदि माँग एवं पूति की शक्तियाँ एक न्यनतम 


. रहन-सहन का स्तर कायम करने. में असमथ हों तो सरः 


कार के लिए इन शक्तियों का तियन्त्रण आवश्यक हो 
जाता है । इस सम्बन्ध में कभी-कभी यह तके दिया जाता 
है कि यदि मजदूरी बढ़ा दी जाय तो इसका दुष्पयोग 


- शराब पीने अथवा- अन्य बुरी: आदतों में किया जाने 
“लगेगा । 


इस प्रकार इससे न तो श्रमिकों की कार्य-क्षमता 
में वृद्धि होगी, न जीवन-यापन का स्तर ही ऊँचा उठता | 
है। यह भी कहा जा सकता है कि मजदूरी बढ़ाने से ' 
उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते । | 
किन्तु ये सारे तक वास्तव में तध्यह्दीन हैं। * 


` परन्तु, न्यूनतम रहन-सहन का स्तर क्या है ? यह 
ठीक-ठीक कहना कठिन है। वास्तव में, रहन-सहन का 
स्तर विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें : 
आधिक विकास का स्तर प्रमुख है । आशिक विकास के 
स्तर में विभिन्नता के फलस्वरूप विभिन्‍न देशों के जीवनः : 
स्तर में भी विभिन्नता पायी जाती है। यहाँ इस विवादा- - ` 
स्पद विषय की चर्चा करना उचित नही है। केवल इतना 

ही कहना पर्याप्त है कि मजदूरी कम-से-कम इतनी अवश्य 

होनी चाहिए जिससे कि मजदूर और रा के स्वास्थ्य, 
कार्यक्षमता और आत्मप्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए, 


+ . 


५५ 
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चुत्तंमान सूल्य-स्तर पर आवश्यकतानुसार वस्तुएं प्राप्त हो 
सके | मजदूरी इस अनिवाय स्तर से किसी भी हालत में 
कम नहीं होनी चाहिए । वस्तुतः, इस सम्बन्ध में हमारा 
वास्तविक लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि मजदूरों की 
मजदूरी केवल उनके अस्तित्व एवं कार्य-क्षमता को , बनाये 
रखने भर ही नहीं हो, वरन्‌ इतनी हो जिससे किं उनके 
लिए आधुनिक सुसभ्य जीवन की अन्य सुविधाएं, -जेसे-- 
शिक्षा, उत्तम आवास, विश्राम एवं मनोरंजन आदि भी 
प्राप्त हो सकें | इसे आदर्शतम मजदूरी कहा जा सकता 
है। विभिन्‍न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों.की 
मजदूरी इसी न्यूनतम एवं आदर्शतमं मजदूरी के बीच तयं 
की जाची चाहिए । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
स्यूनतम मजदूरी वह सीमा है जिससे कम मजदूरी: मिलने 
पर श्र्षिकों के लिए आत्मसम्मानपूर्वक जीवन-यापन 
असंभव हो 'जाता है तथा आदर्शतम मजदूरी वह है जिस 
स्तर पर मजदूर अभ्य सभ्य नागरिकों की तरह अपना 


भारतौय अर्थशास्त 


` लाने का आयोजन था । बाद, में ।96! ई० के एक संशौ- - 
घन के अनुसार स्यूनतम-मजदूरी विधांन के लागू करने की ` 
सीमा को समाप्त कर दिया गया। इश अधिनियम के 
अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय" करने के लिए राज्य सरकारें 


_सलाहकार समितियाँ नियुक्त करती हैं, जो राज्य सरकारों 


को इस विषय की जाँच के बाद सलाह देती हैं। न्यूनतम. 
मजदूरी की दरों में समय-समय पर सरकार ह्वारा प्रि-. - 
वरतेन भी किया जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य 


. ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित 


जीवन-यापन भी व्यतीत कर सकते हैं। इन दोनों के बीच - 


उचित मजदूरी (4 #६९) का एक स्तर है जो श्रम 
-की माँग एवं पू 


सामर्थ्यं द्वारा निश्चित होता है। 


र ]948 ई० का न्यूनतम भजडूरी-विधान (Minimum 
Wages, Act 0f ।948) :--भारत में सर्वप्रथम 92] ई० 
के शाही श्रम-आयोग ने इस ओर सरकार का ध्यान आक- 

“षित किया, किन्तु स्वतन्त्ता-प्राप्ति के पूर्वं तक इस क्षेत्र में 
सरकार ने कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया । ]948 ई० 
में एकं न्यूनतम मजदूरी विधान (Minimum Wages 
^) बनाया गया। इसे अधिनियम के द्वारा. केन्द्रीय एवं 
राज्य सरकारों को कुछ. विशेष उद्योगों में, जहाँ श्रमिकों 
के शोषण अथवा उसकी सम्भावना अधिक है, न्यूनतम 


मजदूरी निश्चित करने का अधिकार दिया गया है। .इसके ` 


अनुसार निम्नलिखित उद्योगों. में अब तक न्यूनतम मज- 
हरी तय की गयी है--ऊनी शाल तथा कालीन बनाने 


वाले उद्योग, चावल, आटा तथा दाल तैयार करनेवाले ' 
उद्योग, तम्बाकू एवं बीड़ी: उद्योग, रबर, चाय: तथा' 


कहवा के बगान, पत्थर तोड़ना तथा कूटना, लोहा उद्योग, 


- अवरख की खानें, निजी मोटर .परिवहन तथा चमड़ा 
` -सिझाने के उद्योग । 


अन्य उद्योगों में भी राज्य सरकारें 


ति, उत्पादकता तथा .उद्योग-धन्धे के . 


_ 


करना है जिनमें श्रमिक संगठत नही हो तथा वे उचित .. 
मजदूरी की माँग करने में प्रायः असमर्थ-हाँ । 


यहः अधिनियम वास्तव में प्रशंसनीय है। फिर भी, 
इसके विरुद्ध बहुत-सारी आलोचनाएँ दी जाती हैं। सर्वप्रथम, 
तो "इसका क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण है । इसमें बड़े पैमाने के 
उद्योगों की कोई चर्चा नहीं की गयी है। लेकिन, बड़े 
पैमाने के उद्योगों में भी मजदूरी की दर अनिश्चित रहती 
है जिससे इनमें भी मजंदूरी की समस्या अव्यवस्थित: 
उद्योगों की तरह, ही गम्भीर है। अतः इन उद्योगों में 
भी राजकीय नियन्त्रण की बड़ी आवश्यकता है। साथ ही, 
इस अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जिस ' 
मशीनरी की व्यवस्था की गयी है वह भी संतोषजनक 
नहीं है। वास्तव में, न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित 
करने के लिए .एक स्थायी समिति की आवश्यकता है 
जिसमें सरकार, मिल-मालिक तथा मज़दर सभी के प्रतिः 
निधियों के मनोनयन में सतकंता.से काम लेना चाहिए ।' 
इस अधिनियम में स्यूनतम मजदूरी कयां है, इसकी व्याख्या 
भी नहीं की गयी है। वास्तव मे,'इस अधिनियम में न्यून- 
तम मजदूरी की स्पष्ट व्याख्या अनिवार्यं है। इस अधि" 
-नियम का एक दोष यह भी बतलाया जाता है कि सेवा-' 
-योजक न्यूनतम मजदूरी को ही अधिकतम मजदूर दूरी समझते 
हैं, अतः जिन उद्योगों में श्रमिकों को पहले अधिक. मज-' 
दूरी: मिलती थी.उनमें मजदूरी घटा भी. दी गयी है। 


र अमिक-संघ एवं ओद्रोगिक संघर्ष अधिनियम (774९ 
Jnion and Industrial Disputes Act) :-भारतं में 
पहला श्रमिक संघ-अधिनियम (7787७ Union A०£), ` 
926 ई० में पारित हुआ | इस अधिनियम द्वारा श्रमिक 
संघों को रजिस्टर्ड कराने की सुविधा तथा अन्य बहुतसे 
कानूनी अधिकार प्रदान किये गये ।. ।947 .ई० तक इप 
अ में कोई महत्त्वपूर्ण संशोधन नहीं हुआ। 7267 | 
ई० में इस अधिनियम की एक बहुत बड़ी कमी को 
संशोधन के द्वारा दूर किया गया । इस संशोधन के अनुसार 
मिल-मालिकों को प्रतिनिधि श्रमिक संघों (९7९5९2११ 
tive Trade Unions) को मान्यता प्रदात करने के लिंए' 
बाध्य किया गया । [ a : 


5 भारत में पहला ओद्योगिक संघर्ष अधिनियम (Indus: 
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trial Disputes Act) - 929 ई० में पारित हुआ जिसके 
अनुसार मालिक एवं मजदुरों के झगड़ों को समाप्त करने 
के लिए 'ऐच्छिक समझौते” की व्यवस्था की गयी । यह 


` ` अधिनियम स्वतन्त्ता-प्राप्ति के समय तक चलता रहा ।, 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद एक नया औद्योगिक संघर्ष अधि- 


“नियम बनाया गया जिसके अनुसार ओद्योगिक संघर्षो को 
समाप्त करने .के लिए समितियों, समझौता अफसरों, 
समझौता परिषदों तथा ओद्योगिक अदालतों की स्थापना 
की व्यवस्था की गयी। . 950 ई० के औद्योगिक संघर्ष 
(अपील अदालत) (Industrial Disputes) (Appellate 


- Tribunal) Act, 7950] के अनुसार ओद्योगिक अदालतों 


के. निर्णयों के विरुद्ध सिफारिशों के लिए. भारत सरकार 
द्वारा स्थायी अपील अदालत की नियुक्ति की गयी | किन्तु, 
956 ई० के औद्योगिक संघर्ष कानून के अनुसार इस 
'अपील अदालत” को विघटित कर दिया गया तथा तीन 
प्रकार के नये न्यायालयों की व्यवस्था की गयी :-- 


(]) श्रमिक न्यायालय, . (2) औद्योगिक न्यायालय, तथा" 


(3) राष्ट्रीय न्यायालय। .श्रमिक संघ एवं औद्योगिक 
संघषं-सम्वन्धी इन अधिनियमों की विस्तारपूर्वक विवेचना” 


अगले अध्याय में की जायगौ । ; 
सामाजिक सुरक्षा (80०४] 9९००7५) सम्बन्धी 
अधिनियस' :--मजदूरों को बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, 
'अकाल-मृत्यु आदि जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से मुक्त 
करने या वचाने की व्यवस्था को ही सामाजिक सुरक्षा कहा 
जाता है। इस सम्बन्ध में भी भारत सरकार द्वारा समय-समय 
पर भिन्त-भिंन्त सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न 


अधिनियम तैयार किये गये हुँ । इनमें सबसे पहले श्रमिक * 


क्षतियूत्ति , अधिनियम (Workmen's Compensation - 
Act), 923 ई० में बनाया गया जिसके अनुसार व्यावसा- 
यिक रोगों अथेवा दुर्घटनाओं के शिकार श्रमिकों को क्षति- 


ट औद्योगिक श्रमिकों 
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पूत्ति देने 'की व्यवस्था की गयी। कई प्रान्तों में औरतों 
को. भी' भातृत्व की सुविधा प्रदान करने के लिए मातृत्व 
लाभ अधिनियम (Maternity Benefit A!) बनाये 
गये जिनके अनुसार औरत अ्रमिक्रों को प्रसव के पहले 
तथा बाद में छुट्टी एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती है। 
इसके अतिरिक्त खनिज, उद्योगों में लगे श्रमिकों के कल्याण" 
के लिए समय-समय पर बहुत-से विधान वनाये गये जिसमें 
Mica Mines Labour Welfare Fund Act, I946 
तथा Coal Mines Provident Fund and Bonus . 
Schemes Act, I948 आदि उल्लेखनीय हैं । सामाजिक 
सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रमुख अधिनियम 948 ई० का 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (5००४९० tafe 
Insurance Act) है जिनके अनुसार पाँच प्रकार के लाभ 


` या सुविधाएं देने की व्यवस्था की गयी है--बीमारी के 


लिए, मातृत्व के लिए, अयोग्यता के लिए, आश्ितों के - 
लिए तथा चिकित्सा के लिए। इस उद्देश्य से एक कोष 
का निर्माण किया गया है जिसकी देख-रेख के लिए एक 
निगम की स्थापना की गयी है। कट 


राष्ट्रीय धम-प्रायोग (Nafional Labour Commi 


` 507) :--भारत सरकार ने 25 दिसम्बर, ` ]966 को 


भारत के भूतपूर्व न्यायाधिपति श्री.बी० , ग़जेन्द्रदकर की 
अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय श्रम-आयोग की नियुक्ति की। 
आयोग के विचाराधीन विषयों में श्रमिकों की वर्तमान” 
स्थिति, इतकी मजदूरी, राष्ट्रीय न्यूततम मजदूरी-निर्धारण, 
सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था, श्रम-संघों के कार्य 
एवं महत्त्व -नथा श्रम सनस्नियम आदि रखा गया था | : 
आयोग ने 28 अगस्त, 969 को भारत सरकार के "समक्ष 
अपना. प्रतिवेदन किया । आयोग के सुझावों का | 
के लिए बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान. है। § 


० 2 डर विद्योष अ्रध्ययन-सुची 


: Labour Problems in the Indian Industry, Gh. L. 
Industrial Labour in India, SR 


Chapters XXVIII-to XXIX. . 


' 3. Indian Labour Year Book, 968, Chapter 4; 
4. Reserve Bank of India Bulletin, .April, 


- 5. India, I977.. ` °: 


~ 


964. | 


‘6. Report\of the National Labour Commission, I969. 


~ 


> 


7 सामाजि सिक 'सुरक्षा के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचन अगले अध्याय में की गयी है। 
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. अध्यायः: 4] 
` ` प्रमिक-संघं एवं औद्योगिक सम्बन्ध 


(Trade Unions and Industrial Relations) 


अमिक संघ का अर्थ (Meaning of Trade 

००7) :---भ्रमिक-संघ आधुनिक विशालकाय उत्पादन- 
व्यवस्था की एक प्रमुख देन है। श्री तथा श्रीमती वेब के 
अनुसार श्रमिक संघ वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करने- 

वाले व्यक्तियों के काम की दशाओं को और न बिगड़ने 

देने तथा उनमें सुधार के लिए बनाये गये स 
` हुं । इससे स्पष्ट है कि इन लोगों के अनुसार श्रमिक संघों 
- के दो मुख्य उद्देश्य हैँ--सबंप्रथम तो, अभी तक. जो कुछ 
-प्राप्त हो सका उसे ज्यों-का-त्यों बनाये रखना और द्वितीयतः 
` काम की दशाओं में ओर सुधार लाने की व्यवस्था करना। 
किन्तु, यदि ध्यानपूर्वक दिचार किया जाय तो यह स्पष्ट 
होगा. कि श्रमिक संघों का अन्तिम -उद्देश्य अपने सदस्यों 
'के सौदा करने की. शक्ति (3274/77 70९8) में वृद्धि 
करना .है जिससे वे आपस में मिलकर स्वयं अपनी 
समस्याओं का समाधान कर सकें। वे अपने इस उद्देश्य 
की पूति के लिए विभिन्न. उपायों को अपनाते हैं।' इस 
उद्देश्य. की पूति के लिए श्रमिक संघों की शुरुआत हुई 
तथा आज भी इन संघों का प्रधान उद्देश्य यही है। आज 
भी संसार के किसी देश के मजदूरों की शक्ति वहाँ के 
,अमिकों की जागरूकता पर ही निर्भर करती है। इस 
प्रकार श्रमिक संघ श्रमजीवियों के संगठन का केन्द्रविन्दु 
है। वास्तव में, ये सामाजिक अशान्ति नहीं वरन्‌ सामांजिक 


प्रगति के प्रतीक हैं। i 

श्रमिक संघों को आवश्यकता (Necessity of Trade 
7075) :--पुं जीवादी उत्पादन-व्यवस्था की एक प्रमुख 
विशेषता पूजी एवं श्रम का पार्थक्य है। इस प्रकार की 


उत्पादन-व्यवस्था में उत्पादन का कार्य बहुत बड़े पैमाने ` 


ˆ पर दूर-दूर तक. विस्तृत बाजारों के लिए किया जाता है। 
आज कारखानों में हजारों-हजार की संख्या 'में मजदूर 
कार्य करते हैं । पूजीपतियों ने इन कारखानों की स्थापना 
में अपार धनराशि खर्च की है | इनका उद्देश्य अपनी- इस 
पाजो की बदोलत अधिक-से-अधिक लाभ कमाना होता 
है। उत्पादनःव्यय को कम करने के लिए ये मजदूरों को 


भी नहीं थी तथा जीवन की अन्य सुब्रिधाओं का नामो- 
निशान तक नहीं था। मजदूरों की इन विवशताओं से 
मिलमालिक इनका तरह-तरह से. शोषण करते -थे। 
मालिकों की इस स्वार्थ-वृत्ति तथा मजदूरों 'की विवशता 


एवं पंगुता के विरुद्ध धीरे-धीरे मजदूरों में स्वाभाविक . 


प्रतिक्रिया होने लगी तथा वे आपस में संगठित होने. कां 
प्रयतेन करने लगे । श्रमिक-संघों का निर्माण इसी प्रतिक्रिया 
का परिणाम है। अ 
श्री सिडनी वेब के अनुसार श्रमिक-संघों के निर्माण 
में हमें तीन,स्पष्ट अवस्थाएँ देखने को मिलती हैं : सबसे 
"पहले मजदूर एक-दूसरे की सहायता करके अपनी स्थिति 
सुधारने का प्रयत्न करते हैं। किसी मजदूर की. बीमारी, 
वेकारी अथवा अन्य, किसी मुसीबत में वे आपसी चन्दे 
द्वारा उसकी सहायता करते हैं । थ्री वेब ने इंसे 'पारस्परिक 
बीमा' का नाम दिया है। इस प्रकार के संगठन से मजदूरों 


- को लाभ अवश्य होता है, किन्तु इससे मालिकों द्वारा 


शोषण समाप्त नहीं होता। अतः मजदूरों, में वर्ग के 
आधार पर संगठन होने लंगा । इस स्तर पर जब मालिक 
मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ देने” से इनकार 
करते हैं तो मजदूर भी काम करने से इनकार करते हूँ 
और इस प्रकार 'हड़ताल' की शुरुआत हुई । ` हड़तालों से 
मजदूरों को भी आधिक कष्ट.होता है, किन्तु मिल-मालिकों 
को सबंसे अधिक हानि होती है; क्योंकि कारखानों में कामः 

बन्द हो जाने से इनकी आय कां साधन ,ही समाप्त हो 
जाता है। इस स्तर तक आते-आते श्रमिकों में संगठन 
बहुत बढ़ जाता है तथा उनकी शक्ति में भी बहुत अधिक 


वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के कार्यो में सामूहिक , 


संगठन का महत्त्व: है। अतः इसे “सामूहिक सौदेबाजी' 
(Collective Bargaining) का नाम दिया जा सकता 


है। धीरे-धीरे श्रमिकों की माँग से जनता भी इनके प्रतिः 


सहानुभूति प्रकट करने लगती. है तथा समाज में. इनकी: 


स्थिति सुधारने के .लिए. उत्सुकता बढ़ जाती है। अन्त में, ' 


देश की सरकार को भी इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ता 


है तथा विधान . द्वारा मजदूर-संधों के नेतृत्व और प्रतिः , 
-निधित्व को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक 
सम्बन्धों की समस्या के समाधान में राज्य का महत्त्व बढ़ | 
जाता है तथा इनके लिए औद्योगिक संघर्ष ,अधितियम, | 
बनाये जाते हैं। अतः श्रमिक-संघों के विकास क॑ इस तीसरे 
स्तर को “वेधानिक स्वीकृति” का नाम दिया जाता है। | 


कम-से-कम मजदूरी देना चाहते हैं । निर्धन एवं निस्सहाय. 
` मजदूरों को रोजी के अन्य साधनों कें अभाव में विवश 
 _ होकर मालिकों की शर्तों को मंजूर करना पड़ता है। कम 
` मजदूरी के अतिरिक्त कारखानों में औद्योगिक क्रांति के 
प्रारम्भिक काल में इन्हें ।2-4 घण्टे तक प्रतिदिन कार्य 
करता पड़ता था । इनके लिए उचित' विश्रामे की व्यवस्था ` 
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` श्रमिक-संघ 'एवं 
उस. प्रकार श्रमिक संघों के विकास में ये तीन स्तर स्पष्टतः 
नजर ते हैं। प्रत्येक पू'जीवादी उत्पादन-व्यवस्थावाले 


“देश र श्रमिक संघों के विकास में थे तीन स्तर देखने को | 
| | 


मिलते हैं 


भारत में भ्रमिक-संघ झान्दोलन को शुरुग्रांत 
(Beginning of the Trade Union 
Movement in India) 

. भारत में प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक धमिकों में 
संगठन का आम. तौर पर अभाव था। भारतं का 
औद्योगिक इतिहास, वास्तव में, गत शताब्दी के उतरा 
से प्रारम्भ होता है । .854-55 ई० के बाद देश में बड़े 
पैमाने के उद्योगों का विकास धीरे-धीरे प्रारम्भ हुआ । 
प्रारम्भ में इन उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों भ बहुत- 
सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थीं । भारतीय म में 
बहुत दिन तक सामूहिक सौदेवाजी की शक्ति (Collec- 
tive bargaining) की भावना का विकास नहीं हुआ 
था । अतः, ये मालिकों द्वारा विभिन्न प्रकार से शोषित 
होते रहे । सर्वप्रथम, 875 ई० में भी सौरभजी शुपुरजी 
बंगाली ने मजदूरों की इस दयनीय दशा की ओर भारत 

"सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया । 
इसी समय श्री नारायण मेवाजी लोखंडे ने श्रमिकों को 
संगठित करने का प्रयास किया | 890 ई० में फैक्टरी 


` कमीशन ने भी लोखंडे को मजदूरों की स्थिति सुधारने के 


सम्बन्ध में अपना सुझाव देने के .लिए आमंत्रित किया 
था। इन्होंने ।890 ई० में 'बंम्बई मिल हैण्डस एसोशि- 
एशन' नामक मजदूरों का संगठन स्थापित किया । 897 
ई० में भारत एवं वर्मा की एक ` अमलगमेटेंड सोसाइटी 
ऑफ रेलवे सर्वेन्ट्स की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य 
भाईचारे के आधार पर संघ कायम करना था । वर्तमान 
शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में कुछ संघों की स्थापना भी : 
हुई जिनमें' बम्बई पोस्टल यूनियन, 906; प्रिन्ट्से यूनियन 


` कलकत्ता, 908; सी-मेन यूनियन, कलकत्ता आदि के नाम 
ˆ उल्लेखनीय हैं।, 90 ई० में कामगार-हितवद्ध क सभा 


नामक एक श्रमिक संघ का निर्माण हुआ, किन्तु इसने भी 
इस क्षेत्र में कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं किया। प्रथम महा- 
युद्धकाल में महंगाई एवं उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों 
के प्रति भेद-भाव, स्वदेशी आन्दोलन_के विकास तंथा रूस 
की जन-क्रान्ति के फलस्वरूप मजदूरों में एक नयी चेतना 
का संचार होने लगा । , स्वदेशी आन्दोलन से भी देश के . 
अ्रमिक-संघ आन्दोलन को बड़ा बल मिला । _ 


« “भारत में अमिक संघ का इतिहास, वास्तव में प्रथम 
महायुद्धं के बाद से हीं प्रारम्भ होता है जबकि 98 ई०' 
में मद्रास की सूती-मिलों के श्रमिकों ने श्री बी० पी० 
वाडिया के नेतृत्व में एक मजदूर-संघ का निर्माण किया । 
इसके बाद अन्य स्थानों में भी श्रमिक संघों का निर्माण 
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होने लगा जिसके फलस्वरूप अगले बर्ष तक संघों की 
सख्या 4 तथा इनके सदस्यों की संख्या 20 हजार हो 
गयी | 920 ई० में महात्मा गाँधी की प्रेरणा से अहुमदा- 
बाद में अखिल भारतीय मजदूर संघ (All India Trade 
Union Congress) की स्थापना हुई जिससे इस 
आन्दोलन को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला । सम्पूर्ण देश 
के श्रमिक वर्ग को संगठित रूप देनेवाली यह पहली संस्था 
थी।, ]922 ई में केन्द्रीय अम समिति की स्थापना हुई ` 
तथा उसी वर्ष आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन तथा 
पोस्टर एण्ड टेलिग्राफ यूनियन.की स्थापना भी की गयी, 
किन्तु 7920 ई० में मालिकों के विरुद्ध में हड़ताल करने. 
पर मद्रास हाइकोर्ट ने हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित क्र 
दिया जिससे श्रमिक-संघों को बहुत वड़ा धक्का पहुंचा । 
इसके बाद श्रमिक-संघों-को वैधानिक मान्यता दिलाने की 
कोशिश की जाने लगी । “इन सारे प्रयत्नों के. परिणाम- 
स्वरूप ]926 ई० में एक दरड यूनियन ऐक्ट (rade 
Union Act, 926) पारित हुआ जिसके अनुसार श्रमिक- 
संघों को कानूनी मान्यता प्रदान की गयी । तब से देश में 
श्रमिक-संघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। - 


सन्‌ ।926 ई० का अ्रसिक-संघ अधिनियम (The 
Trade Union Act of I926) :-- भारत में 926 
ई० में पहला ट्रेड. यूनियन ऐक्ट पारित हुआ जो जून, 
927 ई० से-लाग क्रिया गया। इस अधिनियम के . 
अनुसार श्रेमिक-संघों को रजिस्टर्ड कराने की: सुविधा 


आप्त हुई । श्रमिक-संघों की रजिस्ट्री ऐच्छिक थी, किन्तु ' | 


रजिस्टर्ड संघों को बहुत-सारी सुविधाएँ एवं अधिकार 
प्राप्त थे जिससे प्रायः सभी संघ रजिस्ट्री कराने पर. अधिक 
जोर. देते थे। रजिस्टर्ड संघों को अपना नाम बर्‌ 
‘उद्देश्य निश्चित रूप से घोषित करना पड़ता था । साथ 
ही, उन्हें अपने सदस्यों की एक सूची रखनी पड़ती थी 
तथा अपने कोष की वाषिक जाँच विधिवत्‌ रूप से करानी 
पड़ती थी। श्रमिक संघों का जमा कोष केवल सदस्यों 
के हित के लिए ही व्यय किया जा सकता था । सामा- 
जिक एवं राजनीतिक हित के लिए भी ये संघ एंक 'पृथक्‌ 
कोष स्थापित कर सकते थे, किन्तु. इसमें चन्दा देना ` 
सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता था। रजिस्टर्ड: . 
संघों, के पदाधिकारियों कौ कम-से-कम आधी संख्या-उस 
उद्योग में लगे हुए मज द की होनी चाहिए । इस प्रकार 
उक्त अधिनियम द्वारा रजिस्टडे.संघों पर बहुत-सी जिम्में- ` 
वारियाँ लांद दी गयी थीं। किन्तु, साथ-ही-साय, उन्हें 
बहुत-सी सुविधाएं भी प्राप्त थीं। रजिस्टड श्रमिक संघ 
द्वारा वैध उद्देश्यों की पूत्ति के लिए किये गये न्यायोचित 


' कार्यों के लिए अधिकारियों को अपराध के दायिस्वसे | 


मुक्त कर दिया गया। साथ हो, इन पर षड्यन्त्र का 
आरोप भी नहीं लगाया जा सकता हैं। रजिस्टड अमिक 


संघ के किसी सदस्य पर किसी औद्योगिक संघर्ष को अग्न- 
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7 सारित करने के लिए किसी प्रकार का दीवानी मुकदमा 
भी नहीं चलाया जायगा । इसी तरह किसी रजिस्टर्ड 
श्रमिक संघ के किसी सदस्य के विरुद्ध ख आधार पर 
दीवानी कचहरी में कोई मुकदमा नहीँ चलाया जा 
सकता जब तक कि यह भली-भांति सिद्ध न कर दिया 
जाय कि वह संघ की कार्यकारिणी को बिना बताये या 
उनके प्रकट आदेशों के विरुद्ध कार्य किया हो । 


]947 ई० में इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम में 

` संशोधन हुआ जिसके.अनुसार प्रतिनिधि श्रम-संघों को 
मिल-मालिकों द्वारा मान्यता प्रदान करना आवश्यकः बना 
दिया गंया । मान्यता प्रदान करने की निम्नलिखित शर्ते 


_ निर्धारित कीगयीं¬ . ` ` 
(क) श्रम-संघों का रजिस्टर्ड करना आवशयक है । 
(ख) संघ के सभी सदस्य एक ही उद्योग अथवा 
सम्बन्धित उद्योगों में काम करनेवाले हों, तथा ' 
(म) संघ कारखाने में काम करनेवाले श्रमिकों र्क 
एक प्रतिनिधि संस्था हो । 


~ 


इस संशोधन में कुछ ऐसी बातों की चर्चा भी की गयी. 


` है जो मालिकों तथा रजिस्टर्ड संघों के लिए अनुचित थी:। 
_ ` ]926 ई० के श्रमिक-संघ अधिनियम में.पुनः 960 
ई० में संशोधन हुआ जिसके अनुसार ध्रत्येक श्रमिक का 
न्यूनतम चंदा 25 पे० प्रति माह निश्चित किया गया । 


इस संशोधनः के अनुसार रजिस्ट्रार अथवा उनके द्वारा. 


तियुक्ति कोई भी व्यक्ति. किसी श्रमिक-संघ के आवश्यक 


कागजात वगैरह की जाँच कर सकता है । 


926 -ई० के ट्रेड यूनियन ऐक्ट ने श्रमिक-संघ के 
विकास फो बहुत ही प्रोत्साहित किया । इसी समय 
` कम्युनिस्टों ' ने भी श्रम-आन्दोलन में प्रवेश किया तथा 
इस क्षेत्र. में इनका प्रभुत्व दिन _. प्रतिदिन 
बढ़ने -लगा । ।924 ई० के कानपुर अधिवेशन के 
` इनका प्रभुत्व ट्रेंड यूनियन काँग्रेस प्र प्रारम्भ हो गया 
तथा 4928-29 ई० तक इन्होंने अपनी स्थिति काफी पर्याप्त 


` - मात्रा में सुदृढ़ कर ली ।. अतः, ।929 ई० के 'अखिल 


. भारतीय द्रं ड यूनियन कांग्रेस” के - नागपुर अधिवेशन में 
नरम दल के अनुयायिओं - ने श्री एन० एम० जोशी के 


भारतीय अथंशास्त्र - ` . 


'ट्रेंड यूनियन काँग्रेस” में एक समझौता. हुआ: जिसके 
फलस्वरूप ये दोनों संस्थाएं पुनः आपस में मिल गयीं ।. 
इस बीच अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फंडरेशन से भी 
बातचीत चलती रही तथा 938 ई० में श्री वी० वी० - 
गिरिः के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह संस्था भी “अखिल 
भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस' में मिल गयी । 


द्वितीय महायुद्ध में भमिक-संघ आन्दोलन (72५९ . 
Union Movement in the Second World War) :- 
द्वितीय महायुद्ध का श्रमिक आन्दोलन फी. प्रगति पर 
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा तथां युद्धकाल में शामिल होने के 
प्रश्‍न. को लेकर टूरेड यूंनिगन काँग्रेस में फूट पड़ने लगी। 
साम्यवादी लोग रूस का अनुकरण करते हुए ब्रिटिश सर- 
कार की सहायता करना चाहते थे, किन्तु राष्ट्रवादी नेता - 
क्रिटिश सरकार को सहायता नहीं देना चाहते थे। युद्ध- 


काल में श्री एम० एन० राय और उनके समर्थकों ने, जो ' ' 


युद्ध के प्रयत्नों में पुरा-पूरा सहयोग देने के पक्ष में थे, 
“इण्डियन फेडरेशन ऑफ लेबर' नामक एक पृथक संस्था 
का निर्माण किया । इसी बीच ।942 ई० में कांग्रेसी 
नेताओं की गिरफ्तारी के वाद 'ट्रेड यूनियन काँग्रेस' पर 
पुनः कम्युनिस्टों का प्रभाव स्थापित हो गया । स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के .बाद कम्युनिस्टों के प्रभाव को कम करने के 
लिए काँग्रेसी नेताओं को प्रेरणा से एक नयी संस्था 'अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस” (A! India 
National Trade Union Congress) की स्थापना 
हुई। आजकल भारतीय मजदूरों की यह सबसे बड़ी. 
प्रमुख संस्था है । .समाजवादी दलवालों ने ]949 ई में: 
“हिन्द मजदूर सभा' नामकं एक पृथक्‌ संस्था की स्थापना. 


` की । प्रो० शाह के नेतृत्व में 'संयुक्त श्रम सभा' (07।- 


ed’ Trade Union Congress) का . संगठन किया 
गया । ` इस प्रकार आजकल भारत में उपरोक्त चार 
अखिल भारतीय श्रमं-संगठन हैं । ` . | 


श्रमिक-संघों को वर्तमान स्थिति 
. . (Present Position of Trade Unions) 


: पिछले. कुछ वर्षो से भारत में श्रमिक-संघ आन्दोलन 
को. निरन्तर प्रगति हो रही है जिसका अन्दाजा निम्न- 


लिखित तालिका? से लगाया जा सकता ह्‌ - ` ` 


, नेतृत्व में ‘अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन' नामक पवे रजिस्टर्ड संघों इनके सदस्यों की . 
' एक पृथक्‌ संस्था का निर्माण किया। इसका. आन्दोलन की संख्या ` संख्या 
` की प्रगति पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा । पुनः ।93] ई० 927-28 29 I.00,6]9 ` 
_ में रानाडे एवं देशपांडे नामक वामपक्षी नेताओं ने अखिल . 9:9-40 667 ‘ 5748 . 
भारतीय रेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस की स्थापना की जिससे 7944-45 865. 889389. ` | 
इस आन्दोलन की प्रगति को और आघात पहुँचा । किन्तु, _ ]947-48. 2766 I6,62928 
` 934 ६ में 'अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस' तथा -949-50. * 3522 ~ igpl,l32 | 
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श्रमिक-संघ एवं औद्योगिक सम्बन्ध _ 2 
95-52 ह मं 

ग जिम ]8,3),23 52६१ में औरत सदस्यों की संख्या 6,06] थी जो 
I958-59 D2 22,74,732 कुल सदस्यों की संख्या का प्रायः 6.3 प्रतिशत भाग था। 

I960-6! Oi 36,47,48 भीरत सदस्यों की संख्या का प्रतिशत 927-28 ई में 

i964.65 3,023 44,6500 द re! रि मह पपा असता 

! be 300, -48 ई० के वाद श्रमिक-संघों की स 

I970:7I I9,865 424]069 तीव्रा कसो की संख्या में 

“ में 7 is) ब्रता r मोसत सदस्यों 

957-52 ६० में 3744 रजिस्टडं श्रमिक संघों में से दा, किल मति संघ ओसत ससो 


2656 मजदूरों की संस्थाएं' थीं । पश्चिमी बंगाल, वम्बई, 
उत्तर प्रदेश तथा विहार में इनकी संख्या सबसे अधिक 


यानी क्रमशः 92]; . 629; 52] और 506 थी । 957- 


की संख्या 948-49 ई० के बाद क्रमशः घट रही है। 

आजकल भारत में श्रमिक संघों के चार प्रमुख अखिल 
भारतीय संगठन हैं जिनकी 968 ई० में सदस्य संख्या 
इस प्रकार से थी!.:-- ` हा 


“अखिल भारतीय मिक संघों की सदस्यता 968 


संस्था के नाम 


इन विभिन्न संस्थाओं का विवरण इस प्रकार से है: 
 (]) सारतीय राष्ट्रीय दूं यूनियन काँग्रेस (Inn 
. National Trade Union Congress) :-यह्‌ 
संस्था काँग्रेसी विचारधारा के अन्तर्गत है । ।968 


ई० में इससे सम्बन्धित श्रम-संघों की संख्या ।।65 - 


तथा सदस्यों की संख्या ।3.3 लाख थी । 

(2) अखिल भारतीय दरड यूनियन काँग्रेस (4! 
India Trade Union Congress) :--यह 
साम्यवादियों के हाथ में है।. 968 ई० में 


इससे सम्बन्धित श्रम-संघों की संख्या 008 तथाः 


सदस्यों की संख्या पा ज 2, Sita) 
3) हिन्द-मजढूर सभा (Hind Mazdoor Sabha)- 
बह समाजवादियों द्वारा स्थापित की गयी 
संस्थां है। 968 ई० में इससे सम्बन्धित संघों 
_की संख्या 248 तथा सदस्यों की संख्या 4.6 
लाख थी । र 
(4) यूनाइटेड दरड यूनियन काँग्रेस (7/६९५ Trade 
“ Union Congress) :—इस संस्था के अधिकांश 
सदस्य बंगाल तथा तमिलनाडु में हैं। ।969 ई० में 
इससे सम्बन्धित संघों की संख्या 2।6 तथा 
सदस्यों की संख्यां ।.3 लाख थी । 
भारत में इन अमिक संघों की आय बहुत ही कम 


PNR ic Pies 
l. India, I976. 
भा० अ०-—30 


सम्बन्धित श्रमिक- 


कुल सदस्यों की | कुल सदस्यों का 


संघों की संख्या संख्या (लाख में) अतिशत 
अ 5 | भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन I,i65 ज न्ा इज C5 Os me 
काँग्रेस (I. N.7.U.C) Cal “ 
2. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन I,008 6.3 
` ` काग्रेस (8..7.0,0) 2 न 
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है। 927-28 ई में इनकी आय 6 लाख रुपये थी जो. 
]94-42 ई० में बढ़कर 6.5. लाख रुपये तथा ।946 ई० 
में 42.4 लाख रुपये हो गयी। इसी प्रकार इनकी आये 
-ई० में 75.4 लाख रुपये तथा 953-54 ई० ` 
में 97.4 लाख रुपये थी । इससे स्पष्ट है कि अमिक-संधों 
की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ उनके साधनों में कोई | 
विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसी प्रकार श्रेम-संघों की संख्या ' ` 
में गत. वर्षों में वृद्धि अवश्य हुई है, किन्तु इनकी सदस्य | 
संख्या में अपेक्षाकृत कम ही वृडि हई £ 
इस प्रकार श्रमिक संघ आन्दोलन ने भारत में थोड़े 
ही समय में असाधारण उन्नति की है। 7927-28 ई० में 
देश में सिफ 29 रजिस्टर्ड संघ थे जिनकी संख्या बढ़कर 
]947-48 ई० में 2766 तथा ।966 में 254 हो ययी । | 
इससे इसः आन्दोलन की प्रगति स्पष्ट हो जाती है। अब 
यह आन्दोलन देश के मजदूरों में विशेष लोकप्रिय हो 
गया है। . प हा 
भारतीय श्रमिक-संघों को त्रुठियाँ 
(Weaknesses of the Trade Union Mo- 
vement in India) TS 
जब हम भारतीय श्रम-संघों: के ` सदस्यों की तुलना ' 
देश के संगठित उद्योगों में लगे मजदूरों की संख्या के 


< 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


466 


साथ करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय श्रम- 

संघ आन्दोलन अभी बहुत कंम प्रगति कर सका है। 
वास्तव में, भारतीय श्रमिक-संघों की प्रगति के माग में 
बहुत-सारी कठिताइयाँ हैं जिनके फलस्वरूप इसे अभी बहुत 
कस संफलता मिल पायी है। इनमें से कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ 
इस प्रकार हैं :-- 

!) श्रमिकों क प्रवासी प्रवृत्ति (Migratory charac- 
ter of the Workers) :--भारतीय श्रमिक संघं के 
विकास में सबसे पहली बड़ी कठिनाई श्रमिकों की हे प्रवासी 
प्रवृत्ति है। भारतीय श्रमिक ओद्योगिक केन्द्रों में अधिक 
दिनों तक नहीं ठहरते हैं। साथ ही, ये एक कारखाने में 

“ बहुत दिनों तक कार्य नहीं करते। इस प्रकार के श्रमिक 
स्थायी श्रमिकों की तुलना में श्रम संगठन में बहुत ही कम 
दिलचस्पी रखते हूँ । - 

2) अशिक्षित श्रमिकों में जनतन्त्रात्मक भावना का 
अभाव (८३०६ ० democratic spirit among the 
illiterate and ' ignorant workers) :_—भारतीय 

-अ्रमिक बहुधा अशिक्षित होते हैं जिससे ये अपने भविष्य कें 
विषय में बहुत कम सोचा करते हैँ । साथ ही, ये अनुशासन 


के महत्त्व को भी बहुत कम समझ पाते हैं। अमिक-संघों . 


की प्रगति में यह बहुत बड़ी बाधा है। - | 

(3) भाषा, ध्म, जाति आदि की विविधता (D727. 
ence in language, religion, caste and creed 
७०.) :--श्रमिक-संघों की सफलता में भाषा, धर्मे, जाति 


आदि की विभिन्नता के फलस्वरूप श्रमिकों में भेद-भाव, . 


संदेह एवं ईर्ष्या आदि को प्रोत्साहन मिलता है। इससे 
दुढ़ एवं स्थायी संगठन तहीं कायम हो पाता । 

(4) श्रमिकों की निर्धनता (P०४ of the 
#०7९78) :--भारतीय श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी 
मिलती है । इससे इनका जीवन-यापन-भी कठिनाई से 
चलतां है । अतः वे संघों को अपना चन्दा तथा शुल्क भी 


समय पर नहीं चुका सकते हैं । साथ ही, मजदूरों के पास - 


इतना कम अवकाश रहता है कि ये संघ आदि के विषय में 
बहुत ही कम सोच पाते हैं। 


(5) मालिकों की दभेन नीति तथा सरकार को उदासी- ` 
नता-भारत में मिल-मालिक अथवा मेवायोजकों की दमन-- 


नीति भी श्रमिक .संघों के विकास के मागे में बहुत बड़ी 
बाधा सिद्ध होती है। मालिक श्रमिकों पर तरह-तरंह.के अत्या- 


चार करते हैं, ये इनकी मजदूरी रोक लेते हैं, इन्हें घरों से . 


निकलवा देते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य अत्याचार भी 
करते हैं। सरकार बहुत समय तक श्रमिक-संघों के प्रति 
उदासीन थी । इससे भी श्रमिक संघों का समुचित विकास 
नहीं हो पाता । 


(6) मजदूरों को अवकाश की कमी (7,2०६ ०! 


a श  Jeisure among I200urer8) :—भारतीय श्रमिकों . को 
' कारखाने में बहुत ही अधिक समय तक कार्य करना पड़ता - 


भारतीय अर्थशास्त्र 


है जिससे इन्हें संघ की समस्थाओं को ओर सोचने का 
समय नहीं मिल पाता । वे साधारणतः कारखानों में 8-[0 ` 
घंटे.तक काम करके आते हूँ और खा-पीकर अपने घर सो 
जाते हैं। इस प्रकार अवकाश का अभाव भी श्रप्तिक- 
संघों की प्रगति में बाधक सिद्ध होता है। | 
(7) दलबन्दी और नेतृत्व का : भ्रभाब (P०]t।०2 
rivalries and Jack of leadership) :—भारतीय 
श्रम-आग्दोलन प्रारम्भ से ही राजनीतिक नेताओं एवं दलों 
के हाथों में रहा है। एकही नेता का, बहुत संघों से 
सम्बन्ध रहता है जिससे ये. अपना बहुत कम समय किसी 
एक संघ को दे पाते हैं। इसका श्रमिक-संघों की प्रगति. 
पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ये नेता मजदूरों की - 
वास्तविक परिस्थितियों से परिचित नहीं रहते तथा अपने 
उद्देश्यों की पूर्ति. के लिए ही श्रमिक संघों में प्रवेश करते 
हैं। श्रम-आन्दोलन की सफलता बहुत कुछ उचित नेतृत्व 
पर आधारित है। उचित नेतृत्व के अभाव में भारतीय 
श्रमिक-संघों को बहुत-सारी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि “भारतीय 
श्रमिक संघ नेतृत्व एवं वित्त दोनों दृष्टिकोण से आत्म- 
निर्भर नहीं है।' (The Trade Union Movement 
in India is neither self-reliant nor financially 
self-sustaining.) ` F 
(8) मजद्र-संघों के सीमित. कार्य-क्षे्र (Limited 
functions of Trade Unions) :—भारतीय श्रमिक- 
संघों की प्रगति में एक बहुत बड़ी वाधा इनके कार्यक्षेत्र . 
का सीमित होना है। ये अपने समय का अधिकतर भाग 
केवल लड़ाकू कार्यो में ही लगाते हैं तथा रचनात्मक कार्यों . 
जेसे-वेकारी, बुढ़ापा, वीमारी आदि पर बहुत ही कम 
ध्यान देते हैं । इनका पुरा समय अपनी सुविधाओं में वृद्धि 
आदि के लिए मालिकों से लड़ने तथा हड़ताल आदि में ही 
लग जाता है। इससे इन्हें जनसाधारण की सहानुभूति 
नहीं प्राप्त हो पाती है। ; 
(9) संघों का छोटा आकार (94]! size of 0 . 
५०००8) ;---श्री वी० वी० गिरि के अनुसार भारत में 
श्रमिक संघ.आन्दोलन के अविकसित होने का एक प्रधान 
कारण अधिकांश श्रम-संघों के आकार का छोटा होना है। 
इनके अनुसार लगभग तीन-चौथाई संघ के सदस्यों की 
संख्या 500 से भी कम है।. ` 
निष्कर्ष के रूप में योजना आयोग (P]8n778 
Commiss0n) के. शब्दों में यह्‌ ' कहा जा सकता है किं ' 
“'अमिक-संघों को अधिकता, राजनीतिक मनमुटाव, 
साधनों को कमी एवं अमिक में एकता का अभाव भारत 
के अमिक-संध आन्दोलन ' को प्रधान . त्रूटियाँ हैं। 
(Multiplicity of trade unions, political rival- _ 
ries, lack -of resources and ‘disunity in the. 
ranks of Workers are some. of the major 
Weaknesses in a number of existing unions.) © 
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भारतीय भमिक-संघों की स्थिति में 


इस प्रकार भारत में श्रभिक-संघ आन्दोलन की 
उपरोक्त सारी त. टियाँ हैँ । अतएव, थमिक-संघ आंदोलन 
विकांस के लिए इन लुटियों को दूर करना अनिवार्य 
है। किन्तु, केवल श्रमिक ही. इनका निराकरण नहीं कर 
सकते । इसके लिए सरकार एवं सेवायोजकों को भ्रयत्न- 
शील होना पड़ेगा । श्रमिक-संघ आंदोलन को सुदृढ़ बनाने 
से देश के आयोजित आधिक विकास में बहुत अधिक 
सहायता मिलेगी । इस सम्बन्ध में श्री वी० वी० गिरिका 
निम्नांकित कथन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है: I ० 
Trade Union Movement is not united and 


. Strong enough to achieve these objectives, 


the industrial structure to be built in India 
on the basis. of full-fledged socialist democracy 
would not have firm foundations and the 


State, inspite of its best ideals and designs, 
* would find it difficult to assure fundamental 


rights to the working class.” विशव के अधिकांश 
देशों में आथिक नियोजन की नीति ने प्राचीन तरह के 
श्रमिक संघों के महत्त्व को विल्कुल समाप्त कर दिया हैँ। 
आज श्रम-संधों का उद्देश्य केवल मालिकों के: शोषण से 
.मजदूरों की रक्षामात्र ही नहीं रह गया है, वरन्‌ इनका 
वास्तविक उद्देश्य मजदूरों के वर्तमान जीवन-स्तर में 
सुधार तथा औद्योगिक व्यवस्था में हाथ बँटाना हो गया 
है। भारत में श्रम-आन्दोलन के सम्बन्ध में आज यही 
प्रमुख समस्या है। अब हमारे देश में वह स्थिति आ गयी 


है जवकि श्रमिक-संघों को मालिकों और मजदूरों के. 


सम्बन्ध में हड़ताल द्वारा सुधार का एक साधन-मात्न नहीं 
समझ-कर इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं की सिद्धि में सहयोग 


प्रदान करने का एक आवश्यक साधन समझना चाहिए। ` 


अतः देश में भ्रम-आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य अब हड़ताल 


- आदि न होकर पंचवर्षीय योजनाओं की सिद्धि में सहयोग 


प्रदान करना होना: चाहिए ।. इस उद्देश्य की पृत्ति के लिए 
श्रमिक-संघ का स्वस्थ विकास अनिवायं है। 
देश. में अमिक संघों के विकास की गति को तीव्र 

बनाने के विभिन्न उपाय हैं जिनमें से कुछ का निम्न 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :- 

` (]) श्रमिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था . 
(Provision ॑ of education and training to 
#०7६९7७) :—श्रमिकों में नेतृत्व की कमी को दूर करने 
तथा इन्हें संगठन के उद्देश्य से परिचित कराने के लिए 
इनकी निरक्षरता को दूर करना अनिवार्य है। श्रमिक- 


` संघों को..बाहरी नेताओं के प्रभाव से मुक्त करना भी 


आवश्यक है। इसके लिए इन्हें शिक्षित-बनाना पड़ेगा । « 


स्थिति में सुधार के उपाय 
(Methods to help the growth of Trade Unions) ° 


साथ ही साथ, संगठन कायम करने के लिए प्रशिक्षण देने 
की भी आवश्यकता है। ® 

(2) शमिक-संघों को राजनीति से. अलग रहना 
चाहिए (Trade Unions should be free from 
P0६८५) :_ देश में सभी राजनीतिक दल श्रमिकों के. 
बीच अपना-अपना “अधिकार जमाना चाहते हैं। किन्तु, 
श्रमिकों की भलाई करने के बजाय उनका मुख्य उद्देश्य 
अपने राजनीतिक आधिपत्य को बढ़ाना ही: होता है।' 
वास्तव में, सभी श्रमिकों का स्वार्थ एक है। इनके बीच 
विभिन्न संस्थाएं . रहने” की कोई भावश्यकता नहीं है। 
यदि वे सम्मिलित होकर काये करें तो श्रमिकों के स्वास्थ्य 
एवं श्रमिक आंदोलन को-आग बढ़ा सकेंगे ॥ 


7 ऐः 
` स्थिति तभी हो सकती है जब अ्रमिक-संघ राजनीतिक 


दलों से अपना सम्बन्ध तोड़ लें । 
` (3) इनके कार्यक्षेत्र को विस्तृत बनाना (Exten- 
sion of the scope of their acti४t।९ऽ) :--भारत में 
श्रमिक-संघों को हड़ताल आदि के अतिरिक्त रचनात्मक 
कार्यों कों ४० ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस कार में 
आ को bt की डी नहीं, वरन्‌ मिल- 
मालिको, जनता और सरकार की भी सहानुभूति प्राप्त 
हो सकेगी। ' 38 ह 
(4) भमिक-संघों के प्रति मिल-मालिकों के बर्ताव मे 
परिवर्तेन (Changes in the attitude of mill- 
owners towards Trade Unions) :-श्रमिक सुंघों 
के प्रति मिल-मालिकों को भी सहानुभूति दिखलानी 
चाहिए। उन्हें यह न भूलना चाहिए-कि ऐसे संगठनों से. . 
' सिर्फ मजदूरों को ही लाभ नहीं होता वरन्‌ मिल-मालिकों, 
उपभोक्ताओं तथा समाज को भी लाभ होता है। एक 
शक्तिशाली श्रमिक संगठन के रहने से ओद्योगिक संघष 
में कमी आ सकती है जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। ` 
इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा श्रमिक-संघों की स्थिति 
में सुधार किया जा सकता है। : 
झोद्योगिक सम्बन्ध : ` . 
(Industrial Relation) _) 
आद्योगिक सम्बन्ध की समस्या आधुनिक पुजीवादी 
उत्पादन-व्यवस्था के साथ अर्विछछन्नः रूप से जुड़ी हुई है। 
आज्‌ की पूजीवादी. उत्पादन-व्यवस्था स्पष्ट रूप से दो 
वर्गो में विभाजित है--एक ओर तो पु जीपतियों एवं 
उद्योगपतियों -का बगे है जो भम के अतिरिक्त उत्पादन . 


` के अत्य साधनों के: स्वामी हैं। इस वरग का उद्देश्य 


उत्पादन से, अधिकतम लाभ कमाना रहता है। दूसरी 
ओर, श्रमिकों का वर्ग है जो अपने श्रम को बेच कर अपनी 
आजीविका प्राप्त करता है। अपने उद्देश्यों की पूति के 
लिए पूंजीपति आपस में संगठन कायम करने का प्रयत्न 


I, V. ५. Giri : Labour Problems in the Indian industries, P. 44. 
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करते हैं. तथा दूसरी ओर अपनी मजदूरी बढ़ाने एवं काम. 


की दशाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से श्रमिक आपस मे 


संघ बनाते हैं। इन दोनों संगठनों के बीच ईर्ष्या, सन्देह 
एवं भय की बहुत वड़ी खाई पायी जाती है। प्रायः ऐसा 
देखा जाता है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर भी इनमें 
संघर्ष हो जाता है जिससे औद्योगिक सम्बन्ध खराब हो 
जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप हड़ताल एब ,तालेबन्दी 
(Strikes and ]ock0५) होने लगते हैं जिनका प्रभाव 

इन दोनों वर्गों के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज पर भी पड़ता 


है। इस प्रकार औद्योगिक सम्बन्ध का महत्त्व केवल श्रम . 


एवं पूंजी के लिए ही नहीं है, वरन्‌ः सम्पूण समाज के 
लिए है। औद्योगिक समृद्धि के लिए श्रम एवं पूंजी के 
“दीच शांतिपर्ण सम्बन्ध-आवश्यक है। वांस्तव में, मालिक- 
मजदूर के सम्बन्ध को समाज की अधिकतम आवश्यकताओं 
की पूर्ति के रचनात्मक प्रयास में साझेदारी के रूप में 
समझना चाहिए। भारत-जैसे विकासोन्मुख आथिक 


व्यवस्था वाले देश में औद्योगिक शांति का महत्त्व और. . 


भी बढ़ जाता है। 5 
ओद्योगिक संघर्ष . के कारण (08088 of Indus- 
trial Disputes) :--औदुयोगिक संघर्ष के विभिन्‍न 
कारण हैं जिनमें निम्बलिखित प्रमुख हैँञ - __.. 
(2) मजदूरी (१४४४०४) :--भारत जैसे निर्धेत 


` देश में रहन-सहन का स्तर बहुत कुछ मजदूरों की दर पर 


ही निर्भर करता है। यहाँ के निर्धन मजदूरों के लिए 


` उनकी मजदूरी ही सव कुछ है। किन्तु, यहाँ इसके निर्धारण 


* का कोई निश्चित एवं वैज्ञानिक आधार नहीं : है । सेवा- 
योजक सदा कम मजदूरी देने का प्रयास करते हैं तथा 


मजदुर इनमें वृद्धि करना चाहते हैँ । अतः दोनों वर्गों के : 


बीच इस बात को लेकर यदा-कदा झगड़ा ' होता है। 
भारत में लगभग 30 प्रतिशत औद्योगिक झगड़े. मजदूरी 
एवं बोनस को लेकर ही होते हैं । 


(2 छुट्टियाँ तथा काम के घण्टे (Leisure and, 
hours of ए072).:--औद्योगिक संघर्ष का एक प्रमुख 


कारण छुट्टियाँ तथा .काम के घण्टे भी हैं। सवेतनिक 
याँ तथा काम के घण्टों को लेकर बहुत समय तक 


मजदूरों में बहुत असन्तोष रहा। आजकल इन सभी चीजों ` 


के सम्बन्ध में विधान अवश्य हैं, किन्तु अभी इनका पालन 
छोटे-छोटे कारखानों में समुचित रूप से नहीं होता। 


.. मालिक मंजदूरों को बहुत कम छुट्टी देते हैं, इनसे बहुधा . 
अधिक समय तक काम लेते हैं तथा इनकी मजदूरी में से 
` गैर-कानूनी कटौती करते हैं | इन सब बातों से हड़ताल _ 


को प्रोत्साहन मिलता है। 


Bs 


7 च भरतो, उन्नति और छंटनी आदि में पक्षपात :- 
हमारे 
` सालिक 


` में भरती, उन्नंति एवं छेटनी आदि में भी 


पक्षपात करते हैं। उचित व्यक्तियों .को' तरककी . 
Recent Developments in certain aspects of the Indian Economy IJ, P. I4. 
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न देकर अयोग्य व्यक्तिंयों को तरक्की दी जाती है। भरती 
में भी पक्षपात किया जाता है। इससे तंग आकर श्रमिक 
हड़ताल वगैरह प्रारम्भ कर देते हैं । 

(4) यैर-आथिक कारण :--भारत में कुछ गैर- 
आथिक कारणों से भी हड़ताल को प्रोत्साहन मिलता . है। 
उदाहरण के लिए, मजदूर कभी-कभी किसी राजनीतिक. - 
नेता के आगमन पर कारखानों में एक-दो दिन के लिए 


` काम रोक देते हैं, किन्तु इसका प्राव आगे नहीं बढ़ता। ` 


954 ई० में औद्योगिक संघर्ष के विभिन्‍न कारणों 
का ब्योरा निम्न प्रकार! से था-— 


मजदूरियाँ एवं भत्ते . : 300 प्रतिशत 
बोनस `` OTe 
भरती, तरक्की, छंटनी आदि.. 370 ,, 
छुट्टियाँ एवं काम के घण्टे I00 ,, 
अन्य दे 63 ,, 
.000 ,, 


कुल 


_ इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक संधर्ष के विभिन्‍न कारणों 
में मजदूरी, भत्ते, भरती एवं तरक्की, छेटनी आदि की. ही 
प्रधानता है । ४ 

भारत में ।947.ई० में औद्योगिक संघंषे सबसे अधिक 
हुए थे। इसके बाद धीरे-धीरे सरकारी प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप ओद्योगिक संघर्षों की संख्या घटने लगी । निम्न- 
लिखित तालिका से गत कुछ वर्षों से देश में -औद्योगिक- | 
संघर्ष को संख्या का अन्दाजा लगता है: ढ 
वर्ष `संघर्षो की मजदूरों की -जन-दिनों की हानि 


संख्या संख्या (Man-days lost) 
- (हजार में) (लाख में) 
I92 396 600 70 6 
939' 404 409 40 
I945. "820 748 * 3]: 
947. 8] 840 I62:6 
I95I 47। -. 69 - 38:2 
I957 !630 829 64:3 
I960 506 . 983 65:2 
964 25I 002 772 , 
I966 2556 ]40 38:5 
`973 2924 2]02 I77:9 


` - 93] ६० के बाद जितनी भी हड़तालें हुई थीं उतमें | 


` ]934 ई० में बम्बई में सूती-वस्त्र उद्योग की हड़ताल 


सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थीं। इस. हड़ताल में ,60,0000 
मजदूर सम्मिलित थे तथा 77:5 लाख जन-दिनों की हानि | 
हुई थी । इस हड़ताल का प्रमुख कारण बोनस था |. 928 _ 
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ई० में 203 हड़ताल हुई थीं जिनमें से ।]! बंबई तथा 
60 बंगाल में हुई थीं । इसमें . मे 700 हड़ताल ps 
सूती एवं के वस्त्-उद्योग में हुईं थी । 937 ई में 
अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों की स्थापना के बाद 
हड़तालों की संख्या में फुछ वृद्धि हो गयी । इस वर्ष 679 
हड़तालें हुई थीं जिनमें लगभग 2।! सूती-वस्त्न तथा जूट- 
उद्योग में थीं। 947 ई० में पुन: हड़तानों की संख्या में 


"बहुत अधिक वृद्धि हो गयी । इस वर्ष कुल ।8!] औद्यो- 


गिक संघष्नं हुए थे जिनमें 8-4 लाख मजदूर सम्मिलित 
थे तथा प्रायः 62'6.लाख जन-दिनों की हानि हुई थी । 


` इसके बाद सरकारी प्रयत्तों के फलस्वरूप धीरें-धीरे 
संघर्षों की संख्या भी घटने लगी। साथ ही, सरकारी 


हस्तक्षेप के कारण श्रमिकों फी मजदूरी, बोचत तथा काम 


“करने की दशाओं में भी-सुधार होने लगा । मालिकों एबं 


मजदूरों के झगड़े को शांत करते के लिए औद्योगिक 


` अदालतों ने भी महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। किस्तु 


950 ई० में पुनः बम्बई राज्य के सूती-वस्त्न ` कारखानों 
में एक आम हड़ताल हुई जिसमें 0।8 लाख जन-दिनों की 
हानि हुई । इसके बाद जन-दिनों की हानि का स्तर प्रायः 
एक समान रहा है। . 
झौद्योगिक संघों की रोक-थाम एवं निपटारा 
(Prevention and Settlement of Industrial 
- Disputes) 


ओद्योगिक संघर्षो. का प्रभाव श्रम एवं पूजी पर ही . 


नहीं पड़ता, वरन्‌ सम्पूर्णे समाज को क्षति उठानी पड़ती 
है। अतः, राज्य द्वारो इनकी रोक-थाम एवं त्तिपटारा 


(Prevention and Settlement) आवशयक है । समय- 


समय पर राज्य द्वारा औद्योगिक शांति वनाये रखने के लिए 


विभिन्न विधान बनाये गे हैं। इन विधानों द्वारा 


संघर्षो से सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौता, मध्यस्थता 
एवं फैसले की व्यवस्था की जाती हैं । 

` औद्योगिक संघर्षं अधिनियम, !929 ई० (77906 
Disputes Act, 929) :--औद्योगिक संघ षाँ के निपटारे 
के लिंए स्ंभ्रयम ।929 ई० में एक. औद्योगिक संघष 
अधिनियम बनाया गया । इस अधितियम के अनुसार एक 
अथवा दोनों दलों की इच्छा मालूम होने. पर जाँच-समिति 
अथवा समझौता परिषदों की तियुक्ति की व्यवस्था की 


गयी । साथ ही, आकस्मिक तथा सहानुभूतिजनक हड़तालों : 


को अवैध करार दिया गया। औद्योगिक संघर्षों के अति- 
रिक्त अन्य किसी भी प्रशत पर हड़ताल को दण्डनीय अपराध 
घोषित किया गया । जनोपयोगी ( ?५0]i0 utility ) 


. सेवाओं में हड़ताल के लिए ।4 दिलों की पूर्वं नोटिस 


देने की व्यवस्था की गयी ।` हर ” 
इस प्रकार ।929.ई० के अधिनियम द्वारा ऐच्छिक 


समझौते की व्यवस्था की गयी । औद्योगिक शांति के लिए 


ऐच्छिक समझौते का निस्सन्देह वहुतं वड़ा महत्त्व है.। तु 
इस अधिनियम को बहुत कारणों से पर्याप्त सफलता नहीं 
मिल पायी । 929-32 ई० के बीच प्रायः 500 संघर्ष 
हुए। किन्तु, इनमें केवल दो के लिए ही जाँच समिति 
तथा दो के लिए समझोता बोडों का निर्माण किया गया । 
इससे इस अधिनियम की सफन्ञता का अन्दाजा लगता है। 
वास्तव में, इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी औद्योगिक 
संघर्षो की सुनवाई के सिए स्थायी प्रवन्ध का अभाव था । 
यह्‌ अधिनियम ब्रिटिश ट्रेड डिस्प्युट्स ऐक्ट, 927 पर 
आधारित था । श्रम आयोग के अनुसार इस अधिनियम में 


` ब्रिटेन के ऐक्ट की कम महत्त्वपूर्ण बातों को ही प्रधानता 


देने का प्रयास किया गया था। अधिक महत्वपूर्ण बातों के . 
सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी ।? 

934 ई में बम्ब्रई में एक औद्योगिक संघर्ष समझौता 
अधिनियम (Bombay Trade Disputes Conciliation 
Ac!) पारित हुआ जिसके अनुसार औद्योगिक झगड़ों के 
समझौते को व्यवस्था फी गयी । प्रारम्भ में ग्रह अधिनियम 
केवल वम्वई शहर तथा आस-पास के सूती:वस्त्र के कार- 
खानों में ही लागू किया गया था; किंन्तु बाद में प्रांत के 
अन्य भागों में भी इसे लागू करने की व्यवस्था की गयी । 
पुनः ]938 ई० में बम्न्रई में काँग्रेसी शासनकाल में एक 


` ओद्योगिक संघर्ष अधिनियम (।0१५5:78! Disputes | 
* Act, ]938) पारित हुआ । इस अधिनियम के अनुसार 


श्रमिक संघों को तीन वर्गों- में विभाजित किया गया । 
इसके अनुसार जबतक समझौते एवं मध्यस्थ निर्णय के सभी 
उपचार-असफल न हो जायें, हड़ताल एवं तालेबस्दी को 
अवैध.करार दिया गया.। संघर्ष प्रारम्भ होने के पूवं ही 
समझौते की ब्यवस्था की जानी चाहिए. इस अधिनियम 
में एक ओद्योगिक त्यायालय की ब्यवस्था भी की गयी है । 
भारत'ःसरकार द्वारा इस बीच औद्योगिक शान्तिः के 
लिए .कौई प्रयत्न नहीं किमा गया। द्वितीय महायुद्ध- 
काल से भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों 
में हड़ताल एवं तालेबंदियों को रोक दिया गयां । किन्तु, 
:[947 ` ई० में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद सरकार ने देश 
में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए कुछ नये तरीके 
निकालने का प्रयत्न आरम्भ किया । युद्ध के बांद ऑद्यो- 


„गिक अशान्ति बहुत अधिक बढ़-गयी तथा सर्वत्र हड़ताल 


एवं तालेबंदी की बात सुनने में आने लगी ! अंतः भारत 
सरकार द्वारा ।947 ई० में एक औद्योगिक संघर्ष अधिः 
नियम पारित किया गया | - 

947 ई० का 'ग्रोद्योगिक संघर्ष अधिनिमस :--इस . 
अधिनियम के अनुसार ।00 से अधिक श्रमिकवाले औद्यों- 
गिक संस्थानों में श्रम-समितियों (Work Committees) 
की व्यवस्था की. गयी । इन समितियों में सेवायोजक 
तथा श्रमिक दोनों के बराबर प्रतिनिधि रहते हैँ। इनका 


i. “The Act had tried-to’ copy the less ‘valuable part of the machinery employed in Great 
Britain while.ignoring its more valuable paris.” + 
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470 : भारतीय अर्थशास्त्र 


काम मालिकों. तथा मजदूरों के बीच के होनेवाले मतभेदों 
के कारणों को दूर करने का प्रयास करना है । 522 ई० 
के अन्त में केन्द्रीय संस्थानों में 972 श्रम-समितियों का 
निर्माण हो चुका था। इसके अतिरिक्त इस र अधिनियम 
के अनुसार सरकारें समझोता अधिका (Conei- 
liation officers), समझौता परिषदों (Board of Con- 
९३०75) एवं जाँच अदालतों की नियुक्ति करती है। 
इस अधिनियम के अनुसार राज्यों में ्म-न्यायालयों की 
स्थापना का आयोजन है। प्रभावित श्रमिकों फो संख्या 
00 से कम रहने पर ही झगड़ों को इन न्यायालयों मे 
भेजा जाता है। जब प्रभावित श्रमिकों की संख्या इससे 
अधिक रहती है तो. इन झगड़ों को राज्य सरकार के 
औद्योगिकि अदालत ([nd५ऽ(7a] Tribunals) तथा 
भारत सरकार राष्ट्रीय अदालत (४४074 '77।0४8]) 
के पास भेजती है । इन अदालतों का निर्णय कम-से-कम 
एक वर्ष के लिए मान्य होगा । -मामलों को सुनवाई तथा 
मान्यता की अवधि में हड़ताल एवं तालेबन्दियाँ वर्जित 
हैं। ।950 ई० के एक संशोधन द्वारा औद्योगिक 
अदालतों के विएद्ध अपील के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
एक स्थायी अपील अदालत (३७०५7 Appellate 77i- 
.७५०2]) की नियुक्ति की गयी । I 
इस अधिनियम के अनुसार साधारण एवं जनोपयोगी 
उद्योगों में भेद किया गया। साधारण उद्योगों में 
झगड़ों के निपटारा के लिए सरकार तभी हस्तक्षेप करती 
है जब दोनों दलों से बहुसंख्यक व्यक्ति इस बात के लिए 
सरकार से सिफारिश करें। किन्तु जनोपयोगी उद्योगों 
के लिए सरकार सभी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने के 


लिए तैयार होगी तथां शान्ति के लिए आवश्यकतानुसार 


कार्यवाही करेगी । ।947 ई० का यह अधिनियम भारत 

में औद्योगिक शान्ति के लिए निस्सन्देह पहला प्रमुख 

` प्रयत्न है । इसके द्वारा सरकार ते देश में औद्योगिक शांति 
कायम रखने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न प्रारम्भ किया । 

किन्तु, इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने मजदूरों 


` से उनके हड़ताल का अधिकार छीन लिया। मजदूरों के 


पास यही एक ऐसा अधिकार था जिसे वें पुजीपतियों के 
शोषण एवं अत्याचार से अपनी रक्षा . करते थे। देश में 
उत्पादन-वृद्धि के लिए ओद्योगिक शान्ति निस्सन्देह 


आवश्यक है, किन्तु इस उद्देश्य से भूखे एवं नंगे मजदूरों 
' से हड़ताल का अधिकार छीन लेना अच्छा नहीं जेंचता । 
, एक राष्ट्रीय सरकार के लिए यह उचित नहीं जान पड़ता । 


औद्योगिक संघर्ष केवल भारतं के लिएं हौ नयी. चीजे 
नहीं है, यह पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्था की एक प्रमुख 
विशेषता है। पू जीबादी. उत्पादन-व्यवस्था में मजदूरी 
एवं काम की दशाओं में सुधार लाने के लिए हड़ताल ही 
मजदूरों की सबसे बड़ी शक्ति है। इनके. ऊपर अनिवार्य 
समझौता (Compulsory arbitration) को सादना 
इनके इस जन्म-सिद्ध अधिक्रार को छीन लेना हैं। युद्ध- ` 
काल या किसी अन्य राष्ट्रीय संकट की स्थिति में इस 
नीति का अनुकरण किया आ सकता है, किन्तु सामान्यतः , 
अनिवार्य समझौता द्वारा औद्योगिक शान्ति ` नहीं कायम 
की जा सकती है । 

]956 ई० का औद्योगिक संघर्ष अध्िनियन : --।956 ` 
ई० में एक औद्योगिक संघर्ष (संशोधन) अधिनियम पारित 
हुआ जिसके अनुसार समझोता की प्रक्रिया को कुछ सुगम 
बनाया गया है। इस संशोधन के अंनुसार श्रमिकों की 
श्रेणी में 500 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले सभी 
औद्योगिक कार्यकर्ताओं को रखा गया है। इसके अनुसारः 
श्रम अपील अदालतों को भंग फर दिया गया तथा तीन 
प्रकार के न्यायालयों की स्थापनाकी गयी है--(क) 
श्रमिक न्यायालय, (ख) औद्योगिक न्यायालय, तथा (ग) 
राष्ट्रीय न्यायालय । इन सभी न्यायालयों के क्षेत्र निर्धारितः 
कर दिये गये हैं तथा इनके फैसलों के विरुद्ध किसी प्रकार 


.की अपील की व्यवस्था नहीं है। सरकार इन फैसलों में 
परिवर्तेत कर सकती है। परिवतेन-सम्बन्धी -आज्ञाओं 


को सदने के समक्ष ।5 दिनों के अन्दर ही रखना होगा। 
संसद्‌ इसे अस्वीकार भी कर सकती है। इस प्रकार 
वास्तविक निर्णय संसद्‌ के हाथ में ही है। 

इस प्रकार भारत-जेसे विकासोन्मुख आथिक व्यव- 
स्थावाले देश के लिए उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध आवश्यक - 
है। द्रुतगति से ओद्योगिक विकास के लिएं श्रमिकं एवं 
मालिको के बीच जबतक उत्तम सम्बन्ध न रहेगा तबतक 
देश में ओद्योगिक शांति नहीं रह सकती। औद्योगिक 
शांति बनाये रखने के लिए आजकल आम तौर पर. यह - 
सुझाव दिया जाता है कि मजदूरों को भी कारखानों की - 
व्यवस्था से सम्बन्धित करना चाहिए। 956 ई० में 
भारतीय ्रम-परिषद्‌ ने इस पर विचार किया तथा कल- 
कारखानों में इसे लागू करने की बात भी तय की जा 
चुकी है। . वास्तव में, जबतक विकास के कार्य में श्रमिक 
अपने को भागीदार नहीं समझेगा तबतक देश के औद्योगिक 
विकास मे निस्सन्देह कठिनाई होगी । 
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अध्याय : 42 - 
_ श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा 
(Labour Welfare and Social Security Measures) 


, अस-कल्याण (200५7 ७०४४०) :--मजदूरों की 
सामाजिक एवं मानसिक उन्नति के लिए उन्हें विभिन्न 
प्रकार को सुविधाएँ प्रदान करना अनिवार्य है। केवल 
वेतन तथा काम के घण्टों के निर्धारण से ही इनकी उन्नति 
नहीं हो सकती। अतः०इनके लिए विभिन्न प्रकार की 
सुविधाओं का आयोजन आवश्यक हो जाता है। श्रमिकों 
के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के आयोजन को ही 


` क्रम-कल्याण (...0०५7 ९०7९) कहा जाता है। अन्त- 


राष्ट्रीय श्रम-संगठन के अनुसार श्रम-कल्याण कार्यों का 
उद्देश्य श्रमिकों के लिए उनके वातावरण में ऐसी सेवाओं 
तथा सुविधाओं की व्यवस्था करना है जिनसे कारखानों 
में वे उचित ढंग से कार्य कर सकें। इन सुविधाओं से 
श्रमिकों के स्वास्थ्य में उन्नति होगी तथा उनकी कार्य- 
क्षमता में भी वृद्धि होगी । 937 ई० में अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम-संगठन के एक प्रस्ताव में श्रम-कल्याण के अन्तर्गत 
जलपान-गृह, आराम तथा खेल-कूद की सुविधाएं, दवा- 
दारू की व्यवस्था तथा इनके आने-जाने के लिए सवारी 
आदि के प्रबन्ध को रखा गया था। श्रभ-जाँच समिति ने 
अपने प्रतिवेदन में श्रम-कल्याण के अन्तर्गत श्रमिकों के 
बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं आथिक विकास के साधनों 
को रखा था। इसके अनुसार श्रम-कल्याण कार्यो के अन्त- 


गंत आवास-व्यवस्था, सहकारी समितियाँ, मातृ-सेवा एवं ` 


शिशु गृह, शौचालय की व्यवस्था, सामाजिक बीमा तथा 
प्रोविडेंट फण्ड आदि आ जाते हैं। 


इस प्रकार. आज श्रम-कल्याण. का विस्तृत अर्थ में 
प्रयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत कारखानों के अंदर 


तथा बाहर दोनों प्रकार की सुविधाएं आती हैं। भारतीय 


कारखानों के अन्दर कल्याण-कार्ये के अन्तर्गत वैज्ञानिक 
तरीके से भर्ती, कारखानों में स्वच्छता, प्रकाश एव वायु 
तथा दुर्घटनाओं की रोकपर्थाम की व्यवस्था की जानी 
चाहिए । श्रमिकों की नियुक्ति एवं तरक्की के लिए जिस 
पद्धति का अनुसरण किया जा रहा हो, वह पूवं ` निश्चित 
एवं वैज्ञानिक होनी चाहिए । कारखानों में प्रायः यह देखा 


जाता है कि श्रमिकों को अपनी नौकरी बनाये रखने के . 


लिए विभिन्‍न प्रकार के मध्यस्थो की सेवा करनी पड़ती है 
जिससे उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। कारखातों के 
बाहर श्रमिकों के लिए गृह:व्यवस्था, शिक्षा की समुचित 
व्यवस्था; चिकित्सा, भोजन, मनोरंजन तथा सहकारी 
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; मजदूरों का जीवन-स्तर 


समितियों का प्रबन्ध आदि कल््याण-कार्यों के अन्तर्गत 
आते हुँ। | 

आरत में निम्तलिखित कारणों से अम-कल्पाण कार्ये 
धत्यधिक्त महत्त्वपूर्णं हो जाते हैं :--- 

(!) श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति :--भारत में अन्य 
देशों की तरह औद्योगिक श्रमिकों का एक दृढ़ वर्ग उत्पन्न | 
नहीं हुआ है। यहाँ के मजदूर हृदय से किसान होते हैं | 
और मौका मिलने पर गाँवों में वापस जाना चाहते हैं । 
उनका गाँवों से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो पाता है। इसलिए 
ओद्योगिक केन्द्रों में उनके लिए भोजन, .मंकान व मनो- 
रंजन आदि की सुविधाएं बढ़ाकर आकर्षण उत्पन्न किया 
जाना आवश्यक है। ऐसा करने से मजदूर अपने आपको 
औद्योगिक वातावरण के अनुकूल बना सकगे । 


. (2) सुदूर स्यानों में कल्याण-काये आवश्यक :--उन 
बगानों, खानों एवं अत्म छोटे-छोटे उद्योगों में जो एकांत 
स्थानों में स्थित हैं, विशेष रूप से कल्याण कार्यों की आव- 
श्यकता होती है, वहाँ यातायात एवं दैनिक उपभोग की 
वस्तुओं की व्यवस्था करनी होती हे। : न 
(3) अप-संघों की धीमो प्रगति :--भा रत के भरम-संघ 
ने मजदूरों के कल्याण के लिए विशेष कार्य नहीं किया है, _ 
इसलिए कल्याण-कार्यं सरकार एवं मालिकों द्वारा ही | 
किया जाना चाहिए । 

4) श्रमिकों का निम्त जीवनःस्तर :--भारतीय 
निम्त होता है; इसलिए 
कल्याण-कायों के द्वारा उ लिए पोष्टिक भोजन, अच्छा 
मकान, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि की: व्यवस्था की जाती: 
है। कल्याण कार्यों के अभाव में उन्हें ये सुविधाएं नहो | 
मिल सकेगी । Sa 

इस प्रकार उपरोक्त कारणों से भारत में श्रम-कल्याण 
कार्यों का महत्त्व बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है। | 

हमारे देश में श्रम-कल्याण का आयोजन मुख्यतः तीन 
प्रकार के व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा किया जाता 
है :--(/) उद्योगपति, (2) ' सरकार, एव (3) श्रमिक 
संघ।' ; 
उद्योगपतियों द्वारा आयोजित ्म-कल्याण काये :-- 
श्रमिकों के कल्याणां कुछ मिल-सालिक प्रारम्भ से ही 


< f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


47 भारतीय अर्थेशोस्ते. 


थोड़ा बहुत काये करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, 
बम्बई के अधिकांश सूती-वस्त्न के कारखानों में चिकित्सा- 
लय एवं जलपान-गृहों की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त 


सहंकारी समितियाँ, अनाज की सस्ती दूकानें, वयस्क पाठ- ` 


शाला तथा प्रोविडेन्ट फण्ड आदि की व्यवस्था भी की गई 
है। कुछ कारखानों में बोडिग हाउस भी स्थापितः किये 
गये हैं जिनमें श्रमिकों को. सस्ता खाना मिलता है। 


अहमदाबाद की सूती मिलों में भौ इस प्रकार की व्यवस्था 


की गयी हे । इस दृष्टि से नागपुर के एम्प्रेस मिल, मद्रास 


का बरक्िघम एण्ड कर्नाटक मिस, देहली क्लॉथ एण्ड / 


जेनरल मिल्स, बंगलोर बुलियन कॉटन एण्ड सिल्क मिल 
आदि ने अत्यन्त ही प्रशंसनीय कार्ये किया है। 


' उद्योगपतिग्नों की संस्थाओं में भारतीय जूट मिल 
हू संघ (Inn Jute Mill As50ci2fi00) ने श्रमिकों के 
ह कल्याणाथं बहुतःसे बहुमूल्य कायं किये हूँ । संघ की भोर 
से कई अप-कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें 
श्रमिकों के कल्याणाथं बहुत-से कार्य किये जाते हैं। .संध 
की ओर से प्राथमिक पाठशाला, वाचनालय तथा खेल-कूद 
की व्यवस्था भी की जाती है। कोरत श्रमिकों के लिए 
महिला-कल्याण समिति है। जूट मिलों में व्यक्तिगत रूप 
से भी अम-कल्याण के कार्यों का आयोजन किया गया है। 
प्रायः सभी जूट की मिलों में चिकित्सालयों की व्यवस्था 


है । कुछ मिलों में मातृ-केन्द्र की व्यवस्था भी है। जूट की 
र 5] पमिलों में शिशु-गृह एवं 45 मिलों में जलपान-गृह का 
हट आयोजत किया गया है। इसी प्रकार ऊती तथा रेशमी 

र वस्त्र की बड़ी-बड़ी मिलों में भी अ्रम-कल्याण कार्यों का 
- ` आयोजच किया गया है। 


टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा श्रम-कल्याण 

का बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है । कम्पनी 

की ओर से 400 वेड वाला एक बहुत बड़ा अस्पताल है, 

मातृ-केन्द्रों की भी व्यवस्था है, 3 हाई स्कूल, 0 'मिंडल 

स्कूल तथा अनेक प्राथमिक विद्यालय हैं । कम्पनी की ओर 

से एक विशा क्रीड़ा-स्थल, जलपान-गृह तथा मुफ्त सिनेमा 

की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए 

` निवास-स्थान, सहकारी उपभोक्ता भण्डार तथा डाकखाने 

` फकीव्यवस्थाहे। इसी प्रकार टाटा कम्पनी द्वारा श्रम- 
* कल्याण की आदर्शं व्यवस्था की गयी है। 


 रेलवेबिभागद्वारा भी कर्मचारियों के कल्याणार्थ 
` चिकित्सालयों, स्कूलों, जलपान-गृहों तथा एवस-रे आदि 
[ आयोजन क्रिया गया है। रेलवे विभाग द्वारा कर्म- 
गरियों को सस्ती दरों पर अनाज देने की भी व्यवस्था 
गयी है। कोयला तथा अभ्रक की खातों में भी श्रम- 
विभिन्‍न कार्यों का आयोजनं क्रिया गया है। 

एक खमिक-कृल्याण कोष का निर्माण 


किया गया है जिससे श्रमिकों के कल्पाणार्थं बहुत-से काये 
किये जाते हैं। कोलार के सोने को खानों में भी श्रमिकों 
के लिए बहुत-से कार्य किये जा रहे हैं । 

श्रमिक-संघों. हरा आयोजित कल्याण कार्य: 
कुछ श्रमिक-संधों ने भी छोटे. पैमाने पर श्रम-ऋल्याण 
कार्यो का आयोजन कियो है। इन संघों द्वारा किये जाने- 
वाले कल्पाण-कार्यों में टेक्सटाइल लेबर एशोसियन' 
अहमदाबाद के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनके 


अतिरिक्त मजदूर सभा, कानपुर तथा मिल मजदूर संघ, 


इन्दौर ने भी बहुत-से उल्लेखनीयं काये किये हैं। संघों 
द्वारा पुस्तकालय, चिकित्सालय तथा वाचनालय आदि की 


व्यवस्था की जाती है। किन्तु आवश्यक धन फे अभाव में. 


श्रम-संघों का कार्य बहुत ही सीमित हो जाता है । 


सरकार द्वारा आयोजित भम-कह्प्राण फार्य :-- द्वितीय 
महायुद्ध के बाद से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने भी श्रम- 
कल्याण कार्यों में क्रियात्मक रूप से भागं लेना प्रारम्भ कर 
दिया है । ]948 ई० के कारखाना अधिनियम, ।952 ई० कें 
कारखाना अधिनियम तथा ।95] ई० के बगान अधिनियम 


में श्रम-कल्याण के उद्देश्य से विभिन्‍न प्रकार की सुविधाओं | 


की व्यवस्था को अनिवाय बनाया गया है इन अधिनियमों 
के अन्तंगेत आनेवाली संस्थाओं में चिकित्सालयों, जलपान- 
गहों, आराम गृहों तथा काम के घण्टे निश्चित करने की 


` व्यवस्था भी की गयी है। कल्याण कार्यों के लिए एक 


विशेष कोष की स्थापना का आयोजन है जिसे: श्रमिकों 
के कल्याण पंर खर्च किया जायग्रा। 500 या अधिक 


श्रमिक वाले सभी कारखानों में श्रम-कल्याणक्रारी अफसरों ' 


की नियुक्ति को भी अनिवार्यं बना दिया गया है। 


]944 ई० में कोयले की खानों में काम करनेवाले | 


मजदूरों के कल्याण के लिए एक कोपला खान श्रमिक 
कल्याण कोष . (Coa! Mines Labour Welfare 
Fund) स्थापित किया गया, जो श्रमिकों की शिक्षा, 


` चिकित्सा तथा मनोरंजन आदि की सुविधा की व्यवस्था 


करता है। इस कोष द्वारा 3 केन्द्रीय अस्पतालों, !2 


प्रादेशिक अस्पताल-सह-मातृत्व केष्दों, 2 गतिशील चिकि- ` 


त्साजयों, 53 मातृत्व-सह-शिशु कल्याण केन्द्रों तथा 4 टी० 
बी? केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्तं 
इस कोष द्वारा वयस्क शिक्षा केन्द्र, महिला-कल्याणकारी 


' केन्द्र तथा शिशु-क्रीड़ा स्थल आदि की भी व्यवस्था को 


गयी है। इस कोष से श्रमिकों के लिए औद्योगिक गुहों 


के निर्माण की भी व्यवस्था की जाती है। खातों से भेजे. : 


जानेवाले कोयले पंर एक विशेष प्रकार का कर लगाया 
जाता है जिससे प्रायः दो करोड़ रुपये की वाषिक आय 
होती है। कोष की आय का. यही प्रधान साधन है। 
963-64 में इस कोष की आय 328:5 'लाख रुपये 
तथा कल्याण कार्यों एवं गृह-निर्माण पर अनुमानित 
व्यय 298] लाख रुपये था। . 
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शंमं-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा en ~ ARE 


` अञ्चैक खान-उद्योग श्रमिक कल्याण कोष ica 
Mines Labour Welfare Fund) :—इक्षी प 
पर अभ्रक की खानों में काम करनेवाले श्रमिक्रों के लिए . 
भी एक अध्रक़ खान-उद्योग श्रमिक-कोष (Mica Mines 
Labour Welfare Fund) की स्थापना की गयी है। 
इस कोष द्वारा अभी तक दो अस्पताल प्रारम्म किये 
गये हैं तथा बहुत-से चिकित्सालय एवं प्रसूति गृहों का 
निर्माण किया गया है। इनके अतिरिक्त इस कोष द्वारा 
अनेक प्राथमिक स्कूलों; की व्यवस्था भी की गयी है तथा 
पुस्तकें एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। 970:77 
ई० में इस कोष द्वारा-अभ्रक उत्पादक राज्यों में |2 लाख 


~ रुपये आन्ध्र प्रदेश को, 23:9 लाख रुपये बिहार. को तथा 


।I:5 लाख झुपये राजस्थान को दिया गया था। 


मोटर यातायात भमिक अधिनियम (Motor Tran: 
sport Worker's Act) :—मोटर यातायात में कार्यं 
करनेवाले श्रमिकों के कल्याण तथा इनके कार्य करने की 
दिशाओं में सुधार के लिए, ।96! ई० 'में एक मोटर 
यातायात अ्रांमक अधिनियम बनाया गया । इस अधिनियम 
में श्रमिकों के लिए कॅन्टीन, आराम-गृह, वर्दी, कार्य के 
घण्टे तथा छुट्टी आदि की व्यवस्था भा की गयी है। 


लोह-खनिज अमिक कल्याण अधिनियम (707 07९ 


Mine’s Labour Welfare Act) :—लोहे की खातों ' 


में कारय करनेवाले मजदूरों के कल्याण के लिए ।96! ई० 
में The Jron Ore Mines Labour Welfare Act, 


96] बनाया गया । इसके अनुसार कोयला तथा अभ्रक . 


की ही तरह लोहे की खानों स निकाले गये लोहे पर भी 
एक प्रकार का कर लगाया जाता है जिससे प्राप्त रकम 
को इन खानों में कार्ये करनेवाले श्रमिकों की भलाई पर 


` खचच किया जाता है। अक्टूबर-]963 ई० से अधिनियम 


को लागू किया है तथा प्रारम्भ में 25 पैसे प्रति मेट्रिक 
टन का एक कर लगाया गया है। ।970-7! में कोष द्वारा 
कल्याण कार्यों पर 77 लाख रुपये व्यय किया गया ।. 


बगानों में काम करनेवाले श्रमिकों के कल्याण के लिए 
plantations Labour Act, ]96] ई० में व्यवस्था की 


: गयी है। इस अधितियम के अनुसार मिल-मालिकों को 


बगानों में काम करनेवाले श्रमिकों को आवास की सुविधा 
प्रदान करनी पड़ती है। साथ ही, श्रमिकों के लिए शिक्षा 
की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इस भ्रकार इस 
अधिनियम के अनुसार बगानों में काम करनेवाले श्रमिकों 
को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हूँ। | 


अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा श्रम-कल्याण केन्द्र 


| स्थापित किये गये हैं, जिनमें अमिकों की शिक्षा, 


व्यायामशाला, वाचनालय, पुस्तकालय तथा मनोरंजन 
आदि की. व्यवस्था की जाती है। !954-55 ई० में 


इस प्रकार के प्रायः 200 श्रम-क्रल्याण केन्द्र कार्य करते ` 


थे। वम्बई में इस प्रकार के प्रायः 45 केन्द्र कार्यं कर 
रहे हैं । महाराष्ट्र सरकार द्वारा 953 ई० में अमिकों | 
पर लगाये जनिवाले जुर्माने तथा दान वगैरह की रकम 
जमा की जाती है। अन्य राज्यों में भी इस, प्रकार के 
कल्याण-केन्द्रों की स्थापना को गयी है। हाल में हो 
केन्द्रीय बोडं' तथा कुछ राज्यों में “राज्य कल्पाण-बोडं' 
की स्थापना की गयी है । 


इस प्रकार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अ्रम- 
कल्याण के विभिन्त प्रकार के कार्य किये जाते हैं। किन्तु,  , 
इन कार्यो के सफन्न सम्पादन के लिए सुयोग्य एवं ईमानदार “* 
कर्मचारियों की आवश्यकता है। भारत-जैसे देश में, 


` जहाँ .अधिकांश श्रमिक अशिक्षित तथा अपने अधिकारों से 


पूर्णतः: अनभिज्ञ हैं, श्रम कल्याण कार्यो की वास्तविक 
सफलता इन कर्मचारियों की योग्यता एवं ईमानदारी 
पर ही निर्भेर करती है । - न 


भारत में श्रम-कल्याण कायो के अध्ययन से यह स्पष्ट 


` है कि यहाँ श्रम-कल्याण की-सुविधाओं में विविधता पायी | 


जाती है। एक प्रदेश से दूसरे. प्रदेश में, एक उद्योग से . 
दूसरे ` उद्योग में एवं एक ही उद्योग की विभिन्त इकाइयों 

में कल्याण कार्यो में भी अन्तर पाया जाता है। कल्याण 
कार्यो की सफलता पर्याप्त मात्रा में कोष की उपलब्धि पर 
निर्भर करती है। भारत में भम-कल्याण कार्यं को आगे 
es के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये जा - | 
स्‌ Pate . ~ «y+ 


(7) 948 ई० के कारखाना अधिनियम की श्रम- | 
कल्याण सम्बन्धी धाराओं का पूरा-पूरा पालन किया जाय। 
(2) विभिन्न उद्योग में विभिन्न प्रकार के कल्याण 
कार्यों को प्राथमिकता दी जाय; जैसेवगान मजदूरों को : 
विशेषतया-मकान की सुविधा, खान मजदूरों को क मकान, 
शिक्षा एवं दवा की -सुविधाएँ एवं जहाँ स्त्रियाँ कार्य | 
करती हैं वहाँ मातृत्व एवं शिशु-गुहों की स्थापना प्र | 
.विशेष जोर दिया जाय। इस सम्बन्ध में विस्तृतं जाच 
की आवश्यकता है। :. 25202 
` (3) मजदूरों को कल्याण समितियों में अधिकसे- 
अधिक भाग लेने का अवसर दिया जाय ताकि कल्याण- ७ | 
कार्यो में तीव्रगति से प्रगति हो सके । 2858 
(4) श्रम-कल्याण पदाधिकारियों (८२७०७५ ले | 
“7९ 0९75) के चुनाव में अत्यधिक सावधानी से कार्य | 
लेना चाहिए। इस पद पर वे ही व्यक्ति नियुक्त किये 
जायें जो मजदूरों का विश्वास प्राप्त कर सके. एवं अच्छ 
प्रशासक हो सके] उन्हें मजदूरों के कल्याण में वास्तविक 
अभिरुच अथवा उत्साह होना चाहिए। _ 
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(5) कोयला एवं अभ्रक की खानों के कोषों की 
तरह अन्य खनिजों के लिए भी कोष स्थापित किए जायें । 
(6) केष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिक संख्या 

में कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए । - 
. (7) मजदूरों की सहकारी समितियाँ. बनायी जायें 


और. सहकारिता के आधार पर मकान निर्माण साख एवं 
उपभोग की वस्तुएं प्राप्त कंरने की व्यवस्था की जाय । 


(8) मालिकों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान की 
जानेवाली सुविधाओं में कल्याण कार्यो को पूर्णतया स्पष्ट 
क्रिया जाय और उनको अपनी जिम्मेवारी निभाने के 


सिए प्र रित किया जाय । , 
(9) रम-संधों को कल्याण कार्यों में अधिक रुचि 
लेनी चाहिये । 


(0) सरकारी उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों 
को कल्याण कार्यो की उचित व्यवस्था करके उद्योगपतियों 
के समक्ष एक उचित आदर्श उपस्थित किया जाना चाहिए। 


झोद्योगिक गृह 
{Industrial Housing) 
भारत के प्रायः सभी बड़े-बड़े ओद्योगिक नगरों में 


` निवास-स्थान के अभाव की समस्या पायी जाती है। . 


अधिकांश मजदूर गन्दी बस्तियों . के गन्दे वातावरण में 

- अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बम्बई के चालों, कानपुर 
के आहातों तथा कलकत्ता की गन्दी बस्तियों को देखने से 
मजदूरों की इस दर्दनाक स्थिति का अंदाजा लगाया जा 

` सकता है ! एक छोटे-सं अंधेरे कमरे में कई मजदूर अपना 
कार्य चलाते हैं। निवास-स्थान की असुविधा का मजदूरों 
की कार्य-क्षमत़रा तथा स्वास्थ्य पर बड़ा ही बुरा प्रभाव 
पड़ता है । जमशेदपुर तथा डालमियानगर के नये औद्योगिक 
नगरों में एक हार्वे मिल, जे० सी० मिल, ग्वालियर तथा 
कानपुर में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन द्वारा श्रमिकों के 
अच्छे गृहों की व्यवस्था अवश्य की गयी है, किन्तु इन्हे 
` अपवादस्वरूप समझना ही अधिक उचित होगा । अधिकांश 
केन्द्रों में श्रमिक गन्दी झोपड़ियों के गन्दे वातावरण में ही 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के गन्दे, 
अनुपयुक्त एवं सुविधाहीन घरों में श्रमिकों का जीवन नीरस 
एवं आनन्द रहित हो जाता हैँ। अतः इनके जीवन को 
सुखमय बनाने तथा इनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि के लिए 
अच्छे प्रकार के सुधरे हुए घरों की व्यवस्था अनिवार्य है। 


औधोगिक श्रमिकों के लिए आवास-स्थान की व्यवस्था 
 उद्योगपतियों, श्रमिक-संघों तया सरकार द्वारा की जा 


J, India I976, P. 385; 


गये । 
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' ` श्षारतीय अर्थशास्त्रं 


सकती है। भारत में श्रमिक-संघों के पास आवश्यक कोषं 
के अभाव में वे इस प्रकार ला सुविधा नहीं प्रदान कर 
सकते हैं । कुछ उद्योगपतियों ने अपने कारखानों में काम 
करने वाले श्रमिकों के लिए घर बनाने का आयोजन किया 
है। किन्तु इस संबंध में. आजकल सरकार द्वारा 

प्रयत्न किये जा रहे हैं। अप्रैल, ।948 ई० में भारत 
सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति-सम्बच्धी प्रस्ताव में दो . 
वर्षों के बीच 20 लाख औद्योगिक गृहों फे निर्माणं के एक 
कार्यक्रम की घोषणा की थी जिसका व्यय सरकार, मिल- 
मालिकों द्वारा एक निश्चित प्रतिशत में पूरा किया जाने 
को था। इस उद्देश्य से एक गृह-परिषद्‌ (०५5i 
80274) बनाने का भी निश्चय किया गथा था। किन्तु 
राज्य सरकारों की अकर्मण्यता के कारण इस कार्यक्रम को . 
कार्यास्वित नहीं किया जा सको । अत्तः दिसम्बर, 952 
ई० में सरकार ने सहायता भ्राप्त औद्योगिक आवास 


- कार्यक्रम (Subsidised Industrial Housing Scheme) 
- को अपनाया जिसके अनुसार कारखाना अधिनियम, 948 


ई० तथा खान अधिनियम, I952 ई० (कोयला तथा 
अभ्रक की खानों को छोड़कर) के अन्तगंत आनेवाले 
ओद्योगिक मजदूरों के लिए आवास गृह्‌ निर्माण का एंक 


. व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया.। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 


केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, उद्योगपतियों तथा 
सहकारी समितियों को औद्योगिक मजदूरों के लिए घर 
बनाने के ऋण एंवं अनुदान देने का आयोजन है । :963 ' 
ई० के अन्त तक केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य . से 
दिये गये ऋण एवं अनुदान - का अन्दाजा निस्तलिखित 
तालिका! से लगाया जा सकता है :--- 


स्वीकृत गृहों 


- (करोड़ रुपये. में) 
साधन ऋण अनुदान - कुल की संख्या 
।. राज्य सरकार 25:46 .. 24:37 49°`3 ,30,88 
2. उद्योगपति 55 300 8:5  32,99- 
3. श्रमिक सहकारी । 48 0:59 207 6,3]5 
समितियाँ ट 
4. केन्द्रीय सरकार ........  ........'' ]02 . 2,664 


27:96 _6I:07 I;72,24 


कुल - 32:09 
».. औद्योगिक गृहों के निर्माण .के लिए 952 ई० से. 
योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 
सहायताःप्राप्त औद्योगिक गृहों के निर्माण के कार्यक्रम को | 
अपनाया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम योजना काल 
में 3:29 करोड़ रुपये के व्यय से 43,839 गृह बनाये 
(| द्वितीय योजना काल में जून, ।96! ई० तक 
55,839 थौद्योगिक गृहों का निर्माण किया गया । तृतीय. 
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श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा 


पंचवर्षीय योजना में सहाय॑ता-प्राप्त औद्योगिक गह कार्य 
६08 ह कार्यक्रम 
के अन्तर्गेत 29.8 करोड़ रुपये के व्यय -से 73,000 गृह 
“बनाने का आयोजन था। ।965 ई० के अन्त तक कुल 
bers 2,64,933 गृहं के निर्माण का कार्य पूरा हो 
[ था । 


उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि भारत 


सरकार की तत्परता के बावजूद उद्योगपतियों तथा ऑद्ो- ` 


गिक सहकारी समितियों ने इस कार्यक्रम से समुचित 
लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया । ओद्योगिक गुहो की 
योजना के सफल सम्पादन के लिए सुझाव के तौर पर यह 
. कहा जा सकता है। निजी क्षेत्र के प्रत्येक उद्योगों में एक 
सयुक्त आवास समिति होनी चाहि जिसमें सरकार, 
उद्योगपतिथों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि रहेंगे। इन सभी 
के सम्मिलित सहयोग से गृहनिर्माण के कायं में तीब्रता आ 
जायगी जिससे श्रमिकों के आवास की समस्या का समाधान 
किया जा सकता है । भारत सरकार द्वारा औद्योगिक गुहो 
के निर्माण पर बिशेष रूप से जोर दिया जा रहा है । ।952 
ई० में केन्द्र में एक पृथक्‌ गृह-मंत्रालय (Ministry of 
Housing) का निर्माण किया गया । अधिकांश राज्यों में 
भी इस प्रकार का पृथक्‌ मंत्रालय स्थापित किया गया है। 
इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ओद्योगिक 
गुहों के निर्माण पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। 


सामांजिक सुरक्षा 
(Social Security) 


मानव जीवन जोखिम तथा अनिश्चितताओं से परिपूर्ण 
है। पग-पग पर हमें नाना प्रकार की जोखिम तथा 
अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। बेकारी, 
बुढ़ापा, दुर्घटना तथा मृत्यु आदि सभी मातव-जीवन के 
साथ लगे हुए हैं। इन जोखिमों तथां अनिश्चितताओं का 
व्यक्तिगत रूप से सामना करना मनुष्य के लिए कठिन हो 
जाता है। निर्धन मजदूरों के.जीवन में तो इन जोखिमों 
एवं अनिश्‍्चिताओं की भयंकरता और भी गम्भीर हो 
जाती है। अत्यधिक गरीबी के फलस्वरूप ये थोड़े दिनों 
की बेकारी से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। साथ 
ही, कारखानों में काम करने से सदा इन्हें दुर्घटनाओं का 
भय बना रहता है। इन सभी जोखिमों एवं अभिश्चितताओं 
से श्रमिकों के जीवन को बचाने के लिए आधुनिक समाज 
में जो व्यवस्था की जाती है, उसे 'सामाजिक सुरक्षा 
` :(S००¡३! 9९०7६५) कहते हैं। साधारण शब्दों में, 
“सामाजिक सुरक्षा का आशय उप सुरक्षा से है जिनके 
द्वारा कोई समाग एक पद्धतियुक्त तरीके से अपने समाज 
के सदस्तों को बेह़ारो, बुढ़ापा, बीपारो, दुर्घटना तया मुत्यु 
आदि जोधिमों से बचाता है!” (0c! Security refers 


to the security that the society furnishes thro- " 
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ugh appropriate organisation against certain 


. risks to which its members are exposed.) 


सामाजिक सुरक्षा का आविर्माव लोक-कल्याणकारी राज्य 
(welfare sae) के साथ-साथ हुआ । साधारणतया यह 
समझा जाता है कि एक लोक-कल्याणकारी राज्य में कम- 
से-कम पाँच परिस्थितियों --आवश्यकता (27४), बीमारी 
(D55९), अज्ञानता. (४००7३००९), दरिद्रता (०- 
।07) तथा बेकारी (4९९७७) में राज्य द्वारा व्यक्ति 
की सहायता की जानी चाहिए । प्रो० कोल के अनुसार 
सामाजिक सुरक्षा का आशय यह है कि सरकार जो 
समाज का प्रतीक एवं प्रतिनिधि है, अपने समस्त नागरिकों 
के लिए एक न्यूनतम जीवन-स्तर कायम रखने के लिए 
उत्तरदायी हुँ। इस स्तर में जीवन से लेकर मरण तक 
की सारी सुविधाएँ एवं आवश्यकताएं सम्मिलित होंगी । 
न (The idea of social security is that the state _ 
shall make itself responsible for ensuring a 
minimuni standard of material welfare to 
all ifs citizens, on a ‘basis wide enough to 
cover all the main cotingencies of life of an 
individual from birth to deaf.) इस प्रकार सामा- 
जिक सुरक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है । इसके 
अन्तर्गेत “गर्भे से मरण' तक (From womb t0 the 
०m!) की सुरक्षा आ जाती है। 


भारत में सामाजिक सुरक्षा 
(Social Securify in India) 


भारत-जैसे देश में, जहाँ औद्योगीकरण का अभी श्री: 
. गणेश ही हुआ है, सामाजिक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था 
का अभाव कोई आश्चय की वात नहीं हें । किन्तु, इससे. 
ऐसा नहीं समझना चाहिए । सामाजिक सुरक्षा भारत के : 
लिए बिल्कुल नयी चीज है। वास्तव में, सामाजिक 
विकास के प्रत्येक स्तर पर किसी-न-क्रिसी प्रकार की 
सुरक्षा समाज के सदस्यों को उपलब्ध होती रही है । प्रार- 
स्भिक काल में, संयुक्त परिवार की प्रथा स मनुष्य को 
जीवन की प्रायः सभी जोखिमों से सुरक्षा मिलती. थी । 
किन्तु संयुक्त परिवार की प्रथा के विनाश के बाद आथिक , 
दायित्व व्यक्तिगत हो गया जिससे. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन 
में जोखिम एवं अनिश्चितता बढ़ गयी । राज्य द्वारा सुरक्षा 
न ' प्रदान की जाय तो इन्हें समय-समय पर बेकारी, भुख- 
मरी आदि का सामना करना पड़ेगा । बहुत समय तक | 
पश्चिमी देशों में भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं ' 
थी। किन्तु वतमान-शताब्दी के प्रारम्भ से ही संसार के 
प्रायः सभी विकसित राष्ट्रों में सामाजिक सुरक्षा की 


व्यवस्था पर जोर दिया जाने लगा है। सामाजिक सुरक्षा _ 


की सर्वप्रथम वैधानिक व्यवस्था ।95! ई० में आस्ट्रेलिया 


एवं न्यूजीलैंड में को गयी । वहाँ से धीरे-धीरे यहु प्रथा « 
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46 . a भारतीय मर्थशास्त्र 


विश्व के अन्य औद्योगिक देशों में फैली । अव तो सामाजिक 


' सुंरक्षा इस युग भें राजनीतिक, सामाजिक एवं आथिक 


` स्थायित्व की एक गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण श्त वन गयी 
हैं और इसकी चुनौती को स्वीकार करना समाज एव 
सरकार का प्रधान उत्तरदायित्व हो गया है। 


भारत में बहुत दिनों तक श्रमिकों के लिए सामाजिक 
सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी । सरकार श्रमिकों के 


'हतों के प्रति बहुधा उदासीन रहती थी । ब्रिटिश शासन- - 


काल सें इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम 923 ई० में एक श्रमिक 
क्षतिपूत्ति अधिनियम (Workmen's Coivpensation 
८६, ]923) बना । इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों 
को कारखाना में फोई दुर्घटना अथवा. व्यावसायिक रोगों 
' के शिकार होने पर क्षति-पूत्ति एवं चिर्कित्सा की सुविधा 
प्रदान करने की व्यवस्था को गयी । इस अधिनियम में कई 
बार संशोधन किये गये जिनमें ]946 ई० का संशोधन 
विशेष रूप से महत्त्वपूणे है जिसके अनुसार 400 रुपये तक 
की मासिक मजदूरी पानेवाले मजदूरों को इसके अन्तगतं 
लाया यया । ।959 ई० के एक सशोधन ने इस अधिनियम 


को और भी विस्तृत बना दिया है। ब्रिटिश शासनकाल , 


में ही विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा मातृत्व लाभ अधि- 
नियम (\aternit/ Ben०£।६ 8०७) बनाये गये। सर्वे- 


` प्रथम इस प्रकार का अधितियम बम्बई में ।929 ईण्में 


बनाया गया । तदुपरान्त अस्य प्रान्तों में भी इस प्रकार के 
अधिनियम बनाये गये । किन्तु मिल-मालिकों की उदा- 
सीनता तथा श्रमिकों की अज्ञानता के फलस्वरूप ये 
अधिनियम श्रमिकों के लिए अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध 
हो पाये हैं । 


इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के . प्रारम्भ तक ब्रिटिश 


सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अन्य क्षेत्रों की ओर. 


कोई ध्यात नहीं दिया गया । किन्तु युद्धकालं में असंतोष, 
उनकी बढ़ती हुई संगठन शक्ति तथा राजनीतिक आन्दोलन 
आदि ने सरकार को इस क्षेत्र में ध्यान देने के लिए विवश 
किया । युद्धकाल में राज्यों के श्रम-मंत्रियों की ]940, 


942 तथा ।943 ई० को बैठकों में भारत में स्वास्थ्य. 


तथा बीमारी के सम्बन्ध में सुरक्षा की समस्या पर विचार 
किया गया । 942 ई० में इंगलँड में सर बेवरीज द्वारा 


'_ प्रस्तुत 'सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी प्रतिवेदन” ने भारत 
` _स॒रकारं का भी ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकषित 
 किया। फलतः, ]943 ई० में भारत सरकारने प्रो० बी० 
 पी० अदारकर को भारत में श्रमिकों के सम्बन्ध में सामा- 


जिक बीमा की एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए 
मामन्त्रित क्रिया । प्रो० -भद्रारकर द्वारा तयार की गयी 
गजना में अमिकों तया मालिकों दोनों द्वारा अनिवार्य रूप 


आच द शयकता पर भी जोर दिया गया था । प्रो० अदार- 
आरम्भ में प्रयोगात्मक तौर पर योजना को वस्त; 


दा देने की व्यवस्था थी । साथ ही, राज्य द्वारा अनुदान - 


इंजीनियरिंग तथा खनिज-सह-धातु उद्योग में लागू करने 
की सिफारिश की थी।. इस योजना को !2 वर्ष से लेकर 
60 बर्ष के बीच की आयुवाले 200 र० मासिक से कम 
मजदूरी पाने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू. करने की 
सिफारिश की गयी थी । !954 ई० में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
संगठन के विशेषज्ञों द्वारा प्रो० अदारकर की इस योजना 
की जाँच की गयी जिन्होंने इसे कारखाना अधिनियम 
के अन्तर्गत मातृत्व लाभ तथा श्रमिक-क्षति-पूत्ति के सम्बन्ध 
में सुविधाओं का भी रखने का सुझाव दिया । प्रो० अदार- 
कर के प्रतिवेदन तथा इत विशेषज्ञों के सुझाव के आधार 
पर भारत सरकार ने एक विधेयक तैयार किया जो 948 
ई० में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम” (Employees! 
State Insurance Act) के रूप में पारित हुआ । 


` भारत में सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी अधिनियम | 
(Social Security Act in India) 
हमारे देश में अभो तक सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धो « 

निम्नलिखित अधिनियम तैयार किये गये हैं :-- 
(]) श्रमिक क्षति-पृति अधिनियम (Workmen's 

: Compensation Act, 923), 

(2) मातृत्व लाम-अधिनियम (Maternity Benefit 
Act), * 


(3) कर्मचारी राज्य-बीमा अधिनियम (2707009००४ 
State Insurance Act, 948), & 


(4) कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ऐवट, 942 तथा 


: (5) कोल माइन्स प्रोबिडेंट फंड एवं बोनस स्कीम 
झपिनियम, 958 ई० । 


अब इनका निम्न बिवरण प्रस्तुत किया जा रहा है:- . 

(!) श्रमिक . क्षति-पुति अधिनियम (Workmen's > 
Compensation Act, ]923)—भारत में सामाजिक 
सुरक्षा की शुरुआत 923 ई० के श्रमिक-क्षति-पुत्ति अधि- 
नियम से ही होती है। यह अधिनियम जम्मु एव 
कश्मीर के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में लागू होता है. 
962 ६० .के संशोधन के अनुसार इस अधिनियम के 
अन्तर्गत 500 रुपये मासिक वेतन से. कम पानेवाले सभी 
मजदूर आते हैं। किन्तु किरानी अथवा प्रशासकीय विभाग 
के व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं आते। यह अधिनियम . 
“बिजली द्वारा प्रचालित कारखानों.में 0 से अधिक तथा 
बिना बिजली के 50 से अधिक मजदूरों वाले कारखानों में 
लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार यदि 
श्रमिक काम करते समय किसी दुर्घटना या किसी व्यावस 
परिक रोग का शिकार हो जाय तो.उसके मालिक को 
द्राव्यिक क्षति-पू्ति एवं चिकित्सा की सुविधा प्रदानं करनी 
होगी । क्षति-पूति की रकम दुघंटना के प्रकार एव 
मासिक मजदूरी पर निर्भर करती हूँ । 
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श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा 


यह अधिनियम निश्चय ही श्रमिकों के लिए लाभदायक 


था, किन्तु इससे श्रमिकों को वास्तविक-ल्ाभ वहुत ही : 


कम हो सका। दुघंटना तथा व्यावसायिक रोगों का 
किसी प्रकार भी अर्थ निकाला जा सकता -था, अतः इसे 
लेकर अदालतों में बहुत मतभेद रहा । साथ ही, मजदूर 


बहुधा इस अधिनियम से अनभिज्ञ थे तथां मालिकों को : 


_ नाराजगी से अपना हक माँगने में हिचकिचाते थे। इस 
अधिनियम का क्षेत्र भी बहुत ही संग्ुचित था। इसमें 
वेकारी, वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार की जोखिम्रों की 
कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी । अतः इस अधिनियम को 
पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी । 


(2) मातुत्व लाम अधिनियम ()/४८णा३ ४९०९६६ ` 


- 8०) :--हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां भी 
मजदूरी करती हैं जिन्हें प्रसव-काल से पहले तथा बाद में 
सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत-से प्रान्तों में मातृत्व- 
लाभ अधिनियम बनाया गया था । इस प्रकार का पहला 
अधिनियम बम्बई में ।922 ई० में बनाया गया । बाद में 
. इसी आधार पर मध्य प्रदेश (/930), असम (934), 
उत्तर प्रदेश (/938), बंगाल एवं पंजाब (।934), मद्रोस 
(944) तथा बिहार (945) में भी इस प्रकार के अधि- 
नियम बनाये गये । इनके अतिरिक्त कमचारी राज्य बीमा 
, योजना तथा Plantation Labour Act, 95] के 
अन्तर्गत भी मातृत्व की सुविधा प्रदान की जाती है। 
सभी उद्योगों तथा राज्यों में 'मातृत्व-सम्बन्धी . लाभ 
. की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 7० (४०7४) 
Benefit Act, I96! तैयार किया गया । इस अधिनियम 
के अनुसार एक निश्चित समय तक काम कर चृकनेवाली 
औरतों को प्रसव के पहले और वाद में छुट्टी एवं वृत्ति दी 
जाती है। साधारणतः, प्रसव काल के 2-3 सप्ताह पहले 
तथा 3-4 सप्ताह बाद तक छुट्टी तथा निश्चित दर से वृत्ति 
देने की व्यवस्था. हैः। वृत्ति की दर में बिभिन्न राज्यों के 
अधिनियमों में अत्यधिक विभिन्नता थी । इसके अतिरिक्त 
लकी लिवा की भी आया ० पा ` `` = 7 चिकित्सा की भी व्यवस्था की जाती है। 


कर्मेचारियों के वर्ग (दैनिक वेतन के अनुसार) 


: से अधिक फाम करनेवाले विजली 


477 


कुछ कारखानों में काम करते समय शिशुओं को रखने के 
लिए कुशल दाइयों तथा शिशु-गुद्दों की व्यवस्था की गयी 
है। किन्तु इस अधिनियम का उपयुक्त ढंग से पालन नहीं 
होता है। इसके अनुसार वृत्ति देने के लिए सारा दायित्व 
केवल मालिकों पर ही है जिससे वे लोग इसमें अनिय- 

- मितता बरतते हैं। प्रसव अवस्था के पूर्व ही 'ओरतों को . 
बहुधा काम से निकाल दिया जाता.है अथवा औरतों का ` 
नाम रजिस्टरों में दर्ज ही नहीं किया जाता । इन सब दोषों 
के म यह नियम वास्तव में लाभदायक नहीं हो 
पाता है। 


(3) कर्मचारी राज्य बीसा अधिनियम 
(Employees’ State Insurance Act, 948) 


आरत में सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में I948 ई० 
का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है । वास्तव में, इस अधिनियम को देश म सामा-, 
जिक सुरक्षा की शुरुआत समझना ही अधिक उचित होगा । 
इस अधिनियम की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं :-- 

क्षेत्र :--यह अधिनियम सम्पूर्ण देश में 20 श्रमिकों 
द्वारा प्रचालित सभी 
स्थायी कारखानों में लागू होता हैं। इसके अन्तर्गत 500 
रू० मासिक वेतन से कम पानेवाले सभी कर्मचारी . 
आते हैं । ह - 


वित्तोय व्यवस्था :--इस अधिनियम के अन्तर्येत एक 
कर्मचारी राज्य बीमा कोष (६०।०९९5 ४2° 
Insurance 77070) स्थापित किया गया है जिसमें -मज- 
दूर तथा मालिक दोनों एक निश्चित अनुपात में चन्दा देते 
ईँ । चन्दे की दरें श्रमिकों की a के अनुसार निश्चितः 
की गयी हैं। इस उद्देश्य से मिक को उनकी आय के 
अनुसार 8 वर्षों में विभाजित किया गया है। नोचे दी हुई 
तालिका से कर्मचारियों तथा मजदूरों सें चस्दा वसूलने को 
दरों का अन्दाजा लगता है: | 


- साप्ताहिक चन्दा 


कर्मचारियों द्वारा सालिक द्वांरा 
momma 
न रू० से कम दैनिक वाले y $ ere VERS 7 
.] ० से अधिक ओर ।३ इ० से कम 2 आने उ 
] र० से अधिक और 2 र० से कंम 4. क 
` 2 द० से अधिक और 3 २० से कम. 6, 
3 ₹०.से अधिक और 4 र० से कम. 8, क 2 
` 4 रु०.से अधिक और 6 रु० से कम ll, रे कद थ 
6 ३०`से अधिक और 8 र० से कम . 5 » | . भा कु 23) 
__8 ३० पे अधिक दैनिक वेतन वाते = ० से अधिक दैनिक घेतन वाले ।६०4 ५; FS है] 
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राज्य द्वारा इस फार्येक्रम के प्रथम पाँच वर्षों में कुल 
` प्रशासकीय व्यय के दो-तिहाई भाग देने की व्यवस्था थी । 


लास (B९n९fऽ) :-+इस अधिनियम के अन्तर्गत 
मजदूरों को निम्नलिखित पांच प्रकार की 
करने की व्यवस्था की गयी है :-- . 


(]) बोमारो के लिए (Sickness Benefit) :-- 
सर्वप्रथम बीमार पड़ने पर कर्मचारियों को इस कोष से 
बृत्ति दी जाती है। कोई कर्मचारी बीमारी के. पुवं जितने 
सप्ताह तक कार्य किया हो, यदि उसके कुछ सप्ताह, जो 
कम-से-कस ।2 बार होना चाहिए, का चन्दा चुका दिया 

. हो तो उसके बीमार पड़ने के दो दिन, ।5 दिनों तक 
औसत मजदूरी की आधी वृत्ति मिलेगी । 


सुविधाएँ प्रदान 


(2) मातृत्व-सम्बन्प्री लाभ (Maternity Benefit) :- 


ओरत मजदूरों को उपरोक्त शत्तों के पुरा करने पर ।2 
आने प्रतिदिन की दर से !2 सप्ताह की वृत्ति दी जायगी । 
यह वृत्ति वच्चा-होने के 6 सप्ताह पहले तथा बाद तक 
दी जायगी । ; 

(3) अयोग्यता-सम्बन्धी लाभ (Disablement Bene- 
#!) :--का रखानों में काम करते समय होनेवाली दुर्घट- 
नाओं तथा ` व्यावसायिक रोगों के फलस्वरूप यदि कोई 
श्रमिक अयोग्य हो जाता है तो उसे सुविधाएँ प्रदांन की 
जायगी । अस्थायी अयोग्यता के लिए बीमारी की भाँति 
वृत्ति मिलती है तथा स्थायी रूप से अयोग्य हो जानेवाले 
कर्मचारियों को साप्ताहिक आय + भाग पेंशन के रूप में 
जीवन-भर मिलता है। 


(4) आंश्ितों (९९०५८5). क्के लिए ; -यदि 
कारखाने में हुई किसी दुर्घटना के फलस्वरूप - किसी कर्म- 
चारी को मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके 
आश्चितों को निम्नलिखित प्रकार से वृत्ति दी जाती है-- 
विधवा को जीवन भर या दूसरे विवाह तक आधी मसत 
मजदूरी का 3/5 भाग, हर लड़के को ।5 वर्ष की आयु 
तक आधी मसत मजदूरी का ॥ भाग तथा हर अविवा- 


` . हित लड़की को विवाह या ]5 वर्ष की आयु तक, जो भी 


पहले हो, आधी औसत मजदूरी का 2/5 भाग । | 


(5) चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधा (Medical Bene. 
:-्रत्येक बीमा-प्राप्त कर्मचारी को निःशुल्क 


` अन्तर्गत मालिकों तथा राज्य की ओर से 'चिकित्सालयों 
` एवं डाक्टरों की व्यवस्था की गयी है। यदि राज्य अथवा 

. मालिक चाहें तो ये सुविधाएँ कर्मचारियों के परिवार के 
` व्यक्तियों को भी दी जा सकती है। ' 


क ग (६०) :--इस (योजना की 
या करे लिए एक निगस की स्थापनां की गयी है 


` अंग माना जाता है। 


भारतीय अर्थशास्त्र 


जिसका नाम 'कर्मचारी राज्य बीमा ` निगम” (777]0. ' 
yee's State Insurance Corporation) है । इसके 
3] सदस्य हूँ तथा केन्द्रीय सरकार के श्रम-मन्त्नी इसके 
अध्यक्ष हैं। निगम में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी 
हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा मालिकों तथा श्रमिकों के पाँच- 
पाँच प्रतिनिधि इनके संगठनों की सलाह से रखे' गये हैं। 
इनके अतिरिक्त संसद्‌ के दो प्रतिनिधि हैं जिन्हें संसद्‌ 
मनोनीत करती है। निगम की एक कार्यवाहक समिति 
(Standing Committee) है जिसके ।3 सदस्य हैं । 
इसका एक डायरेक्टर जेनरल भी है जो निगम के प्रधान 
संचालक का कार्य करता है। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय 
सरकार द्वारा की जाती है। 


कर्मचारी राज्य-बीमा निगम की. स्थापना 6 अक्टूबर, 
948 इ० को हुई थी.। सर्वप्रथम फरवरी, 952 ३० में 
यह कार्यक्रम दिल्‍ली तथा कानपुर में और जनवरी, 953 


' ई० में बम्बई में.आरम्भ किया गया था। धीरे-धीरे अन्य 


ओद्योगिक केन्द्रों में भी यह लागू किया गया तथा फरवरी, 
97 ई० तक इसके अन्तर्गत 323 केन्द्रों में प्रायः 4] 
लाख मजदूर आ गये थे | चतुर्थ योजना के अन्त तक देश 
के सभी ओद्योगिक मजदूर को इसके अन्तर्गत. लाने का 
आयोजन था। 969-70 के अन्त तक कर्मचारियों ने कुल - 
:3-2 करोड़ रुपये तथा मालिकों ने 27:2 करोड़ रुपये 
अंशदान के रूप में दिया था। इसमें 8:3 करोड़ - रुपये 
बीमा-युक्त कर्मचारियों को विभिन्‍न प्रकार की जोखिमों 
के लिए दिये गये थे। साथ ही, 973-74 में 4:6 लाख 
परिवारों को चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गयी थी । 


समीक्षा (A carical appraisal of the Emplo- 
yees’ State Insurance Act): :---]948 ई० का 
सा राज्य-वीमा अधिनियम भारत में सामाजिक बीमा 
,के क्षेत्र में पहला महान्‌ कदम है। किन्तु इस अधिनियम 
के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों एवं संभी प्रकार की जोखिमों 
की व्यवस्था नहीं की गयी है । अतः इसे सामाजिक बीमा 
के क्षेत्र में प्रारम्भिक प्रबन्ध ही कहना चाहिए। फिर भी, 
भविष्य में सामाजिक बीमा योजनाओं की सफलता इसी 
योजना की सफलता पर निर्भर करती है। आज विश्व 
के भायः सभी औद्योगिक दृष्टि' से विकसित राष्ट्रों में 
सामाजिक सुरक्षा को राज्य की नीति का एक आवश्यक 
सामाजिक सुरक्षा आज ;के युग में 
राजनीतिक और आथिक स्थायित्व की सबसे ह्ण 
एवं गम्भीरतम शत्तं हो गयी है। अतः, इसका क्षेत्र भी 
.दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज. सामाजिक 
उसका का उद्देश्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को जोखिम से 
रक्षा करना समझा जाता है।. इस' दृष्टिकोण :से .948 
ई०' का अधिनियम 'निश्चय ही बहुत सीमित हैं। - इसमें _ 
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श्रम-क्ल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा 


बेरोजगारी (07९%7]0५ ९०), वृद्धावस्था (04 4४९) 
आदि के सम्बन्ध में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की 
गयी है। भारत सरकार ने बेरोजगारी-सम्वन्धी 
बीमा की सम्भावनाओं की जांच के लिए ]954 ई० में 
एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी जिसने भारत में 
बेरोजगारी बीमा योजना (Unemployment Insurance 
Scheme) को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया 
था। किन्तु, सरकार अभी इस सम्बन्ध में कोई सक्रिय 
प्रयत्न नहीं कर रही है। साथ ही, मजदूरों की छंटनी 
पर भाज अधिक जोर दिया जा रहा है। यह निश्चय ही 
. खेदजनक है ।. हमारे देश में यथाशीघ्र वेरोजगारी. बीमा 
की एक व्यापक योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए । 
948 ई० के अधिनियम का एक दूसरा प्रधान दोष यह है 
कि इसके .अन्तगंत केवल स्थायी कारखानों में काम करने 
वाले श्रमिक ही आते हैं। इसमें मौसमी उद्योगों, छोटे 
एवं कुटीर उद्योगों तथा कृषि में कार्थं करनेवाले मजदूरों 
के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है । अतः इस व के 
मजदूर सामाजिक सुरक्षा से पूर्णतया वंचित रह जाते हैं.। 
किन्तु देश में सामाजिक सुरक्षा की किसी भी योजना में 
इतनी बड़ी संख्या में काम करनेवाले मजदूरों की उपेक्षा 
करना सर्वया अनुचित है। आशा है कि सरकार भविष्य 
की योजनाओं में इन वर्गों के कर्मचारियों. को. भी उचित 
स्थान देगी । 


(4) कर्मचारी निर्वाह-निधि अधिनियम, 952 


(Employees’ Provident Fund Act, I952) 
श्रमिकों की वृद्धावस्था के लिए कुछ व्यवस्था करना ' 


समग्र-समय पर आवश्यक समझा गया है। संयुक्त परिवार की 


व्यवस्था में बुढ़ापे में लोगों का भरण-पोषण परिवार द्वारा . 


ही किया जाता था, किन्तु वर्तमान औद्योगिक जीवन प्रचार 
से धीरे-धीरे संयुक्त परिवार की व्यवस्था समाप्त हो रही 
हे। साथ ही, अधिकांश मजदूरों को इतनी कम मजदूरी 
मिलती है कि वे अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ भी वचा 
नहीं सकते जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना: 


पड़ता हैं। वृद्धावस्था के लिए पेन्शन, प्रोविडेण्ट फण्ड ` 


आदि के द्वारा समुचित व्यवस्था की जा सकती है। हमारे 

. देश में सरकार अपने कर्मचारियों को नोकरी से अवकाश 
प्राप्त करने पर आजग्म पेन्शन प्रदान करती है। कुछ, 
कारखाचों, रेलों तथा सरकारी' दफ्तरों में निर्वाह-निधि की 
व्यवस्था भी पायी जाती है। - 


अतएव 4 मार्च, ।952 ई० को कर्मचारी निर्वाह 
निधि अधिनियम. (Employees’ Provident Fund 
Act) पारित किया गया जिसे अ 952 ई०` रे 
लागू किया गया। प्रारम्भ में यह अधिनियम सीमेंट, 
सिगरेट, इंजीनियरिंग, लोहा - एवं इस्पात, कागज तथा 
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वस्त्र-उद्योगों में ही लागू किया गया था | सितम्बर, 970 , 
ई० तक यह ।23 उद्योगों में लागू किया गया था। इन 
उद्योगों में 50 अथवा-इससे अधिक की संख्या में मजदूर 
वाले कारखानों में ही यह अधिनियम लागू होता था। !960 * 
ई० के एक संशोधन के अनुसार इसे 20 से अधिक मजदूर 
वाले कारखानों में लागू किया जा रहा है बशत्तें कि उन 
कारखानों में पाँच वर्ष से अधिक से काम हो रहा हो । 
इसके अन्तर्गत भी वे सभी मजदूर आते हुँ जो कम-से-कम 
एक वर्ष से काम कर रहे हों तथा जिनकी मजदूरी 000 
२० मासिक.से अधिक न हो। इस अधिनियम के अनुसार 


- प्रत्येक मालिक को अपने कारखानों में काम करनेवाले 


कर्मचारियों के वेतन और महुँगाई भत्ते का 6? प्रतिशत 
निर्वाह-निधि के रूप में देना होगा तथा कर्मचारियों को 
भी इतनी ही रकम देनी होगी! इसमें प्रशासकीय व्यय 
केवल मालिकों को ही वहन करना पड़ेगा । सरकार किसी 
विशेष उद्योग के लिए 6: प्रतिशत से अधिक कटौती की 
भी व्यवस्था कर सकती इं। इसके अनुसार 30-9-969 
ई० से 8 उद्योगों में कटौती की दर को बढ़ाकर 8 प्रत- 
शत कर दिया गया है। इस फण्ड में जमा की रकम को 
प्रोविडेण्ट फण्ड एकाउन्ट में जमा कर दिया जाता है 
‘जिसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा एक 'केन्द्रीय ट्स्टीज 
परिषद्‌' (Central Board of T7९९5) फी देख-रेख _ 


= 


में की जा रही है। 


सितम्बर, ।973. ६० तक कुल मिलाकर 68 लाख 
कर्मचारी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गये थे तथा प्रोवि- 
डेण्ट फण्ड की रकम लगभग 2597 करोड़ २० हो गयी 
थी । उस समय तक नोकरी छोड़नेवाले कमंचारियों को: 
03 करोइ रुपये प्रोविडेण्ट फण्ड के 'रूप में दिया गया 
था। इस प्रकार इस -अधिनियम के द्वारा कर्मचारियों 
को. लाभ अवश्य यु है। चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में 
इसके और विस्तार की आशा.की जाती है । किन्तु, भारत 
में 'कर्मचारी राज्य-बीमा अधिनियम की व्यवस्था इस प्रकार 
से की जानी चाहिए जिससे किं भविष्य में एक विस्तृत . 
सामाजिक सुरक्षा के लिए मार्ग तैयार किया जा सके। 
भारत जैसे-विकासोत्मुख आधिक-व्यंवस्था वाले देश में 
एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ही हमारा 
अन्तिम उद्देश्य होना चाहिये । a 

(5) कोयसा-खान निर्वाह निधि योजना ( ९०३] 
Mines Provident Find Act) :—कोयले को खानों 
में काम करने वाले मजदूरों को 00० Mines Provi- | 


‘dent Fund and Bonus Scheme, Act, I948 के 


अनुसार निर्वाह-निधि की व्यवस्था की गयी है । इस अधि- 
नियम के अनुसार मजदूरों की मजदूरी का 8 “प्रतिशत 
मजदूरों तथा & प्रतिशत मिल-मालिको को देना पड़ता है 
जो एक कोष में जमा किया जाता है। [सितस्बर, ।973 
६० के अन्त में इस योजना के अन्तर्गत ।360 कोयले की 
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खानों में काम करनेवाले 42 लाख मजदूर आ गे थे तथा 
88-04 करोड़ रुपये की कुल रकम जमा के रूप में प्राप्त 
हुई थी। इससे कोयले की खानों में काम करनेवाले 
मजदूरों को बहुत अधिक लाभ की आशा की जाती है । 


बेरोजगारी बीमा की .आवश्यकता (९९०९० णि 
Unemployment Insurance) भारतीय जनतन्त्र 
का प्रधान उद्देश्य जन-कल्याण में वृद्धि करना है। इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश की विशाल जनसख्या के 
लिए रोजगार के साधनों में वृद्धि तथा वेरोजगारी बीमा 
की व्यवस्था अनिवार्यं है। वेरोजगारी बीमा की जाँच .के 
लिए 7954 ई० में भारत सरकार ने एक working 
£८०७? की नियुक्ति की थी । इसने भारत में बेरोजगारी 
बीमा के सम्बन्ध में अपना सुझाव ले हए बताया था कि 
योजना में श्रमिक तथा सेवायोजक दोनों को एक निश्चित 
अनुपात में अनुदान देना-चाहिए । किंन्तु भारत सरकार 
इस सम्बन्ध में कोई सक्रिय प्रयास नहीं कर रही है । 
सरकार का प्रधान उद्देश्य केवल छंटनी वगैरह के समय 
मजदूरों को कुछ कतिपूर्ति देने की व्यवस्था करनी है। 
इस उद्देश्य से औद्योगिक संघर्ष अधिनियम में भी कुछ 

` संशोधन किया गया हे। वास्तव में, जनहित के उद्देश्य 


बेरोजगारी बीमा (Unemployment Insurance) की 
एक विस्तृत पद्धतिं को अपनाने की प्रबल आवश्यकता ह । 


` सामाजिकः सुरक्षा फे सम्बन्ध में मेनन समिति के 
बिचार (Menon Committee on Social Security) :- 


958 ई० में सामाजिक सुरक्षा: के अध्ययन दल (809 . 


‘group on Scie! 86०70), जिसके अध्यक्ष श्री वी० 
के० मेनन थे, ने देश में सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं 
के एकीकरण (६:07) का प्रस्ताव दिया । समिति 
- ने एक ऐसी केन्द्रीय संस्था की नियुक्ति का सुझाव दिया 


भारतीय 


को ध्यान में रखते हुए देश की वत्तेमान परिस्थितियों में -' 


अर्थशास्त्र 


जो कमंचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी निर्वाह- 
निधि योजना दोनों की व्यवस्था करेगी । समिति का 
यह सुक्षाव बहुत ही महत्त्वपूर्ण a है तथा इसके आधार पर 
सामाजिक सुरक्षा की एक विस्तृत योजना तेयार'की जा 
सकती है । ! 


` चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सुरक्षा को 
व्यवस्था (Fourth Five . Year. Plan and the 
Social “ Security Schemes of the Govt.) :— : 
सरकार ओद्योगिक नीति की ही तरह सामाजिक सुरक्षा 
के सम्बन्ध में भी एक व्यापक योजना तैयार कर रही 
जिसके अनुसार वृद्धावस्था पेंशन तथा वेरोजगारी-संबंधी 
नीति को लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार चतुर्थ . 
योजना - में वृद्धावस्था पेन्शन की एक योजना लाग 
की जायगी जिसके अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयुवाले 
व्यक्तियों को 20 ₹० मासिक पेंशन दिया जायगा । अंधे, | 
कोढ़ी, अपाहिज आदि व्यक्तियों को 60 वर्ष को उम्र से ही 
पेंशन दिया जायगा.तथा इनको पेंशन की मात्रा 40 रुपये 
प्रति व्यक्ति होगी । वृद्धावस्था-पेशन के अन्तर्गत सरकार 
को 66 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसी प्रकार बेरोज- 


` गारी बीमा की'भी एक योजना तैयार की जा रही है. 
"जिसके अन्तर्गत कमचारी निर्वाह-निधि में अंशदान देने 


वाले प्रायः 45 लाख व्यक्ति आयेगे। चतुर्थं योजना काल 
में श्रम कल्याण की मद में अनुमानतः 399 करोड़ रुपये व्यय 
की व्यवस्था थी । 


आरत सरकार द्वारा नियुक्त” राष्ट्रीय श्रम आयोग - 
(National .Commission on Lab0U7) के विचारा- 
धीन व्रिषयों में ्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा का भी 
समावेश था। आयोग ने इस सम्बन्ध में एक व्यापक 
सुरक्षा की व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत किया है जिसे शीघ्र : 


-ही लागू करने की आशा की जाती है। 


विशेष प्रध्ययन-सूची 
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पंचम खण्डः 


“The Transport Industries which undentake nothing more than the mere.movement 
of persons and things from one place to another; have constituted one of the most important 
activities of men in every stage of advanced civilization. E —Marshall 


परिवहन एवे विदेशी व्यापार 
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43 यातायात के साधन: रेलवे 55 र 
(Means of Transport: Railways) | 
44 यातायात के साधन : सड़कें . - MSN 
(Means of Transport : Roads) ८ PE 
यातायात के साधन : जल एव वायु यातायात हर ! ६ 
(Means of Transport : Water & Air Transport) न 


भारत, का विदेशी व्यापार 
(Foreign Trade of India) 
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अध्याय ¦ 43 
यातायात के साधन : रेलवे ' 
(Means of Transport : Railways) 


आथिक विकास में यातायात के साधनों का महत्त्व 
(Importance of the means of Transport in 
Economic Development) : -किंसी“भी राष्ट्र के 


जीवन में आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं. 


. प्रशासकीय दृष्टिकोण से यातायात के साधनों .का विशेष 
महत्त्व है। किसी . देश की समृद्धि कृषि, उद्योग तथा 
खनिज पर निर्भर अवश्य+करती है, किन्तु यातायात एवं 
संवादवाहन का विकास इनसे भी कम आवश्यक नहीं है। 
वास्तव में, 'यदि कृषि एवं उद्योग राष्ट्र-रूपी प्राणी के 
शरीर और हडिडियाँ हैं तो यातायात उसका जीवन-तभ्तु 
है। (If agriculture and industry are the body 
and bones of national organism, transport 
and communication -are its n९7४९ ) या हम यों 


कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र के आर्थिक जीवन में याता-. 


यात का उतना ही महत्त्व है जितना कि शरीरं में रक्त- 
संचालन वाली धमनियों का । वास्तव में, एक आधुनिक 
-अर्थ-व्यवस्था यातायात के साधनों के बगैर बिल्कुल कार्ये 
नहीं कर सकती । आज की आथिक व्यवस्था का अन्तिम 
उद्देश्य उत्पादन ही नहीं है । उत्पादन का उह शय उपभोग 
है और इसके लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय ' एवं 
वितरण की आवश्यकता पड़ती है । . 


यातायात के साधनों का वस्तुओं एवं सेवाओं के 
विनिमय एवं वितरण में बहुत बड़ा महत्त्व है । इनके द्वारा 
समय एवं स्थान उपयोगिता का सृजन होता है। याता- 
यात के साधनों के समुचित विकास के अभाव का उत्पादन 
एवं उपभोग दोनों पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। 
अतएव यातायात के साधनों का मानव-जीवन के विकास 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। मार्शल (\878१8]]) के निम्नाँकित 
' कथन से यह स्पष्ट हो जाता है :—‘The transport 


industries ‘which undertake nothing more. 
than the mere movement 07: persons, and 


things from one place to another, have 
constituted one of the most important activi- 
ties of men in every stage of advanced 
तंश्ाशक्षाणा.” भारंत जैसे विशाल देश, जिसे एक 
. उपमहाद्वीप कहा जा सकता है, के लिए तो यातायात के 
साधनों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है । देश के अन्दर 


PRT, 
, Marshall in “Industry and Trade,’ 


जे 


एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए विशाल दूरियों 
एवं कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करता 
पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न भागों के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यातायात के साधनों की. 


-अधिकाधिक सुविधा अनिवार्य हो जाती है । हमारे देश 


में यातायात के साधनों का समुचित विकास.नहीं: हो पाया 
है। हंमारे आशिक पिछड़रेपन का यह एक प्रमुख कारण 
है। ` देश के सम्पूर्ण इतिहास में प्रारम्भ से ही यातायात 
की कठिनाइयाँ आथिक एवं राजनीतिक विकास के मागें 
में बाधक सिद्ध हो रही हैं । 


इस प्रकार किसी राष्ट्र के आथिक जीवन में यातायात 
के साधनों का विशेष महत्त्व है। वास्तव में ,मानव सभ्यता 
का इतिहास ही यातायात के विकास का इतिहास , रहा 
है। सभ्यता के इतिहास में. सड़क-निर्माण करनेवालों ने ' 
पथ-प्रदर्शक का कार्य किया है। वे आगे-आगे बढ़ते गये | 
आर सभ्यता उनके पीछे-पीछें चलत्ती गयी; यानी सभ्यता: 
ने यातायात के साधनों का अनुकरण किया है । सड़कों के 
साथ-साथ गाँव एवं नगरों का निर्माण भी होता गया । 
साथ ही, वाणिज्य एवं व्यवसाय का विकास होने लगा 
जिससे सारा विश्व एक सूत्र में बंध गया । इस प्रकार, 
यातायात कें साधनों एवं मानव सभ्यता के विकास में 
घनिष्ठ सम्बंध हैँ। ` 2 
आज भारत में यातायात के निम्नलिखित प्रमुख _ 
साधन हैं :-(।) रेलवे, (2) सड़कें, (3) जल-मार्ग तथा 
(4) हवाई-मागं । अब इन चारों साधनों का हम एक-एक 
करके वर्णन करेगे।. : .- ` र 
रेल-परिवहन 
. (Railways) SS 


भारत की यातायात-व्यवस्था में रेलों का अत्यन्तः _ 


महत्त्वपूर्ण स्थान है। यातायात के अन्य साधनों की तुलना. 
में इनसे हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। - 
उदाहरण के लिए, इनकी गति बहुत {तेज होती है, इनमें ` 


` वस्तुओं एवं यात्तियों को ढोने की अपव शक्ति होती है 


तथा यातायात के अन्य साधतो, की तुलता भें ये सस्ती भी. | 
होती हैं । अतः प्रत्येक देश की यातायात प्रणाली भें इनका 


बड़ा ही-महत्त्वपूरण स्थान है। . 
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484 
. रेलवे का आर्थिरु प्रभेव (Economic, effects of 
` ` ।298) :--रेल अथवा यातायात के अन्य तीब्र गति 
से चलने वाले साधनों का देश के आथिक, राजनीतिक 
एवं सामाजिक जीवन पर बड़ा ही .महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। भारत में रेलों के निर्माण के पूर्व देश के - 
विभिन्न भाग भिन्न-भिन्न इकाइयों की तरह थे जिनके 
बीच प्रायः- किसी प्रकार. का सम्बन्ध नहीं था । रेल- 
व्यवस्था के विकास ने देश के सभी भागों को एक-दूसरे 


~ i 


से सम्बन्धित कर इन्हें एक राष्ट्रीय सूत्र में बाँध दिया ' 


है। रेल यातायात के विकास के फलस्वरूप कृषि का 
बाणिज्यीकरण (Commercialisation of Agriculture) 
हुआ तथा दूर-दूर तक विस्तृत बाजारों के लिए वस्तुओं 
का उत्पादन किया जाने लगा । रेलों के परिणामस्वरूप ही 


` कुशलप्रशासन)सुरक्षा,दु्भक्ष-सहायता,कृषिका विकास आदि . 


सम्भव हुए हैं । बन्दरगाहों एवं नगरों के विकास में भी 
रेलों ने अकथनीय सहयोग प्रदान किया है। रेलों द्वारा 
सफाई तथा शिक्षा में वृद्धि हुई है । सरकारी आय में भी 
रेल-व्यवस्था के फलस्वरूप प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से वृद्धि 
हुई है। इससे देश में अम की गतिशीलता में वृद्धि हुई है 
तथा बहुत-से व्यक्तियों को रीजग़ार भी मिले हैं। . 
` किन्तु, इससे यह नहीं सोचना चाहिए:कि भारत में 
रेलों के प्रसार से-केवल लाभ-ही-लाभ हुआ है। ` इससे. 
` देश को कूछ हानियाँ भी हुई हैं। . उदाहरण.के लिए रेल- 
~ अ वादा र के. श उद्योग-धरन्धों को 
. नष्ट करने में बहुत अधिक सहायता दी है। विदेशों की 
सस्ती वस्तुओं को देश .के कोने-कोने में फैलाकर इसने 
कुटीर उद्योग-धन्धों की” अवनति में पूर्णाहुति का काय 
किया है। इससे देश की आधिक व्यवस्था एकांगी हो गयी 
 हैतथा देश कच्चे पदार्थों का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं 
का आयातक बन गया है.। देश के प्राचीन एवं परम्परागत. 
.' उद्योगों की अवनति में संहांयता कर रेलों ने देश के 
 ग्रामीणौकरण (Ruralization) को भी प्रोत्साहित किया 
` है। साथ ही, देश में विदेशी पू जी के प्रयोग को प्रोत्साहित 
, कररेलीं ने देश की निर्धनता.को भी बढ़ाया है। इसके 
...._ बावजूद यदि कल देखा जाय तो ये दोष रेलों के 
असार के नहीं, वरन्‌ अनियोजित ढंग से _रेल-निर्माण के 
- कारणही हुए हैं। , ` NN की 
` भारतीय रेल-व्यवस्था का विकास 
(Growth of the Indian Railway System) © 
सावारणतया, भारतीय रेल-व्यवस्था के इतिहासं 
निम्नलिखित 77 कालों में विभाजित किया जा 
. न + (०० हे 


869 प्राचीन गारण्टी पद्धति, . , ` 
सरकारी निर्माण एवं प्रबंध। ˆ | 


a x 
4 5 «3.- ०» 


है र तरक रेलों से घाटा-ही-घाटा 
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भारतीय अ्थंशास्त् 


(3) .879-900 नवीन गारंटी पद्धति, , 
(4) 900—9]4 तीद्र प्रगति तथा रेलों से .लाभ का. | 
आरम्भ, ; 

]94—792] रेल-व्यवस्था का विघटन, ` र 
]92--924 आकेवर्थ कमिटी तथा सरकारी ` 

प्रबंध एवं नियंत्रण, ia 
-924-—930 से कन्वेंशन तथा समृद्धि 
काल, 


6) 
(6) 


(7) 


(8) 7930-936 भयानक .आंथिक ` मन्दी का 
काल, ` 93205 4034 - 
: (9) :936-939 आंशिक पुनरुत्थान, 
(:0) 2939-95] द्वितीय महायुद्ध एवं - देश-विभाजन; 
तथा 8 0 
(!) 95 से आज तक रेलों का पुनस गठन एवं पंचे- 
वर्षीय योजना काल । 


अब भारतीय रेल व्यवस्था के संक्षिप्त इतिहास ` की 
व्याख्या प्रस्तुत की जा -रहीं है :-भारत में रेलों का 
निर्माण 7844 ई० .में प्रारम्भ हुआ जब “ब्रिटिश ईस्ट 
re कम्पनी, ने इंगलँड में स्थापित कम्पनियों को एक 
निश्चित लाभ के आश्वासन पर रेल-निर्माण का ठेका दिया । 
प्रारम्भ में कलकत्ता और बम्बई के समीप दो छोटी-छोटी रेल 
लाइनों के निर्माण के .लिए. क्रमशः ईस्ट -इण्डियन 
रेलवे कम्पनी तथा ग्र ट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे कम्पनी 
को. ठेका दिया गया। लाड डलहोजी की) योजना के 
अनुसार 854 से ।860 ई० के बीच 9 कम्पचियों को रेल- 
निर्माण के लिए ठेका दिया गया । इसी बीच 7853 ई में. 
'देश में पहली 20 मील लम्बी रेल लाइन बम्बई से थाना 
के बीच प्रारम्भ की गयी । किन्तु कम्पनियों द्वारा रेल 
निर्माण की बहुत अधिक बवा „ अतएव, 869 ` 
-६० में. सरकार ने स्वयं रेल- का कार्य प्रारम्भ 
य भारत चिन द्वारा. यह निश्चिय किया गया कि 
स्वयं अपनी साख का पुराःपुरा 
बेल का गए करा, पूरा-पुरा लाभ उठाकर 
निर्माण के-लिए 0 
पर लाइनों 
वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह व्यवस्था बहुत दिनों तक 


ने पुनः कम्पनियों की 


लम्बाई 24,752 मील 
बढ़कर 34,656 मील हो गयी । 
be I I900-§o 

रा हुआ जिससे इस बीच सरकार 
में कम्पनियों को प्राय: 58 करोड़ रुपये ` 


रा] 
* 


क्र 
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थातायात के साधन : रैलचै ` 


` चुंकाना पड़ा था । किन्तु 7900 ई० से रेलों के लाभ का 

` काच आरम्भ हुआ तथा ।924 ई० तक सरकार को कुल 

403 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ । 905 ई० में एक 
रेलवे बोर्ड (२8७७४ 50274) की नियुक्ति की गयी.। 

9]4 ई० 

में युंद्ध-सामग्री एवं सैनिकों को बड़ी मात्रा में ढोने के कारण 


देश की रेल-व्यवस्था पर बड़ा भार पड़ा । साथही, मेसो-. 


. पोटामिया तथा पूर्वी. अफ्रिका के अन्य रंगमंचों पर भारत से 
. _इजन, रेल के डिब्बे एवं कर्मचारियों आदि को भेजना पड़ा । 
` बाहर से रेलों के सामान को मॅगाना भी कठिन हो भग्रा 
तथा देश में भी इनका बड़ा अभाव हो गंया । रेलवे के 
कारखानों में विभिन्न प्रकार की युद्ध-सामग्रियों तथा 
हास्पिटल ट्रेनों का निर्माण किया जाने लगा । इस प्रकार 
नयी लाइनों का निर्माण तो पूर्णतया रुक ही गया, वतमान 
लाइनों को भी समुचित मरम्मत के अभाव. में अच्छी दशा 
में रखना कठिन हो गया । युद्ध-काल में रेल-व्यवस्था के 
विघटन का अन्दाजा आकवर्थ समिति के निम्न बयानों से 
लगायां जा सकता है--“बीसोयों ऐसी पुल हैं, जिंनपर' 
से आधुनिक भारी बोझों से लदी टू नें नहीं चल सकतीं, 
` कितनी ही मील रेल, सँकड़ों इंजन तथा हजारों की ताय- 
दाद में ऐसे डब्बे हैं जिनके बदलने की उचित तिथि को 
समाप्त हुए कितने दिन हो गये हैं ।” रेल-व्यवस्था के विघ- 
. टन का जनता एवं व्यापारी वर्ग .पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा तथा भारतीय जनमत विदेशी कम्पनियों द्वारा. रेलवे 
की व्यवस्था के विरूद्ध होने लगा । 


आक़वर्थ कमिटी . (Acworth Committee) :— 
भारतीय रेलों की इस बिगड़ती. हुई स्थिति के लिए भारत 
सरकार ते ।920 ई० में इंगलेंड के एक रेलवे विशेषज्ञ सर 
विलियम आकवर्थ की अध्यक्षता में एक कमिटी की नियुक्ति. 
की । कमिटी से I92] ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया जिसमें कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे । आकव्थे 
कमिटी का प्रमुख कार्य देशं में रेलों की व्यवस्था तथा 
« रेलवे वित्त के सम्बन्ध में. पूर्ण विवेचना करना था। इसके 
अतिरिक्त कमिटी ने रेलवे बोड के पुननिर्माण के सम्बन्ध में 
भी सिफारिश की जिसके आधांर पर ।922 ई० में रेलवे 
बोर्ड का पुननिर्माण किया गया । 


रेलवे का सरकारी प्रबंध बनाम कम्पनी प्रबन्ध 
(Government Vs. Company Management) :— 
आकवर्थे कमिटी के समक्ष सर्वेप्रमुख प्रश्न भारतीय रेलों 
कीं व्यवस्था एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में था । देश की अधि- 
कांश: रेलवे लाइनें सरकारी सम्पत्ति थीं:तथा इनकी व्य- 
वस्था के लिए सरकार ने इन्हें निजी कम्पनियों कोः सौंप 


दिया था। ]9]9 ई० में ईस्ट इण्डियनू रेलवे कम्पनी. का - 


. ठेका समाप्त हो रहा था, अतः सरकार'ने इस सम्बन्ध में 
विस्तृत जाँच के लिए आकवर्थ कमिटी की नियुक्ति की। 


में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । युद्धकाल. 


[ 485. 
अस्थायी उपचार के रूप में कम्पनी का पुराना ठेका ]925 
ई० तक बढ़ा दिया यया। -भारत में. रेल-च्यवस्था की 


समस्या प्रारम्भ से ही विवादास्पद बनी हुई थी जिससे इस. .. 


सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्षं नहीं निकाला जा सकता 
था ¦ आकंवर्थ कमिटी ने इस प्रश्न पर भली-भाँति विचार 

- किया । कमिटी के अनुसार कम्पनियाँ, जो स्वयं अपनी | 
पूंजी लगाती हैं तथा व्यवस्था का कार्य करती हैं, सरकार 


द्वारा व्यवस्थित उद्योगों की तुलना में अधिक कार्य-कुशल . | 


अवश्य होती हैं, किन्तु भारत में रेलों. की व्यवस्था करने- ` 
वाली अंग्रेजी कम्पनियाँ. इस अर्थे में कम्पनी नहीं है; | 
क्योंकि उनके प्रबन्धे के लिए सौंपी गयी रेलवे लाइनें उनकी - 
निजी सम्पत्ति नहीं होकर सरकारी सम्पत्ति थी । साथ ही, 
रेल-व्यवस्था में इन कम्पनियों द्वारा विनियोजित पूजी भी - 
अपेक्षाकृत कम ही थी ।.इस प्रकार रेलों की व्यवस्था | 
केवल नाम-मात्र के लिए कम्पनियों के हांथ में थी; क्योंकि 
सरकार स्वयं अपने को वास्तविक स्वामी समझती थी। 
इससे कम्पनियों के पास रेलों के समुचित विकास के लिए 
आवश्यक प्रेरणा का भी अभाव था । साथ ही, भारत में 
जनमत कम्पनी व्यवस्था के विरुद्ध था; क्योंकि कम्पनी 
व्यवस्था में भी देशी उद्योग-घन्धे को प्रोत्साहन के बजाय 
आयात एवं निर्यात को प्राथमिकता दी जाती थी । विदेशी . 


~ कम्पनियाँ जान-बुझकर भारतीय हितों की उपेक्षा करती _ 


यीं, इनकी व्यवस्था में भारतीयों को न तो अच्छे पदों पर 
नियुक्त किया जाता था और न उन्हें आवश्यक प्राविधिक 
शिक्षा की ही सुविधाएं दी जाती थीं व्यापारियों एवं 


` यात्रियों की सुविधाओं पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता 


था । इस प्रकार कम्पनी का प्रबन्ध भारत में लोकप्रिय 
नहीं था । आकवर्थ कमिटी की बहुमत रिपोर्ट ने भी भार- 
तीय जनमत का समर्थन किया। पक्ष एवं विपक्ष के प्रायः 
सभी तको पर विचार करने के पश्चात्‌ कमिटी ने बहुमत 


"से राज्य प्रबन्ध के सम्बन्ध में ही अपना विचार प्रकट 


किया । I 5202 कल 
अन्य समितियों ने, जसे-रेलवे-वित्त समिति तथा 

भारतीय छटनी समिति (Indian Retrenchment Co _. 
mmit९९) ने. भी भारतीय रेलों की स्थिति की जाँच के 
पश्चात्‌ सरकारी प्रबन्ध के पक्ष में ही अपना सुक्षाव दिया 
था । सरकार ने भी इस सुक्षाव को स्वीकार कर लिया | 
'त॒थो 925 ई० में ई० आई० आर० एवं जी० आईं० पी 
रेनों के प्रबन्ध को अपने हाथों मेंलेलिया । तब सेसरकारकी ' | 


. नीति संदा यही रही है। कम्पनियों के व पुरा होने 


पर सरकार उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेती थी । इस : 


प्रकार आजकल देश की प्रायः-सभी रेले सरकारी व्यवस्था | 


के अन्तगतं आ गयी हैं। 


s कै 
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ह भारतीय अर्थशास्त्र | | 
रेलवे वित्त का साधारण वित्त से पृथक्‌ होना ' हस्तांतरित कर दिया जायगा । ` किन्तु, थि इस प्रकार 


(Separation of Railway Finance from . . 
"_ General Finance) 


. _ाकव्थे समिति के समक्ष दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रेलवे 
चित्त के सम्बन्ध में विचार करना था। अबतक रेलवे 
वित्त साधारण वित्त का एक अभिन्न अंग था । आकवरथ 
कमिटी ने बहूत कारणों से रेलवे वित्त को साधारण वित्त 
से अलग करने की बात पर जोर दिया । कमिटी के अनु- ' 
सार भारतीय रेल-व्यवस्था के अनेक दोष-रेलों के विकास 
* एवं प्रसार के लिए समुचित कोष के अभाव के कारण थे। 
साधारण वित्त पर आश्रित रहने के कारण रेलों को कभी- 
कभी अत्यन्त आवश्यक कार्यों के लिए भी धन नहीं मिल- 
पाता था। इस प्रकार सरकारी बजट पर आश्रित रहने के 
कारण रेलों का कार्यं एक निश्चित व्यापारियक पद्धति के 
आधार पर नहीं चल पाता था प्रतिवर्ष 3! मार्च को 
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ-साथ-रेलवे विकास का 
. ` कार्य भी समाप्त हो जाता था और नये सरकारी वर्ष के 


ताओं को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी तो वर्ष के 'बीच 
` में भी रेलवे के लिए धन राशि में से कटौती की जाती थी 
. जिससे विकास का अ कार्य भी स्थगति हो जाता था । 
जब साधारण वित्त की स्थिति में सुधार हो जाता था तो 
रेलवे को अधिक धन राशि दी जाती थी जिसे उन्हें 3! 
* मा के पूर्व व्यय करना आवश्यक होता था । इस प्रकार 
की व्यवस्था में व्यय अनियोजित ढंग से. होता था । इससे 
रेलों के विकास के कार्य में स्थायित्व का भी अभाव था । 
साथ ही, रेलों के लाभ पर आश्रित होने से साधारण बजट. 
में भी एक प्रकार को अनिश्चिता बनी रहती थी । रेलों के 
लाभ मौसम तथा व्यापार की स्थिति के अनुसार सदा 
धटते-बढ़ते रहता था, अतः इससे साधारण बजट के अनु- 
मात में करोड़ रुपये की कमी बेशी सदा आशंका बनी 
रहती थी । अतः आकवर्थं कमिटी ने सुझाव दिया कि रेलवे 
वित्त को साधारण वित्त से पृथक्‌ करना .आवश्यक है। 


आकवर्थं कमिटी के सुझावों के अनुसार 924 ई० में 

विधान सभा द्वारा रेलवे वित्त को समान्य वित्त से पृथक्‌ 

`: करने का एक प्रस्ताव स्वीकार किया ग्रया जिसे पृथक्करण 
समझोता (5९787!०7 ०४९१००) कहते हैँ । इनके 
' अनुसार रेलवे के लाभ में से प्रतिवर्ष एक निश्चित धन- 
_ राशि सरकारी बजट को देने की व्यवस्था की गयी ।. इसे 
. निम्न आधार पर तय किया गया-(7) रेलवे प्रतिवर्ष 
` वाणिज्यिक लाइन (ट०nm९7॥] 7.९8) पर लगी हुई 
जी का ? प्रतिशत भाग तथा इसके अतिरिक्त लाभ का 

भाग सरकारी बज़ट को दे दिया करेगी । (2) इसके . 

बाद जो कुछ बचेगा उसे रेलवे सुरक्षित कोष में ` 


j 
{ 
kr 
bs 


© ५ 


साथ पुनः आरम्भ होता था| देश की वित्तीय बावश्यक- 


हस्तांतरित की जानेवाली रकम 3 करोड़ रुपये से अधिक 
होगी तो उस अधिक रकम का एक-तिहाई भाग पुनः सर- 
कारी बजट को दे दिया जायगा । रेलवें सुरक्षित कोष का 


उपयोग सरकारी बजट का पुराना वकाया, अपकषं कोष . 


(Depreciation Fund) का बकाया तथा रेलवे की 
सामान्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने में किया जायगा। 


" ¡925 ६० में पहला पृथक्‌ रेलवे बजट विधान. सभा _ 


के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 926 ई० से.ही भारतीय 
रेलों के लिए अभूतपूर्वं समृद्धि का काल हा हुमा जो 

` ]930 ई० तेक बना रहा । इस समय में रेलों ने अच्छा 
मुनाफा कमाया तथा रेल-व्यवस्था में पर्याप्त विस्तार भी 
हुआ । !9]9-20 ई० में देश में रेल-मार्ग की कुल लम्बाई 
36,725 मील थी जो 929-30 मे. बढ़कर लगभग 40 
हजार मील हो गया । है 
वेजउड समिति (Wedgewo००d Committee) :— 


- किन्तु ।929-30 ई० की भयानक आथिक मन्दी के; प्रभाव 
से भारतीय रेलें भी वंचित नहीं रह सकीं। ।99 ई० से 


भयानक मन्दी का काल प्रारम्भ हुआ जिसका भारतीय - 


रेलों के विकास पर बहुतं बुरा प्रभाव पड़ा । ।930 ई० 


से 937.ई०.के बीच का समय भारतीय रेल-व्यवस्था के. 


लिए घाटे का समय रहा । अतः, 936 ई० में भारतीय. 
रेलों की स्थिति की जाँच के लिए राल्फ वेजउड की अध्यक्षता ` 


में एक भारतीय रेलवे जाँच .समिति' की नियुक्ति की 
` गयी जिसने अपना प्रतिवेदन जून, 937.ई० में प्रकाशितं 
किया । समिति ने रेलवे-व्यवस्था से सम्बन्धित प्रायः हर 
इक के सम्बन्ध में अपना सुझाव दिया था जिससे 
रेलवे की मितव्ययिता तथा कुशलता में वृद्धि हो। समिति 
ने रेलों के लिए पर्याप्त अपकषं कोष (D€reciation 


Fund) की आवश्यकता पर भी विशेष रूप से बल दिया। . 


` समिति. के विचार में इस प्रकार के कोष में कम-से-कम 
30 करोड़ रुपये का होना अतिआवश्यक था । साथ ही, 


रेलों के लिए सामान्य सुरक्षा कोष ‘(General Reserve : 


Fund) की स्थापना का सुझाव भी दिया-गया । इस कोष 
से व्याज तथा ऋण के भुगतान में सहायता मिलेगी । समिति 
ने जनता तथा रेलों के बीच अधिक सम्पक बढ़ाने पर भी 


की. गयी। समिति ने रेल-सड़क संयोजनक (2४।]-70॥0 ` 


Co-o 
re सुझाव दिया । इस प्रकार वेजउड 
ट ने भ की स्थिति में 

महतं सुझाव दिये । pi 


936-37 ई० के बाद भारतीय रेलों. की जि 


स्थिति में सुधार होने लगा तथा इनकी आय में पुनः वृद्धि 


3) i ‘Cg:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यातायात के संधिन : रेलवे 


. होने,लगी। सन्‌ 939-40 ई० में इनकी आय बढ़कर 
_ पुनः ।..5 करोड़ रुपये हो गयी । द्वितीय युद्धकाल में 
: तो रेलों की आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप 


रेलों ने अपना कुल ऋण चुका दिया तथा इन्हें बचत भी ` 
. होने लगी। ! 


द्वितीय युद्धकाल में भारतीय रेलवे ([रतांक्षा R8i]- 
ways during the Second World War) :--द्वितीय 
ुद्ध-काल भारतीये रेलों के लिए आथिक दृष्टि से समृद्धि 
. का समय था ` क्योंकि युद्धकाल में रेलों की मांग बढ़ जाने 

'से इनकी आय में आशातीत वृद्धि.हुई । किन्तु, युद्धकाल 

` -में- इन्हें अपनी शक्ति से अधिक . कायं .करना पड़ा। 
काम :का बोक्ष अधिक-हो जाने से देश की. सम्पूणं रेल- 
व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी । जापान्‌ के युद्ध में प्रवेश 
करने के फलस्वरूप तो भारतीय रेलों की कठिनाइयाँ और 
भी बढ़ गयीं । समुद्री यातायात की सुविधा समाप्त हो 
जाने के कारण यातायात का सम्पूर्ण भार रेलों को ही 
वहन करना पड़ा । साथ ही, भारतीय रेलों के इंजन, डिब्बे 
_ एवं पटरी आदि को मध्य-पूर्वी देशों में भेजना पड़ा । इससे 
शाखा लाइनें बन्द कर दी गयीं । रेल के कारखानों में 
विभिन्न प्रकार.की सैनिक सामग्री तैयार की जाने लगी। 
साथ ही, मरम्मत तथा सुधार के लिए विदेशों से आवश्यंक - 
. सामान का आयात नहीं किया' जा सकता था ।. ऐसी 
स्थिति में रेलों का ह्लास प्रारम्भ हो गया। जनता की 
` आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. रेल के डिब्वे तथा पंसेन्जर 
` गाड़ियों का अभाव होने लगां। अतः भीड़ बहुत बढ़ 
गयी। सामानों को भेजने में प्राथमिकता की प्रथा 
अपनानी पड़ी । इस प्रकार उक्त कारणों से युद्ध समाप्ति 
के बाद प्रथम युद्ध की ही तरह भारतीय रेलों की स्थिति 


अत्यन्तं असन्तोषजतक हो गयी, रेल के विभिन्न साधनों .' 


. की मरम्मत नहीं हो सकी थी तथा आधुनिकीकरण. एवं 
प्रतिस्थापन का कायं बहुत पिछड़ गया था | 


देश-विभाजन तथा रेल-व्यवस्था (?7६!०7 270. 
. the Railway System) .:—I947 ई० के देश-विभाजन 
. ने भारतीय रेलों की कठिनाइयों कों और भी बढ़ा दिया ६ 
` विभाजन के पूर्व देश में कुल 40,254 मील लम्बी रेलवे- 
लाइनें थीं जिनमें 6,598 भील रेल-मागं पाकिस्तान को 


- 487 ` 


फलस्वपरूप साम्प्रदायिक दंगों के कारण भारतीय रेलों 
को बहुत बड़ी संख्या में शरणाथियों को ढोना पड़ा। साथ 
ही, विभाजन के फलस्वपरूप बहुत-से कुशल कर्मचारी 
पाकिस्तान चले गये जिनके रिक्त स्थानों की पूर्ति वहाँ के 
कर्मचारियों से नहीं की जा सकी। विभाजन के.पश्चात्‌ 
देश में ड्राइवरों की संख्या पहले की अपेक्षा, 78 प्रतिशत 
घट गयी। (ई० आइ० . आर में तो ड्राइवरों की संख्या 
में प्रायः 45 प्रतिशत की कमी हो गयी थी । ) इससे रेल- ' 
दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हो गयी । s ; 


- भारतीय रेलों का पुनव गीक़रण 
(Re-Grouping of the Indian Railways) 


. भारतीय रेलों के इतिहास को देखने से यह पता | 
चलता है कि यहाँ रेलों का विकास अति अनियमित एवं , 
असंगठित तरीके से हुआ । स्व॒तंत्रता-प्राप्ति के पूर्व रेलों 
की व्यवस्था पृथक्‌-पृथक्‌ कम्पनियों द्वारा की जाती थी 
जिससे इनकी शासन-व्यवस्था में घोर विभिन्नता पायी ` 
जाती थी । .949-50 ई० तक देश की प्रायः सम्पूर्णं 


“रेल व्यवस्था भारत सरकार के हाथ में आ गयी । देशी 


राज्यों के विलयन (0०78९7) से इनकी रेल-च्यवस्था पर 
भी भारत सरकार का अधिकार हो गया । ऐसी स्थिति में _ 
देश में रेलवे प्रशासन में समानता लाने के उद्द शय से रेलों 
के पुनवंगीकरण पर जोर दिया जाने लगा। रेलों के 
पुनवर्गीकरंण के पक्ष में अनेक तके अस्तुत किये जाते 
हैं । स्ंप्रथम, तो इससे शासन की जटिलता दुर की 
जा सकती है । पुनर्वेगीकरण के पूर्व देश में रेलवे प्रशासन 
की प्रायः 37 छोटी-बड़ी इकाइयां थीं जिनके बीच 
समत्वय स्थापित करना एक कठिन कार्ये था । विभिन्न 
रेलों के भाड़ की दरों में भी' विभिन्नता पायी जाती थी. 
जिससे विभिन्न रेलों एक राष्ट्र की रेलों का आभास नहीं 
होने देती थीं। वर्गीकरण का दूसरा लाभ शासन-सम्बन्धी 
व्यय में मितव्ययिता थी । रेलों के वर्गीकरण से देश की 
रेल व्यवस्था की काये क्षमता में भी वृद्धि की आशा की _ 
गयी थी.। इससे रेलों के भावी विकास की एक राष्ट्रों | 
' व्यापी योजना कार्यान्वित करने में सुविधा होगी । इन | 
सभी लाभों के फलस्वरूप देश के रेलों का पुनर्वेगीकरण 


. तथां 33,566 मील भारत को मिला। विभाजन के आवश्यक समझा गया । 
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रेलचे समूह (Rai!) Zones) उस्ाजनला न [न 

समूह (20758) निर्माण की तिथि | सम्मिलित रेलों के वाम | | मुख्य कार्यालय 


~ 


488: ` 


को रेल-मार्ग की: ले ० 
(कि० मी० में) 


~ 


हि . मद्रास . 7,445 
क , I95 य॒ तथा दक्षिणी मराठा रेलवे | . ’ 
coh दक्षिणी रेलवे | 4 ला ल दक्षिणी घा र लवे fd क Ee 
' 2. केन्द्रीय रेलवे | 5 नवम्बर, ।95! | जी० आई० पी सवे, की बर्ह. 
i a सिंधिया तथा ढोलपुर की रेले. |. fr 
` `` ५ पश्चिमी रेलवे | 5 नवम्बर, 95! | वम्बई-बड़ोदा एवं सेंट्रल इण्डिया, | बमः -0,44 
po ` | सोराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान तथा 
> . .| जयपुर की रेले : tbo 
4. दक्षिण-मध्य | 2 अक्टूबर, 966 | दक्षिणी तथा केल्द्रीय रेलवे का भाग | सिकन्दराबाद 6,60 
\ न ॥ हट 
। 5. उत्तरी रेलवे | 4 परस, | पूर्वी पंजाब, जोधपुर, बीकानेर तथा दिल्ली . I0,68 
a |: ईस्ट इण्डियन रेलवे के तीन ऊपरी 
डिविजज ` ` - 
6. उत्तरी-पूर्वी | 4 अप्रैल, 2952 | अवध-तिरहुत रेलवे तथा .बम्बई-बड़ौदा |. गोरखपुर 4,965 
'रेलवे 5 . रेलवे का फतेहपुर डिविजन _. सन : 
7 HE - | 75 जनवरी, ]958 | .कुछ साधारण परिंवतंगों के साथ | मलियाँव : 3,633 
सीमांत र असम रेलवे -- - ` FE | (गौहाटी) 
8. पूर्वी रेलवे / 74 अप्रैल, 952 | इस्ट इण्डियन रेलवे (तीन ऊपरी | कलकत्ता 4,44 . 
oT डिविजनों के अतिरिक्त) ॒ ine 
9. द - 


”]950 ई० में रेलवे बोर्ड की एक .विशेष कमिटी ने ` कायलिय अलग-अलग स्थानों में स्थित हैं। पुनवर्गी- - 


जाकारी उपरोक्त तालिका' से आप्त होती है। ' „ वर्गीकरण के पश्चात्‌ रेलों की कायवाही की ! 954 `` 


| जिसके आधार पंर 
चित : किया गया।. प्रत्येक क्षेत्र के प्रधान ना गया 222 पुनवर्गीकरण से देश की . रेल-व्यवस्था 
J अं क सकता, कि देश के लाभ हुए हैं। फिर भी यह कहा जा | 
: सकता-ह कि देश की -रेलच्यवस्था में आवश्यक कुशलता 
i है 2-0/2807 व आ 200५ Collection. 


Fr ; 
afk “*भक कर 


शा मारच, 9 .. 


` रेलों के वर्गीकरण की सिफारिश की तथा .उसी वर्ष इस करण की नीति की आलोचना भी की जाती है। पुनबंगी- - 


~ 


हा 


° 
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थातायात के साधन : रेलवे 


का अंभाव है जिससे इसमे और अधिक सुधार की आव- 
शयकता है। र | 


भारतीय रेलों की वतंमान स्थिति 


.-(Present Position of the Indian Railways) 


भारत की रेल-व्यवस्था 973-74 में 60,234 किलो 
मीटर लम्बी थी । इसमें .50 प्रतिशत बड़ी लाइनें, 43. 


प्रतिशत मीटर गेज की लाइनें तथा 7 प्रतिशत सकरी 


लाइनें हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की 
चौथी लम्बी रेल-व्यवस्था है। इसमें 479] करोड़ रुपये 


. से भी अधिक की पूंजी लगी है। 973-74 में इसमें ,043 


इंजन, 36,426 यात्री-डिब्बे तथा 3:88 लाख माल गाड़ियों 
के डब्बे थे । ।973-74 ई में भारतीय रेलों द्वारा औसतन 
प्रतिदिन 73 लाख से अधिक -यात्री तथा 5:5 लाख टन 
माल ढोये गये थे । यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है 
जिससे 974-75 ई० के बजट के अनुसार ]4332 करोड़ 
रुपये की कुल आय ( Gross traffic rece) प्राप्त 
हुई थी । भारतीय रेलों में प्रायः ।4.] लाख व्यक्तियों को 
रोजी मिलती है। 7 ; 


किन्तु, फिर भी भारत -में पश्चिम के विकसित राष्ट्रों 


की तुलना में रेलों का अभी अभाव है जो निम्नांकित 


तालिका से स्पष्ट. है :-- 


कतिपय देशों में रेलों की लम्बाई 
देश. प्रति ! लाख जत्रसंख्या पर प्रति!00 वगंमील 
रेलों की लम्बाई (मील मे) क्षेत्र पर रेलों को 
* लम्बाई (मील मे) 
भारत .. 6 ` 2°7 
संयुक्त राज्य अमेरिका . 224 6:6 
ब्रिटेन AG 200 
केनाडा 465. I0°0 


वत्तंमान समय में भारतीय रेलों को पुनः सड़क याता- 
यात की बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। 
Transport Policy and Co-ordination Commi- 
९९ के अनुसार औद्योगिक उत्थाने में वृद्धि के परिणामः 


: स्वरूप ढोये जानेवाले माल का एक बहुत छोटा भाग ही 


रेलवे को प्राप्त होता है। मोटर. यातायात को ही इसका 


एक बड़ा भाग प्राप्त होता है। “उन्होंने दुर-दूर तक माल | 
`` ढोना प्रारम्भ कर 
रूप, से देश के कुल 9:7 प्रतिशत टूक 320 कि० सी० 


दिया है। समिति के अनुसार औसत 


या इससे अधिक तथा 8:6 प्रतिशत टूक 480 कि० स 
या इससे भी अधिक दुरी तक चलते हैं। परिणामस्वरूप रेलों 
द्वारा ले जाये गये उच्च दूरीय मालों का हिस्सा 956- 
57 में 36:8 प्रतिशत से घटकर ।968-69 में र 25 प्रतिशत 
हो गया। साधारण. मात्रा के सम्बन्ध में भी रेलों का 


i, 
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. वाही पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा । 


` Convention) कहा जाता है। 


..बनाने में समर्थ हो गयीं । 


489: | 


हिस्सा .960-6! में 88:8 प्रतिशत से घटकर -973-74 
में 69.3 प्रतिशत तथा यात्तियों के सम्बंध में 57:8 प्रतिशतं 
` से घटकर 509 प्रतिशत हो गया है । 


भारतीय रेलवे की वित्तीय व्यवस्था | 
(Finances of the Indian Railways) 


प्रारम्भ से लेकर प्रायः ।900 ई० तक भारतीय रेलों ` 

को केवल घाटा-ही-घाटा होता था । इसका. प्रमुख कारण | 
रेलों के निर्माण में अपव्यय था। किन्तु, 900 ई० से 
भारतीय रेलों के-लाभ का समय प्रारम्भ हुआ जो एक- ' 
आध वर्ष को छोड़कर लगातार प्रायः 930ई० तक चला । 
]924 ई० तक भारतीय रेलों के लिए पृथक बजट की | 
व्यवस्था नहीं थी, किन्तु उसी वषं आकवर्थ समिति के ' 
सुझावों के आधार पर रेलवे वित्त को सामात्य वित्त 
से .प्रथक्‌ कर दिया गया । इसका भारतीय रेलों की कांयं- 
924 ईश में 
विधान सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव रखा गया जो 
स्वीकृत हुआ जिसे पृथक्करण समझौता (9९३7३० 
इसके अनुसार भारतीय 
रेलों को प्रतिवर्ष अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत 
सरकारी बजट को देना पड़ता था.। साथ ही, रेलों के 
लिए एक सुरक्षित कोष तथा एक अपकषं कोष (९7€- 
ciation Fund) का निर्माण किया गयां। वित्तीय 
व्यवस्था के इस पृथक्करणं से लाभ यह हुआ कि रेलवे 
स्वतन्त्र रूप. से आयोजित तरीके द्वारः अपना विकास कर 
सकती थी । अब भारतीय रेल अपनी आवश्यकतानुसार 
अपने विकास, विस्तार, पुनस गठन एवं अपकषं कोष 


किन्तु, दुर्भाग्य से यह परथवकरण समझोता बहुत दिनों . 
तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकाः। 929-30 ई० की _ 
विश्व व्यापी. आथिक मंदी के प्रभावों से भारतीय रेल 
भी . वचित नहीं रह सकीं। 7930-3] ई० से इनकी 
आथिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगी । भारतीय रेलों | 
को इस अवघि में बहुत घाटा हुआ । ।936 ई० तक इन्हें . 
अपंकर्षं कोष से 32:29 करोड़ रुपये ऋण लेना पड़ा तथा | 
सामान्य राजस्व का 30:74 करोड़ रुपये का बकाया इन 
पर जमा हो गया । किन्तु, 939 ई० में द्वितीय महायुद्ध 
प्रारम्भ होने के साथ-साथ भारतीय रेलों की आथिक ' 
स्थिति में भी पर्याप्त माता में सुधार हो गया तथा ।942- 
43 ई० तक अपक्षं कोष एवं सुरक्षित कोष से लिया ... 
गया सारा ऋण एवं सामास्य राजस्व का बकाया धन | 
चुका दिया गया । | क 


2) 35 ई० को विधान सभा ह प्रस्ताव 
पारित हुआ अनुसार ।924 ई० के रेलवे पृथक्करण `. 
समझौते को पुर्णतः असफल बतलाया गया । अतः- इसमें 


DS 


6 


निम्नलिखित संशोधन किये गये-(!) ।924 ई० के 
0०7९९४०४०॥ के आंतस्कि प्रचलित और बकाया 


अतिरिक्त रेलवे 942-43 में सामान्य राजस्व को 25, 3 . 
000 रुपये दे; (2) ।943-44 ई० से वाणिज्यिक लाइनों . 


से होने वाले लाभ को अपकषं कोष से लिये गये ऋण को 

' चुकाने में लगाया जाय। इसके पश्चात्‌ 25 प्रतिशत 

रेलवे सुरक्षा कोष को मिलेगा और 75 प्रतिशत सामान्य 

राजस्व को; (3) जबतक कोई नया प्रस्ताव इस सम्बन्ध 

` सें स्वीकृत नहीं किया जाय तवतक आनेवाले बर्षों में वाणिः 

ज्यिक लाइनों से होने वाली बचत का रेलवे सुरक्षित कोष 

और सामांन्य राजस्व के बीच विभाजन दोनों की आव- 
एयकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जायगा । | 


पृथक्करण समझौता में संविधान-सभा ने 2] दिसम्बर, 
।949 ६० को एक संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जिसे 
। अप्रौल, ।950 ई० से लागू किया गया । इसके अनुसार- 
(!) रेलवे वित्त-व्यवस्था को सामान्य वित्त-ब्यवस्था से 
पहले की तरह पृथक्‌ रहना आवश्यक समझा गया । (2) 
भारतीय करदाता को रेलवे का हिस्सेदार समझा जाने 
लगा तथा रेलवे में विनियोग की गयी पू जी परः सामांन्य 
राजस्व को एक निश्चित लाभांश देने की व्यवस्था की 


गयी । (3) ।950-5 ई० से 5 वर्ष तक 4 प्रतिशत को 


दर से वाषिक लाभांश दिया जायगा । पाँच वर्षों के बादे 
पुनः लाभांश की दर के सम्बन्ध में केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा की एक समिति द्वारा जांच की जायगी । -/960 ई० 


प्रतिशत की दर से वाषिक ज़ाभांश देने की सिफारिश की । 
(4) .इस समझौते में -एक रेलवे विकास कोष स्थापिते 
करने की व्यवस्था की गयी जिसका उद्देश्य “निम्नलिखित 
कार्यों के लिए अर्थं-प्रबन्ध करना होगा--(क) यात्रियों की 


j 

3 

। ` _ के रेलवे कन्वेशन समिति ने 96-66 ई० के बीच 4; . 
द 


सुविधा, (ख) श्रम-कल्याण कायं, एवं (ग) नयी रेल लाइनें 
£ जो भलाभकर होते हुए भी आवश्यक हों, का निर्माण । 
' ` (5) रेलवे अपकर्ष कोष सें कम-से-कम प्रथम पाँच वर्षों में 
5 करोड़ रुपये का संग्रह आवश्यक समझा गया जिसका 
प्रयोग आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन के लिए किया 


करं रुपये व्यय होगा । इस प्रकार इस 


का अन्दांजा लगता है। 


राजस्व को रेले प्रदात करने को थी।: .. 
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' भारतीय अंथंशास्त्र 


जायगा । समझौते के बाद-इसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 39 करोड़ 
रुपये कर दिया गया। ; 

किन्तु, नये समझौते के अनुसार भारतीय रेलों की 
सामात्य राजस्व पर से निर्भरता पूर्णरूपेण समाप्त नहीं 
हो सकी। रेलवे की अपनी कोई पृथक्‌ कार्यशील रकम 
(working ba]ance) नहीं रह जाती । साथ ही, इसका 
कोष केन्द्रीय सरकार के साथ जमा रहता है जिसे सरकार 
आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग कर सकती है। अतः अब भी : 
एक निश्चित रथं में भारतीय रेलों को केन्द्रीय वित्त- 
व्यवस्था पर आश्रित रहना पड़ता है जो इनके लिए प्रायः 
संरक्षण का कार्य करतां है। : 

नया वित्तीय समझौता. (New Financial Conve- 
nt।००) : उक्त समझौता पर.।954 ई० में एक विशेष 
समिति द्वारा विचार किया. गया। इसी समिति के 
सुझावों के आधार पर ।554 ई० मेंग7्एक नया समझौता. 
लागू किया गया जिसमें निम्नलिखित संशोधन के साथ 


` उक्त समझौते की प्रायः सभी. शत्तों को अपनाया गया-- 


(क) नयी लाइनों के निर्माण पर व्यय की गयी पूंजी के 
निए निर्माण-काल तथा निर्माण के पाँच वर्षों के वाद तक 
कोई रकम सरकार को. नहीं चुकायी जायगी; (ख) रेलवे 
अपकर्ष कोष (Railway Depreciation Fund) की 
रकम को बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये 'प्रति वर्ष कर दिया 
गया । बाद में प्रतिस्थापन व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप 
इस रकम को बढ़ाकर 45 करोड़ रुपये. कर दिया गया । ' 

. स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद भारतीय रेलों की आय में. 
पर्याप्त वृद्धि हुई तथा रेलों ने सामान्य . राजस्व को प्रति 


"वषं एक अच्छी रकम ,चुकाना प्रारम्भ कर दिया है । 


भारतीय रेलों ने सामात्य राजस्व को ।955-56 ई० में 
36:]2 करोड़ रुपये, 960-6] ई० में 65:86 करोड़ रुपये 
963-64 ई० मे 95:9 करोइ रुपये; 2965-66 ई० में 
!76-22 करोड़ रुपये तथा ।968-69 ई० के बजट के. 


` अनुसार 752 करोड़ रुपये'लाभ के रूप में दिया । निम्न- 


लिखित तालिका से गत वषो में भारतीय रेल्वे की आथ. 


` रेलों से प्राप्त कु आम (करोड़ रुपये मे . - 
Pe [oo | ७ 7 छछक्ष Toms TT Ise 
Has ; ` - ]975-76 
जा (वास्तविक) | (वास्तबिक) | (वास्तविक) (संशोधित) | | 
याकि से ब्रात आय I977T | 03759 | 22925 7 44437 7 उङ 
523 गा का 39:50 . 38:90 `| 297-02 
॒ ; 8 "73 492-00 (9:82 ` “ |. 084- 
राञ जाय ` | 68 ` | 7268 | 2४४} | 28 न 
ड़ | 3567 | 45757 ~] 7855 I453°I5 ‘| _I674°68 
३० के ब्रजट के अनुसार रेलों से कुल प्रायः . वर्ष में रेलों सें “कृं र 
asl :. स“कुल प्रायः 226 करोड़ रुपए की शुद्ध आय 
Nh अनुमान किया गया था। की आशा थी जिसमें से 97-88 करोड़ रुपये सामान्य 


. करती थी । अतएव विभिन्न रेलों की दरों में घोर विषमता 


` राज्य द्वारा अधिकतम तथा. न्यूनतम दरें निश्‍चित 
जायेगी; तथा (ख) राज्य इस बात को 


, “अनुचित रियायत नहीं दे रही हैं। 


कु 
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यातायात कै साधन : रेलवे. 2 49l 


रेलवे दर सम्बन्धी नीति (Railway Rates Policy) ° 
:—रेलों के किराये एवं भाड़ की दरों का देश के उद्योग, 
कृषि एवं वाणिज्य के विकास तथा स्वयं रेलों कीं वित्तीय 
स्थिति को सुदढ़ बनाने में बहुत अधिक महत्व - दै । भाड़े 
की दर अधिक होने पर ,इसका वस्तुओं के उत्पादन 
व्यय पर प्रभाव पड़ता है जिससे वस्तुएं महँगी हो जाती 
हैं तथा औद्योगीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता । इनका 
प्रभाव उद्योगों के स्थानीयकरण पर भी पड़ता है। इसी 
प्रकार रेलों का किराया अधिक होने से यातायात के अन्य 


, साधनों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे रेलवे को क्षति 


उठानी .फ्ड़ती है। अतः रेलों के भाडे तथा किराये की 
दर-सम्बन्धी नीति .इस प्रकार की होनी चाहिए. जिससे 
रेलवे को भी लाभ हो तथा साथ ही देश की कृषि, 


. उद्योग एवं वाणिज्य के विकास को भी पर्याप्त मात्रा 


में प्रोत्साहन मिले । “ रे 
रेलवे-निर्माण के प्रारश्भिक काल में भारत सर- 
कार रेलों की दरों के निर्धारण में.कोई हस्तक्षेप नहीं 


पायी जाती थी । 887 ई० 
निर्धारण के लिए दो सिद्धान्त 


में सरकार ने दरों के 
निश्चित कियें--(क) 


ध्यान में रखेगा 
कि रेलवे कम्पनियाँ किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को 


~ 


स्वतस्त्रता-प्राप्ति के पूर्वं भारत में किराये तथा 
भाड़ की दरें देश के हितों के अनुकूल नहीं थीं । अतः 
इनकी कड़ी आलोचना की जाती थी। इसके विरूद्ध 
प्रमुख आलोचना यह थी कि रेलों की दरों का निर्धारण 
केवल उनकी आय को ध्यान में रखकर ही किया जाता 
था । किराये की दरें इस प्रकार रखी जाती थीं जिससे 
कि भारतीय उद्योगों के विरुद्ध विदेशी उद्योगों को विशेष 
प्रोत्साहन मिलता रहे ॥ उदाहरण के लिए, भारत ने 
कच्चे .माल के निर्यात तथा विदेशी माल के आयात 
को सस्ता बनाने के लिए रेलों ने देश के भीतर बन्दरगाहों 


` ` तथा बन्दरगाहों से देश के अन्य उद्योगों के केन्द्रों तक 


किराया कम रखा था। इसके विरूद्ध दूसरी आलोचना 
यह दी-जोती थी कि दरों के निर्धारण में दूरी को 220० 
में रखा जाता था। इससे लम्बी याला करनेवालों तथा 


' दूर तक सामान भेजनेवालों को . अधिक किराया देना . 


था । ब्लॉक दर (B।००६ २०४९5) पद्धिति के कारण भी 
असन्तोष था । इसके अनुसार छोटे-छोटे स्टशन से. 
जंकशन तक पहुँचनें के लिए थोड़ी दूर का अधिक भाड़ा. 
'देना पड़ता था । इसका उद्देश्य जिस लाइन पर याता. 
यात प्रारम्भ हुआ हो उसी पर उसे रोकना था जिससे 


` वह दूसरी प्रतियोगी लाइन पर न चला .जाय। साथ ही, 
- विभिन्न कम्पनियों की दरों में भी विभिन्नता पायी जाती 
- .ी। इस प्रकार दरों का निर्धारण बहुत ही दोषपूर्ण था । 


स्च 
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कर दिया गया । 


“कल रेलवे दर के अन्तर्गत विभिन्‍न वस्तुओं 


. कोपिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है। 


आकवर्थे समिति ने दरों के निर्धारण के प्रश्न पर विचार 
किया तथा एक दर न्यायालय (२६४०5 77०००2!) की 
स्थ!पना का सुझाव दिया था । किन्तु, सरकार ने इसकी 
जगह ।926 ई० में एक दर-परामशेदातू समिति (२६०5 ` 
Advisory Committee) की नियुक्ति की जिससे. इस 
सम्बन्ध में कोई विशेष उपयोगी कायं नहीं हो सका । 
अन्ततः . ।949 ई० में एक दर न्यायालय की स्थापना 
की गयी । ए TR 
948 ई० में भाड़ की दरों. की भली-भाँति जाँच 
करने के पश्चात्‌ भाड़े की नयी व्यवस्था लागू की गयी। 
इस व्यवस्था में पुरानी. शिकायतों को पूर्णतया निमूं'ल 
करने का प्रयत्न किया गया। इसके पूवं भाड़ की दरों 
के निर्धारण में फ्लैट प्रणाली का अनुसरण किया जाता 
थां, किन्तु इसके बाद टेलीस्कोपिक प्रणाली का अनुसरण 


. किग्रा जाने लगा जिसके अनुसार दुरी में वृद्धिः के साथः 
साथ किराये .की दरों में भी कमी होने लगती द कुछ 
कम 


कच्चे पदार्थों तथा खनिजों पर भाड़ की दरों 


देश के उद्योग-धन्धों के तैयार मालों 
के भाड़ को दरों में भी ला किया गया।. इन | 
दरों में अप्रल, ।952 ई० को कुछ परिवत्त न किये 


की . गये जिसके अनुसार बहुत-सी दरों का प्रमाणीकरण किया 
` गया जिससे इनमें कुछ वृद्धि भी हुई। कोयले की दरों में 


प्रायः 30 प्रतिशत की वुद्धि की गयी । इस प्रकार आजः 
भिन्न | के लिए [5 . 
प्रकार की दरें तथा मालगाड़ियों से भेजने के लिए ।3 
प्रकार की.वैगन की दरें हैं। दर के निर्धारण में टेलिस- | 
इस पद्धति 
के अनुसार ज्यों-ज्यों दुरी बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों भाड़े 
को दर में भी कमी होती .जाती है। -अप्रौल ]955 ई० 
से भाड़े की टेलिस्कोपिक दरों मं और अधिक कमी की 
गयी जिससे ज्यादा दूर तक माल भेजने की दरों में और 
अधिक कमी हो गयी । . 7५ 
जनवरी, 948 ई० से यात्नियों के लिए भी भारतीय रेलों 
में किराये की समान दर निश्चित कर दी गयी । ।95!ई० 
में इन दरों में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी । किन्तु, _ 
अभी तक यात्तियों के भाड़े के निर्धारण में फ्लैट रेट का . 
ही अनुकरण किया जाता था"। ` किन्तु, ] अप्रैल, - ।955 
ई० से यात्रियों के किराये में भी टेलिस्कोपिक पद्धति का _ 
अनुसरण किया जाने लगा | ।5 सितम्बर, 956 ई०्से | 
यात्रियों के किराये पर एक प्रकार का विशेष कर (Rai- 
Iway Passengers Fare T3X) लगाया गया जिसके . 
अनुसार ।6 से 30 मील की दूरी तक यात्ियो के किराये ` 
पर. 5 प्रतिशत, - 3 से 500 सील तक ॥5 प्रतिशत तथा 
50 मील से अधिक की दूरी के लिए 20 प्रतिशत का 
एक कर लगाया गया । ।5 भील तक की दूरी पर यह 
कर नहीं लगाया गया । अंप्रल; 965 ई० से पुनः रेलों 
के भाड़े की दरों में वृद्धि की गयी । पुतः जून, ४9७6 
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` तथा 7968 ई० में रेलवे के किराये तथा भाड़े की दरों में प्रकार प्रथमं योजनाकाल में भारतीय रेलों की प्रगति 
वृद्धि की गयी । (970 में पुनः उच्च श्रेणी के भाडे की दरों अत्यन्त सन्तोषजनक रही है! `. र ॒ 

'  मंवृद्धिकीगयी। अप्रल,।974 से रेलवे में केवल दो ही - द्वितीय ` पंचवर्षीय योजना में रेलवे की. प्रगति 
BS श्रेणी रह गयी-प्रथम तथा (द्वितीय । तृतीय श्रेणी को ही ` (Progress of Railways in the Second Five 
. द्वितीय श्रेणी कहा जाता है। 974 में रेलवे के भाड़े में Year Plan ) :~द्वितीय , पंचवर्षीय योजना में. रेल- 

' पर्याप्त वृद्धि की गयी। 975 में केवल माल ढोने की दरों व्यवस्था के. विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था। 
में वृद्धि की गयी । 977-78 ई० के प्रथम जवता बजट में . द्वितीय योजना में रेलों द्वारा अनुमानतः 60 लाख टन 
. भी भाड़े तथा किराये की दरों में कोई परिवत्तंन नहीं अतिरिक्त बोझ ढोने के फलस्वरूप रेल-व्यवस्था पर अधिक 
. क्यागया। | ` भार पड़ने की आशा की जाती-थी । अतः द्वितीय योजना- . 
भारतीय' रेल-व्यवस्था के पुनवं्गीकरण' से किराये काल में रेलों के विकास पर कुल. 900 करोड़ रुपये व्यय . 

` तथा भाड़ के. विर्धारण में सुविधा हुई है।- पुनवंगी- का आयोजन था। साथ ही, 225 करोड़ रुपये रेलवे अपक ` 

` करण के फलस्वख्प रेल का किराया. निर्धारित करने का कोष ( 28i!%ay Depreciation Fund) से व्यय ` किया 

॥ ` आधार सरल हो गया है तथा दरों में जो अव्यवस्था जाने को था। किन्तु बाद में इसमें परिवर्तत किया गया 
॥ पायीजाती थी वह दूर हो गयी है।: किन्तु, इः दारे देश तथा व्यय क्री रकभ को बढ़ाकर ]!2!:5 करोड़ रुपये कर. 
 . में रेलों के भाड एवं किराग्रे में गत कुछ दिनों :से बरा- दिया गया । किन्तु द्वितीय योजनाकाल में रेलवे विकास. 
बर वृद्धि की जा रही है। यह भारत जैसे निर्घत देश की मद में केवल 78-6 करोड़ रुपये यानी कुल आयोजित 


के लिए उचित नहीं जान पड़ता । ® रे व्यय का प्रायः 80 प्रतिशत भाग ही व्यय किया जा सका । 
पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय रेळे - - योजनाकाल में 226 ईजन; ,7,778 यात्री डब्बे तथा: 
(indian Railways in Five Year Plans) 97,959 मालगाड़ियों के डब्बे प्राप्त किये गये । द्वितीय 


अथम पंचवर्षीय योजना में रेखवे ( 7२३/।४३५5 - ० योजनाकाल में चितंरंजन के कारखाने से 83! ई जनों तथा 

in the First Five Year Plan ) :—प्रथम पंचवर्षीय रेलको ( Tata Engineering and -Locomotive 

योजना प्रारम्भ होने के ।0 वर्ष पुवं से ही भारतीय रेल: _ \/075 ८०. 7.0. ) द्वारा मीटर गेज के 246 ई'जनों का 

ब्यवस्था पर युद्ध एवं देशःविभाजन के फलस्वरूप भार . उत्पादन हुआ । इसी प्रकार यात्री डब्बों तथा मालगाड़ियों 

, बहुत अधिक बढ़ गया था। - इससे सम्पूर्ण देश की, रेल- के डब्बों के निर्माण में भी वृद्धि का आयोजन था.जो प्राय: 
Sls आयः अस्त-व्यस्त हो गयी थी, अतः प्रथम - पुरा हो गया ।' i 

. यजनाकाल में रेल-व्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा प्रति- < _ दवितीय योजनाक्राल में 737 किलोमीटर लम्बी नयी 

धापन पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। प्रथम ` लाइनें विछाई गयीं। इनके अतिरिक्त 5]2 किलोमीटर 

का e रेलों के विकास पर वास्तविक लम्बी लाइनों को दुहरा बनाया गयां । द्वितीय योजनाकाल 

य कराइ स्पे हुआ । योजनाकाल में 7586 में प्राय : 362 किलोमीटर लम्बी रेल' लाइनों का विद्य त- 
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. ई जन, 9:9 प्रतिशत मालगाड़ियों के डब्बे तथा 33:7 किलोमीटर ,लम्बी लाइनों का रििवा शक किया 


प्रतिशत यात्री डब्बे पुराने पड़ गये थे जिनका प्रतिस्थापन गया । द्वितीय योजनाकाल में यात्रियों एवं रेल. कर्मचारियों ` 


हे 
| न हर 2 20/8088 की सबसे बड़ी विशेषता की सुविधा पर भी विशेष जोर दिया गया। योजना के 
हा न लान म वृद्धि थी। देश में अन्त में 7960-6! ई० में भारतीय, रेलों की माल ढोने 
_ तया 4,92 प fem es गाली डब्बे क्षमताः अनुमानतः ।5:6 करोड़ टन गी। 
* हे विनाश में जा उत्पादन हुआ था।' तृतीय पंचवर्षीय योजना मे रेल." 
„अथम योजनाकाल में , 730:4 किलोमीटर लम्बी . Yelopment of Railways र र की प्रगति (6- 


नयी रेलवे लाइनों का निर्माण क्रिया गया तथा 330 Plan) Third Five Year 
` _ किलोमीटर ह _ Pa) : तृतीय मे भी रेलवे के वि 
पोज न भ को उहरा बह़ाया गवा । अन “पर वो मे भी रेलवे के बिक 
। SB फिक में 247 प्रति- विकास के कार्यक्रमं के परिणामस्वरूप रेख की मे में रेलों के . 
६ में 9५ करोड़ उन से बल 355 8. मे 27. पमा में 09606 ६० के ।56 करो उन से शो 
करोड़ । साथ ही ट्रैफिक की पळा न. ` 06566 ई० में 24:5 करोड़ टन, यानी ै 
i Rl हो लग मे जी कौमु नो बी 
रिव मत्व दिन 4 इसमें औद्योगिक तथा वास्तविक क 
पदार्थों का महत्वं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा । ; के क्षमता ९ 20° स 
= हेव -: ॥ । इस साथ ही, कालः में ग 
Gi tho Pitst Five Year Plan, pp. Mo ना यात्नियों को ढोने को 
थ्‌ 33 रा ५६ 5 3 न ; fs a £> ) शक = 


२ <& 2५४ ह के ई 
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> मर ` ग्रातायात के साधन : रेलवे 


क्षमता: में 3% प्रतिवर्ष की वृद्धि की आशा: थी । तृतीय 


योजनाकाल में रेलवे विकास पर कुल !325:5 करोड़ 
रुपये व्यय क्रिया गया । इसके अतिरिक्त रेलवे अपकर्ष कोष 
से 333-7 करोड़ रुपये व्यय हुआ । योजनाकाल में संकट- 
कालीन परिस्थिति के कारण रेलवे के ऊपर नयी जवाब- 


देही तथा दायित्व आ गये जिन्हें पूरा नहीं होने से सम्पूर्ण 
. आर्थिक व्यवस्था के बुरी तरह से प्रभाविंत होने की 


आशंका थी । रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था 
के लिए १ अप्रैल, 9८4 ई० को एक रेलवे पेंशन फंड का 
सृजन किया गया । तृतीय योजनाकाल में रेलवे विकास के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रम पूरे किये गये थे--योजना- 
काल में 800 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइनों का: निर्माण 
किया गया । इसी प्रकार 3228 किलोमीटर लम्बी रेलवे 
लाइनों को दुहरा बनाया गया, ।746 किलोमीटर लाइनों 
का विद्युतीकरण किया गया । योजनकाल में 4844 रेलवे 
ई'जन, 8329 यात्री डब्बे तथा !,44,789 मोल के डब्बे 
खरीदे गये । 

तीनों वाषिक योजनाओं ( Ann! P]275 ) की 


. अवधि में ।966-69 ३० में रेलों के विकास की मद में 526 


करोड़ रुपये व्यय किया गया । इस अवघि में 06! किलो- 

` मीटर लम्बी लाइनों का निर्माण हुआ तथा 904 किलो- 
मीठर लाइनों का विद्य.तीकरण किया गया । | 

चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में रेलवे (R७25 in 

the Fourth Five Year Plan) :— चतुर्थ पंचंवर्षीय 

योजना में रेलों के माल ढोने की क्षमता के !968-69 में 

204 करोड़ टन से बढ़कर ।973-74 ई० में 28 से 29 


` » करोड़ टन होने का अनुमान था.। किन्तु योजना के अन्त 


में यह अनुमानतः 2!:5 करोड़ टन ही हुआ | चतुर्थ योजना 


. काल में रेलों के विकास पर पाँच वर्षों में. 050 ई 
रुपये व्यय का आयोजन था । इसके अतिरिक्त रेलवे अप- . 


- 493 ° 
कपे से 525 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी। किन्तु 
योजनाकाल में रेलों के विकास पर कुल ।49 करोड़ रुपये 
व्यय हुआ | 700 किलोमीटर बिजली से गाड़ी चलाने, 
2800 किलोमीटर डिजिजाइजेशन, ।500 किलोमीटर 
मीटर गेज की लाइनों को चौड़ी लाइनों में बदलने तथा 
800 किलोमीटर लाइन को दुहरा - करने. का आथोजन 


" था ।` साथः ही, योजनाकाल में 259 ई जन, ।,07,562 


माल गाड़ी के डब्बों तथा. 7636 यात्री डब्बों को प्राप्त 

करने का आयोजन था। योजनॉकाल में नयी लाइनें 

बिछाने पर उतना अधिक जोर नहीं दियां गया था । 
पाँचवीं योजना में रेलवे (Railways in the Fifth 


- Five Year Plan) :--पाँचवीं योजना में रेलों के माल 


ढोने की क्षमता के I973-74 में 25 करोड़ टन से बढ़कर 
]978-79 में 30 करोड़ टन हीने का अनुमान था। पाँचवीं- : 
योज॑ना में रेलों के विकास पर कुल 2202 करोड़ रुपये व्यय - - 
का आयोजन था । इसमें से ]974-77 में 49 कड्ोड़ रुपये 
व्यय हुआ तया शेष दो वर्षों 977-79 में ।053 करोड़ 
रुपये व्यय किया जाने को था। पाँचवीं योजना काल में .' 
300 इंजन, एक लाख माल गाड़ी के डब्बे, 7500 यात्री 
डब्बे तक ।050 बिजली के कोचेज प्राप्त करने का आयो- 
जन था। पाँचवीं योजना में ।800 कि० मी० लाइनों के 
विद्युतीकरण का-आयोजन भी था । 

` ` छंठी योजना में रेलवे (Railways in the Sixth 
Five Year-Plan) :--छठी योजना (978-83) में रेलों 
के विकास पर पांच वर्षो में 3350 करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन है । इसमें से ।55! करोड़ रुपये इंजन: तथा 
डब्बे वगैरह के व्यय करते का आयोजन है। योजनाकाल “ 
में 73 हजार माल.गाड़ी के डब्बों, 6200 याती डब्बों, 
780 डिजल इंजन तथा 320 विद्यूत संचालित इंजन क्रय 
करने का आयोजन है । | 


निम्नांकित तालिका से पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों की प्रगति का अन्दाजा लगता है :-- 


पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों की प्रगति 
"प्रथम . द्वितीय तृतीय वाषिक पाँचवीं . 
योजना योजना योजना योजना योजना योजना 
| 966-69 . > (लक्ष्य) 
नई लाइनें (कि० मी०) _304 जुआ sol ],06 न र 
घ 2 रच 370 I4I2 . . 328 - ],268 :800 ड 
लाइनों करण ठ ES र 
On — 36.5... 47 905 I700 I800 | 
रों तथा इ'जन का निर्माण ब 
आ त इ'जन I586 - . 226 I864 877 _ 259 . I300 . # 
यात्ती डब्बे 4758 778 8,09 3,795 7256 7500. 
-6l 9 44 46 2 . 


. माल-डब्वे (हजार) 


~ 
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| ' निष्कर्ष :--इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों के 
विकास पर पर्याप्त मात्रामे जोर दिया जा रहा है किन्तुदेश ` 
में रेलवे विकास के सम्बन्ध में हमारे सामने कुछ प्रमुख 
कठिताइयाँ हैं । सर्वप्रथम तो भारतीय रेलों में आज भीड़ 
की समस्या एक प्रमुख समस्या है। “चौड़ी गेज की लाइनों 
_ (0०३4 ४०३९) में भीड़ की मात्रा अनुमानतः ]3 प्रति- 
` शत तथा मीटर गेज. की लाइनों में 60 प्रतिशत है । द्वितीय 
योजनाकाल में 5 व्ष के अन्तगंत ]5 प्रतिशत अतिरिक्त 
यात्रियों के ढोने की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु योजनो 
में यात्रियों की संख्या में इससे शिक द्धि हो गयी। 
तृतीय प्रंचवर्षीय योजना में भी दाहिना यों की संख्या में 3 


I. $. K. Srivastaya - 
2; Planning Commission bs 
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` भारतीय अर्थशास्त्र 


प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि का ही अस्दाजा लगाया गया 
था । यह भी पूरा नहीं हो सका। अतएव भीड़ को समस्या 
का समाधान नहीं हो सका.। इस प्रकार भारतीय रेलों में 
यात्रियों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए भीड़. की 
समस्या का समाधान अनिवायं है । रेलवे विकास के संबंध 
में दूसरी कठिनाई आवश्यक सामग्रियों के अभाव की है। 
देश में लोहा तथा इस्पात, सीमेंट एवं स्लीपर आदि आव- 
शयक मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं जिससे इस सम्बन्ध में बहुत ' 
अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडतां है। विदेशी 
विनिमय के अभाव का भी रेलवे के विकास पर प्रभाव 
पड़ता है । 3 * 


विश्ञेष अध्ययन-सूची. 


५ Transport Development in India. 


Third, Fourth & Fifth Five Year Plans. 


3.. Final Report of the Committee on Transport Policy and Co-ordination. 
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अध्याय : 44 Rr 


यातायात के साधन ; सड़क . .. 
(Means of Transport : Roads) 
देश में उद्योगों के. विकेनद्रीकरण- तथा लघु उद्योगों के 


विकासशील आथिक व्यवस्था सें सड़कों का महत्त्व 


(Importance of Roads in & Developing econ- ° 


००) :--किसी देश की आथिक व्यवस्था में सड़कों का 
विशेष महत्त्व है। नगरों तथा गाँवों के आथिक एवं 
सामाजिक विकास में सड़कों का समान खूप से महत्त्व 
है। वास्तव में, किसी राष्ट्र की सम्पूर्ण सामाजिक एवं 
आथिक प्रगति सड़कों के निर्माण में ही निहितं है। 
सड़कें हमारे देश एवं समाज की प्रारम्भिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति करती हैं क्योंकि यातायात के अन्य साधनों- 
रेलवे, जल-मार्ग तथा वायु-मागं आदि की सफलता भी 


बहुत बंशों में सड़कों पर ही आधारित है। अतः यातायात 


के विभिन्न साधनों के पुरक के रूप में सड़क महत्त्वपूर्ण 
कार्यं करती हैं। संक्षेप में, यह कहा जा सकता हैं न 
राष्ट्र की सम्पूर्ण सामाजिक एवं आथिक प्रगति सड़ः के 
निर्माण में हं निहित है। . . 

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए सड़कों का 
महत्त्व और भी अधिक हैं। देश के भ्रायः साढ़े पांच लाख 
ग्रामों का आपस में सम्बन्ध जोड़ने तथा नगरों से इनका 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए सड़कें-अति आवश्यक हैं । 
यदि देश के, विशाल साधन एवं जनशक्ति का प्रभावपूर्ण 


तरीके से उपयोग करना .है तो देश में सड़कों का विकास. 


अनिवार्य है! - 
सड़कों से कृषि के क्षेत्र में बृद्धि में विशेष सहायता 


` मिलती है। इनके निर्माण से हमारे देश में कंषि-भूमि 


. . की मात्ता में अनुमानतः 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की 


` हो जाता है 


जा. सकती है। देश में आज भी बहुत-सी ऐसी भूमि है 
जिन पर सड़कों के अभाव में. कृषि-कार्य प्रायः असम्भव 
। सड़कों के अभाव में किसान न तो अपनी 


' वस्तुओं को बाजार पहुँचा सकता है और न वह अपनी 


`` कम नहीं है।- किसी भी.देश के 


= 


विशेष रूप से सहायक होती हैं। इनके द्वारा कच्चे माल. की. लम्बाई बढ़कर . 498 हजार कि० भी० तथा ।966 : 

कारखानों तक तथा कारखानों की बी ई वस्तुएं उनके ई में 963 हजार कि० मी० हो गई। इसमें कच्ची एवं 
उपभोक्ताओं तक सुगमतापूर्वेक पहुँचाई जा सकती हैं। पर्वकी सड़कों की लम्बाई निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है: ' 

2 +< भारत में सड़कों की लम्बाई (हजार कि० सो०) पु * ह 

I947 950-5] I96I-62 . -I965-66 IST-I2 UTETT 

पक्की सड़क '55.0 I57.0 . 263.9 ३43.0 472.0 529.0 

` कच्ची सड़कें 242.0 243.0 26]0 . 427.0 6580 . 673.0 

_ कुल ३90 400.0 540 ° 7700 . FETT RNS UTX 


आवश्यकता के. लिए उत्तम बीज, 

मजार ही प्राप्त. कर सकता है । 
'उद्योग-धधों के क्षेत्र में भी सड़कों का महत्व कोई 

औद्योगीकरण में सड़के 


खाद एवं सुधरे हुए 


:मिल जाते हैं। सड़क-निर्माण 


विकास के लिए उपयुक्त वातावरण सड़कों 
किया जा सकता है। 


सड़कों का महत्त्व वाणिज्य-व्यापार के क्षेत्र में. भी 


अत्यधिक है। अच्छी सड़कें देश के वाणिज्य-व्यापार को 
भी प्रोत्साहित करती हैं। इससे श्रमिकों की गतिशीलता में 
वृद्धि होती है जिससे उद्योग-धन्धरों को घुगमतापुर्वंक श्रमिक 
तथा मरम्मत के कार्य में 
देश के बहुत-से व्यक्तियों को रोजी 
में बेकारी की समस्या के समाधान.में सहायक होती है। 
देश के भिन्न-भिन्न भागों में अकाल के प्रकोप को दूर करने 
में भी सड़कों का विशेष महत्त्व है। सड़कें सामाजिक 
एकता एवं सांस्कृतिक विकास में भी सहायक सिद्ध 
होती हैं। देश की सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से भी भारत 
में सड़क यातायात का विशेष महत्त्व है। भारत एक - 


विशालः देश है जिसकी तुलना एक उपमहाद्वीप से की ज़ा' * 


सकती है । ऐसी स्थिति में इसकी सीमाओं पर सभी जगह 
फौज रखना सम्भव नहीं है । अतएव देश की सुरक्षा चारों 
तरफ सीमा पर अच्छी सड़कों के निर्माण पर निर्भर ` 
करती हे। >> 09 

'इस प्रकार देश की उन्नति, शिक्षा के प्रसार, सुरक्षा, 
सामाजिक एकता एवं समानता, शान्ति, एवं सांस्कृतिक: 


` विकास आदि सड़कों.पर निर्भर है। 


भारत में सड़ंकों की वर्तमान स्थिति 
(Present Position of Roads in Indie) 
किन्तु देश के आथिक एवं सामाजिक जीवन में 
सड़कों के इतना महत्त्वपूर्ण स्थान होने पर भी हमारे यहाँ 
सड़कों का बहुत अधिक अभाव है। !900 ई० में यहाँ 


"कुल 7। इजार कि० मी० लम्बी सड़क थीं । प्रथम योजना 


प्रारम्भ होने के पूर्व देश में सड़कों की लस्वाई 950-5: 


ई० में 40 हजार कि० मी० हो गयी । . प्रथम योजना के : 


अन्त में 3] माच, ।956 ई० को सभी प्रकार को सड़कों” 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वारा ही तयार ` 


मिलती है जिससे देश ? 
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भारतीय मथशास्त्र 


भारत जैसे विशाल देश ` जिसका क्षेत्रफल 32;68- pr ह र इसमें पा tb शि अ र 
० मी० प्राय: 60 करोड़ है, सो बग कि० मी० पर ० मी० 
| सडको की बह का य रात हे । ।972-73 लाख जनसंख्या पर 83 कि० मी० है। अन्य देशों की _ 
` में प्रति एक सौ वर्ग कि० मी० में सड़कों की लम्बाई ` की तुलना में' भारत में सड़कों के अभाव का अन्दाजा 
36.! किलोमीटर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर.20! निम्नांकित्‌ तालिका से लगता है :- 


496 


कक ]970 में विभिन्‍न देशों में सड़कों की लम्बाई | । 
देश i प्रति 00 वं कि०-मी० क प्रति एकः लाख त 
में सड़कों: की लम्बाई Ye na पर सड़कों की 
| (कि०,मी० में) | | „लम्बाई (कि० मी० में) 
जापान . ` Se 27) 97] 
इंगलँड .. ` 46 64] 
« संयुक्त राज्य अमेरिका ,- - ` 64 . ` fe . 2907 
` फरा I43' कक 2 545 
भारत ` ` 36 पं Re 27l 


उपरोक्त तालिका से भारत में- सड़कों की अपर्याप्तता आवश्यक है। देश के प्रत्येक राज्यों में सड़कों का विस्तार 
स्पैष्ट हो जाती है। वास्तव में भारत जैसे विशाल देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है- 
सड़कों का व्रतयति से विकास हरेक दृष्टिकोण से ` 


विभिन्न राज्यों में सड़कों की लम्बाई 972-73 (कि० मी में) 


पक्की सड़कें ` - कच्ची सड़कें `. ` कुल 
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सड़कों का विकास . . 
(Development of Roads) 


प्राचीन काल में भारतवासी सड़कों के महत्त्व पर 
अधिक जोर देते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक महान्‌ एवं 
. शेरशाह जैसे राजाओं के शासनकाल में सड़कों. का बड़े 
पैमाने पर निर्माण हुआ था, किन्तु ब्रिटिश शासनकाल 
के प्रारम्भिक वर्षों में सड़कों के विकास पर कोई विशेष. 
` ध्यान नहीं दिया गया था। कम्पनी एक व्यावसायिक 
संस्था थीं, .अतः इसने सड़कों के निर्माण को. कोई महत्त्व 
नहीं दिया । कम्पनी के शासन काल में जो कुछ काम इस 
दिशा में किये गये उसका श्रेय व्यक्तिगत प्रयतनों को ही 
` हैँ लाडे विलियम बेटिग ने ग्रैंड ट्रक रोड के निर्माण 
` ` को पुरा कराया जिससे पेशावर, दिल्ली एवं कल ”त्ता को 
एक-दूसरे से सम्बद्ध किया गया | फिर भी, कम्पनी ने 
` भारत में सड़कों के निर्माण में कोई विशेष अभिरुचि नहीं 
दिखलायी । - 
भारत में लार्ड डलहोजी के समय से सड़कों के - 
निर्माण का एक नया युग प्रारम्भ हुआ । डलहोजी ने रेल- 
निर्माण की तरह सड़क-निर्माण की नीति पर .ूरा-पूरा 
ध्यान दिया । इस कार्य के लिए ।855 ई० में प्रत्येक प्रांतों 
में एक-एक सावंजनिक कार्य विभ्षाग (Public Works 
Department) की स्थापना: की गयी। इससे दश में 
सड़क-निर्माण को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला.। "कितु 
इसके बाद रेलों के प्रसार से सड़क-निर्माण के कार्य में 
कुछ शिथिलता-सी आने लगी। इसके बाद देश में जो 
कुछ सड़कों का निर्माण हुआ, वह रेलों के प्रसार के 
परिणामस्वरूप ही हुआ। रेलों की सामग्री, माल तथा 
` यात्नियों को स्टेशन तक पहुँचाने के लिए. यानी रेलों के 
` सहायक रूप में सड़कों की आवश्यकता पड़ने लगी । . 5 देश 
: के आन्तरिक भाग से सामान एवं यात्रियों को सालों भर 
ढोने के लिए पक्की सड़कों की आवश्यकता तीव्र हो गयी । 
- 'किन्तुःरेलों के विस्तार से होने वाले लाभ को ध्यान में 
रखकर सरकार ने सड़कों के निर्माण की ओर,कम घ्यान 
देना प्रारम्भ कर दिया । - 


. प्रथम महायुद्ध काल तक देश में सड़कों के निर्माण .में , 


- केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार विशेष. अभिरुचि, नहीं 
- लेती थीं। किन्तु युद्ध के बाद मोटर गाड़ियों की संख्या 
' में वृद्धि के फलस्वरूप सरकार का ध्यान इसे आ विशेष 
' खूप से आकर्षित होने लगा । सन्‌ ।927 ई० में डा० एम० 
आर० जयकर की अध्यक्षता में एक सड़क-विकास समिति 
(Road Development Committee) की नियुक्ति 

, हुई जिसका उदेश्य लिए पित 
व्यवस्था की जाँच करना था । इस ससिति कें सुंझावों के 
आधार पर ।929 ई० में एक केन्द्रीय सड़क विकास कोष 


(Cenral Road Development Fund) फ निर्माण 


भा० अ० —32 


- बह 


यातायात के साधन : सड़कें 


सड़कों के विकास/के लिए वित्तीय - 


497. 


किया गया। पेट्रोल पर लगाये जाने वाले कर. में से 2' 
आने प्रति गलन काटकर इसः कोष में जमा किया जाने 
लग़ा-। वाद में इसे 22 आने प्रति गलन कर दिया गया । 
इस कोष से प्रान्तीय.सरकारों को सड़ंक-निर्माण कार्य के 
लिए वित्तीय सहायता दी .जाती थी, किन्तु कोष की 
स्थापना से सड़क विकास में कोई विशेष प्रगति नहीं 
हुई । प्रान्तीय सरकारों ने अपनी आय से इस कार्य पर 
खच करना बन्द कर दिया । . द्वितीय महायुद्ध काल में 
सड़कों का महत्व. बहुत बढ़ गया। सेना के आवागमन 
तथा युद्ध की अन्य आवश्यक सामग्रियों को लाने और. 


ले जाने के लिए मोटरों. की आवश्यकता बढ़ गयी जिससे ` . 


सड़कों के विकास की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित _ 
हुआ । अतः, युद्धकाल में पुरानी सड़कों की मरम्मत के 
साथ-साथ नंयी सड़कों के निर्माण पर भी सरकार ने पुरा , 
जोर दिया। देश की पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों सीमाओं 
पर.सड़कों का विस्तार और सुधार हुआ । फिर भी, देशः 


. में सड़कों की प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता 


है। 900 से .।945. ई०. के बीच हमारे देश में 
60,535 मील लम्बी सड़कें बनायी -गयीं जिसमें केवल 
3],690 मील सड़कें पक्की थीं। इस प्रकार 45 वर्षों में 
भारत में जितनी सड़कों का निर्माण किया -गया, संयुक्त 
राज्य अमेरिका ने उतनी सड़कें 2 वर्षों से कम की अवधि 
में ही बना ली थी। इससे देश में सड़क-विकास के काय 
में शिथिलता स्पष्ट हा जाती हैं। भारत जसे विशाल 
जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाले देश के लिए अधिकाधिक 
मात्रा में सड़कों की सुविधा प्रदान करना देश के आथिक 
विकास के लिए अति आवश्यक हो जाता है । 
नागपुर सड़क योजनां 


सारांश यह है कि द्वितीय महायुद्ध से पूर्वं भारत में 
सड़कों की स्थिति बड़ी ही'असन्तोषजनक थी । इस समय 
तक सड़क विकास के कार्य का; सारा दायित्व प्रान्तीय . 
सरकारों पर था। केन््रीय.सरकार का कार्ये केवल इन्हें 
कुछ वाषिक अनुदान देने तक ही सीमितं था! किन्तु युद्ध , 
की विशेष परिस्थितियों ने भारत सरकार का ध्यान देश _ 
में सड़क-निर्माण की ओर बरबस आकर्षित किया । सड़कों 
के भावी विकास के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए भारत 
सरकार ने सन्‌ ।943 ई० में नागपुर में भ्रान्तो. के मुख्य 
इंजीनियरों क्रा एक सम्मेलन बुलाया जिसमें सड़कों के 
भावी विकास पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में ` 
सड़कों के विकास के लिए दवसर्षीय योजना तैयार की 
गयी जिसे 'नागपुर सड़क योजना कहते हैं । 


इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि भारत | 8 


में, सड़कों की समस्या स्थानीय दृष्टिकोण से ही नहीं,वरन्‌ 
. राष्ट्रीय संदर्भ में देखी जानी चाहिए । इससे देश में सड़कों... 
का असंतुलित विस्तार रुक जायरणए । नागपुर योजना के 


~ 
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*अन्तगंत सड़कों का वर्गीकरण भी एक यीं दृष्टिकोण से 
किया गया । इसका उद्देश्य यह था किं वर्गीकरण इस 


प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की सड़क के लिए . 


निश्चित रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सके। इस 
भा थे सड़कों को निम्नलिखितं चार वर्गों में 

` विभाजित किया गया :- 
]) राष्ट्रीय सड़कें (407! Highways) ५- 
र सड़क वे सड़कें हैं जो राज्यों की राजधानियों, 


बड़े बड़े बन्दरगाहों एवं प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों को 


मिलाती हैं तथा जन्य देशों की सड़कों से सम्बन्ध स्थापित 


करती हैं। इस वर्ग के अन्तगंत सैनिक महत्त्व की ` सड़क 


भी सम्मिलित हैं। वें सड़कें भी मुख्यतः पकी होगी तथा - 
इनके निर्माण,,सुधार एवं मरम्मत के लिए केन्दीय सरकार . 


“उत्तरदायी होगी। माच, 972 में 28,870 कि० मी० 
लम्बी: राष्ट्रीय सड़क थी। पांचवीं योजना में इनः 
. सड़कों के विकास पर 50! करोड़ रुपये व्यय का 
- आग्रोजन था। . NR 
` (2) राजक्षोय सड़क (P7०४९ Highways) :— 
राजकीय सड़कों के अन्तत राज्यों की प्रमुख सड़क आती 
हैं जो राज्यों में वाणिज्य एवं व्यापार के प्रमुख साधन 


उक्त 3,37,000: मील लम्बी सड़कों में से ।,23,000 


` ` मील पक्की तथा 2,08,000 मील लम्बी कच्ची सड़कों के 
` निर्माण का आयोजन: था। किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना 
` के अन्त में देश में कुल 3,20,522 मील लम्बी .सड़के थीं 


`]. तागपुर सड़क योजना के अन्तर्गत अनिभाजित भारत में.!0 वर्षों की अवधि में 448 ह 
सड़कों की लम्बाई को बढ़ाकर 400,000 मील करने का आयोजन था.। Se 
तैयार किया गया जिसके अनुसार 372:5 करोड़ रुपये के व्यय से भारत 


) मील करने का आयोजन किया .गयां ।: 
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तथा राज्य के नगरों को राष्ट्रीय सड़कों. से मिलाती हैं। 
राजकीय सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत का उत्तरदायित्व 
राज्य सरकारों का होगा । 

` ` (3) जिले की सड़क (District Roads). :—जिले ` 


की सड़कों के अन्तर्गत वे सारी सड़क आती.हैं जो जिले 
के उत्पादन-क्षेत्रों को मंडियों से अथवा राजकीय सड़कों - 
या रेल स्टेशनों से मिलाती हैं। :इनक अन्तर्गत पक्की 

आरः कच्ची दोनों ही प्रकार की सड़कें हैँ।' इनक निर्माण 


एवं मरम्मत का उत्तरदायित्व जिला बोर्डों पर होगा । 


(4) गाँवों को . सड़क (४]]4६० R०2५) :--सबसे ` 
अन्त में गाँव की सड़कें, हैं जो एक गाँव से दुसरे स को 
भिलाती हैं। इनका सम्बन्ध समीप की जिल्ना-सड़क एकी 
राजकीय पथों से भी होता हैं। इस प्रकार. की सड़क 


. अधिकांशतः कच्ची होती हैं तथा इनका निर्माण एवं 


मरम्मत गाँबवालों के सहयोग से ही. होता है।' इनकी 
देख-रेख की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की है.। ˆ 

` नागपुर योजना के अन्तगंत देश में सड़कों के प्रसार 
के लिए: एक योजना तैयार की गयी जिसमें विभिन्न प्रकार 
की सड़कों की लम्बाई को बढ़ाकर निम्न प्रकार! क करने 


के रूप में कार्य करती हैं । ये विभिन्न जिलों के प्रमुंख शहरों का आयोजन था: 
न ` नागपुर सड़क योज्रना ` , 
Me 5 “5 38 नल वितअी मम कि अमित की अजब RE 
सड़क सड़कों, की रस्बाई व्यय 
; (मीळों में) (करोड़ रुपये में) 
7. राष्ट्रीय सड़क (ional Highways) 26,600 . ` 39-0 
' राष्ट्रीय अनुमान (\8£074] 75) 450 ` ` ` 25% 25 
« 2. राजकीय सड़के (P०४५३! पांहाफ्॥95) 53,950 * :00.3 
3. जिला की सड़के-बड़ी (४७४०0) -  . 49,800 5I°4 
जिला की सड़ंके-छोटी (Minor) -: - 83,000 66:4 
` 4. गाँव की सड़क '(\/7।88० २०६०४) ˆ ® I23,500 2 947 
S.. Fe में पिछ्छड़े हुएः कायं (^77९३78 ० ७३) "०० 8-3. 
-6,. पुलों का निर्माणं (Bridging oer 37:4 
7, भृम्ति प्राप्त करना (Land acquisition) - नल 4 
Part Pr 3 MOO) 77 दाह 


जिनमें से ,22,[70 मील पक्की तथा ;98,352 -मील . ._ 
लम्बी कच्ची: सड़कें थीं ।१ इस प्रकार प्रथम. योजना के . 
अन्त तक न नागपुर योजना के अंन्तगंत निर्धारित लक्ष्यों 
की पूत्ति नहीं हो सकी तथा पक्की सड़कों की लम्बाई , 


विभाजन के पश्चात्‌ इसे भारतीय संघ. . 
संघ की सड़कों की लस्बाई को . बढ़ा- - 
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यातायात के 


< 


लक्ष्य से प्रायः ! हजार मील कमं और कच्ची सड़कों की 
लम्बाई लक्ष्य से प्रायः 0,000 मील कम थी । 


नागपुर सम्मेलन में एंक केन्द्रीय सड़क परिषद्‌ (८९०६7३ 
__ Road 80870) की स्थापना का सुझाव दिया गया था | 
इस परिषद्‌ को यथेष्ट मात्रा में अधिकार प्रदान करने की 
सिफारिश भी की गयी थी जिससे यह सड़कःनिर्माण की 
योजना एवं प्रशासकीय नीति के सम्बन्ध में निष्पक्ष होकर 
कार्य कर सके । नागपुर सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य 
यह था कि देश का कोई भी विकसितः कृषि-क्षेत्र मुख्य 
सड़क से 5 मील की दूरी तथा साधारण ग्रामीण क्षेत्र से 
0 मील से अधिक की दूरी पर नहीं स्थित होना चाहिए। 


भारत सरकार ने अप्रैल, .।947 ई० से नागपुर 
* सड़क योजना के आधार पर ।3,400 मील लम्बी राष्ट्रीय 
सड़कों के निर्माणं का भार स्वयं ले लिया तथा राष्ट्रीय 
सड़कों के विकास के लिए 36 करोड़ रुपये के व्यय की 
एक पंचवर्षीय सड़क-योजना तैयार की गंयी। इस 
योजना के अन्तर्गत 600 मील लम्बी इस प्रकार की 
सड़कों के निर्माण: की व्यवस्था थी जिससे विभिन्न क्षेत्रों 
“का सड़कों से सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । 
साथ हो, इसमें छोटे-छोटे पुलों के अतिरिक्त 50 बडे-बड़े 
पुलों के पुननिर्माण को भी आयोजन था । भारत सरकार 
को तरह राज्य-सरकारों ने भी 947 ई० में 20 करोड़ 
' रुपये की लागत से एक पंचवर्षीय सड़क योजना का 
“ निर्माण किया । इसके अन्तगंत 80,000 मील लम्बी सड़कों 
के निर्माण का आयोजन था। - किन्तु, केन्द्र एवं राज्य 


सरकारों की इन' योजनाओं के लक्ष्य पुरे नहीं हो सके तथा . 


पाँच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने. कंवल 9 करोड़ रुपये एवं 
राज्य सरकारों ने पचास करोड़ रुपये व्यय किया । कंद्रीय 
योजना के अन्तर्गत केवल ।60 मील लम्बी सड़कों, ।7. 
बड़े-बड़े तथा अनेक छोटे-छोटे पुलों का. निर्माण हुआ . एवं 
` 375 मील लम्बी सड़कों का सुधार किया गया। इस 
. प्रकार सड़क-विकास योजना के कार्य में वांछित सफलता 
नहीं प्राप्त हो सकी । इसके नहुत-से कारण थे. जिनमें 
निम्नलिखित प्रमुख हैँ-(2) देश-विभाजन एवं इसके फल- 
`. स्वरूप उत्पन्न हुई अव्यवस्था, (2) सड़क-निर्माण सम्बन्धी 

. सामग्रियों, जैसे सीमेंट, लोह! आदि का अभाव, (3) वित्तीय 
कठिनाइयाँ जिनके फलस्वरूप कंद्र ने सड़क-निर्माण के लिए 
राज्यों को वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया, (4) 
भूमि-प्राप्ति (८8०4 4१५४६००) करने में विलम्ब; 
` : तथा (5) सड़कों के विकास के प्रति अधिकांश राज्य सर- 


कारों की उदासीनता । उक्त कारणों से केन्द्र तथा राज्यों इ ; 
~ ntral Road Fund) से-इस कार्ये के लिए 25 करोड़ 
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की योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं किये ज8.सके । 
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साधन-सड़कें ` 499 
` पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों का विकास 
(Development of Roads in Five Year Plans) ‘ - 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों को प्रगति! 
(Development of Roads in the Five Year 
PIa7) :-प्रथस पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास . 
पर पर्याप्त जोर दिया गया था । प्रथम एव द्वितीय पंच- 


: वर्षीय योजनाओं में सड़क-विकास का कार्यक्रमं नागपुर 


सड़क योजना पर आधारित था । योजना प्रारम्भ होने के . 
पूर्व देश में कुल प्रायः 57 हजार कि० मी० लम्बी पक्की | 
तथा 243 हजार .कि० मी० लम्बी कच्ची सड़क थीं । 
योजंनाकाल में सभी प्रकांर की प्रायः 26 हजार कि० मी० 
पवकी तथा 7: हजार. किं० मी० कच्ची सड़कों का निर्माण 
किया गया । प्रथम योजनाकाल में केन्द्र की सड़क-योजना 
के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन श्रेणी की सड़कों के निर्माण 
एवं सुधार की व्यवस्था थी--(7) राष्ट्रीय. सड़कें, (2) 
मन्तर-राज्य (९7-५३०) अथवा आथिक महत्त्व की 
सड़क, तथा (3) अन्य सड़क ।. राष्ट्रीय-सड़कों (ए४॥०- 

- nal highways) के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्त- 
गंत प्रथम योजनाकाल में 000 कि० भी० लम्बी सड़कों एवं 

५30 बड़े-बड़ पूलों का निर्माण किया गया तथा 3800 किण्मी | 
लम्बी सड़कों का सुधार किया गया ।. इसके अति रिक्त कंद्रीय ' 
सरकारने अन्य सड़कों (०१९ 70३45) के कार्यक्रम के - 
अन्तगृंत 340 कि० मी० लम्बी संड़कों का निर्माण तथा 
40 कि० मी० लम्बी सड़कों का सुधार किया गया । 952-. 


53 ई० में रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से भारत _ | 


सरकार ने अन्तर-राज्य अथवा आथिक महत्त्व की सड़कों - . 
के निर्माण का एक विशेष कार्यक्रम अपनाया जिसके अन्त: | 
गंत प्रथम.योजना के अन्त तक 200 कि० मी० लम्बी नयी ' 
सड़कों का निर्माण तथा 800 'कि० मी० लम्बी पुरानी 
सड़कों का सुधार किया गया । साथ ही, सामुदायिक 

` विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा-कार्यक्रम :के 
अन्तरगत बहुत-सी ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं सुधार ' 
किया गया । प्रथम योजनाकाल में सड़क-विकास कार्यक्रम - 
पर अनुमानतः 55 करोड़ रुपये व्यय किया गया तथा कुल 
36 हजार कि० मी० लम्बी पक्की एवं 72 हजार कि० 
मी० लम्बी कच्ची सड़कों का निर्माणं किया गया। + : 
`. - हितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों को प्रगति (€= . ` 
velopment of Roads:in the Second Five Year  : 

- Pia). :--द्वितीय योजना. में सड़कों के विकास पर पर्याप्त | 
जोर दिया गया था.। योजनाकाल में सड़क-विकास कार्य- 
क्रम पर पाँच वर्षों में कुल 242 करोड़ रुपया, याची योजना 
के कुल व्यय का प्रायः 5°] प्रतिशत भाग व्यय किया गया। र 
इसके अतिरिक्त योजनाकाल में केन्द्रीय सड्क कोष (८€- - 
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ज ५00 


रूपये उपलब्ध होने का अनुमान था । 


में राष्ट्रीय सड़कों के विकास- 
द्वितीय योजनाकाल में . म भक स्वी नई 


,यडक. जिनमें से 975 कि० मी० प्रथम योजनाकाल में शुरू 
क र्क निर्माण, 64 हजार 
० मी० सड़कों सुधार तथा 2400 किलोमीटर सड र 

कि० मी० सड़कों के सुध ली 
के निर्माण का काये जारी रखने का आयोजन था । योज- 


है नाकाल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 240 कि० मी० लम्बी ४ 
द नयी सड़कों के निर्माण तथा 800 कि० मी० लम्बी सड़क 
के सुधार का आयोजन था । अन्तर-राज्य (Inter-state) 

अथवा आथिक महत्त्व की सड़कों कें विकास कार्यक्रम के 


` . अन्तर्गत द्वितीय योजनाकाल में 28,800 कि० मी० लम्बी 
` जनमीं सड़कों के निर्माण की व्यवस्था थी । 
. द्वितीय योजनाकाल में सभी सड़क-विकास कार्येकर के 
अन्तरगत कुल प्रायः 53 हजार कि० मी० लम्बी पवको 
तथा ।58 हजार कि० मी० लम्बी कच्ची सड़कों का 
निर्माण किया गया । इसके अतिरिक्त वंत्तमान सड़कों में 
भी सुधार किया गया । द्वितीय: योजनो के अन्त तक पक्की 
सड़कों की लम्बाई 235:8 हजार कि० मी० तथाः कच्ची 
सड़कों की लम्बाई 473.3 हजार कि० मी० हो गयी । इस 
प्रकार योजनाकाल के अन्त में नागपुर: सड़ंक योजना . के 
लक्ष्य से भी अधिक सड़क हो गयीं । . 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास कार्य को 
प्रगति (Progress of Road Development in the 
 Third.Five Year ?।2०) :—तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में सड़क-विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 हजार कि० 
.  मी० नयी पक्की सड़कों के निर्माण का आयोजन था ! 
तृतीय योजनाकाल में पाँच वर्षों में सड़क-विकास कार्यक्रम 
पर पहले 272 करोड़ रुपये व्यंय की व्यवस्था थी , जवकि 
अनुमानित व्यय इस मद में 40 करोड़रुपये हुआ। 3। माचे, 
_966 ई० को पक्की सड़कों की लम्बाई योजना के प्रारंभ 
में 236 हजार किलोमीटर से बढ़कर 285 हजार किलो- 
मीटर तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई 473 हजार कि० 
मी० से बढ़कर 678 हजार कि० मी० हो गयी । 


* भारत में सड़कों की कुल लम्बाई 95] ई० में -400 
हजार कि० मी० से बढ़कर 7965 ई० में. 963 हज़ार कि०' 
`. मी० हो गयी, यानी 5 वर्षों में प्रायः 89: प्रतिशत की 

' वृद्धि हुईं । इस बीच पक्की सड़कों की लम्बाई !95] ई 
Fl लि मी० से बढ़कर 966 ई० ' में 348 
_ हजार कि० मी०.हो ग्रयी.। शेष सड़कें कच्ची हैं।- . | 

¦ विकास की 20-वर्षोष योजना (7४००१) 
oad Development Plan) :—I96 ई में: 
की एक 20 वर्षीय (96-8! ई०) 
यार की गयी जिसका उद्देश्य 20, 


भारतीय अर्थशास्त 
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गाँव को (क) .विकसित क्षेत्र, कृषि-क्षेत्र में 


वर्षो में प्रत्येक क्ि० भी० तथा कच्ची सड़क से 2:5 


पक्की सड़क. से 6 


० मी० की री, 
र I3 कि मी० तथा कच्ची सड़क से 5 र मी० 
की दूरी, एवं (ग) अविकसित तथा गैर-कृषि क्षेत्र में पक्की 
सड़क से ]3 कि० मी० तथा कच्ची सड़क से 8 कि० मी० 
की. दूरी के अन्तगंत लाना है। इसके अनुसार 20 वर्षों के. 
बाद, यानी ।98 ई० मे पक्की सड़कों की लम्बाई को 
बढाकर 408 हजार कि० मी० करने का आयोजन था, 
यानी 20 वर्षां में कुल ।72 हजार कि० मी० कच्ची पक्की 
तथा 248 हजार कि० मी० कच्ची लड़को के निर्माण का 
आयोजन था । इस कार्यक्रम की पूर्ति के बाद भारत में प्रति 
]00 वर्गे कि० मी० पर सड़कों । 
हो जाने को थी जबकि अभी यह केवल 27 कि० मी ० हीभ्या। 

तीनों वाषिक योजनाओं (^००५2] P]4ns) :—इसमें 
सडक-विकास कार्यक्रम पर ।966-69 के बीच 307 करोड़ 
रुपये ब्यय किया गया | इस अवधि में पक्की सड़कों की 
लम्बाई में 45 हजार कि० मी० तथा कच्चा सड़कों : 
लम्वाई में 88 हजार कि० मी० की वृद्धि हुई। 

इस प्रकार प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा तीने 
बाषिक योजनाओं में सड़क विकास की मद में कुल ।]39 
करोड़ रुपये व्यय हुआ ।. 


' चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास की प्रगति 
(Progress of Road Development in the Fourth 


(ख) अद्ध -विकसित क्षेत्र में पक्की . 


की लम्बाई 52 .कि० मी०' 


Five Year Plan) :--चतुर्थ योजना में आथिक विकास : 


के उद्देश्य से सड़कों के बिकास पर पर्याप्त'जोर दिया गया 
था-। योजनाकाल में इस मद में -अनुमानतः 822 . करोड़ 


रुपये व्यय हुआ । इसमें से 296 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र ' 


में तथा 526 करोड़ रुपया राज्य क्षेत्र में व्यय बया गया । 
योजनकाल में पक्की सड़कों की लम्बाई को .3]' माचं,. 


सड़कों के निर्माण स आयोजन था । चतुर्थं योजना के अंत 
में माचें, ।974 में सड़कों की लम्बाई बढ़कर ]-38 लाख 
किलोमीटर हो गयी जिसमें पक्की सड़कों की लम्बाई 
479 लाख कि०'मी० तथा पक्की सड़कों. की 6:63 लाख 
HE गयी र pon “में. प्रमुख ओद्योगिक 
नरो, ण क्षेत्रों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में सड़कों 
व पर्याप्त जोर naa 
में राष्ट्रीय राजपथों पर ]7 पुलों के निर्माण को कार्य 
प्रारम्भ होने को था जिहरुमे'!6 का निर्माण पूरा हो जाने 
ET । किन्तु उनमें से 8 पुलों का ही का. पुरां हो 


` पाँचवों पंचवर्षीय योजना सें. सड़क-विकास की प्रगति 


(RrogressofRoad Development in theFifthFive 
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देने की व्यवस्था थी । योजनाकाल - 


- I969 को 325 हजार कि० मी० से बढ़ाकर योजना के . ' 
अन्त यानी 3! माचे, !974 ई० को 325 हजार किलो- 
मीटर, यानी पाँच दर्षों में 60 हजार किलोमीटर पवकी. - 


£] 
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थातायौतं. के साधन-सड़कं Bh 


५९a" P।7)-पाँचवीं योजना में संशोधित कार्यक्रम के 
अनुसार सड़क विकास कार्यक्रम के ऊपर कुल 902 करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन था । इसमे से 479 करोड़ रुपये 
केन्द्रीय क्षेत्र में तथा शेष 423 करोड़ रुपये राजकीय क्षेत्र 
में व्यय की व्यवस्था थी । इसके अतिरिक्त सड़क यातायात 
पर 403 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । पाँचवीं 
योजनाकाल में पक्की सड़कों की लम्बाई को 973-74 में 
4,50,000 किलोमीटर से बढ़ाकर योजना के अन्त में 


550,000 कि० मी० करने का आयोजन था । इसके अतिरिक्त ' 


योजनाकालमेंग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के विकास पर 500 करोड़ 
रुपये अलग से व्यय करने का आयोजन, था । इस सम्बन्ध 
में योजना का लक्ष्य ।500 से अधिक जनसंख्या वाले .सभी 
गाँवों को पक्की सड़कों से.मिलाना रखा गया था। किन्तु 

केवल ।2000 गाँवही इस योजना के अन्तर्गत आ सके । अब 

` शेष ]7000 गाँवों को इस कार्यक्रम के अन्तगंत ।982-83 

तक लाने का आयोजन है । 

. छठी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास का 
कार्यक्रम (Programme ofRoadDevelopmentin the 
Sixth Pl20) :—छठी पंचवर्षीय योजना.में भी सड़कों 

के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी । इस ' 
सम्बंध में लक्ष्य 988 तक. 000 से अधिक जनसंख्या वाले 

सभी गाँवों को पक्की सड़कों (Ln; R०६5) से मिलाने 

का हू! ` योजनाकाल में संड़कों के. विकास पर 

283 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है जिसमें से केन्द्रीय 

क्षेत्र के कार्यों पर 683 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र पर 

]500 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है । इसके अतिरिक्त 

सड़कें यातायात के विकास पर छठी योजनाकाल में 740 

करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है ।' 

. निष्कर्ष :-भारत सरकार ने यातायात-सम्बरधी. 
समस्याओं .के अध्ययन के श्री बी० डी० पांडेय 
की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है जो देश में 
यातायात के साधनों के विकास के सम्बंध में -अध्ययन 
करेगी । वास्तव में, देश में सड़कों की लम्बाई प्रति00 
वग किलो मीटर पर केवल 35 कि० मी० है जबकि 
जापान में यह 277 कि० मी०, संयुक्त राज्य अमेरिका में 
: 66 कि० मी० ब्रिंटेन में [38 कि० मी० तथा फ्रांस में 
44कि० मी० है। यहाँ पर सड़कों के विकास पर कुल राष्ट्रीय 
आय का ! प्रतिशत से भी कम व्यय किया जाता है जब कि 
विकसित राष्ट्रों में 2 से प्रतिशत तक इस मदमे व्यय किया 
जाता है। - 

रेछ-सड़क प्रतियोगिता : 
_ (Raik-Road Competition) 

प्राकक्रथन :--भांरत मे यात्री तथा माल ढोतते' के लिए 
मोटर गाड़ियों का प्रयोग प्रथम महायुद्ध के बाद' से प्रारंभ 
हुआ । युद्ध-काल के बाद फौजी मोटर गाड़ियाँ सस्ते मूल्यों 
पर मिलने लगीं जिससे देश में मोटर यातायात का महत्त्व 
बढ़ने लगा । धीरे-धीरे कुछ समय के बाद इस' वैयक्तिक 


मोटरों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई जिसका 
रेलों को आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 7929ई० की 
मन्दी के वाद तो इनकी प्रतियोगिता और भी बढ़ गयी. 
मन्दी काल में मोटर तथा बसों के किराये में भी भारी कमी 


प्रकार ]929 ई० की मन्दी के वाद रेल एवं सड़कऱ-याता- . 


यात में प्रतियोगिता बढ़ने लगी । 


रेल एवं सड़क-प्रतियोगिता के कारण | (C4u5०s of 
Rail-Road Competition) :-सड़क यातायात का 
कुछ विशेष कार्यों के लिए सस्ता एवं अधिक उपयुक्त होना 
ही इस प्रतियोगिता का आधार था । भारी अथवा लम्बी 
दूरी तय करने में सड़क-यातायात रेल से प्रतियोगिता करने 
मे निश्च्रय ही असंमर्थ है, किन्तु हल्के, महंगे एवं कम दूरी 
के लिए यह रेल-यातायात की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक 
होता है। अतः इसी प्रकार के यातायात के सम्बन्ध में रेल . 
एवं सड़क यातायात के बीच प्रतियोगिता का उदय होता 
है। विभिन्न करणों से सड़क यातायात रेल-यातायात को: 
अपेक्षा अधिक सस्ता पड़ता है। उदाहरण के लिए, रेलवे 
लाइनों के निर्माण करने का व्यय, प्लेटफार्म, डब्बे एवं 
सिंगनल आदि का खर्च इतना अधिक पड़ती है कि रेल की 
अपेक्षा सड़कों का निर्माण सस्ता होता है॥ साथ ही, सड़कों 
के निर्माण में मीटर-यातायात वालों को अपनी पूजी नहीं 
लगानी पड़ती है और न सड़कों. की रक्षा एवं मरम्मत पर 
ही. खर्च करना पड़ता है। इसके विपरीत रेलवे को अपनी 
लाइन बनवाने, उन्हें सुरक्षित रखने तथा मरम्मत करने. में 
अधिक खर्च करना पड़ता है। इन कारणों से सड़क-याता- 
यात सस्ता पड़ता है। साथ ही, रेलों के किराये निश्चित 
रहते हैं, भीइ-भाड़ के समय किराये में कोई वृद्धि नहीं की. _ 


. जा सकती है। किन्तु सड़क यातायात के सम्बन्ध में "यह ' 


बात. नहीं पायी जाती है । जब तक मोटरःयातायात का 
कार्यं निजी कम्पनियों के हाथ में रहता है, तब तक भीड़- 
भाड़ के समय सुगमतापूर्वक किराया बढ़ाया जा सकता है। 

भारत में रेल एवं सड़कों के बीच प्रतियोगिता का 
प्रमुख कारण रेलों एवं सड़कों का अनियोजित ढंग से 
विकास है। हमारे देश में रेल.एवं सड़कों का निर्माण भी 
आयोजितः ढंग से नहीं हुआ है। फलतः यातायात के इन 


50]. 


दोनों साधनों के बीच समन्वय का अभाव है । यहाँ प्रारंभ . 


में रेलों का निर्माण देश के आथिक विकास के दृष्टिकोण | 


से नहीं हुआ था । इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को 
प्रोत्साहित करना था । सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में 


` गही बौत पायी जाती है। अतः समय को वृद्धि के साथ- 


साथ इनमें प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गयी । वेजउड कमिटी 

ने ।938 ई० में अपने प्रतिवेदन में यह बतलाया था कि 

भारत में 30 प्रतिशत पक्की सड़के रेल लाइनों के समा- 
नान्तर थीं जबकि 84 प्रतिशत रेलवे लाइनें ऐसी थीं जिनके 
दस ल दूरी के भीतर ही सड़कें वतमान थीं । इससे 
रेल एवं सड़कों के बीच प्रतियोगिता का होना अति 
साविक था । 


» 
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Fe त एवं सड़कों में इस प्रकार की प्रतियोगिता का 
` बड़ा हो घातक परिणाम हुआ । धीरे-धीरे इस प्रतियोगिता 
` का रेलों की आय पर भी प्रभाव पड़ने लगा । I929-30 


. आने - लगी । 
( आ 

- प्रतियोगिता का 
० था। ।937 ई० के वेजउड कमिटी ने ईसं र्‌ 


में सुधार कै फलस्वरूप. घाटे की रकम निरन्तर बढ़ती ही 
' जारहीथी। | ः 
प्रतियोगिता को 
अपनाये गए उपाय (3९६5५९5 
Railways to reduce Rail-Road Competition) 
` . सड़कों की प्रतियोगिता को कम करने के लिए रेलों ने 
बहुत-से तरीकों को अपनाया । अधिकांश रेलवे कम्पनियों 
ने अपनी समय-सारिणी में परिवत्तंन किया तथा.सस्ते 
वापसी टिकट, तृतीय श्रेणी के मौसमी टिकट रियायती दरों 
पर स्पेशल ट्रेनें, सन्तरी कोचेज, तेज चलनेवाली पैसेन्जर 
गाड़ियाँ तथा तृतीय श्रं णी के यात्रियों के लिए अधिक सुवि- 
धाएं देना प्रारम्भ किया । वेजउड समिति ने इस समवन्ध 
में. बहुत से सुझाव दिये'ये जिनमें तेज मालगाड़ियों की 
` व्यवस्था तथा बुकिंग की व्यवस्था को सरल बनाना आदि 
प्रमुख हैं। समिति ने कम्पनियों को मोटर-सेवाएं प्रारम्भ 
करने का भी सुझाव दिया तथा कुछ, रेलवे' कम्पनियों ने 
_ इस प्रकार की सेवाओं को आयोजन .भी कर दिया । . 
` ` किन्तु इन प्रयत्नों से इनके बीच प्रतियोगिता 'समांप्त 


ङ कम करने के लिए रेलों द्रारा- 


3 » 


अ नहीं हो सकी । वास्तव में, रेलों एवं सड़कों अश्वा याता- : 


_ गरात के अन्य साधनों के बीचं प्रतियोगिता को दूर करने लिए. 
इनके बीच समन्वय (0-074/23००) स्थापित करना 
` ही सबसे उत्तम उपाय है। विश्व के बहुत-से देशों में इस. 
` प्रकार की प्रतियोगिता को दूर करने लिए यातायात के 
. विभिन्न साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने का भ्रयत्न 
. किया गया है। अतएव हमारे देश में भी झाज यातायात के 
' विभिन्त साधनों के केवल विकास की ही आवश्यकता -नहीं 
. है, वरन्‌ इनके स्वस्थ विकास के लिए इनमें समन्वय. स्था- 
` `पित करना भी अति आवश्यक है। 5 
रेल एवं सेडर्क-यातायात के समन्वय के सरकारी प्रय 
: (Government Efforts for Rail-Road . | 
 “ CCo-ordination) -* 
यद्यपि रेलवे एवं सड़क-यातायात' के “बीच पूर्णतः 
स्थापितः करना कठिन है, फिर भी यातायात के . 


adopted by the - 


श्र ~ हे 4. 
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` क्षारतीयं अर्थशांरतै 


दोनों सांधंों कें विकास में इस प्रकार की व्यवस्था कौ ` . 
जा सकती है कि सड़कें रेलों की प्रतिदवन्दी न होकर उनके 
'सहायकं एवं पूरक के रूप में कार्ये करें। देश में सड़क-निर्माण 
की योजना में इस बात को सदा ध्यान में ls आवश्यक 
है। अतः सड़कों का निर्माण .विशेषतः वः में करना' 
चाहिए जहाँ यातायात की अभ्य सुविधाओं का अभाव हो। 
इस प्रकार की व्यवस्था से प्रत्येक यातायात के साधनों को 


पर्याप्त मात्रा में सेवाएँ प्राप्त होंगी -तथा उनके बीच ' 


अनाथिक प्रतियोगिता भी नहीं रह जायगी.। रेलों एवं 
सड़कों के बीच समन्वयं के लिए सरकार द्वारा निम्नालिखित 


प्रयास किये गये: हैं: - कट 
माईफेल-कर्कंमेस कमिटी (Mitchell Kirkness- 
Commitee) को नियुक्तिः-- भारत में सड़क एबं रेल-याता- 
पात की प्रतियोगिता .की समस्या. के अध्ययन के लिए 
सर्वप्रथम ¡932.६० में भारत सरकार. द्वारा एक माईकेल- 
ककंनेस्‌ समिति (Mitchell Kirkness Committee) की 
नियुक्ति की गयी। कमिटी ने रैलों को अनुचित प्रतियोगिता 
से बचाने के लिए मोटर-यातांयात पर अधिक नियन्त्रण... 
रखने .का सुझाव दिया । इस सम्बन्ध में कमिटी का यह 
सुझाव था कि 'मोटरों परः कर लगाया जाय तथा इष्ट. 
अपने समय एवं दरों की सूची बनाकर सरकार से स्वीकृति 
“करना आवश्यक बताया जाय। साथ ही; रेलों ` के 
समानान्तर व्यापारिक मोटर गाड़ियाँ चलाने की स्वीकृति 
त दी.जाय। | 


रेल-सड़क सम्मेलन शिमला (रे Road Confere- : 
nce of Simla):-]933० में शिमला में एक रेल-सड़क सम्मेलन 
हुआ जिसमें अनुचित प्रतियोगिता को दुर करनें तथा इनके 
बीच समन्वय स्थापित कंरने के लिए बहुत से प्रस्ताव पारित 
किये गये । सम्मेलन में यह निश्चित हुआ कि रेल. कम्प- 
'नियों द्वारा बस चलाए जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा 
लिए जायें। इसके फलस्वरूप 963 ई० में रेलवे ऐक्ट में 
संशोधनः किया गया जिसके अनुसार रेल कम्पनियों को बस 
चलाने का अधिकार दिया गया । 935 ई० में परिवहन 
भन्ती,की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय यातायात सलाहकार: 
परिषद्‌ की स्थापना की गयी ।-इस परिषद्‌ का उद्देश्य रेले, | 
मोटर एवं यातायात के अन्य साधनों के बीच समन्वय 
स्थापित करने के न लिए योजना तैयार करना था जिसे 
- यातायात के साधनों के विकास के लिए .अपनाया जाय । 
र चलकर , ]937 ई० में एक यातायात एबं संवहन- 
Ss 20209 ल जिसके जिम्मे रेलवे, डाक-तार : 
स म आदि का कार्यं मिला । समन्वय . 
के में कुछ सुविधा इई, ला । इसके [म 
. _ वैजडड समिति (Wedgewood Committee 
३7.६०): नज समिति ने भी रेल सड़क प्रतियोगिता 
ss जाँच की। कमिटी का प्रतिवेदन !937 ई० 
थित हुआ जिसमें इस बात पर जोर दिया.गया कि. 


ऐ 
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यातायात. के सोधन---सड़के 


` श्रोन्तीय सरकारों द्वारा सड़क यातायातं का समुचित ढंग 
' से नियन्त्रण नहीं होता था। -नियन्त्रण के इस अभाव में 
असंगठित एवं अकुशल सड़क यातायात का विकास हो रहा 
था। - कमिटी ने इस सम्बन्ध में. निम्नलिखित सुझाव 
' दिये :-() मोटर यातायात पर कठिन: नियन्त्रण रखना 
चाहिए । . इनका टाइम-टेबुल एवं किराया निश्चित रहना 
थाहिये तथा एक निश्चित संख्या से अधिक सवारियों को 
ले जाने पर भी रोक लगायी जानी चाहिए-। इनकी गति 
को भी नियन्त्रित करना चाहिये। (2) सभी प्रान्तों की 
मोटर-गाड़ियों की दर-सम्बन्धी - नीति में समता रहनी 
` .चाहिये; यदि. इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता हो तो उसे 
यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिए। (3) आवश्यकता से 


अधिक मोटर एवं लारियों की संख्या न हों इस उद्देश्य _ 


से आवश्यकतानुसार इन्हें लाईसेन्स देने की व्यवस्था होनी 
चाहिए। (4) माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए प्रादेशिक 
लाइसेन्स देने की व्यवस्था होनी चाहिए। (5) कमिटी 


` ने सड़क यातायात में रेलवे कम्पनियों. के भाग लेने की' । 


सिफारिश की । > ; 
वेजउड कमिटी की सिफारिशों के आधार पर 933 ई० 
में एक मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट (Motor Vehicles Act) 
. पारित हुआ । इस ऐक्ट में नियमन एवं समन्वय दोनों को 
व्यवस्था की गयी थी। इस ऐक्ट के अन्तगंत मोटर यातायात _ 
को नियन्त्रित करने. के लिये प्रान्त के विभिन्त यातायात 
क्षेत्रों में. क्षत्रीय यातायात अधिकारियों - (R९४074] 
- Transport Authorities) तथा यातायात के विभिन्न 
साधनों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए 
प्रान्तीय यातायात अधिकारियों (Proyincial Transport 


Authorities) की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। मोटर- . 


गाड़ियों के लिए लाइसेन्स लेना अनिवाय बना दिया गया। 
इस अधिनियम के अनुसार तीसरे पक्ष के लिंए मोटरों का 
बीमा कराना भी अनिवार्य बना दिया गया। इस अधिनियम 
से अनाथिक प्रतियोगिता को बहुत कुछ अन्त हो गया था 
तथा यातायात के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय को 
` भी प्रोत्साहन मिलः। 7956 ई० में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट 
` में एक संशोधन: हुआ जिसके अनुसार एक अन्तरराज्य- 
यातायात आयोग (Inter-State Transport Corpora- 
ध।००) बनाया गया जो अन्तर-राज्य मार्गो -(Inte-६३९ ` 
R०९) पर सड़क-यातायात सेवाओं के व्रिकास, नियमने 
तथां समज़्वय का प्रयत्न करता है। द 


यातायात के विभिन्‍न साधनों में समन्वय स्थापित करने _ 


के लिए भारत सरकार ने एक यातायात विकास परिषद्‌ 
(Transport Development Council), सड़क एवं 
अन्तरदेशीय जल यातायात सलाहकार समिति (२०३० ० 
: Inland Water. Transport Advisory Commi- 
. ७९) तथा एक केन्द्रीय यातायात समन्वय समिति 
-. (Central Transport Co-ordination Committee) 
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की 'निंयुक्ति की है! 
- पंचवर्षीय योजनाओं में रेल-सड़क संयोजन नीति (R47!- 
Road . Co-ordination policy in Five Year 


(७४४) :--योजना आयोग ने भी यातायातं के बिभिन्न | 


साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्‍न की जाँच. 
करने, के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की नियुक्ति की ' : 
थी जिसकी सिफारिशों के आधार पर पंचवर्षीय. योजनाओं 
'में. रेल एवं सड़क यातायात के बीच समन्वय की नीति का | 
अनुसरण किया जाता है। तृतीय योजनाकाल में योजना ' 
'आयोग ने 'इस वात पर जोर दिया था कि नये क्षेत्रों में 
रेलों के निर्माण के समय में भविष्य में संड़क यातायात के 
विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए । 
यातायात नीति _ एवं संयोजन समितिं . की प्रमुख 

सिफारिश ` (Important Recommendations of the. 
Committee on Transport Policy and Co-ordi- 
afin) :—जुलाई, 959 ई० - में योजना आयोग द्वारा 
दीघेकालीन यातायात नीति बनाने में परामश देने तथा 
इसी आधार पर यातायात के विभिन्न साधनों का हिस्सा ' 
निश्चित करने के लिए एक Committee on Transport 
Policy ‘and Co-ordination ,क नियुक्ति की गयी 
जिसने अपनी प्रारम्भिक लि फरवरी, 967 ई में 
तथा अन्तिम सिफारिशें जून, 966 ई० में योजना आयोग - 
के सम्मुख प्रस्तुत. किया ॥ अपने प्रारम्भिक .विवरण में 
समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि रेलों के विकास ` 
की योजना तैयार: करने में सड़क के विकास पर भी ध्यान : 
देना चाहिए। साथ ही, रेल-सड़क सहयोग के नाम पर 
रेलों को लाभ पहुँचाने के लिए सड़कों को क्षति नहीं पहुँ- 
चानी. चाहिए। समिति के अनुसार सड़क यातायात को ._ 
प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें लाइसेन्स प्रदान करने में * | 
अधिक. उदारता से काम सेना चाहिए-तथा इन्हें सम्पूर्ण ` 


` राज्य.के लिए लाइसेन्स प्रदान करना चाहिए । 


_ अपने अन्तिम प्रतिवेदन में समिति ने इस बात पर जोर 
दिया कि केन्द्र में रेलवे, सड़क यातायात एवं नागरिक उइयन' 
तीनों मन्त्रालयों को मिलाकर एक याताबात मन्त्रालय का . 


` निर्माण किया जा सकता है जिसके जिम्मे यातायात की : 


सभी व्यवस्था होगी। समिति के अनुसार इंससे संयोजन के 
क्षेत्र में बहुत अधिक, सुविधा प्राप्त होगी । साथ ही समिति | 
ने इस उद्देश्य से केन्द्र तथा राज्यों में विशेष संस्थानों की- 
स्थापना का भी सुझाव दिया था । . ee 


सोटर- यातायात का राष्ट्रीयकरण (8४०8/7 


‘ation of Motor Transport) :--हमारे देश भें | 


मोटर॑-यातायात दिन-प्रतिःदिन प्रगति कर रहा है। माचे 
969.ई० में देश में सभी प्रकार की घ्रायः.।67 लाख 
गाड़ियाँ थीं. जिनमें मोटर साइकिल 42 लाख, निजो | 
गाड़ियाँ एवं जीप 6.6 लाख, माल ढोंने वाली गाडियाँ 
9-4 लाख तथा अत्य गाड़ियाँ 2:5 लाख थीं । क 
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अधिकांश देशों में सड़ंक-यातायात के राष्ट्रीयकरण 
द्वारा ही रेलवों एवं सड़कों के बीच की गैर-आशिक प्रति- 
योगिता को समाप्त किया गया है। अतएव भारत में 
भी मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा 
रहा है। योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य को इस काथ 


> के लिए सड़क यातायात निगम (Road Transport 


C०:ए०7९४०॥) बनाने का सुझाव दिया था जिसमें रेलवे 


भी सम्मिलित हो सकती है। अधिकांश राज्यों में मोटर- . 


यातायात का राष्ट्रीकरण प्रारम्भ भी हो गया । किन्तु; 
द्वितीय योजना में इस बात'की सिफारिश की गयी थी 
कि माल ढोने वाली मोटर सेवाओं के यातायात का 
द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीयकरण नंहीं.करना चाहिए । 
योजना आयोग की यह नीति निश्चय ही स्वस्थ सड़क- 
यातायात के विकास के हित में अनुचित है। रेलवे एवं 
सड़क के बीच प्रतियोगिता को समाप्त करने तथा देश 


विशेष अध्ययन-सूची 


i. S.K. Srivastava 


£“ 2, Planning Commission 


= 


Mae भारतीय घथंगारंते ` 


में सड़क यातायात के. आयोजित विकास के लिए मोट॑र॑- 
यातायात का यथाशीघ्र राष्ट्रीयकरण अति आवश्यक है। 
आशा है, आयोग निकट भविष्य में अपनी इस नीति में 
संशोधर्न कर मोटर-यातायातु के राष्ट्रीयकरण के लिए 
मार्ग को प्रशस्त बनाने-का प्रयास करेगा । न्‍ 


.इस प्रकार निष्कर्ष के तौर-पर यह कहा जा सकता: 
है कि भारत जैसे विकासोन्मुख आथिक व्यवस्था वाले 
देश में यातायात के सभी साधनों के विकास पर पर्याप्त 
रूप से. समन्वय होना चाहिएं। किन्तु, रेल एवं सड़क याता- - 
यात के बीच. समस्वय कां अंथ सड़कों के विकास को रोक 
कर रेलों को एकाधिकार प्रदान करना नहीं होना 
चाहिए, वरन्‌ इसका उद्देश्य देश के सीमित साधनों को 
देखते हुए रेलों एवं सड़क. के, अनावश्यक दुहराव को 
रोकना होना चाहिए। -  . | 


£ 
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अध्याय : 45 


यातायात के साधन :. 


जल एवं वायु-यातायात ` 


(Means of Transport : Water and Air Transport) 


(क) जल-यातायात 
 (Water-Ways) 


जल-यातायात का अध्ययन हुम दो भागों 
'जित कर कर सकते हैं :-- 
(अ) आन्तरिक जल-यातायात (र०।24छ९7४६5).एवं 
(ब): सामुद्रिक ग्रातायात (888 TranऽP०ःt) । 


(0) आन्तरिक जल-यातायात (।०।१॥५ 2९7-४95) 
:--भा रत में अति प्राचीन काल से ही जल-मार्गों का 
प्रयोग यात्रा तथा यातायात के लिए होते चला आया 
है। रेल तथा सड़कों की समुचित व्यवस्था के अभाव. में 
नदियाँ ही घ्राचीनकाल में यातायात का मुख्य साधन 
प्रदान करती थीं । उत्तर भारत की नदियों में सुगमता- 
पूर्वक बड़ी-बड़ी नावें सालों भर चलायी जाती थीं । यही 
कारण है कि देश के सभी बड़े-बड़े प्राचीन नगर ड्न्हीं 
नदियों के किनारे बसे हुं । मौर्य तथा मुगल -शासतकाल में 
नदियों द्वारा बहुत अधिक यातायात होता था। गंगा 
नदी. व्यवसाय का प्रधानः मागे थी । इससे रेल-व्यवस्था 
के विकास के पूर्व देश की यातायात-व्यवस्था में आंतरिक 
जल-यातायात का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। किन्तु 

` रेलों के आगमन से अन्तर्देशीय यातायात को बड़ा धक्का 
पहुचा। ओद्योगिक आयोग (Industrial Commisson) 
के शब्दों में, “उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में रेलवे के 
` हितों ने भारत के. आन्तरिक जल-यातायात की प्रगति 
. को अवरुद्ध कर दिया तथा इस पर विदेशों की तरह 
` ध्यान भी नहीं द्विया जा सका । नदियों में बाँध बाँधकरे 
सिचाई के लिए नहरों के निर्माण ने भी जल यातायात 
` के मार्ग में रुकावट उत्पन्न की है।” 


भारत में इंगलैंड तथा अमेंरिका. की तरह प्राकृतिक 
जल-मार्गंः प्रदान करनेवाली नदियों का सर्वंथां अभाव 
है। फिर भी, अनुमान लगाया जाता है कि भारत से 
प्रायः 4000 कि०, मी० से अधिक नौकागम्य आन्तरिक . 
जल-मार्ग हैं । इसमें प्रायः 3500 कि० मी० तक घुः 
निक तरीके की बड़ी-बड़ी स्टीमरें चलायी जा सकती हैं। 
, इनमें गंगा तथा. ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियाँ 
गोदावरी एवं कृष्णा तथा बकिंघम नहर एवं पश्चिमी 


घाट नहर आदि प्रमुख हैं। देश की छिछली नदियों को 


में विभा- 


~ 


Vs 


भी खोदकर नौकांगम्य बनाया जा सकता है, किन्तु यह ` 


- कार्य अधिक खर्चीला . जान पड़ता है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र 


में आन्तरिक जल-यातायातं का बड़ा ही महत्त्वपुण स्थान 
है। कलकत्ता तथा असम के बीच प्रतिवर्ष 0 लाख टन. 
सामान नदियों के द्वारा लाया जातां है। s 


इन सब प्राकृतिक कठिनाइयों के बावजूद भारत में | 
आन्तरिक जल-यातायात के विकास के लिएपर्याप्तक्षेत्रवतंमान , 
है ।- आन्तरिक जल-मागों के समुचित विकास द्वारा 
की भीड़ को बहुत हद तक कम किया जा सकता है । 
औद्योगिक आयोग ने भी इस आशय की सिफारिश की थी। 
राष्ट्रीय नियोजनःसमिति ने नदियों एवं जल-मार्गों के 
नियमन, नियन्त्रण एवं विकास के लिंए प्रान्तीय एवं 
अन्तर प्रदेशीय आयोगों कीं नियुक्ति का प्रस्तावःरखा था । 
आजकंल भारत सरकार द्वारा भी आन्तरिक जल-याता- ` 
यातं के विकास पर विशेष रुप से जोरदि या जा रहा है। देश . 


` के संविधान के अनुसार अन्तर्राजकीय नदियों .एवं जल- 


मार्गो का विकास केन्द्रीय सरकार के अधीन है । भारत 


सरकार ने इस कार्य के लिए एक केन्द्रीय विद्युत्‌, सिचाई | 
एवं नौकागमन आयोग” (Central Power, Irrigation 


and Navigation Commission) की नियुक्ति की है 
जिसको यह दायित्व साँपा गया है। ।952 ई० में गंगा . 
तथा ब्रह्मपुर क्षेत्र में आन्तरिक जल-मागे के विकास के ' 


“लिए एक गंगा-ब्रह्मपुत्न जल-यातायात परिषद्‌ (.n४a- 
-Brahmputra Water Transport 80870) का निर्माण 


किया गया जो गंगा, ब्रह्मपुर एवं इनकी सहायक नदियों 
में यातायात के विकास काआयोजन करता है।इस ' 
परिषद्‌ ने इस संम्बन्ध में बहुत-से महत्त्वपूर्णे कार्य किये 
हैं। मार्च, ।96! ई० में इसे Directorate of Inland - 
Water Transport के साथ मिला दिया गया है। 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनोओं में आन्तरिक . 
जल-यातायात के विकांस के लिए एक करोड़ रुपया से भी 
कम रकम व्यय की गयी थी किन्तु तृतीय योजनाकाल में 
इस मद में कुल 2:52 करोड़ रुपये व्यय किया गया । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योज॑ना में आर्न्तारक जलतन्‍्यातायात को 


मद में ।] करोड़ रुपये व्यय हुआ था । ।967 ई० में एक | 
Central Inland Water ‘Transport Corporation 
की स्थापना की गयी जिसने असम तथा कलकत्ता में काये 

करना प्रारम्भ किया हैं। ।967 ई० सें श्री भगवती को 
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906: , [ 
ः अध्यक्षता में कुछ चने हए' प्रक्षेत्रों में आन्तरिक जल 
श यातायात के उत विकास की संभावनाओं की' जाँच 
करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी जिसने .970 
> इ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 


सामुद्रिक यातायात 
. * (Sea Transport) 


- . प्रारम्भिक इतिहास (Earlier History) :—प्राचीच 
काल में -भारत का सामुद्रिक यातायात अति विकसित 
i स्थिति में.था । जहाज-निर्माण की कला में यहाँ के निवासी 
` अति चतुर थे। यहाँ क जहाज मिं, पूर्वी अर्फिका, मलाया 
` . एवं इण्डोनेशिया आदि देशों को जाया करते थे। मुगल 
शासनकाल में भो भारतीय णहांजों ने सामुद्रिक योग्यता में 
_ _ विशेष ख्यातिप्राप्त की थी, किन्तु'कालान्तर में विभिन्न 
' * कारणों से हमारे इस गौरवपूर्ण उद्योग का ह्लास होने, 
लगा । इन कारणों में लोहे के बने-वाष्प द्वारा प्रचालित 
` ,जहाजों के प्रचार सें भारतीय जहांज-निर्नाण कला का जो 
ह्लास तथा भारतीय जलयान विरोधी-ब्रिटिश नौ-परिवहन- 


~ 


उल्लेखनीय हूँ इन सबः कारणों से हमारे सामुद्रिक 
i . यातायात तथा जहाज-निर्माण उद्योग का ह्लास हुआ और 


हो गया तथापि देश के विशाल आकार, . इसकी विस्तृत 
. तट-रेखा तथा इसकी वाणिज्यिक आवश्यकताओं को देखते 
 _ ` विकास की विशाल संभावनाएं हैं। 
` . ` भारत में आधुनिक सामुद्रिक यातायात का विकांस 
hor (Development of Modern Sea Transport. in 
| dia) :-भारत में आधुनिक तरीके की सबसे महत्त्वः 
i ण कम्पनी "ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी थी 
जो 7854 ई० में स्थापित की गयी थी । , भारत के तटीय 
._ व्यापार पर कई वर्षो तक इस कम्पनी का प्रायः एका- 
धिकार रहा-। इसके -पास'बहुत-से सामुद्रिक जहाज थे जो 
` कलकत्ता, चटयाँव, मद्रास, बम्वई और फारस की खाड़ी 
` में चलते थे । वर्षों से इस- कम्पनी ने अपने साधन, सम्प- 
` व्यता, राजनीतिक प्रभाव एवं भाड़ा-सम्बन्धी इन्द्र युद्धों. 
- दरारा एक-एक करके अनेक ब्रिटिश, 
` अतिद्न्दियो को भारत के तटीय व्यापार से निकाल दिया । 
` कुच भारतीय ld ने जसे टाटा बन्धुओं ने, 7895 
इ में तथा तूतीकोरिन की स्वदेशी. शिपिंग कम्पनी ने 
2 नि ३० में काम अवश्य प्रारम्भ किया, किन्तु ब्रिटिश 
नियों द्वारा भाड़े में कमी करने के कारण इस क्षेत्र में 
ट्‌ ह ला ने-भी विदेशी कम्प- 
रह से प्रोत्साहित किया; उदाहरण के 
हण्डया स्टीम नेविगेशन कम्पती को भारत 
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सम्बन्धी कानूनों का लागू होना आदि विशेष रूप से. 


. ` इसकी ख्याति धोरे-धीरे समाप्त होते लगी । यद्यपि ब्रिटिश . ˆ 
शासनकाल में सामुद्रिक यातायात का विकास अवरुद्ध-सा 


हर यह कहा जा सकता है कि आंज भी भारत में इसके: 


` अवसर मिला: तथा ]946-47 ई० 


यूरोपीय तथा भारतीयों. - 


३ ० हे १ 
„ भारतीय अंथशास्ते . . - 


सरकार के डाक और तार विभाग से प्रायः 03 लांखें 
रुपये वाषिक आर्थिक सहायता . (57009) प्रदानः की ` 
जाती थी। इसके अतिरिक्त और भौ-विभिन्न प्रकार से `: 
सरकार .विदेशी जहाजी कम्पनियों को-सहायता प्रदान 
करती थी जिससे भारतीय कम्पनियों का विकास नहीं हो 
सका । इस प्रकार ]860 ई० से ।920 ई० के बीच प्राःय 
200 देशी जहाजी कम्पनियाँ, जिनमें. लगभग 46. करोड़ . 
«पये की पूजी लगी हुई थी, समाप्त हो गयां। इसका 
प्रमुख कारण तत्कालीन सरकार की उदासीनता थी । 
2894 ई० में इंडियन मक्टाइल मेरिन कमिटी ([24787 
Mercantile . Marine Committee). ने सरकार के 
समक्ष इस सम्बन्ध में बहुत सारे सुझाव रखे। कमिटी ने 
इस वात की सिफारिश की कि भारत का तटीय व्यापार 
भारतीय कम्पनियों के लिए सुरक्षित रखा जाय तथा 
सामुद्रिक यातायात में काम करनेवाले अफसरों के लिए 
प्रशिक्षण. जलयान स्थापित किये जाये । ` 927 ई० में 
'डफरिन' नामक एक प्रशिक्षण जलयान की व्यवस्था अवश्य 
की गयी, किन्तु कमिटी की अधिकांश सिफारिशों को 
सरकार ने स्वीकार नहीं किया । इससे देश में सामुद्रिक 
यातायात के प्रति तत्कालीन भारत सरकार की उदासीनता 
स्पष्टं हो जाती है। ` 7 
इस क्षेत्र मे सर्वप्रथम सफल प्रयास ।920 ई० में 
: स्थापित सिन्धिया स्टीमः नेविगेशन कम्पनी नामक भारतीय 
जहाजी कम्पनी द्वारा किया गया जो श्री बालचन्द हीरा- 


. चन्द द्वारा स्थापित की गयी थी ।' इस कम्पंती को भारत . 


चावल व्यापारियों का सहयोग प्राप्त हुआ जिसके फल- 

' स्वरूप यह भारत, बर्मा तथ यूरोप.के बीच. कार्य करने 
लगा । ।924 ई० में इस कम्पनी ने ब्रिटिश इंडिया स्टीम 

नेविगेशन .कम्पनी के साथ एक समझौता किया जिसके 

अनुसार इसे भारतीयं तट पर 75 हजार टन के जहाज 

चलाने का अधिकार मिला । 933 ई में समझौता की 
शर्तों में कुछ सुधार किया गया जिसके अनुसार सिन्धिया 
कम्पनी को भारत एवं वर्मा के बीच सवा रियों के ढोने 
का भी अधिकार मिल गया । द्वितीय महायुद्धकाल में 
भारतीय कम्पनियों को अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने का 
तक भारतीयों मे Rs 

पथा लन्दन तक जहाजी -सेवाएँ.स्थापित'कर ली'। i 


द्वितीय महायुद्ध के बाद देश में सा मुद्रिक 
के विकास की आवश्यकता अधिक स्ट हननी 
ह भारत सरकार ने श्री सी० पी० रामास्वामी आयर 
पड्मिक्षता , में. एक जल-यातायात नीति-समिति 
( Shipping Policy Committee ) की नियुक्ति की 
be ई०-में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।. इस 
र be सिफारिश स्वतंत्र भारत में सामुँद्रिक यातायात : 
विकास ra ह की हैं। इसकी महत्त्व: 
पुणे सिफारिशों निम्नलिखित थीं-- १ Be 


र . ~ ~ 


2.2४ ' ड़ - श्र - 3 i 4 %- ट : 
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Or, 
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बेले एवं वायुं-यांतांयात : 


(!) भारंत के तटीयं व्यापार का शत-प्रतिशत; बर्मा, 


लंका एवं दूसरे पड़ोसी देशों से होने वाले व्यापार का 75 
प्रतिशतं भाग तथा अन्य विदेशी व्यापार का 50 
. प्रतिशत भाग भारतीय कम्पनियों के लिए सुरक्षित 
- रखना चाहिए। 


(2) समिति ने इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति की . 
सिफारिश की .ज़िसंका उद्देश्य 5 वर्षों में 26 लाख टन ' 


_ सामुद्रिक जहाज प्राप्त करना निश्चित किया गया । 
(3) बन्दरगाहों की व्यवस्था यातायात विभाग से 


हटाकर बाणिज्य विभाग के अन्तर्गत कर देनी चाहिए । : 


कमिटी ,ने इन 'सिफारिशों को कार्यान्वित करने के 
लिए एकं 'जंल-यातायात. परिषद्‌' की नियुक्ति काः 
सुझाव दिया -। 


भारत सस्कार ने कमिटी की सिफारिशों को स्वीकार 
कर लिया तथा ।950 ई० से देश का तटीय व्यापार पूर्णतः 
भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कर दियाः. गया और 
बर्मा, सीलोन, मलाया मार्गे का प्रायः 50 प्रतिशत भाग, 
भारत-आस्ट्रेलिया का 40 प्रतिशत भाग तथा इंगलँड एवं 
अमेरिका से किये जानेवाले व्यापार का एक निश्चित भाग. 
भी भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करने की नीति 
` अपनायी गयी । ।947 ई० में ही भारत सरकार ।0-]0 


: करोड़ रुपये की अधिकृत पूजी के तीन जल-यातांयात 


"निगम ( Shipping Corporations ) की स्थापना की 
घोषणा की । ये निगम तीन विभिन्न जल-मांगों में कि 
करेगे। इनमें से एक निगम पूर्वी जल-यातायात निगम 
950 ई में आस्ट्रेलिया, सुदूर पुवं तथा पश्चिमी एशियाई 
देशों के साथ व्यापार - करने के लिए स्थापित किया गया । 
956 ई० में एक-दूसरा निगम पश्चिमी जल यातायात 


पना की गयी जो भारत-फारस को खाड़ी, भारत लाल- 
सागर, रूस तथा पोलंड के मार्गों पर व्यापार कार्य करता 


, :है।. अक्टूबर, 96 ई० में.पू्वी तथा पश्चिमी निगमों ` 


को मिलाकर Shipping Corporation of India 
का निर्माण किया गया । अं इसके पास अभी 8,7,606 0. 
` र. प'. के विभिन्न प्रकार के 76 ज़हाज हैं । तीसरे निगमं. 


* की स्थापना अभी नहीं की जा सकी है-। इसके अतिरिक्त 


लगभग 30 और भारतीय जहाजी कम्पनियाँ हैं जो विभिन्न . 
दिशाओं में कार्य. करती हैं | अप्रैल, 975 ई० में भारत 
में कुल 38:3 लाख टन भार के 274 सामुद्रिक जहाज थे। 


इसमें से भारत सरकार के उपत्रमों के पास 20 लाख ' 
` टन भार के सामुद्रिक जहाज थे तथा शेंष निजी क्षेत्र के 
जिम्मे था । इस समय देश में-37 जहाज रानी कम्पनियां * 


` . हैं। इनमें से दो--भारत का जहाजरानी निगम लि० तथा 
` मुगल जाइन्स 'लि० सरक्रारी क्षेत्र में हैं तथा शेष सभी 
गर-सरकारी क्षेत्र में हैं। 


EE) 


` पंचवर्षीय योजनाओं में सामुद्रिक जल-यातायातः 
(Sea-Trasport in Five Year Plans) 


_ ^प्रथस पंचवर्षीय योजनाकाल में जल-यातायांत - 


का विकास (Development-of Sea Transport jn 
the First Five Year Plan) :--प्रथम योजना में दे श 


में ज ल-यातायात के विकासपरपर्याप्त जोरभात्ामें दिया गया . 


था । योजना प्रारम्भ होने के पूर्व देश में कुल 39:9 लाख 


' (0. R. 7.) के सामुद्रिक जहाज थे जिनमे 2:।7 लाख 
टन तटीय व्यापार (८०४४४ ३५९) तथा ।:74 लाख 
टन विदेशी व्यापार (0४९75९३5 ६८३५९) में लगे हुए थे। ` 


प्रथम योजंनाकाल में जह्दाजों के टनेज में पर्याप्त वृद्धि 
हुई जिसके फलस्वरूप योजना के अन्त में कुल 60 लाख 
-टन (6२7) के जहाज हो गये. जिनमें 3"2-लाख टन 


` तटीय व्यापार, 2:84 लाख टन विदेशी व्यापार तथा 5 


हजार टन के टँकर जहाज थे। प्रथमः योजना में इस 
मद में कुल 8-7 करोड़ रुपये व्यय हुआ.। इसके अतिः 
रिक्त प्रथम योजनाकाल में 5500 रेटिग्स, ]43 मेरिन 
इंजीनियर तथा 248 नेविगेशन कर्मचारियों के प्रशिक्षण | 
की भी व्यवस्था की गयी । बन्दरगाहों एवं पोताश्रयों के 
विकास. पर प्रथम थोजनांकाल में. 27:6 करोड़ रुपये 
व्यय हुआ । ; 2 
द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सामुद्रिक यातायात 
का विकास (Development of Sea Transport in 


‘the Second Five Year Plan) :—दतीय योजना 


में जल-याता्यात के विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित : 


* उद्देश्य .निश्चित किये गये थे-(क) देश के तटीय व्यापार 


का यथासम्भव विकास किया जाय जिससे इन क्षेत्रों में 
रेल-यातायात का भार कुछ कम हो सके, (ख) भारतीय 
विदेशी व्यापार के लिए जहाजों का अधिकाधिके प्रयोग 


` _ निगम (Western Shipping Corporation) की स्था-. ` किया जाय; (ग) निजी जहाजी कम्पनियों को उचित 


वित्तीय सहायता द्वारा प्रोत्साहइनःएवं निश्चित ` प्रशिक्षण ` 
केन्द्रों में इनके कार्यकताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
जायं; तथा (घ) घी, तेल, एवं पेट्रोल ले जानेवाले जहाजों - 


का भी निर्माण किया जाय । अभी तक दो टकर जहाजों . 


को इस कायं के लिए खरीदा गया था । ट 
द्वितीय योजना के अन्त में देश में कुल 857 लाख टने 


` (GR) के जहाज. थे जिनमें 2:92 लाख टन के जहाज 


तटीय व्यापार (८०३७३। T7३५९) तथा 5:66 लाख टन _ 


"के जहाज विदेशी व्यापार (०४०९७९३5 ध३५९) सें लये | 
हुए थे। द्वितीय योजनाकाल में जहाजराची के विकास पर - 


52:7 करोड़ रुपये व्यय किया गया । . {Co 

` तृतीय पंचवर्षीय योजना में सासुद्रिक यातायात को 
प्रगति (Development of Sea ‘Transport in the 
Third Five Year Plan) :--तृतीय योजना भें जल- 


यायायात (9077/0९) के विकास के लिए 57 करोड़ रुपये ' 


व्यय का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय 40 करोडू 
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“रुपये हुआ । इसके अतिरिक्त 979ए78 Development: 
००१ से 4 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी । 
- योजनाकाल में कोचीन में एक दूसरा जहाजे बनाने का 
कारखाना प्रारम्भ किया गया जिसमें प्रारम्भ में प्रतिवष 
60 हजार .टन के जहाज बनाये जाने का आयोजन था । 
इस उद्देश्य से जून, ।964 ई० में जापान के एक फर्म के 
साथ समझौता भी किया गया। तृतीय योजना . के 
प्रारम्भ में 3,75,000 टन ( GR ) के 75 अतिरिक्त 
जहाज प्राप्त करने का आयोजन था, किन्तु योजनाकाल 
म .67 लाख टन (007) फे जहाज प्राप्त हुए हैं.। इस 
प्रकार सामुद्रिक जहाजों का रनेज ]960-6! ई० में 8:57 
लाख टन (G27) से बढ़कर तृतीय योजना के अन्त भें 


-गया। बन्दरगाहों के विकास पर तृतीय योजना में -77 
करोड़ रुपये व्यय किया गया! 

तीन एक-वर्षीय योजनाभ्ों (966-69) में जहाज- 

“रानी के विकास में 25:4 करोड़ रुपये तथा बन्दरगाहों के 

विकास पर 55:3 करोड़ रुपये व्यय किया गया । 968- 

69 में देश में कुल 2[:4 लाख टन भार के जहाज हो गये । 


\ ' गानी 7965-66 ई० तक ']5 लाख टन (G7) हो 
र 


- 950-5] 955-56 960-6! 
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` भारतीय अर्थशास्त्र 


चतुर्थ पंचवर्षी योजना में जहाजरानी के. विकास . 
की प्रगति (Development of Shipping in the 
Fourth Five Year Plan)-:—चतुर्थं पंचवर्षीय .योजना 
में भी सामुद्रिक यातायात द विकास पर पर्याप्त जोर 
दिया गया था। योजनाकाल में 4 लाब टन (GR) 
के जहाजों को प्राप्त करने को आयोजन था जिससे ।973- . 
74 ई० तक देश में कुल 35 लाख टन (GR) के जहाज 
हो जाने को था। योजनाकाल में तटीय व्यापार में लगे ' 
जहाजों के टन भार के बढ़कर 4 लाख टत तथा समुद्र-पार 
में 3) लाख टन होने की आशा थी।' किन्तु योजना का 
यह लक्ष्य पुरा नहीं हो सका तथा ।973-74 -के कुल 3! 
लाख टन भार के ही जहाज हो सके। चतुथ योजना में 
, जहाजरानी की मद में ।40 करोड़. रुपय ब्यय का आयोजन 
था। इसके अतिरिक्त बन्दरगाहों के विकास पर ]95 
- करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । योजना का लक्ष्य देश 
के कुल विदेशी व्यापार का प्रायः 40 प्रतिशत भाग भारत 
के जहाजों द्वारा. पूरा करने का था । 
पंचवर्षीय योजनाओं में सामुद्रिक यातायात की प्रगति 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाती है: ” 


सामुद्रिक जहाज (लाख टन तारा में) ` ` 


I965-66 . I968-69. 973-74 977-78 .982-83 


) | ` - (आयोजित) 

` , तव्वर्ती व्यापार 277' 3:2 ---2:92 ` 3:28 340 -56 340 4:50: 

| विदेशी व्यापार ` 4 3 ः * 
केलिए ‘ I74 289 565 वश 8:00. 2834 48:]0` 73°20 

enn Fi SI FOI 857 -I5:40  2I°40 30:90 5I:50 ` 77°70 

t दा क ५०. 


 _ पाचवं योजना में जहाजरानी का विकास (77- 
$ ing Development in the Fifth Five Year 
^ ` 27) :-पांचवीं योजना में.सामुद्रिक यातायात के विकास 
पर पर्याप्त जोर दिया गया था । योजनाकाल में 450 
. करोड़ रुपये जहाजरानी तथा 543:6 करोड़ रुपये वन्दर- , 
गाहोंके विकास पर व्यय करने की व्यवस्था थी। पाँचवीं 
. गजना के अन्त तक सभी प्रकार के जहाज के टन भार 
को बढ़ाकर 52:3 लाख करने का आयोजन था। | 


To डे oe छठी पंचवर्षोय योजना मे जदाजरानी का विकास 
कर 3 लत of Shipping ‘in the Sixth Five 
pr 7९०) छठी पंचवर्षीय योजनां में .जहाजरानी के 
विकास पर 637 करोड़ रुपये व्यय :का आयोजन है। 
'योजनाकाल में 26.5 लाख टन के और सामुद्रिक जहाजौं 
को प्राप्त करने का आयोजन है जिससे 7982-83 तक 
लाख टन के जहाज देश में होसके । इसके अतिरिक्त ` 
i I योजनाकाल में 390 करोड़ रुपये 


६७०१४" 
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इस प्रकार भारतं का व्यापारिक जहाजी बेड़ा धीरे ' 

धीरे प्रगति की ओर अग्रसर हो रहां है। सरकार निजी 

कम्पनियों को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करती 

है। साथ-ही-साथ बन्दरगाहों एवं पोताश्रयों का भी 

विकास किया जा रहा हैं। तृतीय योजनाकाल में बन्दर- 

गाहों की क्षमता 960-6] ई० के 236 लाख टन से बढ़- 

कर 969-70 ई० में 546 लाख टन हो गयी। . योजना-. 
काल में सभी प्रमुख-बन्दरगाहो'के विकास का आयोजन था 
जिस पर 77 करोड़ रुपये व्यय हुआ। वाषिक योजनाओं . . 
(966-69) में इस मद में 55 कंरोड़ रुपये व्यय किया 
जा ल HT त मद में ।95 करोंड़ रुपये 

जता मे. ये व्यय 
आयोजन'था । 5 gr हका 


किन्तु, इन सब प्रयत्नों के बावंजद आज तः ; 
५ नुद आज तक हम जल . 
यातायात: नीति समिति (Shipping Policy Commi- 


६९९) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को भी नहीं प्राप्त केर पाये ` ..* 


:। समिति ते भारत, लंका, बर्मा, एवं. अन्य पड़ोसी 


” 
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जल एवं वायु-यातायात 


राष्ट्रों के व्यापार का 75 प्रतिशत तथा अन्य देशों से 
भारत के व्यापार का. 50 प्रतिशत भाग भारतीय जहाओों 
द्वारा सम्हाले जाने की सिफारिश की थी । किन्तु, भारत 
`का व्यापारिक जहाजी बेड़ा अभी इस स्तर तक नहीं 
पहुँच पाया है। साथ ही, समिति ने भारतीय जल याता- 

' यातः के लिए पाँच वर्षो: के अन्त तक 20 लाख टनेज करने 
का सुझाव दिया था जबकि हमारा टनेज ]968-69 ई० 
में जाकर 2।:4 लाख टन हो पाया। यह हमारे लिए : 
. निश्चय ही चिन्ता का विषय .है। . भारत जसे देश, 
, जिसकी - तट-रेखा 3533 मौल में विस्तृत है, के लिए 
सामुद्रिक यातायात.के विकास पर अधिक ध्यान देना 
अति आवश्यक हो जाता है। 


(ख) इवाई-यातायात 
(Air-Transport) ' 


भारत में हवाई यातायात का विकासं. (D०४९।0P- 
ment of Air Transport in India) :—भारत में 
हवाई यातायात अभी प्रारम्भिक स्थिति में ही है। देश में 
सर्वप्रथम !9]। ई०. में बम्बई तथा कराँची के बीच परीक्षा 
की दृष्टि से वायुयान वी व्यवस्था की गयी थी। प्रथम 
युद्धकाल में सरकार द्वारा देश में वायुयानों के लिंए कुछ 
लै डिग ग्राउन्ड्स बनाये गये जिससे देश में हवाई यातायात _ 
के विकास को कुछ प्रोत्साहन मिला । ।927 ई० में हवाई- 
यातायात बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर नागरिक 
उड्डयन विभाग (८४! Aviation Department) 
की स्थापना की गयी तथा ।928 ई० में इम्पीरियल एयर- 
वेज फे द्वारा भारत तथा लन्दन के बोच नियमित रूप से 
हवाई-यातायात प्रारम्भ किया गया । 936 ई० में टाटा | 
एयरबेज लिमिटेड नामक प्रथम भारतीय कम्पनी की. 
. स्थापना हुई जिसने इलाहाबांद, कलकत्ता और कोलम्बो 

के वीच हवाई यातायात प्रारम्भ किया और बाद में 

कराँची एवं मद्रास तक इसका प्रसार किया गया । ]933 
ई० में एक कम्पनी “इण्डियन नेशनल एयरवेज' तथा 
]936 ई० में 'एबर सर्विसेज ऑफ इण्डिया लिमिटेड' 
प्रारम्भ क्री गयी । दः 

द्वितीय महायुद्ध ने भारत में हवाई-यातायात के 
बिकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया । युद्ध- 
काल में वायु सेनाओं का नागरिक कार्यों के लिए र उपयोग 
किया जाने लगा। युद्ध के दृष्टिकोण से देश में बहुत-से 
अच्छे-अच्छे लै डिग ग्राइन्ड्स भी तैयार र गये तथा 
भारत का सम्बन्ध विदेशों के कुछ प्रमुख केन्द्रों से स्थापित 
किया गमा । ]940 ई० में देश में उडड्यन की शिक्षा देने ` 
के लिए ।0 फ्लाइंग क्लब प्रारम्भ किये गये तथा उच्चतम 
शिक्षा के लिए लोगों को इंगलेड भेजने की भी अ्यवस्था 
की गयी । युद्धकाल में ही वायुयान की मरम्मत एवं' 
निर्माण के उद्देश्य. से बंगलोर में हिन्दुस्तान एयरंक्रॉफ्ट 
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"निर्माण हुआ । 
. किराये तथा भाड़ 


` नेशनल” की स्थापना 


के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी । 


. सरकार द्वारा नियन्त्रण की सिफारिंश की गयी 


~= 


कम्पनी,- 940 ई० में स्थापित की गयौ। .युद्धकाल में 
एक अच्छी वायु सेना का भी. निर्माण किया ग्रया। इस 
प्रकार द्वितीय. युद्धकाल ने देश में हवाई-यातायात को 
बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया । 


_युद्ध के बाद देश में हुवाई-यातायात के लिए कई नयी 
कम्पनियों की स्थापना का आयोजन किया जाने लगा । 
]944 ई० में एक हवाई-यातायात लाइसेसिंग बोर्ड का 
बोर्ड को लाइसेसःप्राप्त कम्पनियों के 
की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा 
निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया। 2948 
ई० में भारत सरकार ने हंवाई-पातायात के विकास के 
लिए एक योजना तँयारं की जिसके अनुसार वायु लाइनों 
को तीन वर्गों में विभाजित किमा गया-(क) अन्तरष्ट्रीय 
लाइनें, (ख) मुख्य लाइन, (ग) सहायक लाइनें । _ 7940 
ई० में भारत सरकार ने टाटा बन्धरुओं के सहयोग से 
अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन के लिए एक “एयर इण्डिया इण्टर- 
की जिसके 49 प्रतिशत शेयर सर- 
कार द्वारा खरीदे गय । 948-ई० में कलकत्ता-हाँगकाँग 
सेवा .का उद्घाटन किया गया | 


किन्तु, युद्ध के बाद नागरिक उड्डयन . की बहुत-सी 
कम्पत्तियाँ हो गयीं जिससे उन्हें हानि उठानी पड़ो। अतः 
भारतीय हवाई कम्पनियों को: स्थिति और उनकी सम- . 
स्याओं की जाँच के लिए एक हवाई-यातायात जाँच समिति 
को नियुक्ति की गयी । समिति निजी हवाई कस्पनियों 
समिति के अनुसार 
के राष्ट्रीयकरण में सरकार को कठिनाइयों 


हवाई-यातायात 
d थ 
साथ ही, हवाई-यातायात के 


का सामना करना पड़ेगा ।. 
विकास के लिए एक समयानुकूल र 
थी जिसे साहसपूर्बक कार्यान्वित किया जा सके जो राष्ट्रीयः ' 
करण कें: उपरान्त सम्भव नहीं था। अतः समिति ने 
वंत मान निजी हवाई कम्पनियों. को मिलाकर प्रादेशिक 
आधार पर चार बड़ी-बड़ी कम्पतियों की स्थापना की' 
सिफारिश की जिनके मुख्य कार्यालय कलकत्ता, दिल्ली; 
बम्बई एवं हैदराबाद में होंगे । समिति ने यह सुझाव दिया 
कि उचिते - लाभांश एवं वायुयानों के प्रयोग करनेवाले - 
यात्षियों की व्यय-शक्ति पर विचार कर ही किराये निश्‍चित | 
किये जायें । 
) समिति 


. 509 . 


नीति की आवश्यकता . 


सांथ ही, हवाई कम्पनियों की आय पर, - 


ने संरकार द्वारा हवाई-्यातायात को दी जानेवाली आथिक _ ' 


सहायता कम-से-कम ।952 ई० के अन्त तक | चलाने की 

सिफारिश को । के # 
हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण 
(Nationalisation of Air-Transport) 


किन्तु हवाई-यातायात कम्पनियाँ' स्वेच्छापूर्वेक एकी- . 
के लिए तैयार जही थीं, अतः कम्पनियों की चिच्ता- 


करण 
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भारतीय अर्थशास्त्र ; “ 

ह [ र जाँच-समिति तृतीय पंचवर्षोय योजनाकार LW Five Year 
SM श लिश्चिय किया । इस उद्देश्य से..953 ई० में तृतीय योजना के प्रथम दो वजो में एयर इण्डिया त 
क्षमता में 6! प्रतिशत तथा इण्डियन एयर लाइन्स कार-. 


- निगम अधिनियम (Air. Transport अ हे 
So पारित, हुमा जिसके अनुसार प की क्षमता में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
। अगस्त, ।953ई० को दों निगमों की स्थाना वार्षिक योजनाओं .(^7॥2] ९875) (!966-69) ` 


` की गयी (!) दि एयर इण्डिया इष्टरनेशनल- में इस मद में 679 करोड़ रुपये व्यय किया गया । 
लम्बी दूरी की सेवाओं को प्रारम्भ करने के लिए, तथा `. चतुर्थं पंचवर्षोष योज़नां (Fourth Five Year. :, 
(2) दी इण्डिमन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन जो आन्तरिक. ` 7/४7) में इस मद में 202-करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित 
हवाई सेवाओं की व्यवस्था करती है। तब से देश में हवाई- था । योजनाकाल में इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन 
- यातायात का विकास उत्तरोत्तर हो रहा है। एयर इंडिया _ की क्षमता को 968-69 में 224 मिलियन दून किलोमीटर 
§ ' इण्टरनेशनल का विश्व के 24 मुख्य देशों से यातायात का - से बढ़ाकर 973-74 तक 292 मिलियन टन किलोमीटर 
५ सम्बन्ध है । ।969-70 ई० में इसके विमानों ने कुल 2662 तथा एयर इण्डिया की क्षमता को ]968-69 में 337 
. _ - लाख किलोमीटर लम्बा उड़ान पूरा किया। एयर लाइन्स भिलियन्न टन किलोमीटर से बढ़ाकर 97-74 तक 990 : 
र कॉरपोरेशन के वायुयान हासा i आ मिलियन टन किलोमीटर करने का आयोजन. था । इ 
Lon ईम 435-4 साख ह ` पांचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Fie Year ~ 
श उ पऽ किया (अपर. 955 ६४ में हवाई Plan) में हवाई यातायात के विकास पर संशोधित कायं- 
निगम अधिनियम के अन्तर्गत आयोजित हृवाई-यातायात . ** के अनुसार 295 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित था। | 
परिषद पल Transport Council) की भी में !974 से. 977 के बीच 56 करोड़ रुपये व्यय हुआ _ 
को गत, गई _ Transport (०णपाण) को स्थापना भी तथा योजना के अन्तिम दो वर्षों में शेष 79 करोड़ रुपये 
त हो. हिं ; - व्यय का आयोजन .था । f 
निम्नांकित हवाई यावास का अन्दाजा छठी योजना (Sixth Five Year Plan) (I978- 
, निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है: . 83) में हवाई यातायात के विकास पर 700 करोड़ रुपये 
: so मे I947 i 970 व्यय का आयोजन है। योजनाकाल में 4 74/8 की 
i; यात्तियों की संख्या (लाख में) ' 25” ° 56 275 क्षमता को 977-78 में ।।9:6 करोड़ टन से बढ़ा कर 982- 
माल की मात्रा (लाख किलोग्राम ब 43:6. 3329 83 में 203.4 करोड़ टन करने का आयोजन है । इसी 
अ br मं अ Se I20°9 प्रकार Indian Airlines की क्षमता को: ॥977-78 में 
` यात्रा (चाख किलोमीटर में) 507 3779 6768 4646 करोड़ टन से बढ़ाकर !982-83 में 824-5 करोड़: 
- _ अथमपचवर्षोय योजनाकाछ (7 ४० ४६४7 ९४४) टन करने का आयोजन है। 
Ce nus . _ ` ]973६० में भारतीय विमानों ने कुल मिलाकर लगभग 
` . में 73.9! करोड़.रुपये व्यय किया गयां। ` ' 6:6करोड़ किलोमीटर की उड़ानभरी बरवे 33.6 ला कया जियो 
5 ०50 2 3 ENS . प्रथा लगभग !2].5 लाख किलोग्राम डाक तथा 23]-7 
; लाख किलोग्राम माल लेकर एक दूसरे स्थान को गये । |. 
i । विशेष अध्ययन-सूची `: ` ` ` SN 
प र र Srivastava : Transport Devélopment in India. 
 ,. 2. Final Report Committee rt Pot 5०2० कह 
dls i of the pati ध Transport gS and: Co-ordination, 
i 4 Fourth&Fith Five Year Plans. | | ee 
Draft Five Yean Pim (I978-83) 5 े RC 
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अध्याय: 46. 


भारत का विदेशी व्यापार 


. (Foreign Trade of India) 


विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार 
'का महत्व (Importance of Foreign Trade for a 
Developing Economy)—किसी देश के आथिक विकास 


में विदेशी व्यापार.का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थानः है। ` 


विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय की बृद्धि में महत्त्वपूर्ण योग 
प्रदान करता है | विदेशी व्यापार को मात्रा की प्रकृति 
तथा बनावट का राष्ट्र के आथिक विकास की गति को 
निर्धारित करने में भी प्रभाव पड़ता है । इसीलिए रॉबटंसन 
(Roberts0n) ने इसे ‘विकासं का अस्त्र' (Engine of 
2rowth) कहा है। इसी प्रकार किंडलबरजर (६ndle- 
४९7६९7) के अनुसार “जो देश बिदेशी व्यापार में हिस्सा 
लेता है, वह तुलनात्मक राभ के आधार पर विशिष्टता 
प्राप्त कर अपनी वास्तविक आय को अधिकतस बना 
संकता है ।? (If & country is pulled into world 
trade, it can and should. maximise its real in- 
come by specialising on lines of comparative 
24४३०३९९) ' आथिक विकास की दृष्टि से आयात. तथा 
निर्यात दोनों ही का महत्त्वपूर्ण. स्थान है । आयात के द्वारा 
ही कोई राष्ट्र यन्त्र, मशीन, कच्चे पदार्थं तथा तकनीकी 


जानकारी आदि, जो विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक - 


हैं, को विदेशों से प्राप्त कर सकता है । प्रत्येक विकासशील 
देश को विकास की प्रारम्भिक स्थिति में निर्धनता कें 
कुचक्र को तोड़ने के लिए विदेशों से बड़े पमाने पर इन 
« सामग्रियों के आयात. की आवश्यकता पड़ती है। आयात 
द्वारा ही विकासशील राष्ट्र विदेशों से विभिन्न प्रकार के 
` यन्त्र, विदेशी पूंजी तथा विदेशी जानकारी आदि प्राप्त 
. करते हैं । इसी प्रकार निर्यात का भी आथिक. विकास में 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। विदेशों को अत्यधिक मात्रा 
में निर्यात करने. से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त की 
जा सकती है जिसका प्रयोग विदेशों से अधिकाधिक सामान 
के आयात करने. में किया जाता है। स्वयं घ्रो० लिविस 
: (९) ने निर्यात के महत्त्व की चर्चा कर॑ते हुए लिखा है कि 
‘Rxport industries by. stealing from home 
industries, at the same time as they create the 
more demand for these industries, stimulate 
. , thehome industries intofnnovations designedto 
. increase their productivity.”. .. 


प्रथम महायुद्ध एनं उसके वाद का - 
* विदेशी व्यापार 

(India’s Foreign Trade during and 
after the First World War) 


-वीसवीं शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों में विशेषतः“ 
905 . ई०..के उपरान्त “भारत कें विदेशी व्यापार में . 
आशश्‍्चयंजनक गति से.वृद्धि हुई। जैसा कि बेरा .ऐन्स्टे 
(Vera Anste) ने लिखा है--“बीसवीं शताब्दी के प्रथम 
।4 वर्षों में भारत के विदेशी व्यारार में वड़ी उन्नति हुई। 
यद्यपि प्रथम महायुद्ध के पूर्वे भारत का अधिकांश व्यापार 
इंगलँड के साथ ही होता था, तथापि भारत: के विदेशी 


व्यापार में जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्त्व . ई 


भी बढ़ते जा. रहा था ।” किन्तु, देश के विदेशी व्यापार . 
पर प्रथम. महायुद्ध का वड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा 
आयात एवं निर्यात दोनों की मात्रा में कमी होने लगी । 
युद्धकाल में विदेशी व्यापार में कमी के विभिन्न कारणे. 
थे। इनमें युद्धकालीन व्यावसायिक. प्रतिबन्ध, शत्तु-राष्ट्रों 
के साथ व्यापार :की समाःप्ति, यातायात-सम्बन्धी कठिना- 
इयाँ, तटस्थ देशों के साथ : व्यापार .पर प्रतिबन्ध आदि- - 
प्रमुख थे। युद्धकाल .में आयात व्यापार मों विशेष रूप 
से कमी हुई मौ यह कमी निरन्तर बनी रही। निर्यात 


"व्यापार में युद्ध के प्रथम वर्ष मों कमी अवश्य हुई, किन्तु 


पुनः निर्यात अपनी पूर्वे स्थिति में आने लगा । युद्धकाल की ` 
सबसे: बड़ी विशेषता निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि 
थी । भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं में चिसिंत 
वस्तुओं का प्रतिशत ।9]3-।4 ई० में 22:4 प्रतिशत से 
बढ़कर 98-]9 ई० में 36.6 प्रतिशतं हो गया । 


प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के बाद ]99-20 ई० में 
हमारा व्यापारिक संतुलन अनुकूल (१६४०००६७।९) था । 
किन्तु यह स्थिति बिल्कुल अस्श॒यी थी तथा दूसरे वर्ष से 
ही हमारा व्यापारिक संतुलन प्रतिकूल होने लया।।920- 
2 ई०~तथा ॥92[-22 ई० में भारत का व्यापारिक संतुलन _ 
क्रमशः 70.8 करोड़ रुपये तथा 33.8 करोड़ रुपये से प्रति- 
कूल रहा । यह मंदी ]929-23 ई० भें समाप्त हो गयी 

तथा पुनः पुनरुत्थान दृष्टिगोचर होने लगा । धीरे-धीरे 
* { 


], C.P. Kirdleberger : Economic Development, p. 238, ` - 
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सामात्य स्तर पर पहुंचने: 


(बिदेशी व्यापार की स्थिति सी 


लगी तथा ।929-30 ई० तक. व्यापार 
जनक रही । 
विइव व्यापी आथिक मन्दी एवं भारत 
का विदेशी व्यापार . 
(India’s Foreign Trade during 
} the Great Economic Depression) | 
929-30 की भयानकं आशिक मन्दी का भारत के 
. विदेशी व्यापार पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । कृषि- 
प्रधान देश होने के कारण इस मन्दी: का भारत की आथिक 
स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा 
. में बहुत कमी आ गयी। इसका प्रमुख कारण यह था. 
निर्यात की प्रधान सामग्री कच्चा माल एवं कृषि-पदाथ थे 
जिनके मल्य में निर्यात वस्तुओं की अपेक्षा बहुत अधिक. 
कमी हुई । मन्दी की यह स्थिति ।932 ई० तक इसी प्रकार 
* से बनी रही । इसी बीच जापानी प्रतियोगिता बढ़ती जा 
. रही थी जिसे रोहने के लिए सरकार ने जापानी वस्तुओं 


ओटावा समझौते के अनुसार इंगलँड की बनी वस्तुओं को 
भारतीय बाजार में प्राथमिकता दी जानें लगी । इन सब 
कारणों से भारत का व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल होता 
गया । 933-34 ई० मेंमूल्य में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति आरम्भ 
क हुई जो 936-37 ई० तक उत्तरोत्तर बनी रही, किन्तु पुतः 
` अमेरिका में 7937-38 ई० से मन्दी प्रारम्भ हुई जिसका 
भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ने लगा। यह 
मन्दी अत्यधिक:परिकल्पना (9९०७।३४।००) का परिणाम 
| थी। इसके फलस्वरूप, कृषि-पदार्थों का मूल्य तेजी से 
। घटने लगा । जून, 938 ई० तक यह प्रवृत्ति बनी रही। 
' . ` इसके बाद पुनः व्यावसायिक क्रियाशीलता बढ़ने लगी। 
इसका प्रमुख कारण विश्व के अधिकांश i में युद्ध की 
तयारी पर अत्यधिक व्यय था। 939 ६० में द्वितीय 
महायुद्ध प्रारम्भ हुआ जिसका प्रभाब देश के विदेशी व्यापार 
पर बहुत अधिक पड़ा । 4; 
` भारत के विदेशी व्यापार को संरचना (20700- 
$००) में दोनों महायुद्धों कके बीच स्पष्ट रूप से परिवर्तेन 
'दीख पड़ने लगा है। आयात की जानेवाली वस्तुओं 
 मेंतंयार माल का भ्रतिशत धीरे-धीरे कम होने लगा तथा 
` . कच्चे पदार्थो एवं खाद्यान्नों 'का प्रतिशत बढ़ने लंगा जो. 
' निम्नांकित तालिका से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है:-- " 
`° भारत में आयात की जानेवाली वस्तुएँ 


हज 
CO 


तथा निर्यात की मात्रा. 


के आयात पर करों में वृद्ध की । साथ ही, ।932 ६० के ` 


है या :CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भारतीय अर्थशास्त्र ` 


गात की संरचना में इस :परिवततेन के भ्रमुख 
दारा बर्मा का भाइुत से पृथक दोना था जिससे बर्मा 
का चावल भारत में आयात के रूप में आने लगा । साथ 
ही, देश में उद्योग-धन्धों के विकास के फलस्वरूप कच्चे माल 
के आयात में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। ड 
, किन्तु, इस अवधि में देश के निर्यात की संरचना 

कोई परिवत्तंन नहीं हुआ। इसमें, निमित वस्तुओं की 
अपेक्षा खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थो की प्रधानता बनी रही । 
निम्नांकित तालिका से दोनों महायुद्ध के बीचवाले समय 
भारत के निर्यात की संरचना का अन्दाजा लगता है :— 


में 
“आरत से निर्यात की जानेवांली वस्तुएं 
Oe कुल निर्यात के प्रतिशत में 
वस्तुएँ 920-2] - -938-39 ` 
खाद्यान्न, पेय एवं तम्बाकू 28:0. 2.8 _ 
` कच्चा माल ` 35.0 34.] 
तैयार माल 37.0. 38.] 
I00.0 _ 00.0 


: कुल 

दोनों महायुद्धों के वीचवाले समय में भारत के विदेशी 
व्यापार की दिशा (0९०/००) में चीरे-धीरे परिवर्तन 
हो रहा था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व 93-4 ई० 
में भारत के कुल आयात का प्रायः 64.] प्रतिशत इंगलड, 
6.9 प्रतिशत जमंनी, 5.8 प्रतिशत जापान तथा 2.6 प्रति- 
शत संयुक्त राज्य से. आता था। युद्ध के वाद इंगलड 
का महत्त्व धीरे-धीरे कम होने लगा तथा इसे भारतीय 
बाजार में जमनी जापान एवं अमेरिका आदि देशों की 
प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। फलरवरूप, भारत 
के आयात व्यापांर में इंगलैंड का .हिस्सा घटकर ।933-34 
में 4..7 प्रतिशत तथा ]938-39 ई० में 25.2 प्रतिशत 
हो गया । युद्धोत्तर काल में, विशेषतः ।923-24 ई० के 
बाद जमनी के साथ भारत का व्यापार आश्‍चयंजनक गति 


च 


से बढ़ रहा था। इसी प्रकार निर्यात व्यापार में भी « 


इंगलेड का हिस्सा. धीरे-धीरे घट रहा था । A 
हिंतीय विसन्-युदध के पूवे भारत के विदेशो व्यापार 


की प्रभुल विज्ञेषताएं (Main ‘Characterisitics of 


India’s Foreign Trade before thé World War 
|) :-द्वितीय विश्व-युद्ध (939-45). के पूर्वं भारत के 


विदेशी व्यापार की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ थीं :-- ` 


` .(]) -निर्यात में कच्चे साल. एवं कृषि पदाथा. की 


« 


आ अप कह ष , fT लक जन of raw materials and’ 
देय एवं ' 7 agricultural goods in e ‘_ f 
खासा | न ४007 ) :—द्िती ु 
न्न्‌ भ एवं ताम्बाकू. .. . 5 5 भारत मुख्य रूप से कच्चे i 
be 50 देश था । कच्चे पदाथों के अन्तगंत मँगनीज, .. 
5 8 =° ' अभाक,: क्रोमाइंट आदि की प्रधानता थी तथा कृषि- 
He कूल 00.0 द 00,0 ` पदार्थों में गेह, पाठ, ; 


चाय आदि प्रधान थे । किन्तु प्रथम - 
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भारत का विदेशी व्यापार ` 


महायुद्ध के बाद देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण. 


खाद्य-पदारथों का निर्यात धीरे-धीरे घटने लगा और द्वितीय 
, - विश्य-युद्ध के ii तो प्रति वषं भारत को. अरबों रपये के 
खाद्यान्न को विदेशों से आयात करना पड़ता है । 


(2) आयात में तैयार वस्तुओं की प्रधानता (Pre- 


-ponderance of manufactured goods in imp-. 
०7५) :-द्वितीयः महायुद्ध के पूर्वं भारत मुख्य रूप से 


निर्मित वस्तुओं का आयातक था । इनमें मशीन एवं 
यन्त्रादि, मोटर, साइकिल, रेलवे ई जन, दवा तथा रासा- 


` यनिक पदार्थ प्रमुख थे । च 


(3) व्यापारिक संतुलन का अनुकूल होना (F2४० 

: urable Balance 0f Trade) :—द्वितीये महायुद्ध के . 
पूर्व भारत का विदेशी व्यापार साधारणतया इसके अनुकूल 
रहता था, यानी आयात से अधिक निर्यात होता था। 
किन्तु जो अनुकूल व्यापाराधिक्थ की रकम थी, वह सोने 
अथवा चाँदी के रूप में नहीं प्राप्त होती था, वरन्‌ गृह-- 
प्रभार (Home C7९९५) तथा विदेशी कर्मचारियों के 
वेतन एवं पेन्शन आदि के रूप में पुनः बाहर चली जाती 
थी । अतएव, इस अनुकूल व्यापारिक संतुलन से भारत 
को. कोई विशेष आथिक लाभ नहीं होता था । 

(4) विवेशी व्यापार में इंगलंड को प्रधानता :-- 
दवितीय युद्ध के पूर्वं भारत के विदेशी सा तथा 
निर्यात दोनों में इंगलेंड 'की प्रधानत! थी। कुल. विदेशी 
व्यापार का अधिकांश भाग इंगलंड के साथ होता था । 

द्वितीय युद्धकाल (।939-45) में भारत का विदेशी 
ट व्यापार [ 
(India’s Foreign Trade during the Second 
World War) 


. . सितम्बर, ।939 ई० में द्वितीय महायुद्ध . प्रारम्भ 
हुआ । प्रारम्भ में द्वितीय युद्ध का भारत के विदेशी व्यापार 
पर बड़ा ही भि ल प्रभाव पड़ा । युद्ध के फलस्वरूप र 
"राष्ट्रों से व्यापार बिलकुल समाप्त हो गया । तटस्थ राष् 
के साथ व्यापार में भी कई तरह की रुकावंट आ गयीं 
तथा मध्य-पुर्वी एसियाई देशों के साथ ही. व्यापारिक 
सम्बन्ध रह गया। इन देशों के साथ व्यापार करने में भी 
जहाज की बहुत अधिक असुविधा होती थी । जमनी, इटली 
तथा जापान के युद्ध में प्रवेश के बाद तो विश्व के प्रायः 
सभी प्रमुख सामुद्रिक मागं अरक्षित हो ह जिससे जहाजों के 

` किराये तथा बीमा की दरों में भी पर्प्यात वृद्धि हो. गयी । 
सरकार द्वारा भी आयातः विर्यात पर तरह-तरह के निय- 


न्त्रण लगाये । इन सबके फलस्वरूप देश का व्यापार - 


बिल्कुल विस्थापित एवं.विकृत हो उठा । 

` किन्तु, युद्धकाल में इंगलैंड तथा मित्र-राष्ट्रों में भार- 
तीय वस्तुओं की मांग धीरे-धीरे बढ़ने लगी । -भारत में 
भा० अ०—33 - 
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वहुत-सा-खाद्यान्न कच्चा पदार्थ तथा. कुंछ त्रिभि | 


वस्तुओं का निर्यात इंगलैंड एवं अमेरिका में बड़ी मात्रा में. 
किया जाने लगा-। संयुक्त राज्य अमेरिका - को अपने पूर्वी 
यौद्धिक मोचे के लिए भारत से सामग्री प्राप्त करना बड़ा 


ही सरल था। मध्य-पूर्वी एशियाई तथा अफ्रिकी देश में '' 


भी युरोपीय पुत्ति घट जाने से भारतीय वस्तुओं की माँग 
बढ़ गयी और इस प्रकार भारत को एक बहुत अच्छा बाजार 
मिल गया । इसके विपरीत. इंगलँड तथा अमेरिका के युद्ध 
“में संलग्न रहने के कारण भारत का इन देशों से आयात 
घट गया । अतएव, युद्धकाल में आयात की अपेक्षा निर्यात 
में ही अधिक वृद्धि हुई; इसलिए व्यापारिक संतुलन . 
(Balance 0f Trade) सदा अनुकूल ही रहा और पांड पावने 
(Sterling Balances) की रकम बहुत अधिक जमा हुई |. 


_ निम्नांकित तालिका से द्वितीय युद्धकाल में भारत के - 
अनुकूल व्यापाराधिक्य का अन्दाज लगाया जां. 
सकता है :- 


` भारत का व्यापारिक शेष (करोड़ रुपये में) : 


वषं ' च्यापाराधिक्य 
939-40 न- 475 
940-4] : +42 

]94-42 +80 
I942-43 +84 | ; 
943-44 . - द +92 
 I944-45 ` , IDTV) 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत का विदेशी व्यापार 
(India’s Foreign Trade after the Second 


World War) : i 


: द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के 
विदेशी व्यापार की रूप-रेखा में आमूल परिवत्तंन हुआ। 
युद्ध के बाद विदेशी वस्तुओं की माँग बढ़ते लगी जिससे _ 


“इनके आयात में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। युद्धकाल को. 
असामान्य परिस्थितियों में बाहर से वस्तुएं मंगाना बहुत - 
'कठिन हो गंया था, किन्तु युद्ध समाप्त होते ही उष्भोक्ता. . ` 


तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के मालों की माँग बढ़ने लगी । 
साथ ही युद्धकाल से ही देश में खाद्यान्न के भीषण अभाव 
की समस्या उपस्थित हो गयी थी जिसे दूर करते के लिए 


विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में अन्न के आयात . की आव- ' 


श्यकता पड़ी । इस प्रकार युद्ध के बाद आंयात में अधिक 
वृद्धि हुईं, किन्तु निर्योत में इस दर से वृद्धि नहीं हो 
पायी । फलस्वरूप भारत का व्यापारिक संतुलन इसके 
"विपक्ष में होने लगा जो निम्नलिखित तालिका से 
स्पष्ट है :-- ३ € 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection. 
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भारतीय अर्थेशार्त 
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व्यापारिक सन्तुलन: (करोड़ रुपये में) | 
दे मापात निर्यात - व्यांपापराधिक्य 


229 —3 
23 


320 ' —l4 
_42 


प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के फलस्वरूप देश मे 


है ` से, युद्धोत्तरकाल में आयात-नियन्त्रण तथा हि 

व्यापार-व्यवस्था | 

; अतकलव्यापारिकसंतुलनकैका रणविदेशी विनिमयकी कठि 

नाइयाँ भी बहुत बढ़ गयीं जिन्हे दूर करन ण 

को द्विपक्षीय व्यापारिक समझोते ( Bilateral ‘Trade 

Agreements) तथा विनिमय-नियन्द्रण आदि उपायों 

भी अपनाना पड़ा.) ठ 

देश-विभाजन एवं विदेशी व्यापार ( 7६० ०† 

the Country and Foreign “[ःad९) :_देश- 

. विभाजन ने भारत की विदेशी व्यापार-सम्बन्धी, कठिनाइयों 


... व्यवस्था पंर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। देश-विभाजन के 
परिणामस्वरूप जुट, कपास तथा गेहूं उपजानेवाले ' अधि- 
कर कांश क्षेत्रों के पाकिस्तान में चले जाने से भारत के विदेशी 
` = `° व्यापार के ढाँचे में आमुल परिवत्त हो गया। विभाजन 
के पूर्वं भारतः RS एवं कपास का मुख्य रूप से निर्यातक 
देश था, किन्तु विभाजन के बाद येह इनका आयातक बन 
गया । अविभाजितं भारत के कुल जूट उत्पन्न करनेवाले 
क्षेत्र का केवल 22 प्रतिशत भाग भारत को मिला जबकि 
जूट के प्रायः सभी कारखाने भारत में ही रह गये । विभा- 
जन के फलस्वरूप भारत को कपास, विशेषतः लम्बी रेशे- 
द वाली कपास के अभाव का भी सामना करना पड़ा। देश. 
' ` . में खाद्यान्न की पूत्ति पर विभाजन का स्पष्ट हप से प्रभाव 
Bs पड़ा । विभाजन के फलस्वरूप देश में निर्यात की अपेक्षा 
. ` आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे व्यापारिक संतुलन 
अत्यधिक प्रतिकूल हो गया । 
. [949 ई० का अवमूल्यन एवं भारत का निदेशो 
- ब्यापार ( ०४६।५६६०० 07 ]949 and India's 
Foreign Trade ) :—]8 सितम्बर, ।949 ई० को 
'इंगलेंड. ते अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। भारत ने 
भी 79 सितम्बर, ।949 ई० को अपने रुपये का अवमूल्यन 


को और भी बढ़ा दिया । विभाजन का देश की आधिक- 


का 


जी बाजार में मुल्य घट गया जिससे भारत के 
लि ह को च प्रोत्साहन. मिला। ब ल्यन 
के साथ ही कोरियाई युद्ध ने भी जोर पकड़ा जससे 
अमेरिका तथा इंगलैंड आदि देशों ने संग्रहीकरण (5००K- 
708) प्रारम्भ कर दिया। इन सब कारणों से भारतीय. 
वस्तुओं को मांग विदेशों में बढ़ते लगी जिससे देश के 
निर्यात व्यापार.को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । इससे 
व्यापाराधिक्य की प्रतिकूलता में भी कमी हुई । फलस्वरूप 
बिदेशी व्यापार की प्रतिकूलता । 949-50 ई० में 85 करोड़ 
रुपये से घट कर ।950-5!. में 50 करोड़ रुपये हो गयी । 
अतः अवमूल्यन के फलस्वरूप व्यापारा धिक्य की. प्रति- 


कूलता में संतोषजनक कमी हुई ।' 


` किन्तु पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं `. 
के विदेशी व्यापार पर अच्छा ' 


किया । इसका भारत 
. प्रभाव नहीं पड़ा । इससे पाकिस्तान की वस्तुओं की 
कीमत भारतीय बाजारों में बढ़ गयी जिससे भारत को 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ां। साथ ही अवमूल्यन 

' के लाभ स्थायी नहीं सिद्ध हुए तथा कुछ ही समय, बाद 
समाप्त : हो :गये । - कोरियाई युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थितिमें भी पर्याप्त मात्रा में सुधार हुआ तथा युद्ध की सामग्री का 
संग्रहीकरण प्रायः बन्द हो गया । इससे विदेशों में भारतीय 
वस्तुओं की मांग घट 'गयी। अतएव, निर्यात में पुनः 
ह्लास होने लगा । इसी बीच देश में खाद्यान्नों .का आयात 
निरन्तर बढ़ता गया । इन सब कारणों से भारत का 
व्यापारिक संतुलन पुनः इसके प्रतिकूल होने,लगा । साथ 
ही, पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 
यन्त्र आदि का अंधिक मात्रा में आयात करना पड़ा । इससे 

` व्यापारिक संतुलन की स्थिति बहुत बिगड़ गयी। अत, 
सरकार. को आयात पर कठोर नियन्त्रण लगाना पड़ा । 
इसी बीच सरकार द्वारा देश में निर्यात को बढ़ाने केः लिए 
भी तरहस्तरह के प्रोत्साहन दिये जाने लगे । संयोगवश, 
` देश में खाद्यान्न के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि हुई 
जिससे स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो गया । फलस्वरूप 


953-54 ६० से व्यापारिक सन्तुलन की प्रतिकूलता घटने . 
लगी ।955-56 ई० तक व्यापारिक सन्तुलन कीं स्थिति ` 


में कोई विशेष परिवत्त न नहीं हुआ । , इसके बाद 
स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से i मिल एवं 


राजनीतिक कठिनाइयों ने हमारी स्थिति को पुनः गम्भीर ' 


बना दिया । फलस्वरूप, हमारे आयात के मूल्य में बहुत 
अधिक वृद्धि हुई. | साथ ही, ।956-57 ६० से द्वितीय 
योजना को कार्यान्वित करने के लिए विदेशों से. बहुत 
अधिक माता में आयात की आवश्यकता पड़ी । 7957-58 


SP NES. SSIS LINENS SE SPC 


' _ किया, किन्तु पाकिस्तान ने अपनी “मुद्रा का अवमूल्यन ई० से देश में । 
* नहीं । दो रे मं पुनः खाद्य-संकट उत 
` नहीं (हिः) मव्य | अवमूल्यन के फलस्वरूप” भारतीय वस्तुओं जिसके फलस्वरूप अधिक माबा मे Ms स | 


] पाकिस्तान ने अगस्त, ]955 ई में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के. ह 


मूल्य पुनः बराबर हो गया। _ ` 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


90 ६०५२ रे ० हे + 
"NS PRN NN NSIT न चल +जस+ऊक्‍क्‍ै०- : 


Digitized by Arya Samaj ‘Foundation Chennai and eGangotri 


भारत का. विदेशी ब्यापार 


करना पड़ा | इससे व्यापारिक संतुलन की प्रतिकलता बहुत 
` बढ़ गयी । अतः, भारत सरकार ने 957 ई० से आयात 
. पर कठोर नियन्त्रण लगा दिया तथा निर्यात को प्रोत्साहित 
"करने के प्रयत्न किये जाने लगे; किन्तु इससे व्यापारिक 
संतुलन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । 


` भारत के वत्त' मान विदेशी व्यापार की प्रधान 
विशेषताएं 


{Main Characteristics of India’s Present Day 
Foreign Trade) i 

द्वितीय महायुद्ध एवं स्वतन्त्रता-प्राप्ति. के बाद भारत 
के विदेशी व्यापार में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवत्त न हुए हैं। 
इनमें से कुछ परिवत्त न हमारी आथिक. स्थिति से तथा 
कुछ राजनीतिक परिस्थितियों से सम्बन्धित. हैं ।. राजनीतिक 
परिस्थितियों में स्वतन्त्रता-प्राप्ति तथा देश-विभाजन का 
भारत के विदेशी व्यापार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 
इसी प्रकार विदेशी व्यापार को प्रभावित करनेवाले आथिक 
कारणों .में भारतीय रुपये का अवमूल्यन, आयात-निर्यात 
नियन्त्रण की नीति का प्रारम्भ तथा पंचवर्षीय योजनाएं 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

भारत के वत्त सान विदेशी व्यापार की निम्नलिखित 
प्रधान विशेषताएं हैं :_ . 

।. व्यापारिक संतुलन का विपक्ष में होना (एnfa४०- 
urble Balancs of. Trade): 
विदेशी व्यापार की दिशा में परिवत्तन (Cha०- 
ges in the direction ‘of India’s Foreign 
Trade); 

« विदेशी व्यापार की संरचना में परिवत्त न (Chan- 
ges in the composition -of India's 
Foreign Trade); 

. विदेशी व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण का. 
आधिक्य ( Increasing Govt. control over 
Foreign Trade); मे 

. भारत के विदेशी व्यापार के मूल्य एवं मात्रा में 
वृद्धि (Increase in thé volume and Value 

;. of India’s Foreign. Trade); तथा 

. विश्व-व्यापार में भारत का घटता हुआ भाग 


2. 


6) 


(Gradually declining share of. India’s : 


.- Foreign Trade in the World Trade) । 
अब इन विशेषताओं की सविस्तर व्याख्या नीचे 
प्रस्तुत की, जा रही है। - 
. व्यापारिक संतुलन का विपक्ष में होना 
.‘(Unfavourable Balance of Trade) 
(द्वितीय महायुद्ध के पूवं भारत का व्यापारिक संतुलन 


J, Economic Survey, 977-78. 
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मुख्यतः इसके अनुकूल ही रहता था। किन्तु युद्ध के बाद 

. विभिन्न कारणों से हमारा व्यापारिक सनु भारत के 
as होने-लगा । निम्नांकित तालिका से यह 
स्पष्ट. है :-- 


भारत का व्यापारिक संतुलन (करोड़ रुपये में) 


वर्ष आयात: निर्यात > व्यारपाराधिक्य 

~ 950-5] 650. 600 —50 
]955-56 774I 608 —I66 

960-6I 22 642 —480 

I965-66 368 785 -—383 

970-7I 634 535 —99 

972-73 [का . ॥था. -- 04 

975-76 . 5265 4023 —]222 

976-77 5074 : 5]43 -- 69 


इस प्रकार स्वन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश का व्या- 
पारिक संतुलन निरन्तर इसके प्रतिकूल रहा है । इस 
प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के म्नांकित प्रधान 
कारण हैं. :-- : SF 


~ (क) देश-विभाजन का प्रतिकूल प्रभाव ( 4५४९7७० ` 
Effects of the Partition) :—देश-विभाजन का हमारे 
व्यापारिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । विभाजन 


- के पूर्व भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं में जूट एवं 


कपास का महत्त्वपूर्ण स्थान था, किन्तु विभाजन के 
फलस्वरूप हम इनका बहुत बड़ी मात्रा में आयात करने 
. लगे हैं। उदाहरण के लिए, ।952 ई० में भारत को 
]5.4 करोइ रुपये मूल्य की कपास तथा 23.5 करोड़ « 
रुपये मूल्य के कच्चे जूट का आयात करना पड़ा था। 
इससे भारत के विदेशो व्यापार पर विभाजन का प्रभाव 
स्पष्ट. हो जाता है। ; 

(ख) अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात 
(Excessive import of Foodgrains) :-व्यापारिक ' 
संतुलन के विंपक्ष में होने का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण 
ख्राद्यान्नों का अत्यधिक मात्रा में आयात है। वर्मा के ' 
भारत से पृथक्‌ होने के फलस्वरूप देश ह खाद्यान्नों की 
मात्रा में बहुत कमी आ गयी। देश- ने तो हमारे 
खाद्यान्न के अभाव को और भी बढ़ा दिया हैं। इसी बीच 
देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष प्रायः !<करोड़ से भो 
अधिक के हिसाब से वृद्धि होने लंगी है। इन सब कारणों . 
से स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमें प्रतिवर्ष बहुत बड़ी माला. 


- में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। इस प्रकार जबकि. 
. ]946 ई० में हमने केवल ।5.3 करोड़ रुपये के खाद्यान्न 


का आयात किया था; ।952 ई० में खाद्य-संकट हज 
स्वरूप हमें ।75 करोड़ रुपये के चावल एवं गेहूं का 
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द्वितीय योजना काल में खाथान्त 


करना पड़ा । र 
SR इसी प्रकार बनी रही।. 


के अभाव की स्थिति प्रायः 
965-66 ६० में तो देश में कुल 309 करोड़ रुपये, 
966-67 में 65] करोड़ रुपये तथा 967-68 ई० में 58 
करोड रुपये मल्य के खाद्यान्न का आयात किया गया घा | 

` इसप्रकार 95 से 968 तक 3700 करोड़ रुपये के 

. खाद्यान्न का विदेशों से आयात किया गया था र I972-73 

ई० खाद्यान्न का आयात घटकर 80'8 करोड़ रुपये हो गया 

था, किन्तु पुनः उसके वाद खराब फसल के कारण इसमें 

वृद्धि होने लगी तथा ।973-74 में 473 करोड़ रुपये एवं 


974.75 में 764 करोड़ रु० के खादूयान्न का देश में 


आयात करना पड़ा। ` | | 

- (ग) यन्त्र एवं अन्य उपकरणों के आयात में वृद्धि 

a . (Increase in the import of Plants ‘and Machi- 
Es 7७76४) :-व्यापारिक संतुलन के विपक्ष में होने क 
` तीसरा महत्त्वपूर्ण कारण द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद यन्तं 


« के आयात में अत्यधिक वृद्धि है। युद्धकाल में मशीनों का 
आथात प्रायः बन्द रहा, अतः युद्ध समाप्त होते ही पुरानी 
मशीनों के प्रतिस्थापन तथा नये कारखानों की. स्थापना 
के लिए बहुत अधिक मात्रा में मशीनों का आयात. किया 
जाने लगा। आजकल तो पंचवर्षीय योजनाओं . को 

. कार्यान्वित करने के लिए मशीनों का और भी अधिके 

' मात्रा में आयात. करना पड़ता है। ,इस प्रकार जहां 
938 ई० में केवल 20 करोड़" रुपये की .मशीनों का 
आयात हुआ था, वहाँ ।952ई० में प्रायः 92 करोड़' 
रुपये, ।955-56 ई० में 64:3 करोड़. रुपये, 966-67 ई० 
में 79:2 करोड़ रुपये तथा .973-74 ई० में 629 करोड़ 

रुपये तथा 974-75 में 547 करोड़-र० की मशीनों एवं 
अन्य पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ा था। 


' ` इन सब कारणों से द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारा 
व्यापारिक संतुलन निरन्तर हमारे प्रतिकूल होने लगा।. 
Ee यद्यपि; आयात पर कठोर नियन्त्रण के कारण केवल 
. ' आवश्यक सामग्रियों का ही आयात किया जाता है, फिर 
. , भी आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक रहा : 
है। सितम्बर, 7949 ई० में रुपये के अवमूल्यन से इस 
स्थिति में निस्सन्देह कुछ. सुधार हुआ तथा व्यापारिक 
` ` संतुलन -की प्रतिकूलता में भी कुछ कमी हुई, किन्तु यह कमी 
... 7 ` यह बिल्कुल अस्थायी थी। द्वितीय योजता के प्रारम्भिक 
वर्षों से तो, हमारा व्यापारिक संतुलन और भी प्रतिकूल ` 


~ 
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. व्यापारिक संतुलन पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा । 
वास्तवं में, भारत का व्यापारिक असंतुलन मूल्य-सम्बन्धी 
ओर माता-संम्वन्धी दोनों ही प्रकार का है। मात्रा-सम्बन्धी 
न संतुलन sb एवं खाद्यात्नों के अभाव के कारण 
हुआ क्योंकि विभाजन के बाद हमें याद्यान्न, जूट एवं. 
बहुत बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ा । 


भारतीय अर्थशास्त्र न 
सरकार द्वारा व्यापारिक असंतुलन को रोकने .के. 
प्रय 


 -होनेः लगा।. जून, 966ई० के अवमूल्यन का भी ` 
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गस ( Government efforts to. correct. the 
unfavourable . Balance of Trade ) :—भारत 
सरकार द्वारा व्यापारिक -संतुलन की प्रतिकूलता को 
रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किये 
लिखित विशेष महत्त्व के हैं  . . न्‍ 
. (क) आयात. पर कठोर नियन्त्रण ( Import. 
C००7०) :--सर्वप्रथम तो सरकार द्वारा आयात ल 
तरह-तरह के नियन्त्रण लगाये गये । आवश्यक वस्तुओं के 
आयात पर रोक लगा.दी गयी तथा किसी भी वस्तु के 
आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य बना 
दिया गया । आयात-नियन्त्रण की इस नीति के अन्तर्गत 
केवल आवश्यक वस्तुओं के आयात की ही अनुमति दी 
‘जाती है। _ $ 

(ख) भारतीय रुपये का अवमूल्यन (-९४९।५३५० 
- of the Indian Rupee ) $--निर्यात की मात्रा को 
बढ़ाते तथा आयातं को कम करने के लिए सितम्बर, 

- ]949 ई० में भारत सरकार द्वारा रुपये का अवमूल्यन 
किया. गया। इससे हमारे निर्यात को विशेषतः डॉलर 
क्षेत्र में बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला तथा व्यापारिक 
संतुलन को प्रतिकूलता भी कुछ कम हुई, किन्तु अवमूल्यन 


का. प्रभाव बिलकूल अस्थायी था। साथ ही, पाकिस्तान : 


ने अपनी मुद्रा का७्अवमूल्यन नहीं किया जिससे हमारी 


~ कठिनाइयाँ कुछ बढ़ गयीं।,पुनः 6 जून, ।966 को सरकार : 


ने अपनी मुद्रा का अवमुर ह्यन किया । किन्तु इसका . भी 
इच्छित परिणाम नहीं हो सका । अवमूल्यन की सविस्तार 
व्याख्या आगे चल कर एक पृथक्‌ अध्याय में की गयी है। 
(ग) निर्यात को प्रोत्साहन (Export Promotion):- 
निर्यात ` को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 
बहुत से प्रयत्न. किये जा रहे हैं।' उदाहरण के लिए, 
सरकार ने कछ प्रमुख वस्तुओं पर से निर्यात-शुल्क को 
-कम कर दिया म । साथ ही, निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात 
विकास परिषदो (Export Promotion Councils) का 
` संगठन किया गया है। इधर निर्यात बढ़ाने कें प्रयत्नों में 
` सरकार को पर्याप्त सफलता भी मिली है।, किन्तु जून, 
I966 Re ` में भारतीय रुंपये के र प्राः 
निर्यात-परोत्सायन को समाप्त कर दिया 'गया। 
घ). खायान्न, जूट ' तथा कपास कौ खेती. को. 
ोत्साहन प्रदान करना :--देश में खाद्यान्न, जूट तथा 
क की खेती को प्रोत्साहित किया जाने लगा है जिससे 
इनके उत्पादन में -द्रेश आत्म-निर्भर बन सके । कपास तथा 
जूट के सम्बन्ध में हमारी विदेशों पर निर्भरता कुछ कम 


अवस्य हुई है, किन्तु खाद्य-संकट की. स्थिति में 967-. 


68 तक कोई संतोषजनक नहीं 
सुधार न पाया था | 

प अब देश में हुरी क्रान्ति (7९९0 Rn 

का सून्पात हुआ जिससे 972-73. में बहुत कमी आ गयी: 


~ 


गये जिनमें निम्त- . 


अवमूल्यन के बाद प्रायः 
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थौ, किन्तु उसके बाद खराब फसल के जारण पुनः इसमें 
बद्ध होने लगी हैं। . . 5 भ 
इस प्रकार व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता को कम 


करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयत्न किये जा. 
किन्तु इन प्रत्नो में अभी कोई विशेष सफलता : 


रहे हैं। 
_ नहीं प्राप्त हो पायी है तथा ]966-67ई० में भारत का 
विदेशी व्यापारिक संतुलन 892 करोड़ रुपये से प्रतिकूल 


था ।. “ किन्तु पिछले दो वर्षो से निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि ` 


हो रही है जिसके फलस्वरूप 7969-70 में व्यापारिक 
प्रतिकूलता ` घटकर 78°4 करोड़ रुपये हो गयी । इसी 
प्रकार ]972-73 में व्यापारिक संतुलन 25 करोड़ रुपये से 
प्रतिकूल था । 
संतुलन की प्रतिकूलता में कमी हो रही है। ।976-77 में 
तो निर्यात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई जिससे व्यापारिक 
प्रतिकूलता में कमी हुई है। | 


2. विदेशी ब्यापार की दिशा में परिवर्तन 
- (Changes in the Direction of India's Fore- 
ign Trade) - 

-युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार की दूसरी 
प्रमुख विशेषत इसकी दिशा में परिवत्तंन है । द्वितीय युद्ध 
के पूवे भारत के विदेशी. व्यापार में ब्रिटेन तथा-ब्रिटिश 
राष्ट्र-मण्डल के देशों (Commonwealth Countries) 
की प्रधानता थी। किन्तु, युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन का 
- महत्त्व धीरे-धीरे घटने लगा तथा भारत का डाँलर-क्षेत् 
(Dollar ४7९४), विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका के 
साथ व्यापार बढ़ने लगा है। निर्यात की तुलना में ब्रिटेन 
से आयात में बहुत अधिक कमी हुई । र 

विदेशी व्यापार की दिशा में पेरिवत्तंन का प्रमुख 
कारण हमारे आयाते-व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका का. 
` बढ़ता.हुआ महत्त्व हैं। युद्धोत्तर काल में देश के ओद्योगिक 
विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं; जैसे मशीन, औजार 
ई'जन, परिशोधन यन्त्र आदि का आयात. मुख्यतः संयुक्त 
राज्य अमेरिका से ही हो रहा है। साथ ही, देश मं 
खाद्यान्न की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राज्य 
अमेरिका से बहुत अधिक मादा में गेहूं का आयात भी 
करना पड़ा। इसके फलस्वरूप हमारे आयात व्यापार 
` मे संयुक्त -राज्य अमेरिका का महत्त्व. बहुत बढ़ गया। संयुक्त 
राज्य अमेरिका के साथ-साथ पशित्रमी जमनी से आयात 
' में भी वृद्धि हुई है। !966-67 ई० भारत "ने संयुक्त राज्य 


` अमेरिका से कुल:77! करोड़ रुपये, युनाइटेड किंगडम से” 


..]64-करोड़ रुपये तथा प्रश्‍चिमी जमनी से 6! करोड़ 
` रुपये की वस्तुओं का आयात किया गया था। ।943-44 


* - .. ३० में भारत के कुल आयात का 6।:4 प्रतिशत भाग 
.. इंगलैंड से प्राप्त होता था जो 965-66 ई० में घटकर 0:7' 


- प्रतिशत हो गया ।  965-66 ई० में भारत के आयातः 
व्यापार में ब्रिटेन एवं अमेरिका का भाग क्रमशः"।0'7 


॥ 3] 


+ 


भारत का विदेशी व्यापारं 


इससे जान पड़ता है कि विदेशी व्यापार . 


` की दिशां में स्पष्ट रूप से परिवत्तेन 


-57 


प्रतिशत तथा 37:7 प्रतिशत था । इनके अतिरिक्त जमनी; 
चेकोस्लोवाकिया, जापान तथा कनाडा यादि “देशों से 
पु जीयत मालों तथा वर्मा, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आदि 
देशों से भी खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थ का आयात किया 
जाता है। भारत का आजकल रूस, युगोस्लाविया, पोलँड, 


हंगरी आदिसाम्यवादीदेशों सेभी ब्यापारिक सम्बन्धस्थापित हो : 


“गया है। इससे स्पष्ट है कि देश के आयात-व्यापार में 


आज -इंगलँड का महत्त्व कम तथा संयुक्तं राज्य अमेरिका . 


का स्थान प्रथम हो गया है । 


` भारत के निर्यात व्यापार के साथ भी यही' बात 
आती है । 988-39 ई०0 के निर्यात व्यापार में ब्रिटेन का. 
भाग 34-3 प्रतिशत था जो घटकर ।969-70 ई० में केवल 
!:7 प्रतिशत हो गया। द्वितीय विश्व-युद्ध के पुर्वं भारत 
से मुख्यतः कामनवेल्थ के देशों को ही निर्यात किया जाता 


- था । किन्तु, युद्धोत्तर काल में कामनवेल्थ देशों में भारत 


के निर्यात का प्रायः वराबर-वरावर वटवारा हो गया । 
इसका प्रमुख कारण डालर तथा अल्प-मुद्रा वाले क्षेत्रों 


' (Hard Currency Areas) में निर्यात को बढ़ाने की |. 


सरकारी नीति है। 969-70 ई० में भारत के कूल निर्यात : 
व्यापार का 77:9 प्रतिशत इंगलेंड के साथ तथा 79:9 


: प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका के. साथ हुआ था | अन्य 
“निर्यातको मं जापान का 7277 प्रतिशत एवं रूस का 25 _ 


प्रतिशत महत्त्वपुर्ण है । 
इस प्रकार युद्धोत्तर कालः में भारत के विदेशी व्यापार | 
हुआ हैं। यद्यपि 
भारत के विदेशी व्यापार में आज भी ब्रिटेन का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, फिर भी इसका सापेक्षिक महत्त्व द्वितीय विश्व 
युद्ध के बाद वहुत ही कम हो गया है । ६ 
निम्तांकित तालिका से भारत के विदेशी व्यापार 
विभिन्‍न देशों का स्थान स्पष्ट हो जाता है 
भारत के विदेशी व्यापार का विभिन्‍त क्षेत्र 


के बीच वितरण (प्रतिशत में) : . 
968-69 4973-74 
देश . आयात निर्यात आयात निर्यात 
]. संयुक्त राज्य अमेरिका 30:0 7:3 6.9 `3:8 
2. यूनाइटेड किंगडम 67 ।48 8:4 0-4 
3. पूर्वी-यूरोप के देश 62 9:6 ।34 !9:3 
जिसमें रूस: I00 I09.. 8:6: I7-4 
4. जांपात . 60 एक 8:8 43 | 
5. (F.C. के देश. 2:3 8:2 5:0 - 8:5 
ब्रिटेन को छोड़कर) के ९% 
6. E.CA.F.E. के देश I2 ]35 ॥का 59 
(जापान के अतिरिक्त) 8 RA 
7. अन्य देश -IT6 I49- 234 3:6: 
. कुल योग 
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_ सारतौय अर्थशास्त्र: - ; 
के र में परि वत्त (ग) देश-विभाजन का प्रभाव (Effects of Par: 
.. 3. बिदेशी ब्यापार की अ [n4।'$ ४००) :-देशःविभाजन का प्रभाव भी देश हि 
(Changes in the + i in ` व्यापार की संरचना पर बहुत अधिक पड़ा है । विभाजन 
कक के पूर्व भारत कपास एवं जूट जैसी वस्तुओं का प्रमुख रूप 


9) विदेश 5 - के | 
भारत के विदेशी न भें भो द्वितीय युद्ध * अं सिर्यातिक देश था, किन्तु विभाजन के फलस्वरूप भारत 
पचत्‌ हतप परिवत्तंन हुआ । भ त को को प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में जूट. व ज 
. बाद से ही भारत के सर किन्तु दवितीय - आयात करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, ।952 ६० 
` संरचना में परिवत्तत क विदेशी व्यापार की भारत को ।]54 करोड़ रुपये मूल्य Fe तथा 
ए ल न हुआ है। देश में लित बसु 235 करोड़ र० मूल्य के कच्चा जूट का छ ला 
a की ५ i पदार्थ एवं करना पड़ा था। ड 
र र Ce इसी प्रकार - उक्त सभी कारणों से द्वितीय महायुद्ध केबाद भारत 
0! 450 वात वस्तुओं में भी खाद्यान्न एवं कच्चे के विदेशी व्यापार की संरचना. में महत्त्वपूर्ण परिवत्तन 
FM छ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की 


। पिछले 
“५ वा हि घटने लगा निमित तथापदार्थों का महत्त्व हुए है। न बंपर रिबन का बन्‍्दाजा “ निम्नांकित 
` ~ हमारे देश में निमित वस्तुओं का आयात 920-2] तालिका से लगता. Ro का पल र 
६० में 84 प्रतिशत से घट कर ।938-39 ई० में 63:6 आयातों का वर्गीकरण (प्रतिशत सें) 
प्रतिशत तथा ।955 56 ई० में 437 प्रतिशत हो गया। दग अथम. द्वितीय तृतीय 
इसी प्रकार. कच्चे माल क्रा आयात 920.2] ई० में : योजना . योजना योजना 
5 प्रतिशत से बढ़कर 938-39 `ई० में 2.7 प्रतिशत ], प्‌'जीगत वस्तुएं 2! . 42 35 
तथा 7955-56 ई० में 27:8 प्रतिशत हो गंया । खाद्यान्नों 2 कच्चा पदार्थ. 24 ' 0 . 2] 
के आयात में भी इसी प्रकार की वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। , 3. उपभोक्ता वस्तुएँ 23 20 i6 
` इसके विपरीत देश के निर्यात व्यापार में निमित वस्तुओं ५ खाद्यान्न eee AST 25 
का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ते,लगा। यद्यपि युद्धोत्तर काल 5. अन्य वस्तुएं ]6 3 3 


-में भी खनिज एवं कच्चे पदार्थों के निर्यात की ही प्रधानता ; i म 
है; फिर भी, इस अवधि में निर्मित वस्तुओं का निर्यात धीरे: डुल I00 I00 - 400 


धीरे बढ़ने लगा,है।.. | ' (4) विदेशी व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण 
. भारत के. विदेशी व्यापार की संरचना में परिवत्तंन : का आधिक्य 
के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं :-- ~ ' (Increasing Government Control over 
 , (क) औद्योगिक विकास (ndustrig] Develop- . . Foreign Trade) र 
५. गाथा) :-इसका सवंप्रथम कारण तो द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धोत्तकाल में देश का विदेशी व्यापार विभिन्न 


_ युद्धोत्तर काल में देश के औद्योगिक उत्पादन में हुई पर्याप्त प्रकार के संरकारी नियंत्रणों से बहुत अधिक प्रभावित 
है। नाया एवं री की मात्रा में समय- 

| पर बहुत-सा रेप रिवत्तेन हुए हैं । सरकार द्वारा निर्यात 

 _विदेशोंमेंक्रियाजाने लगा। इससे निमित वस्तुओं के प्रोत्साहन दिया : 

क निर्यात में भी वृद्धि होने लगी । साथही, विदेशों से मिमित - र 5 क हिन दिया था i 


डॉलर तथा अन्य अल्प मुद्रावाले देशों में 
न सी सल म में निर्यात 
जा Fi की आवश्यकता भी धीरे-धीरे कम बढ़ाने के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील रही है. 


(ख) खाद्यान्नों का अभाव (५०7३४० ० £004- सिए 8 निर्यात विक 


के खाद्यान्न का आयात किया गया था | किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय ह 

के आधा का शाय य र रीय पंचव शी . ` 
972 ई० सेइसकेआयातरमे पर्याप्तमाता में कमी हो गयी है। विनिमय की कत्ताइग म भे द रर रु 
> रे, 8. व्‌ Report on Currency & Finance, I973-74 p. 230 [ 
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भारतं का विदेशी ब्यापार 


द्वारा कठोर नियन्त्रण रखा जाने लगा है। सरकार केवल 
आवश्यक पूंजीगत मालों के आयात के लिएं ही लाइसेंस 
प्रदान करती है।. वह भी मल्प-मुद्रावाले क्षेत्रों से यथा- 
सम्भव कम आयात का प्रयत्न किया जा रहा है। 956 
57 तथा ।957-58 ई० में द्वितीय योजना को कार्यान्वित 
करने के लिए बहुत अधिक आयात की आवश्यकता पड़ी 
- जिससे व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता बहुत बढ़ गयी 
. तथां पौंड-पावने की रकम में भी बहुत कमी आ गयी। 
इसके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिचाइयाँ 
बहुत बढ़ गयीं । इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 
आजकल विदेशी वस्तुओं के लिए विलम्बित भुगतान 
(Deferred Payment) की नींति को अपनाया है । साथ 
ही, सरकार विश्व-बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
से ऋण लेकर स्थिति में सुधार लाने का प्रत्यत्न. कर रही 
है। सरकार ने विदेशी व्यापार को समुचित तरीके से 
नियन्त्रित करने के लिए 956 ई० में एक () राजकीय 


व्यापार निगम (9३९ 72d; C07ए०7३।००) नामक ' 


निगम की स्थापना की । इसका उद्देश्य आयात को निय- 
न्त्रित करना तथा निर्यात को प्रोत्साहित करंना है। 
राजकीय व्यापार निगम भारत के विदेशी व्यापार पर 
वैज्ञानिक ढंग से नियन्त्रण रखंता है। बाद में सरकार ने 
बिदेशी व्यापार से सम्बन्धित दो और निगमों की स्थापना 
की--(7) खनिज एवं धातु व्यापार निगम ( Mine- 
- rals and Metals Trading Corporation). जिसने 
अक्टूबर, ।963 ई० से कार्य करना प्रारम्भ किया; .तथा 
(म) मेटल स्कापं ट्रेंडिंग कारपोरेशन (7४०८७ 90747 
Trading Corpration) जिसकी. स्थापना सितम्बर 
964 ई० में हुई । ये संस्थाएं विभिन्न प्रकार के . खनिज 
पदार्थो एवं धातुओं के आयत निर्यात की व्यवस्था 
करती हैं। , 
(5) भारत के विदेशी व्यापार के मल्य 
एबं मात्रा में व.द्धि र 
(Increase in the Value and Volume of For- 
eign Trade of India) 


चत्त मान समय सें भारत फे विदेशी व्यापार में मूल्य ' 


एवं मात्ना दोनों हो दृष्टि से. धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। 

5 इसका कारण देश के विकास की विभिन्न योजनाओं को 
कार्यान्वित करने के लिए अत्यधिक माता में मशीनों तथा 
पूंजीगत मालों के आयात की आवश्यकता है। साथ ही, 
खाद्य-संकट की स्थिति को दूर करने के लिए विदेशों से 
बहुत अधिक माता में अन्न के आयात की भी आवश्यकता 


पड़ी । विभाजन के बाद जूट तथा कपास के आयात भें. 


` अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके भुगतान के लिए सरकार 
निर्यात को प्रोत्साहित कर रही। फलस्वरूप आयात 
एवं निर्यात दोनों में मुल्य एवं मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त 
वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :-- 


~ 


39 


भारतीय आयात एवं निर्यात (करोड़ रुपये में) 


वषं आयात निर्यात 
950-5! 640:4 - 6007 
955-56 774:4 608-9 
* 960-6] .22-4 ` ' 642] 
965-66 367-9 _ 785-5 
I969-70 75823 I4039 
I973-74 29550 2523°0 
976-77 5022-0 50890 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि युद्धोत्तर काल में ` 


देश के विदेशी व्यापार में मुल्य एवं मात्रा दोनों ही दृष्टि 
से पर्याप्त वृद्धि हुई है । 
. (6) बिइव व्यापार में भारत का क्रमशः | 
` घटता हुआ भाग | 
(Gradually declining share of India's Foreign 
Trade in the World Trade) 
पिछले कुछ वर्षों में भारत के कुल व्यापार भें मूल्य 
एवं मात्रा दोनों ही दृष्टि से वृद्धि अवश्य हुई है, किन्तु 
विश्व के पैमाने पर इसके निर्यात व्यापार का प्रतिशत 
क्रमशः घटने पर रहा है । ।95! से ।968 के बीच संसार 
का निर्यात 78 अरब डालर से बढ़कर 22 अरब डालर 
हो गया, अर्थात्‌ विश्व के निर्यात व्यापार में इस . अवधि 


` भें लगभग'55 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु भारत के 


निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई। विश्व” निर्यात 


, व्यापार में भारत के घटते हुए आग का अनुमान ` निम्न- 


लिखित तालिका से-लगाया जा सकता है :-- 


विइव-निर्यात में भारत का हिस्सा (दस लाख 
अमरीकी डालर से) >> 
वर्ष विश्व भारत भारत का 
४: ५ ौइअनियात “का सिम सर निर्यात्‌ का निर्यात प्रतिशत भाग 
I95I 7,800 I,6II : 2°l 
I956 _ 9,23000 ,300 k.3 
I96I I,7,4000 -,387 2: 
I967 ],99,000 ,6I4 7058 : 
' ]968 2,.2,600 I,743 0:8 
I970 278,000 900 __ 07. 


कारण भारतीय निर्यातो के मूल्य में घटने की प्रवृत्ति तथा 


अत्य देशों के निर्यात में अधिक तीव गति से वृद्धि की प्रवृत्ति..." 


है। आयात के साथ भी प्रायः यही बात है। 
/ निर्यात प्रोत्साहत-सम्बन्घी प्रयत्न 
(Bxport-Promotion Measures) : 
स्वतंत्नता-प्राप्ति के बाद भारत के आयात सें निर्यात 
की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप 
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विश्व निर्यात में भारत के घटते हुए भाग का प्रमुख र 


= 
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8 भारतीयं ब्थशांसतै. 


` भारत का व्यापारिक संतुलंन इंसके विपक्ष में होते जा रहा से प्राप्त आय का उंपयोग निर्यात व्यापार में विस्तार के _ 
` . हे।अंतएव इस व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता को कम लिए कर। क र 
करने के लिए भारत सरकार निर्यात में वृद्धि के. लिए . इसके अतिरिक्त समिति ने अन्तरराष्ट्रीय मेलों में भाग 
.. विशेष रूप से प्रयत्तशील रही है। इस उद्देश्य से विभिन्न लेने, विदेशी यात्रियों की संख्या में वृधि करने, वस्तु-विनि- 
समय भें विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किये गये हैं। नीचे हम जय व्यापार, राजकीय व्यापार, किस्म-नियन्त्रण तथा 
` इत प्रयस्नों का संक्षिप्त बिवरण भस्तुत कर रहे हैं: तिर्यात के जोखिमों आदि के.सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव 
।. विभिन्न जाँच समितियों को नियुक्ति -सर्वप्रथम दिये। सरकार ने इनमें से कुछ सुझावों को कार्यान्वित भी 
तो निर्यात-सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए सरकार किया है en 
द्वारा समय-समय पर विभिन्न समितियों की . नियुक्ति की 2. निर्यात संवद्धन संगठनों का निर्माण, (7० 8७- ` 
गयी जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं: ' ting up of Export promotion Organisation) :-- 
(क) पोरबाला समिति, 949--इस निर्यात-संवद्धेन हिस त ह क पाऽः कभानिःक लिए 
समिति की नियुक्ति देश-विभाजन तथा दवितीय विश्वयुद् निम्नांकित संगठनों का निर्माण -भी किया गया है : 
से उत्पन्न भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयों के अध्ययन तथा _ ` . (क) व्यापार .मंडल (50470: ०६ 7780०)--मई, 
उन्हें दूर करने के उपाय और साधनों के सम्बन्ध में सुझाव 962 ई० में इस बोर्ड की स्थापना की गयी । इस बोडे - 
. देने के लिए की गयी थी। ; A रे 2 काये. व्यापार बे य के सभी ६ 
EA + रे चार करना तथा उनके सम्बन्ध में सरकार को. उचित 
मत 2 तन. पराम देना तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विशेष- 


भाइ बह बढी अतएव भार कया निर्यात में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना है। . बोड ने 


४ “समय-समय पर निर्यात व्यापार से, सम्बन्धित बस्तुओं तथा 
रा मे किया हैत री 
विशेष वस्तुओं के निर्यात को बढाने के लिए विशिष्ट उपाय अवसरों के विषय में जानकारी प्राप्त करायी है ।:उत्पादन 
सुझाये। समिति व की लागत में कमी करने :की 

` आवश्यकता एवं निर्यात-योग्य वस्तुओं , को -उत्पादन-कर ग गड 
»  _ तथा विकय-कर से पूर्णतः मुक्त करने पर जोर द्या ¡ „` आदि विषयों पर इसने भहत्त्वपूण सुझाव दिये हैं। ब 


(ग) घुदालियर समिति, 96!-तृतीय योजना के की है। बोडे द्वारा कई'समितियाँ भी बनायी गयी हैं जो 
निरयाति-सम्बन्ध्ी लक्ष्यों की-पूर्ति के सम्बन्ध में सुझाव देने विदेशी व्यापार के विभिन्न । हलुओं ह 
के हेतु मुदालियर समिति की नियुक्ति की गयी । इस स Nd ि क 
«समिति ने समस्त आयात-निर्यात व्यापार नीति और कारये- 
` ¬ ` विधि तथा निर्यातासंवद्धन प्रयतो की समीक्षा, की। . के गयी ? नियतका 
' समिति ने कुछ ऐसे सुझाव दिये जिनका सम्बन्ध निर्यात- "यी! इसका प्रमुख कायं निर्यातकों को आवश्यकं - 


FE. 
4. 
i है 
हर 
| 


` प्रोत्साहन से था, जँसे (:) निर्यात-सम्बन्धी उद्योगों के लिए. १ सुझावों 
कच्चा माल, मशीचरी आदि हेतु आवश्यक विदेशी हा हे धुझावों को कार्यान्वित करना है। निदेशालय ने चार 
की व्यवस्था होनी चाहिए । (ॐ) ऐसे अतिरिक्त आयात के ए 
लिए बरायात-निर्यात समता कोष (Im07t-R०7६ : `° 0/०९ बनाये हँ। .. 
 Stabi ization Fund) स्थापित करना चाहिए। (३). ` -(ग) निर्यात 
_ आय कर में तीन प्रकार से छूट देनी चाहिए-(अ) Promotion Aveory Cour :—इसकी 
नियति के लाभ पर करों में छूट (ब) ऐसी छट जिससे फेज्रीय स्तर १र-की गयी है। आ 30200 + 


i i ' निर्यातक एक निर्यात विकास निधि (Export Deve!0- . कै प्रतिनिधि , 
2622 विक - [रहते हैं। समिति सरकार की. 
_ . men R९४९7४०) स्थापित कर सके, और अतिरिक्त फी समीक्षा करती निर्यात नीति 
ह परिय छूट। (8) जो उयो नोत म, देती है।. गै ग सरकार को इस विषय में सलाह 


ज ल गा रियत 
चाहिए र Sl तथा व्याः {को (Regional CO 
Se कि अ ‘ (dorinestic consum- इ 2४09 coun- 
आ र तणा तथा इस कर -बनाकों तथा समस्याओं पर ये सरमितियाँ विचार करती 


nT WO 
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हैं। अपने क्षेत्र की. निर्यात सम्बन्धी समस्याओं पर ये गrading Corporation“ of India) की स्थापना की 

. समितियाँ सरकार का ध्यान आकर्षित करती हैं । महीने में गयी । इस नये निगम को खनिज व धातुओं का व्यापार - 
एक बार इनकी बठक होती है तथा ये अपने-अपने क्षेत्र में सौंप दिया गया । इसी प्रकार सितम्बर, 964 में सेटल 
उद्योग तथा व्यापार-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करती सक्नप ट्रेड कॉरपोरेशन (Metal Scrap Trading Cor- 

हैं और सुझाव देती हैं। समितियों का नेतृत्व स्थानीय 07407) की स्थापना की गयी । इन निगमों के निम्न- 
व्यापारी एवं उद्योग के अवँतनिक' निर्यात-सम्वद्धन सलाह- लिखित. प्रमुख कार्य हैं :--(7) भारत के निर्यात व्यापार | 
कार द्वारा किया जाता है । इस समय वम्बई, कलकत्ता; में वृद्धि करना, (7) परम्परागत निर्यातों के बाजारों को 
मद्रास तथा . अर्नाकुलम्‌ बन्दरगाहों पर ये समितियाँ कायं बनाये रखना; (7) नयी-नयी वस्तुओं के निर्यात के लिए 


कर रही हैं । 


. (ङ) निर्यात-संवद्धन परिषद्‌ (Export Promotion 
- Counc|ऽ)—इन' परिषदों की स्थापना स्वायत्तशासी 


निगमों के रूप में की गयी है। इनमें उद्योग: एवं व्यापार के ८ 


प्रतिनिधि तथा सरकार के प्रतिनिधि होते हैं । ये परिषदे 
'अपने उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्न 
करती हैं । इस समय देश में इस प्रकार, की. ।9 परिषदें 
कार्ये कर रही हैं जो अलग-अलग सूती वस्त्र, काजू, मसाला, 
तुम्बाकू; चमड़ा, रेशम, रेयन, रासायंत्तिक पदार्थे, खेल के 
सामान, फल, इंजीनियरिंग का सामान आदि के निर्यात- 
संवद्धन सम्बन्धी कार्यं कर रही हैं । ° 


(च) वस्तु रण्डल (Gommodit५ B07) -निर्यात 
संवद्धन परिषदों के अतिरिक्त बहुत सी वस्तुओं के लिए 
बोर्ड संगठित किये गये हैं, जैसे टी बोड, कॉफो बोर्ड, सिल्क 
बोर्ड, ऑल इण्डिया हैण्डलूम बोर्ड आदि । ये बोर्ड संबंधित 
वस्तुओं के निर्यात के विस्तार के विषय में सूचना एवं सहा 
` यता देते हैं। ये बोडें निर्यात सम्बद्ध न परिषदों के समान 
कार्य भी करते हैं । कर 


(छ) निर्यात साख एवं गारंटी निगम (7 he Export 
" Credit and Guarantee Corporati0n)—इस निगम 
की:संथापना सितम्बर, 957 में की गयी । यह निगम 
निर्यातकों को उन जोखिमों के लिए बीमा-संबंधी सुविधाएँ 
प्रदान करता हैं जो सामान्यतया साधारण बीमा कंपनियों 


द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं। निर्यातकों को निगम द्वारा , 


बैंकों से इसकी निर्यात साख गारण्टी पॉलिसी (£207 
-_ Credit Guarantee Policies) के आधार पर ऋण भी 

, दिलाया जाता है । निगम सन्तोषजनक ढंग से काय कर 
रहा है तथा इसके द्वारा निर्यात प्रोत्साहन में पर्याप्त सहा 
यता मिलती है। ` 


_ (ज) राज्य व्यापार निम (52९ Trading Cor- 

. ०ःa।०7) . इस निगम. की स्थापना ।8 मई, 956 को 
- निर्यात सम्वद्धन तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात करने 

` के उद्देश्य से की गयी थी । इसकी स्थापना एक सरकारी 
कम्पनी के रूप में ] करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ 
की गयो । इसी आधार पर अक्तूबर, ।963 में एक 'खनिज 
एवं घातु व्यापार निगम" (Mineral and :-ietals 


जाता 


बाजार की तलाश करना तथा (४) अपने विभाग से 
सम्बद्ध आवश्यक वस्तुओं का आयात करना । 


- राज्य व्यापार निगम की सहायक संस्था के रूप में 


'हस्त-कला एबं हाथ कर्षा निर्यात निगम (4०५7! ` ` 


~and ‘Handloom ‘Export Corporation) हुस्तकल्ाः 
की वस्तुओं के निर्यात-संवद्धन के लिए प्रयत्न. करता है। 

'(झ) निर्यात निरीक्षण परिषद्‌ निर्यात अधिनियम, ` 
]963 के अन्तर्गत एक भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्‌ 
की स्थापना की गई हैं । इस परिषद्‌ में व्यापार एवं उद्योगों 
के प्रतिनिधि तथा तकनीकी विशेषज्ञ रहते हैं । परिषद्‌ को , 
सरकार द्वारा ऋण, अनुदान आदि के रूप में आथिक 
- सहायता मिलती है।' परिषद्‌ ने किस्म नियन्त्रण का कार्ये 
भी प्रारम्भ किया है। इसने माल के लदान के पुवं निरी 
क्षणं तथा वस्तुओं के परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने 
का कार्यं भौ प्रारम्भ कर दिया ह। 

(3) तिर्षात-प्रोत्साहत सम्बन्धी सहाँयता-वत्तंमान 
समय में निर्यात संवद्धोन के लिए कुछ निर्यात प्रोत्साहन 
योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके अन्तर्गत 
'निर्यातकों को निम्नांकित प्रकार की सुविधाएँ प्रदान को 
जाती हैं:  . .- = 4 

(क) कच्चे माळ एवं पुओं. का -आयात-निर्यात किये . 
गये माल का एक निर्धारित प्रतिशत मूल्य उन कच्चे पदार्थों 
तथा पुर्जों के आयात के लिए उपयोग करने की अनुमति 
दी जाती है जिनकी आवश्यकता निर्यात सम्बन्धी वस्तुओं | 
के उत्पादन मों पड़ती है। आयात करने का यह अधिकार ' 
सामान्यतः निर्यात होने वाले माल में प्रयुक्त हुए आयातित _ 
माल के दुगुने परन्तु निर्यातों के जहाज़ पर पड़ने वाले | 
मूल्य हे 759/ से कम के आधार.पर निर्धारित किया - 

I _- ; 
„ (ख) मशीनों का आयात--इस आयात अधिकार का - 
एक भाग सामान्यतः ।तर्यात के जहाज पर मूल्य के 0'|. | 
तक उन मशीनों एवं पुजो आदि 'के आयात करते मों 
उपयोगं करने की अनुमति दी जांती है जिनकी आवश्यकता ' _ 
पुरे बदलते अथवा आधुनिकीकरण. के लिए पड़ती है। |. 
कृषि, बगान, खनिज तथां निर्माणकारी उद्योगों के निर्यात _ 
करने वाले अंग के आधुनिकीकरण के सिए आवश्यक ' 
मशीनें मेंग्ाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है |” 
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अग्रिम लाइसेंस देने की अनुमति भी दी 


t 


जातेहे। 


` अनुमति मिलती है; परन्तु वह आयातित माल उसी निर्यात 
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भारतीये अंथंशोस्तं 
य रिस्यितियों [में .. () रजिस्टडं निर्यातकों को निर्यात के बदले आयातं 
(ग) अग्रिम लाइसेंस-कुछ विशेष जाती है जिससे ह अधिकार दिया आ br ल 
"सम्बन्धी वायदों की पूति के लिए le की गयी वस्तु के निर्माण में लगांयी गयी आयातित 
र ष हा यला क य क चर 
हि astage अ 
(१ ० ९:७१ बोले पद च _ बाली वस्तु की मात्रा का निर्णय अधिकार करेगे । 


बेचना--निर्यात-संवर्द्ध त . (ॐ) जो निर्यातक स्वयं निर्माणकर्ता नहीं हैं वे उस 

Lo pu Roa Sd ` संस्थात के नाम की घोषणा करेंगे जिनसे वे निर्यात करने 

निर्यातक को अपने कारखानों में प्रयुक्त करने की.ही के लिए माल खरीदते हैं, जिसके आधार पर.ऐसे निर्माण- 
कर्ताओं को आयात के लिए लाइसेंस दिए जा सक । 


संवद्धोन योजना के क्षे में आने वाले किसी अन्य ऐसे | () निर्यात उद्योगों को पूंजीगत वस्तुओं तथा अन्य ` 
निर्माता को बेचा भी जा संकता है जो सीधे निर्यात करता आवश्यक वस्तुओं के आयात कें लिए प्राथमिकता दी 
है या निर्यात के लिए अपना माल दूसरों को बेच देता है। जायगी । 


` (न) देशी कच्चे भाल को सुविधा--निर्यात संदवंन 6४) कच्चा जूट, कच्चा चमड़ा आदि वस्तुएँ 0. 0. 
[ वा कुछ देशी क शा शराव, .... के अन्तगेत सम्मिलित कर दी गयी हैं। . 
चादरें आ यती दरों पर | 
ना परत किए रा शमी (भ कि 
' (छ) कर-सम्बन्धी रियायतें-कर-सम्ब॒न्धी रियायतों श्यक सामग्री अधिनियम” के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया 
' के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं के आयात कर में वापसी की गया है, जिससे कच्चे माल के वितरण में निर्यात उद्योगों 
सुविधाएं भी दी गयी हैं । साथ ही, निर्यात से प्राप्त आय को प्राथमिकता दी जा सके। , * 
जा र नकम भी कही को hi Wd) हिन्दुस्तान स्टील. लिमिटेड के अन्तर्गत "9६७९ 
ह (ज) ऋण-सम्न्बघी सुविधाएं-सन्‌.962 में निर्यातकों sa RT गयी है, 
विधाएं - य॒ जी स्टील तथा इससे सम्बन्धित गं के में 
न Ln देने के लिए सरकार ने एक अध्ययन का प्रयत्न करेगा । र उ तक यातेः दि 
निर्यातों को परोत्माहन देने के pi vo . (४) जिन वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाएँ अनु- 
सम्बन्धी सुविधाएँ दी गयी है। Fe स हा (Cash assistance) 
निर्यात Fr । जिन वस्तुओं को अवमुल्यन के : पर्व 
| Ss के ह तया भाड़े-सम्बन्धी /६।९०७॥ या Eo प्रत्यक्ष जगा जप, सुविधा 
परिवहन। की पर्याप्त सुविधाओं (म दी जाती थीं, उन्हें अब नकद सहायता दी जायेगी । 
बधन भत्व BEE होय इता कावा वस्तु के £-०. ७. मूल्य के ]0 से 20 ` 
परयत मात्रा में सुविधाएँ देने की व्यवस्था की गयी है। | इस्पात, ह Lm सप स्टोल, लोहा तथा. 


अवमूल्यन के पश्चात्‌: विर्यात-संवद्धन की नीति- वस्तुओं को द्री. जायेगी ।. स्क्र पस्टील के लिए. निर्यात 


_ (Export Promotion Policy after the D९४॥[०३- - सहायता 09/, हुई ए नि 
tic 5, न 7 श्र 2 # कुछ चुनी . 
ह इ छ ील्ाहन शोचनाए जा से स्थगित दपीज़यागी। , लिए 0% 
र । इससे नियतिकों में अनिश्चिता का . (४) इंजीनियरिंग, वस्तुओं र के हे 
5 पह अ डि लदा , रु so निर्यात में विभाजित किया गया है। स्तुओं को तीन समूहों में 
ak योजनाएं i £) कं प्रोत्साहन _ वस्तुओं 
को बाद में एक-एक कर आवश्यक संशोधन के साथ वित के लिए नकद सहायता की मात्रा । 5%, 


प्रथम समूह के अन्तर्गत आने 


5 _ गयी वाणिज्य मन्त्री ने 6 अगस्त, 7966 हद के लिए 5/ तथा तृतीय समूह 
लि 209, त ह्‌ के लिए 
कतमा समय में भो नयी नीति की घोषणा की व र a a 
ब तत्व बे: न है। इस. नीति | के निम्न: संहायता की मात्रा व 


£ 
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भारंत का विदेशी व्यापार 


भारत सरकार को उपरोक्त निर्यात प्रोत्साहन: सम्बन्धी 
नीति सवंथा उपयुक्त है। इससे निर्यातको को प्रोत्साहन 


मिला है तथा निर्यात-व्यापार में कम मूल्य दिखानें की. 


्रवृत्ति (५०५९r-in४०।०।०६) रोकने में भी सहायता मिली 
है। विपणन विकास कोष (Marketing Development 
Fund) से ।972-73 में निर्यातकों को 62 करोड़ रुपये 
की सहायता दी गयी थी। 973में व्यापार मंत्रालय 
के अंतर्गत एक निर्यात उत्पादन विभाग (E5०! Pr0d- 
uction Department) खोला गया था। आशा है 
भविष्य में यह नीति और अधिक सफल सिद्ध होगी । 


, भारत के प्रमुख निर्यात (करोड़-रुपये में) 


` वस्तुएं 960-6] 965-66 
चाय 295.5. 24I.] 
जूट की निर्मित वस्तुएं - 283.8 383.9 | 
सूत्री-वस्त्र 20.8 , II6.9 
खनिज लोहा 35.7. 88.4 
'चमड़ा तथा चमड़े के सामान 52.4 59.7 

` कपास-कच्चे तथा व्यर्थं 8.9 ` 28.4 

. 33. 44.4 


. तम्बाकू-कच्चा ट 
अब भारत से निर्यात की जानेवाली कुछ प्रमुख वस्तुओं 
का निम्नं विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


(!) जूट का सूत एवं निर्मित वस्तुएं (Jute yarn 
and manufactures ) --भारतीय निर्यात-व्यापार में 
जूट के सूत एवं. निर्मित सामान का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है | जूट के समान विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के प्रमुख 
साधन हैं। देश-विभाजन के फलस्वरूप कच्चा जूट-के उत्पादन. 
का अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया जिससे भारत 
आजकल कच्चे जूट का आयातक हो गया । किन्तु जूट के 
सामान का भारत आज भी विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक 
देश है । विभाजन के पश्चात्‌ भारत के जूट के सामानों के 
निर्यात में कमी की आशंका हो गयी थी ! इसके फलस्वरूप 
सरकार द्वारा जूट के निर्यात को तरह-तरह से प्रोत्साहन 
प्रदान किया जा रहा है । !955 ई०' म पाकिस्तानी रुपये 
के अवमूल्यन के पंश्चात्‌.जूट के सामान के निर्यात पर से 
कर हटा लिया गया। जूट के निर्यात क संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा अन्य अल्प मुद्रावाले देशों में प्रोत्साहित करने 
के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयत्न कर रही है । . किन्तु 
पिछले कुछ वर्षों से जूट-निर्यात के सम्बन्ध में भारत की 
स्थिति विशेष अच्छी नहीं ह क्योंकि देश में जूट का 
उत्पादन-व्यय बढ़ गया है । साथ ही, विदेशों में जूट की 
स्थापनापन्न ps ` की खोज की जा रही है तथा पाकि 
- स्तान आदि 
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` वस्तुओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यहाँ 


| में भी जूट-उद्योग का विकास . हो रहा - 
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. भारत से निर्यात एवं आयात की मुल्य वस्तुएं 


(Chief Articles of India's Export and Import) 

अब भारत के निर्यात एवं आयात की मुख्य वस्तुओं 
का विवेचन भी आवश्यक है । हमारे देंश से कुछ विशेष 
प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तथा आव- 


. श्यकतानुसार कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का आयात 


भी किया जाता है। : 
भारत से निर्यात को जानेवाळो बस्तुएं (C०£ Aए- 


" ticles of India's Export) :—भारत से निर्यात की 


जानेवांली प्रमुख वस्तुओं का अन्दाजा निम्नलिखित 
तालिक़ा' से लगाया जा सकाता है :-८ 


I976-77 


[भ्र०-7 973-74 

° 48.0 ` I46.0 292.9 

I90.0 227.5 200.8 

II8.0 236.0 603.] 

HS DER 33.0 238.5 

87.0 72.2 263.5 

* I6.0 37.0 ` 38.7 

ड 3.0 68.4 96:6 
है। इन सब कारणों से आज जूट के विदेशी व्यापार में 
` भारत की स्थिति सन्तोषजनक नही है । फिर भी सरकार 


द्वारा जूट उद्योगं को विशेष सहायता दी जा रही है जिससे | 
इसके उत्पादन व्यय में कमी तथा किस्म में सुधार ह सके। 
आज भी भारत के निर्यात व्यापार में श्‌ एवं जूट की बनी 
कुल निर्यात का . 
पहले ।8 से 20 प्रतिशत भाग जूट की वस्तुओं का ही 
होता था । किन्तु अब यह घट कट 4 प्रतिशत हो गया है। 
संयुक्त राज्यं अमे रिका, आस्ट्रे लिया, अर्जन्टाइना, ब्रिटेन तथा 
कनाडा आदि देशों में यहाँ से जूट की वस्तुओं का मुख्य रूप .. 
से चिर्यात किया जाता है। ।976-77 ई०- में यहाँ से प्रायः , 
20! करोड़ रुपये मूल्य के जूट की निर्मित वस्तुओं का निर्यात 
हुआ था जो कुल निर्यात का 4 प्रतिशत भाग था। 

(2) चाय (7०६) >भारतीय निर्यात में चाय का भी - 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । पहले यहाँ के कुल निर्यात का प्राय. ।5 से 
8 प्रतिशत भाग का ही होता था । भारत विश्व में चाय - 
का सबसे बड़ा निर्यातक देश है । किन्तु, पिछले कुछ वर्षों ` 
से भारतीय चाय के निर्यात में विशेष कमी हो रही है जो 
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। ।97677 ई० में प्रायः 
293 क्रोड. रुपये की चाय का निर्यात हुआ था जो कुल 
निर्यात का- केवल 6: प्रतिशत भाग था। ब्रिटेन भारतीय , | 
चायका सबसे बड़ा ग्राहक 'है-। इसके बाद अमेरिका, कंताडा | 
तथा आयरलेंड आदि देशों का स्थान है। न | 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyabtaya Collection. 
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(3) सुतो-चस्त्र (Cotton Manufactures): भारत 

' के pes में सूती वस्त्न का भी महत्वपुण -स्थान 

है। भारतीय निर्यात में इसका आजकल प्रथम स्थान 

` हो गया है। ।976:77 ई० में प्रायः 603 करोड़ . रुपये 

. के सूती-चस्त्र का भारत से निर्यात किया गयाथा जो 

' कुल निर्यात का ।2 प्रतिशत भाग था । इसके अतिरिक 

55 करोड़ मूल्य के सूती धागे का निर्यात हुआ था। 

भारतीय कपड़े का निर्यात मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया; 

' दक्षिणी अफ्रिका, मध्य-पूर्वं एशियाई देशों, सीलोन; 

` इन्डोनेशिया, नाइजौरिया तथा न्यूजीलैंड आदि देशों में 

'किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त निर्यात 

विकास परिषद्‌ सूती-वस्त्र के निर्यात विकास में विशेष, 
` ख्पसे प्रयत्नशील है। | SR 

(निर्यात की अभ्य वस्तुएं :--अभ्य वस्तुओं के अन्तगेत 

- भारतः से कच्ची तथा बेकार कपास (८2!07-78% 27 

४४९) का भी. निर्यात किया जाता है। विभाजन के पूर्व 

सारत कपास का एक प्रमुख निर्यातक देश था; किन्तु 

र B) ` विभाजन के बाद इसकी स्थिति में आमूल. परिवत्तंन हो 

गया । “अब यहाँ से थोड़ी-बहुत कपास का' जापान. एवं 

इटली में' निर्यात भी किया जांता है। 976-77 ई० मे: 

यहाँ से 39 करोड़ रुपये की कपास का निर्यात हुआ था. 

तम्बाकू :-भारत विश्व में तम्बाकू का भी प्रमुख नियतिक 


` ` का निर्यात किया जाता है। ब्रिटेन भारतीय तम्वाक्‌ का 
$ अयु ग्राहक है। ।976-77 ई० में भारत से प्रायः 97 करोड़ | 

मुल्य की तम्बाकू का निर्यात किया गया था । लाह :- 

भारत से लाह का भी बहुत अधिक मात्ना में निर्यात किया 


जाता है । विश्व-में भारत लाह (7.80) का सबसे बड़ा . -* 


उत्पादक एवं निर्यातके 'देश है। 966-67 ई० में यहाँ से 
प्राय: 3:8 करोड़ रुपये की लाह एवं गोंद आदि का निर्यात 


. (Iron ०7९) निर्यात किया गया 
$ इसके 


- देश है । . प्रतिवर्ष यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में तम्बाकू | 
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अर्थशास्त्रे . | * 
निर्यात किया जाता है जिनमें मैंगनींज, लोहा तथा अश्न्॑क 
का प्रमुख स्थान है। कच्चा लोहा भी भारत से प्रतिवर्ष 
जापान आदि देशों में निर्यात किया जाता है। 976-77 
ई० में यहाँ से कुल 239 करोड़ रुपये का कच्चा लोहा 
था । पिछले कुछ वर्षों से 
निर्यात में अत्यधिक “वृद्धि हुई। . अभ्रक के 
उत्पादन में भारत का विश्व में सर्वप्रथम स्थान है । , यहाँ 
से बहुत बढ़ी मात्रा में अभ्रक (3\/८). अमेरिका, जमेची 
तथा ब्रिटेन आदि देशों को निर्यात किया जाता है । 976- ` 
77. ई० में यहाँ से प्रायः ।7 करोड़ रुपये मूल्य के 
अभ्रक'तथा अभ्रक की वस्तुओं का निर्यात किया. गया 
था। भारत से कच्चे मैंगनीज (277९5९. 07०) का 


` झी बहुत -बड़ी मात्रा में अमेरिका, जमनी तथा ब्रिटेन 


आदि देशों को निर्यात किया जाता है।. विश्व के मैंगनीज 
उत्पादक देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। 976-77 
` ई० में यहाँ सेकुल ।:9 करोड़ रुपये के मैंगनीज का निर्यात - 
किया गया था। आजकल चीनी का भी निर्याय दृढ़ गया 
है।  975-76 में 4।2 करोड़ रुपये मुल्य की चीनी का 
निर्यात किया गया था । | ः 
सरकार की ओर से पहले निर्यात प्रोत्साहन (859- 
ort promoti07) पर पर्याप्तं जोर दिया जा रहा: था। 
जून, ]966 ई० में.रुपये के अवमुल्य के बाद से हर प्रकार 
के निर्यात प्रोत्साहन को थोड़े समय के लिए स्थगित कर 
दिया गया था, किन्तु पुनः .निर्यात-प्रोत्साहन के लिए 
विभिन्न श्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इनकी सवि- 
स्तार. व्याख्या पिछले पृष्ठीं में की गयी है । 
भारतीय आयात की मुख्य वस्तुएं 
का ब India’s Import) 
भारत भत्िवषे विदेशों से कुछ वस्तुओं का आयात 
भी करता है। विदेशों से की जार ग 


न आयात की वस्तुओं में 
. किया जाता था। भारत से कुछ खनिज-पदार्थों का भी निम्नाकित. प्रधान हैं :-- रु हे उ 
ह मारत के प्रमुख आयात (करोड़ रुपये में) (अवमूल्यन के बाद की दर्‌ से) | 
SS जरतुएं I95556 I960-6I i965-66 ,%9-0 - 
EE से ' “06 ...969-70. ` 973-7 
2 खाद्यान्न तथा खाद्यान्न की वस्तुएं 48°I 285:7 ‘5078 2930 .. Fe 5° 
: मशीन तथा बिजली के समान I642 :5I0°4 _ °` 6600: - 396-0 629:0 884 
५ न कं; 58°] I28:8 72:8 83:0 59% I29°5 . 
sp FMT ° ITS Td ‘elo ३ 
खाद एवं रासायनिक पदार्थे 49:2 499 .  I837 ° I950: 3570 ` _977 


So Fb प्रमु मदों का निम्न वितरण प्रस्तुंत किया 


' एवं पृ जीगत भालों का उत्पादन प्रारम्भ से ही 
होता हैं। अतः, इनकी आवश्यकता की पृत्ति : 
रूप से विदेशों हर 'ही आश्रित रहना 


इ 'मशीने तयाः बिजली के सामान :-_भारत में 


पड़ता है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है त 
कुछ वर्षों से हमें मशीनों के हर pr 
करना Hd रहा है। ` 
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करा 


` 


77 Hs में भारत में कुल 832 करोड़ “रुपये की मशीनें, 

जिनमें बिजली के यन्त्र भी शामिल थे, का आंयात किया 

गया था । ब्रिटेन एवं अमेरिका ही मुख्य रूप से हमारी | 

मशीनों की आवश्यकता की पूत्ति करते हैं। पाँचवीं 

पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर अधिक जोरः 

. देने के कारण मशीनों के आयात में अधिक वृद्धि की आशा 
की जाती है। .. 


. (2) खांद्ान्न :--भारत में पिछले कुछ वर्षों से बड़े 
पमाने पर खाद्यान्न का भी आयात करना पड़ रहा है। 
द्वितीय महायुद्ध के वाद देश में खाद्यान्न का. सामान्य 
'रूप से अभाव होने लगा । इस खाद्य-संकट के बहुत- 
से कारण हैं जिनमें वर्मा का भारत से पृथक्‌ होना, -देश- 
विभाजन तथा जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि आदि विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। खाद्यान्न: के इस अभाव को 
दूर करने के लिये हमारे देश में प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में 
खद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। भारत प्रतिवर्ष 
बहुत अधिक माला में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, 
` - अर्जेन्टाइन[ तथा आस्ट्रेलिया: से गेहूँ एवं बर्मा, स्याम 

तथा चीन आदि देशों से चावल का आयात करता है। 
देश के विभाजन के बाद ।947 ई० में 30 लाख टन, 
950 ई में 2! लाख टन तथा ।95! ई० में 30 _लाख 
टन खाद्यान्न का आयात करना पंडा था। इसके बाद 
953. ई० में देश में खाद्यान्न की उपज में पर्याप्त वृद्धि 
हुई जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न के आयात में कमी हो 
गयी । ` किन्तु पुनः ]957० -के बाद देश में खाद्य- 
संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसे दूरी करने के लिए 
उस वर्ष 35:8 .लाख' टन खाद्यान्न का आयात करना 
पड़ता था। आगे चलकर ।965-66 में मोटे तौर पर 
309-] करोड़ रुपये तथा 967-68 ई० में 58:3 करोड़ 
रुपये के ल के खाद्यान्न का आयात किया गया था । 
. 97-72 ई० में खाद्यान्न का आयात घटकर !28 
करोड़ रुपये रहगया । किन्तुपुनः 973 में खाद्यान्न के उत्पादन 
में कमी के कारण 973-74 में 529 करोड़ रुपये. तथा 
.]974-75 में 850 करोड़ रुपये.तथा ।975-76 में ` ।399 
, करोड़ रुपये के खाद्यान्न तथा खाने के तेल का आयात 
करना पड़ा था । '. 
(3) कपास :--विभाजन के पूर्व भारत कपास का 
मुख्य रूप से निर्यातक देश म कि विधा के बाद 
. यह इसका आयातक हो गया है । जन के फलस्वरूप 
रा के अधिकांश क्षेत,-विशेषतः लम्बी रेशे 
वाली कपास-उत्पादन के क्षेत्र साल्ल सब 
` सूती-वस्ल के प्रायः सभी कारखाने भारत में ही रह गये। 
फलस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष .मित्न तथा पाकिस्तान आदि 
रेशों से कपास का आयात करना पड़ रहा है। पंचवर्षीय. 
- योजनाओं के अन्तर्गेत कपांस- के. उत्पादन को बढ़ाने पर 
- भी पूरा-पुरा जोर दिया जा रहा 
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है। फिर भी अभी भारत - 
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पूर्णरूप से इस क्षेत्र में आत्मत्तिभेर नहीं बन पाया है। किंतु 
अब देश में कपास का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है 
जिससे इसके आयात में कमी हो रही है। इस 'त्रकार 


` .952 ई० में प्रायः ।5 करोड़ रुपये की कपास का 


आयात किया गया था जबकि 973-74 ई० में केवल 52. 
करोड़ रुपये की कपास का ही आयात हुआ |: 


(4) जूट :-विभाजन के पूर्व भारतं को जूट के 


` उत्पादन में विश्व में एकाधिकार प्राप्त था, 


विभाजनःके परिणामस्वरूप अब भारत को कच्चेजूट नी 
आयात करना पड़ता है। पंचवर्षीय. योजनाओं 'में .' 
जूट के उत्पादन में वृद्धि पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा | 
है। किन्तु अभी तक इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता नहीं ' 
मिल पायी है । ` अतएव भारत को आज: भी प्रतिवषं 
पर्याप्त मात्रा में जूट का आयात करना पड़ता है। किंन्तु 
अब जूट का आयात प्रायः समाप्त हो गया है। , 

(5) पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम का बहुत 
अधिक अभाव था । इस अभावकी पूति कै लिए देश में प्रतिवर्ष 
अत्यधिकमात्ा मेंपेद्रोलियम का विदेशों से आयात करना पड़ता 
है। 969-70 . ई० „में भारत में कुल 37:9 करोड़ 
रुपये के विभिन्न प्रकार के खनिज तेल का आयात किया _ 
गया था। भारत प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्ता में पेढ़ों- 
लियम का आयात बर्मा, ईरान, ईराक आदि देशों से 


` करता है। 'इधर खनिज तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि . 


के कारण हमारे आयात के मूल्य में वृद्धि हुई। उदाहरण: 
के लिए 973-74 में 56 करोड़ तथा. 974-75 
में ।57 करोड़ रुपये तथा 975-76 में ।226 करोड़ 


रुपये के खनिज तेल का आयात करना पड़ा था । | 


अन्य चस्तुएं :-इनके अतिरिक्त भारत में अन्य 
वस्तुओं का भी आयात होता है। इनमें इस्पात का प्रमुख 
भारत में इस्पात का अभी आवश्यकता से 
कम उत्पादन होता है जिसे पूरा करने के लिंए प्रतिवर्ष 
विदेशों से इस्पात का आयात किया जाता है। १975- 
76 भें 306 करोड़ रुपये का लोहा तथा इस्पात का आयात 
हुआ था । ' भारत में कागज, विशेषतः अखबारी कागज, 


(Newsprint) का भी अभाव है जिसे पुरा करनेके | 


लिए प्रतिवर्ष कागज का भी आयात करना पड़ता हैं। 
I976-77 ई० में यहाँ 62 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रकार | 
के कागज का आयात हुआ था । इनके अतिरिक्त रासा- | 


यनिक पदार्थ, दवा आदि का भी प्रतिवषं बड़ी मात्रा में | 


यायात किया जाता है। ।973-74 में 352 करोड़ रुपये के 
रासायनिक पदार्थों का आयात हुआ था । ।975- 6 में _ 
556 करोड़ रुपये मूल्य की खाद का आयात किया गया था। | 
आरत का कुछ देशों के साथ व्यापार | 
(India’s Trade with some Important Countries) _ 
अब विश्व के कुछ प्रमुख देशों के साथ भारत के 
विदेशी व्यापार की व्यवस्था की जायगी । | 
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. टेन के साथ व्यापार :-आज भी भारत के 54 
व्यापार में ब्रिटेन. की ही प्रधानता है। पिछले ठच व का 
से इस स्थिति में कुछ परिवत्त न अवश्य हुआ है हे 
आयात तथा निर्यात दोनों में ब्रिटेन का महत्त्व धीरे-धीरे, 
` चटरहा है। -निम्तांकित तालिका से भारत का ब्रिटेन के 
साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता न्‍ 
वर्ष आयात" 
रा हे पिलत का प्रतिशत 
:909-4 (असत) 02.8 *95"] 
I947-48 27:5 99.5 
960-6I .]9- 26. 
. 969-70 6.4. 7 
978-74 8:4 ।0:4 . , 
976:77 6.4 I02 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत का ब्रिटेन 

से आयात दिनःप्रति-दिन घटता हीजा रहा है जबकि निर्यात 
में कोई विशेष परिवत्त न नहीं हुआ है । ब्रिटेन से प्रतिवर्ष 
मशीनें: रासायनिक पदार्थ, मोटर गाड़ियाँ, दवा तथा रंग 
आदि का आयात किया जाता है और .बदसे में .भारत 
चाय, जूट की बनी वस्तुएं, तिलहन आदि का निर्यात 
करता हैं । 976-77 ई० मे ब्रिटेन से कुल 32] करोड़ 

रुपये की वस्तुओं का आयात किया गया था तथा 570 
करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। 
- 976-77 में भारत के कुल. निर्यात व्यापार में ब्रिटेन का हिस्सा 

~ ]0:2 प्रतिशत तथा आयात में 6:4 प्रतिशत था। इस 
प्रकार आज भी हमारे विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का प्रमुख 

स्थान है । न्‍ 
संयुक्त राज्य अमेरिका (I's Trade With U. 

5. ^.) :-द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत का संयुक्त राज्य 


_ 


हे 4 


अमेरिका के साथ कम व्यापार होता था एवं ` 
युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन की आथिक ज अस्त- 
व्यस्त होने के कारण हमारे बिदेशी व्यापार में संयुक्त राज्य 
अमेरिका का महत्त्व बढ़ने लगा है। निम्नाकित तालिका 
` सेभारत के विदेशी व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका का 
__ महत्त्व स्पष्ट हो जाता है— -, ड 
* बर्ष कुल आयात . कुल तिर्यात 
2 का प्रतिशत --, का प्रतिशत 
.. 95L-52 33:0 ` स्‍85 `" 
:  960:6] . 28-7 Ie 
29-3 I6.9 
- I69 I3:8. 
2I:0 LI:0 | 


[र „ औजार, 
- दवाएं हा गेहें आदि का आयात तथा कच्चा जूट 


अमड़ा, मशाला, अभ्रक, मैंगनीज ' एवं 


~ 


[ सा साथ ही, भारतीय वस्तुएँ पाकिस्तान 


भारतीय अर्थशास्त्र - _ 


लहन आदि का निर्यात करता है। पंचवर्षीय योजनाओं 
Ct के लिए अमेरिका से मशीन एवं औजारों का 
अध्यधिक मात्रा में आयात किया जाता है। साथ ही, 
खाद्यान्न के अभाव को दूर करने के लिए गेहूँ का भी प्रति 
वर्ष अमेरिका से पर्याप्त. मात्रा में आयात किया जा रहा 
है। -976-77 ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका से 056 
` करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात तथा 550 करोड़ रुपये 
-की वस्तुओं का निर्यात किया गया था । उसनवर्ष भारत के 
आयात व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा 2]"0 

प्रतिशत तथा निर्यात में ।2'0 प्रतिशत था। 


भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार '([4।2'5 
Trade with Pakistan)-:— विभाजन के फलस्वरूप 
भारत को .भारत संघ एवं पाकिस्तान दो पृथक्‌ राष्ट्रों में 
विभाजित कर दिया गया। देश-विभाजन के फलस्वरूप 
भारत में कुछ वस्तुओं का अभाव-सा हो गया जिनमें कच्चा 
चू एवं कपास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अतः भारत 
को इन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। भारत को 
कच्चा जूट के लिए पाकिस्तान पर ही मुख्य रूप से निर्भर - 
करना पड़ता है। विभाजन के फलस्वरूप दोनों देशों का 
व्यापारिक संबंध प्रारम्भ में अच्छा नहीं रहा । देश-विभा- 
. जन के पश्चात्‌ साम्प्रदायिक दंगे तथा बड़े पेमाने पर 
उथल-पुथल के फलस्वरूप दोनों देशों का व्यापार बन्द-सा 
हो गया । मई, ]948 ई० भारत एवं पाकिस्तान के बीच . 
एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों के आयात 
एवं नियति के परिमाण का उल्लेख (Qunatitative des- 
०ए०४०॥) किया गया । यह तय हुआ कि दोनों देशों के 
मुद्रा का विनिमय साम्य-दरपर होगा तथा किसी प्रकार का 
विनिमय-नियन्त्रण नहीं रखा जायगा । भारत पाकिस्तान 
से जूट, कपास, सेंधा नमक, फल तथा चमड़ा आदि का 
-आयात करता था तथा पाकिस्तान को बदले में कपड़ा, 
जूट के सामान, कोयला, लोहा, सरसों . का तेल इत्यादि 
निर्यात करता था | किन्तु, पाकिस्तान ने उक्त समझौते का 
उल्लंघन कर भारत से जानेवाली वस्तुओं पर आयात कर 
लगा दिया जिससे भारत को भी ऐसा ही करना पड़ा । . 
पुनः जून ]949 ई० में दोनों देश के बीच एक व्यापारिक 
ह हुआ इसके अनुसार. दोनों.देशों के बीच कोई _ 
नशे व्यापार नहीं हो सका । इसी बीच सितम्बर, ]949 


Se रुपये का अवमुल्यन हुआ किन्तु पाकिस्तान 


मुरा का अवमुल्यन नहीं किया.। इससे 
पाकिस्तानी वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य वा 
| में सस्ती हो 
इससे दोनों देशों का व्यापार 
सका। -फलत:अप्रौल, !950 ई 
एक अल्पकालीन व्यापारिक 
पाकिस्तान भारत को 8 ला 


सुचार रूप से नहीं चल 
° में दोनों देशों के बीज 
समझौता हुआ जिसके अनुसार 
ख गॉठ,कच्चो जूट के सामान, . 
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. सूती-वस्त्र, कोयला, लोहे का सामान आदि देता है। किंतु, 
` यह व्यापारिक समझौता भी सफलतापुर्वक काम नहीं कर 


सका । अतः सितम्बर, 950 ई० में इसका अन्त हो गया |- 


पुनः जनवरी, ।95! ई० तक के लिए एक दूसरा : व्यापा- 
रिक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने पाकिस्तान 
से कच्चा जूट एव कपास का आयात किया तथा पाकि- 
` स्तान को जूट का सामान,. कोयला एवं सूती वस्त्र आदि 
निर्यात किया । निर्यात एवं आयात की कुछ वस्तु को 0. 
G: L. (Open General Licence ) में रख दिया 
गया । पुनः अगस्त, 952.ई० में एक समझौता हुआ । 
इसी प्रकार दोनों देशों के वीच व्यापारिक समझौते होते 
` रहे। ।955 ई० में पाकिस्तान ने भी अपनी मुद्रा का 
अवमूल्यन किया जिससे दोनों देशों के व्यापार में विशेष 
प्रयति हुई। अन्तिम. समझौता जनवरी, 957 ई० में 
हुआ । इसके अनुसार दोनों देशों ने आपसी व्यापार को 
बढ़ाने का वादा किया । सांथ ही, यह निश्चित किया कि 
दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार पूर्ववत चलता रहेगा । 
प्रत्येक 6 महीने के बाद उक्त समझोते के कार्यान्वयन पर 
विचार करने की बात तय हुई। ; 

भारतं एवं पाकिस्तान के बीच गत कुछ वर्षों में 
व्यापार का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका से लगाया जा 
सकता है :- ` : 

भारत-पाकिस्तान का व्यापार (करोड़ रुपये सें) 


वर्ष आयात निर्यात . व्यापारिक शेष 
I950-5I 43-9 30:6 ` —]0.3 
9555-56 27] 83, —I8:8 
.I960-6 4-0 . ]0:3 ज्म 
l96k-62 I3°9 9.4 - —4°5 
I965-66 : 57 .4°9 —0°8. 


. इसके अतिरिक्त अन्य देशों के साथ भी भारत का 
व्यापार होता है। भारत के विदेशी व्यापार में आजकल 
आस्ट्रेलिया का-भी प्रमुख स्थान है। 965-66 मे 
आस्ट्रेलिया से कुल 24" करोड़ रुपये की सस्तुओं का 
आयात तथा |77 करोड़ रपये की वस्तुओं का निर्यात 
किया गया था । जापान तथा कनाडा का हमारे विदेशी 
व्यापार में प्रमुख स्थान है। आजकल भारत का मध्य-पूर्वी 
एशियाई देशों तथा रूस केसाथ व्यापार भी दिन-प्रति-दिन 
बने जा-रहा है। . ' a हर 

निम्तांकित तालिका से ]955-56 तथा .]976-77 . सें 


प्रमुख देशों के साथ भारत के विदेशी व्यापार का अन्दाजा ' 


लगाया जा सकता है :-- 


भारत का कुछ देशों के साथ विदेशी व्यापार 
: द ( करोड़ रुपये में ) 
. देश निर्यातः . आयात 
]955-56 ]976-77 ]955-56 I976-77 
66.3. 50] IT 32.8 


आ 


- ब्रिटिश. साम्राज्य के देशों का एक आथिक सम्मेलः 
' में हुआ जिसके अनुसार इनके बीच एक व्यापारिक : सम- 
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संयुक्त राज्य ४ 
अमेरिका 827 5406 89:3 297] 
जापान 302 5492 33-4 I055:5 
आस्ट्रेलिया 248 647 I3:5 249.6 
कनाडा . .।4;0 . 48:7 . 68. _294. 
रूस  * 3:3 4404 _ 6°2 3072. 
बर्मा 2:5 $6 9:6. 9-4 
पश्चिमी ; 
जर्मनी ।4:'9- 2247 60... 05:6 
पाकिस्तान 8:4 49 27 57 


उपरोक्त तालिका से भारत का कुछ प्रमुख देशों के 
साथ व्यापांरिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। इससे स्पष्ट «. 
है कि अधिकांश देशों से भारत निर्यात की अपेक्षा आयात 
हीं अधिक करता है जिससे इसका व्यापारिक सन्तुलन 
मुख्यतः इसके विपक्ष में रहता. है। 

भारत की ब्यापारिक नीति 
( Commercial Policy: of: India ) ° ` 

भूमिका :--किसी भी देश के विदेशी व्याप्रार की 
प्रोत्साहित करने के लिए एक समुचित व्यापारिक नीति को 
आवश्यकता होती है। वास्तव में, विदेशी व्यापार का 
स्थिति बहुत कुछ देश की व्यापारिक नीति पर ही निर्भर ` | 
करती है.। प्रथम महायुद्ध के बाद से आयात-निर्यात करों 
की विस्तृत पद्धति के कारण इस प्रकार की -नीति का , 
महत्त्व बहुत बढ़ गया हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व भारत 
सरकार, की व्यापारिक नीति में भारतीय हितों पर समु-' 
क्ति ध्यान नहीं दिया जाता था। ब्रिटिंश सरकार की 
व्यापारिक नीति का मुख्य उद्देश्य भारत का आथिक | 
विकास नहीं, वरन्‌ ब्रिटेन एवं अन्य साम्राज्यीय देशों को 
हित थां । ।922-23 ई० के विवेचनात्मक संरक्षण की 
नीति के पूर्वं भारत सरकार की व्यापारिक नीति मुख्यतः 
स्वतन्त्र व्यापार के उद्देश्यों'पर ही आधारित थी। जो. 
कुछ आयात एवं निर्यात कर लगाये थे उनका उद्देश्य 
व्यापार में वृद्धि नहीं होकर राजस्व में वृद्धि-मात्न था । 

सरकार ने उपरोक्त नीति के आधार पर देश के 
व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समय-समय पर 


विदेशों के साथ बहुत-से व्यापारिक समोते (7780६ 


Agreements) किये थे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:-- | 

: ओठवा व्यापारिक समझौता, ।932 ई० (00४ए४ 
Trade Agreement, I932)—जुलाई-अगंस्त, ।932 में 
सम्मेलन ओटाबा :. 


झौता हुआ जिसे ओटावा समझौता कहा जाता है । इस 
समझौते के अनुसार साम््ाज्यीय देशों के बीच व्यापार के 
प्रसार पर जोर दिया गया । इस उद्देश्य से सास्राज्यीय _ 
देशों ने आपस में एक दूसरे के लिए आयात-निर्यात करों 


. को कम कर दिया। इस समझौते के अनुसार ब्रिटेन तथा 
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भारतीय अर्थशास्त्र > 2355 


ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देशों के उस माल पर जो भारत I SB WAS ह प वता 
RE ‘no के Melee रिक समझौता, ( Supplementary. Indo-British 
| मय आपात पर कम कर लगाया गया । इस व्यवस्था 774० ^४7९९००९०*) हुआ । पल में ला 
को साम्राज्यीय अधिमान (77008०79] Preference) कहा और इंगलंड के साथ एक दूसरा व्यापा रक समः र 
जाता है । ।932 ई० में भारतीय विधान सभां त्ते इस -(Indo-Bsitisb T. a हुमा । इस सम- 
समझौते को तीन वर्षों के लिए स्वीकारः किया। ! जन- शोते के अनुसार भारत ब्रिटेन से बायाते की वाली 
बरी, ।939 ६० से उक्त समझौतें को लागू किया गया। अनेक वस्तुओं पर, जैसे रसायन, रंग एवं कपड़ों के अव 
` अतः) इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने शिष्टांश तथा सीने की मशीन पर .!0 प्रतिशत एवं मोटर- 
` झआायातःनिर्यात करों में आवश्यक परिवत्तन किया जिसके कार, साईकिल, वस इत्यादि पर 7ह प्रतिशत का अधि- : 
` अनुसार इंगलँड तथा ब्रिटिश साम्राज्य से आंनेवाली मान दिया गया। किन्तु इस समझौते की भी भारत के 
` वस्तुओं पर आयात करों को कम कर. दिया गया।'इसके व्यापारिक वर्ग का समर्थेन श्राप्त नहीं हो सका ।' यह 
; बदले में इंगलँट ने भी भारतीय वस्तुओं पर आयात करों. समझोता केवल 6 महीने तक ही चल पाया था कि इसी 
§ में कुछ छूट दी । बीच द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । . 
द 'फर . भारत-जापान व्यापारिक समझोता (।740-]48- ` 
अच्छा हो पढ़ा। भारतीय जनमत प्रारम्भ से ही समा... २०४० 7780० / ७००): भारत एवं 'जापांन के 
ज्यीय अधिमान के विपक्ष में रहा है, क्योंकि इस ४ प्रकार बीच व्यापार का. नियमन ।904 ई० के भारत-जापान' 
की नोति से देश की ब्रिटेन पर निर्भरता में वृद्धि हुई। व्यापारिक समझौते के अनुसार होता था। किन्तु, भारत 
“अतः, इसका भारत के व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव में 983 ई० में इसे त्याग दिया । इस समझौते के अन्तर्गत 
` प॒ड़ा। इसके विपरीत सरकार का मत था कि साम्नाज्यीय जापान.को परम अणुगहीत राष्ट्र (060४ £8४07९ 
अधिमान की नीति से भारत को बहुत लाभ हुआ, किन्तु '. १६07) समझा जाता था, अतः जब जापानी प्रतियोगिता 
` सरकार का यह मत विलकुल अनुचित था, बंयोंकि-(!) से देश का सूती-वस्त्र उद्योग प्रभावित होने लगा तो भारत 
' उस समय भारंत से .ब्रिटेन को निर्यात की जानेवालौ इस समझौते के अनुसार कुछ नहीं करं सकता. था । 933 
' वस्तुओं में चावल, चाय, जूट के समान; तम्बाकू आदि. ६० में भारत ने विदेशी कपड़ों के आयात पर 75 प्रतिशत. 
` प्रमुख थे । समझोते से उन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्सा- ! एक कर लगाया, तब एक जापानी शिष्ट-मण्डल भारत' 
हन अवश्य मिला, किन्तु विना-समझोते के भी उन वस्तुओं : भाया । पुनः !934 ई० से भारत एवं जापान के बीच 
को इतना लाभ ब्रिटिश बाजार में अवश्य मिलता, क्योंकि एके नया समझौता हुआ + इस समझौते के दो भाग थे-- 
ब्रिटिश बाजार में इनकी कोई प्रतियोगिता नहीं. थी। समझौता "(९:००४००४।००) तथा प्रोटोकोल । प्रथम भाग 
इसके विपरीत भारत ने इंगलंड की प्रायः 62 वस्तुओं. . में दोनों के व्यापारिक सम्बन्ध की एक रूप-रेखा- प्रस्तुत 
को अधिमान प्रदान किया था। (2) चाय एवं जूट के की. गयी थी तथा परमाणुगृहीत राष्ट्र के सिद्धान्त का 
निर्यात में वृद्धि से भारतवासी उतने अधिक लाभान्वित प्रसार किया गया था। दूसरे भाग में, आयात-निर्यात के. 
. नहीं हुए जितना कि चाय के बगानों एवं जूट के कारखानों सेम्बनधों को निर्धारित किया गया था। साथ ही, कोटा 
` के मालिकों को लाभ हुमा जों अधिकांशतः ब्रिटिश निवासी की भी व्यवस्था थी। 3! माच, ]937 ६५ के संशोधन 
ही थे । (3) साम्राज्यीय अधिंमान, की नीति से भारत ने . वारा समझते की.अवधि को पुनः तीन वर्षों के लिए बढ़ 
धीरे-धीरे अपने अमेरिका एवं जाप्रौन के बाजारों को खो _ दिया गया । 3 माच, 940 ई०.को इस समझौते की 
दिया इन देशों के साथ व्यापार बढ़ने की बहुत अधिक , समाप्ति के बाद भारत एवं जापान में ।948 ई० तक कोई 
सम्भावना भी थी। किन्तु उक्त नीति के फलस्वरूप ऐसा : .व्यापारिक समझौता नहीं हुआ । पुनः 8 नवम्बर ह 
हे 8 नहीं किया जा सका । (4) ओटावा समझौते से भारत को ई० को जापान के साथ एक यांसि ; जलाल र 
Sh भी राजस्व की बहुत हानि हुई । इन सब,दोषों के कारण जिसके अनुसार ।948 ई० से भारत जापान से 88 करोड T 
` _ भारतीय विधान-सभा ने समझोते को 30 मारच, 936 ई० , रुपये का माल आयात करेगा और वदला करोड 
इ कर दियाः। द Sm . ऐप?) का सामग्री का निर्यात करेगा । वत्तं मान समय में 
उक्ते समझौते के अतिरिक्त भारत और इंगलंड के उ भारत से बड़. पैमाने . पर खनिज लोहां 
समय-समय पर बहुत से अन्य व्यापारिक समझौते भी... है। ` COT es 
किये गये जिनमें 933 हे का लि (M०4 ` ` भारत की वत्त'मान व्यापारिक नीति 
8°) प्रमुख है। यह ` समझोता बम्बई तथा. .:: (Present Commercial Policy of India) .- 
“वस्त्र व्यापारिक के बीच अ दिसम्बर हे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के f IY o India) : 
‘Fo Eo त के वाद देश के आधिक विकास 
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भारत का विदेशी व्यापार 


. ` तथा पुननिर्माण के लिए हमारी राष्ट्रीय-सरकार ने एक 
. स्वतन्त्र आर्थिक तथा व्यापारिक नौति को अपनाया है। 
भारत की वत्त मान व्यापारिक नीति का मुख्य उद्देश्य 

देश में आथिक नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाना है। 
इसका मुख्य उह श्य पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की 
पूत्ति में सहायता प्रदान करना, देश के औद्योगीकरण में 

, सहयोग देना तथा निर्यात के स्तर्‌ को ऊँचा बनाना है 
जिससे भुगतान संतुलन में विपक्षता कम-से-कम हो सके । 
इसके साथ ही, व्यापारिक नौति का उद्देश्य देश के 
आयात-निर्यात को पंचवर्षीय. योजनाओं के अनुकूल बनाना 
है.। इस उद्देश्य से भिन्न-भिन्न देशों के साथ व्यापारिक 
=समझोते किये गये हैं । 966:६० के अन्तः में इस प्रकार 
के 3! समझौते प्रचलन में थे । ; 


वत्त मान व्यापारिक नीति की प्रधान विशेषताएं 
(Main Features of the Present Commercial 
Policy) 


भारत की चत्त मान-व्यापारिक नीति की कुछ अपनी ' 


विशेषताएं हैं जिनमें निस्नांकित उल्लेखनीय हैं :-- 


(]) द्विपक्षीय समझोता ( Bilateral Agree- 
ments) :—स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद सरकार ने विभिन्न . 
देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझोता किया है। 
इनमें से कुछ समझौतों का आधार वस्तु विनिमय है, कुछ 
में कुल आयात एवं निर्यात का विवरण है तथा कुछ का 
आधार वस्तुओं का परिमाण है। इस प्रकार--भारत़ ने 
अनेक देशों से व्यापारिक समझौता किया है| द्विपक्षीय 
समझौतों. से देश के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन भी 
मिला है। समय-समय पर इनकी अवधि पुरी होने के बाद 

-ये बढ़ायी जा रही है। `: 


` (2) व्यापारिक सन्तुलन को विपक्षा को कस 
- करना,:-गत कुछ वर्षों से देश के प्रतिकूल व्यापारिक 
संतुलन से भारत सरकार के समक्षं एक विशेष समस्या 
उपस्थित हो गयी है । .द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ 
में व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता में बहुत वृद्धि हो गई 
थी जिससे देश के समक्ष विदेशी विनिसय की बहुत बड़ी 
' कठिनाई उपस्थित हो गयी । इस समस्या के समाधान के 
~ लिए बहुत-सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो 
7949 ई० में सरकार 'ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया । 
इससे स्थिति में कुछ सुधांर अवश्य हुआ, किन्तु यह सुधार 
स्थायी नहीं हो सका । अतएव, इस व्यापारिक असंतुरान 
. को दूर करने केलिए सरकार द्वारा आयात पर कठोर 
. नियन्त्रण रखा. जाता है तथा निर्यात को कई प्रकार से 


प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार ने पुनः 6 जून, 966. 


को अपनी मुद्रा का 36.5 प्रतिशत से अवमूल्यन किया। 
. सरकारी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ]968-69 तथा 969- 
भा० अ०--94 Rs 3 | 
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70 में निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई जो अत्यधिक उत्साह- 
वद्ध क जान पड़ती है । |; 
. ' (3) आयातं पर नियन्त्रण (Import 0०7४०) :-- 
‘जुलाई, 950 ई० में आयात-नियन्त्रण प्रशासन को अधिक 
सुदृढ़ बनाने के लिए एक समिति . की नियुक्ति की गई 
जिसका प्रतिवेदन अक्टूबर, 950 ई० में प्रकाशित हुआ । 
इस समिति के अनुसार आयात-नियन्त्रण के निम्नलिखित 
मुल उद्देश्य होने चाहिये :-- i 75 

(क) सरकारी एवं निजी क्षेत्र के आयातों को कुल . 
प्राप्त विदेशी विनिमय तक ही समिति रखना चाहिये, 

(ख. कृषि एवं उद्योग दोनों के आयोजित विकास 
को ध्यानं में रखते हुए उपभोग. एवं उत्पादन का आवश्यक 


वस्तुओं के बीच विदेशी विनिमय का समान रूप से 


वितरण होना चाहिये, - | 

(ग) जिन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही हो उन्हें 
रोकने का प्रयास करना चाहिये; तथाः 

(घ) वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस की प्रथा के 
विकेन्द्रीकरण की भी सिफारिश की गयी । 

इस प्रकार उक्त समिति ने इस सम्बन्ध में बहुंत-से 
सुझाव दिये। जनवरी, 95] ई० के एक प्रस्ताव द्वारा 
सरकार ने इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर 
लियो । इसी आधार पर प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय 
योजनाओं में वस्तुओं का आयात होता रहा। ।959 ई० 
में आयात' नीति में कुछ सुधार अवश्य किया यया । 
आयात-निर्यात नीति के सम्बन्ध में रामास्वामी: मुदालियर' 


'समिति की सिफारिशें 962 ई० में प्रकाशित हुई। 


समिति ने कई बातों पर जोर दिया था। समिति के. . 
अनुसार आयात-नियन्त्रण का प्रधान उद्देश्य देश का 
औद्योगिक विकास, विदेशी विनियम का संरक्षण तथा 
निर्यात को प्रोत्साहन होना चाहिये। साथ ही, उन' 


` वस्तुओं के आयात की छूट देनी चाहिये जिनसे निर्यात- 


सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में सुविधा हो। 

. जून, 966 ई० में भारतीय रुपये के . अवमूल्यन के 
बाद सरकार ने अपनी आयात-नीति को कुछ उदार 
बनाया है। इस नीति के अनुसार आवश्यक आयातों के 
सम्बन्ध में सरकारी नीति को अधिक उदार बनाया गया है।. 
कुछ औद्योगिक कच्चे पदार्थे, . यन्त्रों के पाटं-पुर्जो तथा. 
उपभोक्ता वस्तुओं से निर्यात पर से सभी प्रतिबन्ध इटा 
लिए गये हैं । अवमूल्यन से आयात के कम होने की . 
आशा की गयी थी, किन्तु वह पूरी नहीं हुई। 

(4) निर्यातको प्रोत्साहन (Export Promotion) :— 
भारत सरकार की वत्तंमान व्यापारिक नीति की सर्वाधिक 
प्रमुख विशेषता निर्यात को प्रोत्साहन प्रदात करना 


क्वे 
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आजकल तिर्यात-प्रोत्साहन पर विशेष जोर 
निर्यात-सम्बन्धी नीति का प्रधान 
"रक आवश्यकताओं को ध्यान में 


है। सरकार आजक 


दे रही है। हमा अ 
व आन्त त 
ज्यते ए योत की मात्रा में अधिकतम वृद्धि करनी: हें।. 


49 ६० में इस उद्देश्य से श्री ए० डी० गोरवाला की 
इरा में एक निर्यात -विकोस, परिषद्‌ . (8790४ 
‘Promotion Advisory Council) की स्थापना हुई 
जिसने निर्यात-सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध . में ' निम्नलिखित 

सिफारिश कीं : . a 
(;) निर्यात में बाधा पहुँचानेवांले करों 
. समाप्त किया जाय, 9:28 
(0) निर्यात की जानेवाली वस्तुओं की परिकल्पना 
पर नियन्त्रण किया जाय, तथा | 
(४) निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के. उत्पांदन में 

वृद्धि की जाय । 

भारत सरकार ने इनमें से अधिकांश सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया। सरकार द्वारा एक निर्यात-विकास 
प्रामशंदातृ परिषद्‌ (Export Promotion Advisory 


नियन्त्रण सम्बन्धी नीति पर सलाह देती है। 959 ई० 


बार इस परिषद्‌ की बंठक होती है जिसमें निर्यात नीति 


का पुनर्वीक्षण होता है, एवं .परिस्थितियों के अनुसार . 


निर्यात को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाती है। 
जून, 966 ई० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद से 
निर्यात के अधिकांश प्रोत्साहन :को समाप्त कर दिया 
गया किन्तुः अवमूल्यन का संतोषभ्रद प्रभाव नहीं होने के 
कारण पुनः निर्यात प्रोत्साहन के उपायों को काम में 
` लाना पड़ा। मई, ।962 ई० में एक Board of Trade 
की नियुक्ति की गयी जो निर्यात-्ोत्साहन नीति. की 
जाँच करता है। a 


._ इनके अतिरिक्त विदेशी व्यापार के विभिन्‍न उद्देश्यों 
, एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा बहुत-से 
द्विपक्षीय (38६०7३]) एवं बहुपक्षीय (\५।६।३६९३।) 
५ व्यापारिक समझोते किये जा रहे हैं तथा वर्तमान एवं 
' भविष्य में, स्थापित होनेवाले उद्योगों को संरक्षण एवं 
. आथिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की .इस 
. नीति के फलस्वरूप एक ओर तो वहुत-से. नये-नये उद्योगों 
` ` की स्थापना हुई है तथा दूसरी ओर आयात एवं निर्यात में 
i 


>> 


port from and imports:into India of all 


go ds and commodities in India or an 
8. ‘incidental or conducive to the 


को कम. या _ 


0०7०५!) की नियुक्ति की गयी जो सरकार को निर्यात- . 


में इसका पुनर्गठन किया गया | प्रति छः महीने में एक . 


. करते 


“The object of the Corporation has been set out as. follow 


ore Fim on orts Such goods and con 
J “om time to time, ‘determine and purchase, sale and र 


y.wh 
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इत अधिक वृद्धि हुई है। इस समय, भारत से केवल 
se के सामान, सूती वस्त्र, तम्बाक आदि वस्तुओं 
का ही निर्यात नहीं किया जाता, वरन्‌ से की मशीनें, 
, रासाय व 
सा किया जाने लगा.. है। आयात के अन्तर्गत 
खाद्यान्न, यन्त्र एवं अभ्य पूंजीगत सामान तथा आवश्यक 
कच्चे पदार्थे भी आते हैं। '. 
` आज कल निर्यात को प्रोत्साहन प्रदाची करने के उद श्य से 
सरकार ने बहुत-सी वस्तुओं के निर्यात पर से नियन्त्रण ' 
समाप्त कर दिया है. 
(5) आथिक नियोजन को सफलता {9५०००७ ०£ 
Economic Planing) :—इनके अतिरिक्त भारत की 
` वत्तंमात व्यापारिक नीति का सर्वाधिक प्रमुख उद्‌ शय 
देश में .आथिक नियोजन के . कार्यक्रम 5 सफल बनाना 
है। इन उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकताओं: 
को ध्यान में रखकर. केवल आवश्यक सामानों एवं यंत्रों 
का ही आयात ' किया जाता है। साथ ही, निर्यात को 
बढ़ाने की भी हर संभव कोशिश की जाती है जिससे 
व्यापारिक संतुलन की विपक्षता में कमी हो सेके । 
राजकीय व्यापारिक निगम 
(Steel Trading Corporation) 


मई, 956 में ! करोड़ रुपये की अधिकृत पूजी, 
जिसे बाद में बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया, से . 
राजकीय व्यापारिक निगम नामक एक.संस्था का ) निर्माण 
हुआ । निगम का मुख्य उद्देश्यः प्रारम्भ में समाजवादी 
देशों के साथ व्यापार करना था । निगम का प्रधान कार्य 
चिर्यात, आयात, आंतरिक व्यापार, लघु उद्योगों को 
निर्यात-सम्बन्धी. सहायता तथा निर्यातःप्रधान : निगमों 
में सहभागिता आदि निर्धारित किया गया था। इस प्रकार 
निगम का मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित कर 
देश के ` विदेशी व्यापार को अधिक संतुलित बनाना है। 
निगम हाक देशों हा निर्यात को प्रोत्साहित 
! कार्यक्रम अपनाया है जिससे उन देशों से इस्पात 
` तथा औद्योगिक मशीनें आदि प्राप्त की जा सक | नर 
खनिज घातु; हस्त-कला की वस्तुएँ, नमक; चाय, | 
ऋहवा आदि वस्तुओं के निर्यात को भी प्रोत्साहित करता,. 
EN ण ल विदेशों से सीमेंट, सोडा, 
भारत सरकार. ने देश np ed 
'वितरण का कार्थ भी निग 


म को सुपु कर दिया). निगम. 
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तिक पदार्थ, सीमेंट, साबुन आदि का - | 


में. 959.60 ६० से सीमेंट के. | 


भारत- का विदेशी व्यापार 


के कुल व्यापार की मात्रा 956-57 ई० में .9! करोड़ 
रुपये से बढ़कर 969-70 ई० ' में 63:] करोड़ रुपये 
]970-7] में 25 करोड़ रुपये ' तथा ।973-74 में 520 
करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार आशा है कि निगम 
विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने में बहुत अधिक 
सहायक होगी । 7970-77 में निगम द्वारा निर्यात'की 
मात्रा 70 करोड़ रुपये, आयात की मात्रा . 740 करोड़ 
रुपये तथा . आंतरिक व्यापार की मात्रा 5 करोड़ 
रुपये थी । 


राजकीय व्यापारिक निगम ने निर्यात के क्षेत्र में 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य कियां है। वास्तव में, देश'की 
विदेशी विनिमय-सम्बन्धीः वत्तेमान कठिनाइयों के निवारण 
के लिए निर्यात को अधिकतम प्रोत्साहन देना अनिवायं 
है और इस क्षेत्र में निगम के अधिक सहायक होने की 
आशा की जाती है। हाल में ही निगम ने लघ॒ उद्योगों 
की वस्तुओं के निर्यात को सहायता देने के लिए EAST 
(Export Aid to Small Scale Industry) नामक 
एक योजना चालू की है। 


खनिज एवं घातु व्यापारिक निगमं (Mn९rIs and 
Metals Trading Corporation) :—]962 ई० 
राजकीय व्यापारिक निगम को दो भागों में विभाजित कर 
एक खनिज एवं धातु व्यापारिक निगम स्थापित .किया 
गया जिसने अक्टूबर, ।963 ई० से कार्य कंरना प्रारम्भ 
किया । इसकी अध्षिकृतः पूंजी 5 करोड़ रुपये है। . इसका 
प्रधान उद्देश्य खनिज-पदार्थों के निर्यात तथा धातुओं के 
आयात का नियन्त्रण है। निगम लोहा, कोयला, मैंगनीज 
_तथां बॉक्साइट आदि का निर्यात करतीं है। ]968-69 में 
` निगम. ने 9]7 लाख टन कच्चे लोहे का निर्यात किया 
-था। ।968-69 ई में इसने कुल 80:2 करोड़ रुपये के 
खनिज-पदाथों का निर्यात किया था। इसी तरह यह 
ताम्बा, शीशा, अल्मुनियम आदि का भी आवश्यकतानुसार 
आयात करता है 


मेटल स्क्र प दू ड ` निंगम (Metal Scrap Trade 


| Corporation) --इसी प्रकार के एक और निगम मेटल ' * 


स्क्रप ट्रेंड कॉरपीरेशन की स्थापना सितम्बर, 964 ई० 
में की गयी ।. इसकी अधिकृत पूजी -2 करोड़ रुपये हैं । 
- यह .फेरस तथा गेर-फेरस धातुओं के. स्क्रप का. आयात- 


निर्यात करता है । 967 ई० फे प्रथम नो मांह में इसका | 


. ' निर्वात 977 करोड़ रुपये था । 


, पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का विदेशी व्यापार 
(India’s Foreign Trade in Five Year Plans). 


„ पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी विनिमय प्राप्त करने 
के लिए निर्यात को प्रोत्साहित करने पर पुरा-पूरा जोर 
दिया जा रहा है। दूसरी ओर, विदेशी विनिमय सीमित 
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होने के.कारण आयात पर भी: तरह-तरह के नियन्त्रण 
लगाये जा रहे हैं । 


* प्रथम पंचवर्षोय योजना में विदेशी व्यापार (F0r- 

eign Trade in the First Five Year Plan) 

प्रथम : पंत्तेवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में 
नीति-निर्धारित करने में देश-विभाजन एवं स्वतन्त्रता- | 
प्राप्ति के वांद- हुए परिवत्तंनों को ध्यान में रखा गया 
था। इन _परिवत्तंनों में खाद्यान्न तथा कच्चे पदार्थों के 
आयात में अत्यधिक वृद्धि, निर्यात की मात्रा मे कमी, 
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य अल्प-मुद्रा बाले देशों के 
साथ व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता इत्यादि विशेष 
प्रमुख थे। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रथम योजना- 
काल में विदेशी.व्यापार की नीति का निर्धारण किया गया 
था । . प्रथम योजनाकाल के पाँच वर्षों में देश केः आयात- 
निर्यात का अन्दाजा निम्चांकित तालिका से लगाया जा 
सकता है 


प्रथम योजनाकाल न्न विद शी व्यापार (करोड़ रुपय में) 


वर्ष आयात निर्यात : व्यापारिक संतुलन 
95-52. : 962:9 `. - 730:] —232'8) 
952-53 6330 €60।:9 ` " —3I°I 
953-54 59I:8` - 5397 ` —52:l 
I954-55 6897 596:6. --93- 
.955-56 . 7707॥ 640:3 —39:8 
कुल योग, 3650:5 : 308:6 —54I:9 


इस प्रकार प्रथम योजनाकाल में चालू खाता (टप 


- ent Account) में कूल 3650:5 करोड़ रुपये का आयात 
तथा 3।08:6 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। 


दूसरे शब्दों में, प्रथम योजनाकाल में आयात का वाषिक 
आसत 730- करोड़ रुपये तथा निर्यात का वाषिक'ओसत 
62:7 करोड़ रुपया था । और, योजनाकाल में पाँच वर्षो 
में देश का व्यापारिक सन्तुलन कूल 542°9 करोड़ रुपये से 
भारत के विपक्ष में था । 


द्वितीय योजनाकाल में विदेशी व्यापार (F07६ 
Trade in the Second Five Year Plan) :-ह्वितीय 
योजनाकाल में कई कारणों से निर्यात को अपेक्षा आयात 
में बहुत अधिकं वृद्धि हुई जिसका अन्दाजा निस्नाकित 


. तालिका से लगाया जा सकता है :- 


53. 


Ye 


हिंतीय योजनकाल घें विदेशी व्यापार (करोड़ रुपये भें) 
वर्ष आयात निर्यात. व्यापारिक 
सन्तुलन 
I956-57 ॥02१ 635:0 —466°9 
I957-58 2332 ` 5942 —639:0 
I958-59 I0293 5769 
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भारतीय अर्थशास्त्र | ; 


` _3049 . तृतीय योजनाकाल में विदेशी व्यापार (करोड़ रुपये में) . 
षं आयात : निर्यात्‌ व्यापाराधिक्य . 


532 
.959-60 9323 627-4 


60-6 II05:7 630°2 - 4752 ; 
Meee का ———  I96i-62. I006'0 668.3 —387"7 
कुल 54026 3063:6 2339.0 962-63 0968 ` oN अल 
इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल के पाँच वर्षों में कुल A ३ i re BR cgi 
3063-6. करोड़ रुपये की वस्तुओं, र औसत प्रति वर्ष I965:66 ]350-0 783°3 —566'7 
6!2:7 करोइ रुपये मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ था। so PE 

इसके विपरीत 54026 करोड़ रुपये, यानी प्रतिवर्ष 7080'5 कुल 686 . 97950 —2383°6 . 
करोड़ रुपये का आयात हुआ. /था । इस प्रकार द्वितीय उपरोक्त तालिका. से स्पष्ट है कि तृतीय योजनाकाल 


योजनाकाल में व्यापारिक सन्तुलन (5/87९० ०6 77800) . ज (न्यात की मात्रा 3735 करोड़ रुपये थी, यानी तृतीय 
2339 करोड़ रुपये से भारत के विपक्ष में था। इससे स्पष्ट रोजनाकाल में निर्यात. में प्रायः 22:0 प्रतिशत की वृद्धि 


> है कि द्वितीय योजनाकाल सें आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई । निर्यात में इस वृद्धि क्के लिए नयी-नयी वस्तुओं; जैसे-- ड 


|. `° हुई | आयात में इस वृद्धि के लिए द्वितीय योजना के दीत्ी, कच्चा लोहा, चमड़े के सोमान; हस्त-कला की 
` ` प्रारभ्भिक वर्षों में खाद्यान्न की कमी तथा औद्योगीकरण दस्तुएँ आदि उत्तरदायी हैं। वास्तव में, पिछले प्रायः 5 
/ ` पर जोर होने के कारण मशीनों एवं यन्तो के आयात में ढ़ में विश्व में चाय, जूट-निर्मित वस्तुएँ तथा सुती वस्त्र 
अधिक वृद्धि आदि उत्तरदायी हैं । ` : - के निर्यात में भारत का हिस्सा धीरे-धीरे घंट रहा है, कितु 
र तृतोय भाडाका में गए Ne कई नयी वस्तुओं.का निर्यात देश से किया जाने लगा है 
oreign trade n e Thir ve Year में : वद्धि 

फ (वबम वोजााल के देश के विदेशी... इती माला में भी कमशः वूर्दि हो रही है। 

किन्तुं, तृतीय योजनाकाल में आयात में भी बहुत 


व्यापार की नीति का मुख्य उद्देश्य आयात को कम ' करना 
तथा निर्यात को बढ़ाना था। भारत-जसे विकासोन्मुख - अधिक वृद्धि हुई । पाँच वर्षों में कुल आयात 6]8.6 करोड़ 
आधिक व्यवस्थावाले देशों में आयात में निरन्तंर वृद्धि की रुपये था । यह वद्धि 965 ई० के पाकिस्तानी आक्रमण 
` आवश्यकता.पड़ती है। इसे पुरा करने के लिए रिर्यात में भजन हा में ५१४ _ ॥ 
वृद्धि अनिवार है। तृतीयं पंचवर्षीय योजना में चीनी तथा ५ गोजया के अन्तिम वपो में बा्-संकट के कारण और ` 
पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न संकट के कारण निर्यात को ` पौत्र हो गयी । इससे देश के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता 
लोकी Mm i प्रबल हा J हीना में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। भुगतान संतुलन: की 
मा 96-62 ई० से 965-66 की अवघि में अथं- इस प्रतिकूलता 
व्यवस्था की वर्तमान गति को बनाये रखने के लिए 3,570 पी 'नये-नये पर हा हे 55 NR 
करोड़ रुपये के आयातों (2/t००8००० १०/8) की |. ३-३. = (G00 
आवश्यकता का अनुमान लगाया था। इस अवधि में २००%) के द्वारा देशवासियों से स्वर्ण प्राप्त करना 
लगभग 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पथा १ational Defence” Remittance ' Scheme 
ऋणों तथा इनके सूद को चुकाने के लिए-थी । साथ ही, आदि। , | Se 
. : योजना से सम्बन्धित कार्यों के लिए 2,700 करोड़ रुपये की ; QR 
' ` दतिदेशी मुद्रा की और आवश्यकता.थी । इस प्रकार आयोग. शत (0०४8५8४0०) :--किन्तु, इन उपायों से 
` - का अनुमान था कि ।96-62 से 965-66 ई० तक गतान संतुलन की प्रतिकूलता में कोई आशाजनक सुधार 
निर्यात से 3700 करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय प्राप्त नहीं हो सका । अतः जून, ]966 ई० में भारत सरकार 
 _ होगा। इस प्रकार तृतीय योजना में औसत प्रतिवषं 740 ने अपनी मुद्रा के समतः मत्य में स्वर्ण के रूप में 36.5 
' करोड़ रुपये के निर्यात का अनुमान था जबकि प्रथम एवं प्रतिशत तशा क 6 
` द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में यह आसत क्रमशः 620 ठ तथा यू० एस० डालर के हूप में,57:5 प्रतिशत 
 करोड़रुपयेतथा6[2करोड़रुपये था । योजनाकाल में निर्यात "न कर दिया। अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि 
दि इससे अधिक ही हुई । तृतीय पंचवर्षीय योजना 7» भायात में कमी को आशा की गयी थी । किन्तु अव- 
| एवं निर्यात का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से मूल्यन से भी भुगतान संतुलन की अतिकूलता में कोई कमी 
र ` : नहीं हो सही जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


दे s+ 
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भरत का विदेशी व्यापार: 


भारत का विदेशी व्यापार (करोड़ रपये में) 
(अवमूल्यन के बाद की दर में)! 


. वर्ष आयात निर्यात 
0960-6] I767°2 Ioll:7 
965-66 228:4 268:9 
I966-67 2078-4 ॥56-5 
I967-68 2042°8 I254°6 
I968-69 / 7405 ]367*4 


इससे स्पष्ट है कि अवमूल्यन से व्यापारिक संतुलन 


की विपक्षता में कोई कमी नहीं हुईं | फिर भी, निर्यात में 
, वृद्धि हुई जिसके निम्नांकित कारण थे-- 
(!) अवमूल्यन के प्रारम्भिक चरण में निर्यात-प्रोत्सा- 
हन' उपायों को समाप्त किया गया, ' उन्हें पुनः 
“अपनाना पड़ा । [ 
(2) लोहा एवं इस्पात तथा इंजीनियरिंग . वस्तुओं के 


निर्यात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । साथ ही, निर्यात ' 
अपनाये . 


प्रोत्साहन के लिए तरह-तरह के उपाय 
गये । , 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार 
(Foreign Trade in the Fourth Five 
Year Plan) 


चतुर्थं पंचवर्षीयं योजना में पाँच वर्षों में 9730 करोड़ 

रुपये के आयात की आवश्यकता का अनुमान थां । इसमों 
से 7840 करोड़ रुपये Maintenance import, I300 
करोड़ रुपये योजना के कार्यों के लिए यन्त्र आदि के आयात 
तथा. 590 करोड़ रुपये खाद्यान्न के आयात पर व्यय कीः 
"आशा थी। इसके अतिरिक्त 2600 करोड़ रुपये ऋण, 
' मूलधन तथा व्याज आदि के भुगतान की आवश्यकता का 
अनुमान था, यानी चतुर्थ योजनाकाल मों. कुल मिलाकर 
]2,330. करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का 


533 


. चतुर्थ योजनाकाल में आयात एवं निर्यात का अंदाज - 


निम्वांकित तालिका? से लगाया जा सकता है :-- - 
चतुर्थ योजना में विदेशी व्यापार (करोड़ में) 


. वर्ष आयात निर्यात - व्यापाराधिक्य 

. 'I969-70 ९ ]582:0 ]4]8°28 -—I68-82 
‘ I97U-7I I63420 ]535-6 —9,"04 
' [97-72 . 824:54 ]608-22 --26:39 . 
I9°2-73 ]867-44 ` I970°83 --03-39. 
I973-74 _* 2920:9]  2483:22 —437°69 
कुल 982979 . 900थ 7 “28:46 , 


उप्रोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजनाकाल 
में विर्यात की प्रगति बड़ी ही संतोषजनक रही है। योजना 
काल में 8300 करोड़ रुपये निर्यात की आशा थी जबकि 
वास्तविक रूप में 90]! करोड़ रुपये का निर्यात हुआ । 
योजना के अंतिम वषं (973-74) में 960 करोड़ रुपये 
के निर्यात का आयोजन था जबकि उस वर्ष वास्तंव में 
निर्यात 2483 करोड़ रुपये हुआ था । साथही, अनावश्यक 
आयात को रोकने में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त इई । इस 
प्रकार पाँच वर्षों में व्यापाराधिक्यं केवल 88 a ड़ रूपये 
से भारत के विपक्ष में था, यानी चतुर्थ योजना काल में 
असत वाषिक ।63 करोड़ रुपये का व्यापारिके घाटा इमा । 
योजनाकाल में भुगतान संतुलन की स्थिति भी बहुत अधिक 
सन्तोषजनक रही । योजना के अन्तिम वर्ष में पेट्रोलियम 
तथा रासायनिक खाद आदि के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि 
के परिणामस्वरूप आयात के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि 
वा तो भुगतान संतुलन की स्थितिं और भी अच्छी. 
> 


निस्नांकित तालिका से 98-52 से ]973-74 को | 
अवधि में चारः पंचवर्षीय योजनाओं तथा तीनवाषिकयोज- in 


नाओं में विदेशी ब्यापार का अन्दाजा लगता है :_ : 


950-5] से ।973-74 के बीच भारत का विदेशो: | 


अनुमान था । उसमें से 4030 करोड़. रुपये योजनाकाल में “ 2 व्यापार (करोड़ रुपये में) ब RB 
ऋण एबं अनुदान आदि के रूप मों. विदेशी सहायता से .अवमूल्यन के पुवं .` अवमूल्यन के बाद ` 
मिलने की आशा थी । शेष 8800 करोड़ रुपये निर्यात के अथम द्वितीय, तृतीय 96667 सेचतुर्य, `` | 
द्वारा पूरा करने की व्यवस्था थी । इसके लिए. योजनाकाल ` योजना योजना योजना 796869 योजना ` 
में निर्यात को 968.69 ६० ]360 करोड़ रुपये से बढ़ाकर - I95l-56 I956-6! I96k66. . 96974 , 
]973-74 ६०, यानी चतुर्थं योजना के अन्तिम वर्ष में आयात 367 4882 69 5562 3829 ` 
900 करोड़ रुपये करने का आयोजन था। इस प्रकार _निर्यात. 3029 3046 3735 3778 90! .. 
. योजनाकाल में निर्यात रों 540 करोड़ रुपये यानी प्रतिवर्ष व्यापार का 
निर्यात में 7 प्रतिशत वाधिक वृद्धि का आयोजन था । इस मा —588 -836 —2384 --78६4 88 
सों कुल निर्यात की रकम 8400 वाषिक Rea 
शेस रपये हते का असात था ना ठ Ua ` ` औसत -ना7"8 367-2 -482'8 595 --656 
I, Fourth Five Year Plan. [47706 , के 
2. India—I977. उ A ; : 
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पाँचवीं योजना भें भुगतान-संतुलन की स्थिति 
(Balance of Payments in the Fifth Five 
Year Plan) 
पाँचवीं योजया से सम्बन्धित आँकड़ों से यह स्पष्ट 
होता है कि योजनाकाल में पाँच वर्षो में - कुल 
१०580 करोड़ रुपये तथा कुल 4,00 करोड़ रुपये 
निर्यात का अनुमान था। इसका अर्थ यह है कि योजना- 
काल में व्यापाराधिक्य को रकम पाँच वर्षो में ।520 
` करोड़ रुपये होने की आशा थी । अदृश्य मदों में कुल 
- 7] करोड़ रुपये. के घाटे का Fis था । -इसका तात्पय 
(यह है कि कुल मिलाकर. योजना में 
223] करोड़ रुपये के घाटे का अंनुमान था। विदेशी , 
सहायता द्वारा इस घाटे की पूर्ति का आयोजन था। 
पाँचवीं योजना के अन्तिम वर्ष, यानी ]978-79 में 
निर्यात के बढ़कर 2890 करोड़ रुपये हो जाने का 'आयो- 
जन था यानी योजनाकाल में निर्यात में वाषिक 76 'प्रति- 
शत वृद्धि का आयोजवं था । निर्यात के अन्तगेत इंजीनिय- 
रिंग के सामान, खनिज लोहा, हस्तकला, सूती वस्त्र .तथा 
*इस्पात के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि का आयोजन 'था। 
इसी प्रकार भयात में भी पांचवीं योजनाकाल में वाषिक 
7-6 प्रतिशत की दर से बुद्धि का आयोजन थां ।. कुल ।4, 
00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आयात .में पेट्रोलियम 
22% घातु एवं यन्त्र इत्यादि 28 प्रतिशत तथा रासायनिक 
खाद के आयात के ।0 प्रतिशत का अनुमान था । पांचवीं 
योजना में खाद्यान्न के आयात की कोई व्यवस्था नहीं की 
गयी थी। योजना .आयोग के अनुसार “[ ३5 ७९९ 


. assumed that the envisaged increase in out-' 


put of foodgrains together withthe efficient 
_ “management of food economy Will make 
possible to avoid large scale food Imports.” 


वायनिक खाद की जगह काम आनेवाली वस्तुओं के 
यातं को प्रोत्साहित करने का आयोजन था । Ba 
* - पाँचवीं योजना की अवधि: में \विदेशी व्यापार की 
`` स्थिति भारत के अनुकूल रही। यद्यपि यह योजना चार 
' वर्षो में ही समाप्त हो गयी तथापि इसमें आयात की 
तुलना में निर्यात में बहुत अधिक, वृद्धि हुई जिसके फल- 
| स्वरूप योजना के अंतमे यानी ।977-78में 4,000 करोड़ रुपये 
विदेशी मुद्रा का कोष भारत के ,पास ही गया। 
_ पाचवी योजना के तीसरे वर्ष, यानी 7976-77 में निर्यात की 


St 


22 ७» ५ 


5,074 करोड़ रुपये हो गयी ।. ॒ 
`` छठी प॒चवर्षीय योजना. में विदेशी व्यापार 
Trade during the Sixth Five Year Plan 


छी पंचवर्षीय योजना में निर्यात के 976-77 


में 


द CC-0.Panini Kanya Maha 


ओर पांचवीं योजना में “पेट्रोलियम, यन्त्र तथा . 


रकम बढ़कर 5,43 करोड़ रुपये तथा आयात की रकम ' 
Ln ! अधिक 


-भारतौय अंथं शारं 


982-83 में 7750 करोड़, 
इसी प्रकार आयात के 976- 
982-83' में ]0,500 


3]43 करोड़ रपये से बढ़कर 


रुपये होने की आशा है । 
TT bi करौड़ रुपये से बढ़कर 


करोड़ रुपये होने की आशा है। छठी योजना की रूप- 
रेखा में विदेशो व्यापार की स्थिति के . निम्नांकित' प्रकार 
से हो जाने की आशा है:' 
cos (करोड़ रुपये में) 
मदे . रकम व्यापाराधिक्य 
व्यापार निर्यात 34,000 | | 
आयात. 42,825 (=) 8,825 
सेवाएँ (शुद्ध 3,460 
Wd FO ,0l5 ` (+) 5475 
ऋण-सेवाएं 
ब्याज (—),520. 
पुनभ गतान ..(--) 2,920 (=) 4,430 
अन्य देशों को सहायता ‘(-) 350 
अन्य लेन-देन $ (- ) 2,070 
कुल व्यापाराधिक्य (—) 9,200 


a 


- इस प्रकार छठी योजचा में व्यापाराधिक्य के 9200 
करोड़ रुपये-से देश के विपक्ष में होने का अनुमान किया ' 
गया है। इसके भुगतान के लिए योज॑ना अवधि में 8,020 

` करोड़ रुपये विदेशी ऋण एवं सहायता के रूप में प्राप्त 
` होने का आयोजन है।.  भुगतान' की शेष रकम, यानी 
,80 करोड़ रुपये. देश के वितिभय. कोष से पुरा करने का ' 
आयोजन है। 'छठी योजना के प्रारम्भ में भारत का 
विदेशी विनिमय कोष बढ़कर. 4000. करोड़ रुपये हो. 
गया था । I | ' 


निर्यात-सम्बन्धी नयी नीति 
(New Import Policy) 
जुलाई, ` 970 .ई० मेः भारत सरकार द्वारा लोक 
हक क म में एक नंयी और अधिक व्यापक | 
गयी । ` इस नीति 
सुर्य बाते है Mn 002 Sas 
` () निर्यात-प्रोत्साहन के उद्देश्य से सरका 
\ आंतरिक i एकार कुछ 
र [ “उपभोग पर कुछ नियंत्रण भी लगा 
(४) विदेशी व्यापार में राजकीय क्षेत्र | 
ह हिं - क्षेत्र का_ हिस्सा 
ल होना चाहिए । इस सम्बन्ध में राजकीय . 
क [गम (State Trading Corporation) “तथा 
ब धातु निगम (Minerals and Metals, ‘Tra: 
होगा | 07P07a07) को विशेष रूप से दायित्व निभाना 


"~ 


Vidyalaya Collection. + 


` के सामान, चुनी 
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भारंत का विदेशी व्यांपारं 


(ii) निर्यात में लगे लोगों को .अधिकाधिक मात्रा'में 

॥ वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की -व्यवस्था 

की जायगी । बंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद निर्यात उद्योग 

में नगे व्यक्तियों को . वित्तीय सहायता भ्रदान करने में 
“विशेष सुविधा होगी। _ - 


(४) वस्तुओं के निर्यात के साथ-साथ देश से परामश्श- 


सम्बन्धी सेवाओं ( ए०5प्राधक्ाएए 967४००४ ) के निर्यात - 


को भी प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया । 
इस प्रकार उपरोक्त निर्यात-चीति से यह स्पष्ट है फि 


सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने पर विशेष रूप सेजोर दिया . 


जा तादा है। किन्तु, सरकार की सफलता कई बातों पर 
bt है जिनमें -निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेख- 
य — 

(क) भारतीय निर्यात की वस्तुओं को विदेशी बाजार 
में लागत की दृष्टि से किस हृद तक प्रतिस्पर्धी बनाया जा 
सकता है - 2 

(ख) निर्यात के -ढाँचे को .अधिकाधिक मात्रा . में 


व्यापक बनाने के लिए किस हृद तक व्यापारिक वस्तुओं के . 


. निर्यात को. बढ़ाया जा सकता है। “ " 


(ग) निर्यात के लिए अतिरिक्त रकम प्राप्त करने 
` के उद्देश्य से सरकार किस हृद तक आंतरिक उत्पादन को 
बढ़ाने तथा उपभोग को कम करने में सफल हो सकेगी । 


(घ) देश में कीमत-स्तर को किस हृद तक स्थायी 
बनाया जा-सकता है .। 

सारांश यह है कि निर्यात विकास कार्य-क्रम को सफल 
बनाने के लिए देश की अथं-व्यवस्था को सामान्य रूप से 
विकसित करने तथा कीमत-स्तर में वृद्धि को रोकने की. 
व्यवस्था अति आवश्यक होगी ! 


व्यापार. विकास संस्थान (rade Development 
Authority) :—पिछले कुछ वर्षों से निर्यात को. प्रोत्सा- 
हित करने के लिए सरकार द्वारा अपनायें गये विभिन्न 
उपायों के बावजूद निर्यात की प्रगति संतोषजनक नहीं 
रहीं । अतएव, चतुर्थ योजना के निर्यात-सम्बंन्धी लक्ष्यों 
की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 970 
ई० में एक rade Development Authority 'की 
नियुक्तिं को गयी.! इसका प्रधान उद्देश्य संयुक्त राज्य 
अमेरिका, जमंनी, जापाच, ब्रिटेन तथा कॅनाडो आदि देशों 
को बिजली का सामान, साइकिल तथा इसके पुज, चमड़े 
दस्तकारियाँ,. स्टेनलेस स्टील के 
सामान, मोटर गाडि क के कुछ पा्ं-पुर्जे आदि के. निर्यात 
को प्रोत्साहित करना है . इन पदार्थों के निर्यात के लिए 
विदेशों में. बहुत अधिक क्षेत्र है। अतएव, आशा की जगती 


है कि व्यापार विकास संस्थान निर्यात बिकास के क्षेत्र में. 


महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदात करेगा । हे 


ह 535 
कै! भारत एवं गेट | 

' ‘(India and the General Agreement on 
Tariff and Trade) 


द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के वाद जब अन्तरराष्ट्रीय 
मुद्रा-कोष तथा. विश्व बँके की स्थापना हुई तो व्यापार के 
क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धिके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय 
संस्थान की स्थापना को आवश्यक समझा गया अतएव 947 ' 
ई० में हवाना में विश्व के हा ` राष्ट्रों की एक बठक हुई 
जिसमे एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन (Interna- 
tional Trade Organisation) की स्थापना के लिए 
हवाना चार्टर पर हस्ताक्षर किये गये। भारत भी इस 
चार्टर के प्रारम्भिक हस्ताक्षारियों में से एक था ।, किन्तु, 
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के विरोध के कारण 
इस प्रकार की संस्था की स्थापना नहीं की जा सकी । 
गेट के उद्देश्य (Objectives of the G. A: T. 

7) ऽअतएव ।947 ई० में जनेवा (९६०९४६) में 23 राष्ट्रों 
का एक चभ दथा जिसमें आयात करों कोकम. करने - 
के लिए एक हुआ जिसे General Agreement | 
on Tarif and Trade अथवा गट (GAT) कहते 
हैँ । इस समय इस समझौते में 50 राष्ट्र हैं जो विश्व के 
प्रायः 80 प्रतिशत विदेशी व्यापार के लिए उत्तरदायी हैं । 

9 जुलाई, ।948 ई० से यह समझोता अस्थायी रूप से ' 
लागु किया गया। व्यापारिक नीति के क्षेत्र में गॅट अन्तर- 
राज्य अधिकारों तथा दायित्वों को पूरा करने के लिए. 
विभिन्न सरकारों के बीच .एक प्रकार का समझौता है। : 
इसका प्रधान उद्देश्य आपसी समझौते के द्वारा अन्तः _ 
` राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र की. सभी बाधाओं को. दूर करना 
है |. (The 6. A. T.T. is an Jinter-governmental 
instrument providing for rights and obliga- 
tions in the field of commercial ‘policy. Its. 
principal objective is to promote the expan- 


" sion of international trade through reciprocal 


and mutually advantageous arrangements 
directed towards the reduction of custom 
tariffs and other barriers to trade and the 


; elimination of discriminatory . practices) प इस 


प्रकार गट का मौलिक उद्देश्य स्वतन्त्र व्यापार को प्रोत्सा- 
हित करना है। यह्‌ बहु-पक्षी समझोतों के द्वारा विदेशी 
व्यापार को प्रोत्साहित करने के उह श्य से काये करता है।. 
संक्षेप में, गेट के चिम्नांकित तीन प्रधान उद्देश्य हैं :- 
() अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विभिन्न बाधाओं को 
कम करना ((० 7९५५०९ ३१९ 3ः7९ः$), 
(४) भेदऽभाव को समाप्त करना (7० ०।।॥३७ 
 disorimination$), तथा 


छः 
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536. sm ४ Fo, भारतीय अथशास्त्त 


कुरीतियों उद्योगों में इर करों को घटाने की आवश्यकता 
(५) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सभी को ल द बायात करों को घटा 
समाप्त करना (70 abolish all unfair न क CE क चतुथे खण्ड क 
tzadp practise) ` ज्ञं एक नये अध्याय का समावेश किया शया जिसके अन्तर्गत 
गैट का मूल (70४. धिए०ए९९ 03००? सम्बन्धी विकासशील देशों द्वारा अपने निर्माण कब लिए 
घारा है जिसके' अन्तर्गत द्विपक्षी समझोते के आधार पर बाजार की खोज पर जोर दिया गया है । अतएव कि 
सदस्य-राष्ट्र एक दूसरे'को विभिन्न अकार की सुविधाएँ राष्ट्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे विकासशील 
प्रदान करते हैं। चूंकि आयात-निर्यात कर ही का देशों के संभावित आयात पर किसी प्रकार के कर नहीं 
"मागे में सबसे, बड़ी बाधा प्रस्तुत करते €, से 
अतएव ह कम करने के. लिए सदस्य-राज्यों के बीच आद्योगिक विकास के लिए टैरिफ मे छूट छूट की सुविधा प्रदान 
` सदा आपस में समझौते होते रहे हैं । की गयी है। साथ ही, नमो नये उद्योगों की रक्षा के लिए 
गट एवं अल्प- ATT and thie भी इसे सुविधा प्राप्त र \ 
4 Ce _ स एवं भारत गैट के उद्‌ श्यों का भली-भाँति पालन च 
. अल्प-विकसिंत राष्ट्रों का हित -गेट के ठीक विपरीत है है।.यह विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अनुचित रुकावट डाल 
क्यों कि विकासशील देशों को अपने नये उद्योगों को विकसित का मे नहीं करता । अपने नये उद्योगों को इसने विदेशी 
करने का अवसर प्रदान करना पड़ता है। अतएव, इन्हें. प्रतियोगिता से संरक्षण अवश्य प्रदान किया है, .किन्तु इस 
आयात-निर्यात करों को बराबर रखना पड़ता है। गैट, प्रकार का सरक्षण केवल समझौते की शर्तों के अन्तगंत ही 
वास्तव में, इन देशों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक अदान क्रियां गया है । वास्तव में, गॅट की नीति भारत के 
है । अविकसित देशों के विकास की तालिका में सम्मिलित . अन्तराष्ट्रीय सहयोग की नीति के अनुरूप ही है । 


॒ . विशेष अध्ययन-सूची 

J. Manmohan Singh - ‘_ .: -India’s Export Trade. 
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‘The Origin of inflation is very. often to be found 

in the panicky nervousness of unstable" governments 

in politically -unsettled - communities.’ .Given political 

stability, there is no reason Why India should not 
‘be able to carry out her future plans without gener- - 

ating serious inflationary pressures on the price-level. 

- —Bhabatosh Dutta. 
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&;इस खण्ड में $ 
अ अध्याय : 47 भारत में मूल्य RS, 
CoE (Prices in India) . 7 
क अध्याय : 48 भारतीय चलन एवं विनिमय 
SS (Indian Curréncy & Exchange) 
- है अध्याय : 49 भारतीय रुपये: का अवमूल्यन 
र (Devaluation of.the Indian Rupee) 
.- - ॐ अध्याय : 50 भारतीय वँ किंग व्यवस्था का विकास 
a (Development of the Indian Banking) 
` है अध्णयः 5! रिजवं बैकः ऑफ इण्डिया 
(Reserve Bank of India) 
ॐ अध्याय : 52 स्टेट बँके ऑफ इण्डिया 
(State Bank of Indiz) 
ॐ अध्याय : 53 भारत में मिश्चित पू नीवाले बँके 
। (Joint Stock. Banking in India) 
अध्याय : 54 भारतीय बेकों का राष्ट्रीयकरण 
(Nationalisation of Indian Banks) 
ॐ अध्याय : 55 भारत में बेकारी, अद्धवेकारी तथा पूर्ण रोजगारी 


(Unemployment, Under- ployment and Full employmeni in India) 


ॐ अध्यायं : 56 केन्द्र एवं राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध 
SS (Financial Relations between States and ‘the Union) 


` ॐ मध्याय: 57 केन्द्र एवं राज्य सरकारों क्रा आय-व्यय 
ge 2 | (Income & Expenditure of States & the Union) 
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अध्याय : 47. 
भारत में मूल्य 
(Prices in India) 


प्रावकथन :-मूल्य का अध्ययन साधारणतः बड़ा ही 


जटिल होता है। भारत में तो देश के विशाल आकार एवं : 


विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य तथा जीवन-स्तर की विषमताओं 
के कारण इसके अध्ययन में और भी कठिनाई . होती है । 
किन्तु, आथिक विकास के संदर्भ में मूल्य-स्तर का अध्ययन 
बहुत कारणों से विशेष महत्त्व का है। मूल्य में समय- 
समय 'पर हुए परिवतंनों के अध्ययन से देश की सामान्य 
आर्थिक स्थिति का अन्दाजा लगता है। साथ .ही, इसी 
पर देश में करों के स्तर का: निर्धारण भी निर्भर करता 


है। मूल्य-तल में परिवर्तन से मुद्रा की क्रय-शक्ति का भी, 


अन्दाजा लगता -है । इससे इस बात का भी पता चलता 


है कि मूल्य में परिवत्त त से विभिन्न वर्ग किस प्रकार से- 


प्रभावित होते हैं। उद्राहरण के लिए, हमारे देश में 
वर्तमान समय में जो मुद्रा-स्फीति पायी जाती है, वह 
व्यापारियों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो रही है 
क्योंकि इससे इनके लाभ की मांत्र में वृद्धि होती है, किन्तु 
इससे मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों को हानि “होती 
है। और अंततः, भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश में विकास 
की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समुचित मूल्य-चीति 
की प्रबल आवश्यकता है। और-तो-और, मूल्य-नियंत्रण 
पर ही आथिक नियोजन, की वास्तविक सफलता भी निर्भर 


`. करती है। _ 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में भारत में मूल्य-: 
तल. की सामान्य प्रवृत्ति इसमें वृद्धि की थी। भारत 


. 'सरकार ने मूल्य-तल में वृद्धि की जाँच के लिए ।90 ई० 
में श्री, के०, एल० दत्ता.की अध्यक्षता में एक मूल्य जाँ 
समिति (Price Enquiry Commitee) की नियुक्ति 
की थी । समिति के सा सार इस अवधि में देश में मूल्य- 
तल में अत्यधिक वृद्धि र sib थे, किन्तु इनमें 
सर्वाधिक प्रमुख कारण का अत्यधिक टंकत था। 

.7898 ई० में. भारत में ]30 करोड़ रुपये के सिक्के 


प्रचलन में थें। .908 ई० तक सरकार ने ।00 करोड़ - 


रुपये के और सिक्कों का टंकन किया । इस प्रकार मुद्रा 
. की.मात्रो में इस आकस्मिक वृद्धि के परिणामस्वरूप 
कीमतों की वृद्धि अति स्वाभाविक थी! 25 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूवं कीमतें (P7९ ` ७९०7९ 
the Independence} :—प्रथम युद्ध-काल में युद्धगजनित 
कारणों से मूल्य-स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हुई । फिर 


. बहुत-से कारण थे जिनमें उत्पादन में कमी, युद्ध 


भी, युद्ध में संलग्न देशों की अपेक्षा भारतं में मूल्य की 


वृद्धि कम ही हुई थी । युद्ध-काल में प्रायं: सभी वस्तुओं _ 
के मूल्य में वृद्धि हुई थी । 94 की तुलना .99 ई० | 
में खाद्यान्नों के मूल्य में.96%, आयात किये गये कपड़ों के | 


मूल्य में 90 प्रतिशत तथा देश में बने कपड़ों के मूल्य में 60 
प्रतिशत की.वृद्धि हुई । युद्धकाल में कीमतों में वि के, 


देशों की माँग में वृद्धि, युद्ध-काल में साख एवं मुद्रा में” 
अत्यधिक वृद्धि आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


महान्‌ आर्थिक मन्दी का समय (77९ Period of 
Great Depression) :--युद्ध के बाद ।920 ई० में 
मूल्य अपनी चरम सीमा पर पहुच गये थे, किन्तु ।92! 
ई० के वाद इनमें ह्लास एवं मन्दी का काल प्रारम्भ हुआ । 
अक्टूबर, ।929 ई० , मं वाल स्ट्रीट के पतन (%!! 
Street Coli2pse) फे साथ ही विश्वव्यापी माथिक मन्दी 


प्रारम्भ हुई जिसके प्रभाव से भारत भी वंचित नहीं रह . ४ 
. सका । इस मन्दी का प्रभावएकृंषि तथा किसानों पर सबसे 


बुरा पड़ा । कृषि एवं कच्चे पदार्थो के भूल्य में सबसे अधिक 
कमी हुई । सितम्बर, ।929 ई० से माचे, :933 ई० के. 
बीच निर्यात की वस्तुओं के मूल्य में 9] प्रतिशत तथा आयात 


, की वस्तुओं के मूल्य में 27 प्रतिशत कमी हुईं इसके बाद 


माचे 933 ई० से आंशिक पुनरुत्थान का काल प्रारम्भ 
हुआ जो ,अगस्त, ।937 ई० तक चला । यह पुनरुत्थाव 


विश्व के पैमाने पर पुनरुत्थान का परिणाम था। 


, इस मन्दी के बहुत-से कारण थे जिनमें कुछ मौद्रिक 


तथा कुछ गैर-मोद्रिक थे। गैर-मोद्रिक कारणों के मांग . 
की तुलना में कच्चे पदार्थो तथा निमित वस्तुओं की पूति | 


में अत्यधिक वृद्धि उल्लेखनीय थी। मोद्विक कारणों मे 


संलग्न - ` 


संयुक्त राज्य अमेरिका एवं फ्रांस में. विश्‍व के “अधिकांश . | 


स्वर्ण का जमा होना था। इसके फलस्वरूप विशव.के _ 


अत्य देशों के पास स्वणे-कोष का अभाव हो गया जिससे - 


चे मुद्रा-संकुचन की नीति का अनुसरण करने सगे । मन्दी 


का. प्रभावः देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। | 
इसंसे किसाबं सबसे अधिक बुरी तरह से प्रभावित हुए। | 


इनकी क्रय-शक्ति घट गयी जिससे मन्दी का प्रभाव और 
भी बुरा हो गया ! इसका प्रभाव उद्योगःधन्धों पर भी 


पड़ा तथा इनकी वस्तुओं, की: सांग भी. धीरे-धीरे. 


घटने लंगी । 
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* 340 भारती 


द्वितीय महायुद्ध काल में मूल्य स्तर (Prices in the 
Second World War) :—सितम्बर, ।939 ई० मे 
द्वितीय युद्ध प्रारम्भ होते ही वस्तुओं के मूल्य मे बुद्धि होते 
लगी । पूर्वी क्षेत्र में जापान के युद्ध में प्रवेश करने के 
फलस्वरूप मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवृत्ति ओर भी.तीव्र 
` हो गयी । मित्न-राष्ट्रों * 
'पूति का प्रमुख साधन भारत ही थां । ब्रिटिश सरकार के 
बदले में भारत सरकार को प्रतिवर्ष बहुत अधिक युद्ध के 
सामान खरीदने पड़ते थे। देश में भी सुरक्षा-व्यय म॑ 
पर्याप्त वृद्धि हुई । इन सबके लिए सरकार को अत्यधिक 
- मात्रा में नोट छापने की आवश्यकता हुई जिसके फलस्व- 
रूप बैंकों ने अपनी जमा-राशि को भी बढ़ाना आरम्भ 
कर दिया। इन सब कारणों से मूल्य-तल में वृद्धि 

` होने लगी। . | 
` युद्ध की समाप्ति-के समय ।944-45 ई० में सामान्य 


सूचनांक ।939-40 ई० का प्रायः दुगुना से भी अधिक. 


. था। युद्ध प्रारम्भ होते ही सट्टेबाजी के कारण वस्तुओं. 

के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि प्रारम्भ हो गयी। किन्तु 
) जनवरी, 940 ई० से जून, ।940 ई० तक पूनः मूल्य में 
कमी हुई। इसका मुझय कारण निर्यात तथा विनिमय 
दर का नियन्त्रण था । दिसम्बर, ।94! ई० में 


से ही मूल्य-स्तर में तीव्र गति से वृद्धि होने.लगी। प्रारम्भ 
मे सरकार ने मूल्य तल में वृद्धि को रोकने का पूरा अयत्न 
किया तथा आवश्यक वस्तुओं के मुल्य . एवं वितरण पर 
उ ना गया । ` फिर भी, इससे स्थिति स 
सुधार नहीं हुआ तथा मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
जारी रही | मूल्य में वृद्धि को अ ५३ 


ुद्व-समाप्ति के बाद भी मुल्य-तल की वृद्धि उत्तरोत्तर है 


. जारी रही जो निम्नांकित तालिका से.स्पष्ट है :-- 
५ ` : . अगस्त, 939=700 
वर्ष सामान्य सुचानांक 
~ - [9444-45 244.2 . 
945-46 , 244.9 
946-47 ` 275.5 - 
` . 7947-48 307.7 


 _ _ युद्धोत्तर काल में मूल्य तल में वृद्धि के कई कारण 

` थे जिनमें निम्नांकित प्रमुख थे--([) युद्ध के बाद भी देश 
` अ मुद्रा की पूति मे निरन्तर वृद्धि होती रही; (2) युद्ध 
के उपरान्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में भी दि 'हो 
गयी; तथा (3) कृषि एवं उद्योग-धन्धों के उत्पादन मे कमी 
` के फलस्वरूप भी युद्धोत्तर काल में मुल्य-तल में वृद्धि हुई । 

ह स्वतन्वता-ध्राप्ति के बाद मल्य-स्तर 
a (Price-level after the Independence)’ . - 
947६२ में देश-विभाजन का भी मूल्य-स्तर पर 


अभाव पड़ा । विभाजन के फलस्वरूप भारतं में खाद्यान्न एवं 


~ 


के पूर्वी "एवं मध्धूत्नी मोर्चे में . 


युद्ध के समीप आ जाने के कारण 942 ई० के आरम्भ- - 


, तथा विश्व में उपभोक्ता मालों की 


, वृत्ति दीख' पड़ने लगी । 


' का मूल्य सूचक माचे, 7954 ६० में 3 


य अर्थशास्त 


कच्चे पदार्थों (विशेषतः कपास एवं जूट) कां अभाव, हो 
गयां । इसका प्रभाव भी मूल्य-तल पर बहुत अधिक पड़ा । 
साथ ही, विभाजन के फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे तथा 
बड़ी संक्या में शरणार्थियों, के भारत आने का प्रभाव भी 
'मुल्य-तल पर पड़ा। इस प्रकार मुल्य-तल में वृद्धि की 
प्रवत्ति को विभाजन के फलस्वरूप और भी बल मिला । 
949 ६० में भारतीय रुपये.के अंवमूल्यन से खाद्यान्न एवं 
कच्चे पदार्थों को प्राप्त करने की कठिनाई और भी उग्र हो 
गयी । पाकिस्तातै ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया 
जिससे.पाकिस्तानी वस्तुएं भारत में ओर भी महंगी 
पड़ने लगीं । Moar Een Efi 
इसी बीच ।950 ई० में कोरियन युद्ध का प्रभाव 
भी भारतीय मूल्य-तल पर बहुत अधिक पड़ा । युद्ध के 
प्रारम्भ में सट्टेबाजी एवं व्यापारियों द्वारा अत्यधिक 
संग्रह की नीति के फलस्वरूप मूल्य-सूचनांक में वृद्धि होने 
लगी । भारत सरकार ने. मूल्य-तल में वृद्धिं को रोक्ने के 
लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एवं पूत्ति पर नियन्त्रण 
की नीति अपनाया । किन्तु, इसका परिणाम भी आशा- 
'जवक नहीं हुआ । इस प्रकार मूल्य-सूचनांक जो जून, 
]950 में 405:8 था, बढ़कर . मार्च, 95! ई० में 4386 
हो गया । ; 
` किन्तु अप्र ल, ।957 ई० से भारत में मूल्य-तल' में 
ह्लास की प्रवृत्ति दुष्टिगोचार होने लगी । इसके कई कारण 
थे जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ तथा भारत सरकार की 
मूल्य-नियन्त्रण. सम्बन्धी नीति आदि प्रमुख थे। थोक 
मूल्यों का सूचनांक जो अप्रैल, 95! ई० में 462-0 था,. 
घट कर माच, 952 ई० में 378:2 हो गया । अन्त- 
राष्ट्रीय शक्तियों में माचं, 95! ई० - में अमेरिका की 
सग्रहीकरण (5०९६ शाह) की नीति में परिवत्त न 
भारणों पृत्ति में वृद्धि 
भमुख थे। आन्तरिक कारणों में अंधिक उदार आयात- 
नीति, निर्यात पर नियन्तर्ण, कुछ खास वस्तुओं के उपयोग 
पर नियंत्रण तथा अत्यधिक साख-प्रसार को रोकने के लिए 
बेक दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करना 
आदि भ्रमुख है । इन उपायों का प्रभाव मूल्य-तल पर बहुत 
अधिक पड़ा एवं इसमें ह्लास प्रारम्भ हो गया । ; 
_ किन्तु शीघ्र ही सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप मर 
में ह्लास रुक गयाः। इसके बहुत-से कारंण थे जिनमें औद्यो- 
गिक उत्पादन में पर्यात वृद्धि एवं सरकार द्वारा निर्यात 
को प्रोत्साहन देने की नीति आदि विशेष रूप से उल्लेख 
नीय हैं। पुनः 954-55 ई० में मल्य 
$ मूल्य-तल में ह्लास की 
इसका मुख्य कारण खाद्यान्नों के 
थी। ] 953-55 ई० में खाखान्न 
गया । इसके परिणामस्वरूप 
अधिक वृद्धि हुई। खाद्यान्न 
7°8 से घटकर 


उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि 
पर से नियंत्रण हटा लिया 
खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत 


5s 
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मार्च 955 ई० में 97.0 हो गया । मूल्य-तल में यह 
कमी मई, 955 ई० तक चली जिसके बाद इनमें पुनः 
वृद्धि होने लगी तथा सितम्बर, 955 ई० ` तक मूल्य-तल 
में 7:7 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। यह श्रवृत्ति अभी तक 
` बनी हुई है। द्वितीय योजनाकाल के प्रारम्भ से ही मूल्य- 
तल में बहुत अधिक वृद्धि होने लगी । दिसम्बर 7954 ई० 
में थोक मूल्य का सूचनांक 368 से बढ़कर, दिसम्बर 956 
ई० में 429 हो गयाः। द्वितीय योजनाकाल में मूल्य-तल 
कई कारणों से प्रभावित हुआ । योजना के प्रारम्भ से. 
ही देश . में खाद्यान्न का अभाव बढ़ गया जिसकी पृत्ति के 
लिए अरबों रुपये के अन्न का आयात करना पड़ा.। 956 
ई० में स्वेज-संकट का प्रभाव भी मूल्य-तल पर पड़ा। किन्तु 
इस काल में मूल्य-तल में वृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण 
द्वितीय योजना -को कार्यान्वित्त करने के लिए बड़े पैमाने 
पर घाटे की वित्त-व्यवस्था (Df! #०2०८०४) का 

अवलम्बन था । र 

पंचवर्षीय योजनाओं में मूल्य-तल 
(Price-Level in Five Year Plans) 
पंचवर्षीय योजनाओं में अत्यधिक विनियोग से मूल्य-तल 
में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी । अतएव, सरकारी 
नीति का एक प्रधान उद्देश्य वस्तुओं के मूल्य-तल, विशे- 
षतः उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य-तल को स्थायी बनाना 
हो गया । चतुर्थं पंचवर्षीय योजना के पूव तक मूल्य-तलमें हुए 
परिवतंनों का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा 
. सकता है :-- : 

थोक मूल्यों में का सुचनांकः (।952-53=00) 
वर्ष खाद्य-पदार्थं औद्योगिक निर्मित सामान्य 
कच्चे पदार्थ वस्तुएं सुचनांक. 


I955-56 95:0 7.0 .. 08:0 , 992 
I960-6L 2]8:0 I:8:0 ° I290:' I27-5' 
I965-66 75:0. : 200. 4570 I740 
966-67 28:0 296-0 68:0 ` 202:9 
‘967-68 2260 990 I630 2णन 
I968-69 2220 2460 ` I30 2-5 


'उपरोक्त तालिका के आधार पर पहली तीन 


' पंचवर्षीय योजनाओं * के ]5 वर्षों की अवधि को मूल्य में 
परिवतंन' की दृष्टि\से चार वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता . है-प्रथम स्तर 95]-52 से ।955-56 तक, यानी 
प्रथम योजना की अवधि का है जिसमें मूल्य-तल में ]7:3 


प्रतिशत की कमी हुई । द्वितीय स्तर द्वितीय योजना काल, ' 


यावी ।956-57 से ]960-6[ ई० तक का है जिसमें 
]952-53 के आधार पर मूल्य-तल के सामान्य सूचनांक में 
28 प्रतिशत की वृद्धि हुई! किन्तु द्वितीय योजना के प्रारंभ 


. l Economic Survey,Govt.of India, J97k-72. 


भारत में मूल्य 
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से ही मूल्य-स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट होने लगी । 
इसके कई कारण थे। सर्वप्रथम तो द्वितीय योजना के | 

` प्रारम्भ से ही खाद्यान्न का अभाव हो गया जिसकी पुत्ति 
के लिए विदेशों से बहुत अधिक माता में खाद्यान्न का 
आयात करना पड़ा। साथ ही, द्वितीय योजचा काल में अधिक 
विनियोग एवं बड़े पैमाने पर घाटे की वित्त-च्यवस्था 

. (Deficit Financing) का प्रभाव भी भूल्य-स्तर पर 
पड़ाः। 960-62 ई० में मूल्य-स्तर का सामान्य सूचनांक 

` [27-5 हो गया । तुतीय-स्तर तृतीय योजना के प्रथम दो 
वर्षों का, है जो मूल्य-तल में सामान्य स्थिता का समय 
था तथा जिसमे मूल्य-तल में 960-6! ई० की तुलना में 
0! प्रतिशत की कमी. ही हुई। वास्तव में, तृतीय 
योजना के प्रथम वषं (96]-62) ई० में मूल्य-तल में 
ह्लास ही हुआ था। अन्तिम स्तर, ।963-64 से 968-69 

:ई० का है जिसमें मूल्य-तल में बहुत अधिक वृद्धि हुई। - 
इसके बाद मूल्य-तल में वृद्धि में कुछ रुकावट हुई है किन्तु 
पुनः मूल्य-तल में तीव्र वृद्धि जारी है। ' . 


इससे स्पष्ट. है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना. .के बाद 
-मूल्य-्तल में निरन्तर बढ़ने की प्रवत्ति रही है। द्वितीय 
योजना के पाँच वर्षों में थोक मूल्यों के: सामान्य सूचनांक 
में प्रायः 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई । योजनाकाल में खाद्य- 
. पदार्थों के मूल्य में 24 प्रतिशत, तैयार वस्तुओं के मूल्य में 
25 प्रतिशत तथा ओद्योगिक कच्चे पदार्थों के मूल्य में 47 
प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई। इसका देश के एक बहुत 
बड़े जनसमुदाय पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव पंडा । 


तृतीय पंचवर्षोय योजनाकाल में मूल्य-तल में अत्यधिक 
वृद्धि (The excessive price-rise in the Third 
“Plan) :--उपरोक्त तालिका से स्पष्ट'है कि तृतीय योजना 
में मूल्य-तल में अत्यधिक वुद्धि प्रारम्भ हुई। इसका प्रधानः 
कारण ।962 ई० में चीनी आक्रमण से उत्पन्न संकट की 
स्थिति था ।' चीनी आक्रमण से उत्पन्न संकट की स्थिति 
"का सामना करने के लिए देश की आथिक व्यवस्था को 
युद्ध के दौरान की तरह काये करने के लिए बाध्य दोना 
पड़ा । इससे मृल्य-तल में वृद्धि की प्रवृत्ति को और री 
बल मिला । तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षो 96-62. 
तथा ।962-63 ई० में म स में कोई वृद्धि नहीं हुई। 
वास्तव में, ।96-62 में 960-67 ई० की अपेक्षा मूल्य- 
तल में कमी ही हुई थी। थोक मूल्यों का सामाऱ्य सूचनांक 
960-6 इं० में ।27:5 था जो ।962-63 इं५ में ।१7-4 
हो गया । किन्तु इसके बाद मूल्य-तल भें वृद्धि की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हुई । 964 इ० से मूल्य-तल में वृद्धि की यह 
त बहुत तीव्र हो गयी । ]966-67 ईं० के पूर्व के तीन' 
में मूल्य-तल में औसत वाषिक वृद्धि !2 प्रतिशत की : 
हुई । _ ।965 इ० में पाकिस्तानी आक्रमण तथा खाद्यान्तों 
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542 
के अभान्र से इस प्रवृत्ति को और भी बल मिला। अप्रौल, . 


963 ई० से माचे, 964 इ० के बीच थोक मूल्यों का . 
सामान्य, सूंचनांक [96!-62 को 00 रखने पर ] ]27°9 


से बढ़कर ।59' हो गया तथा खाद्यान्नों का सूचनांक 
26/ से बढ़कर ।536 हो गया । इसी प्रकार उपभोक्ता 
के मूल्यों का सूचनांक (!06-62 के आधार पर) 

आप ।963 इं० में )30 से बढ़कर मार्च ।964 इं० में 


]43 हो गया। . यह निश्चय ही बहुत भयानक स्थिति है।. 


दितीय योजना के पाँच वर्षो में थोक मूल्यों के सामान्य 
सूचनांक में केवल 35 प्रतिशत की वृद्धि हुईं थी जबकि 

` तृतीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों में ही 46 प्रतिशत की 
बृद्धि हो गयी । इसी प्रकारं जबकि खाद्यान्नों के थोक मूल्यों. 

` में द्वितीय योजनाकाल के पाँच वर्षो में 34 प्रतिशत की 
वद्धि हुईं थी, तृतीय योजनाकाल में 52 प्रतिशत की वृद्धि 
हो गयी । अप्रौल, 964 इं० के वाद मूल्य-तल में वृद्धि की 
32 हा भी तीव्र हो गयी जो निस्नांकित तालिका” 
ह 


थोक मूल्यों का सूचनांक (!96!-62 =: 00) 


) 962-63 I06 


98 . ]03 ` , ]03:8 

I965-66 45 33 ]8 3I:6. 
I968-69 IZ (I57 °° I93t 5 65:4 
I969-70 97 8 [44 I7l6 
I970-7 204: I97 55 I80 

. . 97-72 20 ‘. [9 - I67 88:0 
I972-73 . 240 204 7. 2070 
973-74 29 १9 206° 7540 

` 974-75 364 327 ` 255 : 33:0 
. I975-76 34 267 253 303:0 ° 


० इसप्रकार स्पष्ट है कि मार्च, 7964 ईं० के “बाद 
_मूल्य-तल में वृद्धि की श्रवृत्ति बहुत ही तीव्र हो गयी । 
इस अवधि में खाद्यान्तों के मूल्य में सबसे अधिक वद्धि हुईं । 
` इनके थोक मूल्यों का सूचनाकि (!960-62-00, के आधार 
' पर) मांचे, 965 ई० में ।45 से बढ़कर मार्च ]967 इं० 
2 ॥7| तथा मांचें, 968 में 207 हो गया। योजना 
_ आयोग के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय. योजनाकांल तथा बाद 
मूल्यतल में वृद्धि का प्रधान कारण खाद्यान्नों की पृत्ति 
मा आंतरिक व्यय, राजकीय तथा निजी दोनों 
थी. [The large increases ‘during 

€ Tid plan period haye been due to an 
“उनके 0 ZIRT SRR in the ‘available supply of 


वर्ष . खाद्य-पदाथं ओद्योगिक निर्मित सामान्य 
कच्चे पदार्थ पदार्थं ` सूचनांक 


"भारतीय अर्थशास्त्र 


` food. and other essential commodities as well 


asa continued increase in domestic expen- 
diture, both public and private.] 


घतर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five : Year 
' श) ` में भी मूल्य-तल में वृद्धि की यहु प्रवृत्ति जारी 
: रही । चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में यह प्रवृत्ति उतनी बल- 
वती नहीं थी, किन्तु अन्तिम दो वर्षों - ।972-73 तथा 
973-74 में” मूल्य-तल में अप्रत्याशित दर से वृद्धि हुईं । 
मूल्य-तल का सामान्य सूचनांक (96!-62=:]00) जो 
जून, ]972 में ।98:8 था, बढ़कर जून, :]973 में 2475 
तथा जून, ।974 में 308:9. हो गया । वस्तु-वर्ग' को ध्यान 
में से. यह स्पष्ट होता है कि.खाद्य-पदार्थों के मूल्य 
में 272-73 में 236 प्रतिशत' तथा ]973-74 में 26 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्य-पदार्थों के अन्तर्गत भी सर्वाधिक 
` वृद्धि गह एवं चावल दो पदार्थों के 'अन्तर्गत-में ही हुई। * 
सबसे अधिक वृद्धि इस अवघि में पेट्रोल तथा पेट्रोल. से' 
सम्बन्धित वस्तुओं के मूल्य-तल में हुईं रासायनिक खादों 
के मूल्य में भी अत्यधिक वृद्धि हुईं । -सितम्ब्र,!974 तक 
मूल्य-तल. की -वाषिक वृद्धि .32 प्रतिशत तक पहुँच गयी 


` थीजो विश्व में सर्वाधिक है। 


किष्तु जुलाई .I974 में सरकार द्वारा अपनाये: गये 
स्फीति-विरोधी नियमों के फलस्वरूप मूल्य-तल की वृद्धि में 
कुछ शिथिलता आने लगी तथा 7975 में देश में आपात- 
कालीन स्थिति की घोषणा के परिणामस्वरूप 'मल्य-तल में 
वृद्धि की प्रवृत्ति में कुछ कमी आ गयी है'। परिणामस्वरूप 
975-76 में मूल्य-सूचनांक ]974-79 के 33 से घटकर 
303 हो गया । : ८ 


` _भूत्यन्तल में वृद्धि के कारण रुपये :का वास्तविक 
मूल्य य भी घट रहा है और ५९ Economic Times के 
. रिसर्च डिविजन के अनुसार यह ]96-62 से ।968-69. के 
बीच आठ वर्षों में घटकर केवल 58 पैसे ही रह गया। 
निम्नांकित तालिका से यह बिल्कुल स्पष्ट है... ` 
रुपये की क्रय-शक्ति 0960 की तुलना में) 
वर्ष. क्रय-शक्ति (पैसे में) , वर्ष क्रय-श्ति (द॑ में 
I96l 46:2 | (८ ] है षि I है 
I965 
I968 
- I970 54:3, : 30:6 X 
दुष्परिणाम 


जीवन-स्तर को प्रभावित करती है.।. 


वास्तव में, “मल्य: 
वृद्धि के निरन्तर भय ने भारत में में, “मूल्य 


जनश्षाधारण को आयो- 
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' भारत में मूल्य 


. जित अ्थं-व्यवस्या के लाभ के सम्बन्ध में संशयाळू बना 
दिया है।” (The everpresent 07680 - of soaring 


prices has made the common man suspicious * 


about the benefits of a planned economy for 


India.) अतएव, देश में आथिक नियोजन के काये के सफल _ 
सम्पादन के लिए मूल्य-तल में इस वृद्धि को रोकना अति 


अनिवार है । इसके लिए एक उचित एवं प्रगतिशील मूल्य- 

नीति की आवश्यकता है । इस प्रकार की नीति के अभाव 

में ही तृतीय एवं चतुथं योजनाएँ. असफल हो गयीं । पाँचवीं 

योजना की सफलता भी इसी प्र आधारित है। , | 

: 950-5 ई० के बाद मूल्य-तलू में बृद्धि के कारण _ 
[Causes :of Rise in the Prices since I950-5]] 


` इस प्रकार स्पष्ट है फि पिछले कुछ वर्षों में मूल्य-तल 
में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में 
मूल्यों की स्फीतिजनक वृद्धि (Inflationary rise of 
P7०९8) को प्रभावित करनेवाले कारण निम्नलिखित हैं :-- 
. जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव 
Pressure of Population) :—हमारे देश प 92] से 


और विशेष रूप से !957 सेजनसंख्या में निरन्तररूपसे और ' 
तीब्र गतिसे वृद्धिहो रही है । ।952-60वाले दशक में जनसंख्या में 


वृद्धि की दर 2].5 प्रतिशत अथवा: 2.2. प्रतिशत वाषिक 
थी जबकि ।96-70 वाले दशके में इसमें 24:6 प्रतिशत 
अथवा वाषिक 2.5 प्रतिशत की वुद्धि हुई । मूल्य में वृद्धि, 
विशेषतया खाद्य-वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का एक प्रधान 


. कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की मांग में - 


बुद्धि है और खाद्यान्न की मूल्य-वुद्धि के परिणामस्वरूप 
सामान्य मूल्य-स्तर.बढ़ जाता है। किन्तु, यह याद रखना 
चाहिए कि आथिक नियोजन के आरंभ से अबतक उत्पादन 
में, विशेषतया खाद्यान्न के उत्पादन में, जनसंख्या वुद्धि की 
० अधिक वृद्धि हुई हैं। उदाहरणतया, ।954 से 96] 
जनसंख्या 2!.5 प्रतिशत बढ़ी, जब कि राष्ट्रीय आय में 
4.4 प्रत्चितत, कृषि-उत्पादन . में 46 प्रतिशत, खाद्यान्न की 
में 50 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 77 प्रति- 
शत की वृद्धि हुई। | 2 
अतः यह स्पष्ट. है कि वत्त मान समय की मृल्य:वृद्धि 
के लिए जनसंख्या में वुद्धि को ही उत्तेरदायी नहीं ठहराया 
जा.संकता । फिर भी, यह सत्य है कि प्रत्येक वषं देश की 
जनसंख्या में ।20 से 50 लाख तक की वृद्धि हो रही है, 
जबकि कृषि उत्पादन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हो रहो है । 
2. सध्यवरत्तीं एवं पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र सें विनि- 
` योग को ऊँची दर (High rate of investment in 


intermediate -and capital goods sect07):—भारत '* 


जैसे कृषिःप्रधान देश में आथिक विकास का विशाल कार्य- 
` क्रम आरम्भ करने पर भारी विनियोग करना पड़ता है। 
. उदाहरण के लिए, ।95! से ।96! के. द॑शक में कुल ।0, 


0 
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:।00` करोड़ रुपये का विनियोग किया गया, जिसमें से 
सरकारी क्षेत्र मे 5,200 करोड़ रुपये एवं निजी क्षेत्र में, 
4,900 करोड़ रुपये का. व्रिनियोग हुआ। तीसरी योजना , 
तथो तीन एक-वर्षीय योजनाओं (।966-69) में सरकारी 
क्षेत्र में 5,230 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ । इतने 
भारी विनियोग के परिणामस्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के 
मूल्यों में वृद्धि होना बिल्कुल स्वाभाविक है तथा इनकी 
मूल्यःवृद्धि के कारण इन पर. निभंर वस्तुओं के मूल्य बढ़ 
जाते हैं । वास्तव में, मृल्य-वृद्ध संक्रामक (ट०7३६००8) ` 
` होती है जो शीघ्र ही सभी क्षेत्रों में फेल जाती है । मजदूर 
संघ अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिए संघषं करते हैं 
तथा मजदूरी में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि एवं गैर- 
कृषि सम्बन्धी दोनों प्रकार की उपभोक्ता-वस्तुओं की सामान्य. 
माँग बढ़ जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में वृद्धि का 
परिणाम उत्पादन के साधनों-पूजीगत वस्तुओं, कच्चे 
पदार्थों इत्यादि-की. माँग में वृद्धि के रूप में ` प्रकट होता 


- है। अतः मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी जिससे मुद्रा- 


-स्फीति (Ina६००) की स्थिति प्रकट होगी। 


: इसके अतिरिक्त विनियोग में वृद्धि से साधारणयता 
मौद्रिक आय में उत्पादन की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती 
है । विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और विनियोग की 
गर्भावधि (९६०० 7९7/०५) , जितनी लम्बी होगी, ` 
. सौद्रिक-आय एवं उत्पादन के बीच उतना ही अधिकः समः 
यान्तर होगा । यह तथ्य ध्यान देने योग्य. है कि दूसरी 
योजना के काल में विशाल. औद्योगिक आधार के निर्माण : 
का प्रयास किया गया था । अतः सरकार को ऐसी परि- ' 
योजनाएँ आरम्भ करनी पड़ीं जिनके परिपालन के लिए : 
दीघेकाल अपेक्षित होता है। इन परियोजनाओं के : 
निर्माण के कारण भारी विनियोग करना पड़ा जिससे उसी 
अपात में परियोजनाओं के निर्माण में लगे लोगों के लिए | 
मौद्रिक आय का सूजन: हुआ, उत्पादन में वद्य : 
वुद्धि सम्भव नहो र हम ` “क्षमता Re 
(Capacity utilisati0n) के काम में नहीं 'क्षमता निर्माण' 
(Capacity creati0n) के काम में व्यस्त हैं । परिणामतः 
विनियोग की माता में गृद्ध के कारण सामान्यतः मूल्यों स. 
वुद्धि होना बिल्कुल अनिवायं है। ` कै 
. 3, बढ़ता र सरकारी व्यय (Mounting Public 
“Expenditure) :-पिछले दो दशकों में -सरकारी व्यय 
में भी भारी एवं. निरन्तर वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय से 
सामान्य जनता की आय उत्पन्न होती है, अतः इसकी वृद्धि 
का अर्थ आय में वृद्धि तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग | 
में वृद्धि होती है । इस प्रकार भारत में मुल्य वृद्धि का एक 
महत्त्वपूणं ` कारण बढ़ता हुआ सरकारी व्यय है। | 
950-57 में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का कुल व्यय 
. (राजस्व तथा पूँजी व्यय मिलाकर) 900 करोड़ रुपये था 
जो 97-72 (बजट) में बढ़कर 8000 करोड़ रुपये तथा 


छः 


प्र I975 
I976 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


544 


` ]976-77 सें 6,338 करोड़ रुपये हो गया । अतः कीमतों 


में वद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण बढ़ता हुआ राजकीय 
व्यय है । वास्तव में, राजकीय व्यय में वृद्धि से लोगों के 
हाथ में अधिक मौद्रिक आय प्राप्त होती है जिससे मूल्य मे 
वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। ` ; 
4. चारे को वित्त-व्यवस्था (Deficit Financing) 
:_सरकार द्वारा आथिक विकास की योजनाओं के वित्त 
प्रवन्ध के लिए अपनाई जानेवाली विधि का भी मूल्य स्तर 
पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाओं के 
आरम्भ से सरकार ने घाटे की वित्त-व्यवस्था को बड़े 
पैमाने पर अपनाया है। उदाहरण के लिए, प्रथम योजना 


भारतीय अ्थंशास्त् 


दुंसरीयोजना में 650 क रा ड़ रुपये की वृद्धि हुई थी तीसरी योजना 
में मुद्रा की पूर्ति में (600 करोड़ रुपये को वृद्धि हुई। 950 
वाले दशक में मुद्रा की पूर्ति में 42 लि की वृद्धि हुई 
किन्तु 60 वाले दशक में इसमें ।50 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
मुद्रा की पूति में बृद्धि कुछ तो घाटे की वित्त-व्यवस्था . 
(Deficit financing) के कारणं और कुछ मौद्रिक सौदों 
(Monetary transacti008) में वृद्धि के कारणं होती 
है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि माँग का रूप धारण कर मूल्य- 
स्तरः पर प्रभाव डालती है। _ i 

` 6. वस्तुओं की पूति में तदनुरूप वृद्धि का अभाव 
Lack of a Corresponding increase in the sup- 


से 420 करोड़ रुपये के घाटे की विस्त-च्यवस्था तथा दूसरी ५ ० C००९७) :-उपरोक्त कारणों से मूल्य 
योजना में 948 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त-व्यवस्थाकी तल॑ में वृद्धि होती है, किन्तु यदि इसके साथ-ही-साथ 
गयी थी । तोसुरी योजना में 550 करोड़ रुपये की घाटे वस्तुओं.की पूर्ति में वृद्धि हो तो इनका मूल्य-तल पर प्रायः 
की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु योजना में घाटे की ` कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के. लिए, प्रथम 
वित्त-व्यवस्था की -वास्तविक रकम 50 5 रुपये योजनाकाल में मूल्य-तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका । 
हो गयी । इसी प्रकार एक-वर्षीय योजनाओं (966-69) . इसके बाद 958 तथा 962 में मूल्य-तल में वुद्धि का 
में 688 करोड़ रुपये घाटे की वित्त-व्यवस्था से प्राप्त किया , प्रधान कारण कृषि के. उत्पादन में तदनुरूप वृद्धि का 
गया तथा चतुर्थ योजना में इससे 7066 करोड़ रुपये अभाव था। 7964-65 में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक 


प्राप्त किया गया था। पाँचवीं योजन! काल में इस-मद 

से !000 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने की आशा 

थी । इसभ्रकार घाटे.की वित्त-व्यवस्था के कारंण मूल्य वृद्धि 

` की प्रवृत्ति को भौर भी बल मिलता है। 

` ` 5, बुब्रा को पूर्ति में अत्यधिक « वृद्धि (Increase in 

the Money SuPP]9) :--जनता के पास मुद्रा की*पूर्ति 
में तीव्रवृद्धि भी मूल्यों के बढ़ने का एक प्रधान कारण है । जनता 
के हक मुद्रा की पृत्ति में चलाथं (C7९१०) ००४) नोट 
बौर सिक्के: तथा बँक मुद्रा (0६०४ M07९9) दोनों 
का समावेश रहता है । निम्नांक्रिततालिका? से 96] ई० 
के बार मुद्रा कीपुति में वृद्धि का अन्दाजा मिलता है :-) 


भारत में मुद्रा की पुति (करोड़ रुपये में) 


माचे के अन्तिम शुक्रवार को. 

माचे के चलाथं जमा मुद्रा कुल मुद्रा की मुद्रा की पुति 
अंतिम शुक्र - पुति राष्ट्रीय आय 
वारको ' 8 «के प्रतिशत में 
_ ]96[ 2,098 ` 74 2,869 2l.6 
I966 3,034 ,495 4,529' : 2I.9; 
97 4,367 2,754 7,32] 2.2 ` 
 I974 6,308 4,864 ]I72 ... 22.6 

6,348 5,563 ],9] , 20.5 


6, 04 6,489 ]3,43 2].8 
77 7,869 8,443 5,606 . 24.9 
-उपरोक्तःतालिका'से स्पष्ट हैकिजबकि पहली योजना में 
[ के पास मुद्रा की पृति में 220 करोड़ रुपये की तथा 


अवश्य हुआ किन्तु ]966-67 में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत 
ही कम रहा जिसके परिणामस्वरूप मूल्य-तल में अतिशय 
वृद्धि हुई। अतएव 950-5 से मूल्य तल में वृद्धि का 
एक प्रमुख कारण कृषि के -उत्पादन में अपेक्षाकृत कम 
वृद्धि है । किन्तु इस सम्बन्ध भें ध्यान देने योग्य बात यह 
` हैं कि ]968-69 के बाद खाद्यान्नों के उत्पादन में अत्यधिक 
वृद्धि के बावजूद मूल्य-तल में वृद्धि का क्रम अब भी 


& [$ 


जारी ही है।. 
किन्तु, कृषि-पदाथों के मूल्य में वृद्धि के लिए बड़े- 
बड़े किसानों द्वारा संचयः (।३:५।०४) तथा व्यापारियों, 
सट्ट बाजों एवं चोरबाजारियों द्रास परिकल्पना की अधिकता ` 
है । अत्यधिक मूल्य की परिकल्पना में ये अपने पास: अनाज 
का'बहुत बड़ा भंडार रखते हैं।. : . . : 
ह र ० मे के लिए 
कालाधन (०8०८४०॥०९)) भी बहुत हे तर व 
वत्तमानसमयमेंसमाज में बहुत अधिक का ला धन (5/8० ३70 
. unaccounted 770769 का संचय - है।' इस धन का . 
एक बहुत बड़ा भाग खाद्यान्नों के व्यापार में ही प्रयुक्त 
किया जाता. है। समाज में काले धन की कुल मात्रा :का . 
पता लगाना तथा इसके प्रभाव के सम्बन्ध में अन्दाजा 
लगाना बड़ाः ही कठिन कार्य है। किन्तु, इसमें कोई सन्देह - 
नहीं कि पिछले कुछ समय से मूल्य में. अतिशय वृद्धि को 
यह एक प्रधान कारण है। ` 20 52 20 


इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में मुल्य-तल में अत्यधिक 
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वृद्धि हुई है जिसके कारण आथिक नियोजन की वत्तेमान 
प्रणाली के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न 


' हो गई है। बहुत-से लोग यह सोचने लगे हैं कि वत्तंमान 


नियोजन की प्रणाली में आमूल"परिवत्तंन की आवश्यकता 
हैं । वास्तव में, आवश्यकता इस वात की है कि खाद्यान्न, 
चीनी तथा वस्त्र जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को 
राजकीय व्यापार के अन्तर्गत .लाया जाय तथा इसके 
वितरण पर कठोर नियन्त्रण लगाया जाय | ` किन्तु, इस 
समस्या का दीर्घकालीन उपचार इन आवश्यक वस्तुओं के 
उत्पादन में वृद्धि ही है। 

किन्तु, 968 ई० में मूल्य स्थिति में पर्याप्त सुधार 
हुआ तथा 968.के अन्त में थोक. मूल्यों का सामान्य 
सूचनांक (।96-62 = 00) के आधार पर 209:5 था 
जो पिछले वर्ष की अपेक्षा ! प्रतिशत कम था। .इसके 
विपरीत 966 तथा )967 ई० में थोक मूल्यों में औसत 


` बुद्धि क्रमशः ।3'8 तथा 5°5 प्रतिशत थी । अतएव !968 


में मूल्य-तल में स्थिरता की प्रवृति उत्पन्नः हुई थी । 
किन्तु, पुनः 969 में थोक मूल्यों के सूचनांक- में 2] 
प्रतिशत की वृद्धि हुईं। जनवरी, ।970 ई० में मूल्य-तल 
में बृद्धि की प्रवृत्ति और तीव्रतर हो गयी तथा जुलाई, 
975 में आपात्‌ स्थिति की उद्घोषणा के पूर्वे तक यहु 
स्थिति ज्यों-कि-त्यों बनी. रही । इसके बाद मूल्य-तल में 
कमी होने लगी थी । 


भारत सरकार की सूल्य-तीति : 
(Price Policy of the Govt. of India) 


इस प्रकार पिछले कुछ वर्षो से सूल्य-तल में 'भारी 
वृद्धि हो रही है, अतएव इसका नियंत्रण वत्त॑मान समय में 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। .।96! ई० तक मूल्य 
नियंत्रण की नीति का जनता के लिए कोई महत्त्व नहीं.था, 
किन्तु ।962 ई० में चीनी आक्रमण के संदर्भ में पहले-पहले 
मूल्य तल पर नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की गयी। 
इस उद्देश्य से विभिन्‍न प्रयास किये जाने लगे। ।972-73 


ई० से मूल्य तल में अत्यधिक वृद्धि के कारण तो यह, 


समस्या और भी गंभीर हो गयी तथा सरकार को विवश 
होकर विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करने पड़ें। मूल्य में 
अतिशय वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए भारत सरकार 
द्वारासमय-समयपर विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाये गये हैं । 
इनमें निस्नांकित प्रधान हैं :-- / 

]; बजट-नीत्नि ( Budgetary Policy ) :-सुल्य~ 
वृद्धि का एक कारण सरकारी व्यय में वृद्धि तथा घाटे की 
बित्त-व्यवस्था की प्रधानता है। अतएव, इस. उद्देश्य से 
सरकार ने अपनी बजट नीति में इस रूप में परिवत्तंन 
किया .है कि स्फीतिकारी प्रवृतियों के कारण होने- 
वाली वृद्धि को रोका जाय । इस उद्देश्य से बजट-नीति में 
घाटे की वित्त-व्यवस्था को सीमित करने तथा जनता के उप- 
भा० अ०--35: 
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भोग में कमी करने पर जोर दिया जा रहा है। किन्तु राज्य 
तथा केन्द्र दोनों ही सरकारें इस सम्बन्ध में बिल्कुल असफल 
रही हैं। राज्य सरकारें तो घाटे की वित्त-व्यवस्था को 


- और अधिक प्रधानता दे रही. हैं ।' चौथी योजना के दौरान 
सरकार द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था को सीमित करने का. 


प्रयास किया गया । पाँचवीं योजना में तोसरकारट्वाराघाटे 
की वित्त व्यवस्था को विए,ल सीमित करने का प्रयास 
किया जा रहा है । साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की 
दरों को बढ़ाकर तथा बचतों में वृद्धि करके उपभोग को 
सीमित किया जा रहा है । 


. 2. 'मौद्विक उपाय ( Monetary Measures ) :— 
सरकार की उपरोक्त कार्यवाही के साथ ही साथ रिजर्व 
बेक ने सभी अनुसूचित बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे 
खाद्यान्न के लिए अग्निम ऋण न दें । जमाखोर ओर सट्टे- 
बाज खाद्यान्न खरीदने और उसके बड़े-बड़े भण्डार जमा ' 
करने के लिए अनुसूचित बैंकों (८०९५०।९ 875) - से 
बड़ी-बड़ी रकमें उधार लेते हैं।. सट्रेबाजी की इस प्रवृति 
को रोकने के उद्देश्य से ही रिजवं बैक ने अनुसूचित बकों : 
द्वारा खाद्यान्नों के लिए दिये जानेवाले ऋण पर कुछ 
विशिष्ट प्रतिबन्ध लगाये हैं। किन्तु, समाज में इतना 
अधिक काला धन है कि इससे स्थिति मं कुछ सुधार नहीं 
हो पा रही है। जुलाई, 974 ई० में रिजव बॅक आफ 
इंडिया ने ब्याज की दरों तथा-उधार देने की दरों में 
पर्याप्त माता में वृद्धि की । इस प्रकार के प्रपत्र का उद्द श्य 
व्यवसायों द्वारा उधार लेने को महंगा बनाने के लिए था 


और रिजबे बँक अपनी इस नीति. (२९४८।०६।४० ०7९d 


९०४०9) में बहुत हद तक सफल भी रहा । 


3. बस्तु-सम्बन्धी उपाय (Commodity Front)— 
इस. मोर्चे पर सरकार ने चावल, गेहूं, चीनी, गुड़ आदि- 
जन-उपभोग ( (४४४ C07uP{०7 ) की वस्तुओं के 
मूल्य-तियन्त्रित करने ` पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । 
इस उद्वे श्यज्ञ की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा निम्नांकित 
उपाय अपनाये गये हैं :-आन्तरिक पूति में वृधि, सर 
कारी भण्डारों से बड़े परिमाण में वस्तुएँ निकालना, « 
वितरण तन्त्र में सुधार और निजी व्यापार पर कड़ा निय्‌- - 
सत्र इत्यादि । किन्तु इन प्रयत्नों केउत्साह-वद्ध क परिणाम 
नहीं हुए हैं। इस प्रकार सारा जोर आवश्यक वस्तुओं के - 
मूल्यों में अनुचित वृद्धि रोकने पर दिया गया है | फिर भी, - 
इनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :_ र 


. (क) अधिकतम सूल्य निश्चित करना (Fixation- 
of Maximun .Price) :—अ्माखोरी और. सट्टेबाजी . 
(Hoarding and speculation) की प्रवृति को हतो- 
तसाहित करने के लिए सरकार द्वारा खाद्यान्तो के थोक 
एवं खुदरा मूल्य नियत. किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 
सरकार ने वसूली के न्यू्तम मूल्य भी नियत कर दिये 


2 


f 
{ 
\ 


` संख्या बढ़ाई-गयी है! 
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हैं। साथ ही, प्रमुख खाद्यान्‍्नों के एक राज्य से दूसरे 
राज्य में आने-जाने पर भी रोक लगा दी गयी है। 

- (ख) पूति सें वृद्धि (Increase in SUPPlies) :--_ 
Se से खाद्यान्नों की पूति में जो कमी होती 
है उसे पूरा करने के लिए हाल के वर्षो तक सरकार ने 
ब्रड़े पैमाने पर खाद्यास्नों का विदेशों से आयात किया है। 
खाद्यान्तों के आयात की मात्रा ।962 में 36 लाख टन से 

` बढ़कर ।966 में ।04 लाख टन त# पहुँच गयी थी। किन्तु 
]970 के बाद इसमें कमी की गयी । ` 


किन्तु पुनः 972-73 में खरीफ की फसल के, खराब 
"होने के कारण खाद्य-पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होने लगी तो 
सरकार को क्राद्यान्म के आयात की सूब्रपात करनी पड़ी । 
परिणामस्वरूप ।973 में 36 लाख टन तथा ।974 मों 
` 48 लाख टन खाद्यात का आयात किया गया था। साथ, 
ही, आयात किये गये खाधान्नों को रियायती दरों पर 
सरकारी दुकानों के द्वारा विक्रय की व्यवस्था की. जाती 
' हैँ। इसके अतिरिक्त, अन्तर्देशीय वसूली ।In००३! Pः०- 
. Cure] भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। इस 
सम्बन्ध में 80 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया 
- है। सरकार द्वारा वसूली के लक्ष्य की प्राप्ति से. अमाखोरों 
तथा सट्टबाजों को असामाजिक क्रियाओं के प्रभाव को 
कम करने में पर्याप्त सहायता मिलने की आशा है जिससे 
कीमतों की वृद्धि को रोका जा सकता है। 


(ग) वितरण की व्यवस्था (Machinery for Dis- 
tribut।००) :--इसके साथ ही सरकार. खाद्यान्न तथा 
अव्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय की भी व्यवस्था करती 
है । खाद्यान्नों का सरकारी भण्डार उचित मूल्य की दुकानों 
पर बचा जाता है। सरकार द्वारा बेचे जाने से दो उद्देश्य 

' सिद्ध होते हैं :-एक तो मूल्यों में कमी आती है और 


दूसरा निम्न आय वःले वर्गों को अपेक्षाकृतकम मुल्य प रआव- , 


श्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उचित मूल्य की .दुकांनों का 
। भारत सरकार ने खाद्यान्न के 

` व्यापार और वितरण को अधिक प्रत्यक्षं रूप से अंपने हाथ 
` ` में लेने के लिए एक खाद्य निगम की स्थापनाकीधी । !977 
में जनता सरकार ने वितरण की प्रणाली में सरकारी तथा 


. सरकारी क्षेत्र को प्रश्रय देने का निर्णय किया । 


(घ) उत्पादन में वृद्धि के उपाय--मुल्य एवं वितरण 


पर निएन्त्रणं के साथ-साथ कृषि-जन्य वस्तुओं (4४7।०७[- “ 


tural commo0dt।९5) का उत्पादव बढ़ाने के लिए भी 


` सरकार द्वारा दीघं्ञालीन उपाय अपनाये गये हैं । किसानों 


ह उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की 
ती हैं। साथ ही, महत्त्वपूर्ण फसलों के कृषकों को न्यून- 
ल्य [Minimum Prices] का आश्वासन देकर 
बढ़ाने. के लिए प्रोत्साहित क्रिया जाता है। इसके . 
सरकार ने कृषि में नयी उत्पादन विधि अपनायी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~ 


“ भारतीय अर्थशास्त्र 


है जिसमें कृत्रिम खादों तथा अधिक उपजवाले बीजों को 


- बढ़ाया जा. रहा है। वास्तव में, इन उपायों ने हरी क्रान्ति 


के सूत्रपात में बहुत अधिक सहायता पहु चायी है । 


उपरोक्त विवेचनों से यहेँ स्पष्ट है कि मूल्य-वृद्धि की 
समस्या के प्रति सरकार निष्क्रिय नहीं है। इसने विभिन्न 
दिशाओं से इस समसया के समाधान का प्रयास किया है। 
सितम्बर अक्टूबर ।965 में सरकार के मूल्य-नियन्त्रण में 
सफल न हो सकने का मुख्य कारण इसका जमाखोरों तथा 
सट्टेबाजों की असामाजिक क्रियाओं- को न रोक सकना . 
था । अब सरकार को चेतना प्राप्त हो चुकी है कि विकास 
की वत्तमान अवस्था में जबकि असामाजिक तत्त्व बड़े 


` परिमाण में छिपे धन. को लेक़र बाजार में आसानी से : 


पहुंच सकते हैं, आंशिक नियन्त्रण (?[१।। controls) 
और सीमित राजकीय व्यापार इस समस्या के लिए पर्याप्त 
उपाय नहीं हो सकते। - - 


4. महत्त्वपूर्ण औद्योगिक वस्तुओं की पुत्ति (Supp- 
ly. of important Industrial commodities) :— 
महत्त्वपूणं औद्योगिक पदार्थो की पृत्ति. पर भी सरकार . 
द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है | .लोहा एवं इस्पात, 
सीमेंट, चीनी, वस्त्र, कागज तथा रासायनिक खाद आदि 
वस्तुओं की पू्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 
इससे महत्त्वपूर्ण ओद्योगिक पदार्थो की कीमतों के' नियंत्रण 
- में अधिक सुविधा प्राप्त हुई है। 


5. ।97 के अध्यादेश (\९% Ordinances) :-निरन्त 
बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति के. दबाव को कम करने के उद्देश्य ` 
से भारत सरकार ने जुलाई 974 में तीन अध्यादेश जारी 
किये । प्रथम अध्यादेश The Additional Emolument 
[Compulsory Deposit] #> के. अन्तर्गत वेतन में 
अत्यधिक: वृद्धि का शत-प्रतिशत एक वर्ष के लिए तथा 
अतिरिक्त महँगाई-भत्ते के 50 प्रतिशत भाग को दो. वर्षों 

के लिए स्थायी खाते में जमा करने की व्यवस्था की गयी ` 
है । इस प्रकार से दो वर्षो में ।00 करोड़ रुपये प्राप्त करने 
की आशा की गयी थी। ॥ प्रतिशत व्याज की दर से यह 
रकम दो वर्षों के बाद तीन बराबर: वाषिक किस्तों में: 
अदा करने की व्यवस्था थी, किन्तु ]977 में इसे समाप्त 
कर दिया गया दूसरे अध्यादेश 7९ C०7९8 
(Temporary Restrictions on Dividends) Act के 
अनुसार कम्पनियों द्वारा दिये जानेवाले लाभांश की एक 
सीमा निश्चित की गयी। इसके फलस्वरूप कम्पनियों के 
पास दो वर्षों में 40 करोड़ रुपये की रकम जमा होगी 


. जिसका प्रयोग वे विस्तार-सम्बन्धी कार्यों में करेंगी । तृतीय 


Rls Fe Compulsory Deposit [Income Tax 
९९०९ ८ के अनुसार ।5,000 शुद्ध वाषिक 
आय से अधिक आय-बाले व्यक्तियों को अपनी आगर के 
एक निश्चित प्रतिशत भाग अनिवाँये रूप से जमा करने की 


९५ 
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..को रोका 
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` भारत में मूल्य 


व्यवस्था है। इस प्रकार से अनिवार्यं जमा पर ।0 प्रतिशत 
` वाषिक दर से ब्याज दिया जाता है। इसे प्रति वर्ष बढ़ाया 
जा रहा हुं। इस प्रकार आज बल की यह अध्यादेश लागु है । 
किन्तु. इन विभिन्न. प्रयत्नों के बावजूद मूल्य-तल में वृद्धि की 
प्रवृत्ति रुक नहीं पा रही है । 975- में आपात्‌ स्थिति की 
घोषणा से मूल्य-तल में कुछ गिरावट अवश्य आई थी किन्तु 
।377 में पुनः इसमे वृद्धि की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गयी । 
इस प्रकार वत्त॑मान समय में योजना आयोग के समक्ष 
सर्वाधिक प्रमुख सम॑स्या मूल्य-तल को नियन्त्रित (£०।- 


ing the Price-Line) करने की है। यंह सत्य हुँ कि 


भारत जैसे विकासोन्मुख आथिक व्यवस्थावाले देश में 
मूल्प-तल के स्थायित्व विकास की क्रिया. में बाधा उत्पन्न 
करता है।-किन्तु, इससे मूल्य-नियन्त्रण की आवश्यकता 
का महत्त्व कम नहीं होता । वास्तवःमें, पंचवर्षीय योज- 
नाओं के अन्तर्गत अत्यधिक विनियोग के परिणामस्वरूप 
आय में जो वृद्धि होती है उसे रोकने के लिए" उत्पादन में! 
तदनुरूप वृद्धिं आवश्यक है और उत्पादन में वृद्धि के लिए 
मूल्य-तल में वृद्धि के रूप में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता 
है। इस तथ्य को योजना आयोग ने भी स्वीकार किया 


था । . अतएव, तृतीय योजना में धीरे-धीरे बढ़ते हुए मूल्यः - 
तल (जैसे प्रति वर्य 2 अथवा 3 प्रतिशत की दर से) को . 


विकास के लिए आवश्यक समझा गया. था, किन्तु मूल्य-तल 
में वत्त मान वृद्धि ने तो आयोग कीं सभो आशाओं पर 
पानी फेर दिया है । ड 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मूल्य-नीति (270० 7०0४ 
during the Fourth Five Year. Flan) .—चुर्थ 
योजना में. मूल्य-तल में स्थायित्व के उद्देश्य को प्रधानता 
दी गयी थी । किन्तु मूल्य-तल में स्थायित्व का तात्पर्य 
ल्य को एक निश्चित स्तर पर स्थायी बनाना ही नहीं 


होगा, वरन्‌ ऐसी नीति से होता है जिसमें किं आवश्यकता-* 


नुसार परिवर्तन भी किया जा सके | वास्तव में विकासो- 
न्मुख अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-तल में एक सीमा तक वुद्धि 
भी नहीं जा सकता-। किन्तु यह एक सीमा के 
अन्दर ही होना चाहिए । योजना आयोग के अनुसारः 
मूल्य-नीति के अन्तर्गत दो बातों पर जोर देना अत्तिवायं है- 
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सर्वप्रथम, तो खाद्य-पदार्थ, वस्त तथा खानेवाले तेल जैसी. 


` आधारभूत आवश्यकता की wt दरा 


व्यापार में राजकीय भागीदारी के द्वारा स्थायित्व लाने की 
की जानी चाहिए । द्वितीयत:, अर्थ-व्यवस्था में व्यय और 
मूल्य-वृद्धि अथवा मूल्य एवं मजदूरी आदि के वीच के 
स्वचालित सम्बन्ध को कम करने का प्रयास करना चाहिए।. 


_ आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों की तरह औद्योगिक कच्चे 


पदार्थ जिनका मूल्य-्तलः पर प्रभाव पड़ता है, के मुल्य में 


ˆ वृद्धि को रोकना भी अत्निवायं है। 


इसी व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर चतुर्थ पंच- 
वर्षीय योजना. की मूल्य-नीति निर्धारित की गयी थी, किन्तु 
चतुथं योजना काल में मूल्य-तल में भारी परिवर्तन हुए। 
वास्तव में, चतुर्थं योजना के अन्तिम तथा पाँचवीं योजना 
के प्रथम वर्ष में मूल्य-तल में इतनी अधिक वद्धि हुई कि | 
सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो गयी । र 


पाँचवीं पंचवर्षोय योजना (Fifth Five Year 
Flan I974-79) में भी मूल्य-तल में वद्धि की प्रवत्ति जारी 
रही । पाँचवीं योजना के प्रथम वेषं, यानी ।974-75 में. 
सामान्य मृल्य-तल में 25:2 प्रतिशत की वृद्धिं हुई । इस 
वषं खांद्यान्नों के मूल्य-तल मों इससे भी अधिक . प्रायः 30 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस यद्धि के लिए अन्य कारणों के 


- अतिरिक्त मुद्रा की पृत्ति में अत्यधिक वद्धि ही मुख्य खूप से 


उत्तरदायी थी । किन्तु'I975 में सरकार द्वारा मूल्य-तल 
में वुद्धि को .रोकने के लिए कई उपाय किये गये जिनके 

. परिणामस्वरूप 975-76.में मूल्य-तल में | प्रतिशत की 
कमी ही हुई। योजना के तीसरे वषं, यानी 976-77 सें 
भी मूल्य-तल में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । योजना 
के अन्तिभ वर्ष, यानी ।977-78 में सरकारी आँकड़ों के 
अनुसार मूल्य-तल में केवल नाम-मात्न की 0:7 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई यद्यपि Economic ‘Tiunes के Research 
B7९३५ के अनुसार इस वर्ष मूल्य तल में लगभग 5९/. 
की वद्धि हुई ।- 


निम्नांकित तालिका से पिछले कुछ वर्षों में मूल्य-तल 
में परिवतन का अन्दाजा लगता है :-- 


`` थोक मूल्यों.का सूचनांक - अ 

र ` कृषि-मूल्यों का निर्मित पदार्थों का. सामान्य . प्रतिशत 

> र ts द . सूचनांक _ सूचनाँक परिवत्तेन 
I97-72 I00°4 09°5 I05:6 5:6 
I972-73 I0:3 -blI’9 62 I0:0 
I973-74 . ]392 I39°5 I39:7 . १02 
I974575 I69:9 ]68:8 . I74-9 १5:2 

I975-76 I57°3 I7I-2 . 730 . | - 
I976-77 I58:5 ` I75:2 I76°6 9] 

I977-78 ]74] ` I790 I85:3 4-9. 


(Source—Economic ‘Times, April 28, 978) 
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छठो पंचवर्षोय योजता में र -तीति (Price policy ः 
f th Five Year’ rian) :-पाँचवीं योजना के 
यानी 977-78 में मृल्य-तल में वृद्धि कम 


_ किन्तु इससे छठी योजना में इस सम्बन्ध में कोई 
` . ढिलाई र आयोजन नहीं है । योजना आयोग के 
अनुसार यद्यपि आयोजित विकास की अवधि में मूल्य-तल 


ठ वृद्धि अनिवाय होती है तयापि छठी योजना की 
भूल्य-संबंधी नीति का प्रमुख उद्देश्य मूल्य-तल 
एक सीमा के अन्तर्गत रखना होगा । इसके लिए 
मौद्रिक नीतियों के सम्मिलित प्रयोग से कूल 
धूत्ति में समायोजन स्थापित करने का प्रयास किया 
आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने का. 
' प्रयत्त किया जायगा । साथ ही, खाद्यान्नों के मूल्य 
के साथ-साथ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में. 
वस्तुओं के मूल्य को भी एक सीमा के अंतगंत 
खने का प्रयास किया जायगा। 
स प्रकार मूल्य तल में वत्त मान अत्यधिक 
[थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। 
घिक परिवत्तंन आथिकदृष्टिसेउचितनहीं होते 
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भारतीय अर्थशास्त्र . 


है । मूल्य में वृद्धि का प्रभाव व्यापारियों एवं य किसानों 
पर अच्छा अवश्य ही पड़ता है, किन्तु मजदुर, छोटे किसानों 
एवं स्थायी आथवाले वर्गों पर इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव 
पड़ता है मूल्य में ह्लास के फलस्वरूप आथिक क्रियाशीलता - 
में कमी आ जाती है ।. -मन्दी तथा तेजी दोनों ही समाज 
के लिए हानिकारक होती हैं । अतः देश की आधिक व्यव- 
स्था के विकास के लिए मूल्य में स्थायित्व आवश्यकु/है । 
आथिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से मूल्य-संबंधी 
नीति का यही उद्देश्य होना चाहिए । इस प्रकार.“मूल्य में 
आकस्मिक तथा अत्यधिक परिवर्तत आथिक व्यवस्था के 
लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, अतः मूल्य-सम्बन्धी नीति का 
उद्देश्य विनियोग एवं प्रभावपुण मांग के स्तर को बनाये 
रखते हुए मूल्य में एक सोमा तंक स्थायित्व प्रदान करना 
होना चाहिए ।” (Sydden and heavy fluctuations 
in prices damage the economy, ‘therefore, the 
main aim of a price policy shguld be to sta- 
bilise price by simultaneosly maintaining 
the levels of investment.and effective demand.) 
इससे समाज के सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे किन्तु 
इसके लिए सरकार को सदा प्रयत्नशील रहना होगा । 


ˆ विशेष अष्ययन-सूची | 
‘: Price Policy and Economic Growth, 


on Currency and Finance, 
Five Year Plans, 


> . 


है. 
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प्रारम्भिक इतिहास :--भारत में अति प्राचीन काल 
से ही मुंद्रा का प्रयोग होते आया है। प्राचीन ग्रन्थों से . 
इस बात का पता चलता है कि भारत में धातु के बने हुए 
सिक्कों का उपयोग बहुत प्राचीन काल से ही होता आ 


रहा है । हिन्दू शासन काल में यहाँ सोने तथा चाँदी के : 


सिक्कों का प्रचलन था । मुगल शासकों ने भी प्राचीन 
पद्धति को ही अपनाया । अकबर के शासन-काल में सोने 
की मुहरें एवं चाँदी के रुपये दोनों का ही प्रचलन था। 
जिनका वजने 775 ग्रेन ट्राय थाः। दक्षिणी भारत में मुगल 
` शासन स्थापित न होने के कारण वहाँ एक पृथक सिक्का 
“पेगोडा' प्रचलित था। मुगल साम्राज्य के पतन के.बांद 
देश कई छोटी-:टी इकाइयों में विभाजित हो गया जिनमें 
से अधिकांश ने अपनी अलग-अलग' मुद्राएं जारी कीं। 
आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में उस समय चाँदी का रुपया 
मुल्य-मापन .का कार्य करता था, किन्तु चाँदी के रुपये का 
वजन एवं.शुद्धता विभिन्न राज्यों के सिक्कों में , भिन्न-भिन्न 
होती थी । | 
ईस्ट.इण्डिया कम्पनी के भारत आगमन के समय देश ` 

में विभिन्न प्रकार एवं परिमाण के कुल 994 से भी अधिक 
सोने एवं चाँदी के सिक्के चल. रहे थे । इससे कम्पनी को 


अपनी आय जमा करने तथा व्यापार के संचालन में बहुत _ 


अधिक कठिनाई होती थी । मुद्रा-सम्बन्धी इस अव्यवस्था 
को दूर करने के लिए कम्पत्ती ने अपनी. मुहर के साथ सोने 
एवं चाँदी के सिक्के साथ-साथ जारी किये । इन सिक्कों के 
वैधानिक अनुपात, वजन' एवं विशुद्धता आदि निश्चित. 
होते थे। इसी बीच सोने का बाजा-मूल्य बढ़ जाने से 
सोने के सिक्के बाजार से लुप्त होने लगे । अतः कम्पनी ने 
द्विधात्विक मान की जगंह एक धातुमान अपनाने का निश्चय 
किया । ।878 ई० में मद्रास प्र सौडेंसी में कम्पनी ने सोने 
के सिक्के की जगह पर चाँदी का प्रामाणिक सिक्का, » 
जिसका. वजन 80 ग्रेन था तथा जिंसमें +3 भाग शुद्ध 

. चाँदी थी, .जारी कियाः। यद्यपि सोने के सिक्के का टंकन 
`` बन्द कर दिया गयः, फिर भी इसे अवध घोषित नहीं 
किया गया था। चाँदी के सिक्कों का सोने के सिक्के के 
_ साथ विनिमय का ai एत ।5:! निश्चित किया गया। 
आगे चलकर ]823 ई० में बम्बई में भी कम्पनी ने इसी . 


प्रकार.के चाँदी का रुपया जारी किया और अन्त में ।835. . 
2 ६० के एक अधिनियन के द्वारा 


कम्पनी ने अपने सभी . 


प्रदेशों के लिए एक-मात्र चाँदी के प्रामाणिक सिक्के जारी. 


कर दिये जिसंकी तोल एवं विशुद्धता सर्वे्'एक समान थी । . 
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“दिया गया । इसी बीच ]850 ४० में चाँदी का उत्पादन 


- ]864.ई० में भारत सरकार ने एक अधिसूचना 


लिया एवं कैलिफोनिया में सोने की खानों के पता लगाने. ४ 
के फलस्वरूप विश्व में सोने कां उत्पादन बढ़ने लगा जिससे | 
चाँदी के अनुपात में उसका मूल्य घट गया । अतः जनता ने . *. 
सरकार को स्वर्णे मुहरों में कर आदि देना प्रारम्भ कर दिया 
इससे सरकार की कठिनाई बहुत ही बढ़ गयी जिसके फल _ 
स्वरूप लॉड डलहौजी ने ]84] ई० के घोषणा-पत़र को रइ 
कर दिया । साथ ही, सोने का पूर्णूप से विमुद्रीकरणकर. 


€ 
स्का 


घट जाने से यह घातु अधिक मूल्यवान हो गयी जिससे | 
लोगों ने रुपये के गला -कर धातु" में परिवतित करना _ 
प्रारम्भ कर दिया। इससे देश में मुद्रा का अभाव ' हो 
जिससे व्यापार में कठिनाई होने सगी । देश में 
बँकिंग एवं साख-व्यवस्था के. अभाव ने इन कठिनायों 
और भी बढ़ा दिया । इससे देश के अनेक भायों में 
टुकड़ों का मुद्रा के रूप. में व्यवहार किया जाने लगा 


जिसके अनुसार पौण्ड एवं आधे पोण्ड को 
पाँच रुपये की दर पर स्वीकार किया जाते 
"भी इन्हें भुगतान में स्वीकार करने लगी 
` -सेंसफोल्ड आयोग हर —सेकिन ल , इन 22८ त 
कठिनाइयाँ दूर नहीं इई । इसी बीच 
मान अपनाने पर जोर दिया जाने लगा 
प्र विचार करने के लिए सरकार ० 
फील्ड आयोग की नियुक्ति को जिसने इस 


है. 


` ` -कठिनाइयां 
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रुपये के सिक्के जारी किये जाये, तथा (2) चलन में सोने, 

, चाँदी एवं कागजी तीनों प्रकार के सिक्के रखे जाये। . 
सरकार ने मैंसफील्ड आयोग की सिफारिशों को उस समय 
स्वीकार नहीं किया। साथ ही, ]868 ई० से सोने के 

ल्य में वृद्धि के कारण पौण्ड एवं आधा पौण्ड के मूल्य 

i बढ़ाकर क्रमशः ।0 रुपये 50 पंसे तथा 5 रुपये 25 पैसे 
कर दिया गया । न FR 

` रजत मान का पतन (372-4०७ -०£ the Silver 
Sta0274) :--इसी बीच ।7] ई० के बाद रजत मान 

` को कायं प्रणाली में बहुत-सी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयीं । 

. चाँदी की नयी-नयी खानों की खोज के फलस्वरूप चाँदी 
की पूति में बहुत वृद्धि हो रही थी जिससे चाँदी का मूल्य 
धीरे-धीरे कम होने लगा । ]873 ई० के पश्चात अधिकांश 
यूरोपीय देशों ने (876 ई० में जमनी तथा ।874 ई० में 
स्वीडेन, नावें एवं डेनमाकं आदि ने) चाँदी का वमुद्री- 
कृरण (Dem०n९६०३६।०) कर दिया। अधिकांश 
पश्चिमी देशों एवं अमेरिका ने स्वर्ण-मान को ही: अपनाया । 
इन सब कारणों से भारत में चाँदी का आयात बढ़ गया 

- तथा इसके भूत्य में बहुत कमी आ गयी । चाँदी का मूल्य 
875 ई० में 58 पेस प्रति आंस से. घटकर ]879 ई० 
52:5 पेस प्रति आँस, 888 ई० में 43 पेस प्रति 
तथा 899 ई० में 27 पेस प्रति 


व्यापार पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा । इन सब कारणों से 


देश में स्वर्णे-मान अपनाने की जोरदार माँग की जाने लगी । 


मूल्य में निरन्तर 


[ . भारतीय अर्थशास्त्र 5 
ह सुझाव दिये-(!) पांच, दस एवं पन्द्रह सिफारिश की कि सोने की मुद्रा सरकारी खजानों में! शि० 


ग पें० क्री दर से स्वीकृत की जानी चाहिए तथा इसी 
विनिमय दर. को स्थायी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा 
चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई बन्द कर दी गयी। इन 
सिफारिसों को कायं रूप.में परिणत करने के लिए ]893 ई० 
में. एक नया अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार 
870 ई० के टंकन अधिनियम तथा ]882 ई० के पत्न- 
मुद्रा अधिनियमं में संशोधन किया गया । बम्बई तथा 
कलकत्ते के टकसांलों को पत्न-मुद्रा जारी करने का अधिकार 
दिया गया। रुपये. की विनिमय-दर ! शि० 4 पे० 
निर्धारित की गयी । स्वर्ण-मुद्रा के आंशिक उपयोग से 
अन्ततोगत्वा पूर्णं स्वर्ण-मान की स्थापना में सहायता की 
आशा की जाती. थी । 


फाउलर कमिडी,.898 ई० (Fowler Committee, . 
898) :--धीरे-धीरे रुपये की विनिमय-दर | शि० 4 
पँ० के 

कारने 


की राय में भारत का अन्तिम उद्देश्य स्वर्ण-मुद्रा-मान 


id Currency Stindard) होना चाहिए जिससे 


सरकार सोने 
रुपये दे, किन्तु रुपये के बदले सोना देने के लिए 
पें० पर स्थायी 
लाभ प्राप्त हो 
जांय, (6) .ब्या~ 
करने के सिए 


की इन सिफारिशों को 
/ ।899 ई में ब्रिटिश 
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` शपयै की स्वतन्त्र ढलाईं बन्द हो जाने से देश में मुद्रा का - 
अभाव हो. गया। जनसंख्या एव व्यापार में वृद्धि तथा - 


अकाल की. स्थिति ने मुद्रा की मांग को और भी उग्र बना 
दिया । अतः ।898 ई० के संकट को दूरः करने के लिए 
अस्थायी उपचार के रूप में एक अधिनियम पारित हुभा । 


इसके अनुसार यह आयोजन किया गया कि भारत सचिव के : 


कौंसिल बिलों की बिक्री से प्राप्त. रकम "भारतीय पत्न- 


मुद्रा-कोष' के नाम सें स्वर्ण के रूप में 'बेक ऑफ इंगलंड' ` 


-मं जमा की जाय । ` इस जमा किए गये सोने के आधार 
: पर भारत सरकार पत्-मुद्रा जारी करके भारत सचिव 
के ड्रापटों का भुगतान करेगी । साथ ही, स्व्ण-मुद्रा के 
प्रयोग को भी प्रोत्साहित क्रिया जाने लगा, किन्तु इंसका 
उत्साहजनक परिणाम नहीं. हुआ । ]900 इं० में सरकार 
को विवश होकर बहुत बड़े पेमाने पर चाँदी के सिक्कों का 
टंकन प्रारम्भ करना रड़ा । “भारतीय पत्र-मुद्रा-कोष' में 
जमा सोने से इंगलँड में चाँदी खरीद कर रुपये के टंकन 
के लिए भारत भेजी जाती थी ! इस कोष से विपरीत व्या- 
पाराधिक्य की स्थिति में भारतीय विनिमय-दर को स्थायी 
रखने में भी सहायता ली जाने लगी। ।900 इ० में इस 
अधिनियम की अवधि को दो वर्षो के लिए और बढा दिया 
गया तथा ]902 इईं० मों भारतीय पत्न-मुद्रा-कोष को स्थायी 
बना दिया गया । ।906 ई० में भारत मों रुपये की मांग 


की पूर्ति के लिए एक “रुपया रक्षित कोष' स्थापित किया _ 


गया जि्का' नाम 'स्वर्ण-मान रक्षित कोष की रजत 
“शाखा' पड़ा । इसका प्रमुख उद्देश्य सोवरेन के बदले असी- 
मित मात्रा में चाँदी के रुपये देकर विनिमय दर को ! शि0. 
4 पेस पर स्थायी बनाना था । इस प्रकार स्वर्ण-मान की 
दो शाखाएँ हो गयीं। एक लन्दन में स्टलिंग प्रतिभूतियों 
के रूप में तथा दूसरी भःरत में .चाँदी के. रूप में। - 
]904 इं० भारत सचिव ने यह घोषणा की कि अब से वे 
लन्दन में ऋरताओं को ] शि० 4 पें० की दर से असीमित 
मात्रा में कौंसिल बिलों की बिक्री करेंगे । ४ 


किन्तु, ]907 ईं० में फसलों की खराबी, अकाल एवं 
यूरोप की आथिक मन्दी के फलस्वरूप भारत को विदेशी 
विनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
जिससे विनिमय की. दर घटने लगी । विनिमय-दर में 
ह्लास एवं प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के . कारण बाहर 
सोना भेजने की. आवश्यकता पड़ी । अतः भारत सचिव की 


.. सलाह से भारत. सरकार ने- इंगलैड में रिवर्स कॉंसिल 


बिल ! शि० 3% पें० प्रति रुपये की दर से बेचना प्रारम्भ 
` कर विया। इसके अतिरिक्त और भी प्रयतन किये गये 
जिनसे स्थिति में कुछ सुधार हुआ और दूसरे वर्ष विनि- 
` मय-दर पुनः । शि० ¢ पें० पर स्थिर हो गयी । किन्तु 
इसका एक-मात्न कारण समुत्थान ही था । . 


~ 


६ स्वर्ण-विनिम॑य मान - 

(Gold Exchange Standard) 
भारत में ]893 इं० में रुपये की स्वतन्त्र ढलाई की 
समाप्ति से लेकर 907-8 ई० के आथिक संकट के समय 
तक किये गये विभिन्न प्रयत्नों के फलस्वरूप देश रों स्वरणं. 
विनिमय मान ( Gold Exchange Standard ) की 
स्थापना हुई। यह प्रणाली बिना किसी पूवं योजनां के ` 


` स्वतः उत्परेन हो गयी । फाउलर कमिटी तथा भारत सरः 


कार ने इसे प्रारम्भ में स्वीकार नहीं किया था । स्वर्ण, 


, विनिमय पद्धति 'के अन्तगंत देश में कागज अथवा किसी 


अन्य निम्न धातु की बनी मुद्रा का प्रचलन रहता है जो 
स्वणं से सम्बद्ध रहती है। मुद्रा का स्वर्ण से यह सम्बन्ध 
सीधा नहीं होकर किसी दूसरे देश की मुद्रा के माध्यम से 
होता है जहाँ स्वर्ण-मान का प्रचलन नहीं है। इस प्रकार 


. स्वणं-विनिमय मानं की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं:-- 
` (]) देश की मुद्रा कागज अयवा किसी अन्य धातु को 


बनी हुई होती है; (2) सरकार देश की मुद्रा को एक 
निश्चित दर पर दूसरे देश की मुद्रा में परिवतित करती है 
जहाँ पर स्वणं-मान का प्रचलन रहता है, तथा (3) विदेशों 
में सोना सुरक्षित-कोष में रहता है जिससे सोना दिया 
जाता है | 8: 5 i 
भारत में स्वर्ण-विनिभय मान ( Gold Exchange 
Stand274 ) :--स्वर्ण-विनिमय मान के अन्तर्गत भारतीय 


. रुपये को इंगलंड के पॉड से सम्बद्ध कर दिया गया था 


जहाँ स्व्ण-मान का प्रचलन था । इसके अन्तरगत रुपथे को 
प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण मों परिवर्तित नहीं किया जाता था, 
किन्तु इसे - ।*शि० 4 पें० की दर से पौंड में बदल दिया 
जाता था और पोंड एक “निश्चित दर पर स्वर्ण में परि- 
वतित किया जा सकता था। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय 
मान का देश मों प्रचलन हुआ। इस . प्रणाली को चालू 
रखने के लिए दो कोष स्थापित किये गये : एक रुपये के रूप 
में भारत मों तथा दूसरा, पोंड के रूप में लन्दन सें । भारत _ 
सचिव ! .शि० उद्र पे० की दर कोसिस बिल 
लन्दन में बेचते थे । लन्दन के जिन व्यापारियों को रुपया 


भेजना पड़ता -था वे इस कोंसिल बिल को खरीदते | 


थे । इसके विपरीत इंगलँड में भगतान करने के 


. उद्देश्य से भारतीय व्यापारी ! शि० 33 पे0 की दर से 


रिवर्स कौंसिल-बिलु भारत सरकार से रूरीदते थे। इस 
प्रकार विनिमय दर ! शि० 4 पं0 थी, किन्तु व्यवहार में 


छपये के पोंड मूल्य में परिवतंन की सीमाएँ `। शि 4 | 


पें० और । शि० 3३५ थां । 
स्वरण-विनिमय सान के गुण एवं रोब (\:९7ऽ 870 
‘PDemerits of The Gold Exchange Standard) — 
स्वर्ण विनिमय मात के पक्ष में बहुधा यह कहा जाता है कि वह 
बिल्कुल स्वर्ण-मान की ही तरह कार्य करता था। देश सें 
सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं थे, अतः इसमे सोने के उपयोग 


HI 
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में भी बहुत अधिक बचत होती थी । इस प्रकार भारत- 
' जैसे निर्धन देश के लिए यह निश्चय ही एक अच्छी पद्धति 
` - थी। इसका दूसरा लाभ यह बतलाया जाता था कि लंदन 
में सुरक्षित कोष में रखा गया सोना भारत एवं ब्निटेव दोनों 
देशों की मुद्राओं के सुरक्षित कोष का कायं करता था। 
किन्तु, व्यवहार में यह प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण थी । 
यद्यपि इस मान से विनिमय-दर में स्थायित्व आ गयी 
तथापि यह देश के मूल्य-स्तर में स्थिरता नहीं प्रदान कर 
सका। इससे व्यापार में एक प्रकार की अनिश्चिता उत्पन्न 
>हो गयी जिसका देश की आथिक व्यवस्था पर बड़ा ही 
बुरा प्रभाव पड़ा । भारत में इस पद्धति का सबसे _ बड़ा 
दोष इसके 'संचालंन से सम्बन्धित थां। केन्द्रीय बॅक के 
अभाव में सरकारी कर्मचारी ही इसका प्रबन्ध -करते थे। 
ये कर्मचारी मुद्रा-प्रणाली के प्रबन्ध क ही बहुत कम प्रवीण होते 
थे । बाजार तथा व्यापार की परि से इनका कोई 
सम्पकं नहीं रहता था, इसलिए इसका प्रबन्ध त्रुटिपृर्ण होता- 
था। साथ ही, प्रबन्धित-मान (3०१४९१ 9४६74), 
होने के कारण पग-पग पर सरकार को इसके कार्य-संचा- 
लन में हस्तक्षेप करना पड़ता था। अंतः इस मौद्रिक मान 
की, कु आलोचना की जाने लगी। 7 


किया था-- कट 

(i) Gold Exchange Standard . was 
४ suitable for India. Increased use of 
gold in internal circulation should 
` not be. encouraged and ‘the people 
in the country neither desired nor 
needed gold as currency. 
There was no need for a mint for 
coinage of gold. . However should 
the Indian sentiments demand it 
‘ and the Government of India was 
, ready to bear the burden of its expenses 
a mint might be established to make 


(5) 


Sovereigns and half-sovereigns, Jn . 


the event of not establishing a mint 
the Government should -review the 
notification Withdrawn ‘in 906. to 
receive gold at Bombay‘ mint in 
exchange for notss or rupees. 
As regards the Gold Standard 
_ Reserve, the Commission held that 
_ oO maximum limit to its amount 
_ could be prescribed but it should be ° 
_ ‘largely of gold and that it should be 


(i) 


]. चेम्बरलेन आयोग. ने निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत ` 
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]9/3 ई० का चेम्बरलेन आयोग? (Chimberlain 
Gommission ० .]9]3)—-उपरोक्त दोषों के se 
भारत में जनमत स्वर्ण-विनिमय-मान के पक्ष में नहीं था । . 
अतः देश में यह मांग की जाने लंगी कि फाउलर कमिटी 
के सुझावों के आधार पर स्वर्ण मान की स्थापना की 
जाय। जब विश्व के प्रायः सभी देशों में स्वर्ण-मान का 
प्रचलन .था तथा सभी इसे एक:मात्र सन्तोषजनक मुद्रा- 
पद्धति मानते थे. भारत मों जनता की इच्छाओं के 
बावजूद. इसे ग्रहण नहीं करना बड़ा ही अनुचित जान 
पड़ता था। अतः अप्रैल, ।9]3 ई० में भारतीय मुद्रा 
एवं बिनिमय-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के 
लिए श्री चेम्बरलेन की अध्यक्षता मों एक आयोग की 
नियुक्ति हुई जिसने ।9]4 ई० मों अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया। आयोग की निम्नलिखित सिफारिशें प्रमुख 
थीं: (!) आयोग ने भारत्‌ में स्वण-विनिमय मान को . 
चालू रखने की सिफारिश की; -(2) भारत मों सोने के 
सिक्कों को ढालने के लिए किसी टक्साल की आवश्यकता 
नहीं थी, फिर भी, "भारतीय जनमत को देखते हुए इस 
प्रकार के टकसाल की देश में स्थापना की जा सकती है, 


- (iv) Elasticity should be imparted to the 


. currency system of .the country by 


issuing notes against securities. The 
use’of notes as ‘currency should be 
encouraged and 500 supee notes 
should be universalised. - 


(१) The Commission favoured the abo- 
lition of the Rupee. branch of the | 
. Indian Reserve. : 

' _‘(vi) The Government shoulj undertake 
2 to sell bills in India on London at 
the rate of ] sh. 33 ७. whenever 
called ‘upon to do so. ४ 

। The report of the Commission was 
published .in February I9I4, and in July 
I9]4, the ‘global .war broke out with the 
result . that ‘the Government could not act 
upon most of the Tecommedations of ‘the. 
Commission, The Government, however, 
abolished . the silver branch of the Gold 
Standard Reserve and ajso undertook to sell 
Reverse Couhcil Bills.at the rate recommended 
by the Commission, whenever need to do . 


50 arose. 
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(3) स्वर्णे-मान कोषः की कोई अधिकतम सीमाईनहीं 
रहनी चाहिए; वरन्‌ इसमें अधिक-से-अधिक सोना जमा 
रहना चाहिए; (4) स्वणे-मान-कोष की रजत शाखा बन्द 
कर देनी चाहिए; (5) पत्न-मुद्रा प्रणाली को अधिक 
लोचदार बनाने के लिए नोटों के रक्षित भाग (Fidu- 
९8} ]5५९) को ]4 करोड़ रुपये कर देना चाहिए; 
. तथाः (6) सरकार को ] शि० 3% पें० की दर से 
रिवर्स कोंसिल बिल बेचने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए । 
चेम्बरलेन आयोग की सिफारिश फरवरी, ।94 ई० 
में. प्रकाशित हुई और जुलाई, ।424 ई० में प्रथम युद्ध 
छिड़ गया । अतः युद्ध के फलस्वरूप, सरकार आयोग को 
अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर सकी । 


प्रथम विशव-युद्ध में भारतीय सुद्रा प्रणाली (Indian 
Currency during the First World War)— 
प्रथम महायुद्धे का भारतीय मुद्रा-प्रणाली पर बड़ा ही 
व्यापक प्रभाव पड़ा। युद्ध के प्रारम्भ होने के साथ ही 
` जनता में एक व्यापक भय एवं अविश्वास उत्पन्न हो गया 
जिससे व्यापार के काय में एक प्रकार की. शिथिलता आ 
गयी । भारत सरकार ने इस बिगड़ती हुई. स्थिति. को 
सुधारने तथा मुद्रा-प्रणाली में जनता के विश्वास को जमाने 
के बहुत-से प्रयत्न किये । युद्ध के प्रारम्भ में जनता ने 
अपने सेविग्स बक खाते से रुपया निकालना आरम्भ कर 
दिया तथा नोटों को रुपये में परिवर्तित करने फी मांग 
की जाने लगी। सरकार ने इन सभी मांगों की पूर्ति की 


तथा केवल । अगस्त से 4 अगस्त, ।94 ई० के बीच ' 


सरकार 'को 28 लाख . पाँड कीमंत का स्वर्ण इस प्रकार 
„ से नोटों के बदले में देना पड़ा | अतः 5 अगस्त, 9]4 ई० 
से सरकार ने आवश्यक व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त 
सोना देना बन्द कर दिया । विनिमय दर में ह्लास को 
रोकने के लिए जनवरी, ।9]5 ई० तक सरकार ने 87 
लाख पौंड के लगभग रिवर्स कोंसिल बिलों को विक्रय 
किया । ।95 ई० के अन्त में स्थिति में कुछ सुधार हुआ 
तथा पुनः रुपया जमा किया जाने लगा । किन्तु चाँदी का 
हय धीरे-धीरे बढ़ रहा था और बढ़ते-बढ़ते 27 पौंड प्रति 
से ।920 ० तक 89 पौंड प्रति औं० तक हो गया । 
इससे एक नयी कठिनाई उपस्थित हो गयी । इस स्थिति का 
` सामना करने के लिए यह निश्चित किया गया कि चाँदी 
के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ रुपये के, विनिमय मूल्य में 
भी वद्धि की जाय । इस प्रकार स्वणं-विनिमय-मात. भ्रायः 
समाप्त हो ग्रा और इसकी जगह पर औपचारिक घोषणा 
` नहीं की गयी थी। इसके फलस्वरूप, रुपये की विनिमय 
दर में परिवत्तंत होने लगा। विनियम दर, जो ।9]7 
ई० में । शि० 4 पेंस थी, बढ़कर !9]8 ई० में 2 शि० 
4 पं हो गयी। जनवरी एवं मार्च, 920 ई० में 
- विनिमय-दर बढ़कर क्रमशः 2 शि० 6 प° तथा.2 


शिलिग !] पेस हो गयी । ।920 ई० से रिवर्स कॉसिलों 


~ 
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की विक्री में भी इसी दर को लागू कर दिया गया । इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए निजी व्यक्तियों के चाँदी का 
आयात वन्द क्र दिया गया । सरकार ने स्वयं मुद्रा-ढलाई 
कें लिए बड़ी: माल्ना में चाँदी का आयात करना प्रारम्भ 
किया । ।98 ई० में सरकार ने अमेरिका से 20 करोड़ : 
औंस चाँदी खरीदने का निश्‍्चण किया । दिसम्बर, ।9]7 
ई० में विनिमय कार्ये को सुगम बनाने के लिये ! ₹० एवं 
23 २० के नोट जारी किये गये। इसके अतिरिक्त नोटों 
को रुपये में बदलने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया, किस्तु 
इन सब प्रयत्नों के बावजूद सरकार स्वणं-विनिमय-मान 
की रक्षा नहीं कर सकी । ० 


बेबिगटन स्मिथ कमिटी, ।9]9 (The Babington 
Smith Committee, ]99)—मई, ।9।9 ई० में भारत . 
सरकार ने देश .की मुद्रा-प्रणाली की जाँच करने तथा 
भविष्य में इस सम्बन्ध में .सुझाव देने के लिये बेबिगटन 
स्मिथ कमिटी की नियुक्ति की । कमिटी की राय में देश 
की तत्कालीन परिस्थितियों में विनिमयदर में स्थायित्व 
अति आवश्यक था । इस कमिटी की _ निम्नांकितः 
सिफारिशं प्रमुख थीं-(।) रुपये का विनिमय मूल्य 2 
शि० निर्धारित किया जाय, यानी १0 रुपये बराबर 
:] सोवरेन का हो। कमिटी ने 2 शि० के अनुपात काः 
सुझाव इस तक पर दिया किं इससे व्यापार में कम-से-कम 
अव्यवस्था होगी तथा यह उच्च विनिमय-दर भी भारत 
के निर्यात में कोई हॉनि पहु चायें बगेर. आयात एवं गृह- 
प्रभार (Home ०३2०४) के लिए लाभप्रद सिद्ध 
होगी । (2) रुपया असीमित वंध सिक्का रहे। (3) सोने 
एवं चाँदी के आयात-निर्यात पर: कोई रुकावट नहीं हो 
तथा बम्बंई में एक टकसाल स्थापित की जाय जहाँ जनता 
द्वारा दिये गये सिक्कों से सोवरेन की ढलाई की जाय। 
(4) स्वणं-मान कोष का अधिकांश भाग सोने में रहे तथा 
शेष सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। इस कोष का एक 
अंश भारत में रहना चाहिये । इस प्रकार कमिटी ने इस 
सम्बन्ध में बहुत-से सुझाव प्रस्तुत किये । : 


दो शििग ' अनुपात को असफलता :-सरकार ` 


` ने इस कमिटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया ओर 


तदनुसार रुपये का विनिमय-मूल्य 2 शि० स्वर्णे कर दिया। 
सोवरेन को ।0 रु० की दर पर विधिग्राह्मं घोषित 
किया गया तथा फरवरी, ।920 ई० में चाँदी के आयात ' 


-पर कर हटा लिया गया । किन्तु, सरकार इस विनिमय- 


दर को बहुत अधिक समय तक नहीं कायम रख सकी.) 
ज्योंही सरकार 'ने विनिमय-दर को 2 शि० प्रति रुपया 
निश्चित किया, रिवर्स कौंसिलों को भांग बढ़ गयी ओर 


जब सरकार ने इसे बनाये रखने का प्रयास किया . 


तो उसे बहुत अधिक ` हानि उठानी पड़ी। यह दर 
आयातका के लिए विशेष लाभप्रद थी । अतः इससे 
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. आयात में वृद्धि होने लगी। इससे व्यापारिक संतुलन 
भारते के विपक्ष में होने लगा तथा रुपये की मांग में कमी 
आने लगी और स्टलिग की मांग बढ़ गयी। इसी 
समय विनिमय की -दरों में परिकल्पना भो आरम्भ हो 
गयी । अतः सरकार के लिए 2 शि० स्वर्ण का अनुपात 
कायम रखना प्रायः असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में 
सरकार ने 2 शि० स्टलिग का अनुपात चलाने का प्रयत्न 
किया, इसमें भी सफलता नहीं मिल सकी । इससे 28 

सितम्बर, ।20 ई० को सरकार ने इस विनिमय दर को 
कायम रखने का विचार छोड़ दिया; क्योंकि तबतक सरकार 
को इससे 38 करोड़ रुपप का. नुकसान हो चुका था। 
फभतः जुलाई, ।92| ई० में विनिमय-दर घटकर प्रायः. । 
शि० 3 पें० हो गयी | विनिमय की दर अक्टूबर, 924 में 
| शि० 6 पें०.हो गयी । इस प्रकार 2 शि० स्वर्ण अनुपात 
बिल्कुल असफल रहा। वास्तव में, -सरकार ने बेबिगटन 
स्मिथ कमिटी की , सिफारिशों को कार्यान्वित 7.रने में 
अति शीघ्रता से काम लिया था | यह सरकार की बड़ी 
भारी भूल थी जिससे देश के व्यापारियों एक“व्यवसायियों 
` को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी । `: 
, हिल्टन यंग आयोग 
(Hilton Young Commission) 

9]9 से ।'25 ई० तक का समय भारतीय मुद्रा के 
इतिहास में घोर उथल-पुथल का समय था। इस बीच 
. सरकार ने रुपये के विनिमय: मूल्य को 2 शि० निश्चित 
करने के कोई असफल. भ्रयास किये। इसका देश की मुद्रा 
एवं विनिमय व्यवस्था पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा । 
अतः सरकार ने मुद्रा एवं विनिमयं की समःयाओं पर 

. विचार करने के लिए अगस्त I925 ई० में हिल्टन यंग की 


` अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की । आयोग की.. 


= सिफारिशों का देश की मुद्रा, विनिमय एव बैंकिंग 
व्यवस्था के विकास में. बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
आयोग की मुख्य सिफारिशों को निम्नांकित तीन वर्गों में 
विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है: (क) मुद्रा-मान 
` सम्बन्धी सिफारिश; (ख) विनिमय-दर-सम्बन्धरी सिफारिश 
` तथा (ग) मुद्रा को नियन्त्रित करनेवाले अंधिकारी से 
सम्बन्धित सिफारिशे। ; 
 - () बरुबा-मान का प्रइन--हिल्टन यंग आयोग ने उस 
. समयदेश में प्रचलित मुद्र 
 मानका भली-भांति विवेचन किया । आयोग के अनुसार 
. स्वर्ण-विन्िमय मान रुपये के मूल्य में स्थायित्व ला सकता. 


त थी । मुद्रा के मूल्य को स्थायी बनाये रखने के लिए 
विल्न तथा. रिवसं-कौंसिल-बिलों का सहारा लेना 
गा आ इस पद्धति में अन्य 'स्वरण-मानों की 


- ग्राह्य नहीं रह जायगी अर्थात्‌ 


: भारतीय अर्थशास्त्र. . 


व्यवस्थां नहीं थी । यह कार्ये मुद्रो अधिकारियों पर निर्भर 
करता था।. इस प्रकार यह.प्रणाली लोचहीन थी। (ग) 
इसमें कई प्रकार के दोष थे; जंसे-स्वर्ण-मान रक्षित कोष, 
पत्न-मुद्रा. कोष, रजत-मान कोष आदि । इससे भी इस - 
प्रणाली में जटिलता आ जाती थी तथा इसमें अपव्यय भी 
होता था । (घ) यह प्रणाली इंगलंड पर निर्भर होने के 
कारण पराधीन थी । देश की मुद्रा का स्वर्ण से सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष नहीं होकर. स्टलिंग के माध्यम र था। इस प्रकार 
स्वण-विनिमय मान के उपरोक्त दोषों के फलस्वरूप 
आयोग इस निष्कर्षं पर पहुंचा कि यह प्रणाली भारत के 
लिए उपयुक्त नहीं है ।- हिल्टन आयोग ने देश के लिए 
स्वर्ण-मुद्रा मान (Gold Currency 92०५३7५) की भी 
जांच की तथा विभिन्न दोषों के फलस्वरूप इसे भी 
भारत के लिए अनुपयुक्त बतलाया | स्वणे-मुद्रा मान के 
सफल संचालन के लिए अधिक मात्रा में सोने की आवश्य- 
कृता थी, किन्तु भारत के पास पर्याप्त मात्रा में सोचा 
' उपलब्ध नहीं था। अतः यह मान उपयुक्त नहीं था । इस 
मान को अपनाने से सोना के अनुपात मं चाँदी का मूल्य 
घट जायगाः। अतः देशवासियों के संचित चाँदी का मूल्य 
यों ही कम हो जायगा जिससे उन्हें हानि होगी। इसका 
विश्व के रजत मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। 


इन सब बातों पर विस्तृत रूप से. विचार करते हुए 

हिल्टन आयोग ने बहुमत से भारत में भी इंगलँड की 

तरह स्वण-धातु. माच (Gold Bullion Standard) 

अपनाने क। सुझाव दिया । इस प्रकार के मान में चाँदी 

द रुपये तथा कागज के नोट ही वास्तविक प्रचलन में 

होगे । _सोना के सिक्कों का देश में प्रचलन न. होगा, - 
किन्तु देश की मुद्रा का एक निश्चित वजन फ्रे सोने के 

पिण्ड में परिवर्तित किया जायगा । 


“इस प्रकार आयोग ने भारत के लिए स्वर्ण-धातु 
मान का सुझाव दिया । आयोग के अनुसार इस मान की 
निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ होंगी-(!} सरकार अथवा 
देश के मुद्रा-अधिकारी असीमित माद्ना में एक निश्चित 
दर पर कम-से-कम्‌ 400 आस: शुद्ध सोने (I065 तोले) 
की पिडों को बेत्रेगे .अथवा खरीदंगे। (2) सोवरेन विधि 


सोने की मुद्रा का प्रचल 


>] 


` नहीं होगा । देश में केवल चाँदौ के रुपये तथा पत्न-मुद्रा का 


हक वि 
समय तक नोटों के बदले चाँदी के रुपये देने की पा र 


चाँदी के रुपये में परिवंतित करने का उत्तरदायित्व नही' 
होना चाहिए । (3) आयोग ने यह सुझाव दिया कि स्वणं- 
ुद्रा-कोष एव पत्-मुद्रा कोष को.सम्मिलित कर दिया जाय 
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भारतीय चलने एवं विनिमय 


तथा इसे लन्देन के बजाय भारत में रखा जाय। कोष की 
बनावट एवं अनुपात को वैधानिक ढंग प्रर निश्‍चित कर 


देना चाहिए जिससे मुद्रा' का स्वतः विस्तार एवं संकुचन. 


होता रहे। आयोग के अनुसार इस कोष में 40 प्रतिशत 
. ` स्वण प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए । (4) आयोग ने देश में 

निश्चित अरक्षित-नोट निगम-प्रणाली (Fixed Fiduciary 
- System) के स्थान पर आनुपातिक निधि-पद्धति (P7०- 
portional Reserve System) अपनाने की सिफारिश 
की थी । 


इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने ।927 ई० 


में एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार सोने की - 


कीमत 2! रुपये, 3 आने, 20 पाई प्रति तोला निर्धारित 
की गयी। इस कीमत पर 400 आस की सोने की पिंड 
वेची एवं खरींदी जाती थी ।  विनिमय-दर ] शि० 6 पें० 
प्रति रुपया निर्धारित की गयी । सोवरेन को विधि ग्राह्म 
मुद्रा नहीं माना गया, किन्तु इन्हें खजाने में प्रति सोवरेन 
]3 ₹०, 2 आना, 4 पाई की दर से वेचा जा सकता था।: 
यह मान देश में सितम्बर, 93! ई० तक रहा और' उस 
,समय जब इंगलँड ने स्वर्ण-मान का परित्याग केर दिया 
तो-भारत ने भी स्वर्ण-धातु मान को छोड़ दिया ।' 

(४) विनिमय की दर -:-हिल्टन आयोग का सबसे 
अधिक विवादास्पद सुझाव विनिमय की दर से सम्बन्धित 
था । आयोग ने बहुमत से यह निश्चित किया कि विनिमय 
की दर ! शि० 6 पें० प्रति रुपये होनी चाहिए । आयोग 
` के एक सदस्य सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने अपनी 
` एक अलग रिपोर्ट में विनिमय की दर को । शि० 4 पें० 
` पर रखने की सलाह दी ।? इस प्रकार विनिमय की दर के 

सम्बन्ध में आयोग एकमत. नहीं हो सका । ; 
विनिमय की देर ! शि० 0 पें० के पक्ष में तरक :- 

. , बहुमत | शि०९6 पें० प्रति रुपये के पक्ष में था। इन लोगों 
का कहना था कि यह एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दर 
थी; क्योंकि गत प्रायः दो वर्षो से विनिमय की दर इसी 
विन्दु पर स्थायी थी । इसके फलस्वरूप देश में मजदूरी, 
मूल्य, उत्पादन व्यय आदि, अर्थात्‌ देश की सम्पूणं अर्थे- 
व्यवस्था इसी दर पर समायोजित हो. चुकी थी । सरकारी 
बजट भी इसी दर से तैयार किये जाते थे। अतः इसमें 
परिबर्तन का प्रभाव देश की सम्पूर्ण आथिक व्यवस्था पर 
पड़ेगा । । शि० 4 पें० की दर देश में ]9।7 ई० से.।925 
आधिक व्यवस्था अंस्त-व्यस्त हो गयी थी। साथ ही, 
विनिमय की दर ] शि० 4 पेंस प्रति रुपये रखने पर मूल्य 


ग्‌ आयोग के एक सदस्य सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास | 


ने स्वर -धातु' मान के बदले एक ऐसे मुद्रा-मान को अपनाने 
का सुझाव दिया था जिसमें सोने की बनी मुद्रा का प्रचलन हो \ 
2, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने इम्पीरियल बक 


` के अल्पमत ने । शि० 4 प० के सम्बन्ध में 


` इससे यह विवाद समाप्त नहीं हुआ । 


के बीच . प्रायः असफल रही । इससे देश की सम्पूर्ण . 
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में प्राग्रः ।23 प्रतिशत की सामांन्य वृद्धि हो जायगी जिससे 
मजदुरी की वास्तविक दरों में भी कमी होगी। इसका 
समाय के निश्चित आयवाले वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव: 
पड़ेगा । 

. विनिमय को दर । शि० 4 पें० के पक्ष में तकं :_ 
आयोग के.एक सदस्य सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर 'दास का 
मत था कि तत्कालीन परिस्थितियों में रुपये की स्वाभा-. 
विक विनिमय-दर | शि० 4पे० थी । इसके पक्ष में कहा 
जाता था कि यह दर ]898 ई० से लेकर I9/7 ई० तक 
प्रचलित थी । अतः देश इसका अभ्यस्त हो गया था । साथ 
ही, यह बात प्रमाणित नहीं की जा सकती थी कि विनि- 
मय-दर में वृद्धि के फलस्वरूप मजदूरी री में किसी प्रकार की 
कमी होगी । साथ ही, ! शि० 6 पें० की दर से किसानों 
के ऋण में प्रायः ] ३ प्रतिशत की वृद्धि होगी । अतः इसका 
प्रभाव किसी-न किसी वर्ग पर बुरा पड़ेगा । वास्तव में, 
! शि० 4 पें० की दर का कुछ ही व्यक्तियों पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ेगा, किन्तु । शि० 6 पें० का समाज के एक 
बहुत बड़े वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अतः आयोग ' 

ही सुझाव 
दिया। | ; 
भारत सरकार ने ]927 ई० के अधिनियम के अनुसार 
बहुमत के प्रस्ताव से सहमत हो, जनमत के विरुद्ध विनि 
मय दर । शि० 6 पें० प्रति रुपया निर्धारित किया, किन्तु 


() मुद्रा-नियन्त्रण के लिए रिजवं' बॅक को स्थांपना 
का सुझाव :--देश की मुद्रा एवं बेकिंग व्यवस्था में समृत्वय 
स्थापित करने तथा मुद्रा के नियंत्रण के लिए आयोग ने . 
एक केन्द्रीय बैक की आवश्यकता को महसूस किया । देश | 
में मुद्रा नियंत्रण का कार्य सरकार करती थी तथा साख- 
नियन्त्रण का कार्य इम्पीरियल बँक करता था । इससे इन 


. दोनों की नीति में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। 


अतः आयोग ने एक केन्द्रीय बॅक की स्थापना का सुझाव 
दिया जिसका नाम रिजव बँक ऑफ इण्डिया रखा जाय । 
यह बैक देश में केन्द्रीय बैंक के प्रायः सभी कार्यो को 
करेगा । इम्पीरियल बँके* केन्द्रीय बॅक के कुछ कार्यों को 
अवश्य करता था, किन्तु यह एक व्यावसायिक बँके था, 


“अतः इसे केन्द्रीय बैंक में परिवतित करने से देश को बहुत 


हानि होगी । आयोग के अनुसार यह बँक एक गैर सरकारी _ 
बैक होना चाहिए जिसके हिस्सेदार जनता एवं विभिन्न 
संस्थाएं हों, किन्तु विभिन्न कारणों से ।934-35 ई० के . 


आफ इण्डिया को ही केन्द्रीय बेक के रूप में परिवर्तित 


करने का सुझाव दिया था। इनके अनुसार रिजवे बॅक | द 


नामक एक पृथक्‌ बैक की स्थापना की कोई आवश्यकता 
नहींथी। | 4 
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पुवं रिजव्रं बैक की स्थापना नहीं की जा सको। 


स्टालंग-विमिसय सान (93I-47) (Sterling Exch- 
ange Standard, 93]-47)—सितम्बर, ।93! ई० में जब 
ब्रिटेन ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया तब भारत 
सरकार ने भी स्वणं घातु मान को छोड़ दिया। अतः. 
।927 ० के करेन्सी अधिनियम को .रदू कर दिया गया 
एवं रुपये का सम्बन्ध स्टलिग से स्थापित कर दिया गया। 
इस प्रकार भारत में स्टलिंग विनिमय सान की स्थापना 
हुई जिसके अनुसार रुपये की विनिमय दर | शि० 6 प० 
निश्चित की गयी । इस दर पर बाह्य कार्यों के लिए सर- 
` “ कार ने नोटों को स्टलिग में बदलने की जिम्मेवारी ली। 
आन्तरिक कार्यों के लिए रुपया पहले की तरह ही चलता 
रहा । रुपये के स्टलिग के साथ इस गठबन्धन की कदु 
आलोचना हुई । आलोचकों का कहना था कि इससे स्वर्ण 
मान वाले देशों से होनेवाला आयात अधिक महँगा हो 
जायगा; क्योंकि स्टलिंग का 93] ई० में 60 प्रतिशत से 
अवमूल्यन हो गया। इससे रुपये का स्वर्ण मूल्य भो 
कम हो जायगा जिससे भारत से स्वर्ण का निर्यात होने 
लगेगा । साथ ही, इससे भारत का भाग्य सदा के लिए 
इंगलेड के साथ बंध जायगा; अर्थात्‌ राजनीतिक गुलामी 
के साथ-साथ आथिक गुलामी में भी भारत जकड़ जायगा । 
इसके विपरीत स्टलिंग विनिमय मान के समर्थकों का 
कहना था कि रुपये को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय अथवा स्ट- 
लिंग से इसका संबंध स्थापित नहीं क्रिया जाय तो .विनिमय 


4 i अर ey 2 
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दर में.बहुत अधिक परिवर्तेन होगा जिसका विदेशी व्या- 


पार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । साथ ही, भारत का अधि- 

कांश व्यापारिक सम्बन्ध इंगलैंड के ही साथ था और प्रति 

बष गृह्‌ व्यय के रूप में भी भारत इंगलेंड को बहुत बड़ी 

` रकम चुकाता था। इस दृष्टि से भी भारत का स्टलिंग के 

साथ सम्बन्ध जोड़ना अधिक लाभप्रद था । 

स्वर्ण एवं रजत का मिर्यात :-जब्‌ देश में स्टलिंग 
विनिमय सान की स्थापना हुई तो वहाँ से बहुत अधिक 
मात्रा में स्वर्ण एवं रजत का निर्यात होने लगा। सन्‌: 

493! ई० के पूवं भारत में बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण 

एवं चाँदी का आयात हुआ करता था, परन्तु, ।93] ई 

' के वादे इनका बहुत बड़ी. मात्रा में निर्यात होने लगा । 
“अनुमान लगाया जाता है कि 93! ई०. से 940 ई० के 
 नौवर्षोके बीच भारत से कुल 362 45 करोड़ रुपये मूल्य 
. काभायः 468 लाख ओस सोने का निर्यात हुआ । इस 
i ` स्वणः निर्यात के निम्नलिखित कारण थे :-]96] ई० के, 
` आधिक संकट एवं मन्दी के कारण कृषि पदार्थों का मूल्य 
_ बहुत कम हो गया जिससे कृषक वर्ग को अपने संचित धन, 
स्वण के रूप में था, बेचना पड़ा । साथ ही, जब!92 
स्टलिंग का स्वर्ण के रूप में अवमुल्येन हुआ “और 


वर्ण का मूल्य बहुत बढ़ या । इस से देशवासियों को सोने 
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` के निर्यात में लाभं प्रतीत होने लगा । 


सोने के निर्यात से सरकार को विशेष राहत मिली । 
इस समय भारत का व्यापाराधिक्य मुख्यतः इसके प्रतिकूल 
था । ऐसी स्थिति में ! शि० 6 पें० की दर को बनाये रखना 
सरकार के लिए कठिन हो रहा था। सोने के निर्यात से 
स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ तथा सरकार ने विनि- 
मय के अनुपात को बनाये रखने के साथ-साथ बहुत बड़ी 
मात्रा में स्टरलिंग भी'खरीद लिया जिससे भारतीय मुद्रा 
के रक्षित कोष में भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई । किन्तु, 
भारत में जनता स्वर्ण निर्यात को बन्द करने के पक्ष में 
. थी। लोगों का कहना था कि सरकार एवं रिजर्व बँक को 
सोचा स्वयं खरीदना चाहिए। इससे रिजवं बेक के सुरक्षित 
कोष मे वृद्धि हो सकती थी । ; 
रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया को स्थापना! :--926 
ई० में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के अनुसार देश 
में रिजंवं बँक की स्थापना नहीं की जा सकी । पुनः ।93! 
.ई० में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने भी देश में एक 
केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया । अतएव 6 
अगस्त, ।934 ई० को भारतीय विधान सभा में रिजंवं बँक 
ऑफ इण्डिया अधिनियम प्रारित हुआ जिसके अनुसार ! 
भभ्रंल, ]35 ई० .को रिजवं बैक ऑफ इण्डिया की 
- स्थापना हुई। इस -बँक की स्थापना से देश की मुद्रा 
भ्रणाली में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । सर्वप्रथम, रिजवं 
बॅक को देश में पत्त-मुद्रा जारी. करने क। एकाधिकार .हो 
गा साथ ही, इस बँक की स्थापना से साख एवं मुद्रा 
दोनों के नियंत्रण का कार्य एक ही संस्थां को सौंपा ,गया.। - 
विदेशी विनिमय दर को ! शि० 6 पें० की दर पर स्थायी 
रखने का दायित्व भी रिजवं बँक को ही दिया गया । 
रिजवं बँक विनिमय दर के परिवत्तंन को स्वर्ण के क्रय- 
विक्रय द्वारा 77 पें० तथा ]8 पे० के बीच रखने का सदा 
अयत्न करता था । इस प्रकार देश की मुद्रा एवं विनिमय _ 
- व्यवस्था क इंतिहास में रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया की 
स्थापना का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
भारतीय पत्र-भुद्रा 
| (Indian Paper Currency) 

. प्रारम्भिक इतिहास :-]86! ई० के पुर्वं भारत में 
पत्मुद्रा जारी करने का अधिकार कम्पनी द्वारा केवल ` 
बम्बई; मद्रास तथा बंगाल के प्रसीडेसी बैंकों एव कुछ | 
अन्य बंकों को ही दिया गया था । ` इनके नोट विधिःग्राह्म 
नहीं थे तथा एक सीमित क्षेत्र में ही चलते ये । 86] ई० 

भारत सरकार द्वारां एक 'पत्र-मुद्रा-अधिनियम' (Paper 
Currency Act) पारित 'किया गया जिसके अनुसार 
एकात ने नोट जारी करने का अधिकार प्रेसीडेसी बको 

= हा लिया । ` इस अधिनियम के . 
वे बक ऑफ इण्डिया का विस्तारपूर्वक विवरण 


एक पृथक्‌ अध्याय में किया गया है । 


च्चञ 
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भारतीय चलन एवं विनिमय 


अनुसार नोट जारी करने के करेंसी-सिद्धांत (०7९००) 
Principle) को अपनाया गया तथां निश्चित अरक्षित 
नोट, निर्गम प्रणाली (Fixed. Fiduciary System) के 
आधार पर सरकार नोट छापने लगी । केवल 4 करोड़ 
रुपये के नोट सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर जारी 
किये जा सकते थे। शेष के लिए नोटों की रकम के 
बराबर सिक्के, स्वर्ण अथवा रजत पिंडों का कोष रखनी 
आवश्यक था । सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर छापे 
जानेवाले नोटों (Fixed Fiduiar) ]9५५९) की सीमा 
“को समय-समय पर विशेष कानूनों द्वारा. बदला गया । ]87! 
ई० में इसे 6 करोड़, ]890 ई० में 8 करोड़, 897 ई० 
में ]0 करोड़ तथा ]905 ई० में यह सीमा.।2 करोड़ रुपये 
कर दी गयी । इससे स्पष्ट है कि नोट जारी करने की 
तत्कालीन प्रणाली. पर्याप्त मात्वा में लोचदार नहीं थी । 
]903 ई० में 5 रुपये के नोट को, ।920 ई० में ]0 रुपये 
तथा 25 रुपये के नोट और ॥9॥ ई० में ।00 रुपये के 
नोट को सवंमान्य वैध-मुद्रा घोषित किया गया। इसी 
प्रकार धातु कोष के सम्बन्ध में भी समय-समय पर परिवर्तेन 
किये गये । * 


इस प्रकार की नोट निर्गेमन प्रणालीं के बहुत-से लाभ, 


थे। -सर्वप्रथम, तो इसमें सुरक्षा की मात्रा बहुत अधिक 
थी। प्रस प्रणाली में एक निश्चित सीमा के बाद नोटों के 
निर्गमन के लिए शत-प्रतिशत स्वर्ण अथवा रजत का कोष 
रखना अनिवार्यं था। इससे इस व्यवस्था के अन्तरगत 
मुद्रा-प्रसार का भय बहुत ही कम था। साथ ही, इस 
प्रणाली में नोटों को चाँदी के रुपयों में परिवर्तित भी किया 
जा सकता था । अतः इसमें परिवत्तंन शीलता का गुण भी 
वर्तमान था । किन्तु, इस प्रणाली के कुछ दोष भी थे। 
सबसे प्रमुख दोष्‌ इस प्रणाली का. बेलोचदार होना था mt 
एक निश्चित सीमा से अधिक नोट जारी करने के लिए 


इसमें शत-प्रतिशत कोष की आवश्यकता पड़ती थी । इससे . 


यह प्रथा अभितव्ययी भी थी । 


प्रथम महायुद्ध का भारतीय पत्न-मुद्रा पर प्रभाव :- 

युद्ध प्रारम्भ होते ही लोगों के पत्न-मुद्रा पर से विश्वांस 
समाप्त होने लगा और प्रारम्भ में सोने तथा बाद में चाँदी 
के सिक्कों की मांग की जाने लगी । किन्तु, युद्धकाल में 
धीरे-धीरे बढेते हुए व्यापार के कारण अधिक की 

, सांग होने लगी और इस बढ़ी न मांग की पूर्ति के 
अभाव में चाँदी के सिक्के. से नहीं कर पत्न-मुद्रा दारा हीकी 
गयी । इससे पत्र-मुद्रा में जनता का विश्वास बढ़ने लगा । 
सितम्बर, 97 ई० में 2. ० के तथा जनवरी, ।98 ई० 
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में ! रुपये के नोट भी जारी किये गये। सितम्बर, 979 
ई० में सरकार द्वारा प्रतिभूतियों पर जारी किये जानेवाले' 
नोटों की सीमा को बढ़ाकर ]20 करोड़-रुपये कर दिया गया । 

हिल्टन यंग आयोग ने 926 ई० में देश को पत्त- 
मुद्रा-प्रणाली के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे 
जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :-(2) देश में एक केन्द्रीय 
बैंक की स्थापना की जाय, जिसे नोट जारी करने का एका-' 
धिकार हो, (2) एक रुपये के नोट पुनः जारी किये जाये 
जो रुपये में परिवत्तंनशील नहीं होनी चाहिए, (3) नोट 
रुपयों के बजाय 400 आंस के स्वर्णं पिंडों (७06 8णा- 
¡००) में परिवर्तित होनें चाहिये। आयोग ने भारत में 
आनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional. Reserve Sy: 
$९७) के आधार पर चोट जारी करने की सिफारिश की 
और 40 प्रतिशत कोष का सुझाव दिया । 


भारतीय पत्र-सुद्रा की वत्तंसान प्रणाली (P7९५९ 
system of note-issue in India) :—I934 ई० में 
रिजवं बँक ऑफ इण्डिया अधिनियम पारित हुआ तथा ! 
अप्रैल, )935 ई० से रिजवं बँक ने कार्यं करना प्रारम्भ 
किया । इस अधिनियम के अनुसार नोट जारी करने का 
एकाधिकार रिजवं बैक को दिया गया जिसके लिए बॅक 
द्वारा एक पृथक्‌ नोट विभाग ([5५० Department) की 
स्थापना भी की गयी। प्रारम्भिक विधान के अनुसार 
रिजव बैंक जितनी पत्न-मुद्राएं जारी करता था उसका 40 
प्रतिशत भाग उसे सोने तथा. विदेशी प्रतिभूतियों के रूप 
में सुरक्षित कोष में रखना आवश्यक था। इस सुरक्षित 
कोष में से कम-से-कम 40 करोड़ रुपये (]956 ई० के 
पुरव. 2। र० 6 आने, ।0 पाई प्रति तोला की दर 
से) का स्वर्ण होना चाहिए था । सुरक्षित कोष में स्वर्णे ` 
एवं विदेशी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त 60 प्रतिशत भाग_ 
रुपये के सिक्के, भारत सरकार के ऋण-पत्र तथा तीन 
महीने में भुगतान होनेवाली हुण्डियाँ रहती थीं? यदि 
स्वर्ण एवं विदेशी ऋण-पत्नों का अनुपात कभी 40 प्रतिशत 
से घट गया तो इसके लिए रिजवं बंक को सरकार को 
स्वीकृति लेत्ती पड़ती थी । साथ ही, कम रकम पर ब्याज 
भी देना पड़ता था। इस प्रकार रिजवे बॅक की स्थापना 
के बाद देश में पत्न-मुद्रा जारी करने की आनुपातिक कोष- : 


यह प्रथा प्रायः 20 वर्षों तक चलती रही, किन्तु 
स्वतस्त्रता-्राप्ति के बाद देश के आयोजित विकास के _ 
फलस्वरूप देश में मुद्रा की माता में बहुत अधिक | 


प्रणाली प्रारम्भ हुई । 


बुद्धि को आवश्यकता हुई। साथ ही, बैंक के विदेशी 


त॑ उझततत दथा 000 हे अभिप्राय > & 

7; 5000 ततथा 7000 रुपये के नोट ।93!-32 ई० 2, 7948 ई के पूर्वे विदेशी प्रतिभूतियों का यू 

में सर्वमान्य वैध-मुद्रा घोषित किये गये । ४ . _ केवलः स्टलिग प्रतिभूतियोँ से था, किन्तु इसके बाद इसमें 
Ra संशोधन हुआ जिसके अनुसार आजकल a - 

१ ः कोष के किसी भी सदस्य राष्ट्र की मुद्रा तथा 

को इसके अन्तर्गत रखा जा सकता है। 
Fi ti, 
पर आह आल NY Maha Vidyalaya Collection. °. 
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< . मुद्रा-कोष में भी योजनाकरण के कारणः बहुत Lid 
' कमी होने लगी। अतः ।956 ई० में रिजव बँक 
आफ इंडिया अधिनियम में एक. संशोधन es गया 

. ,जिसके अनुसार पत्न-मुद्रा जारी करने की प्रणाली में परि- 
वतच किया गयां। संशोधित विधान के अनुसार आनुः 
-पातिक कोष-प्रणाली के बदले न्यूनतम. कोष-प्रणाली को 
अपनाया गया जिसके अनुसारे रिजवं बँके को अपने सुर- 

क्षित कोष में कम: से-क्रम']|5 करोड़ रुपये कां स्वर्ण तथा 

400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है। साथ 
ही, सुरक्षित कोष में रखे गये सोने का-मूल्य आज-. 

कल अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के द्वारा निर्धारित मूल्य, 

' , यानी 62२०. 50 पै० प्रति तोला की दर से आँका 
जाता है। इस प्रकार रिजवं बँक ऑफ इण्डिया (संशोधन) 
अधिनियम, !955 ई० के अनुसार आनुपातिक कोष-प्रणाली 
की जग्रह नोट जारी करने के लिए एक निश्चित न्युनतम 
(Fixed minimum) सुरक्षित कोष प्रणाली को अपनाया 
गया। सुरक्षित कोष की निम्नतम सीमा 55 करोड़ रुपये 
निश्चित कर दी गयी जिसमें कम-से-कम ]|5 करोड़ 
रुपये के मूल्य का स्वर्ण होना चाहिए था । 3] अक्टूबर, 
957 ई० को एक अध्यादेश जारी कर [जो आगे चलकर 
Reserve Bank of India (Second Amendment) 
Act, I957.हो गया ] सुरक्षित कोष की निम्नतम सीमा 
घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गयी जिसमें कम-से- 
केम ।5 करोड़ रुपये का स्वर्ण आवश्यक था। साथ ही, 
| इस संशोधन के अनुसार रिज बँक सरकार की अनुमति 
से विदेशी मुद्रा के कोष को: बिल्कुल ही समाप्त कर 

सकता है। . 


द्वितीय महायुद्ध एगं भारतीय मुद्रा 
(Indian Currency during the Second र 
World War) 


सितम्बर, 939 ई० में. द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ 

हुआ। उस समय भारत में स्टलिंग-विनिमय मान काः 

' प्रचलन था। आंतरिक मुंद्रा. में पत्नममुद्रा, चाँदी का रुपया 
एबं अठन्नी ३६ शुद्धता के अपरिमित विधि-ग्राह्म थे। 

“विनिमय की दर 4 शि० 6 पे पर लगभग स्थायी रहती. 
भरी! युद्ध प्रारम्भ होते ही जनतां का देश की मुद्रा-प्रणाली 
._ पर से विश्वास कम होने, लगा तथा लोगों ने चाँदी के 
` सिक्कों का संग्रह करना आरम्भ कर दिया । जून 940 
` ६०में फ्रांस की हार के बाद तो यह प्रवृत्ति और भी बढ़ 
गयी । oe परिस्थिति का सामना करने के लिए रिजवं. 
सीमित मात्रा में रुपया देना आरम्भ कर दिया 
fi आफ इण्डिया अधिनियम के अन्तरगत आवश्य- 
धिक रुपया रखना अपराध भी घोषित कर दिया 

में 2 रुपये के नोट जारी किये गये ।. साथ - 

की बढ़ती. हुई माँग को पुरा करने के 


भारती अर्थशास्त्र 


लिए सरकार ने 940 ई० में भारतीय टंकन अधिनियम 
(Indian Coinage" Act) में संशोधन द्वारा रुपये, अठन्नी 
एवं चवन्नी की शुद्धता (Fi०००९७$) को ३‡ से. घटाकर 
उ भाग कर दिया । इसके अतिरिक्त अक्टूबर, ।940 ई० 
में सरकार के आदेशानुसार विक्टोरिया के छापेवाले रुपये 
`तथा अठन्नियों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। इसी 
प्रकारं दिसम्बर, 94] ई० ` में एक आदेशानुसार सप्तम 
एडवर्ड तथा नवम्बर, ]94! ई० में जॉर्ज पंचम के छापेवाले 
रुपये एवं अठन्नियों को भी बन्द कर दिया गया। 
इन,सब भ्रयत्नों से धीरे-धीरे सिक्कों के संग्रहीकरण की. 
प्रवृत्ति कम हो गयी । 


. द्वितीय महायुद्धकाल में मुद्रा-प्रसार बहुत अधिक हुआ 
तंथा बँकों के जमा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। सितम्बर, 
939 ई० में कुल प्रायः ।96 करोड़ रुपये के नोट चलन . 

. में थे जो सितम्बर, ।944 ई० में बढ़कर ।47 करोड़ रुपये 
के हो गये अर्थात युद्धकाल में चोट की मात्रा में प्रायः 
.93। करोड़ २० की,वृद्धि हुई। युद्धकाल में साख मुद्रा भी 
26 करोड़ रुपये से बढ़कर 444 करोड़ रुपये हो गयी । 
पत्न-मुद्रा एवं साख में यह वृद्धि मुख्यतः युद्धजनित परिस्थि- 
तियों के फलस्वरूप ही हुई थी और वोटों का निगमन स्टलिंग 
जमा ता पर किया गया था। सितम्बर, 939० में 
(जव बके के निर्गम विभाग में स्टिंग जंमा की रकम 
605 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर सितम्बर, ]945 ई0 में 
:|942 करोड़ रुपये हो गयी । 


भी इस कोष का एक प्रमुख Fe 

न सहायक रहा 
Fu Ds क; डॉलर र ; pr ला 
क करोड़ रपये कीमत का-डॉलर व्यय 
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भारतीय-चलन .एवं विनिमय 


पौंड पावना: 
(Sterling Balances) 
द्वितीय महायुद्धकाल में भारत की मौद्रिक व्यवस्था 
की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता पांड पावने की रकमं का 
जमा होना था । युद्ध के पूर्व भारत पर इंगलँड का ऋण 


-था, किन्तु युद्धकाल में विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप 


भारत ने न कवल इगंलैंड का पुराना ऋण ही चुका दिया 
वरन्‌ उल्टे भारत. की अरबों रुपये की रकम पौंड पावने 


के रूप में इगंलैड में जमा हो गयी । पौंड पावने की रकम 
जमा होने के निम्नलिखित तीन कारण थे-(])"भारत . 
. ने इगंलँड के लिए युद्धकाल में बहुत-सी सामग्री प्रदान 


की जिनका मूल्य. इसे स्टिंग प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त 


हुआ; (2) भारत-सरकार ने इगंलैड की सरकार के लिए: 
बहुत-सी रकमें व्यय की जिनका भुगतान . 


भारत में भी । 
उसे स्टलिंग के रूप में ही प्राप्त हुआ; (3) BE के 
अनुकूल व्यापार तथा डॉलर कोष में जमा की गयी 


` विदेशो विनिमयं की रकम के बदले भी इसे: स्टर्लिंग ही 


प्राप्त हुआ । इस प्रकार 945-46 ई० में पॉंड-पावने की 
रकम ।733 करोड़ रुपये हो गयी । यह रकम निश्चय 


` ही बहुत अधिक थी । इसके फलस्वरूप इगंलँड भारत का 


देनदार हो गया । किन्तु पौंड-पावने की रकम भारत के युद्ध 
कालीन त्याग एवं कष्ट के परिणामस्वरूप ही एकत्र हुई 


'थी। ब्रिटिश सरकार ने आरम्भ में इस-रकम को कम 


करने का प्रयत्न किया, किन्तु वह इसमें णया असफल 
रही। पौंड-पावने की रकम को घटाने 
से तक॑ प्रस्तुत किये जाने लगे, किन्तु ब्रिटिश सरकार की 
इस नीति से भारत में बहुत: असन्तोष हुआ और अन्त में 


दोनों के बीच बहुत-से समझौते हुए जिनके अनुसार ब्रिटिश- 


सरकार ने पौंड-पावने की रकम को चुकता करने की 


.बात तय की। अब तक इसका अधिकांश भाग भारत 
`. ने प्राप्त कर लिया है तथा यह रकम प्रायः समाप्त हो 
"चली है। £ 764 का 


अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं भारतीय मुद्रा (70- 
national Monetary Fund and the Indian. 
Curपen०क) :--युद्धकाल में ही मित्र-राष्ट्रों ने मुद्रा . एवं 
विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों, के समाधान के 
लिए एंक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण के प्रश्‍न पर 
विचार करना प्रारम्भ किया तथा इस उद्‌ श्य. ह ब्रोटन- 
उडस नामक स्थाने में ]944 ई० में विशेषज्ञों की एक 
बैठक हुई । इसके फलस्वरूप दो, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं 
का निर्माण हुआ :-(!) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (Inte- 
national Monetary Fund), तथा (2) अन्तराष्ट्रीय 
विकास.बँक (International Bank for Reconstru- 


- ction and Development) । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष 


का प्रधान उद्देश्य सदस्य-देशों की मुद्रा की विनिमय-दरों 


में स्थायित्व प्रदान करना था। भारत प्रारम्भ से ही इन. 


विरुद्ध बहुत- : 


. संस्थाओं का सदस्य है। इन संस्थाओं की सदस्यता 
` स्वीकार करने से मुद्रा-सम्वन्धी नीति में कुछ परिवर्तन _ 


की यंवश्यकता पड़ी । इससे रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 
अव डॉलर तथा स्वर्ण के रूप में निश्चित किया गया है। 
966 ई० के अवमूल्यन के बाद से रुपये का विनिमय- 
मुल्य 0]85 ग्राम शुद्ध सोना या ।3:336 सेंट हो गया 
है । साथ ही,. इस सदस्यता के फलस्वरूप रिजवं बैक अब: 
किसी भी विदेशी मुद्रा का क्रय तथा विक्रय कर सकता 
.है । इस प्रकार रुपये एवं स्टलिंग का वैधानिक गठबन्धन 
समाप्तःहो गया यद्यपि व्यवहार में यह सम्बन्ध आज भी 
बना आ रहा है। - 


अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता स्वीकार करने 
से रिजवं बँक अधिनियम में भी कुछ संशोधन की आव- 


559 


श्यकता पड़ी । पहले रिजवं बँक नोट जछी करने के * 


लिए 40 प्रतिशत भाग स्वर्ण या स्टिंग प्रतिभूतियों के 
रूप में रखता-था | अब यह सभी देशों की मुद्राएं खरीद 
एवं बेच सकता है। साथ ही, नोटों की जमानत के रूप 


- में किसी देश की मुद्रा को रख सकता है, बशते कि वह 


देश अन्तरररष्ट्रीय-मुद्रा-कोष का सदस्य हो। 


' 947 ई० में देश-विभाजन का प्रभाव भी देश की : 


मुद्रा-प्रणाली पर पड़ा । ` देश-विभाजन के फलस्वरूप 
भारतीय मुद्रा का भो भारत .एवं पाकिस्तान के बीच 
433 के अनुपात में विभाजन हुआ । साथ ही, यह्‌, व्यव- 
स्था भीं की गयी कि 30 सितम्बर, ]947 ई० तक भार- 
तीयः नोट पाकिस्तान में प्रचलित रहेगे। 3३! भाचे, " 
]948 ई० तक रिजवं बैक ही पाकिस्तान के लिए भी 
नोट जारी , केरेगा । | जुलाई, ।948 ई० को पाकिस्तान 
के स्टेट बँक की स्थापना.हुई और तब भारत एवं पाकि- 
स्तान की मौद्रिक व्यवस्था बिल्कुल अलग-अलग हो गयी । 


पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय मुद्रा 
(295-I976) 


I95I-52 ` ई० में भारत के आथिक विकास के लिए: 


पंचवर्षीय योजनाएं प्रारम्भ हुई । पंचवर्षीय योजनाओं का 
देश की मौद्रिक ब्यवस्था पर तीन प्रकार से प्रभाव पड़ा 
है-() योजना काल में देश में सामान्य . मूल्य तल में 


उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही जिसके परिणामस्वरूप भारतीय « 


मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में कमी हुई। (2) योजना-. 
करण का भारतीय मुद्रा के विदेशी विनिमय दर पर भी 


प्रभाव पड़ा । (3) योजना काल में देश में मुद्रा की कूल .. 


पूर्ति में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। 


. आयोजित विकास की अवधि में देश में मुल्य-तल Fi 


निश्चितं रूप से वृद्धि हुई है जो अग्रांकित तालिका से 
स्पष्ट है :-- न्‍ कक ः 
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थोक म्‌ल्यो' का सूचनांक (!952-53 ।00) 
वर्ष मूल्य सूचनांक ` 


I955-56 92.5 
I960-6] [24:9 . 
I96I-62 * 25] 
I963-63. lIT'9 . 
अंतिम सप्ताह थोक मूल्यों का सूचनांक' (970-7!=]00) 
7-2 | 06. - 
I972-73 Il6 
973-74 : 40 . 
I974-75 ]75 . 
I975-76 I73 
I976:77 I76 


उपरोक्त तासिका से स्पष्ट है कि चतुर्थं पंचवर्षीय योजना 

. काल में थोक बूल्यों के सूचनांक में अत्यधिक वृद्धि हुई। मूल्य- 

तल में ग्रह वृद्धि तृतीय योजना तथा इसके बाद वाले . 
वर्षों से ही तीब्र हो गयी थी । जैसा कि स्पष्ट है, द्वितीय 
योजना काल के 5 वर्षों में त्य तल में केवल 32:4 प्रति- 
शत की वृद्धि हुई, जबकि तृतीय योजना काल में पाँच 
वर्षों में मूल्य तल में 37-5 प्रतिशत. तथा केवल ।966-67 
में एक वर्ष की अवधि में 2।:4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
चतुर्थे पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष 970 7] से 973 74 के 
बीच मूल्य सूचनांक 00 से बढ़कर ]40 हो गया । केवल 
चतुर्थ योजना के अंतिम वषं ।973-74 में मुल्य. तल में 24 
प्रतिशत, की बृद्धि हुई । उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तल में 

: भी योजना काल में इसी प्रकार से वृद्धि हुई। मूल्य तल... 
में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप योजना काल में भारतीय 
मुद्रा की क्रय-शक्ति में बहुत अधिक कमी हुई। केवल 
./960 की तुलना में ] रुपये की क्रय शक्ति घट कर ।969 
में - 57 पैसे तथा ।976 में 34 पैसे हो गयी । मूल्य तल में 
बृद्धि; यानी भारतीय मुद्रा की क्रय शक्ति में इस कमी का 


` प्रधान कारण पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े पैमाने पर घारे 


वित्त, व्यवस्था ( Dfc/t #787८४०४ ) की नीति 
ना के कारण मुद्रा की कुल पूर्ति में अत्यधिक 
बृद्धि है। . 


प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा 966-67 से 
]968-69 के काल में घाटे की वित्त-व्यवस्था के रूप में 302 


` करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना . 
- में घाटे की, वित्त व्यवस्था की रकम ।066 करोड़ रुपये 


Reports on Currency 
and Finance.. : 
History of Indian 


- of India 


Econorhig Survey, 975-76, 
है cal Out line of India, ]978.. 


` विशेष अध्ययन-सूचो, / ४ 


Currency and,Banking. ° 


भारतीय अर्थशास्त्र 


$ अतिरिक्त इस अवधि में विदेशी भुगतान संतु- 

बन की बारे की पूर्ति के लिए विदेशों से बहुत अधिक 
रकम ऋण के रूप में भी ली गयी थी । २० पंचवर्षीय 
योजनाओं तथा ।966-67 एवं ]968-69 में भारत के 
विदेशी व्यापार का.कुल घाटा 7006 करोड़ रुपये था। 
` इसके अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 
में कुल आयात 9863:6 करोड़ रुपये तथा कुल निर्यात 


` 905] करोड़ रुपये थी, यानी पाँच वर्षों में घाटे की रकम 


8[2 करोड़ रुपये के लगभग थी। 
: इसी प्रकार पंचवर्षीय त र्क 
की कुल पूर्ति में. भी अत्यधिक मात्ता में वृद्धि हुई जिसका 


अन्दाजा निम्नांकित तालिका से.लगाया जा सकता है :-- ' 


जनता के हाथ सम्पुर्ण मुद्रा की पुति (करोड़ रुपये में ) * 


साचे के अंतिम मुद्रा बॅक कुल मुद्रा मुद्रों की पूति 


सप्ताह जमा कीपूति राष्ट्रीय आय | 
| के प्रतिशत में 

]96l 2,098 77 2,869 26 

I966 3,034 ],495 _ 4,529 2-9 

]99॥ . 4,367 2,954... 7,32[ 2:2 

I974 6,308 4,864 [72 22:6 

I975 6,348 5,563. 9] 205 

976 6,704 6,49 3,।43 2-8 

I977 4,869 7,738 ]5,606 249 


स्पष्ट है कि माचं 96! से मार्च ]977 के बीच जनता 
के पास मुद्रा की कुल पूर्ति में 6 गुना से भी अधिक 
वृद्धि हुई जब कि वास्तविक राष्ट्रीय आय- में, इस 
अवधि में केवल दुगुनी ही वृद्धि हुई । दूसरे शब्दों में, इस 
"अवधि में मुद्रा कुल राशि में राष्ट्रीय उत्पादन में 
वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई.। इसके परिणाम- 
योजना काल में [98.6 से 
जना काल में (I96]-62 से 965-66 के बीच मुद्रा 
की पूर्ति में प्रायः 600: करोड़ रुपये, यानी मत) 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि योजना काल में वास्तविक 
राष्ट्रीय आय में केवल 3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । 
` चतुर्थ योजना की अवधि में मुद्रा की कुल पूति में प्रायः 
4400 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । यही कारण है कि 
तृतीय तथा चतुर्थ योजना काल में कीमतों में भारी वृद्धि 
हुई। कीमतों में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय 
रुपये के आंतरिक मूल्य में भारी कमी हो गयी ।. . 


3. Jather and Beri ° ; 


र (Chapters on Indian 
urrency and Exchange). 


“क यमनक+-ननन--म-, 
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सरकारी तौर पर किसी देश की मुद्रा के मुल्य को अन्य 
देशों की मुद्राओं के रूप में मूल्य कम करने को 'अवमूल्यन' 


- कहते हैं। (Devaluatior means the lowering of 
. the external value of a country’s currency unit 


by an official a८.) दूसरे शब्दों में, जब कोई देश 
अपनी . मुद्रा के बदले पहले से कम ही दूसरे देश की मुद्रा 


सूल्यन कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का ]00 रुपया 
35 डॉलर के बराबर है । अब यदि किसी कारणवश भारत | 
सरकार 00 रुपये की विनिमय-दर घटाकर 20: डालर 
निर्धारित कर दे, तो इसे हम भारतीय रुपये का अव- 


अवमूल्यन की विभिन्न परिभाषाएँ दी जाती हैं । इनमें 
से कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं :-- _ 
डॉ० गांगुली के अनुसार, “अवमूल्यन का अभिप्राय़& 


देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देना है ।” 


इसी प्रकार पाल एनजिग के -जनुसार, “देश की मुद्रा 

का अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य के साथ निर्धारित सर- 

कारी समता (0fC।] 7४०) में कंमी करना ही 
अवमूल्यन है ।” 

` अवमूल्यन के उद्देश्य (0bj९०tives of the. Dea-. 

I02६।००) :--विभिन्न प्रश्न अब यह है कि अवमूल्यन क्यों 

किया जाता है? वास्तवः में, अवमूल्यन के निम्नांकित प्रधान 


. उद्देश्य हो सकते हैं-- 


(!) भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करना :-- 
अवमूल्यन का सर्वाधिक प्रधान कारण भुगतान संतुलन . 
की प्रतिकूलता (&dverse balance of payment) कों 


शों में सस्ती हो जाती हैं। इसका कारण स्पष्ट है। 
झवसूल्यन से देश की मुद्रा के सस्ती हो जाने से विदेशी 
पहले से कम ही मुद्रा देकर अधिक सामान खरीद सकते 
हैं। इससे निर्यात प्रोत्साहित होते हैं जब कि स्वदेश. में . 


“आयातित माल महंगा हो जाने से आयात निरुत्साहित 


। परिणामतः देश का भुगतान असन्तुलन दूर हो. 
र । अधिकांश अवमूल्यन प्रायः इसी उद्देश्य से किये 
जाते हैं । RR 


' भा० अ० ——36 


ˆ भारतीय रुपये का अवभल्यन ले 


(Devaluation of the indian Rupee) ह 
अवसूल्यन का अर्थ (Meaning of Devaluation) :— 


(2) उद्योग-धधों को संरक्षण प्रदान. करना :--जब 
किसी देश में राशिपातन की दृष्टि सें कोई दूसरा देश 


अपनी सस्ती वस्तुएँ भेजकर वहाँ के उद्योग-धन्धों को. नष्ट ' 


करना चाहता है तो इसे देश की मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा 


रोका जाता है; क्योंकि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप स्वदेश - 


“ सें आयातित माल महंगा हो ज 
लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे मुद्रा का अब- . हुंगा हो जाता है। 


(3) देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को ऊंचा 
करना :-आन्तरिक मूल्य-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 
भी अवमूल्यन किया जाता है । अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 
देशी वस्तुएँ विदेशियों के लिए सस्ती हो जाती हैं जिससे 


. वे अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदने लगते हैं । विदेशों में 


स्वदेशी वस्तुओं की मांग- बढ़ जाने के कारण .देश के 
आंतरिक मूल्य-तल में वृद्धि होने लगती है। 

(4) लम ल्यनं की स्थिति द र :-अधिमूल्यन 
यानी देशी मुद्रा के बाह्य मूल्य के से अधिक होने 
पर भी अवमूल्यन' के द्वारा इसमें सुधार किया जा 
सकता है। EE 

. (5) निर्यात व्यापार (६27०7) :-इसमें अपनी 
स्थिति को पूर्ववत बनाये रखने के उद्देश्य से भी कभी- 
कभी अवमूल्यन किया जाता है। यों तो अवमूल्यन के 
उपरोक्त कई. कारण होते हैं, किन्तु इसका सर्वाधिक 


प्रधान कारणं निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी _ 


करना है। 

इस प्रकार अवमूल्यन के उपरोक्त सारे उद्देश्य होते 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (Internation Monetary 
Fund) की स्थापना से विश्व में मुद्रा के अवमूल्यन के 


एक युग का ही.समारम्भ होता है। ।943 से ।967 के | 
` बीच के 20 वर्षों में कुल 09 देशों ने अपनी मुद्रा का ' 
अवमूल्यन किया । इनमें से 24 दशों ने अपनी मुद्रा के | 
भूल्य में 75 प्रतिशत तक अवमूल्यन किया तथा 38 देशों 


भें 40 से 25 प्रतिशत के बीच अवमूल्यन किया गया । इस 
अवधि सेंशअफ्रिका के संबसे अधिक 36 देशों, तथा लैटिन 


: अमेरिका के 23 देशों ने अपनी मुद्राओं का अवभूल्यन 
किया । इस अवधि में स्वयं भारत ने भी दो बार सितंबर, - 


]949 तथा जून 966 में अपने रुपये का अवमूल्यन किया । 
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562 भारतीय अथंशास्त्र 


949 में रुपये का अवमूल्यन्न . ००० ।॥ ।949) :-_]949 ई० के अवमूल्यन का देश 
(Devaluation of the Rupee, I949) की आथिक व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा :-- 
द्वितीय विस जद तथो युद्धोत्तरकाल (7०5४-४३7 __ () देश के भुगतान सत्तुलन की स्थिति में पर्याप्त 
Period) में ग क्षेत्र के सभी देश विशेषतः ब्रिटेन: मात्रा में सुधार हुआ आ ल्यनं के फलस्वरूप भारत के 
व्यापाराधिक्य की प्रतिकूलता में पर्याप्त मात्रा में कमी हुई । 


का व्यापारिक संतुलन डॉलर क्षेत्र के साथ निरन्तर 
प्रतिकूल होते जा रहा था। इसके फलस्वरूप “डॉलर यद्यपि यह सुधार अस्थायी ही था, फिर भी इसका प्रमुख 
गैप' बढ्ने लगा। ।946 ई० में यह 22:6 करोड़ से बढ़- कारण भारतीय रुपये का अवमूल्यन था । अवमूल्यन' के 


कर ]947 ई० में ।02'4 करोड़ पौंड हो गया । यथा इससे फलस्वरूप डॉलर क्षेत्र की वस्तुओं का भारतीय रुपये के 
स्टलिंग क्षेत्र में डॉलर का अत्यधिक अभाव (9०३7८!) रूप में मूल्य बहुत बढ़ गया। इसके विपरीत भारतीय 
होने लगा। इस प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के विभिन्न वस्तुएं इस क्षेत्र मैं सस्ती पड़ने लगीं। इस प्रकार भारत 
कारण थे। युद्ध के बाद आथिक ना के लिए का डॉलर क्षेत के साथ-व्यापाराधिक्य, जो !949 ई० में 
स्टलिं क्षेत्र के प्रायः सभी देश पूंजीगत मालों के आयात . 53 करोड़ रुपये से प्रतिकूल था, 950 ई० में 9 करोड़ 
के लिए अत्यधिक मात्रा में अमेरिका पर निर्भर करने रुपये से भारत के पक्ष में हो गया । | 

| 


लगे थे। द्वितीय युद्धकाल में अमेरिका ने अधिक ओऔद्यो- : ii सूल्य तल में 

गिक कुशलता हासिल कर ली -थी जिससे संसार के वद्धि i र सा अक कुछ 

अधिकांश देश अपनी पूर्ति के लिए अमेरिका पर ही आश्रित आवश्यक बरस्तुओं के म मुले में कमी हुई, किन्तु पुनः ड 

रहने लगे थे। अतः डॉलर की के भांग बढ़ गयी जिससे में वृद्धि आरम्भ हो गयी । इस प्रकार मुल्य का होताच | 

इ इ जगा । युध ने बिटेन की सम्पूर्ण सूचनांक, जो अगस्त, 949. ई० में 389.0 था, जन, I50 

se को अल ्त Sos न -६० में 395.6 हो गया । आ 'युद्ध के फलस्वरूप ता { 
सितम्बर < अंपनी - मूल्य-तल अक्टूबर, ]950 ई० में 4]3.5 हो गया , | 

रत रितिक a का न डो 305 _ (7) पौड पावने का मूल्य भी र हो गया 5 | 

प्रतिशत कम कर दिया गया. जिससे र. णद र अवमूल्यन बा भारत ने पौंड-पावने का जितना भाग ' | 

का अनुपात । पोंड = 4403 डॉलर से घटं कर ! पौंड ५ Sho गया किया था उसका मुल्य भी 30.5 प्रति- ह 


= 2:80 डॉलर हो गया। ` ८ | | 
. भारतका व्यापारिक संतुलन भी डॉलर क्षे . (0) विदेशों ऋण के भार में वृद्धि :-भारत ने 
साथ इसी परकार प्रतिकूल रहता था। आवा न्दा अ तथा विश्व बँक से जो ऋण लिया, उसके भार 
. में 8 84 था। जिताए स्टलिंग ,के अवपूल्यन में भी अवमुल्यन के फलस्वरूप वृद्धि हो गयी । 
i ग क्षेत्र के सभी देशों ने (पाकिस्तान को (४) अवमूल्यन के फलस्वरूप डार कत्र थे 6. | 
5 7277 
के अवमूल्यन के शीघ्र बाद ही अवमृल्यन घोषित किया i जिससे भारत को न भारत मे महुंगी पड़ने लगी 
` गया। इसके फलस्वरूप रुपये का डॉलर एंव स्वरण-ग मूल्य कठिनाई होने लगी । ` र ठया SOR 
20 है ट x साथ ही, _ 
ठि अतित घटा दिया, अर्थात्‌ रुपया = 30:25 सेंट मुद्रा का अवमूल्यन नहीं RA वत ने अमी ; 
Gee हो गया । इस प्रकार अमे-. कच्चा जूट तथा कपास आदि मेगाने का ब क 
` (दा से डॉलर की वस्तुओं के आयात के लिए पहले | बढ़ने लगा । 
`” आगे देने पड़ते थे; अब उसी एक डॉलर के | इस प्रकार अवमुल्यन ने देश की आथिक व्यवस्था 
` लिए 4 रुपये [2 आने देने पड़ते हैं। रुपये के इस अव- - ग बहत अधिक प्रभावित किया । इसके प्रभावों के मुल्यां- 
= मूत्यन में भारत ने पौंड का ही पुरा-पुरा अनुकरण किया |! से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भारत को 


„००2949 ई० में भारतीय रुपये के अवमल्यन के प्रभाव इससे नई इ नाभ थेवश्य हुआ, किन्तु दीरघका् म 


-Efecis of the Devaluation of the Indi में स्थायी गष शाम नहीं हो सका। व्यापारिक संतुलन 
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भारतीय रुपये का अवमूल्यन `. | 


पार को प्रोत्साहन अवश्य मिला, किन्तु खाद्य संकट की 


स्थिति को दूर करने के लिऐ बहुत-बड़ी मात्रा में अमेरिका 
से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा । पाकिस्तान ने भी 
अपनी मुद्रा का अवमुल्यन नहीं किया जिससे भारत की कठि- 
नाइयाँ और भी बढ़ गयीं । भारत को पाकिस्तान से कच्चा 
जूट एवं कपास खरीदने के लिए अब अधिक मूल्य चुकाना 
-पड़ता था। इससे दोनों देशों के बीच का व्यापार 
प्रायः बन्द सा हो गया । ~ 


965 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन 
(Devaluation of the Indian Rupee in I966) 


पुनः भारत सरकार ने देश की बिगड़ती हुई आथिक 
स्थिति को सुधारने के लिए 6 जून, 966 ई० को भार- 
तीय रुपये का अवमूल्यन किया । इसके अनुसार रुपये के : 
बाह्य मूल्य (९४४९०३! ४३।०९) में 36:5 प्रतिशत की 
कमी की गयी । अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारतीय 
रुपये एवं अमेरिकन डॉलर की नयी समता दर-7'5 भार- 
तीय रुपये = अमेरिकन डॉलर हो गयी । दूसरे शब्दों में, 


] भारतीय रुंपया अब ]3-333 अमेरिकन सेंट के बराबर ' 


हो गया । इसके पूवं इनकी समता दर 476!9 भारतीय 
रुपये =] अमेरिकन डॉलर थी । इस प्रकार अवमूल्यन के 
पश्चात्‌ अब ।00 अमेरिकन डॉलर के लिए 750 भारतीय 
रुपये देने पड़ते हैं जब कि इसके पूवं इसके लिए केवल 
476:]9 रुपये ही देने पड़ते थे । इसी प्रकार पहले ।2-33.' 
भारतीय रुपये ब्रिटेन के.] पौंड के बराबर होता था, 
अवमूल्यन के वाद ब्रिटेन का ! पोंड - 2 भारतीयं रुपये 
के बरावर हो गया । अवमूल्यन के कारण ` रुपये की स्वर्ण 
समता-मूल्य में भी परिवर्तन हुआ है। अवमूल्यन के परि- 
णामस्वरूप ।00 रुपय के :समता-मूल्य को ]866 ग्राम 
स्वर्ण से घटाकर ।।'85 ग्राम स्वर्ण कर दिया गया। इस 
` प्रकार भारंत सरकार ने भारतीय रुपये का 36:5 प्रतिशत. 
-अवमूल्यन किया है। दूसरे शब्दों में, भारतीय मुद्रा के रूप 
-में विदेशी मुद्रा का मूल्यः अवमूल्यन, के परिणामस्वरूप 
57-5 प्रतिशत से बढ़ गया है । 


इसके पूर्व भारत ने 20 सितम्बर, 949 ई० को भी 
अपनी मुद्रा का 303 अतिशते से अवमूल्यन क्रिया था 
जिससे रुपये के विनिमय मूल्य को अमेरिकन डॉलर के रूप 
में । रुपया = 33 225 सेंट से घटाकर | रुपया =2। सेंट 
कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, स्वर्णे के रूप में 
भारतीय रुपये की समता दर को 0:20869! ग्राम शुद्ध 
' स्वर्णं कर दिया गया था । र i 

इस प्रकार प्रायः 7 वर्षो के बाद भारत ने अपनी 
मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन किया । !96 ` ई० में 
भारतीय रुपये का अवमूल्यन प्रधःनतः निर्यात में वृद्धि के 
लिए किया गया था । अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात में 
वुद्धि का प्रधान कारण यह्‌ है कि अवमूल्यन वाले देश की 


563 


वस्तुएँ विदेशों में पहेले की अपेक्षा सस्ती हो जाती हैं 
जिससे विदेशियों को इनके लिए कम ही मूल्य चुकावा 


पड़ता है | एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया : 


जा सकता. है । अवमूल्यन के पूवं अमेरिका के !00 डॉलर 
द्वारा भारत को 476:]9 रुपये की वस्तुएं प्राप्त हो जाती 
थीं । अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा -का 
विनिमय सुल्य' घट. गया हैं, अतएव अब ।00 डॉलर के 
द्वारा भारत से ?50 रुपये की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती 
हैं । इससे स्पष्ट है कि अवमूल्यन से भारतीय वस्तुएँ विदेशों 
में सस्ती.हो गयीं । इसके विपरीत अवमूल्यन के परिणाम-, 
स्वरूप विदेशी वस्तुएं भारत में महंगी पड़ने लगती हैं, 
जिससे आयात हतोत्साहित होता है । उपरोक्त उदाहरण . 
के आधार पर इसे भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। 
मान लिया कि संयूक्त राज्य अमेरिका में किसी मशीन की 


' कीमत ]00 डॉलर है। उसे भारत में आयात के लिए 


अवमूल्यन के पूर्व 476°9 रुपये देरे पड़ते थे, किन्तु अवः 
मूल्यन के बाद उसी यन्त्र को भारत में मंगाने के लिए अब - 
750 रुपये देने पड़ते हैं । इससे स्पष्ट है कि विदेशी वस्तुएं 
अवमूल्यन वाले देश में महंगी हो जाती हैं, जिससे आयात 
हतोत्साहित होता है-। > 
इस प्रकार अवमूल्यन के फलस्वरूप देश की वा 
विनिमय-दर कम हो जाती है, यानी इसके विदेशी 
मूल्य में भारी कमी आ जाती है। अतएव, इसके परिणाम- 
Bt में बृद्धि होती है तथा आयात हतोत्साहित 
ता: है: 7550 
भारतीय रुपये के अवम,लल्‍्यने के लिए उत्तरदार्य 
: परिस्थितियां. SS 
( Circumstances leading to the Devaluation 
of the Indian Rupee) 88 
. अब हम यहाँ पर उन परिस्थितियों की व्याख्या 
करेगे जिनके परिणामस्वरूप ]966 में भारतीय रुपये का 


अवमूल्यन अनिवाय हो गया । 6 जून, 966 ई० को 


रुपये के अवमूल्यन की-घोषणा करते हुए भारत के तत्का- 
लीन वित्त. मन्त्री श्री सचीन्द्र चौधरी ने बहुत सारी परि- 
स्थितियों की चर्चा की जिनके परिणामस्वरूप अवमूल्यन 
अनिव्राये हो गया था । इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :- | 


` ॥. आस्तरिक मूल्य-त सें वृद्धि के कारण रुपये की 


आन्तरिक भूल्य में भारी कमी :-सवंप्रथम तो ।966 सें 
भारतीय मुद्रा की ऋय-शक्ति में पिछले दस वर्षों की 
अपेक्षा बहुत 
से सूल्य-तल में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वत्तेमान में 
भारतीय मूल्य-तल में दस वषं पहले की अपेक्षा प्रायः 80 


प्रतिशत की बृद्धि हुई है । विश्व के अधिकांश देश, जिनसे | 
हमलोगों का व्यापारिक सम्बन्ध है, में मूल्य तल से इस _ 


बीच इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है, परस्तु रुपये की 


] 
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कमी आ गयी । . भारत में पिछले कुछ वर्षो | 
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* विदेशी विनिमय दर सें ।949 ई० से कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ था। अतएव ऐसी स्थिति में विदेशी बाजार म 
हमलोगों के निर्यात को कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है जबकि हमें अपनी योजनाओं को कार्याम्वित करने 

` के लए अधिकाधिक मात्रा में निर्यात की आवश्यकता 


रः पड़ती थो । निर्यात की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ` 


भारत सरकार को बहुत सारे उपायों; जैसे-निर्यातकों को 


अधिक सहायता, करों में छूट, आयात का हक भादि ' 


अपनाना पड़ा था, किन्तु इन उपायों से भी एक सीमित मात्रा 
.में ही सफलता मिली थी । साथ ही, ये सारे उपाय केवल 
अल्पकालीन थे। दीर्घकाल तक इन्हें नहीं अपनाया जा 
सकता था । हमारे वित्त मन्त्री के अनुसार ऐसी स्थिति 
में सरकार के समक्ष रुपये के बाह्य भूल्य को कम करने के 
अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। 
2. चतुथे पंचवर्षीय योजना के ` लिए बड़े पेमाने 
पर विदेशी सहायता को आवश्यकता :-इसका दूसरा 
कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के 
लिए बड़े पंमाने पर विदेशी सहायता की आवश्यकता 
बतलायी गयी थी । वास्तव मों, विकास की योजनाओं को 
कार्यात्वित करने के लिए बड़े पेमाने पर विदेशी विनिमय 
की आवश्यकता पड़ती है और पर्याप्त मात्रा में निर्यात 
के अभाव मों विदेशी विनिमय के लिए हमें विदेशी 
सहायता पर ही निर्भर रहना .पड़ती है। 

' वित्तं मन्त्री के शब्दों में ही हमलोगों के विदेशी 
विनिमय की स्थिति इस प्रकार की है कि पर्याप्त मात्रा 

में विदेशी सहायता के अभाव में आथिक विकास की गति 
निश्चित रूप से मन्द पड़ जायगी । औद्योगिक उत्पादन 

में 965 ई० में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धिं हुई थी, कृषि 

का उत्पादन भी अपेक्षित गति से नहीं बढ़ा । इसे बढ़ाने के 
लिए विदेशों से ख़ाद एवं उबंरक के आयात की प्रबल आव- 

` श्यकता है। विदेशी ऋणों की वापसी के लिएभी हमारी 

| देनदारी बहुत अधिक है । ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा -में 
विदेशी सहायता के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 
अनिवार्यं हो गरया। वित्त मन्त्री के. शब्दों में, “& 
truncated plan, Without iid or aid in 

> much small’ amount Will not meet the 
requirements of the situation or enable us 

_ to deal with our deeprooted economic problems 

satisfactorily.” 


' ` 3. निर्यात प्रोत्साहन की विफलता :--]966 ई० के 
न का तीसरा प्रधान कारण सरकार द्वारा 
निर्यात 

उपायों 


"५३ 


यों की. 028 भी थी। प्रथम योजना के अन्त 
9970 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आय के बिरुद्ध हमारा 

वाषिक निर्यात केवल. 606 करोड़ रुपये, यानी कुल » 
' आय का केवल 5 प्रतिशत भाग ही था। 


864 व भारतौय अर्थशास्त्र 


को प्रोत्साहित करने के लिये अपनाये गये विभिन्न. 


\ 


इसी प्रकार द्वितीय योजना में औसत वाषिक निर्यातं 
राष्ट्रीय आय का 46 प्रतिशत तथा तृतीय योजना में 4'3 
प्रतिशत तथा तृतीय योजना में 43 प्रतिशत था यानी 
इसमें सापेक्षिक रूप में निरन्तर ह्लास हो रहा था । अतः 
निर्यात में प्रोत्साहन के लिए अवमूल्यन आवश्यक समझा. 
जाने लगा । 

-_ (4) आयात में निरन्तर बृद्धि :-एक ओर तो देश के 
निर्यात में कोई :वृद्धि नहीं हो रही थी और दूसरी ओर 
इसके आयात में इस अवधि में निरन्तर वृद्धि हो रही थी 
जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की विपक्षता बढ़ने 
लगी । अतएव, आयात .को हतोत्साहित करने के लिए भी 
अवमूल्यन आवश्यक समझा गया । 


(5) भुगतान संतुलन का _ निरन्तर विण्क्ष में होना 


" . (Continued Adverse Balance of payments) :— 


पिछले कुछ वर्षों से भारतं का भुगतान संतुलन निरन्तर 
इसके विपक्ष में रहता आ रहा था । व्यापारिक-संतुलन की 
विपक्षता का तात्पयं.यह है कि.हमलोग निर्यात की अपेक्षा 
आयात अधिक करते हैं। भारत के व्यापारिक सन्तुलन मं 
इस विपक्षता के कई कारण हैं, जैसे--भारत से निर्यात की 
कमी, किन्तु बड़े पैमाने पर खाद्यान्न तथा यन्त्र एवं अन्य 
उपकरणों क्रा आयात । भुगतान सन्तुलन को इस विपक्षता 
को विदेशों की सरकारों, मुद्रा कोष एवं विश्व बँक तथा 
निजी ब्यक्तियों से ऋण लेकर पूरा करना पड़ता है । इसके 
फलस्वरूप विदेशी विनिमय कोष में निरन्तर कमी होती 
जा रही है। उदाहरण के लिए, तृतीय योजना के प्रथम 
चार वर्षो में भारत के विदेशी विनिमय कोष में 70 
करोड़ रुपये की कमी हो गयी । इसी बीच, अन्तराष्ट्रीय 


' मुद्रा कोष से भारत के ऋण में :भी वृद्धि हुई। तृतीय ' 


योजना के प्रारम्भ भें अन्तर्राष्ट्रीय -मुद्रा कोष की कूल 


“ बकाया रकभ ।2:75 करोड़ डॉलर थी, अवमूल्यन के समय | 


बढ़कर यह 32:5 करोड़ डॉलर हो गयी । 
भुगतान संतुलन की इस निरंतर विपक्षता का देश के 


आर्थिक विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । ` 


इसे दूर करने के जिए सरकार द्वारा आयात पर कठोर 


नियन्त्रण लगाये गये तथा. निर्ग्रत को कई प्रकार से: 


प्रोत्साहित किया गया । किन्तु इन सबके बावजूद भुगतान 
संतुलन विपक्षता निरंतर बढ़ती गयी । अवमूल्यन के द्वारा 
इस समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। अव- 
मुल्यन से निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी की आशा 


की जाती है जिससे भुगतान संतुलन की विपक्षता की 


समस्या का-समाधान सुगम जान पड़ता है।- 


'अवम्नूल्यन.के प्रभाव 
(Effects of Devaluation) 


अब प्रश्न यह है कि क्या ह अवमूल्यन हमारी . 


वत्त मान आधिक समस्याओं के समाधान में सहायक हो 
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भारतीय रुपये का अंबमूलयन 


सकता है ? रुपये का अवमूल्यन इसलिए हुआ कि इसके 
- बाह्य मूल्य में बहुत कमी आ गयी थी, किन्तु ऐसा क्यों 
हुआ ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवमूल्यम देश की अंत्यन्त 
खराब आधिक स्थिति का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, 
अवमूल्यन पिछले ]9 वर्षो में देश की आथिक व्यवस्थाः के 
गलत ढंग से संचालन का परिणाम था। यदि प्रारम्भ से 


, ही देश की आथिक व्यवस्था को उचित रूप, में संचालित 


किया गया होता तो इतने बड़े पेमाने पर. अवमूल्यन की 
कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती ओर इस सम्बन्ध में सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि भारतीय रुपये के बाह्य मूल्य में 
कमी इसके आंतरिक मूल्य में कमी का ही परिणाम है। 
(The Rupee lost its value abroad because it had 
already lost its value at home.) अवमुल्यन के 
द्वारा हम अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को प्रभावित कर 
सकते हैं तथा विदेशी मुद्राओं के साथ नयी समता-दर: की 
स्थापना की जा सकती है। किन्तु अवमूल्यन के हरा 
रुपये के आंतरिक मूल्य में ह्लास को रोका नहीं जा 
सकता । दूसरे शब्दों में, आन्तरिक अव्यवस्था जो बाह्य 
अव्यवस्था का प्रधान कारण है अभी ज्यों की त्यों बनी रहेगी 
और जब तक आंतरिक अव्यवस्था को ठीक नहीं किया 
जायगा तबतक इसे नये एवं कम मूल्य पर भी रुपये के बाह्य 
मूल्य को स्थायी नहीं बनाया जा सकता । ` (The dom- 


estic disequiibrium, which is the fundamental - 


eause of the external disequilibrium, would 
still persist and unless this domestic 
disequilibrium” “is corrected, . the external 
value of the rupee may not be stabilised even 
at the new and lower 786.) दूसरे शब्दों में, अवमूल्यन 
का उद्देश्य तबतक पुरा नहीं हो सकता जबतक कि रुपये 
के आंतरिक मूल्य, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में 
इसकी क्रम शक्ति सुदृढ़ नहीं की जाय । ऐसा जबतक नहीं 
होगा, तबतक सम्भव है कि अवमूल्यन से उन शक्तियों को 
प्रोत्साहन मिलेगा जिनके द्वारा रुपये की आंतरिक क्रय-. 
शक्ति में और कमी होगी:और इस प्रकार देश में. मुद्रा- 
स्फीति को और भी प्रश्रय मिलेगा । इसे.इस प्रकार भी 
कहा जा सकता है: . “Devaluation which is a 


. consequence of ‘inflation may also cause: 
_ further inflation by generating new. rupee 


incomes in the economy unmatched. by in- 
crease in goods and ser४।c९.” अतः आवश्यकता इस 
बात की है कि अवमुल्यन के साथ-साथ आंतरिक अपस्फीति- 
` जनक नीति का अनुकरण किया जाय। फ्रांस में अव- 
मूल्यन की सफलता का प्रधान कारण यही था। किन्तु 
'कई कारणों से भारत सरकार के लिए अपस्फीतिजनक 


नीति का अनुकरण करना कठिन है। अतएव अधिकांश ` 


देशों में, अवमूल्यन के साथ इस नीति का अनुकरण नहीं 
किया जाता । यही ,कारण है कि बहुत-से देशों में अवः 
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मूल्यन स्थायी सुधार के रूप 'में कायं नहीं कर केवल एक 


अस्थायी उपचार ही सिद्ध हुआ है । भारत में यही -बात : 


- देखने को मिलती है । 

इससे स्पष्ट है कि अवमुल्यन मुद्रा-स्फीति की समस्या 
के समाधान में बहुत हद तक सहायक नहीं हो सकता । 
वास्तव में, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप मुल्य-तल में कमी 
हुई भी नहीं। इसके लिए सरकार को मुद्रा के आंतरिक 
मूल्य को सुदृढ़ बनानेवाले अन्य उपायों का अनुकरण 
करंना पड़ेगा जिसके लिएं भारत सरकार तथा हमारे वित्त 
मन्त्री शायद अभी तैयार नहीं हैं। 

अवमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव (Effects ०f the 
Devaluation on Export) :—दुसरी बात यह है कि 
अवमुल्यन से भारतीय निर्यात में वृद्धि की आयत की गयी 


.थी । निर्यात मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा. 


सकता है । --पहला परम्परागत निर्यात (६०५६/००३] ९४- _ 


P०5), जैसे--कहवा, तिलहन चा चद की बनी वस्तुएं 
इत्यादि। दूसरी श्रेणी. में नये-नये नियातों को रखा जा . 


` सकता है; ज॑से--बिजली के सामान, सूती वस्त्र, यन्त्र 


इत्यादि । जहाँ तक परम्परागत निर्यात का सम्बन्ध है इस 
प्रकार की,वस्तुओं का भारत से निर्यात बहुत पहले से 
होता आ रहा है। अतः इनके निर्यात के लिए व्यापारिक 
संगठन पहले से ही काम कर रहा है । इन वस्तुओं के निर्यात 
सम्बन्ध में. भारत की स्थिति पहले से ही अच्छी है; 
अतएट केवल इनके उत्पादन में वृद्धि तथा इनको लागत 
में कमी अनिवार्य. है जिससे निर्यात बढ़ाने के लिए पर्याप्त 
मात्रा में इनका आधिक्य हो सके। किन्तु इनमें से ` 
अधिकांश वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि में पर्याप्त समय 


' लगेगा; क्योंकि उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन व्यय में 


कमी के लिए इन उद्योगों का अपने संगठन में सुधार 
करना होगा जिसमें कुछ समय का लगना अनिवार्य है। 
अतएव, परम्रागत वस्तुओं के निर्यात पर अवमूल्यन के 
प्रभावों के अध्ययन के लिए इस 'समय के तत्त्व पर ध्यान 
देना अनिवार्यं है क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ- 
साथ अवमूल्यन का प्रभाव भी धीरे-धीरे घटने लगेगा । 
साथ. ही, सरकार द्वारा अवमूल्यन-के बाद इस प्रकार की - 
2 वस्तुओं पर निर्यात करों में वृद्धि की गयी। इसका 
भी इनके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । ० 
जहाँ तक गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का 
सम्बन्ध है,. सरकार इनके निर्यात को प्रोत्साहित करने के 
लिए अवमूल्यन के पहले इन्हें विभिन्न प्रकार की आधिक 
सहायताएँ प्रदान करती थीं। खास-खास उद्योगों को तो 
निर्यात के लिए सरकार 200 प्रतिशत या. इससे भी अधिक 
सहायता प्रदान झरती थी। अव 
समाप्त कर दिया गया है। ऐसी में अवमूल्यन का 
इस प्रकार के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेंगा अभी निश्चित 
रूप से नहीं कह। जा सकता । इनमें से अधिकांश 
वस्तुओं का . उत्पादन व्यय इर सें अन्य देशों! को 


के पश्चात्‌ इन्हें . 
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अपेक्षा अधिक ऊँचा है। अतएव, अब प्रश्‍न यह उठता है कि 
क्या भारतीय रुपये के 365 प्रतिशत अमन अपनी 
` वत्तेमान लागत पर ये 'विदेशी बाजार ग सफलतापूर्वक , 
प्रतियोगिता कर सकते हैं ? यह बिल्कुल संदिग्ध है। सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि यदि ये अपने निर्यात को बढ़ने में 
सफल भी हो. जायें तो इन वस्तुओं की देश में. कमी हो 
जायगी जिससे इनके आंतरिक मूल्य में वृद्धि होगी। 
फिर.भी, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के कुल 
निर्यात में वुद्धि अवश्य ई ह । अवमूल्यन के पूं तृतीय , 
योजना के पांच वर्षों में निर्यात का वाषिक औसत 762 . 
करोड़ रुपये थे। जबकि ।966-7 तथा 967:68 में 
वाषिक निर्यात क्रमशः ।079 करोड़ रुपये तथा ]255 
करोड़ रुपये था, किन्तु निर्यात में यह वृद्धि आयात के मूल्य 
में वूं डि के द्वारा समाप्त हो गयी और परिणामस्वरूप 
व्यापार के घाटे में इस अवधि में अधिक वृद्धि हुई । 
अवमूल्पंत का आयात पर प्रभाव ( Ef०ct ०£ the 
Devaluation on Imports )—जहाँ तक- आयात पर 
अवमूल्यन के प्रभाव का प्रश्‍न है, भारतीय रुपये के 36:5 
प्रतिशत अवमूल्यन से आयात के मूल्य -में 575% की 
वृद्धि हो गयी।: इसका तात्पयं यहं है कि यदि ।966-67 
ई० में आयात को 965-66 ई० के स्तर (!350 करोड़: 
रुपये) पर भी रखा जाय तो इसके मूल्य मों रुपये के रूप 
में प्रायः 776 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । इसका तात्प 
यह है कि 965-66 ई० के बराबर आयात, यानी ।966- 
67 में भी 7350 करोड़ रुपये मूल्य के आयात के लिए 
भारत को 226 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ेगा । वास्तव 
में अवमूल्यन के: बाद के वर्षों में 966-67 तथा ]967-68 
ई० में आयात क्रमशः ]886 करोड़ रुपये तथा 2070 
2 भा। ऐसी स्थिति में आयात के सामान प्रयोग: 
उद्योगों का उत्पादन-व्यय बढ़ जायगा . जिससे 
इनकी वस्तुओं के मल्य में वृद्धि होगी । आयात की जाने- 
` वाली कुछ वस्तुओं पर सरकार “ने अवमूल्यन के बाद 
आयात करों में कुछ छूट. दी हैं । उदाहरण के लिए, यन्त्रो - 
के आयात पर से आयात करों को 45 प्रतिशत से 
» घटाकर 273 प्रतिशत कर दिया गया है, किन्तु इस प्रकार. 
. -की छूट का प्रभाव बिल्कुल नगण्य है; क्योंकि इस घटी 
हुई दर पर भी. आयात के बढ़ते हुए खर्च के कारण छूट 


' `. को रकम प्रायः वही रह जायगी। अवमूल्यन के बाद 
सरकार अपनी: आयात नीतिःको भी अधिक उदार बना 


है। सरकार का उद्देश्य आवश्यक उद्योगों के लिए 


अ काक है। इससे इन उद्योगों के विकास को अच्छा 
प्रोत्साहन मिलेगा | साथ ही, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 
एवं खाद के आयात-मूल्य में जिस हद तक वृद्धि 


. तथा मजदूरी :की दर 


' पदाथ तथा मशीन आदि के आयात को अधिक : पौनसून 


_हुद तक सरकार इन्हें आथिक सहायता प्रदाने में समर्थ हुई तो इससे 
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पाये । वास्तव में; अवमूल्यन के पश्चात्‌ आयात में कमी. 
अवश्य हुई 968-69६० मे आयात मेंकमी अवश्य हुई, किन्तु 
आयात में यह कमी मुख्यतः खाद्यान्नों के उत्पादन सें वृद्धि 
के कारण इनके आयात में कमी का परिणाम थी !. . 
आंतरिक मूल्य-तल पर प्रभाव (Effects of Inter- 
na! P०९) :-अन्त में, हमें. यह देखना है कि अव- 


“मूल्यन का आंतरिक मूल्य-तल पर कया प्रभाव पड़ेगा ? 


अवमूल्यन के समथंकों का कहना है कि अवमूल्यन मूल्य-तल 
की स्थायी 


है। किन्तु, वास्तव में इस प्रकार का तकं तथ्यहीन:जान 


बनाता है. और कभी-कभी इसमें कमी भी लाता ' 


पड़ता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अवमूल्यन का . 


प्रधान उद्देश्य निर्यात .को- प्रोत्साहित तथा आयात को 
हतोत्साहित करना है। निर्यात में वृद्धि से निर्यात्‌ की 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती. है और मूल्य में यह वृद्धि 


४ केवल निर्यात तक ही सीमित नहीं रहकर देश के उपभोक्ता 


उद्योगों को भी प्रभावित करती है। सांथ ही, निर्यात 
.की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से इनके लिए कच्चे पदार्थो 


इनके मूल्य में वृद्धि का प्रभाव धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थ-व्य- 
वस्था पर पड़ने लगता है। इसी प्रकार आयात के महंगा 
हो जाने के कारण आयात की जानेवाली वस्तुओं तथा 
इनकी स्थानापत्त वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। 
जिन उद्योगों में आयात किये गये यन्त्रों अथवा कच्चे पदार्थों 
का. प्रयोग किया जाता है, उनका उत्पादन व्यय भी बढ़ 
जायगा जिससे इनके द्वारा निमित वस्तुओं- के मूल्य में 


वृद्धि होगी । मूल्यवृद्धि की मात्रा किसी वस्तु-विशेष के ` | 
उत्पादन में आयात की गयी वस्तुओं के महत्त्व पर निभंर ::- 


करती है। और, :इस प्रकार इन वस्तुओं के मूल्य में 
वृद्धि ह्र प्रभाव धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा। 


» अवमूल्यन के परिणामस्वरूप मूल्य-तल में इस _ ` : 


वृद्धि को सरकार उचित .आथिक, मौद्रिक तथा प्रशासनिक ' 
उपायों द्वारा रोक सकती है। भारत .सरकार.भी इस 
सम्बन्ध में जागसक है तथा मूल्य-तल में वृद्धि को रोकने 
के लिए बहुत-सारे उपायः अपनाझ्ले जा रहे हैं, जैसे-- 
खाद्यान्य-एवं खादं जसे आधारभूत आयातों पर . आथिक 
सहायता दना, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण 
“तथा इनके वितरण की व्यवस्था के लिए सरकारी एवं 
सहकारी भंडारों का की स्थापना और 
के का इत्यादि -किन्तु, इन उपायों का 
एल प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही, यह बहुत वू 
bu bo द बी गाता 
र.करता है। य न की प्रः 
तथा कृषि की उपज i rp 


घाटे की वित्त-व्यंवस्था को एक सीमा के अन्तरगत रखने ' 


बुद्धि े 
| भी वृद्धि होगी और इस प्रकार . 


उदार आयात नीति - | 
मूल्य-तल. ` 


पर्याप्त मात्रा में हुई एवं सरकार - ` 


| ससे मूल्य-तल में । 5 
विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होने अवश्य ही रुकेगी। 2 ति कक il 
_ . `) विशेष-अध्ययन-सूची a ee 
onomist’. : June 9 and I7, I966, 2, Commerce : June‘ll, I966 ° 


| 
| 
। 
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अध्याय : 50 


भारतीय बेकिंग व्यवस्था का विकास 


( Development ‘of Indian Banking System ) 


प्रथम सहायुद्ध तक बेकिंग व्यवस्था का विकास :-- 
आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में वैंकों का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। बैंर॒ हमारी आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार 
से सहायता प्रदान करते हैं । उत्पादन, विक्रय, आन्तरिक 
एवं बिदेशी व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में ये अनेक प्रकार से 
सहायक सिद्ध होते हैँ । इंगलैंड तथा संयुक्त राज्य अमे- 
रिका जसे विकसित देशों में बैंकों का जमा 90 प्रतिशत 
तक मुद्रा का कार्य करता है। 


अंगरेजों के भारत आगमन के सदियों पूर्व भारत में 


बैंकिंग का कार्य देशी महाजन तथा साहूकारों द्वारा किया 
जाता था । ये महाजन एवं साहुकार जनता का जमा 


ग्रहण करते, उन्हें उधार देते तथा देश के व्यापार में: 


विभिन्न भ्रकार से सहायता प्रदान करते थे, किन्तु 
अँगरेजों के भारत आगमन के पश्वात्‌ भारतीय बैंकिंग 
व्यवस्था का ह्लास प्रारम्भ हो गया। अँगरेजों ने देशी 
बैंकिंग प्रणाली का उपयोग नहीं किया तथा, इसके. बदले 
स्थान-स्थान पर एजेन्सी ` गृहों (A९००) ॥०॥५९ ) की 
स्थापना को प्रोत्साहित करने लगे। इनं एजेन्सी गृहों में 
कम्पनी के कर्मचारियों की पूंजी जमा रहती थी। वाद में, 
इन्होंने जनता से भी जमा प्राप्त करना आरम्भ कर 


' दिया-। किन्तु, 83 ई० में कम्पनी का व्यापारिक एका- ` 


धिकार समाप्त हो गया जिससे इन एजेन्सी गृहों के व्या- 
पार को बहुत बड़ा धक्का लगा । साथ ही, इन्होंने सट्टे- 
बाजी में भी हाथ बेटाना प्रारम्भ कर दिया था- जिससे 
830-37 ई० तक अधिकांश एजेन्सी गृह समाप्त कर दिये 
गये । इनमें से कुछ अच्छी आथिक स्थितिवाले .गृहों ने 
असीमित देय की मिश्रित पूजीवाले बैंकों को स्थापना 
की । इन बैंकों में से कुछ ने पत्त-मुद्रा चलाने का कार्यं भी 


` प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु ।83-32 ई० में ये सब भी 


फेल कर गये । तब से लेकर 880 ई० तक देश में बेकिंग 
व्यवस्था का विकास बड़ी ही मन्द गति से होता रहा । 


, . : कम्पनी की आज्ञा के अनुसार 806 ई० में कलकत्ता 


) 


में, 840 ६० में बम्बई में तथा ।843 में मद्रास में 
एक-एक प्रेसीडेंसी बैंक की स्थापना की गयी । कम्पनी ने 
इन तीनों बैंकों में अपनी पूंजी लगायी । इन बैंकों को पत्र- 
मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया। 852 ई०.तक 
इन प्रेसीडेंसी बैंकों ने'नोट जारी करने का कार्य किया । 
इसके बाद सरकार ने पत्तेमुद्रा जारी करने का कार्य स्वयं 


भा० अ० —3 


अपने हाथ में ले लिया । !876 ई० में प्रेसीडेसी बैंक 
अधिनियम पारित होने के बाद सरकार ने इन बैंकों से 


_ अपना सम्वन्ध विच्छेक कर लिया । - ये बैंक ।920 ई० 


peor कार्यं करते रहे। उसी वर्ष इन तीनों 
वेंकों को मिलाकर इम्पीरियल वक ऑफ इण्डिया की 
स्थापना की गयी । SN 


880 ई० के बाद भारत में तीब्र गति से बैंकों का _ 


विकास प्रारम्भ हुआ तथा देश में बहुत से वेंकों की 
स्थापना हुईं | इनमें से अधिकांश बैंक यूरोपियत पू जी एवं 
व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित किये गये थे । अवध कामः 

शियल वैक भारतीय पूजी एवं व्यवस्था द्वारा स्थापित 

स्ंप्रथम वैंक था । इसके बाद पंजाब नेशनल बैँक," दि 

वेक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल वैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद 
बैंक आदि बैंकों की .स्थापना हुई। आज भी ये भारत के 
मुख्य व्यावसायिक बैंक हूँ । इनके अतिरिक्त बहुत-से छोटे 
छोटे: बैंकों की भी स्थापना हुई, जिनकी संख्य! !9]3 ई० 

तक 560 हो गयी थी । बैंकों के इस अनियोजित विकास 
के परिणामस्वरूप भारतीय बैंकों को वहुत-सारी कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा। फलतः 93-7 ई० के 

बीच 87 बैंक फेल कर गये । 


973-7 ई० का बेकिंग संकट (Banking Crisis | 


०६ 93-7):—सन्‌ ।9।3-।7ई० के बीच का समय 
भारतीय बैंकों के लिए संकट का समय था । इस a , 
कई महत्वपूर्ण कारण थे--(!) 7905 ई० के बाद बैंकों 
की स्थापना द्रुतगति से प्रारम्भ हुई जिसका भारतीय 
बौकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा । (2) नये-नये बैंक 
युद्धकालीन परिस्थितियों का सामता नहीं कर सके तथा 
युद्धजनित परिस्थितियों के स्वयं शिकार हो गये ।(3)युद्ध= 
काल में सरकार ने बहुत बड़ी भाता में बाजार से धन लेना 


प्रारम्भः कर दिया जिससे मुद्रा-बाजार में धच का अभाव हो 


गया.। (4) भारतीय मुद्रा एवं साख-प्रणाली में लोच का 
अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण था। भारत में साख- | 
व्यवस्था का अभी पु्णंरूपेण विकास नहीं हुआ था । इससे 
आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को सहायता नही मिल सकी । 
(5) देश में एक केन्द्रीय बैंक का अभाव था । देश की 


बैंकिंग व्यवस्था के सफल-संचालन के लिए एक केन्द्रीय | 


बैंक की आवश्यकता होती है जो इस क्षेत्र में पथ-प्रदशंक ' 


~ 
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का कार्य करता है। किन्तु भारत में उस समय ऐसी संस्था 
का प्रायः अभाव था । इन सब कारणों से 943 ई० से 
ब किंग संकट का दीघे काल प्रारम्भ हा । सर्वप्रथम दि 
पिपुल्स वैंक ऑफ इण्डिया 93 ई० में इस संदट का 
शिकार हुआ। ।97-8 ई० तक यह संकटकाल रहा 
जिसमें कुल 87 बैक फेल कर गये । [ 
देंकों के फेल होने के कारण (Causes of Bank 
{2१।५४९७) : ~ इस प्रकार देश में यदा-कदा गैंकिग संकट 
ट उत्पन्न होते रहता था। यहाँ पर अत्यधिक मांत्र 
में बैंकों के फेल होने के बहुत-से कारण थे जिंनमें से कुछ 
५ का सम्बन्ध तो उस समय की परिस्थितियों से था तथा 
कुछ का सम्बन्ध देश की वेंकिग व्यवस्था के दोषों से था 
जिनमें से आज भी बहु त-से वतेमान.हुँ। संक्षेप में, -इस 
अवधि में भारत में चकों के फेल होने के मिम्नांकित 
प्रमुख कारण थे: न Ee 
` (') सुयोग्य बेक संचालकों का अभाव :-देश में वेंकों 
की स्थापना को ।905 ई० के स्वदेशी आन्दोलन से बहुत 
अधिक प्रोत्साहन मिला तथा बहुत बड़ी संख्या में 
बैंकों की स्थापना की जाने लगी। किन्तु इन बैंकों के लिए 


अभाव में इन बैंकों को तरह-तरह की कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। इनकी कार्यवाही बैंकिंग के 
सिद्धान्तो कें आधार पर नहीं होती थी । परिणामस्वरूपं, 
बहुत-से वेक फेल कर गंये । 

: के (2) ब्याज.की दर का अधिक होना :-वैंकों के पास . 
परिदत्त पूंजी का अभाव था, अतएव वे अपने कायं -संचा- 
लन के लिए ऊंची व्याज की द्र पर जमा ग्रहण करते 

* थे 7 कभी-कभी तो ऋण लेने तथा देने की दरों में बहुत 
कम अन्तर होता था। इसी प्रकार अपने ` पास समुचित 
नकद जमा (९॥ ९०,४९) 'रखे बगेर ही' बैंकों ने , 

._ जमाकर्त्ता के धनों' को दीधेकाल के लिए उधार देना' 

228, कर दिया । कभी-कभी तो ये अपनी पूजी ऐसे 

' कार्यों में लगाते थे जिनका वापस होना सम्भव नहीं 

जान पड़ता था । ऐसी परिस्थिति में बैंकों का फेल 

- होना-विल्कुल स्वाभाविक था । 

र (3) सद्ठेबाबी में धन का विनियोग :-बहुत-से 

र बेकों ने अपने धन को सट्टेवाजी में विनियोग करना 

. प्रारम्भ कर दिया था । इससे इन्हें बहुत अधिक क्षति ` 

 उठानी पड़ी। बैंक इस बात को बहुत गुप्त रखते थे। 

(2) बंक के साधनों का निजी कार्यों में उपयोग :-- 

` 3 कुछ बँकों के संचालकों ने बैंकों के धन को अपने . निजी: 
कार्यों में भी लगांना प्रारम्भ. कर दिया जिसंसे संकटकाल 
` में अधिकांश वैंक फेल कर गये। : कः 

(5) हाकत ( Cash R5४९ ) का कम अनु- 
>भारत में वक प्रारंम्भ से ही अपने कुल जमा का 

टाभाग नकद कोप के रूप में रखते थे।- 
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सुयोरंथ संचालकों का अभाव था । सुयोग्य संचालकों के - 


. सिफा 


रतीय अर्थशास्त्रे 


अतः ्राहकों की मांग बढ़ जाने पर इसे पूरा करना. इसे 
प्रकार के बैंकों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता था 


जिससे वैक मार्थिक संकट में फेस जाते थे । 


(6) केन्द्रीय हुक का अभाव :-देश की वेंकिंग व्यव- 
।स्था के समुचित नियन्त्रण के लिए' एक केन्द्रीय वैंक की 
आवश्यकता पड़ती है, किन्तु भारत में रिजवं बँक की 
स्थांपना के पूर्व इस प्रकार के केन्द्रीय वैंक का सर्वथा - 
अभाव था । अतः उचित पथ-प्रदर्शन एवं निर्देशन के 
अभाव में बैंकों का अत्यधिक संख्या में फेल होना बिल्कुल 
' स्वाभाविक ही था । साथ ही, !93ई० तक देश में 
बैंकों के लिए कोई विधान नहीं. था जिससे प्रायः सभी 
वैंक स्वतन्त्रतापूर्येक कार्ये करते थे। i 


दोनों महायुद्धों के बीचवाले समय में बेंकों का विकास . 
: ” (Development of Banking in the Inter- 
Mtns War Period) dae 
93 ई० से 947 ई० के वीच बैंकिंग संकट के 
फलस्वरूप जनता का वैंकों पर से विश्वास धीरे घीरे कमं 
होने लगा । प्रथम महांयुद्धकाल के प्रारम्भ में. सहं कठि- 
नाई ब्रहुत बढ़ गयी थी, किन्तु युद्ध के अन्तिम भाग में 
धीरे-धीरे परिस्थितियों में सुधार होने लगा । युद्ध-काल. 
में मुद्रा-स्फोति के कारण जनता के पास अधिक मात्रा 
में धन आया जिससे वैको के जमा में वृद्धि होने लगी 
तथा बैंकों का टूटना-भी कम हो गया। स्थान-स्थान 
पर नये-ब॒ये वँकों की भी स्थापना की जाने लगी । 920 
- ई० में तीनों प्रेसीडन्सी बैंकों को मिलांकर एक इझ्पी- 
रियल वेक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) 
की स्थापना की गयी । इस बैँक ते देश' की बैंकिंग 
व्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिय: | 922 
ई०. में पुनः: मुद्रा-स्फीति तथा आथिक भन्दी के कारण 
बैंकों के समक्ष संकट उपस्थित हो गया। यह संकट ।929 
“-30 ई० की मन्दी में और भी. गम्भीर हो गया तथा 
936:ई० तक चलता रहो । ]929-36 ई० के बीच में 
देश में कुल 48 वैक फेल कर गये जिनमें से 98 पंजाब ` 
में, 64 उत्तर-प्रदेश में तथा 57 बम्बई में थे। 7930 
ne भजाना ह समिति (Central Bank- 
: ig Cnquiry Cominittoe) की चिथृक्ति- 
उह श्ये देश की बेकिंग व्यवस्था में जा आम 
श्यक् सुझाव देना था। इस समिति ने इस सम्बन्ध में 
बहुत-से सुझावः दिये जिनमें निम्नलिखित दो प्रमुख थें- . 
(4) देश में एक केन्द्रीय बॅक की स्थापना की जाय, 
तथा (2) बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए - 
एक बेकिंग विधान बनाया जाय। सरकार समिति की 
भी.] पा आ  य ए रकी, फिर 
! एक रिजवे बैँक आं अधिनियम 
पारितः हुआ जिसके अनुप्तार Te 


| 935 ई० में रिजर्व बैंक 
ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई । देश की बैंकिंग व्यवस्था 
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२ , hs डे ; : री 
भारतीय बे किग व्यवस्था का विकासं . 


के इतिहास में इस. बैंक की स्थापना का बड़ा ही महत्त्व- 
पूणं स्थान है। साथ ही, 936 ई० में बैंकिंग कम्पनियों 
पर. नियन्त्रण रखने के लिए इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट 
(Indian Companies Act) में भी आवश्यक कंशोधन 


` किया गया। - 


इस काल में देश की वेंकिग व्यवस्थां कां अत्यन्त 
अव्यवस्थित तरीके से विकास हुआ । एक ओर तो बम्बई, 
मद्रास, उत्तर-प्रदेश, पंज'ब तथा बंगाल में वेंकों की संख्या 
में बहुत अधिक वृद्धि हुई तो दूसरी ओर अंसम, उड़ीसा, 
बिहार तथा मध्य-वदेश आदि प्रान्तों में वेंकिग सुविधाओं 
में कोई वृद्धि नहीं हुई । इन प्रान्तों में बैंकों की शाखाओं 
'काभी अभाव था । शाखा स्थापित करते समथ बैंक 
बहुधा इम्पी रियल वैंक की ही नकल करते थे। अतः वैंहिं 
की शाखाएँ मुख्यतः बड़े-बड़े नगरों में ही स्थापित की 
गयीं जिससे देश के अधिकांश भांग. में बैंकिग की सुवि- 
धाओं का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया । बैंकिंग 
व्यवस्था के इस अव्यत्रस्थित विकास के फलस्वरूप बैंकों 
, के जमा में भी केस्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति दीख पड़ने लगी । 
922 से 7939 ई० के बीच बैंकों की जमा राशि 70 
. करोड़ रुपये से बढ़कर ।।0 करोड़ रुपये हो गयी जिसका 
प्रायः 83 प्रतिशत भ'ग इम्पीरियल वैंक तथा अभ्य सात 
प्रमुख बैंकों के पास था । 


द्वितीय महाथुद्धकाल में बेकिंग व्यवस्था :-द्वितीय 
' महायुद्ध का देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बड़ा ही अच्छा: 
प्रभाव पड़ा। एक ओर तो पुराने बैंकों ने उन्नति की 
और दूसरी ओर नये-नये बैंकों की स्थापना भी हुई । 
युद्धकाल में मुद्रा-स्फीति के फल“वरूप बैंकों के ज़मा की 
. राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । बैंकों का कुल जमा ।939 
ई० में 59:45 करोड़ रुपये से बढ़कर 944-45 ई में 
097 करोड़ रुपये हो गया । युद्धकाल म॑ बैंकों की संख्या 
में भी आश्चर्यजनक गति से वृद्धि हुई । ।936 ई० तक 
अनुसूचित बैंकों (९९५५०१ Bank3) की संख्या बढ़कर 
98 तेथा इनके कार्यालयों की संख्या -बढ्क़र 3।06 हो 
गई । युद्धकाल में बैंकों की आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई, 
किन्तु 
बिना किसी पूर्वनिश्चित योजना के ही हुआ! अतः 
ग में भी को के असंतुलिंतं विकास की प्रवृत्ति को 
- विशेष बल मिला। साथ ही वका का प्रसार इतनी तेजी 
के साथ हुआ कि योग्य, अनुभवी एवं कुशल अबस्ध॒कों 
तथा कर्मचारियों का अभाव होने लगा । देश की बैंकिंग" 
„ व्यवस्था पर इसका भी बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा । 


युद्ध के बाद ]947 ई० में देश को स्वतन्त्रता आप्त 
हुई । सवतंन्त्रता-प्राप्ति के साथ-साथ देश-विभाजन भी 


युद्ध के पूर्व की तरह इस काल में भी बैंकों का 


- 569 


हुआ जिसका प्रभाव पंजाब एवं बंगाल के वेंकों पर दत - 
बुरा पड़ा । देश में उत्पादन कम हो गया, आयात-निर्यात _ 
घट गये तथा बहुत बड़े पैमाने पर जान-माल का भी. 
विनाश हुआ। इसका देश के वँकों पर बहुत ही बुरा 
प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप केवल 947 ई० में 
30 वैक फेल कर गये । j 
`. . ` भारतोय बंकों की वत्तंमान स्थिति 
६ (Present Position of Banks in Indie) * 
972 ई० के अन्त में भारत में अनुसूचित बँकों - 
(Scheduled Bank) की संख्या 74 थी; जबकि इनको ' 
संख्या 950-5] में 93 थी । ।972 में इनकी कुल 
शाखाएंँ 4,739 थीं । साथ ही अनुसूचित बैंकों (Non- 
Scheduled Bans) की संख्या !956 ई० में 354 से _ 
घटकर 972-ई० में केवल 9 हीं रह गयी । इस. अवघि | 
में वैं का सम्मिश्रण ( Amalgamation of Banks ): 
ही इनकी संख्या में इस कमी का प्रधान कारण था । 
30 मई, ।975 को सभी अनुसूचित बैंकों का कुल जमा 
(Total deposit) I2,29' करोड़ रुपये था जबकि 30 
जून्‌, 969 को इनका कुल जमा केवल 4646 करोड़ 
था। इस प्रकार I969 से 975 के बीच व्यावसायिक 
वेकों के कुल जमा में 6] प्रतिशत की वृद्धि हुई।:' - 
गँडगिल समिति के अनुसार देश के कुल वेंकों के 
“जमा का प्रायः एक तिहाई भाग कलकत्ता तथा बम्बई 
दो नगरों से प्राप्त होता. है तथा आधा से अधिक बके 
साख इन्हीं दो नगरों में प्रदान भी किया जाता है। प्रति 
व्यक्ति औसत जमा सम्पूणं देश के लिए ।43 रुपये हैं। यह 
औसत सबसे अधिक लगभग 200 रुपये चंडीगढ़ में तथा 
सबसे कम लगभग ।3 रुपये उड़ीसा में है। _' 
भारतीय बेंकिग व्यवस्था के दोष तथा इसे सुदृढ़ 
बनाने के उपाय : 
अ'्जकल भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक दोष 


` पाये जाते हैं- जिनमें से निम्नलिखित. प्रमुख हैँ-(7) देश . 


में बैंकिंग कम्पनियों की संख्या अत्यधिक है। अत्यधिक 


` संख्या में होने के कारण अधिकांश कम्पनियों का आकार ' | 


बहुत ही छोटा होता है। (2) बैंकों के व्यापार के तरीकों 
में भी विभिन्नताएं पायी जाती हैं। भिन्व-भिन्न बैँक 
विभिन्न तरीकों का अनुसरण करते हैं जिससे इनका 
समुचित बिकास नहीं हो पाता । (3) अचल सम्पत्ति के 
आधार पर भारतीय बॅंक अत्यधिक कज देते हैं जिससे _ 
इसे बसूलने में बहुत कठिनाई होती है। कभी-कभी तो 
थे अपर्याप्त जमानत पर भी कजे दे देते हैं। (4) 
शाखाओं की. स्थापना में भी वेक बहुधा अनियोजित 
ढंग से कारें करते हैं। शांखाओं की स्थापना में आथिक 
l. India, I976. 


रे 
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लाभों की बजाय प्रतियोगिता को ही प्राथमिकता दी 
.जाती है। (5) बैंकों का दोषपूणं प्रबन्ध भी 
बैंकिंग व्यवस्था का एक प्रमुख दोष है। भारत में बेकों के 


संचालन एवं प्रबन्ध के लिए सुयोग्य व्यक्तियों का अभाव - - 


है । बैंकों का कुछ व्यापार से अनुचित सम्बन्ध भी रहता 
है जिसका प्रभाव भी बैंकों पर बहुत खराव पड़ता है। 
(6) इनके अतिरिक्त भारतीय वैंक बहुधा झूठे आँकड़ 
देकर अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयत्न 
करतेहें। '.. ड 
रिजव वैंक ` द्वारा भारतीय बैंकों की स्थिति के 
` सम्बन्ध में समय-समय पर जाँच की गयी है तथा इनदे, 
दोषों को दूर करने के लिए सुझाव भी दिये गये हैं। 
इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं :-- 

(!) बको के प्रवन्ध के सम्बन्ध में सुझाव :-- 
भारतीय बैंकों -को बहुधा सुयोग्य एबं कुशल संचालकों 
की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिससे इनकी कार्ये- 
वाही में विभिन्न प्रकार के दोष आ जाते हैं। बैंकिंग 
व्यवस्था के समुचित विकास के लिए बैंकों का प्रबन्ध 
कुशल एवं योग्य व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए । 
अतः रिजवं बैंक ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं उनकी 
नियुक्ति में.सावध।नी तथा उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार 

- की सिफारिश की है। pe 

(2) विनियोगं नीति के सम्बन्ध सें सुझाव :--प्रोयः 

ऐसा देखा जाता है कि भारतीय बैंक सरकारी प्रति- 


भूतियों में अपने धन का विनियोग बहुत कम करते हैं। , 


असूचित बँकों ( \०-5८॥९००।७५ B7५ ) के साथ . 
तो यह वात विशेष तौर से पायी जाती है।. जाँच से यह 
पता चलता है कि 3 बैंकों नेया तो सरकारी प्रति- 
भूतियों में अपना घन बिल्कुल. ही नहीं लगाया है अथवा 
- लगाया भी है तो यह उनके कुल जमा का प्राय: ! प्रति- 
शत भाग से भी कम है। ये वैंक बहुधा ऐसी कम्पनियों - 
के शेयर में अपने धन का विनियोग करते हैं जिनमें उनके 
_ संचालकों का हितनिहित रहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति 
निश्चय ही दोषपूर्ण है । अतः इसमें सुधार आवश्यक है। . 
इसलिए रिजव बैंक -ने यहः सुझाव दिया कि बैंकों को : 
- अपने धन का अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों में - 
_- ही लगाना चाहिए। 50 
(3) ऋण-सम्बन्धी नीति के लिए सुझाव :-कुछ वैकः 
पर्याप्त जमानत अथवा ऋणी की स्थिति की समुचित 
. चाच किये बगैर ही ऋण दे दिया करते हैं जिससे ऋण की 
= वसुली में कठिनाई होती है। कभी-कभी अधिक लाभ 
कमाने की लालच में वैक अपनी शक्ति से भी अधिक ऋण 
देते हैं। बेकों को ऋण देने में बहुत अधिक सावधानी - 
आवश्यकता है । ऋण देने के पूर्व ऋणी की स्थिति के 
सम्बन्ध में प्री आवक है। सरन्‌. 949. ई० के 
मनीज़ अधिनियम की 24वीं धारा के अनुसार 


t ; 


° 


570 ; भारतीय अर्थशास्त्र _ 


बैंकों की अपनी माँग एवं मुदती देनदारी का 20 प्रतिशतं 


भाग तरल सम्पत्ति के रूप में रखना अनिवार्य बना दिया - 


गया है। , 
(4) शाखा खोलने के सम्बन्ध र सुझाव :--युद्धकाल 
में व्यापारिक समृद्धि के कारण बैंकों ने बगेर सोचे-समझे 
ही शाखाएँ स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। इसका 
भी बैंकिंग व्यवस्था के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा 
है । ग्रामीण बैंकिंग जाँच-समिति ने इस सम्बन्ध में सुझाव 


दिया था कि शाखाओं की स्थापना की अनुमति इस प्रकार ' 


दी जानी चाहिए जिससे कि वँकों में आपस में प्रति- 
योगिता नहीं हो सके । 
(5) लाभांश का.वितरण :-प्रायः यह देखा जाता 
, है कि बहुत से बैंक अपने लाभ का अधिकतर भाय हिस्से- 
दारों के बीच बाँट देते हैं, वे सुरक्षित कोष पर बहुत ही 
कम ध्यान देते हैं। इससे उनकी आशिक स्थिति सुदु नहीं 
हो पाती । 949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज-अधित्तियम के 
. अन्तर्गत इस दोष को टूर करने के लिए यह व्यवस्था की 
गयी .है कि प्रत्येकं बैंक को अपने लाभ का 20 प्रतिशत 
भाग सुरक्षित कोष में तबतक जमा. करना आवश्यक हूँ 
जबतक्त कि उनका सुरक्षित कोष उनकी परिदत्त पूंजी के 
बरावर नहीं हो जाय। इन सारे सुझावों के अतिरिक्त 
बैंकों की कार्य-प्रणाली में सुधार के अन्य कई सुझाव भी 
'दिये गये हैं जिससे बैंको का समुचित ढंग से विकास 
हो सके । , - 
रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया 
(Reserve Bank of india) 


मुद्रा तथा बेकिंग व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए | 


भारत में भी एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव 
लोगों को वहुत पहले से ही होता आ रहा था। किन्त 
।935ई० के पूर्व देश में इस प्रकार की संस्था की स्थापना 
नहीं कीः जा सकी थी। सन्‌ 920 ई० में ब्र सेल्स की 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थे-परिषद्‌ ( International Economic 
Conference) में स्वर्ण-मान की पुनस्थापदा के लिए-' इस 
आशय का एक प्रस्ताव पारित किया कि जिन देशों में 
केन्द्रीय बैंक नहीं हैं वहाँ शीघ्र ही ` इसकी स्थापना की 
जानी चाहिए ।.. वास्तव में, स्वर्ण-मान की सफलता. 
केन्द्रीय वैंक पर बहुत कुछ आधारित है। अतः इस कमी 


को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा तीनों प्रेसीडेंसी . 


बैंकों को मिलाकर 920 ई में एक इम्पी रियल बेंक ऑफ 
इण्डिया की स्थापना की गयी । किन्तु इम्पौ रियल बैंक 
केन्द्रीय बैंक का कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सका; क्योंकि 
यह प्रधानतया- एक व्यावसायिक बैंक था जिसे केन्द्रीय 


वैंक के. कुछ ही कार्य दिये 'गये थे। साथ ही, देश. - ` 
: की साख एवं मौद्रिक व्यवस्था पर सरकार एवं 


इम्पीरियल, वैक का दोहरा नियन्त्रण देश की आथिक 
व्यवस्थां के लिए हितकर नहीं जान पड़ा !. इन्हीं कारणों 
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भारतीय बे किग व्यवस्था का विकासः 


एवं उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिए 920 ई० में 
हिल्टन यंग आयोग (Royal Commission on Currency 
and Financs) ने एक स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना 
की सिफारिश की थी । उसने मुद्रा एवं साख-व्यवस्था के 
उचित संचालन एवं नियंत्रण के लिए भारत.सरकार से 
एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की जिसका 
नाम रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया रखा जाय । सन्‌ ।928 ई० 
'में इस आशय का एक विधेयक भी विधःन सभा के समक्ष 
प्रस्तुत किया गया, किन्तु चन्द वैधानिक कठिनाइयों से 
. उस समय उसे स्थगित कर दिया गया । केन्द्रीय बैंकिंग 
जाँच-समिति ने भी सन्‌ 930 ई० में एक केन्द्रीय बेंक 
की स्थापना की सिफ'रिश की थो। उपर्युक्त आथिक 
आधारों के अतिरिक्त देश की बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना 
ने भी केन्द्रीय वैक की स्थापना. में तात्कालिक सहयोग 
प्रदान किया । इन सव प्रयत्नों के फलस्वरूप ।934 ई०. में 
रिजवं वैंक ऑफ इण्डिया" अधिनियम पारित हुआ तथा 
पहली अप्रैल, ।935 ई० से रिजवं वैंक ऑफ इण्डिया ने 
अपना कार्य आरम्भ कर दिया । 
जमा वोमा निगम 
(Dsposit Insurance Corporation) 
भारत में येंकिग-व्यवस्था के विकास के इतिहास से 
यह स्पष्ट है कि देश में समय-समय पर बहुत से बैंक फेल 
होते रहे । सन्‌ 93-7 ई० में तो डेको को बड़े पैमाने 
पर असफलता का सामना करना पड़ा था । सन्‌ ।947 के 
` बाद भी वेंकों का फेल होना पूर्णतः वन्द नहीं हुआ। 
उदाहरणार्थ, जून, 960 में. महाराष्ट्र का ड लक्ष्मी 
बैंक (7.०३॥॥† 887) तथा अगस्त, ।960 में केरल 
का पल्लाई .सेन्ट्रेल बैंक (?2।8 €"! B27) फेल हो 
गया । इन बैंकों के फेल हो जाने से देश की बैंकिंग व्यवस्था 
पर जनता के विश्वास को भारी धकक्रा लगा और बहुत 


से लोगों ने डर से अपनी रकम निकालना आरम्भ कर . 


दिया ! इस स्थिति का सामना करने एवं-छोटे तथा मध्यम 
वर्ग के जमाकत्तीओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए 
] जनवरी, ।962 को भारत सरकार ने एक जमा बीमा 
निगम की स्थापना की थी । 
` निगम की अधिकृत. एवं परिदत्त पूंजी !'5 करोड़ 
रुपये है जो रिजवं' बॅंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदान की 
गयी है। निगम चाहे तो रिजवे बैक से 5: करोड़ रुपये 
तक का ऋण ले. सकता है। रिजवं बैंक के गवर्तर इस 
निगम के अध्यक्ष हैं। निगम के लिए 5 सदस्यों का एक 
“ ` संचालक मंडल भी नियुक्त किया गया है । * 
“देश के सभी बौंकों के लिए निगम का सदस्य होना 
अनिवार्य है। निगम ने प्रत्येरु बक में जमाकर्त्ता की जमा- 
राशि (0०००»४) के बीमा की सीमा को ! जतवरी, 


577 
7963 से बढ़ाकर 5000 रुपये तथा अप्रैल, !970 से 


.0,000 रुपये कर दिया गया। आगे चलकर जुलाई, 
976 से .इस रकम,को बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर 


दिया गया | दूसरे शब्दों.में, यदि कोई बैक फल हो - 


जाता है तो उसके सभी जमाकर्ताओं के 20,000 रुपये 
की सीमा की जमाराशि सुरक्षित रहती है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि जमा बीमा निगम की स्थापना से छोटी 


श्रेणी के जर्माकर्त्ताओं के जमा (05700) अधिक सुरक्षित _ 


हो गये हैं। परःतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा 
बैंकिंग कम्पनियों की जमा राशियों पर यह योजना लागु 
नहीं होती । केन्द्रीय सरकार की पुवं अनुमति से जमा बीमा 
निगम को बीमा की. राशि में वृद्धि करने का भी अधिकार 
है ।. .इस समय - सदस्य बैंकों से निगम 4 पैसे संकड़े प्रति 
वर्ष बीमा-शुल्क : (P7९m५॥) के रूप में वसूल करता है। 
निगम इस शुल्क को बढ़ाकर 5 पैसे संकड़े प्रतिं वर्ष कर 
सकता है। यदि कोई सदस्य बैंक अपने प्रीमियम (अथवा 
बीमा शुल्क) का भुगतान नहीं करता तो निगम उसे 8 
प्रतिशत वः पिक की दर से व्याज भी वसूल कर सकता है। 
जमा वीमा निगम की सफलता के लिए यह नितांत आव- 
श्यक है कि रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों- के कार्यों का 
प्रभावपूर्ण .निरीक्षण करे और उन्हें किसी प्रकार को 
वित्तीय अनियमितताएँ करने के अवसर न दे । 

जून, ।977 ई० के अन्त में 78 व्यावसायिक बैंक, 
848 सहकारी वैक तथा 48 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक 
वीमाङ्ृत थे । 7962 से 977 तक निगम ने बैंकों से 
सम्बन्धित 3 लाख रुपये के दावे स्वीकार किये थे। 
3। दिसम्बर, ।97] को इसका कुल जमा वीमा कोष 
20:97 करोइ रुपये था जो कुल बीमाकृत जमा का 0:5 
प्रतिशत.भाग था ।. ह र 


बैंकों का सामाजिक नियन्त्रण 
: (Social Control over Commercial Banks) 


दिसम्वर, ।967 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद्‌ 
में व्यावसायिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में एक विधयक प्रस्तुत किया जो आगे चलकर कानून बन 
गया । सामाजिक नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तरगत व्यावसा- 
बिक बैंकों के संचालक मण्डल में महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन की 
व्यवस्था थी । साथ ही, साम।जिक नियन्त्रण कार्यक्रम के 
अन्तर्गत देश में दिसम्बर, ।967 में एक राष्ट्रीय साख-परिषद्‌ 
( National Credit Council ) की नियुक्ति की गयी । 
वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष बने। परिषद्‌ भे कुल 26 सदस्य. 


थे । वह परिषद्‌ बैंकों के सम्बन्ध में एक व्यापक साख नीति 


को. निर्धारण करने के उद्देश्य से बनी थी। प्रारम्भ सें, 


` सामाजिक नियन्त्रण की नीति को.25 करोड़ रुपये से अधिक 


जमावाले बैंकों पर लागू करने की व्यवस्था थी । 


।. रिजवं बैंक ऑफ इण्डिंगा का सविस्तार विवरण अगले अध्याय में किया गया है। के! र 
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प्रमुख बेंकों का राष्ट्रीयकरण 
(Nationalisation of Major Commercial Banks) 
किन्तु, ।9 जुलाई, ।969 को राष्ट्रपति ने एक अध्या- 
देश जारी कर 50 करोड़ रुपये से अधिक जमावाले ।4 
बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर. दिया । 
'इन बैंकों के नाम हूं-() सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, 
(2) बँक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैक, (4) 
बैंक आफ बड़ौदा, (5) युनाइटेड कमशियल बैंक, (6) 
र कैनारा वैके, (7) युनाइटेट बैंक ऑफ इण्डिया, (8) डेना 


(:!) इलाहाबाद वैक, (2) इण्डियन वैंक, (3) बैंक 
ट ऑफ महाराष्ट्र, तथा (।4). इण्डियन ओवरसीज बैक । 


भारतीय बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण तथा रुष्ट्रीय- 
करण के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या आगे चलकर एक' 

` अध्याय में की गयी है। i 
बकग आयोग ( Benking Commission ) =3 
फरवरी, 969 को भारत सरकार ने श्रीआर० जी० 
o सरेया (प, 0. 9272५2) की अध्यक्षता में एक बैंकिंग 
. आयोग कीः नियुक्ति की घोषणा की । इस आयोग का 
प्रधान उद्देश्य समुचित आधार पर बैंकों के विकास के 


को आयोग चे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग ने 
राजकीय क्षेत्र के वँकों को दो या तीन अखिल भारतीय 


« 


I. B.R. Ambedkar | 
2. Reserve Bark of India °“: 
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बैंक, (9) सिडिकेट वैंक, (।0) युनियन बैकऑफ इंडिया, ' 


सम्बन्ध में' सुझाव प्रस्तुत करना था । 9 फरवरी, 972. 


, ट `. विशेष ध्अयथन-सूची [ 

९ ‘History of the Indian Currency and Banking. 
Functions and Working. ॒ 
: Reports on Currency & Finance, 
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भारतीय अर्थशास्त्र ` 


बैंक (^! [707 5275) तथा 6 अन्य ऐसे बैंक जो एक 
वृहत्‌ क्षेत्र में बैंकिया सेवाओं के विकास में विशिष्टता 
प्राप्त करेगे, के रूप में पुनगॅठित करने का सुझाव दिया । 
बैंकों के पुनर्गठन में पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष सुविधाएं 


, प्रदान की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिक 


प्रभावपूणं बनाने के लिए आयोग ने एक निश्चित अवधि 
के . अन्तर्गत बैंकों के आपस में मिलाने (०९९ nd 
amalgamation) का सुझाव दिया । ग्रामीण क्षेत्र में 
ग्रामीण बैंकों ( [रेणा४ 387६5 ) की स्थापना का भी 
सुझाव दिया'गया। इस प्रकार के बैंकों की स्थापना में 
आयोग के अनुसार सुदृढ़ प्राथमिक सहकारी समितियों को 
व्यावसायिक बैंकों के स॒हायके (994275) के रूप में 


' विकसित करने को प्रोत्साहित करना चाहिए या व्याव- | 


सायिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक बैंकों की स्था- 
पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । अक्तूबर, 975 
से इस प्रकार के बैंकों की स्थापना की जा रही है.। 


आयोग ने मौद्रिक नीति को प्रभावपुणं तरीके से 


कठोर नियन्त्रण लगाने का सुझाव दिया । साथ' ही, देशी 
बैंकों को-संगठित बैंकों से मिलाने पर (Linking indi- 
genous banking agencies with organised bank- 
‘ing 595९) सुझाव दिया । आयोग की सिफारिशों पर 
रिजवं बैंक ऑफ इंडिया तथा भारत सरकार द्वारा विचार 
किया जा रहा है । 


` कार्यान्वित करने के लिए गर-वैंकिग वित्तीय मध्यस्थों पर . 
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अध्याय : 5 ` 


रिजर्वे बेक ऑफ़ इण्डिया 
(Reserye Bank of India) 


. रिजर्व बॅक को स्थापना :--मुद्रा एवं बे किंग-व्यवस्था 
में स्थायित्व लाने -के उद्देश्य से भारत में केन्द्रीय बैंक 


_ (Centra! B20) की आवश्यकता का अनुभव लोगों को 
बहुत पहले से ही हो रहा था। किन्तु [935 ई० के .पूर्व - 


तक देश में इस प्रकार की किसी भी संस्था की स्थापना 
नहीं की जा सकी थी । 9।3 ई० में चेम्बरलेन आयोग 
(Chamberlain Commission) के सदस्य के रूप में 
लॉर्ड केम्स (£९४००३) ने भ।रतीय केन्द्रीय बैक के विधान 
का एक खाका तैयार किया था | किन्तु इसी बीच. 9 !4 


` . इ०.में प्रथम विश्व-युद्ध छिड़ जाने के कारण केन्स के 


प्रस्ताव के सम्वन्ध में कोई भी विचार-नहीं किया जा 
सका । सन्‌ ।920 ई० में ब्रसेल्स की अन्तर्राष्ट्रीय अथ- 
परिपद्‌ (रntemutional Economic Conference) 
ने सवणेंसान की पुनसर्याग्ता फे लिए'इस आशय का एक 
प्रस्ताव स्वीकार किया था कि जिस देश में केन्द्रीय वेक 
नहीं है वहाँ इसकी स्थापना शीघ्र ही की जानी चाहिए | 
वास्तव में स्वर्ण-मान की सफलता के लिए केन्द्रीय बेंक 
की स्थापना अनिवार्य थी । अतः इस कमी को दूर करने के 
लिए ।920 ई० में भारत सरकार ने तीनों ्रेसीडेंसी बैंकों 
को मिलाकर एक इम्पीरियल बैक आफ इण्डिया की 
स्थापना की किन्तु इभ्पीरियल बक - प्रधानतया एक 
व्यावसायिक बैक था जिसे केन्द्रीय बँक के कुछ ही कार्य 
दिये गये थे। अतएव यह केन्द्रीय वौक के कार्यों को पूरा” 
नहीं कर सका । ।926 ई० में हिल्टन यंग झयोग- (Hi 
toh Young Commission) ने मौद्रिक एवं साख-व्ये- 
वस्था के समुचित संचालन एवं नियंत्रण के लिए एक स्वः 


योजना में सम्मिलित की गयी! केन्द्रीय - बैंकिंग जाँचः 
समिति ने.भी ।930 ई० में भारत में एक केन्द्रीय बँक को 
थापना का सुझाव: दिया । क 
a के साथ ही देश की बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना ने 
भी रिजर्व वैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना में तात्कालिक 
सहयोग प्रदान किया। ईन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप 
934 ६० में रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 
पारित हुआ तथा! अप्रैल, !935 ई० से रिजवं बैंक 


` ऑफ इण्डिया ने अपना. कार्य करना “प्रारम्भ कर 


दिया । 


रिजव बैंक ऑफ इण्डिया भारत का केन्द्रीय बैंक है । 


' इसकी स्थापना के पूवं केन्द्रीय वैकिग-सस्बन्धी कुछ कार्यो 


को इम्पीरियल वैंक ऑफ इण्डिया सम्पच्न करता था। 
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स्थापना का सुझाव दिया था ` 
जिसकी प्रमुख विशेषताएं रिजवं वैंक आफ इण्डिया को . 


इन सव सिफारिशों एवं 


विधान ( C००5(६य६।०० ) -रिजवं बैँक ऑफ 


` इण्डिया की स्थापना रिजर्व वके ऑफ इण्डिया ऐक्ट के - 


अनुसार ।935'ईऽ में हुई थी । इसकी अधिक्कत पूँजी 
(Authorised Capita!) 5 करोड़ रुपये थी जिसे !00- 
00 रुपये के 5 लाख हिस्सों में विभाजित किया गया 
था । वैंक की संचालन-शक्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में 
केन्द्रित होने से बचाने के लिए सम्पूर्ण देश को पांच 
क्षेत्रों-बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली तथा रंगुन में 
विभाजित कर दिया गया था। परन्तु इस प्रकार की 


व्यवस्था होते हुए भी. कुछ ही वर्षों में हस्तांतरण के' _ 


द्वारा धीरे-धीरे अधिकांश हिस्से वम्वई में ही केन्द्रित हो. 
गये । अतः मार्च, !940 ई० में रिजवं बके के विधान में 
एक आवश्यक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इस 
प्रकार की व्यवस्था की गयी कि किसी भी व्यक्ति के 
पास वैंक के 20,000 रुपये से अधिक के - हिस्से नहीं हो 
सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास इससे अधिक रकम 
के हिस्से हो जायेंगे तो उसका नाम अंशधारियों की 
सूत्री से पृथक्‌ कर दिया जायया। | 

- राष्ट्रीयकरण :--क्रिन्तु सरकार का यह प्रयत्न भी 
बैंक के हिस्सों. को बम्वई क्षेत्र में केन्द्रित होने से नहीं 
रोक सका । अत. अन्ततः Reserve Bank of India . 


(Transfer to Public Ownership ) Act, 948 के | 


अनुसार | जनवरी, !949 ई० को रिजर्व वैंक का 
राष्ट्रीयकरण हुआ। सरकार ने हिस्सेदारों को प्रति 


.एक सौ रुपए के लिए ।।8 रुपये -0 आचा मुआवजा ' 
` देकर सभी हिस्से स्वयं खरीद लिये। इस प्रकार ! जनवरी, . 


949 ई० से यह बैक पूर्णतया सरकारी बँक के रूप में 


: कार्य. कर रहा है, किन्तु राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप 


बैंक' के विधान एवं कार्यवाही में केवल नाम-मात्र के . 
जिए ही परिवत्तंन किये गये हैं। । 


रिजवं बेंक का प्रबन्ध ( 27६००६ ण॑ धो | 


Reserve Bink) .:-बैंक के . कार्यों का संचालन एक 
केन्द्रीय संचालक मण्डल (00५ Board of Directors) 


द्वारा होता है जिसके ।5 सदस्य होते हैं तथा जिनकी 


नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इनमें एक गवनेर 
(00ए०7०) तथा तीन डिपुटी गवर्चेर (कप. 
60०ए»70०), चार स्थानीय मण्डलों से मनोनीति 


` संचालक, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 6 संचालक | 
तथाएक सरकारी कमंचारी होते हैं । सरकारी कर्मचारी _ 
को भतदान का अधिकार नहीं होता । केन्द्रीय संचालक 


मण्डल. की बैठक साल में कम-से-कम छः बार तथा 


प्रत्येक तीन महीने में एक बार अवश्य होती है।. बोड ने | 


~ 


रः - किट कण EE | 
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574 भारतीय अर्थशास्त्र 


अपने कुछ अधिकार एक समिति को दे दिये हैं जो 
साधारणतया प्रति सप्ताह बँठती है। ; 

चारों कषेत्रों-बम्वई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्‍ली 

में स्थानीयः प्रवन्ध के लिए चार स्थानीय मण्डल (।.००१] 

' 0749) हैं। प्रत्येक मण्डल में केन्द्रीय सरकार द्वारा 

—4 र के लिए नियुक्त 5 सदस्य होते हैं। ये मण्डल 

- केन्द्रीय संचालक मण्डल के आदेशानुसार कार्य करते हें 

तथा केन्द्रीय संचालक मण्डल को आवश्यकतानुसार पमुख 

विषयों पर परामर देते हैं। 

रिजवं बेंक का गवनेर केन्द्रीय संचालक 'परिषद्‌ का 

अध्यक्ष तथा वैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। 

बैंक के तीनों डिपुटी गवन रों के जिम्मे बैक के कुछ विभाग 

- के कारे हैं। गवर्नर तथा डिपुटी गवर्नर की कार्यावधि एक 


बार में पाँच वषं से अधिक नहीं हो सकती । यह उनकी : 
. नियूक्ति के समय केन्द्रीय सरकार के द्वारा निश्चित की. 


जाती है । किन्तु इनकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है। 
„ ` 'संगठन (07९2752००) :-वैंक ऑफ इंगलैंड के 
समान ही रिजये बँक के भी दों प्रमुख विभाग हैं-- 

(!) चलन विभाग (55५० Department) जिसका 
प्रमुख कार्य पत्न-मुद्रा जारी करना तथा उसकी जमानत 
के रूप में विधान द्वारा निश्चित सुरक्षित कोष की 
व्यवस्था, करना है । , | , 

(2) बेकिंग विभाग (Banking Department)— 
जिसका निर्माण ! जुलाई, ]950 ई० को हुआ था । यह 


अनुसूचित बौकों के कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत 


नकद मुद्रा के रूप में रखने का भी कार्य करता है.। 

इनके अतिरिक्त देश में कृषि-साख की समुचित 
व्यवस्था के लिए रिजर्व बैक का एक पृथक्‌ फुषि-स्ताख 
विभाग (Agricultural Credit Department) भी 
है। यह विभाग कृषि साख-सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं 
का अध्ययन करता है । 

रिजर्व बेक के कार्य 
Functions of the Reserve Bank) 

रिजवे बँक भारत का केण्ट्रीय बेक है। अतः यह 
केन्द्रीय बँक के प्रायः सभी कार्यों को सम्पन्न करता है। 
वास्तव में, रिजर्व बेंक का प्रमुख कार्य देश को गौद्रिक 
व्यवस्था को इस प्रकार से णियंत्रित करना है जिससे कि 


- function of the Reserve Bank is to regulate 
the monetary. system of the country so as to 
promote.the maintenance of ‘economic stabi- 
lity and to assist the growth of the economy 
within its framework.).इसक्रे कार्यों को निम्नांकित 
दो विभागों में दिधाजित किया जा सकता है--- 

(क) केन्द्रीय बैकिग-सम्बन्धी कार्य, तथा 
. (ख) साधारण बं किंग-सम्यन्ध्षी कारय । ` 
रिजर्व बंक के कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ट हो जाता है-- 


रिजव बेंक के कार्य 


नियमन तथा नियन्त्रण-सम्बन्ध्षी कार्य 


ss ome «3 मनन टणग 5 


आथिक विकास सम्बन्धी कार्य 


क्‍ I 
slo रह र f 
र ST आथिक विकास आथिक स्थिरता को 
को प्रोत्साहित करना प्राप्त करना 
द SE Re ~ ->, 
केन्द्री ge किंग. रन < 59.5० त R ५ | 
हू, (क) ट्रीय वे किंग-सम्मन्धी काये (ख) साधारण बौ किग-सम्बन्धी कार्य . 
`.  पत्न-मुद्रा जारी करना, . !. जमा स्वीकार करना, ; 
, सरकार के बँकर के_रूप में कायं, 2. व्यापारिक तथा वाणिज्यिक चिलों का कम-विक्रय 
3. बंकोंके बँक के रूप में काथं, 3. कृषि-बिलों क। क्रप-वित्रय़ क 
4. विदेशी विनिभयं पर नियन्त्रण, ` , 4. ऋण देना, | ड 


` 5. साख-नियन्त्रण, ` | र 
6 अन्य केन्द्रीय वे किग-सम्वन्धी कार्य । 


) केन्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य ( ४7४7५] 
nking Functions of - the Reserve Bank. of 


« विदेशी प्रतिभूतियों का क्रप-विक्रय, 
6. मूल्यवान वो का क्रय-विक्रय, 
7. अन्य देशञों के बँकों से व्यवहार । 


Ina )-रिजवं बैक ऑफ .इण्डिय के केंद्रीय बे किग 
` सम्बन्धी निम्नलिखित प्रभु कापर ह र 
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रिजवे बँक ऑर्फ इण्डिया 


(0) पत्र-सुद्रा जारी करना (Issue of Paper-mo- 


१९५)-—देश में पत्न-मुद्रा (एक रुपये के नोट के अतिरिक्त) 


जारी करने का एक-मात्र अधिकार रिजबं वैंक को ही 


प्राप्त.है । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए बैंक का एक - 


पृथक्‌ विभाग है जिसे चलन विभाग ' ( ]ssue Depart- 
ment) कहते हैं। .वैंक के नोटों में जनत! का विश्वास 
वनाये रखने के लिए रिजवं वैक को पहले कुल निर्गमित 
नोटों के मूल्य का 40 प्रतिशत भाग स्वर्ण-मुद्राओं, स्वर्ण 
पाटों एवं विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता था । 


- इनमें 2 रुपये 3 आने 8 पाई प्रति तोले के हिसाव से 
किसी भी समय बैंक के पास कम-से-कम 40 करोड़ रुपये 
`का स्वर्ण रखना अनिवार्य था । 


। इस प्रकार रिज बैँक 
द्वारा आनुपातिक निधि पद्धति (Proportional Reserve 


- S95७} के आधार पर नोट जारी करने का कार्य धायः 


20 वर्षों तक चलता रहा । किन्तु देश के आयोजित 
आथिक विकास के लिए अव ,अधिक विदेशी “मुद्रा की. 
आवश्यकता पड़ने लगी जिसके फलस्वरूप नोट जारी करने. 
की इस पद्धति भें भी संशोधन की. आवश्यकता पड़ी । अत 
रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) अधिनियय ।956 जो 
6 अक्टूबर, 956 ई० को लागु हुआ, के अनुसार. आनु- 
पातिक निधि पद्धति के स्थान पर एक न्यूनतम कोष 
(Minimum Reserve) णाली को अपनाया गया, जिसमें 
400 करोड़ रुपये की बिदेशी प्रतिभूतियों तथा ।।5 करोड़ 
रुपये के स्वर्ण-मुद्रा एवं स्वर्णं-पाट, थानी कुस 
575 करोड़ रुपये के न्यूनतम कोष को आवश्यक बचाया 


गया । साथ ही, वैंक के पास स्वर्ण का मूल्यं, जो पहले 2] - 


रुपये 3 आने 3 पाई के हिसाब से तय किया जाता था, को 
बढ़ाकर 62 रपये 50 पैसे प्रति तोला कर दिया ,पया । 
आगे चलकर रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया (वितीय संशोधन) 
अधिनियम, 957 ई० के अनुसार विदेशी अतिभनतियाँ, 
स्व्ण-मुद्रा एवं स्वणंपाट के न्यूनतम कोष की रकम को 
घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें कम-से- 
कम ।।5 करोड़ रपये की स्वर्ण-मुद्रा .एवं स्वणःपाट का 


होना अनिवार्यं था। साथ ही, इस संशोधन के अनुसार . 


केन्द्रीय सरकार की पुर्व अनुमति से रिजर्व बैंक विदेशी 
प्रतिभूतियों के कोष' को पूर्णतया समाप्त भी कर सकता 
है, किन्तु ऐसी हालत में कम्-से-कम !]5. करोइ रुपये की 
्वर्ण-मुद्रा एवं स्वणं-पाटों का होना बिल्कुल आवश्यक है। 
(2) सरकार फे बेंकर के. रूप में काथ करना 
(Acting as Banker to the Govt. )-रिजव वैक 
केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी बैंकिग-सम्बन्धी कायों 
`को भी सम्पन्न करता है। यहं इनसे जमा के रूप में रकम 
प्राप्त करता है तथा इनके आदेशानुसार इनका: भुगतान 


. भी-करता है। सरकार कौ जो रकम इसके यहां जमा की 


जाती है उसपर यह कोई व्याज नहीं देता । यह सरकार 
के. लिए. ऋण एकत्र करता तथा उसके भुगतान 


. ( Borrowing and refunding ) एवं प्रबन्ध की भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यवस्था करता है। रिजवं बैंक सरकारी प्रभूतितियों का 
क्रय-विक्रयं करता हैं एवं विदेशी विनिमय का भी प्रबन्ध 
करता है। इस बैंक ने सरकारी बैंक के रूप में बहुत.सफ- 
लतापूर्वंक कार्य किया है । जिस स्थान में रिजवं बँक की 
शाखाएंँ नहीं होतीं वहाँ स्टेट बैंक इस बैंक के एजेन्ट के 
रुप में सरकार के बँकिग सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करता 
है। यह अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विशव-वँक में भारत 
सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्यं करता है। आवश्यक 


वित्तीय मामलों, जँसे-नये ऋणों को जारी करने, कृषिः _ 
साख, औद्योगिक वित्त तथा नियोजन एवं आथिक विकास- |. 


सम्वन्धी सूचनाओं के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक सरकार को 
आवश्यक परामर्श भी देता है। ५ 
(3) बंकों के बेंक के रूप में कार्य करचा ( Actin 
as Banker's 8970)-रिजवं बैंक देश के बैंकों के बैंक के 
खूप में भी कार्य करता है । यह उनपर नियन्त्रण रखता है 
तथा उनका पथ-प्रदर्शन भी करता है । वेंकिंग व्यवसाय 
आरम्भ करने के पूर्व किसी भी बैंक को रिजव वेक की 
अनुमति लेनी पड़ती है। इसी प्रकार नयी शाखाओं की 


स्थापना के पूर्व भी रिजव बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है। 


देश के सभी अनुसूचित बैंकों (3०४००१०८० B27६5) को अपने 

कुल जमा दायित्व का औसत रूप से 3 प्रतिशत भाग रिजवं 
वेंक के पास जमा करना पड़ता है। . 956 ई० के एक 
संशोधन के अनुसार रिजर्व वैंक को चालू जमा राशि के 
लिए नकद कोप की रकम को 5 प्रतिशत से 20. प्रतिशत 
तक तथां सावधि राशि के लिए 2 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक 
करने का अधिकार प्राप्त है ।. रिजव बैंक इस जमा राशि 
से बैंकों के अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last 
R507) के रूप में आथिक संकटकाल में इन्हें ऋण देकर 
फेल होने से बचाता है | यह बैंक दर (327 7४6) तथा 
खुले वाजार की नीति (Open Market Operations ) 
द्वारा बैंकों की साख नीति पर भी नियन्त्रण. रखता है। 
साथ ही, इनेके समाछोधन-गृह (€।९४7।४ H०॥५९) का 
भी कार्य करता है । 


(4) विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण :-रिजर्वं वैंक 
का एक प्रमुख कार्ये मुद्रा के बाह्य मूल्य में स्थायित्व लाना 
है । इस उद्देश्य से रिजव बैंक अधिकांश देशों की मुद्रः 


`का कोष अपने पास रखता है तथा जनता की माँग के 


अनुसार इनका क्रय-विक्रय करता है। सन्‌ ।946 में भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्र'-कोष का एक सदस्यः बन गया जिसके 
अनुसार अब रुपये का मूल्य स्वर्ण के रूप में एक तोला 
सोना 62 रुपये $0 पैसे निश्‍चित किया गया। इसी दर 


¢ 


से बैंक उन सभी देशों की मुद्राओं का कऋरय-विक्रय करता | 
है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य हैं। -बैंक विदेशी | 


मुद्राओं का क्रय-विक्रम उच्हीं दरों पर कर सकता है 


जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-' 


कोप के परामशे से निश्चित करती है। रिजव बैंक एक 
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श्चित मात्रा से कम मूल्य की विदेशी मुद्रा का सौदा 
नहीं करता, किन्तु, रिजव बैंक का विशेष सम्बन्ध स्ठलिग 
से ही है। 'भारत स्टलिग क्षेत्र का एक सदस्य है, अतः 
यहाँ के विदेशी लेन-देत का कायं मुख्यरूपेण - स्टलिग के 
माध्यम से ही होते हैं। आजकल-भ।रत के कुल विदेशी 
लेन-देत का प्रायः 70 प्रiतशत भग स्टलिग में, ।0 
प्रतिशत भाग डॉलर में तथा शेष रुपये के रूप में होता 

है। रिजवे बैंक ! शि० । पे० प्रति रुपये की दर से. 
' स्ट्ञिग खरीदता तथा ! शि० की दर से इसका विक्रय 
“ ` करता है।- इस दर में समय-समर्थ पर परिवत्तंन भी होते 
रहते हैं। युद्ध तया अन्यः परिस्थितियों में मुद्रा के बाह्य 
मूल्य में स्थायित्व लाने के लिए बैंक सरकारी नीति के 

` अनुसार विभिन्त तरीकों से विनिमय-नियन्त्रण का 

- भी करता है! 


(5) साख-तियन्त्रण (Credit Contr!) :—रिजवं 
` बैंक का एक प्रमुख कार्य साख की मात्रा का नियंत्रण 
करना है । साख-नियन्त्रण का उद्देश्य साख की मात्रा का 


व्यवसाय की साख-सम्बन्धी माँग के साथ समायोजन करना - 


है। देश में साख की मात्रा व्यावसायिक बैंकों की साख- 

नीति पर निर्भर करती है। अतः साख-नियंत्रण का अर्थ 

) बैंकों की साख-नीति पर नियंत्रण रखना है। बँक-दर में 
i परिवर्तेन, खुले बाजार की नीति तथा अन्य वैधानिक 
` अधिकारों के उपयोग द्वारा रिअवं वैक साख का नियन्त्रण 
` करता है। साख का सृजन बैंकों के नकद जमा पर भी 


निर्भर करता है । : अतः साख-नियन्त्रण का प्रमुख जरिया 


बैंकों के नकद जमा कोष को नियन्त्रित करना है। .जब 

रिजर्व बैक साथ की माता में वृद्धि चाहता है तो इसे बैंकों 

' के नकद जमा कोष में वृद्धि का प्रयत्न करना पड़ता है 

तथा साख की मात्रा में कमी करने के लिए वैक के नकद 
जमा-कोष को घटाने का प्रयत्न करना पड़ता है। 


रिज बेंक ऑफ इण्डिया साख-नियन्त्रण के 


` उद्देश्य से निम्नांकित तरीकों को कार्य में 
 -लाताहैः- He 
`: (बेक दर (B०८7५०) :-बौक दर वह दर है 


 _ जिसपर रिजवं बेक व्यावसायिक वंकों को सरकारी. 
„~ प्रतिभूतियों के 'आधार पर ऋण देता है अथवा उनके 
` प्रथमः श्रेणी के विनिमय बिलों “को पुनः बट्टा 
'_ (Rediscoए०ध) करता है। बंके दर नीति द्वाराः साख- 

 ' नियन्त्रण तब ही प्रभावशाली होता Fe जबकि देशः की 


 बौकिग संस्थाएं आथिक संकट के समय अपने विलों के 
र प्रतान के लिए केन्द्रीय बँक. पर भामित रहती हों। 

क ऑफ इंडिया की बंक-दर नीति'आरंभ से ही 
| नहीं हो सकी है और आज भी यह बहुत 


कार्य 


को 4- प्रतिशत से बढ़ाकर 4 


की संशोधित उधा 
४०) नहीं है। इसका प्रधान कारण देश के “अपने कुल वैधानिक 


` भारतीय अथंशास्त्र 


विभिन्न स्थानों पर ब्याज की दरंमें विभिन्नता है। इसके - 
“अतिरिक्त भारत में बंक-दर की नीति के अधिक संप्रभाविक 
नहीं होने के दो अन्य कारण हैं-(क) देश में मुद्रा-प्रसार ` 


के कारण मुद्रा की वाहुल्यता है जिससे व्यावसायिक बँकों 
तथा अन्य बौंकों को बहुत अधिक मात्रा में जनता से जमा- 
राशि प्राप्त हो जाती हूँ। इसके फलस्वरूप देश की बँ किग 
संस्थाएँ साख-निर्माण तथा आथिक सहायता के लिए 
रिजवे 'बौक पर बहुत कम निर्भर करती हैं । (ख) भारत 
में रिजवं बैक तथा देश की अन्य ब किंग संस्थाओं में 


- घत्तिष्ठ सम्बन्ध त्हीं पाया जाता है । (ग) देश में एक 
. सुसंगठित विल-बाजार (07827594 |] Market) का . 


अभाव है। 


_:“ रिजर्व बैक की बौक-दर ।938 ईऽ से नवम्बर, 


- ।95। ई० तक 3 प्रतिशत रही, परन्तु नवम्बर 95। ई० 


में यह 3% हो गयी ।.पुनः ।957 ई० में इसे वढ़ाकर4 % 
कर दिया गया। वक-दर की इस वृद्धि के फलस्वरूप 
देश में व्याज'की अन्य दरों में भी वृद्धि हो गयी जिससे 
द्वितीय युद्धकाल. में अपनायी गयी सस्ती मुद्रा-नीति 
( Cheap Money Pllc) का अन्त हुआ तथा सन्‌ 


957 ई से दुलेभ-मुद्रा' नीति (Dear Money Policy) . 


का प्रारम्भ हुआ । सस्ती मुद्रा-नीति के बहुत सारे,शुण हैं 

किन्तु इसके, बहुत-सारे दोप भी हैं जिनके फलस्वरूप धीरे- 
: धीरे इसका परित्याग किया जाने-लगा। देश की पंचवर्षीय 
योजनाओं.को कार्यान्वित करने के लिए पु जी-निर्माण की 
' गति में वृद्धि अतिशार्य है और इसके लिए दुलभ मुद्रा 
नीति का अनुकरण भी आवश्यक हो जाता है। अतः, 
रिजर्व बँक ने बँक-दर को वढ़ाकर अथवा. दुलंभ मुद्रा 
नीति को अपनाकर देश की पूजी-निर्माण की शक्ति में 
वृद्धि की है, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न की हैं, मुद्रा-स्फीति पर रोक लगायी 
है, विदेशी व्यापार.की विपक्षता को.टूर करने का प्रयत्न 
किग्रा है तथा ब कों को असीमित मात्रा में ऋण प्रदान 


बैंक-दर में इस वृद्धि के कारण ऋण का लेना री हो न 


गया तथा बहुत-सारे ऋण वापिस किये गये । 


'सितम्वर, 960 ई में बैक दर को 4 
7 ) प्रतिशत पर 
स्थायी रख करः,कोटिबद्ध उधरर दांन दरों (त866«त ` | 


Lending Rates ) -की नयी 


योः लूः 
पुनः 2 जनवरी, ]963 से रिजव ब ते फे नगयी । 


964 ई० में 5 प्रतिशत कर दिया । 


र नीति के अनुसार अनुसुचित बँक 


'बौक ने अपनी बँकदर _ | 
| प्रतिशत तथा सितम्बर | 
I963 ई० | 

क जमा ( Statutory Deposits) का. पु 
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` 75 प्रतिशत भाग तक बैंक-दर पर रिजवं बैंक से उधार 


ले सकता है। इससे अधिक 75 प्रतिशत तक उधार लेने 
के लिए उसे .बैंक-दर से ! प्रतिशत अंधिक दर 


, पर ब्याज चुकाना पड़ता है। -यदि अनुसुचित बैंकों द्वारा ' 


प्राप्त ऋण की रकम आधारभूत कोटा (B2sic पu०t2) 
के ।50 प्रतिशत से अधिक हो जाय तो- इस अतिरिक्त 
ऋण की रकम के-लिए बैंक-दर से !्रप्रतिशत से अधिक 
ब्याज चकाना पड़ता है। इस प्रकार अनुसूचित बैंकों 


., को उधार देने के लिए हिज वैंक की विभिन्न दरे कर 


दी गयीं । पुनः ।7 फरवरी, 965 ई० को रिजर्व वैंक ने 
अपनी बैंक-दर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया । फरवरी, 
97! में रिजर्व बैंक ने अपने बैंक-दर को 5 प्रतिशत से 
बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया । आगे चलकर, मई !973 में, 


देश में मुद्रा-स्फीति के बढ़ते हुए दवाव को रोकने के लिए . 


चैंक-दर को 6. प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत तथा 
जुलाई, !974 में 9 प्रतिशत कर दिया गया है । 


इस प्रकार यह कहा, जा सकता है कि रिजर्व बैंक 


` झॉफ इण्डिया की बैंक-दर का साख-नियंत्रण के उद्देश्य से . 
. पुन: सन्‌ 95] ई० के वाद प्रयोग किया जाने लगा- है 


तथा इसमें पर्याप्त सफलता भी मिली है ।* 


(7) खुले बाजार. को क्षियाएँ ( 0ए०॥ Market’ 


Operations ) :--केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर नीति को- 
अधिक प्रभावपूर्णं बनाने के लिए खुले वाजार की नीति 
को अपनाते हैं। खले बाजार की नीति का अर्थे केन्द्रीय 
वैंक द्वारा मुद्रा-बाजार में .सरकारी' प्रतिभूतियों तथा 


_ प्रथम श्रेणी के विलों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों का साख-नियन्त्रण 


के उद्देश्य से ऋय-विक्रय है । _ रिजवं बैंक को भी अन्य 
केन्द्रीय बैंकों की तरह खुले वाजार -की ` क्रियाओं का 
अधिकार दिया गया है ताकि वह भी इस नीति द्वारा 


अपनी बौक-दर नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बना सके । . 


. 


गत वर्षों में सदस्य बैंक आवश्यकता के. समय रिजवं बैंक 
को असीमित मात्ना में सरकारी प्रतिभूतियाँ (G0४. Sec: 
०7१७७) बेचकर धन प्राप्त कर लिया करते थे जिससे 


. साख का प्रसार हो जाया करता था । परन्तु 95! ई० 


में रिजर्व-बैंक ने अपनी इस नीति में भी परिवर्तन कर 
दिया और यह: घोषणा कर दी कि वह. बक की सामयिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अतिभूतियों 
अथवा ऋण-पत्र नहीं खरीदेगा वरन्‌ वह नकःदर पर 
स्वीकृत ऋण-पत्नों के आधार प्र ही केवल नण देगा । 
रिजर्ध. बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की नीति में 
इस परिवतँन से निम्नलिखित लाभ हुए--(क) वैकःदर 


पहले' की अपेक्षा अधिक प्रभावपुर्ण हो गया, (ख) मुद्रा- 
-की पूर्ति. में लोच आ गयी; क्योंकि व्यस्त व्यावसायिक' 


काल में बैंक ऋण-पत्नों, के आधार पर रिजव बैंक से 
ऋण ले लेते हैं और इस प्रकार की दशाओं का अन्त हो 
जाने पर ये रिजवं बैंक को ऋण की राशि लौटा देते हैं 
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‘ ations in the Cash Reserve Ratio ) 


और अपने ऋण-पत्र बाविस कर लेते. हैं; तथा (गर) इस 
नीति से रिजवं बैंक का देश की विभिन्न चैंकिंग संस्थाओं 
पर संप्रभावित नियन्त्रण: स्थापित हो गया है । 


परन्तु, रिजर्व बैक की उक्त नीतिं के निम्नलिखित ४ 
दोष भी हैँ :-(अ) खुले वाजार. की क्रियाओं का गुप्त ' 
रहना अनिवार्य है, परन्तु रिजर्व बंक.की उपरोक्त नीति 
से ये क्रियाएँ अब गुप्त नहीं रह सकती हैं। (आ) जब 
रिजर्व वैक ऋण-पत्नों का स्वयं क्रय-विक्रय करता था, 
उस समय ऋण-पत्नों के मूल्य में बहुत स्थिरता रहती थी, 
परस्तु रिजर्व बैक की मुद्रा'नीति के परिवितँनों से अव 
ऋण-पत्नों का मूल्य भी बहुत कम हो गया। यह .स्पष्ट | 
है कि. सरकारी ऋण-पत्तों के मूल्य में इस प्रकार का 
परिवर्तन सर्वथा अनुचित ही है। (इ) उक्त परिवर्तित 
नीति वौंकों के लिए अत्यधिक महँगी, असुविधाजनक 
तथा कष्टदायक म्रिद्ध होने लगी । अतः सम्भव है कि इस 
प्रकार की नीति,से देश में एक सुसंगठित मुद्रा-वाजार 
के विकास में वाधा पड़े । Ee 


फिर भी, रिजवे वौंक खुले वाजारं की क्रियाओं का 
बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है तथा ।970-7] में इस- 
नीति के अन्तर्गत 84- करोड़ रुपये -की प्रतिभूतियों का 
विक्रय किया गया था।. पे " 


(६) नकद कोबों के अनुपात सें परिबर्तन ( ५४ाएं- 
:—अन्य 
केन्द्रीय :बौकों की तरह रिजर्व बक को भी देश के 
विभिन्न वौकों की .जमाराशि' पर नियन्त्रण करने का 
अंधिडार है। !934 ई० के रिंजवे बँक ऑफ इण्डिया 
ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बौक ( Scheduled ` 
Ban ) को अपनी मांगं जमा -Demand Liabilities) 
का 5% और स्थायी जमा ( Time Liabilities ) का 
2% रिजर्व बैक के पास जमा करना पड़ता था 


` अब तो ।949 ई० के बँ किंग कम्पनीज ऐक्ट के अनुसार 


अन्य प्रकार के बँकों को भी रिजवें बंक अथवा अपने 
पास उक्त प्रतिशत में नकदःजमा रखनी पड़ती है ताकि 
देश में साख का केवल उचित मात्रा में ही निर्माण हो 
सके । परन्तु आलोचकों का यह मत है कि उक्त व्यवस्था - 


` में चोकि बैकों का रिजर्व बाक के पास या स्वयं 'बँकों 


के पास नकद कोष समस्त दायित्वों का एक निश्चित | 

प्रतिशत के रूप में रहता है, इसलिए रिजवें बैक द्वारो _ 
नकद कोष में परिवर्तेन के डारः साख-नियन्त्ण की नीति 
अधिक प्रभावशाली एवं सफल नहीं हो सकी है। इसका 
कारण स्पष्ठ है । देश को बेकिंग संस्थाएं अपने.शेष | 
धन से ही पर्याप्त मात्रा में साख-निर्माण का कायं कर ` 
लेती हैं और उन्हें इस काये. को करने के लिए रिजवें बैक ' 
पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ता \ 


` ` -किसी मामले में सलाह दे सकता है। यह किसी भी बँक . बुलायी जिसमें उ 


~ 
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उकद कोष के अनुपात में परिवर्तन को अधिक का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया. है। उदाहरण के 
प्रशावपूर्ण बनाने के लिए ।956 ई० में रिजवं बँक लिए, मई से सितम्बर !956 ई० के वीच रिजर्व बाक ने 
अधिनियम भें संशोधन हुआ जिसके अनुसार रिजर्व वैक धान तथा चावल पर अग्रिम को कम करने के सम्बन्ध में 
को अनुसूचित बकों के नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन ` बहुत-सारे आदेश दिये-। ` तबं से समय-समय पर रिजर्व 
करने की शक्ति प्रदान की गयी॥ इस अधिनियम के बंक इस सम्बन्ध में अवश्यक आदेश जारी करते रहता 
अनुसार रिजवे वौक को अनुसूचित बौकों के नकद कोष के है। यद्यपि रिजवं-वंक को अनुसूचित तथा असूचित दोनों 
अनुपात में चालू जमा (0०३7५ D305) के सम्बन्ध प्रकार के बंक की साख-सम्बन्धी क्रियाओं के नियमन 
सें 6 प्रतिशत से 20 प्रतिशन तरु तथा स्थायी जमा का अधिकार प्राप्त है, फिर भी, शासन-सम्बर्धी कठिना- 
( Time D०६६ ) के 2 प्रतिशत से 8.प्रतिशत तक इयों के कारण अभी तक बंक ने. केवल अनुसूचित बौकों 
` करने का अधिकार दिया गया । को ही इस आशय के आदेश दिये हैं । र 
पुनः रिजवं बैक ऑफ इण्डिया संशोधित अधिनियम ' . जा : 
962 ई० के अनुसार, जो ।5 सितम्बर, !962 ई० से - (४) साख की रेशनिग (Rationing of Credit) :— 
लागू है, अनुसूचित बौकों को अपने सभी प्रकार के जमा स्‌ /949 ई के बँकिंग कम्पनी अधिनियम द्वारा 
. दायित्व का 3 प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में रिजव वे के को यह अधिकार मिल गया है कि वह देश-हित में 
चौक के पास जमा करना अनिवार्य बना दिया गया। समस्त वंकों की अथवा किसी एक वैक की ऋण- | 
` रिज बैक आवश्यकतः्नुसार इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत पीति निर्धारित कर सकता है और इस प्रकार निर्धा- . | 
तङ कर सकता है | मुद्रा-स्फीति के बढ़ते हुए दबाव को रित नीति का पालन सव बैँकों अथवा सम्वन्धित 
रोकने के लिए जून, ।973 ई० से न्यूनतम जमा की रकम सेस्थाओं को करना पड़ता है। इतना ही नहीं, रिजर्व 
को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वे दि हग TS है कि वह अस्य वँकों को | 
Rr प्रर आदश द सकता हुं कि वल अमुक कार्यों के लिए ह | 
साख-नियंत्रण के गुणात्मक तथा प्रत्यक्ष तरीके ऋण अमुक व्याज की दंर पर दे । कि वौ किग संस्थाओं | 
(Selective and Direct Methods of को रिअवे वौक के इन आदेशों का. पालन पूर्णतया करना 
Credit Control) | ` पड़ता है, इसलिए, रिजर्व बैक. की साख को रंशमिंग 
साखःतियत्तण के उपरोक्त तीनों सामान्य अथवा £९ पाख निऽन्त्ण की नीति अत्यधिक प्रभावपुर्ण एवं 
परिमाणात्मक तरीकों ( G6९] or Qantitati५७. रही है । 
meth०dऽ ) के. अतिरिक्त रिजर्वं बैक अधिक प्रत्यक्ष 
अथवा गुणात्मक नियन्त्रण के निम्नलिखित तरीकों को ds of Publicity and Moro] P७०३500) :--चकि 


भी कार्य में लाता है :-- रिज वैक का देश की ब | 
& दे 2 मर So वकिंग संस्थाओं से अभी तक 

(77) प्रत्यक्ष कार्यदाही ( Direc! A०६० ) : हुत अधिक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका है, 

| 

। 


\ 
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(४) प्रचार तथा नैतिक दवाव की. नीति (Metho- 


| न = इसलिए वह प्रचार द्वारा साख-नियन्त्ण 
नीति सन्‌. 7949 ई० के वौ क्िग कम्पनीज अधिनियम के ` नहीं र साख-नियन्त्रण की नीति को 
पारित हो जाने पर कुछ प्रभावपूणं हो सकी है । इस अधि- तिका प्रभाज है, पर्देशी विग संस्थाओं पर अपना 


तिक प्रभाव डालने में थोड़ा बहुत 


नियम के द्वारा रिजवं बौक को बौकिंग कम्पीज के और सरेल अवश्य हुआ है 


* वह इस नीति द्वारा ही बौकों के अनेक दोषों 
कर मल के स्तर षों को दूर 
द अव यहु बं क किसी भी बं क को विशेष प्रकार के लेन- समे के अवमत्य क ए रिजन ब PS 
करने से रोक सकता है। यह किसी भी बक को ने देश के सभी प्रमुख. ब कों के प्रतिनिधियों की कर बम 
| रीण करके उसे अपना निरीक्षण सम्बन्धी प्रति- क्रियाओं के ra तर अथवा फाटका की 
गज सकता हे तया उप्र पर विचार करने के लिए अनुरोध किया। उसका परिणामः बहत ही. उ का 
र हु 65775 अ ६ जग. ` 
पो को सुधारने के . सभी बँकों को पत्र द्वारा अपने अपने बो मे कमी | 


क अत्यक्ष कार्यवाही द्वारा भी साख का नियन्त्रण : बं को को संमय-संभय पर समझा- 

a Se ; बुझाकर प्रभाव डालने: करता [ना 

966 ई० से बंक ने अपने इस अधिकार अभी तक पर्याप्त र तिल पी क 
EO eS गयी है। . 


w ; 3 t 
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` इसे प्रकार साख-नियन्त्रण के लिए रिजव बैंक उपरोक्त सभी तरीकों को काभ में लाता है। निम्नांकित तालिका 
हारा ये तरीके अत्यधिक स्पष्ट हो जाते हैं :- ; ः 


~ 


_ साख-नियन्त्रण के तरीके 


परिमाणात्मक नियंत्रण के तरोके 
| | HR 0 8 
| I | 


बैंक-दर (नवम्बर, खुले बाजार ' नकद कोष के 
]95] ई० तक की क्रिप्राएँ अनुपात में 
3 प्रतिशत, इसके. (विशेष रूप -परिवत्तेन-- 
बाद साढ़े तीन' से ।95 956 ई० 
प्रतिशत तथा ई. के वाद ` के संशोधन के 
जुलाई, ।974 ई० प्रयोग में अनुसार इस 
में बढ़ाकर नौ प्रति- . लायी गयी है) सम्बन्ध में 
शत किय! गया) बैंक को वहुत 
” ही विस्तृत 
अधिकार प्राप्त 
हुए हैं) 


रिजव बक ऑफ इश्डिथा को साज-निय॑न्त्रण की 


नीति के अप्रभावपुर्ण होने के कारण (Causes of the 
* ineffectiveness 
' of the Reserve Bank of Indis):—उ्त विवरण से 


of ths Credit-Control policy 


यह स्पष्ट है कि रिजवे वंक के पास. साख-नियन्त्रण के 
बहुत-से साधन हैं, परन्तु अनुभव से यही`-पता चलता हे 
कि इतने अधिक साधनों के होते हुए भी रिजवं बंक देश में 
-साख एवं मुद्रा के नियन्त्रण में बहुत अधिक सफल नहीं 
हो पाया है। इसके निम्नांकित प्रधान कारण हैं :-- 
(क) एक सुविकसित बिल बाजार को अभाव:- 


देश में अभी तक एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित मुद्रा- ` 


'वाजार तथा बिल-बाजार का अभाव है जिससे साख- 


नियन्त्रण के उद्देश्य से रिजवं बैक की बंक-दर की नीति - 
' प्रभावपूर्ण नहीं हो पायी है।' 

(ख) देश के आथिक ढाँचे में छोच न का अ पा 

, द्वेश में श्रमिकों की मजदूरी तथा “वस्तुओं के मूल्यों के ' 

.. सम्बन्ध में अनेर नियन्त्रण पाये जाते हैं जिनके परिणाम- 


स्वरूप देश का. आथिक ढाँचा लोचदार .नहीं रह जाता है। 
ऐसी स्थिति में रिजवं बैक की कोई भी साख-नियन्त्षेण- 
नीति बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकती है। ` र 

(ग) स्ववेशी बेकिए-व्यवस्था पर रिजर्व बंक के 


- नियन्त्रण का अभाव :-रिजर्व बँक अभी तक देशी बंकों 
, पर किसी प्रकार का निय्न्त्रम नहीं स्थापित कर सका है। 


इस प्रकार चूँकि रिजर्व बेक का भारतीय मुद्रा-वाजार कें 
एक बहुत ही. महत्त्वपूर्ण अंग पर कोई नियन्त्रण नहीं हो 


| 
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गुणात्मक नियन्त्रण के तरीके 


0 न et eS | 
| | | 


साख की रंशनिंग 


प्रत्येक्ष कार्य- नँतिक 
वाही (956 . (949 ई ` दवाव | 
ई०सेइस . के ऐक्ट के द्वारा . (सर्वप्रथम 
शक्ति का वैंक को यह सितम्बर, 
प्रयोग प्रारम्भ अधिकार प्राप्त 7949 में 
किया गया है) है) प्रयोग 
किया गया) 


पाया है, इसलिए, यह अपनी साख एव मुद्रा-नीति के 


. संचालन में बहुत अधिक सफल नहीं हो सका है - 


(घ) व्यावसायिक बेंकों के पास नकद कोष का 
बाहुल्य :--भारत में द्वितीय युद्धोत्तर काल में अत्यधिक - 
मुद्रा-प्रसार के कारण बं कों के पास बहुत अधिक माता में 
नकद मुद्रा जमा हो गयी। इससे समस्त दायित्वों का एक 
निश्चित प्रतिशत रिजंवं वं क के पास या अपने पास नकद | 


` के रूप में रखने के वाद भी इनके पास इतनी रकम रह 


जाती है कि साख-भूजन' के लिए उन्हें रिजर्व बँक पर 
आश्रित नहीं रहना पड़ता है। | : 
इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के साख-नियंत्नण 
की नीति अभी तक मुख्यतः अप्रभावपूणं ही रही है। 
(6) अन्य केन्द्रीय बेकिंग सम्वन्धी कार्य :-रिजव 
बँक केन्द्रीय व किंग सम्बन्धी - कुछ अन्य कार्यं भी करता 


- है, जो निम्न प्रकार के हैं: - 


(अ) कृषि बित्त-व्यवस्था :-आरम्भ से ही रिजवं 
बैक ने कृषि-कार्यों के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने 
के सिए कृषि-साख विभाग की स्थापना कर दी थी । इस 
विभाग के निम्न कार्यो निर्धारित किये गये हैं :-(क) 
कृषि साख से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अनुसंधान 
करना, (ख) कृषि-साख के सम्बन्ध में रिजवे बक, राज्य 
सहकारी बैक एवं अन्य बाँकों की क्रियाओं में समन्वय 


. स्थापित करना ह १ इसकी सविस्तार व्याख्या आंगे | 
चलकर रिजवे बंक एव कृषि-साख नामक खंड के अंतगत 


की गयी है। 


a Ss 


न >> Ne 
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(ब) ओद्योगिक वित्त-व्यवस्था :-इसी प्रकार ओद्यो- 

. गिक साख प्रदान करनेवाली विभिन्न-संस्थाओं की स्थापना 
में भी रिजवें बैक सक्रिय सहयोग प्रदान करता है.। इ”में 
ओद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम तथा 
ओद्योगिक बिकास बैक आदि. उल्लेखनीय हैं । 


. (स) बॉ किग-सस्बन्धी प्रशिक्षण :-बौकिंग-सम्वन्धी 
प्रशिक्षण की सुविधा के लिए रिजवं बौक़ ने ।954 ई०-में 
एक बौकिग ट्रेनिग कॉलेज की स्थापना की है जहाँ विभिन्न 
चेकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 


(द) अथक सुचनाएँ और आंकड़ें एकत्र करना एवं 
उन्हें प्रकाशित करना :-रिजर्वे बंक का एक महत्त्ववृूण 


कार्य मुद्रा, साखं, कृषि-उत्पादन, लाभांश, व्याज की दरें . 


एवं मुद्रा-वाजार आदि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में 

` अनुसंधान करना, आँकड़ों को संग्रह करना और- उन्हें 

. प्रकाशित करना है। यह कार्ये वक के शोध एवं 
) सांख्यिकी विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है । 


(य) समाझोधन गृह का कारये:-रिजरवं बंक :देश का _ 


` केन्द्रीय बेक होने के कारण सदस्य वेकों के लिए समा- 
शोधन-गृह का कार्य भी सम्पन्न करता है । 


(इ) मुद्रा कास्थ।नान्तरण ;-रिजवं वैक मुद्रा और 


कोष को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का कार्य भी - 


सम्पन्त करता है ।. ` 
(7) सावारण बेंकिग-सम्बन्धी कार्य (007727y 
_ Banking Functions,of the Reserve Bank) :-- 
` रिजर्व वंक के साधारण व किग-सम्बन्धी - कार्य 
. ` निम्नांकित हैं :-- - a - 
(3) जमा स्वीकार करना :-रिजवं वैक केन्द्रीय, 


प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारी, पोटे ट्रस्ट एवं. अन्य व॑ कों. ' 


` तथा व्यक्तियों से बिना व्याज निक्षेप (6705/£) स्वीकार 
करता है, किन्तु यह निजी व्यक्तियों का जमा स्वीकार 
नहीं करता । | Ce 

. ` () व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों का क्य-विफ्रय 
' करना :-रिजव वंक भारत में भुगतान किये जानेवाले 
व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्नों को 
 खरीदता, वेचता तथां पुनः कटौती भी करता है, बशतें 

` किये विल 90 दिन से अधिक की न्‌ हों । 
__ (77) कृषि-बिलों का कय-विक्रम :-यह बैक भारत 
हा होनेवाले अधिक-से-अधिक ।5 महीनों की 
अवधि के कृषि-बिलों का क्रय-विक्रय एवं पुनः कटौती 


i500u7£) करता है। ` 


४ ` ` ` भारतीय अथंशास्तै 


चाँदी आदि की जमानत पर दिया जाता है, किन्तुं यहु 
निजी व्यक्तियों को ऋण नहीं प्रदान करता । [ 
(४) विदेशो प्रतिभूतियों का फ्रय-विक्रय-रिजवं 
बैक भारत के बाहेर अन्य देशों की उन प्रतिभूतियों का 
क्रय-विक्रम.कर सकता है जिसका भुगतान खरीदने की 
तारीख से ।0 वर्षों के अन्दर हो जाता है। ` : 
(४।) सूल्यवांन धातुओं का कप-विक्रय :--रिजर्व 
बौक सोने, चाँदी व सोने के सिक्कों के क्रय-विक्रय का 
कार्यं भी करता है। ।978 में सरकार की नीति के अनु- 
सार रिजवं नैंक पन्द्रह दित में एक बार सोने की निलॉमी 
करता था। 


(४) अन्य देशों के बंकों से व्यवहार :-रिजवं बैक 
'अपने काये को सुचारु ख्प से चलाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय 
मुद्रा कोष (]..F.) के सदस्य राष्ट्रों के केन्द्रीय. बे को के 
साथ खाता खोल सकता है, उनसे एजेन्सी का सम्बन्ध 
'बना सकता है, उनके एजेन्ट के रूप में कार्य कर सकता है 

तथा अन्तर्राष्ट्रीय बं क से लेन-देन कर सकता है। 


रिजवं बेंक एवं कृषि-साख 
(Reserve Bank and the Agricultural Credit) 


रिजवे बँक का एक प्रमुख कार्य कृषि-साख कीः 
समुचित व्यवस्था करना है । इस उद्देश्य से ही बैक का 
एक पृथक कृषि-साख विभाग (Agricultural Credit 
Department) है। प्रारम्भ में रिजवं बैक के इस विभाग 
का कायं केवल कुछ विवरणों के प्रकाशन-मात्र तक 
ही सीमित था । इसलिए, इसकी बहुत कड़ी आलोचना की 
गयी, लेकिन पिछले दस वर्षों में बैक ने इस. कमी को. दर 
“करने का प्रयत्न किया है। कृषि-साख विभाग के साधारणः 
तया निम्नां कित प्रधान कारय हैं :-- | ह 


`. ` (2) इसका सर्वप्रथम कार्य कृषि-साख सम्बन्धी प्रश्नों 


` का अध्ययन करना तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना है। 


(2) हितीयतः यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं 


प्रादेशिक सहकारी बँकों को कृषि-साख के विकास के 


सम्बन्ध में उचित परामशे देता है। - 
(3) तृतीयतः, रिजवं बै क प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं 
को ग्रहणीय भ्रतिभूतियों एवं प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा: 


= 
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ररिजवं नैंक आँफ इण्डिया र 


` लिए.!6 करोड़ रुपये का ऋण व्या था । कृषि-साख की 
समुचित व्यवस्था के लिए रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट 
95] तथा 7955 ई में संशोधन किये गये । [94 9-50 में 
- ग्रामीण बैंकिंग जाँच-समिति की सिफारिश के आधार पर 
बिलों की परिपक्वता का समय 9 महीने से बढ़ाकर 5 महीने 
- तक कर दिया गया तथा सहकारी संस्थाओं से कम व्याज 
की दर ली जाने लगी । ।956 ई० में रिजव्रं बैंक ऑफ 
इण्डिया एक्ट के संशोधन का एक मात्र उद्दे श्य-कृषि-साख 
का विस्तार ही था । इस संशोधन के फलस्वरूप रिजवं 


- वैक कृषि-कार्यं के लिए ।5 महीने से 5 वषं. तक की अवघि - 


के लिए 5 करोड़ रुपये तक का ऋण दे सकता है। राज्य 
सरकार, सहकारी समितियों तंथा बैंकों के माध्यम से यह 
रकम कृपकों को दी जायगी जो इसे कुआँ खुदवानें,टू क्टर: 
एवं कृषि के अन्य वैज्ञानिक ओऔजार खरीदने तथा छोटे- 
मोटे वाँधों के द्वारा सिचाई की सुविधा का प्रबन्ध करने के 
लिए प्रयास करेंगे । इसके अतिरिक्त रिजवं बँक को 
सहकारी बैंको के _अधिपत्नों को पुनः बट्टा करने तथा छोटे- 
छोटे उद्योगों के उत्पादन एवं वितरण-सम्बन्धी कार्यों के 
लिए आथिक सहांयतां देने की भी अनुमति मिल गयी है। 


अखिल भारतीय ग्रामीण साख-सर्वक्षण समिति . 


(Ali India Rural Credit Survey. Committee) की 
सिफारिशों के आधार पर सन्‌ ।955 ई० में रिजर्व बंक 
आफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया जिसके अनुसार 
रिजर्व बौक के अन्तर्गत कृषि-साख से सम्बन्धित निम्न- 
लिखित दो कोषों की स्थापना की गयी-- . 

(क) पहला कोय राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) 
कोष [National Agricultural Credit (Long-Term 
Operation) Fund] है । इस कोष स्थापना 3 
फरवरी, ।956 ई० को हुई थी । इस कोष में सरकार ने 
प्रारम्भ में 0 करोड़ रुपये जमा के रूप में दिये और 
अगले 5 वर्षों तक रिजर्व बैक इस कोष में 5 करोड़ रुपये: 
` प्रतिवर्ष जमा करने को था। इस प्रकार से 960-6] ई० 

तक इस कोष में 35-करोड़ रुपये हो जाने की आशा थी। 
इस कोष की स्थापता निम्नलिखित स से की गयी 
है--() इस कोष में सें . राज्य सरकार को सहकारी 
साख-संस्थाओं. की हिस्सा पूंजी में लगाने के लिए 20 
वर्षों तक की. अवधि के लिए ऋण दिया क ( र 
, स कोष में राज्यं सहकारी बँकों को कृषि-का 
स से 5 वर्ष की अवधि तंक के लिए मध्य- 
` कालीन ऋण देने की व्यवस्था - है, तथा. (i ii) इसमें 
से भूमि-बन्ध्रक बंकों को 20 वर्षो तक-के लिए दीघेकालीन 
` ऋण दिया जायगा | जून, -।972 तक इस कोष के पास 
. कुल 209 करोड़ रुपये की रकम जमा हो गयी .थी । 


(ख) इसरा कोष राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायिस्व) 


. कोष [\2ti0na! Agricultural Credit Stabilization), 


७०१] है जिसकी स्थापना 30 जून, 956 ई० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 5§ 
को हुई थो । इस कोष में रिजवं -वोक प्रतिवर्ष | करोड़ 
रुपया जमा करेगा। इस कोष की रकम में से राज्य-. 
सहकारी वं कों को ।5 महीने से लेकर .5 वर्ष तक के लिए 


मध्यकालीन कर्जे दिया जायगा । जून 972 तक इस कोष 
में 45 करोड़ रुपये की रकम जमा हो गयी थी । 


इससे यह स्पष्ट है कि रिजवं बँक कृषि-साख सम्बन्धी . 


समस्याओं के .समाधान के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील हैं । 
इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में कृपि-साख की व्यवस्था ` 
में उत्तरोत्तर सुधार होते जा रहा है। रिजवं वंक की कृषिः 
साख सम्बन्धी नीति_के सम्बन्ध में दो वातं महत्त्वपूर्ण 
'हैं:-सर्वप्रथम तो अवतक रिजवं वंक ने कृषि को केवल 
अल्पकालीन ऋण ही प्रदान किया हैँ। वास्तव में, वंधानिक 
रूप में मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख रिजबं वेक के 
क्षेत्र से परे हैं। किन्तु भूमि-विकास वं कों के ऋण-पत्रों 
को खरीद कर यह परोक्ष रूप से दीघंकालीन साख प्रदान 
करने में सहायता प्रदान करता है । दुसरा, यह है कि अभी 
तक रिजरवे वंक द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं का 

रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र तथा क 

जैसे राज्यों में ही, जहाँ पर सहकारिता आन्दोलन का 
विकास हुआ है, पूर्ण रूप से प्रयोग किय जा सका है। 
'अन्य राज्यों में अभी तक रिजवं बंक की गारंटी पर कृषि- 
साख प्रदान की जाती है। इससे स्पष्ट है कि कृषि-साख 
सम्बन्धी सहायता को प्राप्त करने के लिए सहकारिता 
आन्दोलनःका विकास अनिवायं है । इतना ही नहीं रिजर्व . 
बैक ने कृषि पुनवित्त निगम की स्थापना में भी सहयोग 
प्रदान\किया हूँ। : | न्‍ 


` रिजव बेक एवं औद्योगिक वित्त. 
ड (Reserve Bank and Industrial Finance) _ 
रिजवं बैक आजकल देश में औद्योगिक संस्थानों को 
वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी महत्त्वपूर्णे सहयोग. 
प्रदान कर रहा है। इस उद्देश्य से ।957 ई० में एक 
औद्योगिक वित्त-विभाग (Industrial Finance Depart- 
ment) की स्थापना की गयी । हमारे, देश भें पू'जी 


का अभाव है:जिससे द्रतगति से औद्योगीकरण के कार्य में _' 


निस्सन्देह कठिनाई उपस्थित होती हैं। अतः ओद्योगीकरंण . 
की आवश्यकताओं को देखते हुए देश में उद्योग-घन्धों को 
दीघं एवं मध्य-कालीन कर्ज प्रदान करनेवाली संस्थाओं की 
स्थाषना अन्निवायं हो जाती है। इस उद्देश्य से रिजवं बेक 


ने इस प्रकार की बहुत-सी संस्थाओं की स्थापना में महत्त्व- - 
पूर्ण सहयोग प्रदान किया है जिनमें औद्योगिक वित्त " 


निगम (ाndustrial Finance Corporation), रज्य 
वित्तीय निगम (State Financial Corporations) 
तथा औद्योगिक विकास बैक (industrial Development 
B27) इत्यादि प्रमुख हैं । बंक ने इन संस्थाओं को हिस्सा- 


पूजी का एक अंश प्रदान किया है तथा वह इन्हें आवश्य- -_ 


5 ५ 
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कतानुसार उधार की सुविधा भी प्रदान करता है। ल 
उद्योगों को ऋण एवं सहायता प्रदान करने के लिए रिजवं 
बेक ने सरकार की ओर से जुलाई, ।960 ई० से एक 
प्रत्याभूति योजना (Gएarantee ऽ०॥७०९) चालू की है 
जिसके अन्तर्गत यह एक निर्धारित मात्रा तक अन्य वौकों 
द्वारा लघु उद्योगों .को दिये गये ऋणों के भुगतान की 
गारंटी लेती है। पहले यह योजना केवल 22 जिलों में 
लागू को गयी थी, किन्तु वत्त॑मान'समय में यह सर्वत्र लागू 
है । इसके अन्तर्गत एपेक्स सहकारी चकों (87०७ 00- 
operative Banks).द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये संभी 
प्रकार के अग्रिम भी आते हैं। इस प्रकार रजवे बाँक 
ˆ ओद्योगिक साख के क्षेत्र में भी आजकल महत्त्वपूर्ण कार्य 

कर रहा है। - कर 


«देश के आथिक विकास के साथ-प्ताथ रिजर्व बैक 
के कार्यों की सीमा भी बढ़तो जा रही है । यह वैक आज- 

, कल बहुत प्रकार के विकास सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन 
कर रहा है। साख-व्यवस्था के नियमनः: के साथ-साथ 
रिजवे बंक आज देश में एक ऐसी बौकिंग व्यवस्था के 

- विक्रास में लीन है. जो वाणिज्य-व्यवप्ताय, के अतिरिक्त 
कृषि एवं उद्योग-धन्धों के विकास में भी समुचित सहयोग 
प्रदान कर सके । इस उद श्य की पूर्ति में यह पर्याप्त सफल 
-भीरहा है | साथ ही, यहं सरकार को .आथिक् एवं 
वित्तीय मामलों 'में पंराभर्श भी देता है। वौक के इस 
कार्यं का महत्त्व भी आज दिन-प्रति-दिव बढ़त! ही जा 
रहा है । इसके अतिरिक्त रिजर्व बौक व्यावसायिक बौकों, 

. सहकारी समितियों, संयुक्त पुंजी कम्पनियों तथा विदेशी 


व्यापार आउ के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र करता है तथा 


- समय-समय पर इनका प्रकाशन भी करता है। इस प्रक्रार 
रिजवे बँक के कार्यों की सीमा में उत्तरोत्तर वृद्धि होता 
जा रही है। 5 पु 

.... रिजव बेक के कार्यों का मूल्यांकन 
(87 Appraisal of the Functions of the» , 

. ‘Reserve Bank of India) 


अब हमें यह देखना है कि रिजव॑ बौक अपने उद्दोश्यों 


कर की पूर्ति में क्रहाँ तक॒ सफल रहा है? रिज़्व बैक की 


.. स्थापना अप्रैग; 935 ई0० में हुई थी। इर्सकी स्थापना 
के पूर्व देश में कोई केन्द्रीय ब के नहीं था। केन्द्रीय बैँक 
के अभाव में देश का मुद्रा-बाजार पूर्णतया: असंगठित 


` ` था तया बौकिग व्यवस्था का भी पर्याप्त विकास नहीं हो 
` पाया था। अतः रिजर्व -बँक की स्थापना से बहुत सी 


[शाएं थीं। रिज़वं बाक अबतक अपने जीवनकाल के 
न ४ 40' वर्ष पूरा कर चुका है-। ` इस अवधि में इसने 
| देश में एक दृढ़ एवं सुव्यवस्थित बँकिंग व्यव- 
'में सहयोग प्रदान किया है । रिजवं वौक 
देश में पतमुद्रा जारी करने का कार्थ 


s 
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किया है । इसने सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap Money 
?०।८) कः अनुसरण कर भारतीय उद्योग, कृषि एवं 
वाणिज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं. की पूर्ति की है। 
95] ई०-तक बक-दर 3 प्रतिशत थी।' 95! ई० में 


इसे बढ़ाकर 3# प्रतिशत कर दिया गया । पुनः 957 ` 


ई० में इसे बढ़ाका 4 प्रतिशत तथा 963 स में 4ई प्रति- 
शत कर दिया गया । मई, ।973 ई० में वौक-दर को 
बढ़ाकर 7 प्रतिशत तथा जुलाई, ।974 में 9 प्रतिशत कर 


दिया यया जो पिछले सभी, वर्षों से अधिक है। रिजर्व . 
बैँक ने देश की बं किग व्यवस्था को भी विभिन्न प्रकार . 


से सहायता प्रदान की है। बहुत-से व्यावसायिक वैकों 
को आर्थिक संकट में अन्तिम ऋणदाता (०॥०९ः ०£ 
tne Last R९०7) के रूप में सहायता प्रदान कर इसने 


उन्हें फेल होने से बचाया है। औद्योगिक वित्त-व्यवस्था * 


को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में. भी रिजवं बैक बहुत 
अधिक प्रयत्नशील रहा है। बौंक के .इन प्रयत्तों के फल- 
स्वझप ही देश में औद्योगिक वित्त निगम (4(7/2] 
Finance Corporation), राज्य वितीय निगम (Stafe- 
Financial Corporation), पुत्रवित्त निगम (Re- 
finance -Corporati0n), औद्योगिक विकास बौक 
( Industrial Development Bank ). तथा इसी 
प्रकार की अन्य संस्थाएं स्थापित हो सकी हैं | ये संस्थाएं 
उद्योग-धन्धों को दीर्घकालीन. ऋण प्रदान करती हैं। 
_कृषि-साख के सहायतार्थ. बैक का कृषि-साख-विभाग 
प्रारम्भ से ही प्रथलनशोल' रहा है, किन्तु हाल के संशोधन 
के फलस्वरूप चं क कृषि-साथ की व्यवस्था में और भी 
अधिक 'प्रयत्नशील हो गया है। रिजर्व वैक ने भारत एवं 
राज्य सरकारों के लिए सरकारी ऋण की व्यवस्था भी 
की है। अन्तर्राष्ट्रीय मुदरा-कोष.सें सम्वन्ध स्थापित कर 
वंक ने रुपये के वाह्य मूल्य को भी स्थायी बनाने का 
प्रयत्न किया है । इस प्रकार रिजर्व बैँक ने केन्द्रीय वेक 


के प्रायः सभी कार्यों को पर्याप्त सफलता के साथ सम्पन्न 


किया है । 
ह ख od के 0 की कई कारणों से आलो- 
' का जाती हू। इसके बिरुद्ध साधारणतया निम्नः 
लिखित आरोप लगाये जाते हैं: “ पे प 
„ (]) रुपये के आन्तरिक मुल्य में अस्थिरता (In- 
stability inthe internal valne of the Rupee) 
:-रिजवं वक रुपये के आन्तरिक मूल्य को स्थायी बनाने 
घर भायः असफल .रहा है। द्वितीय महायुद्ध के समय देश 
मे ह की माता में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे मूद्रा 
बा में बहुत ह्लास हुआ तंथा भूल्य-तल में पर्याप्त 
अ हुई । इसका देश की आथिक व्पवस्था पर बड़ा ही 
आर भभाव.पड़ा है, किन्तु इसके लिए हम केवल रिजर्व 
, sR पुण रूप से | 
सके लिए सरकार तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ भी 
बहुत हद तक उत्तरदायी थीं । कु Re र ; 
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उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते । ` 


(2) सुव्यवस्थित मुद्रा-बाजार एवं बिल बा. 
व मुद्रा-बाजार एवं बिल बाजार का 
सुसंगठित मुद्रा व बिल-वाजार की .स्थापना. में असफल 
. रहा है। देश में मुद्रावाजार'के समुचित विकास के लिए 

यह बाजार के विभिन्न अंगों. में यथेष्ट सहयोग नहीं उत्पन्न 
: कर सका है। अपने जीवन-काल के प्रायः 44 वर्षों के 
वाद भी यह देशी. बँकिग प्रणाली से प्रभावपूर्णं सम्बन्ध 
स्थापित करने में प्रायः असफल रहा है। इसी प्रकार 
बिलों के पुनः भुगतान ( २०-१।००८० ) की सुविधा 
प्रदान करने में भी प्रायः असफल रहा है । भारतीय मुद्रा- 
बाजार के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित ब्याज की दरों में 
भी अभी तक समानता नहीं आ पायी है। . इसी .प्रकार 
'रिजवं बँक ऑफ इण्डिया के विभिन्न प्रथत्नों के परिणाम- 
स्वरूप देश में अभी तक समुचित विल बाजार का विकास: 


रिजर्व बैंक आफ, इण्डिया 
यह-कहा जाता है कि. रिजर्व बैंक देश में एक : 


प्रदान किया है । 
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` इस प्रकार रिजर्व बैक के कायों के विरुद्ध बहुत-सारी : 
आलोचनाएँ दी जाती हैं, किन्तु इन : सारी आलोचनाओं 
के बावजूद देश में आथिक स्थायित्वं के युग का संचार 
करने में बैक ने त्रिस्सन्देह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सहयोग ' 
रिजर्व बँक ने समय-समय पर अपने 
कार्यों द्वारा देश की आथिक व्यवस्था को सुदृढ़ आधार . 
प्रदान करने का सफल प्रयासं किया है । आशा की जाती 
है कि भविष्य में देश के आथिक हित में बंक ओर अधिक 
उपयोगी कार्य .करेगा । 


निम्नांकित तालिका से रि वें. बॅंक की परि- 
सम्पत्ति एवं दायित्व का अन्दाजा लगता है- 


. रिजवं बँके का दायित्व तथा परिसम्पत्ति 


* नहीं हो पाया है।. > (करोड़ स्पये में) | 
(४ ` I96I 7966° 973 975 
(3) कृषि-साख (^४९५।०८३] Cः२१।) की समु- "` दायित्व ([।2७।६६९४) 2470 359 6905 9666 
“चित व्यवस्था का. अभाव :--रिजवं बैक के विरुद्ध यह चलनं में नोटों की मात्रा 985. 2866 5253 ` 6,96 
भी कहा जाता है कि यह देश में कृषि-साख की समुचित सरकारी जमा 06 TTT 542 
व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं कर सका है। भारत में बौकों का जमा 7lI. I04: 297 -637 
कृषि-साख भ्रदान करने के प्रमुख साधन-महाजन.तथा अन्य जमा 88 ।94 85 689 
` साहूका रकी क्रियाओं को अभी तक बक नियन्त्रित नहीं अन्य दायित्व - 22 394 98 6]4 
कर सका है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रामीण साख- परिसम्पत्ति (5९) 2470 359! 6905 9,666 
सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार .पर बक ने स्वर्ण सिक्के तथा धातु ।8 . 6 83. 83 
कृषि-साख को अधिक प्रोत्साहित करनौ प्रारम्भ कर दिया विदेशी सम्पत्ति I36 'II0 376 633 
है। किन्तु फिर भी, अब तक इस क्षेत्र में बहुत अधिक.- रुपये की प्रतिभूतियाूँ ।83 279 5,425 6,298" 
कार्यं करने की आवश्यकता है । - . .। अत्य सम्पत्ति ` 403 -.646 923 2525 
विशेष अध्ययंन-सूची 


Reserve Bank of India 


॥ 


Functions and Working. . 
* 


2, Reserve Bunk of India Reports on Currency and Finance. 
3. S.K, Basu -= . + A Survey of Contemporary Banking Trends, Chapters 
, fs ". XIIto XIV. Fe 
; 4, K.N. Ri } Monetary Policy of the Reserve Bank of India, 
& _ 
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अध्याय F599 


सेंट बेक आँफ इण्डिया 
" ( State Bank of India ) । 


` झाँडल भारतीय ग्रामीण साख-पर्वेक्षण समिति (^ 

८ India Rural Credit Survey Committee) की 

सिफारिओों के आधार पर जुलाई, ।955 ई० को इम्पी- 

रियल -बँक बॉफ - इण्डिया के राष्ट्रीयकरज द्वारा स्टेट 
बैक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। .. 


हर इभ्पी रियल बेश (7०7४ 8870) :-सन्‌ ।920 | 


६० के इम्पीरियंल बैक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार 
कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीनों प्रेसीडंसी व का को 
मिलाकर इम्पीरियल बैक ऑफ इण्डिया क्री स्थापना की 
` ग्रयी थी। भारत में आधुनिक व किंग व्यवस्था के इति- 


हास में इम्पीरियल बरक की.स्थापना का ` विशेष महत्त्व -* 
हुँ । इंसकी स्थापना के साथ हीं देश में आधुनिक बँकिग 
पद्धति का भी आविर्भाव हुआ । . इसकी अधिकृत पूजी 
2.]5 करोड़ रुपये तथा परिदत्त पूजी .5-75 करोड़ रुपये: ` 
थी यद्यपि यह एक व्यावसायिक वैक था तथापि रिजवं ` 


` सभी कार्यों को सम्पन्न करता था । यहु केन्द्रीय एवं राज्य ` 


* बँक ऑफ इण्डिया की स्थापना के पूर्व यह केतत्रीप “बैक. 


के बहुत-सांरे कार्यो का भी सम्प/दन करता था । * 
._इम्पोरियल बेंक.क्या प्रबन्य--इम्पीरियल बौंक ऐक्ट 
के अनुसार इसका प्रवन्ध एक केन्ट्रीयः संचालन "मण्डल 
द्वारा किया जाता था । इसमें 6 सदस्य थे। केन्द्रीय 
_ 'संचालन-मण्डल के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास 
में तीन स्थानीय बोर्ड कार्ये करते थे। केन्द्रीय मण्डल ही 

* बेक की नीति निर्धारित करता था। ie 5 


` . 'रिजवं वाक की स्थापना के पूर्व इम्पीरियल बौक ही 

. देश में केन्रीय बँक के प्रायः सभी कार्यों को करता था।ः 
इस प्रकार आरम्भ में इसका कार्य दोहरा था। देश .के 
केन्द्रीय वँ कृ के रूप में यह सरकारी कोष: अंमा करता था, 

: सरकारी ऋणों की व्यवस्था करता था, ब॑कों के बँक के 
रूप में कार्य करता था तथा कोषों कें एक स्थान सें दूसरे 
स्थान में हस्तांतरण का कार्य भी करता था । साथ ही, एक 

` साधरण हिस्सेदारों र 


' किन्तु सन्‌ ।935 में रिजवं वेक की -स्थापना के पश्चात्‌ 
 ,इम्पीरियल वौक के केन्द्रीय बं किंग-सम्बन्धी कार्यो को 
ह कर दिया गया तथा इसके दूसरे कार्यों पर से. भी 

हटा लिये गये। इसके बाद यह केन्द्रीय बौक के 


द आ {के बंक के रूप में यह व्यावसायिक : 
`, बकः प्राय: सभी कार्यो को भी सम्पन्न करतां था, - 


“की अधिकांश पूजी विदेशियों के हाथ में थी। 
, इसका प्रबन्ध भी विदेशियों के हाथ में हीथा जिससे वे 


ye 


, जहाँ पर 


निधि के रूप में इम्पीरियल बौक वे ट्रीय _बँकिग-सम्वन्धी 


सरकारों का जमा प्राप्त करता था और उनपर किसी 
प्रकार . का ब्याज नहीं चुकाता थां.। इभ्पीरियल बैक 
सार्वजनिक ऋण, का प्रबन्ध करता, समाशोधन गृह का 


कार्य करता तथा एक जगह से दूसरी जगह सरकारी रकम . 


को भेजने का भी कार्य करता था। - 


` इम्पीरियल वक व्यावसायिक बैक के सामान्य कार्यों * 
को भी करता था।. वास्तव में, अपने कार्यकाल में यह. 


देश का सवपे बड़ा व्यावसायिक वैक था। : 
इन सभी सेवाओं के उपरांत भी इम्पीरियल बैक 


: की निरन्तर आलोचना होतो रही। इशके निम्नांकित 


कारण थे :-- ` 


हाथ में वंक का प्रवन्ध. होने के कारण भारतीय व्यवसायी 
फर्मो को यह उतनी झुविधाः नहीं प्रदान करता था जितना 
'कि यूरोपियन फर्मों को । साथ ही, यह भारत में विदेशी 
हितों का समर्थक भी था और भारत के निवासियों को 
वँ क व्यवस्था में उच्च शिक्षा नहीं प्रद!न करता. धा । 


- (2) विदेशियों. का आधिपत्य :-इस्पी रियल बँक 


.भारतीय हितों कीं उपेक्षा करते थे ।: 


(3) चाखा-सम्बन्धी, नौति अुटिपूर्ण थो :_इम्पी रियल 
बंक ने अंपनी सा उन्हीं प में स्थापित की थीं. 
अन्य बं कों की शाखाएं पहले से थीं 

भारतीय बौकों से Co पति 


करता था। 


व विकास में यह सक्रिय सहयोग नहीं प्रदान करं सका । | 


में कार्य करने लगा । केन्द्रीय बक के प्रति. | या इन्हीं सव कारणों से इस बंक के राष्ट्रीयकरण की 


५ 


उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । फलस्वरूप, अखिल भारतीय 
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` (]) भारतीय हितों को उपेक्षा :-युरोपियनों के 


अतएव, | 


टेट बैक ऑफ इ तें पर धन के स्थानांतरण 
स्टेट बैक ऑफ इंडिया सस्ती दरा पर धन के स्थान 
का च्चा भी प्रदान'करता है। इससे देश की बेकिग- _ 


dit Survey Committee) की सिफारिशों के आधार 
पर इम्पीरियल बंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा. । 

जुलाई, ।955 ई० को स्टेट बेक ऑफ इण्डिया की स्थापना 
हुई । इसके फलस्वरूप इस्पीरियल बैक की समस्त भारत: 
स्थित सम्पत्ति एबं दायित्व स्टेट बँक के नाम से हस्तांतरित 


कर दिये गये । इस. बेक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य 
. देश की विभिन्न बँकिग संस्थाओं .तथा सहकारी वौकों को 


सहायता पहुँचाना एवं सरकार की आर्थिक नीति को कार्या- 


` ` न्वित करना है। ह 


स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया के ` मुख्य उद्देश्य 
(Main Objectives of the State Bank of India) 

स्टेट बौक ऑफ इण्डिया: की स्थापना निम्नांकित 
उद्देश्यों को ध्यान में रख करं-की गयी थी--- 

(7) ग्रासीण साख-व्यवस्था सें. सरकार को साझे- 
दारी :-स्टेट 'बौक ऑफ इण्डिया का मुख्य उद्देश्य 


. सहकारी साख-व्यवस्था में सरकार की साझेदारी- स्थापित 


करना था | अतः इस उद्देश्य की पूति के लिए स्टेट वँक 


ˆ राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए तैयार, रहुता है । 


(2) लाइसंसदार गोदामों एवं भण्डार-गहों की स्या- 
पना में सहायता देता :-स्टेट बँक ऑफ इण्डिया देश के 


. बिभिन्न भागों में लाइसेन्सदार गोंदामों एवं विक्रय समि- 


तियों की स्थापना में भी आर्थिक सहायता प्रदान करता . 


है। इससे कुंषि-पदार्थों के संचय आदि में बहुत अधिक 
सुविधा होती है। ' Fi 


3) छोटे उद्योगों को आथिक सहायता देना :- 
बक का पल उद्दे श्य देश में स्थापित किये गये छोटे-छोटे 
उद्योगों को ऋण आदि के रूप में आथिक सहायता प्रदान, 
करना भी है । | क कक 
4) छोटी-छोटी बचतों को लित करमा :-- 
स्टेट पा ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे-छोटे कसब: में शाखाएं 
स्थापित करके बचतों को प्रोत्साहित करता है ताकि इन्हें 


.एकत्न करके देश के औद्योगिक विकास में लगाया जा 


सके । इस उद्देश्य से बक की शाखाएं -ग्रामीण क्षेत्रों मे ; 


, स्थापित को जा रंही हैं। ' 


` (5) घन फे स्थानान्तर, की सुरिषा प्रदान करचा :-- 


व्यवस्था के विकासः में सहायता मिलती है। 


' स्टेट बेक को ऐेजी :- स्टेट बंक .की अंधिङ्गत पूजी. 
(Authorised Capital) 20 करोह रुपये तथा परिदत्त 


:पूजीः5*625 करोड़ ₹ १ये है । सम्पूर्णं पूजी को एक-एक 
सो रुपये के 20 लाख अंशों में विभातित किया गया है। 
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: -श्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (4! [०08 [१००४] (४७- ` बौक की सम्पूणं हिस्पा-पू'जी का 55 प्रतिशत्‌ भाग रिज 


वैक एवं केन्द्रीय सरकार ने खरीदा है और शेष 45 प्रति- 


. शत भाग जनता के हुःथों में येचा गया हैं जिसमें इम्पीः. 
रियल बौक के पुराने हिस्सेदारों को प्राथमिकता दी . 


गयी है। . “gE 

प्रचन्छ (Management) :—-स्टेट .वौक के प्रबन्ध के 
'लिए एक केन्द्रीय मण्डल का निर्माण किया यया है जिसमें 
एक चेयरमैन, एक उप-चेय रमेत्त तथा 2 प्रवन्ध्र संचालकों 
(Managing Directors} के अतिरिक्त [6 सब्स्य हैं।' 
मण्डल के चेयरमंन एवं 'एक ` उप-चेयरमँन की नियुक्ति 


. भारत सरकार रिजर्व बैक ऑफं इण्डिया के परामश से 


करती है। केन्द्रीय मण्डल में चेयरमैन एवं उप-चेथरमैन - 


: के अंतिरिक्त प्रवन्ध संचालक हिस्सेदारों.ट्रांरा निर्वाचित 


6 वंचालक तया रजव बं क्र के परामर्श पर केन्द्रीय सर- 
कार द्वारा नियुक्त 8 संचालक, जिनमें दो ग्रामीण अर्थ, 
“व्यवस्था एव सहकारिता .के विशेषज्ञ होते हैं, रहते हैं। 
केन्द्रीय मण्डव के अतिरिक्त मद्रास, वम्बई तथा कलकत्ता, 
में एक-एक स्थानीय मण्डल भी हैं। 
` ` ` स्टेट बेंक के कार्य 
(Functions of the State Bank) | 

स्टेट बेंक.आँफ इण्डिया के कार्यो को दो वर्गों में 
विभाजित किंया' जा सकता है-* 

(क) केन्द्रीय बौ किंग-सम्बन्धी कार्यतया ° 

, (ख) साधारण बं किग-सम्बन्धी कार्ये । 
(क). केन्द्रीय .बेंकिग-सम्वन्धो, कार्य :-स्टेट वैक 


` उन स्थानों पर जहाँ रिजवं बैंक की शाखा नहीं है, इसके 


एजेन्ट के रूप में कार्य कंरता है | “इस प्रकार स्टेट बेक 


केन्द्रोय वौ किग-सम्बन्धी भी कुछ कार्ये सम्पन्न करता है। _ 


यह सरकारी बँक के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य सरकांरों 


के लेन-देन का कार्ये करता है, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था . . 


. करता है तथा बौँकों के बँक के रूप में भी कार्य करता 


है। इससे यहाँ देश के अन्य rf भी अपना धन जमा 
करते. हैं जिससे यह उनके आधिक संकट काल में सहायता 
पहुंचाता है। यह रिजवे बेक पी ओर से बंकों-के समा- 


` शोधन गृह ( ९77६ ` ॥०॥७९ ) का भी कारय. 


करता है । s 
(ख)` सावारण ब किग-सस्जन्धी कार्य :-स्टेट 'बौक 


` व्यावसायिक वेक-सम्बन्धी सामान्य कार्यों को भी सम्पन्न 


करता हैः। वास्तव में, यह एक व्यावंसामिक बैक की ही 
तरह है, यद्यपि साधारण व्यादसायिक बंकों से इसकी. 
स्थिति कुछ भिन्त है। व्यावसायिक बेक के रूप में यह 


साधारणतया मिम्नांकित कार्यों को संम्पन्त करता है: _ 
(7) यह्‌ वेक अन्य व्यावसायिक चे को की तरह सर- 


कारी एवं अच्छी प्रतिभूतियों,एवं दूँजरी बिलों में विनि- | 


योग करता है। 
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(2) अच्य व्यावसायिक बॉकों की तरह जनता की 
. बचत को जमा के रूप में प्राप्त करता एवं जनता की बहु- 
सूस्य वस्तुओं को सुरक्षित रखता है। .' ` 
(3) बहुमूल्य धातुओं का क्य-विक्रय करता. है ।. 
: (4) उद्योग एवं व्यापार में सहायता पहुंचाने के 
दृष्टिकोण से चल.या अचल सम्पत्ति, स्वीकृत प्रतिज्ञा-पत्र+ 


ऋण-पल्न, माल के अधिकारपत्र पर किसी व्यक्ति या संस्था * 


को कण प्रदान करने का कार्ये करता है । ` 
चात. काये (Prohibited Functions) ४-स्टेट 
बैक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा 34 के अनुसार 
स्टेट बैक अपने अंशों तथा अचल सम्पत्ति की जमानत के 
श्राधार परे 6. महीने से अधिक को अवधि के लिए ऋण 
अथवा अग्रिम नहीं दे सकता । बँक किसी भी ऐसे विनि- 
मय.साख पत्र जिसकी अवघि ।5 माह से अधिक है, को 
खरीद नहीं सकता तथा ऐसे साख-पत्र की जमानत पर ऋण 

अथवा अग्रिम भी नहीं दे सकता है। ` हे 
" ]957 RoR State Bank of Indie (Subsi- 
4२५ 82) 80० के अनुसार. 959 में स्टेट बंक ने 
हँदर.बाद बाक, तथा ।960 में बेक ऑफ जयपुर, बौक 


आफ इन्दौर, बैक ऑफ बिकानेर, टद्रावनकोर बं क; बँक . 


ऑफ मँसुर, बँक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बँक. ऑफ 
सौराष्ट्र की व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया । 


`` स्टेट बक ऑफ इण्डिया की ! गति ४- जुलाई, 


]955 ई० से इस बौंक ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। . 


अधिनियम के अनुसार इम्पीरियल बैक की भारत-स्थित 
समम्त सम्पत्ति एवं दायित्व (^€ 2०4 [bt 
स्टेट बाँ कःको हस्तांतरित कर दिये गये। उस समय इम्पी रिश 


दिसम्बर, 975 ई० को (करोड़ रुपये में) - 


Dn pasa bn rR 
कुल अग्रिम (०2! 4५४३००९) "|` 9,585 


. देश» के लोगों में व किग-सम्बन्धी आदतों को प्रोत्सा- 

.. हित करने के उद्देश्य से स्टेट बेक ने | जनवरी, 962 
. ई० से विशेष साख अन्तरण योजना (S००ial Credit 
' Transfer Scheme) चालू की है। यह योजना निम्न 
तथा मध्यम आय वाले वर्गों की आवश्यकत,ओं की पूर्ति 
करती है। इस योजना के अन्तगंत बं क के वे ग्राहक जिनका 
बेक की किसी भी शाख। में खाता. है, देश में किसी भी 


' स्थान से जहाँ पर स्टेट बँक की शाखा है, अपने हिसाब - 


म जमा करने के लिए ।000 रुपये तक की राशि को 
सी खर्च के स्थनान्तरण कर सकते हैं। यह शरोजना.. 


बँ किग | इतिहास की एक नवीन विशेषता है,। 


भारतीय अथंशास 


 760 शाखाएं थीं । स्टेट बैंक की कुल शाखाओं में 


वुलन | सेक बिषय | 4 स्य जङ जुल अनुयुचित शंक | ९ रके धा इष्डिया 


| 3,8.6 (28:5) | 7,448(556) 


* ने अपनी निजी प्रेरण 


यल बैक की 475 शाखाएँ थीं। बैँक का एक प्रमुख उद्देश्य . 
देश के ग्रामीण एवं अविकसित क्षेत्रों में ब किंग की सुविधा 


`का प्रसार करना है। .इस उद्देश्य से यह निश्‍्चित्र+किया - 
“गया था कि स्टेट बैँक प्रथम पाँच वर्षो में 400 नयी 
शाखाएं स्थापित करेगा । नयी शाखाओं की स्थापना में - . 


जो पहले .हानि होगी उसकी क्षेति-पूर्ति के लिए एक एकी 
करण एवं विकास-कोष (Integration and Develop 
ment Fund) की स्थापना की गयी.। बैक ने 96 ई० 
तक 500 नयी शाखाएं स्थापित कर ली थीं । इसके फल- 
स्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में बँकिंग की सुविधा में पर्याप्त वृद्धि 
हुई है। 30 सितम्बर, 975 ६० को स्टेट बंक की कुल 
3558 तथा इसके सहायकों (9७७०7९७) की कुल . 


05 ग्रामीण क्षेत्रों में, 944 अद्ध-शहरी क्षेत्रों में, 284 
'नागरिक क्षेत्रों में तथा 242 बड़े-बड़े नगरों तथा बन्दर- 
गाहों में थीं। इसी प्रकार सहायकों की 707 शाखाए' 
ग्रामीण क्षेत्रों, 442 अद्ध नागरिक क्षेत्रों, ]35 नागरिक 
तथा 99 बड़े-बड़े क्षेत्रों में थीं । स्टेट बौक देश में ब किंग 
व्यवस्था के विकास के लिए अनुसूचित ब कों तथा सह- 
कारी संस्थाओं को एक. सप्ताह में दो बार निःशुल्क एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की सुविधा प्रदान 
करता है । दिसम्बर, 966 ई० में-स्टेट बक तथा इसके ` 
सहायकों का कुल जमा 797 करोड़ रुपये था जो सम्पूणं . 
बौकिग व्यवस्था के जमा का प्रायः एक तिहाई भाग है। , 
` इस प्रकार भारतीय बौकिग प्रणाली में स्टेट बौक . 

` ऑफ इण्डिया या इसके सहायक बँक को एक विशेष 
महत्त्वपूण स्थान श्राप्त है। निम्नांकित तालिका से भी 
यह्‌ स्पष्ठ है =¬ 3 8 


एवं सहायक `` | 4 राष्ट्रीय कत शेक 


__कुल अग्रिम (7००! ^०४६००९) `| 9,585 ` | 2,826 (29:5) 5,342 (55:7) : : 
स्टेट बैक. एवं ग्रामीण साख (2९ Ba | 
डक ता nk and 
Rural Credit) :--स्टेट बौक का: एंक प्रमु कार्य 
ग्रामीण साख की. सुविधा प्रदान करना है। इस उद्देश्यः से _ 
बं क विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को साख की 
सुविधा भद'न करता है। रिजवं बक-आऑफ इण्डिया की 
अषण-सुविधाएँ योजना के अन्तगेत स्टेट बँक ने |965ई० | 
काह संस्थाओं को 262 करीड़ रुपये की धनराशि ˆ 
श्र षण-सुविधाएं ह थीं। इसके अतिरिक्त बँ कं 
_ योजना के अन्तगंत 224 करोड़ 
रुपये की धनराशि के प्रेषण की सुविधाएं प्रदान की थीं । 


` ]965 ई० में बँक ने सहकारी बं कों तथा सहकारी केन्द्रीय 
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भूमि-बत्धक बँकों को क्रश: 3'5 करोड़ रुपये तथा 87 ` 
` करोड़ रुपये की ऋण-सीमा की सहायता प्रदान की थी । 


बेंक ने भूमि-बन्धक बकों को उनके ऋण:पत्नों की जमानत 
पर ऋण लेकर सहायता की थी।. सितम्बर, 965 ई० 


के अन्त में स्टेट बँक के पास सहकारी केन्द्रीय भू मि-बन्धक 
वँकों के 9. करोड़ रुपये के ऋण-पत्र. थे । 965 ई० में 


` बैक ने सरकारी चीनी भिलों को 9:4 करोड़ रुपये के 28 
अग्निमं प्रदान किये थे। 965 ई० में बैक ने अन्य सहकारी ` 


प्रोसेसिग तथा विपणन समितियों को भी. "6 करोड़ रुपये: 


“के ।76 अभ्निमों को स्वीकृति प्रदान की थी । इसके अति-` 


रिक्त बैक ने कुछ अन्य सहकारी संस्थाओं को भी, जिनमें 
औद्योगिक सहकारी संस्थांए भी सम्मिलित हैं, वित्तीय 
सहायता प्रदान की थी । ।965 ई० में औद्योगिक सहकारी 


संस्थाओं को दी गयी प्रत्यक्ष अग्रिम सहायता की राशि 


72:7 .लाख रुपये थी । ।965 ई० में बेक ने अन्य सभी 


‘प्रकार की सहकारी संस्थाओं को 87:5 लाख रुपये के 55 . 


अग्रिमों को स्वीकृति प्रदान की थी । इसके अतिरिक्त 
965 ईर में केन्द्रीय तथा राजकीय भण्डार-गह निंगमों 


को बँक ने 3:5 करोड़ रुपये के !,503 अग्निमों को स्वी- 


कृति प्रदान की थी। . 


लघु उद्योगों को सहायता (Assistance to Sma] . 


Scala Indu7।९ऽ) :--स्टेट बैक ऑफ इंडिय्रा का एक 
प्रमुख काये लधु उद्योगों को सहायता प्रदान करना है । 
गत ।0 वर्षो में बँक के इस कार्ये-क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति 
हुई है ।.वँक के उदार ऋण योजा के अन्तर्गत लघु उद्योगों 


` को दी गयी कुल बित्तीय सहायता की. राशि 3 दिसम्बर, 


]965 ई० को 53- करोड़ रुपये थी । इसके अतिरिक्त 


5 लाख रुपये से अधिक पूजी वाले 53 लघु उद्योगों को: 


!:4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी 
थी । भारत सरकार की साख-प्रत्याभूति योजना (0०0- 
it Guarantee Scheme) के अन्तर्गत 965 ई० के 
अन्त तक बैक से 28:3 करोड़ रुपये के अग्निमों के अन्त-. 
गंत बैक ने 965 ई० में 7 लघु उद्योगों को 0:7 लाख 
रुपये की साख सीमा की स्वीकृति प्रदान की थी । 


निष्कष-किन्तु, इन सवके बावजूद स्टेट बौँक की 
कार्यवाही के विरुद्ध बहुत सारी आलोचनाए दी - 
जाती. हें। सर्वप्रथम, तो यह कहा जाता है कि | 
सरक्रारी बंक होने के कारण इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यों . 
में अधिक सरकारी हस्तक्षेप की आशा की जाती है। 
इससे बैक की कार्य-पद्धति राजनैतिक स्वार्थो पर आधा- . 
रित हो जायगी । किन्तु, इस प्रकार की आलोचना में ` 
कोई तथ्य नहीं है । इसके विरुद्ध दूसरी आलोचना यह दी 
जाती है कि स्टेट बँक नागरिकों को समुचित माता में 
ब किंग को सुविधाएँ नहीं प्रदान करता है। यह आजो- 
चना भी तथ्यहीन जान पड़ती है। स्टेट बँक ऑफ इण्डिया 
अधिनियम में यह: स्पष्ट रूप में बतलाया गया है कि 
यह वक व्यावसायिक रीति-रिवाजों तथा सिद्धान्तों के 
आधार पर कार्यं करेगा । इस प्रकार इन सब आलोच- . 
नाओं के बावजूद यह कहा जा सकता हैं कि भारतीय 
बक व्यवस्था में स्टेट बेक का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। : 
वास्तव में, “स्टेट बेंक: निजी क्षेत्र को पहले से अधिक 
लाभान्वित कर रहा है।” [Ihe Bank has been 
serving the private sector better than . before. ] 
स्टेट बेक ऑफ इण्डिया के आजकल सात सहायक बौक 
हैं। इन बँ कों को मिलाकर इसे 4 बं कों में पुनगेठित करने 
की योजना प्र विचार किया जा रहा है, किन्तु अभी तक - 
इसे कार्य रूप नहीं दिया जा सका है। : 


कि विशेष अध्ययन-सूची 
-._, Reports of the Annual General Meetings of the State Bank of India. 


‘2, $. B. I. Monthly Bulletins, 


3. S. R.K. Rao : The Indian Money Market, Chapter IIL. . 
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रसच : भारत में व्यावसायिक बैंकों का इतिहास 
कोई बहुत पुराना नहीं है। अंगरेज व्यापारियों ने कम्पनी 


- - के शासनकाल में ही कुछ एजेन्सी गृहों की स्थापना की यी। 


` भारत में आधुनिक वौकिग व्यवस्था का विकास इन्हीं 
- एजेन्सी-गृहों से आरम्भ हुआ है। इन एजेन्सी गृहों में से 
` कुछ ने अधुनिक तरीके प्रर व किंग व्यवस्था का भी संगठन 
किया था; किन्तु भारत में व्यावसायिक बँ कों की प्रगति 


` वास्तव में ।860 ई० के वद से ही प्रारम्भ हुई । 868 . 
ई० तक देश में बैकों की. संख्या बढ़कर 25 हो गयी ।.. 


) - इसके बाद !900 ई० तक इनकी संख्या में - कोई विशेष 
प्रगति-नहीं हुई, किन्तु इसके पश्चात्‌ व्यावसायिक वँकों 

, का द्रतगति से विकास प्रारम्भ हुआ! ]905 ई> के बाद 
स्वदेशी .आन्दोलन से प्रभावित हो कितने ही देशी बँक 
स्थापित किये गये। !935 ई० /में रि्रवं वे क की स्थापना 

` के पश्चात मिश्ित पूंजोबाले बेंक' को .वो वर्गों में 
विभाजित किया गया :-(2) अनुसूचित बँक (9०९०- 

|e4 8275) तया. (2) असुचित बं + (Non-Scheduled 
B25) .। अनुसूचित वं (Schodulod BaDks) वे बँक 

`` हैं जिनका नाम रिजब्नं वैक की द्वितीय अनुसुची में दर्ज 
द रता है। इनकी चुकता पूंजी (P।4-८-€297t३]) एवं 
[चित कोष (०९:४० F००4) मिलाकर 50 लाख रुपये 

के बराबर होना चाहिए | वर्तमान सम्रथ में इन्हें अपने 
Demand तथा Time Dep0si का.5 प्रतिशत 


` ` भाग 2९5०7४० 527 के पास नकद मुद्रा के रूप में जमा 


करना पड़ता है । इसी प्रकार इन्हें प्रति सप्ताह अपना 
: तलपटं. (32।27९ $०४४) रिजर्वं वक के पोस भेजना, 
` . पड़ता है। इस प्रकार अनुसूचित बंकों को. कुछ शर्ते पूरी 
` ` करनी पड़ती हैं जिनके बदले में उन्हें रिजर्व बँक 'द्वारा 
' ` बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।. असूचित अथवा गैर- 
' अनुभूचित बँकों को अपना नाम रिज़वं बैक को अनुसूची 
में दर्ज नहीं कराना पड़ता है।  . | पे 
_.. भारत में व्यावसायिक बेंकों के काये 
(Functions of the Commercial Banks. 
आई 8 - in India) ° 
. भारतमें व्यावसायिक बैक साधारण ब किंग के प्रायः 


|. मिश्रित पूँजीवाले वक, वाक्यांश से भारत स 
(को (Commercial 8975) का ही ब 
में, मिश्रित पूँजीवाले बाक का तात्पर्ये 
संगठन मिश्रित पुंजी कम्पनी . 


- के आधार पर 
- वाले बँक शब्द का प्रयोग बहुधा व्यावसायिक बक के 
. हैँ रथ 


ह | ` ° ° द्याय? 83... 
` भारत में व्यावकायिक बेंक _ 
CN . ( Commercial Banks in India } 
सभी कार्यों को सम्पन्न करते हैं। संक्षेप 


सें, इनके तिम“ 
लिखित प्रमुख कार्य हैं: - RT 
: () ग्राहकों से जमा प्राप्त करना : - सर्वप्रथम तो, , 
व्यावसायिक बैक अपने ग्राहकों का जमा ग्रहण करते हैं। 
यह इन बौकों कां एक प्रमुख कार्ये है। व्यावसायिक बँक 
मुख्यतया तीन प्रकार के खाते में जमा ग्रहण करते. हं :— 
स्थायो जमा खाता, चालू जमा खाता तथा वचत बँक का 
` खाता | बैक प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के खाते में जमा 
की गयी रकम पर `प्रायः व्याजं भी. देते हैं। 
. ` (2) ऋण प्रदान करना.:-व्यावसायिक .बौंकों का 
दूसरा प्रमुख कार्य ऋण अथवा-उधार देना है। बंक 


` विभिन्न प्रकार से व्रण प्रदान करते हैं जिनमें बिलों को 


गुनः-बट्टा करना (Rediscounting of Bills), अधि- 
विकर्ष (0४०८५८३१), नक्द-साख (C१५ ०४९४), अल्प- 
कालीन ऋण -(Loans at Call and Short notice) 
आदि प्रमुख हैं। ऋण अथवा उधार देने ,की क्रिया में ' 
व्यावसायिक बैक साख क। सूजन भी करते हैं। इस प्रकार 
इन वौकों का यह एक प्रमुख कार्य है।- व्यावसायिक बक 
साधारणतया व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को अल्प- 
कालीन कजे प्रदानं करते हैं । किसानों को ये बहुधा ऋण . 
नहीं प्रदान करते । इसके दो प्रधान कारण हुं-सवंप्रथम  ' 
तो, चू कि इनका अधिकांश जमा अल्पकालीन अवधि का 

` होता है, अतः ये दीर्घकालीन ऋण नहीं प्रदान करते । 
द्वितीयतः, व्यापारियों तथा व्यवसायियों से (इन्हें उच्च ` 


. दर से ब्याज प्राप्त होती है । किन्तु ।} बड़े-बड़े व्यावसा- 


यिक बँकों के राष्ट्रीयकरण . के बाद अब किसानों, लघ 


उद्योगों तथा फुटकर व्यापारियों को ऋण की सुविधा ५ 


प्रदान करने पर जोर्‌ दिया जा रहा है।. 


(3) एजेन्सी-सम्बन्धी कारय: व्यावसायिक बैक ; पने 
ग्राहकों के दी के रूप में भी काये करते हैं। इस कप 
में ये अपने.ग्राहकों का प्रीमियम चुकाते हैं; विनिमय साध्य-' 
पत्रों को एकत्र करते हैं, सुरक्षा-सम्बन्धी कार्य करते हैं । 
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हुआ हो, किन्तु भारत में मिश्रित पूँजी 


लिए ही किया जांता है। 


सर 
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झरत में व्यावसायिक बक ` 


धंन-सम्बन्धी सलाह देते हैं तथा संस्थाओं के ऋणों का 


अभिगोपन करते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक अनेक. 


एजेन्सी-सम्बन्धी कार्य भी करते हैं । | 
(4) विविश्र कार्य :-इनके अतिरिक्त व्यावसाग्रिक 


बैंक अपने ग्राहकों के अन्य बहुत सारे कार्यों का भी, संपादन 


करते हैं । उदाहरण के लिए, 

(अ) ये अपने ग्राहकों के जेवर, जायदाद तया बहुमूल्य 
कागजातों को सुरक्षिंत रखने क्रे लिए"लॉकसे आदि 
की सुविधा प्रदान करते हैं 

(ब) ये धन' के स्थानान्तरण की सुविधा भी प्रदान 
करते हैं; - 


(स) ग्राहकों की आधिक स्थिति एवं साख के सम्बन्ध में . 


रिपोर्ट देते हैं; 


(द) अंशों एवं ऋण-पत्नों का अभिगोपन करते हैं, तथा 
` (य) साख प्रमाण-पत्र ( [९६४९ ० 0००४६ ) जारी ` 


करते हूँ, इत्यादि। . ह ® ` 
भारत में व्यावसायिक बेंकों के विकास में 


कठिनाइयाँ एवं दोष . 


(Difficulties and Defects in the Development 


of Commercial Banking in India) . 


` भारत में व्यावसायिक बं कों का समुचित विकास नहीं 
हो पाया है। वास्तव में, इनके विकास के मागे में कुछ प्रमुख 
कठिनाइयाँ हैं जिनके फलस्वरूप इनका समुचित विकास 
नहीं हो पाता है । साथ ही, इन बंकों के कुछ अपने दोष 


.भी हैं जिनके फलस्वरूप इनके विकास का मार्ग अवरुद्ध 


सा हो जाता है। यद्यपि द्वितीय महायुद्धे के दौरान देश 


` में बौकों का पर्याप्त विकास हुआ, फिर भी, अभी तक इस' 


क्षेत्र में हमारा देश अन्य देशों से बहुत ही पिछड़ा है। 


` इस प्रकार जबकि स्विट्जरलैंड में प्रति !333 व्यक्तियों के 


पीछे एक बैक तथा इंगलैंड में 3900 व्यक्तियों के पीछे 
एक बौक है; भारत में प्रति 2.लाख 76 हजार व्यक्तियों 
के पीछे एक बँक है। इससे भारत में ब किंग विकास की 
मन्द गति का अन्दाजा लगाया जा संकता हैं। 
. भारत सें व्यावसायिक बेकों के विकास की भन्द गति 
के बहुत-से कारण हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 
“ .() समय-समय पर आनेवाले बे किंग संकट (527K- 


- .॥8 Cः$¡ऽ) :-देश में समय-समय पर बेकिंग संकट के . 


फलस्वरूप बौँकों का. विकास अवरुद्ध सा हो जाता है। 


संकटकाल में बहुत-सें बैंक यों ही फेल कर जाते हैं। 


(2) देश को जलता में बंकिग-सम्बस्धी' आदतों का 
“अभाव :--भारत में प्रति व्यक्ति आथं बहुत ही कम है 
जिसके फलस्वरूप बचत भी बहुत ही कम होती है । इतना ' 


ही नहीं, हमारे देश में कुछ व्यक्ति जो थोड़ा-बहुंत बचाते हैं, 


` . उसे बैक में रखना नहीं चाइतेः वरन्‌ उसे ह पास नूकद 
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मुद्रा के रूप में या जमीन के नीचे गाइ कर रखना हौ. 


अधिक सुरक्षित समझते हूँ । ' इस प्रकार भारत के जन- 
साधारण में बँ किग-सम्बन्धी आदतों का सामान्य रूप से ' 


` अभाव: पाया जाता है। इसके कई प्रमुख कारण हैं जिनमें . 


जनता की “संकुचित मनोवृत्ति, शिक्षां का अभाव तथा 


-बँकों की कायं, प्रणाली सम्वन्धी. त्रुटियाँ आदि विशेष 


तौर से महत्त्वपूणं है । ` र 
` (3) सरकारी प्रोत्साहन _का अभाव :-भारत में ` 

सरकार तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा बकों को 
प्रोत्याहन नहीं मिलता.।. ये संस्थाएं आम व्यावसायिक 
बे कों के साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखतीं-। रिजवं बँक, 
स्टेट बँक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत. बँक ही इनके सारे 
ब किगःसंम्वन्धी: कार्यों को सम्पन्न करते हैं। इसका भी * 
गेंकों की व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । 

(4) बिदेशी विनिमय ब कों से प्रतियोगिता :-भारत 
में ब्यावसायिक बैंकों को विंदेशी विनिमय बैंकों से अधिक 
प्रतियोगिता करनी पड़ती हैं । भारत का सम्पूर्ण: विदेशी 
ब्यापार प्रायः विदेशी विनिमय केंकों के हाथ में ही है। 
इनकी याथिक स्थिति तथा संगठन भारतीय दौंकों की _ 
उपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है जिससे भारतीय जनता कां _ 


'.इनपर अधिक विशवास रहता है। साथ ही; इन कों की 


शाद्वाएँ विशद के प्रायः सभी प्रमुख ब्यावसायिक केन्द्रों में 
होती हैं । इससे भी विदेशी विनिभय बैंकों को बहुत अधिक 
साभ होता है। ये विदेशी बैंक भारतीय बकी से देशी 
व्यापार एवं साधारण बेंकिय-सम्वन्धी कार्यों में भी प्रति: 


. योगिता करते हैं जिससे व्यावसायिक नैंकों के साथ व्यापार | 


की कमी रहती हू । , 
(5) स्टेट बॅक तथा देशो वेकं एवं महाजनों से 
प्रतियोगिता भारतीय व्यावसायिक कबेंकों को स्टेट बैंक 


` (पहले इम्पीरियल' गँक} तथा देशी महाजनों एवं साहु- ` 


कारों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है । देशी नैंक एवं" 
महाजनों की कार्यू-प्रणाली सीधी एवं सरल होती है जिससे 


व्यावसायिक बैंकों को इनसे प्रतियोगिता करना कठिन हो a 


` जाता है। 


(6): बेको की शाखाओं का कम होना :-हमारे देश 
में शाखा बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन है; फिर भी, औसत 
रूप से व्यावसायिक. डोंकों "की 


शाखाओं के अभाव में जोखिम का प्रादेशिक क-वितर्‌ण नहीं 


-हो पाता । साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के अभाव. 


से जनता में गैंकिंग सम्बन्धी आदतों का विस्तार भी बहुत | 
ही कम हो पाया है। x2 


कम शाखाएंँ हैं। 


(7) बेकों को कार्य-प्रणालो से अ दिया RE 


व्यावसायिक डेंकों की कार्ये-प्रणाली में बहुत-से दोष पाये , 


जाते हैं जिनके. चलते इनका समुचित विकास नहीं 
हो पाता है। इन सूुटियों में निम्नलिखित प्रधान'हैं :-- 


(क) व्यावसायिक गक व्यापारिक बिलों को बहुत कस 


NF 


PN or 


590 
प्रोत्साहित करते हैं। ये सरकारी प्रतिभूतियों में ही अधिः 
कांशतः अपनी रकम का विनियोग करते हैं। (ख) 
किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों को जमानत 
पर ऋण देते हैँ । पश्चिमी देशों की तरह अपने ग्राहकों को 
व्यक्तिगत जमानत पर ऋण नहीं देते । इका कारण यह्‌ 
है कि बैंकों को ग्राहकों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
नहीं प्राप्त रहती हैः। विशेष जानकारी के अभाव में ऋण 

. देना बड़ा ही जोखिमपूणं कार्यं हो जाता है। पश्चिमी देशों 


में 'एक व्यापारी एक नैंक (07९ 7 ००९.७००६) की _ 


प्रथा पायी जाती है, किन्तु हमारे देश में व्यापारी किसी 


एक बैंक से अपना सम्बन्ध रखना नहीं चाहते ।.(ग) इसके ' 


अतिरिक्त भारत में व्यावसायिक नेंकों में बहुधा पारस्परिक 
` सहयोग का अभाव पाया जाता है। कभी-कभी तो इनमें 
प्रतियोगिता भी पायी जाती है जिसका इनको स्थिति पर 
बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है । (घ) कुछ व्यावसायिक 
बैक सामास्य नेंकिग सिद्धांतों का भी अनुकरण नहीं करते 
तथा अपने घन को सट्ट बाजी वगेरह में लगाते हैं, ॐचे- 
ऊचे लाभांश का वितरण करते हैं, रक्षित कोष पर जोर 
नहीं देते मादि। . 


इनके अतिरिक्त गैंकों की अकुशल सेवा, अंगरेजी 


भाषा में कारय, शाखाओं का अभाव आदि कारणों से भी: 


- भारंत में व्यावसायिक बैंकों की विशेष प्रगति नहीं हो 
: ' पाथीहे।इन सब दोपों के कारण भारत में व्यावसायिक 
» ` कों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। ` 


व्यावसाथिक बेंकों के दोषों. को दुर करने के सुझाव 
इस प्रकार भारतीय व्यावसायिक बैंकों के समक्ष.आज 


अनेकों कठिनाइयाँ हैं तथा इनकी कार्य-प्रणाली भी अत्यंत ` 


दोषपूर्ण हैं। देश के आथिक विक्रास के लिए एक सुविक- 

` सिंत बैंकिंग व्यवस्था का विकास आवश्यक है और एक 
सुविकसिंत बैंकिंग व्यवस्था के लिए व्यावसायिक बैंक के 

इन दोषों एवं कठिनाइयों को इर करना अनिवार्य है। 

` ` -इसमें कोई सन्देह नहीं कि ।949 ई० के 'गेंकिग कम्पनीज 
अधिनियम ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के वहुत-सारे 


` दोषोंको दुर कर दिया है, फिर भी, इनके विकास के * 


र सामान्य रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये जा 
स - ` 


' ५ ' . ], छोकों में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के 
लिए सक्रिय प्रयास :-इस उद्देश्य की पृत्ति के लिए सर- 
कार एवं सरकारी संस्थाओं, को प्रमुख व्यावसायिक बैंकों 
से "अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए.। 
सा करने से जनता का व्यावसायिक गैंकों में विश्वास 

। सरकार द्वारा बैंकों को स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन 
में भी छूट देनी चाहिए। | ; 


शाखाओं की स्थापना के लिए प्रोस्सा- 
चित बैंकिंग व्यवस्था के विकास के लिए. 


भारतीये अथशा 


+ . 
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मैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे-छोटे नंगरों में शाखाएँ 


ये ` स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए । किन्तु 


शाखाओं कीं स्थापना में सदा .इस बात को ध्यान में 
रखना अनिवार्यं है कि इससे गेकों में अनुचित प्रतियोगिता 
को प्रश्नय नहीं मिले। रिंजबं बैंक एवं स्टेट बैंक ग्रामीण 


क्षेत्रों में नैंकिग-सम्बन्धी सुविधाओं के' विस्तार में विशेष 


सहयोग प्रदान कर सकते एं। , 


3. बिदेज्ञीं विनिमय बैंकों के कार्यों पर नियन्त्रण $- 
विनिमय गैंकों के कार्य-क्षेत्र को सीमित करना. अनिवार्य 


: है। इनके कार्य-क्षेत्र को केवल आयात-निर्यात तक ही 


सीमित कर देना चाहिए ताकि ये सामान्य गैँकिग के 
कार्यों में व्यावसायिक बैंकों से प्रतियोगिता नहीं कर सक । 
949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम .में विनिमय 


. बैंकों पर नियन्त्रण. की व्यवस्था अवश्य की गयी.है, 


परन्तु इस क्षेत्र में. अभी और' अधिक तत्परता की 
आवश्यकता है। ` 


4. देशी बेंकस तया. मह।जनों पर नियन्त्रण :-देशी Es 


बैंकों तथा महाजनों पर भी इसी प्रकार नियन्त्रण की 
आवश्यकता है। . इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज भी 


महाजन तथा साहुकार देश की आथिक व्यवस्था में महत्त्व- , ` 


पूर्ण सहयोग प्रदानः कर रहे हैं । फिर भी, इनके कार्यो पर 
उचित नियन्त्रण लगाकर इन्हें संगठित रूप देना व्याव- 


. सायिक बैंकों के विकास के लिए अनिवार्य है। 


5. छोटे-छोटे बैंकों का एकीकरण (Aiialgama- 
६००) : - देश में बेंकिग व्यवस्था के समुचित विकास के 
लिए छोटे-छोटे बैंकों का एकीकरण आवश्यक है। 94 9 

`ई० के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम में रिजर्व नैंक को इस 
प्रकार का अधिकार दिया गया है । अतः रिजर्व बैंक को 
अलाभकर एवं छोटे-छोटे ग्रैंकों के एकीकरण में शीघ्रता 
से काम लेना चाहिए। 3 


6. नेंकों की कॉर्य-प्रभाली में सुधार :-व्यावसायिक 


गों को अपनी कार्ये-प्रणाली में भी आवश्यक सुधार लाने 
की कोशिश-करनी चाहिए। इन्हें अपने धन के विनियोग 


में अत्यन्त सावधानी से काम लेना चाहिए तथा .नैंबि 

सामान्य सिद्धान्तों का अनुकरण करना चाहिए i 
कोई सन्देह नहीं कि आजकल व्यावसायिक बैंक इस ओर 
बहुत अधिक सचेष्ट हैं, .किन्तु इस क्षेत्र में अभी और 
अधिक तत्परता' की आवश्यकता होगी । ३ 


उत्पादक-कार्यो के लिए ही' ऋण प्रदान करना चाहिए 


तथा ऋण-सम्बन्धी जमानत के नियमों को: अधिक ' उदार. 


बनाना चाहिए । स्टेट बैंक को भी ब्यावसायिक बैंकों 
प्रति अधिक उदार नीति का अनुसरण करना अ द 


गैंकों को 


7. रिजवं बैंक एवं स्टेट बेक की सहयोगपूर्ण नीति :--. 


रिजवे बंक एवं स्टेट बँक को भी व्यावसायिक बौकों 
प्रति अनेक उदार नीति -का अनुसरण र्ना चाहिए 
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भारत में.व्यावसायिकं बैंक i f न 59] 


आथिक संकट के संमय रिजर्व बँक को सदा व्यावसायिक 
बौँकों की सहायता के लिए तत्पर, रहना चाहिए। इसी 
प्रकार स्टेट बक को भी इन ब॑कों के साथ प्रतियोगिता 
नहीं करनी चाहिए, वरन्‌ प्रतियोगिता के स्थान पर 


, सहयोग की नीति अपनानी चाहिए । 


भारत में व्यावसायिक बेंकों का भविष्य: 
‘ (Future of Commercial Banks in Indie) - 


उक्त उपायों द्वारा भारत में व्यावसायिक बैंकों की 


`` सारी लरुटियों को दुर किया जा सकता है। .949 ई० 


' बौकिंग व्यवसाय 


. ]5,362 शाखाएं थीं । 
` संख्या 93 थी । 


के व किंग कम्पनीज-अधिनियम के अनुसार रिजर्व बँक को 
इन बौकों पर नियन्त्रण के बहुत-सारे अधिकार दिये गये 
हैँ । साथ ही, रिजर्व-बैक अधिनियम में भी इस आशय के 
बहुत-से संशोधन किये गये हैं । आशा है कि रिजबें बंक 
के नेतृत्व में देश के व्यावसायिक्र बैक उक्त.सुझावों के 


आधार पर अपने को अधिक संगठित बनाने का प्रयांस , 


'करेंगे । 

जन, ।974 में देश में कुल: 73 अनुसूचित बक. थे 
जिनकी कुल शाखाओं की संख्या ।6,936 थी। जून 977 
में शाखाओं की संख्या. वढ्कंर 24,666 हो गयी । इनमें 


से 22 राजकीय क्षेत्र के बैक थे । इनमें स्टेट बौक तथा 7 | 


{ .4 राष्ट्रीयकृत बक थे। देश के कुल 
oo बह प्राय: ह प्रतिशत भाग राजकीय क्षेत्र . 
के बौकों के हाथ में है। (जून, i press 

. w ्रीं भ।]॒ नः 

8262 शाखाएँ थीं। ) चू Oo 
बौँकों.के सम्मिश्रण के कारण अनुसूचित 
बौ कों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है । . दिसम्बर, 
975 में इनका कुल जमा 


जिसमें से राजकीय क्षेत्र के बैक का जमा ।],264 करोड़ 


` - रुपये तथा शेष जमा की रकम 2!22 करोड़ रुपये अन्य, 


. ` नकद जमा थे, यानि कुल जमा एवं नकद कोष का अनुपात 


EA: 


` बुद्धि हुई है जिसका त 
ल मु वर्षों में बौकों के जमा .में वृद्धि (करोड़ रुपये में) ' 


बर्ष ` माँग सावधि . ऊल हद जयाः 
fs जमा जमा जमा का अनुपात 
950-5! .592°5 288; 880 06 : 
 4955-56 6308 42:4 04°32. 8: 
i960-6I 797 I046:3 I746°0 57 : 
]965-66 426'9 623°0 ` 3049-9 68 
I966-67 I649 ] [7750 34348 ` 6१3 - 
` मार्च, 973 3754'0 48490 8643:6 - 8:4 
II827:0 8:0 


. मार्च, ।975 49630 6864°0 
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बको की थी । इस, वर्ष उनके पास कुल 908 करोड़ रुपये 
| 7०० ) 8 प्रतिशत था। पिछले कुंछ 
( Cash-deposit ratio ) 8 
वर्षों बैकों की जमा राशि में बहुत अधिक 
ब अन्दाजा निम्नांकित तालिका से 


- का धीरे-धीरे विकास हो रहा है । है 
पहले व्यावसायिक बॉक अपने कुल साधनों का: 


3,386 करोड़ रुपये था... 


स्पष्ट है कि पिछले प्रायः 25 वर्षो में बंकों के कुल . 


जमा में 4-गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है । इससे यहः 
निष्कर्ष निकलता है कि देश में ब किग-सम्ब्नन्धी आदतों 


अधिकांश भाग अपने संचालकों तथा उनसे सम्बन्धित - 


. उद्योगों में ही लगाते थे। अतः इस अत्यवस्था की दूर ` 


करने के लिए वर्षो से इनके राष्ट्रीयकरण की मांग की 
जा रही थी। परिणामस्वरूप, 79 जलाई, ।969 को 
भ.रत सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा -50 करोड़ रुपये 
से अधिक जमा वाले 4 बड़े-बड़े व्यावसायिक बं कों का _ 
राष्ट्रीयकरण कर लिया | व्यावस।यिक बं कों के राष्ट्रीय- 
करण की विस्तृत व्याख्या अगले अध्याय में.की गयी .है। 
राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ बँकों को कार्यवाही में अ।मूल 
परिवतंन हुआ है। सर्वप्रथम तो, बं कों ने कृपि, लघु उद्योग 


` तथा फुटकर व्यापारियों को ऋण. देना. प्रारम्भ कर दिया 


है । सार्थ ही,.राष्ट्रोयकृत वं क'ग्रामीण क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्र 
में, जहाँ अभी तक बं किग-संम्बन्धी सुविधाओं का अमाव . 
था, में अपनी. शाखाओं का विस्तार कर रहे हैं।. 


देश में बौकिग-सम्बस्धो सेवाओं के विस्तार में ` 
राजकीय क्षेत्र के बँ कों का ` योगदान, बड़! ही महत्त्वपूर्ण 
रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद इनको शांखाओं का. 
विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक विस्तार हुआ है।. 
निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट हैँ: - `. 


सारत में व्यावसाथिक बेंकों का भोगोलिक वितरण 


. शाखाओं की सँख्या-. 

क्षेत्र जून, [969 जून, 972 जून, 977 

ग्रामीण 832 484 . 9,536 

. (224) | (35:3) . (३84) 

अद्धं शहरी 3322 . 4,385 5 7 9] 

अल (40). (322) (294) 

शहरी क्षेत्र 447 2323 426] 
7 EES) Ar) . (ए०»)., 

बड़े-बड़े शहर तथा 
बन्दरगाह . !,66]- 200 . 3,795 . 
(20:0) 054) (53) ` 

कुल 8,262 3,622 24,802 

(:0059) (00:0) (:00:0) 


(कोष्ठक के अंक कुल के प्रतिशत को दिखलाते हैं) है 
इससे स्पष्ट है कि जून, ।969 से जून, ।977 के बीच कुल 


.6,540 नयी शाखाए स्थापित की गयीं | इनसे अधिः 


. कांश शाखाए राजरीय क्षेत्र के बैको-की शाखाएं थीं । 


“> 


र ; 
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जून {977 में बैक की कुल शाखाओं में से 8,902 
शाखाएं राजकीय क्षेत्न के बैकों की, 780 शाखाएं प्रादेशिक 
बौकों की, तथा शेष निजी क्षेत्र के बकों की श खाएं थीं। 
इनमें से स्टेट बैक तथा उसके सहायकों की शांख।ए 6,359 
तया ]4 राष्ट्रीयकृत बेकों की ।2,543 शाखंए..थीं । 
लीड वेक योजना ( Lead Bank Scheme.) :— 
नारिमन समिति तया गांडगिल अध्ययन दल के सुझावों के 
आधार पर ।969 के अन्त में रिजर्व बंक ऑफ इण्डिया ने 
बैंकों के विक्राप्त को अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य. से 


एक ‘Lead Bank Scheme तैयार किया। इसे योजना : 


भारतीय अर्थशास्त्र 


इस उद्देश्य से प्रत्येक बैंक द्वारा पैईैले "उसके अन्तरगत कै - 
जिले का विध्तारपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता है। जून, ।974 


तक देश के कुल 338 जिलों में सर्वेक्षण का काये पूरा हो 


गया था। साथ ही, फुछ जिलों के चुने हुए क्षेत्रों का अधिक - 


गहन रूप से सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके आधार पर 


इन जिलों के विकास की कई योजनाएं तैयार की ज़ा रही . 
हैं। -भारत सरकार की एक योज॑ना के अनूसार जून, ' 
` ।973 तक देश के सभी प्रखंडों में एक-एक शाखा 


स्थापित करने की व्यवंस्था है। 


` दिसम्बर, 977 में देश में 38 ऐसे प्रखंड थे जिनमें 
` के अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले मे य सेवाओं _ नैंकों की.शाखाए नहीं थी.। teh 8 
* के विस्तार का काये एक राष्ट्रीयकृत बैंक को सौंपा यया _ कृषि को बित्त (57 0०2 {07 ०४५८४१०३): 


है। प्रत्येक शेक अपने जिले में गैंकों के विकास की क्रिया रत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रधान 
की बनाने के र प्रभाव पुणं 2 से काये. करेगा। उद्देश्य इषि तथा अन्यं कमजोर क्षेत्रों को बित्तीय सहायता 
गे हिग-सस्बन्धी सेवाओं के विकास के साथ-साथ [0४0 प्रदान करना था.। इस क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के ब्रहुत बाद 


2 राज्य तथा जिला अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित जा द 
कर उस जिले के आथिक विकास के लिए भी कार्य करेगा। ह [ति हुई है ओ .निम्नांकित तालिका से * 


` क्षेत्र. कमजोर क्षेत्र को बेक साल _ 8 * 
ड ऋणी के खातों की संख्या ऋण की रकम (करोड़ रुपये. में). . 
क जून, 7969 जून, 974 जून, 969 ` जून्‌, 974 
त्यक्ष वित्त I,60,022 9,20,92] 40-52 ° 478:27 
प्रोक्ष वित्त 4,46] 2,7,0]5 22°I2 “22893 
लघु' उद्योगः. : 50,850 : 2,3,429 2,5-07 ‘909 70 
सड़क एवं जल यातायात 2,324 68,202 "549 
* चालक एवं छोटे-छोटे SE 
फूटकर व्यापार ` 33,24 ` 3,5,384 « 9° i 
“स्वतः नियोजित 7,769 . ,99,7] री हे ! Se ५ 
शिक्षा. 32, 5 I,477 . 3,705 0:80 Es i 
डूल 2,60,42 ` 29,85,8]6 44097 - : 9 


कृषिं को अधिकाधिक मात्रा में वित्तीय सहायता रदान करते के | 
स्यो के लिए बहुत-सारे बैंक अधिक 
र ० 8788 से ये र पर अधिक जोर देते हैं । स्टेट डॉक ऑफ इण्डिया ने इस 2 
- में 77 क स शाखाओं की स्थापना की है जिन्होंने 
शा की है जिन्होंने हि !974 तक 50 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान ' 
विशेष अध्ययन-सूची | 
; Reports.on Currency and Exc 


४ rt SD Reserve.Bank of India 
२ t Functions and Working, 


2. Reserve Bank of India , 
5 र R. Ambedkar : History of the Indian C 
®» “4. Govt. of India: :- Reports of the Banking 

5S Reserve Bank of India ©: Trends and Pro 


ange. 


urrency and Banking. 
Commission, 972,. ४ * 
87885 of Banking in India, 976-77. 
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` अध्याय । 54 ` ` 
भारतीय बेकों का राष्ट्रीयकरण ' 
(Nationalisation of, Banks in India) 


प्राक्कथन : --स्वतन्त्रता-प्राय्ति के बाद से ही भारत 
में व्यावसाथिक बैंकों के. राष्ट्रीयकरण की. भांग की जाने 
लगी है।-।954-55 ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस महा* 
समिति द्वारा समाजवादी .ढाँचे को' सामाजिक व्यवस्था 
(Socialist Pattern.0f $0०७५) के आदर्शं को अपनाने 


, के बाद तो राष्ट्रीयकरण की मांग को और भी बल भला । 


राष्ट्रीयकरण की इस बढ़ती हुई मांग के परिणामस्वरूप . 
ही 949 ई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (२९७४५९ 


: bank of I04।२) का राष्ट्रीयकरण . किया गया तथा ५ 


955 ई० में इम्मीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Imperial 


- Bank of Ind.) का राष्ट्रीयकरण कर तथा अच्य 2 
. बैंकों को मिलाकर एक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (9६९ 


Bank of I0d2) की स्थापना की गयी । किन्तु .इससे 
भी .व्यावसायिक बैंकों. के राष्ट्रीयकरण कीं मांग में कोई 


कमी नहीं आई । परिणामस्वरूप अक्टूबर, ।967 ई० में . 


अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिति के जब्बलपुर अधि- ` 
केशन में बकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर तत्कालीन वित्त 
मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने यह घोषणा की कि फिलहाल 
देश के व्यावसायिक बैंकों का सामाजिक नियन्त्रण. (80- 
००५ ०००६०।). किया जायगा और दो वर्षों में यदि, 
सामाजिक नियंत्रण की नीति सफल नहीं हुई तो व्या-, 
वसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रशन पर विचार किया 
जायया । 


किन्तु, सामाजिक. नियंत्रण के वादे व्यावसायिक बैंकों 


» ` के राष्ट्रीयकरण की मांग और जोर पकड़ती ही गयीं 


और अन्ततः 9 जुलाई, 969 को एक अध्यादेश द्वारा 
भारत सरकार ने.50 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले देशं 
के 4 प्रमुख व्यावसायिक: बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर 
लिया ।- SR | 

अब पहले भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश् 
तथा विपक्ष के-विभिन्न तको की व्याख्या की जायगी | 
भारत में ब्यावक्षायिक बेंहों के राष्ट्रीयकरण 

; के पक्ष में तकं | 


: (Arguments for National.sation of Commercial 


Banks in India) 


. . भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पञ्ज 


में समय-समय पर विभिन्न तकं जाते रहे हैं जिनमें. 
निम्नां क्रित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: ¬ 


-ing the interest of 4९०5०75) :- व्यावसायिक बैंकों 
क्य एक प्रमुख कार्य जनता की बचतों को जमा के रूप में 
स्वीकार करना है। जनसाधारण सुरक्षा अथवा ब्याज़ 


` कमाने के उद्देश्य से ही अपनी वचतों'को बैंकों में जमा 


करते हैं, किन्तु व्यावसायिक बँक यदा-कदा इनके 


. जमा का दुरुपयोग करते हैं जिसक्के परिणंमस्वरूर समय- 


समय पर बहुत से बैंकों को अपना कार्य ही बन्द करने के 
लिए विवश होना पड़ता है तथा -जनतां का जमा डब 
जात! है । उदाहरण के लिए, भारत में 92) से 7922 ` 
के बीच के बैंक संकट को अवघि में !597 बैंक जिनकी. 
कुल पंरिंदत्त पू जी 9:56 करोड़ रुपये थी, फेल कर गये। 
इसी प्रकार ।953 से ।960 के बीच 86 .गैंक,- जिनकी 
कुल परिदत्त पूंजी ।'24 करोड़नरुपये तथा कुल जमा 
3°37 करोड़ रुपये था, बन्द हो गये । इससे स्पष्ट है कि 
निजी नियंत्रण के अन्तर्गत के बैंकों में जमा कर्ताओं का 
हित सदा सुरक्षित नहीं रहता । देश में डालमिया जच के 
नियंत्रण के अन्तगंत की कम्पनियों की कार्यवाही की जाँच 
के लिए नियुक्त विवानं बोस आग्रोग का भी यह निष्कर्ष 
था कि इस वर्ग की कम्पनियों की सभी राष्ट्र-विरोधी तथा 
समाज-विरोधी क्रियाओं में किसी-न-किसी बैंक का अवश्य 
ही सहयोग था। : अतः जमाकर्त्ताओं के हितों ला रक्षा ` 
के लिए व्यावसायिक ऑैंकों का राष्ट्रीयकरण'अ है। ` 
जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corpora- 
£।००) की स्थापना से छोटे-छोटे जमाकर्त्ताओं के हित तो 
सुरक्षित हो गये हैं किन्तु :0,000 रुपये से अधिक के 
जमा अभी भी असुरक्षित ही हैं। 

(2) निजी बेकों द्वारा साख के अत्यधिक सुजन से 
स्फीशि को बल सितम है (Over-expansion of credit 
by privately owned commercial banks has 
grontly added to the inftionary. pressure) :— 


. भारत में व्यावपायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में 


ब श यइ तक भी. प्रस्तुत किया जाता है कि निजी 


"नियंत्रण: के अन्तर्गत के व्यावसाथिक बैक अधिकाधिक | 


लाम कमाने के उद्देश्य से साख का अनुचित सृजन करते 

हैं जिससे देश में स्फीति-जनरु प्रवृत्तियों को और भी बल 
मिलता है। डा० ज्ञातचन्द (6४2००।१॥4) नेः अपती - 
पुस्तक “The Menance of | ४०० में इसकी चर्चा 
करते हुए लिया है कि “The एप which पाठ , 


- banks provide. ars not merely loans of ths 


(१) जमांकत्ताओं के हितों को सुरक्षा (92०४एश0- savings which is deposited with them by their 
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clients ....Even the loans which are made from 


saving give the banks enormous power over.tke . ` 


surplus resources of the country which should 

not be used according to the discretion of self- ` 
appointed directors and .not unoften in their. 
own interest and that of their business. But as ° 


currency und credit differ only in form and not ० 


in substance as ‘instruments. -of exchange, the 
privately owned institutions aro ‘an important 
sourcs of money. supply and exercise this 
function as stated above without due regard 
for the interests of the community. + 


निस्सन्देह रिजवं नैंक के नियंत्रण के बावजूद व्याव- 

^ सायिक बेंक अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अर्थ 

व्यवस्था की आवश्यकताओं - को ध्यान में रखे बगेर, ही 

. अनुचित तरीके से साख का सुजन करने में सफल हो जाते 

; हैँ ^ , इस प्रक्रिया में बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा व्यावसा- 

ग्ियों को तो असीमित मात्ा में: ऋण प्राप्त हो जाता है, 

किन्तु जिन्हें वित्त की वास्तविक रूप से आवंश्यकता होती 

है, वे इससे -वरतुतः वं चितः ही रह जाते हैं ।. वास्तव में, 

पिछने कुछ वर्षों में अधिक लाभ तथा झाथिक शक्ति प्राप्त 

करते के लोभ 'में व्यावसायिक बैंकों द्वारा. अनियोजित 

त्रीके से साथ के प्रसार से देश में स्फीतिजनक प्रवृत्तियां 

- विशेष हप से प्रभावित हुई हैं और इन्हें नियंत्रित करने से 
(जवं बैंक की साख-नी।तं वस्तुतः प्रभावहीन रही है। 


०. (3) आधिकं सत्ता का संकेन्द्रण  (Concenfration 
of Economic 9096८) :-धारत में प्रमुख व्यावसायिक 
बैंकों का स्वामित्व कुछ प्रमुख औद्योगिक गहों के हाथ में 
ही है, जिन्हें इन थैंकों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर ऋण 


- तथा अग्निम सदा प्राप्त होते हैं। इन औद्योगिक गृहो के". 


प्रतिनिधि प्रमुख व्यावसा।यंक बैंकों के संचालन-मण्डल के 

सदस्य होते हैं। इष प्रकार Interlocking of Director- 

$|? के द्वारा ये अपने उद्योगों के लिए वित्त प्राप्त करने 

में समर्थ हो पाते हैं। प्रत्येक. बैंक उसी उद्योग को 

` अधिकाधिक ऋणं प्रदान करता है जिसमें उसके संचालकों 

का हित निहित रहता है। ग्रही संमाज.में आथिक शक्ति 
. तथा सत्ता के अनुचित संकेन्द्रण का प्रधान कारण है। 
उदाहरण के लिए; 7965 ई० के अन्त में बैंकों के “कुल 

` ` अग्रिम का 88°7 प्रतिशत भाग केवल उद्योग तथा वाणिज्य 
को दिया गया था। रिजवं गक के गवनेर-ने भी इस 
अकार का विचार व्यक्त किया.है। अरवांछनीय ढंग से बैंकों 


देखने को यदा-कदा मिलता है। ` ` 


किन्तु, इस प्रकार का ग उचित श्रतीत नहीं . 
थिक संकेत्गण के . लिए सरेकार .. 


के जमा का प्रयोग करने से आथिक शक्तियों का संक्रेद्रण . विस्तार 
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भारतीयं अ्थेशारत्न 


की योजना-सम्बन्धी प्राधमिकताएँ, - लाइसैंस नीति तथा 
आयात-निर्यात नीति भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। साथ 
हो, यहं कहना भी तथ्ययुक्त नहीं है कि बैंकों ने अपने 


हितोंवाली या ऐसे फर्मो में अपने धन का अधिकांश भाग : “ 
लगाया है. जिनमें वे निजी दिलचस्पी रखते हैं.।. उदाहरण : 
के लिए, ]966 ई० में देश के 20 प्रमुख व्यावसायिक . 


बैंकों ने कुल्‌ 472 करोड़ रुपये अग्निम के रूप में दिये थे 
जिनमें !322: करोड़ रुपये यानी कुल अग्निम का प्रायः 
89:9 प्रतिशत भाग ऐसे फर्मों को दिया गया' था जिनमें 


इनके संचालकों का कोई हितःनिहित नहीं था। निम्नां. | 


कित्‌ तालिका से यह अधिक स्पष्ट हो जाता है :-- . 


` 966 सें निजी क्षेत्र के 20 बड़े-बड़े मैंकों के अग्रिम 


का वितरण. ` 
न अग्रिम `) कुल अग्रिम 
ज , | (इरस्‌). 
।. वे. अग्रिम जिनमें 50 3:4 
निदेशकों का हित 5 | क 
निहित है ; 
2. वे अग्रिम, जिनमें | .99 6-7 
, निदेशकों का .नाम- |... क 
मात्र का. हित है FS, 
'3. वे अग्रिमं जिनमें 323 89-9 
` निदेशकों का कोई [ 
-_हितनहीहै  - 
''कुल / | १472 | IV00 


` दूसरी ओर इस संदर्भ में अधिक दिलचस्प यह ह 


कि स्टेट बैंक नें 966 में अपने 


प्रतिशत भाग अपने निदेशकों तथा 
को दिया था। 


कुल अग्रिम का 24 
था उनसे सम्बन्धित फमों 


$९7४।९९5) के लिए :-देश में 


साथ ही, भिन्न-भिन्न 


की अपेक्षा बेंकिग-सम्बन्धी 


I 
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` हुआ है। यह इस बात से स्पष्ट है कि जबकि केरल मे 

` औसत रूप से प्रति 58 वर्ग मील में एक वैंक है; जम्मू 

कश्मीर में प्रति 6]5] वर्गमील तथा उंडीसा में प्रति 
'075 वर्गमील में एक बैंक है| , * 

ग्रामीण क्षेत्रों में वेकिग सम्बन्धी सेवाओं के ब्रिस्तार 

की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, किन्तु इसमें अल्प- 


काल में बहुत ही कम लाभ की आशा की जश्ती है। अतः . 
राष्ट्रीयकरण.क्के वगैर ग्रामीण क्षेत्रों में बेंकिग-सम्बन्धी , 


सेवाओं का समुचित विस्तार सम्भव नहीं है। 
(5) आथिक विकास की योजनाओं में सहयोग के 


लिए :-बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की जनता का , 


भारतीय वँ किग प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा जिससे बँकों 
की जमा राशि में अधिक ब्रृंद्धि की सम्भावना है।-इससे 
'भारत सरकार को धन-प्राप्ति का एक ऐसा साधन प्राप्त 
` होगा जिसमें निरन्तर वृद्धि होती जायगी । स्पष्टत. इससे. 
आथिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं के कार्ग्राच्वयन 
में बहुत अधिक सहायता की आशा की जाती है। 
किन्तु इस प्रकार का तकं बिल्कुल तथ्यहीनः जान 
पड़ता है; क्योंकि निजी क्षेत्र के वैक भी छोटी-छोटी 


बेचठों को एकत्र करने में राजकीय क्षेत्र के बंकों से 


पीछे नहीं हैं। साथ ही, इनका जमा भी अनुत्पादक कार्यों 
` में नहीं लगाया गया है। SR 

(6) महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ऋण-प्राप्ति में सुविधा :- 
भारतीय बैंकों पर यह आरोप भी लगाया जाता है 
कि ये बहुधा केवल बड़े-बड़े उद्योगों तथा महत्त्वपूर्ण 


व्यावसायिक इकाइयों को ही कर्ज प्रदान करते हैं कृषि, - 


लघु उद्योग तथा निर्यात व्यापार, जिनका देश की अर्थ- 

. व्यवस्था में अध्यन्त महत्त्वपूर्णे स्थान है, के लिए साख 
प्रदान करने में ये कोई विशेष रुचि: नहीं दिखलाते। ' 

` इस तक में सत्य “की मात्रा अधिक अवश्य जान 

पड़ती है जैसा कि राष्ट्रीयकरण के ' पर्वे इनके ऋणों का 


वितरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है- ' 
ऋण-प्राप्ति के क्षेत्र कूल ऋण का प्रतिशत 
. उद्योग ` 2 64९3 
2. व्यापार 24°4 
3. वित्तीय संस्थ.एं | 3 
4. कृषि ` 2d sR 02 
` 5. लघु उद्योग न 4:6 
6. व्यवसाय - ` 0:6 
7. विविध . . SR 
कुल ।00:0 


` इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीयवः-९ण के पूर्व बेकों के 
. कुलः“ऋण का केवल 0:2 प्रतिशत भाग कृषि तथा र 
, प्रतिशत लघ्‌ उद्योगों को प्राप्त हुआ था। इं क्षेत्रों की 


. की साख-नियंत्ण के सम्बच्ध सें भी व्यापक अधिकार प्राप्त . 
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अवहेलना का एक कारण यह भी है कि इनमें जोखिम की . 
मात्रा बहुत अधिक पायी जाती है। केवल राब्ट्रीयकृत 
बैक ही इतना अधिक जोखिम वहन कर सकते हैं। अतः 


, कृषि, लघु-उद्योगः तथा निर्यात व्यापार की अधिकाधिक . 


सहायता प्रदान केरने'के लिए भी व्यावसायिक बँकों का 


` राष्ट्रीयकरण आवश्यक बतलाया जाता है. 


भारत में व्यावसायिक 'वेंकों के राष्ट्रीयकरण 
के विपक्षः में तक * 4 उन 
( Arguments against Nationalisation of 
. Commercial Banks in India ) 3 
इसके विपरीत कुछ लोग भारत में बकों के राष्ट्रीयः -. 
करण को सामाजिक तथा आथिक दुष्टिकोण से हितकर 
नहीं मानते । व्यावसायिक बकों के राष्ट्रीयकरण के ' 
विपक्ष में ये वहुधा निम्तांकित तके प्रस्तुत करते हैं :-- 
_(7) रिजवं बेकःआंफ इण्डिया को व्यवसायिक बैंकों 
के नियत्रण के सम्बन्ध में यों हो बहुत व्यापक अधिकार 
पराप्त हैं :--भारतीय बँकिंग अधिनियम के अन्तगंत रिजबं ` 
बैक ऑफ इण्डिया जो देश का केन्त्रीय बंक है, को देश के 
व्यावसायिक बौकों के नियमन एव नियत्रण के सम्बन्ध में' 
अत्यन्त व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं।। सामाजिक 
नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तो रिजवं बंक.को ओर भी 
व्यापक अधिकार प्रदान किये गये थे । रिजवं बेंक द्वारा 
इन अधिकारों. के समुचित रूप से प्रयोग करने पंर व्याव- - 
सायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता ही 
नहीं रह जाती । रिजवं बँक के ये अधिकार निम्नांकित ` 
बिवरण सै अधिक स्पष्ट हो जाते हैं-- 
(क) . व्यवस्थापत्न पर नियंत्रण (८0770 ०४९ | 
management)—रिजवे बैँक किसी भी बक के अध्यक्ष - 
अथवा किसी निदेशक को हटा सकता है, निदेशक मंडल 
में अपना प्रतिनिधि (8०७०९०) रख सकता“है तथा 
प्रमुख कार्याधिकारी' की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप कर 


. सकंता है। 


(ख) निरीक्षणं (9०१४।७००) -रिजरवं बँक किसी 
भी बैक के खाते का पूणं खूप से निरीक्षण कर सकता है 
तथा' किसी भूल को सुधारने का आदेश दे सकता है। साथ 


. ही, एक करोड़ से अधिक के सभी अग्रिम के लिए व्याव- 


सायिक बौंकों को रिजवं बक को पूर्व अनुमति लेनी 


“पड़ती है । 


(ग) बैंकों के विस्तार पर नियंत्रण (२९०।२t।०॥' 
over expansion 0f Banks) :-रिज्वे बैंक की अनुमति 
के बगैर कोई भी बैंक कोई नयी शाखा नहीं खोल सकत। | 
इसी प्रकार यह छोटे-छोटे बकों को मध्यम अथवा बड़े 
आकार के बको से मिलाने का आदेश भी दे सकता है। 


(घ) साख-नियंत्रण (C7०३१ ५००४०)-रिजवे बँक 


«के 


Noe 
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है। इसे जमा तथा ऋण पर व्याज की दरों को निश्चित 
करने का अधिकार प्राप्त है। 972 ई० के एक संशोधन 
के अनुसार व्यावसायिक बैक को कुल जमा का कम-से- 
कम 27 प्रतिशत भाग तरल साधन के खूप में रखना 
पड़ता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतिम्रां भी सम्मिलित हैं । 

सारांश यह है कि बं किंग व्यवसाय के क्षेत्र में कोई 
भी ऐसा कायें नहीं है जिस पर रिजर्वे बैक आऑफ'इ।ण्डया 

. ` का प्रभावपुणं नियंत्रण नहीं हो । ऐसी स्थिति में व्याव- 

सायिक ब को का राष्ट्रीयकरण सगभग अनावश्यकसा-ही 
प्रतीतः होता जान पड़ता है। : 

2) झूल जमा का एक बहुत बड़ा भाग पहले से भो 

र) तऽ सें विद्यमान है-यह तकं देना कि. व्याव- 

. सायिक बंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को जमा के रूप 

* ` में एक बहुत बड़ी रकम प्राप्त होगी, बिल्कुल तथ्यहीन है। 


वास्तव में, देश के व्यावसायिक बेकों के कुल जमा का: 


एक बहुत बड़ा भाग-पहले से ही स्टेट बैक ऑफ इण्डिया 
तथा इसके सहायक बे कों के हाथ में है। इनके अतिरिक्त 
पोस्ट ऑफिस बचत बैक-व्यवस्था है जिसके द्वारा सरकार 


जनता की बचतों का एंक बड़ा भाग एकत्र करती है । 3] - 


माचे, !966 को कुंल पोस्टल जमा 64! करोड़: रुपये था। 
इनके अतिरिक्त -राजकीय क्षेत्र में औद्योगिक वित्त निगम, 
राज्य वित्तीय निगम, औद्योगिक विकास बैक, यूनिट ट्रस्ट 


द्वारा पूंजी वाजार का एक बहुत बड़ा भाग'सरकारी क्षेत्र 
* में चला जाता हैं। यदि सांस्थानिक वित्त के क्षेत्र: में जीवन 
बीमा निगम (7/९ $0"an०० 0000४६४०॥), के कार्यों 


. « महत्त्व बहुत ही बढ़ जाता है। इनके द्वारा सरकार बहुत 

हृद तक निजी क्षेत्र को नियन्त्रित करने में समर्थ हो 
जाती है। ` Ye 

(3) राष्ट्रीयकरण से सम्पुणं शक्ति एक केन्द्रीय संस्था 

के हाथ में केन्द्रित हो जायगी--जिसके निर्णय सभी के लिए 

बाध्य होंगे । दुसरे शब्दों में, इससे एक बहुत ही छोटे वर्ग 

के व्यक्तियों के हाथ विशाल आशिक शक्ति का संकेन्द्रण हो 

. जायया । इससे जमाकर्त्ताओं तथा ऋणं लेनेवालों को मौकर- 

` शाही के इशारे पर चलना होगा । दूसरे शब्दों में, इससे 

लोग एक प्रकार के P05 Office 90/2] का अनुभव 

` करेंगे। राष्ट्रीयक्ररण से लोचपुर्ण प्रयोजन एवं उद्योग के 


` लिए क्षेत्र के बहुत ही सीमित हो जाने की भी संभावना है। 


. . . (4) यह कहना भी .सत्य नहीं है कि व्यावसायिक 
` बक केवल अपने संचाळकों तथा ,इनसे संबंधित कम्पनियों 
ः “को ही कर्ज तथा अग्रिम प्रदान करते हैँ ) वास्तव में, इनके 


तथा अग्रिम पर. रिजवं नैंक का प्रभावपुर्ण नियंत्रण 

तया बकों को अपने तल-पट में इन्हें दिखलाना 
और सबसे वड़ी बात तो यह है कि इस 
हा भी नहीं है । उदाहरण 


ऑफ ` इंडिया .तथा जीवन बीमा निगम आदि हैं जिनके 


को भी ध्यान में रखा जाय तो इससे सरकारी क्षेत्र का- 


'कैत के 20 प्रमुख अधिसूचित" ` भा 
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अथंशास्तर 


` बैंक के कुल जमा. का केवल । प्रतिशत भाग संचालकों . 
तथा इनसे सम्बन्धित कम्पनियों में था जवकि राजकीय : 
क्षेत्र के बैंकों इरा 26 प्रतिशत भाग-उनके संचालकों-तथा 
.उचसे संबर्धित कम्पनियों को दिया गया था । 


. (5), व्यावसायिक जेंकों के राष्ट्रीयकरण से इनकी 
कुशलता में भी कमी. आ जायगी :-इस प्रकार का तक 
- जीवन, बीमा निगम तथां .अन्य. राजकीय संस्थाओं की 
कार्यवाही के आधार पर प्रस्तुत किया 'खुंता है । इस 
प्रकार की अकुशलता का एक प्रमाण जीवन बीमा निगम 
के विनियोग से मिल सकता है। निगम द्वारा लाखों रुपये 
अवांछचीय ढंग से विनियोजित किये गये थे । हरिदास मु द्रा 
का मुकदमा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 


`` (6). कृषि तथा उघु उद्योगों के लिए धन--व्याव- 
सायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरणं के पक्ष में सर्वाधिक प्रधान 
तकं. यह. दिया जाता है कि ये कृषि एवं लघु उद्योग के ` 
लिए ऋण नहीं प्रदान करते, किन्तु इस प्रकार का आरोप 
बहुधा युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि लघु उद्योगों तथा कृषि 
को ऋहण.प्रदान करना कई कारणों से बड़ा ही कठिन कार्य 
है ।: सर्वप्रथम लघु उद्योगों का उदाहरण लिया जाय। 
बघु उद्योगों के कर्जे चुकाने की शक्ति (07९0 ७०६ ।- 
.' ॥९७5) के संबंध में पता लगाना बड़ा हो कठिन कायं है। 
साथ ही, इनकी आथिक. स्थिति के सम्बन्ध में पता लगाना 
. भी कठिन कार्यं है। सबसे बड़ी थात तो यह्‌ है कि बौँकों 
को सदा तरलता एव सुरक्षा को ध्यान'में रखकर ही ऋण 
देना पड़ता है; क्योंकि बक अपने . जमाकर्त्ताओं की रकम 
. के 7०७०९७ की तरह होते हैं।  ; 


व्यावसायिक बौकों द्वारा कृषि को ऋण प्रदान j 
ह करना 
और.-भी कठिन कार्य है मत्र में ` दान 


* करने की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में 


को ऋण देने की है जो बहुधा 
र कृषि का काय, करते हूँ । इनमे से 
। अनाथिक हैं। इन किसानों को ऋण 
भदान करना व्यावसायिक. बैंकों के लिए व्यावहारिक नहीं 
जान.पड्ता । कृषि तथा किसानों को ऋण प्रदान करने के * 


` 'लिए सहकारी सस्थाएँ पिछले 60-65 वर्षो से 
्‌ सस्थाए विशेष' रूपः 

से कार्थ करती हैं, St सहकारिता आन्दोलन भी अपने : 
उद्‌ भ्य. की पूति में मुख्यतः असफल र्‌ 


बको कासामाजिक नियन्त्रण `: ' 
Social U ontrol over Corr 3५7 
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, के सामाजिक नियन्त्रण के 
पारित किया। | 

किन्तु, बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण का आशय क्या 
है ? प्रो० जी० डी० -एच० कोल' (6. ए, प्र, Cole) 
जैसे कुछ लेखकों के अनुसार बैंकों के समाजिक नियन्त्रण 
का तात्पर्यं डौँकों का राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण है, 
किन्तु भारतीय संदर्भ में समाजीकरण तथा राष्ट्रीयकरण 
पर्यायवाची शब्द नहों है । वास्तव में, जबकि व्यावसायिक 


सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 


` बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आशय सरकार:द्वारा बैंकों के ` 


स्वामित्व तथा नियन्त्रण दोनों से है, साम'जिंक नियन्त्रण 
का तात्पर्ये कुछ सामाजिक तथा आथिफ उद्देश्यों की पुरि 
के लिए सरकार द्वारा अधिकाधिक मात्रा में बैंकों का 
नियमन' एवं नियंत्रण है । इस नीति के अन्तर्गत बैंकों का 
स्वामित्व इनके हिस्सेदारों के ही हाथ में रहेगा तथा 
इन व्यस्था इनके द्वारा चुने गये संचालक मण्डल के 
द्वारा ही की जायगी, किन्तु सरकार को इनके लिए एंक 
पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया 
गया जो एक प्रोफेसनल बैंकर होगा ! अखिल भारतीय 
कांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत सामाजिक 


नियन्त्रण की व्याख्या निम्म प्रकार से की गयी थी: - 


“Social control means _greater participation 
of banks with effective state guidance in- the 
mobilization of deposits and distribution of 
credit to the. socially. desirable sectors of the 
९००००१. इसके अनुसार सामाजिक नियन्त्रण के 
अन्तर्गत निम्नांकित बातो का समावेश आवश्यक है :-¬ 


`: (क) गाँवों में डॉकिग-सम्बनधी आदतों के प्रसार तथा बचत 


'को एकंत्न करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का 
अधिकाधिक प्रसार; (ख) कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात 
` के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करना; 
(ग) विकास-सम्वन्धी योजनाओं के अंनुरूप गैकों का 
विकास जिससे ये योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो 
“सरके; तथा (घ) साख के अत्यधिक संक्रेन्द्र०ण को रोकना ।* 
बैँहों के सामाजिक 'निया्त्रण सम्बन्धी विधेयक, 4 
]967.:वैकों को सामाजिक नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने 
के उद्देश्य से 23 दिसम्बर, ।967 को श्री मोरारजी देसाई 


ने संसद्‌ के समक्ष एक विधेयक प्रस्तूत किया जो ।968 . 


ई० सें कानून वन गया.तथा ! फॅरवरी, 969 से 


लागु किया गया । इस विधेयक के अन्तर्गत बैंकों पर | 


7. दिसम्बर, 7967 में संसद्‌ में सामाजिक नियंत्रण- 
` सम्बन्धी नीति की-घौषणा करते हुए श्री मोरारजी देसाई 
` ने तिम्नांकित विचार व्यक्त किया था :--/007 {५॥- 
mental aim within the frame-work of democras - 
tic - socialism, 75 -to regulate our social and 
economic life or to attain the optimum growth 
rate. for our ‘economy and to prevent at the 
 sametime any monopolistic trend, concentration 


भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 
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प्रभावपूर्ण नियन्त्रण के लिए निम्नांकित कदन उठाये जाने 
को व्यवस्था थी: | ` : 5 
` (|) सर्वप्रथम तो, प्रत्येक 'गैक के लिए एक पुण- 
कालिक अध्यक्ष होगा जो बँक व्यवसायी (P०f€i07॥] 
७३०६९०7) होगा । उसका कार्यकाल 5 वर्षो का होगा । 
उसकी : नियुक्ति अथवा बर्खास्तगी के लिए रिजर्व बैक 
ऑफ इण्डिया की. पूर्वं अनुमति आवश्यक होगी । 
४ (7. बैंकों के संचालक मण्डल में कल-से-फम दो ` 
निवेशक ऐसे होंगे जिन्हें कृषि, लघु. उद्योग तथा सहका-' 
, रिता के सम्बन्ध में व्यावहारिक अनुभव हो । ` 
“ `` (7) कोई भी वैक अपने निदेशकों तथा उन उद्योगों 
को जिनसे उनका हित निहित हो ऋण नहीं प्रदान ` 
फरेगा | .. 5; 2 
(४) लगातार वेकिग अधिनियम तथा रिजबं बैक 
के निर्देशों को उल्लंघन करनेवाले बैंक के सम्पूणं .कारो- 
बार को रिजवें वैंक अपने हाथ में ले सकता हैं । | 
` (४) एक राष्ट्रीय साख परिषद्‌ (7०४) Credit 
6600०!) की स्थापना' की व्यवस्थाः थी जिसमें 25 . 
सदस्य होंगे। वित्त मन्न्नी इसके अध्यक्ष होगे । रिजवं 
बेंक के गवर्नर, "योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त - 
मन्त्रालय के सचिव तथा कृषि-पुनवित्त निगम के अध्यक्ष के | 
अतिरिक्त इसके 20 अन्य सदस्य होंगे जो . विभिन्न हितों 
के विशेषज्ञ होंगे । इस परिषद्‌ का मुख्य:कार्य बैंकों के 
लिए साख- वितरण के सम्बन्ध में व्यापक नीति का निर्घा- 
रण तथा विभिन्न साख-संस्थाओं की साख-सम्बन्धी नीति 
में समन्वय स्थापित करना होगा । 
इस प्रकार सामाजिक नियन्त्रण की नीति के अंतर्गत 
गकों पर अधिक प्रभावपूर्ण नियन्त्रण की व्यवस्था की 
गयी.थी । साथ ही, सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में एक 
राष्ट्रीय गैंकिग. नीति की भी घोषणा की गयी थी। इस : . 
राष्ट्रीयः बैंकिंग नीति में निम्तांकित पाँच बातों का 
समावेश था :-- - 
(7) - जमाकत्ताओं का हित सुरक्षित होना चाहिए। | 
(7) देश में मोद्रिके स्थायित्व बना रहना चाहिए। 
(॥॥) बैंकिंग नीति का प्रधान उद्देश्य आथिक विकास 
:. केक्रममें सहायता प्रदान करना होना चाहिए । 
(६४) साधनों के वितरण में प्राथमिक क्षेत्रों को ' 
प्राथमिकता देनी चाहिए।. - 


तज ््छअअ अअ 
of economic power and misdirection of resour- 


ces. ‘The banking system is an important inter 
mediary through which the savings of the 
community are channelised, and is a key cons- 
tituent of our economic life. We are all agreed 
that its policies must serve the basic social and 
economic objectives,’ ‘ड 
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-महुत्त्वपूणं सहयोग को आशा क्री जाती थी । ' 


` सूख पायी थी कि ।9 जुलाई, 969 को एक अध्यादेश 
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(४) साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग होना चाहिए। 
इस प्रकार कुल मिलाकर सामाजिक नियन्त्रण को: 


नीति देश के आथिक हित को ध्यानः में रखकर तैयार की 


गयी थो । इससे आर्थिक विकास के क्षेत्र ' में. बैंकों से ' 


चोदह बड़े-बड़े व्यावसायिक बेंकों का राष्ट्रीयकरण 


 (Nationalisation of |4 Major.Commercial Banks) 


किन्तु, सामाजिक नियत्रण की नीति भी राष्ट्रीय- 
करण के हिमायतियों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर 
सकी तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग निरन्तर जारी 
रही। ।969 में कांग्रेस महासमिति के बंगलोर अधिवेशन 


: में सामाजिक नियंत्रण की कटं आलोचना हुई । तत्कालीन 


गृहमन्त्री चोहान ने इसकी आलोचना करते हुए यह 
विचार व्यक्त किया था कि “राष्ट्रीयकरण के बगेर 
सामाजिक नियन्त्रण-का कोई अर्थ नहीं होता -तथा .मात्र 


. सामाजिक नियन्त्रण के वगेर राष्ट्रीयकरण एक प्रपंच मात्र 


है।” (Social control without nationalisation 
has no meaning and Dationalisation without 


Social control could bea fraud.) 
अतः अभी सामाजिक नियन्त्रण की स्याही भी नहीं 


“द्वारा भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा 
वाले निम्नांकित 4 गेंकों का राष्ट्रीयकरण किया :-- 
(2) सेन्ट्रल नैंक ऑफ इण्डिया, 
. (2) गक ऑफ इण्डिया, 
(3) पंजाब नेशनलः बैंक, 
(4) नेकः आफ बड़ौदा, 
` (5) युनाइटेड कॉमर्शियल गैंक, 
(6) केनारा बैंक, 
„ (7) युनाइटेट बैंक ऑफ: इण्डिया, 
(8) डना बैंक, . i 
(9) सिंडिकेट बैंक, - य ० 


.. “(30) युत्रियन वैंक ऑफ इण्डिया . ७. 


(27) इलाहाबाद गेंक, 
. (2) इण्डियन बैंक, . 
0 गेंके ऑफ महाराष्ट्र तथा 
- (4) इण्डियन ओवरसीज बैंक । न 
इस प्रकार सरकार ने एक कलम से ही 2742 करोड़ | 


` `: १. गंगलोर अधिवेशन .में गैंकीं के राष्ट्रीयकरणं 
'_ को तत्कालीत परिस्थितियों में अनावश्यक बतलाते हुए. 
` तत्कालीन उपःप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री श्री मोरारजी | 
देसाई ने एक प्रथक टिप्पणी में _निम्नांकित विचार 


कया था : “Mere nationalisation will not 
Te resources. Bariks are the custodi- 
avings and- it is only natural 


- of social control is 


(०889 of cape i-ginleyingintion ob boniking,? : 


क ` भारतीय अथंशास्तै 


रुपये के अतिरिक्त जमा पर अपना अधिकार कर लियो ।. 
स्टेट नेक ऑफ इण्डिया तथा इसके सहायकों के साथ-साथ . 


इन चौदह बैंकों को मिलाकर सरकार का अब कुल बैंक 
जमा के 85 प्रतिशत से भी अधिक भाग पर प्रभावपूणं 


` नियन्त्रण स्थापित हो गया । 
बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करते हुए प्रधान 


मन्त्री ने अपने एक प्रसारण में यह एलान किया .था कि 


` बैंकिंग व्यवस्था जैसी संस्था, जिसका राष्ट्र के करोड़ों 


निवासियों के जीवन से अत्यधिक घनिष्ठ रूप में सम्बन्ध 
है, को अधिक व्यापक सांभाजिक उद्देश्य से प्रेरित होना 
चाहिए तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों .की पूर्ति 
के लिए कार्यं करना चाहिए। इसीलिए यंह माँग की 
जाती रही है कि बड़े .बड़े बैंकों पर केवल सामाजिक 


” नियन्त्रण ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ इन्हें.सरकारी स्वा- 


"मित्व के अन्तर्गत लाना चाहिए। प्रमुख ठोंकों का राष्ट्रीय- 
करण जनता. की बचत को एकत्र करने तथा उसे उत्पादक 
कार्यों में लगाने वाली संस्थाओं को राजकीय स्वामित्व के 
- अंतर्गत लाने की ओर पहला कदम है ।” (The natio- 


, nalisation of major commercial banks is a sig- 


‘nificant. step in the process of public control 
over the principal institutjons:for the mobili- 


. sation of people’s savings.and canalising them 


. towards productiye purposes.) 


राष्ट्रीयकरण के -उद्द इय' (Objectivesof Nationali- 
« 2807; :-भारत सरकार द्वारा प्रयुख बैंको' के राष्ट्रीय- 


` करण के निम्नांकित प्रधान उद्देश्य बतलाये गये हैं :-- 


(2) अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तीव्रतर 
बनाना (Accelerating the growth of ihe Econo- 


~ 


m४) :--इस उद्देश्य की पत्ति के लिए राष्ट्रीयकरण के - 


वाद भमुख क्षेत्रों में 'नेक'साख के प्रवाह में वद्धि की 
जायगी ५ साथ ही, अबतक के उपेक्षित क्षेत्रों में भी इसके 
प्रवाह में वृद्धि होगो । इस प्रकार आथिक विकास .की 
गति.तीब्र होगी जिसका निर्धनता तथा, वेरोजगारी की 


समस्या पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा भर साथ | 
सा BR दा निर्धन वो के बीच विषमता में भी... 


होगी। ` 


` (2) देश में बचत को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके : से | 


एकत्र करना तथा इसे देश-की सामाजिक एवं आथिक प्राथ- 


he क्र पाक खा ७ एद शा ए entrusted to them while at the same 
ime, making credit available according (० 


national priorities, No bank, whether in pab-- 
can abandon the test, ‘of ° 


lic or private sector, 


viability of credit transactions, ‘The experiient 


a continuing one. Jt ‘aims 


at socialization of credit without ‘nationalisa- 


® . 
eins ene 
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. 
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भारतीय : बेंकों का राष्ट्रीयकरण. ०-95 न 


मिकताओं के अनुसार प्रयोग सें लाना (70,7007]i50 | 


‘more effectively the Country's savings and to 
channelise them in conformity with nation's 


.. social and sconomiG Priorities) सम्भव होगा । 


. (3) बेंकों पर से चन्द व्यक्तियों के नियंत्रण को 
* समाप्त करना 
by a few) । 


(4) कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात व्यापार के लिए 


पर्याप्त सान्न .में साख .की व्यवस्था (P०४५० ०६ 


adequate - credit for: agriculture, small indus- 
tries and ९५०7६) गँकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही 
सम्भव.होगा। | है 

- (5) बेंकों की व्यवस्था को पेंशेइर, व्यवस्थाप्रकों के 
हाथ सुपुई करना: (The giving of 9 professional 
bent to bani. mangement) । i - 
_ (6) नये साहसोद्यभियों कें दशं को शोत्राहित करना 


(The encourage and fester the growth of prog- . 


ressiv and new entrepreneurs) \ ES 


(7) ग्रामीण क्षेत्रों में गेंकिग-संबंधी सुविधाओं का. £ 


बिस्तार- (To extend banking facilitizs ia unban- 

ked and under banked centres, espzcially in 

rural areas) । ‘Nae 
(8) बैंक के कर्मतारियों के लिए प्रशिक्षण को. 


समुचित सुविधा तथा सेवा की -झत्तों सें सुंधार (7७ ` 


` provision of adequate training as well as TeaSso- 


_ nable terms of services for the bank-staff) I 


- बैंकों की शाखाओं के सम्बन्ध 


~ 


` 25 जुलाई, ।969 को संसंदू में इस सम्बन्ध में एक. ` 


विधेयक पारित हुआ जो आगे चलकर ws बन 
गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों 
कों समानत मूल्य के आधार पर 75 करोड़ रुपये मुआवजा 
देने की व्यवस्था थी। मुआवजे की रकम प्रतिज्ञापत्र या 
शेयर सर्टिफिक्रेट के रूप में दी जायगी जो ।0 वर्षों. के 
वाद परिपक्व होंगे.। साथ हो, इन पर 4३ प्रतिशत वाषिक 
व्याज भी चुकाई जायगी । किन्तु, विदेशों में स्थित इन 
में यह लागू नहीं होगा, यदि 
उन देशों के कानून के अनुंसार सरकारी बैंकों को- वहाँ 
.काम काज करने की इजाजत नहीं ह। | 
किन्तु, बैंकों के. राष्ट्रीयकरण अधिनियम को कुछ 


` ` लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी तथा सर्वोच्च 


रा 


न्यायालय . ने' बहुमत से राष्ट्रीयकरण को दो आधार. प्र. 
अवैध करार किया-स॒र्वप्रथम तो सभी बैंकों का राष्ट्रीय 
[4 बैंकों के. प्रति 


करण नहीं कर सरकार ने केवल इन 


` स्ेद-भावः ( Hostile discrimination ) “किया था।.: 
._ द्वितीयतः, इस अधिनियम के अन्तत मुआवजे की रकम , 


इ $ 


(Removal of control over banks , 
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भी अपर्याप्त थी ।. अतः बोंक़ों के. राष्ट्रीयकरण के सम्बस्र 


' में पुनः एंक नया विधेयक: लाना पड़ा जिसमें इन त्रुटियों. 


. को दूर करने का प्रयास किया गया । इस नये अधिनियम. 
में गेंकों.को अधिक मुआवंजा दिया गया । साथ ही, भेद-. 
भाव की भावना को समाप्त करने कें लिए यह व्यवस्थां « 
की गयी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक अथवा हिस्सेदार , 
भी नये बैंकिंग व्यवसांय की स्थापना कर सकते हैँ. * 


भारतीय .बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध तक 
(Arguments against Nationalisation) :--अब यह . 
प्रशन है कि वया जेंकों का _राष्ट्रीयकरण उचत. है तथा | 
इससे आथिक विकास के क्षेत्र में यथोचित सहयोग प्राप्त - 
'हो संकता है ? वारतव में, भारत सरकार द्वारा प्रमुख 
गको के इस राष्ट्रीयकरण की कई कारणों से आलोचना 
की गयी (हैं । ` इसमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :-- 


- (]) राजनीतिक निर्णय (Political decision) :— 


` 4 प्रमुख व्यावसायिक वौंकों के राष्ट्रीयकरण या सम्बन्ध 


में सरकार का निर्णय. जिस पृष्ठभूमि तथा जितनी- जल्दी- 
बाजी -में लिया गया था “उसे देखकरः इसे राजनीतिक 
निर्णय ही कहा जा सकता है। वास्तव में, कांग्रेस के दोनों 
गुटों के पारस्परिक मतभेद-के फलस्वरूप सत्तारूढ़ कांग्रेस 
ने 'अपर्नी ` स्थिति को सुदृढ़ बनाने के. लिए ही ऐसा कदम 
"उठाया था । यह इस बात से स्पष्ट है कि दिसम्बर, 963 ' 
में भारत सरकार ने एक बैंकिंग आयोग ( Banking 
Commission ) की नियुक्ति की थी। किन्तु इसकी | 
सिफारिशों के पूवं ही ढौंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना - 
(2) राजनीत्लों . का प्रभुत्त्र :- राष्ट्रीयकरण से. 
“बैंकों की व्यवस्था में राजनीतिज्ञो के प्रभूत्व में वृद्धि की 


- राजनीतिक निर्णय ही कहा जा सकता है। a 


- आशा की जाती है। . जिप प्रकार से देश का सहकारिता 


आन्दोलन पराजिते राजनीतिश्ञों का कार्य-क्षे बन गथा : 
है उसी प्रकार-सत्तारूढ़ दल बैंकों के संचालक सण्डल में 
भी अपने लोगों को रखना प्रारम्भ कर देगा । देश के 
राजकीय क्षेत्र के प्रायः सभी: उद्योगों के साथ यही बात ` 
पायी जाती है और बैंकों का संचालन- राजनीतिज्ञों के. 
हाथ में आने से पुनः गेकों को समग्र सत्ता का कुछ ही. 
व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीयकरण हो जायगा जो. सम्राज- 
वादी ' अर्थ-व्यवस्था' के .लिए निश्चय ही हानिकारक सिद्ध 
होगी । न CF 43 
(3) नौकरशाही का प्रभुस्व राष्ट्रीयकृत जेकों के | 
संचालन में उसी लालफीतेशाही तथा कागजी कार्यवाही ' 
के प्रभावपू्ण होने की आशा है जो अन्य सरकारी संस्थाओं : 
तथा वित्तीय कार्यालयों में पायी जाती हैँ । इसंसे राष्ट्रीय- | 
करण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाया! | ' 
(5) क्षेत्रीय संकीर्णता :-राष्ट्रीयकरण के अन्त्ेत . 


= 
टू 
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र ` एक प्रमुख समस्या इस बात को लेकर भी उत्पन्न हो गयी . 


है. कि राष्ट्रीयक्त बैंकों के- संचालक . मण्डलों में राज्य: 


` सरकारों का कितना प्रतिनिधित्व .हो? कुछ: राज्य ' 
_ सरकारों ने तो यह माँगना भी प्रारम्भ कर दिया है कि. 
„ दोकों द्वारा उनके क्षेत्र में संग्रहीत राशि उन्हीं राज्यों में 
` विनियोग की जाय । इस प्रकार की मांग देश की एकता 


'तथा क्षेत्रीय संतुलन की भावना के विपरीत है। यदि इसे 


dation Chennai and eGangdtri 


Dat RN, , 
भारतीय अर्थैशारत्रँ - oo ure 


की व्यवस्था की: जानी . चाहिए जिनमें इन्हें जनसेवा कौ 


मूल भाव्रन। की प्रेरणा दी जानी/ चाहिए । _ 


. (2) जमा-पंग्रेह पर ज़ोर :-गेकों के कर्मचारियों की... 


मनोवृत्ति में. परिवत्तेन के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत नेंकों के 


जमा में वृद्धि के लिए भी विशेषं प्रयत्नों का आयोजन. 


करना चाहिए । इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों 
को अंपनी शाखाओं का विस्तार करना चाहिए। भारतीय 


स्वीकार कर लिया गया तो असम, उड़ीक्षां, बिहार, जम्मू क्षि से देश की कुलं राष्ट्रीय आय का «लगभग 50% 


- कश्मीर जैसे पिछड़े हुए राज्यों के विकास में राष्ट्रीयकरण. 


से कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त होगी । - 


(5) छोटे-छोटे हितों का प्रतिनिधित्व भी साख के 
, लिंांत के विरुद्ध है :-राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ ञैंकों के _ 
संच'लक-मण्डल में छोटे-छोटे : हितों के प्रतिनिधित्व: की 
- जो मांग की जाती है वह भी - स्वस्थ नहीं है।. इससे: 
संचालक मण्डल में बहुंधा ऐसे व्यक्ति आ- जायंगे जिन्हें 
बैंकों की वास्तविक कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई .जान- 
कारी नहीं रहती, अतः इस सम्बन्ध में भी आदर्श की 
जगह व्यावहारिक्रता को ही कसौटी मानना चाहिए । 


` बेकों के राष्ट्रीयकरण को कसे सफंछ . 
र बनाया जाय ? 


` इस प्रकार" व्यावसायिक केंकों के राष्ट्रीयकरण की. 
` कट्‌ आलोचना को जाती है, किन्तु अब तो इनका रा।ट्रीय- 


- कुरण एक वास्तविकता बन गया हूँ। अतः अगर प्रश्‍न यह 

(है कि व्यावसायिक जैंकों के राष्ट्रीयकरण को कैसे सफल 
बनाया जाय ? वास्तव में, भारतीय बैंकों का राष्टीय- . 

करंण सरकार तथा नैंक कर्मचारियों के लिए एक चुनौती 
यदि -राष्ट्रीयकरण से जनता को अधिक सुविधाएँ , 


) - ` . नहीं मिलेंगी तथा कृषि, लघु उद्योग एवं निर्यात को 


अधिकाधिक मात्रा में सहायता नहीं: प्रात होगी तो . 
राष्ट्रीयकरण' के विरोधियों की धारणाएं सो ही 
निकृलेंगी। अतः राष्ट्रीयकरण-को- सफल बनाने के लिएं 


_) डेक के कमंचारियों को मनोवृत्ति सें परि- 
वततन :-सर्वश्रथम तो, राष्ट्रीयकरण की सफज्नता बैंक . 


|) ग्राहक छोटा नहीं है' ( No Customer is 
284 ) । इस उद्ट्शय से बैंक कर्मचारियों के लिए स्थान- 
प्र courses) . 
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- रकम.की आवश्यकता होगी । 
.एक बड़ा भाग स्वयं 


भाग प्राप्त होता है । . साथ ही, आयोजित विकास कार्य- 
क्रम केः अश्तगंत पिछले प्रायः 20-25 वर्षो में कृषि के क्षेत्र 
में अरबों रुपये को पूजी लगी हुई है, फिर भी कृषक- 
परिवार कुल बचतों का केवल 23 प्रतिशत भाग ही संग्रह 
करते हैं।. ग्रामीण क्षेत्र में गैंकों की शाखाओं के विस्तार 


में 'एक कर्मचारी कार्यालय' ( 0०-7 ०/८० ) तथा -. - 


“चलते-फिरते नैंकों'. ( \०४/।०. ७३०६५ ) से भी,बहुत 


अधिक सहायता मिल सकती.है। .संतोष का विषय है कि . 


राष्ट्रीयकरण के बाद नयी शाखाओं की स्थापना में 
ग्रामीण तथां अद्ध-शहरी क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी जा 


रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार में बहुत ' 
` अधिक सहायता मिल रही है। 
(3) छूघु उद्योगों को वित्त : - भारत में प्रायः °2 


लाख लघु औद्योगिक संस्थान हैं, जिनमें. कोई 29 लाख 
व्यक्ति नियोजित हैं तथा .जो समस्त निर्माण-क्षेत्र का . 


लगभग 52 प्रतिशत भाग सामान तैयार करते 'हैं। अतः 


उदारतापुर्वंक साख प्रदान करना चाहिए । इस प्रकार के. . 


उद्योगों को लगभग 400-500 करोड़ रुपये के वाषिक 


इन्हें वित.प्रदान करने में कोई बिशेष कठिनाई नहीं होनी 
चाहिए। ह अतिरिक्त इन्हें तकनीकी. कर्ता तह ; 


* : निम्नांकित उपायों को कार्य में लाना अनिवाय है :--.. -ैंकों के विरुद्ध बहुधा यह शिकायत भी की जागी है कि 


हरण के लिए, 968 ई० में भमुख अधिसुचित बैंकों , ` 


साब के लिए. लगभग. 4000 करोड़ रुपये की वाषिक 


चाहिए.। ऐका करने रह 
कठिनाई नहीं होगीन + गा इन्हे 288 ल्लिशेष रकार की 
t a ह 
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गेक्रों को इतनी मात्रा में... 


भूत बनाने के लिए इनके 


|] 


“निगमो के रूप 


कारी प्राप्त. करने के लिएं विशेष 
: का संगठन करना चाहिए। ० 
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` भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 


. (5) निर्यात (Bxport) !-देश के आथिक विकास इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा राष्ट्रीयकृत बौंकों . 


के लिए निर्थात-सम्बन्धी उद्योगों पर अधिक जोर देना 
भी आवश्यक. है । चतुर्य पंचवर्षीय योजना:के. अन्तर्गत 
निर्यात में 7 प्रतिशत वाषिक वृद्धि का आयोजन: था जिसके 
परिणामस्वरूप निर्यात की कुल मात्रा के ।968-69 में 
934 करोड़ रुपये से बढ़कर ।973-74 में ।900 करोड़ 
रुपये तथा. 980-8। तक 3000 करोड़ रुपये होने की 
आशा है । निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि-के लिए निर्यात- 
सम्वन्धी उद्योगों को विशेष सहायता की आवश्यकतां है। 
राष्ट्रीयकृत बैंकों को. इस सम्बन्ध . में वित, तकनीकी , 
सलाह तथा विक्रय-सम्बन्धी मार्गे-प्रदर्शन की व्यवस्था 
करनी चाहिए। वास्तव में, -पश्चिमी देशों के बैंकों की 
तरह भारतीय बौकों को भी विदेशी बाजारों के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथक विभागों की स्था- 
पना की जानी चाहिये तया निर्यातको को इस सम्बन्ध में 
विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए । 

(6) सरकारी नीति (Government Policy) :— 
व्यावसायिक बौँकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सरकार 
द्वारा निर्धारित विकास की योजनाओं तथा प्राथमिकताओं 
की जानकारी रखनी.चाहिए। इन्हें अपनी व्यापक नीति ` 
का निर्धारण इन्हीं योजनाओं को ध्यान में रखकर करना ` 
चाहिए । ऐसा करने से ही देश के, आथिक विकास में ये 
राष्ट्रीयक्कङ नैंक सहयोग प्रदान कर सकते हैं । 

(7) राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्षेत्रीय निगमों में संगठित , 
किया जाना चाहिए-डौंकों के राष्ट्रीयकरण को सफली- ` 
संगठन में आमुल परिवत्तेन' लाने 
की आ।वश्यकता है, किन्तु सभी राष्ट्रीयकत बैंकों को 
मिलाकर एक संगठन का निर्माण कार्य क्रुशलता की दृष्टि 
से उत्तम नहीं होगा । जीवन ब्रीमा निगम (Life Insu- 
rance Corporation) की कार्यवाही ई बिल्कुल स्पष्ट ` 
हो जाता है | बैंकिंग आयोग ने भी इन चार-पाँच क्षेत्रीय 
में संगठित कर देने का सुझाव दिया है। 
इन क्षेत्रीय निगमों को अपने रोज-ब-रोज के कार्यों के 
सम्पादन में पर्याप्त स्वतन्त्रता रहनी चाहिए.। ऐसा करने 
से राष्ट्रीयक्रण के उद्देश्यों को पूर्ति हो सकती*है ।. हे 
व (8) जैंकों की सेचाओं में सुधार-भारतीय नेक की ० 
सेवाएँ अभी तक अत्यन्त निम्न कोटि की रही हैं। इससे - 
जतसाधारंण को बैंकों से अपना कारोबार रखनें में कठि- 

एयकता है । जैक कर्म-'- 

DR स को अधिक वैज्ञानिक . 

रूप देना होगा । 

न्यूनतम कार्यक्रम 

चारियों की स्थिति न 

समितियाँ तथा जाप्रोग 
j 


~. 
च 
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` करण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों ने नयी 
.स्थापना में विशेष रूप से अभिरुचि दिखलाना प्रारम्भ कर 


s 
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की कार्यवांही को ' अधिक सुलभ बनाकर इन्हें देश 'के 


आथिक विकास के लिए लाभदायक बनाया जा सकता है ॥ * 


` वास्तव में,.राष्ट्रीयकरण कोई रामवाण ओषधि नहीं है, 
अतः इसे सफल बनाने के लिए बंकिग-सम्बन्धी नीतियों में 
क्रांतिकारी परिवत्तन लाने होगे तथा इनक। दृढ़ता के. साथ | 
पालन ,करज़ा होगा अन्यथ्रा विकास का क्रम गतिशील होने 
क बजाय शिथिल हो जायगा.तथा जनता का कों पर. से 
विश्वास हो समाप्त हो जायगा । अतः आशा. है कि रिजवं 


गैंक के नेतृत्व में राष्ट्रीयक्रत बैंक ऐसी ऋतिक़ररी नीतियों | 


का कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन करेंगे जिससे देश के आथिक 
विकास में ये यथोचित सहयोग प्रदान कर सके । 
राष्ट्रीयकृत बेंकों की प्रगति 

(Progress of. Nationalised Banks) 

जुलाई, 969 में 4 बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों का 
राष्ट्रीयकरण किया गय।। इसके ब'द इन बैंकों की कार्य- 
वाही में महत्त्वपूर्ण प्रगति. हुई है । . व्यावसायिक के. 
भौगोलिक वितरण में सुधार हुआ है, शाखाओं का दर त- 


~ 


गति से विस्तार हुआ, बड़े पैमाने पर जमा का एकत्रीकरण 


हुआ तथा प्राथमिक क्षेत्र को दिये. जानेबाले साख की. | 


मात्रा में भो तीब्र गति से. वृद्धि हुई है । (०7९ 48 
been 4 considerable expansion on -geographical 


-and functional coverage ef thie. Commercial 


Banks, with massive branch expansion, 
large scale deposit mobilization ‘and a: signifi- 
cant rise in“ credit extended to priority 
5९८६०६५.) निम्नांकित विबरण से यह स्पष्ट है :-- - 

` (¡) नयो झाखाएं ( New Branches )— राष्ट्रीयः 
२ शाखाओं की 


दिया है। शाखाओं की स्थापना में मुख्यतः ग्रामीण तथा. 
ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बैंकिंग की सुविधा नहीं है, को प्रधानता 
दी जाती है। जून, ]969 में 4 बेंकों की कुल 4,।33. 


- शाख'एं थीं जो बढ़कर जून, ।972 तक कुल 7 ]59 तथा 


जन; ।977 में. ।2543 शाखाएं हो गयीं; यानी राष्ट्रीय- ` 


करण के प्रथम आठ वर्षों 
नयी _शाखाएँ स्थापित. की गयीं + इनमें से अधिकांश- 
शाखाएँ ग्रामीण एवं अद्ध-शहरी क्षेत्रों 'में स्थापित 
की गयी हैं । * 

शाखाओं की संख्या 
में प्रति 6९000 जनसख्या पर डोक की,एक शाखा थीचहाँ 
पर जून, ।974 में प्रति 32 हजार तथा । 9 7-में 22हजार 


जनसंख्या पर नैंक बी एक शाखा हो गयी । नयी शाखाओं 


` की स्थापना में अविकसित राज्यों को प्राथमिकता दो. गयी” 


जिसके परिणामस्वरूप प्रति नैंक शाखा ओसत. जनसंख्या 


सम में जून, ।969 में १9,8,000 से घटकर जून, ।977 में . 


= 


बना 


में इन ।4 बैंकों को श्0 `. 
, SN 
में वृद्धि से जहाँ जून,969 में देश _ 


602. 
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4] 000, बिहार में 2 लाख से घटकर 48,000, उड़ीसा 


में 2,[2,000 से घटकर 47,000 तथा त्रिपुरा में 


2,76,000 से घटकर - 32,000 हो गयी । इसी प्रकार 


ग्रामीण क्षेत्रों में 969 में कुल शाखाओं का 22:4 भाग 


'- . था ज़ो बढ़कर जून ]977 में 38:4 प्रतिशत हो सता ] 
'(7) कृषि, रघ उद्योग तथा अन्य अपेक्षित क्षेत्रों को. 


-. ` अधिक ऋण :-रा/्ट्रीयकरण के पूर्व व्यावसायिक बैंक 


: कृषि, सषु उद्योग; फूटकर व्यापार तथाःनिर्यात आदि को 

केवल नाम-मात्र' फी सहायता प्रदान करते थे, किन्तु 
राष्ट्रीयकरण के याद इन अपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता 

के आधार पर सहायता प्रदान की था रही है। hs जन, 
: ]969भें इन बैंकों द्वाराः कृषि तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों 

` -कोनेकों के, कुल ` ऋण का केवल ]4 5 प्रतिशत" ऋण 
दिया ग्रया था । इसका प्रतिशत बढ़कर जून, ।970 में: 

253 प्रतिशत, 97], में 22 प्रतिशत, जून, 972 में 

` - 23 प्रतिशत तथा-सितम्बर, 973 -में.25 प्रतिशत हो 
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बाले ऋण में-प्रगति केवल नाम मालकी हुई थीं। इसे” 

लिए राष्ट्रीयक्त बैंकों के प्रवंधकों का कहना है कि ऋणों 

' _ की गुणात्मक.वडधि पर अधिक जोर होने के कारण इसमें 
` कम ही वृद्धि दिखलायी दे रही है, 

` ` . व्यवस्था को किसी भी तरह संतोषज्जनक नहीं मना जा 

सकता । वास्तव में, पहले इन प्राथमिक क्षेत्रों (Primary 

. ` 3८०8) की ऋण-सम्वन्धी आवश्यकताओं का अनुमान. 

 , लया लेना चाहिए और तब इन बैंकों के ऋण देने की 

) .._ प्रक्रिया के. सरलीकरण. द्वारा. इनकी -आवृश्यकताओं की 


से इन क्षेत्रों में बहुत.अधिक सहायता की आशा को जाती 
है।इस योजता के अन्तर्गत 


“ जिलों में हर जिलों का : सर्दक्षण पूरा किया गया है 

' . तया इनमें से 00 जिलों में जिला-स्तर पर परामश॑दात्नी 

; ` समितियों की स्थापना भी की 

... ` में सर्वाधिक प्रबल आवश्यकता 
क्षेत्र के ऋण देने की प्रक्रिया 
की है। 


अबतक | के इस उपेक्षित 
को यथासंभव सरल वनाने 


se, ` : ~ Fe _ न 
` `: » कृषि तथा अन्‍्य॑ उपेक्षित क्षोत्रों को दिये जानेवाले : 


` -ऋण में वृद्धि का मून्दाजा ऋणी व्यक्तियों के खातों 

 . ( Borrower's account.) की संख्या में -बृद्धि सेःभी 
सयत दवै । जून; 969 

 I97] i में !7:9 लाख; . दिसम्बर 972 में 7-3 लाख 

तथा दिसम्बर, i975 में 29:8 लाखे हो गयी । RE 
र इस थवविःमें कृषिःकषेत्र को दिये गये ऋण में भो 

स्या वृद्धि हुई है । जून, > = हैः १। भून, 969 में इन बैंकों का कृषि 

“Economic Survey, I972-73, p, 6, `. 


| 


Cfo 


न भारतीय अथेशास्त्त 


गया । ।97! तथा 972 में उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने .. 


किन्तु इस प्रकार की . 


` 5 पति का प्रयास करना चाहिए । [80 8४000 योजना ` 


अबतक देश के कुल 337 ` 


गयी है, किन्तु इस सम्बन्ध `. 


र tR में इस - वर्ग के खातों की संख्या. 
_ 2:0-लाखं थीः जो बढ़कर जून,.970 में 9:3 लाख; जन, . 
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तथा किसानों के पास. बकाया ऋण केवल 38 करोड़ 


` रूपये थो, यह बढ़कर दिसम्बर, ।974 में 709 करोड़: ; 


- रुपये हो गया | गहन कृषि-विकास के लिए रिजवं"डं 
जी यता के अनुसार इन ह ने -Village adoption. 
$०॥७॥४० के अन्तर्गत कुछ गाँवों को चुनकर' कार्य करना 
भी प्रारम्भ-किया है। ˆ | So 
(7) जमा में बृद्धि-राष्ट्रीयकरण के.वाद राष्ट्रीयक्ृत 
बैंकों के जमा की राशि में भी. पर्याप्त मात्रा में वद्धि हुई 
.है । उदाहरण के लिए, जून,.969 से जून, 975 के बीच 


की अवधि में सभी ध्यावसाथिक बैंकों की जमा राशि . 


4646 करोड़ रुपये से बढ़कर ,827 करोड़ रुपये हो 
गयीं इस प्रकार 6 वर्षों में कुल जमा में 50 प्रतिशत की 


` वृद्धि हुई । इसमें से सावंजनिक क्षेत्र के दौंकों की जमा राशि 
में 7492 करोड़ रुपये की बृद्धि हुई। केवल 4 राष्ट्रीय- ` 
. कृत ज़ैंकों की जमा राशि.में 3490 करोड़ रुपये की वृद्धि ` 


हुई । इस अवधि भें राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में 
वृद्धि का अनुपात क्रमशः ।5:3 प्रतिशत, 7:5 प्रतिशत 
तथा 22:5 प्रतिशत था । स्पष्ट है कि इस अद्धि में मुल्य- 
तल में वृद्धि के बावजूद टौंक जमा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 


निस्सदेह पर्याप्त प्रगति की है, किन्तु इसके बावजूद गेंकिग 
सम्बन्धी सेवाओं के वितरण का क्षेत्रीय विषमता में अभी 


तकः बहुत ही कम कमी हुई है.। परिणामस्वरूप, आज भी | 


भिन्न-भिन्न राज्यों में. बैंकिंग सम्बन्धी सेवाओं का 
बितरण 'एक समान नहीं है ।, भिन्न-भिन्न: राज्यों में 
की. शाखाओं का वितरण 
; विभिन्न राज्यों 
का[येलिय जनसंख्या? 


र निम्न तालिकां से स्पष्द हैः + 
में शांखाओं का वितरण तथा प्रति 


“राज्य बेक कार्यालग्र... प्रति शौक कार्यालय 
र्‌ __ को संशया जनसंस्या (हजार में) 
.30 जून, 30 जून 30 जून, 30 जून 

. 969 [977 - 969› ` I977: 
आच्धरप्रदेश ` 567: 844 .7L 24 
असम ५4 -> 354 98 4] 
विहार 273 . I76 207: ..48 

गुजरात 752. 883 ` 34: 4) 

हरियाणा I72 604 57 . .-77 

हिमाचल प्रदेश 42 . 253 80-३5 

जम्मु एवं काश्मीर 35 ` 285 TI4 ‘;I6 

_ __66l I703 -35. व 

मध्यप्रदेश . 343 2 .II6 33 

महाराष्ट्र II8 . 267] ‘44 I9 

मणिपूर . र ३ 2 03 479: 47 


- 2. Annual न and लात 
! .and T 5 
६5 of Banking : rend and Pro न 
कट, कर ° 


7 Indja, RB. B. I. Bulletin. 


. इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत कों ने : 


जेंकों ` 


3 


Ave: 977' . 
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डोक कार्यालय की - प्रति बैंक कार्यालय 


हाल में ही, भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी ' 


. कर देश भर में प्रादेशिक ग्रामीण गेंकों की स्थापना “को 
नि्णंग् किया है ।« . यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों की सांख की 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सम्यक्‌.जान पड़ता 
है। अवतक इस क्षेत्र में. साख के लिए सहकारी साख 

` समितियों प॑र ही मुखय रूप से निर्भर किया जा रहा था। 


किन्तु इन समितियों की कार्यवाही संतोषभ्रद नहीं रही है। ' 


इधर ग्रामीण क्षेत्रों में इन समितियों होरा' दी जानेवाली 


` ' भारतीय वैको का राष्ट्रीयकरण 
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:. इस प्रकार ऐसा.अनुमान किया जाता है कि कुल 
ग्रामीण साख की आवश्यकता का प्रायः एक-तिहाई भाग 


ही सांस्था निक .साखः ( ¡5६।८£००॥] ८7९0६ ) का है । - 


किन्तु .वत्तंमान समय में विशेषतः - कृषि क्षेत्र में. नये 


` तकनीक के प्रयोग के कारण ग्रामीण साख की समस्या में | 
गुणात्मक तथा परिमाणात्मक:दोनों:ही दृष्टि से अत्यन्त . 


महत्त्वपूणं परिवत्तंन हुए हैं। भारतीय कृषक अब पिछडेपन 
स्थिति में केवल वित्त के अभांव से इस मागें में कोई बहुत 


-साख की मात्रा में वृद्धि अवश्य हुई है । उदाहरण के लिए : बड़ी बाघा नहीं उपस्थित होनी चाहिए, इसी बात को 


95-52 में. अल्प एवं मध्यकालीन . सहकारी साख की 
मात्रा केवल 25 करोड़-रुपए थी जो बढ़कर i972-72 


में 608 करोड़ रुपए हो - गयी । किन्तु, फिर भी ग्रामीण. 


साख की आवश्यकताओं को देख़ते हुए यह रक़म निश्चय 
` ही अपर्याप्त है। जून, 972 ई० में देश में कुल ,58,- 
000 प्राथमिक सहकारी समितियाँ थी जो देशं के कुल 
95 प्रतिशत गाँवों में. बिस्तृत थीं । किन्तु इन समितियों 
की औसत सदस्य संख्या केवल 253 ही थी । इन सदस्यों 
के अन्तर्गत भी केवल 40.प्रतिशत सदस्यों को ही ऋण 
मिल पाया था । सहकारी समितियों की इस असंतोषप्रदं 


कार्यवाही के कई कारण हैं किन्तु रिज बैंक के अनुसार. 


इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अत्यधिक माता में 
बकाया ऋण be ५५८३) ही है । कारण जो भी हो, 
, „ यह्‌ तिविवाद है कि केवल सहकारिता के आधार पर ही 


` ध्यान में रखकर श्रीमती गाँधी के 20 सूत्रीय कॉर्यक्रम के 


“ अन्तगंत ग्रामीण क्षेत्रों में साख की अधिकाधिक सुविधा 


प्रदान करने के उद्देश्य से प्रादेशिक ग्रामीण नेंकों की 
स्थापना पर जोर दिया जाने 'लगा है। इस सम्बन्ध 
में भारत. सरकार द्वारा सितम्बर ।975 के अन्त में 

अध्यादेश जारी किया गया था। , 


इस कार्यक्रम के अन्तरगत 2 अक्तूबर, ।975 को देश. - 


के कुछ चुने हुएं जिले मेंस प्रकार के पाँच प्रादेशिक 


ग्रामीण बैंकों की स्थांपना की गयी । ये पाँच बैंक उत्तर : | 
प्रदेश के गोरखपुर तथा मुरादाबाद जिले में, हरियाणा के : | 
_ भिवानी जिले में, राजस्थान के जयंपुरः जिले में तथा 


“पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में स्थापित किये गये हैं। 
ये पाँच नैंक क्रमशः सींडिकेट ठोके, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, 


‘~. 603 


राज्य हैक क र साख के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं । 
` संख्या जनसंख्या (हजार में) . जून, 969 में व्यावसायिक कोंक़ों द्वारा कृषि को प्रत्यक्ष 
30 जून, 30 जून. 30 जन, 30 जून. ऋण के रूप में केवल 54 करोड़ रुपये की रकम दी गयी - 
969.: 977 969 ` 977 `, थी जो बढ़कर दिसंम्वर, ।974 में £40 करोड़ रुपये हो 
मेघालय . 7 4 | 25 गयी । इस प्रकार व्यावसायिक गौंकों ट)र! दिये जानेवाले 
कर्नाटक 756. ,. 2438 38 4 स.ख' में पाँच वर्षो में प्रावः !0 गुनी वृद्धि उत्साहजनक - 
नागालैंड 2 . 22 25 23 अवश्य है, किन्तु व्यावसायिक बैंकों दारा दिये गये कुल | 
उड़ीसा I00 . 529 .2।2 - 4! साख का यह केवल 7 प्रतिशत भाग ही है । राष्ट्रीयकरण. 
. पंजाब 7346 27! ˆ 42 . : !] के बाद व्यावसायिक कॉंकों ने ग्रामीण: क्षेत्रों में बड़े पैमाने 
` - राजस्थान 364 ` ।022 70 ~ 25 पर शाखाओं की स्थापना की है ' वस्तुतः, 7969 के बाद . 
तमिलनाडु: 060 2307 -37 8 जितनी शाखाओं की स्थापना हुई है उनमें 50 प्रतिशत 
त्विपुरा 5 49 276: 32 शाखाएं केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित की गयी हैं। 
उत्तर प्रदेश 747 2724 I8 33 किन्तु सहकारिता आन्दोलन तथा व्यावसायिक बैंक दोनों 
~ पश्चिमी वंगाल 504 I626 - 87 .27 ही के विस्तार में प्रादेशिक दिषश्ता बहुत अघिक्र पायी ° 
` केन्द्रशासित प्रदेश 392 03। -“+- -- . जाती है। परिणामस्वरूप, आज भी देश.के अधिकांश | 
° ` ~~. ~ भागोंमें बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं का अभाव पुया . 
कुल.भारत १262 24 802 -65 22. जाता है। .(Several parts of the country remain 
5 cE a. undér-banked -and _under-financed.): साथ ही, --. « 
मे देशिक़ ग्रामीण नके दों के द्वारा दिएँ गये कर्ज से मुख्यतः बड़े-बड़े bE 
' (Regional Rural Banks) ही लाभान्वित हो पाये हुँ।. ` - 


` के कुचक्र से निकलने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, अतएव ऐसी . _ ः . 


न 
4 


ul 
कम 


जे 


' ग्रामी साख की समस्याओं का उचित तरोके से समाधान 
` नहींकिया जा सक्रता'है। ` "Rr 
राष्ट्रीयकरण के बाद व्यावसायिक नैंक भी ग्रामीण 


पंजाब नेशनल बैंक, युनाइटेड नेक ऑफ इण्डिया हारा | 
समित, हुँं। तत्पश्चात' कुछ और प्रादेशिक बेंकों की | 
स्थापना की गयी । इनमें से एक निहार के सोजपुर तथा _ 


cre \ 
RE) 


oe i हर 
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604 .. Ee भारतीय अर्थेशोस्त्र ` 


रोहतास जिले में पंजाब नेशनल बैंक के तत्वावधान में ` 


स्थापित किया गया है। अध्यादेश के अनुसार इन प्रादे- 


_ शिक ग्रामीण बैंकों की कुल हिस्सा पूंजी का 50 प्रतिशत 


भाग भारत सरकार द्वारा, ।5 प्रतिशत भांग सम्बन्धित 
"राज्य सरकार द्वारा तथा 35 प्रतिशत भाग सम्बन्धित 
व्यावसायिक बेंक द्वारा . प्रदान किया जायगा ।' इनकी 


व्यवस्था 9 सदस्यों के एक संचालक मंडल द्वारा की जायगी ` 


जिसके अध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत 
सरकार द्वारा, 3 सम्बन्धित व्यावसायिक बॉंकों द्वारा 
तथा 2 राज्य सरकारों द्वारा की जायगीः। 


- धीरे-धीरे इन बैंकों का. विस्तार किया जाने लगा है , 


तथा जून, ६977 तक इनकी संख्या बढ़कर 48 हो गयी 
है । उस समय इनकी शाखाओं की संख्या बढ़कर 780 


हो गयी, थी .। ` इंनमें से उत्तर प्रदेश में 0 प्रादेशिक गैंक . 


,हैं जिनकी शाखाओं की संख्या ।69 तथा बिहार में 7 हैं 


„ जिनकी शाखाओं की संख्या 63 हो गंयी है । इसी. प्रकार 


- कप “प्रदेश में 3 बैंक हैं जिनकी शाखाओं की संख्या 
8 i र तः 
- SM < 
प्रादेशिक ग्रामीग बैंकों तथा व्यावसायिक बैको' में 
सुख्य अस्तर :-ग्रामीण गेंक मुख्यतः व्यावसायिक बैंकों 
की ही तरह कार्य करेगे किन्तु फिर भी उनमें.तथा 
व्यावसायिक भेंको' सें निम्नांकित प्रमुख अन्तर हो गे :- 


il Sayers . 
gs IN, Kumar 

3. The Economic Times : 
.. 4. . Govt: of India 


a खा» 
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क . विशेष अध्ययन-सूची 
(a Modern Banking. ॒ 
Bank Nationalisation in India, 
-: Bombay’ 2lst to.30 June; 969, 
: ‘Report of the Banking.,Commission, ] 972. 
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होगा ।. 


-द्वितीयत:, ये मुख्यतः लघु एंवं सीमांत किसानों तथा 


कृबि-श्रमिकों को ही ऋण प्रदान करगे । '- 


तृतीयतः, चूँकि ये बैंक,गाँवों के कमजोर समुदाय के: 


लोगों को ही सहायता प्रदान करेगे अतएव- इनके उधार 
देने की दरें (०:०९ R९5) सहकारी साख समितियों 
से अधिक नहीं होगी । द 


स्तर के कर्मचारियों की तनखाह को भी ध्यान में रखा 
जायगा। ` FRE २ 

प्रारम्भ में कुछ समय तक ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के 
व्यावसायिक बैंक के पूरक बैंक में कार्य करेगे; किन्तु 
अन्ततः ऐसी आशा क्री. जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु 
एवं सीमांत किसानों, कृषक मजदूरों, छोटे-छोटे कला- 
कारों.तथा छोटी-छोटी कम्पनियों को ऋण प्रदान करने 
का कार्य पूर्णतः प्रादेशिक ग्रामीण.बैंकों को ही हस्तांतरित 
कर दिया जायगा । . 5% 5 ४ 


LN 


सर्वप्रथम तो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र 
किसी एक राज्य के एक या. अधिक जिले.तक ही सीमित ` 


' और अन्ततः इन गैंक के ,कर्मचारियों की तनखाह 
. भारत सरकार द्वारा त . की जायगी । इसके निर्धा- : . 
रण में राज्य सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं के समान - ' 


. 
2 . ५ 
/ न . 
° a, * 
« ५ 
« * ° 
s - ® . ही ° 
« . डे 2 
. < -+ 
i कु » ‘ 
. + ‘ 2 = 
LT PROSE SESSIONS OID जता TIN RIO POS 
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भारत में बेकारी, अद्ध -बेरोजगारी एबं पूर्ण रोजगार 


(Unemployment, Under-employment and Fuil-empyloyment in India) 


« `-ग्राकक्रथन :--मानव उत्पादन का साधण एवं साध्य 
दोनों ही है । अतः, आथिक विकासं.की कोई भी योजना.जो 
` उसे केवल एक सोधन मानती है तथा उसके अधिकार 
को समुचित स्थान नहीं प्रदान करती, नियोजन के वास्त- 
विक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पःती । इस प्रकार मानव- 
शक्ति के नियोजन को किसी भी प्रकार के आर्थिक नियो- 


जन का एक महत्त्वपूर्ण अंग समझना चाहिए ।. मानव-शक्ति' 


के. नियोजन:का उद्देश्य मानव-पूँजी का निर्माण तथा 


` इसका पूरा-एरा. उपयोग होना चा हिए । इस प्रकार इसका , 


उद्देश्य उपलब्ध मानव-शक्ति कों माँग एवं, पूत्ति का 
` “विभिन्न देशों में एक उचित नीति के आधार पर वितरण 
हो। किन्तु श्रम की मांग में वृद्धि के बगेर अतिरिक्त श्रम- 
शक्ति का प्रा-पूरा उपयोग नहीं कियाजा संकता। अतएव 
` त्रिकास के प्रक्रम में उद्योगों के आधार का विस्तारीकरण 
* जिससे सभी प्रकार के भानव-श्रम की मांग बढ़ती हैं, आव- 
एयक है | जहाँ तक श्रमशक्ति को पूर्ति, का सम्बन्ध है, यह 
, बहत-सी बातों पर निर्भर करता है जसे जन्म एवं मृत्यु 

.दर, सामाजिक संस्थाएं, औरतों के (प्रति व्यवहार तथा 
काम के घंटे इत्यादि | शससे स्पष्ट है कि श्रम की पूर्ति 


को प्रभावित करने वाले तत्त्व श्रम की मांग को .४भावित ' 


करने वाले तंत्त्वों से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। साथ ही, 
चकि अल्पकाल में, न तो श्रम की मांग नं -श्रम कीं .पूर्ति 
में ही परिवत्तेन किया स 
` पृ्ति-को किसी खास समय में दिया हुआ मानकर मानवे 
शक्ति के नियोजन का प्रयास करना चाहिए । ऐसी पा{- 
स्थिति में मानव-शक्ति कें नियोजन का उद्देश्य विभिन्न 
पेशों में श्रम की सँभावित्‌ मांग को Rl लगाकर इसी 
. आधार पर आवश्यक क्षेत्र में श्रमिकों को प्रशिक्षित करने 
का प्रयास करना चाहिए । भारत-जँसे देश में इसी' संदर्भ 


में बेरोजगारी तथा भानव-शक्ति का तियोजन महत्त्व- 
पूर्ण है । ५ ० 
. बेरोजगारी के कारण 
` ment) :-पूजीवादी अंर्थ-व्यवस्था की एक प्रधान 


समस्या बेरोजगारी की समस्या है । किसी देश या समाज . 


में बेरोजगारी के मुख्यतः तीन कारण होते हैं:--(क) 
बेरोजगारी सम्राज या देश में. सक्रिम माँग को कमी के 
- कारण हो  सकतो है। (- Unemployment may bs 
079० (० a fall in effcctive demand) (ख) सूल्य 
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जा सकता है, अतएवः श्रम को 


(Causes of Unemploy- . 


एवं लागत में. अधषतुलन के फलस्वरूप भी वेरोजगारी की * 


समस्या उत्पन्न हो सकती है। तथा (ग) देश में पूजो 
एवं अन्य आवश्यक साधनो के अभाव सें भी बेरोजगारी : 
उत्पन्न हो सकती है। पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्रों में . 
वेरौँजशारी का प्रमुख कारण देश में वस्तुओं की माँग का ' 
कमः होना है जो अन्ततोगत्वा आय की अपर्याप्तता अथवा -' 
: न्यूनता का परिणाम है। इस प्रकार.की आ्िकं व्यवस्था 
वाले देशों में माँग एवं रोजगार में प्रायः सीधा सम्बन्ध 
रहता है, अतः माँग में कमी का प्रभाव रोजगार पर शीघ्र 
'पड़ता हैँ। किन्तु भारत में बेरोजगारी की समस्या का 
प्रमुख कारण देश में पूजी एवं अन्य साधनों का अभाव 
'है। पिछड़ी हुई आशिक व्यवस्था वाले देशों में माँग 
का प्रभाव रोजगार पर उतना प्रत्यक्ष नहीं होता । भारत 
में पूजी एवं विकास के अन्यः आवश्यक साधनों का अभाव 


है, किन्तु श्रम का प्रायं है। यहाँ काम करने के तरीके | / 


अद्यतन हैं और वेरोजगारी की: समस्या विभिन्ने रूपों में 
पायी जाती है। किसानोंको कृषि-कार्य में सालों भर रोज- 
गार नहीं मिलता । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के 


- साथ साथ अद्धं-वेरोजगारी (८7५९-९००५९) की 


समस्या भो वत्तेमान रहती हैं । हमारे देश के-साथ यह 
` निश्चय ही बहुत बड़ी विचित्न बात है कि एकओर तो देश 
में जनता की आवश्यकताओं के लिए उपभोग की वस्तुओं 
- का अभाव है तो दूसरी ओर वड़े पेमाने पर वेरोजगारी 
-को समस्या विद्यमान है। इस विचित्रता का प्रमुख 
'कारण देश में पूंजी का अभाव है। इसके अतिरिक्त देश ` 
, में बेरोजगारी के अन्य बहुत-से कारण भी हैं, जसे-- 
आथिक साधनों का अपूर्ण उपयोग, विकास कायक्रमों की ' 
'धीमी प्रगति, बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण का अभाव, 
छोटे उद्योगों का ह्लास इत्यादि। उपर्युक्त कारणों से 
' स्वतन्त्रता-भ्राप्ति के वाद से हमारे देश में बेकारी की . 
समस्या दिन-प्रेति-दिन गम्भीर होती जा रही है, और . 


आजकल तो इस सम्बन्ध में स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी 


है कि इस पर काबू पाना सरल नहीं जान-पड़ता । 


'बेरोजगारी'के विभिन्न रूप 
(Different types of Unemployment). 


पश्चिम के विकसित राष्ट्रों सें मुख्यतया पूर्ण रोजगार "| 
. (Full ३१।०५२॥ ) की स्थितिः पायी जाती हैत - 
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पूर्ण रोजगार की स्थिति में जैसा कि लाड ' विलियम 


वेवरिज (!०९4: Wiliam 6४०८।५४०) . का कथन है, . 


` भकास, न कि मनुष्य,'को इंतजार करना चाहिए।” 

_ _ (Jobs, rathsr tke men, should Wait.). परन्तु इन 
देशों भें भी साधारणतया: 2 से 4% तंक अस्थिर बेकारी 
(Frictional unemployment), पायी जाती है। इसके 
अतिरिक्त उन देशों में केवल मन्दो के समय में माँग घट 


” जाने से व्यापक बेरोजपारी उत्पन्न होती है। किन्तु भारत 


„ . जैसे अविक्षित राष्ट्र में विभिन्‍न. प्रकार की बेरोजगारी, 
सदा देखने को मिलती है। इनेमें निम्प॒लिश्वित प्रधान 
kl) खुली या संरचनात्मक बेरोजगारी, (Opn ,0r 

*, ‘Structural Unemploym3nt) +-भारत में ऐसे वहुस- 
. से-व्यक्ति मौजूद हैं जो काम ढूँढ़ते' हें लेक्रित उसको काम 


नहीं मिलता । ऐसे व्यक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही . ` 


जा रही है क्योंकि देश. की जनसंख्या आशिक साधनों. 
के उपयोग की तुलना में अधिक तेजी के साथ वढ़ 
रही है। वर्षो स भारतीय अर्थ-त्यवर्था में स्थिरता, 
` शिथिलता एवं गतिहीनता'की अवस्था बनी हुई है।- देश 
की अधिकांश जनता कृषि पर आश्रित हैं और कृषि ,में 
; उसी पुरानो. पद्धति का उपयोग.किया जाता है जो वर्तेमान 
 परिस्थितिथों के लिए अनुपयुक्त है। भाएत औद्योगिक 
इष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र है। उद्योग-त्न्धों .के अभाव 
«में यहाँ पर व्यापक रूप से वेरोजगारी पायीं जाती-है। 
. व्यापार, यातायात तथा- सामाजिक सेवाओं. आदि का 
` « “ बिकास भी उतनी तेजी, से नहीं हुआ है जितनी तेजी से 


का ढाँचा हो ऐसा रहा है जिससे कि ब्रेरोजगारी खले 
रूप में विद्यमान रही है। Se 20872 
(2) छुप्री हुई बेरोजगारी या अद्धं-बेरोजगारी 
(Disguised Unemployment or Unde<employ- 
गेण!) :-भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की 
बेरोजगारी बहुत अधिक अचलित है। छुपी हुई बेकारो 
अववा अद्धं-बे रोजगारी का तात्पर्थ यह है कि अमिक वैसे 


| तो अपने आपको काम परु लगा हुआ संमझता है, लेकिन : 


- ` उसकी सामान्य उत्पतति ब्जिल्कुन नगण्य या नहीं के वराबर 
होती है । 'भारतीथ कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या आश्रित 
. हैं। किसानों की जोते छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हैं 
जो गाँव के भिन्नःभिरत भागों में विखरी होती हैं। देश में 

अताथिक जोगों.कीः संब्या वड़त अधिक है। यरि भारत में 
` इस अतिरिक्त जनसंख्या को कृषि से हटाकर अन्य उद्योगों 
लगाया जाय तो कृषि का उत्पादन नहीं बटेग। क्‍यों; के 
थोड़े व्यक्ति हो वैज्ञानिक कृषि के आधार पर अधिक 

कर सकेंगे। छती हुई वेकारी शहरों में, विशेषत्त: 
[रो विभागों में भी पायो. जाती है। भारत में 
य दिन-्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है। 


. ` भारतीय अरथंशातं. -. 023 | 
- कई स्थानों पर आवश्यकता से अधिकं कर्मचारी नियुक्तं ` । 


` श्रमिकों को कुछ समथ तक वेकार रहना पड़ता है। कुटीर 
` उद्योग के ह्ला से मौसमी वेरोजगारी. की ._.तीब्रता बढ़ 


~ और कुछ कारखाने बन्द हो जाते हैं जिससे इस प्र कार की 


ˆ होवा चाहिए था। इस प्रकार हमारी -आरथिक व्यवस्था - 
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किये जाते हैं। यह भी प्रायः इसी किस्म की वेकारी का : 
नमूना है । कमा घरों की स्त्रियों को भीं पूरा कार्ये 
नहीं मिलता और वे भी 'अई-वेरोजगारी का-.शिकोर 
होती हैं।.. 77:0 2 

` ` (3) मौसमी बेकरी (Seasonal Unemployment) : 
भारत के अंधिकांश भागों में कृषि. का काय एक खास ७%" 
मौसम'.में ही. चलता है। इसलिए वर्ष के शेष भाग में 
“किसानों को वेकार रहना पड़ता है । मौसमी वेकारी कुछ, 
औद्योगिक संस्थानों में भी पायी जा. सकती है, ज॑से चीनी 
“के कारखाने साल भर तक नहीं चलते, इसलिए. इनके 


गयी है। इसका किसान तथा मजदूरों के जीवन-स्तर पर 
ब्रा ही प्रतिकूल: प्रभाव पड़ता है। 


(4). चक्कोत बेकारी (Cyclical Unemployment) : 
शमदोः (037९५००) के दिनों में मांग घट जाने से जो 
बेकारी फॅलती है उसे चक्रीय वेकारी कहते हैं। ` इस 
प्रकार की बेकारी पूंजीवादी देशों में प्रधानतः पायी जाती ` 
है। . भारत भी. इससे मुक्त नहीं है । कई बार विदेशों में 
माँग घड जाने से निर्यात उद्योग, को. धक्का पहुँचता है 


वेकारी उत्पन्न हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति 
सूती-तरस्त्र. एवं जूट, उद्योगों. में विशेष रूप से देखने को 
मिलती है।- ` .  . 


(5) अश्थिरं वेकोरी (Frictional Unemploy- 
mént) i :-कभी-कभी कुछ विशेष उद्योगों के वन्दू हो जाने 
से उसमें लगे हुए श्रमिक वेकार हो जाते हैं। ऐसे श्रमिक 
नये कार्य सीखकर शीघ ही .दूसरे उद्योगों में नहीं लग जाते 
वरन्‌ कुछ समय तक इनको वेकार ' रहना पड़ता है। यह 
अस्थिर वेकारी का उदाहरण है। पश्चिमी देशों' में “इस 

'्र्नार की बेकारी कोई विशेष संमस्या नहीं मानी जाती 
क्याकि श्रम की अत्यधिक गतिशीलता एवं प्र शिक्षण की 

. पर्याप्त सुविधाएं होने से ऐसे श्रमिक शीघ्र ही. नये व्यव- 
साथ में प्रवेश पा लेते हैं ।. लेकिन भारत में इन" परि-५ ' 
स्थितियों के अभाव में अस्थिर बेरोजगारी भां. बहुत. 


= 
. 
. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


कष्टदायक सिद्ध होती है । 


(6) 


ployment. :~उत्पादन को . बिधि में सुधार लाने से 


हुई है, उद्योग-पन्धों का अभिनध्रीकरण (Rationalisa-. 
807). सुधमता से नहीं किथा जा सकता है। इसलिए ऐसा. 
उग आानाया जाने! चाहिए जिससे कि धीमी: गति-से 
आधुतिकीकरण किया जाय औरः साथ में वेकार होते वाले - 


| : s ड़ a 
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व्यक्तियों को भी काम देने की व्यवस्था की जा सके जिससे 
कि यह्‌ कार्य बिना आँसू बहाये (Rationalisation with- 
० ९१78) भी सम्भव हो सके । हमें प्रायोगिक .बेकारी 
का सामना अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि इसके वगैर उत्पा- 
दन क्षमता में वृद्धि, नहीं हो सकती । कृषि में भी इस 
उ वेरोजगारी की सम्भावना बहुत अधिक वतं- 
मान है। ल्‍ ; 


भारत में बेरोजगारी की प्रकृति 
(Nature of Unemployment in India) | 
भारत एक अद्ध॑-विकसित देश हैं, अतएव यहाँ' पर 

बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या पायी जाती 
है | यहाँ बेरोजगारी मुख्यतः तीन प्रकार को होती है :- 
(क) कृषि-सम्वन्धी बेरोजगारी (Agricultural unem- 
: ployment), (ख) औद्योगिक वेरोजगारी (Indए७tial 


unemployment), तथा (ग) शिक्षित वर्गों की बेरोज- . 


गारी ( Unemployment among the educated . 
९३५5९ ) । कृषि-सम्बन्धी वेरोजगारी मुख्यतः प्रामीणं 
क्षेत्रों में ही पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुधा दोः 


"प्रकार की वेरोजगारी पायी जाती है- भौसमी बेकारी - 


( Seasonal Unemployment ) तथाः स्थायी -बेकारी 
( Perennial Unemployment ) । मौसमी वेकारी के 


अन्तर्गत ग्रामवासी फसल कट जाने के बाद वेकार हो जाते ` 


हैं तथा जत्र तक दूसरी फसल का कार्य प्रारम्भ नहीं हो ' 
जाता तब तक वेकार ही रहते हैं। ,भारतीय गाँवों में 
मौसमी बेकारी के सम्बन्ध में अलग-अलग अनुमान लगाए 
गये-हैं । शाही कृषि आयोग (R0ya! Commission on 
- `. 9प।०u६०7९) के अनुसार औसत कृषक वर्ष में कम-से- 
: कम चार-पाँच माह तक अवश्य ही वेकार रहता है । स्थायी 
चेकारी के अन्तर्गत भारतीय गाँवों में बहुत सारे व्यक्ति 
वेरोजगार रहते हैं । गाँवों में स्थायी बेरोजगारी का मुख्य. 
कारण कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिकं निर्भरता है ४ "इस 
प्रकार ।957 ई० में कृषि तथा तत्सम्बन्धित. उद्योगों में 
: 0 करोड़ व्यक्ति आश्रित थे, इनकी संख्या बढ़कर 96! 
` में 3:8 करोड़ तथा ।97] ई० में ।4'83' करोड़ ` हो 
गयी । ऐसा देखने से जान पड़ता है कि ये सभी लोग कृषि- 
. . कार्य में लगे हैं, किन्तु वास्तविकता यह हैँ कि इनमें बहुतों 
. को कुछ भी काम नहीं मिलता, यानी इनमें से अधिकांश 


छपी हुई बेकारी (]।5।९५ Unemployment) या अद्ध 
बेकारं 


औद्योगिक बेरोजगारी प्राचीन उद्योग-धन्धों के पतन के. 
कारण उत्पन्न हुई. अंग्रेजों ने भारत से इस प्रकार की 


नीति का अनुसरण किया जिससे कि देश रा उद्योग- 
घ्धे समाप्त हो गये । विवश होकर हंजारों की झंख्य़ा में 
लोग गाँव छोड़कर नगरों की ओर जाने लगे, किन्तु नगरों 
में.भी आधुनिक उद्योग-धन्धों के अभाव में उन्हें बेकार 


हो जाना पड़ा ।,शिक्षित वर्गों में भी बेकारी की समस्या 


भा० अ०--39 


में बे १ के . ¢ Ee et 3 `" 
. भारत में बेकारी, अद्ध-बेरोधगारी एवं पूर्ण रोजगारे 


( Underremployment ) के शिकार रहते हैं |: 
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बड़ी ही गम्भीर है। पिछले कुछ वर्षों से, विशेषतः - स्वतः 
न्तता-प्राप्ति के बाद से देश में शिक्षित व्यक्तियों की 
संख्या में वृद्धि से यह समस्या और भी गम्भीर हो गयी है। 
शिक्षित बेरोजगारी के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है 
कि इस वर्ग के लोग एक विशेष प्रकार के रोजगार को ही 
चाहते हैँ । इस प्रकार की वेरोजगारी मुख्यतः 30 वर्ष से 
कम आयु वाले व्यक्तियों में ही पायी जाती है । ये युवक 


` बुद्धिजीवी लोग वेरोजगारी के समय सामाजिक तथा 


आशिक व्यवध्था के प्रति एक प्रकार का विद्वेष रखने 
लगते हैं, और धीरे-धीरे साम्यवाद के पुजारी वन जाते 


हैँ । किन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट होगा कि 


सफेद कालर वर्ग (० ०।।३7 C255) में बेरोजगारी 
दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली की ही देन है । ; 


इस प्रकार भारत में वत्तंमान समय में येकारी की 
समस्मा बड़ी ही उग्र रूप से पायी जाती हुँ. देश का 
भविष्य इस समस्या के समुचित समाधान पर ही निर्भर 
करंता है। , अतएव पंचवर्षीय योजना में इस समस्या के 
समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा हूँ । 


अद्ध -बेरोजगारी (Under-employment) :—भारत 
में अद्ध -वेरोजगारी' की समस्या बहुत ही गम्भीर है । 
राष्ट्रीय न्यादंशं सर्वेक्षण (National Sample Survey) 
ने इस सम्वन्ध में पता लगाया है.। इस सर्वेक्षण के अनुसार 
प्रति सप्ताह 28 घण्टे से कम कार्ये करने वाले अत्यधिक . 
अद्ध बेरोजगार (56ए2०४ ए५९7-९॥।०४९१) समझे ` 
जाते हैं तथा सप्ताह में 29 से 42 घण्टे तक कार्ये करने 
वाले कम मात्रा में अद्ध-वेरोजगार (m0५०rafely एा- 
4९f-९०।०४९१) समझे गये थे । ।! वें एवं ।2 वें सर्वे- 


-क्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में काम में लगे व्यक्तियों के 


7-03 प्रतिशत तथा शहृरी क्षेत्र में 4-49 प्रतिशत से अत्य- 


.घिक अद्ध-वेरोजगार थे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5-! प्रति- 


शत एवं शहरी क्षेत्र में 5 84 प्रतिशत व्यक्ति साधारण 
अद्ध -वेक्रार थे । इससे स्पष्ट है कि अद्ध-ेरोजगारी की 
समस्या ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गम्भीर रूप 
में वतमान है। ` . आगे चलकर !4 वें सर्वेक्षण जुलाई ` 
958 से जून ।96! में अद्ध-वेरोजगारों का अनुमान ' _ 
47 प्रतिशत तथा 6 वें सर्वेक्षण में ।05 प्रतिशत | 
लगाया गया था । ३ , 


अद्ध -वेकारी की समस्या के. समाधान के लिए कुछ : 
छिट-मुट प्रयत्न किए - गए किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे 
स्थिति में उत्साहजनक सुधार चही हुआ । तृतीय पंच्षोय 
योजनः में इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 
अद्ध -बेकारी की स7स्यां का स्थायी रूप से समाधान बषि, 
के वेज्ञानिक संगठन पर निर्भर करता है। (4 850४ 
solution of the problem of undsr employmnt ५ 
will require not only ths universal adOptiON 
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- of scientific agriculture but also the diver- 
_ ‘sification and stréngthening of the rural econo- 
mic structure. programmes {for developing 

-kiltage and small industries, linking up the 


 . economy of the villages and the growing urban ~ 


centres, setting up processing industries,on Co- 
operative basis; and carrying new industries: 


into rural areas for ‘part of the third plan and © 


have to be further intensified ) चतुर्थ योजना में 

भी इस समस्या के समाधान पर विशेष 

दिया गया था । न 
भारत में वेरोजगारी की मात्रा 

( The Magnitude of Unemploymznt in India ) 

देश में बेकारों की संख्या के सम्बन्ध में निश्चित रूप 

से पता लगाने.का .कोई साधन नहीं है। फिर भी, इस 

सम्बन्ध में: समय-समय पर कुछ अनुमान अवश्य लगाए गए 

हैं। उदाहरण के लिए, प्रो० पी० के बत्तल ने यह अनुमान 

लगाया था कि भारत. में वेरोजगारःव्यक्तियों का प्रांतशत 

` 90 ई में 7°] था जो बढ़कर 893] ई0 में ।4:2 प्रति- 

. शत हो गया । इन्होने ।95। ई० में बेरोजगारी के संबंध 

में 20 प्रतिशत का अनुमान लगाया था ।' किन्तु राष्ट्रीय 

he न्यादइश सवक्षण ( ४0०00 $amP।ः ५४४९४ ) में 

= , इस सम्जन्ध में अनुमान लगाए गए हैं जिनसे वास्तविक 

 स्थितिके सम्बन्ध में कुछ जानकारी, प्राप्त होती है। 

, निम्तांकित.त तिक्रा" से यह अधिक स्पष्ट है :- : ` 


आयु वर्गों के अनुसार बेरोजगारों की मात्रा 
* बेरोजगारों का प्रतिशत 


आयु वर्ग , ग्रामीण क्षेत्र नागरिक क्षेत्र . 
0-6 ` 4.9] 8.25" 
7-2] 726 [7 I2 
.22-26 STIs» I738 .. 
27-36 5,63. 8.30 
37-46 5.90. 4.78 
र 47-56 5.I6 4.62 
_ 57-6l° 560 - 6.64 
62 वर्षं से अधिक 5:33 2.83, 


' .' कुल औसत | - 5:97 7.35 

Fo ' उपरोक्त तालिका में बेरोजगारी की मात्ता को विभिन्न 
' . आयु वर्गो के अन्तर्गत कार्यशील .जनसंख्या के .अनुपात में 

दिखाया गया है । स्पष्ट है कि 7-से 2] तथा 22 से 

 , -26 वर्ष आयु वाले वगा में वेरोजगारी'की मात्रा सबसे 


द न क पथ kK « 2: 
५ 5 ) ]. देखें :—P. 5 Wattal; Populition prob- 
‘.' klein India, 


भोरतीय अर्थशास्त्र 


रूप से. जोर, 
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अधिक पायी जाती है। इसका कारण यह है कि कामे 
चाहने वाले आगन्तुक मुख्यतः इन्हीं आयु वर्गो में पाये 
जाते हैं। FBSA 

96 ई० की जनगणना में वेरोजगार व्यक्तियों की 
संख्या का अनुमान, ।4 लाखं लगरया गया था, जिसमें 


से 5.7 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 8 3 लाख शहरी क्षेत्रों . . 


में थे । राष्ट्रीय न्यादर्श के 6 वें सर्वेक्षण में यह अनुमान 


शहरी जनसंख्य। के 0.82 प्रतिशत व्यक्ति जुलाई, 960 
से जून 267 के बीच देकार.थे। इस आधार पर !96- 
6 ई० में वेक़ारी की संख्य! ग्रामीण क्षेत्रों में 58 लाख 


तथा शहरी क्षेत्रों में 65 लाख थी .! ।97! की: 


जनगणना के अनुसार 0:68 प्रतिशत शहरी जनसंख्या 
'वेरोजगार थी । इन आँकड़ों में बहुत अधिक विभिन्नता 
है, अतः योजना आयोग ने अगस्त, 968 में श्री बी० 
भगवती की अध्यक्षता में. एक समिति. (Committee . of 
Experts on Unerhployment) की! नियुक्ति की. जो 
'देश में बेरोजगारों की सख्या के सम्बन्ध में अनुमान 
लगायगी तथा 96।-69. के बीच की अवधि को ध्यान में 
. रखते हुए चतुर्थं योजना ।969-74 के लिए रोजगार 


` सम्वन्धी नीति के संबंध में सुझाव देना था । मई, ।973 में 


* समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति के 
अनुसार देश में 97! में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 


87 लाख थी । इनमें से 90 लाख बिल्कुल `बेरोजगार ' 
` थे तथा 97 लाख लीग ऐसे थे जिन्हें सप्ताह में . ]4 घण्टे 


से भी कम प्रांप्त था । कुल बेरोजगार व्यक्तियों में से 6 
लाख ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 26 लाख शहरी क्षेत्र में थेः। 


समितिं के ये निष्कर्ष बहुत कुछ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन ` 


द्वारा संकलित.972 मे एशियाई 
सम्बन्धी: आँकड़ों से मिलते-जुलते हैं । 
योजना आयोग के अनुसार 977 ई० में देश में कुल 


देशों में बेरोजगार 


` श्रमिकों का अंनुमान 23. करोड़ 5 लाख'लगाया गया था। ` 
. -इसमें से आयोग के अनुसार 36 लाख स्थायी रूप से बेरो- ` 
. जगार (Chronic Unemployment) थे । इसी आधार 


` ..पर आयोग ने; ]978 में श्रम पर लगे लोगों (Labour 


Force) की संख्या का अनुमान 26.53 क 

र) नु :53 करोड़ लगाया 

जिस से 44 लाब लोग)स्थायी रूप से. बेरोजगार थे | 
. पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की. व्यवस्था 

को (Employment in Five Year Plans 


प्रथम पंचवर्षोय योजमा में रोजगार की ` व्यवस्था ' 


(Employment in the First Five’ 
| | ive Year Plan) :— 
उपरोक्त विवरण _ऽगशक्त विवरण से स्पष्ट है कि हमारे देश में बेकारी की 


2. NSS Survey ‘with and 2th Round 
Report. . SPAR 


3. Draft Five Year Plan (978-83).- 
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` संमेस्या वड़ी ही उग्र हो गयी है,। अतः देशः के आथिक 


. -आधारभूत उदव श्यां में 


विकास की किसी भी योजना में मानव-शक्ति के पर्णं उप- 
योग का प्रयत्न आवश्यक हैं । कितु प्रंथम पंचवर्षीय योजना 
म इस समस्या को विशेष स्थानः नहीं दिया गया था। 
वास्तव में, प्रथम योजना ऐसे समय में तैयार की गयी .थीः 
जब देश में रोजगार के सम्वन्ध में सर्वत्र एक प्रकार का 


आशावाद वत्तेमान या । किन्तु, ।953 ई० के प्रारम्भ तक 


` युद्धोत्तरकालीन परिस्थितियाँ समाप्त हो गयीं और देश के 
` समस्त वेरोजगारी की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया । 


माचे ।954 ई० में काम-दिला ऊ-तंस्थाओं (Employment 
Exchan¢e3) में रजिस्टडं बेकारों की संख्या 3:3 ? लाख से 
वृढ़फर दिसम्बर, ।953 ई० में 5:22 लाख हो गयी । 
अतः योजन।-आयोप को रोजगार के साधनों में बृद्धि के 


लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना पड़ा । 953 ई० के :. 


अन्त में रोजगार की संभ वनाओं में वृद्धि के उद्देश्य से 


योजना आयोग ने एक! । सूत्रीय कार्यक्रम, तैयार किया । 


इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हूँ-(!) सिचाई एवं शक्ति 
को. योजनाओं के निकट कार्य एवं प्रशिक्षण की प्थापना 
की जाय, (।) लबु उद्योग एवं व्यापार करने के उद्दे श्य 
से लोगों को विशे प्रकार की सहायता दी जांनी चाहिए, 


! (४) उन व्यवसायों में. जहाँ विशेषज्ञों का अभाव हो, 


प्रशिक्षण की सुक्ब्रा में वृद्धि करनी चाहिए; (४) सर- 
कार द्वारा सामान खरीदने में कुटीर एवं लघु उद्योगों को 


` विशेष-प्रायंमिकता दी जानी, चाहिए, (४) सड़क एवं ` 


घातायात के अन्य साधनों का विकास करना .चाहिए, 
(४।) शहरों में कम आंयवाले व्यक्तियों के लिए गृहों के 
निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए, (शा) राष्ट्रीय- 
विस्तार खण्डों की प्रगति में और. तीव्रता लानी चाहिए 
'आदि। . Re A 

` परन्तु इन सब प्रयत्नों के -बावजूद प्रथम योजना- 
काल में इस क्षेत्र में बहुत ही कम सफलता मिल सकी । 


* . फिर भी, प्रथम योजना ने देश की आथिक व्यस्था को | 


इस प्रकार से सबल बना दिया कि द्वितीय योजना में सर- 
कार रोजगार के साधनों पर विशेष रूप से ध्यान देने की 
स्थिति में हो गयी । | RR EE 
द्वितीय पंचवर्षीय योजता में रोजगार की व्यवस्था 
(Employment . in the Second Five Year Plan) 
द्वितीय पंचवर्षीय योयना में बेकारी की समस्या को 


दूर करने का. विशेष प्रयतन किया गप्रा था । योजना के 
बेक्रारी की समस्या का समाधान * 


भी एक था ।, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या को 


पत्ता लगाने कें उद्देश्य से किये गये एक. सर्वेक्षण के अंनु- 


सार ।954 ई० में शहरी बेरोजगारों की संख्या 22:4 


]. द्वितीय योजनाकाल में यह अशुमान लगाया गया 
था कि पाँच वर्षों में 00 लाख.नये रोजगार पाने. वाले 


भारत में बेकारी, अद्ध -बेरोजगारी एवं .पूर्ण रोजयारे ' ” 


~ 


609 
लाख थी। इसी आधार पर आयोग ने 7956 ई० में 
शहरी बेकारों की संख्या का अनुमान 25 लाख लगाया 
था । इसके साथ ही योजनाकाल में (956 ई० से 7967 
ई० ) पाँच वर्षों में यह अनुमान लगाया गया था 
कि शहरी क्षेत्रों में 38 लाख नये आगन्तुकों के लिए. 


. रोजगार की व्यवस्था करनी . होगी । इस प्रकार कुल. 
मिलाकर 96! ई० तक शहरी क्षेत्रों में 63 लाख बेरोजः ` 
'गारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी थी ।* 


साथ ही, यह अनुमान लगाया गया था कि ग्रामीण 
क्षेत्रों में 955-56.ई० में 28 लाख वेरोजगार व्यक्ति थे। 
इसके अतिरिक्त 956 ई० से 796। ई० के वोचः ग्रामीण 
बेरोजगारों की संख्या में 62 लाख की वृद्धि का अनुमान 
था, यानी इस योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्र मे 90 
लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी थी ।, _ 

इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्त में शहरी तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने बेरोजगारों की संख्या 53 लाख 
तथा नये रोजगार चाहनेवालों की संख्या का अनुमान 
00 लाख लगाया गया था । अतः, 8तीय योजना के 
अन्त तक ]96! ई० में देश में पूणं रोजगार की स्थिति ' 
लाने के लिए ।53 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की 
व्यंवस्था करनी थी । इसके अतिरिक्त अद्धेवेरोजगारों की 
संख्या भी थी जिसका इपी. रूप से अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। द्वितीय योजना में इतने अधिक व्यक्तियों के - 
लिए रोजगार की व्यवस्था करना संभव नहीं था । योजना 
आयोग की राय में इस समस्या के समाधांन के लिए एक 
दीर्घकालीन कार्यक्रम की आवश्यकता हैं! फिर भी, दित्तीय 


. योजनाकाल : में यथासंभव रोजंगार को संभावनाओं को 


बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था जिसके फल स्वरूप पाँच 
वर्षों में 80 लाख व्यक्तियों कों रोजगार दिलाने की 
व्यवस्था की जा'सकी थी । । 4 : र 
किन्तु दवितीय योजना का येह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका 
तथा योजनाकाल में केवल 65 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के 


'लिए ही रोजगार की व्यवस्था हो पायी। इसका अर्थ यह 


है कि योजना आयोग: के अनुमान के . अनुसार द्वितीय 
योजना के अन्त में 88 लाख व्यक्ति वेरोजगार रह गये थे। 
ः ` शिक्षित बेरोजगारों की समस्या 
। कर of educated unemployment ) 

तीय यौजना में शिक्षित बेरोजग'रों की समस्या 
के समाधान में विशेष खूपसे जोर दिया, गया था। 
शिक्लितों की: बेरोजगारी की. समस्या के समाधान 
के लिए सितम्बर, ।955 ई० में एक विशेष अध्ययन 
दल की नियुक्ति को गयी थी जिसने शहरी क्षेत्रों में 
किये गये सर्वेक्षण के आधार - पर दवितीय योजना 


के आ शहरी शा में तथा 62 लाख ग्रामीण क्षेत्रों 
व होंगे, जिनमें 5 का अनुमान शिया गया था। " ४ 
( new entrants ‘to labour force ) / जिनमें से... > ध द 5 हे 
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Er) 
के प्रारम्भ में देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का अनु- 
` मान 5:5 लाख लगाया गया था। साथ ही, यह अनुमान 
५ लगाया गया था कि ।96] ई० तक पाँच वर्षो में ।4:5 
` लाख नये शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था 
` करनी होगी, यानी 96! ई० तक शिक्षित .वेकारों को 


संख्या के लगभग 20 लाख हो जाने की आशा थी जिनके ` 


लिए रोजगार की. व्यवस्था करनी थी। ( शिक्षितों के 
अन्तगेत उक्त समिति ने मंट्रिकुलेशन पास या इंससे अधिक 
तक के लोगों को रखा था । ) समिति ने यह अनुमान 
लगाया था कि द्वितीय योजनाकाल सें विकास की योज- 
नाओं के फलस्वरूप कुल 0 लाख अतिरिक्त शिक्षित 
व्यक्तियों को कार्य मिलेगा । पाँच वर्षों में 2:4 लाख व्यक्ति 
अवकाशः प्राप्त करेंगे जिनके. बदले उतनी'ही संख्या में 
लोगों को और रोजगार मिल जायगा । साथ ही, गैर- 
सरकारी क्षेत घरें विकास के. फलस्वरूप 2 लाख शिक्षित 
वेकारों को योजनाकाल में रोजगार प्रद्रान किया जा 
सकेगा .। इस प्रकार द्वितीय योजन्नाकाल-में कुल ।4 4 
लाख शिक्षित व्यक्तियों को रोजी दिलाने का आयोजन थ्रा। 


लेकिन; इससे शिक्षित वेकारी की समस्या ज्यों-की-त्यों 

रह ज[यगी तथा परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

` शिक्षित वेकारों की उक्त समिति, ने इस कार्य के लिए ।30 
हु करोड़ रुपये के व्यय पर एक विशेष कार्यक्रम'का सुझांव 
: दिया था जिसके अनुसार लघु-उद्योगों: में 5 लाख व्य- 
` क्तिमों, सहकारी मॉल यातायात में 32 हजार तथा राज्य 
सरकार की योजनाओं में 53 हजार व्यक्तियों को रोजगार 

मिलने को व्यवस्था की- गयी । यह योजनः आरम्भ में 


प्रयोगात्मक ढंग. पर लागू की जाने को थी। किन्तु इसके ' 


सफल सम्पादन के बाद भी द्वितीय योजना के अन्त में 

. लगभग 3:5 लाख शिक्षित व्यक्तियों को योजनाकाल में 
रोजगार से वंचित रहना पड़ता। अतः शिक्षित बेरोजगारों 

के सम्बन्ध में योजना आयोग ने दीर्घकालीन उपायों को 
अपनाने की सिफारिश की थी'। दीर्घकालीन उपायों के अन्त- 
रंत देश को आधुनिक शिक्षां-प्रणाली में सुधार, तकनीकी 
शिक्षा पर अधिक जोर, सामान्य आथिक विकास आदि 
उल्लेखनीय हैं। साथ ही, सरकारी नौकरियों में बहाली 


के. तरीकों में सुधार तथा विश्वविद्यालयों में रोजगार- 
` सम्बन्धी समाचार देनेवाली संस्थाओं (University Em- ` 


ployment Bureaus ) की स्थापना भी आवश्यक है। 
क्षेत्रीय वेरोजगारी की समस्या ( ?:०७। ० 
_ Regional Unemployment) :—दAीय योजना ' में 

` विभिन्न क्षत्रों के बीच समान रोजगार की सुविधा प्रदान 
करने पर भी जोर दिया गया था । देश में कुछ ऐसे क्षेत्र भी 
जहाँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में.बेकारों की संख्यां बहुत 


¬. बहुत: अधिक २४, औसत आय अन्य क्षेत्रों की तुलना 


कं | 
बहुत ही 


` रोजगार की व्यवस्था की जा 


कहै । च क्षेत्रों में बढ बेकारी की (समस्या भी ` 
कम है। इंगलंण्ड में भी इस प्रकार की क्षेत्रीय . 
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` भारतीय अर्थेशास्ै 


बेकारी की समस्या पड़ी थी जिसे दुर करने के लिए विशेष 
्रयत्नों की आवश्यकता पड़ी थी.। द्वितीय योजना में इस 
समस्या को दूर करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया था 
जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आथिक असमानता . 
को दूर किया आ सके। 
क्षेत्रीय बेरोजगारी की समस्था के समाधान के लिए 
द्वितीय योजना में निम्नलिखित सुंझाव दिये गये थे :- 
(क) सरकारी क्षेत्रों में उद्योग-धन्धों के निर्माण की योजना 
' बनाने के समय पिछड़े क्षेत्रों को विशेष. प्राथमिकता दी 
जानी: चाहिए जिससे रोजगार की संभावनाओं में पर्याप्त 
मात्रा में वृद्धि की जा सके। (ख) पिछड़े क्षेत्र के व्या- 
पारियीं एवं उद्योगपतियों को अपेक्षाकृत रियायती दर पर॑ 
कर्ज देना चाहिए । (ग) सरकारी क्षेत्र में ठेका देते समय 
इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक निशित प्रतिशत सुरक्षित 
रखना चाहिए.। (घ) गेर-सरकारी क्षेत्र में पूजी विनि- 
योग .को संभव बनाने के उद्देश्य से अन्य प्रकार की 
वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जानी'चा हिए । योजना आयोग 
की राय:में उपरोक्त उपायों के साथ-साथ उस क्षेत्र विशेष 
के व्यक्तियों में अधिक उत्साह के संचार की आवश्यकता 
है। इस प्रकार भारत सरकार, राज्य सरकारें तथा स्था- 
नीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों के सहयोग के. द्वारा बेकारी 
की समस्या का निराकरण किया जा सक्ता है.। 

. इस प्रकार द्वितीग्नं योजना के अन्तर्गत देश में बेक्रारी 
की. समस्या. को दुर करमे का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया 
था । किन्तु द्वितीय योजनाकाल में कृषि में रोजगार के. 
साधनों में आयोजित लक्ष्य से भी कम ही वृद्धि हुई । 
योजनाकाल में कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में कुल 
80 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का आयोजन था, 
किन्तु वास्तव . में केवल 65 लाख व्यक्तियों के लिएं ही 

र सकी थी; यानी द्वितीय 
योजना na सश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी । 
तृतीय य योजना में रोजगार की व्यवस्था ˆ 
( Employment in the Third Five Year Plan) 
द्वितीयं योजनाकाल में रोज् 
जित लक्ष्य से कम ही 
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में केवल नये आगंतुकों के लिए रोजगार प्रदान करने 
` लिए भी तृतीय योजनाकाल में कम-से-क्रम !0 लाख र 
क्तियों के लिए अतिरिवत - रोजंगार की व्यवस्था 

आवश्यक 'थी । “वक्ष 52207 
किन्तु अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तृतीय 
योजन प्रारम्भ होने के पूर्व देश में बेकारों की संख्या 
लगभग 70 लाख थी। साथ ही, योजनाकाल में नये काम 
` चाहनेवाले व्यक्तियों की संबंधा ।70 लाख थी । इथ प्रकार 
योजवाकाल में 240 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार 


` प्रदान करने की व्यस्था आवश्यक थी। इसमें से योजना 


आयोग के अनुसार योजनाकाल में कृषि तथा गैर-कृषि 
क्षेत्र में 55 लाख नये रोजगार के साधनों की ही व्य॑वक्ष्या 
की गपी। इसमें से ।75. लाख गेरं-कृषि तथा, 40 लाख 
कृषि के क्षेत्र में था, यानी तृतीय योजना के अन्त में प्रायः 
85 लाख, व्यक्तियों के लिए रोजग।र की व्यवस्था. नहीं की 
जा सकी । - ५०६ ह Rd 
कृषिं एवं गर-कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साथ- 
साथ तृतीय योजना में. अद्ध-वेरोजगारी. की मात्रा में 
महत्त्वपूर्णं कमी की आशा की गप्री थी। कृषि में अति- 


भारत में बेकारी, अद्धे-वेरोजरी एवं पुणे ता द 


 6] 
रिक्त वेरोजगारी के अन्तगेत एक-चौथाई क्षमता को -ही 
रखा गया था। शेष अद्ध-वेरोजगारी की समस्या के 
समाधान के लिए रखा गया था । अद्ध-वेरोजगारी की 


समस्या के समाधान के लिए जीवन-्तर में पर्याप्त मात्रा . 


में सुधार की आशा की जाती है । 
` नियोजन एवं प्रशिक्षण के मुख्य निदेशक (recto 


-Ganeral of Employment and Training) के द्वारा 


एकत्र आंकड़ों के अनुसार 960-6 से 965-66 के बीच 


रोजगार 42 लांख से बढ़कर 965-66 में ।54:6 लाख : 


हो गया, यानी 28 प्रतिशत की बृद्धि हुई । दूसरे शब्दों में 
इसमें तृतीय योजन में औसत रूप से 5 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी । इसके बाद 966-67 में रोजगार में केवल 0.8 
प्रतिशत की वृद्धि i जबकि ।967:68 में इसमें प्रायः 
कोई वृद्धि नहीं हुई तथा 7968:69 में 2 प्रतिशत की ही 
वृद्धि हुई। , - 
95-52 से 968-69 तक पंचवर्षीय योजनाओं में 
बेकारी की समस्या के. समाधान के प्रयंतनों के प्रयास का . 


3 


अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जाता है :-- 


` पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी का अनुमान (लाख में) 


प्रथम योजना द्वितीय योजना तृतीय योजना एक वर्षीय योजनाएँ 
:(95I-56) . (2956-6) (I96I-66) (7966-69) | 
।. योजना. के प्रारम्भ में i 
 ' श्रम-शक्ति . 852 970 2l50 " 2290 
2. . योजनाकाल में आगंतुकों FS ; 
। की शुद्धसंख्या . ' 90 : 4]8. 0. I40. 
3. योजना के प्रारम्भ में - Ee i 
बेकारों की संख्या , 33 53 7 96 
. 4. कुलं (2+3) I23 ह॥। 24] 236 
उ र 
5. अतिरिक्त रोजगार को . A WE 
व्यवस्था | -. -70 . .00 I45 6 . 
6. .योजना के अन्त में बेकारों . . . : 
की संख्या (4-5) 53 7l 96. 220 
7. बेरोजगारों की संख्या कुल श्रम-संख्या- १४ र 
EC] SS , _9°6 


; में 7 ५0 ..2-9 - 
में ई _ -%00.१ --2-9 
के अनुपात ( i472: HIS 


चतुर्थं रंचवर्षीय योजना में रोजगार की व्यवस्था 
. ,( Employment in the Fourth Five Year Plan). 


चतुर्थं योजना ( `69 74 ई ) में रोजगार के संबंध 
में आँकड़ों का प्रयोग नहीं 'कया गया थ।। किस्तु योजना 
` . में सम्मिलित कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार के साधनों में 
- . पर्याप्त वृद्धि की आशा: की गयो भी । योजना में श्रम 


ग सिचाई, सहकारिता, बाढ़ 


प्रधान कार्यों; जस्ते-सड़क, लघुः | 
], Fourth Pian (I969-74) P.,428+ | 


' 


` मियन्त्रण आदि पर अधिक 
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रोजगार की संभावनाओं में पर्याप्त वृद्धि की आशा की 


गयी “थी । इस योजना में श्रम-प्रधात कार्यों पर विनियोग . . 


जोर दिया गया था ' जिनसे । 


की रकम में भी पर्याप्त वृद्धि की गयी थी । साथ ही, इस | 
प्रकार के श्रमे'प्रधान कार्यों के लिए योजनाकाल में प्रति | 


ह | 
वर्ष 290 करोड़ ऋण प्रदान करने की. व्यवस्था थी जबकि 
` इसके पवे के तीन वर्षो में इस प्रकार के ऋण का वाधिक 
बोसत ]00 करोड़ रुपये ही था । 


बढ़ती हुई दर से योजनाकाल. में 


और अधिक रोजगार 
मिलने की आशा थी। . , 


. योजनौकाल में गैर-कृषि क्षेत्र में. रोजगार में. और 
. भधिक वृद्धि की आशा .थी ।. वास्तव में, खनिज तथा. 


निर्माण उद्योगों पर अधिक जोर, सघु एवं ग्रामीण उद्योगों 
को प्रदान की जानेवाली सहाग्रता, ग्रामीण क्षेत्र के 
विद्युतीकरण तथा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की :नीति के 
` कारण रोजगार के साधनों में पर्याप्त यि की आशा की 


गयी थी । इसी प्रकार तृतीय के क्षेत्र में भी अधिकाधिक . 


मात्रा में रोजगार के साधनों में वृद्धि की आशा की 
गयी थी। - 


` चतुर्थ योजना के रोजग्ार-सम्बन्धी कार्यक्रमः (Fm- 
ployment. Programmes under the Fourth Five. 
४/९7 ?].) : चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में. वेक्रारी -की 
समस्या के समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया गया 

` थां। योजन'काळ में इस उद्देश्य से निम्नांकित विशेष 
कार्यक्रतों को अपनाया गया था :-- 


(7) ग्रामीण विकास-सम्बन्धी कार्य, (२०८८ Works 


Programme) :—-चतुर्थे योजनां में `ग्रामीण विक्रा ` ( 


अम्बन्गी कार्यक्रम पर ।00 करोड़ रपये व्यय की व्यवस्थाः 
थी। योजनाकाल में:कृषक मंजदूरों को सहायता देनें के 
, उद्देश्य से भूमि तथा श्रप की कार्य-क्षमता को बढ़ाने के 
` , लिए अधिक रोजगार प्रदान करने की क्षमता वाले कार्य - 
- कम अपनाये गये थे। इस उद्देश्य से 54 सूा-ग्रस्त प्रखंड 


देने की व्यवत्था थी जिससे 25 हजार से 30:हजार तक 
अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा 
सकती थी। . a हि ८ 


. (2) लघु कृषक बक्रासः एजेन्सीज (शा! 7 
mers Dave opment .A 3९०९५) :-- चतुर्थ योजना 


` कराल में देश के 46 चुने हुए जिलों में. Pilot Projects ° 


स्थापित किये जाने को थे। इस उद्देश्य से योजना: काल 
. ! में 675 करोड़ रुपय्रे व्यय की च्यवस्था थी । इस कार्य- 
` कमका उदेश्य छोटे-छोटे किसानों को लाभ पहुँचाना था । 
इसमें छोटे-छोटे किसानों को आधनिक तकनीक तथा गहनः 
. क्रपि-कार्यक्रा को अपनाने के लिए उधार देने क्री 
` - व्यवस्था थी ॥ , 
(3) झीनांत कितान तथा कृषक मजदूर एजेंदी (Mar- 
ginal Farmers and Agricaltoral Labourers) :— 


| चुने हुए 4 जिलों में . 


: भारतीय अशास्त्र | 


कृषि में विकास की . 


चने गये थे तथा प्रत्येक प्रखण्ड में लगभग 2 करोड़ रुपया . 


: संरक्षण, वन रोपण आदि को प्रधानता 
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के उद्देश्य से कार्यक्रम स्पापित करने की व्यवस्था थौ । 

` इनमे से प्रत्येकं कार्यक्रम से 20,000 परिवारों के लाभ- 

न्वित होने की आशा थी । इन परिवारों को गोपालन, ` 
कुकुट पालन,. बागन्बागवानी तथा मत्स्य पालन आदि के 

लिए झाथिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था थी 


(4) कृषिं-सेवा केन्र (Agro Service Centre). . 
'इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यांत्रिक, कृषि तथा विद्युत 
इंजीनियरिंग के बेरोजगार स्नातकों को कृषि-सम्बन्धी. : 
औजारों की मरम्मत तथा निर्माण के लिए केन्द्र स्थापितः 
करने में आथिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था थी । : 
इसःकार्ये के लिए स्टेट बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं 
से ऋण की व्यवस्था की जाने में थी। चतुर्थ योजनाकाल 
में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर में कुल 5000 केन्द्र 
स्थापित करने का आयोजन था ।, ह 


(5) क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (87७४ D४07 
ment Schemes) :--इस कार्यक्रम के अन्तर्गंत ।0 वृहत 
सिंचाई कार्यक्रमों के क्षेत्र में सड़क, बाजार इत्यादि 
महत्वपूर्ण सुविधाओं ( Infrastructure faciljtics ) के 
अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये व्यय करने:की व्यवस्था थी | 


(6) ग्रोमीण बेरोजगारी के लिए विशेष कार्यक्रम 
Crash Programme for the Rural Unemploy-. 
गाथा) :- ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोजगारी तथा अद्ध'-वेरोज'- 
गारी की समध्या के समाधान के लिए चतुर्थं योजना में 


` एक विशेष कार्यक्रम अपनाने का आयोजन था । इस 


कार्यक्रम का प्रधान 'उद्देशय विभिन्न अम-प्रधान' एवं उत्प्रा- 
दक उपायों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के 
अवसरों का तिर्माण था । इस प्रकार के कार्यक्रम के दो 
भधान उद्देश्य हैं-सर्वप्रथम तो प्रत्येक कार्यक्रम को औसत 
रूप से प्रति जिले में वर्ष में 0 माह के लिए कम से-क्रम 
000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना था। द्वितीयतः, * 


, प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रम के 


अनुरूप पर्याप्त मात्रा में कार्यं प्रदान करना । इस क'यंक्रम के 

र श्रधानता दी जायगी जिसमें. 
। वयस्क को रोजगार प्राप्त नहीं है । इस कार्यं 

के अन्तत सड़क-निर्माण, ह ह 

दी जाती है। - 

का'60 प्रतिशत ` 

/ 25 प्रतिशत लघु सिचाई तथा शेषः 


वास्तव में 
सड़कों के निर्माण 


5 प्रतिज्ञत में अन्य कार्यक्रम की व्यवस्था थी। 


कार्यक्रम के अन्तगं देग के 
लि कप्तान कषक मजदूरों को लाभान्वित करने . 
Bank of India Bulletin, Dec, I969. 
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पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार 
( Employment in the Fiftb Five Year Plan ) 
ड चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रोजगार की सुविधाओं 
। युद्धि तथा श्रम-प्रधान उपायों को अधिकार्धिक मात्रा 
में अपनाने पर जोर दिया गया था । किन्तु उ यै योजना 
. में थ्रम-शक्ति की बृद्धि के अनुपात में रोजगार के अवसरों 
में वृद्धि नहीं हुई। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे-..... 
. यथा कृषि तया उद्योग दोनों क्षेत्रों में चतुर्थ योजना में 
किये गये विनियोग से अपेक्षित मात्रा में रोजगार के 
अवसरों का सृजन नहीं हो सका । योजना आयोग के 
अनुसार देश की शिक्षण पद्धति भी अत्यंत दोषपूण है 
जिससे. रोजगार के अवसरों में वृद्धि में कठिनाई होती है। 
ऐसा अनुमान लगाया, जाता है.-कि चतुर्थ योजना में 
पुराने बेरोजगारों के अतिरिक्त 230 लाख तथा पांचवीं 
योजना में प्रायः 300 लाख नये काम चांहने वाले व्यक्ति 
होंगे। इतनी बड़ी संख्या में भी रोजगार की व्यवस्था 
करना कठिन है। पाँचरीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार 
के अवसरों में अधिकतम वृद्धि पर जोर दिया गयां था। 
योजना भयोग के अनुसार रोजगार के साधनों में वृद्धि 


उद्देश्य से भी अतिआवश्यक थी । आयोग के अनुकार 
रोजगार दो प्रकार का हो सकता है-(क) मजदूरी पर 


` - रोजगार (7४६७ ००p।०9 m०!) तथा दूसरा (ख) स्वयं 


रोजगार (Self employm:nt) । .पाँचवीं योजना में . 
आयोजित बड़े पैमाने परः विनियोग से बहुत अधिक मात्रा 
में. पहले 'प्रकार के रोजगार के अवसरों के सृजन की 
आशा की जाती थी। किन्तु आयोग के अनुसार वेषिल 
मजदुरी वाले रोजगार के अवसरों के सृजन से ही बेरो- 


जगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, अतएव ` 


स्वय-नियोजन -(9९lf-empl०9 men!) सम्बन्धी कार्यक्रमों 
के विस्तार. पर अधिक जोर देने की आवश्यकता फर बल . 
.दिया गया। फलस्वरूप पाँचवीं योजनाः में लघु उद्योग, 
' सेवाओं, वॉणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्र में इस प्रकार के 
` अधिकाधिक अवसरों के सृज्ञन पर जोर देने की व्यवस्था 
थी । र 25 
योजना आयोग. के अंनुसार चकि दो-तिहाई से 
अधिक निवासी कृषि पर आश्रित हूँ अतएव पाँचवीं- 
योजना काल में कृषि के क्षेत्र में इतने और नये आगन्तुकों 
के लिए रोजगार की व्यवस्था को आवश्यक समझा गया। - 
कृषि के क्षेत्र में कृषक मजदूर छोटे-छोटे तथा सीमान्त 
किसानों के बीच बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर 
है। औयोगीकरण की वर्तमान दर से उद्योग-धन्धों के 
क्षेत्र में भी बड़े पेमाने पर. Pt र क 
से उद्योग-धरधों के क्षेत्र में हस्तांतरण संभव नहीं थ 
` अतएव कृषि में ही अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार 
` की व्यवस्या को आवशयक समझा गया । इस कार्य में 


SN, 


` भारत मे बेकारी, अद्ध-बेरोजभारो एवं पूर्ण: रोजगार 
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ग्रामीणः विकास से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यक्रमों चसे 


* 


क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ग्रामीण बेरोजगारों के लिए 


विशेष कार्य कम, लघु कृषक विकास एजेंसी आदि सेः 


कार्यक्रमों को ओर विस्तृत रूप में लागु करने का आयो- 
जन था जिससे इस क्षेत्र में और अधिक सहायता की 
आशा की गयी थी । MM र 
„ साथ.ही, जनसंख्या. की अत्यधिक वृद्धि को रोकने के. 
लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों: को प्रभावपुणं तरीके . 
से लागु-करने पर भी पांचवीं योजना में विशेष रूप से - 
जोर दिया गया है। -. .. . | 

किन्तु पाँचवीं योजना में रोजगार के क्षेत्र में महत्त्व _ 


. अधिक सहायता की आशा थी ।. पाचवी योजना त इन 


“पूर्ण वृद्धि नहीं हो पायी: योजना आयोग के अनुसार 


97]*से 78 के बीच श्रमशक्ति में 350 लाख की वद्धि 
हुई जिसमें से केवल 90 लाख व्यक्तियों.को-गैर-कृषि . 
कार्यों में रोजगार प्राप्त हो सका। इसमें से “आधा 
संगठित क्षे में था । योजना आयोग के अनुमान के अनुः ` 


'सार श्रमशक्ति में वद्धि का ।0 से ।] प्रतिशत भाग ` 


प्रति वर्य संगठित क्षेत्र में खपता है तथा शेष कृषि तथा. 


- अन्य क्षेत्रों में अद्ध -रोजगार पाता है अथवा स्थायी रूप से 


बेकार हो जाता है। इससे देश में श्रम-शरक्तिं की अत्यधिक 
चर्यादी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। Fred 
. छठी पंचवर्षीय योजदा'मे.रोजगार  . - 
(Employment in the Sixth Five Year Plan) 
राष्ट्रीय न्यादुर्शं सर्वेक्षण ( \४००३। Sam - 
३:४२ ) के .27वें सर्वेक्षण में तीन प्रकार की वेरोजगारी 
का अनुमान लगाया गयाहे-. ; 
(!) स्थायी वेरोजगारी (Chronic Unemploy- 


ment), कर 
(2) साप्ताहिक वेसेजयारी (Wkly Unomploy- 
पाला), तथा ` ` - 

. (3) वेरोजगारी एबं अद्धं-वेरोजमारी (Unemploy- 

mnt including under employment) \ : 
उपरोक्त आधार पर योजना आयोग ने ।978 के 

लिए स्थायी रूप से वेरोजगार लोगों की संख्या का अनु- 
मान 44 लाख लगाया था किन्तु स्थायी बेरोजगारी तो 
भ'रन में वेरोजगारी की मूल समस्या.नहीं है क्योंकि हमारे | 
देश में बहुत-से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वषं में कुछ- दिन या | 


सप्ताह क लिए ही कायं मिल पाता है। अतँएवइस 


प्रकार के अनियमित रूप. से वेरोजगार लोगों फे सम्बन्ध 
में अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय न्यादशश सर्वेक्षण ते 
साप्ताहिक बेरोजगारी का अनुमान लगने का प्रयास 


` किया था। इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को रखागया था _ 


जिण्हें सवक्षण सप्ताह में एक दिन भी कार्यं नहीं मिला 


थो । 973 में ऐसे लोगों की संख्या !!। लाख थी जो _ 


बढ़कर १978 तक ।।2 लाख हो गयी थी । . 


रथ . बतएव शेष. भाग 
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किन्तु योजना आयोग के अनुसार साप्ताहिक वेरो- 

जारो से भी वेरोजगारी की समस्या का संतोषजनक तरीके 
` से हल नहीं निकल पाता क्योंकि बहुतन्से ऐसे व्यक्ति हैं 
` जिन्हें पूरा एक सप्ताह तक कार्य नहीं मिलता । अतएव 
" बरोजगरी फी संयस्या के सम्बन्ध में वास्तविक जानः 
` झारी के लिए वेरोजगार दिन (७९७०४९१. 4898) न 
कि बेरोजगार व्यक्तियों की गणना की जानी चाहिए ।, 
इस प्रकार का वेरोजगार दिन ( person-day un- 


_ omploym:nt) 7973 में ।3 करोड़ दिन प्रति सप्ताह . 


था .जिपका तात्पर्यं ।86 लाख बेरोजगार व्यक्तियों 
के किसी ख से दिन बेरोजगार होने से था। इसी आधार 
` पर ।978 में वेरोजगार. व्यक्तियों की संख्या 
* आयोग द्वारा 205 लाख लगाया गया है जिसमें से.65 

लाख लग ग्रमीण क्षेत्रों में तथा 44 लाख लोग शहरी 
क्षेत्रों में वरोजगार थे । इससे ]978 में बेरोजगारी की 
`_ समस्य. का अन्दाजा लगता है। 


` छठी योजना के लिए रोजाार-सम्बन्धी नौलि (Em- 


ploymentPolicy for the Sixth Plan Period) :—. 


उपरोक्त परिस्थितियों में छठी योजना की अवधि के लिए 
रोजगार-्सम्बन्धी नीति के निर्धारण में योजना आयोग 

` ने निम्नांकित तीन बातों पर ध्यान दिया है--(क) अधि- 
` काधिक संभव विकास की दर निर्धारित करना (70 
intain tho highest feasible rate of growth); 


(ब) उत्पादन को अधिक रोजगार-प्रधान बनाना. 


(To mike the pattern of 
Jabour intensi४e ); तथा 


(ग) तकनीकी प्रगति. को 


productioh more 


इस प्रकार से निर्धारित 
“ करना जिससे कि रोजगार में वृद्धि की दर संतोषजनक 
हो सके। ( To regulie technological changes so 
that the rate of Browth of employment js 
“maintained at a satisfactory level )। 


` ` छठी योजना की.अवधि में पाँच वर्षों में - ओद्योगिक 
` ` उत्पादन में वाषिक 6 मे. 7 प्रतिशत वृद्धि की आशा की 

जाती है जिसके परिणामस्वरूप संगठित क्षेतत में रोजगार 
` में सभवतः 3 से 3-5 प्रतिशत वाषिक 
किन्तु रोजगार में इस «दर से वृद्धि से 


की कुल श्रमः 


थक्ति के केवल 0-3 प्रत्तिशत भाग.के खपने की आशा है, ` 
के लिए हमें मुख्य रूप से कृषि तथा - 


' न्यक्षम्बन्बित क्षेत्रों एवं लघु प्राप उद्योगों तथा सेवाओं 
 -के-विस्तार पर निर्भर करना पड़ेगा। : | 


. 'सबसे बड़ी वात यह है कि रोजगार में बद्ध के लिए 


म मांग की संरचना को श्रम-प्रधान वस्तुओं की ओर परिः -- ` 


तित करना पड़ेगा । ( The pattern of demand 
d change in a. more lobour intensive 
00 वो जहाँ तक निजी उपभोग व्यय का प्रश्न है, 
जाजिना आयोग ने. 'यह अनुमान लगाया है कि आय के ` 

क i, 2 


का अनुमान ` 


द की आशा हैं। | 


- विभिन्न क्षेत्रों: 


-अेच्R ० श न्‌ 


वितरण क्ली वत्तेमान स्थिति में धनी वर्ग से ।0 लाख 


` रुपये का.उपभोग निर्धन वर्ग की ओर स्थानान्तरित करने | 


से 20-2 व्यक्ति वर्ष रोजगार (person-years employ 


“गाया ) का सूजन कियो,जा. सकता है। अतएव रोजगार 


गी सुविधाओं में. विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि 
स “इस प्रकार की नीति का अनुगमन करे जिससे कि 
निर्धन वर्ग के हाथ में बड़े पैमाने पर क्रय-शक्ति का सुजनः 
हो सके । इस उद्देश्य से योजना आयोग ने कई प्रकार के 
सुझाव प्रस्तुत किये हैं जिनमें सिचाई. की सुविधाओं में 
विस्तार, पतिवारसी कार्यक्रमों को तीब्रता के 
साथे लागू करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 
अधिक कारगर बनाना इत्यादि है। 
` ` निजी भाँग को प्रभावित करने के अतिरिक्त सरकार 
अपने विन्तियोग ` तथा -व्यय में. समायोजन के द्वारा भी 
रोजगार में. वृद्धि कर सकती है। सामाजिक ऊपरी व्ययः 
` सम्बन्धी सेवाएँ (Infrastructure services) जैसे-- 
सड़क-निर्माण, जल-आपृत्ति एवं सामाजिक सेवाओं जैसे - 
शिक्षा एव स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं के : विस्तार से 
बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान क़िया' जा सकता 
है इसी प्रकार गाँवों के विद्युतीकरण से भी सिंचाई 
तथा लघु उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 


` अतएव छठी. योजना के अन्‍्तगंतः राजकीय विनियोग का | 


एक महत्त्वपूर्ण भाग इन्हीं, सेवाओं के विस्तारर,. विशेषतः . 
ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जा. रहा हैं। संशोधित न्यूनतम. 
आवश्यक`कायक्रम ( Revised Minimum Needs Pro- 


. 8.0०९ ) जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक 


एवं प्रौढ़ शिक्षा, ग्र।मीण स्वास्थ्य एवं जल-आपूति, ग्रामीण 
स्िक-निर्माण . एवं विद्युतीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 
भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आवास की सुविधा आदि 
सम्मिलित हैं उसे अगले दस वर्षों में 70 सीख व्यक्तियों . 
के लिए वर्ष में 60 दिन तक कार्य दिलाने की आशा 
की जाती है। इसी प्रकार तकनीकी 
'तकनीक में इस प्रका र के सुधार के 
किया जा रहा है जिससे कि रोजगार के साधंनों में वृद्धि 
के कार्यक्रमं को प्रश्रय , न 
इअ अकार .छठी योजना में रोजगार के साधनों में ` 
वृद्धि के विभिन्न प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पाँच वो में 


अतिरिक्त रो 


.'छठी योजना की अवधि में रोजगार में वद्धि 


( लाख व्यक्ति वर्ष में) ˆ 
ह , रोजगार 49७2४: 2 
- क्षेत्र 4977-78 १982-83 योजना काल 
[. कृषि एवं Fs 


. तत्सग्बन्धी क्षेत्र 992-7 ` ` 29:8 - 227-7 | 
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भारत में बेकारी, अद्ध-बेरोजगारी एवं पूर्ण रोजगार _ 


2. खननं 


90 3:5` : 4-5 

3. विनिर्माण 2274 36:5 89] 
4. अन्य जिसमें सेवाएं 9 - A 
भी सम्मिलित हैं. 442:2 63:5 .. [7-3 
कुल  670:7 2763-3. 492-6 : 


- . . उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यदि योजना के सभी 

कार्यक्रम सफंल हो जायें तो पाँच वर्षों में कुल 493 लाख 
व्यक्ति वर्ष रोजगार का सृजन होगा जिसमें से 228 लाख 
कृषि एवं तत्सम्बन्धी सेवाओं में, 94 लाख उद्योग एवं 
खनन में तथा शेष:।7] लाख अन्य क्षेत्रों में होंगे । 


` -„ निष्कर्ष :--इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं. में बेरो-* 


जगारी की समस्या के समाधान को प्रा-पुरा प्रयास 
किया जा रहा,है। किन्तु अभी देश में बेरोजगारों की 
संख्या में निरन्तर वृद्धि ही होती जा रही है | दूसरे शब्दों 
में, पंचवर्षीय योजनाओं में वेरोजगारी की समस्या के 
समाधान के लिए अपनाये गये विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद 
, देश में बेरोंजग/रो की संख्या में निरंतर बृद्ध हो रही है। 


'बास्तव में, देश के लिए ग्रह एक बहुत बिकट समस्या है। . 


इसी समस्या के समाधान पर हमारा भविष्य निर्भर 
करता है। इसके . अतिरिक्त देश में अद्ध -वे रोजगारी भी 
बहुत बड़े पेमाने पर पायी जाती है , ' `. 
बेरोजगारी .की समस्या का समाधान विनियोग की 
दर में वृद्धि तथा द्रुतगति से ऑद्योगीकरण के द्वारा किया 
- जा सकता है। वास्तवं में, भारत के आथिक विकास की 
` योजनाओं का रोजगार-प्रधान होना अनिवार्यं है, तभी 
इनसे देश की विशाल जनसंड्या को लाभ हो सकता है: 
-अतएव हमारे देश में आथिक: नियोजन 5 पद्धति इस 
प्रकार की होनी चाहिए कि समान वित्तियोग की मात्रा 


से अधिकाधिक मावा में रोजगार के साधनों की व्यवस्था 


“ की जा सके 'साथ ही, देश की शिक्षा-प्रणाली में भी 


इस प्रकार का परिवतन करना चाहिए जिससे यह अधिक 


व्यावसायिक हो तथा विकासोन्मुख अर्थ-व्मवरथा की आव- ` 


श्यकंताओं. की पुत्ति कर सके । . इसके अतिरिक्तं भूमिं पर 
से जनसंख्या के अतिरिक्त वोझ को कम करने के उपायों 


को भी काम में लाना अनिवार हैं। इसके लिए ग्रामीण 


उद्योगों की अधिकाधिक व्यवस्था अनिवार्यं है । 
उपयु क्त उपायों के साथ-साथ वेरोजगारी की. समस्या 


के समाधान के लिए जनसंख्या के नियोजन. की: प्रभावपूर्ण « 


नीति को अपनाना भी .अनिवायं है। वास्तव में, हमारे 
देश में नये कामं चाहनेवालों की सख्या में प्रति वषं इतनी 


अधिक वृद्धि होती है कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ' 
; इन्हें ही पूर्ण मात्रा में रोगगार नहीं प्रदान किया जा 


सकता है। इसके परिणामस्वरूप वेरोजगारो की संख्या 
में निरंतर वृद्धिं होती जा रही है। fe र 
'इतने बड़े पैमाने पर लोगों के लिए रोजगार की 
व्यवस्था केवल अल्पकालीन उपायों से: संभव नहीं है। 
अतएव इस समस्या के समाधान के लिए एक. दोधेकालीन 
नीति अपनाने की प्रवल आवश्यकता है जिसमें एक ओर 
तो रोजगार के साधनों में: वृद्धि पर जोर देना चाहिए 
तथा दूसरी: ओर जनसंख्या का प्रभावपुणं तरीके से 
नियंत्रण करना चाहिए। इसी प्रकार की नीति से बेरो- 
जगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। छठी. 
पंचवर्षीय योजना में आयोग ने इस समस्या के समाधान 
के लिए एंक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाया है जिससे 
इस शेत्र में बहुत अधिक सुधार की आशा.की जाती है। 
किन्तु समय. ही इन उपायो की सफलता के सम्बन्ध में 


बतला सकता हैं.। 


| विशेष अध्ययन-सूची , 


a 
_.. 'ज्ञ. Beveridge | ' 

‘2. N. Das ; 2 
3. ° Planning Commission ` : 
4. Planning Commission. 
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ह अध्याय :56 | क 
` केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध... ` ८ ; 


९-5 (Financial Relation between the Centre and. State) म हा] 


` केस एवं राज्य के बीच आय के. साधनों का 
वितरण: --प्रारम्भ में भारत की वित्तीय-व्यवस्था केन्द्री- 

भूत थी. एवं सारी शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के हाथ में हीं 

केन्द्रित थीं। आगे चलकर धीरे-धीरे इसका विकास संबीय 

श, दंग पर होने जगा और आज यहाँ की वित्तीय व्यवस्था 

` पूर्ण रूप में संघीय हो गयी है। संविधान में केन्द्र एवं 


राज्यों की विषय-सूची निर्धारित कर दी .गथी है और' 


 . यह स्पष्ट कर्‌ दिया गया है कि कौन-कौन से कर केन्द्रीय 

` सरकार लगा सकती है तथा कौन-कौन कर राज्य सरकारें 

` लगा सकती हूँ। 95 ई० के वित्त आयोग के अनुसार 
भारत की वित्तीय व्यवस्था के इतिहास को इम निम्न- 
लिखित चार कालों में विभाजित कर सकते हैं :-- ' 

, . (॥) रा शासनकाल के प्रारम्भ से. लेकर 9]9 

शक ` ४० तक; , 


` ` (2) ।9]9 ई० से लेकर 3 माच, 937 ई० तक; 
5 (3) । अप्रैल, 937६3 से लेकर 947 ई० तक; 
3 तथा, 


नं 


(4) 947 ६० से स्वतंत्रता-प्राष्ति के वाद का समय । 
अथन काल '(।99 ई० के पूर्व का समय) :--..ईस्ट 


- की विभिन्न इकाइयों को वित्तीय मामलों में पूरी स्वतंत्रता 


भरी अन्वर उत्पन्न हो गये। अततः 7833 ई० में एक 
र नियम द्वारा वित्त 'तथा राजस्व-पद्धति का केन्द्रीकरण 
 . -कियागया। इससे केन्द्रीय शासन तो सुदृढ़ हो गया, 
` परतु इसने एक ही साथ कई गंभीर समस्थाएं उत्पन्न कर 
' दी। प्रांतीय सरकारें गैरःजिम्मेवार तरीके से ख॑चे कंरने 
. लगीं। सभी ग्रान्तीय सरकारों ने अपनी आवश्यकता को 
| ड कर दिखलाना प्रारम्भ कर दिया जिससे कि 
खीय सरकार से अधिक धनः प्राप्त किया जां सके। 
रिगामा यह हुआ कि अपण्य, अङुशमत। तया प्रान्तोय 
रों क्रे बी व आपसी पंत्रष॑ बढ़ने - लगे। सर जॉन 
में, “सरकारी आय के विभाजन में प्रांतों के 
दि होत। था जिसमें अधिक झगड़ाल प्रांत 
में रहते थे i” i ~ 
निस्सार' एकछपता. एवं डुराग्रहंपुणं 
rsa untormity ‘and ए 


. ` भी प्रदान किया । 


* इण्डिया कम्पनी ने अपने शासन-काल के प्रारम्भ'में शासन... 


) | किंतु इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच शासन-सम्बन्धी . 


x Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 कक 


~ 


Ct 


centralisation ) की पद्धतिः कहा जाता थां .। साड मेयो 
ते इन दोषों को दूरं करने के लिए 872 ई० में विकेम्ट्री, 
करण की पद्धति को अपनाया जिसके अनुसार जेल, रजि- 
स्टेशन, पुलिस,-शिक्षा एवं सड़क प्रान्तीय सरकारों कौ: 
सौंप दी गयीं। सरकारी कार्यों के समुचित ' संपादन के 
' लिए प्रांतों को इन विभागों की. आय के अतिरिक्त निश्चित 
माता में केन्द्र ने अनुदान देना भी प्रारम्भ कर दिरा ।. ; 
किन्तु, इस योजनां ने प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था की असमान- . ` 
-तांओों को और भी -बढ़ा, दिया । ।877:ई में लाड लिटन 
ने प्रान्तीय सरकारों को कुछ स्थानीय महत्त्व के साधनों. . 
. का उत्तरदायित्व सौंप द्रया तथा आय के कुछ साधनों को - 
882 ई० में.लाडं रिपन ने वार्षिक 
अनुदान की जगह पर प्रान्तों को कुछ साधनों से प्राप्त 
सम्पूण आय तथा कुछ आंशिक, आय देने का निश्चय 
किया । परिणामस्वरूप आय की .तीन -मुख्प - मदे हो 
गयीं :--(]) साम्नाज्यीय मदे (Imperial heads) जैसे-- 
वाणिज्य विभागों के लाभ एवं अफीम, नमक आदि. से 
माप्त आय, (2) प्रान्तीय मदे (?7०४।००१॥] heads) 
जैसे “नागरिक विभाग एवं प्रान्तीय कार्य; तथा (3) 
विभाजितं रे (Divided ॥०४08) जैसे--उत्पादन शुल्क," 
स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन तथा वन इत्यादि। प्रत्येक पाँच वर्षों 
Fatale का पुनर्वीक्षण किया जाता था । यह प्रणाली 
2 को अपनाने में ; 
+ किन्तुं केन्द्रीय सरकार ने * अनु 
सदा अधिक से-अधिक रखने का बे अपने लिए 


( ९०७अं permanent ) का रूप प्रदान किया | | 
| हाडिज मै इसे स्थायी बना 'दिया । 
विकेन्द्रीकरण आयोग ( Royal 


D3centralisation 


: Commissfon ) की सिफारिशों को'ध्यान में रखते हुए | 
अ्रकार से विभाजित . | 


लाड हाडिज ने 
किया था : -. 


(क) केन्द्रीय 
विनिमय, सीमाः ब 


साधनों को निम्न 


साधन :=नमक, टकक्षाल एश्र.: हः 


| 


; होने शुल्कः ’ रेल, डाक i ट 
हे माणा होने बाते शक == १ 0 हसी यो 
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| SR केद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय सम्वस्धे ; 
| (ख) विभाजित साधन :—आबकारी, आथ-कर, i 


सिंचाई, स्टाम्प एवं लगान; तथां 


(ग) प्रान्तीय आय के साधन :--वन, रजिस्ट्रेशन, | 
शिक्षा एवं न्‍्याव-विभाग, से प्राप्त आय । 


यह. व्यवस्था 9]8 ६० तक चलती रही कितु. 
फलस्वरूप प्रान्तीय साधनों.तथा र ns 
. पूंणतः समाप्त नहीं हो सका । इस व्यवस्था का सबसे बड़ा 
दोष यह था कि इसके अस्तंगत न तो प्रान्त नये कर लगा 
सकते थे और नः ऋण ही ले सकते थे ।, 


` दवितीय काल (।99 ० से 937 तक): . 99 
के श'सन:सुधार अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय एवं प्रांतीय 
सरकारों के आथिक सम्बन्ध को पुनः नये स्तर पर रखा 
गया । इसके अनुसार विभाजित साधनों को पृणंतः संमाप्त 
कर दिया गया । प्रान्तीय सरकारों को कुछ विशेष परि- 
स्थितियों में कर लगाने एवं ऋण देने का भी अधिकार 
दिया गया। इससे केन्द्र को 26 करोड़ रुपये का घाटा 
हुआ तथा प्रान्तों को कुछ बचत हुई जिसे पूरा करने के 


लिए यह निश्चित किया गया कि प्रान्त केन्द्रों को कुछ ` 


"अशदान (?:०४।०८] ९०nri0०६।००) दिया करे। ` ` 


सेस्टन परिनिणंय ( ९७०० A474 ) :--इसः 
अंशदान को निश्चित करने के लिए लाडं मेस्टन की अध्य- 
क्षता में एक समिति की नियुक्ति. की गयी जिसके निर्णय 
को मेस्टन-परिनि शंय (M65०१ A27१). कहते हें । इस 
` समिति ने प्रत्येक प्रान्त के प्रारम्भिक, मध्यस्थ. तथा. प्राम।- 


` & णिक चन्दे की सीमा को निश्चित कर दिया । कुछ संशोधन: 


के साथ. समिति की इन” सिफारिशों को शासन-सुधार 
विधान में सम्मिलित कर लिया-गया । किन्तु इससे भी 
“ कोई आशाजनक सुंधार नहीं हुआ तथा मेस्टन-समिति को 
आशाओं के विपरीत. प्रान्तीय सरकारों को घाटा होने 
लगां। इससे अंशदान देना कुछ कठिन होने लगाः। अतः 
927-28 ई० में उन्हें स्थ!गत कर दिया,गया और अन्त 
में इसे 928-29 ई० में बन्द कर दिया गया । मस्टसन 
.निणंय कं कटू आलोचना की जाने लगी । इसका सबसे 
बड़ा दोष यह थां कि प्रान्तीय सरकारों,की आंय के साधन 
.  लोचहीन थे किन्तु इतकी आवश्यक्रताएँ तेजी के सथ बढ़ 
. रही थीं । इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार की आवश्थकेताए 
“प्रायः स्थ।यी थीं, किन्तु आय के सांधन लोचपूर्ण थे और ' 
बढ़ भी रहे थे। इससे प्रान्तों का असंतोष बढ़ गया त॑था 
मेस्टन-निर्णयः समाप्त केरने की मांग. को जाने लगी । - 


`. तृतीय क्वाल (937-947)- 7935.ई० में गवर्नेमेंट 
` ऑफ इण्डिया ऐट (Government of dig Act) 
पारित हुआ जिसके अनुसार भारत एक संधीय देश हो 
गया । इस जिधान के अनुसार प्राँगीय तथा संघीय आय 


' के तिस्तांकित साधन निश्चित किये शम 


. 7 
) i NPR 


Er 


“गये माल.एवं यात्रियों के भाड़े पर 
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। हा. 
(क) प्रातों द्वारां लगाये गये तथा एकत्र किये | 
कर-भूमि कर, सिचाई से प्राप्त आय, र र 


इग्यों पर) कर, कय-भूमि पर उत्तराधिकार कर, वस्तु पर - 
विक्रय कर तथा विज्ञापन कर । Rg 


(ख) संघ द्वारा लगाये गये तथा एकत्र किये गये कर 
जिसकी आग्न फा श्रांतों के बीच वितरण होता था :-कृषि- | 
भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के 
विनिभय-बिलों के स्टाप, रेलों तेया दायुयानों द्वारा से जाये 
कर। * 
८ (चः संघ द्वारा लगाये गये त्था ऐकत्र किये गये कर - 
जिनका प्रांतों -एवं संघ के डीच वितरण होता था :-- 
कृषि-आय कर के अतिरिक्त आय-कर, नमक, जूट-निर्यात- | 
कर तथा तम्बाकू पर कर।  : ° ° 


]936 ई० में उक्षत विधान की धारा 38 एवं 40- ` 
:42 के अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रान्तों. के वित्तीय सम्बन्धों की : 


-जाँच:के लिए सर ओटो नेनियर (9 060 Nषiere- ` 


५७) .की नियुक्ति हुईं सर नेमियर ने यह सुझाव द्विया कि 
निम्नलिखित निश्चित प्रतिशत के आधार पर आय-कर ' 
से प्राप्त होनें वाली आय के 50 प्रतिशत को प्रांतों के बीच 
वितरित कियां जाय; मद्रास )5, बम्बई 20, बंगाल 20, 
संयुक्त प्रांत 5, पंजाब 8, .विह्ार'।0, मध्यप्रदेश 5, ` 
असम 2, उड़ीसा 2, सिन्ध तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा 
प्रांत ।। जूट निर्यात कर कै सम्बन्ध में सर नेमियर 

ने यह्‌ सिफारिश की थी कि प्रांतों को मिलने वाली आय 
का प्रतिशत बढ़ाकरः62 कर दिया जाय। सर नेमियर 


आवकारी (मादक 


उत्तराधिकार पर कर, | 


के अन्य सुझावों में निम्नलिखित प्रमुख थे - (क) प्राज्नीन . | 


. संघटित ऋण". को कम करके प्रांतों का वित्तीय निवारण 


किया जाय, तथां (खं प्रान्तों की आय को कमी को प्रा. 
करने के लिए केन्द्र द्वारा वाषिक अनुदान एवं आथिक 
सहायता प्रदान की जाय |: 


प्रान्तीय सरकार सर नेमियर के सुझावों से संतुष्ट 
नहीं थीं। आग्र-कर के वास्तविक विभाजन से हर प्रान्तः 
अपने. अलग-अलग कारणों से असंतुष्ट था । इसके अतिः 


रिक्त प्रान्तों को बित्तीय सहायता देने की योजना भी ` 


संतोषजनक नहीं थी क्योंकि इससे उनके वित्तीय स्तर में 
विशेष अन्तर का भय था ४ ९ 


चतुर्थ काल (947 ई से अब तर)-947६ण्से `` 
्‌ हुई जिससे ` | 
नेमियर के सूत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता का छत: ` 


'देश का विभाजन हुआ एवं स्वतन्त्रता प्राप्त 


भारत सरकार ने अस्थायी .तौर परःआय-कर के वितरण - 
के विषय में एक अध्यादेश निराला जिसके अनुसार प्रान्तो 


`को आय-कर के बद्धं-भाग के. वितरण का प्रतिशतइस | 


प्रकार से निश्चित किया गया-मद्रांस ]5, चस्बई ।!, 


-'पश्चिमी ‘बंगाल ।2, संयुक्त प्रान्त ।9) पूर्वो पंजाब 5, 


‘ «" 
= 


_ 


समव सूची में जो विशेष 
` उन पर कर इत्यादि । 


"6]8 


“बिहार ।3, मध्य प्रदेश तथा बरार 6, उड़ीसा एवं असम 
3\इस सूत्न के अनुप्तार 950 ई० तक काम किया गया । 


देशमुख ५रिनिर्णय (D९3॥/५६॥ 4४२८५):-नवम्वर; 


।947 ई में भारत सरकार ने श्री सी० डी० देशमुख को ` 


विभाजन के बाद की नवीन परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हुए प्रान्तों में आय-कर तथा जूट . निथति-कर के 


वितरण के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त 


. किया। श्री देशमुख तते राज्यों की जनसंख्या तथा: थाक 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों: के बीच आय-कर 
के-वितरण के लिए निम्नांकित सूत्र दिया जो अप्रैल 950 
ई० से लागू 'हुआ--मद्राय 7-5, बम्बई ]; पश्चिमी 
बंगाल 33-5, उत्तर प्रदेश ]3, पंजाब 5:5 बिहार 2:5, 
मध्य प्रदेश 6, असम .तथा उड़ीसा 3। -श्रीः देशमुख ने 


-जूट-निर्यात कर में पश्चिमी वंगाल को !05 लाख, असम. 


को 40 लाख, बिहार को.35 लाख तथा उड़ीसा की 5 
लाख रुपये देने का सुझाव दिया। 


. कुछ करों से प्राप्त आय का केन्द्र.एवं राज्यों के बीच 
. वितरण किया जाता है तथा कुछ करों से प्राप्त आय 
.पुणंतः राज्यों के बीच वितरित कर दी जाती है।. 


नये संविधान के वित्तीय उपबन्ध . `: 
(Financial Provisions of the New Constitution) 
_ `` भारत के नयें संविधान में 935 ई० के संविधान 
` में दी गयी वित्तीय व्यवस्था को * स्वीकार कर 


लिया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में करों को... 


निम्तांकित तीन प्रधान मदों में वितरित किया गया है :- 


(3) संघ के अधिकार-क्षेत्र के कर (5 ; 
Revenue of the . Union). इनमें { निम्ति ह 


श्रधान कर सम्मिलित हैं :-कृषि-सम्बन्धी अय के - अति- 

` रिक्त अन्य आय पर कर (Taxes on Income other 

than agricultural income), निगम 
807 72%), मादक वह्तुओं के अतिरिक्त अन्य 

के उत्पादन पर कर, कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार 

की जायदाद पर कर, मृत्यु कर, कुछ प्रकार के स्टाम्प 

` कर, अखबारों के क्रय-विक्रय तथा उनमें दिये गये विज्ञापन 

. पर कर, रेल-भाड़ा एवं किराये प्र कर तथा राज्य या 


री hs () राज्यों द्वारा लगाये गये तथा वसुल किये जाने 
' इस श्रेणी में निम्नांकित करों को 
a oa सम्मिलित 


क 


5 य कर, कषि-भूमि कर, मृत्यु कर, 


कर { Corpora- , 


रूप से कर नहीं दिये गये हैं Fn 


' वान कर (Sources of Revenue of the State;) :_ ° 
किया गयां - 
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भारतीय अथेशास््र 


खतनिज-पदार्थो पर कर, मादक वस्तुओं के उत्पादन पर | 
कर, बिजी की बिक्री एवं उपभोग पर कर, अखबार के 


` अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के क्रप-विक्रय पर कर, कुछ प्रकार द 


he 


के स्टाम्प कर, रजिस्टर शन फीस, संक तथा आन्तरिक 
जल-मागं पर पैसेंजर टैक्‍स आदि ॥ है 


. इससे स्पष्ट है कि महत्त्वपुर्ण तथा अपेक्षाकृत - अधिक - 
लोचदार खरोत केन्द्रीय सरकार को दिये गये' हैं,.. किर 
कल्य।ण-क्ञायं तथा सामाजिक सेवाओं का भार मुखय रूप 
से राज्यों को सौंपा गया है। अतः इनके साधनों तथा 
जिम्मेवारियों में बहुत बड़ा अन्तर आ. जाता है। इसे 
दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को कुछ अनुदान देने 
की. व्यवस्था है । | र 

. (प) संविधान में कुछ ऐसे भी कर हैं जिनमें राज्य 
एवं केन्द्र दोनों ही भागीदार होंगे । इन्हें भी. मिम्नांकित 


' तीन बरो में रखा गया है :-- ® 


`इस प्रकार वर्तमान समय में कुछ करों से प्राप्त आय . (क) संघ द्वारा लगाये थये किन्तु राज्यों हारा एकन 


का पूर्णत केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, : 


तथा उपयोग किये गये कर (00665 ०४/८० by the 


:, Union, but collected and appropriated by the 


St2te9); जैसे - मदिरा तथा अफीम के प्रयोग से बनायी ` 


भवी भौषधियों -एवं टॉयलेट वस्तुओं पर लगाये गये कर । - 


(ख) संघ द्वारा लगाये गये तथा एकत्र किये गये 
कर जिन्हें राज्य सरकारों को दे दिया जाता' है; जैसे-- 
कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य . प्रकार की सम्पत्ति पर 
सम्पत्ति कर, रेलवे के भाड़े पर कर. तथा अखबारों के 
क्रय-विक्रय (एवं. इने. विज्ञापन पर कर इत्यादि। 


` (ग) संघ द्वारा लगाये गये i एवं एकत्र किये गये 


On एवं राज्यों के बीच वितरण होता है 


कुछ वस्तुओं के उत्पादन 
* इत्यादि । * 


भी देशमुख का परिनिर्णय 
इससे राज्यों हो. अस्थायी था री 
इससे राज्यों को संतोष नहीं हुआ । भारतीय व की 


धारा 280 के. ष्ट्रंपति : || 
होने के दो षि धि 


आ र्‌ 3 प्रत्ये "| ५ 
"पा वाकता पड़ने पह इससे पहचे भी पर दिस 


he Se 
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हे कैर एवं राज्यों के 


क्षषयोगी (Finance Commission) की नियुक्ति की . 


व्यवस्था थी । अतः नवम्बर 95] ई०. में श्री के० सी० 
नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति 


` को. गयी। इस आयोग के विचःराधीन दो प्रमुख बातें 


थीं-() संघ एव राज्यों के वीच कुछ करों से प्राप्त 


` आय के विभाजन के सम्बन्ध में सुझाव देना, तथाः (2) ` 


उन सिद्धान्तों को निश्चित. करना जिनके अनुसार राज्यों 
को संचित निधि (Consolidated Fund ) में से अनुदान 
दिया जा सके। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट ।952 
ई० में प्रस्तुत की । आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत 
करने में निम्नांकित तीन सिद्धांतों को अपनाया था :-> 


(क) राज्यों को अतिरिक्त साधन अथवा धन-राणि 
देने में केन्द्र के साधनों का उस सीमा तक .प्रयोग करना 


_. चाहिए जिससे -केन्द्र के लिए धन की कमी नहीं पड़े । 


इसका कारण यही है कि राज्यों की उन्नति का आधार 
केन्द्र की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति: ही है। अतः केन्द्र में 
सुदृढ़ आथिक व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में केन्द्र 


- , को अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए । 


(ख) केद्र दवारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान. 
के वितरण में सभी राज्यों के साथ एक.ही सिद्धान्त . कां 
पालन किया जाना चाहिए; तथा : ' 


(ग) वितरण की व्यवस्था इस प्रकार से होनी 
चाहिए जिससे राज्यों की आपसी विषमता. कम-से-कम 


` हो सक्रे। ` 


आय कर का बितरण :-आयोग ने आय-कर के. 
बितरण में इस बात की सिफारिश की कि राज्यों का 
अंश - 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया 
जाय । इसका कारण यह दिया गया कि. एक ओर तो 
सभी राज्य अधिक अंश की मांग कर रहे थे और दूसरी 
ओर पहले इसका वितरण केवल 9 राज्यों में ही किया जाता 
था, किन्तु अब इसका वितरण ]6 राज्यों के बीच करना 
धा । आय कर के वितरण को निश्चित करने में आयोग 


भे .निम्नलिखित सात बातों पर विचार किया-() 


बिभिन्न राज्यों से वसूल की गयी आय कर्‌,की Ms 
(2) विभिन्‍न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों की आय, 
चाहें वह जहाँ से भी प्राप्त की गयी हो, पर वसूल किया 


` गया कर; (3) आय कें स्रोतों के. अनुसार विभिन्नः राज्यों 


में एकत्र माय-करः' (4 प्रत्येक राज्ये की जनसंख्या; (5) 


. प्रत्येकः राज्य में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या; ( 6} 


प्रत्येक राज्य की प्रतिःव्यक्ति अ यः तथा (7) Pe 
का घनत्व एवं अधिक विकास का स्तर, इस्यादि । 


आये-कर के बितरण में आयोग, ने उक्त बातों को 


`` ध्यान में रखा । आयोग के समक्ष इस सम्बन्ध में बहुत-से : 
' सुझाव. दिये गथे- थे । 


कुछ राज्यों 


सुझाव रखा था कि आय कर: के वितरण में विभित्त 


[ ने इस प्रकार का ` 


. . r] 
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वीच वित्तीय सम्बन्ध. 


राज्यों में वसूल की गयी धन-राशि को ही आधार 
. म।नना चाहिए। किन्तु आयोग के अनुसार राज्य द्वारा वसूल 
की गयी धन~राशि को आधार मानना भी उचित नहीं ` 
होगा क्योंकि आय कर से प्राप्त होने वाली कुल धन-रांशि 
का प्रायः 75 प्रतिशत भाग केवल बम्बई तथा पश्चिमी 
बंगाल से ही प्राप्त होता था ओर इस धन-राशि का भी 
अधिकांश भाग केवल बम्बई तथा केलकत्ता के दो नगरों 
से ही प्राप्त होता था । 'अतः केवल इस बात: पर अधिक 
जोर देने Ls अर्थ यह होता कि अधिकांश भाग इन्हीं 
दो राज्यों को मिल जाता ।:इसो प्रकार प्रत्येक राज्य की 
आवश्यकताओं की जानकारी के लिए वित्त-आयोग ने न 


' तो औद्योगिक श्रम को ही आधार माना और न प्रति 


“व्यक्ति आय को ही। आयोग के अनुसार औद्योगिक 
श्रम से भी केवंल आंशिक स्थिति का ही संकेत मिल 
सकता. है। साथ ही, राज्यों की प्रतिःच्यक्ति आय 
के सम्बन्ध में उपयुक्तं आंकड़े उपलब्ध भी नहीं हैं, अतः 
आयोग ने यह माना कि वत्तंमान परिस्थितियों में प्रत्येकं 
राज्य की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए उसकी 
जनसंख्या- ही उपयुक्ते साघन है। ३ 


इस आंधार पर आयोग ने यह सिफारिश की कि 
राज्यों को -दिये जानेवाले आय करका 20 प्रतिशत 
“भाग राज्यों में संग्रहीत आय के अनुपात में तंथा 80 
प्रतिशत भाग 95। ई० की जनगणना के” अनुसार 
सनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाय । 


` इस प्रकार आयोग द्वारा "क? एवं 'ख? वर्ग के राज्यों के 


लिए निम्नलिखित प्रतिशत निश्चित किये गये :-- 


. ऑटो नेमियार: * प्रथम वित्त आयोग 


69 


*. राज्य 

१. सूत्र के अनुसार: द्वारा निर्धारित 

क' वर्गे के राज्य प्रतिशत ` प्रतिशत 

]. मद्रास! 85. I5:25° 

9. बम्बई - 20: I750 

3. पश्चिमी बंगाल 20 25. . 

4: उत्तर्‌ प्रदेश ls 5:75 

5. पंजाब 8 3:25 

6. बिहार * [0 9:75. 

7. भध्य प्रदेश 5 or. 

8. असम 2 JiR Sr 
3:50: 


9. उड़ीसा *. . 2 


भाग अन्ध को मिला । 


2. ऑटो नेभियर सूत्र के अन्तत: के प्रतिशत 
". ` बिभाजन के पूवे के हैं । 


के 


[. मद्रास राज्य के कुल. हिरसे का 36 प्रतिशत . 
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620 भारतीय बर्यशास्त्रे ` ` Cbs 

ख. 'वर्ग के राज्य'. :: केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का वितरण 

।0. हैदराबाद व 4050 7: 'खः वर्ग के राज्य प्रतिशत 
]]. राजस्थान . -. 3:50. हैदराबाद | 5:29 
]2. ट्रावनकोर-कोचीन 250 मध्यंभारर्ता ..2°29 
. 3. मसुर (कर्नाटक) ` ITS मंसूर (कनटक) 2:62 
4. मध्य भारत ६३६ I-75 पेप्सू I:00 
5. सोराष्ट्र 00 . राजस्थान - 440 
6.पेप्सू न 0:75 सोराष्ट्र नाः 2 

आयोग ते७ 'ग' वर्ग के राज्यों. का हिस्सा 275 दी ; 


न 


प्रतिशत निश्चित किया : हि 

' केस््रीर उत्गद-शुल्क का वितरण (Distribution 

: of th: Union Excise Revenue) :-उत्पाद-शुल्क 
. पहले अध्य का महत्त्ववू्ण साधन नहीं माना जाता था, 
किन्तु द्वितीय महायुद्ध के वाद इसका महत्त्व बहुत बढ़ 


गया। केच्रीय उत्पाद-शुल्क से प्राप्त आय'को पहले - 


केन्द्र एवं प्रान्तों के बीच विभाजित किया जाता था। 
प्राल्तों को मादक द्वव्यों पर शुल्क लगानें का अधिकार 
था तथा केन्द्रीय सरकार पेट्रोवियम, नम ह, टायर-टयूब 
आदि पर कर,लगा सकती थी। दियासलाई, चीनी, 
तंम्वाक तथा वनस्पति घी आदि पर उत्पाद-शुल्क के 
देशी रियासतों के साथ. वितरण की भी ' व्यवस्था थी, - 
किन्तु देशी .रियासतों के विलयन के वाद. यह व्यवस्था 


समाप्त हो गयी। भारतीय संविधान में केन्द्रीय उत्पाद- |: 


कर से प्राप्त होनेवाली सम्पूर्ण 
राज्यों में विभाजित करने की व्यवस्था की गयी है । अतः 
अधिकांश राज्यों ने वित्त आयीग से उत्पाद-शुल्क से 
भप्त आय के वितरण की मांग की । आयोग ने तम्ब्राक्‌ 
` (सिगरेट, सिगार इत्यादि), दियासलाई तथा वनस्पति घी 


पर लगाये गये उत्पाद-शुल्कों से होनेवाली आय के' 
40. प्रतिशत को. विभिन्न ` ह 


आय या उसका कुछ अश 


आयोग ने इस पर विभिन्न राज्यों के लिए वितरणं का 
प्रतिशत इस प्रकार से. निश्चित किया :-- 
के वर्ग के राज्यं प्रतिशत 
असम | 2:6I 
` बिहार I-60 
बम्बई I0:37 
मद्रास ८ I6-44 
उड़ीसा 4-22 
मध्य प्रदेश 6-3 
पंजाब 3-66 
उत्तर प्रदेश I8-22 
पश्चिम बंगाल 7-7 


St 
35, ६ २७ 


न्नि राज्यों में ]95] ई० कीं - 
` जनगणना कें अनुसार वितरण करने की सिफ रिश की । ` 


> पदास की प्रप्त रकम का 36 प्रतिशत भाग ,आम्ध्र के लिए निश्‍चित कर दिया गदा । 


. जूट-निर्यात कर: (Export ‘duty on Jute) :-- 
वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 2 73 के अन्तर्गत 
जूट-पदार्थो के निर्यात-कर से प्राप्त आय के बंगाल, 
असम, बिहार एवं उड़ीसा को निम्न प्रकार से अनुदान 
'देने की सिफारिश की :- : 


` (लाख रुपये में) 


,देशमुष्च निर्णय 


राज्य . 
के अनुसार 


वित्त आयोग द्वारा 
निर्धारित धनराशि 


7. पश्चिमी बंगाल 


I%5 i50 
2. असम | 40 OTS 
3. विहार 35. 75 
-4. उड़ीसा 5 i5 


` भी विचार झिया । 
सिद्धान्तो पर विचार 
श्यकताएँ, करों 


तियों. एवं जिम्मेवारियों का भी विशेष है 
. आयोग ने पश्चिमी बंगाल के लिए: 
पी जान कि 'लिए:80 छाख रुपये तथा 


के लिए 25 लाख रुपये का अनुदान विर्धा- ` 
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"था कि राज्य की आवश्यकताओं 


(.) 
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धरनुदान का मुख्य उद्देश्य रोज्तों की पिछड़ी हुई अधिक 


` 'ब्यवस्था, आय कें साधनों का अभाव तथा आथिक 


समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था । इसके 


अतिरिक्त आयोग ने बिहार, मध्य भारतं, हैदराबाद, _ 


'राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब तया पेप्सू राज्यों में प्रारम्भिक 


शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार के लिए अनुदान्‌ की भी 


. सिफारिश की थी । 


श थम वित्त आयोग को सिफारिशों की समीक्षा 
(An Appraisal of th3 ‘Recommendations: of: 


F First Finance Commission) :—प्रथम वित्त आयोग 
की सिफारिशों की कई.वातों को लेकर आलोचना भी कीं. 


गयो थी। कहा गया था कि आयोग . द्वारा निर्धारित 
सिद्धांत न्यायोचित . नहीं थे। आयोग ने यह मान लिया 
को मापने का 
सबसे उ चत साधन उसकी जनसंख्या ही है । किन्तु यह 
उचित नहीं जान पड़ता वास्तव में, जनसंख्या के साथ-' 
साथ राज्यों के आश्विक पिछड़ेपनं, वित्तीय. कठिनाइयों 
तथा विशेष परिस्थितियों एवं जिम्मेवारियों पर भी उचित 
/ ध्यान. देना आवश्यक -है। आयोग, ने आय-कर तथा 


उत्पाद-शुल्क दोनों के वितरण में उक्त बातों पर अधिक ` 


जोर नही दिया । किसी राज्य से प्राप्त होते वाली आय 
को भी वितरण का आधार मानना न्यायसंगत नहीं है । 


: इसी प्रकार बम्बई जसे-धनी राज्य की आवश्यकता असम 


एवं उड़ीसा जैसे .राज्यों से निश्चय हो बहुत कम है। 
अतः न्यायोचित यह होता कि गरीब.एवं पिछड़े' राज्यों 


को, चःहे उनकी जनसंख्या कम हो अथवा अधिक घनी - 


एवं विकसित राज्यों की तुलेन' में राजस्व में वितरण में. 


- प्राथमिकता प्रदात की जानी चाहिए थी । किन्तु, आय-कर , 


एवं उत्पाद-शुल्क के वितरण में आयोग ने इस बात पर 
उचित ध्यान नहीं दिया । 


भारत सरकार ने प्रथम वित्तःआयोग की सभी 
सिफारिशों को स्वीकार कर म 
“की सिफारिशों के कार्यान्वयन से केन्द्र एव राज्य के 
. वित्तीय सम्बन्ध में बहुत कुछ सुधार हुआ। साथ ही 
भायोग की सिफारिश नेमियर तथा देशमुख के Mn 
अपेक्षा अघि र न्यायोचित भी थीं । इसके फलस्वरूप राज्यों 
को केन्द्र से प्रतिवष 2 करोइ रुपये की अतिरिक्त रकम 


Re हो हे ज्यों | शेष 

 : लक्रोप्त होने लगी। अझ्रोग ने पिछ राज को वि 

A _ त्‌॒प्रदान करने की व्यवस्था कर सथ की .वित्तीय 
खपु र मे एक नये अध्याय का प्रादुर्भाव किया । अन्य ` 


वित्त बायो ने भी प्रथम अःयोग द्वारा दिखाये गये मागे 


' करा अनुसरण कर पिछड़े राज्यों की समस्याओं के संमाधान 


मूः ब्रिशेष सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया । . 


Sr 


t \ rt 5 १४ 
केन्र एंवं राज्यों के बीच वित्तीय स 


लिया। वास्तव में, आयोग. 
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`` द्वितीय वित्त आयोग 


(Second Finance Comiission) 


. संविधान के 280 वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि 
प्रति पाँच वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग की 
नियुक्ति की जायगी । इसी आधार पर जुन, 7956 ई में. 


श्री के० सन्तानम :की अध्यक्षता में द्वितीय वित्त आयोग ' 


को नियुक्ति हुई जिसने सितम्बर, 957 ई० में अपना 


“ भ्रतिवेदन प्रस्तुत क्रिया । द्वितीय वित्त आयोग की 


सिफारिशों से राज्यों को पहले से-अधिक लाभ प्राप्त हुआ 
तथा इन्हें केन्द्र से अनुदान एवं अंशदान के खूप में प्रायः 
]04 करोड़ रुपये मिलने लगे, (रेलवे -भाड़ा पर लगाये गये 
कर से प्राप्त ।5 करोड़. रुपये कें अतिरिक्त) जबकि प्रथमं 


वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इन्हें औसत ' 


रूप से वाषिक 93 करोड़ रुपये ही प्राप्त होते थे। . 


`. आयोग ने आय कर में से राज्यों को अंशदान के रूप 
में मिलने वाली रकम को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 
प्रतिशत कर दिया। केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों को शुद्ध- 
प्राप्ति. ( \८-एः०००९५३ ) के ! प्रतिशत भाग देने की 
व्यवस्था की गयी ! आयोग ने विभिन्न राज्यों फे: बीच इस - 


- अंशदान के वितरण .में ।0 प्रतिशत भाग राज्यों द्वारा - 
"संग्रहीत आय के.अनुपात में तथा 90 प्रतिशत भाग्‌ उनकी ` 


जनसंख्या के अनुपात में वितरित करने को सिफारिश : 
की । प्रथम आयोग, के अनुसार 20 प्रतिशत संग्रहीत 
आय तथा 8) प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरण . 


किया जाता था।, - 


` प्रथम वित्त-आयोग ने तम्बाकू, दियासलाई ` तथा 
वनस्पति घी पर लगाये गए उत्पाद-शुल्क के 40 प्रतिशत 
भाग को राज्यों में बॉटने की सिफारिश कीः थी | द्वितीय 
आयोग ने उत्पाद-शुल्कृ में राज्यों के हिस्से को 40 प्रति- 


` शतु से घटाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की। 
. विन्तु तम्बाकू, दियासलाई तथा वनस्पति घी के अतिरिक्त 


राज्यों को चीनी, चाय, कहवा तेया कागज के उत्पाद- 


शुल्क की -रकम में से 90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार - 
पर वितरित करने की सिफारिश की गयी । मिल के « .. 


कपड़े, चीनी तथा तम्बाकू पर बिक्री कर की जगह लगाये 
जाने वाले अतिरिक्त उत्पादनशुल्क में 'से ॥ प्रतिशत 


केन्द्रीय शासित प्रदेशों को ]3 प्रतिशत जम्मू एवं कश्मीर - 


को देने की सिफारिश की गयी । शेष रकम के विभिन्व 
राज्यों में विभाजन के लिए भी आयोग ने एक निश्चित 


. प्रतिशत निर्धारितः किया था। 


मृत्यु-कर, जो सर्वप्रथम ।953 ई० में लगाया गया | 


था, की आय को विभिस्त राज्यों के वीच आय-कर के . 
अन॒पात में- हो विभाजित किया जाता था। आयोग ते इस 


RN 
Ee 


ड्‌ 
प 


'सम्बन्ध में यह सिफारिश की थी कि केद्र द्वारा शासितः ` 


ह 
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प्रदेशों के लिए ! प्रतिशत. काट कर कुल आय में से स्थायी 
सम्पत्ति से मृत्यु-कर के रूप में प्राप्त आय को राज्यों के 
बीच उनकी स्थायी सम्पत्ति से संग्रहीत आय के आधार पर 
तथा शेप रकम को. राज्यों की जनसंख्या के आधार पर 
विभाजित किया जाना चाहिए। ' ट 


` रेलों के भाइ पर लगाये ग्रे कर .(72% ०० 
R2ilay fa7९5) के सम्बन्ध-में आयोग ने यह सिफारिश 
की कि इससे प्राप्त कुलं आय में से ] प्रतिशत केन्द्र द्वारा 
शासित प्रदेशों के लिए काटकर शेंष राज्यों के बीच 
वितरित व.र देना चाहिएं।' पे 


द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर. 


राज्यों की केन्द्र से अंशदान एवं अनुदान के रूप में 


_ 


ˆ आयोग की सिकांरिशों के आधार पर उन्हें औसतन 93 


| ` भूमि के अतिरिक्त अन्य 


वितरित किया बाय । 


करोड़ रुपये प्रति वित्त ही : प्राप्त ` होते थे । इस प्रकार 
राज्यों के लिए द्वितीय वित्त द,थोग की सिफा रिशे निश्चय 
ही लाभदायक थीं। - MT, :; » 
तृतीय वित्त आयोग 

( Third Finance Commission ) 


संविधान के 280 यें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 


.. ने 2. दिसम्बर, ।960.ई० को तृतीय वित्त आयोग की के 


नियुक्ति'की जिसने 4 दिसम्बर, 96] ई० को अपना 


अतिवेदन अस्तुत किया । तृतीय वित्त आयोग को ` 
` बणित वस्तुओं के उत्पाद-कर से प्राप्त 


शुद्ध जाय का केन्द्र एवं राज्यों 
के अनुसार विभाजन हो; तथा 


(ख)' किस आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुदान. 


दे । इनके अतिरिक्त आयोग को राष्ट्रपति. को निम्नां 
. विषयों के सम्बन्ध में भी सिफारिशों देनी थीं--6) तृतीय 
पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं एवं राज्य के साधनों. 
का ध्यान' में रखते हुए राज्यों के बीच 
* विभाजन का . क्या सिद्धांत. होना चाहिए, ( ]) कृषि-. 
भृत्युकर का राज्यों के बीच किसं आधार पर रितः 
* किया जाय, (77) रेलवे भाड़े ह 
शुद्ध आय का राज्यों के बीच 


प जाय, तथा (४) सूती वस्त्र, रेशम, ऊनी बस्त्र. 
` चीनी, तंम्बाकू आदि लत ' दे 


लगाया * गया उत्पाद-कर किस 


वित्त आयोग कौ प्रमं | रिशें 
ग भ बह हि 
wi कि के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति 


PE 
है] < 


।इ-रुपये प्राप्त द्दोने लगे जबकि प्रथमः 
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भारतीय अ्थेास्ते 


से प्राप्त कुल आये में से | प्रतिशत केन्र द्वारा शासित 
"प्रदेशों (070: ऐथ7॥0०76) के लिए रखा जाय। 


- इसके बाद शेष को गतिशील (\०४2४।९) एवं. अग॒ति- 


शील (र०००४०७।९) सम्पत्ति से प्राप्त आय के आधार ' 
` पर अलग-अलग किया. जाय और. अगतिशील सम्पत्ति से 


` प्राप्त आय का विभाजन विभिन्न राज्यों के बीच प्रत्येकः 


. राज्य की कुल अगतिशील सम्पत्ति के अनुपात में तथा 
अन्य प्रकार की सम्पत्ति से प्राप्त आय को विभिन्न राज्यों 
के बीच आयोग द्वारा प्रस्तावित पर दी गयी तालिका के - 
अनुपात में. वितरित किया जाय । s: 

अनुदान : (G74ntऽ-n-३4) :--संविधान की धारा 
235 (क) के अन्तरगत आयोग द्वारा प्रस्तावित रकम के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार-राज्य सरकारों को अनुदान देगी । 


आकर (7००९ 7%) :-कृषि. आय पर कर्‌ 
तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये पारिश्रमिक के ऊपर 


` संग्रहीत आय कर के अतिरिक्त सभी प्रकार की आय पर 


आप्त आय कर का 66 प्रतिशत राज्यों के बीच वितरित. 


` किया जाय | द्वितीय वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की 


` आय का 60 भ्रतिशत वितरित किया जाता था । 
आय-कर में से केन्द्र शासितं क्षेत्रों का हिस्सा 23 प्रति- 
शत निश्चित कियां गया ]' का 
(Central Excise 007665):-- 
से लेकर 4 वर्षों तक आयोग द्वारा 
कुल आय को 


१ 


` __ केन्द्रीय उत्पाद कर 
। अप्रेल, . ।962 ई० 


रराज्यों के. बीच वाँट दिया. जाय।' 
अतिरिक्त ` उत्पाद-कर (Additional Excise 


Dutie$) :--- अप्रैल, 962 ई० से लेकर चार वर्षों 
तक सूती वस्त्र, कृत्रिम रेशम के कपड़े, रेशमी वस्त्र, ऊनी ` 


, वस्त्र, चीनी तथा तम्वाकू पर विक्रय-कर के बदले लगाये 


गये उत्पाद-कर में से | प्रतिशत केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों , - 


के लिए, ]3 प्रतिशत जर एवं कश्मी 
को विभिन्न राज्यों में. निम्न पका के लिए तथा शेष 


रेलवे , पंसेन्‍्जर फेयर पर कर ) 

G * . : र्‌ के बदले s अनुद् गन 
(Sts in lieu of tax on railway + passenger * 
र) “आयोग ने रेलवे पैसेल्जर फ़ेयर म | 
क न 962 ६ से प्रतिविषं 25. करोड़ +स्मरये `` | 
राज्यों के बीच.वितरित करने की. सिफारिश क्रीम} $ |¦ | 
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केन्द्र एवं राज्यों के वात्र वित्तीय सम्दन्ध 


तृतीय वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्यों को 
निस्सन्देह्‌ पहले की अपेक्षा बहत अधि [धः , 
पह गम वक साधन प्राप्त हुए 
हैं । वास्तव में, राज्यों के: 
हुए ऐसा आवश्यक भी जान पड़ता है। ` 


प्रतीय विस आयोध की सिफारिशों की समोक्षा 
(An Appraisal of the, Recommsndations of 
the Third Finance Commission) : तृतीय वित्त 
आयोग की सिफारिशों से राज्यों को निस्शंदेह पहले की 
अपेक्षा अधिक साधन भ्राप्न हुए । वास्तव में, राज्यों के 
बढ़ते हुए दायित्व को देखते .हुए यह अःवण्यक भी जान 
पड़ता थी । किंन्तु आयोग द्वारा प्रस्ताबित राज्यों के. अनु- 


` दान की सम्पूर्ण रकम सरकार द्वारा नहीं स्वीकार: की 


गयी ! अतएव इससे केवल 0 राज्य ही लाभान्वित हुए 
तथा विहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी 
बंगाल पाँच राज्य लाभान्वित नहीं हुए । इससे इन राज्यों. 


की वित्तीय कठिनाइयाँ बहुत ही बढ़ गयीं। ७ 


चतुर्थ वित्त-आयोग 
(Fourth Finance Commission) . 


संविधान के 280 बरें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्ररति 


` ने 5 मई, ।964 ई० को _ डा० पी० पी) राजमन्नार की 


- यादे ऐसा आवश्यक . हो, 
` का राज्यों के बीच वितरण 


` सिद्धांत में किये 


अध्यक्षता में चतुर्थे वित्त आयोग की नियुक्ति की जिसने 
2 अगस्त, -965 ई० को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुते किया । 


. संविधान के 280 वें अनुच्छेद के अनुसार वित-आयोग को 


निम्नांकित, विषयों पर अपना प्रतिवेदन देना था--(7) 
करों से प्राप्त शुद्ध आय का केन्द्र एवं राज्यों.के बीच 


, किस सिद्धांत. के अनुसार विभाजन हो; तथा (7) किस 


आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुदान 
दे। इनके अतिरिक्त आयोग को निम्नांकित विषयों के 
संबंध में भी सिफारिश करवी यी :-(क्‌} किन-किन 
राज्यों को अनुदान की ल है जोर आव- 
थकता है, (ख) संविधान के अनुच्छेद 2 र 
मृत्यु-कर से ; प्राप्त आय के राज्यों के बीच वित्रेण के 
र्‌ जाने वाले परिवत्तेन; (ग) रेलवे भः 
पंर कर के बदले राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के 
'वितरण के सिद्धांत में परिवत्तंत, यदि ऐस! आवश्यके 
हो; श्च) सूती वस्त्र, रेशमी तथा करिम रेशम के वस्त. 


ऊनी वस्त्र, च्रीनी तथा तम्बाकू पर राज्यों के विक्रप-कर . 


के बदले लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद-कर से प्राप्त शुद्ध 
आय के राज्यों के. बीच वितरण के ड Dn 
SFR (च): “उन वस्तुओं जिनके क्रो 
किया जाता है के उत्पादन), 
उपभोग तथा निर्यात. पर 
संघीय उत्पाद-कर के. सम्मिलित .प्रभाव (Ca 
incid९०९७) तथा यदि उस पर राज्य के विक्रय-कर 


वृद्धि हो तो राज्यों 


बढ़ते हुए दायित्व को देखते' « 


के अनुसार 


राज्यों के विक्रय कर तथा. 
के हिस्से में समायोजन के सम्बन्ध में | 
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T करता ! आयोग को सिफारिशों 
करना! आयोग को सिफारिश ] अप्रैल, 
३० से लकर 5 वयो तंक लागू रहने को यो । 
= माः कि" बज ५ 


4 
a चतुर्थ वित्त आयोग को प्रमख सिफारिचें 
।नस्नाोकिति थीं -` | न स 
सृत्यु-कर (३2४१ 6६५) 
कुपि-भूमि के अतिरिक्त अन्य सभो प्रक 
प्राप्त कर में से 2 प्रतिशत केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों 
(Union terrt07०७) के लिए रखा जाय । शेष को 
अगतिशील (१००5४५७३) एवं अन्य (छः09%607 ०६॥eः 
than imm0४305) सम्पत्ति से प्राप्त आय के आधार 
पर अलग-अजय किया जाय ओर अगतिशोल सम्पत्ति से . 
प्राप्त आय को विभिन्न राज्यों के बीच इनकी कुल अयति- 
शील सम्पत्ति के मूल्य के अनुपात में वितरित किया 
जाय स अन्य प्रकार को सम्पत्ति से प्राप्त आय को 
" राज्यो की जनसंख्या के आधर पर इनके बीच वितरित 
किया जाय | : 
रेलदे भाइ पर कर के बदले में अनुदान (Grants 
in lizu of Taxation on Railway Fare) - /957 
ई० में रेलवे भाडे पर" एक कर लगाया यया था जिसे 
36 ईऽ में रेलदे धाइ में मिला दिया यया । किन्तु 
संघीय सरेकार ने रेलवे भाड़ के बदले में ।2-50 करोड़ 
रुपये की रकम की राज्यों के बोच वितरित करने का 
निर्णय किया चतुर्थ आयोग चे भी इतनी रकस को. 
राज्यों के बोच 625 पृष्ठ की तालिका के अनुसार वितरित 
करने की सिफारिश की । चतुर्थ आयोग ने प्रसेक राज्य 
के लिए रकम को निश्चित नहीं कर राज्यों के हिरसे को « 
प्रतिशत के रूप में दिखलाया था । 
झ्ाय-झर ([००७॥४ १३९) `~ चटु्थे वित्त आयोग जे 
'कृषि-घाण तथा केन्द्रीय सरकार डरा दिये भये पारिअभिक 


:-आयोब के अनुसार ` 
प्रकार की सम्पत्ति से 


- के ऊपर संग्रहीत कर के अतिरिफ अभ्य सी प्रकार की 


आय एर प्राप्त आय कर का 75 प्रतिशत भाष राज्यों के 
बीच विभाजित करने.कीो सिफारिश की । {तृतीय आयोग 
'ने इस सम्बन्ध में 60 है प्तिशत के विभाजन को सिफारिश 
की थी; ) इसमें 30 प्रतिशत राज्यों को अनसख्या के 


. झाघार पर तथा 20 प्रतिशत भाग उनमें संग्रहीत कर के 


आधार पर वितरित करने की सिफारिश की गयी। आयोग, 
ने .96! ६५ की जनगणना तथा ।963-64 ६० के पूर्व 
तीन वर्षों के औसत संग्रह पर राज्यों फे बीच विभाजन का 
प्रतिशत निश्चित करः दिया जो पृष्ठ 625 फी तालिका से 
स्पष्ट है । आय कर में, से केन्द्र-शासित . क्षेत्रों (Union 
(०0०३) का हिस्सा 2 प्रतिशत निश्चित फिया गया। 
केन््रोय उत्पाध-कर er Excise Duty) :— 
आयोग ने इस बात की सिफारिश फी फि ।966-67 से ' 
लेकर 970-7 


| 


तक पके अषा के तु 
` 272 के अन्तगतं सभी वस्तुओं त्रीय उत्पाद - 
प्राप्त शुद्ध आय्‌ का 20 प्रतिशत भाग विभिन्न राज्यों के. 
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` 624 : 

बीच आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत में विभाजित किया 
जाय। : 

अतिरिक्त उत्पाद-कर ( Additional duties on 

_ Excise in lieu of Salts tax on Sugar, Toba- 

. “०००: 'T&६६।।९5 ) :-वित्त आयोग ने इस सम्ब में 


'िम्नांकित सिफारिश की है :-।966-67 से -970-7 : 


६० के बीच.सूती वस्त्र, रेशमी एवं कृत्रिम रेशम' के वस्त्र, 
ऊनी वस्त्र, चीनी तथा तम्बाकू पर विक्रय कर के बदले 
लगाये गये. अतिरिक्त ` उत्पाद-कर की शुद्ध आय का (क) 
प्रतिशत भाग केन्द्र: द्वारा शासित क्षेत्रों ( 7/०० 
‘Terrifori९5.) के लिए रखा जाय, :50 प्रतिशत भाग. 
जम्मु एवं कश्मीर के -लिए पृथक्‌ कर दिया जाय, (ग) 
. 0.05 नागालैंड राज्य को दिया जाय, तथा (घ) 97:45 
. प्रतिशत: भाग में Eo I946-47 ई० में विभिन्न राज्यों 
'द्वारा इनसे प्राप्त “कर की 3254 लाख रुपये की 


रकम के अनुसारः उनके बीच विभांजित कर दिया जाय, . 


` तथा 3254 लाख रुपये से अतिरिक्त रकम को राज्यों के 

+ . बीच आयोग. द्वारा निर्धारित प्रतिशत में विभाजित कर 
रा J र 
; चतुर्थ वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें अगले पृष्ठ 
'परदीगयीहैं। 3 


को. भारतं सरकार ने 
में पांचवें वित्त आयोग 
जुलाई, 969. को अपना 


भारतीय अर्थशास्त्र | 
प्राप्त आय को विभिन्‍न राज्यों के बीच इनकी कुल अगति: : : 


शील सम्पत्ति के मूल्य के अनुपात में वितरित किया जाय' . 


तथा अन्यं प्रकार की सम्पत्ति से प्राप्त आय को राज्यों की 
जनसंख्या के आधार पर इनके बीच 626 पृष्ठ की तालिका 
;पर.दिये गये प्रतिशत में वितरित किया जाय । 


lien of taxation on Railway Fare) :--957 §c 
में रेलवे भाड़े. पर एक कर लगाया गया था-जिसे -] 96] 
”ई० में रेलवे भाड़े में मिला दिया गया? किन्तु संघीय 


सरकार ने: रेलवे भाड़े के वदले में 2:50 करोड़ रुपये .' 


की रकम को राज्यों के बीच वितरित करने ' का निर्णय 
किया। पंचम आयोग ने भी.इतनी ही रकम को राज्यों 
-कें. बीच पृष्ठ 626 पर दी गयी.'तालिकाः के अनुसार वित- 
रित करने की सिफारिश की । हर ; 

`` - आय-करः (770०८९ 4%) :--पंचम. वित्त. आयोग 
ने कृषि-आय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये पारि, 
श्रमिक के उपर संग्रहीत कर के अतिरिक्त अन्य: सभी 
प्रकार-की आय पर प्राप्त 


` ` (चतुर्थं आयोग . ने भी 

विभाजन की सिफारिश 
राज्यों की जनसंख्या के 
उनमें संग्रहीत कर' के 
सिफारिश की गंथी । इस आधार प्रर: राज्पों के बीच 
विभाजन का प्रतिशत निश्चित कर दिया गया जो कि 

. पृष्ठ 626 की तालिका | 


. इस. सम्बन्ध में 75 प्रतिशत के 
की थी । ) इसमें से 90 प्रतिशत 
आधार पर तथा ,।0 प्रतिशत 


` _ ` प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग के समक्ष विचाराधीन द्वारा शासित प्रदेशों ( Union territories.) का 
ब वि ह उबी हैँ-( वितरण किये 25 प्रतिशत निश्चित किया गया । ** ) ला 
(४) pl र धार Sl ग हीच विभाजन, : कैन्द्रीय उत्पाद-क र ( Union Excise Duty *-- 
दात के लिए सिद्धांतों को निरत करना ते. आयोग ने इस बात की सिफारिश की के 969-70 ko 
राज्यों द्वारा अनंधिक्ृत अधिविकर्षों करना, (मं) उछ से लेकर ।97-72 तक, तीन वर्षो में संभी वस्तुओं पर 
0) मिमी 2 a ला गये उत्पांद-कर का 20 प्रतिशत विशेष उत्पाद- 
Ee पला को रिष तथा सिला की 269 बीं वारा ',. स ह ह एब 4973-74 में 
fF (४) नी, प याय में वृद्धि की सम्भावना, तथा प्रतिशत भाग राज्यों के बीच ह A 
` अतिरिक्त उत्पाद-कर Cn विक्र कर के बदले . प्रतिशत में विभाजिते किया जाय । प्र ठः ss 
7. RS पंचफ, 7 नलीन में, आयोग .ने . 80 प्रतिशत जनसंख्या तथा 20 प्र हे 
2 ) हो कब ०० 0०० - अ बातों को हस्या तेथा 20 मतिश 
a फा नम्ांकित हैं :-- | . अतिरिक्त उत्पाद-कर ( Additional duties 

` सृत्यु-कर ( Dat (7४ ):--आयोग के अनुसार ०5 ¡7 lien of Saleg tax on Sugar, Tot 
i तिरिक्त अन्य lb मकार की सम्पत्ति से ` 7%६।८४ ) :-पंचम वित्त आयोग हे ar, Tobacco, 
आत मृत्यु-कर में से 2 प्रतिशत केन्द्र हारा शासित प्रदेशों ' चिम्नांकिते सिफारिश दी. कि सृती वस्त्र रेशम सम्बन्ध में 
Nion territories) के लिए रखा जाय। शेष को रेश वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा तम्बाकू द 
; र अव्य सम्पत्ति (P7०7४!) . कर के बदले लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद-कर को डा 

) से प्राप्त आय के आधार पर रखा जाय और इससे प्राप्त शुद्ध आय का (क) 2:05 पति 

मोर भगतिशील संम्पत्ति से शत भाग केण हारा शा सित क्षेत्रों (Uni 2 पर 


रेलवे भाड़े पर कर के बदले में अनुदान (7275-7 : 


ड आय-कर का 75 प्रतिशत भागे . 
राज्यों के बीच विभाजित करने की सिफारिश की। ` 


आधार पर वितरित करने की . . 


से स्पष्ट है.। आय-कर में से केन्द्र 


एव राज्यों के बीच वित्तीय. सम्बन्ध 


कैन 
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-लिए रखा जाय, 
के लिए पृथक्‌ कर दिया जाय, (ग) 009 नागालैंड राज्य 
को दिया जाय, -तथा (घ) 97-03 प्रतिशत भाग में से 
१936-57 में विभिन्न राज्यों द्वारा इनसे प्राप्त विक्रय-कर 


की 3254: ल/ख रुपये रकम के अनुसार उनके वीच : - 


विभाजित कर दिया जाय' तथा अतिरिक्त रकम को जम्मू 
. एव कश्मीर तथा नागालैंड के अतिरिक्त अन्य. राज्यों -के 
, बीच आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रतिशत में विभाजित कर 
दिया जाय । ह 
` पंचम वित्त आयोग की .प्रमुख सिफारिशें 626 पृष्ठ 
पर दी गंयी. हैं । । ER 
छठा-वित्त आयोग 
(Sixth Finance Commission) ँ 
राष्ट्रपति ने ]972 में श्री ब्रह्मानन्द रेड़ी की अध्यक्षता 
“में छठे वित्त आयोग (Sixth.Finance Commission). 
की. नियुक्ति की थी जिसकी [सिफारिश 28 अक्टूबर, 
` |973 को प्रकाशित हो गयीं.। आग्रोग के अनुसार राज्यों. 
को. मिलनेवाली सहायंता (Grants in-।१) 973-74 
में अंत होनेवाले पाँच वर्षों में 7।! करोड़ रुपये से बढ़कर 
978-79 में अन्त होनेवाले पाँच वर्षो में, 2"।0, करोड़ 
रुपये हो जायगी । आय कर में राज्यों का हिस्सा 75 प्रति- 


: ' शत से. बढ़ाकर .80 प्रतिशत कर दिया.गया है। इसी 


' प्रकार संघीय उत्पाद-करों में राज्यों 'का हिस्सा. 20 
प्रतिशत हो गया । न 
छठे वित्त-आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 
974-79 के बीच पाँच वर्षों, की अवधि में केन्द्र से राज्यों 


` को 9,609, करोड़ रुपये की रकम हस्तांतरित होगी । इसमें * 


से 7,099 करोड़ रुपये वितरित “किये जाने: वाले करों 
में (divisible: pool of taxes aNd 4५६९१) में से 


` -. राज्यों का हिस्सा होगा तथा शेष 25]0 करोड़ रुपये की 


रकम संविधान की धारा 275 .के अन्तर्गत राज्यों के 


अनुदान ('2०६५-।7-24) के-रूप में प्राप्त होगी। . 
इस प्रकार राज्यों को प्राप्त होनेवाली यह रकम 


«निश्चय ही बहुत अधिक है। वास्तव में, विभिन्न वित्त- - 


. आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्यों को मिंलने- 
बाली रकम में निरंतर वृद्धि होती जा रही है जो निम्नां- 
कित तालिका से स्पष्ट है- 


`. , विभिन्‍न वित्त आयोग की सिफारिशों के” परिणाम-, 
स्वरूप राज्यों को मिलने वाली रकम - . ' 

~ अवधि: राज्यों को मिलने 

का 3 वाली- कुलः रकम . 

E | . ० (करोड़ रू० में) . 

` प्रथम योजना (।95-56) 394 
द्वितीय योजना (956-6]) , 900 :. 

_ तृतीय योजना . (।96-66) ,542 . . 
तीन-एक-वर्षीय योजनाएँ (966-69) !,74! 
चतुर्थं योजवा : (।965-74) 5,346 
: 9,609 


- पंचम योजनाः. (।974-79) ` : 


bo । | ` केन्द्र एवं राज्यों के.वीच वित्तीय सम्बन्ध, 
(ब) 0:83 प्रतिशत भाग जम्मू एवं कश्मीर... 


* प्रतिशत उनमें एकत्रित रकम 
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` छठे वित्त-आयोगं को. मुख्य .सिफारिशें. (७०7० 


Recommendations of the Sixth Finance Com=- . 


mission) .: 
सिफारिशें हैं . . De न्‍॒ ५ 
, | आय-कर' (Personal Income Tax) :-= छठे 
वित्त आयोगे ने आयकर से प्राप्त रकम के 80 प्रतिशत 
भाग को राज्यों के बीच वितरित करने की सिफारिश की. 
है। इसके पूं राज्यों को.आय-कर से 75 प्रतिशत भाग ” 


: ही प्राप्त होता था । इसमें से पहले की ही तरह 90 प्रति- 


शत राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार' तथा 0 


किया जाता है। . ; 
2. संघीय उत्पाद-कर (Union Excise Duties) :— 


, छठे. वित्त आयोग ने आधारभूत उत्पाद-करों में से राज्यों 


को मिलने वाले 20 प्रतिशत भाग:में कोई परिवत्तन नहीं 
किया है।. राज्यों के बीच उत्पाद-करों क्य वितरण पहले 
20 प्रतिशत राज्यों 'के तुलनात्मक पिछड़ेपन तथा 80 
प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता था। ' ` 
छठे वित्त आयोग ने इसमें परिवत्तंन कर इसे 25 प्रतिशत 
पिछड़ेपन तथा 75 प्रतिशत जनसंख्या कर दिया । ` ; 
3. अतिरिक्त उत्पाद करों' से प्राप्त आय का 
वितरण (Distribution of Income from Additional 
Excise 00668) :--गत वर्षों में अतिरिक्त उत्पाद . 
करों. से प्राप्तः आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई ।- अतएव , 
आयोग के -अनुसार इन करों से प्राप्त आय में से अब 
गारंटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतएव ` आयोग , 
ने-इन करों में से प्रप्त शुद्ध आय में से 4% केन्द्र द्वारा 
शासित प्रदेशों के लिए रखकर शेष रकम को राज्यों के बीच 


. निर्धारित प्रतिशत में वितरित करने की सिफारिश की है। . 
` 4. 'मृत्यु करः कृषि-सम्पत्ति पर कर इत्यादि (६25. . 


duty, Wealth Tax on Agricultural Property; .. 
९८.) ; .छठे वित्त आयोग ने मृत्यु कर्‌ तथा रेल भाड़े 
के बदले में करों के वितरण में किसी प्रकार के परिवत्तंन 
की सिफारिश नहीं की है॥ .जहाँ तक कषि-सम्पत्ति पर 
सम्पत्ति कर का प्रश्न है, आयोग ने इस बात .की सिफा- 
रिश.की थी कि इसका वितरण राज्यों में कर के अस्तगंत 
लायी गयी सम्पत्ति के अनुपात में किया जाय:। 


: 5. राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid पे 
. (0 9.९5) :—छंठे वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को ' ` 


2509:6 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के रूप से देने 
की सिफारिश की थी। : 


. इस प्रकार छठे वित्त आयोग की सिफारिश बहुत ही ' -. 


व्यापक हैं। आयोग ने राज्यों को आवश्यकताओं तथा. 


इनकी आथिक परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन कर 
अपत्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आयोग की सिफारिशों. * :- 


के फलस्वरूप राज्यों को कर तथा शुल्क के,रूप में अप्रेल 
।974 से माचे ।979 के बीच 7\00 करोड़ रुपये तथा 
सहायता अनुदान के .रूप में 25\0' करोड रुपये प्राप्त 
' होने की आशा को जाती है । _ ४ bi 


हि 


छठे वित्त आयोग की विम्नांकित प्रधान 


के आधार पर वितरित ` , 


Bs 


क s 


है28 े 
` सातवाँ वित्त आयोग (Seventh Finance Commi- 
8907) जन्त, ]977 में राष्ट्रपति ने श्री जे एम० 
शेलत (7. प. S८३४) की अध्यक्षता में सातवें वित्त 
आयोग -की नियुक्ति. की .जिसने 28 अक्टूबर, 978 को 
झपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । वित्त आयोग की सिफा- 
रिशों का विस्तृत्त ब्योरा अभी प्राप्त नहीं हो पाया है । 


` क्वेन्द्र तया राज्यों के बीच आय के वितरण को वर्त- 
सान स्थिति :--छठे वित्त आयोग, की सिफारिशों के . 
पश्चात्‌ केन्द्र तथा राज्यों के बीच आय का वित्रण 
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भारतीय अर्थशास्तें 


हरतांतरित कर देती है-मृत्यु कर, र्टाम्प केर तथा' रेलबै 
पैसेंजर कर। `, | 

इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार आय कर एव नियंभ 
कर भी लगाती है तथा सम्पूर्ण निगम कर .एव केन्द्रीय 
सरकार के कर्मचारियों से वसूज़ आय कर के अतिरिक्त शेष 
आय केर के 20 प्रतिशत स्वयं;रखती है तथा शेष 80 प्रति- | 


` शत भाग को राज्यों के बीच वितरित कर देती है । 


आय कर के वितरण के सम्बन्ध में विभिन्न वित्त- 
आयोगों के. प्रतिवेदन का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से 


निम्नांकित प्रकार से होता है: - i! र र HR 
केन्द्रीय सरकार निम्तांकित करों को लगाती है, वसूल १ राज्यों का हिस्सा अ करती 
. करती *है, तथा इनसे प्राप्त आय का उपयोग करती है-- . ` (प्रतिशत में) जनसंख्या के प्राप्ति के 
आयात-निर्यात कर, केन्द्रीय उत्पाद-कर का 80 प्रतिशत . आधार पर आध 
भाग, डाक एवं तार, रेलवे, मुद्रा एवं टकसाल तथां रिजर्व अब पल आयोग 55. गो os 
बॅक इत्यादि दवितीय वित्त आयोग 60 . 90 0. 
राज्य सरकारें निम्नांकित करों को लगाती हैं,. वसूल , तृतीय वित्त आयोग. 66.6 80 20 
करती हैं. तथाः इनकी आय का उपयोग करती हैं--भूमि- चतुर्थ वित्त आयोग ' 75 80 . '20 
कर, सिंचाई, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रे शन, विक्रय-कर, मनोरंजन- . पंचम वित्त आयोग- 75. 90 I0 
कर, कृषि आय-कर, विद्युत्‌. कर इत्यादि । षष्ठ वित्त आयोग... 80 90 .I0 . 
` ` _ केन्द्रीय सरकार निम्नांकित करों को लगाती है, वसूल इस प्रकार केन्द्र एवं राज्यों का वित्तीय सम्बन्ध उप- 
FR करती है तथा इनकी सम्पूणं आय को राज्य सरकारों को रक्तो विवरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जात्रा है। 
विशेष अध्ययन-सचौ 


l. B. R. Mishra : Indian Federal Finance. 
~ 2..Taxation Enquiry Commission Report 


3. Reports of the First, Second, Third Fourth & Fifth Finance Commissions 
4. Report of the Sixth Finance Commission f 


;_ 5. Draft Five Year Plan ( 978-83) 


‘3 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya’ Collection. f 
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किया जा सकता है। - 
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केर्रीय एवं राज्य सरकारों का आय-व्यय 


१ 
° 


`. अध्याय : ॐ 


Sls 


(Income and Expenditure of the Central and State Govertimént)- 


बज़ट का अर्थ एवं महत्व (Meaning and Impor- 
tance of the 8०08०) :—भारतीय संविधान में केन्द्र 
तथा राज्य सरकारों के कार्यों का अलग-अलग उल्लेख, 
किया गया है । उदाहरण के लिए, केन्द्र के जिम्मे सुरक्षा, 

_ यातायात, करेंसी, बॅंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्ध 
आदि तथा राज्य सरकारों के जिम्मे पुलिस, शिक्षा, 
-चिकित्सा, कृषि एवं वन इत्यादि हैं। इसी प्रकार 
“ संविधान में राज्यों तथा केन्द्र के वीच आय एवं व्यय के 


साधनों के भी 'वितरण की व्यवस्था है। संविधान के. 


झनुसार केग्द्रोय सरकार की आय “के निम्नांकित प्रमुख 
साधन हें-आयात-निर्यात कर, उत्पाद-कर, आय-कर, 
निगम-कर, रेलवे, डाक-तार, मुद्रा एवं टकसाल तथा 


` रिजवं-बैंक से प्राप्तं आय इत्यादि । इसी प्रकार केन्द्रीय 


“सरकार के. व्यय की निम्नलिखित प्रधान मदे हैं : डाक- 
तार; सुरक्षा व्यय, कर वसूलने का व्यय एवं नागरिक 


` व्यवस्था-सम्बन्धी व्यय इत्यादि । 


सभी सरकारे प्रति वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ. में अपने 


एक वर्ष के संभावित आय एवं व्यय का एक व्योरा संसद्‌ - 
अथवा विधान, सभा के. सम्मुख प्रस्तुत करती हैं जिसे 


आय-वंयय या बजट (3५५४९) कहते हैं । अतएव भारत 
सरकार भी प्रतिवर्ष अपना बजट संसद्‌ में प्रस्तुत करती 


` है। किसी देश. के आथिक जीवन में बजट का बड़ा ही ` 


: महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में, बजट प्रत्येक देश 
की आथिक नीतियों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करता 
' है। देश को आथिक नीति उसी से परिलक्षित होती है। 
बजट सें.देंश में वस्तुओं एंवं सेवीओं की कुंल मांग प्रभावित 


है और उसी पर देश में बचत एवं विनियोग का स्तर, 
आाय.एव्‌ं रोजगार का स्तर आदि निर्भर करते हैं। बजट 


में परिवर्तन-से देश की संम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन : 


हो जाता है। वास्तव में, राजकोषीय नीति में परिवर्त्तन 
के द्वारा देश की सम्पूणं आथिक ख्प-रेखा को ही परिवर्तित 


१५ ड 


बजट के विभिन्न. प्रकार (Different types of 


7 Bude!) :—-बजट -निश्तांकित तोन प्रकार के होते हैं :-- 


(।) ` माधिक््र बजट (ऽ५7।०ऽ ५५६९) :--जब 
राज्य को. जो आय'प्राप्त होती है.उससे कम रकम व्यय 
की जाती है तो इस प्रकार के बजटः को आधिक्य का 


` . बजट कंहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आय !0 करोड़ . 


® 
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- की जाती है । 


रुपये एंवं व्यय 80 करोड़ रुपये हो तो यह आधिक्य का 
बजट कहा जायगा । दि हर 
-,- (2) घाटे का बजट (तः 87088.) :--जब 
राज्य आय से अधिक व्यय करता है तो इसे घाटे का बजट 


` (९८ 8008०) कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि | 


आय ।00 करोड़ रुपये तथा व्यय 20 करोड़ रुपये हो 
तो इसे घाटे का'बजट कहते हैं। . 46. का 
(3) संतुलित बजट (38।27०९१ 8708०) :--इसके ` 
विपरीत जब राज्य के बजट में आय एवं व्यय दोनों 
बराबर होते हैं तो उसे संतुलित बजट कहते हैं।, - 
उदाहरण के लिए, जब आय तंथा व्यय दोनों ही ।00 ` 
करोड़ २० हों, तो यह संतुलित बजट हुआ । . 
978-79 ई० का भारत सरकार का बजट 
(Budget of the Government of India for the 
न year 978-79) . अत 
`. 28 फरवरी, 978 ई० को भारत सरकार के वित्त 
मन्त्री श्री एच० एम० फ्टेल ने भारंतीय संसद्‌ के. सम्मुख 
978-79 का बजट प्रस्तुत किया । श्री पटेल ने वस्तुतः 
जनता पार्टी का पहला बजट पूर्ण वित्तीय वर्षे के लिए ' 
प्रस्तुत किया.। इस बजट के अन्तरगत राजस्व खाते में , 
978-79 ई में कुल 0,782-35 करोड़ रुपये आय के रूप 2 
में प्राप्य होने को आशा है। 977-78 ई० के संशोधित ... 
अनुमान के अनुसार भारत सरकार की कुलँ.आय को _ 
रकम 8906 करोड़ रुपये तथा ।972-73 के संशोधित 
अनुमाने के अनुसारं 4628 करोड़ रुपये थी । इसी प्रकार - 
978-79 ई० में केन्द्रीय सरकार का राजस्व खाते में कुल 


. अनुमानित व्यय ।0,899 करोड़ रुपये हैँ। 977-78 ई 


के संशोधित अनुमान के अनुसार राजस्व खाते में व्यय की | 
कुल रकम 9743 करोड़. रुपये तथा 972-73 के संशोधित | 
अनुमान के अनुसार-459] करोड़ रुपये थी । क 
इस प्रकार 978-79 में भारत, सरकार के राजस्व 
खाते में 6 करोड़ रुपये आधिक्य (9५:ए।५5) को आशा : 
978-79 ई० की पूंजीगत प्राप्तियां (७४ए८थ 
Receipts) 6584." करोइ रुपये तथा पूजीगतं व्यय. 


__ (Capital disbursements) 75\8 करोड़ रुपये की थीं, 
यानी पूँजीगत खाते में 837 करोइ रुपये का घाटा 


` दिखलाया गया है । इसे प्रकार बजट-सम्बन्धी कुल,घाटा 
978-79 भें 934 करोड़ रुपये होने की आशा है। . 
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978-79 के बजट के अनुसार केन्द्रीय सरकारं की आय एवं व्यग्न की प्रमुख मद - 
राजस्व बजट (2२०४९००० 8708०) (करोड़ रुपये में) 


Revenue Receipts i RE ORF 

MS i ह ज ह SO TESS ह) " 975-76 978-79 .. 
OR 27450 TAS NNER - क de (संशोधित) (बजट) 

आय के साधन (Sources of Income) ; - पे हर * 5 

करों से प्राप्त आय (7% ९४९०५९) `. ii 

आयात-निर्यात कर : > $ 5 . I3570 ` . ॥860-64 

संघीग्न उत्पाद-शुल्क - i Pe ' _ 38236 535:25 ~ 
निगम कर. : _ :. क 2 पर | ,.. 9540, 449°80 
कर ४ तह १-५ ; ‘. _I060°0 I35:70 
_ भृत्यु-कर : 5892 II°0Q 

सम्पत्ति-कर (77९5 ०० It) f । ः , 5520 ` . ` 55:00. ` 

६ पर 22: ४ 2IS:TE I 020:97 # 


अत्य कर 


> क्र 


ब्रा रा] 


करों से प्राप्त कुल आय 7469:5 0,052°76 


| ` _ -घढाया राज्यों का हिस्सा Renin I599:0 . 202452 
- करों से प्राप्त शुद्ध आय (G7० "४४४ ९४९०५९) 5805 .- 80,28°24 
 गर-कर-सम्बन्धी आय (\07-7; २९४९००९; . ~ ` . 25026 20 5 ; ; व 
` ब्याज (Interest Receipts) 7 994°8 389:42 
मुनाफा एव-लाभ "(Dividends ‘and Profits) . ` . Rf OO SI952 5 270244 
अन्य अक्कर-सम्बन्धी आय ° , [ ३2 5 SI BN 9623 ' 094:45. . 
कुल अकर-सम्बन्धीं आय (708 १००-78 ९४००५९) Pe 30200 2523 ! 27sgil 
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (Total Revenue Receipts) re 8022 8 20,782:35 
८ SSN) 
De राजस्व-सम्बन्धी व्यय (२९४९००९ Disbursements) (करोड़ रुपये में) i 
मः , 
in SR SO गोध) °“ I976-77 

Me Rt. sant शोधित) - Sn . 

a राज्यों के मद में .® { < ° ¢ के हट 77°8 : f > ; बजट) 
वित्तीय सेवाएं `. : 04 i 2 79:57 
ब्याज. का भुगतान. rv DR 07: , 404-75 
प्रशासनिक सेवाएं > - त ie ~ 379-3 5 5 ५ I840:45 
विविध सामान्य सेवाएँ moose srr मनी: 770 0०27 43240 

` सुरक्षा-सम्बन्धी सेवाएँ  - - 296 Re I9655 ¦ 

सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं : .. 2 . 595 ` foo 32200 27038 
rR आर्थिक सेवाएं 3 अत, I0052.. 5 77536 . .. 

2 ~ 36I-6° भय प हु हे ]938-60 \ 

FC हे es Ri i RTs 98579:793:: 

- राजस्व-सम्बन्धी कुल व्यय (70४३] - ` . `` . `- .7]i67 ole SE क 
' Revenue Disbursements) ५... ' £ 0,899-]8:. . 
उपरोक्त तालिका को देखने से राजस्व खाते में ]978:79 म 

के बजट अनुमान के अनुसार भारत सरक्रार की 


ol वें व्यय का अन्द्राजा लगता है।. . ` 
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net UES के 2000 2 हर i हर LEN ? 5 

पु जीगतं प्राप्तियाँ (०६३5 ० 0३7४ Receipts) 
: ( करोड़ रुपये में ) 

मद 4975-76 .` 978-79 . 

५ (संशोधित). (बजट-सम्बन्धी ) 

[` बांजार-ऋण - 452-4 649:8 ... 
2. बाह्य ऋण `: . ' 628:3 833:3 
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली ]45]"0 23860 
4. अल्पः बचत - 350-5 4600 
5. भविष्य निधि _ , 22507. 248:3 

6. अन्य प्राप्तियाँ 967-0. I0070 , 
कुल' पू जीगत प्राप्तियाँ ` 429:9 " 65845 


पु जीगत व्यय (Details .of Capital Disbursements) 


न (करोड़ रुपये में) 
fn | 975-76 :'978-79 
मदे `. (संशोधित) (बजटःसम्बन्धी) 

.]. सामान्य सेवाएँ 466°9 5436 
2. सामाजिक एवं सामुदायिक ::वाएँ 78:8. . 30:0 
3. आथिक सेवाएँ . जगा0-4 2064 ' 
4. ऋण-एवं अग्रिमः . _... 3209:6 47376 . 
कुल पूंजीगत व्यय , 55257 7357-68 


केन्द्रीस सरकार की आय के प्रमुख साधन ' | 


(Main Sources of Revenue of the Central Govt.) . 


आय-कर (Income 7४४) :--आय-कर ` का 


' - भारतीय कर-व्यवस्था में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण. स्थान - है। 


यंह एक प्रत्यक्ष कर (D०८६ 72%) है।- भारत में आय- 
कर सर्वेप्रयम -]860 ई० में .लगाया गया था । किन्तु 
865 ई० में कुछ कारणों से इसे बन्द कर दिया गया। 
पुनः 869ई में यह क्लैर लगाया शया और तब से. 


`. इसका भारतीय .कर-व्यंवस्था में: एक प्रमुख स्थान हो 


गया है। ।886 ई० में इसमें आमूल परिवर्तत लाकर इसे 
सरकारी आंय का एक स्थायी सांधन बनाया गया.। तबसे 
“इसमें समय-समय पर देश की वित्तीय आवश्यकताश्नों के 


` अनुसार परिवत्तंन होते रहे हैं। कर-मुक्त आय की सीमा 
` ` “को 500 रुपये से बढ़ाकर ।930 ई० में 000 तथा 935 : 


ई० में 2000 रुपया कर॑ दिया गयां। प्रथम युद्धकाल में 


` एक अतिरिक्त कर (509०८ 72%) लगाया गया जिसे 


युद्ध के उपरान्त बन्द कर दिया गया।- 935 ई०. में 
छोटी-छोटी आय पर कर की दरों में कमी कर, दी गयी 


- - तथा कर-मुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर 2000 रुपये 
` कर दिया गया). ।939 ई० में क्रम-पद्धति (9६९? 


ee! 
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_ System) की जगह प्रंबण्ड-पद्धति (380 9९) को 
`` अपचायां गया। इस पद्धति के अन्तर्गत आय के प्रत्येक खण्ड 


पर विभिन्न दरों से कर लगाया जाता है। मार्च, 940 ई० _ . 
में एक अतिरिक्त लाभ-कर (Exess profit Tax) लगाया . 
गया जिसके द्वारा सभी युद्धजनितं असाधारण लाभो पर 
।0 प्रतिशत का. एकं कर लगाया जाता था.। आगे चलकर * 
अजित (८३7०९५) तथा अनजित (००९३7००१) आय में ` 
भी अन्तर.किया गथा. युद्ध-काल, में कंरों की दरों में 
बहुत अधिक वृद्धि हुई। किन्तु युद्ध-काल के बाद दरों में 


` कमी. की गयी तथा अतिरिक्त, लाभ कर को हटा दिया | 


गया । द 
वर्तमान समय. में भारतीय आय-कर को निम्नाकित.. 


- श्रभुख विशेषताएं हैं :-- ,: ` , 


, (]) यह.कर केवल शुद्ध आय पर लगायाजाता है; . 
यानी आय में से इसे उत्पन्नं करने का खच घटा दिया 
जाता दै। ० हज ५ 

(2) कर भारंतवा सियों को ही देनां पड़तो है। विदेशी 
अपनी. आय के केवल उसी भाग पर कर देते हैं जो भारत -. 


में उत्पन्न की गयी हो। - 


(3) तीसरी विशेषता यह है कि आय-कर : 'खण्ड-. 
' प्रणाली” (5]85 99६९०) के अनुसार लगाया जाता है । 
इसके अनुसार कुल आय'विभिन्न खण्डों में बिभाजित कर : 
दी जाती है तथा निम्नंतम खण्ड पर्‌ किसी प्रकार का . 
कंर नहीं लगाया जाता है। ` ' 5 
: (4) 965-66 ई० से सभी प्रकार की आयों पर 
कर लगाया जाता है। पहले एक विवाहित तथा दोआश्विता | 
बच्चे दाले किसी व्यक्ति के लिए आय कीं न्यूषतम सीमा | 
4800 रुपये थी । किन्तु ।970-7। ई० के बजट में इसे” 


“समाप्त कर सभी व्यक्तियों के लिए आय' कर-निर्धारण के : : 5 


लिए आग्न की न्यूनतम सीमा कों बढ़ाकर 5000 रुपये तथा 
आगे चलकर इसे 6000 रुपयें कर दिया गया है ८ : [975 
ई० में इसेः बढ़कर 8000 रु० कर दिया गया । 

960-6| ई० में आय कर से ।67 करोड़ रुपये तथा ' 


` 96-62.ई० में ।65 करोड़ रुपये की आय हुई थी। ` 


975-76 ई० के संशोधित बजट के अनुसार आथ कर से 


. 060. करोड़ रुपये तथा ।976-77 के बजट के अनुसार” 


957 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है.। छठे वित्त- 
आयोग की सिफारिशों के अनुसारं आय-कर से प्राप्त कुलं ` ` 
आग्र का 80 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों के बीच विषाः! | 
जितं कर दिया जाता है। : ` | ये La 
. ` चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न संकट को | 
स्थिति का सामना -करने के लिए १969-64 के बजट मे | 
वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने आयकर की दरों में 


. बहुत अधिक परिवत्तेत किया था। कर के याद बची 


हुई आय पर एक अतिरिक्त कर (3000०ण०७४ 80 _ 


oh 
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८०६९) भी लगया गया था | किन्तु, करदाता अनिवार्य 
बचत (००7) 70670») में रुपया जमाकर इस 


' अतिरिक्त कंर की दर में प्रथम 6000 रु० पर 2 प्रतिशत 


-तथा शेष आय पर 3 प्रतिशत तक कम, करा सकता था। 
किन्तु ।964-65. ई० के बजट में श्री टी० टी० कृष्णमा- 


चारी ने अनिवायं बचत फी संमाप्त करं इसके स्थान पर , 


' वाधक जमा योजना (47०५ Deposit Scheme) 


_ लागू किया जो केवल 5000 रुपये से अधिक वाषिक 


आयवाले व्यक्तियों पर लागू होती थी। साथ ही, ।903 
64 ई० में लगाये - यये "अतिरिक्त कर को आय-कर एवं 


सुपर कर में मिला दिया गया ]965-66 ई० के बजट में 


श्री कृष्णमाचारी ने आय कर की दरों में हरेक “स्तर पर 
कमी की तथा आय-कर को अत्यधिक सुविधाजनक बनाने 


का प्रयास किया ।  ।967-68 ई० में . आश्रित पिता तथा " 


` माता के लिए कुछ छुट की व्यवस्था की गयी । .I968-69 


ई० में वाधिक जमा योजना को भी समाप्त कर दिया. 


गया । ।9/0:7। ई० के बजट में ऊँची आय पर करों 

` की दर में और वृद्धि की गयी। + Fe 
972-73 ई० के संशोधित अनुमान के अनुसार इस 
मंद में कुल 602 करोड़. .रुपये को आथ हुई थी जबकि 


' . ]975-76 ई० के संशोधित अनुमान के अनुसार 060 


करोड़ रुपये हुई। _ वांच समिति कीं सिफारिशों ` को 
ध्यान में रखकर ।975-76 तथा I76-77 में आय कर 
की दरों में हरेक स्क्रुर पर.पर्याप्त मात्रा में कमी की गयी । 


` ]978-79 के वज़ट के अनुसार आय कर से ।]36 करोड़ 


रुपये आय की आशा है। इसमें से राज्यों का हिस्सा 736 


` करोड़ रुपये है। साथ ही, 75000 रुपये. वाषिक आय से . 


अधिक आयवाले व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य बचत 
योजना (Compulsory Saving Scheme) के अंतर्गत एवं 


« “निश्चित अतिशत दो वर्षों के लिए जमा करनी पड़ता । 
इस प्रकार आय कर को-अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास . 
: किया गया है। FT PTS दस 


र अधिकतस आय की सीसा (Ceiling .on 
Income) :—भारत 0 गत कुछ वर्षों से व्यक्तिगत आयं 
की सीमा-निर्धारण के सम्बन्ध में . भी बातचीत चल रही. 


है। ऋर-जाँच आयोग (Taxation Eriquiry Commi- 
89००) ` के अनुसार व्यक्तिगत आय की अधिकतमं सीमा 
निशित कर देनी चाहिए, जो कर' देने के. पश्चात्‌ -देश. में 


' मसत प्रति परिंवार की आय के 37 गुणा से अधिक नहीं 


होनी चाहिए । किन्तु इस प्रकारं की सीमा-निर्धारण केवल 


 -करकेद्वारा ही सम्भव नहीं है, वरन्‌ इस उद्देश्य की 
` प्राप्ति के लिए बहुत अधिक भ्रयत्नों की आवश्यकता 
 _ पड़ेगी | साथ ही, इसे शीधतापुर्वंक लागू नहीं किया जा . 

हा “कर जांच आयोग की उपरोक्त सिफारिशों 


देश में समाजवादी विचारधारा के. व्यक्तियों ने 
आय की सीमा-निर्धारण के लिए नारा बुलन्द 


~ 


भारतीय अर्थशास्त्र 


- में स्वतन्त्र 
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करना आरम्भ किया । किन्तु व्यक्ति की आय की अधिकं-.. 
तम सीमा-निर्धारणं' के . क्षेत्र में बहुत-सी व्यावहारिक 


स न 
है + हमारे -भूतपूर्व प्रधान मन्त्री एवं राष्टू-निर्माता 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने आय की अधिकतम सीमा- 
निर्धारण के द्वारा समाजवाद लाने के सम्बन्धं में कहा था 
कि “समाजवाद का अर्थ निर्धनता नहीं है, इसका अर्थ एक 


- कठिनाइयाँ हैं.। साथ ही; आय. में व्याप्त विषमता को” 
सौमा-निर्धारण के द्वारा देर भी नहीं: किया जा सकता . 


निश्चित ऊँचाई से.अधिक झायवाले. व्यवितयों कें सिर को . 


काटत्रा नहीं है।”? इसके लिए समाज में अधिकतम आयवाले ` ' 
व्यक्तियों की आय को कर के द्वारा कम करना तथा री : 
` आयवाले व्यत्रितयों की आय को सार्वजनिक सुविधाओं की _ 


व्यवस्था द्वारा बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा । 


प्रो० काल्डोर के अनुसार भी समाज में व्याप्त 


क्र 


` आथिक विषमता को आय की सीमा-निर्धारण द्वारा नहीं 


दूर क्रिया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत आय. की 


अधिकतम सीमा-निर्घारण. का समाज -परः बहुत अच्छा . 


प्रभाव नहीं .पड़ेगा। इससे आथिक क्षेत्र में .प्रेरणा 
.(Incenti४९) ` के समाप्त होने की आशंका है.। 


“« «निगम कर (Corporation ३३) :- यह रजिस्टर्ड 


कम्पनियों पर लगाया जाता है। सर्वप्रथम, युद्धकाल में ' 


'यह-कर लगाया गया था । सभी कम्पनियों प्र-कर की 
दर एक समान होती है। ।96]-62 ई० में इससे ]56 


करोड़ रुपये. तथा ।965-66 ई० में 230 करोड़ रुपये 


की आय प्राप्त हुई थी। ।975:76 ई० के संशोधित " 


अनुमान के अनुसारः इस कर, से 954 करोड़ रुपये की 


आय हुई तथा .978-79' ई० 'में इससे 449.8 करोड़ , 
- रुपये आय की भाशा है। इस प्रकार तिगम कर से 


प्राप्त आय में भी क्रमशः वृद्धि हो रही हैं। निगम कर से 

प्राप्त सम्पूर्णं आय केन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त होती 
है। इस प्रकार वर्तमान समय में निगम.कर . भारत 
सरकार की आय का एक प्रधान साधन हैं। 


आंयत-निर्यात कर ( ०४००४ ) ; यह कर. एक 
परोक्ष कर ( [4/७० 7४४ ) है। आधुनिक समयः में 


.- केन्द्रीय सरकार की आय का येह एक प्रमुख .साधन है।- 
„ आयात-निर्यात करों से , होनेवाली सम्पूर्ण आय केन्द्रीय 


सरकार को ही प्राप्त होती.है। - प्रथम महायुद्ध तक देश 


थी । किन्तु युद्ध के 


उपरान्त ।922-23 ई० में भारतं. 


व्यापारः की नीतिं का प्रचलन था, अतः , , 
' आयात-निर्यात करों से बहुत़.ही कम, आय प्राप्त होती 


‘I) “Socialism is not something which’ | 


‘can be defined .as ‘a dead Jevel of poverty. . 


It does not mean cutting of the heads of 
everybody above a certain height.” >..." 


न | 
. 


छः 
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. ` कैन्द्ीय एवं राज्य सरकारों का आय-ब्यय ` `. ` 
सँरंकार ने विवेचनांत्मक संरक्षण की नीति को अपनाया 


जिससे. इस कर से प्राप्त आय में वृद्धि 

ट वद्धि होने लगी । 
फिर भी, ।938-39 ई० तक इससे केवल 40.6 करोड़: 
रुपये की ही वाषिक आय प्राप्त हुई. थी । द्वितीय महायुद्ध 


: काल में अधिक आयं की आवश्यकता के फलस्वरूप 


~ 


' वस्तुओं पर उ 


`` झायातःनिर्थात करों की दरों में बहुत अधिक वृद्धि की 


गयी जिससे केन्द्रीय सरकार की आय में इस साधन 
' का महत्त्व धीरे-धीरे बढने लगा तथा आजकल तो 
यह आय का एक ' प्रधान" साधन बन गया है। आयात- 


, “निर्यात करों से ।963-64 ई० में 272 करोड़ रुपग्ने की ` 


आय हुई थी और 975-76 ई० के संशोधित अनुमान के 


. . अनुसार इससे ।357 करोड़ रुपूये की आय प्राप्त हुई जबकि" ` 
: ` I978-79 ई० के वजट के अनुसार इससे ]860,6 करोड़ 
: 'रुपये.आय॑ की आशा की जातो है। इस प्रकार स्पष्टं है 


कि इन करों से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 


आयात-कर विदेशों से आयात की जाने वाली 
वस्तुओं पर लगाये जाते हैं । इस. प्रकार के कर' सरकार 


के उद्देश्य से लगाये: जाते हैं।. ये कर दो प्रकार से 
लगाये जाते हैं :--एंक. वजन या मात्रा के आधार पर 
जिसे विशिष्ट कर ( 9[९०।१।० प )' कहते हैं और 
दूसरा मूल्य के आधार पर जिसे मूल्यगत आयात कर 


: (Adyalorem duty) कहते हैँ । मूल्यगत- आयात-करों - 
- में चोरी का भय बहुत अधिक रहता है क्योंकि व्यापारी 


` अपनी वस्तुओं के लिए बहुधा कम -ही मूल्य दिखाने का 

प्रयत्न करते हैं। ' इसके विपरीत विशिष्ट आयात कर 
के साथ ऐसी बात नहीं. पायी जाती है। किन्तु इस. 
प्रकार के कर से आय बहुत ही कम प्राप्त-होती है। अतः 
भारत में मूल्यगत आयात करों की ही प्रधानता है । `. 


निर्यात कर देश से बाहर-भेजी जाने वाली ` वस्तुओं « 
पर लगाये जाते हैं। इस प्रकार के करों कां मुख्य 
उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि-होता है ।:इस कर से 


- प्राप्त आयें का एक हिस्सा ` विदेशों में इन' वस्तुओं के _ 
. प्रचार आदि पर भी खच किया. जाता है। ।949 ई० में 


भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद: सरकार ने निर्यात 
कर की दरों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी i थी जिसके 
'फलस्वरूप इससे बहुत अधिक आय हुई । किन्तु आजकल 
निर्यात को प्रोत्साहित्‌ करने के उद्देश्य से बहुत-सी वस्तुओं 


. के निर्यात करों में कमी कर दी गयी है। निर्यात-कर ` 
. अधिकतर विशिष्ट होते-हैं । 


. संघीय  उत्पादकर (Union Excise. Duty) :— .. 


यह कर देश में तैयार होनेवाली कुछ वस्तुओं. पर लगाया | 
जाता हैं जिनमें चाय, कहवा, चीनीं, तम्बाकू, दियासलाई, _ 
बनस्पति'घी, Ls मोटर आदि प्रमुख हैं। यह कर 


24 


“लगाया गया था, किन्तु आजकल 
 वसंतुओं पर लगाया जाता है। 
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से उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। साथ ही, यह स माछ =` 
पातिक दर से लगाया जाता है जिससे जो व्यक्ति -जितन 

ही अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है उसे उतना ही 
अधिक कर देना पड़ता है । इस कर का प्रभाव वस्तुओं की 
माँग पर भी पड़ता है। अतः यह कर अधिकांशतः: उन्हीं . 
वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनकी मांग अपेक्षाकृत 
बेलोचदार होती है। आजकल भारत की कर-व्यवस्थः में 
इस कर का महत्त्व सबसे अधिक है । - ् 


: इस प्रकार, संघीय उत्पाद-करों का “आज देश की., 
कर-व्यवस्था सें विशेष महत्त्व है। चीनी, चाय, कहवा, 
कागज, तम्वाकू,. दियासलाई तथा वनस्पति घी पर लगाये ` 
गये' उत्पाद-करों का 20' प्रतिशत भाग राज्य सरकारों 
के बीच विभाजित किया जाता .है।  96-62 ई० में 


.संघीय'उत्पाद-करों से 489.3] करोड़ रुपये की आय 


प्राप्त हुई थी । ।967-68 ई० के संशोधित बजट अनुमान . 


. के अनुसार संघीय. उत्पाद-करों से कुल 7/63:5 करोड़ : 
की आय बढ़ाने तथा उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने - 


रुपये की आय तथा १975-76 के संशोधित अनुमान 
के अनुसार इससे 3923 6 करोड़ रुपये को आय प्राप्त हुई 
थी और ।978-79 के बजट के अनुसार 53।5.3 करोड़ 


-रुपये की आय का अनुमान है। इसमें से I978-79 के . 


ब्रजेट के अनुसार राज्यों का हिस्सा ]278 करोड़ रुपये 
तय किया गया हैँ। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू 
की गयी. थी तो कुल केवल !2 वस्तुओं पर ही उत्पाद-कर 
कुल 35 से. भी अधिकः 


मृत्यु अथवा उत्तराधिकार-कर (85४४ D५) :¬ 


यह कर संसार के प्रायः सभी उन्नतिशील देशों में लगाया 
जाता है। इसके दो रूप हू-मृत्यु-कर्‌ जो व्यक्ति. की 
मृत्यु के समय उसकी सम्पत्ति पर लगाया जसता है तथा 
दूसरा उत्तराधिकार-केर. जो उंत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त 


“सम्पत्ति पर लगाया. जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर | 
है तथा .देश में सम्पत्ति के वितरण की विषमता को कम _ 


करने का एक प्रमुख साधन है। भारत'में बहुत समय | 
पूवं से इस प्रकार के कर लगाने. को बात | 


विचार किया था । ।935 ई० के संविधान में भी इस 


प्रकार के कर की..व्यवस्था को गयी थी जिसके अनुसार ' 


कृषि-भूमि के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अन्य सभी प्रकांर्‌ 
की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर्‌ लगा सकती थी किन्तु 


इस प्रकार के करों से ग्राप्त आय. को राज्यों को देने की .. | 
व्यवस्था थी । ,।946 ई० में सरकार ने उत्तराधिकार ` 


कर लगाने के उहश्य सें एक विधेयक विधान संभा के, 
सम्मुख रखा था, किन्तु उस. समय वह कानून का रूप 


कर एक परोक्ष करे है तथा इसका भार अन्ततः मुख्य रूप 


चली आ रही थी । ।924-25 ई० की कर जाँच समिति * 
ने भारत में मृत्यु-कर लगाने के प्रंश पर विस्तारपूर्वक 


उत्पादन के समय लगाया जाता है। यह्‌ चही धारण कर सका । 948 ६० सें इस आशय का 
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एक दूसरा असफल प्रयास किया गया”। पुनः .952 ई० 

* में ,इसं॑ आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो 
कानून बन गया तथा अवंटूबर, ।952 ई० से लागू किया 
गया ।. इस अधिनियम के अनुसार यह सम्पत्ति पर 

. (कृषि-भूमि को छोड़कर ) लगाया जाता है । ..इसके 
` अनुसार हिन्दू परिवार .के लिए कम-से-कम'50 हजार 
. ` रुपये तथा जन्य हालतों में | लाख: रुपये तक की सम्पत्ति 
पर कोई कर नंहीं लगता । इससे अधिक, सम्पत्ति 

. पर उत्तरोत्तर “बढ़ती हुई दरों पंरः खण्ड-प्रणांली 
(SI2b 5५४४7) के अनुसार यहं कर लगता: है... इस 


`° कर से निम्नलिखित प्रकार को सम्पंत्ति.को'छूट 23 जाती - 
` हैं :-(क) मृत्यु कें छः महीने के भीतर साबंजनिक कायं ' 


लिए 2500 रुपये तक़् का दिया गया दान, (ख) -मृत्यु 


. के दो साल के अन्दर तक ।500 रुपये तकं के कोई : 


` ; अत्य उपहार, (ग) 50,000 रुपये तक मृत्यु-कर चुकाने के 

लिए ली गयी बीमा पॉलिसी, (घ) सरकार के पास 
°` मृत्यु-करः चुकाने के लिए 50 हजार रुपये! तक जमा की 
) गयी रकम, (च) मृतक कीं जिन्दगी पर 50 हजार रुपये. 


` अथवा लड़कियों के ब्याह के लिए पृथक्‌ प्रथम रूप से रखी 
/ ` गयी रकम जो अधिक-से-अधिक प्रति लड़की 5 हजार 
८ . रुपये तक -होगी । प्रथम मृत्यु के पश्चात्‌ तीन महीनों 
` ‹ की अवघि में होनेवाली सभी मृत्युओं-का एक ही “मौत 
. गिना जाता है। 7963-64 ई० में इससे )8 लाख रुपये 


की आय प्राप्त हुई थी । ।964-65 ई० में मृत्यु-कर की ` 


. दर में बुद्धि की गयी जिसके अंनुंसार 0 लाख रुपये से 
ऊपर की जायदाद पर.40 प्रतिशत मृत्यु-कर के रूप में 
लिया जायगा । ]978-79.ई० के बजट में इससे ।] करोड़ . 

` ` झूपयें आय की आशा है जिसमें से राज्यों का हिस्सा 9.85 
करोड़ रुपये है च्‌ समितिं की सिफारिशों को ध्यान में. 

_ रखकर 2976-77 में मृत्यु-कर की दरों में बहुत अधिक 
MTR ve 
 उपहारं-कर (Gift a2) :--धा रत में मृत्यु-कर से: 

. बचने के लिए, अधिकांश लोगों ने उपहार देना प्रारम्भ 
` कर दिया । अतः इसप्रकार की बुराई को दूर करने के 
लिए डॉ० 'कालडोर ने एक उपहार-करः (96 2%). 
_ लगाने का सुझाव-दिया । भारत सरकार ने डां० कालडोर 
` के सुझावों के आधार पर 7959-59:ई० में इस प्रकार! का 
एक कर लगाया । 2965-66 ई० के . संशोधित बजट 
` अनुमान, के अनुसार इससे 300 लाख रुपये की आय हुई. 
' थी । इस कर का प्रधान उद्देश्य मृत्यु कर से बचने की ` 

प्रबृत्ति को कम क्ररना है । /964-65 ई० के बजट: में इस 


` कर की दरों में और वृद्धि की गयी | 967-68 ई० में . 


Et इस मद से 775.लाख रुपये आय की आशा थी । 2975- 
ott Tr ष - 
त॒ हुई थी तथा 7978-79 के ब्रजट में इस मद में 


E के 
पर 


हु - न ? ’T 
A य गीर भाप्त 
Nip 


' तक के लिए जीवन बीमा, तथा (दछ) किसी लड़की - 


होने की आशा है 4. इस . करती है। .भारंत सरकार 
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प्रकार के कर में वृद्धि का प्रधान उद्देश्य बड़े-बड़े उपहारों 
को रोकना है। .: smd | 

सम्पत्ति कर (०४४४ 72%) ;-सम्पत्ति-कर'भारत | 
में | अप्रैल, ]955 ई० से लगाया गया । इस प्रकार का 
कर । लाख रुपये से अधिक सम्पत्ति वाले व्यक्तियों तथा 
2 लाख रुपये से अधिक - सम्पत्ति ' वाले सम्मिलित हिन्दू: 
परिवारों को देना पड़ता है | कृषि-सम्बन्धी सम्पत्ति, 
प्रोविडेन्ट फण्ड तथा बीमा पॉलिसी की रकम के अतिरिक्त . 


“ अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर यह कर लगाया ` जाता 


है । 25 हजार, रुपये तक के जेवर. को भी इस:कर से 
मुक्त कर दिया गया है। व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रथम एक 
लाख तथा सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में दो लाख 
रुपये की सस्पत्ति पर कोई कर नहीं लगता । उसके बाद 
व्यक्तिःके सम्बन्ध में अगले चार लाख तथा सम्मिलित 


` परिवार के सम्बन्ध में तीन लांख पर ! प्रतिशतं की दर से- 


तथा उसके बाद .अगलें. 5 लाख पर 2 प्रतिशत की दर से 
कर - लगाया जाता है। कम्पनियों के सम्बन्ध में बे किंग, 


- बीमा. तथा जहाजी कम्पांनियों को इससे पूर्णतः मुक्त कर 


“दिया गया है। अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में भी विभिन्न 
प्रकार की रियायतें दी गयी हैं । 96-62 ई० में इस कर 
से 8.26 करोड़ रुपये-तथा ।965-66 ई० में ५4 करोड़ 
रुपये-की आय प्राप्त हुई थी । 975-76 ई० के संशोधित 


अनुमान के अनुसार इससे 52 करोड़ रुपये की आय हुई : 


-थी तथा ।978-79 ई० के बजट में इससे 55 करोड़ रुपये 


आय की आशाहै।. . `` 


. अकर-आगम (0०-78% ७४९०८९) :-उपरोक्त . 
करों के अतिरिक्त भारत सरकार को प्रतिवर्ष वाणिज्यिक 
उपक्रम तथा विविंध,कांयों से भी आय. प्राप्त होती है ` 
जिनमें: मुद्रा एवं टकसाल, डाक-तोर विभाग, नागरिक 
'प्रशासन, सार्वजनिक उद्योग तथा रेलों से प्राप्त आय 


` इत्यादि प्रमुख हैं । मुद्रा तथा टकसाल केन्द्रीय सरकार की _ . 
«आय का एक प्रमुख साधन है । 973-74 ई० में इससे 


54.6 करोड़ एपये की आय की आशा थी । इसके अंति- 


“रिक्त सरकार को फुछ विशेष प्रकार.की आय भी प्राप्त 


होती है । सरकार शासन-संम्वन्धी सेवाओं के लिए भी 
-कुछ मूल्य कभी-कभी वसूल करती है। 978-79 ई०.स्नें ` 
अकर-आगम से कुल 2754 करोड़ रुपये आय की आशा 


“ है। इसमें' केवल ब्याज के खूप में सरकार को :389 


करोड़ रुपये, :लाभ एवं. मुनाफा के रूप में 270 करोड़ 


™ 


सपथ तथा “अन्य प्रकार की मदों से !094.5 करोड़ रुपये ._ 


आय की आशा है । 
केन्द्रीय सरकार के व्यय की प्रमुखे मदे - 
(Main Heads of Expenditure of 
». the Central Government ) 3 25 ७२७ 
भारत सरकार प्रतिवर्ष कुछ खास मदों पर व्यय भी `: 
के व्यय की मदों में प्रतिरक्षा# ' 


है. 
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Rs व्यय, सूद तथा ऋण.का भुगतान, करों की वथूली 
.. खच तथा राज्यों को अनुदान आदि उल्लेखनीय हूँ।` 
.. भतिरक्षा-सम्बन्धी . व्यय ` ( Defence Expendi- 
`ए7९ ) :-भारत सरकार के-च्यय की मदों के अध्ययन 
से यह स्पष्ट है कि प्रतिरक्षा पर सरकार प्रतिवर्ष बहुत 
वंड़ी रकम खचं करती. है। इसका उहह श्य देश की स्व- 
तन्त्रता की रक्षा करना है। साथ -ही, देश के भीतर शांति 
तथा व्यवस्था बनाये रखने के काये में भी इससे सहायता 
मिलती है।£962 ई० में चीनी आक्रमण तथा 965 ई० 
में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण प्रतिरक्षा का व्यय बढ़ 
गया है । 96-62 ई० में इस मद में 289.54 करोइ. 
रुपये, ।962-63 ई० में.457.8| करोड़ रुपये, 963-64 


` में 692.5 करोड़ रुपये तथा 964-65 ई० मैं 7।] करोड़ 


रुपये व्यय किये गये । 967-68 ई०. में इस मद में 856.8 


. . करोड़ रुपये तथा 972-73 ई० में. 404']4 करोड़ रुपये 


व्यय हुए जबकि ।975-76 के बजट. में 2036 करोड़ . रुपये 
व्यय . का , आयोजन -था । यह्‌ ।962-63 ईण में व्यय. की 


. , गयी रकम का प्रायः चार गुणा है । ।978-79 ,ई० “के 


: , रकम भ 


. रुपये व्यय का आयोजन है। 


बजट के अनुसार प्रतिरक्षाःपर' कुल . 265]-:57 करोड़ 
इससे स्पष्ट है कि आजकल ,केन्द्रीय सरकार के 
कुल व्यय का लगभग 26 प्रतिशत भाग प्रतिरक्षा पर 
ही व्यय कियां जा.रहा है। प्रतिरक्षा पर इतनीं अधिक 
रकम व्यय करने से विकास के कायं पर धवका अवश्य 
पहुंचता है, किन्तु पड़ोसी: राष्ट्र चीन की' बढ़ती हुई 
रॉनिक शक्ति को देखते हुए प्रतिरक्षा प्र अत्यधिक व्यय 

` बिल्कुल अनिवाये जान पड़ता है। * 


कंरों को वसूळने का खर्चे (7% ८06०007) :-- ` 

` आगम पर प्रत्यक्ष मांग में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही ' 
है । आगम्‌ पर प्रत्यक्ष मांग का अभिप्रायं उस व्यय से है'. 
“ जो विभिन्न प्रंकार के करों को. एकत्र करने में किया जाता 


है 4 962-63 ई० में इस मद में कुल 23:47 करोड़ रुपये 
"तथा ]963-64 ई० में 23:67 करोड़ रुपये व्यय हुआ था 


जबकि 973-74 ई० के बजट में इस मद में 63:6 करोड़ , 


रुपये व्यय कां अनुमान था । ]978-79 के बजट में इस 


* मद में.405 करोड़ रुपये व्यय की आशा है । इससे स्पष्ट 


है क्रि इस मंद में व्यय भो निरन्तर बढ़ते जा रहा है । 
इसे किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता । इसका 
प्रमुख कारण नये करों मे वृद्धि है, अतः आवश्यकता इस 


«बात की है कि इस व्यय में यथासम्भव कमी की जाय। 


सूदं तथां ऋण का भुगतान (Payment of Interest 
and 0275) :--ऋण पर भी भारत सरकार -आजकल 
बहुंतं 'अधिक रकम खर्च करती है। सरकार विकास एवं 


अन्य कार्यों के लिए देश एवं विदेशों से कर्ज लेती है जिस . 
- परः ब्याज. चुकाना. पड़ता है। वितीय महायुद्ध काल के समय 


से इन ऋ न का महत्त्व बहुत बढ़ गया है जिससे सूद को 
चिती जा रही है । आजकल. पंचवर्षीय योजनाओं 
के लिए सरकार बहुत अधिक ऋण ले रही है। 967-68 


5 


/ ` केन्द्रीय एंवं राज्य सरकारों का आय-व्यय 
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ई० के संशोधित बजट के अनुसार इस मद में 508:3 करोड़ ' 

रुपये व्यय किये गये जबकि ।96-62 ई० में इस मद में 
केवल 83:85 करोड़ ही व्यय हुआ था.। 972-73 ई० के 
संशोधित अनुमान के अनुसार .768% करोड़ रुपये व्यय 
हुआ .तथा ।975:76'के. बजट में इस मद में ।।87:8 करोड़ 


` रुपये व्यय करने की व्यवस्था है । ]978-79 के “बजट मे 


इस मद सें व्यय. 840:45 करोड़ रुपये था.। 
व्ययः का एक महत्त्वपूर्ण शीर्षक प्रशासनिक़ सेवाएँ . 
(Administrative Ser४ices) भी है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति , 
के वाद से इसमें निरन्तर वृद्धि होती-जा रही है। :962:63 ` 
ई०` में.इस मद में कुल 752 करोड़ रुपये व्यय हुआ | 
था, जबकि ]973-74 ई० के बजट में इस मद में प्रायः | 
279-44 करोड़ रुपये व्यथ.की व्यवस्थां थी । 978-79 . 


“के बजट में इस मद में 432.4 करोड़ रुपये व्यय की आशा 


है। इस मद में व्यय में कमी की बड़ी आवश्यंकता है। - 
कर-जाँच समिति के अनुसार इस मद में अपव्यय को दूर 
करने तथा मितव्ययिता लाने की बड़ी आवश्यकता है। 
किन्तु वर्तमान समय में बढ़ते हुए मूल्य-तल तथा प्रशासनिक 


जटिलताओं के कारण इसमें कमी की बहुत कम सम्भावना ` 


` है। सार्वजनिक निर्माण (४८ ०7६5) का कार्यं राज्य | 


सरकारों के अधीन है, फिर भी केन्द्र को इस मद में थोड़ा-- 


. बहुत व्यय करना पड़ता है । 973-74 ई० के वजट में इस . 
मृद में 46:96 करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन था! : 


इनके अतिरिक्त मुद्रा एवं टकसाल .प्र भी भारत -: 


` सरकार प्रतिवर्ष कुछ रकम.व्यय करती है । 


` राज्यों को अनुदान ( Grant-in-84 ० 9४8-` - - 
९५) :-_केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को 


.विशेष कार्यों के लिए अनुंदान भी प्रदान करती है । . अनु: ` 


दान विभिन्न उद्देश्यों. से दिये जाते हैं! इनका महत्त्व ` 
दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ।.छठे वित्त आयोग की | 


.सिफारिशों के अनुसार तो केन्द्र को आजकल बहुत अधिक 


रकम अनुदान के रूप मे देनी पंड' रही है । 922-73 ई० . 
में राज्यों तथा केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों को कुल 965:5 | 


'करोड़ रुपये अत्तुदान दिया गया था तथा 975-76 में ।58 


करोड़ ₹० के अनुंदांन की व्यवस्था थी । ।978-79 में राज्यों ` 


* को अनुदान के इप में 2580 करोड़ रुपये व्यय की आशा हुँ। 


` ' अन्त में अप्रत्याशित व्यय (Extraordinary Items) ~ 
है। इस प्रकार का:व्यय अनियमित प्रकृति का होता .है। ` 


` उदाहरण के लिए बाढ़, दुभिक्ष एवं अभ्य प्रकार के संकट 


आदि. दूर करचे. का व्यय, इत्यादि । ।973-74 के बजट मे 


इस भद में ।0°6 करोड़ रुपये व्यय को.व्यवस्था थी । . 


. । राज्यों की वित्त-च्यवस्था | 
(State Finances) ` 
भारतीय संबिधान के अनुसार देश का संगठन संघीय . 


आधार पर हुआ है । अतएव इसमे प्रत्येक राज्य अथवा | 


-इकाईं' को “कायेससंचालत की स्वतस्तता दी गयी है । _ 
राज्यों की आय के साधम तथा व्यय की सदें भी निश्चित 
कक ; 
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MORE: 2] भारतीय अर्थशास्त्र प | 
-74 ६० मे जिससे कि राज्यों की आय एव व्यय का सामान्य रूप स्त 


की गयी हैं । निम्नांकितं तालिका में ।973 


बिहार सरकार को आय एवं व्यय को दिखलाया गया 


७ 


. आय के प्रमुख साधन 
` केन्द्रीय करों का हिस्सा : 
भमि-कर (.80 R९४९०।९)-शुद्ध ` ` 
` राज्य उत्पाद-कर (State Excise Duties) 
` स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन - . ` 
` कृषि आय-कर 
मनोरंजन कंर ` 
सोटरगाड़ियों पर कर 
विक्रय-कर ; 
र 
पेसेजर तथा .पर कर ` 


® -सम्बन्धीं पु 
. कुल कर-्सम्बन्धी आय 
. गर-करूसम्बन्धी आय 


. सकल आय 


व्यय की मदें = 


करों की वसूली 
सिंचाई एवं नो-चालन इत्यादि 
*  ऋण-सेवाएँ 
` “नागरिक प्रशासन - 
वेज्ञानिक विभाग . . :' ठ; 
' शिक्षा ir 
निकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य 
“कृषि, पशु-चिकित्सा एवं सहकारिता 
 वन-विभाग ` - F 
विविध ae} 
उद्योग एवं आपुर्ति 
नागरिक कायं 
ग्रामीण-सामुदायिक विकास कार्यक्रम 


कुल व्यय ` 


र राज्य सरकारों के बजट के अध्ययन से स्पष्ट है कि 
इनकी आय के प्रमुख साधन भुमि-कर, विक्री-कर, राज्य 
द-कः व  मचोरंजन-कर, कृषिऽआय-कर, सिंचाई से 

स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन फी आदि हैं। इनके 
ज्यों के केन्द्र से भाय-कर, मृत्यु कर, संघीय 


तर 


है अन्दाजा लगाया जा सकता है! , 
बिहार सरकार की. आय एवं व्यय के साधन ` 


न 


fr) 


५ 2I:33 


97-72 ई० में , 
'वास्तविक आय | 


00:53. 
7°73 
. I2:65 
9:49 
` 6°25 
4-03 
4°48 
42:27 
" 5:20 
. L44 
I9(°07 
. 57:35 
24842 , 


रॉ] 


: 9-72 ६० में 


वास्तविक व्यय 
9-93 . 
6°50 
39:63 
34°2] .. 
. 9.0 . 
49-97 


23 67 
I-30 
8-3. 

ITE 

:6थ] . 

है| I98 


28406 | 


_उत्पाद-कर, रेलवे भाड़े पर कंर 
में. भी पर्याप्त 
को बन्द करने 
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रने की नीति आ 
उत्पाद-कर में कमी आ गयी. है 


(करोड़ ₹० में) 
973-74 ई० 
बजट-सम्बन्धी अनुमान 

I25°22 
I2-79 
. 4:65 
` [2"23 
7°48 . 
3°30 
"5-04 
` 48:95 . 
832 
` 3°85 


, 234°83 


.I00°75 . .. 


aes ee 


. 335°60 


(करोड़ रुपये मे). 
973-74 ई 


. `  'बजट-संम्बच्धी अनुमान 


i3:33 
. ` 2°33 
43:28 
37-76. 
50:22 
/ 85-I9 
` ३०७9 ` 
30-9 
I:50 
-2-6 


: 4९ I 0 Fe 


: 55:00 
४ 20:96 , 


` 556]. 


आदि के अंशदान के रूप 
रकम मिलती है। कुछ राज्यों में नशाखोरी 
पचाने के. फलस्वरूप राज्य : 


MM 
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SN ( Land Revenue )-: 

तक, राज्य सरकारों की आयः का एक प्रमुख साधन 

क ई Se में इसे समाप्त करने की 
रही है। बिहार सर 

ल की बा ह्‌ कार भी इसे समाप्त 

इ दिया गया है। उत्तर प्रदेश तथा विहार . में छोटी- 

छोटी: जोतों पर से भूमि-कर को समाप्त कर बड़ी-बड़ी 

जोतों पर अधिक उच्च:दर से कर लगाने की,वात की जा 

: रही है। 973-74 ई में विहार राज्य में -भूमि-कर से 

279 लाख रुपये आय का अनुमान था ।. बिहार सरकार 


` ने हाल में ही भूमि कर को प्रगतिशील बनाने का प्रयास 


« किया है। . 


न आबकारी कर या राज्यं-उत्पाद कर (State Excise 
72%) :--आवबकारी कर रांज्य सरकारों की आय का एक 


- प्रधान साधन है। इस प्रकार का कर गांजा, भांग, अफीम - 


तथा अन्य मादक वस्तुओं के.उत्पादन पर लगाया जाता 
है। इसका उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि कें साथ-साथ ” 
मादक वस्तुओं के उपभोग को, नियन्त्रित करना है। 


` :।973-74 में बिहार सरकार को “इस मद में कुल ]4:65 


करोड़ रुपये की आय हुई थी । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात ” 
कुछ.राज्यों-महाराष्ट्र,गुजरात तथा तमिलनाडु में नशा- 
अन्दी कार्यक्रम (£0७००) अपना्रे के - फलस्वरूप 
आय का यह. साधन विलकूल ही समाःत हो गया शा। 
परन्तु नशाबन्दी कार्यक्रम देशव्यापी नहीं हो सका है, भत- 
एव तमिलनाडु ने भी जून, ]97! ई० से नशावन्दी को 


समाप्त कर पुनः आबकारी करों को लगाया है। परन्तु 


चल रही है। TA 

. विक्र॑य-कर (92९8 72%) :--राज्यों की वित्त-व्यवस्था 
में विक्रय-कर का महत्त्वपुर्ण स्थान है । यह सर्वप्रथम ।938 
“६० में मध्य भ्रदेश की सरकार द्वारा लगाया गया था। 
इसके बाद यह कर 939 ई० में मद्रास में तथा ।94] ई० 
में बंगाल में लगाया गया । आजकल तो प्रायः सभी. राज्यों 
में यह कर लगाया जाता है.। संयुक्त राज्य अमेरिका में 
विक्रय-कर सर्वप्रथम ]933६० में लगाया-गया था और 


पुन; कुछ राज्यों में धीरे-धीरे नशाबन्दी अपनाने की बात 


: आजकल वंहाँ की सरकार की कुल आय का प्रायः ह भाग 


. अन्त्र यह 


इसी कर से. प्राप्त होतां है। इंगलैंड में इसके बदले में क्रय- 
कर (P०३७० 72%) लगाया जाता है। इस प्रक्र 
का कर' सर्वप्रथम ]940:ई० में उपभोग को केम करने के 
उद्देश्य से लगाया गया था । विक्रय-कर एवं क्रय-कर में! 


और व्यापारियों से वसूल किया.जाता है जबकि क्रय-कर 
खरीद पर लगता है .तथा 'खरीददारों से वसूल किया , 
जाता. है । ` s Fatt 


भारत में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा सभी महत्त्व- . 


पुणे वस्तुओं पर वित्रय-कर लगाया जाता है। साथ ही, 
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केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का आय-व्यय 


-भूमि-कर बहुत 


सोच रही थी, किन्तु अव यह विचार प्रायः . 


है कि विक्रय-कर बिक्री, पर लगाया जाता है ' 


हर 


. पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारां कच्चे जूट, उत्तरप्रदेश में 


गन्ना ' तथा .तमिलनाडु में: चमड़ा पर ,क्रय-कर 


भी 'लगाय् जाता है। विक्रम-करं भिन्न-भिन्न राज्यों में - 


या-तो 9० ए०i॥t होता है या: Multiple point. 
Multiple Point में विक्रय-कर हर एक स्तर पर लगाया 
जाता है। इसमें अधिक कर प्राप्त होने की गु जाइश रहती 
है जिससे इंस. प्रकार के कर की दर साधारणतया कम होती 
हैं । इसके विपरीत $7४।९ 00०7६ में कर एंक ही स्थान 


“में लगाया जाता है। भिन्न-भिन्न राज्यों में करों की दरों ` 


में भी विभिन्नता. पायी जाती हैं। बिहार सरकार को 


विक्रयःकर से I966-67 ई० में 25 करोड़ रुपये की आय हुई. | 


थी तथा ]973-74 के बजट में विक्रय-कर से 48:95 करोड़ 
रुपये की आय का अनुमान था | वर्रामानःसमय में सभी 
राज्य सरकारों को इस मद से बहुत अधिक आय प्राप्त हो 
रही. है । किन्तु यह कर बहुत ही प्रतिगामी (R९४९५/४९)- 
है, अतएव ' निर्धन व्यक्तियों पर इसका भार अधिक 
पड़ता है। 3 , 


कृषि-आय कर (Agricultural Income Tax) स 


भारत में केन्द्रीय सरकार कृषि-आय कर नहीं लगा सकती। 
संविधानः के अनुसार कृषि-आय पर क़र लगाने का अधि- 


* कार राज्य सरकारों को ही मिला. है । सर्वप्रथम बिहार ` 
सरकार ने 938 ई० में कृषि-आय पर एक कर लगाया 
` था।. इस समय विहार, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, 


पश्चिमी बंगाल, राजस्थान तथा केरल आदि राज्यों में _ 
कृषि-आय पर कर लगाया जाता है। क्र-जाँच आयोग 
(Taxation Erquiry Commis$iQn) ने इस सम्बन्ध 


'में निम्नलिखित सुझाव दिये थे :-(!) कृषि-आय कर 
प्रत्येक राज्य में लगाया जाना चाहिए, (7) कर की दर 
, पर्याप्त होनी चाहिए, तथा (॥) कर-मुक्त आय को न्यून- 


तम सीमा प्रत्येक राज्य में-3,000 रु० होती चाहिये। 


कृषि-आय कर जमींदारी. प्रथा के समय में यदि अपनाया. ` 


गया होता तो इससे पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त हुई होती । 


“आजकल तो इस सम्बन्ध में प्रशन यह है कि. भूमि-केर को 
हटा कर कृषि-आय कंर को ही क्यों नहीं अपनाया जाय । 


किन्तु, केर जाँच आयोग को यह्‌: सुझाव मान्य नहीं था; 


क्यों कि 953-54 ई० में भूमि-कर से सभी राज्यों में लग . 


भग 70 करोड़ रुपये की. आय हुई थी । जमींदारी उन्मूलन 


के बाद भी इसमें और भी वृद्धि हुई है । अतएव, इसे बिल-. 


कुल समाप्त नहीं किया-जा सकता । फिर भी, कषि-आय 


कर को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए । ।973-74 में. 


बिहार सरकार को. झंषि-आय कर से 48 लाख रुपये आय 
का अनुमान था। . no हि 


अब यह बनुभव किया जाने लगा है कि हरी कत्ति 
के चलते बड़ी-बड़ी फर्मों की आय में जो अत्यधिक वृद्धि. 
हुई है उसे अधिक प्रगतिशील करों द्वारा वसूलने का प्रयास ५ 


a ` 


Ss 


637. 


` करना चाहिए। इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में आरत्‌ ` । 


8 


सरकार हारा कुछ कदम उठाने की आशा की जाती. है।' 


ङ्कनद्रीय करों में हिस्सा (Share in Central 
गु४४८४):--राज्य सरकारों की आय का एक प्रधान साधन 
कछ प्रमुख केरट्रीय.करों-आयकर, मृत्यु कर तथा संघीय 
उत्पाद कर का एके भाग मिलता है |. ]97।-72 में बिहार 
सरकार को केन्द्रीय करों में हिस्सा के रूप में ।0353 


: था ।972-73 ई० के बजट - Le ग = न 
कराला नात ह श - मदे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी आय में 


'बद्धि के लिए निरन्तर प्रयास किये.जा रहे हैं; परिणामः . 


सें इस मद में 25 22 करोड़ रुपये प्राप्ति की आशा थी । 


इसमें से आयकर के हिस्से के रूप में बिहार सरकार .को' 


:49-8 करोड़ रुपये,. मृत्यु-कर से 90 लाख रुपये तथा संघीय 
उत्पाद-कर से 84-37 करोड़ रपये आय की आंशा.थी। 


 गैर-कर-सम्बन्धी आय (\०॥-72 २९४९५९) :¬- . 
. राज्य सरकारों को कुछ गैर-कर सम्वन्धी भाय के साधन 


भी' उपलब्ध हैं । बिहार सरकार को !97/-72 में गेर-कर 
सम्बन्धी साधनों से 5735 करोड़ रुपये आय प्राप्त हुई 
- थी तथा ]973-74 के बजट के अनुसार .!00-77 करोड़ 
रुपये की आय हुई | इससे स्पष्ट है कि राज्य -सरकारों 
की गैर-कर-सम्बन्धी आय. में भी वृद्धि हो रही है। 
973-74 ` में प्रशासनिक - सेवाओं से (2:26 करोड़ 


रुपये, सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं से: ।5'24 ` 


करोड़ रुपये; सिंचाई से ]0 लाख रुपये, राज्य के सावें- 
- जनिक उपक्रमों से 78 लाख रुपये, व्याज के खप: में :2*[ 
करोड़ रुपये, राज्य के लॉटरी से !'45 करोड़ रुपये तथा 
सहायता एवं अन्यं ( Grants-in-aid and: Other 
Contribiitions 


` राज्य सरकारों का व्यय (-मxbenditure of the 
“State Govts.`) :-राज्य सरकारें अपनी' आयं का 
अधिकांश भांग सामाजिक सेवाओं तथा नागरिक प्रशासन 
एवं पुलिस आदि पर व्यय करती हैं | केन्द्र की तरह राज्य 


` सरकारों के व्यय में भी करें को. वसूली में निरन्तर वृद्धि 
हो रही है, अतः इस व्यय में मितव्ययिता अनिवार्य हैं।' 
 ०राज्य-सरकारे अपने राज्य में कृषि के विकास परू पर्याप्त 


कम व्यय करती हैं। कृषि विकास के अन्तर्गतः उत्तमं 


'वीज,' खादः ऋण आदि की सुविधाओं के अतिरिक्त पशु- 


* चिकित्सा एवं विकास तथा सहकारिता आदि भी सम्मिलितं ` 


हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के- बाद राज्य सरकारें 


[a कक 
सामाजिक सेवाओं के. विकास पर॑ बहुत अधिक रकम व्यय. 


कर रही. हैं । सामाजिक स्रेवाओं. के .अन्तगंत शिक्षा .एवं 


र .. जनःस्वास्थ्य्‌ प्रमुख हैं। वास्तव में, इस प्रकार की 
* सेवाओं पर अधिक व्यय की आवश्यकता भी है जिससे 
| ` विशेष अध्ययन-सुची 


'_ J Budgets of the’ Govt. of India and of Bihar, ]978-79. 


‘2 India-I976. | ; 


Se Nereis 
२२७४५ SE 


५९ दर ग् इक $ 


भारतीय अर्थशास्त्र . . 


| ) से 66:87 करोड़ रुपर्ये की आय का .. 
` अनुमांन था। . जा 


‘3. Eastern Economists Budget November, ]976. - 
s+ 4, Reserye Bank of India Bulletin, June, ]975-76. - ` , .. 
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जन-साधारण के,जीवन-स्तर में सुधार ,हो सके। राज्य 


सरकारों को व्याज, के रूप में भी बहुत अधिक रकम ' 


खर्च करनी पड़ती है इसमें केन्द्रीय सरकार तथा जीवन 


लित हैं। : `. 6 RRA 
निष्कर्ष :-इस प्रकार भारत में -केन्द्रोय तथा राज्य 
सरकारों की आय के साधन तथा व्यय की.उपरोक्त प्रमुख 


स्वरूप देश में केन्द्र ` तथा-राज्य सरकारों की सम्मिलित 
आय.]950-5] में 697 करोड़ रुपये से बढ़कर ]969-70 
में 4800 करोड़ रुपये हो गयी, किन्तु फिर भी, भारत में 
करों से प्राप्त कुलः आय सम्पूण राष्ट्रीय आय का केवल' 
]2-4 प्रतिशत' भाग; थी । इंगलैंड में कूल राष्ट्रीय आय. 


'का 9-8 प्रतिशत भाग,. आस्ट्रेलिया में . 28" प्रतिशत - 
भाग, पश्चिमी जमनी में 286 प्रतिशत भाग, संयुक्त 


राज्य अमेरिका में 25:9 प्रतिशत भाग करों के रूप में 


प्राप्त होता है। इस प्रकार .विकसिंत देशों की तुलना में, _ 


भारत में यह वास्तव में बहुंत ही कम है। | 
भारत में करों से प्राप्त आय के निम्न, होने के कई 
'कारण हैं । इनमें सर्वाधिक प्रधान कारण बड़े पैमाने पर 


बीमा. निगम जैसी संस्थाओं से लिये गये ऋण भी सम्मि- ' 


करों की चोरी (72% ०ए४४०॥) है। अतएव, करों की. , 


वत्त मात दरों में बंद्धि करने .की अपेक्षा भारत तथा राज्य 
सरकारों द्वारः करों की वंसूली के तरीकों में सुधार से भी 
अधिक लाभ की आशा की जा सकती है। साथ ही, देश 
की ' कर-व्यवस्था में परोक्ष करों की ही प्रधान्ता है तथा! 
इनसे कूल आय का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। . 
-परोक्ष-कर जाँच समिति की.सिफारिशें (Report of 


- the Indirect Taxes, | Enquiry Committee) — 
'भारतःसरकार ने रिजवे बँक ऑफ इंडिया के भूतपूव गवर्नर 


श्री एंल० के० झा की अध्यक्षता में एक परोक्ष कर जाँच 


समिति की नियुक्ति की थी जिसने ।977 के अंत में अपना | 


. प्रतिवेदन भारत सरकारं के समक्ष प्रस्तुत किया । समिति 
के अनुसार भारतीय कर-व्यवस्था में परोक्ष करों का. - 

- अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। 976-77 में भारत तथाः 
राज्य सरकारों को करों से कूल आय लगभग ]000 करोड़ . 


रुपये थी जिसमें से प्राय: 80 प्रतिशत भाग परोक्ष करों से 
ही प्राप्त हुआ था | इसके विपरीत विकसित देशों में इसका 
प्रतिशत. लगभग 45 से 50. तक ही है.। इससे स्पष्ट है कि 


भारतीय कर-व्यवस्था के अन्तर्गत परोक्ष करों की ही-. 


प्रधानता है। 
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IMPORTANT QUESTIONS 
परिचय एवं प्राकृतिक साधन 

E Pr ९ “de कप ‘that are present in India ? (5) 
भारत में आल पृ ह ९7 वि होने के जो हे क पान प 2 तद 
वर्षीय योजनाओं से इस. स्थिति में क्या परिवत्त म हुआ है ? : क गाते NR : 

2, In what ways can Indie be regarded as an economically under-developed country ? 

Does India possess all the requisites of economic progress ? 
भारत को किन-किन कारणों से आथिक से अद्ध -विकसित देश समझा जा सकता है? वया भारत में. 
आथिक विकास के, लिए सभी आवश्यक शर्त नन हैं ? i 

3. ‘India possesses all the necessary natural resources for her economic development.” 

Fe Discuss some of the important measures which are being taken for their .. 
development, 5 ५ है $ 

“भारत में आथिक विकास के. लिए आवश्यक सभी प्राकृतिक साधन वत्तं मान हैं ।” व्याख्या कीजिए । इनके 
विकास के लिए अपनाये गये कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों की व्याख्या कीजिए । 

4. “Forests are the’ handmaid of agriculture in India.” Elucidate and discuss the forest 
policy of the Govt. of India ) 

“बन भारतीय कृषि के सहचर हैं ।” स्पष्ट कीजिए तथा भारत सरकार की वन-नीति की व्याख्या कीजिये | `: 

5, “Forests are handmaid of Indian Agriculture.’ Elucidate and discuss.the Forest policy 
outlined in the Five Year Plans. ः 
“बन भारतीय कृषि के सहचर हैं।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा पंचवर्षीय योजनाओं में वणित वन-नीति 
, की व्याख्या कीजिए । 

6. What are the economic bene 
adequate? + { 
'बनों की आथिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए । क्या बिहार के वन-साधुन पर्याप्त हैं ? | 

7. Discuss the importance of forests in the economic life of India. Describe the measures . 

; under taken by the Govt. to develop it during the five Os Plans. _ ठ 
भारत के आथिक जीवन में वनों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए ।. पाँचों पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास 
के लिए किये गये उपायों को बतलाइये । है. ५ की 
8. Give, a critical estimate of the mineral resourees of Bihar What in year Opinio, shou 
be the main features of a programme of mineral development of our त काका व 

बिहार की खनिज-सम्पत्ति की Dh विवेचना कीजिए। आपको राय में, देश के खनिज T 
ठ रे होनी चाहिए * : 

9 म र क of “the mineral resources of India with special ड to 

" Bibar . Discuss the Mineral Policy of the Govt. of India. न : 
बिहार को विशेष खूप से ध्यान में रखते हुए भारत की खनिज-सम्पत्ति की व्याख्या कीजिए। भारत सरकार के 
; खनिज-नीतिं की विवेचना कीजिए । 
I0. Give an estimate ‘of . the 


', Govt. of India. च , - न रम 
त के खनिज-साधणों की व्याख्या कीजिए। भारत सरकार की खनिज नीति की व्याख्या कीजिए | 


भा० ० (Q)—! 3 


fits derived from forests ? .Are forest TeSOurces of Bihar 


\ 


= 


Mineral resources of India Discuss the mineral policy of the | 


| 
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॥9., Give an ides of the Water-power resources of India and their exploitation . and 
development under the Five Year Plans 
` भारत में जल-शक्ति के साधनों की व्याख्या कीजिए तथा पंचवर्षीय योजनाओं में इनकें विकास एवं उपयोग 
के लिए किये गये प्रयत्नों की व्याख्या कीजिए । 
I2. Give a critical account of the power resources in India. Enumerate. some ofthe impor- 
tant hydro-electric projects of India 
भारत में जल-शक्ति के साधनों की ' भालोचवात्मक व्याख्या कीजिए। भारत की कुछ प्रमुख जल-शक्ति की 
. योजनाओं का वर्णेन कीजिए । 
I3. Make a brief review of India’s industrial fuel resources With special reference to their 
. ` Present position and the future possibilities of the development of: hydro-electricity 
जल-शक्ति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, भारत के औद्योगिक ई धन के साधनों तथा भविष्य में इनके 
विकास की संभावनाओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 
]4. “India presents a paradox of poverty in plenty.’ Explain this statement and corhment 
on It 
न “भारत ह में निर्धनता नामके एक पहेली प्रस्तुत करता है.।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा इस पर 
ह टिप्पणी को 
I5. Examine the mineral resources of India. What suggestions have. been made in our 
plans to develop them ? 
भारत के खनिज साधनों की समीक्षा कीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं में. इनके विकास -के लिए क्या सुझाव 
किये गये हैं? + 
 I6.- What steps have been taken by the Government to promote the development and ex- 
है. ploitation of minerals in India in the Plan period ? 


प में सरकार द्वारा भारत के खनिज-पदार्थो के विकास तथा प्रयोग के लिए क्या-क्या उपाय किये ' 
I7, Bi in brief i principal multi-purpose River Valley Projects of India. How.do they 

Ip the development of our agriculture and industries ? 
F अ आ ह योजनाओं का संक्षिप्त बिवरण दीजिए। कृषि तथा उद्योग के विकास में ये किस 
raves nr and पद ag ET LW 


भारत में शक्ति कै साधव के रूप में जल-विद्य तं के महत्त्व की व्याख्य 0 
के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं को 7 कीजिए । 956 ई० के बांद इनके, विकास : 


. I9, Describe the importance and present position of the su 
pply of hydro-electricity. in ‘India. . 
Discuss the chance of the h र y, ndia 
ydro-elecricity becoming ‘the main Source of power in the 


` भारत मे वत्त मान समय में जल-शक्ति की पूर्ति की :स्थिति का विवेचना 
शक्ति के प्रधान साधन होने की संभावनाओं पर विचार कीजि र कीजिए । भविष्य में जल-विच्ूत्‌ की 


20. Describe ths recent development of power resources in India and 
oint 
power resources are adequate for the industrial development of-tHe i how far our 5 


भारत में शक्ति के साधनों के वत्तंमान विकास की व्याख्या कीजिए तथा यह बतला 

; लाइये कि 
ee विकास कार्‌ के लिए हमारी शक्ति के साधव कहाँ तक पर्याप्त हैं। कये कि देश के औद्योगिक 
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“The 
mineral resources of India are sufficient in quantity and diversity to form the basis 


of a prosperous economy.” Discuss 


“भारत की खनिज-सम्पत्ति देश में समृद्ध अर्थ-व्यव 
पर्याप्त है ।” व्याख्या कीजिए । सू स्था के आधार के लिए मात्ना तथा विविधता दोनों ही दृष्टि में 


to realise it? Year Plan ? How does the plan proposes 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयले का कया लक्ष्य है ? योजना में. इसे किस प्रकार प्राप्त करने का आयोजन है? 


.Have’we sufficient mineral oils in India, Discuss and examine the steps taken to increase 


its supply 


बया भारत में खनिज तेल के साधन पर्याप्त हैं? व्याख्या कीजिए तथा इसकी. पुति को बढ़ाने के लिए अपनाये 
गये उपायों का वर्णन कीजिए। 


. “India is endowed with- the‘basic- mineral] and ‘power resources needed for industrial 


expansion.” Discuss. What - steps have been taken with regard to mineral development 
in our country 

“भारत में औद्योगिक विस्तार: के लिए आवश्यक आधारभूत खनिज तथा शक्ति के सभी साधन मोजूद हैं ।” 
व्याख्या कीजिए । खनिज-साधनों के विकास के लिए हमलोगों के देश में क्या उपाय किये गये हैं। 

Give a short account of the mineral oil resources in India. Examine briefly the steps 
taken by the Govt. of India during the last decade to increase the supply of mine- 
ral oil 

भारत में खनिज तेल के साधनों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पिछले दशक में खनिज तेल. की पूर्ति को बढ़ाने 
के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों की व्याख्या कोजिए । 

‘Power ° development. is the key to industrial: progress.” Examine this statement and 
describe some of the important hydro-electric projects of India र 
“शक्ति का विकास औद्योगिक प्रगति का प्रधान सूचक है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा देश को कुछ 
प्रमुख नदी-घाटी योजनाओं-का वर्णेन कीजिए । 

‘rhe maldistribution of power resources isa hinderance to the balanced economic 
development of India.” Discuss 


` “शक्ति के साधनों का विषम वितरण भारत के संतुलित आथिक विकास के क्षेत्र में वाधक सिद्ध हो रहा है। 


28. 


NS 


स्पष्ट कीजिए। ' - $ 


Review the policy laid down in the Five Year Plans for the development of Power resou- 
rces in India and the success achieved by the same 
पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में शक्ति साधनों के. विकास के लिए प्रस्तावित नीति तथा इस सम्बन्ध में 'प्राप्ठ 
सफलंता की व्याख्या कीजिए । 7 

जनसंख्या एवं जनसं स्या-संम्बन्घी नीति 


Discuss briefly the arguments regarding over-population in India. What are the remedies ' 


suggested ? 


भारत में जना वि के सम्बन्ध में दिये जानेवाले विभिन्न तर्को की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । इसके लिये क्या 


पाय प्रस्तावित किये गये हैं ? 


Discuss the causes of the gr 


owth of population in India ‘in the last 30 years Is it ७ 
. necessary to check it ? If 80, what measures would you suggest ? 


SR A SoS PON FE NPN SOND SO 


Sha 


पिछले. 30 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि के कारणों की क्याख्या कीजिए। क्या इसे रोकना आबश्यक है? यदि छ 


तो झाप इसके लिए कया सुझाव देगें 
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[ pe 
द : 
DG ios Sood Campaign without Grow Less Children Campaign! will be ineffe- 


ctive.? Discuss | 
“क्रम बच्चे उत्पन्न करो” के बगैर अधिक अन्त, उपजाओ आन्दोलन सफलीभूत नहीं हो सकता। व्याख्या 


कीजिए । 
4. Ts India over-populated ? Can planning of her population be made effective ? 
क्या भारत में जनाधिक्य है ? क्या इसकी जनसंख्या के नियोजन को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है? 
` 5. “Population is outstripping the means of subsistence in.India. Discuss. , 
“भारत में जनसंख्या निर्वाह के साधनों से अधिक तीब्र गति से बढ़ रही है ।” व्याख्या कीजिए । 
‘A rapidly growing population is the most fundamental obstacle to economic develop- 
ment in India.” Examine this statement and suggest a suitable population policy for 
India 
` “द्रतगति से 'बंढ़ती हुई जनसंख्या देश के आथिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है।” इस कथन 
की व्याख्या कीजिए तथा भारत के लिए एक उपयुक्त जनसंख्या-सम्बन्धी नीति प्रस्तावित कीजिए । 
7. Is over-population or under-development the root cause of India’s poverty ? 
` भारत की निधनता का प्रधान कारण जनाधिक्यः अथवा अद्ध -विकसित स्थिति का होना है? 
5. Do you think the existing misery of India is due to her large population ? How would 
you try to reduce its rate. of growth ? 
नया आपं इस विचार से सहमत हैं कि भारंत की वर्तमान निर्धनता इसकी बड़ी जनसंख्या का परिणाम है? 
विकास की तुलना में इसकी दर को कम करने के लिए आप क्या सुझाव दीजिएगा ? 


9. “The most dificult problem of India is her rapid growth of population,”. Discuss: What | 


steps have been taken to check it ? Give your suggestions, 
“भारत की सबसे विकट समस्या उसकी जनसंख्या की द्र तगति से वृद्धि है ।” व्याख्या कीजिए । इसे रोकने के 
लिए क्या उपाय किये गये हैं ? अपने सुझाव दीजिए । 
I0: Do you favour the palicy of “checking, population growth’ _ in India for tapid improve- 
ment in the standard of living ? Give reasons for your answer, 
' जीवनस्तर में दर तगति से सुधार के लिए क्या आप जनसंख्या की वद्धि की दर को रोः में ङ 
ु रोकने के पक्ष में हैं ? 
` उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए। [ दअ 


!I. Describe the occupational distribution of Indian population as revealed by the ]96] 


census and comment on the same 
ह डमा के अनुसार भारत की जनसंख्या के. व्यावसायिक वितरण की व्याख्या करें तथा , इस पर 
क्रे 


I2. Examine the occupational distribution of population in India and explain its relation- i 


ship with poverty in our-country हु 


भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण. की व्याख्या करें तथा अपने देश की निर्धेनता से इसके सम्बन्ध की ._ 


व्याख्या करें । 
3, Account for the high rate of population growth durin 
g the last two 
 ' can the problem of the population be solved by internal migration ? De a 
पिछले दो दशकों में जनसंख्या में वृद्धि की उच्च दर के कारणों की व्याख्या 
ख्या कर । आन्तरि - 
सख्या की समस्या का कहाँ तक-समाधान किया जा सकता है? STS ST 
4: In India an effective curb on population growth is ‘an important condition for rapid 


‘im [0 ठ fement in income and in levels of living.” Examine this statement in ‘the light, of 


# experiences dur € 06८4 
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er भें . दन में . 
EE हे ह हक हर हगति से सुधार के लिए जनसंख्या की वृद्धि पर महत्त्वपूर्ण नियन्त्रण - एक 
a वाले दशक के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए । * 
« \/ comprehensive scheme - of economic planning * must -include within its scope 
population planning as well. Discuss. How far the Govt. , of India adhered to the above 
principle in the. Five Year Plans ? ५3: 
FU नियोजन की किसी भी वृहत्‌ योजना में जनसंख्या-सम्बन्धी नियोजन को सम्मिलित क्ररना आवश्यक 
` है।” व्याख्या कीजिए । पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने कहाँ तक इस नीति पर ध्यान दिया i 
I6. “The existing misery of India is due not 88 much to the increase in population as tO 
the failure to develop the countries resources.’ Discuss. - टः 
“भारत का वत्तं मान संकट जनसंख्या में द्रुतगति से वृद्धि 'के कारण नहीं वरन्‌ मुख्यतः देश के साधनों को विकसित 
करने की विफलता के कारण है.।” व्याख्या कीजिए । “द 
I7- Comment on~-(a) ‘The occupational distribution of the. Indian population, and 
(b).a high birtb and falling death rate in India. Bring out ‘their economic 
significance. : 
भारत में (क) जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण, तथा (ख) बढ़ती हुई जत्म-दर एवं घटती हुई मृत्यु-दरों 
, पर टिप्पणी लिखें तथा उनके आथिक महत्त्व की व्याख्या करे | abe 
I8. Examine the ‘ salient features of our, population. Do you advocate family planning 
to solve our population problem ? a 
अपने देश की जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए | बया अपनी जनसंख्या की समस्या के समाधान . | | 
के लिए आप परिवार निर्योजन को अपनाने का सुझाव देते हैं  . ८ Lr 
I9, What are the special features of the population problem in India? Examine critically 
the population policy of the.Govt. of India. ° + र E 
भारत की जनसंख्या-सम्बन्धी समस्या की प्रधान विशेषताएँ क्या हैं ?- भारत सरकार कगे जनसंख्या-सम्बच्धी 
स जाला 2 se | tI र in India 0 population growth iE 
0G i ining is at urgent nNeCESSIY : | 
20. एस पा Bovi र jt with, reference to the growth of population | | 
in India in the last four decades. | | F 
। ऽत में जनसंख्या का सावधानी से नियोजन बिल्कुल ब है अन्यथा जनसंख्या द 8020 कक j 
के सभी लाभ समाप्त कर देगी!” पिछले चार दशकों में भारत की जनस की दूदि कऽ ईए | 


 -इस बात की. व्याख्या कीजिए: a | 
i ive.” tement and 
9], “Population problem of India has become explosive.” Discuss . the sta’ क 


attempt - an appraisal of the family planning programme of the Government 


९ आ जनसंख्या की समस्या विस्फोट हो गयी है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा भारत . सरकार 


के, परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम की आलोचनात्मक समीक्षा भरस्तुत कीजिए । 
सा राष्ट्रीय आय एवं पंचवर्षीय योजनाएं नि हि od 
“stir the India’s National Income the proportions 0 5० |. 
के कि ता the positions changed during the Five | ® 


PAE). 


ड 
4 


l. Give 
from - differnt... 88००४. . . How. has 


र .की राष्ट्रीय आय का अनुमान - लगाइये । इसमे. से कौन-सा भाग विभिल क्षेत्रों द्वारा प्राप्त होता है | 
गरत जना में इस स्थिति सया परिवर्तन इया pr CR 
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2. Indicate the causes and remedies of India's Foreign. Exchange crisis, What has been the . 


Teason for improvement is Foreign exchange position ? . में में 
भारत के विदेशी 'विलिमय संकट के जा तथा निवारण की व्याख्या कीजिए । वत्त मान समय में इस स्थिति में 
सुधार के क्या कारण हैं ? ESR EE 
3: ‘A large ‘inc. ase in employment opportunities, must be regarded. as :a principal 
objective of the fixth Five Year Plan,” How does the plan proposes to create these 
opportunities ? ; ना ओ में 5 
“छड़ी पंचवर्षीय योजना का एक प्रधान उद्देश्य र की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करना है।' 
योजना में इन सुविधाओं में विस्तार के लिए क्या किये जा रहे हैं ? Me कप 
4. “Defcit financing in the Fourth Five Year Plan is the main cause of high prices in . 
India.” "Discuss. Re AF र्‌ 
“भारत में मूल्य-तल में वृद्धि के लिए चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में घाटे की वित्तःव्यंचस्था मुख्य : रूप से उत्तर- 
दायी है ।” व्याख्या कीजिए । - Bet, 
5. Describe the Progress achieved during the Fourth & Fifth Five Year Plans... 
चतुर्थं एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षां कीजिए । ye 
6. Point out the main differences in the scheme of. priorities of First and Second Five Year , 
. Plans and account for these differences. 53 
अथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के क्रम में मुख्य अन्तर की व्याख्या कीजिए तथा इस अन्तर 
का कारण बतलाइये । A A 
7. Give an ‘idea of- the proposed investment Progranimes : of the Sixth Five Year Plan of 
-Iudia, Would you Suggest modifications ‘in the light’ of. our §rowing defence . 
requirements ? He 20,5220:53] र 
. _ छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विनियोग के कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। देश की बढ़त , हुई सुरक्षा 
. की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आप इसमें. क्या सुधार का सुझाव दी जियेगा ?` कल अब 
8. What are the Objectives of the Second Five Year Plan of India? To what extent have 


* 0 Do you consider the extent of deficit financing enyi 
Plan feasible and desirable ? | 


. Give a short account. of the financial aspects of the Fifth Five y, _ 
been called an ambitious Plan? ६४५ Te dst at Pla 


~ 


3६ 
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पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की आलोचनार स्था | - भहृत्त्वा कांक्षी 
योजना क्यों कहा गया है? तमक वित्तीय व्यवस्था की व्याख्या कीजिए । इसे "अत्यधिक भहत्त्वाकांक्षी -. 


briefly the principal objectives of the Sixth Five Year Plan of.India, What impors 
nce has been given to development of agriculture and rural industries in it ? 6 
भारत की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रधान उद्दे श्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीखिए। ग्रामीण उद्योग एवं कृषि के 
विकास को इसमें क्या महत्त्व दिया गया है? f ` 


“India’s Sixth Five Year Plan is bigger and bolder than all the previous Plans.” 
Examine this statement. 


शा की छठी योजना अन्य योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी तथा महत्वाकांक्षी है। . इस कथन की व्याख्या 
एः is RA 


Give an idea of the investment programme of the Sixth Five Year Plan of, India. How is 


the outlay in the public sector proposed to be finahced ? : 

छठी पंचवर्षीय योजना के विनियोग-सम्बन्धी कार्य-क्रमों की व्याख्या कीजिए। राजकीय क्षेत्र में व्ययं की रकम 
को किस प्रकार से प्राप्त करने का आयोजन है! । . ; 

What are the difficulties of economic planning in the under-developed countries ? Discuss 
these with special reference to India, 


अद्ध -विकसित ` देशों में आथिक नियोजन के मार्ग में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं? भारत के सन्दर्भ में इसकी 


पाँचवीं योजना के वित्तीय साधनों की व्याख्या करे! . 
Mention the achieyments of the Third Five Year Plan in: the fields of agricultural and 
industrial development in India. 2342: i 
भारत में कृषि तथा उद्योग-धन्धों के विकास के क्षेत्र में. तृतीय योजना की निष्पत्तियों, की व्याख्या कर । 


, Discuss the financial. resources of the. Fourth Five Year Plan. What difficulties are being 


felt on account of the Pakistani War ? द , 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधनों की व्याइया कीजिए । पाकिस्तानी आक्रमण के कारण इस योजनां को 
कार्यार्वित करने में कया कठिनाइयाँ महसूस की गयीं? ` , न २ र 
Give a critical estimate of the main features of the S Five Year°Plan of India.. 
६ ता गे है , 
what respects it 085 form the earlier plans : ४ धर i 
साल की ठी योजना की मुकय विशेषताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। किस अथ में यह पूर्वेगामी 
योजनाओं से भिन्न है ! : ; : । [ स 
ASSESS the gains and shortcomings of the Third Five Year Plan and suggest the action to | , | 
| 


व्याख्या करे। ७ - 
, Discuss the sources of finance for the Fifth Five Year Plan. , , द 


3 i thi i inter f the nation’s welfare and security. 
lie taken to fulfil tHe targets I the interest. 0 है हे; [ का े ; 
प योजना की निष्फत्तियों तथा त्रुटियों की व्याख्या कीजिए तथा देश के कल्याण एव सुरक्षा के "हित में इसके . . र 

$ के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए 0 कर 
ज Tene of priorities of the Fifth & Sixth Five Year Pan. क 


= 


` पंचम तथा छठी पंचवर्षीय योजताओं की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिये । ` 


ihe Third Five Year plan was built on the lessons Jearnt from the second Plan.” - 


(तीय योजना “द्वितीय योजना में प्राप्त सबक से तैयार की गयी थी ।” व्याख्या कीजिए। | 


cuss briefly the financial resources of the Sixth Five Year Plan, What role has been RE 


Dis a र] . = शा 
+णा[०6 to new taxation I it ! EP Eo Pn Me 
so योजना की वित्तीय व्यवस्था की' संक्षिप्त व्याख्या कीजिये । चये करारोपण को इसमे कया स्मान » - 
दियाययादै। .' ` र ५ ४४ a HES 
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27. Describe the principal objectives of the Fifth Five Year Plan, How did thay differ from the 
earlier plans ? i : न 
पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए । पूर्वगामी योजनाओं से ये किस अथं में भिन्न है? ~ 

28. Discuss the Financial resources of tbe Fifth Five Year Plan. What role has been assigned 
to taxation and borrowing in it ? 
पंचम पंचचर्षीय योजना की वित्तीय व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। , करारोपण तथा ऋण प्राप्ति को इसमें 

क्या स्थात दिया गया है ? 
भस्रतीय कृषि 

I. . Examine the need jnd point out the scope for extending the area under cultivation in 

India. 4 हर 
भारतं में कृषि के अन्तरगत की भूमि के क्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता तथा संभावनाओं पर प्रकाश 

डालिए। ' , र 

2. “The future of Indian Agriculture"lies in the intensification of cultivation rather than 
extension of. the cultivated area,” .Examine the above statement in the light of India’s 

! land use pattern and the yields of her agricultural and per acre, 
“भारतीय कृषि का भविष्य कृषि को गहन बनाने में है न कि कृषि के क्षेत्र में विस्तार पर।” भारत में भूमि 
क तथा अति एकड़ कषित भूमि की उपज को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त केथन की व्याख्या 
ए।- 


मांग बा ह र आलो ह ता बतिए। पे ब म ति को 
Cnt ton wo ES अजब 
| eh ei में सिचाई के महत्त्व की व्याख्या कीजिये ! सरकार द्वारा इतके विकास के लिए क्या 
iS, Mo of low productivity of Indian [ Agriculture ? Suggest Ieasures for 
भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं ? इसके विकास के लिए उपाय बतलाइये । 


( and ti ni ह 
other can solve the food problem. of India on Permanent bonis उ eS 
“भारत की खाद्य-समस्था का स्थाथी समाधान एक ओर वैज्ञानिक एवं र 3० 
नियोजन परे निर्भर करता है ।” व्याख्या कीजिये। . धि वा हसरी भोर जनसख्या के 


. 7. ‘“Inregard to the money-lenders One of the objectives of reforms should be the Provisio f 
3 no 
Support this view ? Give 


` , ` महाजनो के सम्बन्ध में सुधार का एक उद्देश्य इनके बदले एक सास्थानिक विकल्प की ब 

` - क्या आप इस विचार का समर्थन करते हैं ? अपने उत्तर के लिए कारण दा की व्यवस्था होनी चा हिथे ।” 

8 Accountfor the poor achievement of co-operative movement in Ind: 
been ‘taken during the Jast decade to strengthen it ? FT 
` ` भारत Rte आन्दोलन की मन्द प्रगति के: कारणों की व्याख्यो की र 
कै लिए क्या उपाय किये गये हैं? जिए। पिले दशक में 


NSF £ 
~ 
iis 


9. Discuss how far them 


li, 


I6. 
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ultipurpose co-operative societies have achieved their obi त: 
eir ob 
Do you Suggest any change in their working RR 


बहुउ शीय सहकारी समितियों ने कहाँ तक अपने उह शयों को 
आप इनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार प्रस्ताबित Aes रत है? इसकी व्याख्या कीजिए । क्या 


Discuss the role of co-operative movement i 
its poor achievement in this direction 
भारतीय कृषि की वित्तीय व्यवस्था में सहकारिता आन्दोलन के महत्त्व 

हत्व की व्याख्या कीजिये । इस क्षेत्र में 
आन्दोलन की मन्द प्रगति के कारणों की व्याख्या कीजिए | ड 
What do you understand by multipurpose Co-operative societies? To what extent 


have they succeeded in improving the economic conditions of the rural population in 
Bihar ? * 


बहुधेन्धी सहकारी समितियों से आप कया समझते हैं ? बिहार की ग्रामीण-जनसंख्या की आर्थिक स्थिति के 
सुधार में ये कहाँ तक सफलीभूत रही हैं 


n financing Indian agriculture, Account for 


. Account for the slow progress of co-operative movement in India. How can the movement 


be made more effective ? 


भारत में सहकारिता आन्दोलन की मन्द प्रगति के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस आन्दोलन को अधिक 
महत्वपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है? 


, “It is the bonds of debt that shackle Indian Agriculture.” Elucidate. What steps have 


been taken by the state to tackle this problem ? 

“ऋण के बोझ ही. कृषि को जकड़े हुए हैं।” व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए 
क्या उपाय किये गये हैं ? 

Discuss briefly the different aspects of food problem in India. What steps have been 
taken by the state to increase supply of food in recent years ? 

भारत की खाद्य-समस्या के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए । हाल के दर्षो में खाद्यान्न की पूर्ति में वृद्धि 


: ` के लिए राज्य द्वारा क्या उपाय किये गये हैं 
I5. 


Account for the chronic food shortage in recent years. Has the green Revolution changed 
the picture 


हाल के वर्षों में भारत में निरन्तर खाद्यान्न में कमी के कारणों की व्याख्या कीजिए | क्या हरी क्रांति से स्थिति 


में कुछ सुधार हुआ है ? 
oe are the handicaps from which the agricultural labour: suffers in India? What . 
measures have been adopted -in India to. improve their condition ? Are they 


adequate ? 


` भारत में खेतिहर मजदूरों की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिएं। इनकी स्थिति में -सुधार के लिए क्या, उपाय - 


7. 


a 


? क्या ये पर्याप्त हैं ? 
म the difficulties in marketing the agricultural produce in rural India? Suggest 
measures for removing them 
ग्रामीण भारतः में कृषि-पदार्थों के विक्रय में क्या कठिनाइयाँ हैं ? इन्हें दूर करने कें उपाय बतलाइये । 
Examine the defects of agricultural marketing in India. What steps are being taken 


"५0 remove them under the Five Year Plans ? 


५ ्रारत में कृषि विक्रय-व्यवस्था के दोषों की व्याख्या कीजिये। पंचवर्षीय योजनाओं में इन दोषों को दूर करने 


I9. 


के लिए क्या किये जा रहे हैं ? अब 
Discuss the importance of River Valley Projects undertaken in recent years. नर 3 हे 
हाल की नदी घाटी योजनाओं के महत्व की व्याख्या कीजिये । 5 ड. 2 
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20. Discuss the arguments for and agrinst the. redistribytion of agricultural and holdings 
in India. Would you prefer land ceiling Jegislation for the purpose ? र 
भारत में इषि-जोतों के पुनरविंतरण के पक्ष तथा विपक्ष के तकों की व्याख्या कीजिये । कया. आप इसके लिए 
जोतों की हदबन्दी के पक्ष-में हैं ? 
-2l. What should be the objectives for a suitable Jand Policy for India at the present time.?. 
Examine the proposals of the Planning Commission in this behalf... . 
* वत्तेमान समय में भारत के लिए एक उचित, भूमि नीति के क्या उद्देश्य होने चाहिये? इस सम्बन्ध में योजना . 
आयोग के प्रस्तावों की व्याख्या कीजिये । क 
22. Discuss the role of agriculture in our Planning. What are the 
५ ment in the Sixth Five Year Plan? i 
भारत के नियोजन क्रायेक्रम में कृषि के महत्त्व की व्याख्या कीजिये ।, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास के , 
कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिये । RES in 
‘. 28. Assess the success or failure of the co-operative credit movement in India. 
has been given (0 co-operative credit in the Five Year Plans ? 
भारत में सहकारिता. आन्दोलन की सफलता अथवा विफलता की व्याख्या कीजिये। पंचवर्षीय योजनाओं में 
. सहकारी साख के महत्व की व्याख्या कीजिये । Ts 
24. “At the’ root of much of the proverty of the people in India and of the risks to which 
they are exposed lies. the unfortunate circumstance that agriculture is the only source 
of livelihood of the masses ‘of the population. Discuss this statement and suggest 
_ remedies, ° ४5:52 * ; $: 
“भारत में देशवासियों की निर्धनता तथा इनके जोखिम का एक-मात्र प्रधान कारण वह ददनाक स्थिति है कि 


क्षि देशवासियों का एक-मात्र धन्धा है ।” इस कथन की व्याख्या कीजिये तथा सुझाव प्रस्तुत कीजिए.। 
25. “Co-operative farming can only be a temporary half way ‘house to colleetive farming 
and it Will surely lead to chaos and confusion in rural Jife. Comment. ° 


. “सहकारी कृषि केवल सामूहिक कृषि की ओर एक स्थायी मार्ग होगा तथा इससे ग्रामीण जीवच में निश्चय ही 
.._ संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ।” इस कथन. की विवेचना कीजिए? .. | 
26, “Co-operative farming is the only solution for removing the Sho; गे 
; 2 क र ig the short-comings fi hj 
. Indian agriculture i$ suffering. “Do you agree? Discuss: the dificulties ग ; A र 
adopting Co-operative farming in India. .. ay of 
“भारतीय कृषि के दोषीं को दुर करने का एक-माल्न उपाय सहकारी ण 
_ भारताय क्क हाक कृषि ही है। 
. अवरत में सहकारी कृषि अपनाने के मार्ग की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए गणा आप इससे सहमत है ? 
27. Critically examine the land reforms Policy of different State gr ; क es 
be the suitable land policy for India at the present time? ge old 
क 5 अ, राज्य सरकारों की भूमि-सुधार्‌-नीति का वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में भारत के 
लिए समुचित भूमि-नीति का वर्णन कोजिए। वतमान समय में भारत के लिए समुचित 'भूमि-तीति 
` होतरीचाहए?” ` 8003 he 
28 * “Examine the. proposal for land reforms’ in . Five Year Plan. How far ` hee they | 


programmes of its develop- 


What place 


पंचवर्षीय. योजवाओं में प्रस्तावित भूमिन्युधार की व्याख्या कीजिए । , कहाँ तक .ये सुधार अभी. अपनाये . जा ; 
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29. Describe. in brief the 


causes of its failure ? Pattern of co-operative movement in India. What ere the main 


- सक्षप में भारत 
रा में सहकारिता आन्दोलन के. ढांचे की व्याख्या कीजिए। इसकी असफलता के मुख्य कारण 


30. What is Community Project ? What success has been achieved by this movement ? 
सामुदायिक विकास काये-क्रम क्या है? इस आन्दोलन को क्या सफलता प्राप्त हुई है ? 


l. What कुटीर एवं रूघु उद्योग-न्धे ५ 
at are ‘the problems of Small Scale Ind 9 र 
. by tlie Govt. to encourage the SAT 4 steps have been taken 


vw 


HN च उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? सरकार द्वारा - इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास 


2. Fe प मस assigncd to Small-Scale Indlistries in the planned economic development of 
at ‘attempts have -b , 
industries ? = p V een made to remove its conflict with large scale 
भारत के आयोजित आथिक विकास में लघु उद्योगों कें महत्व की व्याख्या कीजिए । बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ . 
इनके विरोध को दुर करने के लिए क्या किये गये हैं? 


3. Do ‘you’ agree with the view that the development of Cottage.Industriés is necessary 
to solve the problem of poverty in India ? Mention the steps taken by the State to aid 
their development 
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत की निधनता की समस्या के समाधान के लिए कुटीर उद्योगों 
का विकास अत्यावश्यकं है। राज्य द्वारा इसके विकास के लिए अपनाये गये उपायों की व्याख्या कीजिये । 

4. Examine the role of Village and: Small ‘Scale. Industries in national planning. 
What steps have been taken to improve their condition during the Third Year-Plan ? 
राष्ट्रीय नियोजन के लिए ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के महत्व की व्याख्या'कीजिये। तृतीय पंचवर्षीय ' योजना में 

इन्हें विकसित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? 

5. Discuss the role of village and ‘small scale industries in thie industrial economy of 

' India. What steps have been taken to improve their condition during the period 
95!-966 ? 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के महत्व की व्याख्या कीजिए । 957-66 के बीच इसकी 
स्थिति में सुधार के लिए अपनाएं गए उपायों की व्याख्या कीजिए । 

6, What place has been given to cottage industries in the Five Year Plans of India ? Is-the 

portance given to these industries in the Sixth Plans justified ? 

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर उद्योगों के महत्व की व्याख्या कीजिए । क्या छठी योजना में इच उद्योगों 
को 'दिया गया महत्व त्यायोचित है ? 

7, “Small scale and ‘cottage: industries Constitute an integral part of our national eco- 

 nomy.” Discuss and state the steps taken by the Govt. .of India for the development of 
small scale and cottage industries. with special Reference to the Sixth Plan. 

: भक्कुटीर उद्योग हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रधाव अंग हैं।” इस कथन की च्याल्ण कीजिए | 
तथा भारत सरकार द्वारा कुटीर एवं ज़धु उद्योगों के विकास के लिए अपनाये यये उपायों की व्याख्या द 
छठी योजवा के विशेष संदर्भ में कीजिए ? RFI ee 
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‘8..In what ways does the Govt. favour the cottage producers and restrict the large 
producers of consumer goods ? Are you in favour of such a policy ? Discuss with reference 

“ to the provisions made during‘ the Sixth Five Year Plans, ह ES , 
किन-किन उपायों द्वारा सरकार उपभोक्ता वस्तुओं के लघु उत्पादकों को प्रोत्साहित तथा बड़ पेमाने के 
उत्पादकों की हतोत्साहित करती है? क्या आप इस प्रकार की नीति के पक्ष में हैं? छठी योजना में इस सम्बन्ध 
में व्यवस्था ध्यान में रखते हुए व्याख्या कीजिए । र 

9. Bring out ‘ths points of distinction between cottage and ‘small scale industries. What 
part do cottage and small scale industries play in our economic Jife ? ` 

'कुटीर एवं लघु उद्योगों में अन्तर की व्याख्या कीजिये । हमारे आथिक जीवन में कुटीर एवं लघु उद्योगों का 
क्या महत्वहे? : ` 7 ४; 

I0: “Small scale and. cottage industries are the relics of backward technology and the 
sooner we get rid of this the better.” Examine.critically this statemcnt against the 
background of Indian economy. - CN - 

: “लघु उद्योग प्राचीन तकनीक के अवशेष हैं और जितनी ही शीता से हम इनका परित्याग करें उतना ही अच्छा , 
होगा ।” भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संदभं -में इस कथन.-की व्याख्या कीजिए.। : TE 

॥7, What should be the’ relative roles of cottage and sinall scale industries and large scale 

. industries in our economy ?. Do you think that our planning has given ‘them -the right 
priority ? Discuss it with reference to the Sixth Plan... ... . | ... 9: है 
हमारी अर्थ-व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों तथा वृहत प्रमाप उद्योगों का. सापेक्षिक, महत्व कया होना चाहिये ? 

` क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे नियोजन में'इन्हें उचित स्थान दिया गया है ? छठी योजना के संदभे में 
इसकी व्याख्या करें।  ... 

उद्योग-धन्धों का सामान्य सर्वेक्षण द 

I. Discuss the various. measures adopted by state to. promote industrialisation in India, 
Are these measures adequate ? - 


' 5७ भारत में ओऔद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। क्या 
\ ये उपाय पर्याप्त हुँ? ` .: ु : ° 
2. Why has .the ‘Tate of industrialisation in India been very slow before Independence ? 
Hoy have the Five Year Plans increased th& rate ? 


स्वतन्त्रता-प्ाप्ति के पुवं भारत में औद्योगीकरण की प्रगति क्यों मन्द थी ? पंचवर्षीय योजनाओं ने इस | दर में 


„ किस प्रकार से वृद्धि की. है? : : 
ड eo Sector in India is unevenly and ir some Ways inadequately १०एथ०७०१.” 
रा. !! ह र औद्योगिक क्षेत्र' कुछ अर्थ में विषम रूप से तथा अपर्याप्त तरीके में विकसित है|! व्याख्या 
l a ‘the क i 38 Gn Dee He ह 
अ, helt i स has सती कर of the country affected tis mit) A + 
` ` तिन स जग को किस क से अभावित किया है" रभ श मा कौजिए क 


“2. Examine ‘the “Present position and problems of any.of rN inn 
. —(a) jute Mill. Industry,-and (b) Iron & Steel, Indust. , following industries CR 


UR erm (ड) सोहा एवं इस्पात उद्योग की वतंान स्थिति एवं समस्याको की विवेचना कीजिये! 
879 one of the following, industries ः :-(a). Engineering industry, or (0) Jute 


सी भी एक उद्योग का व्याञ्या कीजिए :--(क) इंजीनियरिंग उद्योग, तथा (ब) जूट उद्योग । 
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4. Examine the present os i 323 7 
* position and scheme of development eith : | 
भा (ब) ला (b) the Jute Industry in India. ह ल 0 pn 
अ Bo i 
व्याख्या कीजिए ` हा एवं इस्पात उद्योग, या (ब) जूट उद्योग की वत्त मान स्थिति तथा विकास के कार्यक्रमों की 
5. Writ ‘fered ' कि | 
2 a essay. on either—(2) the Sugar Industry, or (b) the Cotton ‘Textile Industry 
है री: में (क) चीनी उद्योग, अथवा (ख) सूती वस्त्र-उद्योग पर एक निबन्ध लिखें। 

4 i the present position and future prospects of Cement or Cotton Textile Industry 
in In के मिट लो the importance given to them in Sixth plan ? . £ : 
रा छठी उद्योग अथवा सूती-वस्त्र उद्योग की वत्तं मान स्थिति तथा भविष्य क्री संभावनाओं की व्याख्या 
कीजिए। छ योजना में इनको दिये गये महत्व की व्याख्या कीजिए ? | 

7. Examine the present position and problems of the Sugar Industry is India. In India self- 
sufficient in Sugar? 
भारत में चीनी उद्योग की वरत्त मान स्थिति तथा समस्याओं की व्याख्या कीजिए । क्या भारत चीनी के मामले में 
आत्म-निर्भर है ? * i 

8. Describe’ the importance of the Cotton Textile Industry in the economy of India. 
Discuss the present problems of the industry. \ E द 

, भारत की अर्थ-व्यवस्था में सूती वस्त्र-उद्योग के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । इस उद्योग की वत्तं मान ` समस्याओं 
की व्याख्या कीजिए । : ' | 

9. ‘When compared with Cotton Industry the position of Jute Industry is much stronger 
in international trade.’ Js this statement still true after the partition, 

“यूती वस्त्र-उद्योग की तुलना में जूट उद्योग की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय, व्यापार में अत्यधिक सुदृढ़ है ।” क्या देश- . 
विभाजन के बाद भी यह बात सत्य है ! बट हर! 

I0. Discuss the role of protection in the Development of° Iron and Steel and Sugar Industries 
in Indie. Do you advocate further protection to them ? 
लोहा सथा इस्पात उद्योग एवं चीनी उद्योग के विकास में संरक्षण के महत्व की व्याख्या करें । क्या आप इन्हे और 
अधिक संरक्षण देने के. पक्ष में है ? 

Il.' Trace the development of any one 
problems—(2) Jute manufacturing Or (०) Iron & Steel ™ ustry. . 
निम्नांकित में से किसी भी एक भारतीय उद्योग के विक्लास के इतिहास का वर्णन कीजिए तथा इनकी समस्याओं : 
को बतलाइये--(क) जूट उद्योग, या (ख) लोहा एवं इस्पात उद्योग! ' Ce 

I2. Examine | the present position and problems of either the cotton textile or the Iron and 

Steel Industry in India. Fs के ट हे ३ जे 
कस या इस्वाः | समस्याओं का व 
भारत में सूती-वस्त उद्योग अथवा लोहा तथा इरा उद्योग की वत्त मान एव : [काव 

]3, Examine the present ‘position and problems of the (a) Corton textile industry 07 


$ (७) Sguar Industry in India. 

he ) वस्त्न-उद्योग अथवा चीनी उद्योग की वत्तं मान स्थिति तथा समस्याओं का वरणेन कीजिए। ` र 
j4- Give.a brief account of the Iron and Steel industey (7 India. What र its problems ? 
‘What Provisions have been made in the Sixth Five year Plan for itS development ६ 


भारत मे लोहा एवं इस्पात उद्योग की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । इसकी क्या समस्याए हैं? छठी पंचवर्षीय . 
योजना में इसके विकास के लिए क्या व्यवस्था की गयी है?'. * pet : 
I5. “The Sugar industry is the hild of protection.’ Blucidate. Discuss the present 


problems of the industry. > SEE झे 
`  &वचीनी उद्योग संरक्षण का शिशु है । स्पष्ट कीजिए तथा चीनी. उद्योग की. हतत भावा समर 


कीजिए । 


of the following Indian industries ang discuss their 


_ 
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I6. Give an account of the present position and the problems of the Jute. or Iron and . Stee] . 


". Industry of India. र 
भारत के जूट अथवा लोहा इस्पात उद्योग की वत्त'मान स्थिति तथा समस्याओं का वर्णेन कीजिए । 


भारत में जूट उद्योग की एक संक्षिप्त किन्तु आलोचनात्मक व्याख्या भ्तुत कीजिए। भारतीय जूट उद्योग पर : 


बगला देश में जूट उद्योग के विकास का क्या प्रभाव पड़ेगा ? 
38, Give a brief account of ‘the ‘Industrial enterprises Started by the Government of Ind 
in-the post-war period, र्‌ ENA 
भारत सरकार द्वारा युद्धोत्तरकाल में प्रारम्भ ओद्योगिक संस्थानों की. संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । 
I9. Write a Short note on any two public sector industries in Bihar. 


- बिहार के किन्हीं दो राजकीय क्षेत्र के उद्योगों पर टिप्पणी लिखिए । 
NS _ सद्योगिक नीति 


ia 


Il. Examine the main features of the Industria] - Policy of India of I956 ‘and show how . 


7956. की भारत की भौद्योगिक नीति की भधान विशेषताओं की. व्याख्या कीजिए तथा यह दिखलाइये की 7948 . 
की ओद्योगिक नीति से इसमें क्या भिन्वता है ? हि 
2. Describe briefly the_ main features of the Industrial Policy enunciated by the Govt. 
.# ©‘ of India in I956. Do you approve of this policy ? IF sO, why ? 
` भारत सरकार द्वारा 956 में घोषित भौद्योगिक चीति की भमुख विशेषताओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । 
कया जाप नीति को स्वीकार करते हैं ? सकारण स्पष्ट कीजिए? _ . : 272 ५ 


What is । for in Tndia’s industrial policy ?, Do voy 
consider it to be consistent with the socialistic pattern of society ? र 
भारत की ओद्योगिक नीति में- निजी क्षेत्र को क्या महत्त्व दिया गया 
सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है? . ` 
>. Critically examine the Industrial policy.of fhe ‘Govt, of India. of ]977 ; 
+, does it differ from carlier policies ? Re र 22 8 'े " रे 0३३ कि कक 
भारत सरकार की 7977 की भौद्योगिक नीति की बालोचनात्मक समीक्षा कीजिः हस अथे मे 
नीतियों से भिन्नः है? 022 कि... i ह हे को 


है? क्‍या यह समाजवादी ढाँचे की 
/ 


: 7. Describe. the present industria] policy of ‘the Govt, 5 
economy or socialien, ? ud 


3 policy of simultaneous development of the Lar hon 
; Small and Cottage Industrie Ire the Pubtc 
ed thinking. Dj Cuss. la] policy isthe . 


BS < 
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दा आद्यो : क र माने ड i के हे 4 
anys नीति में एक ओर तो सांवंजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग तथा क ओर लघु एके क्रुटीर- 
उद्य वकास पर साथ-साथ जोर अस्पष्ट विचारधारा का परिणाम है ।” स्पष्ट कीजिए ः 
२. Examine the Industrial policy ‘of the Government of India (I956). Do you agree’ with the 
change & brought about by I977 policy]. ~ , - 
20000 23777 अगर औदयोगिक नीति की. समीक्षा कीजिए। क्या आप इसमें 977 की नीति द्वारा 
पक्ष में हूँ.? ४ ८ +% dR ; 
I0. “The Industrial. Policy Resolution of ]956 contemplates a mixed economy in which 
public and private enterprises work hand in hand.” ‘Examine this statement.’’ Do you 
advocate any change in this policy ? ह ४ ५ 
'956 ई० की औद्योगिक नीति एक ऐसी मिश्चित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना का . प्रयास है जिसमें निजी तथा | 
सावंजनिक क्षेत्र हाथ-में-हाथ मिलाकर चलेंगे ।'” क्या आप इस नीति में कोई परिवर्तन चाहते हैँ? 
Il. Discuss the salient features of the Industrial Policy Resolution '(I956) of the Govt. of 
- Indie. How far are the economic and social objectives envisaged therein realised ? 
956 ई० की औद्योगिक नीति की प्रधान विशेषताओं की व्याक्या कीजिए । इस नीति में वणित आथिक तथा 
सामाजिक उद्देश्यों की कहाँ तक पत्ति हो पायी है? 
2७2५ ओद्योगिक वित्त, प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली तथा 
| औद्योगिक वित्त निगम Tel 
l. Describe briefly the problem of Industrial Finance for large scale industries in India. 
Examine the steps taken by the State in recent years to remove the. shortcomings of the 
system. | र र PN 
' भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के.लिए ओद्योगिक वित्त की समस्या का संक्षिप्त विवरण दीजिए। राज्य द्वारा 
` हाल में इस व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किये गये उपायों का वर्णन कोजिए। se 
2,. What steps have been taken bythe Govt. to improve industrial finance ‘in India 
‘- since the independence ? Describe the functions of different institutions set up for the , 
. purpose. 2 | कट ये ; ु 
सा के बाद सरकार द्वारा औद्योगिक वित्त. में सुधार के लिए अपनाये'गये उपायों को व्याख्या 
` कीजिए ? इस उद्देश्य से स्थापित विभिन्न संस्थाओं के कार्यों की व्याख्या कीजिए । त 
Discuss briefly the system of Industrial . Finance for Large. Scale Industries in India. 
म the steps taken by the state’ in recent years. to remove the shortcomings of the 
system. अ a 5 ce 
भारत मैं बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए औद्योगिक वित्त-व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दे। राज्य दारा हाल 
के वर्षों में इस व्यवस्था. को दूर करने के लिए किए गए उपायों की व्याख्या कीजिए ।. 
: 4, Discuss the role of the managing Agency system .in the. industrial development of 
India. Do you abvocate its abolition ? - 


भारत के औद्योगिक विकास में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के महत्त्व की व्याख्या करें। . क्या आप इसे समाप्त करने 


"के पक्ष में हैं? , 
5. Discuss the imp 
‘its shortcomings ? Should M 


3 £ » के 
ortant functions of Managing Agency System In India. What are 
anaging Agency System be allowed to continue ? 


भारत में प्रबंध अभिर्व्का प्रणाली . के महतत्वपूणे कार्यों की व्यास्था कीजिए । इसकी क्‍या लुटियाँ हैं फल क्या प्रबंध" 


अभिकर्त्ता प्रणाली को चलने देना चाहिए ? 
6. “The managing agency 5S He कम or 
the. statement and review the changes introduted ‘in he. syst9m0,. bY ४६६० 
. Companies Act, . Ys । § cass ५ 
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“भरत में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त करने के बजाय इसमें सुधार लाना चाहिण।” इस कथन की ० 


. समीक्षा कीजिए तथा आधुनिक कम्पनी विधान द्वारा इस प्रथा में किए गए परिवतंनों की व्याख्या कीजिए । 
7: Examine the functions of the Industrial Finance Corporaton and State Financial 


Corporations. j 


औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्तीय निगमों के कार्यों की व्याख्या कीजिए I Sa 
What are its 


8, Examine the functions of the Industrial Finance Corporation of India, 
contributions towards recent Industrial growth ? 


भारत के औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों की व्याख्या कीजिए | आधुनिक औद्योगिक विकास में इसकी क्‍या 


9. Examine the functions and constitution of the Industrial Finance Corporation, How far 
has it helped in solving the problem of Industrial Finance ? 
औद्योगिक वित्त निगम के कार्यो की व्याख्या कीजिए। औद्योगिक वित्त की समस्या के समाधान में यह कहाँ तक 
सहायक सिद्ध हुई है ? 
I0. What are the sources of finances for Industries in India ? What has been done by the 
Govt. in recent years to increase facilities for industrial finance ? 
भारत में उद्योगों के लिए वित्त-प्रात्ति के कौन-कौन से साधन हैं? औद्योगिक वित्त की सुविधाओं में विक 
हैँ वधाअ 
लिए हाल में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हुँ? “7 2300 (8 
ll, Give a brief: description of the Public enterprises started to finance Industries i i 
stries in India. 
उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित राजकीय क्षेत्र की संस्थाओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए । 
_ 2. Give an account of the organisation, functions and working of the Industria] Development 


Bank of India: How far has it been helpful in extending financial assistance to 


_ Industries ? 
भारत के ओद्योगिक विकास बँक के संगठन, कायं तथा कार्यवा व्या रे! ij 
प्रदान करने में यह कहाँ तक सफल रहा है? रा ताजा करे. उद्योगों को वित्तीय सदाता 
I3. Examine the various public institutions that have be in the 
xa गः pul en set u t -i 
of डक for RN development of industries in the क Bi Rie? 
त्तर काल में भारत में उ प्रदान लिए ५ क 
कीजिए। | गा को वित्त | करने के लिए स्थापित विभिन्न राजकीय संस्थाओं की ब्याख्या 
; fn Re विदेशी पूंजी एवं उद्योग-संरक्षण नीतिः 
securing rapid industrial devleopment under Dresent conditions. f)rei ४ 
. an important part to play.” Discuss this statement ब the क A capital has 
available to. India in recent years, ५ Tn aid made 
"हद, तयों ४ ; ष & ५ 
रि कि Mt सिए विदेशी पूजी का स्थान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण -है ।' 
कि 22202, ५ लि के वर्षो में भारत को उपलब्ध जीबी सा में 
` अनुमान लगाइए । हम च को उपलब्ध विदेशी पृ जी की मात्रा के सम्बन्ध में 
2. Examine the present policy of the Govemment of Ind; rd = 
foreign capital in the country. ° dia regarding the mvestement of 


are the Tecommeidations of the Second Fi ! 
५ * है] । Fiscal Commission 9० 
Ons of the previous Fiscal Commission ? NO (/950) 
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| द्वितीय वित्त आयोग (:950) की सिफारिस कित-किन RR हट हक - 
5. Examine the working of the policy of कडल्ं FR ३ 228 ग द i हैं 5 A अर 
new Principles of protaction recommended A ] व DO no 
भारत में विवेचनात्मक सरक्षण की नीति की क्रियाशी की दिवे MRE जाओ 
होरा प्रस्तावित संरक्षण के सिद्धान्त क्या ह? लता को विवेचना कीजिए ।. 948-50 के वित्त आयोग 

6. What is the present attitude" of the Govt. of India ‘towards the investment of रः 
capital in our country ?. Make outa strong case for th : ८ 7 
development कीमत 6 use of _ foreign capital - during 

. भारत में विदेशी पूजी के विनियोग के सम्बन्ध में सरकार की वत्तमान नीति क्या है? .भारतं के विकास की 
अचतायो के कार्यान्वयन के क्रम में विदेशी पूजी के प्रयोग के लिए.तक प्रस्तुत कीजिए । Te 

7. Hi discriminating protection . has vouchsafed nothing better perfunctory 
assistance, indifferently and Srudgingly ‘rendered to industries whose subseqent develop- ड 

- ‘ment has been ‘left to its own course.’ Discuss the statement of Prof. ‘Adarkar with ° 
special reference to any two industries to which protection was granted after I924, . 
“विवेचनात्मक संरक्षण अनियमितं संरक्षण की तरह है जो ऐसे उद्योगों को अनादरपूण तरीके. से प्रदान किया गया 
था जिनके भविष्य में विकास को उनके ही भाग्य पर छोड़ दिया गया ।' 924 ई० के बाद संरक्षण प्रदान किए गए 
किन्हीं दो उद्योगों को “ध्यान में रखते हुए प्रो० अदाकर के उपरोक्त कथन की विवेचना कीजिए । 

8, Examine. briefly the weaknesses of the policy: of.discriminating protection. Discuss how | 
developmental protection would:solve this problem. Noe 
विवेचनात्मक संरक्षण की नीति की ल्लूटियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा इस बात को'बतलाइए कि क्रिस 
प्रकार विकासात्मक संरक्षण इस समस्या का समाधान कर सकता है? पक 

9. Discuss the part played by foreign capital in the Industrial development of India. 
भारत के आथिक विकास में विदेशी पू जी के महत्त्व की व्याख्या कीजिए।  । 

' 0. Why was the I92| protection policy. described as discriminatory ? How did the I950 

policy differ from it ? How far is the latter an improvement over the former ? . ल 

792। ई० की संरक्षण नीति को . विभेदात्मक क्यों कहा गया था? ।950 की नीति क्रिस अर्थे में इससे भिन्न | 

. _ हैं? यह किस अर्थ में पहली नीति से भ्रेयस्कर है? 7 I 
II. What is the significance of foreign Capital in. India’s economic development ‘during 

the plan period? . - 
, योजनाकाल में भारत के आथिक विकास में विदेशी पूंजी का कया महत्त्व है? ' | 
न Mondor ता Fiscal policy ‘ differ from the earlier policy of. discriminating 
` protection ? Examine its effects en the industriel development of India. 
वर्तामान उद्योग-वित्त सीति किस अर्थे में विवेचनात्मक संरक्षण की नीति से भिन्न है? भारत के औद्योगिक 


विकास पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। : पक | हर 
- I3. What do you understand by the triple formula as laid down by the Policy of discrimi- 
nating protection ? Discuss the effects of the application of this formula on the deve- « 


lopment of industries in India. DS ह | 
विवेचनात्मक संरक्षणे की नीति द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के तीन सूत्रों से आप क्या समझते हैं ? भारतीय उद्योगों प्र 

इन सूत्रों के प्रभावों का वर्णन करें।. , po ES भा ये 
. ]4. Describe briefly the effects of protection on FE of Sugar | and; Steelingustries. न 


of India, Ao) ः Fe 
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भारत में चीनी तथा इस्पात उद्योगों के बिकास पर संरक्षण. के प्रभावों की व्याख्या.कीजिए । 
औद्योगिक श्रम 
]. Describe briefly the causes of the low effcicncy of. Industrial labourers in India. Suggest 
measures by which their effciency may be raised 
भारत में औद्योगिक श्रमिकों की निम्न कायं-कुशलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। इनकी कार्य-कुशलता में 


वृद्धि के उपायों की व्याख्या कीजिए । 
2. Describe in brief the important problems of Industrial Jabour in India. 
भारत में औद्योगिक श्रमिकों को प्रमुख समस्या का संक्षिप्त विवरण दीजिए । 
ग 3, Describe the development of labour lagislation in India after the Second World War. 
दवितीय महायु के बाद भारत में श्रम सन्नियमों के विकास की व्याख्या कीजिए। 
4. Discuss tbe present position of the. trade union movement in India, What ‘are its 
shortcomings ? 
सारत मेंश्रम-संघ की वत्त मान स्थिति की व्याख्या कीजिए। इनकी कौन-कोन-सी तुटियाँ हैं ? 
5. Explain the causes of industrial unrest in India and discuss the machinery evolved for 


solving industrial unrest 
* भारत में ओद्योगिक अशान्ति के कारणों की व्याख्या करें तथा औद्योगिक अशान्ति की समस्या के लिए प्रयुक्त 


= यंत्न का वर्णन करें। 
- 6. Describe briefly the measures adopted by the’ Goverfiment of India - to improve the © 


conditions of industrial workers in the country 
भारत में ओद्योगिक मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार -द्वारा किए गए प्रयत्नों की व्याख्या कीजिए 
7. What are the shortcomings of.Trade union Movement in India ? Suggest measures to 


_Temove them, 
भारत में श्रमिक-संघ आन्दोलन की प्रधान लुटियों की व्याख्या कीजि इन्हें 
यों 
बतलाइए । ए। इच्छू द्र करने के उपाया को 
8. What measure have been ad : MESS 
i opted in Tecent years to bring about industrial peace in 


बत्त मान समय में औद्योगिक शान्तिं के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों की व्याख्या कीजिए । 
9. What steps have been taken by the Govt. sincs ]948 for securing industrial. eace ? 

948 ई० के वाद भौद्योगिक शान्ति के लिए किए गए प्रयत्नो की व्याख्या कीजिए SE 

I0. Trace the growth and development of Trade Union M 222 

ovement 
ड drowbacks of the movement and how can they be removed ? कक WR are tie 

भारत में श्रमिक-संघ की उत्पत्तिः तथा विकास -की व्याख्या 

हैं तथा इन्हे कंसे दुर किया जा सकता है ! शीजिए। इस आन्दोलन की कौन-कोन-सी त्रुटियां 


II. Describe the growth of the Trade Union Moveme 
nt 
sfactory progress ? What should be done to put it Md has it not made 


भारत में अमिक-संघ आन्दोलन. के विकास की व्याख्या की 
„ सुदृढ़ आधार प्रदान केरने के लिए क्या-क्या करना चाहिए जिए । इसकी संतोषजनक प्रगति क्यों नहीं हुई है? इसे 


 I2. Wheat are the shortcomings of the ‘Trade Union 
movement in India? Su 
88686 measures 
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23 What measures have 
¢ been. takén by the Governme 
nt of 
the welfare of Industrial workers’? Are these adequate ? ; 7 यम 


हाल के वर्षों में भारत स 
पर्याप्त ह रकार द्वारा श्रम-कल्याण कार्यों के विकास के लिए क्‍या प्रयास किए गए हैं? क्या यें | 
74, What do you mean ७ 
y labour welfare.? What Stepe hays been taken bythe 6 = 
ment in recent years for the welfare of industrial labour in India ? 5 ८ [ 
श्रम-कल्याण से आप कया समझते हैं ? हाल के वर्षों में सरका 
र द्वारा अं | 
किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। : विक, अशय जरा | 

I5. What measures have been adopted by the Govt. of India for the welfare of industrial 
workers since I948 ? ] 

22 : के बाद-सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या कार्य किए गए हैं? क्या ये 
पयाष्त 

6, What measures of social security have been provided to industrial workers of India since 
Independence ? - 
स्वतन्तरता-प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा श्रमिकों को कौन-कौन-सी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गयी है ? 

[7. Discuss the necessity of Social ~insurance for industrial workers in India, Examine the 
adequacy of the social insurance legislations passed in post-independent India. र 
भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
बाद भारत में पारित सामाजिक बीमा-सम्वन्धी विधानों की पर्याप्तता पर विचार करें, ५ 

I8. Examine the machinery for solving: industrial disputes in India. How. in your opinion 
can industrial peace be achjeved in your country ? 
भारत में औद्योगिक संघर्षों की रोक-थाम के लिए यन्त्रों की उपलब्धी की व्याख्या कीजिए ।. देश में, आपकी रायः 


में, औद्योगिक शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती-है ? 
]9. What important labour legislations have been passed in India in recent years? Do these 


meat our requirements ? 
“ हाल के वर्षों में भारत में कौन-कौन से महत्त्वपूणं श्रम-विधान पारित किए गए हैं ? क्या ये हमारी आवश्यकताओं . 


के लिए पर्याप्त हैं ? 
20. Describe the present position of Trade Union Movement in India, How far has the 


movement been vitiated by political considerations and to what effect ? 
. भारत में श्रम-संगठनों.की वत्त मान स्थिति की व्याख्या करें राजनीतिक प्रभावों,द्वारा यह आन्दोलन कहाँ तक 


दुषप्रभावित हुआ है तथा इसका कया प्रभाव पड़ा हैं? 
2l, Examine the Social Security Legislations passed‘in India in recent years. र 
~ भारत में हाल के वर्षों में पारित सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी विधानों की व्याख्या करें । ३2 , 
22. Discuss the existing scheme of social security to industrial working population of 


India ? 
भारत में औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की वत्र मान व्यवस्था की व्याख्या करें । 


23, Briefly describe Employees’ State Insurance. Act, I948: and the Empdloyees’ Provident 
" Fund Act, 952. Do they give adequate social security ta the working population of 


India A द 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 948 तथा कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियभ ।952 की संक्षिप्त व्याख्या २ 
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24. Describe briefly the} growth and recent tendencies in trade unionism in Indig, What are . 


its shortcomings ? Suggest measures to remove them, 26 ह 
` भारत में श्रमिक संघीयता.के विकास -तथा आधुनिक प्रवृत्तियों की संक्षिप्त व्याख्या करें। इनकी कौन-कौन-सी 
*.. तुटियाँ हैं ? इन्हें दूर करने के उपाय वतलाइए । “ । " 
Mon ©. यातायात के साधन 
I. Discuss with reference to India, the importance of transport in. a country’s economic 
development. Examine in this connection the place given to transport In the Five ‘Year 
Plans. Rs 
भारत के सन्दे में, किसी देश के आर्थिक विकास में यातायात के महत्त्व की व्याख्या करें। इस सम्बन्ध मे 
पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात के साधनों को दिये गये महत्त्व की व्याअ्या' करे । की 
- 2. Account for the emphasis given on the transport and communication in Our Pians: 
5» What are the schemes for their development ? 


हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात तथा संवहन को ` दिए गए महत्त्व की व्याख्या करें। इनके विकास के 


Er क्या कार्यक्रम हैं ? | | : 
3. What do yot kriow about the present position of Jndian Railway ? Write. a short note 
on—(&) the new_Railways Convention of I947; .(b) the ZonakRegrouping Scheme, 
_ भारतीय रेलों की वरत्तनान स्थिति के सम्वन्ध में आप क्या जानते हैं १--(क) ।947-ई० के नये रेलवे कन्वेन्शन 
तथा (ब) विभिन्न समूहों में रेलों के विभाजन पर टिप्पणी लिखें । अ 
4. Discuss the development of railways under India’s. Five Year. Plans. 


भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों के विफास की व्याख्यां कीजिए । 


° 5. Explain thc meaning of Trail-road co-ordination. What steps has * the Govt. taken to 


bring about rail-road co-ordination in India ? ् | 

. . रेल-सड़क समस्यय'का क्या अर्थ है ? भारत में रेल-सड़क समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ? 

6 Whathasthe Govt. of India done . for the improvement of Road transport since the 

Independence ? , a , , 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद संड़क-यातायात के विकास के लिए किए गए प्रथत्नों की व्याख्या कीजिए | 

77. ‘India requires not only development of transport services 


म . ordibation betweén different forms of transport.” Discuss. 
` .. भारत में केवल यातायात-सम्बन्धी सेवाओं के विकास की आंवश्यकता ही नहीं, वरन्‌ यातायात के विभिन्न 
+ 


but also a proper co- 
साधनों के बीच समत्वय.की भी आवश्यकतां है ।” व्याख्या कीजिए ।- 
 .8..Discuss the importance of Railways in our. economy. What are their 
` देशकी अर्थव्यवस्था में रेलों के महत्त्व की व्यांड्यां कीजिए । इनकी वत्त मान समस्याएँ क्या हैं ? 
_ 9. Discuss thornature of competition between rail-road trans ort in India. 
ne oc 2 § ` . n ° 
“, ‘/. bring about a better co-ordination betweén the two’?, -- र od 


i fn का and future Possibilites ‘of ‘(a) Aerial, and. (b) Marine . 


= ! $ दि °. 
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भारत में (क | ii El । ४; “ ; 
च्याउ होषि) , J तथा, (ख) सामुद्रिक यातायात कीं वत्तमान स्थिति तश्रा भविष्य की एम्भावनाओं क- 


2 Gi £] 
ment : Give your arguments with reference to.the Indian economy 


आथिक विकास के लिए क्यों कुशल व्य 
दल [ शल यातायात व्यवस्था को क्यों आवश्यक आधार माना जीय अचः 
व्य गन में तद माना जाता है ? ८ 

स्था को ध्यान में रखते हुए इस सम्वन्ध में तक प्रस्तुत कीजिए । चाः है ? भारतीय अर्थ न 


Discu : ६ म - 
ss _ the problems ‘of Tai-road co-ordination in India & indicate the causes which 


obstruct the development’ of road transport in India. 
भारत - समन्वः Tt 
रत में रेल-सड़क समन्वय की समस्या की व्याख्या कीजिए तथा उन कारणों की व्याख्या कीजिए जो सड़क 


'यातायात के विकास में बाधक सिद्ध होते हैं । 


(4 १ ह .] . - रे 

र हक transport -is - vital for the Successful execution of a plan of economic development 
ased on a : programme of rapid industrialisation. Discuss. How do you justify the : 

nationalisation of road transport in India ? द 

[T F 

न हे हे कलर पर लामा योजना के सफल सम्पादने के लिए सड़क यातायातःका विकास „ˆ 

ए । भारत म॑ आप सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण को फिस प्रकार ग्‌ ड 

करार क ष्ट्रीयः कार से न्यायोचित 

“The policy : of nationalisation of road transport: by the State Government is likely to | 

conflict with the policy of development of Railways.” Discuss it critically. ° 

“राज्य सरकारों: द्वारा सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के रेलों के विकास को नीति के विरुद्ध जाने की संभावना 


` है?” इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 


7. 


 ]8. 


` “विभिन के परिणामस्वरूप भारत के विदेशी 


Discuss the importance of road transport in India. Examine the measures adopted by™ 
the Govt, to develop road transport in India since I96]. BS RRS VS 


'भारत में सड़क. यातायात के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 796/ई० के बाद सरकार द्वारा सड़क यातायात के 


विकास के लिए किये गये प्रयत्तों की व्याख्या कीजिए । ` 

Discuss the problems and prospects of Road Transport 
taken to develop the same during the plan period ? = क 
भारत में सड़क यातायात की समस्याओं तथा सम्भावनामों की व्याख्या कीजिए । ` योजनाकाल में इसके विकास 

के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? 2 हक का सन 
Discuss the importance of transport and communication in our country. ii you’ 
tbink that the right priority has been given to transport and communication in our 


in India. What steps have been 


planning ? a - LR PD ४ 
अपने. देश में यातायात एवं संवादवाहन के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । क्या आप इस बात से सहमत हैं कि' | 


विकास की योजनाओं में इन्हें उचित प्राथमिकताः प्रदान की गयी है ? 


भारत का विदेशो व्यापार i 
‘India’s foreign trade has undergone a fundamental chiiroge largely on account of the _ { 
partition of the country.” Tiscuss. What are the characteristics of our foreign trade af., 


present ? 5 a 


व्यापार में आमूल परिवत्त॑न हुए हैं!” व्याख्या कीजिए। वत्तंभान ` 
समय में देश के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं! - र हक OR 
Describe the changes that have taken plage in ८ irection and composition of: 009१ 


foreign trade during the‘post-war period. 
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« युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी ध्यापार की दिशा तथा बनावट में हुए परिवत्त नों की व्याख्या कीजिए । 
3. Examine briefly the changes in the Volume, composition and direction ‘of the foreign 


trade of India since I947 
।947 ई० के बाद भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, बचावट तथा दिशा में हुए परिवत्तं नों की संक्षिप्त : 


_ 


व्याख्या कीजिए ! . 
4. Discuss fully the salient features of India's foreign trade after the independence 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार को प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए | 
“Considerations .of foreign exchange have largely influenced the Foreign Trade Policy 
' of the Govt. of India.’ Discuss and examine this in the light of the recent trends in 


India’s foreign trade 
“विदेशी विनिमय की आवश्यकता ने भारत सरकार की विदेशी व्यापार-सम्बन्धी नीति को बहुत्‌ अधिक प्रभावित 


किया है।” भारत के विदेशी व्यापार की वत्तंमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में इस कथन. की व्याख्या 
, कीजिए। 3 ) 
$. Discuss briefly the trends in the foreign trade of India during the last decade. Account 
for the large increase in imports during this period 
विछले. दशक में भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये । इस अवघि में आयात में 


अत्यधिक वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए 
7. Examine the present trends in India’s foreign trade, What do you suggest to correct 


. the adverse balance of payments ?. . * 
भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियों की व्याख्यां कीजिए । विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक करने 


के लिए आप क्या उपायं प्रस्तुत करते हैं ? 
5. Examine the causes of India’s adverse balance for payments in Post-war years. What 


measures have been adopted to correct it and with .what results? 
युद्धोत्तर काल . में भारत के विपरीत भुगतान संतुलन के कारणों की व्याख्या 
कीजिये । इसे ठीक करने 
कया उपाय किये गये हैं तथा इनका परिणाम बया हुआ है? हे 
9, Examine the important changes that have taken place in the nature volume and 
direction of India’s foreign trade during the last ten years 
पिछले दस वर्षो में भौरत के विदेशी व्यापार की प्रकृति; मात्रा तथा दिशा में हुए प्रमुख परिवत्तेनों की व्याख्या 


कीजिए । 
0, Discuss the riature and extent of India’s'adverse balance of trade since I966, How can 


आ _ it be reduced ? 
 ]966 ई० के. बाद भारत के प्रतिकल व्यापाराधिक्य की की 
प्रकृति तथां मात्रा 
0 किया था सकता है? | का वर्णन कीजिए ।. इसे कैसे कंम 
“ ll. Discuss the recent trerids in India’s foreign tra 

de 
< ne, ल ign Doyou advocate a planned Foreign 

भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रकृति की व्याख्या कीजिए । क्या आप इस देश के लिए आयोजित बिदेशी. 


Pe 


` व्यापार के पक्ष में हैं? 

क ‘What important changes haye taken place in the nature and’ direction of India’s foreign 
de ठ 50 ? Suggest measures for export promotion in India 

बाद भारत के बिदेशी व्यापार की प्रकृति तथा दिशा में क्या महत्त्वपूर्ण परिवत्त न हुए हैं ? निर्यात 


ले 
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Describe the main trends in Ind 
las Foreign trade since ]949 
]949 ई० के बाद भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए । 


..Wh 
at important changes have taken place in the nature and direction of India’s foreiga 


trade in recent years ? 


` हाल के वर्षों में भारत के विदेशी व्याप्रार की प्रकृति तथा दिशा में क्या परिवत्तंन हुए हैं ? 


ioc]s, 


rd 


4. 
« रिजर्व बँक ऑफ इण्डिया के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए । 


5." What are the causes of Bank failures in India ? - ८ has-the position been improved 0५ 00 


रे रि लि = में 5: र 
क की य मदे ° हैं? वर्तमान समय ञ निर्यात को (प्रोत्साहित करने के महत्त्व की व्याख्या 


भारतीय मुद्रा 


* Analyse the circumstances that led to thé devalution of the Indian Tupee in 949. Consider 


its effects on our foregin trade 


949 ई० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए |. देश के विदेशी 


. व्यापार पर इसके प्रभावों को बतलाइये । 
+ Discuss the circumstances which led to the devalution of the Indian Rupee in I966. How 


has it affected price-level ? 


966 ६० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या की 
को किस प्रकार से प्रभावित किया है ? ख्या कीजिए । इसने मूल्य-तल 


. Discuss the main chaenges which the Second World War brought about in the currency 


and exchange systems in India / 


द्वितीय विश्व-युद्ध द्वारा देश की मौद्रिक तथा: विनिमय-व्यवस्था में लाये गये परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। 


- Describe the circumstances which Jed to the-devalution ‘of the Indian Rupee in Sept. 949 


What were its consequences ? 

]949 ई० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्याः कीजिए। इसके क्या 

परिणाम हुए हैं? - 
भारतीय बेंकिग 


- Give an account of .the Joint Stock Commercial Banks in India. Point out their main 


defects. How have these defects been sought to be removed ‘by recent banking legislation ? 
भारत में ब्यावसायिक बैंकों की व्याख्या कीजिए । इनकी प्रमुख त्रुटियों को बतलाएँ। हालः के बैंकिंग विधान 
द्वारा इन तुटियों को किस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया गया, है ? ६ 


. Analyse the effects of the last War on Commercial Banking. What are the problems facing 


these banks at present ? ° 
व्यावसायिक बँकों पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। वर्तमान समय में बेकों की क्या. 


समस्याएं हैं ? 


. Give'an account of the working of the Reserve Bank of India. How far has it helped in 


. providing agricultural Credit ? सो 
ˆ रिज़वं.बँक ऑफ इण्डिया की कार्यवाही का वर्णन करे । कृषि-साख प्रदान करने में यह कहां तक सहायक सिद्ध | 


हुआ है + के 
Explain the principal functions of the Reserve Bank of India. . . NT 
= , रू = 


the Banking Companies Act of 949 ? 
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भारत में बैंकों के फेल होने के क्या कारण हैं? ।949 के बैंकिंग कम्पनिज विधान द्वारा स्थिति में क्या सुधार 


„  हुआहै 
6. Outline the recent trends in Indian banking. What part the Reserve Bank has played in 


the development of a sound banking system in India ? ~ 
वर्तमान भारतीय बैंकिग-च्यवस्था की. मुख्य प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। देश में सबल बँकिग-व्यवस्था. के 


विकास में रिजव बँक का क्या स्थान रहा हे? * 
7. State the importance of indigeneous bankers in the banking’ system of India. What 


` suggestions can you offer for improving their system of banking ? 
भारत की बै$ग-व्यवश्था में देशी: बैंकों के महत्व की व्याख्या कीजिए । इनकी बकिग-व्यवस्था में सुधार के 
लिए आप क्या सुझाव देंगे ? : 
8. Discuss ths Constitution and functions of the,Reserve Bank of India. - 


Eis. रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया के कायों तथा संगठन की व्याख्या कीजिए । 
9. In what ways, has the Reserve Bank of India been assisting the development of rural .credit 


facilities in the country ? 
रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया. देश में ग्रामीण साब की सुविधाओं के विस्तार में किस प्रकार सहायता प्रदान कर 


रहा है ? 


I0, .What are the existing agencies of Rural credit‘in India ? Discuss‘the role of the Reserve 


« 


Bank of India in providing rural finance 
भारत में ग्रामीण साख के वर्तमान साधन कोन-कोन से हैँ ? ग्रामीण वित्त प्रदान करने में रिजवं बैक ऑफ इण्डिया 


के कायों की व्याख्या कीजिए । 


: + ७ 


can its‘shortcomings be removed ? 


. दूर किया जा सकता है? 2 
I2. Why was the imperial Bank of India nationalised:? Distinguish its functions from those 


of the Reserve Bank 
इम्पीरियल बैँक ऑफ इण्डिया का. राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया हैं? ` ररि : 
लग कीजिएं। हू जव बक'से इसके कार्यो की इसकी 


, . a 
f 
rs rt oe NEN 
Ne 
* 


I3.: Discuss briefly the role of the Reserye Bank of india in th ki 

 ' _ country. Why has.it-been nationalised? ipa rE stare ‘of ‘ie 

ढश की बँकिग व्यवस्था में रिजवं बेक के महत्व 
5 हत्व की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसका राष्ट्रीयकरण क्यों किया 


_ wholesale nationalization ? 
र ; 
र देश की बेकिंग व्यवस्था की कौन-कौने-सी प्रधान तुटियां हैं? क्या आप इसके पूण राष्ट्रीयकरण केः पक्ष 


«role does the bank play in rural finance ? 


सा कार्य करता है? 
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Ii. Describe the main constituents and salient feautures. of the Indian Money Market.. How ॑ 


भारतीय मुद्रा-बाजार के प्रमुखे निर्मायकों तथा इनकी विशेषताओं को व्याख्या कीजिए। इसकी त्टियों को कैसे . 


I4. What are the ‘shortcomings of the banking system in our country ? Do you advocate th 
eir 


~ 


: Examine the role of the Reserve Bank of India in the Indian economy ? What special" | 
ecI 
र तीय अथ-व्यवस्था में रिव बैंक ऑफ इण्डिया के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण वित्त प्रदान करने * 


brief the constituent slements.of out money market and point our its d 
@= . 


d बट j 
A ~ ¢ : 
- 
® # र . के 
a £; 5. * | - s 
टी 5 ० 


ड़ घर डं है 
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भारतीय मुद्रा-बाजार की .निर्मायक सस्थाओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा इसके दोषों को बतलाइये। 
-, भारतीय वित्त-व्यवस्था 


I. What are the Principal . defe । 
Mea | cts in the .Indian Taxe system.? How would you attenipt to 


भारतीय कर- 
स कर-व्यवस्था के कौन-कौन-से प्रधान दोष हैं? इन' दोषों को दूर करने का आप किस प्रकार प्रयास : 


3. Discuss the desirability or otherwise of Ie 
Vying death duties 
भारत में मृत्यु-कर लगाने के थौचित्य पर विचार कीजिए | SE ५. 
4. Bring out the need for imposition of death duties in . India and give the main features of 
the Estate duty Act of I953 
भारत में मृत्यु कर लगाने की आवश्यकता पर विचार कीजिए तथा 7953 के जायदाद-कर की मुख्य विशेषताओं 


की व्याख्या कीजिए । 
3. What are the important recent trends in the finances of the state of Bihar, How would 


you improve them ? 
बिहार राज्य की वित्तीय व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए । इनमें आप किस प्रकार से सुधार 


ला सकते हैं ? 
6. Give a brief outline of the main recommendations ‘of the First Indian Finance Commi 


ssion (I95I) 
प्रथम भारतीय. वित्त-आयोग .(957) की मुख्य सिफारिशों की संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तत कीजिए । 
7. What are different’ source * ५06 .revenue * of tHe Govt, of India ? -Are they adequate for 
development ? 
भारत सरकार की आय के कौन-कोनःसे प्रधान स्राधक हैं ? कयां ये विकास के लिए पर्याप्त हैं? कर 
" 8. Examine the importance - of Income Tax‘ and Sales Tax as souices of‘ reveriue of the 


Union and the State Governments in India. * , 
भारत :मे संघीय तथा राज्य सरकारों की आय कें साधन के रूप में झाय-कर एवं विक्य-कर की व्याख्या | 


कीजिए । * - 
9, Critically examine -the main sources of Revenue of the Govt,’ of Bihar Suggest’ measures 


to agument the state revenue. 
बिहार सरकार की आय के मुख्य साधनों कौ ब्याह्ृबा कोजिए। राज्य.की आय में वद्धि के लिए आप क्या | 


सझाव देगे? र 


I0. Discuss the importance of Land revenwe as a source of State Finance, Examine briefly से 


the criticisms levelled against it as a form of indirect tax 


राज्यों के वित्त रे अन्तयंत भूमि कर के यहत्त्व की ब्याख्या कीजिए। परोक्ष कर के रूप में इसके विरुद्ध की 


जाने वाली मुख्य आलोचनां की व्याख्या कीजिए । जगा 
ll. Describe:the- main sources of revenue of the Governgent of the Indian Union. Assess 


their. relative importance 
भारत ` की संघीय .सरकार की आय कै प्रमुख साधनों की 


बतलाइये। . - 
i ET Kanya Maha Vi 
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si, PV 
ट, (26) 
I2, Framine ths salients featurer of our tax structure. Is it adequate for our economic develop- 
ment ? ४ ; | 
_ भारतीय कर-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा कीजिए । क्या हमारे आथिक विकास के लिए यह 
+ पर्याप्त है ९ * \ { ~ \ - है ¢ ; 
, Rs भारत में कीमतें 
जे I. Account for. the general rise in Price-level after the last World War in India. What 


measures have been taken by the Govt. to control it and with what Success ?i ट 
भारतं में गत महायुद्ध के बाद से मूल्य-तल में हुई सामान्य वृद्धि की व्याख्या कीजिए। उसे नियंत्रित करने के-लिए 
सरकार द्वारा क्या उपाय किये गय हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या सफलता प्राप्त हुई है ? 
2. How do you explain the recent rise in prices -in India? What measures have been 
 adoptedby the Govt. to fight it ? - 
भारत में हाल में मूल्य-तल में हुईं वृद्धि की व्याख्या आप किस प्रकार से करते हैं ?. उसे नियंत्रित करने के लिए 
सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये. हैं? [ CR 
3. Account for increasing price-level in recent years.. What measures have been taken by 
+ the Government to control.it ? ५ 
9 ~ हाल के वर्षों में मूल्य-तल में वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए | उसे नियंत्रित. करने के लिए सरकार द्वारा 
क्या उपाय किये गये हैं ? - 
4. Account for the steep rise in prices in recent years. Examine briely the measures taken 
by the Govt. of India to check it . | 
5 हाल के वर्षों में मुल्य-तल में तीब्र गल्ति से Ls के कारणों की व्याख्या कीजिए । इसे नियंत्रित करने के लिए 
`: .' . भारत सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों की व्याख्या कीजिए । न 
5. Account for the post-war inflationary situation in the country. What meausres have. 
been taken to control it and with what success? . ' , रह 
देश में यद्रोत्तरकालीन स्फीतिजनक स्थिति के कारणों की व्याख्या कीजिए । इसे निय 
[रके से । इंसे नियंत्रित करने के लिए 
उपाय किये गये हैं तथा इसमें क्या सफलता मित्री हँ? त 
6. Oe म 0 soaring prices . has made ॑ the ‘common man suspicious. about 
७ Ueneits of planned economy.” Examine this statement ive re Ti 
bs Oo कट तब ह DO ment and give reasons for the rise 
“बढ़ते मुल य-्षल s ( व्यः ६ ४ मे ग 
सा मा क स मा मो से लिन 
ताइये ५ वत्त मा में में मं में 
कारणों को बतंलाइये। - बा हा स म दैश में मुल्य-तल में वृद्धि के 
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